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. अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति: विषय-प्रवेश 


कर (धाधा&ाव00%, 7076085 : ारप00ए0९ए0/] 





अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की जानकारी केवल प्रातःकालीन समाचार-पत्नों के अवलोकन 
त़ से प्राप्त नहीं की जा सकती। वस्तुतः यह ज्ञान का एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें सुनियोजित 
चन्तन की सबसे अधिक आवश्यकता है । अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की मुल समस्या राष्ट्रों के आपसी 
यवहार तथा आचरण के बुनियादी सिद्धान्तों का पता लगाना है। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का 
वेद्यार्थी यह मालूम करने का प्रयत्न करता है कि, राष्ट्र सहयोग क्यों करते हैं ? राष्ट्र युद्ध क्यों 
रिते हैं? राष्ट्र शक्तिशाली क्यों बनना चाहते हैं ? शान्ति के लक्ष्य की निरन्तर दुह्ाई देते हुए 
श्री राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी संस्था के आदेशों का पालन क्‍यों नहीं करते ? निःशस्त्रीकरण 
फ सिद्धान्तों को विश्व-शान्ति के लिए अपरिहाये मानते हुए भी राष्ट्र निरन्तर शस्त्रीकरण क्‍यों 
करते रहते हैं ? शान्तिपु्ण सह-अस्तित्व में आस्था रखते हुए भी राष्ट्र अपनी विचारधारा का' प्रसार 
यों करना चाहते हैं? राष्ट्रों के विरोधाभासी राजनीतिक व्यवहार और इस' प्रकार के आचरण 
क्नो समझने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के मुल तत्वों एवं सिद्धान्तों का विवेचन-विश्लेषण: 
करना| उपयोगी कार्य होगा । 
| द्वितीय विश्व-युद्ध के उपरान्त अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन एवं अन्वेषण में 
व्यापकु प्रगति हुई है। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का अन्य ज्ञान शाखाओं में बिखरी हुई विषय-सामग्री 
के स्तरुँसे एक स्वायत्त अथवा स्वतन्त्र ज्ञानशाखा के रूप में व्यवस्थित होकर थोड़े ही समय में 
वैज्ञानिई अध्ययन की ओर अग्रसर होना सिद्धान्तीकरण एवं सिद्धान्त निर्माण (7009 9ण6- 
है क्षेत्र में निश्चय ही महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ हैं । अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का विज्ञान तथा 
अध्ययन के रूप में इसकी प्रगति यात्रा का उल्लेख करना निश्चित ही एक ज्ञानवर्धक 








४ अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन का महत्व 
. (50गाशगए8रट४ 05 १प्मछ ड009र₹ 09 फरााफराब८7705, ?0.77608) 


औत्तर्राष्ट्रीय राजनीति की मुल समस्या राज्यों के आपसी सम्बन्धों के मुल कारणों का 
है करते हुए एक स्थायी रचनात्मक विश्वव्यापी शान्ति की परिस्थितियों का निर्माण करना 
हक सभी राष्ट्र सह-अस्तित्व के आधार पर अपना विकास कर सकें । अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति 


है, अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं फा समाद्ान खोजना--अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन 
अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं का विश्लेषण करके उनका युक्तियुक्त समाधान खोजना है। , 


4 | अन्तर्राष्ट्रीय राजनोंति 


2. विश्व राजनीति के आधारभूत तत्वों से परिचित होना--विश्व राजनीति के भ 
स्वरूप को समझने के लिए इसके आधारभूत तत्वों से परिचित होना आवश्यक है। आाधु 
विश्व राजनीति के निर्णायक तत्वों में निःशस्त्रीकरण, साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, राष्ट्र 
अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार आदि प्रमुख हैं । अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन से ही विश्व राजी 
निर्णायक तत्वों का हमें ज्ञान होता है । 

3. विश्व-शास्ति फा आधार तेयार फरना--विश्व-शान्ति आज के युग की अग् 
आवश्यकता है और प्रो. चाल्से मार्टिन के अनुसार, अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन की 
समस्या दो विरोधी स्थितियों--विश्व-शान्ति तथा युद्ध का एक साथ अध्ययन करना होता 
बुद्ध के कारणों की खोज करने के वाद विश्व-शान्ति स्थापित करने वाले तत्वों को यह 
प्राथमिकता से प्रस्तुत करता है । 

4. चिश्व सरकार छी पृष्ठभूमि तेयार फरना--प्रसिद्ध दाशनिक बद्रेण्ड रसैर 
अनुसार विश्व सरकार के द्वारा ही विश्व-शान्ति की स्थापना की जा सकती है । जब तक राष 
उम्र राष्ट्रीयता एवं सम्प्रभुता की भावना विद्यमान रहेगी, विश्व सरकार एक सपना ही बना रा 
अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति विश्व सरकार की अवधारणा का अध्ययन कराने वाला विषय है। 
माध्यम से विभिन्न राज्यों में विश्व सरकार के पक्ष में वातावरण तैयार किया जाता है। 

5. विदेश नीतियों क्वा अध्ययन फराना--फैलिक्स ग्रॉस का मत है कि अन्तर्रा, 
राजनीति का अध्ययन वास्तव में विदेशी नीतियों के अध्ययन के अतिरिक्त कुछ नहीं है। : 
रष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन निश्चय ही विदेश नीति के अध्ययन से जुड़ा हुआ है । अन्तर 
राजनीति एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से विभिन्‍न राष्ट्र अपने-अपने हितों की रक्षा 
का प्रयत्न करते हैं । क्योंकि यह प्रक्रिया प्रकट रूप में राज्यों की विदेश त्तीति के माध्यम 
काम करती है, इसलिए असच्तर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन से विदेश नीति के अध्ययन की 
काफी हद तक पूरी हो- जाती है । ः 

6, शक्ति संघर्ष की राजनीति फा अध्ययन--हास्स जे. मॉर्गेन्थाऊ के अनुसार, 'अच्तर। 
राजनीति सभी राजनीतिक उद्देश्यों की भाति शक्ति के लिए-संघर्ष है।' आधुनिक प्रवृत्ति | 
व्यवहार को शक्ति के आधार पर समझने की है। कई विद्वान यह मानते हैं कि प्रत्येक रा 
अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में सम्पत्त किया गया प्रत्येक कार्य प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से शा 
करने, प्राप्त शक्ति की वृद्धि करने, उसका प्रदर्शन करने आदि से सम्बन्ध रखता है। अ 
राजनीति विपय शवित की गूढ़ता को हृदयंगम करता है और शक्ति के परिप्रेक्ष्य में ही अ 
समस्याओं के सम को समझने का प्रयत्न करता है । ; 

प्रारम्भ में अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन पूर्णतया काल्पनिक आंदा, 
आधारित था और इसका दायरा युद्ध और युद्ध की समाप्ति से सम्बन्धित था। पिछी 
युद्धों की पृष्ठभूमि में इसके अध्ययन में 'यथार्थवादी परम्परा” का विकास हुआ और सर 
अध्ययन शक्ति! और सत्ता-राजनीति' के परिप्रेक्ष्य में किया जाने लगा । 

४० - इस विषय के कतिपय. आलोचकों का मानना है कि यह विषय विज्ञान के नि 
कारण सिद्धान्तों पर आधारित व होकर मानवीय संवेगों, व्यक्तित्व के भिन्‍न रूपों, 
अभिप्रेरणाओं जैसे अभुर्तं तथा परिवर्ततशील तत्वों पर भाधारित है। भ्तर्राष्ट्रीय रा 
सार्थक विश्लेषण भी न तो युद्ध को रोक पाया है और न भविष्य में घटने घाली घ 
पूरे निचोड़ प्रस्तुत कर पाया है। ऐसी स्थिति में अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति” विषय वे 7 
क्या महत्व हो सकता है ! 
संक्षेप में, अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन हमारे लिए उपयोगी है क्‍्ये 
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ता है कि निश्चित परिस्थितियों में व्यक्ति ओर राष्ट्र किस प्रकार का आचरण करते हैं कौर 
बात के आधार पर हम यह जान सकते हैं कि चांछित अन्तर्राण्ट्रीय (222) स्थापना के 
किन परिस्थितियों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए और किस को मही (०2५ 
अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति : परिभाषाएँ एवं प्रकृति जप 2 
गा 


0राश्ारापह्ापर0प6ा, ए047705 ; 0शगररा7078 ७ग० 77७ 
अन्तर्राप्ट्रीय राजनीति एक विकासोन्तुथ विपय है और इसलिए इसके अर्थ को लेकर 
नों में गहरा मतभेद है। “अस्तर्राष्ट्रीय राजनीति' का अथे समझने के लिए “राजनीति” शब्द 
विवेचना करना आवश्यक प्रतीत होता है । 
राजनीति (?0०5)--प्लेटो और बरस्तू के जमानें से अब तक विभिन्‍न प्रकार से 
नीति की व्याख्या की गयी है । राजनीति की उत्पत्ति वस्तुतः इस तथ्य में से होती है कि 
के मनुष्य की कुछ आवश्यकताएँ हैं भौर जिन्हें पूरा करनों उसके लिए बहुत भावश्यक है । 
भनुष्य इत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रयास करता है तो स्वाभाविक रूप से उसे 
व्यक्तियों के सम्पक में आना पड़ता है । इस सम्पर्क के परिणामस्वरूप समुदायों (570009) 
रचता होती है । विभिन्‍त समुदायों (070075) की आवश्यकताएँ और इच्छाएँ एक-सी नहीं 
| प्रायः एक समुदाय की आवश्यकता का हमें दुसरे समुदाय की आवश्यकता से टकराव दिखायी 
१ है । अतएवं राजनीति का प्रथम स्रोत है, समूहों का अस्तित्व और दूसरा उन समहों की 
सी प्रतिस्पर्धा । राजनीति की परिभाषा करते हुए विवन्सी राइद ने लिखा है--“राजनीति 
ऐसी कला है जिसके द्वारा प्रत्येक समूह द्सरे समूहों पर किसी न किसी तरह नियन्त्र० रखकर 
हितों को मिरन्तर आगे बढ़ाने का प्रयास करता रहता है । 
इस प्रकार यह स्पष्ट है कि राजवीति की त्तीन अनिवायंताएँ हैं--अथम, समुदायों का 
तत्व, (76 #४/थ१९४ ० 870095) द्वितीय, समुदायों के बीच मतभेद (7988876थ॥ था 
४५२५ ९7०४७०४) तथा तुतीय, कुछ समुदायों द्वारा भन्‍्य सप्रुदार्यों के कार्यों को नियन्न्रित 
वा प्रभावित करने का प्रयत्त [जि 0 80फ्रा6 0 ््रीएशाए8 णएा ०0.7० ० 8णी०ा5 
०॥४४४) इन तीनों में दुसरी अनिवायता का विशेष महत्व है । यदि मतभेद या विवाद नहीं है तो 
' राजनीति नहीं हो सकती । बद्रेण्ड ज्युविनल ने विवाद को ही राजनीति की जड़ माना है ।£ 
'द ही राजनीति का आधार है | विवाद फे कारण झगड़े पैदा होते हैं और झ्वगड़ों के कारण 
द बनता रहता है । वस्तुतः मतभेद या विवाद के कारण ही राजनीति चलती है । 
यहाँ यह उल्लेखनीय है कि मतभेद इतने अधिक नहीं होने चाहिए जिससे कि सहयोग की 
बनाएँ ही समाप्त हो जायें । राजनीति न तो पूर्ण मतभेद की स्थिति में चल सकती है 
न पूर्ण सहमति की स्थिति में । शैल्डन वोलिन के शब्दों में, “राजनीति एक ऐसी प्रक्रिया है 
“हम परिस्थितियों के अनुसार दूसरों के साथ ऐसे सम्बन्ध स्थापित करने का निरन्तर प्रयत्न 
रहते है जिनसे अपने लक्ष्य की अधिक से अधिक पूर्ति हो सके “४ 
१५ जब कोई समुदाय किसी दूसरे समुदाय के कार्यों को नियन्वित अथवा प्रभावित करने का 
* करता है तो उसका लक्ष्य वास्तव में उस समुदाय के साथ अपने सम्बन्धों को इस प्रकार 
हाँ फरना होता है जिससे चह उसका पक्षधर हो जाये । दूसरों के कार्यों को नियन्त्रित करने 
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वजन +++>>त- है 
रेणंएए३ ज़ांह्ा। च०एत तलात एणा[धठ8 85 “6 बाप त॑ 90गर्त |] || 
8, णाद्याएपरॉंबीघ 07 एणा70- 
78 ॥9)0 80793 २६ $0 80४8708 पाप एएाए005९$ 0,8076 899880 6 ०१४०भावत्ा ०0 0।ँ९:५." 
"९०७५५ 'जञाशा।, 7१० 57649 ता |#60ावा। गार्चा उछ६/०॥5 (२८७ ४0०7४, 955), 9, 30, 
पक शक कह इ॥० कक्कार 7#605 ० 2०॥:८५ (0४४07089, 4963), 99. 87-92. 
पता $. ॒णा9, कत्रा#68 कावे शिजवणा : टदाप्रांतावाज व्यय मे 9॥ 
2 (00००४, 7५80) 3, 7 (उंजा + एवाप्रॉंधाप्ं।॥ ध्राध॑ साहएश्वाता की उल्जटाया आणाताट्यों 
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की क्षमता को शक्ति! कहा जाता है भर शक्ति राजनीति का अनिवार्य तत्व है। शक्ति कल 
अनुपस्थिति में राजनीति की कल्पना नहीं की जा सकती । शक्ति प्राप्ति के लिए किया गण 
संघर्ष ही राजनीति फा मूल है। राजनीति उस प्रक्रिया के अतिरिक्त और कुछ नहीं है जिसे 
द्वारा शक्ति को उपाजित किया जाता है, उसे कायम रखा जाता है, उसे प्रयोग में लाया जाता 
है तथा उसे विकसित किया जाता है। मूल रूप से राजनीति विभिन्‍न समुहों के हितों के पारस्परिक 
विरोध से जन्म लेती है । परल्तु व्यवहार रूप में राजनीति शक्ति लोलुपता के कारण पनपती है। 
इसलिए कभी-कभी राजनीति को शक्ति का संघर्ष (90788/6 0 90४.., कहा जाता है 
भन्तर्राष्ट्रीय राजनीति (्राशयाबांणाश। 2०05) 
“राजमीति' शब्द का अर्थ स्पष्ट करने के वाद “भन्तर्राष्ट्रीय राजनीति” का विवेचन एवं 

परिभाषा करना आवश्यक है। मोटे रूप से हम राष्ट्रों के मध्य पायी जाने वाली राजनीति को 

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की संज्ञा प्रदान करते हैं ।* दूसरे शब्दों में, अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में विभिन्‍न राष्ट्र 
अपने हित साधन के लिए आपसी सम्बन्धों में संघर्ष की जिस स्थिति में रहते हैं उसी का अध्ययन 
अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की विपय-वस्तु है। अच्तर्राष्ट्रीय राजनीति के प्रसंग में “राष्ट्र समुदाय 
(070०7/$) हैं, उनकी आवश्यकताएँ और इच्छाएँ “राष्ट्रीय हित' (7४४४०7४)] ५०४४) हैं और 
राष्ट्रों या हितों के बीच भसहमति ही संघर्ष (८०7०) है ।९ लेकिन शक्ति का तत्व ज्यों का 
त्यों रहता है । अर्थात्‌ अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में भी शक्ति की वही भूमिका होती है जो राजनीति 
में होती है । इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के तीन महत्वपूर्ण तत्व 
हैं--राष्ट्रीय हित, संघर्ष एवं शक्ति । राष्ट्रीय हित अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का लक्ष्य है, संघर्ष उसकी 
प्रकृति है तथा शक्ति उसका शाधन है ॥ (7705 था०6 77707 क्षा। 785 7९९एव४४ ६0 गञशि- 
प्रधांणावों ?20ग00 क्षठ कैकांगाबा! #।शरटर्ं;, (णर्प्रील क्ावे 22072, ॥76 75 8 66 00ं6- 
णजाए6 6 8९०00 व8 6 ए००97कभाणा क्रात शर6 (श0 ३5 86 आल्या३ ण रालिाब्ांगात।ं 
70॥70$,) परन्तु इन तीनों तत्वों में संघर्ष या विवाद ही सबसे अधिक महत्वपूर्ण है । संघषे या 
विवाद के विना राष्ट्रीय हित और शक्ति जैसे तत्व भहत्वहीन हो जायेंगे । किन्तु इससे यह अभि- 
प्राय नहीं है कि शक्ति संघर्ष या विवाद ही अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का मुख्य हेतु है। जिन राष्ट्रों 
के हित परस्पर समान होते हैं उनमें सहयोग भी देखा जाता है और अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में संघर्ष 
और सहयोग दोनों सन्निहित हैं । फिर भी अन्तर्राष्ट्रीय राजमीति में संघ या विवाद का महत्व 
ज्यादा है। इसका मूल कारण यह है कि सहयोग स्थयं विवाद से ही. उत्पन्त होता है। समान 
उद्देश्य तथा समान हितों वाले राज्य मिलकर अपने हितों की सुरक्षा के लिए संगठन बनाते हैं और 
शत्रुओं से रक्षा के लिए सन्धियाँ करते है । इस प्रकार अत्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में सहयोग ओर संघर्ष 
की प्रक्रिया साथ-साथ चलती रहती है। सन्धियों के कारण राष्ट्रों में परस्पर मैन्रीपूर्ण सम्बन्ध 
विकसित होते हैं और संघर्ष शत्रुतापृर्ण सम्बन्धों और युद्धों को जन्म देता है। ह्वितीय विश्व युद्ध 
के बाद संयुक्त राज्य अमरीका ने इंगलैण्ड, फ्रांस, बेलजियम, कनाडा आदि देशों के साथ मिलकर 
लोकतन्‍्त्र और सुरक्षा के लिए नाटो (४५१७०) का संगठन बनाया और इसका सोवियत संघ के - 
साथ शीतयुद्ध आरम्भ हुआ । भारत और चीन के सम्बन्ध 949 से 959 तक बड़े मंत्रीपूर्ण रहे 
किन्तु इसके बाद इन सम्बन्धों में शिथिलता आाने लगी । अक्टूबर 962 में चीन हारा भारत पर 
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हमला होने के बाद दोनों देशों में संघर्ष की स्थिति उत्पन्त हो गई। पिछले कुछ वर्षों से दोनों 
देशों में संघ को टालने और सहयोग के पुरुता आधारों की खोज के प्रयत्न शुरू हुए हैं। वस्तुतः 
अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन वास्तव में विवाद के नियस्त्रण और सहयोग की स्थापना का 
अध्ययन है । अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की दृष्टि से इस बात करा अध्ययन अत्यन्त आवश्यक है कि 
दोनों राष्ट्रों में संघ क्यों पैदा होता है और इसका समाधान किस प्रकार हो सकता है। अन्तर्रा- 
प्ट्रीय राजनीति में जहाँक्क़ ओर विबादों के उत्पन्न होने की प्रक्रिया चलती रहती है वहीं दूसरी 
ओर शक्ति के माध्यम से उनका समंजन करने की । यह प्रक्रिया ही अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति को 
गतिशीलता प्रदान करती है । 
अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की परिभाषा को लेकर विद्वानों में काफी मतभेद हैं। कतिपय 
प्रमुख लेखकों द्वारा व्यक्त परिभाषाएँ यहाँ प्रस्तुत की जा रही हैं । 
स्प्राउट के अनुसार, “स्वतन्त्र राजनीतिक समुदायों अर्थात्‌ राज्यों के अपने-अपने उद्देश्यों 
थवा हितों के आपसी विरोध-प्रतिरोध या संघर्ष से उत्पन्न उनकी क्रिया-प्रतिक्रियाओं और 
म्बन्धों का अध्ययन ही अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति है |” ।| 
चाल्स श्लाइचर के अनुसार, “राज्यों के सभी अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति 
शामिल किये जा सकते हैं, यद्यपि वे यह मानते हैं कि सभी अत्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध राजनीतिक 
हीं होते ।”* 
जे जेम्स रोजनाऊ के अनुसार, “अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों का एक अत्यन्त 
हत्वपूर्ण उपखण्ड है ॥73 ः 
थाम्पसन के शब्दों में, “राष्ट्रों के बीच छिड़ी प्रतिस्पर्दा के साथ-साथ उनके पारस्परिक 
म्वन्धों को सुधारने या बिगाड़नें वाली परिस्थितियों और संस्थाओं के अध्ययन को अन्तर्राष्ट्रीय 
'जनीति कहते हैं ।” 
नॉमेन पेडलफोर्ड और जार्ज लिकन अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति को शक्ति सम्बन्धों के परिवर्तित 
ते हुए ढाँचों के भीवर एक-दूसरे से टकराती हुई राजकीय नीतियों के रूप में देखते हैं ।£ 
फैलिक्स ग्रॉ्त के अनुसार, “भन्‍्तर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन वास्तव में विदेश नीतियों 
बध्ययन के अतिरिक्त कुछ नहीं है ।” (77४6 5प०0५ ण फ्राध्याबाणानें एगाए08 8 गर0शा- 
था 80 धा० 5प्6ए ० एतरथ्ंशा 70007)* 


... रसल फिफोल्ड का भी लगभग यही मत है । उनके अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय विवादों का मूल 
त है राष्ट्रों के हितों का परस्पर विरोधी होना। प्रत्येक राष्ट्र दूसरे राष्ट्रों के आचरण पर 
घधिक से अधिक नियन्त्रण रखकर राष्ट्रहित की रक्षा करने का प्रयत्न करता है । यह नियन्त्रण ही 
देश नीति का मुख्य उद्देश्य है। विदेश नीति के माध्यम से राष्ट्र हित साधा जाता है । अपनी 
देश नीति द्वारा राष्ट्र एक-दुसरे के सम्पर्क में आते हैं । प्रत्येक देश की विदेश नीति का दूसरे 
थशों की विदेश नीति पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए अन्तर्राप्ट्रीय राजनीति को विदेश नीतियों का 
रस्परिक सम्बन्ध भी माता गया है। किन्तु फ्रेड साण्डरमान जैसे विद्वान इस मत को स्वीकार 
हीं करते । उनके अनुसार विदेश नीति का ज्ञान महत्वपूर्ण भले ही हो पर इस ज्ञान की उपलब्धि 
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अत्यन्त फठित है, क्योंकि किसी देश की विदेश नीति समझने के लिए उस देश के ऐतिहासिक 
अनुभवीं और उसकी शासन प्रणाली की -पेचीदगियों को समझना आवश्यक है । साथ ही उस देश 
के नीति निर्धारकों के चरित्र एवं व्यक्तित्व की जानकारी भी जरूरी है। कतिपय विचारकों ने तो 
यहाँ तक कहा है कि जिन व्यक्तियों का नीति निर्धारण में हाथ होता है उनके दृष्टिकोण और 
उन पर अवचेतन में काम कर रहे दबावों की जानकारी के बिना विदेशी नीति को नहीं समझा 
जा सकता । इस प्रकार विदेश नीति को समझने का प्रश्न अपने आप में काफी उलझा हुआ है और 
एसी के समान अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति और विदेश नीति के सम्बन्ध का प्रश्न भी । संक्षेप में हम 
प्रों कह सकते हैं कि अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन निश्चय ही विदेशनीति से जुड़ा हुआ है। 
परन्तु अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति और चिदेश नीति को एक-दूसरे का पर्याय नहीं माना जा सकता । 
विदेश मीति का अध्ययन अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन का एक महत्वपूर्ण पक्ष है । 

मार्गेन्याऊ के मत में अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति राष्ट्रों के बीच निरन्तर होने वाले शक्ति 
संघर्ष के अतिरिक्त कुछ नहीं है । 

पामर ओर पकिन्स ने लिखा है-कि अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन राज्य-प्रणात्र 
के साथ अनिवार्य रूप से जुड़ा हुआ है ।7 ! 

राबर्द स्ट्रॉस छ्वू प ने अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के अन्तर्गत नागरिकों के कार्यों एवं राजनीतिक 
दृष्टि से महत्वपूर्ण गेर-सरकारी गुटों के निर्णयों को शामिल करने का समर्थन किया है। 

संक्षेप में, अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के प्रत्येक विद्वाव लेखक ने अपने दृष्टिकोण से 
परिभाषा करने का प्रयत्न किया है। इनमें से कई परिभाषाएँ एकपक्षीय प्रतीत होती हैं। इन 


परिभाषाओं में विचारधारा, राष्ट्रीयता, अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों के क्रिया-कलाप का उल्लेख तक 
नहीं पाया जाता । 


यथार्थ में अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति उस प्रक्रिया का नाम है जिससे विभिन्न राष्ट्र अपनी 
नीतियों और कार्यों के जरिये अपने उन राष्ट्रीय हितों की सिद्धि के लिए बराबर कोशिश करते 
रहते हैं जो दूसरे राष्ट्रों के राष्ट्रीय हितों से ठकराते हैं । 


अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति और विदेश नीति 
(राष्ठाराप&7700२57५ ?00.77705 47२० ए0शशाजर एएणा7ट२) 


हम इस संकल्पना से शुरू करते है कि विदेश नीति का अध्ययन अस्तर्राष्ट्रीय राजनीति 

के अध्ययन से घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है किन्तु फिर भी दोनों समानाथेक नहीं हैं। इसलिए 
अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति को विदेश नीतियों का पारस्परिक सम्बन्ध कहना समीचीन नहीं जान 
पड़ता । यद्यपि इस संकल्पना को कई विद्वानों ने चुनौती दी है। उदाहरणार्थ, फैलिक्स ग्रास का. 
मत है कि अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन वास्तव में विदेश नीतियों के अध्ययम के अतिरिक्त 
कुछ नहीं है । रसल फिफील्ड का भी लगभग यही मत है। वे लिखते हैं यथार्थ में अन्तर्राष्ट्रीय 
राजनीति राज्यों की विदेश गीति के वुनियादी तत्वों का अध्ययन है ।” इस मत के समर्थकों का 
कहना है कि विभिन्न देशों की विदेश नीतियों को समझे बिता अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति को समझना 


असम्भव है । 2 हे 
इसके विपरीत, कई विद्वान यह मानते हैं कि विदेश नीति से सम्बन्धित अनेक तत्वों का 


अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति से कोई प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं होता । उदाहरणाथे, किसी देश की विदेश नीति 
प्मझने के लिए उस देश के ऐतिहासिक अनुभव, शासन-व्यवस्था का स्वरूप, नीति-निर्धारकों का 


| टी) ए एग्ीमथ 60 सि०एथा0त 0. एशापिंस्‍$, ॥॥/रतावागादों उशाव7०7 (एज ४072, 4953), 
9. न 


4 एपाएइटओं।] मत. मालत, पयप्र वाप्0व7७०तए ए०्ाा5० का पाध्यादाीणातं रिशेत्वांणाइन! 4दारांत्या 
एमाएट्वर्ट डलाहशारट ऑषहापंटए (80509), 77९एटप0ठ7 7948, 9. 4790. 
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व्यक्तित्व एवं चरित्र, उनके दृष्टिकोण और उन पर अवचेतना में काम कर रहे दबावों की जानकारी 
“आवश्यक है । किन्तु इन सब तत्वों का अस्तर्राष्ट्रीय राजनीति में घनिष्ठ सरोकार नहीं होता । 
फिर भी अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति और विदेश नीति के अध्येताओं को एक-दूसरे का 
विरोधी न मानकर एक-दूसरे का पूरक ही माना जाना चाहिए। विदेश नीति का ऐसा कोई 
अध्येता नहीं होगा जो अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का गम्भीर अध्ययन नहीं करता हो और अस्तर्रा- 
रट्रीय राजनीति का ऐसा कोई विद्यार्थी नहीं होगा जो विदेश नीति के ज्ञान को अपने लिए व्यर्थ 
समानता हो । आज तो विदेश नीति के अध्ययन का अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन में अपना 
विशेष स्थान है । यदि अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से विभिन्न राष्ट्र 
अपने-अपने हितों की रक्षा करने का प्रयत्न करते हैं तो यथार्थ में यह प्रक्रिया राज्यों की विदेश 
नीति के माध्यम से ही क्रियाशील होती है । 

संक्षेप में, अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति एक विशाल विषय है और विषय-क्षेत्र की दृष्टि से 
विदेश नीति अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के अधीन है। हेराल्ड स्प्राउट ने विदेश नीति को अन्तर्राष्ट्रीय 
राजनीति की एक उपश्रेणी ($7०-०४०७॥॥४) माना है। 

रएट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति 
(४८७7700, ७५) एशपारार४7 7008, ए0.7708) 
| हान्स जे. मॉर्गेन्धाऊ के अनुसार राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति एक ही सिक्के 
के दो भिन्न पहलू हैं और वह सिक्का है शक्ति के लिए संघर्ष । हर तरह की राजनीति--चाहे वह 
राष्ट्रीय राजनीति हो अथवा अन्‍्तर्राष्ट्रीय राजनीति--की तीम मुख्य नीतियाँ उसके आधार होते 
हैं--वह या तो शक्ति बनाये रखना चाहती है, या शक्ति में वृद्धि करना चाहती है अथवा शक्ति का 
प्रदर्शत करमा चाहती है। वस्तुतः राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का सारतत्व यह है 
कि कतिपय उद्देश्यों की सिद्धि के लिए मुख्य समूहों पर अन्य समहों के मुकाबले में अपना भियन्त्रण 
रखा जाये । ;ल्‍ 
, राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में अन्तर इनके ध्येयों और इसमें भाग लेने वाली 
इकाइयों की दृष्टि से है। दोनों में प्रमुख अन्तर अधोलिखित्त हैं : 

() राष्ट्रीय राजनीति की इकाइयाँ “राजनीतिक दल होते हैं जबकि अस्तर्राष्ट्रीय 
राजनीति की इकाइयां राज्य होते हैं। 

(2) राष्ट्रीय कानून राष्ट्रीय राजनीति का आधार है और अन्तर्राष्ट्रीय कानून अन्त- 
राष्ट्रीय राजनीति का । सामान्य तौर से राष्ट्रीय कानून अन्तर्राष्ट्रीय कानून से अधिक व्यापक है 
और अधिक अच्छी तरह लागू किया जाता है । 

प्रायः सभी लोकतन्त्रीय देशों में कानून के शासन ('रिए)७ ० .8ण) को सर्वोपरि माना 
जाता है, किसी व्यक्ति को कानून अपने हाथ में लेने का, अन्य व्यक्तियों या दलों के साथ हिंसापूर्ण ' 
या कपटपूर्ण व्यवहार या भ्रष्टाचार की कार्यवाही करने का अधिकार नहीं होता है। प्रत्येक देश 
ऐसे कार्यों को कानून द्वारा दण्डनतीय अपराध बनाकर रोकता है। किन्तु अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के 
क्षेत्र में सब राज्यों द्वारा अनिवाय रूप से माने जाने वाले कानूनों तथा इनका पालन कराने वाली 
राज्य जैसी संस्था का अभाव है । अतः विभिन्‍न राज्य यदि राष्ट्रीय स्तर पर वर्जित हिंसा, धोखा- 
धड़ी आदि के अनैत्तिक उपायों का अवलम्बन करते हैं तो उन्हें रोकने या दण्ड देने वाली कोई 
अन्तर्राष्ट्रीय शक्ति नहीं है । 

(3) अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में निषिद्ध विधियों की संख्या राष्ट्रीय राजनीति में निषिछ , | 
विधियों के मुकाबले बहुत कम है । उदाहरण के लिए हिंसा, चोरी और धोखाधड़ी पर राष्ट्रीर 
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राजनीति के क्षेत्र में कानूनी प्रतिवन्ध लगा रहता है । परन्तु अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में कम-से-कम 
सैद्धान्तिक रूप में युद्ध की अनुमति हमेशा रहती है । 

अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में राज्य अपने. उद्देश्यों की पूति के लिए युद्ध के उपायों का अवलम्बन 
करते हैं और यह समझा जाता है कि युद्ध में किये गये सभी कार्य उचित होते हैं, क्योंकि इस समय 
राष्ट्र अपने अस्तित्व को बनाये रखने के लिए संघर्ष करते हैं और अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए 
सैनिक आवश्यकता (एध्वा9 7००४आ४) के नाम पर किसी भी उपाय का प्रयोग न्यायपूर्ण मामा 
जाता है । 

(4) राज्यों के आन्तरिक क्षेत्र में शक्तिशाली सरकार का अस्तित्व होता है परन्तु अन्त- 
रॉष्ट्रीय राजनीति में उनके बीच के सम्बन्धों को व्यवस्थित करने के लिए कोई कारगर सत्ता 
नहीं होती । 

, (5) राष्ट्रीय कानून का निर्माण करने वाली संस्थाएँ अधिक स्पष्ट होती हैं, जैसे भारत 
व इंगलैण्ड में संसद । किन्तु अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का संचालन करने वाले अन्तर्राष्ट्रीय कानून का ४: 
निर्माण करने वाली स्पष्ट संस्थाओं का अभी तक अभाव है । , गक 

(6) अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के समूहों भर्थात्‌ प्रभुत्वसम्पन्न राज्यों को अन्य राज्यों से 
सर्देव खतरा बना रहता है । इसीलिए अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में सब ध्येयों से बड़ा ध्येय प्रभुत्व- 
सम्पन्न राज्यों के अस्तित्व की रक्षा करना है। जबकि राष्ट्रीय. राजनीति में किसी प्रभुत्वसम्पन्त 
राज्य के अस्तित्व को प्रत्यक्ष रूप से कोई खतरा नहीं होता । ज्यादा से ज्यादा किसी राजनीतिक 
दल को चुनावों में परास्त हो जाने से सत्ता से पदच्युत होने का खतरा हो सकता है । 

(7) यद्यपि अन्तर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्‍न दलों में शक्ति पाने के लिए होड़ 
ओर संघर्ष चलता रहता है किन्तु दोनों के स्वरूप में बड़ा अन्तर होता है। राष्ट्रीय स्तर पर यह 
संघर्ष प्रायः शान्तिपूर्ण होता है किन्तु कई बार लगभग समान शवित रखने वाले दो दलों में यह 
सशस्त्र सैनिक संघर्ष का रूप धारण कर लेता है । उस समय इसे गृहयुद्ध (2शं! फ़थ्) कहा जाता 
है । किन्तु विभिन्‍न राष्ट्रों में जब एक-दूसरे पर आधिपत्य पाने के लिए अथवा अपने विशिष्ट. 
उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जो संघष॑ होता है तो वह युद्ध का रूप धारण कर लेता है, ज॑से पोलैण्ड 
की प्राप्ति के लिए हिटलर द्वारा 939 में छेड़ा गया विश्वयुद्ध अथवा कश्मीर की प्राप्ति के लिए 
पाकिस्तान द्वारा भारत के विरुद्ध छेड़ा गया 965 का भारत-पाक युद्ध । 

यहाँ राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के अन्तर को बहुत अधिक बढ़ा-चढ़ाकर देखना 

'टीक नहीं है । व्यवहार में राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति एक-दूसरे को प्रभावित करती हैं *« 
प्रायः देखा गया है कि विभिन्‍न देशों-के ग्रहयुद्धों में महाशक्तियाँ हस्तक्षेप करती रहती हैं और उनकी 
आन्तरिक राजनीति का मसला अन्तर्राष्ट्रीय समस्या बन जाता है । उदाहरणार्थ, श्रीलंका में तमिलों 
की हत्या, दक्षिणी अफ्रीका में नामीविया की स्वाधीनता व रंगभेद का मसला, कम्पूचिया का मसला 
आदि अन्तर्राष्ट्रीय रुचि के मसले बन गये हैं: किसी देश का आन्तरिक संघर्ष कभी-कभी उसी 
प्रकार गृहयुद्ध के रूप में फूट पड़ता हैं जिस प्रकार उनका पारस्परिक शक्ति संघर्ष कभी-कभी 
अन्तर्राष्ट्रीय युद्ध के रूप में फूट पड़ता है। ग्रह युद्ध का सम्बन्ध राष्ट्रीय राजनीति से है भौर 
अन्तर्राष्ट्रीय युद्ध का सम्बन्ध अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति से । 


अन्तर्राष्टीय राजनीति और उसके विभेद 
(रशा्ारार&770१२787, ए0ा+7स्‍ए8 300 07 प्तष्ठार परशरोशध5) 


अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति विपय को व्यक्त करने के लिए “विश्व राजनीति', अन्तर्राष्ट्रीय 
सम्बन्ध', अन्तर्राष्ट्रीय सामले', आदि विभिन्‍न शब्दावलियों का प्रयोग किया जाता है। गहराई से 
देखनें पर ये सभी शब्दावलियाँ हमारे प्रतिपाद्य विपय के मुल तत्व को प्रकट करने में असमर्थ हैं 
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और “अन्तर्राप्ट्रीय राजनीति! नाम ही अधिक उपयुक्त एवं ठोस प्रतीत होता है । यहाँ हम संक्षेप में 
विभिन्‍न शब्दों के अर्थों पर विचार करेंगे । 
विश्व राजनीति (०१९ 70॥8०05) 

स्पाइरों जैसे लेखकों ने अन्तर्राप्दीय राजनीति को 'विश्व राजनीति” कहकर पुकारा है| 
विश्व राजनीति का अर्थ विश्व” शब्द के समावेश से कुछ ऐसा बनता है जैसे “राष्ट्र को लेकर 
राष्ट्रीय राजनीति । चाहे किसी भी अथे से देखें विश्व राजनीति अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति नहीं है । 
यथार्थ में विश्व राज्य के अभ्युदय के बाद ही विश्व राजनीति की कल्पना की जा सकती है । जैसे 
राष्ट्र-राज्य के निर्माण के बाद राष्ट्रीय राजनीति का चलन हुआ वैसे ही विश्व राज्य कायम होने 
के बाद विश्व राजनीति का अध्युदय होगा | विश्व राज्य कायम होने के बाद राज्यों के बीच 
आपसी राजनीति विश्व संस्थाओं में चलेगी । आज विश्व राज्य के मार्ग में सबसे बड़ी रुकावट 
राज्य सम्प्रभुता है। संयुक्त राष्ट्र संघ और उसके विभिन्‍न अंग विश्व के निर्माण की दिशा “में 
सहयोगी संस्थाएं हैं। जब तक विश्व राज्य का सपना साकार नहीं होता तब तक हमारे अध्ययन 
विपय को अन्तराप्ट्रीय राजनीति कहना ही समीचीन प्रतीत होता है ! डॉ. महेन्द्रकुमार के अनुसार, 
“अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति वर्तमान काल को घटना है और विश्व राजनीति भविष्य की |” 
विश्व के मामले (४४०१० 85) हैं 

कतिपय विद्वान हमारे विषय को विश्व के मामले' कहकर भी पुकारते हैं। वे इस ऊपरी 
जानकारी के आधार पर हमारे विषय को “विश्व के मामले” कहते हैं क्योंकि इनमें विश्व में घटित 
होमे वाली घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। विश्व में अनेक प्रकार की घटनाएँ घटित होती 
हैं और सभी घटनाएँ आवश्यक नहीं कि “अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति” (॥70879#079] ९०॥809) से ही 
सम्बन्धित हों । (विश्व के मामलों” के अर्थ में विश्व की हर बात था घटना आ जाती है, चाहे वह 
राजनीतिक हो, आधिक हो, सांस्कृतिक हो अथवा मनोरंजक हो । यदि विश्व की किसी महिला ने _ 
धार पैर वाले ओर चार आँख वाले बालक को जन्म दिया हो तो वह “विश्व का एक प्रमुख 
विस्मयकारी मामला' है। जबकि ऐसी घटनाओं का अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति से कोई सरोकार नहीं 
होता । फिर भी इतना स्वीकार करना पड़ेगा कि वर्तमान काल की अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति को 
समझने के लिए विश्व के अधिक से अधिक मामलों का ज्ञान आवश्यक है। विश्व के मामलों से 
अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की विषय-वस्तु समझने के लिए कभी-कभी उपयोगी आधार-सामग्री प्राप्त 
हो जाती है । ह 
अन्तराष्ट्रीय मामले (708/079व 68) 

अस्तराष्ट्रीय मामले” शब्द “विश्व के मामले” का समानार्थक लगता है । 'विश्व के मामले! . 
शब्द की भाँति अन्तर्राप्ट्रीय मामले शब्द का प्रयोग विश्व में या अन्तर्राष्ट्रीय रंगमंच पर होने 
वाले विविध दिलचस्पी वाले सारे मामलों का अर्थ व्यक्त करन के लिए किया जाता है । 
अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध (पशाधाक्षांणाव रेटाबप०05) ह 

“अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध' एक व्यापक शब्दार्वलो है। राज्यों के आपसी सम्बन्धों का विवेचन 
ही अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध है। अच्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध के अन्तर्गत राष्ट्रों के आथिक, व्यापारिक 
सांस्कृतिक, शैक्षणिक, कानूनी, राजनीतिक, खोज एवं अन्वेषण सम्बन्धी और इसी प्रकार के सभी - 
सम्बन्ध आ जाते हैं। इन शब्दों से वास्तव में विविध राष्ट्रों के सम्पर्क, सहयोग, क्रिया, प्रतिक्रिया 
का बोध होता है भर्थात्‌ 'सम्बन्धों के जाल! का अर्थ निकलता है। जिमने ने लिखा है, “अन्त- 
रॉष्ट्रीय सम्बन्धों के विद्यार्थी को मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, राजनयिक इतिहास, विधि, विधिशास्त्र, 
समाजशास्त्र, भुग्रोल, विविध भाषाएँ, संवैधानिक इतिहास आदि का ज्ञान होता अत्यन्त आवश्यक 
है । साथ ही भौतिक विज्ञानों का भी उसे ज्ञान होना चाहिए । क्विसी राइट ने एक स्थान पर 
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अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के क्षेत्र को स्पष्ट करते हुए एक चार्ट प्रस्तुत किया है, जिसमें 23 विभिन्‍न 
विषयों का प्राक्कलन अच्ततर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के क्षेत्र में किया गया है। इस चार्ट के चारों कोनों 
पर तकनीकी सहायता, अस्तर्राष्ट्रीय प्रचार, युद्ध संचालन का कौशल तथा परराष्ट्र सम्बन्धों का 
नियन्त्रण करने के तत्व हैं। संक्षेप में, , अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक 
सम्बन्धों का विवेचन है-परत्तु मूलतः वह अन्तर्राष्ट्रीय समाज के राजनीतिक तथा कूटवीतिक 
सम्बन्धों को ही व्यक्त करता है । । 
अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध ओर अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति | 

तागफाराप&प0 एपा,6प्र708 ७४० फरार १704, ए0.7709) 

अन्तर्राष्ट्रीय प्म्बन्ध' शब्दावली में एक व्यापकता है और “अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति , 
शब्दावली से एक विशेष प्रकार के सम्बन्धों का बोध होता है। 'भतच्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध शब्द इतना 
अधिक व्यापक है कि उसमें अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की विषय-वस्तु भी समाविष्ट हो जाती है। 
अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध शब्द राष्ट्रों के आपसी सम्बन्धों के सब पहलुओं का वर्णन करता.है,-बाहे वे. 
राजनीतिक हों या गैर-राजनीतिक, शान्तिमय हों या युद्धमय, आथिक-हों या भौगोलिक, सरकारी 
हों या गैर-सरकारी, जबकि अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति शब्द राष्ट्रों के केवल राजनीतिक सम्बन्धों 
का ही निरूपण करता है। दूसरे शब्दों में, अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के राजनीतिक पहलू की भत्तर्रा 
प्ट्रीय राजनीति कहा जा सकता है। अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों की व्यापकता के कारण उसके 
अन्तर्गत वे सम्बन्ध भी आते हैं जो राजनीतिक नहीं हैं । 


>कत्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध! शब्द अन्तर्राष्ट्रीय समाज के सभी सदस्य राज्यों के मध्य सभी 
प्रकार के सम्बन्धों का परिचय करवाता है। राज्यों के राजनीतिक सम्बन्धों के साथ-साथ अन्य 
प्रकार के सम्बन्धों जैसे अन्तर्राष्ट्रीय ट्रेंड यूनियनों, अन्तर्राष्ट्रीय रेडक्रास, ट्यूरिज्म, अन्तर्राष्ट्रीय 
व्यापार, आवागमन, संचार तथा अन्तर्राष्ट्रीय नैतिकता आदि भी अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के अन्तर्गत 
भाते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्येता सभी प्रकार के ऐसे सम्बन्धों से अधिक सरोकार 
नहीं रखता बशतें कि उनका राजनीतिक महत्व न हो । अन्तर्राष्ट्रीय आइस-हाकी टूनमिण्ट अथवा 
अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति विज्ञान परिषद्‌ की विश्व काँग्रेस जैसी घटनाओं का अच्तर्राष्ट्रीय राजनीति 
के विद्यार्थी के लिए उस समय तक कोई महत्व नहीं होता जब तक कि वे अच्तर्राज्यीय सरकारी 
राजनीतिक सम्बन्धों पर तात्कालिक कोई प्रभाव नहीं डालते हों । 'पिग्र-पोंग कूटनीति: खेल का 
राजनीतिक महत्व था क्योंकि यह चीत और अमेरिका के मध्य राजनयिक सूत्र स्थापित करने की 
दृष्टि से महत्वपूर्ण था। जबकि आस्ट्रेलिया और भारत के बीच होते वाले किसी भी क्रिकेट मैच 
का कया राजबीतिक महत्व हो सकता है ? अच्तर्राष्टद्रीय सम्बन्ध का विद्धार्थी अच्तर्राष्ट्रीय व्यापार: 
के सभी पहलुओं में रुचि ले सकता है किन्तु अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का विद्यार्थी अन्तर्राष्ट्रीय 
व्यापार में तभी रुचि लेगा जबकि उसमें राजनीतिक उद्देश्यों के लिए आधिक धमकियाँ, पुरस्कार 
तथा दण्ड जैसे राजनीतिक तत्व शामिल हों ।? . * 


] “0६8 तांग्रागर्ण णा वशबव्याशाीगार एगांपंठ थात आठागंहा ?ेणांएए, 6 शा व्वश्ायावाी0णा&ं 
7९88078 7799 वर्शल' 80 थ। 078 एी(श8०ा०7 9० ए&शा धी6 गाए ल्३ 0 5०० 3200065 
भाशीाबक इ80एथ्गाउदा एण्राणढत ता व0., फॉगााबाणानोे इशंध्राणा३ फछ०ण्पात | ॥0006 ६6 
भा्ेएशंड एक 0लंशा एणॉंडहड 0 एणांगिस्वा छ0003889 0४फ़््शा ॥0॥5, 07 शांति | (8788 
रो डविण३ ती-क्‍थंवणा3 20फ्नलशा तंडरतर/ 50संथा3, ६ ज़णपौत वीएप्व०७ 35 छत्री आऑफएपांर3 
धव्यशाणाब ६8068 प्रैणा3, (89 वाल्याधाणा् ऐ०त0 07095, (07रायंधा, /87780078] (806, 
साबा5907विााण गाते [6 १०एल०एााए एीवाव्याांणानर एश्परटढड बाते हापटप, प्री6 हपतेशा। 0 
पिंशयाक्षांणावा एणॉाप0३3 8 परण 0गाएथाहएते जाति 656 श9७३ '0एाी इथाणाओओंए५, ०50०० जाा2श6 
॥7969 7ज्ाएडा एएणा तीशंदं 280एशगएशा। 0ण6णए०४, ण शीत 67 शा ९ाए)ॉ0ए2०प 97 80एशाा- 
प76%8 45 40४7प्रणक्रा॥ एणं॥]वाएशएआशां (० ०ञा०ए९ एरावि्वए 0 79०॥60व४ एॉ)ं०र०८प०८४,! 

न--द, उ. सती, फॉययावबाशादो .०॥7० (४ए उल्घ४००७ 3977), 7. 22: 
है 
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को स्वायत्त विषय मानने के प्रश्न पर तीन पृथक्‌-पृथक्‌ विचार हैं। पहला विचार उच विद्वानों के 
है जो यह कहते हैं कि अन्तर्राप्ट्रीय राजनीति एक अनुशासन है जिसका अपना अलग चावला है 
और पृथक्‌ अध्ययन प्रणाली भी | इसकी विषय-वस्तु में अनेक विषयों से ली गयी ज्ञान सामग्री आती 
है--जैसे, इतिहास, अर्थशास्त्र, सामाजिक मनोविज्ञान, विधिशास्त्र, अन्तर्राष्ट्रीय विधि, अन्तर्राष्ट्रीय 
संगठन आदि । दूसरा विचार उन विद्वानों का है जो यह मानते हैं कि अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के 
अध्ययन क्षेत्र में ऐसी कोई विलक्षण चीज नहीं है कि इसे अध्ययन का स्वायत्त विषय माना जाये। 
इन दो विचारों के अतिरिक्त एक तीसरा विचार भी है जो इस प्रश्न पर किसी तरह की बहस में 
पड़ना ही बिलकुल निर्थंक और अनावश्णक समझता है । पमर और पकिन्स जैसे विद्यत अन्तर्राष्ट्रीय 
राजनीति को एक स्वायत्त विषय मानते हैं और उनका तंके है कि इस विषय के अध्ययन हेतु 
विशिष्ट पद्धति, विशिष्ट सिद्धान्तों तथा एक विशिष्ट प्रकार के ज्ञान का प्रयोग किया जाता है। 
इसके विपरीत, सोवियत विद्वान इसे इतिहास का ही अंश मानते हैं। (£] 

99 में वेल्स विश्वविद्यालय में अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की पहली गद्दी (णाभा) को 
सुशोभित करने वाले इतिहास के सुप्रस्तिद्ध विद्वान अल्फ्रेड जिमर ने यह कहा था कि पैक्षणिक 
दष्टि से अन्तर्राप्ट्रीय राजनीति स्पष्ट रूप से एक पृथक विपय नहीं है। इसकी कोई एक निश्चित 
पाठय सामग्री भी नहीं है।यह एक विषय न होकर कई विषयों का समूह है । यह समूह जिन 
विधयों से बना है, वे हैं--कानुन, अर्थशास्त्र, राजनी तिशास्त्र, भूगोल तथा इसी प्रकार के अन्य विषय, 
किन्तु इनका पूर्ण रूप से निर्धारण करना सम्भव नहीं है ।” 

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का ज्ञान की एक' स्वायत्त शाखा के रूप में अध्ययन करने के लिए 
स॒वंप्रथम सन्‌ 99 में अलग से आचायें के पद की स्थापना वेल्स विश्वविद्यालय में की गयी थी 
और इस पद पर क्रमशः एल्फेड जिमने तथा चाल्स वेबस्टर नियुक्त हुए | वे दोनों ही उस समय 
के श्याति-प्राप्त इतिहासकार थे । इस प्रकार उस समय से अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति को एक स्वतस्त्र 
विषय के रूप में अध्ययन करने की रुचि उत्पन्न हो गयी थी किन्तु इससे उस प्रवृत्ति की ओर भी 
संकेत मिलता है जो अन्तर्राष्ट्रीय राजतीति को राजनयिक इतिहास के पर्याय के रूप में ही देखना 
चाहती थी । राजनयिक इतिहास अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का अंग अवश्य है, किन्तु अन्तर्राष्ट्रीय 
राजनीति के अध्येता की बौद्धिक रुचि इतिहासकार की रुचि से भिन्न होती है। अन्तर्राष्ट्रीय 
राजनीति के अध्येता की रुचि केवल अतीत में न होकर वर्तमान और भविष्य के अध्ययन में 
भी होती है । कालान्तर में अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के जानकारों ने समसामयिक घटनाओं के अध्य- 
यम पर जोर दिया और सामयिक उतार-चढ़ावों के तात्कालिक महत्व की व्याख्या से अपने आपको 
जोड़ा । प्रथम और द्वितीय विश्वयुद्ध के मध्य के कालांश में अन्तर्राष्ट्रीय कातुन और संगठव द्वारा 
अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों को संस्थागत बनाने पर जोर दिया गया । द्वितीय महायुद्ध के बाद अन्त- 
रप्ट्रीय राजनीति में सैद्धान्तीकरण की खोज करने की एक निश्चित प्रक्रिया का प्रारम्भ हुआ । 

यह एक तथ्य है कि द्वितीय विश्वयुद्ध तक अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन एक प्रृथक 
अथवा स्वायत्त ज्ञान शाखा के रूप में प्रतिष्ठित नहीं हो सका था। एक ज्ञान शा के लिए 
आवश्यक है कि उसकी समुचित एवं निश्चित विषय सामग्री हो जो अन्य ज्ञान शाखाओं की परिधि 
से पृथक हो, व्यवस्थित, तथ्य संग्रह से युक्त तथा स्पष्ट अवधारणात्मक संरचना हो तथा उसके 

स्वयं के वैज्ञानिक सिद्धान्त हों जिनका व्यावहारिक महत्व हो । अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की विषय 
सामग्री इतिहास, अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं व संगठन, अन्तर्राष्ट्रीय विधि आदि में वितरित थी। इस 
अध्ययन के समर्थकों के समक्ष प्रमुख समस्या अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति से सम्बन्धित बिखरी हुई 
' विपय सामग्री को एक शैयक स्थान पर एकत्रित एवं एकीकृत कर उसे व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत 
| करने की थी। परम्परागत अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की समीक्षा से यह ज्ञात होता है कि () 
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हक 2 80 हल ५ कई विषय सन्‌ 945 तक नहीं उभर पाया; (7) एक 
और ताकिक बात दि रा पिन मा ग विधित गत 
व कम हर्ट स्पष्ट फरना कठिन है तथा (7) राजनीतिक चिन्तन, अन्तर्राष्ट्रीय 
। / ढैटनीतिक इतिहास आदि .इसके प्रधान निर्माणक विषय हैं। (४) 945 पे 
पूर्व अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति विपय के लेखकों में सिद्धान्त निर्माण के सम्बन्ध में अहुचि पायी 
जाती थी | 
इन्हीं कारणों से सन्‌ 945 तक अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति विषय स्वायत्त विषय का स्वरूप 
धारण नहीं कर सका। किसी भी विषय के अपने स्वायत्त अस्तित्व के लिए कतिपय अहंताएँ 
आवश्यक मानी जाती हैं; जैसे प्रथम, समुचित एवं निश्चित विपय-सामग्री का होना; द्वितीय, विषय 
सामग्री का व्यवस्थित होना; तृतीय, स्वयं के वैज्ञानिक सिद्धान्तों का होना आदि आदि । अपनी 
शैशवावस्था में अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की विषय-वस्तु एकदम निश्चित नहीं थी । इतिहास, 
अन्तर्राष्ट्रीय कानुन॒ तथा अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं की परिधि में बिखरी हुई थी | इस बिखरे हुए 
व्यवस्थित माहौल में मूल समस्या यह थी कि निश्चित वैज्ञानिक सिद्धान्त के अभाव में सामग्री का 
एकीकरण किस भाँति किया जाये ? बे हा 
फिर भी यह भाना जाता है कि अमरीकन लेखकों, विचारकों और विद्वानों ने प्रथम विश्व- 
युद्ध के बाद से ही अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति विषय के अध्ययन से वैज्ञानिक झुकाव का परिचय दे दिया 
था । अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों पर प्रमुख विद्वाघों द्वारा प्रथक रूप से कुछ ग्रन्थ लिखे गये, इनमें 
पॉल, राइन्श, बन्स, जेम्स, ब्राइस, ह॒वं॑र्ट गिष्वन्स, रेमोण्ड बुल, पाकर मुन, शूमां, एल्फ्रेड जिमन॑, 
ई० एच० कार० आदि प्रमुख थे । इनके अतिरिक्त अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की विषय-सामग्री को 
व्यवस्थित करने तथा अध्ययन क्षेत्र को निश्चित करने के भी प्रयत्त हुए। इस सम्बन्ध में पाकर 
मून तथा एल्फ्रेंड जिमने के नाम उल्लेखनीय हैं । अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में विदेश नीति के विषय 
में सन्दर्भ ग्रन्थ सूची का भी संकलन किया गया । इस युग में सम्भवतः फ्रोंक रसेल ही ऐसे विद्वान 
थे जिन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के सिद्धान्त के विपय में एक अध्ययन भ्रस्तुत किया । इन ग्रन्धों 
के सन्दर्भ में यह कहा जा सकता है कि इनसे अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति को एक स्वायत्त ज्ञान शाखा 
के रूप में स्थापित होने में समर्थन मिला । फिर भी यह एक' तथ्य है कि 945 तकः' अस्तर्राष्ट्रीय- 
राजनीति विषय को घह दर्जा घहीं मिल पाया जो कि इतिहास”; अर्थशास्त्र” और “राजनीति, 
शास्त्र”! आदि विषयों को मिल चुका था । नील और हेमलेट के अभिमत में “अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों, 
के अध्ययत की खोज अमरीकन मस्तिष्क की उपज है"”"“'प्रथम विश्वयुद्ध के बाद से ही 
अमेरिकन बुद्धिजीवी समाज मे दुनिया की खोज कर ली थी ।/” ॥॒ 
द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति को एक स्वायत्त ज्ञान शाखा के रूप में 
अपना अस्तित्व कायम करने में काफी सुविधा हुईं। युद्धोपरान्‍्त दशक में अनेक पुस्तकें और 
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शोध लेख प्रकाशित हुए । इन पुस्तकों और लेखों में अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के विविध पक्षों पर 
कुछ सैद्धान्तिक निबन्ध तथा विश्लेषणात्मक अध्ययन का समावेश हुआ। अन्तर्राष्ट्रीय राजनौति 
के अध्ययन में यह संक्रमण अवस्था थी जिसकी विषय-सामगश्री तथा अध्ययन पद्धति के विषय में 
विद्वानों ने विभिन्‍न दृष्टिकोण अपनाये । अभी तक के प्रयास संख्यात्मक अधिक थे जो विद्वानों में 
उत्सुकता का परिणाम था । वास्तव में इस समय अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन, जैसा कि 
स्टेनले हॉफमेन ने लिखा है, एक असम्बद्ध तथा भीड़ भरी दुकान की भाँति हो गया । 

हद्वित्तीय विश्वयुद्ध के पश्चात्‌ अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन में नुनत आयाम दुष्टव्य 
हैं। ऐसे शोध लेखों एवं ग्रन्थों का प्रणयन हुआ जिनमें न केवल अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं का 
विश्लेपणात्मक पुट पाया जाता है अपितु सिद्धान्तीकरण की दिशा में भी स्पष्ट प्रयत्त दिखायी 
देता है पिछले एक दशक से अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन परम्परागत-आदशैवादी अध्ययन 
की परिधि लाँधकर एक व्यापक किन्तु निश्चित क्षेत्र अहण करता जा रहा है। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति 
को स्वायत्त विपय का दर्जा दिलाने में अमरीकन विद्वानों विशेषकर मार्गेन्थाऊ, रिचार्ड सी. 
स्वाइडर, चार्ल्स मेकलेलेण्ड, फ्रेड सोण्डरमेन आदि का विशिष्ट योगदान है। अनेक अमरीकी 
विश्वविद्यालयों में इस विषय का अध्ययन-अध्यापन एक स्वायत्त विषय के रूप में आज हो रहा है । 
भारत में भी दिहली के जवाहर नेहरू विश्वविद्यालय में अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति विषय का 
अध्ययन-अध्यापन्त एक स्वायत्त विषय के रूप में हो रहा है और पिछले कई वर्षों से स्वातकोत्तर 
उपाधि भी उसी प्रकार प्रदान की जाती है जिस प्रकार इतिहास, लोक प्रशासन और राजनीति 
विज्ञान विषयों में उपाधियाँ दी जाती हैं । 

« संक्षेप में अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति! (अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध) इस समय पुरी तरह विकसित 
अनुशासन तो नहीं है पर इसमें स्वायत्त अनुशासन बनने की सम्भावनाएँ मौजूद हैं । स्वायत्त विषय 
यह तब बन जायेगा जब राज्यों के व्यवहार के बारे में कोई सिद्धान्त बनाने का वैसे ही प्रयत्त 
किया जायेगा जैसे अन्य सामाजिक विज्ञानों में अन्य सामाजिक घटनाओं की व्याख्या करने के लिए 
सिद्धान्त बनाये जाते हैं । सिद्धान्त निर्माण के थे प्रयत्न अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में बड़े पैमाने पर 
किये जा रहे हैं और इसी कारण हमें आशा है कि अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति एक स्वतन्त्र ज्ञान क्षेत्र के 
रूप में विकसित हो सकेगा । डे हि 

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति (अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध) को स्वायत्त विषय का दर्जा मिलने की शत्तें 
यह है कि अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के एक सामान्य या व्यापक सिद्धान्त (0शाथ्रर्श परारणाऋ ० 
7र/भाधा०ा॥ ?णांधं०६) का विकास हो । इस प्रकार के पिद्धाव्त के विकास का प्रक्रम चल 
रहा है। यद्यपि अब तक हमारे पास अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का कोई सामान्य सिद्धान्त नहीं है, 
फिर भी अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के आंशिक सिद्धान्त बहुत से मौजूद हैं । हमें भाशा है कि हम 
शीघ्र ही एक सामान्य सिद्धान्त का विकास भी कर सकेंगे। जब तक सामान्य सिद्धान्त का विकास 
नहीं हो जाता तब तक वर्तमान स्थिति में इसे अद्धे स्वायत्त विषय कहना ही उचित है। 


# 7०-_ अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का विज्ञान 
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अभी तक हम यह मानते आये हैं कि अन्तर्राष्ट्रीय गतिविधियों के अध्ययन के रूप वैज्ञा- 
निक हैं । किन्तु इस धारणा के सम्बन्ध में अनेक शंकाएँ उठायी गयी हैं। अतएवं यह आवश्यक है 
कि हम इस विषय पर विस्तार से चर्चा करें। 
५ ., थेरोप अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति को विज्ञान मानते हैं जबकि केनेथ थाम्पसन तथा स्टेनली 
हॉफर्मन इसे विज्ञान की श्रेणी में नहीं रखते कैनन के अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति कोई विज्ञान 
नहीं है और इसलिए इसे विज्ञानेतर विषयों या मानविकी में ही रखना चाहिए । क्विसी राइंट के 
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अभिमत में निकट भविष्य में अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति विषय विज्ञान बनने की क्षमता रखता है 
अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के वैज्ञानिक स्वरूप के बारे में इस विवादास्पद मसले को निपठाने के लिए 
विज्ञान का अर्थ समझना आवश्यक है । 

“विज्ञान ज्ञान की वह शाखा है जो तथ्यों को व्यवस्थित रूप में सेजोती है और सामान्य 
तियमों को खोज निकालने का प्रयत्न करती है। सर्वप्रथम, यह तथ्यों को एकत्रित करती है और 
उम्के पारस्परिक कार्य-कारण सम्बन्ध प्रदर्शित करते हुए कुछ मान्य निष्कर्षों तक पहुँचने का प्रयत्न 
करती है। हकक्‍्सले के अनुसार विज्ञान एक ऐसा सम्यक्‌ ज्ञान है जो युक्ति और साक्ष्य पर भाधारित 
है । शैपर्ड के अनुसार, इसके प्रमुख लक्षण हैं : () एक संक्षिप्त, संगत और सम्बद्ध ज्ञान की सम्भा- 
घना; (2) तथ्यों को क्रमबद्ध करता और उसमें कार्यकारण सम्बन्ध स्थापित करने के उपरान्त 
सामान्यीकरण कर सकने और पुवेकथन (?०००४07) करने की क्षमता; (3) प्राप्त सम्बन्धा- 
नुमानों और निष्कर्षों की जाँच की सम्भावना । इसमें काले फ्राइडरिच ने दो नयी बातें जोड़ने का 
सुझाव दिया है । अध्ययन विधि के सम्बन्ध में व्यापक सहमति, और (2) इसके अध्ययन में 
लगे हुए व्यक्तियों का समुचित प्रशिक्षण । किन्तु पेल्लिगर के अनुसार, विज्ञान केवल युक्ति और 
तक पर आधारित होता है; प्रयोग और पूर्वकै्षत उसके लिए आवश्यक नहीं है । हाँ, उसके 
अध्ययन की सम्यक्‌ प्रणालियाँ आवश्यक होनी चाहिए । 

एक विज्ञान किसी विषय से सम्बन्धित उस ज्ञान राशि को कहते हैं जो विधिवत्‌ पय्यंवेक्षण, 
अनुभव और अध्ययन के आधार पर प्राप्त की गयी हो और जिसके तथ्य परस्पर सम्बद्ध, क्रमबद्ध 
तथा वर्गीकंत किये गये हों । अर्थात्‌ विज्ञान में कार्य-कारण का सम्बन्ध, भविष्यवाणी करने की 
सामर्थ्य और तथ्यों के बारे में स्वंमान्यता होनी चाहिए । इस अर्थ में प्राकृतिक विज्ञान ही विज्ञान 
की श्रेणी में आते हैं; अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति तो क्या समाज विज्ञान का कोई भी विषय इस 
अर्थ में विज्ञान की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता । 

जो विद्वान अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति को विज्ञान मानने में संकोच करते हैं उनके तर्क इस 
प्रकार हैं : () अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के लेखक इसकी अध्ययन विधि के सम्बन्ध में एकमत नहीं 
हैं; (2) इसके सिद्धान्त और निष्कर्ष सर्वमान्य नहीं है; (3) इसका विकास लगातार नहीं हुआ; 
(4) हमें यह ऐसी सामग्री प्रदान नहीं करता जिसके आधार पर हम यथातथ्य पूवेकथत कर सकें; 
(5) अन्तर्राष्ट्रीय मामले इतने जटिल (2007४!) , परिवतंतशील और अनियमित हैं कि खोज की 
वैज्ञानिक पद्धतियाँ उनके अध्ययन में कारगर नहीं हो सकतीं; (6) अन्तर्राष्ट्रीय मामलों पर प्रभाव 
डालने वाली बातें प्रायः अस्पष्ट और उलझी हुई होती हैं और उनको समझना अथवा उन पर 
नियन्त्रण रखना अत्यन्त कठिन है; (7) तथ्यों को एकत्रित करने, उनको विधिवत सजाने और 
उनसे निष्कर्ष निकालने में अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के शोधार्थी का अपना व्यक्तित्व और उसका 
दृष्टिकोण भी कुछ-न-कुछ प्रभाव डाले बिना नहीं रहता । अनासक्त होने पर भी वह भोतिक और 
प्राकृंतिक विज्ञानों के समान पूर्णतः वस्तुनिष्ठ और निरपेक्ष महीं रह सकता । 

इन आलोचकों के तकों में सत्य का कुछ अंश है । वस्तुतः सामाजिक कार्य-कलापों तथा 
गतिविधियों के वैज्ञानिक अध्ययन में अनेक वाधाएँ हैं । प्रकृति से ही, सामाजिक अध्ययन भौतिक 
अथवा प्राकृतिक विज्ञानों की तरह यथात्थ्य नहीं हो सकते । फिर भी, जब आलोचक अन्तर्राष्ट्रीय 
राजनीति के विज्ञाम बनने की- सम्भावना को नहीं मानते तब वे एक ऐसी 'अति' तक पहुँच जाते हैं 
जिसको नहीं माना जा सकता । सम्भवतः वे किसी अध्ययन के वैज्ञामिक होने के लिए यह आवश्यक 
समझते हैं कि उसके निष्कर्ष सुस्पष्ट और यथातथ हों और साथ ही उसमें पूर्व॑ंकथन करने की क्षमता 
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- हो । यह घिचार विज्ञान के स्वरूप को भलीभाँति न-समझने के कारण फैला हुआ है। वस्तुतः प्राकृ- 
तिक विज्ञानों में भी ऋतु विज्ञान ((०००7००४५) भादि कुछ ऐसे ज्ञान हैं जो यथातथ पूर्वकथन - 

. नहीं कर पाते । किन्तु उसको <विंज्ञान' मानने में कोई आपत्ति. नहीं करंता । फिर, सामाजिक  ' 
' विज्ञानों के. सम्बन्ध में एक भिन्‍नत कसौटी क्‍यों हो ? ह 

यदि हम यह मान लें कि विज्ञान के लिए यह आवश्यक नहीं है कि उसके निष्कर्ष सर्वे 
'व्यापक हों और उनके नियम तथा पूर्वकेंथन यथातथ (०४४०) और अठल ,(7एथ्यां४००) हों, तो , 
फिर हमें नये सिरे से विचार करना पड़ेगा. कि. किसी अध्ययन को वैज्ञानिक! बनाने के लिए उनका 

. स्वरूप कैसा होना चाहिए | हमारा मत है कि इंस परख में उस ज्ञान का रीति-विधान:(70०000- 

_ ००४९) ही निर्णायक होना चाहिए। यदि 'किसी ज्ञान, की अध्ययन विधि वैज्ञानिक है और उसके 


- अनुसन्धानकर्ता वैज्ञानिक ढंग से अंपने अध्ययत्त और. खोज में लगे हुए हैं तो कोई कारण भहीं कि _. 


. हम ऐसे ज्ञान को विज्ञान न. कहें । ! 
मारगेन्याऊ ने अपनी पुस्तक 'पालिटिक्स अमंग' ,तेशन्स” के '“अ्तर्राष्ट्रीय राजनीति का. ' 
विज्ञान! शीष॑क अध्याय में लिखा है कि अन्तर्राष्ट्रीय. राजनीति के दो प्रमुख उद्दृश्य हैं । पहला तो 
.उन शक्तियों को जानना व समझना जो कि राष्ट्रों के आपसी सम्बन्धों को निर्धारित करती हैं और .. 
दूसरा उन तरीकों को समझना जिनके द्वारां शक्तियाँ .एकं-दूसरे पर तथा अच्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक .- 
सम्बन्धों व संस्थाओं पर प्रभाव डालती है । 


डॉ. ग्रेसत कके का. भी मानना है कि अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति एक अध्ययन के विषय के रूप... 


न 


'प्रभुत्व रेहा है, जिन्होंने निम्नलिखित तीन दृष्टिकोणों में से कोई एक दृष्टिकोण अपनाया है| सर्वे-. . - 
: प्रथम वे इतिहासकार हैं जो कि अन्तर्राष्ट्रीय संम्बन्धों को केवल आधुनिक 'इतिहास समझते हैं, - 
जिसमें स्वीकृत सांमग्री पर्याप्त मात्रा में न होने के कारण विद्यार्थी को कठिनाइयाँ होती हैं । दूसरा 
: वे अन्तर्राष्ट्रीय विधिवेत्ताओं का है, जिन्होंनें अपने आपको .राज्यों के आपसी संस्वन्धों के कानूनी 
' पक्ष के अध्ययन में संलग्न रखा है, पर जिन्होंने इस बात का कभी “ग्रम्भीरतापुर्वेक प्रयत्न नहीं - 
, किया कि वे कौन-से आधारभूत कारण हैं; जिनके कारण यह वैधिक परिधि सदां ही अधूरी वे अपूर्ण _ “ 
रहती चली आयी है.। और अन्त में वे लोग हैं जो कि अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में यथार्थ रूप से अधिक ._ 
रुचि नहीं रखते, बस उस आदर्श रूप में अधिक रुचि रखते हैं जो कि,अपने आपमें पृर्ण हो, जिसे 
वे स्वयं निभित करना चाहते हैं। काफो समय पंश्चात केवल आधुनिककाल में. ही, ऐसे - विद्यार्थी 
, आये हैं; जिन्होंने विश्व राजनीति की आधारभूत व शाश्वत शक्तियों का अध्ययन प्रारम्भ' किया है 
-तथा उन संस्थाओं का अध्ययन जो.कि उनकी शक्तियों को अपने में समेटे हुए हैं। यह अध्ययन न. 
तो उनकी प्रशंसा:अथवा दोषारोपण करने की नीयत से, वंरत इस इच्छा से किया गया है.कि. उन... 
आधारभूत हलचलों को- समझें जो किसी राज्य की वैदेशिक नीति को निर्मित करती हैं । इस प्रकार 
अन्त में, राजनीति वैज्ञानिक अन्‍्तर्राष्ट्रीय-क्षेत्र में पदापंग कर ही .रहा है | 
... मागन्याऊ तथा ग्रेसन कके के -कथनों से स्पष्ट है कि अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति. को विज्ञान - 

“बनाने के प्रयत्न चल रहे हैं । द्वितीय विश्व-युद्ध के बाद अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के लेखकों का उद्देश्य 

-उन आंधारभूत शक्तियों और घटनाओं का अध्ययन करना रहा है जो कि किसी राज्य की विदेश 
_ नौति और नीति. निर्माण प्रक्रिया को प्रभ्नावित करते हैं । आगे चलकर अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में . ' 
) सिद्धान्त निर्माण और मॉडल निर्माण की. प्रवृत्ति उभरी । 
| अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की वैज्ञानिकता के समर्थन में कई तक दिये जा संकते हैं। (!) प्रथम 
.. अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति भें परीक्षण और पर्यंवेक्षण. की पद्धति से तथ्यों का पता लगाया जा सकता 
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है। अन्तर्राष्ट्रीय घटताएँ अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की प्रयोगशाला है। अत्तर्राष्ट्रीय समस्याओं के 
सम्बन्ध में सभ्यता के आदिकाल से अब तक सैकड़ों प्रयोग हुए हैं और हो रहे हैं। उन सबका निरी- 
क्षण करके अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की दिशा के सम्बन्ध में कतिपय सामान्य सिद्धान्त निकाले जा 
सकते हैं । (2) द्वितीय, यदि सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाये तो अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में नित्य नये-नये 
प्रयोग हो रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ, राष्ट्र संघ जैसी संस्थाएँ एक प्रकार के प्रयोग हैं| गुट निर- 
'पेक्षता, सैनिक सन्ध्रियाँ अथवा अरब लीग का निर्माण भी प्रयोग ही हैं। इन प्रयोगों के आधार पर 
अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के बारे में निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। (3) तृतीय, अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति 
में भी सीमित अर्थों में भविष्यवाणी की जा सकती है । यदि अमरीका वियतनाम में सैनिक हस्तक्षेप 
करता है अथर्वी सोवियत सेनाएँ अफगानिस्तान में सक्रिय हस्तक्षेप करती हैं अथवा हिन्द महा- 
सागर में महाशक्तियाँ अपने-अपने युद्धपोत रखना शुरू कर देती हैं तो अत्तर्राष्ट्रीय राजनीति का 
विद्यार्थी सहज ही में सम्भावचाएँ ' व्यक्त कर सकता है। फाइनर के अनुसार, “हम भविष्य, की 
सम्भावनाओं के विषय में तो अवश्य ही भविष्यवाणी “कर सकते हैं, भले ही हम उसे पूर्ण निश्चय 
के साथ न भी कह सके । ऋतुशास्त्र, भूगर्भशास्त्र आदि अनेक विषय विज्ञान कहलाते हैं जबकि 
उनके हारा की गयी भविष्यवाणियाँ अनेक बार ठीक नहीं होतीं ।” चतुर्थ, अन्तर्राष्ट्रीय राज- 
नीति ज्ञान की एक पृथक शाखा है। इसकी सभी बातों का क्रमबद्ध रूप से अध्ययन किया जा 
सकता है। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति को एक स्वतन्त्र सामाजिक शास्त्र के रूप में प्रतिष्ठित करने तथा 
उसके सैद्धान्तिक आधारों को निश्चित करने की दिशा में विशेष प्रयत्न किया जा रहा है। अमरीकी 
विश्वविद्यालयों में तो द्वितीय विश्वयुद्ध के उपरान्त यह दृष्टिकोण मुखर हो गया था कि अन्तर्रा- 
प्ट्रीय राजनीति एक स्वायत्त उप-विषय है जो राजनीतिशास्त्र से मुलतः भिन्‍त तथा पृथक है, जिसके 
अपने विशिष्ट सैद्धान्तिक आधार हैं। (5) पंचम, यह सच है कि भौतिक विज्ञान की तरह अच्तर्रा- 
प्ट्रीय राजनीति के कारण तथा काये में प्रत्यक्ष सम्बन्ध स्थापित नहीं किया जा सकता | फिर 
विशेष घटनाओं के अध्ययन से कुछ सामान्य परिणाम तो निकाले ही जा सकते हैं । उदाहरणारथे, 
यदि हम विश्व के संघर्ष स्थलों का विश्लेषण करें तो इस निष्कर्ष पर पहुँचेंगे कि सभी संघर्ष 
स्थलों में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से महाशक्तियों का हस्तक्षेप अवश्य रहा है। चाहे वियतनाम 
समस्या हो या पश्चिमी एशिया का संकट, कश्मीर समस्या हो या अफगानिस्तान का मसला, महा- 
शवितर्थां किसी-त-किसी ढंग से “हस्तक्षेप अवश्य करती हैं । (6) षष्ठम, अच्तर्राष्ट्रीय राजनीति में 
सावेभौमिक पिद्धान्तों का जो अभाव है उसका कारण इसकी अवैज्ञानिकता नहीं है, वरन्‌ मनुष्य 
का परिवर्तेनशील स्वभाव है।. मिश्चितता और सावंभौमिकता का अभाव भूगभंशास्त्र, ऋतुशास्त्र | 
तथा ज्योतिविज्ञान में पाया जाता है। ह 
950-60 के दशक से अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में सिद्धान्तीकरण के जबरदस्त प्रयत्न 
प्रारम्भ हुए । इन प्रयत्नों के फलस्वरूप अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन के अनेक आंशिक सिद्धान्त 
अस्तित्व में आये । इस दृष्टि से मार्गेन्धाऊ, कापलान, सिंगर, डायच, चाल्स मेकलेलेण्ड, ओऑरेन 
आर. यंग, केनेय वाल्टज, बॉब् बायनटन इत्यादि के नाम उल्लेखनीय हैं । 
इन सी प्रयत्नों के बावजूद सत्य यह है कि तथाकथित अत्तर्राष्ट्रीय राजनीति के वैज्ञानिक 
अध्ययन का सर्वाधिक निराशावादी पहलू यह है कि अनेक अनुभववादी अध्ययनों के बावजूद विश्व 
राजनीति के व्यवहार का कोई स्वमान्य सिद्धान्त घहीं बन पाया है। 
निष्कर्ष --अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति भौतिक विज्ञान के समान विज्ञान नहीं है। इसके 
सिद्धान्त और निष्कर्ष अनिश्चित हैं और इसके पूर्व कथन शुद्ध नहीं होते । इसके सिद्धान्तों 
के सम्बन्ध में विद्वानों में मतभेद होना कोई आश्चरय की बात नहीं है । फिर भी अन्तर्राष्ट्रीय 
राजनीति के शोधार्थी अपने अध्ययन की समुचित पद्धति के सम्बन्ध में बहुत कुछ एकमत होने लगे 
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हैं। ऐसी दशा में हम अपने विषय को विज्ञान की संज्ञा दे सकते हैं, किन्तु हमें यह सत्य भी स्वी- 
कार कर लेना चाहिए कि अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति अभी भी सामाजिक विज्ञानों में सबसे कम विकसित 
विज्ञान है । अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के विज्ञान का निर्माण करने के लिए अभी भी बहुत कुछ प्रयत्न 
करने होंगे । इसक्रे लिए निरन्तर खोज और समुचित सिद्धान्त निर्माण की अत्यन्त आवश्यकता है । 
संक्षेप में, अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति एक विज्ञान बन रही है (6 80ं०08 0 उंगरशपक्षाणाव 
ए7०ॉा॥708 49 0७ए७००७४॥४) । न 
अस्तर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन में कतिपय पूर्वग्रह 
(80५0 छ&8088 एप पप्तछ 8700९ 07 7राफराप8 प्रणव, ए0.7प28) 

अन्तर्राष्ट्रीय एक जटिल विषय है। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्येता विद्वान अपने 
ऐतिहासिक अनुभवों, अपने सांस्कृतिक वातावरण अपने सामाजिक और राणनीतिक मुल्यों के परि- 
प्रेक्ष्य में विवेचन एवं विश्लेषण करते हैं। अमरीकी विद्वान अपनी दृष्टि से वियतनाम समस्या अथवा 
एशिया में चीन के अभ्युदय की घटना का विश्लेषण करते हैं तो सोवियत विद्वान एक भिन्न दुष्टि 
से इन घटनाओं को देखते हैं । अतः अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के विद्यार्थी को उन पूर्वाग्रहों से परिचित 
रहना चाहिए जिनके परिप्रेक्ष्य में अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं को प्रस्तुत किया जाता है । 

मोटे रूप से ऐसे दो पूर्वाग्नह हैं--प्रथम, अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति तथा विदेश नीति पर 
लिखी गयी अधिकांश पुस्तकें और शोध ग्रन्थ राष्ट्रीय समस्याओं के विवरण से भरे पड़े है । विदेश 
नीति पर लिखने वाले अधिकांश लेखकों ने अपने देश के पक्ष में ही विभिन्न घटनाओं फी व्याख्या 
कर दी है। यदि किसी अन्तर्राष्ट्रीय समस्या या संवर्ष में कोई देश उलझा हुआ है तो उस देश 
के अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के अनुसन्धानकर्ताओं ने अपने देश को सदेव सही सिद्ध करने का प्रयत्न 
किया है और दूसरे देशों को तर्को द्वारा गलत बताया है। उदाहरणार्थ, द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद 
रूस-अमरीकी शीतयुद्ध एक तथ्य अवश्य था किन्तु अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की अधिकांश अमरीकी 
पुस्तकों में समस्त अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं को शीतयुद्ध के परिप्रेक्ष्य में देखने की जो प्रवृत्ति विकसित 
हुई उसे मात्र एक अमरीकी पूर्वाग्रह ही कहा जायेगा । द्वितीय, द्वितीय विश्व-युद्ध के बाद लिखे 
गये अधिकांश अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के ग्रन्थों में एक अन्य पूर्वाग्रह हिंसा के प्रति दिखायी देता 
है । ऐसा लगता है मानो विश्व राजनीति हिंसा, लड़ाई-झगड़े, संघर्ष, विवाद और मतभेदों का ही 
दूसरा नाम है। सभी प्रचार साधनों से हमारा ध्याम अस्तर्राष्ट्रीय संकटों की ओर अनवरत 
रूप से आकर्षित किया है, मान्तो हम संकट के युग में रह हों जबकि अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति 
के अन्तग्ंत राज्यों के मध्य पायी जाने वाली सहयोग की अवृत्ति, आधथिक और व्यापारिक सहयोग, 
विश्व शान्ति के लिए किये जाने वाले प्रयत्त भी शामिल है । हम सभी जानते हैं कि राज्यों के 
भध्य अधिकांश आदान-प्रदान शान्तिपुर्ण सौम्य, स्थायी और द्विपक्षीय सन्धियों के अनुसार सम्पादित 
है। किन्तु ऐसे उदार सम्बन्धों का प्रसार माध्यमों द्वारा अधिक प्रसार नहीं किया जाता है। हंगरी 
में सोवियत हस्तक्षेप की घटना अथवा वियतनाम पर चीनी आक्रमण की घटनाओं का खूब प्रसार 
किया जाता है जबकि भारत-वियतनाम सम्बन्ध अथवा भारत-सोवियत सहयोग का उतना प्रसार 
नहीं किया जाता । यही कारण है कि हम अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति को 'शक्ति-संघर्ष” अथवा 'शीत- 
युद्ध की राजनीति कहकर पुकारने लग जाते हैं, जब॒कि यथार्थ में युद्ध से बचने और शान्ति कायम 
रखने के लिए भी बहुत कुछ प्रयास हो रहे हैं । 

समकालीन अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करने वाले तत्व 
(8७९८7०085 एरलू.एछ्रटार0 20गष्छश/ए072875 एराफरराप&पा0ापका, ए0.प्रपट॒॑9) 
अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति एक गतिशील विषय है। इसका स्वरूप अनवरत रूप से बदलता 


22. शव >उलाजननानीशन कस मल 
४ पसछाआा, 7, [4, 99. 23-35, 


हैँ 


55 


24 | अस्तर्राष्ट्रीय राजनीति 


जा रहा है। सन्‌ 945 के बाद इसके अध्ययन के सम्बन्ध में वैज्ञानिक सिद्धान्त प्रस्तुत करने की 
दिशा में कुछ सराहनीय भ्रयास हुए हैं। इन प्रयासों को देखने से ऐसा लगता है कि शायद जल्दी 
ही हम कुछ ऐसे सामान्य सिद्धान्तों का पता लगाने में सफल हो सकेंगे जिनके द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय 
राजनीति के प्रत्येक पक्ष को भलीभाँति समझा जा सकेगा । 

डॉ. महेद्वकुमार के अनुसार द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद अन्तर्राष्ट्रीय अध्ययन का क्षेत्र 
अत्यधिक व्यापक हो गया है और इस अध्ययन की पद्धति में अब अनेक महत्वपूर्ण परिवतंन 
हो गये हैं। थे परिवर्तन राष्ट्रीय और अत्तर्राष्ट्रीय जीवन में कई तरह के नये तत्वों के उदय 
के परिणाम से हुए हैं । इन नये तत्वों में टैक्वॉलोजी का विकास, उपनिवेशवाद का बढ़ता हुआ 
उन्मूलन, नये राष्ट्रों का उदय और नये अच्तर्राष्ट्रीय मुल्यों का प्रकटीकरण प्रमुख स्थान रखते 
हैं । परन्तु इन सबसे वढ़कर महत्वपूर्ण तत्व है अन्तर्राष्ट्रीय मामलों के ज्ञान में एक सैद्धान्तिक 
एकरूपता ढुँढ़ने की जिज्ञासा । 

रह में, समकालीन अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करने वाले कतिपय प्रमुख तत्व 
इस प्रकार हैं : 

() राज्यों की संख्या में वृद्धि--राज्य अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के पात्र हैं। द्वितीय 
विश्वयुद्ध से पूर्व अधिकांश राज्य साम्राज्यवादी शक्तियों के शिकंजे में बंधे हुए थे और इस कारण 
से राज्यों की संख्या कम थी । द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद अन्तर्राष्ट्रीय जगत में राज्यों की संख्या 
पहले से अब बहुत बढ़ गयी है । एशिया, अफ्रीका और लेटिन अमरीका के महाद्वीपों में राज्यों की 
संख्या काफी बढ़ी है। सन्‌ 945 में जहाँ संयुक्त राष्ट्र संघ के 5। सदस्य राज्य थे वहाँ आज 
सदस्य राज्यों की संख्या 59 हो गयी है। नये प्रभुत्वसम्पन राज्यों के उदय से अब अन्तर्राष्ट्रीय 
राजनीति को क्षुछ गिती-चुनी और जानी-पहचानी राजनीतिक इकाइयों के बीच होने वाले घटना- 
चक्र के रूप में नहीं देखा जा सकता । इन नवोदित राज्यों की अपनी आर्थिक, सामाजिक, प्रशासनिक 


समस्याएं हैं। अब इन राज्यों की समस्याओं की उपेक्षा करके अस्तर्राष्ट्रीय राजनीति को नहीं 
समझा जा सकता । 
(2) यूरोपीय राजनीति से अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का अभ्युदय--प्रथम विश्वयुद्ध तक 


विश्व इतिहास की बुनियादी तौर से यूरोप के इतिहास के रूप में ही देखा जाता था और विश्व के 
अन्य भागों जैसे एशिया तथा अफ्रीका के इतिहास को यूरोपीय शक्तियों दे मामलों की शाखा मात्र 
समझ लिया जाता था। विश्व के अधिकांश देश यूरोपीय शक्तियों के साम्राज्य के अंग थे। उप- 
-निवेशों के जल्दी-जल्दी स्वतन्त्र होने से एशिया और अफ्रीका के राज्यों ने भी विश्व राजनीति में 
हिस्सा लेना आ्रारम्भ किया । एशिया एशिया वालों के लिए! और “अफ्रीका अफ्रीकियों के लिए' 
जैसे नारे प्रचलित हुए । अब साम्राज्यवादी यूरोपीय देश एशिया तथा अफ्रीका महाद्वीपों के देश 
के हितों के एकमात्र संरक्षक नहीं रह गये । पहले अत्तर्रा ष्ट्रीय राजनीति यूरोपीय राजनीति का 
पर्यायवाची थी क्योंकि इसमें सक्रिय हिप्सा लेने वाले अधिकांश पात्र यूरोपीय महाद्वीप से सम्बन्धित 
थे | अब एशिया, अफ्रीका और लेटिन अमरीका के अधिकतर राज्य राजनीतिक प्रक्रिया में सक्रिय 
भागीदार बन गये हैं जिससे अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति वास्तव में “अन्तर्राष्ट्रीय” हो चुकी है । 

(3) विदेश नीति का प्रजातन्त्रीक्रण--विदेश नीति अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन 
का केन्द्र-बिन्दु है । पूर्व में विदेश नीति का निर्माण एवं संचालन एक छोटा-सा शासक वर्ग (०॥(०) 
करता था | अधिकांश देशों में राजतन्वात्मक शासन-व्यवस्था विद्यमान थी और राजा के इदं- 
गिर्द रहने बाला अभिजात्य वर्ग ही विदेश नीति सम्बन्धी निर्णय ले लेता था। जन सम्प्क के 
साधनों के अभाव में लोकमत विकसित नहीं हो पाता था । द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद लोकतान्विक 
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शासन व्यवस्थाओं वाले देशों की संख्या अनवरत रूप से बढ़नें लगी । जन सम्पर्क और प्रचार के 
साधनों; जैसे समाचार-पत्रों, रेडियो, टेलिफोन, टेलीविजन आदि का प्रयोग बढ़ने लगा । अब विदेशी 
मामलों में आम आदमी की वात पहले से अधिक सुनी -जाने लगी । विदेश नीति के निर्माण में आम 
जनता अधिक और आसानी से हिस्सा लेने लगी। विदेश नीति पर सभी देशों में संसद और 
विधानमण्डलों में वहस होने लगी है । हम सभी जानते हैं कि सन 963 में भारत सरकार भारत 
में वॉयस ऑफ अमरीका! को अपना एक ट्रांसमीटर लगवाने की स्वीकृति देसे के लिए जगभग 
तैयार हो गयी थी, किन्तु भारतीय जनमत के प्रवल विरोध के कारण भारत सरकार को अपनी 
मीति बदलनी पड़ी । इसी प्रकार सन 956 में ब्रिटेन में फ्रांस और इजरायल के साथ मिलकर 
स्वेज संकट के समय मिस्र पर आक्रमण कर दिया था । किन्तु ज्िटिश लोकमत के विरोध के कारण 
प्रधानमन्दी एंधोनी ईडन को त्यागपत्र देना पड़ा । अन्तर्राष्ट्रीय लोकमत के प्रबल विरोध के कारण 
ब्रिटेन और फ्रांस को अन्ततोगत्वा युद्ध बन्द करना पड़ा । संक्षेप में, अभिप्राय वह है कि अन्तर्राष्ट्रीय 
राजनीति अब पहले की अपेक्षा अधिक प्रजातान्त्रिक हो गयी है । 

(4) तकनीकी और प्रौद्योगिकी का विकाप्त--वीसवीं सदी को ठेकक्‍्नॉलॉजी दा प्रौद्योगिकी 
की शताब्दी कहा जाता है। इस सदी के उत्तराद्ध में तो टैक्नालॉजी का अनवरत रूप से प्रभाव 
बढ़ता जा रहा है ।.टैक्नॉलॉजी असल में विज्ञान की उपज है। टैक्नॉलॉजी ने हथियारों के स्वरूप 
में परिवर्तन कर दिया है और इसके जरिये अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के स्वरूप को भी बदल डाला 
है। तकभीकी विकास के कारण प्रथम बार मानव को ऐसी असीम शक्ति प्राप्त हुई जिसका 
उपयोग थहु चरम उन्नति अथवा पूर्ण संहार के लिए एक साथ कर सकता है। परमाणु या नाभि * 
कीय हथियार, जैंट विमान, नाभिकीय बम फेंकने वाले प्रक्षेपास्त्र, परमाणु ऊर्जा से चलने वाले 
विमान तथा पनडुब्रवियाँ, भू-उपग्रह, अन्तरिक्ष स्टेशन आदि तकनीकी विकास के द्योतक हैं। इन 
हथियारों के परिप्रेक्ष्य में आज राष्ट्रों की सैनिक शक्ति का स्वरूप बदल गया है। प्रौद्योगिकी का 
किसी , राष्ट्र को सैनिक शक्ति बनाने और इस प्रकार युद्ध का रूप बदल डालने में महत्वपूर्ण योग 
होता है । प्रौद्योगिकी के कारण अब राष्ट्रों की सैनिक शक्ति में परिवर्तन इतनी तीज गति से होने 
लगे हैं कि अस्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था अस्थिर-सी नजर आती है । संक्षेप में, तकनीकी और प्रौद्योगिकी 
विकास के सन्दर्म में देखने से पता चलता है कि आज की अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की प्रक्रिया इतनी 
अधिक गतिशील है जितनी पहले कभी नहीं रही । 

(5) परसाणु शक्ति और शान्ति के लिए बढ़ती हुई चिस्ता-परमाणु शक्ति के 
आविष्कार ने अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में सवंथा अपरिचित समस्याएं उत्पन्न कर दी हैं। परमाणु 
शक्ति के सर्वनाश करने के सामर्थ्य को देखते हुए मैक्स लनंर ने आज के युग को अतिमारकता का 
युग (478 38९ ० 0०९थगंतो]) कहा है। अर्थात्‌ अमरीका और सोवियत संघ दोनों में अलग-अलग 
रूप से इतनी क्षमता है कि वे अपनी आणविक शक्ति से सम्पुर्णं संसार का कई बार स्वेनाश कर 
सकते हैं। आज सर्वत्र यह भय छाया हुआ है कि कभी भी कोई आकस्मिक घटना सर्वताशकारी 
परमाणु युद्ध की चिनगारी भड़का सकती है । इसी कारण अब अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के शोधार्थी 
शान्ति के लिए चिन्तित लगते हैं और द्वितीय विश्व-युद्ध के बाद शान्ति आन्दोलन की गति में वृद्धि 
हुई है। अब विदेश नीति के सब निर्णयों के पृष्ठभूमि में शान्ति का ध्यान रखना जरूरी माना 
जाता है। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययच का आज सवसे महत्वपूर्ण ध्येय यही माना जाता है 
कि युद्ध से कैसे बचें और शात्ति कैसे कायम रखें | 

(6) अन्तर्राष्ट्रीय संगठन का बढ़ता हुआ सहत्व--अस्तर्राष्ट्रीय संगठनों को अन्त- 
रॉष्ट्रीय राजनीति के स्वरूप पर प्रभाव डालने वाला एक प्रक्रम माना जाता है। अन्तर्राष्ट्रीय 

“ राजनीति की सबसे बड़ी चिन्ता शान्ति की खोज है और अन्तर्राष्ट्रीय संगठन शात्ति तक पहुँचने 
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का संस्थात्मक साधन है। अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों के अस्तित्व से राष्ट्रों के आचरण की स्वतन्त्रता पर 
गम्भीर अंकुश लगने की सम्भावनाएँ बढ़ी हैं। युद्ध और शान्ति के मामलों में. राष्ट्रों को अन्तर्स- 
षट्रीय संगठनों जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ अथवा अत्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के निर्देशों का पालन करना 
होता है । इससे अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था के कायम होने की सम्भावनाएँ 
बढ़ती जा रही हैं । 

(7) व्यापार और वाणिज्य---आजकल अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में व्यापार और वाणिज्य 
का तत्व महत्वपूर्ण होता जा रहा है। अधिकांश राष्ट्र व्यापार और वाणिज्य के परिप्रेक्ष्य में 
विदेश नीति सम्बन्धी निर्णय लेने लगे हैं। अमरीका ने चीन में अपार व्यापारिक हितों को देखते 
हुए सन्‌ 97] में राजनयिक सम्बन्ध स्थापित कर लिये। मध्य-पूर्व के तेल भण्डारों को देखते 
हुए अधिकांश देश अरब-इजराइल संघ में अरबों का पक्ष लेते रहे हैं । 

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययच का विकास 
(पाझ0राट#, 05ए..079५एछघ7 68 एगरफरराप#पा0ाप6, ए0ा729) 
अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति एक विकासशील विषय है। यह इतिहास और राजनीतिशास्त्र 
के वटवृक्ष से निकली एक प्रशाखा है जिसने अब स्वयं जड़ें पकड़ ली हैं और एक स्वतन्त्र सजीव 
इकाई के रूप में विकसित होने का प्रयत्न कर रही है। भअच्तर्राष्ट्रीय राजनीति को स्वायत्त विषय 
मानने की आधुनिक धारणा पर विद्वान एकाएक ही नहीं पहुँचे हैं। इस विषय के कतिपय प्रमुख 
अध्ययन सोपान रहे हैं भौर विकास की महत्वपूर्ण मंजिलों को पार करके ही यह अपनी आधुनिक 
अवस्था में पहुँचा है। कैतेथ टोम्पसन के अनुसार बीसघीं शताब्दी में अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के 
विकास की चार प्रमुख अवस्थाएँ रही हैं :? 2 ६544<6 

. कूटनीतिक इतिहास का प्रभाव (०090४ ० एंफछा07राक्षां० प्राइ0प्रंक्रा5) । 

2, समकालीन घटनाओं और समस्याओं के अध्ययच पर बल (िए9४ां260 ६॥6 
शापणए णी एपर/थां ४8एशआ8) 

3. राजनीतिक सुधारवाद का युग (376 886 ० फराशंणाभफ एछणएांधा) । 

4, सिद्धान्तीकरण के प्रति आग्रह (एगाएशाआ€त जात ॥76०००7०9)] पाए०४४ 8४707) । 

प्रथम अवस्था : कूटनीतिक इतिहास का प्रभाव 
(एड 87368 : .॥070707₹ 67 छाश.0५ 772 प्राश'0रा4&99) 

अपनी शैशवावस्था में अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति विषय की निकटता “इतिहास” और “इत्ति- 
हासकारों' से रही है। कूटनीतिक इतिहासकारों के लेखन का यह विशिष्ट क्षेत्र रहा और इसके 
अध्ययन में विशिष्ट ऐतिहासिक शैली का प्रयोग किया जाता रहा है । इतिहासकारों ने अन्तर्राष्ट्रीय 
घटनाओं की समीक्षा एवं विश्लेषण करने के बजाय तिथिक्रप के अनुसार उनका मात्र धर्णन करने 
का ही प्रयत्त किया है। प्रथम विश्वयुद्ध की समाप्ति अर्थात्‌ ।99 तक अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति 
विषय इतिहास का ही अंग माना जाता था। विभिन्न राज्यों के इतिहास का वर्णन करते हुए 
दूसरे देशों के साथ उनके सम्बन्धों एवं विदेश नीति के इतिहास के रूप में इसका प्रतिपादन किया 
जाता था । इसमें विभिन्न देशों के कूटनीतिज्ञों और विदेशमन्त्रियों द्वारा किये जाने वाले कार्यो का 
वर्णन होता था, अतः इसे कूटनीतिक इतिहास (7990740 प्रांई/09) भी कहा जाता था । इस 
काल के प्रसिद्ध इतिहासकार जिमने का मत था कि “यह भूत का सम्पर्क ही है जो मनुप्यों और 
समाजों को वर्तमान कार्यों के लिए तैयार करता है । चर्तमान जितना ही भौतिक चिन्ताओं और 
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जटिलताओं के कारण तनावपूर्ण होता जायेगा, उतनी ही भूत से प्रेरणा प्राप्त करने की आवश्यकता 
बढ़ती जायेगी ।”' अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की यह शैशवावस्था प्रथम विश्व-युद्ध तक बनीं रही । 
इस काल में अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के 'अध्ययन के वारे में सामान्य सिद्धान्त का विकास 
नहीं हो पाया ! राजनयिक इतिहासकारों ने यह समझाने का कोई प्रयत्न नहीं किया कि विभिन्न 
घटनाएँ और स्थितियाँ किस प्रकार अपने आपको अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहार के सामान्य ढाँचे में ढालती 
हैं । कूटनीतिक इतिहास निःसन्देह ही अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का एक अंग है परन्तु भच्तर्राष्ट्रीय 
राजनीति के अध्येता की बौद्धिक रुचि इतिह/सकार की रुचि से भिन्‍न होती है । अन्तर्राष्ट्रीय राज- 
नीति के अध्येता की रुचि केवल अतीत में न होकर वर्तमान और भविष्य, के अध्ययन में भी होती 
है । इस काल की सबसे बड़ी उपलब्धि यही थी कि सन्‌ 99 में वेल्स विश्वविद्यालय में अन्त- 
रष्ट्रीय राजनीति वे अध्ययन-अध्यापन हेतु आचार्य पद भी चेयर स्थापित की गयी और प्रसिद्ध 
इतिहासकार एल्फ्रेड जिमन॑ को प्रथम आचाये नियुक्त किया गया । इस घटना से इस बात का पता 
चलता है कि उस युग में अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति को एक स्वतन्त्र विषय के रूप में अध्ययन करने 
की रुचि उत्पन्न होने लगी थी । 
द्वितीय अवस्था : समकालीन घटनाओं और समस्याओं के अध्ययन पर बल 
(8४200 श५06४ : छएत्र&श2छ89 प्त४ छए20९₹ 07 ट7एएशोर' एएटार78) 
प्रथम विश्वयुद्ध की समाप्ति में बाद अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के क्षेत्र में समकालीन 
घटनाओों भौर समस्याओं (०प्राएआ८ ८४०१४ गाते छा०5आ॥) के अध्ययन पर बल दिया जाने 
लगा । अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति को सामय्रिक घटनाओं से जोड़ने की प्रवृत्ति कूटनीतिक ऐतिहासिक 
अध्ययन के एक अभाव की पूर्ति का प्रयास था। किन्तु इस दृष्टिकोण में भी अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति 
के बारे में सम्पूर्ण हृष्टि का अभाव रहा। इस दृष्टिकोण में भूतकालीन घटनाओं की उपेक्षा 
करते हुए केवल वर्तमान के अध्ययन पर ही अधिकाधिक बल दिया गया । डॉ. महेन्द्रकुमार के शब्दों 
में, “इसमें वर्तमान के अध्ययन पर तो जोर दिया गया लेकिन वर्तमान और अतीत के पारस्परिक 
सम्बन्ध की महत्ता को बिल्कुल नहीं पहचाना गया और न ही युद्धोत्तर राजनीतिक समस्याओं को 
अतीत की तुलनीय समस्याओं के साथ रखकर देखने का कोई प्रयत्न किया गया !”! परिणामस्वरूप 
इसे काल में अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन क्षेत्र में कोई समुचित सैद्धान्तिक अथवा विधि- 
शास्त्रीय आधारशिला नहीं रखी जा सकी और ऐसे प्रयासों की स्थापना नहीं हो सकी जिनके द्वारा 
इतिहास की सम्पूर्णता के सन्दर्भ में वर्तमान घटनाओं के महत्व को समझा जा सकता । 
तृतीय अवस्था : राजनीतिक सुधारवाद का युग 
"(रप्ताएए0 87567 : प्रा 808 0 शग्गंगर७४2९ एछए0एशाडइश) 
अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के विकास की द्वितीय अवस्था के साथ-साथ तीसरी अवस्था भी 
चल रही थी। विकास यात्रा की इन अवस्थाओं की शुरूआत प्रथम विश्व-युद्ध के आस-पास मानी 
“जाती है और अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का- यह स्वरूप द्वितीय विश्वयुद्ध तक बना रहा । इस युग 
में या यों कहें कि दो विश्वयुद्धों के बीच अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के संस्थाकरण (7४#्राणाशी88- 
धैणा) पर बल दिया गया । अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के संस्थाकरण के इस युग में अन्तर्राष्ट्रीय विधि 
और संगठन पर पर्याप्त जोर दिया गया । राजमर्म॑ज्ञों, चिन्तकों और राजनयिकों की धारणा थी 
कि यदि अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं का निर्माण कर दिया जाये तो विश्व समुदाय के सामते उपस्थित 
युद्ध और शान्ति की समस्याओं का निराकरण हो जायेगा । वुडरों व्रिल्सन का कहना था, “राष्ट्र 
संघ शान्ति की एक गारण्टी है”, “एक जीवित वस्तु उत्पन्न हुई है”, “वह अन्तिम आश्रय है 
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क्योंकि इसका ध्येय शान्ति का विधान है, युद्ध का एक संघ नहीं ।”, आदि । यह एक प्रकार से 
सुनहरे सपनों का युग था । प्रथम विश्वयुद्ध की विभीषिका से संत्रस्त विचारशील व्यक्ति उस समय 
संघर्ष का प्रधात कारण राष्ट्रीयता के संकीर्ण विचार, इससे उत्पन्त अन्तर्राष्ट्रीय अराजकता और 
इसे नियल्नत्रण में न रख सकने वाली शक्ति का अभाव समझते थे । इसे दूर करने के लिए बड़ी 
सुनहली आशाओं के साथ राष्ट्र संघ की स्थापना की गयी । उस समय के राजनीतिज्ञों का यह 
विश्वास था कि उन्होंने अन्वर्राष्ट्रीय शान्ति को स्थापित करने का एक रामवाण उपाय ढूंढ़ निकाला 
है, यदि इस संस्था को सुदृढ़ बना लिया जाये तो अस्तर्राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान स्वतः हो 
जायगा । राष्ट्र संघ के निर्माण के बाद अस्तर्राष्ट्रीय राजवीति में भावात्मक और कल्पनाशील 
तत्वों का प्रभाव बढ़ने लगा । ऐसी मान्यताएँ जोर पकड़ती गयीं कि केवल अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों और 
विधियों द्वारा ही विश्व शान्ति की स्थापना सम्भव है | इस हृष्टिकोण तथा राष्ट्र-संघ की स्थापना 
ने आरम्भ में इसके सम्बन्ध में अत्यन्त उज्ज्वल आशाएँ होने के कारण, अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति 
के अध्ययन में एक आदशवादी (058॥800), भावनात्मक सुधारवाद के नवीन उत्साह की इस 
प्रकार जागृत किया कि उस समय के अधिकांश विद्वान अपना सारा ध्यान इस बात पर केन्द्रित 
करने लगे कि आदर्श अन्तर्राष्ट्रीय समाज का सृजन किस प्रकार किया जाए । मारग्रेन्याऊ के शब्दों 
में, “इस अवधि में अध्येताओं का मुख्य उद्देश्य अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों की प्रकृति को समझना 
नहीं बल्कि ऐसी कानूनी संस्थाओं और ऐसे सांगठनिक उपायों को विकसित करना था जो उस काल 
के अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के आधार को बदलकर उन्तकी जगह ले सकें ।” संक्षेप में इस काल में, 
अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्येताओं में भावनात्मक और कल्पनाशील सुधारवाद के तत्व 
प्रबल थे । 
जॉन है ने एक बार कहा था कि संयुक्त राज्य अमरीका की वैदेशिक नीति के आधार भुनरो 
सिद्धान्त गोल्डेन रूल थे । 6 जुलाई, 937 में कार्डल हल ने घोषणा की थी, “यह देश निरन्तर 
एवं हृढ़तापूर्वंक शान्ति की रक्षा का समर्थन करता है। हम राष्ट्रीय एवं अन्तर्राप्ट्रीय आत्म- 
नियन्त्रण का समर्थन करते हैं) हम सभी राष्ट्रों के लिए नीति के अनुसरण में शक्ति के प्रयोग तथा 
अन्य राष्ट्रों के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप करने से अलग रहने को कहते हैं। हम अन्तर्राष्ट्रीय 
समझौतों का ईमानदारी से पालन करने को कहते हैं, आदि ।/” इस प्रकार के सिद्धान्त प्रतिवाद 
रहित हैं क्योंकि उनमें आदर्श का पुट पाया जाता है; परन्तु संसार जैसा है उससे बहुत कम सम्बन्ध 
रखते हैं; वे अमरीका के हितों के लिए भी अधिक लाभदायक नहीं तथा अमरीका की नीति के किसी 
भी व्यावहारिक आदर्श के रूप में प्राप्त नहीं किये जा सकते । इसी कारण जार्ज एफ. केनन लिखते 
हैं--'मैं अपने देश की विगत नीति के बनाने में बहुत गम्भीर दोषों को देखता हूँ; जो ऐसे स्थान 
पर हैं जिसे ये अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं के प्रति कानून नैतिक पहुँच कह सकता हूँ। यह पहुँच, 
पिछले पचास वर्षों की हमारी वैदेशिक नीति में गुच्छे की तरह दिखायी देती है । यह विश्वास 
किया जाता है कि अस्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में, न्यायिक नियमों तथा प्रतिबन्धों की किसी भी प्रकार की 
व्यवस्था की स्वीकृति से, सरकारों की व्यवस्थित एवं भयंकर आकांक्षा का दबाना सम्भव है | यह 
विश्वास मिस्सन्देह रूप में व्यक्तिगत कानून के आंग्ल-सेक्सन विचार को अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में स्थापित 
करने की आंशिक चेष्टा को प्रकट करता है तथा उसको उसी भाँति से सरकारों में लागू करना 
घाहता है जैसे कि वह देश में व्यक्तियों पर लागू किया जाता है।” 
किन्तु सन्‌ /930 के बाद इस प्रकार के अध्ययन की निरथंकता स्पष्ट होने लगी राष्ट्र 
संघ द्वारा शान्ति की उज्ज्वल आशाओं ओर सम्भाववाओं को जापान, जर्मनी और इठली के 
तानाशाह शासकों से गहरा धक्का लगा। राष्ट्रसंघ मंचूरिया में जापान के, एबीसीनिया में इटली 
के और यूरोप में हिटलर के हमलों का प्रतिरोध करते में विफल हुआ । इससे राष्ट्र संघ की 
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नपुसकता विश्वविदित हो गयी, यह भलीभौँति प्रमाणित हो गया कि अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति की 
सुरक्षा राष्ट्र संघ और अन्तर्राष्ट्रीय कानुत के अध्ययन से सम्भव नहीं है। सुप्रसिद्ध कटनी तिज्ञ कार 
(8, प्र, ८7) ने इस समय पढ़ाए जाने वाले विषयों क्री आलोचना की तथा एक अन्य प्रसिद्ध 
लेखक शूमां ने अपनी पुस्तक इन्टरनेशनल पॉलिटिक्स (श/यशींणाओं एणा्०5) में सन्‌ /935 
में आदर्शवादी विचारधारा का विरोध करते हुए यथार्थवादी (८७॥४) सम्प्रदाय की प्रवृत्ति को 
पुष्ट फिया । इसे क्विन्सी राइट की रचना 'दि स्टडी ऑफ वार (प॥6 50) रण फैंश : 3509- 
940) से बड़ा बल मिला । 


चतुर्थ अवस्था : सिद्धान्तीकरण के प्रति आग्रह 
“ (9छशाफ़ श50585 ; ए०रणपण्शशरए० फ्राप्रप्त पप्तए0रपष्टापएट6७५ ए५ए्४आपए0& १0२) 


945 में द्वितीय विश्वयुद्ध फी समाप्ति के बाद अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन के 
चतुर्थ चरण का श्रीगणेश हुआ । इस युद्ध की शमाप्ति पर नागासाकी और हिरोशिमा पर गरिराए 
गये अणु बसों ने तथा सामाजिक विज्ञानों के अध्ययन में व्यवहारवाद (फरे८४पं०प्रांशा)) पर बल 
दिये जाने के कारण अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का एंक सर्वथा नवीन पढुति और दृष्टिकोण से अध्ययन 
किया जाते लगा । अब अध्ययन का केन्द्र अस्‍्तर्राष्ट्रीय कानूत और संगठन नहीं रहे, किन्तु राज्यों . 
के व्यवहार (फका्शं०पा) को प्रभावित करने वाली शक्तियाँ और प्रभाव अनुशीलन का विपय 
बन गये । अब तीन बातों के अध्ययन पर अधिक बल दिया जाने लगा : () विभिन्‍त देशों की 
विदेश नीतियों को प्रभावित करने वाले विविध प्रकार के तत्वों, कारणों, घटनाओं का अध्ययन; 
(7) विदेशनीति के संचालन की पद्धतियाँ; (ग) अन्तर्राष्ट्रीय विवादों और समस्याओं के समाधान 
के उपाय । 

अंब तक अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन का प्रधान विषय राष्ट्र संघ की संस्था थी, 
अब इसका स्थान विश्व की राजनीति ने ले लिया । संयुक्त राष्ट्र संघ (0]90) का अध्ययन अबे 
वैधानिक दृष्टि से नहीं अपितु राजनीतिक दृष्टि से किया जाने लगा | एक अन्य बड़ा परिवर्तन यह 
हुआ है कि अब इन विषयों का अनुशीलन सर्वेथा वैज्ञानिक पद्धति से तटस्थ एवं निष्पक्ष होकर 
किया जाने लगा है। इसमें पहले की भाँति शान्ति के आदर्श का अनुसरण करने वाली संस्थाओं 
को स्तुति एवं उनका विरोध करने वाली व्यवस्थाओं की निन्‍दा नहीं की जाती है, अपितु अन्त- 
राष्ट्रीय राजनीति के मूल तत्वों की गहराई में जाकर यह अध्ययन किया जाता है कि विश्व की 
शान्ति को खत्तरे में डालने वाली परिस्थितियाँ क्यों उत्पन्त होती हैं, उनका यथार्थ स्वरूप क्‍या है, 
अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं के समाधान के क्या उपाय हैं और विभिन्‍न देशों के नीति निर्माताओं को 
किस प्रकार इस बात की प्रेरणा दी जा सकती है कि वे एक अधिक अच्छी दुनिया के निर्माण में 
अपता सहयोग प्रदान कर सके । 

वस्तुत: द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में सिद्धान्तीकरण की 
प्रवृत्ति (०0/भांप ॥ए686 84०) दिखलायी देती है । सन्‌ 945 तक अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति 
के विषय में कोई वैज्ञानिक सिद्धान्त अस्तित्व में नहीं था तथा न ही किसी मे इस प्रकार के सिद्धान्त 
निर्माण (०09 ४७७॥०॥98) की सम्भावनाओं पर विचार किया । 

950 के बाद अनेक ऐसे ग्रन्थों एवं शोध लेखों का प्रणयन हुआ जिनमें अन्तर्राष्ट्रीय 
राजनीति और विदेश नीति के सम्बन्ध में 'सिद्धान्त निर्माण और आनुभाविक अध्ययन की 
उन्तद्‌ ध्टि दिखायी पड़ती है । अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के सिद्धान्तीकरण पर विद्वतापूर्ण साहित्य 
की प्रघुरता देखी गयी है। विद्वाम्रों में यह धारणा जोर पकड़ने लगी कि अन्तर्राप्ट्रीय राजनीति के 
सामात्य सिद्धान्तों की खोज में आधुनिक शोध को वरीयता दी जाये ताकि इससे सम्बन्धित उपलब्ध 
शान को परखा जा सके । सिद्धान्तों की खोज में एक महा योगदान था फेनेय वाल्टज का शोध लेख 
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थ्योरी ऑफ इण्टरनेशनल रिलेशन्स!। भारगरेन्थाऊ ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स अमंग नेशस्स' में 
यथार्थवादी सिद्धान्त” की रूपरेखा प्रस्तुत की और अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के सिद्धान्त निर्माण के क्षेत्र 
में एक धमाका कर दिया । सार्टन कापलन की पुस्तक सिस्टम एण्ड प्रोसेज इन इण्टरनेशनल 
पॉलिटिक्स! तथा स्टेनले हॉफसेच की पुस्तक कण्टेस्पररी थ्योरी इण्टरनेशनल रिलेशन्स” इस 
दिशा में बहुचतित ग्रन्थ माने जाते हैं । भौरेन यंग का शोध लेख 'दी पेरिल्स ऑफ आडिसस : आन 
कम्स्ट्रत्टिंग थ्योरीज ऑफ इण्टरनेशनल रिलेशन्धा तथा वारेन आर. फिलिप्स का शोध लेख 
“व्हीयर हेव आल दि थ्योरीज गोन' नये आयामों की चर्चा करते हैं। आज तो स्पष्टतः सिद्धान्ती- 
करण में रुचि रखने वाले लेखकों की तीन श्रेणियाँ बन गयी हैं--पश्चिमी दुनियाँ के सिद्धान्तकार, 
तीसरी दुनियाँ के सिद्धान्तकार तथा माक्सवादी सिद्धान्तकार । 
अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की सैद्धान्तिक खोज में निरीक्षणकर्ता को जो सबसे बड़ी कठिनाई का 
सामना करना पड़ता है, वह है तथ्यों की दुरूहूता । जिन घटनाओं को वह जानने का प्रयत्त करता 
है, वे स्वयं विलक्षण घटनाएं हैं| वे एक विशेष प्रकार से इस बार ही घटित हैं और इस प्रकार न 
तो पहले ही घटी थीं भौर न घटेंगी; दूसरी ओर वे एक-दूसरे से मिलती-जुलती हैं क्योंकि वे 
सामाजिक शक्तियों का' स्पष्टीकरण हैं । सामाजिक शक्तियाँ मानव स्वभाव का गतिमय रूप हैं। 
इसी कारण एक ही परिस्थिति के अन्तर्गत सामाजिक शक्तियाँ समान रूप में प्रकट होती हैं । अत: 
सिद्धान्तकारों की मूल समस्या यह है कि समान घटनाओं और घिचित्र घटनाओं के मध्य रेखा कहाँ 
खींची जाय ? 
इस युग में अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन हेतु अनेक़ आंशिक सिद्धान्त अस्तित्व में 
आये हैं। इन सिद्धान्तों में सन्‍्तुलन सिद्धान्त (7००५ ० एद्ृणांयंणा)), संचार सिद्धान्त 
(0०एणप्रांव्वांणा 7॥609), क्रीड़ा सिद्धान्त (0076 70609), यथार्थवादी सिद्धान्त 
(२८थ॥४६ 776079), शान्ति अनुसन्धान, दृष्टिकोण (९68०8 ०४९8० 5907020०), विश्व- 
व्यवस्था दृष्टिकोण (०7११ 07607 20]07702०) प्रमुख हैं । 
संक्षेप में, द्ितीय विश्वयुद्ध के बाद अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन के सम्बन्ध में 
वैज्ञानिक सिद्धान्त प्रस्तुत करने की दिशा में कतिपय प्रशंसनीय प्रयास अवश्य किये गये हैं तथापि 
अभी यह कहना कठिन है कि अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के बारे में कोई सनन्‍्तोषजनक सावेभौमिक 
सिद्धान्त बनाने में हम कब तक सफल हो जायेंगे । 
आज असच्तर्राष्ट्रीय राजनीति में सिद्धात्त निर्माण के विश्व में अनेक केन्द्र स्थापित हो 
चुके हैं। अमरीका के साथ-साथ स्केनेडेवियन राज्य, विशेषतः स्वीडन और डेनमाक शान्ति अन्वेषण 
के प्रमुख केन्द्र बन चुके हैं। इंगलंण्ड, लेटिन अमरीका, भारत, अफीका आदि में सिद्धान्त अध्ययन 
पूर्णतः ग्राह्म बन चुका है तथा कई महत्वपूर्ण ग्रन्थ प्रकाशित हुए हैं । यहाँ तक कि सोवियत संघ में 
भी अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में सिद्धान्त के प्रति झुकाव बढ़ रहा है । 
प्र्श्त 
4५ “अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों का अध्ययन राष्ट्रों के बीच सम्बन्धों को समझने, उनके विषय में 
भविष्यवाणी करने, उनके मुल्यांकन तथा उन पर नियन्त्रण करने एवं विश्व समुदाय की 
स्थिति समझने में योगदान देते हुए एक साथ इतिहास भी है, विज्ञान और दर्शन भी है तथा 
कला भी है ।” (क्विसी राइट) 
उक्त कथन पर टिप्पणी कीजिए और एक विषय के रूप में अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के अर्थ; 


प्रकृति और क्षेत्र की व्याख्या कीजिए 
नपुप्ठह 8009 ् वा|शाशीाणानओ रिशृु/075 007रापपत।३ह [00 (06 णातंश्र्शक्षापा98, 
छएा०्वाएंणा, एएक्ॉपशांणा बाते एणाए7०0 ० ज्ञाह 7096075 270०9 डॉव6 76 07 6 


रे 
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एणाताद्णा$ ्ी पि6 छतग्त एणाफाए, 580 वि6 इक्षात6 धगाल 3 ग्रॉंडणड, 8 
इंणा08०, 8 ए9ग्री030ण79 706 था धा।.” ((पा07 कर), 

(छठ्णाला ज 6 200ए6 ४धिशालशाए 80 80055 88 प्रढक्षां॥ए., 7४076, 80096 
ए प्ाह्रादा जाओ २४४०३ 35 8 त5007॥6. 

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति” से आप क्या समझते हैं ? “अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति” और “अन्तर्राष्ट्रीय 
सम्बन्ध' में भेद कीजिए । 

एच १0 एणा प्राएंश्ञशक्षात 99 68 (॥ नग्ञाच्याक्षांणावों एजांपए४ ? छांडरग्रणंशी 
86ए९छ॥ पालाश!णगाबों रि९७६०ाव४१ कातं वा|व्याव्रात्र 20॥05, 


, अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन की प्रकृति और क्षत्र की विवेचना कीजिए । 


[080755 06 छञा९5छाई गरधधार 0 80098 ० ॥6 ४09 ० पराध्णाणाथे 20705, 
उन कारणों की विवेचना कीजिए, जो वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के बदलते हुए स्वरूप 


के लिए उत्तरदायी हैं । 
फ़ाइणाछ (6 विए॑ता3३ धाधां, 6 7659णाधए6 ईण लाधाशा।ए एथशॉशि) ए वैगश- 
गरा0णा।ं ?0]स्‍605, 


किस सीमा तक अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति एक विज्ञान है ? इस सम्बन्ध में क्विन्सी राइट और 
हान्स जे. मार्गेन्याऊ के जो विचार हैं उनका उल्लेख कीजिए । 

7० जाता लाला 8 [ए/67400ारवां 20905 & ४छथ706 ? 9680706 ॥॥8 ९०५७४ 07 
(प्राग0ए जप क्ा। घुा$ उ. शैणएथधवधिवा। गे ींड 765090९0: 

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के सैद्धान्तिक पक्ष में हुए अधुनातन विकास का एक सर्वेक्षण श्रस्तुत 
कीजिए । 

ध्पाए8ए ॥06 ॥76छ त९एश07णशा$ धबा 49ए6 ६800॥ ७809 77 (6 700 07 (60465 
एी पएाशिएशाणा्श ?00905. 


- अध्ययन के एक विषय के रूप में अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र की विवेचना करें । 


छ5ण088 08 80008 0 [0शावक्रीणाश ए०ंत0 8 3 0900॥76, 
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राज्य प्रणाली तथा इसके उप-सिद्धान्त 


तह आ#४/ाएह 8शछाहाश 0४० 5 ए080.50&58] 





अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के यथार्थ स्वरूप को समझने के लिए आधुनिक राज्य प्रणाली के गूढ़ार्थ 
को समझना अपरिहायें हैं। इतिहास को देखने से ज्ञात होता है कि राज्य संस्था का विशिष्ट स्वरूप 
राज्य के आपसी सम्बन्धों को अत्यधिक प्रभावित करता है और राज्य की संस्था की संकत्पना में 
परिवर्तन होते ही राज्यों के अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों का स्वरूप भी बदल जाता है। चस्तुतः आधुनिक 
अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की कई मूलभूत समस्याएँ आधुनिक राज्य व्यवस्था के विशिष्ट लक्षणों की 
ही परिणाम हैं। उदाहरण के लिए, राज्यों की सा्वभौमिकता का अमर्यादित सिद्धान्त, राष्ट्रीय 
आत्मनिर्णय का सिद्धान्त, राष्ट्रीयता, शीतयुद्ध आदि भअच्तर्राष्ट्रीय राजनीति के महत्वपूर्ण प्रसंग 
किसी न-किसी प्रकार से राज्य प्रणाली से ही जुड़े हुए हैं । 
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आधुनिक राज्य प्रणाली !59 राज्यों का समूह है जो विश्व के सम्पूर्ण क्षेत्रफल तथा जन- 
संख्या को आत्मसात करती है । सैद्धान्तिक दृष्टि से ये सभी राज्य आन्तरिक तथा बाह्य क्षेत्र में 
सम्प्रशु, पूर्णतया अनियन्त्रित, अमर्यादित, सर्वोच्च तथा स्वतन्त्र हैं। लेकिन वास्तविकता में राज्य 
अमर्यादित नहीं हो सकते क्योंकि उन्हें किसी-न-किसी रूप में अन्य राज्यों के सम्पर्क और बन्धन में 
रहना ही पड़ता है। फिर भी अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में प्रत्येक राज्य अपनी स्वतन्त्रता, राष्ट्रीय गरिमा 
भौतिक हितों की रक्षा के लिए राष्ट्रीय शक्ति का निर्माण करते हैं । राष्ट्रीय शक्ति के विकास के 
साथ-साथ राज्यों के स्वार्थों में टकराहट उत्पन्न होती है जिसका परिणाम युद्ध ही होता है। आज 
की परिस्थितियों में युद्ध साधारणतया विश्वयुद्ध का रूप ले लेता है । 
वस्तुतः राज्यों के स्वार्थों तथा उनकी अनियन्त्रितः शक्ति मे एक लम्बे समय तक अन्तर्राष्ट्रीय 
राजनीति का स्वरूप निश्चित किया है। आज भी अनियन्त्रित और असीमित शक्ति के धारक 
राज्य अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की सबसे महत्वपूर्ण इकाई हैं। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के स्वरूप को 
समझने के लिए आधुनिक राज्य के स्वरूप राज्य प्रणाली तथा राज्य प्रणाली के उपसिद्धान्त 
(एण०गाश३) को समझना अतवश्यक है । 
आधुनिक्क राज्य प्रणाली का विकास 
(0५ण,.एापठार ठर पप्तछ .098रशार छा5पछ एश्छाफाथ] 
आधुमिक राज्य व्यवस्था कोई स्थिर संकल्पना न होकर एक विकास व्यवस्था है 
जिसमें निरन्तर बदलाव आ रहा है। आधुनिक राज्य प्रणाली एक निरन्तर क्रमिक विकास 
का फल है। पश्चिम में आधुनिक राज्यों का जन्म 7वीं शताब्दी भें [/648 की वेस्ट- 
फेलिया की सन्धि से समझा जाता है । इसे भच्छी तरह से समझने के लिए पश्चिमी जगत 
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संक्षेप में 'अन्तर्राष्टीय सम्बन्ध ओर अत्तर्राष्ट्रीय राजनीति के अन्तर को इस प्रकार 
व्यक्त किया जा सकता है 

], अम्तर्शाष्टीय सम्बन्ध विस्तुत है जबकि अस्तर्राष्ट्रीय राजनीति संकीर्ण है--अन्‍्तर्राष्ट्रीय 

के अन्तर्गत एक सम्प्रभु राज्य के सम्पूर्ण सम्बन्धों को चाहे वे राजनीतिक, आधिक, 
सांस्कृतिक या साहित्यिक ही क्‍यों न हों, लिया जाता है जवकि भत्तर्राष्ट्रीय राजनीति के अन्तगंत 
केवल राजनीतिक पक्ष को ही लिया जाता है । 

2, अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध वर्णनात्मक हैं जबकि अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति विश्लेषणात्मक है-- 
अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में उन सभी सम्बन्धों का अध्ययन किया जाता है जो एक सम्प्रभु राज्य के 
द्वारा सीमा से बाहर स्थापित किये जाते हैं। इन सभी सम्बन्धों को निरपेक्ष रूप से संग्रहित किया 
जाता है। यह अधिकांशतः ऐतिहासिक दृष्टिकोण का होता है जबकि अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति केवल 
उन सम्बन्धों को ही लेगी जो राजनैतिक महत्व की हैं। वह उन घटनाओं को तभी तक प्रयुक्त 
करेगा जब तक वे एक संघर्य की स्थिति का विश्लेषण करते हैं । * 

वर्तमान में अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध और अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति एक-दूसरे के निकेट था 
रहे हैं । आज दोनों की बुनियादी चिन्ता समान है। दोनों विश्व में स्थायी शान्ति स्थापित करने के 
लिए समान रूप से चिन्तित हैं । इसी कारण अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के राजनीतिक पहलू के अध्ययन 
में रुचि रखने घाले लोगों को उसके गर-राजनीतिक पहलू का भी अध्ययन करना होगा । दूसरे 
शब्दों में यह भी कहा जा सकता है;कि जो व्यक्ति अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन करना 
घाहता है उसे कुछ अंश में अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों का भी अध्ययन करना चाहिए । जब विश्व में 
शाश्वत शान्ति की स्थापना हो जायेगी और विश्व राज्य की कल्पना साकार होगी तो हो सकता. 
है कि अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध और अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का अन्तर समाप्त हो जाये । 

दोनों विषयों की समानताएँ इस प्रकार दर्शायी जा सकती हैं : , 

() विषय सामग्री के आधार पर--दोनों ही विषय अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं से सम्बन्धित हैं । 

(2) लक्ष्य की दृष्टि से--दोनों के लक्ष्य में समान होने की प्रवृत्ति पायी जाती है । उदा- 
हरण के लिए, शान्ति स्थापना का प्रयास एक ऐसा प्रयास है जो अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के साथ- 
साथ धन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों को भी प्रभावित करता है। 

(3) प्रकृति के आधार पर--अत्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में एक सम्प्रभु राज्य द्वारा सम्बन्ध मुख्य 
रूप से राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ही स्थापित किये जाते हैं। कोई भी सम्बन्ध अन्त- 
राष्ट्रीय क्षेत्र में गैर-राजनीतिक, नहीं हो जाता है । 

संक्षेप में अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति” अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों का राजनीतिक पहलू है। 
अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति को अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों की उपश्रेणी (500-07829॥76) कहा जा सकता 
है। हान्स मॉरग्रेन्थाऊ तथा कैनेथ टॉम्पसन जैसे विद्वानों का विचार है कि अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों 
का भूल तत्व और मर्म (८०८) अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति है। “अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में सव तरह 
के सम्बन्ध आ जाते हैं, यानी वे सम्बन्ध भी जो राजनीतिक नहीं हैं, इसलिए अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों 
का क्षेत्र अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र के मुकाबले अत्यधिक व्यापक एवं विस्तृत है ।” 

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का क्षेत्र--विषय-बस्तु 
(80098 0#र7ए्#पर0र6ा, एछप703-2प्रछ 5098 श& पाए) 
अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति अपेक्षाकृत एक नया विपय है और इसलिए अभी तक इसका 
क्षेत्र या दायरा निश्चित नहीं हो पाया है। सन्‌ 947 में “विदेशी मामलों की परिषद्‌ (7॥6 
(ए०परारणों ण॑ एण्ड ए०४४ं०१5) ने एक प्रतिवेदव प्रस्तुत किया था जिसमें एक सर्वेक्षण ? 
आधार पर प्रसम कके ने अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की विषय-वस्तु में पाँच तत्वों का अध्ययन शः 
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किया था : () टेस्ट सिस्टम या राज्य व्यवस्था के स्वरूप एवं कार्ये प्रणाली का अध्ययन, (7 राज्य 
की शक्ति को प्रभावित करने वाले तत्वों का अध्ययन; (7) अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति एवं महाशक्तियों 
की विदेश नीतियों का अध्ययन; (7५) वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के इतिहास का अध्ययन; तथा 
(५) अधिक स्थायित्व वाली विश्व-व्यवस्था के निर्माण की प्रक्रिया का अध्ययन करता ।* सन्‌ 
954 में अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति के कार्नेंगी संस्थान के त्तत्वावधाम (एश्थागाह्डांड 60 जाला, 07 
पशक्षा2धंणा॥] ९६३००) में विन्सेण्ट बेकर द्वारा सम्पादित एक सर्वेक्षण के आधार पर अस्तर्राष्ट्रीय 
राजनीति की विषय-वस्तु में निम्तांकित अंश शामिल किये जाने की अनुशंसा की गयी थी : ()) 
अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के स्वरूप तथा प्रमुख प्रभावोत्पादक तत्वों का अध्ययन) (7) अन्तर्राष्ट्रीय 
जीवन के सामाजिक, राजनीतिक और आशिक संगठनों का अध्ययन; (7) राष्ट्रीय शक्ति के तत्वों 
का अध्ययन; (7५) राष्ट्रीय हितों की अभिवृद्धि के साधनों का अध्ययन; (२५) राष्ट्रीय शक्ति की 
सीमाओं तथा नियन्त्रण के तरीकों का अध्ययन; (शं) महाशक्तियों की विदेश नीति एवं कभी-कभी 
छोटे राज्यों की विदेश नीति का अध्ययन; तथा (शा) ऐतिहासिक पृष्ठभूमि तथा वर्तमान अन्त- 
रॉष्ट्रीय घटनाओं का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में अध्ययन करना । 

विन्पेण्ट -वेकर ते अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की विषय-वस्तु मे कतिपय अन्य तत्वों पर भी 
बल दिया है जैसे--अच्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक में सैद्धान्तीकरण पर बल, नीति-निर्माण की प्रक्रिया 
के अध्ययन पर बल, समाज विज्ञाम के अन्य विषयों की शोध से लाभ लेने की प्रवृत्ति, तथा विभिन्न 
प्रकार की घटनाओं के विशेष अध्ययन (८०७९ ४प्रधा४४) पर जोर देने की प्रवृत्ति ।7 

चाल्से श्लाइचर सभी अन्‍्तर्राज्यीय सम्बन्धों को अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में शामिल 
करते हैं। पामर तथा परक्िन्स का मत है कि अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक राज्य-व्यवस्था (848 
8ए82॥) से घनिष्ठ सम्बन्ध है। रॉबर्ट स्ट्राउस्ज अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में नागरिकों के 
कार्यो और राजनीतिक महत्व वाले गैर-सरकारी समुदायों के क्रिया-कलापों को भी शामिल करते 
हैं । हान्‍स मारगेन्थाऊ ने राष्ट्रों के राजनीतिक सम्बन्धों और विश्व-शान्ति की समस्याओं को केर्द्र 

बिन्दु मानकर अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का विश्लेषण किया है । 

विवक्ती राइट के अनुसार, अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के अन्तर्गत इन बातों का अध्ययन 
अपेक्षित हैं--विश्व में तनाव एवं हलचल की सामान्य दशा, आश्थिक, सांस्कृतिक, राजनी तिक क्षेत्रों 
में राज्यों की पारस्परिक निर्भरता की मात्रा; कानून एवं मुल्यों का सामान्य स्तर, जनसंख्या तथा 
साधन, उपज और खपत, जीवन के आदशं एवं विश्व राजनीति की स्थिति | स्प्राउठट के अनुसार, 
: अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के अन्तर्गत हम एक ओर तो राजनेताओं और उनके घटकों की अभिरुचि 
तथा उनके द्वारा लिये किये अनिर्णयों का और दुसरी ओर उत्त निर्णयों के लागू किये जाने के परिणामों 
का अध्ययन करते हैं । 

संक्षेप में, अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की विषय-वस्तु (5प्रश०्ण॑नाक्ाआ) को इस प्रकार 
व्यक्त किया जा सकता है ।* 

() अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के प्रधाव पात्र---राज्य (9:8683 38 ४००78)---अन्तर्राष्ट्रीय 
राजनीति के प्रमुख पात्न राज्य होते हैं और इसके अन्तर्गत राज्यों के बाह्य व्यवहार का अध्ययन 


॥॥ बे कक: द्ाए, 7% ब/47 ए कॉशिबदाीगावों स्‍िशेदा9ार 77 4कराशांटक्ा (066९8 दावे 00॥79272४765, 
घश्वाफृणा 67 (०णाणं! णा 768९7 ए8६९)४४४०४४, 947, 799. 27-29. 

2 बारह उएच्थ, प॥6 ॥880 ८09 एणाए३2 छरराशयावबाणावां रियशीएा5$ड पफशाव३ 200 0?70- 
एटा, एहडरएंर बावे िकाब अरिगाड 209टफाथाड ४०: 62, ()बप6छॉ५ रिप्रवं0ग्रात७१8 07 वत॑ल- 
छप्णाने 72३००, ४०२, 7, 4954. 


3 3, 8. पक्षोप, 4 72:-0००: ्क्ाशयदांगावों उत्टंव्रांगड (पिटए 0०0७7, 978), 97. 3-. 
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किया जाता है ।,राज्यों के आपसी सम्बन्ध में बड़े जटिल और कई प्रकारों के तत्वों; जैसे भू-राजनीतिक, 
ऐतिहासिक, धामिक, वैचारिक, सामरिक तत्वों से प्रभावित होते हैं। प्रत्येक देश का अपना 
भौगोलिक महत्व होता है और तदनुरूप ही उसे दुसरे पड़ोसी राज्यों के साथ सम्बन्ध रखने होते 
हैं। उदाहरणार्थ, भारत के पड़ौसी देश हैं--पाकिस्तान, सोवियत संच, अफगानिस्तान, चीन, भूटान, 
नेपाल, बंगाल देश, बर्मा तथा श्रीलंका और इसी कारण भारत का सामरिक दृष्टि से विशेष 
महत्व है । दूसरी तरफ भारत के लिए भी ये सारे देश विशिष्ट महत्व रखते हैं। कहने का ताले 
है कि अन्तराष्ट्रीय राजनीति अन्तर्रोज्यीय सम्बन्धों के अध्ययन पर बल देती है । 

(2) अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति शक्ति (?0फ़्०) के अध्ययन पर बल देती है--अन्तर्राष्ट्रीय 
राजनीति में जितना अधिक बल शक्ति पर दिया गया है, उतना कदाचित किसी और विषय में 
नहीं दिया गया है । प्रो. हान्स जे. मॉरगेन्थाऊ ने लिखा है--“ अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति प्रत्येक 
राजनीति की भाँति शक्ति-संघर्ष है। अन्तर्राप्ट्रीय राजनीति का अन्तिम लक्ष्य चाहे जो कुछ भी 
हो, शक्ति सदैव तात्कालिक लक्ष्य रहती है ।” बस्तुतः अन्तर्राष्ट्रीय जगत में सभी राज्य शक्ति के 
उपाजन के लिए प्रयत्नशील होते हैं और शक्ति का दृष्टिकोण ही उनकी विदेश नीति की रचना 
में सबसे अधिक निर्णायक भूमिका अदा करता है । 

(3) अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति भन्‍्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं तथा संगठनों का अध्ययत--आधुनिक 
युग में राज्यों के सम्बन्ध द्विपक्षीय न होकर वहुपक्षीय बनते जा रहे हैं और राज्यों के बहु-पक्षीय 
सम्बन्धों के संचालन में अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है। विभिन्‍न 
- अन्तर्राष्ट्रीय संगठन राज्यों के आपसी सहयोग के महत्वपूर्ण मंच माने जाते हैं । राज्यों के मध्य 
आशिक, सैनिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग की वृद्धि करने हेतु ही अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों है 
निर्माण किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना ने अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों के महत्व को बढ़ाएं 
में एक बड़ा योगदान दिया है। आज संयुक्त राष्ट्र संघ ही एकमात्र अन्तर्राष्ट्रीय संगठन नहीं है | 
अपितु अब अनेक प्रकार के प्रादेशिक संगठनों की स्थापना हो चुकी है । ये सभी संस्थाएँ अन्तर्राष्ट्रीय 
राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं : 

आशथिक--यूरोपियन साझा बाजार, विश्व बैक, कोलम्बो योजना आदि । 

सेनिक--नाटो, सीटो, वार्साउ पैक्ट, सेण्टो आदि । 

राजनीतिक---राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ आदि । 

प्रादेशिक--अरब लीग, अमरीकी राज्यों का संगठन, अफ्रीकी एकता संगठन, आदि । 

के सांस्कृतिक और अन्य यूनेस्क्रो, अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन 
आदि । द 

(4) युद्ध एवं शान्ति की गतिविधियों के मरध्ययन पर बल (फेंश धार ९०8०७ &०ग- 
शं५)--अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति विषय युद्ध एवं शान्ति के प्रश्नों से सम्बन्धित है । विभिन्‍न राष्ट्रों के 
बीच ग्रम्भीर आपसी मामलों के समाधान हेतु कभी-कभी युद्ध हो जाना स्वाभाविक है। हम सभी 
जानते हैं कि अब तो राष्ट्रों से मध्य बिना बन्दूक चलाये भी युद्ध हो जाते हैं : आर्थिक प्रतिबन्धों के 
द्वारा राष्ट्र एक-दुसरे के विरुद्ध आथिक युद्ध लड़ सकते हैं । युद्ध की परम्परा में 'शीत युद्ध” ने /नित्स- 
न्देह एक तया आयाम जोड़ा है। शीत-युद्ध एक प्रकार फा स्नायु युद्ध (भेश्य ण गधा मं 
अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति अधिकांशतः युद्ध एवं शान्ति के प्रश्नों के इ्दे-गिदे चक्कर काटती ! | 

शी (5) विदेश नीति निर्माण की प्रक्रिया का अध्ययन (छ0एथंह्ा एगांटए शगता ( 
फेलिक्स ग्रास का मत है कि अन्तर्राप्ट्रीय राजनीति का अध्ययन वास्तव में विदेश नीति दि 
अध्ययन है। अस्तर्राष्ट्रीय राजनीति एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से विभिन्‍न स्ट्र ही? 


बि 


अपने हितों की रक्षा करने का प्रयत्न करते हैं। क्योंकि यह प्रक्रिया प्रकट रूप में राज्यों की 


"कक ५; ( के ब्छ 

6 | अस्तर्राष्ट्रीय. राजनीति | 
नीति के माध्यम से ही काम करती है, इसलिए विदेश नीति के अध्ययन से अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति 
के अध्ययन की माँग किसी हद तक पूरी हो जाती है। 

पूर्व में विदेश नीति की विपय-वस्तु (7॥6 (ख्ाथा।) के अध्ययन पर ही बल दिया 
जाता था, किन्तु वर्तमान में विश्लेपणात्मक पद्धति पर जोर देने का कारण विदेश नीति की निर्माण 
प्रक्रिय के अध्ययन पर अधिक बल दिया जाने लगा है । उदाहरण के लिए, भारत की विदेश नीति 
को तब तक नहीं समझा जा सकता जब तक कि भारत के ऐतिहासिक अनुभवों और शासन-प्रणाली 
की पेचदगियों को न समझा जाये। भारत की विदेश नीति का निर्माण प्रधानमन्त्री और विदेश- 
मन्‍त्री ही नहीं करते अपितु यह एक लम्बी प्रक्रिया का परिणाम होती है जिसमें विदेश मन्त्रालय, 
विभिन्‍त राजनयिकों, संसद, समाचार-पत्रों, राजनीतिक दलों, विश्वविद्यालयों तथा अनुसन्धान- 
कर्ताओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है । 

(6) अस्तर्राष्ट्रीय फानून के अध्ययन पर बल--स्वतन्त्र राज्यों के पारस्परिक सम्बेन्धों 
फा संचालन करते में अन्तर्राष्ट्रीय कानुन का बड़ा महत्व है। जिस प्रकार समाज में व्यक्ति बिना 
नियमों, कानूनों एवं रीति-रिवाजों के महीं रह सकता, उसी प्रकार कोई भी राज्य बिना अन्तर्राष्ट्रीय 
नियमों के अन्य राज्यों से अपने विभिन्‍न प्रकार के सम्बन्ध नहीं बचा सकता | अच्तर्राष्ट्रीय राज- 
नीति भच्तर्राष्ट्रीय कानून के अध्ययन पर बल देने घाला विषय है । 

(7) विदेशी व्यापार एवं अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठनों का अध्ययन (*0थंडा 77908 
बाप [हशिाहबवंणावबरं 2000० 08278800०7)---राज्यों के आथिक-.हित राजनीतिक-फ्रिया के भा - 
-अलापों को प्रभावित करते हैं । विदेश व्यापार राज्यों के राजनीतिक सम्बन्धों को घनिष्ठ बनाता 
है । विभिन्‍न अन्तर्राष्ट्रीय नियम विदेशी व्यवसाय को नियन्त्रित करते हैं। विकसित देशों द्वारा 
विकासोन्मुख देशों को दी जाने बाली आधथिक सहायता, व्यापार और भुगतान समझौते, कार्टेल्स 
का प्रयोग आदि अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के विद्यार्थी को अभिरुचि के विषय हैं । 

(8) संनिक संगठनों और राजनीतिक गुटों का अध्ययन--द्वितीय विश्वयुद्ध के पश्चात्‌ 

साम्यवादी गुट, स्वतन्त्र समाज, गुटमिरपेक्ष राज्य'; “अरब समुदाय”, अफ्रीकी देश” जैसे अनेक 
राजनीतिक गुट अस्तित्व में आये हैं। ये राजनीतिक गुट संयुक्त राष्ट्र संघ के मंच पर अथवा उसके 
बाहर अनेक मामलों पर मिल-जुलकर काये करते हैं। इन गुटों को जीड़ने वाले तत्वों, उनके 
मतभेदों तथा विवादों का अध्ययन अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की विषय-वस्तु के अन्तर्गत आता है । 
जब ये राजनीतिक समुदाय अपने सदस्यों के बीच सैनिक सन्धियाँ कर लेते हैं तो ये 
सैनिक गुट का रूप ग्रहण कर लेते हैं। मोटो, सीटो, वार्साउ पैक्ट, सैण्टो आदि कतिपय ऐसे ही 
सैनिक गुट हैं । अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का ध्येय उन कारणों का अध्ययन करना है जिनके परिणाम- 
.“श्वरूप सैनिक गुटों का निर्माण किया गया है; सैनिक गुटों से विश्व में शक्ति-सन्तुलन किस प्रकार 
प्रभावित हुआ है तथा विश्व-शान्ति की समस्या से ये ग्रुट किस प्रकार सम्बन्धित हैं आदि । 
इस प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन की सीमा में छोटे-बड़े कई प्रकार के विषय 
एमिल किये जाते हैं । 
अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति : एक स्वायत्त विषय 
(ागपाराप&प्राणर&ा, 7077 725 58 #7 ७&ए70708008 छाइटाशएबए) 
लगभग अधिकांश देशों के विश्वविद्यालयों में किसी न किसी रूप में अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति 
अथवा अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध) विषय का अध्ययन-अध्यापन होता रहा है । परन्तु आज भी यह एक 
वादास्प॒द प्रश्न उठाया जाता है कि क्या अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति एक स्वायत्त और ज्ञान की पृथक 
खा है अथवा नहीं ? क्‍या इसका . अध्ययन ज्ञान की दूसरी शाखाओं जैसे राजनीति विज्ञान, 
सर और अर्थशास्त्र के अंग्र के रूप भें किया जाता है? मोटे रूप से अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति विषय 
न ९. 
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- में राज्यों के विकास को संक्षिप्त, रूप में जोन लेंना. उचित होगा यह विकास चार बड़े थुंगों में से 
होकर गंजस हेल: अओ अ 58 आदी अल की कि 
[. नगर राज्यों का युग, ४. हा आओ कर आय 
४2, रोमन साम्राज्य का युग, 5 :. । 
3. स़ामेन्‍्तवादी यंग; 0 अर ५ अमल 
-- 4. आधुनिक राज्यों का युग. ० हा “> कम 
, नगर राज्यों का यग-यह |500.ई० पूर्व में वर्तमान यूनानी प्रायद्वीप में उस समय 
'हेलीन कहलाने वाली यूनानी जोति के बंसने के.साथं आरम्भ होता है | इस युग में अधिकांश राज्य 
' भगर राज्य थे ॥ एथेन्स, स्पार्टा इस प्रंकार के राज्यों के प्रसिद्ध उदाहरण हैं।॥ सिकन्दर -की विश्व 
विजय से ये नगर राज्य समाप्त हों गये । 328 ई० थू० सिकन्दर ने नगर राज्य के स्थान.पर 
' 'विश्वव्यापी साम्राज्य स्थापित किया .। उसकी मृत्यु.के बाद यह विशाल साम्राज्य अंनेक- छोटे-छोटे 
_.' शाज्यों में विभक्त हो गयां। यूनानी राज्यों में कूटनीतिक- प्रतिनिधि भेजने की. प्रथा थी । युद्ध के 
- संचालन के सस्वन्ध में अनेक प्रकार के नियम थे । यूनानियों. में कुछ अन्तर्राष्ट्रीय. सम्बन्धों का भी 
5 बिकास हुआ + उनके संघे का -नाम डेलियन ऐम्पिक टंयौनी-था | . ः 


रोमन साम्राज्य को युग--दुसरं युग रोमन. साम्राज्य का था । 264 ई० में अफ्रीका 
' के उत्तरी तंद पर बसे कार्थेज के नगर के साथ युद्ध छेड़कर रोम ने अपने.. साम्राज्य के निर्माण -का 
' श्रीगणेश किया और पहली शताब्दी ई० में यह साम्राज्य उत्तरी- अफ्रीका से स्कॉटलैण्ड तक और 
.. उत्तरी अन्ध-महासागर के समुद्र तट से कैस्पियन सागर व ईरान की खाड़ी तक. विस्तीर्ण, हो गया । “ 
' इस सांम्राज्य में रोमन .लोगों ने सत्र. शान्ति, व्यवस्था ' तथा सुशासन स्थापित किया। रोमन 
साम्राज्य के आरम्भिक समय में अन्तर्राष्ट्रीय .सम्बन्धों का अधिक विकास हुआ जस जैन्शियर्म ' 
>. (705 6दक्षापणा।) अथवा जातियों “के कानुन नामक अन्तर्राष्ट्रीय: कानुम की.आधारशिला 
 रखीगयी।,. .  ,.<:. 8 
रॉ - - 3. सामन्तवादी युग---रोमन साम्राज्य के पतन के साथ सामन्तवादी.युग का उदय हुआ। 
इंसकी सबसे बड़ी ..विशेषता -राज्य- का सामन्तवाद के आधार पर संग्रठन था । रोमन साम्राज्य की 
. समाप्ति पर यूरोप अनेक छोटे-छोटे 'राज्यों में बंद गया ।, इनमें कोई भी राज्य बाह्य आरक्रमणों से और 
« आनन्‍्तरिक उपद्रवों से रक्षा,करने :में संमर्थ नहीं.था ॥ अतः रोम के पतन से उत्पन्न रिक्तता की पूर्ति 
. करने के लिए शर्नः-श्रेंः सामत्तवादी पंद्धति का विकास-हुआ । यह :एक प्रकार की ऐसी सोपान 
. पद्धति थी:जिसकी सीढ़ी के सबसे निचले स्तर पर अपनी भूमि के साथ बेधा हुआ भूदास ($था) और 
: - सबसे ऊपरी, स्तर पर सम्राट होता था । कोई शक्तिशाली सरदार अपनी सेना की सहायता से किसी 
: . प्रदेश को जीतकर उसे अपने बड़े-बड़े सामन्तों में कुछ शर्तों के साथ आन्तरिक शासन और सुव्यवस्था 
के लिएं बॉट.दिया करता था ।-ये सामच्त लार्ड. कहलाते थे, - अपने राज़ा यां स्वामी के प्रति राज- 
भक्ति की शपथ लेते थे, उसे निश्चित कर और उपहार देते थे । ये: बड़े सामन्त इसी प्रकार की शर्तों : 
ह के साथ अपने प्रदेशों को .उप-सामन्तों या. छोटे . सरदारों में बाँट देते थे। ये छोटे सरदार इसी 
प्रकार अपने प्रदेश में रहने वाले अन्य निवासियों का नियस्त्रण करते थे और उनसे अपने लिए.सब 
- प्रकार की सेवाएं प्राप्त करते थे ।. सबसे निश्ले स्तर पर अपने “स्वामी की भूमि पर खेती करने 
“. वाले और इसे छोड़कर अन्यत्र न जा सकंने-वाले भूमिदास (3०) थे जो स्वामी को विभिन्न सेवाएँ 
देने के बदले में उसे आन्तरिक .उपद्रवों से सुरक्षा . और संरक्षण प्रदान करते थे ।. प्रत्येक जमींदार 
, या स्वामी अपने क्षेत्र में सर्वोच्च होता था, किन्तु वह अपने से ऊपर के सोमन्त के प्रंति निष्ठा रखता. 
था और अपने अधीनस्थ व्यक्ति से उंसी प्रकार की निष्ठा की अपेक्षा रखता था-। है ह * | 
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सामन्तवाद ने रोमन साम्राज्य के पतन के बाद यूरोप में उत्पन्न अराजकता को दूर करने 
में कुछ शान्ति और स्थिरता लाने का प्रयत्त किया किन्तु 3वीं शत्ताब्दी के उत्तराद्ध में अनेक 
कारणों से इस व्यवस्था का अच्त होने लगा और आधुनिक राष्ट्रीय राज्य स्थापित होने लगे। 
4. आधुतिक राज्यों का युग--- 648 की वैस्टफेलिया की सन्धि से राज्य की उस व्यवस्था 
का जन्म हुआ जिसे आधुनिक राज्य व्यवस्था कहते हैँ। इस व्यचस्था की सबसे बड़ी विशेषता 
यह है कि सब राज्य सर्वथा स्वतन्त्र, प्रभुसत्तासम्पत्न (50ए०४ं27) और समान दर्जा रखने वाले 
समझे जाते हैं। इस सन्धि से पहले यूरोप के राज्यों की यह स्थिति नहीं थी । उस समय पवित्र 
रोमन साम्राज्य अथवा आस्ट्रिया के हैप्सबर्ग वंशी राजाओं का साम्राज्य अन्य सभी राज्यों की तुलना 
में शक्ति और प्रतिष्ठा की दृष्टि से ऊँचा समझा जाता था! वैस्टफेलिया की सन्धि में इन्हें फ्रांस, 
स्वीडन, इंगलैण्ड, स्पेत और डच गणराज्य के समकक्ष बना दिया । इस समय से अपने प्रदेश में 
सर्वोच्च प्रभुसत्ता (8०एथथं87/9) का दावा करने वाले, उसकी रक्षा के लिए सदेव जायरूक रहने 
वाले आधुनिक राष्ट्रीय राज्यों का अभ्युदय हुआ । इन्होंने अपने राष्ट्रीय गौरव की दृष्टि से समुद्र 
पार के दूरवर्ती प्रदेशों में अपने उप-निवेश और विशाल साम्राज्य स्थापित करने शुरू किये। 
पुतंगाल और स्पेन पोप के आदेश से पहले ही अमरीका और एशिया -के विभिन्न विशाल 
प्रदेशों पर अपना साम्राज्य स्थापित कर चुक्रे थे, अब इंगेंलेण् और हालैण्ड ने इन्हें चुनौती देते 
-हुए अपने साम्राज्य का विस्तार आरम्भ किया । 8वीं शताव्दी में फ्रांस और ग्रेट ब्रिटेन में साम्राज्य 
स्थापित करने की होड़ शुरू हुई । दोनों देशों ने उत्तरी अमरीका, भारत, अफ्रीका और वैस्ट इंडीज 
के टापुओं पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया । 763 में इंगलैण्ड और फ्रांस का सप्तवर्षीय युद्ध 
समाप्त होने पर फ्रांस को अपना काफी बड़ा साम्राज्य खोना पड़ा । 
इस समय प्रचलित वाणिज्यवाद (!श०४०थ्ापं/07) की आथिक विचारधारा ने भी राज्यों 
के विकास में बड़ा. सहयोग दिया । इस विचारधारा के अनुसार उस समय के विचारक और व्यापारी 
सोना-चाँदी को शक्ति और सम्पत्ति का सबसे महत्वपुर्ण -ख्रोत समझते थे । इन्हें युद्ध करने के 
लिए आवश्यक साधन (97698 07 ए/थ) माना जाता था। इन्हें युद्ध करने के लिए आयात की 
अपेक्षा निर्यात की जाने वाली वस्तुओं पर अधिक बल दिया जाता था, सोना-चाँदी पाने के लिए 
उपनिवेश (00076७) बड़े बहुमूल्य साधन समझे जाते थे और इनको पाने के लिए लड़ाइयाँ लड़ी 
जाती थीं । इसी समय यूरोप में शक्ति-सन्तुलन (छ9थ07०० ० 90ए०/) के सिद्धान्त का विकास 
हुआ । लुई चौदहवें के नेतृत्व में जब फ्रांस में पश्चिमी - यूरोप में अपने प्रभुत्व का प्रसार करने का 
प्रयत्त किया तो उसके विरुद्ध पश्चिमी यूरोप के लगभग सभी देश स्पेन, आस्ट्रिया, स्वीडन, श्रशिया, 
हालैण्ड, पुतंगाल ओर इंगलैण्ड संगठित हो गये, इन्होंने मिलकर लुई 4वें को पराजित किया। 


कप 


74 में एक सन्धि द्वारा यूरोप में शान्ति स्थापित हुईं, किन्तु फ्रांस अपनें अपमान को नहीं भूलाँ * 


और [776 में उसने अमरीकी उपतनिवेशों तथा कऋत्तिकारियों की सहायता की, इसमें स्पेल और 
हालैण्ड मे भी उसे सहयोग दिया । इसके परिणामस्वरूप इंगल॑ण्ड को अपने 43 उत्तर अमरीकी 
उपनिवेशों से हाथ धोना पड़ा, संयुक्त राज्य अमरीका के रूप में एक नये राज्य का अभ्युदय हुआ। 

_.._4789 की फ्रेंच राज्य क्रान्ति ने राष्ट्रीयश और लोकतनन्‍्त्र के सिद्धान्तों को विफल बनाने 
के लिए यूरोप के सब राज्यों का आह्वान किया तो फ्रांस ने 792 में प्रशिया और आस्ट्रिया के 
विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी । इसी समय नैपोलियन बोनापार्ट का उत्कर्ष हुआ, उसने आस्ट्रिया 
को हराने के वाद शर्ने:-शर्तं: अगले 20 वर्षो में लगभग सारे यूरोप और अफ्रीका के कुछ प्रदेशों को 
जीत लिया । अब फ्रांस की इस महाशक्ति के विरुद्ध इंगर्लण्ड के नेतृत्व में यूरोप के देश संगठित 
हुए और अन्त में वाटरलु के रणक्षेत्र में इन्होंने नेपोलियन को पराजित किया । इसके बाद 85 
में वियमा कांग्रेस ते यूरोप का विभिन्‍त सन्धियों द्वारा पुननिर्माण किया | इस सम्मेलन द्वारा की 
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गयी यूरोप की पुनरव्यंवस्था काफी अंशों में !94 में प्रथम विश्व युद्ध छिड़ने तक चलती रही । इस 
सम्भेलन ने लगभग 300 छोटे जर्मन राज्यों को 39 राज्यों के एक संघ में पुरर्गंठित किया । यूरोप 
की पुरानी व्यवस्था को बनाये रखने के लिए पवित्र संघ (प्र०३ +9870०) का निर्माण किया । 
यह राष्ट्र संघ और संयुक्त राष्ट्र संघ का एक पू्ववर्ती रूप था। 7 9वी शताब्दी में राष्ट्रीयता की 
भावना के साथ-साथ लोकतन्त्र, उदारवाद पूँजीवाद की भावना भी यूरोप में प्रबल हुई । 870 
के बाद राष्ट्रीयता के सिद्धान्त के आधार पर बिस्मार्क नें जमंनी का और काबूर ने इटली का 
एकीकरण और नवनिर्माण किया । संयुक्त राज्य अमरीका और जापान की सहाशक्तियों का विकास 
हुआ | जर्मनी यूरोप की प्रधान शक्ति बना । किन्तु इस समय ग्रेट ब्रिटेन का सबसे बड़ा शक्तिशाली 
राज्य था। भौगोलिक, आथिक, सैनिक और राजनीतिक परिस्थितियों ने उसे एक विश्वव्यापी 
साम्राज्य स्थापित करने में सहायता प्रदान की । 870 के बाद यूरोप की महाशक्तियों में अफ्रीका, 
प्रशान्‍्त महासागर और पूर्वी एशिया में-साम्राज्य स्थापित करने के लिए प्रवल होड़ हुईं, चीन और 
ईरान में विभिन्न शक्तियों ने अपने प्रभाव क्षेत्र (99॥०७४ ० परी प्रष००) स्थापित किये। फ्रांस 
में अफ्रीका और हिन्दचीन के विशाल प्रदेशों को जीत कर इंगनैण्ड के बाव सबसे बड़े साम्राज्य 
का निर्माण किया । संयुक्त राज्य अमरीका ने अलास्का खरीदने के बाद मध्य अमरीका के विभिन्न 
प्रदेशों में अपना प्रभाव स्थापित किया; फिलिप्पाइन, हवाई और समोआ को अपने साम्राज्य का 
अंग बनाया | है मु ॥॒ 

प्रथम विश्वयुद्ध से पहले यूरोप के राज्यों में दो बड़े गुट थे । विस्माक ने फ्रांस के सम्भावित 
आक्रमण से सुरक्षा पाने के लिए 882 में जर्मनी, आस्ट्रिया, हँगरी तथा इटली से निराष्ट्र मैत्री 
सन्धि (7फ6 6॥8॥06) की तया रूस को फ्रांस से पृथक्‌ वनाये रखने के लिए 887 में उसके 
साथ पुनराश्वासन सन्धि (सिश्ाग770708 ॥7७७४४) की। 589] से 894 के बीच रूस और 
फ्रांस ने जमंन आक्रमण से सुरक्षा के लिए द्विराष्ट्र सन्धि (0एशथे 8]]श०७) की । 904 में 
फ्रांस और ग्रेट ब्रिटेन ने तथा 907 में ब्रिदेत और रूस ते आपस में समझौते किये और अन्त 
में फ्रांस; रूस और ग्रेट ब्रिटेन की निराष्ट्र मैत्री सन्धि (77790 ००) हुई । 900 के बाद 
से ग्रेट ब्रिटेन तथा संयुक्त राज्य अमरीका में परस्पर घनिष्ठता बढ़ने लगी । 902 में ऐंग्लो-जापानी 
भैत्री सन्धि हुई । 

इन सन्धियों से यह स्पष्ट है कि 28 जुलाई, 94 को प्रथम विश्वयुद्ध शुरू होने से 
पहले न केवल यूरोप, अपितु विश्व के सभी बड़े राज्य दो थ्रुटों में बट चुके थे । इस ग्रुटबन्दी के 
अनुसार प्रथम विश्वयुद्ध में विभिन्न राप्ट्रों ने भाग लिया । इस युद्ध में जर्मनी और उसके साथी 
पराजित हुएं और 9व9 के पेरिस के शान्ति समझौते द्वारा यूरोप एवं विश्व में राज्यों की 
नवीन व्यवस्था की गयी । इसमें राष्ट्रीयता के सिद्धान्त को बड़ा महत्व दिया गया । इसी आधार 
पर पोलैण्ड, चैकोस्लोवाकिया, यूगोस्लाविया के नये राज्य बनाये गये । जर्मनी के साथ अत्यन्त 
कठोर शात्ति सन्धि की गयी । 

इस युद्ध की समाप्ति के बाद आधुनिक राज्यों के विकास का पाँचवाँ युग शुरू होता है। 
इसकी भ्रधान विशेषताएँ इंगलेण्ड, फ्रांस आदि यूरोप के राष्ट्रों की महाशक्ति के रूप में. समाप्ति, 
ख्स गौर अमरीका की दो तदीन सर्वोपरि (8प7०) महाशक्तियों का अभ्युदय, एशिया और अफ्रीका 
में राप्ट्रीयता के सिद्धान्त की विजय, उपनिवेशवाद का अन्त तथा नवीन छोटे राज्यों का बड़ी.संख्या 
में अभ्युत्याव, संयुक्त राप्ट्र संघ की स्थापना तथा आणविक आयुधों का विकास है ।. इस समय के 
सभी राज्य राष्ट्रीयता तिरिश्चीणाशाडए)) तथा प्रभुसत्ता (50एशशथंह्रगरा०) के सिद्धान्तों पर 


बहुत अधिक बल देते हैं अत: आधुनिक राज्यों की दो बड़ी विशेषताएँ 'राष्ट्रीयवा' और 
प्रभुसत्ता' हैं । 
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आधुनिक राज्य प्रणाली के उप-सिद्धान्त अथवा विशेषताएँ 
डर (एपछतर छा678 5५5छाए॥ : 778 72080/,.0२ए5 078 
$4ए_ारप' कफ्8प7एरए9) 


आधुनिक राज्य प्रणाली, जिसका उदय सन्‌ 648 के बाद हुआ, की निम्नलिखित 
विशेषताएँ हैं : 

. राष्ट्रीयतए--आधुनिक राज्य पद्धति की एक बड़ी विशेषता राष्ट्रीयता (रितणाशीशा) 
की भावना है। इस समय अधिकांश राज्य राष्ट्रीयता पर आधारित हैं। अच्तर्राप्ट्रीय रंगमंच पर 
घटित होने वाली सब प्रमुख घटनाओं की प्रधान प्रेरणा यही भावना होती है, चाहे वह घटना 
अरब-इजराइल का संघर्ष हो, भारत-पाक युद्ध हो अथवा वियतनाम की लड़ाई हो । यह कहना 
अतिशयोक्ति न होगी कि सभी वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं के मूल में शाप्ट्रीयता की भावना 
किसी-न-किसी रूप में पायी जाती है । अतः कुछ विचारकों ने इसे राज्यों के अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहार 
(रक्चा7४४०7०] ऐ8७॥2ए०0प 0 5965) को समझने के लिए एक अत्यन्त आवश्यक साधन बताया 
है । शार्प और कक के शब्दों में, “अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के विद्याथियों के लिए राष्ट्रीयता को. 
समझना वैसा ही आवश्यक है, जेसा किसी भवन के सब कमरों में प्रवेश पाने के इच्छुक व्यक्ति 
के लिए एक ऐसी मास्टर कुजी को पा लेना जिसकी सहायता से वह सब कमरों फो खोल सके ।” 
वस्तुतः वर्तेमान समय में राज्यों के सब व्यवहारों की व्याख्या अधिकोंश रूप में उनकी राष्ट्रीय आशाओं, 
आशंकाओं, महंत्वाकांक्षाओं और संघर्पों के रूप में की जा सकती है। उदाहरणार्थ, पाकिस्तान के 
व्यवहार तथा विदेश नीति का मूल कारण उसकी यह राष्ट्रीय अभिलाषा एवं महत्वाकांक्षा है 
कि वह संसार में सबसे बड़ा ओर शक्तिशाली मुस्लिम राष्ट्र बने, उसे यह आशंका है कि उसका 
पड़ौसी भारत सदैव उसके इस उद्देश्य को पू्ति में बाधक वना हुआ है, उसने कश्मीर को पानें के लिए 
भारत के साथ 947, 965 और 97 में तीन बार सैनिक संघर्ष किये हैं। आजकल प्रत्येक 
देश के नेता अपने राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि समझते हैं। उनके मतानुसार राज्य के प्रति सब 
नागरिकों की सर्वोपरि निष्ठा और भक्ति होनी चाहिए, इसके लिए उन्हें अपने स्वेस्व का बलिदान 
कर देता चाहिए । वस्तुतः कई बार. आंधुनिक राज्यों मे राष्ट्रीयता की भावना नैतिक और 
धामिक विश्वासों से भी अधिक प्रवल हो जाती है, या एक नये धर्म को स्थान ले लेती है, हिटलर 
के समय में जमंनी में यही स्थिति थी । सुप्रसिद्ध इतिहासकार आरनेल्ड टायनबी ने इसे पश्चिमी 
जगत का नया धर्म बताया है । हु 


राष्ट्रीय की परिभाषा करना कठिन है । राष्ट्रीयता (7िशा०7शाींआ) राष्ट्र शब्द से 

बना है और राष्ट्र का सामान्य अर्थ एकता की भावना रखने वाला जनसमुदाय है। प्रायः आज- 
. कल राष्ट्र शब्द का प्रयोग राज्य के अर्थ में भी होता है जैसे राप्ट्र संघ (7०880 ० ४४०7) 
अथवा संयुक्त राष्ट्र संघ (ऐग्र/6९ '१४४०॥$) । राज्य के अर्थ में राष्ट्र शब्द के प्रयोग के कारण 
उत्पज होने वाले संशय और भ्रान्ति को दूर करने के लिए अनेक लेखक राप्ट्र शब्द के स्थान पर 
- राष्ट्रीय वर्ग (प४४०7०॥५9) का प्रयोग करते है । राष्ट्रीय वर्ग का अभिप्राय एकता और अनुभूति 
रखते वाला जनसमुदाय है, भले ही वह राज्य के रूप में राजनीतिक दृष्टि से संगठित हो या न 
हुआ हो । उदाहरणाथे, वंगलादेश में रहने वाली बंगाली जनता दिसुम्बर 97 में इस देश के 
स्वतन्त्र होने से पहले अपनी एकता की अनुभूति रखने वाला एक राष्ट्रीय धर्ग था, स्वतन्त्र होने 
के बाद वह राप्ट्र और राज्य बना । !99 में आस्ट्रिया तथा हंगरी के साम्राज्य का विधघटन 
होने से पहले इसमें यूगोस्लाव, हंगेरियन, पोल, चेक, सस्‍लोवाक आदि एकता की अनुभूति 
रखने वाले अनेक राष्ट्रीय वर्ग थे+ पेरिस की शान्ति सन्धि के बाद यूगोस्लाविया, हंगरी, पोलैण्ड, 
चैकोस्लोवाकिया के रूप में राष्ट्र तथा राज्य बने । 


् 
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शाष्ट्रीयता का सबसे अधिक सनन्‍्तोषजनक लक्षण करते हुए अरनेंस्ट बाऊंर ने लिखा हैं कि 
'शध्ट्र ऐसे मनुष्यों का एक समुदाय है जो एक निश्चित प्रदेश पर रहते हैं, जो सामान्य रूप में 
विभिन्‍न जातियों से मिलकर बने होते हैं, फिर भी एक सामान्य इतिहास के कारण उनमें एक 
प्रकार के सामान्य विधार और अनुभूतियाँ पायी जाती हैं, उनका धर्म लगभग एक ही प्रकार का 
होता है,.वे अपने विचारों और भावनाओं को व्यक्त करने के लिए ही सामात्य भाषा का प्रयोग 
करते हैं, उनमें यह सामान्य इच्छा और भावना होती है कि वे अपना पृथक्‌ राज्य बनाकर रहें । 
राष्ट्रीयता का गम्मीर अध्येयन करने वाले एक विद्वान हेज कोहन ने राष्ट्रीयता की प्रमुख विशे- 
पताओं पर प्रकाश डालते हुए लिया है कि “राष्ट्र मनुष्य की पूरी निप्ठा और स्वतन्त्र राजनीतिक 
संगठत की आकांक्षा रखने वाला जनसमुदाय है ।” एक अन्य विंद्वोन अर्नेस्ट रेनन ने लिखा है, 
४ राष्ट्र का निर्माण एक भाषा बोलने वाले लोगों जयवा एक नस्ल से सम्बन्ध रखने वाले लोगों से 
नहीं होता है, अपितु ऐसे लोगों से होता है जिल्होंने अतीत काल में महान कार्य किये हों तथा 
भविष्य में भी ऐसे कार्य करने की आशा रखते हों ।” 

किसी देश की राष्ट्रीयता का निर्माण कई प्रकार के तत्वों से मिलकर होता है। इनको 
इतीअर ($जांथंणाश) ने दो वर्गों में वाँठा है--मुल तत्व और पोषक तत्व । मूल तत्व मानवीय 
प्रकृति एवं मनोवेज्ञानिक भावना, भौगोलिक परिस्थिति, मसल, धर्म, भाषा, इतिहास और परम्परा 
की समानता, आधिक परिस्थितियाँ, प्रजातन्‍्त्र, असुरक्षा की भावना और सामान्य शासन है और 
पोषक तत्व विधालय, समाचार-पत्र, रेडियो, टेलिविजन, फिल्म, संगीत आदि विभिन्न प्रकार के 
प्रचार के साधन हैं। मानवीय प्रकृति का आशय यह है कि मनुष्य सामाजिक प्राणी है, वह समान 
हित और उद्देश्य रखने वाले समूहों में सम्मिलित होता है । वह जिस स्थान पर रहुता है और जो 
भाषा बोलता है, उससे उसका स्वाभाविक लगाव हो जाता है और, वह उस स्थान के अन्य 
निवासियों के साथ एक प्रकार की ऐसी एकता की अनुभूति रखता है जो “उद्दे.दुसरे स्थान के 
निवासियों से भिन्न बनाती है। उसमें अपनी भूमि, भाषा, धर्म के प्रति मनु रक्ति और भक्ति की 
भावना उत्पन्न होती है । राष्ट्रीयता धस्तुतः एक मनोवैज्ञानिक भावना हैं, इसके न होने पर किसी 
राष्ट्र का निर्माण नहीं हो सकता है। ब्रिटिश शासन में हिन्दुस्तान-पाकिस्तान एक थे । ब्रिटिश 
संरक्षण में मुस्लिम लीग द्वारा जब मुसलमानों पर अत्याचार के बहुमत का हौआ दिखाया गया 
कांग्रेस के मन्त्रिमण्डलों द्वारा मुसलमानों पर अत्याचार के कपोल कल्पित वर्णन प्रस्तुत किये गये तो 
उनमें हिन्दुओं से पृथक्‌ पाकिस्तान का राज्य बनाने की मनोवैज्ञानिक भावना उत्पन्न हुई । 

बसस्‍्तुतः राष्ट्रीयता के अनेक निर्माणकारी तत्व हैं : ह 

() भौगोलिक एकता (0०0हाम्फ्रांए४ पाए) 

(2) जातोय एकता (०९६ एाआ) 

(3) विचारों या आदर्शों की एकता (एणजाणथों पर) 

(4) भाषा की एकता (ऐएं।ए ० पआहए०988) 

(5) घर्में की एकता (ए7/9 ० एलाडऑणा) 

(65) विदेशों शासन के प्रति समान अघीनता (ए०्णग़ाता 5प्रणंध्णांणा) _ > 

(।) भोगोलिक एकता--भौगोलिक एकता राप्ट्रीयता के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण 
तत्व है । भोगोलिक स्थिति तथा जलवायु का मनुष्यों के चरित्र और शारीरिक गठन पर निश्चित 
प्रभाव पड़ता है। फलस्वरूप ऐसे मनोवैज्ञानिक गुणों की उत्पत्ति होती है जिनसे एक भौगोलिक 
सीमा के अन्दर बसे हुए लोगों मे सहयोग और सहानुभूति पैदा हो जाती है। गिलज्ञाइस्ट के शब्दों 


में, “एक निश्चित भूभाग पर निरन्तर एक साथ रहना राष्ट्रीयता के विकास के लिए 
आवश्यक है ।* 


हु 
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(2) जातीय एकता--तस्ल की एकता के कारण लोगों में एक दूसरे के लिए सहानुभूति 
और सामीप्य की भावना पैदा होती है। जिमरने का कहना कि जातीय एकता राष्द्रीयता के 
विकास के लिए सर्वेप्रमुख तत्व है। 


(3) विचारों या आदर्शो की एकता--बहुत-से लोगों की सामान्य राजनीतिक आकांक्षा ह 


उन्हें एक सूत्र में बाँध देती है। इस तरह की राजनीतिक आकांक्षा प्रायः स्वाधीनता की माँग के 
ख्प में 6 जाती है। कुछ वर्षों पूर्व दुनिया का अधिकांश भाग गुलामी की जंजीरों में जकड़ा 
हुआ था। इसके विरुद्ध देशवासियों ने स्वतन्त्रता संग्राम चलाया । इस राजनीतिक आदर ने उन्हें 
एक सूत्र में बाँध दिया । 


(4) भाषा की एकता--राष्ट्रवाद के निर्माण में भाषागत एकता एक महत्वपर्ण तत्व 


है । सामान्य भाषा ऐतिहासिक परम्पराओं को जीवित रखने में सहायक होती है और एक ऐसे 
राष्ट्रीय मनोविज्ञान को जन्म देती है जिससे सामान्य नैतिकता और सामान्य राष्ट्रीयता का विकास 
सम्भव होता है । ट 

(5) धर्म की एफता--धामिक एकता ने राष्ट्रीय एकता को जन्म देने और उसे सबल 
बनाने में बहुत-कुछ योग दिया है। यहूदियों, तु्कों और भरबों में राष्ट्रीयता का विकास प्रमुख 
रूप से धर्म के कारण ही हुआ । 

(6) सम्मान अधीनता--कभी-कभी सुहढ़ शासन की अधीनता भी राष्ट्रीयला का सबल 
कारण-होती है । अंग्रेजी शासनकाल में भारत को राजनीतिक एकत्व प्राप्त हुआ जिससे राष्ट्रवाद 
की भावना बलवृती हुईं । 

राष्ट्रीयता वर्तमान युग में वरदान भी सिद्ध हुई है और अभिशाप भी । इसका महत्वपूर्ण 
बरदान यह है कि इसने पराधीन देशों में राष्ट्रीयता। के आधार पर. स्वतन्त्र होने की आकांक्षा, 
इच्छा और आस्था को सुदृढ़ एवं पुष्ट किया; परतन्त्र देशों को. स्वतन्त्र ववाया । 48वीं शत्ताब्दी 
के उत्तरा्द्ध में रूस, आस्ट्रिया और प्रंशिया ने यद्यपि पोलैण्ड के विभिन्‍न प्रदेशों का बँटवारा 
करके इस राज्य को मानचित्र से मिठा दिया था, किन्तु वे इसकी राष्ट्रीयता की भावना को नहीं 
कुचल सके । प्रथम विश्व युद्ध के बाद न केवल पोलैण्ड का, अपितु उपयुक्त साम्राज्यों द्वारा 
पददलित चैकोस्लोबाकिया, यूगोस्लाविया, हंगरी, फिनलेण्ड और वाल्टिक तटवर्ती लैटविया, 
इस्टोनिया आदि राज्यों का अभ्युदय हुआ । हितीय विश्वयुद्ध.के बाद एशिया और अफ्रीका में 
राष्ट्रीयता की लहर प्रबल होने से ये महाद्वीप उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के चंग्रुल से मुक्त 
हुए और यहाँ भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बर्मा, इंडोनेशिया, मलाया, वियतनाभ आदि स्वतत्त्र 
' राज्यों का अभ्युदय हुआ। राष्ट्रीयर्ता ने करोड़ों लोगों को स्वाधीन बनाया, यह राष्ट्रीयता का 


सबसे बड़ा वरदान है । 


जज 


किन्तु इसके साथ हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि राष्ट्रीयता ने इस प्रकार स्वाधीन होने ' 


धाले राज्यों में उम्र राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न करके राष्ट्र का दृष्टिकोण अत्यन्त संकुचित और 
संकी्ण बना दिया है। वे अपने राज्य की सीमा से आगे कुछ भी नहीं देखते हैं। उसे पूर्ण 
प्रभसत्तासम्पन्न समझते हैं और अपने राष्ट्रीय हित के अतिरिक्त अन्य राष्ट्रों के हितों की कोई 
परवाह नहीं करते हैं। प्रत्येक राज्य द्वारा अपनी प्रभुसत्ता को अत्यन्त महत्व देने के कारण अच्त- 
रष्टीय क्षेत्र में भराजकता की स्थिति उत्पन्न हो गयी है । इसी राष्ट्रीयता के कारण विश्व में शान्ति 
की स्थापना के उद्देश्य से स्थापित किये गये राष्ट्र संघ को सफलता नहीं मिली और यही राष्ट्रीयता 
इस समय संयुक्त राष्ट्र संध को विफल बना रही है। राष्ट्रीयता वर्तमान काल के अधिकांश युद्धों 
का प्रमुख कारण है। प्रथम और द्वितीय विश्वयुद्ध जर्मनी की उग्र राष्ट्रीयता से आरम्भ हुए 
ये। वतंमान शताब्दी में होने वाले अधिकांश युद्धों के मुल कारणों का यदि विश्लेषण किया 
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जाय तो इन सबके मुल में राष्ट्रीयता की भावना पायी जायेगी । युद्धों को जन्म देंने के साथ-साथ 
इसका एक अन्य दृष्परिणाम उप-निवेशवाद को तथां इसके लिए ल़ड़े जाने वाले युद्धों को जन्म 
देना हैं। इस विपय में हेज में यह सत्य ही लिखा है कि राष्ट्रीयवा के कारण पहले मानवीय 
स्वतन्त्रता की प्राप्ति के लिए संघर्ष का श्रीगणेश किया जाता है और बाद में यह शीघ्र ही राष्ट्र 
के विस्तार के लिए की जाने वाली विजयों, उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के संघर्ष में बदल 
जाता है। इस प्रकार निरन्तर युद्धों का ऐसा दुष्चक्र चलता है जो कभी समाप्त होने में नहीं 
आता है। अमरीका जैसे लोकतन्त्र के प्रेमी देश ने 7889 में फिलिपाइन को साम्राज्यवादी 
दृष्टिकोण से हथियाया था । !9वीं शताब्दी के अन्तिम चरण में इसी उद्देश्य से इंगलैण्ड, जमनी, 
फ्रांस बेल्जियम आदि देशों ने एशिया और अफ्रीका के विस्तृत प्रदेशों को मपने साम्राज्यों का 
अंग बनाया । 

राष्ट्रीय एक अन्य प्रकार से भी युद्धों में सहायक होती है। प्रायः-इसकी आड़ लेकर 
दुसरे-देशों में रहने वाले अल्पसंख्यकों को अपने राज्य में मिलाने की दृष्टि से थुद्ध छेड़े णाते हैं । 
हिटलर ने चैकोसलोवाकिया में बसे सुडेटन जर्मन लोगों की मुक्ति के लिए और पोलिश गलियारे 
में बसे जमंन लोगों की -मुक्ति के लिए हितीय विश्वयुद्ध का श्रीयणेश किया। राष्ट्रीयता की 
भावना लोगों में इतने अधिक अहंकार और गये की भावना को भर देती है कि वे राष्ट्रीय प्रतिष्ठा 
में तनिक भी क्षति को इतना असहनीय समझते हैं कि युद्ध के लिए उतारू हो जाते है। इसी के 
परिणामस्वरूप राज्य आपसी विवादों का निर्णय करने के लिए शान्तिपूर्ण साधनों को अपनाने में 
अपमान समझते हैं। अपनी प्रभुसत्ता को सीमित करने वाले किसी अन्तर्राष्ट्रीय संगठन की सत्ता 
को स्वीकार नही करते हैं। लार्ड एक्टन ने राष्ट्रीयता को एक अन्य कारण से भी अभिशाप माना 
है । उनका यह कहना है कि राष्ट्रीयता की उम्र भावना व्यक्ति की स्वतन्त्रता और स्वाधीचता के 
लिए एक बहुत बड़ा खतरा सिद्ध हुई है। राष्ट्रीयता के नाम पर व्यक्ति के विकास के लिए 
महत्वपूर्ण स्वाधीनता की भावना को विल्कुल कुचल दिया जाता है। हिटलर के समय का 
ताजी जमेनी, मुस्तोलिनी के समय का फासिस्ठ इटली और स्टालित का रूस इसके सुन्दर 
उदाहरण हैं । 

2, प्रभुश्तता--आधुनिक राज्यों की एक बड़ी विशेषता प्रभुसत्ता है। यह ऐसा कानुनी 
सिद्धान्त है, जो प्रत्येक राज्य को पूरी स्वतन्त्रता और आन्तरिक मामलों में तथा अन्य राज्यों 
के साथ सम्बन्धों में उसे असीम, अमर्यादित और पूर्ण अधिकार प्रदान करता है । 

बोदाँ के अनुसार प्रधुसत्ता राज्य का नायरिकों तथा प्रजाजनों पर सर्वोच्च अधिकार है 
और यह कानुनों द्वारा नियन्त्रित नहीं होता । इसका आशय यह है कि राज्य अपने नागरिकों के 
लिए किसी प्रकार का कोई भी कानुत बनाने का पूरा अधिकार रखता है, उसे अपनी इच्छानुसार 
कोई भी कार्य करने का पूरा अधिकार है । उसकी इच्छा ही सबसे बड़ा कानून है । ऑस्टिन ने भी 
प्रभुसत्ता को सर्वोच्च, असीम, अमर्यादित, पूर्ण और अविभाज्य बतलाया था ।' विलोवी ने इसे 
राज्य का सर्वोच्च गुण माना है। उसके अनुसार, प्रत्येक राज्य को भान्‍्तरिक और वाह् क्षेत्रों में 
पूरी सर्वोच्च सत्ता प्राप्त है। 

सुप्रसिद्ध विधिशास्त्री हा्लण्ड ले प्रभुसत्ता का स्वरूप स्पष्ठ करते हुए इसे दो प्रकार का 
माना है--वाह्य प्रभुसत्ता (छाशावों $0४2०ंह79) तथा आन्तरिक प्रभुसत्ता (वॉजिां 
509८थंहा9) । पहले का अभिप्राय किसी राज्य का दूसरे देशों के बाहरी नियन्त्रण के अधीन न 
होता है, दूसरे का अर्थे अपने क्षेत्र में सव पर पूरा अधिकार रखना है। इसके अनुसार प्रत्येक 
राज्य को अपने देश का संविधान बनाने की तथा आवश्यक कानूनों का निर्माण करने की पूरी 


न 
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स्वतन्त्रता है। उसे अपने देश की विदेश नीति निर्धारित करने की भी आजादी है । वह चाहे तो 
भारत की भाँति विभिन्न शक्तिशाली ग्रुटों से पृथक रहते (११०॥-शीप्ाग्राणां) की नीति अपना 
सकता है या पाकिस्तान की भाँति दूसरे देशों के साथ सैनिक सन्धियों की नीति को हितकर 
समझते हुए उसे ग्रहण कर सकता है । उसे दूसरे देशों के साथ युद्ध छेड़ी और सन्धि करने के परे 
अधिकार हैं । वह अपने देश के नागरिकों तथा अपने क्षेत्र में स्थित विदेशियों के साथ मनचाहा 
व्यवहार कर सकता है। उसे नागरिकों तथा विदेशियों को सम्पत्ति के ऊपर पूरा अधिकार है! 


ऑस्टिन द्वारा प्रतिपादित प्रभुसता का विचार सर्वेथा सत्य नहीं है । राज्य की प्रभुसत्ता 
पूर्णहप से अमर्यादित और असीम हो, ऐसी बात नहीं है। इस पर अनेक , प्रकार के नियन्त्रण , 
और मर्यादाएँ होती हैं। पहली मर्यादा राज्य द्वारा दुसरे देशों के साथ की गयी द्विपक्षीय 
अथवा बहुपक्षीय सन्धियाँ हैं। इनसे राज्य अपने ऊपर कई पावन्दियाँ लागू करते हैं। 
दूसरी मर्यादा अच्तर्राष्ट्रीय कानुन और नियमों की है। कोई भी सभ्य राज्य सामान्य रूप से इन 
नियमों का उल्लंघन नहीं करता है उदाहरणाथे, प्रत्येक राज्य अपने नागरिकों या विवेशियों से 
मनमाना व्यवहार करने की स्वतन्त्रता रखते हुए भी इस वात का पूरा ध्यान रखता है कि उसका 
व्यवहार दूसरे देशों में क्षोभ या असन्तोष उत्पन्न करने वाला न हो । इसलिए अपने राज्य में आने 
वाले विदेशियों, राजाओं, शासनाध्यक्षों और राजनीतिक प्रतिनिधियों को विशेषाधिकार तथा राज्य 
के कानूनी बन्धनों से अनेक प्रकार की उन्म्रुक्तियों (#रशाणाां/४5) प्रदान की जाती हैं । प्रत्येक 
राज्य से यह आशा रखी जाती है कि वह अपने प्रादेशिक समुद्र की सीमा में विदेशों के व्यापारिक 
जहाजों को सुरक्षित रूप से गुजरने का अधिकार देगा । प्रत्येक देश यद्यपि दूसरे राज्य के प्रदेश की 
सीमा का उल्लंघत करने की स्वतन्त्रता रखता है, किन्तु वह स्देव ऐसा न करने का पूरा प्रयत्न 
करता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर पर हस्ताक्षर करने वाले राज्यों ने अन्य राज्यों के साथ 
शान्तिपर्ण नीति के व्यवहार की श्रतिज्ञा करते हुए दूसरे देशों के साथ युद्ध छेड़ने के अपने अधिकार 
पर बहुत बड़ी पावन्दी लगा दी है । 

वर्तमान समय में राष्ट्रीयता की भाँति प्रभुसता का विचार भी अन्तर्राष्ट्रीय अशान्ति, 
अराजकता और अव्यवस्था का एक प्रधान कारण बना हुआ है। ऐतिहासिक दृष्टि से यह विचार 
राजाओं की निरंकुश सत्ता का समर्थन करने के लिए प्रतिपादित किया गया था। राजाओं की 
निरंकुश सत्ता समाप्त हो चुकी है, उसका स्थान अब राष्ट्रोय राज्यों की मिरंकुश सर्वोच्च सत्ता ने 
ले लिया है । इसी कारण इस समय अशान्ति और अव्यवस्था है | अतः इस समय ऐसे विचारकों की 
कमी नहीं है, जो प्रभुसत्ता के विचार के विरोधी हैं ओर इसकी समाप्ति को अनिवार्य समझते है । 
लास्की ने 96 में भविष्यवाणी की थी कि राज्य की प्रभुसत्ता का विचार उसी प्रकार समाप्त 
हो जायेगा, जैसे राजाओं के दँवी अधिकार (72ंशं॥० परा8॥ ० 8&7॥85) के विचार का अन्त 
हो चुका है । 

लास्की की इस भविष्यवाणी के बावजूद निकट भविष्य में प्रभुसत्ता के विचार के परित्याग - 
किये जाने की कोई सम्भावना प्रतीत नहीं होती है। संक्षेप में, यह वर्तमान राष्ट्रीय राज्यों की एक 
ऐसी मौलिक तथा प्रमुख विशेषताओं को प्रकट करती है जिसकी अभिव्यक्ति किसी अन्य पर्यायवाची 
शब्द द्वारा नहीं की जा सकती है | अतः पामर तथा पाकिन्स ने यह ठीक ही लिखा है कि “जब 
तक अन्तर्राष्ट्रीय समाज में राष्ट्रीय राज्य की व्यवस्था बनी हुईं है, ठव तक प्रभुसत्ता का विचार 
बना रहेगा और अत्तर्राष्ट्रीय सम्बस्धों के अध्ययन में इसका अनुशीलच भतिवार्य रूप से किया 
जाता रहेगा ।” इस विचार ने ही अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में शक्ति के लिए संघर्ष गौर शक्ति (?0ए७) 
की राजनीति को उम्र बनाया है । 


| 
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3. शब्ति (?0४०४)--आधुनिक राज्य की एक बड़ी विशेषता यह है कि वह शक्ति 
(?०५०) रबता है । राष्ट्रीयता और प्रभुसत्ता की भाँति राष्ट्रीय शक्ति भी वंतेमान राष्ट्र-पद्धति 


- का एक अत्यावश्यक अंग है । शक्ति-के माध्यम से राज्य अपनी घरेलू और विदेश .नीतियों को 


कार्यान्वित करते हैं । 
किन्तु सभी देशों की शक्ति समान नहीं होती है । कुछ देश बहुत बड़ी शक्ति रखते हैं । 
इनका अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में बड़ा महत्व होता है जैसे द्वितीय विश्वयुद्ध के पहले ग्रेठ ब्रिटेन और 
फ्रांस, और इस युद्ध के बाद रूस और अमरीका हैं । अन्य राज्यों के पास यह शक्ति कम मात्रा में 
होती है और वे छोटे अथवा निबंल राष्ट्र समझे जाते हैं । राज्यों के पास भले ही शक्ति कम हो या 
ज्यादा, वे सदेव अपनी शक्ति को बढ़ाने का प्रयत्त करते हैं। राष्ट्रों में इसके लिए निरन्तर होड़ 
लगी रहती है ओर इसी को शक्ति के लिए संघर्ष (7788० 40 ?०फ्थ) कहा जाता है । 
निष्कषं--आधुनिक राज्य प्रणाली का मॉडल भी बदलता जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र.संघ 
की स्थापना तथा अनेक अन्तर्राज्यीय प्रादेशिर्क संगठनों के निर्माण से विश्व संघ के निर्माण की 
पृष्ठभूमि तैयार हो रही है । विश्व संघ की अवधारणा से सम्प्रभु राज्य की संकल्पना का भविष्य 
कुछ अन्धकार में नजर आता है। | ५५ 
प्रश्न 
. आधुनिक राज्य प्रणाली की विशेषताओं की विवेचना कीजिए । 
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हम अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति को एक स्वतन्त्र विषय (27/07077075 08०ं9॥70) के रूप 
में प्रतिष्ठित करने के प्रयत्नों में लगे हुए हैं और इसमें स्वतन्त्र विषय बनने की सम्भावनाएँ भी 
मौजूद हैं। यदि राज्यों के व्यवहार के बारे में कोई सामान्य सिद्धान्त बनाने में हम सफल हो जाते 
हैं तो अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति एक स्वतन्त्र ज्ञान क्षेत्र के रूप में विकसित हो सकेगी । द्वितीय विश्व- 
युद्ध के पश्चात्‌ अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में बड़े पैमाने पर सिद्धान्त निर्माण के प्रयत्न किये जा रहे 
हैं। माठ्यि वाइट के अनुसार, “अन्तर्राष्ट्रीय सिद्धान्त राज्यों के आपसी सम्बन्धों के बारे में 
चिन्तन की एक परम्परा मात्र है जो राज्य सम्बन्धी चिन्तन के साथ जुड़ी हुई समझी जाती है 
और राज्य सम्बन्धी चिन्तन को राजनीति सिद्धान्त! का नाम दिया जाता है ।/ क 
व्विन्सी राइट के अनुसार, “भत्तर्राष्ट्रीय राजनीति के सामान्य सिद्धान्त का अर्थ एक 
व्यापक, ग्राह्यम-सम्बद्ध, स्वसंशोधित ज्ञान संरचना से है जो राज्यों के पारस्परिक सम्बन्धों तथा 
विश्व परिस्थितियों को समझने, भविष्यवाणी करने, विवेचन करने तथा नियन्त्रित करने में योगदान 
दे सके ।” अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में समुचित एवं सामान्य सिद्धान्त के विकास के लिए आवश्यक 
है कि सिद्धान्त निर्माण के लिए सर्वोत्तम वैज्ञानिक एवं विश्लेषणात्मक पद्धतियों का प्रयोग किया 
“ जाये, समाजशास्त्र के अन्य क्षेत्रों में विकसित पद्धतियों से सहायता ली जाये तथा उन कारकों की 
पूर्ण एवं व्यवस्थित जाँच हो सके जो अच्तर्राष्ट्रीय राजनीति पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं । 
उपागम और सिद्धान्त : अभिष्राय । 
(57922040प्तए5 8४9 प्रप्तए07९ ; रए#शार6) 
अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन के कई उपागम अथवा दृष्टिकोण प्रचलित हैं और 
सिद्धान्त निर्माण के प्रयत्न किये जा रहे है । अतः यहाँ दृष्टिकोण (उपागम) तथा सिद्धान्त से अभि- 
प्राय समझना आवश्यक है । दृष्टिकोण या उपागरम के अन्तर्गत समस्याओं या प्रश्तों के चुनाव में 
प्रयुक्त कसौटियाँ और अनुसन्धान के लिए ली गयी आधार-सामग्री आती है । दूसरे शब्दों में, हृष्टि- 
कोण का अर्थ है मानकों का एक समूह जिसके आधार पर सैद्धान्तिक विचार-विमशे के लिए प्रश्न 
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और आधार सामग्री लेने या छोड़ने का निर्णय” किया जाता है। किसी भी घटना के अध्ययन के 
लिए अनेक दृष्टिकोण (उपागम) हो सकते हैं । किसी दृष्टिकोण की सर्वग्राहिता सब तथ्यों को 
अपने ही परिप्रेक्ष्य से देखती है और जिस घटना के बारे में यह विचार करती है उस घटना की 
व्याख्या भी उसी दृष्टिकोण से करती है । 

दृष्टिकोण का अलग चरण 'सिद्धान्त' कहलाता है । जब दृष्टिकोण का कायें विचाराधीन 
विप्य के बारे में समस्याओं और आधार-सामग्री के चुनाव से आगे निकल जाता है तब दृष्टिकोण 
सिद्धान्त का रूप ले लेता है। कुछ लोग सिद्धान्त शब्द का प्रयोग किसी विवेचन या दृष्टिकोण के 
लिए करते हैं जबकि अन्य लोग इसे व्याख्या की चरम परिणति” कहकर पुकारते हैं। किसी भी 
विज्ञान के नियमों की व्याख्या (कछए०अंधंणा ० 6 छांग्रठ॑0९४ ० 8 इणंधा००) ही सिद्धान्त है। 
सिद्धान्त वे तर्कस्ंगत अनुमान हैं जो किसी भी घटनाक्रम के मुल कारणों की विवेचना करते हैं । 
सिद्धान्त वे अस्थापनाएँ हैं जिनसे किसी वस्तु की व्याख्या करने का प्रयत्न किया जाता है। सिद्धान्त 
का मुख्य कार्य व्याख्या करना है । इसी आधार पर दृष्टिकोण का सिद्धान्त से निकट सम्बन्ध होता 
है । दृष्टिकोण के स्वरूप से सामान्यीकरण, व्याख्या, पूर्वंकथन (भविष्यवाणी) और विहितीकरण 
(प्रेस्क्रिशन)--जो सब के सब किसी सिद्धान्त के मुख्य कार्यों में हैं--प्रकट होते हैं । वस्तुतः 
सिद्धान्त का स्वरूप दृष्टिकोण से निर्धारित होता है और दोनों को एक-दूसरे से विलग नहीं किया 
जा सकता । 
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अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के बारे में दृष्टिकोणों की भिन्नता पायी जाती है। इसका मुख्य 
कारण है अन्तर्राष्ट्रीय वास्तविकता के बारे में विद्वानों द्वारा भिन्न दृष्टि का अपनाया जाना। 
अन्तर्राष्ट्रीय वास्तविकता को आदश्शवादी एक दृष्टि से देखते है और यथार्थवादी बिल्कुल भिन्न 
“दृष्टि से देखते हैं। आगे चलकर इन्हीं दृष्टिकोणों के आधार पर अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के सिद्धान्त 
निर्माण के आंशिक प्रयत्न किये गये । जॉन हर्ज ने द्विश्वुवीकरण और परमाणु युग की शस्त्र व्यवस्था 
में बदलती अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का सम्यक्‌ अध्ययन प्रस्तुत किया । जार्ज लिस्का ने अन्तर्राष्ट्रीय 
साम्यावस्था तथा माटिन कैपलेन ने अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की व्यवस्था और प्रक्रिया पर प्रकाश 
डाला है। आगे घलकर अरेस्ट हॉस, हेरल्ड डी. लासवेल, काले मैवहीम, रावर्ट मैकाइवर तथा 
वेबर ने भी सैद्धान्तिक आधारों के विकास में योगदान दिया । * 
मोटे रूप से अस्तर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन के चार दृष्टिकोण या उपागम (2070- 
8०॥65) प्रचलित हैं : ; 
() भादशंवादी दृष्टिकोण, 
(2) यथार्थवादी दृष्टिकोण, 
(3) परम्परावादी दृष्टिकोण, 
(4) व्यवहारवादी दृष्टिकोण । 
4. आदरशेंवादी दृष्टिकोण 
(6ए08&487" 0ए072086प) 
आदशंवादी दृष्टिकोण का समूचा चिन्तन समाज में विकासात्मक प्रगति होने के व्यापक 
विचार के आधार पर खड़ा है । इस विचार का जन्म 8 वीं शताब्दी में हुआ था और आमतौर से 
भहे भाना जाता है कि अमरीकत ओर फ्रेंच ऋन्‍्तियों का मुख्य प्रेरणाख्रोत आदर्शवाद ही था । सन्‌ 
795 में कौष्डरसेट ने अपने ग्रन्थ में एक ऐसी विश्व-व्यवस्था की कल्पना की जिससें न युद्ध के 
लिए कोई स्थान था, न विषमता के लिए और न अत्याचार के लिए। उससे यह विश्वास प्रकट किया कि 


हु 
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भनुष्य अपनी बुद्धि, शिक्षा और विज्ञातर के उपयोग से इतनी उन्नति कर लेगा कि भावी मानव' 
समाज में हिंसा, हत्या, अनैतिकता सत्तालोलुपता और शक्ति के लिए संघर्ष की भावना स्वधा 
लुप्त हो जायगी । आदशंचाद भविष्य के ऐसे अन्तर्राष्ट्रीय समाज की तस्वीर पेश करता है जो 
शक्ति राजनीति, अनेतिकता और हिंसा से सर्वथा मुक्त हो । इसकी यह मान्यता है कि वर्तमान 
समय के अन्तर्राष्ट्रीय संघर्षों का निवारण शिक्षा, और सुधार के भ्रयोग से हो सकता है। 
अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में आदर्शवादी दृष्टिकोण का सम्बन्ध क्या होना चाहिए! से है।, आदरश्श- 
वादी चिन्तक इन प्रश्नों पर विचार करते रहे हैं कि विश्व में न्याय और शान्ति कैसे स्थापित 
की जा सकती है; युद्धों का उन्मुलन कंसे किया जा सकता है; अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग किस प्रकार 
विकसित हो सकता है; शक्तिशाली राज्यों द्वारा शक्तिहीन राज्यों का शोषण किस प्रकार समाप्त 
किया जा सकता है; आदि । पु 

आदर्शवादी दृष्टिकोण संस्थाचादी तथा विधिवादी अध्ययन की भोर प्रवृत्त है। अन्त- 
रष्ट्रीय राजनीति की जटिल समस्याओं के समाधान के लिए यह तीन बातों पर बल देता है-- 
प्रथम, राष्ट्रों को अपने अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहार में नैतिक सिद्धान्तों पर चलना चाहिए और परम्परा- 
गत शविति राजनीति से दूर रहने का यत्न करना चाहिए | द्वितीय, शक्ति राजनीति के प्रबल पोषक 
सर्वाधिकारवादी दल रहे हैं। अत्तः ऐसे दलों के अस्तित्व को समाप्त करने का प्रयत्न करना 
चाहिए ! तृतीय, विश्व सरकार की स्थापना करके शक्ति राजनीति को सर्देव के लिए दफना देना 
चाहिए । 


आदश्शंवादी अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति को स्वयं में साध्य च मानकर केवल एक साधन मानते 
हैं जिसका उद्देश्य अन्तर्राष्ट्रीय न्‍्याय का विकास करना है । जिस प्रकार राज्य का उद्देश्य दांगरिकों 
की स्वतन्त्रता, समानता भर कल्याण की वृद्धि करना है, उसी प्रकार वे मानते हैं कि अ्तर्राष्ट्रीय 
राजनीति में इन्हीं मानवीय लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए विदेश-नीति का संचालन होना चाहिए । 
संक्षेप में, अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का आदर्शवादी दृष्टिकोण राजनीतिक नैतिकता, अच्तर्राष्ट्रीय 
लोकमत, विश्व संघवाद, विश्व सरकार के आदर्श के साथ बंँधा है। यह शान्ति और न्यायपुर्णे 
विश्व-व्यवस्था में विश्वास करता है । 
आदशंवादी दृष्टिकोण : समालोचना 

इस सिद्धान्त की आलोचना निम्नलिखित तकों के आधार पर की गयी है : प्रथम, आदशं- 
घादी व्यवस्था तभी सम्भव हो सकती है जब सभी राज्य पारस्परिक सम्बन्धों में वल और संनिक 
शक्ति के प्रयोग का परित्याग कर दें; इसके स्थाव पर नैतिक सिद्धान्तों का पालन करें । किन्तु यह 
निकट तो क्या, सुदूर भविष्य में भी श्षम्भव नहीं प्रतीत होता है। मार्गेन्धाऊ ने लिखा है कि “इस 
विश्व में परस्पर विरोधी स्वार्थ और संघर्ष इतने अधिक प्रवल हैं कि इनके होते हुए नैतिक 
सिद्धान्तों को पूर्ण रूप से क्रियान्वित नहीं किया जा सकंता है।” द्वितीय, आदर्शवादी व्यवस्था 
लाने के लिए उम्र, सैनिकवादी, हिंसक शक्तियों कां पुरा दमन और विरोध किया जाना चाहिए । 
तृतीय, इस सिद्धान्त के अनुरूप राज्यों से उदात्त नैतिक सिद्धान्तों के पालन की आशा रखना मृग- 
भरीचिका मात्र है| 

राष्ट्र संघ की स्थापना के कुछ ही वर्षो बाद आदशंवादी दृष्टिकोण की दुबंलताएँ स्पष्ट 
होने लगीं । इसके कई कारण थे प्रथम, राष्ट्र संघ तथा उससे सम्बन्धित संस्थाएँ कभी भी मानवीय 
भातुभावना की प्रतीक नहीं हो सकीं, जो समस्त देशों में अधिकांश लोगों के प्रेम तथा भक्ति को 
उत्पन्न कर सकतीं, जिसके द्वारा उस प्रतिष्ठा एवं अधिकारं का विकास हो सकता जिसकी एक 
प्रारम्भिक विश्व सरकार को आवश्यकता थी । द्वितोय, राष्ट्र संघ सत्ताधारी सरकारों में सहयोग 
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. का एक उपायमात्र ही रहा । उनके प्रंजानन तथा नागरिक राष्ट्रीय हितों में संलग्त देशभक्त ही. 
' रहे .। कुछ राज्यों में, वे वंशीय विजय के-स्वप्नों की, ओर आकपित रहे; दूसरों में, उन्हें भय से 
| निष्क्रिय कर दिया गया और भी अन्य राज्यों में उन्हें मंदोन्मत्त करके धोखे में डाला गया । कहीं 
. पर भी उन्हें सामान्य उद्देश्यों की प्रभावपूर्ण सेवा के . लिए एक-. करने की चेष्टा नहीं .की-गयी ।: 
अतंएवं जेनेवा की लेमन झील के तटों पर स्थित एरियामो पार्क में संघ का- श्वेत. भवन,- अन्त में: ह; 
“एक समाधि वन गय",त॒तीय, राष्ट्र संघ की व्यवस्था में छोटे और कमजोर राष्ट्रोंका ब्रिठेन और ., 
फ्रांस जैसी बड़ी शक्तियों पर से विश्वास उठ चुका था.। छोटे और.कमजोर राष्ट्रों को यह समझने 
'में देर न लगी कि महाशक्तियाँ न्याय और सच्चाई का साथ देने के वजाय अपने न्यस्त स्वार्थों को * 
अधिक प्रोथमिकता देती हैं । रा * ' 
ु 8 सितम्बर, !93 में जापान॑ से, मध्य मंचूरिया पर.अधिकार कर लिया और राष्ट्र संघ - 
मूक दर्शक बना रहा। जब जर्मनी ने. ? माचे, 936 ई. को लोकार्नों संन्धिः अस्वीकार करदी 
तथा राइंनलैण्ड को फिर.से सैनिक अड्डा बनाना शुरू'कर दिया तब- पश्चिमी शवितियों ने संघ 
. परिषद्‌ के एक और भ्रस्ताव के सिवाय अन्य किसी,भी प्रकार के विरोधी कार्य की उपेक्षा-की ।*. 
इसके बाद के जम॑नी के पुनः शस्त्रीकरण' तथा आक्रामक हलचलों की भी जनेवा में कोई प्रतिध्वनि' | 
न हो सकी । हिटलर तथा मुसोलिनी के प्रति ब्रिटेन और फ्रांस की तुष्टीकरण नीति ने आदश्शवादी 
दृष्टिकोण की पोल खोल करके रख दी। भृध्ोलिनी द्वारा इधोपिया को हड़पना, हिटलर हारा 
आस्ट्रियां तथा. चैकोसलोवाकियां का जर्मनी में विलीनीकरंण आदि घटनाओं के इस स्वार्थपूर्ण 
.. अनुक्रम में संघ के छोटे सदस्यों का कार्य भेड़ों के उस झुण्ड का कार्य था, जिंसे भेड़ की खाल में 
गीदड़ों ने धोखा दिया: हो । 
ह जब इथोपिया के शासक हेली सिलासी ने कहा कि “मैं यहाँ पर उस न्याय .की माँग करने, . 
, के लिए. हूँ, जो मेरी प्रजा का अधिकार है तंथा उस सहायता के लिए भी, जिसका वचन 8 महीने .. 
पूर्व, 52 राष्ट्रों ने दिया था””“"““।” ]2 मई, 938 को लॉर्ड हैलीफैक्स ने जो उत्तर दिया उसंने ' 
जादर्शवाद को अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति से पूर्ण 'तिलांजलि-ही दे दी । हैलिफंस ने कहा था-- 
. 'वास्तविकताओं का सामना करने से कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता, चरन्‌ बहुत कुछ खोया जा 
. सकता है। राष्ट्र संघ अवश्य ही महान है, परन्तु जिन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उसका अस्तित्व 
है, वे उसंसे भी महान हैं, तथा उन उद्देश्यों में सबसे महानतम शाल्ति है ।” 
.. राष्ट्र संघ की असफंलता ने यह सिद्ध कर दिया कि न्याय और नैतिकता के सिद्धान्तों के 
झाधार पर अत्तर्राष्ट्रीय . राजनीति का संचालन नहीं ' हो सकता । अन्तर्राष्ट्रीय, राजनीति की . 
'यथार्थता को समझने के लिए शक्ति युद्ध आदि वास्तविक तत्वों की ओर भी समुचित ध्यान देना 
- अपरिहाये है। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति .की मूल यथार्थ प्रेरणाओं .की. उपेक्षा करने के कारण आदर्श- . 
वादी दृष्टिकोण अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के विश्लेषण में विशेष सहायक नहीं होता । 
। «.. .. 2: यथार्थवांदी दृष्टिकोण 
(रए७/8प 8७ए?२0&८प) ; 
आदर्शवादी सिद्धान्त की प्रतिक्रिया का परिणाम था यथार्थवादी सिद्धान्त । वैसे 8वीं 
और 9वीं शताब्दी में यथाथथंवादी सिद्धान्त की चर्चा हुई थी और मेकियावेली का समूचा दर्शन 
यथाथंवादी चिन्तन की- आधारशिला प्रस्तुत करता है तथापि - अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में 
इसका पुनरुत्यान द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद' हुआ है । हिटलर और मुसोलिनी के अभ्युदय, उनकी 
आक्रामक और विस्तारवादी अभिवृत्तियाँ, उनके द्वारा शक्ति और युद्ध की आवश्यकता पर जोर , 


देना आदि ऐसे तथ्य हैं जिन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के विद्वानों को मानव स्वभाव एवं विश्व... 
हर राज़नीति की यथार्थता को समझने के लिए लालायित किया । ह 


कु 
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सथार्थवादी दृष्टिकोण का आधार है मैकियाबेली का यह कथन कि “भनुष्य, शस्त्र, धन 
एवं रोटी युद्ध की शक्षित है, परन्तु इन चारों में प्रथम दो अत्यन्त आवश्यक हैं, क्योंकि मनुष्य एवं 
शस्त्र, धत एवं रोटी भाप्त कर सकते- हैं; परन्तु रोटी तथा घन, मनुष्य एवं शस्त्र प्राप्त नहीं कर 
सकते ।” वस्तुतः यथार्थंवादी दृष्टिकोण शक्ति, शस्त्र और युद्ध को मानव स्वभाव की विशेषताएँ 
मानता है । यह कहना अधिक उचित होगा कि यथार्थवाद विचारों का वह समूह है जो सुरक्षा 
और शक्ति के घटकों के घ्वनितार्थों को अपनी चिन्तन सामग्री मानता है इन विचारों का जन्म 
व्यक्ति के इस विश्वास से होता है कि दूसरे लोग सदा उसे नष्ट करने की कोशिश करते हैं और 
इसलिए उसे अपनी रक्षा के खातिर हर समय दूसरों को नष्ट करने के लिए तैयार रहना चाहिए। 
यथार्थवादी दृष्टिकोण की तह में मूल मान्यता यह है कि राष्ट्रों के बीच विरोध एवं संघर्ष किसी-न- 
किसी रप में सर्देव बने रहते हैं। यथार्थवादी इस विरोध एवं संघर्ष को अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में 
एक शाश्वत नियम के रूप में देखते हैं, न कि अस्तर्राष्ट्रीय राजनीति की आकस्मिक घटना के रूप 
में । यथार्थवाद के अनुसार, “वाद तथ्यों के उचित मुल्यांकन के उपरान्त उनमें तकंसंगत अर्थों 
को खोजने की प्रक्रिया है। किसी भी राज्य की परराष्ट्र नीति का पूर्वाभ्यास उस राज्य की राज- 
नीतिक गतिविधियों, कार्यकलापों तथा घटनाक्रम के, विश्लेषण से सम्भव है परन्तु केवल तथ्यों का 
विश्लेषण पर्याप्त नहीं है। यथार्थवाद के अनुसार राष्ट्र की शक्ति का विकास ही उसके हितों को 
पूर्ण करने का एकमात्र माध्यम है। प्रत्येक राज्य और राजनेता सत्ता और शक्ति के विकास से 
ही अपनी हित-पूर्ति के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। शक्ति और हित के आधार पर ही राजनीति 
के वास्तविक अभिनेताओं के कार्यो को समझा जा सकता है। यथाथ्थवादी दृष्टिकोण इस बात पर 
बल देता है कि विदेश नीति सम्बन्धी निर्णय राष्ट्रीय हित के आधार पर लिये जाने चाहिए न कि 
नैतिक सिद्धान्तों और भावनात्मक मान्यताओं के आधार पर । 

यथार्थवादी दृष्टिकोण के विकास में कई विद्वानों का योगदान रहा है जिनमें जाजे 
कनन, 'राइनॉल्ड नेंबूर, जाजं श्वरजनवरगर, डॉ. हेनरी कीसिजर तथा हान्स मॉर्गेन्थाऊ प्रमुख 
हैं। आज हान्स मॉर्गेन्धाऊ को यथार्थवादी दृष्टिकोण का प्रमुख प्रवक्ता माना जाता है 7? मार्मेन्याऊ 
के अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की मुख्य कुजी राष्ट्रहित है जिसे केवल शक्ति के परिप्रेक्ष्य में 
देखा जा सकता है। भार्गेन्थाऊ के शब्दों में, “अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति, प्रत्येक राजनीति के भाँति 
शक्ति संघर्ष है। अन्तर्राप्ट्रीय राजनीति का अन्तिम लक्ष्य चाहे कुछ भी हो, शक्ति सदैव तात्कालिक 
उद्देश्य रखती है । ; 
यथार्थचादी दृष्टिकोण : समालोचना 

यथार्थवादी दृष्टिकोण ने अन्तर्राप्ट्रीय राजनीति के अध्ययन को सैद्धान्तिक एवं वैज्ञा- 
निक अन्तदुष्टि प्रदान की । यथाथ्थवादियों ने अन्तर्राप्ट्रीय राजनीति को आदर्शवादी-कल्पनावादी 
पर्यावरण से मुक्ति दिलायी । यह बन्तर्राप्ट्रीय व्यवहार को स्पष्ट करने वाला उपागम है तथा 
विदेश नीति निर्माताओं के लिए एक आधार प्रदान करता है । अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में सामान्य 
सिद्धान्त निर्माण की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण प्रयास था । 

फिर भी यथार्थवादी उपायम आलोचना से परे नहीं हैं। प्रथम, यथार्थवादी दृष्टिकोण 
शक्ति और सत्ता को अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में भिर्णायक तत्व मानता है। जबकि सच्चाई यह है 
क्रि सत्ता एवं शक्ति महत्वपूर्ण तत्व हो सकता है लेकिन वह सम्पूर्ण नहीं है। हिवीय, यथार्थवादी 


हान्स जे. मॉर्गेन्चाऊ ने यथार्थवादी सिद्धान्त का प्रतिपादन अपनी पुस्तक 'ऐ०णी४08 708६8 
'रक४075, 948” के अगले संस्करणों में किया है उनकी एक अन्य पुस्तक---7 70०४ 
णए 076 पिाणा्ओं ग्राशिल्डा, 95 में राष्ट्रीय हित का यथार्थवादी विश्लेषण मिलता है। 
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विचारधारा में कई असंगतियाँ हैं। शक्ति अथवा सत्ता की परिभाषा करना अत्यन्त कठिन 
है क्योंकि राज्य की समस्त शक्ति कितनी है, क्या है, यह नापना अत्यन्त जटिल है,, क्योंकि 
वह कई क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं का परिणाम है । एक राजनीतिज्ञ केवल सत्ता की प्रतिदनन्द्रिता 
से ही संचालित नहीं होता वरन्‌ अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में सहयोग का भी अपना विशिष्ट महत्व 
होता है । प्रतिहन्द्रिता और प्रतिस्पर्द्धा के स्थान पर सहयोगी प्रश्नत्तियों का भी विशेष महत्व होता 
है। तृतीय, यथाथथंवाद शक्ति संघर्ष के स्थायित्व को स्वीकार करता है और अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति 
के क्षेत्र में साधनों तथा उद्देश्यों जैसे प्रश्नों के प्रति उदासीन है। चतुर्थ, यथार्थवादियों का 
ध्येय राष्ट्रीय शक्ति का प्रसार मात्र माना जाता था और इसलिए उनकी नीतियाँ शान्ति विरोधी 
समझी जाने लगीं । 


आंदर्शवाद और यथार्थवाद : समन्‍्वयवादों हृष्टिकोण 
(7078&/॥80५ ५5. ३४856.98५ : एएटएटपएट #ए?२१०४७८पछ) 


यह एक विवादास्पद प्रशन है कि अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन के लिए आदशेंवाद 
का हष्टिकोण उपयुक्त 'है अथवा यथा्थवाद का। यथाथंवाद और आदशंवाद में परस्पर विरोध 
का सबसे बड़ा केन्द्रविन्दु शक्ति की समस्या है। यथार्थवाद शक्ति संघष॑ के स्थायित्व को स्वीकार 
करता है और अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में साधनों तथा उद्देश्यों जैसे प्रश्मों के प्रति उदासीन 
है । इसके विपरीत, आदशंवादी दृष्टिकोण शक्ति राजनीति को इतिहास का सिर्फ असामान्य या 
अस्थायी दौर समझता है। वह ऐसी अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की कामना करता है जो णक्ति 
राजनीति, अरनैतिकता और हिंसा से सर्वेथा मुक्त हीं । इससे यह धारणा विकसित हुई कि यथार्थे- 
वाद के आधार पर बनी नीतियाँ सारतः राष्ट्रवादी और शान्तिविरोधी होती हैं और आदशंवाद 
के आधार पर बनी नीतियाँ सारतः अन्तर्राष्ट्रवादी और शान्ति की पक्षपोपक होती हैं । 

आदशंवाद और यथार्थवाद के अतिवादी दृष्टिकोणों का परित्याग करते हुए दोनों के 
बीच का भाग समन्वयवांदी दृष्टिकोण है। यह यथाथ्थंवादियों के निराशावाद औरे आदरश्शवादियों के 
आशावाद के बीच समन्वय का प्रयत्न है | यह दोनो में से किसी भी दृष्टिकोण को पूर्णतः सन्‍्तोष- 
जनक नहीं मानता । समन्वयवाद अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति को समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से देखता है। 
इसके अनुसार, अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के विद्यार्थी को कोई पूर्वाग्रह या पूर्व भान्यता न रखते हुए 
विश्व की राजनीतिक गतिविधियों का तटस्थ भाव से पर्यवेक्षण कर तथ्यों के संग्रह तथा विश्लेषण 
के भार्ग पर बढ़ना चाहिए । विवसी राइट जैसे विद्वान विदेश नीति के निर्माण में दोनों ही दृष्टि- 
कोणों की उपादेयता स्वीकार करते हैं | यथार्थवाद.को उन अल्पकालीन राष्ट्रीय नीतियों का सूचक 
मानते हैं जिनका ध्येय तात्कालिक आवश्यकताओं की पूति करना होता है और आदर्श को उन 
दीघंकालीन नीतियों का सूचक मानते हैं जिनका ध्येय भविष्य में परे किये जाने वाले उद्देश्यों की 
सिद्धि करना होता है । जाज॑ दकैनन ने भी यथार्थवाद के साथ आदर्श वादी दृष्टिकोण का सामंजस्य 
बंठाया है। उनका मत है कि हम केवल अपने हितों को जान और समझ सकते हैं। कोई भी देश 
किसी दूसरे देश की संस्थाओं और जरूरतों के बारे में फैसला नहीं कर सकता । इसीलिए उनका 
सुझाव है कि एक ओर तो हमें अपनी विदेश नीति और अपनी राष्ट्रीय आवश्यकताभों के अनुसार 
कार्य करना चाहिए और दूसरी ओर उन नैतिक और आचार सम्बन्धी सिद्धान्तों के अनुसार कार्य 
करना चाहिए जो हमारी सभ्यता की भावना के सहजात सिद्धान्त है ।” 

आदर्शंवाद पर अत्यधिक बल देने से निराशा का जन्म होता है और यथार्थवाद पर अटल 
विश्वास रखने से अक्सर यथास्थिति के पक्षपोपण और शक्ति संघ को बढ़ावा देने वाली प्रवृत्तियाँ .- 


2. 06086 के, छूशा।धा, 4ग्र[ूदांध्बा 2:%/०072०४ (0#0९880. ता, 954), छ0. 200-30।. 
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जन्म लेती हैं । इसलिए एक ऐसे दर्शन की आवश्यकता महसूस की गयी जो राजनीतिक यथार्थवाद 
की तथ्यमूलक अन्तदू ष्टि का नीतिशास्त्र और राजनीतिक आदर्शवाद के आदर्शों के साथ भेल 
करा सके । जाँन हज ने एक ऐसे ही दर्शव का ढाँधा खड़ा करने का प्रयास किया है जिसमें उसे 
- काफी सफलता मिली है । इस दर्शन को उसने “यथार्थवादी उदारवाद' ([र२०धांह० ॥90षशीआ) 
कहा है। यह दर्शन हमें आदर्शवाद और यथार्थवाद की चरूटियों से बचाता है। यह यथार्थवादियों 

के निराशावाद और, आदर्शवादियों के आशावाद के बीच एक प्रकार का सम्रन्वय करता है। 


हितीय विश्वयुद्ध के बाद होने वाली वैधानिक तकनीकी और प्रौद्योगिकी क्रान्ति के 
परिणामस्वरूप यथार्थवाद और आदर्शवाद के निकट आने की सम्भावनाएँ बढ़ने लगीं आणविक 
शस्त्रों, प्रक्षेपणास्त्रों और नाना प्रकार के सामरिक शस्त्रों की बढ़ती हुईं होड़ से न क्रेवल आदर्श- 
वादी अपितु यथार्थवादी भी चिन्तित होने लगे । अब यह महसूस किया जाने लगा कि सुरक्षा के 
लिए लड़े जाने वाले युद्ध से आत्मघाती विश्वयुद्ध का खतरा पैदा हो सकता है । अब विश्व शान्ति 
जल्पकालीन उद्देश्य भी है ओर दीर्घकालीन उद्देश्य भी । कोई भी यथार्थवादी शान्ति की भाव- 
श्यकता के सर्वोपरि मुल्य की उपेक्षा नहीं कर सकता है । ;क्‍ 

3. परम्परावादी दृष्टिकोण 
हे >पह&७०।परठाप७, #९?80209) ४ 

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के परम्परावादी दृष्टिकोण ,का आधार दर्शन, इतिहास और 
फार्मुन है । यह इतिहास को एक ऐसी प्रयोगशाला के रूप में देखता है जिससे वतंग्रान अन्तर्राष्ट्रीय 
सम्बन्धों का विश्लेषण एवं परीक्षण होता रहता है। इतिहास मानवीय प्रयोगों का भण्डार है 
जिससे शिक्षा लेकर समकालीन नत्रुटियों को सुधारा जा सकता है। “इतिहास का अध्ययन तथ्य- 
ज्ञान एवं सामान्यीकरणों की परीक्षा फरने के साधन के अतिरिक्त विचारक्षितिज को विस्तृत 
बनाता है। इस दृष्टिकोण के अनुसार कूटनीतिक इतिहास का अध्ययन, आवश्यक है जिससे यह 
अनुमान लगाया जा सकती है कि भूतकाल में अन्तर्राष्ट्रीय विवादों का क्या स्वरूप था तथा उन्हें 
किस प्रकार सुलझाया-गया है । ऐतिहासिक उपागम विभिन्न देशों के विशिष्ट विकास और परिवर्तन - 
पर हमारा ध्यान केन्द्रित करता है जिससे अच्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के परिवर्तत क्रम को समझने में 
सहायता मिलता. है । इस उपागम का मुख्य आधार है र्कि अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में परिवर्तन राज्यों 
के विकास और परिवर्तन के साथ ही होता रहता है। अतः अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों का समकालीन 
स्वरूप एक क्रमिक तथा दीघें विकास का फल है। 

' विधिवादी दृष्टिकोण के समर्थकों ने विधि के आधार पर अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति को 
समझाने का प्रयास किया । अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में विधिनियमों का महत्व तथा इनके आधार 
पर स्थायी विश्व व्यवस्था का निर्माण विधिवादी दृष्टिकोण का उद्देश्य था । विंधिवादी अन्तर्राष्ट्रीय 
कानून, सन्धियाँ, राज्यों के मध्य विधि-व्यवस्था, स्लांविधानिक उपबन्धों द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति 
में अन्तरदृष्टि का विकास चाहते थे । इन्होंने विधि एवं व्यवस्था के आधार पर “विश्व-निर्माण का 
सुझाव दिया । | । * 
हि ई. एच. कार, ऐल्फ्रेड जिमन॑, जाजं श्वार्जनबगर, मार्टिन वाइट, रेमाँ आरों जैसे कई 

- विद्वानों ने परम्परावादी दृष्टिकोण के आधार पर अत्तर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन का प्रयत्न 
किया । लेकिन हैडले बुल ने सन्‌ 966 में वंज्ञानिक प्रणाली को चुनौती देते हुए परम्परावादी 
- उपागम को अपने अध्ययन का केन्द्र बनाया ।” बुल ने स्पष्ट कहा कि अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की 


4. मल्ठए 80॥, *पगााडाणावी 7609 $ पड एच४४ 0 3 ए१॥5झए् 599708ण"," फ्रठलवंव >गांप्त॑ंट३, 
8 (5७छ9वा 4966), 99. 36-77. 


रू 


अस्तर्राष्ट्रीय राजनीति के सिद्धान्त : इष्टिकोण को भिन्नता | 49 


विषय-वस्तु का स्वरूप कुछ ऐसा है कि उसका अध्ययन वैज्ञानिक उपकरणों से नहीं किया जा 
सकता । अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का सम्बन्ध मूलतः नैतिक प्रश्नों से है। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के 
अध्येता को प्रभुत्वसम्पन्न राज्यों की संरचना ओर उद्देश्य, उनके बीच होने घाले विवादों, युद्धों, 
बल प्रयोग के औचित्य और अनौचित्य आदि प्रश्नों के हल हूंढ़ने होते हैं। अतः इतिहास और दर्शन 
“का समीचीन अध्ययन किया जाना चाहिए। इतिहास और दर्शन से ही आत्मलोचन के साधन 
प्राप्त हो सकते हैं । डंविड वाइटल के शब्दों में, “परम्परावादी दृष्टिकोण के दो प्रमुख तत्व हैं : 
प्रणाली और विषयवस्तु । प्रणाली के मामले में परम्परावादी दृष्टिकोण इतिहास, विधिशास्त्र 
और दर्शन से सीखने और विवेक या निर्णय बुद्धि पर भरोसा करने को आवश्यक मानता है और 
विषयवस्तु के मामले में वह अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में बल प्रयोग की भूमिका ओर राजनय के महृत्व 
जैसे व्यापक प्रश्नों को विधारणीय मानता है। 
परम्परावादी इष्टिकोण : शमालोचना | का 

पारम्परिक ऐतिहासिक-दाश निक उपागम की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह विशिश्न 
संस्कृतियों, सध्यताओं का एक तुलमात्मक अध्ययन प्रस्तुत करके समकालीन अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति 
को समझने का व्यापक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है । इस उपागम से हमें मानव जाति, मानव प्रकृति, 
प्रेरणाओं तथा समाजों के उत्थान-पतन का एक स्पष्ट सृत्र भी प्राप्त होता है। 

इस दृष्टिकोण की अनेक कमियाँ भी हैं। प्रथम, ऐतिहासिक विवेचना और शोधों के 
आधार पर यह एक प्रकार से “अग्रिम निर्णयों' का रूप धारण कर लेता है और इस प्रकार 
समकालीन घटनाचक्र की व्यवस्थित तकैसंगत व्याख्या का घिरोधी हो जाता है । इसीलिए कहते हैं 
कि इतिहास के अत्यधिक प्रयोग से दृष्टि, अनुदार हो जाती है । द्वितीय, ऐतिहासिक उपागम में 
दूसरी कमी यह है कि तथ्यों की इतनी बहुलता होती है कि हम अपनी रुचि के तथ्य छाँट लेते हैं 
जिससे हमारी पूव्वंधारणाओं को और पूर्वाग्रहों को बल मिलता है । उन सब तथ्यों की उपेक्षा कर 
दी जाती है जो पूर्वाग्रहों की सीमा में उचित नहीं बैठते । पैडेलफोर्ड तथा लिकत्त के शब्दों में, 
वर्तमान युग में केवल राजनयिक इतिहास का अध्ययन लाभग्रद होते हुए भी पर्याप्त-नहीं है । 
आज अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्येता के लिए अतीत के इतिहास से प्राप्त जानकारी की अपेक्षा 
वर्तमान परिस्थितियों के सन्दर्भ में नीति निर्धारण प्रक्रिया तथा राजनीतिक सौदेबाजी की कला का 
शान कहीं अधिक आवश्यक है ।” 


व्यवहारवादी हृष्टिकोण बनाम वेज्ञानिक दृष्टिकोण 
(छाठप्त4&0४700728, 8९९?१02८प्त ५४. 8टापसशट 8772045) 


यह माना जाता है कि द्वितीय के उपरान्त व्यवहारवादी कान्ति हुईं। अनेक कारणों 
से, जिनमें एक परम्परावादी राजनीति विज्ञान के परिणामों के प्रति असन्तोष भी था, राजनीतिक 
विद्वानों का ध्यान वैज्ञानिक पद्धति की ओर आकपित हुआ । व्यवहारवादी क्रान्ति के फलस्वरूप 
अधिकांश विद्वान नैतिक सिद्धान्तों को त्यागकर व्याख्यात्मक सिद्धान्तों को ही प्रतिपादित करने लगे। 
अद्वितीय घटनाओं (इडिओग्रैफिक) के स्थान पर विद्वान लोग राजनीतिक व्यवहार में पुनरावृत्त 
करने वाली नियमितताओं (नोमोय्रेटिक) की खोज को अपने अध्ययन का केन्द्र-विन्दु मानने लगे । 
संदिग्ध एवं अस्पष्ट संप्रत्ययों के स्थान पर ऐसे क्रियात्मक संप्रत्ययों का प्रयोग करने लगे जिनकी 
सहायता से की गयी व्याख्या का इन्द्रियानुभविक आधार पर परीक्षण एवं सत्यापन हो सके । 

यह सत्य है कि अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में कुछ विद्वानों ने व्यवहारवादी शोध 
द्वितोय महायुद्ध से पूर्व हो प्रारम्भ कर दिया था। जैसे क्विसी राइट वैज्ञानिक पद्धति का समर्थक 
था और द्वितीय युद्ध के समय किया हुआ उनका युद्ध सम्बन्धी शोध कार्य (8 87007 ० फा, 
(४०७४०, 942) अभी भी व्यवहारवादी शोध में आदर के स्थान पर 'प्रतिस्थापित है। इसी 
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प्रकार के कुछ अन्य अपवाद हो सकते हैं। पर वास्तविकता यह है कि अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के 
क्षेत्र में व्यवहारवादी शोध का प्रभाव 960 तक अतिफलित नहीं हुआ । वस्तुतः व्यवहारवादी 
उपायम अच्तराष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन को अधिकाधिक वैज्ञानिक रूप प्रदान करने का प्रयास 
है । इसका मूल लक्ष्य व्यवस्थित और अनुभववादी सिद्धान्तों का निर्माण करना है ताकि अत्तर्स- 
ष्ट्रीय राजनीति के मुलभूत स्थरूप को समझा जा सके । 

- अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में व्यवहारवादी 'प्रतिमान निर्माण (मॉडल बिल्डिंग) और अन्य 
तकनीकों पर बल देते हैं और मानवीय मामलों में आकस्मिकता के तत्वों में कोई दिलचस्पी नहीं 
रखते । वे इस बात पर जोर देते हैं कि पहले तो हमें किसी विशेष स्थिति के सारे प्रासंगिक तथ्य. 
इकट्ठे करने चाहिए, फिर उन तथ्यों को अपनी आधार-सामग्री मानकर उनका विश्लेषण करना 
चाहिए और अन्त में अपने निष्कर्ष और फैसले इस ढंग से पेश करने चाहिए कि मानो तथ्य स्वयं 
अपनी कहानी कह रहे हों । इसके लिए दो बातें आवश्यक हैं प्रथम, अनुसन्धान के लिए छाँटी 
गयी समस्या या क्षेत्र छोटा होना चाहिए ताकि तथ्यों का संकलन आप्तान हो; द्वितीय, अवृसन्धान 
निष्कर्षों पर अपने व्यक्तिगत विचारों का प्रभाव नहीं पड़ता चाहिए। भर्थात्‌ अनुसन्धान का फल 
अनुसन्धानकर्ता की व्यक्तिगत पसन्द से थोपा हुआ नहीं होना चाहिए । 

डेविड ट्र,मैन के अनुसार, व्यवहारवादी उपागम से अभिप्राय है कि अनुसन्धान ऋरमबद्ध हो 
तथा अनुभवात्मक तरीकों का प्रयोग किया जाये । किके पैट्रिक से अनुसार, व्यवहारवाद चार तत्वों 
का मिश्रण है--(4) विश्लेषण की इकाई के रूप में संस्थाओं की अपेक्षा व्यक्ति तथा समूह के आचरण 
का अध्ययन । (2) सासाजिक विज्ञानों की एकता पर बल तथा अन्तः अनुशासनात्मक अध्ययन पर 
बल 4 (3) तथ्यों के पर्यवेक्षण हेतु सांड्यिकीय तथा प्ररिमाणात्मक तकनीकों पर बल । (4) अच्त- 
राष्ट्रीय राजनीति को एक व्यवस्थित आनुभविक सिद्धान्त के रूप में परिभाषित करना । व्यवहारवाद 
के अध्ययन की इकाई मानंव का ऐसा व्यवहार है जिसका श्रत्येक व्यक्ति द्वारा पर्यवेक्षण, मापन और 
सत्यापन किया जा सकता है। व्यवहारवाद राजनीतिक व्यवहार के अध्ययन से राजनीति की 
संरचनाओं, प्रक्रियाओं इत्यादि में बारे में वैज्ञानिक व्याख्याएँ विकसित करना चाहता है । वस्तुतः 
ड्यवहा रवाद एक ऐसा दृष्टिकोण है जिसका लक्ष्य विश्लेषण की इकाइयों, नयी पद्धतियों, नयी 
तकनीकों, नये तथ्यों और एक व्यवस्थित सिद्धान्त के विकास को ग्राप्त करना है। व्यवहारवादी 
उपलब्ध समस्त वैज्ञानिक साधनों का प्रयोग करना चाहते हैं ताकि अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति को , 
“विज्ञान बना सकें | व्ययहार्वादी उपागम के प्रभाव में अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में कई सिद्धान्तों एवं 
अवधारणाओं का विकास एवं निर्माण हुआ जिनमें निर्णय निर्माण सिद्धान्त (76ण॑अआं०-फ्राक्षेपंत8 
प्रफा०ण१) , संचार सिद्धान्त (007रपप्रपंंप्थ्वा०7 76079) ,-व्यवस्था सिद्धान्त ($ए४6॥ 760१५), 
आदि प्रसुख हैं। मार्टन कैप्लन तथा डेविड ईस्टन जैसे थोड़े-से व्यक्तियों को छोड़कर व्यवंहारवादी 
हमें अधिकतर आंशिक सिद्धान्त ही दे पाये । किन्तु इन आंशिक सिद्धास्तों के निर्माण में व्यवहार- 
वादियों ने नयी तकतीकें अपनायीं जिनमें सांख्यिकी और गणित का प्रयोग; अन्तर्वेस्तु विश्लेषण 
और शथेल तकनीक और अनुरूपता की प्रयोगशाला वाली तकनीक भी शामिल हैं। संक्षेप में, 
व्यवहररघाद के प्रमुख उपहार वैज्ञानिक विधियाँ, व्यवहारवादी दृष्टिकोण एवं मूल्य निरपेक्षवाद 
अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति द्वारा आत्मसात्‌ कर लिये गये हैं । 

परम्परावादी बनाम वयवहारवादी दृष्टिकोण : एक महान बहस की शुरूआत 
(0&ए07्रपणघ4, ८. ऊहप्र4 004, 4एए0२0407 ; परक्त४ 988879) 

द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद के दो दशकों में व्यवहारवादी उपायम राजनीति विज्ञान के साथ- 
साथ अस्तर्राष्ट्रीय राजनीति पर सर्वत्र छाने लगा ।- व्यवहारवादी क्रान्ति के प्रारम्भिक दौर ने 
परम्परागत विचारकों और व्यवहारवादी विचारकों के बीच शीतयुद्ध के जिस वातावरण को जन्म 
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दिया, वह आज समाप्त हो चुका है तथापि आज भी अनेक परम्परावादी विद्वान व्यवहारवाद की 
आलोचना करते हैं और उसकी कमियों की ओर ध्यान आकष्ित करते हैं । 


परम्परावादियों द्वारा अस्तुत तके इस प्रकार हैं-(!) व्यवहारवादी वैज्ञानिकों ने 
अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों को जो स्वरूप प्रदान किया है उसने इसकी विषय-सामग्री तथा इसके वास्तविक 
अध्ययन को पृष्ठभूमि में ढकेल दिया और अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन पद्धति प्रधान और 
तकनीक प्रधान बनता जा रहा है) विषय-स्ामग्री के स्थाव पर व्यवहारवादी सिद्धान्तों में शब्द- 
जाल, शब्द आडम्बर ही है । यह तत्व से पृथक होकर तथ्य संग्रहालय की श्रेणी में आता जा रहा 
है । माइकल हैस ने इसे “अति तथ्यवाद' कहा है। (2) व्यवहारवादी वैज्ञानिक अन्तर्राष्ट्रीय राज- 
नीति के अध्ययन में तकनीकी साधनों पर बहुत ज्यादा बल देते हैं और ऐतिहासिक अनुभवों की. 
उपेक्षा कर देते हैं। अब यह प्रश्न पूछा जाने लगा है कि क्या हम विज्ञानविहीन अस्तर्राष्ट्रीय 
राजनीति से अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिरहित विज्ञान की ओर अग्रसर हो रहे हैं ?” (3) परम्परावादियों 
का कहना है कि प्रकृति विज्ञान, गणित, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान आदि के विद्वान जो 
अपने-अपने क्षेत्र में यथोचित सम्मान ने पा सके वे अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में घुसपेंठ कर एक 
विशिष्ट स्थान के अधिकारी बनने के लोभ से व्यवहारिकतावाद का प्रचार करने में लगे हैं। (4) 
राजनीतिक स्तरों पर और विशेषकर अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में अनेक ऐसे स्थल हैं जहाँ गोपनीयता 
के कारण प्रत्यक्ष प्रेक्षण सम्भव नहीं हो सकता | परम्परावादी त्तो अपना आत्मनिष्ठ सूभ्त और 
प्रातिभ शञान का सहारा लेकर अनेक घटनाओं का अनुमान कर लेते हैं। व्यवहारवादियों को 
अप्रत्यक्ष प्रेज्षण के लिए नये उपकरणों का आविष्कार करता पड़ता है क्योंकि ये अपने भात्मनिष्ठ 
अनुमानों को वैज्ञानिक नहीं मानते। राजनीति में इस अप्रत्यक्ष प्रेक्षणं के लिए मिथ्याभासिफ 
(सिमूलेशन) और अन्‍्तर्वस्तु विश्लेषण की तकनीक विकसित करनी पड़ी है। इसी कारण परम्परा- 
वादियों का कहना है कि व्यवहारवादी राजनीति पर कम ध्यान देते हैं, शोध तकनीकी पर अधिक । 
(5) व्यवहारवादी अध्ययन अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में मुूल्यात्मक्क अध्ययन की उपेक्षा करता 
है। यह भअस्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में आदर्शों का खण्डन करता है तथा स्वयं इस अध्ययन को लक्ष्य- 
विहीन छोड़ देता है । वास्तव में आदर्शों की उपेक्षा तथा मुल्यनिरपेक्षता के आधार पर आज के 
आशणविक युग में अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की कल्पना करना एक भयानक स्वप्न होगा । (6) परम्परा- 
वादियों का कहना है कि अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में अनेक आकस्मिक घटनाएं होती रहती हैं जिन्हें 
ठीक से समझने के लिए व्यवहारवादी उपागम उपयुक्त नहीं है। (7) व्यवहारवादी मानव व्यवहार 
का विज्ञान प्रस्तुत नहीं कर पाये । अभी तक वे किसी समन्वयात्मक आनुभविक सिद्धान्त का निर्णय 
नहीं कर पाये । (8) अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के तथ्य भौतिक विज्ञानों की तुलना में लचीले, जटिल 
एवं परिवर्तित हैं। अतः अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति को भौतिक विज्ञान की भाँति “विज्ञान” बनाने का 
प्रयत्व निरथथंक है । 


व परम्परावादियों द्वारा प्रस्तुत इन आलोचनाओं के बावजूद अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के 
सेद्वान्तिक अध्ययन के विकास में व्यवहारथादियों के योगदान को नकारा नहीं जा सकता । व्यवहार- 
बादियों की मुख्य देन वे नयी तकनीकें हैं जिसका अन्तर्राष्ट्रीय घटना सम्बन्धी विस्तृत सामग्री को 
छाँटने और सम्भालने में उपयोग किया जा सकता है। 


म वर्तमान में इस घारणा पर बल दिया जा रहा है कि अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन, 
में व्यवहारवादी और परम्परावादी दोनों उपागमों के प्रयोग से लाभ उठाया जा सकता है | डेविड 
सिंगर ने लिखा है, “विज्ञान अन्तरदृष्टि का स्थान नहीं ले सकता और प्रणाली विज्ञान का कटोरता 
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से पालन समझदारी का स्थान नहीं ले सकता । कल्पनाशक्ति और कठोरता दोनों ही आवश्यक हैं। 
पर दोनों में से एक भी अकेले काफी नहीं है ।””! 


हा उत्तर-व्यवहारवादी क्रान्ति 
(?0श-फ्प्त6ए00र/, एएएठा,एप70:-) 

960 के दशक की समाप्ति से पहले डेविड ईस्टन.के द्वारा व्यवहारवादी स्थिति पर 
एक शक्तिशाली आक्रमण किया गया । उत्तर व्यवहारवादी क्रान्ति उठ खड़ी हुईं, जो कि संगति 
(7२९)०५४॥०८) तथा कर्म (8०४०॥) को आधार बनाकर सामने आयी । व्यवहारवादी, जिन्होंने 
उत्तर-व्यवहारघादियों का रूप ले लिया था, यह मानते हैं कि उनके द्वारा नगण्य और प्रायः निर्थंक 
शोध पर बहुत अधिक समय खर्च कर दिया गया था। जबकि वे वैचारिक संरचनाओं प्रतिमानों, 
सिद्धान्तों और अधिसिद्धान्तों के निर्माण में लगे हुए थे, उनकी अपनी पाश्चात्य दुनिया को तीव्र 
सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संकटों का मुकाबला करना पड़ रहा था और वे स्वयं उनके 
सम्बन्ध में सर्वया अनजान थे । जब व्यवहारवादी स्थिरता, स्थायित्व, सन्तु लन, प्रतिमान संरक्षण, 
आदि की समस्याओं से उलझे हुए थे और आधार सामग्री और विश्लेषण के लिए निर्माण की गयी 
विशेषीकृत तकनीकों के आधार पर कभी-कभी क्षेत्रानुसन्धान भी कर लेते थे, बाहर का समाज 
विघटन और टूट-फूट की स्थितियों में से गुजरता हुआ दिखायी दे रहा था। आणविक शस्त्रों का 
आतंक, अमरीका में बढ़ते हुए आन्तरिक मतभेद जिनके कारण गृहयुद्ध और तानाशाही शासन की 
सम्भावनाएँ भी सोची जा रही थीं, वियतनाम में अघोषित युद्ध, जो विश्व की नैतिक अन्तरात्मा 
पर प्रहार कर रहा था ये सब ऐसी स्थितियाँ थीं जिनके सम्बन्ध में व्यवहारवादी विचारकों ने 
कल्पना भी नहीं की थी । उत्तर-व्यवहारवादियों का प्रश्न था कि उस अनुसन्धान की उपयोगिता 
क्या थी जिसने समाज के इन तीज रोगों और समस्याओं पर ध्यान भी नहीं दिया था । 

हैडले बुल ने अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में उत्तर-व्यवहारवादी सिद्धान्त की तीन प्रमुख 
प्रवृत्तियों का उल्लेख किया है ।* प्रथम, अध्ययन पद्धति की ओर श्षुकाव एवं आग्रह में कमी आयी 
है । अब तात्विक तथा विषय-सामग्री को पुनः प्राथमिकता दी जाने लगी है । व्यवहारवादी उपागम 
में तकतीक और पद्धति सामान्यतः साध्य बन चुके थे | मुल विषय तथा विश्लेषण के आधार पर 
विषय सम्बन्धी निष्कर्षों की उपेक्षा हुई थी । अब पद्धतिशास्त्र की प्राथमिकता समाप्त होती जा 
रही है । अब अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की शोध में तकनीक की तुलना में सारवस्तु को अधिक उपयोगी 
माना जा रहा है । द्वितीय, अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के सिद्धान्तों में आदर्शो तथा मूल्यों के महत्व की 
पुनर्स्थापना करना है । अब मूल्य प्रधान आन्दोलन सक्रिय होक़र गति पकड़ता जा-रहा है। 
अब यह स्वीकार कर लिया गया है कि मुल्यों की आधारशिला पर ही अन्तर्राप्ट्रीय राजनीति 

'की इमारत खड़ी की जा सकती है। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में भूल्यों का बहुत अधिक महत्व 
है और वैज्ञानिकता के नाम पर राजनीतिक अध्ययन से मुल्यों को बहिष्कृत नहीं किया जा सकता | 
यही कारण है कि वर्तमान में कई विद्वान एवं अन्वेषण केन्द्र शान्ति अन्वेषण' एवं शान्ति अध्ययन 
को अपने शोध का प्रमुख पक्ष बना रहे हैं | तृतीय, उत्तर-व्यवहारवादी अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के 
' सिद्धान्त में न्‍्यायपूर्ण विश्व व्यवस्था पर आग्रह है। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में सिद्धान्त अन्वेषण 
विश्वव्यापी बन घुका है। वसे इस क्षेत्र में अमरीका की प्रम्ुंखता एवं नेतृत्व रहा है किन्तु अब 
अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के सैद्धान्तिक अध्ययन में अमरीका का एकाधिकार समाप्त होता जा रहा 
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है। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन एवं सिद्धान्त निर्माण के विश्व में अनेक केन्द्र स्थापित हो चुके 
हैं। स्फेनेडेवियन राज्य विशेषतः स्वीडन और डेनमा्क शान्ति अन्वैयण के प्रमुख केन्द्र बन चुके हैं । 
इंगलैंण्ट, लेटिन अमरीका, भारत आदि में सिद्धान्त अध्ययन पूर्णतः ग्राह्म बन चुका है तथा कई 
भहृत्वपूर्ण ग्रन्थ प्रकाशित हुए हैं। यहाँ तक कि सोवियत संघ में भी अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में 
सिद्धान्त के प्रति झुकाव बढ़ रहा है। संक्षेप. में, अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के सिद्धान्त का विश्व परि- 
प्रेदय मिभित हो रहा है । 
निष्कर्षे 
वस्तुतः अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन के लिए उपयुक्त सभी अध्ययन मार्ग उपयोगी हैं। 
यह समझना नितान्त गलत होगा कि इन अध्ययन मार्गों में कोई पारस्परिक विरोध है। वास्तव में 
में परस्पर विरोधी होने के स्थान पर एक-दुसरे के पुरक हैं और एक-दूसरे की कमियाँ दूर करते हैं। 
हमारे अध्ययन का मूलाधार तो परम्परावादी उपागम ही रहेगा लेकिन व्यवहारवादी हष्टिकोण अप- 
नाते हुए अंधिकाधिक सम्भव सीमा तक वैज्ञानिक परिशणुद्धता प्राप्त करने की चेष्टा की जानी 
चाहिए । 
प्रश्न 
. अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन के समकालीन उपागमों की विवेचना कीजिए । 
एछ5०75६ कह ९०07्राशाफुताक्षा३ बक704०९४ 0 प 6 8७09 ठवि्राल्याक्षांतानं 20[05. 
2. अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन के लिए -वैज्ञानिक एवं ऐतिहासिक मार्गों (अथवा उपागमों) 
की व्याख्या कीजिए । है क् 
किशा।वर द6 इटांधातवए बाएं कांडातांटवां 3997040650 6 8४०09 0ी वशाहा- 
ग्रभाणाबतओं 00]005 
3. अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन सम्बन्धी 'आदशंवादी हृष्टिकोण” से आप क्या समझते हैं ? 
आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए । 
भाव 00 ९07 प्रातंशइईबात 0ए 8 पतद्यांड 49900 ० 6 #पत9 0 परताश- 
ग्रक्ाणातओ ९णीात05 १ एडकगां।र (एाधव्शाज, 
4, “विज्ञान ओर परम्परावाद के बीच विवाद का मुख्य बिन्दु यह है कि अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति 
के अध्ययन के लिए कौन-से तरीके प्रयोग में लाये जाने चाहिए ।” स्पष्ट कीजिए 
“एल एशाबों 45506 ॥ 6 05576 9शएथ्शा इतंथाए& धाएं पबतततणाशीशा। 48 
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॥7४0790678क्रा।85एछ509 ; 75£: 70775:7 877700300#] 





हान्‍्स जे० मॉरगेन्याऊ शिकागो विश्वविद्यालय (अमरीका) के राजनीति विज्ञान विभाग 
में प्राचार्य हैं । वे इन्स्टीद्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडी के सदस्य, वाशिगटन सेण्टर ऑफ फॉरेन पॉलिसी 
रिसचे के सहयोगी तथा अनेक विश्वविद्यालय में विजिटिंग प्रोफेसर रह चुके हैं । अन्तर्राष्ट्रीय राज- 
नीति की यथाथंवादी विचारधारा के वे प्रतिनिधि प्रवक्ता हैं तथा वर्षों तक वे अन्तर्राष्ट्रीय राज- 
नीति के प्रधान सिद्धान्तकारों में अग्रणी रहे हैं ॥ उनकी रचना 'पालिटिक्स एमंग नेशन्स” (/20/८5 
4770॥8 >४८४/०४७) अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का पहला ऐसा ग्रन्थ है जिसका निर्माण सैद्धान्तिक 
पृष्ठभूमि (776ण८ां०्ग एछाक्षा०प्णण०) के आधार पर हुआ है । इसके प्रकाशन (949) से 
आज तक इस विषय क्षेत्र की मौलिक कृतियों में इसकी गणना होती है । मार्गेन्याऊ की अन्य प्रमुख 
कृतियों एवं शोध लेखों में 'साइण्टिफिक मैन बनाम पावर पालिटिक्स! (52शआर्टीट #द्ा ४8, 220४थ' 
70०78८5, 946), इन डिफेन्स ऑफ दि मेशनल इण्टरेस्ट (सह 200थि22 ० #7९ मैद्रांगावों 
॥#/०४४४, 95) तथा 'डिलामाज ऑफ पॉलिटिक्स” (20॥/007६5 ० /१०॥8४८5, 958) हैं ।* 

मॉरगेन्थाऊवाद बनाम यथार्थवाद 
(0४0726ए_ाथरप्त&ए980 ४४. ए४8780/) 

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के सिद्धान्त के रूप में मान्यता पाने के क्षेत्र में राजनीतिक आदर्शवाद 
और राजनीतिक यथार्थवाद दो प्रमुख प्रतियोगी दृष्टिकोण हैं । समस्त आधुनिक राजनीतिक चिन्तन 
का इतिहास मुख्यतया इन्हीं दो दृष्टिकोणों-आदर्शवादी तथा यथार्थवादी विचारधाराओं के फलस्वरूप 
विकसित हुआ है । इन दोनों दृष्टिकोणों का मानव प्रकृति, समाज और राजनीतिक संस्थाओं के प्रति 
विशिष्ट दृष्टिकोण है । आदर्शवादी दृष्टिकोण मानव प्रकृति को मुलतः अच्छा मानकर चलता है। 
इस हृष्टिकोण के अनुसार समस्याओं का जन्म सुख्यतया गलत सामाजिक व्यवस्था, उचित ज्ञान 
और अवबोध के अभाव के फलस्वरूप होता है । उसने एक ऐसे अन्तर्राष्ट्रीय समाज की कल्पना की 


हर 


जिसमें तर्क, शिक्षा और विज्ञान का उपयोग करके मानव कल्याण के क्षेत्र में निरन्तर प्रगति होती 


रहती है। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में आदर्शवादियों की धारणा थी कि शिक्षा और अन्तर्राष्ट्रीय 
सगठन की सहायता से विश्व को अधिक अच्छा और शान्तिमय बनाया जा सकता है । इसके विपरीत, 
यथार्थवादी दृष्टिकोण के अनुसार मानव स्वभाव में निहित अन्तविरोधों के कारण शुद्ध नैतिक 
” भान्यताओं पर विश्व समाज का संचालन पूर्णतया असम्भव है । यथाथंवादी दृष्टिकोण में यह विचार 


3$. 3०7९5 ९, प्ेठघ्थाबए, एऑधापांगावों शगाएऑर मोव-सछाथंक्षा अगांदः (०४४६०) ((96, 7.07007) 
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निहित है कि विश्व के राष्ट्रों के बीच किसी-न-किसी रूप में वेमतस्य, संघर्ष आदि मौजूद रहता है 
अर्थात्‌ अन्तर्राष्ट्रीय समाजों में शक्ति अथवा प्रभाव की प्रतिस्पर्का सदेव चलती रहती है ओर किसी भी 
अन्तर्राष्ट्रीय कानून अथवा संस्था द्वारा इस संघर्षात्मक स्थिति को नियन्त्रित नहीं किया जा सकता। 
अतः कूटनीति का प्रमुख कार्य यही है कि शक्ति अतिस्पर्दधा पर किसी-न-किसी का में अंकुश लगाया 
जाये । संक्षेप में, युथार्थवाद विरोध एवं संघर्ष को अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में एक शाश्वत तत्व के 
रूप में देखता है, एक ऐसे तत्व के रूप में जिसे अस्तर्राष्ट्रीय कानुन तथा संस्था द्वारा नियन्त्रित नहीं 
किया जा सकता । इसीलिए कूटनीति की चुनौती यही है कि ऐसे साधनों को विकसित किया जाये 
ताकि शक्ति संघर्ष में सफलता हासिल की जा सके |... | 
/-मॉसगेल्थाऊ इसी यथार्थवादी दृष्टिकोण के प्रमुख भवक्ता हैं। मॉरग्रेन्धाऊ ने ही यथार्थे- 
बाद को सैद्धान्तिक आधार पर खड़ा किया है । डॉ० महेन्द्रकुमार के शब्दों में, “मॉरग्रेन्याऊ केवल 
यथार्थवादी लेखक ही नहीं बल्कि पहले सिद्धान्तकार हैं जिन्हींने यथार्थवादी साँचे को वैज्ञानिक 
ढंग से विकसित किया ।” उन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में यथायवादी प्रतिमान (एिव्थ४, 
१००७) विकसित किया है । इसी कारण गाजी एलगोसादी ने मॉसऐेस्थाउवाद को यथाशथवाद का 
-पर्यायवाची बताया है । डी 
५ स्टनली हॉफर्सन के शब्दों में, “यद्यपि यथार्थवादी सिद्धान्त के अनेक तत्वों की व्याख्या 
मॉँसगेन्याऊ से पहले अनेक विद्वानों नें की थी, किन्तु इसके सँद्धान्तिक रूप का सबसे अधिक विशद 
और विस्तृत प्रतिपादन मॉरग्रेल्थाऊ ने पहली बार अपनी पुस्तक 'पॉलिटिक्स अमंग नेशन्स' में 
इतनी सफलता के साथ किया कि यह अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का एक विशिष्ट सम्प्रदाय समझा 
जानेलगा।/... े 
मॉरग्ेन्धाऊ ने अपने मॉडल में शक्ति! (?0छ८/) पर मुख्य रूप से बल दिया है; इस 
लिए इसे 'शक्तिवादी दृष्टिकोण” (९0० 257977०4०॥) भी कहा जाता है। मॉरग्रेन्चाऊ की 
मान्यता है कि अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का मुल आधार शक्ति के रूप में परिभापित हित की अव- 
घारणा' (ए००एकका ण॑ प्रा तह्वारत व ७5 ए रै०प्र०) है। शक्ति के परिप्रेक्ष्य में 
राष्ट्रहित की महत्ता पर बल देने के कारण मॉरगरेन्धाऊ का दृष्टिकोण यथार्थवादी दृष्टिकोण बन 
जाता है। मॉरगेन्थाऊ के शब्दों में, 'उनका सिद्धान्त यथायंवादी इसीलिए है कि वह मानव स्वभाव 
को उसके का रूप में देखते हैं जो इतिहास में अनादिकाल से बार-बार परिलक्षित होता 
रहा है।” | हे 
प्रथम विश्वयुद्ध से पूर्व ट्रीटस्के नीत्से तथा एरिक कॉपमन जैसे विचारकों ने भी शकित के ' 
इस दृष्टिकोण पर बल दिया है। इन्होंने शक्ति संचय, शकित प्रसार तथा शवित प्रदर्शन को राज्य 
की विशेपताएँ माना । फ़ेंडरिक वाटकिन्ज, हैरल्ड लैसवेस तथा डेविड ईस्टन जैसे बाद के विद्वानों ने 
शक्ति की संकल्पना को सम्भवत्त:-समकालीन राजनीति विज्ञान की-मूल संकल्पना माना । इनके 
अनुसार “राजनी तिके प्रक्रियां का अर्थ है शक्ति को आकार देना, शक्ति वितरण करना और शक्ति 
का उपयोग करता ।/* सन्‌ 7945 के बाद के अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के विद्वानों जैसे ई. एच. 


रे हेककुगार, अन्तरज्जीय राजनीति के से 
महँच्रकुमार, अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के सैद्धान्तिक पक्ष (आगरा, 977), प्रष्ठ 83. 
2 उबर &, ए 20520, *प॒रश्नट प्रलणाए ण प्वालामांणाओ ऐलोवा005: स्वत 3. फैएणाएइकाध्एप 
भा ला टा66", 80८छ/गावें (05 898९९, 8 +60एथ७ 965), 9. 25. । के 
"पृक्ना3 ताव्णलनाप्ड एणाप्शा जात प्रणताया गबापार 4357 बजाए 5, शाते क्षांति ह॥९ ँर४070 
9700९5६८5 8$ ऐा69 बएााबोए (९2 ७80०९, ॥95 ट्थाारत छा !2079 972820826 सढए8 ।९ ग्रवाठ6 ए 
पध्शाता, "ायिज्या$ उ. कातइगातावए, गी/॥70 4कणाए रिक्ाणाड (963), 9. 4. 
हैराल्ड डी० लासबेल और अब्राहम कैप्लत पावर एष्ड सोसाइटी : ए फ्रेमवर्क ऑफ पॉलिदि- 
कस इन्क्वायरी' (येल यूनिवर्सिटी प्रेस, 7950), पृ० 75 । 
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कार, जाज॑ श्वारजनबर्गर, क्विसी राइट, मॉरग्रेस्थाऊ आदि ने राजनीति विज्ञान की इस शक्ति 
संकल्पता को विस्तृत करके अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों पर भी लागू करने का प्रयत्न किया । हो सकता है 
कि इन यथार्थवादियों में अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति की भूमिका को लेकर मतभेद हों। यद्यपि इस 
तथ्य पर सभी में आम सहमति है कि शक्ति” अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में अत्यन्त प्रभावक तत्व है। 


मॉरगेन्थाऊ के राजनीतिक यथाथंवाद के छः सिद्धान्त . 
(0407006फछग्रफ्त40१8 डा एशापटाशफऋ8 07 70724, ए४७॥३50॥0) पु 

चूंकि मरिगेस्थाऊ राजनीतिक यथार्थवाद के मुख्य प्रवक्ता हैं अतः यह समीचीन होगा कि 

उनके अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के यथार्थवादी सिद्धान्त का विस्तृत वर्णन किया जाये। मॉरग्रेन्थाऊ 

ने राजनीतिक यथाथ्थंवाद के छः नियम प्रतिपादित किये हैं जो निम्नांकित हैं--- 
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!], राजनीति पर प्रभाव डालने वाले सभी नियमों की जड़ मानव प्रकृति में होती है । 
[_2. राष्ट्रीय हितों को शक्ति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। 

| 3. राष्ट्रहित का कोई निश्चित अथे नहीं होता है । 
| 4, विवेक राजनीति का उच्चतम मूल्य । कि 

(5, राष्ट्र के नेतिक सूल्यों को सावंभौमिक मूल्यों से बूधक्‌ मानना । 


८ 6, राजनीतिक क्षेत्र की स्वायत्तता । | 
नली 

]. पहला नियम : राजनीति पर प्रभाव डालने वाले सभी नियमों की जड़ें मानव प्रकृति 
में होती हैं । (08: ?77ंफ० : ९००8 8 8०ए००॥९१ 97 ठछः_ॉंध्णाए6 898 ज़ंंणी 9४ए९ 
(था: 00068 47 हप्पयाशक्षा। 7॥8/078)--राजनीतिक यथार्थवाद का विश्वास है कि सामान्यतः समाज 
की भाँति राजनीति भी उन यथार्थवादी अथवा वस्तुपरक नियमों (00००४४७ 898) 
से अनुशासित होती है जो मानव प्रकृति में निहित हैं ।। राजनीति पर प्रभाव डालने वाले सभी 
सियमों की जड मानव प्रकृति में होती है। मनुष्य जिन नियमों के अनुसार संसार में क्रिया-कलाप 
करता है वे सावभीम हैं और यह नियम हमारी नैतिक मान्यताओं से हमेशा अछूते रहते हैं । अतः 
समाज अथवा राजनीति का स्तर ऊँचा करने के लिए इन वस्तुनिष्ठ नियमों का ज्ञान आवश्यक है 
और इनकी उपेक्षा से केवल असफलता ही हाथ लगेगी । 

चेकि यथार्थवाद राजनीति के वस्तुनिष्ठ सिद्धान्तों के अस्तित्व को स्वीकार करता है अतः 
मॉरगेन्थाऊ की मान्यता है कि इन सिद्धान्तों के तकंसंगत- आधार पर किसी सिद्धान्त (7४००५) 
का निर्माण सम्भव है| यथार्थवाद की यह भी मान्यता है कि राजनीति में सत्य” एवं 'मत' में भेद 
करना सम्भव है । सत्य वस्तुनिष्ठ विवेकपूर्ण, साक्ष् और तकंसंगत होता है। जबकि मत व्यवित- 
निष्ठ, तथ्यों से निरपेक्ष पूर्वाग्रहों पर आधारित होता है ! 

जब से प्राचीन चीनी, भारतीय एवं ग्रीक दर्शनों ने राजनीतिक विधियों के अन्वेषण की 
चेष्टा की है, तब से मानव स्वभाव जिसमें राजनीति की विधियों की जड़ें हैं, अपरिवर्तित ही रहा 
है। अतः मौलिकता या नवीनता राजनीतिक सिद्धान्त का कोई आवश्यक गुण नहीं है और न ही 
राजनीति के किसी सिद्धान्त को इसलिए अमान्य किया जा सकता है कि उसका प्रादुर्भाव प्रार्ग तिहा- 
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सिक काल में हुआ था । शक्ति सन्तुलन का सिद्धान्त राजनीति में केवल इसीलिए अमान्य नहीं होता 
कि वह एक अत्यन्त प्राचीन सिद्धान्त है। राजनीति में अर्वाचीन अथवा प्राचीन जो भी सिद्धान्त 
तब अथवा अनुभव की कसौटी पर खरा उतरे वह मान्य होना चाहिए। “राजनीति का कोई भी 
सिद्धान्त विवेक व अनुभव की विविध परीक्षा के अन्तगत लाया जाना चाहिए ।* यथार्थवाद के लिए 
तथ्यों को निश्चित करने तथ्रा विवेक द्वारा उनमें सार प्रदान करने में ही प्रिद्धान्त निहित होता है ।”* 
मॉरगेन्थाऊ का विश्वास है कि विदेश नीति का मुल्यांकन राजनीतिक गतिविधियों ओर 
उप्के सम्भाव्य परिणामों की परीक्षा करने के बाद ही हो सकता है । किसी देश की विदेश नीति 
समझने के लिए यह आवश्यक है कि सर्वप्रथम तो हम उस देश के राजनेताओं के विभिन्न कार्यों पर 
हृष्टि डालें और फिर अपनी तके बुद्धि से उनका विश्लेषण करके यह पता लगशते का प्रयत्न करें 
कि उन कार्यों के पीछे उन राजनीतिज्ञों के क्या उद्देश्य रहे होंगे ।2 
'« संक्षेप में वास्तविक तथ्यों और उनके परिणामों की पृष्ठभूमि में तकनापरक भूल संकल्प- 
नाओं की सत्यत्य की परीक्षा अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के तथ्यों को सार्थक बनाती है और राजनीति 
में एक निश्चित सिद्धान्त (7#607५) की"“सम्भावना प्रस्तुत करती है । 

2. दूसरा नियम : राष्ट्रीय हितों को शक्ति के रूप में परिभाषित किया जा, सकता है। 
(8600॥0 श्लंएाल ; ॥फ्र८. 0गा०का णी विबधंणाग पशाशर्छ# तशारत ग्रा शागरई 
20फ८)--यथार्थवादी राजनीतिक सिद्धान्त का दूसरा तत्व है राष्ट्रहित की -प्रधातता । मारगेन्याऊ 
के शब्दों में, 'शक्ति के नाम से लक्षित स्वार्थों का , विचार ही वह प्रमुख मार्गदर्णक है जो अच्तर्रा- 
ष्ट्रीय राजनीति के.क्षेत्र में यथार्यंवाद का-पथ-प्रदर्शन करता. है.। 

'शक्ति के रूप में परिभाषित हित की अवधारणा” अर्थात्‌ राष्ट्रीय हितों की सिद्धि के लिए. 
शक्ति का प्रयोग---एक.ऐसा. विचार है जिसके द्वारा_ अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक तथ्यों और उन्हें 
समझने वाले विवेक के मध्य, सम्बन्ध स्थापित किया जा सकता है । हित का केन्द्रविन्दु सुरक्षा है 

_और हितों की सुरक्षा के लिए शक्ति अजित की जाती है। राजनीति का मुख्य हेतु हितों के संब्धेन 
है और इसीलिए हम राजनीति को भी शक्ति से पृथक करके नही समझ सकते । इसी आधार पर 
हम राजनीति को एक स्वतन्त्र विषय मानकर उसका अध्ययन कर सकते हैं । 'यथार्थवाद राजनीति 
को एक स्वतन्त्र क्रिया का क्षेत्र मानता है जो मानव जीवन के अन्य क्षेत्रों जैसे अर्थशास्त्र, नीति- 
शास्त्र, धर्म आदि से भिन्न है । है 


., . शक्ति के रूप में परिभाषित हित” के आधार पर ही हम अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों को 
संद्धान्तिक रूप प्रदान कर सकते हैं । इतिहास के उदाहरणों को देखने पर स्पष्ट होता है _कि राज- 
शीतिज्ञ 'शक्ति के रूप में परिभाषित हित” की दिशा में ही सोचते और कार्य करते हैं ।.यही एक 

है ए्सा विचार हूँ जिसके आधार पर राष्ट्रों की -विदेश_नीतियों में निरन्तरता का आभास मिलता 
हृ्‌। इसी सूत्र के आधार पर ब्रितानवी, अमरीकी तथा सोवियत संघ की विदेश नीतियों का एक 
तैकैसंगत ऐतिहासिक आधार बूंढ़ा जा सकता है भले ही इन देशों की शासन प्रणालियाँ बदलती 


रही हों और कालान्तर से इन देशों के राजनीतिज्ञों का बौद्धिक नैतिक स्तर, उनकी प्रेरणाएँ और 
अभिरुचियाँ बदलती रही हों । 
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मॉरगेन्थाऊ के अनुसार हम राजनीतिज्ञों के मन्तव्यों और प्रयोजनों को देखकर ही 
किसी देश की विदेश नीति को समझने का प्रयास करेंगे तो असफंल रहेंगे और धोखा खायेंगे। . 
राजनीतिज्ञों के वास्तविक प्रयोजनों के आधार पर ही हम यह निर्णय नहीं ले सकते कि 
उनकी विदेश नीतियाँ नैतिक दृष्टि से प्रशंसनीय तथा राजनीतिक दृष्टि से सफल रहेंगी। हम 
सभी जानते हैं कि चेम्बरेलन की तुष्टिकरण भीति अच्छो उद्देश्यों से प्रेरित थी और उनका ध्येय 
शान्ति की रक्षा करना था तथापि उनकी नीतियों ने द्वितीय विश्वयुद्ध को अवश्यम्भावी बनाने तथा -” 
करोड़ों को अकथनीयं दुर्गंति में पहुँचाने में सहयंता दी । दूसरी और सर विस्टन चचिल्र की विदेश 
नीति का प्रयोजन विश्वव्यापी न होकर व्यक्तिगत तथा राष्ट्रीय शक्ति की ओर कहीं अधिक 
संकीर्णता से उन्मुख था। तथापि चच्चिल की धीतियाँ चेम्बरलेन की शान्तिवादी नीतियों के परि- 
णामों की अपेक्षा नैतिक और राजनीतिक दृष्टि से श्रेष्ठ समझी गयीं । अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का 
यथार्थवादी सिद्धान्त इस बात की परवाह नहीं करता कि अस्तर्राष्ट्रीय-क्षेत्र में क्या होना चाहिए 
और क्या हो रहा है अथवा उसमें क्या नैतिक है और क्‍या अनेतिक । वह तो केवल उन्हीं सम्भाव- 
नाओं की ओर ध्यान देता है जो किसी विशेष राष्ट्र के काल और स्थान की किन्‍्हीं ठोस परि- 
स्थितियों के अन्तर्गत आती हैं ।,राजनीतिक यथार्थेवाद एक विवेकमय विदेश नीति को अच्छी विदेश 
नीति समझता है ।२ अर्थात्‌ विदेश नीति का सम्बन्ध उसकी सफलता की राजनीतिक आवश्यकताओं 
से होमा चाहिए, न कि किसी अन्य वस्तु से..। 

3. तोसरा नियम : राष्ट्रीय हित का फोई निश्चिप्त अं नहीं होता है । (7770 शा 
98 ; ?7णांहंव्व एल्शांडाओ (0०5 700 (58 8 20 07 त&(वागगांतरदर्त प्रध्थायं72 ए 06४) 
“मॉरगरेन्थाऊ राष्ट्रहित को कोई निश्चित अर्थ मानकर नहीं चलते । राष्ट्रहित का विचार वस्तुतः 
राजनीति का गृढ़ तत्व है जिस पर परिस्थितियों, स्थान और समय का कोई प्रभाव नहीं पढ़ता । 
फिर भी इतिहास के एक विशिष्ट काल में राजनीतिक कृत्य को निश्चयात्मक रूप देने वाला उन 
राजनीतिक व सांस्कृतिक प्रकरणों पर आश्रित रहता है, जिनके मध्य विदेश नीति का निर्माण होता 
है ।* मारगेन्थाऊ का विश्वास है कि राजनीतिक व सांस्कृतिक वातावरण राजनीतिक क्रियाओं को 
अनुप्राणित करने वाले हितों को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, अतः शक्ति 
का विचार भी बदलती हुईं परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहता है। 


, इस प्रकार मॉरगेन्थाऊ का विचार है कि अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के मुल तत्व स्थायी हैं । 
किन्तु परिस्थितियाँ थोड़ी बहुत बदलती रहती हैं, अतः एक सफल राजनीतिज्ञ के लिए भावश्यक है 
कि वह इन मूल तत्वों को बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार ढालने का प्रयत्न करता रहें । 

4, चौथा नियम : विवेक राजनीति का उच्चतम मूल्य (ए०णफं शााणंफर8 ; रिक्शा] 
(गारंतव्ञ३ शप्रवशा०० 400 968 6 $0फाशा३6 जशो।४० ॥ ए०॥४08)--राजनीतिक यथार्थवाद 
राजनीतिक कार्य की नैतिक महत्ता के प्रति सचेत है?! तथापि राजनीति और नीतिशास्त्र में स्पष्ट 
जेद स्वीकार करता है । अमृत्तं विश्वव्यापी नैतिक मान्यताओं के आधार पर राष्ट्रों का कार्यकलाप 


3 “8६ ॥0८ ६४77९ (776 व लरह, एलथ्ींडाओ 00॥रभंतशाल्त 4 गबाणावं 028० एएणीए०ए 098 800प गिर] 
एणीा०५, 0 ग्राए 8 7207 णिथेंहा एणांटए प्राणिणांय65 शंआ८३ 370 प्राध्रमपंगांटट५ छशा०ग क्वा00प0 ॥008 
एण्र॥5 7०7 जात ॥6 प्रणव छ/0००:४ ० छरापवथाए० धात 6 एणाप९ब्व॥९वररा।शा।शा 0 57९०९83. 


नंद, (५ 8, 
2. *गुरह्थांधा 0068 70 शात0ए 5 ४९४ एणाए०ए( ण ग्रांशिल्डा 05780 83 ए0च्रथ जाग & प्राध्शग78 पा 
5 77560 0706 धाते 07 &॥.7! --8व., 0. 0- 


3 “6६ पाल पित्त 0छढडं ततसशायांगप्ड एजीॉतटियों बणीांणा 0 4 एथापण्पाधा एशा[०१ एा ॥8007 
कल्क़धा05 एए00 ॥6 एणॉा[।09े बध0 एज[ए2। ०गराबडा जागो) शञा।ंणी गिलंशा ए0॥09 [5 0) 
शव, 0५ +* 

4 *कृगांपव्य उल्थॉंडा व बजध० ण प्र अंडपंगिए॥०० ण एव ब०ांणा,? +-बह्षंध,. 0. 40. 
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5 रह 

सम्भव धहीं है । राज्य के क्रिया-कलापों पर सार्वभौम नैतिक सिद्धान्तों को सार्वभौम अवधारणाओं 
के रूप में लागू नहीं किया जा सकता सकता ।* इन नियमों में राज्यों को परिस्थितियों, समय तथा 
अवसर के अनुसार परियतंन करना पड़ सकता है । यथार्थवाद का आग्रह है कि राष्ट्रों को नेतिक 
सिद्धान्तों का पालन विवेक और सम्भावित परिणामों के आधार पर ही करना चाहिए । अधाथेवाद 
विवेक को राजनीति में उच्चतम मुल्य मानता है ।* व्यक्ति अपने लिए कह सकता है कि न्याय 
किया जाना चाहिए, चाहे विश्व नष्ट हो जाय, परन्तु राज्य के संरक्षण में रहने वाले लोगों को 
राज्य से ऐसा कहने का कोई अधिकार नहीं है । कोई भी राज्य नैतिकता की दुह्मई के आधार पर 
अपनी सुरक्षा को खतरे में नहीं डाल सकता । दूरदर्शिताहीन कोई भी राजनीति नेतिकता नहीं हो 
सकती अर्थात्‌ वाह्य रूप में नैतिक छृत्यों के राजनीतिक परिणामों पर ध्यान न देंने वाली कोई भी 
राजनीतिक नैतिकता असम्भव है । 

भर्थात्‌ राजनीति में राज्य का सबसे बड़ा गुण अस्तित्व रक्षा (#पराशंश्थ) है। नीति- 
शास्त्र किसी कार्य का मुल्यांकन शुद्ध नैतिक आधारों पर करता है जबकि राजनीतिक यथाथंवाद 
किसी भी कार्य को उसके राजनीतिक परिणामों से नापता है। सफलता प्राप्ति उसका सबसे बड़ा 
मापदण्ड है ।* | के 

5, पाँचर्याँ नियय : राष्ट्र के नैतिक मूल्यों को सार्वभौमिक मूल्यों से पृथक मानना (किए 
एसाएंए6 ; ?गांपप्शे रिव्यीशा 7588 0 8०००एछ६ थाए वतशातंतएबाणा 0० ए९९॥ 6 
गण बरशञकाणा$ णी 4 एथापण्पीब् प्वााणा बात (6 गराणध ]8ए8 एगरांणा 80एश॥ ६० 
ए/५०:४०,)--राजनीतिक यथार्थवाद किसी राष्ट्र के नैतिक भुल्यों को सावभौम नैतिक मूल्यों से 
पृथक मानता है। भर्थात्‌ किसी राप्ट्र विशेष की नैतिक कामनाओं ओर हमारे सनातन 
सावेभौम नियमों के बीच कोई स्थायी सम्बन्ध नहीं है। यह विचारधारा जहाँ सत्य” और 'मत' 
में भेद करती है वहीं यह सत्य' और “अन्धविश्वास” में भी भेद करती है। सामान्यतया राष्ट्र 
अपनी विशिष्ट आकांक्षाओं और नीतियों को स्वयं-सिद्ध आदर्श मानकर समूचे विश्व के लिए 
उपयोगी मानने की भूल कर बैठते हैं। यह मानना कि राज्यों को नेतिक नियम के 
अधीन रहना चाहिए, एक बात है और यह विश्वास करना कि सभी राष्ट्रों के आपसी सम्बन्धों 
के लिए एक ही नैतिक मान्यता है और एक ही राष्ट्र उसकी स्थापना कर सकता है दूसरी भिन्‍न 
चीज है। ' - क्‍ 


यथा्थंवादी दर्शन प्रत्येक राज्य को एक ऐसे राजनीतिक कर्त्ता के रूप में देखता है जो 
हमेशा शक्ति के माध्यम से अपने हितों की सिद्धि के कार्य में जुटा रहता है। यदि हम इस तथ्य 
को स्वीकार कर लें कि प्रत्येक राष्ट्र शक्ति का विकास अपने हितों के विकास की पूर्ति के लिए 
करता है तो यह मान्यता हमें एकांगी नैतिक आदशों की दुहाई की अनिवायेता से और इसी प्रकार 
राजनीतिक भूलों के दुष्परिणामों से बचा सकती है। प्रत्येक राष्ट्र यह जानकर कि उसकी ही 
भाँति दूसरे राष्ट्र भी अपने राष्ट्रीय हितों की अभिवृद्धि में लगे हुए हैं, अधिक सन्तुलित और 
यथाथेवादी नीतियों का विकास हो सकेगा। माँरगरेन्थाऊ के शब्दों में, “शक्ति के मानदण्डों में 
वर्णित स्वार्थ का विचार ही हमें उस नैतिक अति और उस राजनीतिक भूल--दोनों से ही बचाता 


0 3 
3' “२ ९शोशा गाद्याए 5 40 परगे्टाउच्यों सह छ्ताणंए65 ०9च्ञाण 96 बकएआ४त (0 प6 बणाणा$ 0 
शव ॥ शाला बरेध्पबण पञाए्शइड्क णितपेबाएता 97 पान 609 एप 00 4805 पा0एडा 6 
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है । क्योंकि अगर हम अवने राष्ट्र के साथ-साथ अन्य सव राष्ट्रों पर, निज के शक्ति नामधारी स्वार्थों 
को लक्ष्य करने वाली राजनीतिक इकाइयों के रूप में दृष्टिपात करें, तो हम उन सबके प्रति न्याय 
कर सकते हैं। अन्य राष्ट्रों की उसी भाँति आलोचना करने के पश्चात्‌ हम उन नीतियों का अनु- 
सरण कर सकने की सामर्थ्य रखते हैं, जो हमारे स्वार्थों की रक्षा व उन्हें उन्नत बनाने के साथ- 
साथ अन्य राष्ट्रों के स्वार्थों का आदर करती हैं |” 

6. छठा नियम : राजनीतिक क्षेत्र की स्वायत्तता (अंडाप शगगलंएा6 ; ?गांधंदा 
एिश्थाशा ग्रश्ंव्राक्ा।ह _्प्रणाणाएं 7 कर एगांग॑व्य 80॥००)--राजनी तिक यथाथ्थंवाद का 
अन्तिम नियम यह है कि वह राजनीति के क्षेत्र की स्वायत्तता में विश्वास करता है। राजनीतिक 
क्षेत्र उतना ही स्वायत्ततापूर्ण है जितना कि आधिक अथवा कालनृन के क्षेत्र को माना जाता है। 
म्ॉरगेन्याऊ के शब्दों में, “राजनीतिक यथार्थवादी राजनीतिक क्षेत्र की स्वायत्तता का समर्थन 
करता है, जैसे अर्थशास्त्री, विधिवेत्ता व नीतिशास्त्र का लेखक अपनी-अपनी स्वायत्तता का समर्थन 
करते हैं। वह शक्ति नाम से वर्णित स्वार्थ के रूप में सोचता है, जैसे अर्थशास्त्री धत नामक 
स्वार्थ को लेकर विचार करता है, विधिबेत्ता कार्यों की वैधिक नियमों की अनुरूपता का और 
नीतिशास्त्र का लेखक कार्यों की नैतिक सिद्धान्तों से अनुरूपता का विचार करता है। अ्थंशास्त्री 
प्रश्ण करता है, “यह नीति समाज या उसके एक अंश के धन परे कया प्रभाव डालती है ?” 
विधिवेत्ता पूछता है, क्या यह नीति कानुन के नियमों से मिलती है ?” नीतिशास्त्र का लेखक 
प्रश्न करता है, “क्या यह नीति नैतिक सिद्धान्तों के अनुकूल है ”” भौर राजनीतिक यथार्थवादी 
प्रश्न करता है, “यह नीति किस प्रकार की शक्ति पर प्रभाव डालती हैं ?” 

राजतीतिक यथार्थवाद गर-राजनीतिक नियमों अथवा तत्वों की उपेक्षा भी नहीं करता 
है । पर वह उन्हें राजनीतिक नियमों के अधीन भानता है। यथार्थवाद उन सभी विचारधाराओों 
« का विरोधी है जो राजनीतिक विषयों पर गर-राजनीतिक नियमों को जबरदस्ती थोपने का अयत्त 
करती है । प्रत्येक अन्तर्राष्ट्रीय समस्या का कानुनी, नैतिक और राजनीतिक पहलू होता है और 
राजनीतिज्ञ कानूनी और नेतिक मान्यताओं के महत्व को स्वीकार करते हुए उनका उतना ही 
उपयोग करते हैं जितना उपयुक्त होता है । कतिपय उदाहरणों से ये तथ्य स्पष्ट होते हैं : 

(अ) 939 में सोवियत संघ ने फिनल॑ण्ड पर आक्रमण कर दिया । ब्रिटेन और फ्रांस 
के सामने इस' समस्या के दो पक्ष थे--राजनीतिक और कानूनी । कानुनी दृष्टि 
से सोवियत संघ में राष्ट्रसंघ का उल्लंघन किया था और इन दोनों देशों द्वारा 
राष्ट्संघ से सोवियत सघ का निष्कासन बिल्कुल उचित तथा वैध कदम था । 
परन्तु इस निर्णय के राजनीतिक परिणाम बड़े भयंकर थे । राजनीतिक दृष्टि से 
सोवियत आक्रमण का विश्लेषण कई पहलुओं से करना था, जैसे प्रथम, सोवियत 
संघ के इस कार्य ने किस प्रकार फ्रांस और ब्रिठेन के स्वार्थों को प्रभावित किया 
था; द्वितीय, एक ओर ब्रिटेन, फ्रांस और दूसरी ओर सोवियत संघ तथा अन्य ऐसी 
ही विरोधी शक्तियों जैसी जर्मनी आदि के शक्ति वितरण पर इसका क्या प्रभाव 
हो सकता था; तृतीय, फ्रांस तथा ब्रिटेन के स्वार्थों तथा भविष्य के शवित विभाजन 
पर इसका कया प्रभाव हो सकता था । 

ब्रिटेन और फ्रांस में केवल कानुती आधार पर निर्णय लिया और अपनी सेनाएँ सोवियत 
आक्रमण का प्रतिरोध करने के लिए फिनलैण्ड की ओर भेज दीं। यह तो एक संयोग था कि 

५५डन ने इन सेनाओं को फिनलैण्ड तक पहुँचने के लिए अपने तृटस्थ क्षेत्र से गुजरने की मनाही 
९ दी थी, अन्यथा इन दोनों देशों को एक ओर सोवियत संघ से ओर दूसरी ओर जमंत्रो के साथ 
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दो मोर्चों पर एक साथ लड़ना पड़ता और दूसरे विश्वयुद्ध का रूप ही कुछ निराला हो जाता । 
संक्षेप में, ब्रिटेन और फ्रांस ने कानुनी पक्ष पर ध्यान दिया और राजनीतिक पक्ष की पूर्णतः उपेक्षा 
कर दी । 

(ब) चीन में साम्यवादी शासन की स्थापना के बाद पश्चिमी देशों ते नैतिक दृष्टिकोण 
से विचार किया, न कि राजनीतिक दृष्टिकोण से । यह निष्कषे निकाला गया कि 
साम्यवादी चीनी सरकार की नीतियाँ पाश्चात्थ विश्व के नैतिक आदर्शों के अनुकूल 
नहीं हैं, अतः उससे किसी प्रकार का सम्बन्ध स्थापित न करना ही समीचीन है। 
यही कारण था कि वर्षों तक साम्यवादी सरकार को मान्यता नही दी गयी और 
नेतिकता के आवरण की भाड़ में चीन फो संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बनने योग्य 
नहीं पाया गया । 

97 में अमरीकी राष्ट्रपति निक्‍सन ने चोन-रूस के सीमा संघष॑, दक्षिण वियतनाम में 
युद्ध के प्रति व्यापक बौद्धिक असन्तोष, वियतनाम की लड़ाई के लिए सेना में भर्ती के कारण 
भमेरिका में उत्पन्त भीषण रोप के कारण तथा अमेरिका की अर्थव्यधस्था पर पड़ने वाले भीपण 
और गम्भीर दुष्परिणामों की दृष्टि से यह निर्णय किया कि अमेरिका की शक्ति के प्रसार एवं 
राष्ट्रीय हित की दृष्टि से चीन को मान्यता देना उपयोगी होगा । पहले यदि अमेरिका मे चीच को 
मान्यता नहीं दी थी तो उसे मान्यता न देने का कारण नैतिक था। 97 में उसे मान्यता देने 
फा कारण राजनीतिक था, अमेरिका द्वारा अपने राष्ट्रीय हित की दृष्टि से ऐसा किया 
गया था । 

(स) ब्रिटेन ने बेल्जियम की तटस्थता की गारण्टी दी थी और 944 में जब जर्मनी ने 
बेल्जियम की तटस्थता को भंग किया तो उसे जमेनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा 
करनी पड़ी । क्या ब्रिटेन ने अपने नैतिक दायित्व को प्रा करने के लिए ही अपनी 
सेनाएँ भेजी ? राजनीतिक सत्य यह है कि इन मीचे प्रदेशों पर किसी शत्रु राष्ट्र 
का अधिकार ब्रिटेन की स्वतन्त्रता के लिए बहुत बड़ा खतरा माना गया था और 
इसलिए उसने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की । यदि किसी मित्र राष्ट्र ने 
बेल्जियम की तटस्थता का उल्लंघन किया होता तो शायद ब्रिटेन युद्ध शुरू करने 
में इतनी शीघ्रता नहीं दिखाता । यहाँ वस्तुतः राजनीतिक और नैतिक पक्ष परस्पर 
पूरक हो गये थे । 

... अ्पयुक्त उदाहरण इस बात को भली-भाँति स्पष्ट करते हैं कि राजनीतिक प्रश्नों को 
नेतिक, कानूनी, आधिक तथा अन्य दृष्टिकोणों से सर्वंवा परथक रखना चाहिए। केवल राष्ट्रीय 
हित और शक्ति के विस्तार की कसौटी से ही इन प्रश्नों का निर्णय किया जाना चाहिए । 
राजनीतिक यथाथँवाद अन्तर्राष्ट्रीय समस्या के कानुनी, नैतिक और राजनीतिक पक्षों के 
उचित समन्वय पर बल देता है। राजनीतिक यथार्थवाद मानव स्वभाव के बहुलवादी रूप को 
स्वीकार करता है! उसके अनुसार राजनीति का यथार्थ व्यक्तित्व उसके “आथिक व्यक्तित्व", 
राजनीतिक व्यक्तित्व” तथा 'धामिक व्यक्तित्व का उचित समन्वय है जो मनुष्य केवल “राजनीतिक 
मनुष्य' है, वह्‌ एक पशु तुल्य होगा, क्योंकि वह नैतिक परिधियों से पूर्णतया स्वतस्त्र होगा, वह 
मनुष्य जो पूंणेत: 'घाभिक व्यक्ति! है, एक साधु होगा क्योंकि उसमें सांसारिक इच्छाएँ नही होंगी । 
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मॉरगेन्थाऊ के सिद्धान्त का मूल्यांकन 
(5ए९/२898 07 १॥076फञ्रफप्त&ए९8 प्तए0२२) 

मॉरगेन्थाऊ के यथार्थवादी सिद्धान्त की विभिन्‍त आलोचकों मे /ताकिक आलज्नोचना प्रस्तुत 
की है । उदाहरण के लिए, रावर्ट टकर का कहना है कि ये सिद्धान्त न तो वास्तविकता से मेत्र 
खाते हैं और न अपने आपसे । स्टेनली हॉफमेन का कहना है कि इस सिद्धान्त में असंगतियों की 
भरमार है। इस सिद्धान्त के आलोचकों के मुख्य तक निम्नलिखित हैं : 

() मॉरगेन्थाऊ का सिद्धान्त अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के क्रेवल एक अंग के अध्ययन के 
लिए ही मार्गदर्शन का कार्य करता है और वह अंग है 'हित संघर्ष । वह इस बात को मानकर 
चलता है कि अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में सदेव विभिन्न राष्ट्रीय हितों में संघष॑ होता रहता है। इसमें 
कोई संदेह महीं कि विभिन्‍न देश-अपने राष्ट्रीय हितों की प्राप्ति के लिए संघर्ष करते हैं, किन्तु 
इसके साथ ही वे सहयोग भी करते हैं। मॉरगेन्चाऊ सहयोग के इस पहलू की सर्वेथा उपेक्षा 
करता है । इसलिए उसका दृष्टिकोण एकांगी प्रतीत होता है । 

..- (2) मॉरगरेन्याऊ का दावा है कि उत्तका सिद्धान्त मानव प्रकृति के यथार्थ स्वरूप से 
उद्भूत होता है। किन्तु मानव प्रकृति सम्बन्धी उनकी धारणाएँ वैज्ञानिक न होकर बहुत कुछ 
अनुमान पर आधारित होती हैं । वैरो वासरमेन का यह कथन ठीक है कि माँस्गरेन्धाऊ का सिद्धान्त 
निरपेक्ष एवं अप्रामाणिक आवश्यकतावादी नियमों (छएत400 85४७०४०) ० .899) पर 
आधारित है।..' “२2 9544 & 

(3) मॉरगेन्याऊ का मानव प्रकृति के बारे-में दोषपुर्ण तथा अवैज्ञानिक विचार है । वह 
निरीक्षण और परीक्षण की सर्व॑स्म्मत वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर मनुष्यों के स्वभाव के 
सम्बन्ध में कोई परिणाम नहीं निकालता है, अपितु शुरू से ही कुछँ ऐसे सामान्य सिद्धान्तों को 
स्वयं सिद्ध सत्य मानकर चलता है जिन्हें वस्तुतः उसे वैज्ञानिक रीति से सिद्ध करना चाहिए था । 
इसलिए उसके सिद्धान्तों में पारस्परिक विरोध भी पाया जाता है। वह यह मानकर चलता है 
कि सब मनुष्य और सब राज्य शक्ति की लालसा रखते हैं, उसे सदैव पाने और बढ़ाने का प्रयत्न 
करते हैं, इस बात को उसने स्वयं सिद्ध सत्य मान लिया है । यदि इसे ऐसा मान लिया जाये तो 
यह भी मानना पड़ेगा कि अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में सदेव कभी न समाप्त होने वाले शाश्वत युद्धों का 
एक अविच्छिन्न क्र चलता रहता है। शान्ति तभी होती है जब राष्ट्र लड़ते-लड़ते थक जूते हैं 
और वह इस सामान्य नियम के अपवाद के रूप में प:ई जाती है। फिर भी मॉँरग्रेन्थाऊ शान्ति को 
वांछनीय समझता है और अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में इस स्थिति को अधिक पसन्द करता है। यदि 
यथार्थवाद के दृष्टिकोण को सही माना जाय तो संधषं की स्थिति ही वास्तविक है और शान्ति 
की स्थिति को वांछतीय समझना उचित नहीं है। ._ 

ला, मॉरगेन्थाऊ के सिद्धान्त के विरुद्ध यह भी आलोचना की जाती है कि यह एक 
अपूर्ण सिद्धान्त है। हैरल्ड स्प्राउट ने इस सिद्धान्त को इसलिए अपूर्ण बताया है क्योंकि उसमें 
राष्ट्रीय नीतियों के लक्ष्यों (आदर्शों) की उपेक्षा की गयी है। क्विन्सी राइट के अनुसार यह 
सिद्धान्त एकांगी है क्योंकि वह राष्ट्रीय नीति पर मुल्यों (५४७८४) के प्रभाव की उपेक्षा 
करता है । - ध 
2 (5) मॉरगेन्याऊ ने शक्ति को साध्य माना है। राज्यों के समस्त सम्बन्ध शक्ति के 
अधिकाधिक संचय करने के लिए होते हैं। हॉफमैन के अनुसार सत्ता अथवा शक्ति केवल एक 
माध्यम है जिससे राज्य अपना लक्ष्य प्राप्त करते हैं। यह अधिक उचित होता कि अच्तर्राष्ट्रीय 
राजनीति के सिद्धान्त की व्याख्या साध्य को सम्मुख रखकर की जाती, व कि साधन की अव- 
-पारणा को ही साध्य मानकर । 


मॉरगेन्याऊवाद : शक्षित का दष्टिकोण | 63 


(6) मॉरगेन्याऊ सिद्धांत्त रचना फी उस सामान्य पद्धति को भी ग्रहण नहीं करते जिसके 
अनुसार सिद्धास्त का निर्माण तथ्यों के अनुभवात्मक सर्वेक्षण (शाज्रात्व] गराएकांहइथांणा रण 
808) के परिणामस्वरूप किया जाता है। वे कुछ ऐसी धारणाओं को लेकर सिद्धान्त बनाने 
(7#००४-४७एां।०॥) का प्रयत्न करते हैं जिन्हें वे देशकाल के प्रभाव से मुक्त मानते हैं। यदि वे 
यह कहते हैं कि मानव स्वभाव के अनुभवात्मक अध्ययन तथा राज्यों की नीतियों के व्यवहारवादी 
अध्ययन से यह निष्कर्ष निकलता है कि व्यक्ति और राज्य दोनों ही शक्तिलोलुप हैं, तो अधिक 
ताकिक होता । लेकिन उन्होंने अपने सिद्धान्त को एक परिणाम्र के रूप में न रखकर पहले उसे एक 
सत्य के रूप में रखा है और बाद में उसकी पुष्टि के लिए प्रमाण जुटाने का प्रयत्न किया है । 

“५९) मारगेन्याऊ का यह कहना भी अतिशयोक्तिपूर्ण है कि प्रत्येक राष्ट्र शक्ति को प्राप्त 
करना चाहता है। सच्चाई यह है कि शक्ति राष्ट्र का एक लक्ष्य हो सकता है, परन्तु शक्ति के साथ 
में वह अन्य लक्ष्यों की भी आकांक्षा रखा सकता. है । वह अपनी विदेश नीति का संचालन, आर्थिक 
लाभ, विश्वशान्ति-आदि के परिप्रेक्ष्य में भी कर सकता है । 

(8) मॉरग्रेन्धाऊ मे शक्ति पर बहुत अधिक बल-दिया है । वह सभी अन्तर्राष्ट्रीय सस्वन्धों 
की व्याख्या एकमात्र शक्ति पाने की लालसा के आधार पर ही करना चाहता है । अधिकांश 
विद्वान अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों को एक ऐसी अत्यन्त जदिल प्रक्रिया समझ्षते हैं, जिसकी व्याख्या 
किसी एक कारण या तथ्य के आधार पर नहीं की जा सकती है। राष्ट्रीय हित को शक्ति के 

अतिरिक्त अन्य अनेक तत्व--शासन का स्थरूप, जनता के विश्वास और विचार, राज्य की आचन्त- 
रिक स्थिति प्रभावित करते हैं । मॉरगेन्थाऊ ने इस सबकी उपेक्षा की है । 

(9) मॉरगेन्याऊ अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति को कभी समाप्त न होने वाले शक्ति संघर्ष के 
रूप में देखते हैं। यदि हम इस तथ्य को स्वीकार कर लें तो हमें भच्तर्राष्ट्रीय शान्ति के विचार को 
हमेशा के लिए तिलांजलि देनी पड़ेगी । फिर अन्तर्राष्ट्रीय जगत में ऐसे बहुत-से कार्य , और सम्बन्ध 
हैं जो गेर-राजनीतिक हैं और जिनका शक्ति के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है। उदाहरण के लिए, 
ओलम्पिक खेलों अथवा अन्तर्राष्ट्रीय फिल्‍म समारोह को राजनीतिक क्ियाएँ नहीं माना जा सकता » 
ओर इनका स्पष्टत: शक्ति के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है | मार्टन कैप्लन के अनुसार, “मॉरगेन्थाऊ 
की शक्ति की परिभाषा मनुष्य के उतर सभी सम्बन्धों को भी शामिल कर ज़ेती है जिनका शक्ति 
नाम की चीज से क्रोई सरोकार नहीं है और जो एकदम गैर-राजनीतिक हैं ।+ 

(0) मॉरग्रेल्याऊ का सिद्धान्त मानव प्रकृति से तिकाले हुए निश्चयात्मक नियमों से 
प्रारम्भ होता है और वे उन्हें अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहार पर लागू करते हैं । लेकिन अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहार 
अनिश्चित है और इसे इन नियमों की परिसीमाओं में नहीं बाँधा जा सकता । कैनेथ वाल्टज के 
शब्दों में मॉरगेन्थाऊ के सिद्धान्त में निश्चयात्मकता और अनिश्चयात्मकता का खींचतान कर 
मिलान किया गया है । 

(०7?) राब्ट टकर (र०७९४ ए़. प॒प्ण८७) और केनेथ वाल्ट्ज ((िथराग०त प, फरार) 

. के मतानुसार भॉरगेन्याऊ के सिद्धान्त को यथार्थवादी नहीं मानता जा सकता है क्योंकि उन्होंने 
चाहिए! शब्द का अपने सिद्धान्त में बहुत अधिक प्रयोग किया है ।* इस प्रकार के शब्द आदर्श 
सूचक होते हैं । 
) मॉस्गेन्थाऊ ने अपने विश्लेषण में कहा है कि राज्यों के कार्यों में अपनी नैतिकता 
निशिए दी है जो अन्तर्राष्ट्रीय नैतिकता से पृथक है। अगर इसे मान लिया जाये तो हम किसी 
भी राष्ट्र के फार्यों को अनैतिक नहीं ठहरा सकते हैं । 


३ एज 8. [(49॥80, 57चढ्का दावे 7/00655 के उ#शलाकांगर्दों 20ांध0& (८ए ४०॥5, 975), 9. 3. 
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83) मॉरम्रेन्चाऊ' । 
न हे ) मॉस्ग्रेन्थाऊ का कथन है कि “राष्ट्रहित राष्ट्र की नीति की आधारभूत कसोटी हैं ।/ 
४ ट्र्हि हे पालन करने की इच्छा सभी राज्यों की होती है, लेकिन राष्ट्रहित का कोई निश्चित 
हे नहीँ होता । समय-समय पर राष्ट्रहित की अलग-अलग हंग से व्याख्या होती रहती है । 
रे  अम्रय पर राष्ट्रहित का एक स्वरुप होता है और दूसरे समय पर दुसरा । मॉरगरेन्थाऊ का 

ही सिद्धान्त इस वात की कोई परवाह नहीं करता कि एक ही तथ्य या वास्तविकता के 
वाभन्न लोगों के लिए विभिन्‍न अर्य हो सकते हैं । 

क् का थे है। सार एंकर हे अर बा यह कप (सफ खां दॉकमेल ने मॉस्वेन्चाक के सिद्धान्त को 'पाँवर मॉनिज्म' (जतक्ति का भद्वैतवाद) 
दा सजा दी है । राबर्ट तकर के अनुसार) थदि माँ । 


बी जिया 28 धद्धान्त ठीक मारने लिया जाये तो. 
इसका उतव होगा कि किसी राज्य का कोई भी कार्म- अनतिक नहीं. .आज्य-ज्य-सकता-+ संक्षेप 


में मारगेन्त्राऊ का यथायंकदी सिद्धान्त शक्ति के अतिरिक्त अन्तर्राप्ट्रीय राजनीति के अन्य किसी 
भी यक्ष की व्याख्या नहीं करता, इसलिए इसे कच्तर्राप्ट्रीय राजनीति के सामान्य सिद्धान्त 
(0श५श० ॥॥6०7४) के रुप में स्वीकार नहीं किया जा सकता ।2 
अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन में मॉरगेन्याऊ का योगदान 
(४०00क्राप्र&078 20ग्ररशफएएगात्प १0 पर्रछ झ्ञाएछए 09 
एफ्ाराप&पर0कषा, 70728) 
'मॉरोेन्धाऊ के सिद्धान्त में अवेक कमियाँ हैं तथापि उनके यथार्थवादी सिद्धान्त का 
अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के सैद्धान्तिक अध्ययन के विकास में कुछ-त-कुछ योगदान अवश्य रहा है। 
हमारे सामने विचारणीय प्रश्न है कि अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के सैद्धान्तिक अध्ययन की परम्परा में 
मॉरगेन्धाऊ का क्‍या स्थान है ? कुछ विद्वान उन्हें अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का सर्वश्रेष्ठ सिद्धान्तकार 
बताते हैं तो अन्य आलोचक उन्हें पूर्वाग्रहों से ग्रसित सिद्धास्तकार मानते हैं। विवसी राइट ने 
उनके सिद्धान्त को अपूर्ण माना है क्योंकि उसमें राष्ट्रीय घीति पर प्रभाव डालने वाले तत्वों की 
कोई चर्चा नहीं की गयी है । रेमों आरों के अनुसार मॉरगेन्चाऊ का सिद्धान्त अधूरा हूँ क्योंकि 
उसमें राष्ट्रीय त्ीति और विचारधारा के पारस्परिक सम्बन्ध को विस्मृत कर दिया गया। 
जब हम अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की सैद्धान्तिक पृष्ठभूमि (प॥०0०थंव्थ। [िक्षण०४०7:३) 
की खोज करते हैं तो मॉरगेन्थाऊ के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता । उन्होंने यथार्थवाद को 
एक स्वरूप और दिशा प्रदान की है। राजनीतिक यथा्थदाद उनके हाथों में पहुँचकर कर विशिष्ट 
दर्शन के रूप में अच्तर्राष्ट्रीय गगन में चसक उठा हैं। उनका सिद्धान्त बत्तर्राष्ट्रीय राजनीति के 
संचालित होने का एक तर्कसंगत विश्वसनीय झाध्यार इस्दुव करता है। 'सत्ता ही से स्वार्थ सिद्धि 
है“-यह मानो वह कुजी है जिससे अन्परष्ट्रोए राडनोडि के समस्त बन्द कपाट खुल हे ५ 
माँसेन्याऊ ने अच्तर्सप्लीय राजवीति में हेझान्दिक्ष ऋध्ययद ही परम्परा स्थापित की। केनेंथ 
वाल्टूज के शब्दों में, 'भोस्पेस्पारू से हुई उलरस्ट्रेण राडदीदि का कोई सुनिश्चित सिद्धान्त हे 
ते मिलता हो पर उपके सिज्धः्छ रण के सिए प्यार सारप्रो अवश्य मिलती है। थाम्पसतन 
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मिधित्व करने वाले इधर-उधर बिखरे हुए विचारों को ंखलाबद्ध करके मॉरगेन्थाऊ ने उन्हें एक 
बैजानिक सिद्धान्त के धरातल पर बिठा दिया । अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहार का मानव स्वभाव से रिश्ता 
जोड़कर उन्होंने यथार्थवाद को एक ठोस दाशनिक आधार प्रदान किया । मॉरगेन्चाऊ की मान्यताओं 
से हम भले ही सहमत न हों पर यह तो मानना ही पड़ेगा कि अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में शक्ति के 
महत्व को उजागर करके उन्होंने हमें अध्ययन और अनुसन्धान का एक ऐसा नया ढंग सिखाया 
जिससे अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों काल की समस्याओं को देखा 
जा सके ।। संक्षेप में, मॉरगेन्याऊ के सिद्धान्त को अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के एकपक्षीय सिद्धान्त के 
रूप में ही स्वीकारना समीचीन होगा । 


4.2 


प्रश्न 
“बयार्थवादी द्वारा प्रस्तुत प्रतिरृप अठारहवी व उसल्नीसवी शताब्दियों के अन्तर्राष्ट्रीय 


: सम्बन्धों का सही नमुना है।”” (स्टेनल एच. हॉफर्मन) 


उपरोक्त कथन के सन्दर्भ में मॉरगेन्थाऊ द्वारा प्रतिपादित यथार्थवादी सिद्धान्त का आलोचना- 
त्मक परीक्षण कीजिए । - था 


प्यूफह ॥000[ 0 6 728855 48 8 फरार लशाआशशधा।शाहत 4663] (9[98 ० 480 शातं 
90॥ €था।एए गंद्याशांगावं 7श4धणा83, (8शा०ए प्र, सतगीण्धा) 


(7ी6०8॥9 6क्ा0॥68 ॥ ॥6 (2॥ 0 ४९ ४00४९ हाशालाि 6 708800 [60079 
88 97090॥000 89 प्ध्ञाड 7, +०8थागधवधप, 

“अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में यथार्थवादी सम्प्रदाय (अथवा विचार शाखा) के विघार मुख्यतः 
'शक्ति के रूप में परिभाषित हित' पर आधारित है ।'' | 

प्रो० मॉरगेन्थाऊ के विचारों के विशेष सन्दर्भ में उपरोक्त कथन का परीक्षण करिए । 


बा गैश्ञाशाणाव 9णञ6ं6 रशं०्ज्8 ० हाल रिव्यताड। 800 बाल परबांगए 03560 07 
एफाशाल्श 66॥60 9 6ााई 0 ए0च़९-१! 


छिक्ा॥॥6 6 80008 #बाधधाशा। शांत्री $एवणंशं 70 60०७708 (00 (॥6 शं6्ज8 ० एर्0ा, 
प्रथा$ 3. ॥(०8श॥ध80, टी 


मॉरगेन्थाऊ के “राजनीतिक यथार्थवाद के छः सिद्धान्त पर एक आलोचना लिखिए और इस 
सिद्धान्तों का अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक कल्पना-क्षेत्र में नये विकास की दृष्टि से मुल्यांकन 
कीजिए । 

सैशाफञा 4 009 तीहताएथाए३08 ड़ एत7पंए९४ जी एगाप॑ंव्श ए०शांडा', आते 


6४४५४(8 ॥6 छाधाएणंफांध वा 6 गंहा। एणीआल्ज (९ए९७०फञाथा$ मा पा6 गलत ०0 
गआधिशाशांताधे एगांपएश पश्रषणए. 


* हेंस जे. मॉरगेन्थाऊ के राजनीतिक यथार्थंवाद के छः सिद्धान्तों के विरुद्ध की गयी सामान्य 


आलोचना का परीक्षण कीजिये । 


हिक्षा॥॥0 6 एगावंएंशा इशाशश[ए एज तिषन्नतव बाई पक्याह 3. ॥॥02शाए 4075 
85 एपंगएफो९४ ण एजञा।एशओ। ऐल्शाडा।, 


ना 


जा 
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अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के कतिपय आंशिक सिद्धान्त 


[?2&760 न६65म्लाष७ 0# शहरए्७00458 200॥70598] 





अन्तर्राप्ट्रीय राजनीति की मुख्य समस्या “सिद्धान्त निर्माण की है। इस दृष्टि से यह 
विषय अभी अपनी शैशवावस्था में ही है । मार्गेन्याऊ, रेमैण्ड ऐरन, जे. डब्लू. बटन आदि ने इस 
ओर काफी कुछ प्रयत्न किये हैं तथापि अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के सामान्य सिद्धान्त का विकास 
नही हो पाया है। भनन्‍्तर्राष्ट्रीय राजनीति के सिद्धान्तकारों ने मोटे रूप से समकालीन राजनयिक 

, इतिहास का विश्लेपणात्मक अध्ययन सैद्धान्तिक दृष्टि से करने का प्रयत्न किया. है । वरतंमान में 

सैद्धान्तिक पक्ष और अनुभवजन्य यथार्थ घटनाओं के विवेचन में अधिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण 
अपनाया जाने लगा है। रिचार्ड सी. स्नाइडर के-शब्दों में, “शुद्ध यथार्थ के तथ्यों के अंकन की- 
प्रवृत्ति, विषय का अधिकाधिक स्पष्टीकरण तथा सैद्धान्तिक आधारों के निर्माण की प्रवृत्ति दिन- 
प्रतिदिन बढ़ रही है.।/ 

अच्तर्राष्ट्रीय राजनीति विषय में सिद्धान्त निर्माण की खोज में जिन आंशिक सिद्धान्तों का 
प्रचलन हुआ है, वे इस प्रकार हैं : 

() सन्तुलन सिद्धान्त; 

(2) खेल सिद्धान्त; 

(3) निर्णयपरक सिद्धान्त; _ 

(4) सौदेबाजी का सिद्धान्त; 

. (5) संचार सिद्धान्त /. 


, सन्तुलन सिद्धान्त 
(20एछ7/82छ)५ प्ण्त807२२) 


सन्तुलन सम्प्रत्यय का प्रयोग कई सैद्धान्तिक अनुशासनों में किया जाता है और -खास- 
. तौर से अर्थशास्त्र में इसकी विवेचना हुई हैं जहाँ माँय और पूर्ति में सत्तुलन कायम करना अपरि- 
हाये माना जाता है। देलकट पार्सन्स ने सन्‍्तुलन को एक अन्योन्याश्रित समाज व्यवस्था में 
सामाजिक नियन्त्रण की कई प्रकार की युक्‍्तियों द्वारा कायम की गयी परिवर्तत की अवस्था या 
व्यवस्थित प्रक्रम बताया है। क्विसी राइट के शब्दों में, “सन्तुलन किसी एक सत्ता या सत्ताओं के 


3. उद्या॥68 च, रित्वाब्रप, (#/ट्शावागावों रीगागटर बावे सछशंद्ा 2०707 (.जातऊा, 496), 9. 303. 
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समूह पर या उनके भीतर कार्य कर रहे बलों को वह आपसी सम्बन्ध है जिससे समष्टि में कुछ 
भात्रा में एक प्रकार का स्थायित्व दिखायी देता है [7 
सन्तुलन के मोटे तोर से दो प्रकार माने जाते हैं--स्थायित्व वाला सन्तुलन (था ध्पुण- 
एांणा) और गतिशील सन्तुलन (0शक्षागं० व्वणाए्रंणा) । स्थायित्व वाली सन्तुलन व्यवस्था 
में. स्वचालित और स्वनियन्त्रित सन्‍्तुलन स्थापित होता है। इस प्रकार का सन्तुलन किसी भी 
समाज व्यवस्था में नहीं पाया जाता, चूँकि समाज और राज्य भनुष्यों से बना होता है और 
मनुष्य स्थिर मे होकर गतिशील होते हैं। गतिशील सन्तुलन एक वास्तविकता है और 
प्रभावक तत्वीं के परिवर्तन के बावजूद किसी न किसी प्रकार से समाज ओर राज्य में उपस्थित 
रहता है । | 
सन्तुलन सम्प्रत्यय को दो अर्थों में प्रयोग किया जाता है--पहले को वैधानिक सच्तुलन 
(एगाज्नाप्राणा॥। छापा) कहते हैं और दुसरे को सामान्य सन्तुलन , (शाह 
एवणाएणाएा) कहते हैं । वैधानिक सन्तुलन से अभिप्राय यह है क्रि समाज और राज्य में शान्ति 
और व्यवस्था वनी रहनी चाहिए और राज्यों के आपसी सम्बन्धों में भी किसी प्रकार अव्यवस्था 
अथवा अशान्ति नहीं होनी चाहिए । सामान्य सन्तुलन से अभिप्राय है कि राजनीतिक व्यवस्था में 
उसके सभी क्षंग अन्तःक्रिया की दृष्टि से अन्योन्याश्रित होते हैं और इन अंगों की क्रिया और 
प्रतिक्रिया के एक प्रक्रम में परस्पर सम्बन्धित होने के कारणं अन्त में स्थायित्व की प्राप्ति 
होती है ।. | | 
अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में सन्तुलन सिद्धान्त अपनाने वाले विद्वानों में जाज लिस्का और 
मार्टत कैप्लन के नाम उल्लेखनीय हैं। जाज॑ लिस्का ने अपनी पुस्तक “इण्टरनेशनल इक्विलिद्वियम 
[्राध्धाक्ांणाणं एप्ा।शएए०, 957) में सन्तुलन सिद्धान्त की सुसंगत रीति से व्याख्या की 
है । लिस्का के शब्दों में, “मैंने सन्‍्तुलन शब्द का प्रयोग एक सँद्धान्तिक मान्तक के रूप में भी 
किया है और राजनीतिक संस्थाओं में अस्थायी असन्तुलन की बदलती अवस्थाओं की ओर असली _ 
प्रवृत्ति के वाचक के रूप में भी ।”* न्‍ 
लिस्का ने खासतौर से प्रगतिशील स्थायी और अस्थायी सन्तुलन के विचारों पर बल 
दिया है। लिस्का की अवधारणा को 'संस्थानात्मक सन्तुलन' की अवधारणा (॥507॥079] 
£4ण॥0४0ण॥) कहा जाता है जिसे खासतौर से अन्तर्राष्ट्रीय संगठन की संरचना, सदस्यों की 
प्रतिबद्धता, इसकी अरकार्यात्मक और भौगोलिक परिसीमाओं से सम्बन्ध किया गया है।* 


अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति के महत्व को स्वीकार करते हुए भी लिस्का इसका प्रयोग 
विश्लेषण के एक मानक के रूप में ही करता है। उसकी मान्यता है कि राज्य सन्तुलन की 
ऐसी व्यवस्था चाहते हैं जो शान्ति की संरक्षक हो । चूँकि शान्ति सन्‍्तुलन की परिणति है अतः 
सन्तुलन की खोज एक आवश्यक मूल्य है । सन्‍्तुलन की खोज में कतिपय व्यक्ति, सामाजिक समूह, 
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हु 


अर्थव्यवस्थाएँ और संस्क्ृतियाँ अनवरत रूप से कटिवद्ध रहते हैं ।! व्यक्तियों और समूहों के मात- 
सिक सन्तुलन पर सुरक्षा और असुरक्षा की भावनाओं का प्रभाव पड़ता है। अर्थव्यवस्थाओं के 
/ भीतर सन्तुलन आ्थिक वस्तुओं के विनिमय से स्थापित होता है। संस्क्ृतियों का सन्तुलन इस बात 
पर निर्भर होता है कि उनके न॑ंतिक और भौतिक घटक स्थायित्व और परिवत्तन को माँगें पूरी 
करने में कहाँ तक समर्थ हैं । इस प्रकार लिस्का अन्तर्राष्ट्रीय संगठन के'माध्यम से एक हक बहुल 
सन्तुलन'। कायम करना चाहता है जिसमें राजनीतिक, सैनिक, आथिक और सांस्कृतिक पक्षों के 


गतिशील तत्व समाविष्ट हो जाते हैं ।” डे 


हु 


अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति पर सन्तुलन सिद्धान्त लागू करने के सम्बन्ध में लिस्का ने तीन बातों 


पर बल दिया है : प्रथम, अलग-अलग राज्य सामुहिक संगठन के हिस्से हैं भौर यह सामुहिक संगठन 
किसी अन्तर्राष्ट्रीय संगठन के निर्देशन में कार्यरत है। द्वितीय, राज्यों की नीतियों की परीक्षा, 
अधिकाधिक अन्तर्राष्ट्रीय एकीकरण की आवश्यकता के प्रसंग में करनी चाहिए । तृतीय, सन्तुलन 
सिद्धान्त को उस सामाजिक और भौतिक पर्यावरण की परीक्षा करनी चाहिए जिसमें राज्य एक- 
तरफा कार्यवाही द्वारा अपनी स्थिति कायम रखने और सुधारने का प्रयत्न करते हैं ।, इस प्रकार 
लिस्का के अनुसार सन्तुलन का सम्प्रत्यय एक एकीकरण का सम्प्रत्यय है जिससे एक विश्व व्यवस्था 
का जन्म होने में सुविधा होगी । जिस प्रकार एक स्वस्थ लोकतन्त्र में शक्ति के विरोधी तत्वों का 
सम्मिलन हो जाता है उसी प्रकार एक स्वस्थ अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था में भी संस्थानात्मक, सैनिक, 
राजनीतिक, सामाजिक और आध्थिक कारकों को सन्तुलित कर लिया जाता है। 


मार्टन 'कैप्लन ने अपनी पुस्तक 'सिस्टस एण्ड प्रोसेस इन इण्टरनेशनल पालिटिक्स 


($7गशा दावे 20065 के न्‍शाथिक्रदाएांवां 7गाँध्८०). में अन्तर्राष्ट्रीय (स्थिति का वर्णन करने 
में सन्‍्तुलन सिद्धान्त का प्रयोग किया है। उसकी धारणा मार्गेन्याऊ से मिलती-जुलती है। चूंकि 
उसने सन्तुलन की चर्चा 'शक्ति सन्तुलन प्रणाली” (छ४०४ ० ?0छथ 77607५) के प्रसंग में 
-की है अतः उसका भत है कि एकीकरण की प्रधृत्तियाँ सन्‍्तुलव कायम करने की होती हैं और 
विघटन की प्रवृत्तियाँ असन्तुलन पैदा करने की होती है । अतः राष्ट्रीय कर्ताओं की सामुहिक शक्ति 
अन्तर्सष्ट्रीय राजनीति में सन्‍्तुलन कायम करने का यत्न करती है । यदि एक बार सच्तुलत भंग 
हो जाये तो शान्ति भी भंग हो जाती है। अतः अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति स्थापित करने का आधार है 


अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय सें पूर्ण सन्‍्तुलन स्थापित करने वाला सम्प्रत्यय । - ४ 


सन्तुलन सिद्धान्त का मूल्यांकन 
(%एशर2852, 07 प॒प्तछ 280एाछहाए५ प्र्चछ02५) 


सन्तुलन सिद्धान्त 'शक्ति सन्तुलन के सिद्धान्त' से मिलता है। इसकी तकंसंगत आधार यह 


है कि किसी राजनीतिक प्रणाली के समस्त अवयव कायें की दृष्टि से अन्योन्याश्रित होते हैं और 
कार्यों की पारस्परिक निभेरता के फलस्वरूप सन्तुलन एक ऐसा सम्प्रत्यय है जिसके द्वारा हितों का 

, समायोजन किया जाता है। सन्तुलन सिद्धान्त यह मानकर चलता है कि अस्तर्राष्ट्रीय राजनीति 
की प्रवृत्ति स्थायित्व और सन्तुलन की ओर है। . पु 


सन्तुलन सिद्धान्त की अनेक आधारों पर आलोचना की जाती है। प्रथम, आलोचकों 


का कहना है कि अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में सन्‍्तुलन की स्थिर अवस्था स्थापित नहीं हो सकती 
क्योंकि इसका बाह्य पर्यावरण निरन्तर बदलता रहता. है । द्वितीय, जे. ए. शुम्पीटर्‌ के “अनुसार, 


| 
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सन्तुलन सिद्धांन्त 'सन्तुलने-के इद-गरिर्दे चक्कर लगाता हे! पर यह सच्तुलन पर पहुं चता कभी नहीं । 

. ततीप, यह एक -यंथारयवादी सिद्धान्त न होकर आदश्शेवादी सिद्धान्त है क्योंकि -यह सन्तुलन को एक : 
: बाँछनीय नीति मानने का -आंग्रहे करता- है । चतुर्थ, आलोचकों का यह भी कहुना-है कि चूंकि मानव 
व्यवहार अनिश्चित होता-है इसलिए .अन्तर्राप्ट्रीय “राजनीति के प्रभावक तत्व (शक्षांध००3) माप- 
योग्य नहीं होते-| इसलिए किसी समय विशेष पर सन्तुलन का अनुभव द्वांस सत्यापन सम्भव नहीं 
है. इसलिए संन्तुलन सिंद्धान्त में कोई -तुक नहीं हैं ।-: पंचम; सन्तुलन सिद्धान्त मोटे रूप से शक्ति 

 सन्तुलन का ही पर्यायवाची वन जाता है क्योंकि: सन्तुलन का- अथे है समान अनुपातों में शक्ति का 

, वितरण होने से उत्पन्न अवस्था 4- स्टेलले द्ॉफमैन के अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय में सर्देव 
: अर्सन्तुलन रहता है और राजनीतिक प्रभावकों को मापा नहीं. जा, सकता । अच्त में यही कहा जा 
सकता है -कि जाजे लिस्का का सिद्धान्त - अन्तर्राष्ट्रीयः संगठन के सन्तुलन-का सिद्धान्त - है न कि 

अन्तर्राष्ट्रीय, राजनीति केः सनन्‍्तुलन- का ।* बज * | 


“2. खेल सिद्धान्त 
(955५४ परप्त&07९) 


॥ खेल-का सिद्धान्त. मुख्यतः गणितज्ञों ,ओर::अर्थशास्त्रियों ने विकसित , किया है। .इस 
“ हृष्टिकोण में 'प्रतिमान निर्माण, की, कला-को अच््तर्राष्ट्रीय राजनीति पर लागू.करने.कां प्रयत्त 
किया गया है-। इसमें अनेक समानताओं के-आधार पर अन्तर्राष्ट्रीय राजत्ीति-को एक खेलं- मान 
* लिया जाता है और उसके .अध्ययन के लिए खेल जैसा एक प्रतिरूप या नमुना (28७7) बनाकर 
. अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों का अध्यग्रन .कियां जाता है। इसमें गणितीय प्रतिमाव. (थ४#था्रपएशे 
. १000०) को .अन्तर्राष्ट्रीय- राजनीति ,पर लागू, करने का.(विशेष प्रयत्त.दिखायी देता है। खेल 
' सिद्धान्त के महत्व को प्रतिपादन करने. वालों में माटित शुबिक, काले - ड्वाइच .तथा.: आस्कर 
, मॉर्गेन्स्टर्न के नाम उल्लेखनीय, हैं ॥ जमंन गणितंज्ञ . लीबनिटज ने !70 में इसकी आवश्यकता 
' और महत्व को समझ लिया था, किल्तु इसके व्यापक प्रयोग. का श्रेय जॉन न्यूमैन को है। उन्होंने 
'इसका प्रयोग अर्थशास्त्र में किया | इसके बाद टॉमस शेलिंग ने. इसका विकास किया | अन्तर्राष्ट्रीय « 
' राजनीति में मार्दन कप्लन, आरथर ली बन्से तथा रिच्रार्ड क्वाण्ट ने-खेल. सिद्धान्त के प्रतिमानों को 
अपनाने का प्रयत्न किया है ॥ “इन विचारकों नें अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति को समझने के लिए खेलों 
का माध्यम- अपनाया है। वस्तुत' खेल - उपागम, विश्लेषण का एक तरीकों है और. इसमें कई 
विकल्पों में से श्रेष्ठ विकल्प का चयन करना होता है । यह सिद्धान्त इस प्रश्न का उत्तर है कि किन 
परिस्थितियों में कौनसी क्रिया (निर्णय) अथवा विकल्प विवेकसंगत. होता है ? यह. सिद्धान्त उन ' 
लोगों के. लिए बहुत उपयोगी है जो एक विशेष समस्या पर निर्णय लेना चाहते.हैं अथवा जो अंपने 
विकल्पों की तुलनात्मक रूप-से उपयोगिता देखना चाहते हैं ।8. - .. .. 2! 7४४ 
ः इस सिद्धान्त में यह मान लिया जाता है क़ि जिस प्रकार शतरंज आदि के खेलों भें दो या 
: अनेक प्रतिद्वन्द्री एक दूसरे को- हटाने के लिए विभिन्न प्रकार की चालें चलते हैं, इसी प्रकार ', 
.अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में विभिन्‍न राज्य ,नाना.प्रकार की ' चालें चलकर अपने विरोधियों को परास्त 
करने का प्रयत्न करते हैं । दोनों में कई समानताएँ -उल्लेखनीय हैं: 
. , पहली समानता संघर्ष की स्थिति.की है ।, इनमें दोनों पक्ष जीतने: का पुरा प्रयत्न करते 
.  हैं। दूसरी समानता, उद्देश्य की है । दोनों पक्षों का एकमात्र उद्देश्य संघर्ष में सफलता प्राप्त करने 


हे 


तीज गे ५ 
डः 
| हर $ प्रीह09 $$ $8]76० 88 €8४ढ7477ए & फ&ण? ता वंध्राष्याक्षीणात्रीं णश्थांइथाण यार पिता 
हे 38 ४ (॥6049 6 [हांल्यात्षांता०। 7060॥8, | 45$ 04 5003९ ए५७ 


'--2, (02४08, [थावा#गावां 2065, 9. 33 


*प( 88 फेणा0त ठा धाद्वापडंड 2 
00 8]30 ०0 56९णांएए "66 08४ 00786 0 8९०॥०॥८..7 ४5 (607: 
- बाशाए्ञा 0 क्षाशश्टापाह वएठ्डांणा जाव ॥०वणा।ंक एथएएएवी 0 जरंपतव शपडप0त,! " | डे 


70 | अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति...“ न आह 


का होता है। जिस श्रकार शतरंज का खिलाड़ी अपने विरोधी को मात देने का प्रयास करता है, 
उसी प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय: राजनीति में प्रत्येक राज्य अपने प्रतिद्वन्द्दी के साथ अधिक शक्ति पाते के 
संघर्ष में विजयी होना चाहता है। तीश्वरी समानता साधनों -की है। शतरंज आदि खेलों का 
: खिलाड़ी अपने विरोधी की चालों का सुक्ष्मतापुवंक अध्ययन्त करता है उसकी सम्भावित चालों से 
बचने के लिए और उनकी कांट करने के लिए अपनी सुंविचारित चार्ले चलता है जिससे वह खेल 
में विजय प्राप्त कर सक़े । अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में भी यही स्थिति होती -है । प्रत्येक 'देश -अपने 
“विरोधी की सम्भाविंत ज्वालों को पूरी तरह समझने का प्रयास विभिन्न साधनों से करता है और 
: उन्हें. विफल बनाने के लिए अपनी ऐसी - नई चालें चलता है जिससे उसकी स्थिति सुदृढ़ हो 
' अन्तर्राष्ट्रीय जगत में उसके प्रभाव में वृद्धि हो और वह शत्रु द्वारा उसे हामि पहुँचाने के उद्देश्य . 
से किये गये प्रयासों काःसफल प्रतिरोध कंर सके । ५ 
ह खेल सिंद्धान्त में जिस खेल की चर्चा की गयी .है वह युक्ति का खेल (७थआ€-्ण 
5८९४५) है, न कि-संयोग का खेल (0276 ० -थआा०४) । एक खेल को भाँति इस सिद्धान्त 
में भी स्वयं के नियम -(रिणाॉ०७), खिलाड़ी (247०७), क्रियाएँ (/४०४०७), रणनीति 
(8074०४68) तथा क्षतिपूति (?9५-णी) आदि होते हैं । यह-खेल प्रतिस्पर्द्धापूर्ण (0०7०००४४२०) 
तथा सहकारितापूर्ण (00-०7थथागं९०) दोनों ही प्रकार का हो सकता है। खेल के संद्धान्तिक ' 
विश्लेषण की इकाई खिलाड़ी होता है । खिलाड़ी का अथे उससे है जो निर्णय लेता है । खिलाड़ी 
दो भी हो सकते हैं और उसंसे अधिक भी । खेल के नियम होते हैं । इन नियमों पर खिलाड़ियों 
का वश नहीं रहता। जैसे शतरंज का नियम है कि पैदल मोहरा एक बार में एक या दो 
घर पार . केर सकता है। खेल के नियम ही यह निर्णय करते हैं कि एक खिलाड़ी -क्या कदम 
. उठायेगा। खेल में हर पांत्र इस कोंशिश में लगा रहता है कि वह अपने लिए अधिकतम लाभ 
अजित करे... व 

खेल सिद्धान्त के 'प्रमख सम्प्रत्यय--इस प्रकार खेल सिद्धान्त मोटे रूप में पाँच सम्प्रत्ययों 
(००४०८७४७) पर बल देता है। प्रथम, रणनीति तय करना अर्थात्‌ दुसरे पक्ष की चालों को 
देखकर अपने लिए चातुय्यपूर्ण चाल निर्धारित कर लेना । द्वितीय, विरोधी का होना अर्थात्‌ खेल 
सिद्धान्त में विरोधी का होना आवश्यक है । तुतीय, क्षतिपूत्ति का होना अर्थात्‌ खेल के अन्त में 
क्या मुल्य प्राप्त होगा । चतुर्थ, नियमों का होना; भर्थात्‌ खेल खेलने के. लिएं कतिपय आधारभूत 
नियम होने चाहिए। पंचम, सूचना का होना अर्थात्‌ खेल में सभी विकल्पों की जानकारी खिलाड़ी 
के पास होनी चाहिए ।* 

खेलों के प्रकार--खेल भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे--() 207०0 $फ्र ठशा68-- 
इसमें कुल खिलाड़ियों की हानियों ([.08568) का अर्थ दुसरे खिलाड़ियों का लाभ (४5) होता 
है। (7) एणजाशंशा-8एा 0476--ये इस प्रकार के खेल हैं जिनमें किसी भी पक्ष को लाभ 
किसी दूसरे की-कीमत पर नहीं मिलता । इस प्रकार के खेलों को समझने के लिए एक वाजार की 
कल्पना की जा सकती है जिसमें कुछ सामान एक निश्चित संख्या व कीमत में बिकता है । इस 
बाजार में प्रतिदवन्द्री को जो लाभ मिलेगा वह स्पष्टतः किसी पक्ष को हानि देकर प्राप्त नहीं होगा । * 
सभी को समान लाभ मिलेगा । (7) ]४०॥-2७४० 57 0क०5---इस प्रकार का खेल उपरोक्त 
दोनों प्रकार के खेलों की बीच की स्थिति का द्योतक है । इसमें खेलों के , विभिन्न पेक्षों के बीच : 
प्रतिस्पर्दा भी रह सकती है और सहयोग भी ।* ॥ ै 
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खेल सिद्धास्त से अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन--खेल सिंद्धान्त अन्तरेंष्ट्रीय राज- 
नीति को एक क्रीड़ास्थली मानता है, जहाँ राष्ट्र और राज्य अपनी व्यूह-रचना'कर रहे हैं । जिस 
प्रकार सामाजिक संग्रठत सहयोग ऊे प्रतीक हैं उसी प्रकार सामाजिक संघषे भी होते रहते हैं । 
संघर्ष जब अन्तिम सीमा तक पहुँच जाता है तो युद्ध होते हैं परन्तु भनुष्य की इस सामाजिक 
प्रवृत्ति को रचनात्मक ढंग से भी नियमित किया जा सकता है और उसका मुख्य उदाहरण है खेल 
का मैदान जहाँ दो स्पष्ट दल होते हैं, प्रतिदवन्द्रिता होती है और प्रत्येक दल केवल अपनी विजय 
चाहता है, अपने विरोधी को पराजित करना चाहता है । 


अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के खेल सिद्धान्त में विश्वास करने वाले लोग खेल का एक मॉडल 
बनाते हैं और इस मॉडल को अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन्त पर लागू करते है। इस मॉडल में 
शक्ति (7०४०), निर्णय (0००ं४०00), विवाद (0०7०) तथा सहयोग (००-०9शथा०॥) 
प्रमुखतम अवधारणाएँ हैं। इस मॉडल में राष्ट्रों को राष्ट्रीय हित की पूर्ति के लिए प्रतियोगिता 
कर रहे खिलाड़ियों के समान समझा जाता है। जिस प्रकार खेल प्रतियोगिताओं के नियम बिल्कुल 
' स्पष्ट और पूर्वे-निश्चित होते हैं और एक निर्णायक बिलकुल तटस्थ होकर दोनों पक्षों को खिलाता 
रहता है और नियमों का पालन करवाता है, उसी प्रकार अत्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी स्पष्ट मियम 
होते हैं जिन्हें हम मानव स्वभाव के प्राकृतिक नियमों की संज्ञा देते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ एक 
रेफरी की भाँति देखता रहता है कि राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय नियमों का पालन करते हुए आपस में 
परस्पर खेल की भाँति क्रिया (77/७7४०/४0०॥) करते रहें । 


खेल सिद्धान्त वास्तव में तकंसंगत व्यवहार का मॉडल पेश करता है। खेल सिद्धान्त 
इस प्रश्त का उत्तर देने का प्रयत्त करता है कि किस स्थिति में कौनसी काय॑वाही तकंसंग्रत है । 
अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में तकंसंगत व्यवहार का अथ है कि हर राष्ट्र विदेश नीति के क्षेत्र में ऐसा निर्णय 
ले जिससे विजय के अधिकतम अवसर हासिल हों । रिचार्ड स्ताइडर ने फारमोसा' के बारे में लिखा 
7 है कि यदि दू-पर्सन-जी रो-सम-गेम का. मॉडल अपनाया जाता तो राज्य सचिव डलेस को उसकी 
सुरक्षा के लिए 'इतनों आगे बढ़ जाना चाहिए था कि बाद में चीन उन निर्णयों को बदलने में 
,सासथ्यंवान 'नहीं रह जाता । चूंकि त्ॉन-जीरो-सम-गेम में दोनों ही कर्ताओं (अमरीका या तज्रीन) 
के हानि उठाने के अवसर बने रहते हैं। यदि अन्त में खेल का मुल्य “युद्ध” रह जाता है तो वह 
और भी खत्तरनाक वन जाता है। यदि 'फारमोसा” की व्याख्या 'कान्सटेण्ट-सम-गेम्स” के परिप्रेक्ष्य 

में की जाये तो दोनों को ही समान लाभ होंगे ।? - 


सामान्यतया खेल सिद्धान्त के समर्थक अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में किसी संघर्ष (0०7०) 
के समय मोटे रूप से पाँच प्रश्त पूछते है--() आपके पास कौन-कौन सी युक्तियाँ हैं (शा 
शा 086 ॥०-8४४|0]० 00 ४0०0); (7) आपके विरोधी अथवा शत्रु के पास कौन-कौन सी 
युक्तियाँहं (४४४४ ड॥्“०865 ० बएश्ल890० 40  07ऊणाला ठ का ०॥०॥१५); (7) दोनों 
की युक्तियों की तुलना करने, पर क्या परिणाम निकलते हैं (तह 45 ॥#6 0प्राए्णा० रण 

> भगाए ड5ठ65 0 एथाग8 0० 8786265); (५४) विभिन्‍न परिणामों के आप क्या मुल्य आँकते 
हैं (शा एशए९ 60 १0०7 फ80७ ०7 प्रव्ाणप5 0०ए/०079765); (४) ऐसे ही विभिन्‍न परिणामों के 
आपके विरोधी या शत्रु क्या मुल्य आँकते हैं (शात्ध एथ्वाप6 0068 एणाए ०09एणाथां: ण थार 
9०६ 0॥ (65७ $07० 0५/०077८8) । इन प्रश्नों का उत्तर खोजने के लिए नीति निर्माताक्षों को 
अपनी नीतियों के, परिणामों (४०॥०४॥0४5) तथा सम्भावित अनुमानों (270029॥7 ४880४॥78 65) 


के 
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के बारे में बड़े स्पष्ट निष्कर्ष निकालने पड़ेंगे तभी निर्धारित अनुमानों का प्रकटीकरण और प्‌वे 
गणना ((श०००४४०॥) सम्भव होगी ।* 

विगत कुछ वर्षों से माक्सेंच्रादी विचारकों ने खेल सिद्धान्त का प्रयोग भिन्न श्रकार से किया 
है । वस्तुतः अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं का अध्ययन करने के लिए वे विभिन्न प्रकार के साधमों एवं 
प्रक्रिओं को काम में लाते हैं। पिछले दिनों अन्तर्राष्ट्रीय संघर्षों का अध्ययन करने के लिए 
विशेष तौर से जिस पद्धति को काम में लाया जाने लगा है उसे “स्वरूपीकरण” (ए07कषांइ३- 
8४0०) के नाम से पुकारा जाता है। 'स्वरूपीकरण' से तात्पय है विभिन्न प्रक्रियाओं में ऐसी 
प्रक्रियाओं के स्वरूपों को छाँट लेना जो समान हैं तथा इन स्वरूपों को कालान्तर में निहित तत्यों 
फै आधार पर सामान्यीकृत करता । “अन्तर्राष्ट्रीय संघर्षों के अध्ययन में इस पद्धति का प्रयोग बड़ा 
सरल है। भत्तर्राष्ट्रीय संघर्षों के निश्चित स्वरूप होते हैं, जसे विरोध, तनाव, झड़प, दौत्य 
सम्बन्धों को तोड़ना, आर्थिक नाकेबन्दी, युद्ध आदि । इन स्वरूपों के विश्लेषण से हमारे लिए यह 

सम्भव हो सकता है कि हम संघर्ष की प्रत्येक सतह में निहित खतरे का आकलन कर लें । 


आजकल एक अन्य पद्धति 'मॉडेलिंग! (१४००७॥॥9) के द्वारा भी अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति 
का अध्ययन सम्भव है। मॉडेल से अभिप्राय है कि हमारे अध्ययन की विषय-वस्तु को एक 
समतुल्य वस्तु के द्वारा प्रस्तुत करना । 'मॉडेल” की रचना उस समय की जाती है जबकि हमारे 
लिए प्रत्यक्ष परीक्षण करना सम्भव नहीं होता । सामाजिक प्रक्रियाओं तथा विदेश नीतियों का 
अध्ययन करने के लिए विस्तृत सामाजिक मॉडेलों की रचना अपेक्षित है . सामाजिक मॉडेल वे 
पद्धतियाँ हैं जिनके द्वारा सामाजिक प्रक्रियाओं तथा घटनाओं को सही तरीके से व्यक्त किया जाता 
है+ अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में मॉडेलिंग पद्धति का अध्ययन अन्तर्राष्ट्रीय संघर्षों के विश्लेषण के 
लिए बड़ी सीमा तक हुआ है। चूंकि अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति अत्यन्त विषम है और अन्तर्राष्ट्रीय 
घटनाएं कभी स्थिर नहीं रहतीं, इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि मॉडेल भी अत्यन्त विषम 
हों तथा उनके द्वारा इतिहास के समस्त वस्तुनिष्ठ नियमों की अभिव्यक्ति हो । 


खेल सिद्धान्त का मल्यांकन 
(&?ए१र&884, 5&प्रप्ता&08 ७8 परप्तछ/0४९५) 


खेल सिद्धान्त अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन का सामान्य सिद्धान्त' नहीं बन पाया 
है । इस सिद्धान्त की अपनी कुछ समस्याएं हैं जिनक्रे कारण इसे अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति पर लागू 
नहीं किया जा सकता । अनेक विद्वान इसे वैज्ञानिक कहने को भी तैयार नहीं हैं । इस सिद्धान्त की 
निम्नलिखित आधारों पर आलोचना की जाती है : 

() प्रथम, खेल सिद्धान्त के परिप्रेक्ष्य में अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का विश्लेषण करने पर 
एक प्रकार की बिलकुल नयी शब्दावली का विकास करना पड़ेगा । 

(2) हितीय, अन्तर्राष्ट्रीय क्रीड़ा मंच पर इतने अधिक खिलाड़ी हैं कि सबके अलग-अलग 
समुहों की कल्पना, उनके सम्बन्ध आदि का विश्लेषण कर पाना कि वे इस क्रीड़ास्थल पर कैसा 
आचरण करेंगे, वास्तव में बहुत कठिन है । 

(3) ततीय, खेल सिद्धान्त मे मानव स्वभाव के उस पक्ष पर ही ध्यान केन्द्रित किया गया 
है, जो विरोध, प्रतिदन्द्रिता, प्रतिस्पर्डा से सम्बन्धित हैं । प्र 

(4) चतुर्थ, खेल सिद्धान्त की एक कमजोरी यह है कि इसे टू पर्सन्स-जीरो सम गेम्स 
(व्यक्तीय शून्य योग खेलों) के मामलों पर ही कुछ सफलता से लागू किया जा सकता है, पर 
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अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में ऐसी स्थितियाँ बहुत कम ही होती हैं । अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में अक्सर 
सविकल्प खेल होते हैं । + 

(5) पंघम खेल सिद्धान्त के सम्बन्ध में सबसे बड़ी कठिनाई इसलिए उत्पन्न होती है 
कि जीरो. सम (शून्यन्योग) स्थितियों के विश्लेषण का अन्तर्राष्ट्रीय जीवन की वास्तविकता से कोई 
समुचित मेल नहीं बैठता है। जीरो सम स्थिति के प्रतिमान के आधार पर केवल युद्ध की स्थिति 
का ही विश्लेषण किया जा सकता है जबकि अस्तर्राष्ट्रीय राजनीति की विषय-वस्तु में अध्ययन का - 
मुख्य हेतु मात्र युद्ध ही नेहीं है । युद्ध के अतिरिक्त सहयोग और सामंजस्य के तत्व भी अत्यन्त 
प्रबल हैं.और आज के इस अणुयुग में कोई भी राज्य युद्ध नहीं चाहता अतः इस सिद्धान्त का 
महत्व भी कम होता जा रहा है । 


: (6) परष्ठम, खेल सिद्धान्त एक अमूर्त धारणा है और कतिपय विशिष्ट परिस्थितियों में 
ही इस धारणा को मूर्त रूप दिया जा सकता है। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के खिलाड़ी उतने विवेक- 
जन्य (78707०]) कदापि नहीं होते जितने कि इस सिद्धान्त के समर्थकों ने सोचा है। मार्टन 
कैप्लन के शब्दों में, “यह सिद्धान्त सीमित परिस्थितियों में ही अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की समस्याओं 
के बारे में लागू किया जा सकता है ।/” इसका कारण बतातें हुए काले डॉयच ने लिखा है, “खेल 
सिद्धान्त की सामान्य घारणा है कि अधिकांश खेलों का अन्त हो जाता है जबकि अन्तर्राष्ट्रीय 
राजनीति ऐसा खेल है जो कभी खत्म “नहीं होता और कोई भी' महाशक्ति दूसरे का समुलोन्युलन 
करके खेल के मैदान से हट-नहीं सकती ।** 

वस्तुतः खेल सिद्धान्त का क्षेत्र अत्यधिक सीमित है। इसे द्विव्यक्तीय - शून्य योग खेलों के 
बारे में कुछ सफलता के साथ ही लागू किया जा सकता है, जहाँ भाग लेने वाले केवल दो राष्ट्र 
हों। किन्तु अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में ऐसी परिस्थितियाँ बहुत 'कम होती हैं। अधिकांश परि- 
स्थितियों में दो से अधिक देश भाग लेते हैं । अतः इसके प्रमुख प्रतिपादक टामस शैलिंग को यह 
स्वीकार करना पड़ा है कि युद्ध निवारण, आकस्मिक आक्रमण, परमाणु आतंक जंसी व्यापक 
समस्याओं के समाधान में इसका कोई विशेष उपयोग नहीं है । 

खेल सिद्धान्त का महत्व --इस सिद्धान्त के समर्थक निम्न आधारों पर इसका समर्थन 
करते हैं - 

. प्रथम, यह सिद्धान्त अनुभव पर आधारित है और इसमें थोड़ी-सी भविष्यवाणी करने 
की क्षमता है । 

2. द्वितीय, द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद की द्विध्रुवीय विश्व राजनीति (8-9० २0०70 
?०॥॥४०8) को खेल सिद्धान्त के आधार पर अच्छो तरह समझा जा सकता है। इस खेल में तोन 
खिलाड़ी हैं--पूंजीवादी शक्तियाँ, साम्यवादी शक्तियाँ और गरुटनिरपेक्ष शक्तियाँ। इनके सम्बन्धों, 
अन्तःक्रियाओं ओर खेल का अध्ययन करके खेल का एक'सैद्धान्तिक मॉडेल बनाया जा सकता है। 

3 तृतीय, खेल सिद्धान्त का उद्देश्य अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में ऐसे त्तकँसंगत व्यवहार का 
निर्णय करना है जो विदेश नीति निर्माण में निर्णयों और कार्यवाहियों का मार्ग प्रशस्त कर सकें । 

संक्षेप में, विश्व की जटिल समस्याओं के अध्ययन में इस सिद्धान्त को लागू नहीं किया 
जा सकता है और विद्वानों में यह सिद्धान्त कोई गम्भीर समर्थन प्राप्त नहीं कर सका है । 


मल सकता अर कर मन लटक कि 
3 णाणा (87५57, “7६ ॥85 079 अंप्याटत & 

एएॉस्व॥07 ९७ 7050 जा्काशा)5 ० मपशाए।णाए। 

है (२४०६१ व॥ शेब्वॉणह/ 870 एगांता$, दादयावाागावाँ सिशेक्/णाड (80909, छों, $, &.) 
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के बारे में बड़े स्पष्ट निष्कर्ष निकालने पड़ेंगे तभी निर्धारित अनुमानों का प्रकटीकरण और पूर्व 
गणना ((४०ांशां०)) सम्भव होगी ।* हु 
विगत कुछ वर्षों से मावसंवादी विचारकों ने खेल सिद्धान्त का प्रयोग भिन्न प्रकार से किया 
है | वस्तुतः अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं का अध्ययन करने के लिए वे विभिन्न प्रकार के साधमों एवं 
प्रक्रिवओं को काम में लाते हैं। पिछले दिलों अन्तर्राष्ट्रीय संघर्षों का अध्ययन करने के लिए 
विशेष तौर से जिस पद्धति को काम में लाया जाने लगा है उसे “स्वरूपीकरण” (#07राशा$8- 
धणा) के नाम से पुकारा जाता है। 'स्वरूपीकरण' से तात्पयें है विभिन्न प्रक्रियाओं में ऐसी 
प्रक्रियाओं के स्वरूपों को छाँट लेना जो समान हैं तथा इन स्वरूपों को कालान्तर में निहित तत्वों 
फै आधार पर सामान्यीकृत करना । अन्तर्राष्ट्रीय संघर्षों के अध्ययन में इस पद्धति का प्रयोग बड़ा 
सरल है। अत्तर्राष्ट्रीय संघर्षों के निश्चित स्वरूप होते हैं, जैसे विरोध, तचाव, झड़प, दौत्य 
सम्बन्धों को तोड़ना, आथिक नाक्रेबन्दी, युद्ध आदि । इन स्वरूपों के विश्लेषण से हमारे लिए यह 
सम्भव हो सकता है कि हम संघर्ष की प्रत्येक सतह में निहित खतरे का आकलन कर लें | 
आजकल एक अन्य पद्धति 'मॉडेलिंग” (१४००७॥॥॥४8) के द्वारा भी अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति 
का अध्ययन सम्भव है । मॉडल से अभिप्राय है कि हमारे अध्ययन की विषय-वस्तु को एक 
समतुल्य वस्तु के द्वारा प्रस्तुत करना । 'मॉडेल' की रचना उस समय की जाती है जबकि हमारे 
लिए प्रत्यक्ष परीक्षण करना सम्भव नहीं होता । सामाजिक प्रक्रियाओं तथा विदेश नीतियों का 
अध्ययन करने के लिए विस्तृत सामाजिक मॉडेलों की रचना अपेक्षित है . सामाजिक मॉडेल वे 
पद्धतियाँ हैं जिनके द्वारा सामाजिक प्रक्रियाओं तथा घटनाओं को स॒ही तरीके से व्यक्त क्रिया जाता 
है अच्तर्राष्ट्रीय राजनीति में मॉडेलिंग पद्धति का अध्ययन अन्तर्राष्ट्रीय संघर्षों के विश्लेषण के 
लिए बड़ी सीमा तक हुआ है। चूंकि अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति अत्यन्त विषम है और अन्तर्राष्ट्रीय 
घटनाएँ कभी स्थिर नहीं रहती, इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि मॉडल भी अत्यन्त विषम 
हों तथा उनके द्वारा इतिहास के समस्त वस्तुनिष्ठ नियमों की अभिव्यक्ति हो । 
खेल सिद्धान्त का मूल्यांकन 
(#एएएर#७88, ठवप्त३ 5898 पर्र&0४५) 
खेल सिद्धान्त अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन का सामान्य सिद्धान्त” नहीं बन पाया 
है । इस सिद्धान्त की अपनी कुछ समस्याएँ हैं जिनके कारण इसे अस्तर्राष्ट्रीय राजनीति पर लांगू 
नहीं किया जा सकता । अनेक विद्वान इसे वैज्ञानिक कहने को भी तैयार नहीं हैं। इस सिद्धान्त की 
निम्नलिखित आधारों पर आलोचना की जाती है: 
() प्रथम, खेल सिद्धान्त के परिप्रेक्ष्य में अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का विश्लेषण करने पर 
एक प्रकार की बिलकुल नयी शब्दावली का विकास करता पड़ेगा । हि 
(2) द्वित्तीय, अन्तर्राष्ट्रीय क्रीड़ा मंच पर इतने अधिक खिलाड़ी हैं कि सवके अलग-अलग 
समूहों की कल्पना, उनके सम्बन्ध आदि का विश्लेषण कर पाना कि वे इस क्रीड़ास्थल पर कैसा 
आचरण करेंगे, वास्तव में बहुत कठिन है । | 
(3) तृतीय, खेल सिद्धान्त में मानव स्वभाव के उस पक्ष पर ही ध्यान केन्द्रित किया गया ' 
है, जो विरोध, प्रतिद्वन्द्िता, प्रतिस्पर्धा से सम्बन्धित हैं । नि 
(4) चतुथं, खेल सिद्धान्त को एक कमजोरी यह है कि इसे टू परसंन्‍्स-जीरो सम ग्रेम्स 
(व्यक्तीय शून्य योग खेलों) के मामलों पर ही कुछ सफलता से लागू किया जा सकता है, पंर 
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और इनके ऐसे कम सम्भावित परिणाम होंगे जिन पर आपत्ति की जा सके । साइमन के शब्दों 
में, निर्णय को हम पूर्व विचारों में से निकाले गये निष्कर्ष मान सकते हैं। ये निष्कर्ष बड़े निर्णयों के 
लिए पूर्व बिचार बन जाते हैं । 
निर्णय की ये विभिन्न परिभाषाएँ स्पष्ट-करती हैं कि निर्णय लेना एक प्रक्रिया है जिसमें 
एक निष्कर्ष पर पहुँचा जाता है । निर्णयपरक हृष्टिकोण के दो मोटे, उद्देश्य हैं-- एक तो राज- 
नीतिक कीत्र में उन 'मामिक संरचताओं' को पहचानना जहाँ परिवर्तन होते हैं. अर्थात्‌ जहाँ निर्णय 
किये जाते हैं और जहाँ कार्यवाही का सूजपात और उसकी पूर्ति की जाती है । दूसरा उद्देश्य यह 
है कि उस निर्णयकारी व्यवहार का व्यवस्थित विश्लेषण किया जाये जिसकी परिणति कार्यवाही के 
रूप में होती है । न्‍ 
ड़ अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन में निर्णयपरक सिद्धान्त--निर्णयपरक सिद्धान्त अन्द- 
रप्ट्रीय राजनीति को एक नये दृष्टिकोण से देखता है। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में मुल इकाइयाँ 
यद्यपि राज्य हैं तथापि राज्यों का समस्त कार्य संचालन प्रशासन के उच्चाधिकारियों द्वारा ही 
होता है। राज्य के नाम पर सारा निर्णय व्यक्ति ही लेते, हैं । नाजी जरममनी का व्यक्तित्व हिटलर 
के व्यक्तित्व का ही प्रतिबिम्ब था । स्वाघीनता के बाद भारत की विदेश नीति के निर्माण पर पं. 
नेहरू के व्यक्तित्व की अमिट छाप थी । सोवियत संघ की नीति पर स्टालिन के व्यक्तित्व और 
चीन की विदेश तीति पर माओ के व्यक्तित्व का अनूठा प्रभाव पड़ा है। इस प्रकार निर्णयपरक 
दृष्टिकोण उन कार्यकर्ताओं पर भी ध्यान केन्द्रित करता है जो निर्णयकर्ता कहलाते हैं और उन 
राज्यों पर भी जो निर्णय करने की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। यह उपागम अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों को 
व्यक्तिगत निर्णय पर आधारित मानकर चलता है जिसमें व्यक्ति विशेष के व्यक्तित्व का, उसकी 
झुचियों, अभिरुचियों, विचारधारा, संस्कृति, धर्म, निर्णय लेने की शक्ति का बहुत अधिक प्रभाव 
पढ़ता है । इस प्रकार राज्य के कार्यों को निर्णयकर्ताओं के कार्यों के शीशे में देखा जाता है । 
चीन ने 962 में भारत की उत्तरी सीमा पर विशाल पैमाने पर सैनिक आक्रमण किया । 
सन्‌ 965 तथा 97] में पाकिस्तान ने भारत पर हमले किये। सोवियत संघ ने 979 .में 
अफगा निस्‍्तान में सैनिक हस्तक्षेप किया । 983 में ग्रेनाडा के ठाप्‌ में संयुक्त राज्य अमरीका ने 
अपनी फौजें उतारीं। इस अकार के निर्णय किन कारकों से, किस प्रकार, किन उद्देश्यों से प्रेरित 
होकर किये जाते हैं, इसका पता लगाना निर्णयकरण की प्रणाली का प्रधान उद्देश्य है । थे 
'निर्णय लेने में प्रविरण का विशेष महत्व होता है। व्यक्ति विशेष के निर्णयों पर 
उसकी सामाजिक, आधिक, श॑क्षिक योग्यताओं का प्रभाव तो पड़ता ही है, साथ हो राष्ट्र विशेष 
की परिस्थिति, उसके नागरिकों, के राष्ट्रीय चरित्र, माँगों, दबावों का भी विशेष प्रभाव 
पढ़ता है। इसके, अतिरिक्त समूची अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था, अन्तर्राष्ट्रीय संकट, महाशक्तियों की 
भूमिका आदि तत्व भी निर्णयों को प्रभावित करते हैं। दूसरे शब्दों में, किसी भी राष्ट्र की 
विदेश नीति से सम्बन्धित निर्णय एक विशिष्ट पर्यावरण में लियेजाते हैं॥ इस पर्यावरण 
का निर्माण करने वाले तत्वों को दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है--आनन्‍्तरिक पर्यावरण के घटक 
तत्व हैं--व्यक्तित्व, संगठत का स्वरूप, भौतिक और प्रौद्योगिक दशाएँ, बुनियादी मूल्य गौर समाज 
में फार्यशोल प्रभावक तत्व, दबाव समूह ([2८४४४६४ 70775) आदि। बाह्य पर्यावरण के घटक 
तत्व हैं--अच्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था, पड़ौसी राष्ट्रों की शक्ति की दृष्टि से स्थिति, महार्शेक्तियों से 
सम्बच्धों का स्वरूप आदि । इन समस्त बहुविध कारणों का सम्मिलित प्रभाव निर्णय पर पड़ता 
है। यदि इत सबका सम्यक्‌ ज्ञान हो और इन तत्वों का उचित विश्लेषण हो सके तो यह अनुभान 
लेगाया जा सकता है कि राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं पर क्‍या हृष्टिकोण अपनायेगा । हैरल्ड 
और मारगेरट स्प्राउड विदेश नीति के अध्ययन में पर्यावरण के अध्ययन पर विशेष बल देते हैं और 
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3. निर्णय परक सिद्धान्त 
(0एटाग्मणापनश० 876 प्ताए0ए१) 

ह्विंतीय विश्वयुद्ध के पश्चातू रिचार्ड स्ताइडर, एच. उन्ल्यू, बके और बटेन सापिन में 
विदेश नीति के अध्ययन में निर्णयपरक विश्लेषण अपनाने का प्रयत्न किया है। सन्तुलन और 
व्यवस्था सिद्धान्त के प्रतिकूल यह सिद्धान्त अन्तर्राष्ट्रीय स्थितियों के बजाय उन अन्तर्राष्ट्रीय 
कर्ताओं के अधिमान्य व्यवहार के अध्ययन पर बल देता है जो अन्तर्राष्ट्रीय घटनाचक फो निर्धारित 
एवं प्रभावित करते हैं। निर्णयपरक सिद्धान्त विदेश नीति निर्माण की लम्बी प्रक्रिया में लिये 
जानें वाले निर्णयों के अध्ययन पर जोर देता है ।? अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन से 'पूर्व निर्णय 
परक सिद्धान्त का प्रयोग गणितज्ञ, समाज वैज्ञानिक अथंशास्त्री और मनोवैज्ञानिक अपने-अपने 
विषयों के अनुसन्धान में करते रहे हैं। बाद में लोक-प्रशासन और राजनीति विज्ञान के अध्ययन 
हेतु इसका प्रयोग किया जाने लगा । लोक-प्रशासन में हरब साइमन मे प्रशासनिक प्रक्रियाओं 
को निर्णयात्मक प्रक्रिया (!960ं&0०78। ?700655०5) कहकर एक मॉडेल बनाने का प्रयत्न किया 
था । राजनीति विज्ञान में इसका प्रयोग मतदान व्यवहार, विधायिका में मतगणना और जन्रमत 
अध्ययन में होने लगा है । ; : - 

निर्णयपरक सिद्धान्त नीति निर्माण संप्रत्यय से भिन्‍न है--नि्णयपरक सम्प्रत्यय नीति 
निर्माण के संप्रत्यय से भिन्‍त है। नीति निर्माण का संप्रत्यय विस्तृत है और इसका अयोग परस्पर 
संस्पर्शी निर्णयों के सामुहिक रूप के लिए होता है, जबकि नीति के अन्तगंत और नीति के आधार 
पर ही निर्णय लिये जाते हैं। नीति का निश्चय निर्णयों की एक लम्बी प्रक्रिया का परिणाम होता 
है । नीति निर्धारित करते समय संगठन के शीर्ष अधिकारी अनेक विकल्पों में से कुछ को चुनते 
हैं ॥ जब संगठन की नीति निर्धारित हो चुकती है तो बाद में लिये जाने वाले निर्णय इन नीतियों 
के अनुसार ही होते- हैं । नीति द्वारा एक मार्ग निश्चित कर दिया जाता है और निर्णय प्रायः नीति 
द्वारा प्रदर्शित मार्ग के अनुसार ही बनाया जाता है । नीति भपेक्षाकृत विस्तृत होती है, अनेक 
समस्याओं को प्रभावित करती है। इसके विपरीत, निर्णय का सम्बन्ध एक विशेष समस्या से 
होता है । ; 

निर्णयपरक विश्लेषण से अभिप्राय--जेम्स रॉबिन्सन के अनुसार, “निर्णयकरण एक 
सामाजिक प्रक्रम है जो निर्णय के लिए कोई समस्या छाँटता है और उसके कुछ थोड़े-से घिकल्प 
निकालता है, जिनमें से कोई एक विकल्प कार्यरूप में परिणत करने के लिए छाँट लिया जाता है ।” 
हैमेन के शब्दों में, “निर्णय” मिर्धारित की गयी एक ऐसी चीज है जो कार्य के वास्तविक रूप में 
सम्पन्न होने से पहले आती है । टेरी के मतानुसार, निर्णय दो या अधिक सम्भावित विकल्पों में से 
एक व्यावहारिक विकल्प को चुनना है | असल में निर्णय लेने वाले व्यक्ति के सम्मुख अनेक विकल्प 
होते हैं। इन विकल्पों के ग्रुण-दोषों पर वह बौद्धिक रूप से विचार करता है और फिर यह निश्चित 
करता है कि उसे क्या करना चाहिए। एक निर्णायक की स्थिति उस राहगीर के समान होती है 
ज़िसके सामने रास्ते खुले हुए हों तथा उनमें से किसी एक को उसे चुनना हो । मेनले, जोन्स का 
कहना है कि निर्णय एक समाधान होता है जो कुछ विकल्पों की परीक्षा करने के बाद छाँटा जाता 
है । इसे इसलिए छाँटा जाता है क्योंकि निर्णय लेने वाला यह पहले से ही देख लेता -है कि उसके 
द्वारा चुने गये कार्य उसके लक्ष्य की ओर पहुँचने के लिए अन्य की . अपेक्षा अधिक सहायता करेंगे 
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और इनके ऐसे कम सम्भावित परिणाम होंगे जिन पर आपत्ति की जा सके । साइमन के शब्दों 
में, निर्णय को हम पूर्व विचारों मे से निकाले गये निष्कर्ष मान सकते हैं । ये निष्कर्ष बड़े निणेयों के 
लिए पूर्व घिंचार बन जाते हैं । 

निर्णय की ये विभिन्न परिभाषाएँ स्पष्ट-करती हैं कि निर्णय लेना एक प्रक्रियां है जिसमें 
एक निष्कर्ष पर पहुँचा जाता है । निर्णयपरक दृष्टिकोण के दो मोटे उद्देश्य हैं-- एक तो राज- 
नीतिक क्षेत्र में उन मामिक संरचनाओं' को पहचानना जहाँ परिवतंन होते हैं अर्थात्‌ जहाँ निर्णय 
किये जाते हैं और जहाँ कार्यवाही का सूतरपात और उसकी पूर्ति की जाती है । दूसरा उद्देश्य यह्‌ 
है कि उस निर्णयकारी व्यवहार का व्यवस्थित विश्लेषण किया जाये जिसकी परिणतति कार्यवाही के 
रूप में होती है । 

* अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन में निर्णयपरक सिद्धान्त--निर्णयपरक सिद्धान्त अन्त- 
- राष्ट्रीय राजनीति को एक नये दृष्टिकोण से देखतां है। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में मूल इकाइयाँ 
यद्यपि राज्य हैं तथापि राज्यों का समस्त कार्य संचालन प्रशासन के उच्चाधिकारियों द्वारा ही 
होता है राज्य के नाम पर सारा निर्णय व्यक्ति ही लेते हैं । नाजी जमेनी का व्यक्तित्व हिटलर 
के व्यक्तित्व का ही प्रतिबिम्ब था स्वाधीनता के बाद भारत की विदेश नीति के निर्माण पर प॑ं. 
नेहरू के व्यक्तित्त की अमिट छाप थी। सोवियत संघ की तीति पर स्टालिन के व्यक्तित्व और 
चीन की विदेश नीति पर माओ के व्यक्तित्व का अनूठा प्रभाव पड़ा है। इस अकार निर्णयपरक 
दृष्टिकोण उन कार्यकर्ताओं पर भी ध्यान केन्द्रित करता है जो निर्णयकर्ता कहलाते हैं और उन 
राज्यों पर भी जो निर्णय करने की प्रक्रिया में भाग लेते हैं । यह उपाग्रम अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों को 
व्यक्तिगत निर्णण पर आधारित मानकर चलत्ता है जिसमें व्यक्ति विशेष के व्यक्तित्व का, उसकी 
रुचियों, अभिरुचियों, विचारधारा, संस्कृति, धर्म, निर्णय लेने की शक्ति का बहुत अधिक प्रभाव 
प्रड़ता है । इस प्रकार राज्य के कार्यों को निर्णयकर्ताओं के कार्यों के शीशे में देखा जाता है । 

'चीन ने 962 में भारत की उत्तरी सीमा पर विशाल पैमाने पर सैनिक आक्रमण किया । 
सन्‌ 965 तथा 97] में पाकिस्तान ने भारतपर हमले/किये । सोवियत संघ ने 979 में 
अफगानिस्तान में सैनिक हस्तक्षेप किया । !983 में ग्रेताडा के ठापू में संयुक्त राज्य अमरीका ने 
अपनी फौजें उतारीं। इस अ्रकार के निर्णय किन कारकों से, किस प्रकार, किन उद्देश्यों से प्रेरित 
होकर किये जाते हैं, इसका पता लगाना निर्णयकरण की प्रणाली का प्रधान उद्देश्य है । 

'निर्णय लेने में पर्यावरण का विशेष महत्व होता है। व्यक्ति विशेष के निर्णयों पर 
उसकी सामाजिक, आश्िक, शैक्षिक योग्यताओं का प्रभाव तो पड़ता ही है, साथ ही राष्ट्र विशेष 
की परिस्थिति, उसके नागरिकों, के राष्ट्रीय चरित्र, मांगों, दबावों का भी विशेष प्रभाव 
पड़ता है। इसके, अतिरिक्त समूची अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था, अन्तर्राष्ट्रीय संकट, महाशक्तियों की 
भूमिका आदि तत्व भी निर्णयों को प्रभावित करते हैं। दूसरे शब्दों में, किसी भी राष्ट्र की 
विदेश नीति से सम्बन्धित निर्णय एक विशिष्ट पर्यावरण में लिये जाते है। इस पर्यावरण 
का निर्माण करने वाले तत्वो की <दो श्रेणियों में बाँठा जा सकता है--आन्‍्तरिक पर्यावरण के घटक 
तत्व हैं--व्यक्तित्व, संगठन का स्वरूप, भौतिक और प्रौद्योगिक दशाएँ, बुनियादी मुल्य और समाज 
में कार्यंशील प्रभावक तत्व, दबाव समूह (?7९४४प्रा० 5707098) बमादि । बाह्य पर्यावरण के घटक 
तेत्व हैं--अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था, पड़ोसी राष्ट्रों की शक्ति की दृष्टि से स्थिति, महाशंक्तियों-से 
सम्बद्धों का स्वरूप आदि । इन समस्त बहुविध कारणों का सम्मिलित प्रभाव निर्णय पर सड़ता 
है। यदि इन सबका सम्यक्‌ ज्ञान हो और इन तत्वों का उचित विश्लेषण हो सके तो यह अनुमान 
लगाया जा सकता है कि राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं पर क्‍या दृष्टिकोण अपनायेगा ! हैरल्ड 
भोर मारगेरट स्प्राउड विदेश नीति के अध्ययन में पर्यावरण के अध्ययन पर विशेष बल देते हैं और 


ा 
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हे वे इस तथ्य के अध्ययन पर बल नहीं-देते हैँ कि कोई निर्णय कैसे और क्‍यों" लिया जाता है ! 
“इसके विपरीत अलेक्जेण्डर जाज॑:और जूलिएट जार्ज विदेश नीति सम्बन्धी निर्णय के ठीक अध्ययन 
| के लिए निर्णयकर्ताओं के व्यक्तित्व. की विविध विधाओं का विश्लेषण करना आवश्यक मानते 
हैं। बर्थात्‌ घ्वारत की निगुट विदेश नीति को समझने के लिए जवाहरलाल नेहरू 'और इन्दिरा 
' गाँधी के व्यक्तित्व को समझने से उसू काल की विदेश नीति का स्वरूप समझने में सहायता अवश्य 
मिलती है। . पी का! ह 
कतियय विद्वान उन कार्यकर्ताओं के व्यवहार के अध्ययन ' पर बल देते हैं जो विदेश नीति 
निर्माण में सही मायने में भाग लेते हैं। ऐसे कार्यकर्ता दो प्रकार के हैं--एक तो वे जो 
-विदेश सेवा में अधिकारी के रूप में कार्य करते हैं ।.कोहन के विचार में विदेश नीति के निर्माण में 
. हिस्सा लेने वाले सरकारी और गैर-सरकारी अंधिकारियों के दृष्टिकोणों और विश्वासों के अनुसार 
ही विदेश नीति का व्यवस्थित विश्लेषण होना चाहिए । उनका कहना है कि विभिन्न महत्वपूर्ण 
निर्णय करने में जितना अधिक प्रभाव राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, विदेश मन्त्री आदि प्रमुख नेताओं 
तथा शासन के अधिकारियों का होता है, उत्तना अन्य तत्वों का नहीं होता है । अतः निर्णयकरण 
की प्रक्रिया में हमें निर्णय करने वाले व्यक्तियों के व्यक्तित्व के,अध्ययन पर अधिक बंल देना 
चाहिए । इस मत को अलेक्जेण्डर जार्ज तथा जूलिएट जार्ज-ने प्रस्तुत किया है । प्रथम विश्व युद्ध 
ः में अमरीका के सम्मिलित होने और इस युद्ध के बाद बंर्साय: की सन्धि के महंत्वपूर्ण निर्णयों 
का स्पष्टीकरण उन्होंने: तत्कालीन अमरीकी राष्ट्रपति बुडरो विल्सन के व्यक्तित्व के विश्लेषण के 
आधार पर प्रस्तुत किया है। उन्होंने [956.में प्रकाशित अपनी एक पुस्तक- 'बुडरों विल्सन एण्ड 
कर्नल हाउस” में विल्सन की समृची जीवनी और व्यक्तित्व का तथा वर्साय की संधि में उनके 
' प्रमुख परामशंदाता कंनल हाउस का विस्तृत -विवरण देते हुए बताया है कि .उनके व्यक्तित्व ने 
उनके राजनीतिक कार्यों और निर्णयों को -किस प्रकार प्रभावित किया। अमरीकी .राष्ट्रपति जॉन 
कैमेडी ने 962 में प्रक्षेपास्त्र क्यूबा ले जाने वाले रूसी जहाजों. को रोकने के लिए प्रभावशाली 
कार्यवाही की थी। !97] में भारत की प्रधानमन्त्री , श्रीमती इन्दिरा गाँधी ने बंगला: देश को 
' स्वतन्त्रता.के लिए लड़ने वाली मुक्ति वाहिनी को सहायता देने का चिर्णय किया था। इल तिर्णयों 
का यथार्थ महत्व और स्वरूप इनेके व्यक्तित्व के आधार पर समझा जा सकता है और इससे उस 
समय की विदेशनीति की व्याख्या सही ढंग से करने में वड़ी सहायता मिल सकती है। दूसरा, 
विदेश नीति निर्माण में विधायिको और कार्यपालिका की विशिष्ट भूमिकां होती है अत: रोजर 
हिल्समैन के विचार “में विधायिका और कार्यंपरालिका की संरचना, सदस्यों के आचरण आदि का 
अध्ययन किया जाना चाहिए । ह 
, अस्तर्राष्ट्रीय राजनीत्ति में निर्णय विश्लेषण को लाने का श्रेय रिचर्ड स्नाइडर (एिंणाध्त 
0, छाएक्छ) तथा उनके सहयोगी एच. डब्ल्यू. ब्रक (हम. शी, छाप्रण:) व बर्देन सेपिन (80700 
82४7) को दिया जाता है ।.इन्होंने खासतौर से विदेश नीति. के अध्ययन में निर्णय सिद्धान्त का 
प्रयोग किया है । इस दृष्टि से इनकी पुस्तक फारेन पालिसी डिसिजन मेकिंग--एन अप्रोच टू दि 
स्टडी ऑफ इन्टरनेशनल पालिटिक्स (ीगशंह्य 2>गांद' 8टंडंगमा क्रार्वधं।इ---4 4एक्राएच्र्री 
० हा अाबेए ग॑ काशद्र/ंगादों 7०7ंंधं८४) विशेष महत्व की रचना है। इस पुस्तक में इन्होंने 
अन्तर्राष्टीय सम्बन्धों के क्षेत्र के कार्यकर्ताओं (80०5) के व्यवहार का सैद्धान्तिक अन्वेषण किया। 
वे उन घटकों का पूर्ण वर्णन श्रस्तुत करना चाहते थे जो अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में राष्ट्रों के 
कार्यों का रूप निश्चित करते हैं और उन्हें प्रणवित करते हैं। स्ताइडर के विचार में. निर्णय 
: निर्माण करने वाले पदाधिकारियों के व्यवह्मर का विश्लेषण आवश्यक है| वस्तुतः स्वाइडर और 
... उसके सहयोगियों का- उद्देश्य उन वर्गों की एक संप्रत्यात्मक रूपरेखा ((००॥००७#पथ) 
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प्यक्षा7०ए०णाए) बनाना था जिसके आधार पर विदेश नीतियों के निर्णों का अध्ययन करने के 
लिए आधार सामग्री का संग्रह किया जा सके । स्नाइडर द्वारा प्रतिपादित त्िणंय सिद्धान्त के मूल 
में यह सीधा-सादा विचार है कि (अ) जो भी राजनीतिक कार्यवाही होती है वह कुछ विशेष 
व्यक्तियों के द्वारा ही की जाती. है, और (ब) यदि हम कार्यवाही की गत्पात्मकता को समझना 
चाहते हैं तो उसे अपने दृष्टिकोण से नहीं बल्कि उन व्यक्तियों के परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए 
जिन पर निर्णय लेने का उत्तरदायित्व होता है । 

सस्‍्नाइडर के अनुसार किसी भी राजनीतिक कायें को ठीक रूप से समझते के लिए यह 
आवश्यक है कि (अ) किसने अथवा किन्होंने उन महत्वपूर्ण निर्णयों को लिया जिनके कारण वह 
महत्वपूर्ण कार्य किया गया, और (व) उन बौद्धिक और अन्तःक्रियात्मक प्रक्रियाओं का मुल्यांकन 
करना जिनका अनुसरण करके निर्णय निर्माता अपने निर्णयों तक पहुंचें । 


>> 


उन कारणों का विश्लेषण करते हुए जो निर्णय निर्माताओं को प्रभावित करते हैं, स्ताइडर 


उन्हें तीन समूहों में बाँटता है--आन्तरिक परिपाश्व, बाह्य परिपाश्वें, और निर्णय निर्माण प्रक्रिया । 
आन्तरिक परिपाश्व॑ का अर्थ उस समाज से है जिसमें अधिकारी अपने निर्णय लेते हैं । इसमें जनमत 
के अतिरिक्त, मूल्यों के सम्बन्ध में.प्रमुब मुल्य अभिविन्यास, सामाजिक संगठन की प्रमुख विशेषताएँ, 
सभूह संरचनाएँ और प्रका्यं, आधारभूत सामाजिक प्रक्रियाएँ, सामाजिक विभेदीकरण, विशिष्टी- 
करण आदि आते हैं। वाह्य परिपाएवें का अर्थ अन्य राज्यों से, जिसका अथथ उन राज्यों के निर्णय 
निर्माताओं की क्रियाओं-प्रतिक्रियाओं से तथा उन समाजों से जिनके लिए वे काम करते हैं और 
उनके भौतिक पर्यावरण से है। तीसरा महत्वपूर्ण तत्व निर्णय निर्माण प्रक्रियाएँ हैं---जिनका प्रारम्भ 
प्रशासनिक संगठतोीं के ग्रभ॑-में होता है और जिनका वे एक भाग है। स्ताइडर के अनुसार निर्णय 
निर्माण अक्रिया के तीन प्रमुख उप-संवर्ग हैं--सक्षमता के क्षेत्र, संचारण व सूचना तथा अभिप्राय । 
इनमें आमतौर से प्रशासन की, और विशेषकर उन इकाइयों की, जो निर्णय निर्माण का काम 
करती हैं, भूमिकाएँ, आदर्श और प्रकायं सम्मिलित है । ब 
स्ताइडर का विश्वास है कि यद्यपि इस सिद्धान्त का विकास सबसे पहले अन्तर्राष्ट्रीय 
सम्बन्धों के सीमित क्षेत्र में किया गया था, राजनीतिक विज्ञान के अन्य क्षेत्रों में भी उसके प्रयोग की 
बहुत अधिक सम्भावनाएं थीं । 29. ५ 7 
स्ताइडर ने निर्णय निर्माण कारकों और प्रक्रियाओं का अध्ययन निर्णय निर्माण व्यवस्था के 
ढाँचे के अन्तगंत किया था । अब तक राज्य को अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का प्रमुख पात्र माना जा 
_ रहा था और उसके व्यवहार को विश्व की स्थिति की वस्तुपरक यथार्थताओं के सन्दर्भ में समझने 
का प्रयत्न किया गया था। यह मानकर चला गया था कि राज्यों के लक्ष्य और व्यवहार को 
भौगोलिक, ऐतिहासिक, राजनीतिक और तकनीकी परिस्थितियों के आधार पर समझा जा सकता 
था और राज्य के व्यवहार पर इतना अधिक प्रभाव मान्न लिया गया था कि--ये सब कारक 
चाहे कितने भी वस्तुपरक क्यों न रहे हों राज्य का व्यवहार वास्तव में निर्णय निर्माताओं का 
व्यवहार है, और वह इस पर निर्भर रहता है कि निर्णय निर्माता इन कारकों को किस रूप में 
देखते हैं । स्ताइडर ने इस बात पर जोर दिया कि निर्णय निर्माण की उन प्रक्रियाओं का, जो 


अधिकारियों (विदेश मन्‍्त्री तथा राजनयिक) द्वारा क्रियान्वित की जाती हैं, आन्तरिक और बाह्य. 


परिस्थितियों के उस मिश्रित सन्दर्भ में, जिसमें वे उन्हें देखते है, अध्ययन किया जाना चाहिए । 

के रिचर्ड सी. स्नाइडर के अतिरिक्त जोसेफ फ्रेकेल, लोरेंस एडबर्ड कौसलो तथा कुछ अन्य 
लेखकों ने भी निर्णय निर्माण उपागम के सम्बन्ध में कुछ अतिरूपों का निरूपण किया है। लोरेंस 
* कौसलो ने, जिसने निर्णय निर्माण उपागम का अपना अध्ययन मेक्सिको के सन्दर्भ में किया, 
परिपाश्वं को चार भागों में बॉँटा है--(अ) आन्तरिक परिपाश्वं, (ब) बाह्य परिपाश्वं, (स) 


हि 
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विदेश मन्त्रालय, और. (द) निर्णय निर्माण प्रक्रिया । आन्तरिक परिपाएंवं में ऐतिहासिक कारक, 
आशधिक प्रभाव और सांस्कृतिक प्रभाव आते हैं। वाह्य परिपाश्वं में अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध, विदेश 
मन्त्रालय में सन्त्रालय का' गठन, खेल के नियम, विदेश नीति की प्रक्रिया आदि और निर्णय निर्माण 
: प्रक्रिया में निर्णय की प्रवृत्ति, वे व्यक्ति जिनका निर्णय से सम्बन्ध है मिणेय का अपेक्षित महत्व 
और समय व काये के दबाव आदि शामिल हैं । 

जॉन बर्टन ने अपनी पुस्तक '7##/श746०४47 7९८7०70%' में 'शक्ति! के सन्दर्भ में निर्णय 
परक सिद्धान्त का विश्लेषण किया है। मॉडेलस्की का सन्दर्भ देते हुए बर्टन ने लिखा है कि राज्यों 
के आपसी सम्बन्धों के निर्धारण में शक्ति का तत्व महत्वपूर्ण रहा है तथापि विंदेश नीति विश्लेषण 
' में शक्ति की जाँच नहीं की गयी है। अच्तर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति के कारक को स्वीकार करते 
हुए भी' निर्णय निर्माण प्रक्रम में इसकी उपेक्षा हुई है। उसने शक्ति-आगत (70७ ॥7705) 
तथा 'शक्ति-निर्गेत! (20४ 0770७) प्रतिमान की रचना फरते हुए विदेश नीति के निर्माण में 
निर्णयपरक सिद्धान्त के कारकों का निरूपण किया है । उसके अनुसार एक राज्य का 'आगत' 
दूसरे का 'निर्गत!' होगा और दूसरे की प्रतिक्रिया को समझे विना किसी भी निर्णय को लेंना 
तक्रंसंगत नहीं होगा । निर्णयों के विकल्प तैयार रहने चाहिए और अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के. 
बदलते शक्ति संगीकरण में उन विकल्पों से में किसी एक का चयन करना निर्णय प्रक्रिया का ही' 
अभिन्‍न अंग होगा ।* 

निर्णयपरक सिद्धान्त का म॒ल्यांकन 
(6एश२48५7, 67 पृप्तई 792टश0ार ह्र&्काट96-7प्तए07₹) 

यह तो निस्सन्देह कहा .जा सकता है कि इस उपागम से अन्तर्राष्ट्रीय आचरण और 
व्यवहार को समझने में अधिक सहायता मिल सकती है । यदि हम अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति को विदेश 
नीतियों की परस्पर क्रिया मानें तो इस परस्पर क्रिया को समझने के लिए एकमात्र उपयोगी हृष्टि- 
कोण मिर्णयपरक सिद्धान्त ही है । पस्तुतः जहाँ अन्य सिद्धान्तों ने अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में विदेश 
नीति निर्माण की प्रक्रिया: के अध्ययन की उपेक्षा की है ,वहाँ निर्णयपरक सिद्धान्त ने विदेश नीति 
- की जटिलताओं को समझने में काफी योग दिया है । 

फिर भी निर्णयपरक दृष्टिकोण अन्तराष्ट्रीय राजनीति का आंशिक सिद्धान्त ही है । इसकी 
निम्नलिखित आधारों पर आलोचना की जाती है : 

प्रथम, निर्णयपरक दृष्टिकोण नीति विज्ञान का हिस्सा है । 

द्वितीय, निर्णय क्यों लिये गये यह विश्लेषण इतना जटिल तथा उलझन में डालने वाला है” 
कि अध्ययनकर्ता उसी में उलझ जाता है और जो तथ्य सामने आते हैं उनकी प्रामाणिकता नहीं 
जाँची जा सकती । 

ततीय, निर्णयकारी सिद्धान्त से समस्याओं के निदान में कोई सहायता नहीं मिलती, 
केवल इतनी व्याख्या होती है कि निर्णय क्यों लिया गया, परन्तु उस निर्णय के फलस्वरूप अन्त-« 
राष्ट्रीय राजनीति में जो समस्या खड़ी हो गयी उसका क्या समाधान हो सकता है, इस पर यह 
सिद्धान्त प्रकाश नहीं डालता है। अतः यह सिद्धान्त अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं का समुचित उत्तर 
नहीं देता है। 

चतुर्थ, यह सिद्धान्त विदेशी मामलों के क्षेत्र किये गये निर्णयों का विश्लेषण 
करने की कोशिश करता है और इस वात की चिन्ता नहीं करता कि कौन-से निर्णय सही हैं और 


व 3, 'छ, 80, स/#/श7479/7ककां 2225 (खसस्‍ला 370 [7799॥9, 297/), 7, 44-45, 
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कौन-से गलत, इनका किया जाना उचित था या अनुचित । यह इस श्रकार के मुल्यविषयक्‌ प्रश्नों 
की उपेक्षा करता है। 

पंचम, इसका संकीर्ण क्षेत्र है। इसके प्रमुख प्रतिपादनकेर्ता स्नाइडर नें लिखा है कि 
निर्णमकरण की प्रक्रिया का एकमात्र लक्ष्य यह होता है कि निर्णयकर्ताओं ने जिस रूप तथा 
परिस्थिति में निर्णय किया था, उसका पुनः सृजन करते हुए अध्ययन फिया जाये। यह पुनः 
सुजन निष्पक्ष एवं वस्तुनिष्ठ (00ं००॥४८) दृष्टि से नहीं होता है। निर्णयकर्ताओों का: ही 
अध्ययन होने से यह विदेशनीति तथा अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के सामान्य प्रश्नों की ओर ध्यान 
नहीं: देता. है ।, यह केवल विदेशनीति के विश्लेषण के लिए ही उपयोगी है , अन्तर्राष्ट्रीय जगत की _ 
सामान्य समस्याओं के लिए इंसका कोई विशेष महत्व नहीं है । 

इन चूटियों के कारण चाहे निर्णयपरक सिद्धान्त से अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के एक व्यापक 
सिद्धान्त की अपेक्षाएँ पूरी नहीं हुई हों तथापि इसने अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं को अधिक मानघीय 
बसा देने और समझने का प्रयत्न किया है। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में संचेतन, प्राणवान मानव का 
विशिष्ट महत्व है। राज्यों के निर्णय मूते व्यक्ति ही लेते हैं और अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के बस्तु- 
निष्ठ अध्ययन के लिए इन मूर्तं व्यक्तियों की भावनाओं, संवेगों और दृष्टिकोणों को समझना 
आवश्यक है । 


4, सौदेबाजी का सिद्धान्त 
(84&२0 &7शारठ पप्तएए07₹) 


खेल सिद्धान्त से ही मिलता-जुलता 'सौदेबाजी का सिद्धान्त! है । खेल सिद्धान्त की कमियों 
को दूर करने के लिए शैलिग ने सौदेबाजी का सिद्धान्त सुझाया है। खेल सिद्धान्त युद्ध की स्थिति 
में मान्य हो सकता है जबकि अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में युद्ध के अलावा सहयोग की भी स्थिति रहती 
है; राष्ट्र संघ और विरोध के साथ-साथ सामंजस्यपूर्ण सम्बन्ध विकसित करने में लगेः रहते हैं । 
अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं के समाधान में कूटनीतिक वार्ताएँ और विचार-विमर्श चलता ही रहता 
है.। आधुनिक युग में अन्तर्राष्ट्रीय संघर्षों क्रे शान्तिपूर्ण समाधान के लिए वार्ता (२९४०४७४०॥5) 
फा महत्व बहुत अधिक हो गया है। वार्ता द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों की व्यवस्था की जाने लगी 
- है.। किसी भी वार्ता या व्यवहार में निपुणता, दृरदर्शिता और कौशल का प्रयोग करने वाला 
अधिकतम सोदेबाजी की स्थिति में होता है। सौदेवाजी उपागम के पीछे मुल घारणा यह है कि 
समझौता वार्ता करते समय राजनयिकों को अधिक से अधिक माँगें रखनी चाहिए और अपने 
विरोधी से जितने लाभ सम्भव हो सकें उतने प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए । 

सोदेबाजीं के सिद्धान्त में वार्ताओं का विशेष महत्व है और वार्ताओं के बारे में तीन 
अभिमत हैं--प्रथम, वार्ता में लगे पक्षों की माँगें स्पष्ट और स्थिर रहनी चाहिए । वार्ता के दौरान 
अपनी मांगों का स्वरूप बदलना तकंसंगत नहीं है। द्वितीय, वार्ता के दौरान दोनों पक्षों को अपनी 
अधिमान्यता बदलने का अधिकार है। तृतीय, कुछ प्रकार की घाताँ ऐसी होती हैं जिनमें फोई 
भी पक्ष समझोते पर नहीं पहुँचना चाहता है । परन्तु कोई भी पक्ष यह भी प्रकट नहीं करना 
चाहता कि दूसरे पेक्ष को बाध्य होकर वार्ता तोड़नी पड़े । अतः सभी प्रस्ताव इस ढंग से पेश किये 
जाते हैं कि आम जनता उन्हें पसन्द करे किन्तु उनमें एक 'जोकर' (30८2) होता है भर्थात्‌ ऐसा 
प्रस्ताव होता है जिसे दूसरा पक्ष किसी भी भाँति स्वीक्रार नहीं कर सकता और उसकी बज़ह से 
» तह सारे दावे. को अस्वीकार करने को विवश हो जाता है । 


अनशन तत-त933_-- तन नननन+3-3+3५०८० व» क+++न 3 ५ज++भ- 3-3 शा ४ 
5 #& विल्पृप्टा।? एा्शन्ताल्व 5ध०९४ए गा ऐशएथंत्राए8 5 0 णींय' 8 5० ्ी धाणा 9090398 जरंगंजा 
८8 0८ ए09प्रौध ३97९4 छा जांणी ०000 8 १0९7०, वावा 5 वां ।0888 006 (4007 धीव। 
«.. वा जाल धंतर ०070 0 ए65क्ष०0ए ब८८८७॥ ॥॥05 णाएःड 3 7शुस्लांफ ण 6 छी06 छलैशा॥,?! 
नर, टयाब्राताब, उहाशिगरबाकाबा 200765 (शं:४5, /979), ७: 37. 
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ओरान यंग ने अपनी पुस्तक 7#6 ?णा#क& णी #००९ : ऊक्काइदांगांएड़ के उंहांश- 
7/०४4/ ८/४8४ में सरल सौदेवादी और युक्तिमुलक सौदेबाजी में भेद करने का प्रयत्न किया है। 
सरल सौदेवादी में सामान्य सूचनाओं के आधार पर कुछ ले-देकर समझौता करने की इ्छा रहती 
है। युक्तिमुलक सौदेबाजी में कूटनीतिक दाँव-पेचों का सहारा लेते हुए सारपूर्ण तथ्य प्राप्त करने 
की इच्छा रहती है और इसके पीछे शक्ति के प्रबल तत्व रहते हैं | सौदेवाजी का यह प्रकार 'शक्ति 
के साथ वार्ता' के विचार के बहुत निकट है | इस प्रकार सौदेबाजी हमेशा एक प्रकार का बल 
प्रयोग है । - ४ 

सौदेवाजी का संप्रत्यय अभी पूर्णतः विकसित नहीं हो पाया है । अन्तर्शाष्ट्रीयः वार्ता के 
, सामान्य सिद्धान्त का अभी विकास होना शेष है । सौदेवाजी उपागम का नैतिकता'से कोई सम्बन्ध 
नहीं है जबकि अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं को कई बार नैतिक दृष्टि से जाँचना आवश्यक हो जाता है । 
यह उपागम तभी महत्वपूर्ण होता है जबकि गम्भीर संकट की स्थिति उत्पन्न हो गयी हो और सम्बद्ध 
पक्ष इसके समाधान में बल प्रयोग से बचने में अपना पक्का हित समझते हों । द्वितीय विश्वयुद्ध के 
बाद निर्मित परमाणु युग की 'अनिश्चितता' और अतिमारकता के इस युग” (7॥6 286 ण॑ 0एश 
तं।) में सौदेबाजी के सिद्धान्त का महत्व बढ़ता जा रहा है। 

5. संचार सिद्धान्त है ३ 
-- (00/एासाट4प60ार प॒प्त&0४१) 

आजकल राजनीति विज्ञान के साथ-साथ अत्तर्राष्ट्रीय राजनीति में संचार सिद्धान्त' 
(एग्रगपांप्क्षांणा 7॥609) की चर्चा प्रमुख रूप से होती है । यह सिद्धान्त संचार या सम्प्रेषण 
सिद्धान्त कहलाता है और प्रशासन और राजनीति के कुछ निश्चित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए 
संचालन और समायोजन की प्रक्रियाओं की उपयोगिता को उस अर्थ में देखता है जिसमें पंचार 
घाहन को स्टियरिंग के द्वारा अभीष्सित लक्ष्य की ओर तेजी से दौड़ाया जा सकता है । प्रसिद्ध 
अमरीकी गणितज्ञ नारबर्ट वीनर को संचार सिद्धान्त का प्रवत्तंक माना जाता है । वीनर ने सन्देश 
सिद्धान्त (70609 ० ०४६४४९५), साइवरनेटिक्स (295276४०४) तथा  फीडवेक सिस्टम 
(४९८१७४८८ $9४श॥) के आधार पर संचार सिद्धान्त का विकास किया । राजनीति विज्ञान तथा 
अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में संचार सिद्धान्त को लागू करने का श्रेय हार्वर्:- प्रोफेतर कार्ल डायच 
को है | इस दृष्टि से डायच की कृति 'दि नर्वंज ऑफ गवर्नेमेण्टः (7/6 2७४४४ श60४%४४४४) 
विशिष्ट महत्व की रचना है। इसके अतिरिक्त डॉयच का शोध लेख--कम्युनिकेशन मोडेल्स 
एण्ड डिसीजन सिस्टम्स' जो कि जेम्स सी. चाल्संबर्थ द्वारा सम्पादित पुस्तक 'कण्टेम्पररी 
पालिटिकल एनालिसिस' में प्रकाशित हुआ है--उनके विचारों को विस्तार से स्पष्ट करता है। 
संचार सिद्धान्त निर्णयों के परिणामों में उतनी रुचि नहीं लेता जितनी उनके निर्माण की प्रक्रिया 
में---यह शायद साइव रनेटिक्स के प्रतिरूप के अनुकूल ही है क्योंकि उसमें भी लक्ष्य से अधिक महत्व 
संचालन और समायोजपघ्त की प्रक्रियाओं को दिया जाता है । 

काल डायच संचार सिद्धान्त की अपनी व्याख्या का आरम्भ ही संचार-अभियान्त्रिकी 
(एकाआप्राप्रांट्व00 शगष्टांपघढ००ा8) और शक्ति अभियान्त्रिकी (?०एथा था ह॥००7॥8) में अन्तर 
'बताने से करता है । डायच लिखता है कि शक्ति अभियान्त्रिकी में परिवर्तन प्रायः उसी अनुपात 
में होता है जिसमें शक्ति का उपयोग होता है । इसके विपरीत, संचार अभियान्त्रिकी में थोड़ी-ती 
शक्ति का प्रयोग भी कभी-कभी 'सन्देश' के प्राप्तकर्ता' की स्थिति में बहुत भारी परिवर्तेन ले आता 
है । ऐसे परिवर्तन प्रयोगों में लायी गयी शक्ति के अनुपात में सहत्नों ग्रुना बड़े होते हैं । संचार 
सिद्धान्त का समस्त आधार परिवर्तन पर है । परिवर्तन शक्ति के द्वारा लाया जाता है, परन्तु यह 
प्राप्त सूचना और उस पर अमल करने पर निर्भर रहता है । इसकी तुलना उस सूचना से की जा 
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सकती है.जो बन्दूक की नली को किसी निदिष्ट लक्ष्य की ओर. मोड़ देने के लिए आवश्यक होती है। 
बन्दूक का कुन्दा दबाने में प्रायः कुछ भी शक्ति नहीं लगती, परन्तु जिस लक्ष्य की कोर बन्दुक का 
निशाना होता है उस.पर जोरदार प्रभाव पड़ता है। इससे यह .निष्कर्प निकाला जा सकता है कि 
संकेत को ले जाने के लिए कितनी शक्ति की आवश्यकता पड़ेगी, यह जानना 'उतना लाभदायक 
नहीं है जितनां यह कि उसके उपयोग का पंरिणाम क्या निकला । 
जी संचार सिद्धान्त प्रशासन को विभिन्न सूचना प्रवाहों के आधार पर स्थित निर्णय निर्माण 
की एक व्यवस्था मानता है । संचार सिद्धान्त का आधार दो प्रकार की संकल्पनाओं पर टिका हुआ 
है-- प्रथम, वे संकल्पनाएँ जिनका सम्बन्ध व्यवस्था का संचालन करने वाली संरचनाओं से है, और 
द्वितोय, वे संकल्पनाएँ जिनका लक्ष्य विभिन्न प्रकार के प्रवाहों और प्रक्रियाओं को समझना है । पहले 
' वे में वे संरचनाएँ आती हैं जिन्हें. 'हम स्वागत॒कर्ताओं (7००७०४/०४) या स्वागत व्यवस्थाओं - 
(70027#07 59४४2॥॥8) का नाम दे सकते हैं। दूसरा वर्ग, जिसका सम्बन्ध सूचना प्रवाहों से है, 
अधिक महत्वपूर्ण है । प्रवाह की इस संकल्पना के साथ कई अन्य संकल्पनाएँ जैसे चैनल ((क्षा- 
769), भार (!,090) और भारवाहिती क्षमता (०४१ (374०५) जुड़ी हुई हैं । | 
- डायच का विचार हैं कि सूचना का मापत्तोल और उसकी ग्रिनती की जा सकती है और 
भेजी गयी सूचना किस मात्रा : में सही' या विक्ृृत रूप में प्राप्त की जा रही है उसका अनुमान 
लगाने के लिए सम्प्रेषण सारणियों की उपलब्धि, क्षमता अथवा मर्यादा का परिमाणात्मक रूप से 
- अध्ययन किया जा सकता है । इस सम्बन्ध में जान पड़ता है कि डायच पर विद्युत अभियान्त्रिकी 
(०४९०४४०० ९०॥६/7०७7४९) के क्षेत्र में किये गये गणित“पर आधारित छउच्चस्तरीय परिमापन का 
काफी प्रभाव है | डॉयच ने समूहों और . समाजों, राज्यों भोर अन्तर्राष्ट्रीय समाजों, सभी प्रकार 
के संगठनों की संश्लिष्टता का मापन करने के लिए सूचना प्रवाहों के अध्ययन की पद्धति का 
प्रयोग किया है। . 
नकारात्मक प्रतिसम्भरण (7०82॥ए९ ,४७०४७४०६) * को डायच के संचार सिद्धान्त की 
आत्मा माना . जाता है। नकारात्मक प्रतिसम्भरण से उसका अथ उन प्रक्रियाओं से है जिनके - 
माध्यम से निर्णयों और उन्तके क्रियान्वयन से उत्पन्न होने वाले परिणामों की सूचना व्यवस्था में 
इस ढंग से प्रवेश करती है वंह व्यवस्था के व्यवहार को अप्रयास ही ऐसी दिशा में मोड़ देती 
' “है जों उसे सम्बद्ध लक्ष्यों की प्राप्ति के अधिक निकट.ले जा सके । संचार सिद्धान्त की मुल मान्यता 
यह है कि लक्ष्यों तक पहुँचने के लिए- नकारात्मक प्रतिसम्भरण्‌ का पर्याप्त मात्रा में होना आव- 
इयक है । ह - 
एक अच्छी व्यवंस्था-की पहंचान यही है कि वह सूचचा को अविकृत रूप में और ठीक 
समय-पर प्राप्त कर सके और उसके आधार पर अपनी स्थिति और व्यवहार में. समय रहते 
आवश्यक ओर पर्याप्त परिवर्तेत ला सके | डॉयच, मानता है कि राजनीतिक व्यवस्था में भी यह 
सारी प्रक्रिया उतनी ही सरल और व्यवस्थित होनी चाहिए जितनी किसी जीवित प्राणी की 
तन्वीय व्यवस्था में । ' 
| डॉयच ने संचार सिद्धान्त के विश्लेषण में चार परिमाणात्मक तत्व जोड़कर अपने संकल्प- 
नात्मक ढाँचे को और भी अधिकस्पष्ट कर दिया है | ये चार तत्व हैं--भार (7,080), पश्चता 
. (६०8), अभिलाभ (0था।) और अग्रता (०40) । भार का अर्थ परिवर्तनों को उस व्योवकता' 
* और गति से है जो एक ऐसी व्यवस्था जो उद्देश्य को प्राप्त करना चाहती है, अपने लक्ष्यों की 
स्थिति में ला सकती है । पश्चता का अर्थ निर्णयों और कार्यो के परिणाम के सम्बन्ध में सूचना 
के समय पर बौर सही रूप में पहुँच जाने पर भी व्यवस्था के द्वारा उसे समझने अथंवा उस पर , 
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सही कार्यवाही करने में शिथिलता से है। 'अधिलाभ का अर्थ है प्राप्त होने वाली सूचना के प्रति 
अमनुक्रिया (850086) का व्यापक ओर प्रभावशाली होना। अग्रता का अथे है कि अपनी 
प्रस्तावित कार्यवाही के भावी परिणामों का पहले से ही अनुमान लगाकर व्यवस्था इस ढंग से 
कायम करे-कि वह निर्धारित लक्ष्य को आप्त कर सक्रे १ ' 
. डॉयच प्रतिसम्भरण के प्रतिरूप 'को परम्परागत विश्लेषण की तुलना में अधिक श्रेष्ठ | 
मानता है। क्योंकि उसके द्वारा राजनीतिक व्यवस्थाओं की कार्यविध्तियों के सम्बन्ध में बहुत-से ऐसे 
हृत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जा सकते हैं जी विश्लेषण की परम्परागत पद्धतियों में सम्भव नहीं हैं। प्रशासन 
के लिए यह सम्भव होना चाहिए कि वह . देश की आन्तरिक अथवा अन्तर्राष्ट्रीय स्थितियों -में 
सम्भावित परिवतेनों का समय पर और ठीक से जायजां ले सके, जिससे वह उनके सम्बन्ध 
. में समुचित व्यवस्था कर सके । संचार सिद्धान्त .की सहायता से. प्रशासन इस वात का भी . 
'अन्दाजा लगा सकते हैं कि. राजनीतिक. नेतृत्व, हित समूहों, राजनीतिक संगठनों अथवा 
सामाजिक वर्गों का अनेक निर्णय-निर्माण व्यवस्थाओं पर किसी विशेष अवसर पर कितना भार पड़ 
रहा है। * 
डॉयच यह भी मानता है कि संचार सिद्धान्त किसी भी राजनीतिक व्यवस्था की मात्रा 
(१९९7९९ ० थफ्धगंत्र9) के सम्बन्ध में सुनिश्चित सूचना दे सकता. हैं।। सुनिश्चित इस कारण . 
कि उसका आधार परिमाणीकरण पर है; न कि ज्ञात और अन्नात तत्वों के एक अनभिश्चित ढेर 
पर । वह इस सिद्धान्त से यह भी बपेक्षा रखता है कि वहू राज्य को अपने लक्ष्यों में परिवर्तन 
करने और अनुभव से सीखने की 'क्षमता भी प्रदान करें। इन संकल्पनाओं को अपने लक्ष्य 
परिवर्तन प्रतिसम्भरण  (8०वां लागाहााड़ ७००७8०८) और अधिगम ((व्याग्रांगट) का ताम 
, दिया है । * 
अमन्तरष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन के लिए संचार सिद्धान्त . 
विश्लेषण की इस पद्धति की मूल इकाई यूचना का प्रवाह (#णिग्राक्षांणा [09) है क्योंकि 
उसी के माध्यम से संचालन की प्रक्रिया को गति के साथ सम्बद्ध किया जा सकता है । अन्तर्राष्ट्रीय 
राजनीति में भी निर्णय लेने के लिए सूचनाओं का प्रवाह आवश्यक है । जिन राष्ट्रों के पास सूचना 
संग्रह का पर्याप्त जाल बिछा हुआ है ये दुरदर्शितापूर्ण विदेश नीति का प्रयोग कर सकते हैं । 
संचार सिद्धान्त की आलोघना--ओरस यंग मे लिखा है _कि संकल्पनाओं को मूर्तें रूप 
देने और परिमाणात्मेक विश्लेषण की दिशा में यह उपागम अत्यन्त समर्थ है । परन्तु इस उपागम 
का आग्रह प्रमुखतः निर्णय निर्माण की प्रक्रिया पर है, निर्णयों के परिणामों पर बहुत कम । वह 
सूचनाओं के प्रवाहों का और उच्च विभिन्‍न संरचनाओं की प्रकृति का जो उन्हें दिशा देती है, 
अध्ययन करता है, परन्तु 'सूचना की सारवस्तु के संम्बन्ध में उदासीन प्रतीत होता है । यह सिद्धान्त 
' एक अत्यधिक यान्त्रिक ()४००णाथ्यां॥०) सिद्धान्त'है और मानव व्यंवहार को उसने मृलतः 
अभियान्त्रिकी रूप देने का प्रयत्त किया है। डॉयच द्वारा प्रयोग में लाया गया प्रतिमान इतना. 
जटिल हो गया है कि अन्‍्तर्राप्ट्रीय घटनाओं को समझने में सहायता पहुँचाने के स्थान पर वह हमें 
और भी अधिक उलझन में डाल देता है । 
अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में संचार सिद्धान्त के द्वारा निर्णय निर्माताओं के लिए शक्ति-के 
' -कैन्द्र और उसकी बहुत-सी गतिविधियों को पहचान लेना सम्भव हो सकता है । परन्तु शक्ति, जिसे 
सभी राजनीतिक क्रियाओं का आधार माना जा सकता है, एक विवादास्पद और गतिशील विषय... 
है और डॉ. एस. पी. वर्मा में शब्दों में, 'जहाँ तक शक्ति की क्रिया-विधियों को समझने का प्रश्त 
है, संचार सिद्धान्त उसे समझने में सफल नहीं हो पाया है । >- 
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प्रश्त 


अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन में खेल के सिद्धान्त की विवेचना कीजिए । 

एाइलाइड [6 0776 ॥7फ०0ए ए 6 5६009 0 वाडापाध्रा009] 207घए5, 
अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन सम्बन्धी निर्णयपरक सिद्धान्त की विवेचना कीजिए | 
7080055 [6 ७०ंबंगानाब्रताए ॥फ९०7ए ० 6 एपतए 0ती वालयावाणावं 20068, 
निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए : 

(क) सौदेबाजी का सिद्धान्त, 

(ख) सन्तुलन सिद्धान्त, 

(ग) संचार सिद्धान्त । 

ज्र76 8070 70065 0॥ [6 06 कराए. - 

(0) अभ्ाएशंगरारू ॥५:209, 

(7) अ्वषाएाएा। प्रपरे४०णा१, 

(7) एणाएए्रांटशाजा 7॥609. 


0 


अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का राजनीतिक - 
व्यवस्था सिद्धान्त 
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सामान्य व्यवस्था सिद्धान्त (00704] ,8एशंथा १%6०7/9), व्यवस्था सिद्धान्त (8$४४७४5 
प्रश८09), उपव्यवस्था सिद्धान्त (300-5ए8०॥ प०059) आदि ने अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति 
में सिद्धान्तीकरण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योग दिया । अच्तर्राष्ट्रीय राजनीति में व्यवस्था सिद्धान्त 
व्यवहारघादी क्रान्ति की उपज है । द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद विद्वानों ने सामाजिक विज्ञानों में अन्तः- 
अनुशासनात्मक एकीकरण पर बल दिया और यही धारणा सामान्य व्यवस्था सिद्धान्त की उपज का 
कारण थी । इस दृष्टिकोण के प्रतिपादकों का कहना था कि ज्ञान-विज्ञान को विभिन्‍न विषयों 
(टुकड़ों) में कठोरता के साथ विभाजित कर दिया गया था जिसके परिणामस्वरूप ज्ञान के विभिन्न 
क्षेत्रों में तो एक-दूसरे के साथ आदान-प्रदान की क्रिया रुक ही गयी थी, ज्ञान के प्रत्येक विशिष्ट 
क्षेत्र की प्रगति में भी वाधा आ रही थी। यह स्थिति उत्पन्न हो गयी थी कि एक विज्ञान में होने 
वाले विकास की सहायता” से दूसरे विज्ञानों की उसी श्रकार की समस्याओं को समझ पाना सम्भव 
नहीं रह गया था । अतः कतिपय विद्वानों का विचार था कि हमारे अध्ययन और शोध से एक ऐसा 
सामान्य ढाँचा बनना चाहिए जिसमें विभिन्‍न अनुशासनों से प्राप्त ज्ञान को सार्थक ढंग से संघटित 
किया जा सके । इस प्रकार व्यवस्था सिद्धान्त! एक ऐसे आन्दोलन का परिचायक वन गया जिसका 
ध्येय विज्ञान और वैज्ञानिक विश्लेषण का एकीकरण करना है, एक ऐसे व्यापक सिद्धान्त की खोज 
करना है जिसकी सहायता से प्रत्येक विज्ञान को अपनी समस्याएँ अधिक अच्छी तरह समझने 
में सहायता मिल सके, 


सामान्य व्यवस्था सिद्धान्त : उद्गम और प्रारस्सिक विकास 
(5शाण्र 6, 5श्छाफाश5 पप्तए0एर : 0ाराठार ० ए८श7र ठर70फपप्त) 


_-सामान्य व्यवस्था सिद्धान्त का आरम्भ, सैद्धान्तिक रूप में, प्राकृतिक विज्ञानों और विशेष- 
कर जीव विज्ञान में हुआ, परन्तु सामाजिक विज्ञान में उसका व्यवहार सबसे पहले मानव विज्ञान 
में होना आरम्भ हुआ | इसके बाद समाजशास्त्र में, उसके कुछ समय बाद भनोविज्ञान में और 
काफी समय वाद राजनीति विज्ञान ओर अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में उसे प्रयोग में लाया गया । 


सामान्य व्यवस्था सिद्धान्त की संकल्पना सबसे पहले 920 के दशक में लुडविग बोन 
बर्ंलनफी थाम के प्रसिद्ध जीव-विज्ञानशास्त्री की रचनाओं में पायी जाती है । उसने !920-30 
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में विज्ञान के एकीकरण की आवश्यकता पर बल दिया था । सामाजिक शास्त्रों में इसका प्रारम्भ 
सबसे पहले सामाजिक मानव विज्ञान में एमिली दु्कंहाइम की रचनाओं में और ए. आर. रैडक्लिफ 
ब्राउन और ब्ोनिसलाँ मालीनाओस्की की रचनाओं में स्पष्ट रूप से हुआ | सामाजिक मानव विज्ञान 
के क्षेत्र में इन दोनों लेखकों ने जो सैद्धान्तिक आविष्कार किये उनका प्रभाव राजनीतिशास्त्र पर दो 
समाजशास्त्रियों--राबर्ट के. मर्टन और टैलकॉट पार्सन्स के माध्यम से आया । 960 के दशक के 
मध्य तक यह दृष्टिकोण राजनीति विज्ञान की खोज और विश्लेषण की प्रमुख प्रविधि बन गया था। 
राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में डेविड ईस्टन तथा ग्रेब्रियल आमण्ड और अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के 
क्षेत्र में मॉर्टन केपलन ने इस सिद्धान्त के विकास में महत्वपूर्ण कामु/किया । 


सामान्य व्यवस्था सिद्धान्त : अभिप्राय 
(0पहारपर२27, 5श"9ए/५/5 पएप्तः50रर४ : १8257र!7४०) 


व्यवस्था की अवधारणा विभिन्‍न अनुशासनों में विद्यमान कठोर *' विभक्तीकरण, शोध 
प्रयासों के अनावश्यक आवृत्तिकरण, प्रति अनुशासनात्मक अभाव से उत्पन्त परिस्थिति का मुका- 
बला करने के लिए प्रस्थापित हुई है । विभिन्‍न विज्ञानों या अनुशासनों के बीच स्वतः ही दीवारें खड़ी 
होने लगी थीं, जिससे ज्ञान का एक अनुशासन से दूसरे अनुशासन की तरफ प्रवाह नहीं हो पा रहा 
था । इस स्थिति से निपटने के लिए अनेक व्रिद्वान विभिन्‍न विज्ञानों के एकीकरण की बात करने 
लगे । इन लोगों की मान्यता थी कि विविध अनुशासनों में अनेक सामान्य बातें समान रूप से पायी 
जाती हैं अतः इनको एक तारतम्य में पिरोने के लिए कोई ऐसा अमुर्ते ढाँचा निर्मित करना आव- 
श्यक समझा गया जिससे कोई सामान्य सिद्धान्त बनाया जा सके और सभी अनुशासनों में 
समस्याओं को समझने में लागू किया जा सके । ऐसे सामान्य सिद्धान्त के निर्माण में प्रयत्वशील 
विद्वानों ने सामान्य व्यवस्था सिद्धान्त की अवधारणा विकसित की जो व<्यव॑स्था' के विचार पर 
आधारित है । । 

सामान्य व्यवस्था सिद्धान्त विभिन्‍न अनुशासनों में एकता लाने वाली अवधारणाओं की 
खोज से सम्बन्धित है । इसका निर्माण व्यवस्था” की अवधारणा से हुआ है । भौतिक विज्ञानों के 
अन्तर्गत व्यवस्था का अर्थ सुपरिभाषित अन्तक्रियाओं के समूह से है जिसकी सीमाएँ निश्चित की | 
जा सकें । शाब्दिक परिभाषा के अनुसार “व्यवस्था” का अर्थ है, जटिल सम्बन्धित चस्तुओं का समग्र 
समूह, विधि संगठन पद्धति के निश्चित सिद्धान्त तथा वर्गीकरण का सिद्धान्त । इन अर्थों में महत्व- 
पूर्ण शब्द सम्बन्धित, संगठित” और 'संग्रठन” हैं अर्थात्‌ एक व्यवस्था संगठित होनी चाहिए भथवा' 
उसमें संगठन हो, उसके अंग सम्बद्ध हों । यदि किसी भी स्थान पर हमें संगठन मिलता है अथवा 
जहाँ संगठित होने के गुण पाये जाते हैं और उसके सभी अंग एक-द्सरे से सम्बद्ध हैं तो वहाँ 
व्यवस्था” विद्यमान है। बर्टलेन्फी व्यवस्था की परिभाषा करते हुए लिखते हैं कि 'यह अन्त-क्रिया- 
शील तत्वों का समूह (8 5७६ ० शंग्राशा($ अंक्षात8 गा उंप्राध्4०ा०7) है ।* हॉल एवं फैगन 
के अनुसार यह “वस्तुओं में परस्पर तथा वस्तुओं और उनके लक्षणों के बीच सम्बन्धों सहित वस्तुओं 
का समृुह (8 86६ 0 096०५ 00एश॥श' गति ॥ढंगांफाशांए 5>#एल्शा 796 ठश००5 ध॥6 
एशफध्था गिथर धापय०एा८४) है ।*2 कोलिन चेरी ने लिखा है कि व्यवस्था एक ऐसा सम्पूर्ण 
संघटक है जो लक्षणों के विभिन्‍न निर्माणक भागों से सम्मिलित रहती है'* (4 छ06० ए्मांण 8 
एणाएंणग्राव्त ए गराधए एशा(8४--88 855९०756 0 काएरंपा०5) । 

व्यवस्था सिद्धान्त का प्रयोग अनेक अनुशासनों में किया गया है और विभिन्‍न अनुशासनों 


हलक अटल 
] 7एपाडइ पण एतलबाब्रा५, १006] $ पक 6. 
गा 'एशलाड १॥6९079,' ठटाहावाँ 87८5, ए०0. 7, 956, 9. 3. 
3. 8 घिड] 806 २, 782०१, "0दक//0॥ ०/4 505728", ५०), ।, 956, 9. 8, 
ड एगा एज, 06 मनकककया (लाकादांव्वांक, पिलछ ४०72, शव००, 964, 9. 507. 
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में व्यवस्था फी विभिन्‍न परिभापाएँ अपनायी गयी हैं। इसलिए कोई सर्व॑मान्य परिभाषा खोज 
निकालना सम्भव नहीं है । मोदे रूप से “व्यवस्था किन्‍्हीं वस्तुओं या अवयवों का वह समुहं 
है जिसमें वस्तुओं या अवयवों का एक-दुसरे के साथ कोई संरचनात्मक सम्बन्ध होता है | सामान्य 
व्यवस्था सिद्धान्त की बुनियादी मान्यता है कि सम्बन्धों के कुछ-न-कुछ लक्षण सब प्रकार के निकायों 
में साझे होते हैं । ह 

सामान्‍य व्यवस्था सिद्धान्त संप्रत्ययों, संकल्पनाओं और प्रमाणित प्रतिज्ञप्तियों का एक 
संघटित और सामान्‍्यीकृत समुच्चय है ।” सामान्य सिद्धान्त को कुछ तकनीकों का समुच्चय भी « 
कहा जा सकता है जिनका किसी व्यवस्थित विश्लेषण में प्रयोग किया जा सकता है। वैज्ञानिक 
प्रणाली के समर्थक इसे वैज्ञानिक विश्लेपण का ढाँचा मानते हैं । अनाटोल रैपोपोर्ट का अभिमत है 
कि सामान्य व्यवस्था सिद्धान्त वास्तव में सिद्धान्त नहीं वल्कि वैज्ञानिक प्रणाली के विकास की ओर 
ले जाने वाला एक मार्ग है ।2. 

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति फे अध्ययन में व्यवस्था सिद्धन्त 

($शहपरफरा5 परस्तौए02श 7 प॒प्तछ 57005 567] छाराप७ प70णाप8, ए0,7058) 

पिछले कुछ वर्षों से अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन व्यवस्था विश्लेपण के सन्दर्भ॑ में 
करने के प्रयत्व किये जा रहे हैं। इस दृष्टिकोण के समर्थकों का मत है कि अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति 
का वैज्ञानिक अध्ययन तभी किया जा सकता है जबकि इसे एक व्यवस्था” (598/077) के परिप्रेक्ष्य 
में देखा जाये । अन्तर्राप्ट्रीय व्यवस्था की धारणा की कल्पना सर्वप्रथम के. डब्ल्यू. थाम्पसन ने की 
और माॉ्टंव कंप्लन में इस धारणा का और अधिक विस्तार किया । 

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में 'व्यवस्था' शब्द तीन अर्थो में प्रयोग होता है--पहले अथ्थे में व्यवस्था 
का अर्थ है अन्तर्राष्ट्रीय कार्यकर्ताओं का ऐसा विन्यास-जिसमें परस्पर क्रियाएँ स्पष्ट रूप से पहचानी 
जा सकती हैं। व्यवस्था का दूसरा अथे है कि विशेष विन्यास जिसमें स्वयं विन्यास का स्वरूप ही 
राज्यों के व्यवहार की व्याख्या करने में सबसे महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है। - तीसरे अर्थ में 
अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन में विशेष प्रकार की प्रविधियों के प्रयोग को व्यवस्था कहते हैं । 
पहला अर्थ अन्तर्राष्ट्रीय वास्तविकता का दिग्दर्शन कराता है। जेम्स रोजिनो ने इसी अर्थ में 
व्यवस्था सिद्धान्त का प्रयोग करते हुए इसे वर्णन का एक तरीका माना है । दूसरा अर्थ अन्तर्राष्ट्रीय 
वास्तविकता की व्याख्या करता है। कैनेथ बोल्डिग और चाल्से मैक्‍्लेलण्ड ने इसी अर्थ में व्यवस्था 
सिद्धान्त का प्रयोग करते हुए अन्तर्राप्ट्रीय व्यवहार के मुख्य चरों की व्याख्या करने का प्रयत्न किया 
, है। तीसरा अर्थ अन्तर्राष्ट्रीय चास्तविकता' का विश्लेषण करता है। विश्लेषण प्रणाली के रूप में 
व्यवस्था का अभिप्राय एक ऐसे विशिष्ट दृष्टिकोण से है जो अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की विस्तृत 
आधार सामग्री में सैद्धान्तिक व्यंवस्था लाना चाहता है| जाज लिस्का और आर्थर ली बरस ने ऐसे 
ही विशिष्ट दृष्टिकोण बिकसित कर उन्हें अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति पर लागू किया है । 

संक्षेप में, विश्लेषण प्रणाली के सूप में व्यवस्था विश्लेषण की धारणा अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति 
को एक व्यवस्था के रूप में प्रतिपादित करने की चेष्टा है। जेम्स ऐन रोजेनाउ ने सन्‌ 960 में 
ही अपनी पुस्तक में लिखा था कि “भअन्तर्राप्ट्रीय गतिविधियों के अध्ययन में जो मवीनतम भ्रृत्तियाँ 
विकसित हो रही हैं उनमें से सम्भवत: सबसे अधिक महत्वपूर्ण और लोकप्रिय प्रवृत्ति पूरे अन्तर्राष्ट्रीय 
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। हि 
जगत को- व्यवस्था मानकर चलने की है |!” इस प्रपृत्ति का मुलाधार बन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक 
आचरण को भौतिकशास्त्र और जीवशास्त्र की स्पष्ट संकल्पनाओं के आधार पर समझने का प्रयत्न 
“करना है। व्यवस्था विश्लेषण में अन्तर्राष्ट्रीय जगत को जीवशास्त्र के आधार पर एक सावयव, 
इकाई मानकर चला जाता है । जिस प्रकार भौतिकशास्त्रों में भविष्य कथन (०००ध07$) किये 
जाते है, वैसे ही यहाँ भी करने का प्रयत्त किया जाता है। गणित में जिस प्रकार कार्यकारण का 
सम्बन्ध है, उसी प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय जगत की भी विवेचना की जा सकती है ! 

*. अत्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था एक क्रियाणील गतिमान व्यवस्था है और विशिष्ट काल में उसका 
विशिष्ट रूप रहता है, जैसे मानव शरीर में क्रम से बचपन, किशोरावस्था, यौवत और जरावस्था 
आती है । यदि एक व्यवस्था केः समस्त अंग समान रूप से विकसित होते हैं तो यह स्वस्थ विकास 
होता है । जैसे सावयव में एक ही विशिष्ट अंग का बढ़ता रोग का लक्षण है वैसे ही अन्तर्राष्ट्रीय 
व्यवस्था में जब एक राज्य अत्यधिक शक्तिशाली हो उठता है तो युद्ध होते हैं । जिस प्रकार शरीर 
में बहुत अधिक असन्तुलन हो जाता है तो ज्वर आदि उस असन्तुलन को सन्तुलित करने के तीत्र 
कदम होते हैं, उसी प्रकार राज्यों में जब गहरे असन्तुलन होते हैं तो ऋान्तियाँ होती हैं और उसके 
उपरान्त नया सन्तुलन स्थापित हो जाता है । 

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था की परिभाषा करते हुए डी. कोपलिन मे लिखा है 
कि “अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था को हम क्षेत्रीय आधार पर संगठित अर्द्ध-स्वायत्त कानूनी 
“और तथ्यात्मक राजनीतिक इकाइयों के एक स्लरेट के रूप में देख सकते हैं । इन रायनी तिक इकाइयों 
का अभिप्राय राष्ट्रों अथवा राज्यों से. है जो इसे विश्व को घेरे हुए है और बड़ी सथ्या में विभिन्‍न 
विवाद क्षेत्रों में एक-दूसरे के प्रति स्वततन्त्र और सामूहिक रूप से कार्य करते हैं |? * 
अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था उन स्वतन्त्र राजनीतिक इकाइयों का संग्रह है जो कुछ नियमित 
रीति से पारस्परिक क्रिया करती हैं। अर्थात राज्यों में पारस्परिक क्रियाएँ नियमित भी होनी 
चाहिए ओर अनवरत भी । जहाँ ऐसी क्रियाएं नहीं होतीं वहाँ किसी अस्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था की 
कल्पना नहीं की जा सकती । व्यवस्था विश्लेषण धारणा के अनुसार किसी राष्ट्र का व्यवहार 
अस्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था से कुछ लेने ओर उसे कुछ देने की दुतरफा क्रिया है। व्यवस्था दृष्टिकोण 
“राज्यों के व्यवहार के'अध्ययन पर बल देता है। राज्यों का व्यवहार अनवरत रूप से बदलता रहा 
है जिससे अन्तर्राप्ट्रीय व्यवस्था में भी रुपान्तरण होता है । प्राचीनकाल में राज्यों की संख्या कम 
थी जिससे पारस्परिक अन्त.तिया भी कम होती थी । जैसे-ज॑से राज्यों की संख्या बढ़ती गयी वैसे- 
वैसे राज्यों की पारस्परिक क्रियाएँ भी बढ़ने लगीं । 
व्यवस्था विश्लेषण दृष्टिकोण अन्तर्राप्ट्रीय व्यवस्था के भूत और वतंमान से सम्बन्धित 
है । यह अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन के लिए एक विशुद्ध सिद्धान्त या संप्रत्यय अपनाने 
पर बल देता है। यह संप्रत्यय ऐसी संकल्पना का निर्माण करता है कि राज्यों का।एक-दूसरे के साथ 
सम्पके पारस्परिक क्रिया के प्रक्रम से बनने वाले सम्त्नन्धों के एक जटिल ढाँचे में हीता है । 
मादन कप्लन का अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था सिद्धान्त 
(रा 7706, एछ26, 5९शफ,/ : कण #्रार छू &श ७५४ प्त£072५) 
अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में व्यवस्था उपागम को लोकप्रिय करने में मॉर्टन कैप्लन का विशेष 
हाथ है। 'शक्ति राजनीति” की धारणा को स्वीकार करते हुए उसने अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था 


3 उधारई व, ए0लावा, [#/टलाद्ांगावों ० [[र दावे अणाशंए्या 20707- ८ रिष्वत7 मरा हि९९श्राएणी ६70 
परश९ण9५ (२९८छ ४०0!]0), 496, 9. 77 


2 जशीधा) 0. 0009॥7. ॥#7क/2९४97 /० बा।शच्ााखावां 2ए#2ए- व 7॥खणाटॉल्या सभंलर ($४एजात 
९०॥00, 4974), 90, 389-3] 
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की कुछ विशिष्ट आत्म-नियामक विशेषताएँ-हैं । कैप्लन का अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था हृष्टिकोण ' 
कई सैद्धान्तिक मान्यताओं पर आधारित है : प्रथम सान्यता यह है कि अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक 
. पद्धति (व्यवस्था) के अन्तर्गत व्यवहारों के कुछ विशिष्ट एवं आवर्तंनीय (707०4806) समुच्चय 
का अस्तित्व है। द्वितीय मान्यता यह है कि ये व्यवहार समुच्चय (2४०77) का रूप इसलिए 
धारण करते हैं कि इस समुच्चय के विभिन्न तत्वों में घनिष्ठ आन्तरिक सम्बन्ध होता है तथा इनसे 
अन्तर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय आवश्यकताओं की समान रूप से पूर्ति होती है । तृतीय मान्यता यह है 
कि अच्तर्राष्ट्रीय व्यवहारों के समुच्चय अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में भाग लेने वाले लोगों और संस्थाओं 
के चरित्र एवं उनकी चिशेषताओं को प्रतिबिम्बित करने के साथ ही साथ उनके द्वारा सम्पादित 
“किये जाने वाले कार्यों की विशेषताओं को भी प्रतिविम्बित करते हैं। चतुर्थ मान्यता यह है कि 
अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहार कई तत्वों; जैसे सैनिक तथा आशिक क्षमता, संचार तथा सूचना, तकनीकी * 
परिवतंन, जनसांख्यिकीय परिवर्तन आदि तत्वों से सम्बद्ध रहते हैं और इनके सम्बन्धों को दर्शाया 
भी जा सकता है। कीप्लन का यह भी कहना है कि राजनीतिक' व्यवस्था को अक्षण्ण रखने 
के लिए शारीरिक' बल कम-से-कम आखिरी उपाय के तौर पर काम में लिया जाना चाहिए | इन 
मान्यताओं के आधार पर ऊप्लन ने अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था के विभिन्न प्रतिमानों की 
कल्पना की है । उसका विश्वास है कि इन 'प्रतिमानों (४००७७) का व्यवह्ारवादी विश्लेषण 


सम्भव है तथा इनके विशिष्ट आधार वाक्‍यों की जाँच की जा सकती है । के 
कैप्लन ने अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक पद्धति (व्यवस्था) में छ: प्रतिमानों की कल्पना की है : 


शक्ति सन्तुलन व्यवस्था (3क्ष08 ० 909७7 5५४५7) 
. शिथिल द्विश्रुवीय व्यवस्था (0086 9047 89४५7) ! 
: हंढ़ द्विध्रुवीय व्यवस्था (7786 काएणे॑का' 598०7) 
. व्यापक अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था (पप्राएल3शव वप्राध्रयाक्ांणा॥ 5$9४0॥) ५, 
» सोपानीय अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था (स्िंशिक्रणांर पााशिााणादं 59580॥) 


, इकाई चीटो व्यवस्था (ऐंए70 ४९४० $98(0॥) 
, शक्तित सन्तुलन व्यवस्था (फ्रेक्वाधा08 ० 90शथ' $/शशा)--जशक्ति सन्‍्तुलन व्यवस्था 


8वीं और 9वीं शताब्दी में प्रचलित शक्ति सन्तुलन सिद्धान्त' से मिलती-जुलती है। इसमें 
राजनीतिक उपपद्धति का अभाव होता है। इसमें दो प्रकार के कार्यकर्ता (॥००79) होते हैं--- 
आवश्यक कार्यकर्ता और अन्य लघु कार्यकर्ता । महत्वपुर्ण आवश्यक राष्ट्रीय कार्यकर्ता हैं; जैसे--- 
अमरीका, झूस, फ्रांस, ब्रिटेन, चीन, आदि । अन्य लघु कार्यकर्ताओं में छोटे-छोटे देशों को शामिल 
किया जा सकता है । कैप्लन के अनुसार, शक्ति सन्तुलन व्यवस्था के छः अपरिहाय नियम हैं--())._ 
प्रत्येक आवश्यक कार्यकर्ता को अपनी क्षमता बढ़ानी चाहिए परन्तु युद्ध करने के वजाय समझौते का 
सहारा लेना चाहिए (06३४७ ९ब्ए4)ं।008 978 7680726 70 (ध&7 8॥0), (४) यदि 
समझौते के कारण अपनी क्षमता बढ़ाना कठिन हो तो युद्ध का सहारा लेना चाहिए (छांड्ठा। 
एल वीक, था क्‍0 8856 ०9030ध25), (77) किसी आवश्यक कार्यकर्ता को समाप्त करने 
के बजाय युद्ध बन्द कर देना ज्यादा अच्छा है (8079 गिशापएष्ट इर्भीद एिब्रा) शंग्रांरआ8 शा 
८४5थाएंथां 8०07); (५) अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था के भीतर यदि कोई विशेष कर्ता या कर्ताओं का 
कोई विशेष संविद (0०0॥00०7) आधिपत्य स्थापित करना चाहे या उसमें सफलता प्राप्त करे तो 
उसका विरोध करो (097058 क्षाए ००क्षांगणा 0 भंग्रडी8 4०० एक्रांसा 003 (0 888प्र06 
६ ए0शंपणा ठी ज़ाल्वंग्रगांप्चा०8 जाप 6 5ए४४४॥), (४) यदि कोई कर्ता या कर्ताओं का 
समृह अधिराष्ट्रीय ($79थ7200747) सिद्धान्त का पोषण करे तो उसे वैसा न करने को वाध्य करो 
(एणाशंबांत 30008 जशञ०0 इप्रेडणां/8४ 0 धफुगाबरांणिन] तह्थांय्वांणा॥।ं एगंप्रशं।॥65), 
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(शं) पराजित या अवरुद्ध आवश्यक राष्ट्रीय कर्यक्तोओं को. व्यवस्था में फिर प्रवेश करने 
देना चाहिए । सभी आवश्यक कर्ताओं को सहयोगी मानना चाहिए। (2िक्षायरगों त6व6िक्राट्व 0 
००ाशञादाओ९0 ९5ढ7वे गरधीणावी 82८०5 0 76-शा।लः [6 8ए४०७॥ 88 ' 800274०४ 706 
एक्वागरश3, 6 थी 6४४शाएंव 8००05 38 १००९ए४०० 706 एशापाश5, ) 

शक्ति-सन्तुलन वाली अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था के पहले दो नियमों से प्रकट होता है कि 
अस्तर्सष्ट्रीय सामाजिक पद्धति के अन्त्गंत किसी राजनीतिक उपपद्धति का अस्तित्व-नहीं है । 
इसलिए आवश्यक राष्ट्रीय कार्यकर्ताओं को अपनी सुरक्षा के लिए अपने सहयोगियों पर निर्भर रहना 
पड़ता है अथवा उनमें सदा इतनी क्षमता होनी चाहिए कि वे अपनी सुरक्षा स्वयं कर सके । तीसरे 
नियम से यह तथ्य प्रकट होता है कि आवश्यक कर्ता अत्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में एक सीमा के बाहर 
भूमिका अदा नहीं कर सकते हैं क्योंकि यह उनके राष्ट्रीय हितों या राष्ट्रीयता के सिद्धान्त के 
प्रतिकूल होगा । चौथे एवं पाँचवें नियमों से यह प्रतिविम्बित होता है कि यदि किसी आवश्यक 
राष्ट्रीय कर्ता या कर्ताओं के समूह द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में आधिपत्य कायम किया जाता है तो 
: बह दूसरे राष्ट्रीय कर्ता या कर्ताओं के समूह के लिए खतरनाक सावित होता है । छठे नियम से 
यह स्पष्ट होता है कि अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था की सदस्यता उन व्यवहारों पर निर्भर 
करती है जो व्यवहार 'शक्ति सन्तुलन व्यवस्था' के नियमों के अनुकूल है। यदि आवश्यक कार्य- 
कर्ताओं की संख्या घट जाय तो 'शक्ति सन्तुलन वाली अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था” में अस्थायित्व आ 
जायेगा ।'यदि शक्ति सन्तुलन व्यवस्था अस्थायी हो जाती है तो यह निश्चय ही एक भिन्न व्यवस्था 
में परिवर्तित हो जायेगी इसलिए अस्थायित्व को प्रकट करने वाले सीमाचिन्ह के ऊपर-आवश्यक 
कर्ताओं की संख्या को स्थिर रखना इस व्यवस्था के स्थायित्व की एक महत्वपूर्ण शर्तें है ।4 

शक्ति सन्तुलन वाली अन्तर्रा प्ट्रीय व्यवस्था समाप्त हो जायेगी यदि आवश्यक राष्ट्रीय 
कार्यकर्ता खेल के नियमों के अनुसार न खेलें और ग्रदि राष्ट्रीय कार्यकर्ता अधिराष्ट्रीय संगठन की 
स्थापना का अयत्न करें । 5 

आधुनिक थुग में शक्ति सन्तुलन की अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था के पतन के कई कारण 
हैं : सशक्त प्रतिकूलगामी (4४$५॥॥) कर्ताओं का जन्म, अनु कूलगामी (07-405॥॥0) सदस्यों द्वारा 
प्रतिकूलगामी सदस्यों के खिलाफ यथोचित कदम उठाने में विफलता, साम्यवादी गुट तथा इसके 

अन्तर्राष्ट्रीय पैमाने पर संगठित राजनीतिक संग्रुद्ठ का उदय आदि ।$ हे 

मार्टन कैप्लन ने शक्ति सन्तुलन व्यवस्था के परिवर्तित रूप को 'हिश्रूवीय व्यवस्था” 
(8-70भ 5४0) कहा है । इसके दो रूप बताये हैं--शिथिल द्विन्रूवीय व्यवस्था और दृढ़ 
द्विन्नवीय व्यवस्था । र 

2. शिथिल हिल्लूवीय व्यवस्था (70088 !ंए0ंका $ए8०॥)--शक्ति सच्तुलन बाली 
व्यवस्था! की व्यवहार में स्थापना नहीं हो सकी और उसके स्थान पर काफी समय तक विश्व राजनीति 
में अस्थिरता रहने के वाद शिथिल द्िश्लुवीय व्यवस्था अस्तित्व में आयी । द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद 
स्थापित शक्ति सन्तुलन की व्यवस्था धीरे-धीरे शिथिल द्विध्रुवीय व्यवस्था बनती गयी । इसमें दो 
महाशक्तियों के चारों ओर वघूं शक्तियों और निग्गुट राज्यों का समृह घिरा रहा है और जिसमें 
निगुठ राज्यों का एक गुट-सा होने के कारण दो बड़ी शक्तियों की शक्ति शिथिल़् वनी रहती है। 


7 झठइकाबए, ०. 6,.9. 344... 
। 404; 99. 344-45. गे 
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यह व्यवस्था शक्ति सन्तुलन व्यवस्था से कई अर्थों में भिन्न है; जैसे प्रथम, शक्ति सन्तुलन व्यवस्था 
में सन्‍्तुलन की भूमिका मूलतः विभिन्न राष्ट्रों को एकीकृत करने की भूमिका थी क्योंकि इसके 
अन्तर्गत किसी भी गुट को आधिपत्य जमाने से रोका जाता था । इसके विपरीत, शिथिल द्विश्रुवीय 
व्यवस्था में एकीकरण की भूमिका वस्तुतः समझौता कराने की भूमिका है । इस भूमिका को अदा: 
करने वाला कर्ता (जैसे निगुट राष्ट्र) किसी गुट का सदस्य न होकर प्रतियोगी गुटों में समझौता 
कराने की भूमिका अदा कराता है । द्वितीय, शिधिल द्विश्रुवीय अवस्या में हर गुट का एक प्रधान 
कार्यकर्ता होता है जबकि शक्ति सन्तुलन व्यवस्था में 'सन्तुलनकर्ता' उत्पन्न हो जाता है। ततीय, 
शिथिल द्विश्वुवीय व्यवस्था में कई प्रकार के कर्ता होते है जैसे गुटीय कर्ता (अमरीका और रूस) 
गेर-सदस्य कर्ता (निगुट राष्ट्र), सावेभौमिक कर्ता (संयुक्त राष्ट्र संघ)। जबकि शक्ति सन्तुलन 
वाली व्यवस्था में आवश्यक राष्ट्रीय कर्ताओं' की ही प्रभावकारी भूमिका होती है । 

कप्लन ने शिथिल द्विध्रुवीय व्यवस्था के निम्नलिखित बारह नियम बताये हैं : 

. पदसोपानीय तथा मिश्रित पदसोपानीय ढाँचों पर आधारित ग्रुट दूसरे समान गुट को 
खत्म करना घाहते हैं । 

2. पदसोपानीय तथा मिश्रित पदसोपानीय ढाँचों पर आधारित ग्रुट युद्ध के बदले समझौता 
करना, बड़े युद्ध के बदले छोट युद्ध लड़ना तथा विपक्षी गुट को समाप्त करने में असफल होने के 
बजाय भिर्धारित खतरों एवं लागत को ध्यान में रखते हुए बड़ी लड़ाई लड़ना चाहेगे । 

3. किसी गुट के सभी कर्ता दूसरे ग्रुट के कर्ताओं की अप्रेक्षा अपनी क्षमता बढ़ाना चाहेंगे । 

4. अश्यृंखलाबद्ध ढाँचों पर आधारित गुट युद्ध के बदले समझौता करना, अपनी क्षमता बढ़ाना, 
क्षमता बढ़ाने में असफल होने पर छोटी लड़ाई लड़ना वाहेंगे किन्तु वे हमेशा बड़ी लड़ाई से बचेंगे। 

5, सभी गुटों के कर्ता विपक्षी ग्रुट को आधिपत्य जमाने देने के बजाय बड़ी लड़ाई लड़ना 
चाहेंगे । 

6 सभी गुटों के सदस्य (80० 7 ७90»5) अपने विश्वव्यापी उद्देश्यों को गुट के उद्देश्यों 
के अधीनस्थ रखेंगे, किन्तु विपक्षी गूट के गुटीय' उद्देश्यों को विश्वव्यापी उद्देश्यों के अधीनस्थ 
रखना चाहेंगे । 

7, सभी निगुट सदस्य (707-000 प्राध्य/थ5) अपने राष्ट्रीय उद्देश्यों को विश्वव्यापी 
उद्देश्य का समर्थन करने वाले कर्ताओं के साथ सम्बद्ध करना चाहेंगे । 

8. गुटों के कर्ता अपने ग्रुट की सदस्यता में वृद्धि करता चाहेंगे । 

9. गैर-गुटीय सदस्य दोनों ग्रुटों के बीच युद्ध के खतरे को कम करना चाहेंगे । 

0., विश्वव्यापी कर्ता की भूमिका अदा करने की स्थिति को छोड़कर अन्य स्थितियों में. 
गैर-गुटीय कर्ता किसी भी ग्रुट का समर्थन करना नहीं चाहेंगे । 

, विश्वव्यापी उद्देश्यों के समर्थक कर्ता दोनों गुटों के पारस्परिक विरोध को कम करना 
चाहेंगे । (ए्रांएलइवं 4००5 श्ाढ 00 780708 6 गरा०णाएक्षाण।। 7शफ़लशा 6 0[008 ) 

2, विश्वव्यापी उद्देश्यों के समर्थेक कर्ता गर-गुटीय सदस्यों को तब एकताबद्ध करना 
चाहेंगे जब कोई गुंट खुल्लमखुल्ला शक्ति का प्रयोग जैसा कोई प्रतिकूलगामी काये करना चाहेंगे । 

शिथिल हििश्रुवीय व्यवस्था में काफी सहज अस्थायित्व होता है। शक्ति सन्तुलन वाली 
अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था के विपरीत इस व्यवस्था में भूमिका विभेदन (706 तांशिशिशाधं०॥) की 
मात्रा अधिक होती है । यदि किसी भूमिका का निर्वाह दुसरी भूमिका को नजरअन्दाज कर किया 
जाता है तो यह व्यवस्था रूपान्तरित हो जायेगी | उदाहरण के लिए, यदि एक गुट का कर्ता दुसरे 
गुट के कर्ता को समाप्त कर देता है, तो यह व्यवस्था पदसोपानीय अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था में 
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परिवर्तित हो जायेगी । यदि विश्वव्यापी उद्देश्यों का समर्थक कर्ता अपनी भूमिका का ठीक से 
निर्वाह करता है तो यह व्यवस्था विश्वव्यापी अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था में रूपान्तरित हो जायेगी ।* 

3, बढ़ द्विप्न[वीय व्यवस्था (78॥ छोए0ण॑ंथा 59४०॥)--दृढ़ द्विप्लुवीय व्यवस्था एक 
तरह से शिधिल द्विप्नुवीय व्यवस्था का रूपान्तरित रूप है जिसमें गैर-गुटीय (तटस्थ या निग्रु ट) 
तथा विश्वव्यापी उद्देश्यों के समर्थक सदस्यों का या तो पूर्णतः लोप हो जाता है यी वे महत्वहीन 
हो जाते हैं | परन्तु इस व्यवस्था के स्थायित्व की ग़ारण्टी तभी होगी जब दोनों गुटों का सोपानीय 
रीति में संगठन हो । इस अवस्था में मध्यस्थीकरण से सम्बद्ध भूमिकाओं का अभाव होता है जिससे 
दुष्क्रियात्मक तनावों (१४४णिाएंतणाश ॥०7४०7) के बढ़ने की सम्भावना रहती है | यही कारण 
है कि दृढ़ द्विधुवीय व्यूवस्था में स्थायित्व का अभाव रहता है । 

4, विश्वव्यापी अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था (एए्ल5श वृशगशात्रागराक्ष $9५80ा7)---विशवं- 
व्यापी अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था एक शिथिल द्विल्लुवीय व्यवस्था में आवश्यकताओं (#5याएंध] 
8००8) के प्रकार्यों का विस्तार करने से वनता है। इसमें विश्वव्यापीकर्ता जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ 

इतना शक्तिशाली होता है कि राष्ट्रीय कर्ताओं के मध्य होने वाले युद्ध को रोक सके । इस व्यवस्था 
* में विश्वव्यापी उद्देश्यों के समर्थक कर्ताओं तथा ग्र-ग्रुटीय कर्ताओों का प्राबल्य रहता है । इसमें 
राष्ट्रीय कर्ताओं का व्यक्तित्व बना रहता है और वे अधिकतम शक्ति प्राप्ति का प्रयत्न भी करते 
रहते हैं। राष्ट्रीय कार्यकर्ताओं अपने उद्दृश्य विश्वव्यापी अन्तर्राप्ट्रीय व्यवस्था के ढाँचें के भीतर ही 
सिद्ध करने का प्रयत्न करेंगे । राष्ट्रीय हितों को विश्वव्यापी व्यवस्था के आगे गौण माना जायेगा 
और सब-कार्यकर्ता अपने उद्देश्यों की सिद्धि के लिए शान्तिमय साधनों का सहारा लेंगे । विभिन्न 
राष्ट्रों के संघर्यों को अन्तर्राष्ट्रीय नियमों के अनुसार तय किया जायेगा । * । 


.. वकस्तुतः विश्वध्यापी अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था एक अच्तर्राष्ट्रीय सामाजिक व्यवस्था की 
उपव्यवस्था (870-5980॥) के समान है । किन्तु यह उपव्यवस्था परिसंघात्मक ((णाह्तिशव07) 
किस्म की होती है अर्थात यह विभिन्न राष्ट्रों के भूभागों के आधार पर प्रचलित होगी, न कि मनुष्यों 
के ऊपर प्रत्यक्ष रूप से । जब तक विश्वव्यापी अत्त्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था के पास समुचित शक्ति का 
अभाव रहेगा तब तक यह व्यवस्था स्थायी नहीं बन सकती । इसका स्थायित्व इस तथ्य पर भिरभेर 
करता है कि इसकी क्षमताओं एवं राष्ट्रीय कर्ताओं की क्षमताओं में सही अनुपात है या नहीं ॥ 

5. सोपानीय अस्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था (प्रींशथ्यणांदा]! परकियाशधांणात ४ॉ०ा)--- 
सोपानीय व्यवस्था भी एक अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था है। इसमें संगठन के भौगोलिक तत्वों की अपेक्षा 
प्रकार्यात्मक तत्व अधिक सुदृढ़ होते हैं | इसमें एक विश्वव्यापी कर्ता प्रायः सारे विश्व को समेट 
लेता है और केवल एक राष्ट्र बाहर रह जाता है । यह सोपानीय अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था निदेशात्मक 
और गर-निदेशात्मक दोनों प्रकार की हो सकती है । यदि यह किसी निरंकुश राज्य (जैसे नाजी 
जर्मनी) जैसे किसी राष्ट्रीय कर्ता द्वारा की गयी विश्व विजय का परिणाम है तो निदेशात्मक 
होगी और यदि यह प्रजातान्त्रिक देशों में प्रचलित नियमों पर आधारित हो तो गैर-निदेशात्मक 
कहलायेगी । एकीकरण की अधिकतम मात्रा के कारण इस व्यवस्था में काफी स्थायित्व रहता है । 

6. इकाई बीटो अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था (ऐगां६ ए९४० उ्‌्राशयाभां०080 5एशॉ०॥)--इकाई 
वीटो अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था का सारतत्व है कि हर राज्य के पास अपने विरोधी को नष्ट करने 
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की क्षमता रहती है। इसमें सभी कर्ताओं की क्षमता लगभग समान होती है | यदि एक कर्ता 
दुसरे पर आक्रमण कर विजयी बनना चाहता है तो उसे भी नष्ट किया जा सकता है | इस व्यवस्था 
में सभी, कर्ता अपनी सुरक्षा के -लिए अपनी सामर्थ्य पर निर्भर करते हैं। यह व्यवस्था पारस्परिक 
धमकी पर आधारित है। इसलिए इस व्यवस्था में दुष्कियास्मक तनाव (१98प्रालांणा् शाआंणा) 
अधिक होंगे । इकाई वीटो व्यवस्था तभी स्थायी रह सकती है जब सारे कर्ता धमकियों का 
मुकाबला करने को तैयार रहते हों | इसमें स्वयं को नष्ट करने का खतरा रहुता है । ऐसी व्यवस्था 
तभी स्थापित हो सकती है जबकि सब कर्ताओं के पास इस तरह के हथियार (जैसे आणविक शस्त्र) 


हों जिनसे प्रत्येक कता दूसरे को नष्ट करने में समर्थ हो सके । 
कंप्लन के अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था सिद्धान्त का मल्यांकन 
(8ए02888, 09६ 8ए.,4&॥५'४ पप्ता707९ 07 ॥गाफरशाप७ 770१४, 
ए07ट28, इश्शाफाश8) 
कैप्लन के व्यवस्था निकाय सिद्धान्त की प्रशंसा के बजाय आलोचना ही अधिक हुई है | 

इसकी कई तकों के आधार पर आलोचना की गयी है : प्रथम, कैप्लन द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय राजनी 
का छः प्रतिमानों (7700७) में विभाजन वस्तुत: एक प्रकार से मनमाना बँटवारा है । इस प्रकार 
से ती कोई भी व्यक्ति प्रतिमानों की संख्या अन्य विश्लेषणात्मक ढाँचे से कम-ज्यादा कर सकता है । 
द्वितीय, कप्लन ने अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था के छः प्रतिमानों को दो भिन्‍न कसौटियों के आधार पर 
अलग-अलग घधर्गों में बाँठा है । पहली कसौटी यथार्थवादी है और उसके आधार पर शक्ति सन्तुलन 
व्यवस्था और शिथिल द्विध्रुवीय व्यवस्था वास्तविक प्रतिमानों' (६०४४६ 700७) की श्रेणी में 
आती है। दूसरी कसौटी आदशंवादी या यूरोपियन है और उसके आधार पर अन्य चार प्रतिमान 
सम्भव प्रतिमानों' (200408 7706०5) की श्रेणी में आते हैं। इन सम्भव प्रतिमानों के आधार 
पर कैप्लन ने भविष्य में अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था का एक सामान्य सिद्धान्त बनाने का प्रयत्न किया 
है, जबकि भविष्य की सम्भावनाएँ व्यवेत करना अत्यन्त कठिन है और यह कोरा आदश मात्र है। 
ततीय, कीप्लन की यह मान्यता है कि इन अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्थाओं में क्रमशः पहले से छठे की ओर 
चलने की प्रवत्ति दिखायी देती हैं। शक्ति सन्तुलन व्यवस्था आगे चलकर शिथिल दिश्लुवीय 
व्यवस्था में परिवर्तित हो जाती है और शिथिल द्विश्रुवीय व्यवस्था दृढ़ द्विश्रुवीय व्यवस्था 
में और वह फिर सोपानीय और विश्व व्यवस्था में बदल जाती है। इस प्रकार कैप्लन प्रक्रिया 
तिकाय सिद्धान्त! (?70००७७४ 898०7 77609) अपनांता है। किन्तु यह आवश्यक नहीं कि 
कैप्लन के सिद्धान्त के अनुसार ही अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था एक से दूसरे प्रतिमान में वदली जाती हो । 
चतुर्थ, कैप्लनं की मान्यता है कि शिथिल द्विश्रुवीय व्यवस्था से जो परिवर्तन होगा वह दृढ़ द्विध्रुवीय 
व्यवस्था में होगा जबकि अच्तर्राष्दीय राजनीति के उभरते स्वरूप को देखते हुए ऐसा लगता है 
कि शिथिल द्विश्रुवीय व्यवस्था का रूपान्तरण बहुश्लुवीय व्यवस्था में होना चाहिए। चूँकि वृढ़ 
द्विध्रवीय व्यवस्था तो तभी बन सकती है जबकि निग्रुट देशों का अन्तर्राष्ट्रीय मंच से अवसान . 
(लोप) हो जाये, जबकि आज की प्रवृत्ति गुटनिरपेक्षता की ओर है, ग्रुटनिरपेक्ष राष्ट्रों की संख्या 
दिन-प्रतिदिम बढ़ती जा रही है। अब शक्ति के मात्र दो ही केन्द्र अमरीका और रूस नहीं रह गये 
हैं अपितु शक्ति के अनेक केन्द्रों का उदय हुआ है-। ऐसी स्थिति से शिथिल द्विध्रुवीय व्यवस्था दुढ़ 
द्विध्ववीय व्यवस्था में न वदलकर “वहुश्रुवीय व्यवस्था (!४णाां-90था 59807) में बदलेगी । 
पंचम, कैप्लन यह मानता है कि विश्वव्यापी अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था 'सोपीनीय अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था 
में बदल जायेगी जिसमें सिर्फ एक राष्ट्र सार्वभौमिक कर्ता के रूप में रह जायेगा । ऐसा परिवर्तन 
साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद के पुनर्जीवित हो जाने पर ही सम्भव है। ऐसी व्यवस्था में सभी 
राष्ट्र व्यावहारिक रूप से एक प्रक्तिशाली राष्ट्र के नेतृत्व में आ जायेंगे । घष्ठम, कैप्लत की योजना 
'में छठी और अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था (इकाई चीटो (निषेधाधिकार) व्यवस्था है जिसमें इस प्रकार 


छः 
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के घातक अस्त्रों का अस्तित्व होगा कि कोई भी राष्ट्र स्वयं नष्ट होने से पहले दूसरों को नष्ट 
कर देने में समर्थ होगा । यह एक ऐसी व्यवस्था होगी जिसमें प्रत्येक राज्य के पास मानो तिषेधा- 
घिकार होगा श्षर्थात्‌ स्थयं के मिर्णय ही अन्तिम होंगे। सप्तम, कप्लन की इस छः प्रतिमानों वाली 
योजना में उन तत्वों पर विचार नहीं किया गया है जो राष्ट्रों के व्यवहार का पैपाना तय करते हैं 
राज्यों के व्यवहार का अध्ययन करने वाले किसी भी सिद्धान्त में उन गतिशील तत्वों का अध्ययन 
आवश्यक है जो उसको प्रभावित करते हैं। वस्तुत कैप्लन राष्ट्रीय हित की अवधारणा पर ही 
अधिक बल देता है। उसने इस तथ्य की उपेक्षा कर दी है कि राष्ट्रीय हित कंसे बनते है और वे 
राज्यों के सामूहिक व्यवहार को कैसे प्रभावित करते हैं । 

कैप्लन के छः प्रतिमानों में से कुछ प्रतिमानों की सार्थकता अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में किसी 
न किसी रूप में अवश्य दिखायी देती है । 'शक्ति सन्तुलन” वाला प्रतिमान किसी-न-किसी रूप में 
अवश्य विद्यमान रहा है। द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद की विश्व-व्यवस्था को शिथिल द्विध्रुवीय 
व्यवस्था कहा जा सकता है क्योंकि दो प्रमुख कर्ताओं--अमरीका और सोवियत संघ--के हाथों में 
अधिकतम शक्ति थी और निर्गुट राज्यों के अस्तित्व के कारण इन दोनों कर्ताओं की शक्ति शिथिल 
३ हा थी । आज परमाणु देशों की बढ़ती हुईं संख्या से हम इकाई बीटो व्यवस्था की ओर बढ़ 
रहे हैं । 

कैप्लन के अतिरिक्त व्यवस्था प्रतिमान (77000!) के सम्बन्ध में सी. ए.. डब्ल्यू. मैनिंग, 
रिचार्ड रोजक्रेन्स (रिंणाधा0 २०५5९०ए४॥००), चाल्से ए. मैक्लेलैण्ड ((कआ68 ., )/८८/शाशआ0), 
जॉन हर्ज (7007 प्रकट) तथा कैनैथ बोल्डिग (#शागएला 80००8) का कार्य भी महत्वपूर्ण 
है ॥ सी. ए. डब्ल्यू. मैमिंग का विचार है कि राष्ट्र-राज्य पर आधारित परम्परागत (७४४०४) 
अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था अब भी पुष्ट और सशक्त है। जबकि जॉन हज और कीनेथ बोल्डिग मानते हैं 
कि पुरानी अस्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था परमाणु युग में वेकार हो गयी है। यद्यपि राष्ट्र-राज्य का अस्तित्व 
मौजूद है तथापि राष्ट्र-राज्य की संरचना और प्रकार्यों में धीमी गति से बदलाव आ गये हैं। इन 
बदलावों से राष्ट्र-राज्य की बुनियादी विशेषता सम्प्रभुता की परम्परागत धारणा में भी कुछ 
पडा परिवर्तन आये हैं जिनका प्रभाव अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था के प्रकार्य और स्वरूप पर भी 
पड़ा है। 

माइकेल हास नामक विद्वान मे इसी पद्धति का अनुसरण करते हुए 20 अत्तर्राष्ट्रीय उप- 
पदढतियों (870-8५80॥) का विश्लेषण किया है | इनमें से 0 उप-पद्ध तियाँ यूरोप में 849 से 
963 तक की अवधि में प्रचलित थीं, 689 से 964 की अवधि में एशिया में पाँच का तथा 
738 से 898 की अवधि में हवाई मे पाँच पद्धतियों का प्रचलन था। रोजेक्रैन्‍्स नामक 
विद्वान ने [740 से 960 तक के यूरोप के इतिहास में 9 उप-पद्धतियों का वर्णन किया है । 

बाद में सम्पूर्ण विश्वपरिप्रेक्ष्य में विभिन्न क्षेत्रीय व्यवस्थाओं जैसे मध्य-पूर्व, दक्षिण-पूर्व 
एशिया, पश्चिम यूरोप, पश्चिम अफ्रीका, लेटिन अमरीका का उप-व्यवस्थाओं के रूप में तुलनात्मक 
विश्लेषण हुआ है ।* बर्टन ने भी व्यवस्था सिद्धान्त के आधार पर अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का 
अध्ययन प्रस्तुत किया हैं ॥* 


.. अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में व्यवस्था विश्लेषण संप्रत्यय की सीमाएँ ' 
(जाशाए&प708 07 इरइाफाश &प०रश5 ॥राफारार&707णर67, ए0/ए7089) 


अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में व्यवस्था विश्लेषण संप्रत्यय के प्रयोग मे दिलचस्पी बढ़ रही है, 


न न 
3 866 १078 60. (बाबा, शा दावे 27०08 गंध वारयिवधांगावों 20065 (र८फ् ४०7, 957) 
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की क्षमता रहती है। इसमें सभी कर्ताओं की क्षमता लगरभगे समान होती है । यदि एक कर्ता 
दुसरे पर आक्रमण कर विजयी बनना चाहता है तो उसे भी नष्ट किया जा सकता है । इस व्यवस्था 
में सभी कर्ता अपनी सुरक्षा के लिए अपनी सामथ्यं पर निर्भर करते हैं। यह व्यवस्था पारस्परिक 
धमकी पर आधारित है। इसलिए इस व्यवस्था में दुष्क्रियात्मक तनाव (49०04 शाआंणा) 
अधिक होगे । इकाई वीटो व्यवस्था तभी स्थायी रह सकती है जब सारे कर्ता धमकियों का 
मुकाबला करने को तैयार रहते हों । इसमें स्वयं को नष्ट करने का खतरा रहुता है । ऐसी व्यवस्था 
तभी स्थापित हो सकती है जबकि सब कर्ताओं के पास इस तरह के हथियार (जैसे आणविक शस्त्र) 


हों जिनसे प्रत्येक कर्ता दूसरे को नष्ट करने में समर्थ हो सके । 
कंप्लन के अन्तर्राष्दीय राजनीतिक व्यवस्था सिद्धान्त का मृल्यांकन 
(8एश१७88, 09 ए 60,595 प्ताए0४५ 07 'हाराप&परठोष4ा, 
ए0/7स्‍08, ४४४7://8) 

कंप्लन के व्यवस्था निकाय सिद्धान्त की प्रशंसा के बजाय आलोचना ही अधिक हुई है । 
इसकी कई तकों के आधार पर आलोचना की गयी है : प्रथम, कैप्लन द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय राजनी 
का छः प्रतिमानों (70088) में विभाजन वस्तुत: एक प्रकार से मनमाना बँटवारा है। इस प्रकार 
से तो कोई भी व्यक्ति प्रतिमानों की संख्या अन्य विश्लेपणात्मक ढाँचे से कम-ज्यादा कर सकता है । 
द्वितीय, कैप्लन ने अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था के छः प्रतिमानों को दो भिन्‍न कसौटियों के आधार पर 
अलग-अलग घर्गो में बाँटा है । पहली कसौटी यथार्थवादी है और उसके आधार पर शक्ति सन्तुलन 
व्यवस्था और शिथिल द्विश्रुवीय व्यवस्था वास्तविक प्रतिमानों' (॥०४ए० 7706०8) की श्रेणी में 
आती है । दूसरी कसौटी आदशंवादी या यूरोपियन है और उसके आधार पर अन्य चार प्रतिमान 
सम्भव प्रतिमानों' (?70080॥6 770008) की श्रेणी में आते हैं । इन सम्भव प्रतिमानों के आधार 
पर कौप्लन ने भविष्य में अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था का एक सामान्य सिद्धान्त बनाने का प्रयत्न किया 
है, जबकि भविष्य की सम्भावनाएँ व्यक्त करना अत्यन्त कठिन है और यह कोरा आदशं मात्र है। 
: तत्तीय, कैप्लन की यह मान्यता है कि इन अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्थाओं में क्रशः पहले से छठे की ओर 
चलने की प्रवृत्ति दिखायी देती हैं। शक्ति सन्तुलन व्यवस्था आगे चलकर शिथिल द्विभ्ुवीय 
व्यवस्था में परिवर्तित हो जाती है और शिथिल द्विध्रुवीय व्यवस्था दृढ़ द्विध्रुवीय व्यवस्थ! 
में और वह फिर सोपानीय और विश्व व्यवस्था में बदल जाती है। इस प्रकार कैप्लन- प्रक्रिया 
निकाय सिद्धान्त”! (?700885 5एशक्ा। ॥पर०णए) अपनाता है। किन्तु यह आवश्यक नहीं दि 
कैप्लन के सिद्धान्त के अनुसार ही अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था एक से दूसरे प्रतिमान में बदली जाती हो ' 
चतुर्थ, कैप्लन की मान्यता है कि शिथिल द्विश्रुवीय व्यवस्था से जो परिवत्तेन होगा वह दृढ़ द्विध्रुवी* 
व्यवस्था में होगा जबकि अच्तर्राष्टीय राजनीति के उभरते स्वरूप को देखते हुए ऐसा लगता «८ 
कि शिथिल ह्विध्रुवीय व्यवस्था का रूपान्तरण बहुप्लुवीय व्यवस्था में होना चाहिए। चूँकि दुः 
द्विध्रवीय व्यवस्था तो तभी बन सकती है जबकि निग्ुट देशों का अन्तर्राष्ट्रीय मंच से अवसाः 
(लोप) हो जाये, जबकि आज की प्रवृत्ति गुटनिरपेक्षता की ओर है, ग्रुटनिरपेक्ष राष्ट्रों की संद 
दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अब शक्ति के मात्र दो ही केन्द्र अमरीका और रूस नहीं रह 
हैं अपितु शक्ति के अनेक केन्द्रों का उदय हुआ है । ऐसी स्थिति से शिथिल द्विक्लुवीय व्यवस्था ' 
द्विप्रुवीय व्यवस्था में न बदलकर “बहुश्रुवीय व्यवस्था ()४ए]४-ए90[थ 5ए8था)) में बदले, 
पंचम, कैप्लन यह मानता है कि विश्वव्यापी अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था 'सोपानीय अन्तर्राष्ट्रीय व्यवर 
में बदल जायेगी जिसमें सिर्फ एक राष्ट्र सा्वभौसिक कर्ता के रूप में रह जायेगा । ऐसा परिद 
साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद के पुनर्जीवित हो जाने पर ही सम्भव है । ऐसी व्यवस्था में ६ 
राष्ट्र व्यावहारिक रूप से एक प्रक्तिशाली राष्ट्र के नेतृत्व में आ जायेगे । षष्ठभ, कैप्लन की योर 
'में छठी और अत्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था “इकाई वीटो (निषेधाधिकार) व्यवस्था है जिसमें इस प्रकः 


है 
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यथार्थवादी विचारक अन्‍्तर्राप्ट्रीय राजनीति को शक्ति-संघर्ष के पर्याय के रूप में देखते 
है । अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के प्रमुख यथार्थवादी विचारकों, में मार्गेन्थाऊ का नाम. उल्लेखनीय है । 
'हान्स जे. मॉर्गेन्थाऊ ने ही अपने ग्रन्थ 'पालिटिक्स एमंग नेशन्स!'में यथा्यवादी दृष्टिकोण को एक 
विशिष्ट विचारधारा के रूप में परिणत किया है। मार्गेन्थाऊ ने राष्ट्रहित को अन्तर्राष्ट्रीय राज- 
नीति की कुजी माना है जिसे बेवल शक्ति के परिप्रेक्ष्य में ही देखा जा सकता है ।* वे शक्ति को 
अन्तर्राष्ट्रीय सजनीति का फेन्द्रविन्दु मानते हैं। वैसे मार्गेन्थाऊ से पूर्व एरिक कॉपमैन ने शक्ति की 
दृष्टि सै ही राज्यों के तीन लक्ष्य बताये थे : शक्ति संचय, शक्ति प्रसार और शक्ति-प्रदर्शन | यदि 
सभी राज्यों का हेतु शक्ति संचय, शक्ति प्रसार और शक्ति प्रदर्शन हो तो विश्व राजनीति शक्ति- 
'संघं का ही अखाड़ा सिद्ध होगी । वस्तुनः अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन में संघर्ष इसलिए 
महत्वपूर्ण है कि संघर्ष अन्तर्राष्ट्रीय समाज-से समाप्त नहीं किया जा सकता और संघर्ष का जारी 
रहना ही अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का सारतत्व है । 
चाहे शीतयुद्ध का भामला हो अथवा रूस-चीन मतभेद, कश्मीर का मामला हो अथवा 
“वियतनाम पर चीनी आक्रमण की घटना, अरब-इजरायल समस्या हो अथवा अफगानिस्तान में रूसी 
हस्तक्षेप की घटना, सर्वत्र मूर्त और अमूर्त रूप से शक्ति-संघर्ष दष्टिगोचर होता है । 
हि वस्तुत: अन्तर्राष्ट्रीय संघ अधिकांशत: अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों की शोपषणमुलक व्यवस्था से 
दूसरे देशों पर आधिपत्य करने तथा उनका शोषण करने तथा इसके बाद सैनिक शक्ति द्वारा इन 
अधिक्त क्षेत्रों की रक्षा करने की इच्छा से उत्पन्न होते हैं। 'तनाव और संघर्ष” छोटे-छोटे देशों 
को संनिक कार्यवाहियाँ करने के आधार के रूप में प्रयुक्त करने के उसके प्रयासों से भी उ्लीन्न 
होते हैं । हु 
- _ शक्ति-संघर्ष : संद्धान्तिक पृष्ठभूमि 
हे (शारऐ0ठलाफ + 00 70३ : पप्रछठारणटिक्षा.38ट200700घ०) 
भागन्थाऊ के अनुसार, “शक्ति की महुत्वाकांक्षा, अन्य राजनीतियों के समान ही, अच्त- 
्राष्ट्रीय राजनीति का विशिष्ट तत्व है। अतः अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति वास्तव में आवश्यक तौर पर 
शक्ति-संघपं॑ का रूप ' धारण कर लेती है ।”* यद्यपि इस तथ्य को अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के 
साधारण व्यवहार में मान्यता प्राप्त है तथापि अनेक विद्वान विचारक इसे स्वीकार नही करते 
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जैसे वेन्थम का विश्वास था कि उपनिवेशों के लिए होड़ ही थन्तर्राष्ट्रीय इन्द्र की जड़ है और यदि 
उपनिवेशों को स्वतन्त्र कर दिया जाये तो अन्तर्राष्ट्रीय संघर्ष एवं युद्ध लुप्त हो जायेंगे । कोबडेन व 
प्रूधों की मान्यता थी कि व्यापार सम्बन्धी रुकावटों को हटा देने से अन्तर्राष्ट्रीय राजभीति स्वयं 
, चुप्त हो जायेगी । उनके समर्थेकों की मान्यता थी कि पूँजीवाद अच्तर्राष्ट्रीय वैमनस्य तथा युद्ध की 
जड़ है और अन्तर्राष्ट्रीय समाजवाद अन्तर्राष्ट्रीय शक्ति-संघष को समाप्त करके स्थायी शान्ति 
स्थापित कर देगा । सन्‌ 943 भें मास्को परिषद्‌ में, जिसने संयुक्त राष्ट्र संघ की नींव डाली थी 
अमरीकी विदेश सचिव कोरडल हल ने कहा था कि नया अच्तर्राष्ट्रीय संघ शक्ति-संघष॑को समाप्त 
करके अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग से एक नया युग प्रारम्भ करेगा । 


' इन आदर्शवादी धारणाओं के उपरान्त भी शक्ति-संघ॑ एक वास्तविकता है। शक्ति की 
लालसा मानव की विशेषता है और घरेलू राजनीति में भी शक्ति-संघ॑ दिखायी देता है। ' विभिन्न 
सामाजिक क्लबों में, भाईचारे की संस्थाओं में, शिक्षा संस्थाओं में तथा व्यापारिक संघों में विभिन्न 
गुटों के मध्य शक्ति संघ मिरन्तर दृष्टिगोचर होता रहता है, जिसमें एक गुट या तो उस शक्ति 
को कायम रखना चाहता है जो उसके पास है अथवा अपनी शक्ति की वृद्धि में संलग्न रहता 
है। व्यापारिक संगठनों में आपस में प्रतिद्विन्द्तिता तथा मजदूर व पूँजीपति के मध्य संघष॑ भी 
अक्सर आश््थिक लक्ष्यों के लिए नहीं वरन्‌ एक-दूसरे पर प्रभाव डालने की नीयत से प्रचलित होते 
रहते हैं, जो कि वास्तव में शक्ति-संघर्ष का ही एक रूप है। इसी प्रकार लोकततन्त्रात्मक राष्ट्र का 
सम्पूर्ण राजनीतिक जीवन शक्ति-संघर्ष का ही दृश्य उपस्थित करता है । निर्वाचेनों में विभिन्न राज- 
नीतिक दल विविध तरीकों से मतदाताओं को प्रभावित करने का प्रय॒त्त करते हैं। दबाव तथा हित 
समूह विधायिका तथा कार्यपालिका के निर्णयों को अपने पक्ष में प्रभावित करने का अनवरत प्रयत्न 

“करते हैं। वे अपनी शक्ति की या तो रक्षा करना चाहते हैं या उसकी वृद्धि करना चाहते हैं। 
मार्गेन्याऊ के शब्दों में, “सामाजिक सम्बन्धों में सामाजिक संगठनों के अन्दर शक्ति-संघ्षं की इस 
सर्वेव्यापकता के कारण यदि अत्त्तर्राष्ट्रीय राजनीति शक्ति-संघ्ष से परिपूर्ण है, तो यह क्या कोई 
आश्चर्य की बात है 77 

मार्गेन्थाऊ ने स्पष्टतः कहा है कि “अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति प्रत्येक राजनीति की भाँति शक्ति- 
संघर्ष है। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का अन्तिम लक्ष्य चाहे कुछ भी हो, शक्ति सदेव तात्कालिक 
लक्ष्य रहती है ।2 भर्थात्‌ जब कभी रफुट्र अपने लक्ष्य की पृर्ति अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति द्वारा करता 
चाहते हैं तो वे सवेप्रथम शक्ति प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं । 

यहाँ हम मार्गेन्थाऊ के विचारों की पृष्ठभूमि में अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति को शक्ति-संघ की 
राजनी ति के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयत्न करेंगे । | 

दार्शनिक आधार--मार्मेन्थाऊ के यथाथवादी राजनीतिक दर्शन का सार तत्व है--प्रथम, 
प्रत्येक देश के राजनेता सर्देव अपने राष्ट्र के हितों की सिद्धि के लिए प्रयत्नशील रहते हैं, द्वितीय 
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प्रत्येक राष्ट्र का हित उसके भौगोलिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक प्रभाव के विस्तार में ही 
निहित है; और तृत्तीय, प्रत्येक राष्ट्र अपनी शक्ति और अपने प्रभाव का उपयोग अपने न्यस्त स्वार्थों 
की रक्षा के लिए करता है। भर्थात्‌ प्रत्येक राज्य की विदेश नीति पूर्णतया शक्ति पर निर्भर है । 

राजनीतिक शक्ति---अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के परिप्रेक्ष्य मे जब हम शक्ति की चर्चा करते हैं 
तो हमारा तात्पये प्रकृति के ऊपर मनुष्य की शक्ति से नहीं होता; अथवा किसी कलात्मक माध्यम 
जैसे भाषा, भाषण, ध्वनि, रंग अथवा उत्पादन तथा वितरण के साधन अथवा स्वयं के ऊपर आत्म- 
नियन्त्रण के रूप में नहीं होता ॥ मार्गेन्याऊ के अनुसार जब हम शक्ति की चर्चा करते हैं तो हमारा 
तात्पयं उस शक्ति से होता है, जो मनुष्य अन्य मनुष्यों के मस्तिष्क व कार्यों के ऊपर प्रयोग करता 
है ।7 दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि शक्ति से मार्गेन्याऊ का अभिप्राय किन्‍्हीं दो इकाइयों के 
पारस्परिक सम्बन्ध की उस स्थिति से है जिसमें एक इकाई का दूसरी इकाई के कार्यों पर इस 
सीमा तक नियन्त्रण हो कि नियन्त्रित इकाई स्वभावतः ही नियन्त्रक' इकाई की इच्छानुसार 
कार्य करती हो ५ वस्तुतः शा्णेल्थाऊ र(जनीतिक शझव्ित की चर्चा करते हैं कौर राजनीतिक शक्ति 
को शारीरिक बल अथवा सैमिंक शक्ति से भिन्‍न मानते हैं । जब हिंसा वास्तविकता का रूप धारण 
कर लेती है तो यह सैनिक शवित के पक्ष में राजनीतिक शक्ति के पद त्याग का द्योतक होता है । 
अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में तो खास तौर से फौजी ताकत, धमकी अथवा उसमें निहित शक्ति के 
रूप में राष्ट्रीय शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण भौतिक तत्व है, जो राजनीतिक शक्ति की पूति करता 
है। जब यह युद्ध के रूप में वास्तविकता में परिणत होता है, तब यह सैनिक शक्ति द्वारा राज- 
तीतिक शवित का स्थान ग्रहण करने को सूचित करता है । 

शक्ति का प्रयोग करने वाले तथा जिसके विरुद्ध शक्ति प्रयुक्‍त होती है--इन दो राष्ट्रों के 
मध्य का मनोवैज्ञानिक सम्बन्ध ही ,राजनीतिक शक्ति है। इसके द्वारा प्रथम दूसरे के कुछ कार्यों | 
पर अपने उस असर के कारण नियन्त्रण रखता है, जो वह उत्तके मस्तिष्क पर डाल सकता है। यह 
प्रभाव तीन स्रोतों से उपजता है--कुछ .लाभों की आशा, कुछ अहितकारी बातों का भय तथा उन 
व्यक्तियों अथवा संस्थाओं के प्रति आदर अथवा प्रेम की भावना । यह प्रभाव या तो आदेश अथवा 
भत्संना अथवा प्रोत्साहन अथवा पद की शक्त द्वारा प्रयुक्त किया जाता है या फिर इसमें से कई के 
एक साथ सम्मिलित हो जाने से किया जाता है ।* 

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में किसी भी राज्य की विदेश नोति का भौतिक लक्ष्य चाहे जो भी 
हो--जैसे कच्चे पदार्थों के स्रोतों या सामुद्रिक रास्तों पर नियन्त्रण अथवा भूमि सम्बन्धी परिवर्तत-- 
इन सभी में दूसरे के मस्तिष्क पर प्रभाव डालकर उनके कार्यों पर नियन्त्रण लागू करने का तत्व 
व्याप्त होता है। राइन सीमा वर्षों तक फ्रांस की विदेश नीति का लक्ष्य रही जिसका राजनीतिक 
तात्ययें यह था कि जमंनी की आक्रमण करने की उत्सुकता को समाप्त कर दिया जाये अथवा 
उसके लिए शारीरिक तोर पर यह हमला अत्यन्त कठिन अथवा असम्भव बना दिया जाये। सम्पूर्ण 
2वीं शताब्दी में ग्रेट ब्रिटेन की विश्व राजनीति में सुदृढ़ स्थिति इस कारण रही, क्योंकि उसने 
नपी-तुली विदेश नीति लागू को जिसके फलस्वरूप अन्य देशों द्वारा उसका विरोध करना या तो 
संकटपूर्ण था (क्योंकि वह बहुत ही शक्तिशाली था) या अनावश्यक प्रतीत होता था । 

राष्ट्रीय हित--विदेश नीति का उद्देश्य है विदेशों सम्बन्धों.का ऐसी नीति से संचालन करना 
जिससे राष्ट्रीय हित की सिद्धि यथासम्भव अधिक से अधिक अनुकूल रूप में होने की गारण्टी रहे । 
राष्ट्रीय हित क्या है ? चाल्स और अब्दुल सईद के अनुसार, “व्यापक, दीघेकालीन और सतत्‌ 
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उद्देश्य जिसकी सिद्धि के लिए राज्य, राष्ट्र और सरकार ये सब अपने को प्रयत्म करता हुआ पाते 
हैं ।/१ मार्गेन्याऊ के अनुसार राष्ट्रीय हित के दो प्रकार हैं--दीर्घकालीन हित और अल्पकालीन हित । 
दीघेकालीन हितों को मामिक हित भी कहते हैं । दीघंकालीन हित राज्य के वे हित हैं जिन पर वह 
राज्य कोई भी रियायत करने की तैयार नहीं होता और जिनकी रक्षा के लिए घह जरूरत पड़ने पर 
युद्ध करने को भी तैयार हो सकता है । इसे सदा प्राथमिकता दी जाती है ओर राष्ट्रीय हित के अन्य 
सब पहलू इसके सामने गौण समझे जाते हैं । ऐसे मामिक और दीघंकालीन हितों में सब राज्यों के 
लिए कुछ न्यूनतम चीजें आती हैँं---जैसे स्वाधीनता और क्षेत्रीय अखण्डता की रक्षा और संरक्षण । अल्प- 
कालीन हित्तों को गौण माना जाता है। अल्पकालीन हित प्रत्येक राज्य की वे आकांक्षाएँ हैं जिनकी 
पूर्ति तो वे बेशक चाहते हैं पर जिनमें संरक्षण के लिए वे युद्ध में उलझने को तैयार नहीं । राज्य के 
ऐसे गौण राष्ट्रीय हित हैं; जसे---जनता का भौतिक कल्याण, प्रतिष्ठा की रक्षा, व्यापार का संरक्षण 
आदि । हि 

तीन प्रकार की विदेश नीतियाँ--मॉर्गेन्धाऊ के अनुसार, हर राजनीति, चाहे वह ग्रह 
राजनीति हो अथवा अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति, उसके तीन आधारभूत रूप हैं। दुसरे रूप में सभी 
राजनीतिक घटनाएँ निम्नलिखित तीन आधारक्रृत रूपों में से किसी एक के अन्तर्गत रखी जा सकती 
हैं--राजनीतिक नीति या तो शक्ति को स्थायो रखने का प्रयत्न फरती है या उसमें वृद्धि का प्रयत्त 
करती है या उसका प्रदर्शन करती है । इन तीन प्रकार के राजनीतिक रूपों के आधार पर ही अन्त- 
रष्ट्रीय राजनीति में तीन विशेष प्रकार की नीतियों का उदय होता है । वह राष्ट्र, जिसकी विदेश 
नीति शक्ति की रक्षा का प्रयत्त करती है और उसमें परिवर्तन नहीं चाहती, यथास्थिति की नीति 
(यथापूर्व स्थितिवादी नीति--?०॥०५ ० 88७५ तुए०) अपनाता है। वह राष्ट्र जिसकी विदेश 
नीति वत्तमान शक्ति सम्बन्धों को परिवर्तित कर उसमें वृद्धि करना चाहती है, दूसरे शब्दों में अपनी 
शक्ति के स्थान पर अनुकूल परिवर्तन करना चाहती है, साम्राज्यवादी विदेश नीति (70०४० ५ णै 
॥7फशांशीआ।)) का अनुसरण करता है । वह राष्ट्र जिसकी विदेश नीति अपनी शक्ति का प्रदर्शन 
करना चाहती है (चाहें उसको स्थिर रखने अथवा बढ़ाने के लक्ष्य से) वह प्रतिष्ठा की नीति 
(2०09 ० 97८४४86) अपनाता है ।? यहाँ इन तीनों प्रकार कीं नीतियों का संक्षिप्त विवेचन 
आवश्यक है : 

() शक्ति संघर्ष : यथास्थिति की नीति अथवा यथापुर्थ स्थितिवादी नीति (7॥0 887 886 
6 ए०ए७० : ?०॥0०४ ० ॥6 84०६४ वए०)--अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में यथास्थिति की नीति 
वही कार्य करती है जो गृह राजनीति में एक दक्षिणपन्थी नीति करती है । यथास्थिति की नीति 
इतिहास के किसी विशेष समय में शक्ति के विशेष बंटवारे को स्थिर रखने के लक्ष्य में यत्नशील 
रहती है, इतिहास का वह विशेष समय, जिसके सन्दर्भ में यथास्थिति की नींति का वर्णव किया 
जाता है, अधिकतर किसी युद्ध का अन्त होता है, जबकि शक्ति का वितरण किसी शान्ति सन्धि में 
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कानुनी रूप ग्रहण कर लेता है । यह इस कारण होता है कि शान्ति सन्धियों का लक्ष्य युद्ध द्वारा 
लाये हुए शक्ति के मये वितरण का सन्तुलन कानूनी तरीकों द्वारा प्राप्त किया जा सके । इसलिए 
यथास्थिति की नीति की यह एक विशेष प्रवृत्ति होती है कि वह पिछले महायुद्ध से उपजे हुए शान्ति 
समझौते के समर्थक के रूप में प्रकट होती है जो यूरोपियन सरकारें तथा राजनीतिक दल सन्‌ 
85-848 तक यथास्थिति की नीति के समर्थक ये, वे वास्तव में नेपी लियनिक युद्धों के 'उपराब्त 
85 के शान्ति समझौते के समर्थक थे । पवित्र मँत्री” का मुख्य लक्ष्य यथापूर्व स्थिति” को बनाये 
रखना था, जो कि नेपोलियनिक युद्ध के उपरान्त 85 में स्थापित हुईं थी। प्रथम महायुद्ध के, 
अन्त में जो सत्ता वितरण हुआ, उसका कानुनी रूप 99 की शान्ति सन्धियों में पाया गया । 
राष्ट्र संघ का यह मुख्य ध्येय बन गया कि वह 99 की सन्धियों पर आधारित “यथायूर्वे स्थिति” 
की रक्षा करके विश्व शान्ति की रक्षा करे । इसी कारण दोनों विश्व-युद्धों के मध्य प्रमुख संघर्ष 
थथापूर्व स्थिति! के पक्ष अथवा विपक्ष में था। 979 में स्थापित यथापूर्वे स्थिति” के विरुद्ध 
राष्ट्र के लिए यह स्वाभाविक था कि वे राष्ट्र संघ से अपना सम्बन्ध-विच्छेद करते, जेसा कि 
जापान ते 932 में, जर्मती ने 933 भें व इटली ने 937 में किया १ 

केवल शान्ति सन्धियों तथा उनके पक्ष में की गयी अन्तर्राष्ट्रीय सन्ध्रियों में ही यथास्थिति 
की नीति का प्रकाशन नहीं होता । जो राष्ट्र एक विशेष प्रकार के शक्ति के विघरण को बनाये 
रखना चाहते हैं, वे इस लक्ष्य की पूति हेतु विशेष प्रकार की सन्धियों का साधन अपनाते हैं। जैसे-- 
'चीन से सम्बन्धित समस्याओं और सिद्धान्तों से सम्बन्धित नौ शक्तियों की सन्धि! जो वाशिगटन 
में 7 फरवरी, 922 को की गयी थी । इस सन्धि ने अमरीकन खुले द्वार की नीति को बदलकर - 
* उन देशों की सामुहिक नीति में परिवर्तित कर दिया, जी कि चीन से व्यापार करने में अभिरुचि 
रखते थे । उसमें उन सबने तथा चीन ने इस सन्धि को बनाये रखने की प्रतिज्ञा की थी। उसका 
मुख्य ध्येय चीन से सम्बन्धित इन राष्ट्रों के उस समय के आनुपातिक शक्ति वितरण को सन्तुलित 
करना था । इसी भाँति की अन्य सन्धि “आपसी गारण्टी की सन्धि! थी जो जमंनी, बेलजियम, 
फ्रांस, ब्रिटेन व्‌ इटली के मध्य 6 अक्टूबर, 925 को लोकारनो में हस्ताक्षरित की गयी थी । 
इसका ध्येय !98 में यथापू्व स्थिति की उस आम गारण्टी की पुष्टि करना था जो राष्ट्र संघ 
की दसवीं धारा में निदिष्ट थी। सन्धि की प्रथम धारा, विशेषकर उस गारण्टी की ओर संकेत 
करती है, जिसके अनुसार जमनी व फ्रांस तथां जमनी व वेलजियम के मध्य भूमि की “यथापूर्वे 
स्थिति' बनाये रखने की स्थापना थी । 

दोनों विश्व-युद्धों के मध्य जो मैत्री सन्धियाँ फांस ने सोवियत संघ, पोलेण्ड 
चैकोस्लोवाकिया, यूगोस्लाविया तथा रूमानिया से स्थापित कीं, उनका लक्ष्य यथापूर्व स्थिति को 
- कायम रखना था, विशेष रूप से जमंती द्वारा उनको परिवर्तित करने की सम्भावना को दूर रखना 
था। यही लक्ष्य सोवियत रूस व चैकोस्लोवाकिया, यूगोसलाविया व रूमानिया तथा चैकोस्लोवाकिया 
व यूगोसलाविया की आपसी सन्धियों का था । सन्‌ !935 से 939 के बीच जब इन सन्धियों की 
परीक्षा की घड़ी आयी तो इनकी विफलता जाहिर हो गयी और जम॑नी ने सन्‌ 939 में पौलैण्ड 
पर आक्रमण कर दिया । 

द्वितीय विश्व-बुद्ध के बाद सोवियत संघ ने पूर्वी यूरोपीय देशों के साथ पश्चिमी यूरोप 
के देशों ने आपस में तथा संयुक्त राज्य अमरीका के साथ जो सन्धियाँ कीं उन सबका लक्ष्य अपने- 
अपने भ्रदेशों में महायुद्ध के उपरान्त शक्ति वितरण के आधार पर स्थापित “यथापूर्व स्थिति” को 
बनाये रखना था | 

संक्षेप में, अन्तर्राप्ट्रीय राजनीति में यथापूर्व स्थिति की विदेश नीति इतिहास के 
किसी भी विशेष समय में वर्तमान शक्ति वितरण को स्थायी रखना अपना लक्ष्य समझती है। यह 
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नीति उस परिवतन के विरुद्ध है जो दो या अधिक राष्ट्रों के मध्य वर्तमान शक्ति वितरण को 
बदलता है। 


2, शक्ति संघर्ष साम्राज्यवाद (7#6 शाप्रइहा५ 0 ए०ण़थ : ॥#एथांशींआ7)--यदि 
किसी राष्ट्र की विदेश नीति, जो उसकी शक्ति में वृद्धि के लक्ष्य से संचालित होती है, आवश्यकता- 
वश अथवा स्वभावतः ही साम्राज्य का उदाहरण नहीं होती । साम्राज्यवादी विदेश नीति वह 
नीति होती है जो यथापूर्ब स्थिति को पलट देने का प्रयत्न करती है अर्थात दो या दो से अधिक 
राष्ट्रों के बीच के शक्ति सम्बन्ध को बदल देने का प्रयत्न करती है। उदाहरण के लिए आस्ट्रिया 
व प्रशा के मध्य सनू 866 के युद्ध अथवा जर्मनी व फ्रांस के सन्‌ 870 के युद्ध का कोई भी 
महत्वपूर्ण लक्ष्य आथिक न था । ये राजनीतिक युद्ध थे, वास्तव में साम्राज्यवादी युद्ध थे । उनका 
लक्ष्य सर्वप्रथम जमनी के अन्तर्गत प्रशा के पक्ष में तदुपरान्त यूरोपीय राज्य व्यवस्था में जरमनी के 
पक्ष में नया शक्ति वितरण लागू करना था । सन्‌ 854-56 का क्रीमियन युद्ध, अमरीका व स्पेन्त 
के मध्य सन्‌ 898 का युद्ध, रूस व जापान के मध्य सन्‌ 7904-05 का युद्ध, “इटली व 
तुकिस्तान के मध्य सन्‌ 9]-2 का युद्ध तथा अनेक बेलकाम युद्ध राजनीतिक लक्ष्यों अर्थात्‌ 
शक्ति वितरण को बदलने के ही द्योतक थे । प्रथम तथा द्वितीय विश्व-युद्ध सही मायने में राजनीतिक 
युद्ध थे जिनका लक्ष्य यदि सम्पूर्ण संसार का नहीं तो यूरोप का आधिपत्य था । 


मार्गेन्धाऊ के शब्दों में, “यथापूर्व नीति को पलटने की नीति होने के नाते साम्राज्यवाद 
का वास्तविक चरित्र एक नीति के रूप में उस समय सबसे अच्छी तरह समझाया जा सकता. है 
जबकि उन विशेष परिस्थितियों का ध्यान किया जाये जो कि साम्राज्यवादी नीतियों के पक्ष में प्रकट 
होती हैं तथा उन आन्तरिक व बाह्य परिस्थितियों के कारण एक जागरूक विदेश नीति से साम्राज्य- 
वादी नीति आवश्यकतावश उदित होती है ।! बस्तुतः साम्राज्यवाद तीन प्रकार से उदित 
होता है--(7) विजयी युद्ध--यदि दो राष्ट्रों के बीच युद्ध आरम्भ हो जाता है--चाहे उनमें कोई 
राष्ट्र आत्म-रक्षा के लिए ही युद्ध प्रारम्भ करे-युद्ध की समाप्ति के बाद विजयी पराजित के 
मध्य के आपंसी सम्बन्ध परिवर्तित होने लगते हैं ।॥ विजय के पास आते-आते वह युद्ध साम्राज्यवादी 
युद्ध में परिणत हो जाता है अर्थात्‌ विजयी राष्ट्र का लक्ष्य यथापूव॑ स्थिति में स्थायी 
परिवतंन लाना बन जाता है। उदाहरणाथ्थ, वार्साउ की सन्धि एक साम्राज्यवादी नीति का प्रेरक 
थी--यह साम्राज्यवादी थी क्योंकि यह युद्ध के पूर्व की वर्तमाव स्थिति बदल देना चाहती थी । 
(४) पराजित युद्ध--यदि कोई राष्ट्र युद्ध में पराजित हो जाता है तो उसकी पराजय में उस 
आकांक्षा का वीज बोया जा सकता है जिसके अन्तगत उसमें विजय का पासा पलढ देने की प्रेरणा 
हो । दूसरे शब्दों में, विजय की आशा के परिणामस्वरूप, विजय द्वारा संचालित साम्राज्यवादी 
' न्ोति के उत्तर में पराजित पक्ष साम्राज्यवादी नीति के प्रति प्रेरित हो जाता है। पराजित राष्ट्र 
में प्रायः यह आकांक्षा रहती है कि जो: कुछ उसमे हारा है उसे पुन्रः प्राप्त कर लिया जाये। 
उदाहरणाथथ, 99 से 935 से जमनी की गुप्त रूप से यह भीति रही कि जो कुछ उसने 
खोया है उसे पुनः अजित किया जाये | सन्‌ 936 में उसने राइनलैण्ड पर कब्जा कर लिया भौर 
यह प्रकट हो गया कि वह वार्साउ की यथापूर्व स्थिति को मानने के लिए तैयार नहीं हैं और उसका 
लक्ष्य उस यथापूर्व स्थिति को पलटना है। (77) कम्रजोरी--साम्राज्यवादी वीति को प्रोत्ताहित 
करने का एक अन्य कारण कमजोर राज्य अथवा शक्ति-शून्यता की स्थिति है । दोनों ही एक शक्ति- 
शाली राज्य के लिए आकर्षण हैं। नेपोलियम तथा हिटलर के साम्राज्यवाद कुछ हृद तक इसी 
चरित्र के थे | द्वितीय विश्व-युद्ध के बाद साम्राज्यवाद शक्तिशाली तथा कमजोर राज्यों के आपसी 


4. 46व., 97. 53-54. 
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सम्बन्धों से जन्मा है, जिसका उदाहरण सोवियत संघ तथा पूर्वी यूरोप के राष्ट्रों; जिन्हें पिछलग्गू 
कहा णाता है, के सम्बन्धों में दष्टिगोचर होता है । हा 

मॉर्गेत्याऊ के अनुसार, साम्राज्यवाद के तीन लक्ष्य हैं साम्राज्ययाद का लक्ष्य सम्पूर्ण 
घरती के राजनीतिक रूप से संगठित प्रदेशों के ऊपर प्रभुत्व स्थापित करता होता है भर्थात्‌ एक 
विश्वव्यापी साम्राज्य स्थापित करता अथवा यह एक महाद्वीपीय सीमा के अन्तर्गत साम्राज्य या 
नायकत्व की ओर लक्षित हो सकता है या फिर यह पूर्ण रूप से स्थानीय क्षोत्र में प्रभुत्व को अपना 
लक्ष्य बना सकता है । साम्राज्यवादी नीति जिस राष्ट्र को अपने आधिपत्य में लाने के लिए लक्ष्य 
बनाती है, उसकी शक्ति तथा विरोध ही साम्राज्यवादी भीति की सम्भव सीमा है| विश्व 
साम्राज्यवाद के असाधारण उदाहरण हैं--सिकन्दर महान, रोम, 7वीं तथा वीं शताब्दी में अरब 
तथा नेपोलियन व हिटलर की विस्तारवादी नीतियाँ । इन सब में एक सामान्य भ्रवृत्ति विस्तार की 
ओर प्रकट होती है, जिसकी कोई भी विवेकपूर्ण सीमा नहीं हैं । भुगोल द्वारा सीमित महाद्वीपीय : 
साम्राज्यवाद का स्पष्ट उदाहरण यूरोपीय शक्तियों की यूरोपीय महाहीप का अभुत्व प्राप्त करने 
की नीतियों में मिलता है । लुई घोदह॒वाँ, मेपोलियन तुतीय तथा विलियम द्वितीय इसके उदाहरण 
हैं । स्थानीय साम्राज्यवाद का रूप 8वीं व 9वीं शताब्दी के राजाओों की नीति में प्राप्त होता 
है। 8वथीं शताब्दी में फ्रडरिक महान, लुई पन्द्रहवें, मेरिया थेरसा, पीटर दी ग्रेट व कैंथरीन 
द्वितीय इस प्रकार की विदेश नीति की संचालक शक्तियाँ थे । 9वीं शताब्दी में बिस्माके ऐसी ही 
विदेश नीति का जादुगर था । 

मार्गेन्धाऊ के अनुसार) स्थापित साम्राज्यवादी मीति, महाद्वीपीय साम्राज्यवाद तथा विश्व 
साम्राज्यवाद में वही अन्तर है 'जो कि विस्मार्क, विलियम द्वितीय तथा हिटलर की विदेश नीतियों 
का अन्तर है। विस्माक मध्य यूरोप में जमंनी का प्रभुत्व स्थापित करना चाहता था, विलियम 
पूरे यूरोप में घ हिटलर सम्पूर्ण जगत में । क+ 

मॉर्गेन्चाऊ के अनुसार साम्राज्यवादी नीतियों के क्रियान्वयन के तीन साधन हैं--सैनिक 
साम्राज्यवाद सैनिक विजय लक्षित करता है, आधिक साम्राज्यवाद अन्य लोगों का आर्थिक शोषण 
लक्षित करता है तथा सांस्कृतिक साम्राज्यवाद एक प्रकार की संस्कृति का दूसरी संस्कृति द्वारा 
हटाया जाना लक्षित करता है। परन्तु ये सब सदा एक ही साम्राज्यवादी लक्ष्य के साधन के रूप में 
काम करते हैं । वह लक्ष्य यथापूर्व स्थिति को पलट देना होता है । ु 

3. शक्ति संघर्ष : प्रतिष्ठा की न्नीति (7४० ए#प्डहॉ४ णी 90फ्छ ; एगांएए ० 
77०४8०)--अन्तर्राष्ट्रीय मंच पर शक्ति संघ की तीसरी आधारभूत अभिव्यक्ति प्रतिष्ठा की 
पीति है। प्रतिष्ठा की नीति का चाहे जितना भी बढ़ाकर अथवा हास्यास्पद रूप में प्रयोग किया 
गया हो, यह राष्ट्रों में आपसी सम्बन्धों का उतना ही स्वाभाविक तत्व है जितना कि व्यक्तियों के 
आपसी सम्बच्धों में प्रतिष्ठा की इच्छा । 

यहाँ यह स्पष्ट हो जाता है कि अन्तर्राष्ट्रीय और ग्रह राजनीति एक ही सामाजिक तथ्य 
की विभिन्न अभिव्यवितर्याँ मात्र हैं। दोनों ही क्षेत्रों में सामाजिक भान्‍्यता की अभिलापा एक गति- 
मान शक्ति है, जोकि सामाजिक सस्बच्धों को निर्धारित करती है तथा सामाजिक संस्थाओं को 
जन्म देती है। व्यक्ति अपने सहघरों द्वारा अपने स्वयं के मूल्यांकन की पुष्टि ' चाहता है। व्यक्ति 
की सज्जनता वृद्धि तथा शक्ति को दूसरों के द्वारा की गयी प्रशंसा से ही बल मिलता है। इसी 
कारण जीवित रहने तथा शक्ति के संघषं में--जोकि वस्तुतः सामाजिक जगत का कच्चा भाल 
है--यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है, कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं जितना यह कि हम 
वास्तव में क्‍या हैं। हमारे वास्तविक रूप की अपेक्षा हमारे साथिग्रों से मन पर अंकित हमारी छाप 
समाज में हमारी सदस्यता के रूप को निर्धारित करती है । यह भी हो सकता है कि वह छाप हमारे 
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वास्तविक स्वरूप का रूप ही हो | इस प्रकार हमारे बारे में सही धारणा प्रकट करने के लिए ही 
प्रतिष्ठा की नीति होती है । उसका लक्ष्य दूसरे राष्ट्रों पर उस शक्ति का प्रभाव डालना है, जो कि 
स्वयं अपना राष्ट्र उपभोग करता है या उस शक्ति का जिसमें वह राष्ट्र विश्वास करता है या 
चाहता है कि दूसरे राष्ट्र विश्वास करें। 

मॉगन्थाऊ के अनुसार प्रतिष्ठा की नीति की अभिव्यक्ति के दो साधन हैं--(!) कूटनीतिक 
रस्में तथा (2) सैनिक शक्ति का प्रदर्शन । ः 

() कूठटनीतिक रस्में--कूटनीतिज्ञों के आपसी सम्बन्ध स्वाभाविक तौर पर प्रतिष्ठा की 
नीति के यन्त्र बन जाते हैं, क्योंकि' कूटनीतिज्ञ अपने देशों के सांकेतिक प्रतिनिधि होते हैं। जो आदर 
उनको दिया जाता है, वास्तव में, उनके देशों को दिया जाता है। जो आदर वे स्वयं देते हैं वह 
उनके देश द्वारा प्रदान किया जाता है। जो मानहानि उनके प्रति अथवा उनके द्वारा की जाती है 
वह वास्तव में उनके देश के प्रति अथवा उनके देश द्वारा की जाती है। इन तथ्यों के स्पष्टीकरण 
के अनेक उदाहरण हैं 

(अ) प्रायः सभी राज-दरबारों में यह परम्परा थी कि विदेशी राणजदूतों का परिचय तो 
साधारण अफसरों द्वारा कराया जाता था, जबकि राजकीय राजदूतों का परिचय राजकुमार कराया 
करते थे । जब सन्‌ 698 में लुई चौदहवें ने वेनिस के गणराज्य के राजदुत का परिचय लोरेन 
के राजकुमार द्वारा देने दिया था, तो वेनिस की महान परिषद्‌ में फ्रांसीसी राजदूत द्वारा सम्राट फो 
आश्वासन दिया था कि वेनिस सदा इस मान के लिए कृतज्ञ रहेगा और परिषद्‌ ने लुई चौदहवें 
को उसके लिए एक विशेष पत्र भी भेजा था। इस हाव-भाव द्वारा फ्रांस ने यह संकेत दिया था 
कि वह वेनिस के गणराज्य को उतना ही शक्तिशाली मानता है जितना कि एक शक्तिशाली राज्य 
को और इस नयी प्रतिष्ठा के लिए वेनिस नें कृतजञता प्रकट की थी । 

(व) पोष अपने यूरोपीय दरबार में विभिन्न प्रकार के राज्यों के कूटनीतिज्ञ प्रतिनिधियों का 
विभिन्न महाकक्षों में स्वागत करता था । मुकुटधारी राज्याध्यक्षों तथा वेनिस के राजदूतों का स्वागत 
साला रेगिया” तथा अन्य राजकुमारों तथा गणराज्यों के प्रतिनिधियों का स्वागत साज्ना ड्यूकेल' 
में किया जाता था । ऐसा कहा जाता है कि जेनेवा के गणराज्य ने पोप को लाखों की रकम इस- 
लिए प्रदान की थी कि उसके प्रतिनिधिगण साला रेगिया” में स्वागत प्राप्त करें, भ कि साला 
ड्यूकेल' में । परन्तु पोप ने वेनिस के विरोध के कारण इस प्रार्थना का तिरस्कार कर दिया, क्योंकि 
वह यह नहीं चाहता था जेनेवा उसके बराबर का बर्ताव प्राप्त कर ले । था 

(स) सन्‌ 946 में पेरिस में विजयोत्सव के समय सोवियत विदेशमन्त्री को द्वितीय पंक्ति 
में बिठाया गया, जबकि अन्य महान शक्तियों के प्रतिनिधि प्रथम पंक्ित में बैठे थे, तो उसने गर्वोक्ति 
के साथ सभा भवन को छोड़ दिया था। एक राष्ट्र जो अन्तर्राष्ट्रीय समाज में काफी समय से 
समाजच्युत रहा था, उसने एक महान शक्ति की सिश्चित रूप में उच्च स्थिति प्राप्त कर ली थी 
ओऔर वह इस नये पद की प्रतिष्ठा की माँग का आग्रह कर रहा था । 

(द) पोर्टंस्ड्म कान्‍्फ्रेंस में सन्‌ 945 में चचिल, स्टालिन वा ट्र मैन में आपस में यह 
समझौता नहीं हो पाया था कि सम्मेलन कक्ष में कोच सबसे पहले घुसे । अन्त में वे तीनों विभिन्न 
दरवाजों से एक ही समय में घुसे । ये तीन नेतागण अपने-अपने राष्ट्रों की शक्ति का संकेत कर रहे 
थे। इसी कारण इनमें से एक को अग्नरगमन देना उसके राष्ट्र को अन्य दो राष्ट्रों के मुकाबले में 
उच्चता की प्रतिष्ठा प्रदान करना होता, जबकि उनका दावा शक्ति की समानता का था । 

(य) प्रतिष्ठा की नीति एक राष्ट्र द्वारा अपनी उस शक्ति का प्रदर्शन की नीति के रूप में, 
जोकि उसके पास है, या जो वह सोचता है कि अन्य राष्ट्र विश्वास करें कि उसके पास है, अन्त- 
रष्ट्रीय सम्मेलनों के स्थान के चुनने में विशेष फलदायक्र अभिव्यक्ति की भ्रुमिका प्राप्त करती है । ' 
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जब परस्पर स्पर्द्धा वाले अनेक विरोधी दावे अस्तुत किये जाते हैं ओर समझौते द्वारा निबठाये नहीं 
जा सकते, तो अक्सर सम्मेलन का स्थान वह देश चुन लिया जाता है, जो प्रतिष्ठा की होड़ में 
स्वयं हिस्सा नहीं ले रहा हो। इसी कारण नीदरलंण्ड, दी हेग तथा स्विट्जरलंण्ड में जेनेवा 
अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के स्थान रहे हैं 
(फ) साधारणत:ः जब एक राप्ट्र के पास किसी क्षेत्र अथवा भू-भाग में शक्ति की प्रबलता 
होती है, तो वह यद्द बल देता है कि जो सम्मेलन इन मामलों से सम्बन्धित हों, वे उसके क्षेत्र के 
अन्दर अथवा समीप हों । इसी कारण प्रायः वे सभी अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो -सामुद्रिक प्रश्नों से 
सम्बन्धित रहे हैं, लन्दन में होते रहे हैं। जापान से सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन या तो 
बाशिगठन अथवा टोकियो में हुए हैं। द्वितीय महायुद्ध के उपरान्त यूरोप के भविष्य से सम्बन्धित 
प्रायः सभी अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन या तो रूस की भूमि में हुए हैं, जैसे मास्को अथवा यालटा में, या 
फिर उस भूमि में जहाँ रूस का कब्जा हो, जैसे पोर्टस्ड्रस में या फिर रूस-की भूमि के निकट, जैसे 
तेहरान में । 
की (2) सैनिक शक्ति का प्रदर्शन--प्रतिष्ठा की नीति सैनिक प्रदर्शन को अपने लक्ष्य की पूर्ति 
के साधन के रूप में प्रयोग करती है, क्योंकि सैनिक शक्ति एक राष्ट्र की शक्ति का स्पष्ट मापदण्ड 
है, उसका प्रदर्शन अन्य राष्ट्रों को उस राष्ट्र की शक्ति का ज्ञान कराता है। उदाहरण के लिए, 
शान्ति के समय विदेशी राष्ट्रों के फौजी प्रतिनिधिगण सेना तथा नौसेना की परेडों को देखने को 


| अक्तिसदकललने | राजनीलि | 
| शक्ति संघ्यप के रूप में । 





इसलिए आमन्त्रित किये जाते हैं कि उत पर व उनकी सरकारों पर अपने राष्ट्र की सैनिक तैयारी 
का प्रभाव पड़ सके। विदेशी प्रेक्षकों को सन्‌ 946 में प्रशान्त महासागर में किये गये अणुवम 
परीक्षणों के अवसर पर निमनन्‍्त्रण देने का यही ध्येय था । महान नौसेना शक्तियों द्वारा समय-समय 
पर सुदृर-पूर्व के बन्दरयाहों पर अपने जहाजी बेड़ों को भेजने का लक्ष्य वहाँ की जनता पर पश्चिमी 
शक्षितयों की उच्चता का प्रभाव अंकित करना था। सन्‌ !946 से भूमध्यसागर से जो इटली 

यूनान व तुक्षिस्तान के अन्दर्भाह में फौजी बेड़े घूम-घूमकर_ दौरा कर रहे थे, वे निश्चयपूर्वक ही 
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रूस की उस भू-भाग में महत्वाकांक्षाओं के उत्तर के रूप में थे । प्रतिष्ठा की नीति के सैनिक 
प्रकार का सबसे उम्र रूप सेना को अपूर्णतः या पूर्णतः युद्ध के लिए तैयार करना है। सन्‌ 936 
व 939 तक, रक्षित वर्गों में से कुछ को सैनिक रूप में बुलाना या सैनिक कार्यों के लिए कभी 
भी बुलाये जा सकने योग्य सैनिकों को सैनिक सेवा में बुलाना प्रतिष्ठा की नीति का एक प्रभाव- 
शाली साधन रहा है । 
शक्ति संघर्ष : अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के वर्तेमान सन्दर्े में 
(छएए5606ा,8 ए0ए₹ ए0फफर : ?एएघराय' एर8एएटापएए 07 
प्रगप्रशाप&पर70५, 7077729) 

हम अधिक दुर न जाकर द्वितीय भहायुद्ध के बाद की विश्व राजनीति का ही विश्लेषण 
करें तो मॉर्गेन्धचाऊ की विचारधारा में सत्यता प्रतीत हो जाती है। ऐसे कई मुद्दे और कतिपथ 
घटनाओं को लिया जा सकता है : 

. शीतयूद्ध--ह्वितीय विश्व-युद्ध के बाद अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में सोवियत संघ और 
अमरीकी. प्रतिस्पर्दा शक्ति संघर्ष का ही प्रतिरूप है। इसे सैद्धान्तिक और वैचारिक संघषे कहा गया 
है। यह दो भिन्न सिद्धान्तों, पद्धतियों एवं व्यवस्थाओं में युद्ध है । शीतयुद्ध पूंजीवाद और साम्यवाद, 
उदारवाद और सर्वंसत्ताबाद में संघर्ष है। यह ऐसा संघर्ष है जिसने अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं का 
समाधान करने के स्थान पर उन्हें उलझा दिया या उन्हें अधिक जटिल बृना दिया । उदाहरण के 
लिए, शीतयुद्ध ने ही जर्मनी का विभाजन किया, जर्मन समस्या को अधिक जटिल बनाया तथा 
उसके एकीकरण की समस्या को अमिश्चित काल तक टाल दिया । पं० जवाहरलाल नेहरू का तो 
स्पष्ट मत था कि 'शीतयुद्ध दो सिद्धान्तों का नहीं, दो शक्तियों का संघर्ष है ।” दोनों महाशक्तियाँ 
विश्व का नेतृत्व करना चाहती हैं, दोनों अपने प्रभाव क्षेत्रों का विस्तार चाहती हैं; दोनों पिछलश्गू 
एवं उपग्रही राज्यों की स्थापना चाहती हैं । | 

2. चीन-रूस विवाद--चीन और रूस दोनों साम्यवादी देश हैं, दोनों में विचारधारा की 
समानता है, दोनों पूंजीवाद का उन्मूलन चाहते हैं तथापि आज दोनों के सम्बन्धों में प्रतिस्पर्दा 
तनाव और संघर्ष दिखायी देता है। इस संघं के कारण हैं--साम्यवादी जगत पर एकमात्र 
नेतृत्व प्राप्त करने की अभभिलाषा, एशिया में प्रभाव क्षेत्र स्थापित करने में बढ़ती हुई प्रतिस्पर्द्ध 
आदि। 

3. भारत पर चीनी आक्रमण--20 अक्टूबर, 962 को चीनी सेवा ने भारत के उत्तर- 
पूर्वी सीमान्त तथा लद्दाख के मोर्चे पर एक साथ बड़े पैमाने पर आक्रमण किया किन्तु 24 नवम्बर, 
962 को चीन ने एकाएक अपनी ओर से एकपक्षीय युद्ध-विराम की घोषणा कर दी ओर युद्ध 
समाप्त हो गया । चीन ने जीते हुए भारतीय प्रदेशों को भी खाली करना प्रारम्भ कर दिया। युद्ध , 
में बन्दी बनाये गये अनेक भारतीयों को भी रिहा कर दिया और भारत के कुछ सैनिक साजो- 
सामान को भी वापस कर दिया। आखिर चीन का उद्देश्य क्या था ? सैनिक दृष्टि से भारत को 
हराकर चीन ने भारतीय प्रतिष्ठा को धूल में मिला दिया, भारत की निरबलता जगत्‌ प्रसिद्ध ह्दो 
गयी । एशिया में चीन भारत को अपना प्रतिद्वन्द्दी समझता था और युद्ध में प्राप्त सैनिक सफलता से 
उसने एशिया के राष्ट्रों के सामने अपनी धाक जमाने का प्रयत्न किया था । 

4. हिन्द सहासागर सें रूस-अमरीकी प्रतिस्पद्धां--पिछले कुछ वर्षो से हिन्द महासागर का 
शान्त जल भशान्त बनता जा रहा है जिसके कारण हैं नवीन परमाणु प्रक्षेपणास्त्रों एवं प्रौद्योगिकी 
की आवश्यकताएँ, हिन्द महासागर में तेल तथा अन्य खनिज पदार्थों की उपलब्धि की सम्भावनाएँ। 
अमरीका की नोसैनिक टास्क फोर्स नियमित रूप से सन्‌ 7964 से हिन्द महासागर में गश्त करने 
लगी है और दियायो गापिया में उसने सैनिक अड्डा भी कायम किया है। अमरीकी उपस्थिति 
का प्रतिकार करने के लिए सोवियत संघ ने भी अपनी घोशक्ति का विस्तार करना आरम्भ कर 
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दिया है। अमरीकी प्रभाव को रोकने के लिए उसने सोकोत्रा और सेशेल्स टापुओं के निकट नौसेना 
बेड़ों के लिए विश्रामस्थलों की स्थांपना की है। "7 
5. गृटनिरपेक्षता--द्वितीय विश्व-युद्ध के बाद भारत तथा अनेक नवस्वतन्त्र देशों ने गुट- 
निरपेक्षता की विदेश नीति अपनायी । इसका मुख्य कारण था कि -वे शक्ति संघर्ष की ग्रुटीय 
राजनीति से दूर रहता चाहते थे। 7 सितम्बर, 946 को जवाहरलाल नेहरू ने अपने रेडियो 
प्रसारण में कहा कि भारत को “एक दूसरे के विरोध में बंधे हुए मित्र दलों की शक्ति की राजनीतिः 
से अलग रहना चाहिए जिसके कारण दो विश्वयुद्ध हुए और जिससे एक विशाल पैमानें पर फिर 
दुबारा घोर संकट उत्पन्न हो सकता है।” 
संक्षेप में, अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति शक्ति संघर्ष का मंच है। समस्या चाहे भारत और 
पाकिस्तान की हो, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की हों, वियतनाम की हो, सोमालिया और 
इथियोपिया की हो, अरब और इजराइल की हो सभी में महाशक्तियों के हित निहित रहे हैं और 
उनमें शक्ति का अप्रत्यक्ष-प्रत्यक्ष संघर्ष दृष्टिगोचर होता है । ' 
निष्कर्ष ह॒ न्‍ 
मॉर्गेन्थाऊ ने अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के एक पक्ष--तंघर्ष पक्ष का ही चित्रण किया है। यह 
सच है कि शक्ति संघष॑ अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन का एक महत्वपूर्ण भाग है तथापि दूसरे 
पक्ष--सहयोग पक्ष की उपेक्षा नहीं की जा सकती । आज संयुक्त राष्ट्र संघ भौर उसके विविध 
अभिकरणों के माध्यम से अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सहयोग के भी अनवरत प्रयोग हो रहे हैं । 
प्रश्न 
. “अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति, समस्त राजनीति के समान, शक्ति के लिए संघप॑ है ।” स्पष्टीकरण 
कीजिए ।_ 
नुआऑशिाशांणानां 2000, 76 ॥! 90005, 5$ 8 #/एप्ट26 0 ए०च्रढए,” हाप्रएंत 6, 
2. “हर प्रकार की राजनीति की तरह अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति भी शक्ति के लिए एक संघर्ष है। 
अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का अन्तिम लक्ष्य कुछ भी हो; तत्काल लक्ष्य सदेव ही शक्ति है ।”* 
(हान्स जे. मॉर्गेन्थाऊ) 
उपरोक्त कथन के सन्दर्भ में अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति को भूमिका का स्पष्टीकरण 
कीजिए । 
“ुशियाबाॉणाश एणगा005, ॥76 थी एणा।(08, 48 2 शंगपह86 00 ए०फछश',. फप्राएश 
ग49 96 ॥6 प्रवंग॥6 क्ंप्रा5 0 गाशिायबाणातं शिणा08, ए0०चछः |8 94५5 ॥6 
ग्राणश्तांब्वां8 कांए,? (प्रद्चाड 3, ०7800) 


आपरलंतआा8 ॥6 706 णी ए0एछएछ 7 व्राशाशांणान् ?70705 ॥ 6 ॥8॥ 0 ॥॥6 
80096 डवॉशाशा[, 


3. अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति और शक्ति राजनीति (पावर पालिटिक्स) को एक समान क्‍यों माना 
जाता है ? आप किस हृद तक इस समीकरण से सहमत हैं * 


पाप 8 द्राल्याबांणाने 20स्‍668 स्वुप्रदंधव छाप 2007 एणञाप0 ? 70 फरँवा काथा। 
काह 70 गं। बा०्धयशाई छत द्री5 0शापरीएथ0॥ ? 
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“शक्ति” (प॥6 एणा०८ए ० ?ए०ए०) आधुनिक राजनीति विज्ञान की केन्द्रीय धारणा 
है । राज्य, सम्प्रभुता, सरकार, कानुन आदि में शक्ति को प्रमुख अन्तनिहित तत्व माना जाता है। 
बेकर ने राजनीति को शक्ति से अपृूथकनीय कहां है। कैठलिन और लासबेल ने राज्य विज्ञान को 
शक्ति का विज्ञान! कहा है। विलियम रॉब्सन राजनीति विज्ञान को समाज में शक्ति, उसकी 
प्रकृति, आधार प्रक्रियाओं, विषय-विस्तार तथा परिणामों से सम्बन्धित मानता है। 

प्राचीद समय में राज-दाशेनिकों एवं चिन्तकों ते शक्ति” की धारणा की उपेक्षा नहीं की 
है। यह सच है कि उनका दृष्टिकोण परम्परावादी था और इसलिए उनका ध्यान संस्थागत 
अध्ययन एवं राज्य की उत्पत्ति के इतिहास की खोज आदि की ओर अधिक रहा। फिर भी 
भेकियावेली, हॉन्स, कौटिल्य, हीगल, बोसकि आदि प्रमुख विचारकों ने शक्ति और उससे सम्बन्धित 
तत्वों के अध्ययन की ओर प्रचुर मात्रा में ध्यान दिया । कौटिल्य ने तो स्पष्ट लिखा है कि समस्त 
सांसारिक जीवम का आधार “दण्ड-शक्ति” ही है ।' 

आज इस तथ्य को स्वीकार कर लिया गया है कि शक्ति के अभाव में राजनीति अस्तित्व- 
धिहीन है ।! राजनीति का क्षेत्र चाहे आन्तरिक हो या अन्तर्राष्ट्रीय, दोनों में शक्ति को राजनीति से 
पृथक करना कठिन है । प्रो. हान्स जे. मॉर्गेन्थाऊ के शब्दों में, “हर प्रकार की राजनीति, चाहे वह , 
घरेलू हो या अन्तर्राष्ट्रीय, शक्ति संघर्ष की एक प्रक्रिया है ।” मैकाइवर के शब्दों में, समस्त गति, 
सभी सम्बन्ध, सभी प्रक्रियाएँ समस्त व्यवस्था और प्रकृति में घटित होने वाली प्रत्येक घटना शक्ति 
की अभिव्यक्ति है। वस्तुतः राजनीति में शक्ति की वही भूमिका होती है, जो हाट अर्थ-व्यवस्था 
(मार्केट इकोनॉमी) में धन या रुपये की होती है । 

शक्ति की अवधारणा : परिभाषा की समस्या 
(प्ठाइ ए०ग्रआर 20258?! + एर०0एझ,हाश 07 एड्णोगापठार) 

शक्ति अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा है। क्योंकि अन्तर्राष्ट्रीय राज- 
मीति का संघर्ष को सुलझाने से सम्बन्ध है तो किसी राजनीतिक समुदाय के अन्तर्गत शक्ति का 
वितरण ही यह तय करता है कि किस प्रकार संघषं को सुलझाया जाना है और क्या सभी पक्ष 
संघर्ष सुलझाने की शर्तों का पालन करेंगे 

शक्ति” की परिभाषा के सम्बन्ध में अनेक समस्याएँ हैं। प्रारम्भ में हो हमारे सामने 
शक्ति', प्रभाव” तथा सत्ता' जैसे शब्दों की परिभाषाओं के विषय में सहमति नहीं है । राबर्ट 
डहल, हेरल्ड डी. लासवेल और रोवे ने शक्ति को प्रभाव” के अर्थ में प्रयुक्त किया है । कौटिल्य 
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में शक्ति को बल प्रयोग के रूप में दर्शाया है। मॉर्गेन्याऊ और केटलिन ने शक्ति को “नियन्त्रण 
के अर्थ में प्रयुक्त किया है। हॉब्स ने अपनी पुस्तक लेवियाथन में शक्ति को सामान्य प्रवृत्ति 
बताते हुए लिखा है कि शक्ति की इच्छा मानव की अविच्छिन्न एवं अनवरत इच्छा है जिसका 
अन्त मुत्यु में होता है । फिर यह भी एक समस्या है कि शक्ति को साध्य” माना जाये अधवा 
'साधन' । किसी राष्ट्र की शक्ति को कैसे मापा जा सकता है ? 
राजनीतिक शक्ति : स्वरूप 
(७१078 07 ए0ण.7 7040, ए0ए्एए) 

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में हम जिस शक्ति .की चर्चा कर रहे हैं वह “राजनीतिक शवित' 
(?०॥४०4 ?०ए७) है । राजनीतिक शक्ति से अभिप्राय है अन्य मनुष्यों के कार्यों एवं मस्तिष्क पर 
नियन्त्रण करमा । राजनीतिक शक्ति शारीरिक शक्ति से थोड़ी भिन्‍न है । जब हिंसा वास्तविकता 
का रूप धारण कर लेती है तो वह सैनिक शक्ति के पक्ष में राजनीतिक शक्ति के पद त्याग का 
चोतक होती है । शक्ति” की कुछ परिभाषाएँ इस प्रकार हैं : 

राबट वायसंटेड-- शक्ति बल प्रयोग की योग्यता है, न कि उसका वास्तविक प्रयोग ।* 

संकाइवर--शविति व्यक्तियों तथा व्यवहार को नियन्त्रित करने, विनियमित करने तथा 
निर्देशित करने की क्षमता है ।' 

अनेल्ड श्र ख्त-- शक्ति ऐसी योग्यता है जो अपनी इच्छा को कार्यान्वित कर सकती है ।' 

भॉर्गेस्याऊ--शक्ति को कार्यान्वित करने वालों तथा उनके वीच जिन पर उन्हें कार्यान्वित 
किया जा रहा है, एक मनोवैज्ञानिक सम्बन्ध है । वह पहली श्रेणी में आने वालों को दूसरी श्रेणी में 
आने वालों के कुछ कार्यों को उनके मस्तिष्क पर प्रभाव डालकर नियन्त्रित करने की क्षमता प्रदान 
फरती है| 

राबद डहल--शक्ति लोगों के पारस्परिक सम्बन्धों की एक ऐसी विशेष स्थिति का नाम 
है जिसके अन्तर्गत एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को प्रभावित कर उससे कुछ ऐसे कार्य कराये जा सकते 
हैं जो उसके द्वारा अन्यथा न किये जाते ।* 

गोलधमर तथा शिल्स--'एक व्यक्ति को इतना ही शक्तिशाली कहा जाता है जितना वह 
अपने लक्ष्यों के अनुरूप दूसरों के व्यवहार फो प्रभावित कर सकता है ।*४ 

आर्गेन्सकी--“शकित दूसरे राष्ट्रों के आचरण को अपने लक्ष्यों के अनुसार, प्रभावित करने 
की क्षमता है। जब तक कोई राष्ट्र यह नहीं कर सकता, चाहे वह कितना ही बड़ा क्‍यों न हो, 
चाहे यह कितना ही सम्पन्त क्‍यों न हो, परन्तु उसे शक्तिशाली नहीं कहा जा सकता ।' 

राजनी तिशास्त्र में जाज॑ कैटलिन घह पहला व्यक्ति था जिसने एक ऐसे व्यवस्थित 
सिद्धान्त अथवा संकल्पनात्समक संरचना का विकास किया जिसमें शक्ति को केन्द्रीय स्थान पर रखा 
गया था । कैटलिन ने राजनीति के सम्बन्ध में मैक्स वेबर की उस परिभाषा को स्वीकार किया है 
जिसमें उसे “शक्ति के लिए संघ अथवा उन लोगों को जो शव्ित में हैं, प्रभावित करने की 
प्रक्रिया बताया गया है । उसकी दृष्टि में राजनीतिशास्त्र का क्षेत्र “सामाजिक नियन्त्रणों के 
अध्ययन अथवा अधिक स्पष्ट रूप से कहा जाये तो, मानवीय और यहाँ तक कि पाशविक इच्छाओं के 


हे अप : “पावर”, ट्यूबिन द्वारा सम्पादित हा,मन रिलेशन्स इस ऐडमिनिस्ट्रेशन, 967, 


28 “ए90छ67 एश्चाा 98 0९॥7९6 8५ (86 जंजा।ए 07 ए०4ण०४ [0 ०0700 ०गाह5ड धा6त ए6 पशा 40 80 


हक हक 37 औद प्राच्या 70 60 ह्वात द्वॉ50 40 86७ पा प०ए 00 704 60 जा 0768 60९5 70 फ़धा( 


पा ट 00पर्गाद 270 एतफ्द्वात 2, 505, 4५965 ० माताद्ा सशदा।एाड, 77 अवंकरांमांड+दाए॥, 


08 | अस्तर्राष्ट्रीय राजनीति * 


भी, सम्बन्धों को नियन्त्रित करने का क्षेत्र” है । केटलिन ने इस बात पर जोर दिया है कि 
“नियन्त्रण की प्रत्येक प्रक्रिया राजनीति विज्ञान का एक घटक” है । कैटलिन के अनुसार राजनीति 
शास्त्र नियन्त्रण की उस स्थिति का अध्ययन है जो शक्ति (प्राप्त करने) के लिए एक मुलभूत, पर 
अनभिज्ञात, प्रेरणा के द्वारा निर्धारित होती है । 

शक्ति की संकल्पना के अपने विश्लेषण में कंटलिन ने यह स्पष्ट कर दिया है कि शक्ति से 
उसका अर्थ प्रभुत्व” की स्थिति अथवा सैनिक शक्ति से नहीं है । मॉर्गेन्याअ की उस प्रसिद्ध उक्ति 
की आलोचना करते हुए जिसमें उसने कहा था, “अन्तर्राष्ट्रीय (राजनीति के चाहे अन्तिम उद्देश्य 
कुछ भी क्‍यों न हों, उसका तात्कालिक उद्देश्य शक्ति प्राप्त करना होता है'”, कैटलिन ने सुझाव 
दिया कि सहयोग” भी शक्ति का एक रूप हो सकता है । 

शक्ति संकल्पना का सबसे विस्तृत विश्लेषण हमें लासवेल और कैप्लन की रचनाकों में 
मिलता है। वे लिखते हैं, “शक्ति की संकल्पना सम्भवतः समस्त राजनीति की मूल संकल्पना है; 
'राजनीतिक प्रक्रिया का अर्थ है शक्ति को आकार देना, शक्ति चित्रण करना जोर शक्ति का उपयोग 
करना ।! लासवेल मे कैेटलिन के इन विचारों का प्रशंसा के साथ उल्लेख किया है कि “राजनीति 
विज्ञान, एक सैद्धान्तिक अध्ययन के रूप में, मनुष्यों के आपसी सम्बन्धों के साथ जुड़ा हुआ है, ऐसे 
सम्वन्धों के साथ जिनका उद्देश्य समुहबद्धता और प्रतिस्पर्धा के क्षेत्र में हो सकता है और आज्ञा 
कारिता और नियन्त्रण के क्षेत्र में भी, जहाँ तक वे किसी वस्तु के उत्पादन और उपभोग की 
खोज में लगे हुए नहीं हैं परन्तु दूसरे मनुष्यों को अपनी इच्छा के सामने शझुकाना चांहते हैं। 
राजनीतिक सम्बन्धों का लक्ष्य सदा ही मनुष्यों के द्वारा शक्ति की खोज है ।*2 

बट्रेण् र सेल की शक्ति की यह परिभाषा है कि वह “अभीप्सित प्रभावों की सृष्टि” है, 
व्यक्तियों और समूह दोनों के सम्ब-्च में व्यवहार में लायी जा सकती है। परन्तु राजनीतिक 
दृष्टि से जब हम शक्ति की बात करते हैं तो उसका अर्थ एक व्यापक रूप में अभीष्सित अभावों 
की सृष्टि नहीं होता परन्तु केवल उन प्रभावों की सृष्टि होता है जिधका सीधा सम्बन्ध दूसरे 
मनुष्यों से होता है । इस प्रकार राजनीतिक शक्ति में, जो अन्य व्यक्तियों को प्रभावित करती है, 
और प्रकृति के ऊपर की शक्ति में अन्तर किया जाना आवश्यक है। फ्राइडरिश ने शक्ति की 
परिभाषा “एक विशेष प्रकार के मानवीय सम्बन्ध के रूप में दी है? और टोनी ने 'उसे किसी एक 
व्यक्ति, अथवा व्यक्तियों के समुह, को दूसरे व्यक्तियों अथवा समूहों के व्यवहार को उस दिशा में 
जिसमें शक्ति का उपयोग करने वाला चाहता है, मोड़ देने की क्षमता बताया है ॥* शक्ति का अध॑ 
निर्णयों के निर्माण में सहभागिता बताते हुए लासवेल लिखता है, “निर्णयों का निर्माण एक ऐसी 
प्रक्रिया. है जिसका सम्बन्ध अन्य व्यक्तियों से होता है; उसमें यह निश्चय किया जाता है कि 
निर्धारित मीतियों पर वे अन्य व्यक्ति कैसे चलेंगे ।** 

लासवेल यह आवश्यक नहीं मानता है कि शक्ति के प्रयोग का आधार हमेशा ही; अथवा 
सामान्य रूप से, हिंसा पर होता है; अथवा बल प्रयोग को हिंसा और शारीरिक क्रूरता के भर्थों में 


7. हैरल्ड डी. लासवेल और अब्नाहम कैप्लत, पॉवर एण्ड सोसांइटी : ए फ्रमवर्क ऑफ पोलिटिकल 
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शक्ति की स्थिति का निचोड़ माना जा सकता है शक्ति का आधार विश्वास, निष्ठाएँ, “आदत 
और निष्करियता भी उतना ही हो सकते हैं जितना हितों की खोज । यह भी आवश्यक नहीं है कि 
जब कभी नियन्त्रण लगाये जायें तो उनका रूप हिंसा का ही हो । शक्ति का तो -केवल यही बर्थे 

* है कि (दूसरे की) नीतियों पर प्रभावशाली नियन्त्रण रखा जा सके; इस नियन्त्रण को प्रभावशाली 
बनाने के साधन अनेक और विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं । हु 


राजनीतिक शक्ति, वास्तव में एक ऐसी जटिल संकल्पना है जिसके पीछे सदाः ही यह 
मान्यता होती है कि उसके कई रूप हो सकते हैं, जैसे सम्पत्ति, शस्त्रास्त्र, नागरिक अधिकार, 
लोकमत पर प्रभाव--जिनमें से किसी को भी किसी दूसरे पर आश्रित नहीं माना जा सकता । 
संक्षेप में, राजनीतिक शक्ति का अर्थ है--दूसरों के व्यवहार पर नियन्त्रण या प्रभुत्व। राबर्ट 
डहल ने अधिक स्पष्ट करते हुए लिखा है कि अ' उस सीमा तक 'ब' पर शक्ति रखता है, जिस 
सीमा तक वह “ब' से वे कार्य करा लेता है, जिन्हें वह अन्यथा नहीं करता । याने राजनीतिक शक्ति 
एक सम्बन्ध (7०४४०॥5॥४9) है । फिर भी, यह ऐसा सम्बन्ध है जो सदा स्पष्ट नहीं होता । इस 
प्रकार यदि अफगानिस्तान में सोवियत संघ की फौजें विद्यमान हैं और अमरीका के बार-बार धमकी 
देने के उपरान्त भी सोवियत संघ अपनी फौजें नहीं हटाता है तो हम कह सकते है कि सोवियत 
संघ के पास राजनीतिक शक्ति है । पर यह भी सम्भव है कि किन्‍्हीं अन्य कारणों से सोवियत 
सेनाएँ अफगातिस्तान से हट जाती हैं और यह मात्र संयोग ही हो कि सोवियत सेनाएँ उसी समय 
हटना शुरू कर देती हैं जब भारत अथवा ग्रुटनिरपेक्ष राष्ट्र प्रबल रूप से ऐसी माँग कर रहे हों तो 
इससे भारत या ग्रुटनिरपेक्ष राष्ट्रों की 'शक्ति' के बारे में कुछ भी साक्ष्य नहीं मिलेगा । अक्सर 
'शक्ति सम्बन्ध' (90फथ' 70]४४०7४79) की स्थिति से यह मालुम करना वहुत कठिन है कि 
किसी व्यक्ति या गुट के व्यवहार में बदलाव क्‍यों हुआ ? 


| मॉर्गेन्याऊ के अनुसार, “जब हम शक्ति की चर्चा करते हैं, तो हमारा तात्पय उस शक्ति 
से होता है, जो मनुष्य अन्य मनुष्यों के मस्तिष्क व कार्यो के ऊपर प्रयोग करता है। राजनीतिक 
शक्ति से हमारा तात्पयं जन शक्तिधारियों के आपसी सम्बन्धों व उनके तथा सामान्य जनता के 
सम्बन्धों से होता है ।? | 


राजनीतिक शक्ति के सम्बन्ध में तीन बातें कही जा सकती हैं--प्रथम, राजनीतिक शक्ति 
के धारण करने वालों में उच्च-अधीनस्थ सम्बन्ध (57907 0-5प्र०0तां।॥० ए७धरधंणाधंए) 
प्रकट होना स्वाभाविक है । द्वितीय, राजनीतिक शक्ति का प्रयोग अन्ततोगत्वा' सामान्य जनता पर 
होता है और उसे सत्ता का प्रयोग करने वाले की बात माननी पड़ती है। तृप्तीय, राजनीतिक 
शक्ति मनोवैज्ञानिक सम्बन्ध प्रकट करती है, न कि शारीरिक या भौतिक सम्बन्ध । मॉर्गेन्याऊ के 
अनुसार, “शक्ति का प्रयोग करने वाले तथा जिसके विरुद्ध शक्ति प्रयुक्त होती है--इन दो राष्ट्रों 
के मध्य का मनोवेज्ञानिक सम्बन्ध ही राजनीतिक शक्ति है ।” 


आगेन्स्की शक्ति को मुख्यतः उसके निषेधात्मक पहलू के रूप में ही देखते हैं। अर्थात शक्ति 

_ अधिकतर दूसरे राष्ट्रों को अनचाहा काय करने से रोकने की क्षमता (08[8०॥068) का नाम है। 

वेसे उनसे मनचाहा का कराने की क्षमता का नाम भी शक्ति है। इस प्रकार शक्ति निषेधात्मक 
भी हो सकती है और सकारात्मक भी । 


+. 
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शक्ति ओर बल 
(?0छ७ए४8४२ &7४७ ४0708) कि 


हैरल्ड स्प्राउट और मारप्रेट स्प्राउट के अनुसार शक्ति का अर्थ है सैनिक शक्ति । आइमितत 
क्लॉड ने भी शक्ति के अपने विश्लेषण का मुख्य विषय सैनिक पहलू को ही माना है । मॉरगरेन्धाऊ 
से सैनिक पहलू को अपनी शक्ति की परिभाषा से बाहर रखा है और जब कभी वह शक्ति की 
चर्चा करता है तो उसका अभिप्राय राजनीतिक शक्ति से ही होता है । 
शक्ति और बल प्रयोग (स॑निक शक्ति) में स्पष्ट अन्तर है । बल प्रयोग शक्ति का उपकरण 
है । यहाँ हम राजनीतिक शक्ति की चर्चा कर रहे हैं । यदि बल प्रयोग किया जाता है तो वहीं से 
राजनीतिक शक्ति का अन्त हो जाता है। बल प्रयोग हिंसा पर आधारित है जबकि शक्ति एक 
मनोवैज्ञानिक प्रभाव है। शक्ति अदृश्य है जबकि बल प्रयोग दृश्य है। बायसंटेड के शब्दों में, 
शक्ति बल प्रयोग की योग्यता है न कि उसका वास्तविक प्रयोग । 
राजनीतिक क्रियाओं के अनेक प्रकार दैं जिनके द्वारा कर्ता दूसरों को प्रभावित कर सकता 
है। इन्हें तीन शीष॑कों में रखा जा सकता है : हे 
; | (।) बल (००८), 
(2) प्रभुत्त (007779007), 
(3) क्रिया कौशल (एथणाएएण3ा०7) । * 
बल में भोतिक गतिविधि दिखायी देने वाली भौतिक शक्तियों का प्रयोग होता है। बल 
और प्रभुत्व साथ-साथ रहते हैं। प्रभुत्व को प्रभावशाली बनने के लिए बल का प्रयोग किया 
जाता है । संक्षेप में 'शक्ति' एक विस्तृत संकल्पना है जिसमें शक्ति के रूप में बल उसी प्रकार 
निहित है जिस प्रकार बादल में बिजली रहती है । 
शक्ति और प्रभाव. 
(70फ्रपए &प० गराय एशरट2) 
यदि शक्ति से “बल प्रयोग', दण्ड” और 'हिंता” को निष्कासित कर दिया जाय तो वह 
प्रभाव बन जाती है| प्रभाव एक बलरहित तत्व है । कार्ल जे. फ्रेडरिक के अनुसार, प्रभाव ग्रुप्त 
शक्ति है । यह न्यूनाधिक मात्रा में शक्ति का अदृश्य रूप है । राबर्ट डहल के अनुसार, प्रभाव 
व्यक्तियों, समुहों, समुदायों, संगठनों, राज्यों में सम्बन्ध है । यदि विशिष्ट शब्दावली का प्रयोग 
किया जाय तो प्रभावकर्ताओं में सम्बन्ध है जिसमें एक कर्ता दुसरे कर्ताओं को किसी ढंग से कार्य 
करने के लिए प्रेरित करता है जिसे वे अन्यथा नहीं करेंगे ।* 
| राजनीति में जब कोई निर्णय लिया जाता है तो उस पर मानवीय व्यवहार की अनेक 
घटनाएँ प्रभाव डालती हैं । जेम्स साचे ने लिखा है कि "निर्णय लेने की प्रक्रिया के अध्ययन के लिए 
प्रभाव उसी प्रकार महत्वपूर्ण है जिस प्रकार गति के अध्ययन के लिए ताकत है ।' 
प्रभाव और शक्ति में घनिष्ठ सम्बन्ध है । दोनों एक दूसरे को सबलता प्रदान करते हैं। 
प्रभाव शक्ति उत्पन्न करता है तथा शक्ति प्रभाव को । शक्ति सम्बन्धों की कोई भी स्थिति प्रभाव 
की कुछ न कुछ मात्रा के बिना नहीं होती । राबर्ट डहल ने प्रभाव और शक्ति को सम्बस्घात्मक 
माना है। प्रभाव में यह देखा जाता है कि 'अ', 'ब से किस सीमा तक क्या कुछ करा लेता 
है जो अन्यथा वह नहीं करता । भौतिक वल श्रयोग के साथ संलरन होकर प्रभाव भी शक्ति बत 
जाता है । 
शक्ति और प्रभाव में अन्तर दर्शाया जा सकता । - प्रथम, शक्ति के पीछे कठोर भौतिक 
बल एवं प्रतिबन्धों का प्रयोग होता है। प्रभाव में आग्रह, विनय और नैतिकता का पुट घिद्यमात 
* रहता है, जबकि शक्ति की प्रकृति वाध्यकारी होती है । द्वितीय, शक्ति भय औौर दण्ड एर आधारित 
होने के कारण अलोकतान्त्रिक है और 'प्रभाव' सहमति पर आधारित होने के कारण लोकतान्त्रिक 
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है। तृत्तीय, शक्ति के प्रयोग को देखा जा सकता है जबकि प्रभाव का केवल अनुमान लगाया जा 
सकता है । चतुर्थ, शक्ति बल प्रयोग और भौतिकशास्त्रियों पर आधारित होती है। भतः उसका 
प्रयोग सीमित ही किया जा सकता है किन्तु यदि एक बार प्रभाव अजित कर लिया जाय तो उसके 
प्रयोग की कोई सीमा नहीं रहती है । 

अल्फोर्ड बुल्फस ने शक्ति और प्रभाव में अन्तर किया है। शक्ति से उसका अभिप्राय है 
घमकियों के द्वारा दूसरों को नियन्त्रित करने की सामर्थ्य और प्रभाव से अभिप्राय है प्रलोभन एवं 
अनुनय के द्वारा दूसरों को नियन्त्रित करने की कला । दूसरे शब्दों में, दण्ड और बल प्रयोग द्वारा 
प्राप्त किया गया नियन्त्रण शक्ति कहलाता है और अनुनय एवं प्रलोभनों द्वारा दूसरे के ऊपर प्राप्त 
किया गया नियन्त्रण प्रभाव कहलाता है । 

कतिपय विद्वानों की मान्यता है कि शक्ति की अवधारणा अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के अन्तरंग 
का स्पष्टीकरण करने में असमर्थ है । शक्ति की अवधारणा केवल उस स्थिति में अन्तर्राष्ट्रीय 
सम्बन्धों का वर्णन कर सकती है जिस स्थिति में वास्तविक संघर्ष चल रहा है। संघर्ष प्रारम्भ होने 
से पूर्व की अवस्था में प्रभाव” की अवधारणा अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के स्वरूप की समुचित व्याख्या 
कर सकती है | डेविड सिंगर उन लेखकों में है जो प्रभाव” की अवधारणा को सर्वाधिक महत्व देते 
हैं। शक्ति' की परिभाषा करते हुए वह सिर्फ प्रभाव डालने की क्षमता को शक्ति बताता है । शक्ति 
की अभिव्यक्ति वहाँ होती है जहाँ तीन बातें पायी जाती हैं--प्रथम, दो पक्षों के बीच मुल्यों का 
संघर्ष हो; द्वितीय, एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष की माँगों या जरूरतों की सचमुच पूति की जाती हो; 
ओर तृतीय, एक पक्ष को दूसरे पर प्रतिवन्धों का भय पैदा करने का सामथ्यं हो । वस्तुतः प्रतिबन्ध 
लागू करने या भय पैदा करने का सामथ्यं ही वह तत्व है जिसके आधार पर प्रभाव रूप सम्बन्ध 
शक्ति रूप सम्बन्ध में बदल जाता है।_ , 

गत 4 नवम्बर, 979 से 5 मई, 980 तक के अन्तर्राष्ट्रीय घटनाचक्रों को यदि ईरानी 
राजनीति के सन्दर्भ में सिहावलोकित किया जाय तो यह कहना पड़ेगा कि ईरान की तुलना में 
अमरीका शक्तिशाली होते हुए भी प्रभावपूर्णः नहीं रहा । असफल बल प्रयोग करने के बाद भी 
अमरीका अपने प्रभाव को बन्धकों' के मसले पर 'शक्ति' में परिवर्तित नहीं कर पाया । अमरीका 
ने एक सभ्य राष्ट्र की तरह प्रतीक्षा की, विश्व जनमत को जगाया, संयुक्त राष्ट्र संघ और उसके 
अन्तर्राष्ट्रीय न्‍्यायालय के दरवाजे खटखटाये, आथिक और व्यापारिक दबाव डाले और यहाँ तक 
कि जब छः महीने तक कुछ भी नहीं हुआ तो बन्धरकों को छुड़वाने की एक असफल सैनिक कार्यवाही 
भीकी। 

शक्ति के स्रोत : 
का (5007८88 67 70 क्रा्मर) 

शक्ति के स्रोतों की पूर्ण सूची देना सम्भव नहीं है क्योंकि विचारकों में इस सम्बन्ध 
में बहुत अधिक मतभेद है। धन सम्पदा, प्राकृतिक सम्पदा के साधन, मानव शक्ति और 
शस्त्र आदि किसी भी राष्ट्र की शक्ति के महत्वपूर्ण अवयव (078478) हैं। पर उनका महत्व इस 
दृष्टि से आँकना होगा कि अन्य राज्यों के व्यवहार को प्रभावित करने के लिए. उनका उपयोग 
कहाँ तक किया जाता है। निस्सन्देह धन सामान्यतया शक्ति का एक महत्वपूर्ण अवयव है, 
क्योंकि इसके द्वारा कोई राज्य दूसरे राज्य के व्यवहार को प्रभावित करने के लिए उसे 
पुरस्कार के रूप में बहुत कुछ दे सकता है। धन से शक्ति के अन्य अवयव खरीदे भी जा सकते 
हैं; जैसे बल प्रयोग के साधन । अरब देशों और ईरान के पास तेल के अटूट भण्डार है जिससे वे 
अन्य देशों के व्यवहार को प्रभावित करते है। पर धन या प्राकृतिक सम्पदा होने मात्र से शक्ति 
भ्राप्त नहीं होती। उदाहरण के लिए, अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में संयुक्त राज्य अमरीका की बहुत 
समय तक कोई विशेष शक्ति नही थी हालाँकि वह बहुत धनी राज्य था । किसी राज्य या व्यक्ति 
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, की शक्ति केवल सम्पदा के स्वामित्व से नहीं बल्कि उसके उपयोग से प्राप्त होती है। वही राष्ट्र 
या व्यक्ति शक्तिसम्पन्न है जिसके पास ताकत के स्रोत भी हैं और जो अन्य राष्ट्रों और व्यक्तियों 
के व्यवहार को प्रभावित या नियन्त्रत करने में अपने साधनों का सफलता से उपयोग करना भी 
जानता है । जर्मनी की स्थिति को देखिए प्रथम विश्व-युद्ध से पहले घह संसार के सबसे शक्तिशाली 
राष्ट्रों में था। पर युद्ध में हारने के वाद उसकी स्थिति नगण्य सी रह गयी । अब फिर वह एक 
महाशक्ति के रूप में उभर रहा है । यह ठीक है कि दो विश्वयुद्धों में जमंनी को धन; क्षेत्र और 
साधनों की हामि हुई; पर उसकी सबसे बड़ी हानि हुई कि दूसरे देशों को प्रभावित करने की 
उसकी सामथ्यें जाती रही । ह 

शक्ति के कई स्रोत हो सकते हैं। शक्ति का पहला स्रोत ज्ञान ((709॥०086) है। ज्ञान : 
के द्वारा व्यक्ति की अन्य विशेषताओं को इस प्रकार संचालित किया जाता है कि वे शक्ति के 
साधन बन सकें । व्यक्ति नेतृत्व का गुण, उसकी .इच्छा की शक्ति, उसकी सहन शक्ति अपने 
आपको अभिव्यक्त करने की शक्ति आदि शक्ति के विभिन्न महत्वपूर्ण पहलू हैं। प्राप्तियाँ 
(?०४४९४४०॥98) भी शक्ति का स्रोत है| प्राप्तियों के अन्तर्गत भौतिक सामग्री, स्वामित्व, आधिक 
साधन आदि को सम्मिलित किया जा सकता है। ऐसा माना जाता है कि सम्पत्ति और-सम्पदा 
राष्ट्र या व्यक्ति को अप्रत्यक्ष शक्ति प्रदान करते हैं | संगठन, (0785470॥) अपने आपमें शक्ति 
का एक महत्वपूर्ण स्रोत है । 'संगठन ही शक्ति है' की कहावत पर्याप्त सत्यता, रखती है | कभी- 
कभी राष्ट्र का आकार (26) भी शक्ति का स्रोत बन- जाता है। ऐसा माना णाता है कि राष्ट्र 
का आकार जितना बड़ा होगा उतना ही वह शक्तिशाली बनने की क्षमता विकसित करेगा । 

शक्ति के प्रकार 
(शए88 0770जह्टर) 

राजनीतिक शक्ति तीम रूपों में अभिव्यक्त होती है--(7) शारीरिक शक्ति (?7प४०० 
ए०छ०), (7) मनोवैज्ञानिक शक्ति! (?5एणाण०टझ्टांग्य ?0ज़०), तथा (४) आधिक शक्ति 
(8007णागं० 207०7) । - 

], शारीरिक शक्षित (श9भं०४ ?०७०/) प्रत्येक राष्ट्र की सरकार राजनीतिक शक्ति 
का प्रयोग करती है किन्तु वह ऐसा इसलिए कर पाती है चूंकि सेवा राजनीतिक सत्ता के अभधीस्थ 
होती है । जब-जब सेना की ऐसी अधीनस्थ स्थिति का अन्त होता है तब-तब राजनीतिक शक्ति 
सैनिक नेतृत्व के हाथों में चली जाती है । अन्तर्राष्ट्रीय जगत में यह देखा गया है कि यदा-कदा 
सैनिक कऋरान्तियाँ (८००७ ०/९४०४०) होती रहती हैं भौर राजनीतिक शक्ति का राजनीतिक नेतृत्व 
से सैमिक नेतृत्व के हाथों में हस्तान्तरण होता रहता है। जिन देशों में लोकतांन्त्रिक परम्परा का 
अभाव पाया जाता है और लोकमत की अवज्ञा होती है । वर्षों तक लेटिन अमरीका का शासन 
इसी ढंग से चलता रहा और संयुक्त राज्य अमरीका, जोकि इन लेटिन अमरीकन देशों की अथ्थे- 
व्यवस्था को नियन्त्रित करता रहा, यथार्थ में अपनी केन्द्रीय ग्रुप्तचर एजेन्सी ("शएगे प्रगांथी- 
8008 8०709) के माध्यम से इन देशों की राजनीतिक शक्ति को भी नियन्त्रित करता रहा और 
समय पर इने देशों की सैनिक सत्ता के तख्ते पलटने में (००००5) अहम भूमिका अदा करता 
रहा है । 

प्रौद्योगिकी के तीव्र विकास के परिणामस्वरूप राज्य की शारीरिक शक्ति इसके कई घटकों 
में बेटी रहती है जिनमें स्थल सेना, जल सेना, घायु सेना और प्रक्षेपणास्त्रों वाले परमाणु शक्ति के 
केन्द्र प्रमुख हैं । सैनिक शक्ति के इस प्रकार विभाजन से राजनीतिक सत्ता को थोड़ी सुरक्षा प्राप्त 
होती है भौर बड़े देशों में आसानी से सैनिक ऋरान्ति नहीं हो पाती है । 
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2, भनोवेशानिक शक्ति (?5५०॥००ट्टांटश ?0७८7)--मनोवैज्ञामिक शक्ति ऐसे प्रतीकात्मक 
सूचकों ($979070 0शं०८४) से मिलकर बनती है जो व्यक्तियों के मस्तिष्कों और भावनाओं को _ 
प्रभावित करते हैं ।! यह प्रचार माध्यमों (?70028क04) के जरिए लोगों के विचारों और 
कार्यों को नियन्त्रित करने-का तरीका है। राज्य उत्तर्राष्ट्रीय राजनीति में बड़ी चतुराई से मनो- 
वैज्ञानिक शक्ति का प्रयोग करते रहते हैं। अरब-इजराइल युद्ध के समय इजराइल ने बड़ी चतुराई 
से यह उद्घाटित किया कि उसके पास कुछ आणविक बम हैं। यथाय में ऐसी खबर फैलाने का 
ध्येय केवल अरब राष्ट्रों के मनोबल को कम करना ही था । गणतन्त्र दिवस परेड के समय भारत 
प्रायः विभिन्न टैंकों ओर विशिष्ट हथियारों का प्रदर्शन करता है जिसका ध्येय. पड़ौसियों को यह 
दिखाना है कि अब भारत सैनिक दृष्टि से काफी शक्तिशाली है । अक्टूबर क्रान्ति की सालगिरह के 
दिन सोवियत संघ में भी रॉबेट्स और हैंकों के प्रदर्शन किये जाते हैं जो एक मनोवैज्ञानिक शक्ति 


के प्रदर्शन का तरीका है । न्‍ 
राज्य की जनता पर अपना प्रभावशाली नियन्त्रण स्थापित करने के लिए कई बार सरकारें 


प्रचार माध्यमों का सहारा लेती हैं । अपने मनोवैज्ञानिक प्रभाव की वृद्धि के लिए कई राज्य प्रति- 
दिन विशिष्ट रेडियो प्रसारण करते रहते हैं।॥ रेडियो पीकिंग प्रतिदिन हिन्दी में प्रसारण करता 
रहता है। तवाशकन्द रेडियो स्टेशन अपने में विशिष्ट 'पीस एण्ड प्रोग्रेस' हिन्दी कार्यक्रम के अन्तगंत 
हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में प्रसारण करता है। वी. बी. सी. और वॉयस ऑफ अमरीका 
अनेक विदेशी भाषाओं में प्रसारण करते हैं । इन प्रसारणों का उद्देश्य शत्रु को कमजोर बनाना, 
उसके मनोवल को क्षीण करना और शत्रु अथवा विरोधी राज्य में अव्यवस्था फैलाकर उद्देश्यों की 
प्राप्ति करना है । प 
शक्ति का घिहितार्थ यह है कि विपक्षी को कोई बात स्वीकार कराने के लिए मजबूर कर 
दिया जाये । सैनिक बल से ऐसा करने पर उसे हम सैनिक शक्ति की संत्ना देते हैं, लेकिन कूटनीति, 
प्रचार आदि द्वारा भी किसी राष्ट्र को इस प्रकार विवश किया जा सकता है। जब हम प्रचार, 
कूटनीति आदि का प्रयोग इस रूप में करें कि दूसरा देश हमारी नीतियों को मामने के लिए विवश 
ही जाय तो यह मनोवैज्ञानिक शक्ति कहलायेगी । ह 
3, आधिक शक्ति (200707० ?0ए४०)---राजवीतिक शक्ति का प्रयोग व्यवहार में 
ह आधिक साधनों द्वारा होता है। किसी भी राज्य का विदेशी व्यापार केवल अपनी धस्तुओं का 
विक्रय करना और विदेशी मुद्रा कमाने मात्र से ही सम्बन्धित नहीं होता अपितु व्यापार के माध्यम 
से उस देश में अपनी राजनीतिक शक्ति का विस्तार करना भी अन्य महत्वपूर्ण ध्येय होता है। 
अपने विदेशी निर्यात के माध्यम से एक राज्य चाहे तो किसी भी अन्य राज्य को आधिक दृष्टि से 
अपने पर निर्भर बना सकता है। विदेशी आधिक सहायता के राजनीतिक प्रभाव इस प्रकार हैं : 
(0) विदेशी सहायता से देश आत्म-निर्भर नहीं वन सकता और आध्िक तथा तकनीकी दृष्टि से 
परमुखापेक्षी हो जाता है; (7) विदेशी सहायता से होने वाले तात्कालिक लाभ के फेर में देश पर 
कर्ज का भारी बोझ आ जाता है जिसको चुकाते-चुकाते नाक में दम आने लगता है; (7) आधिक 
विकास के लिए विदेशी सहायता से भी अधिक महत्व आत्म-सम्मान का है । लम्बी आधथिक पर- 
निर्भरता से देश का मनोबल एवं आत्म-सम्मान क्षीण होता है। : 
दे क जो देश भारत को विदेशी सहायता प्रदान करते हैं, वे चाहते हैं कि भारत उन्हीं के प्रभाव 
क्षेत्र में रह और अपना स्वतन्त्र चिन्तन तथा कार्य बन्द कर दे । ऐसा कहा जाता है कि सन्‌ 966 


«7३९९ |! न 3026 ८ हे 
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में हमें अपने रुपये का अवमृल्यन विदेशी आथिक दबाव के कारण ही करना पड़ा । नेपाल और 
भूटान का अधिकांश व्यापार भारत से होता है अतः आधिक दृष्टि से वे भारत पर निभेर हैं। 
अमरीका के बहुराष्ट्रीय निगम ()४ए/४४०४४०॥६] (०४७१४) लेटिन अमरीकी देशों की अथैव्यवस्था 
को नियन्त्रित करने की स्थिति में हैं चूँकि उनका दो-तिहाई विदेशी व्यापार संयुक्त राज्य अमरीका 
से होता है । सन्‌ 7975 में कनाडा की बड़ी कम्पनियों के 50 प्रतिशत शेयर अमरीकी बहुराष्ट्रीय 
निगमों के पास थे | पश्चिमी यूरोप तथा जापान का अधिकांश व्यापार संयुक्त राज्य अमरीका से 
होता है, अतः इन देशों की अर्थ-व्यवस्था अमरीका पर निर्भर बन गयी है । 
शक्ति को प्रयोग में लाने की पद्धतियाँ 


(पफ्न्‍्प्तायाएएफड एठश ए5४8 07 ए0फ्रह्ार) 

दो राष्ट्र या व्यक्ति हैं 'क' और 'ख' । उनके बीच एक समस्या है । हम यह भी कल्पना 
करें कि “क' कुछ करना चाहता है और “ख” उससे भिन्न कुछ करना चाहता है| किसी भी वास्त- 
विक परिस्थितियों में 'क' ख' को प्रभावित करने का प्रयास करेगा । प्रश्न है कि दोनों राष्ट्रों या 
व्यक्तियों को एक-दूसरे के आचरण को प्रभावित करने के लिए क्‍या करना चाहिए ? सामान्यतः 
इनके पास चार विकल्प हैं। वे एक-दूसरे को समझा-बुझा सकते हैं, वे एक-दूसरे को प्रलोभन दे 
सकते हैं, वे धमकी को भी प्रयोग में ला सकते हैं और आवश्यकता पड़ने पर वे बल प्रयोग भी कर 
सकते हैं । डॉ. महेन्द्रकुमार लिखिते हैं---“राज्य अन्य राज्यों से अपना अभीष्ट व्यवहार कराने के 
लिए जो विधियाँ या तरीके अपनाते हैं, वे मुख्यतः चार हैं: भनुनय (?७804४ंणा); 
पारितोषिक या पुरस्कार (०705); दण्ड (?प्रणंआशाल्य) और बल प्रयोग (00भ८ंणा)। 
यदि अन्य राज्यों का व्यवहार नियन्त्रित करने की सामर्थ्य को शक्ति माना जाय तो इन विधियों को 
शक्ति के प्रयोग-के साधन भी कहा जा सकता है ।”£ इस प्रकार स्पष्ट है कि शक्ति को प्रयोग में 
लाने के चार तरीके हैं समझाना, प्रलोभन, दण्ड और शक्ति । हम इन चारों तरीकों की संक्षेप 
में विवेचना करेंगे 

() समझाना (ऐेशशआध»ं०)--शक्ति को प्रयोग में लाने का सबसे सुगम तरीका 
समझाने का ही है । अगर 'क' के समझाने-बुझाने को 'ख' मान लेता है.तो उसका परिणाम स्थायी 
होता है| इस पद्धति को प्रयोग में लाने के लिए 'क” को केवल एक काम करना है और वह यह है 
कि वह सम्पूर्ण परिस्थिति को इस प्रकार परिभाषित करे जिससे 'ख' इस सम्बन्ध में अपना विचार 
बदल दे और उसकी बात मान ले । अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में राजनय ([2ए/0ण72०) का 
थाधार समझाने की विधि ही है। राजनयिक प्रतिभिधि अन्य विरोधी राष्ट्रों के राजनयिक 
प्रतिनिधियों से अपने सुझाये तरीके के अनुसार व्यवहार कराने के लिए उन्हें तक और चातुर्य से" 
प्रभावित करने की कोशिश करते हैं । एक राजनयिक की सफलता का मुल्यांकन इस आधार पर 
किया जाना चाहिए कि प्रलोभन, दण्ड और शक्ति की विधियों का सहारा लिये बिना समझाने की 
कला” का वह किस सीमा तक उपयोग कर सकता है ? 

(2) प्रलोभव (रि०एथ०७)---क' के पास 'ख' के आचरण को अपने अनुकूल बताने की जो 
दूसरी पद्धति उपलब्ध है वह प्रलोभन, पारितोषिक या पुरस्कार की है। इस विधि में एक राष्ट्र 
अन्य दुसरे राष्ट्रों को प्रलोभव का वचन देकर उनके व्यवहार पर प्रभाव डालने को कोशिश करता 


7 के. जी. होस्टी ने छः विकल्प बताये हैं 


(0) एलगाब्रञंणा (2) ॥फ6 णींय ०ी ए८ए३773, (3) ॥फ्र6 27870008 ० 7९ए703, (4) 706 [पर्व र्णा 
एपयांशरणधा, (5) ॥॥6 शीलछि97-0 ए०न्‍शंणला 9एंड्रागरलथा।, (6) 707०0.--8, 0 पता 
/टखबााताबा 27066 (्रांए्व ढता#07, 3977), 92. 778-79 


महेन्द्रकुमार, अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के सैद्धान्तिक पक्ष (आगरा, 977), पृ० 25 
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है। ये प्रलोभन चार प्रकार के हो सकते हैं--मनोवैज्ञाभिक, भौंतिक, आथिक और राजनीतिक | 
सामान्यतः प्रनो मन भौतिक होते हैं। 'क' राष्ट्र ख' को भू-प्देश, सैनिक सहायता, सैनिक बड्डे 
या प्रशिक्षण सुविधाएँ आदि का प्रलोभन दे सकता है । आजकल आधिक प्रलोभनों का विशिष्ट महत्व 
है । एक राष्ट्र दुसरे को अपनी तरफ मिलाने के लिए उसे कर्ज अथवा सहायता के रूप भें धन दे 
सकता है । द्वितीय महायुद्ध के पश्चात अमरीका और सोवियत संघ द्वारा जो आर्थिक सहायता की 
नीतियाँ अपनायी गयीं उसे प्रलोभन द्वारा शक्ति के प्रयोग की विधि कहा जा सकता है | राज- 
नीतिक प्रलोभनों के अन्तर्गत अधीनस्थ राज्य को स्वाधीन करने की बात किसी अन्तर्राष्ट्रीय 
सम्मेलन में अन्य राज्य के दृष्टिकोण को समर्थन देने की बात आती है । 

(3) दण्ड (?ए7ांशंशाणथं/) शक्ति को प्रयोग में लाने का तीसरा तरीका दण्ड की 
धमकी देना है । यदि 'ख' समझाने और प्रलोभन के बावजूद वह काम करता है जिसे का 
अवांछनीय समझता है तो 'क' उस स्थिति में 'ख” को दण्ड की घमकी दे सकता है ॥ अन्तर्राष्ट्रीय 
राजनीति में दण्डात्मक कार्यों की कार्यान्विति आये-दिन होती रहती है। परन्तु दण्ड को प्रभावशाली 
बनाने के लिए आवश्यक यह है कि उसकी केवल धमकी दी जाय, उसे प्रयोग में न लाया जाय । 

(4) बल या शक्ति (०००)--शक्ति को प्रयोग में लाने का अन्तिम तरीका बल है । दण्ड़ 
ओर बल प्रयोग में भेद करने की आवश्यकता है । दण्ड की निरोध के रूप में धमकी दी जाती है । 
परन्तु जब सचमुच इस धमकी को अमल में लाया जाता है तो यह बल प्रयोग बन जाती है। 
अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में बल प्रयोग का सबसे अधिक उग्र रूप युद्ध है, वस्तुतः वह बल प्रयोग 
का अन्तिम चरण है। उसका प्रयोग केवल उस समय होता है जब सम्बद्ध राष्ट्र को समझाने से 
अथवा घूस से अथवा घमकी से अपने आचरण को वदलते के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता । 
शक्ति के प्रयोग साधन के रूप में बल प्रयोग का सहारा आखिरी हथियार के रूप में ही लिया 
जाता है । * ॥ 

| शक्ति साधन है अथवा साध्य 
(०0प्हार 38 &प पाप 08 68 4 28798) 

आदश्शवांदी विचारकों के अनुसार शक्ति के लिए वर्तमान संघर्ष अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का 
अस्थायी लक्षण है और वे यह विश्वास करते आये हैं कि परिस्थितियों में परिवर्तन होते ही शक्ति 
की यह होड़ समाप्त हो जायेगी । वेन्थम के अनुसार, उपनिवेशों को स्वतन्त्रता देकर, प्रूधा के 
विचार में व्यापारिक नियन्त्रणों को समाप्त करके तथा काले माकस के शब्दों में पूंजीवाद के समाप्त 
होंते ही सत्ता के लिए होने वाली होड़ समाप्त हो जायेगी । आधुनिक थुग में राष्ट्रसंघ तथा संयुक्त 
राष्ट्र संघ फी स्थापना पर भी ऐसे ही विचार व्यक्त किये गये थे। अमरीकी परराष्ट्र सचिव 
काडहल ने 943 में मास्को कान्फ्रेन्स से लौटते हुए कहा था कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 
सता राजनीति को समाप्त करके अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग के नुतन अध्याय का सूत्रपात करेगी । 

फिर भी शक्ति के इन्द्र, संघर्ष, प्रतिस्पर्दा और प्रयोग को आज तक समाप्त नहीं किया 
जा सका है। यह द्वत्द सावंकालिक और निरन्तर गतिशील प्रतीत होता है क्योंकि जीवित रहने, 
सुरक्षित रहने तथा दुसरों को प्रभावित करके प्रभुत्व स्थापित करने की प्रवृत्ति मानव माच की 

भ्वृत्ति है। शक्ति के लिए निरन्तर होड़ आधुनिक राज्यों की मुख्य विशेषता है क्योंकि 
प्रत्येक राज्य अपनी स्थिति बनाये रखना चाहता है और जीवित रहना चाहता है। अपने आपको 
सुरक्षित रखने को भावना ही शक्ति संकलन की मल प्रेरणा है | युद्ध, सैनिक तथा क्षेत्रीय विवर्धन, 
सुरक्षित रहने की मुल भावना से ही प्रेरित होते हैं। ई. एच. कार के अनुसार प्रथम विश्व-युद्ध 
में भाग लेने वाले अधिकांश राज्यों की दृष्टि में युद्ध रक्षात्मक_ तथा निवारक ही था। रेनहोल्ड 
नेवूर के शब्दों में, “सुरक्षित रहने की तथा शक्ति संचय की इच्छा में विभाजक रेखा खींच पाना 


6 | अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति 


अत्यन्त कठिन है ।” राष्ट्रीय सूरक्षा के लिए शक्ति का संचय करना राज्य: का मूलभूत अधिकार है; 
अन्‍्तर्राष्ट्रीय राजनीति में स्वतन्त्रता की रक्षा अथवा परराष्ट्र नीति द्वारा अपने राष्ट्रीय हितों की 
पूति के लिए एक राष्ट्र को शक्ति का सहारा लेना ही पड़ता है । शान्तिकाल में भी अन्तर्राष्ट्रीय 
राजनीति, एक राष्ट्र हारा दूसरे राष्ट्र पर शक्ति द्वारा दवाव डालने की निरल्तर प्रक्रिया का ही. 
दूसरा नाम है। वही राज्य अन्तर्राष्ट्रीय जगत में स्थान बना पाते हैं जो शक्ति सामर्थ्य भी रखते 
हैं तथा उसको प्रदर्शन व प्रयोग भी करते हैं । प्रत्येक राज्य स्वयं ही शक्तिशाली होकर शान्तिकात 
में विदेश नीति में सफलता प्राप्त करता है तथा युद्ध में अपने सामथ्य से ही अपनी रक्षा में 


समर्थ होता है। इसलिए प्रत्येक राज्य का लक्ष्य अधिकाधिक राष्ट्रीय शक्ति का विकास करना 
होता है । “ ह 


वह शक्ति” जिसको अपने राज्य में उत्सुकतापुर्वंक सुरक्षित रखना तथा दूसरों में व्यग्रता- 
पूवेंक देखना आवश्यक होता है, अन्तिम विश्लेषण के अनुसार सैनिक शक्ति अथवा युद्ध करने की 
योग्यता है । शक्ति का स्वतः अर्थ “मित्रों को प्राप्त करने तथा लोगों को प्रभावित करने, सहानुभूति 
जाग्रत करने, आज्ञा-पालच करने का अधिकार प्राप्त करने, बल-प्रयोग प्रचार तथा सम्मान एवं 
सहयोग उत्पन्न करने वाले भौतिक साधनों एवं प्रवंचनाओं से सम्बन्धित उपायों द्वारा हढ़तापूर्वक 
कार्य कर लेने की योग्यता ही है! । परन्तु वह शक्ति, जो -राज सत्ताओं के अन्य राज सत्ताओं से 
व्यवहार करने से प्रधान रूप में सम्बन्ध रखती है, एक सुसंगिठत सरकार के ढाँचे के अन्तर्गत 
कार्य करने वाले राजनीतिज्ञों राजनीतिक दलों, दबाव डालने वाले समुदायों, ग्रोष्ठीगृहों तथा 
मतदाताओं की शक्ति की अपेक्षा एक सरल, अधिक सीमित एवं अधिक अनिश्चित गुण है। यहाँ 
पर शक्ति का आशय लेने कां अवसर कम हो जाता है तथा वास्तव में, बल प्रयोग की शविति 
पर एकाप्िकार रंखने वालों द्वारा हृढ़तापूर्वक रोक दिया जाता है । कपट एवं अनुग्रह-अर्थात्‌ 
पूर्वाग्रह, विचार शक्ति एवं लालसा करे प्रति अपीलों--का नियमित परिस्थितियों में प्राधान्य रहता 
है। परन्तु स्वतन्त्र राज्यों में प्रभाव के ये साधन प्रायः महत्वपुर्ण होते हुए भी अपने विस्तार एवं 
गुण में सीमित होते हैं। सम्राटों की अन्य सम्राटों के साथ व्यवहार करने का अन्तिम युवित, 
शविति ही है। _ * ु े | 

समस्त विगत अनुभव के आधार पर प्रत्येक राज्य के लिए यह आवश्यक है कि अन्य 


राज्यों के मुकाबले में अपने हितों की रक्षा करने तथा अपनी स्थिति को सुरक्षित करे की 
योग्यता, अपनी सशस्त्र हिंसा का प्रभावकारी रूप में प्रयोग करने की योग्यता पर निर्भर रहती 


है। कुछ अपवादों को छोड़कर, कोई भी राज्य, जो ह॒ढ़तापूर्वक युद्ध करने की शक्ति न रखता हो, 
उचित रूप में यह आशा नहीं कर सकता कि दूसरे राज्य उसकी माँगों को पूरी कर, उसकी 
इच्छाओं की ओर ध्यान दें, अधवा उसके जीवित रहने तक के अधिकार को स्वीकार करे | 
कूटनीति का सौदा करने की प्रक्रिया में, 'सर्यादा' सबसे सहत्वपूर्ण है। 'मर्यादा' का अर्थ शक्ति 
की प्रतिष्ठा है। इस प्रकार कूटनीति प्रच्छन्न युद्ध है, ठीक जिस प्रकार ऊफ़ि युद्ध से तात्पय॑ 
समझौते की बातचीत के स्थान पर सैनिक वल प्रयोग द्वारा राजनीतिक उद्देश्यों की प्राप्ति की 
चेष्टा है। दोनों ही भवस्थाओं में, शस्त्रों के चतुराईपूर्ण एवं सफल प्रयोग की योग्यता 
ही अधिकांशतः निर्णायक होती है। अतएवं, शक्ति के अनुसरण का अर्थ प्रायः अन्य उद्देश्यों फा * 
साधन न होकर; स्वयं उद्देश्य ही हो जाता है । यदि राज्य के पास अपने अन्तिम उद्देश्य--आत्म- 
रक्षा---को पूरा करने की शवित नहीं होती तो अन्य उद्देश्यों का कोई बर्थ नहीं होता । युद्ध करने 
की योग्यता के साथ बल प्रयोग इस तथ्य के कारण कि प्रत्येक राज्य, आदर्श रूप में अपनी पक्ति 
के विस्तार से ही उसको सुरक्षित रख 'सकता है तथा दूसरे लोगों को उनकी सुरक्षा से वंचित ' 
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' करके ही अपनी सुरक्षा की गारण्टो कर सकता है, आन्तरिक भय के रूप में परिणत हो जाता 
है। प्रत्येक राजसत्ता, अपने पड़ौसियों तथा प्रतियोगियों की स्वतन्त्रता का अन्त करके ही, सभी 
सम्भावित धमकियों के विरुद्ध अपनी स्वतन्त्रता की रक्षा कर सकती है । यदि उसके पास ऐसा 
करने के लिए यथेष्ट शक्ति है, तथा दूसरों के पास उसके प्रभाव को रोकने की काफी शवित की 
कमी है, तो वह गणितशास्त्री निश्चय के साथ, उन्हें अपने अधिकार के अधीन करने को अग्नसर 
होगी । वास्तविकता यह होने के कारण, प्रत्येक राज्य के लिए, जो जीवित रहने की आशा करता 
है, यह आवश्यक हो जाता है कि वह ऐसे रूप में ही अपनी शवित को कायम न रखे जो सम्भाषित 
अनिश्चित घटनाओं का सामना करने को ही काफी हो, वरन्‌ दूसरों की शक्ति की किसी भी ऐसी 
वृद्धि को रोकने के लिए यथेष्ठ हो जिससे कि शक्ति के परीक्षण में उन्हें सफलता मिल सके । 

शक्ति साधन है--अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति क्या एक साधन, है ? राज्य दूसरे राज्यों 
के व्यवहार को क्‍यों नियन्त्रित करना चाहते हैं ? जिस प्रकार धन एक साधन है और धन से अन्य 
कई चीजें खरीदी जा सकती है; उसी प्रकार शक्ति विदेश नीति का एक साधन है और शक्ति के 
माध्यम से विदेश नीति के लक्ष्यों (राष्ट्रीय हितों) को प्राप्त किया जा सकता है। शवित के 
माध्यम से एक राष्ट्र को प्रतिष्ठा, भूमि, कच्चा माल, सुरक्षा और मित्र प्राप्त हो सकते हैं। सन्‌ 
962 में चीन ने भारत पर आक्रमण करके यथाशीघ्र युद्ध बन्द कर दिया। सन्‌ 979 में चीन 
ने वियतनाम पंर आक्रमण करके भी थोड़े ही दिनों में युद्ध बन्द कर दिया। ऐसा लगता है कि 
चीन का उद्देश्य अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना मात्र था । इसमें जहाँ उसे प्रतिष्ठा भाष्त होने ही 
अभिलाषा थी वहीं थोड़ा-बहुत प्रादेशिक लाभ भी मिला । दोनों ही मामलों में चीन ने शक्ति को 
विदेश नीति के साधन के रूप में प्रयुक्त किया । 

शक्ति साध्य है--अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में कभी-कभी व्यक्ति और राष्ट्र शक्ति को साध्य 
(7॥6 ७0) मानने की भूल कर बैठते हैं। राजनीतिज्ञों की अधिकतम शक्ति संचय की महत्वा- 
कांक्षा और छोटे-छोटे महत्वहीन मुद्दों पर बल प्रयोग करने की प्रवृत्ति या धमकी 'शक्ति” को साध्य 
में परिवर्तित कर देती है। हिटलर और मुसोलिनी के लिए शक्ति साधन न होकर साध्य थी । 
मॉरग्रेन्धाऊ के राजनीतिक यथाथंवाद में छः सिद्धान्तों का निचोड़ यही है कि राष्ट्रीय हित 
को शक्ति के परिप्रेक्य/ (िव्पणा॥ं वंपरलिल् तंगीत गा (शषग्रा३ एी ए०जछा) में परिभाषित 
किया जा सकता है । अर्थात्‌ शक्ति ही राष्ट्रीय हित है । प्रत्येक राष्ट्र की विदेश नीति का अम्ततों 
गत्वा ध्येय 'शक्ति का अर्जन' है । शक्ति अपने आप में एक उद्देश्य है। 

वस्तुतः शक्ति साध्य भी है साधन भी । जहाँ शक्ति अपने आपमें एक उद्देश्य है वहाँ 

, वह दूसरे उद्देश्यों की पूति का साधन भी हो सकती है । अन्तर्राष्ट्रीय राजनीत्ति में शक्ति साधन 
इसलिए है कि इससे राष्ट्र-हिंत की पूर्ति होती है और साध्य इसलिए है कि शक्ति का आधिपत्य 
बना रहना राष्ट्र-हित की सुगम सिद्धि के लिए आवश्यक है । अमरीका और सोवियत संघ शक्ति- 
शाली माने जाते हैं अत: कई बार छोटे राज्य उनकी संचित शक्ति के भय मात्र से उनकी बात 
मान लेते हैं। अत: अपने राष्ट्रीय हितों की प्राप्ति के लिए संचित शवित अमरीका और रूस के 
लिए साध्य बन जाती है। शक्ति के इस आधिपत्य के कारण ही अमरीका और रूस के लिए 
६ से कर की सिद्धि सुगम हो जाती है। सोवियत संघ द्वारा अफगानिस्तान में हस्तक्षेप सं. 
हल दा का पर आक्रमण, भारत का बंगला देश की स्वतन्त्रता के लिए प्रयत्त आदि 

रूप में प्रयुक्त करने के तरीके हैं ताकि वांछित राष्ट्रीय हितों की पूर्ति हो सके । 


शक्ति कसे नापी जाती है ? 
(घ0 7?0प्न्र 78 १४८ आ2870 ?) 


शवित के सम्बन्ध में यह महत्वपुर्ण प्रश्न है कि क्या उसे नापा जा सकता है ? ईरान मे 
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छः महीने से भी अधिक समय तक पचास अमरीकी बन्धकों को छोड़ने से इन्कार कर दिया और 
अमरीका एक मजदूर राष्ट्र की भाँति मृक दर्शक बना रहा | क्या इससे यह मान लिया जाय कि 
अमरीका की तुलना में ईरान अधिक शक्तिशाली है ? कभी-कभी यह देखा गया है कि विशाल 
सेना और शक्ति वाले राज्य को भी विदेश नीति के क्षेत्र में सफलता हासिल नहीं होती । अमरीका 
वर्षों तक वियतनाम में लड़ता रहा किन्तु अन्त में उसे वहाँ से हटना पड़ा । इससे यह निष्कर्ष नहीं 
निकाला जा सकता कि अमरीकी वियतनाम की तुलना में कमजोर था। थुद्ध के परिणामों से भी 
राष्ट्रीय शक्ति नहीं मापी जा सकती क्योंकि आजकल युद्ध में राष्ट्र अकेले नहीं लड़ते । मान 
लीजिए अ' और 4! दो राष्ट्र हैं जिनके बीच एक समस्या है तो उसमें हमारे लिए पहले से यह 
कहना कठिन है कि कौन-सा राष्ट्र दुसरे राष्ट्र को प्रभावित कर सकेगा । परमाणु युग में तो शक्ति 
का मापन और भी कठिन है । किसी राष्ट्र की शक्ति का अनुमान इस आधार पर नहीं किया जा 
सकता कि उसके पास कितने परमाणु शस्त्र हैं और हमला करने की उसकी कितनी सामर्थ्य॑ है, 
अपितु परमाणु शस्त्रों का प्रयोग होने अपना बचाव करने की उसकी :क्षमता के आधार पर 
ही उसकी शक्ति मापी जा सकती है । छोटे और कमजोर राष्ट्रों का भी शक्ति संघर्ष की अन्त- 
रष्ट्रीय राजनीति.में अपना विशिष्ट महत्व है। अमरीका और सोवियत संघ जैसी महाशक्तियाँ भी 
छोटे और कमजोर राष्ट्रों की मैत्री की उपेक्षा नहीं कर सकतीं । चूंकि संयुक्त राष्ट्र संघ में आज 
निर्णय मतदान के आधार पर होता है और्‌ महासभा में किसी छोटे राष्ट्र के मत का मुल्य भी 
महाशक्ति के मत के बराबर ही होता है, अतः आज अमरीका और सोवियत संघ अधिक से अधिक 
राष्ट्रों को अपना मित्र बनाने की प्रक्रिया में लगे हुए हैं, चाहे वह राज्य कमजोर ही क्‍यों म हों । 

तर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति का मुल्यांकन करते समय निम्नलिखित कारकों को ध्यान 
में रखना उपादेयपूर्ण है 

() शक्ति के अनुमाव और वास्तविकता में अस्तर--शक्ति को नापते समय किसी राष्ट्र 
की वास्तविक शक्ति अनुमानित शक्ति में ज्यादा फर्क नहीं रहना चाहिए। किसी राष्ट्र 
की शवित केवल इस बात पर निर्भर नहीं करती कि वह दुसरे राष्ट्रों के व्यवहार को किस सीमा 
तक प्रभावित कर पाता है बल्कि इस तथ्य पर भी निर्भर करती है कि दुसरे राष्ट्र उसकी शक्ति 
का कया अन्दाजा लगाते हैं । उदाहरण के लिए, द्वितीय महायुद्ध के पूर्व इटली को एक बड़ी शवित 
माना जाता था, परन्तु युद्धकाल में यह बात स्पष्ट हो गयी कि इटली वास्तव में महाशक्ति नहीं 
था । यथार्थ में इटली की शक्ति का अनुमान उसकी असली शक्ति से अधिक लगाने के कारण ही 
द्वितीय विश्व-युद्ध से पूर्व वह अन्य राष्ट्रों के व्यवहार को प्रभावित करता रहा था । 

(2) शक्ति का सापेक्ष होना--शक्ति सर्देव ही सापेक्ष होती है । प्रत्येक राज्य, कुछ राज्यों 
से अधिक शक्तिशाली, कुछ राज्यों के बरावर तथा कुछ राज्यों की तुलना में शक्तिहीन होता है। ' 
एक ही राज्य एक ही समय में एक अन्य राज्य की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली तो दूसरे 
राज्य की तुलना में शक्तिहीन हो सकता है। जब हम यह कहते हैं कि अमरीका आजकल पृथ्वी 
के दो, सबसे अधिक शक्तिशाली राष्ट्रों में से एक है, तो हमारा वास्तव में यह अभिप्राय है कि यदि 
हम अमरीका की अन्य सभी राष्ट्रों की वतेमान शक्ति से तुलना करें, तो मालुम होगा कि अमरीका 
एक को छोड़ अन्य सभी से अधिक शक्तिशाली है। 

शर्मा के शब्दों में; “इस प्रकार शक्ति, एक पूर्ण परिमाण होने के बजाय, सापेक्ष परिमाण 
ही है । किसी राज्य के लाभ का अर्थ, स्वतः ही, दुसरे को हानि होती है । और भी, भ्रत्येक राज्य, 
समय अथवा स्थान का ध्यान में रखते हुए, अन्य सभी राज्यों से सम्बन्धित शक्ति से ही मतलब 
नहीं रखेगा। वरन्‌ केवल ऐसे राज्यों से सम्बन्धित शक्ति का ध्यान रखेगा जिन्हें प्रतियोगी अथवा 
सम्भावित शन्न समझा जाता है । शक्ति स्थानीय तथा सापेक्ष भी होती है । दूरी को कम करने 
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तथा दूर से दूर स्थानों पर शक्ति का हृढ़ता से प्रभाव डालने वाले उन्नत कला-कौशलों के युग़ों में 
भी दुरी के साथ विस्तृत करने से शक्ति की क्षमता कम हो जाती है । 

शक्ति के इस सापेक्ष स्वरूप की अवहेलना करना और एक राष्ट्र की शक्ति को निरंकुश 
समझकर व्यवहार करता । अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की बहुत ही तात्विक एवं बहुधा होने वाली भूलों 
में से एक है। दो विश्वयुद्धों के बीच फ्रांस की शक्ति का मुल्यांकन इसी का उदाहरण है। प्रथम 
विश्व-युद्ध की समाप्ति पर सैनिक दृष्टि से फ्रांस प्रृथ्वी पर सबसे अधिक शवितिशाली राष्ट्र था । 
सन्‌ 940 की भयंकर पराजथ के क्षण तक, जिसमें इसकी वास्तविक सैनिक दुबंलता स्पष्ट हो 
गयी, फ्रांस को ऐसा ही समझा जाता था । सितम्बर 939 में द्वितीय विश्व-युद्ध के प्रारम्भ से 
* लेकर 940 के ग्रीष्म में फ्रांस की पराजय के समय तक, समाचार-पत्रों के शीर्ष लेख फ्रांसीसी 
सैनिक शक्ति के गलत अनुमान की कहानी अत्यधिक वाक्‌पटुता से कहते रहे । तथाकथित 'झत्रिम! 
युद्धकाल में तो यह माना जाता था कि फ्रांस की बढ़ी-चढ़ी शक्ति के कारण जन सेनाएँ उस पर 
आक्रमण करने का साहस नहीं करतीं और अनेक अवसरों पर फ्रांसीसियों के बारे में कहा जाता 
था कि उन्होंने जर्मन वपंक्तियाँ तोड़ डाली हैं । इस गलत घारणा के पीछे यह गलत अनुमान था कि 
फ्रांस की सैनिक शक्ति दुसरे राष्ट्रों की सैनिक शक्ति के बराबर नहीं थी, वरन्‌ पूर्ण स्वतन्त्र ही थी 
अपने आपकमें, फ्रांस की सैनिक शक्ति, 939 में कम से कम इतनी बढ़ी-चढ़ी थी, जितनी वह 
99 में थी, इसलिए फ्रांस 939 में उतना सबल राष्ट्र समझा जाता, जितना कि वह 99 
में रह चुका था । है | 

उस मृल्यांकन की सबसे अधिक घातक भूल इस तथ्य की जानकारी के अभाव में है कि 
49व9 में फ्रांस पृथ्वी पर केवल दूसरे राष्ट्रों की तुलना में सबसे अधिक सबल सैनिक शक्ति थी, 
जिनमें इसका निकटतम प्रतिस्पर्धी जर्मनी पराजित एवं निरस्त्र था। दूसरे शब्दों में, एक सैनिक 
शक्ति के रूप में फ्रांस की सर्वोच्चता फ्रांसीसी राष्ट्र की ऐसी स्वाभाविक विशेषता न थी जिसे 
कोई ऐसे ही पहचान सके वह ॒ जैसे फ्रांसीसी लोगों के राष्ट्रीय लक्षणों, उनकी भौगोलिक स्थिति 
और प्राकृतिक साधनों को निश्चयात्मक रूप से जान लेता है। इसके विपरीत, वह सर्वोच्चता 
शक्तियों के एक विचित्र रूप का परिणाम थी, जिसका अर्थ हुआ, एक सैनिक शक्ति के रूप में फ्रांस 
की दूसरे राष्ट्रों पर तुलनात्मक उत्कृष्टता । फ्रांसीसी सेना की गुणावस्था 7949 और 4939 के 
बीच वास्तव में घटी घ थी । सेना, तोपखाने, धायुयानों की संख्या एवं गुणावस्था तथा अधिकारियों 
के कार्य के हिसाब से फ्रांसीसी सैनिक शक्ति का ह्ास नहीं हुआ था । इस प्रकार सर विस्टन 
चचिल ज॑से अन्तर्राष्ट्रीय मामलों के चतुर विशेषज्ञ भी बाद में तीस वर्षों की फ्रांसीसी सेना की 
सन्‌ 99 की सेना से तुलना करते हुए यह घोषित कर सके कि फ्रांसीसी सेना ही अन्तर्राष्ट्रीय 
शान्ति की एकमात्र संरक्षिका है। 

विस्टन चचिल और उसके समकालीनों ने सन्‌ 937 की फ्रांसीसी सेना की तुलना उसी 
वर्ष की जमेन सेना से न करके सन्‌ 99 की फ्रांसीसी सेना से की, जिसने उसी वर्ष अर्थात्‌ - 
99 की ,जर्मन्न सेता की समता प्राप्त करके अपनी प्रतिष्ठा स्थापित की थी । इस तुलना से 
स्पष्ट दिखायी पड़ता है कि 99 में शक्तियों का जो रूप था वह बाद के बीस वर्षों में पलट गया । 
जहाँ फ्रांसीसी सेवा संस्थापन (एरगरशिए ९४४77आ7०7) 937 में भी वैसा ही रहा जैसा वह 
99 में था, वहाँ अब जमेन सेनाएँ फ्रांस की सेनाओं से कहीं अधिक उत्कृष्ट हो गयी थीं। वह 
फ्रांसीसी सैनिक शक्ति, जो पूर्ण समझी जाती थी, एकमात्र उसी पर ध्यान देने से प्रकट न हो 
सकी । यदि फ्रांस और जमंनी की सापेक्ष शक्ति की तुलना की जाती तो वह तभी स्पष्ट हो जाती 
तथा राजनीतिक क्षेत्रों की भयंकर भूलों से बचा जा सकता था । 

हान्स जे. मॉरगेन्धाआ लिखते हैं--“जो राष्ट्र इतिहास के किसी विशेष क्षण में शक्ति के 
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शिखर पर पहुँच जाता है, वह वहुत आसानी से यह भूल जाता है कि सभी शक्ति सापेक्ष है। बह 
यह विश्वास सहज ही कर लेता है कि जो उत्कृष्टटा इसने प्राप्त की वह एक स्वतन्त्र गुण है जिसे 
मुढ़ता अथवा कतंव्य की उपेक्षा से ही खोया जा सकता है। ऐसी धारणाओं पर आधारित विदेश 
नीति को ग्रम्भीर जोखिमें उठानी पड़ती हैं, क्योंकि वह इस तथ्य की उपेक्षा करती है कि उस राष्ट्र 
की उत्कृष्ट शक्ति केवल आंशिक रूप में ही उसके निजी गुणों का सम्बन्धित रूप है, जबकि वह 
आंशिक रूप में उस राष्ट्र तथा दूसरे राष्ट्रो के गुणों की सापेक्षता का परिणाम है ।7 

नेपोलियन के युद्धों के अन्त से लेकर दूसरे विश्व-युद्ध के प्रारम्भ तक ग्रेट ब्रिटेन की प्रधानता 
का प्रमुख कारण यह था कि द्वीप पर स्थित होने से वह' आक्रमण से सुरक्षित था तथा विश्व के 
प्रमुख समुद्री रास्तों पर उसका आधा एकाधिकार था। दूसरे शब्दों में, इतिहास के उस काल में 
दूसरे राष्ट्रों की तुलना में ग्रेट ब्रिटेन को दो लाभ थे, जो किसी दूसरे राष्ट्रों को न थे । ग्रेट ब्रिटेन 
की द्वीपीय स्थिति बदली नहीं है और उसकी नौसेना संयुक्त राज्य अमरीका को छोड़कर किसी 
भी राष्ट्र से अधिक शक्तिशाली हैं। परन्तु दूपरे राष्ट्रों ने अपू चाधिकीय बम और नियन्त्रित 
प्रक्षेपणास्त्र जैसे अस्त्र-शस्त्र जुटा लिये हैं, जिनसे एक बड़ी सीमा तक वे दोनों लाभ, जिनसे प्रेट 
ब्रिटेत की शक्ति बढ़ी थी, लुप्त हो गये । ब्रिटेन की शक्ति स्थिति में आया यह परिवतंन द्वितीय 
विश्व युद्ध के पूर्वे के वर्षो में होने वाली उस दुःखद द्विविधा पर प्रकाश डालता है, जिसका नेवायल 
चेम्बरलेन को सामना करना पड़ा | चेम्बरलेन ब्रिटेन की शक्ति की सापेक्षिकता को समझते थे । 
वे जानते थे क्रि युद्ध में प्राप्त विजय भी ब्रिटेन के पतन को नहीं टाल सकती । यह चैम्बरलेन के 
भाग्य की विडम्बना थी कि किसी भी मुल्य पर युद्ध को टालने के उनके प्रयत्नों ने युद्ध को अवश्य- 

उभावी वता दिया और ब्रिटिश शक्ति को घातक समझकर जिस युद्ध से वे डरते थे, उसी युद्ध की 
घोष 7 करने के लिए उन्हें विवश होना पड़ा । तथापि यह ब्रिठिश कूटनीतिज्ञता-की सूझ-बूझ का 
प्रमाण है कि दूसरे विश्व-युद्ध के अन्त से लेकर ब्रिटिश विदेश नीति दूसरे राष्ट्रों की तुलना में 
० पत्नी शक्ति के पतन के म्रति बहुत हद तक जागरूक रही है। ब्रिटिश राजनीतिज्ञ इस तथ्य से 
अवगत रहे हैं कि ब्रिटिश नौसेना, स्वयं में उतनी ही शक्तिशाली भले ही हो जितनी वह दस वर्ष 
पहले थी, चैनल उतनी ही चौड़ी और मुक्त भले ही हो, जितनी सर्देव थी, किन्तु दूसरे राष्ट्रों ने 
अपनी शक्ति इस सीमा' तक बढ़ा ली थी कि ब्रिटेन की इन दोनों सुविधाओं को बहुत हृद तक 
बेकार कर दिया था । 

(3) तुलनात्मक स्वरूप--राष्ट्रीय शक्ति का स्वरूप सर्देव/तुलनात्मक पद्धति से निर्धारित 
किया जाता है। जब हम किसी राष्ट्र को शक्तिशाली कहते/ हैं तो हमारे मस्तिष्क में उन राष्ट्रों 
का चित्र रहता है जो अपेक्षाकृत निबल होते हैं । किसी राष्ट्र को निबंल कहते समय इसी प्रकार 
हमारे मस्तिष्क में शक्तिशाली राष्ट्रों की तस्वीर रहती है । राष्ट्र की शक्ति का निर्धारण इस प्रकार 
तुलनात्मक रूप से ही सम्भव है। ऐसा करते समय हम राष्ट्र को शक्तिशाली बनाने वाले तत्वों 
को ध्यान में रखकर दूसरे राष्ट्र के तत्वों से उसकी तुलना करते हैं । 

(4) शक्ति की दृष्टि से दो राष्ट्र समान नहीं होते--राष्ट्रीय शक्ति की दृष्टि से कभी भी 
कोई दो राष्ट्र समान नहीं हो सकते । यह उसी तरह सही है जिस तरह शक्ति की दृष्टि से कोई 
भी दो व्यक्ति समान नहीं हो सकते । इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय शक्ति के सभी तत्वों का महत्व 
समान होता है। यदि कोई राष्ट्र शक्ति के किसी एक तत्व को अधिक महत्व देकर उसके आधार 
पर अपनी विदेश नीति बनाये तो उसे निश्चय ही असफलता का सामना करना पड़ेगा । 

(5) शक्ति का विश्वसनीय होना--अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति का विश्वसनीय होना 
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परम आवश्यक है। जो धमकी विश्वसनीय नहीं होती उसका शक्ति के खेल में कोई अर्थ नहीं है । 
मान लीजिए कि राष्ट्र 'क' ने राष्ट्र ख' को यह घमकी दे दी कि उसको इच्छानुसार व्यवहार न 
करने पर वह उसके खिलाफ बल प्रयोग करेगा और राष्ट्र 'ख' उस धमकी को गीदड़ धमकी ही 
समझे तो वह धमकी बिलकुल व्यय है । ; 

(6) शक्ति की विशिष्टरूपता का महत्व--यदि एक राष्ट्र के पास परमाणु अस्त्रों का भारी 
संग्रह है और उसका विरोधी यह मानता है कि वह उसका उसके विरुद्ध कभी प्रयोग कर ही नहीं 
सकता तो उन शस्त्रों के संग्रह का कोई महत्व नहीं है । यदि किसी राष्ट्र के पास कम विनाशकारी 
सामान्य शस्त्र हैं ओर उसका विरोधी यह मानता हो कि किसी भी , समय उन शस्त्रों का उसके 
विरुद्ध प्रयोग किया जा सकता है तो वे कम विनाशकारी सामान्य शस्त्र परमाणु अस्त्रों से भी कहीं 
अधिक प्रभावक सिद्ध हो सकते है । 


(7) शक्ति परिवर्ततशील है--शरक्ति एक गतिशील वस्तु है और उसके विभिन्‍न तत्वों की 
स्थिति समयातुसार बदलती रहती है। यदि कल कोई देश सर्वोच्च शक्ति था तो आवश्यक नहीं 
कि आज या आने वाले समय में भी वह अपनी उसी स्थिति को बनाये रख सकेगा । इस सम्बन्ध 
में पामर एवं पकिन्स ने लिखा है, “एक राज्य की सेनाओं के आकार में वृद्धि अथवा कटोती हो 
सकती है, उसका मनोबल गिर अथवा उठ सकता है, नेतृत्व बदल सकता है, कच्चे माल का अभाव 
या बाहुलय हो सकेता है, प्राविधिक प्रक्रिया में सुधार आ सकता है, युद्ध में प्रयुक्त होने वाले नवीन 
हथियारों का आविष्कार हो सकता है, महामारी, बाढ़ और भूचाल से उत्पादन में गिरावट आा 
सकती है और श्रमिक्रों का नाश हो सकता है तथा मनोबल गिर या टूट सकता है, सन्धियाँ की 
और तोड़ी जा सकती है--ये सभी अवस्थाएँ राष्ट्रीय शक्ति के अनेक अथवा एक तत्वों को प्रभावित 


करने की क्षमता रखती हैं और इस प्रकार किसी भी राष्ट्र की शक्ति स्थिति में परिवर्तत का 
कारण बन सकती हैं ।””! 


शक्ति : घृल्यांकन की विशेष भूलें 
+- (00फशएए : परशटवा, हारा२0२5 07 एए७.ए७ 7700) 

प्रो. मॉरगेन्याऊ ने शक्ति के मुल्यांकन के सन्दर्भ में तीन घिशेष भूलों की ओर संकेत 
किया है। प्रथम भूल यह है कि जब एक राष्ट्र स्वयं एक निरंकुश शक्ति बन बेठता है और दूसरी 
शक्तियों के सापेक्ष महत्व की अवहेलना करता है। दूसरी भूल यह है कि जब कोई राष्ट्र अतीत 
काल में निश्चित रूप से महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करने वाले अपने किसी एक शक्ति तत्व को 
ही स्थायी मान बैठता है और उस गतिमय परिवर्तन की उपेक्षा करता है जो अधिकांश शक्ति 
तत्वों को शामिल करता है । तीसरी भूल तब होती है जब कोई राष्ट्र अपने किसी एक ही शक्ति 
तत्व को निर्णयात्मक महत्व देता है और अन्य शक्ति तत्वों की परवाह नहीं करता । दूसरे शब्दों 
में, “प्रथम भूल, एक राष्ट्र की शक्तियों का अन्य राष्ट्रों की शक्तियों के साथ सामंजस्य स्थापित न 
करने में निहित है; दूसरी भूल, एक समय की वास्तविक शक्ति का भविष्य की सम्भाव्य शक्ति से 
सामंजस्य स्थापित न करने में है और तीसरी भूल, एक ही राष्ट्र के एक शक्ति तत्व का उसी . 
राष्ट्र के अन्य शक्ति तत्वों के साथ सामंजस्य स्थापित करने में है ।”* 
7 
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शक्ति कैश्आधार पर राज्यों का वर्गीकरण 
(?0०५जआर 85587 ८2.38879705770ए0 08 857.47'88) 


अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था में 760 से भी कहीं अधिक राज्य गतिमान हैं । शक्ति के आधार 
पर इनमें से कुछ राष्ट्र बड़े राष्ट्र कहलाते हैं और कुछ छोटे राष्ट्र । डेविड बाइटल के अनुसार, 
किसी देश के क्षेत्रफल और उनकी जनसंख्या के आधार पर यह निश्चित किया जा सकता है कि 
वह देश बड़ा है या छोटा राष्ट्र । बड़े और छोटे राष्ट्रों की श्रेणी के अतिरिक्त विभिन्न राष्ट्रों को 
शक्ति के आधार पर चार श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। पहली श्रेणी महाशक्तियों 
(07८४६ 70५०8) की है । महाशक्ति उस देश को कह सकते हैं जिसके नीति-निर्माता यह समझते 
हैं कि वह देश अकेला ही अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति पर निर्णायक रूप से प्रभाव डाल सकता है। 
दूसरी श्रेणी उप-महाशक्ति (8०८णातंक्वा५ 70४०५) की है। उप-महाशक्ति उस देश को कहा 
जायेगा जिसके नीति-निर्माता यह समझते हैं कि उनका देश अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति पर कुछ प्रभाव 
तो डाल सकता है; चाहे वह प्रभाव निर्णायक न हो। तीसरी श्रेणी माध्यमिक शक्ति (/006 
?०४०४) की है । जिस राष्ट्र के नेता यह समझते हों कि उनका देश अकेला अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति 
को प्रभावित नहीं कर सकता और प्रभावक की भूमिका अदा करने के लिए उसे अन्य देशों के 
साथ मिलकर कार्य करना पड़ सकता है तो उसे माध्यमिक शक्ति कहा जायेगा । चौथी श्रेणी लघु 
शक्ति (आञ4)] ?०ए७) की है। जिस देश के नीति-निर्माता यह मानते हों कि उनका देश न तो 
अकेला अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित कर सकता है और न किन्‍्हीं अन्य राष्ट्रों के साथ 
मिलकर ही प्रभाव बन सकता है तो उसे लघु शक्ति कहा जायेगा ।* 

शक्ति के आधार पर राज्यों के वर्गीकरण हेतु 'महाशक्ति' के संप्रत्यय का भी चलन हुआ 
है । इस संप्रत्यय का जन्म 85 के वियना सम्मेलन में हुआ और इसलिए इसे 49वीं शताब्दी 
की अवधारणा कहा जाता है | इस संप्रत्यय के आधार पर राष्ट्रों को दो श्रेणियों में बाँटा जा सकता 
है--महाशक्ति (5768 ?0एथ) तथा महानतम शक्ति ($प्र/आ' 90७०) | सोचियत संघ और 
अमरीका महानतम्‌ शक्तियों की श्रेणी में आते हैं और फ्रांस, जिटेन, चीन, भारत, जापान, जमं॑नी 
आदि भहाशक्तियों की श्रेणी में आते हैं। महाशक्ति से हमारा अभिप्राय किसी ऐसे राष्ट्र से होता 
है जो किसी दूसरे राष्ट्र या राष्ट्रों पर अपनी इच्छा तो थोप सके परन्तु उन दुसरे राष्ट्रों का उस 
पर कोई प्रभाव न हो । अमरीका और सोवियत संघ जैसी महानतम्‌ शक्तियों के प्रादुर्भाव से पूर्व 
अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में ऐसी अनेक महाशक्तियाँ थीं जो छोटे राष्ट्रों पर अपनी इच्छा लाद सकती 
थीं। द्वितीय विश्व-युद्ध के बाद द्विधुवीय अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का अभ्युदय हुआ । अमरीका और 
सोवियत संघ की सैन्य-शक्ति इतनी अधिक बढ़ गयी कि उनको एक विशिष्ट श्रेणी में रखना 
आवश्यक हो गया । यह विशिष्ट श्रेणी 'भहार्नतम शक्ति' की श्रेणी है। चीन इस विशिष्ट श्रेणी 
में प्रवेश पाने का प्रयत्त कर रहा है। वह आणविक शक्ति ओर हाल में ही प्रक्षेपणास्त्ों का 
विकास कर चुका है । यथाशीघ्र अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के विश्लेषक चीनी शक्ति का मुल्यांकत 
करके उसे अमरीका और सोधियत संघ की श्रेणी में रखने का निर्णय ले सकते हैं। अच्तर्राष्ट्रीय 
राजनी ति में सोवियत संघ और अमरीका की भाँति चीन भी अपनी इच्छा छोटे राज्यों पर निद्व न 
होकर लादने लगा है। उसके क्रिया-कलापों पर जापान, भारत, ब्रिटेन आदि कोई भी बन्धन नहीं 
लगा सकते । 

रांके के अनुसार केवल उसी देश को महाशक्ति कहा जा सकता है जो युद्ध में अन्य सभी 
देशों की सम्मिलित शक्ति का विजयपूर्ण स्थिति में रहकर मुकाबला कर सकता हो । इस 


ः ए00०९७ 0. हएूढगागाए, “7॥#7एॉस्‍885 एऑल्याबव$ :; शादी डर ॥ ॥907रवधरंणाक। 720॥05" 
बाओदाद्रांणगादक 07एद75477० (80५07)- ४0०. 23 (7969), 7. 296. 
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परिभाषा के अनुसार न तो अमरीका को महाशक्ति कहा जा सकता है और न सोवियत संघ को 
ही, क्योंकि दोनों देश इस बात का दावा नहीं कर सकते कि वे” विश्व के अन्य सभी देशों 
के विरुद्ध लड़े जाने वाले युद्ध में केवल अपनी निजी शक्ति के आधार पर विजयी होने की क्षमता 
रखते हैं । का ] हि 

ऐसा भी कहा जाता है कि 'महानतम्‌ शक्ति! (507० 90फ़थ) का संप्रत्यय-निरथंक है । 
आज ब्रिटेन, फ्रांस चीन का वह दर्जा नहीं है जो शक्ति की दृष्टि से अमरीका और सोवियत संघ 
को प्राप्त है। द्वितीय विश्व-युद्ध के बाद भने ही ब्रिटेन और फ्रांस सुरक्षा परिषद्‌ के सदस्य हों 
किन्तु अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में महाशक्ति की भूमिका निभाने में असमर्थ रहे हैं ॥ एक तरफ अमरीका 
और सोवियत संघ की शक्ति और दूसरी तरफ ब्रिटेन और फ्रांस की शक्ति में काफी अन्तर है। 
द्वितीय विश्व-युद्ध के बाद वही राष्ट्र महाशक्ति कहला सकता है जिसके पास किन्‍्हीं अन्य राष्ट्रों 
के विरोध के-बावजूद अपनी इच्छा दूसरे राष्ट्रों पर थोपने की क्षमता हो । यह क्षमता केवल 
अमरीका और. सोवियतं संघ (थोड़ी बहुत चीन में) में ही है; अतः उन्हें महाशक्ति (064 
ए०५०) कहा जाना चाहिए, न कि महानतम शक्ति (507०7 ९0८४) । हम ब्रिटेत और फ्रांस 
फो महाशक्ति कहने की भूल इसलिए कर बैठते हैं कि द्वितीय विश्व-युद्ध से पूर्व उन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय 
राजनीति में ऐतिहासिक भूमिका का निर्वाह किया था । 

भर्गेन्स्की ने अपनी, पुस्तक 'वल्ड पालिटिक्स! (7०74 7०7४०) में शक्ति के आधार पर 
राज्यों को चार भागों में बाँठा है--(7) शक्तिशाली और सन्तुष्ट राष्ट्र (76 ९0जथाणि शात 
880560); (7) शक्तिशाली और असन्तुष्ट राष्ट्र (706 ९०फ़्ाति शत ]088&08760); (॥7) 
कमजोर और सन्तुष्ट राष्ट (7॥6 एव: धगत 35000); और (/४) कमजोर और असन्तुष्ट 
राष्ट्र (77० श८वांए 870 7)5580४ी९6) | 

शक्तिशाली और सन्तुष्ट राष्ट्र वे राष्ट्र हैं जो अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था को नियन्त्रित करते हैं। 
वर्तमान में अमरीका, इंगलैण्ड, फ्रांस, जमंनी, इटली ओर जापान को इस श्रेणी में लिया जा सकता 

: है। ये राष्ट्र वतेमात अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था से 

सन्तृष्ट हैं। दूसरे प्रकार के राष्ट्र शक्तिशाली तो 
है किन्तु वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था से 
असन्तृष्ट हैं और उसमें आमूल-चूल परिवतेत 
चाहते हैं । चीन को इस श्रेणी में रखा जा सकता 


. वि 
है । शक्तिशाली असन्तृष्ट राष्ट्र विश्व-युद्ध की शुरू- ; पा । हे हु हि 3 दिस | 
* आत कर सकते हैं। तीसरे श्रेणी के राष्ट्र मध्यम लघु... २ 


'शवितर्याँ हैं किन्तु वर्तेमान अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था 
न हैं । कनाडा, आस्ट्रेलिया, अर्जेण्टाइना ; ३] 
को इस श्रेणी में रखा जा सकता है। इन राज्यों. स्ट्टुझंलुष्टराष्द्र ्् रु 
से विश्व-व्यवस्था को कोई 43 नहीं है । रन 
चतुर्थ श्रेणी में वे राज्य गाते हैं जो वर्तमान विश्व-व्यवस्था से पूृर्णवया असन्तुष्ट हैं परन्तु 
उनके पास इतनी शक्ति नहीं है कि व्यवस्था को बदल सकें । एशिया और अफ्रीका क्के सवस्वतस्त्र 
देश इस श्रेणी में आते हैं । संलग्न चित्र द्वारा आर्गेन्सकी ने शक्ति के आधार पर राज्यों को श्रेणी- 
बद्ध किया है.।' श्र 

_शवित-शुन्य की अवधारणा - (76 ए०7०७०७६ ण॑?०फ्रथा *8०णाा)--विश्व के किसी 
प्रभाग, भहाद्वीप या क्षेत्र विशेष में महाशक्ति की अनुपस्थिति अथवा महाशक्ति का हटना 'शविति- 
शून्य (209०८ ४००००) उत्पन्न करना है। महाशक्ति की उपस्थिति से उस भू-भाग में राज- 
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नीतिक स्थिरता का परिचायक माना जाता है । महाशक्ति की अनुपस्थिति से शब्ति शन्यता की 
स्थिति उत्पन्न होती है, जिसका परिणाम होता है-- अन्य शवितयों के बीच प्रतिस्पर्द्धा, युद्ध और 
राजमीतिक अशान्ति एवं अस्थिरता । ' 
द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद जब ब्रिटेन ने दक्षिण और दक्षिण-पूर्थी एशिया से अपने सैनिक 
बेड़े हटाने का निर्णय किया तो ऐसा माना जाने लगा कि इस भू-भाग में 'शवित-शून्य' पैदा हो 
जायेगा । हो सकता है कि साम्यवादी चीन इस शक्ति शून्य को भरने का प्रयत्न करे। अमरीका 
की यही चिन्ता थी कि कहीं इस क्षेत्र के राज्य चीन के प्रभाव क्षेत्र में न आ जायें ? इसी कारण 
अमरीका ने 'सीटो' (82870) संगठन का निर्माण किया, वियतनाम में अमरीकी उपस्थिति इसी 
मनोभावना का परिचायक थी । ़ 
ट्रमेंन सिद्धान्त शक्ति शून्यता' की अवधारणा पर आधारित था । बात यह थी कि अमरीका - 
के कथनानुसार मध्यपूव में क्निटिश प्रभाव के घट जाने से एक “राजनीतिक शून्यता' कायम हो गयो 
थी और सोवियत संघ इस परिस्थिति से लाभ उठावा चाहता था । यह जिटिश प्रभाव को समास्त 
कर स्वयं इस क्षेत्र में अपना प्रभुत्व कायम करना चाहता था। इसके पहले तुर्की और यूतान की 
' सहायता के नाम पर स्वयं अमरीका इस क्षेत्र में घुस जाना चाहता था । 
आइजमहावर सिद्धान्त भी इसी अवधारणा पर आधारित था। 7956 का स्वेज युद्ध 
पश्चिम एशिया के इतिहास में वर्तन बिन्दु माना जा सकता है । इसने इस क्षेत्र में ब्रिटेन भौर फ्रांस 
के बचे-खुचे प्रभाव को सदा के लिए खत्म कर दिया । पश्चिम एशिया में सोवियत प्रभाव को 
बढ़ते देख अमरीका में घोर चिन्ता और निराशा हुई। अमरीका ने तो इस बात को कभी 
भाना ही नहीं कि इस क्षेत्र की असल समस्या राष्ट्रवाद की है। अतएवं, उसने अरब राष्ट्रवाद की 
उपेक्षा करते हुए शक्ति रिक्तता (?0फ़थः ५४०८००॥) के सिद्धान्त को मान्यता दी । इसका तालव॑ 
यह था कि ब्रिटिश प्रभाव के हट जाने से इस क्षेत्र में एक तरह की राजनीतिक शून्यता आ गयी 
है और इस कारण इस बात का खतरा बढ़ गया है कि लन्दन द्वारा रिक्त किया गया स्थान कहीं 
मास्को न ले ले । अतएवं, इस स्थिति का सामना करने के लिए 5 जून, 7956 को राष्ट्रपति 
आइजनहावर ने पश्चिम एशिया के सम्बन्ध में एक नीति की घोषणा की जिनको आइजनह्वावर 
सिद्धान्त कहते हैं । 
शक्ति की अवधारणा : आलोचनात्मक मुल्यांकन 
(प्तः ए0ए9४४ ८0सटफएा' ; (राप्र८७&, #ए?एश20587.) 
दाशंनिक बट्रेण्ड रसेल वह पहला प्रमुख चिन्तक है जिसने राजनीति में शक्ति के स्थान की 
कड़े से कड़े शब्दों में भत्संचा की है ।! रसेल का विश्वास था कि मानव की स्वाधीनता के लिए 
घन की समानता अथवा वितरण से अधिक महत्व उस समानता का था जो शक्ति के वितरण से 
प्राप्त होती है । वह मानता था कि राज्य में, चाहे चह पूँजीवादी हो अथवा साम्यवादी, राजनीतिक 
शक्ति का केन्द्रीयकरण मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास के लिए आर्थिक शकित के केन्द्रीयकरण से कहीं 
अधिक घातक था । बर्रेप्ड रसेल मानता था कि जहाँ जिस मात्रा में भी शक्ति का प्रयोग होता है 
वहाँ उसी मात्रा में भी, स्वतन्त्रता समाप्त होती जाती है। बट्रेंण्ड रसेल ने. मानव प्रकृति के मनो- 
7 अपनी फ्री मैण्स वर्शिप' से लेकर, जो लन्दन में 92 में प्रकाशित हुई थी; 'अथोरिटी 
एण्ड दि इण्डिविजुएल”' लन्दन, जाज एलेन एण्ड अनविन, 939 के रूप में प्रकाशित 'रीप॑ 
व्याख्यानमाला' तक बढ़्रेण्ठ रसेल ने शक्ति के विरोध में अपना अभियान जारी रखा, परनू 
केवल अपनी पॉवर : ए च्यू सोशल एनालिसिस', लन्दन, जाज एलेन एण्ड, अनविन, 92 
8 है पुस्तक में उसने शक्ति की संकल्पना का विस्तार से विश्लेषण करने का प्रयल 
या है। 
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वैज्ञानिक विश्लेषण के द्वारा शक्ति के विरुद्ध दिये गये अपने तकों का समर्थन किया ।* वह मानता 
था कि राज्य की शक्ति में वृद्धि अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी उतनी ही खतरनाक थी जितनी घरेलू 
राजनीति के क्षेत्र में । वह उन्हें भी जो उसका प्रयोग करते हैं, उतना ही नुकसान पहुँचाती है, 
जितना उन्हें जिनके विरुद्ध उसका प्रयोग किया जाता है| एक स्थान पर उसने लिया है, “शक्ति के 
प्रयोग की आदत प्रतिस्पर्धा की प्रवृत्ति अथवा आवेश को दृढ़ बनाती है, इस कारण वह राज्य जिसमें 
शक्ति का केनद्रीयकरण होता है। उस राज्य की तुलना में जिसमें वह विकी्ण होता है, अधिक 
युद्धप्रिय होता है ।** 

एंडमण्ड वर्क ने 793 में शक्ति के उच्च शिखर पर खड़े अपने देश ब्रिटेन को स्पष्ट 
चेतावनी दी थी, “महत्वाकांक्षाओं को सीमित रखना होता है। मैं स्पष्ठ कहना चाहता हूँ कि मैं 
अपनी राष्ट्रीय शक्ति तथा महत्वाकांक्षा से स्वयं भयभीत हूँ'“मानव होने के नाते हम उसका 
दुरुपयोग कर सकते हैं'“'अन्य राष्ट्र हमसे भयभीत हैं'"इस अवस्था में अवश्य विरोध होगा। कभी 
म कभी राष्ट्रों का एक समुह ऐसा उठेगा जो हमें चुनौती देगा और हमारा नाश कर देगा ।”* 

शक्ति के संप्रत्यय पर हाल के वर्षो में गम्भीर आक्षेप किये गये हैं । किन्तु ये आक्षेप न तो 
इस आदर्शवादी विचार से प्रेरित हैं कि शक्ति बुरी चीज है और न लाड्ड ऐक्टन के इस विचार से 
कि शक्ति मनुष्यों एवं राष्ट्रों को भ्रष्ट बनाती है। शक्ति के संप्रत्यय की आलोचना का गुल कारण 
यह है कि इसे अधिक से अधिक वैज्ञानिक कैसे बनाया जाये ? शक्ति के संप्रत्यय की सबसे बड़ी 

: कमजोरी इसकी अस्पष्टता है। जेम्स मार्च के अनुसार, शक्ति का एक निराशाजनक संप्रत्यय है । 

स्प्राउट एण्ड स्प्राउट का कथन है कि “यदि शक्ति शब्द को अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के शब्दकोश से 
बिलकुल निकाल फेंका जाय तो शायद राज्यों के सम्बन्धों के बारे में अधिक स्पष्ट ढंग से विचार 
करता सम्भव होगा ।/ 

शक्ति संप्रत्यय की चाहे' कितनी ही निन्‍्दा की जाय, फिर भी अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में 
राज्यों की विदेश नीति के निर्धारण में शक्ति” आज भी बुनियादी तत्व है। अपनी शक्ति कम 
आँकने से और दूसरों की शक्ति अधिक आँकने से शान्ति और यथापू्व स्थिति (?0॥07 0 8405 
५४०) की नीतियाँ अपनाने की प्रवृत्ति उत्पन्न होती हैं और अपनी शक्ति अधिक तथा दूसरों की 
शक्ति कम आँकने से युद्ध और परिवतन की नीति अपनाने की प्रवृत्ति पैदा होती है। 

प्रश्त 
. राजनीतिक सन्दर्भ में शक्ति का अर्थ है--मनृष्य की शक्ति जो दूसरे मनुष्यों के मस्तिष्क 
और कार्यों पर प्रभावी हो ।” (मॉर्गेन्थाऊ 
विवेचना कीजिए 


'फ्‌फ्थ गे छा 00(७त प्राधधा5, (6 90जए&/' 0 गधा ०07४ [6 गरांप्रत5 वे 


4९073 6 0ताश्ष प्रक्ा,?: (४0४07) 
7080088 


2. अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की शब्दावली में उक्ति एक बहुत ही सामान्य शब्द है। “राज्यों को 
शक्तियाँ कहा जाता है और विश्व शक्तियों, महाशक्तियों, द्वितीय श्रेणी की शक्तियों, दुर्बल 


3 बद़रेण्ड रसेल, हा मन नेचर इन ईथिक्स एण्ड पॉलिटिक्स, लन्‍्दन, जा्ज एलेन एण्ड अनविन । 


हे हक व्रसिपल ऑफ सोशल रिकन्सट्क्शन, लन्‍्दन, जाजें एलेन एण्ड अनविन; 920 
पृ । 


3 एतापात ऐण(०--.२टकव/:5 04 /॥८ ए०गा<ए री 77९ अधरिटड, जीती 7०896० (0 फ्िक्ाए8 ज़0ण:९, ४०0 
उप्र (80#95, 74006 8707 3॥0 (०7ए809, 4899), 7 

हे पघ्रद्वा०0 897000 870 शवएगाह० 59707, #फवंबा।णार गी [॥/शगवाांशावां र_ीभा#०5 0, व] 
महेन्द्रकुमार, उपयुक्त, पृ. 230-3] । 
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. शक्तियों आदि के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। अच्तर्राष्ट्रीय राजनीति को एक समाज 


में शक्ति के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया -गया है ।” (हैरल्ड एवं स्प्राउठ) 


स्पष्ट रूप से व्याख्या कीजिए । 

-ुए0ज्रा 48 जा8 046 ग्राठशं 20प्रातता शत्रा3 यं 8 ए0०चशप्रक्ाएं 0" वांश- 
ग्रधाणा्ओों छणा॥0,. $च्वा68 क्षाल ०ब66 एछ0जएश$ शाव लंबडशञं6त 8४ 8प्छथ' 00708 
एग6 ए0०ए्०७३, शाल्वा: 90728, 8९०076 ॥९ 790एश5, श&्क्कर 90928 8९, पाक्ष- 
गबांगाबा 206005 ॥88 0680 व७॥6९वं 88 6 #0क्‍4ए 0 छ9०फ्रद' ॥ 4 50०8५,” 


(सक्ष॥् & 89707 


- शआपएएंव॥6: 
« राष्ट्रीय - शक्ति के मुल्यांकन में, पहली त्रुटि होती है एक राष्ट्र की शक्ति का. दूसरे राष्ट्र 


की शक्ति के साथ सम्बन्ध स्थापित न करना, दूसरी एक संग्य पर वास्तविक शक्ति.का 
भविष्य में सम्भावित शक्ति के साथ सम्बन्ध स्थापित न करना, तीसरी यह्‌.है कि एक ही 
राष्ट्रमें एक शक्ति तत्व का दुसरे शवित तत्व के साथ सम्बन्ध स्थापित न करता । 


. (मॉरगेन्थाऊ) 


स्पष्टीकरण कीजिए । 
“ूय 6 €फ्श्याप्रधाणा 0 ॥0ावां 9007०: *पा6 गिर 6७707 ९णाशं$8 गी ॥0 0076- 
कगं08 6 790०ण़ढ' णी 06 ग्रभांणा 0 6 छठफज़छ' 0 00 गबाणाड, 76 86000 


' 00995 ग॥ 700 007 छंबरगाए #टपंवों छ0ए07 जा 06 8 ६0 9705896 790शथ व 


80778 पापा ॥776, ॥॥0 (26 [ग्मात , 207्रशंडॉ$ व: गरछ॑॑ ०0ताटाब्रागह 076 ए0०एछ - 
विएकः (0 0ग्रा8 ० 6 806 ॥07.7 (072भा7॥907) 


पाएजंतधा8, 





राष्ट्रीय शक्ति का सार एबं तत्व 
(गर-मानवीय तत्व) 


[555६&00£ ४४४० ६&.६५ष्टाचा5 05 ॥४६0॥88॥. 270५४४58 
(४० 29४० 5 5६£5008658)] 





नी +आ5 


आधुनिक प्रवृत्ति अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहार को शक्ति (?०४८7) के आधार पर समझने 
की है। प्रत्येक राष्ट्र द्वारा अत्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में सम्पन्न किया गया प्रत्येक काये प्रत्यक्ष अथवा 
अप्रत्यक्ष रूप से शक्ति प्राप्त करने, उसका प्रदर्शन करने और शक्ति की अभिवृद्धि करने से सम्बन्ध 
रखता है। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की बहुधा परिभाषा ही शक्ति के लिए संघ” के रूप में की 
जाती है। अक्ति से हमारा तात्पयं उस शक्ति से है, जिसे मनुष्य अन्य मनुष्यों के मस्तिष्क तथा 
कार्यों पर प्रयुक्त फरते हैं यह बात तो आसानी से समझ में आ जाती है कि व्यक्ति शक्ति की 
चाह रखता है । यहाँ प्रश्न उठता है कि हम उस सामृहिक व्यक्तित्व की शक्ति की चाह को कैसे 
समझ्षा सकते हैं, जिसे राष्ट्र कहा जाता है ? 


राष्ट्रीय शक्ति क्या है ? 
('फ्प्त&7 78 ए४0पघ५, ए0फए३ १) 


अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के विद्वानों ने राष्ट्रीय शवित को राष्ट्र का एक सबसे बड़ा केन्द्र 
बिन्दु माना है जिसके चारों ओर उप्क्नी विदेश नीति के विभिन्न पहलू चक्कर काटते रहते हैं। 
( जीखोन्धाऊ के अनुसार, थयुष्ट्रीय शक्ति राष्ट्र की वह शक्ति है जिसके आधार पर कोई व्यक्ति 


“दूसरे राष्ट्रों कें कार्यों, व्यवहारों और नीतियों पर प्रभाव तथा नियन्त्रण रखने की चेष्टा करता है। 


यह राष्ट्र की वह क्षमता है जिसके बल पर वहू दूसरे राष्ट्रों से अपनी इच्छा के अनुरूप कोई कार्य 
करा लेता. है । _अ्रेंडलफो्ड तथा लिकन के अनुसार, यह शब्द (राष्ट्रीय शक्ति शब्द) राष्ट्रीय 
शक्ति की भौतिक और सैनिक शक्ति तथा सामथ्ये का सूचक है'““'राष्ट्रीय शक्ति को हम शक्ति एवं 
सामथ्यं का वह योग सान सकते हैं जो एक राज्य अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए तथा 
राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उपयोग में लाता है ।*६ दारटिमैन के शब्दों में, राष्ट्रीय शवित 
में यह बोध होता है कि अमुक राष्ट्र कितना शक्तिशाली शत निर्बेल है या अपने राष्ट्रीय उद्देश्यों 
की पूर्ति करने की दूष्टि से उसमें कितनी क्षमता हैं *अगिन्स्की लिखते हैं कि अपने हितों के 
अनुकूल दूसरे शष्ट्रों के व्यवहार को प्रभावित करने की थोग्यता ह नाम शवित है । जब तक कोई 


मच 7 5 ले 

॥. थिंबए5 3, (07४०श80, 79॥80 4076 खदां०05, 09. 28-29, ६ 

£ फब्नवशातत & एक, '#श/द्रांगावों 20[7/८5, 9. 250, | 
सन्मणात्रा, 7॥० झल॑कांतार ० 77६/०75, 90. 40. 


तर ॥8:: “या ढ च लक रू 
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राष्ट्र यह नहीं कर सकता, चाहे वह कितना ही बड़ा क्‍यों न हो, चाहे वह कितना ही सम्पन्न 
क्यों न हो, परन्तु उसे शक्तिशाली नहीं कहा जा सकता |? जा शववंनजनबजेर ने शक्ति को 
अपनी इच्छा का दूसरों वर आरोपीकरण तथा अपालन की स्थिति में प्रभावकारी अनुशासनात्मक 
कार्यवाही करने की क्षमता कहा है | हॉस के शब्दों में, शक्ति वह बल है जो राष्ट्र अपने हित की 
पूर्ति के लिए दूसरे राष्ट्र पर डालता है । 
राष्ट्रीय शक्ति के तत्व 
(छाएभ्रहार8 67 ७7087, ए0सएर) 


राष्ट्रीय शक्ति मुल रूप से सैनिक शक्ति ही है, किन्तु इस शक्ति की रचना में अनेक तत्व _ 
कार्य करते हैं और इसलिए वे भी शक्ति के घटक. तत्व कहे जा सकते हैं । 


वे तत्व क्या हैं जिनसे राष्ट्र शक्तिशाली बनता है। एक शक्तिशाली राज्य की कल्पना 
करते ही एक विशाल क्षेत्र, अतुल जनसंख्या, धन बाहुल्‍य, प्राकृतिक साधनों की प्रचुरता, विकसित 
ओद्योगिक संस्थान, उर्वरता, असीम सैनिक शक्ति, आधुनिकतम हृष्टि से संगठित सेनाओं का ध्यान 
आता है तथापि इनमें से कोई भी तत्व अकेला या सामृहिक रूप से भी शक्ति का निर्माण नहीं 
करता । ब्राजील आकार में बहुत बड़ा है, यथार्थ में उसका आकार सं. रा. अमरीका से भी बड़ा 
है, पाकिस्तान और बंगला देश के पास बहुत बड़ी जनसंख्या. है, वेल्जियम औद्योगिक दृष्टि से बहुत 
विकसित है और स्विटुजरलेण्ड के पास आधुनिक सेना है, परन्तु उपरोक्त किसी भी राष्ट्र को 
शक्तिशाली नहीं कहा जा सकता । विशाल क्षेत्र और जनसंख्या होते हुए भी सन्‌ 940 तक चीन 
अत्यन्त कमजोर राष्ट्र था। आज चीन विश्व की प्रमुखतम शक्ति बन गया है। चीन के क्षेत्रफल, 
जनसंख्या अथवा औद्योगिक शक्ति में कोई व्यापक बुनियादी परिवर्तेत न होते हुए चीन शक्तिहीन 
राष्ट्र से शक्तिशाली राष्ट्र बन गया क्योंकि साम्यवादी शासन में इन संसाधनों के प्रयोग का लक्ष्य 
बदल गया है। अतः केवल संसाधनों का होता मात्र शक्ति नहीं है वरन्त उसका इस प्रकार से 
उपयोग करना कि वे दूसरे राज्यों को प्रभावित कर सकें, तभी शक्ति का अहसास होता है । 

राष्ट्रीय शक्ति के तत्वों को मोदे तौर से तीन वर्गों में वाँठा जा सकता है : प्राकृतिक, 
सामाजिक और प्रत्ययात्मक । प्राकृतिक तत्वों में भौगोलिक विशेषताएँ, प्राकृतिक साधन और जन- 
संख्या आते हैं। सामाजिक तत्वों में आथिक विकास, राजनीतिक ढाँचा और राष्ट्रीय मनोबल आते 


हैं। प्रत्ययात्मक तत्वों में नेतृत्व वर्ग के आदर्श, बुद्धि और दूरदशिता भाते हैं । 
मॉरगेन्थाऊ ने राष्ट्रीय शक्ति के दो प्रकार के तत्वों का उल्लेख किया है--थे तत्व जो 


कि सापेक्ष दृष्टि से स्थायी हैं तथा वे जो निरन्तर परिवततंन से प्रभावित रहते हैं । इन दोनों वर्गों 
में समाविष्ट राष्ट्रीय शक्ति के तत्व मॉरगेन्याऊ के अनुसार नौ हैं--भूगोल, प्राकृतिक साधन, 
औद्योगिक क्षमता, सैनिक तैयारियाँ जनसंख्या, राष्ट्रीय चरित्र, राष्ट्रीय मनोबल, कूटनीति का 
गुण और सरकार का ग्रुण । है 

विलियम एविन्स्टीन के विचार में, राष्ट्रीय गक्ति, जनसंख्या, कच्चे माल अथवा ऐसे ही 
अन्य संसाधनों के योग से भिन्न होती है । एक राष्ट्र की शक्ति वेः्वल मात्रात्मक न होकर ग्रुणात्मक 
होती है जो मित्रराप्ट्रों की संख्या, नागरिकों की देशभक्ति, उनके, मनोबल, संस्थाओं के लचीलेपन, 
तकनीकी ज्ञान, रहस्यों को ग्रुप्त रखने तथा कष्ट सहन की क्षमता जैसे अमुर्त गुणों का परिणाम 
होती है 


स्टीफन बी. जोच्स ने राष्ट्रीय शक्ति के निर्माणक तत्वों का वर्गीकरण इस प्रकार किया 


ल्ज्ाा 


६. छाश्वाएंय ॥#(०/व4०77८5, 9, 96. 
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है () भौगोलिक संसाधत यथा आकार, जलवाथु, स्थल रूपरेखा आदि । (7) प्राकृतिज संसाधन 
यथा खनिज पदा्थे, कच्चा माल, उपज आदि । (7) मानवीय संसाधन यथा जनसंख्या, राष्ट्रीय 
जाति विन्यास आदि। (४४) सामग्री संसाधत यथा भण्डार, शस्त्र हक पूँजी तथा राष्ट्रीय 
आय। 

पामर तथा पकिन्स ने राष्ट्रीय शक्ति के तत्वों को गैर-मानवीय (शा ७70 उ8 ॥२७४०- 
प्रा०28) तथा मानवीय (?6०क्रों8 भात॑ घाक्ां 8०४४७) वर्गों में विभाजित किया है| गर-मानवीय 
तत्वों में भूगोल तथा प्राकृतिक साधनों को शामिल किया गया है तथा मानवीय तत्वों में जनसंख्या, 
तकनीकी ज्ञान, विचारधाराएँ, मनोबल और नेतृत्व को शामिल किया गया है । 

रु . भुगोल 
हु (5800२4एप्तर) 

राष्ट्रीय शक्ति के विभिन्न तत्वों में भूगोल सबसे अधिक स्थायी तत्व माना गया है। 
भूगोलमूलक राजनीति के विद्वान कहते हैं कि शक्ति का मुख्य अवयव भूगोल है और किसी राष्ट्र 
की जड़ उस राष्ट्र के भूगोल में होती है ।! नेपोलियन ने एक ,बार कहा था कि “एक देश की 
विदेश नीति उसके भूगोल द्वारा निधारित होती है ।” हाल्फोडे जे० मैकिए्डर ने भूगोल कांफ्रेंस 
लन्दन- में 25 जनवरी, 904 में अपने प्रसिद्ध शोधपत्र “इतिहास की भौगोलिक घूरी” पढ़ते हुए 
स्पष्ट कहा था कि विश्व राजनीति में भौगलिक प्रभाव व्यापक हैं। आज सारा विश्व भौगोलिक 
दृष्टि से इतना सीमित हो उठा है कि एक भूखण्ड में हुए सामाजिक, राजनीतिक परिवर्तन किसी 
भौगोलिक शून्य में विलीन न होकर सारे भूमण्डल को प्रभावित करेंगे । इस दृष्टि से विश्व राज- 
नीति के अध्ययन में राजनीतिक, आर्थिक तथा मानवीय भूगोल के साथ-साथ भौतिक भूगोल का 
भी अध्ययन करना होगा । 

भूगोल राष्ट्रों की शक्ति के लिए एक आधारभूत ढांचा प्रस्तुत करता है । सबसे महत्वपूर्ण 
भौगोलिक घटक हैं--किसी देश का क्षेत्रफल, उसकी जलवायु, स्थलाकृति और उसकी अवस्थिति । 
भूगोल से सम्बन्धित इन्हीं चार घटकों का यहाँ विवेचन किया जाना आवश्यक है : 

(]) क्षेत्रफल (826)--राष्ट्रीय भूमि का आकार स्वयं में एक शक्ति का तत्व है । श्लाइचर 
के अनुसार, अन्य बातों के समान होने पर एक देश जितना बड़ा होगा उसकी सुरक्षात्मक शक्ति 
उतनी ही अधिक होगी । क्षेत्र के विस्तृत होने से राष्ट्र की शक्ति में दो प्रकार से वृद्धि होती है-- 
एक तो बड़े क्षेत्र वाला राष्ट्र अधिक जनसंख्या सम्भाल सकता है और दूसरा उसके पास प्राकृतिक 
का हक और विविध प्रकार की हो सकती है । राष्ट्र का बड़ा आकार उसे निश्चित रूप 

कुछ सैनिक लाभ भी पहुँचाता है। सन्‌ 7737 और । 245 में जाप्राव-न को उसके विशाल 
पाइप दि पी कल आ के कारण ही नहीं कस । अपने बड़े-आको “आरके कारण ही रूस ने सन्‌ 2।: ही रूस ने सन्‌ 492 में 


यन के विरुद्ध और द्विलीय-.विश्वयुद्ध-के--समः मगर अंपनी 
रक्षा की। बड़े क्षेत्रफल वाले राष्ट्र आक्रमणकारी के सामने आत्म: बिना पीछे हट 
सकते हैं । यदि आकान्त देश का आकार सुविशाल है तो आक्रमणकारी के सामने बहुत-सी कठि- 


नाइयाँ, जैसे संचार और यातायात, आवश्यक वस्तुएँ उपलब्ध कराने आदि की उत्पन्न हो जाती हैं 
यदि आक्रमणकारी देश के किसी भाग पर अधिकार कर लेता है तो वह स्थायी और प्रभावकारी 
नहीं हो सकता। यह कोई आकस्मिक बात नहीं है कि आधुनिक विश्व की दो महानतम शक्तियों-- 


वि दल 3 8 
7 पब्बागंत 807 ब्रात शराब 5छ०0पा, उ0ग्वेदागाड ० म्राशिाबमागावां 20॥0 (र८टफ 0: 
4962), 90. 287-364 
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अमरीका भौर सोवियत संघ--का ही क्षेत्रफल बहुत बड़ा है। बड़े क्षेत्रफल वाले देशों को ही 
महाशक्ति का दर्जा मिलने की अधिक सम्भावना रहती है। लक्जमबग, भूटान, नेपाल, स्थीडन 
आदि देश महाशक्ति बनने का कभी सपना नहीं सजो सकते चूंकि क्षेत्रफल की दृष्टि से ये बहुत 
छोटे-छोटे देश हैं । । 

परन्तु इसका अभिप्राय यह कदांपि नहीं है कि राष्ट्रों का आकार मात्र उनकी शक्ति के 
निर्माण के लिए पर्याप्त है। जब हम बड़े क्षेत्रफल की आवश्यकता पर बल देते हैं तो हमारा 
अभिप्राय यही है कि क्षेत्रफल उपयोगी होना चाहिए । जंगलों से भरा ब्राजील, रेगिस्तानों से भरा 
आस्ट्रेलिया, जमे हुए बर्फ का वीरान इलाकों वाला कनाडा क्षेत्र की दृष्टि से बहुत बड़े राष्ट्र हैं, ' 
किन्तु इससे उनकी राष्ट्रीय शक्ति में वृद्धि नहीं हो जाती । कनाडा और ब्राजील आकार की दृष्टि 
से संसार के तीसरे और चौथे राष्ट्र हैं परन्तु शक्ति की दृष्टि से बहुत पिछड़ें हुए हैं। जब हम 
अधिक क्षेत्र की चर्चा करते हैं तो हमारा अभिप्राय है कृषि योग्य भूमि का विस्तार, कच्चे माल 
की अधिकता एवं विविधता तथा अधिक जनसंख्या पालने की क्षमता रखने वाला क्षेत्र । 

एक ओर बड़ा आकार शव्त देता है तो दुसरी ओर शक्ति आकार को बढ़ाती है। पर 
आकार तथा शक्ति में कोई सीधा सम्बन्ध नहीं है । जापान ने [905 में रूस को पराजित किया था 
अंथवा दूसरे महायुद्ध में (942 में) अपने लघू आकार के उपरान्त भी” जापान अपना काफी 
विस्तार करने में सफल हुआ था । 904 में रूस की, विशालता ही उसके सैनिक संचालन में 
बाधक बन गयी, पर 82 में रूस का विशाल क्षेत्र नेपोलियन को पराजित करने में आवश्यक 
तत्व था । जापान की लघुता द्वितीय विश्वयुद्ध में उसकी पराजय का कारण बनी क्योंकि अमरीका 
के लिए उसके आधिक औद्योगिक केन्द्रों को नष्ट करना आसान था । 

संक्षेप में, विशाल क्षेत्रफल या आकार से कोई राष्ट्र शक्तिशाली नहीं बन जाता । सहारा 
जैसे विशाल आकार वाले रेगिस्तानी राष्ट्र से तो जापान और वेल्जियम भी अधिक शक्तिशाली है। 
क्षेत्र का महत्व प्रक्षेपणास्त्रों के इस युग में घटता जा 'रहा है। फिर भी आकार शक्ति का एक 
* अप्रत्यक्ष स्रोत है क्योंकि वह अधिक जनसंख्या, सेनाओं, औद्योगिक संस्थानों तथा प्राकृतिक संसाधनों 
के बाहुल्‍य की क्षमता को बढ़ाती है। 

तालिका ८ 


क्षेत्रफल की दष्टि से संसार के सबसे बड़े दस राज्य 
(फोर ॥.5776884' 575788 गए परकछ ए0छारा।) गर 5२38) 





राज्य क्षेत्रफल (वर्ग किलोमीटर) स्थिति 
. सोवियत रूस . 22,402,200 यूरोप-एशिया 
2. कताडा - 9,976, 39 उत्तरी-अमेरिका 
' 3, चीन 9,556,96[. एशिया . 
4, संयुक्त राज्य अमेरिका 9,363,30 ; उत्तरी अमेरिका 
5, ब्राजील 8,5,965 दक्षिणी अमेरिका , 
6. आस्ट्रेलिया 7,682,300 दक्षिणी प्रशान्त सागर 
7. भारत 3,280,483 एशिया 
8. अर्जेन्टाइना 2,776,889 दक्षिणी अमेरिका 
9. सुडान 2,505,83 अफ्रीका * 
0, 


अल्जी रिया 2,38, 744 उत्तरी अफ्रीका 
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तालिका : 2 
सैनिक शक्ति की दृष्टि से दस शक्तिशाली राष्ट्र /973 : वाधिक से निक खर्चे 
के आधार पर 
(छाप 0७०07 शयाव43एए ए0जएर5, 973 8९ गाए 8, 'ावप87ए ए/एछशाजाएएए) 
], सोवियत संघ 86:0 बिलियन डालर 
2. संयुक्त राज्य अमरीका 85 +». .  # 
3, चीन 5"0 है है 
हु 4. पश्चिमी जम॑नी ]8 ,, कि 
5. फ्रांस 93 7 हर 
6, ब्रिटेन 8-5 हे उ+ 
7. इटली 4"]. ,, हि 
8. पोलैण्ड धं हैं 3'9 हि था 
9. कनाडा 24 ,, . ४ 
0. भारत 2'3 


५ 
डर 37 


विरलममि शक किसके 24 एक पान कम म न जज जता अप मिन अप स नम लक अल लहर मक न // 8 कील दक अत न की जल ज मकर लक लक 
जिणकट8 ; 0. 8. &078 (० जात एीडश्ा।शाला 58०09, श०ण]१ धिए 


7 क्रकुभाब्रपा०8, 963-973 (फ़ब३घआांए8007, 0. 0. : ए. 8, 50ए७॥॥- 
प्रथा फपाएगाए 0706, 4974) |] 

(2) जलवायु (02॥796)--प्राचीन काल से ही विद्वानों ने राष्ट्रीय शक्ति के निर्माण में 
जलवायु के प्रभाव को मान्यता दी है । हेण्टिगटन ने लिखा है, “जहाँ भी सभ्यता उत्कृष्ठ है, एक 
विशिष्ट प्रकार का मौसम व्याप्त है। अतीत में उसी प्रकार का मौसम उन स्थलों पर व्याप्त रहा 
जान पड़ता है जहाँ महान सभ्यताएँ उठीं । इसलिए ऐ_्रेसा मौसम महान्‌ प्रगति की एक आवश्यक 
शर्ते जान पड़ता है ।/? इसी विचार को अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति पर लागू करते हुए हेण्टिगटन 
लिखते हैं, “विश्व के बड़े राष्ट्रों का विस्तार, बहुत ह॒द तक, मौसमी परिस्थितियों द्वारा तय होता 
है। दिखायी पड़ता है कि ऊर्जा प्रदायक मौसम द्वारा, उद्ग्रेरित प्रत्येक राष्ट्र नें, स्थल या समुद्र 
द्वारा अपनी ताकत पड़ौसी राष्ट्रों पर फला ली है ।”* . 

जलवायु अत्यन्त प्रभावक भौगोलिक तत्व है जिसका देश के उत्पादन, सार्वजनिक स्वास्थ्य 
और चरित्र पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। भूगोलमूलंक राजनीति के विद्वानों की तो यहाँ तक 
मान्यता है कि कोई भी राष्ट्र महाशक्ति बनने की आकांक्षा केवल उस समय कर सकता है जबकि 
उसकी जलवायु समशीतोण्ण हो । यह भौगोलिक तथ्य है कि आज के सभी शक्तिशाली राष्ट्र शीत्तोष्ण 
कटिबन्ध में हैं । ऐसा मामा जाता है कि प्राय: ठण्डे जलवायु घाले देशों के लोग गर्म जलवायु वाले 
देशों के निवासियों की अपेक्षा अधिक कमंठ और परिश्रमी होते हैं। जलवायु की विषमता के कारण 
सहारा, जिसका आकार संयुक्त राज्य अमरीका के बराबर है, वीरान रेगिस्तान बनकर मानव 
निवास के लिए अनुपयुक्त हो गया है। अतिवृष्टि के कारण अमेजन बेसिन अनुपयुक्त है । 
अनावृष्टि और अतिवृष्टि भारत की जलवायु की मुख्य विशेषताएँ हैं और इसी कारण भारत कषि 
की दृष्टि से पिछड़ गया है। उष्ण क्रटिबन्ध के प्रदेश और मरुस्थलीय इलाके महाशक्ति के रूप में 
उभरने की कम क्षमता रखते हैं, चूंकि जलवायु उनके मार्ग की सबसे बड़ी बाधा है। महाशक्ति का 
सपना सजाने वाले राष्ट्र की जलवायु शीतोष्ण होनी चाहिए। अच्छी जलवायु लोगों को उत्पादन 
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: कार्य में लगने की प्रेरणा देती है। जलवायु से ही लोग उस प्रकार के कामों में लगते हैं जो किसी 
आधुनिक भौद्योगिक राष्ट्र के लिए आवश्यक हैं। इस दृष्टि से 68 से 70 डिग्री फरनहाइट का 
तापमान और ऋतुओं का सन्तुलित परिवर्तेन मानव के स्वास्थ्य और ओजपूर्ण जीवन के लिए 
उपयुक्त मारा जाता है । 

फिर भी राष्ट्रीय शक्ति के सन्दर्भ में जलवायु के प्रभाव को सीमित रूप में ही स्वीकार 
करना चाहिए | जलवायु एक सापेक्ष तत्व है। भले ही आधुनिक युग के यूरोपीय देश शीतोष्ण 
जलवायु के कारण शक्तिशाली बने हों, पर इतिहास में इस बात का प्रमाण है कि प्राचीनकाल की , 
सबसे बड़ी सभ्यताएँ भारत, मिस्र अथवा चीन भिन्‍न जलवायु में विकसित हुई । वैज्ञानिक आवि- 
ष्कारों के फलस्वरूप आज जलवायु को बदला जा सकता है, गर्मी और सर्दी की उग्रता को कम 
किया जा सकता है। जिन देशों में वर्षा कम होती है, वहाँ क्वत्रिम वर्षा की व्यवस्था की जा सकती 
है । आज जलवायु के बावजूद रेगिस्ताती इलाके शक्ति की दृष्टि से महत्वपूर्ण चनते जा रहे हैं। 
आस रेगिस्तान में पैट्रोल और यूरेनियृ्युक्त खनिज भिल रहे हैं गौर परमाणु अस्त्र बढ़ाने के लिए 
यूरेनियम अनिवाय॑ वस्तु है । 

(3) स्थलाकृति (709०४7४979५)--किसी राष्ट्र की शक्ति को निर्धारित करने में उसकी 
स्थलाकृति जलवायु से भी अधिक आवश्यक होती है। यथार्थ में किसी भी राष्ट्र की जलवायु वहाँ 
की भू-आक्ृति द्वारा निर्धारित होती है। सर्दी, गर्मी, वर्षा, तापमान, वायु का बहना आदि सभी 
कुछ वहाँ की स्थलाक्ृति से प्रभावित होता है । ॒ 

स्थलाक्ृति के लक्षणों से राष्ट्रों के बीच की प्राकृतिक सीमाओं .का निर्धारण होता है। 
नदियों, पर्वतों या समुद्रों से घिरे हुए राष्ट्र उन देशों से अधिक सुरक्षित होते हैं जिनकी सीमाएं 
प्राकृतिक नहीं होतीं । जिच राष्ट्रों के मध्य पर्वत या नदी या समुद्र के जरिए प्राकृतिक सीमा रेखा 
होती है उनमें प्रायः सीमा सम्बन्धी विवाद और संघ उत्पन्न नहीं होते हैं। स्थलाकृति के परिणाम- 
स्वरूप राष्ट्रों को सुरक्षित सीमान्‍्त प्राप्त हो जाते हैं। पेरेनीज पर्वत श्वृंखलाओं के कारण स्पेन 
यूरोप के राजनीतिक व फौजी दन्दों की लपेट से परे रहा । पेरेनीज के सम्बन्ध में यह कहा गया 
है कि उसने स्पेन को एक दुगगे बना दिया । इंगलिश चनल ने ब्रिटेन को एक लम्बे समय तक सुरक्षा 
प्रदान की । आज भी अठलाण्टिक तथा प्रशान्त महाप्तागरों से अमरीका को प्राकृतिक सुरक्षा की 
'सुविधा प्राप्त हो.रही है। आल्पस पर्वत श्रृंखल्ञओं द्वारा इटली की जो रक्षा रेखा बनी, उसने 
इतिहास में कई बार विदेशी आक्रमणों से इटली की रक्षा की । प्राचीन काल से ही हिमालय भारत 
की उत्तरी सीमा का प्रहरी माना जाता रहा है। स्थलाकृति से कुछ राष्ट्रों को स्वतः ही अच्छे 


बन्दरगाह उपलब्ध हो गये जिससे वे व्यापारिक हृष्टि से सम्पन्त बनते गये । 

आज स्थलाकृति का पहले जैसा महत्व नहीं रहा गया है। आज कोई भी सीमान्त दुर्गभ 
नहीं है, यदि वहाँ रक्षक सेनाएँ न हों । तिब्बत, जो अगम्य माना जाता था, चीन के संचार परि- 
वहन से पराजित हुआ । सन्‌ !962 में भारत पर हुए चीनी आक्रमण ने हिमालय पर्वंतमालाओं 
को महत्वहीन सिद्ध कर दिया है। आज इंगलिश चैनल एक खाई से अधिक महत्व नहीं रखती । 
प्राकृतिक सीमाएँ कई बार राष्ट्र के लिए बाधक भी वन जाती हैं, उनसे अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में 
रुकावट पड़ती है तथा राष्ट्रीय एकता की समस्या उत्पन्न हो जाती है । उदाहरण के लिए, अफ्रीका 
की स्थलाकृति अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के मार्ग में वाघक है। पर्वेतमालाओं की श्रचुरता के कारण 
बर्मा एक दीर्घ काल तक दुनिया से पृथक*रहा । 

(4) अवस्थिति (7.0०४४0०7) एवं पकिन्स ने लिखा है कि प्रादेशिक स्थिति एक 
राज्य की संस्कृति और अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है तथा उसकी सैनिक एवं आर्थिक शक्ति 


है. 
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पर भी व्यापक प्रभाव डालती है । एक देश की अवस्थिति वहाँ की राजनीति और युद्ध-कौशल का 
निर्धारण करने में भी सहयोग देती है ! किसी भी राष्ट्र की जलवायु इस बात पर निभेर करती है 
कि उसकी अवस्थिति भूमध्यरेखीय है अथवा विषुवतरेखीय अथवा इन दोनों के बीच में है । यह , 
राष्ट्र की अवस्थिति पर निर्भर करता है कि वहाँ क्या उत्पादव हो सकता है, कौन-कौनसे खनिज 
पदार्थ मिल सकते हैं और औद्योगिक विकास की क्‍या सम्भावनाएं हैं ? 

ब्रिटेन, फ्रांस और संयुक्त राज्य अमरीका को अटलांटिक महासागर पर अवस्थित होने का 
बड़ा लाभ मिला है। यूरोप के महाद्वीप से अटलांटिक मंहासागर द्वारा पृथक होने के कारण संयुक्त 
राज्य अमरीका विशाल सेनाएँ और समुद्री बेड़े रखे बिना देर तक अपना आ्थिक विकास करता 
रहा । इसी कारण दोनों विश्वयुद्धों में उसकी औद्योगिक उत्पादन की क्षमता एवं सैनिक शक्ति ने 
मित्रराष्ट्रों को विजयी बनाया। ब्रिटेन की द्वीपीय ' स्थिति (787]07 008007) उसे महाशक्ति 
बनाने में सहायक सिद्ध हुईं। इसी कारण वह यूरोप के राज्यों के आन्तरिक झगड़ों से पृथक रहते ' 
हुए अपनी नोसैनिक शक्ति, व्यापार एवं साम्राज्य का निर्वाध विकास करता रहा। उसकी इस 
स्थिति' ने उसे यूरोप के शक्तिशाली राज्यों के आक्रन्नणों से सवेथा सुरक्षित रखा । 

अवस्थिति और विदेश नीति में धनिष्ठ सम्बन्ध रहा है। अवस्थिति का किसी न 
किसी रूप में राष्ट्र की नीति पर प्रभाव पड़ता है। अवस्थिति से ही “भूगोलमूलक राजनीति” 
(06००70०॥08) का चलन हुआ है। भूगोलमुलक राजनीति के विद्वानों का मानना है 
कि राज्य की विदेश नीति उसके भूगोल के अनुसार ही निर्धारित होती है । आस्ट्रेलिया अपनी 
स्थिति के कारण अलगाव की*नीति अपनाता है; नावें, फिनलैण्ड, डेनमार्क अपनी अवस्थिति के 
कारण ही द्वितीय विश्वयुद्ध के केन्द्र बन गये थे; राष्ट्रों से घिरा होने के कारण ही वेल्जियम 
अपनी सुरक्षा तथा राष्ट्रीय हित की दृष्टि से फ्रांस और इंगलेण्ड का समर्थक रहा है । सोवियत 
संघ गौर चीन का पड़ीसी होने के कारण ही भारत को ग्रुटनिरपेक्षता की विदेश नीति अपनानी 
पड़ी है । स्विट्जरलैण्ड जर्मनी, फ्रांस और इटली से घिरा हुआ है, अतः उसे अपनी इस स्थिति 
के कारण ही तटस्थता की नीति का अनुसरण करना पड़ा है। कनाडा अत्यन्त शक्तिशाली होते 
हुए भी अमरीका ज॑सी प्रमुख शक्ति का पड़ौसी होने के कारण अपने क्षेत्र में उतना प्रभाव- 
शाली नहीं हो सकता जितना कि उसे होना चाहिए। अवस्थिति के कारण ही डार्डनलीज, 
बासफोरस, मलाका जलडमख्मध्य, स्वेज, पत्रामा, डिएग्रोगार्सिया, जिश्नाल्टर, सिंगापुर आदि को 
सामरिक महत्व के स्थान माना जाता है और महाशक्तियों में इन पर कब्जा करने की. प्रतिस्पर्धा 
देखी गयी है | व ह , 
। कई ,बार भौगोलिक स्थिति कुछ राज्यों के लिए हानिकारक भी होती है.। सवेज नहर के 
महत्वपूर्ण जलमार्ग के मिकट अवस्थित होने के कारण मि्र पर ग्रेट ब्रिटेन ने अपना प्रभुत्व स्थापित 
किया, जबकि अफ्रीका महाद्वीप के मध्य में अवस्थित अवीसीनिया का ऐसा भौगोलिक महत्व न होने 
के कारण वह 935 तक स्वतन्त्र देश बना रहा । बेल्जियम और पोलैण्ड का यह दुर्भाग्य है कि वे 
शक्तिशाली पड़ोसी देशों के बीच में सामरिक महत्व के ऐसे स्थानों पर बसे हैं कि उन्हें बार-बार 
क्षक्रमणों का शिकार होना पड़ा है । ह 

संक्षेप में, राष्ट्र की अवस्थिति का राष्ट्रीय शक्ति पर किसी-स-किसी रूप मे अनुकूल या 
'अतिकूल प्रभाव अवश्य पड़ता है । अवस्थिति से स्पष्ट हो जाता है कि कोई राष्ट्र किस प्रकार की 
घिदेश तीति अपनायेगा । फिर भी स्थिति एक सापेक्ष तत्व है । इण्डोनेशिया चारों ओर से समुद्र से 
घिरा हुआ है परन्तु कभी भी 'नोसैनिक शक्ति नहीं रहा । भारत के पास पर्याप्त समुद्र है फिर भी 
आज उसकी नौसेना पर्याप्त विकसित नहीं हो पायी है ।' हि 
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भूगोलसूलक राजनीति एवं अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति 
(58070.छए75 68४० ग॥रएछरोर45770074, ?0॥7 72८8) 


पिछले अनेक वर्षों से राजनीतिक व्यवहारों तथा अच्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों की व्याख्या तथा 
भविष्यवाणी भौगोलिक विशेषताओं का हवाला देकर करने की भ्रवृत्ति दिखायी देती है। ऐसी 
भविष्यवाणी को भूगोलमूलक राजनीति या भू-राजनीतिक भाष्य कहा जाने लगा है। पैडलफोई 
और लिकन के अनुसार, भूगोलमूलक राजनीति विज्ञान तथा राजनीति के क्षेत्र को जोड़ने का एक 
प्रयास है। यह भौगोलिक सम्बन्धों को अच्तर्राष्ट्रीय राजनीति, राष्ट्रीय हित और राजनीति के 
रूप में मूल्यांकित करने का प्रयत्त है। इन भू-राजनीतिक विश्लेषकों को दो प्रमुख वर्गों में बाँटा 
जा सकता है--बवे जो एक विशिष्ट राष्ट्र के व्यवहार की व्याख्या या भविष्यवाणी का उपक्रम करें 
ओर वे जो विशालतर--सार्वेभौम या क्षेत्रीय राजनीतिक प्रतिरूपों की व्याख्या या भविष्यवाणी 
का उपक्रम करें। इन भाष्यों के भुल में मान्यता यह है कि स्थलों और समुद्रों का खाका, वह 
सुविधाएँ देता और सीमाएँ तय करता है जिनके भीतर राष्ट्रों के राजनीतिक रिश्ते विकसित हुए 
हैं और होते रहेंगे 

भू-राजनीति विज्ञान का आरम्भ कब और कैसे हुआ, इस सम्बन्ध में स्पष्ट कहना कठित 
है । ऐसा मानते हैं कि काण्ट ने सबसे पहले इसके विकास में योगदान दिया है और वे ही आधुनिक 
भूगोल राजनीति के जनक हैं। काण्ट के बाद फ्रेडरिक राशेल मे पहली बार राज्यों की नीति पर 
भीगोलिक तत्वों के प्रभाव की सैद्धान्तिक विवेचना की । रुडोल्फ जैलन ते “महान शक्तियाँ 
(77७ 0४8७६ 0०४०४) शब्द का प्रयोग किया जो-जमन भू-राजन्ीतिक विश्लेषकों के लिए वेद 
घाकय ही वन गया । भू-राजनीतिक विश्लेषणों में कीप्टेन एल्फ्रेड येयर माहान, सर हैलफोडे मैकिण्डर, 
काले हाशोफर, स्पाइकमन आदि प्रमुख हैं; यहाँ हम उनके विचारों का संक्षिप्त विवेचन करेंगे। 

मंकाइण्डर का हष्टिकोण--मैकाइण्डर इंगर्लण्ड के प्रसिद्ध भूगोलशास्त्री हैं। मैकाइण्डर के 
रचना वर्ष सन्‌ 900 से द्वितीय विश्वयुद्ध तक रहे । उनकी राजनीतिक प्रस्थापनाओं के दो युग 
रहे हैं। पहला सन्‌ 900 के बाद आरम्भ होकर प्रथम विश्वयुद्ध के अन्त तक चला, जिसमें 
वे मुख्यतः विलियम ह्वितीय के जमंन साम्राज्य के विकास तथा आक्रामक रुझानों में वेग देखकर 
व्यग्न थे । उनकी सुख्य पृष्ठभूमि यह थी-- इतिहास के महान युद्ध--प्रत्यक्ष या परोक्ष में राष्ट्रों के 
विषम विकास” के परिणाम थे और यह विषय विकास पूरी तरह एक राष्ट्र में दूसरे से अधिक बढ़ी 
मेघा या ऊर्जा के कारण नहीं अपितु बड़ी ह॒द तक पृथ्वी तल पर उवेरता और राजनीतिगत सुवि- 
धाओं के विषम वितरण के कारण” हुआ । उनकी मुख्य अवधारणा यह थी कि 'स्थलों और समुद्रों 
तथा उर्वरता और प्राकृतिक मार्गों की हृदबन्दी कुछ ऐसी है जिससे बड़े साम्राज्यों के और अन्तत 
एकसात्र विश्व साम्राज्य का विकास अवश्यम्भावी है।” दूसरा युग सन्‌ 920 के बाद से 
मैकाइण्डर की मृत्यु ([946) तक चला । इस युग में वह क्रमशः सोवियत संघ की बढ़ती क्षमताओं 
पर व्यग्र होने लगे और उन्होंने अपनी अवधारणा में मौलिक संशोधन कर डाला | पुनविचारित 
अवधारणा में उन्होंने कहा कि भुमियों और समुद्रों की हृदबन्दी एक नहीं बल्कि अन्ततः दो महान 
राजनीतिक क्षमता-सम्पन्न केन्द्रों के पक्ष में है--एक यूरेशिया का हृदय जिस पर सोवियत संघ का 
प्रभुत्व है और दूसरा उत्तरी अठलाण्टिक महासागर के सामने वाले राष्ट्रों की गुटबन्दी । 

मैकाइण्डर ने यूरोप, एशिया और अफ्रीका को विश्व द्वीपों के रूप में वर्गीकृत किया । 
उन्होंने युरेशिया के आन्तरिक क्षेत्र को इस प्रदेश की केन्द्रीय भूमि (्रि०्था|शात) बताया । यह 


3 एच. जे. मैकाइण्डर, डेमोक्रेटिक आइडियल्स एण्ड रियलिटी (942, हेनरी होल्ट एण्ड 
फम्पनी, न्यूयार्क, पृ, -2, 
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पश्चिमी जरमनी से आरम्भ होकर सोवियत यूरोप में होता हुआ केन्द्रीय साइवे रिया तक पहुँचा है। 
उनकी प्रसिद्ध उक्ति है, “जो पूर्वी यूरोप पर शासन करेगा वह हृदयस्थल पर अधिकार रखेंगा। जो 
हृदयस्थल पर शासन करेगा वह विश्व द्वीप (यूरेशिया-अफ्रीका) को नियन्त्रित करेगा, जो विश्व 
दीप पर शासन करेगा, वह पूरे विश्व पर प्रभुत्व रखेगा |! मैकाइण्डर ने वोल्गा नदी, उत्तरी 
ध्रवीय सागर, यांर्स्टी नदी तथा हिमालय पर्वत श्रेणी के बीच की भूमि को विश्व का हृदयस्थल 
माना है, वह हृदयस्थल दुर्गंभ और अभेद्य है क्योंकि सारी अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति जल तथा थल 
शक्तियों की आपसी प्रतिस्पर्दा द्टी तो है 


वार्साऊ के शान्ति सम्मेलन के समय मैकाइण्डर ने कहा कि जमँत्ी पुनः यूरोपीय रूस पर 
अधिकार कर मुख्य भूमि पर नियन्त्रण कर सकता है । सन्‌ 943 में उन्होंने कहा कि यदि रूस 
जर्मनी पर अधिकार कर लेता है तो वह आन्तरिक क्रीसेण्ट को जीत सकता है और उसके बाद 
विश्व साम्राज्य बनने की ओर अग्रसर हो सकता है । उनकी भविष्यवाणी सही निकली जब द्वितीय 
विश्वयुद्ध के बाद लाल सेनाओं ने केन्द्रीय यूरोप और पूर्वी जमेनी पर अधिकार कर लिया। 
मैंकाइण्डर के विश्वास के अनुसार रूस और ज्नी की सन्ध्रि विश्व के अन्य राष्ट्रों के लिए खत्तर- 
नाक होगी, क्योंकि उस स्थिति में संसार के साम्राज्य' का दृश्य दिखायी पड़ने लगा । 


साहांत का इृष्टिकोण--ए. टी. माहान मैकाइण्डर के समकालीन थे। उनके रचना वर्ष 
[890 से 90 तक चले । उनकी पुस्तक--समुद्री ताकत का इतिहास पर प्रभाव, 660- 
783? का आज तक राजनीतिक तथा सामरिक विचारधाराओं .पर प्रबल प्रभाव रहा है । माहान 
की प्रमुख मान्यता है कि समुद्र पर शासन राजनीतिक शक्ति का मुख्य रूप कौर राप्ट्र राज्यों के 
राजनीतिक रिश्तों में निर्णायक कारक है। उनका कहना था कि वे राष्ट्र जो भूमि से बंधे होते हैं, 
सामुद्रिक शक्तियों की अपेक्षा नीचे होते हैं। भूमि से घिरे देशों को अपनी प्रतिरक्षा के ऊपर 
अपेक्षाकृत अधिक खर्च फरना होता है। यूरोप जौर एशिया की कोई भी महाद्वीपीय शक्ति ब्रिटेन 
या अमरीका के नौसेतिक नेतृत्व को सफलतापूर्वक चुनौती नहीं दे सकती । उनका विश्वास था 
कि समुद्र पर ही बड़े शक्ति युद्धों का निर्णय होता है । ब्रिटेन ओर अमरीका ऐसे देश हैं जिनके पास 
ऐसी स्थलीय सीमाएँ नहीं हैं जिनकी उन्हें रक्षा करनी होती है, अतः उन्हें नौसैनिक शक्ति को 
संगठित करने में जुट जाना चाहिए। प्रथम और द्वितीय विश्वयुद्ध में ब्रिटेन और अमरीका की 
सफलता का कारण उनकी नोसनिक शक्ति थी । माहाव के विचारानुसार महाशक्ति बनने के लिए 
एक देश को ऐसी सैनिक शक्ति का निर्माण करना चाहिए जो अपने देश से बाहर लड़ाई लड़ सके । 


स्पाहकर्सत का दृष्टिकोण--अमरीकी विचारक स्पाइकमेन के अनुसार विदेश नीति की रचना 
में भूगोल सर्वाधिक मौलिक रूप से प्रभावी तत्व है। एक देश की सापेक्ष शक्ति केवल उसकी 
सैनिक क्षमता पर हो निर्भर नहीं करती वरन्‌ वह अन्य अनेक तत्वों पर आश्रित रहती है, ज॑से 
प्रदेश का आकार, सीमाओं की प्रकृति, जनसंख्या, कठ्चा माल आर्थिक और तकनीकी विकास 
आदि । उन्होंने हृदय भूमि” की अपेक्षा “किनारे की भूमि” (शिंए्रा॥00) को अधिक महत्व दिया 
है। उनका कहना है कि जो यूरेशिया पर शासन करेगा उसी का हृदय भूमि पर भी शासन होगा 
ओर जो हृदय भूमि पर शासन करेगा वही संसार के भाग्य का स्वामी होगा । जिस समय संयुक्त 
राज्य अमरीका पार्थवयकरण की तीति अपना रहा था उस समय उन्होंने इस बात पर जोर दिया 
कि विश्व शक्ति में सन्तुलन स्थापित करने के लिए यदि अमरीका ब्रिटेन के साथ सहयोग करके 


34 *जा0 ह्पोटड 


छबहरता एपा07० ए०फ्रााक्ा0$ ताल छल्याव, जं।0 प्प॑०३ कर घल्वात्वतत 20ता- 
ता हिल 
कन््णात, 


तत्तताडाबइवात0 (8णबपं-१लि०३), सध०0 पर्णवड प्र ज070-गब्रात ००ग्राब्रए05 धी० 
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अपनी क्षमता का प्रदर्शन नहीं करेगा तो पुरानी विश्व शक्तियाँ नये विश्व को घेरने के लिए संग्र 
ठित हो सकती हैं । 

हाशोफर का हृष्ठिकोण--जर्मंन भूगोलशास्त्री हाशोफर ने बनाया कि उच्च जाति के 
जमेनों के लिए पृथक क्षेत्र की आवश्यकता है। जमनी का यूरोपीय सुख्य भूमि पर मियन्त्रण होना 
चाहिए तथा भौतिक ख्रोतों की दृष्टि से उसे आत्मनिभेर बनना चाहिए । जम॑नी की इस महत्वा 
कांक्षा की पूति में ब्रिटेन की नौसेनिक शक्ति तथा सोवियत संघ की थल शक्ति बाघक है, अत 


जमनी के सामने युद्ध ही एकमात्र विकल्प है। हाशोफर के इन विचारों ने नाजियों को बड़ा 
प्रभावित किया । 


भग/ल का घदता महत्व 
पएस्नषठ 986.777२० 057 55057 /6एप्राट6, 7 ४0707) 


राष्ट्रीय शक्ति के तत्व के रूप में भूगोल का महत्व दिम्त-प्रतिदिन घटता जा रहा है। 
आधुनिक विचारक भूगोलमूलक राजनीति का इतना अधिक महत्व स्वीकार नहीं करते । उनका 
विचार है कि राजनीतिक भूगोल आज क्रान्तिकारी परिवतंतों के सन्धि-स्थल पर है । वैज्ञानिक 
और प्राविधिक आविष्कारों ने भूगोल का महत्व काफी कम कर दिया है। आणविक शस्त्रों 
प्रक्षेपणास्त्रों, स्वचालित टारपीडो सज्जित पनडुब्बियों आदि से अवस्थिति का महत्व घट 
गया है । शक्ति के तत्व के रूप में भूगोल का महत्व वस्तुतः सापेक्ष है। भौगोलिक स्थिति 
अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का निर्णायक तत्व न होकर केवल एक सहायक तत्व है। भाज यह 
विश्वास अधिक दृढ़ हो चला है कि पृथ्वी के भौतिक रूप का महत्व भिन्न जातियों तथा राष्ट्रों के 
लिए भिन्न-भिन्न है। एक राष्ट्र के राजनीतिक, सांस्कृतिक स्तर में परिवर्तत आते ही भौगोलिक 
स्थिति का महत्व भी बदल जाता है और भौतिक स्थिति पर राष्ट्र के दृष्टिकोण, लक्ष्यों तथा 
तकनीकी विकास का विशेष प्रभाव पड़ता है। हेरल्ड तथा मार्मरेट स्प्राउट मे लिखा है, “किसी 
देश की स्थिति की सामरिक या व्यापारिक विशेषताएँ केवल उसकी भौगोलिक स्थिति पर नहीं 
अपितु उससे कहीं अधिक प्रविधि की स्थिति, राष्ट्रों के समाज के राजनीतिक भूगोल, सन्धियाँ 
और अन्य रिश्तों के व्यापक प्रतिरूप और संचालनगत परेशानियों की उन किस्मों पर निर्भर होती 
हैं जिस पर विचार किया जा रहा हो” द 

फिर भी अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में राष्ट्रीय शक्ति के तत्व के रूप मे भूगोल का अपना 
महत्व है । मेकलेलन का यह कथन उचित है कि भूगोल वह नींव स्थापित करता है जिस पर कि 
सामर्थ्यं, पारस्परिक निर्भरता एवं संघर्ष निभेर रहते हैं । भूगोल का किसी राष्ट्र की सामर्थ्य 
पर प्रभाव पड़ता है कि वह अन्य राष्ट्रों से अनुनय कर सके और उन्हें पुरस्क्ृत या दण्डित कर 
सके । 


2. प्राकृतिक संसाधन 
(५प7ए7२ ०७7, 85800॥२८ट28$) 


राष्ट्रीय शक्ति के भमिर्माण का दूसरा महत्वपूर्ण तत्व. राष्ट्र के प्राकृतिक संसाधन हैं । 
प्राकृतिक संसाधम्त प्रकृति भें उपलब्ध उपयोगी सामग्री और पद्धत्ति को कहते हैं । प्राकृतिक संसाधनों 
में मुख्यतया खनिज, ईंधन, भूमि तथा भूमि से प्राप्त अथवा निकले पदाथे; जैसे कोयला, तेल, 
वनस्पति भाते हैं । 

जब हम प्राकृतिक संसाधनों के महत्व पर विचार करते है तो हमारी यह मान्यता कदापि 
नहीं है कि एक राष्ट्र, जिसका भरू-भाग प्राकृतिक साधनों की सम्पदा से सम्पन्न हो तो अन्तर्राष्ट्रीय 


। इैस्‍ड तथा मार्नरेट स्पराउट, अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के मूल तत्व (अनुवाद, 974) 
पु. 399 
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रंगमंच पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाने योग्य बन जाता है । यह तक भी हमारा नहीं है कि प्राकृतिक 
साधन ही एकमात्र महत्वपूर्ण पर्यावरण कारक हैं । हमारी मान्यता यह है कि किसी राष्ट्र के लिए 
बड़ी शक्ति बनने और बने रहने की एक आवश्यक शर्त पर्याप्त प्राकृतिक साधनों तक निरापद 
पहुँच जरूरी है | मॉरग्रेल्थाऊ के शब्दों में, “किसी राष्ट्र की अन्य राष्ट्र से सम्बन्धित राष्ट्रीय शक्ति 
के सन्दर्भ में सापेक्ष रूप से एक अन्य स्थायी तत्व उसके प्राकृतिक साधन हैं ।” द्वितीय महायुद्ध की 
समाप्ति पर पेंसिलवेनिया यूनिवर्सिटी में अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के प्रोफेसर राबर्ट स्ट्रास ह्यू,म ने 
कहा---राजनीतिक और फौजी शक्ति अधिकांशतः औद्योगिक शक्ति ही है। औद्योगीकरण की 
माँग है कच्चे माल, मुख्यतः खनिज की असीमित पूति । कच्चे माल के समूह में, जिन्हें मनुष्य 
निकालता और काम में लाता है, आज शायद ही कोई एक ऐसा. हो जो युद्ध के औजार बनाने में 
काम न आता हो । इसलिए शक्ति प्राप्ति में कच्चे माल पर नियन्त्रण शामिल है । अन्य सब बातें 
समान हों तो वे ही देश सर्वाधिक शक्तिशाली हैं जितके हाथ में सभी “आवश्यक”, सामरिक” और 
'संकटकालीन” कच्चे माल हों या जो, घर में अपने अपर्याप्त उपलब्ध, युद्ध सामग्री का समय रहते, 
यातायात मार्गों पर अपने स्वामित्व के बल पर, आयात कर लेने योग्य हों ॥?7 

प्राकृतिक साधन किसी भी राष्ट्र की पूँजी कहे जा सकते हैं। प्राकृतिक संसाधन प्रकृति द्वारा 
प्रदत्त उपहार हैं। पामर एवं परकिन्स में केचचे माल, खनिज पदार्थ, औद्योगिक शक्ति के साधन, 
खाद्य पदार्थे तथा कृषि उत्पादन को प्राकृतिक संसाधन कहा है । मॉरगेन्थाऊ ने प्राकृतिक स्रोतों को 
खाद्यान्न और कच्चे माल कहकर पुकारा है। मोटे रूप से प्राकृतिक स्रोतों को तीन वर्गों में बाँटा 
जा सकता है--खनिज पदार्थ, वनस्पति उत्पादन तथा जीव-जन्तु । 

खाद्य-सामग्री--वनस्पति उत्पादन तथा जीव-जन्तुओं को खाद्यान्न शीषंक के अन्तर्गत लिया 
जा सकता है। खाद्य पदार्थों में कपास, रबड़, लकड़ी, लुग्दी, छातलें, बाँस, मेवे, मसाले, माँस, दूध, 
ऊन, सिल्क, विशिष्ट तेल, समुर, हाथी दाँत आदि प्रमुख हैं। वह राष्ट्र जो खाद्यान्त के विषय में 
स्वावलम्बी अथवा प्राय: स्वावलम्बी है उस देश की अपेक्षा लाभपूर्ण स्थिति में होगा जो कि इस 
दृष्टि से स्वावलम्बी नहीं है और जिसे अपने लिए खाद्य पदार्थ आयात करना पड़ता है या फिर जो 
भूखों मरता है | इसी कारण ग्रेट ब्रिटेन की शक्ति और युद्ध के समय तो उसका जीवन ही इस 
बात पर निर्भेर रहता था कि वह समुद्री रास्तों को कहाँ तक यातायात के लिए खुला रख सकता है 
ताकि उन मार्गों से देश के लिए बाहर से अन्न लाया जा सक्रे । चूँकि द्वितीय विश्वयुद्ध से पूर्व तक 
ब्रिटेन अपनी सम्पुर्ण आवश्यकता का केवल तीस प्रतिशत अन्न ही उपजाता रहा था ।-जब कभी भी 
उसकी भन्न आयात की शक्ति को चुनौती दी गयी, जैसा कि दोनों विश्वयुद्धों के मध्य पनडुब्बियों 
के युद्ध तथा हवाई हमलों के द्वारा किया गया था, तो ' वास्तव में यह ग्रेट ब्रिटेन की शक्ति ही को 
चुनौती थी, क्योंकि इस चुनौती के फलस्वरूप उसका राष्ट्रीय जीवन स्वयं खतरे में पड़ जाता था। 
इन्हीं कारणों से जमंनी, जिसकी खाद्य सामग्री ग्रेट ब्रिटेन की अपेक्षा तो अधिक थी पर अपनी स्वयं 
की आवश्यकता से कम रही है, किसी भी युद्ध से जीवित निकल आने के लिए इन तीन लक्ष्यों 
का अनुसरण करने के लिए मजबुर रहा है | प्रथम, एक लम्बी लड़ाई को टालना जो कि शीघ्र 
विजयी होने से ही सम्भव हो सकता है ताकि उसका जमा किया हुआ अन्न का भण्डार समाप्त न 
हो जाय; द्वितीय, पूर्वी यूरोप के अन्न पैदा करते वाले बड़े क्षेत्रों पर विजय तथा तृतीय, ब्रिटिश 
सामुद्रिक शक्ति का ध्वंस, जो कि जमंन्री की समुद्र पार अन्न के स्रोतों तक पहुँचने के मार्गों को 
रोक रखती थी । दोनों ही विश्वयुद्धों में जर्मनी अपने प्रथम तथा तृतीय लक्ष्यों की पूति में असफल 
रहा था। मित्र राष्ट्रों ने जर्मन बन्दरगाहों की ऐसी जबदंस्त नाकाबन्दी की कि जमंन जनता को 





! राबर्ट स्ट्रास हू, म, बलेग्स ऑफ दटुमारो (न्यूयाकं, 945), पृ. 9, 
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खाद्यान्नों के अभाव में भीषण कष्ट उठाने पड़े, उन्का मनोबल शिथिल हो गया और यह मित्र 
राष्ट्रों की विजय के कारणों में एक प्रमुख कारण था । 

स्वदेश में उपजाये अज्न की कमी ब्रिटेन और जमंनी दोनों ही की कमजोरी का एक स्रोत 
रही है। अमरीका और सोवियत संघ जैसे देशों को अपनी राष्ट्रीय शक्ति व चैदेशिक नीतियों को 
' प्राथमिक लक्ष्यों से हटना नहीं पड़ता, क्योंकि वे अन्न के मामले में आत्ममिभर हैं । वे नि्शिचित 
नीतियों का अनुसरण बहुत सफलतापूर्वक कर सकते हैं और उन्हें इस चिन्ता से भी ग्रस्त नहीं 
होना पड़ता कि उनकी जनता युद्ध में भूखों मरेगी | इसके विपरीत, अजन्ञ की स्थायी कमी अन्त- 
रष्ट्रीय राजनीति में भारत की स्थायी कमजोरी का कारण रही- है। अन्न उत्पादन में कमी 
आ 'जाने के कारण ही स्पेत विश्व की महान शंक्ति के स्तर से गिरकर एक तृतीय श्रेणी की शक्ति 
बत्कर रह गया है । अतः अन्न के क्षेत्र में आत्म-निर्भरता शक्ति का एक बहुत बड़ा स्रोत रहा है। 

कच्चा माल--कच्चा माल अर्थशास्त्र का विशिष्ट शब्द है। इन संसाधनों का प्रयोग 
औद्योगिक विकास के लिए होता है । पैडलफोर्ड एवं लिकत के अनुसार, “आधुनिक युग में औद्योगी- 
करण के बिना राष्ट्रीय शक्ति प्राप्त करना असम्भव है। औद्योगीकरण कच्चे माल विशेषत: 
'खनिज पदार्थों की प्राप्ति पर निर्भर करता है ।” 


आधुनिक सैनिक बल के लिए अनेक प्रकार के कच्चे सामान की जरूरत होती है। युद्ध 
संचालम के बढ़ते हुए यन्त्रीकरण के कारण राष्ट्रीय शक्ति युद्ध तथा शान्ति के समय में कच्चे माल 
के नियन्त्र० पर अधिक से अधिक अवलम्बित होती चली गयी है। यह कोई आकस्मिक घटना नहीं 
है कि आज के शक्तिशाली राष्ट्र--अमरीका और सोवियत संघ आधुनिक औद्योगिक उत्पादन के 
लिए आवश्यक कच्चे माल के स्वामित्व में प्रायः आत्म-निर्भर हैं और यदि कुछ कच्चे माल उनके 
स्वयं के पास नहीं हैं, तो कम से कम उनके स्रोतों की पहुँच पर उनका मियन्त्रण है । 


कच्चे माल की हृष्टि से दुनिया के लगभग सभी देश एक-दूसरे से भिन्न हैं। युद्ध संचालन 
'के यन्त्रीकरण के साथ-साथ कुछ विशेष प्रकार के कच्चे माल का अन्य कच्चे माल के ऊपर महत्व 
बढ़ता गया है । एक समय था जबकि कोयले का बड़ा महत्व था किन्तु धीरे-धीरे पैट्रोल भर 
यूरेनियम का महत्व बहुत अधिक बढ़ गया है | वैसे आज भी राष्ट्रीय शक्ति के निर्माण पर सबसे 
सीधा प्रभाव डालने वाली प्राकृतिक वस्तुओं में लोहा, कोयला और पैट्रोल प्रमुख हैं। ेल्‍ 
9वीं शताब्दी की औद्योगिक क्रान्ति के बाद से कोयला काय॑े ऊर्जा का कुल मिलाकर 
सबसे बड़ा स्रोत रहा है। प्रत्यक्ष या परोक्ष रीति से उस शताब्दी में ब्रिटेन की प्रभुता बहुत हद 
तक अच्छे किस्म के काफी परिमाण में और अपेक्षाकृत पहुँच के भीतर कोयले की उपलब्धि फी 
देन रही है। आधुनिक जमेनी -का प्रभावशाली औद्योगिक ढाँचा कोयले की ही आधारशिला पर 
निर्मित था । अमरीकी औद्योगिक अगरुणाई की कुजियों में एक था प्रचुर कोयला उत्पादन | अचुर 
कोयले के बिना सोवियत संघ का औद्योगीकरण धीमा और अधिक कठिन होता । आज चीन में 
बड़ी सुरक्षित कोयला खानें एक निधि हैं । कोयले की कमी इटली की प्रगति की एक बड़ी भौतिक 
बाघा है । कोयले की सर्वोपरि महत्ता उसकी विधिध और उच्च वरीयता वाली उपयोगिताओं से 
उत्पन्न होती है। खनिज धातुओं का स्वत्व निकालने के लिए यह प्राथमिक ईंघन है। घरों में 
-तापने के मुख्य स्रोतों में से बह एक है । जलपोतों और रेल इंजनों को चलाने वाली भाप पैदा 
करने के लिए इसी का अब तक व्यापक उपयोग होता है। विश्व की बिजली का बड़ा भाग, 
कोयले की आग से काम करने वाले - बॉयलर देते हैं| ईंधन के रूप में इसकी आवश्यकता के 
अलावा रासायनिक उद्योगों की व्यापक शछंखला के लिए कोयला प्रमुख कच्चे माल के रूप में है जी 
कोयले से निकलते हैं मामवकृत नाइट्रेट, मानवक्रेत रबर, मानवक्कत मोटर ईंधन और वि 
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प्लास्टिकों तथा अन्य उत्पादनों की एक बड़ी सूची । कोयला ऊर्जा में समृद्ध देश हैं (क्रम से)-- 
अमरीका, चीन, सोवियत संघ, कनाडा, जमंनी, ब्रिटेन, पोलैण्ड, भारत । 

परन्तु कार्य ऊर्जा के असंख्य स्रोतों में कोयला केवल एक है। उतने ही महत्वपूर्ण जल 
विद्युत, पैट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस हैं। जल विद्युत कार्य ऊर्जा का ऐसा संसाधन है जिसकी 
समाप्ति की सम्भावनाएँ कम हैं । जल सुलभता से प्राप्त हो जाता है तथापि जलधारा से विद्युत 
निर्माण अत्यन्त खर्चीली प्रक्रिया है। इसके लिए बड़े-बड़े बाँधों का निर्माण करना होता है । 
अमरीका तथा सोवियत संघ जल विद्युत शक्ति का अत्यधिक प्रयोग;करते हैं । नावें, स्वीडन, फ्रांस, 
जमेनी, चीन और जापान भी जल-विद्युत पर निर्भर करते हैं । प्राकृतिक गैस ऊर्जा निर्माण का 
४६४१ है। अमरीका की ऊर्जा का 20, प्रतिशत भाग प्राकृतिक गैस ऊर्जा द्वारा ही निमित 
होता है ।* हु 

प्रथम विश्वयुद्ध के बाद उद्योग व युद्ध के लिए शक्ति के स्रोत के रूप में तेल का महत्व 
बढ़ता जा रहा है। प्रायः हर यन्त्रचालित गाड़ी और हथियार तेल द्वारा चालू दह्ोता है । इसी 
कारण जिन देशों के पास मिट्टी के तेल के कुएँ अधिक हैं उन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में 
विशिष्ट महत्व प्राप्त कर लिया है । अरब देशों के उदाहरण से यह पता लगता है कि शक्ति के प्रसंग 
में तेल का स्थान कितना महत्वपूर्ण है। अरब राष्ट्रों का शक्ति के हिसाब से कोई खास महत्व नहीं 
है | परन्तु फिर भी महाशक्तियाँ उनका सिर्फ इस कारण लिहाज करती हैं कि उनके पास पेट्रोल 
है । प्रथम विश्वयुद्ध के समय क्लीमैन्स ने कहा था, “मिट्टी के तेल की एक-एक बूंद हमारे सिपाह्दी 
के जून की एक-एक बूंद के बराबर कीमती है ।” द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद अमरीका और सोवियत 
संघ बहुत अधिक शक्तिशाली हो गये क्‍योंकि वे तेल की दृष्टि से आत्म-निर्भर हैं, जबकि ब्रिटेन 
काफी कमजोर हो गया, क्‍योंकि ब्रिटिश द्वीप में मिट्टी के तेल के कुएं हैं ही नहीं । 

तालिका : 3 


दस बड़े तेल उत्पादक राष्ट्र जो ओपेक के सदस्य हैं 
(्रश्ार एाएप्रप्ठछ7' 07, एर07०एट/[२ ॥एहाश8झर5 07 पष्त5 0720) 





राष्ट्र प्रतिदिन उत्पादन (लाख बैरलों में) 
., सऊदी अरब ]-80 * 
2. ईरान ह 6:60 
3. कुवेतत 3-30 
4. यूनाइटेट अरब एमिरेट्स 302 
5. इराक 0 5 280 
6, नाइजीरिया 2.70 
7. बेनेजुएला 2'60 
8. लोबिया.... 250 
9. इण्डोमेशिया -75 
* 40, अल्जीरिया *0 


के भध्यपृव के क्षेत्र में ग्रेट ब्रिटेन, संयुक्त राज्य और कुछ समय से फ्रांस ने उस क्रिया का 
गैश री जिसे ठीक ही तेल फी कूटनीति' कहा जाता है । इसके अथ॑ हैं कि अपने प्रभाव के 
उन क्षेत्रों का निर्माण करना, जिनमें प्राप्त मिट्टी के तेल के सभी कुओं तक पहुँचने वाले मार्गों पर 
केवल अपना आधिपत्य हो । तभी तो आनुपातिक रूप से अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में जो महत्वपूर्ण 


भूमिका अरब प्रायद्वीप आज निभा रहा है वह उसकी सैनिक शक्ति से मिलती-नुलती किसी शक्ति 
पर निर्भर नहीं है । हु 


40 | अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति 


तकनीकी विकास के कारण कई देश सूर्य शक्ति (सौर ऊर्जा) का भी उपयोग करने लगे 
हैं। समस्त भू-मण्डल में ज्ञात, अज्ञात कोयले, पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के भण्डारों की शक्ति 
सूर्य ताप शक्ति से केवल सौ दिन के वरावर है। यद्यपि सूर्य की शक्ति का विशाल पैमाने पर 
व्यावहारिक रूप में उपयोग सम्भव नहीं हो पाया है तथा सूये द्वारा प्राप्त शक्ति का अनुमान इसी 
से लगाया जा सकता है कि एक ही दिन में सूर्य किरणों द्वारा उष्णकटिबन्धीय तथा शीताष्ण प्रदेशों 
में जितनी शक्ति का विकिरण होता है वह सृष्टि के आदिकाल से समस्त मानव जाति द्वारा निर्भित 
अग्नि, विद्युत, जल तथा जनशक्ति के समस्त योग से भी अधिक होती है । 

कोयले के बाद लोहा आधुनिक उद्योग का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत रहा है । हल्की धातुएं; 
मुख्यतः अल्यूमी नियम और प्लास्टिक, लोहे को अधिकाधिक अपदस्थ कर रही हैं, लेकिन सम्भावना 
यही है कि धातुओं की वरीयता क्रम में लोहे का उच्च स्थान बना रहेगा। * 

खनिज लौह, अनेक रूपों में, समृद्धि की विशेष सीमाओं के भीतर उपलब्ध है। पृथ्वी तल 
की ऊपरी पर में, कोयले की तरह खनिज लोहे की बड़ी खांनें व्यापक किन्तु -विपम रूप में 
वितरित हैं । द्वितीय विश्वयुद्ध के पूर्व पाँच खानें विश्व के कुल लौह उत्पादन का 75 प्रतिशत दे 
रही थीं; वे क्रमशः थीं--अमरीका में लेक सुपीरियर क्षेत्र, पूर्वी फ्रांस में लोरां, दक्षिण-पश्चिमी 
रूस में क्रिवोइराग, उत्तरी स्वीडन में फिरूता, अलाबामा में वर्मिघम जिला । ब्राजील और भारत 
में भी अच्छे किस्म के लोहे के बड़े आगार हैं । छोटे किन्तु कम महत्वपूर्ण भूगभे आगार व्यापक रूप 
से मिम्नलिखित देशों में वितरित हैं--न्यू फाउण्डलैण्ड, क्यूवा, फिलीपाइन द्वीप समुह, स्पेन, इंगलेण्ड, 
चीन, अमरीका और सोवियत संघ और अन्यत्र अन्य असंख्य देशों में । 

जिन क्षेत्रों में अच्छे किस्म का कोयला और लोहा, खानों के रूप में, पास-पास हैं वे 
स्वभावत: भारी उद्योग के लिए उपयुक्त स्थान हो जाते हैं। इनमें सबसे आदर्श है फ्रांस और जमंनी 
के बीच की सीमा । आजकल कठोरता, हृढ़ता, टिकाऊपन, भक्ति आदि के विशेष गुण उत्पन्न करने 
के लिए इस्पात में अन्य धातुएँ मिलानी पड़ती हैं। इन धातुओं को फेरो एलॉय कहा जाता है । 
इनमें प्रमुख हैं मैंगनीज, निकिल, तु गस्टेन, मोलीबेडनम, बेनाडियम आदि । कोयला, लोहा और 
फेरो एलॉय के अलावा आधुनिक उद्योगों में लोहेत्तर धातुओं की भारी खपत होती है! इनमें धातुओं 
की लम्बी सूची है जिनमें प्रमुख ताँबा, अल्युमीनियम, टीन और सीसा हैं । कई अधातुक वस्तुएँ; जैसे 
गन्धक, पोटाश, नाइट्रेट, बलो राइड और व्यापक रूप से फैलते हुए रासायनिक उद्योगों के अन्य तत्व 
जिनसे युद्ध सामग्री से उर्वरक और औपध से प्लास्टिक तक बड़ी संख्या में वस्तुएँ बनती हैं । 

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में प्राकृतिक साधन 

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में वही राष्ट्र प्रभावकारी हैं जिनके खनिज पदार्थों का ग्रुणात्मक तथा 
मात्रात्मक स्तर ऊँचा होता है। खनिज भण्डार की दृष्टि से अमरीका तथा सोवियत संघ की स्थिति 
अत्यन्त सुदृढ़ है और आश्चयं नहीं कि परिणामस्वरूप दोनों देशो की सैनिक शक्ति अपरिमित है। 
: अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में संसाधनों का विपम वितरण विभिन्‍न राष्ट्रों को जहाँ एक ओर संशोधित 
नीतियाँ अपनाने की प्रेरणा देता है वहीं प्राकृतिक संसाधन ओर कच्चा माल युद्ध करने की योग्यता 
एवं राजमीतिक स्थिति को प्रभावित करते हैं । हम सभी जानते हैं कि तेल की कमी से हिटलर को 
सबसे ज्यादा'कठिताई हुई । इसी प्रकार अर्जेण्टाइना के गोमांस और श्रीलंका की रबड़ का ध्यान 
रखकर ही अन्य राष्ट्रों को उनके साथ अपने सम्बन्ध बनाने पड़ते हैं। प्रथम विश्वयुद्ध ने सिद्ध किया 
कि एक सरकार की फौजी योग्यताएँ केवल उसके उत्पादक का रखानों पर ही नहीं वल्कि कच्चे माल 
की प्रचुर मात्रा और विविध किस्मों तक उसकी मिरापद पहुँच पर भी निभंर है । 
34 *ब्‌द्वाए० 5०४० परतीगधएणा रण इणंगा थादाएए 3 कण इल 8 छाबणाएयों ए08डंणंवीए, ऐप कड छण॑धार 


पंद्यात€ड डच82० सील ववशं)वताणा: | ह हल 
53 5 4 का ?लांतड, सह/शाबरांणारं खलांब[गा5 (एव ७०7०7), 9: 53. 


राष्ट्रीय शक्ति का सार एवं तत्व (गैर-माननीय तत्व) | 47 


बढ़ती हुई आवश्यकताओं के अनुरूप अपने को ढालने की योग्यता सब राष्ट्रों में एकसी नहीं 
होती । पहले तो उनमें यही बहुत बड़ा अन्तर होता है कि किस हृ॒द तक भारी बुनियादी आव- 
श्यकताओं--भोजन, रेशे, कोयला, लोहा आदि उनके अपने शासित भरू-भागों में पर्याप्त उपज सकता 
है । दूसरा अन्तर उनमें यह भा जाता है कि घरेलू स्रोतों को वे क्रिस हृद तक शत्रु कार्यवाही के 
विरुद्ध निरापद रख सकते हैं, तीसरा अन्तर यह है कि घर की कमी को विदेशी स्रोतों से पुरा करने 
की उनमें कितनी योग्यता है। चौथा अन्तर, अन्त में,-यह है कि युद्धकाल में, बाहर प्राप्तव्य माल 
को घर तक लाने की उनमें कितनी क्षमता है । 

बिटेन इन सब शर्तों का दृष्टान्त दे देता है। ब्रिटिश द्वीप-समृह को प्रकृति से प्रचुर मात्रा 
में कोयला, खनिज, लोहा का कुछ परिमाण और कुछ अन्य आवश्यक साधन मिले थे । लेकिन 
ओऔद्योगिक क्रान्ति के बाद ब्रिटेन आयात्तित भोजन सामग्री, औद्योगिक रेशें और संकटकालीन 
आवश्यक सामग्री की लम्बी सूची के लिए विदेशों पर बहुत निर्भर हो गया । 9वीं शताब्दी में चह 
वित्तीय दृष्टि से इस योग्य था कि हर महादेश के साधनों से अपने घर की कमी को पुरा कर ले 
और इस योग्य भी था कि ब्रिटिश द्वीप-समुह तक यह माल पहुँचाने वाले जहाजों को सुरक्षा दे सके । 
पनडुब्बियों और विमानों का दुघेप॑ वाणिज्य ध्वंसज आयुधों के रूप में विकास होने के पहले ब्रिटेन 
की योग्यताएँ मुख्यतः: विश्व भर में कच्चे माल तथा भोजन सामग्री के ऊपर प्रभुता पर निर्भर 
थीं । इन ध्वंसक आयुधों के विकास के बाद समुद्र पार स्रोतों पर अटेन की निभेरता अधिकाधिक 
संकटपूर्ण होती गयी तथा ब्रिटेन की स्थिति और कमजोर हो गयी । इसी कारण हितीय विश्वयुद्ध 
के बाद ब्रिटेन की गिनती कमजोर राष्ट्रों में होने लग गयी । 

परमाणविक विस्फोटकों के विशाल परिमाण में ब्रिठेन मे कच्चे माल की समस्या में जाहिर 
तौर पर नये आयाम जोड़ दिये हैं। आज यूरेनियम के अणु से निकली हुई शक्ति और इस 'अणु शक्ति' 
के युद्ध में प्रयोग ने राष्ट्रों की आनुपातिक शक्ति के स्तर को वास्तविक व सम्भावित रूप में बदल 
दिया है । जो राष्ट्र युरेनियम पदार्थ की खानों पर नियन्त्रण रखते है, वे शक्ति की दृष्टि से आगे 
बढ़ गये हैं; जैसे कनाडा, चेकोसलोवाकिया, सोवियत संघ, दक्षिण अफ्रीका संध तथा संयुक्त राज्य । 
अन्य राष्ट्र जिनके पास न तो यह पदाथे है और न ही जो इस पदार्थ की खानों की पहुँच पर 
नियन्त्र०ण रख सकते हैं, वे पिछड़ गये हैं । 

संक्षेप में, किसी राष्ट्र की अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में भूमिका और हैसियत, उसकी माँग 
को अन्य राष्ट्रों द्वारा दी जाने घाली इज्जत उसी अनुयात में घटती-बढ़ती रहेगी, जितनी उसकी 
अपनी मेँग के समर्थन में युद्ध छेड़ने की योग्यता मानी जायगी। इस आधार पर यह निष्कर्ष 
निकालना तर्कसंगत है कि घरेलू या विदेशी उपज वाले भौतिक साधनों की प्रचुरता एवं विविधता 
ही अतीत की भाँति, भविष्य में भी, राष्ट्र समुदाय में शक्ति तथा प्रभाव के प्रतिरूपों के निर्णय में 
एक प्रमुख चर बना रहेगा । रे 

प्रश्द 
. राष्ट्रीय शक्ति में भूगोल और प्राकृतिक संसाधन % तुलनात्मक महत्व की विवेचना कीजिए । 
अपने उत्तर का उदाहरणों से स्पष्टीकरण कीजिए । 
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2. राष्ट्रीय शक्ति की परिभाषा दीजिए । भूगोल एवं प्राकृतिक साधनों का विशेष उल्लेख करते 
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राष्ट्रीय शक्ति के गर-मानवीय तत्वों (/.900 800 व २७४०प्रा००७) के अन्तर्गत हमने 
भूगोल एवं प्राकृतिक संसाधनों के महत्व की चर्चा की । राष्ट्रीय शक्ति की हमारी सम्पूर्ण संकल्पना 
को साकार करने के लिए इसके मानवीय घटकों का विश्लेषण आवश्यक है। एक राष्ट्र के जीवन 
में उसके निवासी सबसे महत्वपूर्ण होते हैं । क्योंकि वे राष्ट्र के चेतन तत्व हैं। राष्ट्र के निवासियों 
के चरित्र, मानसिक स्तर तथा श्रमशीलता पर ही एक राष्ट्र का विकास निरभेर करता है। पहू 
- वह तत्व है जो भौगोलिक एवं प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करता है तथा राष्ट्र के विशिष्ट 
राष्ट्रीय चरित्र, मनोबल, नेतृत्व तथा प्रतिभा का मानदण्ड स्थिर करता है 7 किसी ने ठीक कहा 
है कि “न तो प्राकृतिक साधन, न तकनीक और घ अन्य कोई तत्व; केवल जन-साधारण ही किसी 
राष्ट्र की शक्ति के प्रमुख व निर्णायक स्रोत होते हैं |“ 
राष्ट्रीय शक्ति के प्रमुख मानवीय तत्व इस प्रकार हैं : 


. जनसंख्या 
(?0एए.&7709) 


प्रो. हान्‍्स जे. मॉरग्रेन्थाऊ ने लिखा है-- जब हम भौतिक तथा समन्वित, भौतिक तथा 
मानवीय तत्वों से हटकर केवल उन विशुद्ध मानवीय तत्वों पर विचार करते हैं, जिनके द्वारा किसी 
राष्ट्र की शक्ति निर्धारित होती है तो हमें उनके गुणात्मक तथा मात्रात्मक अंगों में भेद समझ लेना 
चाहिए। गुणात्मक तत्व राष्ट्रीय चरित्र, राष्ट्रीय साहस, नेतृत्व, कूटनीति की गुणावस्था तथा 
सरकार के साधारण गुणों से सम्बन्धित है। मात्रा की दृष्टि से हमें इस तत्व को आबादी के 
मापदण्ड से परखना चाहिए ।/* 

आज विद्वानों में इस बारे मे कोई गम्भीर मतशेद नहीं है कि राष्ट्रीय शक्ति के स्रोत के 
रूप में आबादी का क्‍या महत्व है। श्लाइचर ने लिखा हैं कि 'जब तक उत्पादन और युद्ध के लिए 
मनुष्यों की आवश्यकता होगी, तव तक यदि अन्य तत्व समान रहें तो जिस राज्य के पास इन दो 
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कार्यों के लिए बड़ी संख्या में लोग होंगे, वह सबसे अधिक सामथ्यंवान होगा ।” मुसोलिनी ने 
इटलीवासियों से आबादी बढ़ाने का आग्रह करते हुए कहा था : “बात साफ-साफ सोचना ही ठोक 
होगा । नौ करोड़ जनों और बीस करोड़ स्लावों के सामने चार करोड़ इटालियनों की क्या हस्ती 
है ।”* इतिहास इस बात का साक्ष्य है कि रोम साम्राज्य की शक्ति का मुख्य कारण उसकी विशाल 
जनसंख्या थी | आग्सट्स से केवल दो पीढ़ियों वाद रोम के पतन का एक बड़ा कारण उसकी बढ़ती 
जनसंख्या थी । अरस्तू के विचार में यूनान के पतन का मुख्य कारण भी जनसंख्या में नियमित हास 
था। स्पार्टा के नाश का मुख्य कारण जनसंख्या का अभाव था। माण्टेस्क्यू नें यूरोप के तीस-वर्षीय 
युद्ध की चर्चा करते हुए स्पष्ट लिखा है कि राष्ट्रों का नाश करने वाला सबसे बड़ा संहारक कारण 
जनसंख्या में मिरन्तर हास होना है ।” “ईश्वर सदा विशालतम बटालियनों की ओर है“--यह कोई 
नया विचार महीं है। इसका अभिष्राय यह है कि यदि अन्य बातें समान हों तो अधिक जनसंख्या 
निर्णायक हो सकती है । हमारी मान्यता यह है कि बड़ी आबादी से यह तय नहीं हो जाता कि 
राज्य बड़ी शक्ति हो ही जायगा, लेकिन कोई राज्य अपेक्षाकृत बड़ी जनसंख्या के बिना बड़ी शक्ति 
नहीं हो सकता । मॉरगेन्थाऊ लिखते हैं--“यह कहना तो सही नहीं होगा कि जितनी अधिक 
किसी देश की आबादी होती है, उतना ही*शक्तिशाली वह देश हो जाता है, क्योंकि यदि आबादी 
के आँकड़ों व राष्ट्रीय शक्ति में ऐसा सम्बन्ध होता तो अपनी एक सौ करोड़ की आबादी से धीन 
विश्व में सबसे शक्तिशाली देश होता और सत्तर करोड़ जनसंख्या घाला भारत दूसरे नम्बर पर 
होता । सोवियत संघ पच्चीस करोड़ की आवादी से' तीसरा तथा संयुक्त राज्य अमरीका इकक्‍्कीस 
करोड़ की आवादी से चौथे नम्बर पर होता । किन्तु यह सोचना बिल्कुल सही नहीं होगा कि 
यदि एक देश की आबादी अन्य तमाम देशों की तुलना में अधिक है, तो वह देश आवश्यकताबश 
उनकी तुलना में अधिक शव्तिशांली होगा ही । परन्तु साथ ही यह भी सत्य है कि कोई भी ऐसा 
देश न तो प्रथम श्रेणी का शक्तिशाली देश वन ही सकता है और त बनने पर रह ही सकता है, 
जो संसार के घनी आबादी वाले देशों में से एक नहीं है ।7९ 

बड़ी जनसंख्या सैनिक और आधिक दृष्टि से किसी राष्ट्र की शक्ति में वृद्धि कर सकती 
है। प्रथम श्रेणी के सैनिक अथवा शक्तिशाली राष्ट्रों के लिए विशाल जनसंख्या का होना आव- 
श्यक है। विशाल जनसंख्या से बड़ी फौजें अधिक श्रमिक और श्रेष्ठ व्यक्तियों के चयन की सुविधा 
होती है। किसी राष्ट्र के आथिक उत्पादन का परिणाम अनेक कारकों में से इस कारक पर भी 
मिभर करता है कि उस देश के पास श्रमिक वल या मजदूर वर्ग कितना है जो ठीक अर्थव्यवस्था 
के लिए सवंथा आवश्यक हैं। मॉरग्रेन्चाऊ लिखते हैं--“घनी आबादी के बिना यह भसम्भव है कि 
आधुनिक युद्धों को सफलतापूर्वक संचालित करने के लिए आवश्यक औद्योगिक कारखाने निर्मित 
तथा संचालित किये जा सकें; और न ही यह सम्भव है कि बड़ी संख्या में लड़ने वाले सिपाहियों 
की टुकड़ियाँ स्थल, जल तथा वायु में लड़ने के लिए प्रस्तुत की जायें; और न ही फौज के अन्य 
ने कर्मचारी हासिल किये जा सकते हैं, जिनकी संख्या लड़ाकू सिपाहियों की तुलपा में कहीं अधिक 
होती है, जो लड़ाकुओं को खाना, यातायाते के साधन, पत्र, सन्देश, अस्त्र तथा गोला-बारूद 
इत्यादि पहुँचाते हैं 7! वस्तुत: अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में एक देश की सैनिक कार्यक्षमता सम्भाव्य 
ओद्योगिक उत्पादन क्षमता पर निर्भर करती है और औद्योगिक उत्पादन क्षमता बड़ी जनसंख्या 
पर तिर्भर करती है । ै 


पल 40/: 5:75 
4 (वाब्र05 ९. उकालिय, का।शकक्गांगावों ॥९0०8०४५, 9, 247. 

४ (२००६१ ४७४ 08चसंत ५, ९६४), 7/6 $5॥7गरएश्टॉट /7 7ंजां०ध (0500, 935), 9 34, 
3 शणडइदागवप, रकषवव , 9. 422. 

€. 04, 


44 | अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति 


यदि दो राष्ट्रों की वैज्ञानिक प्रगति, तकनीकी विकास, औद्योगिक स्तर तथा अन्य शक्ति 
तत्व समान हों तो विशाल जनसंख्या सदैव राष्ट्र की शक्ति बढ़ाने में अधिक सहायक होगी । एक 
देश जिसकी आबादी अपने प्रतिद्वन्द्दी की तुलना में कम है, अपनी जनसंख्या की गिरती हुई रफ्तार 
से उस समय बहुत चिन्तित हो जायगा, जबकि उसके प्रतिद्वन्द्री की आबादी अधिक रफ्तार से बढ़ 
रही हो । यही परिस्थिति सन्‌ 7870 से 940 के मध्य जर्मनी की तुलना में फ्रांस की रही है । 
इस युग में फ्रांस की जनसंख्या चालीस लाख बढ़ी, जबकि जरमनी की वृद्धि दो करोड़ सत्तर लाख 
रही । 940 में जमंनी के पास डेढ़ करोड़ व्यवित सेनिक सेवा के लिए उपलब्ध थे जबकि फ्रांस 
में ऐसे व्यकवितियों की संख्या केवल 50 लाख थी। सन्‌ 940 में फ्रांस के जरमनी से पराजित होने 
का एक कारण यह भी था। सन्‌ 4800 में प्रत्येक सातवाँ यूरोपीय व्यक्ति फ्रांसीसी था, सन्‌ 
930 में प्रत्येक तेरहवाँ व्यक्ति फ्रांसीसी था । सन्‌ 940 में जमंती के पास डेढ़ करोड़ मनुष्य 
सैनिक शिक्षा के लिए प्राप्त थे, जबकि फ्रांस के पास केवल पचास लाख ही थे । इसी प्रकार 
सन्‌ 670 के बाद जमंनी रूस की जनसंख्या को देखकर चिन्तित रहता था, णो जर्मनी की 
तुलना में अधिक बढ़ती चली जा रही थी, वस्तुत. रूस द्वारा द्वितीय विश्वयुद्ध में हिटलर की 
सेनाओं को हराने में उसकी विशाल जनसंख्या का बड़ा «महत्व था । उन्‍्नीसवीं शताब्दी के अन्त 
में जब पेवल ब्रिटिश साम्राज्य ही अकेली विश्व शक्ति था तो उसकी आबादी प्रायः चालीस 
करोड़ थी । यह जनसंख्या की प्रायः एक-चौथाई थी । 


राष्ट्रीय शक्ति के निर्माण में जनसंख्या की अधिकता का तो महत्व है कि चूँकि अधिक 
जनसंख्या की चेतना से राष्ट्र के सदस्यों का मनोबल ऊँवा हो सकता है और अधिक जनसंख्या 
वाला राष्ट्र किसी भी आक्रमणकारी के विरुद्ध निष्क्रिय प्रतिरोध भी पफलतापृर्वेक चला सकता है, 
तथापि राष्ट्र का शक्तिशाली होना वास्तविक रूप से जनसंख्या की प्रकृति, उसके चरित्र और गुणों 
(07०४४) पर निर्भर करता है । जनसंख्या के गुणों की दृष्टि से कई बातें महत्वपूर्ण हैं, जैसे-- 
राज्य की जनसंख्या में वृद्धों की संख्या अधिक है अथवा युवकों की वहाँ की आबादी में पुरुष अधिक 
हैं अथवा स्त्रियाँ वहाँ के लोगों का स्वास्थ्य कसा है, आबादी शिक्षित है अथवा निरक्षर, वहाँ 
जनसंख्या में अल्पसंख्यकों की संख्या कितनी है, लोग निर्धंन हैं अथवा सम्पन्त आदि । जनसंख्या की 
दृष्टि से आयु के प्रश्न का सीधा सम्बन्ध आर्थिक विकास से जुड़ा हुआ है । सैनिक अथवा बौद्यो- 
गिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए राष्ट्र की जनसंख्या में युवकों एवं प्रौढ़ों का बाहुल्य उपयोगी होता 
है । जिन राज्यों में अल्पसंख्यकों का अभाव होता है तथा जनसंख्या की रचना में एक ही प्रकार की 
जाति के लोग पाये जाते हैं, वे अपेक्षाकृत अधिक शक्तिशाली होते है भौर वहाँ राष्ट्रीय एकता 
खण्डित होने जैसी कोई समस्या नही रहती । हम सभी जानते हैं कि भारत में धर्मं और भाषा के 
आधार पर अल्पसंख्यकों की उपस्थिति कभी-कभी राष्ट्रीय एकता के लिए चुनौती उत्पन्त कर देती 
है । वस्तुतः राष्ट्रीय शक्ति जनता के ओज, चरित्र, उत्पादन क्षमता, स्वास्थ्य, शिक्षा स्तर तथा 
आशिक प्रोत्साहन का ही सम्मिलित नाम है। यही कारण है कि चीन तथा भारत विश्व के दो 
विशाल जनसंख्या वाले राष्ट्र हैं तथापि वे अमरीका तथा सोवियत संघ से कमजोर हैं । हि 

जहाँ अधिक जनसंख्या राष्ट्र की शक्ति की अभिवृद्धि में सहायक होती है वह एक बर्थ 
में राष्ट्रीय शक्ति के विकास में वाधाएँ भी उपस्थित करती है। अधिक जनसंख्या के पोषण के 
लिए यदि राष्ट्र सक्षम नहीं है तो वह जनसंख्या उसके लिए विभिन्‍न समस्याओं का अम्बार खड़ा 
कर देती है। बड़ी जनसंख्या वाले देश में एक बड़ी समस्या राष्ट्रीय एकता की होती है और 
वहाँ बहुत से लोगों को जीवित रखने के लिए एक बड़ी मात्रा में खाद्यात्त की आवश्यकता होती 
है। भारत की विशाल जनसंख्या के सामने जिस प्रकार अन्न संकट हमेशा मुंह बाए रहता है, वह 
एक शोचनीय स्थिति है । कभी-कभी अधिक जनसंख्या बसाने के लिए राज्य अपने क्षेत्र का विस्तार 
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करने को वाध्य होते हैं जिससे साम्राज्यवादी विदेश नीति का प्रादुर्भाव होता है जो अन्ततोगत्वा 
विश्वशान्ति के प्रतिकूल ही है। हम सभी जानते हैं कि जमंती की विस्तारवादी आकांक्षा के मूल 
में बड़ा कारण जमेनी की बढ़ती हुई जनसंख्या का था। किस्सले डेविस के विचार में निधन देशों 
की जनसंख्या सबसे अधिक बढ़ रही है तथा निकठ भविष्य में सबसे अधिक जनसंख्या ओर सबसे 
कम संसाधन होने के कारण ये देश क्रान्तिकारी नीतियाँ अपनाने को बाध्य होगे 
राष्ट्रीय शक्ति की रचना में जनसंख्या का योगदान 

जनसंख्या राष्ट्रीय शक्ति का महत्वपूर्ण अवयव है, चूँकि वह सैनिक कार्यवाहियों तथा 
आधिक उत्पादन के लिए जन शक्ति की व्यवस्था करती है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि किसी 
राष्ट्र के पास अपार जनशक्ति हो पर यदि वह सैनिक संग्रठन में न बंधी हो तो इससे राष्ट्रीय 
शक्ति की वृद्धि नहीं हो सकती । जनसंख्या से राष्ट्रों को यह भी सैनिक लाभ होता है कि विशाल 
जनसंख्या वाले देश को जीतना कठिन होता है ओर यदि उसे जीत भी लिया जाये तो उस विजय 
को स्थायी बनाना बहुत कठित होता है ! यह एक तथ्य है कि द्वितीय विश्वयुद्ध के काल में जापान 
को चीन में इसी कठिनाई का सामान करना पड़ा था । अधिक जनसंख्या आथिक उत्पादन के क्षेत्र 
में वृद्धि की सम्भव बनाकर राष्ट्रीय शक्ति की अभिवृद्धि में अपना योगदान देती है । 

असल में जनसंख्या की अधिकता से न तो शक्तिशाली सेना की गारण्टी हो सकती है और 
ने उच्चकोटि के औद्योगीकरण की । यथार्थ में ये दोनों ही लाभ राष्ट्रीय शक्ति के अन्य /कारणों पर 
निर्भर करते हैं; विशेष रूप से इस बात पर कि किसी राष्ट्र ने कितना औद्योगिक विस्तार किया है 
और अपनी सैनिक शबित एवं उत्पादन तन्त्र को किस सीमा तक आधूनिक स्वरूप प्रदान किया है। 

तालिका : 


जनसंख्या की हृष्टि से संसार के सबसे बड़े दस राज्य 
(रफ्त४ 7४४ ६5७7२0४887 4770र58 गंर 73४ छए०टशा।) ए0एछा,.67700) 











राज्य है जनसंख्या स्थिति 

[. चीन ,05,55,000 एशिया 
2. भारत 746,742,000 एशिया 
- 3, सोवियत रूस 275,76,000 यूरोप-एशिया 
4. संयुक्त राज्य अमेरिका 235,68,000 उत्तरी अमेरिका 
$. इण्डोनेशिया 62,67;000 एशिया 
6, ब्राजील 432,648,000. दक्षिणी अमेरिका 
4. जापान , 9,482,000 एशिया 
8. बंगलादेश 98,464,000 - एशिया 
9. पाकिस्तान 98,97,000 एशिया 
0, नाइजी रिया 92,037,000 . अफ्रीका 

2. तकनीकी है? 
(एटप्राउ0.06₹) 


विज्ञान के व्यावहारिक ज्ञान को तकनीक का नाम दिया गया है !? तकनीकी या प्रौद्योगिकी 
के अन्तर्गत आविष्कार तथा वे सभी साधन आते हैं जिनसे राष्ट्र की भौतिक समृद्धि में सहायता 
मिलती है। तकनीकी उन्तति से अभिप्राय हैं नयी पद्धतियों का प्रयोग । यह एक प्रकार से पुराने 


६ है ४ पड 
। पका बछ50 800प्रेद्ाए89फ७, उम्र पआरगरए बाबे 2/ब2/66 ० उह्ााश्शारेल्र्दो अटॉब४/०, 99६ 5-52, 
४ *वकााणएड? 5 ०७६ १९७९० 8$ 9एफ्ील्ए इलंध्य०८.? 
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तौर-तरीकों पर नृतन: तौर-तरीकों की विजय है।” तकन्नीकी परिवर्तत एक -जटिल सामाजिक : 
प्रक्रिया है जिसमें कई तत्व शामिल हैं; जैसे विधान, शिक्षा, अनुसन्धान, वैयक्तिक एवं सार्वजनिक 
क्षेत्रों में विकास, प्रबन्ध, प्रविधि, उत्पादन सुविधाएँ, श्रमिक और मजदूर संगठन ।£ क्विसी राइट 
के अनुसार, “अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के प्रक्षिशग के रूप में तकनीकी ज्ञान 'वह विज्ञान है जो 
आविष्कार और भौतिक संस्कृति की प्रयति को विश्व- राजनीति से संयुक्त करता है | यह यान्त्रिक 
पद्धतियों के विकास तथा थुद्ध कूटनीति, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार, यात्रा एवं संसार में उनके प्रयोग 
की कला है ।*/3 

जीवन के प्रत्येक क्षेत्र--कु्षषि, उद्योग, चिकित्सा, शासन व्यवस्था, शिक्षा उपकरण, संचार 
साधन, अर्थव्यवस्था तथा युद्ध , संचालन में तकनीकी शोधों का आएर्व प्रभाव है । चिरकाल से 
तकनीक ने राष्ट्रीय शक्ति की स्थिति के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है और 
यह माना जाता है कि तकपीकी ज्ञान की दृष्टि से एक राष्ट्र जितना आगे बढ़ जाता है वह 
उतना ही अधिक शक्ति की दृष्टि से भी आगे आ जाता है। तकनीकी विकास-से राष्ट्रीय 
शवित अनेक रूपों में प्रभावित होती है--तकनीकी प्रगति राष्ट्र के स्वरूप को बदल देती 
है, पुराना परम्परावादी समाज और राष्ट्र आधुनिक एवं प्रगतिशील वन जाता है, इससे 
राष्ट्रों की शक्ति स्थिति में परिवर्तत आ जाता है, राष्ट्र की आक्रमणकारी शैबित बढ़ जाती है, 
राष्ट्र की आथिक एवं सामाजिक स्थिति में परिवर्तत आ जाता है। यह बताने की आवश्यकता 
नहीं है कि आज अपनी तकनीकी प्रगति के कारण ही संयुवत राज्य अमरीका और सोवियत 
संघ की गणना संसार की महाशक्तियों में होती है । मोल्टोव ने 7955 में अमरीकी पत्रकारों से 
कहा था कि सोवियत संघ अमरीका से केवल एक ही चीज लेना चाहता है और वह है उसका 
तकनीकी ज्ञान । 


व 


0] 


तकनीकी प्रगति के तीन क्षेत्रों ने अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति को सबसे अधिक प्रश्नावित किया 
है: !. सैनिक तकनीक; 2. औद्योगिक तकनीक; और 3. संचार तकनीक । 

], सेनिक तकनीक--अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की दृष्टि से सैनिक तकमीक 'में हुई प्रगति ने 
राष्ट्रीय शक्ति को बहुत अधिक प्रभावित किया है। राष्ट्रों तथा सभ्यताभों का भाग्य युद्ध की तक- 
नीक के अन्तर के कारण बहुधा निर्धारित हुआ है। पत्द्रहवीं शताब्दी से लेकर सोलहवीं शताब्दी 
तक के अपने विकास काल में यूरोप मे युद्ध तकनीक की दृष्टि से इतनी अधिक प्रेगति की कि वह 
पश्चिमी गोलाद, अफ्रीका तथा निकटवर्ती तथा सुदूरपूर्व के देशों की अपेक्षा कहीं बढ़कर थी। 
चौदहवीं तथा पन्द्रहवीं शताब्दियों में परम्परागत अस्त्रों में पैदल सेना, आस्तेय अस्त्र व तोपखाने 
के जुड़ जाने से शक्ति के वितरण में महत्वपूंणं परिवर्तत उस पक्ष के अनुकूल हो गया, जिसने 
इनका प्रयोग अपने शत्रु से पूर्व प्रारम्भ कर दिया था। सामन्‍्त एवं राजा लोग जो घुड़सवार सेना 
तथा दुर्ग पर अवलम्बित रहे, अब अपनी पहली प्रवल स्थिति को दुरवंल पाने लगे और नये 
अस्त्रों के सामने अपने को पूर्वे स्थिति से विच्छिन्न अनुभव करने लगे । सैनिक तकनीक में परि- 
बर्तन की प्रक्रिया को दो घटनाओं से स्पष्ट किया जा सकता है--प्रथम, सन्‌ 433 में मोरगारटन 
* तथा सन्‌ 339 में लाऊपन के युद्धों में स्विस पैदल सेनाओं मे सामन्तवादी घुड़सवार सेनाओं 


2 मम पु न्यरक न 
3 “पूत्लापणण्ह्डांखवा लीक्ाश० 72/0605 ह6 8ए8 800980 0776ए प्रध्य065 870 070000(5; 7 5$ [6 
धर्बपा)छ 06 76छ9 0ए2/ 6 00 ॥# 8 (6४६ 07 ऐोढ प37/6 300 ६6 95ए488.” 
झ_0 7. 7फ्रोौ०9, “प्रातवाएांग : ?क्ांबाड भाव ?7तरायत्रा! [8 उ0णाए 7. 7ग्ी09, ९0, 
4धांकाबांण बावे 7ेशलंगाएें०टांट्वा (०४2० (स809000 (5, प, 3., 7276706 पर, 962), 9. 4: 
8. "ज0०0४थ' ३ ए0ए6४ ६ ००प्राए5 800एव4व 9700653 40000028 ग्रध्वाए शैथारा8 ; $0ै९१९०, €0॥04- 
(00, इठष९था०१ 300 त९ए९४०कणथा)ई प्रात छारक्षढ ध70 फफ00 80379/065, गरा्षा28ढ72ाप, कक कक 
]009., 9704प९क्‍07, अिणी।65, 07:९5 जि0प॑ ]89007 0847 58॥075-7 उफया "सगरावों ए९ए००7 9० 
धाल 7 एशाए-जिश 42707 455व779.7 9 क्‍20709, 0. 476. 
0णंए०९ एतझा, 79० ##व गयी 7हायब्रारशादों 2१९०॥०४55, 9, 369, 


राष्ट्रीय शक्ति का सार एवं तत्व (मानवीय तत्व) | 47 


'को विध्वंसपूर्ण पराजय प्रदान की थी, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि आम जनता की संगठित 
पंदल सेना, सामन्तशाही की कीमती घुड़सवार सेना से उच्च होती है | दुसरा उदाहरण 4449 में 
फ्रांस के चार्लस अष्टम द्वारा इटली पर आक्रमण का है। पैदल सेना व तोपखाने द्वारा चाल्सें 
अष्टम ने उन गर्वोन्मित्त इटालियन नगर राज्यों क्री शक्ति को ध्वस्त कर दिया था, जो उस समय 
तक्र दीवारों के पीछे सुरक्षित रहा-करते थे । - 

वीसवीं शताब्दी में अभी तक युद्ध की तकनीक में चार नये परिवर्तंत दृष्टियोचर होते 

, हैं। इन नये तकनीकी परिवतंनों द्वारा एक पक्ष को विरोधी पक्ष के विरुद्ध कम से कम तात्कालिक 
लाभ प्राप्त हो गया, क्योंकि विरोधी पक्ष या तो उसे पहले प्रयोग में न ला पाया अथवा उनके 
विरुद्ध बचाव नहीं कर पाया । सर्वप्रथम, तो प्रथम विश्वयुद्ध के दौरान ब्रिटिश जह्दाजों के विरुद्ध 
विशेष रूप में प्रयोग की गयी जमंनी की पनडुब्बियाँ थीं। इनसे तो ऐसा विदित होने लगा था 
कि शायद वे जम॑नी के पक्ष में युद्ध के निणंय का ही कारण बन जायेंगी। किन्तु ग्रेट ब्रिटेन ने 
उनके विरुद्ध जवाब में सशस्त्र रक्षक जहाजी-बेड़े का ' आविष्कार कर लिया । द्वितीय, जर्मनी के 
मुकाबले में ग्रेट ब्रिटेन ने प्रथम विश्वयुद्ध के अन्तिम दिनों में टैंकों का कांफी बड़ी संख्या में तथा 
केन्द्रित रूप में प्रयोग किया था, जिससे मित्र राष्ट्रों को विजय के लिए महत्वपूर्ण पूंजी प्राप्त 
हो गयी थी । तृतीय, स्थल, जल और वायु सेना का युद्ध संचालन व व्यूह-रचना में चातुयंपूर्ण 

, प्रयोग हितीय विश्वगुद्ध के आरम्भ में जमेनी तथा जापान के लिए उच्चता का कारण बन गया 
था । पले हारबर तथा ब्रिटिश व डच द्वारा सन्‌ 794 व 942 में जापान के हाथों खायी गयी 
विध्वंसकारी पराजय एक प्रगतिशील शत्रु के प्रहार के सम्मुख तंकनीकी पिछड़ेपन की सजा ही 
थी । अन्त में, जिन राष्ट्रों के पास अणुशस्त्र तथा उन्हें फेंकने के साधन हैं वे अपने प्रतिद्वन्द्रियों की 
तुलना में तकनीकी दृष्टि से बहुत लाभपूर्ण स्थिति में हैं । अणु प्रक्षेपणास्त्रों के निर्माण के लिए 
उच्चस्तरीय संश्लिष्ट, गहन तकनीकी ओऔद्योगिक ज्ञान की भावश्यकता है। अणु प्रक्षेपणास्त्रों के 
आधिपत्य के कारंण आज अमरीका, सोवियत संघ और चीन की आक्रामक एवं संहारक शक्ति 
अपरिमित हो गयी है । इनकी तुलना में विश्व के अन्य राष्ट्र शवित की दृष्टि से नगण्य हो गये 
हैं। अत: आणविक ,तवानीक ने अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में राज्यों के शबित परिमारणं को मूलतः: * 
परिवर्तित कर डाला है । 

2. भौद्योगिक तकनीकी---ओऔद्योगिक तकनीकी आर्थिक समुद्धि की स्थापना करके राष्ट्रीय 
शक्ति में वृद्धि करती है.। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में कार्य करने की अधिक श्रेष्ठ, सक्षम, 
सुनियोजित, व्यवस्थित तकनीकी प्रक्रिया को ही औद्योगिक ज्ञान का विकास कहते हैं। औद्योगिक 

' विकास का उद्देश्य तकनीकी ज्ञान से- उत्पादन क्षमता बढ़ाना, नियन्त्रण, वितरण तथा संचय की 
समस्याओं का निराकरण, उद्योगों का संगठन, वैज्ञानिक ज्ञान का उद्योगों में प्रयोग, श्रमिकों का 
प्रशिक्षण तथा राष्ट्रीय हितों के साथ श्रमनीति का सामंजस्य करना होता है । प्रो राल्फ टर्नर के 
शब्दों में, “भूमि में खनिज पदार्थ की अन्वेषण प्रक्रिया से लेकर धातु निर्माण की अन्तिम प्रक्रिया 
तक, इतना ही नहीं, इन धातुओं को अस्त्र-शस्त्र का रूप देने की तथा थुद्ध-स्थल तक पहुँचाने 
की क्रिया औद्योगिक ज्ञान के उपयोग की क्रमिक अवस्थाएँ हैं । सम्पूर्ण रूप से सफल युद्ध सचालन 

# की भुख्य समस्या, इस व्यापक औद्योगिक क्रम की निरन्तरता को बनाये रखना है ।” 

8वीं शताब्दी की औद्योगिक क्रान्ति ने मौद्योगिक तकनीक के क्षेत्र में प्रगति के लिए 
महान्‌ मार्ग प्रशस्त किया था और उसके उपरान्त विश्व के राज्यों के शक्ति सम्बन्धों में बुनियादी 
अन्तर आया । औद्योगिक तकनीकी ' के परिणामस्वरूप ही ब्रिटेन अपने उपयोग की आवश्यकता से 
बहुत अधिक उत्पादन करने में सफल हो गया । इस अधिक उत्पादन को बेचने के लिए उसे धयी 
मण्डियों की खोज करनी पड़ी, जिसके परिणामस्वरूप ब्रिटिश साम्राज्यवाद को स्थापना हुईं । द्वितीय 
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विश्वयुद्ध के समय दक्षिणी-पूर्वी.. एशिया के रबड़ पैदा फरने वाले देशों पर जब जापान ने अधिकार 
कर लिया तो अमरीका को रबड़ मिलना कठिन हो गया । परन्तु अमरीका ने अपनी सुविकसित - 
औद्योगिक तकनीक “के सहारे सिन्वैटिक रबड़ उत्पादित कर इस कमी को प्रा कर लिया और 
उसकी राष्ट्रीय शक्ति पर कोई कुप्रभाव नहीं पड़ सका । 

औद्योगिक तकनीकी की सहायता से राष्ट्र के आथिक , उत्पादन में वृद्धि होती.है जिससे 
घागरिकों का जीवन स्तर ऊँचा उठता है। राष्ट्र के निवासियों का जीवन स्तर ऊँचा होने से अन्य 
राष्ट्रों द्वारा उसे प्रशंसा प्राप्त होती है | इससे राष्ट्र में पूंजी का बाहुल्‍य होता है और पूँजी वाहुल्य 
के कारण तकनीकी अथवा आर्थिक सहायता देने में राष्ट्र सक्षम हो जाता है। संयुक्त राज्य अमरीका 
की शक्ति का एक बहुत बड़ा कारण उसके द्वारा जरूरतमन्द राष्ट्रों को अलग-अलग ढंग की आधिक .. 
सहायता देने की सामथ्यं है और इसके माध्यम से वह उनके व्यवहार को प्रभावित करने की 
स्थिति में भरा जाता है।.. 

3. संचार सकतीकी--संचार तकनीकी से अधिप्राय यह है कि आवागमन और संचार के 
आधूनिक साधनों का किसी राष्ट्र में किस सीमा तक विकास हुआ है ।संचार तकनीकी के उन्नत. 
विकास पर ही वस्तुओं, मनुष्यों-औौर विचारों का आदान-प्रदान सम्भव है । आवागमन के आधुनिक 
साधन; ज॑से सड़कें, रेल, मोटर, वायुयान न केवल किसी राष्ट्र को एकता प्रदान करते हैं अपितु 
दूसरे राष्ट्रों की आधिक समृद्धि एवं व्यापार सुविधाएँ बढ़ाने में भी बहुत बड़ा योगदान देते हैं। 
रेडियो; टेलीविजन आदि प्रचार साधनों सेन केवल अपने राष्ट्र के निवासियों के मस्तिष्क पर 
अपितु दूसरे राष्ट्रों के निवासियों के मस्तिष्क पर नियन्त्रण स्थापित किया जाता है । इनसे जहाँ 
एक ओर किसी राष्ट्र को अपना मित्र बनाया जा सकता है वहीं दूसरी ओर शत्रु राष्ट्र के नागरिकों 
को भड़काया जा सकता है । सुविकसित प्रचार तकनीकों से अन्य राष्ट्रों के सम्मुख अपनी राष्ट्रीय 
शक्ति का प्रदर्शन भी किया जा सकता है । हम सभी जानते हैं कि साम्यवादी चीन ने भारत 
: विरोधी प्रचार कर पाकिस्तान की मैत्री प्राप्त कर ली । द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान हिटलर ने 
संचार माध्यमों से जमन राष्ट्र की शक्ति का ऐसा प्रदर्शन. किया कि ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देशों 
को भी तुष्टीकरण की नीति अपनानी. पड़ी । " 

- पैडलूफोर्ड एवं लिकन के अनुसारं राष्ट्रीय शक्ति के तत्व के रूप में 'तकनी की' पाँच प्रकार 

. से अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करती है ।--प्रथम, तकनीकी के कारण एक- देश अपनी 
मान्यताओं धौर लक्ष्यों में परिवर्तेत कर लेता है । अमरीका .ने जिस समय अपनी पार्थक्यकरण की 
 मौति को छोड़ा उस समय नयी प्तकतीकी के कारण उसकी आक्रामक क्षमता काफी बढ़ चुकी थी । 
हितीय, तकनीकी हारा अन्य तत्वों जैसे आथिक तत्व, जनसंख्या, मनोबल आदि को भी प्रभावित 

. किया जाता है| तकनीकी से सम्पन्न जमसंख्या वाला देश ही महाशक्ति बनने के सपने सेंजो सकता 
है । तृतीय, तकनीकी विदेश नीति की विषय-वस्तु को प्रभावित करती है। आणविक शस्त्रों के 
- विकास करने की क्षमता का प्रदर्शन करने के बाद सन्‌ 7977 में अमरीका मे चीन को मान्यता : 
प्रदान कर दी है । चतुर्थ, तकनीकी राष्ट्र निर्माण का प्रचुर साधन है । यह औद्योगिक देशों को वह 
सामंर्थ्य देती है जिसके आधार पर वे सम्पत्ति का प्रचुर निर्माण कर उसका निर्यात करते हैं। 
पंचम, तकनीक का विदेश नीति के संचालन पर क्रान्तिकारी प्रभाव पड़ा है। इससे विदेश नीति. 
का लोकतान्त्रिकरण हुआ है और विदेश मीति से सम्बन्धित प्रश्नों पर लोकमत का प्रभाव बढ़ा है | 
यह सच है कि टेक्नॉलोजी ने शक्ति के स्वरूप तथा राष्ट्रों के मध्य सम्बन्धों में पूर्ण 
परिवत्तन कर दिया है ।/ आज वे ही राष्ट्र शक्ति के उच्च शिखर पर हैं जिन्होंने तकनीकी दृष्टि 
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:' से काफी उन्नति कर ली है। भारत और चीन जनसंख्या की दृष्टि से बड़ी आबादी थाले राष्ट्र 
होते हुए भी तकनीकी दृष्टि से जापान, जम॑नी और फ्रांस से पिछड़े हुए माने जाते हैं और यही वजह 
है कि अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति की हृष्ठि से उनका उतना प्रभाव नहीं है जितना जापाव और 

। जर्मनी का है । 970 के दशक में चीन का महत्व और प्रभाव बढ़ने लगा क्योंकि तकनीकी दृष्टि 
से उसने कतिपय 'कीतिमान स्थापित कर लिये हैं। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि तिकनीकी प्रगति 
का सम्बन्ध राष्ट्र की पूरी अर्थ-व्यवस्था और सामाजिक पद्धति के साश है ।' केवल एक-दो आणविक 
परीक्षण करने मात्र से कोई देश तकनीकी दृष्टि से उन्नत नहीं मान लिया जाता । भारत जैसे देश 
में आणविक तकनीकी को विकसित करने का एक कुपरिणाम् बेकारी-में वृद्धि हो सकती है । 

आणविक तकनीकी के विकास का अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में एक अनिवायें परिणाम यह 
होगा कि कई छोटे राष्ट्रों की शक्ति, अनेक विशालकाय राज्यों के समकक्ष हो जायेगी क्योंकि अणु- 
शक्ति क्षेत्रीय विशालता पर निभर म होकर तकनीकी ज्ञान पर निभेर है । परमाणु तकनीकी के 
विकास के फलस्वरूप आज हम “अति मारकता' के युग में रह रहे हैं। चीन, फ्रांस, भारत, इजरायल, 
पाकिस्तान आदि परमाणु शक्ति बनने के प्रयत्न कर रहे हैं। नये हथियारों का विकास होते-होतें 
अन्त में एक ऐसी स्थिति उत्पन्न होना असम्भव नहीं जहाँ पहुँचकर उस सैनिक श्रेष्ठता का भी 
कोई भर्थ न रहे जो आज अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का उद्देश्य मालूम होता है । 


3. विचारधारा 
(070.059) 


विचार और विचारधाराएँ शक्ति के अवयबों का अत्ययात्मक भाग है । भूगोल और जन- 
संख्या राष्ट्रीय शक्ति के ऐसे तत्व हैं जिनके अस्तित्व को हम देख सकते हैं जबकि राष्ट्रीय शक्ति के 
कुछ ऐसे तत्व भी हैं जिनके अस्तित्व का हम केवल अनुभव कर सकते हैं। ये तत्व भौतिक न 
होकर मानवीय तत्व हैं जिनमें नेतृत्व, मनोबल और विचारधारा प्रमुख हैं । 

विचारधारा शब्द का प्रयोग दो भिन्‍न अर्थों में किया णाता है। पहले अर्थ में विचारधारा 


मधार प्रदान करने का दावा करती है। इस अथं में विचारधारा मनुष्य की अ्रकृति के बारे में कुछ 
अभिग्रह लेकर चलती है और उनके आधार पर भनुष्य के इतिहास का एक सिद्धान्त, आचरण की 
एक नैतिक नियमावली, त्यागमय क्तंय्य भावना और कर्म का एक कार्येक्रम पेश करती है। दूसरे 
अर्थ में, विचारधारा को विदेश नीति के वास्तविक उद्देश्य छिपाने का आवरण कहा जा सकता है। 


के बारे में तत्पर होती हैं। पैंडलफोड्ड एवं लिकन के अनुसार, “विचारधारा आर्थिक, सामाजिक 
एवं राजनीतिक मुल्यों तथा लक्ष्यों से सम्बन्धित विचारों का निकाय है जो इन लक्ष्यों को प्राप्त 
करने के लिए कार्यों की योजना तैयार करती है ।” स्नाइडर एवं विल्सन ने लिखा है, “एक 
विचारधारा जीवन, समाज ओर शासन के प्रति निश्चित विचारों का वह समूह है, जिनको प्रचार 
उष्यतया योजनावद्ध सामाजिक, राजनीतिक, धामिक नारों के अ्रतिपादन के रूप में अथवा युद्ध- 
# कालीन नारों के रूप में मिरन्तर उपदेशात्मक रूप में इस प्रकार किया गया है कि वह एंक विशिष्ट 
समाज, समुदाय, दल अथवा राष्ट्र के विशिष्ट विश्वास ही बन गये हैं ।”! 
े विचारधारा राष्ट्रीय शक्ति का तत्व है । आज सम्पूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति विचारधारा 
+ आधार पर ही लोकतान्त्रिक और पाम्यवादी गुटों में विभाजित है। विचारधारा राष्ट्र के लोगों 
को जोड़ने में सीमेण्ट का कार्य करती है । विचारधारा से लोगों में समपंण की भावना उत्पन्न होती 


पाकाप ठ उू3-- 
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हैं। विचारधाराएँ समुदाय की भूमिका पर बल देती हैं और व्यक्ति की भूमिका को गौण भानती + 
हैं। विचारधारा सरकार को अपने नागरिकों का समर्थन प्राप्त करने में मदद देती है। अन्त- 
रष्ट्रीय राजनीति मूलतः शक्ति पर आधारित है तथापि नग्त शक्ति को मनोवैज्ञानिक तथा नैतिक 
दृष्टि से जनता तथा राष्ट्रों द्वारा ग्राह्म बनाना वैचारिकी का ही मुख्य काम है। कोई भी राज्य 
अपने दावों की पूर्ति शक्ति सामथ्यं के आधार पर नहीं, वरन्‌ एक विशिष्ट सिद्धान्त की दुहाई' 
देकर करता है । माँगेन्थाऊ लिखते हैं “जो राष्ट्र विचारधाराओं को त्यागकर स्पष्ट रूप से यह 
कह दे कि वह शक्ति चाहता है, और इसी कारण अन्य राष्ट्रों को समान महत्वाकांक्षाओं का विरोध 
करेगा तो वह इस शक्ति संघ में अपने को निश्चित रूप से एक बहुत ही अहितकर परिस्थिति में 
पायेगा ।/”? अर्थात्ति अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में विदेश नीतिनिर्माता और उसे कार्यान्विर्त करने के 
लिए जिम्मेदार लोग अपने राजनीतिक कार्यों का सच्चा स्वरुय राजनीतिक विचारधारा के मुखौटे ' 
के पीछे छिपाने की कोशिश करते हैं। एक सरकार जिसकी वैदेशिक नीति अपनी जनता के बौद्धिक 
विचार पद्धतियाँ, हर विचार की भांति वे अस्त्र हैं, जो एक राष्ट्र की हिम्मत को बढ़ाकर उसके 
साथ ही साथ उस राष्ट्र की शक्ति बढ़ा सकते हैं और इस कार्य द्वारा ही विरोधी की हिम्मत को 
पस्त कर देते हैं । अमरीकी राष्ट्रपति वुडरो विलसन के चौदह सूत्रों (विचारधारा) ने प्रथम विश्व- 
युद्ध में मित्र राष्ट्रों की विजय में अत्यधिक योगदान दिया था, वह मित्र राष्ट्रों की हिम्मत को 
बढ़ाकर तथा धूुरी राष्ट्रों की हिम्मत को पस्त करके अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में विचारधारा के 
महत्व की प्रतिष्ठा का विलक्षण उदाहरण है। ब्रिटिश प्रधानमन्त्री लायड जार्ज तथा अमरीकी 
राष्ट्रपति विल्सन ने कहा कि वे प्रथम' विश्वयुद्ध लोकतन्त्र और राष्ट्रीय आात्म-निर्णय जेसी उदार 
विचारधाराओं की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं। हिटलर को सूझा कि यह राष्ट्रीय आत्म-निर्णय का 
सिद्धान्त (विचारधारा) अपनी राज्य विस्तार की नीतियों के आवरण के रूप में प्रयोग किया जा - 
सकता है । इस सिद्धान्त के आधार पर ही चैकोस्लोवाकिया और पोलैण्ड के जर्मन अल्पसंख्यकों 
में चैंकोस्लोवाकिया और पोौर्लण्ड के राष्ट्रीय अस्तित्व को कमजोर करने की कोशिश की । बाद 
में, वार्सा की सन्धि को यथापूर्व स्थिति के लाभान्वितों के पास अपने लाभों की रक्षा करने के 
लिए कोई विचारधारा नहीं थी । 


राष्ट्रीय शवित में तत्व के रूप में विचारधारा राष्ट्र के सदस्यों के मनोबल को निर्मित 
करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है। विचारधारा के माध्यम से लोगों में राष्ट्रीय लक्ष्यों 
के औचित्य में आस्था उत्पन्न होती है । हिटलर ने जब "नयी व्यवस्था” का नारा दिया तो जमेन 
जनता में युद्ध के औचित्य के सम्बन्ध में एक विश्वास उत्पन्न हो गया । साम्यवादी विचारधारा के 
सामाजिक, आर्थिक न्याय पर आधारित दर्शन से विभिन्‍न प्रकार की सोवियत राष्ट्रीयताओं को 
एकता के सूत्र में पिरोते में मदद मिली है। हिटलर ने विचारधारा के महत्व का लाभ उठाया 
और विदेशों में पंचमागियों (#70-00प0777) को संगठित किया। उपनिवेशों की जनता में 
राष्ट्रवाद स्वाधीनता की प्रेरणा देता था । 


विचारधारा शब्द समकालीन सभी शक्तिशाली विचारधाराओं यथा सर्वाधिकारवाद, 
साम्यवाद, फासीवाद, नाजीवाद, भावसंवाद, समाजवाद, उदारवाद आदि अनेक वादों के लिए 
प्रयुकुत किया जा सकता है । लोकतन्त्र भी इस दृष्टि से एक विचार पद्धति ही है । मॉरगेन्धाऊ की 
दृष्टि. से साम्राज्यवाद यदि एक सैद्धान्तिक वैचारिकी है तो बीसवीं शताब्दी के सबसे प्रेरक सिद्धान्त 
राष्ट्रवाद को भी सैद्धान्तिक वैचारिकी मानना होगा । 


३ तेइटाधवप, गहव,, 9, 89. े ४ 
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् 4, राष्ट्रीय चरित्र ; ' 
हर (&770१॥, ८प््&24ट77272) . 
राष्ट्रीय चरित्र राष्ट्रीय शक्ति का अमु्ते, सूक्ष्म तथा मानवीय तत्व है। -कोलरिज ने लिखा 


है कि इतिहास इसका साक्ष्य है कि प्रत्येक देश के निवासियों में कुछ विशिष्ट -गुणं, कुछ सामान्य 


३ ५ 


गुण, अवगुण' अवश्य पाये जाते हैं जिन्हें-हम सामृहिक रूप से राष्ट्रीय चरित्र के नाम से जानते 
हैं। मॉरगेन्थाऊ के शब्दों में, “राष्ट्रीय शक्ति पर राष्ट्रीय चरित्र.का ,अनिवायंतः: प्रभाव पड़ता है 
क्योंकि जो कोई भी व्यक्ति युद्ध तथा. शान्ति में राष्ट्र की ओर से कार्य करते हैं, चुनते हैं अथवा 
चुने जाते हैं, जनमत पर. निर्णयात्मक प्रभाव डालते हैं, उत्पादन तथा खपत बढ़ाते हैं । ये सभी 


: लोग अधिक या कम स्तर पर उन. बौद्धिक तथा मैतिक गुणों की छाप से मुक्त रहते हैं, जो राष्ट्रीय 


चरित्र को निर्मित करते हैं 7. #. - 

किसी भी, देश की राष्ट्रीय शक्ति का मूल्यांकन करते हुए राष्ट्रीय. चरित्र को भले- ही वह 
कितना ही अमृत हो, ध्यान में रखता होगां। राष्ट्रीय चरित्र के कारण जर्मनी तथा सोवियत संघ 
सैन्यीकरण पर-आधारित विदेश नीतियाँ सरलता से अपना सकते हैं, जबकि अमरीका तथा ब्रिटेन .... 


, ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि इन दोनों देशों का जनमानस मूलतः सैन्यीकरण के विरुद्ध है। रूसी 


राष्ट्रीय चरित्र की विशेषता उसकी अटलता; अविचलता (ऐशश्ं४०ा००), शौय॑, अडिगप्नन, धर्ये 
और विदेशियों के प्रति सन्देह की भावना है । .बिस्‍्माक़ ने रूसी कतंव्यनिष्ठा और स्थिरता के दो 
उदाहरण दिये हैं: 823 में सेण्ट पीट्संबर्ग में बाढ़ आयी, किन्तु इसके आने पर भी रक्षा. करने 
वाले प्रहरी अंपने स्थांन पर खड़े रहे और बाढ़ में बह गये, किन्तु उन्होंने अपना स्थान नहीं छोड़ा । 
877 में इसी प्रकार शिपका दरें में से निके अपने स्थान पर खड़े हुए बर्फ में दवकर मर गये । 
ये उदाहरण रूसियों के उस अविचल, अटल,-भडिग्र/निश्चेय एवं दृढ़ संकल्प की और कतेव्य पालन 
की भावत्ता को सूचित करते हैं जिसके कारण” उन्होंने द्वितीय .विश्वयुद्ध में सैकड़ों मील भीतर घुसे 


: हुए नाजी सैनिकों को अपने देश से तिकाल भगाने में सफलता प्राप्त की थी। अमरीकी चरित्र की 


विशेषता है व्यक्तिगत प्रेरणा तथा आविष्कार की क्षमता” (७6 |#0एंतंए४ , वंधापक्षाए8 8वपं 
एए८०४४८४८६5), ब्रिटिण लोगों की 'कट्टरहीनता एवं साधारण सुझबूझ” (#9 प्र6087740 
थाप॑ एक्ग्रााणा 5९56), जर्मन लोगों का 'आत्म-नियन्त्रण तथा सम्पूर्णता' ((॥6 ता50छवत6 बात॑ - 
(07078॥7255) वे 'गुण हैं जो सदा ही प्रकट होते रहते हैं। भारतीय बड़े से बड़े भन्‍्याय को 


. दर्शने के आाधार पर सह लेता है परन्तु विषम परिस्थितियों से जूझने की उसमें अपूर्व क्षमतां है । 


जब-जब भी किसी विशेष राष्ट्र के सदस्य व्यक्तिगत अथवा सामूहिक कार्यों में लिप्त होते हैं, तव- 
तव उनका राष्ट्रीय चरित्र व्यक्त होता चलता है। सैनिकवाद का विरोध, अनिवायें सैनिक नौकरी 
तथा स्थायी सेना के प्रति विरविंत अमरीकन तथा. ब्रिटिश राष्ट्रीय चरित्रे के स्थायी तत्व हैं। रूस 


ह में सरकार की प्रभुत्वकारी शवित की आज्ञापालन की परम्परा तथा घिदेशियों के प्रति परम्परागत 


भय की भावना ने वहां * की. जनता को बड़े स्थायी सैनिक संगठनों को अंपना लेने के लिए प्रेरित 

किया है।. - ' डी 
जमेनी, रूस, जापान और इजराइल के राष्ट्रीय चरित्र नें शविति संघर्ष में उन्हें प्रारम्भिक 

लाभ प्रदान कर रखा है क्योंकि वे शान्तिकाल में ही अपने राष्ट्रीय साधनों का एक बड़ा भाग युद्ध 


: के अन्त्रों में प्रयुदुत॒ कर सकते हैं। दूसरी तरफ ऐसे परिवत॑त के प्रति ब्रिटिश, असरीकत और 


5 4, 99. 230-3॥ 


भारतीय जनता की उदासीनता, विशेषकर राष्ट्रीय संकट के समय को छोड़कर, वैदेशिक - नीतियों 
को बहुत हृद तक प्रभावित करतो हैं। पाकिस्तान की सैनिकतावादी सरकार अपने स्वयं के चने 
हुए क्षण में युद्ध को योजना बमा सकती ,है; उसकी तैयारी कर सकतो है और उसको धु 
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कर सकती है, जबकि भारत जैसे शान्तिप्रिय राष्ट्र की सरकार इस प्रसंग में अपने आपको हानि- 
कर परिस्थिति में पाती है क्योंकि अपनी जनता की आन्तरिक सैनिकतावाद विरोधी प्रवत्तियों से 
“वह बंधी रहती है। वस्तुत: जब वह युद्ध की घोषणा करती है तो प्राय: शत्र की इच्छा से बाध्य 
होकर हो उसे ऐसा करना पड़ता है । 
वत्तर्राष्ट्रीय राजनीति के पर्यवेक्षक को, जो विभिन्न राष्ट्रों की आनुपातिक शक्ति का 
मुल्यांकन करना चाहता है, राष्ट्रीय चरित्र के गूढ़ तत्व का ज्ञान रखना आवश्यक है। ऐसा न 
कर सकने की असफलता निर्णय व नीति की वैसी ही भूल का कारण बन सकती है, जैसी भूल 
प्रथम विश्वयुद्ध के उपरान्त जर्मची की फिर से शक्ति संचय करने की क्षमता को कम करके आँकने 
से हुई थी | मॉरग्रेन्धाऊ लिखते हैं--वार्साऊ की सन्धि जर्मनी को राष्ट्रीय शक्ति के अन्य यन्त्रों 
में बाधित कर सकती थी, जसे भूमि, कच्चे माल के स्रोत, औद्योगिक क्षमता तथा सैनिक संगठन है 
परन्तु वह जमेनी को उन तमाम चरित्र व बुद्धि के गुणों से वंचित नहीं कर सकती थी जिनके 
सहारे दो शताब्दियों में ही उसने वह सब कुछ वापस कर लिया, जो कि उसने खो दिया और 
जगत में एकाकी रूप से सर्वशवितिमान राष्ट्र के रूप में उदित हुआ ।”7 
भारतीय स्वाधीनता के बाद चीन और पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया और 
अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में भारतीय महत्वाकांक्षाओं को चूर करने का साहस आखिर क्‍यों किया ? 
इसके लिए बहुत कुछ भारतीय घरित्र उत्तरदायी है। उदासीनता, सामंजस्य भौर सहिष्णुता की 
भावना, शान्तिवाद एवं अहिंसा में आस्था, सामाजिक विषमता एवं फूट भारतीय चरित्र की 
विशेषताएँ हैं। एक सबल देश के नागरिकों में जो गुण होने चाहिए, जैसे स्पष्टवादिता, अन्याय 
का प्रतिकार करने की भावना, पहल करने की क्षमता, ये भारतीय नागरिकों में आमतौर से कम 
पाये जाते हैं और इसी कारण चीनियों ने सन्‌ 962 में और पाकिस्तान ने !965 में भारत को 
झटका दिया। जन नागरिकों में जिस प्रकार की संगठन निर्माण-की कुशलता पायी जाती है 
दैसे भारतीय नागरिकों में नहीं पायी जाती और यह भी भारत की कमजोरी का एक कारण है । 
गांधी की अहिसावादी विचारधारा ने भारतीय चरित्र को शान्तिवादी (९४०४ +99०) बना 
दिया जिससे समझौतावादी और तुष्टिकरण की विदेश नीति का अभ्युदय हुआ ।* 
5. राष्ट्रीय मनोबल 
(0१५१ 703५7, ॥४07087.5) 
_ मनोबल राष्ट्रीय शवित का एक सूक्ष्म तथापि प्रभावकारी तत्व है । मनोबल वास्तव में वह 
--..अमूर्त भाव है मा निष्ठा; स, व्यक्तित्व तथा गरिमा को सुरक्षित 
रखने की-भावंता-.से _ प्रेश्वि-द्वोता- है.। मॉरगरेन्याऊ के नोवल निश्चय की वह 
अनुपात है जिसके अनुसार एक राष्ट्र शान्ति .एवं युद्ध के समय अपनी सरकार की विदेश नीति का 
समर्थन करता है ।* येह क्रिसी राष्ट्र के प्रत्येक कार्य में व्याप्त रहता है। मनोबल में राष्ट्र की 
सारी क्रियाएं--औद्योगिक व कृषि उत्पादन तथा सैनिक तैयारियाँ व कूटनीतिक सेवाएँ समाहित 
होती हैं। लोकमत के रूप में यह वह अदृश्य तत्व प्रदान करता है; जिसके सहारे के बिना कोई 
भी सरकॉर चाहे वह लोकतान्त्रिक हो अथवा निरंकुश, अपनी नीतियों को पूर्ण प्रभाव के साथ 
कार्यान्वित नहीं कर सकती । मनोबल या हौसले की उपस्थिति या अनुपस्थिति तथा उसके गुण 
राष्ट्रीय संकट के समय प्रकट होते है, जबकि या तो राष्ट्र का जीवन ही दाँव पर हो और वह 
आधारभूत निर्णय लेने की घड़ी हो, जिस पर राष्ट्र का जीवित रहना अवलम्बित हो । 
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राजनीति के सन्दर्भ में मनोबल एक पूरे राष्ट्र का वह सामुहिक मानसिक हृष्टिकोण है 
जससे वह अपनी सरकार की नीतियों को हितकर मानकर उनका समर्थन करने को तत्पर होता 
। कोई भी सरकार तब तक कार्य नहीं कर सकती जब तक उसे यह विश्वास नहीं होता कि जनता 
उसकी आल्तरिक तथा बाह्य नीतियों को, उसके औद्योगिक, सैनिक, राजनयिक कार्यकलापों को जनता 
का समर्थन प्राप्त है। समर्थन के इस अमुर्त भाव से शासन का सनोबल विकसित होता है १ मतो- 
बल का एक अंश है बलिदान की तत्परता । इसी तत्परता का किसी राष्ट्र की सेना पर सबसे अधिक 
प्रभाव पड़ता है । पर किसी राष्ट्रीय संकट के समय आक्रमण का मुकाबला करने के लिए बलिदान 
करने और मुकाबला करने की तत्परता का आम जनता में होना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना 
सशस्त्र सेनाओं में ॥ बलिदान की तत्परता युद्ध काल में ही नहीं बल्कि शान्तिकाल में भी राष्ट्रीय 
शक्ति का निर्माण करने में सहायक होती है । शान्तिकालीन बलिदान का सबसे अधिक ओऔचित्त्य 
असैनिक आबादी के ही प्रसंग में अधिक होता है । ः 
राष्ट्रीय चरित्र के कुछ ग्रुण इतिहास के किसी विशेष क्षण में एक जनता के राष्ट्रीय हौसले 
में अपने आपको प्रकट करते है, जैसे अंग्रेजों की सहज सूझ-वृजझ्न, फ्रांसीसियों का व्यक्तिवाद, रूसियों 
की हढ़ता इत्यादि, परन्तु किसी राष्ट्र के चरित्र के आधार पर यह निर्णय नहीं किया जा सकता' 
कि विशेष परिस्थितियों में किसी राष्ट्र का मनोबल क्या होगा ।  _ 
राष्ट्रीय संकट के समय में जिस देश के निवासियों का मनोबल जितना ऊँचा हीगा, वह 
उतनी ही सफलता से संकटों का सामना कर सकेगा। इसके सर्वोत्तम उदाहरण 940 का ग्रेट ब्रिटेन 
है । उस समय हिटलर ने अपने विद्युतयुद्ध की नवीन रणनीति से समुचें पश्चिमी यूरोप को पदा- 
क्रान्त करके उस पर अपना प्रभुत््व स्थापित कर लिया था, एक मात्र ब्रिटेन पर वह इंगलिश-चैनल 
में ब्रिटिश नौसेना की प्रबलता के कारण अपनी सेनाएँ नहीं उतार सका था। किन्तु दिन-रात 
उसके शक्तिशाली बमवर्षंक वायुयाव इंगलैण्ड पर वमबारी करते रहते थे, उसे कहीं से भी कोई 
सहायता मिलने की आशा नहीं थी । फिर भी इस समय चर्चिल के नेतृत्व में अंग्रेजों ने हढ़ संकल्प 
के साथ अपना संधर्ष जारी रखा और अन्त में अपने इस ऊँचे मनोवल के कारण ही ग्रेट ब्रिटेन को 
युद्ध में सफलता मिली । एक हार किस प्रकार किसी देश के मनोवल को निर्वल बनाती है, इसका 
उदाहरण 97 में केपोरेटो के रणक्षेत्र में इटली की हार थी जिसमें 3 लाख इटालियन बन्दी 
बनाए गए । इसके बाद इटली की लड़ने की हिम्मत बिल्कुल टूट गई। 97] के भारत-पाक युद्ध 
में बंगला देश में मिली सफलताओं के कारण भारतीयों का मनोबल बहुत ऊँचा था और पाकिस्तान 
का मनोवल अपनी विफलताओं से इतना अधिक मरन हो ग्रया कि बंगलादेश में पार्किस्तान के 
प्रधान सेतापति ले. जनरल नियाजी ने अपने 93 हजार -सैमिकों के साथ आत्मसमर्पण_ किया। 
7 इतिहास में इतने कम समय में इतने अधिक सैनिकों के आत्मसमपंण की यह अभूतपूर्व घटना.थी । 
राष्ट्रीय मनोबल की अन्तिम परीक्षा युद्ध है-तथापि इसका महत्व प्रत्येक उस परिस्थिति 
में प्रकट होता है, जबकि किसी राष्ट्र की शक्ति किसी अन्तर्राष्ट्रीय समस्या के सम्बन्ध में उपयोग 
में लायी जाती है ! यदि किसी राष्ट्र में लोगों का कोई भी अंग स्थायी रूप से यह महसूस करता 
है कि वह अपने अधिकारों व राष्ट्रीय जीवन में पूर्ण रूप से भाग लेने से वंचित है तो उस वर में 
राष्ट्रीय मनोबल उन अन्य अंगों की तुलना से कम होगा जो कि ऐसे अभावों से ग्रस्त नहीं हैं । 
जब कभी किसी राष्ट्र की जनता गहरे मतभेदों द्वारा फूट का शिकार होती है तो विदेश नीति 
के पक्ष में जनता का समर्थन सदा अनिश्चित रहता है। यह समर्थन वास्तव में और भी कम होगा 
यदि उस विदेश नीति की सफलता अथवा असफलता का ग्रह संघर्ष की समस्या पर प्रत्यक्ष प्रभाव 
पड़ने वाला हो । निरंकुश सरकारें, जो कि अपनी नीतियों के निर्माण के समय के जनता की इच्छा 
और अभिलाषा.को दृष्टि में नहीं रखती हैं, अपनी वैदेशिक नीतियों के पक्ष में जनता के सहयोग 
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की आशा नहीं कर सकती हैं । इस दृष्टि से आस्ट्रिया का उदाहरण उल्लेखनीय है--भास्ट्रिया 
की विदेश नीति विशेषकर स्‍लाव राष्ट्रों से सम्बन्धित नीतियाँ उनको कमजोर करने के 
लक्ष्य से संचालित होती थीं, ताकि आस्ट्रियन राज्य के अन्तर्गत बसी स्‍लाव राष्ट्र जातियों 
को नियन्त्रण में रखा जा सके | इसके परिणामस्वरूप ये स्‍लाव राष्ट्र जातियाँ अपनी ही सरकार 
की वैर्देशिक नीतियों के प्रति उदासीन रहती थीं और अपने निक्ृृप्ट रूप में वे स्‍लाव सरकारों 
की अपनी ही सरकार के विरुद्ध निर्दिष्ट नीतियों का सक्रिय समर्थन करती थीं। प्रथम विश्वयुद्ध 
के मध्य आस्ट्रो-हंगेरियन फौज की सभी स्‍्लाव टुकड़ियाँ रूसियों से जा मिली थीं। सोवियत संघ 
को द्वितीय विश्वयुद्ध के मध्य ऐसे ही हौसले की कमी का अनुभव हुआ था जबकि यूकरेनियनों 
व टारटार निवासियों की फौजों की बड़ी टुकड़ियाँ बगावत करके जमंनों से जा मिली थीं। ग्रेट 
ब्रिटेन को भारत के सम्बन्ध में ऐसा ही अनुभव हुआ था, क्योंकि भारत की जनता वे एक वैदेशिक 
स्वामी की वेदेशिक नीतियों का समर्थन बिना इच्छा के तथा बेमन से किया था, परन्तु सुभाष 
बोस व उनके अनुयायियों की तरह द्वितीय विश्वयुद्ध में वेदेशिक स्वामी के शत्रु की क्रियाशील 
सहायता के लिए भारतीय प्रस्तुत नहीं हुए । 

जिस देश में वर्णणेद की खाइयाँ बहुत गहरी हैं,, वह देश अपने राष्ट्रीय होसले को 
अनिश्चित अवस्था में पायेगा । जितनी अधिक निकटता से एक जनता अपनी सरकार के कार्यो 
तथा लक्ष्यों--विशेषकर उसके वैदेशिक मामलों से सम्बन्धित कार्यों से एकीकरण स्थापित कर 
लेती है, उतना ही राष्ट्रीय मनोबल के ऊँचा होने की सम्भावना है, और यदि ऐसा न हो तो ठीक 
उसके विपरीत होगा । अर्थात्‌ जा, बल की कसौटी यह है कि-राष्ट्रीय सरकार पर उसके 
निवासियों की कितनी आस्था है। 'एएट्रीय मंनोवेल के दृष्टिकोण से किसी भी राम्ट्र की शक्ति 
उसको सरकार में निहित रहती है। जो राष्ट्र अच्छी तरह शासित है, वहाँ के निवासियों का 
राष्ट्रीय मनोबल उन राष्ट्रों से अधिक -होगा, जहाँ का शासन बुरा है । इसी कारण राष्ट्रीय 
मनोबल को बढ़ाते का एकमात्र साधन सरकार के ग्रुणों को बढ़ाना है> हर 

सनोवल को प्रभावित करने वाले तत्व---मनोबल एऐक गंतिशील विचार है। यह हर,परि 
स्थिति के अन्तर्गत समान नहीं रहता । यह सम्भव है कि एक राज्य जिसने एक कठिनाई में उच्च 
मनोबल प्रदर्शित किया था दूसरी कठिमाई के समक्ष बहुत शीघ्र ही टूट जाये। वास्तव में, कुछ 
ऐसे तत्व हैं जिनसे मनोबल प्रदर्शित होता है। वे निम्बलिखित हैं 

(क) राष्ट्रीय चरित्र--रहन-सहन, विचार, भाषा, धर्म, संस्कृति व एक वस्तु के प्रति 
अपनाये जाने वाले हष्टिकोण की समानता को राष्ट्रीय चरित्र के नाम से सम्बोधित किया जाता है। 
यह राष्ट्रीय मनोबल पर बहुत अधिक प्रभाव डालता है । ब्रिटेन के निवासी अपनी संस्थाओं से प्रेम 
करते हैं, लोकतन्त्र के प्रति गहरी आस्था रखते है एवं क्रान्तिकारी परिवर्तनों की ओर उदासीन 
रहते हैं । यही कारण है कि ब्रिटेन दो विश्वयद्धों की विभीषिका को झेलने के बाद भी पूर्ववृत है, 
जबकि अन्य देशों में छोटे से छोटा संकट राज्य के स्वरूप को बदल देता है । 

(ख) संस्कृति--संस्क्ृति व्यक्तियों के विचारों व मूल्यों को बौद्धिक स्तर प्रदान करती है। 
नवीन संस्कृति नवीन विचारों को लेकर आती है जो अधिक स्पष्ट व परिस्थिति के अनुकूल होने 
के कारण राष्ट्रीय मनोवल का निर्माण करती है । 

(य) लोकप्रिय नेतृत्व--मनोवैज्ञानिक आधार पर एक राज्य के निवासी अपने आपको 
एक नेता के साथ सम्बद्ध कर देते है । ऐसे लोकप्रिय नेता का आह्वान राष्ट्रीय मनोबल को ऊंचा 
उठाता है। चीन के 80 करोड़ नर-नारी माओ के साथ इसी प्रकार सम्बद्ध थे । हो-ची-मिन्ह के 
नेतृत्व ने वियतनामियों का मनोबल इतना ऊँचा कर दिया कि अमरीका को वियतनाम से वेआवर 

।६च पड़ा | 
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(धघ) सुयोग्य सरकार--एक योग्य सरकार राष्ट्रीय भभोबल को- अत्यधिक बढ़ाने में सफल 
होती है। 97] ई. के भारत-पाक संघर्ष में पाकिस्तान की हार का सुख्य कारण अयोग्य 
सरकार (थींएंथा। 00ए५ प्राण) का होना था । 

(ड:) परिस्थिति--स्थिति या अवसर का मनोबल के ऊपर सकारात्मक + एवं नकारात्मक 
प्रभाव पड़ता है । राष्ट्रीय संकट के समय कई ऐसे अवसर आते है जिनमे सम्पूर्ण राष्ट्र एक हो... 
जाता है। 965 ई. के भारत-पाक संघर्ष में निरन्तर विजयों के कारण भारतीय राष्ट्रीय . 
मनोबल अपनी पराकाष्ठा पर था । यह सकारात्मक प्रभाव माना जा सकता है । कभी-कभी राष्ट्र 
के समक्ष कठिन परिस्थितियाँ आ जाती हैं; जैसे--बाढ़, सूखा, दुर्घटनाएँ व नेताओं की मृत्यु । 
इन परिस्थितियों में जनता का मनोबल टूट जाता है। यह नकारात्मक प्रभाव है। वास्तव में 
मनोबल का मापदण्ड कठिन परिस्थितियाँ हैं । द्वितीय विश्वयुद्ध में लगातार हारों के पश्चात्‌ भी 
ब्रिटिश मनोबल ज्यों का त्यों बना रहा | यह उसके मनोबल की स्थिरता का १परिचायक है । ब्रिटिश 
प्रधानमन्त्री च्चिल ने राष्ट्रीय मनोबल को स्थिर बनाये रखने के सम्बन्ध में यह्‌ विचार दिये थे-- 
थुद्ध में सूझ-बूझ, हार में धैर्य व शान्ति में महानता ही राष्ट्रीय मनोबल की रीढ़ की हड्डी के 
समान है ।” 

,>' संक्षेप में, मनोबल राष्ट्रीय शक्ति का एक महत्वपूर्ण तत्व है। बिना राष्ट्रीय मनोबल के 
राष्ट्रीय शक्ति केवल एक भौतिक शवित के अलावा कुछ भी नहीं है। 
6 नेतृत्व ९ 
6-8#70एरे5प)ताए) 

राष्ट्रीय शक्ति का एक बन्‍्य महत्वपूर्ण तत्व नेतृत्व है| नेतृत्व में ही राष्ट्रीय शक्ति के 
अन्य सभी आधार उचित दिशा निर्देशन पाते हैं। मेतृत्व शक्ति के अन्य तत्वों के विकास तथा 
अनुशीलन की प्रेरणा देता है। नेतृत्व अकेला भी कभी-कभी इतना प्रभावशाली होता है कि वह 
शक्ति का एक स्वतन्त्र तत्व माना जा सकुता है | 

तैतृत्व की अनुपस्थिति में राज्य की रचना भी नहीं दो सकती | दूर दृष्टि और कड़ी मेहनत 
वले नेतृत्व के बिना सुविकसित तकनीक की भी कल्पना नहीं की जा सकती और उसके म होदे--..- 
की स्थिति में राष्ट्रीय मनोबल का कोई अर्थ नहीं हो सकता । नेतृत्व के मुख्य रूप से दो कार्य हैं 
जिनसे वह राष्ट्रीय शक्ति की अभिवृद्धि में सहायक होता है । प्रथम, नेतृत्व राष्ट्रीय शक्ति के अन्य 
तत्वों के बीच समन्वय की स्थापना करता है; द्वितीय, राष्ट्र अधिक से अधिक शर्वित-प्राप्त कर 
सके इस लिए भी उच्च गुणों वाले नेतृत्व का अस्तित्व आवश्यक होता है । हम सभी जानते हैं 
कि युद्ध में सनिक नेतृत्व ने राष्ट्रीय शक्ति- पर सदा से ही निर्णयात्मक प्रभाव डाला है। 98वीं 
शताब्दी में,प्रशा की शक्ति वास्तव में फ़ैडरिक महान की सैनिक योग्यता का विलक्षण गुण व युद्ध 
सम्बन्धी चालों के लिए किये गये आविष्कारों की झलक मात्र ही तो थी । उसके बाद नेपोलियन 
ने प्रशा की सेना को ध्वस्त कर दिया जो उस समय (806 में जेना की लड़ाई के सनय) भी 
उतनी ही अच्छी तथा सबल थी जितनी कि फ्रैडरिक महान-के समय थी । परन्तु महत्वपूर्ण बात 
यह थी कि फ्रंडरिक महान के पक्ष में लड़ने वाले सैन्य संचालकों में अपेक्षित सैनिक प्रतिभा का 


अभाव था। दुसरी भोर नेपोलियन जैसे अपूर्व सैनिक प्रतिभा का नेतृत्व था। सन्‌ 4939 में 
जमंनती की शक्ति का कारण हिटलर की प्रतिभा और नेतृत्व था । 


मेतृत्व का स्पष्ट प्रभाव युद्ध में देखा जा सकता है । भरूतकालीन युद्धों से सर्वथा भिन्न आधु- 

निक युद्ध केवल सैनिकों के बीच ही नहीं लड़े जाते अपितु उनकी लपेट में असैनिक जनसंख्या भी 

आती है। आधुनिक युद्ध का प्रभाव सर्वृव्यापी होने के कारण जन-जीविन का प्रत्येक पहलू उससे 
प्रभावित होता है। अतः ऐसी स्थिति में युद्ध में संलग्त राप्ट्रों के लिए यह नितान्त आवश्यक है कि " 

राज्य में स्थित सभी संसाधनों की रक्षा, विकास एवं उनका उचित उपयोग किया जाये । आधुनिक 
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युद्धों में युद्ध निर्देशन एवं युद्ध नीति निर्माण का विशेष महत्व है । इसके लिए विपुल खाद्य सामग्रा 
के भण्डार, औद्योगिक कच्चे माल की रक्षा, औद्योगिक कारखानों का संचालन, राष्ट्रीय मनोबल 
को बढ़ाने आदि कार्य करने होते हैं । स्पष्टतः ऐसे कार्यों का निष्पादन कुशल नेतृत्व के द्वारा ही 
हो सकता है-।.युद्ध काल में नेतृत्व का-ही द्ायित्व-होता-है _ कि राष्ट्र की समृची शक्तियों के बीच 
"लगी एसक मे होने प्रकार न्‍्वय बठाये जिससे युद्ध प्रयासों को समुचित रूप रूप से संचालित किया जा सके । 
एशिया में होने वाले अरब-इजराइल युद्धों में इजराइल के सँनिक नेतृत्व ने सदेव अरबों 
को निराश किया | यह माओ के नेतृत्व” का ही परिणाम है कि अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में चीन की 
सुसुप्त शक्तियाँ एवं क्षमताएँ गतिमान हो उठीं। चचिल के गतिमाम नेतृत्व ने ही हितीय विश्वयुद्ध 
का पासा पलट दिया और ग्रेट ब्रिटेन को विजयश्री हासिल हुई | “ज़चिल का यह कथन ब्रिटिश 


राष्ट्र में रक्त का प्रवाह कर देता है--+/हम समुद्र तटों पर लड़ेंगे, हवाई क्षेत्रों में लड़ेंगे, खेतों में 
लड़ेंगे, और गलियों में लड़ेंगे । हम पहाड़ों पर लड़ेंगे लेकिन आत्म-समपंण नहीं करेंगे ।!: 


शान्तिकाल में एक देश में राजनीतिक नेतृत्व का राष्ट्रीय शक्ति के निर्माण में ठीक वही 
योगदान होता है जो युद्धकाल”में सफल सैन्य व्यूह-रचना का होता है । कूटनीतिक कौशल के कारण 
ही राष्ट्र का महत्व अन्तर्राष्ट्रीय मंच पर उभरता है। शक्ति के सभी तत्वों का कच्चे माल की 
तरहं से उपयोग करके कूटनीतिक चातुयं, मानो निर्जीव तत्वों में शक्ति संजोता है। राजनयिक 
नेतृत्व ही अपने राज्य तथा अच्तर्राष्ट्रीय समुदाय में समन्वय लाता है। अत्त्तर्राष्ट्रीय राजनीति में 
“अपने शराएहऋु की 03 4 कमल्पगक आज *क पुलल पेज आए लक जलकर का चातयंप ता है। अतः राजेकेसिके है। अत्तः 
सेवा-में-श्रेष्ठ, प्रवीण..एवं-चलुराई वाले व्यूक्तियों-को-कार्य-करने-का अवसर दिया जाता चाहिए। 
संक्षेप में, नेत॒ त्व वह शक्तिशाली तत्व है जो राष्ट्रीय शक्ति के अन्य तत्वों को संगति देत 


है, उद्देश्यों को प्राप्त करने योग्य ढंग में परिभाषित करता है और रणनीति के मार्ग का निर्धारण 
शरता है । 








7. कूटनीति े 
(छाश,09५८0₹) 
तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों का संचांलन विदेश नीति के द्वारा होता है अतः एक सुनिश्चित, 
सुसम्बद्ध और तकेसंगत विदेश नीति का होना जरूरी है। विदेश नीति को ठीक रीति के लागू 
“अशवे-का-कार्य कूटनीति-करती-है। अतः कूठनीतिक क्रोगनन-भी शक्ति का एक्र-आबर्यक-अवश्य 


#। मॉरग्रेन्थाऊ के शब्दों में, “उन्न तमाम तत्वों में से जो कि किसी राष्ट्र की शक्ति के निर्माण 
में योगदान देते है, सबसे महत्वपूर्ण तत्व कूटनीति की उत्तमता है, भले ही यह तत्व किप्तना ही 
अस्थायी क्‍यों न हो । अन्य सभी 'े तत्व जो कि राष्ट्रीय शक्ति को निश्चित करते हैं, वास्तव में 
वह कच्चा माल है जिसके द्वारा किसी राष्ट्र की शक्ति गढ़ी जाती है। किसी राष्ट्र की कूठनीति 
की उत्तमता ही इन तत्वों को एक लड़ी में गूंथती है, उन्हें दिशा व गुरुता प्रदान करती है तथा 
उनकी सुप्त सम्भावनाओं को वास्तविक शत से साँसें प्रदान कर जाग्रत करती है ।! 
किसी राष्ट्र के वेदेशिक मामलों-का उसके कृटनीतिज्नों द्वारा संचालन करना राष्ट्रीय शक्ति... 
के लिए शाच्ति-के-समय उतना ही महत्वपूर्ण है, जितना कि युद्ध के समय राष्ट्रीय शक्ति के लिए 
_सनिक नेतृत्व हारा चकव्युह व्‌ दविपेचों का संचा' त्व द्वारा चक्रव्यह व दाँवपेचों का संचालन | यह वह कला है जिसके द्वारा राष्ट्रीय 
“जवित के विभिन्‍न तत्वों को अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति में उन मामलों में अधिक से अधिक प्रभावशाली 
रूप में प्रयोग में लाया जाय, जो कि राष्ट्रीय हितों से सबसे स्पष्ट रूप से सम्बन्धित है । 


पे मच पी जम गत हे आर बन लिस्यन बमजोर है ती मनोबल राष्ट्रीय शक्ति की आत्मा है तो कटनीति उसका मस्तिष्क है ।दि कूटनीति 
+-कऋ-दृष्टिकोण दूषित है, उसके निर्णय गलत है और उनके निश्चय कमजोर हैं तो भोगोलिक स्थिति 


4७४४., 9. 339, 


राष्ट्रीय शक्ति का सार एवं तत्व (मानवाय तत्व) | !57 


के तमाम लाभ; ब्राद् पदार्य, कच्चे माल, ओद्योगिक उत्पादन की आत्य:विभरता, सैनिक तैयाई पदार्थ, कर उत्पादन की >निर्धरता, सैनिक तैयारी 


अर आबादी के गुण व संख्या के लाथ-अच्य-. में एक राष्ट्र के लिए कम योगदान दे पार्यंगे। एके 
राष्ट्र इन लाभों पर गर्व कर सकता है, यदि उसकी कू चातुर्य पूर्ण » तो वह 


अपनी प्राकृतिक पूँजी के बल पर केवल क्षणिक सफलताएं प्राप्त कर सकता है । ऐसे राप्ट्र को उस 
राष्ट्र के सम्मुख झुकना पड़ेगा जिसकी कूटनीति अपने अन्य राष्ट्रीय शक्ति के तत्वों का सम्पूर्ण 
प्रयोग करती है और इस प्रकार से अन्य क्षेत्रों की कमी की पूति अपनी स्वयं की उत्तमता से करने 
में सफल हो जाती है। अपने राष्ट्र की शक्ति सम्भावनाओं का पूर्ण लाभप्रद प्रयोग करके एक योग्य 
कूटनीति अपने राष्ट्र की शक्ति उस सीमा से कहीं अधिक बढ़ा सकती है, जितनी कि अन्य तत्वों 
के समन्वय के उपरान्त कोई आशा कर सकता हो। उत्तम श्रेणी की श्रेणी की कूटनीति वदेशिक नीति के 


अ-+५ »» 


कक को महल के ला तथा साधन का राष्ट्रीय शकित के प्राप्य साधनों से सामंजस्थ स्थापित कर देगी । किसी देश 

के पास उसे महाशरक्ति बनाने के अन्य साधन--उत्कृच्ट स्त नहा मर आम दल >> जकप्ट_ भौगोजिक स्थिलि, प्राकृतिक साधनों की _ साधनों की 
भी ते ।इलसा एक सुन्दर उसका ये तप पूरा लाभ तब तक नहीं उठा सकता है, जब तक उसके कूटनीतिन्न उत्कृष्ट कोटि के 

. हों | इसका एक सुन्दर उदाहरेण 799 से 79वडठ तक का संयुक्त राज्य अमरीका है। इस 
समय उसमें एक शक्तिशाली राष्ट्र बनने के लिए सभी आवश्यक तत्व घिथयमान थे। किन्तु फिर 
भी इस अवधि में इसने अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं के समाधान के सम्बन्ध में अपनी शक्ति के अनुरूप , 
कोई प्रभाव नहीं डाला, क्‍योंकि इसने राष्ट्र संघ ([.2287९ ०7 ]९७४०॥७) भें सम्मिलित न होने 
का निर्णय किया, पृथकतावादी (50[4०४४४) और यूरोप के झगड़ों में दूर रहने की ,चीति 
अपनायी । अमरीका के कूटनीतिज्ञ इसका अनुसरण करते हुए दूसरे राष्ट्रों पर अपना कोई प्रभाव 
नहीं डाल सके । राष्ट्र संघ से पृथक रहने के कारण अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं और घटनाओं पर इस ' 
समय के वाशिंगटन का प्रभाव नगण्य था । इस अवधि में अमरीका को महाशक्ति बनानै के लिए 
उसके पास आवश्यक भौगोलिक परिस्थितियाँ, प्राकृतिक साधन, औद्योगिक विकास और जनसंडुया 
आदि सभी तत्व विद्यमान थे, फिर भी अपनी कूटनीति उत्कृष्ट त्ञ होने के कारण अमरीका को , 
इन परिस्थितियों से कोई लाभ नहीं हुआ । 
इस बात का उच्चतम उदाहरण कि एक राष्ट्र अन्य पक्षों में बुरी तरह से पिछड़ गया हो 

परन्तु देंदीप्यमान कूटनीति (फ्रगो॥वा। 09074०५) के वल पर शक्ति के उच्चतम शिखर पर 
पहुँच जाय, सन्‌ 890 से 94 के मध्य फ्रांस है। सन्‌ 870 भें जमेनी के द्वारा पराजित होने 
के उपरान्त फ्रांस एक द्वितीय श्रेणो की शक्ति रह गया था और बिस्मार्क की कूटनीति मे उसे पृथक्‌ 

' रखकर बराबर उसी स्थिति में रहने दिया | सन्‌ 890 में बिस्मार्क क्रे हटने के बाद जर्मन विदेश 
नीति रूस से दूर होने लगी और उससे ब्रिशेन की भी थोड़ी कम ही परवाह की । जर्मन विदेश 
नीति की इन श्रुटियों का फ्रांसीसी कूटनीति ने पूरा लाभ उठाया। सन्‌ 894 में फ्रांस ने रूस से 
किये सन्‌ हल में राजनीतिक समझौते में सैनिक सम्धि को जोड़ दिया और सन्‌ 904 तथा 
92 में ब्रिटेन से औपचारिक समझोता कर लिया। सन्‌ 94 में फ्रांस ने समृद्धशाली मित्र 
राष्ट्रों को अपना सददगार पाया, तब जर्मनी के एक मित्र इटली ने तो उसे धोखा ही दे डाला । 
यह्‌ कार्ये फाँस के दंदीप्यमान कूटनीतिज्ञों की उस कतार का परिणाम था; जैसे कैमाईल बरे, जो 
इटली में राजदूत थे अथवा जूल्स, कैम्बोन, जो जर्मनी में राजद्त थे या पॉल कैन्‍्बोन, जो ब्रिटेन में 
राजदूत थे या फिर मोरिस पेलिओलोग, जो कि रूस में राजद्त थे । 

प्रथम तथा द्वितीय विश्वयुद्ध से मध्य अपने साधनों की तुलना में कहीं अधिक महत्वपूर्ण 

भूमिका अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में रूमामिया ने प्रस्तुत की थी जिसका श्रेय उनके विदेशमन्त्री 
हिंटुलेस्थयु को था। 7वों शताब्दी में स्पेन की कूटनीति ने तथा 9वीं शताब्दी में तुकिस्तान 


458 | अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति 


की-कूटनीति ने उनके राष्ट्रीय क्षय की खाई को कुछ समय के लिए पाटे रखा था । ब्रिटिश शक्ति 
के उतार-चढ़ाव ब्रिटिश कूटनीति की उत्तमता के परिवतेनों से जुड़े रहे हैं। काडिनल वोल्से, 
कुसलरे तथा कैनिग ब्रिटिश कूठनीति में उच्चतम शिखर का प्रदर्शन करते हैं जबकि लाडे नाय॑ 
तथा चैम्बरलेन दोनों ह्वास के द्योतक हैं। बिना रिचिल अथवा टेलेरां की कूठनीति के फ्रांस की 
शक्ति क्या होती ? बिना बिस्माक के जर्मनी की शक्ति.और बिना कंब्र के इटली की शक्ति क्या 
होती ? हिटलर के मामले में जमंत्री की कूटनीति की हृढ़ता व कमजोरी स्वयं फ्योहरर के मस्तिष्क 
में निहित थी। सन्‌ 933 से 940 तक जमंन कूटनीति की विजय एक व्यक्ति के मस्तिष्क की 
विजय का परिणाम थी और उस मस्तिष्क के क्षय के कारण ही नाजी शासन के अन्तिम वर्षों में 
उसे विध्वंसकारी दुर्घटनाओं को झेलना पड़ा था । 


8. शासन के गुण 
(7प्न 0047४ 07 650फ0एशरशएशिरा) 


| दीप गज गजब पा शक्ति के निर्माण तन्त्र का पूर्ण--कास्ण-है । यह 
एक परम ता आती व व जो को सर्वेश्रेष्ठ माना 
जाये। अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के इतिहास से पत्ता चलता है कि लोकतन्व्रीय ओर एकाधिकाखादी- 
दोनों ही प्रकार की सरकारों को भच्य राज्यों-के व्यवहार -पर-कास्यर-प्रभाव-डालते-में सफलता 


मिली है भोर इसलिए अपवी-अपनी सफलता की दृष्टि से दोतों प्रकार के राफ्ट्रर्धक्तशाली-रहे हैं.। 

- पाक | व जा राजन पक क आप के के थे जज हा पे 
व व ।_ राष्ट्रीय शक्ति के स्रोत के रूप भें अच्छे शासन के तीन अर्थ 
होते हैं-खर्वश्रथम तो राष्ट्रीय शक्ति में योग देने वाले भौतिक तथा मानवीय तत्वों का सन्तुलन; 
आप आर जद तत्वों का विदेशनीति (लग में सन्तुलन और अन्त में विदेश नीतियों-के समर्थन... 
प्त। संक्षेप में अच्छी सरकार वह है जो उपलब्ध शक्ति को ध्यान में 
रखकर विदेश नीति के लक्ष्यों एवं कार्य प्रणाली को इस प्रकार चुनें जिससे अधिकतम सफलता 
मिल सके । एक राष्ट्र महान शक्ति की भूमिका बिना उसकी क्षमता रखे निभाने की महत्वाकांक्षा 
रख सकता है और इस प्रयास में सावंनाश का भागी बन सकता है, जैसा कि दोवों विश्वयुद्धों के 
मध्य पोर्लण्ड के साथ हुआ था । दे 






9. ओद्योगिक क्षमता है 
(ग7एज्ञारा॥, ८5९४८०7१४) 

किसी राष्ट्र की शक्ति उसकी औद्योग्रिक क्षमता पर भी निर्भर करती है। औद्योगिक राष्ट्र 
ही धहान शक्ति कहलाते हैं औद्योगिक स्तर में परिवत्तेंव शक्ति के स्तर में भी परिवतंन उत्पन्न 
कर देता है ओद्योगरिक क्षमता के अमाव में कच्चे माल का कोई महत्व नहीं होता । बेल्जियम को 
कांगो में उच्च स्तुर के यूरेनियम के भण्डार प्राप्त होते हैं, फिर भी उसने अन्य राष्ट्रों की तुलना 
में बेल्जियम की शक्ति को किसी विशेष प्रकार से नहीं बढ़ाया क्योंकि न तो वेल्जियम अधिकृत 
कांगो में ही और न बेल्जियम में. ऐसा कोई औद्योगिक कारखाना था जो यूरेनियम के भण्डारों को 
ओऔद्योगिक और सैनिक प्रयोन में ला सके । दूसरी तरफ अमरीका और सोवियत संघ में यूरेनियम 
प्राप्ति उनकी शक्ति में असीम वृद्धि की द्योतक है क्योंकि इन देशों में औद्योगिक कारखाने विद्य- 
मान हैं जिससे यूरेनियम को शक्ति में परिणत करके प्रयोग में लाया जा सकता है । 


3 04 ., 9. 43. 
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तालिका : 2 


राष्ट्रीय उत्पादन को दृष्टि से संसार के दस बड़े राष्ट्र 
(रकारार 0008४ 07 पम्तछ प्प 20ए0थराएडवार प्तछ छ0राफ 9४ 
एप &प४४ 07 07055 000॥ाटफफएटा) 
अनुमानतः “भभैपपपप्पयप7पयपःपःयःयय/ःयणए जअनुमानतः राष्ट्रीय उत्पादन. * 


५७७५३ (लाख डालर में) 


. संभवत राज्य अमरीका 6,88,000 

2, सोवियत संघ है 2,67,000 

3, पश्चिमी जमंनी ; ,6,73 

4. ब्रिटेन 97,720 

5, फ्रांस ल्‍ 94,044 

6. जापान : ४ 85,207 

7. चीन 58,046 

$. इटली हि * 56,742 

४. 9. भारत हद 49,623 

| 0. कनाडा 49,04 


3 अपन अमीर ओला की जब कील एन पाक. सइाकमउ“ रजत म्यांमार ला ााानाानाआ" पपनामथ " च्‌पापकााक जज" अलशनाय० कह 3++ अमन कम घ-७७२०>+ हक. 
लोह ओर कोयले के स्वामित्व द्वारा अमरीका और सोवियत संघ ने असीम शक्ति का 


कि 


संचय किया केयोंकि उनके पास वे कारखाने हैं जो कि कच्चे माल को औद्योगिक उत्पादन में 
परिणत कर सकते है। जब तक एक ओद्योगिक राष्ट्र के रूप में ब्रिटेन का कोई प्रतिद्वन्द्दी नहीं 
था, तब तक वह सम्पूर्ण संसार में सबसे शक्तिशाली राष्ट्र था। जर्मनी की तुलना में फ्रांस की 


“कमजोरी का कारण उसका औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ापन था। जब हम कहते, हैं कि अमरीका” 


और सोवियत संघ विश्व के दो परम शक्तिशाली राष्ट्र हैं, तो हम दोनों की शक्ति का माप उनकी 
औद्योगिक शक्ति के आधार पर ही करते है । भारत में कच्चा माल, लोहा, कोयला, आदि पर्याप्त 
पाया जाता है तथापि अभी तुक उनकी औद्योगिक क्षमता विकसित नहीं हो पायी है जिससे दह्‌ 
अमरीका और सोवियत संघ की श्रेणी में रखा जा सके । भारत सम्भावना के रूप में एक महान 
शक्ति समझा जा सकता है क्योंकि बोकारो, भिलाई, दुर्गापुर, जमशेदपुर, बर्नंपुर आदि स्थानों पर 
लोहे व इस्पात के आधुनिक कारखाने स्थापित किये गये हैं जिनकी उत्पादन क्षमता दिन-प्रतिदित 
बढ़ती जा रही है । धर 


कर 


0, सेनिक तेयारी 
(५7/ए४४ ए२४?९७7॥ हा0प१४885) 


सैनिक तैयारी पर राष्ट्र की शक्ति की निर्भरता इतनी स्पष्ट है कि उसके स्पष्टीकरण की 
कोई आधर्श्येकता नहीं-है-+-से निक तैयारी का अर्थ है उस सँनिक संगठव की तैयारी जो कि विदेश 
नीति के पालन में सहारा प्रदान करने में सफल हो सके । सैनिक दृष्टि में किसी राष्ट्र की शक्ति 
सैनिकों तथा शस्त्रों की संख्या तथा उनके सेन्‍्य संगठन के विभिन्न अंगों के वितरण पर निर्भर 
रहती है । एक राष्ट्र के पास युद्ध सम्बन्धी नये तकनीकी आविष्कार की अच्छी समझ होने तथ। 
उसके सैनिक नेतृत्व में युद्ध को नयी तकनीकी से सम्बन्धित व्यूह-रचना व दाँव-पेच में विलक्षण 
गुण विद्यमान होने पर भी वह राष्ट्र सैनिक रूप से कमजोर हो सकता है, यदि उसके पास ऐसा 
सैनिक संगठन न हो, जो अपने सम्पूर्ण रूप में तथा विभिन्न अंग्रों की शक्ति की दुष्टि से राष्ट्र की 
आवश्यकता से न तो कम है और न अधिक ही । राष्ट्र शक्ति की दृष्टि से शान्तिकाल में भी 


राष्ट्रों के पास न केवल पर्याप्त सेना अपेक्षित है अपितु वह प्रशिक्षित और एकदम तैयारी को 
3 पर अलसी या गत जयललिता क नल न न + अमन सरल तन न निम्न न ७५ «०००८० ++ज०+2-+-३42०००-०००+-००८:--+०००० २०७5२ 3८०-++ ८५०२० 


रे मे 


यु] 
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हि हित होल है को दिला का बख के बज रद कट क । किसी से ठीक ही कहा है कि “बिया-एकदम-सैयार सेना के कूटनीवि-की से 
स्थिति होती है जो बिना वाद्य यन्ध्रों के बजने' ..772 हे 
हे तालिका : 3 ८ - 








हम विश्व को दस प्रमुख सेनिक शक्तियाँ 
(शर ४७३०0०र शा।ओए#र२रए ए0फ्रहार8 07 पप्तए फ्र0ए,)) 

हु ५ हि सेनिक व्यय 
पट का नाम. (आए छलावए). (पा डा). मत व्यक्त 
की आकर! '. [0णा9५) 

: सं, रा. अमरीका 78:5 355 23,000 

2. सोवियत संघ 86-9 3*5 5,900 

3. चीन । 5:0 3.] -... 2,400 

4. फ्रांस ु 9"3 055 . 7 []2,00 

5, ब्रिटेन 8-5 0*4 3,000 

6. पश्चिमी जम॑नी -8 0.5 : 0,900 

7, इटली -4*] 0*4 , 5,00 

8* पोलैण्ड 3-9 0*3 6,00 

9. कनाडा 2*4 0*] 7,500 
0. भारत 2*3 0*4 ,400 





राष्ट्रीय शक्ति के मल्यांकन में तीन अ्रान्तियाँ 
(फ्रारए8 झरर0२25 07 छ५४७ ८ए/४770ब 09 7१२७77०0०२४7०, ?0फ्राष्टार) 


अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्येता उपयुक्त तत्वों के आधार पर विभिन्‍न राज्यों की 
शक्ति का मृुल्यांकन करते हैं; किन्तु ऐसा करते हुए वे प्राय: तीन प्रकार की भ्रान्तियों का शिकार हो 
जाते हैं और इस कारण राष्ट्रीय शक्ति का सही मुल्यांकन नहीं कर पाते हैं । ये भ्रान्तियाँ हैं : 
. किसी राज्य की शक्ति को पूर्ण रूप से निरपेक्ष समझना--विभिन्न देशों की राष्ट्रीय 
शक्ति में विभिन्‍न परिस्थितियों के अनुसार परिवतंन आते रहते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि जो राज्य 
इस समय सबसे अधिक शक्तिशाली है, वह भूतकाल में भी ऐसा था या भविष्य में भी ऐसा बना 
रहेगा । उदाहरणार्थ, इस समय संयुक्त राज्य अमरीका और रूस सबसे अधिक शवितिशाली देश 
समझे जाते हैं किन्तु इनको यह स्थिति 945 में द्वितीय विश्वयुद्ध समाप्त होनें के बाद ही प्राप्त 
हुई है । इस युद्ध के छिड़ने से पहले ग्रेट ब्रिटेन सबसे अधिक शक्तिशाली राज्य माना जाता था, 
किन्तु इस युद्ध के बाद उसकी स्थिति में ग्रिरावट आ गयी और वह प्रथम कोटि की शक्ति नहीं 
बना रह सका । राजनीति में शक्ति सर्देव सापेक्ष होती है। जब हम रूस और अमरीका को 
वत्तेमान समय की सर्वोच्च शवक्तियाँ कहते हैं--तो इसका यह अभिप्राय होता है कि इस समय 
अन्य देशों की तुलना में इनकी शवितर सबसे अधिक है । यह आवश्यक नहीं कि उनकी यह स्थिति 
सर्देव ऐसी बनी रहे । किन्तु कई बार हम ऐसा मानने की प्रान्ति कर बैठते हैं । 
इसका एक सुन्दर उदाहरण फ्रांस है। प्रथम विश्वयुद्ध' समाप्त होने पर फ्रांस की सेनिक 
शक्ति को यूरोप में सर्वोपरि समझा जाता था । 939 तक इसे ऐसा समझा जाता रहा और यह 
भुला दिया गया कि इस बीच में उसके प्रबल प्रतिद्वन्द्दी जमंनी नें अपनी स्थल और वायु सेना में 
असाधारण वृद्धि कर ली है। यद्यपि फ्रांस की सेना की शक्ति 99 के बाद के वर्षों में ' 
घटो नहीं थी। किन्तु इसी बीच में जर्मंती की सैनिक शवित कहीं अधिक उत्कृष्ट 





*0)90720 ९ जांत्रणपा 90ए67 ॥5 संटछ ग्रपरआऑं० जरि0प/ ४एणयदया(?! 
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हो गयी थी । इस कारण प्रबल शक्तिशाली समेझे जाने वाले फ्रांस को 940 में जरमनी के सम्मुख ५ 
नतमस्तक' होना पड़ा। 

प्रायः राष्ट्र अपनी शक्ति के उत्कषं के चरम शिखर पर पहुँचकर इस बात को भूल जाते 
हैं कि शक्ति सापेक्ष है और दूसरे देशों की शक्ति बढ़ जानें के कारण उनकी शविंत में हास आ 
सकता है । इसका सर्वोत्तम उदाहरण ग्रेट त्रिटेन है। 9वीं शताब्दी के पहले चरण में नेपोलियन 
को हटाने के बाद द्वितीय विश्वयुद्ध तक बह संसार की सबसे बड़ी शक्ति था। उसके शक्तिशाली 
होने के बड़े कारण थे---इंगलिश चैनल द्वारा उसका यूरोप के महाद्वीप से पृथक्‌ होना, उसकी भो 
सेना, विशाल साञ्राज्य और उपनिवेश किन्तु दूसरे विश्वयुद्ध में हवाई जहाजों के विकास तथा 
इसके बाद अणबमों तथा निर्देशित प्रेक्षपणास्त्रों के आविष्कार से इंगलिश चैनल का महत्व तगण्य 
हो गया । ब्रिटेन के उपनिवेश स्वतन्त्र हो जाने से और साम्राज्य समाप्त हो जाने से उसकी शक्ति 
का यह स्रोत सूख गया । इससे उसकी शक्तित में बड़ी कमी आ गयी । किन्तु ब्रिटिश राजनीतिज्न 
फिर इस तथ्य को काफी समय तक मानने से इनकार करते रहे । 


2, राष्ट्रीय शक्ति फे किसी सत्ब को स्थायी एवं अपरिवर्ततशील समझना--940-47 में 
हिटलर के नेतृत्व में जर्मंम्ती की सैनिक शक्ति अपने उत्कर्ष के चरम शिवर पर थी । उस समय यह समझा 
जाता था कि यूरोप पर जमंनी का भ्रभुत्व स्थायी रूप से स्थापित हो गया है । किन्तु दो वर्ष में ही 
यह मान्यता भ्रान्तिपूर्ण सिद्ध हुई, जबकि रूसियों ने स्तालिनग्राद में जमकर जर्मन सेनाओं से लोहा 
लिया और उन्हें हराकर पीछे धकेलना शुरू किया | इसके बाद यह भ्रान्तिपूर्णं विचार बल पकड़ने 
लगा कि रूस चिरकाल तक यूरोप और एशिया का अधीश्वर बना रहेगा। किन्तु 945 में 
पागासाक्ी और हिरोशिमा पर अणुब गिराने के बाद आणविक भायुधों पर एकमात्र आधिपत्य 
होने से यह समझा जाने लगा कि अब भविष्य में संयुक्त राज्य अमरीका विश्व की सर्वोच्च शक्ति 
बनेगा और अब अमरीकी प्रभुत्व की शताब्दी शुरू हो रही है। इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि 
लक्ष्मी की भाँति शवित भी चंचला है, वह किसी एक देश के पास सर्देव नहीं बनी रहती है उसमें 
निरन्तर परिव्तेन होते रहते है । किन्तु हम भ्रान्तिबश किसी देश वो वर्तमान शक्ति को- स्थायी 
समझने लगते है । 

3. राष्ट्रीय शक्षित के प्रमुख तत्वों में से किसो एक तत्व को असाधारण महत्व देना तथा 

भ्षन्य तत्वों की उपेक्षा करना--प्रायः भौगोलिक स्थिति, राष्ट्रीयता और सैनिकवाद के तत्वों को 

“ ख़साधारण महत्व दिया जाता है; इनके जाधार पर किसी देश को अतीव शवितिशाली घोषित 

किया जाता है। मेकिण्डर ने 'भौयोलिक स्थिति' के कारण रूस को विश्व की सर्वोच्च शक्ति 

बतलाया और जमंत भुराजनीतिज्ञ होशौफर ने जम॑नी की भौगोलिक स्थिति के कारण इसे संसार 

का सबसे अधिक शवितशाली राज्य माना। ये सब विचार इसलिये भ्रान्तिपूर्ण हैं कि ये केवल एक 
तत्व भूराजनीति (0०09०॥005) को असाधारण महत्व देते हैं। ५ 

संक्षेप में, किसी एक तत्व के आधार पर राष्ट्रीय शक्ति का भरुल्यांकन नहीं किया जाना 

चाहिए। फिर भी यह तो स्वीकार करना ही पड़ेगा कि शक्ति के अन्य अवयवों 'की तुलना में 

प्राकृतिक सम्पदा ओर भूग्रोल का महत्व कम है। ब्रिटेल, इटली, जम॑नी और फ्रांस जैसे राष्ट्रों के 

बे क सम्पदाओं का अभाव था फिर भी वे सब महाशक्तियों की भूमिका का निर्वाह कर 
चुकी है। 

राष्ट्रीय शक्ति के तत्व : भारत के सन्दर्भ में 
(858८४ 07 ७१70४, ए0सएए : | 20फए%7) 
भारत एक बिशाल देश है । भाबादी की दृष्टि से पुरी दुनियाँ में घीन के धाद भारत का 
स्थान आता है । खनिज ओर प्राकृतिक सम्पदा के भारत में पर्याप्त भण्डार हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि 


हा 


न 
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६ में विश्व में भारत का स्थान सातवाँ है । लोहे और कोयले की दृष्टि से भारत आत्म-निभेर है । 
भारत के पास काफी बड़ी सेघा है। सन्‌ 7974 में पोकरण में आणविक परीक्षण भी भारत ने 
कर लिया। तकनीकी दृष्टि से भी भारत आत्म-मिर्भर बनता जा रहा है। जीयें, ट्रकें, टैंक, वायुयान 
और जलपोतों का निर्माण भारत में ही होने लगा है। स्पेस टेक्नॉलाजी की दृष्टि से काफी उन्नति 
हुई है और आयंभट्र उसका नमुना पेश करता है। आज कई चीजों का भारत विदेशों को 
निर्यात करता है । 

. वेंगलादेश के सफल निर्माण एवं 7974 के परमाणु . विस्फोट के बाद यह माना जाने लगा 
कि भारत भी 'पावरगेम' का एक चतुर खिलाड़ी हो गया है। “शक्ति! के महत्व को भारत ने 
अवश्य पहचान लिया है, जो भारतीय विदेश नीति में आये नये यथार्थवाद का द्योतक है। यह 
इस तये घिन्तन का प्रभाव है कि भारत ने आधिक प्रगति के साथ-साथ सैन्य क्षमता पर भी ध्यान 
देना शुरू किया । 965 की लड़ाई ने उसे चेता दिया कि उसे एक साथ दो-दो फ़रन्‍्टों पर युद्ध के 
लिए तैयार रहना पड़ेगा । एक के बाद एक शस्त्रों का जखीरा इकट्ठा करना भारत की मजब्री 
हो गयी । मिराज 2000, मिग-23,29, पृथ्वी मिसाइल का परीक्षण धीरे-धीरे भारतीय बल का 
प्रतीक बच गये | भारतीय रक्षा बजट 80 के दशक में बढ़ कर दुना हो गया, लगभग 8'5 बिलियन 
डालर | 986 में भारत विश्व का सबसे बड़ा शस्त्र आयातकर्ता था | 987 में यह खरीद 52 
विलियन डालर थी । 982 की तुलना में रक्षा सम्बन्धी विषयों पर होने वाले शीघ्र एवं विकास 
कार्यो पर व्यय चार गुना हो गया । !3,62;000 की सशस्त्र रोना विश्व में सोवियत संघ 
(50,96,000), चीन (32,00,000), अमरीका (27,63,209) के बाद चौथे नम्बर पर है । 

938 की अर्थव्यवस्था के आँकड़े भी काफी उत्साहवर्द्धक हैं । जी० एन० पी० 9५ $षि 
उत्पादन 7-20%, खाद्यानत उत्पादन 20-23%, औद्योगिक उत्पादन 9'3%, आयात 27'4%&, 
निर्यात 24 4% तथा कुल विदेशी मुद्रा अजेन 5967 मिलियन । मुद्रा प्रसार की दर 0% के 
आस-पास (मार्च 988 तक) थी । आज भारत के पास सबसे बड़ा वैज्ञानिक समूह मौजूद है| 
इसके वैज्ञानिक अंटाकंटिका तक जा पहुँचे । सुपर कम्प्यूटर तक के परीक्षण हो रहे हैं। ये सारे 
आँकड़े किस ओर संकेत करते हैं ? 


इस सबके बावजूद भारत एक महाशक्ति नहीं है। गरीबी, महँगाई, बेकारी और अशिक्षा 
के कारण भारत की जनता का मनोबल ऊँचा नहीं है। पिछले कुछ वर्षों से जो राजनीतिक 
अस्थिरता और अनिश्चितता देखी गयी है उससे तो यही कहा जा सकता है कि जनता और 
सरकार के बीच तादात्म्य नहीं पाया जाता है। सूखे और अकाल के कारण जिस देश को विदेशों 
से खाद्य सामग्री, शक्कर और सीमेण्ट का आयात करना पड़ता हो वह महाशक्ति कंसे कहला सकता 
है ? एक आणविक बम का परीक्षण कर देने मात्र से अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति सब्तुलन 
भारत के पक्ष में नहीं हो जाता । इजरायली लोगों जैसो राष्ट्रीय चरित्र भी भारतीय नागरिकों में 
नहीं पाया जाता । आम भारतीय नागरिक निराश, उदास, सहिष्णु और छूढ़िवादी है जिसमें 
महत्वाकाक्षा का अभाव है । भारतीय समाज धर्म और जाति के टुकड़ों में बंटो हुआ है और उसमें 
बुनियादी एकता का अभाव पाया जाता है। भारतीय राजनयिक ओऔपनिवेशक रंग में रंगे हुए 
रहते हैं और विदेशी भाषा का प्रयोग करते हैं। औद्योगिक क्षमता का पूरा विकास नहीं हो पाया 
है और तेल के लिए भारत अरब देशों की कृपा का सदैव आकांक्षी रहता है। भारत में यद्यपि 
लोहे और कोयले के विशाल भण्डार हैं, फौलाद तैयार करने के लिए आवश्यक मैंगनीज भी पर्याप्त 
भात्रा में मिलता है, फिर भी भारत प्रथम कोटि के शक्तिशाली राष्ट्रों की पंक्ति में अपना स्थान 
नहीं बना सका है क्योंकि उसमें अभी तक अपनी इस बहुमुल्य खनिज सम्पदा को कारखानों में 
पूरा उपयोग करने की क्षमता का रूस अथवा अमरीका जैसा विकास नहीं हुआ । ऐसा स्थिति 
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में भारत को अमरीका, सोवियत संघ और' चीन की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता । केवल 
इतना ही कहना पर्याप्त है कि निकट भविष्य में महाशक्ति बनने की उसमें सम्भावनाएँ 
झलकती हैं । | पु 

मार्च 983 में भारत ने नयी दिल्‍ली में गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों का शिखर सम्मेलन आयोजित 
किया जिसमें 0। राष्ट्रों ने भाग लिया । श्रीमती इन्दिरा गाँधी को तीम वर्ष ने लिए गुटनिरपेक्ष 
आन्दोलन का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया । इस अवसर पर फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन के नेता 
यासिर आराफात ने कहा कि “हमारी नेता : गुटनिरपेक्ष आन्दोलन की नेता” क्या निगुंट 
सम्मेलन का अध्यक्ष पद प्राप्त करके भारतीय राष्ट्रीय शक्ति में वृद्धि हो जाती है ! 

विदेश नीति गृह नीति का दपंण होती है। आधिक शक्ति से ही किसी देश की आणविक 
शक्ति तथा प्रौद्योगिक जुड़ी होती है । भोद्योगिक दृष्टि से 0वें स्थान पर होते हुए भी भारत 
आधिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ मुल्क है । निर्यात के लिए पिछले कई साल से रूस पर निर्भर है । 
98]-82 में रूस ने भारत के कुल निर्यात का 80 प्रतिशत भाग खरीदा था। तेल के लिए 
अरब पर आश्रित भारत राजकुमार बदर को गोडांवण के शिकार की अनुमति देता है और 
अमरीका भारत पर गेहूँ के रुपये खा जाने का आरोप इसलिए लगा सकता है कि भारत पराश्चित 
है, हाँ, आने वाले वर्षो में अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक समस्याओं के सन्दर्भ में भारत को'निगुंट 
आन्दोलन'के नेता की हैसियत से अधिकारिक मत प्रकट करने की सुविधा मिलेगी । 

वस्तुत: भारत की शक्ति इस बात पर निर्भर करेगी कि राष्ट्रीय उत्पादन में कितनी वृद्धि 
हुई, विदेश मुद्रा कितनी आयी, अकाल कितने कम पड़े, इत्यादि । चाहे समाजयादी रूस हो या 
पूंजीवादी अमरीका या मिश्चित अर्थव्यवस्था वाला भारत, विश्व राजनीति में उसी राष्ट्र का 
प्रभुत्व रहता है जो आधिक रूप से आत्म-निभर है और जिसमें पराश्रित मुल्कों को आपस में 
लड़ाने की क्षमता है । 

प्रश्न 
, राष्ट्रीय शक्ति की परिभाषा दीजिए | विज्ञान, तकनीकी एवं नेतृत्व का विशेष उल्लेख करते 


हुए राष्ट्रीय शक्ति के विभिन्न तत्वों के तुलनात्मक महत्व की व्याख्या कीजिए । 

70ग्रा6 पद्लाणाद ?0एश, ॥080058 ,धा6 उशंक्षांएड वातए0क्षाए७ 08 एश्लांएए5 

शेज्राक्ा। ग्रोत एशा(एाक्ष ]टशशला0०6 0 8००70७, (९०ा700897 शात ९800 70. 
2, राष्ट्रीय शक्ति के तत्व कया हैं ? यह तत्व भारत में किसी सीमा तक विद्यमान हैं ? 


6 लि 6 शुध्याढा५ 0 'िश्धांग्रब 2ए0ए० ? स्तठ्ज़ कि' का 056 छठ व। 
॥0079 ? 


3. “टेक्नोलोजी ने शक्ति के स्वरूप तथा राष्ट्रों के मध्य सम्बन्धों में परिवर्तत कर दिये हैं।”” 
उपरोक्त कथन को दृष्टि में रखते हुए अन्तर्राष्ट्रीयः राजनीति में टेक्नोलोजी के महत्व का _ 
विश्लेषण करिए । 

“4९ण०ा+१०0008ए ४88 ००णएाललए पाशा860 ग्रढ जाए ०0परफञाक एीछ०एल' भाव 
-7.. ॥शेथरा0णा$ क्ाणाए 7॥078,7 वा पि6 वहा 006 80908 इग्रॉशाशा। ध989856 ॥6 
प्राए0[808 0€णााए089 | प्रात्शाकांणगाबा 00805, 

4. क्या आप इस मत में सहमत हैं कि न तो प्राकृतिक साधन ही और न तकवीकी और न कोई 
और वस्तु अपितु मानव (पीपुल) ही एक राष्ट्र की शक्ति में निर्णायक होता है? अपने 
उत्तर के समर्थन में तके दीजिएं। 


700 एणा 887९8 जात ॥6 एंल्फ हवा ६ 48 गरशंधील' वर्धा 708007068, 6860070029 
की काशंफाधाए ९४९, 50 6 96076 जञ्ञाए0 ०णाह्धरप्रा8 ॥#6 कांश' कात॑ १९०४४७ 
जज गा ग्रशा07'8 एछ०ज़थ' ? (अंए6 7९8850॥8 4 8शपफ्ञणा ० ए०फ थभाश्प्रश', 
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अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में विचारधारा की भूमिका 


[0६ 07 0£:0!006५ ॥ ्ाहराश६ा70080 70609] 





आधुनिक अन्तर्राष्ट्रीय -राजनीति में “विचारधारा” का विशेष प्रभाव तथा महत्व है। 
अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में विचारधारा को यथार्थवादी तत्व माना गया है क्योंकि यह 
राष्ट्रीय शक्ति का प्रेरक तत्व है। विचारधारा फो विश्व राजनीति में न केवल अशान्ति उत्पन्न 
करने वाला तत्व माना गया है अपितु विरोधमृूलक विचारधाराओं के परिणाम अन्ततोगत्वा युद्ध 
ही होते हैं जिससे अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था में दरार और तनाव उत्पन्न होते हैं। प्रथम और द्वितीय 
विश्वयुद्ध के प्रधान कारण विचारधाराओं की टकराहट ही थी । | 

आधुनिक समय में “विचार” और विचारधारा? शब्द अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के शब्दकोश में 
सामान्य से जान पड़ते हैं । हमें यह पता है कि राष्ट्र और उनकी जनता को आजकल विभाजित 
करने घाले प्रमुख मुद्दे मोटे रूप से वैचारिक स्वरूप के हैं। राष्ट्रों में युद्ध के प्रमुख कारण विरोध- 
मूलक विचारधाराएं हैं। बास्तव में विचारधारा क्या है ? यह-विचार', विश्वास” और 'सिद्धान्त' 
से किस प्रकार भिन्‍न है। यह शक्ति का प्रमुख चर कंसे है ? विश्व राजनीति में विचारधारा 
अशान्ति उत्पन्म करने घाला तत्व क्‍यों माना जाता है ? हे 

घिचार और विचारधाराएँ शक्ति के अवयवों फा प्रत्ययात्मक भाग है। भूगोल और जन- 
संख्या राष्ट्रीय शक्ति के ऐसे तत्व हैं जिनके अस्तित्व को हम देख सकते हैं जबकि राष्ट्रीय शक्ति के 
कुछ ऐसे तत्व भी हैं जिमक्रे अस्तित्व का हम केवल अनुभव कर सकते हैं। ये तत्व भौतिक न 
होकर मानवीय तत्व हैं जिनमें नेतृत्व, मनौबल और विचारधारा प्रमुख हैं। . 

| विचारधारा से तात्पयें 
(शर७शारत 07 परप्त/ एफ्राराश 7080.,06₹) 

विचारधारा शब्द का प्रयोग दो भिन्‍न अर्थों में किया जाता है । पहले भर्थ में विचारधारा 
विचारों एवं विश्वासों का ऐसा समुच्चय है जो एक सुनिश्चित विश्व दृष्टि पर आधारित हो और 
अपने को अपने आप में पूर्ण मानती हो तथा संसार की सारी वास्तविकता की व्याख्या करने की _ 
आधार प्रदान करने का दावा करती है | इस अर्थ में विचारधारा मनुष्य की प्रकृति के बारे में कुछ 
अभिग्रह लेकर चलती है और उनके आधार पर मनुष्य के इतिहास का एक सिद्धान्त, आचरण की 
एक नैतिक नियमावली, त्यागमय कंतंव्य भावना और कर्म का एक कार्यक्रम पेश करती है। दूसरे 
अर्थ में, विचारधारा को विदेश नीति के वास्तविक उद्देश्य छिपाने का आवरण कहा जा सकता 
है। इस अथे में प्रयोग करने पर विचारधारा विदेश नीति के तात्कालिक लक्ष्य के रूप में शक्ति 
प्राप्ति के बारे में तत्पर होती है । पैडलफोर्ड एवं लिकतन के अनुसार, “विचारधारा आशिक, 
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सामालिक एवं राजनीतिक मूल्यों तथा लक्ष्यों से सम्बन्धित विचारों का निकाय है जो इन लक्ष्यों 
को प्राप्त करने के लिए कार्यों की योजना तैयार करती है ।* स्ताइडर एवं विल्सन ने लिखा है, 
(हुक विचारधारा जीवन, समाज और शासन के प्रति निश्चित विचारों का वह समृह है, जिनका 
प्रचार मुख्यतया योजनाबद्ध, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक भारों के प्रतिपादन के रूप में अथवा 
यद्धकालीन नारों के रूप में, निरन्तर उपदेशात्मक रूप में इस प्रकार किया गया है कि वह एक 
विशिष्ट समाज, समुदाय, दल अथवा राष्ट्र के विशिष्ट विश्वास ही बन गये हैं । 

भाल्से श्लाइचर के अनुसार, विचारधारा व्यक्ति में अमूर्त विचारों की व्यवस्था है। ये 
विचार वास्तविकता .को स्पष्ट करते हैं तथा मुल्यात्मक लक्ष्यों की अभिव्यक्ति करते हैं। ऐसी 
सामाजिक व्यवस्था की प्राप्ति करने अथवा वाये रखने का प्रयास करते हैं जिसमें उनमें विश्वास 
के अनुसार लक्ष्यों को श्रेष्ठ रूप में स्वीकार किया जा सके और विभिन्‍न राष्ट्र समाव विश्वास, 
दृष्टिकोण घ राजनीतिक जीवन के समान ;लक्ष्यों के कारण चुनौती मिलने पर संगठित हो 
जाते हैं ।” | 

राष्ट्रीय शक्षित के तत्व के रूप में विचारधारा 
(5४80.06४-85 6४ हाप्राधहारार 07 ७77087, ए0ज्87) 

विचारधारा राष्ट्रीय शक्ति का तत्व है । आज सम्पूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति विचारधारा 
के आधार पर ही लोकतान्त्रिक और साम्यवादी ग्रुटों में विभाजित है । विचारधारा राष्ट्र के लोगों 
को जोड़ने में सीमेण्ट का कार्य करती है । विचारधारा से लोगों में समर्पण की भावना उत्पन्न होती 
हैं। विचारधाराएँ समुदाय को भूमिका पर बल देती हैं भौर व्यक्ति की भूमिका को गोण मानती 
हैं। विचारधारा सरकार को अपने नागरिकों का समर्थन प्राप्त करने में मदद-देती है । अन्तर्राष्ट्रीय 
राजनीति मुलतः शक्ति पर आधारित है तथापि नग्न शक्ति को मनोवैज्ञानिक तथा नैतिक दृष्टि 
से जनता तथा राष्ट्रों द्वारा ग्राह्य बनाना वैचारिकी का मुख्य काम है । कोई भी राज्य अपने दावों 
की पूतति शक्ति सामथ्यं के भाघार पर नहीं, वरन्‌ एक विशिष्ट सिद्धान्त की दुह्ई देकर करता है। 
मॉरग्रेन्थाऊ लिखते हैं, “जो राष्ट्र विचारधाराओं को त्यागकर स्पष्ट रूप से यह कह दे कि वह 
शक्ति चाहता है, और इसी कारण अन्य राष्ट्रों की समान महत्वाकांक्षाओं का विरोध करेगा तो 
वह इस शक्ति संधर्ष में अपने को ,निश्चित रूपसे एक बहुत ही अहितकर परिस्थिति में 
पायेगा ।/? अर्थात्‌ अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में विदेश नीति निर्माता और उसे कार्यान्वित करने के 
लिए जिम्मेदार लोग अपने राजनीतिक कार्यो का सच्चा स्वरूप राजनीतिक विचारधारा के मुखोटे 
के पीछे छिपाने की कोशिश करते हैं । एक सरकार जिसकी वैदेशिक नीति अपनी जनता के बौद्धिक 
विश्वासों तथा नैतिक मुल्यों के प्रति आकपेण का भाव पैदा करती है, उस विरोधी वैदेशिक नीति 
के ऊपर अगणित लाभ प्राप्त कर लेती है, जो उन लक्ष्यों को चुनने में सफल नहीं हो पायी है। 
विचार पद्धतियाँ, हर विचार की भाँति वे अस्त्र हैं, जो एक राष्ट्र की हिम्मत को बढ़ाकर उसके 
साथ ही साथ उस राष्ट्र की शक्ति.बढ़ा सकते हैं और इस कार्य द्वारा ही विरोधी की हिम्मत को 
पस्त कर देते हैं। अमरीकी राष्ट्रपति वुडरो विहसन के चौदह सूत्रों. (विचारधारा) ने प्रथम विश्व- 
युद्ध में मित्र राष्ट्रों की विजय में अत्यधिक योगदान दिया था, वह मित्र राप्ट्रों की हिम्मत को 
बढ़ाकर तथा घुरी राष्ट्रों की हिम्मत को पस्त करके अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में विचारधारा के 
महत्व की प्रतिष्ठा का विलक्षण उदाहरण है । ब्रिटिश प्रधानमन्त्री लायड जाज तथा अमरीकी 
राष्ट्रपति विल्सन ने कहा कि कि वे प्रथम विश्वयुद्ध लोकत्त्र और राष्ट्रीय आत्म-निर्णुय जैसी 
उदार विचारधाराओं की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं। हिटलर को सूझा कि यह राष्ट्रीय आत्म- 


| हातप्रतत दा ततद 
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निर्णय का सिद्धान्त (विचारधारा) अपनी राज्य विस्तार की नीतियों के आवरण के रूप में प्रयोग 
किया जा सकता है। इस सिद्धान्त के आधार पर ही चैकोस्लोवाकिया और पोलैण्ड के जर्मन अत्प- 
संख्यकों ने चैकीसलोवाकिया और पोलैण्ड के राष्ट्रीय अस्तित्व को कमजोर करने की कोशिश की । 
बाद में, वार्सा की सन्धि को यथापूर्व स्थिति के लाभाच्वितों के पास अपने लाभों की रक्षा करने क्के 
लिए कोई विचारधारा नहीं थी । 

राष्ट्रीय शक्ति में तत्व के रूप में विचारधारा राष्ट्र के सदस्यों के मनोबल को मिभित 
करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है । विचारधारा के माध्यम से लोगों में राष्ट्रीय लक्ष्यों 
के औचित्य में आस्था उत्पन्न होती है । हिटलर ने जब 'नयी व्यवस्था? का नारा दिया तो जमँन 
जनता में युद्ध के औचित्य के सम्बन्ध में एक विश्वास उत्पन्न हो' गया । साम्यवादी विचारधारा के 
सामाजिक, आ्थिक न्याय पर आधारित ' दर्शन से विभिन्न प्रकार की सोवियत राष्ट्रीयताओं को 
एकता के सूत्र में पिरोने में मदद मिली है। हिटलर ने विचारधारा के महत्व का लाभ उठाया और 
विदेशों में पंचमा्गियों (#0-00]0४7॥7) को संग्रठित किया | उपनिवेशों की जनता में राष्ट्रवाद 
स्वाधीनता की प्रेरणा देता था । ह . 

विचारधारा शब्द समकालीन सभी शक्तिशाली विचारधाराओं यथा सर्वाधिकार, साम्यवाद, 
फासीवाद, नाजीवाद, माक्सेवाद समाजवाद, उदारवाद आदि अनेक वादों के लिए प्रयुक्त किया 
जा सकता है । लोकतन्त्र भी इस इस दृष्टि से एक विचार पद्धति ही है। मॉरग्रेन्चाऊ की दृष्टि 
से साम्राज्यवाद यदि एक सैद्धान्तिक वैचारिकी है तो बीसवीं शताब्दी के सत्से प्रेरक सिद्धान्त 
राष्ट्रवाद को भी सैद्धान्तिक वैचारिकी मानना होगा । 


विचारधारा के बारे में मॉरगेन्धाऊ फे विचार 
(४0०072०फऋराप्तर5ए'8 शएफ़ड 0 70207,00५) 


मॉरग्रेश्थाऊ ने विचारधारा” का विश्लेषण विदेश नीति के सन्दर्भ में किया है। वे स्पष्ट 
लिखते हैं कि “कुछ विशेष प्रकार की विचारधाराएँ कुछ विशेष प्रकार की अन्तर्राष्ट्रीय नीतियों 
से जुड़ी हुई होती हैं ।/? इस दृष्टि से वे तीन प्रकार की विचारधाराएं मानते हैं । () यथास्थिति 
की विचारधारा ([0600089 ० 847४ ९४०), (2) साम्राज्यवाद की विचारधारा (460|०४४ 
रण ॥एफ़थांधां॥), (3) अस्पष्ट विचारधाराएँ (47/»8०००४ ॥0600? 6७) पहले प्रकार की 
विचारधारा को 'यथास्थिति की विचारधारा” (70600289 ० $8705 (००) की संज्ञा प्रदान है 
है । यथापूर्व स्थिति की नीति में विश्वास करने -वाले राष्ट्र अपने व्यवहार को विचारधाराब 
के आवरण में छिपाना नहीं चाहते । मॉरग्रेन्थाऊ का कथन है कि जो देश यथापूर्व स्थिति की 
नीति अपनाता है वह उस शक्ति की रक्षा का प्रयत्त करता है जो उसको प्राप्त है। 
यह बात विशेष रूप से तब होती है जब भूभागीय यथापू्ब स्थिति का संरक्षण नैतिक या कानुनी 
भाक्षेप से मुक्त हो । स्विदृजरलैण्ड, डेनमार्क, नावें, स्वीडन जैसे राष्ट्र अपनी विदेश नीति को 
यथापूर्व॑ स्थिति में रखने वाली नीति के रूप में व्यक्त कर सकते हैं क्योंकि इनकी यथा३वे 
स्थिति को न्‍्यायोचित मान लिया गया है। दूसरी तरफ ब्रिटेन, फ्रांस, युगोसलाविया, चैकोस्लोवाकियां 
और रूमानिया, जो कि दोनों विश्वयुद्धों के दौरान मुख्यतः यथापूर्व स्थिति की नीति का अनुसरग 
करते रहे, अपनी विदेश नीतियों के लिए खुलकर यह घोषणा नहीं कर सकते थे 'कि बै भविष्य में 
यथापूर्व स्थिति की विदेश नीति में आस्था रखेंगे । क्योंकि सन्‌ [?9 की यथाएूवेँ स्थिति की 
कानुनी यथाथथंता स्वयं इन राष्ट्रों के आन्तरिक व वाद्य क्षेत्रों में चुनोती का शिकार बन चुकी थी, 
अतः उन्हें उन आदर्श सिद्धान्तों को गढ़ना आवश्यक हो गया, जो कि इन चुनौतियों का सामना 
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कर सके | इसलिए इन राष्ट्रों ने एक और नयी विचारधारा का निर्माण किया जिसे शान्ति और अन्‍्तर्रा- 
प्ट्रीय कानुन की विचारधारा कहते है । शान्ति व अन्तर्राप्ट्रीय कानुन के आदर्श यथापूर्व स्थिति की 
नीति की सेवा में विशिष्ट रूप की घिचार पद्धतियाँ हैं, क्योंकि साम्राज्यवादी नीतियाँ यथापूर्व स्थिति में 
गड़बड़ी पैदा करके प्रायः युद्ध की ओर अग्रसर होती हैं और उन्हें युद्ध की सम्भावना को सदा अपने 
दृष्टिकोण के सम्मुख रखना होता है अपनी यथापूर्व स्थिति की नीति को शान्तिवाद की शब्दावली 
में घोषित कर एक राजनीतिज्ञ अपने साम्राज्यवादी विरोधियों के ऊपर युद्धप्रियता का कलंक मढ़ 
देता है। अन्तर्राष्ट्रीय कानुन की दुह्ाई किसी विदेश नीति के पल में सेव यथापूर्ब स्थिति की नीति 
के वैचारिक आवरण के रूप में प्रयुक्त होती है। कानुन साधारणतः और अस्तर्राष्ट्रीय कानून 
विशेषकर एक स्थिर सामाजिक शव्व्ति है । वह शक्ति का एक विशेष वितरण निर्धारित करता है 
तथा उसे विशेष ठोस परिस्थितियों में स्थिर रखने के मानदण्ड तथा पद्धतियाँ प्रस्तुत करता है । 
यथापूर्वे स्थिति की नीति का समर्थन करचे के लिए राष्ट्र संघ और संयुक्त राप्ट्र संघ जैसे अन्त- 
रॉष्ट्रीय संगठनों का भी प्रयोग किया जाता है । यह नीति सामुहिक सुरक्षा व्यवस्था की ओर भी 


प्रेरित हो सकती है क्योंकि यथापुर्व स्थिति के समर्थक देश इसे बदलने वाले देशों के विरुद्ध संगठित 
हो सकते हैं । 


रे 


दूसरे प्रकार की विचारधाओं को मॉरगेन्थाऊ ने “साम्राज्यवाद की विचारधारा” (060- 
0888 ० 7790799॥) घोषित किया है | साम्राज्यवादी नीति को सदा ही एक विचारधारा 
की आवश्यकता होती है । उसे यह प्रमाणित करना होता है कि वह जिस यथास्थिति को पलटना 
चाहता है वह पलट देने लायक' है और इसके बाद शक्ति का जो नये घिरे से वितरण किया जायेगा 
वह नैतिक एवं न्‍्यायपुर्ण होगा । साम्राज्यवादी विचारधाराएं अन्तर्राष्ट्रीय कानून की दुहाई न देकर, 
एक ऐसे उच्च कानून (प्राकृतिक विधि) की दुहाई देती है जो कि न्याय की आवश्यकताओं की 
पूर्ति करता हो । नाजी जर्मनी ने वार्साउ की सन्धि की यथा-पू्वे स्थिति परिवर्तित करने की माँग 
मुख्यतः समानता के सिद्धान्त की दुहाई देकर की थी। साम्राज्यवाद को विचारधारा की सबसे 
अधिक आवश्यकता है क्योंकि उसे दूसरे राज्यों को जीतने के लिए किसी बहाने की आवश्यकता 
होती है जो उसके औचित्य का प्रतिपादन कर सके । 'सफेद लोगों का बोझ (१४४ं।था।क्षाय'5 फ्रेप्ा॑०१) , 
राष्ट्रीय फर्तव्य' (उरवधणार्थो 0($आं0०7), पवित्र विश्वास (52०९९ प्र"प्रश), 'क्रिश्वियत क॒तंव्य 
((प्रांईधभा! 70709) आदि साम्राज्यवादी वैचारिक नारों में सभ्यता को पुष्ट करने की दुहाई दी 
या उपनिवेश को पिछड़ेपन से मुक्त कराने की या धामिक कर्तव्य पूरा करने की दुह्मई दी । जापान 
की पूर्वी एशिया के लिए संयुक्त धन काक्षेत्र'! (20-97059५7/9 2076) की विचारधारा मानवता- 
वादी आवरण के वैसे ही आवरणों का द्योतक थी । नेपोलियन का साम्राज्यवाद यूरोप भर में 
स्वतन्त्रता, समानता व श्रातृत्व” की पताफा फहराते हुए फैल गया था। चार्ल्स डारविन और 
हर्ट स्पसर के प्रभाव में आकर साम्राज्यवाद की विधारधाराओं ने जैविकीय तर्क पेश किये । 
अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में परिवर्तित पर करने 'सर्वेशक्तिशाली के जीवित रहने की उपयुक्तता' का 
सिद्धान्त एक शक्तिशाली राष्ट्र की दुबंल राष्ट्र के ऊपर उच्चता में स्वभावतः परिणत हो जाता है। 
साम्यवाद, फासिस्टवाद, नाजीवाद तथा जापानी साम्राज्यवाद ने इन जीव वैज्ञानिक विचारधाराओं फो 
एक नया क्रान्तिकारी भोड़ दे दिया | जमंन जनता एक क्षेत्रहीन जनता है, जो यदि रहने योग्य 


स्थान श्राप्त न कर पायी तो उसका दम घुटता रहेगा और यदि उसे कच्चा माल प्राप्त व हो पाया 
तो भूखों मर जायेगी । 


हा के प्रकार की विचारधाराएं वे हैं जिन्हें मारगेन्थाऊ 'अस्पष्ड विचारधाराओं (47028 
०५४ 70680]0808) के नाम से पुकारता है। चूंकि ये विचारधाराएँ आक्रमणकारी उद्देश्यो की 
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पूर्ति के लिए तथा साथ ही में यथास्थिति को कायम रखने के लिए प्रयोग में लायी जा सकती हैँ 
इसलिए इन्हें अस्पष्ट विचारधाराएँ कहा गया है | हमारे युग में ऐसी तीन विचारधाराएँ पनपी 
हैं-- राष्ट्रीय आत्म-निर्णय की विचारधारा, शान्ति की विचारधारा और संयुक्त राष्ट्र की विचार- 
धारा । राष्ट्रीय आत्मनिर्णय के सिद्धान्त की कल्पवा राष्ट्रपति वुडरो विल्सन मे पेश की थी । आपने 
मध्य यूरोप के राष्ट्रिक सम्रहों की विदेशी भाधिपत्य से मुक्ति को उचित ठहराया था। वैचारिक 
दृष्टि से यह सिद्धान्त साज्राज्यवाद का विरोधी था । हिटलर को सूझा कि यह राष्ट्रीय आत्म- 
निर्णय का सिद्धान्त अपनी राज्य विस्तार की नीतियों के आवरण के रूप में प्रयोग किया णा 
सकता है । इस सिद्धान्त के आधार पर उसने पोलैण्ड और चैकोस्लोवाकिया के जमेन अल्पसंख्यकों 
को उकसाया । 

संयुक्त राष्ट्र संघ को द्वितीय विश्वयुद्ध की विजय के उपरान्त स्थापित यथापूर्व स्थिति की 
रक्षा के क्षेत्र के रूप में संगठित किया गया था। किन्तु यह पाया गया कि संयुक्त शष्ट्र संघ की 
विचारधारा की विभिन्न राष्ट्र अपने-अपने ढंग से व्याख्या करने लगे । प्रत्येक राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र 
संघ का पृर्ण पोषक दृष्टिग्रोचर होता है और सभी राष्ट्र विदेश नीति के पक्ष में चार्टर की धाराओं 
की दुह्ाई देते है। इन नीतियों के विरोधाभासी होने के कारण संयुक्त राष्ट्र संघ का सन्दर्भ अपनी 
स्वयं की नीति को न्यायसंगत प्रमाणित करने के लिए और साथ ही उन नीतियों के वास्तविक 
चरित्र को ढॉपने के लिए एक वैचारिक साधन बन जाता है ! 

इसी प्रकार द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद, शान्ति की अस्पष्ट विचारधारा भी अस्तित्व में 
आयी । शान्तिमय इरादों के बारे में जो घोषणाएं अक्सर की जाती हैं वे आमतोर से किसी विदेश 
नीति के बुनियादी उद्देश्य छिपाने के लिए प्रयुक्त मुखौटे ही होती हैं । अपने विरोधियों को बदनाम 
करने के लिए उन्हें शान्तिविरोधी', शान्तिघाती” एवं शान्तिविध्वंसक' कहने का रिवाज हो गया 
है । शान्ति की विचारधारा के आधार पर एक देश दो महत्वपूर्ण राजनीतिक कार्य करता है-- 
प्रथम, वह अपनी वास्तविक भीति के उद्देश्यों को छिपाना चाहता है, भौर द्वितीय, वह अपनी 
नीतियों के लिए सर्वत्र सदभावना प्राप्त करना चाहता है। ॥ 

विचारधारा और हित (70०0089 8॥0 पर/७०४४६)--विचारधारा और हित दो भिन्‍न 
विचार हैं। हित” का भाशय उस वस्तु से है जिससे वह सम्बन्धित है या जिसे वह अपने लिए 
महत्वपूर्ण समझता है या वह वस्तु जिसके साथ वह सम्बन्धित है तब अपने लिए महत्वपूर्ण समझता है। 
विचारधारा भावात्मक है जो व्यक्ति को ढीले रूप से जोड़ती है | यह सम्बन्ध घनिष्ठ हो सकता है 
अगर यह हित से उत्पन्न होता है । सामुहिक विचारधारा (57007 7060089) अधिक भावात्मक 
और अस्पष्ट है जबकि सामूहिक हित के साथ ऐसी बात नहीं है । सामुहिक हित स्पष्ट और सावें- 
भौमिक रूप से स्वीकृत होता है । राष्ट्रीय सुरक्षा का विचार सामूहिक ह्वित की श्रेणी में रखा जा 
सकता है । 

हा थोड़ी-सी भिन्‍नता के वावजुद विचारधारा और हित परस्पर सम्बन्धित हैं । प्रत्येक दुसरे 
को कई रूपों में प्रभावित करता है। श्लाइचर के मतानुसार, “प्रत्येक दूसरे को प्रभावित करता 
हुआ प्रतीत होता है, क्योंकि हिंत विचारधारा का निर्धारण कर सकता है तथा विचारधारा 
द्वारा निर्धारित भी हो सकता है। वे एक-दूसरे में विलीन होते प्रतीत होते हैं, यद्यपि दोनों एक नहीं 
हैं। प्रत्येक का सापेक्ष प्रभाव, जहाँ वे नहीं मिलते वहाँ वे परस्पर एक-दूसरे पर मिर्भेर अवश्य होते 
हैं ।” विचारधारा और हित में इस प्रकार एक समरूपता है, एक घम्निष्ठ सम्बन्ध है जिससे इन्हें 
अलग नहीं क्रिया जा सकता | राष्ट्र अपने राष्ट्रीय हित्तों के आधार पर ही अपनी विचारधारा का 
गठन करते हैं। यूरोप में अमरीका के हित 'साम्यवाद के सीमितीकरण व प्रजातन्त्र की रक्षा 
की विचारधारा द्वारा उचित ठहराये गये हैं। विभिन्‍न राज्यों द्वारा विचारधारा का प्रयोग बन्तर्रा- 
प्ट्रीय सम्बन्धों में किसी घटना को उचित या अनुचित ठहराने के लिए भी किया जाता है दूसरे 


भत्तर्राष्ट्रीय राजनीति में विचारधारा की भुमिका | !69 


राष्ट्र को प्रादेशिक भूमि पर आधिपत्य (संयुक्त राष्ट्र अमरीका द्वारा फिलीपाइन्स पर आधिपत्य) 
मानवतावादी विचारधारा के आधार पर उचित सिद्ध किया जाता है। फिलीपाइन्स को उसने 
सभ्य बनाने, ईसाई धर्म का प्रचार करने तथा बबंरों को शिक्षित करने के लिए अधीन 
बनाया था । |] 
अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में विचारधारा की भुमिका 
(एण-5 094080,00४ एफ फ्ाहाराप४तरा0ठप&ा, एछए4प708) 
20वीं शताब्दी. की अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का आधारभूत प्रभावक तत्व विचारधारा है। 
अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में विचारधारा की भूमिका और प्रभाव निम्त्र प्रकार से देखा जा सकता है : 

(!) विचारधारा में वह शक्ति है जो असंगठित और, अव्यवस्थित गतिविधि को एक सशक्त और 
संगठित राजनीतिक आन्दोलन में बदल देती है । जैसे नाजीवाद और फासीवाद का विश्व में प्रसार 
(2) विचारधारा विभिन्न राष्ट्रीयता-वाले देशों को एकता के सूत्र में बाँधकर सेत्तिक शक्ति का 
सृजन करती है। जैसे अटलांटिक चार्टर में निहित सिद्धान्तों के आधार पर ही द्वितीय महायुद्धकाल 
में मित्र राष्ट्रों की एकता धुरी राष्ट्रों के विरुद्ध हुई थी। (3) विचारधारा आक्रमण और विस्तार- 
वादी गतिविधियों को भी प्रोत्साहित करती है जिससे युद्ध होते है। पाकिस्तान में इस्ल[मिक 
विचारधारा की कट्टरता के कारण उसने भारत पर 965 व 977 में आक्रमण किया । (4) प्रति- 
थोगी विचारधाराएँ मनमुटाव एवं वेमनस्य को जन्म देती है। शीतयुद्ध विचारधाराओं के संघर्ष 
का ही परिणाम है जो आज के युग की प्रधान विशेपता बन चुका है । इससे भन्तर्राष्ट्रीय संकट बने 
रहते हैं । (5) विचारधारा में कट्टरता के तत्व आ जाने से कूटनीतिक समझौते तथा अन्तर्राष्ट्रीय 
सम्मेलन की उपयोगिता असम्भव हो जाती है । (6) यह विदेश नीति को कठोर बनाती है, जैसे 
945 के बाद अमरीकी विदेश नीति 'साम्यवाद के अवरोधन' के लिए हृढ़ संकल्प रही । 

पामर व पढकिन्स के शब्दों में, “विचारधाएँ वास्तव में अन्तर्राप्ट्रीय संघ का शक्तिशाली 
कक" होती हैं, किन्तु वे सभी संघर्षों के शान्तिपूर्णं समाधान के कार्यों को बहुत जटिल बना 
देती हैं ।” + 

निष्कर्षतः विचारधारा को शक्ति प्राप्ति के उद्देश्य की सिद्धि साधन के रूप में सदा प्रयोग 
किया जाता रहा है । यदि विचारधारा में घोषित शक्ति उद्देश्यों और आचरण में दृष्टिगोचर होने 
घाले असली उद्देश्यों के बीच का अन्तर न पहचाना जाये तो अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के यथाये 
स्वरूप को समझ सकना कठिन है। इसलिए किसी विदेश नीति के वास्तविक रूप का अध्ययन 
वैचारिक दिखावे और आचरण में अपनायी गयी ,नीतियों के असली उद्देश्य के बीच स्पष्ट अन्तर 
के आधार पर करना अपरिहाय॑ है। - 

प्रश्त 
. अन्तर्राप्ट्रीय राजनीति में विचारध।रा की भूमिका की विवेचना कीनिए । 
- 5०१४४ ध6 ६5008 0 4080089 थ गाणिााक्षांणाईं 70005, 
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राष्ट्रीय हित की अवधारणा 


[घ७व098 राह श : प्त5& 000805?7] 








अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में राष्ट्रीय हित की अवधारणा का विशिष्ट महत्व है । यह विदेश 
नीति का प्राण तत्व है। विदेश नीति की सफलता और असफलता का मुल्यांकन राष्ट्रीय हित के 
परिप्रेक्ष्य में ही किया जा सकता है। यदि विदेश नीति राष्ट्रीय हित का रक्षण करने में सफल 
होती है तो उसे सफल विदेश नीति कहा जाता है और यदि वह राष्ट्रीय हितों की रक्षा नही कर 
पाती तो उसे असफल विदेश नीति कहा जाता है। मसॉरम्रेन्थाऊअ के राजनीतिक दशंत का मुख्य 
तत्व है राष्ट्रहित की प्रधानता । मॉरग्रेन्थाऊ ने राष्ट्रीय हित को शक्ति कहकर पुकारा है। 
राष्ट्रीय हित : अभिप्राव 
हर (0७7 700767, 7 हरए97 : 2धर&धार0) 
९<“अन्तर्राण्ट्रीय राजनीति में भाग लेने वाले सभी देश अपने कार्यो का संचालन जिस नीति 
और सिद्धान्त के आधार पर करते हैं, उसे “राष्ट्रीय हित” कहा जाता है। यह राष्ट्रीय हिंत किसी 
भी देश की विदेश नीति की आधारशिला होता है। दिसम्बर 947 में जवाहरलाल नेहरू ने 
लोकसभा में भाषण देते हुए कहा था, “किसी भी देश की विदेश नीति का आधार उसके राष्ट्रीय 
हितों की सुरक्षा है । भारत की विदेश नीति का घ्येय इसके राष्ट्रीय हिंत की सुरक्षा है 
राष्ट्रीय हित* एक बड़ा-लचकीला तथा व्यापक-प्रब्द-हैन प्रत्येक देश का राष्ट्रीय हित 
उसकी आवश्यकताओं के अनुसार अलग-अलग प्रकार का होता है । यह भौगोलिक और ऐतिहासिक 
परिस्थितियों से निर्धारित होता है। प्रत्येक देश के आधिक तथा सैनिक तेत्व, उत्तकी प्राचीन 
पारास्थातः 
परम्पराएँ; आचार-विचार, रीति-रिवाज, धामिक, दाशंनिक, सामाजिक विचारधाराएँ और विश्वास 
राष्ट्रीय हित के निर्माण में भाग लेते हैं। इनके आधार पर प्रत्येक देश के व्यक्ति और शासक 
कुछ विशेष बातों को अपने राष्ट्रीय हित की दृष्टि से आवश्यक और उपयोगी समझते हैं और 
इनके आधार पर अपनी विदेश नीति का निर्माण करते हैं । 
राष्ट्रीय हित की अवधारणा बड़ी अस्पष्ट है अत: इसकी परिभाषा करना कठिन कार्य है। 
रेमों आरों के अनुसार राष्ट्रीय हित की अवधारणा इतनी अस्पष्ट है कि यह अर्थहीन ही है या इसे 
अधिक से अधिक एक दिखावे वी धारणा कहा जा सकता है। चाह्से लर्च तथा अब्दुल सईद के 
अनुसार, “व्यापक, दीघंकालीन और सतत उद्देश्य जिसकी सिद्धि के लिए राज्य, राष्ट्र और सरकार 


शाष्ट्रीय हित की ११3 
ह के 

ये सब अपने को प्रयत्न करता हुआ पते हैं, राष्ट्रीय हित है । वॉन डिक वे 
हित की परिभाषा एक ऐसी चीज के-रूप में की जा सकती है जिसकी रक्षा 
एक दूसरे के मुकाबने में करना चाहते हैं.।: राष्ट्रीय हित प्रभुत्वसम्पन्न राज्य की आभलाषाए ह 
जिसे वह अन्य राष्ठों के सन्दर्भ में प्राप्त करना चाहते हैं । अन्य राज्यों के मुकाबले में एक राज्य 
जो अभिलायाएँ रखता है वे मोटे तौर से विदेश नीति के ध्येय होते हैं और इत ध्येयों को ही 
राष्ट्रीय हित के नाम से पुकारा जाता है । विदेश नीति के इन ध्येयों को लक्ष्य ओर उद्देश्य (0025 
धाते 60 6०४४८७) भी कहा जाता है। विदेश नीति के लक्ष्य दीघंकालिक हित हैं जबकि उद्देश्य 
केवल तात्कालिक या अल्पकालीन होते हैं । . 


यह एक विवादास्पद प्रश्न है कि क्या राष्ट्रीय हित विदेश नीति का उद्देश्य (00००/४०) हद 
अथवा मुल्य (४४०८) । जो विघारक राष्ट्रीय हित को उद्देश्य” मानते हैं उनके अनुसार यह स्थायी, 
अपरिवर्तित तथा शवित से जुड़ी हुई अवधारणा है ॥ (7॥056 ज्ञॉा0 7०807 (0 ॥90ण7० गरा[6- 
॥080 98 07|6००ा२ए० प्रषप्रशाए 75एखव एच/णान व(ढ6४६ 95 फथाधायाि,, एा7णीका88 धार 
7040०0 40 9०५०.) जो विचारक इसे मूल्यपरक अवधारणा मानते हैं उनके अनुसार यह शर्वित 
के अतिरिक्त मूल्यों से जुड़ी हुई अवधारणा है । (॥08० श0 7०890 ६6 वर्शांणा् ग्राशिएकरा 
घ४ आाएंग्जणांए० प्रण्क्षीए थीएा गाव के गरर्णंघ्त6 एथेए४४ 060 गाशा 90७००.) पेडलफोर्ड 
ओर लिकत के अनुसार, “राष्ट्रीय हित की अवधारणा समाज के मूलभूत मूल्यों से जुड़ी हुई है । 
ये भूल्य हैं--राष्ट्र का कल्याण, उसके राजनीतिक विश्वासों' का संरक्षण, राष्ट्रीय जीवन पद्धति, 
क्षेत्रीय अखण्डता तथा सीमाओं की सुरक्षा ।7 (ए०॥०७काड णीआ्भांणावों ग्रा|र्श5 बा एथात०ते 
ण7 ए06 एक्षॉपठ३ एी हा6 इठणंगरए, एंणा प्रणणतल धरा. प्रशक्चि४ 096 वर्शांणा , (6 
80०9 ०७ एणापंटर्व एगांण, त्र्ांगाव। ज़३छ जे पट, (शीत व्राच्ट्ठा। बात ॥5 
ध्णा ए705४५४॥०7,) ; 

कभी-क्रभी “राष्ट्रीय हित' शब्द का प्रयोग राष्ट्रीय लक्ष्यों के विश्लेषण के लिए भी किया 
जाता है। फलत: इसके अर्थ में अस्पष्टता का बोध होता है।_पॉल सीबरी ने इस अस्पष्टता को 
व्यवत्त करते हुए बताया है कि राष्ट्रीय हित्त' शब्दावली-का प्रयोग कम से कम तीन वर्षों भें होता 
: है: प्रथम, राष्ट्रीय हिंत के-विचार में-भविष्य में प्राप्त होने वाले ऐसे आदर्श लक्ष्य सब्चिद्वित हैं 
जिन्हें कोई राष्ट्र अपनी विदेश नीति के माध्यम से प्राप्त करना चाहता है। इसे राष्ट्रहित की 
भआदर्शपरक नागरिक घारणा ['०णराक्षार० लशे० ००००७६ ० प्रध074! 787०5) के नाम से 
पुकारा जाता है । द्वितीय, राष्ट्रहित का अन्य महत्वपूर्ण अर्थ बर्णनात्मक (/0०5०790४०) है । इस 
अर्थ में राष्ट्रीय हित का अर्थ उन लक्ष्यों से है जिन्हें कोई भी राप्द्र निरन्तर अपने नेतृत्व के माध्यम 
से प्राप्त करने का प्रयास करता है। इस अर्थ में राष्ट्रीय हित कोई आध्यात्मिक वस्तु नहीं है, 


परन्तु यथाथंपरक है । तृतीय, अर्थ में राष्ट्रीय हित से अभिप्राय उन लक्ष्यों से है जिन्हें किसी राष्ट्र 
के कर्णधार स्वीकार करते हों । 


जोसेफ फ्रंकेल ने अपनी पुस्तक नेशनल इण्टरेस्ट' में राष्ट्रीय हित की व्याख्या राप्ट्र की 





१ *परबाणाईं प्रा 45 हाल इथाएओं, [जाए ७॥) दत्त ८07पए्ा [ 
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| अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति 


आकांक्षाओं, विदेश नीति के क्रियात्मक, व्याख्यात्मक तथा विवादों का निरूपण करने वाले तत्व के 
रूप में की है ।7 
' राष्ट्रीय हित के प्रकार 
(68 07 १४५१70767., 77 पएए57१ 
थामस राबिन्सन ने राष्ट्रीय हित के विभिन्न प्रकार को छः वर्गों में बाँठा हैं, ये है : 

- . प्रथम कोटि के हित (7709 [7/0885)--वे हैं जो किसी राज्य के लिए सर्वाधिक 
महत्व रखते है और जिनकी रक्षा के लिए राज्य बड़े से बड़ा बलिदान और त्याग करने के लिए 
सदा तैयार रहते हैं। इस प्रकार फा सबसे बड़ा हित राष्ट्र की सुरक्षा है । 


2, गौण हित (560०769४ प्रा।शआ०४5)--ये वे हित हैं ज़ो प्राथमिक हितों से कम महत्व 
रखते हैं किन्तु फिर भी राज्य की सत्ता बनाये रखने के लिए आवश्यक हैं । इस बर्ग के हितों के 
उदाहरण है--विदेशों में अपने नागरिकों की सुरक्षा तथा इस बात को सुनिश्चित बनाना कि 
विदेशों में अपने देश के राजदूतों की राजनयिक उन्मुक्तियों (एणाशाए प्शाांत्त०४) की 

“तथा नागरिकों के हितों की रक्षा की जाय । 

3, स्थायी हित (?श्ाए्र्माशा: परगराशा०४5)--ये राज्य के लगभग सर्देव बने रहने वाले, 
दीर्घकालीन लक्ष्य एवं प्रयोजन होते हैं। इनका एक सुन्दर उदाहरण ग्रेट ब्रिटेव द्वारा अपने 
उपनिवेशों तथा विदेशी व्यापार की रक्षा के लिए महासमुद्रों में गौचालन की स्घत्तन्त्रता [0260॥ 
0 १२४४ं४४४०॥) को बनाये रखना है । भारत का इस प्रकार का प्रयोजन देश का शान्तिपूर्ण 
आधिक विकास करना है । द 


4, परिवर्तेनशील हित (शथव४०/० ॥7/0865/5)---राष्ट्र के ऐसे हित हैं जिन्हें कोई राष्ट्र 
किसी विशेष परिस्थिति में राष्ट्रीय हित के लिए आवश्यक समझता है । ऐसे हित प्रथम एवं ह्वितीय 
कोटि के हितों से प्रायः भिन्‍न होते है । ये लोकमत तथा विभिन्‍न व्यक्तियों के विचारों से प्रभावित 
होते हैं । - 


5, शामान्य हित (0णागगाणा उग/ा८४४७)--सामान्य हित वे परिस्थितियाँ होती हैं जो 
उस देश को सामान्य रूप से अथवा आधिक, व्यापारिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों में लाभ पहुँचाते 
वाली होती है। ग्रेट ब्रिटेन के लिए यूरोप में शक्ति सन्तुलन बनाये रखना इसी प्रकार का 
सामान्य हित था । 

6, विशिष्ट हित (89००० [7७76४5)--ये सामान्य हितों से उत्पन्न होते है और उनके 
साथ गहरा सम्बन्ध रखते है । जैसे यूरोप में शक्ति सन्तुलन को बनाये रखता ब्रिटेन का सामान्य 
हित था, किन्तु इस हित फो बनाये रखने के लिए यह भी आवश्यक था कि ब्रिटिश द्वीपसमुह के 
सामने इंगलिश चैनल के उस पार बेल्जियम और हालैण्ड के प्रदेशों में मुरोप की किसी महाशक्ति 
का अधिकार न हो । यदि नैपोलियन और हिटलर जैसा कोई सेनापति इस प्रदेश पर अधिकार 
कर ले तो वह यहाँ से इंगलंण्ड पर हमला करने की और उसे जीतने की योजना बना सकता था । 
दोनों ने ही ऐसा प्रयास किया था । अतः ब्रिटेन का सर्देव यह प्रयत्त रहता है. कि बेल्जियम सर्देव 


न 
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तटस्थ बना रहे और इस पर यूरोप की किसी महाशक्ति का प्रभुत्व स्थापित न हो। इस कारण 
यह ब्रिटेन का विशिष्ठ हित था । । 5 
राबिन्सन ने उपयुक्त छः प्रकार के हितों के अतिरिक्त तीन प्रकार के अन्य अन्तर्राष्ट्रीय 
हितों ([7/आगर॥07४ [7/876४(8) का भी वर्णव किया है। इनमें पहला समान हित '(॥0ंलाधप्वा 
पशरांश०50) है। इनका आशय ऐसे हितों से है जो दो या दो से अधिक राज्यों के लिए तुल्य रूप 
से लाभदायक और उपयोगी हों | जैसे अमरीका और ब्रिटेन दोनों ही यह चाहते हैं कि यूरोप पर 
सोवियत संघ या किसी एक महाशक्ति का आधिपत्य न हो ! दूसरे प्रकार के हित पुरक हित 
(0०॥फ़ांभाशाश्ाए ॥//०४४७) हैं। ये हित समान न होते हुए भी दो देशों में कुछ विशेष प्रश्नों 
पर समझौतों का आधार बन सकते हैं, जैसे ब्रिटेन और पुतंगाल के हित । ब्रिटेन को पुतंगाल के 
साथ मैत्री टटाये रखने में और उसे स्वतन्त्र बनाये रखने में यह लाभ था कि इसके द्वारा वह 
स्पेन की शक्ति एर नियन्त्रण रख सकता था और अन्धमहासागर में अपनी शक्ति का पूरा विस्तार 
कर सकता था । इसी प्रकार पुतंगाल को भी ब्रिटेन के साथ सम्बन्ध बनाये रखने और उसकी - 
समुद्री प्रभुता को सुस्थिर बनाने में यह बड़ा लाभ था कि घह स्पेन के सम्भावित प्रभुत्व-से सुरक्षा 
प्राप्त कर सकता था। तीसरे प्रकार के हित परस्पर विरोधी हित (एणाहरिज्रांण8 ॥0०४) 
होते हैं । ये प्रायः दो देशों में संघर्ष का कारण बनते हैं । जम्मू-कश्मीर का भारत में वैध रूप से 
विलय हो जाने से यह भारत का अंग है; पाकिस्तान इसे अपने राज्य का अंग बनाना चाहता है । 
“ इसके लिए वह तीत धार भारत से विफल सैनिक संघर्ष भी कर चुका है। यह दोनों का परस्पर 
विरोधी हित है । 
वस्तुतः राष्ट्रीय हित दो प्रकार के हैं---मामिक और अमामिक राष्ट्रीय हित अथवा दीघंकालीन 
एवं तत्कालीन राष्ट्रीय हित। मामिक या दीर्घंकालीन राष्ट्रीय हित किसी राष्ट्र के मुलभूत और अत्यन्त 
महत्वपूर्ण हित हैं | ये किप्ती राज्य के वे हित हैं जिन पर वह राज्य कोई भी रियायत करने को तैयार 
न ही और जिनकी रक्षा के लिए वह जरूरत पड़ने पर युद्ध करने को भी तयार हो सकता है । किसी 
देश का मासिक हित इतना बुनियादी समझा जाता है कि अक्सर इसे स्थायी और दीघ॑कालीन समझा 
जाता है। राष्ट्रीय हित के अन्य सब पहलू इसके सामने गौण समझे जाते हैं । इसमें राप्ट्रीय सुरक्षा, 
स्वाधीनता और अखण्डता की रक्षा आदि प्रमुख हैं। राज्य के,भूलभूत उद्देश्य वाहरी शन्रुओं से 
सुरक्षा प्रदान करना तथा आस्तरिक क्षेत्र में सुव्यवस्था स्थापित रखना माने गये हैं । राष्ट्रीय सुरक्षा 
के हित में विदेश नीति निर्धारक पारस्परिक सुरक्षा सन्धियों में सम्मिलित होते हैं, सम्भावित शत्रु 
देश के विरुद्ध सन्धि व्यवस्थाएँ ग्रठित करते है, उनकी कूट्नीतिक घेराबन्दी करने के प्रयत्न करते 
है तथा उनके देशों के साथ आ्िक, सांस्कृतिक, व्यापारिक सम्बन्ध जोड़कर या सुदृढ़ करके उन्हें 
अपने प्रभाव क्षेत्र में लाने एवं बनाये रखने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं । प्रथम विश्वनुद्ध काल तक 
गुप्त सुरक्षा सन्धियों की व्यवस्था राष्ट्रीय सुरक्षा की सर्वप्रमुख तथा मान्य उपकरण थी। ये 
सन्धियाँ कितनी गुप्त रखी जाती थीं इसका अनुमान इसी से किया जा सकता है कि त्रिदलीय सन्धि, 
द्विदलीय सन्धि अथवा त्रिदलीय समझौते का पता सम्बद्ध देशों के कतिपय सर्वोच्च नीति निर्धारकों 
के अतिरिक्त अन्य किसी को भी नहीं रहता था । याल्टठा शिखर सम्मेलन के कई निर्णय राष्ट्रपति 
ट्र मन को पद ग्रहण करने के उपरान्त ही मालूम हुए । राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर हितीय विश्वयुद्ध 
के बाद अमरीका ओर सोवियत संघ ने चाटो, सेण्टो सियाटो, रायो सन्धि संगठन की स्थापना 
की । इसके अतिरिक्त कई देशों के साथ द्विपक्षीय सुरक्षा सन्धियाँ सम्पन्न कीं। भारत ने गुट 
निरपेक्ष होते हुए भी सोवियत संघ के साथ बीस वर्ष की (97व) मैत्री सन्धि की । 
जो हित मामिक नहीं होते, जो तात्कालिक महत्व के गौण हित होते हैं और जिनके 
लिए कोई राज्य युद्ध का खतरा मोल नहीं लेना चाहता, उन्हें अमामिक एवं अस्थायों स्वरूप के 
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राष्ट्रीय हित कहते हैं । ऐसे गौण हित जनता का भौतिक कल्याण, प्रतिष्ठा की रक्षा, विचारधारा 
का प्रसार, व्यापार की वृद्धि, संस्कृति का प्रसार आदि हैं । 

मॉरगेन्थाऊ ने राष्ट्रीय हित की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं की है। उन्होंने त्तो केवल यही 
कहा है कि राष्ट्रहित का अर्थ अत्यधिक व्यापक है और उसका स्वरूप उन बहुत-से सांस्कृतिक 
तत्वों पर निर्भर है जिनके अन्तर्गत किसी राज्य की विदेश नीति निर्धारित की जाती है । उन्होंने 
राष्ट्रहित के दो मुख्य पक्ष बताये हैं | एक है स्थिर, स्थायी अथवा ब्रावश्यक और दूसरा है मस्थिर, 
अस्थायी अथवा अनित्य । स्थिर पक्ष वह है जो प्रत्येक देश के लिए समोन रूप से महत्वपूर्ण हो और 
अस्थिर पक्ष वह है जिसका स्वरूप प्रत्येक देश की बदलती हुईं परिस्थितियों के अनुसार बदलता 
रहता हो । राष्ट्र की अस्तित्व रक्षा राष्ट्रहित की न्यूनतम आवश्यकता है और इसलिए यह ताकिक 
रूप में बांछनीय है। राष्ट्रहित के अस्थायी पक्ष का स्वरूप पहचानना अत्यन्त कठिन है ' चकि 
लोकसत, सरकार एवं राजनीतिक-नैतिक प्राथमिकताओं में परिवर्तत होने के साथ-साथ राष्ट्रहित 
के अस्थायी पहल में भी परिवर्तंत होता रहता है। फिर 'भी राष्ट्रहित के स्थायी तत्व अस्थिर तत्वों 
का स्वरूप निर्धारित करते हैं। विदेश नीति का प्रमुख कार्य यह है कि वह समय-समय पर राष्ट्र- 
हित के अस्थिर तत्वों को स्पष्ट करती रहे और स्थिर एवं अस्थिर तत्वों में सामंजस्य बिठाये रखे । 

राष्ट्रीय हित एक गतिशील धारणा है; यह कोई स्थिर या शाश्वत वस्तु नहीं है । रेमों 
भरों के अनुसार राष्ट्रीय हित का स्वरूप निर्धारित नहीं किया जा सकता क्य्रोंकि यह लोगों के 
समुहों से सम्बद्ध है, व्यक्तियों से नहीं ॥ यह विदेश नीति का मार्गदर्शक है जिसका प्राथमिक काये 
अन्तर्राष्ट्रीय वास्तविकता की आलोचना करते रहना और नीति-निर्माताओं को दीघेकालिक उद्देश्यों 
और तात्कालिक लक्ष्यों में से प्राथमिकताओं का क्रम सुझाते रहना है । डॉ. महेन्द्रकुमार के अनुसार 
राष्ट्रहित न तो अधिकतम इच्छित” (6 १6»४740]8 955६) होता है और न “अधिकतम सम्भव 
मात्र” (6 905झं96 065) । यह एक ओर तो “अधिकतम अभीष्ठ' और “अधिकतम सम्भव' 
दोनों है और दूसरी ओर इन दोनों से अधिक कुछ और भी है । ध 

राष्ट्रीय हित की अवधारणा का विकास 
(8ए0-एपा0र कर पप्तर 20स2ट४एए/ 07 १५70७, ॥रएए287) 

विदेश नीति का लक्ष्य राष्ट्रहितों की प्राप्ति अथवा उनकी रक्षा करना है। लाड पामस्टन 
ने वर्षों पु्व कहा था कि “हमारे कोई शाश्वत मित्र हीं हैं और न ही हमारे कोई सदा बने रहने 
वाले शत्र । केवल हमारे हित ही शाश्वत हैं और उन हितों का अचुसरण-संवद्धन «हमारा 

तेंव्य है । 

पा एवं मध्य युगों में, राज्यों के हित अधिपतियों में हित से भिन्न नहीं मानें जाते थे। « 
राजा अपने व्यक्तिगत गौरव के लिए युद्ध करता था, अश्वमेध या राजसूय यज्ञ करके चक्रवर्ती 
बनता था, राजा के गौरव में प्रजा भी गौरवान्वित होती थी । राजा पेशेवर स निक लेकर दिग्विजय 
करने निकलता था । वापस लौटने पर लूट का कुछ माल प्रजाजनों में भी वितरित कर देता था । 
अतः वह राजनीति सहज थी विदेश नीति मात्र युद्ध करने अथवा नहीं करने की नीति तक सीमित 
रहती थी । 

राष्ट राज्यों के उदय के साथ अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति इतनी सहज नहीं रह गयी । औद्योगिक 
ऋत्ति, व्यापारिक उन्मेष, वैज्ञानिक दृष्टि, यातायात तथा संचार के साधनों का प्रचार---इन सबके 
फलस्वरूप राजनोति केवल राजाओं, राजकुमारों, सामन्‍्तों, सेनापतियों का ही खेल नहीं रह गयी । 
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आधुनिक राष्ट्र राज्यों का सर्वप्रथम यूरोप में उदय हुआ । इसके साथ ही अन्तर्राष्ट्रीय सम्बच्ध के 
स्वरूप में परिवर्तत हुआ । तदनुसार राज्यों की विदेश नीति भी नये आयाम लेकर रूपायित हुई । 


#्यकलन हित के दो पदछ्च 
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अधिपतियों के व्यक्तिगत के स्थान पर राज्यों के हित का महत्व बढ़ा । स्पाती उत्तराधिकार 
अथवा आस्ट्रियाई उत्तराधिकार के युद्ध मात्र कित्हीं राजवंशों, राजकुमारों अथवा राजाओं के हित- 
अहित के लिए नहीं लड़े गये थे । उनके मुल में प्रक्-अग्रकट कई राष्ट्रों के हित-अहित सम्निहित थे। 
; विदेश नीति और राष्ट्रीय हित 
[.0एषाठार ए072₹ 0एफ क&वा0रका, तराफ्ररए 57) ; 
राष्ट्रीय हित की अवधारणा विदेश नीति का मूलभूत सिद्धान्त है ।! विदेश नीति निर्माण 
का प्रारस्भिक बिन्दु राष्ट्रीय हित है ।? जब तक दुनिया राजनीतिक हृष्टि से राज्यों में विभाजित 
रहेगी तव तक विश्व राजनीति में राष्ट्रीय हित म/मिक विषय रहेगा । वास्तविक रूप से तो 
राष्ट्रीय हित अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की कुंजी है। चाहे किसी राष्ट्र के कितने ही ऊँचे आदर्श हों 
और कितनी ही उदार अभिलाषाएं हों, वह अपनी विदेश नीति को राष्ट्रीय हिप्त के अतिरिक्त किसी 
० वारणा पर आधारित महीं कर सकता । यद्यपि विल्सन जैसे आदर्शवादियों की मान्यता है कि 
विदेश त्ीति का राष्ट्रीय हित की धारणा के आधार पर निर्मित होमा एक खतरनाक प्रवृत्ति है । 
विदेश नीति के क्षेत्र में बैतिकता और उपयोगिता ही हमारा भागंदर्शक होना चाहिए । हमारे अपने 
कोई न्यस्त स्वार्थ नहीं होने चाहिए । इसके विपरीत, मॉरग्रेन्याऊ तथा आरनोल्‍्ड चूल्फरस जैसे 
यथाथ्थेबादियों की मान्यता है कि राष्ट्रीय हित ही विदेश नीति की आत्मा है। यह विदेश नीति 
का सार (5008%॥0००) है, यही उसकी प्रेरणा और आधारशिला है। राष्ट्रीय हित विदेश नीति 
फी कुण्डली है तथा सर्वश्रेष्ठ तत्वों का निचोड़ है। मॉरग्रेन्थाऊ के शब्दों में, “विदेश नीति के - 


| उप्र. 
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ध्येयों की परिभाषा राष्ट्रीय हित के अर्थ में अवश्य करनी होगी तथा इसका ययथेष्ट शक्ति द्वारा 
अवश्य पोषण करना होगा ।” 


विदेश नीति का संचालन राष्ट्रीय हितों की दृष्टि से किया जाता है। सिद्धान्तवाद की 
दुह्ाई दी जाती है लेकिन व्यवहार में किया वही जाता है जो आवश्यकता और परिस्थिति के 
अनुसार राष्ट्रीय हितों के अनुकूल हो । निष्पक्ष रूप में देखा जाये तो राष्ट्रीय हितों के अनुकूल 
वेदेशिक तीति का संचालन प्राचीनकाल से ही किया जाता रहा है और राष्ट्र अधिकांशत: अपने 
हितों की कीमत पर सिद्धान्तों की रक्षा में अडिग नहीं रहे हैं। सैद्धान्तिक दृष्टिकोण आज के 
अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक क्षितिज में आन्तरिक विरोधाभासों के फलस्वरूप अपना प्रभाव खोता जा 
रहा है और वह राज्य की नीतियों के उद्देश्यों और लक्ष्यों की निरन्तरताओं का वर्णन करने में 
असफल रहा है। यदि हम ध्यान से देखें तो पायेंगे कि विभिन्न ससाधारी दलों और अपने-अपने 
मिजी अथवा सावंजंनिक दर्शनों के बावजूद ब्रिटिश, अमरीकन, फ्रेंच और रूसी विदेश भीति में 
अनेक ऐसी एकताएँ विद्यमान हैं जो व्यक्तिगत विश्वासों अथवा सिद्धाव्त का अतिक्रमण करती 
हैं। थुद्धोत्तर काल के प्रारम्भ में इंगलैण्ड की श्रसिक सरकार ने देश के सारभूत रूप में उन्हीं 
हितों के संरक्षण की नीति अपनायी जिनकी सुरक्षा को टोरियों को द्ििगों नें शताब्दियों से 
आवश्यक माना था । इसी प्रकार संयुक्त राज्य अमरीका में डलेस-आइजनहोवर की विदेश नीति ने 
देश के उन्हीं केन्द्रीय लक्ष्यों पर ध्यात दिया जिन पर रूजवेल्ट और ट्र मैन प्रशासन ने ध्यान दिया। 
अमरीकी व्यावसायिक और आशिक हितों की रक्षा के लिए निक्सन-किसिंगर ने चीन से दोस्ती का 
हाथ बढ़ाया । कहने का तात्पय॑ है कि चाहे प्रविधियाँ, उपाय और साधन बदल जायें लेकिन एक 
देश के हित और उद्देश्य सापेक्षिक रूप में निरन्तर बने रहते हैं और इसीलिए विदेश नीति राष्ट्रीय 
हितों के अनुकूल ही संचालित की जाती है, उसमें लचीलापन रहता है, सिद्धान्तों पर अड्डियलपत 
नहीं । जो राज्यमर्मज्ञ विदेश नीति का निर्माण करते हैं उन्हें राष्ट्रीय हित का सर्वोपरि ध्याव 
रखनी पड़ता है और इसलिए अपने विश्वासों, सिद्धान्तों आदि पर उन्हें अंकुश लगाना पड़ता है। 
यदि राष्ट्र की स्वतन्त्रता की रक्षा की जानी है तो उसकी भौगोलिक स्थिति, उसकी अन्तर्राष्ट्रीय 
भूमिका, उसके हितों आदि का पूरा ध्यान रखना होगा और अपने सामाजिक, धामिक, दर्शन एवं 
सैद्धान्तिक विचारों को गौण मानना पड़ेगा। समय और परिस्थिति के अनुसार राष्ट्रीय हित की 
जो माँग है, उसी के अनुरूप विदेश नीति का संचालन किया जाना होता है । इसमें भी हितों का 
क्रम अथवा पदसोपान बैठाना होता है। प्राथमिक हितों की रक्षा पहले की जाती है और गौण 
हितों की बाद में कुछ ऐसे हित होते हैं जिनकी रक्षा हर कीमत पर करनी होती है । दूसरे ऐसे 
हित होते हैं जिनकी रक्षा कुछ विशेष परिस्थितियों के अन्तर्यंत करनी होती है और कुछ ऐसे हित 
होते हैं जिनकी रक्षा यद्यपि वांछघतीय है. तथापि उनकी लगभग कभी भी रक्षा नहीं की जाती । 
यह विदेश नीति का कार्य है कि वह हितों के इस पदसोपान का उपयुक्त निर्धारण करे और दूसरे 
. राष्ट्रों की विदेश नीति का मूल्यांकन करते हुए अपना मार्ग निश्चित करे । सैनिक विज्ञान और 
तकमीक में प्रगति, आथिक समृद्धि अथवा देश के विधघटन आदि विभिन्न तत्वों के फलस्वरूप राण्ट्रीय 
हितों में सामयिक परिवतेन आते रहते हैं और तदनुरूप विदेश नीति में बदलाव आता रहता है । 
: यह सच है कि प्रत्येक राज्य के राष्ट्रीय हित उसकी परिस्थितियों एवं आवश्यकताओं के 
आधार पर बदलते रहते हैं, पर कम से कम तीन वातें ऐसी हैं जिन्हें प्रत्येक राज्य को अपनी विदेश 
नीति में आवश्यक रूप से स्थान देना चाहिए। वे हैं () आत्मरक्षा ($0/-१:०४थ५३०7) , 
(7) सुरक्षा (8०८ए०7र५), तथा (7) लोक कल्याण (शैश्चि९ 0 06 7०४0॥) । आत्मरक्षा 
का थर्थ है श्रत्येक राष्ट्र को अपनी प्रभुसत्ता तथा राष्ट्रीय अखण्डता की बनाये रखना चाहिए! 
सुरक्षा से अभिप्राय है राज्य की बाह्य ब्राक्रमण से रक्षा करना तथा लोक कल्याण से तात्पर्य है कि 
राज्य को अपने मागरिकों के सुख एवं समृद्धि की अभिवृद्धि के लिए प्रयत्त करना चाहिए । 


डर 


५ 


राष्ट्रीय हित की अवधारणा .| !77 


संक्षेप. में, राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखंकर ही राष्ट्र अपने लक्ष्यों को निर्धारित करते हैं 
तथा विदेश नीति इन लक्ष्यों को प्राप्त करने का केवल साधन होती है । 2००23... 


..'. ,.  राष्ट्रहित : अन्तरमाग . 
॥- 5. ए्॑नंछ8 ए0श४8 56? पढा00७४8, एफरए87) 


राष्ट्रीय हित कई कारकों के प्रभाव से बदलता रहता है । कभी-कभी नेतृत्व वर्ग या जनता 
के मूल्यों में परिव्तत होने से मामिक राष्ट्रीय हिंत की अवधारणा बदल जाती है । उदाहरणार्थ, .. 
चीन के जन्मदातां डॉ. सनयात सेन की यह मान्यता थी, कि चीन का हित सोवियत संघ के साथ 
मैत्री सम्बन्ध स्थापित करने में -है परन्तु उनके , उत्तराधिकारी च्यांगं काई शेक की मान्यता इसके 
बिलकुल विपरीत थी | द्रूमंन और आइजनहावर साम्यवादी घीन के अवरोध की नीति अपनाने 
में ही अमरीका की सुरक्षा समझते थे जबकि निक्‍सन और किर्षिंगर घीन के साथ देतान्त के मधुर - 
सम्बन्धों की स्थापना में अंमरीकी हितों की अभिवृद्धि समझने लगे ।. 

. », विस्तार में राष्ट्रीय हितों में भिश्नता पायी जाती हो किन्तु सैद्धान्तिक हृष्टि से सभी देशों 
के लिए राष्ट्रीय हित के मुलभूत तत्व' - (८०८) एक जैसे हैं। सभी देश सुरक्षा चाहते,हैं, राज- .' 
नीतिक स्वाधीनता और क्षेत्रीय अखण्डता बनाये रखना. चाहते हैं । सुरक्षा की चित्ता पुराने राष्ट्रों ' 
को भी उतनी ही. है-जितनी नये. राष्ट्रों को। सुरक्षा के बाद - सभी देश अपने आथिक हितों का 
संवद्धंन चाहते हैं, अपने लिए व्यापारिक सुविधाएँ चाहते हैं। सरक्षा और आर्थिक समृद्धि राष्ट्रीय, 
हित के हृदय हैं। इनके अतिरिक्त; ' अन्तर्राष्ट्रीय . शान्ति, अन्तर्राष्ट्रीय कानुन का विकास तथा 


: अन्तर्राष्ट्रीय संगठन की सफलता भी राष्ट्रीम हित हो सकते हैं। इसी प्रकार “विश्व क्रान्ति! 


(शणग4व 7०ए० ०४०१), साम्यवाद का भवरोध! (6०््रॉक्षाधाशां ण एग्राध्रपगांशा), स्वा- | 
धीनता की सीमाओं की रक्षा' (72४08 ० 0००६ ० ॥००607) आदि भी किसी राष्ट्र के * 


हित हो सकते हैं । 
राष्ट्र हितों की अभिवद्धि के साधन कर 
(7 प/शिशरा5 ए0ए कप्कनछ ए१ए४0ए70 09 १5770387,7शफ्रारए४१) 


अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में राज्यों के राष्ट्रीय .हितों में विरोध. और संघर्ष पाया जाता है । , 
भारत और चीन, भारत और पाकिस्तान, भारत और अमरीका के राष्ट्रीय- हित कई बार एक- ' 
दूसरे के प्रतिकूल देखे गये हैं। इन. * 
देशों की विदेश नीति का. उद्देश्य 
अपने विदेशी  सम्बस्धों का इस ढंग. 
से संचालन करना है जिससे राष्ट्रीय. 
हित की सिद्धि यथासम्भव अधिक से... 
अधिक ' अनुकूल रूप में होने की 
गारण्टी रहे । हे 

“राष्ट्रीय हितों की सिद्धि के - - ' 
लिए राज्य अनेक प्रकार के साधन॑ ५ 
अपनाते हैं। कौटिल्य ने लिखा है 

दुबेल राजाओ को समझो-बुझाकर ' 
तथा यदि' आवश्यकता हो तो कुछ 
देकर अपने अनुकूल बना लेना ' 
चाहिए, किन्तु जो राजा सबल हो 
उसको भेद और दण्ड द्वारा वश में ! 
करना चाहिए ॥/7, * या 





? कोटिल्य, अथंशास्त्र 4, 6 (7)4 - 
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पामर और पंकिन्स के अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में राष्ट्रीय हित की अभिवृद्धि के 
साधन निम्मलिखित हैं :!  . हे ह 
 * (7) कूटनीति (7270ए78०0ए 8५४ 7 7750 फर7८०7॥ ० 7४०77 2०४०7) 
' (7) प्रचार भौर राजनीतिक युद्ध (770फब8०१००08 शत ?एणांंव्व जा्चाधिर 28 था 
गा४ंपप्थ्यं 0 ४४०74 207०५) | 
(7) भाथिक साधन (०००7० प्राभपप्राद्यां 0 पिन्मांणान एगांक) 
(7) साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद (7रफुथपंकांशा। 80 0007रंकांआ) 
(९) बुद्ध (शेक्ष 88 था। पराशाएग6१६ ० रथा०7श ९0०9) ह 
राष्ट्रीय हित की अवधारणा : आलोचनांत्मक मूल्यांकन 
(20टएश' 07र477074, 7गरफारएड४7: ; टरापाट4ा, 67/24947) 
ही आदर्शवादियों की मान्यता है कि राष्ट्रीय हितों' का सम्प्रत्यय एक खतरनाक धारणा है। 
यदि एक राष्ट्र अपने न्यस्त स्वार्थों या हितों को ही प्राथमिकता देता है तो अन्य राष्ट्रों के हिल्तो 
की उपेक्षा होती है । आज दुनियाँ के राज्य एक-दूसरे पर अन्त:-निर्भर हैं और यदि अपने हितों को 
सर्वोच्चता प्रदाघ क्ररते हैं तो विश्वशान्ति; अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग भादि सम्प्रत्यय कोरी कल्पना 
- बनकर ही रह जायेंगे । * े ह 
प्रो० रेनोल्ड्स राष्ट्रीय हित दृष्टिकोण के कट्टर आलोचक हैं ! वे कहते हैं कि किसी देश 
की विदेशनीति का उस दशा में एकमात्र राष्ट्रीय हित पर भाधारित होना सम्भव है जब विभिन्न 
: देशों के हित एक जैसे हों । किन्तु ये हित एक जैसे नहीं है । यदि प्रत्येक देश, अपने-अपने हितों ु 
को ही सर्वोपरि समझते हुए विदेशनीति का संचालन करे तो इसमें सेव संघर्ष बना रहना 
चाहिए। किन्तु वास्तव में ऐसी स्थिति नहीं है। अतः यह (विदेशनीति) केवल राष्ट्रीय हित 
पर आधारित नहीं है। यह एक भ्रान्ति है, जिसे राजनीतिज्ञ अपने वैयक्तिक स्वार्थों की सिद्धि के 
लिए उत्पन्न करते हैं । ये नेता जब आन्तरिक असन्तोष, कुशासन तथा आथिक कठिनाइयों के 
कारण जनता को क्षृब्ध तथा रुष्ट देखते हैं तो उन्हें यह आशंका होती है कि जनता इस दुरावस्था 
के लिए उन्हें उत्तरदायी समझेगी और उनकी विरोधी बन जायेगी, उन्हें वोट नहीं देगी। ने 
अपनी स्थिति सुदृढ़ बनाने के लिए और जनता को बहकाने के लिए उसका ध्यान विरोधी देशों 
की ओर मोड़ देते हैं।: उदाहरणाथे; इण्डोनेशिया में जब आर्थिक और सामाजिक-समस्याओं से 
जनता परेशान हुई .तो राष्ट्रपति सुकर्ण-ने उसका ध्यान बाँटने के लिए मलेशिया से ठकराव की 
नीति को अपनाया राष्ट्रीय हित एवं सम्मान की रक्षा के लिए इस नीति का समर्थन किया । का 
' प्रो० रेनाल्ड्स ने राष्ट्रीय हित के विचार की इसलिए भी आलोचना की है कि ई 
प्रायः व्यक्ति के हितों की उपेक्षा की जाती है और राष्ट्रीय हित की मर्यादाओं और सीमाओं को 
.. भुला दिया जाता है।. मार्गेनथाऊ ने राष्ट्रीय हित की मरदाओं की विवेचना करते हुए कहा है 
कि कई बार भ्रधोराष्ट्रीय ($पर/०8४णा०), इतरराष्ट्रीय (0.शगरधध००2) और अधिराष्ट्रीय 
(8एफ़ाशाभ्ांगा8)) हित राष्ट्रीय हितों पर हावी हो जाते हैं और इन पर अनेक प्रतिबन्ध लगाते 
हैं। अधघोराष्ट्रीय हितों का अभिंप्राय किसी देश के अल्पसंख्यक, आथिक और ऐसे जातीय धमृह . 
(८्रांपव। 80005) हैं जो अपने विशिष्ट वर्ग के हितों को राष्ट्रीय हितों का रूप प्रदान करते हैं । 
/ किसी देश में यदि पूंजीपति वर्ग प्रभावशाली है तो वह अपने धन के बल पर अपने वर्ग को विशेष 
लाभ पहुँचाने घाली नीतियों को राष्ट्रीय नीति का रूप प्रदान कर सकता है । इतरराष्ट्रीय हितों 


हा 


'बू. एश्ीपल बग6 एथाॉतं।5, ।/शशारागार्वो झशंवांगर (7॥70 ७७४०0), 97. 83-208. 


राष्ट्रीय हित की अभिवृद्धि के साधनों का अग्रिम पुष्ठों में विस्तार के वर्णन किया गया है । 
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का अभिप्राय यह है कि कई बार किसी देश का अल्पसंख्यक धर्ग किसी अन्य देश की सरकार से 
अपने को अभिन्न समझने लगता है और उसके हितों को अपना राष्ट्रीय हित मानने लगता है । 
वर्साय की सन्धि के बाद यूरोप में जो नये राज्य बनाये गये थे उनमें से कई राज्यों में जमंन 
अल्पसंख्यक वर्ग थे । चेकोसलोवाकिया में इन जमंन लोगों को स्यूडेटन कहा जाता था। हिटलर 
का उत्कष होने पर ये जमंत विचारधारा के समर्थक बने और अपने देश की नीति तथा राष्ट्रीय 


हितों के प्रतिकुल जर्मन के साथ मिलने पर बल देने लगे । किसी देश के अधिराष्ट्रीय हितों का - 


अभिप्राय धामिक संस्थाओं और अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों के हित से होता है। मध्ययुग के यूरोप में 
चर्च का संगठन बड़ा प्रभावशाली था। संयुक्त राष्ट्र संघ और उसके अनेक अभिकरण राष्ट्रों से 
ऊँचे हैं। वे उन पर कई प्रकार-के प्रतिबन्ध लगाते है। अन्तर्राष्ट्रीय विधि भी राष्ट्रीय हितों कों 
अनेक आंशों भें मर्यादित करती है । 

राष्ट्रीय हित को अपनी विदेशनीति . का आधार बनाते हुए भी प्रत्येक -देश को आजकल 
इस बात पर भी ध्यान देना पड़ता है कि बह दूसरे देशों के छवितों को कोई बड़ी हानि पहुँचाने 
वाला काये न करे | आणविक युग में यह और भी अधिक आवश्यक हो गया है, क्योंकि इस समय 
यदि कोई देश अपने शत्रु को, अपितु अन्य देशों को भी हानि पहुँचा सकता है। अतः अपने-अपने 
राष्ट्र के हित के साथ दूसरे राष्ट्र के हितों को भी देखना आवश्यक हो जाता है। इस समय प्रत्येक 
न केवल अपने हितों पर अपितु अन्य राज्यों द्वारा किये जाने वाले कार्यो पर भी कड़ी दृष्टि 
रखता है । इस कारण प्रत्येक राष्ट्र को अपनी विदेशनीति का निर्धारण करते हुए अनेक नैतिक, 
दाह तथा परम्परागत नियमों का पालन करना पड़ता है । वे राष्ट्रहित पर प्रतिबन्ध का काये 
क 

प्रश्त ५ 
4. “राष्ट्रीय हित! अवधारणा का विश्लेषण करिए तथा राष्ट्रों के मध्य सम्बन्धों को निर्धारित 
करने में राष्ट्रीय हित के महत्व का विवेचन करिए । 


खैयाधप४8 वाह ०गाएका ती पाधांगार्थ ग्रॉलिल्ड बात ता50788 78 उंग्राए0क्षा06 ॥ 
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विदेश नीति के मौलिक तत्व 


[(7णए४0०8भष्टाप्राऊा एक्लाष्रएा?.55 07 ए0स6600प 700] 





अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में . सभी राज्य सर्देव अपनी शक्ति को दूसरे राज्यों की तुलना में 
यथापूर्वक बनाये रखने और बढ़ाने का निरन्तर प्रयास करते रहते हैं । इस कारण प्रत्येक राज्य के 
लिए यह आवश्यक हो जाता है कि वह अन्य देशों का सहयोग प्राप्त करे तथा अन्य राज्यों पे 
आवश्यक सहायता पाने के समझौते व कार्यक्रम बनाये और अपने राजदूतों के माध्यम से इनकी 
पूति का प्रयास करे । ये सब कार्य अपने राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए किये जाते, हैं । 
राष्ट्रीय हित का अभिप्राय अपने देश की विदेशी आत्रमणों से सुरक्षा, प्रादेशिक अखण्डता, देश- 
वासियों के जीवन-स्तर को ऊँचा उठाना, औद्योगिक उन्नति, आर्थिक समृद्धि तथा सर्वांगीण उल्त 
है । इन हितों को दृष्टि में रखते हुए अन्य देशों से सम्पर्क स्थापित करने के सभी आयंकलापों का 
समावेश विदेश नीति में होता है । यह नीति विदेश विभाग द्वारा शासन के उच्चतम अधिकारियों के 
निर्देशन और नियन्त्रण में निश्चित की जाती है और इस नीति के अनुसार अन्य देशों से सम्बन्ध 
स्थापित किये जाते हैं। इस प्रकार विदेश नीति अन्य देशों के साथ राष्ट्रीय हित की दृष्टि से किये 
जाने वाले कार्यकलापों का समुच्चय है । 


विदेश नीति : अर्थ एवं परिभाषाएँ 
(70रशाठार 70/टर ; ]४॥४४)४70४० 2४7० ए9परात0र२5) 


एक राज्य अन्य राज्यों से किस प्रकार के सम्बन्ध रखकर अपना राष्ट्रीय हित प्राप्त कर सकता 
है यही विदेश नीति का मुख्य प्रयोजन होता है । दूसरे राज्यों से अपने सम्बन्धों के स्वरूप स्थिर 
करने के निर्णयों का कार्यान्वयन ही विदेश नीति है । जे. आर. चाइल्ड्स ने इसे “वैदेशिक सम्बन्धों 
का सारभूत तत्व (706 8प्रःशक्षा०० ० ?0शंट्ठा। (०४४०४) माना है और राजनय (/270- 
77809) को विदेश नीति को क्रियान्वित करने की प्रक्रिया कहा है । 

प्रो. हिल के अनुसार, “विदेश नीति अन्य देशों के साथ अपने हितों को बढ़ाने के लिए 
जाने वाले किसी राष्ट्र के प्रयासों का समुच्चय है । ५ 

श्लाइचर के शब्दों में, अपने व्यापक अर्थ में विदेश नीति उनु-उद्देश्यों, योजनाओं तथा त्रियान 

का सामृहिक रूप है जो एक राज्य अपने वाह्म सम्बन्धों को संचालित करने के लिए करता है । 

जार्ज मौडेल्स्की ने विदेश नीति की परिभाषा करते हुए लिखा है, विदेश नीति उन श्िया- 
कलापों का समुच्चय है जो किसी समुदाय ने अन्य राज्यों का व्यवहार बदलने के लिए और अपने 
क्रियाकलापों को अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति के साथ समायोजित करने के लिए विकसित किया था ।” 


2 (००86९ /०१6ाडत, 4 7॥007 ० #ए0शेश्क्र 2006 (00000, 4962), 90. 6-7. 


विदेश नीति के सौलिक तत्व | 8] 


रोडी तथा क्रिस्टल के अनुसार, विदेश नीति के अन्तर्गत ऐसे सामान्य सिद्धान्तों का 
निर्धारण और कार्यान्वयन सम्मिलित है जो किसी राज्य के व्यवहार को उस समय प्रभावित करते 
है जब वह अपने महत्वपूर्ण हितों की रक्षा अथवा संवर्द्धन के लिए दूसरे राज्यों से बातचीत 


चलाता है ।” 
फैलिक्स ग्रॉस के शब्दों में, “अपने क्रियात्मक रूप मे विदेश नीति एक सरकार की दूसरी 


सरकार के प्रति, एक राज्य द्वारा दूसरे राज्य के प्रति अथवा एक सरकार द्वारा एक अन्तर्राष्ट्रीय 
संघ के प्रति अपनायी गयी विशिष्ट क्रिया पद्धति ($9झ७॥ ० बलांणा) है ।4 

अमरीकी राजदूत हजगिब्सन ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक “विदेश नीति की राहें” (7॥6 8080 
00 ४0शंट्रा। ?०॥0९?) में लिखा है कि विदेश नीति नियोजन (०77४) है । उनके मत में विदेश 
नीति जानकारी और अनुभव पर आधारित एक सर्वंतोमुखी व्यापक योजना है, जिसके अनुसार एक 
देश विश्व के अन्य देशों के साथ अपने सम्बन्धों का संचालन करता है। विदेश नीति का उद्देश्य 
अपने राष्ट्रीय हितों का विकास और संरक्षण करना होता है । 

हैण्डरसन के अनुसार, विदेश नीति राष्ट्रीय परम्पराओं से संचालित होती है। समस्याओं 
का अलग-अलग समाधान विदेश नीति नहीं है । विदेश वीति एक स्थायी नीति होती है जो राष्ट्रीय 
जीवन यमुल्यों तथा सांस्कृतिक परिवेश से निर्मित होती है । 

बुकिंग शोध संस्थान के मत में विदेश नीति एक देश द्वारा दूसरे देश के साथ अपने सम्बन्धों 
में पालन की जाने वाली एक संश्लिस्ट (2070%४) और गतिशील राजनीतिक विधा (८०४8०) 
है। राष्ट्र की विदेश नीति उसकी विदेश नीतियों के समस्त योग से अधिक होती है क्योंकि 
विदेश नीति मे उस राष्ट्र की. वचनवद्धता, हितों और लक्ष्यीं का वर्तमान स्वरूप तथा उसके हारा 
घोषित उचित आचरण के (आदर्श) सिद्धान्त भी निहित होते है ।/४ 

इन परिभाषाओं से यह स्पष्ट होता है कि विदेश नीति राज्यों की गतिविधियों का एक 
व्यवस्थित रूप है जिनका विकास दीघेकालीन अनुभव के. आधार पर राज्य द्वारा दिया जाता है 
और जिसका उद्देश्य दूसरे राज्यों के व्यवहार अथवा आचरण को अपने हितों के अनुरूप परिवर्तित 
करना है और यदि यह सम्भव न हो तो अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों का आकलन करते हुए स्वयं 
अपने व्यवहार में ऐसा परिवर्तन लाना है, जिससे अन्य राज्यों के व्यवहार अथवा क्रियाकलापों के 


साथ तालमेल बैठ सके । 
गृह नीति और विदेश नीति 
(00/7877270770₹ #० ए0रशठा एठा॥2२) 


गृह नीति और विदेश नीति राष्ट्रीय नीति के ही पक्ष हैं जिनमें एक ही सिक्‍के के दो 

पहलुओं जैसा सम्बन्ध है । । 
विदेश नीति को ग्रह नीति की अपेक्षा किचित विशिष्ट इसलिए माना जा सकता है कि 
इसकी सफलता-विफलता अथवा पक्षता एवं बुद्धिमत्ता के साथ निर्धारण संचालन पर देश की 
प्रतिष्ठा, गौरव, सुख-सम्पदा तथा अस्तित्व तक निर्भर करता है । विस्माक ने अपने कुशल विदेश 
नीति संचालन के वल पर जमेन एकीकरण का युगों का सपना साकार कर दिया तथा उसे उत्कर्ष 
व प्रतिष्ठा के शी बिन्दु पर पहुँचा दिया । परन्तु कैसर विलियम द्वितीय तथा उसके सलाहकारों 
की गलत नीतियों ने देश को अनावश्यक तथा अवांछित युद्ध में झोंक दिया एवं उसकी पराजय 
की भी राह प्रशस्त कर दी । विदेश नीति का सुरक्षा वजट से सीधा सम्बन्ध रहता है और वजठ 


73 (.. (८, छू006९, उ्ाखबंालांगा 70 आगाएंटवों $टांशाट० (ीप०ए ह07:, 967) , 0. 57, 
5 फथ्था5 (07055, #छाटांशह 257 4#49875 (र८एछ ४०72८, 954), 00. 47-48. 
| 7 ग्राष्तनाप०, #ववांत' ॥:0श26॥8 ० #४ एडव्ं $/व्राट्ड हरांइश गाव? (शब्भाए80,), 


> 


82 | अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति ( 


सामान्य नागरिक के जीवन-स्तर-को प्रभावित करता है। ग्रह नीति के निर्धारकों एवं संचालकों को 
सुरक्षा वजट के बाद अवशिष्ट वजट पर ही निभेर रहना पड़ता है। सुरक्षा प्रयत्नों का देश कौ 
औद्योगिक नीति एवं खाद्य आपूर्ति नीति, आदि पर सीधा प्रभाव पड़ता है। नात्सौं शासन काव 
में जमंनी की “मक्खन के बदले वन्दूृक नीति की याद अभी ताजा है। भारत में भी 962 के 
वाद से सुरक्षा चेतना इतनी प्रमुख हुई है जिससे केन्द्रीय सरकार की अनेक घरेलू नीतियां 
प्रभावित होती रही. हैं। . - 

विदेश नीति एवं ग्रह नीति वस्तुतः एक-दूसरे का पूरक-अनुपूरक होती हैं । उनके एक- 
दूसरे के निरपेक्ष होने अथवा पृथक रखे जाने की कल्पना नहीं की जा सकती । दोनों ही राष्ट्रीय 
नीति का अभिन्न अंग होती हैं । ब्रीसेन ब्रक ने गृह नीति और विदेश नीति में घनिष्ठ सम्बन्धों पर 
टिप्पणी करते हुए ठीक ही कहा है कि “विदेश नीति देश की आन्तरिक नीतियों का विश्व रंगमंच 
पर विक्षेप है। किसी देश की विदेश नीति के उद्देश्यों पर उसके आन्तरिक (कम से कम उसके 
शासक वर्ग के) उद्देश्य हावी होते हैं | 
विदेश नीति और अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति (70श्षंड्ठाा ९०09 थात प्राध्याब्रांणाब! 2०805) 

विदेश नीति और अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का अनेक बार समानार्थक शब्दों के रूप में प्रयोग 
किया जाता है । मसलन फैलिक्स ग्रास का सत है कि “अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन वास्तव 
में विदेश नीतियों के अध्ययन के अतिरिक्त कुछ नहीं है ।/2 लेकिन वस्तुस्थिति ऐसी नहीं है। 
विदेश नीति और अच्तरांप्ट्रीय राजनीति को एक-दूसरे का पर्याय कदापि नहीं माना जा सकता। 
विदेश नीति का राष्ट्र के सन्दर्भ में प्रयोग किया जाता है, जवकि अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का एक 
प्रमुख विवादास्पद अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक मसला है और भारतीय विदेश नीति की राय में नयी 
विश्व अर्थव्यवस्था समानता और न्याय पर आधारित हो। यहाँ नयी विश्व अर्थव्यवस्था का 
विश्वव्यापी परिप्रेक्ष्य में प्रयोग हुआ है जबकि इस मसले के प्रति भारत की विदेश नीति राष्ट्र के 
सन्दर्भ में है। लेकिन यह नहीं समझना चाहिए कि दोनों इतने अलग-हैं कि उनमें कोई सम्बन्ध नहीं 
है। वास्तव में, अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति विदेश नीति से जुड़ी हुई है। विदेश नीति का अध्ययन 
अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन का एक महत्वपूर्ण पक्ष है, लेकिन.अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का क्षेत्र 
विदेश नीति से व्यापक है। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से विभिन्न 
राष्ट्र अपने-अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करते हैं । यह प्रक्रिया राष्ट्रों की विदेश नीति के माध्यम 
से ही काम करती है जिस कारण विदेश नीति के अध्ययन से अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन की 
माँग एक हद तक पूरी होती है | लेकिन विषय क्षेत्र की दृष्टि के विदेश नीति अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति 
के अधीन है। इसी कारण हैरल्ड स्प्राउट और मारगेरट स्प्राउट ने विदेश नीति को अन्तर्राष्ट्रीय 
राजनीति की उपश्रेणी माना है ।१ इस प्रकार विदेश नीति और अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति भिन्न होते 
हुए भी दोनों एक-दूसरे से जुड़ी हुई हैं । 
बिदेश नीति और राष्ट्रीय हित (#णाशंशा 70॥0 9 थात॑ पक्कांणाश। प्रालाश) ३८ 


. विदेशी मामलों में किसी देश द्वारा अपनायी गयी नीति को विदेश नीति कहते हैं। यह 
विदेश नीति राष्ट्रहितों पर ह आधारित होती है अर्थात्‌ विदेश नीति और राष्ट्रहित में घनिप्ठ 


7. छाठलआा 300:९, 46 597्ंश एस्‍ांगा दावे मिटआलडए रैद्रांमिवांडय (एब70ि7ां8, 4959), 90. 43-44, 

8. ऋछ्ार 67055, आऑठाशंहशा 2गद! 4ग्रव5ा5 (८छ ४0०, 4954), 9 

38 जन्वणत 5900 धात,४्चष्टआर 50, रैरबकानीवी|शि ऑांदांगाओएक कक" #2 (मार्ट ' उताधि।व 
उंग्रावा #ठगंगरम८5 (ऐत0०४००, 496), 
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' सम्बन्ध होता है, हरेक देश की. विदेश नीति का उद्देश्य राष्ट्रहिंतों को प्राप्त करना होता है । 
राष्ट्रीय हितों के आधार पर विदेश नीति में अल्पकालीन हितों का और उनकी ही तरह दीर॑- 
कालीन हितों की प्रवृत्ति निश्चित की जाती है, हरेक राष्ट्र अपने राष्ट्रीय हिंत तय करता है और 
विदेश नौति का लक्ष्य उनको प्राप्त करना होता है । विदेश नीति का अस्तित्व शून्यता में नहीं होता । 
वह राष्ट्रीय हितों के सन्दर्भ में ही क्रियाशील रहती है । इस प्रकार स्पष्ट है कि विदेश नीति और 
राष्ट्रीय हित में घनिष्ठ सम्बन्ध होता है, लेकिन इस घनिष्ठ, सम्बन्ध के बावजूद यह नहीं 
मान लेना चाहिए कि दोनों एक ही है, दोनों का भिन्न अर्थ होते हुए भी वे एक-दूसरे से जुड़े 


हुए है । हे 
० “राष्ट्र हित विदेश नीति का आधारभूत सिद्धान्त है। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में विदेश 
नीति वह विधि है जिसके माध्यम से एक राष्ट्र अपने राष्ट्रीय हितों को प्राप्त करने का प्रयास 
करता है| नारमेन हिल के शब्दों में, “राष्ट्रीय हित विदेश नीति निर्माण में प्रारम्भिक विन्दु होता 
है।” राष्ट्रीय हित के आधार पर विदेश नीति के लक्ष्यों की तीन भागों में विभाजित किया जा 
सकता है : प 

() प्राथमिक लक्ष्य -प्राथमिक लक्ष्यों में राष्ट्र के उन हितों को सम्मिलित किया जता 
है जो राज्य की आवारभूत मान्यताएँ हैं । ये आधारभूत मान्यताएँ इभ प्रकार है--(क) राष्ट्रीय 
सुरक्षा--अपनी प्रादेशिक अखण्डता को बनाये रखना प्रत्येक देश की विदेश नीति का मुख्य लक्ष्य 
होता है । इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के साथ सन्धियाँ, समझौते एवं 
सैन्य गठवन्धन करता है। (ख) आथिक हित --आध्थिक हिंत विदेश , नीति का ठोस आधार है। 
एक राज्य विदेश नीति में: स्थिरता, परिवर्तन एवं संघर्ष के तत्व आथिक आधार पर सम्मिलित 
करता है । यूरोपीय राज्यों का अमरीकी समर्थक नीति का मुख्य कारण अमरीकी सहायता है जिसके 
बिना यूरोपीय राज्य समृद्धि की ओर उन्मुख नहीं हो सकते | इसी प्रकार_ ब्रिटेन द्वारा यूरोप 
समर्थक नीति का कारण यूरोपीय साझा बाजार के माध्यम से आथिक विकास करना ही भाना जा 
सकता है । (ग) राष्ट्रीय शक्ति का संचय -- एक राष्ट्र के राष्ट्रीय हितों-की प्राप्ति तभी;सम्भव है जब 
पर्याप्त मात्रा में राष्ट्रीय शक्ति भी उनके समर्थन के लिए हो । इसलिए विदेश नीति के माध्यम से 
एक राष्ट्र का उद्देश्य अधिक से अधिक आधुनिक हथियारों को एकत्रित करना होता है । भारत की 
विदेश नीति में सोवियत रूस का ओर झुकाव का मुख्य कारण यह है कि' अमरीका ने भारत को 
इच्छित हथियारो के देने पर प्रतिवन्‍्ध लगा दिया, जबकि सोवियत रूस ने भारत को मिगर विमान 
प्रदान किये । 

([) मध्यवर्तो लक्ष्य--मध्यवर्ती लक्ष्यों में अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग, प्रतिष्ठा एवं अपने 
नागरिकों के हितों की रक्षा करना सम्मिलित होता है । जैसे-- (क) दबाव गुट व हित समुदाप--- 
प्रत्येक राज्य में कुछ ऐसे शक्तिशाली हित समुदाय होते है जिनके हित अन्तर्राष्ट्रीय होते है । ये 
समुदाय अपने हितों की प्राप्ति के लिए सरकार पर विभिन्न प्रकार का दबाव डालते हैं। सरकार 
को इनके दबाव को ध्यान में रखते हुए विदेश नीति में इनके लक्ष्यों को ध्यान में रखना पड़ता है । 
अमरीका की विदेश नीति यहूदी दबाव ग्रुट के कारण ही इजराइल समर्थक है जबकि भारतीय 
मुसलमानों के कारण भारतवर्ष की विदेश नीति अरब समर्थक है । (ख) गैर-राजनीतिक सहयोग--- 
विदेश नीति का लक्ष्य तकनीकी, वैज्ञानिक या अन्य गैर-राजनीतिक सहयोग को प्राप्त करना भी 
होता है। (ग) राष्ट्रीय प्रतिष्ठा में बुद्धि--विदेश नीति में ऐसे कार्यक्रम भी सम्मिलित किये जाते 
हैं जो राष्ट्र की प्रतिष्ठा की वृद्धि में सहायक होते है । भारतवर्ष की अणु शक्ति का विकास इसी 
श्रेणी में सम्मिलित किया जा सकता है । है 


(7) दीघंकालीन लक्ष्य--इन लक्षयों में कुछ दीधकालीन योजनाएँ, कल्पनाएँ व स्वप्न 
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पम्मिलित किये जाते हैं जिनके माध्यम से एर्क राज्य अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था में मनोवांछित परिवर्तन 
करने की इच्छा करता है । सोवियत रूस की विदेश नीति में सम्पूर्ण विश्व में साम्यवादी क्रान्ति 
लाना, या अमरीका की विदेश नीति में साम्थवाद को रोकना व समाप्त करना इसी प्रकार के 
लक्ष्य माने जा सकते हैं । 


विदेश नीति जॉर राजनय (#0०ंशा 90॥09 870 ॥7)907809) - 


अनेक वार “विदेश नीति” और “राजनय' (कूटनीति) शब्दों का प्रयोग लापरवाही एवं 
पर्याप्त समझ के अभाव में समानार्थक रूप से किया जाता है, लेकिन वास्तव में विदेश नीति और 
राजनय एक न होकर दो भिन्न अर्थो वाले शब्द हैं। विदेश नीति के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए 
राजनय का एक महत्वपूर्ण उपकरण या साधन के रूप में उपयोग किया जाता है, मसलन भारत 
द्वारा चीन से सम्बन्ध सुधारने के उद्दे थ के लिए दोनों देशों द्वारा एक-दूसरे की राजधानियों में 
राजदूतावास खोलकर राजनयिक सम्बन्ध स्थापित किये गये। यहाँ भारत-चीन सम्बन्ध सुधारना 
विदेश नीति का लक्ष्य है और राजदूतावास खोलकर राजनयिक सम्बन्ध बताना राजनय का एक 
उपकरण के रूप में उपयोग करना है, अर्थात्‌ राजनय विदेश नीति का अंग है जिस कारण विदेश 
तीति का क्षेत्र राजनय से अत्यधिक व्यापक है । राजनय का विदेश नीति के लक्ष्यों को प्राप्त करने 
के लिए एक उपकरण के रूप में प्रयुक्त करने की ओर संवेत्त करते हुए विवसी राइट ने लिखा है : 
“वार्ता की कला, ताकि जिस निकाय में युद्ध की सम्भावना हो, उसमें कम से कम लागत से अधिक 
समूह उद्देश्य सिद्ध हो सके । इस प्रकार राजनय का विदेश नीति के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए 
उपयोग किया जाता है । 

ह विदेश नीति : अध्ययन के दृष्टिकोण 
(5शग२04८फ्राए8 70 ए0एछाठा ए0ण7टाए8) 

किसी भी देश की विदेश नीति का किस दृष्टिकोण से सुल्यांकन किया जाये, यह प्रश्न 
सदेव विवादास्पद रहा है । इस प्रश्न के प्रत्युत्तर में विदेश नीति के विभिन्न विद्वानों-विशेषज्ञों ने 
भिन्न-भिन्न दृष्टिकोण प्रस्तुत किये हैं । इन सभी हृष्टिकोणों के बारे में यहाँ जानकारी प्रस्तुत करना 
सम्भव नहीं है। इस कारण जो मुख्य-मुख्य दृष्टिकोण हैं उन्नके बारे में चर्चा करता समीचीन 
होगा। विदेश नीति फे बारे में प्रमुख रूप से चार दृष्टिकोण निम्नांकित हैं : सैद्धान्तिक हृष्टि 
कोण, (व) विश्लेषणात्मक हृष्टिकोण, (स) माक्संवादी दृष्टिकोण, और (द) ऐतिहासिक या वर्ण- 
नात्मक दृष्टिकोण । इनके बारे में विस्तृत विश्लेषण निम्नांकित है 

() सैद्धान्तिक दृष्टिकोण--सैद्धान्तिक दृष्टिकोण के समथ्थंकों की मान्यता है कि राज्यों 
तथा उनके मुकावले शेष विश्व की नीतियाँ मात्र प्रचलित राजनीतिक, सामाजिक और धामिक 
विश्वासों की अभिव्यक्तियाँ हैं । इस दृष्टिकोण को अपनाने वाले विद्वान विदेश नीतियों को प्रजा- 
तान्त्रिक या सर्वाधिकारवादी, उदारवादी या समाजवादी, शान्तिप्रिय या आक्रामक इत्यादि छूंपों में 
वर्गीकृत करते हैं । यह दृष्टिकोण त्रेदेशिक सम्बन्धों, व्यवहारों या आचरण को मुख्यतः मनोवैज्ञानिक 
रूप में स्वीकार करता है। नेताओं या सरकारों के सिद्धान्तों और उद्देश्यों की नीति के एक पूर्ण 
निर्धारक तत्व के रूप में नहीं तो भी आवश्यक तत्व के रूप में स्वीकार करता है । इस सिद्धान्त के 
अनुसार एक लोकतान्त्रिक शासन एक विशिष्ट प्रकार की विदेश नीति का अनुसरण करता है, 
एक निरंक॒ुश तन्‍त्र भिन्न प्रकार की नीति को अपनाता है । इसी प्रकार एक साम्यवादी सरकार एक 
विशिष्ट प्रकार की नीति अपनाती है तो प्रजातान्त्रिक समाजवादी सरकार भिन्न प्रकार की नीति का 
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अनुसरण करती है । इसका ताला यह है कि इस सैंद्धान्तिक या बेचारिक दृष्टिकोण में विदेश 
नीति एक सक्तिय राजनीतिक नेताओं की आस्थाओं और रुचियों के अथुसार निर्धारित होती है | 
संद्धान्तिक इष्टिकीण का घटता प्रभाव 

विदेश नीति के इस सैद्धान्तिक दृष्टिकोण का प्रभाव दिनोंदिन क्षीण होता जा रहा है । इस 
सिद्धान्त के आलोचकों का तर्क है कि आधुनिक विश्व के देशों की सरकारें चाहे वे निरंकुश हों या 
लोकतान्त्रिक पूंजीवादी हों या समाजवादी--सभी सैद्धान्तिक तौर पर लोकतन्ब और शोपण के 
विरोध की बातें करती हैं किन्तु व्यवहार में उनमें से कुछ सरकारें कम हृ॒द तक अधिनायकवादी 
एवं शोषक होती हैं, तो कुछ ज्यादा भात्रा में वर्थात्‌ सिद्धान्त का लिवास ओढ़कर शेष विश्व को 
आादर्शवाद का उपदेश देती हैं, अन्यथा व्यवहार में ठोस एवं महत्वपूर्ण राष्ट्रीय हितों की येव- 
कैन-प्रकारेण पूति करती हैं । राष्ट्रीय हितों की पूर्ति करते समय सरकारें यह नहीं देखतीं कि उनका 
सैद्धान्तिक रूप से घोदित उद्देश्य क्या है और किन गलत साबनों के जरिये अपनी आस्थाओं का | 
अतिक्रमण करके वह विदेश नीतियाँ क्रियान्वित कर रही हैं । अमरीकी विदेश नीति का ही उदाहरण 
लें । अमरीका एक लोकतान्त्रिक देश है और दुनियाँ के लोकतान्त्रिक देशों को यथासम्भव सहायता 
देना उसका घोषित उद्देश्य है, लेकिन व्यवहार में वह लोकतन्त्रीय भारत के विरुद्ध अधिनायकव्ादी 
पाकिस्तान की मदद करता आया है। इस प्रकार विदेश नीति के सैद्धान्तिक दृष्टिकोण की 
प्रासंगिकता धीरे-धीरे लुप्त होती जा रही है। - ! 

(2) विश्लेषणात्मक रृष्टिकोण--पिछले कुछ वर्षों से अनेक विद्वानों में विदेश नीति के 
सैद्धान्तिक दृष्टिकोण के औचित्य पर प्रश्न-चिह्न लगा दिया है, तब से विदेश नीति के कई विशेषज्ञों 
ने विश्लेषणात्मक हृष्टिकोण अपनाया है। इरा सिद्धान्त के समर्थकों की मान्यता है कि विश्व सरकारें 
विदेश नीति के निर्धारण और क्रियान्वयन में राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि मानती हैं एवं अपने सामा- 
जिक व राजनीतिक दर्शन, धार्मिक दृष्टिकोण तथा सैडान्तिक विचारों को गौण, इसीलिए तो कहा 
गया है कि अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में किसी भी देश का न तो कोई स्थायी शत्रु होता है और नव 
स्थायी मित्र, स्थायी सिफ्फ राष्ट्रीय हित होते हैं । अर्थात्‌ कोई भी देश राष्ट्रहितों की हर कीमत पर 
रक्षा करता है, भले ही उसे अपने घोषित सिद्धान्तों का अतिक्रमण ही क्‍यों न करना पड़े । 'स्वयं 
अपने देश का ही उदाहरण लें । भारतीय विदेश नौति का एक प्रमुख उद्देश्य विश्वशान्ति एवं सुरक्षा 
रहा है) वह शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व की वकालत करता ,है । उसकी भान्यता है कि राष्ट्र के वीच 
विचारों का हल युद्ध के जरिये न होकर शान्तिपूर्ण वार्ता के हारा हो, लेकिन. जब 962 में साम्य- 
वादी चीन ने भारत पर वर्बर संनिक आक्रमण कर दिया तो भारत ने उस युद्ध का जवाब भी युद्ध से 
ही दिया । यदि शान्ति के सिद्धान्त को लेकर उपचाप बैठ जाता तो उसके स्थूल राष्ट्रीय हितों को 
गम्भीर आघात पहुँचता, अतः जहाँ स्थूल राष्ट्रीय हित्तों की रक्षा का सवाल हो, कोई भी देश 
वेचारिक आदर्श को गौण मानता है और राष्ट्रीय छित्तों को सवोपरि । इस प्रकार विदेश नीति का 
विश्लेषणात्म दृष्टिकोण सैद्धान्तिक दृष्टिकोण से अधिक प्रासंगरिक-माना ,जाता है, लेकित इस 
. व्याख्या के साथ-साथ यह भ्री. स्पष्ट कर देना समीचीन होगा कि यह जरूरी नहीं कि हर समय 
. राष्ट्रीय हितों और सिद्धान्तों में टकराव हो, अनेक बार विश्व सरकारें घोषित सिद्धान्तों पर 
आधारित विदेश नीति का निर्धारण एवं क्रियाल्वयन करती हैं । 

(3) सावसंवादी रष्टिकोण - विदेश नीति के प्रति भाव्सवादी दृष्टिकोण अत्यन्त निराला 
है। माक्संवाद के जनक काले साक्स ने किसी भी नीति के मूल्यांकन के लिए माक्सवादी हृष्टि- 
कोण दिया है । यदि विदेश नीति के क्षेत्र में इस दृष्टिकोण को अपनाया जाये तो इसे माक्संवादी 
दृष्टिकोण की संज्ञा दी जायेगी । माक्संवाद की विदेश नीति के सम्बन्ध में अनेक धारणाएँ हैं । 

मसलन एक साम्यवादी दूसरे साम्यवादी देश की मदद करता है। पूंजीवादी देश गरीब देशों का 
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: आर्थिक शोषण करते हैं। पूँजीवादी देशों की विदेश नीति साम्राज्यवादी: नीतियाँ अपनाती है । 
इसी प्रकारं की अन्य कई धारणाएँ हैं जिनके आधार पर किसी भी देश की विदेश नीति का 
माक्सवादी दृष्टिकोण के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है । 

माक्सवादी दष्टिकोण के अन्तवरोध.... हे 

माक्स ने जो दृष्टिकोण दिया, उसे आगे के मासवादी चिन्तकों ने जहाँ एक ओर उसका 
विस्तार से विश्लेषण किया वहीं दूसरी ओर उस माकक्‍्संवारी दृष्टिकोण में आंशिक परिवर्तन भी 
किये । साम्यवादी सोवियत संघ और चीन में सैद्धान्तिक मतभेद होने के कारण, माक्सवादी हृष्टि- 
. कोण का प्रभाव और भी घटता जा रहा है। सोवियत संघ के राष्ट्रपति ब्रे झनेव “एशियन सेक्यूरिटी 
प्लान” का विचार प्रस्तुत करते हैं, तो साम्यवादी चीन उसे माक्सवादी सिद्धान्तों के खिलाफ बताता 
है । इसी प्रकार जब माओ ने अपनी -“थ्री वर्ड थीसिस' में सोवियत संघ को प्रथम विश्व में रखकर 
उसको शोषक' और अधीनस्थत्तावादी बताया तो सोवियत संघ ने माओ की इसके लिए आलोचना 
की । ०१48 हृष्टिकोण में मतभिन्नता आने से अब इस दृष्टिकोण का महत्व दिनों-दिन घटता 
जा रहा है। 

(4) ऐतिहासिक या वर्णनात्मक दष्टिकोण--: परम्परागत .रीति से विदेश नीति के अध्ययन 
का यह भी एक दृष्टिकोण है । इस दृष्टिकोण वाले चिन्तकों की मान्यता है कि हमें कूटनीति का 
अध्ययन यथासम्भव अधिक से अधिक परिशुद्धता से करना चाहिए। वर्णनात्मक हृष्टिकोण को 
अपनाने वाले अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहार में रुचि नहीं रखते । वे सामंयिक घटनाओं पर विचार करने से 
कतराते हैं । असल में यह दृष्टिकोण अत्यन्त पूराना है और एकांगी भी । इस दृष्टिकोण की मुख्य 
कमजोरी थह है कि यह राजनीतिक शक्ति और विदेश नीति के आपसी सम्बन्धों का महत्व कम 
करके आँकता है । इन्हीं कारणों से इस दृष्टिकोण का महत्व एकदम कम हो गया है ।*... 
विदेश नीति के विभिन्न दृष्टिकोणों का मुल्यांकन _ | 
. विदेश नीति के उपरोक्त चारों दृष्टिकोणों--सैद्धान्तिक, विश्लेपणात्मक, माक्सवादी 
'और वर्णनात्मक--के विवेचन के बाद यह कहना उचित होगा कि इनमें से कोई भी दृष्टिकोण अपने 
आप में पूर्ण नहीं है । हरेक दृष्टिकोण के कुछ गुण हैं तो कुछ अवगुण हैं । विदेश नीति आधुनिक युग 
में इतनी अधिक जटिल है कि उसको. इन दृष्टिकोणों के बनावटी सेद्धान्तिक साँचों में नहीं ढाला 
जां सकता । 

विदेश नीति के निर्धारिक तत्व 
(0थछराधाप#ारप8 07 ए0एछठार ए0ा72५) 

कोई भी देश अपनी विदेश नीति अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर वनाता है । विदेश 
नीति का लक्ष्य ही राष्ट्र-हितों की पूर्ति करना है। राष्ट्रीय हित अनेक प्रकार के हो सकते हैं । 
राष्ट्रीय हितों के निर्धारण में विदेश नीति निर्माता अनेक वाततों को ध्यान में रखते हैँ। 
विदेश नीति निर्धारण में जिन प्रमुख बातों को ध्यान में रखा जाता है वे हैं--जनसंख्या, 
भौगोलिक स्थिति, प्राकृतिक सम्पदा, औद्योगिक स्रोत, सैनिक शक्ति, भाषा, - धर्म, नस्ल 
और. संस्कृति, विचारधारा, नीतिनिर्माता, विश्व जनमत, विश्व संगठन, सम्बद्ध राज्यों 
की प्रतिक्रिम आदि । इन बातों को विदेश नीति के तत्व की संज्ञा दी गयी है, क्योंकि में 
विदेश नीति-निर्धारण में आधारभूत- निर्देशक तत्वों की भूमिका अदा करते हैं । विदेश नीति 
* निर्धारण के समय इन तत्वों को वस्तुनिष्ठ तरीके से . मृल्यांकित किया जाता है, ताकि एक- 
यथार्थवादी (प्रेग्मैंटिक) विदेश नीति का निर्माण और निर्धारण किया जा सके | इन तत्वों-के 
वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन के बाद वनी विदेश नीति सफल होती है, अर्थात्‌ किसी भी देश कीं विदेश नीति 
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की सफलता उसके निर्धारक तत्वों के वस्तुनिष्ठ मुल्यांकन पर निर्भर है । यहाँ यह जरूर उल्लेख 
कर देना होगा कि समय; काल और परिस्थितियों के बदलते परिप्रेक्ष्य में इन तत्वों में एक-दूसरे 
की महत्ता घटती-बढ़ती रहती है । साथ ही हमें यह नहीं मान लेना चाहिए कि इनमें से कोई तत्वे 
स्वतन्त्र रूप से कार्य करता है । असल में ये सभी तत्व एक-दूसरे से जुड़े. हुए हैं, जिस कारण विदेश 
नीति-निर्माता इसके सम्मिलित प्रभाव को ही ध्यान में रखकर विदेश नीति निर्धारण करते है । 
विदेश नीति के इन निर्धारक तत्वों के बारे में विस्तृत विश्लेषण निम्नांकित है : 

(4) जनसंख्या--जनसंख्या विदेश नीति के क्षेत्र में एक प्रमुख तत्व है। विदेश मीति 
निर्धारण में जनसंख्या के तथ्य को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है । डेविड वाइटल के ,अनुसार, 
“किसी देश के क्षेत्रफल और उसकी जनसंख्या के आधार पर यह निश्चित किया जा सकता है कि 
वह देश महाशक्ति है या छोटा राष्ट्र ।”? जनसंख्या के महत्व का मुल्यांकन दो दृष्टिकोणों से किया 
जाता है--जनसंख्या और गुणात्मक पहलू । चीन और भारत जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़े देश 
हैं जिस कारण वे विशाल स्थल सेना रखने में समर्थ हैं । वे विशाल मानव-स्रोत को गुणात्मक हृष्टि 
से भी मजबूत कर सकते हैं । जनसंख्या का ग्रुणात्मक पहलू भी अत्यन्त महत्वपूर्ण है। जनसंख्या 
की संख्यात्मक हृष्टि से अमरीका और जापान हालांकि चीन और भारत से छोटे हैं किन्तु जनसंख्या 
की ग्रुणात्मक दृष्टि से काफी बड़े है | गुणात्मक दृष्टि से सम्पन्न जनसंख्या वाले जापान, अमरीका, 
जमंनी और ब्रिटेन विश्व में महत्वपूर्ण स्थिति बनाये हुए हैं। साय ही यह उल्लेख करना भी 
समीचीन होगा कि जहाँ संख्यात्मक दृष्टि से वड़ी जनसंख्या वाला देश यदि अपने देशवासियों को 
गुणात्मक स्तर से समुन्नत कर दे तो वह विश्व में एक बड़ी शक्ति का स्थान ले लेगा । इस 
प्रकार विदेश नीति में जनसंख्या (संख्यात्मक और ग्रुणात्मक दोनों दृष्टिकोण से) एक महत्वपूर्ण 
तत्व है। , है 

(2) भौगोलिक स्थिति--किसी भी देश की भौगोलिक स्थिति विदेश नीति निर्धारण में .. 
महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है | यह स्थायी तत्व है जिसमें अधिकांशतया परिवर्तन नहीं होता । 
भारत की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि उसे स्थल सेना, नौसेना तथा वायुसेना तीनों कः अपार व्यय 
सहन करना पड़ रहा है । नेपाल की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि उसे नौ सेना रखने की जरूरत ही 
नहीं है क्योंकि उसकी कोई भी सीमा समुद्र से लगी हुई नहीं है । इस प्रकार किसी देश की भौगो- 
लिक स्थिति से उत्पन्न समस्याओं का कभी-कभी सामना करना पड़ता है तो कभी-कभी अन्य देश 
को उससे उत्पन्न फायदे भी अजित होते हैं । अतः भौगोलिक स्थिति विदेश नीति में एक प्रमुख 
स्थायी निर्धारिक तत्व है, जिसकी विश्व का कोई भी राष्ट्र उपेक्षा नहीं कर सकता । 

(3) प्राकृतिक सम्पदा--प्राकृतिक सम्पदा भी भौगोलिक स्थिति की तरह कमोवेश एक 
निश्चित और स्थायी तत्व है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें परिवतंत हो ही नहीं। प्राकृतिक सम्पदा 
दोहन के वाद समाप्त हो सकती है। जैसा कि आजकल यह कहा जा रहा है कि चालीस-पचास 
वर्षों में विश्व की तेल सम्पदा समाप्त हो जायेगी जिस कारण तेल का कोई नया विकल्प ढूँढ़ा 
जाना चाहिए। प्राकृतिक सम्पदा की बहुलता के कारण ही आज अमरीका अत्यधिक सभ्ृद्ध राष्ट्र 
है । वह इतना अधिक सम्पन्न है कि विश्व के गरीब राष्ट्रों को विदेशी मदद देकर उनको अपने 
खेमे की ओर आकपित करता है अर्थात्‌ प्राकृतिक साधनों के वल पर ही अमरीका छोटे देशों की 
विदेश नीतियों को अपने पक्ष में प्रभावित करता है । दूसरा दिलचस्प उदाहरण अरब देशों का 
है जो 'तेल' जैसी महत्वपूर्ण वस्तु के बल पर वड़ी शक्तियों की अर्थव्यवस्था तक को व्यापक रूप में - 
प्रभावित कर रहे हैं। इसकी प्रतिक्रिया में अमरीका, सोवियत संघ और समस्त वड़ी शक्तियाँ इन 


नम प ि तंयय के 
7 9्संत पाता, पल फरवृपद्ा: 0 डाध्राट5 (२८४ ४०7८, 4967), 9. 8. 
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अरब देशों से अच्छे सम्बन्ध कायम करने की कोशिश करती है। इस प्रकार विदेश नीति निर्धारण 
में प्राकृतिक सम्पदा के तत्व की अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका है । 

“ (4) औद्योगिक स्रोत और क्षबता--विदेश नीति निर्धारण में औद्योगिक स्रोत और क्षमता 
एक प्रभावशाली तत्व है । विज्ञान और टेक्नोलोजी के इस आधुनिक युग में औद्योगिकीकरण के चरण 
तेजी से बढ़ते जा रहे हैं ॥ औद्योगिक रूप से समृद्ध देशों में अमरीका और जापान के नाम वरवस 
ही लिये जाते हैं । अमरीका आज सारी विश्व राजनीति को प्रभावित करता है । इसका कारण ही 
उसकी औद्योगिक क्षमता है। एक समय अमरीका को शत्रु समझने वाला देश चीन अब अमरीका 
से अपने औद्योगिक विकास के लिए मदद ले रहा है। अमरीका और जापान के अनेक देशों में 
उद्योग-धन्धे हैं जिनसे वे अरबों डालर अतिवर्ष कमाने के साय-साय उन देशों के आन्तरिक घटना- - 
क्रम को भी अपने पक्ष में बनाते हैं। भारत भी औद्योगिक दृष्टि से विकसित होने के कारण 
विकासशील देशों को औद्योगिक मदद दे रहा है। औद्योगिक रूप से विकसित देश अन्य देशों को 
औद्योगिक मदद देकर उनकी विदेश नीतियों को प्रभावित करते हैं । 

(5) सेनिक शक्ति--आधुनिक युग में विश्व राष्ट्रों के बीच शस्त्रों की होड़ दिनों-दिन 
बढ़ रही है । शस्त्रीकरण की इस प्रवृत्ति का मूल कारण राष्ट्रीय सुरक्षा और दुनियाँ में शक्तिशाली 
राष्ट्र के रूप में उभरने की महत्वाकांक्षा है । वर्तमान में अमरीका और सोवियत संघ दोनों शक्ति- 
शाली राष्ट्र भाने जाते हैं। इसका सबसे प्रमुख कारण दोनों की अपार सैनिक शक्ति है। विश्व 
के अन्य राष्ट्र इन दोनों महाशक्तियों का उनकी सैनिक शक्ति के कारण सम्मान करते हैं । अन्य 
राष्ट्र इनसे हथियार खरीदते हैं। एक समय था जब अमरीका द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद के 
प्रारम्भिक वर्षो में सैनिक हृष्टि से सबसे ज्यादा शक्तिशाली राष्ट्र था और इसी कारण विश्व के 
अन्य राष्ट्र उसके खेमे के अन्दर चले गये किन्तु जब कुछ वर्षो वाद सैनिक क्षेत्र में सोवियत संघ ने 
अमरीका के समकक्ष क्षमता प्राप्त कर ली तो अनेक देश सोवियत छाता का सहारा लेने दौड़ पड़े । 
आइनिस क्लॉड ने भी शक्ति के अपने विश्लेषण का मुख्य विषय सेनिक पहलु को ही माता है 
इससे स्पष्ट है कि विदेश नीति निर्माण में सैनिक शक्ति का अत्यन्त महत्व है । 

(6) झाषा, धर्म, नस्ल और संस्कृति--विदेश नीति के क्षेत्र में भाषा, धर्म, नस्ल और 
संस्कृति की अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका होती है। भाषा और नस्ल के कारण ही सीमान्त प्रदेश के 
पठानों के मसले को लेकर अफगानिस्तान और पाकिस्तान के सम्बन्ध खराब रहे हैं। रंगभेद 
की नीति के कारण दक्षिण अफ्रीका की गोरी सरकार को विश्व के राष्ट्रों ने अलग-यलग डाल 
दिया है। अरव-इजराइल युद्ध के पीछे धर्म एक प्रमुख कारण रहा है। विदेश नीति में भाषा के 
महत्व का आज के युग में अंग्र जी की लोकप्रियता से सहज ही अनुमाच लगाया जा सकता है। 
जिन देशों में भाषा, धर्म, नस्ल और संस्क्ृति में साम्यता हो उनमें सहयोग करने की प्रवृत्ति पायी 
जाती है | धर्म के नाम पर मुस्लिम देश एक हो रहे हैं। इसी प्रकार ईसाई धर्म के नाम पर अनेक 
पश्चिमी देशों में एकता पायी जाती है, अतः स्पष्ट है कि विदेश नीति के क्षेत्र में भाषा, धर्म, नस्ल 
और सांस्क्ृतिक परम्पराएँ महत्वपूर्ण तत्व हैं । 

(7) विचारधारा--किसी भी देश का समाज किसी राजनीतिक, आशिक और सांस्कृतिक 
व्यवस्था पर आधारित होता है । यह व्यवस्था उस देश की विचारधारा से प्रभावित होती है, उस 
देश की वसने वाली विदेश नीति में भी इसी विचारधारा की एक प्रमुख भूमिका होती हैं। 
: द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद यदि हम अस्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक पटल पर दृष्टिपात करें तो पाते हैं कि 
विचारधारा के आधार पर विश्व अमरीका और सोवियत संघ के अलग-अलग नेतृत्व में विभाजित 
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हो गया। अमरीका ने पृंजीवादी विचारधारा का नेतृत्व किया तो सोवियत संघ ने साम्यवादी 
विचारधारा का । दोनों ने विश्व के अन्य देशों में अपनी-अपनी विचारधारा को फैलाने को नीति 
अपनायी । अमरीका ने सोवियत साम्यवाद के प्रसार को रोकने के श्रयास किये तो सोवियत संघ ने 
अमरीकी पूंजीवाद के । इसी प्रकार अन्य देश भी विदेश नीति निर्धारण में अपनी विचारधारा के 
सिद्धान्तों को अपनाते हैं । भारत अशोक और बुद्ध के ज॑म्राने से शान्तिप्रिय राष्ट्र रहा है । भारत 
द्वारा विदेश नीति के निर्धारण में शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व का सिद्धान्त उसकी विचारधारा की 
अमिट छाप को स्पष्ट करता है । वैसे अनेक विद्वानों ने यह कहा है कि विदेश नीति में विचारधाँरा 
की भूमिका क्षीण हो गयी है । किन्तु असल में ऐसा नहीं है। हाँ, वर्तमान में विचारधारा की 
भूमिका कम जरूर हुई है लेकिन अभी भी उसके महत्व को नकारना वुद्धिमत्ता नहीं होगी । 

(8) भीति-निर्माता--विदेश नीति-निर्धारण में नीति-निर्माता एक प्रमुख मानवीय तत्व है। 
इसके अन्तगंत प्रमुख रूप से राजनेताओं, विदेश मन्त्रालय के अधिकारियों तथा कूटनीतिज्ञों को 
सम्मिलित किया जाता है । नीति-निर्माता विदेश नीति का निर्माण करते हैं । विदेश नीति निर्माण के 
दौरान उसके प्रमुख तत्वों का वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन करना उनकी प्रमुख जिम्मेदारी है, अतः नीति- 
निर्माता वह विशिष्ट वर्ग है जो देश की विदेश नीति के निर्धारण में सक्रिय भाग लेता है । 

(9) विश्व जनमत - विदेश नीति के क्षेत्र में विश्व जनमत की प्रभावशालत्री भूमिका होती 
है । विश्व के किसी भी देश में रांकट होने पर अन्य देशों की उस पर प्रतिक्रिया जरूर होगी । इसका... 
प्रमुख कारण यह है कि अन्तनिर्भरता के वर्तमान युग में किसी भी देश की विदेश नीति अन्तर्राष्ट्रीय 
राजनीति के साथ अन्तःक्रिया करती है । कोई भी देश विदेश नीति-निर्माण के समय/विश्व जनमत के 
अनुकूल या प्रतिकूल होने की सम्भावना पर विचार करता है। इसके अलावा आजकल विश्व के 
सष्टू विश्व जनमत को अपने पक्ष में करने के लिए भी अनेक प्रकार के प्रचारात्मक कार्य करते हैं 
ताकि विश्व समुदाय में उसके मित्र राष्ट्र ज्यादा से ज्यादा हों और शान्तिपूर्ण परिस्थितियों में वह 
चहुमुखी आन्तरिक विकास कर सके.) विदेश नीति के क्षेत्र में विश्व जनम्नत किस प्रकार प्रभावी 


भूमिका अदा करता है, इसका उदाहरण.956 में ब्रिटेन, फ्रांस और इजराइल द्वारा स्वेज संकट 
के बाद मिस्र-पर किये गये अपने आक्रमण को वापस लेना है । इस थाक्रमण को वापंस लेने का 


कारण यह था कि इस वर्बर सैनिक आक्रमण के विरुद्ध विश्व जनमत ने उग्र रोप एवं विरोध व्यक्त * 


किया था। अमरीका विश्व जनमत के कारण ही वियतनाम पर वमवारी रोकने को बाध्य हुआ । 
इस प्रकार विदेश नीति पर विश्व लोकमत का गहरा असर पड़ता है 


(0) विश्व संगठत--हरेक देश की घोषित विदेश नीति विश्वशान्ति और सुरक्षा की 
स्थापना के समर्थन की हामी होती है। किसी भी विश्व संगठन की स्थापना का उद्देश्य भी विश्व- 
शान्ति और सुरक्षा कायम करना होता है। इस कारण राष्ट्र विश्व संगठन के सदस्य बन जाते हैं । 
उनका किसी अच्य देश से विवाद होने की अवस्था में वे इस विश्व संगठन से अपेक्षा रखते हैं कि 
बह विवाद के समाधान में सक्रिय भूमिका निभाये । दूसरी तरफ सदस्य राष्ट्र भी - विश्व संगठन के 
उद्देश्यों ओर सिद्धान्तों तथा निर्णयों में बंध जाता है । 945 म्रें स्थापित संय्रुक्त राष्ट्र संघ का ही 
उदाहरण लें । इसके सदस्य राष्ट्र इसके चार्टर और घोयषणा-पत्र से देधे हुए हैं तथा वे उनके विभिन्न 
तिर्णयों का पालन करते हैं । इस प्रकार विश्व-संगठन की सदस्यता स्वीकार करने के वाद 
सदस्य के की विदेश नीति मर्यादित हो जाती है। अतः इसे विदेश नीति को एक तत्व माना 
जाता है। 

(।) सम्बद्ध देशों की प्रतिक्रिया--हरेक देश विदेश नीति निर्माण के दौरान इस बात को 
* सदेव ध्यान में रखताहै कि किसी विशेष नीति अपनाने से सम्बद्ध देशों की प्रतिक्रिया क्‍या 
होगी ? प्रतिक्रिया अनुकूल होगी या प्रतिकूल ? उसे किस ह॒द तक कौन-सी नीति अपनानी चाहिए 
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ताकि सम्बद्ध देश कम से कम नाराज हों । इन बातों पर बिना विचार किये किसी भी निर्णय 
के भयंकर परिणाम हो सकते हैं । यह वात अमरीका द्वारा चीन के साथ सम्बन्ध सुधारने के उदा- 
हरण से अधिक स्पष्ट हो जायेगी । अमरीका ने साम्यवादी चीन से सम्बन्ध सुधारते वक्‍त ताइवान 
और सोवियत संघ जैसे सम्बद्ध देशों की प्रतिक्रिया का जरूर ख्याल किया होगा। ताइवान 
अमरीका का मित्र है और चीव का शत्रु, दूसरी तरफ .चीत सोवियत संघ/का शत्रु है। ऐसी 
परिस्थितियों से अमरीका ने चीन से सम्बन्ध सुधारने के पहले इस पर जरूर विचार किया होगा कि 
कहीं इस कदस से उसके सोवियत संघ और ताइवान पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा । यदि 
प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा तो वह किस हद तक होगा और उसके बारे में अमरीका को कौन-से सम्भावित 
कदम उठाने पड़ेंगे । इस प्रकार सम्बद्ध देशों की प्रतिक्रिया विदेश नीति का एक प्रमुख' तत्व है । 
विदेश नीति के लक्ष्य 
(00%.5 68 ए0शशाठार एठट९) 

किसी भी देश की विदेश नीति के कुछ खास लक्ष्य होते हैं । यदि इन लक्ष्यों को संक्षेप में 
व्यक्त करने को कहा जाये तो मोटे तौर पर यह मानना उचित होगा कि विदेश नीति का लक्ष्य 
है--“राष्ट्रीय हितों की प्राप्ति, पूर्ति एवं रक्षा ।” लेकिन राष्ट्रहित शब्द अब तक भी सुस्पष्ट ढंग 
से परिभाषित नहीं हो पाया है। इसकी अस्पष्टता पर टिप्पणी करते हुए श्री के. जे. होल्सती ने 
लक्ष्य” शब्द का प्रयोग किया है। उन्होंने 'लक्ष्य| की परिभाषा करते हुए कहा है कि “भविष्य 
की वह वांछित स्थिति जिसे राज्य सरकारें अपने नीति-निर्माताओं द्वारा निर्धारित नीतियों के 
आधार पर अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अपने प्रभाव के प्रयोग द्वारा-दूसरे राज्य के व्यवहार को बदल कर 
अथवा उसे पूव॑वत बनाये रख कर प्राप्त करना चाहती हैं ।”* यहाँ स्पष्ट कर देना उचित होगा 
कि यह जरूरी नहीं कि किसी देश की विदेश नीति के लक्ष्य सदेव वही बने रहें । आवश्यकतानुसार 
विश्व राष्ट्रों की विदेश नीतियों के लक्ष्य बदलते रहते हैं। फिर भी यह कहा जा सकता है कि 
विदेश नीति के लक्ष्यों से आमतौर पर मुलभूत परिवत॑न किनन्‍्हीं विशेष परिस्थितियों और 
आवश्यकताओं के दौरान ही होता है । विदेश नीति के विभिन्न लक्ष्यों को अनेक विद्वानों ने अल्प- 
कालीन, मध्यवर्तीः तथा दीर्घकालीन की श्रेणियों से विभाजित कर विश्लेषित किया है। किन्तु 
उनको इस प्रकार विभाजित नहीं किया जा सकता क्योंकि विदेश नीति के लक्ष्यों का दायरा इतना 
लम्बा-चौड़ा है कि इस प्रकार 'की-श्रेणियों में उनको रखने पर जड़ता की ही वू आती है । विदेश 
नीति गतिशील है और उसके लक्ष्य भी । अस्तर्राष्ट्रीय राजनीति के बदलते परिप्रेक्ष्य में विदेश नीति 
के लक्ष्य भी उस मौजूदा वातावरण में अपने को डालने का प्रयास करते हैं । इस स्पष्टीकरण के 
साथ विदेश नीति के लक्ष्यों का निम्नांकित बिन्दुओं के अन्तर्गत अध्ययन करना उचित होगा 

(।) राष्ट्रीय सीमाओं की स्रक्षा--स्टेनले हॉफमैन की मान्यता है कि आज के जमाने में 
राष्ट्र के अस्तित्व की रक्षा सदेव दाँव पर लगी रहती है। इस कारण विश्व के सभी राष्ट्रों की 
विदेश नीति का सर्वप्रथम उद्देश्य उनकी राष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा करना होता है ताकि उनकी 
अखण्डता बनी रहे । कोई भी राष्ट्र नहीं चाहता कि दूसरा राष्ट्र उस पर हमला कर दें । राष्ट्रीय 
सीमाओं की सुरक्षा के वाद ही राष्ट्र अपने आन्तरिक विकास का लक्ष्य पुरा कर पाते हैं । राष्ट्रीय 
सीमाओं की सुरक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए विश्व के सभी राष्ट्र सेना का गठन करते हैं तथा 
बाह्य आक्रमण के संकट के दौरान सेना अपनी राष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा के लिए जी-जान लगा 


7, 7. पत्ती, उ्ािावागावों 2०0765 (2फ उा589, 967), 9. 26. 
2 छागारए जतिणवाएओ, न्ल|चच्याव्रांणात रिटाक्तणा5 : पल 7.0ाढड़ रित्यते 40 परफ्रष्ण॥? वी उत्ाव68 
प्05णाव्षत, 260, ॥#/रकवाणावों 2209#6 5 दावे काटंशा एगांवए (र९फ़ ४07:, 964), 9. 423 
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देती है। इस प्रकार हरेक राष्ट्र की विदेश नीति का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य राष्ट्रीय सीमाओं की 
सुरक्षा होती है । 

(2) विश्वशान्ति और सुरक्षा की स्थापना--विश्व के अनेक राष्ट्र शान्तिश्रिय हैं, इस 
कारण उनकी विदेश नीति का एक प्रमुख लक्ष्य विश्वशान्ति और सुरक्षा स्थापित करना होता 
है । विश्वशान्ति और सुरक्षा के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जहाँ वे स्वयं युद्ध का सहारा नहीं लेते 

है वहीँ दुनिया के किसी भी भाग में युद्ध भड़कने पर उसकी आग को जल्दी शान्‍्त करने के लिए 
अपना सहयोग देने को तत्पर रहते हैं । किन्‍्हीं राष्ट्रों से तनावपूर्ण सम्बन्ध की स्थिति में वे संकट के 
समाधान में मदद करते हैं। वर्तमान युग में बढ़ती शस्त्रों की होड़ को विभिन्न उपायों द्वारा रोकने 
का प्रयत्त आदि भी करते हैं, ताकि विश्वशान्ति और सुरक्षा के समक्ष कोई खतरा उत्पन्न ही न 
हो । भारत सहित विश्व के अनेक देशों की विदेश नीति का एक श्रम्मुख लक्ष्य विश्वशान्ति और 
सुरक्षा की स्थापना है। 7“: 

(3) चहुंसुखी आन्तरिक विकास-- विश्व के समस्त राष्ट्रों की यह महत्वाकांक्षा होती है 
कि चहुँमुखी आन्तरिक विकास को प्राप्त करें । इसी ,कारण इन राष्ट्रों की विदेश नीति को 
एक प्रमुख लक्ष्य चहुँमुखी आन्तरिक विकास करना वन जाता है। विदेश नीति राष्ट्रहितों की 
पूर्ति करती है और आन्तरिक विकास उससे घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है। चहुँमुखी आन्तरिक 
विकास के लिए राष्ट्र आपस में अनेक प्रकार के लेन-देन और समझौतों को सम्पादित करते हैं । 
इस प्रकार विश्व के सभी राष्ट्रों की विदेश नीति का प्रमुख लक्ष्य चहुँमुखी आन्तरिक विकास 
करना होता है। भारत ने विदेशी सम्पकं और सहयोग के जरिये ही अपना औद्यौगिक विकास 
किया. है । 

(4) आर्थिक उद्देश्य-- वर्तमान समय में 'अथ्थ” का अत्यन्त महत्व है और इसी कारण 
आधुनिक युग को “अर्थप्रधान युग” की संज्ञा तक दे दी गयी है। ऐसी परिस्थितियों में किसी भी 
देश की विदेश नीति द्वारा आथिक उद्देश्यों की उपेक्षा नेहीं की जा सकती । हरक*“देश आर्थिक रूप 
से सक्षम बनना चाहता है और यह तब ही सम्भव हो सकता है जब विदेश नीति के आथिक 
उद्देश्यों की पूति में ठोस कदम उठाये जायें । भारत अपने आधिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए तीसरी 
दुनिया के देशों को मशीनरी व साज-सामान वेचता है । तेल निर्यातक देश ओपेक संगठन वनाकर 
तेल के ज्यादा से ज्यादा दाम वसूल कर अपनी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करते है । अनेक वड़ी शक्तियाँ 
दूसरे देशों में पूंजी निविश करके आथिक मुनाफा कमाती है । इस प्रकार आशिक उद्देश्यों को प्राप्त 
करने में सभी देशों की विदेश नीति स्देव सक्रिय रहती है । 

(5) वैचारिक उद्देश्य-- हरेक राष्ट्र की अपनी' एक विचारधारा होती है जिसके आधार 
पर वह अपने कार्यो का सम्पादन करता है । मसलन अमरीकी विदेश नीति पूँजीवादी लोकतन्‍्त्र पर 
आधारित है। अमरीका की विदेश नीति का लक्ष्य यह रहता है कि विश्व राष्ट्रों में लोकतन्त्रतात्मक 
शासन व्यवस्था हो तथा इस शासन-व्यवस्था को अपनाने वाले देश मुक्त: अथ॑ंव्यवस्था का मार्ग 
अपनायें । इसके विपरीत, सोवियत संघ की विदेश नीति साम्यवादी दर्शन पर आधारित है जिस 
कारण उसकी विदेश नीति का वैचारिक लक्ष्य है--विश्व में साम्यवाद का प्रसार | इस प्रकार 
राष्ट्रों की विदेश नीतियों के वैचारिक लक्ष्य होते हैं । 

- [0) सेनिक दृष्टि से शक्तिशाली बनना-- आज के युग में किसी भी : राष्ट्र द्वारा सैनिक 
हृष्टि से मजबूत होना अनिवार्य-सा हो गया है। अन्यथा, शत्रु-राष्ट्र उस पर सैनिक हमला कर 
अवैध रूप से कब्जा कर सकते हैं । इसी दृष्टि से विश्व के राष्ट्रों की विदेश नीति का एक प्रमुख 
लक्ष्य सैनिक दृष्टि से शक्तिशाली बनना होता हे-। इसके लिए वे सैनिक शास्त्रों का निर्माण करते हैं 
तथा आवश्यक शस्त्रों के अभाव में बड़े राष्ट्रों से शस्त्र खरीदते है । 


री 
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(7) राष्ट्रीय स्वाधीनता की रक्षा करना--हरेक स्वतन्त्र राष्ट्र चाहता है कि:वहअपनी 
. राष्ट्रीय स्वाधीनता को बनाते रखे । द्वितीय विश्व युद्ध के वाद एशिया, अफ्रीका, लैटिन अम्तरीका 
के अनेक देंशों ने. राष्ट्रीय स्वाधीनता .पाने के लिए औपचारिक दासता के' खिलाफ : संघर्ष किया। 
स्वतन्त्र होने पर अधिकांश देशों ने ग्रुट निरपेक्ष .त्ीति अपनायी ताकि वे बड़े -राष्ट्रों के प्रभाव से - 
मुक्त होकर :स्वतन्त्र मार्ग अपना सकें । .इस प्रकार. . राष्ट्रीय .स्वाधीनता. का लक्ष्य अनेक छोटे एवं 
गरीब देशों. के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है । हे 
(8) धामिके उद्देश्य--अनेक, राष्ट्रों की विदेश नीतियों के. धामिक .'उद्देश्य :भी होते हैं ।. 
“अधिकांश: मुस्लिम बहुसंख्यक जनसंख्या वाले. राष्ट्रों की आधारशिला धर्म पर ही रखी:गंयी |धर्म . 
की समरूपताः होने के कारण अधिकांश मुस्लिम राष्ट्रों की विदेश नीति का धामिक उद्देश्य उत्तमें 
“एकता” स्थापित करता होता है। संकट के समय वे एक-दूसरे की मदद करते हैं, एक, मंच।बत्ता 
कर वे धामिक उद्देश्य प्राप्त करने क़ा. भी प्रयास करते हैं। भारत में हिन्दू-मुस्लिम दंगा होने पर , 
कक द्वारा भारत में मुस्लिम समुदाय के पक्ष में आवाज उठाना उसका धामिक उद्देश्य वन. 
गया है । 
(9) सांस्कृतिक उद्देश्य--हरेक राष्ट्र की-अपनी सम्थता और संस्क्ृति होती है । वह.विदेश 
में अपनी संस्कृति के प्रसार के' लिए कार्य करता है । इस सांस्क्ृतिक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वह 
. ,विदेशों में सांस्क्ृतिक प्रतिनिधिमण्डल. भेजता है और साहित्य वाँटता है,: ताकि सांस्कृतिक प्रभाव 
'के जरिये अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति कर सके । 


' , डॉ. वेदअताप वैदिक ने अपनी पृस्तक भारतीय विदेश नीति : नये दिशा संकेत” में भारत 
« के लिए सांस्कृतिक विदेश नीति का एक वेकल्पिक ढाँचा. प्रस्तुत किया है। उनके अनुसार, /इस 
.. समय आउतेय एशिया, पश्चिमी एशिया तथा “ लातानी अमरीका में ऐसे: लगभग -25 देश हैं जहाँ 
भारतीय सांस्कृतिक दतावासों की स्थापना अविलम्ब की. जानी चांहिए । इन दूतावासों का काम उन 
देशों में भारतीय भाषा, वेश-भूषा, भोजन, भजन और भेष॑ज की कूटतीति चलाना होता. चाहिए। 
भारतीय भाषांओं के प्रशिक्षण केन्द्र विदेशियों को तो भारत से जोड़ेंगे ही, प्रवासी भारतीयों के मन . 
"में भारत के प्रति अनुराग को भी तरोताजा रखेंगे।।.....' पक 2 
आय विदेश नीति के उपकरण'. (४ .'. ४: 
(एएडपए शहर 07 ए0रशाठ्प एठा॥0२) ' 
कोई भी देश अपनी विदेश नीति के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अनेक उपकरणों का 
'सहारा लेता है । ये उपकरण वे साधन हैं जिनकी सहायता से सम्बन्धित: देश रराष्ट्रंहितों की पूर्ति 
_ करते हैं। भिन्न-भिन्न परिस्थितियों में भिन्न-भिन्न उपकरणों का सहारा लिया जाता है । अनेक वार 
एक- साथ कई- उपकरणों को प्रयोग में लाया जाता है । विदेश नीति के निर्धारण - और क्रियान्वयन 
. के दौरान प्रयुक्त किये. जाने वालें- प्रमुख उपकरण -निम्नांकित हैं है 
ह () सन्धि-वार्ता-जब दो या उससे: ज्यादा राष्ट्रों के बीच विवाद हो 'तो'उसका 
संमाधान खोजने के लिए सम्बन्धित पक्ष सन्धि-वार्ता आयोजित करते हैं । इन सरन्धिं-वार्ताओं में 
सम्बन्धित देशों के प्रतिनिधि विचारं-विमर्श करते हैं. ताकि किन्हीं निर्णयों' पर पहुँचकर विवाद के 
समाधान के रूप में सन्धि की जा सके । ये वार्ताएँ कभी-कभी कई दिनों व महीनों तक चलती हैं. 
'और- अनेक बार तो विभिन्न चरंणों में होती हैं ।. बन वार्ताओं के बाद जरूरी नहीं कि विवादं के | 


2.- डॉ. बेदप्रताप. वैदिक, भारंतीय विदेश नीति : नये:दिशा. संकेत (नेशनल, नयी : दिल्‍ली, 980) 
पृ.]8, ' , ह ः ह हु 
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समाधान के रूप में सन्धि हो ही जाये ॥ अनेक वार वार्ताएँ असफल भी हो जाती हैं । कुछ सन्धि- 
बार्ताएँ गुप्त होती हैं. और कुछ वाकायदा खुले रूप में,. जिसके अन्तर्गत ' सम्बन्धित सन्धिवार्ता के 
प्रवक्ता चिश्व को जनप्रचार के साधनों के माध्यम से ' समय-समय पर. “वार्ता की प्रगति के बारे में 


जानकारी देते हैं। अतः सन्धिवार्ता विदेश नीति का एक ऐसा उपकरंण है जिसके ज॑रिये विवाद 
में उलझे राष्ट्र समाधान खोजने के लिए विचारों का आदान-अ्रदान कर किन्‍्हीं निर्णयों तक पहुँचने 


.. का प्रयास करते हैं । 


(2) सन्धि--सन्धिवार्ता के दौरान यदि विवाद के -वारे में किन्हीं निश्चितःनिर्णय पर 


सहमति हो जाती है तो सम्ब्नन्धित पक्ष सन्धि पर हस्ताक्षर कर लेते हैं:। सन्धि एक ऐसा दस्तावेज 


है जिसमें समझौते की. शर्तों का स्पष्ट-उल्लेख किया जाता है। अच्छी, सन्धि,का सर्वप्रथम ग्रुण 


: उसकी स्पष्ठता होता है ताकि हेस्ताक्षरकर्ता देशों में उसके विश्लेषण के वारे में मतभेद्रों की गु जा- 


इश न रहे । प्राप्नीनकाल से ही विभिन्न राष्ट्र सन्धि करते आये हैं । : प्रथम विश्वयुद्ध के वाद की 
गयी वार्साउ की. सल्धि विदेश नीति के एक उपकरण के रूप में एक अच्छा. उदाहरण है। ' 

- (3) क्षेत्रीय सुरक्षा सन्धि---अनेक वार विश्व के किसी कोने के देश क्षेत्रीय सुरक्षा के 
दृष्टिकोण से सन्धि करते हैं । यह सन्धि उनकी विदेश नीतियों के उपकरण का कार्य करती है । - 
'इस क्षेत्रीय सुरक्षा. सन्धि के जरिये क्षेत्र विशेष के देश .जहाँ एंक ओर आपस में सहयोग करते हैं 
वहीं दूसरी ओर द्ाहरी, खतरे के समय एकजुट' होकर उनका सामना करते हैं'। द्वितीय विश्वयुद्ध के 
बाद अमरीका ने पश्चिमी, यूरोप के देशों को अपने गठजोड़ के अन्तर्गत लेकर साम्यवादी खतरे का 


' मुकाबला करने के लिए क्षेत्रीय सुरक्षा सन्धि करके 'ताटो' नामक सैनिक संगठन की स्थापना. की । 
. इसी प्रकार सोवियत संघ ने पूर्वी: यूरोप के देशों को अपने साथ लेकर, पूंजीवादी खतरे का मुकावला' 
. करने के लिए 'वारसा' सन्धरि की । .सेण्टो” और “सिएटो” संगठनों की स्थापना भी क्षेत्रीय सुरक्षा 


सन्धियों के द्वाराहुई। :- 2 ी 
(4) आ्थिक सहयीग संगठनों की स्थापना--विदेश 'नीति के उपकरण के रूप में आथिक 


मे सहयोग संगठन का प्रयोग-भी किया जाता. है । किन्‍हीं समान हितों से प्रेरित होकर कुछ देश ऐसा . 


* "आधथिक॑ संगठन बना लेते हैं । ऐसे संगठन के माध्यम से सदस्य देश अपनी विदेश नीतियों के लक्ष्यों ' 


० 


की पूर्ति के लिए आपसी आधिक सहयोग करते हैं। यूरोपीय आर्थिक: समुदाय, कॉमन फार्म और 
यूरोपीय साझा-मण्डी को ऐसे आर्थिक सहयोग संगठनों की श्रेणी में रखा जाता है.। 


(5) युद्ध--अनेक देश युद्ध को अपनी-विदेश नीति के उपकरण के रूप में इस्तेमाल करते 
हैं। इसके अन्तर्गत युद्ध की धमकी देना, युद्ध लड़ना और शत्रु देश द्वारा: आक्रमण करने पंर उसके 
साथ युद्ध लड़ना सम्मिलित है । युद्ध के द्वारा सम्बन्धित पक्ष अपनी विदेश नीति के लक्ष्यों को पूरा 
करने के प्रयांस में लगे रहते हैं । युद्ध की दृष्टि से संदेव तैयार रहने के लिए.राष्ट्र सैनिक तैयारियाँ 


. करते:हैं ओर अंसीमित' व्यय करते हैं । कुछ राष्ट्र तो विवादों के समाधान के लिए अंच्य शान्तिपूर्ण 
' उपायों के वजाय' युद्ध को ही प्राथमिकता देते हैं ॥ मसलन भारत का पड़ौसी देश पाकिस्तान जो 


अपनी विदेश'नीति की महत्वार्काक्षाओं को पूरा करने के लिए भारत पर 947, 965 और 
97 में तीन वार सैनिक आक्रमण कर.चुका है। आाच्तिप्रिय भारत को भी इस हमले का मुकाबला 


: तथा सथूल राष्ट्रीय हितों. की रक्षा के लिए मजबूरीवंश: युद्ध का सहारा लेना पड़ा ।* इस प्रकार 


: युद्ध विदेश नीति के उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। आज स्थिति यह है कि थरुद्ध लड़ना 


पड़ें या.नहीं,.किन्तु विश्व के समस्त राष्ट्र युद्ध के सम्भावित खतरे से आशंकित रहते हैं और सैनिक 
तेयारी अवश्य करते.हैं। * - 2 798 5४ ३ 


(6) दौत्य-कूटनोतिक सम्बन्धों की स्थापता--दौत्य सम्बन्धों:-का अर्थ दो राष्ट्रों के वीच 


है 
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पूछसीतिक सस्वन्धों की स्थापना से है। इसके अन्तर्गत राष्ट्र एक-दूसरे की राजधानियों में अपने 
राजयूतावरस खोलते हैं। इन दूतावासों में राजदूत और अनेक अन्य कूटतीतिक अधिकारी रहते हैं। 
धोमों देशों के बीच चहुँसुखी सम्बन्धों की स्थापना में ये कूटनीतिक अधिकारी सहायक एवं माध्यम 


फी भूमिका अदा करते हैं । आधुनिक विश्व की अन्तनिर्भरता को देखते हुए विदेश नीति के उपकरण: 


फे रूप में अस्य राष्ट्रों के बीच दौत्य कूटनीतिक सम्बन्धों की स्थापना का महत्व दिनोंदिन बढ़ता ही 
जा रहाहे। 

(7) यो सरकारों और नवोदित देशों को भास्यता देनः--तयी सरकारों और नवोर्दित 
देशों फो मान्यता देना भी विदेश नीति का एक प्रमुख उपकरण है। द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद अनेक 
अफ्रो-एशियाई और लातीची अमरीकी देशों का औपनिवेशिक शासन की दासता के पंजे से स्वत 
होकर मवोदित देश के रूप में उदय हुआ । तत्कालीन स्वतन्त्र देशों ने उत नवोदित देशों को नगरी 
सरकारों को मान्यता दी। इस गास्यता के बाद ही मान्यता देने वाले तथा मास्यता प्राप्त करे 
वाले देश के घीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित होते हैं। कभी-कभी मान्यता का प्रश्न नवोद्ि 
देश और नयी सरकारों के लिए विदेश नीति में अत्यन्त ही जटिल परिस्थिति पैदा कर देता है। 
949 में चीन में साम्यवादी ऋान्ति के उपरान्त अमरीका ने पीकिंग स्थित साम्पवादी सरकार को 
सान्‍्यता प्रदान नहीं की । इसके विपरीत, फार्मोसा वाली चांग-काई-शेक की सरकार को उसने चीत 
की असली सरकार के रूप में मान्यता प्रदाव की । बहुत लम्बे समय त्तक अमरीका ने साम्यवादी 
पीन की सरकार को विश्व समुदाय में अकेला छोड़ देने के लक्ष्य के रूप में इस मान्यता के प्र 
फो विदेश भीति के उपकरण के रूप में प्रयोग किया । अब अमरीका ने पीकिय स्थित साम्यवा 
सरकार फो चीन की असली सरकार के रूप में मान्यता दे दी है। यह भी उसने तब किया५ 
अमरीका को खगा कि चीन फी राम्यवादी सरकार को मान्यता देने से उसको सोवियत संघ 
साथ सौदेबाजी की स्थिति मजबूत हो जायेगी । इस प्रकार मान्यता को विदेश नीति के उपकरण 
रूप में एस्तेमाल किया जाता है । 

($) कूटनीतिक सम्बन्धों को संग फेरता--किसी देश के साथ कूटनीतिक सस्वन्धों को ६ 
या विच्छिन्ष करना भी विदेश सीति का एमुख उपकरण है । कुटनीतिक सम्बन्धों को भंग कः 
का कदम अत्यन्त नाजुक और सीमित परिस्थितियों में ही उठाया जाता है । इसे कदम को उठ 
वाला देश इसके हारा दूसरे देश के प्रति अपनी नाराजगी और विरोध प्रकट करता है। कूटनीरि 
सम्बच्धों को भंग करने के अन्तर्गत दोनों देश एक-दूसरे की राजधानियों से अपने राजदूत वा' 
बुला लेते हैं और राजदूतावास हटा लेते हैं । इसका प्रभाव यह पड़ता है कि दोनों देशों के रब 
बातचीत फा एक प्रसुख साध्यम नहीं रहता । इसके अभाव में मजबूरीवश सम्बन्धित राष्ट्र कि 
तीसरे देश की सध्यस्थता का आश्रय छेते हैं। स्पष्ट है कि कूट्नीतिक सस्बन्धों के अभाव 
दोनों देशों फो बातचीत प्रारम्भ फरने के लिए अनेक अड़चनें उठानी पड़ती हैं। एक वार 
नीतिक रशस्बच्ध विच्छिन् कर पुनःस्थापित तभी होते हैं जब सम्बद्ध देशों में विवाद के प्रति गो 
सहमति हो जाये । सोवियत संघ ने इजरायल के साथ कूटनीतिक सम्जन्ध-विच्छेद इसलिए ॥ 
ताकि अरब देशों के साथ घनिष्ठ सस्वच्ध स्थापित करके वह अपने स्थूल राष्ट्रीय हितों की १ 
फर सके । क्र्थात्‌ सोवियत संघ ने इजराइल के साथ कूटनीतिक सम्बन्धों को तोड़कर उसका विं' 
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शान्तिपूण उपायों से सुलझाया जा सकता है । इस प्रकार कूटनी तिक सम्बन्धों को भंग करना विदेश 
नीति का प्रमुख उपकरण है । 

(9) बिरोध-पत्र या चेतावनी देना--किसी एक देश द्वारा दूसरे देश को विरोध-पत्र लिखना 

. या चेतावनी देना भी विदेश नीति का महत्वपूर्ण उपकरण है । हालाँकि यह कूटनी तिक सम्बन्धों के 
भंग करने से हल्का कदम अवश्य है किन्तु इसका इस्तेमाल विश्व के राष्ट्र आये-दिन करते रहते है । 
विरोध-पन्नों या वेतावनियों के जरिये देश अपने खिलाफ चल रहे देश के प्रति नाराजगी एवं विरोध 
अत्यन्त ही परिष्कृत तरीके से करता है, भद्दे व्यवहार या गन्दे शब्दों में नहीं । विरोध-पत्नों या 
चेतावनियों की भाषा अत्यन्त संयत, परिष्कृत एवं कभी-कभी अस्पष्ट और दो अर्थ वाली होती 
है । अगन्त 980 में भारत के अनेक शहरों में हिन्दू-मुस्लिम दंगे हुए तो पाकिस्तान के शासन वर्ग 

' मे भारत सरकार पर इन दंगों का दोप मढ़ दिया । इसकी प्रतिक्रिया में भारत ने पाकिस्तानी 
सरकार ओ संयत भाषा में एक विरोध-पत्र लिखा जिसमें कहा गया कि यह भारत का आन्तरिक 
मामला है और इसमें किसी अन्य देश का हस्तक्षेप सहन नही किया जायेगा। अगस्त 980 में 
पोलैण्ड में सोवियत समर्थक श्रमिकों ने सरकार के खिलाफ हड़ताल कर अपनी माँगें स्वीकार करवा 
लीं । अमरीका तथा अनेक पश्चिम यूरोपीय देशों ने पोल॑ण्ड के श्रमिकों का समर्थन किया तथा इस 
घटना को साम्यवादी व्यवस्था की हार करार विया। इसके विरुद्ध सोवियत संघ ने अमरीका 
सहित पश्चिमी देशों की सरकारों को सार्वजनिक चेतावनी जारी की कि पोलैण्ड में अनावश्यक 
हस्तक्षेप नहीं करें । चेतावनी में यह भी यह कहा गया कि सोवियत संघ पोलैण्ड में पश्चिमी देशों के 
किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप और दुष्प्रचार को सहन नहीं करेगा । इसका प्रभाव यह पड़ा कि 
पश्चिमी खेमा अपनी प्रतिक्रिया में थोड़ा सजग और संयत हो गया। इस प्रकार विरोध-पत्र एवं 
चेतावनियाँ विदेश नीति के प्रभावशाली उपकरण के रूप में प्रयोग में लायी जाती हैं । 

(!0) अन्य देशों से आर्थिक सम्बन्ध--विदेश नीति के अन्य देशों से आथिक सम्बन्ध कायम 
करने के उपकरण के रूप में किसी देश द्वारा अन्य देश में पूंजी न्‍्यस्त करना, उसके बौण्ड खरीदना, 
प्रत्यक्ष आथिक सहायता प्रदान करना, औद्योगिकीकरण एवं यू निर्निर्माण में सहयोग देना महत्वपूर्ण 
रूप से उल्लेखनीय है । वस्तुतः आज की विश्व राजनीति में “अर्थ” विंदेश नीति का एक आधारभूत 
तथ्य की तरह स्थापित हो गया है । आज विश्व राजनीति अर्थकेन्द्रित हो गयी है | द्वितीय विश्व- 
युद्ध के पश्चात यूरोपीय देशों की ध्वस्त अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण के लिए अमरोका ने मार्शल 
योजना तैयार की जो लोक-कल्याण के उद्देश्य से कम और अमरीकी विदेश नीति के राष्ट्रीय हितों 
की पूर्ति के दृष्टिकोण से ज्यादा प्रेरित थी । आज विश्व की बड़ी शक्तियाँ तीसरी दुनिर्थां के गरीब 

- देशों में पूंजी निवेश करने के साथ-साथ अपने राजनीतिक तथा अन्य उद्देश्य भी पूरा करती है। 
बड़ी शक्तियों हारा छोटे देशों को आधिक सहायता भी राजनीतिक उद्देश्य से प्रेरित होती है। 
अर्थात इस प्रकार के आर्थिक सम्बन्ध विदेश नीति के उपकरण के रूप में कार्य करते है । 

(]) अन्य देशों के साथ सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, शैक्षणिक आदि सम्बन्ध--आधुनिक युग के 
वारे में कहा जाता है कि दुनियाँ धीरे-धीरे;वहुत छोटी होती जा रही है । इसका अर्थ यही है कि 

/$ विश्व के देश एक-दूसरे के साथ चहुँमुखी स्तर पर ही सम्बन्ध स्थापित करने में लगे हुए हैं । पहले 
राष्ट्र में सरकारी स्तर पर ही सम्बन्ध हुआ करते थे किन्तु आजकल एक देश की जनता भी दूसरे 
देशों की 'जनता के साथ राजनीतिक, आशिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, शैक्षणिक आदि 
तमाम क्षेत्रों में घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित करने में लगी रहती है और विश्व की आधुनिक सरकारें 
सम्बन्धों के इस आदान-प्रदान की इजाजत ही नहीं देती वल्कि इसे अनेक॑वार प्रोत्साहित, भी करती 
हैं। जीवन के चहुमुखी क्षेत्रों में सम्बन्धों की स्थापना विदेश * नीति के एक प्रमुख उपकरण की 
भूमिका अदा करती है। चहुँमुजी क्षेत्रों में सम्बन्ध सरकारों के राजनीतिक सम्बन्धों को मैत्रीपूर्ण 
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बनाने में मदद करते हैं । इस सन्दर्भ में चीन की “पिंग पोंग कूटनीति” का उदांहरण दिलचरप है। 


चीन ने पिंग पोंग खेल प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए अमरीकी खिलाड़ियों को आमिस्त्रत कर 


अमरीका-घीन सम्बन्ध सुधारने का एक एक नया युग. प्ररम्भ किया । इस प्रकार जीवन के विपक्ष क्षेत्रों 
में दो देशों के बीच सम्बन्धों, की स्थापना को विदेश नीति के उपकरण के रूप में प्रयुक्त किया. 


जाता है । 


' वातावरण में रहना चाहता है । इसके लिए जब भी किसी “विश्व संगठन के निर्माण का प्रस्ताव 
आता है तो एक बहुत बड़ी संख्या में राष्ट्र उसके सदस्य बनने को तैयार हो जाते हैं । विश्व संगठन 
विश्वशान्ति और सुरक्षा बनाये रखने के साथ-साथ सदस्य राष्ट्रों में आपसी विवादों का हल भी 
ढूँढ़ने का प्रयास करता है । सदस्य राष्ट्र स्वयं विवाद की स्थिति 'में विश्व संगठन के माध्यम पे 
संगठन का इस्तेमाल करते हैं। जब 947 में पाकिस्तान ने भारत के कश्मीर राज्य पर अपना 
'दावा पेश किया तो भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ जेसे विशाल संगठन को इस विवाद का हल ढूँढ़ने के 
लिए कहा । इसी प्रकार अरब देश इजराइल अधिकृत भूमि को उससे खाली करवाने के लिए अनेक 
वार संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा. में इसके लिए प्रस्ताव पारित करवा डुके हैं.। अर्थात अख देश 

' संयुक्त राष्ट्र संघ के समर्थन से इजराइल पर दबाव डलवो कर अपनी भूमि पर से उसकां कब्जा 
हटवाना' चाहते हैं। इस प्रकार राष्ट्‌ विश्व संगठन का विदेश नीति के उपकरण के रूप में इस्तेमाल 
करते हैं । हि है * ०६ २ | ॥ 

(3) भ्ुप्तचर विभाग--विज्ञान और टेक्नोलोजी के बढ़ते चरणों के इस, आधुनिक युग में 
ज्ञान! का महत्व दिनोंदित बढ़ता जा रहा है। किसी भी देश का गुप्तचर विभाग .अच्य देशों में 
हो रहे घटनाक्रम की जानकारी रखता है तथा संकटकालीन स्थिति में ग्रुप्तचर विभाग अपनी 


१५ सरकार को उस संकट के बारे में प्रमाणिक एवं विश्वसनीय जानकारी देता है। इसके आधार पर 


वह देश उस सूंकट विशेष के बारे में विदेश नीति निर्धारण करता है। अमरीका की सी. आई. ए. 
और सोवियत संघ की के. जी. वी. विश्व के प्रमुख गुप्तचर संगठन हैं । ये खुफिया संगठन कभी 
कभी अन्य देशों में षड्यन्त्र कर विरोधी शासन का तख्ता तक पलट देते हैं । गुप्तचर विभाग 
अत्यन्त सजग रहता है क्योंकि उस पर अपने देश के राष्ट्रीय हितों की हर कीमत पर पूर्ति करने 
की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है । इसी कारण गुप्तचर विभाग का विदेश नीति , निर्धारकों कक 
लिए भांख और कान .जैसा महत्व है। इस प्रकार गुप्तचर विभाग विदेश - नीति का एक प्रगुद 
“उपकरण है । कम, | 758 
ह विदेश नीति.: निर्धारण प्रक्रिव 
ु (_0एशछाठार एठा42ऐ ; 7छ80८888 67 56). 

विदेश नीति निर्धारण प्रक्रिया का तात्पय॑ किसी देश के वैदेशिक मामलों में कोई भी निर्णय 
किन के द्वारा लिया जाता है और यह निर्णय किस प्रकार प्रक्रिया के दौर से ग्रुजरता है, से है। 


न 


प्राचीन विश्व के अधिकांश देशों में समस्त शक्तियाँ राज्य के हाथों में केन्द्रित होती थीं जिससे विदेश. 


नीति के निर्धारण की प्रक्रिया आसान थी । राजा अपने चन्द दरंबारियों तथा सलाहकारों से परामश 
करके जल्दी ही निर्णय ले लेता था लेकिन आज विश्व बदल गया है । विश्व-राष्ट्रों में अब पहलें की 
तरह न तो स्व शक्तिमात्र- राजा रहे और न ही वह पुरानी विश्व राजनीति, जिसमे राष्ट्रों के हि 
अन्तक्तिया एवं अन्तर्निभेरता कम थी । विज्ञान एवं टेक्नोलोजीं के वर्तमान युग में विश्व के राष्ट्र 
में हरेक स्तर पर अन्तक्रिया और अन्तनिरभरता बढ़ रही है जिस कारण राष्ट्रों की विदेश नीति को 
.._ निर्धारण प्रक्रिया अपेक्षाकृत लम्बी एवं अत्यन्त जटिल हो गयी है। उसे विभिन्न चरणों से होकर 


(2) विश्व संगठन का उपयोग--विश्व समुदाय आमतौर पर शान्ति और सुरक्षाके 


विदेश नींति के मौलिक तत्व [497 


गुजरना पड़ता है । आज अमरीका या सोवियत संघ के राष्ट्रपति मनमानी विदेश नीति निर्धारित _ 
नहीं कर सकते । | के 
विदेशी नीति निर्धारण प्रक्रिया के दो पहलू हैं--निर्णय तथा उंसको कार्यान्वयन | विदेश  : 
नीति निर्धारण के दौरान दोनों पहलुओं पर सोचा जाता है कि क्या निर्णय लिया जाये और उसका 
कार्यान्वयन कैसे हो ? विदेश नीति निर्धारण प्रक्रिया में दो प्रकार के अभिकरण होते हैं जो ' उसमें 
हिस्सा लेते हैं । ये हैं-+-सरकारी अधिकरण और गैर-सरकारी अभिकरण। ये अभिकरण ,विदेश 
नीति निर्धारण करते हैं और | उसका कार्याव्वयन भी 4 ध्यान रखने योग्य बात 'यह है कि अन्तिम _ 
निर्णय नीति निर्धारण प्रक्रिया के दौर से ग्ुजरता है जिसमें सरकारी अभिकरण प्रत्यक्ष रूप से.भाग _ 
'छ्वेते हैं। इनके बारे में विस्तृत विवेचन निम्नांकित है 
सरकारी अभिकरण | 
-.. सरकारी ,अभिकरण में कार्यपालिका और व्यवस्थोंपिका दोनों को सम्मिलित किया जा , 
सकता है ।. चाहे देश लोकतन्त्रीय हो या साम्यवादी, वहाँ सरकार के ये दोनों अंग जरूर होंगे । 
कार्यपालिका के अंगों में प्रमुख - रूप से-प्रधानमन्त्री या|और राष्ट्रपति, सम्बन्धित मन्त्रिगण तथा 
अन्तविभागीय संगठन के:नाम गरिनाये जा सकते हैं । व्यवस्थापिकों के. अन्तर्गत संसद के सदस्यों की ' 
सम्बन्धित संसदीय समितियों को रखा जा संकता है । सरकार के - ये अंग विदेश नीति निर्धारण की . 
' प्रक्रिया में सक्रिय एवं निर्णयात्मक रूप से भाग लेते हैं । । 
«.. प्रधानमन्त्री सरकार का प्रमुख होता है और विदेशमन्त्री विदेशी मामलों का । ; इनसे जुड़ा. 
हुआ होता है देश का विदेश मन्श्रालय । रक्षा.मन्त्रालय से भी इनका सम्बन्ध रहता है । विदेश नीति 
निर्धारण के समय कार्यपालिका के सदस्यों की. सक्रिय एवं निर्णयात्मक भूमिका का कारण यह है 
कि थे ज़नता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं जित्त_ पर देश को चलाने का उत्तरदायित्व होता है । 
व्यवस्थापिका, में जनता द्वारा चुने'हुए वे सभी प्रतिनिधि आते, हैं, भले ही वे कार्यपालिका के सदस्य 
हों या नहीं । थे जन; प्रतिनिधि सदन में विदेशी मामलों में वहसः के द्वारा अपनी राय प्रकट करते हैं . 
. और सरकार द्वारा विदेश नीति. निर्धारण को प्रभावित करते हैं । -इस प्रकार सरकारी. आक्रमण 
' की, विदेश नीति निर्धारण प्रक्रिया- में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। . 5 - 
गेर-सरकारी अभिकरण. - के 
विदेश नीति निर्धारण में गर-सरकारी अभिकरण हालांकि नीति विषयक निर्णय नहीं लेते 
किन्तु नीति निर्धारण, प्रक्रिया को काफी ह॒दं: तक प्रभावित जरूर.करते हैं। सरकार इनके विचारों 
की एकदम उपेक्षा कदापि नहीं कर सकती ।. गर-सरकारी अभिकरण के अच्तर्गत राजनीतिक दल, 
हित-समूह, जनमत एवं विशेषज्ञों को रखा जा' सकता है । ये विदेश नीति निर्धारण में सरकारी निर्णय . 
को.प्रभावित करते हैं। .. . : 5 ॥0 20 00 
लोकतलनत्र' में इन गर-सरकारी अभिकरणों की विदेश नीति निर्धारण प्रक्रिया में अपेक्षाकृत 
अधिक सक्रिय भूमिका की. गुजाइश होती है क्योंकि ऐसी शासन-व्यवस्था में शक्ति का विकेन्द्रीकंरण 
'और विरोधी पक्ष को अपंनी बात कहने का मौका दिया जाता है। मंसलन हरेक - राजनीतिक दल 
ककीो अपनी एक'विचारधारा होती है. जिसके अनुसार चलेकर वह राष्ट्र-निर्माण का कार्य सम्पंत्न करनां 
चाहता है । हरेक राजनीतिक दलः की विदेशी मामलों में भी अंपनी एंक॑ दृष्टि होती है। विकसित 
हित समूह भी अपने-अपने हितों के अनुंसांर किसी -विशेष प्रकार की विदेश त्ीति की वकालत करते 
.” हैं | विदेशी मामलों में जनमते भी जाग्रते रहता.है। विषय-विशेषज्ञ तो विदेशी मोमंलों पर रेडियो 
टेलीविजन और समाचार-पंत्र-पंत्रिकाओं के मोध्यम से अपनी: 'राय तो व्यक्त करते ही हैं । संरकार 
विदेश नीति निर्धारण प्रक्रिया के दौरान इन गर-सरकारी अभिकरणों के सभी मतान्‍्तरों को दृष्टिगर्त 
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रखते हुए ही निर्णय लेती है ताकि सर्वसम्मत विदेश नीति निर्धारण का कार्यान्वयन पूरी ताकत मे 
किया जो सके । हरेक सरकार इन गैर-सरकारी अभिकरणों की आलोचना से बचना चाहती है 
जिस कारण वह उनके मत के,एकदम विपरीत कम ही मामलों में निर्णय लेती है । इस प्रकार विदेश 
नीति निर्धारण प्रक्रिया में गेर-सरकारी अभिकरणों की सक्रिय एवं अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका 
होती है । 

विदेश नीति के रुझान 


(जर&्प'णरए 08 70एशठाब एणाटर) 

विदेश नीति के रुझान का पता -किंसी देश द्वारा विश्व के अन्य देशों के प्रति अपनायी गयी 
नीतियों को विश्वव्यापी राजनीति के सन्दर्भ में रखकर लग्राया जा सकता है। विश्व राष्टों की 
विदेश नीति के रुक्षान को अनेक श्रेणियों में वाँठा जा सकता है । किन्तु स्थानाभाव के कारण यहाँ 
यही उचित होगा कि हम विदेश नीति के प्रमुख रुझानों का ही अध्ययन करें । मोटे तौर पर आधु- 

निक विश्व राजनीति में विश्व राष्ट्रों की विदेश नीतियों में तीन प्रकार के रुझान पाये जाते हैं : 
(क) अलगाववादी रुझान, (ख) ग्रुटनिरपेक्ष रुझान, और (ग) अधीनस्थतावादी रुझान । इनका 
संक्षेप में विवेचन निम्नांकित है 

कि) अलग्राववादी रुआन---किसी राष्ट्र हरा विदेश नीति के अलगाववादी रुझान अपनाने 
का कतई अर्थ यह नहीं है कि वह राष्ट्र विश्व के अन्य राष्ट्रों से किसी प्रकार के सम्बन्ध रखे ही 
नहीं । असल में इसका अर्थ यह है कि वह अच्तर्राष्ट्रीय राजनीति की उलझनों से अपने आपको 
दूर रखता है । वह न तो किसी राष्ट्र की तरफदारी करता है और न ही विरोध । बैसे अलगाववादी 
रुझान अपनाने वाला राष्ट्र ऐसी नीति किन्हीं विशेष कारणों से अपनाता है । अमरीका ने स्वतत्वता 
प्राप्ति के वाद इस अलगाववादी रुझुन को कुछ वर्षों तक अपनाया था। 

(ख) गरुटनिरपेक्ष झुझ्लान--गुटनिरपेक्ष रुआन अपनाने वाला राष्ट्र विश्व राजनीति में 
गुटबाजी की राजनीति से अपने आपको दूर रखता है। ग्रुटनिरपेक्ष राष्ट्र स्वतन्त्र विदेश नीति का 
पालन करते हैं । वे वड़ी शक्तियों द्वारा प्रवतित सैनिक संगठनों में भाग नहीं लेते । द्वितीय विश्वयुद्ध 
के बाद भारत सहित अनेक अफ्रो-एशियाई एवं लातीनी अमरीकी देशों ने अपनी विदेश नीति के 
क्षेत्र में गुटनिरपेक्ष रुझान को अपनाया । क्‍योंकि वे जहाँ एक ओर विश्व को गुटों में विभक्त नहीं 
करना चाहते थे वहीं दूसरी ओर बड़ी शक्तियों के प्रभाव से मुक्त स्वतन्त्र विदेश नीति का क्रियान्वयन 
करना चाहते थे । 

(ग) अधीनस्थतावादी रुआन--अधीनस्थतावादी रुझान का अर्थ किसी देश द्वारा दूसरे देश 
की विदेश नीति पर वर्चस्व स्थापित करना है । इसके हारा बड़े देश छोटे देशों पर अप्रत्यक्ष रूप से 
वर्चस्व स्थापित करते हैं और छोटे देश इस स्थिति को स्वीकार कर लेते हैं । द्वितीय विश्वयुद्ध के 
पश्चात्‌ अमरीका तथा सोवियत संघ ने क्रमशः अपने पूँजीवादी तथा साम्यवादी खेमे की ओर विश्व 
राष्टों को आकपित कर व्च॑स्व स्थापित किया,। दोनों महाशक्तियों ने उनकी अधीनस्थता स्वीकार 
करने वालों को सैनिक एवं आध्िक मदद प्रदान की । . अमरीका ने 'नाटो', 'सिएटो” और सेण्टो' 
द्वारा इन सैनिक संगठनों के जरिये सदस्य राष्ट्रों पर वर्चस्व स्थापित किया । सोवियत संघ ने भी 
इसी प्रकार वारसा सन्धि संगठन के जरिये पूर्वी यूरोपीय देशों पर वर्चस्व स्थापित किया ईसे - 
प्रकार विश्व के अनेक राष्टों की विदेश नीति का रुझान' अधीनस्थतावादी होता है । 

निष्कर्ष--विदेश नीति के निर्माताओं को दूरदर्शी होना चाहिए । प्रत्येक विदेश मन्‍्त्रालय में 
एक नियोजन विभाग अवश्य होना चाहिए जिसका मुख्य कार्य आग्रामी घटनाक्रम का आभास देना : 
होता है । दृरदर्शिता के आधार प्रर घटनाओं का पूर्वाचुमान लगा: लेना ही विदेश नीति का मुक््य 
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प्रश्त 

« किसी राज्य की विदेश नीति किस सीमा तक उसकी ग्रहनीति से प्रभावित होती है ? 
भारत-पाकिस्तान सम्बन्धों के सन्दर्भ में विचार कीजिए । 

घप्र0ए थिः 8 06 णिशंशा एणीएए 08 ४ंभ्वां०  भरीटॉंटत 99 06 00776800 90०॥09ए ? 
795णा55 प्रांड तर 6 ग्ठाए 0 700-एत8वा 78 70॥5. ; 

» विदेश नीति पर जनतन्त्रीय नियन्त्रण ने किस प्रकार राजनयिक व्यवहार को प्रभावित 
किया है ? 

पर०ण ॥48 प्री6 तंक्ाठ्टाब्वाए एणाए0] ती गिलंड। 79णी०५ बील्एाट0 तफा0ग्राध0 
एा9046 

“किसी राष्ट्र की परराष्ट्र नीति उसके वर्ग सम्वन्धों की अन्दरूती व्यवस्था का कार्ये व्यापार 
है, न कि इसका विलोम । क्या आप इससे सहमत है ? इस वक्तव्य की समीक्षा कीजिए । 


नगुफ्रल गिथंद्ठा एगां7ए 0 2 हांएशा आंबा6 48 8 चिएाणा 045 वग्राद्य 5एशंथा 0 8. 
९४88 7श04॥078 हात ॥00 शं06 एश४३.? 700 एणा इ०8 ? 798058 तं5 डक्वेशाशां. 


/विदेश नीति का;विश्लेषण उत्तरोत्तर अधिक परिष्कृत होता जा रहा है, जिससे अधिक विस्तृत 
और सुनिश्चित अवधारणाएँ उपलब्ध हुई है। इन अवधारणाओं के द्वारा हम उस तथ्य को 
बटोर सकते हैं और उसका मूल्यांकन कर सकते हैं, जो राष्ट्रों तथा उनकी सीमाओं के बाहर 
की दुनियाँ को जोड़ता है। (जे. एन. रोजनाउ) विवेचना कीजिए । 


४, 6 शात्र[एशं5 0 णिशंश्ा 90॥0ए 88 960076 वाणव्ब्शंगहाए 50गंशाी०्था०0, 
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टस्कनी के भूतपूर्व ड्यूक ने जो बहुत ही चतुर एवं उदार शासक था, एक वार वेनिस के ' 
राजदूत से, जो रोम में अपनी यात्रा के समय' रात्रि में उसके साथ ठहरा था, शिकायत की थी कि 
वेनिस के प्रजातन्त्र ने, उसके दरबार में रेजीडेंट के रूप में, एक निरुपयोगी मनुष्य को भेज दिया 
था, जिसमें न तो निर्णय की क्षमता थी, न ज्ञान, और न कोई आकर्षक व्यक्तिगत ग्रुण। राजदूत 
ने उत्तर में कह था : -'सुझे इस बात से कोई आश्चयें नहीं है, वेनिस में हमारे यहाँ बहुत-से मूर्स 
हैं ।! जिसको सुनकर ग्रांड डयूक ने उत्तर दिया था : 'हमारे यहाँ फ्लोरेंस से भी मूर्ख हैं, परन्तु हम 
उन्हें बाहर न भेजने की सावधानी वरतते हैं ।” 

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में कुटनीति (राजनय) का अत्यधिक महत्व है। राष्ट्रीय शक्ति के 
"जितने भी तत्व हैं कुटनीति उन्हें गतिशीलता एवं एकरूपता प्रदान करती है। राष्ट्रीय हितों की प्रगति 
के लिए शक्ति के विभिन्न तत्वों को अधिक प्रभावी बनाना कुटनीति द्वारा सम्भव हो सकता है। 


कि सजी हित से जज पक बह ह। कक सात सन टनीति को स्वयं भी राष्ट्रीय शक्ति का एक प्रमुख तत्व माना जाता है। इसके अलावा 
राष्ट्रीय हित को अ व्‌ साधन है। विदेश नीति को चाह कित कितनी ही अच्छी _ 
व नर तक राप्ट के बेशक मामती का दकके रज्तीफिती हारा उंपानम योजनाबद्ध क्यों न किया हो, इसकी सफलता उत्तम कटनीति पर निर्भर करती है । मारग्रेन्थाऊ 


अतुसा २, “किसी राष्ट्र के वंदेशिक भामलों का इसके कूटनीतिज्ञों द्वारा संचालन करना राष्ट्रीय 
शक्ति के लिए शान्ति के समय उतना ही महत्वपूर्ण है, जितना कि युद्ध केःसमय राष्ट्र शक्ति के 
लिए सँनिक नेतृत्व द्वारा चक्रव्यूह व दाँव-पेंचों का संचालन । यह वह कला है जिसके द्वारा राष्ट्रीय 
शक्ति के विभिन्न तत्वों को अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में उन मामलों में अधिक से अधिक प्रभाव- 
शाली रूप में प्रयोग में लाया जाय, जो कि राष्ट्रीय हितों में सबसे स्पष्ट रूप से सम्बन्धित हैं ।? 
(_कुटनीति राष्ट्रीय हितों को बढ़ाने में कितनी सहायक होती है, यह बात जरमती और इटली 
के उदाहरणों से स्पष्ट हो जायगी । पिछली शताब्दी के उत्तराद्ध में दोनों देश अनेक छोटे-छोटे 
राज्यों में बँटे हुए थे । विस्मार्क की कूटनीति ने न केवल जर्मनी के विभिन्न राज्यों को एक शक्ति- 
शाली राज्य के रूप में संगठित किया, अपितु बीस वर्ष तक उसके विरोधियों में फूट डालकर और 


उतका ध्यान दूसरी ओर बंदाकर जर्मनी को भूरोप की एक महान शक्ति बनाने में सफलता आरा ध्यान दसरी ओर बंटाकर जमनी को यूरोप की एक महान शक्ति बनाने में सफलता 


की ॥ कावूर के. राजनयिक कौशल से इटली का एकीकरण हुआ, वह यूरोप का एक शक्तिशात्री- यूरोप का एक > 


राष्ट्रीय हितों की अभिवृद्धि के साधन ४ कूटनीति | 20[ 


परम्परावादी विचारधारा के अनुसार कुटनीतिक व्यवहार का प्रमुख उद्देश्य अन्य राज्यों 
के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध स्थापित करके एक राज्य के राष्ट्रीय हितों की रक्षा एवं अभिवृद्धि करना 
है। इसके लिए प्रत्येक राज्य अपने राजनयिक अन्य राज्यों को भेजता है। ये रायनय अपने 
कुणल, बुद्धिपूर्ण एवं सदुभावपूर्ण व्यवहार द्वारा स्वागतकर्ता राज्य की जनता और सरकार का दिल 
जीतने का प्रयास करते है । कूटनीति (राजनय) अन्तर्राप्ट्रीय परिवार के विभिन्न सदस्यों के बीच 
सम्बन्ध जोड़ने का सूत है। इसके द्वारा अनेक सम्भावित अवसरों पर युद्ध रोका जाता है तथा 
राज्यों के आपसी विवादों को शक्ति प्रयोग के स्थान पर समझौते एवं बातचीत द्वारा हल किया 
जाता है। 

आधुनिक कूटनीति, सैनिक शक्ति की भाँति, अन्तर्राप्ट्रीय समस्याओं के व्यवस्थित हल का 
साधन होने के साथ ही साथ, राज्य की शक्ति बढ़ाने का एक शस्त्र भी है। 


कूटनीति या राज़नय का अर्थ एवं स्वरूप 
(फ्राड हक आरके हरा) 77८7एछारछ 05 छाश,09/2८५) 


कृटनीति' शब्द अंग्रेजी के “डि ग्ै! का समानार्थी है। सन्‌ 796 में एडमण्ड वर्क ने 
इस शब्द का प्रयोग किया था। <डिप्लोमेसी' शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के “डिप्लाउन' शब्द से 
हुई है जिसका अर्थ मोडना अथवा दोहरा करना (70 £0०) होता है। रोमन साम्राज्य में 
पक न न के पर रस जे के जब कमा बह जता या तो कर गति थे । ये पासपोर्ट 
3 जम चमक प्रबल को_डिप्लोमा' कह्ा जाता था। धीरे-धीरे 
४ ” शब्द का प्रयोग सभी सरकारी के लिए होते लगय-3- सन्‌ 693 में लेबनीट्ज 
तथा 26 मे ड्यूस्राण्ट ने सन्धियों और शासकीय लेख-पत्रों का जो कोप तैयार किया था, उसमे 
'डिप्लोमेटिक्स' तथा “डिप्लोमेटिक' शब्दों का प्रयोग उन मूल राज्य प्रलेखों के लिए किया था 
जिनका सम्बन्ध अन्तर्राष्ट्रीय विपयो से होता था। “कूटनीतिक निकाय” उन समस्त राजदूतों, दूतों 
तथा कर्मचारियों के लिए प्रयुक्त होने लगा था जो विदेशों की राजधानी में एक स्थायी दूतावास के 
सदस्य होते थे तथा 'कूटनीतिक सेवाएँ शब्द सार्वजनिक सेवाओं की उस विशिष्ट शाखा के लिए 
कर किया जाने लगा, जो विदेशों में स्थायी दूत मण्डलों के लिए कर्मचारियों को प्रशिक्षण 

थी। ' हे 

हेरल्ड निकल्सन के अनुसार 'डिप्लोमेसी' “शब्द का प्रयोग विभिन्न अर्थो में किया जाता है । 
कभी-कभी इसका प्रयोग विदेश नीति के समानार्थक रूप में किया जाता है, इस कथन में कि 
'दक्षिणी-पूर्वी यूरोप मे ब्रिटिश कूटनीति में ओज का अभाव है ।' कभी इस शब्द द्वारा सन्धि वार्ता 
को इंग्रित किया जाता है जैसे 'इस समस्या को कूटनीति द्वारा सुलझाया जा सकता है ।' 'कूटनीति' 
सन्धि वार्ता की प्रक्रिया एवं यन्त्र को भी इंग्रित करता है । कभी-कभी विदेश सेवा की एक शाखा 
को कूटनीति कह दिया जाता है। कूटनीति शब्द उस अमू्त गुण या देन के लिए भी प्रयोग होता 
है जो अत्तर्राष्ट्रीय समझौता वार्ताओं के संचालन में कौशल का अर्थ ध्वनित करता है ।? 

हे्‌रल्ड निकल्सन के शब्दों में, अपने श्रेष्ठ अर्थो में अन्तर्राष्ट्रीय सन्धि वार्ताओं में कौशल का 
प्रयोग कुटनीति है तथा अपने निक्ृष्ट रूप में कुटनीति, छल छद्‌म या चालाकी का द्योतक है। 


है सर अर्नेस्ट सेटो ने कुटनीति की परिभाषा की है, 'कुटनीति स्वतन्त्र राज्यों की सरकारों 
के' वीच अधिकारी सम्बन्धों के संचालन में बुद्धि और चातुर्य का प्रयोग है । ' 
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आर्गेन्सकी के अनुसार, 'कुटनीति दो या दो से अधिक राष्ट्रों के सरकारी प्रतिनिधियों के 
बीच होने वाली सन्धि वार्ता की प्रक्रिया को इंगित करती है ।? 

क्विसी राइट ने कूटनीति को दो रूपों में परिभाषित किया है--लोकप्रिय अर्थ में तथा 
विशेष अर्थ में । लोकप्रिय अर्थ में कुटनीति का अर्थ है "किसी सन्धिवार्ता या आदान-प्रदान में 
चातुरी, धोखेबाजी एवं कौशल का प्रयोग । अपने विशेष अर्थ में यह सन्धिवार्ता की वह कला है 
“जो युद्ध की सम्भावनापूर्ण राजनीतिक व्यवस्था में न्यूनतम लागत से अधिकतम सामूहिक लक्ष्यों की 
उपलब्धि कर सके ।* 

फे. एस. पणिवकर कै-शर्टयी में, अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में प्रयुक्त कुटनीति अपने हितों को 
दूसरे देशों से आगे रखने की एक कला है ।४ 

पेडिलकोर्ड तथा लिकन के शब्दों में, 'कूटनीति को प्रतिनिधित्व एवं सन्धिवार्ता की प्रक्रिया 
के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसके द्वारा राज्य शान्तिकाल में परस्पर सम्पर्क रहते 


हैं.) * 


* 


सॉवट के मतानुसार 'कूटतीति राज्यों का प्रतिनिधत्व तथा समझौते करने की कला है ।* 

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के प्ररिप्रेक्ष्य में कूटनीति न तो बुद्धि और. चातुर्य का प्रयोग है, न 
समझौता वार्ता करने की व्यवस्था का नाम है और न यह किसी देश का विदेश विभाग है। 
कूटनीति का काम है सहमति पर पहुँचना । अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में कुटनीति का प्रसंग वहीं आा 
सकता है जहाँ मतभेद मौजूद हों । यदि पूर्ण सहमति हो तो वहाँ इसका कोई प्रसंग नहीं होगा । 
कूटनीति का प्रयोग वहाँ होता है जहाँ असहमति या गलतफहमी के वास्तविक या सम्भावित 
क्षेत्र मौजूद हों । कूटनीति ऐसे क्षेत्र में कार्य करती है जहाँ बल प्रयोग की सम्भावनाएं मौजूद हों 
और कूटनीति का काम उन सम्भावनाओं को टालना है। कूटनीति में सफलता का अर्थ है भव्य 
राष्ट्रों को अपने दृष्टिकोण के अनुकूल बनाने में सफलता प्राप्त करना । कूटनीति ऐसे विरोधी हितों 
में सामंजस्य लाने की तकनीक है जो पहले तो मतभेद के प्रासंगिक तथ्यों का ठीक-ठीक पता लगाती 
है और फिर उनके समाधान की शर्तें निर्धारित करती है । 

788 की उपर्युक्त परिभाषाओं के सन्दर्भ में निम्नलिखित तत्व स्पष्ट होते हैं : 

(१) कूटनीति अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों की व्यवस्था है; 
(४) यह समझौते और वार्ता की कला है; 
(४7) यह राष्ट्रीय हित की अभिवृद्धि का साधन है। 
कूटनीति के लक्ष्य 
(फ्रह 09285 ठछए जाय.0॥/8ट९) 

युद्ध एवं शान्तिकाल में कूटनीति राष्ट्रीय हित की अभिवृद्धि का प्रमुख साधन है। राष्ट्रीय 
हित के अन्तगंत देश की सुरक्षा, जन-कल्याण तथा अन्य लाभ सम्मिलित हैं। के. एम. पणिवेकर 
ने लिखा है कि “समस्त कुटनीतिक सम्बन्धों का मूलभूत उद्देश्य अपने देश के हितों की रक्षा करना 
होता है और हर-राज्य का मूलभूत हित स्वयं अपनी सुरक्षा करना होता है । परन्तु इस सर्वोपरि, 
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जा 


लक्ष्य के अतिरिक्त आर्थिक हित, व्यापार और अपने देशवासियों की रक्षा भी ऐसे महत्वपूर्ण विषय 
हैं जिनका ध्यान रखना कुटनीति का उद्देश्य है |? 

के. एम. पणिक्कर ने कूटनीति के प्रमुख लक्ष्य इस प्रकार बताये है : 

() मित्र राष्ट्रों के साथ सम्बन्धों को मजबूत वनाना और जिन देशों के साथ मतभेद हों 
उनसे यथासम्भव तटस्थ रहना | 

() अपने राष्ट्रीय हित की विरोधी शक्तियों को तटस्थ बनाये रखना । 

(77) अपने विरुद्ध दूसरे राष्ट्रों का एक ग्रुट बनने से रोकता । 

02722 य राजनीति के परिप्रेक्ष्य में कुटनीति के प्रमुख लक्ष्य निम्नलिखित है : 

()राष्ट्रीय हितों की रक्षा--कूटनीति का मुख्य लक्ष्य अपने राज्य के हितों की रक्षा करना 
है । प्रत्येक राज्य का बुनियादी हित अपनी सीमाओं की रक्षा होता है । इसके अतिरिक्त आर्थिक हित, 
व्यापार, राष्ट्रिकों की रक्षा आदि भी महत्वपूर्ण विषय है तथा कूटनीति इनकी सुरक्षा का प्रयास 
करती है । |; 

(2) राज्य की अखण्डता की रक्षा--क्रूटनीति का यह महत्वपूर्ण लक्ष्य है कि वह अपने 
देश की प्रादेशिक अखण्डता के साथ राजनीतिक एवं आधथिक अखण्डता की भी रक्षा करे। आज- 
कल केवल सैनिक आक्रमण से ही राज्य की सुरक्षा खतरे में नहीं पड़ती वरन्‌ सामाजिक महत्व 
के क्षेत्रों पर नियन्त्रण करके आथिक दबाव एवं देश में राजनीतिक प्रभाव बढ़ाकर भी उसकी सुरक्षा 
को खतरे में डाला जा सकता है । ९ 

: (3) मित्रों से सम्बन्ध बढ़ाना तथा शत्रुओं को तटस्थ करना---कूटनीति अपने राष्ट्रीय 
हितों की उपलब्धि के लिए मित्र देशों के साथ अपने मेत्री सम्बन्धों को दृढ़ बनाती है तथा ऐसी 
शक्तियों को तटस्थ बनाती है जिनसे राष्ट्रीय हितों को हानि पहुँचने की सम्भावना हो । 

(4) विरोधी शक्तियों के गठबन्धन को रोकना--क्ूटनीति का एक लक्ष्य यह है कि अन्य 
राज्यों को अपने राज्य के विरुद्ध संगठित होने से रोके । इसके लिए उसे कुछ राज्यों के साथ 
समझौता करना होगा, कुछ को समर्थन देवा होगा तथा कुछ को तटस्थ रखना होगा । 

(5) युद्ध का संचालन--झुछु आज भी अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का एक तथ्य है। यदि 
युद्ध छेड़ना आवश्यक बन जाये तथा सन्धि वार्ता के सभी साधन असफल हो जायें तो कुटनीति के 
दायित्व का रूप बदल जाता है। के. एम. पणिक्कर के अनुसार, “भ्रभावशाली कूटनीति के बिना 
न तो युद्ध लड़े जा सकते हैं और न जीते जा सकते हैं। युद्ध से पूर्व गलत कुटनीतिक तैयारियाँ एवं 
युद्धकाल में प्रभावहीन कूटनीति एक शक्तिसम्पन्न राष्ट्र की हार एवं उसके विनाश का कारण बन 
जाता है ।? 

(6) आशिक एवं व्यावसायिक लक्ष्य--पणिक्कर के शब्दों में “पिछले तीस' वर्षो में व्याव- 
सायिक कृटनीति अन्तर्राष्ट्रीय जीवन का एक सर्वाधिक सक्रिय पहलु वन गया है ।' अब प्रत्येक 
राज्य यह जान गया है कि व्यापार को राजनीतिक कार्यो में प्रमुख साधन के रूप में श्रयुक्त 


किया जाये। प्रत्येक राज्य दुसरे राज्य दूसरे ई देशों में अपने उत्पादनों के लिए वाजार तलाश करता है, स्पा में अपने उत्पादनों के लिए वाजार तलाश करता है, स्पर्डदा 


को घटाता है, आंथिक सतकता रखता है तथा अपने हितों कौ रक्षा के लिए अन्य उचित कदम 


उठाता है । 


(7) सबुभावना की स्थापना--राष्ट्रीय हित की उपलब्धि के लिए कुटनीति को अपने सभी 
उपलब्ध साधनों द्वारा दूसरे देशों के साथ सद्भावनापूर्ण सम्बन्ध स्थापित करने चाहिए । 


2 के. एम. पणिक्कर, कूटनीति के सिद्धान्त और व्यवहार (हिन्दी), 954, पृ. 4. 


2. ४. ऐश, रण, इम्र 2ह॥ल268 दावे 22/बला/22 ० 70777777727, 9. 26. 
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पामर एवं पकिन्स ने लिखा है--“विदेश नीति की भाँति कूठनीति का उद्देश्य, सम्भवत: 
शक्ति साधनों द्वारा, लेकिन यदि युद्ध को नहीं रोका जा सका तो सैनिक गतिविधियों की सहायता 
प्रदान कर, राष्ट्रीय सुरक्षा प्रदान करना है। कूटनीति, जैसा कि निकल्सन ने कहा है, युद्ध काल में 
समाप्त नहीं हो जाती हालांकि युद्ध काल में उसे अलग भूमिका निभानी पड़ती है तथा विदेश 
मन्त्रियों की तरह कुटनीतिज्ञों का कार्यक्षेत्र अधिक व्यापक हो जाता है । इस शताब्दी के दो विश्व- 
युद्ध इस धारणा की पुष्टि करते हैं |? 

| कूटनीति के कारये 
(प्र5 #एटापणर5 67 छाश,0५82९) 

कौटिल्य के अनुसार कूटनीति के कार्य हैं--अपने राज्य का सन्देश अन्य राज्य को तथा अन्य - 
राज्य का सन्देश अपने राज्य को देना, सन्धरियों का पालन क्राना, अपने राज्य की शक्ति का प्रदर्शन 
करना, मित्र बढ़ाना तथा शत्रुओं में फूट पैदा करना आदि-आदि । के. एम. पणिक्कर के अनुसार 
कूठनीति का एक लक्ष्य अपने देश के प्रति दूसरे देशों की सदभावना अजित करना है, जिसके लिए 
चार बातें आवश्यक हैं---(7) दूसरे देश उस देश की नीतियों को ठीक प्रकार समझें, (#) ये उनके 
प्रति सम्मान के भाव रखें, (7॥) वह देश दूसरे देशों के न्‍्यायोचित हितों को जानें, तथा (४) वह 
देश ईमानदारी का व्यवहार करे। मारगेन्थाऊ ने कूटनीति के चार कार्य बताये हैं--(!) कूटनीति 
का सबसे पहला काम राज्य की शक्ति को ध्यान में रखकर अपने लक्ष्यों को निर्धारित करना है, 
(४) उसका काम दूसरे राज्य की शक्ति का भी वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन करना है; (|) वह इस वात 
का भी पता लगाये कि विभिन्न राज्यों के लक्ष्य और उसके अपने राज्य के लक्ष्य एक-दूसरे के 
साथ किस सीमा तक़ मेल खाते हैं; (४) अन्त में कूटनीति को अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के 
लिए समुचित उपाय--समझौता, सम झाना-बुझाना, बल प्रयोग की धमकी आदि काम में लोनी 
चाहिए । 

शस्त्र एवं मित्र युद्ध के औजार है। कूटनीति का कार्य बारूद को सूखी रखना तथा मित्रों 
को प्राप्त करना एवं लोगों को प्रभावित करना है । 

- संक्षेप में, कूटनीति के प्रमुख कार्य इस प्रकार हैं : हि 

() सन्धि वार्ता--कूटनीति अपने तथा दूसरे राज्य के बीच विभिन्न विषयों पर समझौता 
वार्ता करने का महत्वपूर्ण माध्यम है । कूटनीतिज्ञ न केवल उस राज्य से सम्बन्ध रखता है जिसके 
लिए वह भेजा गया है वरन्‌ अन्य राज्यों के साथ भी सन्धि वार्ता कर सकता है। कूटनीतिज्ञ अपने 
राष्ट्रीय हित में तक प्रस्तुत करता है। वह समझौता वार्ताओं में अपने देश के पक्ष में सौदेबाजी 
करता है तथा अपने देश के पक्ष में अधिक लाभ अर्जित करने का प्रयत्न करता है । 

(2) निरीक्षण--कूटनीति का अन्य महत्वपूर्ण कार्य दूसरे राज्य की राजनीतिक परिस्थितियों 
का निरीक्षण करते रहना और उसका पूरा प्रतिवेदन अपनी सरकार को भेजना है। दूसरे देश के 
गुप्त भेदों को जानने के लिए तथा अपने हितों की पूर्ति के लिए कभी-कभी कूटनीतिज्ञ जासूसी 
कार्यवाही भी करते है । | 

(3) संरक्षण--कूटनीति का अन्य कार्य विदेश में स्थित अपने देश के नागरिकों की सम्पत्ति, 
जीवन एवं अन्य हितों की रक्षा करना है । यदि विदेशों में अपने देशवासियों के सम्मान एवं हितों 
को चोट पहुँचती है तो राजनयज्ञ वहाँ के विदेशमल्त्री से सम्पर्क करते हैं । 

(4) प्रतिनिधित्व--कूटनीतिज्ञ दूसरे देशों में अथवा अच्तर्राष्ट्रीय संगठनों में अपने राज्य 
की सरकार का प्रतिनिधित्व करते है। एक प्रतिनिधि के रूप में कूटनीतिज्ञ अपने राज्य तथा 


एगागदला ध११ एलागता5ऊ, श#/०फब्वारंगावा स्‍२९वंएाऊउ, 4970, 9. 85. 


राष्ट्रीय हितों की अभिवृद्धि के साधन : कूटनीति [205 


सरकार का प्रतीक होता है तथा उनके विचारों की अभिव्यक्ति करता है । वह अपने देश के दृष्टि- 
कीण को बड़ी चतुरता, स्पष्टता एवं संक्षिप्तता के,साथ प्रस्तुत करता है । 

(5) जनसम्पर्क--राजनयज्ञ तिरन्तर अपने राज्य और उसकी नीतियों के प्रति सदुभावना 
बनाने के कार्य में संलग्न रहता है। इसके लिए वह प्रचार तथा जनसम्पर्क के दूसरे कार्य सम्पन्न 
करता है। पाव्यों एवं भोजों में सम्मिलित होता है, सार्वजनिक एवं अन्य अवसरगत भाषण 
देता है । 

वियना अभिसमय (96) में कूटनीतिज्ञ के पाँच कांयों का उल्लेख किया गया है--- 
() विदेशों में अपते राज्य का प्रतिनिधित्व करता, (7) अच्तर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार अपने 
राज्य के नागरिकों के हितों की रक्षा करना, (7) अन्य राज्यों से विविध विषयों पर वार्ता करना, 
(९) अन्य राज्यों की परिस्थितियों की जानकारी प्राप्त करके अपने देश को सूचना एवं प्रतिवेदन 


भेजना, और (५) स्वदेश तथा ग्रहणकर्ता राज्यों के बीच आर्थिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक क्षेत्र में , 


मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों की स्थापना करना । 


कूटनीतिक वार्ता के उद्देश्य 
(प्& 09282 67 जाय,0४&77ट ँः507& गैनठीप) 
अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में जब दो या दो से अधिक राज्यों की सरकारों के बीच कूठनीतिक 
वार्ता आरम्भ होती है तो मोटे तौर से तीन उद्देश्य हो सकते है : (7) एक-दूसरे के उद्देश्यों तथा 
नीतियों को बदलना, (7) यदि उनके उद्देश्य तथा नीतियाँ पहले से ही अनुकूल है तो उनमें 
यथा-स्थिति कायम रखना, (7) किसी विवादास्पद प्रश्त का समाधान करने के लिए समझौता 
करना । 


कभी-कभी कूटनीतिक वार्ता का उद्देश्य -केवल विचारों का आदान-प्रदान होता है । इस 
प्रकार की बातचीत में कोई सौदेवाजी नही होती । कभी-कभी कूटनीतिक वार्ताओं का उद्देश्य जन- 
साधारण में भ्रम पंदा करना भी हो सकता है, यथार्थ में उनकी आकांक्षा कोई समझौता करते की 
नहीं होती । कभी वार्ता का उद्देश्य केवल प्रचार करना होता है । राजनयिक सम्मेलनों का प्रयोग 
लोकमंत को अपने अनुकू ल बनाने के लिए तथा प्रतिपक्षी की मोल-तोल करने की सामर्थ्य को कम 
करने के लिए किया जाता है । 


कटनीति के साधन 
(7प्र& ४४5२७ 07% 7990,00/# ८९) 


,.. सॉरोमेन्याऊ के अनुसार, “एक कुशल राज॑नय (//|07०78०४) का, जो शान्ति संरक्षण के 
लिए तत्पर है, अन्तिम कायें है कि वह अपने ध्येयों की प्राप्ति के लिए उपयुक्त साधनों को चुने । 
राजनय को तीन प्रकार के साधन प्राप्त होते है--अनुतय, समझौता तथा शक्ति की धमकी ।””* 

अन्तर्राष्ट्रीय राजनय में प्रयोग में आने वाला मुख्य तरीका अनुंनय का है और सफल 
राजनयज्ञ में अनुनय की कला होने की आशा की जाती है। वार्ता करने वाले पक्ष राष्ट्र होते है, 
इसलिए अत्तर्राष्ट्रीय राजनीति में अनुनय का क्षेत्र बहुत बड़ा नहीं होता । कुटनीति सहमति पर 
पहुँचने की एक प्रक्रिया है। यदि सहमति होना असम्भव सिद्ध हो- तो कुटनीति का क्षेत्र समाप्त हो 
जाता है क्योंकि उस स्थिति में बल प्रयोग का सहारा लिया जाता है और बल श्रयोग सहमति के 
विना दूसरों को प्रभावित करने का एक तरीका है। कूठनीतिज्न पुरस्कार का वचन या दण्ड की 


मजा न अली कि अम ल तम अटबक 
+ 9. 3. कण, काथरवााकर्दों 2गापंद (एफ्राए्त पंत), 99. 97-98 
3 नर्चताहलापाप्रण, उछ्षंदे छ7. 540-4 
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धमकी दे सकते है जो दोनों शक्ति के प्रयोग की विधियों में आते हैं। कूटनीतिज्ञ का पुरस्कार का 
बचने देने और दण्ड की धमकी देने की सामर्थ्य भी सीमित होती है। उदाहरण के लिए, वह वे 
पुरस्कार नहीं पेश कर सकता जो उसके राष्ट्र के पास नहीं हैं । 

कोई भी कूटनीति जो अनुनय और समझौते पर भी निर्भर करती है, कुशल कहलाने के 
योग्य नहीं है। साधारणतया एक बड़े राष्ट्र के कृटनीतिक प्रतिनिधि को अपने देश के, हितों और 
शान्ति के हितों की सेवा करने के योग्य होने के लिए एक ही समय में अनुनय का प्रयोग करना 
होगा, समझौते के लाभ उठाने होंगे तथा दूसरे पक्ष को अपने देश की सैनिक शक्ति से भी अवगत 
करना होगा । जैसाकि फ्रेडरिक एल. शूमां ने लिखा है, “कुटनीतिज्ञों का प्रथम कर्तव्य राष्ट्रीय 
सुरक्षा है”“परन्तु सभी समयों एवं सभी परिस्थितियों में सुरक्षा शक्ति पर निर्भर रहती है तथा 
शक्ति उस समय तक व्यर्थ रहती है जब तक कि आवश्यकता पड़ने पर उसे सशस्त्र शक्ति के रूप 
में परिणत न किया जा सके ।” 

कूटनीति या राजनय के यन्त्र 
(र४एएशफ्रायड़ 67 जश,ठ0/45ट२) 

कूटनीति के संगठित यन्त्र दो हैं--सम्बन्धित राष्ट्रों की राजधानियों में विदेश मन्त्रालय 
तथा विदेशी राष्ट्रों की राजधानियों में विदेश मन्त्रालय द्वारा भेजे जाने वाले राजनयिक प्रतिनिधि। 
विदेश भनत्रालय नीति-निर्माण करने वाला अभिकरण है । यह विदेश नीति का मस्तिष्क है, जहाँ 
बाह्य संसार से अनुभव एकत्रित किये जाते है तथा इनका मूल्यांकन किया जाता है । जबकि विदेश 
मन्त्रालय विदेश नीति का मस्तिष्क है, कूठनीतिक प्रतिनिधि इसकी आँखें, कान, मुख अँगुुलियाँ तथा 
एक प्रकार से इसके प्रमणशील अवतार है। 

कूटनीति तथा विदेश नीति 
(णश.00५८2२ &५० ए0एशटाठार 7040५) 

कुटनीति तथा विदेश नीति साधारणतया पर्यायवाची माने जाते है | विदेश नीति और कूट- 
नीति दो पहिये हैं जो अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की गाड़ी को आगे बढ़ाते है। आज भी राज्यों की 
कोई न कोई विदेश नीति होती है तथा उसे क्रियान्वित करने के लिए तदनुसार कुटतीति का सहारा 
लिया जाता है । 

जे, आर. चाइल्ड्स ने कूटनीति और विदेश नीति में अन्तर स्पष्ट करते हुए लिखा है 
कि विदेश नीति एक देश के अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों का सार है, तो कुटनीति वह प्रक्रिया है जिससे 
विदेश नीति कार्यान्वित की जाती है | एक नीति है तो दूसरा वार्ताक्रम | विदेश नीति एक विधायी 
प्रक्रिया है, जबकि कूटनीति कार्यकारी प्रक्रिया है। विदेश नीति के निर्माण में मन्त्रिमण्डल, संसद, 
लीकमत एवं शासनमर्मज्ञों का विशेष भाग होता है, जबकि कुटनीति का संचालन सन्धिवार्ता की 
कला में प्रवीण और अनुभवी व्यावसायिक व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। कूटनीति द्वारा विदेश 
नीति को क्रियात्मक स्वरूप प्राप्त होता है । 2 

हेरल्ड निकल्सन ने विदेश नीति और कूटनीति में अन्तर करते हुए लिखा हैं--/जहाँ कूट- 
नीति समाप्त होती है वहीं विदेश त्तीति आरम्भ होती है। दोनों का लक्ष्य राष्ट्रीय हितों का 
अन्तर्राष्ट्रीय हितों से समायोजन है । विदेश नीति का मूल उद्देश्य राष्ट्रीय आवश्यकताओं की पूर्ति 
करना होता है, जव॒कि कुटनीति साध्य न होकर साधन है, उद्देश्य न होकर एक माध्यम है । कूट* 
नीति वह अभिकरण है जिसके माध्यम से विदेश नीति अपने लक्ष्यों की प्राप्ति, युद्ध की अपेक्षा, 

/ प्राप्त करती है ।* 

आधुनिक संचार साधनों के विकास के वाद विदेश नीति और कुटनीति का वहू अन्तर कम 

रहा है। संचार साधनों के आविष्कार के वाद कुटनीतिज्ञों की घटनाओं तथा निर्णयों को 
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प्रभावित करने की क्षमता कम होती जा रही है। आज का कूटनीतिज्न निरन्तर अपनी सरकार से 
सम्पर्क रखता है तथ। विशेष समस्या उत्पन्न होने पर तुरन्त उससे परामर्श प्राप्त कर लेता है । 
लेस्टर पीयर्सन के अनुसार कूटनीति इस अर्थ में विदेश नीति है कि आजकल नीतिनिर्माता स्वयं ही 
कूटनीतिक प्रतिनिधियों का कार्य करते है तथा स्वयं अपनी नीतियों को कार्यरूप देते हैं। प्रतिदिन 
शिखर सम्मेलनां या विदेशमन्त्रियों के सम्मेलनों के समाचार सुनने में आते है, जिससे ऐसा लगता 
है कि नीति-निर्माता कूटनीतिज्ञ बनते जा रहे हैं । 
क्टनीति और राष्ट्रीय शक्ति 
(णछाश.098४ट८र #70 ए&॥707%, ?०फ्रष्ठर) 

कूटनीति को राष्ट्रीय शक्ति से भिन्न करके नहीं देखा जा सकता। मॉरग्रेन्थाऊ तो राज्य के 
अन्य सभी शक्ति तत्वों को कच्चे माल की संज्ञा देता है, जिन्हें कुटनीति की कला एक विशिष्ट 
रूप से प्रयोग, संगठित और निर्देशित सम्पूर्ण राज्य की शक्ति का विकास करती है । कूटनीति 
ही एक राज्य की असंगठित शक्ति तत्वी को निश्चित दिशा देती है तथा छिपी शक्ति सम्भावनाओं 
का समायोजन करके उसे यथार्थ शक्ति का रूप देती है। राष्ट्रीय मनोबल जिस प्रकार शक्ति की 
आत्मा है, कूटनीति उसी प्रकार राष्ट्रीय शक्ति का मस्तिष्क | कूटनीति वह कला है, जो राष्ट्रीय 
शक्ति के विभिन्न तत्वों का सामूहिक दृष्टि से इस प्रकार प्रयोग करती है कि तत्कालीन अन्तर्राष्ट्रीय 
परिस्थितियों मे राष्ट्रीय हित को अधिकाधिक लाभ हो । 

कुशल तथा सक्रिय कुटनीति, एक देश की शक्ति को किस प्रकार घटा-बढ़ा सकती है, 
इसके अनेक स्पष्ट उदाहरण इतिहास में मिलते है | 9वी शताब्दी मे एक बहुत छोटे-से देश वेल्जियम 
का प्रभाव उसके दो सम्राटों लियोपोल्ड प्रथम व द्वितीय के कुशल राजनय संचालन को ही दिया जा 
सकता है। 7वी शताब्दी में टर्की ने राष्ट्रीय शक्ति के ह्वास की क्षतिपूर्ति अपने कुटनीतिक सम्बन्धों 
के योग्य संचालन से की । इसी प्रकार ब्रिटेन की शक्ति कार्डीनल वृल्जे, केस्टरले व कैनिंग के हाथों 
विकसित हुई; रिजलू, जारिन व टैलीरेण्ड कुटनीतिज्ञों के अभाव में फ्रांस की, बिस्मार्क के अभाव 
में जर्मनी की तथा कवर के बिना इटली की कया स्थिति होती, इसका हम अनुमान लगा सकते है 
दो विश्वयुद्ध के अच्तराल सें रूमानिया ने अपनी चातुर्यपृर्ण कूटनीति के कारण अपनी शक्ति की 
अपेक्षा कहीं अधिक अस्तर्राष्ट्रीय गतिविधियों को प्रभावित किया, जिसका श्रेय उसके विदेशमन्त्री 
टिट्युल्सु को है । 2 

राष्ट्रीय हिटों की अभिवृद्धि में कटमीतिज्ञों का योगदान 


भी 


(णाएश,0/8&7"8 ८0गराछए0770% पफ एर0भैि0ाएठ पाठ, पर फएएछ87) 

राष्ट्रीय हितों की अभिनृद्धि को ध्यान में रखते हुए विदेश नीति के उद्देश्यों तथा कूटनीति 
के लक्ष्य की प्राप्ति का त्रमुख उत्तरदायित्व कूटनीतिज्ञों पर होता है। कूटनीतिज्ञ ही विभिन्न 
कार्यों द्वारा नीतियों को साकार रूप प्रदाव करते है। प्राचीनकाल से ही इन कूटनीतिज्ञों का 
अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में महत्व रहा है। इन कार्यो एवं महत्व के विपय में कौटिल्य ने अपनी 
प्रसिद्ध पुस्तक अथंशास्त्र में लिखा है--“अपनी सरकार के दृष्टिकोण को दूसरी सरकार तक पहुँ- 
चाना, सन्धियों को वनाये रखना, अपने राज्य के हितों की रक्षा करता--यदि आवश्यक हो तो 
डरा-धरमकाकर भी मित्र बनाना, फूट डालना, ग्रुप्त संगठन बनाना, ग्रुप्तचरों की गतिविधि 
के बारे में जानकारी प्राप्त करना, जो सन्धियाँ अपने राज्य के हित में न हों उन्हें निप्फल बनाना, 


के कक वह नियुक्त हो) शासनाधिकारियों को अपनी तरफ पिलाना ये राजदूत के 
कतव्य हैं ।१ 


? के. एम. पणिक्कर, उपर्युक्त, पर. 4. 
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,. कौटिल्य ने राजदूत के जिन कतंव्यों का उल्लेख किया है, सामान्यतः ये सभी कुटनातिज्ञों 
के लक्ष्य हैं जिनसे राष्ट्रीय हितों की पूर्ति होती है । कौटिल्य से भी पहले मनु ने मनुस्मृति में लिखा 
है कि युद्ध और शान्ति ये सब राजदूत के प्रयासों पर निर्भर हैं॥ इसी प्रकार पणिक्कर ने भगवान 
श्रीकृष्ण का उदाहरण देते हुए स्पष्ट किया है कि जब वे पाण्डवों, का पंत्र लेकर कौरवों के दरबार 
में गये तो उनका लक्ष्य पाण्डवों के हितों का संरक्षण करता था ॥ 


यूनानी नगर राज्यों में भी, विशेषत: बाइजेण्टियम के राजदरवार में, कृटनीति एक परि- 
माजित कला बन गयी थी तथा शासक वर्ग ऐसे व्यक्तियों का सदेव ही आदर करते थे । यह स्थिति 
प्रत्येक युग में बनी रही । धीरे-धीरे कुटनीतिज्ञों का स्थायी महत्व स्वीकार किया गया और राज्य 
कूटनीतिज्ञों की स्थायी नियुक्ति करने लगे । उनकी नियुक्ति किसी कार्य विशेष अथवा किसी सन्धि 
वार्ता की पूति तक के लिए ही नहीं की जाती थी | ऐसे कार्य या वार्ता की सम्राप्ति हो जाने के 
बाद भी उनके पद का अन्त नहीं होता था । स्थायी कुटनीतिज्ञों का महत्व लगभग 45वीं शताब्दी 
से स्वीकार किया जाता है । 


कटठनीतिज्ञों के प्रकार एवं वर्ग 
(रा्र05 &घफ टा.095555 67 छाश,0श&770 छोरए0२४) 

वियना की काँग्रेस ने 85 में राजनथिक प्रतिनिधियों को तीन श्रेणियों में बाँठा । सन्‌ 
848 की एक्स-लो-शपल की कांग्रेस ने उसमें एक चौथी श्रेणी और जोड़ दी | 96] के वियता 
अभिसमय ने इसको मान्यता दे दी है। वरिष्ठता के क्रम से वे श्रेणियाँ निम्नलिखित हैं: 

(4) राजबूत, पोपदूत तथा नंसियों (6॥08884007, #वएक्ष .,०82/०5 470 पिफ्राटंणा8) 
प्रारम्भ में शाही सम्मान से युक्त राज्यों द्वारा ही राजदूत भेजे जाते थे और स्वीकार किये जाते 
थे। द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद अन्य छोटे राज्य भी राजदूत भेजने लगे हैं। राजदूतों को उनके ' 
राज्य के .अध्यक्षों का व्यक्तिगत प्रतिनिधि माना जाता है और इसलिए इनको विशेष सम्मान तथा 
अधिकार प्रदान किये जाते हैं। राजदूत का सबसे बड़ा अधिकार यह है कि वह राज्य के अध्यक्ष 
या राष्ट्रपति से सीधा मिल सकता है और वार्ता कर सकता है। राजदूतों को परमश्रेष्ठ (पिं8 
:%०००॥0०५) के रूप में सम्बोधित किया जाता है । इसके पीछे यह औचित्यं है कि राजदृत राजा 
का व्यक्तिगत प्रतिनिधि होता है | धर्मं के अधिष्ठाता पोष' द्वारा जो राजदूत भेजे जाते. हैं उन्हें प्रोष 
दूत या नंसियो कहते हैं । _ 

(2) पूर्ण अधिकारयुक्त मन्‍्त्री और .साधारण दूत (शींग्रांभथ ए0ाांएणंगागीशिए क्षाएं 
एाए०98 फ्।8णतां।का५)--इस श्रेणी के दूतों को राज्य के अध्यक्ष का व्यक्तिगत प्रतिनिधि नहीं 
माना जाता । अतः इनको राजदूतों जैसा विशेष सम्मान प्राप्त नहीं होता । वे राज्य के अध्यक्ष से 
व्यक्तिगत रूप से नहीं मिल सकते वे प्रत्येक समय श्रोताओं की माँग नहीं कर सकते । वे 
सौजन्यतावश ही 'एक्सलेन्सी' से सम्बोधित किये जाते हैं । * 

(3) निवासी मन्त्री (४४० २०»०४70)---दूतों की इस श्रेणी को द्वितीय की अपेक्षा 
कम गौरव और सम्मान प्राप्त होता है। इनको सौजन्यवश भी “'परमश्रेष्ठ' का- सम्बीधन नहीं 
दिया जाता है। यह श्रेणी 88 में एक्स-ला-शैपल की काँग्रेस द्वारा जोड़ी गयी थी । आजकल 
निवासी मन्त्री -नियुक्त करने की प्रथा कम होती जा रही है । 

(4) कार्यरत (ट॥कव8० /ीशभा$)--दूतों के इस विशेष वर्ग की विशेषता यह है कि 
इन्हें एक राज्य के विदेश मन्त्रालय द्वारा दूसरे राज्य के विदेश मन्त्रालय के लिए भेजा जाता है। 
इससे भिन्न उसे तीनों श्रेणियों के दूतों को एक राज्य के अध्यक्ष द्वारा दूसरे राज्य के अध्यक्ष के 
“ लिए भेजा जाता है। कार्यदृतों को अन्य दूतों की भाँति विशेष सम्मान और गौरव प्रदान नहीं 


नल लल न >> 
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किया जाता । ये अपनी नियुक्ति के प्रत्यय-पत्र राज्य के अध्यक्ष को नहीं वरन्‌ विदेशमन्त्री को 
सौंपते हैं । 

ओपेनहीम ने राजनयिक दूतों के दो श्रकारों का उल्लेख किया है--() वे दूत जिन्हें 
राजनीतिक सन्धिवाता के लिए भेजा जाता है और (2) थे दूत जो केवल समारोहपूर्ण कार्यो के 
लिए भेजे जाते हैं । दोनों प्रकार के दूत एक जैसा महत्व रखते हैं ॥ राजनीतिक दूतों को दो भागों 
में, विभाजित किया जा सकता है--(0) स्थायी अथवा अस्थायी रूप से किसी राज्य में समझौता 
वार्ता करने के लिए भेजे ग्रये दृत; (9) किसी काँग्रेस या सम्मेलन का प्रतिनिधित्व करने के लिए 
भेजे गये दूत । दूसरे प्रकार के राजनीतिक दूत यद्यपि जिस राज्य को भेजे जाते हैं उसमें वसते 
नहीं हैं क्रिन्तु वे राजनयिक दूत ही होते हैं और इस पद के सभी विशेषाधिकारों का प्रयोग 
करते हैं । ' 

पुरानी कूटनीति की विशेषताएँ (ट्वाइण्लांहरा०४ ० ध०७ 000 7रञए/०॥४०४)--फ्रेंच 
कूटनीतिक विधि को ही पुरानी कुटनीति कहा जाता है । इस विधि का अर्थ है अन्तर्राष्ट्रीय वार्ता के 
वे सिद्धान्त और व्यवहार जो रिशलु ने बनाये थे, कैलियरे ने जिनका विश्लेषण किया था तथा 
बीसवीं सदी के प्रारम्भ तक जिन्हें अपना रखा था। हेराल्ड निकल्सन ने पुरानी कूटनीति की 
पाँच विशेपव्ाएं वतायी हैं--अथम, पुरानी कूटनीति में यूरोप को सबसे महत्वपूर्ण महाद्वीप माना 
जाता धा । एशिया, अफ्रीका और लेटिन अमरीका को तो व्यापार, साम्राज्य तथा ईसाई धर्म के 
विस्तार का क्षेत्र समझा जाता था । यूरोपीय राज्यों द्वारा ही अन्तर्रेष्ट्रीय शान्ति और युद्ध सम्बन्धी 
प्रश्नों का निर्णय किया जाता था । द्वितीय, कुटनीति की दृष्टि से छोटे राज्यों की स्थिति अपेक्षाकुंत 
महत्वहीन थी, बड़ी शक्तियाँ अक्सर छोटी शक्तियों की उपेक्षा कर देती थीं। 8व के वियना 
सम्मेलन में छोटे राज्यों का कोई प्रतिनिधि नहीं था। तृतीय, महाशक्तियों का यह दायित्व 
माना जाता था कि छोटी शक्तियों के आचरण का निरीक्षण करें। छोटी शक्तियों के बीच संघर्ष , 
होने पर महाशक्तियाँ हस्तक्षेप करती थीं। चतुर्थ, प्रत्येक . यूरोपीय देश में एक पेशेवर कुटनीतिक 
सेवा कायम कर दी गयी थी.) पंचम, सारी समझौता वार्ताएँ ग्रुप्त थीं। कूटनीति इस अर्थ 
में गुप्त थी कि आम लोगों को न तो वार्ताओं के स्वरूप के बारे में जानकारी दी जाती थी और न 
उन्हें विचार-विमर्श में कोई हिस्सा लेने या उन पर कोई प्रभाव डालने का मौका दिया जाता था । 
कूटनीति राजाओं और राजदूतों का विशेष क्षेत्र माना जाता था । वहीं इसके प्रमुख सूत्रधार होते 
थे और सारी राजनयिक बातचीत और पत्र-व्यवहार करते थे, राज्यों के विशाल प्रदेशों का बँटवारा 
राजा जनता से बिना पूछे या उसे बिना बताये मतमाने ढंग से किया करते थे । तीन वार पोलैण्ड 
का 'बेंटवारा इसका प्रमुख उदाहरण है। गुप्त सन्धियों की प्रथा उस समय सार्वभौम पद्धति थी । 
विस्मार्क ने रूस, इटली और जमंनी के साथ अनेक ग्रुप्त सन्धियाँ की थीं। षष्ठ, इस समय राज- 
नय का क्षेत्र राजदरबारों ([)9/ण807 णी ८०४75) तक ही सीमित था । राजतन्त्र की पद्धति 
प्रचलित होने के कारण राजदूत राजाओं के प्रतिनिधि होते थे; उनके निर्देशों पर अपने सारे कार्य 
करते थे । जनता इसे कूटनीति के संचालन में किसी प्रकार का कोई भाग नहीं लेती थी । 85 

&. ऐे वियना कांग्रेस जैसे सम्मेलनों में यूरोप के मानचित्र का पुनः निर्माण करते हुए विभिन्न राज्यों 

की सीमाओं में महत्वपूर्ण परिवर्तत किये गये थे, पराजित निर्बल राष्ट्रों के विशाल प्रदेश दूसरे 
राज्यों को दिये गये थे; किन्तु इसमें जनता की कोई सम्मति नहीं ली गयी थी . 


कूटनीति की सीमाएं ' | 
(जाशापश्षीठापड 65 जञरश,0४8०४ 


| के आधुनिक युग में संचार साधनों के विस्तार एवं जन-सामान्य की जागरूकता ने कुटनीति की 
बीं शताब्दी की भूमिका को अत्यधिक कम कर दिया है । द्वितीय महायुद्ध के बाद तो कूटनीति 


र 


20 | अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति 


की सफलता में इतनी अधिक कमी आ गयी है जितनी इतिहास में कभी न थी । मॉरगेन्थ,ऊ के 
अनुसार, “द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद राजनय अपना महत्व खो खुकी है । इसके का अब इतने कम 
. _ रह गये हैं जितने राज्य व्यवस्था के इतिहास में कभी नहीं रहे थे ।” 

कुटनीति की सीमाओं का अभिप्राय प्रभावहीन होना नहीं है- बल्कि इच्छित ताभ प्राण 
करने में असफल होना है। आधुनिक युग में विभिन्न राज्यों के मध्य कुछ ऐसी समस्याएं पैदा हो 
गयी हैं जिनका समाधान करने में कूटनीति असफल रही है। उदाहरणा्थ, 947 में भारत-पाक 
संघर्ष, 962 में भारत-चीन संघर्ष, पश्चिमी एशिया में अरब-इजराइल संघर्ष आदि राजनय की 
सफलताएं हैं । इस सन्दर्भ में आधुनिक राजनय की निम्मलिखित सीमाएँ स्पष्ट होती हैं 


() राष्ट्रों द्वारा अपने हितों व मान्यताओं के सम्बन्ध में कठोर रुख अपनाना । 
(॥) राष्ट्रों के मध्य शक्ति सम्बन्ध । 


(7) अन्तर्राष्ट्रीय कानून । 

(९) हीन राजनयिक क्षमता । 

(५) सौदेवाजी करने वाले राज्य की साख | , 

(४) विश्व जनमत का भय या दबाव । 

() राष्ट्रों द्वारा अपने हितों व सान्यताओं के सम्बन्ध में ककोर रुख अपनाना--आधुनिक 
युग में विश्व के विभिन्न राज्य कुछ मान्यताओं व हितीं को लेकर चलते हैं जिनके सम्वैस्ध में अगर 
ये समझौते के लिए तैयार हो जायें तो यह इनकी हार होती है जिससे इनका राजनीतिक प्रभाव 
समाप्स हो जाता है । - इसलिए समझौते की इच्छा होते हुए भी ये हृठधर्मी एवं .हढ़ता अपनाते- हैं। 
राज्यों के मध्य इस प्रकार का राजनीतिक“वातावरण राजनय की भूमिका को समाप्त कर देता है। 
उदाहरणार्थ जम॑नी के एकीकरण में पश्चिमी और साम्यवादी गुट द्वारा यही रुख अपनाया गया है। 

(7) राज्यों के मध्य शक्ति सम्बन्ध--कुटनीति की सफलता की संम्भावना दुर्बल या कम 
' शक्तिशाली राज्यों के मध्य अधिक होती है लेकिन जहाँ वार्ता में दो बरावर शक्ति के राज्य हों वहाँ 
सफलता की आशा कम हो जाती है क्‍योंकि न तो धमकी और न ही हढ़ रुख असर डालते हैं। 
आधुनिक युग दो महाशक्तियों के मध्य बेटा हुआ है । ज़ब कभी ये महाशक्तियाँ विश्व समस्याओं में 
' उलझी हैं उसका समाधान करने में राजनय असफल रहा है । उदाहरणार्थ, अमरीका और रूस के 
मध्य शक्ति सम्बन्धों के कारण जर्मनी का एकीकरण, कोरिया का एकीकरण तथा अरब-इजरायत 
समस्याएँ अनसुलझी रह गयीं । 

(7) अस्तर्राष्ट्रीय कानुन--प्राचीन- समय में अनेतिक और अवधानिक.तरीके भी राजनय 
की सफलता के लिए अपनाये जाते थे। लेकिन आज अत्तर्राष्ट्रीय कानून के मान्य और नियमित 
हो जाने के कारण राजनय के अन्तगंत बहुत-से कार्य नहीं किये जा सकते । यह भी एक सीमा बन 
जाता है । 

(९) हीन राजनयिक क्षमता--आजकल विश्व में ऐसे राज्यों की संख्या बहुत ज्यादा है 
जिनकी शक्ति की दृष्टि से स्थिति दुबंल है। एक ओर मारीशस जैसा दुबंल राज्य है तो दूसरी 
ओर अमरीका जैसा अत्यधिक शक्तिशाली राज्य । इसलिए जब एक निबंल राजनय क्षमता वाता , 
राज्य शक्तिशाली राज्य से विचार-विमर्श करता है तो सौदेवाजी की कम शक्ति होने के कारण 
राजनय असफल हो जाता है । 

(५) सौदेबाजी करने वाले राज्य की साख--राजनय उस दशा में भी असफल हो जाता है 
जब वार्तालाप में सम्मिलित राज्यों के मध्य विश्वास न हो । विश्व में आज ऐसी ही स्थिति है । 
अमरीका और रूस वार्तालाप से पूर्व यह मानकर चलते हैं कि उन्हें धोखा देने के लिए दूसरा राज्य 
तत्पर है । 


राष्ट्रीय हितों की अभिवृद्धि के साधन : कूटनीति | 2 ] 


(भ) विश्व जनमत का भय व दबाव--संचार साधनों के विकास के परिणामस्वरूप 
बिश्व में घटित होने वाली कोई घटना क्षेत्रीय न होकर विश्वव्यापी हो जाती है जिसके परिणाम- 
स्वरूप साधारण से साधारण व्यक्ति भी उन शर्तों के सम्बन्ध में पूर्ण जानकारी रखता है जो 
विभिन्न राजनयिज्ञों ने एक-दूसरे के समक्ष रखी हैं। साधारण व्यक्ति इन शर्तों को राष्ट्रीय मान- 
अपमान का प्रश्न बना लेता है तथा उस राजनयिज्ञ को कमजोर समझता है जो रियायतें दे दें। 
» राजनयिज्ञ जनता की इस प्रतिक्रिया से सचेष्ट रहते हैं तथा रियायत"न देना ही हितकर समझते 
है। चैम्बरलेन को म्यूनिच पैक्ट (936) में हिटलर को रियांयतें देने के कारण प्रधानमन्त्री पद 
त्यागना पड़ा । इसी प्रकार ताशकन्द समझौते में पाकिस्तान को दी गयी ,रियायतों, व जनता की 
प्रतिक्रिया की सम्भावना लाल वहादुर शास्त्री मानसिक और शारीरिक रूप से न सह सके । 


कटनीति की अवनति ह 


(मम फ्रला्एर ठम्णाश,ठाभ&८४) ० < 

आज कूटनीति के परम्परावादी स्वरूप की अवनति हो रही है । परम्परावादी कुटनीति की 
विशेषता थी. गुप्तता, छद्‌म, व्यक्ति विशेष का महत्व, रोमांचित कपट आदि | प्रथम विश्वयुद्ध के 
अच्त के साथ कूटनीति की अवनति आरम्भ हुई | द्वितीय विश्वयुद्ध के पूर्व की शताब्दी में विदेश 
नीति के निर्माण में कूटनीतिज्ञों द्वारा लिया गया भाग और भी कम हो गया तथा एक तकनीक के 
रूप में विदेशी सम्बन्धों के परिचालन में कुटनीति की अवनति और भी प्रत्यक्ष हो, गयी । मॉरग्रेन्याऊ 
मे कुटनीति की अवनति के पाँच कारण बताये है : 

() संचार-व्यवस्था का विकास, 

(2) कूटनीति का अवमुल्यन, 

(3) संसदीय प्रक्रिया द्वारा कूटतीति, 

(4) कुटनीति में नवागन्तुक, न 
(5) वर्तमान विश्व राजनीति का स्वरूप । न्त 
“ * () संचार व्यवस्था का विकास ([20ए७०77007६ ० (0ण्राप्रं०॥४07)--कूटनीति का 
महत्व उस समय अधिक था जब आवागमन एवं संचार के द्ुतगामी साधनों का विकास नहीं हो 
पाया था । प्रथम विश्वयुद्ध से पूर्व स्थायी कूटनीतिक प्रतिनिधियों के आवश्यक होने का कारण यह 
था कि सविस्तार सन्देशों को शीघ्रतापूवंक एवं अविच्छिन्न रूप से भेजने की सुविधाएँ कष्टदायक 
थीं। लेकिन अब संचार-साधनों का इतना तीन विकास हुआ है कि कूटनीतिज्ञों को कहीं भी कुछ ही 
मिनटों में बेतार-व्यवस्था द्वारा निर्देश दिया जा सकता है। कुछ ही घपण्ठों में कुटनीतिज्ञ परामर्श 
करने के लिए विभिन्न देशों में आ-जा सकता है । इससे विदेश मन्त्रालय के प्रभाव में वृद्धि हुई है ।' 
मॉरगेन्थाऊ के शब्दों में, कुटनीति-की अवनति का आंशिक कारण हवाई जहाज, रेडियो, तार, 
टेलीटाइप, दूरस्थ टेलीफोन के रूप में शीघ्र एवं नियमित संचार-व्यवस्था का विकास था ।” 

(2) कूटनीति का अवमुल्यन (009०० 2४० ० .॥09007809)--कूटनीति एवं कूट- 
नीतिज्ञ शब्दों को घृणा की दृष्टि से देखा जाता है। कूटनीति का सामान्य अर्थ चालाकी, धू्तता, 
छल-कपट, झूठ आदि से लिया जाता है। लोगों में ऐसा विश्वास पनपता जा रहा है कि कुटनीतिक 
सेवाओं का परित्याग करना ही चाहिए क्योंकि ये शान्ति के मुल में केवल कोई योगदान ही नहीं ' 
देती, वरन्‌ वास्तव में शान्ति को संकट में डालती हैं। कुटनीतिज्ञों के व्यक्तित्व पर अविश्वास 
किया जाता है तथा यह माना जाता है कि वह कोई भी अनैतिक कार्य को करने को तैयार हो 
सकता है। धूत॑ता एवं कपट के लिए कूटनीतिज्ञ की प्रसिद्धि उतनी ही प्राचीन है जितनी कि स्वयं 
कूटनीति प्राचीन है। 7वीं शताब्दी के आरम्भ में एक अंग्रेज राजदुत, सर हेनरी वोटन द्वारा दी 
गयी एक कूटनीतिज्ञ की परिभाषा प्रख्यात है, कि “वह एक ईमानदार व्यक्ति होता है, जिसे अपने 


+ 
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देश के लिए झूठ बोलने के लिए विदेश भेजा जाता है ।” जब वियना के सम्मेलन में भेटरनिक को 
रूसी राजदूत की मृत्यु की सूचना दी गयी, तो कहा जाता है कि उन्होंने विस्मयपूर्वक कहा, “क्या 
यह सत्य है ?” उसका अभिप्राय क्या हो सकता है ? इन धारणाओं से कूटनीति की प्रतिष्ठा कम 
होती गयी है । 

(3) संसदीय प्रक्रिया द्वारा कूटनीति (9फ्ञाणाब०ए 79 फिक्षाक्रााशए 7700800768)--- 
राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ आदि अन्‍्तर्राष्ट्रीय संगठनों ने कुटनीति को नया मोड़ दिया है। इन 
संगठनों के मंचों पर राष्ट्रीय उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए राजनयज्ञ अपने विचार प्रकट करते है 
तथा अन्त में मतदान द्वारा निर्णय लिया' जाता है। अब राजनयज्ञों की बुद्धि, चातु्यं और न्यक्तित्व 
का उतना महत्व नहीं है जितना इन सम्मेलनों में अपने समर्थन में अधिक-से-अधिक मत जुटाने का 
महत्व है । 

(4) महाशक्तियाँ--कुटनीति में नवागन्तुक (776 $एए. ?0फ्रश३--१९७७ ("॥०5६ 
 7)9079००)--टद्वितीय विश्वयुद्ध के वाद अमरीका और सोवियत संघ को विश्व की महान 
शक्तियों का स्तर प्राप्त हुआ। अमरीका को कुटनीति में कम अनुभव था और 497 की करान्ति 
के बाद रूस में भी प्रसिद्ध कुटनीतिज्ञों का. सफाया कर दिया गथा । रूस में साम्यवादी व्यवस्था 
की स्थापना से कूटनीति को और भी ठेस लगी । स/म्यवाद और पूँजीवाद एक-दूसरे को समाप्त 
करना चाहते हैं, दोनों में इतने अधिक मतभेद हैं कि सहमति और समझौते की वहुत कम गुंजाइश 
है । कुटनीति का महत्व वहीं अधिक होता है जहाँ समझौते और आदान-प्रदान की गुंजाइश 
होती है । 

(5) वर्तमान विश्व राजनीति का स्वरूप (॥॥6 'प्धाप्रा४ ण ९०ा/शाफुणवात फण[4 
?0०7805)--.आज विश्व दो ग्रुटों में विभाजित है---विश्व अमरीका और सोवियत संघ के प्रभाव 
क्षेत्र में बंटा हुआ है । इन दोनों के हित परस्पर विरोधी हैं, दोनों एक-दूसरे का प्रत्येक स्तर पर 
विरोध करते हैं । कोई भी पीछे हटकर समझौता नहीं करना चाहता । पीछे हटने का तात्यें मूत 
हितों को त्यागना तथा आगे बढ़ने का अर्थ युद्ध जोखिम उठाना है। ऐसी स्थिति में कृटनीतिज्ञों की 
योग्यता प्रदर्शन का क्षेत्र समाप्त हो गया । मॉरगेन्थाऊ के शब्दों में, “संयुक्त राज्य एवं सोवियत 
संघ के बीच शक्ति सम्बन्धों की प्रकृति के कारण तथा इन दो अति शक्तिशाली राष्ट्रों के पारस्परिक 
सम्बन्धों में वर्तमान मानसिक स्थिति के कारण कूटनीति के परिचालन के लिए बहुत कम अवत्तर 
हैं तथा इसके अप्रचलित हो जाने की सम्भावना है ।? 


क्टनीति : नूतन प्रवृत्तियाँ 
(>णए,0॥/40५ : ]75ए १7१8&]२25) 


मॉरगेन्थाऊ ने जिस कूटनीति के पतन की चर्चा की है वह है परम्परागत कुटनीति । भाष्ठ 
निक विश्व राजनीति में परम्परागत कूटनीति मुश्किल से ही राष्ट्रीय हितों की वृद्धि कर सकती है। 
वर्तमान में कूटनीति में नूतन प्रवृत्तियों का उदय हो रहा है । नये तरीकों, प्रक्रियाओं और साधनों 
को अपनाया जा रहा है । यहाँ हम कूटनीति के नये आयामों की चर्चा करेंगे 

(।) प्रजातान्त्रक कूटनीति (0०0०श०व्वा० ां09/07807)--20वीं शताब्दी तक ईर्प 
नवीन कूटनीति के लिए प्रजातान्त्रिक कूटनीति शब्द प्रयोग होने लगा था । अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति 
की हृष्ठि से इसका अर्थ ऐसी व्यवस्था से था, जिसमें सरकारें अपनी राजतन्त्रीय और कुलीन 
प्रवृत्तियाँ छोड़ रही थीं तथा राष्ट्रों की जनता, अपने प्रजातान्त्रिक प्रतिनिधियों तथा अनौपचार्रिक 
साध्यमों से एक-दूसरे से सम्बन्धित हो रही थीं । 
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प्रजातान्त्रिक कूटनीति की विशेषताएँ इस प्रकार है--(7)--राजदूत मुलतः जनता के प्रति 
उत्तरदायी होता है । आज का राजनयिक एक साव॑जनिक कर्मचारी है जो विदेशमन्त्री के अधीन है। 
विदेशमन्त्री मस्त्रिमण्डल का सदस्य है, मन्त्रिमण्डल संसद के बहुमत के प्रति उत्तरदायी है तथा 
संसद का बहुमत निर्वाचकमण्डल का प्रतिनिधि है। (7) प्रजातान्त्रिक कूटनीति की दूसरी विशेषता 
यह है कि यह पद्धति गुप्त सन्धियों, रहस्यमय कूटनीति के स्थान पर खुले सावेजनिक समझौतों 
और स्पष्ट कूटनीतिक सम्बन्धों में विश्वास करती है। (77) प्रजातान्त्रिक कूटनीति की तीसरी 
विशेषता सस्धियों के अनुसमर्थन करने की विधि में है। आज सभी प्रजातान्त्रिक देशों में सन्धियों 
को मान्यता संसद के बहुमत से प्राप्त होती है। 3 


नवीन राजनय प्रजातान्त्रिक उद्देश्यों की पूति का एक साधन है। सन्धियाँ के अनुसमर्थन 
में संसद का प्रत्यक्ष भाग होने से जनता कुटनीतिक गतिविधियीं से परिचित रहती है, विशेष राष्ट्रीय 
संकटों के अवसर पर आपसी मतभेद भुलाकर जनता शासन की पूर्ण समर्थन भी देती है । 

(2) सस्मेलनों द्वारा कूटनीति (7090780५/ 09 (०४एथि०7०८)---प्रथम' विश्वयुद्ध के 
बाद सम्मेलन कूटनीति एक स्थायी प्रवृत्ति के रूप में विकसित हुई है। प्रथम विश्वयुद्ध के उपरान्त 
राष्ट्र संघ की सामूहिक सुरक्षा की योजना अश्वा प्रादेशिक संगठनों के कारण अस्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों 
का महत्व और भी अधिक हो गया है] द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान चार बड़ों के सम्मेलनों का 
निरन्तर प्रयोग किया गया, अन्तर-संश्रित (7/«७-४॥॥०१) कमेटियों और स्थायी परिषदों का 
निर्माण किया गया । सर आर्थर साल्टर इन अन्तरराज्य परिषदों को अस्पर्राष्ट्रीय कूटनीति की एक 
नवीन प्रवृत्ति मानते हैं । द्वितीय विश्वयुद्ध के पश्चात्‌ सम्मेलन कूटनीति इतनी प्रचलित हो गयी है 
कि इसने अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में विशिष्ट स्थान प्राप्त कर लिया है। संयुक्त राष्ट्र, सैनिक सन्धियों 
जैसे नाटो, सीएटो तथा गुटनिरपेक्ष राज्यों के तत्वावधान में सम्मेलन आयोजित होते ही रहते हैं । 
आँकड़ों के अनुसार प्रतिवर्ष 6 से 0 हजार अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन होते है। इनमें अधिकांश 
सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र संघ-या इससे सम्बद्ध संगठनों तथा अभिकरणों के तत्वावधान में किये जाते 
है। आजकल इन सम्मेलनों का और बहुपक्षीय राजनीति का महत्व इतना अधिक बढ़ गया है कि 
संयुक्त राष्ट्र के सचिवालय में ऐसे सम्मेलन बुलाने और इनकी व्यवस्था करने के लिए एक प्रथक्‌ 
विभाग बनाया गया है और यह संघ की महासभा, परिपंदों, आयोगों, समितियों और सम्मेलनों 
की बैठक बुलाने का आयोजन संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वावधान में करता है । 

(3) व्यक्तिगत कूटनीति (?0४०7० 79078०५)--जब कूटनीतिक विपयों के समाधान 
के लिए सरकारी अधिकारियों के स्थान पर सम्बन्धित देशों के अध्यक्षों, प्रधानमन्त्रियों अथवा 
विदेशमल्त्रियों द्वारा सीधा भाग लिया जाता है तो उसे व्यक्तिगत कूटनीति कहा जाता,है। द्वितीय 
विश्वयुद्ध की अन्तःराज्य नीति के निर्माण और विकास में चचिल तथा रूजवेल्ट का विशेष हाथ 
था। संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में होने वाले सम्मेलनों में महासभा की बैठकों में. सभी देशों के 
प्रधानमन्त्री प्रायः भाग लेते है। आवागमन के साधनों के तीब्र विकास ने व्यक्तिगत कुटनीति के 
प्रयोग में वृद्धि की है। अब तो थोड़े से भी महत्व वाले मामलों में व्यक्तिगत कुटनीति को अपनाया 
जाता है। कभी-कभी समस्त परम्परागत माध्यमों के स्थान पर राष्ट्रों के अध्यक्ष विशेष महत्वपूर्ण, 
गम्भीर, नाजुक:स्बितियों को संभालने के लिए अपने.विशेष विश्वासपात्र व्यक्तियों का उपयोग 
करते है। हम सभी जानते है कि विल्सन कर्जन हाउस पर, रूजवेल्ट हैरी हापकिन्स पर, नेहरू 
कृष्णा मेनन पर, निक्‍सन हेनरी किसिंगर पर विशेष विश्वास करते थे। व्यक्तिगत कूटनीति का 
एक और रूप भी है कि राष्ट्रों के अध्यक्ष व्यक्तिगत रूप से सीधे ही विचार-विमर्श करें जैसे पूबे में 
सम्राट मिलते थे। चचिल और रूजवेल्ट तो टेलीफोन पर सीधी बात करते थे और पत्र-व्यवहार 
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करते रहते थे । ऐसा कहा जाता है कि इस प्रकार की कूटनीति में अविवेक,. भ्रम, द्विर्पता 
और रहस्योद्घाटन के अधिक अवसर रहते हैं । विशेषकर व्यक्तिगत रूप से यदि दो अध्यक्षों 
को एक-दूसरे का व्यक्तित्व. रुचिकर न लगे तो समस्याओं “ के अधिक उलझने की सम्भावना 
रहती है । का है 

(4) शिखर कूटनीति ($णाधाप्री। 79070780०५)--शिखर कुठनीति का अभिप्रा्य उस 


कूटनीति से है जिसमें विवाद हल करने के लिए राज्य यां सरकार के प्रधान भाग लेते हैं। यह ' 


सम्मेलन और व्यक्तिगत कुटनीति का बड़ा ही प्रभावी ढंग है । द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान कई 
शिखर सम्मेलन हुए । गुट निरपेक्ष देशों के अब तक छः शिखर सम्मेलन हो घुके हैं । 

(5) वर्णिक कूटनीति (007८४ ॥)9]07207)---आध्चुनिक कूटनीति पर व्यापार- 
वाणिज्य का विशेष प्रभाव पड़ा है | मुद्रा तथा वित्तीय समस्याओं तथा अ्त्तर्राष्ट्रीय व्यापार के 
प्रश्न इतने तकनीकी हो गये हैं कि विशेषज्ञ ही उनका संचालन कर सकते हैं। प्राचीन राजनय में 
राजदूत ही सभी प्रकार की व्यापारिक सन्धियाँ करते थे, परन्तु इधर अब वाणिज्य दूत ही ऐसी 
सन्ध्रियों पर विशेष विचार करते हैं । + 

आधुनिक राज्य आर्थिक दृष्टि से एक-दूसरे पर निर्भर हैं अत: आथिक तरीकों का कूट- 
नीतिक प्रयोग होता है, जैसे सोवियत संघ द्वारा यूगोस्‍लाविया से आथिक सम्बन्ध तोड़ना, सोवियत 
संघ द्वारा कॉमन फार्म को सुदृढ़ करना, अमरीका द्वारा समय-समय पर भारत को दी जाने वाली 
आधिक सहायता बन्द करना, आदि । 


(6) संग्रुदुटीय कूटनीति (806 भा0ं 2०था०7 79/90780०9)--संग्रुद्टीय कुटनीति ' 


की चर्चा हौस्‍ल्टी, स्टीवेन रोजेन, ऐडवीन फेडर, आर. जे. रूमेल, के. जी. हाल्टटी आदि ने की 
है । संगुद्टीय कुटनीति में तीन बातों पर बल दिया जाता है---() संग्रुट के निर्माण (/906 
एणग्राध्ांगा) अर्थात्‌ गुट का निर्माण क्‍यों किया जाता है तथा कोई राज्य संग्रुट को क्यों छोड़ता 
है ? (॥) संगुट की भूमिका (#शभा०० रेशाणि्राआा०6 ) अर्थात्‌ किसी संग्रुट में प्रभावक शक्ति 
का वितरण किस भाँति होता है ? संग्रुट के सदस्य राज्यों में सुदुढ़ता का क्या आधार है ? (7) 
संग्रुट के प्रभाव (0०४ ० 8॥8॥068) । क्‍या संगरुटों से अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में सन्तुलन बना 
रहता है ? आधुनिक युग में अनेक संग्रुटों का निर्माण हुआ है जैसे नाटो, वार्साउ पैक्ट, सीएटो, सेप्टो 
आदि | शीत्युद्ध के उत्तराद्ध में संग्रुट व्यवस्था बिखरने लगी थी । निक्‍्सन ने लन्दन, पेरिस और 
टोकियो के बजाय पेकिंग और मास्को की तरफ झाँकना प्रारम्भ किया, जिससे संग्रुट्टीय कुंटनीति 
में नयी प्रवृत्ति देखने को मिली । ल्‍ + मी 

.(7) सांस्कृतिक कूटनीति (८परप्ाश ॥)907909)---पसांस्कृतिक कूटनीति अराजनीतिंक 
तत्वों एवं समस्याओं पर बल देती है; जैसे विज्ञान, तकनीकी, शैक्षणिक आदान-प्रदान आदि पर । 
दूसरे देशों में अपनी सभ्यता, जीवन प्रणाली तथा विचारधारा का प्रचार करना सांस्कृतिक कूटनीति 
का अंग है। आजकल अमरीका और सोजियत संघ सांस्कृतिक प्रसार एवं विस्तार पर अधिक जोर 
दे रहे हैं।.. .* | 

(8) प्रचार कूदनीति (/2078०५ 09 ?707988०॥09)---आजकल कूटनीति में प्रचार का 
महत्व काफी बढ़ गया है । कुटनीतिक निर्णयों को अपने अनुकूल बनाने के/लिए प्रेत्येक देश प्रचार 
तकनीकी का प्रयोग करता है। प्रचार द्वारा जनता में अनेक मिथ्या विश्वास ऐंवं भ्रम उत्पन्न कियि 
जाते हैं । इसके द्वारा समझौते पर विचार करने योग्य वातावरण तंयार किया जाता है । 85 तो 
सभी राज्य प्रचार और प्रकाशन द्वारा कूटनीति का संचालन करते हैं किन्तु साम्यवादी राज्यों मे 
इनका प्रयोग अधिक व्यापक रूप में किया जाता है । 


कु 
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(9) संसदात्मकक कूटनीति (रेक्षा|शिा]शाशि9 7/90॥72०४)--संयुक्त राष्ट्र संघ में 
कायान्वित कूटनीति संसदात्मक कूटनीति जैसी है । संयुक्त राष्ट्र संघ की बंठकों की प्रक्रिया राष्ट्रीय 
संसदों की प्रक्रिया के समान होती है । दोनों में एक ही निश्चित प्रक्रिया को अपनाया जाता है। 
राष्ट्रीय संसद की भाँति संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाते हैं। उत्त पर वाद-विवाद 
होता है, पदाधिकारियों के चुनाव होते हैं, बजट बनता है तथा स्वीकार किया जाता है। जिस 
प्रकार संसदात्मक व्यवस्था में राजनीतिक दल, दबाव समूह आदि राज्य रीति-नीति को प्रभावित -* 
करते हैं उसी प्रकार अन्तर्राप्ट्रीय स्तर पर भी क्षेत्रीय तथा राजनीतिक गुट संयुक्त राष्ट्र संघ की 
निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं । संसदीय कुटनीति की उपयोगिता यह है कि इसके फलस्वरूप 
विश्व लोकमत संगठित होता है तथा इसके माध्यम से राज्यों के सहयोगपूर्ण सम्बन्धों को प्रोत्साहन 
मिलत्ता है । 


_राजनय की करान्तिकारी शैली 
(रह०72&, डरा, ०र छाश,0/82९) 


राजनय की क्रान्तिकारी शैली का अर्थ समाजवादी या साम्यवादी राजनयिक शैली नहीं 
है । क्रान्तिकारी शैली का प्रयोग करने वाले राज्य के लिए वास्तव में क्रान्तिकारी राज्य होना भी 
जरूरी नहीं है। अक्सर यह होता है कि आन्तरिक मामलों में जड़ ग्रा प्रतिक्रियावादी नीति से 
जनता का ध्यान हटाने के लिए विदेश नीति के क्षेत्र में तवोदित राष्ट्र राजनय की क्रान्तिकारी 
शैली अंपना लेते है। सुकर्णोकालीन इण्डोनेशिया तथा ऐन्क्रुमा के अधीन घाना इस बात के अच्छे 
उदाहरण हैं। इसके विपरीत, क्रान्तिकारी राज्य अक्सर अपने राष्ट्रीय हितों के साधन के लिए 
पारम्परिक (औपनिवेशिक) राजनयिक शली का अवलम्बन लेते है। स्टालिन और मोलोतीव, चाऊ 
एन लाई तथा उत्तर वियतनामी ले दुक तथा मादाम बिन्ह आदि से यही प्रमाणित होता है। 
'क्रान्तिकारी शैली' का मतलब सिर्फ इतना लगाना चाहिए कि राजनय की वह शैली जो अस्तर्राष्ट्रीय 
जगत में स्वीकृत पारम्परिक राजनयिक शैली को चुनौती देती हो । 

क्रान्तिकारी राजनयिक शैली में एक और प्रवृत्ति देखने में आती है। ऐसे राजनयिकों का 
आचरण सैनिक प्रकार के राजनय की तरह होता है। 'क्रान्तिकारी राजनयिक” राजनय के शिल्प 
को महत्वपूर्ण नहीं समझते । उनका रुझान अनभ्यस्त, अनिपुण कार्यशली की ओर होता है। 
क्रान्तिकारी परिवेश में अनभ्यस्त, अनिपुण का आकर्षण शाजनय ही नहीं अन्य क्षेत्रों में भी दिखायी 
देता है। इसे एक तरह से औपनिवेशिक विरासत को ठुकराना कहा जा सकता है । यदि क्रान्तिकारी 
राजनय प्रतिक्रियावादी नीतियों को . ढेकने वाले आचरण के रूप में नहीं अपनाया गया है तो वह 
अनिपुण होने पर भी नवोदित देश की विदेश नीति से घनिष्ठ रूप से जुड़ा रहकर उसके राष्ट्रीय 
हित के साधन में समर्थ हो सकता है । 

कटनीति में नयी तकनीकों और नये विकास 
(प5प्मपःटपम्लाग0ए58 #ग० 95एशहा,.07शछाय वर जाग 060९) 

वर्तमान कूटनीति में कुछ महत्वपूर्ण तकनीकों एवं विकास इस प्रकार है---() अन्तर- 
राष्ट्रीय संगठन--पहले व्यक्तिगत स्तर पर कूटनीति का व्यवहार होता था किन्तु आज सामूहिक 
रूप से अन्तर्राष्ट्रीय मंच पर कूटनीति का प्रयोग हो रहा है। (7) लोकतान्त्रिक नियस्त्रण---वर्तमान 
में संसद और विधायिका के मार्फत कूटनीतिज्ञां पर जनता का नियन्त्रण रहता है। (77) चाणिज्य 
का भहत्व--पूर्व में कूटनीति राजनीतिक प्रश्नों को अधिक महत्व देती थी, अब व्यापार-वाणिज्य 
के मसलों पर अधिक ध्यान केन्द्रित किया जाता है। (7५) समाचार-पत्रों का महत्व--कूटनीति में 
समाचार-पत्र का महत्व बढ़ता जा रहा है। आज राजदूत को अपने स्वागतकर्ता देश के सभी 
प्रमुख समाचार-पत्रों का अध्ययच और विवेचन करना पड़ता है । 
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दुकानदार जैसी कूटनीति बनाम यौद्धिक कूटनीति - 
(5.07-5688?छए एछाश,0)/ 2८४ ५५. ४८5एछारा0४ 79श,00/ 8८९५) 


आमंनन्‍्सकी ने दुकानदार जैसी कूटनीति और-योदा कूटनीति में अन्तर किया है। ब्रिटिश 
- कूटनीति को दुकानदार जेसी कुटनीति तथा जमंन कुटनीति को योद्धा जैसी कुटनीति कहा जाता 
है । दुकानदार की कुटनीति सतकें; शान्तिमय और तकंसंगत दृष्टिकोण पर आधारित होती है 
जबकि योद्धा की कूटनीति उसके प्रखर, झगड़ालू और गतिशील दृष्टिकोण पर आधारित होती है। 
हेरल्ड निकल्सन के अनुसार ब्रिटिश कूटनीति की सफलता के कारण उसका नरम, न्यायोचित 
व्यवहार, तकसंगतता और समझौते या लेन-देन पर आधारित होना है, जबकि हिटलर सन्धि 
वार्ता से प्राप्त लाभ की अपेक्षा युद्ध और शक्ति से प्राप्त त्वरित लाभों में अधिक विश्वास करता 
था। यौद्धिक कूटनीति समझौते में विश्वास नहीं करती तथा युद्ध के वातावरण को अधिकाधिक 
उत्तेजित करने के लिए सर्देव प्रयत्नशील रहती है । कं 


अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में कूटनीति का भविष्य : सॉरग्रेन्थाऊ के विचार 
(#ए7एरछ 08 णाए,09४600५ ४ पर फरार ७#770078, ए0पप05 : 
0705 0रशपप्त&0०!8 ए57०४७) 


युद्ध एक तकंसंगत साध्य की प्राप्ति का तकंसंगत साधन था। किन्तु परमाणु युद्ध की 
सम्भावना ने युद्ध को अब आत्मघाती निराशा का साधन बना दिया है। परिणामतः युद्ध के 
विकल्पों की बात सोचना अपरिहाये है । अब युद्ध और कूटनीति में से किसी एक को चुनने की 
गुंजाइश नहीं रह गयी है। अब तो अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में कृटनीति का कार्य पहले से अधिक 
महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि जिस कुटनीति का अन्त युद्ध में होता है, वह अपने प्राथमिक ध्येय में 
जो कि शान्तिपूर्वक साधनों द्वारा राष्ट्रीय हित का प्रवर्तन करना है, असफल रहती है। 

यह सच है कि आधुनिक युग में कुछ ऐसे विकास हुए है जिनके परिणामस्वरूप “राजनय' 
का महत्व कम हो गया है लेकिन इसका यह अभिप्राय नहीं कि राजनय बेकार है। आज भी 
राज्यों के सामने एक प्रभावशाली विकल्प के रूप में राजनय ही है । , मानव को युद्ध, हितों का 
त्याग और राजनय में एक चुनना होगा । नि:सन्देह मानव राजनय को ही घुनेगा क्योंकि आणविक 
हथियारों ने युद्ध को इतना आसान नहीं रहने दिया है तथा राष्ट्रीय हितों का परित्याग असम्भव 
है । इसलिए राजनय (कुटनीति) को ही सफल बनाने के लिए राज्यों को प्रयत्नशील रहना होगा । 

मॉरगेन्थाऊ ने कूटनीति के 'नौ नियमों” की चर्चा की है, जिनके माध्यम से यह समायोजन 
द्वारा शान्ति! (2०४०७ 70ए९॥ ४०००॥००१७४०॥) स्थापित कर सकती है : 

() कूटनोति को धर्मयुद्धीन भावना से अवश्य रहित रहना होगा (70907 प्रापर् 
98 तठाए९छ6१ 0 ॥06 जप्५8078 8णंपर)--कोई मत या धर्म सत्य नहीं होता । अपने धर्म या 
मत को सत्य मानकर शेप संसार पर आरोपित करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए । विदेश नीति 
के ध्येयों की परिभाषा एक विश्वव्यापी राजनीतिक धर्म के रूप में नहीं की जानी चाहिए । 

(2) विदेश नीति के ध्येयों की परिभाषा राष्ट्रीय हित के अर्थ में अवश्य करनी होगी तथा 
इसका यथेष्ट शक्ति द्वारा अवश्य पोषण करना होगा (796 0छुंध्छाए० ० फ़णभंडा एणीण 
ग्राप॥ 56 (ीए6त वंत छाा$.. 0 (6 वर्बा।णावी ॥श०४ 3200 ]गाएई: 068 प0060 जांति 
8060 7४७ 90७८)--शान्ति-संरक्षण कुटनीति का यह दूसरा नियम है। एक शान्तिप्रिय राष्ट्र के 
राष्ट्रीय हित की परिभाषा केवल राष्ट्रीय सुरक्षा के अर्थ में हो सकती है तथा राष्ट्रीय सुरक्षा की 
परिभाषा राष्ट्रीय क्षेत्र एवं इसकी संस्थाओं की अखण्डता के रूप में अवश्य होनी चाहिए ।- तब 
राष्ट्रीय सुरक्षा वह न्यूनतम वस्तु है, जिसकी कुटनीति को यथेष्ट शक्ति द्वारा बिना समझौते के रक्षा 
करनी होगी । 
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(3) कूटनीति को राजनीतिक क्षेत्र पर दूसरे राष्ट्रों के हष्टिकोण से अवश्य देखना होगा 


(906५ प्रापल्‍ |00 थऑ. #९ एणाएएय! ४एश6 #णा 6 फ॒ुणाए रण शंब्फ़ णए 0फ्छ 
7487078)--कूटनीति को दूसरे राष्ट्रों के हप्टिकोण, राष्ट्रीय हित आदि को भी ध्यान में रखना 
चाहिए। “आत्म पक्षपात की अतिशयता एवं अन्य लोग स्वभावत: क्या आशा अथवा किस भय 
से करते हैं, इस विचार के पूर्णतः अभाव के समान किसी राष्ट्र के लिए और कुछ भी” घात्तक 
नहीं है ।” / 

* (4) राष्ट्र को उत सभी प्रश्नों पर जो उसके लिए महत्वपूर्ण नहीं हैं, समझौता करने के 
लिए अवश्य इच्छुक रहना होगा (पिक्लांणा5 प्राए 068 ज़रा [0 ००7ए/णांएछ ० था 
8508 [६ 47० ॥0 शा 40 ७॥)--प्रत्येक राष्ट्र के दो प्रकार के हित होते हैं---स्थायी हित 
और अस्थायी हित । अस्थायी हित ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होते, अतः ऐसे राष्ट्रीय हितों पर समझौता 
करने की भावना रखनी चाहिए। 

(5) यथार्थ लाभ की वास्तविकता हेतु निर्थंक अधिकारों की प्रतिच्छाया का परित्याग 
फर दीजिए ((0५९ एप ४6 57॥98409 ०ए 9२४०70858 प्रडी।8 50िः 6 5फ्रशज्ा08 ए 7€श 
20एशा/98०)---समझौता करते समय कुटनीतिज्ञ को मानवता, विश्वकल्याण जैसी अमूर्त बातों की 
अपेक्षा तथ्यगत वस्तुओं को ध्यान में रखकर विचार करना चाहिए । 

(6) अपने आप को कभी ऐसी स्थिति में न रखिए जहाँ से आप बिना प्रतिष्ठा गँवाये पीछे 
नहीं हट सकते तथा वहाँ से आप बिना गम्भीर सकटों के आगे नहों बढ़ सकते (९९एथ' छुपा इ०पा- 
शा) 8 90भणा 707 जीएी) एणा ०एणा0त 76768 जगा 0गंगरड़ 06 क्षाए॑ #णा 
जातंणा ए00 ००0 बतएशा0० एंपिएए हा8५४० 70:)--अरक्षणीय स्थितियों में असावधान 
होकर गतिशीलतापूर्वक लाना और विशेषकर उचित समय में उनसे अपने को मुक्त करने से हठ- 
पूर्वक अस्वीकार करना अयोग्य कूटनीति का लक्षण है । 

(7) एक निरबंल संश्षित राष्ट्र को अपने लिए कभी निर्णय नहीं करने दीजिए (?४८ए०7 
809 8 श्बा: ५ 40 ए्राश(० 0०0०ंशं०5 ॥0 9०0)--कूटनीति की दृष्टि से शक्तिशाली राष्ट्र 
को चाहिए कि उसके लिए कोई निर्वेल राज्य निर्णय न ले। अपने शक्तिशाली मित्र की सहायता 
हारा सुरक्षित होकर निबल संश्रित राष्ट्र अपनी विदेश नीति के ध्येयों और तरीकों को अपनी आव- 
श्यकतानुसार 'चुन सकता हैं । 

(8) सशस्त्र सेनाएँ विदेश नीति की यन्त्र हैं, इसकी स्वामी नहीं (7॥6 क्षगरात 0025 
बा6 ती6 वाहाप्राधां$ एण गिल्ंशा 90009, प्रण 78 778/०)--सशस्त्र सेनाओं को विदेश 
नीति को क्रियान्वित करने का साधन होना चाहिए; उसका स्वामी नहीं बनना चाहिए । यदि 
किसी देश में सेना शासन पर हावी हो जाये, विदेश नीति के लक्ष्यों को निर्धारित करने लगे तो 
वहाँ शान्ति और समझौते की नीति सफल नहीं हो सकती है क्योंकि सशस्त्र सेनाएँ स्देव युद्ध का 
साधन और उपकरण होती हैँ जबकि विदेश नीति का प्रधान लक्ष्य शान्ति बनाये रखना होता है | 

परराष्ट्र सम्बन्धों का संचालन सेना को समपित करना, समझौते की सम्भावना को समाप्त 
करना है तथा शान्ति के हित को भी समर्पित कर देना है। सैनिक मस्तिष्क विजय एवं पराजय की 
एकान्तिक स्थितियों के बीच परिचालित होना जानता है ॥- यह कूटनीति की उन धैर्यपूर्ण, जटिल 
एवं सूक्ष्म चालों के विपय में कुछ नही जानता, जिनका मुख्य उद्देश्य विजय एवं पराजय की एका- 
न्विक स्थितियों का परित्याग करना है तथा दूसरे पक्ष में वार्ता द्वारा किये समझौते के मध्यस्थ स्थान 
में मिलता है। सैनिक कला के नियमों के अनुसार सैनिक व्यक्तियों द्वारा संचालित विदेश नीति का 
अन्त केवल युद्ध में हो सकता है क्योंकि हम उसी की तेयारी करते है, जो हम प्राप्त करेंगे । 
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* विदेश नीति का संचालन अवश्य इस प्रकार से होना चाहिए कि शात्ति संरक्षण सम्भव हो 

सके तथो युद्ध का कोहराम अवश्यम्भावी न हो जाये । | न 
(9) सरकार जनसत की नेता है, इसकी दास नहीं (7॥6 80२० 48 06 ]60४१67 
ण ए9प्र/0० 0ज्ंगंणा 700 ॥8 89९९)---अन्तिम नियम यह है कि सरकार का संचालन करने वाले 
व्यक्तियों को लोकमत का नेतृत्व करना चाहिए और इसका वशवर्त्ती दास नहीं बनना चाहिए। 
दूसरे शब्दों में, राजनीतिक नेताओं को. जनता का पथ-प्रदर्शन और नेतृत्व करना चाहिए। लोक- 
'प्रियता पाने-के लिए जनता का अनुसरण करना उनके लिए धातक है। मॉरगरेन्थाऊ के शब्दों में, 
“एक कूटनीतिज्न को लोक-भावावेश के झोंकों से अपने पाल को सुव्यवस्थित करना होगा तथा इसके 
साथ-साथ राज्य के जहाज को कुशल विदेशनीति के बन्दरगाह तक ले जाने के लिए उनका प्रयोग 

करना होगा । एक शब्द में, उसे अवश्य लोकमत का नेतृत्व करना होगा ।” 


कूटनीति का बढ़ता हुआ महत्व 
(जञ27,00॥/8५१५ : 0२८८२७५७॥)ल्‍४56 7]/70ए87५७)२८८) 


यदि कोई राष्ट्र कुटनीति को प्रयोग में नहीं लाना चाहता अथवा उसके पास कृठनीति को 
कार्यान्वित करने की क्षमता नहीं है तो वह अपने राष्ट्रीय हितों की अभिवृद्धि के लिए युद्ध के 
अतिरिक्त कोई दूसरे विकल्प का सहारा नहीं ले सकता । यदि वह युद्ध का सहारा नहीं लेना चाहता 
अथवा नहीं ले सकता तो उसे अपने राष्ट्रीय हितों का ही परित्याग करना होगा। आधुनिक 
तकनीकी उद्चति ने युद्ध की उपादेयता को संदिग्ध बना दिया है और इस बात की कोई गारण्टी 
नहीं कि द्विपक्षीय युद्ध आणविक युद्ध में परिवर्तित न हो जाये, अतः राज्यों के सामने कूटनीति के 
अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प नहीं है । 
आज की अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में कूटनीति का काम परमाणु बम का निवारण करना है। 
परमाणु युद्ध की समस्या एक भयंकर घुनौती है जिसका सामना कूटनीति को करना है। आज 
कुटनीति का कार्य अन्तर्राष्ट्रीय संकटों और समस्याओं का सामंजस्यपूर्ण हल खोजना ही नहीं है 
अपितु परमाणु अस्त्रों के फैलाव को रोकना है--तीसरे विंश्वयुद्ध के खतरे को टालना है | जब हम 
यह कहते हैं कि युद्ध सम्भव है तो कुटनीति की कला में आये परिवतंनों के कारण अब यह भी कहा 
'जाने लगा है कि कूटनीति वार्ता द्वारा युद्ध से वचा जा सकता है। 
मॉरगेन्थाऊ के अनुसार, “कूटठनीति शान्ति संरक्षण का सबसे उत्तम साधन है। कूटनीति 
आज की अपेक्षा शान्ति को अधिक सुरक्षित बना सकती है और यदि राष्ट्र कूटनीति के नियमों का 
पालन करें तो उस परिस्थिति की अपेक्षा विश्व राज्य शान्ति को अधिक सुरक्षित बना सकता है। 
थापि, जिस प्रकार एक विश्व राज्य के बिना स्थायी शान्ति -सम्भव नहीं है, उसी प्रकार कुटनीति 
की शान्ति संरक्षण एवं लोकसमाज-निर्माण सम्बन्धी प्रक्रियाओं के बिना एक विश्व राज्य सम्भव 
नहीं है । ' विश्व राज्य को एक अस्पष्ट कल्पना से ऊपर उठाने के लिए कूटनीति की समायोजक 
प्रक्रियाओं का, जिनसे संघर्ष मन्द एवं न्यूनतम होते हैं, अवश्य पुनः प्रवतेत करता होगा ।*? 
प्रश्त 
]. 'राजनय (कुटनीति) की राष्ट्रीय शक्ति के साधन के रूप में विवेचना कीजिए । राजनय और 
विदेश नीति में क्या अन्तर है ? 
ए5ण58 तएछा0780पए 88 था गा5उप्रपराशा ण गर्ांणार्श 90शश-, सर0ए 8 त970॥9809 
तींलकिशा 70०0 ई0छंझ् ए०0ए १ 
'* 2, राजनय की परिभाषा कीजिए और अत्तर्राष्ट्रीय शान्ति बनाये रखने की दिंशों में उसके 
. योगदान का सशूल्यांकन कीजिए । क्या आधुनिक काल में उसका महत्व कम हो गया है । क्‍यों ! 


आल 5 25 जम अमल 
4 ४(०णष्ट८आ॥80, 7884., 700. 568-69. 


/ 
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फछशा।र 'तीएांणाबएए शा €एब्वाप्र० व8 ०गाएंएपीणा -०ए०ा१5 ग्राथा।क्ष।8 
75पाांजाएं 9००6, छ|॥5 75 डअंशावीएशवाए४ 06०९१६९१ व 770067॥ ॥705 ? शाप ? 
वे क्या कारण है जो राजनय के ह्ास के लिए उत्तरदायी है ? राजनय का क्‍या भविष्य है ? 
जार शा 0 ०४ण३ तववा ्राल 7659णाञं8 0 76 7त6०॥6 ० 7079छणा३८ए४ ९ 
जब 5 ॥॥6 चिण 0 /ंए9/02०५ ? 

राष्ट्रीय हित की अभिवृद्धि के एक साधन के रूप मे कूटनीति की भूमिका की विवेचना 
कीजिए | - 


3950755 (6 7०७ ० 79एछॉणा8०ए 88 क्षावाधप्रयशा लि शी6 ज़णाएांणा ० 
गरशा078॥ 76८४. 


“राजनय अब केवल कुलीन सामन्तो तथा व्यवसायी सनिकों के एकाधिकार में नहीं है 
ओर न ही राष्ट्रीय राज्य अन्तर्राष्ट्रीय. राजनीति के एकमात्र महत्वपूर्ण अभिनेता हैं ।” 
(के. जे. होल्सटी) 

उपर्युक्त कथन के प्रकाश में “नये राजनय' के मुख्य आधारों का विवेचन कीजिए । 
नुआएाणा40ए 8 )0 ॥0णरा2ुआ धी6 गरणा0एणए ० बर्प॑४०णब्ॉंड बा0 छारएठिंणावां 


80065... पा 6९80, क्वा० परधाणा ४90९5 6 ०ए गाए णात्राए 8०0 मी लि 
ग्रभाणात 9ण708.7 (#&, ०. मता&॥/) 
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राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए विदेश नीति का निमाण किया जाता है । विदेश नीति 
को सही ढंग से कार्यान्वित करने के लिए उत्तम कूटनीति और लोकमत की महत्वपूर्ण भूमिका होती 
है । कूटनीतिक चा लों का सही ढंग से प्रसार एवं विस्तार करने के लिए यह जरूरी है कि उनको 
ठीक तरह प्रस्तुत किया जाये ताकि अन्य-देश उसको स्वीकार करले । कूटनीतिक क्षेत्र में यह कार्य 
प्रचार का है। राष्ट्रीय सरकारें अपने प्रतिपक्षी राष्ट्र के आचरण को अपने अनुकूल बनाने के लिए 
वहाँ की जनता को अपने प्रचार से अपने पक्ष में लाने का प्रयास करती हैं । अमरीका के भूतपूव॑ 
विदेशमन्त्री डीन एचेसन ने प्रचार को कूटनीति का एक आन्तरिक अंग माना था । आजकल प्रचार 
का महत्व इतना बढ़ गया है कि कुटनीति और युद्ध के बाद इसे राष्ट्रीय हित की अधिवृद्धि का 
तीसरा साधन मानते हैं। मॉरग्रेन्याऊ ने लिखा है, “मनोव॑ज्ञानिक युद्ध या प्रचार कुटनीति तथा 
सैनिक शक्ति के साथ तृतीय साधन के रूप में सम्मिलित होते हैं जिनके द्वारा विदेश नीति अपने 
उद्देश्यों की प्राप्ति का प्रयत्न करती है । साधन चाहे कोई भी प्रयोग किया हो; विदेश नीति का 
अन्तिम उद्देश्य एक ही है, अपने विरोधियों के विचार परिवर्तन करके राष्ट्रीय हितों में अभिवृद्धि 
करना ।“इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए कूटनीति विरोधियों के हितों को सन्तुष्ट या नष्ट करने के 
बारे में फुसलाने वाले वचनों या धमकियों का प्रयोग करती है । सेनिक शक्ति से विरोधियों के 
विशेष हितों के अनुसरण की योग्यता पर वास्तविक हिंसा का शारीरिक प्रभाव डाला जाता है। 
प्रचार से बौद्धिक शक्तियों, नैतिक मुल्यांकनों और भावमय अभिरुचियों के प्रयोग द्वारा अपने हितों 
का समर्थन प्राप्त होता है । तब समृची विदेश नीति मानव हृदय के लिए संघ है परत्तु प्रचार का 
विशिष्ट अभिप्राय यह है कि यह हितों के हेर-फेर या शारीरिक हिंसा के माध्यम की अपेक्षा मनुष्य 
के हृदय को प्रत्यक्ष रूप से ढालने का यत्त करता है ।/? 

आधुनिक लोकतन्‍्त्रात्मक युग में प्रचार का विशिष्ट महत्व है। प्रचार द्वारा शाप्ट्रीय हित 
के अन्य साधनों जैसे कूटनीति, साम्राज्यवाद आदि का अधिक कुशलता से क्रियात्वयन होता है, 
प्रचार द्वारा विश्व समाज में कोई भी राष्ट्र अपनी उच्च प्रतिप्ठा बना सकता है और अपनी 
नीतियों के प्रति दूसरे देशों की सक्तिय सद्भावना प्राप्त कर सकता है । था 


+. *#6॥] ठिलंशा 7ण0५, पाशा, 35 8 ह#ाएश्टीए 0णि वए गर05 ए शोछष ; तप (099089708 (5 ६50 ॥ हए 
इए०लॉऑ० इशाइए वी क सातेट३५०णा5 0 7000 (6 ॥णजाात्रं ए गराध् तारलीपए इवाए धा9त (००९ 

भाए गरॉटाणारतीदएए एल धराफएपे गण ् गराटिटआ5 एज ज़ाप्रशंएनी रणैलाएट, 
--प्राच्ण5 3. (/०एछ९एता३०, 22065 4 कैंदांगाड, क्‍903, 0. 339. 


श्र ्य 
न 


राष्ट्रीय हितों की अभिवृद्धि के साधन : प्रचार | 22 


वर्तमान समय में प्रचार की कला से राष्ट्रीय हितों की अभिवृद्धि करने वाले राज्यों में 
जमनी, इटली और सोवियत संघ के नाम उल्लेखनीय है । जमेनी में हिटलर के समय में प्रचार की 
कला का उच्चतम विकास हुआ । हिटलर ने प्रचार के माध्यम से अपने देशवासियों को नाजी 
विचारधारा का संमर्थक बनाया और इसके साथ ही विदेशों में ऐसा प्रचार किया कि ग्रेट ब्रिटेन 
जैसे देश जर्मनी द्वारा वर्साय की सन्धि की व्यवस्थाओं की धज्जियाँ उड़ाने को मौन भाव से देखते 
रहे और उन्हने इसका कोई सशक्त प्रतिवाद नही किया । क्रुछ अंशों में यह हिटलर के प्रचार के 
जादू का असर था कि कुछ अन्य देश उसकी माँगों को न्यायोचित समझने लगे। ,आजकल संयुक्त 
राज्य अमरीका तथा रूस समूचे विश्व में अपनी विचारधारा का प्रचार करने के लिए निरन्तर 


प्रयवत्तनशील और कटिवद्ध है । 


प्रचार : अर्थ एवं परिभाषा 
(ए२07006&00/ :; /8७ग्राए5 4१० 9पागारा्09) 
राजनीति दर्शन के मनोवैज्ञानिक विचारक यह मानते है कि मानव की क्रियाओं में अन्तः- 
चेतन मष्तिष्क मे निर्मित प्रतीकों का प्रभाव पड़ता है | वाल्टर लिम्पर्मन का विचार था कि मानव 
'प्रतीकों' के माध्यम से ही ज्ञान,व सूचनाएँ प्राप्त करता है। इसलिए अगर मानव को सरल भाषा 
में प्रतीक या वर्णन से कोई सूचना दी जाये तो उसे ग्रहण करने में अधिक भावुक हो जाता है । 


«. “प्रचार शब्द की परिभाषाएँ उतनी ही अधिक है जितनी कि इस विपय पर पुस्तक और 
लेख लिखे गये है। प्रचार का अर्थ सामान्यतः: उन कार्यों से लिया जाता है जो दूसरे व्यक्ति को 
अपना पक्ष समझाने तथा तदनुकूल आचरण कराने के लिए किये जाते है । 

प्रचार वह कला है जिसके माध्यम से एक राज्य अपने राष्ट्रीय हितों की अभिवृद्धि के लिए 
जनमत के मस्तिष्क को प्रभावित करता है । > 

पाल एम. लाइनवर्ज र के शब्दों में, “एक निश्चित सामान्य उद्देश्य के लिए सुनियोजित 
सामान्य संचार व्यवस्था के माध्यम से एक निश्चित वर्ग विशेष के मस्तिष्क, भावना व कार्यों को 
प्रभावित करने वाली व्यवस्था को प्रचार कहा जाता है ।” 3 

हालस्ठी के अनुसार, “प्रचार जान-वूझकर किया गया प्रयास है जिसे कुछ व्यक्ति अथवा 
समुदाय संचार के साधनों को प्रयोग में लाकर इसे समुदायों के दृष्टिकोणों को इसलिए निर्मित, 
क्रियान्वित अथवा परिवर्तित करते है ताकि किसी निश्चित परिस्थिति में इस प्रकार प्रभावित होने 
वालों की प्रतिक्रिया प्रचार करने वालों के पक्ष में हो ।”! अर 


जोसेफ फ्रेकेल के शब्दों में, “प्रचार से हमारा अर्थ सामान्यतः किसी भी ऐसे व्यवस्थित 
प्रयास से होता है जो किसी विशेष उद्देश्य के लिए प्रदत्त समूह के मस्तिप्कों को, भावनाओं फो 
तथा क्रियाओं को प्रभावित करने के लिए किया जाता है ।” 


किक “ मॉल लिस्वारगर लिखते है कि, “प्रचार सार्वजनिक अथवा जनता द्वारा निर्मित संचार 
साधनो के किसी भी स्वरूप का वह नियोजित प्रयोग है जिसका उद्देश्य किसी निश्चित समुदाय के 


ु लोगों के किसी निश्चित सावंजनिक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मस्तिष्कों, भावनाओं तथा क्रियाओं, 
पर प्रभाव डालना हो ।”& 
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९८ रह लासवेल के अनुसार, “प्रचार विवादास्पद हृष्टिकोणों को नियन्त्रित करने के लिए 
प्रतीकों का विस्तार है! - 
पामेर एवं पकिन्स लिखते हैं, “प्रचार का तात्पर्य है कि सरकारों या सरकारों के सदस्यों 
द्वारा व्यवस्थित प्रयास जिसके द्वारा सज्य के अन्दर समुदायों या विदेशी राज्यों को अपने समर्थन 
में नीतियों को ग्रहण करना---था कम से कम अपने विरोधपूर्ण नीतियों का ग्रहण न करना आदि के 
लिए प्रभावित करना है ।”* 


।_ईन्साइक्लोपीडिया क्विटानिका में 'प्रचार' का लक्षण करते हुए कहा गया है कि “यह दूसरे 
लोगों के विश्वासों, प्रवृत्तियों, कार्यों को विभिन्न प्रकार के प्रतीकात्मक माध्यमों, शब्दों, हाव-भाव, 
संगीत आदि से प्रभावित और परिवर्तित करने का सुव्यवस्थित प्रयास है ।” 


इस परिभाषा से “प्रचार” के बारे में दो विशेषताएँ प्रकट होती हैं: पहली विशेषता इसका 
जानबूझकर किया जाना है। दूसरी विशेषता प्रभावित करने की है। प्रचार यदि दूसरे व्यक्ति के 
विचारों को परिवर्तित और प्रभावित नहीं कर सकता है तो यह स्वंथा निरर्थक और अनुपयोगी 
है । उसे सच्चे अर्थों में अच्छा प्रचार नहीं कहा जा सकता है । 

सैंमिप में, प्रचार से अभिप्राय है--() प्रचार व्यक्तियों (प्रायः सरकार) द्वारा व्यवस्थित 
प्रयास है.। (7) ये प्रयास मनोवज्ञानिक सिद्धान्तों पर आधारित होते हैं क्योंकि जिन व्यक्तियों को 
प्रचार से प्रभावित करना है वे उसे अच्छी तरह ग्रहण कर लें। (77) प्रचार के लिए कई साधनों, 
प्रतीकों आदि का प्रयोग किया जाता है। किस परिस्थिति में कौन-सा साधन या प्रतीकों का प्रयोग 
किया जाये यह प्रचार की रणनीति बनाने वाले पर निर्भर करता है। (!५) प्रचार का उद्देश्य यह्‌ 
है कि दूसरे लोग, समुदाय आदि प्रचार वाले राज्य या समुदाय की बात को स्वीकार कर लें 
या उनका विरोध न करे। (५) प्रच।र न तो नैतिक होता है और न अनैतिक । किसी व्यक्ति के 
दृष्टिकोण को अपने अनुकूल बनाने को न तो अच्छा कहा जा सकता है और न बुरा । (शं) अन्त- 
रष्ट्रीय राजनीति से हमारा सम्बन्ध उस प्रसार से है जिसका निष्पादन राष्ट्रों की सरकारों के 
द्वारा होता है। इसमें गर-सरफारी अभिकरणों द्वारा किये जाने वाले प्रचार को शामिल नहीं किया 
जा सकता । | 

प्रचार के उद्देश्य : राष्ट्रीय हितों की अभिवृद्धि 
(प्त: 0292ट8 068 एर072404704 : णशर0/07700 07 ए७ा074, 7/फ्ररए57) 

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में प्रचार साधनों का प्रयोग अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए राज्य करते 
हैं ।* पेडलफोर्ड तथा लिकत का कथन है कि “प्रचार का रूप चाहे कुछ भी हो अथवा इसमें किसी 
भी तकनीकी को अपनाया गया हो, इसका मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय हितों की प्राप्ति होती है ।* मल 
रूप में सभी प्रचार सम्बन्धी कार्य॑- राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखकर किये जाते हैं । उदाहरणार्थ, 
जिस समय अचन्तर्साष्ट्रीय समझौते होते हैं उस समय निर्णयों को अपने हितों के अनुकूल मोड़ने के 
लिए कोई भी देश प्रचार का सहारा ले सकता है । किसी अन्तर्राष्ट्रीय समस्या या विशेष प्रश्त पर 
विचार करने के लिए कोई सुम्मेलन आमन्त्रित करने हेतु उपयुक्त वातावरण तैयार करने के लिए 
भी प्रचार का सहारा लिया जाता है । त्रचार द्वारा राष्ट्र अपनी विचारधारा का विस्तार करते हैं । 
अपनी राष्टीय और अन्तर्राष्ट्रीय नीतियों पर समर्थन प्राप्त करने के लिए भी प्रचार का भहारा 
लिया जा सकता है। प्रचार का महत्व युद्ध से पूर्व और युद्ध के बाद बहुत बढ़ जाता है। अच्च- 


दा कच्चछफ्रण बात छुपालाडइ०्टॉट, #रकलाव साशगतरीमावाए 2/क्वशबा।वं, पं०फ़ १0, 4939, 7 0 
ब. ख्याल क्ाव एलातंत्रड, 7#/ट:रवाणवों उरिशंद्ां०78॥४, 4970, 0. 0 
9. ब्न॒( 8 का घपञ्ल्‍ापरायरओ पड़ते 97 80एआआआधञशाध5ड ईण' जए॒र्भोग्राड 7 पट7०७ इ#शात्रवणावओं 90॥005 
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। रू 


रष्ट्रीय राजनीति का इतिहास बताता है कि प्रचार के माध्यम से युद्ध के परिणामों को भी बदला 
जा सकता है। पामर एवं परक्रिस के शब्दों में, “प्रचार राष्ट्रीय नीति के सन्दर्भ में अधिकाधिक 
आवश्यक होता जा रहा है क्योंकि.इससे राज्य में संगठित लोकमत तैयार होता है और विदेशों में 
अपने हितों की वृद्धि होती है । म 

राज्य के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रचार कूटनीति का सहायक है और विदेश नीति का 
प्रमुख अंग है ।-.जैसा कि पेडलफोर्ड एवं लिकन ने लिखा है---“प्रभावशाली- ढंग से विचार-विस्तार 
का उद्देश्य सामान्य नीतियों तथा उद्देश्यों के लिए प्रत्युत्तर प्राप्त करना है। विदेशों में भावों को 
उभारना स्वयं में उद्देश्य नहीं है किन्तु एक साधन है जिसके द्वारा राज्यहित में प्रभाव डाला जा 
सकता है |” नाजी जर्मनी की राजनीति पूरी तरह प्रचार पंर आधारित थी और हिटलर ने प्रचार 
की महत्ता की स्वीकार किया था | प्रचार को साधन के रूप में मानते हुए हिटलर ने लिखा है, 
“प्रचार एक साधन है और जिन उद्देश्यों की प्राप्ति करनी है उसी सन्दर्भ में प्रचार को देखना 
है | इसे इस प्रकार व्यवस्थित करना चाहिए ताकि उद्देश्यों की प्राप्ति के योग्य हो सके और यह्‌ 
बिल्कुल स्पष्ट है कि सामान्य उद्देश्यों का महत्व आवश्यकताओं के अनुसार वदलता रहता है 
इसलिए प्रचार का आन्तरिक रूप भी तदनुसार वद॒लता रहना चाहिए ।'2 शीत-युद्ध के इस युग 
में प्रचार के बिना कोई भी राज्य अपने उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं कर सकता । आज तो प्रचार को 
राष्ट्रीय हितों की अभिवृद्धि के साधन के रूप में ही स्वीकृ।र नहीं किया जाता अपितु इसे राष्ट्रीय 
शक्ति का एक तत्व भी माना जाता है। एक राज्य चाहे सही कार्य करे यदि वह प्रचार का सहारा 
नाले हे कठिनाई में उलझ सकता है । प्रचार के द्वारा ही विदेश नीति की सत्यता को दर्शाया 
जाता है। 


प्रचार के विभिन्न नाम और रूप 

(#0ासशध5 67 ण07006#0704) - 
- वर्तमान समय में प्रचार कार्य का बहुत बड़े पैमाने पर अद्भुत विस्तार हुआ है,। इसे 
अनेक नये नाम दिये गये हैं । लोकतन्त्रीय राज्यों में प्रचार कार्य को रोकने वाले विभाग को प्राय: 
सूचना विभाग [रणिएरणा 969आगश०॥) का नाम दिया जाता हैं। इसका उद्देश्य जनता 
को सरकार द्वारा दिये जाने वाले कामों की सही जानकारी देना और विरोधी दलों तथा शत्रु 
राज्यों द्वारा प्रचारित की जाने वाली भ्रान्तियों का निवारण करना है। नाजी जर्मती में यह 
विभाग हिटलर के समय जनज्ञान और प्रचार का भन्त्रालय ()शीग्रांआाए ण ?ए०॥० फछ्गाशा- 
ग्राशा। ॥॥0 970788204) कहलाता था । द्वितीय विश्वयुद्ध छिड़ने पर जब संयुक्त राज्य अमरीका 
को ऐसे विभाग की आवश्यकता हुई तो उसने इसकी स्थापना 942 में 'युद्ध सूचना कार्यालय 
(शा परणिणादंण) 0॥00) के नाम से की । भारत में इसी समय इस विभाग की व्यवस्था हुई 
और यह यन्त्र 'सुचना तथा प्रसारण विभाग' (7ककमाप्राका एणी वागियाक्षांणा शाते छा04त९4- 

आं॥॥8) कहलाता था। इसका प्रधान कार्य सरकारी कामों का प्रचार करना-है । 


इसका दूसरा नाम प्रकाशन (?ए0॥0५ं(५) है, क्योंकि आजकल प्रचार का एंक साधन प्रेस 
द्वारा प्रकाशित की जाने वाली सामग्री--दैनिक अखबार, मासिक पत्रिकाएँ, फोल्डर, पुस्तिकाएँ 
ओदि होती हैं। .इसी का एक अन्य नाम मनोवैज्ञानिक युद्ध (289ण00झं०8] फ़थ्ा) अथवा संक्षेप 
में मनोयुद्ध (05/०0०फथ) है | इसका प्रयोग प्राय: युद्धकाल में किये जाने वाले उस प्रचार से होता 
है जिसका. उद्देश्य हवाई जहाजों से शत्रु के प्रदेश में फेंके जाने वाले प्रचार साहित्य और रेडियो के 


3 नशा न अक टननकक रह जी करन 
7 ए7श0 70 ध्षा्त॑ एरा०00॥, 0वाशांटह ० 7ह/शस्‍ाद्रीफवों 220॥72७, 968, 9, 357. 
8. शरण प्रात, छत एऋलकएफ (2०70880), 799. 56-57, 
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प्रसारणों से शत्रु के मनोबल को भंग करना होता है । यह प्रचार उन्हें किकतंव्यविमूढ़ बना देता 
है। प्रचार का सबसे अधिक उम्र रूप. मस्तिष्क शुद्धि (छाथा। ए४णागाढ़) कहलाता है। चीनी 
सास्यवादियों ने अपने देश में पूंजीवादी विचार रखने वाले व्यक्तियों के विचारों को बदलने के लिए 
इस साधन का व्यापक रूप से प्रयोग किया है। इसमें पहले तो बुर्जुआ व्यक्ति के विचारों को 
व्याब्यानों, वादविवादों, गोष्ठियों, परिचर्चाओं द्वारा तथा कुछ निश्चित ग्रन्थों के विरनार स्वाध्याय 
से बदलने का प्रयत्त किया जाता है। इसमें सफलता न मिलने पर कठोर उपायों का प्रयोग किया 
जाता है जैसे अत्यधिक श्रम करके थका देना, नाना प्रकार की यन्त्रणा देता, एकास्त स्थान में बन्द 
कर देना, धमकी देना, आदि । इन उपायों से व्यक्ति के मस्तिष्क से पुराने 'गन्दे” विचारों को पूरी 
तरह से धोने के-वाद इसमें नये विचारों को भरा जाता है । 
प्रचार और झूठ 
(0२076 4004 &४9 7५४.5870070) . 
युद्ध के प्रचार में, मिथ्या का भी काफी लाभदायक स्थान है, बशर्ते कि सत्य बहुत शीघ्र 
न मालूम हो जाये । सेमुअल जॉन्सन ने कहा था : “युद्ध के समय में लोग केवल दो वातें सुनना 
चाहते हैं : अपनी भलाई तथा शत्रु की बुराई । तथा युद्ध के बाद, मैं नहीं जानता कि किससे अधिक 
भय खाना चाहिए : साधारण लेखकों से, जिन्होंने झूठ बोलना सीख लिया है, भरे हुए अद्ठ से; 
अथवा उन संनिकों से, जिन्होंने लूटना सीख लिया है, भरी हुई सड़कों से ।” कूटनीतिक दस्तावेजों 
में, अपनी निजी सरकार की नेतिकता का झूठा विश्वास दिखाने तथा अपने शत्रु की दुष्टता 
' दिखाने की दृष्टि से हेर-फेर करना, एक पुरानी कला है। इस प्रकार सन्‌ 94 ई. की फ्रांस 
- की पीली किताब में वेदेशिक कार्यालय ने यह दिखाने की चेष्टा की थी कि रूस में सेना का आह्वान 
आस्ट्रिया-हंगरी में सेना के आह्वान से पूर्व होने के वजाय, वाद में किया गया। सन्‌ 948 ई 
में जमेनी द्वारा हस्तगत कुटनीतिक कागजों के राज्य विभाग द्वारा प्रकाशन का सम्पादन इस प्रकार 
से किया गया था जिससे यह दिखाने की चेष्टा' की गयी थी कि पोल॑ण्ड पर नाजियों के आक्रमण 
का निर्णय, मई के स्थान पर 23 अगस्त, 939 ई. के नाजी-सोवियत समझौते के बाद हुआ 
था, तथा रूस पर आक्रमण का निर्णय नाजियों ने अगस्त के बजाय दिसम्बर सन्‌ 940 ई में 
किया था । 
परन्तु ऐसे छोटे एवं पुरानी फैशन के छल-कपट, महान झूठ' की संज्ञा प्राप्त करने वाली 
कला की अपेक्षा, वास्तव में बहुत दुर्बल है । इसमें थूर्व पक्ष के आधार पर असत्यों को चतुराई से 
मढ़ा जाता है तथा उनकी पुनरावृत्ति की जाती है, ताकि बहुत-से लोग उस बात पर जो जोरदार 
शब्दों में बार-बार दृहराई जाती है, विश्वास करने लगेंगे, बशर्ते कि उनका तात्कालिक प्रतिपादन 
किया जा सकता हो अथवा समाधानकारी इन्कार न किया जा सकता हो । यहाँ पर वाकूछल की 
बहुत-सी उत्कृष्ट क्ृतियों की दृष्टि से, नाजी एवं साम्यवादी प्रायः एकसमान सम्मान के अधिकारी 
हैं। महानतम सफेद झूठों में ये दोषारोपण थे कि साम्यवादियों ने जर्मनी की पालियामेण्ट को जला 
दिया; यहूदियों ने जमंत्री के साथ विश्वासघात किया; साम्यवादी यहूदी हैं; यहूदी साम्यवादी हैं; 
चचिल, रूजवेल्ट तथा स्टालिन यहूदियों के नियन्त्रण में थे; हिटलर का प्रधान उद्देश्य साम्यवाद 
के विरुद्ध धर्म-युद्ध था, चेकों तथा पोलैण्ड निवासियों ने जर्म॑नों.की ह॒त्याएँ कीं; हिटलर का प्रत्येक 
प्रदेश पर अधिकार करना उसकी यूरोप में “अन्तिम प्रादेशिक माँग” थी; जमंनी वोल्शेविज्म के 
विरुद्ध सभ्यता की रक्षा कर रहा था, आदि । लाल रूस के महानतम असत्यों में से ये कथन हैं कि 
सोवियत रूस एक प्रजातन्त्र है; चीनी साम्यवादी केवल “कृषि सम्बन्धी सुधारक' ही थे; साम्यवादी 
. शान्ति के पृष्ठ-पोपक हैं, अमरीका एक आक्रामक युद्ध का षड़यन्त्र कर रहा है; _ मार्शल योजना 
यूरोप को दास बनाने तथा उसका शोषण करने के लिए अमरीकन षड़यन्त्र था; संयुक्त राष्ट्र के 


शक जता जी 5 कक: पनराभ पलक कक ध उबर 5 ०0५० 3८०: :, 
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उकसाने पर दक्षिणी कोरिया ने उत्तरी कोरिया पर आक्रमण किया; संयुक्त राज्य अमरीका कीटाणु 
युद्ध से काम लेता है, आदि । 

अमरीकन राष्ट्रपतियों, राज्य सचिवों और राष्ट्र संघ के राजदृतों ने यू-2 हवाई जहाज 
की रूस पर उड़ानों (960) के विषय में झूठ वोला । क्यूबा के वे ऑफ पिग्स' पर आक्रमण 
(अप्रैल 96), डोमिनिकत रिपब्लिक द्वारा सैनिक आधिपत्य (अप्रैल 9 65) और वियतनाम है 
युद्ध (964) प्रत्येक मामलों में शीघ्रता से झूठ प्रमाणित हुआ.और सभी की सामर्थ्य को धक्का 
पहुँचा । झूठ ऐसा हो कि कभी भी झूठ बोलने वाले को प्रकर्ट नहीं करे, अन्यथा प्रचार तन्‍्त्र 
अविश्वनीय हो जाता है । 

सभी युद्धों में, सभी प्रकार के प्रचार का पथ-प्रदर्शन करने वाले निर्देशक बहुत ही सरल 
होते हैं, यद्यपि उनका प्रभाव उनको उपयोग में लाने की चतुराई पर ही निर्भर रहता है। चार 
प्रसंग सावंभोमिक है : (7) हम निर्दोष हैं, शत्रु दुष्ट है; (7) हम शक्तिशाली हैं, शत्रु दुबंस है; 
(४) हम एक है, शत्रु विभाजित है; (7ए) हम विजयी होंगे, शत्रु पराजित होगा । अधिक चतुराई- 
पूर्ण-प्रचार से भी कोई आश्चर्यजनक कार्य सम्भव नहीं, क्योंकि सभी मनुष्य, जिसमें सर्वाधिकार- 
वादी राज्यों के लोग भी सम्मिलित है, बार-बार कलई खुल जाने के कारण, प्रचार के प्रभाव से 
मुक्त हो जाते है तथा क्योंकि सभी देशभक्त अपने निजी नेताओं के प्रचार को स्वीकार करने के, 
चाहे वे कितने ही अलोकप्रिय क्‍यों न हों, तथा शत्रु शक्तियों के प्रचार को अस्वीकार करने के, चाहे 
वे कितने ही ईर्ष्या के योग्य अथवा प्रशंसा के योग्य क्‍यों न हों, आदी हो जाते हैं। फिर भी “कार्यों 
के प्रचार” के साथ प्रतीकात्मक कोशल से किये गये प्रबन्ध का चतुराईपूर्ण समीकरण तथा वास्त- 
विक घटनाओं तथा शत्रु के.वास्तविक कुक्ृत्यों एवं भूलों से चतुराई से लाभ उठाने की क्रिया, बड़े 
महत्वपूर्ण रूप से घर तथा बाहर के दृष्टिकोणों को प्रभावित कर सकती है, तथा कभी-कभी इच्छित 
संनिक एवं राजनीतिक परिणामों में योग दे सकतीं है। 

प्रचार : पद्धति एवं तकनीक 
(#श्ञ'प्तृ00$ #30 १४८प्राग्एएए58 08 श१०0९७०५05) 
प्रचार की तकनीक उन विधियों से मिलती-जुलती हैं जिसे व्यापारी अपने माल का 

विज्ञापन करने तथा उसे देखने के लिए काम में लाते हैं। व्यापारी अपने. माल को बेचने के लिए 
अपने ग्राहकों के पूर्वाग्रहों, भयों ओर इच्छाओं का विश्लेषण करता है। कभी-कभी प्रचारक एक 
वकील की भाँति काम करता है जो सावधानीपूर्ण अपने तथ्यों को इस प्रकार संगठित करता है 
कि उसका पक्ष सही हो । अपनी बात को सही बताने के लिए या अपनी झूठी बात को सही प्रस्तुत 
करते के लिए प्रचार॑कर्ता कई प्रकार की विधियाँ अपनाता है ताकि उसके पक्ष को अच्छी तरह 
प्रस्तुत किया जा सके । प्रचार की कई सारी तकनीक है। हार्टर तथा सूलीवान ने प्रचार की 77 
३8 का उल्लेख किया है। पामर तथा पकिस ने प्रचार की तकनीकों को चार शीर्षकों में 
बाँटा है : 

() प्रस्तुत करने की विधि, 

(2) ध्यान आकपित करने की विधि, 

(3) प्रत्युत्तर प्राप्त करने की विधि, 

(4) स्वीकृति प्राप्त करने की विधि । 

() प्रस्तुत करने की विधि (श०॥४०१४ ० ए।6४थाए४४०१०)--किसी भी समस्या पर 
प्रचारकर्ता अपने विचार इस ढंग से प्रस्तुत करता है कि केवल उसी का पक्ष प्रकट हो । वह अपनी 
बात को ऐसे प्रस्तुत नहीं करता जिससे दोनों पक्ष व्यक्त हों । उसकी भूमिका एक वकील के तरीके 
से मिलती-जुलती है जो बड़ी सावधानी से अपने तर्कों को इस प्रकार संगठित करता है जिनसे 
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'मुकक्मे का एक पक्ष सिद्ध होता हो। वह उन तथ्यों को अपने तर्कों में से निकाल देता है जिनसे 
उनके पक्ष को क्षति पहुँचती है। अब्राहम लिकनः जिन दिनों वकालत करते थे उन दितों एक 
न्यायाधीश ने उनके तर्कों पंर आपत्ति करते हुए कहा कि 'लिकन, इस मुकदमे में आप जो तक॑ दे - 
रहे हैं, वे आपके ह्वांरा ही एक अन्य मुकदमे में कल दिये गये तर्को के प्रतिकूल हैं ।” इसका उत्तर 
देते हुए लिकन ने कहा कि 'हो सकता है मैंने कल जो तक दिये थे वे गलत हों किन्तु मेरे आज के 
तक पूर्णतः सत्य हैं । 

कभी-कभी प्रचारक जान-बूझकर असत्य बोलता है अथवा अपने पक्ष के लक्ष्य की प्राप्ति के 

लिए जाली दस्तावेज भी तैयार करता है। हिटलर ने इस ' झूठ पद्धतिं' का बड़ी ख़बी से प्रयोग 
किया । जब हिटलर ने चेकोसलोवाकिया को हड़पने का संकल्प किया तो उसने अपने उद्देश्य को 
इस रूप में प्रस्तुत किया कि वह चेकोस्लोवाकिया के केवल उन्हों प्रदेशों को: प्राप्त करना चाहता ' 
है, जिनमें जर्मन भाषा-भाषी स्यूडेटन लोग बसे हुएं थे । यह माँग आत्मनिर्णय के उस सिद्धान्त के 
आधार पर की गयी थी जो लोकतन्‍्त्र का एक मौलिक सिद्धान्त था और जिसमें ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस 
आदि पश्चिमी प्रजातन्त्र पूरी आस्था रखते थे । इसी प्रकार इंगलंण्ड के सत्तारूढ़ दल ने 924 में 
रूस को बदनाम करंने के लिए एक जाली पत्र तैयार किया जिसे जिनोविव-पत्र (गाठशं५०. 

,0/७/) के नाम से जाना जाता है। कश्मीर समस्या पर पाकिस्तान अपने तर्क संदेव तोड़-मरोड़- 
कर प्रस्तुत करता है। पाकिस्तान बरावर यही प्रचार करता रहा है कि कश्मीर पाकिस्तान का 
अंग है क्योंकि वहाँ की अधिकांश जनता मुसलमान है। ' 

कई वार कई देशों द्वारा झठी और कृत्रिम रूप से बनायी गयी घटनाओं से लड़ाइयाँ छेड़ी 
जाती हैं और साथ ही इस प्रकार का प्रचार किया जाता है कि दूसरे देश उन्हें लड़ने के लिए 
विवश या बाधित कर रहे हैं। 8 सितम्बर, 93[ को मंचूरिया में मुकदन नामक रेलवे स्टेशन 
के पास एक वम विस्फोट हुआ । जापान ने इसे अपने प्रचार द्वारा इस रूप में प्रस्तुत किया कि 
यह चीनियों द्वारा जापान पर हमला करने का प्रयास है और इसका प्रतिरोध करने के लिए उन्होंने 
चीन पर आक्रमण किया-और उसके एक बड़े भु-भाग को जीतकर उस पर अपना आधिपत्य स्थापित 
किया । वस्तुतः बम विस्फोट की घटना चीन पर हमलों केंरने और सुनियोजित ढंग से उसे जीतने 
की. सुविचारित योजना का अंग था । 

. (2) ध्यान आकर्षित करने की विधि (॥०८गांवुए८8 ० (वंग्रांगई धशांणा)--अपने - * 
उद्देश्यों को निर्धारित करने के बाद प्रचारक उनके प्रति सम्बद्ध देशों के लोगों का ध्यान आकर्षित 
“रता है । इसके लिए कई साधन अपनाये जाते हैं--दूंसरे देश की सरकार में. लिए समय-समय पर 

. नोट्स, पत्र, विरोध-पत्र आदि भेजे जाते हैं। कभी-कभी राष्ट्र अपदी शक्ति का प्रदर्शनं भी करता , 
है, सेनाओं की परेडों आदि से भी दूसरे देशों, का ध्यान आकर्षित किया जाता है ।, विभिन्‍न देशों के 
इतावास सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित केरके ओपने देश की संस्कृति; साहित्य, कला, रीति-रिवाज 
आदि से भी विदेशियों को परिचित करुते हैं। आजकल शासनाध्यक्ष एवं अन्य नेताओं की यात्राओं 
का भी इन्हीं कारणों से प्रयोग किया जाता है। इत सदभावना यात्राओं द्वारा राष्ट्रों को दूसरे देशों 
में अपनी नीति के प्रचार के लिए अच्छा अवसर प्राप्त हो जाता है। - 

([ ) प्रत्युत्तर प्राप्त करने की विधि (॥0०एं0९४ 0िः 6क्षागा।ड ]२०४००॥६०)--प्रचा रकर्ता 
द्वारा लोगों की देशभक्ति, आत्मरक्षा एवं न्यायप्रियता आदि भावनाओं को प्रभावित करके अपनी 
इच्छानुकूल प्रतिक्रिया प्राप्त करते की कोशिश की जाती है। इसके लिए निम्नलिखित विधियाँ 
अपनायी जाती हैं---() प्रचारक लोगों के- गव॑, प्रतिष्ठा, आकांक्षाओं तथा भावनाओं को उत्तेजित 
करते हैं जिनके द्वारा सम्बन्धित समुदायों को प्रभावित करने का प्रयत्व किया जाता है। (77) नये 

, नारों का निर्माण करते हैं जिससे लोगों में अनुकूल चेतना जाग्रत हो जाती है--जसे 'स्वतन्त्रता, 
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- ममानता और भ्रातृत्व, राष्ट्रीय आत्म-निर्णय का अधिकार", दुनिया के मजदूरों एक हो', जनतन्त्र 
सतरे में है' आदि नारे विश्व राजनीति में प्रचलित रहे हैं । (7) प्रतीकों का प्रयोग--जैसे राष्ट्रीय 
घ्वज, राष्ट्रीय गीत आदि को काम में लेगा । राष्ट्रों के प्रतीकों का काम कभी-कभी राष्ट्रीय नेतानों 
और सामाजिक चिह्नों से भी किया-जाता है। इतिहास में सबसे प्रभावशाली प्रतीक की भूमिका 
नाजी जर्मनी में 'स्वास्तिक' ने की । यह हिटलर के उद्देश्यों, आकांक्षाओं और अभिलाषाओं का 
दोतक था तथा जर्मन व्यक्ति बड़ी श्रद्धा और भक्ति भाव से इस प्रतीक की पूजा किया करते थे । 

(4) स्वीकृति प्राप्त करने की विधि (2/०(॥०05 ० 09778 4००४७०७॥०८)--अ्रचा रक 
द्वारा गे प्रयत्न किये जाते हैं जिनके द्वारा दूसरे देश उसकी नीतियों को स्वीकृति प्रदान करें। 
प्रचारक जिस समुदाय को प्रभावित करना चाहता है वह यह प्रयत्व करता है कि वह समुदाय उसे 
स्वीकार फरले । प्रचारक और समुदाय में पूर्ण तादात्म्य स्थापित हो जाये । कभी-कभी लोक धर्म, 
जाति, विचारधारा का सहारा लेकर प्रचार-उद्देश्य समुदाय को अपनी ओर मिलाते हैं । हिटलर ने 
पश्चिमी देशों के जर्मन विरोध को कुण्ठित करने के लिए साम्यवादी खतरे का नारा बुलन्द कियो 
था। आस्ट्रिया आदि को अपने आधिपत्य में करने के लिए हिटलर ने “जर्मन जाति' से उन्हें अपनी 
ओऔर मिलाने का प्रयत्त किया । जापान ने पश्चिमी देशों के विरुद्ध एशिया के लोगों का समर्थन 
प्राप्त करने के लिए एशिया एशियावासियों के लिए! का नारा लगाया था । 

प्रभावशाली प्रचार की विशेषताएँ एवं नियम * 
(र६00झफ्र #07 परफएटापएए एए0700#70%) 
प्रभावशाली प्रचार के लिए कौन-कौनसी बातें आवश्यक है ? अर्थात्‌ प्रभावशाली प्रचार की 
विशेषताएँ और नियम इस प्रकार हैं : 
रकम, प्रचार में सादगी होनी चाहिए। प्रचार के नारे सरल, सुगम और बोधगरम्य होने 
चाहिए। प्रचार ऐसा होना चाहिए जो औसत व्यक्ति की समझ में आ सके । 
/ प्रचार सुरुचिपूर्ण होना चाहिए । प्रचार उस समय तक प्रभावहीन रहता है जब 
तक के वह सुनने वालों को आकर्षक न लगे। . * 
_लतीय, प्रचार विश्वसनीय होना चाहिए । छोटे स्तर पर झूठ का कमर प्रयोग होता चाहिए 
और यदि कोई बड़ा झूठ बोला जाये तो उसे बार-बार दोहराया जाना चाहिए 

तुम, प्रचार के प्रभावशाली होने के लिए उसमें निरन्तेरता पायी जानी चाहिए । वे राज्य 
जिनके प्रचार का आधार नित्य बदलता रहता है, उनकी वात को गम्भीरता से नहीं लिया जाता है। 

ध्प्रचस, प्रचार दीर्धकालीन नीति के साथ संयुक्त होना चाहिए । किसी भी प्रचार पर तब 
विश्वास किया जाता है जब उसके अनुसार कार्य भी किया जाये | उदाहरण के लिए, सोवियत संघ: 
काश्मीर के मुह्े पर भारत का समर्थक है और समय-समय पर भारत को सहायतों भी देता रहा है। ५ 
यदि वह ऐसा न करे तो भारत के प्रति प्रदर्शित की गयी सहानुभूति का कोई अर्थ नहीं हो सकता । 

2 पष्ठ, प्रचार के लिए ऐसे नारों और समस्याओं को अपनाना चाहिए जिनमें साधारण 
व्यक्ति दिलचस्पी ले सके) जैसे साम्राज्यवादी व पंजीवादी विरोध का प्रचार उस देश में किया * 
जाना चाहिए, जहाँ निवासी इसे देख चुके हों । 


“सप्तम, प्रचार में ऐसी भापा व समस्याओं को लिया जाना चाहिए जो एक विशिष्ट वर्ग 
फो निदेशी ने लगे आल आह | 


व्यीनशरशजन 





प्रचार और सर्वाधिका रवादी राज्य 
(>207%05#0र२०५७ &ब) जला ०शा&, 57%77589] 


सर्वाधिकारवादी राज्यों में प्रचार का विशेष महत्व है। 905 में लेनिन ने कहा था कि 
साम्यवायी दल की विजय के लिए प्रचार महत्वपूर्ण हथियार है। प्रचार के विभिन्न तरीकों के 
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विंकास के लिए सोवियत नेताओं की विशेष अभिरुचि रही है । साम्यवादियों की प्रचार की अपनी 
अलग ही भाषा रही है। साम्यवादी “बुर्जुआ लोकतन्‍्त्र', दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ', आदि 
नारों का प्रयोग करते हैं। वे लाल सितारा, हथौड़ा, हँसिया आदि प्रतीकों का प्रयोग करते हैं। 
साम्यवादी प्रचार का क्षेत्र मुख्य रूप से अविकसित देशों को बनाया जाता है। सोवियत प्रजातल्र 
यह सिद्ध करने का प्रयत्न करता है कि अमरीका द्वारा विभिन्न देशों को दी जाने वाली सैनिक और 
आर्थिक सहायता साम्राज्यवाद का ही दूसरा रूप है। सन्‌ 945-47 के काल में सोवियत प्रचार 
का उद्देश्य जनवादी लोकतनन्‍्त्र की स्थापना करना रहा। सन्‌ 949 भें सोवियत संघ ने शान्ति 
अभियान शुरू किया । प्रचार द्वारा सोवियत जनता एवं विश्व के लोगों को यह बताने का भरसक 
प्रयत्त किया गया कि रूस अपनी पूरी शक्ति से” शान्ति स्थापित करने के लिए तत्पर है तथा 
आणविक शस्त्रों की मिटाकर वह निःशस्त्रीकरण करना चाहता है । 

नाजी जर्मनी में हिटलर ने प्रचार के राष्ट्रीय मन्त्रालय की स्थापना की जिसके भत्त्री 
गौबल्स थे । एक ही प्रकार के लोकमत की स्थापना के लिए संस्कृति के राष्ट्रीय मण्डल (]ए0०॥] 
टाशब्रग्रा/थ/ 66 0एप्रा०) की स्थापना की गयी । नाजियों के प्रसिद्ध नारे थे 'हेल हिटलर (पथ 
साध०), 'शासक जाति! (!४३४०/ ४०९), 'एक राज्य, एक नेता और एक लोग” (0॥6 96०७, 
0॥6 84०, 06 #प्रध्याथा) । जर्मन लोगों की एकता के प्रतीक के रूप में 'स्वास्तिक' चिह्नों 

का प्रयोग किया गया5' 

; फासीवादी इटली में मुसोलिनी का प्रचारतन्त्र हिटलर से भी अधिक पुराना और संगठित 
था। उसने इटली को रोमन साअ्राज्य के रूप में दर्शाया, एड्रियाटिक समुद्र को इटली की झील 
और मेडिटेरेनियन को इटली के समुद्र के रूप में प्रदर्शित किया । लोगों को प्रेरित एवं उत्तेजित करने 
के लिए नारों का प्रयोग किया एवं प्रतीकों का सहारा लिया । 

सोवियत संघ विकासशील देशों को अपने प्रभाव में लाने के लिए तथा अपनी संस्कृति का 
निर्यात करने के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम, शैक्षणिक कार्य, संचार अनुसन्धान, शोध कार्य आदि.का 


सहारा लेता है | 
अमरीकी प्रचारतन्त्र 
(?२0९४७०.5२04 086 ८मसारए॥रर 09 पफ्तछ ए. 8. 8.) 


अमरीका ने भी--प्रचारको-काफी महत्व-दिया है। द्वितीय--विश्वयुद्ध -काल में सूचना 
कार्यालय (0५/) की स्थापना की गयी | शीतयुद्ध के काल में प्रचार यन्त्र को बड़े पेमाने पर 
संगठित किया गया । सन्‌ 948 में स्मिथ मण्ड ऐक्ट पास किया गया । सन्‌ 95। में स्टेट डिपार्ट- 
मेण्ट के अन्तर्गत एक पृथक्‌ अभिकरण अन्तर्राष्ट्रीय यूचना प्रशासन स्थापित किया गया । 953 में 
संयुक्त राज्य-सूचना अभिकरण (एं.8..8.) की स्थापना की गयी जिसे समुद्र-पार के सूचना कार्य- 
क्रमों का उत्तरदायित्व सौंपा गया । यू. एस. आई. ए. असाम्यवादी देशों को परचे, पोस्टर, 
अखबार, व्यंग्यचित्र आदि सामग्री भेजता है। 'वाइस ऑफ अमेरिका” भी इसकी एक शाखा है जो 
38 भाषाओं में प्रतिदिन प्रसारण करता है। सूचना कार्यक्रमों के अतिरिक्त अमरीका सांस्कृतिक 
माध्यम से भी प्रचार-कार्य संचालित करता है। विभिन्न देशों से सांस्कृतिक सम्बन्ध बढ़ोने के लिए 
विद्यार्थियों के आदान-प्रदान को पर्याप्त प्रोत्साहन दिया गया है। प्रतिवर्ष कम कीमत की लाखों 
पुस्तक अमरीका से विदेशों को भेजी जाती हैं। लाखों अमरीकी पर्यटक प्रतिवर्ष विदेशों में जाते 
हैं जिनसे विभिन्न देशों के साथ निकटता बढ़ती है । ४ 

सन्‌ 946 का फुलब्राइट ऐक्ट (70६ 8० ० 945) संयुक्त राज्य अमरीका के 
सांस्कृतिक हितों के विस्तार का एक अन्य प्रचारात्मक उपाय है। इसके द्वारा विद्वानों का अन्य 
देशों से आदान-प्रदान किया जाता है और उन्हें विदेशी मुद्रा और वित्तीय ऋण की सुविधाएं प्रदान 
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की जाती हैं । इसी प्रकार का स्मिथ-मण्ड एक्ट (आंता-नैशणाता ७० | 948) के अन्तर्गत 
कलाकारों, वैज्ञानिकों, व्यावसायिक, कार्यकारी और अन्य सांस्कृतिक क्षेत्रों में काम ,करने वाले 
लोगों का आदान-प्रदान किया जाता है। कैनेडी युग में (!96) “पीस कॉप्स (2०४०७ (०७७) 


शुरू की गयी थी जिसके अन्तर्गत विदेशी सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत विशेषज्ञ अन्य देशों को 
भेजे जाते थे । 


हल - प्रचार के उपकरण 
(700.8 09 ॥0२078085])970.5) हट 


प्रचार के अर के अभिकरणों में-रेडिय्रो-और-समावार-पत्र प्रमुख-है-। रेडियो का प्रयोग शत्रु राज्य 
के मनोबल को नीचे गिराने के लिए प्रचुर मात्रा में होता है.। वॉयस ऑफ अमेरिका” सोवियत-संघ- 
तथा समाजवादी व्यवस्था के विरुद्ध प्रचार करता है और मास्को रेडियो अमरीकी साम्राज़्यवाद_ 
का पूर्दाफाश-कर्ता-है । वॉयस ऑफ अमेरिका सप्ताह के सातों दिन और दिन के चौबीसों घण्टों में 
निरन्तर प्रसारण करता रहता है। प्रसारण के उपकरणों में अमेरिकन रिपोर्टर, अमेरिकन रिव्यू, 
स्पान, सोवियत भूमि आदि पत्र-पत्रिकाओं का भी विशेष महत्व है । इसी प्रकार प्रदर्शनी, चलचित्र, 
उपन्यास तथा नाटक भी प्रचार के शक्तिशाली माध्यम है । 


प्रचार और राजनीतिक युद्ध 
(02२0720-6&7024 3)39 ?ए0.77087, ७५२४५।॥२८) 


प्रचार राजनीतिक युद्ध नहीं है । प्रचार राजनीतिक युद्ध का एक उपकरण है । राजनीतिक 
युद्ध के संचालन में प्रचार-साधनों का अनवरत प्रयोग होता है । सामान्य अ्रचार को हम राजनीतिक 
: युद्ध की संज्ञा नहीं देते, लेकित प्रचार का उद्देश्य यदि विरोधी रॉज्य को निर्बल बनाना, डराना या 
धमकाना अथवा अपनी नीति मनवाने के लिए विवश करना है तो वह राजनीतिक युद्ध का अंग बन 
जाता है। प्रचार को राजनीतिक युद्ध की परिधि में तभी लिया जा सकता है जबकि उसका उद्देश्य 
विवशकारिता हो । 


प्रचार एवं कटनीति 
(220726:452)28 8२० एाश,0)/8ट५) 


कुटनीति के साधनों में प्रचार एक महत्वपूर्ण साधन- है | प्रचार के माध्यम से मित्रराष्ट्रों 
के प्रति सदुभावनाएँ व्यक्त करने और उनमें वृद्धि करने- तथा शत्रु राज्यों के प्रति विष उग्रलने में 
सुविधा रहती है। प्रचार द्वारा विरोधी पक्ष अन्तर्राष्ट्रीय मंच पर वदनाम किया जाता है। प्रचार 
की सहायता से किसी राज्य के साथ सन्धि के लिए उप्रयुक्त वातावरण तैयार किया जाता है तथा 
सन्धि को प्रभावी बनाने के लिए स्वदेश और विदेश में लोकमत तैयार किया जाता है । प्रत्येक देश 
की विदेश नीति का यह मुख्य लक्ष्य रहता है कि विरोधी के विचारों को परिवर्तित कर अपने 
राष्ट्रीय हितों के अनुकुल बनाया जाय । प्रचार के माध्यम से एक राज्य अपने राष्ट्रीय हितों के 
अनुकूल विश्वास पैदा करने, नैतिक मूल्यों का विकास करने, भावनात्मक प्राथमिकताओं को उभा- 
रने तथा लोगों के म॒स्तिष्कों को बदलने का प्रयास करता है। प्रचार के माध्यम से विदेश नीति के. 
लक्ष्यों को परिभाषित किया जाता है। 


अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में प्रचार की प्रभावशीलता .._ 
एप्तछ छाफफए?टाप एएछारए55 07 ए२028658)7058 गर एराफ्राशाप&प700४।, 2047765) 


अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में प्रचार का कितना प्रभाव है, इसे आसानी से मापा नहीं जा 
सकता । किन्तु आज छोटठे-बड़े सभी देश रेडियो प्रसारण को प्रचार के रूप में अनवरत रूप से 


बह फ 


पे अप 0 ग्रिधातीए तफाणाइएए 5 7 एणात6] छक्षावि० गलताल 75 एछा0ए28व707 4 
शॉंणा 


065 70 5९०८ (0 गएगीा. ण ग्रागों 70067 इ्लैए'5 ॥2200ा ० बलाणा 
>-रिगागश बात गिजापा$, [#श्गवाागाव स्‍रिशगार (फात ९०007), 9. 436 
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प्रयोग में ला रहे हैं। सन्‌ 970 के आस-पास विश्व के अधिकांश देश प्रति सप्ताह 6,000 घण्टे 
विदेशी प्रसारण करते थे जिनमें से 2,000 घण्टे के तो सोवियत प्रसारण ही थे । आजकल सोवियत 
'संघ 88 भाषाओं में प्रसारण करता है। रेडियो प्रचार का एक सस्ता साधन है और अविकसित 
देशों में इसका महत्व बढ़ता जा रहा है । चाहे इन रेडियो प्रसारणों में “नये अनुकूल हृष्टिकोण' न 
भी उत्पन्न हों तब भी इनके माध्यम से विदेशी नागरिकों से सम्बन्ध बना.रहता है।. भारत में 
बी. बी. सी. प्रसारण का कितना महत्व है, यह हम सभी जागते हैं । आज भी अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति . 
में 'प्रचार' शक्ति के प्रयोग का एक महत्वपूर्ण पहलू है। वर्तमान परिस्थितियों में विश्व का कोई 
भी देश प्रचार की अवहेलना नहीं कर सकता, अन्यथा वह शक्ति संघर्ष की दौड़ में पिछड़ जायेगा। 
आज की विश्व राजनीति इतनी व्यापक एवं जटिल होती जा रही है कि विना. प्रचार के राष्ट्रीय 
हितों में अभिवृद्धि प्राय:.असम्भव है । 
प्रश्न | 

. राष्ट्रीय नीति के एक साधन (उपकरण) .के रूप में प्रचार की भूमिका का परीक्षण करिए 
छशा।6 [96 70]6 णए 08004 88 थ7 गा४श/प्राां ण 7०४70 90079 

2. प्रचार की एक प्रकृति तथा कलापटुता को स्पष्ट करते हुए यह बताइए कि यह राष्ट्रीय नीति 

का एक प्रमुख उपकरण किस प्रकार बन गया है ? 


फरक्षा॥आ॥6 6 प्रध्परा'8 श6 ९०रंतुपरठ68 एण ए9700289749, 5$॥0ज ॥0फए [7098/8॥0॥8 
0क] 26 70 शाला एण प्रधाणा 9009 | 


3. राष्ट्रीय नीति में प्रचार और राजनीतिक युद्ध उउपकरणों का क्या स्थान है ? इसका परीक्षण 
कीजिए 


छमाय।र (0 706 0० छ0948क्म09 क्याएं एणीप०व। ज़द्वाशि० 85 57 पराशाई हर 
प्रधा0ाक्षों 90097 ! 


रा 6 


राजनीतिक हितों की अभिवद्धि के साधन : 
. राजनीतिक युद्ध | 


वश्श्ाप्एा|शहाप्राऊ 70म्न क्‍नतत5 ?प्नछए0/णा0एफ0 057 .४०७77008/7. 
विाहर8ह्शछा : 7005 ४४४४:७४8४४) 





9वी शताब्दी के अन्तिम चरण से विश्व में या तो युद्ध स्थिति रही है या युद्ध तैयारी 
की स्थिति रही है। शान्तिकाल तो बड़ा कम रहा है। इस परिस्थिति में सामान्य विदेत नीति, 
कुटनीति और प्रचार कुछ अनुपयुकत से प्रतीत होने लगे । राज्यों के सामने यह यमस्था उत्पन्न हुई 
कि जव न तो युद्ध है और न शान्ति, ऐसी स्थिति में शत्रु को किस प्रकार निर्बल किया जाये । 
यही राजनीतिक युद्ध की पृष्ठभूमि है । युद्ध केवल सेना द्वारा हथियारों से रणक्षेत्र मे ही नही लड़े 
जाते । युद्ध के कई रूप होते है, जैसे मनोव॑ज्ञानिक युद्ध, सैनिक युद्ध, राजनीतिक युद्ध आदि । 
प्रथम और द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान मनोवैज्ञानिक और राजनीतिक युद्ध सैनिक युद्ध के महत्वपूर्ण 
पूरक माने गये थे और द्वित्तीय विश्वयुद्ध के पश्चात्‌ राजनीतिक युद्ध को 'शीत युद्ध” के प्रतिरूष के 
रूप में जाना जाता हे । 


राजनीतिक युद्ध का अर्थ 
(४5/र3)२० 09 प्ाछ एछ 00९6, 9५४२४ ४२8) 


“राजनीतिक युद्ध की स्थिति मे कोई राज्य सैनिक शक्ति का प्रयोग नहीं करता, लेकिन 
शक्ति के किसी-त-किसी रूप का प्रयोग अवश्य होता है ॥? युद्ध का निहितार्थ यह है_ कि विपक्षी को 
कोई बात स्वीक्रुकरने के लिए मजबूर कर दिया जाय । सैंनिक वल से ऐसा करने पर उसे हम 
युद्ध की संज्ञा देते है, लेकिन कूटनीति, प्रचार, मनौवैज्ञानिक साधनों से भी किसी राष्ट्र को विवश 
किया जञा सकता है। जब हम प्रचार, कूटनीति, आर्थिक दबाव आदि का प्रयोग इस रूप मे करें 
कि दूसरे राज्य हमारी नीतियों को मानने के लिए मजबूर हो जायें तो इसे राजनीतिक प्रुद्ध कहा 
जायेगा । - है 

स्ट्रोज-हय,प तथा पॉसनी ने राजनीतिक युद्ध की निम्नलिखित परिभाषा दी है--"राज- 
नीतिक युद्ध, सूक्ष्म में। एक व्यवस्थित क्रिया हे एवं अधिकतर गुप्त स्वभाव की हे, जो बिना शक्ति 
अथवा सैनिक अधिकार के दूसरे राज्य की नीतियो को प्रभावित एवं निर्देशित करते है ।”? 

3 “एजाएग उद्याशिव 5 जा फरकलीएना0ा ॥ हाठ उल्या तत6०फणापेत्वा 70 गभी।हाए छ॒जींसं25 
2 202 न लत मैबद "कभी ६58 59टाव प्र 50 
9 + 50 वादा बलांसाए, ॥059 छा 5९लढा एर्वाछाठ 0 ीपशाएर 


छा0 कं प9 एणील०5 0 ताला ऋराण5$.. ज्ात0पा इ९50ात्राह [0 ००2लंणा 0ए ईणएछ ता वर्भाध्रा ए 
००८एए०ग0॥, -शिक्षाइ०-सफ्छछ भाते ए05509, उ#/शावाांगावों शव (954), 9, 422. 
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पामर एवं पकिन्स ने राजनीतिक युद्ध को इस प्रकार परिभाषित किया है--'सामान्यत: 


युद्ध छोड़कर इसमें वे साधन सम्मिलित हैं जिनका किसी विशेष शत्रु या शत्रुओं को निर्वल करने 
के लिए प्रयोग किया जाता है ॥? 


उपरोक्त विचारों की विवेचना से यह स्पष्ट होता है कि राजनीतिक युद्ध राष्ट्रीय हितों 


की अभिवृद्धि का आधुनिक विश्व राजनीति के सन्दर्भ में प्रमुख साधन है । राजनीतिक युद्ध, युद्ध न 
होते हुए भी युद्ध की-सी परिस्थितियों को बनाये रखने की कला है; जिसमें प्रत्येक विषय पर 
/ विश्व-शान्ति के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि अपने संकीर्ण स्वार्थों को ध्याने में रखकर विचार और * 
कार्य किया जाता है। राजनीतिक युद्ध ऐसा युद्ध है जिसका रणक्षेत्र मनुष्य का मस्तिष्क है। यह 
मनुष्य के मनों में लड़ा जाने वाला युद्ध है अतः इसे स्तायु युद्ध (फ़थ्था ण 7४6७) कहां जा सकेता 


है । यह विभिन्न देशों के-सम्बन्धों को घृणा, वमनरस्यें औरं मंनोमे।लिन्य से ग्रन्दा कर देता है। यह 


एक प्रकार का वाकयुद्ध है जिसे कागज के ग्रोलों, पत्र-पत्रिकाओं, रेडियो तथा प्रचार-साधनों से 
लड़ा जाता है । यह एक प्रकार का कुटनीतिक युद्ध भी है जिसमें शत्र्‌ को अकेला करने और मित्रों 
की खोज करने की चाल का प्रयोग किया जाता है । 


राजनीतिक युद्ध की प्रकृति कूटनीतिक युद्ध-सी है जो अत्यन्त उम्र होने पर सशस्त्र युद्ध 


फो जन्म दे सकता है। राजनीतिक युद्ध में रत पक्ष आपस में शान्तिकालीन कुटनीतिक “सम्बन्ध 
बनाये रखते हुए भी शत्रुभाव रखते हैं और सशस्त्र युद्ध के अलावा अन्य सभी उपायों से एक- 
दूसरे को कमजोर बनाने का प्रयत्न करते हैं। दूसरे देशों को प्रभावन-द्षेत्र में लेने के लिए आर्थिक 
सहायता देना, प्रचार शस्त्र को काम. में लेना जासूसी, सैनिक हस्तक्षेप, शस्त्र सप्लाई, शस्त्रीकरण, 
सेनिक गुटबन्दी और प्रादेशिक संगठनों का निर्माण आदि राजनीतिक युद्ध के अंग हैं । 


राजनीतिक युद्ध का उद्देश्य शत्रु को निबंल बनाना है, उसके मनोबल का विघटन करना 


तथा शत्रु अथवा विरोधी राज्य में अव्यवस्था पैदा कर उद्देश्यों की प्राप्ति करना है। सामान्यतः 
ये ही कार्य कूटनीति, प्रचार अथवा अन्य साधनों के होते हैं । लेकिन ये राजनीतिक युद्ध से भिन्न हैं । 


सामान्य प्रचार राजनीतिक युद्ध नहीं है । लेकिन प्रचार का उद्देश्य विरोधी राज्य को निर्वल 


बनाना, डराना या धमकाना हो तो वह - राजनीतिक युद्ध का अंग बन जाता है। इसी प्रकार 
सामान्य कुटनीति भी राजनीनिक युद्ध के अन्तर्गत नहीं आती । लेकिन जैसे ही कूटनीति का प्रयोग 
दूसरे राज्य को आतंकित करना होता है यह राजनीतिक युद्ध बन जाती है ।* 


कौन-सी क्रिया सामान्य है या राजनीतिक युद्ध का तत्व है, यह उद्देश्य पर निर्भर करता है। 


पामर एवं पकिन्स के अनुसार यह अन्तर उद्देश्य से सम्बन्धित है। उदाहरण के लिए, नाकाबन्दी 
(७॥्र०श९2०) आशिक स्रोतों का संरक्षण करने के लिए की गयी है तो यह सामान्य क्रिया के 
अन्तर्गत आयेगी । लेकिन यदि नाकावन्दी का उद्देश्य विरोधी राज्य को आध्िक वस्तु से वंचित 
रखना है तो वही क्रिया राजनीतिक युद्ध के अन्तगंत आ जायेगी । राजनीतिक युद्ध का वास्तविक 
थ्रुद्ध की शुरूआत से अन्त नहीं हो जाता किन्तु युद्ध के समय प्रचार, कूटनीति, आथिक साधन सभी 
राजनीतिक युद्ध के साधन वन जाते हैं और युद्ध में सहायता करते हैं । 


संक्षेप में, राजनीतिक युद्ध का अभिप्राय एक राज्य द्वारा सामान्य रूप से लड़ाई के अति- 


रिक्त वे सभी कार्य हैं जिनके द्वारा कोई राज्य अपने शत्रु को निर्वल बनाने का प्रयत्न करता है । 


हब 


2 


प्चूत हुलालए4], व छ्त0९5 6 गरक्याउ, जाता ए छा, जगंएं) 4 58० 905५60 ए९ॉ८९०व॥ 8 5760९ 
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श्र के विरुद्ध किये जाने वाले प्रचार कार्य का भी इसमें समावेश होता:है। जनता को सरकार 
के विरुद्ध विद्रोह के लिए उकसाया जाता है, उद्योग-ध्रन्धों, कल-कारखानों और यातायात के 
साधनों की व्यवस्था को अस्त-व्यस्त करने का प्रयास किया जाता है। इसके साथ ही प्रमुख नेताओं 
* की हत्या करके जनता के मनोबल को तोड़ने का प्रयास किया जाता है । 


राजनीतिक युद्ध फे प्रमुख साधन कम 


(०ए#शटएछ8 07 707 7708, ए&एछ7५एछ४) 
(|) शत्रु राज्य में भ्रान्ति और मतभेद उत्पन्न करने के लिए प्रचार करता । 
(2) विरोधी समुदाय को आतंकित करने वाला प्रचार । 
(3) दूसरे राज्य को निर्वेल करने वाले आथिक साधन प्रयुक्त करना । उदाहरणार्थ, 97] 
के भारत-पाक युद्ध के समय अमरीका ने भारत पर दबाव डालने के लिए आथिक सहायता बन्द 


कर दी थी । 
(4) दूसरे राज्य में अल्पसंख्यकों को विद्रोह के लिए भड़काना | साम्यवादी चीन ने भारत 


और वर्मा के सन्दर्भ में यह नीति अपनायी थी । हे 
(5) दूसरे राज्य के राजनीतिक अपराधियों को संरक्षण देना । 
(6) दूसरे राज्य में जासूसी गतिविधियों में वृद्धि करगा। अमरीकी सी. आई. ए. और 
रूसी के. जी. बी. इसी प्रकार की ग्रुप्तचरी करते रहते हैं । 
(7) दूसरे राज्य के विरोध में निर्वासित सरकार को अपने देश में बनने देगा । 
(8) दूसरे राज्य में राजनीतिक हत्याएँ करना । 
(9) दूसरे राज्यों में आर्थिक तोड़-फोड़ की नीति अपनाना । 
(0) दूसरे राज्य में क्रान्ति को प्रोत्साहन देना राजनीतिक युद्ध का बड़ा प्रभावशाली साधन 
है । साम्यवादी देश इस साधन का यदा-कदा प्रयोग करते रहते है । 
(7) शक्ति का प्रदर्शन करना--आदि राजनीतिक युद्ध के प्रमुख साधन हैं । 
इस साधनों का प्रयोग राज्य अपने राष्ट्रीय ' हितों की अभिवृद्धि के लिए करते है, लेकिन 
इनका प्रयोग सामान्यतः मित्र देशों के साथ नहीं किया जाता । द्वितीय विश्वयुद्ध के समय नाजी 
जमंनी ने उपरोक्त साधनों का खुलकर प्रयोग किया था । 


राजनीतिक युद्ध : कतिपय उदाहरण 
(80४5 0ए8 परतुड 0/ए87787700२8 07 70778 ए५४८०४२६४) 


राजनीतिक युद्ध की कला का प्रयोग अत्यन्त प्राचीन काल से हो रहा है। आचार्य कौटिल्य 
ने बड़े विस्तार से इस बात पर प्रकाश डाला है कि शत्रु के प्रदेश में अपने ग्रुप्तचर भेजकर 2७5 
किस प्रकार फूट पैदा की जाय और उनको निर्बेल बनाया जाय । मध्यकाल में मेकियावेली ने राज- 
नीतिक युद्ध के उपायों का उल्लेख अपनी सुप्रसिद्ध पुस्तक 'प्रिन्स' में बड़े विस्तार से किया है । 
ट्रायजन घोड़े की कहानी (776 8609 ९ 'न्‍र्य॑ंभ) प्र0४०) से हम सभी परिचित हैं । 
ट्राय नगर को जीतने के लिए यूनान ने राजनीतिक युद्ध का सहारा लिया । यूनानियों ने एक 
क सोची । उन्होने अपने देवता को प्रसन्न करने के नाम पर लकड़ी का एक विशाल घोड़ा बनाना 
प्रारम्भ किया। वह घोड़ा अन्दर से खोखला था । इसके पेट में कई सैनिक घुपके से यूनानियों ने 
छुपा दिये; अपनी विजय की खुशियाँ मनाते हुए द्राय के निवासी शहर के परकोटे को तोड़कर 
घोड़े को अन्दर ले गये। लेकिन घोड़े के पेट में यूनानी सैनिक छिपे बैठे थे । रात्रि को" उपयुक्त 
अवसर देखकर यूतानी सैनिक बाहर निकल आये और घुपके से ट्राय तगर का दरवाजा खोल दिया । 


लगातार कई दिनों तक घमासान युद्ध हुआ और अन्त में यूनानियों की विजय हुई । 
प्रथम विश्वयुद्ध के समय मित्र राष्ट्रों ने विस्सन ने 4 सूत्रों के आवरण में 'राष्ट्रीय 
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आत्मनिर्णय' के सिद्धान्त का लालच देकर सस्‍्लाव लोगों को अपने पक्ष में कर लिया । उन्होंने इटली 
के साथ गुप्त सन्धि करके उसे घुरी राष्ट्रों से विलग करने का प्रयत्न किया । 

दो विश्वयुद्धों के मध्य साम्यवादियों ने चीन, हंगरी, बवेरिया तथा सेक्सी में विद्वोह 
खड़ा किया, सोवियत रूस में क्रान्ति विरोधी तत्वों को दवाया, फ्रोंच प्रधानमन्त्री वारथु की हत्या 
(4934) करवायी; स्पेन में फासिस्टों एवं कम्युनिस्टों का हस्तक्षेप तथा आरिट्रया पर नाजी हमला 
राजनीतिक युद्ध के उदाहरण है । ह 

आधुनिक युग में अल्पसंख्यकों को राज्य के विरुद्ध भड़काने की नीति का प्रयोग हिटलर 
ने आस्ट्रिया तथा चेकोसलोवाकिया के कुछ भागों को हस्तगत करने में बड़ी कुशलतापूर्वक किया। 
जनरल फ्रांकों द्वारा स्पेन के गृहयुद्ध में इस पद्धति को सफलतापूर्वक अपनाया ग्रया। स्पेन की 
राजधानी मेडिड पर चढ़ाई के समय उसे राजधानी को चारों दिशाओं में घेरने वाली अपनी सेनाओं 
के अतिरिक्त राजधानी के भीतर विद्यमान अपने समर्थक पचमाँगी दल (सर 00णणा) से बड़ी 
सहायता मिली । प 

द्वितीय महायुद्ध के समय जमंनी ने बराबर प्रयत्न किया कि अमरीका मिनराष्ट्रों की तरफ 
से युद्ध में न कुदे और इसके लिए रिश्वत, चेतावनी और गुमराह करने वाले साधनों को अपनाया। 
युद्ध में फ्रांस के मनोबल को गिराने के लिए राजनीतिक युद्ध जैसे साधनों का प्रयोग किया गया। 
हिटलर की जीवनलील़ा समाप्त करने के लिए मित्रराष्ट्रों ने भी ऐसे ही तरीके अपनाये । द्वितीय 
विश्वयुद्ध के बाद पूर्वी यूरोप के राज्यों को अपने प्रभाव-क्षेत्र में लेने के लिए सोवियत संघ ने भी 
स्टालिन के नेतृत्व में राजनीतिक युद्ध के तौर-तरीकों को अपनाया। भारत के विरोध में चीन 
और पाकिस्तान बरावर ऐसे ही तरीके अपनाते रहे हैं। चीनी विदेशी नीति के साधनों में राज- 
नीतिक युद्ध के तरीकों को विशेष मह॒त्व दिया गया है। अमरीका और सोवियत संघ के वीच चलने 
वाले शीतयुद्ध में राजनीतिक युद्ध के तरीके प्रयुक्त होते है। रूस-चीन मतभेद को देखते हुए दोनों 
देश शजनीतिक युद्ध के तरीकों को अपनाने में नहीं हिंचकिचाते । एशिया के देशों के परिप्रेक्षय में 
चीन यदाकदा राजनीतिक युद्ध के उपायों का सहारा लेता रहा है । 

प्रश्न ४ 
, राजनीतिक युद्ध से आप क्या समर्झते है ? प्रथम और .ट्वितीय विश्वयुद्ध और इसके बाद के 
युद्धों में इसके कार्य और साधनों की विवेचना कीजिए॥ 


जब 00 एणए णातवश्षअभ्ात 797 एप म़क्षात्षिव ? /080055 ॥5 66ए068 क्या 706 
(चाह विश शाते 88006 एएण76 जध'ः शात वा ॥8 008 फ्रद्या ए५१00. 


2,, राष्ट्रीय नीति को प्रोत्साहित करने के साधन के रूप में राजनीतिक युद्ध और प्रचार की 
भूमिका की सोदाहरण व्याख्या कीजिए । 


एछीडणा58 जात गीपडान्राणा$ 6 706 0० एणाएंएडं जधाशि6 [709 84004 88 
पराशाप्रातशा$ ए [एण्ड )/079] 0णी०५-: 


राष्ट्रीय हितों की अभिवृद्धि के साधन : 
साम्पराज्यवाद और उपनिवेशवाद 


[87स्‍घ00/ह075 708 कना5ह एपर0/000 07 ७४४७।0/४४५ 
िक्लहश : ॥४४६४8॥४0७७७ 8४० ७५०0।.0॥88/॥5/५/] 





मानव समाज में साम्राज्यवाद की परम्परा मनुप्य के राजनीतिक जीवन के साथ आरम्भ 
: हुईं है। यह सम्भवतः मानव समाज की प्राचीनतम व्यवस्था है, क्योंकि पुराने समय से महत्वाकांक्षी 
राजा अपने राज्य की संकीर्ण सीमाओं से सन्तुष्ट न होकर चारों ओर पड़ोसी राजाओं पर हमले 
करके उन्हें अपना वशवर्ती बनाते हुए अपने राज्य को साम्राज्य में परिवर्तित किया करते थे । 
प्राचीन भारतीय साहित्य मे हमें ब्राह्मण ग्रन्थों के समय से चक्रवर्ती वतने वाले और राजसूय यज्ञ 
करने वाले राजाओं के वर्णन मिलते हैं। जिस राजा के रथ का चक्र अपने राज्य की सीमाओं से 
बाहर जितने बड़े प्रदेश में निर्वाध गति से चलता था और जितने राजा उसका प्रभुत्व स्वीकार 
करते थे, वह उन सभी प्रदेशों का चक्रवर्ती सम्राट कहलाता था। महाभारत में युधिष्ठिर द्वारा 
चारों दिशाओं में अपने भाइयों को भेजकर दिग्विजय करने के उपरान्त, राजसूय यज्ञ करने का 
और राजाओं द्वारा लायी गयी भेंटों का विस्तृत वर्णन मिलता है । पुराने जमाने में मित्र, बेबीलोन, 
असीरिया, ईरान, यूतान, चीन के शक्तिशाली और महत्वाकांक्षी राजाओं ने तथा मध्ययुग में चोल 
और मुगल राजाओ ने और वर्तमान युग मे अंग्रेजो ने विशाल साम्राज्य स्थापित किये। सातवी 
शताब्दी भें अरबों ने और उसके बाद मंगोलो तथा तुर्को ने और सोलहवीं शताब्दी में स्पेन, पुर्तगाल, 
हॉलंण्ड, इंगलेण्ड और फ्रांस ने विश्वव्यापी साम्राज्य स्थापित किये ।' 


यह स्पष्ट है कि जब कोई राजा या राज्य सँतिक शक्ति द्वारा अथवा अन्य उपायों से 
अपनी सत्ता और प्रभृत्व का विस्तार अपने राज्य की सीमाओं से बाहर करने लगता है तो वह 
राज्य साम्राज्य का रूप धारण करता है और उसकी यह वीति साम्राज्यवाद कहलाती है। इसमें 
एक जाति अथवा राष्ट्र का शासन करने वाला वर्ग वलपुर्वेक अन्य जातियों और राष्ट्रों की 
स्वतन्त्रता का अपहरण करके उन १र अपना राजनीतिक आधिपत्य स्थापित कर लेता है, उनकी 
सम्पत्ति, भूमि, उद्योगों, व्यापार आदि का प्रयोग अपने स्वार्थ (राष्ट्रीय हित) और लाभ के लिए 
करने लगता है। साम्राज्यवाद का मूल तत्व एक राज्य द्वार दूसरे राज्यों पर अपनी शक्ति का 
विस्तार है । आधुनिक काल में 'साम्राज्यवाद' शब्द का प्रयोग दो अर्थो में किया जाता है--पहला 
आशिक और दूसरा राजनीतिक । आशिक साम्राज्यवाद का तात्पर्य एक देश द्वारा दूसरे देश के 


कै. 6 रक 
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. आध्िक शोषण तथा स्वामित्व से है। राजनीतिक साम्राज्य से एक देश द्वारा दूसरे देश के राज 
नीतिक शोषण का बोध होता है । 
साम्राज्यवाद को परिभाषाएँ 
(9एाशपाार5 07 ]शएशगरा#्वातडाण) 
ह राज्य की यह सामान्य नीति रही है कि वे किसी न किसी रूप में अपना विस्तार करें। 
राज्यों का अपने प्रभाव और नियन्त्रण को इस प्रकार से फैलाना ही साम्राज्यमद कहा जायेगा ।- 
इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका के नवीनतम 35वों संस्करण में इसका लक्ष्य इस प्रकार किया गया 
है---“यह राज्य की ऐसी नीति है जिसका उद्देश्य अपने राज्य की सीमाओं से बाहर रहने वाली 
ऐसी जनता पर अपना नियन्त्रण स्थापित करना होता है जो सामान्य रूप से ऐसे नियन्त्रण को 
स्वीकार करने के लिए अनिच्छुक है ।? 
रिचर्ड सट्ठन ने इसके विस्तारवादी तत्व पर बल देते हुए लिखा है, “साम्राज्यवाद ऐसी 
राष्ट्रीय नीति है जो दुसरे देश अथवा इसकी सम्पत्ति पर अपनी शक्ति अथवा नियन्त्रण का 
विस्तार करना चाहती है ।”” इस प्रकार का साम्राज्यवादी विस्तार करने में वही राज्य.या शासक 
समर्थ होते. हैं जो किसी प्रकार को तकनीकी दृष्टि से आगे बढ़े हुए होते हैं ॥ उनके पास लड़ने के 
लिएं अच्छे हथियार, योग्य नेतृत्व, उत्कृष्ट संगठन शक्ति, अपूर्व ' उत्साह, अद्भुत साहस आदि के 
वयक्तिक गुण होते हैं। बाबर भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना इसलिए कर सका कि वह 





इंगलंण्ड से सेनाएँ लाकर नहीं की, अपितु यहाँ भारतीयों को भर्ती किया, उन्हें कवायद-ड्रिल आदि 
सिखाकर यूरोपियन ढँग से लड़ने की कलाओं में प्रशिक्षित करके तथा इस भाँति प्रशिक्षित 
सेनाओं की शक्ति से भारत जीता। अतः साम्राज्यवादी देश की एक बड़ी विशेषता तकनीकी 
ढंग से उष्कृट होना है। इंसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना में लिखा है--“साम्राज्यवाद तकनीकी 
दृष्टि से आगे बढ़े हुए समाज द्वारा पिछड़े हुए समाज पर अपने प्रभुत्व का विस्तार करना है ।” 
प्रो. हॉजेस ने अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों की दृष्टि से इसकी परिभाषा करते हुए लिखा है कि 
“साम्राज्येवाद का उद्देश्य .विश्वशान्ति की दृष्टि से अधिक उन्नत देशों के हिंत की दृष्टि से पिछड़ी 
हुई जातियों पर प्रभुत्व स्थापित करना है ।” . वर्तमान समय. में चूँकि यूरोपियन जातियों ने 
सामान्य रूप से एशिया. और अफ्रीका की जातियों पर प्रभत्व स्थापित किया है, अतः इस दृष्टि से 
लक्षण करते हुए साम्राज्यवाद के स्वरूप का विशेद्‌ विवेचन करने वाले पाकर टी. मृत ने लिखा 
है कि “साम्राज्यवाद यूरोपियन राष्ट्रों द्वारा अपने से सर्वथा भिन्न गैर-यूरोपियन जातियों पर 
. प्रभुत्व स्थापित करना है ।” प्रो. शूम| ने लिखा है कि “शक्ति और हिंसा द्वारा अधीनस्थ जनता पर 
विदेशी शासन का लादा जाना ही साम्राज्यवाद है ।! एंच..जी. वेल्स के अनुसार, “एक राष्ट्रीय 
राज्य का विश्वव्यापक बनने के लिए प्रयत्नशील होना. ही साम्राज्य है ।! 


साम्राज्यवाद के मूल तत्व तथा विशेषताएं 
(3850 छा,शडीरा5 ७0४० -८पछ७7३24९ाफाराइप्7ाट5 08 7/एफरशा ० ]8५) न्‍ | 


उप रोकत परिभाषाओं के आधार पर साम्राज्यवाद की निम्न विशेषताएं स्पष्ट होती हैं: - 
() साम्राज्यवाद अपने राज्य की सीमाएँ बढ़ाने में विश्वास करता है । अं 


2. *्ब्पुछ8 ए00ण 09 डरा धागराएड़ 4 ९४० ०/श्गाए ए0ञाण छलणजावव8 90706: 07७ 9200]6 82806- 


गर्व पाज़ीप्राह 00 2०००७ 5पएटा ०2070. +-शादाशलंग्रवश्वांध #आवरारांटव 
2. ध्युतशफ्‌॒थांधीता 5 8 गरबीणान एणांएए पाता चिए०पाड व्हॉजाकाड एण०फ्लशा ता ०णराएण 07९० भाणील 
00प्राह्ाप्र 945 ए०शञा0णा.! --शिलाबाबे 007 


पनुफफ्लांत्रांआा 45 >फ़्धाओंगा ण बतरएशाए८त 50०णंशए 4६ 6 ०४छएथआ56 0 500०५ पणाहा(0 0० 
02९ट्मथा >जरक्ा्करब्रस्वीव 4करशाएटााद 


4 


राष्ट्रीय हितों की अभिवृद्धि के साधन : साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद | 237 


(2) साम्राज्यवाद का उद्देश्य होता है अन्य देशों को अपने अधीच करके उनका शोषण 
करना । 
(3) वर्तमान में साम्राज्यवाद का उद्देश्य मुख्यतया आर्थिक शीषण होता है, परन्तु कभी- 
कभी सैनिक व राजनीतिक शोषण भी हो सकता है । 2 
' (4) साम्राज्यवाद के अन्तर्गत विविध राष्ट्रीय इकाइयों पर एक ही राष्ट्र का आधिपत्य 
होता है । | 
' (5) साम्राज्यवाद का सम्बन्ध राष्ट्र की विदेश नीति से है । 
(6) साम्राज्यवादी देश अपने अधीनस्थ राष्ट्रों के हितों की उपेक्षा करते हुए अपने हिते 
को प्राधान्य देते हैं। जब-भारत ब्रिटिश साम्राज्य का अंग था तो भारत सरकार भारतीय हितों 
की उपेक्षा करते हुए इंगलैण्ड के हिंतों को अधिक महत्व देती थी । 
(7) साम्राज्यवाद स्थापित करने वाले देश के पास अधीनस्थ राज्यों की अपेक्षा तकनीकी 
दृष्टि से उत्कृष्ट कोटि के अस्त्र-शस्त्र, रणनीति कौशल, अधिक पूँजी और उत्पादन के उन्नत साधन 
होते है। - से त ' 
पे (8) मॉरग्रेन्थाऊ के अनुसार जिन राज्यों के पास शक्ति का बाहुल्य है, वे प्रत्येक क्षेत्र में 
अपनी शक्ति बढ़ाने का प्रयत्न करेगे । ऐसे राज्यों की नीति होगी रिवीजनिस्ट या परिवर्तेनवादी । 
किसी परिवर्तनवादी राज्य की शक्ति विस्तार की लालसा जब अपनी चरम सीमा पर पहुँचकर 
दूसरों का शोषण करने लगती है तब वह राज्य साम्राज्यवादी नीति अपनाने लगता है। यथास्थिति- 
वादी राज्य इस बात का प्रयत्न करते है कि मौजुदा शवित सच्तुलन में कोई परिवर्तन न हो और 
इस सच्तुलन में उनकी जो भी स्थिति हो वह बराबर बनी रहे । परन्तु परिवर्तनवादी राज्य मौजूदा 
शक्ति सन्तुलन की उलटकर और अधिक शक्ित प्राप्त करने के लिए प्रयत्वशील रहते है ।* 


साम्राज्यवाद का विकास 
(090720फरएपत 08 एश/एफशा ४ 780) 


साम्राज्यवाद के विकास को मोटे तौर से प्राचीन और अआर्वाचीन नामक दो युगों में बाँटा 
जाता हैं) 5वी शताब्दी तक प्राचीन साम्राज्यवाद का तथा उसके बाद से अब तक का अर्वाचीन 
साम्राज्यवाद का युग माना जाता है। प्राचीन साम्राज्यवाद के सबसे पुराने उदाहरण हमें मिल; 
भेसोपोटामिया, भारत, चीन, यूनान तथा ईरान में मिलते है। ये सब राजनीतिक साम्राज्य थे। * 
ईसा की तीसरी शताब्दी ई. पृ. से रोमन साम्राज्यवाद का उत्कर्ष हुआ। 7वीं शताब्दी में भरबों 
का विश्वव्यापी साम्राज्य बना । उसमें इस्लाम को सारे विश्व में फैला देने की प्रबल महत्वाकांक्षा 
थी । अपने अधिकतम उत्कर्ष के समय खलीफाओं का शासन स्पेन से सिन्ध तक विशाल प्रदेश पर 
विस्तीर्ण था। इन सभी साम्राज्यों में धर्म, भाषा और जाति की दृष्टि से बड़ी विविधता रखने 
वाले अनेक प्रकार के समुदाय थे । ये सव सैनिक शक्ति से एक सूत्र में आवद्ध किये गये थे । इनमें 
पूरी शासन सत्ता का केन्द्रीयकरण था और साम्राज्य में रहने वाली विभिन्न जातियों और अंगों 
का केन्द्रीय सत्ता में कोई प्रभावशाली प्रतिनिधित्व नही था । 

6वीं शताब्दी से अर्वाचीन साम्राज्यवाद का श्रीगर्णेश हुआ । यह प्रधान रूप से आर्थिक 
कारणों से आरम्भ हुआ । इसका नारा था “साम्राज्यवाद का झण्डा व्यापार का अनुगमन करता 
है या व्यापार झण्डे का अनुगमन करता है ।” औद्योगिक ऋन्‍्ति के फलस्वरूप यूरोप के व्यापारियों 
ने पिछड़े देशों में साम्राज्यों की स्थापना की । यूरोप की अनेक व्यापारिक कम्पनियाँ एशिया और 
अफ्रीका के देशों में कार्य करने लगी। भारत के साथ व्यापार के लिए मँग्रेजों ने 7600 ई, में 
ईस्ट इण्डिया कम्पनी स्थापित की । इसी प्रकार की कम्पनियाँ डचों और फ्रेंचों मे भी स्थापित की । 


7. मा3 उ, 2(०णहलाधाबक, 20007 4क्गाढ सांग, पाते व्वतंणा, छए, बवगा,... 
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इनसे भी पहले स्पेन और पुतंगाल ने अमरीका महाद्वीप' और पूर्वी देशों में अपने व्यापारिके अड्डे 
व साम्राज्य बनाये | सन्‌ 880 तक अफ्रीका महाद्वीप का अधिकांश भाग स्वतन्त्र था । उसके बाद 
इसके विभिन्न प्रदेशों को अपने साम्राज्य का अंग बनाने के लिए यूरोप के देशों में प्रबल होड़ हुई । 
प्रथम विश्वयुद्ध शुरू होने से पहले पश्चिमी देशों के साम्राज्यवाद का उत्कर्ष निम्नांकित चित्र से 
स्पष्ट हो जायगा : 


प्रणम विश्व युद्ध से पहल्ने 93) पश्चिमी देशों के स्ाज्ञाज्यों 
हि की जनसंरूया तथा विरूतार 

0 
व्रिटिण साम्राज्य यह ओ 


फ्रेच 3पिरनिवेश 


१ 






डच उफ्पत्िवेश 
शैल्िजियम कऋोग्गे पट 
जर्मन उपनिवेश 
एशियाई रूस 


अमसे की झासाज्य टी 


0 ३3000 ४ 
'ब्रिठिश साम्राज्य ! दि " ५ अल ० का हू 3] 


फ्रेंच उपनिवेश 
डच उपनिवेश 
बैल्जियम कांगो 
- जजमन उपनिवेश 
एशियाई रूस 
अमशीकी साम्राज्य 


इस समय सबसे बड़ा साम्राज्य ग्रेट-ब्रिटेन का था। इसमें समूचे भू-मण्डल की चौथाई 
जनसंख्या और निवास योग्य धरती का चतुर्थाश सम्मिलित था। इनमें अँग्रेज लोगों की संख्या 
कितनी कम थी, यह इस बात से स्पष्ट हो जायेगा कि इसमें एक अंग्रेज के पीछे 30 काली जातियों 
तथा अन्य जातियों के सदस्य थे । इसमें 3। करोड़ भारतीय, 4 करोड़ अफ्रीका के काले लोग, 600 
लाख अरब तथा मलय एवं 0 लाख चीनी और | लाख कनाडा के रेड इण्यिन थे । केवल 
अफ्रीका में ही फ्रांस के पास 4:50 लाख वर्ग मील, इंगलेण्ड के पास 35 लाख वर्ग मील, जर्मनी 
के पास 0 लाख वर्ग मील और इटली, बेल्जियम, पुतंगाल जैसे छोटे राज्यों में प्रत्येक के पास 0 
लाख वर्ग मील के प्रदेश थे । अफ्रीका में केवल दो राज्य ही थ्ूरोपियन राज्यों के साम्नाज्यवाद से 
मुक्त रह पाये थे--एक तो एबीसीनिया का राज्य जिसे इटली ने 896 में अपने साम्राज्य में 
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लाने का विफल प्रयत्न किया था और दूसरा लाइबेरिया जिसे संयुक्त राज्य अमरीका ने स्वतन्त्रता 

गी 
रा हम विश्वयुद्ध की समाप्ति पर राष्ट्रसंघ की स्थापना होने पर युद्ध में पराजित जर्मनी 
टर्की आदि के विभिन्न उपनिवेश तथा प्रदेश मित्रराप्ट्रों ने मैण्डेठ के रूप में प्राप्त किये । यह 
पुराने साम्राज्यवाद का नवीन रूप था। इस व्यवस्था मे राष्ट्रसंघ की ओर से इन प्रदेशों का शासन 
ब्रिटेन, फ्रांस आदि को इस दृष्टि से दिया गया कि वे इन्हें स्वशासन करने की दृष्टि से योग्य बनायें 
और इनके शासन की रिपोर्ट राष्ट्रसंघ को प्रतिवर्ष देते रहें | ब्रिटेन को टांगानिक्या, पैलेस्टाइन 
और इराक के, फ्रांस को सीरिया और दक्षिणी अफ्रीका के, दक्षिणी अफ्रीका को जर्मत-दक्षिणी- 
पश्चिमी अफ्रीका के प्रदेश मिले । यूरोपियन शक्तियों का अनुसरण करते हुए जापान ने 930 के 
बाद मंचूरिया के चीनी प्रदेश पर अधिकार कर लिया । इस समय विश्व की 84 प्रतिशत भूमि 
गोरी जातियों के साम्राज्यवाद का शिकार वत घुकी थी जबकि सन्त 7942 में इनके पास केवल 
9 प्रतिशत भूमि ही थी । 

औद्योगिक कान्ति ने राष्ट्रीय स्पर्दा की भावना को तीच्र किया । यूरोपीय देशों को कच्चा 
माल चाहिए था और तैयार माल बेचने के लिए बाजार चाहिए थे। इस प्रकार साम्राज्यवाद ने 
आशिक स्वरूप ग्रहण किया । यूरोप के व्यापारी धन-लाभ के लिए पूँंजी' लगाने लगे जिससे उन्हें 
अधिक लाभ होने लगा । उपनिवेशों में व्यापार तथा विनियोग की सुविधा के साथ-साथ राजनीतिक 
और प्रशासकीय नियन्त्रण भी स्थापित किया गया । इस प्रकार पूंजीवाद से साम्राज्यवाद की स्था- 
पना हुईं। कालान्तर में पूँजीवाद के साथ-साथ साम्राज्यवाद का सम्बन्ध राष्ट्रीय गौरव और 
सेनिकवाद से भी जुड़ गया । बड़ा साम्राज्य सैनिक दृष्टि से उपयोगी था और उससे राष्ट्रीय अहं 
की तुष्टि होती थी । मुसोलिनी का कहना था कि फासिस्टवाद के लिए सीमा विस्तार अथवा - 
साम्राज्यवाद अनिवार्थ है क्योकि इसके अभाव में राप्ट्र की आत्मा क्षीण हो जाती है। आज 
साम्राज्यवाद ने 'डॉलर साम्राज्यवाद' तथा सांस्कृतिक साम्राज्यवाद” का रूप ग्रहण कर लिया है । 
बड़ी शक्तियाँ आथिक सहायता और सांस्कृतिक सहयोग के नाम पर अपना प्रभाव-क्षेत्र बढ़ाते में 
लगी हुई है । कतिपय विद्वान 'साम्यवाद' को नूतन साम्राज्यवाद कहकर पुकारते है । 

द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद साम्राज्यवाद का बड़ी तेजी से ह्ास हुआ है क्योंकि प्रधान 
साम्राज्यवादी देशो--इंगलेण्ड तथा फ्रांस--की शक्ति दूसरे विश्वयुद्ध में इतनी क्षीण हो गयी कि वे 
अब सैनिक बल से उपनिवेशों पर अधिकार रखने में असमर्थ हो गये । द्वितीय विश्वयुद्ध की समाप्ति 
के 25 वर्षों के भीतर ही अधिकांश उपनिवेश स्वतन्त्र हो गये। 4947 से 963 के बीच में 
ब्रिटिश साम्राज्य के 75 करोड़ व्यक्ति स्वाधीन' हुए । 


प्राचीन तथा अर्वाद्चीन साम्राज्यवाद में अन्तर . 
()7577२८700 85ा ए८5छारए &२८टाहीबय' ४७ |४०)०)ऐझारांप वाशाशर।807]580) 


6वी शताब्दी से शुरू होने वाला अर्वाचीन साम्राज्यवाद प्राचीन सांम्राज्यवाद से कई 
बातों में मौलिक भेद रखता था । इन दोनो के भेद निम्नलिखित है 

प्रथम, प्राचीन साम्राज्यवाद किसी महत्वाकांक्षी शक्तिशाली राजा द्वारा दूसरे देशों को 
जीतने की इच्छा का परिणाम होता था; किन्तु अर्वाचीन साम्राज्यवाद किसी विशेष राज्य की दूसरे 
देशों पर व्यापारिक अथवा आशिक प्रभृत्व स्थापित करने की इच्छा का परिणाम होता है । 

द्वितीय, प्राचीन साम्राज्यवाद सैनिक वल पर आधारित था, जबकि आधुनिक साम्राज्यवाद 
वाणिज्य और व्यवसाय पर आधारित होता है । न्‍ 

तृतीय, प्राचीन साम्राज्य प्राय: अधीनस्थ प्रदेशों के राजाओं से नाना प्रकार की भेटें तथा 
कर लेते थे, किन्तु उनको आन्तरिक शासन में स्वतन्त्रता देते थे । आधुनिक साम्राज्यवाद पराधीन 
देशों के समूचे जीवन पर पूर्ण नियन्त्रण स्थापित करते है । 
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चतुर्थ, पुराने साम्राज्यों में दास बनाने की प्रथा थी किन्तु आधुनिक साम्राज्य पराधीन 
देशों को आ्िक दृष्टि से ही दास बनाते हैं और पुरानी दास प्रथा को अमानवीय समझते हैं। 

पंचस, पुराने साम्राज्यों में व्यापारिक होड़ और प्रतिद्वन्द्रित की भावना इतनी उम्र नहीं 
थी जितनी आधुनिक साम्राज्यवादी देशों में पायी जाती है। 


साम्राज्यवादी सिद्धान्त सम्बन्धी सिद्धान्त 
(्न50ए४855 7९20.88२70]२0 7/एडर७ 789५) 


आधुनिक युग में साम्राज्यवाद ने विश्व की राजनीति पर गहरा प्रभाव डाला है। साम्राज्य 
वाद के सम्बन्ध में कई सिद्धान्त अस्तित्व में आये हैं । साम्राज्यवाद का अध्यंयन करने वाले विद्वानों 
में हॉब्सन, 'लेनिन, जोसेफ शुम्पीटर, विन्सलो, फ्राज फेनोन, लार्ड फ्रेडरिंक लगडड प्रमुख हैं। यहाँ 
साम्राज्यवाद से सम्बन्धित कतिपय सिद्धान्तों का विवेचन किया जायेगा ।* 
(7) सामाज्यवाद का साकसेवादी सिद्धान्त (7॥6 श४ऊांश प॥०ण७ ० वशाएथएंश्ीआ) 

» साम्राज्यवाद से सम्बन्धित माक्संवादी सिद्धान्त इस बौद्धिक विश्वास पर आधारित है कि 
प्रत्येक राजनीतिक घटना आर्थिक तथ्यों का दर्पण मात्र है, जो कि वास्तव में मार्क्सवादी विचार- 
धारा का आधार ही है। साम्राज्यवाद रूपी राजनीतिक घटना उस आधिक व्यवस्था की उपज है 
जिसे पूँजीवाद कहते हैं | मा््संवादी सिद्धान्त के अनुसार पूँजीवादी समाज अपनी परिधि के भीतर 
अपनी उपज के अनुपात में व्यवसाय के लिए बाजार का पर्याप्त क्षेत्र प्राप्त नहीं कर पाता तथा 
अपनी पूंजी को फिर उद्योग में लाने का अवसर नहीं पाता । इसी कारण उनमें अन्य गर-पूंजीवादी 
तथा अन्त में पूँजीवादी क्षेत्रों में दासता की प्रधृत्ति प्रबल हो उठती है.। इससे उन्हें अपनी अतिरिक्त 
उपज की खपत के लिए पूजीवादी देशों को भी अपना वाजार बनाना पड़ता है। इससे उन्हें अपनी 
स्वयं की अतिरिक्त पूजी को नये उद्योग-धन्धों में लगाने का अवसर प्राप्त होता है । 

काटस्की अथवा हिलफरंडिंग जैसे उदारवादी मार्क्सवादी साम्राज्यवाद को पूँजीवाद की 
एक नीति मानते हैं। जबकि लेनिन तथा उसके अनुयायी, खासतौर पर बुखारिन पूँजीवाद और 
सम्नाज्यवाद को ही एक घटना के दो रूप मानते हैं । /ै 

लेनिन के मतानुसार, “साम्राज्यवाद पूंजीवाद की उच्चतम विकसित और अन्तिम दशा 
है ।” उसका यह कहना है कि पूंजीवाद का एधिकाधिक' विकास होने पर क्रमशः एक-दूसरे के 
बाद आने वाली तथा कार्यकारण का सम्बन्ध रखने वाली पाँच दशाओं में से गुजरते हुए पूँजीवाद 
साम्राज्यवाद का रूप धारण करता है। इन्हें चित्र में दिखाया गया है (पृष्ठ संड्या 24! पर)। 
पूँजीवाद का विकास होने पर इसमें केन्द्रीयकरण की प्रवृत्ति बढ़ती है। विभिन्न उद्योगों के 
बड़े-बड़े संगठन, ट्रस्ट, मूल्य निर्धारक संघ (टथा०)) बनने लगते हैं। सारे उद्योग मुट्ठी-भर 
पूँजीपतियों के हाथों में आते हैं। पहले विभिन्न उद्योगों पर पूँजीपतियों का एकाधिकार स्थापित 
हो जाता है । यही स्थिति वित्तीय क्षेत्र में आती है । बैंकों पर भी उद्योगपति नियन्त्रण स्थापित 
करते हैं। पूंजीपति अपने देश में पँजी लगाने और उद्योग बढ़ाने से सन्तुष्ट न होकर दूसरे देशों में 
भी कम पूंजी लगाकर उद्योग स्थापित करने लगते है। इस प्रकार पूँजीपति न केवल अपने माल' 
का, अपितु पूँजी का भी अन्य देशों से निर्यात करने लगते हैं। इसके तीन बड़े परिणाम होते हैं-- 
पहला परिणाम साम्राज्यवाद का विकास है। पूँजीपति अपने देश से बाहर अन्य जिन देशों-्॑ 
में अपनी पूँजी लगाते हैं वहाँ मुनाफा सुरक्षित रखने के लिए कच्चा माल पाने और अपने तैयार 
माल की खपत के लिए वे इस बात का पूरा ध्यान रखते है कि वे देश उपनिवेश या वशवर्ती प्रदेश 
बनकर उनके राजनीतिक प्रभुत्व में आ जायें, उनके साम्राज्य का अंग बने रहें ताकि वे उपनिवेश- 
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वासियों का शोषण करके अधिकतम लाभ उठा सके । अंग्रेजों ने भारत में ऐसा ही किया था । 
दूसरा परिणाम इस साम्राज्यवाद से युद्धों का पैदा होना है। दूसरे देशों में पूँजी लगाने से 
पूँजीवादी देशों में साम्राज्य एवं उपनिवेश पाने के लिए प्रबल' होड़ हो जाती है। इस होड़ के 
कारण विभिन्न देशों में भुटबन्दियाँ होने लगती है। विभिन्न देश अपने भाल के लिए मण्डियाँ 
सुरक्षित रखने और उपनिवेश रखने के लिए “युद्ध आरम्भ कर देते है। तीसरा परिणाम पूँजीवाद 
के विध्वंस तथा साम्यवादी क्रान्ति के पथ का प्रशस्त होना है, क्योंकि इस प्रकार के युद्ध एक 


१. उत्पाद ओर पूंजी छ्य केन्द्रींकरण 


2, बैंवनें का केन्द्रीकरण उद्योगेंपर 
पूंजीपतियों का एक्राधिकार है 









लेनिन के मतानुसार 
साम्राज्यवाद के विकास |--» ३, पूंजी का निर्यात 
की दशायें 
. साम्राज्य स्थापित करने का श्रीगणेश 
5.पूंजीपति राष्ट्रों में धूमण्डल का यंटवारा 
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महान्‌ अच्तविरोध (००४स्‍/४४0000०॥8$) पैदा करते है ! पूंजीपति अपने स्वार्थों के लिए लड़े जाने 
वाले इन युद्धों में मजदूरों को बलि का बकरा बनाते है, किन्तु मजदूर जल्दी ही समझ जाते है कि 
उनका असली शत्रु विदेशी शक्तियाँ नहीं अपितु अपने देश के पूँजीपति है अतः वे इनके विरुद्ध 
“विद्रोह करते हुए पूंजीवाद का विध्वंस तथा साम्यवाद की स्थापना करते है। 947 में रूस की 
बोल्शेविक क्रान्ति मे ऐसा ही हुआ था । - 
“ आलोचना--निम्नलिखित तकों के आधार पर इस सिद्धान्त की आलोचना की गयी है : 
() युद्धों का आर्थिक कारणों से न होना है--लेनिन ने यह माच लिया था कि साम्राज्य- 
वाद ही सब आधुनिक युद्धों का मूल कारण है। लेकिन कुछ विद्वानों ने वर्तमान समय में होने 
वाले युद्धों के कारणों का गम्भीर अध्ययन करके ,यह निष्कर्ष निकाला है कि युद्ध आथिक कारणों 
से नहीं अपितु राजनीतिक कारणों तथा संकीर्ण राष्ट्रीयता की भावना से उत्पन्न होते हैं। उपनि- 
वेशों से साम्राज्यवादी देशों को प्राप्त होने वाले लाभों को अतिरंजित रूप में अस्तुत किया जाता है। 
सन्‌ 940 में तार्मंम एंजिल ने, 939 में राविन्स ने तथा 948 में मॉरगेन्थाऊ ने अपनी रचनाओं 
में इस बात का खण्डन किया था कि युद्ध आथिक कारणों से होते है । सन्‌ 960 में रिचरडडंसन 
ने 820 से 929 तैंक 09 वर्षों की अवधि में लड़े जाने वाले युद्धों के कारणों का विश्लेषण 
करते हुए यह प्रदर्शित किया कि केवल 29 प्रतिशत युद्ध इस दौरान आ्िक कारणों से हुए थे । 
परिपक्व पूँजीवाद के सम्पूर्ण युग में बोअर युद्ध को छोड़कर कोई भी युद्ध महान शक्तियों 
के मध्य विशेषकर आथिक लक्ष्यों के लिए नही लड़ा गया । उदाहरण के लिए, आस्ट्रिया व प्रशा के 
मध्य सन्‌ 4866 के युद्ध अथवा जर्मनी व फ्रांस के सन्‌ 870 के युद्ध का कोई भी महत्वपूर्ण लक्ष्य 
आश्थिक न था। वे राजनीतिक युद्ध थे, वास्तव में साम्राज्यवादी युद्ध थे। उतका लक्ष्य सर्वप्रथम 
“ जर्मनी के अच्तगंत प्रथा के पक्ष में, तदुपरान्त यूरोपीय राज्य-व्यवस्था में जर्मनी के पक्ष में नया 
शक्ति सन्तुलन लागू करना था । सन्‌ 4854-56 का क्रीमियन युद्ध, अमरीका व स्पेन के मध्य 
सन्‌ 898 का युद्ध, रूस और जापान के मध्य सन्‌ 904-05 का युद्ध, इटली व तुकिस्तान के 
मध्य सन्‌ 49|-2 का युद्ध तथा अनेक बालकान य्रुद्ध-थुद्ध लक्ष्यों में आथिक लक्ष्य को एक 
निम्त स्तर पर ही इंगित करते है। दोनों विश्व महायुद्ध राजनीतिक युद्ध थे जिवका लक्ष्य यदि 
सम्पूर्ण संसार का नही तो यूरोप का आधिपत्य था | हि 
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, (2) पूँजीवाद का साम्राज्यवाद से घनिष्ठ सम्बन्ध नहीं है--रूस पूंजीवादी देश नहीं है, 
फिर भी उसने द्वितीय विश्वयुद्ध से पूर्व फिनलैण्ड, लटविया, लिथुआनिया, इस्टोनिया आदि प्रदेशों 
को अपने साम्राज्यवाद का शिकार बनाया । एडम स्मिथ, स्पेन्सर तथा कार्ल कौटस्की ने यह प्रति- 
पादित किया है कि पूंजीवाद अन्तर्राष्ट्रीय सोहादे और शान्ति को बढ़ाने वाला है । 

(3) पूँजीवाद और उपनिवेशों का कोई सम्बन्ध नहीं--लेनिन के सिद्धान्त में यह बात 
भान ली गयी है कि पूंजीवाद के विकास के लिए उपनिवेश आवश्यक है क्योंकि साम्राज्यवादी देश 
इसमें अपनी पूंजी लगाते हैं । किन्तु विभिन्न देशों में पूँजी लगाने के आँकड़ों का अध्ययन करने वाले 
विद्वानों ने लेनित की इस धारणा का खण्डन किया है कि साम्राज्यवादी देश अपने उपनिवेशों में 
पूँजी लगाते हैं। 94 तक फ्रांस और जर्मनी की विदेशों में लगायी जाने वाली पूंजी का आधा 
भाग इसके उपनिवेशों में नहीं, अपितु स्वतन्त्र यूरोपियन राज्यों में लगाया गया था । प्रथम विश्वयुद्ध 
छिड़ने से पहले तक ग्रेट ब्रिटेन की विदेशों में लगी 50 प्रतिशत से अधिक पूँजी इसके उपनिवंश्ों 
में नहीं अपितु उत्तरी और दक्षिणी अमरीका के विभिन्न देशों में लगी हुई थी । 

लेनिन का यह मत था कि जिन देशों के जितने अधिक उपनिवेश होते हैं, वे पूंजी का 
उतनी ही अधिक मात्रा में निर्माण करते हैं । किन्तु यह बात सत्य नहीं है । स्विट्जरलैण्ड पूँजी का 
निर्यात करने में अग्रणी देश है। किन्तु इतनी अधिक पूजी का निर्यात करने पर भी स्विट्जरलैण्ड 
के पास कोई साम्राज्य नहीं है ।. 

(4) समृद्धि का कारण उपनिवेशवासियों का शोषण नहीं है--लेनिन की यह मान्यता 
थी कि इंगलण्ड, फ्रांस आदि साम्राज्य रखने वाले देशों के मजदूरों की समृद्धि का कारण उनके 
साम्राज्य में विद्यमान उपनिवेशवासियों का शोषण है, किन्तु यह बात सत्य नहीं है । नावें, स्वीडन, 
डेनमाकक और स्विट्जरलैण्ड के पास कोई साम्राज्य नहीं है, फिर भी इनके निवासी विशाल साम्राज्य 
रखने वाले बेल्जियम तथा फ्रांस के मजदूरों की अपेक्षा अधिक समृद्ध हैं । | 

(5) पूँजी का निर्यात गरीब देशों में नहीं होता है--लेनिन के मतानुसार पूँजी का निर्यात 
उन्हीं देशों में होता है जहाँ गरीबी, बेकारी, भुखमरी का प्राधान्य होता है । किन्तु यह वात भी 
ठीक नहीं है क्योंकि अमरीका, कनाडा, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैण्ड में चिरकाल तक इनके आ्थिक 
विकास के लिए दूसरे देशों की पूँजी लगती रही, फिर भी ये संसार के समृद्धतम देश हैं। इनमें 
निर्धनता और वेकारी की मात्रा बहुत कम है । 

(7) साम्राज्यवाद का उदारवादी सिद्धान्त (776 ॥/9छ७व। 76079 ० पाएथांक्षोंआ।) 
उदारवादी विचारधारा के अनुसार, जिसके प्रमुख प्रतिनिधि जे. ए. हॉव्सन हैं, साम्राज्य- 
वाद पूँजीवाद का फल न होकर वास्तव में पूंजीवादी व्यवस्था के कुछ असन्तुलनों का परिणाम 
है | माक्सवाद की भांति ही उदारवादी विचारधारा भी साम्राज्यवाद की जड़ अतिरिक्त उत्पाद 
व पूँजी में मानती है, जिसके लिए विदेशी वाजारों को ढूंढ़ना अनिवार्य हो जाता है। फिर भी 
हॉब्सन और उसकी विचारधारा के अनुसार यह अतिरिक्त उपज खरीदने की शक्ति के गलत 
सन्तुलन का परिणाममात्र है, उसका हल घरेलू बाजार के विकास में व्याप्त है जो कि खरीदने 
की शक्ति में वृद्धि तथा आवश्यकता से अधिक बचत की समाप्ति आदि से आशिक सुधारों द्वारा 
हासिल किया जा सकता है। साम्राज्यवाद के प्रति एक घरेलु विकल्प में विश्वास ही उदारवाद क्री 
माक्‍्सवाद से परथकता स्थापित करता है । प 
() साम्राज्यवाद का दानवी सिद्धान्त (7०णएं 760५9 ० राएशंधीशा)) 

दानवी सिद्धान्त के अनुसार युद्ध के कारण जिन समुदायों या व्यक्तियों को लाभ होता है वे 
सदैव युद्ध को प्रोत्साहन देते रहते हैं ताकि वे स्वयं सम्पन्न बन सके। इन युद्धों का परिणाम ही 
साम्राज्यवाद है । इसे 'नन्‍्ये कमेटी! का अधिकारिक दर्शन कहा जा सकता है । इसने कुछ विशेष 
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गुटों की ओर संकेत किया है जो स्पष्ट रूप से युद्ध से लाभ उठाते हैं जैसे युद्ध की वस्तुओं को बनाने 
वाले उद्योगपति, अन्तर्राष्ट्रीय वँकर्स, आदि । 

दानवी सिद्धान्त के अनुसार पूँजीपति सरकार को अपने यन्त्र के रूप में साम्राज्यवादी 
नीतियों को भड़काने के लिए प्रयोग में लाते हैं। किन्तु आलोचकों का कहना है कि साम्राज्यवादी 
नीतियाँ यथार्थ में अधिकतर सरकार द्वारा नियोजित की जाती हैं और उन्होंने बाद में पूँजीपतियों 
को उनके पक्ष में आने का निर्देश दिया। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति पर पूंजीपति का आधिपत्त्य, 
प्रोफेसर शुम्पेटर के शब्दों में “एक अखबारी परियों की कहानी है जो कि करीब-करीब मूखंतापूर्ण 
है और तथ्य से परे है ।” है यु 

साम्राज्यवाद के विभिन्न रूप 
(जफारशय' ए0राश5 67 ॥शणफ्ररा&हाश) 

साम्राज्यवादी देश अपनी शक्ति का विस्तार करने के लिए प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप में 
अनेक प्रकारों का आश्रय लेते रहे हैं । प्राचीनकाल में इसका सबसे प्राचीनतम रूप किसी दूसरे देश 
को सैनिक शक्ति से जीतकर अपने साम्राज्य का अंग बना लेना था और नवीनतम रूप नव- 
उपनिवेशवाद ()५००-८००7रंशांशा)) का है, जिसमें किसी देश को राजनीतिक दृष्टि से पूर्णरूप से 
स्वाधीन रखते हुए भी उस पर अपना वित्तीय आर्थिक नियन्त्रण स्थापित किया जाता है। साम्रा- 
ज्यवाद के प्रमुख रूप निम्नलिखित हैं 

() परतन्त्र या स्वाधीन राज्य--जब कोई साम्राज्यवादी देश किसी अन्य राज्य को सैनिक 
शक्ति से जीतकर अपना वशवर्ती बना लेता है और आन्तरिक तथा वेदेशिक मामलों में कोई भी 
कार्य करने की उसकी स्वतन्त्रता को पूर्णरूप से नियन्त्रित करता है तो इसे परतन्त्र या पराधीन 
राज्य कहते हैं। जैसे स्वतन्त्रता प्राप्ति से पूर्व भारत, वर्मा और श्रीलंका क्रमशः इंगलण्ड तथा 
हॉललण्ड के पराधीन राज्य थे । 

(2) संरक्षित राज्य--जब कोई निर्बल राज्य किसी शक्तिशाली राज्य के साथ सन्धि करके 
- अपने आपको उसके संरक्षण में लाता है तो वह संरक्षित राज्य कहलाता है। इसके परिणामस्वरूप 
इस राज्य की नीति का निर्धारण तथा महत्वपूर्ण, अन्तर्राष्ट्रीय एवं विदेशी सम्बन्धों का संचालन 
इसका संरक्षण करने वाले राज्य के हाथ में आ जाता है, जैसे 494 से 922 तक मिस्र और 
मलाया प्रायद्वीप अँग्रेजों के संरक्षण में थे। 88 से 957 तक ट्यूनिस फ्रांस का संरक्षित 
राज्य था । 

(3) पद्टेदारी--बड़े शक्तिशाली देश निर्वल राप्ट्रों“से उनकी जमीन अथवा क्षेत्र के किसी 
महत्वपूर्ण भाग को पटूटे पर खरीद लेते हैं । यह पट्टा प्रायः 99 वर्ष का होता है और ऐसी भूमि 
शक्तिशाली राज्य के लिए सामरिक और व्यावसायिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होती है । संयुक्त राज्य _ 
अमरीका ने 899 में पतामा नहर के दोनों ओर का पाँच-पाँच,मील का क्षेत्र पटटे पर ले लिया 
था ताकि वह अन्धमहासागर तथा प्रशान्त महासागर को मिलाने वाले इस महत्वपूर्ण जलमार्ग पर 
अपना पूरा नियन्त्रण रख सके । 


(4) सहराज्य (00-607ंणं०7)--जब किसी विशेष प्रदेश या क्षेत्र पर दो या दो से 
अधिक विदेशी शक्तियों का संयुक्त नियन्त्रण होता है तो इसे सहराज्य कहा जाता है । * 899 में 
ब्रिटिश सेनाओं द्वारा सूडान की विजय के बाद एक सन्धि द्वारा मिस्र और ग्रेट ब्रिटेन का संयुक्त 
आधिपत्य स्थापित किया गया था और यह 953 तक चलता रहा । 

(5) मैण्डेट या शासनादेश ()४(०008०)--प्रथम विश्वयुद्ध की समाप्ति पर मित्रराज्यों 
द्वारा जमनी और टर्की से जीते हुए प्रदेशों की व्यवस्था के लिए राष्ट्र संघ में संविधान की धारा 
22 में इस पद्धति का प्रतिपादन किया गया था । इसमें विजित प्रदेशों को विजेताओं के साम्राज्य 
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का अंग बनने के स्थान पर इन्हें राष्ट्र संघ की संरक्षता में लिखित समझौतों की- कुछ शर्तों के साथ 
विजेता राज्यों को' सौंपा गया तथा उन्हें इनके शासन का दायित्व दिया गया । ये समझौते ' राष्ट 
संघ द्वारा शासन के लिए दी गयी आज्ञाएँ या शासनादेश (!र्शक॥0४6) कहलाते हैं। इस प्रकार 
जिन भ्रूभागों के लिए ये आदेश दिये गये थे वे आदिष्ट प्रदेश (१४०0०) सभ्यता की' दृष्टि से 
पिछड़े हुए, थे । इनका उत्थान सभ्य राज्यों का पवित्र कतंव्य समझा गया-। मैण्डेट वाले प्रदेशों को 
विजेता देश राष्ट्र संघ की अनुमति के बिना अपने प्रदेश में नहीं मिला सकते थे । इसके प्रसिद्ध 
उदाहरण. पैलेस्टाइन, इराक और सीरिया हैं । 

(6) न्यास पद्धति तथा क्षेत्र (॥7४४९०४॥७ $फए४0था। क्षात '७7४४0768)--द्वितीय विश्व 
युद्ध. के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर की धारा 75 में अनुसार इस विश्वयुद्ध में पराजित राज्यों 
से छीने गये प्रदेशों तथा मैण्डेट वाले प्रदेशों को न्‍्यास-व्यवस्था के अनुसार विजेता देशों को सौंपा 
गया। विजेता राष्ट्रों को इन्हें एक पवित्र धरोहर या अमानत (धरणशं) के रूप में इस दृष्टि पे 
सौंपा गया कि वे इन्हें शीघ्र ही स्वशासन करने के योग्य बनाकर स्वतन्त्रता प्रदान करें। पराजित 
राज्यों से छीने गये प्रदेशों में इटली का सुमालीलेण्ड, जापान के प्रशान्त महासागर के टाए्‌ हैं। 
लगभग सभी न्यास प्रदेश अब स्वतन्त्रता प्राप्त कर घुके हैं । 

(7) उपनिवेश (०00०॥०४)--किसी बड़े राज्य द्वारा जीती गयी छोटी-छोटी बस्तियों 
ठापुओं और प्रदेशों को उपनिवेश कहा जाता है जैसे गोआ पुरतंगाल का और पाण्डिचेरी फ्रांस का 
उपनिवेश था । अधिकांश उपनिवेश अब स्वतन्त्र हो श्रुके हैं । 

(8) अधिराज्य ([0077707)---इसका अभिप्राय साम्राज्यवादी देश के ऐसे प्रदेश से होता 
है जिसे साम्राज्यवादी देश स्वशासन के सम्बन्ध में लगभग पूरी सुविधाएं दे देते हैं.। इसके प्रसिद्ध 
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थे। द्वितीय विश्वयुद्ध से पहले ब्रिटिश जनसंख्या रखने वाले इन प्रदेशों को ब्रिटेन ने अधिराज्य का 
दर्जा दिया था । 

(9) प्रभाव क्षेत्र (5906 ० ्रीएश००)--कई बार साम्राज्यवादी देश किसी तिबंत 
राष्ट्र को विभिन्न कारणों से अपने साम्राज्य का अंग नहीं बनाते हैं, किन्तु आपस में समझौता करके 
यह निश्चित कर लेते हैं कि उसके किस प्रदेश में कौन-सा राज्य आधिक साधनों के विकास, दोहन 
या शोषण का कार्य करेगा.। उदाहरणा्थ, इस शताब्दी के आरम्भ में तेल की दृष्टि से समृद्ध ईरान 
को इंगलैण्ड तथा रूस ने उत्तर तथा दक्षिण के दो क्षेत्रों में बाँट दिया था। इस प्रकार बाँटे गये दोनों 
क्षेत्रों को क्रमशः लन्‍्दन-और मास्को का प्रभाव क्षेत्र मान लिया गया । इसी प्रकार चीन में रेल 
बनाने, खान खोदने, व्यापारिक कार्य करने के अधिकारों की दृष्टि से इसके कुछ विशेष प्रदेशों को 
रूस, ब्रिटेन, जमेनी तथा इंगलेण्ड ने अपने प्रभाव क्षेत्र में बाँट लिया था । 

(0) मुक्त द्वार नीति (09०॥ 70007 ?०॥४०५)---जब किसी निब॑ल देश के बारे में साम्रा' 
ज्यवादी देश आपस में यह तय कर लेते हैं कि इसमें .अन्य सभी देशों को व्यापार करने उद्योग 
. धन्धों में पंजी लगाने तथा कारखाने लगाने के समान अधिकार होंगे अर्थात्‌ इस देश के द्वार सभी 
देशों के लिए समान रूप से खुले रहेंगे तो इसे मुक्त द्वार नीति कहा जाता है। !2वीं शताब्दी के 
अन्तिम दशक में इंगल॑ण्ड, फ्रांस एवं जर्मनी चीन के विभिन्न प्रदेशों को अपने साम्राज्य का नई 
- बनाना चाहते थे । 898 तक यह प्रतीत होने लगा था कि वे चीन के विभिन्न इलांकों का आप 
में बँटवारा कर लेंगे, किन्तु इसी समय अमरीका ने इनकी इस नीति का घोर विरोध करते हुए सत्र 
देशों के लिए चीन को समान रूप से खुला रखने की नीति पर बल दिया । इसलिए साम्राज्यवादी 
देश चीन का आपस में बॉटवारा नहीं कर पाये । 

(!) बन्ध द्वार की नीति (0088७ 7000 ?०४००)--जब कोई देश खुले द्वार की 
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नीति के स्थान पर किसी निर्बल राष्ट्र पर ऐसा प्रभुत्व स्थापित करता है कि दूसरे देशों को इसमें 
व्यापार आदि के कोई अधिकार नही रहते है तो इसे बन्द द्वार की नीति कहा जाता है । इंगलैण्ड 
ने अपने अमरीकी उपनिवेशों के साथ और अमरीका ने फिलीपाइन्स द्वीप समूह में इसी नीति का 
अनुसरण किया था । 

(43) वित्तीय नियन्त्रण--विभिन्न साअ्राज्यवादी देश पिछड़े तथा अविकसित देशों के 
आशिक विकास पर जब अपनी वित्तीय-व्यवस्थाऔर बौचों द्वारा नियन्त्रण स्थापित करते है तो उसे 
वित्तीय नियन्त्रण कहा जाता है। इसमें कई बार तठकर नियन्त्रण (7 (०४०0) को भी 
साम्राज्यवादी देशो के हितों की पुष्टि के लिए स्थापित किया जाता है। इसका तात्परय यह है कि 
विकसित औद्योगिक देश पिछड़े हुए देशों को उनके यहाँ आयात 'केये जाने वाले माल पर तथा 
कच्चे माल के निर्यात पर भारी चुंगी न लगाने के लिए बाध्य करते है जिससे निर्वल्र राष्ट्र उन” 
साम्राज्य का अंग न होते हुए भी उनके तैयार माल के लिए अच्छे बाजार बने रहें । अमरीका और 
रूस जैसे विकसित राष्ट्र इस समय आर्थिक दृष्टि से पिछड़े देशो को खाद्यान्न आदि की सहायता 
देकर उन पर अपना प्रभावशाली वित्तीय नियन्त्रण स्थापित करते है । 

(3) सैनिक गठबन्धन (!(ा9 98०४)--यद्यपि सैनिक सन्धियाँ अन्तर्राष्ट्रीय :राज- 
नीति में सदेव से होती रही हैं परन्तु द्वितीय विश्वयुद्ध के उपरात्त क्षेत्रवाद के विकास के उपरात्त 
सैनिक सन्धियों का महत्व अधिक बढ़ गया है। नेहरू के शब्दों में, इन सैनिक सन्धियों द्वारा एक 
देश अपने संरक्षण के लिए एक अन्य शक्तिशाली देश का संरक्षण स्वीकार कर लेता है। अमरीका 
विश्वव्यापी सैनिक सन्धियों तथा नाठो, सीटो द्वारा कई क्षेत्रों पर अपना सेनिक प्रभाव स्थापित 
करने में सफल हुआ है। वारसा पैक्ट के अन्तर्गत ही सोवियत संघ पूर्वी यूरोप के देशी का सैनिक 
नियन्त्रण कर पाने मे सफल हुआ है।_* 


साम्राज्यवाद के विकास में सहायक तत्व तथा प्रेरक कारण 


(#४(7078 8४2 १४07 7५ए477)२० (५0905 #0४ए प्र ठछर0फ7क्‍रप्त 77४ 7/एडरा2.7800) , 


साम्राज्यवाद के निम्नलिखित कारण बताये जाते है + 


(7) आर्थिक कारण--वर्तमान साम्राज्यवाद की पहली प्रधान प्रेरणा व्यापार तथा आथिक, 


लाभ है। यदि औद्योगिक देशों का अन्य देशों पर अधिकार रहे तो उन्हें वहाँ से कच्चा माल 
खरीदने तथा तैयार माल बेचने में सुविधा रहती है । उपनिवेशों मे पूँजी लगायी जा सकती है और 
आधिक लाभ कमाया जा सकता है। डॉ. आशीर्वादम के अनुसार, “उपनिवेशों का मूल्य कच्चे 
माल के उत्पादको की अपेक्षा तैयार माल के बाजारों के रूप में अधिक होता है ।” जोसेफ चेम्वरलेन 
'का कहना था कि संाम्राज्यवाद का मतलब है वाणिज्य । 


8वी शताब्दी में इंगलैण्ड तथा यूरोप के अन्य देशों में औद्योगिक- क्रान्ति हुई । मशीनों से । 


कम समय में सस्ता माल बहुत बड़े पैमाने पर तैयार होने लगा । इसके लिए कच्चे माल की तथा 
तैयार माल को बेचने के लिए मण्डियो की आवश्यकता थी । इंगलैण्ड में मैनचेस्टर और लंकाशायर 
की सूती कपड़े की मिलो को वस्त्र बनाने के लिए कपास भारत तथा मिस्र से मिल सकती थी और 
दा कपड़े की खपत भी इन देशो में की जा सकती थी । अतः पश्चिमी देशों को औद्योगिक क्रान्ति 
से उत्पन्न परिस्थितियों में साम्राज्यवाद की बड़ी उपयोगिता प्रतीत हुईं, क्योंकि उपनिवेश न केवल 
आवश्यक कच्चे माल की प्राप्ति और तैयार माल की बिक्री के स्रोत थे, अपितु वे इंगलैण्ड और 
यूरोपीय देशों के पूँजीपतियों द्वारा कमायी जाने वाली पूँजी को लाभदायक रूप से लगाने के लिए 
भी स्वर्ण अवसर प्रदान कर रहे थे । 
' » (2) धामिक कारण--!7वीं शताब्दी मे धर्म-प्रचार साम्राज्यवाद का महत्वपूर्ण कारण 
था। उस समथ फ्रसि द्वारा स्थाम का हस्तगत किया जाता अधिकतर जेसुइठ धर्म-प्रचारकों का 


घ 
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काम था | लिविग्स्टोन ने अफ्रीका में ईसाई धर्म के माध्यम से ब्रिटिश साम्राज्य का रास्ता खोल 
दिया । अमरीका के भूतपूर्व राष्ट्रपति कुलिज का कहना था कि जो सेनाएँ अमरीका के बाहर भेजता 
है वे तलवार के बजाय क्रॉस से लैस होकर जाती हैं । 

. (3) सानवीय कारण--गोरी जातियों की यह मान्यता थी कि भगवान ने उन्हें पवित्र 
' नैतिक कर्तव्य तथा दायित्व सौंपा है कि वे अपने धर्म तथा सभ्यता के वरदानों को पिछड़ी जातियों 
तक पहुँचायें। श्वेत जातियों का यह कतंव्य था कि वे अन्धकार में डूबी एशिया-अफ्रीका की काली- 
पीली जातियों का उद्धार करे। इसे. श्वेत मनुष्य का कर्तव्य भार! (शरक्राक्षाक्ा5 0घातथा) कहा 
जाता है। ईसाई प्रचारक पिछड़ी हुई जातियों में सेवा व धर्म प्रचार के नाम पर पहले उन्हें स्वाव- 
लम्बी बनाते हैं। वे अपना नैतिक कतंव्य , बताते हुए कहते हैं कि सुसभ्य जातियों का पिछड़ी 
जातियों की नैतिक व सांस्कृतिक उन्नति करना कतंव्य है। ब्रिटिश साम्राज्यवाद के उम्र समर्थक 
जोसफ चेम्बरलेन ने घोषणा की थी कि “अफ्रीका में सभ्यता का प्रचार करने-के कार्य में भाग लेता 
हमारा कर्तव्य है ।” अमरीकी राष्ट्रपति मैकिलनी ने घोषणा की कि “तुम फिलीप्पाइन द्वीपसमूह 
के सब टापू अपने अधिकार में ले लो और वहाँ रहने वाले फिलीप्पिनों को शिक्षित करो, ऊँचा 
उठाओ और उनमें ईसाइयत का प्रचार करो ।” साम्राज्यवाद के प्रसार की खिल्ली उड़ाते हुए 
बर्ना्ड शा ने 896 में अपने एक नाटक “796 )शथ॥ ० 7)6४४79 में लिखा था कि “जब 
साम्राज्यवादी अंग्रेज को मैनचेस्टर के माल की बिक्रीं के लिए एक नई मण्डी की जरूरत होती हैं 
तो वह आदिम जातियों में वाइबल के सन्देश का प्रचार करने के लिए एक मिशनरी को भेज देता 
है। जब ये जातियाँ इसकी हत्या करती हैं तब वह इनके साथ लड़कर उन्हें जीत लेता है और इस 
नयी मण्डी को भगवान के प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लेता है ।” | 

(4) राष्ट्रीय प्रतिष्ठा और गौरव बढ़ाने की अभधिलाषा--उपनिवेश विभिन्न राष्ट्रों के लिए 

गौरव का कारण समझे जाते हैं। अंग्रेजों को इस बात का गव॑ अनुभव होता था कि उनका 
साम्राज्य ऐसा विश्वव्यापी है कि इसमें कभी सूर्य अस्त नहीं होता है । जर्मनी और इटली उपतिवेश 
नहीं होता अपने लिए गौरवपूर्ण नहीं समझते थे । उन्होंने अपने देश का गौरव बढ़ाने के लिए 
उपनिवेश प्राप्त करने की बड़ी चेष्ठा की । इटली ने अबीसीनिया के उपनिवेश को प्राप्त करने के 
लिए पहला विफल प्रयास 896 में किया । मुसोलिनी ने प्राचीन रोमन साम्राज्य की कीर्ति 
बढ़ाने हेतु 7936 भें अबीसीनिया को जीत लिया | जम॑नी हिटलर के नेतृत्व में सर्देव रहने के 
लिए स्थान की माँग करते हुए अपने साम्राज्य का विस्तार करता रहा । हैन्स कोहन ने लिखा 
है कि “सुदूरपूर्व में फ्रेंच साम्राज्यवाद की मूल प्रेरणा शुरू से आखिर तक राष्ट्रीय अभिमान की 
भावना थी ।” 


(5) राष्ट्रीय सुरक्षा एवं प्रतिरक्षा के लिए सामरिक महत्व के स्थान प्राप्त करना--कई ध 
अपने देश के व्यापारिक, आर्थिक तथा राजनीतिक हितों की सुरक्षा के लिए सामरिक महत्व रखने वात 
स्थानों को प्राप्त करना और अपने साम्राज्य में म्रिलाना आवश्यक समझा जाता है । अपने भारतीय 
साम्राज्य की सुरक्षा की दृष्टि से अंग्रेजों ने इसके समुद्री मार्ग पर पड़ने वाले जिनब्नाल्टर के जलडढम्मध्य 
माल्टा, साइप्रस के ठापुओं पर, स्वेज, अदन तथा सोकोतरा के टापुओं पर अधिकार करना आवश्यक 
समझा । जापान ने !90 में अपनी सुरक्षा की दृष्टि से कोरिया पर अपना आधिपत्य स्वापित 
किया । वाद में इसी उद्देश्य से मंचूरिया तथा फारमोसा पर अधिकार किया । रुस इसी दृष्टि से 
पूर्वी यूरोप के देशों पर तथा जापान के साखालिन ठापू पर अपना नियन्त्रण चाहता है । साम्राज्य 
वादी देश अपने अधीनस्थ प्रदेशों और उपनिवेशों से अपनी प्रतिरक्षा की आवश्यकताओं की पूर्ति 
के लिए न केवल तेल, रवड़, राँगा तथा अन्य आवश्यक कच्चा माल प्राप्त करते हैं, अपितु उपनि- 
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० 9६ 
बेश लड़ने के लिए आवश्यक सैनिकों का भी बड़ा महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं। प्रथम विश्वयुद्ध में फ्रांस 
* को अपते उपनिवेशों से 5 लाख सैनिक और 2 लाख मजदूर प्राप्त हुए थे । 

(6) अतिरिक्त जनसंख्या--कई साम्राज्यवादी देशों ने अपनी बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए श 
निवास योग्य भूमि प्राप्त करने का कारण भी दिया है। विशेषकर जापान तथा इटली ने इस तक 
का बहुत अधिक उपयोग किया था । मुसोलिनी. ने घोषणा की थी कि “इटली की अतिरिक्त जन- 
संख्या को बाहर बसने का अधिकार होना चाहिए ।” 925 से 933 तक जापान अपनी बढ़ती 
हुई संख्या को चीन के विभिन्न प्रदेशों में बसाने के लिए प्रयास करता रहा । 

(7) अपनी विचारधारा और सिद्धान्तों के प्रसार की आकांक्षा--वर्तमान समय में साम्रा- 
ज्यवाद के प्रसार का एक कारण अपने राजनीतिक सिद्धान्तों को फैलाने की लालसा है । चीन और 
रूस समस्त विश्व में साम्यवादी विचारधारा का तथा अमरीका और पश्चिमी यूरोप के देश इसके 

- विरोध में लोकतन्त्रीय विचारधारा का प्रसार करना चाहते हैं। अतः साम्यवादी और पूँजीवादी 
गुट अधिक से अधिक देशों को अपनी विचारधारा का अनुयायी बनाना चाहते हैं और इसके लिए 
अपने साम्राज्य का विस्तार करने में संकोच नहीं करते हैं । 

(8) व्यक्तितत आ्थिल लाभ--साम्राज्यवाद के विकास का एक कारण यह भी रहा है 
कि इससे साम्राज्य बनाने वाले देशों के व्यक्तियों को वेयक्तिक रूप से बड़ा लाभ होता है और 
इसलिए वे उसका प्रबल समर्थन करते है। पराधीन देशों में उन्हें बड़ी-बड़ी नौकरियाँ मिल सकती 
हैं, कल-कारखाने खोलने का मौका मिलता है तथा अनेक प्रकार की आमदनी के जरिये खुल जाते 
हैं। हॉब्सन के अनुसार, पूंजीवादी देशों में नौकरशाही तथा शिक्षित वर्ग ने आक्रामक तथा प्रसार- 
वादी नीति को अच्छां समझा क्योंकि इस नीति के फलस्वरूप प्राप्त किये गये उपनिवेशों में उनको 
तथा उनकी सन्‍्तानों को पद, धन तथा प्रभुत्व का-आश्वासन मिलता था। , ; 

(9) अतिरिक्त पूंजी--उद्योग-धन्धों तथा व्यापार में वृद्धि के कारण साम्राज्यवादी देशों के 

-पास काफी पूँजी एकत्र हो जाती थी । इस पूँजी को चालू रखने के लिए तथा उनसे अधिक पूंजी 
कमाने के लिए यह आवश्यक था कि उस पूंजी को दूसरे देशों में उत्पादन के लिए लगाया जाये । 
पराधीन देशों में निजी पूँजी को लगाकर साम्राज्यवादी देश उपनिवेशों के आथिक जीवन पर पूर्ण 
अधिकार कर लेते थे। भारत में चाय या जूठ तथा ईरान में पेट्रोलियम के व्यवसाय में काफी 
ब्रिटिश पूंजी अभी भी लगी हुई है। अमरीका की डॉलर कुटनीति (0ण/ा' धए]078०४) इसी 
नीति का प्रतिफल है । 
साम्राज्यवाद के तीन प्रलोभन 
(प्रश्छ छा) एटफाशहोर 8 70 7/एशा#श व 99) 
मॉरगरेन्थाऊ ने साम्राज्यवाद के तीन प्रलोभनों की चर्चा है :? 


() विजयो युद्ध (४0४/07005 १०)---ुद्ध में विजय प्राप्त करने वाले राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय 
राजनीति में अपनी शक्ति स्थिति को बदलने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं, भले ही युद्ध प्रारम्भ होते 
समय उनकी स्थिति कैसी और कुछ भी क्‍यों न रही हो। इतिहास में ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं 

जबकि रक्षात्मक युद्ध भी साम्राज्यवादी युद्धों में परिवर्तित हो गये है । प्रथम विश्वयुद्ध के पश्चात्‌ 
वार्साय सन्धि और उसकी उपसन्धियों का रूप साम्राज्यवादी बन गया था क्योंकि इसने युद्ध से पूर्व 
की यथास्थति में परिवर्तत किया था । 

(2) पराजित युद्ध ([.0४ फ)--युद्ध में पराजय भी साम्राज्य के निर्माण में सहायक 
बनती है । पराजित राष्ट्र अपनी निम्न स्थिति को स्थायी रूप से ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं: 


३ [चणएइशाएाक।, 70/4,, 9, 54. 
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होते तथा पुनः शक्ति प्राप्त करने का प्रयत्न करतें हैं । युद्ध में विजयी राष्ट्र साम्राज्यवादी बनते हैँ 
तो पराजित राष्ट्र भी खोये साम्राज्य को पाने के लिए प्रयत्तशील रहते हैं। सन्‌ 933 से द्वितीय 
विश्वयुद्ध की समाप्ति तक जर्मनी की साम्राज्यवादी नीति ऐसी ही भयानक प्रतिक्रिया की 
नीति थी । 

(3) कमजोरी (१४०४४००४४)--कमजोर राज्य शक्तिशाली राज्यों के लिए साम्राज्य 
निर्माण का आद्वान हैं । ऐसे क्षेत्र जिनमें कोई भी शक्तिशाली राष्ट्र नहीं होता (राजनीतिक शक्ति 
शूल्य की स्थिति) उपनिवेश निर्माण के आकर्पक स्थल होते हैं। हिटलर ने 940 में यह स्पष्ट 
अनुभव कर लिया था कि यूरोप में उसका मुकावला करने योग्य कोई शक्ति नहीं है । सोवियत संघ 
का पूर्वी यूरोप के देशों पर आधिपत्य भी इसी शक्ति-शुन्यता का ही परिणाम है । 


साओआज्यवाद के तीघ लक्ष्य 
(ए्प्तर्छ्र३ (00,.87,5 07 गशशूरा&॥8५) 


मॉरगेन्याऊ के अनुसार, साम्राज्यवाद तीन विशेष परिस्थितियों से उपजतां है । इसी कारण 
साम्राज्यवाद तीन विशेष लक्ष्यों की ओर अग्रसर होता है ।? साम्राज्यवाद का लक्ष्य सम्पूर्ण धरती 
के राजनीतिक रूप से संगठित प्रदेशों के ऊपर प्रभुत्व स्थापित करना होता है अर्थात्‌ एक विश्व- 
व्यापी साम्राज्य स्थापित करना या फिर एक महाद्वीपीय सीमा के अन्तर्गत साम्राज्य अथवा नाय- 
कत्व की ओर लक्षित हो सकता है या फिर वह पूर्णरूप से स्थानीय क्षेत्र में प्रभुत्व को अपना लक्ष्य 
बना सकता है । 

संक्षेप में, क्षेत्रीय विस्तार की दृष्टि से साम्राज्यवाद के तीन लक्ष्य हो सकते हैं : 

() विश्व साम्राज्य (४०7०१ छग्ञ/०)--जब एक शक्तिशाली राष्ट्र सम्पूर्ण विश्व पर 
आधिपत्य स्थापित करना चाहता है और अपने साम्राज्य-विस्तार की किसी भी सीमा को स्वीकार 
नहीं करना चाहता तो विश्व साम्राज्यवाद होता है । सिकन्दर महान, रोमन साम्राज्य, 7वीं-8वी 
शताब्दी में अरब, नेपोलियन तथा हिटलर की साम्राज्यलिप्सा विश्वव्यापी थी। इनके साम्राज्य 
विस्तार की कोई तकंसंगत सीमा नहीं होती और इनके बढ़ते साआ्राज्य को न रोका जाये तो इनका 
उद्देश्य पूरे अन्तर्राष्ट्रीय जगत पर एकाधिपत्य करना होता है । 

(2) महाद्वीपीय साम्राज्य (2०॥४॥०7०] 877977०)--एक निश्चित सीमा प्रदेश में अपने 
राष्ट्र की शक्ति को सुदृढ़ करना महाद्वीपीय साम्राज्यवाद कहा जा सकता है। यूरोप के राष्ट्रों ने 
समय-समय पर इसी नीति का पालन किया है। लुई चौदहवाँ, नेपोलियन तृतीय तथा विलियम 
द्वितीय का लक्ष्य पूर्ण यूरोप. पर आधिपत्य स्थापित करता था । अमरीकी साम्राज्यवाद भी 9वीं 
शताब्दी में कुछ इसी प्रकार का था। मुनरो सिद्धान्त भी एक निश्चित क्षेत्र पर अपना प्रभाव स्था- 
पित करने का सिद्धान्त था । 

(3) स्थानीय सामज्राज्यवाद (7.0००४| ?7०9०0७क००)-- 58वीं और 9वीं शताब्दी 
में यूरोप के कई सम्राठों की नीतियाँ स्थानीय साम्राज्य की नीतियाँ थीं। महान फ्रेडरिक, लुई 
पच्द्रहवाँ, पीटर महान तथा कैथरीन द्वितीय की परराष्ट्र नीतियाँ स्थानीय साम्राज्यवाद की नीतियाँ 
थीं। 9वीं शताब्दी में बिस्मा्क ने इस नीति का सफलतापूर्वक संचालन किया और निश्चित क्षैत्र -' 
में प्रशा की शक्ति को सुदृढ़ किया । 

मॉरगेन्थाऊ के शब्दों में, “इस प्रकार की स्थानीय साम्राज्यवादी नीति, महाद्वीप साम्राज्य- 
' बाद तथा विश्व साम्राज्यवाद में वही अन्तर है जो कि विस्माके, विलियम' द्वितीय तथा हिटलर 
की वैदेशिक नीतियों का अन्तर है। बिस्माकों मध्य यूरोप में जर्मनी का प्रशुत्व स्थापित करना 


+  णहथाम्रवा, 704., 9720. 55-56. 
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चाहता था, विलियम तमाम यूरोप में व हिटलर सम्पूर्ण जगत में ।” इसी प्रकार सरुस द्वारा 
फिनर्लण्ड, पूर्वी यूरोप, बाल्कान तथा ईरान पर नियन्त्रण का प्रयत्न स्थानीय साम्राज्यवाद के 
उदाहरण हैं । यह एक शासन की शक्ति और इच्छा पर निर्भर करता है कि वह अन्तर्राष्ट्रीय राज- 
नीति की ध्यान में रखते हुए किस प्रकार के साम्राज्य का निर्माण करे | हु 
साम्राज्यवाद के तीन साधन 
(प्तरषठठ शर्रप्त005 07 7#7एराशा 9) 

मॉस्गेन्धाऊ के अनुसार, जिस प्रकार विशेष परिस्थितिवण तीन प्रकार का साम्राज्यवाद 
उदित होता है तथा अपने लक्ष्य के अनुसार भी तीन प्रकार के साम्राज्यवाद होते है उसी प्रकार 
साम्राज्यवादी नीतियों के साधन में भी तीन प्रकार की विभिन्‍नताएँ स्थापित करनी चाहिए---इन 
साधनों को मुख्यतया सैनिक, आधिक तथा सांस्कृतिक साम्राज्यवाद के नाम से पुकारा जाता है। 
वास्तव में तो सैनिक साम्राज्यवाद सैनिक विजय लक्षित करता है, आधथिक साम्राज्यवाद अन्य 
लोगों का आधथिक शोषण तथा सांस्कृतिक साम्राज्यवाद एक प्रकार की संस्क्रति का दूसरी संस्कृति 
द्वारा हटाया जाना लक्षित करता है, परन्तु ये सब सदा एक ही साम्राज्यवादी लक्ष्य के साधन के 
रूप में काम करते है। वह लक्ष्य यथापूर्व स्थिति पलट देना (0एशंगा०च्त णी फा० $ववाप5 
(7०) होता है, अर्थात्‌ साञ्राज्यवादी राष्ट्र तथा उसके होने वाले शिकार के शक्ति सम्बन्धों को 
पलट देना । 

() संनिक साम्राज्यवाद ()शी॥09 पएए०7४]ंआ॥)--सैनिक साम्राज्यवाद साम्राज्य- 
निर्माण का सबसे स्पष्ट, प्राचीन तथा दमनकारी तरीका है। सैनिक साम्राज्यवाद प्रत्यक्ष सैनिक 
आक्रमण के द्वारा अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। आधुनिक युग में इस तरीके 
का हिटलर, मुसोलिनी तथा तोजो ने प्रयोग किया था । एक साम्राज्यवादी राष्ट्र के दृष्टिकोण से 
इस पद्धति का लाभ यह है कि सैनिक विजय के फलस्वरूप जो नये शक्ति सम्बन्ध स्थापित होते हैं 
उन्हें पराजित राष्ट्र द्वारा भड़काये हुए अन्य युद्ध द्वारा ही बदला जा सकता है और इस युद्ध में 
सफलता की सम्भावना प्रायः उस पराजित राष्ट्र की उतनी नही होती जितनी साम्राज्यवादी राष्ट्र 
की होती है। साधारणतया इस भाँति का साम्राज्य-निर्माण में युद्ध और अधिक युद्ध का परिणाम 
होता है । सिकन्दर, नेपोलियन एवं हिटलर सभी ने साम्राज्य-निर्माण में युद्ध का-सहारा लिया है। 
यह ठीक है कि युद्ध से साम्राज्य का निर्माण होता है तो युद्ध में पराजय से साम्राज्यों का विघटन 
भी हो जाता है । शा 

(7) आर्थिक साम्राज्यवाव (3007070 [7रए०7|0ा॥)--आधिक साम्राज्यवाद सैनिक 
साआज्यवाद की भांति प्रभावशाली नहीं है, तथापि वह अविकसित देशों की घरेल्नू और विदेशी 
नीतियों को नियन्त्रित करने तथा उनका आ्धथिक शोषण करने का प्रच्छन्न तरीका हे । यह औद्यो- 
गिक युग और पूंजीवाद की देन है । इसका आधुनिक उदाहरण “डालर साम्राज्यवाद: है। अरब 
जगत में ब्रिटिश प्रभुता आर्थिक नीतियों की उपज थी जिसे 'तेल कृटनीति” कहा जाता है । आर्थिक 
साञ्नाज्यवाद में यह्‌ आवश्यक नही कि एक देश विजयी और दूसरा देश अधीन हो । दो पूर्ण स्वाधीन 
राष्ट्रों में भी यह सम्बन्ध हो सकता है। एक देश यहाँ क्षेत्रीय विजय से नहीं आधिक नियन्त्रण 
से दूसरे देश की समस्त नीतियों का नियन्त्रण कर सकता है। एशिया, अफ्रीका और लेटिन अमरीका 
के अनेक राज्यों की अर्थव्यवस्था पश्चिमी राज्यों द्वारा नियन्त्रित है | वहुराप्ट्रीय नियमों के माध्यम 
से इन पिछड़े देशों में पश्चिमी राप्ट्रों की पंजी लगी हुई है । इस प्रकार के पूंजी नियोजन से कई 
लाभ हैं--इससे राष्ट्रीय पूंजीपतियों को बड़ा मुनाफा मिलता है, इससे आवश्यक कच्चा माल सस्ते 
दामों पर प्राप्त हो जाता है, वस्तुओं के निर्यात के लिए मण्डियाँ मिल जाती है तथा अन्य राज्यों 
की अर्थव्यवस्था को नियन्त्रित करने का साधन मिल जाता है । 


टर 


4 
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(7) सांस्कृतिक साम्राज्यवाद (८प्/पा४। पगए०7ंकवा॥॥)--सांस्कृतिक साम्राज्यवाद का 
लक्ष्य भू-क्षेत्रों की विजय अथवा आ्थिक जीवन का नियन्त्रण नहीं होता, वल्कि लोगों के मस्तिष्कों 
पर विजय पाकर उन्हें नियन्त्रित करना होता है ताकि उनके माध्यम से दो राष्ट्रों के बीच शक्ति 
सम्बन्धों को पलट दिया जाये । यदि हम कल्पना कर कि 'क' राज्य की 'संस्क्ति और विशेषकर 
उसकी राजनीतिक विचारधारा अपने तमाम ठोस साम्राज्यवादी लक्ष्यों के साथ ख' राज्य के तमाम 
नागरिकों के मस्तिष्कों को उसकी नीति के निर्धारण के लिए जीत लेती है तो 'क' की विजय किसी 
भी सैनिक विजेता अथवा आर्थिक स्वामी से कहीं अधिक पूर्ण होगी । 

विशेषकर यह नियन्त्रण समाज के उस वर्ग पर होता है जो उस देश का शासक एवं नीति- 
निर्माता उसका नेतृत्व करता है। साधारणतया सांस्कृतिक साम्राज्यवाद सैनिक अथवा आर्थिक 
साम्राज्यवाद के सहायक के रूप में आता है। इसका एक प्रमुख आधुनिक उदाहरण है 'पाँचवीं 
पंक्ति (776 कक ८०ण7ा) जिसका प्रयोग द्वितीय महायुद्ध के पूर्व आस्ट्रिया में किया गया, 
जबकि वहाँ की नाजीवादी सरकार ने जर्मन फौजों को देश पर कब्जा करने के लिए आमन्त्रित 
किया । नाजियों की पाँचवीं पंक्ति ने फ्रांस और नावें में भी काफी सफलता प्राप्त की क्‍योंकि वहाँ 
की सरकार के भीतर और वाहर अनेक प्रभावशाली नागरिक देशद्रोही वन गये | वे नाजी दर्शन 
और उसके अन्तर्राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुयायी हो गये । मॉरग्रेन्थाऊ ने 97 के बाद संसार के विभिन्न 
देशों में साम्यवादी विचारधारा के प्रसार को सांस्कृतिक साम्राज्यवाद की अभिव्यक्ति माना 


है । संयुक्त राज्य अमरीका जब एशिया और अफ्रीका के देशों में अपने साहित्य का विशाल मात्रा 


में प्रचार करता है तो उसका मुख्य लक्ष्य सांस्कृतिक साम्राज्यवाद का प्रसार होता है। सांस्कृतिक 
साम्राज्यवाद उपनिवेशवादी नीतियों में अभिवृद्धि के लिए ही अपनाया गया था । इसका उद्देश्य 
दूसरे देशों की जनता के आत्मसम्मान को नष्ठ करना तथा हमेशा के लिए उनमें गुलामी की भावना 
को भरना है । ;े हे - 


साम्राज्यवाद के राष्ट्रीय हितों की अभिवृद्धि 
(]४78र 868.50५ -387एए/फोा४प' 70४8 पप्तरउ श२0४0770४ 08 
7२८७ 7५१0॥४8]., ऐरपछएछ87") 


साम्राज्यवाद से राष्ट्रीय हितों में अभिवृद्धि इस प्रकार होती है : 

(4) आर्थिक लाभ--साम्राज्य-निर्माण करने वाले देश को आथिक लाभ होता है। उप- _ 
निवेश कच्चा माल प्रदान करते हैं और तैयार माल बेचने के लिए वाजार का भी कार्य करते है। 
साम्राज्यवादी देश प्रायः आर्थिक दृष्टि से समृद्ध बन जाते हैं । 

(2) शक्ति-निर्माण--साम्राज्य सुरक्षा का भी कार्य करते हैं और शक्ति-निर्माण भी करते 
हैं। ब्रिटेन की शक्ति का आधार ब्रिटिश साम्राज्य था। उपनिवेशों से सैनिक प्राप्त हो सकते हैं। 
वस्तुत: अधीनस्थ देशों की सैन्य-शक्ति व उसके अन्य साधन साम्राज्यवादी शक्ति के अपने हो 
जाते हैं । पे 

(3) अविकसित देशों का कल्याण--वैज्ञानिक और तकनीकी ज्ञान को अविकसित देशों में 
पहुँचाना, असभ्य और बेर को सभ्य बनाना, अपने श्रेष्ठ ज्ञान से अविकसित देशों की भूसम्पदा 
को प्रकाश में लाना आदि साम्राज्यवाद के लाभ हैं। साम्राज्यवाद के समर्थन में यह कहा जाता है 
कि उसने आ्थिक हृष्टि से पिछड़ी हुई अफ्रीका तथा एशिया की जातियों को विज्ञान एवं आधुनिक 


. प्रौद्योगिकी के साधनों से समृद्ध बताया । हे 


+छ 


साम्राज्यवाद : मूल्यांकन 
(5ह7४.578 08 एश/एडरशा67500) 


साञआराज्यवाद प्रधान रूप से आथिक शोषण का एक बड़ा साधन रहा । पिछली शताब्दी 
जे. आर. सीली तथा जे. ए. क्रैब जैसे ब्रिटिश इतिहासकारों ने एवं जे. डब्ल्यू. बर्जेस तथा 
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फ्रेंकलिन एच. गिर्डिग्स जैसे अमरीकी समाजशास्त्रियों ने ब्रिटिश, अमरीकी और जन साम्राज्य- 

“बादों का बड़ा ग्रणणान किया । साम्राज्यवाद के समर्थेक उसके लाभों का भले ही अतिरंजित चित्रण 
करें किन्तु इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि साम्राज्यवाद ने विजित प्रदेशों को 
आधिक, राजनीतिक और सस्कृतिक दृष्टि से वड़ी हानि पहुँचायी है। इसकी प्रधान हानियाँ और 
दोप निम्नलिखित हैं 

(0) सांस्कृतिक और नंतिक पतन का कारण--साम्राज्यवाद पराधीन देश के नैतिक और 
सांस्कृतिक पतन के लिए उत्तरदायी है। साम्राज्यवादी देश अपनी सभ्यता और संस्कृति को पराधीन 
जातियीं पर लादने लगते हैं। फलस्वरूप पराधीन जातियों की निजी सभ्यता और संस्कृति नष्ट 
हो जाती है। अतः नैतिकता के आधार पर कभी भी साम्राज्यवाद का समर्थन नहीं किया जा 
सकता । 

(2) युद्ध और सेन्यवाद को प्रश्रय--साम्राज्यवाद युद्ध और सैन्यवाद को प्रश्नय देता है । 
युद्ध से ही साम्राज्यों का निर्माण होता है और साम्राज्य-निर्माण के बाद भी सेना द्वारा ही उस पर 
आधिपत्य रखा जाता है । 

पहले तो यूरोपियन जातियाँ अपने साम्राज्य स्थापित करने के लिए एशिया-अफ्रीका की 
जातियों से लड़ीं । शुरू में साम्राज्य-निर्माण के लिए इतना खून वहाना पड़ा कि एकआधुनिक लेखक 
के शब्दों में, साम्राज्यवाद का पथ रक्‍्तरंजित है । इसके वाद विजेता देशों में अपने उपनिवेशों को 
बढ़ाने और बनाये रखने के लिप आपस में भी युद्ध होते हैं । साम्राज्यवाद के कारण हुए युद्धों के 
कुछ उदाहरण हैं--892 में अमरीका का स्पेन के विरुद्ध युद्ध, 899-902 का ग्रेट ब्रिटेन- 
बोअर युद्ध, 4904-05 का रूस-जापान युद्ध, 49-2 का इटली-तुर्की युद्ध । प्रथम तथा द्वितीय' 
विश्वयुद्धों का एक बड़ा कारण जर्मनी व इटली की साज्राज्यलिप्सा थी। साम्राज्यवाद बहुत समय 
तक विश्वशान्ति के लिए बड़ा खतरा बना रहा है । 

(7) शोषण व परतस्त्रता का हेतु--साम्राज्यवाद के कारण कतिपय देशों को गुलाम 
बनाया जाता है। वहाँ के निवासियों पर अमानुषिक अत्याचार किये जाते हैं और उनका शोषण 
होता है । इस प्रकार साम्राज्यवाद मानवता के लिए घातक है । 

* (४) अधीनस्थ देशों का आथिक शोषण---साम्राज्यवादी देशों का साम्राज्यवाद बनाने का 
प्रधान उद्देश्य अपने अधीनस्थ प्रदेशों का शोषण तथा उनकी सम्पत्ति का लाभ उठाना है। द्वितीय 
विश्वयुद्ध से पहले तक ब्रिटेन की समृद्धि का प्रधान कारण उसके भारत जैसे विजित प्रदेश थे । 
उनका भारत में शासन करने का प्रधान ध्येय भारत की सम्पत्ति को छूटना था। पाकर मन ने 
लिखा है कि अंग्रेजों का भारत में प्रवेश करने और यहाँ बने रहने का प्रधान कारण भारत को 
लाभ पहुँचाना नहीं, अपितु ग्रेट ब्रिटेव को लाभ पहुँचाना था । 

इस प्रकार साम्राज्यवाद अधीनस्थ देशों की आधथिक वरबादी, मानसिक दासता, नैतिकता 
3 अधः:पतन, राजनीतिक गुलामी और-सांस्कृतिक सम्पदा के विध्वंस का प्रधान कारण 

ता है । 


उपनिवेशवाद 
(00००५) 


उपनिवेशवाद 'नये उपनिवेशों' ()४८७ ९०॥०४४७) को अजित (2०पणा७) करने की नीति 
है । एक शक्तिहीन राज्य का अपने से शक्तिशाली राज्य के साथ सम्बन्ध मुख्यतया उपनिवेशवाद के 
अन्तर्गत आता है । उपनिवेश वह भू-प्रदेश है जो एक विदेशी राज्य द्वारा शासित है और जिसके 
अपने निवासियों को अपने शासन में पूरे राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं हैं । ऑर्गेन्स्की के अनुसार, 
“उन सभी क्षेत्रों को हम उपनिवेश कहेंगे जो एक विदेशी सत्ता द्वारा शासित हैं तथा बिसके निवा- . 
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सियों को पूरे राजनीतिक अधिकार प्राप्त नही है |? यह एक श्रेष्ठ राज्य का अपने से निम्न 
राज्य के साथ सम्बन्ध है। उपनिवेशवाद की परिभाषा करते हुए हॉन्सन ने लिखा है कि 'उप- 
निवेशवाद अपने श्रेष्ठ स्वरूप में राष्ट्रीयता का स्वाभाविक प्रसार है और सफल उपनिवेशवाद का 
मापदण्ड ही यह है कि उपनिवेशवादी राज्य अपनी सभ्यता के मूल्यों को नये प्रदेशों के स्वाभाविक 
सामाजिक परिवेश में कहाँ तक स्थापित कर सका है ।“ 


व्यावहारिक दृष्टि से साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद में कोई विशेष अन्तर नहीं है। 
हॉब्सन ने भी दोनों शब्दों को पर्यायवाची माना है। उसके अनुसार, “जर्मनी और फ्रांस का उप- 
निवेशवादी दल अपने उद्देश्यों और कार्यविध्ति में इंगलैण्ड के साम्राज्यवादी दल के समरूप ही है ।” 
तथापि ई. एफ. पैनरोज ने अपनी पुस्तक “अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में क्रान्ति” में उपनिवेशवाद 
तथा साम्राज्यवाद में निम्नलिखित अन्तर बताये है : प्रथम, साम्राज्यवाद में नये भू-प्रदेश और 
क्षेत्रों का समामेलन एकदम स्पष्ट और प्रत्यक्ष होता है तथा इन अधीन प्रदेशों पर साम्राज्यवादी देश 
की विधि-व्यवस्था तथा शासन-प्रणाली एकदम आरोपित कर दी जाती है, जबकि उपनिवेशवाद 
में अधीन प्रदेशों की विधि और शासन-व्यवस्था पर पूर्ण नियन्त्रण नहीं होता और मूल विधि 
व्यवस्था एवं शासन-प्रणाली की कई विशेपताएँ स्वीकार कर ली जाती हैं । द्वितीय, साम्राज्यवाद 
में नये प्रदेशों को-पूर्ण आत्मसात्‌ करने का प्रयत्न होता है। इन दोनों के निवासियों को बलात्‌ 
वही सभ्यता, संस्कृति, जीवन-मूल्य, राजनीतिक संस्थाएँ, आथिक नीतियाँ अपनाने को बाध्य किया 
जाता है जो साम्राज्यवादी देश की होती हैं, जव॒कि उपनिवेशवाद में मल निवासियों की सांस्कृतिक 
तथा सामाजिक विशेषताएँ जीवित रहती है । तृतीय, साम्राज्यवाद में तो पूर्ण विलयन हो जाता 
है, जबकि उपनिवेशवाद में राष्ट्रीयता के विकास के अवसर अधिक होते है । 

आर्गेन्स्की ने उपनिवेशों का वर्गीकरण मुख्यतया दो प्रकार से किया है: () बिन्दु 
उपनिवेश तथा (7) क्षेत्रीय उपनिवेश । बिन्दु उपनिवेश अत्यन्त छोटे भूखण्ड होते है जैसे 
महासागरों में नन्‍हें-नन्‍्हें हीप अथवा किसी विशाल महाद्वीप का अत्यन्त लघु प्रदेश । इन्हें बिन्दु 
उपनिवेश इसलिए कहा जाता है क्‍योंकि विश्व मानचित्र में ये केवल एक विन्दुमात्र ही होते 
है। इन बिन्दु उपनिवेशों का नियन्त्रण और उपयोग एक “व्यापारिक केन्द्र अथवा अपराजित 
देशों के मध्य में एक पड़ाव के रूप में अथवा समुद्री, व्यापारिक एवं सामरिक महत्व के मार्गों 
पर ईंधन भरने-के लिए किया जाता है। जिन्नाल्टर, सिंगापुर, हांगकांग, पन्ामा नहर क्षेत्र विन्दु 
उपनिवेश के उदाहरण है। क्षेत्रीय उपनिवेश वे विशाल शभ्रृ-प्रदेश हैं जिन पर आश्थिक एवं 
राजनीतिक कारणों से नियन्त्रण किया जाता है । ये दो प्रकार के है--बस्ती उपनिवेश तथा शोषण 
क्षेत्र उपनिवेश । बस्ती उपनिवेश वे उपनिवेश है जहाँ कि जलवायु और ऋतु यूरोपियन' लोगों के 
अनुकूल थी और वे बहुत बड़ी संख्या में वहाँ निवास करते है । “शोपण क्षेत्र उपनिवेश वे क्षेत्र है 
जिनका प्रयोग केवल शोपण के लिए किया जाता है तथा इन उननिवेशों में यूरोपियनों की संख्या 
बहुत कम होती है तथा वे मुख्यतः: शासक वर्ग, व्यापारी वर्ग, पादरी व्ये एवं सैनिक वर्ग तक ही 
सीमित होती है । 

उपनिवेश कच्चा माल, तैयार माल के लिए बाजार, सस्ते श्रम, सैनिकों की भर्ती, अधिक 
जनसंख्या के लिए निवास योग्य भूमि, महत्वपूर्ण सैनिक अड्डों के रूप में हमेशा लाभदायी होते 
है । 948 भें यूरोपीय देशों को 5 प्रतिशत बॉक्साइट, 45 प्रतिशत कच्चा टीन, 40 प्रतिशत 
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फॉस्फेट चूर्ण, 20 प्रतिशत मंगनीज, 8 प्रतिशत ताँबा, 4० प्रतिशत क्रोमाइट एस्वेसटास उप- 
निवेशों से ही प्राप्त होता था । कोई भी उपनिवेशवादी राज्य उपनिवेशों को सरलता से नहीं 
छोड़ता क्योंकि उपनिवेशों का शोपण करना और लाभ प्राप्त करना एक बहुत बड़ा आकर्षण है । 


आज के उपनिवेश : स्वाधीनता की इन्तजार वाले देश 
(0०0,0०शराए$ पर पक्तछ (0जप्आभ२02672९५ ए०0६,०) 


लगभग साढ़े चार अरब की आबादी वाली दुनिया में आज भी 30 देश (इनमें हजारों की 
तादाद में फैले छोटे द्वीप शामिल नही) ऐसे है जो स्वाधीनता के लिए ' कसमसा रहे हैं, आज भी 
वे उपनिवेश है। कई उपनिवेश शान्तिपूर्ण ढंग से परस्पर वार्ता द्वारा अपने भूतपूर्व शासकों को 
समय की हवा से अवगत करने में सफल हो जाते हैं और स्वाधीनता प्राप्त कर लेते हैं तो कइयों 
को संघर्ष का रास्ता अख्तियार करना पड़ता है | कुछ ऐसे भी उपनिवेश हैं जो संयुक्त राष्ट्र की 
धरोहर हैं और उन्हें 'न्यास क्षेत्र” के तौर पर जाना जाता है । लेकिन न्यास क्षेत्र वाले सभी देशों 
को आजादी मिल ही जाती हो यह जरूरी नहीं । कुछ ऐसे भी उपनिवेश है--खासतौर पर छोटे- 
छोटे द्वीप--जो सुरक्षा या प्राकृतिक साधनों की कमी के कारण अपनी औपनिवेशक स्थिति में ही 
सन्तुष्ट हैं । उन्हें शायद एक तो अपने छोटे और कमजोर होने का सदैव अहसास रहता है और 
दूसरे साधनों की कमी की यथोचित जुगाड़ न कर पाने के कारण पड़ीसी देशों या अन्य देशों की 
ललचाई नजरें उनके अस्तित्व के लिए किसी समय भी खतरा बन सकती हैं । 

इस ढाँचे को ढाल वनाकर जब हम विश्व की स्थिति का सर्वेक्षण करते हैं तो पाते हैं कि 
आज भी औपनिवेशिक शक्तियाँ मोटे तौर.पर वही है जो आज से कुछ सदियों पहले थीं । अर्थात्‌ 
ब्रिटेन, फ्रांस, पुतंगाल, हालैण्ड, स्पेन, वेल्जियम आदि । अलवत्ता अमरीका, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैण्ड, 
दक्षिण अफ्रीका जैसे देश इस सूची सें और जुड़ गये है जिनका, प्रभाव क्षेत्र उतना व्यापक नहीं, 
शुद्ध औपनिवेशिकता की दृष्टि से--जितना कि ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देशों का रहा है । आज भी 
प्रशान्त सागर, करेवियाई द्वीप समूह में तमाम ऐसे छोटे-बड़े दीप छितरे पड़े है जो आजादी की बाट 
जोह रहे हैं । हे 

20वीं सदी के शुरू में ऐसा लगता था कि आधी से अधिक दुनिया के पैरों में वेड़ियाँ पड़ी 
हुई हैं। प्रथम विश्वयुद्ध के समय विश्व के 50 प्रतिशत क्षेत्र की 3:5 प्रतिशत आबादी ग्रुलाम थी-। 
इसके-अलावा कुछ क्षेत्र अद्धेंऔौपनिवेशिक स्थिति में थे। इसे मिलाकर 72 प्रतिशत क्षेत्र की 
69 प्रतिशत जनसंख्या औपनिवेशिक और अद्धं-औपनिवेशिक स्थिति में थी । 905 में सोवियत संघ 
में जारशाही के विरुद्ध ऋन्‍्ति ने लगता है लोगों को दिशा दी और द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद फासीवाद 
की पराजय के बाद औपनिवेशिक प्रणाली बालु के टीले की तरह ढहने लगी । यद्यपि एशिया, अफ्रीका 
और लेटित अमरीका में औपनिवेशिक वस्तियाँ अधिक थी तथापि द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद स्वाधी- 
नता की लहर एशिया में अधिदा तेज थी; उस दौर में भारत, पाकिस्तान, इण्डोनेशिया, वियतनाम, 
वर्मा, चीन, श्रीलंका स्वाधीन हुए। उस समय सर विन्स्टन चचिल ने दावा किया था कि वह 
ब्रितानी हुकूमत का उन्मूलन होते नही देख सकते । बावजूद इसके उनके जीते जी अनेंक देशों में 
यूनियन जैक के स्थान पर वहाँ का स्थानीय ध्वज फहराया था । हे 

एशियाई देशों की जाग्ररूकता ने अफ्रीकियों को भी उद्वे लित किया । लिहाजा 950 के 
बाद मोरक्‍्को, सूडान, घाना और गिनी आजाद हुए। 960 को “अफ्रीकी वर्ष' कहा जा.सकता 
है। 960 और 970 के वीच 7 देशों ने स्वाधीनता प्राप्त की । अफ्रीका में फ्रांस और 
बेल्जियम की-बस्तियाँ थीं, लिहाजा इन देशों की आजादी से उनका बहुत बड़ा प्रभाव क्षेत्र समाप्त 
हो गया । 960 भे ही संयुक्त राष्ट्र ने एक प्रस्ताव परित कर सभी बचे हुएं उपनिवेशों और 
वहाँ के लोगों को स्वाधीनता प्रदान करने का आह्वान किया । इस घोषणा-पत्र के जारी होने के 
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वाद 55 देश आजाद हुए, इनमें 24 अफ्रीका के, 7 एशिया के, 0 लेटिन अमरीका के, । यूरोप 
का तथा 9इसायरीय देश थे । इन देशों में 74 करोड़ की आवादी थी और क्षेत्रफल एक करोड़ वर्म 
किलोमीटर था। संयुक्त राष्ट्र संघ की संदस्य संख्या 980 में 945 के मुकाबले तिगुनी 
हो गयी । 

बावजूद उपनिवेशवाद उन्मूलन की इस प्रक्रिया के आज भी 30 लाख (विश्व जनसंख्या 
का 0:3 प्रतिशत और क्षेत्रफल का ! प्रतिशत) से अधिक लोग स्वाधीनता का इंतजार कर रहे हैं । 
नामीबिया के अतिरिक्त पश्चिमी सहारा (स्पानी बस्ती) और पूर्वी तिमोर (पुतंगाली उपनिवेश) 
खासे चर्चित क्षेत्र हैं । यहाँ पर हाल ही के वर्षों में राष्ट्रीय मुक्ति संघर्ष जोरों पर रहा है । 

संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष समिति प्रतिवर्ष स्वाधीनता प्राप्ति के लिए आतुर उपनिवेशीं 
के बारे में अपनी रपट महासभा को देती है। 980 की रपट में नामीविया,! पश्चिमी सहारा; 
पूर्वी तिमोर॑ के अलावा कुछ अन्य छोटे देशों का भी जायजा लिया गया । इनमें पश्चिमी प्रशान्त 
में स्थित माइक्रोनेशिया नामक एक स्थान है जिसके अन्तगंत 2,00 द्वीप आते हैं। यह अमरीका की 
एक बस्ती है । यहां के कुछ द्वीपों में अमरीका अपने परमाणु परीक्षण भी करता रहता है। एक 
प्रस्ताव द्वारा महासभा ने यहाँ के लोगों का अपनी स्वाधीनता के लिए -आत्म-निर्णय के अधिकार 
का समर्थन किया । ह 

कुछ ऐसे भी गर-स्वशासी क्षेत्र हैं जो आकार और संख्या दोनों में बहुत छोटे हैं। हिन्द 
महासागर में स्थित कोकास-कीलिंग द्वीप की आबादी केवल 490 है जबकि प्रशान्त में स्थित 
पिटकैरेन द्वीप को आबादी मात्र 724 है। इसके अलावा बहुत-से निज्ज॑न द्वीप हैं, कुछ ऐसे द्वीप भी 
हैं जहाँ पर केवल कुछ खानाबदोश ही रहते हैं । लेकिन इन निर्जन द्वीपों का भी अपना महत्व है। 
ओपनिवेशिक शक्तियाँ इन निर्ज॑न द्वीपों को हवाई अड्डों, सैनिक भण्डारागारों, नये किस्म के अस्त्रों 
और परमाणु हथियारों के लिए सर्वश्रेष्ठ स्थान मानती हैं। यद्यपि आज उपनिवेशवाद का जमाना 
नहीं और संयुक्त राष्ट्र संघ ने विभिन्न मंचों पर उसके विरुद्ध आवाज भी बुलन्द की है; वावजूद 
इसके बड़े देश एक तरफ अपनी आधिक दृष्टि से और दूसरी तरफ राजनीतिक, सैनिक तथा 
सामरिक दृष्टि से इन छोटे-छोटे द्वीपों को अपने अधिकार में बनाग्रे- रखने के लिए कोई-त-कोई 
बहाना ढंढ़ लेते हैं। आज भी ब्रिटेन के अधीन सबसे अधिक बस्तियाँ हैं। यद्यपि धीरे-धीरे 
उन्हें स्वाधीनता प्रदान की जा रही है, बावजूद इसके कुछ ऐसे उपनिवेश हैं जिन्हें वह आसानी 
से स्वाधीनता प्रदान नहीं करना चाहता । इनमें जिब्नाल्टर, _ एनग्रुडला, हांगकांग, फर्किलेण्ड 
भादि क्षेत्र आते हैं। हिन्द महासागर में स्थित मॉरिशम और शेसल्स तो स्वाधीन हो चुके हैं लेकिन 
चागोस द्वीपसमूह जिसमें विवादास्पद दियागो गासिया द्वीप भी शामिल है, को स्वाधीन करने के 
लिए ब्रिटेन तैयार नहीं । दियागो गारसिया को उसने अमरीका को वेच दिया है और वहाँ पर 
अमरीकी नौसैनिक गतिविधियाँ बड़ी तेजी से हिन्द महासागर में निरन्तर बढ़ रही हैं । सबसे अधिक 
उपनिवेश प्रशान्त सागर में स्थित है और ये सभी छोटे-छोटे दीप सारे सागर में विखरे पढ़े हैं । 
दूसरी महत्वपूर्ण औपनिवेशिक शक्ति फ्रांस रही है; फ्रांस का दबदबा अफ्रीकी देशों पर अधिक था, 
लेकिन 960 से 980 के बीच अधिकतर अफ्रीकी देशों के स्वाधीन हो जाने के बाद अब उसका 
नियस्त्रण कुछ इने-गिने स्थानों तक ही सिमट कर रह गया है । कुछ स्थानों को तो फ्रांस अपने विदेशी 


२ न्ञामीबिया का क्षेत्रफल फ्रांस और इटली को मिलाकर भी अधिक है ! 966 में संयुक्त राष्ट्र 
ने एक प्रस्ताव पारित कर उस पर दक्षिण अफ्रीका का साम्राज्य समाप्त कर दिया था। 
पश्चिमी सहारा पर मोरकक्‍्को का वलातु कब्जा रहा और पूर्वी तिमोर पर इण्डोनेशिया से 
कब्जा कर उसे अपना 27वाँ प्रान्तर घोषित कर दिया । 
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विभाग के अन्तगेंत मानता है जबकि कुछ को वह उपनिवेश या क्षेत्र मानते हैं | रियूनियन, गुआदेलु, 
मार्तीनी, सेंट पियेरे, फ्रांसीसी गयाना उसके विदेशी विभागों में आते हैं जबकि फ्रांसीसी पोलिनेसिया, 
न्यू केलेडोनिया, वालिस और फूतठुना द्वीप उसकी बस्तियों में माने जाते हैं । पे 
बहरहाल, तीस-एक ऐसे देश हैं जो अभी स्वाधीनता भ्राप्त करने की जद्दोजहृद में जुटे हुए 
है । कुछ देशों के मुक्ति संग्रामी अपने देशवासियों की आवाज लोगों तक पहुँचाने में समर्थ हो जाते 
हैं तो कभी-कभी संयुक्त राष्ट्र की विशेष समिति के प्रतिनिधि यहाँ के लोगों की इच्छाजों से विश्व 
निकाय को अवगत कराते रहते हैं। लेकिन ये वड़ी शक्तियाँ जो इन देशों से प्राप्त कच्चे माल को 
पक्का बनाकर अपनी अर्थव्यवस्था को हृढ़ किये हुए हैं, आसानी से उन्हें अपने चंगुल से निकालने के 
लिए तैयार नहीं । रु 
प्रश्न 
. “यदि साम्राज्यवाद को राज्यों में शक्ति के संघर्ष के दृष्टिकोण से देखा जाये तो इसके परि- 
णामों का निर्णय इसके शक्ति राजनीति के योगदान के रूप-में किया जाना चाहिए ।” (शूमां) . 
क्या आप इस विचार की अनुरूपता को वत्तमान शताब्दी में सिद्ध कर सकते हैं ? 


प्यु। गराएथांशीजा 48 शण्फ़वत 88 & एछ85० ण 6 शापएए््टडी० /णए एणफथ' एक्ष्रलणा 
892९8 8 7650 ग़ाडई 56 [008०0 व]। शागराड णी ॥8 ॥06 की 70च्रण ए90॥708.7? 
(दामाद) एथशा 7० [प्रशां। 78 शं०्ज़ 35 7ल्‍6पए्याप 70 6 छा65थ॥४ एशॉापाए ? 


2. “थाहे यह सत्य है कि द्वितीय विश्वयुद्ध के उपरान्त साम्राज्यवाद अथवा वर्तमान उपयोग 
के अनुसार उपनिवेशवाद की बड़ी पराजय हुई है, परन्तु वह अभी अतीत की वस्तु बिलकुल 
नही हुआ है ।” (पामर और पक्िन्स) 
इस कथन के प्रकाश में साम्राज्यवाद की अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के विभिन्न उद्देश्यों तथा 
प्रविधियों की व्याख्या कीजिए । पा 


“॥8॥70प7९॥ ॥रफुथांधांध 0, ॥ 97654 प५३2०, ०००्रांभाधा #88 उररीटि०त वाहन 
प्राशव0णास्‍8 ॥०एथ58 ४006 ०76 फ़्चा त, ३ 45 97 0 प्रध्शाड 8 ग्रहण 8 
छ8४५ (#वाक़ाश- बावे 2९7८ं॥र) हे 


ग्ा।6 ]शा। ए 6 80006 शंश॑शा।शा, त5088 6 एक्ा005 ॥00968 200 (९0०7 - 
दृष68 0 ग्राएभांधांआ 7 गरॉलिाकाणातं 200608. 


3. “साम्राज्यवाद में दूसरे देशों को जीतने का प्रयास निहित रहता है, परन्तु दूसरे देशों को 
जीतने की नीति को ही हम साम्राज्यवाद नहीं कह सकते ।” इस कथन की रोशनी में 
साम्राज्यवाद की परिभाषा लिखिए । 

.. हाफएथांथींशा 8 8 एण0ए ० ०णावुएल॥ं, फ्रए॑ वर्ण €एथए एणगांएए ० ०जावुप्रल् 
$ 8 गाए थांगरिशा। ॥ 6 89॥7/ ता 75 अवध था।, 

4. “अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में साम्राज्यवाद का योग” विषय पर एक संक्षिप्त किन्तु विचारपूर्ण 
निबन्ध लिखिए । 


भा 8 जा एप जागप्यों ६६घघए 6ए्वॉप्वागड एल 706 ० ग्राएथशागीशा 85 था 
प्राधाप्राह्ां ० गराशाणाणानओं 90665, 


(८3 
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समय तथा युग के साथ-साय साम्राज्यवाद का रूप भी बदलता गया है। सेनिक तथा 
राजनीतिक साम्राज्यवाद का युग समाप्त हो चुका है और उनका स्थान आध्िक साम्राज्यवाद 
ने ले लिया है । आथिक सा म्राज्यवाद से तात्पय ऐसे साम्राज्यवाद से है जिसमें प्रत्यक्ष रूप में कोई 
देश सांम्राज्यवादी देश के नियन्त्रण से मुक्त होता है, परन्तु अप्रत्यक्ष रूप में उसे साम्राज्यवादी 
शक्ति के निर्देशनों का पालन करना होता है । आज अमरीका और सोवियत संघ अविकसित देशों 
को आर्थिक सहायता देकर अप्रत्यक्ष रूप से उन पर अपने दबाव का प्रयोग करते है । अमरीका 
अविकसित तथा छोटे-छोटे देशों को डालर ([00!7) अर्थात्‌ आर्थिक सहायता देकर उन पर अपने 
दबाव तथा प्रभाव-का प्रयोग करता है और इसे “डालर साम्राज्यवाद! (909 पगएथरांशीआा) 
कहा जाता है । ह 
जिस प्रकार साम्राज्यवाद के रूप में परिवर्तन हुआ है उसी प्रकार उपनिवेशदाद के स्थान 
पर नव-उपनिवेशवाद (९८००-८०००7ंथं50) की स्थापना हुई है । द्वितीय विश्वयुद्ध के पश्चात्‌ 
साम्राज्यवाद का विघटन हो गया और विश्व के अधिकांश राष्ट्र उपनिवेशवाद के चंगुल से छुट- 
कारा पा गये । एशिया तथा अफ्रीका के अविकांश राष्ट्र राजनीतिक दृष्टि से स्वतन्त्र तथा सम्प्रभ 
हैं। प्रत्यक्ष में वे भले ही स्वतन्त्र हों परन्तु अप्रत्यक्ष रूप में किसी-त-किसी गहाशक्ति के प्रभाव 
में है। ये तथाकथित राष्ट्र वास्तव में स्वतन्त्र नहीं है, वे वास्तव में परावीन है । इस आधुनिक 
साम्राज्यवाद को ही नव-उपनिवेशवाद कहते है। 'चद-उपनिवेशवाद! का झुखय लक्ष्य राज- 
नीतिक स्वतन्त्रता प्रदान करने के पश्चात्‌ न्ली उनसे आर्थिक लाभ प्राप्त करते रहना है। 'नव-उप- 
निवेशवाद' का लक्ष्य राजनीतिक तथा सैनिक प्रभुत्व के स्थान पर आशिक प्रभुत्व की स्थापना करना 
है। 8वीं शताब्दी में ब्रिटेन ने तेल राजनय (0] 7)078०9) के द्वारा आध्िक दृष्टि से अपने 
प्रभाव को स्थापित कर रखा था। द्वितीय विश्वयुद्ध के पश्चात्‌ अमरीका के डालर साम्राज्यवाद 
(0गांश्ा प्राएथांशांआ।) की स्थापना पश्चिमी यूरोप तथा एशिया एवं अफ्रीका के नव-स्वत्त्रता 
” प्राप्त देशों पर हुई । लैटिन अमरीका के देश बसे तो सश्ञरभू राष्ट्र हैं, परन्तु वे पूर्ण रूप से अमरीका' 


पर निर्भर हैं तथा कोई स्वतन्त्र नीति अपनाने सें असमर्थ है। इसी प्रकार का आवरण' (था 
0ए7५ग॥) के पीछे पूर्वी यूरोप के देश पूर्ण रूप से सोवियत संघ के प्रभाव क्षेत्र में है। अतः नवे- 
उपनिवेशवाद' 'प्रभावक्षेत्र! ($9#०७ ० !्ररीपरथा०९) का साम्राज्य होता है । साम्राज्यवादी शक्ति 
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आसानी से किसी ऐसे अधीन देश को अपने प्रभाव क्षेत्र से निकलने नहीं देती । हंगरी तथा चेको- 
स्‍लोवाकिया ने जब स्वतन्त्र नीतियों का अनुसरण करना चाहा तो सोवियत संघ ने शक्ति ,प्रयोग 
'के द्वारा हस्तक्षेप किया। | 


;क्‍ ; , नव-उपनिवेशवाद : अर्थ 
(50-00.0शस#%./8४ : /3/8रारठ6) 


। 


नव-उपनिवेशवाद आधुनिक जटिल अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की नयी शब्दावली है। नब- 
उपनिवेशवाद की संकल्पना एक अत्यन्त आधुनिक संकल्पना है जिसका उदय द्वितीय विश्वयरुद्ध के 
उपरान्त ही हुआ है | नव-उपनिवेशवाद में शक्तिशाली और अपेक्षाकृत कम शक्तिशाली राज्य का 
सम्बन्ध एक आ्थिक उपनिवेश या उपग्रह उपनिवेश ($4०!॥॥8) का होता है । विकासशील और 
तीसरी दुनिया के नव-स्वतन्त्र- देशों के सम्बन्ध कुछ इस प्रकार विकसित होते जा रहे हैं कि 
नव-स्वतन्त्र देश आथिक दृष्टि से दासता के शिकंजे में फेसते जा रहे हैं चाहे भले ही राजनीतिक 
दृष्टि से वे स्वतन्त्र ही क्‍यों नहीं परिलक्षित होते हों । व्यापार और विदेशी सहायता” ऊपरी 
तौर से तो नव-स्वतन्त्र देशों के हित में लगते हैं किन्तु यथार्थ में ये आथिक शोपण में परिवर्तित हो 
जाते हैं। भी 
राजनीतिक और सैनिक स्वरूप के उपनिवेशवाद का अन्त हो चुका है। एशिया, अफ्रीका 
' और लेटिन अमरीका के देशों पर से ब्रिटिश, फ्रेंच, डच, पुतंगाली, वेल्जियत और स्पेनिश नियेन्त्रण 
लगभग समाप्त-सा हो गया है। किन्तु बहुराष्ट्रीय निग्रमों के माध्यम से पश्चिमी देश नवोदित राष्ट्रों 
की अर्थव्यवस्था में दीमक की तरह घुसते जाते हैं ।! नवोदित राष्ट्रों की प्राकृतिक-सम्पदा पर धीरे- 
धीरे पश्चिमी राष्ट्र अधिकार करते जा रहे हैं। इसके लिए पूंजी निर्यात (०४००॥ ० ८्व[ग़ॉश), 
असमान विनिमय दरें (॥0-०१ृपए/थ॥ ०८क्षा8०), कच्चे माल की कीमतों पर कींची का प्रयोग 
(708 8क्षं5५०४ 07 78७ ॥7रधश95), वहुराष्ट्रीय नियमों द्वारा खनिज सम्पदा तथा उपभोक्ता 
व्यापार पर नियन्त्रण (०णाप्र0 99 हाल गराणंधानीणा4] ०0एणवरांणा8 0एथ धी6 गााशवां 


जलकर कात ०णरग्राठवाड ग्र्ञोप७5 ० ॥० रात ७०7०) आदि साधनों का प्रयोग किया 


222 है।१ इस नीति का परिणाम होता है--ऐसे सम्बन्धों की स्थापना जिससे पश्चिमी विकसित 
ट्रों और तीसरी दुनियाँ के राप्ट्रों के मध्य औद्योगिक माल तैयार करने वाले और कच्चा माल 
जुटाने वाले राप्ट्रों का स्वरूप वन जाये ।* 


नंव-उपनिवेशवाद का लक्ष्य है नंब-स्वतस्त्र देशों में विकास को पूंजीवादी बविशाओं में 


3. “बढ 085लााव 00600ए९० ए०7९0-०००ांगांड 5 हर0 ग्रध्याणया 9 0ए 0 वाएशपशाद छा0व$ 
विग्ा ईणाए ०7॒णांग लग[०ठ बाल पी 606०65॥णाि 0फणात|ला। गञतक॒शातएा०९,! 


-रि, एवाप् छ9ण8 + मीपॉधिांगाँक (कांजर 0/ माट0-(०ा०मांबाउफ, वरॉलियायांणा) 8थिं।5 , ४0500 
30॥ ., 4968, 9. 7. 


“पबाड 009 एणापंदा] ०00] 0एट दर [प्रात एणा6 [3 वाफुद्यंशांत ए०च्रल5, णांजीए फराणाएाी 
दिल ग्रापधाभीणाए 00फ04णा$, वाल 2णाविएाहए, इसा०पचए 40 व्रीपशाए2 0 ९९८0॥07705 0 
6 ॥0शए आाए।हुआ 508९५.” 


०९ (070०, 7॥2 क्कछ आदाशदव्राएंगादों सट070770 0742- (छठपाएह रिप्रजांडाछठा5,]ब०ज एलाए, 
क 98), 9. 38, 

8 ध्नगाता ॥0080॥09 वाछियवा0णा।] ्राएआप9चा 95 डएटटट3000 जा 7्ाजाए अ्रीपटलश), #छाॉंशा 800 
ह220 2) हि खशाएगा ०0एरा765 ० घालाः प्रध्ापाता फल्शती एाशजीएशीए ज़ांताणां 0090०5ं0०, गा 
ग्राफशावोाध5 ॥85 घप९त बाते वा गराक्षाए वो शाए2६ ८णाववगाप 0. पड उठी) (0७९व०े. वाज्ञाप्राशाह 
ग्रश् ९00रशांड एणांएए छफ़णा ण लफ़ादा, वणगा-प्वणणाला काणान्ाए०, +]१०8 इलंडडणा5उ” 07 
एक गरजणयश5 बात ई07 ग्रक्माएविशपटा$, शात 0णरा0त) कई धल वरणावब्राणाश ०00फकणशीणा5 
एएड गाल गंदा] पद्यता बात 60ग्रा04ए आवात्य 0 ० वात ए०१,7 +रशंव, * 


युवा छाए गांगरारत 40 एशएलंप्रयागए व फवाला। ती उलक्षीणा5 ए7-#णरला तिल वरताआ95९त - 


भरत बात दाड बहांपपरापाव] ज्ञात ॥बच्च प्राधालाब]5 फलजीलए गाना 000 डाछ96 वा ही बाला 0 
९0णा9] ७॥एछ7205," कं शव, 


श्र 
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* निर्दिष्ट करना जिससे उन देशों के शोपण की सम्भावना कायम रहे ।! इस राजनीतिक लक्ष्य 
की प्राप्ति की कोशिश में साम्राज्यवाद ने अपनी कार्यनीति बदल दी है। वह विकासशील देशों 
को पूंजीवादी राज्यों के एक प्रकार के “औद्योगिक कच्चा माल तैयार करने वाले दुमछल्ले” बना 
देने, उनके आर्थिक ढाँचों में गहरी जड़ जमाने, इन देशों को पूँजीवादी अस्तर्राप्ट्रीद श्रम-विभाजन 
की एक नयी (किन्तु पहले की तरह गेर-वराबर) व्यवस्था में आवयथिक रूप में समाविप्ट 
करने, उन्हें “प्राविधिक पराधीनता” की शुंखलाओं में जकड़ने और इस प्रकार विकासशील देशों 
को व्यापक की जगह सघन शोपण का शिकार बनाने के लिए खास तौर पर जोरदार प्रयास कर 
रहा है। 

वैज्ञानिक प्राविधिक क्रान्ति औद्योगिक दृष्टि से विकसित पूंजीवादी देशों में उत्पादक शक्तियों 
के क्षेत्र में गहनतम परिवततेंत ला देती है । इनकी नजीर “नये प्रकार' की इजारेदारियाँ पेश करती 
है जो उन्नत से उन्‍्तत प्रविधि पर आधारित उत्पादन का विस्तार करती है और जिन्हें अब इस 
बात में दिलचस्पी शेष नहीं रह जाती है कि वे पुराने उपनिवेशी श्रम-विभाजन को बरकरार रखें 
अर्थात्‌ पिछड़े देशों को उपनिवेशी राज्यों के मात्र क्रपि और कच्चे मालों के दुमछल्लों के रूप में 
उपयोग में लायें | यह तो स्पष्ट ही है कि विकासशील देश आज भी इजारेदारियों के लिए कच्चे 
माल के स्रोत और औद्योगिक मालों की मण्डी, तथा सस्ते जनवल के आपूर्तिकर्ता, इन दोनों ही रूपों 
में महत्व रखते हैं। इजारिदारियों के लिए आज यही जरूरी नहीं है कि विकासशील देश कच्चे 
माल की पैदावर बढ़ायें, वल्कि यह भी कि वे औद्योगिक उत्पादन में और भी अधिक प्रत्यक्ष 
रूप में भागीदार वनें । एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमरीका में विकसित देशों की पूजी 'सतही' 
उत्पादन केन्द्रों की स्थापना करना चाहती है। साथ ही वह यह भी चाहती है कि अपने उद्योग 
की उन शाखाओं को वह वहाँ स्थानानतरित कर दे जिनमें श्रम की सबसे ज्दादा ब्षपत होती 
हो (क्योंकि वहाँ सस्ता जनवल सुलभ है) तथा जो “गन्दे/--अर्थात्‌ पर्यावरण के लिए 

हानिकर--हों । । 

ः तये प्रकार के एक ऐसे अन्तर्राष्ट्रीय श्रम-विभाजन की योजना बनाने जा रही है जिसके 
तहत उद्योग सम्पन्त विकसित देश मुख्यतः उन प्राविधिक दृष्टि से सबसे “आधुनिक” और पँजी- 
प्रधान औद्योगिक शाखाओं को अपने देश के अन्तर्गत विकसित करेंगे जिनके लिए अत्यन्त हुनरमत्द 
जनवल की आवश्यकता हो, तथा विकासशील देशों को विश्व पूजीवादी उत्पादन त्त्र के ' 'विचले 
उत्पादों के कारखानों” में तथा “माल निर्माण और ढुलाई की ख्ंखला की विचली कड़ियों” में 
बदल देंगे जिससे वे महत्वपूर्ण, प्राविधिक दृष्टि से समुन्तत, आरजभिक और अन्तिम कड़ियों पर 
पूरी तरह आश्वित होंगे । 

दूसरे शब्दों में, इजारेदारियाँ पिछड़े देशों के औद्योगीकरण की अवश्यम्भावी प्रक्रिया को इस 
तरह मोड़ देना चाहती हैं कि उससे वे खुद ही लाभ उठायें । विभिन्‍न आधिक शाखाओं में लगादी 
गयी पूँजी सम्बन्धी आँकड़े इसके सबूत हैं । उदाहरणार्थ, 950 में दक्षिण-पूर्व॒ एशिया में प्रोतेलिंग 
उद्योग में जो प्रत्यक्ष अमरीकी खानगी पूँजी लगी थी व॒ह 9-व प्रतिशत थी; आठवे दशक +$# 
आरम्भ में वह 257 प्रतिशत तक पहुँच गयी । लैटिन अमरीका में यह इसी दौर में 775 प्रतिशत 


2 बना] 7टक्कीए पा७ ल्ाॉउएाणा थशात जाएपेलाणा एणी ॥0प्रशप] दवा 2760 7 रा 
गाधाटा4]5 वा (6 तएए०७०ए8 ०0फ्राप्रां०५ एऋ४5 ज्रीणे]9 व [#0 ॥8905 0 86 ग्राएत।द्वाणा। ९ रा 
६८४05, जगा 45 77028, 70 5९७३ 0 <00ग्रांब्रे क्वाव ॥00-000ण76६।| काज/जाबा0ा का & 
८९0 & एथाशा) णीतवाद्याबाणाव तंशृज्ञँणा ए ॥890590 8 ९050ए५९०ए९ 9० शञीणी ] ता 
एए070 ८0ण्रा765 ॥4ए० 000 #एठ7520४८5 9 पाए गडजिण कऊ्ञाणा एी उदएछ | प्रबल गा 
०5 40 (0 इग्रतप्रद्गनाधांडटव टाफजाणिोंकं ०0णा25,. प्र्नॉं5 5४जञटा 7शफ्थपधादर्त (6 व, 
छब्ल(फ्र्मावाए55 0 तवीए जारयाहओ अद्वा0५ शीतल थे ीए 5कघ्ा९ पाप टालकतंप्रह 705: के ४ 
०णाकंणा$ ि: 6 जंगल 90एछ0570 लापतली गीदाएशपट5.... -+-एर ६एणए7/एए, ॥84., ?« २४० 
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से वढ़कर 3-7 प्रतिशत पहुँच गयी । आज लैटिन अमरीका में लगायी जाने वाली समस्त खानगी 
पूंजी का 50 प्रतिशत से अधिक प्रोसेसिंग उद्योग में जाता है। 965-72 के बीच सम्पूर्ण तीसरी 
दुनिया में कुल जितनी पूँजी"लगायी गयी, उसका 406 प्रतिशत प्रोसेसिंग उद्योग को मिला । 
इन आँबड़ों से पता चलता है कि विदेशी पूंजी पहले पिछड़े देशों के औद्योगीकरण में अव- 
रोध पैदा करती थी किन्तु अब वही कुछ खास औद्योगिक शाखाओं में ताबड़तोड़ पिल पड़ी है' 
जिससे वह उत्तके विकास को दिशा को ऐसा मोड़ दे सके जो उसके अनुकूल हो और इस प्रक्रिया पर 
अपना नियन्त्रण कायम रख सके । 
यह सोचना निःसन्देह अनर्गल होगा कि अमरीकी, पश्चिम ब्रूरोपीय और जापानी परुँजी- 
पतियों ने एकाएक भूतपूर्व उपनिवेशों के औद्योगिक विकास की चिन्ता शुरू कर 'दी है। वे शुद्ध 
स्वार्थभूलक उद्देश्यों से प्रेरित होते हैं । * 
नव-उपनिवेशवाद की लाइन यह है कि “विकासशील देशों की नयी प्राविधिक पराधीनता 
की स्थापना की जाय, और इस पर सरकारी तौर पर तथाकथित 'समान साझेदारी” की अवधारणा 
की नकाद डाल रखी गयी हैं ! उक्त नव-उपनिवेशवादी लाइन के लागू किये जाने के पीछे गुप्त 
भमूलमन्त्र है “नियन्त्रण बढ़ाने के लिए कारखानों का निर्माण करना ।” ; 
पश्चिमी देश प्राविधिक विकास (००७॥०0००७| ४0५४॥0०८७) की दृष्टि से सम्पन्न और 
उन्नत हैं। यदि तीसरी दुनिया के देश भी इस उन्नत प्रविधि का उपयोग करने लग जायें तो 
उनके आर्थिक विकास की गति काफी तीतब्र हो सकती है। किन्तु प्राविधिक विकास की दृष्टि से 
पश्चिमी दुनिया और तीसरी दुनिया के देशों में प्राविधिक अनुन्धान की दर -में 4.: 4 का 
अनुपात है और इसी अन्तर के कारण पश्चिमी-देश और उनकी बवहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ विकास- 
शील देशों का शोषण करती हैं ।! जहाँ पुंजीवादी पश्चिमी देश प्राविधिक निर्यात और ' आयात 
दोनों करते हैं वहाँ तीसरी दुनिया के राष्ट्र मात्र 2-3 प्रतिशत प्राविधि सम्बन्धी पट्टों 
(2०७) का निर्यात करते. हैं और प्राविधि के आयात में ही उत्तका सारा घन खर्च हो 
जाता है | जहाँ 960 के दशक में विकासशील नव-स्वतन्त्र राष्ट्रों को प्राविधि के आयात के 
लिए अनुमानतः प्रतिवर्ष !500 लाख डालर राशि खर्च करती होती थी वहाँ 'आ जउसे 3000 
से 5000 लाख डालर धन खर्च करना पड़ता है। अंकटाड (77८7.५70) सचिवालय का अनुमान 
"है कि सन्‌ 2000 ई. में विकासशील राप्ट्रों को प्राविधि के आयात में 60,000 से ,50,000 
लाख डालर राशि व्यय करनी पड़ेगी जिससे उनकी अर्थव्यवस्थ चरमरा जायगी। कहने का 
अभिप्राय यह है कि प्राविधिक हस्तान्तरण (धरथ्ार्थः छा ॥6०॥॥००४५) एक ऐसा उपकरण है 
जिससे नवोदित राप्ट्रों को उपनिवेशवादी शिकंजे में अनवरत रूप से वाँधकर रखा जा 
सकता है । प पु | 
संक्षेप में, नव-उपनिवेशवाद से अशभिप्राय है--पुँजीवादी समृद्ध पश्चिमी देशों द्वारा तीसरी 
दुनिया के नव-स्वतन्त्र देशों का आधथिक और तकनीकी शोयवण । नव-उपनिवेशवाद के उपकरण 
(780प्राशथा() हैं आर्थिक सहायता, सैनिक सहायता, शस्त्रों की सहायता, तकनीकी का निर्यात 
व्यापार और उत्पादन के साधनों पर एकाधिकार आदि । और इस प्रकार का आर्थिक शोषण भी 
४. ऐवे जबकि अगर इंधन को छोड़ दिया जाय तो विश्व के 40 से 45 प्रतिशत कच्चे माल संसाधन 
नव-स्वतन्त्र देशों में ही हैं और कुछ सबसे महत्वपूर्ण कच्चे मालों (तेल, टिन, वॉक्साइट, ताँवा-और 
प्राकृतिक रबड़) के उत्पादन में वे संसार में सबसे आगे हैं । 
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“०7 । जन्त राष्ट्रय रजैनातत 


नव-उपनिवेशवाद के रूप (79068 ० ४९०-९०[०गरांशाशा) 

आगेन्‍्स्की ने उपनिवेशवाद के तीन रूपों का वर्णन किया है---राजनीतिक उपनिवेशवाद 
(?०॥6०४ ८०ण०ांश्रांभा)), आथिक दृष्टि से पराश्चित ढ्रेत (80णाणाएं० क्ुथातलाथंक) 
तथा पिछलग्गू देश (58०॥6०5) । राजनीतिक उपनिवेशवाद, उपनिवेशवाद का वह रूप है जिस्ों 
किसी देश पर विदेशी सत्ता का प्रत्यक्ष तथा पूर्ण नियन्त्रण हो अर्थात्‌ वह देश राजनीतिक दृष्टि पे 
स्वाधीन न हो । आर्गेन्सकी ने उपनिवेशवाद के अन्तिम दो रूपों--आधशिक दृष्टि से पराश्रित देशों 
तथा पिछलग्गू देशों को ही 'नव-उपनिवेशवाद' के अन्तर्गत शामिल किया है । यहाँ हम इन दोनों ही 
रूपों की चर्चा करेंगे । ' ु 

() आधिक दृष्टि से पराश्चित देश (८००१० ॥069०76०7००४)--ये वे देश होते 
हैं जो राजनीतिक दृष्टि से तो स्वतन्त्र होते हैं परन्तु इनके उद्योग-धन्धे तथा व्यापार किसी विदेशी 
शक्ति द्वारा नियन्त्रित होते हैं । बहुत से ऐसे देश हैं जो आथिक हृष्टि से अपने मालिक नहीं हैं। 
ये वेश आथिक दृष्टि से अविकसित राष्ट्र (076७-००ए००००१ ]७४०॥७) होते हैं । ऐसे देश की 
अर्थव्यवस्था का नियन्त्रण तथा संचालन उस देश की सरकार के द्वारा नहीं होता है। यह आव- 
श्यक नहीं है कि विदेशी राष्ट्र सरकारी स्तर पर ही आथिक नियन्त्रण को स्थापित करें, बल्कि 
अधिकतर यह होता है कि अधिक से अधिक विदेशी पूँजी को लगाकर पराश्रित राष्ट्र में उद्योग- 

धन्धों की स्थापना की जाती है । यदि किसी देश के अधिकांश यद्योग-धन्धे तथा व्यापार विदेशियों 
, के हाथ में हैं, तो उस राष्ट्र को पराश्रित राष्ट्र (8000णां० ॥0०0भा06०ा०ए) कहा जायेगा। 
यदि किसी देश की राष्ट्रीय आय का 5 प्रतिशत भाग विदेशियों को प्राप्त होता है, तो निश्चित 
रूप से वह राष्ट्र एक पराश्चित राष्ट्र है। वसे तो पराश्रित राष्ट्र स्वतन्त्र तथा सम्प्रभू होता है, 
परन्तु यदि उसकी अर्थव्यवस्था का नियन्त्रण विदेशियों के द्वारा होता है, तो यह निश्चित है कि 
वे इस देश की सरकार को भी प्रभावित करने की क्षमर्ता रखते हैं। पराश्रित राष्ट्रों में आाविक 
साधन के माध्यम से विदेशी राष्ट्र की राजनीतिक सत्ता की स्थापना होती है । 

(2) पिछलग्गू देश (540०05)--पिछलग्गू देश उस राष्ट्र को कहा जाता है जो औप- 
चारिक रूप में तो स्वतन्त्र होता है, परन्तु राजनीतिक तथा आशिक दोनों प्रकार से उस पर 
किसी विदेशी सत्ता का नियन्त्रण होता है । आगेन्स्की के अनुसार इस समये केवल रूस ही एकमात्र 
पिछलग्गू देशों वाला राष्ट्र है और चीन इस दिशा में बढ़ने का प्रयास कर रहा है । साम्यवादी 
देशों में अर्थव्यवस्था पर नियन्त्रण सरकार का होता है, अतः एक देश के द्वारा दूसरे देश के ऊपर 
आर्थिक नियन्त्रण बिना राजतीतिक नियन्त्रण के सम्भव नहीं है । इस प्रकार जिस राष्ट्र पर किसी 
विदेशी शक्ति का आर्थिक तथा राजनीतिक दोनों प्रकार का नियन्त्रण स्थापित हो जाता है, वह 
पूर्णरूप से पराधीन हो जाता है।। ऐसे राष्ट्रों को ही पिछलग्गू राष्ट्र (इ४०॥॥०) कहा जाता है। 
आथिक दृष्टि से आश्रित राष्ट्रों के मुकाबले में पिछलग्गू राष्ट्रों पर विदेशी शक्ति का नियस््रण 
अधिक प्रभावशाली तथा मजबूत होता है । मु 

आर्थिक दृष्टि से पराश्चित राष्ट्र पिछलग्गू राष्ट्रों के मुकाबले में अधिक स्वतन्त्र होते हैँ | 
उन्हें यह स्वतन्त्रता होती है कि वे प्रजातन्‍्त्र अथवा साम्यवाद में से किसी का चुनाव कर सकते हैं, 
लेकिन रूस के पिछलग्गू राष्ट्रों को यह स्वतन्त्रता नहीं है कि वे पाश्चात्य प्रजातन्त्र का रूप प्रहण 
कर लें । पूर्वी यूरोप के देशों का हर प्रकार से नियन्त्रण रूस के द्वारा होता है तथा रूस में किसी 
नीति के परिवर्तन का प्रभाव तुरन्त पूर्वी यूरोप के पिछलग्गू राष्ट्रों पर पड़ता है । 


नव-उपनिवेशवाद के प्रतीक--बहुराष्ट्रीय निगम 
-(र0-00.0रा ७5875 85शश80, ; परफएछ शत पप-२४770१५॥.४5) 


बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ या निगम साम्राज्यवादी देशों की नयी एवं उच्चतम किस्म की 


नव-उपनिवेशवाद : बहुराष्ट्रीय निगमों की भूमिका के परिप्रेक्ष्य में | 26 


विशालकाय इजारेंदारियाँ है, जो अकूत संसाधनों को नियन्त्रित करती हैं और अधिकतम मुनाफा 
उपाजित करने के लिए सस्ते श्रम, सस्ते कच्चे माल और अनुकूल वाजार की खोज में अपने देश के 
बाहर अपने क्रियाकलाप को फैलाती है तथा पूंजनिवेश करती है । इन्हें अपने देश की साम्राज्य- 
बादी सरकार का आथिक, राजनीतिक तथा सनिक समर्थन प्राप्त रहता है। ये निगम साम्राज्य- 
वाद की नव-उपनिवेशवादी नीति के आर्थिक औजार हैं । 


वहुराप्ट्रीय निगमों के क्रियाकलाप निम्नलिखित दो उद्देश्यों की ओर उन्मुख है : अथम, 
साम्राज्यवादी देशों की अर्थव्यवस्था के लिए कच्चा माल, तेल, लौह अयस्क, ताँवा, टीन, रबर, 
चाय, कॉफी जैसे कच्चे माल तथा प्राकृतिक साधनों की आपूर्ति की गारण्टी करना और द्वितीय, 
उन देशों में पूंजी निवेश से कारखाने खड़ा करना जहाँ सस्ता श्रम और कच्चा माल उपलब्ध हो । 

अपने मुनाफे की रक्षा और वृद्धि के लिए ये कम्पनियाँ मात्र आर्थिक क्रियाकलाप ही नहीं 
करती हैं, बल्कि विभिन्न देशों के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप करती है, सरकारों पर दबाव 
डालती है, मनन्‍्त्री तथा अधिकारियों को खरीदती है, अस्थिरता पैदा करती है, ह॒त्याएँ करती है 
और  आन्तरिक प्रतिक्रियावादी शक्तियों से मिलकर प्रगतिशील सरकारों के खिलाफ प्रतिक्रान्ति तक 
संगठित करती है । संक्षेप में, मुनाफे के लिए ये वहुराप्ट्रीय कम्पनियाँ सभी अच्तर्राप्ट्रीय कानुनों 
और मानवीय मान्यताओं को कुचलकर हर सम्भव अपराध करती हैं । एक पत्रकार ने इनके उप- 
निवेशवादी चरित्र को उजागर करते हुए लिखा है, “बहुराप्ट्रीय निगमों की राजनीतिक कार्मवाहियों 
अथवा प्रत्पक्ष-अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप के मूल में इनके आर्थिक स्वार्थ ही होते है। इनका केवल एक ही 
उद्देश्य होता है--ज्यादा-से-ज्यादा अपना धन्धा बढ़ाना और पैसा कमाना । इस उद्देश्य के लिए 
ये निगम किसी भी सीमा तक जा सकते हैं, कितना ही नीचे गिर सकते है । हालाँकि इनके 
धन्धे बदलते रहते है । पहले ये विकासशील देशों में मूलतः: कच्चे माल और खनिज तेल और - 
खाद्य-स्ामग्री का व्यापार करते थे, उन्हें सस्ते दामों पर विकासशील देशों से खरीदकर 
विकसित देशों में बेचते थे । वाद में इन्होंने इन देशों में उद्योग भी लगाने शुरू कर दिये---विकास- 
शील देशों की औद्योगिक प्रगति का वास्ता देकर जबकि वास्तव में इन्होंने उसकी अवनति ही 
की । ध्यान देने की वात है कि ये निगम कभी भी अपने उत्पादन का नुस्खा या भेद विकासशील 
देशों को नहीं बताते । भेद न खुले इसलिए अधिकांशत: वस्तु का उत्पादन पूरी तरह उस देश में 
नही करते । कोई पुर्जा सम्बन्धित देश में बनाते हैं तो कोई स्वदेश से आयात करते है । उल्टे नमूने 
की फीस के रूप में एक बड़ी रकम बराबर स्वदेश भेजते हैं ।१ 

तृतीय विश्व में वहुराष्ट्रीय निगमों की भूमिका के बारे में कतिपय अध्ययनों से पता लगता 
है कि बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ भी साधारणतया शोपषणकारी अत्तर्राप्ट्रीय व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का 
नया रूप मात्र है जिनका मूल उद्देश्य लाभ कमाना ही है । इन अध्ययनों के अनुसार तीसरी दुनिया 
अपने माल के अन्तर्राष्ट्रीय वाजार में विक्रम, मशीनों, साधनों और तकनीक की प्राप्ति के लिए 
पूरी तरह वहुराष्ट्रीय निगमों पर निर्भर है । इसके वदले बहुराप्ट्रीय निगम विकासशील देशों में 
प्रतिवर्ष 5 से 45 अरब तक डालर प्राप्त-कर लेते हैं। इसका तात्पयं यह है कि बड़े पैमाने पर 
माल के स्रोत दक्षिण से उत्तर की ओर ले जाये जा रहे है । 

वहुराष्ट्रीय कम्पनियों की आथिक शक्ति (7एणाणांए ?0एल' णी धा० पाप पिक्षा०- 
79)--गैर-समाजवादी दुनिया की कम्पनियों की कुल संख्या का कुछ प्रतिशत वहुराष्ट्रीय कम्प- 
नियाँ है। सन्‌ 97] में इन वहुराप्ट्रीय कम्पनियों ने .50,000 करोड़ डालर के मूल्य का नया 
धन पंदा किया था जो विश्व के समग्र राष्ट्रीय उत्पादन (समाजवादी देशों को छोड़कर) का 5वाँ 


9४... 


3 त्तरेश कौशिक, सरकारें गिराने वाली कम्पनियाँ', दिनसान, !0-6 अगस्त, 980 प. 27-28. 
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भाग था । गैर-समाजवादी जगत के औसत विकास दर से बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का विकास 
दुगुता है, इसलिए अनुमान लगाया यया है कि 2000 ई. तक बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ विश्व के 
उत्पादन (समाजवादी देशों को छोड़कर) 60 प्रतिशत पर नियन्त्रण कायम कर लेंगी । . 

सन्‌ 974 में विश्व की सवसे बड़ी 0 कम्पनियों, जिनमें प्रत्येक की सालाना विक्की 300 
करोड़ डालर से अधिक थी, की कुल विक्री 80 देशों के कूल राष्ट्रीय उत्पादन से भी अधिक थी। 
अमरीका की तीन बहुराष्ट्रीय कम्पनियों--जनरल मोटर्स, स्टैण्डडं आयल और फोर्ड--की स्ाताना 
बिक्री भारत के कुल राष्ट्रीय उत्पादन के बरावर है। सन्‌ 970 में जहाँ भारत की कुल राष्ट्रीय 
आय 4897 करोड़ डालर थी, वहाँ जनरल मोटसं, स्टैण्डड आयल और फोर्ड की विक्की क्रय: 
875 करोड़ डालर, 655 करोड़ डालर तथा 498 करोड़ डालर थी । 

अमरीका की 0, ब्रिटेन की 5 और स्विट्जरलैण्ड की 3 बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ पूंजीवादी 
जगत के कुल उत्पादव का क्रमशः 40 प्रतिशत, 30 प्रतिशत और 40 प्रतिशत पैदा करती है। 
दूसरे शब्दों में, विश्व की 8 वहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ पूँजीवादी जगत के कुल दवा उत्पादन का 84 
प्रतिशत पैदा करती हैं । युद्ध सामग्रियाँ पैदा करने वाली बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ सालाना 2,000 
करोड़ डालर से भी अधिक के हथियारों की विक्री करती हैं ॥ यह रकम भारत की कुल राष्ट्रीय 
आय की लगभग आधी है । अमरीका की 500 बड़ी कम्पनियाँ-हैं जो अमरीका के कुल उत्पादन 
के 60 प्रतिशत पर नियन्त्रण करती हैं और अनुमान लगाया गया है कि 985 तक 90 प्रतिशत 
को नियन्त्रित करेंगी । इसी तरह अन्य साम्राज्यवादी देशों के संसाधनों के बड़े भाग पर मुदृठी 
भर कम्पनियाँ नियन्त्रण करती हैं । अमरीकी बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ सर्वाधिक शक्तिशाली हैं और 
बहुराप्ट्रीय कम्पनियों के कुल संसाधनों के 2/3 भाग पर इनका नियन्त्रण है । 

साम्राज्यवादी देशों में बहुराप्ट्रीय कम्पनियाँ और सरकरें पूरी तरह एक-दूसरे से जुड़ी हुई 
हैं । उच्च सरकारी पदों पर वहुराष्ट्रीय कम्पनियों के प्रतिनिधि भरे पड़े हैं। अमरीकी अथंगाल्त्री 
आर. वर्नेट ने गणना की है कि 940 से 967 की अवधि में अमरीकी प्रशासन के 9 अति 
महत्वपूर्ण मदों में से 70 पर बड़े वित्तीय घरानों के प्रतिनिधि थे । विदेश मन्‍्त्री, उप-विदेश म्त्री, 
प्रतिरक्षा मन्‍्त्री तथा उनके सहायक जल सेना के सचिव, वायु सेना के सचिव, आणविक ऊर्जा आयोग 
के अध्यक्ष और सी. आई. ए. के निदेशक पदों पर वहुराप्ट्रीय कम्पनियों के प्रतिनिधि वेठे थें। 
अमरीका का प्रथम प्रतिरक्षा मन्त्री जेम्स वी. फोरेस्टल विशाल डिलन रीड बैंक का निर्देशक था। 
एन. एच. माकेलरी प्रत्तिरक्षा मन्त्री बनने के पहले दुनिया की सबसे बड़ी साबुन इजारेंदारी 
प्रोक्टर एण्ड गामले का प्रधान था । प्रतिरक्षा मन्त्री 'नने के पर्व मेकनामारा फोर्ड मोटर्स का 
अध्यक्ष था । 

सन्‌ 970 में एस. लैन्स ने अपनी पुस्तक 'सेनिक औद्योगिक कम्पलेब्स' में बतावाह 
कि अमरीकी प्रतिनिधि सभा के वहुतेरे सदस्य सैनिक औद्योगिक कम्पलैक्स में हिस्तेदार हैं। 2वीं 
अमरीकी काँग्रेस के 30 सिनेटर एवं प्रतिनिधि सभा के 00 सदस्य सैनिक औद्योगिक कम्पलक् 
के सुरक्षित या अवकाश प्राप्त अधिकारी थे । 93वीं कांग्रोस के 535 कुल सदस्यों में से 390 
बहुराप्ट्रीय कम्पनियों के भूतपूर्व अधिकारी थे । है 

वहुराप्ट्रीय कम्पनियाँ अमरीका में अपने मनोनुकूल राष्ट्रपति बनाने के लिए धन वहाता 
हैं | इसका प्रमाण वाटरग्रेट काण्ड के इस रहस्योद्घाटन से मिलता है कि निकसन के खुदा 
प्रचार में वहुराप्ट्रीय कम्पनियों ने 7 करोड़ डालर खर्च किये थे । सैनिक-औद्योगिक पा सेव 
पुनः अमरीकी राष्ट्रपति के पद पर निक्‍्सन को बैठाना चाहते थे, जिसकी युद्धवादी नीति से इन्हे 
अरबों डालर उपाजित किये थे | लगभग अब यह तथ्य स्पष्ट है कि राष्ट्रपति केनेडी की हेएों 


म 


है. 
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सी. आई. ए. के द्वारा इन कम्पनियों ने करवायी थी, जो केनेडी की कतिपय नीतियों को नापसन्द 
करती थीं । हि ह 

बहु राष्ट्रीय कम्पनियों के तौर-तरीके ([7)800क्‍27(5 0 एा६-पिन्च/०ार्श$)---अपने 
न्यस्त स्वार्थों की पूर्ति के लिए वहुराप्ट्रीय कम्पनियों के तौर-तरीकों. का स्पष्टीकरण निम्नलिखित 
उदाहरणों से हो जाता है : रु हे 

() मध्यपूर्व के तेल भण्डार के अधिकांश भाग पर वहुराष्ट्रीय कम्पनियों का कब्जा है। 
इस क्षेत्र में साम्राज्यवाद, विशेषकर अमरीकी साम्राज्यवाद, कठपुलती इजराइल के माध्यम से 
उन अरब देशों पर अकारण हमला करवाता रहा है जो राष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधनों पर अपना 
नियन्त्रण करना चाहते हैं । 

(2) अंगोला के सोने, लोहे तथा तेल के भण्डारों पर बहुराष्ट्रीय कम्पतन्तियों का कब्जा 
था । एम. पी. एल. ए. के नेतृत्व में अंगोला की आजादी का अर्थ लोहे, सोने तथा तैल भण्डारों 
का बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के हाथ से निकल जाना हे । इसकी रक्षा के लिए अमरीका तया दक्षिण 
अफ्रीका ने अन्तर्राप्ट्रीय कानून को ठुकराकर सन्‌ 975 में अंगोला की वैध करकार पर हमला 
कर दिया । " 

(3) 975 में अमरीकी वहुराष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक -कम्पनी ने मैक्सिको की सरकार पर दवाव 
डाला कि वह अपने श्रम कानून को, जो मजदूरों को थोड़ा संरक्षण देता है, वदल डाले । मैक्सिको 
की सरकार ने ऐसा करने से इन्कार कर दिया तो कम्पन्ती ने अपना कारखाना बन्द कर उसे 
कोस्टारिका में स्थानान्तरित कर दिया । ईंसके परिणामस्वरूप 2,000 मजदूर व रोजगार हो गये । 

(4) चिली में अलेन्दे की सरकार ने अमरीकी बहुराप्ट्रीय कम्पनी के राषप्ट्रीयकरण के कदम 
उठाये, तो जवाब में अमरीकी कम्पनियों मे अलेन्दे की हत्या करवा दी तथा सरकार को उलटवा 
दिया । ः है ५ 

(5) लेटिन अमरीका के केला निर्यात पर बहुराप्ट्रीय कम्पनियों का कब्जा है। केला 
निर्यातक देशों को केले के प्रति डालर आय पर मात्र :5 सेण्ट प्राप्त होता था। केले की 
आय से कुछ अधिक हासिल करने के लिए केले के 5 निर्यातक देशों ने अपना संगठन बनाकर केले 
पर निर्यात कर लगाया । जवाब में एक कम्पनी मे कर के वजाय ,45,000 केले की पेटियों 
को नष्ट कर दिया, दूसरी कम्पनी ने अधिकारियों को !5 लाख डालर की घूस देकर 70 लाख 
बचा लिया । 

(6) अपने उत्पादन के लिए अधिक-से-अधिक आर्डर प्राप्त करने हेतु और विभिन्न देशों 
की आन्तरिक राजनीति को अपने अनुकूल बनाने के लिए वहुराप्ट्रीय कम्पनियाँ विभिन्‍न देशों के 
मन्त्रियों तथा अधिकारियो को रिश्वत देती हैं । लाफहीड, नाथेरोप, ग्रुडयर, फैजर आदि वहुराप्ट्रीय 
कम्पनियों द्वारा विभिन्‍न देशों में रिश्वत देने के समाचार हाल ही मे प्रकाश में आये है इस प्रकार 
रिश्वत देकर वहुराप्ट्रीय कम्पनियाँ सालाना 500 करोड डालर का मुनाफा कमाती हैं। 

बहु राष्ट्रीय कम्पनियाँ और भारत (09 १०0 7० ॥/एण४-१४४०7०]5)---आजादी के पूर्व 
भारतीय बर्थतन्त्र पर विदेशी पूँजी, विणेषकर वहुराप्ट्रीय कम्पनियों का लगभग एकाधिपत्य था | 
तेल, दवा, चाय, जूट, आदि उद्योगों; व्यापार, यातायात, वै किंग, वीमा आदि सेवाओं पर उनका पूर्ण 
नियन्त्रण था । आजादी हासिल करने के वाद समाजवादी देशों, विशेषकर सोवियत संघ, के सहयोग 
से इस्पात, इन्जीनियरिंग, विद्य्‌ त, तेल आदि बुनियादी उद्योगों मे सशक्त साजवैनिक क्षेत्र का विकास 
हुआ है । साथ ही साथ राष्ट्रीय निजी पूंजी का भी काफी विकास हुआ है। परन्तु साम्राज्यवाद 
के प्रति समझौता-परस्त नीति और साआ्राज्यवादी मदद से आथिक विकास करने की भ्रमपूण 
समझदारी के कारण बहुराप्ट्रीय कम्पनियों को अपने क्रियाकलापों को जारी रखने तथा फैलाने की हि 
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उदारतापूर्वक छूट दी गयी । फलत:ः राष्ट्रीय पूंजी के समानान्तर इन कम्पनियों की पूंजी में भी 
अवाघ गति से वृद्धि हो रही है । है 

मार्च 948 में भारत में कुल विदेशी पूंजी 256 करोड़ रुपये के बरावर थी । परन्तु 
950 में केवल वहुराष्ट्रीय कम्पनियों की पूँजी बढ़कर 285-29 करोड़ रुपये के बरावर और 
972-73 में 282-8 करोड़ रुपये के वरावर हो गयी । याने 22 वर्ष की अवधि में बहुराप्ट्रीय 
कम्पनियों की यूँजी में 40 भुनी से भी अधिक की वृद्धि हुई है। मई 976 में संसद में दी गयी 
सूचना के अनुसार वहुराष्ट्रीय कम्पनियों की 538 शाखाएँ (वैसी कम्पनियाँ जिनका मुख्यालय 
भारत के वाहर साम्राज्यवादी देशों में है) और 202 सहयोगी इकाइयाँ (वैसी भारतीय कम्प- 
नियाँ जिनकी पेडअप पूंजी के 50 प्रतिशत से अधिक भाग किसी-न-किसी वहुराप्ट्रीय कम्पनियों 
द्वारा नियन्त्रित है) भारत में कार्यरत हैं। समग्र निवेश के आधार पर इण्डियन अल्युमीनियम और 
विक्री के आधार पर हिन्दुस्तान लीवर भारत में कार्यरत सर्वाधिक बड़ी वहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ हैं। 
इनके अतिरिक्त, डनलप इण्डिया, यूनियन कार्वाइड, फिलिप्स इण्डिया, वादा: इण्डिया, वर्मा शैल, 
साइमेन्स इण्डिया, अशोक ले लैण्ड, ब्र्‌क वाण्ड, भुडडयर, फाइजर आदि भारत में कार्यरत प्रमुख 
वहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ हैं । संख्या तथा निवेश के आधार पर ब्रिटिश कम्पनियाँ प्रथम स्थान पर हैं 
और द्वितीय स्थान पर अमरीकी कम्पनियाँ हैं । 

लगभग 0 प्रतिशत महत्वपूर्ण भारतीय आबादी पर इन कम्पनियों की जबरदस्त पकड़ 
है । आमतौर पर महिला की ड्ू सिंग टेबल पर पड़े तीन-चौथाई श्वंगार प्रसाधन बहुराष्ट्रीय 
निगम के उत्पादन हो सकते हैं। उसका साबुन, उसका शैम्पू, क्रीम, लिपिस्टक वगरह सब। 
सिगरेट पीने वालों में से ज्यादातर लोग हर कश के साथ ब्रिटिश निगम को रायल्टी दे रहे हैँ । 
जिस भाचिस से आप उसे सुलगाते हैं, हो सकता है स्वीडन की फर्म उसका अंश ले जाती हो। 
टूथपेस्ट और ट्थक्न्‌श अमरीकी या स्विट्जरलण्ड की फर्म का उत्पादन हो सकता है। रेडियो में 
हार्लण्ड की टेक्नॉलॉजी का हिस्सा हो सकता है । उसमें लगने वाले टेप और रेकार्ड अमरीका, 
जापान अथवा ब्रिटेन की किसी कम्पनी का उत्पादन हो सकता है । आप जिस वस या स्कूटर अथवा 
साइकिल की सवारी कर रहे हो, उससे तमाम ट्यूब-टायरों में किसी-न-किसी बहुराप्ट्रीय निगम 
का हिस्सा है। यह भी हो सकता है कि हमारे जुते या चप्पल भी कनाडा अथवा ब्रिटिश निगम 
की पंदाइश हों । गाँव के दूर-दराज इलाकों में काम आने वाली टार्चो और विजली के वल्वों के 
जरिये हालैण्ड, अमरीका और जापान के निगम हमारे गाँवों तक छा रहें हैं। यदि कोई बीमार 
पड़ जाये तो दवाइयों के लिए हो सकता है उसे दुनिया' भर के निग्रमों की शरण में अनिवार्य रूप 
से जाना पड़ेगा । चाय, कॉफी, ठण्डापेय आदि से लेकर देश में वनने वाली विदेशी शराव की हर 
घूंट के साथ इनका हिस्सा जुड़ा हुआ है । ५ हे 

भाजादी क़े वाद देश के अर्थतन्त्र में बहुराष्ट्रीय कम्पन्तियों को अपने क्रियाकलापों को तेजी से 
फैलाने की उदारतापूर्ण छूट देने और इनके साथ सम्पन्न किये गये आर्थिक एवं तकत्तीकी सहयोग- 
समझौते के पीछे तक यह रहा है क्रि इससे पूजी विनियोग में वृद्धि, तकनीकी जानकारी की प्राप्ति, 
विदेशी मुद्रा की वचत और अर्थंतन्त्र के सन्तुलित एवं तीत्र विकास में सहायता मिलती है । 

वहुराष्ट्रीय कम्पनियों को दी जाने वाली छूट के पीछे जो भी तक पेश किये गये हैं, वास्त- 
विकता इससे पूर्णतः भिन्न हैँ । हि है 

इन कम्पनियों का एकमात्र उद्देश्य भारत से अधिकाधिक धन लूट कर ले जाना हूँ । बहु- 
राप्ट्रीय तेल कम्पनियों का उदाहरण लीजिए । ये 8वीं शताब्दी के पूर्वाद्ध में भारत में आयीं। 
भारत की स्वतन्त्रता के समय देश के तेल उद्योग पर वर्मा शैल, कालटैक्स, वर्मा आयल कम्पनी तथा 
स्टैण्डर्ड वैक्यूुयम आयल कम्पनी का एकाधिकार था । परन्तु इन कम्पनियों ने भारत में एक समस्वित 
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तेल उद्योग विकसित करने का प्रयास नहीं कर मात्र बिक्री संगठनों का विकास किया । इ। का उद्देश्य 
अपनी प्रधान इकाइयों द्वारा मध्यपूर्व एशिया मे उत्पादित तेल के लिए भारत को 3जार बनाये 
रखना था । इसलिए, इन कम्पनियों ने भारत में तेल की खोज-करने, तेल निकालने और तेलशोधक 
कारखाना खड़ा करने का कोई प्रयास नहीं किया । आजादी के बाद भारत के अपने यहाँ से निकाले 
गये तेल पर आधारित समन्वित ।ल उद्योग को विकसित करने के लिए एस्सो, वर्मा शेल और 
कालटैक्स आयातित तेल पर आधारित एक-एक तेलशोधक कारखाना लगाने के लिए सहमत हुए 
और 95-53 के बीच सरकार के साथ समझौते सम्पन्न हुए । ऐसा कहते है कि ये समझौते हमारे 
राष्ट्रीय हित के खिलाफ थे | समझौते के तहत इन वहुराष्ट्रीय तेलकम्पनियों को शत-प्रतिशत अपने 
स्वामित्व में कारखाना लगाने की अनुमति, 30 वर्ष तक राष्ट्रीयकरण न करने का आश्वासन, कहीं 
से भी कच्चा तेल लेने की आजादी, कच्चे तेल के आयात पर कर की छूठ, शोधित तेल के एक 
बड़े भाग को देश से बाहर ले जाने का अधिकार आदि रियायतें दी गयी । इन कम्पनियों ने काफी 
मुनाफा उपाजित किया और उसका बड़ा भाग देश के वाहर ले गयीं। इन तेल क्रम्पनियों के अपने 
ही प्रतिवेदन के अनुसार तीनों तेलशोधक कारखानों को खड़ा करने में कुल 53 करोड़ रुपये खर्चे 
किये और 956-6व के बीच यह 83 करोड़ रुपये यानी लागत खर्चे से 26 "करोड़ रुपये अधिक 
भारत के वाहर मुनाफे के रूप में ले गयीं। तेल कम्पनियों के क्रियाकलापों की जाँच के लिए 

969 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त समिति के प्रतिवेदन के अनुसार बहुराष्ट्रीय तेल कम्पनियों 
हारा उपाजित मुनाफा विश्व के किसी भाग में उपाजित मुनाफे से अधिक है । 

दवा कम्पनियों के उदाहरण को लीजिए। भारत में कार्यरत बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ दवा 

उद्योग की कुल पूंजी के 60 प्रतिशत और उत्पादन के 80 प्रतिशत को नियन्त्रित करती है। सन्‌ 

973-74 के वित्तीय वर्ष में दवा उद्योग में विनियोजित कुल 225 करोड़ रुपये की पूंजी मे 

35 करोड़ रुपये की पूंजी बहुराप्ट्रीय कम्पतियों की थी । ये कम्पनियाँ प्रतिवर्ष 80 करोड़ रुपये 

देश के बाहर भेजती हैं। कम्पनियाँ कफ सिरप, विटामिन, टॉनिक जैसी दवाओं के उत्पादन में 

विशेष दिलचस्पी रखती है, जहाँ मुनाफे की ऊँची दर है, भले ही जीवन रक्षा के लिए इनका कम 

महत्व है। दूसरी तरफ जीवन रक्षक दवाओं के उत्पादन में इन्हें कोई उत्साह नहीं है क्योकि यहाँ 

मुताफे की दर नीची है । 


. अमरीकी सरकार के व्यापार विभाग के अध्ययन के अनुसार भारत में निर्माण उद्योग में 
विनियोजित पूंजी पर अमरीकी कम्पनियों ने 97 में 4-2 प्रतिशत और एक ही वर्ष वाद 
972 में 25:8 प्रतिशत मुनाफा कमाया। निर्माण उद्योग मे मुनाफे की यह दर विश्व में 
सर्वाधिक है । 


ये कम्पतियाँ मुनाफे की ऊँची दर प्राप्त करने के लिए कर चोरी से लेकर सरकारी अधि- 
कारियों की मदद से राष्ट्रीय अर्थतन्‍्त्र को खोखला करती है । सन्‌ 976 में संसद में पेश लोक- 
लेखा समिति के प्रतिवेदन में ब्रिटिश-अमरीकी ग्रिंडलैज वैक द्वारा बड़े पैमाने पर कर की चोरी का 
रहस्योद्घाटन किया गया था । प्रतिवेदन के आधार पर आय-कर अधिकारियों ने 959-60 से 
963-66 तक आय-कर के पुनरावलोकन करने की कार्यवाही प्रारम्भ की तो कलकत्ता उच्च न्‍्याय- 
लय में रिट याचिकाएँ पेश कर बैक ने कार्यवाही स्थगित करादी । उपर्युक्त प्रतिवेदन के अनुसार 
बाटा कम्पनी ने 968 से 973 के वीच 0-:64 लाख रुपये के राजस्व की चोरी ,की है । 

ह भारत में कोयले का विशाल भण्डार है और तेल का अभाव है जिसकी पूर्ति के लिए विदेशी 
मुद्रा खर्चे कर तेल आयात करना पड़ता है । इस हालात में कोयले से संचालित रेलवे इंजन भारत 
के लिए अनुकूल है । लेकिन रेलवे वोर्ड के अधिकारियों ने अमरीकी वहुराप्ट्रीय कम्पनी के इशारे 
पर अधिकाधिक डीजल इंजन के प्रयोग का निर्णय लिया और उनके आयात तथा निर्माण के लिए 
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एक अमरीकी कम्पनी के साथ समझौता सम्पन्न किया । इस कदम से अमरीकी कम्पनी मालामाल 
. हो गयी और सैकड़ों डीजल इंजन आज- वेकार पड़े हैं, जिससे रेलवे बोर्ड को. करोड़ों रुपये का 
नुकसान हुआ । 
तृतीय विश्व के देशों और खासतौर से भारत में इन वहुराष्ट्रीय निगमों के कामकाज को 
. देखने के वाद ऐसा लगता है कि इनसे मिलने वाला लाभ ऊपरी-ऊपरी है। तकनीक के स्थानान्तरण - 
का ही मामला लीजिए । तकनीक के स्थानान्तरण यदि मशीन निर्माण में आत्मनिर्भरता पैदा नहीं. | 
करे तो विकासशील देश विदेशों पर निर्भर हो जायेंगे । इसलिए यह कहना ही होगा कि-ये वह. 
राष्ट्रीय निगम उपनिवेशवाद के संक्रमणकाल का एक नया.चरण है ।* - - 
: नव-उपनिवेशवाद का साधन : असमान व्यापार | 
| बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा विकासशील देशों की -लूट का एक माध्यम . असमान व्यापार 
है । विकासशील देश कच्चा लोहा, तेल, ताँवा, टीन, मैंगनीज, अल्युमीनियम, ऊन, जूट, कपड़ा, 
चाय, कॉफी आदि विकसित पूंजीवादी देशों के हाथ बेचते हैं और बदले में औद्योगिक माल---मशीन 
“दवा, रसायन, खाद तथा अनाज खरीदते हैं । विश्व में पंजीवादी देशों का नियन्त्रण व्यापार असमानता 
के आधार पर होता है । 
राष्ट्रसंघ के व्यापार एवं विकास आयोग के एक अध्ययन के अनुसार 952 से 972 के 
बीच. विकासशील देशों द्वारा वेची जाने वाली वस्तुओं की कीमत में प्रतिवर्ष औससन 2:2: प्रतिशत 
की यानी उपर्युक्त प्री अवधि में 44 प्रतिशत की कमी हुईं है। दूसरी तरफ - विकसिक यूंजीवादी 
देशों की. वस्तुओं की कीमत में इस अवृधि में 200 से 300 प्रतिशत की वृद्धि-है । इसके भत्ति 
रिक्त, पूँजीवादी देशों ने विकासशील देशों की 53 वस्तुओं पर भिन्‍न-भिन्‍न तरह के 850 प्रतिबन्ध 
. लगाये हैं, ताकि विकासशील देशों की वस्तुएँ कम बिके । इस अन्यायपूर्ण कीमत प्रणाली तथा 
प्रेतिवन्धों के कारण विकासशील देश विकसित पूंजीवादी देशों के .साय व्यापार में. विक्रेता: तथा 
खरीददार दोनों ही रूपों में घाटे में रहते हैं। इस घाटे के व्यापार के कारण 964 से* 973 के 
बीच 4943 करोड़ डालर का धव विकासशील, देशों से चला गया और बहुराष्ट्रीय कम्पनियों ने 
 हड़प लिया। हे 
'नंब-उपनिवेशवाद का साधन : प्रत्यक्ष पुजी विनियोग श 
विकासशील देशों में वहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा पूँजी विनियोग कं मुख्य उद्देश्य विकसित ' 
पूंजीवादी देशों के उद्योगों के लिए कच्चा माल तथा प्राथमिक उत्पादन की आपूर्ति की गारण्टी 
करना और सस्ता श्रम तथा कच्चे माल का उपयोग कर अधिकतम मुनाफा अर्जित करना हूँ | 
इसलिए विकासशील देशों में वहुराष्ट्रीय कम्पनियों दवरा विनियोजित पूँजी का विश्लेषण करने - 
पर हम पाते हैं कि : () बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ बुनियादी -उद्योगों में पूँणी विनियोग नहीं करती ' 
- हैं। (॥) तेल, खदान, स्मेल्टिग तथा क्ृषि में सर्वाधिक'पूँजी विनियोजित करती हैं -जहाँ से विक्र- 
सित पँजीवादी देशों को कच्चा माल तथा प्राथमिक उप्रादान प्राप्त होतेहैं । (7) सर्वाधिक मुनाफा 
देने वाली उपभोक्ता वस्तुओं--दवा, डालंडा, पेस्ट, साबुन, तेलं, पाउडर आदि-में पूंजी विनियो- 
. जित करती हैं । (४) व्यापार बैंक, यातायात आदि गर-उत्पादक क्षेत्रों में पूंजी विनियोजित . 
करती हैं । 
बे, विकासशील देशों में विकसित . पूँजीवादी देशों हृं।रा विनियोजित पूँजी का विभन्ल क्षेत्रों 
में वितरण इस प्रकार है : कुल पूंजी का 22: प्रतिशत तेल एवं खदान में; 5- प्रतिशत स्मेल्टिग 
. में; 48-8 प्रंत्तिशत कृषि में; 3 प्रतिशत उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन में और 23 प्रतिशत गैर- 


3 डॉ. प्रमोद के. मिस्र, तृतीय विश्व में वहुराष्ट्रीय निगमों की भूमिका' राजस्थान पत्रिका,' 
4 जुलाई, 987 | 
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उत्पाद क्षेत्रों--बैक, व्यापार आदि मे विनियोजित है । बुनियादी उद्योगों में वहुराष्ट्रीय कम्पनियों 
का पूँजी विनियोग शून्य है । 
वहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ विकासशील देशों के प्राकृतिक साधनों तथा कच्चे मालों के अधिकांश 
को नियन्त्रित करती है । मध्यपूर्व, नाइजीरिया, वेनेजुएला तथा इण्डोनेशिया के तेल स्रोतों पर मात्र 
9-20 बहुराप्ट्रीय कम्पनियों का लगभग पूरा कब्जा है। अफ्रीका की खदानों पर भी इन्हीं का 
नियन्त्रण है । 
नव-उपनिवेशवाद का साधन : सर्वाधिक सुनाफा 
विकासशील देशों में सस्ते श्रम, सस्ते कच्चे माल तथा शोपण की तीज्नता के कारण बहु- 
राष्ट्रीय कम्पनियों को विकासशील देशों में विनियोजित पूंजी से प्राप्त मुनाऊ़े की दर सर्वाधिक 
ऊँची है। जहाँ यूरोप में विनियोजित पूँजी पर औसत ४ प्रतिशत कर मुनाफा होता है वहाँ 
विकासशील देशों में 74-5 प्रतिशत मुनाफा होता है। कुछ क्षेत्रों मे तो यह और ज्यादा है। 
अफ्रीका मे मुनाफे की दर 20 प्रतिशत है । चिली के ताँवा उद्योग में यह 60 से 70 प्रतिशत है । 
वहुराष्ट्रीय दवा कम्पनियाँ विकासशील देशों में लागत पूंजी पर 200 से 300 प्रतिशत भुनाफा 
कमाती है । 
अमरीकी व्यावार विभाग के आँकड़े के अनुशार 950 से 65 के बीच अमरीकी वहुराष्ट्रीय 
कम्पनियों ने यूरोप में विनियोजित 'पूँजी पर 74 प्रतिशत और विकासशील और विनियोजित 
पूंजी पर 264 प्रतिशत बुनाफा कमाया । मुनाफे की इस उच्चतर दर के कारण बहुराष्ट्रीय कम्प- 
नियाँ विकासशील देशों से प्रतिवर्ष मुनाफे के रूप में काफी धन अपने देश ले जाती है । मैक्सिको 
- के एक अर्थशास्त्री के अनुसार 965 से 970 के बीच, पाँच वर्षो में विकासशील देशों में विति- 
योजित पूंजी से 2200 करोड़ डालर मुनाफा कमाकर वहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ पूंजीवादी देशों में ले 
गयीं । मुनाफे की यह राशि 960 से 70 के बीच विकसित पूँजीवादी देशों मे विकासशील देशों 
को प्राप्त कुल सहायता की दुगुनी हे । 
नव-उपनिवेशवाद का साधन : साम्राज्यवादी कर्ज 
विकसित पुंजीवादी देशों के साथ व्यापार मे निरन्तर बढ़ते घाटे और बहुराप्ट्रीय कम्पनियों 
ह्वारा मुनाफे के रूप में अकूृत धन की छूट के बाद विकासशील देशों के पास जर्जर तथा पिछड़ी 
अर्धव्यवस्था के लिए वस्तुत: कुछ नहीं बचता है 3 फलत: विकासशील देश साम्राज्यवादियों से कर्ज 
'लेने के लिए मजबूर हो रहे है । 7 से 8 प्रतिशत सूद की ऊँची दर पर प्राप्त कर्ज मूलतः गैर- 
उत्पादक कार्यों के लिए प्राप्त होते हैं । इसके परिणामस्वरूप पिछड़े देशों का विकास तो नहीं ही 
होता है, उलटे इन पर कर्ज का वोझ बढ़ता ही जाता है। 968 में विकासशील देशों पर कुल 
विदेशी कर्ज की तुलना में सन्‌ 973 में दुगने से भी अधिक बढ़कर ,900 करोड़ डालर हो 
गया । आज हालत यह हो गयी है कि कर्ज की किश्त तथा सूद के भुगतान में विकासशील देश ' 
प्रतिवर्ष 0 से ! अरव डालर की रकम साम्राज्यवादी देशों को देते है । निर्यात से होने वाली 
आय का लगभग 50 प्रतिशत इस भगतान में चला जाता है। साम्राज्यवादी मदद तथा कर्ज के 
साथ अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति मे साम्राज्यवाद का समर्थन करना, बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को राष्ट्रीय 
सम्पत्ति को लूटने की अबाध आजादी प्रदान करना, कर्ज तथा मदद की राशि से साम्राज्यवादी 
देशों से ही सामान खरीदना (जिनकी कीमत अन्तर्राष्ट्रीय 'कीमत से काफी अधिक होती है) आदि 
शर्मनाक शर्तें जुड़ी होती है । 
नव-उपनिवेशवाद का साधन : हथियारों की सप्लाई 
तीसरी दुनिया के आर्थिक विकास को रोकने के लिए वहुराष्ट्रीय कम्पनियों तथा साम्राज्य- 
वादी हुकूमतों ने तीसरी दुनिया में असंख्य सैनिक अड्डों का निर्माण कर रखा है और वे तीसरी 
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दुनिया को हथियारों से पाट रही हैं। 950 से 972 के बीच तीसरी दुनिया में अमरीका ने 
852*2 करोड़ डालर के, ब्रिटेन ने 297:9 करोड़ डालर के तथा फ्रांस ने 865:3 करोड़. डालर 
के हथियारों का निर्यात किया । 
साम्राज्यवादियों ने इजरायल, सऊदी अरब, जोडेन, पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, रोडेशिया, 
. दक्षिण कोरिया आदि देशों की कठपुतली तथा दलाल सरकारों को हथियारों से लैस कर, विकास- 
शील देशों को विकास कार्य छोड़कर प्रतिरक्षा व्यय बढ़ाने के लिए मजबूर किया है । 
सांस्कृतिक उपनिवेशवाद (टफॉपाबो वएटपंधांशा) 
अपनी सभ्यता, संस्कृति और मुल्यों का प्रचार और दूसरों के सांस्कृतिक मुल्यों को हीन 
वताना, उन्हें नष्ठ करना, सांस्कृतिक उपनिवेशवाद है, सांस्कृतिक दासता है । द्वितीय विश्वयुद्ध के 
बाद पश्चिमी देशों की सांस्कृतिक विस्तार की नीति, पश्चिमी सांस्कृतिक भुल्यों को विकासशील 
देशों पर अप्रत्यक्ष रूप से थोपने की प्रवृत्ति, विकासशील देशों के जन-मानत्ष को मानसिक रूप से 
पश्चिमी रंगरूप में ढालने की प्रवृत्ति सांस्कृतिक उपनिवेशवाद' का जीता-जागता नमुना है। 
अमरीकी सांस्कृतिक केन्द्र, अमरीकी और ब्रिटिश पुस्तकालय, अमरीकी पत्र-पत्रिकाएँ, स्कालरशिप 
योजनाएँ, बी. वी. सी. और वॉइस ऑफ अमेरिका के प्रसारण पश्चिमी सांस्कृतिक उपनिवेशवाद 


के प्रमुख उपकरण हैं । 
फ्रांस वह पहला बड़ा देश है जिसने सांस्कृतिक संम्बन्धों को सरकारी कर्तव्य बना दिया । 


ब्रिटेन के अपने उपनिवेशों के साय सांस्कृतिक सम्बन्ध थे; इसलिए वह अधिकांश को शान्तिपूर्वेक 
प्रादेशिक स्वतन्त्रता प्रदान करके राष्ट्रमण्डल के आधार पर उसने इस सांस्कृतिक सम्बन्ध को 
कायम रखने की व्यवस्था करली । ब्रिटेन की दूरदशिता के परिणामस्वरूप तथा अमरीकी मिश- , 
नरियों एवं अमरीकी सरकार के प्रयास से आज अर्द्ध-विकसित देशों के लगभग एक करोड़ से भी 
अधिक लोग अंग्रेजी पढ़-लिख सकते हैं तथा इनके माध्यम से ये सरकारों इन क्षेत्रों में आसानी से 
संचार व्यवस्था संचालित रख सकती हैं । 

संयुक्त राज्य अमरीका द्वारा अन्य देशों के साथ सांस्कृतिक सम्बन्ध बढ़ाने की दृष्टि से 
* विद्यार्थियों के आदान-प्रदान को पर्याप्त प्रोत्साहन दिया गया है। अमरीका के सांस्कृतिक कार्य- 
क्रम की एक विशेषता यह है कि विदेशों को यहाँ से प्रतिवर्ष कम कीमत की लाखों पुस्तक भेजी 


जाती हैं 
विकासशील देशों को अपने प्रभाव में लाने के लिए तथा अपनी संस्कृति का निर्यात करने 


के लिए सोवियत संघ; शोधकार्य, भाषा एवं अन्य विशेषीक्ृत प्रशिक्षणों पर धन खर्चे करता है 
तथा प्रकाशित सामग्री वितरित करता है । सोवियत संघ में राष्ट्रों का एक "मैत्री विश्वविद्यालय 
स्थापित किया गया है जहाँ एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमरीका के देशों के थरुवकों को ख्सी 
भाषा, विज्ञान, कला एवं साम्यवाद की शिक्षा प्राप्त करने के लिए आमिन्‍्त्रत किया जाता है । 
इन सम्पर्कों के माध्यम से यह आशा की जाती है कि जब ये युवक अपने देशों को वापस लौटेंगे 
तो साम्यवादी व्यवस्था के हित-संरक्षण का कार्य करेंगे । ' 


व-उपनिवेशवाद के परिणाम 
'. बहुराष्ट्रीय निगम किसी देश के राजनीतिक जीवन में कितना हस्तक्षेप कर सकते हूँ, इसके 


उदाहरण हैं---लोक हीड कार्पोरेशन, जिसते अपने अनुकूल निर्णय कराने के लिए जापान के उच्च- 

स्तरीय एक राजनीतिज्ञ को घस दी | चिली में अलण्डे सरकार के पतन की कहानी भी वहुराष्ट्रीय 

कम्पनियों के हस्तक्षेप की कहानी है । किसी भी देश में ये कम्पनियाँ दीमक की. तरह घुस जाती हैं 

और उसके आथिक एवं राजनीतिक जीवन पर छा जाती हैं । इससे नव-उपनिवेशवाद [स्‍४००0- 
- (०० एंभाांशा) पनपने लगा है। 


हा 
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बहुराष्ट्रीय निगम देशी सीमाओं में विश्वास नहीं करते और एक नयी_ अन्तर्राष्ट्रीय 
संस्कृति, वर्ग और समाज तैयार करते है जो उनके उत्पादनों का खास शौकीन होता है तथा 
राष्ट्रवादी भावनाओं से शून्य लोगों की रुचियाँ, स्वभाव आदि हर बात को ये बदलते है वल्कि 
उनका अन्तर्राष्ट्रीयकरण करते है। समाज के प्रमुख लोगों और प्रभावशाली व्यक्तियों से साँठ-गाँठ 
करते है । वहुराप्ट्रीय निगम अपने हितों को बढ़ावा देने के लिए रावसे प्रभावी इस्तेमाल प्रेस और 
विज्ञापन का करते हैं। इन तनिगमों की चालाक व्यापारिक बुद्धि और प्रमुख प्रचार संचार साधनों 
पर अधिकार कर शीघ्र ही विकासशील देशों को उनका थुलाम बंना देता है। यह गुलाभी जाहिर 
है, सिर्फ आथिक ही नहीं होती सांस्कृतिक और सामाजिक भी होती है । 

संक्षेप में, प्राचीन उपनिवेशवाद यदि राजनीतिक था तो नव-उपनिवेशवाद आशिक है । 

। प्रश्न 
]. “आज अनेक तनाकक्षेत्र अन्तर्राप्ट्रीय सम्बन्धों की समस्याएँ 'नव-उपनिवेशवाद' के कारण 

.... है ।” क्‍या आप सहमत-है ? अपने उत्तर के पक्ष में दलीलें तथा उदाहरण दीजिए । 


प्वुवाए6 गरयएणः ती' लाशंगा बाद द्रा्त छा00शा5ड णी ०00रॉॉगाए0णधशा'ए वंशंण- 
गरशाण्ातीं उलेभा075 दक्रा8 तप6 40 760-000रीशीशा.? 790 ४णए7 88728 ? (५८ 
॥8880॥5 द्षात॑ प्रशाध्रततणा$ स.5प9907 0 एठपा 87४शण20: 


2. नव-उपनिवेशवाद, नव-स्ताम्राज्यवाद तथा सामाजिक साम्राज्यवाद के अर्थ और प्रकृति की 
व्याख्या कीजिए । 


080785 ॥6 गराएक्षातह शार्व वरशप्रा8 07 60-000 कांड, ॥०0-79074इग 8॥0 
8009] ॥7798279॥877. 
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अन्तर्राष्द्रीय राजनीति में हस्तक्षेप 
[६ा58987 ॥ए॥8£0४६४॥व00 ॥४ वधाहदाक्व006/ २0]!4॥405] 
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जब एक राज्य दो राज्यों के पारस्परिक सम्वन्धों गें अथवा उन दोनों में से किसी एक राज्य 
के विपय में उन दोनों की अथवा किसी एक की. सहमति के बिना दखल देता है तो उठे “हस्तक्षेप 
(प्राभरणा।ंणा) कहते हैं । अथवा जब एक राज्य किसी अन्य राज्य के आन्तरिक विपयों में 
बिना उसकी सहमति के वास्तविक आचन्तरिक दशा को स्थापित रखने या उसमें परिवर्तत करने के 
लिए दखल देता है तो भी उरो हस्तक्षेप कहते हैं । | 

ओपेनहीम के अनुसार, “हस्तक्षेप एक तानाशाद्वी दखलन्दाजी है जो एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र 
के मामलों को पलटने के लिए करता है ।”! जैकान के अनुसार, “हस्तक्षेप एक तानागाही अथवा 
आदेशात्मक अभिव्यक्ति है जो एक राज्य की स्वतन्त्रता के विरुद्ध हो ।” ब्रियर्ली के मतानुसार, 
“यह अन्य राज्यों के आन्तरिक अथवा वैदेशिक विपयों में दखल देने के ऐसे कार्यों तक सीमित है 
कि जिनसे राज्य की स्व्रतन्त्रता भंग होती है। एक राज्य द्वारा दूसरे राज्य को उसके द्वारा स्वयं 
किये जाने वाले कार्य के विपय में केवल राय देना इस अर्थ में हस्तक्षेप नहीं कहला सकता । 
हस्तक्षेप का स्वरूप आज्ञात्मक होना चाहिए। या तो वलपूर्वक किया जाना चाहिए या इसके 
पीछे बल प्रयोग की धमकी होनी चाहिए ।* 

प्रत्येक स्वतन्त्र राज्य का यह अधिकार है कि वह अपना आच्तरिक प्रवन्ध अपनी इच्छा- 
नुसार करे । वह अपने राज्य के लिए अपनी इच्छातुसार संविधान वना सकता है और अच्य देशी 
के साथ वह अपनी स्वेच्छा से सन्धि अथवा युद्ध कर सकता है। कभी-कभी ऐसा होता है कि अन्य 
एक अथवा अनेक राज्य उसकी इच्छा के विरुद्ध उसके आन्तरिक विषयों में दखल देते हैं, लारेन्स 
(.धा०7००) के अनुसार ऐसे कार्य को हस्तक्षेप कहते हैं । ;ल्‍ 

हस्तक्षेप एक शत्रुतापूर्ण कार्यवाही है क्योंकि ऐसा करने से राज्य की स्वतन्त्रता पर आत्रमण 
होता है । कानून में इस कार्य की स्थिति छलात्मक है। जिस राज्य के क्षेत्र में हस्तक्षेप किया 
जाता है, यदि उसकी इच्छा से हस्तक्षेप न किया जाये तो, उसे युद्ध का कार्य समझा जाता है । 

स्टार्क का कथन है कि “साधारणतया अन्तर्राष्ट्रीय कामुन किसी दूसरे राज्य के भीतरी 
मामलों में हस्तक्षेप करने को मना करता है। यहाँ इस हस्तक्षेप का तात्पर्य साधारण दखल देने 
मध्यस्थता या राजनीतिक सुझाव से कहीं अधिक बलवान है। जहाँ तक निषेध का सम्बन्ध है 


३. ब्नुतॉटाएला।ता 5 कंलद्वांगाशते 0 थिलारए 99 ह डॉच्वाए 9 09 गीशिएड 0ी क्वाणीएा' अद्वा6 0 76 
9फ97905९ ०0ी गशर्या[विंगा]8 ०. बॉलि)ओह 0 बलपवो टणावाणा ण परा॥25 
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अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में हस्तक्षेप | 27] 


इसमें अधिनायकत्व से भरा हस्तक्षेप होता है । इसका प्रभावित होने वाले राज्य की इच्छाओं के 
विरुद्ध प्रभाव पड़ता है और प्रायः सदेव ही ऐसा होता है ! 

इस प्रकार उपर्युक्त विवेचन से हस्तक्षेप के बारे में निस्‍्त बाते स्पष्ट होती है : 

() हस्तक्षेप एक शत्रुतापूर्ण कार्यवाही है । 

(7) हस्तक्षेप केवल परामर्श या मध्यस्थता नहीं होता । 

(7) हस्तक्षेप द्वारा एक राज्य दूसरे राज्य के मामलों में शक्ति का प्रयोग करता है । 
हस्तक्षेप के प्रकार (08 ० [ग्राध्एथापणा) 


स्टार्क ने चार प्रकार का हस्तक्षेप बताया है--() कूटनीतिक हस्तक्षेप; (2) आन्तरिक 
हस्तक्षेप, (3) वाह्म हस्तक्षेप, और दण्डात्मक हस्तक्षेप । है 

(!) कूटनीतिक हस्तक्षेप--जव एक राज्य दूसरे राज्य पर राजनीतिक दवाव डालता है 
और सन्धि की शर्तों को जबर्दस्ती पुरा कराता है, तो उसे कूटनीतिक हस्तक्षेप कहते है । जैसे, 
सन्‌ 895 में रूस, फ्रांस और जर्मनी ने जापात पर अपना कूटनीतिक प्रभाव डालकर उसे इस 
बात के लिए मजबूर किया था कि सत्धि द्वारा दिया गया लिआओटूँय का ग्रायद्वीप चीन को लौटा 
दिया जाये । 

(2) आस्तरिक हस्तक्षेप--जव दो राज्यों में पारस्परिक संघर्ष हो तो ऐसी दशा मे दोनों 
में से किसी एक को सहायता दी झाये । इस प्रकार के हस्तक्षेप को आन्तरिक हस्तक्षेप कहते हैं, जैसे 
जव दक्षिण कोरिया और उत्तरी कोरिया में पारस्परिक युद्ध हुआ था तब उत्तरी कोरिया को सहा- 
यता प्रदान कर चीन ने हस्तक्षेप किया। पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान से संघर्ष के 
दौरान पूर्वी पाकिस्तान में 974 के दिसम्बर में भारतीय सेना ने ऐसा ही हस्तक्षेप किया । 

(3) बाह्य हस्तक्षेप--जव दो राज्यों में युद्ध हो और युद्ध करने वाले देश के विरुद्ध युद्ध 
में सम्मिलित हुआ जाय तो उसे वाह्य हस्तक्षेप कहते है। जैसे, द्वितीय विश्वयुद्ध में ग्रेट ब्रिटेन 


और जरमंनी के बीच युद्ध होने पर [! जून, सन्‌ 940 को इटली ने जमनी की सहायता की और 
उसकी ओर से युद्ध में भाग लिया । । 


(4) दण्डात्मक हस्तक्षेप--जव कोई राज्य किसी राज्य को हानि पहुँचाता हे अथवा सन्धि 
भंग करता है तो राज्य इस कार्य का बदला लेने के लिए या उसे दण्ड देते के लिए जो कार्यवाही 
करता है, वह दण्डात्मक कार्यवाही कहलाती है। कभी-कभी किसी राज्य को सन्धि का पालन 
करने को मजबूर करने के लिए उसका शान्तिपुवंक तटावरोध ([शवृल० 80०८४6०) किया जाता 
है तो उसे दण्डात्मक हस्तक्षेप कहते हे । इसका प्रयोग अधिकतर वलिष्ठ राज्यों द्वारा निर्वल राज्यों 
पर किया जाता है । 
हस्तक्षेप करने के उचित कारण (0एा०एा05 ०0 ग्रॉधएथाधंगा) 


स्टाक ने अन्तर्राष्ट्रीय विधि के अनुसार हस्तक्षेप करने के निम्नलिखित पाँच कारण बताये 
जा 2 संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अनुसार कई राज्य सामुहिक रूप से किसी राज्य के मामले 
में हस्तक्षेप कर सकते है । जैसे, सन्‌ 950 में कई राज्यों ने मिलकर कोरिया के भामले में हस्तक्षेप 
न था। (2) यदि विदेश में रहने वाले अपने नागरिकों की अथवा उनकी सम्पत्ति की रक्षा 
करने-के लिए हस्तक्षेप किया जाय तो वह हस्तक्षेप वैध माना जायेगा । (3) यदि कोई राज्य किसी 
राज्य पर सशस्त्र आक्रमण कर दे तो उसके प्रतिरोध में आक्रामक राज्य के विरुद्ध हस्तक्षेप किया जा 
सकता हे। (4) यदि कोई राज्य किसी अन्य राज्य के संरक्षण में हे और उस संरक्षित राज्य पर 
कोई आक्रमण कर दे तो संरक्षक राज्य संरक्षित राज्य की सहायता के लिए हस्तक्षेप कर सकता 


हे। (5) यदि कोई राज्य अन्तर्राष्ट्रीय विधि का उल्लंघन करे तो अन्य राज्य उसे अन्तर्राष्ट्रीय 
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विधि का पालन करने के लिए, सामूहिक रूप में उस पर आक्रमण करके, अत्तर्राष्ट्रीय विधि 
का पालन करने के लिए मजबूर कर सकते हैं । 

ओपेनहीम ने इन पाँच कारणों के अतिरिक्त दो कारण और बताये हैं--() 
अन्तर्राष्ट्रीय विधि के अनुसार किसी राज्य पर कुछ प्रतिवन्ध लगाये जायें और वह इस प्रकार की 
सन्धि का उल्लंघन करे तो सामूहिक रूप में उसे उस सन्धि का पालन करने के लिए भजबूर किया 
जा सकता है। जैसे सन्‌ 94 में बेल्जियम की तटस्थता सम्बन्धी सन्धि के भंग होने पर इंगलैण्ड 
ने हस्तक्षेप किया था। गे 

(2) जब सन्धि द्वारा एक निश्चित प्रकार का शासन निर्धारित कर दिया जाये, तो उस 
शासन प्रणाली में परिवर्तेत होने पर हस्तक्षेप किया जा सकता है । 

वास्तव में अन्तर्राष्ट्रीय विधि के अनुसार निम्नलिखित कुछ ऐसे कारण हैं जिनके आधार 
पर हस्तक्षेप वैध माना गया है । 

() आत्मरक्षा के लिए हस्तक्षेप (्रॉशएलशापंणा ठि 50-0७४7९०९)--आत्मरक्षा 
के लिए हस्तक्षेप करता आवश्यक है ।। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर की धारा 5 में वर्णन किया गया 
है कि “सुरक्षा परिपद्‌ द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा के उपायों का अवलम्बन करने से 
पहले तक” दूसरे राज्य के आक्रमण से रक्षा करने का अन्य राज्यों को अधिकार है । 

सन्‌ 837 की करोलाइन ((श/०॥॥०) स्टीमर की घटना इस कार्य का अच्छा उदाहरण 
है । इस समय कंनेडा गें विद्रोह हुआ था और कैरोलाइन नामक अमरीकी जहाज नियाग्रा नदी 
द्वारा सैनिक तथा युद्ध की सामग्री ले जाकर उन विद्रोहियों की सहायता करता था । अमरीकी 
सरकार ने करोलाइन को नहीं रोका । इस' पर कनेडा के सैनिकों ने कैरोलाइन जहाज को अमरीका 
में जाकर नष्ट कर दिया । उस समय अमरीकी विधिवेत्ता हाइड ने ठीक ही कहा था कि ब्रिटिश 
सेना ने वही कार्य किया जो संयुक्त राज्य स्वयं करता ।” इस विषय में अमरीकी विदेश सचिव 
डेनियल ने कहा था कि “आत्मरक्षा के लिए यह सिद्ध करना आवश्यक है कि यह कार्य तात्कालिक 
और प्रचुर है और अन्य साधन का विकल्प छोड़ने वाली या विचार के लिए समय देने वाली नहीं 
है । दूसरी शर्ते यह है. कि इस कारये में की गयी कार्यवाही अत्यधिक नहीं होनी चाहिए । उदाहरण 
के रूप में, कैरोलाइन जहाज को नष्ट करके ब्रिटिश सेना का अपनी सीमा में लौट आना उचित ही 
था । यदि वह सेता अमरीकी प्रदेश पर अधिकार करती तो यह हस्तक्षेप अनुचित होता । 

प्रथम विश्वयुद्ध के समय जमेनी ने बेल्जियम पर आक्रमण करते समय आत्मरक्षा का 
बहाना बनाया था। इसी प्रकार 93] में मंचूरिया पर अधिकार जमाने के लिए जापान ने 
आत्मरक्षा का प्रश्न उठाकर चीन पर धावा बोल दिया था। भआत्मरक्षा के नाम पर रूस ने भी 
फिनलैण्ड पर आक्रमण कर दिया था। जमंनी ने भी हालैण्ड, लक्जमबग्ग, नावें तथा स्वीडन पर 
आक्रमण करने का कारण आत्मरक्षा को ही बताया था” द्वितीय विश्वयुद्ध में कूदने से पून 
संयुक्त राज्य अमरीका मित्राष्ट्रों की शस्त्रों से सहायता कर रहा था । यह.कार्य अन्तर्राष्ट्रीय विधि 
के अनुसार तटस्थता के नियमों का उल्लंघन था । संयुक्त राज्य अमरीका की सरकार ने इसे आत्म- 
रक्षा की आड़ में छिपा लिया था। 

आत्मरक्षा का प्रश्त विधिशास्त्रियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हॉल के अनुसार, “सुव्यव- 
स्थित समाजों में निवास करने वाले व्यक्तियों तक को आत्मसंरक्षण का पुरा अधिकार होता है 
यही बात स्वतन्त्र राज्यों के साथ भी लागू होती है, प्रत्येक अवस्था में उन्हें अपनी रक्षा का अधि- 

पर होता है । सम्पूर्ण रूप से राज्यों के सभी कतंव्य आत्मसंरक्षण में समा जाते हैं । 

किन्तु ब्रियर्ली ने आत्मसंरक्षण के उपर्युक्त विचार को स्वीकार नहीं किया है। उसका तो 
कहना है कि आत्मरक्षा का प्रश्त तभी उठाना चाहिए, जब राज्य पर सीधा आक्रमण हो । त्रियर्ली 
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से विलियम ब्राउन जहाज का उदाहरण देते हुए बताया है कि जब यह जहाज आइसबर्ग से टकरा 
- गया तब सवारियाँ जान बचाने वाली नौक़ाओं में उतर गयी । एक नौका से छिद्र होने के कारण 
पानी.आ रहा था । उस पर सवारियाँ अधिक थीं। उसके डूबने का डर था । एक व्यक्ति ने नौका 
को हल्का, करने के लिए कुछ लोगों को समुद्र में धकेल दिया । इस व्यक्ति को न्यायालय में हत्या 
का दण्ड सिला। ऐसी दशा में हाल द्वारा प्रतियादित राष्ट्रीय कानुन के अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय 
कानुन में आत्मरक्षा के सिद्धान्त क़ो मानता श्रान्तियुक्त है। 4956 में रूस ने हंगरी के विषय में 
तथा 968 में चेकोसलोवांकिया के मामले में हस्तक्षेप किया परन्तु अन्तर्राष्ट्रीय कोनुन के अनुसार 
ये ब्रार्ते न्‍्यायोचित सिद्ध नहीं की जा सकतीं 4 के 
। (2) सन्धियों को बलपुर्वेक जागू करना (स्गिट्शाशां ० 76756 0५४ (00- 
लैंणा)--एक राज्य दूसरे ; राज्य के मामले में हस्तक्षेप करने का अधिकारी होता जाता है जबकि 
'दसरा राज्य पहले राज्य से की गयी सन्धि की अवहेलना कर देता है। इस प्रकार से हस्तक्षेप 
करना किसी राज्य की स्वतन्त्रता के अधिकार में वाधा डालना नहीं माना जाता, क्योंकि उक्त 
राज्य ने सन्धि की शर्तों पर हस्ताक्षर कर स्वेच्छा से अपनी स्वतन्त्रता पर प्रतिवन्ध लगाना 
स्वीकार कर लिया । 
' * सन्‌ 83] तथा 839 की लन्दन सन्धियों मे यूरोपीय शक्तियों ने स्वेच्छायूवंक बेल्जियम 
की स्वतन्त्रता, एकता तथा तटस्थता की ग्रारण्टी दी थी। जमनी ने जब इस सन्धि का उल्लंघन 
किया तो. ब्रिटेन ते रान्धि के द्वारा प्राप्त अधिकार के कारण जमेनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर 
दी । इसी प्रकार 863 की लन्दन सन्धि मे रूस, फ्रांस तथा ब्रिटेन ने यूनान की स्वतन्त्रता की 
गारण्टी दी थी, अतः 96 ई० में जब यूनान में गड़बड़ हुई तो उक्त तीनों शक्तियों ने यूनान के 
मामले में हस्तक्षेप कर वहाँ संवैधानिक सरकार की स्थापता करायी । 

(3) मानवीयता (ग्रॉश्एलांणा लि सिष्णाक्षा 070008)--गोशियस, वैटेल और 
वेस्टलेक जैसे लेखकों ने उस समय हस्तक्षेप को कानूनी रूप से उचित माना है जब लोगों को 
उनके मानवीय अधिकार से वंचित किया जाय। लारेन्स के अनुसार भी इस प्रकार का हस्तक्षेप 
वैध्/होता है। लारेन्स ने एक घटना का उल्लेख करते हुए कहा है कि जब तुर्को ने ईमाइयों का 
कत्लेआम करना प्रारम्भ किया तो यूरोप की शक्तियों ने मिलकर टर्की के राज्य के मामलों में 
हस्तक्षेप किया। इसी प्रकार 878 मे रूस ने ईसाइयों की रक्षा हेतु वल्गेरिया के मामले से 
हस्तक्षेप किया । भारत ने दिसम्बर 97] भे बंगला देश । में' पाक अत्थाचारों को रोकने के लिए 
हस्तक्षेप किया था। हट रे 

(4) शक्ति सन्तुलन के लिए हस्तक्षेप (ग्राश्थाप्रणा #णि. 8990० ० ?०ए०)--7वीं 
शताब्दी से यूरोपियन शक्तियों के मध्य शक्ति सन्तुलन के' सिद्धान्त को बड़ी मान्यता दी जाती रही 
है। सन्‌ 86 की वियना कांग्रेम, सन्‌ !856 की पेरिस कांग्रेस और सन्‌ 878 की वलिन 
कांग्रेस के अधिकांश, निर्णय इसी सिद्धान्त के अनुसार किये गये थे। सन्‌ 886 और 897 मे 
यूनान और टर्की के विषयों में बे-बड़े ' राज्यों ने इसीलिए हस्तक्षेप किया था। सन्‌ !93 में 
'अल्वानिया का स्वतन्त्र राज्य बनाने के लिए टर्की में हस्तक्षेप किया गया था। इस सिद्धान्त का 
उद्देश्य राज्यों में शक्ति सन्‍्तुलन को बनाये रखना है ताकि कोई भी राज्य अन्य राज्यों की तुलना 
में अधिक शक्ति सम्पन्न न हो । 

(5) वित्तीय विषयों के लिए हस्तक्षेप (स्‍/श0९८060 णिः स्प्राध्ाल॑0 )/४०७४७)--ऐसा 
देखा गया है कि यदि किसी देश की आशिक दशा खराब हो जाती है तो आथिक सहायता देने वाले 
देश उसके आन्तरिक विपयों मे हस्तक्षेप करते है । पिछली शताब्दी में मिस्र इसी कारण से पराधी- 
चता की जंजीरों में जकडा गया था। वह इंगलैण्ड और फ्रांस का ऋणी था। ऋण की प्राप्ति के ' 
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लिए इन दोनों देशों ने उस पर अपना दोहरा नियन्त्रण स्थापित किया था। सन्‌ 882 में फ्रांस 
इस विषय में पीछे हट गया था और इंगलैण्ड ने उस पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया था। 

(6) गृहयुद्धों में हस्तक्षेप (7 शरएलापणा 7 एंशं] ५ए४४४४)--किसी देश में आत्तरिक 
विद्रोह होने पर पड़ोसी राज्यों पर उसका प्रभाव पड़ सकता है | सन्‌ 85 भें वियना कांग्रेस ने 
यूरोप में फ्रांधीसी ऋरान्ति के विरोधी देशों में लोकतन्त्र और राष्ट्रीयता की अवहेलना करने वाले 
राज्यों की स्थापना की थी। इथीनिए राष्ट्रीय भावना को दवाने के लिए, आस्ट्रिया, रूस और 
प्रशा के राजाओं ने पवित्र संघ (7०9५ #4॥06) की स्थापना की थी । “इसके द्वारा किसी देश 
में ऋान्ति होने पर अन्य राज्यों द्वारा हस्तक्षेप किया जा सकता था। इसी के अनुसार 82 भे 
नैपल्स और लोम्बार्डी के राज्यों में ऋ्ति होने पर आस्ट्रिया ने और स्पेन में ऋान्ति होने पर फ्रांस 
ते अपनी-अपनी सेनाएँ भेजकर क्रान्तिकारियों का दमन किया था| सन्‌ 827 में ब्रिटेन, रूस और 
फ्रांस ने युनोत को स्वाधीन वनाने के लिए हस्तक्षेप किया था। सन्‌ 849 में रूस ने हंगरी का 
विठ्रोह दबाने के लिए आस्ट्रिया को सैनिक सहायता दी थी। द्वितीय विश्वयुद्ध के वाद जब चीन 
जापान के चंगुल से निकला तो वहाँ गृहय्रुद्ध छिड़ गया। रूस ने साम्यवादियों का साथ दिया 
* और अमरीका ने राष्ट्रवादियों का साथ दिया । वियतनाम के गृहयुद्ध में एक ओर चीन और दूसरी 
तरफ अमरीका सहायता कर रहे थे। पाकिस्तान का गुहयुद्ध भारत पर प्रभाव डाल रहा था ! 
बंगला देश से एक करोड़ शरणार्थी भारत की सीमा में आ'गये थे । उनका भार वहन करना भारत 
के लिए कठिन था। भारत ने अन्ततोगत्वा अपनी सेनाएँ बंगला देश -े ,भेजकर हस्तक्षेप किया और | 
समस्या का हल प्रस्तुत किया । है 

इस प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय कानून की आड़ में उपर्युक्त कारणों से महाशक्तियाँ अन्य राज्यों के 
मामलों में हस्तक्षेप करती रही है । * 
हस्तक्षेप से सम्बन्धित सिद्धान्त (20276 व२०ह६ातात३ व्रविश्षएशा।णा) 

(7) मौनरो सिद्धान्त (४०४०० 72०८77०)--अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से अन्य 
राज्यों मे कुछ राज्य हस्तक्षेप न करने की घोषणा करते है । इसी प्रकार सबसे पहले अमरीका के 
राष्ट्रपति मौनरो ने सन्‌ 823 में कांग्रेस को भेजे गये अपने सन्देश में हस्तक्षेप 'न करने की घोषणा 
की । उस समय अमरीका को दो ओर से यूरोपियन राज्यों द्वारा नयी दुंनिया के हस्तक्षेप का खतरा 
था उस समय अलास्का रूस के अधिकार में था। वह चाहता था कि उसके आस-पास के समुद्र 
में सिवाय अमरीका के और किसी देश के जहाज न रहें। दूसरी तरफ रूस, प्रशा और आस्ट्रिया 
के सम्राटों ने लोकतन्त्रीय तथा राष्ट्रीयता के विचारों वाले राष्ट्रों का दमन 'करने के लिए पवित्र 
संघ (09 8॥क70००) का संगठन किया था। पवित्र संघ के राज्यों द्वारा लेटिन अमरीका में 
हस्तक्षेप की सम्भावना प्रकट हो रही थी । राष्ट्रपति मौनरो अमरीकी गोलाढ़ं में विदेशी हस्तक्षेप 
के विरुद्ध थे। उन्होंने अपने सन्देश में कहा--(7) अमरीकन महाद्वीप के प्रदेश स्वतन्त्र और स्वाघीन 
स्थिति प्राप्त कर चुके है । “अब भविष्य में ये प्रदेश किसी यूरोपियन राज्य द्वारा भावी उपनिवेश 
वसाने का विषय नहीं बनेंगे । (॥) हमने यूरोपियन्‌ राज्यों के किसी विषय में कोई भाग “नहीं लिया 
है और न हम भाग लेना ही चाहते है। (0) -सं० रा० अमरीका ने यूरोप के-युद्धों में कभी हस्तक्षेप 
नहीं किया है और न करेगा | किन्तु वह अपने शान्ति और सुख के हितों के लिए यूरोपियन 
राज्यों को इस वात की अनुमति नही दे सकता है कि वे अमरीका के किसी भाग में अपनी राज- 
नीतिक पद्धति का विस्तार करें तथा दक्षिणी अमरीका के गणराज्यों की स्वतन्त्रता में हस्तक्षेप करने 
का प्रयत्त करें । यदि वे इस भू-भाग के किसी भाग में अपनी राजनीतिक पद्धति के प्रसार का कोई 
प्रयत्न करेंगे तो हम अपनी शान्ति और-सुरक्षा के लिए संकटमय समझेंगे | ये तीन बातें राष्ट्रपति 
मौनरो के नाम पर “मौनरो सिद्धान्त” के नाम से प्रसिद्ध है। 
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ओपेनहीम के अनुसार, “मौनरो सिद्धान्त राजनीतिक अधिक है कानूनी कम ।” इस सिद्धान्त 
के आधार पर अमरीका ने समस्त अमरीकी गोलाद्ध पर अपने अधिकार की घोषणा की। ब्रियर्ली 
के अनुसार, “यह अन्तर्राष्ट्रीय कानून के प्रतिकूल नहीं है, किन्तु अन्तर्राष्ट्रीय काभ्ून का अंग भी 
नही है । 
गौनरो सिद्धान्त अमरीकन विदेशनीति का प्रमुख आधार रहा है। !895 ई० मे ब्रिटेन ने 
मौनरो सिद्धान्त को मानने से इन्कार कर दिया। 902 में वेनेजुएला का मामला फिर उठा, 
जब ब्रिटेन, इटली तथा जमंनी ने अपने शस्त्र बल से वहाँ कर्जा उग्राहने का प्रयत्त किया । इस 
भाभणे में अमरीफा सरकार ने रूजवेल्ट की घोषणा के अनुसार कोई हस्तक्षेप नहीं किया | 
इतना होने पर भी भौनरो सिद्धान्त अमरीकन नीति का एक विशेष अंग रहा | आज जिस 
स्थिति में अमरीका पहुँचा है उसका वहुत कुछ श्रेय मौनरो सिद्धान्त को दिया जाता हैं । 
डुगो सिद्धान्त (0080 00८077०)--अजेंण्टाइना के विदेश मनत्री ड्रैगो ने एक सिद्धान्त 
चलाया जो इन्हीं के ताम से ड्ैगो सिद्धान्त कहलाता है। [902 में इंगलेण्ड और जर्मती ने अपने 
नागरिकों का ऋण वसूल करने के लिए वेनेजुएल का तटावरोध (8]00८४0०) कियों था । ड्रैगो 
ने उस बात का प्रतिवाद करते हुए घोषणा की कि किसी को अपने देशवासियों का ऋण वसूल 
करने के लिए सैनिक शक्ति का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस कार्य में हस्तक्षेप अनुचित है । यदि 
उस प्रकार की व्यवस्था स्वीकार की जायेगी तो शक्तिशाली राज्य निर्वेल राज्यों को नष्ट कर देंगे । 
संयुक्त राज्य थमरीका ने भी ड्रैगो सिद्धान्त का समर्थन किया। सन्‌ 907 के हेग सम्मेलन में 
ड्रंगो सिद्धान्त को स्वीकार कर लिया गया। 
नेहरू सिद्ञान्त ((पिणाए 70007770)--भारत तथा पाकिस्तान 5 अगस्त, 947 को 
स्वतन्त्र हो गये पर कुछ अन्य विदेशी वस्तियाँ ऐसी थी जो 947 के बाद भी भारत भूमि पर बनी 
रहीं । पुर्तगाल का गोवा, डामत्त, डिथू आदि पर अविकार था तथा वह इन्हें खाली नही करना 
चाहता था ।, श्री जवाहरलाल नेहरू ने लिस्बन सरकार को चेतावनी दी कि भारत अपने मामलों 
मे विदेशियों का हस्तक्षेप नही सहेगा और उसे गोवा.खाली करना होगा । 26 जुलाई, 955 को 
भारतीय संसद में श्री नेहरू ने घोषणा की कि “गोवा को पुतंगालियों द्वारा अपनी प्रभुता भें रखता 
भारतीय मामलो मे निरन्तर हस्तक्षेप करना है। मैं एक कदम आगे वढ़कर कहता हूँ कि किसी 
अन्य शक्ति द्वारा इस प्रकार का हस्तक्षेप भारत की राजनीतिक प्रद्धति में हस्तक्षेप करना होगा ।”' 
-. ब्रेसनेव सिद्धान्त (9०४॥770ए 000077०)--अफगानिस्तान में रूसी हस्तक्षेप साम्यवादी 
देशों, विभेषतः रूम ने साम्यवादी पद्धति की रक्षा को सर्वोच्च स्थान देते हुए अन्तर्राष्ट्रीय कानुन मे 
दूसरे देशों में हस्तक्षेप के वारे में एक नवीन. सिद्धान्त का प्रतिपादन क्रिया है। सर्वप्रथम लेनिन ने 
फरवरी 98 में ग्रह घोषणा की थी कि समाजवाद के हित सर्वोपरि है, इनकी रक्षा के लिए 
शप्ट्रों के आत्मनिर्णय के अधिकार की अवहेलना की जा सकती है । -आधी शताब्दी के बाद रूस 
के साम्यवादी दल 'के महासचिव ब्रेझनेव ने ]2 नवम्वर, 969 को इस #सिद्धान्त का प्रतिपादत 
किया और मुनरो सिद्धान्त की भाँति इसका नामकरण रूस के महासचिव तथा राष्ट्रपति के नाम 
पर किया गया है। इसके अनुसार जब किसी देश में समाजव्राद-विरोधी आन्तरिक और वाह्म 
शक्तियां पूँजीवादी पद्धति को पुनः सुप्रतिष्ठित और सुदृढ़ करने का प्रयास करती है तो इससे विश्व 
फे समूचे समाजवादी देशों के लिए संकट वैदा हो जाता था; ऐसी दशा में समाजवाद की रक्षा के 
लिए दूसरे देशों को महू अधिकार है कि-वे इस संकट को दूर करने के लिए दूसरे देशों के मामलों 
में हस्तक्षेर करें । इसी सिद्धान्त के आधार पर रूस ने अगस्त 968 मे त्वैकेस्तोवाकिया मे हस्त- 
क्षेप किया था। पश्चिमी देशों ने इस सिद्धान्त का विरोध इस युक्ति के आधार पर किया है कि इसे 
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मान लेने से रूस को अपने सीमावर्ती छोटे राज्यों में हस्तक्षेप करने का मनमाना अधिकार मित्र 
जायगा और इनकी. स्वतंन्त्रता और अखण्डता अतरे में पड़ जायेगी । 
। इसकी पुष्टि 27 दिसम्बर, 97 9 को अफगानिस्तान में रूसी सेनाओं के वहुत बड़ी संख्या 
में प्रवेश से हुईं । रूस के कथनानुसार अफगान सरकार अपने यहाँ प्रतिक्रियावादियों और साम्राज्य- 
वादियों हारा समर्थित विद्रोह को दवाने में असमर्थ थी, अतः .उसने अपने पड़ौसी (रूस) से वहाँ 
सेनाएँ भेजने का आग्रह किया। “यहाँ साम्राज्यवादी प्रभुत्व स्थापित होने पर मास्को के लिए 
संकट पैदा हो जाता, अतः उसने काबुल के अनुरोध पर ,अफगानिस्तान में अपनी सेनाएँ भेजी ।” 
जनवरी 980 को जब संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा का विशेष अधिवेशन इस विषय पर विचार 
करने के लिए बुलाया गया, और इसमें अफगानिस्तान में हुए सैनिक हस्तक्षेप की कठोर शब्दों मे 
घोर निन्दा का प्रस्ताव रखा गया तो इसे 04 देशों का समर्थन मिला, केवल 8 देशों ने इसका 
विरोध किया । इससे स्पष्ट है कि विश्व के अधिकांश राष्ट्र इस सिद्धान्त को तथा इस प्रकार के 
हस्तक्षेप को न्यायोचित और वैध नहीं समझते है । 
अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में हस्तक्षेप सम्बन्धी प्रसिद्ध मामले 
(तशए०0ाराश्राण' 28525 #8007 गराफार एशाशातठर तर तरााफ्ाराप४ पा 0078, ए077708) 

 (]) हंगरी में सोवियत रूस का हस्तक्षेप--सन्‌ 956 में रूस ने हंगरी में हस्तक्षेप 
किया । सन्‌ /:949 में हंगरी में जनता का गणराज्य स्थापित हुआ था। सरकारी शासन के 
अत्याचारों से रुष्ट होकर वहाँ की जनता ने सन्‌ 956 में सरकार के विरुद्ध ऋात्ति कर दी 
और गृहयुद्ध आरम्भ हो गया। विद्रोहियों की माँग थी कि इमरे नेगी को प्रधानमन्‍्त्री बनाया 
जाये । . वह प्रधानमन्त्री बनाया गया। उसने जनता की माँगों की पूर्ति के लिए शासन मे अनेक 
सुधार किये । उसने स्वतन्त्रतापूवंक चुनाव कराने की आज्ञा दे दी। सोवियत संघ ने इस वात को 
सहन नहीं किया और उसने हस्तक्षेप किया। 4 नवम्बर, 956 को रविवार के दिल प्रात:काल 
हजारों रूसी टैंक हंगरी की राजधानी ब्ुडापेस्ट तथा अन्य नगरों में आ गये । क्रान्ति को कुरता- 
पूर्वक दवाया गया । इमरे नेगी का मन्त्रिमण्डल समाप्त कर दिया गया। नेगी.ने भाग कर 
यूगोस्लाव दूतावास में शरण ली। रूस की सहायता से काडर प्रधानमन्त्री वना और तवीन 
सरकार वनी । है 

उस समय रूसी दमन के कारण लगभग पौने दो लाख लोग आस्ट्रिया तथा अन्य देशों को 
भाग गये । अमरीका की सरकार ने हंगरी का मामला संयुक्त राष्ट्र संघ में पेश किया, रूस ने 
अपने निषेधाधिकार के प्रयोग द्वारा उस प्रस्ताव को रद्द कर दिया । 9 नवम्बर, 956 को इस 
विषय पर विचार करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की जनरल असेम्बली ने एक विशेष अधिवेशन 
बुलाया, उसमें रूस के विरोध करने पर भी यह प्रस्ताव दो-तिहाई बहुमत से पारित हो गया कि 
उस हंगरी से अपनी सेनाएँ हटा ले । 9 नवम्बर, 956 को रूस के विदेशमन्त्री ने यह आश्वासन 
दिया कि हंगरी में स्थिति ठीक होने पर रूसी सेनाएँ हटा ली जायेंगी । 2 दिसम्बर, [956 को 
महासभा ने प्रस्ताव पारित करके रूस को हंगरी की स्वतन्त्रता भंग करने का दोषी ठहराया । 

सोवियत संघ ने हंगरी में हस्तक्षेप को न्यायोचित ठहराते हुए तक दिये कि--(7) सोवियत _ 
सेनाओं ने वहां सरकार के आमन्त्रण पर ही हंगरी' में प्रवेश किया। (7) वारसा सन्धि की 
धाराओं के अनुसार हंगरी की सुरक्षा एवं आच्तरिक व्यवस्था के लिए ही सोवियत संघ ने वहाँ 
सेनाएँ भेजी । (॥) हंगरी में प्रतिक्रियावादी शक्तियाँ सक्तिय थीं, अतः उन्को नष्ट करना सोवियत 
संघ के लिए आवश्यक था । हंगरी और सोवियत संघ की सीमाएँ मिलती हैं । यदि प्रतिक्रियावादी 
शक्तियों का दमन नहीं किया जाता तो ऐसी स्थिति में सोवियत संघ की सुरक्षा को खतरा उत्न्न 
हो जाता । | 
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झूस के: उपर्युक्त तकाँ के वावजूद हंगरी में उसका. हस्तक्षेप .अनुचित था क्योंकि--() 
हुंगरी के गृहयुद्धू से रूस की शान्ति और सुरक्षा को कोई : खतरा नहीं. था.। (7) वारसा सन्धि में . 
यह. प्रावधान है कि इस पंर- हस्ताक्षर करने वाले सब देश . एक-दूसरे की प्रभुंसत्ता और,स्वतन्बता 
का आदर करेंगे। (7) सोवियत संघ का हस्तक्षेप संयुक्ते राष्ट्र संघ के च्रार्टर के प्रतिकूल था । 

(2): तिब्बत में चीन का हस्तक्षेप--तिवब्वत एक स्वतन्त्र राज्य था। 4720. से चीन का 
आधिपत्प ($पथशथा।9) तिब्बत पर स्थापित हो गया । चीन के शासकों के, निर्बेल हो जाने पर 


यह आधिपत्य नाममात्र को रह गया। 4904 -में भारत की ब्रिटिश सरकार और तिब्बत के बीच 
एक सन्धि हुई। इस सन्धि के अनुसार तिब्बत ने ब्रिटिण सरकार को :तिब्बत-में, ्रभुसत्ता, के कुछ: 


अधिकार दिये । इसः:सन्धि के अनुसार तिब्बत ब्रिटिश, सरकार की अनुमति के विना अपना प्रदेश 
किसी दूसरी शक्ति को नहीं दे सकता था ।. सन्‌ 906 में :तिब्वत -को, ब्रिटेन: और चीन के अधीन. 
माना>गया । . 9व! में चीन ने तिब्बत पर आक्रमण ,किया. और - दलाईलामा ने भारत में. शरण 
' ली। 492 में तिब्बत ने पुनः अपनी . स्वतन्त्रता की घोषणा: की ।- 4926: में भारंत्‌ सरकार ने 
तिब्बत के साथ सीधा सम्बन्ध ',स्थापित किया.। “अब चीन -का तिब्बत पर नाममात्र को आधिपत्य, 
रह गया । 4949 में चीन में साम्यवादी शासन - स्थापित हो गया और 950 में चीन-ने तिब्बत. 
पर आक्रमण कर दिया 4-तिब्बत की सरकार ने इस प्रश्न को संयुक्त राष्ट्र संघ में उठाया:।' सलाया 
और आयरलैण्ड ने प्रस्ताव पेश करते हुए कहा कि तिब्बत में वहाँ की जनता के मौलिक मानव्रीय ' 
अधिकारों तथा: स्वतन्त्रता का हनन हो रहा है । इस प्रस्ताव में असेम्बली से.कहा गंया कि वह 
अपनी समूची , नैतिक शक्ति से. तिब्बत-, मेंः्णान्ति स्थापित, करे और तिब्बती.“जनता को उनके 
मौलिक अधिकार प्राप्त कराये:।. यहं प्रस्ताव - पारित हो. गया किन्तु - पेकिंग, रेडियो ने इसे “गैर-. 
कानूनी” बताया। -:  ., .. : ० ' 2 
न्‍ (3) -इंगलेण्ड, फ्रांस तथा: इजरायल द्वारा मिस्र -सें हस्तक्षेप--सन्‌ 956 में: मिस्र ते-. 
स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण -कर.दिया | :इसकी प्रतिक्रिया: में :फ्रांस,: इंगलैण्ड - तथा"इजरायल ने- 
संयुक्त रूप से मिस्र-पर सशस्त्र हस्तक्षेप' कर दिया.।” यह संयुक्त राष्ट्र चार्टर के, अनुच्छेद 2(4). 
तथा $ का खुला उल्लंघन था.। इस समस्या का हल सुरक्षा' परिषद.तथा महासभा के 'प्रयासों 
के कारण हो सका । * यह स्वीकार, किया गया कि मिस्र को स्व्रेज नहर का राष्ट्रीयकरण करने तथा 
उराके प्रयोग पर कर वसूल करने:का अधिकार है, परन्तु नहर सभी राज्यों के लिए खली रहेगी । 
(4) चेकोस्लोवाकिया में रूस.का हस्तक्षेप-- सन्‌ 968 के प्रारम्भ में चेकोसलोवाकिया 
के नेतृत्व में परिवर्तेत- किया गया.+ नोवोली.के स्थान-पर, ड्वचेक; दल के अध्यक्ष ,बनाये गये तथा 
सेवोदा राष्ट्रपति वन्ते । नये नेताओं ने उदारवादी नीतियों का पालन-किया:। सेन्सर को हटा, दिया, 
गया, स्वतन्त्र चुनाव की बात -मान ली,. विरोधी-दल्‌ की. मान्यता की बात का समर्थन किया, 
साहित्य, संस्कृति और . कला को राजनीतिक वंन्धनों,से मुक्त करने का, समर्थन किया । सोवियत 
संघ इन नयी प्रवृत्तियों से विस्मथ अनुभव करने लगा। उसे डर हुआ-कि यदि-चेकोस्लोवाकिया 
उदारवादी सिंद्धान्तों.का पालन - करने. लग जायेगा तो ऐसी स्थिति. में समस्त पूर्वी यूरोप के साम्य- 
वादी देश भी कहीं .उसका अनुसरण न करने लग्र-जायें ). ड्बचेक ने रूस की माँग को अस्वीकार 
. कर दिया, वहाँ की जनता ने भी. उसका. साय दिया । -ऐसी स्थिति में 20 अगस्त, 968 को 
वारसा-पेक्ट के देशों की सेनाएँ चेकोस्लोवाकिया में प्रवेश “कर: गयीं। संयुक्त राप्ट्र संघ ने इस 
आक्रमण को भर्सेना की तथा चेकोस्लोवाकिया-से वारसा देशों बी सेनाएँ - हटाने की माँग की।. 
. डुबचेक, को मास्को ले जाया: गया एवं उनके साथ: अंभद्र व्यवहार किया गया.। 'चेकोस्लोवाकिया 
ह की जनता ने सेना के साथ असहयोग किया एवं विरोध किया... -*- +: हु 


सोवियत रूस ने चेकोसलोवाकिया में..-हस्तक्षेप के निम्न कारण वताये---[)) पूर्वी यूरोप 
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की सुरक्षा प्रणाली में चेकोस्लोवाकिया का सामरिक महत्व है क्योंकि उसकी सीभाएँ पश्चिमी 
जमंनी और आस्ट्रियां से मिलती हैं, अतः उस पर पूर्वी यूरोप की सुरक्षा के लिए नियन्त्रण आव- 

श्यक है। (7) चेकोसलोवाकिया का उदारवादी देश होना साम्यवादी समाज के लिए विखराव पैदा 

कर सकता है । (7) दूसरे साम्यवादी देशों के लिए एक चेतावनी थी कि यदि उन्होंने चेकोस्लो- 

- वाकिया के मार्ग का अवलम्बन किया तो उन्हें दवाया जायेगा । (५) चेकोस्लोवाकिया में पश्चिमी 
प्रभाव बढ़ रहा था, जिसे रोकना आवेश्यक था । पे 

सोवियत संघ के तकों के बावजूद उसका चेक भूमि में सेना भेजना अन्तर्राष्ट्रीय कानून के 
सिद्धान्तों के अनुकूल नहीं था । 

(5) सोवियत संघ द्वारा पश्चिमी जर्मनी में हस्तक्षेप की धमकी--969 से पूर्व सोवियत 
संघ में कई बार पश्चिमी जर्मनी में हस्तक्षेप की धमकी दी थी । सोवियत संघ के अनुसार पश्चिमी 
जमंनी में नाजी प्रभाव वढ़ रहा है, ये नाजी प्रतिक्रियावादी पूर्वी जमेनी तथा सोवियत समर्थक 
देशों में अव्यवस्था फैलाते हैं अत: वह नाजी प्रतिक्रियावादियों को रोकने के लिए हस्तक्षेप कर 
सकता है। किन्तु यह सब कुछ धमकी मात्र ही था। यह पश्चिमी देशों को चुनौतीमात्र थी। 
“कानूनी हृष्टि से रूस' को जमनी के मामले में दखल देने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है ।' वित्री 
ब्राण्ट के चान्सलर बनने दो वाद जमंती और सोवियत संघ के वीच में अनाक्रमण सन्धि हो 
चुकी है । 

(6) बंगला देश में भारत का हस्तक्षेप--भारत ने 3 दिसम्बर, 97 को बंगला देश में 
अपनी सेनाएँ भेजकर मुक्ति-वाहिनी के साथ सहयोग किया एवं बंगला देश को स्वतन्त्रता प्राप्त 
हुई। बंगला देश पाकिस्तान का भाग था। किन्तु भार्चे 4970 से वहाँ पर शेख मुजीब के नेतृत्व 
में स्वतन्त्रता संग्राम तीत्र हो गया था । पाकिस्तान की सेना ने जातिवध, कत्लेआम तथा अत्याचार 
द्वारा लगभग तीस लाख लोगों को मौत के घाट उतार दिया। भारत ने महाशक्तियों का ध्यान 
बंगला देश की समस्या की ओर खींचा । भारत चाहता था कि समस्या का कोई राजनीतिक हल 
तिकल आये । पाविस्तानी सेना के अत्याचारों से परेशान होकर लगभग एक करोड़ शरणार्थी भारत 
आ गये । भारत पेर शरणाथियों के कारण आर्थिक दवाव बढ़ रहा था। ऐसी स्थिति में जब 
पाकिस्तान ने 3 दिसम्बर को भारत पर हवाई हमले शुरू कर दिये तो भारतीय सेनाओं ने बंगला 
देश में प्रवेश कर, उसे स्वतन्त्र करवाकर वहाँ की सरकार को वहाँ का अशासन सौंप दिया । 

भारत का हस्तक्षेप वैध था क्योंकि (7) एक करोड़ शरणाथियों को भारत में भेज करके 
पाकिस्तान में भारत के घरेलू मामलों में दखल दी थी। (7४) बंगालियों का कत्लेआम करके माव- 
वीयता के विपरीत कार्य किया । (॥7) उत्तर-पूर्वी सीमा पर अशान्ति और अव्यवस्था भारत की « 
सुरक्षा के लिए खतरा पंदा कर रही थी; ऐसी स्थिति में वहाँ स्थायित्व लाना आवश्यक था | 
(४) पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया था । अत: उसका समुचित उत्तर देने के लिए मुक्ति- 
वाहिनी को सहयोग देना आवश्यक था । ह रा 

' (7) अफगानिस्तान में सोवियत संघ का हस्तक्षेप--27 दिसम्बर, 979 ई० को सोवियत 
संघ के सैनिकों ने अपने कुछ विशेष हितों को ध्यान में रखते हुए हफीज उल्लाह अमीन का तख्ता 
पलट दिया और उनके स्थान पर बबरक करमाल को वहाँ की सत्ता सौंप दी। 24 दिसम्बर, -: 
979 को काबुल का-आकाण सोवियत विमानों से भर गया और हवाई अडृडे पर सैनिक उतारे 
गये । 27 दिसम्बर के दिन सोवियत सैनिकों मे राष्ट्रपति भवन, हवाई अड्डे, रेडियो स्टेशन और 
अन्य प्रमुख केन्द्रों पर हमले कर दिये। अफगानिस्तान में रूसी फौजों की संख्या निरन्तर बढ़ती 
गयी । आज भी अफगानिस्तान में सोवियत सैनिक बने हुए हैं। अफगानिस्तान में सोवियत सनिक 
हस्तक्षेप को अन्तर्राष्ट्रीय कानुन तथा संयुक्त राष्ट्र चार्टर के विरुद्ध बताया गया। सुरक्षा परिषद 
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में बवरक करमाल सरकार के विदेश मनन्‍्त्री शाह मुहम्मद दोस्त ने कहा कि अफगानिस्तान ने 
मास्को के साथ 7978 की सन्धि के आधार पर सहायता माँगी और उसकी प्रार्थना पर रूसी 
सेनाएँ काबुल आयी है ।” वास्तव में रूस का यह कार्य उसकी विस्तारवादी नीति का एक अंग और 
दक्षिण में हिन्द महासागर की ओर बढ़ने एवं विश्व पर छा जाने का प्रयास है । 

(8) ग्रेनाडा में अमरीकी हस्तक्षेप--ग्रेनाडा एक छोटा-सा केरेवियन द्वीप हे। इस छोटे 
से द्वीप की जनसंख्या !,50,000 है तथा क्षेत्रफल 345 वर्गमील है। 4974 तक ग्रनाडा एक 
ब्रिटिश उपनिवेश था। यहाँ माक्सवादी प्रभाव बढ़ने लगा । इससे अमरीका आशंकित हो गया 
और 25 अक्टूबर, 983 को अमरीका व 6 केरेवियन राज्यों ने ग्रेनाडा पर हमला कर दिया । 
अमरीका की ओर से कहा गया कि यह हस्तक्षेप अमरीकी नाग्ररिकों की सुरक्षा के लिए किया 
गया है । ह 

(9) निकारागुआ में अमरीकी हस्तक्षेप--9. अप्रैल, ।984 को निकाराग्रुआ ने अमरीफा 
के विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय में वाद किया कि अमरीका अतिक्रमण व हस्तक्षेप की कार्यवाहियों 
द्वारा निकारागुआ की स्थापित (सरकार को उलटने का प्रयास कर रहा है । 0 मई, 984 को 
अन्तर्राष्ट्रीय न्‍्यायालय ने अमरीका से कहा कि वह निकारागुआ की सरकार के विरुद्ध सैनिक' 
कार्यवाही रोके तथा निकारागुआ के बन्दरगाहों पर सुरंग बिछाने की कार्यवाही को तुरन्त रोके 

27 जून, 986 को अन्तर्राष्ट्रीय न्‍्वायालय ने फैसला दिया कि गुरिल्लों को मदद देकर 
अमरीका ने अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन किया है। अमरीका वामपंथी सैडनिस्टा सरकार के 
खिलाफ लड़ रहे गुरिल्लों की मददं कर रहा है। यहाँ तक' कि अमरीका ने गुरिल्लो तो 0 करोड 
डालर की सैनिक मदद देने का प्रस्ताव कांग्रेस से मंजूर करवाया । 

निष्कर्ष--आज अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति मे विभिन्न महाद्वीपों के देशों मे हस्तक्षेप व रने को 
बडे देशों की आदत सी बन गयी है। अमरीको के पड़ौसी लाठीनी अमरीकी देशो वा ही उदाहरण 
लें। जिस प्रकार वहाँ पर मारकाट और सत्तापलट की खबरें सुनने को मिलती है; बडे देश किसी 
एक पक्ष की पीठ पर हाथ रखकर स्थिति को और गम्भीर बना देते है। निकारागुआ और अल 
साल्वाडोर में रूस तथा अमरीका का वढ़ता हुआ हस्तक्षेप महाशक्तियों की हस्तक्षेप प्र/्कत्ति को 
स्पष्ट करता है। अल साल्वाडोर 'के सरकारी सैनिकों को परामर्श देने के लिए अमरीकी सलाहकार 
भेजे गये, ।982 में अमरीका ने उसे 25 करोड़ डॉज़र की सहायता दी। वामपन्‍्थी छापामारो 
को सोवियत संघ का समर्थन मिलने लगा । इनके अलावा हांडूरास और कोस्टारिका मे अभरीकी 
विशेष वल की टुकड़ियां हैं। लातीनी अमरीकी देशों भें बडी शक्तियों का पहले राजनीतिक दखल 
और उसके वाद अपने बड़डे स्थापित करने का इरादा है। इससे इन देशों के हड़पे जाने.का भी 
सन्देह होने लगता है । हु 

; “ प्रश्न ह 
हस्तक्षेप! की अवधारणा की व्याख्या, कीजिए । अन्तर्राष्ट्रीय काजून के अनुसार किन 
स्थितियों में हस्तक्षेप को उचित माना जाता है ? शक 


छाइशाइ४ पीर ढणाएव्ऑ- ता कॉटएलापंगा ? 0 जाए शाएपातं5 वो 5 एथगा5५06९ 
गा वालशिाशांणाएं [9 ? 


2. हस्तक्षेप क्‍या है ? अन्तर्राष्ट्रीय विधि के अन्वर्गत किन कारणों व परिस्थितियों मे हस्तक्षेप 
उचित माना जाता है ? 


जा 5 वपशएशायंणा ? 0 जा हाणपातेंड ६ गरॉलिएलाणा [प्रधगीर्त जा फास- 
उाा0णादों ऐयफ़ ? 


राष्ट्रीय हितों की अभिवद्धि के साधन 
आर्थिक सांधन कलह 
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आधुनिक युग : में कोई भी.राज्य पूर्णरूप से आत्मनिर्भर - होने का दावा,नहीं कर सकता | 
. विश्व का प्रत्येक राज्य . किसी-त-किसी . रूप से दूसरे-राज्य -पर - निर्भर रहता है। -एक देश की 
आशिक स्थिति अन्य देश को प्रभावित करती है. और इन कारणों से भी अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों का 
:निर्माण होता है। यह सर्वविदित. है कि प्रत्येक देश अपनी आर्थिक नीति का निर्माण अपने देश की 
समस्याओं को ध्यान' में रखकर करता है।. इस सन्दर्भ में जो भी आर्थिक नीति अपनायी: जाती है - 
“उसका उद्देश्य राष्ट्रीय हित में अभिवृद्धि'करना होता है। आशिक नीतियों के विभिन्न रूपों को 
सामान्य रूप से आथिक साधनों की संज्ञा.दी जाती है । ; हे 
ह आशथिक साधनों से अभिप्राय .. 
(धछ56]गा।पठ 08 परम्ताउ #ट2070ाट गरडाए एप्स) - 
जब भी राज्य अपनी राष्ट्रीय नीति के “हित संबद्धेन के लिए विशिष्ट आर्थिक नीतियाँ : 
-अपनांते हैं इन्हें 'राष्ट्रीय नीति के हित संवर्धन के आथिक उपकरण" कहा जाता है। - मं 
| पामर एवं पंकिन्स के अनुसार, “राष्ट्रीय .उद्देश्यों की' अभिवृद्धिः के ,लिए जब आधिके 
नीतियों का निर्माण किया जाता है--बे दूसरे राज्यों को हानि पहुँचाने के लिए हों या नहीं वे 
राष्ट्रीय नीति के आ्थिक साधन हैं 2 ; 
पेडलफोर्ड और लिंकन के - अनुसार, “विदेश नीति के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, प्रत्यक्ष 
या सम्बन्धित रूप से, कोई भी आधिक क्षमता, संस्था अथवा तकनीकी को आथिक साधन कहते 
हैं। जिन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए इनका प्रयोग कियां जाता है वे आथिक (जैसे आवेश्यक कच्चे 
माल की प्राप्ति या निर्यात' व्यापार में (द्वि), राजनीतिक (कम विकसित राज्य में विकास या. . 
व्यवस्थित परिवर्तन), सैनिक. (अड्डों की प्राप्ति) अथवा मनोवैज्ञानिक (दूसरे राष्ट्र की नीति के 
प्रति सदृभावना या सहायता) हो सकते हैं | यु 


बन 


2 नज्ञाह्माल्एका 6000त्रांए एणांसंटड ब्रा डीबए०प [0 97077006 - गर्वांमावों लापं॑5---ग्रीशााल' छा 70 
(6५ &6 70870660 (0 ढागपरा8 णीशः डवप्वा०5---98५ हार 8एगाणाउंए. ग्राएई7प्रायाशा५ड एा 707॥8! 
790॥09.7! --श्वापिण बात एलातव5ऊ, #/स्गरवारंणावों उटांद्रा/ंणाड, 970, 9. 432 

3. एड_0थ6 व ब्याव॑ एंव, 2फावाएंक' ढ 2//शगबसरशािद। 207725, 2968, >. 205 ः 
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किसी भी देश के प्रमुख ...राष्ट्रीय_उंद्वेश्य हो सकते है--राज्य में रहने वाले व्यक्तियों का_ 


_जीवनस्तरं ऊँचा करना, निर्यात में वृद्धि करता, न करना, : में वद्धि करना, नये बाजार की प्राप्ति बाजार की श्राप्ति करना, देश के अन्दर देश के अन्दर 
आवक वाधमों एव बोतों को शुदखित पेज: स्व के समन यम साधनों एवं स्रोतों को सरक्षित रखना, कच्चे माल की प्राप्ति करना, 


न के अवसरों में वृद्धि नीति के साधनों के रूप में आयात, कम 
2 न 2 किक मन राष्ट्रीय हितों की अभिवृद्धि तथा विदेश 
नीति के सहायक तत्वों के रूप में प्रयोग किया जाता है। इस सम्बन्ध में वरनॉन वॉन डाइक 
ने लिखा है---आथिक साधन न केवल एक प्रभावशाली अपितु एक साधक भूमिका का भी निर्वाह 
करते हैं । थे विदेश नीति के निर्धारक ही नहीं हैं किन्तु विदेश नीति के साधक भी है । एक राज्य 
आर्थिक कारणों के किन्हीं उद्देश्यों की प्राप्ति का प्रयत्त कर सकता है या ऐसी आध्िक विधियों को 
स्वीकार कर सकता है जो किन्‍्हीं भी कारणों पर आधारित उद्देश्यों की प्राप्ति कर सके ।/! 

संक्षेप में, आथिक स्रोत शक्ति प्रयोग के साधन है। इस प्रकार वे विदेश तीति के साधक 
है। आशिक व्यवस्थाओं की बढ़ती हुई पारस्परिक निर्भरता के फलस्वरूप आर्थिक साधन 'ाज्यीय - 
सम्बन्धों में-अधिक महत्वपूर्ण हो रहे है। आशिक प्रसाधनों के द्वारा जहाँ छोटे राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय 
राजनीति मे अपने महत्व में वृद्धि कर सकते है, वहाँ महाशक्तियाँ भी आथिक्‌ साधनों को प्रयोग 
में लाकर छोटे राज्यों के आचरण को अपने अनुकूल बना सकती हैं। उदाहरण के लिए, वेनेजुएला _ 
की अरमान जल जारण मे मन शक अप उसका समृचा तेल संयुक्त राज्य अमरीका 
खरीद लेता है। किसी कारण से अमरीका उसका-तेल खरीदना बन्द कर दे तो जब तक वह 


अल अवजिनननओ विजन 


अपने तेल के लिए दूसरे ग्राहक न ढूंढ ले तव तक, उसकी अर्थव्यवस्था डगमगा जायेगी। भारत 
और जापान. की. अर्थव्यवस्था अरब देणों के पेट्रोल पर निर्भर है। यदि अरब देश तेल का निर्यात - 
बन्द कर दें तो इन देशों में आथिक संकट उत्पन्न. हों जायेगा । आज एशिया और अफ्रीका के अनेक 
देशों के पास ऐसे आथिक स्त्रोत है जिनकी अजुपस्थिति' मे विकसित राज्यों के उद्योग-ध्रन्ध्रे जीवित 
भी नहीं रह सकते । अतः इन राज्यों को शक्तिशाली कहे जाने वाले राज्यों की नीतियों को प्रभा- 
वित'करने मे सफलता मिल जाती है।. इस प्रकार स्पष्ट है कि आघुनिक युग में राष्ट्रों की आर्थिक 
क्षमताओं को राजनीतिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रयोग में लाया जाता है। अन्तर्राष्ट्रीय तनाव 
मूलतया आर्थिक विसंगतियों का परिणाम है। अच्तर्राष्ट्रीय संघों और सम्मेलनों में राजनीतिक 
समस्याओं के आधथिक पहलुओं पर विशेष ध्यान दिया जाता है। 
आर्थिक साधनों के निर्धारक तत्व 
(9प्रष्रशाशार#षपर5 07 पर्चा 8200५ एड ए/्ागर$) 

" शान्तिकाल मे प्रत्येक राज्य विशिष्ट आर्थिक नीतियाँ यथा जीवनस्तर ऊँचा करने, विदेशों 
से व्यापार वृद्धि करने, तकनीकी विकास आदि के लिए अन्य राज्यों से निरन्तर आयात-निर्यात और 
समझौते करता रहता है । युद्ध काल में चाहे युद्ध प्रवृत्त राज्य का आक्रमण युद्ध हो अथवा रक्षात्मक 
युद्ध हो, विशिष्ट आथिक नीतियाँ अपनानी पड़ती है; थ्रुद्धभनित आर्थिक नीतियों का मुख्य उद्देश्य 
अपनी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करके सम्पूर्ण संसाधनों का उपयोग इस प्रकार करना होता है जिससे 
सैनिक शक्ति का अधिका८्क विकास हो और श्र राष्ट्र की युद्ध जनित क्षमता क्षीण हो जाये । 
एक राज्य अपने आर्थिक साधनों का किस प्रकार प्रयोग करे, यह कई कारणों पर निर्भर 
है--प्रथम, राष्ट्रीय हित प्रमुख निर्धारक तत्व है । एक राज्य की आर्थिक नीतियाँ अपने मूल रूप 
में राष्ट्रीय हितों को बढ़ावा देने के लिए होती है। आर्थिक लाभ ही प्रत्यक्ष उद्देश्य होता है । 
द्वितीय, देश में प्रचलित विचारधारा को भी आर्थिक साधनों का उपयोग करते समय ध्यान में 











है 


१. एलवााणा एशा 07ए97०, 7/एलावायणावों 3णधा25, 9. 9. 
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रखना पड़ता है। साम्यवादी राज्यों में आर्थिक साधनों पर राज्य-नियन्त्रण रहता है । परन्तु पूंजी- 
वादी राज्यों में राज्य-नियन्त्रण में कमी रहती है । तृत्तीय, राज्यों के पारस्परिक सम्बन्ध आधिक 
नीति अथवा साथनों को प्रभावित करते हैं। यदि दोनों या सम्बन्धित राज्यों के सम्बन्ध मैत्रीपूर्ण 
हों तो पारस्परिक लाभ की नीति अपनायी जाती है। यदि राज्यों के सम्बन्ध गन्रृतापूर् हों वो 
राज्य ऐसी आशिक नीतियों का अयुसरण करते हैं जिनरो स्वयं का लाभ तथा शत्रु को हानि हो। 
चतुर्थ, राज्यों द्वारा आथिक नीतियाँ प्रायः विशिष्ट राजनीतिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के निए .' 
अपनायी जाती हैँ, अत: राजनीतिक लक्ष्य, आधिक लक्ष्यों से प्रायमिक कहे जा सकते हैं। पंचम, 
शान्ति एवं युद्ध की स्थिति में भी इनका भिन्न-भिन्न प्रकारों से प्रयोग किया जाता है। शान्तिकात 

में प्रायः आथिक साधन वलपूर्वक या हानिकारक नहीं होते; लेकिन युद्ध-स्थिति में राज्य एक-दूसरे 
की आर्थिक क्षमता को नष्ट करने का प्रयत्न करते हैं ।. - 


अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में आर्थिक पुरस्कार और दण्ड के तरीके 
(:%८प्राप70008 07 ६८0070/ र5७/४॥२०05 ७४० एएश5इप्ञाधाराणा ताप 
शिियिर्लरार७770738, ?07.708) 


अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अपने हितों को प्राप्त करने के लिए विभिन्न आथिक साधन अपनाये 
जाते हैँ जिन्हें पामर एवं पर्किन्श ने “आर्थिक णस्त्रागार (22णा०णां० कश्था॥) नाम दिया है। 
राष्ट्रीय हितों की अभिवृद्धि के लिए वाई प्रकार के आथिक सावन अपनाये जाते हैं । किस साधन 
का प्रयोग कब और किरा प्रकार किया जाये, यह राज्य के आर्थिक लक्ष्यों व रांजनीतिक उद्देश्यों 
पर निर्भर करता है । साधारणत: निम्नलिखित आथिक साधनों का प्रयोग किया जाता है : ; 

(3) चुगी शुल्क (7ध77)---चुँगी एक प्रकार का शुल्क या कर है जो आयात या निर्यात 
किये जाने वाले सामान पर लगाया जाता है। प्राचीनकाल से ही आयात पर कर लगाया जाता 
है और इसका मुख्य उ्श्य राजस्व प्राप्त करना होता है। जो जुंगी शुल्क राज्य के लिए होता है _ 
उसे राजस्व शुल्क कहते हैं और जो शुल्क आन्तरिक उद्योगों को विदेशी उद्योगों की प्रतिस्पर्दधा ते 
संरक्षण देने के लिए-होता-है, उसे संरक्षण चुंगी जुल्क कहा जाता है । 6वीं और 7वीं शताब्दी 
में प्रथम बार संरक्षण चुंगी शुल्क नीतियाँ “अपनायी गयी थीं क्योंकि वाणिज्य में अभूतपू वृद्धि के 
कारण आशिक राष्ट्रवाद का उदय हो गया था । 

राज्य अपनी चुंगी शुल्क नीतियों से एक साथ कई उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं । राजस्व घुल 
का लक्ष्य राज्य की आय बढ़ाना होता है। संरक्षण चुंगी शुल्क,से राज्य की आधिक शक्ति एक 
निश्चित दिशा में विकसित की जा सकती है । मूल उद्योगों को विकसित करके एक राज्य अपनी 
प्राथमिक औद्योगिक आवश्यकताओं की पूति कर सकता है अथवा युद्ध और सामरिक शक्ति 
विकसित करने वाले पण्य पदार्थों के आयात में विशेष छूट देकर सामरिक शक्ति विकसित की 
जा सकती है । यदि केवल आ्थिक आय ही मूल उद्देश्य हो तो विदेशी आयात को रोककर विदेशी 
विनिमय मुद्रा में वचत हो जाती है । प्रायः चुंगी शुल्क नीति का प्रयोग राज्य विदेश नीति के एक 
महत्वपूर्ण शस्त्र के रूप में करते हैं। उच्च चुंगी दरें नियत करके राज्य इस स्थिति में होते हैं कि 
अन्य राज्यों से सौदेवाजी कर सकें । एक राज्य की ऊँची. दरों के प्रतिकार स्वरूप अन्य राज्य रा 
चुंगीकर बढ़ा देते है और इससे आर्थिक विरोध का वातावरण पत्पने लगता है । इन चुंगी शुल्कों 
का वास्तविक लक्ष्य सदैव अपने राष्ट्र को विकसित करना तथा दूसरे राष्ट्रों को आशिक दृष्टि से 
दुर्बल करना होता है। संयुक्त राज्य अमरीका ने यूगोस्लाविया और पोलैण्ड को चुंगी शुल्क क 
पक्षपातपूर्ण व्यवहार देने का इसलिए निश्चय किया था कि इन देशों को सोवियत संघ के प्रभाव 
दूर रखा जा सके | सन्‌ 932 में मुक्त व्यापार के सबसे बड़े समर्थक ब्रिटेन ने सुरक्षित चुंगी शुल्क 


34. एशथागल' बात एटांताड, 78व., 90- 740-34. 
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, नीतियाँ अपना(लीं तथा, * राष्ट्रमण्डल . देशों में:भी विशिष्ट छूटों को स्वीकार किया | संक्षेप में, 
चुंगी शुल्कों के ढाँचे को अन्य राज्यों को प्रलोभन देने अथवा उन्हें दण्डित करने--दोनों ही, उद्देश्यों 
की प्राप्ति के लिए प्रभावंशांली.ढंग से प्रयोग कियाःजा सकता है। हर 

(2): यथथांश (00०४ $98०॥)-+आयात. वस्तुओं पर प्रत्यक्ष तियन्त्रण-स्थापितं-करने-के--. 
लिए थथांश पद्धति को प्रयोग में लाया जांता है। इसके द्वारा दूसरे देशों से मँगाये : जाते वाले... 
सामोनः का यंथांण (076) निर्श्चित कर दिया जाता है। इंगलेण्ड ने राष्ट्रमण्डल राज्यों से आने” 
वाले. जूंट. और रुई का कोटा-निश्चित: कंर दिया था. । सन 960 से पहुले संयुक्त राज्य अमरीकां ने 
क्यूवा और डोमिनिकन . गणराज्य से: आयेत की जाने वाली चीनी का यथांश निश्चित कर. रखा 

. था. चूँकि-ये दोनों- देश चीनी. के बड़े उत्पादक हैं. और इनंकी' 'समूची अर्थव्यवस्था चीनी के निर्यात 
के साथ अभिन्ने-रूप. से जुड़ी हुई है, इसलिएं यथांश में थोड़ा सा भी हेर-फेर ,इन-देशों की' अर्थ- 
व्यवस्था के ऊपर.प्रतिकूल अथवा/अनुकूल प्रभाव डॉल संकंतां है।  / '  ४# *: 

_/£ “9 इससे दो उद्देश्य प्राप्त - होते हैं : प्रथम, राज्य के उद्योग-धन्धों को संरक्षण मिलता है तथा 
द्वितीय, ओयांतों की मात्रा को निर्यातों की सात्रा से कम रखा जा संकेता है जिससे भुगतान सन्तुलन 
ने-विंगेड़े । पहले इस पद्धंति का प्रयोग युद्धकांल में ही होता था परन्तु पिछले दो दशकों में इस 
पद्धेति का प्रचुर सोत्रामें प्रयोग हुओ है। यथांशः: पद्धति के क्रियान्वयन के लिए सामान्यत 
लाइसेंसिंग के तरीके को :काम-में लाया जाता है| लॉइसेंसिंगं के तरीके के अन्तर्गत प्रत्येक नये . 
आयांत'के लिए सरकार की पूंव॑ स्वीकृति लेनी पड़ती है।  '' * 

॥ (3) बहिष्कार (809००)--वबहिष्कार का श्रयोग या तो किंसी वस्तु विशेष के आग्रात » 
को; रोकने के लिए अथवा वि आह ज्यं विशेष से निर्यात व्यापार का संफोया करने के लिए करते 

हैं। वे राज्य जहाँ राजकीय व्यांपार नहें 


ले 






ता; सामान्यतः बहिष्कार को कार्यान्वित करने के लिए 
- आयात करने वाले व्यापारियों पर यह प्रतिवन्ध लगा देते हैं कि वहिष्क्ृत_ राज्य से-वस्तुंओं को . 
आयात करने'के पूर्व उन्हें सरंकार से लाइसेन्स लेना पड़ेगा । 
(4), घाटबन्दी. (॥708720)---यदि कोई- राज्य दूसरे राज्य को कुछ ,चीजों-या-समेस्त ... 
व्यापार से वंचित रखना चाहता है तो-वह-अपने - यहाँ के व्यापारियों तथा व्यापारिक संस्थाओं पर 
«इसरे राज्य से लेन-देन था-व्यापार-पर-प्रतिबन्ध-लगा देता है । घाटवन्दी का प्रयोग सामान्येत 
किसी राज्य-को दण्डित करने या अपनी अप्रसन्नता. प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है.। सन्‌ 
949 से चीन के प्रति संयुक्त, राज्य अमरीका ने इस प्रकार की घाटबन्दी नीति का अनुसरण 
किया था जिसे अब समांप्त-सा कर दिया-गया है ० 
(5) अन्‍्तर्राष्ट्रीय-कार्टल्स (]रटीगावरधणात्न (०ए४०८5)--कार्टेल शब्द 'कार्टा' से: निकला 
है जिसकं,अर्थ समझौता .या. अनुवन्ध- होता है। कार्टेल - समान प्रकृति के व्यापार से सम्बन्धित 
स्वतृत्त्र;उद्यमों का वह संगठन है, जो आपसी अ्रतियोगिता, पर कुछ नियन्त्रण लगाये जाने के लिए 
निमित होते हैं । : जब इस ,ंस्था के सदस्य विभिन्न देशों के. होते हैं अथवा विदेशों में व्यापार. करते . 
हैं तो. यहू अन्तर्राष्ट्रीय , स्वरूप. धारण , कर लेते हैं |. कार्टल्स का मुख्य - तत्व विभिन्न व्यापारिक 
संगठनों के बीच एक समझौता-है जिसका उद्देश्य ; अन्तर्राष्ट्रीय वाजार को कार्टेल्स के सदस्यों के . 
पक्ष: में अभावित करना-होता है |: इनका मुख्य उद्देश्य वाजारों को नियमित करना होता है तथा 
इनके द्वारा यह अ्यत्त रहता है कि-बाजार में किसी एक का एकाधिकारु स्थापित न होने पाग्े.।. - 
ये: विक्रेताओं के हितों की रक्षा करते हैं।. इनका उपभोक्ताओं से कोई सम्बन्ध नहीं होता 4. कार्टेल- . 
संगठन. में राज्य.की सरकारें भाग ले सकती हैं किन्तु -प्राय: सरकारें ऐसा नहीं करतीं,। कार्टेल्स ” 
तीन अकार के. होते हैं जिनका." विज्नाजन, , निम्नलिखित ;आधारों पर किया- जाता है---() मूल्य 
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का निर्धारण करने वाले; (7) उत्पादन को सीमित करने वाले; (7#) विक्रय के प्रदेशों को विभाजित 
करते वाले । 
संक्षेप में, कार्टेल्स (मुल्य संघों) का उद्देश्य बाजार में मुल्यों को निश्चित करना होता है। 
कार्टल्स का उदय मध्यकाल से ही आरम्भ हो गया था। ॥8वीं शताब्दी में इंगलैण्ड तथा 9वीं 
शताब्दी में फ्रांस तथा 870 के बाद जर्मनी में कई कार्टेल्स स्थापित हो चुके थे। जमम॑ती में 
* 'आज भी कार्टेल्स का विशेष प्रभाव है। जमेनी और इटली की सरकारी नीति इन मुल्य संधों को 
प्रोत्साहन देने की रही है जबकि ब्रिटेन, अमरीका, फ्रांस, आस्ट्रिया आदि देशों में उनके निर्माण पर 
स्पष्ट प्रतिबन्ध लगाये गये थे । रूस, नावें, रूमानिया जैसे देश प्राय: कार्टेल्स के प्रति तटस्थ नीति 
अपनाते रहे हैं। 870 में जमेनी' के काटेल्ल आशिक मन्दी के परिणाम थे और मूल्यों में भारी 
गिरावट रोकने के लिए बनाये गये थे । राष्ट्र संघ के 937 के प्रतिवेदन के अनुसार समस्त विश्व 
व्यापार के 32 प्रतिशत भाग पर इन कार्टेल्स का विशेष प्रभाव था । कपल 
कार्टल्स के प्रति विश्व लोकमत प्राय: विरोधी ही रहता हैं। कार्टेल्स ने समान मुल्य दरें 
स्थिर करके उत्पादकों के आपसी सहयोग के कारण कम मूल्यों पर वस्तुओं का प्राप्त होना समाप्त 
कर दिया है। सारे विश्व को इन्होंने विशिष्ट वाजार क्षेत्रों में वाँठ लिया है। कार्टेल्स ने उत्पादन 
का नियन्त्रण किया है, तकतीकी विकराप्त और नये आविष्कारों की प्रगति अवरुद्ध की है तथा 
विशिष्ट क्षेत्रों में अपने प्रतिद्वन्द्दी उद्योगों को समुल नष्ट कर,दिया है। कार्टेल्स पूँजीवादी 
एकाधिकारवादी व्यवस्था की ही अभिव्यक्ति है। थे सर्वाधिकारवादी राज्यों के विशेष साधन है 
और इनका अन्त होना चाहिए । ह्विटलेसी ने कार्टेल्स का पक्ष लेते हुए स्वीकार किया है कि इनसे 
यदि राष्ट्रवाद का संपोषण होता है तो अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग को भी प्रोत्साहन प्राप्त होता है। 
(6) कम सुल्य पर निर्यात करना (/07779778)--यदि कोई देश घरेलू वाजार में प्रचलित 
मूल्यों से भी कम मूल्यों पर किसी वस्तु का निर्यात करता है तो इस व्यवस्था को 'डम्पिग” कहते 
हैं। यह व्यवस्था प्राय: निम्नलिखित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए काम में आती है---(१) जव किसी 
वस्तु का उत्पादन घरेलू आवश्यकता 'से अधिक होता है। (४) जब वस्तु का आवश्यकता से अधिक 
उत्पादन हो तथा दूसरे देशों में माँग कम हो । (7) जब कोई दूसरा देश प्रतियोगी हो जाता है तब 
यह प्रयत्न किया जाता है कि प्रतियोगी देश के मूल्य से कम मुल्य में वस्तु का विक्रय किया जाये। 
(५) विदेशी मुद्रा अजित करने के लिए इस व्यवस्था को अपनाया जाता है। यह व्यवस्था विशेषतः 
अविकसित राज्यों द्वारा ही प्रयोग में लायी जाती है। (५) अमीर राज्य जब किसी नि्घत राज्य 
को सामान भेजता है तो उदारतावश या उसे अपने प्रभाव में करने के लिए भी इस व्यवस्था को 
अपना लेता है। लगभग सभी महाशक्तियाँ इस प्रकार की नीति का सहारा लेती है। कक 
दीर्घघाल तक कम मूल्य पर निर्यात करने (0ए॥ए7॥8) से उत्पादक देश के ग्ोगों. का 
विकास हो जाता है और उत्पादन क्षमता भी बढ़ जाती है । वाइनर के शब्दों में उत्पादक देश 
का उत्पादन एक विशिष्ट स्तर पर वना रहता है और आन्तरिक बेकारी दूर होती है एवं आलन्तरिक 
क्षेत्र में मूल्य स्थिर रहते हैं। जिस देश में कम मूल्य पर निर्यात (4०8) होता है, उस देश 
में आथिक विकास की गति धीमी पड़ जाती है, उत्पादन स्तर गिर जाता है, तकनीकी विकास 
अवरुद्ध हो जाता है तथा राष्ट्रीय औद्योगिक शक्ति दुबेल होने लगती है । न 
(7) अन्त:-सरकारी वस्तु समझौता ([फ्रांध-00रणणगाप्रथा (:णा॥0०0॥9. . +808- 
गरथा--यदि किस्ली एक वस्तु का उत्पादन एक से अधिक देशों में होता है तो उत्पादक राज्यों के 
वीच प्रतिस्पर्दधा का निराकरण करने और वस्तु-विशेष के मुल्य को विश्व-बाजार में स्थिर करने 
के लिए उत्पादक राज्यों के बीच जो समझौता होता है उसे अन्तःसरकारी वस्तु समझौता कहते हैं । 
भारत और लंका के बीच चाय के विषय में इस प्रकार के समझौते हो चुके हैं ! इस व्यवस्था से 
| 
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निम्नलिखित उद्देश्यों की प्राप्ति के प्रयत्न किये जाते है: () विभिन्न राज्यों में वस्तु-विशेष 
के उत्पादन को व्यवस्थित करना; (7) उत्पादक राज्यों के हितों की रक्षा करना; (॥) उत्पादक 
राज्यों के मध्य स्पर्डा समाप्त करना; (४) वस्तु-विशेष से लाभ प्राप्ति के मूल्य निर्धारण करना 
आदि। 


अतः सरकारी वस्तु समझौतों के विषय में यह उल्लेखनीय है कि ये समझौते सरकारों के 
मध्य होते हैं, कार्टल्स (८४७७) की भाँति निजी उद्योगपतियों द्वारा नहीं । ये समझौते कृषि और 
खनिज' उत्पादन पर ही होते हैं, औद्योगिक उत्पादन पर नहीं 
(8) माल खरीदने में पहल करना (०-थाणशीए6 फ्रेपश्रा/8)--इस व्यवस्था के 
अन्तगेत दूसरे राज्यों के सामान को शत्रु के हाथों में पड़ने से पूर्व ही खरीद लिया जाता है । 
इंसका उद्देश्य यह रहता है कि शत्रु राज्य के पास सामरिक महंत्व का वह सामान कदापि न जाये 
और इसीलिए राज्य की चाहे उस सामान की आवश्यकता भी न हो, चाहे उसे शत्र्‌ राज्य की 
तुलना में अधिक मुल्य ही क्‍यों न देना पड़े किन्तु शत्रु राज्य को उससे वंचित रखा जाये । इस 
पद्धति का प्रयोग युद्ध से पहले या युद्धकाल में होता है । उस सामान को जो पूर्वी यूरोप से मित्र 
राष्ट्रों को जाता था, जर्मनी पहले ही खरीद लेता था ताकि शत्रुओं को इस सामान से लाभ न 
हो जाये । 


(9) विनिमय नियन्त्रण (%णाशा8० (०7७०)---विनिमय नियन्त्रण की जरूरत तब 
होती है जब, किसी देश के विनिमय की 'माँग पूि से! अधिक हो। विनिमय नियन्त्रण द्वारा 
कोई देश अपनी पूँजी को विदेश जाने से रोक सकता है। विनिमय नियन्त्रण के द्वारा सरकार 
आयात और निर्यात के बीच * सन्तुलन स्थापित करने का प्रयास करती है। इस पद्धति के द्वारा 
सरकार राज्य के विदेश व्यापार को अपने नियन्त्रण “में रखती है । इस पद्धति का प्रयोग उन 
राज्यों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है जो नियोजित अर्थव्यवस्था में विश्वास करते हैं। इस 


: पद्धति का जन्म सन्‌ 93 में अर्जेण्टाइना में हुआ था ।* भारत में भी विनिमय नियन्त्रण की 
“पद्धति को स्वीकूर किया गया है । वस्तुतः इसका प्रयोग उच सभी देशों में होता है जो मोटे तौर- 


पर स्टलिग क्षेत्र से सम्बन्ध रखते है । . 


(0) व्यापार और भुगतान समझौते (॥7406 ह्ञात एश्वाशा: 88/0४॥५॥8)--व्यापार 
और भुगतान समझौतों द्वारा अन्य राष्ट्रों को अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार से पृथक-सा कर दिया जाता 
है। ये समझौते दो देशों के वीच या दो से अधिक देशों के बीच भी हो सकतें हैं । इन समझौतों 
के माध्यम से अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में कुछ देशों से भेदभाव और अनुकूल राष्ट्रों को विशेष संरक्षण 
देकर अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के मुक्त प्रवाह को रोके दिया जाता है। 


() कर्ज और अनुदान (/.095 ध॥0 (08)--ऋणों और अनुदानों के माध्यम से 


-राज्य अपनी विदेश नीति के लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयत्न करते है। द्वितीय महायुद्ध के 
, उपरान्त कर्ज और अनुदान राष्ट्रीय हित की अभिदृद्धि का प्रभावशाली अस्त्र वन गया है। अमरीका 


द्वारा चलाये गये :यूरोपियन पुननानर्माण कार्यक्रम तथा पारस्परिक सुरक्षा कार्यक्रम को अनुदान के 
हारा 'ही संचालित किया गया था। सार्वजनिक कानून 480 (?, ].. 480) के अन्तर्गत अमरीका 
ने दीघकालीन ऋण दिये हैं। इन ऋणों और अनुदानों के माध्यम से विशिष्ट राजनीतिक 
उद्देश्यों की पूति की जा सकती है । 
आशिक युद्ध “ 
* +.(8ट८0२0ा0ट एछ&एप4रउ) 
आर्थिक युद्ध से अभिप्राय उन आर्थिक नीतियों से है जिनका अनुगसन युद्धकाल में सैनिक 


दा 


286 | अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति 


कार्यवाहियों के सहायक के रूप में किया जाता है ।? इसका लक्ष्य सैनिक और रणनीति की हृष्ि 

महत्वपूर्ण ख़ोतों पर अधिकार जमाये रखना, शत्रु राज्यों को उन ख्रोतों से वंचित रखना है 
ताकि अपनी सेना अधिकतम शक्ति के साथ लड़ सके और शत्रु राज्य की युद्ध क्षमता क्षीण हो 
जाये ।” प्रथम और द्वितीय विश्ययुद्ध में युद्धरत पक्षों ने आथिक युद्ध के उपकरणों का अनवरत 
प्रयोग किया श्ग । आर्थिक युद्ध के प्रमुख उपकरण इस प्रकार हैं : 

(4) परिवेष्टन (500(866)---परिवेष्टन का अर्थ है नाकेबन्दी करना । नाकेवन्दी करने 
का उद्देश्य शत्रु देश को निबंल बनाकर उसे आत्मसमर्पण करने के लिए विवश करना है। नाका- 
वन्दी से शत्रु देश की आवेश्यक सामग्रियाँ उस तक नहीं पहुँच पाती हैं और उसे उन वस्तुओं 
का अभाव खलने लगता है और उसके युद्ध प्रयत्न ढीले पड़-जाते हैं। आजकल युद्ध में आधिक 

पहलू का महत्व इतना अधिक बढ़ गया है कि परिवेष्टन का प्रयोग आशिक शस्त्र के रूप में होने 
लगा है। इसका उद्देश्य दूसरे राज्य पर दवाव डालना होता है और दवाव डालने वाले देश के 
जहाज उसके वन्दरगाहों और तट को ऐसा घेर लेते है कि अन्य देशों के साथ उसका व्यापारिक 
सम्पक बिल्कुल समाप्त हो जाता है। 

(2) काली छूची (3]807 ॥8)--काली सूचियों से तात्पयें उन सूचियों से होता है जिनमे 
लिखित वस्तुओं का निर्यात एकदम वन्द कर देना होता है । द्वितीय विश्वयुद्ध के समय अमरीका ने 
इन काली सूचियों का विशेष उपयोग किया था जिसमें अमरीकी और लेटिन अमरीकी पूँजीपतियों 
पर कतिपय विशिष्ट सामग्री को धुरी राष्ट्र के देशों को निर्यात करने पर पूर्ण रोक लगा दी गयी 
थी। ब्रिटेन तथा अन्य मित्र राष्ट्रों ने भी इस प्रकार की सूचियों का प्रयोग किया था । 

(3) पहले से ही माल खरीद लेना (7०-०॥70५४० 87ञज़ा8)--यह वह तरीका है जिसमें 
एक राष्ट्र किसी तटस्थ देश से सामरिक वस्तुओं की पूर्व में ही खरीद कर लेता है ताकि वे वस्तुएँ 
शत्रु राष्ट्र के हाथ में न पड़ें । पूर्व में ही माल खरीद लेने का घुल भाव यह है कि शत्रु राज्य के 
हाथ में वह सामग्री न पड़े, चाहे व्यापारिक दृष्टि से इस खरीद से हानि ही उठानी पड़े । द्वितीय 
विश्वयुद्ध के दौरान जमनी ने पहले से ही माल खरीदने की नीति'का विशेष सतकता से पालन 
किया । द्वितीय विश्वयुद्ध आरम्भ होने से पूर्व ही जर्मन विक्रेताओं ने वाल्टिक और बाल्कान क्षेत्रों 
का सामरिक 'महत्व वाला प्रसाधन खरीदने में बड़ी तत्परता दिखायी थी । यह कोई सरल नीति 
नहीं है। जिन देशों में पू्वेक्रणण होता है वहाँ वस्तुओं के दाम बहुत बढ़ जाते हैं और स्थानीय 
उद्योगपति इसका विरोध करते हैं | 

(4) प्रलोभन (२०७ध॥०5४)--आधथिक प्रलोभन के उपकरण भी अपनाये जाते हैं। द्वितीय 
विश्वयद्ध के समय स्वीडन को मित्र राष्ट्रों ने प्रलोभन दिया कि यदि वह जमनी को निर्यात कम कर 
दे तो मित्रराष्ट्र उसे तेल प्रदान करेंगे जो कि स्वीडिश सेना की तात्कालिक आवश्यकता थी । सोेत 
को आवश्यक सामग्री प्रदान करके मित्रराष्ट्रों ने उसकी जर्मनी पर-निर्भरता कम कर दी थी । 


व्यवहार सें आथिक पुरस्कार और दण्ड 
(8207२0शाए एरएछए' 6075 &० एप्राइप्राशडहाय5 पर 022287709) 


द्वितीय विश्वयुद्ध के पश्चात सोवियत-युगोस्लाव सम्बन्धों का विश्लेषण करने से ज्ञात होता 
है कि आर्थिक उपकरणों का प्रयोग राजनीतिक सम्बन्धों को प्रशावित्र करने के लिए अनवस्त हप 
से हुआ है । महायुद्ध की समाप्ति के तुरन्त वाद सोवियत संघ ने यूगोस्लाविया को आर्थिक सहायता 


]. बनमटगातगरांल कद्यावि७ उर्ललड 0 050 ०टणाणारंर एणीजंट पड़ते 2५ का. बतुपराएं 40 गर्थीथि/ 
09खताणा$ चएयाए एग्ता (6 255 
--- 4, 3. छत, आल्यावाईमादा 220०5, #7व0 सवा), 
7 [., 4. लिठात्रा, 7छाव., 99. 255-56 
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देना प्रारम्भ किया था तथा व्यापारिक सम्बन्धों की प्रगाढ़ता का भी विस्तार करने की योजना 
बनायी थी । परन्तु सन्‌ 948 में ही मार्शल टीटो को साम्यवादी विरादरी से पृथक कर दिया 
गया , चूँकि वे थींडे से संशोधनवादी विचारों के थे, और सोवियत दवावों के आगे झुकने मे आना- 
कानी कर रहे थे। सोवियत संघ ने यूगोस्लाविया के खिलाफ साम्यवादी जगत से घाटवन्दी और , 
बहिष्कार की नीति अपनाने को कहा । [776 $०ञं6्न एग्राणा 88४0 णहभ्मां४४१वं ६ एणागरप्रगॉश 
छा०्ण: ब्रातक्वह० था6 5090णा ब80ा5 ४ए.०8४/०४४.) घाटवन्दी की नीति यूगोस्लाविया के 
लिए बहुत बड़ा आर्थिक दण्ड था, चूंकि इस समय यूगोस्लाविया का 50 प्रतिशत निर्यात साम्य- 
वादी विरादरी के देशों को होता था और 95 प्रतिशत आयात भी इन्ही देशों से होता था। (॥6 
आंएग्राहु0 ज३ एण॑थाएंगीए था रिलएणाए6 €णागंवए6 रण एप्गांशापरशाई 9628056 ॥] ]948 
'एाएग्डरंत इणत 0एथ 50 कथा व्था ० 5 ७एण8 $0 ह6 छा067 थ्यात 7००ंए९१ 95 
फृश' वणा।'ण' वाड ग्रा000 गणा। 6 5श॥6 50प70०,) घाटवन्दी और वहिष्कार के हानि- 
कारक दवाव कुछ ही समय तक बने रहे क्योंकि टीटो ने शीघ्र ही इटली और ब्रिटेन का वाजार 
ढूँढ़ लिया था। स्टालिन की सयृत्यु के पश्चात सोवियत-यूगोस्लाव सस्वन्धों में उतार-चढ़ाव आता 
रहां। सन्‌ 955 में सोवियत संघ ने ।9 मिलियन डालर के वापिक व्यापार के आदान-प्रदान 
का यूगोस्लाविया के साथ समझौता किया | इसी वर्ष यूगोसलाविया के मन को जीतने के लिए 
सोवियत संघ मे 90 'मिलियन डालर का पुराना ऋण माफ कर दिया। यूगोस्लाविया से घनिष्ठता 
स्थापित करने के लिए साम्यवादी ग्रुट के देशों ने सन्‌ 955-58 की अवधि में 500 मिलियन 
डालर का ऋण दिया। किन्तु मार्शल टीटो टस-से-मस न हुए और साम्यवांदी ग्रुट में अपनी स्वतन्त्र 
'विचांरधारा को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे, परिणामस्वरूप सोवियत संघ ने'आथिक सहायता 
बन्द करने तथा ऋण देने में विलम्ब करने की धमकी दी.। मई 958 में खू श्चेव ने 300 
मिलियन डालर के ऋण सम्बन्धी समझौते निलम्बित कर दिये। सन्‌ 963 तक अपनी स्वतसन्‍्त्र 
विचारधारा को बनाये रखते हुए टीटो ने सोवियत संघ से घनिष्ठता स्थापित कर ली जिससे 
दोनों देशों के बीच नये व्यापारिक समझौते हुए और गूगोस्लाविया को सोवियत ऋण प्राप्त हुए । 


यूगोस्लाविया की सोवियत गुट पर आर्थिक दृष्टि से निर्भरता के परिणामस्वरूप साम्य- 
वादी देशों-द्वारा अप्रनायी गयी आर्थिक पुरस्कार और दण्ड क्री नीति सफल रही। किन्तु जब 
युगोस्लाविया ने पश्चिमी देशों के साथ व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित कर लिये और अनुकूल बाजार 
ढूँढ लिया तो-साम्यवादी गुट के आथिक उपकरण असफल सिद्ध हुए । - , 


आुगोस्लाविया को तो विकल्प मिल गया अतः सोवियत दवाव के आर्थिक तरीके अर्थशुन्य 

सावित हुए किन्तु 948 के वाद सोवियत-फिनलैण्ड सम्वन्धों से यह सिद्ध हो जाता है'कि आधिक 
29398 प्रभावकारी होते हैं और किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय /नीति को प्रभावित करते है। 
; कफ 95 8 'के संसदीय चुनावों मे एक-चौयथाई स्थान साम्यवादियों को मिले और 
सोशलिस्ट / के नेतृत्व मे एक मिलीखजुली सरकार'का निर्माण हुआ। इस सरकार में कोई 

भी सास्यवादी नहीं था। फिनलैण्ड के सोशलिस्टों के प्रति प्रारम्भ से ही सोवियत संघ ह्वेपपूर्ण 
व्यवहार करता आया था और सोवियत प्रधानमन्त्री ने फिनलैण्ड के नये प्रधानमन्त्री और सरकार 
के गठन पर अपनी अप्नसन्नता प्रकट की थी। इस सरकार मे रूढ़िवादी मन्त्रियों की नियुक्ति पर 
है सोवियत संघ ने असन्तोष प्रकट किया। सोवियत समाचारपच्रों ने इस सरकार को 
प्रतिक्रियावादी दक्षिणपल्थी” सरकार कहा जो सोवियत-फिनिश सम्बन्धों मे कटता लाने को 

कंटिवद्ध कप है। सोवियत संघ ने आरोप लगाया कि यह सरकार सोवियत-फिनिश व्यापारिक 
समझौतों को रह करके पश्चिमी देशों के साथ व्यापारिक समझौते करने के लिए प्रयत्नशील 
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है। एक पड़ौसी राज्य में सोवियत संघ ऐसी सरकार को सहन नहीं कर सकता, अत; उसमे 
निम्तलिखित राजनयिक और आशिक दवाव के उपकरण अपनाये--() सोवियत (राजदूत ने 
फिनिश राष्ट्रपति के विनां किसी औपचारिक भेंट के हैलसिंकी छोड़ दिया; (7) सोवियत सरकार 
ने तकनीकी आधार पर फिनलेण्ड से फिनलैण्ड की खाड़ी में मछलीगाह से सम्बन्धित पमझौरे 
पर हस्ताक्षर करने से इन्कार कर दिया; (7) 959 में जो फिनिश व्यापारिक प्रतिनिधिमण्डत 
सोवियत सुंघ॒ जाने वाला था, सोवियत नियन्त्रण के इन्तजार में बैठा रहा; (५) नवम्बर 950 
में सोवियत सरकार ने फिनलैण्ड से सभी व्यापारिक सम्बन्ध स्थगित कर दिये। इसका फिनत्रै्ठ 
की अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। फ़िनलैण्ड का धातु और मशीनरी का जो सामान 
सोवियत संघ , में विकता था पश्चिमी देशों में विक नहीं पा रहा था। फिनलैण्ड को वैकल्पिक 
बाजार उपलब्ध नहीं हुआ, उसके मजदूर वेकार होने लगे और अर्थव्यवस्था में अस्थिरता आ गग्री। 

इस तथ्य को स्वीकार करते हुए कि सोवियत आर्थिक ढबावों के फलस्वरूप फिनलैण्ड की 
अर्थव्यवस्था डर्गंठगाने लगी है, मन्त्रिमण्डल के कई सदस्यों ने त्यागपत्र दे दिया और ऐसी नयी 
सरकार का निर्माण हुआ जो सोवियत संघ के अनुकूल थी ।? हे 

अर देशों ने पश्चिमी यूरोप, संयुक्त राज्य अमरीका तथा जापान के विरुद्ध 973 में ते 
के हथियार का प्रयोग किया ताकि उनके इजराइल समर्थत को कमजोर किया जा सके । अक्टूबर 
973 में अधिकांश अरब देशों ने संयुक्त रूप से अमरीका और- नीदरलैण्ड को तेल का निर्यात 
वन्‍्द कर दिया। इसके पीछे यही लक्ष्य था कि पश्चिमी यूरोप के औद्योगिक देशों में गम्भीर ईधन 
संकट उत्पन्न करके उन्तकी इजराइल समर्थक विदेश नीति को अरब समर्थक वना दिया जाये। 
जापान ने तो तत्काल अपनी नीति में परिवर्तत करके इजराइल को समर्थन देना बन्द कर दिया? 
और अमरीकी नीति में भी काफी परिवर्तन आ गया। - 

सन्‌ 960 के वाद अमरीका ने क्यूवा के सन्दर्भ में आ्थिक दवाव की नीति अपनायी। 
जब फीडल केस्ट्रो के नेतृत्व में क्यूबा ने साम्यवादी जगत से घनिष्ठ सम्बन्धों की शुरूआत की वो 
अमरीका में उसका आशिक वहिष्कार कर दिया।' इससे पूर्व क्यूबा की आर्थिक स्थिति उसके 
अमरीकी निर्यात पर अवलम्बित थी और अमरीका क्यूवा की शक्कर का सबसे बड़ा खरीदार 
थ्रा। इस आश्िक दण्ड के फलस्वरूप क्यूबा को पूर्वी यूरोप, सोवियत संघ और चीन के वैकल्पिक 
मार्केट ढूँढ़ने पड़े । वाद में अमरीका ने खाद्य सामग्री और दवाइयों का निर्यात भी वन्द कर दिया 
ताकि क्यूबा झुक जाये । है 

क्या राजनीतिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए व्यवस्थित आर्थिक उपकरण किसी देश की नीति 
बदलने में सफल हो जाते हैं? सन्‌ 98--68 की अवधि में ऐसे 8 मामलों का अध्ययन 
करके पीटर वालेन्सटीन ने बताया है कि दो मामलों में आ्थिक साधनों ने प्रभावकारी भूमिका अदा 
की है ।१ सन्‌ 933 में छः ब्रिटिश नागरिकों को मुक्त कराने के लिए ब्रिटिश सरकार ने सोवियत 
संघ के विरुद्ध अनेक आर्थिक प्रतिवन्ध लगाये, जिसके फलस्वरूप सोवियत संघ मे ब्रिटिश नागरिकों 
को मुक्त कर दिया था। सन्‌ 962 में राष्ट्रपति केनेडी डोमिनीकत रिपब्लिक के लि 
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हे 


आधिक प्रतिवन्धों की नीति अपनायी, जिसके आगे वहाँ की सरकार को झुकना पड़ा । दक्षिणी अफ्रीका 
और क्यूबा के विरुद्ध वर्तमानकाल में अपनायी गयी आर्थिक प्रतिबन्धों की नीति असफल रही है। 
आशिक सहायता : राष्ट्रीय नीति के साधन के रूप में 
(_0एहाठार ७7 65 &प एट030/2 प्रछाफ्एशछारा 05 70-09) कं 
आधिक सहायता या ऋण अन्‍्तर्राप्ट्रीय राजनीति के अंग हैं। एक देश द्वारा दूसरे देश को 
आर्थिक सहायता प्रदान करना कोई नयी वात नहीं है किन्तु द्वितीय विश्वयुद्ध के वाद विदेशी आशथिक 
सहायता का अन्तर्राप्ट्रीय राजनीति में विशेष महत्व है। आथिक सहायता का मुख्य उद्देश्य अपने 
देश के स्थानीय उद्देश्यों का विकास करना-हो सकता है, अथवा अन्य राजनीतिक, वैचारिकी अथवा 
केवल मित्रता अर्जन के लिए हो सकता है । विदेशी आर्थिक सहायता कई प्रकार की हो सकती है 
,जैसे---सैनिक सहायता, विकास ऋण तकनीकी सहायता, अनुदान आदि । इस श्रकार जो कर्जा दिया 
जाता है उस पर व्याज की दरें बहुत कम होती है और भुगतान की अवधि भी कई वर्षो की होती 
है । जब कोई राज्य भुगतान की स्थिति में नहीं होता तो इस प्रकार की सहायता का कुछ भाग या 
पूरा भाग अनुदान में भी परिवातित किया जा सकता है । 
अमरीका ने आथिक सहायता को साम्यवाद अवरोध नीति के रूप में अपनाया। वाद में 
सीवियत संघ ने भी एशिया और अफ्रीका के नव-स्वत्तन्त्र देशों को आर्थिक सहायता देवा प्रारम्भ 
किया । अब तो आथिक सहायता देना राष्ट्रीय हितों की अभिवृद्धि का सबसे महत्वपूर्ण साधन वन . 
गया है । ४ रा 
आध्िक सहायता से सहायता देने वाले राष्ट्र के हितों की पूति कई प्रकार से हीती है : 
(7) जब एक राज्य दूसरे राज्य को सामान आदि में सहायता देता है तो इससे दाता देश में उद्योगों 
तथा उत्पादन में वृद्धि होती है । (॥) जब सहायता देने के लिए अधिक उत्पादन किया जाता है तो 
इससे आथिक मन्दी का भय नहीं रहता । (7) जब सहायता देने वाला राज्य ऋण आदि देता है 
तो इस पर उसे व्याज प्राप्त होता है। (५) सहायता प्राप्त'करने वाला राज्य माल को सहायता 
देने वाले राज्य से जहाजों में ही ले जा सकता है। इस अ्रकार माल ढोने आदि में भी वहाँ के 
व्यापारियों को लाभ होता है। (५) विदेशी सहायता प्राप्त करने वाले देश दात्ता देश के प्रभाव 
क्षेत्र में आजाते है और उत्तका स्वतन्त्र चिन्तन और कार्य मन्द पड़ जाता है। (५) विदेशी 
सहायता घरेलू वीतियों को प्रभावित करती है। ऐसा कहा जाता है कि सन्‌ 966 में भारत को 
अपने रुपये का अवसुल्यन विदेशी दबाव के कारण ही करना पड़ा था । 
द्वितीय विश्वयुद्ध के पश्चात अमरीकी आधिक दबाव के कारण ही फ्रांस और इटली के 
मिले-जुले मन्न्रिमण्डलों में से साम्यवादियों को निकाला गया था। दक्षिण वियतनाम, दक्षिण कोरिया 
और लेदिन अमरीका के देशों के शासनतल्त्रीं १२ भी अमरीका अपनी आ्थिक सहायता के ही बलवबूते 
पर हावी रहा हैं। सोवियत आर्थिक सहायता के कारण ही अफगानिस्तान में सोवियत हस्तक्षेप 
की भारत स्पष्ट आलोचना नही कर पाया | 
किसी भी महाशक्ति की विदेश नीति में यह वात प्रमुख होती है कि छोटे राप्ट्रों के आन्तरिक 
,७. जनीतिक परिवत्तेनों को आत्मानुकूल बनाये रखने का अयत्न किया“जाये । इस प्रयोजन की पूर्ति 
के लिए विदेशी सहायता का एक महत्वपूर्ण अंश प्रयुक्त किया जाता है। कभी सहायता का उपयोग 
शासक वर्ग की स्थिति को सजबूत वनाकर यथास्थिति बनाये रखने क़े लिए किया जाता है तो 
कभी विरोधी ताकतों को मजबूत बनाकर यथास्थिति भंग की जाती है। अफगानिस्तान में सरवार - 
दाऊद की सरकार को लगभग ढाई करोड़ डालर की जो सीवियत सैनिक सहायता प्राप्त हुई उसे 
केवल आँकड़ों की हृष्टि से देखकर छोटा नहीं समझना चाहिए। इसके परिणामस्वरूप अफगान 
सेनिक स्कूल के प्रशिक्षण आदि का कार्य तुर्की विशेषज्ञों के हाथ से निकलकर सोवियत -अधिकारियों 
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के हाथ में आता गया। सन्‌ 960-64 तक अफगान सेना-पर सोवियत संघ की तुलना में अमरीका 
का किचित सात्र भी असर नहीं था। अफगान सेना के ऊपर से नीचे तक सभी विभागों के साथ 
सोवियत विशेषज्ञ और प्रशिक्षक जुड़े हुए थे । * पिन, 
ु अविकसित राष्ट्रों को दी जाने वाली सहायता का एक महत्वपूर्ण प्रयोजन शुद्ध आधिक 
हितों का सम्पादन करना भी है। सोवियत विद्वान ए० कोदाचेकों के शब्दों में, अल्पविकसित रा्ों 
के साथ सम्पन्न व्यापार और सहायता समझौतों के अन्तर्गत सोवियत संघ जो अनुदान देता है वह 

इन देशों में सोवियत निर्यात को बढ़ाने का एक कारण सिद्ध होता है तथा उससे न केवल कच्ची 
सामग्री का विनिमय होता है वल्कि भविष्य में अल्पविकसित देशों को निर्यात करने की सम्भावनाएँ 
बढ़ जाती हैं, इसी का परिणाम है कि इन' देशों को प्रदत्त सोवियत सहायता की मात्रा जितनी 
बढ़ जाती है, उसके साथ ही सोवियत व्यापार भी बढ़ता जाता है। ब्यापार में भी निर्यात 
अधिकाधिक बढ़ता जाता है। । 

अफगानिस्तान को अमणीका द्वारा आर्थिक सहायता देने का प्रयोजन यह था कि वह पूरी 
तरह सोवियत संघ पर निर्भर न हो जाये। अमरीका चाहता था कि सहायता और व्यापार के 
माध्यम से अफगानिस्तान गैर-साम्यवादी जगत के साथ जुड़ा रहे । इसीलिए ज्यों-ज्यों सोवियत संघ 
से साथ अफगानिस्तान के आथिक सम्बन्ध बढ़ते जाते थे, अमरीका भी आधिक सहायता बढ़ाने का 
प्रयत्त करता । हि 

अफगानिस्तान को आर्थिक सहायता देने के पीछे अमरीका के गहरे सामरिक प्रयोजन भी 
थे। तुर्की, ईरान और पाकिस्तान सुरक्षा श्ञखला में अफगानिस्तान एक हूटी हुई कड़ी की तरह 
लगता था। यदि वह खाली जगह सोवियत प्रभाव से भर जाती तो अमरीका की सुरक्षा रणनीति 
को भारी सामरिक्र खतरे का सामना करनों पड़ता । इसीलिए अफगानिस्तान के लिए उपयोगी व 


होने के बावजूद-भी अमरीकी सहायता से कन्धार में एक विशाल और आधुनिक विमान क्षेत्र बताया ' 


गया। अफगानिस्तान को इस तरह की सहायता देते हुए अमरीकी नीतिनिर्माता यह स्पष्ट जानते 
थे कि वे अफगानिस्तान की मैत्री खरीदने के लिए नहीं वल्कि अपनी सुरक्षा खरीदने के लिए लाबों 
डॉलर अफगानिस्तान में वहा रहे हैं । हि 

अमरीकी सहायता अत्यधिक यथार्थवादी है । यद्यपि विदेश नीति के उपकरण के रुप में 
उसके राजनीतिक और सामरिक प्रयोजन होते हैं किन्तु उसके निजी अन्तर्जात आशिक प्रयोजन का 
तके सबसे बड़ा तर्क है। अमरीकी सहायता का प्रयोजन अल्प-विकसित राप्ट्रों के लिए दानपुत 
करना नहीं है बल्कि शुद्ध वणिक वृत्त के आधार पर अधिक धन कमाना है। सन्‌ 9४ 0 में प्रस्तुत 
की गयी प्रसिद्ध ग्रे रियो्ट में अमरीकी राष्ट्रपति ट्र मैंने को वताया गया कि : की 

“अमरीका के लिए कच्चे मालों की जरूरत वढ़ती ही जायेगी, क्योंकि (इन चीजों के) 
आस्तरिक स्रोत तेजी से सूख रहे हैं। हम अनेक खनिजों और अन्य प्राथमिक वस्तुओं का आय 
करते हैं जो कि हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं और जो कि अधिकांगतया 
अल्पविकसित क्षेत्रों में पैदा होती हैं |”? कप 

इन खनिजों तथा अन्य कच्चे मालों को प्राप्त करने के लिए तथा अमरीका में बने वा 
और कृषि आदि के अतिरिक्त शेप पदार्थों को उचित दामों में विदेशी बाजारों में खपाने के लिए 
अमरीका विदेशी सहायता और व्यापार का इस्तेमाल करता है । सीनेटर वायनी और विदेशमन्ती 
डलेस के बीच हुए इस वार्तालाप को एक प्रमाण के रूप में उपस्थित किया जा सकता है : 


+ गशीऱ्न ग्रे, रिपोर्ट हू दी प्रेजीडेण्ट ऑन फॉरेन इकॉनॉमिक पॉलिसीज” [वाशिगठन, 50), 
पृ० 59[। 


जे. 
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सीनेटर वायली--एक सवाल और । 

प्रत्येक डॉलर जो कि हम सहायता के रूप में देते हैं, अमरीका में रोजगार और उद्योग की 
अभिवृद्धि द्वारा अपनी अर्थव्यवस्था पर असर डालता है, नहीं क्या ? 

विदेशमन्त्री डलेस--जी, हाँ । रे हे 

विदेशी सहायता के नाम पर दिया जाने वाला लगभग सारा धन अमरीका में ही खर्च 
होता है---उसका बहुत बड़ा भाग । ह ५ 

सीनेटर वायली--जो कुछ वाहर जाता है वह अन्ततोगत्वा माँग को जन्म देता है और 
फिर यहीं आ जाता है, नहीं क्या ? ४ 

विदेशमन्त्री डलेस--यह ठीक है । 

सोनेटर वायली--बहुत धन्यवाद 7 

अमरीकी सहायता के लाभों को गिनाते हुए विदेश मन्चरालय के अधिकारी सी० डगलस 
ढिल्‍लो ने कहा कि यदि पारस्परिक सुरक्षा कार्यक्रम बन्द कर दिया जाये तो उससे अमरीका का 
जीवन-स्तर गिर जायेगा, क्योंकि “हमारी अर्थव्यवस्था के लिए अपरिहाये” कच्चा सामान मिलना 
बन्द हो जायेगा। अन्य देशों को अमरीका जितनी सहायता देता है, उरासे कई गुना अधिक 
वह व्यापार से कमा लेता है। इस सहायता कार्यक्रम के कारण 957 में 7 लाख 5 हजार 
अमरीकियों को नियमित रोजगार मिला। अमरीकी विदेशी सहायता की छोटी मात्रा की तुलना में 
' उसके लाभ इतने अधिक है कि “उसका नहीं होना अमरीका के लिए असंख्य रूप से खर्चीला 
होगा ।/? सीनेट की विदेशी सम्बन्धों की समिति की सुनवाइयों में विदेश मस्त्री डीन रस्क ने भी 
सीनेटर वायली के सवालों के जवाब में यह स्पष्ट स्वीकार किया है कि विदेशी सहायता का 
लगभग 90 से 00 प्रतिशत भाग अमरीका में ही लौटकर खर्चे होता है। 

निष्कर्ष--द्वितीय विश्वयुद्ध के उपरान्त आधिक राष्ट्रवाद की भावना अधिक बलवती हुईं 
है । राज्य आथिक दबाव के नित नये तरीके अपनाते जा रहे हैं। राज्यों की विदेश नीतियों तथा' 
अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों पर आधिक तत्वों का विशेष प्रभाव परिलक्षित होता है। आर्थिक राष्ट्रवाद 
समकालीन अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की एक मुख्य विशेषता है जिसका लक्ष्य केवल अपने आशिक 
हितों का संवर्द्धन करना है। 

प्रश्त है: 
. आशिक उपकरणों” से आपका क्‍या तात्पर्य है ? राष्ट्रीय हित की अभिवृद्धि के लिए तथा- 
कथित “विदेशी आर्थिक सहायता” की भूमिका का विवेचन करिए । 


ज़रा १0 ए०प प्रातशइत्षात ,09 *60070रांठट गरशाप्शाला(' ? [)5ठ58 6 706 ० 
$0-ल्‍ा८्व पठालंशा ९००ा०्ां० क्षंतः (07 (१6 एाणा0णाए 0 ग्रक्ा०09] 70228 


2. “आथिक उपकरणों' से आपका क्‍या तात्पय॑ है ? अपने राष्ट्रीय हितों की अभिवृद्धि के लिए 


अरब राज्य 'तेल” को एक उपकरण के रूप में कहाँ तक प्रयोग कर रहे है ? 

की , 6/ :॥॥ 40 ४०7 प्ावश्ाइातव 97 ९०07० 47/प्राप्राध्म[ ? पघ्र०ए दि द्वा8० 68 30 
००6 परधंग३ (गो! 48 था गईल! 07 ॥९ एागातणांणा ी प्रलोए गक्वांगावों 
ग्रा!ह2885 ? ह 

3. राष्ट्रीय हितवर्द्धन में आधिक उपकरणों का क्‍या स्थान है ? 


भिषब( 8 ता 7006 0 6०णा०ारां० ग्रेडप्पराल्ताड गा 6 फझाणातगीणा तीआधांगादं 
ग्रांटलड ? 





५ बु० एस० सीनेट, 85वीं कांग्रेस, पहला सत्र, कमेटी ऑन फॉरिन रिलेशन्स हीयरिस्स! म्युचुमल 
सिक्‍योरिटी ऐक्ट ऑफ 957 (वाशिंगटन, 957), पृ० 3 | 


5 वेदप्रताप वैदिक, अफगानिस्तान में सोवियत-अमरीकी प्रतिस्पर्दा (नेशनल, 973), पृ० 22। 


पी आम 
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अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में किसी भी देश के राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए युद्ध अन्तिम 
उपाय माना जाता है। -जव दो देशों की राजनीतिक समस्याओं का समाधान कूटनीतिक वार्ता 
तथा अन्य शान्तिपूर्ण साधनों से सम्भव नहीं होता है तभी लड़ाई के मार्ग का अवलम्बन किया 

'जाता है। प्राचीन भारतीय नीतिकारों ने साम, -दाम और भेद के बाद ही- दण्ड के उपाय का 
आश्रय लेने का: परामर्श दिया था। युद्ध अपने आप में इतना अनिश्चित, व्ययसाध्य और भयावह 
'साधन है कि राजनीतिज्ञ इस बात का पूरा प्रयत्न करते हैं कि अपनी विदेश नीति के लक्ष्यों को 
पूरा करने के लिए युद्ध का अवलम्बन न करना पड़े । किन्तु कतिपय परिस्थितियों में राष्ट्रीय हितों 
की अभिवृद्धि के साधन हेतु राजनीतिजञों: को इस अन्तिम उपाय की शरण लेनी पड़ती है । 

94 में जब जर्मनी ने फ्रांस पर हमला करने के. लिए अपनी सेनाएँ बेल्जियम के तटस्थ 
देश में भेजीं तो ग्रेट ब्रिटेन की सुरक्षा के लिए एक महान संकट उत्पन्न हो गया; क्योंकि यहाँ से 
डोबर जल प्रणाली को पार करके ब्रिटेन पर आक्रमण किया जा सकता .था । इस संकट के निवारण 
के लिए ग्रेट ब्रिटेन ने वेल्जियम को सर्देव तटस्थ वनाये रखने की हृष्टि से 836 में एक सन्धि 
की थी। इस पर जर्मनी ने भी हस्ताक्षर किये थे। जब ब्रिटेन ने जमेंनी को इस' सन्धि का स्मरण 
कराते हुए यहाँ से अपनी' सेनाएँ हटा लेने का अनुरोध किया.तो जर्मन ने इस सन्धि को रही 
कागज का टुकड़ा बताते हुए उसके प्रस्ताव को ठुकरा दिया। राजनयिक वार्ता द्वारा इस समस्या 
का समाधान न होने पर ही ब्रिटेन को प्रथम विश्वयुद्ध में जमेनी के विरुद्ध युद्ध घोषणा करने के 
लिए बाधित होना पड़ा ।, इस' उदाहरण से. यह स्पष्ट है कि जब शान्तियू्ण कूटनीतिक उपाय राज- 
नीतिक समस्याओं को ' सुलझाने में विफल हो जाते हैं, तव राज्यों के लिए युद्ध का ही मार्ग शेष 
रह जाता है। अतः युद्ध राजनीतिक समस्याओं को हल करने के लिए लड़े जाते हैं। जमत 
विचारक क्लाजविदृज के शब्दों में, “युद्ध एक प्रकार का राजनीतिक. सम्पक है। यह कूटनीति 
के अतिरिक्त अन्य साधनों से विदेशी नीति को जारी रखने का प्रयास है । 


छकाअथ - 
(धार#मारठ 07 ७47२) 


अन्तर्राप्ट्रीय विवादों का शान्तिपूर्ण हल न होने पर इनके समाधान के लिए बुद्ध के उपाय 
का अवलम्बन किया जाता है । जब दुर्योधन ने पाण्डवों के दूत श्रीकृष्ण के पाँच याँव देने के न्यूनतम 
प्रस्तावों को ठुकराते हुए कहा 'सूच्यग्रं नैवं दास्यामि बिना युद्धेन केशव” तो पाण्डवों के लिए संग्राम 
करना अनिवार्य हो गया। युद्ध राज्यों के मध्य सशस्त्र सेनाओं द्वारा किया जाने वाला ऐसा संवय 
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है जिसमें दोनों एकन्दूसरे को वलपूर्वक जीतकर उससे अपनी वात मनवाना चाहते हैं। हॉल ने 
इसका स्वरूप बताते हुए कहा हैं---/जव राज्यों के मध्य मतभेद इतने अधिक बढ़ जाते हैं कि दोनों 
पक्ष बल प्रयोग का अवलम्बन करते हैं अथवा उनमें से कोई एक पक्ष हिंसा के ऐसे कार्य करता है, 
जिन्हें दूसरा पक्ष शान्ति का भंग समझता है तो दोनों में युद्ध का सम्बन्ध उत्पन्न हो जाता है। इनमें 
दोनों पक्ष एक-दूसरे के विरुद्ध नियन्त्रित हिंसा का प्रयोग उस समय तक करते है, जब तक कि दोनों 
में से एक पक्ष उन शर्तों को स्वीकार करने को तैयार न हो जाय, जिन्हें उसका शत्रु उससे मनवाना 
चाहता है ।”* ओपेनहीम के अनुसार, “युद्ध दो या अधिक राज्यों में अपती सशस्त्र सेनाओं द्वारा 
इस उद्देश्य से किया जाने वाला संघर्ष है कि दूसरे पक्ष को पराजित किया जाय, और विजेता द्वारा 
उस पर शान्ति स्थापित करने की मनचाही शर्ते थोपी जायें । मेलिनोस्की के अनुसार, “युद्ध 
स्वृतन्त्र राजनीतिक इकाइयों के बीच का सशस्त्र संघर्ष है। यह राष्ट्रीय अथवा जातीय नीतियों 
की साधना के लिए संगठित सैनिक शक्तियों द्वारा किया जाता हैं।” क्विसी राइट ने युद्ध को 
व्यापक और संकीर्ण अर्थ में परिभाषित किया है। व्यापक अर्थ में, राइट ने युद्ध की परिभाषा करते 
हुए लिखा है कि वह स्पष्टतः भिन्न परन्तु एकसी एकाइयों के बीच हिसापूर्ण सम्पर्क है ।! सीमित 
अर्थ में युद्ध से उसका अभिप्राय “उस कानूनी स्थिति से है जो दो या उससे भी अधिक समुदायों 
को सशस्त्र सेनाओं के माध्यम से संघ के संचालन की समान रूप से अनुमति प्रदान करती है ।* 
कॉल वॉन क्लॉजविट्स के मतानुसार, श्रुद्ध राजनीतिक समागम (सम्बन्धों) का केवल एक अंग है, 
इसलिए किसी भी तरह स्वयं में एक स्वतन्त्र चीज नहीं है। युद्ध अन्य साधनों के सम्मिश्रण रहित 
राजनीति समागम की निरन्तरता के अतिरिक्त और्‌ कुछ नहीं है।” एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटा- 
निका में युद्ध की परिभाषा इस प्रकार की गयी' है---“युद्ध दो परस्पर विरोधी' नीतियों का अनुगमन 
करने वाले दो मानव समुदायों के बीच ' संगठित शक्ति का इस आशय के साथ प्रयोग का नाम है 
ताकि एक समुदाय दूसरे के ऊपर अपनी इच्छा थोप सके ।” 

उपरोक्त परिभाषाओं से युद्ध के सम्बन्ध में निम्नलिखित तथ्य उभरते हैं : () युद्ध के 
लिए एक से अधिक समूहों की आवश्यकता होती है; (7) इन समूहों के मूल उद्देश्य एक दूसरे के 
विरोधी होते है; () इन समूहों के हित परस्पर इतने विरोधी और उम्र हो जाते हैं कि समझौते 
की सम्भावना प्राय: नहीं: रहती; (५) अपने हितों की प्राप्ति के लिए शक्ति का एक प्रकार से 
व्यवस्थित प्रयोग किया जाता है; (५) युद्ध का उद्देश्य अपने हितों को प्राप्त करना और दूसरे पक्ष 
पर अपनी इच्छा को थोपना होता है । 


युद्ध के प्रकार 
(07.4898॥-0:५ 7707 07 ७५२७) 


युद्धों को उनकी प्रक्ृति, प्रसार एवं उद्देश्यों की दृष्टि से कई भागों में विभाजित किया 
जाता है : 

() न्यायपूर्ण और अन्यायपुर्ण युद्धझ--मध्यकाल में धामिक आधार पर युद्धों को न्यायपूर्ण 
और अन्यायपूर्ण रूप में विभाजित किया जाता था। आजकल' धर्म का प्रभाव हटने से न्यायपूर्ण 
युद्ध उन्हें कहा जाता है जो किसी देश की राजनीतिक स्वतन्त्रता या प्रादेशिक अखण्डता को 
सुरक्षित रखने के लिए लड़ा जाये। विस्तारवादी नीति से प्रेरित युद्ध अन्यायपूर्ण होते है । 

(2) व्यक्तिगत एवं सार्वजनिक युद्ध--सावंजनिक युद्ध वह होता है जिसमें दो सम्प्रभुता- 
सम्पन्न राज्य संघर्ष करते हैं। व्यक्तिगत युद्ध बड़े सेनापतियों अथवा जमींदारों के बीच होता था । 

(3) पूर्ण एवं अपूर्ण युद्ध-जब दो राष्ट्रों के बीचे पारस्परिक युद्ध प्रारम्भ हो जाता है 
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तो वह पूर्ण युद्ध कहलाता है। जब यह लड़ाई अथवा युद्ध कुछ व्यक्तियों अयवा स्थानों तक ही 
रीमित रहता है तो इसे अपूर्ण युद्ध के नाम से सम्बोधित किया जाता है । ु 

(4) गृहयुद्ध-जब एक ही राज्य के विभिन्न पक्ष युद्ध करते हैं तो वह गृह युद्ध कहलाता 
है। ओपेनहीम के अदुसार, “गृह युद्ध के अन्तर्गत एक राज्य में दो परस्पर विरोधी पक्ष सत्ता 
प्राप्त करने के लिए शस्त्रों का सहारा लेते हैं अथवा जनता“ का एक बड़ा भाग चैध रारकार के 
विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह करता है ।' ; 

(5) औपचारिक तथा अनौपचारिक थुद्ध-औपचारिक युद्ध वह होता है जिसमें युद्ध की 
घोषणा विधिवत रूप से की जाती है। इसके विपरीत, बिना घोषणा के किया गया युद्ध अनौप- 
चारिक कहलाता है । ५ 

(6) छापामार युद्ध--जब् दूसरा पक्ष प्रबल होता है तो एक राज्य छापामार युद्ध 
के तरीके को अपनाता है। ओपेनहीम के अनुसार, “इस युद्ध के अन्तगंत लड़ाई गत्रु के द्वारा 
अधिकृत प्रदेश में ऐसे सशस्त्र व्यक्ति समूहों द्वारा लड़ी जाती है जो किसी संगठित सेना का भाग 
नहीं होते । इनके पास इतनी शक्ति नहीं-होती कि वे शत्रु के साथ खुलकर लड़ सकें ।” इसलिए 
इनके आक्रमण गुप्त रूप से चोरी-छिपे शत्रु पर छापा मारने के रूप में होते हैं। यही कारण है कि 
इसे छापामार युद्ध कहा जाता है। 9वीं शताब्दी में इन युद्धों को अवध कहा जाता था। छापा- 
'मार सेना कानूनी मान्यता नहीं रखती। पिछले दो विश्वयुद्धों ने इस धारणा को बदल दिया है। 
द्वितीय विश्वयुद्ध में हिटलर द्वारा पराभूत किये जाने के बाद फ्रांस आदि अनेक देशों में जमेनी के 
विरुद्ध इस प्रकार के प्रतिरोध आन्दोलन तथा छापामार युद्ध होते रहे थे । हे 

(7) समग्र युद्ध (70४] ५/»)--प्राचीनकाल में जो युद्ध होते थे वे राज्यों की प्रतिदवन्द 
सेनाओं में हुआ करते थे। उस युद्ध का जनता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था और यदि पढ़ता 
भी था तो बहुत कम। मैगस्थनीज जो सम्राट अलेक्जेण्डर - के आक्रमणकाल में भारत आया था, 
लिखता है कि युद्ध के समय क्ृषक बिता किसी विघ्त के अपना कृषि सम्बन्धी कार्य करते थे। 
परन्तु वर्तमान समय के थुद्धों और प्राचीनकाल के युद्धों में बड़ा अन्तर हो गया है। आधुनिक 
समय में केवल दो देशों की सेनाओं में ही युद्ध नहीं होता वल्कि जनता भी युद्ध में भाग लेती हैं| 
इसलिए इस प्रकार के युद्ध को समग्र युद्ध (8० 04 एथा) कहा जाता है। मॉरगरेन्थाऊ,कै अनु- 
सार, “अब न केवल शारीरिक दृष्टि से योग्य पुरुषों को सेना में अनिवार्य रूप से भर्ती किया जाता 
है, बल्कि तानाशाही देशों में स्त्री और बच्चों को भी सेना में भर्ती किया जाता हैं । गर-तानाशाहो 
देशों में सहायक सेवाएँ जैसे वैक्स, वेब्स इत्यादि के लिए स्त्रियों से स्वेच्छापूर्वक सेवा करने की 
प्रार्थना की जाती है। प्रत्युत हर स्थान पर, सब उत्पादक शक्तियों को युद्ध के उद्देश्य की पूर्ति के 
लिए काम में लाया जाता है ।? । 


आधुनिक युद्ध में विजय पाने के लिए समूच्ी जनता का सहयोग लिया जाता है और इसमे 
किसी प्रकार के नियम, नीति और विवेक की परवाह नहीं की जाती । अणु व्मों, विपली गसा 
और प्रक्षेपणास्त्रों के प्रयोग में कोई संकोच नहीं किया जाता। सैनिक-असनिक का भेद बिल्डुर 
भुला दिया जाता है। ओपेनहीम ने इस स्थिति के पाँच कारण बताये हैं ।? पहला कारण सतिकी 
की संख्या में विलक्षण वृद्धि है। अब प्राय: अधिकांश राज्यों में अनिवार्य सैनिक सेवा का नियम 
है, इस कारण देश के सभी वालिग पुरुष शस्त्र धारण करते हैं। दूसरा कारण यह हूँ कि यु 
की प्रक्रिया जटिल होने से उसके लिए आवश्यक सामग्री की मात्रा बहुत बढ़ गयी है। इसकी 


7. [थताएजाधवबएछ, 7८/#०३ ककामाए 7ैंबांणगाड, 4963, (॥४7/थ 22. 


2. 07%79गाला), 7//व., 9. 207. 


राष्ट्रीय हितों की अभिवृद्धि के साधन : युद्ध | 295 


उत्पादन करने के लिए विभिन्न युद्धोद्योगों में असैनिक जनता का एक वड़ा भाग लगा रहता है । 
तीसरा कारण हवाई युद्ध का विकास है। इससे लड़ाई का क्षेत्र अब केवल रण के मंदान तक 
सीमित नही रहा, किन्तु शत्रु के युद्ध प्रयत्नों को क्षति पहुँचाने की दृष्टि से रणक्षेत्र से वाहर के 

पलों, गस्त्रास्त्र तैयार करने वाले कारखानों, रेल के स्टेशनों, औद्योगिक केन्द्रों, वन्दरगाहों और 
शत्र को सहायता पहुँचाने वाले जलपोतों को हवाई वमवर्पा का लक्ष्य बनाया जा रहा है । चोथा 
कारण यह है कि अब शत्रु को परास्त करने ने लिए आथिक दृष्टि से उस पर दवाव डालने वाले 
कार्य अधिक मात्रा में किये जाने लगे हैं। इसका यह परिणाम हुआ है कि अव युद्ध का प्रभाव दो 
राज्यों की सेनाओं तक ही सीमित नहीं रहा, किन्तु सारी असैनिक जनता को. भी युद्ध के परिणामों 
का फल भोगना पड़ता है। पाँचवाँ कारण हिटलर के नात्सी जर्मनी एवं मुसोलिनी के फासिस्ट इटली 
जैरो अधितायकवादी राज्यों का अम्युत्यान है। इसमें व्यक्ति के प्राण और सम्पत्ति पर शान्ति एवं 
युद्धकाल में राज्य का पूरा अधिकार रामझा जाता है। इसमें सैनिक और असनिक जनता की 
भेदक रेखा लुप्त होने लगी है तथा समूचा राष्ट्र युद्ध संलभत रामझा जाने लगा है। इन परिस्थितियों 
ने समग्र युद्ध के विचार को मूर्त रूप प्रदान किया है । 

युद्ध के कार्य 
(प्त८: एणएाठापड 07 ए४7२) प 

युद्ध राज्यों की विदेश नीति के क्रियान्वयन में उपयोगी सिद्ध हुए है। यदि ऐसा न होता तो 
इतिहास में युद्धों की निरन्तरता नहीं रहती। क्लाइड ईगल्टन के शब्दों में, “युद्ध किसी लक्ष्य 
को प्राप्त करने का साधन है ।” युद्धों द्वारा राष्ट्रीय हितों की पूर्ति होती है । युद्ध से जिन लक्ष्यों 
को प्राप्त किया जाता है उसको दूसरे किसी साधन द्वारा प्राप्त किया जाना असम्भव है और यही 
कारण है वि युद्ध खर्चीला, विध्वंशाक तथा हिंसात्मक होने पर भी अपनाया जाता है। काले वान 
क्लाज्विट्स के शब्दों में, “एक रामुदाय, समस्त राष्ट्र और विशेषकर सभ्य राष्ट्रों द्वारा युद्ध सदेव ही 
राजनीतिक उद्देश्य के लिए और राजनीतिक स्थिति से किये जाते हैं-'* युद्ध अन्य साधनों द्वारा राष्ट्रीय 
नीतियों की निरन्तरता मात्र ही है।” युद्ध द्वारा सम्पादित किये जाने वाले कार्ये इस प्रकार हैं 

(|) न्याय की स्थापना--इतिहास में युद्ध का एक महत्वपूर्ण योगदान अन्याय का प्रतिकार 
करने की दिशा में रहा है। ईगल्टन के शब्दों में, 'शताब्दियों से युद्ध अन्यायपूर्ण परिस्थितियों के. 
प्रतिकार, विवादों के निवटारे तथा अधिकारों की कार्यान्विति का साधन माना गया है ।! 

(2) शोषण का विरोध--युद्ध की सहायता,से मनुष्यों को दमन और अन्याय से छुटकारा 
पिला है। इतिहास साक्षी है कि व्यक्ति एवं समुदाय द्वारा स्वतन्त्रता की प्राप्ति के लिए तथा 
शोषण से मुक्ति के लिए अनेक वार युद्ध लड़े गये है। उदाहरण के लिए, अमरीकी स्वाधीनता 
संग्राम ने वहाँ के निवासियों को ब्रिटेन की दासता से मुक्ति दिलायी थी, इसी प्रकार फ्रांस की 
फ्ास्ति के बिना फ्रेंच जनता की मुक्ति की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। 

(3) युद्ध सम्प्रभुता की अभिव्यक्ति का साधन है--ऐसा भी कहा जा सकता है कि युद्ध राज्य 
की सम्प्रभुता की अभिव्यक्ति का साधन है। विश्वशान्ति की स्थापना के लिए एक राज्य सव कुछ 
स्वीकार कर लेगा किन्तु वह आत्मरक्षा के अधिकार को नहीं छेड़ेगा क्योंकि यह उसकी सम्प्रशुता 
हक परिचायक है । पामर तथा पकिन्स के अनुसार, “जब तक सम्प्रभुता रहेगी तब तक युद्ध भी 

रहेगा ।” 

(4) साम्नाज्यवादो युद्धों का औचित्य--कुछ लेखकों ने साम्राज्यवादी युद्धों में भी औचित्य 
की खोज करने का प्रयास किया है। उदाहरण के लिए, शोटवैल और क्विसी राइट ने लिखा है कि 
इन युद्धों ने विश्व के पुननिर्माण और आधुनिकीकरण के लिए मार्ग प्रशस्त किया । संसार की तक- 
नीफ और ओऔद्योगिक प्रगति उस कच्चे माल अथवा खनिज सम्पत्ति की अनुपस्थिति में नहीं हो 
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सकती थी जिसे शक्तिशाली राज्यों ने तलवार की नोंक पर (युद्ध के माध्यम से) दुर्बंल राज्यों से 
छीना था। अफ्रीकनों के हाथ में कोवाल्ट का कोई मुल्य नहीं था, परन्तु जब यह यूरोप के वैज्ञानिकों 
के हाथ में आ गया तो तकनीकी प्रगति को आगे बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण कारक बन गया। 

(5) युद्ध की रचनात्मक भूमिका--युद्ध के कार्यो के सम्बन्ध में एक हृष्टिकोण नाजियों - 
और फासिस्टों ने प्रस्तुत किया है। उनके अनुसार युद्ध राष्ट्र में रचनात्मक शक्तियों को बढ़ावा 
देता है। युद्ध की अनुपस्थिति मे राष्ट्र का पतन होता है और संसार का वांछित विकास अवरुद्ध 
हो जाता है । 

(6) राजनीतिक तथा सामाजिक व्यवस्था का' पु्ननिर्माण--आधुनिक थयुग- के सभी 
महत्वपूर्ण राजनीतिक परिवतंत युद्ध के द्वारा हुए है। राष्ट्र राज्यों की स्थापना तथा आधुनिक 
सभ्यता के विकास में युद्ध की प्रमुख भूमिका रही है। युद्ध के द्वारा ही स्वतन्त्रता की प्राप्ति तथा 
लोकतन्त्र की रक्षा हुई है। युद्ध की महत्वपूर्ण भूमिका को शाटवेल में इस प्रकार बताया है-- 
“युद्ध वह साधन रहा है जिसके द्वारा राजनीतिक तथा राष्ट्रीय इतिहास के अधिकांश तत्वों की 
स्थापना हुई है। इसका प्रयोग स्वतन्त्रता की प्राप्ति तथां लोकतन्त्र की सुरक्षा के लिए किया गया 
है । आज का मानचित्र अधिकांशत: युद्ध के मैदान में वनाया गया है ।” 

आधुनिक समय में शक्तिशाली राष्ट्रों की स्थापना भी युद्ध के द्वारा ही हुई है। इंगलेण्ड, 
अमरीका, फ्रांस, रूस, चीन तथा जापान आदि ने युद्ध के द्वारा ही अपने क्षेत्रों तथा शक्ति में वृद्धि 
की है । सभ्यता तथा ईसाइयत का प्रसार भी युद्धों के द्वारा ही किया गया है। पामर तथा पकिन्स 
के अनुसार, बुद्ध आधुनिक विश्व--इसके राज्यों, इसके उद्योगों, इसकी नैतिकता और इसके 
सांस्कृतिक स्वरूप का प्रमुख निर्माता रहा है ।” न 

(7) नैतिक तथा आत्मिक गुणों का उत्कर्ष--यह भी धारणा है कि युद्ध के द्वारा नैतिक 
तथा आत्मिक गुणों का विकास होता है। युद्ध मनुष्य के अन्दर सोये हुए त्याग, संयम आदि गुणों 
को जागृत करता है। नाजी विचारक उच्चतर जाति की धारणा में विश्वास करते थे। उत्तका 
यह भी विश्वास था कि उच्चतर जातियों की श्रेष्ठता स्थापित होने के लिए युद्ध आवश्यक है। 

(8) युद्ध राष्ट्रीय हितों की अभिवृद्धि का साधन--युद्ध राष्ट्रीय हितों की अभिवृद्धि का 
साधन है । यदि मानव सभ्यता के प्रारम्भ से अभी तक युद्धों की गणना की जायें तो ऐसा 
प्रतीत होता है कि विश्व में शान्ति नहीं, किन्तु युद्ध स्थिति ही रही है। पामर व पकिस्स के 
अनुसार यदि युद्ध उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक न होता, या शासक सरकारें तथा व्यक्ति युद्ध 
की इच्छा न करते तो युद्ध अल्तर्राष्ट्रीय समाज में निरन्तरता या स्थायित्व का रूप धारण न करता | 
प्रो० शॉटवेल ने युद्ध को विश्व इतिहास में महत्वपूर्ण तथ्यों को निर्धारण करने का साधन-स्वकीर 
किया है। उनके अनुसार युद्ध ने राजनीतिक संकटों में प्रमुख भूमिका निर्वाह की है । अधिनायक- 
वादी राज्य तो युद्ध को राजनीति का प्रमुख साधन मानते हैं। साम्यवादी राज्य युद्ध तथा सा 
के द्वारा ही पूँजीवादी व्यवस्था को उखाड़ फेकने के लिए कटिवद्ध होते है। इस विचार का 
भाओ त्सेतुंग ने इस प्रकार व्यक्त किया है---“क्रान्ति का मुख्य कार्य तथा सर्वोत्तम स्वरूप राजनीतिक 
सत्ता को शक्ति द्वारा प्राप्त करना' तथा समस्याओं को युद्ध से हल करना है। हथियारों से राज 
नीतिक सत्ता का अभ्युदय होता है ।”” नाजीवादी और फासीवादी युद्ध को मानवता तथा सभ्यता 
की चरम सीमा मानते थे । उनके विस्तारवादी उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए युद्ध ही साधन था । 

यथार्थवादी विचारक यद्यपि सैद्धान्तिक आधार पर युद्ध को मान्यता नही देंते तथापि 
विशेष परिस्थितियों में सीमित शक्ति का प्रयोग करने से नही हिचकिचाते । वे विदेश नीति को 
सफलतापूर्वक कार्यान्वित करने के लिए शक्ति को पृष्ठभूमि में रखने का अवश्य ही सुझाव देते है 
पामर एवं पकिन्स के अनुसार युद्ध शक्ति का अन्तिम स्वरुप है जो अन्तर्राप्ट्रीय राजचीति वर्ष 
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पृष्ठभूमि में निरन्तर मंडराया करता है। जैसा कि शूमां ने भी लिखा है कि युद्ध राजनीति से ही 
सम्बन्धित तत्व है। इस राजनीति के किसी विशेष उद्देश्य या कार्य के सन्दर्भ में ही समझा जा 
सकता है । 

युद्ध की सम्भावना समस्त अन्तर्राष्ट्रीय गतिविधियों की प्रृष्ठभूमि में सदेव उपस्थित रहती 
है, क्योंकि दो राज्यों की शक्ति वग तुलनात्मक अन्तिम निर्णय युद्ध से ही होता है। राज्य अपने 
हिलों का विकास करने के लिए सन्धियों, रामझौतों, राजनय, प्रचार आदि कई उपकरणों का निरन्तर 
प्रयोग करता रहता है तथापि शक्ति राजनीति की दृष्टि से भी ये सभी माध्यम युद्ध से गौण माने 
जाते हैं। इन सब माध्यमों के विफल होने पर अन्तिम साधन के रूप में राज्य अपने लक्ष्यों को 
प्राप्त करने के लिए युद्ध का आश्रय लेते हैँ। शस्त्र शक्ति के उपयोग का सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है 
कि अन्तर्राष्ट्रीय सम्त्नन्धों के संचालन में युद्ध अन्तिम युक्ति है तथा निर्णायक तत्व है । 

युद्ध के कारण 
(0७0ड055 05 ५४७४) 

युद्ध के कारण राप्ट्रीं के वे उद्देश्य हैं जिनकी प्राप्ति के लिए युद्ध की नीति का एक साधन 
के रूप में प्रयोग किया जाता है। विवन्सी राइट ने अपनी पुस्तक में युद्ध के कारणों का राजनीतिक, 
तकनीकी, सामाजिक, धामिक, मनोवैज्ञानिक आधारों पर विवेचन किया है। प्रसिद्ध लेखक टर्नर ने 
अपनी पुस्तक “6 (05९४ ० शव थात ताल ऐेटए 7९१०ए०ए४०॥ में युद्ध के कारणों की एक 
व्यापक सूची प्रस्तुत की है। हम युद्ध के कारणों को निम्नलिखित ढंग से गिना सकते हैं 

() राजनीतिक कारण--युद्ध मुख्यतया राजनीतिक कारणों से होता है । अमर्यादित' 
सम्प्रभुता, गक्ति सन्तुलन की समस्या, दूसरे राज्यों के प्रति अविश्वास, भय, सन्देह की भावना, 
आक्रामक विदेश नीतियाँ आदि कई कारण युद्धों को जन्म देते हैं । युद्ध इस दृष्टि से एक राजनीतिक 
इकाई द्वारा दूसरी राजनीतिव इकाई के साथ अपने स्वार्थों की पूर्ति का संघ है । इस दृष्टि से युद्ध 
करने का अधिकार सम्प्रभुता की सबसे मुख्य विशेषता है और राज्य अपने इस अधिकार की रक्षा 
के लिए अत्यन्त जागरूक है। 


(2) मनोवेज्ञानिक कारण--मनोवैज्ञानिकों ने युद्ध के कारणों की विवेचना करते हुए कई 
उत्तर दिये हैं। फ्रायड तथा अन्य कई मनोवज्ञानिकों का कहना है कि मनुष्य में विनाशकारी प्रवृत्ति 
होती है जो उसे लड़ने के लिए प्रेरित करती है। यह भी कहा जाता है कि मनुष्यों में दूसरों पर 
शासन करने की इच्छा होती है जो उनमें विस्तारवादी भावना को प्रोत्साहित करती है। बदला 
लेने की इच्छा, संग्रह करने की प्रवृत्ति आदि को भी मनोवैज्ञानिक आंशिक रूप से युद्धों का कारण 
मानते हूँ। द्वितीय विश्वयुद्ध में संयुक्त राज्य अमरीका युद्ध में इसलिए शामिल हुआ था क्योंकि वह 
पलहाबर पर जापान के आक्रमण का बदला चाहता था। प्रथम विश्वयुद्ध के वाद इटली और 
जमंनी में भूमिलिप्सा की प्रवृत्ति, संग्रह इच्छा ही थी। मनोवज्ञानिकों के अनुसार युद्ध इसलिए भी 
होते हैँ क्योंकि मनुष्यों की साहसपूर्ण और उत्तेजवात्मक कार्यों में रुचि होती है और युद्ध में उनकी 
इस इच्छा को पूरा करने का पूर्ण अवसर प्राप्त होता हैं। इस प्रकार युद्ध के कारण मनुष्य के 
स्वभाव में निहित हैं । 


(3) सांस्कृतिक कारण--ऐसा भी माना जाता है कि सांस्कृतिक, वैचारिक तथा धामिक 
कारणों ने युद्धों को जन्म दिया है। यह कहा जाता है कि संस्कृति और विचारधारा का सम्बन्ध 
एक बड़ी सीमा तक धर्म के साथ है, इसलिए विश्व इतिहास में जितने भी युद्ध अभी तक धर्म के 
नाम पर लड़े गये हैं उन्हें इसी कारण से अनुप्राणित समझा जाना चाहिए। प्रोटेस्टेण्ट-कैशोलिक, 
सेंसाई-मुस्लिम मतभेद एवं हिन्दू-मुस्लिम मतभेद संघर्पो को जन्म देते रहे हैं । मध्यकालीन यूरोप में 


के कलललऊ 
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धर्म के नाम पर कई युद्ध हुए हैं । बहुत से राज्यों ने दूसरे देशों पर अपनी संस्कृति को थोपने के 
लिए दबाव एवं शक्ति का प्रयोग किया है। | ; 
बीसवीं शताब्दी को विचारधाराओं के संघर्ष का युग कहा जाता है। इसमें लोकतन्त्र तथा 
अधिनायकतलन्त्र, पूंजीवादी विचारधाराओं तथा साम्यवादी विचारधाराओं में खूब संघर्ष चला है 
और छोटे-मोटे युद्ध इन्हीं संघर्षों का परिणाम हैं । ह्वितीय विश्वयुद्ध में एक ओर फासिस्ट शक्तियाँ 
थीं, तो दूसरी ओर प्रजातन्त्र में विश्वास रखने वाले देश थे। साम्थवादी और पूंजीवादी देशों में 
अनिवारय संघर्ष होना मास, लेकिन अथवा स्टालिन की मुल मान्यता है । 945 के पश्चात्‌ विश्व 
” में शीतयुद्ध की स्थिति, दो विरोधी विचारधाराओं का ही परिणाम थी। . | 
(4) आर्थिक कारण---आश्थिक .समस्याएँ भी युद्ध का कारण होती हैं। सम्भवत्तः ही कोई 
ऐसा युद्ध हो जिसमें आथिक समस्याओं के प्रश्त न हों--() यदि किसी देश में (जैसे जापान, इटली, 
जर्मनी) जनसंख्या की अधिक वृद्धि हो जाती है तथा देश की आर्थिक स्थिति इस भार को वहन नहीं 
कर सकती तो राज्य ऐसे क्षेत्रों की तलाश करते हैं जो आधथिक दृष्टि से उपजाऊ हों तथा जहाँ 
अतिरिक्त जनसंख्या को वसाया जा सके | यह युद्ध द्वारा ही सम्भव हो सकता है। (7) साम्यवादी 
विचारकों का मत है कि युद्ध पूँजीवादी अथंव्यवस्था का आवश्यक परिणाम है। पूंजीवादी अर्थ- 
व्यवस्था की मुख्य विशेषता यह है कि नियोजन के लिए कोई स्थान नहीं होता है । फलत: पूजीवादी - 
अर्थतन्त्र में आये दिन अधिक उत्पादन का संकट दा होता है । इस अधिक उत्पादन को खपाने के 
लिए पूंजीवादी देश मण्डियों की खोज में रहते हैं और मण्डियों की यही खोज युद्ध और साम्राज्य- 
वाद को जन्म देती है। (77) युद्ध आर्थिक प्रतियोगिताओं के कारण भी हुए हैं। !8वीं और 9वीं 
शताब्दियों में यूरोप के राज्यों में भारी आशिक प्रतियोगितां थी और इस कारण उनमें कई 
युद्ध हुए। (9) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार जगत में आधिक प्रतिबन्धों ने भी युद्धों को जन्म दिया है। 
नेपोलियतिक युद्धों में व्यापारिक बन्धनों ने राज्यों को मित्र या शत्र्‌ बनाने में वड़ा योगदान दिया 
था । इसके अलावा विश्व इतिहास में ऐसे अनेक यरुद्"ों के उदाहरण हैं जिन्हें व्यापार लाभ पाने की 
दृष्टि से लड़ा गया । (५) एक अन्य हृष्टि से युद्धों के आथिक कारणों में श्लाइचर ने अर्थ के 
उस दानव सिद्धान्त की भी व्याख्या की है जब स्फोटास्त्रों के निर्माता यानी मृत्यु के व्यापारी 
अच्तर्राप्ट्रीय बैंकर्स तथा पूँजीवादी उद्योगपति अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए राष्ट्रों को युद्ध के 
लिए प्रेरित करते हैं । ह | जी बज 
ह (5) भअस्‍्तर्राष्ट्रीय ब्यवस्था--अन्तर्राप्ट्रीय व्यवस्था ने भी युद्धों को जन्म दिया है। 
अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था को नियन्त्रित करने हेतु सम्प्रभुतासम्पन्न विश्व सरकार का अभाव पाया 
जाता है जिससे अराजकता की स्थिति उत्पन्न हुई है। प्रथम विश्वयुद्ध के वाद शान्ति-सन्धियों । 
द्वारा जिस अस्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था का प्रादुर्भाव हुआ उसी में द्वितीय विश्वयुद्ध के वीज सन्निहित थे । 
राष्ट्रसंघ के तत्वावधान में भी युद्धों को नहीं रोका जा सका। संयुक्त राष्ट्रसंघ द्वारा स्थापित 
सामूहिक सुरक्षा की पद्धति वांछित रूप.से काम करने में असफल रही है। अतः एक ऐसी नवीत 
अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था को जन्म देने की आवश्यकता है जो राष्ट्रीय प्रभुसता को प्रभावपूर्ण तरीके 
से मर्यादित करने में सफल हो सके | . | 
युद्ध का योगदान 
(20गराएए)ा0ठार 67 957) हू । 
महापुरुषों ने प्रत्येक युग में थुद्ध को बुरा बताया है, फिर भी युद्धीं की निरन्तर पुनरावृत्ति 
होती रही है। ऐसा नहीं है कि युद्ध सदेव बुरे ही होते हैं। इतिहास इस वात का साक्ष्य है कि 
कुरुक्षेत्र की लड़ाई, अमरीकी गृहयुद्ध तथा द्वितीय विश्वयुद्ध से अनेक लाभ हुए हैं। बुद्ध के निम्त- 
लिखित योगदान को सभी ने स्वीकार किया है: () यदि देश पर आक्रमण किया जाता है तो रक्षा 
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के लिए युद्ध का प्रयोग; (7) विदेशी शोषण से छुटकारा पाने के लिए; (7) देश की स्वाधीनता 
के लिए; (१) भ्रष्ट और निरंकुश शासन से मुक्ति पाने के लिए; (५) राष्ट्रीय एकता की रक्षा.के 
लिए; (५) व्यक्तियों को दासता तथा अल्पसंख्यक श्वेत शासन से मुक्ति के लिए। संक्षेप में, युद्ध 
अन्तर्राप्ट्रीय समस्याओं के समाधान का अन्तिम उपचार है। राज्य का अस्तित्व, जात्मरक्षा का 
अन्तिम उपाय भी युद्ध पर निर्भर करता है । 
युद्ध का नीति-साधन के रूप में भविष्य 
(प्र5/ कण फरार 07 छ4ए 88 00 तरशारएशशाउय' 07 67708, 70.0५) 

राष्ट्रीय नीति के साधन के रूप में युद्ध का क्या भविष्य है? इस प्रश्न का उत्तर आज के 
युग में युद्ध के स्वभाव के ऊपर निर्भर करता है । प्राचीनकाल में युद्ध मनुष्यों द्वारा छोटे-मोटे हथि- 
यारों द्वारा थोड़े से ही क्षेत्र में लड़ा जाता था। ये युद्ध बहुत कम रामय तक चलते थे। महाभारत 
का विप्लवकारी युद्ध भी लगभग दो-ढाई सप्ताह तक चला ! धीरे-धीरे युद्ध के स्वभाव में परिवर्तन 
होता गया तथा अमरीका और रूस जैसी महानतम शक्तियाँ भी युद्ध के नाम से भयभीत होने 
लगती हैं । 

आज के युग में, जिसे ब्रिजेजिन्स्की ने टेक्नेट्रोनिक युग की संज्ञा दी है, युद्ध का क्षेत्र और 
स्वभाव ही वदल गया है। इसके दो कारण हैं--सैनिकों की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि तथा युद्ध का 
मशीनीकरण । उन्नीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ तक यूरोप के राज्यों में भारी संख्या में नियमित 
सेनाएँ नहीं थीं। भाड़े पर आधारित सैनिकों की संख्या हजारों में हुआ करती थी । लेकिन प्रथम 
विश्वयुद्ध के वाद बड़े-बड़े राज्यों ने एक मिलियन और द्वितीय विश्वयुद्ध के वाद दस मिलियन - 
(एक करोड़) सैनिकों की सीमा पार कर ली। युद्ध का सशीनीकरण होने से युद्ध की ध्वंसात्मक 
शक्ति काफी बढ़ गयी है। परमाणु युद्ध और जीवाणु युद्ध ने युद्ध तकनीकी में ऐसी ऋान्ति उपस्थित 
कर दी है जो कुछ दशाब्दियों पूर्व मशीनगन द्वारा परद्ा की गयी क्रान्ति से भी बढ़कर है दूसरे 
महायुद्ध के अन्त में कुछ व्यक्तियों ने एक परमाणु वम फेंककर कई लाख शन्नुओं को बेकार बना 
दिया । यदि एक नाभिकीय वम जो बहुत घनी आबोदी वाले इलाके पर डाला जाये तो करोड़ों 
व्यक्ति मारे जायेंगे। कुछ शक्तिणाली नताभिकीय वमों की ध्वंसात्मक शक्ति उन्न सब व्मों के 
बरावर है, जो दूसरे महायुद्ध में फेंके गये थे। जीवाणु युद्ध में जो नाश की शक्तियाँ मौजूद है, वे 
सबसे शक्तिशाली नाभिकीय वम॒ से भी अधिक हैं, जिंनके द्वारा विशेष महत्वपूर्ण स्थानों पर जीवाणु 
सामग्री सरलता से व्यापक शोर उत्पन्न कर सकती है, जिसका प्रभाव असीमित जनसंख्या पर 
पड़ेगा । बी० एच० लिड्लहार्ट ने लिखा है, युद्ध कार्य पहले सिर्फ लड़ाई था पर अब विध्वंस का 
एक प्रक्रम वन गया है। आधुनिक यूग में जो भी युद्ध होते है, वे सामान्यत: पूर्ण युद्ध ही होते हैं तथा 
पूर्ण युद्ध में सम्पूर्ण आवादी तक राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक पक्ष भी सम्मिलित होते हैं। इन 
युद्धों से अपार जन-धन की क्षति होती है। प्रथम विश्वयुद्ध में फ्रांस की लगभग 5 प्रतिशत 
आबादी या तो मौत के घाट उतार दी गयी या अयंग कर दी गयी । द्वितीय विश्वयुद्ध में रूस की 
लगभग 0 प्रतिशत आवादी समाप्त हो गयी । जहाँ तक आर्थिक हानि का प्रश्त हे, इसंका अनु- 
सान लगाता असम्भव है। 

ऐसा लगता है कि आधुनिक शस्त्रों के विनाशकारी स्वरूप ने युद्ध को राष्ट्रीय नीति का 
एक असंवेदनशील साधन वना दिया है। जॉन हजे के अनुसार, परमाणु युद्ध की भयानकता ने 
महाशक्तियों के विदेश नीति सम्बन्धी रुखों में ठनियादी परिवत्तेन कर दिया है क्योंकि अब स्थिति 
यह है कि यदि बल प्रयोग से बड़ा युद्ध भड़कने का खतरा हो तो राष्ट्र हमेशा इससे बचने की 


कोशिश करते रहते हैँ । हजें इससे भी आग्रे बढ़कर कहते हैं कि यद्ध के बड़ा वन जाने का भय 
परम्परागत हथियारों के प्रयोग पर भी रुकावट लगाता है । 
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इस प्रकार युद्ध की अतिमारकता' (66 8० ० ०ए्थांता) तथा भय सन्तुलन 
(9धॉ५॥०९ 0 0707) को देखते हुए निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं 
() भय सन्तुलत ने विश्वयुद्ध असम्भव बना दिया है। 
(४) युद्ध के विनाश से बचने के लिए विकल्पों की खोज की जाने लगी है । 
(70) यदि विश्वयुद्ध हुआ तो इससे विश्व संहार और सभ्यता का पूर्ण विनाश हो जायेगा। 
(५) यद्यपि विश्वयुद्ध तो नहीं होगा लेकिन , स्थानीय स्तर पर कहीं-न-कहीं युद्ध चलते ही 
रहेंगे । 
(५) राष्ट्र युद्ध न करें पर युद्ध की तैयारियाँ चलती ही रहेंगी अर्थात्‌ युद्ध राजनीति के 
एक साधन के रूप में चलता ही रहेगा । ! 
(५) वास्तविक युद्ध यदा-कदा होते रहेगे लेकिन युद्धों के अन्य स्वरूपों का प्रचलन बढ़ता 
जा रहा है जेसे शीतयुद्ध, मनोवेज्ञानिक युद्ध, आथिक युद्ध, राजनीतिक युद्ध, आदि | 
युद्ध के चिकल्प अथवा शान्ति की शर्तें 
(57टराप&7र एः5 70 ए५७४ 0२ 2000770१5 05 ए2८८0) 
लार्ड माउण्ट बेटन के शब्दों में, “युद्ध में विजय प्राप्त करता सम्भव भी हो, परल्तु युद्ध के 
लक्ष्यों को प्राप्त करता आज पूर्णतया असम्भव है ।”” आज युद्ध में विजयी राष्ट्र अपने राजनीतिक 
हित प्राप्त करने में सफल नहीं होता । युद्ध की यह संकल्पना पुरानी हो चली है कि युद्ध से राज- 
तीतिक लाभ प्राप्त किये जा सकते हैं। आज राष्ट्रों के पास शस्त्र-संहारक शक्ति इतनी अधिक है 
कि वे सम्पूर्ण मानव जाति का कई वार पूर्ण संहार कर सकते हैं तथापि यही सबसे बड़ी पराजय 
है कि मानव स्वयं विनाश के लिए कटिबद्ध है। अत: केवल युद्ध की भयावकता के कारण ही नहीं 
बरन्‌ नितानत यथार्थवादी दृष्टिकोण से भी यह प्रश्त उठता है कि जब परमाणु युद्ध से राजनीतिक 
हितों का समाधान सम्भव नहीं है, तो युद्ध का क्‍या अर्थ रह जाता है ? विशिष्ट राजनीतिक 
उद्देश्यों की पूर्ति परमाणु युद्ध से सम्भव ही नहीं है क्योंकि परमाणु युद्ध पूर्ण संहार का पर्यायवाची 
ही गया है । 
यदि युद्ध त्याज्य है तो युद्ध का विकल्प क्‍या है ? अच्तर्राप्ट्रीय राजनीति से युद्ध किस 
प्रकार समाप्त किया जा सकता है ? जॉन फास्टर डलेस ने युद्ध को रोकने के लिए निम्तलिखित 
प्रस्ताव? प्रस्तुत किये है : 
(!) युद्ध की विभीषिका का ज्ञान करना; 
(2) यह शिक्षा देना कि युद्ध कभी उपादेय नहीं हीता; हु 
(3) आशिक राष्ट्रवाद के स्थान पर आर्थिक अन्तर्राप्ट्रीयता का प्रसार; 
(4) आक्रमणकारी राप्ट्रों द्वारा अजित लाभों को अमान्य करना; 
(5) तिःशस्त्रीकरण का प्रसार; 
(6) सामुहिक सुरक्षा के प्रावधानों की प्रभावशीलता; 
(7) अन्तर्राप्ट्रीय कानुन; 
(8) विश्व सरकार के लिए प्रयत्न; 
(9) राष्ट्रीय नीति के रूप में युद्ध का परित्याग । 
विश्वशान्ति के लिए चार गणर्ते आवश्यक हैं :? 
(4) विश्व समुदाय की स्थापना तथा हितों में मर्तैेक्य; 


2 उमा #09॥एाः 965, सिवा, #ट्वटट दा (/4/ए०८, स्रछाए०, 939, 99. 72-99, 
न". 72, (पाच्यातात, काश यबाएरंगाव। ०7725, 4979, ५॥.३५, 00. 44, 
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(2) विश्व सरकार; 

(3) णालिप्रिय राज्यों का शक्तिशाली होना; 

(4) भय सन्तुलन होना । 

आधुनिक युद्धों का स्वरूप अत्यन्त भयानक तथा विनाशकारी है। इसने मनुष्य को बुरी 
तरह भयभीत कर रखा है। विश्व को विनाश से बचाने के लिए इस प्रश्न पर विचार करना 
आवश्यक हो गया है कि युद्ध के सन्‍्तोषजनक विकल्प क्‍या हो सकते हैं । विद्वानों ने निम्नलिखित 
विकल्पों का सुझाव दिया है : 

(!) निःशस्त्रीकरण--विद्वानों का विचार है कि शस्त्रों पर नियन्त्रण ,लगाकर के युद्ध को 
रोका जा सकता है । शस्न राष्ट्रों को युद्ध के लिए प्रेरित करते है। शस्त्रों के अभाव में राष्ट्रों के 
पास वह साधन ही नहीं होगा जिसमे वे युद्ध लड़ सकें । राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने यह विश्वास व्यक्त 
किया था कि 'सभी राष्ट्र अपने शस्त्रों में इस सीमा तक कमी कर दें कि उनमें से कोई दूसरे पर 
आक्रमण करने की स्थिति में न हो । . 

(2) सामूहिक सुरक्षा--व्यापक अर्थ में सामूहिक सुरक्षा का अर्थे किसी राष्ट्र पर होने 
वाले आक्रमण का: सभी राप्ट्रों की सामुहिक शक्ति के द्वारा मुकाबला करना है। सभी राष्ट्रों की 
गामुहिक शक्ति आक्रामक राष्ट्र की शक्ति से बहुत अधिक होगी। ऐसी व्यवस्था के द्वारा केवल 
आक्रमण को ही नहीं रोका जा सकता वल्कि आक्रमण होने की सम्भावना ही नहीं होगी । सामू- 
हिक शक्ति के भय से कोई राप्ट्र आक्रमण नहीं करेगा। शान्तिपूर्ण राष्ट्र इतनी शक्ति प्राप्त कर 
लें कि वे किसी आक्रमण का मुकावला कर सकें कि युद्ध के द्वारा परिवर्तन करने के किसी प्रयास - 
को बल प्रयोग के द्वारा असफल बना दिया जायेगा । | 

(3) अस्तर्राष्ट्रीय संगठन--अन्तर्राप्ट्रीय जगत की अराजक स्थिति ही युद्ध के लिए 
उत्तरदायी है। युद्ध के विवल्प के रूप में अन्तर्राष्ट्रीय संगठन का सुझाव दिया गया है। द्वितीय 
विश्वयुद्ध के पूर्व राप्ट्र संघ की स्थापना हुई थी । ह्वितीय विश्वयुद्ध राप्ट्र संघ की असफलता के 
कारण ही हुआ था । द्वितीय विश्वयुद्ध के पश्चांत्‌ संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुईं। वर्तेमान 
समय में संयुक्त राष्ट्र संघ अन्तर्राप्ट्रीय संगठन है। सयुक्त राष्ट्र संघ के अन्तर्गत सामूहिक सुरक्षा 
की व्यवस्था का उद्देश्य युद्ध को रोकना है । किन्तु युद्धों को रोकने में संयुक्त राष्ट्र संघ को आंशिक 
सफलता ही मिली है । हे + 

(4) अन्तर्राष्ट्रीय कानून--अन्तर्राष्ट्रीय कानून ने विवादों के शान्तिपूर्ण समाधान के 
सम्बन्ध में तियमों की व्याख्या की है। अन्तर्राप्ट्रीय कानुन के द्वारा राज्यों के अधिकार तथा 
कर्तव्यों की व्याख्या की गयी है। अन्‍्तर्राप्ट्रीय कानून के द्वारा आक्रामक युद्ध की परिभाषा की 
गयी है तथा उसे एक अपराध के रूप में घोषित किया गया है । यह राप्ट्रों के ऊपर अंकुश है । 
युद्ध रोकने में अन्तर्राष्ट्रीय कानुन का महत्वपूर्ण योगदान है। मुख्य वात यह है कि अन्‍्तर्सप्ट्रीय 
कानून को सफलता के लिए अनुकूल परिस्थितियों का होना आवश्यक है। असन्तर्राप्ट्रीय कानून के 
अस्तित्व के लिए एक अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय की आवश्यकता है जो न्यूनतम सामान्य ह्टिकोण के 
आधार पर संगठित हो । से 

(5) विश्व सरकार--युद्ध की समस्या के समाघान की दिशा में विश्व सरकार की स्थापना 
व सुझाव सबसे महत्वपूर्ण है। विश्व सरकार के द्वारा ही राज्यों के सम्बन्धों की उचित व्याख्या 
हो सकती है। यह कहा जाता है कि स्थायी शान्ति स्थापित करने का एकमात्र विकल्प विश्व 
सरकार की स्थापना है। इस बात में भी कोई सन्देह नहीं कि विश्व सरकार की स्थापना युद्ध रोकने 
को दिशा में एक प्रभावशाली व्यवस्था होगी। सबसे बड़ी कठिनाई विश्व सरकार की स्थापना की 
ही है। अन्तर्राष्ट्रीय समाज का ढांचा राष्ट्र-राज्य व्यवस्था पर आधारित है। प्रत्येक राष्ट्र सम्प्रभु 
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राष्ट्र है जो अपनी प्रभुसत्ता को खोना नहीं चाहता है। विश्व सरकार की स्थापना की सबसे 
पहली दशा राष्ट्रीय राज्य की धारणा में परिवर्तत होना है। जब तक कि राष्ट्र अपनी प्रभुतता 
को त्यागने के लिए तैयार नहीं होते हैं उस समय तक विश्व सरकार की स्थापना की योजवा 
कार्यान्वित वहीं हो सकती है। राष्ट्रों को अपनी प्रभुसत्ता का कुछ भाग राष्ट्रोत्तर संस्था (8४७8- 
॥40078] ॥7500000०7) की सौपना होगा। इत दिशा में यदि सफलता मिल जाये तो सम्भव: 
विश्व सरकार की स्थापना के द्वारा युद्ध की टाला जा सकता है। 


निष्कपंत:, युद्ध को हम राजनीति के साधन के रूप में मान्यता नही देते, लेकिन युद्ध राज- 


नीति का साधन किसी-त-किसी रूप में बना ही रहेगा । युद्ध को एक राष्ट्रीय नीति के रूप मे त्यागने 
की घोषणा राज्यों द्वारा की जा सकती है, जैसा कि 928 के पेरिस पैक्ट में किया गया था । 


. 


प्रश्त 
राष्ट्रीय नीति को प्रोत्साहित करने के साधत के रूप में युद्ध और प्रचार की भूमिका की 
सोदाहरण व्याख्या कीजिए | 


॥)8ट20855 शांगि वाएशाय्राणाड ॥6408 ती फर्म बाते #0098व769 45 ॥#्राशा( 
07 ए7077078 एरधध०ार् 900५, 


“एक समुदाय, समस्त राष्ट्र और विशेषकर सभ्य राष्ट्रों द्वारा युद्ध सदेव ही राजनीतिक 
उद्देश्य के लिए और राजनीतिक स्थिति में किये जाते है। युद्ध अन्य साधतों द्वारा राष्ट्रीय 
नीतियों की निरन्तरता मात्र ही है।” (कॉल वॉन क्लाज्विट्ज) उपरोक्त कथन पर टिषणी 
कीजिए और राष्ट्रीय नीतियों और उन्हें क्रियान्वित करने के साध॑न के रूप में युद्ध और 
उनके बीच सम्बन्धों पर प्रकाश डालिए । 


ब्युप्रढ एथ जी 00ाणााए, ० शपि8 ग्रशांणा$, कराते फ्ाशा।क्षा।५ शंग्रा260 
प्रधा075, 78 2एए5 सक्क९6 00 97 3 एणा[68 प्राणाए6 ग 8 706 आऑफश्रा0] 
"एक 45 079 8 ०ग्रांग्राक्षांण ए इ्वांल 90॥09 99 गाल गराल्थ5.7 (#॥ ऐ॥ 
(स्‍ब्राइ०एपट) (0फराहला णा ॥6 क्क0०ए8 ऑशिशालां शव ग्रह॥877॥6 70॥0॥- 
गाए ए20#एटशा गर्ांगानये 9णगांल॑ं० बात फक्का 88 का ग्राधापााधां शशि शा 77|6- 
ग्राद्याव्रा0, 7 
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शक्ति सन्तुलन की अवधारणा 


[6 20घ्रष्हश 07 8&6.582ट2 07 70५8] 





शक्ति सन्तुलन! पिछली चार शताब्दियों से यूरोप की अच्तर्राप्ट्रीय राजनीति में बड़ी 
महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता रहा है । अतः इस सिद्धान्त को अन्तर्राप्ट्रीय सम्बन्धों का एक 
मौलिक सिद्धान्त तथा राजनीति का एक आधारभूत नियम माना जाता है। शक्ति सन्तुलन का 
अभिप्राय यह है कि, विभिन्न राज्यों की शक्ति दो पक्षों में लगभग समान रूप से बेटी रहे, कोई भी 
एक पक्ष या एक राज्य अन्य राज्यों पर हावी न हो, इतना शक्तिशाली न ही कि वह दूसरे पर 
हमला करने, उसे दबाने या हराने में समर्थ हो। जिस प्रकार एक तुला के दो पलड़े समान भार 
होने पर सन्तुलित बने रहते हैं उसी प्रकार की साम्यावस्था विभिन्न राज्यों में सन्धियों द्वारा बनी 
रहनी चाहिए। कोई एक देण अन्य राज्यों से अधिक शक्तिशाली नहीं होना चाहिए | यदि कोई 
देश अन्य देशों की तुलना में अधिक शक्तिणाली होता है तो वह उनके लिए संकट और चिन्ता का 
विपय बन जाता है। 4935 के वाद हिटलर के नेतृत्व में जमेनी यूरोप के राज्यों के लिए ऐसा 
खतरा वन गया था। इसके प्रतिकार की पुरानी पद्धति विरोधी राज्यों की गुटवन्दी द्वारा शक्ति- 
सत्तुलव की स्थापना करना है। 

शक्ति सन्तुलन : अर्थ एवं परिभाषा 
(84,२८४ 07 ए0छफ्ार : शह्शशापठ 8० >छागारापाठ078) 

शक्ति सन्तुलन अवधारणा का अर्थ स्पष्ट करना बड़ा कठिन है।' रिचार्ड कॉब्डन के शब्दों 

में, शक्ति रात्तुतत एक विचित्र उलझन भरा शब्द है, जो कैवल भ्रमात्मक, मिथ्या सत्य ही नहीं 


वरन्‌ एक ऐसा अव्यक्त, अस्पष्ट व्यवस्था का परिचालक है जिसकी कभी स्थापना नहीं की जा 
सकती ।* * 


ग मत दी गति के जिद मे अति अन्त ते ये अधिलाय है कि विभिन पस्दी राजनीति के परिप्रेक्ष्य में श लन से अभिप्राय है कि विभिन्न शाप्ट्रों के 
बीच कम- 


नसे-कम स्थूल सन्तुलन कायम होना । श्लीचर. . के शब्दों में, शक्ति सन्तुलने 
व्यक्तियों तथा समुदायों को सापक्ष गक्ति को ओर वो तथा स सापक्ष की ओर संकेत करता है।” कक्‍्लॉड के अनुसार, 
“शक्ति सन्‍्तुलन एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें विभिन्न स्वतन्त्र राष्ट्र अपने आपसी शक्ति सम्बन्धों 
को विना किसी बड़ी शक्ति के हस्तक्षेप के स्वतन्त्रतापुवंक संचालित करते हैं। इस प्रकार यह एक 
विकेन्द्रित व्यवस्था है जिससे शक्ति व नीति निर्णायक इकाइयों के हाथों में ही रहती है।” कॉल्डेन 
के अनुसार, “एक राष्ट्र को स्वयं अपनी तथा अपने पड़ोसी राष्ट्रों की स्वतन्त॒ता की रक्षा के लिए 
शक्ति सत्तुलत-की--स्थापता-करने के लिए सर्देव प्रयत्तशणील रहना चाहिए | स्वतन्त्रता, शान्ति, 
स्थिरता तथा सार्वजनिक सुरक्षा के लिए शक्ति सन्तुलब आवश्यक है, क्योंकि एक निश्चित सीमा 


न 
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के बाद एक राज्य की बढ़ती हुईं शक्ति अन्य सभी राज्यों को प्रभावित करने लगती है। इतना ही 
नहीं, एक राज्य का अत्यधिक शक्तिशाली होने का अर्थ है अन्य राज्यों का विनाश और पराजय | 
पड़ौसी राष्ट्रों में स्थिरता तथा शान्ति स्थापित करने का केवल एक ही उपाय है कि सव श्प्ट्ों 
की शक्ति करीब-करीव समान और तुल्य ही रहे ।” फे के शब्दों में, “शक्ति सन्तुलन का अर्थ है 
राष्ट्रों के परिवार के सदस्यों की शक्ति न्‍्यायपूर्ण तुल्यभारिता जो किसी राष्ट्र को दूसरे राष्ट्र पर 
अपनी इच्छा लादने से रोक सके ।” डिकिसन के मतानुसार सन्तुलन शब्द का प्रयोग समानता और 
असमानता दोनों ही अर्थो में किया जा सकता है। लेखा सन्तुलन' का अर्थ होता है समानता, 
लेकित जब सन्तुलन क्रिसी एक के हित में हो तो इसका अर्थ होता है असमानता। शक्ति 
सन्तुलन का सिद्धान्त प्रथम अर्थ का दावा करता है, किन्तु दूसरे के लिए प्रयत्नणील रहता है। 
फेनेलॉन के अनुसार शक्ति सन्तुलन का एक अत्यन्त स्पष्ट सिद्धान्त है, कि अपने पड़ौसी शःप्द््को 
इतना शक्तिशाली कभी न बनने दो कि वह भय का कारण बन जाये । कैसलरे ने णक्ति सन्तुलन का 
वर्णन इन' शब्दों में किया--“राप्ट्र परिवार के सदस्यों के वीच ' ऐसी उचित साम्यावस्था बनाये 
रखना जिससे उनमें से कोई भी इतना ताकतवर नः हो सके कि वह अपनी इच्छा दूसरों पर 
लाद सके ।” * 

एक अन्य लेखक निकोलस जॉन स्पिकर्मन ने इसका सुन्दर विश्लेषण करते हुए कहा है कि 
“राज्यों को केवल इस वात में दिलचस्पी होती है कि तुला का पलड़ा उनके पक्ष में झुका हुआ 
हो, क्योंकि अपने सम्भावित जत्रु के मुकावले में उस जैसा शक्तिशाली होने में कोई वास्तविक 
सुरक्षा नहीं है । सुरक्षा केवल इस बात में निहित है कि आप अपने शत्रु से अधिक शक्तिशाली 
हों ।” यहं तथ्य इस बात से स्पष्ट हो जायेगा. कि 94 के प्रथम विश्वयुद्ध से पहले यूरोप के 
राज्य दो गुटों में बेटे हुए थे, एक गुट फ्रांस, ब्रिटेन और रूस का था और दूसरा_गरुट जर्मनी, 
आस्ट्रिया, हंगरी तथा टर्की के राज्य का। इन दोनों की शक्ति लगभग सन्तुलित थी और दोनों 
पक्ष इस प्रयत्न में थे कि वे इस सन्तुलन को किस प्रकार अपने पक्ष में करें। इटली युद्ध छिड़ने 
पर काफी समय तक किसी पक्ष के साथ खुल्लमखुल्ला सम्मिलित होने में हिचकिचाता रहा, 
यद्यपि उसने जर्मनी के साथ गुप्त सन्धि की हुई थी। युद्ध में मित्र-राष्ट्रों का पलड़ा भारी होने 
पर वह उनकी ओर से लड़ाई में सम्मिलित हुआ । 

उपरोक्त परिभाषाओं का अध्ययन करने से हम पाते है कि शक्ति सन्तुलन अच्तर्राष्ट्रीय 
राजनीति की एक स्थिति, एक प्रक्रिया, एक नीति और व्यवस्था के रूप में चित्रित क्रिया जा 
सकता है । । 

शक्ति सन्तुलन विशिष्ट स्थिति का द्योतक है--शक्ति सन्तुलन शब्द एक ऐसी स्थिति का 
दघोतक है जिसमें शक्ति सम्बन्ध लगभग वरावरी के आधार पर होता है। शक्ति सन्तुलन का अर्थ 
है शक्ति का समान वितरण । शक्ति सन्तुलन शब्द हमारे सामने उस तुला का चित्र प्रस्तुत करता है 
जिसके दोनों पलड़े एक आलम्ब से लठके हुए हैं और जिनमें वरावर-वरावर वाँट रखे हुए है । : 

शक्ति सन्तुलन विदेश नौोति के रूप में--कैनेथ टॉमसन, मॉस्ग्रेल्थाअ, चचिल आदि ने 
शक्ति सच्तुलन के सिद्धान्त को विदेश नीएि के परिप्रेक्ष्य में परिभाषित किया है। वे यह मानते हैं 
कि सन्तुलन शक्ति खतरनाक होती है। विदेश नीति की दृष्टि से राप्ट्र उसी समय शक्ति सच्तुलन 
की अवधारणा स्वीकार करते हैं जबकि वे अन्य राज्यों की तुलना में प्रवल हों । चचिल ने शक्ति 
सन्तुलन को ब्रिटिण विदेश नीति की अद्भुत परम्परा बत्ताया था | 5 2 

शक्ति सन्तुलग एक पद्धति के रूप में--मार्टिन वाइट, ए० जे० पी० टेलर, चाल्से लव 
आदि शक्ति सन्तुलन को एक पद्धति मानते हैं। आधुनिक विश्व में जहाँ बहुत सारे राज्य हैं, शक्ति 
सन्तुलन हारा एक व्यवस्था स्थापित की जा सकती है । 


शक्ति सन्तुलत को;अवधारणा | 305 


५ ४7 अर्नेस्द हॉस, ते शक्ति सन्तुलन अवधारणा के आठ अर्थ बताये -हैं,जो .इस अक़ार हैं 
3०७०) 7) , शक्ति ,संन्तुलन से अभिप्राय है; शक्ति का: वितरण? | (0490०. ववथ॥गाह /9५श7व- 
७ए007...० ?0फ७2)--सामान्य अर्थ, में ग्क्ति सन्तुलन का अन्ले है शक्ति का:वित॒रण, (9807: 
08॥00०॥,९ 99४७).। . जब कोई .7राज़नीतिज्ञ यह कहता।है,क़ि,शक्ति का: प्ेन्तुलने परिवर्तित हो 
या है तो उसका ताल होता,है.कि. उसका विरोधी पहले. की. तुंल॒ना. में उससे अधिक शक्तिणाली .' 
ही ग़याहा हि) पी ये 7 छा ,अधप्। पल पे: 22 2 भजी: #3 ह 
4००02 (2) शक्ति, सन्तुल॒त ,से अभिप्राय, है. शक्ति की. साम्यावस्था'_ (8990० 2 एप ' 
'पुरतणाध90॥ाए/)--शक्ति सन्तुलन से अभिप्राय है दो प्रतियोगी राष्ट्रों; गुटों, राष्ट्रों के समुहों 
अथवा प्रतिस्पर्द्धी दलों में.प्क्ति की तुल्यंभारिता या समानता ।. .. 
(3) शक्ति सन्तुलन से अभिप्राय-है “शक्ति की प्रबलता” (89]708 'र०७घयाांएड़ “त686- 
70॥09”)---सन्तुलन से अभिप्राय-होता.है शक्ति की ग्रेवलता/। .सन्तुल़न शक्ति के वितरण का वह. . 
तन्‍त्र है जिम्नगें प्रत्येक रोज्य, और उंसके मित्र राज्य शक्तिकी अंति अधिकता हासिल करना. 
चाहते हूँ । - 
(4) शक्ति सन्तुलन से अभिप्राय है स्थिरता! तथा शान्ति! (छ्वांधा८6 कैल्यांगह 
(8000॥॥0! शत 7 ९१००)---अन्तर्राप्ट्रीयं राजनीति ;में *.शान्ति..और स्थिरता लाने वाला सिद्धान्त 
सन्तुलन' का तिद्धान्त है। सन्तुलन यथास्थिति की नीति का समर्थन करता है और यथास्थिति से " 
स्थिरता आती है। शक्ति सैन्तुलन से आक्रमण रोकने में मदद मिलनेकी वात कही जाती है और, 
इसका परक्षपोषण इस आधार पर किया जाता *है, कि. इसमें:शान्ति- लाने-की क्षमता है 4> . ः 
(5) शक्ति सन्तुलंन से अभिष्नेय है /अस्थिर हे तथा 'युद्धों (मगथाएर 3ैल्यांग़ ** 
गविजा। पते 'ए्व--ऐसा भी कहा,जाता कि सनन्‍्तुलन से 'अस्थिरता त॑ंथा युद्ध की | 
स्थिति पा मिर्माण होता है। प्रथम विश्वेयंद्ध ,छिड़ने का कारण यह था-कि रा की यह गलत 
मी थी ,कि प्रसकी शक्ति उसके विरीधियों की शक्ति को सन्तुलित कर है शक्ति के- 
गन्तुलन से/भय और-अविश्वास बढ़ता 'है जिसका परियूम युद्ध होता है। रे दाग 
(७४5 शक्ति सन्तुलन से अभिप्राय हैं शक्ति की राजनीति! .(फ8]8706 उरैद्ायगाए 7707९ 
?०॥6०5 ]+-+ऐसा भी कहा जाता है कि 'शक्ति सन्‍्तुलन के लिए संघर्ष वस्तुतः शक्ति का संघर्ष _ 
है ।? (7॥6 &#ए 'हं४ जि 06 98९6 ० 99एश, ॥ थीं००, 45 धा6 (॥प226४ण 009७४) 
जंक्ति संन्तुलन: और शक्ति संघर्ष !पर्योयवांची हैं: (2७४०४; ७० िंतंड ठप फ०फंटी |:00 ॥॥6 
मेंब्राता०6 गए वाह केश वोट86१-77 00 गालःव्याल्की,) ५ $्वत वा ये हा पं 
(7) शक्ति सनन्‍्तुलन एक सा्वभोमिक सिद्धान्त के रूप! में (प्नो्॑व८6 क्षई]गराए।शंग९ 
आए्णिइश 49 ता प्राशण७)--+सन्तुलन ।एक उसार्वभौमिकः नियम है। जहाँ राष्ट्र राज्य- 
व्यवस्था होगी वहाँ 'किसी-न-किसीं प्रंकार कं सन्तुलंन अवश्य 'रहेंगा*। “श्वाहे/यूनान के नगर राज 


'होंगथा इब्ली:के रांज्यसुअथवा द्वितीस विश्वग्रुद्ध:के वांद.: की विश्व+राजनीति; सन्तुलन:-के नियम को 
'गवेश्य अयान- में: रखा जाता, हैय ई. 7 ठ कण हां ने शा फट 


च्व्के 89. 3 कलह 3 44,/ 4.74 


(8). शक्ति सन्तुलन- एक : “व्यवस्था! के रूफ में: तथा: .“नींतिननिर्धाताओं के लिए सार्मदर्शक 
रे गछ6]7न6६ 5 '99घ0षए | मग्ए0त0> (5णपा06 (० 7िएणा०० -शवांधीाएह )5सन्तुज्ञन को : अन्तर्राप्टीय 
राजनीति की एक . व्यवस्था या तस्त्र ; के रूप में: भी देखा जाताःहै 7 इस अर्थ, में..'शक्ति:सन्तुलन 
एं+' बहुराज्य .विश्व-में ,अन्तराप्ट्रीय सम्बन्धों के कार्य करने की-एक विशेष प्रकार की व्यवस्था का - 
लामिक-होता है । शक्ति सन्तुलनः अन्तर्राप्ट्रीय राजनीति में: शक्तिकारंक के महत्व.को प्रतिपादित 


करता'हैः तथा.” विद्रेश नीति के; निर्माण में . गक्ति सन्तुल्ननः के सिद्धान्त को । ध्यान: में! रंखेः जाने प्र 
जोर देता है । पा 8 पक 


कैरसतक 00 


है हैंड कि # ७०% 8! $१5' 4 * ४5 
म 
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हॉन्स जें० सॉरग्रेन्याऊ ने शक्ति सन्तुलंन के चार अर्थ बताये हैं---(0)' राज्यों में शक्ति है 
विंतरण परं जोर देने वांली नीति: (8 7णॉ०9 थ्याग्रव्त' 40 छाग्रहाग8 ब्र00ा ॥ '"आंग। ए0प्रध 
057797007), (४) अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति: के यथार्थवादी स्वरूप का चित्रण करने वाला पिद्धाल . 
(4 (6807 फ्ञांगा: ० 'क्ाएं. 8०पिव 'शंवाल०. भी शरीविता5 वी (उंग्राध्यावाणातनो 90॥॥09); (#). 
अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति का समान वितरण (थ॥ ध्कएव्यागरब्ान) व्यपवो तंजापीण 
ठ ए०0एथ' ग्रॉशागरशाणा99), तथा (५) अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में राजनीतिक शक्ति'वितरण हो - 

प्रकट करने वाली. शब्दावली, (3 शांत 66528 थाए तांशाणरांणा:णी एणाएंव्व 90ए6 
पफ्रागव्याब्रांगाबवर्टबाणा$) |] 





संक्षेप्र. में; इसे.. अन्तर्राष्ट्रीय - राज़नीति'का -यथार्थवादी सिद्धान्त-कहा .जा सकता-है,॥ यह 
“इस मान्यता पर आधारित है कि शक्ति सन्तुलन- की; उपेक्षा: से- अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति: में; शक्ति.के 
तत्व-की उपेक्षा: प्रक्कट होती:है ॥ * 5 ० ८-.. ह 
- 577 : ;+ , सरखस-सन्तुलन तथा बहुमुखी-सन्तुलन 
बा |». ५9. (श्र छफक्ष,०05,.49-४ए.,प्रश, 88,2पट0) 
शक्ति सन्तुलन दी. प्रक्तार का होताःहै--सरल/सन्तुलन तेथा, बहुमुण्ी सन्तुलन सन्तुलन दी. प्रक्तार का। हीताःहै--सरल!/सन्‍न्तुलन तथा तें।। #से एल 
सन्तुलन उस समय पाया जाता है जबकि शक्ति मुख्यतः दो राज्यों अथवाःदीःविसेधी गुटटी म 
केद्रितः हो.+“द्वितीम्र-, मिंश्वयुक्ध-कें:बाद: अमरीक़ाः औरः सोवियत" संघ) के: मध्य कुछ, इसी प्रकार का 
सब्तुलन-उभरा-। .बहुमुखी- या'जटिल सन्तुलनः में राष्ट्र यह राष्ट्र समुह- एक-दूसरे को सन्तुलितःकरते 
हैं और फिर: सन्तुज़नों के भीतर: सन्तुलनः होता है.- इस प्रकार के सन्तुल्नन में अतेक राष्ट्र! अथवा 
राष्ट्रों: केःसमुह एक-दुसरे-को- सन्तुंलितः करते: रहते हैं 4.. इसमें:कभी>कभी सन्तुलनकर्ता:भीएपाया , 
जाता हैं;। ,.युद्ध/अथवाः, संकट के: समृग्र :वंहुमुखी सन्तुलन 'केःबजाग्र; सरल-सत्तुलन उभरकर सामने 
आ ज़ाताः है.।. सभी राष्ट्र: क्रिसीलनकिसी ग्रुठ-या पक्ष. में 'शाप्तिल' हो जातें-हैं. और: वहुमुख्ी: सम्तुलन 


भी सरल सन्तुलन में बदल जाता है... 
डक 





पे 


लॉ. 
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| .- '. + 7 “शक्तिसन्तुलन-: विशेषताएं | 
॥ (पम्र७२&टाफ्राशाटड 07 छा #रटड फाए0एफर),... | “*«- 

शक्ति भनन्तुलन की -कई विशेषताएँ उल्लेखनीय: हैं ।* उसकी पहली- विशेषता यह है कि यह __ 
चरतेमान न जग वा के (४४05 - बजययेः - रखने का . प्रयत्न: कंरता, है । प्रथम विश्वयुद्ध के वाद. 
पेरिस के से और शान्ति सन्धियों दांरा स्थापित को गयीं को फ्रांस और उससे मित्र 
राज्यों, ने बनायेः रखने * का प्रयत्त किया:।. -इसुकी दूसरी विशेषता यह है किःशरंक्तिःसच्तुलन महा: , 
शक्तियों का खेन्र-है..इससें प्रधान रूप से वड़ी प्रक्तियाँ दी भाग लेती हैँ, छोटी शंक्तियाँ तो तुला के | 
हल्के बाँटों की तरह होती हैं |: तीसरी विशेषती यह है कि बे रोज न महक ; सन्तुलन कभी वास्तविक-रूप करूप में 
नहीं होता. है रा है, न किक बना तत्त रहता: है और इंसकी: असली परीक्षा लड़ाई र 
पीमर एवं पकिन्स ने शक्ति सन्तुलन सिद्धान्त की निंम्ते सात विशेषताओं का उल्लेख क्रियां हैं ॥* 

(!)- शक्ति सन्तुलनः से अंभिप्राय- है तुल्थभारिता “अथवा ' सन्तुलनः ,-परन्तु इतिहास का 
प्रत्येकविंद्यार्थी जानता है. कि' शक्ति इतनो अस्थिर तत्व' हैं. कि शक्ति सम्बन्ध सर्देव परिवर्तित 
और चंलोयमांन होते हैं। इतिहास में तो' सबसे स्थांयी रूप से कार्य करने वाला तत्व असन्तुलन है। 
(2) शक्ति सन्तुलन स्थापित करने केंलिए राज्यों को संदेव॑ भ्रग्न॑तंतशील रहना-पड़ता है । 
स्पाइकर्मन- के शब्दों में, 'शक्ति संन्तुलन? कोई दैवीं बरेंदान नहीं है वरन्‌ मानव द्वारा निरन्तर 
हस्तक्षेप करके स्थापित की जाने वाली एक स्थिति है । ह 

(3) शर्क्ति सन्तुलन की:नीति यथोपूर्व! स्थिति को ज्यों कीं त्यों बनाये रखने की नीति है । 
किन्तु जो नीतियाँ: यथापूर्व स्थिति! के-पक्ष में, होती हैं और नयें परिवर्तनों को स्वीकार करने की 
विरोधी होती हैं. वें प्रायः असफल “हीतीः हैं ।' शक्ति सन्तुलन- की नीति तभी सफल हो सकती है 
जब्र वह कैवले प्रतिगामी नीर्ति'न होकर गतिशील औरं अंनिवारय परिवतंनों' को स्वीकार करने की 
क्षमता रखती हो 5 ०2 

(4226 कहना अत्यन्त, कठिने-है कि पूर्ण शरक्ति.सन्तुलन स्थापित हो-गेया हैं क्योंकि शक्ति 
तत्व को मापता और स्थिर कर सकना असम्भंवःहै। दो शक्ति गुटों कीं स्थिति बराबर है अथवा 
नहीं इसका परीक्षण केवल/ ऐकःही स्थिति. में किया जा -सकता है और वंह है युद्ध ।" जिस शक्ति 
सन्तुलन कौ रक्षा के लिए युद्ध लड़ा जाता है, युद्ध |की समाप्ति पर : उसकी स्थापना कर पाने का ' 
कोई प्रश्न ' ही नहीं रहता । -युद्ध: की ' समाप्ति के बाद एंकदेम नया “शक्ति संन्तुलने स्थापित हो 


परत पुराने शक्तिशाली 'देंश! शक्तिहीन हों जांते.- हैं ओर नये देश युद्ध में शक्तिशाली होकर 
उभरते हैं । कक ८ 


5 











राजनींतिज्ञ उसे व्यक्तिनिष्ठ: ($प्रशुं००४९७) हुस्‍्ट से देखेढां है। मोटिन वाइट के शब्दों' में 
“इतिहासकार कौ-दृष्टि में शुक्ति सत्चुलन«-तव-स्थॉरपित. होता हैं जब दो विरोधी गुटों की शक्ति 
लगभग समान-सी श्रतीतः हींती- है, परन्तु एके 'राज॑नींतिज्ञ की दृष्टि में शक्ति सन्‍्तुलनः तब स्थापित 
होता है,*जब्‌ उसकोः पक्ष: दूसरें पक्षे'की अपेक्षा अधिक, संशक्त हो जाता हैं।” ' ; 

शक्ति सन्तुलन॒ किसी विशिष्ट राजनीतिक - व्यवस्था का आवश्यक ज्क्षण नहीं 

और सर्वाधिफारवादी दोनों प्रकार के राज्य इसका प्रयोग कर सकते. हैं.। लोकतान्त्रिक 
देश साधारणतया ' अपनी -उंदारवादी नीतियों के ' कारण शक्ति सन्तुलंन' स्थापित करने में विशेष 
उत्सुक नहीं होते और सर्वाधिकारवादी देश णक्ति सन्तुलन के हामी इसलिए नहीं होते कि उनका 
लदेंग केवल अपना प्रसार करके एक:ही साम्राज्य का निर्माण करना होता है। | - 
हद शक्ति सन्तुलन के खेल में केवल बड़ें राष्ट्र हीं खिलाड़ी होतें है, छोटे राष्ट्र तों इसका 


5 
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शिकार वनते हैं अथवा दर्शक के ,रूप में रहते हैं। स्पाइकर्मेन के अनुसार, “जब तक वे (छोटे . 
राज्य) स्वयं आपस में सफलतापूर्वक संगठित नहीं हो जाते वे शक्ति संन्तुलन की तुला के पलड़ों में 
रखे जांने वाले वाँटों से! अधिक कुछ नहीं होते हैं”. «० 20720: 2 2० 7, 


शक्ति सन्तुलन : अन्तनिहित मान्यताएँ. ४ “५ ० 
(8/#7-#प९८8& 0४8 ए0फएज्ार :त्र50रागाए#, ?05707.788) 


. . : क्विसी राइट ने शक्ति: सन्तुलन सिद्धान्त में निहित. पाँच मान्यताएँ;(85४0॥#0०ा३) 

उल्लेख किया है : / * ः 
- , . पहली मान्यता है कि प्रत्येक राज्य उपलब्ध श॒क्ति'एवं' साधनों 'के - द्वारा, जिनमें युद्ध भी 
शामिल है, अपने महत्वपूर्ण हितों एवं - अधिकारों की रक्षा करते;हैं-।. यह. निश्चित करना प्रत्येक 
राज्य का. काम है कि वह,अपने., किन हितों को महत्वपूर्ण मानता: -है; परन्तु सामान्यतः स्वतन्त्रता, 
प्रादेशिक अखण्डता, सुरक्षा,, घरेलू राजवीतिक,एवं आशिक व्यवस्था की स्थिरता तथा समुद्र की 
स्वतन्त्रता जैसे किन्हीं-कानूनी अधिकारों. की रक्षा को महत्वपूर्ण राष्ट्रीय हित माना जाता है । 
। ... दूसरी सास्यत्ा,हैं - कि राज्यों, के, महत्वपूर्ण हितों को या तो खतरा उपस्थित होता है या 
उनके लिए संकट की सम्भावना हमेशा वनी रहती है । यदि ऐसा-न होता तो, राज्यों को उनकी 
रक्षा के लिए प्रयत्त करने की कोई आवंश्यकता-ही नहीं होती.। 

ऐैसरी सान्‍्यता है कि शक्ति सन्तुलन या; तो अन्य राज्यों को आक्रमण का भय दिख्लाकर 
महत्वपूर्ण हितों , की रक्षा में सहायक: होता है.या आक्रमण होने.पर आक्मणकारी पक्ष.प्र विजय 


: प्राप्त: करके. मामिक हितों,.की रक्षा करता हैः। दूसरे शब्दों:में, राज्य किसी: अन्य राज्य: पर आक्रमण 


उस समय तक नहीं करेंगे. जब. -तक कि उनके पास शक्ति.की प्रचुरता न हो और वे अपनी, विजय 
के सम्बन्ध में. -पूर्णहूपेण :आश्वस्त न हों.।. यह हो सकता है कि कोई , राज्य यह समझता हो कि 
उसकी शक्ति दूसरे देश की शक्ति से अंधिक है जबकि वह सचमुच अधिक न हो : ३... 
' . चौथी मान्यता है :कि राज्यों की शक्ति का : ठीक-ठीक़ मुल्यांकन किग्रा जा सकता है और _ 
भविष्य में उनकी शक्ति क्‍या 'होगी,/इसका भी अनुमान लगाया.जा सकता,है।। .. 7 
.... पाँचवीं सान्‍्यता है: कि राज़मर्मज्ञ, अपनी विद्रेश नीति' के. निर्णय :शक्ति सम्बन्धी तथ्यों:वी 
सूझ-नूझ के साथ. और सोच-समझकर ;करते हैं । शक ह 
क्विसी राइट द्वारा .प्रतिपादित शक्ति सन्तुलन: सम्बन्धी शैद्धान्तिक मान्यताओं में:से पहली 
चार-मान्यताएँ: कुल “मिलाकर. तक़ंसंगत हैं.- किन्तु पॉाँचवीं। मान्यता के : सम्बन्ध में निम्नलिखित 
आपत्तियाँ उठायी जा संकती हैं 
... प्रथम, यदि शक्ति सन्तुलत के द्वारा किसी: राज्य को अपने :महृत्वपूर्ण हितों की रक्षा करनी 
तो उन हितों का स्पेष्टीकरण होना, आवश्यक है। , जबकि यथार्थ -में राज्य के भीतर नीति 
निर्धारकों में राष्ट्रीय हितों के सम्बन्ध में सहमति नहीं प्रायी.जाती।. .. ;- 
. ..ढ.. द्वितीय, नीति निर्धारक जब अपने 'राष्ट्रीय- हितों को-ठीक प्रकार से नहीं जान-सकते तो वे 
उन राज़्यों की क्षमता "और शक्ति का सही - अनुमान कैसे लगा सकते हैं, जितसे उनके हितों का 
आंच. पहुँच रही. है या. आँच पहुँचने की आशंका. है । न | 
'_ तृतीय, शक्ति सत्तुलन- की नीति को विवेकपूर्ण ढंग-से. संचालित करने-के लिए यह 


. आवर्यक है कि नीति. .निर्धारक शत्रु राज्यों. की.भविष्य में होने वाली क्षमता, और नीयत के वारे 


में भविष्यवाणी कर सके और यह काम अत्यन्त कठिन है-।. ... 
चतुर्थ, शक्ति सन्तुलन का . अनुगमन्त करते समय कानून, नैतिकता और न्याय की परवाह 


. नहीं की जा सकती । परन्तु-क्या आधुनिक युग में इन मुल्यों की-पूर्ण उपेक्षा सम्भव है ? 


7. 0०५ एटा, 4 डा) ० वा (४०४20, 3942), 'एण. वा, फ. 743-59. '* 


शक्ति सन्तुलन की अवधारणा | 309 


पंचम, णेक्ति सन्तुलन 'की स्थांपना के लिए घरेलू राजनीतिक परिस्थितियाँ अनुकूल हों और 
लोकमत उन नीतियों का :समर्थक।हो । “परन्तु ऐसी स्थिति लोकतन्‍्त्रोत्मक शासन प्रणालियों में 
सदैव नहीं रह सकती । ब्रिटिश सरकार'ने हिटलर के अभ्युदय से उत्पन्न खतरे को भाँप लिया था 


किन्तु लोकेमत के विरोध के भय से! शस्त्रीकरण का आश्रय नहीं लिया । | 
विचारधारा के रूप में शक्ति सन्तुलन 
है 287 ३३ (छ4 4५ट7 0४ ए0५छार 5 4५ गगए50,00५) 


मॉरगेन्चाऊ ने शक्ति सन्‍्तुलन की अवधारणा को एंक विचारधारा” (6०00089) के रूप 
में प्रस्तुत किया है, ,. न ) । >> 
मॉरगेन्थाऊः के अनुसार शक्ति सन्तुलन' उन राष्ट्रों को आत्मरक्षा की युक्ति है जिनकी 
। स्वतन्त्रता एवं अस्तित्व को दूसरे राप्ट्रों की शक्ति में असंगत वृद्धि से भय है। शक्ति सन्तुलन का 
ब्रियोग॑ 'विंशुद्ध रूप में आत्मरक्षण के' स्पष्ट प्रयोजनों के लिए श्रयुक्त 'होता है। राष्ट्रों में व्याप्त 
शक्ति की प्रतिंस्पर्दा सिद्धान्तों पर हावी हो जाती है। वे उन चिद्धान्तों को छिपाने, उनको युक्ति- 
युक्त सिद्ध करने एवं स्वयं को न्याय संगत सिद्ध करने के लिए उनको विचारधाराओं में रूपान्तरित 
कर देते है। उन्होंने ऐसा शक्ति सन्तुलन के द्वारा किया है। * 975 
: "साम्राज्य स्थापित ' करने के लिए उत्सुक राष्ट्र ने बहुधा यही दावा कियां है कि वह केवल 
साम्यावस्था (०पर्णा0प्रंणा।) चाहता है।' केवल यथापूर्व स्थिति_ को बनाये रखने के लिए उत्सुक 
राष्ट्र ने बहुधा यथापूर्वे स्थिति मे परिवर्तेत को शक्ति सन्‍्तुलन पर आतक्रम्नण ठहराया है। जब 
756 में सप्तवर्षीय युद्ध के प्रारम्भ में इंगलैण्ड तथा फ्रांत ने अपने आपकी युद्धरत पाया, तो 
ब्रिटिश लेखकों ने अपने देश की नीति को यूरोपीय शक्ति रुन्तुलेने की आवश्यकताओ को ध्यान में 
रखते हुए न्यायसंगत ठहराया । उंसी समय फ्रांत्तीसी अधिवेत्ताओं ने दावा किया कि फ्रांस, -बाणिज्य 
सन्तुलन की पुनः स्थापना के लिए समुद्र तथा उत्तरी अमरीका पर इंगलेण्ड -को सर्वोच्चिता का विरोध 
करने के लिए युद्ध के लिए विवश हुआ था । के | 
' जुब-83 में सेंश्रित शक्तियों (॥॥०१ 9०५७७) ने नेपोलियन के सम्मुख अपनी शान्ति 
की शर्ते रखी, तो उन्होंने शक्ति सन्तुलन के सिद्धान्त को स्मरण किया । जब नेपोलियन ने इन शर्तों 
को ठुकराया, तो उसने-भी अधिकारों एवं हितों की साम्प्रावस्था की ओर ध्यान दिलाया । 
जब 844 के प्रारम्भ में, संश्रित राष्ट्रों ने नेपोलियन के प्रतिनिधि का अन्तिम चेतावनी के साथ 
यह माँग करते हुए सामना किया कि फ्रांस शक्ति सन्‍्तुलन के नाम पर 792 में हुई सभी विजयों 
को त्याग दे, तो फ्रांसीसी प्रतिनिधि ने उत्तर दिया था, “क्या संश्रित राष्ट्र यूरोप मे, न्‍्यायसंगत 
-सन्तुलन की स्थापना नही चाहते ? क्‍या वे यह घोषणा नही करते कि आज भी शक्ति सन्तुलन 
चाहते है ? फ्रांस की भी एकमात्र वास्तविक यह इच्छा है ,कि वह पहले से चली आशी सापेक्ष शक्ति 
को वनाये रखे । परन्तु यूरोप अब वह नहीं है जो वीस वर्ष पूे था।” और वह इस निष्कर्ष पर 
पहुँचा कि भूगोल एवं युद्ध नीति को हृष्टिगत रखते हुए फ्रांस द्वारा - राइत के बायें किनारे पर 
अधिकार भी यूरोप में-शक्ति सच्तुलन की, पुनः स्थापना के लिए मुश्किल से पर्याप्त होगा | संश्रित 
_ “प्रतिनिधियों ने उत्तर में घोषित-किया, “792 की सीमाओं को प्राप्त करके भी फ्रांस अपनी 
केन्द्रीय स्थिति, अपनी जनसंख्या, अपनी भूमि की सम्पन्नता, अपनी सीसाओं की प्रकृति, अपनी 
सफलताओं एवं वितरण के कारण, महाद्वीप पर सबसे सबल शक्तियों मे से एक वना हुआ है ।” 
इस प्रकार दोनों पक्षों ने शक्ति सन्तुलन के सिद्धान्त का उसी स्थिति. में प्रयोग करने का प्रयत्त 
किया तथा असंग्रत॒ परिणामों पर पहुँचे । 


हर 


4. प्द्या$ ह. 0एइशापाबा, 27025 4काह 7ाए०85, 3963, 990. 273-]9, * 


.30, | अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति .- : ह 


* चालीस: वर्ष के उपरान्त इसी “प्रकार “के “कारणों से . एक-ऐसी .स्थिति-उठ खड़ी हुई । 
“वियना सम्मेलन में -जिसने 4855 में क्रीमियन युद्ध को समाप्त करने का प्रयत्त /किया, रूस अपने 
विरोधियों के साथ --काला-सागर में. शक्ति सन्तुलन बनाये रखने को :निप्रटारेःका आधार चनाने-पर 
सहमत ही गया। तथापि.रूस लनेव्यह घोषणा की “कि; “काला: सागर में रूस ,का अधिंक -प्रभ्नाव 
' यूरोपीय सास्यावस्था के लिए:पूर्णतया आवश्यक है ।”” उसके- विरोधियों ने उस आधिक प्रभाव को 
समाप्त करने का प्रयत्त किया । “उसका कहना 'था कि रूसी जेल सेना “तुर्की बेड़े की तुलना में 
अब भी अत्यधिक :शंक्तिशाली थी ।/: « रो 
राष्ट्रों की सापेक्ष शक्ति स्थितियों के सही मूल्यांकन की ' कठिनाइयों ने शक्ति सन्तुलन की 
डुहाई को अन्तर्राष्ट्रीय. राजनीति --कीः विचारधाखओं में)से एक बना दिया-है। इस-प्रकार यह 
सिद्ध हो ग्यां:है कि इस शब्द का प्रयोग़ एक अत्यधिक,अस्पष्ट: और अग्य्रवस्थित-ढंग से:हो रहा है। 
जब कोई राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय मंच .पर अपने कार्यों में से किसी को न्यायसंगत-ठहराना-चाहेगा तो 
वह इसका संकेत -.शक्ति सन्तुलन को-बनाये रखने. अथवा “उसकी :पुत्रस्थापना के /लिए उपयोगी होने 
के अर्थ में करेगा.। जब कोई : राष्ट्र किसी-अन्‍न्य राष्ट्र-के द्वारा -अनुसरणःक्री-गय्ी किसी नीति को 
अविश्वसनीय सिद्ध करना चाहेगा तो वह..इसे, “शक्ति. सन्तुलन के-लिए खतरा' कहकर .घोषित 
करेगा । शब्द के सही अर्थ के रूप में . यथापूर्व, स्थिति को, वर्ाये रखना, शक्ति सन्तुलत- की अन्तर- 
. निहित प्रवृत्ति है। इसलिए यह शब्द यथापूर्व स्थिति -वाली राष्ट्रों की शब्दावली में, यथांपूर्व स्थिति 
तथा किसी विशेष क्षणिक्र स्थिति में किसी शक्ति-वितरण का पर्याय:हो-गया है। '* 


उपर्युक्त बातों का उदाहरण . इस प्रकार .देखा जा सकता है+ .पाश्चात्य गोलाढ में शक्ति 
सन्तुलन की बात वह करता है, जोकि गैर-अमरीकी राष्ट्रों की नीतियों द्वारा विक्षुब्ध हो सकता 
है। इसी प्रकार भ्रूमृध्य सागर में वह्‌-शक्ति - सन्‍्तुलन की बात क़रता.है जिसकी रूसी घुसपैठ मे 
' रक्षा होनी चाहिए। तथापि इन दोनों. में से जो जिस वात को ज्ाहता है अथवा जिस वात की 
पुष्टि करता है वह शक्ति सन्तुलन नहीं है। वरंन वह शंक्ति का -एक विशेष वितरण है, जी.कि 
किसी विशेष राष्ट्र अथवा राप्ट्रों के समूह के लिए अनुकूल समझा जाता है.। ल्यूयार्क टाइम्स ने 
[947 में मास्को में, विदेश सन्त्रियों के सम्मेलन के अवसर पर अपनी सूचनाओं में से एंक में लिखा 
था : “फ्रांस, ब्रिटेन तथा संयुक्त राज्य की नयी. एकता भले ही. अस्थायी -हो, परन्तु यह शक्ति सन्‍्तु- 
लन को प्रत्यक्ष रूप से, उलझा देती है ।” बात वास्तव में ग्रह थी कि शक्ति सन्‍्तुलन अपने सच्चे अरथों 
में नहीं उल्ठा गयां थे, बल्कि पहले की अपेक्षा संम्मेलन के वाद का शक्ति वितरण पाश्चात्य 
शक्तियीं के अधिक अनुकूल हो गया था । 2 कक 88 
एक विचारधारा के रूप में शक्ति सन्तुलन का. प्रयोग शक्ति सन्तुलन की यान्त्रिकी में 
अन्तनिहिंत कठिनाई पर जोर देता है। दिखावटी स्पष्टता के वॉस्तविक अभावं, सस्तुलन के 
लिए वनावटी - इच्छा तथा प्रावल्य की प्रांप्ति के वास्तविक लक्ष्य में आकांश-पाताल का अन्तर 
है और यह अच्तर शक्ति 'सच्तुलन के मूल स्वरूप में निहित है। शुरू-शुरू में यही अन्तर शक्ति 
सम्तुलन को एक विचारधारा का रूप प्रदान करता है। इस प्रकार शक्ति सन्तुलन ऐसी वास्त- 
विकता और क्रिया का प्रदर्शन करता है जो वास्तव में उसमें नहीं है । इसीलिए इसमें वास्तविक 
अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति को बनावटी रूप देने, युक्तिसंगत सिद्ध करने तथा न्यायसंगत ठहराव 
प्रवृत्ति रहती है।..- ४ ध 
। , .._. शक्ति सन्तुलन स्थापित करने फे साधन - - 
(9एज़टट5 ए08 6पिक्षाग्राप6 प््ताठ 98,805 07870रफ%ए) 8.५ 
शक्ति सन्तुलन के लिए राज्य कौन-कौन से साधन अपनाते हैं ? अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के 


समीक्षकों ने मोटे तौर से छः साधन बताये हैं जिनसे राष्ट्र शक्ति सन्तुलन अपने पक्ष में करने वी 
कोशिश करते हैं : | रे ह 


शक्ति सन्‍्तुसन की-अवधारणा | 374 


() -लतिपूर्ति ((00॥एथाह्यणा)--क्षतिपूर्ति या (मुआावजे-की नीति:से अभिप्राय है .कि 
-एक राज्य -को उतना दो .जितना उससे ले -लिया गया है -ताकि-अन्तर्सप्ट्रीय :तुल्यभआरिता बनी रहे 4 
युद्धों के 'पररच्ात शान्ति सन्धियों में इसी - आधार पर “राज्यों 'के क्षेत्रों. में प्रदेशों का आवीन-प्रदान 
होता है और सीमाओं में परिवर्तेत -किया जाता ;है“कि-राज्पों की तुलनात्मक -शक्ति-यक्ापूर्वे-बनी _ 
रहे । सब 743 की :यूट्रेकट सन्धि द्वारा प्रथम -बारस्पेन द्वारा अधिकृत,:-भूमि को :बाँटकर- शक्ति 


सन्तुलन “स्थापित करने की कोशिश - की गयी थी ॥. -इतिहास -में-पोलेण्ड का तीन -बारः प्रिभाजन 
किया गया (772, 4793 तथा 795 में) और तीनों बार. उसका - बेंटवारा इस प्रकार -किया 


गया कि सन्तुलन कायम रहे। .भू-भागों का वितरण करते ससय कैवले क्षेत्रफल. का.ही ध्यात नहीं 
रप्चा जाता वरन्‌ इनकी उर्वरता, _ औद्योगिक. क्षमता. तथा साधनों की प्रच्चुरता का भी ध्यान रखा 
जाता है। ईयथोंपिया की हस्तगत करने की उग्र होड़ का संमाधान.906 में ईथोपिया को.भब्रिटेन 
इटली 'तथा :फ्रांस-में तीन समान उप्रभाव-क्षेत्रों में 'बॉटकर किया गया था 4 :इसी प्रकार ईरान के 
सम्बन्ध में-ब्रिटेत तथा रूस की प्रतिद्वन्द्रिता का प्रिणांम ।997 की आंग्ल-#सी सॉन्धि में/निकला-॥ 
इसने दोनों पक्षों के लिए प्रभाव क्षेत्रों की एवं ईरान के एकमात्र :जेंधिकोर में एकःतटस्थं क्षेत्र की 
 इ्थापना की | मॉस्गेन्चाक के अनुसार, राजनीतिक 'संमझौतते को शर्म देने चाली राजनयिक 


बातोँओं की सौदेबाजी भी अंपने सामारप्रतम रूप में क्षतिपूरण का सिद्धान्त ही है और इसे प्रकार 
अह शेक्तिसन्तुलन का ही एक जेंग है; '/ ५ ४ 


(2): हस्तकेप (72 एथाए्रए०)---केंभी-कभी शक्तिशाली राज्य “सन्तुलन ।ह्थांपित करने 
'की हष्टि से अन्य राज्यों के आन्तरिक मांमलों में हस्तक्षेप करते हैं । रुक देश शस्त्रीकरण, .औद्योगी- 
क्रण एबं उत्पादन बढ़ाकर शान्तिप्रिय _ राज्य के स्थार्ः पर औकिामक 7रॉज्य बने सकेंता- है जिसका 
अभोव अल्तर्शाष्ट्रीय राजनीति पर पड़तों.है । “अतः ऐसी स्थिति मिं अन्य - राज्य था तो मुंक दर्शक 
अना रह सकता.है अथवा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप्र कर सकता है।. 7 * कक | 

648 में बेस्टफ़ालिया की सब्धिः के बाद से यूरोप . की ४ राज॑ंनीति का यह मुख्य सिद्धान्त 
रहा है कि कोई भी राज्य अन्य राज्यों की अपेक्षा, बहुत अधिक ' 'शक्तिसम्पन्न नःहो, “सब. राज्यों 
में शक्ति सम्तुतन बना रहे। 648 “की थद्रेक्ट “की संन्विःके, 08]5 कीविधना- !कांग्रेस के 
4856 की पेरिस काँग्रेस के तथा -878 की बलिन कांग्रेस के: अंधिकोंश- - निर्णय इसी सिद्धान्त के 
आधार पर किये गये । 4:856 का क्रीमिया युद्ध: ब्रिटेन और फ्रीस -द्वारां ठेकी के साम्राज्य को 
सुरक्षित रखने की दृष्टि से किया गया थां,' ताकि इंसे दबाकर रूसे देक्षिण-पूर्वी यूरोप में अधिंक- 
शक्तिशाली न हो जाये] बाल्केन प्रदेश में प्रभुसत्ता के लिए 9वीं शताब्दी के उत्तरा्ध में ऑस्ट्रिया 
सथा रूस में प्रबल होड़-थी । : इस प्रेदेश'के “राज्यों में:अधिकांश हस्तक्षेप इंन-दोनों के तंथां ग्रेट 
ब्रिटेन के शक्ति सन्तुलन को बनाये -रंखने के लिए किये गये । - 886 ें-तथा 897 में ग्रीस और 
'टर्की के आमलों में महाशक्तियों ने 'इस उद्देश्य से-हस्तक्षेप किया | 93 में? अल्वानियों को स्वतन्त्र 
राज्य बनाने के लिए. टंकी में दखल  दिया-गया। द्वितीय विश्वंयुंद्ध-के-उफ्सन्त- ब़ि्ेन-ने-जीडन॑-में; 
अमर रोका ने बोटेमाला, क्यूबा, लेवनान, लाओस, -कस्बोडिया कौर वियतनाम तथा सोवियत 
, उत्तरी कोरिया, हुंगरी, पूर्वी जरमनी, चेकोस्लोवाकिया एवं अफगानिः हंगरी / स्ताव-[4:949-88)-में हस्तक्षेप” 
पिया: है.3-#न सभी हस्तक्षेपों में हस्तक्षेप करने वाली :शंक्तियों के उद्देश्य- स्वार्थपूण थे और उन्होंमे 
छोटे राज्यों के हितों को .अपने हितों की पूति के लिए बलिदान: करने में संकोच: नहीं किया + 
ये समरत हस्तक्षेप यंथापूर्य (स्थिति को बनाये रखने अथवा शक्ति न्तुलंन को अपने पक्ष में मोड़ने 
के लिए किये गये । हस्तक्षेप को:अन्तिम उग्र स्थिति युंड॒ हूं -युंड॒ होता है। “युद्ध सदेव॑यथोस्थिति'को 


ह हक शा के लिए प्रारम्भ किये जाते हैं, जबकि युद्ध के उपरान्त शंक्तिःसन्तुलन की स्थिति बदल 
जा ह 
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/. - (3) सध्यवर्ती राज्य फ्री $क०)--शर्क्ति सब्तुलव' स्थापित करने को तीस 
तरीका- है मध्यवर्तों राज्य--एक ऐसा तटस्थ वर्फर राज्य स्थापित किया' जांये जो दुर्बल हों और 
दो बड़े गैर-मित्र देशों के बीच में स्थित हो | ऐसे मंध्यवर्ती राज्य का काम 'है दीनों बड़े अभिन 
राष्ट्रों को अलग रखकरं 'उनमें युद्ध छिड़नें'की गुंजाइश' कम करना। आधुनिक विश्व दो शत्ति- 
शाली ग्रुटों में विभक्ते हो गया है और उनके बीच सन्तुलन स्थापित क्रने-के लिए 'मेध्यवर्ती राज्य 
के अस्तित्व का ' महत्व बेढ़ें गया है'जो' अवरोधर्का का 'काम्‌ करें।' हाल्स्टी के णब्दों में, “दो 
शक्तिशाली _ राज्यों को सन्तुंलित रखने के लिए मध्यवर्ती राज्यों की पेट्टियों को विशेष ,महंत् 
होता है (भमध्यवर्ती राज्य कुई प्रकार के हो सकते हैं---तत्स्थीकृत , राज्य, जैसे स्विट्जरलेपड 
(फ्रांस, ,जर्मेनी और ' इटली 'के मध्य), तटस्थ राज्य, उपग्रह ' राज्य .(जैसे पूर्वी यूरोप) तथा 
गुटनिरपैक्ष राज्य॥। 
:  “ अथम- विश्रव्युद्ध से पहले-रूस-और जमेनी के वीच पोलैण्ड मध्यवंर्ती राज्य था, बेल्लियेम्‌ 
और हालुण्ड' दीनों-फांस--तथा- जर्मनी के द्ीच-समध्यवर्ती राज्य थे। भारत और चीन केंवीज 
तिब्बत मध्यव्रर्तीराज़्य-का काम करता था।। | !..7 
“८५ - (4): शस्त्रीकरण (कप णवदापक्मा) , " (4) शस्त्रोकरण  (677धा/ग)---मॉस्गेल्थाऊ के अनुसार जिनः प्रधान | साधनों दास 
एक सष्द्र अपनी शाक्ति-से शक्ति,सन्तुलन व॒नाये रखने ,अथवा उसको पुन: स्थापित, क़रते का प्रक्ल 
करता है, अस्त्र-शस्त्र हैं। जब कभी कोई राष्ट्र अपनी सैनिक शक्ति बढ़ाता है तव इसके:प्रतियोगी 
#सज्य भी /इसकी:>वरावरी >में आने;के लिए शस्त्रास्त्रों को प्रतिस्पर्धा में पड़ जाते हैं ।/ शंस्त्रीकरण 
की यह. होड़ यद्यपि'शक्ति सन्तुलन के लिए “होती है तथापि इसके कारण गतिशील शक्ति संन्तुनन 
की सियति! का निर्माण होता है । .ह्वितीय'विश्वयुद्ध के बाद अमरीका और सोवियत. संघ में शस्जी- 
करण की भ्रतिस्पर्द्धा कुछ ऐसी ही ,थी । 'शञस्त्रीकरण से सेव अस्थिर शक्ति सच्तुलन के जन्म होता 
है अतः राज्य निरस्त्रीकरण के लिए प्रयत्नशील ' रहते हैं। ऐसा माना जाता है कि निरस्त्रीकरण 
से शक्ति सन्‍्तुलन स्थिर और स्थांयी वव सकता है। वस्तुतः निरस्त्रीकरंण की समस्या शक्ति 
सन्तुलन के सिद्धान्त से अप्रत्यक्ष रूप से जड़ी हुई है हज 
। - . (5) विभाजन तथा, शासव “(00० ४०6“ रए०)----शक्ति सन्तुलन स्थापित करने के 
लिए राज्य शत्रु . पक्ष के साथी : राष्ट्रों में फूट डालने” का; भी प्रयत्तु करते हैं जिससे 'उसके शर्त 
आपस में,त़ मिल्र:सकें, उनमें-फूट रहे और वे फक्षजोर, बनते रहें ।. विभाजन क़ट्टो और शासव करो 
नीति का प्रयोग[उन राष्ट्रों द्वारा हुआ है जिन्होंने: अपन्ने; प्रतिस्पद्धियों को विज्ञाजित, करके अथवा 
उन्हें-विभाजित रखकर ,निव्नेल बनाने अथवा ;वनाये रखने का प्रयत्त किया:है। फ्रांस, की नीति 
जर्मनी के साथ तथा-शेप यूरोप के प्लायः सोवियत संघ की नीत्ति; आधुनिक समय में इस प्रकार की 
सबसे अधिक संग्रत एवं. महत्वपूर्ण. नीतियाँ है। 47वीं शताब्दी से द्वितीय “विश्वयुद्ध के अन्त तक 
यह फ्रांस़ीसी विदेश नीति का अपरिवतेनीय -सिद्धान्त .रहा है कि या तो वह जमंने साम्राज्य: के 
बहुत से छोटे स्वतन्त्र., राज्यों में विभाजन का पक्ष ले या;एक एकीकृत राष्ट्र के रूप में ऐसे राज्यों 
-का सम्मेलन ,न होने दे ॥. ,इसी, प्रकार सोमियत संघ ने 90 से 929 तक के समये से आज तक 
निरन्तर यूरीप/के एकीकरण,की सक्षी योहनाओं का विरोध इस मान्यता पर किया है कि यूरीपीयव॑ 
राष्टरों की विभाजित शक्ति का एक 'पाश्चात्म गुट” में एकन्नीकृरण सोवियत" संघ के शत्रुओं का 
इतनी शक्ति दे देगा, जिससे उनकी सुरक्षा को खतरा 'हो जायेगा ॥ न ली 
(6) 'औद्रो संन्धियाँ -[5)7म7098 ध्या0 (एणाणश श्ीध्यांट०४)--संश्रय अथवा मंत्री 
सन्धियाँ शक्ति सन्तुलत स्थाप्तित करने का मुख्य आधार रही हैं । पामर तथा पकिन्स' के बनुतीार 
यह कहत्ता अतिशयोक्ति नहीं! होगी 'कि राज्यों की प्रत्येक ,सन्धि का सम्बन्ध शक्ति सस्तुलन से रहता 


हे खर 


है, चाहें उसका विस्तार क्षेत्रीय हो, गोला्ीय हो या विश्वव्यापी ।. - [७ 








शक्ति सन्तुलन को 'अवधारणा || 33 
5 ४ अ्सोन्‍्थाऊ के अनुसार, परस्पर प्रतिस्पर्द्धा में लगे हुए राष्ट्र मे और व के-समेक्ष अपनी 
सापेक्ष गक्ति स्थितियों को बनाये रखने तथा सुधारने के तीन विकल्प हैं । वे अंपनी निजी शक्ति 
बढ़ा सकते हैं, वें अपनी शक्ति मे अन्य राष्ट्रों की शक्ति जोड़ संकते है अथवा विरोधी राप्ट्र की 
शक्ति के साथ दूसरे राष्टों 'की शक्ति को मिलने से रोक सकते है ।' जव वे' प्रथम विकल्प को उनते 
हैं ती वे संश्रयों को नौतिं का अनुसरण करते है। अन्तिम दोनो विकल्पों का सम्बन्ध सन्धियों और 
प्रति-मैत्री संन्धियों से हैं। « '' 0 4 8 ३ 
फट * प्याज नी कोईएक रॉज्य अन्य राज्यो की तुलना मे शक्तिशाली होने लगता' है,' अन्य रोज्य 
आशंकित हो' उठते है। ये सभी 'भयभीत राज्य आपस मे मेत्री सन्धिर्याँ करके इस शक्तिशाली 
राज्य के विरुद्र! संगठित हो' जाते हैं। इनके संगठित होते ही शक्तिशाली राज्य अपनें को अकेला 
अंनुर्भव करता है और प्रर्तुत्तेर: में प्रतिसन्धियाँ 'करने,लगता है। इस' प्रकार का क्रम तब तक 
ननरन्तरें बहता ' चलता है जब तक' कि विश्व के सभी राज्य स्पष्ट रूप से विरोधी गुटों में संगं- 
दित होकरें बेंट नहीं जातें। मैत्री सन्धियाँ और प्रंतिमेत्री संन्धियाँ यूरोपीय 'राजूनीति का मुख्य 
अंग ' रही हैं ।" संत्‌ 882 के उपरान्त जब 'त्रिराष्ट्रीय संश्रय (777/00' 2॥0706) की स्थापंना 
हुईँ तो उसके विरुद्ध ही त्रिराष्दीय सहमति (779० फ्रशराा॥०) का निर्माण हुआ । इसी प्रकार 
॥936 मे घुस रष्ट्री (8388 709०) की सन्धि के विरोध में मित्र राष्ट्रों (8॥47700 70५25) 
'प्रेतिसंश्रय का निर्माण हुआ । | भय 
2क 7 गछफ्तेंरष्ट्रीय राजनीति'मे 'मैत्री सन्धियाँ और संश्रय 'सुरक्षात्मक भी हों सकते है तथा 
आऑक्रिमणात्मक भी ।: मैत्री सन्धियाँ सदैव किसी निश्चित राज्य के विरुद्ध नही,होती वरन्‌ उस 
किसी भी राज्य के विरुद्ध होती है जो शक्ति सन्तुलन को असन्तुलित करना चाहता है। मैकिग्रावेली__ 
के अनुततार, “सदेव दुर्बल पक्ष के साथ'ही सन्धि करके शक्ति सन्तुलन स्थापित करना चाहिए,।” 
हा मी संक्षेप मे, अपने अनुकूल शक्ति सन्तुलन बनाये रखने के लिए राज्य इन छः में से कोई भी 
सैरौका अर्पनातें रहते है। इन तरीको से 'किसी प्रयोगकर्ता राज्य की शक्ति में वृद्धि होती है। भर । 
सन्तुलनकर्ता की अवधारणा ह दे 

गई ३ ॥। क तफेटठस्श' 0 एछश,#फ्टऊर्रड) रेल ४ 
#74 तुला के रूपक को प्रयोग करते हुए यह कहा जाता है कि शक्ति सन्तुलन की व्यवस्था दो 
चेलड्रीं से !मिर्सकर्रं' बनती 'है | - इनमें से प्रत्येक में "यथापूर्व स्थिति अथवा*साम्राज्यवाद की समान 
मीति से पेहचोने जी सकने वाले 'राप्ट्र मिलेंगे । ' यूरोपीय महाद्वीप के राष्ट्रों में सामान्यतः इस ढंग 
से ही'शैक्ति सैन्तुलन को परिचालित किया है ।? । 

यह व्यवस्था, दो पलड़ों तथा एक तीसरे तत्व सन्तुलन के ' धारक अथवा सन्तुलनंकर्ता 
(4वप८आ) से "मिलकर वन सकती है। सन्तुलनकर्ता वह राष्ट्र या उन राष्ट्रों का समूह होता है 
जी दूसरों की“ प्रतिस्पर्दाओं से अलग रहते है और दोनों वरावरी के पक्षों के लिए प्रलोभ॑न पैदा 
करेंने वाले तीसरे'पक्षे की भूमिका निभाते है जिसमे प्रत्येक प्रतिस्पर्द्धा पक्ष तीसरे पक्ष या सन्तुर्लन- 
वेतकों सेमर्थन पोने की यत्त'' करता रहे। सन्तुलनके्ता का किसी एंक राष्ट्र अथवा राष्ट्रों के 
संमह की नीति रे स्थायी रुप से तादात्म्य नही होता है । उने ठोस नीतियों का विचार किये बिना 
जिनको सन्तुलना लाभ पहुँचायेगा, इसका एकमात्र ध्येय इस व्यवस्था मे सन्‍्तुलन बनाये रखना है । 
परिणामतः सैन्तुलने का धारक केवल पलड़ों की सापेक्ष स्थिति के विचार से निदिष्ट होकर एक 
समय अपना! भार इसे पलेडे “में डालेगा और:किसी दूसरे समय दूसरे पलड़े में । इंस प्रकार वह 
पैदव अपना भार'उंस पलडें मे डालेगा जो दूसरे से ऊँचा प्रतीत होता है, क्योंकि वह हल्का है ॥ 


काइड जप कं 5 


हा 


नजर एलातबप 7005 99. 94-95. ह हु । । .। 
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डॉ० महेन्द्रकुमार के जब्दों में, “सामान्यतया सन्तुलनकर्ता अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति में -हस्तक्षेप नहीं 
करता+ प्रर यदि एक पक्ष को दूसरे पक्ष-के मुकाबले -बहुत अधिक शक्तिस्प्राप्त होने लगे तो 
सन्तुलनकर्ता कमजोर पक्ष के-साथ होकर फर शे सामान्य सन्तुलन कायम कर देता है+” 
इतिहास के सापेक्षतया आंशिक विस्तार में सन्तुलनकर्ता सभी बड़ी शक्तियों का ऋमागत 
रूप से मित्र अथवा -शन्नु बन सकता है। वे सब क्रमागत रूप से दूससें पर प्राधान्य आप्त-करके 
सन्तुलन को भय पैदा कर देते है और समय पड़ने पर अपनी बारी में 'ऐसे-आधिफ्त्य को 
प्राप्त करने वाले राष्ट्र दुंसरे राष्ट्रों से डर जाते है । पामस्टंन के एक-कथन'"क्रा उल्लेख करते हुए 
कहा जा सकता है कि यदि सन्तुलन के धारक के स्थायी मित्र नहीं होते तो इसके स्थायी -पत्रु 
भी नहीं होते । इसकी एकमात्र रुचि केवल शक्ति सन्तुलन बनाये रखने की-होती है । 
सन्तुलनकर्ता “भव्य तटस्थता' (४एछाथ्ातां6 4804007) -की स्थिति में -होता है4 जह 
स्वेष्छा से असम्बद्ध (१०४०४००) रहता है। जब तुला के दोनों पलड़े सफलता -के +लिए आवश्यक 
अतिरिक्त भार प्राप्त-करने के लिए, अपने भार के साथ इसके भार को 4मलाने- के /लिए, परस्पर 
प्रतिस्पर्द्ा करें तो इसे दोनों में से किसी पक्ष के साथ स्थायी गठबन्धन 'नहीं करना चाहिए। 
सन्तुलल का धारक जागरूक तटस्थता की दिशा भें प्रतीक्षा करते हुए 'यह-अवलोकन करता-रहता 
है कि कौनसा पलड़ा डूबने वाला है। इसका पार्थक्य “भव्य है क्योंकि इसकी सहायता,अथवा 
सहायता का अभाव शक्ति के संघर्ष में निर्णायक का काम करता है यदि इसकी विदेशःनीति 
दक्षतापूर्वक संचालित हो तो, जितका यह समर्थन करती .है, उचसे उच्चतम अतिफल प्राप्त कर 
सकती है ।. किन्तु चूंकि प्रतिफल की परवाह किये बिना यह सर्देव अतिश्चित होता- है तथा एक पक्ष 
से दूसरे की ओर तुला के संचालन के साथ बदलता रहता है, इसलिए इसकी दीतियों*पर-रोष 
होता है तथा वे नैतिक-आधारों पर निन्‍दा का विषय बनती है। आधुनिक युग के प्रमुख सन्तुलन- 
कर्ता ब्रिटेन के लिए कहा गया है कि “यह अपने युद्ध दूसरों को करने देता है', यह ख़ूरोप को 
विभाजित रखता है, 'ग्रेट ब्रिटेन की नीतियों की अस्थिरता ऐसी है कि इसके लाथ संश्रय करना 
असम्भव है ।' 
सन्तुलनकर्ता शक्ति सन्तुलन व्यवस्था में मुख्य स्थिति ग्रहण करता है । इसकी स्थिति शक्ति 
के लिए संघर्ष से परिणाम का निर्धास्ण करती है। इसलिए यह इस व्यवस्था का कि-कौन जीतेगा 
तथा कौन हारेगा, -निर्णंय करने वाला मध्यस्थ ठहराया गया है। किसी राष्ट्र अथवा राष्ट्रों के 
सम्मिलन के लिए दूसरों का प्राधान्य प्राप्त करना असम्भव वनाकर, यह अपनी-स्वतन्त्रता तथा 
अन्य सभी दूसरे राष्ट्रों की स्वतन्त्रता का परिरक्षण करता है । इस प्रकार यह्‌ अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति 
में अधिकतम -शक्तिशाली तत्व है | 
तुला का धारक तीन विभिन्न तरीकों से इस शक्ति का प्रयोग कर सकता है--प्रथम, यह 
एक्र या दूसरे राष्ट्र अथवा संश्रय के साथ अपने संयोग को सन्तुलन के बनाये रखने अथवा पुनः 
स्थापना के लिए अनुकूल निश्चित शर्तों पर-आधारित कर सकता है। ह्वितीय, यह शान्ति समझौते 
के अपने समर्थन को समरूप शर्तों पर निर्भर बना सकता है। तृतीय, अन्त में, दोनों में सेअत्येक 
स्थिति में यह देख सकता है कि शक्ति सन्‍्तुलन को बनाये रखने के अतिरिक्त दूसरों की शक्ति 
सन्तुलन करने की प्रक्रिया में इसकी राष्ट्रीय नीति के उद्देश्य भी सफल-हो जाते हैं । 
लुई चौदहवें के राज्यकाल में फ्रांस ने तथा प्रथम विश्वयुद्ध के पूर्व के दस चर्षों में इटली ने 
यूरोपीय शक्ति सन्तुलन में सन्तुलनकर्ता की इस भूमिका को “निभाने का प्रयत्न किया। परन्तु फ्रति 
मूरोपीय महाद्वीप पर होने वाले शक्ति संघपे में इतनी अधिक गहराई तक निलिप्त था कि वह अपनी 
भूमिका का सफल निर्वाह करने में असमर्थ था। दूसरी ओर, इटली उस पर्याप्त प्रभाव-क्षमता 
से हीन था जो उसे शक्ति सन्तुलन में मुख्य स्थान दे देता। सन्तुलनकर्ता का विशुद्ध एवं श्रेष्ठ 
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'उदाहरुण (ब्रिटेन -द्वाया प्रस्तुत किया गया है। यह सूत्र हेनरी अष्टम'का माना जाता है वही 
अधिभावी होगा, _ जिसका मैं समर्थन करूँगा । ? (छ6 जशञाणा ॥ छाएएणा श्यो। एा०एक!.) उसने 
अपना एक ऐसा चित्र तैयार करवाया था जिसमे उसने अपने दाये हाथ में एक तराजु विलकुल 
-सन्तुलित दशा ” में.थामी हुई थी। इसके एक पलड़े मे फ्रांस और दूसरे पलड़े में आस्ट्रिया था । 
उसके दायें हाथ मे एक वाट था जिसे वह हल्के होने वाले किसी भी पलड़े मे डालने को तेयार था । 
उसने अपने जीवनकाल में इस:चित्र के अनुसार आास्ट्रिया और: फ्रांस मे शक्ति सन्तुलन बनाये रखा । 
एलिजाबेथ पथम ने।अपने शासनकाल (4558-603) में अपने पिता को नीति का अनुसरण किया 
भौर उसके बारे मे यह'कहा जाता है क्रि उसके समय में फ्रांस और स्पेन यूरोप की शक्तितुला के 
दो पलड़े थे और इंगलैण्ड इस सन्तुलनः को स्थापित करने वाला काँटा था१ इंगलैण्ड ते यही भूमिका 
फ्रांस के राजा लुई चौदहेवे, नेपोलियन बोनापार्ट तथा हिटलर के समय में अदा।की । - 
सर विन्स्टन चचिल ने 936 में ब्रिटिश कूटनीति पर सिप्पणी करते हुए अपने एक भाषण 
में बडे प्रभावशाली शब्दो में कहा था, “चार सौ चर्षों से इंगलैण्ड की विदेश नीति यह रही है कि 
"वह यूरोप दे/ महाद्वीप में सबसे अधिक शक्तिशाली आक्रामक और 'आधधिपत्य जमाने वाली शक्ति का 
विरोध करे और विशेष रूप से ' हाल॑ण्ड और बेल्जियम 'के निम्न प्रदेशों को ऐसी शक्ति के हाथ में 
'पड़ने से रोके । इस मार्मले में इंगलैण्ड ने सदंव इस मार्ग का अवलम्बन किया है। स्पेन के फिलिप 
| द्वितीय, फ्रांस के लुई चतुर्देश, नेपोलियन बोनापार्ट तथा जर्मनी के विलियम द्वितीय के साथ मुकाबला 
होने पर इंगलेण्ड के लिए यह बड़ा आसान था कि वह शक्तिशाली के साथ मिल जाता जौर उसकी 
“विजयो में भी अपना हिस्सा ग्रहण करता ।' किन्तु हमने सदेव कंठिन मार्ग का अवलम्बन किया है। 
'निर्बल शक्ति का !साथ दिया है और इस प्रकार यूरोप पर सैनिक-प्रभुता स्थापित करने वाले 
अत्याचारी शासक के उद्देश्यो को विफल बनाया है। इस प्रकार हमने यूरीप की स्वतन्त्रता की 
रक्षा की है। यह ब्रिटिश विदेश नीति की अचेतन परम्परा है । 
द्वितीय 'विश्वयुद्ध के पश्चात कोई भी राज्य या राज्यो का कोई भी समूह वास्तविक 
सन्तुलनकर्ता की भूमिका का निर्वाह करने की स्थिति मे नही है। अमरीका और सोवियत संघ 
की शक्ति लंगभग बरावर है, विचारधाराओ के संघर्ष में किसी भी राष्ट्र के लिए अपना मैत्री 
' सम्बन्ध (गुट) बदलना बहुत कठिन है। आणविक युग में सन्तुलनकर्ता की भूमिका का निर्वाह 
करना अत्यन्त दुष्कर है। आज संसार का प्रत्येक राष्ट्र एक या दूसरे गुट के साथ कसकर बँधा 
हुआ है और इसलिए कोई भी राष्ट्र इतना शक्तिशाली नहीं है कि दोनों पक्षों के बीच सन्तुलन 
को एक ओर झुका सके । क्‍या 945 के वाद के काल मे ग्रुटनिरपेक्ष राज्यों के उदय से एक “नये 
प्रकार के सन्तुलनकर्ता का आगमन' माना जा सकता है ? किन्तु सवाल यह है कि कया गुटनिरपेक्ष 
राष्ट्र सन्तुलनकर्ता' की शर्तें पूरो करते है ? क्‍या वे पर्याप्त शक्तिशाली, भव्य तटस्थता तथा 
शक्ति स्पर्धा से विमुख रहने की स्थिति में रहे है ? 
“शक्ति सन्तुलन से लाभ 
छजगकााड 07 प्‌्तउ 88,028 05 ए0एएर) 
शक्ति सन्तुलन व्यवस्था का उद्देश्य शान्ति त्तथा सुरक्षा कायम रखना है। शक्ति सन्तुलन 
के कारण विश्व मे सफलता बनी रहती है। डॉ० महेन्द्रकुमार ने शक्ति सन्तुलन से मुख्यतः दो 
हक हक है--()) छोटे राज्यों की स्वाधीनता की सुरक्षा, और (7) अन्तर्राष्ट्रीय 'शान्ति का 
पण। 
मोटे रूप से शक्ति सन्‍्तुलन के अग्नलिखित लाभ (उद्देश्य) बताये जा सकते है : 


7. चिशाशातात् ॥(प्रगाबा, 7॥87९उत्व 45फ्ल्टाऊ वी उह/रावाांगावां >गांध॑ट5, 4967, 9. 204. 
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(() छोटे राज्यों की स्वाधीनता, की सुरक्षा (?ज००ांणा रण वात॑कथातधा७ व 
59०४), ; १9,०४० (.... 
(0) अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति का पोषण (शि०5छएक्वांणा रण ?९४०७), का! 
,. - [॥) अन्तर्राष्ट्रीय कानुन के अस्तित्व को कायम रखना ([थैथंग्राशाधा0० 0 जात, 
ग्रथांगाश [दाए) । 
! () छोटे राज्यों की. स्वाधीनता की सुरक्षा--शुक्ति सन्तुलन से. छोटे 'राज्यों- वपै-स्वाधीत- 
. बनी रहती है। यदि सभी राष्ट्र समान रूपसे शक्तिशाली :होंगे तो ,किसी भी राष्ट्र को प्रक 
.शक्ति होने का अवसर नहीं मिलेगा । प्रथम शक्ति वाला राष्ट्र ही महत्वाकांक्षी और आक्रमण 
वन सकता हैं, अतः शक्ति के समान वितरण से (सन्तुलन से) छोटे राज्यों की स्वाधीतता गे 
खतरा नहीं रहेगा । | " कक 35 " 
7 [(॥) -अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति का पोषण--ऐसी भी मान्यता है कि शक्ति सन्तुलन में अतः 
राष्ट्रीय शान्ति ब॒नी रहती है। यदि विविध * राष्ट्रों या राप्ट्र समुहों में शक्ति का समान वितरण 
हीं तो कोई भी एक राष्ट्र या राष्ट्र समृह आक्रमणकारी बनने का साहस नहीं करेगा। सन्तुलन के 
कायम रखने के लिए आक्रमण को रोकना निस्सन्देह शान्ति को कायम रखना है। 
किन्तु उपरोक्त दोनों लाभों की आलोचना की जाती है। आलोचक यह स्वीकार करे हे 
लिए तैयार नहीं कि शक्ति सन्तुलन से छोटे राज्यों की स्वाधीनता की सुरक्षा होती है। आलोक 
का कहना है कि शक्ति सन्तुलन के नाम पर राष्ट्रों के समूह एवं गरुटवन्दियाँ बनती हैं। इन गुर 
वन्दियों में बड़े और छोटे सभी राज्य शामिल होते है। जैसे अमरीका -ते -नाटो, सीएटो और प्रो 
यत संघ ने वार्साउ पुक्ट वनाया। इस सारे शक्ति सन्तुलन तन्‍त्र में होने वाली जोड़-तोड़वो! 
राजनीतिक दाँव-पेंच की प्रक्रिया प्रमुख होती है। शक्ति सन्तुलन के नाम पर पनपती गुटबन्दि 
से तो छोटे राज्यों की निर्णय प्रक्रिया नियन्त्रित हो जाती है। ु 
| आलोचकों का यह भी कहना है कि शान्ति को शक्ति सन्तुलन का मुख्य उद्देश्य घोषि 
नहीं किया जा सकता। यथार्थ में, शक्ति को सन्तुलित करने के विचार से ही यह वात छकि 
होती है कि उसमें आस्था रखने वाला शान्ति की अपेक्षा किसी अन्य वस्तु को अधिक मह॒तएूर 
मानता है। यह तथ्य इस वात से प्रमाणित होता है कि राज्यों को सन्तुलन कायम रखने के हि 
युद्ध का आश्रय लेने में संकोच नहीं होता । 
यह सच है कि शक्ति सन्तुलन भूतकाल में शान्ति कायम रखने. के एक तन्त्र के हप 
बहुत सफल रहा है। 49वी शताब्दी में यूरोप में युद्ध तो वहुत वार हुए पर शक्ति सत्तु 
व्यवस्था ने उन युद्धों को स्थानवद्ध और सीमित किया। 8वीं सदी मे निरल्तर युद्ध हैं 
रहते थे और 9वीं सदी में नेपोलियन के युद्ध के वाद प्राय: पूर्ण शान्ति रही । क्‍या इसका कए 
शक्ति सच्तुलब की स्थापना था ? वस्तुतः इस शान्ति का कारण शक्ति सन्तुलन न होकर शक्ति 
प्रबलता था। नेपोलियन के युद्धों के वाद विशेष रूप से - इंगलैण्ड के पास शक्ति की बहुत अर्कि 
विपुलता थी। शक्ति की विपुलता के कारण ही प्रथम विश्वयुद्ध से पहले की शताब्दी को (बिन 
सर्वोच्चता की शताब्दी” कहा जाता है। अतः यह कहना अधिक तकंसंगत होगा कि सन्‌ 07४ 
94 की अवधि की शान्ति शक्ति सन्तुलन के कारण नहीं अपितु ब्रिटिश शक्ति की विपु्ता 
के कारण थी। प्रथम विश्वयुद्ध के वाद अमरीका के पास शक्ति की विपुलता देखी गयी। दी 
विश्वयुद्धों के बीच मित्र राष्ट्रों के पक्ष में शक्ति की बहुतायत रही। आर्गेन्‍्सी ने लिखा है हि 
“शक्ति सन्तुलल॒ की जिन अवधियों को शान्ति की- अवधियाँ माना जाता है वे -वास्तव में बुद् * 
अवधियाँ रही हैं और शक्ति की अत्यधिकता की अवधियों मे ही शान्ति बनी रही है।” 
(77) अन्तर्राष्ट्रीय कानून के अस्तित्व को कायम रखनह#--शक्ति सन्तुलन का एक क* 
जजों 
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_लाभ ग्रेह है_कि इसके; कारण, अन्तूर्राष्ट्रीय कानूत का अस्तित्व बना रहता दे । यह है कि-इसके, कारण -अन्तुर्राष्ट्रीय कानून का अस्तित्व ब॒ता.-रहता: है ।_ ओपेनहीमः इसी . 
ह कह कान का के उतने लिए बह जवान है के सादा के अन्तर्राष्ट्रीय कानून 'के अस्तित्व के लिए शक्ति सन्तुलन-एंक 

अनिवार्य- अवस्था है.।/.. ज़न्तर्राष्ट्रीय .; कानुत के अस्तित्व/के 
मध्य. शक्ति, का सन्तुलन हो; - अच्चर्राष्ट्रीय .कानुन-; राष्ट्रों; की. सहमति ढ्वारा-मान्य होता है. 
अन्तर्राष्ट्रीय कानुन को लागू करने वाली कोई: केन्द्रीय सत्ता नहीं है, लाय करने वाली कोई- केन्द्रीय सत्ता; नहीं है, अ्षतः शक्ति सन्तुलन हारा: ही 
किसी राष्ट्र “को, , सवशक्तिमान: होने ; से रोका “जा; सकता है:।, अतः शक्ति सन्तुलनः पर ही अन्त- 
राष्ट्रीय कानून-का- क्रियाख्खय॒त व...संचालन-अमध्यरित है ।.:पुरन्तु वर्तमान: में, विचारकों का मत्ते हैं 
कि अन्तर्राष्ट्रीय कानून, व्‌... उसका, ,क्रियान्वयन,- शक्ति सन्तुज़न व्यवस्था, पर'आधारित नः होकर 


-अधिक से अधिक अन्‍्तृरॉष्ट्रीय. संगठनों, विश्व लोकमत, अन्तर्राष्ट्रीय नैतिकता तथा सामूहिक सुरक्षा 
आदि पर निर्भर-होना चाहिए अत 


शक्ति सन्तुलन के सिद्धान्त करा ऐतिहासिक विकास .. ... . . 
7 (प्रक्न पप्ताउछर४ 07 व़5 छा #रटठ 07? ए0 फ्राशर: ; वाए7रएणाराट॥आ, 2५0,ए09) 


जहाँ कहीं राज्य व्यवस्थां, की बहुल प्रणाली (/णॉ४७]० छांध्वाठ 5ए४था) विद्यमान रहती 
है; शक्तिःसन्तुलंन' 'की अवधांरणा को. :अस्तित्वः रहता है । प्रांचीन- समय में भी इस सिद्धान्त का 


है: कक: ३ >४.६ 












तथा:चीन' की राज्य. प्रणाली में |. डेविड “हा मं ने अपने  एक' निवन्ध ० ॥6 फक्वा८४ ०0 
ए०फथ में इसे : 8 छाद्फक्षातरए-जआा०ांता णी धाटंभा। ध॥०5 कहाँ है |, भांरतं के हिन्दू' शांसक 
शंक्तिःसन्तुलन सिद्धान्त का व्यवहरः में: प्रंयोग -करेंते ' रहते थे। ज़िमरन ने तो “विदेश नीति के 
संचालन में इसे प्रधान -हिन्दू -अवधारंणा” तक॑ कह डाला है कौटिल्य के मण्डल सिद्धान्त में “शक्ति 
3028 की धारणा” :केबीज 'निहित!हैं॥ रोमन-साम्राज्य:के थुग.में इस'प्लारणा का हास दिखाई 
ता; है । डा हद ४0००८ 35 0 ० नि 
शक्ति सन्तुल़न सिद्धान्त; -को वास्तविक शुरूआतः.!.5वीं. शतात्दीसे होती है:। , इटली:फे 
रोज्यों की - राजनीति - के परिचालन में,/इसे सिद्धान्ते” का प्रयोगः 'होता रहा है.. मेकियावेली- के 
'प्रिस' भें इस ओर संकेत किया गया है। वेनिस नोम का नगर राज्य तो, 'सन्तुलनकर्ता' की भूमिका 
का निर्वाह भी करने लगा था-। सोल्हवीं शताब्दी में फ्रांस और ' हैंप्सवर्गज के बीच ,अधिभांवी शेक्ति 
सन्तुलन्न चलता था.। इसी "समय एंकर स्वायत्तशासी प्रणाली ने इटली के राज्यों को साम्यावस्था में 
रखा | _इंगलेण्ड-ने शक्ति. सन्तुलन की कूर्टनीति “का; आश्रर्य/ लियां: और उसने. फ्रांस एवं पवित्रे 
रोमन राम्रृंज्य के -मध्य |सन्तुलन “बनाये. रखते,>काः प्रयत्न :किया,।. किन्तु मूलतः, इंगेलैण्ड. ने इस 
कालावधि में, कमजोर पक्ष की:तुलना में; शक्तिशाली: पक्षें. का .समर्थन क्रिया.।सन्‌ |648 की 
वैस्टफालिया को ,; सन्धि ने राष्ट्रीय-राज्य' ज्येवस्था की: स्थापना: की और.शंक्ति सन्तुलन सिद्धान्त 
को भूमिका :-औरः ;अधिकः ,सार्थक,, दिखलांई देने <लगी । .ज़बः- फ्रांस के :लुई। चौदहवें (643- 
7 ]5) ने सन्तुलन- के...अस्तित्व! को इनौती दी तो उसे अनेकःयुद्धों का. सामना कंरना.पड़ा । ज़ब 
उसने स्थलीय; और, नौ:सैनिक:शक्ति> का विस्तार. करके. अति /प्रवलः शक्ति:व्ैनने के :संपने देखने 
प्रारम्भ किया-- तो उसे: इंगुलैण्ट और, तीदरलैण्ड :की,मिली-जुली : शक्ति को. सामना: करती पड़ा.। ' 
[वीं शताब्दी के. छत्तराढ्ध में. उत्तरी-बू रोप में:7एक प्रश्नक्त शक्ति संन्तुलतःका विकास स्वीड़न की . 
शक्ति के द्वारा. वाल्टिक सागर: के: निकटटिवर्ती रप्ट्रों को:दी/गयी- एक चुनौती से हुआ । 8वीं शताब्दी - 
का काल, खासतौर से 73 की यूट्रेक्ट की सन्धि से पोलैण्ड के प्रथम विभाजन (4772) तक़-का 
' अमय:शक्ति सन्तुल्लन ,अवधारणाः :के “विक्रास:उको+ स्वर्ण 'श्रुगःसाना जाता है.।ः इसःयुग में शक्ति 
सन्तुलन: सिद्धान्त से सम्व्रन्ध्रित,काफी साहित्यिक सामग्री 'उपलब्ध-कंरायीः गयी और यू रोप- के राजाओं 
ने अपनी विदेश जीतिः के-संचालन में शक्ति सन्तुद्न , अन्नंधारणा, को; मांगेंदर्शक : सिद्धान्त के. रूप में 
प्राह्यता,दी:।: इस शततान््दीमें>अनेक| सन्धियों.:एवं:: प्रतिसन्धियों के माध्यम से- राज्यों: के वीच:शक्ति 
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सन्तुलन स्थापित, करने' ' के. प्रयत्न किये: गये। प्रशा के राजा' फ्रेडेरिक मेहान : (740 से 6)क्ो 
शक्ति सन्तुलन, सिद्धान्त का” प्रमुख निष्णात कलाकार मानो जाता हैं पोलैण्ड' के तीनों विभाजन .. ह 
जिसमें? रूस, .आस्ट्रिया तथा 'फ्रांसः का मुख्यः दावा था क्रि- तीनों राष्ट्रों के भाग एकदम समान और 
तुल्य होने चाहिए, मुआवजे एवं भू-भागों? के विभाजन के'तरीके से शक्ति सन्तुलन स्थापित करने का 
उदाहरण प्रस्तुत करता है। आस्ट्रिया. तथा रूस के ' बीच होनें वाली' 772 की सन्धि: में स्पष्ट 
कहा गया है किं. मुआवजों का बेंटवारा दोनों में लगर्भग समान होगो-। इसे युद्ध में इंगलैण्डं, फ्रांस 
प्रशा/ ऑस्ट्रिया तथा रूस में: बहुल शक्ति|सन्तुंलन स्थापित हो चुका था । प्रशा के एंक प्रथम श्रेणी 
की शक्ति में: रूपान्तरित होनें. से एक विशेष जर्मन शक्ति सन्तुल॒नःका जन्म हुआ, जिसके दूसरे पलड़े 
में मुख्य बाँठ के रूप में आस्ट्रिया, था ।' अठारहवीं शताब्दी: में रूस की शक्ति: के समुन्नत होने' के 
कारण एक पूर्वी शक्ति सन्तुलन का विक्रास दिखायी पड़ा । 49वीं शताब्दी में नेपो लियन बोनापार्ट 
की अति प्रबल. शक्ति ने यूरोप के सन्तुलन को विगाड़ने- कां. प्रयत्न. कियो-। इंगलैण्ड ने उसकी चुतौती 
का सामना. किया.और 845.की. बियना कांग्रेस: के माध्यम से नये शक्ति सन्तुलनः की स्थापना 
की.। जब रूस ने टर्की को. कमजोरी का .लाभ उठाते हुए: वाल्कान प्रायद्वीप-में हस्तक्षेप करना प्रारम्भ 
किया तो. आस्ट्रिया, फ्रांस और ब्रिटेन ने. स्पष्ट घोषणा की कि शक्ति: सन्तुलनः की दृष्टि से तुर्की . 


' साम्राज्य का, बना: रहना अनिवार्य है.। .94  में- प्रथम विश्वयुद्ध/ के आरम्भ. में सन्तुलन तुला' के. एक 


पुलड़े के. मुख्य. देश- ब्रिटेन, फ्रांस- तथा. रूसः थे और दूसरे पलड़े, में मुख्य. राज्य जर्मनी तथा आस्ट्रिया .थे'। 
द्वितीय-विश्वयुद्ध के अन्त. में प्र: ॥लड़े में प्रमुख वाँट गर यूरोपीय थे---संयुक्त राज्य अमरीका. और 
सोवियत संघ,।- शक्ति-सन्तुलन का-ढाँचा ही बदल गया है ॥ :अफ्रीका, एशिया .और लेटिन अमरीका - 
के-देशों का उपयोग, वर्तमान, सन्तुलन को स्थिर रखनेःके लिए किया जा रहा है:। यूरोप का. शक्ति: 
सन्तुलन अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के विस्तार के कारण विश्वव्यापी सन्तुलन को एक घटक बनकर 
रह गया है! आज: अन्तर्राष्ट्रीय. राजनीति: उस मोड़ परः है जहाँ -अमरीका और सोवियत संघ की 
प्रमुख शक्ति.सन्तुलन ; की व्यवस्था में नये शक्ति; केंन्द्रों का उदय होने लगा है; जैसे जापान और ' 
साम्यवादी, चींन का. उदय'। । 
ऐसा .कहा जाता है:कि द्वितीग़; विश्वयुद्ध के, पश्चात शक्ति सन्तुलनः का - सिंद्धान्त पुराना पड़ 
चुकाःहै। चूँकिःशक्ति ,सन्तुलन- के लिए:लगभग' वरावर.शक्ति वाले तीन या' अधिक' राज्यों का 
होना। जरूरीः है, जबकि. द्वितीय. . विश्वयुद्ध ' की समाप्ति कें. बाद द्विप्लुवीयं निकाय (छाएणेशी ' 
89४0): की. स्थापना हुई है, इसलिए शक्ति.सन्तुलनः अब अर्थहीन धारणा बन॑ चुका-है। ह 
सन्‌: 945. के बादः दस वर्षों. तक अन्तर्सष्ट्रीय राजनीति का ' स्वरूप समाजवांद और 


'पूँजीवाद के आपसी- संघर्ष” केः प्रतीक दोः सुपर पावर्स' के बीच संघ की कहानी बन गया। इसे 


. - शीत युद्ध की-संज्ञा| मिली और क्योंकि अब महाशक्ति की संज्ञा के सांथ “ ही एके और शंक्ति+- 


हैं 
हक 


विशिष्टः महाशक्ति ' (0ण7ग7६ ?0ए०): का जन्म हुआ, इसलिए बेहुत-सें राजनीतिक विवेचकों 
औरविद्वानों को शक्ति सन्‍्तुलन की संरचना में.अलीच नजर आने लगीं।*' यदि शक्ति संन्तुलन' को 
तय: करने वाले'राष्ट्रों की'संख्या में कमी हो जायें! और-यह दोंतंक ही सीमित हो जाये, तो 
स्वाभाविक है. कि शक्ति सन्‍्तुलन की संरचनाः द्विधुरी आत्मकः (००४7) होगा तो वह स्वभावत 
विशेषकर राष्ट्रवादी:. विश्वंबाद के युग. में:अपने' आपको हिंगुटीय विंश्व' राजनीतिक व्यवस्था में - 
परिणत करनें का' प्रयत्न: करेगा । ह 
> दूसरे महायुद्ध की भस्मों में केवल दो' विंशिष्ट ' महाशक्तियों कांजन्‍्म हुआ किंन्तु उपनिर्वेश 
वाद के" अन्त के साभ्र- हीं: अनेंक छोटे-बड़े: राज्यों! का जन्म हुआ ॥:/ इन राज्यों -में:सें अनेक रोज्यों के 


४४... राजनीतिंज्ञ. अपनें'पुरानें” औपनिवेशिक. शोषक शासकों के स्वाभाविक :्रोंही* - थे अस्तु दोनों सें किंसी 
77 सुपर पावर केःआधिमत्य को स्वीकार करना: असह्य' था # शीतयुद्ध से” और महाशक्तियों' 


पा 
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शक्ति:संघर्ष से दूर:रहने:की :भावना और *स्वराष्ट्र की स्वातन्त्य भावना! नें ग्ुटंनिरपेक्षताः की 
नीति को जन्म दिया! किन्तु ये गुटनिरपेक्ष राष्ट्र किसी तीसरी सन्तुलन शक्ति के रूप. में उंदित 


नः हो सके ॥- 'गुटनिंरपेक्ष/ राष्ट्रों में राष्ट्रवाद औरुऔपलिवेशवाद' के प्रंतिरोधः की भावन्ता/के कारण 


द्विंगुटीय शक्तिःसन्तुलन से, बाहर रखने की. नीति कोः बल मिलता: है । हल पड 

बाद में द्विगुटीय विश्व शक्ति सन्तुलन में व्यवधान पड़ने लगें: ७. सोम्यवादी गुट में' सोवियेत 
संधऔर' जोन में दंरारें पड़ने? लगी :: फ्रांस' और पाकिस्तान” नोंटी और सींएटो से पृथक रहने की 
भूमिका” अदा; करले लगे ।' जर्मनी औरं:जोपान शक्तिसम्पन्न हों? गये. और इस प्रकार द्विधुसीपरक 
बिंश्ष- राजनीति का 'स्थान' बहुधुरीपेरक (थियां-?ठीथ: ॥9)' राजनीति नें लें! लिया ॥ समाजवाद 


और पंजीवाद. के बीच चल रहा शींतयुद्ध यद्यपि समाप्त नहीं हुआ लेकिन विश्व शक्ति सस्तुलेग - 


की से रखना: में! अन्तर आ  गयाए। 

विश्व की विध्रवीय 'व्यवस्था को *बहुक्ेन्द्रवाद' में परिवर्तित होते- हुए'देखा जा रहा है-। 
ब्रिठेंले / क्रॉस: और/चीन भी अणशक्ति' के स्वोमी:वन चुके हैं,, जापात- और जमंनी शक्तिशाली बनते 
हीं: जा रहें हैं।' ऐसी स्थितिः में ववाहे शक्ति सन्तुलन कीं'ऐतिंहासिक 'परम्पंरा-का आज प्रिशेष महत्व 
नहीं रह गया हो तथापि महाशक्तियों को इस पर विचार करके ही निर्णय लेने पड़ेगे। 


क्या शक्ति-सन्तुलन का सिद्धान्त पुरानों पड़ गया है ? 
(88 परप्त5:88.8४(८5 "6# ?ए07%फार '020रटछ8?'88८0/7 ,0850,&78&) 


: » ग्रह संबंधिरदितहै' कि “शंक्ति सन्तुलेने के सिद्धान्त तथाः उसके -व्योंवहांरिकः प्रयोग: में. अन्त- 
विरोध पायाजाता! है।॥ अबः यह प्रश्तःउंठता है कि आजः के समय में -इस-सिंद्धान्त की कोई सार्थकता 
हैं या नहीं -कुछ .विंद्वानों का तो. यह विचार है क़िं वर्तमांन में शक्ति सन्तुलन केःलिएः आवश्यक 
दशाएंँ प्राप्तः नहीं हैं; अतः: शक्ति सन्तुलंन' कं। सिंद्धान्त' वर्तमान समय “में लागू ' नहींहों!सकता.।. 
दूसरी ओर कुछः विचारकः शक्ति:सन्तुलन_ सिद्धान्त को आज भी सार्थक मानते: हैं। यहीं नहीं/उनका 
कहना” हैं किःशंक्ति परुआधा रित अन्तर्राष्ट्रीय समार्जा के लिएःशक्तिः सन्तुलन का सिंद्धान्त: अनिवार्य 


हैं।' मारमेन्थाऊं को कथन है कि “शक्ति सन्तुलनं और उसे बनाये रखने का उंद्वेश्य लेकर! चलने वाली ह 


नींतियाँ केवल! अपरिहाये ही-7हीं: हैं। बल्कि प्रभुंसत्ता सम्पन्न राष्ट्रों के. समाज के: अपेक्षित स्थार्यित्वि . 


लासे/ वाले: तेत्व हैं।!' | 7 3 क , 
आगेन्सकी के अनुसार शक्ति सन्तुलन का सिद्धान्त वास्तव में* औद्योगिक : ऋतन्ति' के; वॉदे 
पुराना पड़“गया:हैं। तंथा:वं्तमान - परिस्थितियों में लागू वहीं होता है । - मॉरगेंन्थाऊकों विचार है 


“अन्तर्राष्ट्रीय शक्ति सन्तुलन 'के-अस्थायित्व का कारण यह-नहीं' है कि. यह सिद्धान्त, ही:दोंपपूर्ण . ह 


समाज में. इस सिद्धान्त, को लागू क्रिया जाता है ।” मॉखोेन्थांऊः के अनुसार. शक्ति 'सन्तुलन का 
जे तो 'ठोंक है ' परन्तुआज' की वदलती .हुई परिस्थितियाँ उसे प्रभावी' ढंग'से कार्य करने से 
कती हैं । 
' पामर'व पंकिन्स-के अनुसार “शक्ति सच्तुलन्” के, लिए:ज़ो-अनुपयुक्त दशाएँ (पविएंणपा०० 
टणातंप्ृणाओ) हैं, वे निम्नलिखित: हैं - 


(7) शक्ति! सब्तुलन का":सिद्धोन्त इतिहास में:उस' समय सुचारु 'रूप!' से चलता“था जब - 
यूरोप में समात्त शक्ति कालें अनेके-सेज्य थे. कालान्तरे में जब यूरोपीय सेन्तुल्नन विश्व सन्तुलन में..." 


बदल गया! तो संप्ट्रों' कें' बीच शक्ति सन्तुलन - बनाये. रंखनें: के. 'लिएः अनुपयुक्त: दशाएँ उत्पन्न हो 


गयीं।' द्वितीय विश्वयुद्ध के पश्चात द्वि-भ्रुवीकरण की स्थापना हुई जिससे शक्ति सन्तुलन लागू नहीं - 


होंरहा' हैं ।* “ विश्व के; सभी! बड़ेंग्वेंड़े । राष्ट्र एक ने एक गुटः से: दृढ़ता सें' सम्बद्ध' हैं औरं:कोई ऐसा 


शक्तिशाली, राष्ट्र/ नहीं है जो इधंर से उधर सन्तुलंन' को ठीक . करूदें॥ अतर्ट दि-ध्रवीकरण' की 
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स्थिति में तथा , सन्तुलक (0शथ्ा८८) के अभाव में सन्तुलन + प्रभावकारी रूप'से क्रार्य नही कर 
सकता । हे » ४५ 


», * (2) अणु आयुधों ते भी शक्तिःसब्तुलन की' परम्परागत मान्यताओं को/सम्राप्त कर हा 
है। आधुनिक युद्ध के स्वरूप के कारण कोई भी सन्तुलन को ठीक करने के लिए चिश्वव्मापी/सं्र् 
को आमल्त्रित करने का साहस-नहीं कर सकता है।. ( ,.७।+ ४, तो 


ड़ जल । 


, ' (3) राष्ट्रवाद तथा वैचारिक आधारों-के बढ़ते हुए /महत्व के कारण भरी शक्ति सन्तुतत 
का सुचारु, रूप से कार्य करना कठिन हो गया है।, वेचारिक आध्रार ने +राप्ट्रीयता की-सीमाओ 
को , शिथिल; बना, दिया है। ' राष्ट्रों ' की विदेश, ज्ीतियों परु-विचारधारा का: गहरा, 
पड़ता है.। 5," व पथ पजहिओ भी 

(4) राष्ट्रों की शक्ति में अन्तर बढ़ता जा रहा है। महाशक्तियाँ; अधिक; शक्तिशाली होती 
जा रही हैं; जबकि छोटे:राज्य कमजोर होते जा रहे हैं। | - - जी 20000 0 है 


(5) सामूहिक सुरक्षा, अन्तर्राष्ट्रीय कानून तथा अच्तर्राष्ट्रीय संगठन, (संग्रुक्त आएट संघ) 
के बढ़ते हुए महत्व तथा प्रभाव ने भी आज के समय में सन्तुलन को) कुम।प्रभ[वकारी कर 
दिया है। । 


+ भर हक । रे हि 
+ हि ३० 0 ६7 हर 


रे ) ७ शक्ति सन्तुलन .: सुल्यॉकच $ कह रः 
० (प्ताउ छ७ #एटए ता ए0ज्णर : #प एडपरश&वछ),,.. 


आइनिस बलाइड ने (लिखा है कि शक्ति सन्तुलन सिद्धान्त के सफल करियाल्वयन के लिए 
_निम्नलिखित बातें आवश्यक.हैं--प्रश्रम, शक्ति थोड़े से स्थानों-पर- केन्द्रित न ,होकर्‌,व्यापक ख्पके 


बहुत से राज्यों,के बीच विभाजित होती चाहिएं। द्वितीय, नीति का नियच्थण उन लोगों के आरा , 
के लक: टी कह रेत पीधिसादे बोर स्यायो गे चाहिए, दिस सा ड्री हैं और जो किसी विज्ञोरधारा-केसापु 


६6 
४५ 






तार्कि उनका सही अनुमान लगाग्रा।जा सके और स्थायी इसलिए ताकि,उनके आप्रारअर भविष्य 
क्री.घटनाओं के सम्बन्ध में सही अनुमान लगाया जा सके । नतुर्थ, यूद्ध पर होने वाला खर्केदतना _ पर होने वाला खत्तें;इतना 
अब जग आग गत पंचम, :यथापूर्व, ॑स्क्रति की 
' ड्यबस्था को दी जाने वाली चुनौतियाँ क्लान्तिकारी नहीं होनी. पष्ठ, अआपक्वाएक_ 


सुन्तुलनकर्ता होना चाहिए ।५ पा मय 
आज शक्ति.क्रेवल थोड़े से स्थ्यानों पर_केच्चित है, नीति-त्िर्माता ओ वे 
कं ढ़ है. जल यो आज पहल के अन्न पट वितजतिखिए ड्बत ज 
हैं, राज़्य युद्ध का; :सहारा लेते हुए नहीं. हिच| लेते हुए नहीं हिचरकिचाते है, स्थापित ब्यवस्था में आमृवचुल:: 80040: व्रत 
की माँग की जा रही है और आज कोई सन्तुलनकर्ता भी नहीं है। इस प्रकार-बवॉड के वर, 
आधुनिक अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में वे परिस्थितियाँ_ परिस्थितियाँ_नहीं पायी , जातीं-जिनमें-ग्राक्ति.सच्तुचचनु का 
सिद्धान्त काम कर सके । ः 
,० + /»फाले जें० फ्रेडरिकु के मत में,...'अब यह सिद्धान्त. विल्कुल अर्थहीन हो गया. है. क्योंकि यह- 
किसी समस्या का समाधान नहीं करता । ज् न्‍्याय की_ स्थापना कर पाता:है, न अना पी. 
नाओं का विश्लेषण करने में सहायक होता है और न ही- सदभावन्स-वझने के वि 
के विचार में: “युदिअजात्त्र तथा मानव स्वतन्त्रता को जीवित-यघवा:है-क़ो जो: दाष्ट्र:इन सिल्क 
की हाम्री भरते हैं-उन्हें शक्ति सन्तुलन के स्थान पर-कुछ-अन्य;आधार ढूंढने पड़ेंगे: ताकि:मे खो 
शुरक्षित आता पृ (ज़िल्ड नमाया ऊन्छा ? | रियो । मा 
; 7: फ्र्तर तथा पकिन्स के मंत में शक्ति,सन्तुलन के, संचालन में प्रतिकूल परिस्थितियाँ: जिम 
..। लिखिंतहैं': - (]) अन्‍्तर्राष्ट्रील" जगत का विरोधी गुटों में विभाजित होता, (2) /युद्ध गे खा. 


फकप्प््ण 
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है त्मक आक्रमणकारी;शक्ति -के लाभों . का. बहुत- अधिक. होना, (3) “परमाणु युद्ध की विनाश शक्ति 

का सहंस्नों गुना बढ़ जानां,: (4) शक्ति तत्वों में विचारधारा जैसे अमूर्त तत्वों का अत्यधिक प्रभाव 

(5) राज्यों: की आपसी शंक्ति को, अन्तर .बहुत अधिक होनी आदि,। का हक, आह, 
जी० कालेटन ने लिखा. है कि./“यदि 'एक वोक्य में इसे विवादास्पद: प्रश्न का उत्तर देना 

पंडे, कि अन्तर्रसाष्ट्रीय-राज॑नीति किन ,आधारों परे: संचालित होती रही है,“तो संवसे सन्‍्तोषजनक 

उत्तर है कि राष्ट्रीय राज्यों के उदय के उपरान्त से आंज-तक्‌ रॉष्ट्रवाद' और :-राष्ट्रीय शक्ति सस्तु- 

लन ही मुख्य तत्व रहे हैं। परन्तु इस ऐतिहासिक सत्य-से अब भ्रमित नहीं होना. चाहिए, क्योंकि 

ब्रीसवीं शताब्दी के उत्तराद्ध में अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के मूल आधार ही परिवर्तित हो. रहे हैं.।”' 
शक्ति सन्तुलन सिद्धान्त की. निंम्नलिखिंत-तर्कों के आधार पर आलोचना. की जाती है 

(3) राज्य को,:शक्ति. संचय : के लिए प्रेरित करता--शक्ति संघर्ष में क्रियात्मक ढंग से 

लगने सभी- राष्ट्रों को चाहिए कि. वास्तव में उनका लक्ष्य-शक्ति का 'सन्तुंलन अर्थात समता न हो 
वरन अपने लिए शक्ति की उत्कृष्टता हो । इसलिए सभी राष्ट्रों को मौजूदा परिस्थितियों में अधिक 
से अधिक शक्ति की खोज करनी चाहिए। राष्ट्रों के शक्ति संघप॑ की दौड़ में. प्रत्येक राष्ट्र में 
शक्ति अजित:करने की 'असीमित आकांक्षा विद्यमान रहती: है। “शक्ति-सन्तुलन'में यह आकांक्षा ., 
अअप्रने को- क्रियान्वित रूप देने की-वंलवती प्रेरणा रखती है। ५ +. ' 
5. “ “/(2)शक्ति सन्तुलन व्यवस्था में राज्य भयप्रस्त-रहते;हैं---चूँंकि अधिकतम, शक्ति: को प्राप्त , 
करने की इच्छा सार्वभौमिक है;- सभी राष्ट्रों को :यह भय होना . स्वाभाविक, है कि उनक़ी' अपनी 
मिथ्या. शणत्ाएँ तथा , दूसरे राष्ट्रों. को शक्ति में -चृद्धियाँ उनको और भी: कमजोर बनाती चली 
'जायेंगी-। इस, कंमजोरी. क़ो उन्हें, सभी: प्रकार,दूर :करने का .अ्यत्न. करता चाहिए।+ अतएव 
सभी. राष्ट्र;/ जिनकी स्थिति, अपने प्रतिस्पद्धियों ' से प्रत्यक्ष रूप में, लाभपूर्ण है उस लाभ को- और 
भी सघन वनाने की चेष्टा करेंगे। वे शक्ति वितरण को ,स्थायी रूप, से अपने पक्ष में बदलने के 
लिए प्रयत्तशील रहेंगे। :इस लाभ के प्रयोग .दूसरे राष्ट्रों :पर राजनयिक -दवाव डालकर, उनकों 
रियायंतें देने के लिए विवश करंके किया जा सकता है जो कि उस अस्थायी. लाभ को स्थायी उत्कृ- ' 
ष्टतां में. घृंनीभूत :कर देगा ।: यह युद्ध के.द्वारा भी किया जा सकता है ।- शक्ति सन्तुलनः व्यवस्था: में 
सभी राष्ट्र निरन्तर भयग्रंस्त “रहते हैं ।;वह भय यह्‌- हैः कि प्रथम उपंयक्त क्षण में ही उनके विरोधी 
उनको उनकी शर्क्ति स्थिति से वंचित न कर दें। 

(3) शक्ति सेन्तुलन शंक्ति- 'का आदर्श, वितरण नहीं है--शक्ति सन्तुलत - का अर्थ है शक्ति 
का आदर्श वितरण--साम्यावस्था । -यर जब यह कहते हैं '.कि अमुक राष्ट्र के हाथ, में शक्ति का 

“सन्तुलन है: तर्व॑ आमतौर - से, हमारा .आशय होता है. कि उसके पास शक्ति की. अधिकता है। 
' मॉरगेन्थाऊ के अनुसार, “शक्ति सन्तुलन के पलड़े कंभी भी यथांवत सन्तुलिंत नहीं होंगे। , ने समता 
का, सही बिन्दु पहचाने जाते योग्य ही, होता है, न॑ उसके पहचानने की आवश्यकता ही है.।?” 

(4) शक्ति सत्तुलन थयुद्धों का. कारण है--शक्ति सुन्तुलन 'की- स्थितियों में एक यअथोपूर्व 
स्थिति वाले राज्य अथवा उंतंके सेंश्रयं तेथों एक साम्राज्यंवादी शक्ति' अथवा उत्तक़रे-समूह के विरोध ' 
से युद्ध होने की.बहुत सम्भावना रहती है ।:“चाल्स पंचम से. हिटलर तथा हिरोहितो तक के बहुत ' 

"से उदाहरंणों में; शक्ति सन्तुलन वास्तव में युंद्धों के कारण वने। ,कल.का यथापूर्व स्थिति का 
.समर्थक, राष्ट्र विजय द्वारा आज के साम्राज्यंवादी राज्य में परिणतं हो.जाता है। ग़त दिवस के 
“पराजित:*राष्ट्रं, अगले दिन अपनी पराजय, का बदला , लेने की घात- में रहेंगे ।. विजेता,.की महत्वा- 
'काक्ष' जिसने सन्तुलन को पुर्न: प्राप्त करने के लिए हथियार'उठाये तथा हारने वाले का रोप जो 

इसे उलट नहीं पाया, नेये सन्‍्तुलन को एक विक्षोभ,से, दूसरे विक्षोभ के . लिए ऐसा सैक्रमण विन्दु 
'बनाते प्रतीत होते हैं, जोकि यथार्थ रूप में अदृश्य हैं । 
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(5) शान्ति का संरक्षण शक्ति के असन्तुलन से होता है--आरेन्स्की का विचार हैक 
एक पक्ष के पास शक्ति की विपुलता होने की स्थिति में कमजोर प्रक्ष विपुल शक्ति के आगे समपंण 
कर देता है। इस प्रकार शान्ति का संरक्षण “शक्ति के असन्तुलन' से होता है, न कि-शक्तिक्े 
सन्तुलन से ।! बराबर शक्ति होने पर दोनों पक्षों को संघर्ष आरम्भ करने का भ्रत्ोभत बना 
रहेगा। जब घुरी राष्ट्रों की शक्ति यूरोपीय मित्रराण्ट्रों की शक्ति की वराबरीं,में आ गयी तो 
दूसरा विश्वयुद्ध छिड़ गया। इसलिए शान्ति और शक्ति सन्तुलन का सम्बन्ध उससे ठोक रहा 
मालुम होता है।' , ' 'र्‌ 

' (6) शक्ति सन्‍्तुलन का विचार यान्त्रिकी रूपक है--राष्ट्रों के समृह में सन्तुल्नन का 
विचार यान्त्रिकी के क्षेत्र से लिया गया रूपक है। अन्तर्राष्ट्रीय जगत में स्थाम्रित्व तथा व्यवत्या 
वनाग्रे रख़ने के लिए द्रोनों ओर बाँठों के समान वितरण द्वारा दो पलड़ों में सन्तुलन बनाये रखने 
के रूपक का उद्गम यान्त्रिक दर्शन में है। यान्त्रिक विधि से कल्पित शक्ति सन्तुलन को ए 
सरलता से पहचानने योग्व परिमाणात्मक कसौटी की आवश्यकता है, जिसके द्वारा बहुत से राष्ट्र 
की सापेक्षिक शक्ति की' माप तथा तुलना हो सकती है। ' न 
किन्तु क्या राज्यों की सापेक्षिक शक्ति को नापा जा सकता है ? क्‍या एक राष्ट्र अधित 
प्रदेश होने से अधिक शक्तिशाली बन जाता है ? दो शासकों में कौन अधिक शक्तिशाली है--एव 
वह जिसके प्रास सैनिक शक्ति के त्तीन पौण्ड, राजमर्मजता के चार पौण्ड, उत्साह के पाँच पौण्ड तथा 
महत्वाकांक्षा के दो पौण्ड हैं अथवा दूसरा वह जिसके पास सैनिक शक्ति के वारह पौष्ड तष 
अन्य सब गुणों का केवल एक पौण्ड है। शक्ति की यृक्तिसंगत 'परिंगणता, जो कि शक्ति सत्तुतत 
का जीवन-रक्त है, अटकलवाजियों की एक श्यृखला मात्र है। जब राष्ट्रीय शक्ति की मापा नह 
जा सकता तो शक्ति सच्तुलन की यान्त्रिकी कल्पना केवल कल्पना ही बनकर रह जाती है 
सिद्धान्त नहीं । ह . 

प्रो० हामग्स जे० सॉरमेस्थाऊ ने शक्ति सन्तुलन , सिद्धान्त की आलोचनो करते हुए इसे एक 
-अनिश्चित, अवास्तविक और अपर्याप्त सिद्धान्त बताया है। मॉरग्रेन्थाऊ लिखते है कि “अन्तर 
राष्ट्रीय शक्ति सन्तुलच के अस्थायित्व का कारण इस सिद्धान्त का त्रुटिपूर्ण होता नहीं है, इसका 


कारण तो वे खास अवस्थाएँ हैं जिनमें इस सिद्धान्त को प्रभुत्वसम्पन्न राज्यों के समाज में कार्य 
करना पड़ता है |” हे 


'रिचार्ड कल कल अगला कट न ने शक्ति सन्‍्तुलन सिद्धान्त की कटु आज्रोचना-की है। उन्तके अनुसार, 
“शक्ति सन्तुलर्न का सिद्धान्त केबले-एक असंस्मव कल्पना मात्र है-..राजनीतिज्ञों के मस्तिष्ककी 





एक उपज हैं| एक स्वांस में बोले जाने वाले शब्दों का योग है, इसके अक्षर है जो कुछ बात 
करते हैं किन्तु उनका कोई अर्थ नहीं होता है |? न । 
आगेन्स्की का कहना है कि, “हमें शक्ति... सत्तुलन के सिक्लन्त--को-अस्वीकार-कर देवा 


ज्हिए। , इसके विचार स्पेष्ट है, 22300 2277 हक मुख तक॑ के आधार पर सही नहीं उतरते है अं में 
कया मा बम घटनाओ के द्वारा इनके - होती-है.॥: ४ ' 


। इन कमियों के वाबजूदे संन्तुलन सिद्धान्त अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का सारपूत 
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सिद्धान्त है। यह सच है” कि अमरीका तथा सोवियत संघ के बीच ' शक्ति के एक नये द्विध्रुवीकरण 
के जन्म से तथा साथ ही किसी सनन्‍्तुलनकर्ता के अंभाव के क़ारफ़ वर्तमान में यह सिद्धान्त पुराना 
पड़ गया है। तथापि फ्रांस और चीन ने द्विल्नुवीय व्यवस्था को चुनौती देना प्रारम्भ कर दिया है । 
जमेनी. और जापान विश्व राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका. अदा. करने की भाकांक्षा रखते हैं ॥ अतः. 
निकट भविष्य में 'शक्ति सन्तुलन” सिद्धान्त का महत्व और भी अधिक बढ़ने वाला है। 
जब तक अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति. राष्ट्र-राज्य प्रणाली पर आधारित रहेगी, -शक्ति सन्तुलन 
- उसका अनिवायं तत्व रहेगां, भले ही सैद्धान्तिक रूप. से उसमें कितनी हीं कमियाँ क्‍यों न रह जायें । . 
 फ्रैडरिक के मत में, “आज की अन्तर्राष्ट्रीय अराजकता की तुलना में शक्ति सच्तुलन कहीं अधिक 
बांछनीय हैं, यद्यपि. शक्ति सन्तुलन: भी मानव स्वभाव और विश्व राजनीति की अपूर्णता का ही 
बोतक है।”. तक 
ड़ हू हु 'प्र्श्न्‌ बढ कप 
जब तक राष्ट्रीय , राज्य-व्यवस्था अन्तर्राष्ट्रीय समाज का स्वरूप है, शक्ति सन्तुलन का'ही 
अनुसरण होगा, चाहे कितनी ही उसकी भर्त्सना की जाय ।” (पामर तथा प्रकिन्स) उपर्युक्त 
के प्रकाश में शक्ति सन्तुलन का राष्ट्रीय नीति के सिंद्धान्त के रूप में विवेचन कीजिए । 
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: 2. शक्ति सन्तुलन के विचार से आप क्या समझते हैं? -तत्कालीन विश्व परिस्थिति में अन्त- 


रृष्ट्रीय शान्ति: बनाये रखने में शक्ति सनन्‍्तुलन के औचित्य-की व्याख्या कीजिए । 


जा उं0 - एण्रय्यातवटाइधात ऊर॥6 20०० कद्ांधाट6/ 9 70एछ2' 7? ॥)8ल88 
है व उशैध्एक्लाए8 वा.46 00765 0 जशाध्ा॥॥4)8006 , 07909 76३०० १॥ ॥96 . 
छएा55शक्षा( 4989 ज्070 शंधरधा07. 


. .“शक्ति'के सन्तुलन, का आप क्‍या अर्थ लगाते हैं ? इनिस क्लॉड जूनियर 'मनें इस अवधारणा 
के विरोध में जो तक दिये हैं, संक्षेप में उनका उल्लेख कीजिए । 


जात 48 0वं्रा०6 0 90फ९? १? 8ए्रर56 (6 गधा) शा2077005 0 ॥758 (४7०१९ 
उ% बह़्थांगई गी5$ 000०फए.,.... 7.  र 


'शक्ति का सन्तुलन' जिन विभिन्न अर्थों में प्रयृक्त होता है, “उनकी /विवेचना कीजिए । हमारी 
दुनिया: में क्‍या क़भी,ऐसा सन्तुलन्‌ रहा ? । *' ४7: मा 


80085 ज6 [05श06 गल्याय॥8 06 वश 0वीशाट8 ठी:0एट", 06 90ग 
5. ७ +7भीएल.गित्रा, धाएं। 8 0497॥06 6एश' €जांश०6 गा 0एा ए०7१ ? ' २55 


5... शक्ति,सन्तुलत्‌ की परंम्परागत अंवंधारणा का विवेचन करिए । .आजविंक,प्रतिरोध के.यूग 
में परम्परागत शक्ति सन्तुलन कहाँ ,तक व्यावहारिक है । , , '....... -* 


पआ5०ए8४ 6 द2तात09]) ०जाएशा णे फ्चेक्षाए॥ 0 एएज़ल:, पिएज् शि- 88 76 वशव0/- * 
चणाथ कृद्ग॑क्राट्ट 0 90फ्रंस' 4टब४08 था 06826 ती गरल॑त्या तललालाए॑०?. + 


6. शक्ति'सन्तुलन तंथाः सामूहिक सुरक्षा के संम्बन्ध की समीक्षा कीजिए। क्या आप इन दोनों हा 
को संगत या परस्पर विरोधी समझते हैं? । 


>इला55४ पा ॥लंक्रा0एइाफ्ु२थएर्सा फ्यांधा68 0 ?90ए92- था 0णार्लाएल $९टफ्५ ? 
ज़ण्पांत एणस्‍रय्रल्ड्श्ात 46 (90 88 ९णराफुआाए)6 ता:एग्रा20९ए0०7ए 2? 


] 
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साम॒हिक स्रक्षा की अवधारणा . 


वित्त. 50000ए8६?' 07 पक्चष्ठ 2000ह&6ए0॥ए5 8500गवा। श] 
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अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में शान्ति स्थापित करने और आक्रमण का निवारण करने की एक 
युक्ति के रूप में सामूहिक सुरक्षा की अवधारणा का विशिष्ट महत्व है । यह अवधारणा अस्तर्राष्टीय 
संगठन: और निरस्त्रीकरण के दृष्टिकोणों,से जुड़ी हुई है। शस्त्रीकरण का वास्तविक उद्देश्य आक्रमण 
का डर है, दूसरे शब्दों में असुरक्षा की भावना । अतएव इस बात की आवश्यकता है कि राष्ट्रों को 
किन्‍्हीं नये साथनों द्वारा आक्रमण से सुरक्षित किया जाना चाहिए। यदि राष्ट्र अपने आपको 
आक्रमणों से सुरक्षित,कर पाते है तो शस्त्रीकरण की प्रेरक शक्ति और वास्तविक कारण अत्तर्धात 
हो जायेंगे । यदि आक्रमण के विरोध में एक निवारक भय की व्यवस्था कर द्वी' जाय और यदि 
युद्ध हो तो आक्रमणकारी राष्ट्र के विरुद्ध शक्ति की अतिशयता एकत्र “करके शान्तिप्रिय राष्ट्रो के 
हितों का संवर्द्धन कर” दिया जाये तो राष्ट्र अपने आपको सुरक्षित महसूस करेंगे। अन्तर्राष्ट्रीय 
राजनीति में राष्ट्रों को सुरक्षा प्रदान करने वाली अवधारणा को “सामृहिक सुरक्षा की अवधारणा 
के नाम से पुकारा जाता है। सामूहिक सुरक्षा" शान्ति को कायम रखने तथा- युद्ध का प्रतिकार 
करने का तरीका है। , ! 
सामुहिक सुरक्षा का अथ ; 
,.. ५ ७. तधप्तर '्रर८ाजाठ 67 200+#टाएए एटएशार) हे 
सामुहिक सुरक्षा' शब्द के अमेक अर्थ निकलते है किन्तु उनके मूल में यह बात है कि इस 
व्यवस्था के अन्तर्गत विभिन्न राष्ट्र सामूहिक रूप से मिलकर -किसी सम्भावित आक्रमण का 
विरोध करने के लिए कृत-संकल्प हो जाते है। आधार के रूप में यह मान्यता कार्य करती है कि 
उनमें किसी एक राष्ट्र के ऊपर होने वाला आक्रमण सभी' राष्ट्रों पर किया गया आक्रमण 
समझा जायेगा और सामूहिक रूप से सथी राष्ट्र संगठित होकर उस आक्रमण का मुकावता 
करेंगे । सामूहिक सुरक्षा की इस, व्यवस्था कों संरक्षण एवं शान्ति का अभिवद्धक माना जाता है। 
शक्ति सन्तुलन की व्यवस्था में जो गुट वनाये”जाते हैं अथवा सैनिक सन्धियाँ की जाती है 
उनका लक्ष्य दूसरे गुट अथवा दूसरे ग्रुट के देशों का विरोध करता--उन पर आक्रमण करता 
अथवा ,उनके आक्रमण से अपनी रक्षा "करना होता, है । परन्तु सामुहिक सुरक्षा की व्यवस्था में 
विरोधी अस्पष्ट और सम्भावित होता है। प्रत्येक राष्ट्र अपनी सुरक्षा के कार्य में रत रहता है और 
यदि उनमें से किसी एक राष्ट्र पर सकट आता है तो इसे व्यर्वेस्थां के अन्तर्गत बंधे सभी राष्ट्र 
उसकी सुरक्षा के लिए सामूहिक रूप से दौड़ पड़ते है। सामूहिक सुरक्षा सिद्धान्त की मान्यता है 
कि किसी भी समय पर संसार में शक्ति का वितरण इस प्रकार होता है जिसमें अधिकांश शक्ति उन 


हट 
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“लोगों 'के हाथों में केन्द्रित होती है ज़ो शान्ति और व्यवस्था को कायम रंखना चाहते हैं। इसलिए इसे 
* व्येव्रस्था के अन्तर्गत संसार कीणशार्न्ति अंग करने को कोई सी आंक्रमणकांरीः साहस नहीं करेंगे. ' 
यदि कोई राष्ट्र किसी अन्य “राष्ट्र पर :आक्रमण-करेगा तो-वाकी संवं'राष्ट्रे मिलकर उसे ऑकिमण 


'“क़ारी:का सुकावला करेंगे। सामुहिक सुरक्षा व्यवस्था को जॉन श्वार्जनेबर्गर ने अन्तर्रेष्ट्रीयें व्यवस्था .... 


के विरुद्ध आक्रमण रोकने अथंवा, उसके विरुद्ध प्रतिक्रिया - करने के लिए किये गये संयुक्त कार्यों को' 
यन्त्र क़हा' है [| दा है! 6 7, बा पययो पक की ये सकाणी 7 आंटी ४० 
आग के अनुसार, सामूहिक ,सुरक्षा:की- सक्रिय: प्रणाली में! सुरक्षा की समस्या अब ' 
'व्यक्तिगत राष्ट्र का समुत्थान नहीं, जिसुका ख्याल शस्त्रोंगऔर: राष्ट्रीय बले'के दूसरे अंशों से किया 
ज़ाय--सुरक्षा का .संम्वन्ध सब (राष्ट्रों से है-। वे अ्रत्येक की सुरक्षा का रुयाल सामूहिक रूप: में करेंगे, - * 
जैसे उनकी अपनी: ही सुरक्षा खंतरे/में हो | यंदिः/अ'' 'ब” की सुरक्षा के।लिए खेंतरा सिद्ध होता:है 
तो 'स', “द यं, य व की: और ॑ से: (अ' के विरुद्ध/कदम: उठायेंगे; 'मानो कि. अ* ने उत्को. और 
ब' को चुनौती दी हो और. ऐसे ही इसके" विपरीत भी । एक सब के लिए और, सबःएक- के लिंए 
सामूहिक:सुरक्षा' का मुलमन्त्र' है 42 जाजे श्वॉर्जनबजेर ने -सामु हिक-सुरक्षां का लक्षण करते हुए लिखा 
है---/एक सुप्रतिष्ठित अन्‍्तर्राष्ट्रीये:/व्यवंस्था किःआधार:/ पर हमले को. रोक॑ने के लिंएं यह विभिन्न 
राज़्यों द्वारासम्मिलित-कार्यवाही करने का ऐक सांधन हैं ।/ “जैसे कि ब्रिटिश'राजदूत लाड- लोफटस 
को, बिस्माक ने 2 .अग्रैल, 869 को ब्रिटिश ' विदेश मन्त्री, अल आफ वलेरेडन से+] 7 अप्रैल 
7869 की भेजी गयी: रिपोर्ट 'के-अतुसार ,कहा, थार-थंदि तुम केवल .. इतना- घोधित:कंर दो कि , 
हर .सम्रय, उस. शक्ति को, जो जात:वूझ्ञकर; यूरोप/कीःशाल्ति:को भंग. क़रेगी, (सामूहिक शत्रु के रूप 
में देखा जायेगा--हम इस 'घोषणा म्रें-सम्मिलित,  होंगे;औरे , इसका ? पालन करेंगे, .यहः मार्ग, यदि 
इसका दूसरी शक्तियाँ-समथ्थत करें, योरोप॑) की :शात्ति के/लिए;निश्चित 'गारण्टी: बनेगा. 


।. संक्षेप. में, सामूहिक सुरक्षा से अभिन्नाय,है:--(7) किसी:एक राज्य|प्र- किया गया हमला सत्र | 


राज्यों पर हमला माना जाये । (7) .किसी..राष्ट्र:विशेष;:की! सुरक्षा  भकेले:/उसी-: राष्ट्र .की ब्विन्ताः 
का-विषय-नहीं. है, वल्कि-वह सारे. अच्तर्राष्ट्रीय +:समाज- की; चिन्ता+का: विपय है... (॥) यदि एक 
राष्ट्र किसी दूसरे राष्ट्र की सुरक्षा को खतरा पैदा करता है तो खतराग्रस्त.. राष्ट्र.की-ओर से .वाकों- 
सब “राष्ट्र. कार्यवाही करेंगे ।- (५):आक्रमणकारी,के;-अलावा, ,और:) सब-॥राप्ट्रों के वीच - सहयोग 
सामूहिक सुरक्षा का सारतत्व है .'हो,सकता है कि;इस सहयोग: के-डर से-आक्रमणकारी, आक्रमण. ' 
का विन्नार ही-त्याग: दें: | थम 
- »« ६ १,+7 ० साश्रुहिक सुरक्षा का सिद्धान्त <, सैद्धान्तिक सान्यताएँ 
7 "वजह (ठालाश' 08 परप्तह 207एटाभए डइ४ट07 हे 
2 57 *४ गस्ाछ0एंशपएट#: 8880७शप्र0ठा५9) 5 ४ ४25 5 
“युद्ध को रोकने तथा अन्तर्राष्ट्रीय शान्धि की अभिवृद्धि करने के प्रभावी साथंन के रूप “में. ५ 
सामूहिक सुरक्षा को सिद्धान्त कुछ सैद्धोन्तिक मान्यताओं पंर आधारित है।।. 5.० हे! हु 
. / मॉरगेन्थाऊ के अनुसार यदि सामूहिक सुरक्षा को यूद्ध को रोकने के माध्यम के रूप में: काये- 
करना है, तो तीन धारणाएँ अवश्य पूरी 'होनी'चाहिए,: प्रथम, यह कि सायूहिक सुरक्षा व्यवस्था 
- प्रत्येक' अवसर प्र 'इतनी जबरदस्त शक्ति संचय करने की स्थिति में होनी चाहिए'ताकि आक्रार्मक 


राष्ट्र अथवां राष्ट्रों को आक्रमण * केरने का 'साहसे न हो; द्वितीय, उन' राष्ट्रों की सुरक्षा, सम्बन्धी: 


के 2०2 
२5०४ & 5 55 ६0 





हई -८ 
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#. च्चुतफब5 50ण वर्ीतत 9५ 66णए०, जब्त 6ह० 45 पावइणाधरद्ाण पथरण-१]907्र-6व०ा 7 
णरद्य 40 जारएला 00 0०प्राशि बाज बाल बह़्याग का ढबाशावव जाध्ाशाणाश ण्रतछ,! 

--"06086 5ठाएशक्ारशए/शाएइशए., 2209#ट+ #ठर/25, 954, छ. 494 
५0॥6 607 हक शाए 8 ॥0 णा6 5 ॥86. फ्व॑टाफ़णत री ल्‍्णाल्लाए2 580707-..07800व!7, 
स्‍गां।द३ 4गाणाड रैवांणाडऊ, 4963, 9.,43. .. .,.. 
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धारणाएं, मान्यताएँ व नीतियाँ समान होनी चाहिए जिन्हें. सांमृूहिक: रूप से आक्रमण का भुकावता 

करना हो; और तृतीय, ऐसे सभी राष्ट्रों को .अपने. परस्पर विरोधी राजनीतिक हितों को सामूहिक 
सुरक्षात्मक कार्यवाही, के हितों के लिए बलिदान करने को तत्पर रहना चाहिए 

आग्रे/ज्की, के- अनुसार सामूहिक सुरक्षा .की अवधारणा: पाँचा आधारभूत मान्यताओं पर 
आधारित है 2 ५. के 

प्रथम, किसी भी सशस्त्र संघर्ष में सब राष्ट्र इस बात पर एकमत होंगे कि कौनसा राष्ट 
आक्रामंक-है। वे इस निर्णय को लेने में कोई ' समय नहीं: लगायेंगे क्योंकि आक्रमण का प्रतिकार 
करने में विलम्ब का अर्थ है व्यापक नुकसान'.।, 
हा द्वितीय; सभी राष्ट्र आक्रमण को रोकने: में समात रूप से रुचि रखते हैं, चाहे आक्रमण का 
स्लोत कुछ भी क्यों. च.हो। अस्तुर्राष्ट्रीय 'संम्बन्धों के संचालन में आक्रमण का प्रतिकार करता 
वास्तवं में. सबसे 'अधिकःमसुल्यवांन बात है-और उसके भागे में मेत्री और 'आधिक लाके कै-विचार 
खड़ें नहीं कर सकते।।:. . ; 

तृतीय, सभी राष्ट्र आक्रामर्क राष्ट्र के विरुद्ध कार्यवाहीः करने में समान रूप से रुचि रखते 
हैं और उनमें! ऐसा करने कीः क्षमता, भी समान्त रूप से पायी: जाती. है । । 

चतुर्थ, आक्रमणकारी' को छोड़कर शेष संसार के राष्ट्रों की सामुहिक शक्तिः आक्रामक राष्ट्र 
की शक्ति से बहुत अधिक'होगी। ,:* 

. पंचस, 'इस बात को समंझकंर कि उसके विरुद्ध प्रयुक्त होने वाली: समय की. शक्ति उसकी 
धक्तिसे कहीं अधिक है, आक्रामक राष्ट्र या तो युद्ध का विचार ही त्यांग देगा और यदि उसने 
ऐसा नहीं किया तो युद्ध में उसे पराजय निश्चित रूप से: मिलेगी । 

ब्रेण्डन विश्वेविद्यालय, "कनाडा में राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर और अध्यक्ष: डाँ० एम० 
वी० नायडू ने * अपनी! पुस्तक (000०6४७ 86०0४ शात 06 एगर।00 ]१४४०॥७ में सामूहिक 
सुरक्षा व्यवस्था के सम्बन्ध में मौलिक विचार प्रस्तुंते किये हैं ।३ 
' . +डॉ० नायडू ने सामूहिक सुरक्षा के आदर्श स्वरूप का निर्माण: करने' के लिए निम्नलिखित 
सात तत्वों पर जोर दिया है | 

प्रथम, सुरक्षा' की अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था' एक' सबके लिए और सब' एक के लिए! के सिद्धान्त 
परं आधारित हो सकती है और होनी: भी चाहिए ' 

, द्वितीय, सभी राज्यों की ओर से अच्तर्राष्ट्रीय सेना किसी भी सम्भावित आक्रमणकारी' का 
प्रतिरोध करेगी । यदि किसी आक्रमण. का प्रतिरोध न किया जा सके तो सामूहिक सेना एक अनु 
३3 रूप में कार्य करते हुए आक्रमण को रोक' देगी, समाप्त कर देगी अथवा अभिशुत्य 
करदेगीज.. . ,/.- 

ततीय, कोई भी आत्रम्तण होने: प्र सामूहिक कार्यवाही की मशीनरी स्वतःचालित हो 
जायगी और यह कार्यवाही तीन्नता से: और निष्पक्षता से परिचालित होगी । 

चतुर्थ, सामुहिक सुरक्षा व्यवस्था .ऐसी होनी चाहिए-कि वह बिना किसी पक्षपात: या हवव 
आदि, के. आक्रमणकारी की निन्‍दा करे और आक्रमण से ग्रस्त (५०४77) राज्य की सहायता करे। 

पंचम, राज्यों द्वारा अपनी सेना का निरंकुश और आत्मपरक प्रयोग क्रिन्हीं भी परि 


स्थितियों में अवांछनीय है । 
षष्ठ, सामूहिक सुरक्षा: एक ऐसी व्यवस्था पर आधारित होनी चाहिए जिसमें: आक्रमण कीं 


4. ह4., 9. 443 | 
0ाइड्ारशंदं, फरराएबाएण॥725. (5टांगाधीए 8007 ९०, एद्वॉ807/4) 
४, ५. रक्कांतफ, ८०ा०टफरट $सटाकयए ब्ावें एउम्पेटवें 8075, 4 974 
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परिभाषा दी गयी हो; आक़मणकांरी को पहचानने, की, प्रक्रिया दी. गयी. हो: और ,उन संस्थाओं का 

उल्लेख हो:ज़ो इन प्रक्रियाओं को, तीव्रता और. निष्पक्षता,के साथ परिभाषित्त,औरं;लागू कुर सक। 
सप्तम, सामूहिक सुरक्षा की व्यवस्था, स्थायी नींव पर टिकी होनी चाहिंएं, सामान्य प्रयोग 

और वस्तुनिष्ठ उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सुलभ होनी. चाहिए का 2 

', 5 डॉ०,नायड ने अप्रनी बहुचर्चित पुस्तक में सामूहिक सुरक्षा , के. लिए दस घुर्व शर्तों का भी 
उल्लेख किया है जो इस प्रकार हैं : | ५ 
(!) सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था में संलग्न “व्यक्तियों “का, विश्वास इस. सिद्धान्त में होता - 
चाहिए।. ./. हे 
(2)“राज्यों को मनुष्य के भाईचारे'में आस्थां होनी 'चाहिए। उन्हें यह सोचकर कार्य _ 


७ %:॥( «४४% 


अपने स्वयं के राज्य' की शान्ति और ,सुरक्षा के-लिए खतराः ' समझा जानो, चाहिए, क्योंकि -किंसी 


. भी स्थान्‌ पर होने वाला अनियन्त्रित आक्रतण- कालान्तर'में <-विश्व के दूसरें राज्यों को प्रभावित सर 
करता है । 5 # ४ ई + का, हा | कक भ्क 


: ' (4) सदस्य राज्यों की सामूंहिक सुरक्षा व्यवस्था की. निष्पंक्षता में वविश्वोंस होनावाहिए रे 
(5) सदस्य राज्यों को सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था के सभी प्रय॑ंत्नों को अपना “समर्थन देना 

चाहिए ा ० 5 । ॥ 
" (6) सांमूहिक सुरक्षा व्यवस्था, यंथापूर्व ' स्थिति के माध्यम से 'शान्ति: पीपक्षधर है।। 
अर्थात सामूहिक सुरक्षां व्यवस्था राज्यों कीं - वर्तमान ' राजनीतिक सम्भुता और प्रादेशिक एकतों 


९ 


कायम रखने और उनकी रक्षा करने का पचन देती है।  / “// 


(7) यंदि' निःशस्त्रीकरंण यां शस्त्र “नियन्त्रण सम्भव होतां तो सामुहिक सुरक्षा अधिक _ 
प्रभोंवी हो सकती थी । का ७ 3 * 
(8) सभी या कम से कम अधिकांश राज्यों को सांमुहिंके सुरक्षा व्यंवस्था का संदंस्थ होना 
चाहिए ट कट २६४७३ « की हे 
(9) प्रभावशाली रूप में कार्य करने के लिए सामूहिक सुरक्षा व्यवस्थो को वैधानिक और 
वस्तुगत संम्प्रेत्ययों और प्रक्रियाओं तंथा निष्पक्ष संस्थाओं से सस्पन्न होना चाॉँहिए। / . * (7० 
(40) सामूहिक संम्प्रभुता के अभाव में सार्मूहिकं सुरक्षा' व्यवस्थां,विश्व समुव्यय या विश्व 
सरकार के सम्प्रत्ययों में परिणत हो जाती है ।... ,. . .* मु ' 
:... . आइलनिस क्लाइड के. अनुसार सामूहिक सुरक्षा शक्ति के व्यवस्थापन (/क्४४९॥०ए व 
|. 2०५) की एक युक्ति है |! सामूहिक सुरक्षा की मुल मान्यता, है कि युद्धों .को अन्तर्राष्ट्रीय समाज 


से समाप्त नहीं/किया जा" सकता और इसलिए हम केवल शक्ति पर निंयस्त्रण करने की कोशिश 
कर सकते हैं जो युद्ध का मूर्ल कारण है। 


+/ १ टकरं४ 


। ". .... सामूहिक सुरक्षा की सैड्धान्तिक, सान्यताओं का परीक्षण... हे है 


(प्रए0एशशााट6, &8500075 ; टायवाए॥।  एे ७ शारए ४709) पट 
. हंन्स जें० मॉर्गेन्याऊ; आर्गेन्स्की, डॉ० नायड तथा 'आइनिश' क्लाईड की मान्यताओं का 
विश्लेषण, करने पर सामुंहिक सुरक्षा के सम्बन्ध में निम्नलिखित मोटी-मोटी मान्यताएँ उभरंती हैं 

() सभी राष्ट्र आऑक्रमणकारी को पहचानते' हैं। कह 
(2) आक्रमण को रोकने में सभी की समान रुचि होती है।./ ० 


सु 
ड़ बह३ 


4- व्गांड 7... ए806९,' 80#ढ- बाद उक्ाधगावांगोवां 7रटावए/ं०ा5, (963, 90. 6-7 ह॒ हि 97% हे हा . 


कपः 
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(3) सभी राष्ट्रों में आक्रमण का प्रतिकार करने की क्षमता होती है। 

(4) 53 कक राज्य की अपेक्षा समग्र (20०८४४७८ 7०४०) की शक्ति अधिक 
ती है। 

(5) विश्वशान्ति शक्ति की अधिकता पर आधारित है। 


(6) राष्ट्रों को आपस के मतभेद भुलाकर आक्रमणकारी के विरुद्ध सामूहिक कार्यवाही 
करने के लिए सदंव तत्पर रहना चाहिए 


, क्या सभी राष्ट्र आक्रमणकारी को पहचानते हैं ? 
यदि अ राष्ट्र ब्‌ राष्ट्र पर आक्रमण करता है तो कया सभी राष्ट्र अ को आक्रान्ता घोषित 
करते हैं ? इतिहास इस वात का साक्ष्य है कि अन्तर्राष्ट्रीय संघर्ष में राष्ट्रों के बीच कभी इस प्रश्न 
पर म्तक्य नहीं पाया गया कि आक्रान्ता राष्ट्र कौन है ? इतिहासकारों में आज भी इस प्रश्त पर 
विवाद पाया जाता है कि प्रथम महायुद्ध में आक्रान्ता कौन था ? भारत-चीन युद्ध में आता 
कौन था ? भारत के मित्र च्वीव को और चीन के मित्र भारत को आकान्ता बताते हैं। भारत-पाक. 
; लिए-भारत्र-पाकिस्तान को और पाकिस्तान भारत को अआक्रमणकार्स सिद्ध करने का प्रयल 
करते रहे हैं। कोरिया के थुद्ध में आक्रमण उत्तरी कोरिया ने_किया था अथवा 
पटरी व की शुरूआत की थी, इस प्रएन पर संयुक्त राष्ट्रसंघ के प्रस्ताव के बावजूद मतभेद पाया जाता हैं।* 
सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था को कार्यान्वित करने के लिए आक्रमणकारी को पहचानना 
आवश्यक है। सामुहिक सुरक्षा की मूल समस्या यह है कि किसी भी. राष्ट्र को उस समय तक 
अपराधी नहीं माचा जा सकता जब तक कि वह अपराधी अ्माणित न हो जाय । वर्तमान विश्व 
राजनीति में आक्रमणकारी को अपराधी सिद्ध करता आसान नहीं हैं । “2 रह 
2, क्या आक्रमण को रोकने में सप्ली की समान रुचि होती है ? ह ् 
सामृहिक सुरक्षा तन्‍त्र के अन्दर सारे राष्ट्र प्रत्येक. अन्य, राष्ट्र की सुरक्षा “की चिन्ता सामृ 
हिक रूप से करते हैं जसे मानों स्वयं उत सबकी अपनी सुरक्षा को खतरा हो.। अर्थात्‌ सभी राष्ट्र 
की आक्रामक राष्ट्र के विरुद्ध कोयेवाही-करने में समान रुचि होतीं है। किन्तु इतिहास यह बताता 
है कि आक्रमण करने के उपरान्त आक्रान्ता राष्ट्र कभी मित्रविहीन नहीं हुआ और विश्व राजनीति 
में आक्रमणकारी राज्य की अनुचित क्रिया को भी समर्थन प्रदान किया गया है । इजरायल ने अर 
राष्ट्रों पर आक्रमण किया किन्तु फिर भी इजराइल मित्रविहीन नहीं हुआ । सोवियत संघ ने 
हंगरी, चेकोसलोवाकिया और अफगानिस्तान में हस्तक्षेप (आक्रमण) किया किन्तु क्या सभी रंष्ट्रों 
ने उनका प्रतिरोध किया ? 
आक्रमण को रोकने में सभी राष्ट्रों की समान रुचि होती है, इस मान्यता. के बजाय यह 
कहना ज्यादा उपयक्त है कि कुछ राष्ट्रों की अन्य राष्ट्रों की अपेक्षा आक्रमण को रोकने में अधिक 
रुचि होती है। अर्थात्‌ जो राष्ट्र प्रचलित अच्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था से सन्तुष्ट हैं और यथांपूर्व स्थिति 
(8४05 (0४०) बनाये रखना चाहते हैं, उन्हीं की सर्वाधिक रुचि आक्रमण को रोकने में हो सकती 
है। वस्तुतः राष्ट्रों की आक्रमण को रोकने में रुचि बहुत से तथ्यों पर आधारित होती है। इनमें 
से एक कारण भौगोलिक निकटता हो सकता है। उदाहरण के किए, नेपाल और भूटान पर कियें 
जाने वाले आक्रमण को रोकने में जितनी रुचि भारत की है उतनी अन्य राष्ट्रों की नहीं हो 
सकती । कभी-कभी यह रुचि विचारधारा से प्रभावित हो सकती है.। पूर्वी यूरोप के राष्ट्रों पर 
किये गये आक्रमणों को रोकने में सोवियत संघ की स्वाभाविक रूप से रुचि हो' सकती है। संक् 
सें आक्रमण को रोकने में सब राष्ट्रों की रुचि समान नहीं होती । 4 


“3. क्या सभी राष्ट्रों में आक्रमण का प्रतिकार करने की क्षमता होती है ? 
सामुहिक सुरक्षा का बुनियादी सिद्धान्त यह है कि यदि कोई राष्ट्र किसी अन्य राष्ट्र पर 
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आक्रमण-करता: है: तो, अन्य. सब राष्ट्रों को ...आकरमंणग्रस्त- राष्ट्र की मंद को जआागे आना-चाहिए 

इस: प्रकार आक्रमंणकर्ता . के. अतिरिक्त और सब राष्ट्रों के. बीच सहयोग: सामृहिक सुरक्षा का सार- 
तत्व ,है ।£/किक्तुं. एक शक्तिशाली आक्रामक राज्य के प्रेड़ौस: में: स्थित-छोटा, राज्य अपने पड़ौसी के 
विरुद्ध सामूहिक॑ कार्यवाही में सम्मिलित होने का निर्णय आसानी से नहीं ले सकता ॥ : कई वार ऐसे 
राष्ट्र, जिनकी अर्थव्यवस्था आक्रामक राज्य की. अर्थे-व्यवस्था:से जुड़ी हुई- हो अपने-आपको आक्रमेण- 
कारों के विरुद्ध: कांयवाही . मेंःभाग लेने में “असमर्थ पाते. हैं॥ .यदि- भारत आक्रमणकारी:हों तो 
क्यों भूटान] और नेपाल, भारत के /विरुद्ध आक्रमणग्रस्त “राज्य का“ साथ दे।सकगे ? यूदि पेट्रोल 


की >२र7 एल 


: उत्पादक अरब. देश #आ्ाक्रमणकारी” हो तो क्या उनके पेट्रोल-पर निर्भर देश उतके विरुद्ध उनके 
आक्रमण से .प्रस्त राज्य का सांथ दे सकेंगे जब-आक्रमण ऐसे राज्य ने-'किया'है!जिसंसे मैत्री' 
सम्बन्धः (7०8ए 6 शाशगायशा) है,. उसे;समय “आक्रमणकारी के'विरुद्ध भाग लेने' की निर्णय 
 आसानेंनहीं हो सकता । “ यदि:सोवियेत संघ आक्रमण. :करता' है तो वारसा. पैकट के 'अन्यः्सदस्य 
देश हंगरी अथवा रूमानिया सोवियत संघे द्वारा किये गये आक्रमण का विरोध करने का फैसला 
आसानी से नहीं कर सकते। / ०७ ०४ कु ' 

4, क्या आक्रमणकारी राज्य की अपेक्षा समग्र.की शक्ति अधिक होती'है ? :;, 

“ सामूहिक, सुरक्षा. शक्ति के ऐसे वित्रण,का निर्देश करती' है जिसमें बहुत बड़ा हिस्सा शान्ति 
और व्यवस्था के रक्षकों.के हाथों में: होता है ।, आक्रामक राज्य की अपेक्षा" समग्र की सामूहिक 
शक्ति अधिक होती. है," :इसलिए यदि , समस्त राष्ट्रों को आक्रमणकारी, का.:.विरोध करने के लिए 
तैयार करने में सफलंता मिल जाये तो " आक्रमण को विफल बनाया जा सकता है। कोई एक राष्ट्र 
विश्व के समस्त राष्ट्रों की.सामुहिक शक्ति का मुंकावला नहीं... कर सकता और यदि बह फिर भी 
आक्रमण करता“है- तो उसे “कुर्चैल दिया जायेगा.। -किन्तु आज,आणविक आयुधों का यंग है। यदि 
अमरीका, जो .कि एक॑;आणविक शक्ति है, ,किसी राष्ट्र पर ओक्रमंण:करता:है .और.विश्व-के.वाकी 
सभी राष्ट्र'उसके : विरुद्ध सामुहिक' .रूप ..से .संगेठित--भी हो. जायें तो भी वह विश्व की समग्र . 


शक्ति पा मुकाबला करने की स्थिति . में है। इसलिए इस मान्यता को भी सही नहीं कहा जा . 
सकता है। कर 


: 5. क्या विश्वशान्ति शक्ति की अधिकता पर आंधारित है ? 








॥।|॒ 


बुर न 


उसकी आक्रमणकारी गतिविधियों का शेप विश्व के समस्त मोचें द्वारां प्रतिरोध :किया जायेगा; 
विश्व की इस संमग्र' शक्ति का सामना करने' में अपने आपको असमर्थ _पाकर हो सकता है कि वह 
अपने आक्रमणकारी .इरादों को त्यांग.दे । अर्थात्‌ विश्वशान्ति उसी स्थिति में कायम रह सकती है. 
जवकि विश्व “में शक्ति का” वितरण इस “प्रकार हो जिसमें अधिकांश शक्ति उन 'राष्ट्रों के हाथों में 
रहे जो यथास्थिति को कायम रखना चाहते हैं.॥ सन्‌ 85 से. लेकर .94 तक यदि विश्व में 
कोई. व्यापक युद्ध नहीं हुआ तो उसका-कारण यह था.कि उस काल में इंगलैण्ड दुनिया का सर्वाधिक 
, 'शक्तिणाली -राष्ट्र था और उसकी रुंचि यथास्थिति को-काम्रम रखने. में थी ।. - -- * 
हक किन्तु वृतेमान, विश्व राजनीति/में ज़वकि विचारधारा :के; आधार पर स्पष्टतः दो गुट बन 

: चुके हैं, क्ष्यों शक्ति की- अधप्विकता वाला कोई राष्ट्र उभरकर सामने:आ सकेगा. ? - फिर क्‍या किसी 

* हि राज्य. के विरुद्ध, अमरीका./और - सोवियत संघ मिल-जुल-कर ,प्रतिरोध करने की चेष्ट्रा . 
- करेंगे 23% 0 2208 पु 


- 0, क्या राष्ट्र ,आपस, के: राज॑वीतिक .मतभेद भुलाकर, सामुहिक; कार्यवाही के लिए सदेव तत्पर 


३ हैं रु 


सामूहिक , सुरक्षा, की, यहः भी मान्यता: है।:.कि.-.राष्ट्रों को आपसे के; राजनीतिक मतभेद - - 
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भुलाकर आक्रमणकारी के विरुद्ध सामूहिक कार्यवाही करने के लिए सदेव तत्पर रहना चाहिए। 
इस मान्यता की समीक्षा करते हुए डॉ० महेद्रकुमार लिखते हैं कि, संकट की स्थितियों में सामूहिक 
ताकत का संचय इसलिए कठिन हो जाता है कि सुरक्षा और विदेश नीति के बीच दुनियादी संघ 
हमेशा बना रहता है। साम्ृहिक सुरक्षा के सिद्धान्त के अनुसार हर आक्रमण के विरुद्ध सामूहिक 
कदम उठाना जरूरी है; चाहे शक्ति और हित की परिस्थितियाँ कुछ भी हों । परन्तु विदेश नीति 
अपने देश के राष्ट्रीय हित की आवश्यकताओं! के अनुसार एक' आक्रमण “और दूसरे आक्रमण में 
' अन्तर करती है। सामूहिक सुरक्षा तो; सिद्धान्ततः हर आक्रमण के विरुद्ध होती है पर विदेश नीति 
केवल कुछ विशेष आक्रमणों के विरुद्ध होती है। इसी प्रकार सामूहिक सुरक्षा चाहती है कि राष्ट्र 
अपने सारे साधन युद्ध में झोंक दे और हर आक्रमणकारी से अपने अन्तिम दम तक लड़े, पर विदेश 
सीति कहती है कि किसी देश को केवल किसी निदिष्ट आक्रमणकारी से और सिर्फ उतनी सीमा 
तक युद्ध करना चाहिए जितनी सीमा तक उसके राष्ट्रीय हित और उसकी शक्ति के लिहाज से 
उचित हों ।”!१ ॒ ; 


988 “सामूहिक सुरक्षा « 
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सामूहिक सुरक्षा के विचांर का विकास .- 
(2९ए५0०0,ए770२ _र# फ्कछ 208 ट7792 588एएफछापउ: 8५४5700) 


सामूहिक सुरक्षा के विचार का आरम्भ 7वी शताब्दी की ओस्नावक सन्ध्रि से माना 
जाता है। इस सन्धि की 47वीं धारा में कहा गया था कि “संविदा करने वाले सभी और प्रत्येक 
पक्ष को इस शान्ति सन्धि से प्रत्येक और सब रूपों को प्रतिरक्षा और अस्तित्व रक्षा के लिए जिम्मे- 
दार ठहराया जायेगा, चाहे इसके विरोध में खड़ा होने वाला कोई भी हो ।” इसके वाद विलियम पेन 
ने यूरोप में शान्ति व सुव्यवस्था बनाये रखने के लिए इस प्रकार की व्यवस्था का सुझाव दिया | 
विलियम पिट ने [805 में सुझाया था कि सच प्रमुख युरोपीय शक्तियों को व्यापक शात्ति भंग 


+.. शिशथीशातियच हपाधा, प्रश्णगांदवों अउ2ट5 ्  साटयावहंशायाँ 20॥725॥ 7967, 9. 337. 
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करने के किसी भी प्रयत्न के विरोध में नयी यथायूर्व स्थिति का मिलकर समर्थन करना चाहिए ।” 
किन्तु सामुहिक सुरक्षा पद्धति का वास्तविक रूप 20वीं शताच्दी; मे; हमारे सामने आया जवकि सन्‌ 
9व0 में अमरीकी राष्ट्रपति थियोडर रूजवेल्ट मे कहा था कि यह एक महत्वपूर्ण बात होगी, यदि 
महाशक्तियाँ, जो शान्ति में विश्वास करती है, एक शान्ति संगठन बना लें, जिससे न केवल उनके 
मध्य ही शान्ति रहे वरन्‌ किसी राष्ट्र द्वारा उनके भंग किये जाने पर यदि आवश्यक हो तो वे 
सामूहिक रूप से वल प्रयोग कर सकें। सन्‌ 90 में ही एक अन्य विचारक वान वुलेनहोवन ने 
भी इसी प्रकार की एक अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था का सुझाव दिया जिसका अमरीकी कांग्रेस द्वारा समर्थन 
किया गया। सामूहिक सुरक्षा के विचार के विकास में प्रथम महायूद्ध के दौरान हिग में काये कर 
रहे अन्तर्राष्ट्रीय संघ ने महत्वपूर्ण योग दियां। सामुहिक सुरक्षा व्यवस्था के विज्ञार को विशेष 
लोकप्रिय बनाने में प्रथम महायुद्धकाल में राष्ट्रपति वृुडरो विल्सन की भूमिका महत्वपूर्ण रही । 
से तो जब वुडरो विल्सन ने सामूहिक सुरक्षा के विचार का खुलकर समर्थन किया उससे पूर्व ही 
यह विचार अन्तर्राष्ट्रीय जीवन में एक महत्वपूर्ण उपागम के रूप में जम चुका था यहाँ तक कि 
'राष्ट्र संघ! (.6880४० ० )५४४०॥७) के निर्माण के लिए पेरिस मे जो शान्ति समझौता किया गया 
उसमें इसकों मान्यता दी गयी और इसे राष्ट्रसंघ का आधार मान लिया गया । राष्ट्रसंघ के रूप में 
ही पहली वार साथूहिक पद्धति ने संगठनात्मक रूप घारण किया। राष्ट्रसंघ आयोग की पाँचवीं 
बैठक में संघ के विधान के '6वें अनुच्छेद को जो सामूहिक सुरक्षा से सम्बन्धित था बिना किसी 
वाद-विवाद के स्वीकार कर लिया गयां। सन्‌ 945 में संयुक्त राष्ट्र की स्थापना भी, सामुहिक 
सुरक्षा के सिद्धान्त के आधार पर की गयी। चार्टर के अध्याय 7 तथा महासभा के शान्ति के 
लिए एकता प्रस्ताव” द्वारा सामुहिक सुरक्षा पद्धति का विकास किया गया । इसी विचार के आधार 
पर सोविथ्त संघ की साम्यवादी पार्टी के तात्कालिक महामन्त्री ब्रेझनेव (969) ने एशियाई साभु- 
हिक सुरक्षा सिद्धान्त का प्रतिपादन किया । है 
सामूहिक सुरक्षा एवं सामूहिक सोर्चाबन्दी 
(00/एट्ााए४ 5एटएशप'र #घए० ९00जछएएप्ए8 97705), 
सामूहिक सुरक्षा को सामूहिक मोर्चाबन्दी' का; पर्यायवाची नही माना जाना चाहिए। यद्यपि , 
सामूहिक सुरक्षा और,सामूहिक मोचबिन्दी की; कुछ विशिषताएं समान प्रत्तीत होती हैं तथापि दोनों 
में बुनियादी अन्तर है। वैसे दोनों ही सिद्धान्तों में सामूहिक कार्यवाही; (००॥९०४ए९ ४०४णा) 
तथा आक्रमण के प्रतिरोध की प्रतिबद्धता नजर जातीः है । वस्तुतः सामूहिक मोर्चावन्दी सिद्धान्त के 
अन्तर्गत थोड़े राज्यों का ही आपसी सहयोग अस्थायी एवं त्दर्थ रूप से देखा जाता है जबकि सामु- 
हिक सुरक्षा सिद्धान्त के अन्तर्गत लगभग सभी राष्ट्र अथवा अधिकांश राष्ट्र स्थायी रूप से सम्भावित 
आक्रमणकारी का विरोध करने के लिए अथवा विश्वशान्ति स्थापित करते के लिए प्रतिबद्ध होते हैं । 
सामूहिक मोर्चावन्दी .की सैनिक सन्धि के सदस्यों को दुश्मन का पहले ही पता होता है, जवकि 
सामूहिक सुरक्षा सिद्धान्त का ध्येय कही भी किसी भी प्रकार के आक्रमणकारी का मुकाबला करना 
होता है। नाठों, सीटो, वारसा पैक्ट आदि अथवा अल्ेक द्विपक्षीय सैनिक सन्धियाँ एक प्रकार से 
सामूहिक मोचविन्दी का ही प्रतीक है। इन सन्धियों का निर्माण किसी-त-किसी सुनिश्चित दुश्मन 
को ध्यान मे रखकर ही किया गया है। जबकि यथार्थ में इन सन्धियों के प्रारूपः में कुटनीतिक 
सावधानी के कारण किसी दुश्मन के नाम का स्पष्ट उल्लेख नही किया गया है। सामूहिक सुरक्षा 
उपागम ऐसे हर देश के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए प्रतिवद्ध है जो आक्रमण करे, चाहे वह देश 
किसी देश विशेष के साथ मैत्री: सन्धि से जुड़ा देश हो, या उसका मित्र हो या उसका दुश्मन हो । 
सामूहिक मोर्चावन्दी के अन्तर्गेत विश्वशान्ति भंग करे वाले राष्ट्रों का स्वरूप निश्चित होता है और 
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सामूहिक सुरक्षा के अन्तर्गत अनिश्चिते ।? सामूहिक सुरक्षा यह मानती है कि.कोई शी राज्य 
आक्रमणकारी हो सकता है। सामृहिक सोचेंवन्दी के अस्तर्गत्त पहले से ही सैनिक तैयारियाँ चलती 
रहती हैं और सैनिक: रणनीतियाँ बंनती रंहती हैं जवंकि सामुहिक सुरक्षा के अन्तर्गत पहलें से हो 
कोई सैनिक तैयारियाँ नहीं.. होतीं ।. सैनिक गुटंवन्दियों के स्वरूप-वाली सांमूहिक मोचावन्दी की... 
अवधारणा ग्रथार्थ में सामूहिक सुरक्षा सिद्धान्त की मूले भावना कें प्रतिकूल है क्योंकि यह अन्ततो 

गत्वा.सेनिक गुटवन्दियों की विरोधी है।.. : “67 ४ ॥ 


सामृहिक सुरक्षाओर प्रादेशिक संगठन हु 
(५५),8९८7५ए५5 37टएर7ए 0स) ए८55ा0747, 3898 4१0४५7077]98) 


. _- आदेशिक संगठन व सन्ध्रियाँ सामूहिक सुरक्षा के उद्देश्य से की.जाती हैं.। प्रादेशिक संगठन 
किसी प्रदेश की रक्षा के लिए बताये - जाते हैं।.. ये प्रदेश के हितों से सम्बन्धित होते हैं ॥.. अनेक 
व्यक्तियों. का मत है कि प्रादेशिक संगठन बनाकर: सामृहिक सुरक्षा पद्धति को -लोकप्रिय व सु 
बनाया जा सकता है, किन्तु .वस्तुस्थिति इससे भिन्न है। प्रादेशिक संगठन गुटबन्दीं-के आधार पर 
बनाये गये हैं । इनकी स्थापना का कारण किसी सम्भावित आक्रमण-की र॒क्षा करना नहीं, वरू 
हढष, ईर्ष्या, प्रतिस्पर्डा और गरुटवन्दी है । गुटवन्दी के आधार.पर निर्मित-प्रादेशिक़ संगठन जैसे नाटो 
सीटो, सेण्टी आदि शान्ति और सुरक्षा को तहीं वरन युद्ध की प्रशृत्ति को प्रोत्साहित करते हैं. सैनिक 
स्वरूप वाले इंन प्रादेशिक संगठनों मे. शोतयुद्ध -और ग्रुटबन्दी. को बढ़ावा दिया है। . सोवियत संघ 
के प्रभाव को न्‌ बढ़ने देने और साम्यवादी राष्ट्रों के सम्भावित आक्रमण से रक्षा करने के लिए यदि 
तोटो” की स्थापना हुई तो उसको प्रतिक्रियास्व॑रूप साम्यवादी राष्ट्रों ने मिलकर वारुसा पैक्ट' का 
निर्माण कर डॉलां । इन प्रादेशिक संगठनों से- विश्वशान्ति और सामूहिक. सुरक्षा की समस्या 
सुलझने के स्थाव पर उलझती रही। इन संगठनों और समझौतों ने अन्तर्राष्ट्रीय समस्याएँ उत्तन्न 
कीं, तनाव को बढ़ाया और संयुक्त राष्ट्रसंघ के महत्व को प्रठायो है।. 


साघपुहिक सुरक्षा ओर निरस्त्रीकरण 
(03,8(7५४९० 5£८एरएश 0र) 7798348/0.50/0 2५7) 


युद्ध की समस्या सुलझाने” के लिए सामुहिक सुरक्षा और निरस्त्रीकरण दो पृथक मार्ग 

 हैं। अभी तक इन दोनों - को पूंथक' दृष्टिकोण ही. माना 'जाता . रहा और .इसके आपसी सम्बन्धों 
की. वहुत॑। 'कर्म चर्चा-हुई, है। तथ्य यंह है' कि सैद्धान्तिक दृष्ठि' से इनमें काफी -घनिष्ठ सम्बन्ध हैं। 

बेन्जासिन कोहन ने इनमें” घनिष्ठ सम्बन्धों की चर्चा करते हुए कहा हैं : “मैं इस तथ्य पर जोर 

डालना चाहूँगा-- कि. सामुहिंक. सुरक्षा" के “कार्यक्रम तथा निरस्त्रीकरण-में घनिष्ठ सम्बन्ध हैः दोनों 
प्रकृतिवश साथं-साथः चलते हैं । 'निरस्त्रीकरण के क्षेत्र-में हम उस दिन की तलाश में हैं जब किसी 

राष्ट्र के पास शस्त्रधारी सेना अथवा- ऐसे हथियार नहीं होंगे जो ” उसके पड़ौसी के लिए भग का 
कारण-बन सके । . सामूहिक सुरक्षा के क्षेत्र में-.हम उस- दिन की प्रतीक्षा में हैं जबकि राष्ट्र अपनी 

सुरक्षा के लिए अपनी निजी सेनाओं पर इतने निर्भर नहीं रहेंगे जितने संयुक्त राष्ट्र पर । यदि राष्ट्र 

को येह विश्वास दिलाया जा सके कि आक्रमण होने पर वे अकेले नहीं होंगे तो उन्हें प्रतिरक्षों * 

* लिए कम हथियारों की आवश्यकता होगी। जैसे-जैसे निरस्त्रीकरण के क्षेत्र में प्रगति की जाती 


वैसें-वैसे सामूहिक सुरक्षा की स्थापना का कार्य सफल हो जाता है। दोन साथ-साथ चलते रहते 
हैं***'निरस्त्रीकरण और सामुहिक सुरक्षा शान्ति के लिए दो महान साहस हैं । 
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«  -/ ',सामुहिकसुरक्षा और विश्वसरकार “४ / , कु 
(20/#ऋटाएड 58एएचाश 87० ए/0ारा।॥0 60५एरापाधडाबा) 


क्लाड के अनुसार शक्ति के व्यवस्थापन-,(]५87282०7 था ०(-००७९7) की अनेक युक्तियाँ 
हैं जैसे सामुहिक सुरक्षा, शक्ति सन्‍्तुलत और विश्वे सरकार के उपागम.। शक्ति के व्यवस्थापन की 
दृष्टि से सामृहिक सुरक्षा उपागम की स्थिति शक्ति सन्तुलग और विश्व” सरकार के बीच में है । 
शक्ति सच्तुलन की तुलना में इसमें (सामूहिक सुरक्षा) शक्ति का नियन्त्रण अधिक होता है किन्तु 
विश्व सरकार की तुलना में यह नियन्त्रण कम साबित होगा। सामुहिक सुरक्षा की संकल्पना एक 
विकल्प के रूप मे की गयी' है जो इसलिए उपयोगी हो सकती है कि विश्व सरकार का अभी तक 
कोई अस्तित्व नही है । सामूहिक सुरक्षा के समर्थकों का कहना है कि इसे एक संक्रमणकालीन उपाय 
माना जाना चाहिए जिससे, अन्त मे विश्व सरकार की स्थापना हो सकेगी । डॉ० अप्पादोराय के 
अनुसार विश्व सरकार की स्थापना का पक्ष प्रवल है क्योंकि युद्ध को समाप्त किये बगर उस असु- 
रक्षा की समाप्ति नही हो सकती जिसके अन्तर्गत मनुष्य रहते है तथा विश्वशान्ति भी स्थापित नही 
हो सकती । विश्वशान्ति केवल विश्व सरकार की स्थापना से ही सम्भव हे । 


सामुहिक सुरक्षा और शक्ति सन्तुलन 
(00॥,8८7"५४४ 5४एऋर८एशा'शए ७०0 88,5२( 098 709४?) 


सामृहिक सुरक्षा की अवधारणा को 'शक्ति सन्तुलन सिद्धान्त” का विकल्प माना जाता है । 
क्लाड के अनुसार सामूहिक सुरक्षा शक्ति वेः व्यवस्थापन की दृष्टि से शक्ति सन्तुलन की तुलना भे 
एक अधिक केंन्द्रीकृत प्रवन्ध है। इसमें शक्ति; सच्तुलन की तुनना में शक्ति का नियन्त्रण अधिक 
होता हे । सामुहिक सुरक्षा अवधारणा के जनक वुडरो विल्सन ने शक्ति सच्तुलन अवधारणा का 
विरोध करते हुए लिखा था कि शक्ति सन्तुलन वाली विश्व व्यवस्था मे राष्ट्र प्रतियोगितापूर्ण 
सन्धियों मे बँध जाते है तथा वाध्यकारी शक्ति का प्रयोग राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं तथा 
स्वार्थपूर्ण लक्ष्यों को पूरा करने के लिए करते है जबकि सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था मे राष्ट्रो के 
सहयोग का लक्ष्य होता है न्याय एवं सुरक्षा की व्यवस्था करना ' जिसमे बाध्यकारी शक्ति के प्रयोग 
सामान्य शान्ति की स्थापना के लिए किया जाता हैं। हे । 
साथुहिक सुरक्षा व्यवस्था' का प्रतिपादन इस रूप में किया जाता है कि यह शक्ति सन्तुलन 
व्यवस्था का अन्त कर अन्तर्राष्ट्रीय समाज के रूप को बंदल देगा। शक्ति सन्तुलन सिद्धान्त की 
निहित मान्यताएँ सामूहिक सुरक्षा के विचार से मेल नहीं खाती है। पामर तथा पकिन्स का मत 
है कि प्रभावशाली विश्व सरकार के अभाव मे सामूहिक,सुरक्षा के ,सारे प्रयत्न शक्ति सन्तुलन से 
सम्बन्धित हो जाते है। क्विसी राइट का मत हे कि, “शक्ति सन्तुलनब तथा सामूहिक सुरक्षा के 
बीच सम्बन्ध एक ही साथ एक-दूसरे के पूरक तथा विरोधी रहे है ।”? वे आगे लिखते है कि 
सामूहिक सुरक्षा को शक्ति सन्तुलन पर आधारित होना चाहिए ।”* राष्ट्रसंघ की स्थापना 
यद्यपि इस उद्देश्य से की गयी थी कि सामूहिक: सुरक्षा व्यवस्था शक्ति सन्तुलन का अन्त करके 
उसका स्थान प्राप्त कर लेगी। परन्तु शाष्ट्रसंघ का ण्ही अनुभव, था कि सामूहिक सुरक्षा का लक्ष्य 
बिना शक्ति सन्तुलन के साधन के प्राप्त नहीं हो सकता। यह स्वीकार किया गया कि प्रभावशाली 
राष्ट्रसंघ के लिए शक्ति सन्तुलस एक आवश्यक शर्त है। ओपेनहीस का विचार था कि, राष्ट्र संघ 
का अस्तित्व शक्ति सन्तुलन को और भी आवश्यक बना देता है, क्योकि' कोई भी शक्तिशाली 
राष्ट्र राष्ट्रंथ का उल्लंघन कर सकता था ।” राष्ट्र संघ की भाँति संयुक्त राष्ट्र संघ भी शक्ति 
सन्तुलन की दिशा मे कार्य करता है। अतः असत्तर्राष्ट्रीय राजनीति की वास्तविकता इसी ओर 
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संकेत करती है कि सामूहिक सुरक्षा 'का आधार शक्ति सन्तुलन ही होगा। सामूहिक सुरक्षा 
व्यवस्था शक्ति-सन्तुलन के द्वारा ही लागू हो सकती है । सिद्धान्ततः शक्ति सन्तुलन तथा सामूहिक 
सुरक्षा एक-दूसरे की विरोधी हैं, परन्तु अन्तर्राष्ट्रीय समाज के वर्तमात ढाँचे के अन्तर्गत सामूहिक 
सुरक्षा के प्रयत्त शक्ति सन्तुलन से ही सम्बन्धित होंगे। अतः शक्ति 'सन्तुलनः तथा सामूहित 
सुरक्षा एक-दूसरे के विरोधी तथा पूरक दीनों ही हैं । हे 


__ सिसलुलन | - चाबहिकयुरकषा.. सन्तुलन 


, शक्ति सन्तुलन और सामूहिक सुरक्षा सिद्धान्तों में निम्नलिखित अन्तर हैं : 


७७७७७" अर वलकई 


... सामूहिक सुरक्षा 


. शक्ति सन्तुलन व्यवस्था प्रतियोगी स्वरूप | ।. सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था एक सा्वभौमिक 


वाली सन्धियों (०णराएथापए8९ शी[धिा- 
८९४) के परिणामस्वरूप 'स्थापित होती हैं । 


, शक्ति सन्तुलन की धारणा दो या दो से 
अधिक विरोधी गुठों के अस्तित्व को 
मानकर चलती है जो परस्पर | संघर्षशील 
स्वभाव के हैं । 

« शक्ति सस्तुलन शान्ति व व्यवस्था के 
निर्माण के लिए संघषंपूर्ण सहयोग का 
इच्छुक है । 


« शक्ति सन्तुलन सिद्धान्त ग्रुटवन्दी के आधार: 


पर आक्रमणकारी का विरोध करता है । 


. शक्ति सन्तुलन के अन्तर्गत बंधे राज्य 
आक्रमणकारी का विरोध करनले के लिए 
उस समय ही एक साथ उठ खड़े होंगे 
जबकि उन सबके हितों को आक्रमण से 
हानि पहुँचने की सम्भावना होगी । शक्ति 
सन्तुलन की व्यवस्था के अन्तगेत बहुधा 
ऐसा होता है कि जिस राज्य का राष्ट्रीय 
हित आक्रमण से प्रभावित नहीं होता वह 
युद्ध के पचड़े से दूर रहता है ॥ 

. शक्ति सन्तुलन व्यवस्था ढीली ढाली होती 

| 

५ अप सन्तुलन॒ व्यवस्था यथार्थवादी 
(एब्ट्राग४00) है तथा एक राष्ट्र की 
आक्रमण का विरोध करने की केवल तभी 
सलाह देती है जब आक्रमण उसकी स्वग्रं 
की सुरक्षा के लिए घातक हो । 


. शक्ति सन्तुलन की व्यवस्था सकारात्मक है 
क्योंकि इस व्यवस्था में 'राष्ट्र विचार, 
सिद्धान्त, मान्यताओं और समान हितों की 
___ दृष्टिसेमिलकर एक होते हैं।_ | ऊएकत्रितहोते हैं। ..0हते होते हैं । 


सन्धि है जो प्रतियोगी सन्धियों से भिन्न 
है। यह 'कुछ संगठित राष्ट्रों के विरद्ध 
सन्धि नहीं है वरन्‌ प्रत्येक आक्रमणकारी 
के विरुद्ध है । 


« सामूहिक सुरक्षा की धारणा में गुट्वन्दी 


की पूर्व कल्पना नहीं है, वह एक विश्व के 
सिद्धान्त को मानकर चलती है । 


. सामूहिक सुरक्षा का सिद्धान्त संघर्ष को 


प्रतिबन्धित करने के लिए सामान्य सहयोग 
पर बल देता है ॥ 


- सामूहिक सुरक्षा'की अवधारणा सामान 
, सहयोग के आधार पर आक्रमणकारी का 


विरोध करती है। 


. सामूहिक सुरक्षा का सिद्धान्त यह मानता 


है कि किसी एक टाष्ट्र पर किया गया 
आक्रमण शान्ति के लिए संकठ है और 
इसका विरोध करने के लिए प्रत्येक राष््र 
को कटिबन्द्ध रहना चाहिए । 


. साथूहिक सुरक्षा की व्यवस्था हृढ़ और 


संगठनवद्ध होती है । 


. सामूहिक सुरक्षा की व्यवस्था कुछ अधिक 


सैद्धान्तिक और आदर्शवादी है क्योंकि यह 
राज्य को सर्देव आक्रमण का विरोध करने 
को प्रेरित करती है क्योंकि उसका गा 
आक्रमण से प्रभावित हुए बिना नहीं रू 
सकता है ! 


. सामूहिक सुरक्षा की व्यवस्था नक्रारातक 


है क्योंकि इस व्यवस्था के अन्तर्गत राष्ट 
आक्रमण का विरोध करने की भावता सं 
एकत्रित होते हैं। 


शर्त सन्‍्तुलन और सामूहिक सुरक्षा के मध्य इन असमानताओं के बावजूद कंतियव 


है 
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समानताएँ भी हैं। दोनों मान्यताएँ ग्रतिरोध (४८०४थ॥०८) के सिद्धान्त पर आधारित है॥ शक्ति 
सन्तलन में स्वयं को इतना शक्तिशाली वनाग्ा जाता है कि विरोधी ,मु हू न उठा सके और सामुहिक 
सरक्षा में भी शक्ति का एक्रत्रीक्रण कर आक्रमणकारी की महत्वाकांक्षाओों पर प्रतिवत्ध लगाया 
जाता है॥ दोनों ही अवधारणाएँ 'शान्ति के लिए युद्ध (फ्श ००४००) में विश्वास रखती है । 
द्वोनों ही“राज्यों क्रे सामुहिक सहयोग में विश्वास करती है। क्लॉड के अनुसार सामूहिक सुरक्षा 
को शक्ति ससन्तुलन का एक परिवद्धित 'संस्करण मानना चाहिए, न कि पूरी तरह से भिन्न और 
शक्ति सत्तुलन का विकल्प 7 क्विसी राइट के अनुसार, “सामूहिक सुरक्षा और शक्ति सन्तुलन 
के बीच वही अन्तर है जो “कला” और 'प्रकृति” के अच्तगंत हीता है।” ' हे 

उपर्युक्त समानताओं के अतिरिक्त शक्ति 'सन्तुलब॒ तथा सामूहिक सुरक्षा में निम्नलिखित 
समानताएँ महत्वपूर्ण है + 

(4) शक्ति सन्तुलच तथा सामुहिक सुरक्षा दोनों का लक्ष्य सामूहिक प्रयस्नों के द्वारा विश्व 
शान्ति की स्थापना तथा 'शज्यों की स्वतन्त्रता की रक्षा करना । 

- (2) दोनों ही विचारधाराएँ शक्ति! के विचार पर आधारित हैं तश्ना इनमें राष्ट्रों की. 
पारस्परिक शक्ति का अनुमान लगाया जाता है।_ 

“”. (3) गक्ति सन्तुलन का अर्थ शक्ति के समान तथा असमान वितरण दोंनों रूपों में लिया 
जाता है। 'सन्तुलन” का क्र्ष अपने विरीधी के मुकाबले में शक्ति प्रधानता से ही अधिकतर लिया 
जाता है। सामूहिक सुरक्षा के लिए तो शक्ति की अधिकता एक आवश्यक शर्ते है। शक्ति सन्तुलन 
तथा सामूहिक सुरक्षा दोनों शक्ति की अधिकता पर बल देते है । 

(4) दोनों ही सिद्धान्त यथास्थिति कायम रखते हुए अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था में स्थायित्त्व, 
शान्ति व सरक्षा बनाये रखना चाहते हैं। "' 

(5) दोनों ही सिद्धान्त आवश्यकता पड़ने पर थुद्ध करने के लिए तैयार रहते है । ग्रद्यपि 
दोतों का लक्ष्य शान्ति बनाये रखना है, परन्तु भविष्य मे स्थायी शान्ति बनाये रखने की दृष्टि से 
वर्तमान शान्ति भंग करने को उन्नित समझते है । 2, « 3 

#6) प्रभावशाली विश्व सरकार के अभाव में सामूहिक सुरक्षा' की व्यवस्था को शक्ति 
सन्तुलन के रूप में ही लागू किया जाता है4_, 

(7) अक्ति सन्तुलन त्तथा सामूहिक,सुरक्षा दोनों शक्ति को नियन्त्रित करने क्े साधन है । 


हर सामुहिक सुरक्षा एवं राष्ट्रंघ ” 
(५0०0.,2(77५४58, 8४2एएशाए५ 0॥०५505878 पर पृ्तछ 7.8806078 09 ॥२७॥ै0४8) 


सामूहिक सुरक्षा की अवधारणा ने राष्ट्रसंघ-के रूप में पहली बार संगठनात्मक रूप धारण 
किया । राष्ट्रसंघ के विधान की धारा 0 से 6 तक सामूहिक सुरक्षा से सम्बन्धित प्रावधानों 
की चर्चा की गयी है। विधान की धारा 0 में कहा गया है कि “संघ के सद्रस्य उसके सभी 
सदस्यों की प्रादेशिक एकता एवं राजनीतिक -स्वतन्बता का सम्मान करने तथा उन्हें वाह्य आक्रमण> 
के विरुद्ध सुरक्षित रखने,का वचन द्वेते है। इस प्रकार के किसी आक्रमण के.होने अथवा इस 
प्रकार के आक्रमण की धमकी अथवा भय उत्लन्न होने की अवस्था में परिषद उन साधनों के विषय 
में परामर्श देगी जिनसे इस उत्तरदायित्व को पूरा किया जा सकेगा ।” धारा ॥6 के अन्तर्गत 
सदस्य राष्ट्र आवश्यकता पड़ने पर सामुहिक सुरक्षा के लिए उपयक्त कदम उठाने को वचनवद्ध थे । 

इन प्रावधानों के बावजूद राष्ट्रसंघ के अन्तर्गत सामुहिक सुरक्षा पद्धति सफलतापूर्वक कार्य. 
नहीं कर स़की । संयुक्त राज्य अमरीका ने राष्ट्रसंघ की सदस्यता स्वीकार नहीं की, सोवियत संघ 


ही 4४ झ् 
बगल एजाीएलारएड इल्टापााए बाणांत छ८ एल्ट्टधात०ते ' 88 आंग्राए।ए 8 ॥2रंइटत एलाशंणा 0006 छ]- 


क्ा06 छह 70 ब5 ॥. ताइ॥विएयाए तॉरिटालता, 5एशलत ब्य्डपता।र्त ठिवचाठ वादा. _0ह0/८टाक22 


डे 
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राष्ट्रसंघ से वाहरः रहकर अपनी शक्ति बढ़ाता: रहा, इंगलेण्ड ने. इसके अनुग्रह का उचित सम्मान 
नहीं कियो औरं वांद के वर्षों में जापान, जर्मती और इटली से खुलेआम-इसकी अवहेलना को । 
प्रोरम्भ से ही महाशंक्तियाँ “इसकी संदर्स्प नहीं बनीं और जिन: देशों ने इसकी सदस्यता स्वीकार 
की- वे “ सामूहिक: सु रक्षां- व्यवस्था को ,विशेष : समर्थक नहीं:. थीं. फ्रांस जर्मनी * के विरुद्ध सुरक्षा 
चाहता था:और सोवियत संघ फासीवाद के प्रसार के विरुद्ध: सुरक्षा के लिए चिन्तित था] साम्े 


“हिंक सुरक्षा से” सम्बन्धित रॉष्ट्रसंघ के विधान की धारा 6: को कभी क्रियान्वितःही नहीं किया 


गया। .. ६: 5 ४ की 
राष्ट्रसंघ के अन्तर्गत ' किये गये सांम्हिक' सुंरक्षा:के -कतिपय: कार्यो का विश्लेषण करने से 
इस व्यवस्था की बुनियादी कंम्जोरियाँ उभरकर सामने आ-जांती हैं ः ह 
() कोफू ठापू का सामला--सन्‌ 923 में जब इटली ने :यूनात .के कोफू ठापु पर 
'बमबारी. करके. उस .पर अपना अधिकार करे .लिया तब यूनान ने. राष्ट्रसंघ/विधात के अनुच्छेद 6 ' 
के अन्तगेत इटली के विरुद्ध राष्ट्रसंघ- सें:अपील की-।7 इटली ने: इसके जबाव. में 'यह तके. दिया 


“के उसने कोई आक्रमणकारी. कार्य' नहीं किया है, .अतः 'अदुच्छेद 6 उंस पर लांगू ही,नहीं होता 


है। राष्ट्रसंध की परिषद ने इस समस्या को सुलझाने :के लिए: राजदूतों की एक. सभा बुलाने का 
आदेश दिया । जिन' शर्तों पर.इस समस्या का समाधन हुआ वे स्पष्ट रूप-से इटली के पक्ष में थीं। 
'इस प्रकार राष्ट्रसंघ आक्रान्त की रक्षा करने. और सुरक्षा एवं शान्ति भंग करने को मर्गरादित 


करने में असमर्थ रहा ।, ..  : 6  , ५ 


(7) मंचूरिया काण्ड--8. सिंतम्वर, 93॥ को जापान' ने मध्य मंजूरियां पर वध्ति 
कोर कर लिया 4 चीन ने राष्ट्रसंघ के विधान की धारा 0, ,,5 व 6 के अन्तर्गत जापानी 
आक्रमण से रक्षा' के लिए राष्ट्रसंघ से प्रार्थना की । पर ब्रिटेन इस पक्ष में नहीं था कि राष्ट्रसंप 
जापान के विरुद्ध कोई कारगःर कार्यवाही करे। परिणाम यह हुआ कि 2] सित॑म्वर, .93] को 
जब 'शाष्ट्रसंघ॑ परिषद ने एक प्रस्ताव द्वारा विवादग्रस्त पक्षों से. अपनी-अपनी सेनाएँ पीछे हटाने को ' 
कहा तो जापान ने इसकी कोई परवाह नहीं की । 9 अक्टूबर को. चीन ने पुत्र: राष्ट्रसंघ से.सुरेक्षा “ 


: प्रदान करने की प्राथना की.। जब लड़ाई ज्यादा -फैल गयी तब अमरीका ने अपने एके प्रतिनिधि ' 


को ही पेरिस की सन्धि के अनुसार कार्यवाही करने के लिए परिषद :के साथ बैठने का अधिकार ' 


'दिया। जापानी प्रतिनिधि ने इसको घोर विरोध-कियां ।. राष्ट्रसंघ को अमरीका के इस सहयोग 


से राजनयिक क्षेत्रों में काफी उत्साह बढ़ गया । ऐसा समझा गया कि राष्ट्रसंघ ने जापान की . 
खो दिया तो उसकी जगह पर अमरीका जैसा राष्ट्र उसे प्राप्त हो गया । किन्तु इस आशा पर 


'तुरनत ही पानी फिर गया । अमरीकी प्रतिनिधि-ने यह घोष॑णा की कि कौंसिल की कार्यवाही मै - 


उसी सीमा तक भाग लेगा जिसका सम्बन्ध पेरिस पैक्‍्ट से होगा। वास्तव में, अमरीकी सरकार 
राष्ट्संघ में कोई सक्तिय भाग लेने के लिए अभी तैयार नहीं थी। ' / 
' इाष्ट्रसंघ परिषद ने जापान से आग्रह किया कि वह मंचूरिया से अपनी सेनाएँ हटा ले परत 


ह॒ जापांन ने अपने निर्षेधाधिकार से ' इसे रह कर.दिया। 9 नवम्बर 93- को जापान ने पेरियद : 


के इस प्रस्ताव को स्वीकार कंर लिया कि संघ का एक जाँच कमीशन सुदूर-पूर्व भेजा जाय जिस * 
ब्रिटेन, अमरीका, फ्रांस तथा जम॑ंनी के प्रतिनिधि हों । वाद में 8 जनवरी, 932 की जापान हे 
शंघाई प्र अपना अधिकार केर' लिया और. चीन ने पुन: राष्ट्रसंघ का दर॒वाजों खटखठायो। 


मार्च, [932'को संघ की महांसभा मे जापन की शंघाई खाली करने का आदेश दिया | जापान ैं , 


शंघाई तो खाली कर दिया पर मंचूरिया पर अपना कब्जा फ़िर भी जारी रखा। 8 फरवर, 
932 को जापान ने मंजूरिया के मं चुकुओं नामक. स्थान पर एक कठपुतलो सरकार स्थापित कर 
दी...2 फरवरी 4933 को राष्ट्रसंघ महासभा ने एक. और प्रस्ताव पास करके जापान की निंदा 
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की । पर जापान ने इस प्रस्ताव की भी उपेक्षा कर दी। राष्ट्रसंघ के अन्य * सदस्य देशों ने जापान 
को सीधे रास्ते पर लाने के लिए मंचुकुओं सरकार को मान्यता देने से इन्कार तो कर दिया, 
प्र इसके अतिरिक्त और कुछ भी कार्यवाही नहीं की । 

चीन और जापान दोनों राष्ट्रसंघ के सदस्य थे और इस हैसियत से दोनों ने वादा किया 
था कि वे किसी भी देश की प्रादेशिक अखण्डता पर अतिक्रमण नहीं करेंगे । पर जापान राष्ट्रसंघ 
के एक सदस्य राष्ट्र पर खुले तौर से आक्रमण कर उसके प्रदेशों पर अपना आधिपत्य जमा रहा 
था। राष्ट्रसंघ के विधान के अनुसार जापान को आक्रमणकारी घोषित किया जाना चाहिए था 
और आक्रमणकारी के विरुद्ध सैनिक तथा आध्िक पांबन्दियाँ लागू करनी चाहिए थीं। जापान के 
तग्त और लज्जाहीन आक्रमण को केवल इसलिए भुला दिया गया कि पश्चिम के साम्राज्यवादी 
बड़े राष्ट्रों को उम्मीद थी कि जापान अन्ततः सोवियत संघ पर चढ़ाई करेगा | चीन और सामूहिक 
सुरक्षा के लिए उन्हें कोई प्रवाह नहीं थी। राष्ट्रसंघ के एक सदस्य पर बलात्कार होता रहा - 
उसके विधान का उल्लंघन होता रहा लेकिन किसी ने इसको रोकने के लिए कोई सक्रिय या 
व्यावहारिक कदम नहीं उठाया । सामूहिक सुरक्षा का सारा सिद्धान्त एक कोरी कल्पना बन गया। 
इस कारण राष्ट्रसंघ पर से लोगों का विश्वास जाता रहा। 


(7) अबीसीनिया पर आक्रमण--सामूहिक. सुरक्षा सिद्धान्त की सबसे कठोर परीक्षा 
इटली-अबीसीनिया युद्ध के दौरान हुई। मुसोलिनी ने । अक्टूबर, 935 को अबीसीनिया पर 
हमले का आदेश दिया। राष्ट्रसंघ ने इटली को आक्रामक घोषित करके विधान की 46वीं धारा 
के अनुसार उसके विरुद्ध आशिक प्रतिबन्ध लगाने के लिए एक समिति का संगठन कर दिया इसके 
विरुद्ध मुसोलिनी ने राष्ट्रसंघ को धमकी दी। फिर भी, समिति ने राष्ट्रसंघ के सभी सदस्यों से 
अनुरोध किया कि वे इटली से अपने सव प्रकार के आर्थिक सम्बन्ध विच्छेद करलें और उसे युद्धोप- 
योगी सामग्री देना बन्द कर दें। राष्ट्रसंघ के इतिहास में यह पहला अवसर था जब आक्रमणकारी 


+ 


के विरुद्ध आर्थिक पाबन्दियाँ लगाने का निर्णय किया गया । 

फ्रांस की स्थिति बड़ी विचित्र थी। उसे अपने ऐसे साथी के विरुद्ध पावन्दियाँ लगानी पड़ीं, 
जिसको उसने हाल ही में अपना मित्र बनाया। वह इटली पर अधिक दवाव नही डालना चाहता 
था। तेल पर पाबन्दी लगाने से मुसोलिनी के अबीसीनिया अभियान की अकाल मृत्यु हो सकती थी 
पर ब्रिटेन और फ्रांस , इस पावन्दी को लगाने नही देना चाहते थे। अवीसीनिया को लेकर ब्रिटेन 
इटली के साथ कोई युद्ध मोल नही लेना चाहता था। इस सम्बन्ध में होर-लावाल समझौता (ब्रिटिश 
विदेश सचिव तथा फ्रेंच विदेश सचिव) हो चुका था और इटली को आश्वस्त कर दिया गया कि 
उसे किसी खास कठिताई का सामना नही करना पड़ेगा। फ्रेंच विदेश सचिव लावाल ने गुप्त रूप 
,से मुसोलिनी को इस आशय का आश्वासन भी दे दिया। | मई, 936 को अवीसीनिया की 
राजधानी अदीसअबावा पर इटली का अधिकार हो गया। 30 जून को अवीसीनिया के सम्राट 
हेल सिलासी ने सभा में स्वयं उपस्थित होकर राष्ट्रसंघ से सहायता की प्रार्थना की, परन्तु राष्ट्र 
संघ पर इसका कोई प्रभाव नही पड़ा । एक के बाद दूसरा देश प्रतिवन्ध उठा रहा था पश्चिमी 
राष्ट्र अबीसीनिया के प्रति अब किसी प्रकार.की सहानुभूति प्रदर्शित करने के लिए उत्सुक नही थे । 
सोवियत प्रतिनिधि, को छोड़कर सच्चा में किसी ने भी अवीसीनिया का समर्थन नहीं किया । इसके 
वाद ब्रिटेन और फ्रांस के प्रयास से अवीसीनिया राष्ट्रसंघ से निकाल दिया गया | नवम्बर 938 

में ब्रिटेत और फ्रांस ने अवीसीनिया पर इटालियन आधिपत्य को मान्यता दे दी । 
प्रो० गेथोने हार्डी के अनुसार इटली की विजय राष्ट्रसंघ पर एक सांघातिक आघात था 
और इसके फलस्वरूप राष्ट्रसंघ का रहा-सहा प्रभाव भी जाता रहा। इस काण्ड से उसे ऐसा धक्का 
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लगा जिससे वह कभी सेंघल नहीं सका। छोटे-छोटे राष्ट्र जो राष्ट्रसंघ और सार्युक्ति 
सिद्धान्च पर आश्वित थे, उनका विश्वास सदा के लिए राष्ट्रसंघ पर से उठ गया। 
फ्रांस और ब्रिटेन के अपने राष्ट्रीय हित सामूहिक सुरक्षा की जरूरतों में शरण, 
* गये और इन दोनों राप्ट्रों ने अपने राष्ट्रीय हितों को सामूहिक सुरक्षा एवं शात्रि है , 
वड़कर माना । वे सामूहिक सुरक्षा उपागम के साध्यम से अपने राष्ट्रीय हिल करे... 
तत्पर न थे । ः | 
डॉ० महेख्कुमार के अनुसार, “लेकिन: यह निश्चय के साथ कहा जा सकता है? 
सीनिया का मामला सामहिक सुरक्षा के लिए अधिक कारगर कसौटी सावित हुआ .. 
मामले में मंचूरिया के मामले की अपेक्षा अधिक जोर-शोर से सामूहिक सुरक्षा हा; 
कोशिश की गयी थी |” ; 
संक्षेप में, सामुहिक सुरक्षा के विकास और लागू करने के साधन के स्प में ५... 
तरह दुविधा ग्रस्त था तथा, वास्तव में, प्रारम्भ से ही शक्तिहीन था 
सामूहिक सुरक्षा एवं संयुक्त राष्ट्रसंघ 
(0०07.एट7५४ ह#:20णराप५ #पए प्रप्त& ए. ।९. 0.) 
राष्ट्रसंघ की भाँति संयुवत राष्ट्र के चार्टर में भी सामूहिक सुरक्षा की अदाओं 
है। इस व्यवस्था की स्थापना करते समय इस वात॑ का ध्यान रखा गया कि संयूकत्र रा रे 
गत सामुहिक सुरक्षा की व्यवस्था, राष्ट्रसंघ के अन्तर्गत स्थापित व्यवस्था से अधिर ४१५ 
हो । अतः संयुक्त राष्ट्र के विधान के अनुच्छेद 43 के अन्तर्गत यह व्यवस्था की गयी हि 
स्थापना के लिए जब जैसी आवश्यकता हो तव संघ के सदस्य राष्ट्र सुरक्षा परिषद वी 
लिए अपने सशस्त्र सैनिक तथा अन्य सुविधाएँ परिषद के सपुर्द -करेंगे ।/ शान्ति और « 
स्थापित रखना सुरक्षा परिषद का प्रमुख दायित्व है। फिर भी महासभा के 'शात्ति रे हि 
प्रस्ताव” में यह व्यवस्था कर दी है कि यदि कभी शान्ति के लिए संकट पैदा हो आर 
भंग हो अथवा आक्रमण हो जाये और सुरक्षा परिषद अपने .स्थायी सदस्यों द्वारा हि 
किये जाने के कारण कोई कार्यवाही न कर सके तो महासभा उस विवाद को अपना सक्ष 
अविवेशन बुलाकर तुरन्त अपने हाथ में ले सकती है और स्थिति का मुकाबताकलेः 
सामूहिक कार्यवाही का सुझाव दे सकती है, जिसमें समस्त्र सेना के उपयोग वा श्र 
शामिल है । न्‍े न्‍ट 
संयुक्त राष्ट्रसंघ ने सामूहिक युरक्षा से सम्बन्धित निम्न प्रकार की कार्यवाही री 
() कोरिया का सामला--संयुकत राष्ट्र के अन्तर्गत सामूहिक सुरक्षा वी परीक्षी 7 * 
पहली बार सन्‌ 950 में आया जबकि दक्षिण कोरिया के विरुद्ध उत्तरी कोरिया द्वाग 
किया गया। सुरक्षा परिषद ने निर्णय किया कि उत्तरी कोरिया के हमले से विश्व 
है, यद्यपि यह निर्णय सोवियत प्रतिनिधि की अनुपस्थिति में ही. किया जा सका था। हैं 
पद ने दोनों परक्षों को फौरन युद्ध वनन्‍्द करने तथा सेनाओं को 38 -अक्षांग रैसा तीस 
के लिए कहा । उत्तर कोरिया ने जब सुरक्षा परिषद के इस कथन की सर्वगां दब 
उसने अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति स्थापित करते के लिए सैनिक कार्यवाही फसलें हों 
3. शैबॉगार सात ला व, राएलशवए्चोी अलगांव5़ 957, 9. 277. 
£ “अल्वर्राष्ट्रीय शान्ति एवं सुरक्षा बनाये रखने में सहयोग देने के लिए संयुक्त राष्ट्र * पे 
यह उत्तरदायित्व स्वीकार करने है कि अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति एवं सुरक्षा बनाये देखें ४ 
लिए ये सुरक्षा परिषद के साँगने पर विशेष तथा समझौनों के अनुसार आगी ना 
सहायता एवं सुविधाएँ, जिनसे मार्य अधिकार भी सम्मिलित हैं, प्रदान बरेंगे। है 
का चाटर, अनुच्छेद 43 | 
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किया । उन दिनों सोवियत रूस द्वारा कम्युनिस्ट चीन को मान्यता न देने के प्रतिवादस्वरूप 
संघ की सव बैठकों का बहिष्कार किया जा रहा था अंतः सुरक्षा परिषद में संयुक्त राज्य अमरीका 
का कोरिया मे सैनिक कार्यवाही का प्रस्ताव 25 जून, 950 को बड़ी सुग्रमता से पास हो गया । 
सुरक्षा परिषद में इसके पक्ष में नौवोट आये, यूगोस्लाविया में वोट नहीं दिया, रूस अनुपस्थित 
था.। एक दूसरे प्रस्ताव में यह सिफारिश की गयी थी कि “संयुक्त राज्य संघ के सदस्य कोरिया के 
गणराज्य को ऐसी आवश्यक सहायता दें जो सशस्त्र आक्रमण का प्रतिरोध कर सके तथा उस 
क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा बनाये रख सके।” यह प्रस्ताव सात वोटों से पास 
हुआ, ग्रूगोस्‍लाविया तटस्थ रहा, मित्र और भारत ने वोट में भाग नहीं लिया, सोवियत संघ 
अनपस्थित था । ॥ 

इससे पूर्व अमरीकी सरकार ने ऐलान किया कि हमसे अमरीकी वायसेता और नौसेना 
को यह आदेश दे दिया है कि वे सुरक्षा परिषद के 25 जून के संकल्प को क्रियान्वित करने में 
दक्षिण कोरिया की सेना की" सहायता करें॥ 27 जून से सुरक्षा परिषद ते यह निर्णय लिया कि 
अविलम्ब सैनिक कदम उठाना आवश्यक है और इस' प्रकार अमरीका की कार्यवाही को अपना 
लिया । संयुक्त राष्ट्रसंघ के 60 सदस्यों मे से 6 ने अपनी सशस्त्र सेनाएँ भेजी । इत 6 सदस्यों 
में से अमरीका, ब्रिटेन और कनाडा नही सेना की काफी मात्रा भेजी। कोरिया मे लड़ने वाली 
कुल सेना का 90 प्रतिशत भाग दक्षिण कोरिया और अमरीका का था। नवम्बर 950 में 
कोरिया के युद्ध में चीन के स्वयंसेवक भाग लेन लगे । इससे युद्ध की समस्या बहुत अधिक गम्भीर 
हो गयी । 5 

न सामूहिक सुरक्षा की दृष्टि से विचार करने पर कोरिया की घटना से निम्नलिखित तथ्य 
उभरत हू : ५; लय 

() संयुक्त राष्ट्रसंघ की इस कार्यवाही में अमरीका ने जो कम किया उसे क्या वास्तव 
मे सामूहिक सुरक्षा का कार्य कहा जा सकता है ? यह किसी भी हालत में संयु क्‍त राष्ट्रसंघ का युद्ध 
नही पर संयुक्त राज्य अमरीका का युद्ध था। हि " 

(2) संयुक्त राप्ट्र के महासचिव ने 4 जुलाई, 950 को पचास राज्यों से कोरिया में 
सेना भेजने 00% अपील की थी, जिसमें पैंतीस ने तो इंकार कर दिया या उत्तर ही नहीं दिया, शेष 
जिन राज्यों ने सेनाएँ भेजीं वे अमरीकी गुट के थे और उन्होंने भी वहुत कम मात्रा में सेना भेजी । 
9 यह एक विशुद्ध अमरीकी युद्ध था जिसका साथरहिक सुरक्षा के सिद्धान्त से कोई मतलब 
नही था । 
(3) युद्ध के मध्य मे चीन जैसी महाशक्ति, एक सक्रिय भागीदार के रूप में आक्रमणकारी 
के साथ जा मिली । के 

व (4) संयुक्त राष्ट्र के दूसरे सदस्य जिनमें सैनिक सामर्थ्य थी, जैसे कि अजेण्टाइना, ब्राजील, 
» भारत, मेक्सिको, पोर्लेण्ड तटस्थ रहे और किसी पक्ष की सैनिक क्रिया में भाग 
नही लिया । 

संक्षेप मे, उत्तरी कोरिया के विरुद्ध सामृहिक कार्यवाही मे अमरीका के शामिल होने का 
उद्देश्य सोवियत ग्रुट के प्रसार को रोकना था जो अमरीका की विदेश नीति का एक प्रमुख लक्ष्य 
गा कोरिया में की गयी सामूहिक कायंवाही को सामूहिक सुरक्षा का उदाहरण मानना गलत है । 
जप सामूहिक सुरक्षा की कार्यवाही संयुक्त राष्ट्र की अपेक्षा वाशिगटन से संचालित ” 


मॉरगेन्थाऊ के अनुसार, “इस प्रकार सामूहिक सुरक्षा की वास्तविकता, जैसा कि इसे 


् 
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लगा जिससे वह कभी सेभल नहीं सका। छोटे-छोटे राष्ट्र जो- राष्ट्रसंघ और सामूहिक सुरक्षा के 
सिद्धान्त पर आश्रित थे, उनका विश्वास सदा के लिए राष्ट्रसंघ पर से उठ गया । 

फ्रांस और ब्रिटेन के अपने राष्ट्रीय हित सामुहिक सुरक्षा की जरूरतों से ठकराव भें बा 
” गये और इन दोनों राष्ट्रों ने अपने राष्ट्रीय हितों को सामूहिक सुरक्षा एवं शान्ति की जरूरतों मे 
बढ़कर भाना। वे सामूहिक सुरक्षा उपागम के माध्यम से अपने राष्ट्रीय हित आगे बढ़ाने को 
तत्पर न थे। े मा ः 

डॉ० महेन्द्रकुमार के अनुसार, “लेकिन: यह निश्चय के साथ कहा जा सकता है कि अबी- 
सीनिया का मामला सामूहिक सुरक्षा के लिए अधिक कारगर कसौटी साबित हुआ क्योंकि इश 
मामले में मंचूरिया के मामले की अपेक्षा अधिक जोर-शोर से सामूहिक सुरक्षा लागू करने की 
कोशिश की गयी थी ।” ; | ' 

संक्षेप में, सामृहिक सुरक्षा के विकास और लागू करने के साधन के रूप में राष्ट्रसंघ पूरी 
तरह दुविधा ग्रस्त था तथा, वास्तव में, प्रारम्भ से ही शक्तिह्दीन था।.' 
ह सामूहिक सुरक्षा एवं संयुक्त राष्ट्रसंघ 
(00॥%#ट7985 इ5टएरापर ७१० परत ए. ।. 0) 

राष्ट्रसंघ की भाँति संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में भी सामूहिक सुरक्षा की व्यवस्था की गयी 
है । इस व्यवस्था की स्थापना करते समय इस बात का ध्यान रखा गया कि संयुक्त राष्ट्र के अन्त- 
गंत सामुहिक सुरक्षा की; व्यवस्था, राष्ट्रसंघ के अन्तर्गत स्थापित व्यवस्था से अधिक प्रभावशाती 
हो । अत: संयुक्त राष्ट्र के विधान के अनुच्छेद 43 के अन्तर्गत यह व्यवस्था की गयी कि शान्ति 
स्थापना के लिए जब जैसी आवश्यकता हो तब संघ के सदस्य राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सहायता के 
लिए अपने सशस्त्र सैनिक तथा अन्य सुविधाएँ परिषद के सपुर्द, करेंगे ।? शान्ति और व्यवस्था 
स्थापित रखना सुरक्षा परिषद का प्रमुख दायित्व है। फिर भी महासभा के 'शान्ति के लिए एकता 
प्रस्ताव में यह व्यवस्था कर दी है कि यदि कभी शान्ति के लिए संकट पैदा हो अथवा शान्ति 
भंग ही अथवा आक्रमण हो जाये और सुरक्षा परिषद अपने स्थायी सदस्यों द्वारा “वीटो' प्रयोग 
किये जाने के कारण कोई कार्यवाही न कर सके तो महासभा उस,विवाद को अपना संकटकालीत 
अधिवेशन बुलाकर तुरन्त अपने हाथ में ले सकती है और स्थिति का मुकाबला करने के लिए 
सामूहिक कार्यवाही का सुझाव दे सकती है, जिसमें सशस्त्र सेना के उपयोग का सुझाव भी 
शामिल है । दे 

संयुक्त राष्ट्रसंघ ने सामुहिक सुरक्षा से सम्बन्धित निम्न प्रकार की कार्यवाही की है : 

() कोरिया का मामला--संयुक्त राष्ट्र के अन्तर्गत सामृहिक सुरक्षा की परीक्षा का अवत्तर 
पहली बार सन्‌ 950 में आया जबकि दक्षिण कोरिया के विरुद्ध उत्तरी कोरिया द्वारा आक्रमण 
किया गया। सुरक्षा परिषद ने निर्णय किया कि उत्तरी कोरिया के हमले से विश्वशान्ति भंग हुई 
है, यद्यपि यह निर्णय सोवियत प्रतिनिधि की अनुपस्थिति में ही किया जा सका था। सुरक्षा परि- 
पद ने दोनों पक्षों को फौरन युद्ध वन्द करने तथा सेनाओं को 38 -अक्षांश रेखा तक लौट जाने 
के लिए कहा | उत्तर कोरिया ने जब सुरक्षा परिषद के इस कथन की सर्वथा अवहेलना की तो 
उसने अत्तर्राष्ट्रीय शान्ति स्थापित करने के लिए सैनिक कार्यवाही करने का निश्चय 
4. एक्लॉग्माकः धातव एलॉंटिड, ॥/ध्यावाांगावां स्‍शवाा०/, 957, 9. 277, 

2 “अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति एवं सुरक्षा बनाये रखने में सहयोग देने के लिए संयुक्त राष्ट्र के सब सदस्त 

* यह उत्तरदायित्व स्वीकार करते हैं कि अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति एवं सुरक्षा बनाये रखने के उद्देश्य के 
लिए वे सुरक्षा परिषद के माँगने पर विशेष तथा समझौतों के अनुसार अपनी सशस्त्र सेनाए) 
सहायता एवं सुविधाएँ, जिनमें मार्ग अधिकार भी सम्मिलित हैं, प्रदान करेंगे । संयुक्त राष्ट्र 
का चार्टर, अनुच्छेद 43 ॥ 


साघपृहिक सुरक्षा की अवधारणा | 34] 


सामूहिक सुरक्षा की अप्रासंगिकता के कारण 
(&&८70785 ए८587207२8॥ छ.8 077 0890,ए8४८फारफ 08 ८20/.7टपएए: 5-2टाफाएए) 


ऐसा कहा जाता है क़ि सामूहिक सुरक्षा का सिद्धान्त पुराना पड़ चुका है। यह पुरानापन 
अन्तर्राष्टीय राजनीति के स्वरूप में -पिछले दिनों हुए परिवर्तनों के कारण आया है। शुरू में 
सामूहिक सुरक्षा की कल्पूता उस तरह के युद्ध के सन्दर्भ में उदित हुई थी जो अपने पुराने ढरे का रह 
गया है। परमाणु युद्ध के खतरे से अब ऐसी अनेक समस्‍्याएँ पैदा हो गयी हैं जिन्होंने सामूहिक 
सुरक्षा को असामायिक वना दिया है। बहुत संम्भंव है कि सामूहिक सुरक्षा के सिद्धान्त को क्रिया- है 
न्वित करने से पहले ही आक्रमण का शिकार राज्य पूर्णरूप से विनष्ट हो जाये। यही नहीं आधु- 
निक विश्व में शक्ति के द्विप्नुवीकरण ने इस सिद्धान्त की कार्यान्विति को एक प्रकार से असम्भव 
बना दिया है। द्विधुवीकरण के परिणामस्वरूप शक्ति वितरण का प्रतिरूप या ढर्रा ऐसा नही रह 
गया है कि हर राज्य सामूहिक कार्यवाही के नियन्त्रण में आ सके । आज आक्रमण की परिभाषा 
प्रचलित थी उसमें परोक्ष आक्रमण की विविध तकनीकों के कारण बड़ा परिवर्तत आ गया है। गुट 
निरपेक्ष राष्ट्रों के उदय के कारण भी सामूहिक सुरक्षा का क्रियान्वयन कठिन जान पड़ता है, चूँकि 
गुट निरपेक्ष कहलाने वाले राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय झमेलों से दूर रहना ही पसन्द करेंगे । 

मॉरग्रेन्याऊ के अनुसार, सामूहिक सुरक्षा' की राजनय का ध्येय सब स्थानीय इन्द्रों को विश्व 
इन्द्दों में बदलना होता है। यदि यह शान्ति का एक नया संसार नहीं वना सकती.तो यह युद्ध का 
एक संसार वनाये विना नहीं रह सकर्ती | क्योंकि शान्ति को अविभाज्य माना गया है तो इससे यह 
तथ्य निकलता है कि युद्ध भी अविभाज्य होता है। सामुहिक सुरक्षा की अवधारणा के अन्तर्गत 
संसार के किसी स्थान पर युद्ध सशक्त रूप में विश्वयुद्ध है। इस प्रकार युद्ध को असम्भव बनाने 
वाले यन्त्र का अन्त युद्ध को विश्वव्यापी वनाकर होता है। दो राष्ट्रों में शान्ति संरक्षण के स्थान 


पर, जैसा कि इसे समकालिक संसार में काम करना चाहिए, सामूहिक सुरक्षा सब राप्ट्रों के बीच 
शान्ति भंग करने पर बाध्य है ।! , > 


सामूहिक सुरक्षा की धारणा को अव्यावहारिक बताते हुए वाल्टर लिप्पमन ने “बहुत बड़ा 
व्यंग्य किया है--यदि किसी शल्य-चिकित्सक से किसी रोगी की * टाँग काटने के लिए कहा जाय 
और इसके लिए उसे स्वयं वाँह को कौटना पड़े, तो कोई शल्य चिकित्सा नहीं हो सकेगी | यदि 
चोरों, हत्यारों तथा ट्रैफिक के नियमों को तोड़ने वालों की गिरफ्तार करने के लिए पुलिस को युद्ध 
आरम्भ कर देना पड़े जिसमें न्यायालय, कारागार तथा घर सभी नष्ट हो जायें तो हमारे नगरों में 
कानुन की क्रियान्विति नहीं हो सकेगी। मनुष्य सूअर को भूनने के लिए अपने अनाज के 
गोदामों में बाग हैं लगायेंगे । मै इस वात को दुहराता हूँ कि सामूहिक सुरक्षा की पद्धति बहुत 
भौंड़ी, बहुत महँगी तथा सामान्य एवं नियमित प्रयोग के लिएं बहुत अविश्वसनीय है । वह निरप्राध 
लोगों का संहार करने का आह्वान करके शान्ति को स्थापित करने का प्रस्ताव करती है कोई भी 
विश्व-व्यवस्था ऐसे सिद्धान्त के ऊपर आधारित नही की जा सकती; उसे सभ्य मानवता का समर्थन 
प्राप्त नहीं हो सकता । लोकतान्त्रिक मनुष्य जो व्यक्ति का आदर करते हैं और जो न्याय की 
मुख्य विशेषता निर्दोष एवं अपराधी के बीच उत्तरदायी और अनुत्तरदायी विभेद को मानते है 
इस सिद्धान्त को अपना समर्थन कभी नहीं दे सकते ।*”2 

सामूहिक सुरक्षा का युद्ध यथास्थिति (शं्वाएप5 ६४७०) को स्थापना के लिए होता है। 
इसलिए सामूहिक सुरक्षा को लिप्पमैन ने 'परथास्थिति का संरक्षक' कहा है । 


& <औ नह 


7/॥0एशापबप, 70वंत., 99. 447-8. ह 
2 एबाणिल: थात एलॉताड, 99. ८४., 9. 353. 6 
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कोरिया के युद्ध में लागू किया गया, सचमुच उस आकार के अनुरूप हैं, जिसकी रूपरेखा रेखाचित्र 
में दी गयी है।' दे 

(7) स्वेज संकट का सामला--संयुक्‍त राष्ट्रसंघ द्वारा सामुहिक सुरक्षा के प्रयोग का दूसरा 
उदाहरण स्वेज संकट से सम्बन्धित है। सन्‌ 956 में मिस्र द्वारा स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण कर 
दिये जाने पर इजराइल, फ्रांस और ब्रिटेन ने सामुहिक.रूप से उस पर आक्रमण कर दिया। इस 
संकट पर विचार करने के लिए महासभा की आपातकालीन बैठक बुलायी गयी । अन्त में आक्रमण- 
कारियों ने महासभा के प्रस्ताव को मानकर युद्ध बन्द कर दिया और सेनाएँ वापस बुला लीं। 

किन्तु वास्तव में यह सामृहिक सुरक्षा की सफलता नहीं थी वरन्‌ कुछ अन्य कारणों मे 
आक्रमणकारी राष्ट्रों ने महासभा के प्रस्ताव को माना था। ब्रिटेन और फ्रांस ने अपनी सेनाएँ 
इसलिए हटायीं कि स्वदेश और विदेशों में लोकमत ने इस आक्रमण की कटु-निन्‍्दा की,थी । अमरीका 
ने आक्रमणकारियों का समर्थत नहीं किया और इस युद्ध में सोवियत हस्तक्षेप का भी खतरा था। 

(77) लेबनान की समस्या--सन्‌ 958 में लेबनान ने संयुक्त राष्ट्रसंघ से शिकायत की 
कि सीरिया ने भारी संख्या में छापामार सैनिक भेजकर राष्ट्रपति चमाऊ की सरकार को उखाड़ 
की चेष्टा की है। राष्ट्रपति चमाऊ की प्रार्थना पर लेवनान की सुरक्षा के लिए अमरीका की सेनाएँ 
भेज दी गयीं तथा दो दिन बाद जोड्डन की प्रार्थना पर वहाँ ब्रिंटेन ने अपनी सेनाएँ भेज दीं । इस 
स्थिति में संयुक्त राष्ट्रसंघ में सोवियत संघ और अमरीका>“में टक्कर हो गयी । अमरीका का कहता 
था कि लेबनान पर हो रहे परोक्ष आक्रमण का सामना करने के लिए उसकी कार्यवाही आवश्यक 
थी। परन्तु सोवियत संघ लेबनान में अमरीकी सेनाओं की उपस्थिति को शान्ति के लिए घातक 
मानता था । अन्ततोगत्वा संयुक्त राष्ट्र महासचिव के सामुहिक हस्तक्षेप के कारण स्थिति नियन्त्रण 
में आ गयी और अमरीका एवं ब्रिटेन ने धीरे-धीरे अपनी सेनाएँ वापस बुला लीं। वस्तुतः लेवनाव 
की समस्या के सन्दर्भ में सामूहिक सुरक्षा की परीक्षा का अवसर नहीं आ सका। * 


राष्ट्रसंघ ओर संयुक्त राष्ट्रसंघ की सामृहिक सुरक्षा व्यवस्था : तुलना 
(९०0४॥?४7२८2 ११५४ 7७,५85 06% पए्नए ८20/#&टए।पएःरउ 52८एशाएएश 8शशाएहरो। 
ए]ग०छऋर 7.845008 07 ]767070घ38 800 प्रप्ता5 एछ. ।९४. 0.) 


संयुक्त राष्ट्रसंघ के अन्तर्गत पायी जाने वाली सामूहिक सुरक्षा और राष्ट्रसंघ के अन्तर्गत 
स्थापित सामुहिक सुरक्षा व्यवस्था में पर्याप्त अन्तर है। राष्ट्रसंघ के अन्तर्गत तो सामूहिक सुरक्षा 
एक नये विचार की स्वीकृति का सूचक थी, पर संयुक्त राष्ट्रसंघ द्वारा पहले ही स्वीकृति विचार 
के अधिक कारगर तरीके से कार्य करने की लगन की द्योतक है। द्वितीय संयुक्त राष्ट्रसंघ को आव- 
शयकता पड़ने पर सशस्त्र बल प्रयोग का अधिकार है जो राष्ट्र संघ को प्राप्त नही था। तृतीय 
सामूहिक सुरक्षा कौकार्यवाही को सेफल बनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र के अन्तर्गत महाशक्तियों को 
'वीटो' प्रदान करके विशेष रूप से उत्तरदायी बना दिया गया है । महाशक्तियों को 'वीटो' की शक्ति 
"राष्ट्रसंघ के अन्तर्गत प्राप्त नहीं थी। चतुर्थ, सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था को हृढ़ बनाने के लिए 
संयुक्त राष्ट्र के विधान में प्रादेशिक संगठनों की स्थापना को उचित बताया गया है और सदस्य 
राष्ट्रों को ऐसे संगठन बनाने की अनुमति दी गयी है, परन्तु राष्ट्रसंघ के अन्तर्गत ऐसी कोई व्यवस्था 
नहीं थी । पंचम, राष्ट्रसंघ ने मंचूरिया अथवा अवीसीनिया की घटनाओं के समय भी सामूहिक 
सुरक्षा के प्रावधानों का क्रियान्वयन नहीं किया जबकि संयुक्त राष्ट्रसंघ में कोरिया युद्ध के समय 
सामूहिक सुरक्षा के प्रावधानों का क्रियान्वयन किया। संक्षेप में, राष्ट्रसंघ के अन्तर्गत सामूहिक 
सुरक्षा अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में एक ऋन्‍न्ति की सूचक है और संयुक्त राष्ट्र संघ के अन्तर्गत वह उस 
ऋलन्ति के फलों को मजबूत बनाने के प्रयत्न की सूचक है ॥? 


व. उशधालशातवाब दिया, 70ंध., 9. 30. 
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3. सामूहिक सुरक्षा' की अवधारणा का विवेचन करिए। सामूहिक सुरक्षा की अभिवृद्धि में 
संयुक्ते राष्ट्रसंघ के योगदान के परीक्षण करिए 


- 5०४४५ गी6 ०गारका ण॑ (0णात्लांएट 8६९०एगा३! फिक्ाजा।र 6 ०णापराणप्रीणा ए 
, गाए एग्रा९6 श्वाजाड 0ि ती९ फाणाीणां०ा छा ९०6९णार० 5णाष्राए 


4. सामूहिक सुरक्षा तथा शक्ति सन्तुलन के सम्बन्ध की विवेचना संयुक्त राष्ट्रसंघ के विशेष 


सन्दर्भ में कीजिए 


ए8ला55 6 लभांणाषांए रण >णाल्णीरप०, 5ध्टावरॉए घग0 एश्लाॉंधाए2 0 एणच्रथ शा 
89009 7९/था०€ 40 ॥0 ए7)76० क्‍िद्याणा$ 


5... सामूहिक सुरक्षा का सिद्धान्त कहने में जितना सरल है कार्यान्वित करने में उतना ही कठिन 
!” (सेसिल. वी० क्रंव) इस कथन पर. टिप्पणी कीजिए और समझाइए कि सामुहिक सुरक्षा 

' से सम्बन्धित क्या समस्याएं हैं ? 
5 नृप्रल्ठए णी 006टांरए९ इ९०प्रापए-45-8 धागा (0 डा 25 745 तल 40 3979 


- (06ली ९. (99) 0०गाधला। णा कांड डशबाशाशा थ00 'ठड़ाशा)। 06 ए000॥5 हि 
- 6णा€०€तं ज्ञांग्रे 700[९०९९०,४९८पर।५ ५ ० है 
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क्लाड ((॥०४0७) ने सामूहिक सुरक्षा की निरर्थंकता पर विचार करते हुए यह मत प्रकट 
किया है कि वर्तमान समय में सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था अन्तर्राष्ट्रीय शक्ति.के प्रबन्ध का सही उत्तर 
नहीं है ! सामूहिक सुरक्षा सिद्धान्त अत्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के कुछ पहले के काल में तो लागू हो सकता 
था, परन्तु आज वतंमान परिस्थितियों में यह सिद्धान्त प्रभावशाली रूप में लागू नहीं हो सकता 
हैं। आणविक युद्ध की सम्भावना ने शक्ति प्रबन्ध के रूप में सामूहिक सुरक्षा को निरर्थक वना 
दिया है। सामूहिक सुरक्षा शक्ति के प्रति यथार्थ दृष्टिकोण नहीं रखती है। क्लाड का कहना है 
कि सामूहिक सुरक्षा का सिद्धान्त पुराना पड़ गया है ।* सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था के अन्तर्गत 
यह आशा की जाती है कि राष्ट्र सहयोग तथा त्याग की भावना से प्रेरित होकर अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति 
तथा सहयोग की वृद्धि पर जोर देंगे। विभिन्न देशों की विदेश नीतियाँ तथा राष्ट्रीय हित सामूहिक 
सुरक्षा के विचार से मेल नहीं खाते हैं। सामूहिक सुरक्षा के अन्तर्गत राष्ट्रों से ऐसे उच्च स्तर के 
वलिदान की आशा की जाती है कि वे उन कार्यो को भी करें जो कि उसके हित के प्रतिकूल हों। 
यही नहीं, उनसे यह भी आशा की जाती है कि वे अपने जीवन को त्यागने के लिए तैयार रहें तथा 
संसार में कहीं भी किसी दूसरे राष्ट्र की रक्षा के लिए युद्ध के सम्पूर्ण विनाश का खतरा मोल हें। 
इसी दृष्टि से क्‍्लाड ने सामूहिक सुरक्षा को सामान्य नीति के प्रति 'अयथार्थवादी' दृष्टिकोण 
(07ध४॥४४० ० 7००४) कहा है । ह 

सामूहिक सुरक्षा पद्धति बल प्रयोग द्वारा शान्ति स्थापित करना चाहती है। सामूहित 
सुरक्षा यह मानती है कि युद्ध अनिवार्य है और युद्ध न होने देकर अथवा युद्ध होने पर सामूहिक रुप 
से बल प्रयोग द्वारा शान्ति स्थापित की जानी चाहिए। ऐसी शान्ति कभी स्थापित नहीं हो सकती। 
युद्ध द्वारा स्थापित शान्ति अन्तत: एक और युद्ध को जन्म देती है । अतः सामूहिक सुरक्षा पद्धति 
द्वारा विश्वशान्ति की कल्पना करना व्यथे है । 


| ; | प्रश्न 

. सामूहिक सुरक्षा के माध्यम के रूप संयुक्त राष्ट्र किस प्रकार राष्ट्रसंध का सुधरा हुआ 
रूप है ? े ऐ 
हा शाद्रा: ए8ए४ 5 76 एाप्रॉटत विद्रांए8 70 7970ए९॥थ०६ 0ए७/ 06 7.6878 0 
पिद्ञांणा$ 88 था ्रशएपाला 0 6०0०ञ6टॉए8 इढटपरपॉ४ ?_ * 

2. “यदि कोई चाहे तो वह गठबन्धनों व सामूहिक सुरक्षा को एक ही समझने की धुष्टता कर 
सकता है “परन्तु वह ईमानदारी के साथ यह नहीं कह सकता कि वह उसी व्यवस्था की वात 
करता है जिसे सामूहिक सुरक्षा के नाम के अन्तगेंत, दो विश्व संगठनों ने अपने आदर्श के रुप 
में स्वीकार किया था।” (आइनिस क्लॉड जूनियर) " 

उपरोक्त कथन पर टिप्पणी कीजिए और यह बताते हुए कि किस प्रकार सामूहित 
सुरक्षा और गठबन्धनों में कोई समता नहीं है, सामूहिक सुरक्षा की सन्निहित पूर्व धारणान 
की व्याख्या कीजिए ।. 


“0906 ढ्व 67079 दशा ७) ०006९ए९ #९णागप्रॉज 7 ॥6 908885, एप ॥॥ 
6068, ॥46 &क्यायरण 0768.५9 >ादाशात १0+$6 [शॉटा8 8700पा 406 88॥6 पा 0 
8एडलए) शी 88,0९67***804077९0 85 ॥6 068] ०0 छ90 खद्यंण' शरण 08क्षा!दव 
परणा5 प्रयत&/ (6 776 07 006९0ए8 5९०ए्लाए.? (ग्रांड 08४००, उ'.) , 

(०0मरापला ठा हर 80096 अंद्यालाथा, गरंशााशाधंए28 76 प्रातंशाएां॥ह 25४0707 
णी ध_ा6 0070०का ण 606९7ए6 इढटाप्रॉए बात 880 7फर्ठाग8 ०7 #09 6 ९०7०४ 
5 4007042006 छाप &[वा285. ; 
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3. 


*£ .. .'. सामूहिक सुरक्षा कौ अवधारणा | 343 


सामूहिक सुरक्षा' की अवधारणा का विवेचन करिए। सामूहिक सुरक्षा की अभिवृद्धि में. 
'संयक्त राष्ट्रसंघं के योगदांन का परीक्षण करिए । 


 +व)850प055 ॥76 एणालक्का एी.0एगार्जांएए 8९०0५! छक्मागा]2 शा ०00णरात0प्नांणा 0 
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सामुहिक सुरक्षा तथा शक्ति सन्तुलन के सम्बन्ध की विवेचना संयुक्त राष्ट्रसंघ के विशेष 


' सन्दर्भ में कीजिए 


50858 ॥6 ह्लांगांगाहाए णएीलणाल्णार९- 5९णाओआ9 बात 09८९९ ए 79०श्छथ' शांत 


87०0४ 7४लि९ा06 40 ॥6 एगरा९० उ्च्चा05 


.' सामूहिक सुरक्षा का. सिद्धान्त कहंने में जितना सरल है कार्यान्वित करने में उतना ही कठिन 


है. (सेसिल वी० कब) इस कथन प्रः टिप्पणी कीजिए और-समझाइएं कि सामूहिक सुरक्षा 


' से सम्बन्धित क्या समस्याएं हैं ? 
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अन्तर्राष्ट्रीय विवादों का शान्तिपूर्ण ढंग से 
हा निपटारा 


(१5800 उदय ६शहषा 065 शह्प्च6700087 शणा5ए0ण0759] 





जिस प्रकार व्यक्तियों के बीच विवाद पैदा होते हैं और इनका निपटारा शन्तिपृण ढंग पे 
आपसी वार्ता, पंचनिणेय अथवा न्यायालय द्वारा किया जाता है उसी प्रकार राष्ट्रों के बीच भी 
मतभेद एवं विवाद उत्पन्त होना सम्भव है। अन्तर्राष्ट्रीय मतभेद के अनेक कारण हैं जो प्रायः 
राजनीतिक अथवा कानूनी ढंग के होते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय विधि के मान्य सिद्धान्तों की अवहेलना के 
फलस्वरूप कानूनी ढंग के झगड़े हो जाते हैं । ० 

प्राचीनकाल तथा मध्यकाल में दो राष्ट्रों के मध्य झगड़ों का निपटारा अधिकांश रूप से 
युद्ध के द्वारा ही होता था । परन्तु आधुनिककाल में वैज्ञानिक आविष्कारों ने युद्ध को अति भीषण 
बना दिया है। विश्व में ग्रुटबन्दी के फलस्वरूप दो राष्ट्रों का विवाद विश्वयुद्ध का रूप घारण कर 
सकता है। इस भीषण मानव संहार तथा विनाश से बचने के लिए विश्व के राजनी तिज्ञों ने युद्ध के 
अतिरिक्त झगड़ों को निपटाये के लिए अन्म साधन भी खोज निकाले । युद्ध से बचने के लिए लगभग 
सभी राष्ट्र झगड़ों को निपठाने के लिए अन्य साधनों को वरीयता देने के लिए तैयार भी हो गये। 
ओपेनहीम के अनुसार, “साधारणतया राज्यों के मध्य दो प्रकार के विवाद--कानूनी भर राजनी- 
तिक ही होते हैं । इन कानूनी तथा राजनीतिक विवादों का निपटारा म॑त्रीपुर्ण तथा बाध्यकारी 
साधनों द्वारा ही किया जा सकता है ।2 ः 


झगड़ों का निपटारा : दो प्रकार के तरीके 
(8277,80॥ए08घ7' 097 79$2९0788 : १७० पछ्वरार5 07 १४8५)१२७) 


सामान्य रूप से अच्तर्राष्ट्रीय विवादों का निपटारा करने के दों प्रधात साधन हैं“ 
() मैत्रीपूर्ण साधन (शागं०408 77०॥5); और (7) बाध्यकारी साधन (००णएणेअं४० 
736875) । 
. मैत्रीपूर्ण साधन (57०७806 )(९७॥5) . - 
राष्ट्रों के वीच विवादों के हल के लिए मैत्रीपृर्ण साधनों द्वारा सदृभावना और बच्छी प्रेरणा 
द्वारा शान्तिपूर्ण रीति से समस्या का निराकरण प्रस्तुत किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के 
पाशिाकाए्ारं गरीकलाए8६ सवा ब्राड० हा 4 राेंटए . त॑ हवाणपात8, प्रवाकछ ्रा० इधाधत्रा।१ ऐर१६४ 
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अन्तर्राष्ट्रीय विवादों का शान्तिपूर्ण ढंग से निषटारा | 345 .' 


चार्टर की धारा 33 में स्पष्ट कहा गया है कि-- धन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा को संकट में 
डालने वाले किसी विवाद में दोनों पक्ष सवेप्रथम वार्ता, , जाँच, मध्यस्थता, संराधन, .पंचेनिर्णय, 
- न्यायालय द्वारा निर्णय तथा अन्य शान्तिपुर्ण उपायों का आश्रय लेकेर समस्या को हल करने का ' 
प्रयत्न करेंगे ।/”! अन्तुर्राष्ट्रीय झगड़ों को निपटाने के लिए मैत्रीपूर्ण साधंनों में कतिपय प्रमुख साधन, 
इस प्रकार हैं : () वार्ता (7९8०४8४0०7); (2) संराधन (०णारणांधणा); (3) सत्सेवा तथा , 
मध्यस्थता (8000 0०००8 क्षात गराल्तांधाणा); (4) पंच निर्णय (आर्ज2४0॥); : (5) अन्तर्राष्ट्रीय 
जाँच आयोग [[परष्यानांणाबी सवार (०ए॥णांइशंणा); (6) भधिनिर्णय (30]0608807); 
'तथा (7) राष्ट्र संघ एवं संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा (व7078॥॥ 6 ग्राबणांाथर णी ॥.88876 0 
-"पधधंगा5ड क्षात 0, 0 0.))। ९ 
(3) समझौता वार्ता (१८०४०४४४०॥)--संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर -के अनुच्छेद 40 में 
समंझौते के जो तरीके दिये ग्रये हैं, उनमें आपस की-बातचीत और विचार-विनिमय का. प्रमुख 
स्थाव है । सुरक्षा परिषद की सहायता लेने के पूर्व आपस की बातचीत से समझौते को तय करने 
का प्रयस्त करना अनिवार्य है। फैनविक का भी मत है , कि दोनों देशों के बीच उत्पन्न होने वाले 
संघर्षों की संमांप्ति -के लिए वार्ता” का प्रयोग किया जा सकता है। इस प्रकार की वांता और 
विचार-विनिमय राज्यों के अध्यक्षों के बीच अथवा उनके प्रतिनिधियों के बीच हो सकते हैं। वर्त- . 


सान समय में इस प्रंकार की वार्ता -साधारणतया दो देशों के राजदुतों में की जाती है। संघष में . ' 


. मुद्दे का समाधान खोजने के लिए संघष॑रत देशों के राजदूतों के बीच पत्र-ब्यवहार.. होता है । . यही 
: पेत्र-व्यंवहार वार्तों का आधार माना जाता है। उदाहरणाथे, भारत-पाक सीमा. विवाद के सम्बन्ध 
में पाकिस्तान के राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमन्त्री के बीच । सितम्बर, !959 को वार्ता हुई 


थी-। इस वार्ता के सिलसिले में दोनों देशों के अध्यक्षों ने मन्त्रियों की एक परिषद “बुलाने का. : . 


निरईंचय किया था। 5 अक्टूबर से 22 अक्टूबर तेक इस विषय में-दोनों देशों .के अन्त्रियों के 
. बीच दिल्‍ली और ढाका में बातचीत हुई थी। इस बातचीत में सीमा सम्बन्धी विवाद का हल,ढुंढ़ 
लिया गया था । 


दिसम्बर !97] में भारत तथा. पाकिस्तान के मध्य युद्ध हुआ । युद्ध के कारण अनेक. ' 
समस्याएँ उत्पन्न हो . गयीं जिनका समाधान श्रीमती गांधी और भुट्टो के बीच शिमला में सीधी 
वार्ता द्वारा खोजने का प्रयत्न, किया गया । अमरीका तथा धीन के बीच कई मुद्दों को लेकर पिछले .' 
कई वर्षों. से अप्रिय सम्बन्ध रहे हैं। ! फरवरी, 7972 को अमरीका के तत्कालीन राष्ट्रपति 
निक्‍्सन तथा उनके प्रतिनिधि, हेनरी किसिजर . ने चीन की थात्रा करके चाऊ एन लाई से सीधी 
“वार्ता की । 9-20 नवम्बर, 985 को जेनेवा में अमरीकी राष्ट्रपति रोनाल्‍ड रीगन-तथा सोवियत 


: “नेता ग्रोबच्योव के मध्य निःशस्त्रीकरण और अन्तरिक्ष . युद्ध के मसलों पर सीधी समझौता 
वार्ता हुई । “ 


समझौता वार्ता आवश्यक रूप से विवादों को दूर नहीं कर देती. साधारणतया आपस के 
विचार-विनिमय से झगड़े के तय होने में सबसे बड़ी बाधा झगड़े के आरम्भ के वास्तविक कारण 
की जानकारी की कठिनाई होती है-। आपसी विचार-विभिमय से तीन सम्भावनाएँ उभंरती हैं-- 
मतभेद कम हो जायें, कोई पक्ष अपने दावे कम कर दे,.दोनों पक्ष अपनी बातों पर भड़े रहें । बांता 
चाहे सफल रहे अथवा असफल रहे, इसका अपना महत्व है। इससे. विश्व जनमत के सामने यह 


नस पफाभ+ न मा 
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--7॥06 33, ८/द/0 ०7४० ए/॥2वें श्ेत्रा7०85 ४ हर 


346 | बन्तर्राष्ट्रीय राजनीति + | - हा हे 2 
: प्रकट हो जाता है कि अमुक पक्ष ने वार्ता में पूरी रुचि दिखायी जबंफि' दूसरा “पंक्ष अपनी वात पर. 
 अड़ा रहां जिसके फलस्वरूप ही युद्ध हुआ । 'भारत-चीन युद्ध से पूर्व दोनों राष्ट्रों में वर्षों तक वाता 

* चलती रही थी । मेब्नोमेटिस पैलेस्टाइल कन्सेशन केस में - मुर ने लिखा था, “अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में 

तथा अन्तर्राष्ट्रीय विधि के.अथ्थ में “वार्ता 'एक कानूनी, व्यवस्थित और प्रशासनात्मक प्रक्रिया है-। 
इसकी सहायता से राज्य की सरकारें अपनी असंदिग्ध शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक-दूसरे -के 

साथ अपने सम्बन्धों का संचालन करती हैं और मंतभेदों पर विचार-विमर्श , - इंसका व्यवस्थापन . 

और समाधान करती हैं।” ४ ' 
(2) संराधव (८०7रणां8007)--पंराधन में वे विभिन्न प्रणालियाँ शामिल हैं - जो तीसरे 

: पक्ष द्वारा दो या अधिक राज्यों के विवादों को शान्तिपूर्वक हल करने के लिए. अपनायथी जांती हैं। 

: ओपेननहीस के अनुसार, “यह विवाद के समाधान की ऐसी प्रक्रिया है जिसमें यह काये कुछ - 

: व्यक्तियों के. आयोग को सौंप दिया जाता है। यह आयोग दोनों पक्षों का विवरंण सुनता है तथा. 

विवाद को तय करने की दृष्टि से तथ्यों के प्रकाश में अबना प्रतिवेदन देता है। इसमें विवाद के 

. समाधनार्थ कुछ प्रस्ताव होते हैं। ये प्रस्ताव किसी पंचायत अथवा अदालती निर्णय की भाँति 

 अनिवायें रूप से मान्य नहीं होते |” | 

सन्‌ 4899 तथा 907 के हेग अभिसमय में संराधन' के आयोगों द्वारा झगडों का शान्ति 
पूर्वक निपटारा अनुबन्धित है। हडसन के अनुसार, “संराधन की प्रक्रिया में तथ्यों का अन्वेषण 
और विरोधी दावों का समन्वय किया जाता है। उसके पश्चात विवाद के समाधान के लिए - 
प्रस्ताव बनाये जाते हैं । - इन प्रस्तावों को स्वीकार करने अथवा न करने की स्वतन्त्रता दोनों पक्षों , 
को होती है कर 

. - . संराधन वन्तर्राष्ट्रीय जाँच आयोग से भिन्‍ते है। जाँच आयोग का मुख्य उद्देश्य इस भाशा 

से तथ्यों का विशदीकरण करना होता है कि इससे दोनों पक्ष स्वयमेव आपसे में समझौता कर लेंगे। . 
किन्तु सेराधन का मुख्य लक्ष्य इस आयोग के प्रयत्तों द्वारा: दोनों पक्षों का समझौता-करना:है। 

संराधन पंच निर्णय से भी भिन्‍न' है। संराधन के अन्तगंत विभिन्‍न पक्ष इनके प्रस्तावों को स्वीकार . 

: करने या न करने के लिए पूर्ण रूंप से स्वतस्त्र हैं। दूसरी ओर पंच निर्णय के' अन्तर्गत सम्बन्धित 

पक्षों को पंचायत द्वारा निर्धारित निर्णय मानता हो, पड़ेगा ।॥ संराधन तथा मध्य॑स्थता के -बीच भी ० 

अन्तर है। प्रथम के अन्तर्गत दोनों पक्ष अपना विवाद दूसरे व्यक्तियों को इसलिए सौंपते हैं ताकि वे 

: तथ्यों की निष्पक्ष जाँच के बाद इसके समाधान के प्रस्ताव उपस्थित करें ।. यहाँ पंहल विंवाद के . 
पक्षों द्वारा की जाती है । मध्यस्थता में पहलकर्ता तीसरा राज्य ही होता है । यह स्वयं विवाद के 
पक्षों के बीच वार्ता चलाकर विवाद को हल करना चाहता है । 

: . संराधन के पालन का कोई उदाहरण नहीं मिलता है ।- पिछले कुछ वर्षों में इस नियम का _ 
घोर उल्लंघन किया गया है | सन्‌ 9 में इटली ने टर्की के साथ अपनी वार्ता, एकदम बन्द कर 
दी और, उसके साथ ऐसी शर्त रख दी-जिसका अभिप्राय युद्ध था। सन्‌ 93 में चीच के साथ _ 
'संराधन नः करके जापान वें मंचूरिया पर आक्रमण कर दिया था । 
ु (3) सत्सेवा तथा मध्यस्थता (0000 -0/7068 था0 )/४08&00॥)--जब दो राज्यों के 
बीच-वार्ता द्वारा विवाद की समाप्ति नहीं होती है तब अन्य राज्य विवाद की समाप्ति का प्रयत्त- 
करते हैं। एक तीसरा राज्य सत्सेवा (800०4 077068) के भाव से मध्यस्थता करने को तैयार हो 
जाता है और वह इस बात का प्रयत्व करता है कि उन्तके विवाद की समाप्ति हो -जाये और उन 

ज्यों की जनता को युद्ध के दुष्परिणाम न भोगने पड़ें.।.. कई बार- ऐसा होता है कि एक से अधिक 

“ राज्य: विवाद को समाप्त करने का प्रयत्न-करतें.हैं। सन्‌ [868 में युनान और टर्की के बीच ' 

उत्पन्त होने वाले विवाद में बड़े-बड़े राष्ट्रों ने मध्यस्थतों की थी । । । 
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सत्सेवा तथा मध्यस्थता के बीच अन्तर है। सत्सेवा में तीसरा राज्य दोनों पक्षों को एक साथ 
बैठाता है और विवाद को सुलझाने का सुझाव देता है। यह विवाद से सम्बन्धित विषयों में पूछताछ 
कर सकता है किन्तु इस समय तीसरा राज्य वास्तविक समझौता वार्ता में भाग नहीं लेता । मध्य- 
स्थता के समय हस्तक्षेपकर्ता राज्य स्वयं वार्ता में भाग लेता है। वह अपनी ओर से सुझाव देता है 
और सभी विचार-विभर्शों में सक्तिय रूप से भाग लेता है । उदाहरणाथं, सन्‌ 965 के भारत- 
पाक संघ के वाद सोवियत संघ ने दोनों देशों के मध्य समझौता कराने के लिए अपनी सत्सेवा 
(2000 ०१०८४) प्रदान की और जिसके फलस्वरूप 966 की जनवरो के प्रारम्भ में ताशकन्द 
में पाकिस्तान के राष्ट्रपति अय्युब्खाँ तथा भारत के प्रधानमन्त्री लालवहादुर शास्त्री के वीच वार्ता 
प्रारम्भ हुई । किन्तु 70 जनवरी, 966 तक वार्ता का सफल परिणाम न निकलने के कारण इसके 
असफल होने की सम्भावना बढ़ गयी । सोवियत प्रधानमन्त्री कोसीजिन की मध्यस्थता के फल- 
स्वरूप ही । जनवरी, 966 को संयुक्त विज्ञप्ति निकाली गयी और दोनों देशों के सध्य ताशकन्द 
का समझौता हुआ । * 

इसी भाँति सन्‌ 95 में आस्ट्रेलिया फी सरकार ने भारत औौर पाकिस्तान के कश्मीर 
सम्बन्धी विवाद को हल करने के लिए अपनी सत्सेवाएँ देने को कहा था, किन्तु भारत सरकार ने 
इसे स्वीकार नहीं किया था | सन्‌ 905 में रूस-जापान युद्ध की समाप्ति अमरीकत राष्ट्रपति 
थियोडोर रूजवेल्ट की सत्सेवाओं से हुई । सन्‌ !904 में डागर बैंक की घटना से ब्रिटेन और रूस 
में युद्ध छिड़ी की सम्भावना थी किन्तु फ्रांस की मध्यस्यता से दोनों देशों में समझौता हो गया । 

सत्सेवा या मध्यस्थता करने वाला पंक्ष एक व्यक्ति या अन्तर्राष्ट्रीय निकाय भी हो सकता 
है। सन्‌ 947 में सुरक्षा परिषद ने इण्डोनेशिया के लिए जो संयुक्त राष्ट्र संघ की सत्सेवा समिति 
नियुक्त की थी उनके कार्य सत्सेवा से अधिक थे । मध्यस्थता करने वाला राज्य विवादकर्ता राज्यों 
में उत्पन्त नाराजगी के भावों को दुर करता है तया वह विरोधी दावों में समन्वय «स्थापित करता 
है । कई वार राज्यों के महत्वपूर्ण विवाद तीसरे राज्य की मध्यस्थता से हल हो जाते हैं । 

[4) पंच निर्णय (ठैए/ंध80/07) ---पंच निर्णय की प्रक्रिया अन्तर्राष्ट्रीय विधि के प्रारम्भिक 
काल में ही शुरू हो चुकी थी । प्राचीन यूनान में विवादों को तय करने के लिए इसे खूब अपनाया 
जाता था। ग्रोशियस का विचार था कि पंच'निर्णय द्वारा युद्ध को रोका जा सकता है। सन्‌ !794 
में अमरीका और ब्रिटेन के मध्य हुई जे सन्धि' के बाद यह प्रक्रिया विवादों के सामंजस्य का एक 
महत्वपूर्ण व्यावहारिक साधन मानी जाने लगी । * 2 

भोपेनहीम के अनुसार, पंच निर्णय का अर्थ है, कि राज्यों के मतभेद का समाधान कानूनी 
निर्णय द्वारा किया जाये । यह निर्णय दोनों पक्षों द्वारा निर्वाचित एक या अनेक पंचों के न्‍्याया- 
घिकरण द्वारा होता है जो अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय से भिन्‍न होता है । पंच * निर्णय का कार्य या तो 
किसी ऐसे राजाध्यक्ष को सौपा जा सकता है जो गैर-न्यायिक अथवा कानुन की जानकारी न 
रखने वाला व्यक्ति है था किसी न्‍्यायाधिकरण का | दो या अधिक राज्य भी पंच निर्णय की एक 
सामान्य सन्धि कर सकते हैं जिसके अनुसार उन्तके सभी या कुछ प्रकार के विवाद पंच फैसले के 
लिए सौपे जायें । * हे 

पंच निर्णय के लिए यह आवश्यक है कि निर्णय ऐसे सिद्धान्तों पर आधारित होना चाहिए 
जो पहले से प्रचलित हैं और जिन्होंने एक मान्यता का रूप धारण कर लिया है। .यदि पंच अपना 
निर्णय किसी पूर्व सिद्धान्त के आधार पर न देकर अपनी इच्छा से विषय के ग्रुणों के अनुसार देते 
हैं तो निर्णय एकपक्षोय समझा जाग्रेगा ओर उस निर्णय को मान्यता नहीं दी जा सकती है। यदि 
किसी पंच फैसले में कोई सिद्धान्त निहित न होकर केवल कोई तथ्य ही -निहित होता है और उस 
तथ्य के आधार पर निर्णय दिया जाता है तो ऐसी दशा में निर्णय करने वालों का कार्य सीमित 
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होता है और ₹ नको प्रत्यक्ष विषयों के आधार पर मिर्णय करना होता है, जैसा कि सन्‌ 794 
में सेण्ट औइक्स नदी की सीमा निर्धारित करते समय संयुक्त राज्य अमरीका और ब्रिटेन के बीच 
हुआ । उस समय ऐसा कोई उदाहरण नहीं था जिसके आधार पर सीमा निश्चित की णाती। 
इसलिए तत्कालीन उपलब्ध तथ्यों का सहारा लेकर निर्णय किया गया था और उस निर्णय को 
दोनों पक्षों दे मान लिया था । 

सामान्य रूप से पंच तिर्णय में दिया गया पंचाट दोनों पक्षों को अनिवार्य रूप से स्वीकार 
करना पड़ता है । कोई राज्य अपना विवाद पंचों को सौंपनें के लिए बाध्य नहीं है किन्तु एक बार 
ऐसा कर लिया गया तो उसके निर्णय को मानने के लिए वह बाध्य होगा । यदि मिर्णय देते समय 
पंचों ने धोखे, दवाव या गलतफहमी से कार्य किया है तो सम्बन्धित पक्षों को इसे स्वीकार करना 
अनिवार्य नहीं होगा । सन्‌ 83 में हॉलैण्ड के राजा ने ब्रिठेव और संयुक्त राज्य अमरीका के 
उत्तर-पूर्वी सीमा विवाद के बारे में अपना निर्णय दिया था, किन्तु इसे पंच द्वारा अपने अधिकारों 
के अतिक्रमण के कारण स्वीकार नहीं किया गया । 

सन्‌ 872 का अलवामा क्षति-पूति मांसला पंच-निर्णय का सुन्दर उदाहरण है । इसी प्रकार 
सन्‌ 968 में कच्छ के विवाद का निपटारा भारत तथा पाकिस्तान में पंच-निर्णय द्वारा हुआ था। 
हेग सम्सेलनों ()899 तथा 907) में पंच निर्णयों को विवादों को हल करने का प्रभावशाली 
साधन माना गया था । पहले हेग अभिसमय हारा पंच-निर्णय के स्थायी न्यायालय (?शमराकाशा 
(००४ ० ७7/0ए४707) की स्थापना की गयी थी । इस न्यायालय ने अपनी स्थापता के बाद से 
932 तक 20 विवादों का फैसला दिया था। इनमें से प्रमुख सावरकर का मामला (9) 
संयुक्त राज्य अमरीका तथा ब्रिदेन के बीच का उत्तरी अटलाण्टिक महासागर मत्स्यालयों वाला 
मामला (7940) इत्यादि थे । 

(5) अन्तर्राष्ट्रीय जाँच भायोग (//व्याशांगाण एणगगाएं्ंणा. रण शावणा॥)-- 
अन्तर्राष्ट्रीय जाँच आयोग विवादों की जाँच के लिए बनाये जाते हैं। इनके द्वारा विवादों के 
आधार का अध्ययन किया जाता है और इनके समाधान के लिए सुझाव प्रस्तुत किये जाते हैं। 
औपचारिक रूप से इसका जन्म 899 के हेग शान्ति” सम्मेलन में हुआ । यहः तरीका ऐसे अन्तर- 
राष्ट्रीय विवादों को सुलझाने के लिए सुझाया गया जो तथ्यों के निर्धारण तक सीमित है और 
जहाँ विवादग्रस्त पक्ष सम्पूर्ण विवाद को प्रस्तुत नहीं करना चाहते हों तथा पंच निर्णय की प्रक्रिया 
अपनाने में कानूनी प्रश्न और राजनीतिक स्वार्थ उलझे हुए हों । 

हेग अभिसमय के तृतीय भाग में कहा गया था कि जिन अन्तर्राष्ट्रीय झगड़ों में इज्जत या 
गहरे स्वार्थ का प्रश्न नहीं है तथा जो तथ्यों से सम्बन्धित मतभेद के कारण उत्पन्न हुए हैं, उनके 
लिए एक अन्तर्राष्ट्रीय जाँच आयोग नियुक्त कर दिया जाये, जो तथ्यों की निष्पक्ष जाँच करके , 
विवाद को सुलझा सके । इस आयोग का प्रतिवेदन केवल तथ्य ज्ञात करने तक ही सीमित रहता 
है । वह पंच-मिर्णय का पंचाट नहीं होता और विवादग्रस्त पक्षों को पूरी स्वतन्त्रता देता है । 

सन्‌ 907 के हेग अभिसमय द्वारा इन आयोगों की स्थिति में पर्याप्त सुधार कर दिया 
गया । सन 942 के वाशिंगटन समझौते में यह निर्णय लिया गया कि जाँच का स्थायी आयोग _ 
नियक्त किया जाये । इसकी मुख्य व्यवस्थाएँ थीं--(7) यदि समझौता करने के प्रमुख राजनयिक 
उपाय विफल हो जायें तो दोनों पक्ष अपने विवाद स्थायी आयोग को सौंप देंगे और उसका प्रतिवेदन 
आने तक यद्ध नहीं करेंगे ! (7) स्थायी आयोग में पाँच सदस्य होंगे । प्रत्येक पक्ष द्वारा इसमें एक 
अपना और एक तीसरे राज्य का नागरिक नियुक्त किया जायेगा। पाँचवाँ सदस्य. दोनों पक्षों द्वारा 
223 राज्य में से चुना जायेगा । (77) आयोग का प्रतिवेदन एक वर्ष में अवश्य भा जाना 
चाहिए । 


हनन 
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संराधन की भाँति जाँच आयोग की प्रक्रिया भी व्यवहार में पर्याप्त रूप से प्रचलित 
रही । सन्‌ 93 में मंचूरिया की घटनाओं की जाँच के लिए राष्ट्र संघ ने लिटन कमीशन की 
नियूक्ति की । 

(6) स्यायिक समाधात अथवा अभिनिर्णय (/प्तंलंध इलप्रगाला। णी 50[07०57णा) 
--विवादों का न्यायिक समाधान उच्तर्साष्द्रीय स्यायालय के माध्यम से होता है, जो कानून का प्रयोग 
करता है तथा समुचित प्रकार से गठित किया जाता है। जो झगड़े न्यायालय द्वारा निर्णीत हीते हैं, 
उनका निर्णय अभिनिर्णय कहलाता है । डा ह 

पंच निर्णेय में कोई न्यायालय नहीं था, केवल पंचों के नाम की सूची थी। विवादग्रस्त पक्ष 
इनमें से किन्‍्हीं को अपने मामले में पंच मान लेते थे, तभी यह न्यायालय कहलाने लग जाता था । 
किन्तु राष्ट्र संघ ने स्थायी न्यायालय की स्थापना की। संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसका रूप बदलकर 
इसे न्याय का अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय नाम दे दिया ॥ पुराने स्थायी अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय नें अनेक 
झगड़ों का फैसला किया अथवा सुझाव दिये, जिनमें निम्तलिखित प्रमुख हैं---(7) 7 अगस्त, 7923 
को जम॑नी के साथ ब्रिटेन, फ्रांस, इटली और जापान के कील नहर सम्बन्धी झगड़े का फैसला । 
(#) यूनान और ग्रेट ब्रिटेन के बीच का फिलिस्तीन सम्बन्धी झगड़ा, 30 अगस्त, 924 ॥ (7) 
बल्गेरिया और यूनान के वीच निउली सन्धि के अनुच्छेद 779 के खण्ड 4 का स्पष्डीकरण, 2 
सितम्बर 924 । (५) जमंती और पोलंण्ड के बीच चोरजब कारखाने के हरजाने का झगड़ा, 
26 जुलाई, 927 | (५) बेल्जियम और बल्गेरिया के बीच का सोफिया और बल्गेरिया के विली 
कम्पनी के सम्बन्ध में फैसला, 5 अप्रैल, 939 । - 

अन्तर्राष्ट्रीय न्‍्यायालय ने भी कई विवादों में निर्णय दिये हैं जिनमें प्रमुख हैं--पुर्तंगाल का 
मामला, ईरानी-इंगलिमु तेल विवाद, हाय डी ला टारें विवाद, फौरफू चैनल विवाद; प्रीह वीहर 
विवाद, आइसलैण्ड का विवाद आदि । 

पंच-मिर्णय और अभिषभिणंय के बीच कुछ समानताएँ और असमानताएँ हैं। समानताएँ इस 
प्रकार हैं--दोनों में विवाद का निर्णय फानून के नियमों और सिद्धान्तों के आधार पर बाध्य एवं 
निष्पक्ष निकाय हारा होता है, दोनों के निर्णंयों का पालन करना लिनिवायं है, दोनों स्थितियों में 
विवादी पक्ष अपना विवाद निर्णयों के लिए सौंपने की स्वतन्त्रता रखूते हैं। दोनों के बीच असमान- 
ताएँ इस प्रफार हैं--(7) पंच-निर्णय के पंचों को व्यक्तिगत मामलों (से सम्बन्धित पक्षों हारा चुना 
जाता है किन्तु अभिनिर्णय करने वाला न्यायालय एक स्थायी निकाय है। वह विवाद उत्पन्न होने 
से पहले ही विद्यमान रहता है / उसके न्यायाधीशों में चुनाव में सम्बन्धित एक्षों का कोई स्थान 
नहीं होता । (7) पंच-निर्णय विवाद के पक्षों को स्वीकृत नियमों के अनुसार कार्य करता है । 
किस्तु न्यायालय के कानून के सस्वन्ध में विवादों के पक्षों द्वारा किसी प्रकार की मर्यादा नहीं 
डाली जाती । | 

संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्य स्वतः ही अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय की संविधि के सदस्य 
बन जाते हैं। यद्यपि कर न्यायालय आवश्यक और सावंभौमिक क्षेत्राधिकार नहीं रखता किन्तु 

| 2५ हा उन पक्षों पर बाध्यकारी होते हैं जो इसके नन्‍्यायाधिकरण को स्वेच्छा से स्वीकार 

। 

(7) राष्ट्र संघ तथा संयुक्त राष्ट्संघ द्वारा विवादों का समाधान (8०0]श०7 0 /5- 
अर (0प९आा ४७ िणगाशए 0 .5887७ ० 'एगणाड था। ए. प. 0.)--राष्ट्र संघ 
तथा संयुक्त राष्ट्रसंघ जैसी अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं की स्थापना विवादों के शान्तिपूर्ण समाधान के 
लिए की गयी थी ताकि विश्वयुद्धों पर रोक लगायी जा सके । राष्ट्र संघ के घोषणा-पत्र में शान्तिपुर्ण 
समाधान की विभिन्न श्रक्रियाओं का उल्लेख किया गया है ताकि सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था का 


350 | अन्तर्राष्ट्रीय राजनोति 


कानूनी आधार बनाया जा सके । राष्ट्रसंघ के घोषणा-पत्र की धारा !2 में विवादों के शान्तिपूर्ण 
समाधान के तीन उपाय बताये गये--पचों को सौंपना, हेग की स्थायी पंचायती अदालत को 
सौंपना तथा संघ की परिषद द्वारा इसकी जाँच करना। संघ के घोषणा-पत्र की धारा 6 में शान्ति- 
पूर्ण समाधान का प्रस्ताव स्वीकार न करने वाले के विरुद्ध आथिक प्रतिबन्ध लगाने की व्यवस्था 
की गयी । 

राष्ट्र संघ की भांति संयुक्त राष्ट्र संघ का मुल उद्देश्य भी युद्ध को रोकना है-। इस तथ्य की 
प्राप्ति के लिए महासभा तथा सुरक्षा परिषद पर कुछ दायित्व डाले गये हैं। चार्टर का अनुच्छेद 
4 महासभा को यह सत्ता देता हैँ कि उस स्थिति के शान्तिपूर्ण समायोजन के लिए सुझाव दे जो 
राष्ट्रों के सामान्य कल्याण अथवा मित्नतापूर्ण सम्बन्धों को आघात पहुँचाती हो । सुरक्षा परिषद को 
दी गयी शक्तियाँ और भी व्यापक हैं। यह महासभा की अपेक्षा अधिक जल्‍दी कार्यवाही कर 
सकती है । जब कभी अत्तर्राष्ट्रीय शान्ति के लिए खतरा हो, सुरक्षा परिषद पंच निर्णय, न्यायिक 
समझोता, वार्ता, जाँच, मध्यस्थता आदि उपायों द्वारा विवाद को सुलझाने का सुझाव दे सकती है। 
यदि कीई विवाद शान्तिपूर्ण उपायों से हल न किया जा सके तो यह आशिक प्रतिवन्ध तथा सैनिक 
कार्यवाही करने का भी अधिकार रखती है। कोरिया ([950) तथा स्वेज नहर (!956) के 
मामलों में इस अधिकार का प्रयोग किया जा चुका है । इसी प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय विवादों के शान्ति- 
पूर्ण समाधान में अन्तर्राष्ट्रीय न्‍्यायालय का भी महत्वपूर्ण योगदान है । 

2. अन्तर्राष्ट्रीय झगड़ों के निपटाने के बाध्यकारी साधन बे 

(00५एए.8एए ए6प5 09 5छ्राताप0 तरफ प70४6, 9758707:9) 

जब राज्य मैत्रीपूर्ण साधनों (8770४0]० ॥06078) से अपने विवादों का समाधान करने में 
असफल हो जाते हैं वो वे वाध्यकारी साधवों (००77एएआंए० 7685) का प्रयोग करने लग जाते 
हैं। शान्तिपूर्ण साधनों तथा युद्ध के बीच कुछ ऐसे तरीके भी हैं जिनमें एक राज्य बल प्रयोग द्वारा 
अथवा दबाव द्वारा अपने उद्देश्यों की पूर्ति करता है। वाध्यकारी साधवघों में शस्त्रों का प्रयोग नहीं 
किया जाता, अन्यथा युद्ध की स्थिति बन जायेगी । फेनविक के अनुसार, “बीसवीं शताब्दी के 
प्रारम्भ में अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहार के अनेक ऐसे तरीके विकसित हो गये हैं जिनके द्वारा एक राज्य 
अन्य राज्य पर उसके विरुद्ध युद्ध छेड़े बिना ही भौतिक दबाव डाल सकता है ।” ओपेनहीम के 
अनुसार, “मतभेदों के समाधान के बाध्यकारी साधन वे कहलाते हैं जिनमें बाध्यता का थोड़ा बंश 
होता है । इनका प्रयोग एक राज्य दूसरे राज्य के विरुद्ध इस उद्देश्य से करता है कि वह पहले 
राज्य द्वारा वांछित रूप से मतभेदों के समाधान को स्वीकार करले ।* 

युद्ध तथा बाध्यकारी साधनों में अन्तर--युद्ध तथा बाध्यकारी साधनों में अन्तर इस प्रकार 
है--प्रथम, युद्ध में हिंसा का प्रयोग किया जाता है जिसकी कोई मर्यादा नहीं होती किन्तु बाध्यकारी 
साधनों द्वारा दूसरे पक्ष को जो हानि पहुँचायी जाती है उसकी कुछ सीमा और मर्यादा अवश्य 
होती है । ह्वितीय, बाध्यकारी साधनों को विवाद वाले राज्य एवं अन्य राज्य युद्ध का कार्य नहीं 
समझते । अतः इनका प्रयोग होने पर शान्तिकाल के सामान्य सम्बन्ध बने रहते. हैं । तृतीय, युद्ध में 
विजेता को विजित देश पर मनचाही शर्तें थोपने का पूरा अधिकार होता है। बाध्यकारी साधनों 
में ऐसा सम्भव नहीं है । चतुर्थ, बाध्यकारी साधनों का प्रयोग करने के बाद जब दुसरा पक्ष मतभेदों 
का समाधान करने के लिए तैयार हो जाता है तो इनका प्रयोग बन्द कर दिया जाता है। किन्तु 
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. यदि युद्ध एक बार शुरू हो जाये तो एक पक्ष .के-झुक जीने पर भी दूसरा पक्ष लड़ाई बन्द करने के 


लिए बाधित नहीं होता ।॥ ..,. -. « हु 
...४.. शास्तिपूर्ण तथा बाध्यकारी साधनों में अस्तर---शान्तिपर्ण -त्तथा वाध्यकारी साधनों -में 


है अन्तर इस प्रकार है--()) शान्तिपूर्ण. साधनों द्वारा विवादों के निपटारे में बल प्रयोग नहीं किया 


जाता है, जबकि बाध्यकारी साधन प्लीमित दबाव एवं बल प्रयोग पर बाधारित है ॥. (7) शान्तिपूर्ण 
साधनों के प्रयोग पर राजनयिक सम्बन्ध -बने रहते हैं और इनका प्रयोग दूतों के माध्यम से ही” 
किया जाता है जबकि वाध्यकारी : साधनों . के प्रयोग से सम्बंन्धितं- सरकारें परस्पर राजनयिक 
सम्बन्ध तोड़ लेती हैं । | ) 

, . प्रमख बाध्यकारी साधन--बाध्यकारी साधनों :के प्रमुख प्रकार इस «प्रकार हैं--() 
प्रतिकर्म (४०707); (2) प्रत्यपहार (7००7$»५); (3) अधिरोध (थाश्ा82०); (4) शान्ति- 


' पूण नाकाबन्दी (78००.9000:806); (( ) हस्तक्षेप (प्राशएक्षाएं०) 


() प्रतिकर्म (र४४०7४07)--यह 'एक अमैत्रीपूर्ण प्रक्रिया है किन्तु इसे युद्ध नहीं कहा .जा 


- सकता । यह एक बाध्यकारी तरीका होते हुए भी दूसरे राज्य को नुकसान पहुँचाने का तरीका नहीं 


है.। यदि एक राज्य दूसरे राज्य के प्रति अभद्र व्यवहार करता है तो प्रभावित राज्य:इस अभद्र - 
व्यवहार के प्रतिरोध के रूप में कुछ कार्यवाही करता है। उंदाहरण- के लिए, राजनयिक. सम्बन्ध- 
तोड़ता, राजनयिक विशेषाधिकारों एवं अन्य रियायतों को समाप्त कर देना इत्यादि । दुसरे राज्य 
के अन्यायपूर्ण, व्यवहार के बदले एक राज्य सम्बन्धित.. राज्य की सामान्य स्वतन्त्रता पर प्रतिबन्ध 
लगा देता है। सन 904 में जब रूसी. जल में.से मछली पकड़ने वाले जापानी जहाजों को निकाल . 
दिया गया तो जापान ने इसके प्रतिरोध में-रूसी माल पर आयात कर लगाने की धमकी दी । भारत ने 


, दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध इस तरीके को अपनाया ।: जब दक्षिण ' अफ्रीका की सरकार ने भारतीयों 


के साथ रंगभेद की नीति जारी रखी तो भारत सरकार ने अपने, देश में दसे हुए दक्षिण अफ्रीकी 
तागरिकों के विरुद्ध अनेक. प्रतिवन्ध 'लगा दिये और भारतीय हाई कमिश्नर को बुला. लिया। संन्‌ , 
:95 में जब चैकोस्लोवाकिया ने अकारंण ही कुछ - अमरीकन नागरिकों को बन्दी बनाया तो 
अमरीकन सरकार ने इस देश के साथ किये हुए व्यापारिक समझौतों को रह करंने का निर्णय किया। | 
.._ (2) पत्यपहार (र००7४8०5)--प्रत्यपहार के अन्तर्गत वे सभी बाध्यकारी प्रयास आ जाते 
है जो एक' राज्य द्वारा 'राहत पाने के लिए किये जाते हैं । इसके अन्तर्गत बदले की भावना से की . 
गयी प्रभावित राज्य की उन घेष्टाओं को लिया: जाता है जिन्हें घह अपने कष्ठ निवारण के लिए 


आवश्यक मानता है। ब्रियर्ली के अनुसार प्रत्यपहार का अंथथ' है, “बदले की भावना से सम्पत्ति. 


“ जब्त करना या व्यक्तियों को पकड़ना ” प्रारम्भ में इसका अर्थ अन्य राज्य की सम्पत्ति या व्यक्तियों 


| 


- को जब्त कर लेना था किन्तु आजकल इसका अथे एक राज्य द्वारा दूसरे राज्य के विरुद्ध ऐसे 


विवादों को सुलझाने के लिए. अपनाये गये वाध्यकारी प्रयासों से.है जो अन्य राज्य के अन्यायपूर्ण 
आचरण पर आधारित हैं । ९ 
... भत्यपहार का तरीका प्राचीनकाल से चला आ रहा है। एचेन्स में यह प्रथा थी कि यदि, 
कोई विदेशी किसी स्वदेशी को हानि-पहुँचा- दे तो उसकी यां उसके साथी की सम्पत्ति को जंब्त 
किया जा सकता है| मध्यकाल में राज्य अपने उस नागरिक - को प्रत्यपहार पत्र (नाग णी 
४४:५०७) देते थे जिसे दूसरें राज्य में न्याय से वंचित किया गया है ।. इस. पत्र द्वारा उसे यह 
अधिकार दिया जाता थां कि'वह दूसरे राज्य के प्रजाजन द्वारा पहुँचायी गयी हानि का बल प्रयोग , 


' करके स्वयंःबदला ले-। 


स्टाक के अनुसार-- प्रत्यपहार वे उपाय हैं जिनको एक राज्य दूसरे राज्य 'के विरुद्ध 


प्रतिकारात्मक कार्यवाही के रूप में अपनाता है ।” इस कार्यवाही के कई रूप हो सकते हैं जैसे--- 


६. 2 


350 | अन्तर्राष्ट्रीय राजनोति 


कानूनी आधार बनाया जा सके । राष्ट्रसंघ के घोषणा-पत्र की घारा 2 में विवादों के शान्तिपूर्ण 
समाधान के तीन उपाय बताये गये--पंचों को सौंपना, हेग की स्थायी पंचायती अदालत को 
सौंपना तथा संघ की परिषद द्वारा इसकी जाँच करना। संघ के घोषणा-पत्र की धारा 6 में शान्ति- 
पूर्ण समाधान का प्रस्ताव स्वीकार न करने वाले के विरुद्ध आथिक प्रतिबन्ध लगाने की व्यवस्था 
की गयी । 

राष्ट्र संघ को भांति संयुक्त राष्ट्र संघ का मूल उद्देश्य भी युद्ध को रोकना है-। इस तथ्य की 
प्राप्ति के लिए महासभा तथा सुरक्षा परिषद पर कुछ दायित्व डाले गये हैं। चार्टर का अनुच्छेद 
4 महासभा को यह सत्ता देता हैं कि उस स्थिति के शान्तिपूर्ण समायोजन के लिए सुझाव दे जो 
राष्ट्रों के सामान्य कल्याण अथवा मित्रतापूर्ण सम्बन्धों को आघात पहुँचाती हो । सुरक्षा परिषद को 
दी गयी शक्तियाँ और भी व्यापक हैं। यह महासभा की अपेक्षा अधिक जल्‍दी कार्यवाही कर 
सकती है । जब कभी अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति के लिए खतरा हो, सुरक्षा परिषद पंच निर्णय, न्यायिक 
समझौता, वार्ता, जाँच, मध्यस्थता आदि उपायों द्वारा विवाद को सुलझाने का सुझाव दे सकती है। 
यदि कोई विवाद शान्तियूर्ण उपायों से हल न किया जा सके तो यह आथिक प्रतिवन्ध तथा सैनिक 
कार्यवाही करने का भी अधिकार रखती है । कोरिया (950) तथा स्वेज नहर (956) के 
, मामलों में इस अधिकार का प्रयोग किया जा चुका है । इसी प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय विवादों के शान्ति- 
पूर्ण समाधान में अन्तर्राष्ट्रीय न्‍्यायालय का भी महत्वपूर्ण योगदान है । 

2. अन्तर्राष्ट्रीय झगड़ों के निपदाने के बाध्यकारी साधन बे 

(00ध7?ए0,8एए ज्ए6२५ 67 डश्रपतप0 ता फ्राराप&प70:38, 98एए7फ8) 

जब राज्य मैत्रीपूर्ण साधनों (ा॥०४४9॥७ 776275) से अपने विवादों का समाधान करने में 
असफल हो जाते हैं तो वे बाध्यकारी साधवों (०००7७एंअआंए७ 77९78) का प्रयोग करने लग जाते 
हैं। शान्तिपूर्ण साधनों तथा युद्ध के बीच कुछ ऐसे तरीके भी हैं जिनमें एक राज्य बल प्रयोग हारा 
अथवा दबाव द्वारा अपने उद्देश्यों की पूति करता है । वाध्यकारी साधवों में शस्त्रों का प्रयोग नहीं 
किया जाता, अन्यथा युद्ध की स्थिति बन जायेगी । फंनविक के अनुसार, “बीसवीं शताब्दी के 
प्रारम्भ में अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहार के अनेक' ऐसे तरीके विकसित हो गये हैं जिनके द्वारा एक राज्य 
अन्य राज्य पर उसके विरुद्ध युद्ध छेड़े बिवा ही भौतिक दबाव डाल सकता है ।” ओपेनहीम के 
अनुसार, “मतभेदों के समाधान के बाध्यकारी साधन वे कहलाते हैं जिनमें बाध्यता का थोड़ा अंश 
होता है । इनका प्रयोग एक राज्य दूसरे राज्य के विरुद्ध इस उद्देश्य से करता है कि वह पहले 


राज्य द्वारा वांछित रूप से मतभेदों के समाधान को स्वीकार करले ॥* ॥॒ 


यद्ध तथा बाध्यकारी साधनों में अन्तर--युद्ध तथा बाध्यकारी साधनों में अन्तर इस प्रकार, 


है--प्रथम, युद्ध में हिंसा का प्रयोग किया जाता है जिसकी कोई मर्यादा नहीं होती किन्तु बाध्यकारी 
साधनों द्वारा दूसरे पक्ष को जो हानि पहुँचायी जाती है उसकी कुछ सीमा और मर्यादा अवश्य 
होती है। द्वितीय, बाध्यकारी साधनों को विवाद वाले राज्य एवं अन्य राज्य युद्ध का कार्य नहीं 
समझते । अतः इनका प्रयोग होने पर शान्तिकाल के सामान्य सम्बन्ध बने रहते. हैं । तृतीय, युद्ध में 
विजेता को विजित देश पर मनचाही शर्तें थोपने का पूरा अधिकार होता है। बाध्यकारी साधनों 
में ऐसा सम्भव नहीं है । चतुर्थ, बाध्यकारी साधनों का प्रयोग करने के बाद जब दुसरा पक्ष मतभैदों 
का समाधान करने के लिए तैयार हो. जाता है तो इनका प्रयोग वन्द कर दिया जाता है। किन्तु 


३. /(0०7रफणशंए प्रध्या$ णी इलताीगाला ती काॉशिशाए2३ कल पराध8ष्प्र०5 ए0ावाधरंपए ६ एशॉथोंग शा0प0ा। 
० ०07्रएप्रॉडणा चला 959 8 डशि० 07 एछणए०0०5६४  एी गरशताह 00॥67 8806 0ण0867/ (0 8एणी 
इब्रपीशाशा एी 8 करिशाए8 35 5 7९तद्णा०त0 997 6 (िग्रछ-? 

--फशश्ा।क्षा), कह/शकदांगादों 7.48, ५०. 2, 0, 32, 


हि 


अन्तर्राष्ट्रीय विवादों का शास्तिपूर्ण ढंग से निषटारा-| 357 
यदि युद्ध एक बार शुरू हो :जाये तो एक पक्ष के झुक जाने पर भी दूसरा पक्ष लड़ाई बन्द करने के 
लिए बाधित नहीं होता । 

* - शास्सिपूर्ण हथा बाध्यकारी साधनों में अस्तर--शान्तिपर्ण तथा वाध्यकारी साधनों में - 
अन्तर इस प्रकार है--(!) 'शान्तिपूर्ण साधनों द्वारा विवादों के निपटारे में बल प्रयोग नहीं किया 
जाता है, जबकि बाध्यकारी साधन सीमित दबाव एवं बल प्रयोग पर आाधारित है । (॥) शान्तिपुर्ण 
साधनों के प्रयोग पर राजनयिक सम्बन्ध -बनें रहते हैं और इनका. प्रयोग दूतों के माध्यम से ही” 
किया जाता है जबकि वाध्यकारी “साधनों “के प्रयोग से सम्बन्धित सरकार परस्पर राजनयिक . 
सम्बन्ध तोड़ लेती हैं । - 

प्रसख बाध्यकारी साधन--नवाध्यकारी साधनों के प्रमुख प्रकार इस प्रकार हैं--(!) 
प्रतिकर्म. ([0/07007); (2) प्रत्यपहार ' (०»7829); - (3) अधिरोध (आआ०280); (4) शान्ति- " 
पूर्ण नाकाबन्दी (एब०४ग०.ण0०८४१७); (5) हस्तक्षेप (7शर्थाए0) | ः 

(]) प्रतिकर्स (रे४/०07807)--यह एक अमैत्रीपूर्ण प्रक्रिया है किन्तु इसे युद्ध नहीं कहा जा. 


सकता । यह एक बाध्यकारी तरीका होते हुए भी दूसरे राज्य को नुकसान पहुँचाने का तरीका नहीं 
है। यदि एक राज्य दूसरे राज्य के प्रति -अभद्व व्यवहार करता है;तो प्रभावित राज्य इस अभद्र 
व्यवहार के प्रतिरोध के रूप में कुछ कार्यवांही करता है । ' उदाहरण के 'लिए, राजनंयिक' सम्बन्ध 
तोढ़ना, राजनयिक विशेषाधिकारों एवं अन्य रियायतों को समाप्त कर देना इत्यादि । दुसरे राज्य 
के अन्यायपूर्ण व्यवह्ार के बदले एक राज्य सम्बन्धित - राज्य: की सामान्य' स्वतन्त्रता पर भ्रतिबन्ध 
लगा देता है । सन्‌ 904 में जब, रूसी-जल में से मछली पकड़ने वाले जापानी जहाजों को निकाल 
: दिया गया तो जापान ने इसके प्रतिरोध में रूसी माल पर आयात कर लगाने की धमकी दी ) भारत ने 
दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध इस तरीके को अपनाया ।; जब दक्षिण अफ्रीका की सरकार ने भारतीयों 
के साथ रगभेद की नीति जारी रबी तो भारत” सरकार ने-अपने देश में ठसे हुए दक्षिण अफ्रीकी 
नागरिकों के विरुद्ध. अनेक प्रतिबन्ध लगा दिये और भारतीय हाई' कमिश्नर को बुला लिया । सन्‌ 
[95] में जब चेकोसलोवाकिया ने अकारण ही कुछ - अमरीकन “नागरिकों को बन्दी बनाया तो 
अमरीकम सरकार ने इस देश के साथ. किये हुए व्यापारिक समझौतों को रद्द करने को निर्णय किया। 
(2) धरत्यपहार (२००7595)--प्रत्यपहार के अन्तर्गत वे-सभी बाध्यकारी प्रयास आ. जाते 
है जो एक राज्य द्वारा राहत पाने के लिए. किये जाते हैं । इसके अन्तर्गत बदले की भावना से की 
गयी प्रभावित राज्य की उन चेष्टाओं को लिया जाता है जिन्हें वह अपने कष्ट .निवारण के, लिए 
भावश्यक मानता है। ब्रियर्ली के अनुसार . प्रत्यपहार का अर्थ है, बदले की भावना से सम्पत्ति 
जब्त करना या व्यक्तियों को पकड़ना ।” प्रारम्भ में इसका अर्थ अन्‍य राज्य की सम्पत्ति था व्यक्तियों 
को जब्त कर लेना था किन्तु आजकल इसका अर्थ एक राज्य द्वारा दूसरे राज्य के विरुद्ध ऐसे 
विवादों को सुलेझाने के लिए अपनाये गये वाध्यकारी प्रयासों से है जो अन्य राज्य के अन्यायपूणं 
आचरण पर जाधारित कल 
.'.' भ्रत्यपहार का तरीका प्राचीनकाल से चला आ रहा है! एथेन्स में यह प्रथा थी कि यंदि 
प्र कोई विदेशी किसी स्वदेशी को हानि पहुँचा दे तो उसकी या उसके साथी की सम्पत्ति को जब्त - 
किया जा सकता है। मध्यकाल में राज्य अपने उस नागरिक को प्रत्यपहार पंत्र (क्‍नाल 0 
.. र॒भा५१०९) देते थे जिसे दूसरे राज्य में न्याय से वंचित किया गया है। इस पत्र द्वारा उसे यह 
' अधिकार दिया जाता था कि वह दूसरे राज्य के प्रजाजन द्वारा पहुँचायी गयी हानि का, वल प्रयोग _ 
करके स्वयं बदला ले । 
स्टार के अनुसार--- प्रत्यपहार वे उपाय हैं जिनको एक राज्य दूसरे राज्य के विरुद्ध 
प्रतिकारात्मक कार्यवाही के रूप में अपनाता है ।! इस कार्यवाही के कई रूप हो सकते हैं जैसे-- ' 


न्डा 
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मुल्यांकेन ॥ 
(68 ए५५७7,0&77008) 

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में युद्ध को रोकने के उपायों में सामूहिक सुरक्षा और शाक्तिए 
निपटारे की विधियाँ प्रमुख हैं । शान्तिपूर्ण नियटारे के विविध उपाय अन्तर्राष्ट्रीय कानुन के बाग 
हैं। कतिपय सीमाओं और त्रुटियों के बावजूद शान्तिपूर्ण ढंग से अन्तर्राष्ट्रीय समस्यात्रों के रु 
खोजने का लम्बा इतिहास रहा है। यह अन्तर्राष्ट्रीय संघर्षों को दूर करने का एक ढांचा के 
बरता है ताकि शान्ति के गम्भीर खतरों से बचा जा सके । न्‍्यायपूर्ण और व्यवस्थित अलर्ाण 
व्यवस्था के लिए इन उपायों का परिमार्जन आवश्यक है । ; 

प्रश्से है 


रे 5 रे शक] च् ) 
!, “बअन्तर्राष्ट्रीव विवादों के शान्तिपूर्ण समाधान! से आपका क्या.तात्पयें है ? शान्तिपर्ष , 
धान के विभिन्‍न तरीकों (अथवा विकल्पों) की व्याख्या करिए । 
जान 40 एणा प्रध08४॥0व4 99 फुणी0 5४(8४ए९॥६ 06 घ्राध्यपा(074 09000 
उ98श७58 एक्वापंगा३ गराशा]005 (9 ब्राशिपराए९४) ० 9800 38६078॥, 
2. अन्तर्राष्ट्रीय विवादों का विशेषकर प्रादेशिक व्यवस्था और संयुक्त राष्ट्र संघ के वरदा 
शान्तिपूर्ण निपटारे की पद्धतियों का विस्तृत वर्णन करिए । 
छिडोाए जी पेश दीह गरह043 ते 8 छडणए इलॉं।शा87(8- 00 000) 
मर जी 500०४ शिशाए8 60 78ह8/णा् बराप्ाएधालां 870 [॥8' 
078, 


कक 


2> 


अन्तर्राष्ट्रीय कानून 


[ाह्मार50॥085 |59५४] 








इतिहास के आदिम युग से लेकर आज तक समय-समय पर भीषण युद्धों के बीच भी शान्ति 
तथा सद्भावना की दिशा में मानव प्रयत्तशील रहा है। किसी न किसी प्रकार की अन्तर्राष्ट्रीय 
व्यवस्था की अभिलापा स्वमावतः मानव” के अन्तराल में सदा से बनी रही है। अन्तर्राष्ट्रीय 
व्यवस्था के निर्माण में अस्तर्राष्पीय कानूनों की महती भूमिका रही है। स्वतन्त्र राज्यों के , 
पारस्परिक सम्बन्धों का संचालन करने में अन्तर्राष्ट्रीय कानून का बड़ा महत्व है। जिस प्रकार 
समाज में व्यक्ति बिना नियमों, कानूनों एवं रीति-रिवाजों के नहीं रह सकता, उसी प्रकार कोई 
भी राज्य बिना अन्तर्राष्ट्रीय नियमों के अन्य राज्यों से अपने विभिन्‍न प्रकार के सम्बन्ध महीं बना 


सकता । 
* ८ कानून का महत्व तथा आवश्यकता 


87708, .69ए9 : श०ेगायगट8४८४ 6४० पट) 

वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था में अन्तर्राष्ट्रीय कानुन की आवश्यकता 
प्रकार दर्शायी जा सकती है हे 

(!) अराजकता से बचाव--मनुस्मृति में कहा गया है कि मानव को पारस्परिक संगठन _ 
बनायें के लिए गज गत वा ता आपस में पारस्परिक व्यवहार के लिए 
कुछ नियमों का वंड़ता है और उन नियमों को"पालन करना पड़ता है, वरन्‌ 
अराज॑कता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है । अव्यवस्था, अशान्ति, अराजकता तथा अनिश्चितता- 
पूर्ण परिस्थितियों के निराकरंण के अनेक प्रयासों में अन्तर्राष्ट्रीय कानून का मनुशीलन विशेष रूप 
से महत्व रखता है । 

(2) शक्ति संघर्ष को परिसोमित.करना--अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति शक्ति संघपं की राजनीति 
है। शक्ति संघर्ष को इस राजनीति में छोटे एवं बड़े राज्य अपने राष्ट्रीय, हित्तों की पू्ति के लिए 
कार्यरत रहते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय संघर्ष को अन्तर्राष्ट्रीय कानुन के प्रतिबन्ध द्वारा सीमित दायरे में 


रखा जाता है। चाहे छोटा राज्य हो अथवा बड़ा, किसी भी कार्यकलाप को करने से पहले यह 


विद्यार फर लेता है कि क्या उसकी नीतियों से अच्तर्राष्ट्रीय कानुन की उपेक्षा तो नहीं हो रही _ कर लेता है कि क्‍या उ । की उपेक्षा तो नही हो रही 
है ? दुसरे शब्दों पें, राज्यों के व्यवहारों में अन्तर्सप्ट्रीय कानुन द्वारा 'जिसकी लाठी उसकी भैंस 
था मत्स्य न्याय की घारणा को गलत साबित कर दिया गया है । 

(3) विश्वशान्ति का आधार तैयार करना--विश्वशान्ति आज के युग की सबसे बड़ी 
आवश्यकता है। अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों के द्वारा राष्ट्रों के व्यवहारों हेतु सामान्य नियमों का 
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सार्वभौमिक' निर्धारण किया जाता है । कि गा कि विश्व के समस्त राज्य अन्तर्राष्ट्रीय कानन का समान 
भाव से आदर करने लग जायें तो राज्यों के संतभेदों एवं संघरों को टालों 

जड़ जलन, ऐं॥७७४७काकर तप. अमात्ंआाए जार“ अउक : जा आका- ाकढला्ऋऋाऋ्र८ >भारत... 
सकता है। अन्तर्राप्ट्रीय कानुन एक ऐसे विश्व का निर्माण करते का साधन हो सकता है जिनमें 
संघंपों के बजाय सहयोग का प्राबल्य हो । 


(4) विश्व सरकार की प्राथमिक आवश्यकता को पुरा करना--अप्िद्ध दार्शनिक बद्रेण्ड 
रसेल के अनुसार विश्व सरकार (फ़णा7त 8०ए०7॥गा७) के ह्वारा ही विश्वशान्ति की स्थापना 
की जा सकती है। जब तक राष्ट्रों में उम्र राष्ट्रीयता एवं सम्प्रभुता की भावना विद्यमान रहेगी;, सकती है। जब तक राष्ट्रों में उम्र राष्ट्रीयता एवं सम्प्रभुता की भावना विद्यमान रहेगी 
विश्व सरकार एक सपना ही बना रहेगा । किन्तु यदि अन्तर्राष्ट्रीय कानुन की पर्याप्त रचना की 
जाये, विभिन्‍न राज्यों में इसके प्रयोग के लाभों को संमुर्चित प्रचार किया जाये तो राज्य सहेज में 
ईसका प्रयोग करने लग जायेंगे। उम्र संम्प्रमुता जिसका अन्ततोगत्वा परिणाम युद्ध होता है, का 
निश्चित रूप से परित्याग होगा और निकट भविष्य में विश्व सरकार की धारणा की पूर्ति की 
जा सकेगी । 

(5) आणविक तथा संहारक शस्त्रों से सुरक्षा--विज्ञान तथा तकनीकी विकास के 
परिणामस्वरूप विभिन्‍न राष्ट्रों के पास संहारक शस्त्रों की मात्रा में भयानक वृद्धि हो-चुकी है । 
विश्व की महान शक्तियों के मध्य संहारक शस्त्रों के निर्माण की भयानक प्रतिस्पर्धा चल-रही -है-।- 
आज अमरीका, सोवियत संघ, फ्रांस तथा चीन के पास आणविंक एवं हाइड्रोजन शस्त्रों का विशाल 
भण्डार है। विभिन्‍न रोष्ट्रों में आपसी मनमुटाव के कारण शस्त्रीकरण प्रतिस्पर्द्धा को रोका नहीं 
जा सकता । निःशस्त्रीकरण के लिए किये गये विभिन्‍न प्रयास असफल सिद्ध हुए हैं । ऐसी स्थिति में 
अ्तर्राष्ट्रीय कानुन ही मानवता को सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं ।. कानुन ही मानवता को सुरक्षा प्रदात कर सकते हैं ।. इस समय इन कानुनों के द्वारा 
ही थुद्धों में विषले एवं भयानक शस्त्रों के प्रयोग पर--प्रतिबन्ध-लगाये-गयें-हैं- 

(6) युद्धों का न्यायपुर्वेक संचालनं--जिस प्रकार राष्ट्रीय कानुन की उपस्थिति में भी छोटे- 
मोटे मतभेदों को लेकर व्यक्तियों में संघर्ष उत्पन्न हो जाते हैं उसी प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय नियमों के 
उपरान्त भी विभिन्‍न राज्यों के मध्य राष्ट्रीय हितों के महत्वपूर्ण (शं(3]) प्रश्नों को लेकर उग्रतर 
मतभेद पैदा हो जाते हैं और युद्ध प्रारम्भ हो जाते हैं। अंभी वह स्थिति नहीं आयी है कि युद्धों 
का समूल परित्याग हो जाये । विभिन्‍न राज्यों के मध्य चलने वाले युद्धों को अन्तर्राष्ट्रीय 


कानुन द्वारा व्यावहारिकता प्रदान की जाती है। युद्ध करना अपराध नहीं है, किन्तु युद्ध में 


अन्तर्राष्ट्रीय कानुन की उपेक्षां करना घोर निन्‍दनीय अपराध माना जाता है। यदिं युद्ध का 


/००क-मक करे से झिए परप्त कानत ने मी तो बडग्रस्त राप्लों की जनता को अपार 





पड़ सकती है 
(7) राष्ट्रों के मध्य आाथिक एवं व्यावसायिक क्रियाकलापों का संचालन-_-चैज्ञानिकु, 
आविष्कारों, यातायात एवं संचार के साधनों की अभूतपूर्व उन्नति के कारण सब देशों के सम्बन्ध 


एक-दुसरे के. साथ-बढ़े रहे है, एक-दूसरे पर निर्भरता-में-निरन्‍्तर वृद्धि हो रही है। निर्भ रता-में-मिरन्तर वृद्धि हो रही है। आशिक, व्यापा- 


रिक, प्राविधिक, शैक्षणिक, राजनीतिक आवश्यकताओं के कारण विभिन्‍न देशों के पारस्परिक 
सम्बन्ध इंतने प्रगाढ़ हो रहे हैं कि इंस-समय कोई-भी सच्य राष्ट्र दूसरे राष्ट्रों से सर्वेधा पृथक रहकर 
न तो-किसी - प्रकार की उन्नति करे सकता है ओर न अपना घहुँमुखी विकास ही। ओर्ज छोर्ट 
और बड़े सभी राज्य आपसी लेन-देन ओर आदानं-प्रदाव -छारा ही अपनी जरूरतों को पूरा कर 
पाते हैं। राज्यों के बीच ' आपार दितअंतिदिन बढ़ता जा रहा है। इने सारी स्थितियों का 
सुविधापूर्वक संचालन अन्तर्राष्ट्रीय कांग्रेंन के अभाव में आसानी से किया जाना असम्भव ही प्रतीत 


होता है । 








पु 
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(8) कटनीतिक गतिविधियों का संच्ालत--विभिन्‍न राज्यों के भ॑ डर 
लम कूटनीतिक प्रतिनिधियों हारा किया जाता. है ।..एक राज्य के रोजेम्रयिव 
से निकाम करते हैं। अच्तर्राष्ट्रीय.कानुत..से अभाव में राजनयिक अ्रतिनि। ः 
दुष्कर हो जायेगा । इनकी समस्त गतिविधियों का निर्धारण वियना भा. -०४* एजा 
उन्तिर्राष्ट्रीय कानुंन की भाग है) द्वारा किया जाता है। ५ 


निष्कर्पतः अन्तर्राष्ट्रीय कानुन का महत्व द्वितीय विश्वयुद्ध के वाद लगातार बढ़ता जा रहा 

है । आज युद्ध से चस्त मानवता की रक्षा का यह अश्रतिम साधन वन चुका है। _ हे 
अन्तर्राष्ट्रीय कानून : अर्थ एवं परिभाषा 2 
(गहरा, 7,0ए : 8० 8 0.75) 

अन्तर्राष्ट्रीय कानुन उन नियमों का समूह हैं जिनके अनुसार सभ्य राज्य शान्तिकाल त्तथा 
युद्धफाल में एक-दूसरे के साथ व्यवहार करते हैं। “अन्तर्राष्ट्रीय कानु्ता शन्द का प्रयोग सर्वेक्यम 
780 में जेरेसी वेन्यम द्वारा किया गया। यह शब्द राष्ट्रों का कानूर्ना (49 रण 7७४0०॥5) 
का पर्यायवाची है। अन्तर्राष्ट्रीय कामुन के अथे को समझते के लिए इसकी विधिध परिभाषाओं 
पर विचार करना आवश्यक है : 
... ओपेनहोीभ के अनुसार, अन्तर्राष्ट्रीय कानुन उन प्रयोगों में आने वाले तथा सम्धियों में प्रयोग 
किये जाने वाले नियमों का नाम है. जिनको सभ्य राज्य पारस्परिक व्यवहारों में प्रयोग करने के 
लिए वाध्य होते हैं ।/7 

हाज के अनुसार, “अन्तर्राष्ट्रीय कानून ऐसे सिद्धान्तों का समुह है जिनकी सब्य राष्ट्र 
“पारस्परिक व्यवहार में प्रयोग करना बाध्यकारी समझते हैं। "यह कानुन सर्वोच्चिता सम्पन्न. राज्यों 
की स्वीकृति पर निर्भर है ।” हि 

हैम्स कल्सन के अनुसार, “राज्ट्रों की विधि अथवा अन्तर्राष्ट्रीय विधि की व्याख्या इस 
प्रकार की णा सकती है कि वह नियमों और तिद्धान्तों का एक संकलन है जिसके भनुसार कार्य 
करना पारस्परिक व्यवहार में सभ्य राज्यों के लिए आवश्यक है!” ह 

धर हेनरी मैन के अनुसार, “राष्ट्रों की विधि भिन्न-भिन्न तत्वों की एक जट्लि योजना 
है । उसमें अधिकारों तथा न्याय के साधारण सिद्धान्त निहित है। इनका प्रयोग समान रूप से 
राज्यों के व्यक्ति तथा राज्य पारस्परिक व्यवहारों में कर सकते हैं । . यह एक निश्चित कानूनों की 
संहिता है, रीति-रिवाजों और विचारों का संकलन है जिनका प्रयोग पारस्परिक व्यवहार में 
राज्यों के बीच किया जा सकता है ।* ह 

डॉ० सम्पूर्थानन्द के अनुसार, “अन्तर्राष्ट्रीय विज्ञान उन नियमों और प्रथाओं के समूह 
बो कहते हैं जिनके अनुसार सक्य राज्य एक-दूंसरे के साथ प्रायः बर्ताव करते हैं ।”* 

हाल के अनुसार, “अन्तर्राष्ट्रीय कानुव आचरण के ऐसे नियम हैं जिन्हें वर्तमान सभ्य - 
राज्य एक-दूसरे के साथ व्यवहार में ऐसी शक्ति के साथ बाधित रूप से पालन करने योग्य समझते 
हैं जिनके साथ सद्विवेकी कतंव्यपरायण व्यक्ति अपने देश के कानूनों का पालन करते हैं। वे 
यह भी समझते हैं कि यदि इनका उल्लंघन किया गया तो उपयुक्त साधनों द्वारा उन्हें लागू किया 
जा सकता है ।/ * 


जँ 
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,+.. संठाक के अनुसार, “भन्तर्राप्ट्रीय कानुन का यह लक्षण किया जा सकता है कि यह ऐसा 
कानून समुह है जिसके अधिकांश भाग का निर्माण उन सिद्धान्तों तथा आचरण के नियमों से हुआ 
है जिनके सम्बन्ध में राज्य यह अनुभव करते हैं कि वे इनका पालन करने के लिए बाध्य हैं। 
इसमें मिम्न प्रकेर के नियम भी सम्मिलित हैं--(अ) अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं तथा संगठनों की 
कार्यप्रणाली से सम्बन्ध रखने वाले तथा इन संस्थाओं के राज्यों तथा व्यक्तियों से सम्बन्ध रखने 
वाले कानून के नियम । (व) व्यक्तियों से तथा राज्येतर सत्ताओं से सम्बन्ध रखने वाले कानून 
के नियम ।//7 * 

अन्तर्राष्ट्रीय कानून की विभिन्न परिभाषाओं को देखने से स्पष्ट हो जाता है कि यद्यपि 
विचारकों ने भिन्न-भिन्न शब्दों का प्रयोग किया है किन्तु उनके वीच अर्थ की हष्टि से विशेष 
हे “नहीं है । इन' परिभाषाओं से निम्त बातें सामने आती हैं : 

() अन्तर्राष्ट्रीय कानून राज्यों के पारस्परिक व्यवहार का नियमन करते हैं । 

(7) ये कानून सिद्धान्तों अथवा मियमों का समूह हैं । 

(7) ये राज्यों अथवा सामान्य अन्तर्राष्ट्रीय समाज द्वारा स्वीकृत होते हैं । 

(५) इनका स्रोत परम्पराएँ, प्रथाएँ, न्यायालय के निर्णय एवं सभ्यता के आधारभूत ग्रुण 
थावि हैं । 

(५) इनका पालन सद्भावना एवं कतंव्यपालव के दायित्व के कारण किया जाता है। ये 
सभ्य राज्यों द्वारा स्वयं पर लगाये गये प्रतिवन्ध हैं । 

(थे) इनका उद्देश्य राज्यों के अधिकारों की परिभाषा करना, राज्यों के मध्य विवादों 
को निपटाना एवं सहयोगपुर्ण व्यवहार विकसित करना आदि है । 

अन्तर्राष्ट्रीय कानुन--विधिशास्त्र का लोप बिन्दु है 
(क्राम्ाराप&पा0767,7.45छ ७७ पप्त४ ए४गष्मारठ एगार' 07 7एत8702070एाट8) 

अन्तर्राष्ट्रीय कानुन के सम्बन्ध में आचार्यों के भिन्‍न-भिन्‍न मत हैं । कोई तो इसे विधि- 
शास्त्र अथवा न्यायशास्त्र (>एा/५आए५७॥०८) का अंग मानते हैं ओर कुछ विद्वान इसे नीतिशास्त्र 

(८८०5) से उच्च स्थान नहीं देते । राज्यों की सम्प्रभुता के सम्बन्ध में एकलवादी दृष्टिकोण 
प्रकट करने वाले पुराने विधिशास्त्रियों का मत है कि अन्तर्राष्ट्रीय कानुन का अस्तित्व ही नही है। 
दूसरी तरफ हाल तथा लारेन्स ने यह मत व्यक्त किया है कि अन्तर्राष्ट्रीय कानुन अन्तर्राष्ट्रीय 
नैतिकता से पूर्णतया भिन्‍न है और विधि की भाँति क्रियाशील है। यहाँ इन विचारों का विश्लेषण 
किया जाना आवश्यक है : 

अन्तर्राष्ट्रीय कातुन को कानुन न स्वीकार करने वाले विचारकों में जॉन भस्टित, 
कालरिज, हॉब्स, प्यूफेनडा्फ, हॉलंण्ड, जेथरी ब्राउन, लार्ड सेल्सवरी आदि प्रमुख हैं । 

ऑस्टिन के अनुसार, “अन्तर्राष्ट्रीय कानुन एक सच्चा कानूव है ही नहीं । यह तो नैतिक 
नियमों की एक संहिता मात्र है ।”* वे कहते हैं कि कानून केपीछे बराध्यकारी शक्ति होना परम 
आवश्यक है। यदि इस दृष्टि से अन्तर्राष्ट्रीय कामूनम पर विचार किया जाये तो वह कानून नहीं 
कहा जा सकता । अन्‍्तर्राप्ट्रीय कानून के पीछे केवल नैतिक शक्ति (70० 07०6) होती है । 
इसका पालन राज्यों की सामान्य स्वीकृति के आधार पर किया जाता है। 

हॉलेण्ड के अनुसार, “अन्तर्राष्ट्रीय कानून विधिभास्त्र का लोप बिन्दु अथवा पतनोन्पुखव 
केद्ध (शब्फांकांगरड एणंगा रण [ण्पांशज्णत॑था००) है। इससे अर्थ यह लिया जा सकता है कि 


| डाव्ा3, अप 7:८० 7० स।॥टसाबगारदों 7वाए, सि0एवी टतीा07, 9. ग 
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अन्तर्राष्ट्रीय कानुन को विधिशास्त्र का अंग नहीं माना जा सकता क्योंकि इससे पहले ही विधिशास्त्र 
की सीमाएँ समाप्त हो जाती हैं। दो कारणों से हॉल॑ण्ड अन्तर्राष्ट्रीय कानुन को , विधिशास्त्र का 
तिरोधान बिन्दु मानता है : (7) पहला कारण यह है कि इसमें तीन पक्षों के ऊपर, राज्यों के 
पारस्परिक विवाद का निर्णय करने वाली कोई शक्ति नहीं है। (#) दुसरा कारण यह है कि ज्यों- 
ज्यों राज्यों के एक बड़े अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय में संगठित होने से अन्तर्राष्ट्रीय नियम कामुनों जैसा 
रूप धारण फरने लगते हैं त्यों-त्यों इसका यह स्वरूप लुप्त होता जाता है और यह संघीय सरकार 
के सावंजनिक कानुन (जो एक कमजोर कानून होता है) के रूप में बदलता जाता है । 

जेथरो ब्राउन के अनुसार, “अन्तर्राष्ट्रीय विधि,. विधि की अपस्था तक पहुँचने का प्रय्त्न 
कर रहा है। अभी तो वह मार्ग में ही है और विधि की हैसियत से जीवित रहने के लिए संघर्ष रत 
है ।१ गार्नर के अनुसार, “समुचित बाध्यता का अभाव सदा से और आज भी अन्तर्राष्ट्रीय कानुन 
की मुख्यतः दुर्वलता है और भविष्य के समक्ष मुख्य आवश्यक कार्यो में से एक है--ऐसी बाध्यता 
प्रदान करना ।”£ लार्ड सैलिसबरी के अनुसार, अन्तर्राष्ट्रीय कानुन किसी न्‍्यायाधिकरण द्वारा 
प्रचतित नहीं होता, इसलिए उसे असाधारण अर्थों में कानुन कहना भ्रमात्मक है । 

उपर्युक्त लेखकों एवं कानूनवेत्ताओं के विचारों का विश्लेषण किया जाये तो अन्तर्राप्ट्रीय 
कानून को कानून न मानने के निम्नलिखित कारण बताये जा सकते हैं : 

() बाध्यकारों शक्ति का अन्नाव-- साधारणतया फानुन का पालन करवाने के लिए 
बाध्यकारी शक्ति का होना आवश्यक है। राज्यों में संसद तथा व्यवस्थापिकाओं द्वारा निमित कानुन 
का पालन शक्ति द्वारा कराया जाता है जबकि अन्तर्राष्ट्रीय कानुन सदस्य राज्यों की सद्इृच्छा 
पर निर्भर रह जाता है । कानून बनाने घाली सत्ता हमेशा उच्चतम होती है और भौतिक शक्ति के 
सहारे वह दुसरे लोगों को भी कानून का पालन करने के लिए बाध्य कर सकती है । अन्‍्तर्राष्ट्रीय 
कानुन में इन सबका अभाव है । 

/ (2) कानून सम्प्रभु के आदेश होते हैं-कानुनों का निर्माण निश्चित व्यक्ति अथवा 
निश्चित सम्प्रभु निकाय द्वारा किया जाता है। अन्तर्राष्ट्रीय कानून का निर्माण करने वाले सम्प्रभु 
संस्थाओं एवं व्यक्तियों का अभाव है। ऐसी स्थिति में अन्तर्राष्ट्रीय कानून एक कल्पनामात्र है । 

(3) व्याख्या करने वाली संस्था क। अभाव--कानुनों की व्याख्या करने वाली संस्थाओं 
के द्वारा विवादों का निर्णय एवं कानुनों का महत्व स्पष्ट किया जाता है। राज्यों में यह कार्य 
न्यायालय करते हैं। किन्तु अन्तर्राष्ट्रीय कानून की व्याख्या. के लिए कोई उपयुक्त व्यवस्था नहीं है 
ओर इस प्रकार इनके उल्लंघन का निर्णय सही प्रकार नहीं हो पाता। उदाहरण के लिए, वियतनाम _ 
-संधर्ष तथा भारत-पाक युद्ध में अन्तर्राप्ट्रीय कोनून का कई बार उल्लंघन हुआ, किन्तु इसका ह 
निर्णय नहीं हो सका कि कानुन को अवहेलना किस पक्ष ने की है। इस सम्बन्ध में अन्तर्राष्ट्रीय 
न्यायालय की शक्तियाँ भी पर्याप्त रूप से सीमित हैं । 

(म) अन्तर्राष्ट्रीय कार्यपालिका का अभाव--कानुनों को कार्यान्वित करने का कार्ये 
कार्यपांलिका का है। अत्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय कानुन को लागू करने के लिए कोई कार्य- 
पालिका तिकाय नहीं है। ऐसी स्थिति में वे केवल आदंर्श इच्छामात्र ही वनकर रह जाते हैं । 

(5) संहिता का अभाव--कानूनों के अस्तित्व की बोधता संहिताओं के द्वारा होती है । 


3 "गञलाब्राणाब 78७ 45 दाल 4849 08 (6 शबाताड़, 8५ इअप्प्ट्॒शाए 07 ल्वंशशाए८ट, ॥॥ ६ ०2९४2 
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अन्तर्राष्ट्रीय कानृन अधिकांशतः प्रथाओं पर आधारित हैं और अस्पष्ट तथा अनिश्चित हैं । ऐसे 
अनिश्चित कामुन को 'कानुन! कहना अतिरंजनपूर्ण तथा बेहूदा है । 

इन्हीं तकों के कारण कतिपय विधिशास्त्री अन्तर्राष्ट्रीय कानुन को कानून की कोटि में 
नहीं रखते । वे अन्तर्राप्ट्रीय कानुन को केवल नम्ऋ़तावश (89 9५ ००ण६४४५) ही कानून की 
संज्ञा प्रदान करते हैं। इनके अनुसार इसको कानुन के स्थान पर शुद्ध नैतिकता (?0अंध९७ (078- 
॥9) कहा जाता उचित होगा । 

किन्तु हॉब्स तथा ऑस्टिन के विचार अब अतीत की वस्तु वन चुके हैं। आधुनिक 
विधिशास्त्रियों ने उपर्युक्त तर्कों का जोरदार शब्दों में खण्डन किया है तथा प्रबल दलील के 
आधार पर वत्तर्राष्ट्रीय कानुन के अस्तित्व की स्थापना की है । 


अन्तर्राष्द्रीय कानून के पक्ष में दिये गये तके 
(570ए/५/एाबाड वार #४8५००एछ7र 07 वराफररर८&7707२57 7.5५) 


सर हेनरीमैन, ला्ड रसेल, ब्रियर्ली, स्टाकं, ओपेनहीम आदि विधिशास्त्रियों ने अन्तर्राष्ट्रीय 
कानून को एक वास्तविकता माना है । इसमें कोई सन्देह नहीं कि अन्तर्राष्ट्रीय कानून राष्ट्रीय कानुन 
से कम शास्ति सूचक तथा अस्पष्ट है तथापि यह कानून है। विधि के पीछे केवल दवाव ही आवश्यक 
नहीं हैं ।-साधारण राष्ट्रीय विधि के समान अन्तर्राष्ट्रीय विधि की भी कभी-कभी उपेक्षा की जाती 
है परन्तु इसका यह अर्थ घहीं है कि विधि का अस्तित्व ही नहीं है । 

सर हेनरोमेंच के अनुसार, किसी नियम को कानून बनाने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि 
उसके पीछे कोई बाध्यकारी शक्ति हो । घर हेनरी वर्कले के अनुसार, अच्तर्राष्ट्रीय कानून का 
अस्तित्व तब हो सकता है जब सभी राष्ट्र आपस में सहमत होकर कानुन की बाध्यता को स्वीकार 
कर लेते है, यह सामान्य स्वीकृति ठीक वैसी ही है जैसी राष्ट्रीय कानून के प्रसंग में विभिन्‍न 
नागरिकों की होती है । यदि कोई राष्ट्र इस कानुन को भंग्र करे तो सम्बन्धित राष्ट्र को कानून का 
उल्लंघनकर्ता माना जायेगा, किन्तु कानून यथावत्‌ बना रहेगा | विधि की अवहेलना करने से ही 
विधि का अस्तित्व समाप्त नहीं हो जाता । 

पोलक के मतानुसार, “अन्तर्राष्ट्रीय कानुन का आधार यदि केवल नैतिकता रही होती तो 
विभिन्न राज्यों द्वारा विदेश नीति की रचना नैतिक तकों के आधार पर ही की जाती किन्तु वास्तव 
में ऐसा नहीं होता । विभिन्‍न राष्ट्र जब किसी बात का औचित्य सिद्ध करना चाहते हैं तो इसके 
लिए वे नैतिक भावनाओं का सहारा नहीं लेते वरन्‌ पहले के उदाहरणों, सन्धियों एवं विशेषज्ञों की 
सम्मतियों का सहारा लेते हैं। कानून के अस्तित्व के लिए आवश्यक शर्तें केवल यही है कि एक - 
राजनीतिक समुदाय होना चाहिए और उसके सदस्यों को यह समझना चाहिए कि उन्हें आवश्यक 
रूप से कुछ नियमों का पालन करना है ।” 

स्टार्क ने भी ऑस्टिन ने मत की निम्न तो के आधार पर आलोचना करते हुए अन्तर्राष्ट्रीय 
कानून का प्रबल समर्थंत किया है--(7) वर्तमान ऐतिहासिक त्यायशास्त्र में कानून के सिद्धान्त में 
बल के प्रयोग को निकाल दिया गया है। यह बात सिद्ध हो गयी है कि बहुत से राज्यों में इस 
प्रकार से कानून माने जाते हैं जिनका निर्माण उन्त राज्यों की व्यवस्थापिकाओं द्वारा नहीं हुआ है | 
(7) ऑस्टिन का सिद्धान्त उनके समय में कदाचित ठीक हो परन्तु वर्तमान समय में वह ठीक 
नहीं है । पिछली अद्धंशताव्दी में अनेक अन्तर्राष्ट्रीय विधियाँ अस्तित्व में आ गयी हैं। ये विधियाँ 
अनेक समझौतों और सन्धियों के फलस्वरूप अस्तित्व में आयी हैं। (77) अन्तर्राष्ट्रीय प्रश्नों को 
सर्देव वैधानिक विधियों के समान मान्यता दी जाती है । भिन्‍त-भिन्‍न राष्ट्रीय सरकारों और 


3 काछ्याए थचिका, काशिादराांगावां 2.49, 0-50: 
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वैदेशिक कार्यालयों के अन्तर्राष्ट्रीय कार्यो में सदा इन बातों को विधि के समान ही मान्यता दी' 
। 7 
५५७ ओपेनहीम ने कानून को परिभाषित करते हुए कहा है कि “'कानुन किसी समाज के 
अन्तगंत लोगों के आश्ररण के लिए उन नियमों के समुहों का नाम है जो उस समाज की सामान्य 
स्वीकृति से एक बाहा शक्ति हारा लागू किये जाते है ।? - > धु 
प्रो० ओपेनहीम की इस परिभाषा में कानून के अस्तित्व के लिए जिन बातों को आवश्यक 
माना गया है, वे हैं (क) समुदाय, (ख) नियमों का संग्रह, (ग) नियमों का पालन कराने वाली 
बाह्य शक्ति । है गम 
ओपेनहीम के अनुसार पहली-शर्से समुदाय की है । इस समय राष्ट्रसंघ, सयुक्त राष्ट्रसंघ 
तथा अनेक आपसी सहयोग करने वाली संस्थाओं के माध्यम से अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय का निर्माण 
किया गया है । 
ओपेनहीम की दूसरी शर्तें इस समुदाय के व्यवहार के लिए नियमों की सत्ता है। इस समय 
अनेक अन्तर्राष्ट्रीय परम्पराएँ तथा सन्धियाँ एवं संहिताएँ उपलब्ध है जैसे (96! का राजदूतों की 
- नियुक्ति से सम्बन्धित वियना अभिसमय, 949 का युद्धबन्दियों सम्बन्धी अभिसमय, 907 का 
हेग अभिसमय इत्यादि । 
ओपेनहीम की तीसरी शर्तें इन कानूनों का पालन कराने वाली सत्ता की आवश्यकता है। 
सयुक्त राष्ट्रसंघ की सुरक्षा परिषद को यह अधिकार दिया गया है कि वह अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति 
और सुरक्षा को बनाये रखने के लिए आवश्यकतानुसार जल, वायु औौर स्थल सेना का प्रयोग कर 
सके । संघ के सदस्य राष्ट्रों नें यह प्रतिज्ञा की है कि वे सुरक्षा परिषद की माँग पर अन्तर्राष्ट्रीय 
शान्ति और सुरक्षा की स्थापना के लिए आवश्यक सैनिक सहायता प्रदान करेंगे । कोरिया, कांगो, 
मिस्र आदि विभिन्‍न अन्तर्राष्ट्रीय विवादों के समय सदस्य राष्ट्रों नें मपने इस वचन को पूरा करने 
की चेष्टा की है । 
_. - ओपेनहीम के अनुसार सभी राज्य तथा सरकारें अन्तर्राष्ट्रीय कानून को आदर की हृ्टि से 
“ देखती हैं। केन्द्रीय सत्ता के अभाव में शक्तिशाली राज्यों ने हस्तक्षेप के माध्यम से यदा-कदा कानून 
को लागू किया है। यद्यपि राष्ट्रीय कानूनों की तुलना में यह कमजोर कानून है क्योंकि यह उस 
बाध्यता के साथ लागू नहीं किया जा सकता जिस शक्ति के साथ राज्यों के कानून लागू होते हैं । 
फिर भी कमजोर कानून, कानून ही है ।” राज्यों के आपसी व्यवहार में भी अन्तर्राष्ट्रीय कानून 
को हक गया है। विभिन्‍न राज्यों की सरकारें अन्तर्राष्ट्रीय कानून से अपने आपको बाध्य 
मानती हैं । 
ओपेनहीम के अनुसार, अन्तर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन प्रायः होता रहता है किन्तु कानून 
को भंग करने वाले राज्यों ने अपने कार्यों की पुष्टि कानून के द्वारा ही करने का सदैव प्रयास किया 
है | कानून को तोड़ने के उपरान्त भी वे कानून के अस्तित्व को आदर की दृष्टि से मानते हैं । 
संक्षेप में, हम अन्तर्राष्ट्रीय कानून को कानून न मानने वॉलों के तकों का खण्डन निम्न- 
लिखित आधारों पर कर सकते हैं : 
() अन्तर्राष्ट्रीय कानून नेतिकता से भिन्‍न हैं -विभिन्‍्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय कानून को 
कानूत की भांति ही मानते हैं। नैतिकता के नियमों की यह विशेषता है कि वे केवल अन्तःकरण 
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पर ही प्रभाव डालते हैं, इनके पालन कराने का साधन अन्तःकरण ही है | इसके सर्वथा विपरीत 
कानून का पालन वाह्मशक्ति द्वारा बलपू्वंक कराया जाता है । अन्तर्राष्ट्रीय कानून को तोड़ने पर 
सुरक्षा परिषद के प्रतिवन्ध, लोकमत द्वारां निन्दा आदि को सहन करना पड़ता है। 

(2) अन्तर्राष्ट्रीय कानून की अवहेलना का अर्थ कानूच के अस्तित्व का अन्नाव नहीं है-- 
कानून की विशेषता तो उसका पालन है, किन्तु अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में बड़ी अराजकता दृष्टिगोचर 
होती है । शक्तिशाली राष्ट्र कानूनों को तोड़ते रहते हैं । किन्तु नियमों का उल्लंघनमात्र से उनके 
अभाव की कल्पना नहीं की जा सकती । -सभी देशों में चोरी, डकती आदि को रोकने के लिए 
नियम बने हुए हैं, फिर भी ये भ्रवैध कार्य होते रहते हैं। किन्तु इसका यह मतलब नहीं है कि 
वहाँ कानूमों की सत्ता नहीं है । 

(3) मध्य राष्ट्रों ने अन्तर्राष्ट्रीय कानून को मान्यता प्रदान की है---आधुूनिक समय में 
अधिकांश राज्य अन्तर्राष्ट्रीय रिवाजों तथा सन्धियों का आदर करना पसन्द करते हैं । जो राज्य 
इसकी अवहेलना करते हैं, वे भी अपने कार्यों की पुष्टि में अन्तर्राष्ट्रीय कानून को ही उद्धृत करते 
हैं। भारत, इंगरलण्ड, अमरीका के न्यायालयों में इसकी उपस्थिति स्वीकार की है । 

(4) अन्तर्राष्ट्रीय कानूननिर्मात्री संस्था का प्रादुर्भाव होता--वर्तमान समय में संयुक्त 
राष्ट्रसंघ, अन्तर्राष्ट्रीय विधि आयोग, इत्यादि संस्थाओं द्वारा कानूनों के निर्माण का प्रयास किया 
जा रहा है। स्टाकों के अनुसार, अब अन्तर्राष्ट्रीय कानून का निर्माण अन्तर्राष्ट्रीय ष्यवस्थापन 
प्रक्रिया द्वारा तेजी से शुरू. हो गया है। किसी स्थिति में अन्तर्राष्ट्रीय कानून को सुदृढ़ मान्यता 
मिल जानी चाहिए । 

(5) अन्तर्राष्ट्रीय न्‍्वायालयों का निर्णय कानून के आधार पर--अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय 
अन्तर्राष्ट्रीय कानूत के अनुसार राज्यों के मध्य उठे झगड़ों का निर्णय करता है। अन्तर्राष्ट्रीय... 
सन्धियों, पंच फैसलों तथा कुछ रीति-रिवाजों के अनुसार कुछ निश्चित सिद्धान्तों का जन्म हो गया 
है जिन्हें मानना प्रत्येक सभ्य राष्ट्र अपना कतेव्य समझता है । 

तिष्कषं--अन्तर्राष्ट्रीय कानून के स्वरूप (04०४) के वारे में उपर्युक्त दोनों विंचारधाराओं 
के तर्कों का विवेचन करने के उपरान्त यह कहना समीचीन प्रतीत होता है कि अन्तर्राष्ट्रीय कानून . 
वास्तव में कानून है किन्तु अभी यह उस प्रकार विकसित 'नहीं हो पाया है जिस प्रकार सम्प्रभु 
राज्यों के कानून विकसित हुए हैं। यह अभी भी अपनी शैशवावस्था में है । है 


अन्तर्राष्दीय कानून की कमजोरियाँ 
(ए४&६॥४४५४४ 07 ऐफ्रराप&770प5. .6फ/) 

ओपेनहीम के अनुसार, “भन्तर्राष्ट्रीय कानून एक कमजोर कानून है ।” इसमें कई दोप 
हैं भौर अभी तक यह राष्ट्रीय कानूनों की तुलना में अपूर्ण है। इसकी कमजोरियाँ इस 
प्रकार हैं : . 
..._(() व्यवस्थापन सम्बन्धी कमजोरियाँ--अन्तर्राष्ट्रीय_ कानून का...तिर्साण_ करने-वाली 
मथवा संशोधन .करने.वाली-.. व्यवस्थापिका_ का अभाव है । जिस प्रकार राज्यों में संसद--.के-द्ारा 
फानूनों का तिर्माण--किया-जाता है उसी प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में. इस प्रकार की - मान्य. संसद. . 
फा अभाव है । संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा को. कानूननिर्मात्री संस्था की श्रेणी में नहीं रखा जा 
सकता है । 

(2) कार्यपालिका सम्बन्धी कमजोरियाँ--अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों को कार्यान्वित्‌ करने वाले 
निकाय का ->अभाव है। अत्तर्राष्ट्रीय नियमों को तोड़ने वाले राज्यों को दण्ड देते वाले  लिकाय 
के अभाव में यह कानून राज्यों की इच्छा_ पर निर्भर-हों जाता है। शक्तिशाली_ राज्य -कानूनों-की--- 


अवहेलना करते रहते हैं परन्तु उनको रोकने वाला कोई नहीं है । मुसोलिनी ने अवीसीनिया पर 
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आक्रमण किया, अमरीका ने वियतनाम युद्ध में कानूनों को तोड़ा, चीन ने वियतनाम पर आक्रमण 
किया, किन्तु कोई कहते-सुनने वाला नहीं है । 

(3) स्थायपालिका झस्बन्धी दोष--राज्यों के बीच विवादों का निपटारा अन्तर्राष्ट्रीय 
न्यायालय, अधिग्रहण न्यायालय तथा पंच फैसलों द्वारा होता है । किन्तु यदि' ये फैसले राज्यों के 
हितों के प्रतिकूल हैं तो वे उनका पालन नहीं करते हैं। कानून भंग करने वालों को स्पष्ट दण्ड_ 
प्रिल पाना कठिन हो जाता है। दक्षिणी अफ्रीका ने अच्त राष्ट्रीय कानून को कई बार दक्षिण- 
पश्चिम अप्लीका के विवाद, भारतीय एवं काले लोगों के प्रश्नों को लेकर तोड़ा है किन्तु उसे कोई 


दण्ड नहीं मिल पाया है । 

(4) राज्यों को सम्प्रभुता एवं अतिवादी राष्ट्रीयता - कोई-भी राज्य अपनी सम्प्रभुता को 
खोना नहीं चाहता । राष्ट्रीयता की अन्धरभाः अन्धभावना के परिणामस्वरूप वे अन्तर्राष्ट्रीय कानून की चिन्ता 
हो नहीं करते । इंजरॉइल ने अरबों पर आक्रमण किया चीन ने भारत पर आक्रमण किया--इन 
सबका कारण उग्र राष्ट्रीयता ही है । 

(5) घरेलू भामलों का संयुक्त राष्ट्र चार्टर सें-प्रवधान--संयुक्त .राष्ट्र संघ के चार्टर के 

अनुसार राज्यों के घरेलू मामलों में हस्तक्षेप करना अपेवर्जित है । अन्तर्राष्ट्रीय कानून को लाग 
करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाएँ उनके आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करें सकतीं और 
कानून का उल्लंघन मुंक दर्शक की भाँति देखती रहती हैं । 

“<(6) ब्न्तरर्राष्ट्रीय कानून की अस्प्ठता तेथा :अनिश्चितता--अन्तर्राष्द्रीय कानून के 
अधिकांश नियम अभी तक सुस्पष्ट नहीं हो पाये हैं। अभी तक इसका संकलन एक समस्या बनी 
हुई है । इसका आधार आज भी आपसी समझौते हैं । 

ब्रियर्ली ने ठोक ही लिखा है--'व्तमान अन्तर्राष्ट्रीय विधि की दो बड़ी कमजोरियाँ हैं । 
इस कानन को बनाने और लाग करने वाली संस्थाएं बड़ी आरम्भिक दशा में हैं और इसका क्षेत्र 
बहुत संकुचित है । इस-कानून का निर्माण करने वाली कोई ऐसी संस्था नहीं है जो इस कानून को 
अन्तर्राष्ट्रीय समाज की नयी आवश्यकताओं के अनुसार ढाल सके । 


अस्तर्राष्ट्रीय कानून के सुधार के सुझाव 
(5000०8श।0णर5 ए08 एभ?२0०५फभएश'"ीा) र 


अन्तर्राष्ट्रीय कानून के उपरोक्त दोप उसके महत्व एवं उृण्योग्रिता को घटा देते है । इन 
दोषों को हटाने और इस कानून को संवारने के लिए विचारकों ने अनेक सुझाव प्रस्तुत किये हैं, जो 
इस प्रकार हैं : 
 () संहिताकरण--अन्तर्राष्ट्रीय कानून को संहिताकरण द्वारा स्पष्ट तथा निश्चित किया 

जाना चाहिए। संहिताओं की विभिन्न राज्यों द्वारा स्पष्ट स्वीकृति एवं मान्यता मिलनी चाहिए । 
यदि सहिताएँ राज्यों की सहमति पर आधारित की जायेंगी तो इसके सम्मान में वृद्धि होगी । 

(2) अन्तर्राष्ट्रीय कानून का प्रचार--विभिन्न छोटे-बड़े राज्यों के मध्य अन्तर्राष्ट्रीय कानून 
के महत्व एवं उपयोगिता को प्रचार द्वारा स्पष्ट किया जाना चाहिए 

(3) कानून तोड़ने वालों को पर्याप्त दण्ड--अस्तर्राष्ट्रीय फानून का उल्लंघन करने वाले 
राज्यों को किसी व किसी प्रकार का दण्ड अवश्य मिलना चाहिए। उसकी अन्तर्राष्ट्रीय निन्‍दा की 
जानी चाहिए तथा सुरक्षा परिषद अथवा सामूहिक सुरक्षा के प्रावधानों के अन्तगगंत ऐसे राज्यों पर 
आवश्यक प्रतिबन्ध लगाने की व्यवस्था की जानी चाहिए । 

(4) अन्तर्राष्ट्रीय स्पायालय के क्षेत्राधिकार में वुस्धि---अन्तर्साष्ट्रीय कानून से सम्बन्धित 
विवादों का निपटारा अन्तर्राष्ट्रीय स्यायालय के द्वारा किया जाना चाहिए एवं इसके निर्णय 
बाध्यकारी माने जाने चाहिए। वर्तमान समय में राज्य अपने जो मामले न्यायालय के सामने 








॥ 
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स्वेच्छापूर्वक लाते रहे हैं, इसमें न्यायालयों को बड़ी सफलता मिली है । यदि राज्यों के विवादों का 
निपटारा अन्तर्राष्ट्रीय न्‍्यायालय के द्वारा आवश्यक रूप से किया जाये तो समस्याओं का शान्तिपूर्ण 
निपटारा ढूँढ़ा जा सकता है । इससे अन्तर्राष्ट्रीय कानून को सुहृढ़ आधार प्राप्त होगे । 

(5) अन्तर्राष्ट्रीय कानूच के क्षेत्र का विस्तार--वर्तेमान में अन्तर्राष्ट्रीय कानून केवल 
राज्य पर ही लागू होता है । इसे व्यक्तियों पर लागू किया जाय तथा घरेलू मामलों में भी लागू 
किया जाय । यदि राज्य के कार्यों से किसी व्यक्ति को हानि पहुँचती है उसे अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय 
में अपने हक की पेशकश करने का.अधिकार होना चाहिए । 

(6) राज्यों की सम्प्रभुता के साथ मेल--वर्तंमान युग अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग का, युग है। 
विभिन्त राज्यों को उम्र सम्प्रभुता के विचार को त्यागना होगा । राज्यों की सरकारों को विश्व- 
बन्धुत्व एवं शान्ति के लिए अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय कानून की सत्ता स्वीकार कर लेनी 
चाहिए । इससे राज्यों की सम्प्रभुता का अन्तर्राष्ट्रीय कानून के साथ-साथ चलन सम्भव हो 
जायेगा । 


अन्तर्राष्दीय-कानुन के आधार 7 
(8208758 0४ एशाफारार७77073. 7५५७) 


> अन्तर्राष्ट्रीय विधि का सुहढ़ आधार राज्यों की परस्पर एक-दूसरे पर अन्तःनिरभ॑रता है। 
वैज्ञानिक आविष्कारों, सन्देशवाहक यन्त्रों तथा आवागमन.के साधनों के कारण एक-दूसरे से हजारों 
भील दूर स्थित राज्य एक-दूसरे के इतने निकट आ गये हैं मानो अब उनके बीच कोई दूरी है ही 
नहीं । राज्यों के बीच राजनीतिक, आधिक, व्यावसायिक, सांस्कृतिक आदान-प्रदान आज के विश्व 
की विशेषता बन गयी है । राज्यों के आपसी आदान-प्रदान को अन्तर्राष्ट्रीय विधि द्वारा नियमित 
किया जाता है। आज विभिन्न राज्य अन्तर्राष्ट्रीय कानून का पालन करना आवश्यक मानते हैं । 
राज्य अन्तर्राष्ट्रीय कानून का पालन क्यों करते हैं ? इस विषय में विधिशास्त्रियों ने दो प्रकार के 
सिद्धान्तों की रचना की है : () मुल अधिकारों का सिद्धान्त, (2) सहमति सिद्धान्त । 

* (]) मूल अधिकारों का सिद्धान्त (7॥6ण७ ० पप्तातक्ात००ाथे रि8॥5)--इस सिद्धान्त 
का आधार सामाजिक समझौता सिद्धान्त की प्राकृतिक अवस्था की मान्यता है। इसके अनुसार 
राज्यों के कुछ मौलिक अधिकार हैं, जिनको वह सुरक्षित रखना चाहता है । इन मुल. अधिकारों में 
स्वतन्त्रता, समानता, एक-दूसरे क्रे,प्रति सम्मान और सुरक्षा हैं । इन अधिकारों के अस्तित्व को 
बनाये रखने की प्रबल इच्छा के फलस्वरूप ही राष्ट्रों के बीच कानून का जन्म होता है । जब राष्ट्रों 
में पारस्परिक सम्बन्ध स्थापित हो जाते हैं तो दूसरी आवश्यकता इन सम्बन्धों को सुनिश्चित एवं 
सुस्पष्ट नियमों द्वारा नियन्च्रित रखने की होती है। जब एक राज्य को अपने मूल अधिकारों को 
बनाये रखने की इच्छा हुई तो साथ-साथ में उसका यह कतंव्य भी हो गया कि वह अन्य राष्ट्रों के 
अधिकारों को मान्यता प्रदान करे। अन्तर्राष्ट्रीय अधिकारों और कतंव्यों का ही दुसरा नाम 
अन्तर्राष्ट्रीय कानन है । डे 

इस सिद्धान्त की आलोचना की जाती है » यह सिद्धान्त व्यक्तियों और राज्यों के सामाजिक 
सम्बन्ध को गौण समझता है और उनके व्यक्तित्व को अधिक महत्व देता है। यह सिद्धान्त 
अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों का अस्तित्व ही समाप्त कर देता है, वयोंकि इसके अन्तगंत राज्यों की प्रकृति 
में ही स्वतन्त्रता की कल्पना की. जाती है और यह भुला दिया जाता है कि राज्यों का मिलन 
ऐति हासिक विकास की अवस्था का परिणाम है। 

(2) सहमति सिद्धान्त (2075आ॥ प१7००४)--सहमति सिद्धान्त के मुख्य समर्थक अस्तित्व- 
वादी (7०आंपशे४५$) हैं। इसके समर्थकों का कथन है कि अन्तर्राष्ट्रीय विधि के नियमों का 
जन्म राज्यों हारा स्वीकृत नियमों के परिणामस्वरूप हुआ है । समस्त राज्यों ने मिलकर इस बात 
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की सहमति दी कि ये सभी अन्तर्राष्ट्रीय नियमों का बाधित रूप से पालन करेंगे । जब आचरण में 
किसी नियम को बाध्यकारी रूप से लागू होने वाला समझ लिया जाता है तो वह कानून बन जाता 
है। औपचारिक सन्धियाँ और अभिसमय सम्बन्धित पक्षों की स्वीकृति पर आधारित होते हैं । 
ओपेनहीम के अनुसार भी राज्यों की सामान्य सहमति अन्तर्राष्ट्रीय कानून के विकास का आधार 
रही है! यह सहमति स्पष्ट (००7०५) तथा परिलक्षित (779॥60) दोनों ही होती है । 
| इस सिद्धान्त की भी आलोचना की जाती है। फेनविक के अनुसार सहमति का सिद्धान्त 
यह बताने में असमर्थ है कि भूतकाल में सरकारों ने किस्न अनुमान के अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय विधि 
के प्रारम्भ से कार्य करना शुरू किया था। स्टाक के मतानुसार सहमति का सिद्धान्त अन्तर्राष्ट्रीय 
कानून के वास्तधिक तथ्यों से मेल नही खाता । रिवाज सम्बन्धी नियमों के अध्ययत से ज्ञात होता 
है कि यह कहना असम्भव है कि राज्यों ने इनका पालन करने की सहमति दी है। जब नये राष्ट्र 
का जन्म होता है तो वह न तो अन्य राष्ट्रों से अन्तर्राष्ट्रीय कानून के नियमों के पालन करने की 
सहमति लेता है और न उससे ही अन्य राष्ट्र किसी प्रकार की सहमति लेते हैं। इतिहास भी इस 
बात का साक्षी है कि कभी भी सब राष्ट्रों ने मिलकर या एक-एक करके अच्तर्राष्ट्रीय विधि के 
सिद्धान्तों को मानने की सहमति नही प्रदान की । अन्तर्राष्ट्रीय कानून सभी राष्ट्रों पर लागू होता 
है, चाहे वे इसकी सहमति दें या न दें । 
अन्तर्राष्दीय कानून का सच्चा आधार 
(एए5 98७श5 07 ]]गरपाराप&७770ठार&, 7.6ए) 

अन्तर्राष्ट्रीय कानून के पालन के उपयुक्त दोनों आधार दोपयुक्त हैं। कानून के पालन का 
सही आधार यही हो सकता है कि राज्यों की यह भावना है क्रि इन कानुनों का पालन किया 
जाना चाहिए | कुछ विचारकों का मत है कि” वर्तमान परिस्थितियों में अन्तर्राष्ट्रीय कानून का* 
राष्ट्रीय कानूत से भिन्न कोई आधार तलाश करना अताकिक है। जिस प्रकार राज्व का कानून 
केवल ऐतिहासिक विकास की एक घटना नहीं वरन्‌ मानवीय संस्था का आवश्यक तत्व है; उसी 
प्रकार आधुनिक परिस्थितियों में विभिन्‍न राज्य सामाजिक प्राणी बन गये हैं और उन्हें अन्तर्राष्ट्रीय 
समाज के दूसरे सदस्यों के साथ मिलकर रहना है। व्यक्तियों, के आपसी सम्बन्धों का नियमन फरने 
के लिए कानून की जो आवश्यकता है घही राज्यों के आपसी सम्बन्धों का नियमन करने के लिए 
है। अतः अन्तर्राष्ट्रीय कानूम का सही आधार : (क) इसकी उपयोगिता व (ब) राज्यों की भावना 
ही है । फेनविक के अनुसार, “अन्तर्राष्ट्रीय कानून अपने अस्तित्व की आवश्यकता पर आधारित 
भाना जा सकता है। आज की परिस्थितियों में लोग एक-दूसरे के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध रखते हैं 
ओर इसलिए अन्तर्राष्ट्रीय कानून आवश्यक है । इसके अतिरिक्त, अन्तर्राष्ट्रीय कानून के आधारों 
से सम्बन्धित विचार-विमर्श केवल शैक्षणिक महत्व रखता है ।” 

अन्तर्राष्दीय कानून के पीछे बाध्यक्षारी शक्तियाँ "2 
सर ($4टा70घ8 07 तााएशर&770प4, 7,6ण) 

प्रायः अन्तर्राष्ट्रीय कानून की तुलना राष्ट्रीय कानून से की जाती है। यह माना जाता है 
कि अन्तर्राष्ट्रीय कानून को लागू करने वाली कोई संस्थागत व्यवस्था नहीं है और राज्य अन्तर- 
राष्ट्रीय न्यायालय के निर्णयों को उपेक्षा की दृष्टि से देखते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय कानून की व्याख्या 
और क्रियान्वयन हेतु न्‍्यायाधिकारों के पदसोपान का भी अभाव है, इसलिए उनके पात्रों को लघु 
से उच्च न्यायालय तक पहुँचने का मौका ही नहीं मिल पाता है । किन्तु इन सब तथ्यों के बावजूद 
भी राज्य अन्तर्राष्ट्रीय कानून का पालन करते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय कानून वर्तमान अवस्था में कतिपय 
प्रभावशाली शक्तियों (०००४४४ 5४४०४०॥$) की भी व्यवस्था करता है, जो इस प्रकार हैं : 

(।) कानून के पालन की तरफ झुकाव--राज्यों की इच्छा कानून के पालन की है। 


नी 
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कानून तोड़ने पर उन्हें ज्यादा हामि हो सकती है। ब्रियर्ली के अनुसार, अधिकांश राज्य यह मानते 
हैं कि कानून अराजकता को दूर करता है और शान्ति-व्यवस्था स्थापित करता है । अतः कानून 
पालन की इच्छा ही अन्तर्राष्ट्रीय कानून के लिए आधारभूमि तैयार करती है। 

(2) ब्यस्त स्वार्थ --अधिकांश राष्ट्र यह महसूस करते हैं कि अन्तर्राष्ट्रीय कानून के पालन 
से उनके राष्ट्रीय हितों की शीघ्र पूर्ति हो सकती है और उनकी विदेश नीति की सफलता भी 
राष्ट्रीय हितों के परिप्रेक्ष्य में ही सम्मव है। अन्तर्राष्ट्रीय सम्प्रन्ध आपसी लेन-देन पर आधारित 
होते हैं अतः कानून के द्वारा राज्य द्वारा जो कुछ अन्य राज्यों से प्राप्त किया गया है उसे बनाये 
रखने के इच्छुक होते हैं । 

(3) विश्व-जनभत्त--विश्व जनमत के भय से भा राज्य कानून को तोड़ना उचित नहीं 
मानते । राज्य ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहते जिससे विश्व में उनकी गरिमा पर आँच 
आये। संयुक्त राष्ट्रसंघ की महासभा का मंच विश्व जनमत की अभिव्यक्ति का प्रमुख स्थान है और 
यदि वहाँ किसी राज्य की आलोचना होती है तो उसका सवत्र प्रभाव पड़ता है । 

(4) सामाजिक सहमति--यदि अन्तर्राष्ट्रीय कानून को तोड़ा जाता है तो उप्त काय॑ को 
विश्व समाज की मान्यता प्राप्त नहीं होती है । फिर कानून को तोड़कर शक्ति और युद्ध के तरीकों 
से राज्य जो रियायतें अन्य राज्यों से प्राप्त करते हैं उनमें अधिक खर्चे और आथिक भार राज्य 
को घहन करना पड़ता है । कानून के प्रयोग से शान्तिपुर्ण वैध तरीकों द्वारा जो सुविधाएँ राज्य 
प्राप्त करते हैं वे पारस्परिक सहमति और मितव्ययी साधनों से अजित होती हैं । 


(5) राजनयिक विरोध--यदि कोई राज्य कानून के प्रतिकूल आचरण करता है जिससे 
दूसरे राज्यों को हानि पहुँचती है तो उसके राजनयिक विरोध-पत्र द्वारा अपनी नाराजगी प्रकट 
करते हैं । कभी-कभी विरोध-पत्रों द्वारा राज्य अपनी गलतियों को सुधार लेते हैं । 

(6) सुरक्षा परिषद--कभी-कभी राज्य सुरक्षा परिषद में अन्तर्राष्ट्रीय कानून सम्बन्धी 
विवादों को रखते हैं। सुरक्षा परिषद चार्टर के अनुच्छेद 0, 39, 4, 45 और 94(2) के 
तत्वावधान में कानूंन तोड़ने वाले राज्य के विरुद्ध कार्यवाही करती है। सुरक्षा परिषद आथिक 
प्रतिबन्ध लगा सकती है और सेनाएँ- भी भेज सकती है। दक्षिण कोरिया पर उत्तर कोरिया का 
आक्रमण होने पर सुरक्षा परिपद के 27 जून तथा 7 जुलाई, 950 के प्रस्तावों के अनुसार पहली 
बार दक्षिण कोरिया की रक्षा के लिए 6 देशों के-सहयोग से संयुक्त राष्ट्रसंघ ने सेनाएँ भेजीं और 
सैनिक कार्यवाही की । अक्टूबर, 956 में जब मिस्र पर इजराइल, इंगर्लण्ड और फ्रांस ने संयुक्त 
आक्रमण किया था तब भी सुरक्षा परिषद ने प्रभावशाली सैनिक कार्यवाही की तथा इन देशों की 
अपनी सेनाएँ वापस बुलानी पड़ीं ॥? “ 

(7) युद्ध के कानूनों का उल्लंघन--वॉन ग्लॉन के अनुसार चार तरीकों से युद्ध के कानूनों 
का पालन कराया जाता है--युद्ध के कानून तोड़ने वाले के विरुद्ध प्रचार; युद्ध में अपराध करने 
वालों को दण्ड का भय; प्रत्यापहार और हानि पहुँचाने पर आधिक दृष्टि से क्षतिपूर्ति । 

(8) हस्तक्षेप--कभी-कभी राज्य वैयक्तिक और सामूहिक रूप से भी हस्तक्षेप _करते हैं 
और उल्लंघनकर्ता को अन्तर्राष्ट्रीय कानून के पालन हेतु बाध्य करते हैं । 29% 

कैल्सन के अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय विधि माने जाने वाले नियमों के उल्लंघन के लिए 

अन्तर्राष्ट्रीय विधि में अनुशास्तियों का दण्डों (इका०0०98) का प्रयोग नागरिक विधि की भाँति 


: केन्द्रीभूत (संस्था या व्यक्ति के हाथ में) न होकर समस्त राष्ट्र समुदाय में उसी प्रकार विकेन्द्रीक्ृत 


7 छएछद्याब्रात पका छा, 7.49 #हाए किद्ींगा, $९००॥6 ९00०, 4970, 9. 56, 
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है जैसा कि आशय समुदायों में होता रहा है वे अन्तर्राष्ट्रीय विधि में अनुशास्तियों (800॥5) 
का अभाव नहीं मानते, केवल उनके प्रयोग के ढंग, साधनकर्ता या सीमा में विशेषता बताते हैं ।” 
अन्तर्राष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय कानून में अन्तर 
(णाफशरशटए5 छा सप्शप ।य हारार& पं 0७, 7.5छ 0० च्एराटाए७ 7.0 जन) 

अन्तर्राष्ट्रीय कानून स्वतन्त्र राज्यों के पारस्परिक सम्बन्धों को अनुशासित करता है। 

अन्तर्राष्ट्रीय कानून उन नियमों तथा सिद्धान्तों के समृह को मानता है जिन्हें राज्य अपने 
पारस्परिक सन्बन्धों में स्वीकार करते हैं। इनका आधार सम्प्रभु राज्यों की सहमति है । राष्ट्रीय , 
अथवा नागरिक कानून से अभिप्राय किसी राष्ट्र द्वारा अपने देश के हित के लिए!बनाये- गये कानूनों 
से होता है। राष्ट्रीय कानून राज्य के अन्तर्गत व्यक्तियों के सम्बन्धों और राज्य तथा व्यक्ति के 
बीच स्थित सम्बन्धों का नियन्त्रण करता है ५ राष्ट्रीय कानून एक राष्ट्र के द्वारा निर्मित होता है 
ज्ञौ राष्ट्र के नागरिकों की आन्तरिक व्यवस्था तथा शान्ति के लिए होता है। प्रत्येक नागरिक अपने 
राष्ट्रीय कानून को मानने के लिए बाध्य होता है । हाल के अनुसार, “नागरिक कानून अपने राज्य 
में सर्वोच्च सत्ता रखता है । नागरिक तथा राज्य के विभिन्‍न अंग न्यायालय, कार्यपालिका आदि, 
इसका पालन करने के लिए बाध्य हैं ।” ग 

अन्तर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय कानून में अन्तर इस प्रकार हैं : 

(!) अन्तर्राष्ट्रीय कानून का मुख्य विषय राज्य है जबकि राष्ट्रीय कानून व्यक्तियों के 
व्यवहार को नियन्त्रित करते हैं। हैन्स वेल्सन के अनुसार, “अन्तर्राष्ट्रीय कानून राज्य के बाह्य 
सम्बन्धों का नियमन करता है जबकि राष्ट्रीय कानून राज्य के आन्तरिक सम्बन्धों का नियन्त्रण 
करने वाला है ।”' 

(2) अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों को मानना इतना बाध्यकारी नहीं जितना राष्ट्रीय कानूनों को 
मानता बाध्यकारो है। एक राष्ट्र का नागरिक अन्तर्राष्ट्रीय कानून की अवहेलना कर सकता है पर 
राष्ट्रीय कानून की अवहेलना नहीं कर सकता है । 

(3) यदि अन्तर्राष्ट्रीय कानून तथा राष्ट्रीय कानून में कहीं पर विरोध होता है तो एक 
राज्य का नागरिक अपने राष्ट्रीय कानून की मानने के लिए बाध्य किया जाता है । 

(4) राष्ट्रीय कानून का निर्माण करने वाली संस्थाएँ अधिक स्पष्ट होती हैं जैसा भारत व्‌ 
इंगलेण्ड में संसद । किस्तु अन्तर्राप्ट्रीय कानून का निर्माण करने वाली स्पष्ट संस्थाओं का अभी 
तक अभाव है । 

(5) राष्ट्रीय कानून के पीछे पुलिस, न्यायालय आदि शक्तियाँ होती हैं पर अन्तर्राष्ट्रीय 

, कानून के पीछे ऐसी शक्तियाँ नहीं होती हैं । इस प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय कानून रष्ट्रीय कानून की 
अपेक्षा निबंल होता है । ञ 

श्वाजनवर्गर के अनुसार, “अन्तर्राष्ट्रीय कानून तथा राष्ट्रीय कानून की पद्धतियाँ पृथक्‌- 
पृथक्‌ हैं तथा वे एक-दूसरे से स्वतन्त्र हैं उस सीमा तक कि एक के नियम सिद्धान्त: एवं व्यवहारत: 
दूसरे की पद्धति में प्रयुक्त नहीं हो सकते ।”” श्र ह 

वस्तुत: दोनों प्रकार के कानून एक-दूसरे पर निर्भर हैं और पूर्णतः स्वतन्त्र नहीं हैं । राज्य 
को अपना राज्यत्व अन्तर्राष्ट्रीय कानून की बदौलत प्राप्त होता है । कभी-कभी अन्तर्राष्ट्रीय कानून 
के सिद्धान्तों को राष्ट्रीय कानून में शामिल कर लिया जाता है किन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि 
राष्ट्रीय कानून अन्तर्राष्ट्रीय कानून का भाग या अंग हो । 

अन्तर्राष्ट्रीय कानून के त्रोत है 
हा (50ए07८ट58 07 ।शष्ठरापक्षापणार&ा].60एछ9). * 
अन्तर्राष्ट्रीय कानून के स्रोत से तात्पय उन विभिन्‍न तत्वों एवं कार्यों से है जो कानूनों के 
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विकास का आधार बने हैं । 'ज्ोत'” शब्द भूगोल का शब्द है जिसका अर्थ होता है किसी नदी का 
उद्गम स्थान । इसी प्रकार कानून का स्रोत किसीं समाज के ऐतिहाहिक विकास के वे मूल तथ्य है 
जिमसे इनका प्रादुर्भाव होता है और इसे कानूनी शक्ति प्राप्त होती है । 

अन्तर्राष्ट्रीय कानून के स्रोतों की संख्या और प्रकार विभिन्‍न लेखकों ने अलग-अलग 
बताये हैं । स्टार्क ने कानून के चार स्रोत माने हैं---रीति-रिवाज, सन्धियाँ, पंच-निर्णय तथा कानून- 
वेत्ताओं के ग्रन्थ | डे 

अन्तर्राष्ट्रीय कानुन के स्रोतों का उल्लेख संयुक्त राष्ट्रसंघ के न्याय के अन्तर्राष्ट्रीय 
न्यायालय की संविधि (88८४०) के अनुच्छेद 38 में किया गया है। इसमें इसके निम्नलिखित 
स्रोत बताये गये हैं 

(!) सामान्य या विशेष अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमय ([/श7र्धंणा्ष ०0ाएशाप0ा5) 

(2) अन्तर्राष्ट्रीय रीति-रिवाज (ग्राशगावाणात्रों ४09) 

(3) काबुन के ऐसे सामान्य सिद्धान्त जिनको सभ्य राष्ट्रों ने स्वीकार कर लिया हो 
(0लालवों छाग्रणए९8 ए ]98छ 780087/2९6 97 णंजी260 ॥870785) * हर 
(4) अनुच्छेद 59 की व्यवस्थाओं के अनुसार किये गये न्यायिक निर्णय (ए्रतांणंवा 
06०॑४ं०78) * 

अन्य प्रमुख स्रोत इस प्रकार हैं : () सन्धियाँ, (2) अन्तर्राष्ट्रीय फाननवेत्ताओं के ग्रन्थ 

(3) अन्तर्राष्ट्रीय सौजन्य (7प्राशयाक्षांणा॥ ००॥०); (4) तक॑ शक्ति या विवेक, (5) अन्त- 
ः राष्ट्रीय राजपत्र (रशियवं074 989७5) । 

अन्तर्राष्ट्रीय कानून के मुख्य स्रोतों की यथाक्रम गणना के - उपरान्त यह उचित होगा कि 
उनमें से प्रत्येक के बारे में संक्षिप्त व्या्या कर ली जाये । 

(4) रीति-रिवाज या रूढ़ियाँ (८०४/०००5)---रीति-रिवाज या छढ़ियाँ अन्तर्राष्ट्रीय काू् 
का प्राचीन और मौलिक स्रोत है । रीति-रिवाज से हमारा अभिप्राय ऐसे नियमों से है जो एक लम्बी 
ऐतिहा,सक प्रक्रिया के बाद विकसित होते हैं तथा जिन्हें राष्ट्रों के समाज ने स्वीकार कर लिया 
है । अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहार की परम्पराएँ वि का सलर उबा पिन इसलिए दिल कप कि. राज्यों द्वारा अनिवार्य समझी जाने पर ही पर 
बन जाती. हैं । अन्तर्राष्ट्रीय कानन-में- रिवाजों का सम्मान तथा पालन किया जाता है कि 
इस क्षीत्र में कानूननिर्मान्री संस्थाओं का अभाव है तथा राज्यों के पारस्परिक सम्बन्धों का निरूपण 

परिपाटियों के जरिये किया जाता है । 

ह , इसकें पूर्व कि रीति-रिवाज अन्तर्राष्ट्रीय कानून का रूप ग्रह्मण करें, दो बातों की आवश्य- 

कता है । पहले तो यह देखना पड़ेगा कि प्रथा का प्रयोग अनेक वार हुआ हो ओर इस प्रकार वह _ 
मान्य हो गयी हो । दूसरी वात भावना सम्बन्धी है। अम्ुक प्रकार का व्यवहार वार-बार होने पर 

विश्वास प्रवल हो जाता है कि भविष्य में भी उसी प्रकार वह व्यवहार मान्य होगा | रिवाजी 

कानून की अनेक कमजो रियाँ हैं। रिवाजी कानुन का पालन करने के लिए किसी राज्य को वाध्य 

नहीं किया जा सकता ! रिवाज बड़े अस्पष्ट तंथा धुँघले होते हैं। ऐसी स्थिति में इनका भादर व 

सम्मान कम होता है । 

(2) सन्धियाँ ([४०५४८५)--सन्धियों को अन्तर्राष्ट्रीय कानून का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत 
मात्ता जाता है । ओपेनहीम के अनुसार, “अन्तर्राष्ट्रीय सन्धियाँ ऐसे समझौते हैँ जो राज्यों अबवा 
राज्यों के संगठनों के मध्य किये जाते हैं और कानूनी अधिकार तथा कतंव्य उत्पन्न करते हैं 

सन्धियाँ मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं । कुछ में तो ऐसी शर्तें- होती हैं जो सर्वप्ताधारण 
'के लिए विधि का रूप ग्रहण करती हैं। दूसरी प्रकार की सन्धि, सन्धि करने वाले राष्ट्रों से सम्बन्ध 
रखती हैं मोर उनके लिए ही मान्य होती हैं। ऐसी सन्धियाँ आपस के समझौते “के रूप में 
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होती हैं। सिर्फ पहले प्रकार की सन्धियाँ, जिनका सन्धि करने वाले राष्ट्रों से ही सम्बन्ध नहीं. 
रहता परन्तु सब राष्ट्रों से होता है, अन्तर्राष्ट्रीय विधि का आधार हो सकती हैं। इस प्रकार की 
257 सन्धियाँ 7864 और 94 बीच हुईं । रिवाजों की तुलता में सन्धियों का अन्तर्राष्ट्रीय 
कानून के निर्माण में विशेष महत्व है | सन्धियाँ लिखित होती हैं अतः रिधाजों की अपेक्षा अधिक 
प्रामाणिक मानी जाती हैं। रिवाजों की अपेक्षा सन्धियों को न्यायालय अधिक आदर की दृष्टि से 


देखते हैं । 
(3) कानून के सामान्य सिद्धान्त (0थाणवं शित्राणंफणं ए ॥.89)--भन्तर्राष्ट्रीय 


न्यायालय की संविधि के अनुच्छेद 38 में सभ्य राष्ट्रों हरा मान्य सामान्य सिद्धान्तों को अच्त- 
रष्ट्रीय कानून के स्रोतों में स्थान दिया गया है । कानुन के सामान्य नियम औचित्य, विवेक एवं 
बुद्धि पर आधारित होते हैं । जहाँ रिवाजों, प्रथाओं तथा सन्धियों का अभाव होता है वहाँ न्याया- 
धीश सामान्य सिद्धान्तों की भावना से निर्णय करते हैं। ब्रियर्ली के अनुसार, “कानून के सामान्य 
सिद्धान्तों को उस समय अपनाया जाना चाहिए जब किसी विवाद के समय उपलब्ध अन्तर्राष्ट्रीय 
कानून कोई मदद ते कर सकें ।”' कानुन के सामान्य सिद्धान्त को अन्तर्राष्ट्रीय कानून का गौण 
स्रोत ही मानना चाहिए। इनका आधार नैतिकता और न्याय की विषयगत धाराणाएँ हैं, जिनको 
कानून नहीं माना जा सकता है । 

(4) न्यायालयों के निर्णय (7०00) ॥060०»0॥9) न्यायालयों के निर्णय अन्‍्तर्राष्ट्रीद 
कानून का गौण स्रोत होते हैं । अन्तर्राष्ट्रीय न्‍्यायालय की संविधि विधान के अनुच्छंद 38 में यह्‌ 
निर्देशित किया गया है कि कानून के नियमों को निर्धारित करने के लिए न्यायाधिकरण के न्यायिक 
निर्णय सहायक साधनों के रूप में हैं । यद्यपि न्यायिक निर्णयों को बाध्यकारी नहीं माना जा सकता 
किन्तु फिर भी इनमें दोनों पक्षों के विख्यात कानूनशास्त्री सभी दृष्टियों से विवादग्रस्त प्रश्व की 
भमीमांसा करते हैं । इन्हें सुनते वाले न्यायाधीश भी विख्यात विद्वान होते है। ऐसी स्थिति में ये 
निर्णय असाधारण महत्व के बन जाते हैं। स्टार्क के अनुसार इन निर्णयों से अन्तर्राष्ट्रीय कानून की 
निम्न स्थितियों का विकास हुआ है--राज्य का उत्तराधिकार, प्रादेशिक प्रभुता, तटस्थता, राम्य 
का क्षेत्रात्रिकार आदि । 

(5) विद्वान लेखकों के प्रन्थ (शगरंधा88 रण ?ए०/०ं४5)--अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के 
विधान की धारा 38 में स्पष्ट रूप से वर्णन किया गया है कि भिन्न-भिन्‍त राष्ट्रों के प्रमुख विधि- 
वेत्ताओं के उपदेश अन्तर्राष्ट्रीय विधि में कानून के रूप में प्रयुक्त होंगे । ऐसे लेखकों के लेख अपनी 
वैज्ञानिक योग्यता अथवा गुण के अतिरिक्त तुलनात्मक दृष्टि से राज्यों के कार्यों की वैधानिक दृष्टि 
से छानवीत करते हैं और महत्वपूर्ण निर्णय देते हैं। इन लेखकों के लेख स्वतन्त्र रूप से कामून 
के स्रोत का रूप धारण नहीं करते हैं | परन्तु समय व्यतीत होने पर वे अन्तर्राष्ट्रीय विधि का रूप 


* धारण कर लेते हैं क्योंकि वे विनियुक्त दलीलें प्रयोग करते हैं। ग्रोशियस, वाटेल लाडड ब्रन्सली, 


लैटिमर, लारेन्स ओपेनहीम, स्टार्क, ब्रेट, ह्वीटन आदि विद्वानों के नाम इस सम्बन्ध में उल्लेख- 
नीय हैं। आरम्भ में अन्तर्राष्ट्रीय विधि का निर्माण विद्वान लेखकों के ही हाथों में था। आज भी 
जब राज्यों में किसी नियम विशेष के सम्बन्ध में विवाद उपस्थित होता है, तब प्रामाणिक ग्रन्थों 
के विचारों के आधार पर निर्णय करने का प्रयत्न किया जाता है। 

(6) अस्तर्राष्ट्रीय शिष्ठाचार (प्रांग्राभाणाश (०रं५)--मोपेनहीम के अनुसार, 
राष्ट्रीय शिष्टाचार ने भी मन्तर्राष्ट्रीय विधि का विकास किया है। पारस्परिक व्यवहार में 
राष्ट्र शिष्टाचार तथा सदभावना सम्बन्धी रीति-रिवाजों को बाध्य समझते हैं। इस प्रकार के 
अन्तर्राष्ट्रीय नियम विधि नहीं है बल्कि शिष्टाचार की विधि हैं। यद्यपि अन्तर्राष्ट्रीय शिष्टाचार 
अन्तर्राष्ट्रीय विधि का स्रोत नहीं हैं तथापि जो पहले अन्तर्राष्ट्रीय शिष्टाचार समझा जाता था 


370 | भअन्‍्तर्राष्ट्रीय राजनीति 


उसे अन्तर्राष्ट्रीय विधि समझा जाता है। राष्ट्रों के शिष्ठाचार को रीति-रिवाज नहीं समझना 
चाहिए। कूटनीतिक प्रतिनिधि (राजदूत) विभिन्‍न देशों में चुंगी तथा आय शुल्क से मुक्त होते हैं। 
ऐसा अन्तर्राष्ट्रीय शिष्टाचार के कारण ही होता है । 

(7) अपने अधिकारियों के पथ-प्रदर्शन के लिए राज्यों के आदेश (8[8(० ए५०४०७)- 
राजनीतिज्ञों की घोषणाएँ, विधानवेत्ताओं के परामशं जो वे समय-समय पर अपने राज्य की 
सरकार को देते हैं अथवा अन्य राज्यों से सम्बन्धित कागजात के विपय. में देते हैं तथा जो 
अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, उत्तको भी अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहार में प्रयुक्त किया जाता है क्योंकि 
ये घोपणाएँ और परामर्श अन्तर्राष्ट्रीय महत्व के समझे जाते हैं। विभिन्‍न राज्यों द्वारा आपस में 
जो पत्र-व्यवहार किया जाता है उसे श्वेत, नीले या लाल रंगों के आवरण से युक्त पुस्तकों में 
प्रकाशित किया जाता है | उदाहरण के लिए, साझा बाजार में प्रवेश हेतु किये गये प्रयासों को 
ब्रिटिश सरकार ने श्वेत पत्र के रूप में प्रकाशित किया | 





कोई नियम नहीं 
होता तो विधिवेत्ताओं द्वारा तक प्रणाली के भांधार पर श्रश्नों को सुलझाया जाता है। यहाँ 
तक का अर्थ किसी बुद्धिशील व्यक्ति के तक से नहीं वरन्‌ न्यायिक तके से है। कानून का यह 
सर्वंथा उचित स्रोत माना जाता है और इसे अन्तर्राष्ट्रीय न्‍्यायाधिकरणों के नि्ण॑यों में प्रयुक्त किया 
जाता है । 

निए :पंतः स्टार्क के शब्दों में, “कई बार न्यायालयों के सम्मुख ऐसे प्रश्न आते हैं, जिनके 
सम्बन्ध में अन्तर्राष्ट्रीय कानून के सन्धियों वाले या परम्परागत आधार के नियमों का नितान्त 
अभाव होता है । इस व्यवस्था में अन्तर्राष्ट्रीय विधिशास्त्रियों की सम्मतियों और ग्रन्थों का महत्व 
बहुत बढ़ जाता है ।/7 

अन्तर्राष्ट्रीय कानून का संहिताकरण 
(2ट0)9्रट47700 67 एगरफ्ाराए७प70ाप, ,0ए) 

अन्तर्राष्ट्रीय कानून अस्पष्ट, अनिश्चित एवं प्रथाओं पर आधारित है । इसमें सुधार लाने 
के लिए इसको संहितावद्ध किया जाना आवश्यक है । संयुक्त राष्ट्रसंध के चार्टर की धारा 3 में 
यह प्रावधान रखा गया है कि महासभा राजनीतिक क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहन देने 
के लिए अध्ययनों की पहल करेगी और अन्तर्राष्ट्रीय कानून के विकास तथा संहिताकरण को 
प्रोत्ताहन देगी । निम्नलिखित कारणों से संहिताकरणों की माँग बढ़ती जा रही है--() संहिता 
बन जाने पर अन्तर्राष्ट्रीय विधि का प्रयोग सरल हो जाता है; (2) संहिताकरण के परिणामस्वरूप 
अन्तर्राष्ट्रीय कानून का एक व्यवस्थित भ्रवन्ध प्राप्त हो सकेगा; (3) संहिता वन जाने पर सच्देहों 
का निराकरण होगा; (4) अनेक ऐसे विषयों में नियम बना दिये जायेंगे जिनमें अभी तक कोई 
नियम नहीं थे । ओपेनहीम के अनुसार, “अन्तर्राष्ट्रीय कानुन की अस्पष्टता एवं धीमी गति से आगे 
बढ़ने की प्रक्रिया के कारण ही संहिताकरण की माँग जोरों से बढ़ रही है । 

विधि के संहिताकरण का अर्थ विभिन्‍न हृष्टियों से भ्रतिपादित किया गया है । 
साधारण शब्दों में संहिता संविधियों का एक संकलित रूप है । (2 ००१७ 8 ००॥5णीवैक्षीणा , 
० 06 82प्रा० 8ए) अथवा यह एक संग्रह है जिसमें किसी विशेष विषय सम्बन्धी सभी 
संविधियों का संग्रह है । अन्तर्राष्ट्रीय कानून के संहिताकरण से अभिप्राय है, रीति-रिवाज तथा 
प्रचलित कानूनों, पंच निर्णयों तथा अन्य प्रकार के नियमों को एकत्र करके एक टीका या पुस्तक 
का रूप देना । 
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संहिताकरण से कई लाभ हैं | इनसे अन्तर्राष्ट्रीय कानुन स्पष्ट, सरल ओर सुनिभिचत बच 
जायेगा । संहिताकरण के फलस्वरूप सम्बन्धित परिस्थति के लिए स्पष्ट कानून उपलब्ध हो जायेगा 
तो अन्तर्राष्ट्रीय न्‍्यायालय के न्यायाधीशों का कार्य सुगम हो जायेगा । संहिताकरण द्वारा कानूनों में 
पाये जानें वाले विरोधों को दूर किया जा सकता है और इस प्रकार उनके बीच में उसी तरह 
एकरूपता (एर/णिए॥9) स्थापित की जा सकती है जिस तरह राज्यों के कानृनों में एकरूपता 
पायी जाती है। संहितावद्ध कानुन शीघ्र ही समयानुकूल बन पाता है और उसकी लोकप्रियता बढ़े 
जाती है। यदि सम्पूर्ण कानृुन को लिख दिया जाये तो इसकी गणना सामाजिक विज्ञानों में 
अग्रणी हो जायेगी । है 

संहिताकरण के मार्ग में अनेक कठिनाइयाँ हैं-बिंखरे हुए कानुनों का संहिताकरण एक 
दुस्साध्य कार्य है । संहिताओं के बारे में मत-भिन्नता पायी जाती है । प्रत्येक राज्य अपने हितों के 
अनुरूप ही संहिताओं का निर्माण चाहता है। इस प्रकार मतेक्‍य के अभाव में संहिताओं का 
निर्माण दुसाध्य है । यह भी समस्या है कि संहिताकरण किसके द्वारा किया जाये--कानुनवेत्ताओं 
द्वारा या राज्यों के प्रतिनिधियों द्वारा ? ; 

संहिताकरण की प्रकिया के द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय कातुन की वास्तविकता तथा इसकी स्पष्ट 
उपस्थिति प्रकट हो रही है। अब यह आशा की जाने लगी है कि संयुक्त राष्ट्रसंघ के तत्वावधान 
में अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्थापन की प्रक्रिया कानुन की अनेक असंगतियों को मिटाने में समर्थ हो 
सकेगी । आवश्यकता इस बात की है कि प्रत्येक राज्य संहिताकरण को अपना राष्ट्रीय उद्देश्य 
घोषित करे तथा उसके लिए भरसक प्रयास करे। संहिताकरण एक बन्धन नहीं है अपितु आपा- 
धापी एवं अराजकता को मिटाने का एक साधन हो सकता है, वशर्तें विभिन्न राज्य इसका आदर 
करें। फिर भी यह कहना समुचित होगा कि इस क्षेत्र में अभी लम्बी मंजिल तय करनी है, अभी 
तो केवल काये प्रारम्भ ही किया गया है । 


अन्तर्राषीय कानुद्वन में नयी प्रत्तियाँ 
तरफ पएारीारा०$ गर तराहारार७१70)3४7., 7, फू) 


द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद सामाजिक एवं राष्ट्रीय जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में ऋा्तिकारी 
परिवर्तन हो रहा है । नवोदित अफ्रीकी-एशियाई राज्यों के औपनिवेशिक अतीत ने अन्तर्राष्ट्रीय 
सम्बन्धों व कानून के प्रति उनके दृष्टिकोण को अत्यधिक प्रभावित ,किया है। आज हम नये 
विश्व में रह रहे हैं और अन्तर्राष्ट्रीय समाज द्रुतगति से बढ़ता जा रहा है। उपनिवेश लगभग 
समाप्त हो चुका है और एशिया व अफ्रीका के नये राष्ट्र पश्चिमी राष्ट्रों के एकाधिकार को तोड़ते 
हुए विश्व समाज में सक्रिय भागीदार बनते जा रहे हैं । 
परम्परावादो अन्तर्राष्ट्रीय कानून (॥8000ाशे वगञाद्याक्षाणा॥ं .4छ) 

प्रारम्भिक अन्तर्राष्ट्रीय कानुन उपनिवेशवादी और साम्राज्यवादी युग की विरासत कहा 
जा सकता है। कुछ विज्ञान इसे पश्चिमी यूरोपीय ईसाई सप्यता की देन भी फहते हैं। परम्परा- 
वादी कानून का ध्येय बड़ी शक्तियों के राष्ट्रीय न्यस्त स्वार्थों की पूति करना तथा उनकी शक्ति को 
बनाये रखना था। वे ऐसे ही कानूनों के निर्माण में रुचि लेते थे ताकि उन्हें गरीब और ग्रुलाम 
देश से समस्त प्रकार की रियायतें मिलती रहें ओर उनके रसष्ट्रजनों की सुरक्षा कर सकें। अन्त- 
राष्ट्रीय कानून को आधार बनाते हुए बड़ी शक्तियों ने कमजोर देशों के साथ असमान सन्धियाँ भी ८ 
की और उनका प्रयोग छोटे राष्ट्रों के शोषण हेतु किया गया । वस्तुतः परम्परावादी अच्तर्राष्ट्रीय 
कानून की पाँच विशेषताएं देखी जा सकती हैं : 


() अन्तर्राष्ट्रीय कानून का प्रयोग कमजोर राष्ट्रों के आधिक शोषण के रूप॑ में किया 
गया 


जज 
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(2) कमजोर देशों के साथ अन्तर्राष्ट्रीय कानून की ओट भें असमान सन्धियाँ की गयीं 

और उन्हें दासता की बेड़ियों में बाँधा गया । 

(3) परम्परावादी कानून द्वारा शक्ति और युद्ध के प्रयोग को उचित बताया गया । 

(4) परम्परावादी कानून द्वारा इस बात की ओर ध्यान नहीं दिया गया कि महाशक्तियाँ 
छोटे और कमजोर राष्ट्रों के आन्तरिक मामलों में जो हस्तक्षेप करती हैं, वह कानूनसम्मत 
नहीं है । 

हे (5) इसके द्वारा उपनिवेशवाद और असमान सन्धियों को स्वीकृति प्रदान की गयी । 
अन्तर्राष्ट्रीय कानून में नयी प्रवृत्तियाँ (ए९ए पाआ0$ का गराशाशांणाक। 74ए) 

परिवरतंत और विकास जीवन का कानून है ओर अन्तर्राष्ट्रीय कानून भी एक जीवन्त कानन 
है । वैज्ञानिक और तकनीकी परिवतनों के प्रभाव से अन्तर्राष्ट्रीय कानून भी कैसे अछता रह सकता 
है ? वर्तमान में अन्तर्राष्ट्रीय कानून के विभिन्‍न अंगों में एक नया रूप, एक नयी दिशा का उद्भव 
हो रहा है ।! अन्तर्राष्ट्रीय कानून के ढाँचे में कतिपय नूतन परिवतंन इस प्रकार हुए हैं : 

() अन्तर्राष्ट्रीय कानून का सच्चा अन्तर्राष्ट्रीय स्वरूप--ठ्वितीय महायुद्ध से पूर्व अन्तर- 
राष्ट्रीय कानून एक सीमित कानून था। इसे यूरोपीय राज्यों के क्लब (शत ए्रर्ण 
एप्रणफथ्था 707०5) का कानून कहा जाता था । किन्तु द्वितीय विश्वयुद्ध के उपरान्त एशिया, 
भफ्रीका तथा लेटिन अमरीका के अनेक राज्यों को स्वतन्त्रता प्राप्त हुई । ये राज्य विश्व-संस्था के 
तदस्य बनें, विश्व के सामूहिक कार्यों में हिस्सेदार बने । अतः अन्तर्राष्ट्रीय कानून का क्षेत्र व्यापक 

आ है। 
| कु (2) आध्िक एवं सामाजिक गतिविधियों का संचालच--राज्यों की संख्या बढ़ने के साथ- 
. साथ उनमें आशिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, तकनीकी ज्ञान का आदान-प्रदान एवं सहयोग बढ़ रहा 
है। पहले अन्तर्राष्ट्रीय कानून केवल राजनीतिक विषयों का ही निरूपण करता था किन्तु अव 
उसका क्षेत्र आधिक एवं आपसी सहयोग की सामाजिक गतिविधियों का नियमन हो गया । 
(3) शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व का अन्तर्राष्ट्रीय कानून---आज दुनिया विचारधारा (080- 
॥089) के आधार पर दो गुटों में विभक्त है। दोनों ही गुटों की अलग-अलग विचारधारा एवं 
दृष्टिकोण हैं । यदि विभिन्‍न राष्ट्र शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व की नीति को न मानकर एक-दूसरे को 
आ्थिक, राजनीतिक और सामाजिक सहयोग न प्रदान करें तो किसी प्रकार का अन्तर्राष्ट्रीय 
व्यवहार सम्भव न होगा और अच्तर्राष्ट्रीय मियमों का पालन न हो सकेगा । इसका पालन तभी 
हो सकता है जब सब राष्ट्र अपने से विरोधी विचारधाराओं वाले राष्ट्रों का अस्तित्व स्वीकार 
करें, अर्थात्‌ शान्तिपूर्ण-अस्तित्व की नीति को अपना लें । अतः आज सभी देश इसी भावना से 


अन्तर्राष्ट्रीय कानून को मान्यता दे रहे हैं ! 
(4) क्षेत्रीय सहयोग का सीमित अन्तर्राष्ट्रीय कानून--आपसी हितों को पूरा करने के 


लिए राज्यों के बीच अनेक क्षेत्रीय सन्धियाँ एवं समझौते होते रहते हैं । इससे सीमित अन्तर्राष्ट्रीय 
कानून का विकास होता है जिसका सम्बन्ध विशेष प्रकार के आपसी कार्यों से ही होता है । 

(5) संयुक्त राष्ट्रसंघ की स्थापना से होने वाले परिवर्तन--डाँ० नगेन्रसिह के अनुसार 
संयुक्त राष्ट्रसंघ की स्थापना के फलस्वरूप अन्तर्राष्ट्रीय कानून में अनेक नये परिवतंन हुए हैं । 
4  ऐए हि। हे. कार, देमक्छ 78 उीगॉडांट्डी 3'.४९ा८९5, 4969-70 (ए245व9 एग्राश्टाशर, उंधंएप, 

ए 


९ 9. 88ला०तब शंपशा, फटटट्शाए 77शावंक ह कह स्‍2ह/टॉटएआएलसार ० उह/लिगद्रांगा्म सबक गाव 0एका- 
डा स्‍/9॥9/9 रा।#९/-54/९ (00०6//07 द्वाध॑ 4#0-व क्‍१22८९, 4970.! 
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उनमें से कुछ इस प्रकार हैं : (क) इससे साम्राज्यवाद का भन्‍्त हुआ है और विश्व परिवार के 
सदस्यों में वृद्धि हुई है । (ख) महासभा की शक्ति में वृद्धि हुई है ओर विश्व-संस्था का लोकतन्‍्त्री- 
करण हुआ है। (ग) व्यवसाय एवं वाणिज्य हितों के संचालन के मये-तये कानूनों का प्रादुर्भाव हो 
रहा है। (घ) अन्तर्राष्ट्रीय कानूम के पीछे प्रभावशाली शक्ति (०७५०७ $87०7075) का प्रयोग 
भी हुआ है, जैसे कोरिया संकट के समय, रोडेशिया व दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध आथिक प्रतिबन्ध 
लगाये गये आदि । (च) वैज्ञानिक आविष्कारों के परिणामस्वरूप विध्वंसकारी- शक्तियाँ बढ़ रही 
हैं। आगविक परीक्षण बन्द (76४ 8 77०49), !963 तथा अणुप्रसार निरोध सन्धि (र०॥- 
छजाशलिक्षाणा प्7०४५9), 967 द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों के प्रति शक्तिशाली राज्यों में भी 
अन्तर के भाव जाग्रत हो रहे हैं । 

(6) अन्तर ष्ट्रीय विकास का कानून---विकास शान्ति का नया नाम भी है और अच्तर- 
राष्ट्रीय कानून को आज गरीब देशों के विकास द्वारा विश्व की स्थिरता एवं स्थायी शान्ति 
सम्भावनाएँ खोजनी हैं। इसके लिए आवश्यक है कि विक्तित देश इस दिशा में पहल करें और 
अपने अस्थायों हितों का त्याग करें । उन्हें अन्तर्राष्ट्रीय समाज के लिए नये लक्ष्यों व मानकों की 
प्राप्ति की दिशा में सहायता व सहयोग देना चाहिए। अन्तर्राष्ट्रीय कानून को भी अन्तर्राष्ट्रीय 
समाज के मतैक्‍्य पर आधारित उन अन्तर्राष्ट्रीय दायित्वों का निर्वाह करता चाहिए जो कि इसके 
सदस्यों के लिए हितकारी हैं । संयुक्त राष्ट्र घोषणापत्र में निहित कतेब्य को अधिक साथ्थंकता देते 
हुए उन्हें अन्तर्राष्ट्रीय कानून द्वारा मान्यता मिलनी चाहिए । 

(7) अन्तर्राष्ट्रीय कानून का नया अभिमुखीकरण---परम्परावादी कानून को अनेक प्रकार 
से चुनौतियाँ दी गयी हैं। राज्यों के उत्तरदायित्वों से सम्बन्धित समस्त कानूनों तथा विदेशों में 
बसे नागरिकों से सम्बन्धित राजनयिक सुरक्षा के समस्त नियमों को चुनोती दी गयी है और उन्हें 
प्राचीन घोषित कर दिया गया है। विदेशी सम्पत्ति के स्वामित्व और देय क्षतिपूर्ति की राशि 
सम्बन्धी पुराने कानूनों को परिवर्तित किया जा रहा है | आज अभिग्रहण कानूनों के उत्तराधिकार 
को चुनौती दी गयी है और प्राकृतिक सम्पदा एवं स्रोतों पर प्रभूसत्ता के अधिकार पर बल दिया 
जाता है 7 

(8) अन्‍्तर्राष्ट्रीय कानून के निर्माण में नयी प्रवुत्ति--अन्तर्राष्ट्रीय कानून के निर्माण के 
सम्बन्ध में पुराना मत यह था कि यह खास तौर से राज्यों द्वारा बनाया जाता है । इसका आधार 
प्रथाएं और परमस्पराएँ हैं। आज नये अन्तर्राष्ट्रीय संगठन एवं इससे वनायी गयी विभिन्‍न संस्थाओं 
के द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय कानून के नियमों का निर्माण बड़ी तेजी से हो रहा है। आज तो हम नये 
अन्तराष्ट्रीय कानून के निर्माण के लिए किन्‍्हीं अन्य स्रोतों की अपेक्षा संयुक्त राष्ट्रसंघ की महा- 
सभा, अन्तर्राष्ट्रीय न्‍्यायालय और कानूनवेत्ताओं की ओर अधिक देखा करेंगे। 

(9) अन्तर्राष्ट्रीय कानून के विधय--राज्य और व्यक्ति--पुराना अन्तर्राष्ट्रीय कानून राज्यों 
का कानून था। अब यह राज्यों के साथ-साथ व्यक्तियों पर भी लागू होने लगा है । न्यूरेम्बर्गं जाँच 
तथा टोकियो जाँच ने इस तथ्य की स्थापना कर दी है । 

रु निष्कर्षेत्त,, पारम्परिक अन्तर्राष्ट्रीय कानून का स्वरूप बदलता जा रहा है । अमरीका और 


सोवियत संघ के मधुर सम्बन्धों (4०४७॥०) के परिप्रेक्ष्य में अन्तर्राष्ट्रीय कानून के विकास के नये 
आयाम उजागर हुए हैं । 


है. आनन्द >> 
आर० पी० आनन्द, “बन्तर्राष्ट्रीय कानूच का बदलता परिप्रेक्ष्य” राजशास्त्र समीक्षा 
(राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर), जनवरी 975, पृ० 9-46 । 


| 


कु 
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प्रश्त 

], « अन्तर्राष्ट्रीय कानून से आप क्या समझते हैं? उसकी प्रकृति बताइए । क्या आप समझते हैँ 
कि यह राष्ट्रीय शक्ति पर नियन्त्रण का काम करता है ? 
जग 60 ए0प प्राएशशंधाव 09 पञाशयाक्षांणावं 7.8ए ९? 70650708 ॥5 प४प7९, (6 
ए०ए हंगर 78 895 8076 सजा वणा३ 0ा प्रशांणावें 00फ6७7 ? । 

2. अन्तर्राष्ट्रीय कानून की परिभाषा कीजिए । इसके मुख्य. स्रोत क्या हैं ? अन्तर्राष्ट्रीय कानून 
कैसे प्रयुक्त किया जाता है ? 
906मवा6 वर्वाशागाबांणाओं 74एछ); जाता दवा 78 गराधां] 8077088 ? प0फज रालापतााणा॥ 
7,899 48 शा०िए6प २? 

3. 3त्तर्राष्ट्रीय स्तर पर संघर्ष के समाधान में राजनय एवं अत्तर्राष्ट्रीय कानून की भूमिका 
की सोदाहरण व्याख्या कीजिए | 
मआयग्रए ० जाग ग#॥70078 68 706 0 तांए0/0780ए बात कशॉलिप्रवा0णा4। 8ए |॥ 
०णागी[एं 7680000॥ ० पा6 760ग्रका004] 98764 
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अन्तर्राष्ट्रीय संगठन तथा विश्व सरकार 
की अवधारणा 


िाएपाप्रष्ा।008, 085&8ध8/7008 80४० वन 000६2 
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अन्तर्राष्ट्रीय संगठन 
तराहारापधपा038॥, 070#/र587700) 

आज की अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था में अन्तर्राष्ट्रीय संगठन का अत्यधिक महत्व है । सम्भवत्त: 
भाने वाले युग में अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति, सुरक्षा, पारस्परिक सहयोग और जन-कल्याणकारी कार्यों के 
लिए बन्तर्राप्ट्रीय संगठन की उपग्रोगिता एवं महत्व और अधिक हो जायेगा। विश्वयुद्धों की 
विभी पिका, माक्संवाद, लेनिनवाद हारा उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का साम्यवादी तरीकों से 
खण्डन तथा विश्व श्रमिकों की एकता पर बल, राष्ट्रीयता के स्थान पर अन्तर्राष्ट्रीयता की भावना 
की प्रगति, अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था की आवश्यकताओं तथा अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के परिप्रेक्षय में 
'शक्ति' के स्थान पर अन्तर्राष्ट्रीय कातुन, नैतिकता और रीति-रिवाजों पर बल के फलस्वरूप 

अन्तर्राष्ट्रीय संगठन का महत्व अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध में बहुत बन गया है । है 
.. अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के विद्वानों के उस वर्ग द्वारा जिसे स्वप्नलोकीय (०/09॥) कहते 
हैं, भन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में शान्ति और व्यवस्था की स्थापना के लिए अन्तर्राष्ट्रीय संगठन पर जो 
आगे चलकर “विश्व सरकार” के रुप में विकसित होगा, अधिक बल दिया जाता था । इसी प्रकार 
8वीं भर 9वीं शत्ताब्दियों में उदारवादी और उपयोगरितावादियों द्वारा भी अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था 
पर जब बल दिया गया तो अन्तर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता को स्वीकार किया गया । यह्‌ 
कहा जा सकता है कि प्रजातन्त्रीय उदारवादी विचारधारा को जब अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर लाया 
गया तो उसके परिणामस्वरूप अन्तर्राष्ट्रीय संगठन का विकास हुआ । संघवादी विचारधारा ने भी, 
जो स्वयं उदारवादी विचारधारा की उपज है, अन्तर्राष्ट्रीय संगठन के विकास में सहायता दी है । 
अतः यह कहा जा सकता है कि अन्तर्राष्ट्रीय संगठन के विक्रास में राजनीतिक विचाराधाओं ने 
एक ओर तो कल्पना को प्रोत्साहित किया और दूसरी ओर कल्पना को मूर्ते रूप देने में सहायक हुई । 
विकास ((४०।७४०४७)--अन्तर्राष्ट्रीय संगठन की विचारधारा पश्चिमी संस्कृति की देन है 
जिसकी विशेषता विश्ववन्धुत्व को भावना, शान्ति और सौम्यत्ता रही है और जिनका समावेश 
स्टोइकों तथा क्रिश्चियनों ने अपने दर्शन में किया है। प्रारम्भ में स्टोइकों तथा क्रिश्चियनों हारा 
यह माता गया है कि पश्चिमी यूरोप (जो ईसाइयों का था) 'राष्ट्रों का परिवार' है जिसके कुछ 
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से सिंद्धात्त और नियम हैं, जिनके द्वारा पश्चिमी संस्कृति, सभ्यता और शान्ति स्थापित की 
ती है। 0वीं शताब्दी में रोमन साम्राज्य के पतन के बाद जब राष्ट्रीय राज्यों का प्रादुर्भाव 
7तो परिवार! के सदस्यों में पारस्परिक सहयोग ईसाई नैतिक नियमों पर आधारित नहीं 
/ सका । राष्ट्रीय हित की भावना से प्रेरित इन राज्यों में शक्ति के लिए संघ होना प्रारम्भ 
! गया | युद्ध राज्यों के बीच झगड़ों के निराकरण का एकमात्र साधन बन गया । इन परिस्थि- 
तयों में राज्यों के बीच शान्ति स्थापित करने के लिए ग्रोशस द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय विधि का निर्माण 
किया गया । 
इसी काल में कतिपय दार्शनिक, ईसाई पादरियों, राजनीतिज्ञों तथा बुद्धिजीवियों द्वारा 
अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सहयोग के लिए कुछ काल्पनिक योजनाएं प्रस्तुत की गयीं। दांते ने एक 
“विश्व संगठन” की कल्पना की थी । दांते के समकालीन दाशंनिक पियरे दुबायं द्वारा राज्यों के मध्य 
सहयोग स्थापना की एक योजना प्रस्तुत की गयी जिसके अन्तर्गत () यूरोपीय राजाओं के संघ का 
निर्माण, (7) संघ की एक परिषद तथा (४४) एक न्यायालय पर बल दिया गया। सन्‌ 623 
में इसेरिक करूसे द्वारा चीन, फारस, इण्डीज और विश्व के दुसरे राज्यों को मिलाकर “राज्यों के 
- विश्व-संघ” की कल्पना की गयी थी । हेनरी अष्टम द्वारा यूरोपीय शक्ति और राज्यों के मध्य सह- 
योग के लिए एक वृहद योजना प्रस्तुत की गयी । इस योजना के. अन्तर्गत यूरोप को सोलह राज्यों 
में विभक्त कर एक सामान्य परिषद तथा छः क्षेत्रीय परिषदों को संगठित करना था । विलियम 
येन द्वारा यूरोप में शान्ति बनायें रखने के लिए जो योजना प्रस्तुत की गयी उसमें यूरोपीय राजाओं 
की एक संसद के संगठन की बात कही गयी थी.। !8वीं शताब्दी में रूसो ने यूरोप में स्थायी शान्ति 
स्थापित करने के लिए एक संघ की कल्पना की थी जिसमें सामुहिक सुरक्षा के विचार की झलक 
मिलती है । वेन्थम विश्वशान्ति की स्थापना के लिए राज्यों के मध्य सन्धि के आधार पर निरस्त्री- 
करण, उपनिवेशों की स्वतन्त्रता, मुक्त व्यापार को प्रोत्साहन तथा उन परिस्थितियों के निर्माण 
पर बल देता था जिनसे युद्ध न हो सके । शान्ति को भंग करने वाले राज्यों अथवा युद्धोन्मुख 
राज्यों पर नियन्त्रण लगाने के लिए एक आदेशात्मक शान्ति न्यायालय के संगठन में पक्ष में थी । 
जर्मन दाशंनिक इसन्युल काण्ट द्वारा यूरोपीय शान्ति के लिए एक यूरोपीय संघ की स्थापना की 
कल्पना की गयी थी । | 
वेस्टफालिया की सन्धि (648); जिसके द्वारा 30-वर्षीय युद्ध की समाप्ति के वाद शान्ति 
की स्थापना की गयी थी, वेस्टफालिया शान्ति-सम्मेलव की देव थी । 875 में नेपोलियन की 
पराजय के बाद यूरोप में शान्ति की स्थापना तथा एक नयी यूरोपियन व्यवस्था के लिए वियना 
कांग्रेस बुलायी गयी थी । इस सम्मेलन का अन्तर्राष्ट्रीय संगठन के विकास के क्षेत्र में सबसे महत्व- 
पूर्ण योगदान 'कंसर्ट ऑफ यूरोप' को स्थापना है । रूस के जार एलेक्जैण्डर द्वारा विजयी राष्ट्रों 
द्वारा नैतिकता के आधार पर राजनय को कार्यान्वित करने तथा रामय-समय पर समस्याओं के 
समाधान के लिए इन राष्ट्रों की सामुहिक बैठक की व्यवस्था की गयी थी । इसी को 'कंसर्दे ऑफ 
यूरोप' कहा जाता है जिसके प्रारम्भिक सदस्य इंगलेण्ड, आस्ट्रिया, प्रशा और रूस थे । बाद में, 
फ्रांस भी इसका सदस्य बनाया गया । यह पहला अवसर था जबकि यूरोप के इन बड़े राज्यों नें 
एकजुट होकर आपसी मामलों को विचार-विमर्श द्वारा सुलझाने की दिशा में एक ठोस कदम लिया 
था। इस कंसर्ट की स्थापना से यह भी स्पष्ट था कि विश्व में शान्ति, सहयोग तथा विचारों के 
आदान-प्रदान के लिए राज्यों द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में एक ऐसी संस्था संगठित की जाय जिसकी 
बेठक हमेशा हो और जिसके सभी स्वतन्त्र राज्य सदस्य हों । 
वियमा सम्मेलन की 'कंसर्ट ऑफ यूरोप” की देन के बाद 856 में क्रीमिया के युद्ध के बाद 
शान्ति स्थापना के लिए पेरिस सम्मेलन दुलाया गया था और 878 में बालकन प्रायद्वीप की 
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समस्या फो सुलझाने के लिए- तथा इस क्षेत्र में रूस के विस्तार को रोकने के लिए घलिन कांग्रेस 
बलायी गयी थी | 885-86 में अफ्रीका के विभाजन को नियन्त्रित करनें के लिए बलित सम्मेलन 
बुलाया गया था क्योंकि इसके कारण यूरोप के बड़े-बड़े राज्यों में वेमनस्य, स्पर्द्धा और ऋरता 
बढ़ती जा रही थी। सन्‌ 840 में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर दासता विरोधी सम्मेलन बुलाया गया । 
सन्‌ 863 में रेड क्रॉस की अन्तर्राष्ट्रीय समिति की स्थापना की गयी थी जिसके द्वारा 864 के 
जिनेवा अभिसमयों को कार्यान्वित किया गया था। 873 में एक “अन्तर्राष्ट्रीय विधि संघ! की 
तथा 878 में एक “अन्तर्राष्ट्रीय लेखक तथा कलाकार संघ! को स्थापना की गयी थी । 58 9 भें 
“अन्तर-संसदीय-संघ' की स्थापना की गयी । है * हि 

सन्‌ 92-3 में प्रथण बालकान युद्ध के बाद लन्दन सम्मेलन बुलाया गया था जिसमें 
शान्ति समझौता किया गया था | यह राष्ट्रसंघ की स्थापना से पूर्व अन्तिम सम्मेलन था जिसमें 
बहुपक्षीय वार्तालाप के माध्यम से अन्तर्राष्ट्रीय मामले पर निर्णय लिया गया था, किन्तु ये सारे 
सम्मेलन स्थायी नहीं थे । ये समय-समय पर राजनीतिक मामलों को सुलझाने के लिए; युद्ध को 
समाप्त करनें में लिए तथा शान्ति समझौते के लिए बुलाये जाते थे । 

कार्य (#ए7०/0708)--अन्तर्राष्ट्रीय समाज के परिप्रेक्ष्य में अच्तर्राष्ट्रीय संगठन की आच- 
श्यकता उसके कार्यों से स्पष्ट होती है, जो इस प्रकार हैं :? 

(।) अन्तर्राष्ट्रीय संगठन आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक और मानवीय क्षेत्र में सद- 
भावना स्थापित करने का कार्य करता है। > 

(2) अन्तर्राष्ट्रीय संगठत अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में शान्ति सुरक्षा बनाये रखने का प्रयास 
फरता है | 

(3) अन्तर्राष्ट्रीय संगठन शान्ति और सुरक्षा के लिए निःशस्त्रीकरण का प्रयास करता है। 

(4) अन्तर्राष्ट्रीय संगठन राज्यों के. मध्य कानुनी तथा राजनीतिक विवादों को शान्तिपूर्ण 
ढंग से सुलझाने का काय करता है। 

(5) अन्तर्राष्ट्रीय संगठन सामाजिक, आधथिक तथा मानवीय सामान्य समस्याओं के निरा- 
करण के लिए कार्य करता है । 

(6) अन्तर्राष्ट्रीय संगठन अन्तर्राष्ट्रीय समाज में अन्तर्राष्ट्रीय नैतिकता, अन्तर्राष्ट्रीय विधि 
तथा अन्तर्राष्ट्रीय रीति-रिवाजों की मान्यता पर बल देता है तथा इनके संहितकरण का प्रयास 
करता है । - 

(7) अन्तर्राष्ट्रीय संगठन कभी-कभी प्रशासकीय कार्य भी करता है जैसे डैजिंग का 
प्रशासन । मु 

(5) अन्तर्राष्ट्रीय संगठन पर्यवेक्षण एवं नियन्त्रण का कार्य भी करता है । 

(9) अन्तर्राष्ट्रीय संगठन अन्तर्राष्ट्रीय सन्धियों तथा समझौतों का पंजीकरण करता है 
तथा उसका लेखा-जोखा रखता है । 

अन्तर्राष्ट्रीय संगठन इन कार्यों में विभिन्‍न अभिकरणों का उपयोग करता है। इनमें से 
अधिकांश अभिकरणों का उपयोग बन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में विभिन्‍न परिस्थितियों तथा विभिन्‍न समयों 
पर होता आया है । 

वर्गोकरण (0[85आ०७४४0॥)--अन्तर्राष्ट्रीय संगठन कई प्रकार के हो सकते हैं। इनके 
वर्गीकरण के सम्बन्ध में कोई निश्चित वैज्ञानिक एवं सर्वभान्य आधार प्रस्तुत नहीं किया जा सकता । 


१ आर० एच० शरण तथा टौ० एन० पन्त, अन्तर्राष्ट्रीय संगठन (मेकमसिलन, 977), पृ० 8 | 
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के कि 


पी० सेल्सेचर ने अपनी पुस्तक में अन्तर्राष्ट्रीय संगठन का वर्गीकरण निम्नलिखित घार बाधारों 
पर किया है : 
() उत्तरदायित्व का क्षेत्र, 
(2) सदस्यता की सीमा, 
(3) कार्य के प्रकार, तथा 
(4) अधिकार । 
प्रथम, उत्तरदायित्व के क्षेत्र के आधार पर आर्थात्‌ उद्देश्य एवं कार्यों के आधार पर अन्तर 
राष्ट्रीय संगठन का वर्गीकरण किया जा सकता है। कुछ अन्‍्तर्राष्ट्रीय संगठन सामान्य उद्देश्यों को 
लेकर संगठित किये जाते हैं जैसे राष्ट्रसंध और संपुक्त राष्ट्रसंघ जिनका उद्देश्य अन्तर्राष्ट्रीय 
शान्ति और सुरक्षा वनाये रखना है। इसी प्रकार कुछ ऐसे अन्तर्राष्ट्रीय संगठन हैं जिनका उद्देश्य 
ओर कार्य सीमित होता है और वे निश्चित उद्देश्यों एवं कार्यों की पति के लिए संगठित किये जाते 
हैं, जैसे यूनिवर्सल पोस्टल गूनियन तथा इण्टरनेशनल ठेलीकम्पूनिकेशन यूनियन आदि | द्वितीय, 
अन्तर्राष्ट्रीय संगठन के वर्गीकरण का दूसरा आधार सदस्यता की सीमा बताया गया है। किसी 
अन्तर्राष्ट्रीय संगठन की सदस्यता या तो व्यापक हो सकती है या सीमित । जैसे--सीटो, वारसा 
पैक्ट, नाटो भावि क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रीय संगठन हैं क्योंकि इनकी सदस्यता सीमित है जबकि राष्ट्रसंघ 
एवं संयुक्त राष्ट्रसंघ को व्यापक अन्तर्राष्ट्रीय संगठन कह सकते हैं। तृतीय, अन्तर्राष्ट्रीय संगठन के 
वर्गीकरण का तीसरा आधार कार्य! है। कुछ अन्तर्राष्ट्रीय संगठन नीति निर्धारण का कार्य करते 
हैं जैसे अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन । इसी प्रकार कुछ अन्तर्राष्ट्रीय संगठन प्रशासकीय कार्य अथवा 
सेवा कार्य करते हैं। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन तथा रेडक्रॉस सोसाइटी इसी वर्गीकरण के अन्तर्गत 
आते हैं। चतुर्थ, अच्तर्राष्ट्रीय संगठन के वर्गीकरण का अन्तिम आधार “अधिकार का है। कुछ 
अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों के पास अपने निर्णयों को स्वीकार कराने के लिए समन्वित अधिकार होता है 
और उत्तके निर्णय अनिवाय॑ रूप से स्वीकार किये जाने वाले होते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय न्‍्थायालय तथा 
सुरक्षा परिषद इसी प्रकार की संस्थाएँ हैं । कुछ ऐसे भी अन्तर्राष्ट्रीय संगठन हैं जिनके निर्णयों का 
माला आवश्यक नहीं होता और उसे स्वीकार करना राज्यों की स्वेच्छा पर निर्भर करता है । 
महासभा को इसका उदाहरण मान सकते हैं । 
निष्करषें--बीसवीं शताब्दी में राष्ट्रसंघ तथा संयुक्त राष्ट्रसंघ जैसे अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों का 
निर्माण हुआ । भविष्य में अन्तर्राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय संगठनों हारा एक नये अन्तर्राष्ट्रीय समाज, एक 
विश्व सरकार और विश्वबन्धुत्व की कल्पना को आगे चलकर साकार बनाने में बहुत सहायता 
दी जा सकती है । संयक्त राष्ट्र तथा उससे परे क्षेत्रीय संगठनों ने इस दिशा में कुछ सराहनीय कार्य 
किये हैं जो प्रगति के रास्ते पर सही कदम कहे जा सकते हैं । 


विश्व सरकार की अवधारणा 
0एम्नड 020रट5एा' 0४ फ्र0प्वा।0 50फ0प?एा|र/एारा) 


द्वितीय महायद्धोत्तर काल में अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक चिन्तन के क्षेत्र में जो प्रमुख प्रश्न 
उभरे हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण विश्व सरकार की अवधारणा है । संयुक्त राष्ट्रसंध की दुर्बलतामा 
और थण घ उदजन बम, अन्तरमहाद्वीपीय प्रक्षेपणास्त्र और संहारात्मक शस्त्रों के आविष्कार ने 
अनेक मानवतावादी राजनीतिज्ञों एवं विचारकों को यह सोचने के लिए विवश कर दिया है कि 
यदि मानव जाति को तीसरे महायुद्ध में अणू शक्ति के प्रकोप से बचाना है तो विश्व के सभी राष्ट्रों 
को मिलाकर एक ऐसे विश्वसंघ का निर्माण करना होगा, जिसमें शान्ति व व्यवस्था का उत्तरदायित्व 
विश्व सरकार का हो । अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं की भयंकरता तथा प्रकृत्ति को देखते हुए उनके 
समाधान के लिए विश्व सरकार का किसी न किसी रूप में होना भावश्यक समझना जाने लगा है । 
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भॉरगेन्याऊ लिखते हैं--एक शताब्दी के चतुर्थाश में दो महायुद्धों के अनुभव तथा अणुशस्त्रों से 
तीसरे महायुद्ध की आशंका के कारण विश्व-राज्य का विचार अपूर्व महत्व का हो गया है। तर्क यह 
दिया जाता है कि संसार की आत्मनाश से रक्षा करने के लिए राष्ट्रीय प्रभुसत्ता के प्रयोग को 
अन्तर्राष्ट्रीय कर्तव्यों एवं संस्थाओं के द्वारा सीमित करने की नहीं, बरन्‌ राष्ट्रों की प्रभुसत्ता 
शक्तियों को एक विश्व शक्ति को प्रदान करने की आवश्यकता है । यह विश्व शक्ति राज्यों पर उसी 
प्रकार से सार्वभौम होगी, जिस प्रकार से राज्य अपने क्षेत्रों में सावंभोम है। अन्तर्राष्ट्रीय समाज 
में सुधार असफल रहे हैं और इनका असफल होना अवश्यम्भावी था। आवश्यकता इस बात की है 
कि प्रभुसत्तासम्पन्न राष्ट्रों के वतमान समाज का व्यक्तियों के अधिराष्ट्रीय समुदाय में आभूल 
रुपान्तर किया जाये ।7 


विश्व सरकार की उपयोगिता 
(7स्ताह एपरपरएर 0४ ए072,.0 ७0एफएशप/टोपा) 


अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं के सम्राधान के लिए विश्व के अनेक घिचारकों ने रचनात्मक रूप 
से विचार फरके विश्व सरकार की स्थापत्ता का सुझाव दिया है। हेरल्ड लास्की के अनुसार, 
“अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में राज्य प्रभुसत्ता धीरे-धीरे समाप्त होती जा रही है क्योंकि अब उसकी 
उपयोगिता धत्म हो चुकी है। आज के व्यक्ति को साम्राज्य की धारणा की नहीं धरन्‌ संघवाद 
की कल्पना की आवश्यकता है ।” क्लोरेन्श ए० स्ट्रीट ने अपनी पुस्तक यूनियन घाऊ' में संघीय 
प्रकार की एक विश्व सरकार की स्थापना की भाँय की है। डॉ० राधाकृष्णन विश्वशान्ति की 
स्थापना और नये अन्तर्राष्ट्रीय समाज की रचना के लिए विश्व सरकार को सर्वोत्तम साधन मानते 
हैं। बटण्ड रसेल की मान्यता है कि विश्व सरकार बन जाने से जब सारा विश्व एक सरकार के 
अधीषब हो जायेगा तब युद्धों का स्वरूप ही बदल जायेगा। प्रथम तो युद्ध होंगे ही नहीं भौर यदि 
होगे भी तो महायुद्ध न होकर ग्रहयुद्ध मात्र होगे। संयुक्त राष्ट्र महासभा में बोलते हुए 
जवाहरलाल नेहरू ने (20 दिसम्बर, 956) कहा था कि पर्तमान युग में हम संकुचित दृष्टिकोण 
नहीं रख सकते । हमें अनागत की ओर देखना चाहिए । इसके लिए निश्चित रूप से केवल एक ही 
मार्ग है--विश्व सरकार या एक विश्व का उद्भव। डॉ० अप्पादुराय ने चार आधारों पर घिश्व संघ 
की स्थापना का समर्थन किया है--() विश्वशान्ति का एकमात्र साधन, (४) राष्ट्रों पर अनुशासन 
रखने के लिए आवश्यक; (77) युद्धों को रोकने के लिए आवश्यक; (५) प्रगति का प्रतीक । 

संक्षेप में, निम्नलिखित कारणों से आज विश्व सरकार की आवश्यकता प्रकट होती है 

() विश्व सरकार के बिना स्थायी शान्ति को स्थापना सम्भव नहीं है । 

(2) विश्व के आाथिक विकास के लिए विश्व सरकार आवश्यक है । 

(3) युद्धों को रोकने के लिए विश्व सरकार आवश्यक है । 

(4) राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद की विभीषिका से मानवता को बचाने का विकल्प भी 
विश्व सरकार ही है। / 

विश्व सरकार की अवधारणा : विशेषताएँ 
(0४524 ८7फराराधाएड 07 प्॒तए 207करश' 67 ग़रठ्रा,5 00फ0परापश्रहापप) 

विश्व सरकार के सम्बन्ध में कतिपय महत्वपुर्ण अवधारणात्मक विचार इस प्रकार हैं : 

() विश्व सरकार एक संघात्मक व्यवस्था है--कतिपय विचारकों ने विश्व सरकार के 
संघात्मक प्रतिमान की कल्पना की है जिसमें विभिन्‍न राज्य घटक इकाइयों के रूप में कार्य करेंगे । 
जिस भ्रकार अमरीका और भारत में संघ व्यवस्था कार्य करती है, उसी प्रकार सभी राज्यों को 
मिलाकर एक संघीय व्यवस्था का निर्माण. किया जाये । 


2. प्श्ञा3 7, 0३70, 20767 4कमह सेद्र/ं०७ (/963), 99. 50-8, बजा ह+ 
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हे हल है करने से अभादी सिद्ध हो सकती है। सामूहिक सुरक्षा का विचार 
ऐसी अवस्थाएँ पैदा करने की व्यापक चमस्या से जुड़ा हुआ है जिनसे विश्व सरकार का विकार 
होने में सदद मिले । सामूहिक सुरक्षा के समर्थक इसे एक अस्वायी उपाय मानते हैं जिससे अन्त में 
विश्व सरकार की स्थापना हो सकेगी । 

(77) विश्व सरकार शान्ति 28 के करने का संस्यागत प्रयत्व है--कतिपय विचारक यह 
सानते हैं कि अन्तर्राष्ट्रीय स का अधिकाध्ििक विकास ही शान्ति स्थापित करने में समर्य 
होया। अच्तर्राष्ट्रीय संस्थानों के विकास की ये योजनाएँ प्राय: विश्व सरकार के विकास पर 
विश्लेष दल देती हैं। विश्व सरकार के निर्माण के बाद सम्प्रभुता और राष्ट्रवाद के आधार पर 
राज्यों में संघ नहीं होंगे । क्लाड के शब्दों में, सामान्य रूप से विश्व सरकार के सिद्धान्त का 
आशय ऐसी सत्ताघारी, शक्तिशाली केन्द्रीय संस्थाओं का निर्माण करता है जो राज्यों के बीच 
सम्बन्धी का मुख्यतः बत्तर्राष्ट्रीय युद्धों को रोकने के लक्ष्य के लिए प्रक्‍न्ध कर सके ।” 

(९) दिश्व सरकार शक्ति प्रवच्ध के रूप में--आजऊ विश्व में शक्ति का असमान रूप से 
वितरण हो रहा है। राज्यों की शक्ति को नियन्त्रित बोर अनुघ्यास्तित कैसे किया जाये, यह एक 
समस्या है। वर्तमान विश्द की अराजकता को विश्व सरकार की स्थापना के अतिरिक्त अन्य 
किसी साधन द्वारा दूर बहीं किया जा सकता । 

(९) विश्व सरकार द्वारा राष्ट्रीय सम्प्रभुता पर वियस्तण--जाज के सम्प्रभु राज्य 
अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में सनमादा आचरण करते हैं जिससे अन्तर्राष्ट्रीय जगत की सारी शान्ति भंग 
होती है । यदि राज्यों की व्यक्तिगत सम्प्रभुता को एक विश्व शक्ति के सुपुर्दं कर दिया जाये तो 
समस्या सुलज् सकती है। ज्योफरे सेवर का मत है कि “किसी भी बड़े भयावक बुद्ध की सम्भावता 
को तब तक दर नहीं किया जा सकता जब तक कि सम्प्रभु आत्मनिर्णायक राज्यों की व्यवस्था 
को विश्व सरकार की स्थापना द्वारा स्थानान्तरित नहीं कर दिया जाता ।” 


विश्व सरकार : निर्माण की प्रक्षिया 
(४0870 (७0एशशरहएरा ; शर02888$ 08 ॥5६77२6) 


विश्व सरकार को प्राप्त करते के लिए जिन प्रथक-पृथक .उपायों का समर्थन किया गया है, 
वे इस प्रकार हैं : के सी 
() विश्व विजय हारा--कतिपय विचारकों का कहना है कि विश्व सरकार के निर्माण 
का इच्छुक राज्य सैनिक शक्ति का सहारा लेकर विभिन्न छोटे-बड़े सम्प्रभु राज्यों को पराजित कर 
एक केन्द्रीय शक्ति का मिर्माण कर सकता है। किन्तु आज के आणविक युग में विश्व विजय का 
विचार भयावह है। विश्व विजय द्वारा स्थापित विश्व राज्य का आधार शक्ति होगी, इच्छा नहीं। 
(2) विश्व संघ के निर्माण हवारा--कुछ विचारकों का कहना है कि विश्व हडः सभी राज्यों 
को मिलाकर एक संघ में एकीकृत कर दिया जाये और सभी पर स्विस संविधान गा 4 
लागू कर दी जाएं तो, विश्व सरकार का समाधान हो जायेगा। किन्तु संव निर्माण पा 
उनकूल परिस्थितियों का होना आवश्यक है, वे अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर पैदा नहीं की जा सकतीं । 
कप (3) विश्व समुदाय के तिर्माण द्वारा--फतिपय विचारकों का कहना है कि विश्व सरकार 
३६ सिह हद दे विषय समुदाय को निर्माण किया जाना पाहिए। सभी देशों के नागरिकों के बीच 


२६५६ 5५ सिक् ४ श्ञाधिफ सहये फ़ की ताकि उनमें 
कमिएण शौशशिक, सामोजिवा एवं जाता सहयोग की भाषना पिकसित की जाये ता 


५ 


(्‌ 


लक छ ० «६ #खरणीगता फी भाषता पिकशित ऐ । ऐसा होते पर विश्व सरकार की 
छआशोदओ के सदैएद ६ पा है के भण धंधिकरणों ऊँसे ग्‌ अन्तर प्टीम जमे 
हे 3 अष्रेशी) सह निंधिए भशिफरणों जैसे मनेस्को, अन्तर्राष्ट्रीय श्र 


से घिश्त सशुष्यध के निर्माण के प्रयत्न चल रहे हैं, 


अन्तर्राष्ट्रीय संगठन तथा विश्व सरकार की अवधारणा | 38 


मॉरगेन्याऊ के अनुसार विश्व राजसत्ता का जन्म तभी सम्भव हो सकता है जबकि पहले 
विश्व समुदाय अर्थात्‌ बल्ड कम्युनिटी का विकास हो । वास्तव में विश्व राजसत्ता एक प्रकार से 
विश्व समुदाय की ही परिणति है। जैसे-जैसे विश्व समुदाय का विकास होगा वैसे-वैसे विश्व राज- 
सत्ता अपने आप स्थापित होती चली जायेगी । अतएव मुख्य समस्या विश्व समुदाय के विकास की 
है। परन्तु इस प्रकार के समुदाय का विकास अत्यन्त कठिन है। खेद का विषय है कि अभी तक 
यूनेस्को भी विश्व समुदाय के विकास में कोई महत्वपूर्ण योगदान नहीं दे सका है । 


विश्व सरकार के मार्ग में बाधाएँ 
(928&77.,008६ 98 ॥ पर्त9 ज5&र 07 ए027१70 50एपरपशएपा) 


विश्व सरकार की स्थापना कोई सरल कार्य नहीं है। इसके संगठने के मार्ग में अनेक 
बाधाएँ हैं। विश्व संगठन के निर्माण में सबसे पहला प्रश्व यह उठता है कि विश्व-सरकार का 
संगठन एकात्मक आधार पर होता चाहिए या संघात्मक आधार पर ? यदि उसे एकात्मक आधार पर 
संगठित किया जाये तो किस शहर को विश्व का केन्द्र बनाया जाय ? यदि विश्व सरकार संघात्मक 
आधार पर संगठित की जाये तो विभिन्‍न राष्ट्रों को उसमें किस आधार पर प्रतिनिधित्व मिलना 
चाहिए ? इसी प्रकार विश्व सरकार के लिए विश्व भाषा निश्चित करने की समस्या का समाधान 
होना कोई सरल काये नहीं है। विश्व कार्यंपालिका और विश्व न्यायपालिका का निर्वाचन और 
नियुक्ति भी आसान नहीं है, वर्योंकि उस प्रश्न पर व्यापक मतभेद उत्पन्त हो सकते हैं। डॉ० बी० 
एम० शर्मा ने लिखा है कि ऐसा प्रतीत होता है कि विश्व शान्ति की समस्या को सुलझाने के 
लिए विश्व संघ का आदशं केवल कपोल कल्पना रह जायेगा, उन अनेक कल्पनाओं की भांति 
जिनके आदर्श प्रशंसनीय हैं किन्तु जिन्हें मानव प्रकृति के कारण सम्भव नहीं बनाया जा 
सकता । 

विश्व सरकार के मार्ग की प्रमुख बाधाएँ इस प्रकार हैं : 

() सम्प्रभुता की घारणा--वतंमान में राज्य सम्प्रभुता को त्यागने के लिए तैयार नहीं 
हैं। राष्ट्र राज्यों का गठन सम्प्रभुता की धारणा के आधार पर ही हुआ है । जब तक सम्प्रभुता 
को त्यागने के लिए राष्ट्र तैयार नहीं हो जाते तब तक विश्व सरकार एक सपना ही बना रहेगा । 
विश्व सरकार की स्थापना के लिए राष्ट्रीय सम्प्रभुता के आदर्श तथा राष्ट्रों के दृष्टिकोण में 
मनोवैज्ञानिक परिवर्तन की आवश्यकता है । 

(2) उप्र राष्ट्रवाद--आज भी राज्यों में उग्र राष्ट्रवाद की सुदृढ़ भावनाएँ विद्यमात 
हैं। प्रत्येक राष्ट्र पहले अपने राष्ट्रीय हित की ओर ध्यान देता है और बाद में अन्तर्राष्ट्रीय हित की 
बात सोचता है। राष्ट्रवाद राष्ट्रों के परस्पर वैमनस्य ओर घृणा का मुख्य कारण है। टायनबी 
ने लिखा है कि (विश्व एकता के लिए राष्ट्रवाद सबसे बड़ी कठिनाई है। विश्व इतिहास के ज्वलन्त 
अध्याय में राष्ट्रवाद मानवता का एक नम्बर का शन्रु है ।' 

(3) उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद--विश्व सरकार की स्थापना के लिए यह जरूरी है 
कि साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद ओर आधथिक व राजनीतिक शोषण का विश्व में नामोतिशान पृ 
रहे । किन्तु बड़ी शक्तियाँ अपनी प्रभावपूर्ण स्थिति खोने के लिए त॑यार न होंगी । साम्राज्यवाद 
से बड़ी शक्तियों को आधिक लाभ होता है। 

(4) सेनिकवाद--राज्यों में भय की भावना है और वे अपने वजट में सैनिक-शक्ति पर 
बहुत अधिक खर्च करते हैं। सैनिक ग्रुटों का निर्माण किया जा रहा है, फलस्वरूप शस्त्रीकरण की 
होड़ विश्ववाद के मार्ग में रोड़ा है । 

(5) वेचारिक मतभेद--आज विश्व के राज्य विचारधारा के आधार पर दो गुटों में 
विभाजित हो चुके हैं । पूंजीवादी और समाजवादी गुट अपनी शक्ति वृद्धि में लगे हुए हैं। जब तक 
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वैचारिक मतभेद समाप्त नहीं होता तब तक अन्तर्राष्ट्रीयवावाद कोरा आदर्श ही है और विश्व 
सरकार कोरा सपना बना रहेगा । 

6) सरक्षार निर्माण की समस्या--विश्व के लिए सरकार बताने का प्रशेत भी कम 
समस्यापूर्ण नहीं है । उदाहरण के लिए, यदि सम्पूर्ण विश्व की व्यवस्थापिका के संगठन की बात 
सोची जाये तो भी अनेक ऐसी अड़चनें पैदा होता स्वाभाविक है जिनसे विश्व सरकार का आदश 
अव्यावहारिक दिखाई देता है । 

तिष्कषें--मॉ रगेन्थाऊ के अनुसार, “विश्व राज्य के अभाव में अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति स्थायी 
नहीं हो सकती तथा विश्व की वर्तमान नैतिक, सामाजिक एवं राजनीतिक परिस्थितियों में विश्व 
राज्य की स्थापना नहीं हो सकती ।” आगेन्स्क्री लिखते हैं कि “विश्व सरकार अभी बहुत दूर की 
बात है--वर्तंमान राष्ट्रों के ऐच्छिक्र सहयोग द्वारा विश्व सरकार का निर्माण इतना दुष्कर है कि 
हम स्पष्टतः कह सकते हैं कि यह कभी नहीं होगा” ऑनेल्ड फोस्टर के विधार से विश्व 
सरकार की स्थापना के लिए शिक्षा पद्धति में क्रान्तिकारी परिवर्तत की आवश्यकता है । विश्व के 
भावी नागरिकों को ऐसी शिक्षा दी जानी चाहिए जो उनमें सावेभीमिक और असन्‍्तर्राष्ट्रीय दृष्टि- 
कोण विकसित करे | सैनिक और शस्त्रीकरण की होड़ पर भी प्रतिबन्ध लगाया जाना चाहिए । 
यदि लोगों को तीसरे विश्वयुद्ध के भीषग परिणार्मों से अवगत कराया जाये तो विश्ववाद की 
निस्सन्देह वृद्धि होने की * आगाएँ हैं। पं० नेहरू ने ठीक ही कहा था कि विश्व सरकार आनी 
चाहिए और आयेगी, क्योंकि दुनिया की बीमारी का इसके अलावा कोई इलाज नहीं है ।” 

प्रश्ल 


4, विश्व सरकार के पक्ष या विपक्ष में दी जाने वाली युक्तियीं की विवेचना कीजिए । 
70980785 6 क्राहप्रायशा[8 0ि' क्वा0त 380४ शण]6 050ए20प0॥६ 
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निः:शस्त्रीकरण : सिद्धान्त और व्यवहार 


[079%#५8५/8शा : पन्त&08९ 4छृ0,778९76६] 





विश्व में होने वाले विभाशकारी युद्धों के पीछे राष्ट्रों में शस्त्रीकरण की होड़ एक प्रमुख 
कारण रही है । इस सदी के प्रथम और द्वितीय विश्व महायुद्ध शस्त्रीकरण के फलस्वरूप राष्ट्रों 
द्वारा शक्ति सन्‍्तुलन की सीमा लाँघ जाने की प्रक्रिया या उससे जुड़े हुए भय के कारण ही भड़क 
उठे थे । प्रथम विश्वयुद्ध के बाद पेरिस के शान्ति सम्मेलन में मित्रराष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने जमनी 
और उसके मित्र देशों को वित्तन्‍्यीकृत करके उनकी सैनिक शक्ति तथा शस्त्रीकरण की सामथ्य को 
परिसीमित कर दिया था। किन्तु इससे यूरोप के देशों में शस्त्रीकरण की होड़ कम नहीं हुई । 
सन्‌ 920-936 के भष्य अनेक सम्मेलनों के द्वारा विश्व की प्रमुख शक्तियों ने निःशस्त्रीकरण 
की दिशा में कुछ निर्णय लिये, जिनका कारगर साबित न होना द्वितीय विश्वयुद्ध को भड़काने 
का भ्रमुख कारण था । द्वितीय विश्वयुद्ध की विभीषिका के बावजूद विश्व का साम्यवादी और गैर- 
साम्यवादी खेमों में बेंट जाता निः:शस्त्रीकरण का घोर शत्रु साबित हुआ। सोचियत संघ भौर 
अमरीका दोनों परमाणु शस्त्रों की प्रतिस्पर्दा में एक-दूसरे को पीछे घक्केलने की नीयत से अधिका- 
घिक परमाथु शस्त्रास्त्र जमा करने लगे । बाद में ब्रिटेन, चीन और फ्रांस भी इस प्रतिस्पर्द्धा में 
सम्मिलित हो गये । 


शस्त्रों की प्रतिस्पर्दा के बावजूद नि:शस्त्रीकरण के लिए द्वितीय विश्वयुद्ध के वाद अनेक 
प्रयास हुए हैं। इस दृष्टि से महाशक्तियों द्वारा अप्रचुरण सन्धि तथा साल्‍्ट सन्धियाँ विशेष रूप से 
उल्लेखनीय हैं। फिर भी महाशक्तियों के आपसी मतमुटाव इतने गहरे हैं कि समस्त मानव जाति 
फी इच्छा के वावजूद वे तिःशस्त्रीकरण पर कोई निश्चित कार्यवाही नहीं कर पाये हैं। अमरीका 
स्टार वार्स' बनुसन्धाम में लगा हुआ है। 'स्टार वार्से' अनुसन्धान का उद्देश्य है हमला रोकने के 
लिए बेलिस्टिक प्रक्षेपास्त्रों से सुरक्षा की हाल में विकसित टेक्नॉलॉजी के उपयोग के तरीके खोजना 
ताकि अमरीका अपनी गौर मिन्रराष्ट्रों की सुरक्षा कर सके । 

निःशस्त्रीकरण : परिभाषा ओर अर्थ 
(05804 भा : शर४रा२० 5२० 0पपरागा0१9) 

निःशस्त्रीकरण के शाब्दिक अर्थ हैं शारीरिक हिंसा के प्रयोग के समस्त भोतिक तथा 
मानवीय साधनों का उन्मुलन ।' यह एक कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य हथियारों के अस्तित्व और 
उनकी प्रकृति से उत्पन्न कुछ विशिष्ट खतरों को कम करना है । इससे हथियारों की सीमा निश्चित 
करने या उन पर नियन्त्रण करने या उन्हें घटाने का विचार ध्वनित होता है । निःशस्त्रीकरण के 
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प्रयास युद्ध को पूरी तरह समाप्त करने की कल्पनात्मक आशा की पूर्ति के लिए नहीं, अपितु 
आश्चये में डाल देने वाले तथा यकायक होने वाले आक्रमणों को रोकने के लिए किये जाते हैं। 
निःशस्त्रीकरण का लक्ष्य आवश्यक रूप से निरस्त्र कर देना नहीं है। इसका लक्ष्य तो यह है कि 
जो भी हथियार इस समय उपस्थित हैं उनके प्रभाव को घटा दिया जाये । मॉरगरेन्थाऊ के अनुसार, 
“प्िरस्त्रीकरण कुछ या सब शस्त्रों में कटौती या उनको समाप्त करना है ताकि शस्त्रीकरण की 
दौड़ का अन्त हो ।” 

मॉरगेन्थाऊ के अनुसार निरस्त्रीकरण पर विचार करते समय दो मुल भेदों को ध्यान में 
अवश्य रखना चाहिए, वे हैं सामान्य और स्थानीय निरस्त्रीकरण में भेद और माश्रात्मक और 
गुणात्मक निरस्त्रीकरण में भेद । सामान्य निरस्त्रीकरण से मतलब है जिसमें सब सम्बन्धित राष्ट्र 
भाग लें। इसका उदाहरण हमें 7922 की नौसेनिक शस्त्रीकरण पर सीमा की वाशिगटन 
सन्धि से मिलता है, जिस पर सारी प्रमुख नेसग्रिक शक्तियों नें-हस्ताक्षर किये और 932 में 
विश्व निरस्त्रीकरण सम्मेलन से .जूसमें लगभग राष्ट्र समुदाय के सब सदस्यों का प्रतिनिधित्व 
हुआ । स्थानीय निरस्त्रीकरण से हमारा अभिप्राय उससे है जिसमें सीमित संख्या में राष्ट्र सम्मि- 
लित हों। 87 का अमरीका और कनाडा के बीच रश-बागोट समझौता इस प्रकार का एक 
उदाहरण है। मात्रात्मक निरस्त्रीकरण का उद्देश्य अधिक या सब प्रकार के शस्त्रीकरणों में सम्पूर्ण 
कटौती है। 932 में विश्व निरस्त्रीकरण सम्मेलन में उपस्थित अधिकतर राष्ट्रों का यह 
ध्येय था। गुणात्मक निरस्त्रीकरण क्रेवल विशेष प्रकार के शस्त्रों में कटौती या इनका उन्मूलन 
है जैसे 932 के विश्व निरस्त्रीकरण सम्मेलन में ब्रिटेन ने आक्रमणकारी शस्त्रों को अवैध कराने 
का यत्न किया था । 

व्यापक निरस्त्रीकरण को पूर्ण या सम्पूर्ण निरस्त्रीकरण (02 0|8क्ग्राशाथा) भी 
कहते हैं। पूर्ण या व्यापक निरस्त्रीकरण का अर्थ है अन्ततोगत्वा ऐसी विश्व व्यवस्था ले आना 
जिसमें युद्ध करने के सारे मानवीय और भौतिक साधन समाप्त कर दिये गये हों । इस प्रकार 
की विश्व व्यवस्था में किसी प्रकार का कोई हथियार नहीं होगा और सेनाएँ पूरी तरह भंग कर 
दी जायेंगी । सैनिक प्रशिक्षण केन्द्र, युद्ध मन्‍्त्रालय, सैनिक साज-सामान बनाने वाले कारखाने 
आदि भी बन्द कर दिये जायेंगे । 

निरस्त्रीकरण अनिवाये और ऐच्छिक प्रकार का भी होता है। अनिवार्य निरस्त्रीकरण 
युद्ध के उपरान्त घिजयी राष्ट्रों द्वारा निजित राष्ट्रों पर लागू किया जाता है। प्रथम और द्वितीय 
विश्वयुद्ध के वाद जमनी पर ऐसा ही निरस्त्रीकरण लागू किया गया था। यदवि राष्ट्र स्वेच्छा से 
अन्तर्राष्ट्रीय सन्धियों द्वारा निरस्त्रीकरण स्वीकार करते हैं तो उसे ऐच्छिक मिरस्त्रीकरण कहते 
हैं । जैसे 968 की अणु प्रसार निरोध सन्धि । 

संक्षेप में, निरस्त्रीकरण सामान्य भी हो सकता है और स्थानीय भी, मात्रात्मक भी हो 
सकता है और गुणात्मक भी; एकपक्षीय भी हो सकता है और द्विपक्षीय भी; पूर्ण भी हो सकता 
है और आंशिक भी, नियन्त्रित भी हो सकता है और अनियन्त्रित भी । मोटे रूप से, निरस्त्रीकरण 
में मौजूदा अस्त्र कम या समाप्त करने की बात तथ्यगत रूप से होनी चाहिए । 


निरस्त्रीकरण और शस्त्र नियन्त्रण 
(0788२005/(श2घ7' 8)770 8२७5७ 20४777207.) 


निरस्त्रीकरण के कार्यक्रम को कुछ विद्वान शस्त्र नियन्त्रण या हथियार नियन्त्रण या 
आयुध मियन्त्रण” कार्यक्रम कहकर पुकारते हैं। निरस्त्रीकरण के अनुसार तो राष्ट्रों के पास 
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हथियार ही नहीं होने चाहिए । राष्ट्रों के पास बिल्कुल ही हथियार या सेना न रहे अथवा सम्पूर्ण 
निरस्त्रीकरण हो जाये, ऐसा सम्भव नहीं है। फिर निरस्त्रीकरण केवल वर्तमान में उपलब्ध शस्त्र- 
अस्त्र का हो सकता है, जबकि शस्त्रास्त्र के उत्पादन की प्रविधा में निरन्तर प्रगति होती रहती है 
और उसके परिणामस्वरूप नये हथियार बराबर बनते रहते हैं। स्पष्टत: निरस्त्रीकरण को इवब नये 
हथियारों पर लागू नहीं किया जा सकता । इस प्रकार के नियन्त्रण के लिए एक पृथक शब्दावली 
प्रयुक्त की जाती है और वह है 'शस्त्र-नियन्त्रण' (आ78 ०णा0])। निरस्त्रीकरण शब्द का प्रयोग 
मौजदा अस्त्रों के नियन्त्रण के लिए किया जातां है और शस्त्र नियन्त्रण शब्द भविष्य के हथियारों 
के नियन्त्रण के लिए। निरस्त्रीकरण शस्त्रों पर नियन्त्रण करने का यत्त करता है और शस्त्र 
नियन्त्रण शस्त्रों की होड़ या मुकाबलेबाजी रोकने की कोशिश करता है। निरस्त्रीकरण का बर्थ 
युद्ध संचालन के सभी शस्त्रों तथा सेनाओं को अन्तर्राष्ट्रीय समझौतों द्वारा घटाना है जबकि शस्त्र 
नियन्त्रण में वे सभी अन्तर्राष्ट्रीय समझौते अथवा उपाय आ जाते हैं, जिनसे स्वीकृत शस्त्रों के प्रयोग 
को नियन्त्रित किया जाता है तथा राज्यों द्वारा स्वीकृत वर्जित शस्त्रों के प्रयोग अथवा विकास पर 
मियन्त्रण लगाया जाता है। शस्त्र नियन्त्रण इस प्रकार शस्त्रों की कटौती पर उतना बल नहीं 
देता जितना कि इस पर कि किन विशिष्ट प्रकार के शस्त्रों का उपयोग किया जाय और किन 
विशिष्ट प्रकार के शस्त्रों का प्रयोग न किया जाय । शस्त्र नियन्बण एक अन्तर्राष्ट्रीय निरीक्षण 
संस्था की अनिवायंता स्वीकार करता है जो समस्त राज्यों का निरीक्षण करने में समर्थ हो कि' 
राज्यों द्वारा निषिद्ध शस्त्रों का निर्माण अथवा प्रयोग तो नहीं हो रहा । 

यही अन्तर शीतयुद्ध के दौरान एक-दूसरे के विरुद्ध प्रचार का स्रोत बन गया। रूस 
अमरीका पर यह आरोप ज्ञगा रहा था कि वह बिना निःशस्त्रीकरण किये पहले ही नियन्त्रण 
व्यवस्था चाहता है। उसी प्रकार अमरीका का रूस पर आरोप था कि वह बिना नियन्त्रण की 
व्यवस्था किये निःशस्त्रीकरण चाहता है | निःशस्त्रीकरण की शत नियन्त्रण है ।. अमरीका व उसके 
साथी राष्ट्र निःशस्त्रीकरण के लिए तब तक सहमत नहीं थे जब तक कि जाँच व नियन्त्रण के लिए 
ऐसी व्यवस्था न हो जाये जिससे उनको विश्वास हो सके कि सोवियत संघ व साम्यधादी भुट के 
अन्य राष्ट्र समझौते की शर्तों का पालन करेंगे। यद्यपि सोवियत संघ ने कभी भी नियन्त्रण के 
लिए इन्कार नहीं किया किन्तु मतभेद केवल प्रकार और समय का था। ख्‌ श्चेव ने कई बार कहा 
था कि---यदि एक बार पूर्ण निःशस्त्रीकरण हो जाये, तब हम बाद में नियन्त्रण के लिए कठोर 
उपाय अपनाने के लिए सहमत हो जायेंगे ।”” 

मूल बात यह है कि संसार पूर्ण नि:शस्त्रीकरण नहीं अपितु शस्त्रों पर नियन्त्रण चाहता है 
ताकि युद्धों की आशंका न रहे । तथापि अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति के हृष्टिकोण से निरस्त्रीकरण और 
शस्त्र नियन्त्रण एक-दूसरे के पूरक हैं। शस्त्र नियन्त्रण निरस्नीकरण का अनिवाय अंग्र है दोनों 
का भूल उद्देश्य यही है कि अन्तर्राष्ट्रीय समाज में अवैध हिंसा एवं शक्ति के प्रयोग को रोका जाय, 
सीमित किया जाये तथा उसे कम किया जाये। केवल शस्त्र नियन्त्रण निरस्त्रीकरण के इस 
सिद्धान्त को नकारता है कि शस्त्रों का होना ही युद्ध का एक कारण है॥ 
डे नरस्त्रीकरण की आवश्यकता एवं दर्शन 

(098572/ 4॥एव7' : प्तए एम्ा,080एघ₹ ७० रष्हाड0) 

' निरस्त्रीकरण को शान्ति का एक साधन समझा जाता है। निरस्त्रीकरण का प्रयोजन राष्ट्रों 
को लड़ाई के साधनों, से ही वंचित कर देना है। निरस्वीकरण दर्शन के अनुसार युद्ध का एकमात्र 
प्रत्यक्ष कारण शस्त्रों एवं हथियारों का अस्तित्व है। निरस्त्रीकरण का सिद्धान्त इस सम्प्रत्यय पर 
खड़ा है कि शस्त्रों के कारण युद्ध न केवल भौतिक दृष्टि से सम्भव है, बल्कि राजनीतिक दृष्टि से 
भी सम्भाव्य बच जाता है। “मनुष्य इसलिए नहीं लड़ते कि उनके पास हथियार हैं, वरन्‌ इसलिए 
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लड़ते हैं कि वे उन्हें लड़ने के लिए आवश्यक समझते हैं ।” बट्रेण्ड रसेल ने लिखा है, “अत्यधिक 
महत्वपूर्ण और वांछनीय होते हुए भी सामान्य निरस्त्रीकरण स्थायी शान्ति की प्राप्ति के लिए 
पर्याप्त नहीं होगा । जब तक कि वैज्ञानिक तकनीक का ज्ञान बना रहेगा, किसी बड़ी लड़ाई के 
छिड़ जाने पर दोनों पक्षों हरा ताप-नाभिकीय शस्त्रों का निर्माण शुरू हो जायेगा और पिछले 
शान्ति के वर्षों से भी अधिक संहारक हथियार आ जायेंगे । इस कारण केवल निरस्श्रीकरण ही 
पर्याप्त नहीं है, फिर भी येह एक आवश्यक कदम है जिसके वर्गर (शान्ति के लिए किये गये) अन्य 


प्रयास अधिक उपयोगी नहीं होगे ।४ _ ' े 
निरस्त्रीकरण की आवश्यकता निम्नलिखित: कारणों से अनुभव की जाती है: 


(7) शर्स्त्रीकरण से युद्ध क्षी सम्भावना--निरस्त्रीकरण का आधुनिक दर्शन इस संकत्पना 
को लेकर चलता है कि आदमी लड़ते हैं, क्योंकि उनके पास हथियार हैं। इस धारणा से यह 
निष्कर्ष निकलता है कि यदि आदमी सब हथियार छोड़ दें तो सब प्रकार का लड़ना असम्भव हो 
जायेगा । इनिस क्लाड का अभिमसत है कि शस्त्रास्त्रों से राष्ट्र नेताओं को युद्ध में कूदने का प्रलो- 
भन हो जाता है। प्रथम विश्वयुद्ध का प्रधान कारण राष्ट्रों में व्याप्त शस्त्रीय होड़ ही था। शस्त्र 
उत्पादन पर अनाप-शनाप खतरे करहे राजमर्मश जनता को उनका युद्ध में इस्तेमाल करके यह 
दिखाते हैं कि इस पर किया भया खबचे राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण मामले पर था। मसलन 
द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान अमरीका ने जापान के हिरोशिसा और नागासाकी नगरों पर बम 
गिराये | इस बम के उत्पादन पर अमरीका ने ःरबों डॉलर व्यय किया था। बम का प्रयोग कर 
अमरीकी शासकों ने अपनी जनता को परोक्ष रूप से यह दर्शाना चाहा कि खबरे किया गया घत 
-यर्थ नहीं गया है। अतः निरस्त्रीकरण का मार्ग अपनाकर युद्धों से बद्दा जा सकता है। 

(2) शश्त्रीकरण से अस्‍्तर्राष्द्रीय तनाव उंत्पन्व होना--राष्ट्रों में शस्त्र-निर्माण कीं होड़ 
अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति एवं सुरक्षा भंग करती है। इससे अन्तर्राष्ट्रीय तनाव बढ़ता हैं । विभिन्‍न राष्ट्रों 
में राष्ट्रीय हितों का टकराव अस्वाभाविक तथ्य नहीं है ! इस टकराव में शस्त्रीकरण आग में घी 
का काम करता है और अच्तर्राष्ट्रीय तनाव अपनी चरमोत्क्ं की सीमा पर पहुँच जाता है। इसी 
बात को ध्यान में रखते हुए हैडली बुल ने कहा है कि शस्त्रों की होड़ स्वयं तवाव की अभिव्यक्ति 
है । अतः अन्तर्राष्ट्रीय तनाव में कमी लाने के लिए निरस्त्रीकरण अत्यन्त आवश्यक है । 

(3) शस्त्रीकरण पर असीसित व्यय से लोक-कल्याणकारी कार्यों की उपेक्षा--शस्त्र उत्पा- 
दन में असीमित संसाधन व्यय किये जाते हैं । विश्व के छोटे-बड़े सभी राष्ट्र अपते वजट का अधि- 
कांश भाग शास्त्रों के निर्माण एवं सैन्य सामग्री जुटाने में खर्च करते हैं । यह आश्चर्य की बात है 
कि महाशक्तियों के द्वारा अरबों डॉलर खर्च करके ऐसे बम एवं मिसाइलों का निर्माण किया गया है 
जिनकी भविष्य में प्रयोग किये जाने की कोई सम्भावना प्रतीत नहीं होती । वह विपुल पघनराशि 
जो राष्ट्रों द्दरा विनाशकारी अस्त्र-शस्त्रों के निर्माण पर व्यय की जाती है यदि विश्व के अविक- 
सित और पिछड़े देशों के विकास पर व्यय की जाये तो समूचे विश्व का रूप बदल सकता है । 
आइजनहावर के शब्दों में," प्रत्येक बन्दूक जिसे बंनाया जाता है, प्रत्येक युद्धपोत जिसका जल: 
वतरण किया जाता है, प्रत्येक रॉक्रेट जिसे छोड़ा जाता है, अन्तिम अर्थों में उन लोगों के प्रति जो. 
भूखे रहते हैं और जिन्हें खाना नहीं खिलाया जाता, जो ठिदृरते हैं किन्तु जिन्हें वस्त्र नहीं 
जाते--एक चोरी का सूचक होता है ।” दूसरे शब्दों में, विनाशकारी कार्यों में व्यय किये जाने 
घाले इस धन को लोक-कल्याणकारी कार्यों में लगाकर पृथ्वी को स्व बनाया जा सकता है । 

(4) शस्त्रीकरण भैतिफता के प्रतिकूल है--शस्त्रों से युद्ध होता है और युद्ध नैतिक दृष्टि 


]. उिध्ाल्यव उएइउड्टां, खबडऊ #4वा व .ब्दा/प्ा2, 90. 403. 


नि:शस्त्रीकरण : सिद्धान्त और व्यवहार | 387 


से अनुचित है । जो लोग युद्ध के नैतिक अनौचित्य में विश्वास रखते हैं उनका कहना है कि हथि- 
यार रखने का अर्थ है युद्ध की मूक स्वीकृति और युद्ध की मुक स्वीकृति हर प्रकार के युद्ध को बल 
देती है । शस्त्रीकरण को नैतिकता के प्रतिकूल मानने वालों में धर्मगुर, सामाजिक कार्यकर्ता तथा 
प्रबुद्ध लेखक हैं । इन नैतिकवादियों का तक है कि किसी भी अच्छे उद्देश्य की प्राप्ति के लिए साधन 
भी उतने ही श्रेष्ठ होने चाहिए । मसलन यदि कोई राष्ट्र शत्रु राष्ट्र से राष्ट्रीय सुरक्षा करने हेतु 
शस्त्रों का उत्पादन करता है तो यह . नैतिकता के खिलाफ है क्योंकि यह शस्त्रीकरण अन्ततोगत्वा 
युद्ध को जन्म देता है । युद्ध रूपी अनुचित साधन से किसी भी अच्छे उद्देश्य की प्राप्ति नैतिक रूप 
से न्यायोचित महीं ठहरायी जा सकती है । । 

(5) शस्त्रीकरण से अन्य देशों में हस्तक्षेप--शस्त्रीकरण दूसरे देशों द्वारा हस्तक्षेप करने 
का भी मार्ग प्रशस्त करता है। विश्व के छोटे राष्ट्र बड़े राष्ट्रों से शस्त्र तथा हथियारों की टेक्‍्नॉ- 
लॉजी का आयात करते हैं। भामतौर से यह देखा गया है कि बड़े राष्ट्र शस्त्र निर्यात और शस्त्र 
सहायता को राजनीतिक दबाव के साधन के रूप में प्रयुक्त करते हैं ताकि परोक्ष रूप से प्राप्तकर्ता 
देश दाता देशों के चंगुल में फंसे रहें । यही नहीं, शस्त्र सहायता एवं शस्त्र निर्यात के नाम पर बड़ी 
शक्तियाँ छोटे देशों की अर्थव्यवस्था में घुसपेठ करती हैं। मसलन अमरीका ने भाटो, सिएटो, सेण्टो 
तथा सोवियत संघ में वारसा पैक्ट के द्वारा इसके सदस्य राष्ट्रों को शस्त्र सहायता दी है। इस 
शस्त्र सहायता के नाम पर यथार्थ में सदस्य राष्ट्रों की अथेव्ववस्था में घुसपैठ की है । किसी भी 
देश की अर्थव्यवस्था में बाहरी घुसपैठ उसको दुसरे पर निर्भर बनाती है । यह कई बार राज- 
नीतिक हस्तक्षेप का भी मार्ग प्रशस्त करती है। अतः तीसरे विश्व में बाह्य हस्तक्षेप को रोकने के 
लिए आवश्यक है कि शस्त्रीकरण की भीति छोड़कर निरस्श्रीकरण के मार्ग को अपनाया जाये । 

(6) शस्त्रीकरण से आर्थिक विकास का मार्ग अवरुद्ध-शस्त्रीकरण पर राष्ट्रीय 
आय का बहुत बड़ा हिस्सा खर्च होने से विशेषकर तीसरी दुनिया के विकासशील देशों के आथिक 
विकास का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अफ्रीका, एशिया और 
लेटिन अमरीका महाद्वीप के राष्ट्र द्वितीय विश्वयुद्ध के वाद ही अनोपचारिक दासता के पंज से 
मुक्त हुए हैं। औपनिवेशिक शासन के दोरातन उनकी अर्थव्यवस्था को तहस-नहस कर दिया गया 
था । औपनिवेशिक शक्तियों ने उनका असीमित आशथिक शोषण किया । स्वतन्त्र राष्ट्र के रूप में 
उदय होने के कारण अब तीसरी दुनिया को अपनी एक मजबूत अर्थव्यवस्था का मिर्माण करना है, 
जो स्वतन्त्र आधिक विकास के माध्यम से ही सम्भव है। जब'इन गरीब राष्ट्रों द्वारा शस्त्रीकरण 
पर असीमित व्यय किया जाता है तो स्वाभाविक है आर्थिक विकास की उपेक्षा होती है । 

(7) शस्त्रीकरण सृत्यु का पैगास है--शस्त्रीकरण के क्षेत्र में होने वाली आश्चर्यजनक 
क्रान्ति ने सस्पर्ण मानवता को जीवन और मृत्यु के चौराहे लाकर खड़ा कर दिया है। तकनीकी 
आविष्कारों ने इतने भयानक शस्त्रों का निर्माण कर दिया है कि कुछ ही मिनटों में सम्पूर्ण विश्व 
को नष्ट किया जा सकता है । 

(8) सनोवेज्ञानिक दृष्ठिकोण--मनोवैज्ञानिक दृष्टि से स्पष्ट है कि शस्त्रीकरण देश में 
सैनिकीकरण को जन्‍म देता है। सैनिकों का होना इस को द्योत्तक है कि किसी भी प्रकार से 
युद्ध में विजय प्राप्त की जाय । शस्त्रों की उपस्थिति का अथ्थे शक्ति का प्रदर्शन, धमकी, आक्रमण 
विरोध आदि को प्रोत्साहित करता है। ये सभी कारण मनोवैज्ञानिक दृष्टि से अशान्त घातावरण 
5 हैं । इन सबके कारण मानवता का संहार ही होता है, अतः निःशस्त्रीकरण आब- 
श्यक है । 

(9) उपनिवेशवाद व साम्राज्यंवाद का अन्त फरने में सहायक--साम्राज्यवाद और उप 
निवेशवाद ये सभी शक्ति को बढ़ाने के दूसरे रूप है । एक राष्ट्र की शक्ति वा शस्त्रों को बढ़ाना ही 
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युद्ध को जन्म देना है! निःशस्त्रीकरण से साम्राज्यवाद व उपनिवेशवाद का अन्त होता है तथा 
राष्ट्रों के बीच शान्ति स्थापित की जा सकती- है । 

संक्षेप में निरस्त्रीकरण के पक्ष में दो मोटी संकल्पनाएँ हैं--(7) परमाणु का भय, विश्व , 
के सभी राज्यों में शान्ति बनाये रखने की वास्तविक इच्छा तथा यह भय कि शस्त्र ही युद्ध के जनक 
होते हैं । (7) अनियन्त्रित शस्त्र संचय के फलस्वरूप अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में बढ़ता तमाव, भय, 
अस्थिरता तथा उससे मुक्ति पाने की इच्छा । आधुनिक आणविक युग में तो निरस्त्रीकरण का 
महत्व और भी अधिक हो गया है । यदि अणु युद्ध हुआ तो न केवल मरने वाले ही मिट जायेंगे 
वरन्‌ जीवित बचने वाले लोगों का जीवन 'रेडियो विकीणं तत्वों! के कारण इतना विक्ृत और 
भयानक हो जायेगा कि वे मरने वालों से ईर्ष्या. करने लगेंगे । टायनबी ने लिखा भी है कि “अणु 
युग में हमने यदि युद्ध को समाप्त नहीं किया तो युद्ध हमें समाप्त कर देगा । 


भिरस्त्रीकरण के विपक्ष में तक 
(52८४५ ए.१४ ७७/४7र४7' 0758८9 8 »४ए४7") 


कई विचारक विश्वशान्ति के लिए निरस्त्रीकरण के महत्व को स्वीकार नहीं करते और 
इसके विपक्ष में निम्नलिखित तक देते हैं 

() मिरस्त्रीकरण से युद्ध अधिक होने की प्रवत्ति--क्विसी राइट के अभिमत में मिरस्त्री- 
करण से सम्भवतः युद्ध अधिक होने की प्रवृत्ति पंदा होगी। युद्ध होने की सम्भावना उस समय 
अधिक रहती है जब राज्यो के पास हथियार कम हों । राज्यों के पास जितनी ज्यादा मात्रा में 
हथियार होंगे वे उतनी ही ज्यादा मात्रा में एक-दूसरे से डरते रहेंगे और एक-दूसरे को शक्ति प्रयोग 
से रोकते रहेंगे.। यदि राज्यों के पास कम हथियार होंगे तो वे युद्ध को राष्ट्रीय नीति का साधन 
बना लेंगे और बिना किसी झिझक के शस्त्रों का प्रयोग करेंगे । परमाणु युग के नुतन हथियार युद्ध 
का सहारा लेने की अनिच्छा पैदा, करते हैं और निरस्त्रीकरण को पहले से कहीं अधिक तम्भव 
बना रहे हैं । 

(2) चिरस्त्रीकरण से आथिक भनन्‍्दी--ऐसा भी कहा जाता है कि निरस्त्रीकरण से आथिक 

मन्दी पैदा होगी जिससे समृद्धि का मार्ग अवरुद्ध होगा । आज लाखों-करोड़ों मजदुर और तकनीकी 

विशेषज्ञ शस्त्र निर्माण, शोध तथा सैनिक साज-सामान के निर्माण में लगे हुए हैं। यदि निरस्त्रीकरण 
लागू किया जाता है वो करोड़ों लोग वेकार हो जायेंगे, हजारों कारखाने बन्द हो जायेंगे और कई 
देशों की अर्थव्यवस्था आलोडित होगी । 

(3) निरस्त्रीकरण से वैज्ञानिक एवं तकनीकी प्रगति का अवरुद्ध होना--ऐसा भी कहा 
जाता है कि निरस्त्रीकरण से तकनीकी और वैज्ञानिक उन्नति की गति मन्द पड़ जायेगी। आज , 
विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में जितनी भी उन्नति हुई है उसका मूल कारण राष्ट्रीय सुरक्षा की 
चिन्ताएँ और शस्त्र निर्माण के क्षेत्र में होने वाले अनुसन्धान हैं । 

निरस्त्रीकरण के विपक्ष में दिये जाने वाले उपर्युक्त तीनों ही तर्को में तथ्यगत सार नहीं 
है । यथार्थ में शस्त्रीकरण थुद्ध मनोविज्ञान को जन्म देता है और उससे अविश्वास और भय की 
अभिव्यक्ति होती है । निरस्त्रीकरण के फलस्वरूप आथिक कटौती के कारण कोई आधिक संकट 
नहीं आयेगा क्योंकि निरस्त्रीकरण की योजनाएँ क्रमिक रूप से कई वर्षों और कालों में क्रियान्वित 
की जायेंगी । एमिल वेनोइट ने सुझाया है कि सन्दी से बचने का एकमात्र सार्ग नियोजन या 
योजना निर्माण है । इस तक में भी कोई वजन नहीं है कि निरस्त्रीकरण हो जाने से सारी तक- 
नीकी और वैज्ञानिक उन्नति रुक जायेगी | टायनवी के अनुसार यदि निरस्त्रीकरण हो जाता है 
और यदि सामाजिक परिवर्तन के लिए शान्तिपुर्ण तरीके अपनाये जाते हैं तो प्रौद्योगिक उन्तति में 
कोई शिथिलता नहीं आयेगी । 
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निरस्त्रीकरण के मार्ग में बाघाएंँ और कठिनाइयाँ 
(?२०४9.४0/8 07 754 ए ७ थएापा) 


निरस्त्रीकरण की दिशा में किये गये प्रयासों में कोई चमत्कारिक सफलता नहीं मिली है । 
सनिरस्त्रीकरण के मार्ग में अनेक बाधाएँ हैं, जो इस प्रकार है : 

() प्राथमिकता का भ्रश्न (शांगा। ण ॥ंउ्ावाक्षााक्ा ् 8 80णप्त0णा रण 725- 
9०/९४)--निरस्त्रीकरण पहले किया जाये अथवा राज्यों के आपसी विवादों को पहले सुलझाया 
जाये ? निरस्त्रीकरण हो जाये तो कई राजनीतिक विवाद स्वयं सुलभ जायेंगे ओर राजनीतिक 
विवाद सुलझ जायें, तो निरस्त्रीकरण करना सुगम हो जायेगा | हमारी घमृल समस्या यह है कि 
दोनों में से किस तर्क को ज्यादा बजनी मानें । हमारी धारणा यह है कि शस्त्रों की होड़ से तनाव, 
शंका, भय और युद्ध का सूत्रपात होता है अतः मिरस्त्रीकरण को प्राथमिकता देनी होगी । 

(2) अनुपात की ध्मस्या (706 #7080॥ ० “रि4४0)--निरस्त्रीकरण से अभिप्नाय है 
शस्त्रीकरण पर सीमा, या नियन्त्रण लगाना अथवा उनमें कटौती करना । निरस्त्रीकरण की मूल 
समस्या सभी देशों के शस्त्रों को आनुपातिक रूप से कम करना है । निरस्त्रीकरण के उपरान्त यह्‌ 
नहीं होना चाहिए कि शक्तिशाली देश तो कमजोर बन जाये तथा कमजोर देश अधिक शक्तिशाली 
बन जाये । अतः निरस्त्रीकरण में सस्तुलित' अथवा आनुपातिक' शक्ति को स्थिर ही रखता 
पड़ेगा । राज्य इस बात के लिए विशेष सतके रहते है कि आनुपातिक शक्ति में निरस्त्रीकरण के 
बाद कोई भी परिवर्तत न हो । इतना ही नहीं, प्रत्येक राज्य निरस्त्रीकरण के द्वारा अपनी शक्ति 
पर तो कोई आँच नहीं आने देना चाहता, यद्यपि दुसरे राज्यों की शक्ति क्षीण करना चाहता 
है । अतः निरस्त्रीकरण के प्रस्ताव प्रायः एकपक्षीय होते हैं। सैल्वेदोर दि मदेरियागा ने इसी 
तथ्य को लिटिनोव द्वारा प्रस्तुत एक प्रस्ताव के उत्तर में 932 में जेनेवा मिरस्वीकरण सम्मेलन 
में एक लोककथा द्वारा चित्रित किया है : 

“जंगल के सभी जीव-जन्तु निरस्त्रीय 'सम्मेलन में भाग लेने के लिए एक हुए | शेर ने 
गिद्ध को ओर देखते हुए ग्रम्भी रता से कहा, हमें शिकारी पक्षियों के वखों को समाप्त करना होगा । 
चीते ने हाथी की ओर देखते हुए कहा, इन बाह्य दाँतों को हटाना होगा, हाथी ने चीते की ओर 
देखते हुए कहा, नाखून और पंजे भी नहीं रहने चाहिए। इसी प्रकार वारी-बारी से कोई जानवर 
उठता ओर अपने को छोड़कर जिस पर उसकी दृष्टि पड़ती उसके नुकीले दाँत या नाखूनों को 
समाप्त करने की बात करता । बन्त में रीछ अपने स्थान से उठा और बहुत भीठे लहजे में बोला 
साथियों सबको समाप्त कर दो सबका उन्मूलन कर दो, बस यह महान सर्वेदेशीय आलिग्रन 
रहने दो ।/ 

कहने का मतलब यह है कि निरस्त्रीकरण के लिए विभिन्न राष्ट्रों द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव बड़े 
एकपक्षीय होते हैं। आनुपातिक निरस्त्रीकरण करना और भी कठिन है । 

(3) राष्ट्रीय हित--राष्ट्रीय स्वार्थ निरस्त्रीकरण के मार्ग में बहुत बड़ी क्षधा है । राष्ट्र 
सबसे पहले . अपने हितों को देखते हैं और उसके बाद अपनी राष्ट्रीय सीमा से बाहर मिकलकर 
आदर्शों में लिपटी हुई भाषा में अन्तर्राष्ट्रीय जगत को धोखा देने का प्रयास करते हैं। कोई भी 
राष्ट्र इसका अपवाद नही है । उदाहरणाथे, भारत और फ्रांस ने 968 की परमाण भस्त्र विस्तार 
निर्षध सन्धि-पर हस्ताक्षर नही किये । भारत चीन से और फ्रांस पश्चिमी जम॑नी से भयभीत है और 
निरस्त्रीकरण कार्यक्रम को शंका को दृष्टि से देखते हैं । 


॥ एाशा€३ 9. इलांगाक, उ#दाद्रांतदा एशाद्रांएार, 4963 9. 46, 
4. वछा॑व., 9, 46 
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(4) राष्ट्रवाद और प्रम्प्रशुता--राष्ट्रवाद एवं सम्प्रभुता की भावना में कारण एक देश यह 
स्वीकार नहीं करता कि उसकी निरस्त्रीकरण की क्रियान्विति की जाँच के लिए कोई अन्तर्राष्ट्रीय 
संस्था बनायी जाये । इस प्रकार के निरीक्षण द्वारा एक देश की स्वतन्त्रता पर जो अंकुश लगता हैं 
उसे मानने को कोई तैयार पहीं होता । 

(5) अविश्वास--आज की समस्त अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति परस्पर अविश्वास पर आधारित 
है । आधुनिक विश्व विचारधाराओं के आधार पर दो विरोधी ग्रुटों में बँटा है। दोनों गुट एक 
इसरे के प्रति सन्देहशील हैं । पंजीवादी देश साम्यवादी आन्दोलन से आतंकित हैं और साम्यवादी 
देश विश्व विजय के मार्ग से विमुख होने को आत्महत्या समझते हैं। अविश्वास के कारण राज्य 
निरस्त्रीकरण करते हुए घबराते हैं और निरस्त्रीकरण के कारण समझौता हो भी जाये तो भी यह 
भय बरावर बना रहता है कि दूसरा राष्ट्र उसका पालन भी करेगा या नहीं।_ - 

(6) राजनीतिक समर्स्याएं--निरस्त्रीकरण राजनीतिक समस्याओं के समाधान पर निर्भर 
करता है, अतः पहले राजनीतिक समस्याओं को हल किया जाये या निरस्त्रीकरण किया जाये । ये 
दोनों एक-दूसरे के मार्ग में बाधा डालते हैं । यह सोचा जाता है कि शस्त्र झगड़ों का कारण हैं और 
इनको घटाने से अन्तर्राष्ट्रीय प्रेम और मैत्री बढ़ेगी । किन्तु यह प्रंयास एकपक्षीय होगा । होना यह 
' चाहिए कि मनमुटाव, अविश्वास एवं प्रतिद्वन्द्तिता को दूर-करने के लिए हर दिशा में प्रयास किया 
जाये । वास्तव में, निरस्त्रीकरण की दिया में ठोस कार्य तब तक नहीं हो सकता जब तक महा- 
शक्तियों में मौलिक मतभेद बने रहेंगे । 

(7) भाथिक कारण--अमरीका और ब्रिठेन आदि पूंजीषादी देशों में शस्त्रास्त्र निर्माण 
करने वाली कम्पनियों के मालिक व हिस्सेदार राजनीति में सक्तिय रूप से भाग लेते हैं और निरस्त्री- 
करण कार्यक्रमों को. सफल नहीं होने देते, क्योंकि निरस्त्रीकरण हो जाने से उनका रोजगार ठप्प 
हो जायेगा और उनके कारखाने बन्द हो जायेंगे । निरस्त्रीकरण हो जाने से यदि शस्त्र उद्योग वन्द 
हो गये तो पूंजीवादी देशों में वेकारी बढ़ेगी और लोगों की क्रयशक्ति चष्ट हो , जायेगी । ऐसा 
कहा जाता है कि निरस्त्रीकरण के कारण होने वाली आथिक कटौती से आधथिक संकट आ 
जायेगा । ' हे 3 य 
निष्कषतः निरस्त्रीकरण पूरी अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में हिंसा के स्थान पर समस्याओं को 
शान्तिपूर्ण ढंग से आपसी सद्विश्वास और सहानुभूति से सुलझाने का ही दूसरा नाम है । आज जव 
अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति बैचारिकी प्रतियोगिता, संकीण राष्ट्रवाद, स्वार्थपुर्ण राष्ट्रीय हिंतों की सीमा 
में वंधी है तो निरस्त्रीकरण करना सम्भव नहीं है । निरस्त्रीकरण के लिए एक नये दृष्टिकोण, नये 
वातावरण, नये विश्वास और नये मानव की आवश्यकता है । 

निरस्त्रीकरण को नीति एक देश की सैनिक नीति तथा परराष्ट्र नीति का अंग होती 
है । यदि एक देश की परराष्ट्र नीति प्रसारवादी और आक्रामक न होकर शान्तिवादी हो तो 
निरस्त्रीकरण सरल हो जायेगा । यथार्थ में, निरस्त्रीकरण की समस्या निरस्त्रीकरण की समस्या नहीं 
है, यह वस्तुत: विश्व समुदाय के संगठन की समस्या है । 

निःशस्त्रीकरण की दिशा में किये गये प्रयास 
(हाफ0तारपइवार पर्तछ छाएएटाप0ब 67 054ए५5 0277) 

निःशस्त्रीकरण की दिशा में किये गये प्रयासों का इतिहास अनेक असफलताओं तथा कुछ 
सफलताओं को कहानी है । परिणामों की असफलता का मुख्य फारण निःशस्त्रीकरण-दे लिए 
राष्ट्रों में सदिच्छा का अभाव है। 

- प्रथम महायुद्ध से पूर्व 'शक्ति ही सबसे बड़ा न्याय” था अतः उस काल में निःशस्त्रीकरण 
के लिए किये गये प्रयासों का प्रश्न ही महीं उठता । विश्व के देशों को निरस्त्र करने की न तो 


कल फे 


बह 
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किसी ने आवश्यकेता अनुभव की थी ओर न इस दिशा में प्रयास ही किये गये थे । सन्‌:899 के 


'हेग सम्मेलन में बस यह प्रस्ताव पारित हुआ था ,कि “मानवता के भौतिक औरः नेतिक ' कल्योण 


के लिए.सैनिक हथियारों का मियन्त्रण अत्यन्त आवश्यक है ।” दुसरे हेग संम्मेलन :([907) में ह 
इस बात की संस्तुति की गयी थी कि विभिन्न राष्ट्रों की; सरकारें इस विषय पर गम्भीरतापूर्वक 
विचार करें। ः 


प्रथम महायुद्ध में हुए तर संहार ने युद्ध की' भयानकता से भावी संततियों को बचाने के - 
लिए निःशस्त्रीकरण की आवश्यकता सिद्ध कर दी । ' 


दो महायुद्धों के सथ्य निःशस्त्रीकरण. के प्रयास 
प)547208४2प' एल0ए78 फछषा'सफ्टछा प॒प्तछ 7०0 एछ02.0 ए०७१७) 


| सन 99 से लेकर सन !939 तक निःशस्त्रीकरण समस्या के समाधान के लिए राष्ट्र- 


संघ में तथा राष्ट्र संघ के बाहर अनेक प्रयास किये गये । 


राष्ट्र संघ द्वारा किये गये निःशस्त्रीकरण प्रयास  - ० 8 0 

() शान्ति और सुरक्षा के लिए निःशस्त्रीकरण की आवश्यकता का अनुभव करते हुए 
पेरिस के शान्ति समझौते की विभिन्‍न सन्धियों में इस दिशा में. पहले चरण के रूप में जमेनी, 
आस्ट्रिया, हंगरी की स्थंलीय एवं जलीय सैनिक शक्तियों को सीमित कर दिया गयाों।- 

(2) राष्ट्र संघ के संविधान फी ७वीं धारा में शान्ति.स्थापित करने के लिए शस्त्रास्त्रों 
की कमी को आंवश्यक बताते हुए इसके लिए विस्तृत , योजवा बनाने का कार्य संघ की -कौंसिल' 
को सौंपा गया था । 

(3) इर्स कार्य के लिए जनवरी 920 में एक स्थायी परामर्शदाता गायोग (70रण्रशाश्या 
#0रणां50प्र ((ए्रां5आ०ा) बनाया गया । इसके सदस्य उस समय कौंसिल में विद्यमान देशों में 
से प्रत्येक की स्थल, जल और वायु सेना के एक-एंक विशेषज्ञ होते थे । इन सेनांविशारदों से , 
निःशस्त्रीकरण की आशा वैसी ही थी जैसी पादरियों के किसी आयोग से नास्तिकता की घोषणा 


की आशा रखना ।,अंतः नवम्बर 920 में संघ की असेम्बली मे इसमें राजनीतिक, सामाजिक और 
' आशिक क्षेत्रों में विशेषज्ञ समझे जाने वाले छः सेना भिन्‍न ((ांशाॉशा) व्यक्ति बढ़ाकर अस्थायी: .. 


मिश्चित आयोग (शाए०णुक्षाए (5९०९ (07778 807) के रूप में: इसका पुन्तिर्माणं किया । 
(4) सितम्बर !222 तक अनेक योजनाओं पर विचार करने के बाद अंस्थायी-मिश्चित _ . 
आयोग इस परिणाम पर पहुँचा कि /इस समस्या का हल विभिन्‍न देशों को सुरक्षा (86ए0णा5) 
प्रदान करने से सम्मव है, जब तक उन्हें सुरक्षा प्राप्त नहीं होगी, वे अपने शस्त्रास्त्र घटाने को 
तेयार नहीं होंगे । सुरक्षा प्रदान करने का पहला प्रयत्न.चौथी असेम्बली हारा 924 में पारस्परिक 
सहायता की सन्धि का मसविदा,या प्रारूप (070: 77०४५ ० शिए्ाओं 85४४थया०४) स्वीकार 
करना था । इसका. उद्देश्य आक्रमण का शिकार होने वाले राष्ट्रों को - सहायता प्रदान करना था 
किन्तु येह मसविदां ग्रेट ब्रिटेन आदि देशों ने स्वीकार नहीं किया | इसके बाद मध्यस्थता के उपाय 


, से सुरक्षा की समस्या हल करने का प्रयत्न किया गया और शूमैन के घब्दों में, मध्यस्थता से सुरक्षा ,' 


ओर सुरक्षा से निःशस्त्रीकरंण का नया मार्ग ढुढ़ा गया। इसका अनुसरण करते हुए जेनेवा 
प्रोटोकोल तैयार किया गया और 5 जन, 925 को सामान्य निःशस्त्रीकरेण . सम्मेलन बलाने 
का निश्चय किया गया। किन्तु प्रेट-ब्रिटेन जेनेवा प्रोटोकोल स्वीकार करने को तैयार न था। 
(5) अक्टूबर [924 में अस्थायी मिश्चित आयोग द्वारां कांम करना बन्द कर दिया गेया 
ओर इसके स्थान पर निःशस्त्रीकरण सम्मेलन के लिए सज्जीकरण आयोग (26एथ्दाणए एगगाप[ं5- 
धं07 07 ध6 एएशपाशा।शा (एरशथ्िण०८) बनाया गया और इसके सदस्य कौंसिल में 


विद्यमान राज्यों के प्रतिनिधियों के अतिरिक्त संघ के कुछ अन्य. संदस्व राज्यों के प्रतिनिधि थे तथा 
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संघ का सदस्य न होते हुए भी संयुक्त राज्य अमरीका, रूस और जम॑ंनी के प्रतिनिधियों को इसमें 
आमन्त्रित किया गया । सज्जीकरण आयोग पाँच वर्ष तक भिरन्तर प्रयत्न करने पर भी निःशस्त्री- 
करण सम्बन्धी मतभेदों को अपनी सात बैठकों में न सुलझा सका। 6 नवम्बर, 930 को इस 
आयोग का सातवाँ और अन्तिम अधिवेशन हुआ । 9 दिसम्बर, 930 को इसने निःशस्त्रीकरण 
की एक योजना का एक मूल प्रस्ताव (7४ (०एशा४०) पास करके अपनी कार्यवाही समाप्त 
की । 60 धाराओं के इस प्रस्ताव की मुख्य व्यवस्थाएँ इस प्रकार थीं--() स्थल युद्ध की रण- 
सामग्री पर बजट द्वारा नियन्त्रण किया जाये । (7) सैनिकों. की संख्या का नियन्त्रण करते हुए 
प्रशिक्षित सुरक्षित सैनिकों का विचार न किया जाये। (77) अनिवार्य सैनिक सेवा के वर्षों की 
अवधि घटायी जाये । (7५) नौसैमिक जहाजों पर 922 के वाशियटन सम्मेलन की तथा 930 
के लन्‍्दन सम्मेलन की व्यवस्थाओं को लागू किया जाये। (९) हवाई अस्त्रों को अश्व-शक्ति के 
आधार पर नियन्त्रित किया जाये । (शं) रासायनिक तथा जीवाणु फैलाने वाले युद्धों को रोका 
जाये । (शा) एक स्थायी निःशस्त्रीकरण आयोग बनाया जाये । 

- (6) उपयु क्त प्रस्ताव को मुख्य आधार बनाकर इस समस्या पर विचार करने के लिए 
राष्ट्र संघ का निरस्त्रीकरण सम्मेलन जनेवा सें 3 फरवरी, 932 को आर्थर हैण्डसंन के सभा- 
पतित्व में आरम्भ हुआ । इसमें 57 राज्यों के प्रतिनिधि आये थे । यह विधि की विडम्बना और कर 


व्यंग्य था कि इस समय शंघाई में जापान की चीन के विरुद्ध लड़ाई चल रही थी । इस सम्मेलन 
के 232 प्रतिनिधि अपने साथ 337 प्रस्ताव लेकर आधे थे। फ्रेंच प्रतिनिधि आद ततरधु ने इसे 


सफल बचाने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय पुलिस की एक निरोधात्मक तथा दण्डात्मक सेना बचाने का 
प्रस्ताव रखा । इसके अनुसार विभिन्‍न राज्यों को सब॒आक्रमणात्मक शस्त्र और साधव--बड़े 
युद्धपोत, तोपखाने, पनडुन्बियाँ, बमवर्षक वायुयान संघ को दे देने चाहिए, सब विवादों का निर्णय 
आवश्यक रूप से मध्यस्थों द्वारा ही होना चाहिए। जरमनी ने इसमें यह माँग की कि राप्ट्र के 
प्रतिजा-पत्र तथा वर्साय की सन्धि में उसके साथ किया गया वचन पूरा होना चाहिए, उसका 
निःशस्त्रीकरण इस आधार पर किया गया था कि अन्य देशों के शस्त्रास्त्र भी कम कर दिये 
जायेंगे । अब या तो दूसरे देशों के हथियार कम कर दिये जायें अथवा जमनी को अन्य देशों के 
बराबर शस्त्रास्त्र रखने दिये जायें । किन्तु फ्रांस जर्मनी की इस समामता की माँग को स्वीकार 
करने का कट्टर विरोधी था, वह अपनी सुरक्षा की दृष्टि से जमेंनी के निःशस्त्रीकरण को 
स्थायी बनाना चाहता था । फ्रांस और जमेनी के परस्पर विरोधी दृष्टिकोण से सम्मेलन में 
गतिरोध उत्पन्न हो गया। हिटलर के अभ्युदय के बाद 74 अक्टूबर, 7933 को जमेंनी ने 
निःशस्त्रीकरण सम्मेलन से प्रथक होने की घोषणा की । इससे यह सम्मेलन क्रियात्मक रूप से 
समाप्त और सृतप्राय हो गया, यद्यपि इसकी अन्तिम बैठक 29 मई, 933 को हुई । 

सर अल्फ़ेंड जिम्मनं? ने सम्मेलन की विफलता के कारणों पर प्रकाश डालते हुए इसका 
पहला कारण इसमें सहयोग की भावना का अभाव और इसका राजनीतिक होना बताया है । 
इसमें विभिन्‍न राष्ट्र विश्व शान्ति की समस्या सुलझाने के लिए नहीं, किन्तु अपनी प्रभुता बनाये 
रखने और दूसरों को शक्ति न बढ़ने देने के लिए एकत्र हुए थे। दूसरा कारण विभिन्‍न शक्तियों के 
उग्र मतभेद थे । फ्रांस अन्तर्राष्ट्रीय सेना और सुरक्षा का हृढ़ समर्थक था। वह आरम्भ से ही राष्ट्र 
संघ की अध्यक्षता में अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा के लिए सेना के निर्माण का प्रस्ताव रख 
रहा था क्योंकि इस प्रकार वह जर्मन आक्रमण से निश्चिन्त हो सकता था । इसके बाद ही वह 
अपने हथियार घटाने को तैयार था । उसका यह मत था कि सुरक्षा के वाद शस्त्रीकरण की आव- 


2. जिम्मनें, दी लीग ऑफ नेशन्स, पृ० 45-77 । 
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श्यकता नहीं रहेगी । डिन्तु ग्रेट-ब्रिटेन का यह विचार था कि हथियारों की वृद्धि राष्ट्रों में असुरक्षा 
की भावना पैदा #रती है, यदि हथियारों को घटा दिया जाये तो चिन्ता, असुरक्षा और आक्रमण 
की आशंका स्वयमेव कम हो जायेगी । हथियार जितने कम होंगे, युद्ध का भय उसी मात्रा में घट 
जायेगा | अतः सुरक्षा से पहले निःशस्त्रीकरण आवश्यक है। फ्रांस की सुरक्षा की माँग जमंनी की 
समानता की माँग से सर्वंथा प्रतिकूल थी | इन दोनों का समन्वय असम्भव था और इसके संघर्ष 
की चट्टान से टकराकर सम्मेलन की नोका डूबनी शुरू हुई थी। तीसरा कारण महाशक्तियों का 
निःशस्त्रीकरण के सिद्धान्त में अविश्वास और पक्षपातपूर्ण व्यवहार था। “प्रथम विश्वयुद्ध के 
विजेताओं ने जमंनी का निःशस्त्रीकरण तो वलपूर्वक कर दिया, किन्तु वचनवद्ध होने पर भी 
अपना निःशस्त्रीकरण टालते रहे ।” चौथा कारण यह था कि शस्त्रास्त्र निर्माण करने वाली 


कम्पनियों मे निःशस्त्रीकरण सम्मेलनों को विफल बनाने का पूरा प्रयत्न किया क्योंकि इनकी सफ- 
लता से उनके अत्यधिक लाभदायक व्यवसाय को गहरी क्षति और धक्का पहुँचता । 


राष्ट्र संघ की भूमिका पर टिप्पणी करते- हुए शूमां ने लिखा है कि “राष्ट्र संघ हारा 
संसार में निःशस्त्रीकरण के प्रयासों का आरम्भ जर्मनी के एकपक्षीय निःशस्त्रीकरण से हुआ था 
और जरमंनी के एकपक्षीय पुनः संशोधन से इन श्रयासों का अन्त हो गया ।* 
राष्ट्र संघ से बाहर किये गये निःशस्न्रीकरण प्रयास 

न राष्ट्र संघ के बाहर दो महायुद्धों के मध्य निःशस्त्रीकरण की दिशा में जो प्रयत्न किये गये 
उनमें उल्लेखतीय थे--वाशिगटन का सम्मेलन, जेनेवा सम्मेलन, लन्दन नौसैनिक सम्मेलन एवं 
द्वितीय लन्दप नौसैनिक सम्मेलन । 

() वाशिग्रटन सम्मेलन, [92-22 (श्शां॥र8णा एणरशथिआ००, 92-22)-- 
राष्ट्र संघ ने जिस समय अपन्ना निःशस्त्रीकरण का कार्य आरम्म किया, उसी समय वाशिगटन में 
राष्ट्र संघ से सवंथा पृथक विभिन्‍न देशों की जलीय शक्ति को नियन्त्रित करने के लिए एक सम्मेलन 
अमरीकन राष्ट्रपति हाडिग्र द्वारा 2 नवम्बर, 92] को बुलाया गया । इसमें ग्रेट-ब्रिटन, जापान, 
फ्रांस, इटली, चीन, बेल्जियम, पुतंगाल, हालैण्ड के प्रतिनिधि सम्मिलित हुए। इस सम्मेलन का 
मुख्य उद्देश्य विभिन्‍न देशों में नौ सेना के विस्तार के लिए होने वाली व्ययसाध्य और अन्तर्राष्ट्रीय 
शान्ति में बाधक उम्र प्रतिदन्द्रिता को रोकना था। !2 नवम्बर, 492] से 6 फरवरी, 4922 
तक इस सम्मेलन ने नौसेना होड़ को समाप्त करने के लिए सात सन्धियाँ कीं। इसमें सबसे 
महत्वपूर्ण पहली सन्धि यंए४ 26 पल्काए तशाजाणड विशषएथा शगप्राधाातआ थी | इस 
सन्धि में प्रत्येक देश के लिए बड़े युद्धपोतों और वायुयान बाहक पोतों के कुल ट्नों की मात्रा 
मर्यादित की गयी । इस सन्धि द्वारा संयुक्त राज्य अमरीका के पास अधिक-से-अधिक 5,25,000 टन 
के बड़े जंगी जहाज, प्रेट-त्रिटेन के पास 5,25,000 टन के जहाज, जापान के पास 3,85,000 
टन के जहाज, फ्रांस के पास 4,75,000 टन के जहाज और इटली के पास ,75,000 टन के 
जहाज रखे जाने निश्चित हुए । इससे इनकी नोसैनिक शक्ति का अनुपात 5 : 5 : 3 : :67 : :67 
निश्चित हुआ | ग्रेट-ब्विटेन पनड़ब्बियों को बिलकुल समाप्त करने के पक्ष में था, किन्तु फ्रांस ने 
इसका घोर विरोध किया । वायु एवं स्थल सेना को घटाने के विषय में कोई समझौता नहीं हुआ । 

दो विश्वयुद्धों के मध्य हुए अनेक निःशस्त्रीकरण सम्मेलनों में यह सबसे अधिक महत्वपूर्ण 
सम्मेलन था, इसने युद्धपोतों के निर्माण की तात्कालिक होड़ को नियन्त्रित किया। 

(2) जनेवा सम्मेलन, !927 (एश०ए8 (एणाथिशा९००, 4927 )--वाशिगटन सम्मेलन 
में बड़े युद्धपोतों का निर्णय तो हो गया, किन्तु अन्य छोटे युद्धपोतों का झगड़ा बाकी था | अतः सन्‌ 
927 में राष्ट्रपति कूलिज ने वाशिगटन सम्मेलन की सफलता से प्रभावित होकर जेनेवा में 5 
भहान जूल शक्तियों का एक सम्मेलन बुलाया । फ्रांस व इटली में समता के बारे में झगड़ा होने 


डे 
के अं कर 


नी अभकओनी अर ओा | अ»का ५» #० 
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तथा इटली के और अधिक कठौती के लिए तैयार न होने के कारण जेनेवा सम्मेलन में केवल 
अमरीका, ब्रिटेन और जापान के सैनिक प्रतिनिधियों में भाग लिया | यह सम्मेलन अपने उद्देश्य 
में सफल नहीं हो सका । ब्रिटेन छोटे युद्धपोतों के मामले से अमरीका से समता के लिए तंयार 
नहीं था, क्योंकि अमरीका की तुलना में ब्रिटेन के समुद्रपार हित अधिक थे । 


(3) लन्दन का नौसेनिक सम्मेलन, [230 ([.07607 'रि४ए० (००7०७, 930) 
---2 जनवरी, !930 से आरम्भ होने वाले इस सम्मेलन में ब्रिटिश प्रतिनिधियों ने' सब महा- 
शक्तियों द्वारा सब प्रकार के रणपोतों के निर्माण को घटाने पर बल दिया । अमरीका ने इसका 
समर्थन करते हुए ब्रिटेन के साथ समानता पर बल दिया। जापान बड़े ऋणरों में ब्रिटेन व अमरीका 
के 70 प्रतिशत क्रजर रखना चाहता था । इटली अपनी नौसेना इस शर्ते पर घटाना चाहता था 
कि उसकी घटी हुई नौसेना महाद्वीपीय शक्तियों के अर्थात्‌ फ्रांस के तुल्य हो । 
तीन महीने की सुदी्घे सन्धिवार्ता के उपरान्त 22 अप्रेल, 930 को लन्दन नौसेनिक 
सन्धि पर केवल ब्रिटेन , अमरीका और जापान ने हस्ताक्षर किये | फ्रांस और इटली में समानता 
के प्रश्न पर समझौता नहीं हुआ, अतः उन्होंने इसके नौसैनिक शक्ति मर्यादित करने वाले मुख्य 
अंश पर हस्ताक्षर नहीं किये । इस सन्ध्रि की महत्वपूर्ण व्यवस्थाएँ निम्नलिखित थीं--(! ) पाँच 
महाशक्तियों ने 737 तक नये युद्धपोत न बनाने का निश्चय किया ॥ (2) ब्रिठेत ने अपने पाँच 
बड़े जंगी जहाज, अमरीका ने तीन तथा जापान ने एक जहाज नष्ट करने का निश्चय किया । 
(3) वायूयान वाहक जहाजों में 6'! इंच से बड़ी तोपें न लगानें का निर्णय” हुआ । (4) पनडृब्वियों 
का आकार 2,000 हन तथा तोपों का 5:व इंच तक सीमित किया गया। (5) तीनों देश 
52,700 ठन की पनड्ब्बियाँ रख सकते थे | (6) इस सन्धि की अवधि 3] दिसम्बर, !936 
तक रखी गयी और 935 में नया सम्मेलन बुलाने का निश्चय किया गया । 
(4) द्वितीय लन्‍्दन नौसेनिक सम्मेलच, 935 (8600ाव +-णात॑गा ए8एव एशालशिका- 
००, 935)--930 की लन्दन की मोसनिक सन्धि 936 में समाप्त होनी थी। इससे पहले 
नयी सन्दधरिवार्ता के प्रयत्व लन्दन में शुरू हुए, किन्तु इस समय जापान द्वारा संयुक्त राज्य अमरीका के 
तुल्य नौसेना रखने की माँग ने इस समस्या को जटिल बना दिया । संयुक्त राज्य अमरीका ने जापान 
फो समानता की माँग का घोर विरोध किया । उसका यह कहना था कि अमरीका को प्रशान्त 
एवं अटलाण्टिक महासागरों के तटों की रक्षा करनी है जबकि जापान के पास केवल प्रशान्त 
महासागर ही है, अतः: उनकी नौसेना से समानता नहीं हो सकती । इन मतभेदों को हल करने के 
' लिए लन्दन में 9 दिसम्बर, !935 को संयुक्त राज्य अमरीका, ब्रिटेन, जापाम, इटली और फ्रांस का 
सम्मेलन हुआ । किन्तु इसमें न तो जापान की संयुक्त राज्य अमरीका के साथ समानता की माँग 
का प्रश्न हल को सका और न फ्रेंच-इटालियन समानता की गुत्यी सुलझी | जापान यह सम्मेलन 
छोड़कर चला गया और 25 मार्च, 7936 को इस सम्मेलन के परिणामस्वरूप हुई सन्धरि पर 
केवल संयुक्त राज्य अमरीका, ब्रिटेन और फ्रांस मे हस्ताक्षर किये | इटली ने एबीसीनिया युद्ध में 
लगाये गये आथिक प्रतिबन्धों के कारण इस सन्धि पर हस्ताक्षर नहीं किये । 
” इसके बाद सभी राष्ट्र नोसैनिक प्रतियोगिता मे कूद पड़े थे और निः:शस्त्रीकरण सम्बन्धी 
समझौते असफलता के अन्धकार में भटक रहे थे | यह द्वितीय विश्वयुद्ध की भूमिका थी । 


द्वितीष महायुद्ध के बाद निःशस्त्रीकरण के प्रयात्त ; 
(9785२08870/एघ7 ए075 ##ाफर प्रछ्त: 5200770 ए0987,) २४८७७) 


() संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर की दूसरी धारा में निःशस्त्रीकरण की चर्चा की गयी है। 
चार्टर में निःशस्त्रीकरण के बारे में संयुक्त राप्ट्र संघ की जिम्मेदारी महासभा और सुरक्षा परिपद्‌ 
दोनों पर डाली गयी थी । 

(2) चार्टर के निःशस्त्रीकरण सम्बन्धी उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए पहला 


निःशस्त्रीकरण : घिद्धान्त और व्यवहार | 395 


रा 


कदम ) 5 नवम्बर, 945 को उठाया गया जब कनाडा, ब्रिटेन ओर अमरीका की सरकारों ने 
एक घोयणा प्रकाशित करके यह प्रस्ताव रखा कि परमाणु कर्जा के अन्तर्राष्ट्रीय नियन्त्रण कार्ये 
करने के लिए एक संयुक्त राष्ट्रीय आयोग स्थापित किया जाये । 

(3) संयुक्त राष्ट्र संघ की पहली महासभा ने संयुक्त राष्ट्र परमाणु ऊर्जा आयोग (ऐफं- 
(80 विक्लाणा$ #णा० आक्षहए 00गणां5आ४०7) की स्थापना की जिसके सदस्यों में सुरक्षा 
परिपद्‌ के सभी राष्ट्रों के साथ-साथ कनाडा भी था । परमाणु ऊर्जा आयोग की पहली बैठक में 
अमरीका ने एक राष्ट्रीय परमाणु विकास प्राधिकरण के लिए बरूख योजना (एचेसन-लिथिएंथल) 
पेश की । इस योजना के अनुसार परमाणु ऊर्जा आयोग को विखण्डनीय पदार्थों के उत्पादन की 
“सब अवस्थाओं का निरन्तर मिरीक्षण करना था और उसे परमाणु अस्त्रों के परीक्षण करमे का और 
परमाणु ऊर्जा के शान्तिकालीन लाभों को बढ़ावा देने का अनन्‍्य अधिकार दिया भ्या । सोवियत 
संघ ने बरूख योजना के निरीक्षण सम्बन्धी और खानों तथा फैक्टरियों ने अन्तर्राष्ट्रीय स्वामित्व 
ओऔर प्रवन्ध सम्बन्धी उपबन्धों पर आपत्ति की । 

(4) 3 फरवरी, 947 को सुरक्षा परिषद्‌ ने पारस्परिक हथियार आयोग (एणाश्था- 
पणाओं 9]8क#ग0था। (०्ागांआंणा) की स्थापना की जिसके सदस्य वे सब देश ही थे 
जो सुरक्षा परिषद्‌ के सदस्य थे । इस आयोग को वे कार्य करने की मनोही थी जो परमाणु ऊर्जा 
आयोग को सोपे गये थे । - 

(5) वहूध योजना के विकल्‍प के रूप में 4 जून, 947 को सोवियत संघ ने कुछ 
प्रस्ताव पेश किये । सोवियत योजना सें “एक परमाणु नियन्त्रण प्रगाली की शर्तें गौर सिद्धान्त” 
स्थिर करने की वात कही गयी । बाद में सितम्बर 937 में सोवियत संघ ते “एक वर्ष में तिहाई” 
हथियार और सेना घटाने के प्रस्ताव रखे । . 

(6) 3! जनवरी, 952 को छठी महासभा ने संयुक्त राष्ट्र ति.शस्त्रीकरण आयोग 
(ऐ7(७० िद्ध0ा३5 एछंइक्षावपाआं ००7रणांडडंणा) की स्वापन। की जिसने प्रमाण ऊर्जा 
आयोग और पारस्परिक हथियार आयोग दोनों का स्थान ले लिया । ऐसा निश्चय किया गया कि 
निःशस्त्रीकरण आयोग सुरक्षा परिषद के नियन्त्रण में कार्य करेगा । इस आयोग ने दो समितियों 
की स्थापता की । एक समिति को हथियारों व सेनाओं के नियमन का कार्य सौपा गया और 
दूसरी समिति को यह कार्य दिया गया कि वह राष्ट्रों द्वारा सेनाओं व हथियारों के सम्बन्ध में दी 
गयी सूचनाओं पर विचार-विमर्श करेगी । इस समिति ने माँग की कि निःशस्त्रीकरण आयोग के 
निरीक्षकों को हवाई उड़ान का अधिकार होना चाहिए तथा उन्हें यह अधिकार भी मिलना चाहिए 
कि वे किसी भी देश में जाकर वहाँ के हथियारों के कारखानों में निरीक्षण कर सकें । किन्तु जब 
राष्ट्रों से इस प्रकार की. माँग की गयी तो वे तैयार नहीं हुए । 

(7) 0 मई, !955 को सोवियत संघ के प्रतिनिधि ने संयुक्त राष्ट्र संघ में निःशस्त्री- 
करण की एक नयी योजना रखी । रूस ने सेना में एक-तिहाई कटौती की अपनी माँग को छोड़ 
दिया । आणविक हथियारों को तत्काल नष्ट करने की जिद छोड़ कर उसने पश्चिमी गुट की यह 
बात मान ली कि तीन-चौथाई हथियारों और सैनिकों की कमी करने के वाद इस दिशा में कदम 
ऊठाये जायें तथा एक 'अन्तर्राष्ट्रीय नियन्चण संघ” की स्थापना की जाय । पर 

(5) जेनेवा के शिखर सम्मेलन (जुलाई 955) में सोवियत सघ, विटेन, अमरीका और 
फ्रांस ने भाग लिया । इंत सम्मेलन में अमरीका के राष्ट्रपति आइजनहावर ने मुक्त आंकाश योजनों 
(0ए7था 5005 ९|का) रखी । इस योजना का उद्देश्य एक देश को दूसरे देश के आकाश पर 
निरीक्षण करने का अधिकार प्रदान करना था । इस योजना के अनुसार यह अभ्रस्ताव रखा गया कि 


हू 
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सोवियत संघ व॒संयुक्त राज्य अमरीका अपनी सेना, शस्त्रागारों की संख्या. सैनिक सामग्री 
तैयार करने वाले कारखानों व सैनिक अड्डों की पूर्ण जानकारी प्रदान करें तथा विद्युत उपकरणों 
से हवाई निरीक्षण की व्यवस्था हो । सोवियत संघ ने यह प्रस्ताव ठुकरा दिया, क्योंकि उस समय 
सारे विश्व में अमरीका के सैनिक अड्डे तिरोहित हो रहे थे । सोवियत प्रधान मन्न्री बुलगानिन 
ने एक दूसरा ही प्रस्वाव सम्मेलन के सामने रखा जिसमें माँग की गयी थी कि एक अस्तर्राष्ट्रीय 
नियन्त्रण अभिकरण की स्थापना की जाये जिसमें अन्तर्राष्ट्रीय आधार पर निरीक्षकों की नियुक्ति 
की व्यवस्था हो, सभी देशों से विदेशी सैपिक अड्छे समाप्त किये जायें, आणविक हथियारों पर 
प्रतिबन्ध लगाया जाय तथा परम्परागत हथियारों में कमी की जाय । पश्चिचमी गुट इन माँगों को 
स्वीकार नहीं कर सका । 


(9) 24 जनवरी, 957 को सोवियत संघ ने यह प्रस्ताव रखा कि निःशस्त्रीकरण 
आयोग को विस्तृत किया जाय और मिश्र, भारत; पोलैण्ड और एक लैटिन अमरीका देश को भी 
इसका सदस्य बनाया जाये । । 

(0) 3 फरवरी, 958 को रूस के प्रधानमन्त्री मार्शल बुलयानिन ने अमरीका के 
राष्ट्रपति आइजनहावर के समक्ष नि:शस्त्रीकरण की एक योजना प्रस्तुत की जो बुलगानिन योजना 
के माम से प्रसिद्ध है। इस योजना में निम्न वातों पर जोर दिया गया था--[7) अणृ व उद्जन 
बमों का परीक्षण बन्द किया जाये; (४) अमरीका, रूस और बिटेन आणविक शस्त्रों का परित्याग 
करें; (7) वाटो तथा वारसा पैक्ट के देशों में अनाक्मण समझौता हो; (7५) जमन तथा अन्य 
यूरोपीय देशों से विदेशी सेनाओं को हटाया जाये; और (९) आकल्मिक आक्रमणों को रोके के 
लिए समझौता हो । 

() इन्हीं दिनों पोलेण्ड के विदेशमन्त्री ने एक योजना प्रस्तुत की जो रापाकी योजना 
के नाम से विख्यात है । इस योजना में यूरोप में सुरक्षा और शान्ति बनाये रखने हेतु पोरलण्ड, 
चैकोस्लोवाकिया, पश्चिमी व पूर्वी जमंत्री को अणु-विहीन क्षेत्र बनाने का सुझाव दिया ग्रया 
था । इसका अर्थ यह था कि उपरोक्त देशों में मआाणविक शस्त्रों के निर्माण, संग्रह व उपयोग पर 
पावन्दी लगायी जाय । सोवियत संघ द्वारा इस प्रस्ताव को समर्थन मिला, परन्तु अमरीका की 
तरफ से कोई सन्‍्तीषजनक उत्तर नहीं मिला । | 

(।2) 37 भाच॑, 958 को सोवियत संघ की सुप्रीम सोवियत ने यह घोषणा की कि 
“रूस अणु परीक्षण बन्द कर रहा है, दूसरे राष्ट्र भी उपका अनुसरण करें। अमरीकी राष्ट्रपति 
आइजनहावर ने इस प्रस्ताव को सोवियत संघ का प्रचारात्मक कार्य बतलाया । 

(3) 3। अक्टूबर, 958 के दिन जेनेवा सम्मेलन में नि:शस्त्रीकरण के विषय में अनेक 
प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये । सोवियत संघ का मत था कि सभी प्रकार के आणविक परीक्षण सदा के 
लिए बन्द कर दिये जायें जवकि ब्रिटेन और अमरीका निरीक्षण पद्धति के साथ एक वर्ष के लिए 
आणविक परीक्षणों को बन्द करने के पक्ष में थे । 

(4) 8 सितम्बर, 959 को सोवियत प्रधानमन्त्री ख्‌श्चेव ने महासभा में 'ुर्ण सर्व- 
मान्य निःशस्त्रीकरण' का प्रस्ताव रखा जिसमें कहा गया था कि चार साल के भीतर सभी राष्ट्रों 


' को इस प्रकार निःशस्त्रीकरण करना चाहिए कि इस अवधि के बाद उनके पास युद्ध के साधन न 


रहें । आन्तरिक सुरक्षा के लिए वें थोड़ी-सी सेना व पुलिस रख सकते हैं । इस योजना के साथ 
ख्‌ एचेव ने आंशिक नि:शस्त्रीकरण की भी एक योजना रखी जिसमें निम्नांकित बातें थीं--() 
नाटो तथा वारसा पैक्ट के राष्ट्रों में एक अनाक्रमण सन्धि हो; (7) ,.एक राज्य दुसरे राज्य की 
आकस्मिक आक्रमण के समय मदद करें; (भा) यूरोप के देशों में से विदेशी सेना हठा ली जाये; 
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(ल्‍४) मध्य यूरोप में अणृविहीन क्षेत्र की स्थापना की जाये; तथा (४) विदेशी सैनिक अड्डे समाप्त 
कर दिये जायें । न्‍ ५ 

(75) सन्‌ 960 में निःशस्त्रीकरण पर विचार करने के लिए जेनेवा में 5 सार्चे को 
दस राष्ट्रों का एक सम्मेलन हुआ । इस बार एक साथ दो सम्मेलन हो रहे थे; एक दस राष्ट्रों का 
निःशस्त्रीकरण सम्मेलन तथा दूसरा आणविक क्लब (/०ा (]79) के तीन सदस्यों का आण- 
विक परीक्षणों को निषेध करने के सम्बन्ध में वार्ता। लेकिन इन दोनों सम्मेलनों में भी कोई 
प्रगति नहीं हो सकी । निःशस्त्रीकरण और नियन्त्रण पर दोनों पक्षों के बीच गतिरोध उत्पन्न हो 
जाना अवश्यम्भावी था । क्‍ 

(6) दिसम्बर, 96 में महासभा ने निःशस्त्रीकरण आयोग का विस्तार करके आठ 
गुटनिरपेक्ष देशों--ब्राजील, बर्मा, इथियोपिया, भारत, मेक्सिको, नाइजी रिया, स्वीडन और संयुक्त 
अरव गणराज्य---को इसमें शामिल कर दिया । इस प्रकार !0-राष्ट्रीय निःशस्त्रीकरण आयोग 
अब 3-राष्ट्रीय निःशस्त्रीकरण आग्रोग बन गया । पर फ्रांस ने शुरू से ही इस पुनर्गंठित आयोग 
का इस आधार पर बहिष्कार किया कि 38 .राष्ट्रों वाला इतना बड़ा आयोग निःशस्त्रीकरण 
समस्या का कोई हल नहीं निकाल सकता । * 

(!7) 963 की आणविक परीक्षण प्रतिबन्ध शन्धि--4 जुलाई, 963 को ब्रिटेन, 
सोवियत संघे और अमरीका के प्रतिनिधियों का मास्क्रो में एक सम्मेलन हुआ । 25 जुलाई, 
9 63 को इन तीनों देशों ने एक 'सीमित अणू प्रतिबन्ध' सन्धि पर॑ हस्ताक्षर किये । इस सन्धि 
के द्वारो भूगर्भ परीक्षणों को छोड़कर वाह्य आकाश, समुद्र और वायुमण्डल में अणु परीक्षण करने 
पर रोक लगा दी गयी । फ्रांस ने इस सन्धि पर हस्ताक्षर नहीं किये, चीन इसका विरोधी था और 
भारत हस्ताक्षर करने वाले राष्ट्रों में अग्रणी था । इस सन्धि में निम्नांकित पाँच धाराएं हैं : 

(क) पहली धारा में तीन राष्ट्रों द्वारा यह संकल्प किया गया है कि वे अपने अंधिकार- 
क्षेत्र और नियन्त्रण में विद्यमान किसी भी प्रदेश के वायुमण्डल में, इनकी सीमाओं में, बाह्य 
अन्तरिक्ष में, प्रादेशिक अथवा महासमुद्रों के जल में कोई भी आणविक विस्फोट नहीं करेंगे । 

(ख) दूसरी धारा में संशोधन की व्यवस्था है। सन्धि में संशोधन का प्रस्ताव किसी भी 
राष्ट्र की सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। यदि हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्रों में से एक-तिहाई 
राष्ट्र प्रस्ताव के पक्ष में हों तो संशोधन पर विचार हो सकता है । ' 

(ग) तीसरी धारा के अनुसार इस सन्धि पर कोई भी देश हस्ताक्षर कर सकता है। यह 
व्यवस्था है कि हस्ताक्षरकर्ता देश इस सन्धि पर अपनी संसद था राष्ट्रीय परिषद्‌ का समर्थन प्राप्त 
करेगा और ऐसे समर्थन को रूस, अमरीका व ग्रेट के पास जमा कराना पड़ेगा । * 

(घ) चौथी धारा में लिखा गया है कि यह सन्धि असीमित काल के लिए है । यद्यपि 
हस्ताक्षरकर्ता प्रत्येक राष्ट्र को यह अधिकार है कि वह अपनी राष्ट्रीय प्रभुसत्ता का प्रयोग करते 
हुए उस समय स्वयं को इस सन्धि के बन्धनों से मुक्त करलें जब वह यह अनुभव करें कि इससे 
उसके देश का सर्वोच्च हित संकट में पड़ गया है, तथापि हटने वाले राष्ट्र को तीन माह पूर्व 
नोटिस देना होगा । ४ 

 (ड) पाँचवीं धारा के अनुसार इस सन्धि के अँग्रेजी व रूसी भाषा के दोनों रूप समान 
छप से प्रामाणिक समझे जायेंगे । 

आणविक परीक्षण प्रतिबन्ध सन्धि का स्वागत करते हुए इसे “स्थायी शान्ति और निःशस्त्री- 
करण की दिशा में प्रथम कदम, “अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में एक नया सा्ग और अरुणोदय”” 
ओर सेल-मिलाप को प्रतिज्ञा और एक अधिक सौम्य भविष्य की आशा' कहा गया। परन्तु इस 
सन्धि से परमाणु परीक्षणों से सम्बन्धित सब समस्याएँ, विशेष रूप से परमाणु अस्त्रों को लक्ष्यों 
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पर पहुँचाने के साधनों, प्रक्षेपास्त्र नाशक प्रक्षेपास्त्रों को भुटिहीन बनाने, और रूढ़ हथियारों मे 
सम्बन्धित सब समस्याओं को हल नहीं किया जा सकता । यह मे तो भूमिगत विस्फोटों पर रोक 
लगाती है और न परमाणु हथियारों का उत्पादन बन्द करती है। इसके अलावा यह परमाषु 
शक्तियों को अपने हुथियार अपने मित्रराष्ट्रों को देने से भी नहीं रोकती । वस्तुतः भू-गर्भ परीक्षण 
को पकड़ने का कोई उचित तरीका न होने के कारण इस पर प्रतिबन्ध नहीं लगाया जा सका। 
ख एचेव मे इसे एक अच्छी शुरूआत और युगान्तरकारी घटना कहा था । 

(78) 27 जुलाई, 965 को जेनेवा में निःशस्त्रीकरण आयोग की बैठक बुलायी गयी । 
इस सम्मेलन मे अपने कार्यों की, जो उसने अब तक किये थे, रपट पेश की । दोनों गुटों की ओर 
' से ऐसे भाषण हुए जिन्होंने सम्मेलन के भाग्य का पहले ही फैसला कर दिया । अगु-हथियारों के 
* नियन्त्रण के तरीकों के सम्बन्ध में दोनों पक्षों में स्पष्ट मतभेद था । 

(9) बाह्य आकाश सन्छि, !966---बाह्य आकाश सन्धि (0प्राश/ 598०6 १764५) भी 
शान्ति की दिशा में एक रचनात्मक सन्धि है। इस सन्धि द्वारा अमरीका, रूस तथा क्रिठेस में 
बाह्य आकाश में न्‍्तक्‍लीन शस्त्रों का भेजा जाना लिषिद्ध मान लिया है। बाह्य आकाश का प्रयोग 
वैज्ञानिक शोधों और शान्तिपूर्ण उद्देश्यों के लिए किया जायेगा । कोई भी राज्य बाह्य आकाश के 
किसी भी भाग पर राष्ट्रीय प्रभुसत्ता का दावा नहीं करेगा तथा घन्द्रमा और खगोलीय पिण्डों पर 
सैनिक अड़डे स्थापित नहीं किये जायेंगे । 9 दिसम्बर, 966 को संयुक्त राष्ट्र ने इस सन्धि को 
स्वीकार कर लिया ॥ 

(20) अभणु प्रसार निरोध धम्धि, 7968--सन्‌ 966 में संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा 
की राजनीतिक समिति ने परमाणु अस्त्रों के प्रसार और निर्माण पर नियन्त्रण (िप्रण॑४8/ 2९०॥- 
छणांशिशांणा 77८४9) का प्रस्ताव पास किया। संघ के !2 सदस्यों में से 0 ने प्रस्ताव 
के पक्ष में मत दिया । अल्वानिया ने प्रस्ताव का विरोध किया और क्यूबा तटस्थ रहा। 

इस सन्धि की मुख्य धाराएँ निम्नलिखित हैं--(!) परमाणु राज्य परमाणु अस्त्रविहीन 
राष्ट्रों को परमाणु बम के निर्माण के रहस्य की जानकारी नहीं देंगे । (#) परमाणु राज्य परमाणु 
अस्त्रविहीन राज्यों को परमाणु अस्त्र प्राप्त करने में सहायत्ता नहीं देंगे । (77) परमाणु अस्त 
विहीन राष्ट्र परमाणु बम बनाने का अधिकार त्याग देंगे । (ए) प्रमाण अस्तरों के परीक्षण भौर 
विस्फोटों पर रोक लगाने की अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था स्थापित की जानी चाहिए। (२) ऐसे देश 
जिनमें परमाणु अस्त्र निर्माण की तकतीकी क्षमता है वे परमाणु शक्ति का विकास असैनिक कार्यो 
के लिए करेंगे । शान्तिपृर्ण उद्देश्यों के किए जो अनुधुन्धान कार्य किये जायेंगे उनकी अत्तर्राष्ट्रीय 
परमाण्‌ शक्ति संस्था द्वारा निरीक्षण की एणं व्यवस्था होगी । 

इस सन्धि को 963 की परमाणु निषेध सन्धि के उपरान्त निःशस्त्रीकरण की दिशा मैं 
एक युगान्तरकारी कदम कहा गया है। इस सन्धि को यद्यपि अत्यन्त महत्वपूर्ण माना गया है 
परन्तु यह सन्धि निःशस्त्रीकरण का कोई वास्तविक हल प्रस्तुत नहीं करती। यह सन्धि भी 
भूमिगत न्यूकलीय परीक्षणों पर कोई प्रतिवन्ध नहीं लगाती, परमाणु राज्यों हारा नये न्यूक्लीय 
अस्त्रों के निर्माण एर कोई रोक नहीं लगाती, न ही परमाणु राज्यों के न्मूक्‍्लीय अनुसन्धान कार्य- 
क्रम पर किसी प्रकार के अन्तर्राष्ट्रीय नियन्त्रण या निरीक्षण की व्यवस्था करती है। इसी प्रंकार 
कोई परमाणु राज्य एक शक्तिहीन राज्य पर आक्रमण करे तो किसी वाध्यकारी प्रक्रिया की 
व्यवस्था यह सन्धि नहीं करती । राज्य असैनिक उपयोग के नाम पर जो परमाणु अनुसन्धान 
करेंगे उनका सेनिक उपयोग नहीं करेंगे इसकी कोई प्रत्याभूति नहीं है। !968 में अणु प्रसार 
पिरोध सन्धि को जब महासभा के समक्ष रखा गया तो भारतीय प्रतिनिधि ने इसका विरोध 
करते हुए इसे संयुक्त राष्ट्र संघ के नि:शस्त्रीकरण के सिद्धान्त के प्रतिकूल माना था, क्योंकि विश्व 
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शान्ति को, परमाणु विहीन राज्यों में परमाणु अस्त्रों के प्रसार से ही खतरा नहीं है वरन्‌ परमाणु 

राज्यों के पास अण आयुधों के बने रहने से भी उतना ही खतरा है। वास्तव में यह सन्धि एक 

भेदमुलक हृष्टि पर आधारित है जो, परमाणु सम्पन्न और परमाणुविहीन राज्यों के वर्तमान 
विभाजन को निरन्तर बनाये रखना चाहती है। यह सन्धि उन देशों के लिए अहितकर मानी गयी 
जो न्यूकलीय शस्त्रों का निर्माण कर सकते हैं। भारत के साथ- पश्चिमी जम॑नी, इटली, संयुक्त 
अरब गणराज्य, रूमानिया, वाजील, अजेंण्टाइना, नाइजीरिया ने भी इसका विरोध इन्हीं कारणों 
से किया। जापान ने माँग की थी कि परमाणु राज्य यह आश्वासन दें कि इस सन्धि पर हस्ताक्षर 
करने पाले राज्यों के विरुद्ध यह देश परमाणु अस्त्रों का प्रयोग नहीं करेंगे । स्पेन ने इसे रूस और 
अमरीका द्वारा परमाणु अस्त्रों पर एकाधिकार' का प्रयत्त कह था । इस सन्धि से एक मुख्य लाभ 
केवल इतना है कि रूस और अमरीका अपने ग्रुट के देशों को परमाणु अस्त्र नहीं देंगे । 

(2) न्यूक्लीय मुक्त समुद्र तल सन्धि, !974 [ए0०७७ ल्‍7००७ 558 860 [768/५)-- 
]] फरवरी; 797! को सोवियत संघ, ब्रिटेन तथा संयुक्त राज्य अमरीका ने न्‍्यूक्लीय पुक्त समुद्र 
तल सन्धि पर मास्को, लन्दन तथा वाशिंगटन में हस्ताक्षर किये हैं और उसी दिन 64 अन्य देशों ने 
भी इस पर हस्ताक्षर किये हैं। संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने इसे 7 दिसम्बर, 970 को स्वीकृत 
किया था । इस सन्धि के अमुसार प्रत्येक देश के प्रादेशिक समुद्र के !9 क्रिलोमोटर का क्षेत्र 
छोड़कर समुद्रतल और महासमुद्र तल पर न्यूक्लीय अस्त्र और भयानक विनाश के अन्य परमाणु 
अस्त्र नही बिछाये जायेगे । भारत ने इस सन्धि को स्वीकार करते हुए इसकी आलोचना की है । 
चूँकि यह सन्धि प्रक्षेपास्त्रों से लेंस पनडुब्बियों और युद्धपोतों पर कोई रोक नही लगाती । 

(22) सासरिक शस्त्र परिसीसनत वार्ताएँ जौर उपलब्धियाँ (8577 प४॥८७)---नवम्बर 
969 से सामरिक शस्त्रास्त्रों को सीमित करने के मसले पर संयुक्त राज्य अमरीका और सोवियत 
संघ के मध्य फिनलेण्ड की राजधानी हेल्सिकी में वार्ता शुरू हुई। हेल्सिकी वार्ता के साथ-साथ 
वियना में संयुक्त राज्य अमरीका और सोवियत सघ के बीच “सामरिक शस्त्रास्त्र परिसीमन वार्ता 
(904०0 दैग5 एयारांणा 78॥0 '53।,77) भी शुरू हुई थी । 

22 मई, 972 को अमरीकी राष्ट्रपति निक्‍सन जब भास्को गये तो वहाँ सोवियत संघ 
और अमरीका के बीच दो महत्वपूर्ण समझौते किये गये जिनका सम्बन्ध विभिन्न प्रकार के बैलि- 
स्टिक भ्रक्षेपास्त्रों प्र रोक लगाने से था । इन समझौतों के पक्ष में यह कहा गया कि इनसे शस्त्रों 
की होड़ में कमी आयेगी और परमाणु युद्ध को रोकने में सहायता मिलेगी । वास्तव में, इन सम+ 
झीतों के पीछे सोवियत संघ और अमरीका दोनों का यह स्वार्थ निहित था कि उनक्री आपसी शस्त्र 
होड़ पर होने वाले निरर्थक व्यय को रोका जाये । 

3 जुलाई, 974 को अमरीका और सोवियत संघ के मध्य दस-वर्षीय आणविक आयुध 
परिसीमन समझौता हुआ जिसे 3] मार्च, 976 से लागू किया जाना मिश्चित किया गया । 
समझौते के अनुसार दोनों ने )90 किलो टन से अधिक के भूमिगत आगविक परीक्षणों को रोकने 
तंथा प्रक्षेपास्त्रों पर नयी सीमा लगाने का निश्चय प्रकट किया। यह निश्चित किया गया कि 
शान्तिवृर्ण कार्यो के लिए किये गये विस्फोट इस आंशिक श्रतिबन्ध व्यवस्था की परिधि में नहीं 
आयेंगे। नये समझौते के अन्तर्गत दोनों पक्ष अपनी-अपनी प्रक्षेपास्त्र-व्यवस्था को 3 अक्टूबर, 977 
से 2 अक्टूबर, 978 के बीच एक बार और उसके उपरान्त पाँच वर्ष में एक बार एक स्थान से 


दूसरे स्थान पर स्थानान्तरित कर सकेंगे । यह कार्य परस्पर सूचना के आदान-प्रदान के अन्तर्गत 
ही किया जा सकेगा ॥॥ 


तन हर बबल्ए 


3 दिनसान (नई दिल्‍ली), 4 जुलाई, 976, पृ० 27। 
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लेकिन परमाणु-निरीक्षण के खतरे से दुनिया को बचाने के लिए इतनी ही सन्धि काफी 
महीं थी, अतः जून 976 में एक नयी धारा जोड़कर इस सन्धि को अधिक लाभकारी बना दिया 
गया । अब दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हो गये कि परमाणु परीक्षण स्थल का निरीक्षण किया 
जा सकता है । 

(23) नवम्बर 977 का ब्रे झनेच प्रस्ताव--2 नवम्वर, !977 को अक्टूबर क्रान्ति की 
60वीं वर्षगांठ के अवसर पर ब्रेझनिव ने यह प्रस्ताव किया कि सभी देश एक अन्तर्राष्ट्रीय समझौते 
के अन्तर्गत परमाणु अस्तचरों का निर्माण एक साथ रोक दें। उन्होंने यह आग्रह भी किया कि , 
एक निश्चित अवधि के लिए न केवल सभी प्रकार के परमाणु अस्त्रों के परीक्षणों पर प्रतिबन्ध 
लगाया जाये वल्कि साथ ही शान्तिपूर्ण कार्यों के लिए किये जाने वाले परमाणु विस्फोटों को भी 
स्थग्रित किया जाय । 

(24) संयुयत्त राष्ट्र नि,शस्त्रीकरण सम्मेलन, 978--मई-जून, 978 भें संयुक्त राष्ट्र 
महासभा का एक अधिवेशन निः:शस्त्रीकरण के बारे में विचार करने के लिए विशेष रूप से आयो- 
जित किया गया | इसमें 20 देशों के शासनाध्यक्ष स्वयं आये । सोवियत विदेश मन्त्री ग्रोमिको ने 
अपने भाषण में ठोस मुद्दे उठाये---सभी तरह के परमाणु अस्बरों के उत्पादन को समाप्त करना; 
सभी किस्म के विनाशकारी अस्त्रों पर प्रतिबन्ध और उनके उत्पादन कौ समाप्त क रमने की दिशा 
में कदम उठाना; अधिक घिनाशकारी परम्परागत हथियारों को त्यागने का आश्वासन; आदि । 
भारत के तात्कालिक प्रधानमन्त्री मोरारजी देसाई ने अपने भाषण में घोषणा की -- “हमने अपने 
आप यह संकल्प लिया है कि हम परमाणु हथियारों का निर्माण नहीं करेंगे और न ही इन्हें कहीं 
से प्राप्त करेंगे 

(25) साल्ट-2 समझौता, !979--979 भें अमरीका और सोवियत संघ में साल्ट-2 
(5/7,-2) समझीते पर हस्ताक्षर हुए। इसके बाद इस सन्धि का दोनों देशों फी संसदों द्वारा 
अनुमोदन होना था । अमरीकी कांग्रेस इस पर विचार कर ही रही थी कि अफगानिस्तान में 
सोवियत संघ का हस्तक्षेप हो गया । राष्ट्रपति कार्टर ने इस हस्तक्षेप के विरोध में साल्ट-2.के 
अनुमोदन को स्थगित करा दिया और इस प्रकार एक गतिरोध की स्थिति आ गयी । 28 नवम्बर, 
980 को अमरीका द्वारा सोवियत संघ से 'साल्ट-2' पर नवीन वार्ता का प्रस्ताव किया गया, 
जिसमें इस सन्धि का पूनम्‌ ल्यांकत किया जा सके । ' 

(26) संयुक्त राष्ट्र निःशस्त्रीशरण सम्मेलन, | 98 2---नि:शस्त्रीकरण पर संयुक्त राष्ट्र महा- 
सभा के दूसरे अधिवेशन से स्पष्ट हो जाता है कि आज के विण्व में शस्त्रों की होड़ समाप्त करने 
और परमाणु अस्त्रों पर रोक लगाने के लिए लोकमंत प्रवल होता जा रहा है, लेकिन विश्व के दो 

' बड़े देश सोवियत संघ. और अमरीका का रवैया निःशस्त्रीकरण के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है । 
: द्वोनों देशों के प्रतिनिधियों ने संयुक्त राष्ट्र मंच से निःशस्त्रीकरण के लिए विश्व का भाद्धान तो 
* किया; लेकिन इस प्रएन पर दोनों में बुनियादी तौर पर कोई सहमति दिखायी महीं पड़ी, बल्कि 
दोनों ही देश शस्त्रों के संग्रह और परमाणु अस्त्र उत्पादन के लिए एक-दूसरे को दोपी उहराते 
रहे । सोवियत राष्ट्रपति ब्रेझनिव की परमाणु अस्त्रों का पहले प्रयोग न करने की घोषणा को 
महासभा के इस अधिवेशन की उपलब्धि कहा जा सकता है । लेकिन अमरीकी विदेश सचिव 
अलेक्जेण्डर हैग ने इसे सोवियत संघ का प्रचार मात्र कहकर इसके महत्व को कम करने का प्रयत्न 
किया । इस अधिवेशन में संयुक्त राष्ट्र के कोई 57 सदस्य देशों ने भाग लिया । 

भारतीय अधानमन्त्री स्व० इन्दिशा गांधी ने भारत को ओर से परमाणु अस्त्रों पर रोक 
लगाने के बारे में एक पाँच-सूत्री कार्यक्रम दिया जिसका संयुक्त राष्ट्र क्षेत्रों में बहुत स्वागत हुआ है । 

अधिवेशन $..५ .... सन्देश में श्रीमती गांधी ने कहा कि सभी परमाणु. शक्ति सम्पन्न शष्ट्रों 


अ रे ल्लीडे 
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को दुनिया को परमाणु युद्ध के खतरे से मुक्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। श्रीमती गाँधी का 
सन्देश विदेशमन्त्री नरसिहराव ने पढ़कर सुनाया ।” 

(27) रीगन-गोर्बाच्योब शिश्षर वार्ता, जेनेवा (नवम्बर !985)--अमरीकी राष्ट्रपति 
रोनाल्‍ड रीगन तथा सोवियत नेता मिखाइल गोर्वाच्योव के बीच [9-20 नवम्बर 985 को जेनेवा 
में शिखर वार्ता हुई । वार्ता का प्रमुख विचारणीय विषय निःशस्त्रीकरण था । पार्ता में इस बात पर 
सहमति हुई कि निःशस्त्रीकरण वार्ताओं की गति तेज की जाय। संयुक्त वक्तव्य में रीगन व 
गोर्बाच्योव द्वारा परमाणु युद्ध कभी न लड़े जाने की इच्छा व्यक्त करते हुए यन्त्र परिसीमन वार्ताओं 


ना 


में तेजी लाने, अन्तरिक्ष और प्रथ्वी पर हथियारों की होड़ रोकने के लिए दोनों देशों के बीच जनवरी 


: ]985 में हुए समझौते के आधार पर निशस्त्रीकरण सम्बन्धी वार्ताओं को आगे बढ़ाने पर सहमति 
प्रकट की गयी ।* 

(28) रूस के निरस्त्रीकरण प्रस्ताव का स्वागत--रूस के नेता गोर्बाच्योव ने धर्ष [986 
के आरम्भ में निरस्त्रीकरण के जो प्रस्ताव रखे थे उनका अनेक देशों ते स्वागत किया है । श्री 
गोर्बाच्योव ने तीन चरणों में निरस्त्रीकरण करने की एक दीघंकालीन समयबद्ध योजना रखी है 
जो निम्म है ।* 

प्रथम चरण में सोवियत संघ और अमरीका नाभिकीय हथियारों में आधी कटौती करेंगे । 
द्वितीय चरण में सभी नाभिकीय शक्तियाँ परमाणु हथियारों का परीक्षण बन्द करेंगी, और तीसरे 
चरण में शेप परमाणु हथियारों का पुरी तरह उन्मूलन कर दिया जायेगा । कई देशों नें गोर्वाच्योव 
के प्रस्तावों को सही दिशा में सही कदम बताया । पु 

(29) निरस्त्रीकरण पर विश्व सम्भेलन--न्युयाक में संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में 
निरस्त्रीकरण पर अगस्त 987 में विश्व सम्मेलन आरम्भ हुआ । भारत के विदेश राज्य मन्त्री 
नटवरसिह ने 53 देशों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में कहा कि विश्व का दायित्व है कि यह 
सैन्य प्रतिस्पर्दा को समाप्त कर विश्व को विनाण से बचाये । अमरीका ने इस तक॑ के आधार पर 
व इस मंच पर सोवियत संघ और उसके समर्थित देशों का वर्चस्व है, सम्मेलन का बहिष्कार 

या। है 

(30) सध्यम दूरी प्रक्षेपास्त्र सन्धि, 8 दिसम्बर 987--राष्ट्रपति रोताल्ड रीगन और 
सोवियत नेता गोर्बाच्योव ने 8 दिसम्बर, 987 को ऐतिहासिक मध्यम दूरी प्रक्षेपास्त्र सन्धि पर 
हस्ताक्षर किये । इस सन्धि से दो हजार आठ सौ से ज्यादा-कम और मध्यम दूरी वाले प्रक्षेपास्त्रों 
को समाप्त कर दिया जायेगा। पर कटौती तीन साल में होगी । सन्धि के प्रावधान के तहत 
अमरीका तीन वर्षों में 396 पशिंग, दो और कूजा परमाणु प्रक्षेपास्त्र यूरोप से हटा लेगा । ये 

- हथियार पश्चिमी, ब्रिटेन, इटली और बेल्जियम से हटाये जायेंगे । सोवियत संघ अपने 683 राकैट 
हठायेगा जिनमें 50 पूर्व जमंनी और चैकोस्लोवाकिया में तैनात हैं ।१ 
यह्‌ सन्धि आणविक निरस्त्रीकरण की दिशा में पहला कदम है । इतिहास में पहली बार 
ऐसा हुआ है कि शस्त्र नियन्त्रण की भाषा का स्थान शस्त्र कटौती ने ले लिया । 
ेल्‍ (3) शस्त्र भण्डार में कमी की गोर्बाच्योव ने एकतरफा घोषणा की--7 दिसम्बर, 988 
को संयुक्त राष्ट्र- महासभा को सम्बोधित करते हुए सोवियत राष्ट्रपति गोर्बाच्योव ने अपने सैनिक 


7 दिलसान, 4-0 जुलाई, 982, पृ० 29. द 
2 राजस्थान पत्रिका, 2] नवम्बर, 985, 

४ सोवियत नारो, नं० 3, सा 986, पृ० 2-3.. 
€.. 7९ पक्काट 5 ०वक्वांग,] ९८९३० 987, 9. 7. 
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और परम्परागत हथियारों में काफी हद तक कमी लाने की असाधारण घोषणा की । सोवियत 
नेता में कहा कि सोवियत सैनिकों तथा सैन्य सामान में भारी कमी करने के निर्णय के अन्तर्गत 
पूर्वी योरोपीय देशों, सोवियत यूरोप, मंगोलिया तथा एशिया से लाखों टैंक तथा सैनिक हटाये 
जायेंगे। गोबाच्योव ने कहा कि वे अपने संसाधन और शक्ति का उपयोग निरस्त्रीकरण पर करवा 
चाहते हैं ।* 

(32) रीगन-गोर्बाच्योव शिखरवार्ता, जून [988--जून 988 भें रीगन तथा गोर्बाच्योव - 
के मध्य मास्को में शिखर वार्ता सम्पन्न हुई। दोनों देशों के विदेशमन्धत्रियों ने भूमिगत परमाण 
विस्फोटों पर पावन्दी की साझा जाँच से सम्बन्धित एक समझौते पर हस्ताक्षर किये। इसके 
अतिरिक्त अन्तर महाद्वीपीय बैलेस्टिक मिसायलों के प्रक्षेपण पर एक-दूसरे को सूचना देने सम्बन्धी 
समझौते पर भी हस्ताक्षर हुए ग् 

(33) महासभा का निरस्त्रीकरण श्म्मेलन--25 जून, 988 को महासभा का निरस्त्री- 
करण सम्मेलन सम्पन्न हुआ। इस अवसर पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव पेरेज डी क्वेआर ने कहा 
कि मात्र दो देशों के वीच परमाणु परिसीमन समझौते से विश्व निरस्त्रीकरण का मार्ग प्रशस्त नहीं 
हो सकता है। निरस्त्रीकरण की प्रक्रिया में सभी देशों को शामिल होना चाहिए । यद्यपि महासभा 
किसी स्व प्तम्मत योजना पर सहमत नहीं हो सकी किन्तु इतना अवश्य है कि सम्मेलन से यह बात 
प्रकट हो गयी कि आज लगभग सप्नी देश परमाण यद्ध के भय से आतंकित हैं और इसकी 
सम्भावना को कम से कम करना चाहते हैं। 

(34) पेरिस में रासायनिक भरस्त्रों की पावन्दी पर कान्फ्रेन्‍्स--7 से !। जनवरी, 989 
तक फ्रांस की राजधानी पेरिस में विश्व के !40 देशों के प्रतिनिधियों मे एक कान्फेन्स में भाग 
लिया जिसमें रासायनिक हथियारों के निर्माण, भण्डारण तथा प्रयोग पर रोक लगाने पर विचार 
किया गया। सोवियत विदेश मन्त्री शिवर्दनात्जे ने घोषणा की कि वर्ष 989 के अन्त तक 
सोवियत संघ रासायनिक अस्त्रों को मष्ठ करने का काम आरम्भ कर देगा । अरब लीग और 
गुटनिरपेक्ष देशों के इस प्रस्ताव को कि रासायनिक अस्त्रों के साथ-साथ परमाणु अस्त्रों को भी 
नष्ट किया जाना चाहिए, अमरीका ने अमान्य कर दिया । 

जिष्कर्ष --एक ओर विश्व की महाशक्तियाँ हथियारों की कटौती की बात करती हैं तथा 
. दूसरी ओर इनका उत्पादन और विक्रय प्रतिवर्ष बढ़ता- जा रहा है। स्टाकहोम पीस रिचर्स 
इन्स्टीट्यूट के अनुसार 988 में विश्व में 34 अरब डालर के हथियारों का व्यापार हुआ | यह 
राशि यदि छोटे हथियारों की बिक्री के साथ जोड़कर देखी जाये तो गतवर्ष से अधिक है । एस. 
आई. पी. आर. आई. ने हाल ही में प्रकाशित अपनी वापिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में इस तथ्य पर भी 
गोर किया है कि तीसरी दुनिया के देश अब कम हथियार खरीदते लगे हैं । !984 में जहाँ उन्होंने 
कुल विक्रय के 08 प्रतिशत हथियारों के क्रय पर व्यय किया. वहीं 988 में यह प्रतिशत घटकर 
6 प्रतिशत. रह गया है। यद्यपि महाशक्तियों में हथियारों की प्रतिस्पर्दधा कम हुई है, तथापि उनके 
हथियारों के उत्पादन व विक्रय में कोई कमी नहीं आयी है । इस सर्वेक्षण के अनुसार विश्व में 
सोवियत संघ हथियारों का सबसे बड़ा निर्यातक है। इसने कुल विक्रय का 38 प्रतिशत निर्यात 
किया दूसरा बड़ा निर्यातक अमेरिका है जिसने 28 प्रतिशत हथियारों की बिक्री की | इन दोनों 
महाशक्तियों ने छोटे ग्राहकों के साथ सम्बन्ध स्थिर बनाये रखे हैं। वे हथियारों की विक्री आर्थिक 
लाभ के लिए नहीं, बल्कि राजनीतिक कारणों से करते हैं। विक्री में तीसरे स्थान पर चीन है । 
इसने अपने कुल विक्रय का 90 प्रतिशत अंश अरब देशों व पाकिस्तान को दिया । फ्रांस व ब्रिटेन 


7 राजस्थान पत्रिक्ता, 8 दिसम्बर, [988., 
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क्रमशः चौथे व पाँचवें बड़े निर्यातक हैं। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि गत वर्ष वेचे गये हथियारों 
का 6 5 प्रतिशत छः देशों--मिद्र, भारत, इराक, सऊदी अरब, इजराइय व सीरिया ने खरीदा । 

लंदन के अन्तर्राष्ट्रीय सामरिक अध्ययन संस्थान ने कहा है कि अमरीका और सोवियत 
संघ यूरोप से लघु और मध्यम दूरी के परमाणु प्रक्षेपास्त्र हटाने की संधि करते हैं (7 दिसम्बर, 
87) फिर भी महाशक्तियों के निजी शस्त्रागार में लगभग ,500 परमाणु हथियारों की प्रतिवर्ष 
वृद्धि हो रही है । “987-88 में सैनिक सन्तुलन” विषयक इस प्रकाशन में बताया गया है कि 
पिछले वर्ष अमरीका ने ,000 हथियार बनाये और सोबियत संघ ने 4 हजार । अमरीका के 
पास कुल 3,300 परमाणु आयुध हैं जबकि रूस के पास 0,800 हैं ।* 

हथियारों का व्यापार ही एक ऐसी आधिक शाखा रह गई है जिसमें सबसे अधिक विकास 
दर देखने में आ रही है | हालांकि पिछले वर्षों में संसार में सब जगह आधिक तंगी बढ़ी है, पर 
सैनिक खर्च घटने की जगह औसतन 2 प्रतिशत वापिक की दर से बढ़ते ही गये हैं। हर देश केवल 
हथियार ही नहीं चाहता, सबसे आधुनिक, शक्तिशाली और अचूक हथियार चाहता है। स्टॉकहोम 
पीस रिसर्च संस्थात का मानना है कि इस प्रवृत्ति का अर्थ यही है कि अब दूसरों को भय दिखाकर 
हमला करने से दूर रखने के लिए नहीं बल्कि स्वयं हमला करने के लिए अस्त्र-शस्त्र जमा किये 
जाने लगे हैं। यह खतरा भी बढ़ता जा रहा है कि केवल सैनिक कारणों से नहीं, राजनीतिक 
उद्देश्यों से भी हथियारों का प्रयोग हो सकता है । 

निःशस्त्रीकरण के लिए रूस और अमरीका में वार्ताएँ चलती हैं, किन्तु आखिर ये वार्ताएँ 
सफल क्यों नहीं हो पातीं ” निःशस्त्रीकरण थार्ताओं के लम्बे इतिहास से निम्नलिखित तथ्य 
उभरते हैं : 

() निःशस्त्रीकरण की तत्परता और राजनीतिक विश्वास की भावना में घनिष्ठ 
सम्बन्ध है। 

(2) निःशस्त्रीकरण सम्बन्धी किसी भी समझौते से यह सुनिश्चित रहना चाहिए कि 
शक्ति के ढाँचे में कोई बुनियादी परिवर्तन नहीं होगा । 

(3) किसी भी निः:शस्त्रीकरण सन्धि पर सभी बड़ी शक्तियों के हस्ताक्षर अपेक्षित हैं । 

(4) निःशस्त्रीकरण समझोते की क्रियान्विति के लिए हस्ताक्षरकर्ताओं में सदाशयता और 
पारस्परिक विश्वास आवश्यक है । ; . 

(5) निःशस्त्रीकरण वार्ताओं की सफलता की अन्य प्रमुख शर्त राजनीतिक स्थायित्व है।* 

हाल ही में यूरोपीय देशों की राजधानियों में परमाणु अस्त्र के विरोध में होने वाले प्रद- 
शंन में लोगों का बड़ो संख्या में शामिल होना यह साबित करता है कि अणु युद्ध के खतरों के 
प्रति यूरोपवासी सजग हो गये हैं । लम्दन, रोम और ब्रुसेल्स में पाँच लाख से भी अधिक लोगों के 
जुलूस की एक ही माँग थी, “हमें विध्वंस की ओर न ले जाओ, पश्चिमी यूरोप में परमाणु अस्त्रों 
का प्रसार रोको ।” इस बार तो ऐसे लोग भी निःशस्त्रीकरण को बल देने के लिए घर से निकल 
पड़े थे जिन्होंने गत तीस वर्षों में किसी प्रदर्शन में भाग लेने के लिए घर से बाहर कदम नहीं 
रखा था ।? - 
7 प्रतियोगिता दर्षण, जनवरी 988, पृ० 529 । ह॒ 


* भहेन्रकुमार, अम्तर्राष्ट्रीय राजनोति के सेद्धान्तिक पक्ष, 977, पृ० 460-6। 
+ दिनसात, !5-2] लबम्बर, 98, पृ० 30 
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वस्तुतः निःशस्त्रीकदीरेीण के लिए अनिवार्यता है अन्तर्राष्ट्रीय लोकमत को जागृत 


प्रश्त 
. सम्पूर्ण निःशस्त्रीकरण के पक्ष का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए । इसकी क्या सम्भाव- 

नाएँ हैं ? 
(एप्रंपव्थाए छक्षायांआ8 #6 ९88४९ 0ि' ६04 भात ००7फ्ञोह6 तांड्राप्राध्माशा,. शाह 

... 876 78 907059605 ? 

2. निःशस्त्रीकरण से आप क्‍या समझते हैं ? द्वितीय महायुद्ध के पश्चात्‌ किये गये निःशस्त्रीकरण 
के प्रयत्नों का इतिहास बताइए ।' 
एव 00 ए०ा एावशडाशाव 9ए $क्कप्रक्षाशा? ? 968७098 8 ण७रीि०णा(8 7808 
क्षीश' (6 8९००१ ए0०0 फ़ध्वा' 

3. संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा निःशस्त्रीकरण की समस्या सुलझाने के प्रयासों का आलोचनात्मेक 


वर्णन कीजिए । 
एजा०ल्बी।ए (68७758 6 ९078 प्रा्वव8 9ए ध्राढ एग्रा80 'रद्रा।00$ ॥] 80]ए॥8 ॥॥6 
फकाकाहला ती कंध्थायाब्रा शा 
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[+णश० ा5ना9$] 








प्रसिद्ध फ्रांसीसी दाशंनिक तथा लेखक जीन जैब्स रूसो ने आज से 200 वर्ष पहले लिखा 
था, “मनुष्य रवृतन्त्र पैदा हुआ है, पर हर जगह वह जंजीरों में जकड़ा हुआ है ।/” अपनी इस 
सूक्ति में रो ने शोषण तथा असमानता के बन्धनों में जकड़े हुए जनसाधारंण की स्वतन्त्र होने 
की और स्वाधीनता, आजादी तथा समानता का बेहतर जीवन प्राप्त करने की आकांक्षा को व्यक्त 
किया था। वास्तव में, अनेक सामाजिक विचारक तथा राजनीतिक आन्दोलन बहुत समय 
से मनुष्य को उन जंजीरों से मुक्त कराने का, जिनमें वह जकड़ा रहा है, उन्हें उन अधिकारों का 
उपभोग करते हुए देखने का प्रयत्न करते रहे है जिन्हें रूसो स्वाभाविक, अभिन्‍तर तथा अविभाज्य 
समझते थे । 

- अधिकार सामाजिक जीवन की अनिवाये आवश्यकताएँ हैं जिनके बिना न तो व्यक्ति 
अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकता है और न ही समाज के लिए उपयोगी कार्य कर सकता 
है। अधिकारों के बिना मानव जीवन के अस्तित्व की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। राज्य 
का सर्वोत्तम लक्ष्य व्यक्ति के व्यक्तित्व का पूर्ण विकास है, इस कारण राज्य के द्वारा व्यक्ति को 
कतिपय सुविधाएँ प्रदान फी जाती है और राज्य के द्वारा व्यवित को प्रदान की जाने वाली इन 
बाहरी सुविधाओं का नाम ही अधिकार है । 

अमरीकी तथा फ्रांसीसी क्रान्तियों के पश्चात्‌ मानव अधिकारों की जो घोषणा हुई उसके 
द्वारा मानव के महत्वपूर्ण अधिकारों को स्वीकार किया गया। सन्‌ 794[ ई० में अमरीकी 
कांग्रेस को दिये गये सन्देश में अमरीका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने चार स्वतन्त्रताओं पर बल दिया 
धा--माषण तथा विचार अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता, घम्मं तथा विश्वास की स्वतन्त्रता, अभाव से . 
स्वत्तन्वता तथा भय से स्वतन्त्रता--ये सभी अधिकार विश्व में हर स्थान पर सभी को प्राप्त होने 
भाहिए । अट्लाण्टिक घाटेर से लेकर द्वितीय महायुद्ध समाप्त होने के पूर्व अनेक सम्मेलनों मे मित्र 

* राष्ट्रों के द्वारा.मानवीय अधिकारों तथा आधारभूत स्वतन्त्रताओं पर बार-बार बल दिया गया । 

विश्व, शान्ति तथा सुरक्षा को बनाये रखने के लिए एक अन्तर्राष्ट्रीय संगठन बनाने के 
आधमिक सुझाव 944 में डंबाटंन ओवस सम्मेलन में स्वीकार किये गये थे। उस समय यह 
कल्पना नही की गयी थी कि मानव अधिकारों तथा मुलभूत स्वतन्त्रताओ के सम्मान को बढ़ावा 
तथा प्रोत्साहन देने को इस प्रत््तावित संगठन का एक बुनियादी उद्देश्य निर्धारित किया जाये। 
लेकिन जब दुसरे महायुद्ध के बाद 945 में संयुक्त राष्ट्र संघ का घोषणा-पत्र तैयार करने के 
लिए सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन हुआ तो सोवियत संघ के प्रतिनिधि मण्डल की पहलकदमी पर हो 
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घोषणा-पत्र तैयार करने वालों ने मानव अधिकारों तथा मूलभूत स्वतन्त्रताओं के सम्मान से 
सम्बन्धित प्रावधानों की आवश्यकता को स्वीकार किया था । 


संयुक्त राष्ट्र संघ तथा मानव अधिकार 
(एरएएए० ए्र&770र8 8४० फ्रएणाश 5 एा0प्ल78) 


संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में मानव अधिकार सम्बन्धी पृथक्‌ घोषणा तो नहीं शामिल है 
लेकित चार्टर में अनेक स्थानों पर मानव अधिकारों का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। मानव 
अधिकारों को राज्यों के बीच संगठित सहयोग स्थापित करने तथा संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर 
उद्देश्यों फो क्रियान्वित करने के लिए आवश्यक समझा गया । संयुक्त राष्ट्र. संघ के चार्टर में मानव 
अधिकार के सम्बन्ध में निम्नलिखित सन्दर्भ मिलता है: 

() घार्टर की प्रस्तावना में, “मानव के मौलिक अधिकारों, मानव के व्यक्तित्व के 
गोरव तथा महत्व में, तथा पुरुष एवं स्त्रियों के समान अधिकारों में” विश्वास प्रकट किया 
गया है । 

(2) अनुच्छेद ! के अन्तर्गत चार्टर के उद्देश्य का वर्णन इस प्रकार किया गया है-- 
“मानव अधिकारों के प्रति सम्मान को बढ़ावा देना, तथा जाति, लिंग, भाषा या घर्म के बिता 
किसी भेदभाव के मुलभूत अधिकारों को बढ़ावा देना तथा प्रोत्साहित करना ।” 

(3) अनुच्छेद 3 में सहासभा के “द्वारा, “जाति, लिग, भाषा या धर्म के भेदभाव के 
बिना सभी को मानव, अधिकार तथा मौलिक स्वतन्त्रताओं की प्राप्ति में सहायता देना” की 
व्यवस्था है । 

(4) अनुच्छेद 55 में यह प्रावधान है कि संयुक्त राष्ट्र संघ “जाति, लिग, भाषा अथवा 
धर्म के भेदभाव के बिना सभी के लिए मानव अधिकारों तथा मौलिक स्वतन्त्रताओं को” बढ़ावा 
देगा । 

(5) अनुच्छेद 56 में उपबन्ध है कि सभी सदस्य राज्य मानव अधिकारों तथा मानव 
स्वतन्त्रताओं की प्राप्ति के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ को अपना सहयोग प्रदान करेंगे । 

(6) अनुच्छेद 62 के अन्तर्गत आधिक औौर सामाजिक परिपद्‌ के द्वारा “सनी के लिए 
मानव अधिकारों तथा मौलिक स्वतन्त्रताओं के प्रति सम्मान की भावना बढ़ाने तथा उनके पालन 

' के सम्बन्ध में सिफारिश करने” की व्यवस्था है । हि 
संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में पहली बार मानव अधिकारों तथा मौलिक स्वतन्त्रताओं 
की सुरक्षा पर बल दिया गया है। चार्ट के अन्तगंत संयुक्त राष्ट्र संघ को मानव अधिकारों के 
सम्बन्ध में केवल भोत्साहन देने का ही अधिकार है, कोई कार्यवाही करने का अधिकार नहीं है । 
चार्टर के अन्तर्गत मानव अधिकारों तथा मौलिक स्वतन्त्रताओं का केवल उल्लेख है परन्तु इतकी 
कोई व्याख्या नहीं की गयी है। वास्तव में, चार्टर इस सम्बन्ध में राष्ट्रों के मध्य सहयोग को 
अधिक आवश्यक मानता है। संयुक्त राष्ट्र संघ कार्यक्रमों का उद्देश्य जाति, लिंग, भाषा अथवा 
धर्म के भेदभाव के बिना सब लोगों के मानव अधिकारों तथा मूल स्वतन्त्रताओं में वृद्धि धा 
तथा उनके प्रति सम्मान का भाव जगाना है। 
सानव अधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा 
(ए्गपशर$58ा, 978ट,6786770व 67 प्रणश०७७ एाठपरा8) 

संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में मानव अधिकारों के आदर्श को स्वीकार करने के पश्चात्‌ 
संयुक्त राष्ट्र के 'नानव अधिकार आयोग! (ए. 7९, एणएण्गांड्श्रणा गा सण्णाव्या स85) को 
मानव अधिकारों के मूलभूत सिद्धास्तों का मसविदा तैयार करने का कार्य सौंपा गया। लगभग तीन 


कप 


व् तर 
घर्षों के प्रयत्नों के बाद 'मानव अधिकार आयोग ने मानव अधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा 
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(एफरलडइब 00ण०ग्राव0म ता सणाथा (रांट्ठ॥/5) , का मसविदा तैयार किया, इस.मसविदे को 
सभा ने कुछ संशोधनों के साथ 0 दिसम्बर, ।948 को सर्वेसम्मति से स्वीकार . कर लिया। 
मानव अधिकार घोषणापत्र में प्रस्तावना सहित 30 अनुच्छेद , हैं। इस घोषणापत्र में सं केवल 
मागरिक तथा राजनीतिक अधिकारों का बल्कि सामाजिक तथा आधिक अधिकारों का भी पहली 
' बार प्रतिपादन किया ग्रया आर्थात्‌' “काम करने के और समान काम के लिए समान परारिश्रमिक 
पाने के अधिकार का, ट्रेड यूनियनों में संगठित होने के अधिकार का, विश्वाम तथा सामाजिक 
भरण-पोपण के अधिकार का, शिक्षा के तथा सांस्कृतिक. गतिविधियों में भाग लेने के अधिकार .- 
-का, जीवन के अधिकार का, विचार, धर्म, शान्तिपूर्वक सभाएँ करने तथा संगठन बनाने की 
स्वतन्त्रता आदि का । | 
सारी दुनिया की जनता जानती है कि 30 घाराओं वाली यह घोषणा लोकतान्तरिक तथा : 
समाजवादी शक्तियों के बढ़े हुए प्रभाव के अन्तगंत और मानव अधिकारों तथा लोकतन्‍्त्र की रक्षा 
के लिए व्यापक जनसाधारण की सशक्त कार्यंवाहियों के फलस्वरूप ही स्वीकार की गयी थी । 
इसकी प्रस्तावना में “मानव जाति की जन्मजात गरिमा और सम्मान तथा अधिकार 
'पर बल दिया गया है। घूँकि यह घोषणा राष्ट्र संघ की महासभा के प्रस्ताव के रूप में स्वीकार 
की गयी थी, इसलिए इसकां कानुनी रूप से बाध्य करने वाला कोई स्वरूप नहीं है । 
30 अनुच्छेदों वाला यह घोष॑णापत्र इस प्रकार है 
अनुच्छेद . सभी मनुष्य जन्म:से स्वतन्त्र हैं और अधिकार और मर्यादा में समान हैं | उनमें 
विवेक और बुद्धि है, अतएवं उन्हें एक-दूसरे के साथ भ्रातृभावयुक्त व्यवहार रखना 
चाहिए । ॥ 
अनुच्छेद 2, प्रत्येक व्यक्ति बिना जाति, रंगे, लिंग, भाषा, धर्म, राजनीतिक . अथवा सामाजिक 
उत्पत्ति, जन्म अथवा किसी दूसरे प्रकार के भेद्नाव के इस घोषणा में व्यक्त किये 
हुए सभी अधिकारों ओर स्वतन्त्रताओं का पात्र है। इसके अलावा किसी स्थान ' 
अथवा देश के साथ जिसका, वह व्यक्ति नागरिक है, राजनीतिक परिस्थिति के 
आधार पर भेद मंहीं' किया जायेगा, चाहे वह स्वतन्त्र हो, संरक्षित हो अथवा 
स्वशासनाधिकार से विहीम हो; अथवा अन्य प्रकार से अत्प-प्रभु-हो । 
अनुच्छेद 3. प्रत्येक व्यक्ति को जीवनं, स्वाधीनता और सुरक्षा का अधिकार है । 
अनुच्छेद 4. कोई व्यक्ति 'दासता या गुलामी में नहीं रखा जां सकेगा। दासता और दास- 
व्यवहार सभी क्षेत्रों में सवेथा निषिद्ध होगा । 
अनुच्छेद 5. किसी व्यक्ति को ऋूर या अमानुष्रिक दण्ड नहीं दिया जायेगा और म उसके साथ 
....  -अपमानजनक बरतांव किया जायेगा । 
अनुच्छेद 6, भ्रत्येक' व्यक्ति को अधिकार होगा -कि वह सर्वत्र कानन के' अधीन व्यक्ति माना 
जाये | े 
अनुच्छेद 7. कानून के सामने सभी समान हैं .और किसी भेदभाव के विना कामुन को सुरक्षा 
* के अधिकारी हैं।' यदि इस घोषणा के विरुद्ध भेदनीति मुलक आचरण किया जाये 
या किसी को ऐसे आचरण करने की प्रेरणा दी जाये तो उस अवस्था में सब समान 
. रुप से रक्षा के अधिकारी हैं। | 
अनुच्छेद 5. प्रत्येक व्यक्ति को संविधान या कानन द्वारा प्राप्त मौलिक अधिकारों को भंग करने . 
वाले कार्यों के विपरीत राष्ट्रीय न्यायालयों से समक्ष संरक्षण पामे का अधिकार 
- “.. होगा। 
अनुच्छेद 9, किसी व्यक्ति को अवहिति गिरफ्तारी, कैद अथवा निष्कासन न हो सकेगा । 
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अनच्छेद 20. प्रत्येक व्यक्ति को स्वतन्त्र और निष्पक्ष न्यायालय द्वारा अपने अधिकारों और 


अनुच्छेद 


अनुच्छेद 


अनुच्छेद 


, 


87, 


कतेंग्यों के तथा अपने विरुद्ध भारोपित किसी अपराध के निर्णय के लिए उचित 
ओर खले आम तरीके से सुने जाने का पूर्णेत” समान अधिकार है । 
() प्रत्येक व्यक्ति जिस पर दण्डनीय अपराध का आरोप है, तब तक निर्दोष 
समझा ,जायगा, जब तक उसे खुले आम मुकदमे द्वारा, जिसमें उसे अपने को 
निर्दोष प्रमाणित करने के लिए उचित सुविधा प्राप्त रही हो, भपराधी सिद्ध नहीं 
किया जाता । 
(2) जो अपराध, अपराध करने के समय किसी राष्ट्रीय अथवा अन्तरोप्ट्रीय कानून 
के अनुसार दण्डनीय नहीं था, उस (अपराध) के लिए अपराध के बाद बने हुए 
कानुत द्वारा किसी व्यक्ति को दण्डित नहीं किया जा सकता । जो सजा अपराध 
करने के समय कानून के अनुसार वैध थी उससे अधिक श्वजा बाद के बने हुए 
कानून के मन्तव्य के अनुसार नहीं दी जा सकेगी । 


- किसी की भी कौट्म्बिक, गाहुंस्थिक और पत्न-व्यवहार की गोपनीयता में मनमाना 


दखल नहीं दिया जायेगा और न उसके सम्मान और ख्याति पर आघात पहुँचाया 
जायेगा । 


« ([) प्रत्येक व्यक्ति को अपने राज्य की सीमा के भीतर आवागमन और निवास 


की स्वतन्त्रता का अधिकार होगा । 
(2) प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी देश को, जिसमें उसका भी देश सम्मिलित है, 
छोड़ने का अधिकार है और अपने देश में लौट जाने का अधिकार है । 


« () प्रत्येक व्यक्ति को प्रतारणा से बचने के लिए किसी भी देश में आश्रय तेने 


और सुख से रहने का अधिकार है । 
(2) अराजनीतिक अपराध अथवा संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्यों एवं सिद्धान्त के विरुद्ध 
होने वाले कार्यों के फलस्वरूप मूलतः दण्डित व्यक्ति अधिकार से वंचित रहेंगे। 


« [क) प्रत्येक व्यक्ति को राष्ट्रीयता का अधिकार है । 


(ख) कोई व्यक्ति अपनी राष्ट्रीयता से मनमाने ढंग से वंचित नहीं किया जा 


सकेगा ओर उसको न ॒राष्ट्रीयता परिवर्तन करने के मान्य अधिकार से ही वंचित 
किया जायेगा । 


. (4) वयस्क अवस्था वाले पुरुष और स्त्री को जाति, राष्ट्रीयता अथवा धर्म की 


सीमा के बिना विवाह करने और परिवार स्थापित करने का अधिकार 

प्राप्त है। उन्हें विवाह करने का, वैवाहिक जीवन में ओर वैवाहिक सम्बन्ध 
विच्छेद के समाम अधिकार प्राप्त हैं । है 

(2) विवाह के इच्छुक दम्पति की पूर्ण स्वतन्त्रत! और स्वीकृति पर विवाह सम्पन्न 

होगा । 

(3) परिवार समाज की नैसगिक एवं मौलिक सामूहिक इकाई है और उसे समाज 

ओर राज्य द्वारा संरक्षण प्राप्त करने का अधिकार है । 

(() प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं अथवा दूसरों के साथ सम्पत्ति रखने का अधि- 

कार है । 


(2) कोई भी अपनी सम्पत्ति से मनमाने तौर पर वंचित नहीं किया जा सकता । 


. प्रत्येक व्यक्ति को विचार, अनुभूति तथा धरम स्वतन्त्रता का अधिकार आप्त है ! 


इस अधिकार के अन्तगंत अपने धर्म या मत को परिवतंन करने की स्वतन्त्रता 


के 
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और अपने धर्म और मत का उपदेश, प्रयोग, पूजा और परिपालन सर्वंसाधारण के 
सामने अथवा एकान्त में करने की स्वतन्त्रता सम्मिलित है । 

भनुच्छेद 9. प्रत्येक व्यक्ति को मत और विचार व्यक्त करने की स्वतन्त्रता प्राप्त है। इसके 
अन्तर्गत स्वेच्छा से मत स्थिर करने और किसी भी भौगोलिक सीमा और 
माध्यम से विचार ओर सूचना मांगने, प्राप्त करने और देने की स्वतन्त्रता सम्मि- 
त्ित है। है 

अनुच्छेद 20. () प्रत्येक व्यक्ति 'को शान्तिपूर्ण ढंग से एकत्रित होने और सभा करने की 
स्वतन्त्रता है । कक 
(2) किसी व्यक्ति को किसी संस्था में सम्मिलित होने के लिए घिवश नहीं किया 
जायेगा। 

अनुच्छेद 2, (।) प्रत्येक व्यक्ति को अपने देश के प्रशासन में स्वतन्त्रतापूर्वक निर्वाचित प्रति- 
निधियों द्वारा भाग लेने का अधिकार है । 
(2) प्रत्येक व्यक्ति को अपने देश की सरकारी सेवा में पहुँचने की समान सुविधा 
का अधिकार है। 

४; (3) लोकमत ही प्रशासन के शासनाधिकार का आधार 'होगा। यह लोकमत 
निश्चित अवधि के बाद और सही तौर पर किये गये चुनावों द्वारा प्रकट होगा । 
ये चुनाव स्वंत्ताधारण के समान मताधिकार से और गुप्त मतदान द्वारा अथवा 
इसी प्रकार की किसी स्वतन्त्र मतदान प्रक्रिया के द्वारा सम्पन्न होगे । 


अनुच्छेद 22, प्रत्येक व्यक्ति समाज का सदस्य होने के माते, साम्राजिक सुरक्षा का अधिकार 
रखता है और राष्ट्रीय अयत्त और अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग के द्वारा एवं प्रत्येक राज्य 
के संगठन और साधन के अनुसार आधिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों 
को जो उसके यौरव और व्यक्तित्व के स्वतन्त्र विकास के लिए आवश्यक हैं, प्राप्त 
करने का अधिकार रखता है। है 

अनुच्छेद 23, (।) प्रत्येक व्यक्ति को काम करने, जीविका के लिए पेशा चुननें, काम की उचित 
एवं हा परिस्थितियाँ प्राप्त करने और वेकारी से सुरक्षित रहने का अधि- 
कार है | 


(2) प्रत्येक व्यक्ति को बिना भेदभाव के समान काम के लिए समान वेतन पाने 

का अधिकार है। 

(3) प्रत्येक व्यक्ति को अपने कारये के लिए उचित और अनुकूल ,पारिश्रम्रिक पाने 

का अधिकार है, ताकि अपनी और अपने परिवार की मानवीय प्रतिष्ठा के अनुकूल 

पत्ता कायम रखना सुनिश्चित हो सकें और साथ ही यदि आवश्यक हो तो सामा- 

जिक संरक्षण के अन्य साधन भी प्राप्त हो सके । 

(4) अत्येक व्यक्ति को अपने हितों की रक्षा के लिए श्रम संघ (ट्रेड यूनियन) कायम 

करने और उसमें सम्मिलित होने का अधिकार प्राप्त है । 

अनुच्छेद 24. प्रत्येक व्यक्त को विश्वाम झौर अवकाश का अधिकार है । साथ ही साथ काम के 
बे समुचित निर्धारण और अवधि के अनुसार सवेतन छुट्टियों का अधि- 
कार है । 

& भेंगुच्छेद 25, () प्रत्येक व्यकित फो एक ऐसा जीवन-स्तर कायम करने का अधिकार है जो उसके 
ओर उसके परिवार के स्वास्थ्य एवं सुख के लिए पर्याप्त हो । इसमें भोजन, वस्त्र, 

निवास स्थान, चिकित्सा की सुविधा तथा आवश्यक समाज सेवाओं की उपलब्धि 

ओर बेकारो, बीमारी, शारीरिक असमर्थता, वैधव्य, वृद्धावस्था या काबू के बाहर 

परिस्थितियों के कारण जीविका के साथ-साथ, का हास सम्मिलित है । 

(2) प्रत्येक माता तथा शिशु के मातृत्व और शिश्‌ फी विशेष देखभाल और सहा- 

यता भाप्त करने का अधिकार है। सभी बच्चे, चाहे वे विवाहित दम्पति की 

सनन्‍्तान हों अथवा जारज हों, समान रूप से सामाजिक संरक्षण का उपभोग करेंगे | 
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अनुच्छेद 26. () अत्पेक व्यक्ति को शिक्षा पाने का अधिकार है। शिक्षा कम से कम प्रारम्भिक 

॥ ओर मौलिक अवस्था में निःशुल्क होगी। प्रारम्भिक शिक्षा अमिवाय होगी । तक- 
नीकी (टेक्नीकल) और व्यावसाथिक (कमर्शियल) शिक्षा की सामान्य उपलब्धि 
की व्यवस्था की जायगी और योग्यता के आधार पर उच्च शिक्षा सभी समान 
रूप से प्राप्त कर सकेंगे । * 


, (2) शिक्षा का लक्ष्य मानव व्यक्तित्व का: पूर्ण विकास और मानव अधिकारों एवं 
मौलिक स्वतन्त्रताओं की प्रतिष्ठा बढ़ाना होगा शिक्षा द्वारा सभी राष्ट्रों भौर जातियों 
एवं धामिक समूहों में सदृभाव, सहिष्णुता और मैत्री की अभिवृद्धि की जायेगी 
हे शान्ति कायम रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यों को शिक्षा द्वारा बढ़ाया 
जायेगा । 

(3) माता-पिता को अपनी सन्‍्तान के लिए शिक्षा के प्रकार को चुमने का अधि- 
कार है। हे 
अनुच्छेद 27, () प्रत्येक व्यक्ति को समाज के सांस्कृतिक जीवन में स्वतन्चतापूर्वक भाग लेने, व 
कलाओं का आनन्द लेने और वेधानिक विकास से लाभान्वित होते का अपि- 
कार है । 
(2) प्रत्येक व्यवित को अपने किसी भी वंधानिक, साहित्यिक अथवा कलात्मक 
$ति के फलस्वरूप प्राप्त सैनिक एवं भौतिक हितों के संरक्षण का अधिकार है। 
अनुच्छेद 28, प्रत्येक व्यक्ति ऐसी सामाजिक और अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था का अधिकारी है, जिससे 
इस घोपणा में निदिष्ट अधिकारों और स्वतन्त्रताओं की पूर्ण प्राप्ति हो सके । 
अनुच्छेद 29, (!) समाज के प्रति प्रत्येक व्यवित के कुछ ऐसे कतंव्य हैं, जिनसे उसके व्यक्तित्व 
का स्वतन्न एवं पूर्ण विकास सम्भव है । 
(2) अपने अधिकारों एवं स्वतन्त्रताओं का उपभोग करने में प्रत्येक व्यक्ति को उन 
सीमाओं के भीतर रहना होगा, जो कानून द्वारा इस उद्देश्य से निर्धारित की गयी 
हैं कि दूसरों. के अधिकारों और स्वतन्त्रताओं का अपेक्षित सम्मान एवं प्रतिष्ठा हो 
सके और जनतान्त्रिक समाज में नैतिकता, सार्वजमिक शान्ति तथा जनकल्याण के 
हेतु समुचित आवश्यकताओं की पूर्ति हो सक्रे । न एवं 
(3) उन अधिकारों और स्वतत्त्रताओं का संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्यों एवं - 
सिद्धान्तों के विरुद्ध किसी भी दशा में प्रयोग न किया जाये । मर 
अनुच्छेद 30. इसी घोषणा-पत्र में दिये गये किसी भी आदेश के ऐसे अर्थ न लगाये जायें जिससे 
किसी राज्य को समूह अथवा व्यक्ति को किसी ऐसे , काम में लगाने या करने के 
अधिकार मिले जिसका इस घोपषणा-पत्र में वर्णित अधिकारों और स्वतन्त्रताओं में 
से किसी को नष्ट करने का उद्देश्य हो।.. «४ * 
इस घोषणा-पत्र को 'मानवत्ताबाद का दसकल' कहा गया है। चाह्स मलिक के अनुसार 
यह घोषणा-पतन्न केवल प्रस्ताव मात्र न होकर" संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर फा अंग है ।' श्रीमती 
रुजवेल्ट ने इस घोषणा-पत्र को समस्त मानव समाज के मेगनाकार्टा (४४8740०879) का नाम : 
है दिया । पामर एवं पक्षिन्स के शब्दों में, “यह घोषणा केवल आद्शों का प्रतिपादन है, कानुनी रूप 
: से बाध्य करने वाला कोई समझौता नहीं है; परन्तु यह एक महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय दस्तावेज है । 
ै | सानव अधिकारों का अन्तर्राष्ट्रीय बिल 
तारछाराप&प7075, छाप, 67 प्ातध4छ एठप्रा8) हा 
संयुवत् राष्ट्र संघ की स्थापना के समय से ही मानव अधिकारों के अन्तर्राष्ट्रीय बिल के 
लिए कार्य आरम्भ हो गया था । इसी उदेश्य से साधारण सभा ने मानव अधिकार ह आयोग को 
दो श्रसंविदाएँ तैयार करने का काम सौंपा--एक, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारों के सम्बन्ध 
में तथा-दूसरा, आधिक, सामाजिक एवं सांस्क्ृतिक अधिकारों के सम्बन्ध में। इन प्रसंविदाओं का - 
आशय मानव अधिकारों की और अधिक स्पष्ट व्या्या करना तथा उनके पालन कारवाने की 
व्यवस्था करता था। इन प्रसंविदाओं का उद्देश्य यह था कि साधारण सभा वी स्वीकृति के पश्चात 
इन्हें सदस्य राज्यों के.सम्मुख सन्धिपत्र के रूप में * “ जायेगा तथा जो राज्य इस पर हस्ता- 
ही जिन +- हु 


| श्र ्‌ 
प्रद्ा++ ५ हैं: ९ हि 4 की गलजी% कर मल रन पक 
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क्षर कर देंगे उन पर ये बाध्यकारी रूप से लागू होंगे । हस्ताक्षर करने वाले राष्ट्रों को अपने-अपने 

देश में आवश्यक फानून बनाने तथा उन्हें लागू करने की व्यवस्था करनी होगी। 706 दिसम्बर, 

966 को अपने प्रस्ताव के द्वारा साधारण सभा ने मानव अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय प्रसंवि- 

दाओं को राज्यों के हस्ताक्षर तथा पुष्टि के लिए प्रस्तुत किया, जिनमें अनेक मानव अधिकारों तथा 

मूल स्वतन्त्रताओं की अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा की व्यवस्था की गयी है। इन अन्तर्राष्ट्रीय प्रसंविदाओं 

में तीन प्रसंविदाएँ इस प्रकार है : े 
() नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय प्रसंविदा ([0श7060- 

गो (0एछक्ाक्षा। ० (जी 070 एणपण्ध पराढ्ा5) | 


(2) आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारों सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय प्रसंविदा (7- 
लिताबनांगातों 00एशागा। गा ए०णाणरांए, 5098 भाव 0०0०! पा870) । 
(3) राजनीतिक अधिकारों सम्बन्धी-प्रसंविदा की वैकल्पिक व्यवस्था (09#079 ?0- 
(0०8 60 [06 िब्याह्ा/णात्थों 00एगाक्यां 00 (१ राव 00॥॥02 205) । 
मानव अधिकारों का उल्लंघन : यथार्थ स्थिति 
(श०.&77०२ 07 म्रएशव47ए शराछपपा : &07047 7077070) 
यों तो मानवता की दुह्ाई देकर नागरिकों के मूलभूत अधिकारों की बात अनेक सरकारों 7 
की तरफ से उठी है लेकिन अधिसंख्य इस क्षेत्र में अपनी दोगली नीति के कारण असफल रहीं । 
यहाँ तक कि लोकतन्‍्त्री अमरीका तथा ब्रिटेन भी इस क्षेत्र में अपने राष्ट्रीय हितों के कारण 
अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पेर मानव अधिकारों की रक्षा के लिए ठोस सफलताएँ हासिल नही कर पाये । 
अपने यहाँ लोकतन्त्री ढाँचें की कायम करते हुए ब्रिटेन मे अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर असीमित शोपण 
किया । ब्रिटेन के भृतधुर्व विदेश मन्त्री डॉँ० आवेन ईरान में हो रहे अत्याचार के बारे में मानते थे 
कि घहाँ उनके देश के लिए 'मानवाधिकार' मुद्दे-से ईरानी तिल” ज्यादा महत्वपूर्ण है। अमरीका 
- की नव-उपनिवेशवादी नीतियाँ पहले ही काफी बदनाम हो चुकी हैं, इसके. बावजूद भभी तक 
उसकी मानवाधिकार नीति में एकरूपता नहीं पायी जाती । रूस के विरुद्ध , अमरीकी प्रशोंसन 
मानवाधिकार हनन के मुद्दे को लेकर बोलता है, किन्तु साम्यवादी चीन में इस प्रश्त को लेकर 
वह राजनीतिक चुप्पी साधे हुए है। इसके अलावा, साम्यवादी देशों में तो मानव अधिकार की 
धारणा ही दूसरी हैं जो लोकतल्त्र मे उसकी रक्षा से तालमेल नहीं रखती । वैसे भी कुल मिलाकर 
साम्यवादी देशों में मानवाधिकार हनन' की यथाथेता को चकारा नहीं जा सकता । भफ्रो-एशियाई 
तथा लातीनी अमरीका के अधिसंख्य देशों में तानाशाही शासन है जिस कारण वहाँ की सरकारों 
तथा शासकों से इस सम्बन्ध में अधिक अपेक्षा रखना व्यथ्थं है । 
इसे विडम्ब्नना ही कहा जायेगा कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग का कार्यक्षेत्र उसकी 
आयु बढ़ने के साथ ही संकुचित होता जा रहा है । वह अपने उस उद्देश्य को प्राप्त करने में प्रायः 
विफल रहा है जिसके लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने उसका गठन किया था । यह एक तथ्य है कि 
आज समूचे विश्व में मानव अधिकारों का व्यापक स्तर पर हनन हो रहा है किन्तु मानवाधिकार 
आयोग कुछ पक्षपात रपटें प्रकाशित करने के अलावा कुछ नहीं कर पाया है। आयोग की विफलता 
सम्भवतः उतनी नही अखरती जितना अखरने वाले यह तथ्य हैं कि वह अब तक सही बात को 
कहने का साहस भी नही जुटा पाया । 32-सदस्यीय भायोग का मत है कि इजराइल, दक्षिण अफ्रीका 
भोर चीले ही ऐसे देश है जो यातना देने, विरोधियों को कुचलने और राजनीतिक शत्रुओं को बन्दी 
बनाने को नीति पर लगातार चल रहे हैं ! उसने न केवल उन हजारों लोगों को अनदेखा किया है 
जिन्हें ईरान, सोवियत संघ और इण्डोनेशिया में अपनी राजनीतिक गतिविधियों के कारण ह॒त्याओं 
समेत तरह-तरह की शारीरिक यातनाएँ भोगमी पड़ रही हैं बल्कि इस तथ्य को भी नजरअन्दाज 
कर दिया कि विश्व भर में सो से भी अधिक ऐसे और देश भी हैं जहाँ की सरकारें किसी म किसी 
रूप में मानवाधिकारों का हनन कर रही हैं । 
इस सन्दर्भ में “अमनेस्टी इण्टरनेशनल” की भसानवाधिकार के सम्बन्ध में प्रकाशित रपटें 
कई महत्वपूर्ण तथ्य सामने लाती हैं। रपट में कहा गया कि दिसम्बर 984 में स्वीकृत मानवा- 
घिकार घोषणा-पत्र के बावजूद विश्व के अधिसंख्य देशों में मानवाधिकारों का उल्लंघन किया 
जा रहा है। सभी बड़ी सरकार और विभिन्न राजनीतिक विचारधारा समूहों से सम्बद्ध देश मानवा- 
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धिकारों का हनन करते रहे हैं। 982 की रपट के अनुसार विश्व के 20 देशों में (मानवा- 
घिकार आयोग के अनुसार कुल तीम देशों में) मानवाधिकारों का हनन हो रहा है। कई देशों में 
राजनीतिक बन्दियों को उन पर मुकदमा चलाये बिना वर्षों तक जेल में रखा जाता है। कहीं-कहीं 
पर राजनीतिक बन्दियों को बिजली के झटके देकर यातना दी जाती है। कई देशों के शासक अब 
भी कोड़े लगाने और हाथ काट लेमने जैसे अमानवीय दण्ड देते हैं । रपट के अनुसार बंगला देश में 
0 से !5 हजार के बीच राजनीतिक बन्दी थे; इण्डोमेशिया में 55 हजार से एक लाख के बीच 
राजनीतिक बन्दी हैं । वियतनाम में सैकड़ों लोगों को 'पुननिरीक्षण' शिविर में बलातू रखा जा रहा 
' है। अफ्रीकी देशों में रोडेशिया, गिनी, दक्षिण अफ्रीका और इथयोपिया ऐसे देश हैं जहाँ राजनीतिक 
कार्यकर्ताओं को बिना मुकदमा चलाये नजरबन्द रखा जा रह है| इराकी जेलों में राजनीतिक 
अभियुक्तों को धीमा जहर दिया जाता है। दो ऐसे अभियुक्तों की इंगलैण्ड में डॉक्टरी जाँच होने 
पर उनके शरीर में थेलियम विष की बहुत मात्रा पायी गयी । कुल मिलाकर एमनेस्टी' की ताजा . 
रपट यह स्पष्ट करती है कि मानवाधिकारों की दुहाई देने वाले दुनिया के लगभग सभी शासक 
गिरोह न केवल राजनीतिक प्रतिस्पद्धियों पर वरत हर असहमत नागरिक पर अत्याचार करने में 
एक से बढ़कर एक हैं ! हा 


मानवाधिकार रक्षा में सक्रिय गर-सरकारी अन्तर्राष्ट्रीय संगठन : आशा की किरण 
00-0४ 28. ऐएरएहारी२2770)357, 077208]स२8/577075: 7प्तछ् 07१ प्र0ए४) 


संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के सचिवालय को प्रतिदिन सैकड़ों शिकायतें मिलती 
हैं। सचिवालय इन शिकायतों का सारांश तैयार करता है और वर्ष में एक ब।र अमरीका, फ्रांस, 
सोवियत संघ, लाटीन अमरीका और अफ्रीकी देश के प्रतिनिधि विचार करते हैं। इन पाँच 
प्रतिनिधियों की सिफारिश पर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार अनुभाग का एक उपायोग एक गुप्त 
बैठक में सम्बद्ध देश के आचरण पर विचार करता है। इस उपायोग को एक गैर-सरकारी संगठन 
कहा जा सकता है क्योंकि इसके अधिसंख्य सदस्य स्वाधीन व्यक्ति होते हैं । यह उपयोग अपनी 
सिफारिश 32-सदस्यीय आयोग के पास भेजता है जिसके सभी प्रतिनिधि सरकारी होते है और 
जो अपने देशों तथा गुटों को देखते हुए फैसला करते हैं । इस आयोग में उन देशों का बहुमत है 
जहाँ मानवाधिकारों का आये दिन हनन होता रहता है । यह कोई कम आश्चये की बात नहीं है 
कि आयोग ने शायद ही कभी तीसरी दुनिया और सोवियत ग्रुट के देशों के विरुद्ध मानवाधिकार 
हनन की शिकायतें घुती हों; उगांडा के ईदी अमीम का मानवाधिकार हनन के आरोप से बच 
जाना इसीलिए तो सम्भव हो पाता है कि सोवियत संघ उनकी पीठ पर है | यही कारण रहा है 
कि आयोग को मानवाधिकार हनन के दोषी तीन देश--इजराइल, दक्षिणी अफ्रीका और चीले ही 
दिखायी पड़ते हैं । हे 

इतना सब कुछ होते हुए भी विश्व के हर कोने में बसे बुद्धिजी वियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं 
राजनेताओं आदि ने मानवाधिकार रक्षा के लिए आवाज बुलन्द की है। भले ही वह आदशेंवादी 
नारों को उठाकर अपने कतिपय हितों की पूर्ति के लिए ऐसा कर रहे हों । यह भी उल्लेखनीय है 
कि मानव कितना ही स्वार्थी हो कुछ अंश तक वह आदर्शवादी भी होता है और इसी आदर्शवादिता 
की चमक से आकर्षित होकर अनेक गैर-सरकारी अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों का निर्माण हुआ है जिन्होंने 
ईमानदारी से मानव अधिकारों की रक्षा के लिए प्रयत्न किया है। ये संगठन ही अनेक लोगों की 
आशा की किरणें हैं । हे 

इस क्षेत्र में 7742, 952 तथा 96। में स्थापित क्रमशः इृष्टरमेशनल लीग फॉर 
हा सन राइट्स, इण्टरनेशनल कमीशन ऑफ ज्यूरिट्स तथा एमनेस्टी इण्टरनेशनल नामक अस्तर्रा- 
ष्ट्रीय संगठन प्रमुख हैं । इसके अतिरिक्त, संयुक्त राष्ट्र संघ की विशिष्ट एलेन्सियाँ बकिंग ग्रुप ऑफ 
दि कमीशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, मास्को हू मन राइट्स कमेटी, दि कमीशन आँफ दि चर्चेज आफ 
इण्टरतेशनल एफेयर्स ऑफ दि वलड कौसिल ऑफ चर्चेज, दि पॉलिटिकल कमीशन ऑफ जस्टिस 
एण्ड पीस तथा दि इण्टरनेशनल कमेटी ऑफ दि रेडक्रास के नाम भी उल्लेखनीय हैं । 

उक्त सभी संगठन प्रर-सरकारी हैं तथा मानवाधिकार रक्षा के बारे में ठोस कदम उठाये 
जाने की इनसे ज्यादा अपेक्षा अनेक कारणों से की जाती है। 


प्रथम, कोई भी सरकार वर्तमान जटिल अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में टूसरी सरकार के साथ 
इस मुद्दे को लेकर अपने राष्ट्रीय हितों की बलि नहीं चढ़ा सकती | द्वितीय, गेर-सरकारी संगठन 


हि 
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होने के नाते, जहाँ भी मानव अधिकारों का हतन हो रहा है, उस देश की सरकार की आलोचना 
ये वेहिचक कर सकते है । तृतीय, अगर कोई लोकतन्त्री सरकार साहस करके अत्याचारी शासन की 
आलोचना करती है तो आलोचक राष्ट्र को राजनीतिक हस्तक्षेप करने वाला करार दिया जाता 
है। अमरीका द्वारा रूस तथा पूर्व यूरोप के साम्यधादी देशों में मानव अधिकारों के हनन की बात 
उठाने पर ऐसी ही प्रतिक्रिया हुई है। इन कारणों से गैर-सरकारी संगठत राजनीतिक पूर्वाग्रह से 
मुक्त होकर वेहिचक अपनी राय जाहिर करने भें ज्यादा सक्षम होते हैं । 

मानवाधिकार रक्षा में कार्यरत इन संगठनों के कार्यों का स्वरूप लगभग एक जैसा है । 
विश्व के विभिन्न देशों में हो रहे मानव अधिकारों के हनन सम्बन्धी जानकारी इनके अन्तर्राष्ट्रीय 
केन्द्रों पर एकत्र की जाती है। समाचार-पत्रों, पत्रिकाओं, शोध, पत्रिकाओं की मदद से आवश्यक 
सूचनाएँ एकत्रित की जाती हैं । इन जानकारियों का सत्यापन किया जाता है । इनके प्रतिनिधि 
प्राप्त जानकारी की सच्चाई की जाँच के लिए सम्बन्धित देशों की यात्रा करते हैं। अनेक देशों की 
सरकारें अपनी 'छवि' की अधिक खराब न होने देने के लिए उक्त संग्रठनों के मिशन की थात्राओं 
की स्वीकृति देती हैं। 972 में ईरान, [973 में स्पेत तथा चीले, 974 में दक्षिण कोरिया 
तथा 975 भें युगोसलाविया ने इस प्रकार की स्वीकृतियाँ दी थीं। मानव अधिकारों के हनन को 
रोकते के लिए इन गैर-सरकारी अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा अपीलें जारी की जाती हैं। अनेक 
रिपोर्टो तथा पुस्तिकाओं के प्रकाशन के माध्यम से- विश्व लोकमत को ये मानवाधिकार रक्षा के 
पक्ष में मोड़ने का प्रयास करते हैं । . 

इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि मानवाधिकारों की रक्षा में इनका महत्व- 
पूर्ण योगदान रहा है । अनेक शासकों ने इनकी रिपोर्टों तथा अपीलों से प्रभावित होकर अत्याचारी 
प्रवृत्तियाँ कम की हैं, अनेक जानें बची हैं, कई कैदी छोड़े गये हैं तथा जब-तब मत्याचारी शासक 
टे भी हैं । १३ 
हे उक्त उपलब्धियों के बावजूद उनकी असफलताएँ भी कम नहीं हैं। इनके सदस्यों की 


. संख्या काफी नहीं है । केवल विशिष्ट वर्ग के लोग ही इनसे जुड़े हुए हैं । विश्व के विभिन्‍न-भागों 


में ये संगठन अपनी शाखाएँ स्थापित करने में असफल रहे हैं। विशेषकर तीसरी दुनिया तथा 
साम्यवादी देशों में जहाँ मानवाधिकार हनन ज्यादा है, इनकी शाखाएँ कम हैं। इससे इन्कार 
नहीं किया जा सकता कि इन गैर-सरकारी संगठनों में पश्चिमी झुकाव भी है । इल संगठनों की 
प्रचार सामग्री में पश्चिमी उदारवाद को भी वैचारिक तौर पर घसेड़ा जाता है। , 

निष्कषं --पामर तथा पकिन्स ने ठीक ही लिखा है कि “विश्व के कुछ ही भागों में मानव 
अधिकार तथा आधारभूत स्वतन्त्रताएँ वास्तव में सुरक्षित हैं, अधिकांश क्षेत्रों में तो अभी इनका 
कोई अर्थ नहीं है ।”” 

मानव अधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा के पीछे कोई बाध्यकारी तथा कानूनी शक्ति 
नहीं है, फिर भी यह घोषणा स्पष्ट तथा मिश्चित रूप से राज्यों के सम्मुख एक नैतिक आदर्श 
प्रस्तुत करती है। इस घोषणा ने अनेक राज्यों के संविधानों तथा कानुनों के साथ-साथ अन्त- 
रष्ट्रीय समझौतों को भी प्रभावित किया है। 


प्रश्त 


. . मानव अधिकार तथा मूलभूत स्वतन्त्रताओं से आप क्या समझते हैं ? क्या एक संप्रभु राष्ट्र 


को इन्हें मानने के लिए बाध्य किया जा सकता है ? 
काका १0 एइ०ए पातश्ाब्रात 99 परप्राबत डाक. शात एप्रारतक्रालांतं +7०९00775 ? 
(.ब 8 80/थरंहा ॥३6 98 ०णाएथा४१ (0 788960 (शा ? 
2. संयुक्त राष्ट्र संघनव मानव अधिकार” पर एक निबन्ध लिखिए । रे 
जगरा6 था 2४४०७ ० गा, ऐर, 0ल्‍7" ॥चत पस्प्ताक्षा रि2॥0 


22 


अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में नैतिकता की भूमिका 


[70॥.६6 08 ४088५ ॥्र ।शाहरा0४00/8. 208॥09] 





अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में सवेत्र शक्ति (209०7 प्राभाां८िषाथध07) का प्रयोग, बल-प्रयोग 
तथा युद्ध, हिसा आदि तत्व दृष्टियोचर होते है। राष्ट्रों में कहीं-कहीं पर तो इतने अधिक मतभेद 
दिखलायी देते हैं कि वे एक-दूसरे के विरुद्ध प्रचार, जासूसी तथा जातिवध जैसे जघन्य अपराधों 
का भी सहारा लेते नहीं चूकते । आपाधापी और शक्ति संघर्ष की इस राजनीति को नियन्त्रित 
कसे किया जाये ? 

इस सम्बन्ध में प्राचीन काल से दो दृष्टिकोण प्रचलित हैं । पहला दृष्टिकोण इस बात पर 
बल देता है कि राज्य को सर्देव अच्छे, नैतिकता की दृष्टि से उचित तथा वैध साधनों का ही 
प्रयोग करना चाहिए। दूसरा दृष्टिकोण यह मानता है कि प्रेम और युद्ध में अनुचित, अवैध और 
बुरे साधनों का प्रयोग करने में संकोच नहीं करना चाहिए। प्राचीन भारत में इसी आधार पर 
युद्धों के दो भेद किये. जाते थे--धर्मेयुद्ध और कूट्युद्ध । धर्मयुद्ध में नैतिक नियमों का पूरा पालन 
किया जाता था । किन्तु कूटयुद्ध में सब प्रकार की धोखेधड़ी और छल कपट के प्रयोग की अनुमति 
थी, नैतिक नियमों का पालन करना आवश्यक नहीं था । कौटिल्य ने कहा है कि शक्तिशाली होने 
पर ही धर्मयुद्ध करता चाहिए । ५ 

अन्तर्राष्ट्रीय चेतिकता कया है ? 
(फ्प्त&7 ॥8 पर शराप&प्प0प6, ॥/072 677४ १) 


नैतिकता से अभिप्राय है--ओचित्य व अनिल जाया अस्छाई व चुरा सम था अच्छाई व बुराई परे विचार 
करते हुए ओऑर्चरंण करना | अच्तरप्ट्रीय नतिकता से तीत्पय है कि राष्ट्र कतिपय नैतिक मुंत्यों _ 


का पालले करेते हुए इस जगत में वही कार्य करे जो करने योग्य (उचित) हों: « वहतत: अन्त: 
राष्ट्रीय नेतिकता उतने मानदण्डों एवं मुल्यों का संकलन है जिनका दुसरे राष्ट्रों से व्यवहार करते 
समय पालन करना राष्ट्र एवं अन्तर प्ट्रीय समुदाय अपरिहाये समझते. हैं ।7 नैतिकता कतिपय 
मूल्यों का संग्रह है ।” मनोवैज्ञानिकों ने मुल्यों को दृष्टिकोण” तथा अभिलाषाएँ” बतलाया है ।* 
“भच्छाई', सच्चाई! तथा “यथार्थ क्‍या है, इसका निर्णयकर्ता स्वयं व्यक्ति और उसकी अन्त- 
रात्मा है। इसके विपरीत, समाजशास्त्री कहते हैं कि “जिसे सभी अच्छा मानते हैं, उसे अच्छा 
कहा जाना चाहिए! (शक 90477 ४० 66) | इस रूप मे 'अच्छाई” का निर्धारण परम्परा, 
विचार तथा पुरातन मान्यताओं से होता है। नैतिकता के बारे में मनोवैज्ञानिक विचार का उदय 
यूनान के सोफिस्टों की खोज है जिसे आगे चलकर हॉब्स, बेन्थम तथा ब्रिटिश उपयोगितावादियों 
ने भी अपना लिया। इसके विपरीत, समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण अनुदारवादी विचारकों की ४ 


खोज है । ध 


4 “*पदयाब्राणाबं लगंएघ 0 प्रातत्रा।जए एणाशंब( 006 डाज्रातशात$ 3960 ए्रएट5 जांगा 98007- 
डाथवा25 भातं गिलितन्वाेगानं 7 /क्माट8॥008 ॥72 ९ए ०एड्ठा। 00 १९6  फक्षाः 7208008 जी 
श्ववणी गाल" 
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द्फ 


४ 'अस्तर्राष्ट्रीय राजनीति में नैतिकता की भूसिका | 4< 


मैतिक मूल्यों के बारे में वैज्ञानिक दृष्टिकोण यह है कि--जो भी अपरिहाय॑ है उसे 
स्वीकार किया जाना चाहिए ।7 
“अन्तर्राष्ट्रीय नैतिकता से अभिप्राय है--अन्तर्राष्ट्रीय मानदण्डों और मूल्यों का चह संग्रह 
जिसे राज्य आपसी व्यवहार में पालन करना अनिवाय समझते हों। ये मूल्य और मानदण्ड 
(१श ४८६ थ्षा्त ॥07779) चाहे राष्ट्रों की 'इच्छाएँ! और “अभिलापाएँ' हों अथवा चाहे सामाजिक 
परम्परा और रूढ़ि पर आधारित हों। यथार्थ -में ये मानदण्ड और मूल्य विज्ञान और तकनीकी 
विकास से अनवरत प्रभावित रहे .हैं और लगातार बदलते भी रहे.है ।““ किन्तु सही मायने में ये 
मानदण्ड किसी दार्शनिक स्वयंभू नैतिक नियमावली से एकदम भिन्‍न हैं। 
अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में नैतिकता की भूमिका पर विचार करते समय असली प्रश्न 
यथार्थवादी और आदर्शवादी दृष्टिकोण के अन्तर का ही हमारे सामने उपस्थित होता है। 
आदर्शवाद उन आदर्शों (मृत्यों) पर खड़ा है जो दाशंनिक दृष्टि से पुष्ट हैं और प्राथमिक महत्व 
के हैं जबकि यथार्थवाद शवित की प्रधानता मानकर चलता है और वह शक्ति को एक आदर्श की 
गरिमा से मण्डित भी कर देता है । 
वस्तुत: सामाजिक और राजनीतिक मामलों से आदर्शों को दूर रखकर कोई भी विचार 
नहीं चल सकता । सच्चाई यह है किकोई भी विज्ञान अपने आदर्शमुलक पहलू के बिना जीवित 
नहीं रह सकता । विशेषकर कोई सामाजिक विज्ञान तो आदर्शमुलक आधार के बिना बिलकुल 
जीवित नहीं रह सकता ।_ अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के बारे में यह बात राइनहौल्ड नेबुर, हरबर्ट 
बटरफील्ड और ई० एच० कार जैसे लेखकों ने बहुत पहले महसूस की थी। अुच्तर्रप्द्रीय-म॑ततिकता 
े किन महत्वपरण यह हे संकल्पता के तीन महत्वपूर्ण पहल हैं--एक तो यह कि राष्ट्रों को नैतिक भूल्यों के ध्येय की 
नया अन्न बढ़ना चाहिए । इस बात के विरुद्ध वेशक यह कहा जो सकता है कि अस्तित्व को खतरे में 
डालकर नेतिक मूल्यों के ध्येय की ओर बढ़ना वांछनीय नहीं हो सकता है । पर कम से कम अपने _ 
घरेलू क्षेत्र में राष्ट्र राष्ट्र _सैतिक. मुल्यों पर चल सकते है. ओर. इस- प्रकार अन्तराष्ट्रीय शान्ति और और 
टयवेस्था में अपना बगेयदान कर सकते हैं. अन्तर्राष्ट्रीय नैतिकता की संकल्पना का दूसरा पहल 
है राष्ट्रीय हितों की पारस्परिकता। राष्ट्रों को अपने को अमान में समायोजन या तालमेल पैदा करने 
पके उपाय तलाश करते चाहिए । सच पूछिए तो विभिन्न देशों के राष्ट्रीय हितों का मेल अस्तित्व 
रक्षा की सबसे बड़ी गारण्टी है। गुंधीजी,ने जब यह कहाकि एक राष्ट्र के ते का मानवजाति 
के बहुत: दिल के या बृहत्तर हित के साथ मेल बैठाया जा-..सकता- है _ तब उनका यही अधिश्राय था । प्रकार, 
बे वेवेकर लोग (एक शान्तिवादी ईसाई सम्प्रदाय) यह कहते हैं कि किसी राष्ट्र की विदेश 
नीति को अन्य राष्ट्रों के महत्वपूर्ण हितों का भी ध्यान/ रखना चाहिए तव उनका भी यही 


अभिप्नाय होता है। अच्तुर्राप्ट्रीय नैतिकता के वीसरे-पहलू-मे अत्याचार का विरोध जैसे सिद्धान्त" _ 


>आते है । है। 


वास्तव में न हे कि जहा हर 'हंग एक सास है बर वीरेस 'एक जोड़ नैतिकता का दसर 4५ नू-सें"अधिक 
महत्वपूर्ण है,। कारण यह हूँ कि ज्‌ 3 05322 878%03 3520: 3 728: सरा पहल एक आदर्श है और तीसरा एक साधन | 5 
पहला पहलू एक अपूर्ण स्थिति मात्र है |. 


बेयक्तिक' ओर 'राज्य' नैतिकता के सध्य अन्तर 
(०77%%एशघघरटए्ठ5 फर्प्रापप्टार ॥रज एएछ6, 8 छाए ह07& पर) 
अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के विद्यार्थी के सामने यह समस्या है कि क्या व्यक्तिवादी आचरण 
को निर्धारित करने वाली नैतिकता की अवधारणा राज्यों के आचरण-व्यवहार को भी निर्धारित, 
; कर सकती है ? एक तरफ काण्ट, जेफरसन ओर हल विल्सन जैसे अतिवांदी लेखक हैं जिनके 
मतातुसार व्यद्तिवादी और अच्तर्राष्ट्रीय नैतिकता के मानदण्ड एक समान हैं। दूसरी तरफ मेकिया- 





हा 
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वेली तथा हॉब्स जैसे लेखक हैं जो अन्तर्राप्ट्रीय नैतिकता के अस्तित्व को ही स्वीकार भहीं करते। 
यद्यपि अधिकतर लेखक और विचारक अन्तर्राष्ट्रीय नैतिकता के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं 
तथापि वे वैयक्तिक और असन्तर्राप्ट्रीय नैतिकता में अन्तर करते हैं और इस विषय पर मध्यम मार्ग 
का अनुसरण करते हैं । 


नैतिकता प्रायः सही व्यवहार को माना जाता है, किन्तु अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहार में सही 
व्यवहार! क्या है, यह जानना कठिन है। व्यक्ति, चाहे सामान्य व्यक्ति की हैसियत से कार्य करे 
अथवा राजनेता के रूप में, कतिपय नैतिक नियमों का अवश्य पालन करता है और सैद्धान्तिक 
दृष्टि से इन नैतिक नियमों की मर्यादा में अन्तर नहीं करता । .किन्तु व्यवहार में व्यक्ति से सम्ब- 
न्धित और राज्य से सम्बन्धित नैतिक नियमों में अन्तर किया जाता है। उदाहरण के लिए, यदि 
कोई व्यक्ति राजनेता के रूप में कार्य करता है तो राज्य के अस्तित्व की आवश्यकता के आधार 
पर कतिपय नैतिक नियमों से वह छूट पाना चाहेगा, ऐसी छूट जो कि वेयक्तिक हैसियत से वे 
कदापि प्राप्त नहीं कर सकते । ः 


आम आदमी राज्य से कतिपय परिस्थितियों में विशेष क्रिया की अपेक्षा करता है जबकि 
ऐसा ही कार्य कोई व्यवित करे तो उसे 'बुरा' माना जाता है। कलह की इच्छा (?087209) 
तथा अपने अधिकारों के लिए श्लाघा ($थाऋ 8552॥0०7) जैसे कार्य व्यवित के सन्दर्भ में माने 
जाते हैं जबकि राज्यों के परिप्रेक्ष्य में इसे आवश्यक ग्रुण माना जाता है। इसी प्रकार कानून को 
अपने हाथ में लेना, चोरी और ह॒त्या करना व्यवित के परिप्रेक्ष्य में बुरा माना जाता है जबकि ऐसे 
ही कार्य किसी राष्ट्र-राज्य के लिए अथवा राज्य द्वारा किये जायें तो उन्हें गुण मान लिया जाता 
है। कैवूर के शब्दों में, “जो कुछ हमें इटली के लिए करना चाहिए, उसे यदि हम अपने लिए 
करते हैं तो हम महानतम धूत हैं ।/7 

अन्तर्राष्ट्रीय नैतिकता : यथार्थवादी दृष्टिकोण 
तापषाफ्राराप&प70प, ॥॥072877"४ : 8787 &एर0430प) 

अन्तर्राष्ट्रीय नैतिकता के मुद्दे पर यथार्थंवादी विचारकों के दृष्टिकोण बड़े स्पष्ट हैं । मेकि- 
' यावेली तथा हॉब्स का अनुसरण करते हुए ये यथार्थंव्रादी यह मानते हैं. कि राजनीतिक कार्यों पर 
नैतिक दृष्टि से -विचार नहीं किया जा सकता। .()रधणव 458068 ध्वा& वर्षी8 ॥शेक्एक्षा। 0 
7०008] 8०/०॥) चूंकि राज्यों के व्यवहार व्यवहार .को...संच्ऋलित. करने वाले:सार्वभौमिक गेतिक .. 
नियमों का, अभाव है और राजनीति अन्ततोगत्वा अनैतिक किया है। (7]08 शा 70 एश्शि- 
इए शांत ग्राणवों ज़ांगलंफ९ए8 उलेण्ऐशा। ॥0 06 #थाीवशंत्पा छी शंधवां08,,,.2०१॥9 $ 
९8थातवो!ए 27 क्ाण॥। 4०शंज) हॉब्स ने लिखा है, “राज्य की सीमा से बाहर न तो नैतिकता 
का अस्तित्व है और न ही कानून का ।7 [06 ३5 गर्ल गरातबाए प0 89 0१० ॥6 
8८) राजनीति शक्ति का आश्रयस्थल है, न कि नैतिकता का। (?णां॥ं०8 8 [6 ध्योग 
ए0एथ', 70 ० 7098) अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के यथार्थवादी विचारक्‌ न्याय, शान्ति/ 
, औचित्य जैसे नैतिक सिद्धान्तों से हमें सचेत करते हुए कहते हैं कि ये नियम केवल भ्रमपूर्ण घारणाएं 
हैं।' विदेश नीति के सामान्य सिद्धान्तों और ध्येयों की घोषणा में इन नियमों का उल्लेख अवश्य 
किया जाता है किन्तु विदेश नीति के क्रियान्वयन में इनको सदैव भुला दिया जाता है। क्या हिटलर 
द्वारा राइमलैण्ड पर सैनिक आधिपत्य को शान्ति के औचित्य की दुह्ाई देकर नहीं किया गया ! 


अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में जब एक राष्ट्र कोई कदम उठाता है तो दुसरे देश उस कदम के 

. औचित्य पर नैतिकता की दृष्टि से विचार करते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर नैतिकता के कुछ 
मापदण्ड तथा व्यवहार के कुछ नियम हैं जिमके आधार पर एक देश के व्यवहार के प्रति दूसरे | 
देशों में प्रतिक्रिया होती है । विभिन्‍न लेखकों द्वारा इन नैतिक मान्यताओं का वर्णन किया गया है, 
जैसे वायदों का पालन, दूसरों का विश्वास, उचित व्यवहार, अन्तर्राष्ट्रीय विधि के प्रति सम्मान, 
अल्पसंख्यकों की रक्षा, एक राष्ट्रीय नीति के अभिकरण के रूप में युद्ध का बहिष्कार, आदि । 
मॉरगेन्याऊ के अनुसार, राजमर्मज्ञों को इन्हें याद रखना चाहिए, ताकि राष्ट्रों के .बीच सम्बन्ध 
अधिक शान्तिपूर्ण तथा कम कराजक बन सके ।* 


2 5 7 8 52 202 
3 च॒/ कर फटा (0 00 00 0प782०ए८३ जाता फतह त0ा78 गि 299 छ&8 ह0प्रांत 96 हाट्याँ 708768. 


कु 


अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में नेतिकता की भूमिका | 47 


मॉरगेन्याऊ का मत है कि “अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के विवेचन को दी अतिवादों से बचना 
चाहिए---(४) अन्तर्राप्ट्रीय राजनीति पर नैतिकता के प्रभाव के अतिमुल्यन से, तथा (7) राज- 
नीतिज्ञों और कूटनीतिज्ञों पर भौतिक शक्ति के प्रभाव को अस्वीकार करके नैतिकता के प्रभाव 
के अवमूल्यन से ।' राजमर्मजञों तथा राजतयज्ञों का, अपने वास्तविक भ्रयोजनों की चिन्ता कियि 
बिना, अपने कार्यों एवं प्रयोजनीं को नैतिक शब्दावली में उचित ठहराने का स्वभाव होता है । 
अतएव उन स्वार्थहीन एवं शान्तिपूर्ण अभिप्रायों, मानवीय ध्येयों तथा अन्तर्राष्ट्रीय आद्शों के 
दावों को ज्यों का त्यों सच मान लेना समान रूप से अशुभ होगा । यह पूछना उचित है कि क्या 
वे दावे (न्याय, शान्ति, औचित्य आदि) कार्यो के सही प्रयोजनों को छिपाने वाली विचारधाराएं 
मात्र हैं अथवा मैतिक -मानकों के आधार पर अन्‍्तराष्ट्रीय नीतियों के पालन की यथार्थ चिन्ता 
व्यवत्त करते है । 


मॉसरगेन्थाऊ ते राजनीतिक यथार्थवाद के छः सिद्धान्तों की चर्चा करते हुए चोथे सिद्धान्त 
में नैतिकता पर टिप्पणी की है । उनके दर्शन का एक तत्व यह है कि यद्यपि राजनीतिक यथार्थवाद 
नैतिकता के प्रति उदासीन नहीं है लेकिन फिर भी राज्य के क्रियाकलापों पर सा्वभौम नैतिक 
सिद्धान्तों को सावंभौम अवधारणाओं के रूप में लागू किया नहीं जा सकता ।? काल, स्थान और 
परिस्थितियों के अमुसार नैतिक सिद्धान्तों में आवश्यक संशोधन कर लेने चाहिए । मॉरग्रेन्थाऊ ने 
नैतिकता की अपनी अलग से एक परिभाषा गढ़ ली है जिसके अन्तर्गत वह राष्ट्रहित को सबसे 
ऊँचा दर्जा प्रदान करते हैं। उनका कहना है कि राजनेताओं को अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं एवं 
सावेलौकिक नैतिक सिद्धान्तों की कपेक्षा राष्ट्रहित की सुरक्षा पर अधिक ध्यान देना चाहिए । 
राष्ट्रहित की सुरक्षा करना राजनेताओं का सबसे बड़ा नैतिक धर्म -है। 


वस्तुत: यथाधंवादी और मेकियावेलियन विचारक यह मानते है कि अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों 

का परिचालन शवित के परिप्रेक्ष्य में होता है, नैतिकता के मानदण्ड व्यक्ति के लिए हैं न कि राष्ट्र- 

राज्यों के लिए । इसके विपरीत, आदर्शवादी विचारक यह मानते है कि व्यक्ति और राज्य दोनों 
पर नैतिकता की समान आचार संहिताएँ लागू होती हैं । 


मध्य युग में राजा अथवा राज्य द्वारा हत्या एवं जहर देकर अपने शत्रु को हानि पहुँचाने 
जैसे कार्यो को नैतिक दृष्टि से जघन्य अपराध माना जाता था। 745-325 की अवधि में 
वैनिस के गणराज्य ने विदेशनीति के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु लगभग दो-सौ लोगों की ह॒त्याओं का 
सहारा लिया था । किन्तु आजकल ऐसे कार्यो को ओचित्यपूर्ण नहीं माना जाता । शान्तिकाल में 
अनैतिक तरीकों द्वारा शत्रु के विनाश एवं संहार के कार्यो को अपराध माना जाता है। जैसे ही 
दो राज्यों में युद्ध समाप्त हो जाता है, शत्रु की हत्या एवं मारकाट बन्द कर दी जानी चाहिए। 
तेहरान सम्मेलन (द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद) जब स्टालिन ने चचिल से कहा कि जर्मनी के लगभग 
प्रचास हजार तकतीशियनों तथा सैनिकों को गोली से उड़ा दिया जाना चाहिए तो चचिल ने 
उत्तर दिया “ब्रिटिश संसद और लोकमत इस प्रकार के सामूहिक हृत्याकाण्डों को पसन्द नहीं 
करेगा ।” मैं यह नहीं चाहता कि मेरी और मेरे देश की प्रतिष्ठा इस प्रकार के कुकृत्य से 
कलंकित हो । ः है 
अन्तर्राष्ट्रीय विवादों के समाधान में साधन के रूप में युद्ध की निन्‍दा सर्वत्र की जाती है 
कित्तु फिर भी राण्ट्रों के मध्य युद्ध होते रहते हैं। परन्तु नैतिक/मानदण्ड उन्हें अपने कार्यो का 
ओचित्य सिद्ध करने के लिए बाध्य करते है। वे युद्ध की न्‍्यायपर्णता (7०४ एथा), (रक्षात्मक 
युद्ध! (0आं९० छा) आदि की चर्चा करते है। हे हा 
४ वर्षों पहले अमरीकी विदेश नीति के सन्दर्भ में इस प्रश्न पर विचार हुआ था कि विदेश 
नीति का क्रियान्वयन नैतिक मान्यताओं के आधार पर होना चाहिए अथवा राष्ट्रीय हितों के परि- 
मक्ष्य में । सन 720 से पूर्व फ्रेंच कान्ति के सन्दर्भ में जेफरसन और हेमिल्टन ने एक ग्रम्भीर 
बहस प्रारम्भ को कि अमरीका का क्या दृष्टिकोण होना चाहिए ? जेफरसन का मंत्र था कि फ्रांस 
की सहायता करना अमरीका का दायित्व है चूंकि फ्रेको-अमरीकन गठबन्धन अभी भी अस्तित्व में 


2 जद 740% ०22 

॥ वीशाड 3. /॥070च00 /20॥0/7% गाए मबागघ5ज ([963), 9 233. 
द 5, 8३ 5 है छू ग््ष ढ [ृ 

है. तट वा ्रोतायों ज्रांएथंफ्राटड एबनाए00 9९ ब7फ00ं 40 वीए बताए) 6 ४87९४ 0 सिटेर 250 07- 
च्रपरां॥0॥5. >-7क्षव,, 9. 40. 


हे 
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से मारा या घायल नहीं किया जा सकता, वध के लिए हत्यारों को किराये पर नहीं रखा जा 
सकता है। जनता के विरुद्ध कार्यवाही केवल तभी की जानी चाहिए जबकि सत्ताधारी को सामृ- 
हिक विद्रोह की सम्भावना हो । जहाँ त्तक सम्भव हो सके वहाँ तक शस्त्रहीन मागरिकों के शरीर, 
सम्पत्ति और संम्मान को क्षति नहीं पहुँचानी चाहिए। सेना से सम्बन्धित सभी बीमार और 
घायलों का संरक्षण और देखभाल होनी चाहिए। युद्ध में अणु बमों का प्रयोग पजित होना 
साहिए । 
निष्कर्ष--अन्तर्राप्ट्रीय नैतिकता के विषय में मोटे रूप से दो धारणाएँ प्रचलित हैं । यथार्य- 
वादी विचारकों के अनुसार राष्ट्रों के परस्पर सम्बन्ध शक्ति पर आधारित होते हैं। इनमें नेति- 
फेता को कोई स्थान प्राप्त.नहीं है । इसके विप्रीत, आदश्शवादी विचारकों का कहना है कि नैतिक 
नियमों का भुल्य केवल व्यक्ति के_ लिए ही.-चहीं अपितु राष्ट्रों के लिए भी है आज की बदली 
हुई परिस्थितियों में अन्तर्राष्ट्रीय_नैतिकता का महत्व निरन्तर घटता जा रहा है। थाम्पसम के 
शब्दों में, “अन्तरॉष्ट्रीय नैतिकता उसी दिन समाप्त हो गयी जब शेप पकतार हार गयी जब शेप संसार द्वारा स्वीकृति या 
अस्वीकृृति के लिए राष्ट्रीय उद्देश्यों को शुद्ध लक्ष्य-माना-गया-। 
हँम संभी इस तथ्य से परिचित हैं कि इजरायल मे नैतिकता की पूर्ण उपेक्षा कर तथा 
अमरीका की शह पर बेरुत (जून 982) में भीषण तरसंहार किया, हजारों को बेघर कर दिया, 
संकड़ों इमारतों और स्त्री, बच्चे, पंगु और बूढ़े सभी पर बम बरसाये। संयुक्त राष्ट्र संघ और 
विश्व लोकमत केवल मुक दर्शक बना रहा। 





- भरत 


. अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में नैतिकता के योगदान का मूल्यांकन कीजिए । 
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है । उनका कहना था कि चाहे हमारे राष्ट्रीय हित की दृष्टि से कोई लाभ न हो तब भी हमें अपने 
बचनों को निभाना चाहिए । दूसरी तरफ हेमिल्टन का कहना था कि विदेश नीति का भागंदशक 
हमारा राष्ट्रीय हित होता है, न कि नैतिक मान्यताएँ । किन्तु वर्षों बाद राष्ट्रपति वुडरों विल्सन 
की मान्यता थी कि यदि भौतिक हितों के परिप्रेक्ष्य में राष्ट्र की विदेश नीति का संचालन होता 
है तो यह एक खतरनाक बात होगी । नैतिकता के सिद्धान्त हमारे मार्यदर्शक होने चाहिए, न कि 
उपयोगिता (०४०००४७॥०9) ॥* 
भारतीय विदेश नीति के परिप्रेक्ष्य में जवाहरलाल नेहरू की विदेश नीति नैतिक मान्यताओं 
पर आधारित थी जबकि श्रीमती इन्दिरा गांधी की विदेश नीति यथाथ्थे राष्ट्रीय हितों पर आधा- 
रित है । नेहरू पंचशील प्रर बल देते थे जबकि इन्दिरा गाँधी मे शवित के आधार पर बंगलादेश 
की समस्या का निदान करने में तत्परता दिखायी । 
की अन्तर्राष्ट्रीय नैतिकता का संरक्षण 
(४4एटा70४४ 07 ॥एफ्राराप&परठार&ा, (07677९) 
अन्तर्राष्ट्रीय नैतिकता का संरक्षण का ? अन्तर्राष्ट्रीय परिवेश में निर्णयकर्ता आचरण 
के अन्तरष्ट्रीय मानदेण्डों का पॉलन क्यों करन है हैं ? बेस्तुत:-उसका कारण है कि उंन-निर्ण॑यकर्ताओं 
पर अनेक अन्तरंग और बहिरंग दवोव होते हैं। ये दबाव हैं ([) निर्णयकर्ताओं की अन्तरात्मा, 
(2) लोकमत, (3) विश्व समुदाय की भावना, (4) अन्तर्राष्ट्रीय विधि, (5) संयुक्त राष्ट्र संघ 
और उसके सामुहिक सुरक्षा सम्बन्धी प्रावधान । 
-अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में निर्णय लेने वाले अन्ततोगत्वा मनुष्य ही होते हैं। उनकी अच्त- 
या: होती हे और वे अर्वतिक आये करना नया रि वे अन॑तिक कार्ये करना न्‍्यायोजित नहीं मार्तते । स्टालिने ने चचिल से कहा' 
कि हिटलर की संबल सेनाओं की समस्त शर्वित .लगभग पचास हजार अफसरों तथा _तकनीशियतों 
पर निर्भर थी । यदि युद्ध के उपरान्त इनको घेर लिया जाता तथा इंन्हें गोली मार दी जाती वो . 
जमेनी की सैनिक शर्वित का उन्मूलन हो जाता.।! चचिल ने अत्यधिक कुद्ध होते हुए कहा “इसके 
स्‍थान पर कि मेरा अपंना तथां मेरे देश का,सम्मान ऐसी अपकीर्ति से मंलित हो, मैं अभी भौर 
यहीं स्वयं बाग में वाहर ले जाया जामा तथा स्वयं गोली द्वारा मारा जाना पसन्द कहूगा।. ' 
विश्व लोकमत-का भी राज्यों पर दबाव रहता. है, वे राष्ट्रीय और 0 पलक 7 
अप्रसन्न करके अनैतिक कार्य करने से हिचकिचाते हैं। युद्ध और शान्तिकाल में राज्य आसानी से 
हिल धर को उपेक्षा से घबरोंते हैं। आमतीर-से--कोई-राज्यश्नहीं-चाहव्य- कि विदेशों में 
77826).पर. आँच आये 





उसकी गरिमा ( का बेड - च्‌ आये ।. अही कारण था. कि. 'क्यूबा-संकट--के-समय--दाप्टर 
कनेडी में तत्का शकित- का-प्रयेग-करचा[-उजित नहीं समझा. संयुक्त राष्ट्रसंघ की सुरक्षा 
परिपद्‌ को भी अन्तरॉष्ट्रीय नैतिकता का संरक्षक भाना जाता है। 


अन्तर्राष्ट्रीय नैतिकता : कतिपय प्रचलित नियम 

(तगफाराप&प्र7008, 0४887 ; 'कऋरप'#ार एए7,85) 
अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की परिभाषा स्वयं अपने राष्ट्र की शक्ति को बनाये रखने तथा 
बढ़ाने और दूसरे राष्ट्रों की शक्ति को रोकने एवं घटाने के धनवरत प्रयत्न के रूप में की जाती 
१। यदि हम अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति को सैद्धान्तक आधार पर किये जाने वाले कार्यो की खतरा 
फे रूप में देखें, तो इसके अन्तर्गत मैतिकता सम्बन्धी प्रश्न उठते ही नहीं हैं । इस दृष्टि से अपने 
बरोधी राष्ट्रों की जनसंख्या, सेमानायकों एवं कूटनीतिज्नों का विनाश करना भी अन्तर्राष्ट्रीय राज- 
गति का उचित उद्देश्य होता है । 5 
इन सबके बावजूद भी अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में किसी न किसी प्रकार की नैतिकता 
अवश्य होती है । राजनीतिक लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु अमानुषिक कार्यों को अनुचित समझा जाता है, 
ग़ान्तिकाल में जन-समुह की हत्या को अनैतिक मात्रा जाता है। अन्तर्राप्ट्रीय नैतिकता का यहूँ 
ककाजा है कि यूद्धकाल में जन-साधारण को जीवन की सुरक्षा प्रवान की जाये । ऐसे साधनों से 
शत्रु के प्रायहरण करना वर्जित है जिनसे आवश्यक रूप से अधिक पीड़ा और कष्ट हो। हैग म्ियमों 
. के अनुसार इस दृष्टि से विष का तथा अनावश्यक हानि पहुँचाने वाले, 72 द्रव पदाय॑ 
डालने वाले हथियारों, अग्नि बाणों का प्रयोग वर्जित है। शत्रु द्वारा व्यवहार में लाये ५ वे 
पानी के जल स्रोतों, कुओं, पम्पों, नदियों को विषैला नहीं वम्ताया जा सकता । योड्धाओं को धोखे 
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से मारा या घायल नहीं किया जा सकता, वध के लिए हत्यारों को किराये पर नहीं रखा जा 
सकता है। जनता के विरुद्ध कार्यवाही केवल तभी की जानी चाहिए जबकि सत्ताघारी को सामु- 
हिक विद्रोह्ठ की सम्भावना हो । जहाँ तक सम्मव हो सके वहाँ तक शस्त्रहीन मागरिकों के शरीर, 
सम्पत्ति और सम्मान को क्षति नहीं पहुँचानी चाहिए। सेना से सम्बन्धित सभी बीमार कौर 
घायलों का संरक्षण और देखभाल होनी चाहिए । युद्ध में जणु वर्मों का प्रयोग धजित होना 
घाहिए । 
निष्कर्ष--अन्तर्राप्ट्रीय नैतिकता के विषय में मोटे रूप से दो घारणाएं प्रचलित हैं। यथार्थ 

वादी विचारकों के अनसार राप्ट्रीं के प्रसस्पर सम्बन्ध शक्ति पर आधारित होते हैं। इनमें नैति- 
फतां की फोई स्थान प्राप्त -तहीं है । इसके विपरीत, भादर्शवादी विचारकों का केहना है कि नैतिक 
"नियमों का सुल्य केवल व्यक्ति के_ लिए ,ही-बहीं. अपितु राष्ट्रों के लिए भी है बाज की बदली 
हुई परिस्थितियों में अन्तर्राष्ट्रीय नैतिकता का महत्व निरन्तर घटता जा रहा है। थाम्पसने के 

शब्दों में, “अन्तराप्ट्रीय नंतिकता उसी दिन समाप्त हो गयी जब शेष संसार द्वारा स्वीकृति या 
धस्वीकृृति के लिए राष्ट्रीय उद्देश्यों को शुद्ध लक्ष्य माना गया-।--....---- 3 9 2 

हे हम सेंभी इस तथ्य से परिचित हैं कि इजरायल ने नेतिकता की पूर्ण उपेक्षा कर तथा 
अमरीका की शह पर बेरुत (जून 982) में भीपण नरसंहार किया, हजारों को बेघर कर दिया, 
सैकड़ों इमारतों और स्त्री, बच्चें, पंगु ओर बूढ़े सभी पर बम बरसाये। संयुक्त राष्ट्र संघ और 
विश्व लोकमत केवल मृक दर्शक बना रहा । 

प्रश्न 


!. अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में नैतिकता के योगदान का मुल्यांकन कीजिए । 
088055 ॥6 ९0रापं/णा0ा ण प्रतत्राज ॥ धार ७7 तवआव्यानांण्जशे 70605. 
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विश्व लोकमत 


[४४080 एएडाएट शाए0फ0) 








राष्ट्रीय राजनीति में लोकमत का विशिष्ट महत्व है। लोकमत किसी भी लोकततन्व्रात्मक 
शासन की नाड़ी (775०) कहा जा सकता है । भत्येक लोकतन्त्रात्मक सरकार- इस बात का ध्यान 
रखती है कि उसके कार्यों के विपय में जनता की क्‍या धारणा है ? इतिहास साक्षी है कि षहां 
जहाँ भी शासकों, सम्राटों, सरकारों और प्रधानमन्त्रियों ने सवल एबं प्रबल लोकमत से टक्कर 
लेने की कोशिश की है वहीं क्रान्तियों का अध्याय लिखा गया । इसीलिए तो हाय म ने लिखा है 


कि सभी सरकारें, चाहे वे कितती ही दूषित क्यों न हों, अपनी शक्ति के लिए लोकमत पर 
निर्भर करती हैं ।”! 


चूँकि आधुनिक युग लोकतन्व्रात्मक थुग है, भ्तः राष्ट्रीय राजनीति की भाँति अन्तर्राष्ट्रीय 
राजनीति में भी लोकमत का विशिष्ट महत्व है | किन्तु यह एक सर्वमान्य तथ्य है कि अन्तर्राष्ट्रीय 
राजनीति में विश्व लोकमत की उपेक्षा ही अधिक हुई है। यदि विश्व लोकमत जैसी कीई वस्तु 
होती तो बंगलादेश में पाकिस्तानी नरसंहार न होता, दक्षिणी अफ्रीका में काली चमड़ी वाले लोगों 
पर अत्याचार न होते, आणविक विस्फोटों द्वारा विश्व के वातावरण को दृषित न बनाया जाता, 
वियतनाम युद्ध में अमरीकी हस्तक्षेप न होता, मानव अधिकारों की सर्वत्र रक्षा की जाती भर 
अफगानिस्तान में सोवियत सेनाएँ न घुसतीं । विश्व लोकमत की अवधारणा शक्ति सम्बन्धों और 
शक्ति संघर्ष की धारणाओं से अवरोध आरोपित कर पाया है ? अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का व्याव- 
हारिक विश्लेषण यह प्रकट करता है कि जहाँ कहीं महाशक्तियों में मतैक्य होता है वहाँ विश्व 
लीकमत की प्रभावशीलता (४ीं००४ए»॥०5४) दिखायी देने लगती है और जहाँ उनमें विरोध होता 
है, लोकमत की आवाज कुचल दी जाती है 

विश्व लोकमत : अभिप्राय 
(ज्0ताराए एएडावउट ठशारठार : ॥४७।चा।रठ) 

हान्स जे० मॉरगेन्थाऊ के अनुसार, विश्व लोकमत वह लोकमत है जो कि राष्ट्रीय सीमाओं 
को पार कर लेता है। वह विभिन्न राष्ट्रों के सदस्यों को कम से कम कुछ मूल अन्तर्राष्ट्रीय मामलों 
के सम्बन्ध में एक मतक्य में एकीकृत करा देता है । सगस्त विश्व में अन्तर्राप्ट्रीय शतरंज की बिसात्‌ 
पर, जो कोई चाल इस मतैक्य द्वारा अस्वीकृत की जाती है, उसके विरुद्ध यह मतततैक्य स्वचा” 
लित प्रतिक्रियाओं में अपना अनुभव करा देता है। जब कभी किसी राष्ट्र की सरकार एक.निश्श्चित 
मीति की घोषणा करती है अथवा अन्तर्राष्ट्रीय मंच पर कोई ऐसा कायें करती है, जो कि मानव मत की 
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मत का उल्लंघन करता है, तो मानवता, राष्ट्रीय सम्बन्धों की चिन्ता किये विना, उठ पड़ेगी । 
यही नहीं यह मानव मत का उल्लंघन करने वाली सरकार पर स्वचालित अनुशास्तियों के माध्यम 
से अपनी इच्छा का आरोप करने का कम से कम प्रयत्न तो करेगी ही । इस प्रकार वह सरकार 
फिर स्वयं को लगभग उसी स्थिति में पाती है, जैसे कि एक व्यक्ति अथवा व्यक्तियों का समूह 
जिसने अपने राष्ट्रीय समाज अथवा इसके उपविभागों में किसी एक की ल्लोकनीतियों की अवज्ञा 
की है। समाज या तो उनको अपने मानकों के अनुरूप बनने के लिए विवश कर देगा अथवा 
अनरूपता के अभाव में उसका निष्कासन कर देगा |? 

यदि विश्व लोकमत के सामान्य सन्दर्भों का ऐसा अथ है, तो क्या आजकल ऐसा विश्व 
लोकमत अस्तित्व में है ? क्या यह राष्ट्रीय सरकार की विदेश नीतियों पर अवरोधक प्रभाव डालता 
है ? आधुनिक इतिहास में अधिराष्ट्रीय लोकमत की स्वचालित प्रतिक्रिया के द्वारा किसी सरकार 
के अपनी विदेश नीति से रुकने के किसी दृष्टान्त का अभिलेख नहीं है। जैसा कि मार्गेन्थाऊ ने 
लिखा है---/आधु निक इतिहास में एक भी ऐसा उदाहरण नहीं है जिसमें राष्ट्रीय सीमाओं से ऊपर 
उठे हुए लोकमत की स्वाभाविक प्रतिक्रिया के परिणामस्वरूप किसी देश में अपनी विदेश नीति के 
किसी कार्य में परिवतंन किया हो ।” हाल' के इतिहास में एक निश्चित सरकार की विदेश नीति 
के विरुद्ध विश्व लोकमत के संगठन के प्रयत्न हुए हैं--920 से लेकर 930 तक चीन के विरुद्ध 
जापानी अत्याचार, 935 से जमेन विदेश नीतियों, 936 में इथोयोपिया के विरुद्ध इटली का 
आक्रमण, 956 में हंगरी की क्रान्ति का रूसी दमन, 980 में अफगानिस्तान में रूसी हस्तक्षेप 
के विरुद्ध कई राष्ट्रों द्वारा मास्को ओलम्पिक खेलों का बहिष्कार आदि इसके ही हृष्टान्त हैं । 

विश्व लोकमत राष्ट्र संघ के लिए आधार समझा जाता था । इसको ब्रिआं कैलॉग समझौते 
स्थायी अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय तथा सामान्य रूप में अन्तर्राष्ट्रीय विधि को स्थापित करने वाली 
शक्ति होना था । 2। जुलाई, 99 को कॉमन सभा में ला राबट सेसिल ने घोषणा की, “जिस 
महान अस्त्र पर हम निर्भर हैं, वह लोकमत है'”और यदि इस विपय में हम गलत हैं, तो सब 
कुछ गलत है ।” द्वितीय विश्वयुद्ध प्रारम्भ होने से पहले !7 अप्रैल, “939 को अमरीकी विदेश 
सचिव कारडइल हल ने कहा कि, “शान्ति की सभी शक्तियों में सबसे प्रबल एक लोकमत समस्त 
विश्व में अधिक शक्ति के साथ विकसित हो रहा है ।” आज संयुक्त राष्ट्र की महासभा विशेष रूप 
से “विश्व का खुला अन्तःकरण' कही जाती है । 

विश्व लोकमत : श्रमपुर्ण धारणा 
(ए0रा0 एएओआउट ठशायतठार ; &४800008 200ट8?0) 

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में विश्व लोकमत की धारणा एक श्रमपूर्ण धारणा समझी जाती 
है । किसी सा्वभौमिक समस्या, संकट अथवा प्रश्न पर सभी देशों में सभी लोगों एवं सरकारों में 
एक समान प्रतिक्रियाएँ नहीं पायी जातीं। इसका मुख्य कारण यही है कि प्रत्येक राष्ट्र में लगाव 
ओर अनुभूति भिन्न-भिन्न होती है। उदाहरण के लिए, बंगलादेश और वियतनाम के मामलों, को 
लिया जा सकता है। बंगलादेश में. पाकिस्तानी नरसंहार के फलस्वरूप विश्व के अधिकांश देशों में 
बंगाली शरणाथियों के पक्ष में प्रतिक्रियाएँ हुईं । किन्तु जब इसी समस्या को लेकर भारत और 
पाकिस्तान में युद्ध प्रारम्भ हो गया तो विश्व के विभिन्न देशों में लोकमत एक जैसा नहीं रहा । 
पाकिस्तान की जनता याद्यार्खाँ की निरंकुश सरकार का समर्थन कर रही थी जबकि भारत की 
जनता श्रीमती गांधी के प्रत्येक निर्णय की समर्थक वन गयी थी । चीन ने पाकिस्तान का समर्थन 
किया और सोवियत संघ ने भारत के प्रति सहानुभूति दिखायी । अमरीकी जनमत की उतेक्षा 
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करते हुए अमरीकी सरकार ने पाकिस्तान को नैतिक समर्थन प्रदान किया । कहने का तात्पय यह 
है कि इस समस्या पर विश्व लोकमत सर्वत्र एक सा नहीं था और राष्ट्रीय रुझ्षानों (ग्रधांणाव 
998) से प्रभावित रहा । वियतनाम के मामले पर विश्व लोकमत की अभिव्यक्ति अधिक प्रबल, 
सशवत और संगठित रूप से हुई। उत्तरी वियतनाम पर अमरीका द्वारा की जाने वाली बमवर्षा 
की सर्वत्र निन्दा की गयी, यहाँ तक कि अमरीकी नागरिकों ने भी अमरीकी सरकार का विरोध 
किया । लोकमत के सार्वभौमिक प्रतिरोध के परिणामस्वरूप ही अमरीका को वियतनाम से धीरे- 
धीरे हटने को बाध्य होना पड़ा। किन्तु अफगानिस्तान में सोवियत हस्तक्षेप का इतना सशक्त 
प्रतिरोध नहीं हुआ ॥* 

विश्व लोकमत की अवधारणा इतनी जटिल और दुर्वोध क्‍यों है ? कतिपय मामलों में विश्व 
लोकमत संगठित नहीं हो पाता, जबकि कतिपय अन्य मामलों में इसकी अभिव्यक्ति प्रभावशाली 
ढंग से क्यों हो जाती है । मॉरग्रेन्धाऊ ने इसके तीन कारण बताये हैं--(7) विश्व की मनोवैज्ञानिक 

- एकता; (7) औद्योगिक एकीकरण की सन्दिग्धता; (77) राष्ट्रवाद की अड़चन ।* 

() विश्व फी सनोवेज्ञानिक एकता (?8एणाए०ह्टांट्य घराप/ ण 6 ज्णा0)---सभी 
मनुष्य जीवित रहना चाहते हैं सभी मनुष्य स्वतन्त्र रहना चाहते है, सभी मनुष्य शक्ति की खोज 
में रहते हैं । अर्थात्‌ सभी मनुष्य स्वतन्त्रता, शान्ति और व्यवस्था चाहते हैं । इस मनोवैज्ञानिक 
आधार पर दार्शनिक दृढ़ विश्वासों; नैतिक अभिधारणाओं तथा राजनीतिक उच्चाकांक्षाओं का एक 
भवन खड़ा होता है। ये सभी बुनियादी बातें जिन्हें सभी व्यक्ति चाहते हैं, विश्व लोकमत का 
प्रतीक है। ये विश्व लोकमत के लिए मूल्यांकन के सामान्य मानक प्रदाव करती हैं। इसमें से 
किसी का भी उल्लंघन विश्व लोकमत का उल्लंघन समझा जायेगा । 

विश्व की यह मनोवैज्ञानिक एकता विश्व लोकमत के विकास को सम्भव बनाती है लेकित 
वास्तविकता कुछ दूसरी है । दार्शनिक दृष्टि से तो मानकों की समरूपता दिखायी देती है कि सभी 
लोग स्वतन्त्रता, व्यवस्था, शान्ति और सामान्य भलाई चाहते हैं तथापि नैतिक निर्णयों और 
राजनेतिक मृल्यांकनों में भारी अन्तर दिखाई देता है। समान नेतिक एवं राजनीतिक अवधारणाएं 
विभिन्‍न वातावरणों में विभिन्‍न अर्थ लगाती हैं। एक जगह न्याय और लोकतन्‍्त्र का एक भर्थे 
लगाया जाता है तो दूसरी जगह बिल्कुल भिन्न भर्थ लगाने के उदाहरण - मिलते है। किसी 
अन्तर्राष्ट्रीय कार्यवाही को एक समृह नैतिक और अन्यायपूर्ण ठहराता है तो दूसरा समृह उसी 
कार्यवाही की प्रशंसा करता है । सब देशों में समान रूप से स्वीकार किये जाते वाले सिद्धान्त 
स्वतन्त्रता, शान्ति, कानुन व्यवस्था, न्याय तथा लोकतन्श्र के विचार देश की परिस्थितियों से 
प्रभावित होते हैं। अमरीका और सोवियत संघ में स्वतन्त्रता और न्याय के स्वरूप के बारे में 
सर्वथा विभिन्‍न प्रकार के धिचार हैं। अतः मनोवैज्ञानिक रूप से मानव जाति की मौलिक आकां- 
क्षाों में मनोवेज्ञानिक एकता होते हुए भी राजनीतिक दृष्टि से उनमें प्रबल मतभेद है । अत 
उनकी राजनीतिक आकांक्षाएँ अलग-अलग प्रकार की हैं और इनके कारण विश्व के एक सामान्य 
लोकमत का निर्माण सम्भव नहीं है । 

(2) भौद्योगिक एकीकरण फी सन्दविग्धता (57रणं8परंए० ० 6०णाा००्ट्टांप्श णा- 
०४४०7)--ऐसा माना जाता है कि तकनीकी और औद्योगिक घिकास के कारण विश्व का 
जनमानस एक-दूसरे के काफी निकट आ गया है। अन्तर्राष्ट्रीय संचार और आवागमन के 
साधनों ने विभिन्न राष्ट्रों के लोगों क्रो एक-दूसरे के निकट ला दिया है.। मॉरगेन्धाऊ के शब्दों 
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में, “जब हम कहते हैं कि यह “एक विश्व” है, तो हमारा केवल यह अर्थ नहीं होता कि संचार 
के आधुनिक विकास ने भौतिक सम्पर्कों तथा मानव जाति के सदस्यों के बीच सूचना एवं विचारों 
की भोगोलिक दूरियों को वस्तुतः मिटा दिया है। हमारा यह भी अभिग्राय है कि भोतिक एवं 
मानवता को समेठकर घलने वाले अनुभव ने साम्य को जन्म दिया है। इससे एक विश्व लोकमत 
पनप सकता है ।” 


भॉरगेन्याऊ का कहता है कि 'दो विचार दिखलाते हैं कि नैतिक तथा राजनीतिक क्षेत्रों में 
ऐसा कुछ नहीं है, जो कि विश्व के औद्योगिक एकीकरण के अनुरूप है । इसके बिलकुल विपरीत; 
भाज विश्व नैतिक एवं राजनीतिक एकीकरण से काफी दूर है ।' है है 

आधुनिक प्रौद्योगिकी ने विभिन्न देशों के बीच संचार सुविधाओं के साथ-साथ उन देश 
की सरकारों तथा प्राइवेट एजेंसियों के हाथों में भो ऐसी अपूर्व शक्ति सौंप दी है कि वे इस प्रकार 
के संचार को (एकता बढ़ाने वाले संचार को) असम्भव बना दें । आधुनिक तकनीकी ने सरकारों 
और संचार की प्राइवेट एजेंसियों के लिए यह सम्भव बना दिया है कि वे उपयुक्त समझें तो 
इन संचार साधनों को काट दें । यदि किसी व्यक्ति के'पास उन सरकारी पारपत्र सम्बन्धी कागजों 
में से एक की भी कमी है तो वह व्यक्ति अपने देश की सीमा के पार नहीं जा सकता । आधुनिक 
प्रौद्योगिकी के ही कारण अधिनायकवादी एवं समग्रवादी सरकारों के लिए यह सम्भव हो 
गया कि वे अपने नागरिकों को कुछ निश्चित विचारों और सूचनाओं की ही खुराक दें और दूसरों 
से उन्हें अलग-अलग रख दें। यह आधुमिक प्रौद्योगिकी ही है, जिसने समाधारों एवं विचारों के 
संग्रह एवं प्रसार की एक बड़ा व्यापार बना दिया है। यदि कुछ अपवादों को छोड़ दें तो केवल 
पर्याप्त साधन-सम्पन्न व्यक्ति और संगठन ही जनता तक अपनी आधाज पहुँचा सकते हैं। आज 
ऐसी बहुत कम सूचनाओं और विचारों को ही लोगों तक पहुँचने दिया जाता है जो राष्ट्रोय हृष्ठि- 
कोण के प्रतिकूल हैं। स्पष्ट है कि प्रौद्योगिफ रूप से हम (एक विश्व” की बात कर सकते हैं 
लेकिन नैतिक और राणनीतिक रूप से 'एक विश्व की बात करना कठित्त है। जब दर्शंध, 
नैतिकता तथा राजनीति के प्रकाश में समाचारों के अर्थ का भ्रश्व आता है, तो वह भेद, जो 
कि विभिन्न राष्ट्रों के सदस्यों को एक-दुसरे से पृथक करते हैं, पूर्णतया अभिव्यक्त हो जाते हैं । 
सूचना की वे ही मद तथा वे हो विचार एक अमरीकन, एक रूसी तथा एक भारतोय के लिए 
कुछ विभिन्न अर्थ रखते हैं। इसका कारण यह है कि सूचना की वह सद तथा वह विचार 
जिन मस्तिष्कों के हारा समझे जाते, आत्मसात तथा पर्रिष्कृत होते हैं उन पर विभिन्न अनुभवों 
का प्रभाव होता है | 

5 कक हैं, “इस प्रकार यदि हम एक विश्व में भी रहें होते जो वास्तव में 
राष्ट्रीय की सीमाओों चिन्ता किये बिना मुक्त रूप से घूमते वाले लोगों, समाचारों एवं विचारों के 
साथ आधुनिक भ्रौद्योगिकी के द्वारा एकीभूत होता, तो भी हमारे समक्ष विश्व लोकमत नहीं होता ।”” 

बे (3) राष्ट्रवाद की अड़चन (776 छक्कप्ंश णी 7४४0ग7रधां॥)--विभिन्‍न राष्ट्रों में 

पायी जाने वाली राष्ट्रवाद की भावना भी विश्व लोकमृत के निर्माण में एक बाधा है । प्रथम ,विश्व 
युद्ध की समाप्ति पर एक न्यायसंगत एवं टिकाऊ शान्ति समझौता करने के लिए वुडरों विल्सन के 
घीदह सूत्र आवश्यक समझे जाते थे। वे मानवता के «इतने बड़े भाग के द्वारा स्वीकृत हुए कि 
वास्तव में उनके समथेत में एक विश्व लोॉकमत का अस्तित्व मालूम होता था। किन्तु उस 
समय भी प्रत्येक देश के अपने-अपने विशिष्ट राष्ट्रवाद ने चौदह सूत्रों के विशिष्ट अर्थे निकाले, 
छनको अपने विशिष्ट रंग में रंग दिया और उन्हें अपनी विशिष्ट आकांक्षाओं का प्रतीक बना 
दिया और इस प्रकार विश्व लोकमत जैसी कोई बात नहीं हुई । हे 

युद्ध विरोधी भावना--यदि हम समकालीन अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के सन्दर्भ में देखते हैं 
तो यह पाते हैं कि विश्व में युद्ध की वीभत्सता का विरोध करने की इच्छा लगभग सर्वव्यापक है । 
किन्तु तथ्य यह है कि जहाँ राष्ट्रीय हित की बात छठती है वहाँ लोग युद्ध का विरोध नहीं करते । 
अधिकांश देश उत युद्धों का विरोध करते हैं जो ढनके राष्ट्रीय दृष्टिकोण पर प्रभाव नहीं डालते 
जबकि उन युद्धों से संकोच नहीं करते जो- उनके राष्ट्रीय हित में होते हैं। उदाहरणाये, कोरिया 
युद्ध का विश्लेषण किया जा सकता है। कोरियाई युद्ध की सावंभौमिक आधार पर “विश्व लोकमत” 
“द्वारा निन्‍्दा ढ़ जतकि सोवियत संघ तथा इसके समर्थकों ने इसके लिए संयुक्त राज्य तथा इसके 
संश्रित राष्ट्री को दोषी ठहराया, संयुक्त राज्य तथा इसके संश्रित राष्ट्रों ने सोवियत संघ का 
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समर्थन पाने धाले उत्तरी कोरिया तथा चीन को अत्याचारी माना तथा भारत ज॑से तटस्थों मे दोनों 
कैम्पों को दोषी ठहराया । इस युद्ध में विभिन्न राष्ट्रों का वास्तविक रूप में भाग लेना इसी प्रकार 
इनकी राष्ट्रहित की अवधारणाओं द्वारा निर्धारित हुआ । 

इसी प्रकार इटली द्वारा अबीसीनिया पर आक्रमण के उदाहरण से भी यह स्पष्ट होता है 
कि यद्यपि विश्व के सभी देश युद्ध के दुप्परिणामों से भयभीत होने में एकमत हैं, फिर भी इस 
युद्ध को रोकने के लिए अपनाये जाने वाले उपायों भौर साधनों का अवलम्बन करने में सहमत नहीं 
हैं। इसे युद्ध के आलोचक और विरोधी होते हुए भी ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस आदि महाशक्तियाँ कोई ऐसे 
कार्य नहीं करने को तैयार थीं जो इटली को नाराज करने वाला तथा उनके राष्ट्रीय हित के 
प्रतिकूल हो । 

मानव जाति के सदस्य सा्वभौमिक नैतिकता के मानकों का प्रयोग करने वाले एक 
व्रिश्व समाज के सदस्यों के माते नहीं, वरन्‌ नैतिकता के अपने-अपने राष्ट्रीय मानकों द्वारा निर्दे- 
शत अपने-अपने राष्ट्रीय समाजों के सदस्यों के नाते राजनीतिक ढंग से रहते तथा कार्य करते हैं। 
राजनीति भें अन्तिम तथ्य राष्ट्र है, मानवता नहीं | अतः विश्व में शान्ति के परीक्षण की अपनो 
आशाओं को एक विश्व लोकमत पर आधारित करना स्पष्ट रूप से निरर्थक है। अन्तर्राष्ट्रीय 
भामलों की वास्तविकता ने अभी तक कठिनाई से ही विश्व लोकमत का कोई लक्षण प्रकट 
किया है । ' , 
स्वेज संकट (956) फे समय विश्व लोकसतत--26 जुलाई, [956 को जब मिन्न ने स्वेज 
नहर का राष्ट्रीयकरण कर दिया तो इजराइल मे, ब्रिटेत और फ्रांस की सहमति से 29 अक्टूबर, 
956 को सिनाई प्रायद्रीप पर आक्रमण कर दिया और 37 अक्टूबर, 956 को ब्रिटेन और 
फ्रांस की सेनाओं ने स्वेज नहर पर गोलाबारी करनी शुरू कर दी । जब ब्रिटेन और फ्रांस के वीटो 
के कारण सुरक्षा परिषद प्रस्ताव पारित करने में असफल रही तो महासभा ने 2 नवम्त्र र, 956 
को तत्काल युद्ध विराम करने ओर सेनाओं की वापसी से सम्बन्धित एक प्रस्ताव पारि त्त किया। 
प्रस्तांव में इजराइल-ऐंग्लो-फ्रंच आक्रमण की निन्‍दा भी की गयी । 22 दिसम्बर, 250 को 
ब्रिटेन तथा फ्रांस से भारी कलंक-कालिमा के साथ मित्र से अपनी फौजें हटा लीं । 7 मर्च, 957 
तक इजराइल ने भी मिस्र से सब सेनाएँ हटा लीं। ब्रिटेन और फ्रांस ने अपनी सेना इसलिए 
हटायीं कि स्वदेश और विदेशों में लोकमत ने हमले की कटु आलोचना की । 


विश्व लोकमत की ओर बढ़ते कदस 
(&0087फए?58 प१079/4२75 ए४००0४87.79 ए)97॥ट 0शारा00) 


विश्व लोकमत का विधार अन्‍्तर्राष्ट्रीययावाद तथा विश्ववाद से जुड़ा हुआ है। अन्तर्राष्ट्री 
यतावाद तथा विश्ववाद का उद्देश्य एक ऐसी व्यापक व्यवस्था का निर्माण है णो संगठित मानव 
समुदायों से महान तथा उच्चतर होगी । अन्तर्राष्ट्रीयया क्री भावना के अनुसार मानव समाज 
भूल रूप से एक इकाई है, अतः आज के संसार में राष्ट्र के बीच भेद की जो दीवारें खड़ी हो 
गयी हैं, उन्हें कम केया जाना चाहिए, हटाना चाहिए। विश्व लोकमत की धारणा को पोषित 
करने के लिए राष्ट्रीय प्रभुसत्ता का अन्त कर दिया जाये और सारे राष्ट्रीय राज्यों का एक अन्त- 
राष्ट्रीय संघ के रूप में एक विश्व राज्य के रूप में एकीकरण किया जाये । 
2,  प्रबुद्ध विश्व लोकमत के विकास के लिए अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग आवश्यक है। अन्तर्राष्ट्रीय 
_* झहयोग की स्थापना के लिए या तो हमें सामान्य सिद्धान्तों और आदर्शो, का आधार बनाना होगा 
* अथवा हमें विभिन्न राष्ट्रीय हितों में सन्‍्तुलगल और सामंजस्य स्थापित करना होगा । हमें राज्यों के 
मध्य व्याप्त तनाव और मनसुटाव को. दूर करने का प्रयास करना चाहिए ताकि “विश्व लोकमत 
के अभ्यूदय का मार्ग प्रशस्त हो सके । विश्व के भावी नागरिकों को ऐसी शिक्षा दी जानी चाहिए 
जो उनमें अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण विकसित करे । 
प्रश्न 
, अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में विश्व लोकमत के महत्व का परीक्षण कीजिए । 956 में स्वेज 


संकट, के समय उसने क्या प्रभाव डाला ? ४ 
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द्वितीय विश्व युद्ध के कारण तथा प्रभाव 
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पेरिस शान्ति सम्मेलन की समाप्ति पर महाशक्तियों के प्रतिनिधियों को पूरा विश्वास हो 

गया था कि उन्होंने भावी संवतति के लिए विश्व को सुरक्षित बना दिया है.एवं यूद्ध की सम्भाव- 

नाओं को मिटा दिया है । राष्ट्र संघ की स्थापना से यह विश्वास ओर भी हृढ़ बना एवं सामूहिक 

सुरक्षा के अन्तर्गत यह आशा बेधी कि भविष्य में कभी थुद्ध नहीं होगा तथा मनुष्य शान्ति से 

रहेगा । इस प्रकार की आशा्ों के बीच युद्धोत्तर काल का निर्माण आरम्भ हुआ, परन्तु कुछ ही 

वर्षों में यूरोप की राजनीतिक परिस्थितियों से स्पष्ट हो गया कि बहुत समय तक शान्ति नहीं 

रहेगी । भय, घृणा, ग्रुटवन्दी आदि के कारण संघर्ष का घातावरण पुनः छा गया | यूरोप में 20 
वर्ष की (विराम सन्धि' के बाद युद्ध आरम्भ हुआ | 

हितीय विश्व-युद्ध-की पए्रष्ठभुूमि 
(ग्रह 58207 ए०राफ ए७४ : प्चर ४८22ठ?0 0770) 

साधारणत: यह कहा जाता है कि पेरिस की शान्ति सन्धियों में संघर्ष के बीज थे । पेरिस 

का शान्ति सम्मेलन उन कारणों को दुर न कर सका जो युद्ध उत्तेजक थे। राष्ट्र संघ ने सामूहिक 

सुरक्षा का सिद्धान्त स्वीकार किया परन्तु उसका व्यावहारिक रूप अत्यन्त निराशाजनक था। 


93। से 939 तक की घटनाओं से स्पष्ट हो गया था कि विश्व-युद्ध अधिक समय तक नहीं : 


टाला जा सकेगा। 93-32 में जापान ने मन्चूरिया पर आक्रमण किया एवं उस पर अधिकार 
कर लिया । चीन ने जापान के आक्रमण के विरुद्ध राष्ट्र संघ से शिकायत की एवं उससे अपील 
की कि वह जापान को रोके । राष्ट्र संघ ने कई बार बैठक बुलायी तथा चीन-जापान संघर्ष के 
कारणों को जानने एवं य्रुद्ध आरम्भ करने के उत्तरदायित्वों को निश्चित करने के लिए लिटन 
आयोग नियुक्त किया, परन्तु वह जापान से मन्चूरिया खाली न करा सका। संयुक्त र.ज्य अमरीका, 
इंगलैण्ड एवं सोवियत रूस ने जापान की विस्तारवादी नीति का केवल मौखिक विरोध किया, 
उन्होंने उसके विरुद्ध कोई ठोस कार्यवाही नहीं फी । 


933 में हिटलर जमेनी का तानाशाहु वना। उसने घर्साय की अपमानजनक एवं 


अन्यायपूर्ण सन्धि की शर्तों को तोड़ना अपना राष्ट्रीय कर्तव्य समझा; उसने सन्धि की शर्तों की 
परषाह नहीं की एवं शस्त्रीकरण आरम्भ किया | उसने नि:शस्त्रीकरण सम्मेलन में भाग लेता छोड़ 
दिया तथा देश के समस्त कारखानों को युद्ध की सामग्रियाँ बनाने के लिए कहा जिससे वह संघर्ष 
के लिए तैयार हो सके । जम॑नी के कार्यों के विरुद्ध किसी भी देश ने कदम नहीं उठाया । 

ल्‍ इटली ने अपनी साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए इधियोपिया पर 


4 | । अस्तर्राष्ट्रीय राजनीति 


आक्रमण किया । इधियोपिया के सम्राट हेलेसिलासे ने राष्ट्र संघ से अपील की कि वह इटली के 
घिरुद्ध कार्य करे । राष्ट्र संघ ने उसकी अपील पर इतनी धीमी गति से विचार किया कि जब तक 
वह किसी निर्णय पर पहुँचे तब तक इटली ने इथियोपिया पर अधिकार कर लिया । हेलेसिलासे 
को अपना-देश छोड़कर इंगलेण्ड भागना पड़ा । यद्यपि राष्ट्र संघ ने इटली को आाक्रमणकारी 
' घोषित किया एवं कुछ देशों नें उसके विरुद्ध आधिक प्रतिवन्ध लगाने की घमकी दी परन्तु किसी 
भी देश ने इटली के विरुद्ध सक्तिय नीति नहीं अपनायी । 
इधियोपिया युद्ध का एक परिणाय यह निकला कि जम॑नी नें अपना एकाकीपन समाप्त 
किया | जब यूरोप के लगभग सभी देश इथियोपिया पर आक्रमण करने के कारण इटली की 
निन्‍दा कर रहे थे, उस समय हिटलर ने मुसोलिनी का समर्थन किया । इस समर्थन के परिणाम- 
स्वरूप दोनों मैत्री-संगठन में बंध गये एवं रोम-वलिन धुरी का निर्माण हुआ । यद्यपि इस धरी का 
निर्माण मुख्य रूप से साम्यवादी रूस के विरुद्ध हुआ था, तथापि इसका एक उद्देश्य मित्र-राष्ट्रों के 
विरुद्ध लड़ना था। कालान्तर में जमंत्ती और जापान में साम्यवाद विरोधी समझौता हुआ एवं 
, इटली उसमें सम्मिलित हुआ । इस प्रकार 938 तक विश्व के तीन सर्वंसत्तावादी राज्यों का एक 
शक्तिशाली संगठन रोम-बलिन-ठोफियो घुरी बना । 
मन्चूरिया पर अधिकार फरने के पश्चात्‌ जापाम ने चीन पर आक्रमण करने की योजना 
' बनायी। सन्‌ 937 में जापाव तथा घीम के सैनिकों में मुठभेड़ हुई । जापान ने' मुठभेड़ से उत्पन्न 
स्थिति से लाभ उठाकर घीन पर आक्रमण किया। चीन ने जापान के विरुद्ध राष्ट्र संघ से दो वार 
अपील की, परन्तु राष्ट्र संघ उसे आगे बढ़ने से न रोक सका, अतः जापाम चीन में बढ़ता चला 
गया । इन घटनाओं से सिद्ध हो जाता है कि न राष्ट्र संघ में और न युरोप के किसी शक्तिशाली 
देश में इतनी शक्ति थी कि वह आक्रमणफारी को रोक सके । वे तुष्टीकरण की नीति द्वारा विश्व- 
शान्ति बनाये रखने की घचेष्टा करते रहे । 
हिटलर यूरोपीय देशों एवं राष्ट्र संघ की दुबंलताओं से परिचित था, अतः उसने उनसे 
लाभ उठाया | उसने आस्ट्रिया में ऐसी स्थिति उत्पनक्ष की कि उसका जमं॑त्ती के साथ विलीनीकरण 
विमा हुए न रहा । इसी प्रकार चैकोसलोवाकिया को अपना सुडेटन क्षेत्र जमंनी को सौंपना पड़ा । 
फ्रांस एवं इंगलैण्ड ने उसकी अखण्डता बनाये रखने का आश्वासन दिया था परन्तु दोनों ने 
हिटलर को सनन्‍्तुष्ट करने के लिए उप्तका अंग्-भंग स्वीकार किया । 
सन्‌ 936 तक यूरोप पुनः दो शक्तिशाली गुटों में बट गया था । एक का नेता फ्रांस 
तथा दूसरे का जमंत्री था। उस समय तक इंगल॑ण्ड एवं संयुक्त राज्य अमरीका : किसी ग्रुट में 
शामिल नहीं हुए थे। परन्तु इंगलेण्ड के लिए बहुत समय तक,तटस्थ रहना असम्भव था क्योंकि 
स्पेन के गरह-युद्ध से उत्पन्न स्थिति के कारण यूरोप पर युद्ध के बादल मँडराने लगे थे । इटली 
भूमध्यसागर पर नियन्त्रण स्थापित कर स्वेज पर अधिकार स्थापित करने फी योजना बना रहा 
था । जम॑नी ने आस्ट्रिया तथा चैकोस्लोवाकिया हड़प लिया था एवं लिथूनिया को मेमल का 
बन्दरगाह तथा उसका समीपवर्ती क्षेत्र सुपुर्द करने के लिए विवश कर रहा था। हिटलर ने 
पोलैण्ड, डेन्जिग का बन्दरगाह माँगा परन्तु उसने उसे वन्दरगाह नहीं दिया । जमंनी ने कूटनीति 
द्वारा बाल्टिक सागर के देशों को अपनी ओर मिला लिया था तथा रूस से सन्धि कर ली थी । 
' यद्यपि इंगलैण्ड चाहता था कि जरमनी पोलैण्ड की समस्या को. शान्तिपूर्वंक सुलझाये, तथापि 
हिटलर ने पोलैण्ड के प्रति कठोर नीति अपनायी । अमरीका के राष्ट्रपति, पोष तथा बेल्जियम के 
सम्राट ने हिटलर से अपील की कि बह पोलैण्ड की समस्या को शान्तिपूर्वक सुलझाये, परन्तु उससे 
उनकी एक न सुतती । उसने ! सितस्बर, 939 को प्रातःकाल पोलैण्ड पर आक्रमण किया । इस 
आक्रमण के साथ द्वितीय विश्व-युद्ध आरम्भ हुमा। _' $ 
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द्वितीय विश्व-युद्ध के कारण 
(08ए05788 9फ पफ्त& 87005 ज्रणरा० ७२) 


घधिश्व राजनीति विशेषज्ञों का विचार है कि प्रथम विश्व-युद्ध के पश्चात्‌ संसार में शान्ति 
स्थापित नहीं हुईं, क्योंकि किसी क्षेत्र में संघ चलता रहा । भतएवब द्वितीय विश्व-युद्ध के 'कारण' 
उन समस्त घटनाओं, क्रियाओं एवं प्रतिक्रियाओं में निहित हैं जो पेरिस की सन्धि से लेकर 
पोलैण्ड के आक्रमण तक घटीं । द्वितीय विश्व-युद्ध के प्रमुख कारण निम्नलिखित थे : 

() वर्साय की सन्धि की शर्तों की कठो रत्ता--ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर यह कहा 
जा सकता है कि द्वितीय विश्व-युद्ध के कारणों के बीज पेरिस में हुई सन्धियों में थे। पेरिस 
सम्मेलन में प्रथम विश्व-युद्ध की विभीषिका से आतंकित देशों के प्रतिनिधियों ने विश्व-शान्ति की 
स्थापना के लिए प्रयत्न किया, परन्तु उनके प्रयत्नों में ईमानदारी नहीं थी। फ्रांस ने जमंनी 
से 877 की पराजय का प्रतिशोध लिया । उसे राजनीतिक, आधथिक एवं सैनिक रूप से पंगु 
बना दिया, उसे उपनिवेशों से वंचित किया एवं उसके व्यापार तथा वाणिज्य को बड़ी हानि 
पहुँचायी । 

वर्साय की सन्धि का जमेती पर जो विनाशकारी प्रभाव हुआ उसका वर्णन करते हुए 
लेगसम ने लिखा है-- इससे यूरोप में जर्मन प्रदेश वर आठवाँ भाग और 70 लाख व्यक्ति कम 
हो गये, उसके सारे उपनिवेश, 45% कृषि योग्य भूमि, 72% पशु, 0% कारखाने छीन लिये 
गये, उसके व्यापारिक जहाज 57 लाख टन से घटाकर केवल 5 लाख टन तक सीमित कर दिये 
गये, ब्रिटेत की नौ-सैनिक शक्ति से प्रतिस्पर्द्धा करने वाली उसकी नौ-सैनिक शक्ति को नष्ठ कर 
दिया गया और स्थल सेना की संख्या एक लाख निश्चित कर दी गयी । उसे अपने कोयले के 
2/3 भाग से, लोहे के 2/3 भाग से और जस्ते के 7/0 भाग से तथा आधे से भी अधिक सीसे 
के क्षेत्र से हाथ धोने पड़े । उपनिवेशों के इस प्रकार छीन लिये जाने से रवर और तेल की कमी 
का सामना करना पड़ा । वर्साय की प्रादेशिक व्यवस्थाओं ने उसके उद्योग-धन्धों और व्यापार को 
एकदम चौपट कर दिया । इसी प्रकार क्षतिपूति के नाम पर उसे फोरे चैक पर हस्ताक्षर करने 
को बाध्य किया गया । न 

वर्साय की सन्धि ने जन जनता में मित्र-राष्ट्रों के विरुद्ध उम्र प्रतिरोध की भावना उत्पन्न 
कर दी थी। प्रतिशोध, घृणा, ध्रस्त्र-चल आदि पर आधारित शान्ति चिरस्थायी नहीं होती । जैसे 
फ्रांस 787] की पराजय एवं अपमान को नहीं भूल सकता था, उसी प्रकार जर्मनी वर्साय की 
सन्धि को नहीं भूल पाया था । कुछ समय तक जमेनी सन्धि से उत्पन्न कठिनाइयों को सहता 
रहा, परन्तु निराशा, कष्ट, घोर अपमान आदि से उत्पन्न प्रतिक्रिया के कारण माजियों का अभ्युदय 
हुआ | उन्होंने जमंत्ों को याद दिलाया कि उन्हें घर्साय की अपमानजनक सन्धि की शर्तों को 
तोड़ना है एवं अन्यायपूर्ण सन्धि का प्रतिशोध लेना है। प्रतिशोध की भावला नें जनों को युद्धो- 
न्‍्मादी बना दिया। प्लिरिल फ्रांस के शब्दों में, “द्वितीय विश्व-युद्ध सार रूप से जर्मनी द्वारा प्रारम्भ 
किया एक प्रतिशोधात्मक युद्ध था ।” 

(2) सामूहिक सुरक्षा का पतन-- प्रथम विश्व-युद्ध के बाद यूरोप के राजनीतिज्ञ इस 
तिष्कपं पर पहुँचे कि चिरस्थायी शान्ति के लिए सामूहिक सुरक्षा प्रणाली स्वीकार करना सर्वश्रेष्ठ 
है । राष्ट्र संघ की स्थापना से यूरोपवासियों को विश्वास हो गया था कि सामूहिक सुरक्षा प्रणाली 
द्वारा दूरोप में शान्ति स्थापित होगी एवं भविष्य में युद्ध नहीं होगा, परन्तु 93] के बाद उनका 
सामूहिक सुरक्षा में विश्वास घटने लगा था । 93-39 के बीच होने वाली घटनाओं से स्पष्ट हो 
गया कि यूरोप से पुनः युद्ध छिड़ेगा ! 

पेरिस सम्मेलन के पप्रचात्‌ फ्रांस ने सामूहिक सुरक्षा के लिए लघु मैत्री संगठन का निर्माण 
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किया एवं इसका सम्बन्ध पोल॑ण्ड से स्थापित किया । फ्रांस का विश्वास था कि पराजय के बाद 
भी जर्मनी से सावधान रहने की आवश्यकता है । अतः यूरोप की शान्ति के लिए उसके चारों ओर 
के पड़ोसियों का संगठन बताया जाये जिससे जमंनी चारों ओर से घिरा रहे । लघु मैत्री संगठन के 
पश्चात यूरोप की शक्ति को चिरस्थायी बनाने के लिए सामूहिक प्रयत्न आरम्भ हुआ । जिनेवा, 
लोकार्नों तथा पेरिस में यूरोप की महाशक्तियों ने युद्ध न करने एवं आपसी झगगड़ों को बिना शक्ति 
प्रयोग के सुलझाने के लिए जो समझौते किये, वे सामुहिक सुरक्षा को शक्तिशाली बनाने वाले थे.। 
यूरोपवासियों को विश्वास हो गया था कि भविष्य में युद्ध नहीं होगा परन्तु 93 के बाद को 
घटनाओं ने उन्हें बड़ा निराश किया । 

93 में जापान ने मंचूरिया पर आक्रमण किया और चीन ने जापाब के आक्रमण के विरुद्ध 
राष्ट्र संघ से शिकायत फी । किन्तु राष्ट्र संघ मंचूरिया से जापान को नहीं निकाल सका । 935 
में इटली ने इथियोपिया पर आक्रमण करने की पूरी तैयारी कीं। इथियोपिया के सम्राट में 
राष्ट्र संघ से अपील की कि उसकी आक्रमण से रक्षा की जाये, परन्तु राष्ट्र संघ में उस पर 
विशेष ध्यान नहीं दिया । राष्ट्र संघ की उदासीनता से प्रोत्साहित हो इटली मे इथियोपिया पर 
आक्रमण किया एवं इससे पहले कि राष्ट्र संघ के सदस्य उसके चिरुद्ध कोई कदम उठायें उसने 
इथियोपिया पर अधिकार स्थापित किया । राष्ट्र संघ के सदस्यों ने अपनी असफलता की झेंप 
मिदाने के लिए इटली के विरुद्ध आधिक एवं वित्तीय प्रतिबन्ध लागू किया जिनका किसी भी देश 
में पुरी निष्ठा के साथ पालन नहीं किया । इटली की इथियोपिया पर विजय से सामाजिक सुरक्षा 
प्रणाली का खोखलापन स्पष्ट होगा । राष्ट्र संघ की विफलता के कारण बड़े औौर छोटे राज्यों को 
इस पर कोई भरोतता नहीं रहा । 

राष्ट्र संघ की कमजोरी यह थी कि यह एक सावंभौमिक संगठन नहीं था । संयुक्त राज्य 
अमरोका ज॑से शक्तिशाली देश का सहयोग इसे नहीं मिला जबकि राष्ट्र संघ के निर्माण का श्रेय 
संयुक्त राज्य अमरीका के तत्कालीन राष्ट्रपति वुडरो विल्तन की था। जब अमरीका ज॑सा प्रभाव 
शाली देश राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं बना, तब अन्य देश भी इससे प्रोत्साहित हुए भौर जब राप्ट्ू 
संघ उनके मार्ग में बाधक वा तो असन्‍्तुष्ट होकर उन्होंने इसकी सदस्यता का परित्याग कर दिया | 
जापान, जमंनी, इटली ऐसे असन्तुष्ट देशों की श्रेणी में मुख्य थे । 

राष्ट्र संघ अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों को बिगड़ने से इसलिए पहीं रोक सका कि (|) प्रथम 
तो वह सांविधानिक निर्बलता का शिकार था और उसके पास आध्थिक एवं सैनिक शक्ति का 
अभाव था; () द्वितीय, महाशक्तियों का असहयोग था; (7) ततीय, राष्ट्र संघ के सिद्धान्तों के 
प्रत्ति भी सदस्यों में निष्ठा की कमी थी; (7५) चतुर्थ, संघ के प्रति सदस्य राज्यों के विभिन्‍न 
दृष्टिकोण थे और वे संघ जो अपनी स्वार्थ-पूर्ति का साधन बनाने पर तुले थे; (४) सन्‌ 930 के 
आ्थिक संकट ने राष्ट्रवादी शक्तियों को इतना प्रबल कर दिया था कि वे सामुहिक सुरक्षा और 
सामूहिक प्रतिरोध के अन्तर्राष्ट्रीय सिद्धान्तों की उपेक्षा करने लगीं और अन्त में अधिमायकवाद के 
विकास ने और “लहू और लोहे की नीति” मे विश्वास रखने वाले हिटलर और मुस्तोलिनी के कार्यों 
ने शान्ति के सभी प्रयासों को ठप्प कर दिया। शुप्ां के शब्दों में, “संघ की सफलता के लिए यह 

वश्यक था कि सदस्य राज्यों में इसके सिद्धान्तों से प्रति निष्ठा होती और वे वुद्धिमत्ता और 

साहस से काम लेते, किन्तु उनमें इसका सर्वेधा अभाव था, अतएवं जिनेवा' की झील के तट पर 
परियाना पार्क भे निर्मित उसका भव्य प्रासाद शीक्ष ही उसका सुन्दर समाधि-स्थल बन गया। 

(3) तुष्टीकरण की चीति--ब्रिटेन और फ्रांस ने तुष्कीकरण की घीति अपवायी | प्रथम 
विश्व-युद्ध के बाद ब्रिटेन और फ्रांस की विदेश नीति में बहुत अन्तर आ गया था । ब्रिटेन शक्ति- 
सन्तुलन की नीति में चिश्वास करमे लगा और घह नहीं चाहता था कि फ्रांस एक शक्तिशाली देश 
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अन जाये क्योंझि इससे यूरोप का शक्ति-सन्तुलन विगड़ने का भय था। ब्रिटेन साम्यवाद के बढ़ते प्रभाव 
से बिन्तित था । इसलिए उसने जमेंनी के प्रति तुष्टीकरण नीति अपनायी ताकि आवश्यकता पड़ने पर 
शक्तिशाली जर्मनी साम्यवादी रूस झा मुकाबला कर सके । शुर्मा के शब्दों में तुष्टीकरण आरम्भ 
से हो एक आत्मघाती मूुथंता के अति रिक्त और कुछ नहीं थी । ब्रिटेन की आन्तरिक इच्छा यह 
थी कि जरममनी को कुछ सुविधाएँ प्रदान करके अपने व्यापारिक व आधिक हितों को सुरक्षित करे । 
इतके विपरीत, जर्मनी के प्रति फांसोसी हृष्टिकोण ब्रिटिश हृष्टिकोण से एकदस विपरीत था । 
फ्रांस चाहता था कि वर्साय की सन्धि का हृढ़ता के साथ पालन करने के लिए जर्मनी को बाध्य 
फिया जाय । शूमां के शब्दों में, “वर्साय की सन्धि के पश्चात्‌ फ्रांस ने जमंनी के प्रति कठोर नीति 
अपनायी परन्तु ब्रिटेन ने उसके प्रति उदार नीति अपनायी क्योंकि वह उसे पुनः शक्तिशाली बभाना 
चाहता था जिससे धह सोवियत रूस की विस्तारधादी नीति से पश्चिमी यूरोप की रक्षा कर सके ।” 

जब हिटनर ने राष्ट्र संघ को दुकराकर वर्साय की सन्धि के उपबन्धों की अवहेलना की तब 
फ्रांस ने इनका विरोध किया, लेकिन ब्रिटेन ने किसी प्रकार का सहयोग नहीं किया | इंगरल॑ण्ड ने 
जमंभी को सन्तुष्ट करने के लिए उससे एक तो सैनिक समझोता किया जिसके अनुसार उसे 
20,000 उन के जहाज बनाने, पनडुज्वियां रखने एवं अपनी नो-सेना की शक्ति बढ़ाने का अधि- 
कार दिया या । इंयलैण्ड के राजनीतिज्ञों का विश्वास था कि जिस क्रोध के कारण जमेनी से 
नि.शस्त्रीकरण सम्मेलन का परित्याग किया था, इस समझौते से वह सनन्‍्तुष्ट हो जायेगा तथा 
उसका मित्र बना रहेगा, परन्तु हिटलर ने अपनी नोन्सेना तैयारियों से.स्पष्ट कर दिया था कि 
इंगलैण्ड ने उसकी नो-्सेनिक माँगों को सन्तुष्ठ कर कितनी भयानक भूल की थी। इसके पश्चात्‌ 
हिटलर ने आस्ट्रिया हड़प लिया एवं वि्न्‍न्यीकृत राइनरलण्ड क्षेत्र पर सशस्त्र अधिकार कर लिया । 
इंगलैण्ड ने राइनलैण्ड के अधिकार पर सन्तोष प्रकट किया । चैकोस्लोवाकिया के मामले में इंगलैण्ड 
तथा फ्रांस सन्तुष्टीकरण की चरम सीमा पहुँच गये थे । उन्होंने हिटलर को सन्तुष्ट करने के लिए 
चैकोसलोवाकिया का बलिदान सहप॑ स्वीकार किया । सन्तुष्टीकरण से हिटलर की महत्वाकांक्षाओं 
को बढ़ावा मिला । उसे विश्वास हो गया कि यूरोप की शक्तियों में उसके विरुद्धु,. खड़े होने की 
क्षमता नहीं है। सन्तुष्टीकरण-नीति' से युद्ध कुछ समय के लिए टल गया, परन्तु उसे रोका नहीं 
जा सका | फकनेथ इनग्राम के शब्दों में, “ब्रिटेन ने चेम्बरबेन्र के हाथों अपने समुचे इतिहास का सबसे 
बड़ा अपमान सहन किया । वह इस प्रकार अपमानित हुआ जैसा पहले कभी नहीं हुआ । म्यूनिख 
में शान्ति की कीमत और अधिक शर्मनाक नही हो सकती थी ।”” 

(4) सवंक्तत्तावादी शक्तियों फा उत्कर्ष एवं उनकी महत्वाकांक्षाएँ---पेरिस सम्मेलन के पश्चात 
यूरोप की शान्ति के लिए लोव-तान्त्रिक सस्थाओं का विकास आवश्यक समझा गया । यूरोप के कुछ 
देशों मे वैधानिक शासन की स्थापना हुई परन्तु लोकतन्त्र की नीव मजबूत नहीं हुई । 97 की 
क्रान्ति के बाद त्तोवियत रूस में मजदूरों एवं कृपकों का शासन स्थापित हुआ । किन्तु यह यूरोपीय 
लोकतान्बित सिद्धान्तों पर आधारित नहीं था । इसे 'जनवादी लोकतन्त्र' कहा गया जो .वास्तव में 
सर्वहाराओं का अधिनायक्रवाद था। पेरिस की सन्धि से इटली को बड़ी निराशा हुई थी । इटली 
मित्रराएंट्रों को ओर से लड़ा था, परन्तु उसे सन्धियों से कोई लाभ नहीं हुआ । ठान्तरिक 
समस्याओं एवं राजनीतिक निराशा के कारण इटलीवासियों में असन्तीप बढ़ा । लोकतान्त्रिक 
शासन की अकर्मंण्यत्ता बे कारण जनता उससे विश्वास खो बंठी । ऐसे समय में भुसोलिनी ने फासी 
दल की सहायता से सर्वंसत्तावादी शासन स्थापित किया। वर्साय की सन्धि के बाद जमंनी में 
गणतन्त्र की स्थापना हुई परन्तु पराजय से उत्पन्त आधिक एवं राजनीतिक समस्याओं को सुलझाने 
में जनतस्त्रीय शासन असफल रहा । अतः जर्मन जनता का जनतान्त्रिक संस्थाओं एवं प्रणाली में 
. विश्वास नहीं रहा। दुसरी ओर हिटलर के नेतृत्व में नाजी दल ने उन समध्त समस्याओं को 
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सुलझाने का वचन दिया जो गणतन्त्र नहीं सुलझा सका था । 4933 में हिटलर घान्सलर बना 


एवं उसने जर्मनी में सर्वंसत्तावादी राज्य स्थापित किया। इसी प्रकार यूरोप के अन्य देशों में 
वैधानिक एवं जनतन्त्रीय शासन के स्थान पर सर्वंसत्ताघादी शासन स्थापित होता गया। प्रांत 


एवं इंगलैण्ड के अतिरिक्त सारा यूरोप सर्वंसत्तावादियों के अंकुश के नीचे आ गया । वास्तव में, 
99-3] तक यूरोप में जमतन्त्र तथा अधिनायकवाद के बीच संघर्ष चला। इसी संघ में 
अधिनायकवाद की विजय हुई एवं जनतन्त्र हार गया । मुसोलिनी ने जनतन्त्र तथा अधिधायकवाद 
के बीच होने वाले संघर्ष के विषय में कहा था, “दो दुनिया के बीच होने वाले संघ में समझौता 
महीं हो सकता है। दोनों में से एक ही जीवित रहेगा ।”' 

सर्वंसत्तावादी राज्य अत्यन्त महत्वाकांक्षी थे । रूस में अधिनायकवाद की स्थापना के बाद 
साम्यवादी, विश्व-क्रान्ति की योजधा बनाने लगे । इटली, अफ्रीका एवं भूमध्यसागर का सम्राट 
बनना चाहता था । मुसोलिती प्राचीत रोमन साम्रीज्य की पुनः स्थापत्ता के स्वप्न देख रहा था। 
जर्मनी यूरोप में स्वंशक्तिशाली देश बनना चाहता था । इटली एवं जमंनी ने धुरी संगठन स्थापित 
किया । कालान्तर में जापान ने इठली के साथ मैन्नी संगठन स्थापित किया। जापान एशिया का, 
इटली अफ्रीका का एवं जमंनी यूरोप का स्वामी बनना चाहता था। उपर्युक्त महत्वाकांक्षाओं पे 
स्पष्ट था कि पुन: युद्ध की अग्नि भड़क उठेगी । संक्षेप में, जनतन्त्र का पतन, स्व॑सत्तावादियों का 
उत्कर्ष एवं उनकी अस्नीमित महत्वाकांक्षाओं ने विश्व को पुनः युद्धारित में ढकेल दिया । 

(5) निःशस्त्रीकरण की असफलता--पेरिस सम्मेलन में सभी देशों के प्रतिनिधियों ने निश्चित 
किया था कि भविष्य में युद्ध की आशंका को दूर करने का सबसे अच्छा उपाय निःशस्त्रीकरण 
है । यह प्रस्ताव पराजित देशों पर कठोर रूप से लागू किया गया परन्तु विजयी राष्ट्रों ने निःशस्त्री" 
करण की ओर ध्यान नहीं दिया । 932 में राष्ट्र संघ के तत्वावधान में जिनेवा में निःशस्त्री- 
करण सम्मेलन आरम्भ हुआ । अन्य देशों के अतिरिक्त संयुक्त राज्य अमरीका तथा सोवियत हम 
ने इसमें भाग लिया। किन्तु पारस्परिक अविश्वास, घृणा एवं स्वार्थ के कारण निःशस्त्रीकरण के 
किसी पहलू पर कोई सन्धि न हो सकी । 933 में जमंनी ने मिःशस्त्रीकरण सम्मेलन एवं राष्ट्र 
संघ से निकल जाने की घोषणा की क्योंकि अन्य राष्ट्रों ने 'समता अधिकार” को स्वीकार करने में 
बड़ी ढील दिखायी थी। नि.शस्त्रीकरण सस्मेलन दो वर्ष तक चला परन्तु राष्ट्र संघ का कोई 
भी देश एक भी सैनिक युद्धपोत अथवा हवाई जहाज कम न कर सका । निःशस्त्रीकरण सम्मेलन 
की असफलता के परिणामस्वरूप पुनर्शस्त्रीकरण आरम्भ हुआ। मार्घ 935 में हिटलर ने खुते 
तौर पर पुमर्शस्त्रीकरण की घोषणा की। उसने वर्साय सन्धि फी शर्तों का खण्डन करते हुए 
अनिवायं सैनिक सेवा इंगलैण्ड तथा जमंनी के बीच नौ-सेना की शक्ति-वृद्धि के विषय में समझौता 
हुआ । इस समझौते की कटु आलोचना हुई क्योंकि इंगलैण्ड ने जमेनी की सैनिक आवश्यकताना 
को सन्तुष्ट करने के लिए वर्साय की सन्ध्रि की शर्तों के खण्डन में स्वयं भाग लिया । इंगलेण्ड की 
नीति जर्मनी के सन्तुष्टीकरण के लिए थी, परन्तु इससे पुनर्शस्त्रीकरण को प्रचुर बढ़ावा मिला। 
जमंनी के पु]नर्शस्त्रीकरण से उत्पन्न आतंक का सामना करने के लिए सोवियत रूस तथा फ्राँस ने 
पारस्परिक रक्षात्मक सन्त्रि पर हस्ताक्षर किये। फ्रांस ने जमेनी के विरुद्ध पहले ही रक्षात्मक 
पंक्ति--मैंजिनो लाइन--का विर्माण फिया। इस प्रकार जर्मनी एवं फ्रांस पुनर्शस्त्रीकरण में जुट 
गये । पुनर्शस्त्रीकरण के कारण यूरोप तीत्र गति से उस भयंकर विस्फोट की ओर भ्षग्रसर हुआ 
जिसकी अन्तिम परिणति द्वितीय विश्व-युद्ध में हुई । 

(6) दो प्रतिद्वस्दो सैनिक गुटों का उदय--प्रथम विश्व-युद्ध से पहले समुचा विश्व दों 
विरोधी सैनिक ग्रुटों में विभाजित हो गया था, उसी श्रकार द्वितीय विश्व-युद्ध से पूर्व भी सम्पूर्ण 
विश्व दो परस्पर शत्रु सैनिक खेमों में वंट गया । एक वरफ जमंनी, इटली और जापान जैसे कभी 
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फू है 


द्वितीय विश्व युद्ध के कारण तथा प्रभाव | ? 


सन्तुष्ट न हीने वाले राष्ट्रों की रोम-बलिन-टोकियो धुरी' थी तो दूसरी तरफ ब्रिटेन, फ्रांस, 
सोवियत रूस और अमरीका जैसे मित्र-राष्ट्रों ने मिलकर एक सुहढ़ सन्धि संगठन स्थापित कर 
लिया । जब हिंटलर के नेतृत्व में जमेत सेना ने पोलैण्ड पर आक्रमण किया तो ब्रिटेन और फ्रांस ने 
पोलैण्ड को समर्थन दिया और द्वितीय महायुद्ध भड़क उठा ! ह 

(7) अन्तर्राष्ट्रीय आधथिक छंकट--सन्‌ 7930 में विश्व में एक महान आधिक संकट 
आया, जिसका प्रत्येक देश की आ्िक व्यवस्था पर प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से बुरा 
प्रभाध पड़ा। इस आथिक संकट के परिणामस्वरूप राष्ट्रों में निःशास्तीकरण की भावना 
समाप्त हो गयी और वे शस्त्रों की होड़ में लग गये । जमंती में घोर आधथिक संकट छा गया, 
जिसके कारण लगभग 7 लाख व्यक्ति बेकार हो गये । इस आधिक संकट ने जर्मनी में नानीवाद के 
उत्कप में सहायता अदान की । इस आंधिक संकट का लाभ उठाकर ही जापान ने सन्‌ 93] 
में मंचुरिया पर चढ़ाई कर दी और सन्‌ 935 में अबीसीनिया पर इटली का हमला भी इसी 
आध्थिफ संकट का एक अप्रत्यक्ष परिणाम था । _ 

(8) साम्राज्यवादी भावता--एशिया में जापान अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता 
था। 4930 तक जापान की शक्ति में बहुत वृद्धि हुई और 793 में उसने मंचूरिया पर चढ़ाई 
की । जुलाई 937 में उसने युद्ध घोषणा किये बिना चीन के साथ युद्ध शुरू कर दिया । फ्रांस 
भौर इंगरलण्ड हिटलर के साथ युद्ध में व्यस्त थे, अतः जापान नें दक्षिणी-पूर्वी एशिया में इनके 
विशाल साम्राज्यों की जीतने की योजना बनायी । इसमें अमरीका उसके मार्ग में बड़ा बाधक था, 
अतः 494 में उसने प्रशान्त महासागर में अमरीका के सबसे बड़े नौ-सैनिक अड्डे पले हाबंर पर 
हमला किया और अमरीकी बेड़े को गहरी क्षति पहुँचायी । 

यूरोप में हिटलर जर्मनी से प्रथम विश्व-युद्ध के बाद छीने गये उपनिवेशों को न केवल 
चापस लेना चाहता था, अपितु अपने देश में ऐसे अनेक प्रदेश सम्मिलित करता चाहता था जिससे 
जमनी का धाम्राज्य ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस जैसा हो जाय । इस समय जमेन लोगों को यह बात 
समझ में नहीं आती थी कि यदि ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस के पास विशाल साम्राज्य है तो उनके 
पास साम्राज्य क्यों नहीं है ? वे विश्व में अपनी जाति को सबसे बड़ा और दूसरों पर शासन 


फरने वाला समझते थे, संसार में अपनी प्रभुता और साम्राज्य का विस्तार करने के लिए कोई 
भी लड़ाई मोल लेने को तैयार थे । 


: (9) विभिन्‍न अल्पसंख्यक जातियों का अश्तन्तीष--वर्साय की सन्धि और उसके साथ ही 
बाद में होने वाली अन्य सन्धियों के द्वारा विभिन्‍न अन्पसंख्यक जातियाँ अस्तित्व में आयीं | 
राष्ट्रपति विल्सन ने शान्ति सन्धियों का आधार “राष्ट्रीय आत्मनिर्णय के पिद्धान्त' को बनाना 
चाहा, किन्तु सैनिक, घाभिक एवं अन्य कारणों से इस सिद्धान्त का कठोरतापूर्वक क्रियान्वयन 
सम्भव नहीं हो पाया । अत: कई जल्पसंख्यक जातियाँ विदेशी शासन के अन्तर्गत रह गयीं, जिसके 
कारण उनमें असन्तीष व भय की भावना उत्पन्त हो गयी । उल्लेखनीय है कि पेरिस की शान्ति- 
व्यवस्था के बाद भी यूरोप सें एक करोड़ सत्तर लाख राष्ट्रीय अल्पसंख्यक जिनमें 75 लाख जर्मन 
थे, अन्य देशों में रह गये । इन अल्पसंख्यक जातियों ने यह माँग रखी कि या तो उन्हें अपने देश 
के साथ मिला दिया जाये अथवा स्वशासन प्रदान किया जाय । हिटलर ने इस असन्तोष का लाभ 
उठाया । उसने पश्चिमी शक्तियों से सौदेबाजी की और अल्पसंख्यकों पर 'कुशासन' के बहाने से 
आस्ट्रिया तथा सुडेटन प्रदेश पर कब्जा कर लिया और पोल॑ण्ड पर भी आक्रमण कर दिया जिससे 
द्वितीय विश्व-युद्ध की शुरूआत हो गयी । 

(0) पोलैण्ड पर जमेंती का आक्रमण--माचे 939 में हिटलर ने बोहीमिया तथा 
मोरेविया पर संरक्षण स्थापित करने की घोषणा की । यह कार्य उसने आत्म-निर्णय के सिद्धान्त 
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पर नहीं, और न जिस आधार पर उसने आस्ट्रिया तथा सुडेटनलेण्ड पर अधिकार किया था वरन 
प्रवास क्षेत्र (0शाइ8070) के आधार पर किया था। इससे स्पष्ट हो गया था कि हिटलर 
जम॑नी के मिकटवर्ती क्षेत्रों पर अधिकार कर एक साम्राज्य का निर्माण करना चाहता है। उससे 
बोहीमिया तथा मोरेविया पर संरक्षण स्थापित कर यह सिद्ध कर दिया था कि उसने म्यूनिख में 
“चैम्बरलेत को जो घचन दिये थे उसका कोई मुल्य नहीं था। उसकी नीति से स्पष्ट था कि वहु 
यूरोप पर प्रभुता स्थापित करना चाहता था एवं मिश्र-राष्ट्रों की तुष्टीकरण नीति से उसे प्रचुर 
प्रोत्ताहन मिल चुका था । 

इंगलेण्ड एवं फ्रांस ने हिटलर की बढ़ती हुई माँगों एवं विस्तार नीति का विरोध करने - 
का निश्चय किया । 34 माच, 939 को इंगर्लण्ड तथा फ्रांस ने घोषणा की कि यदि जमंनी नें 
आक्रमण द्वारा पोलेण्ड की ध्वतन्त्रता नष्ट 'करने को चेष्टा की तो वे उसकी रक्षा करेंगे। इस 
घोषणा के पाँच दिन बाद पोलेण्ड, फ्रांस तथा इंगलैण्ड के बीच एक सन्धि हुई । इस सन्धि के 
पश्चात्‌ इंगलेण्ड ने अन्य देशों से परस्पर सुरक्षा सन्धियाँ कीं। (939 की अप्रैल में हिटलर में 
जमंन-पोलैण्ड सन्धि को रद्द करते हुए घोषणा की कि डेन्जिग जर्मनी को लौटाया जाये एवं उसे 
पोलिश गलियारे में होकर सड़क और रेल लाइन निकालने का अधिकार दिया जाये । पोलैण्ड ने 
जमन माँगों को अस्वीकार कर दिया । हिटलर पोल॑ण्ड के उत्तर से सन्तुष्ट नहीं था परन्तु उसने 
उस समय उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की । 

हिटलर ने कूटनीतिक तैयारियों के पश्चात्‌ पोलेण्ड से माँग की कि वह डेन्जिग तथा 
गलियारे की समंस्‍्या शीघ्रातिशीघ्र सुलझाये । इंगलेण्ड तथा फ्रांस ने दोघों समस्याओं को सुलश्ाने 
के लिए समझोते एवं शान्ति से काम करने का सुझाव दिया। हिठलर ने इंगलैण्ड का सुन्नाव 
स्वीकार किया । दोनों देशों के राजदूतों के बीच वासचीत के लिए समय एवं स्थान निश्चित किया 
गया । जर्मनी नें इंगलैण्ड को सूचित किया कि उसने दो दिन तक पोलैण्ड के राजदूत के लिए 
इन्तजार किया परन्तु वह नहीं आया, अतएव पोलैण्ड मे उसके प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया 
है । इससे पूर्व कि दोनों के बीच समझोते की बातचीत पुत्र: आरम्भ हो जमं॑नी के हवाई जहाजों ने 
] सितम्बर, 939 को पोलैण्ड के नगरों पर बमबारी की । इंगल॑ण्ड तथा फ्रांस ने हिंटलर को 
अन्तिम चेतावनी दी और जम॑ंनी से कोई उत्तर न मिलने पर दो दिन बाद 3 सितम्बर, 939 
को दोनों देशों ने जमंनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की । इस घोषणा के साथ द्वितीय विश्व-युद्ध 
आरम्भ हुआ । 

ह द्वितीय विश्व युद्ध के प्रभाव प्र 
* अथवा 
युद्धोत्तर युग के नुतन क्षितिज 
(ए087-ए०रा०9 एछ43२ ए/४एछ॥र0ाप6 पए्उ7०७) 
द्वितीय विश्व युद्ध ने उन परिस्थितियों को समाप्त कर दिया जिन पर वीं शताब्दी की 
अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यघस्था आधारित थी । जनरल स्मट्स ने जून 924 की इम्पीरियल 

कांग्रेस में भाषण करते हुए इसी तथ्य की ओर संकेत क्रिया है, “निस्संदेह रंगमंच अब यूरोप से 
दूर पूर्वी एशिया और प्रशान्त महासागर में पहुँच गया है । मेरा विचार है कि अगले 50 वर्ष या 
इससे भी अधिक वर्षों तक प्रशोन्त महासागर की समस्याएँ विश्व समस्याएँ होंगी ।'. * 

वर्तेमान विश्व के नुतन परिवर्तत की चर्चा करते हुए ढी० दी० कालिजार्बी लिखते हैं-- 

आजकल अन्तर्राष्ट्रीय. राजनीतिक व्यवस्था का पुनगंठन हो रहा है जिसमें पूव॑वर्ती राज्य व्यवस्था 

एवं राष्ट्रीय राज्य व्यवस्था धीरे-धीरे नवीन राजनीतिक हूपों में परिवर्तित हो रही है। साम्राज्यों 
का पतन हो रहा है और उपनिवेश स्वतन्त्रता प्राप्त करते जा रहे हैं। राष्ट्रीय राज्य एक बड़ 


द्वितीय विश्व यूद्ध के कारण तथा प्रभाव | ।7. 


संघ में विलीन होते जा रहे हैं।” अन्तर्राष्ट्रीय राजतीति पर प्रभाव डालने वाले द्वितीय महा- 
युद्गोत्तर तत्वों और आधुनिक उभरती हुई प्रधृत्तियों का विवेचन यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है, 
जो इस प्रकार है 

(!) यूरोपियन प्रभुत्व का अन्त--सन्‌ 492 में कोलम्बस द्वारा अमरीका की खोज से 
लेकर द्वितीय विश्व-युद्ध तक के काल को विश्व के इतिहास का यूरोपियन काल कहा जा सकता है । 
इस युग में यूरोप में अभूतपूर्व वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति हुई । गूरोपियन राष्ट्रों ने विशाल 
साञ्राज्यों की स्थापना की । जरमनी, इटली, ब्रिटेन और फ्रांस की गणना महान शक्तियों मे की 
जाती थी । किन्तु द्वितीय विश्व-युद्ध ने यूरोपियन राष्ट्रों की अर्थ-व्यवस्था को छिप्न-भिन्न कर 
दिया । युद्ध की समाप्ति के बाद इटली, जर्मनी, फ्रांत्त और ब्रिटेन आदि राष्ट्र द्वितीय श्रेणी की 
शक्तियाँ (36000 7808 छ0फ८:).बन कर रह गयीं । विश्व का नेतृत्व यूरोप के हाथ से निकल- 
कर संयुक्त राज्य अमरीका और सोवियत संघ के हाथों में आ गया । 

(2) परमाणु युग का सुत्रपात--संयुक्त राज्य अमरीका के एक वायुयान बी-29 ने 6 
अगस्त, 945 को हिरोशिमा पर अणूबम डाला । अणुबम के विस्फोट से हिरोशिमा की 90 
प्रतिशत इमारतें नष्ट हो गयीं एवं लगभग 7,50,000 मनुष्य मारे गये। इस महासंहार के साथ 
परमाणु युग का सूत्रपात हुआ । विश्व के सभी वैज्ञानिकों ने अनुभव किया कि अणु-शक्ति के 
कारण मनुष्य को अतिमानुषी शक्ति मिल गयी है । एलबर्ट श्विट्जर ने 954 में नोबल पुरस्कार 
'प्राप्त करते समय कहा था, “मानव अणु शक्ति के कारण अतिमानुषी बन गया है, परन्तु उसकी 
बुद्धि उस अतिमानुषी मान तक उन्नन नहीं हुई जिस मान तक उसे शक्ति प्राप्त हुई है ।” इससे 
स्पष्ट है कि परमाणु युग के साथ मानव सभ्यता पर विनाश की कालो घटा छा गयी । सभ्यता 
का भविष्य ऐसे विवेकहीन मनुष्यों के हाथों में चला ग्रया जिनमें हिरोशिमा का दृश्य दोहराने के 
लिए किसी प्रकार की झिल्नक नहीं है । 

परमाणु हथियारों के सर्ववाश करने की सामथ्यं के कारण मैक्स लर्नर, आज के थरुग को 
अतिमारकता का युग! (प6 886 ० 0ए७ए४ती)) फहते हैं। भाजकल एक महाद्वीप से दूसरे 
महाद्वीप तक पहुँचने वाले और शब्द की रफ्तार से भी तेज रफ्तार से उड़ने वाले जैट विमान, 
नाभिकीय बम फेंकने वाले प्रक्षेपास्त्र और परमाणु ऊर्जा से चलने वाले विमान तथा पनडुब्बियाँ 
बन चुके हैं । भू-उपग्रह और अन्तरिक्ष स्टेशन भी इन नवीन उपकेरणों की सूची में जोड़े जा सकते 
हैं। काले जेस्पा्त ने इन आधुनिक हथियारों को अन्तर्राष्ट्रीय जीवन का “नया तथ्य” कहकर 
पुकारा है । ई० एच० कार का मत है कि परमाणु हथियारों की भयानकता के कारंण अन्तर्रा- 
ष्ट्रीय राजनीति की पृष्ठभूमि में युद्ध की छाया सर्दव घूमती रहती है ।' बद्र ण्ठ बोडी ने कहा है कि 
“परमाणु बम के कारण सारभूत परिवर्तन केवल यह नहीं हुआ है कि युद्ध अधिक हिंसक ही गया 
है बल्कि यह भी हुआ है कि इससे सारी हिंसा का प्रयोग थोड़ी-सी देर में हो जाता है । 

(3) एशिया एवं अ्फ्नीका का जागरण तथा सम्प्रतु राज्यों की संख्या में बुद्धि--अन्तर्रा- 
प्ट्रीय राजनीति के स्वरूप मे परिवर्तन लाने घाला एक महत्वपूर्ण तत्व यह है कि अन्तर्राष्ट्रीय 
जगत में राज्यों की संख्या पहले से अब बहुत बढ़ गयी है। उपनिवेशों के जल्दी-जल्दी आजाद हो 
जाने से आज ओर बहुत से प्रभुत्वसम्पत्र राज्य अस्तित्व में आकर स्वतन्त्र राष्ट्रों की बिरादरी में 
शामिल हो गये हैं । इन राज्यों ने अब स्वयं अपने भाग्य-विधाता बनकर विश्व-इतिहास में एक 
नये युग को शुरूआत की है। द्वितीय विश्व-युद्ध के वाद नये राज्यों के उदय की प्रतिक्रिया अध्यधिक 
तीब्र गति से चली | सन्‌ 960 में सिफे एक महीने में केवल अफ्रोका महाद्वीप के ही सोलह नये 
राज्य संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य बने । सनू 945 में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की संख्या 57 
थी जो सन्‌ 990 में 59 हो गयी । अन्तर्राष्ट्रीय मंच पर नये प्रभुत्वसम्पन्न राज्यों के आ जाने 


कि 
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पर नहीं, और न जिस आधार पर उसने आस्ट्रिया तथा सुडेटनलैण्ड पर अधिकार किया था वरन्‌ 
प्रवास क्षेत्र (णशाधक्षणा) के आधार पर किया था। इससे स्पष्ट हो गया था कि हिटलर 
जमेंनी के निकटवर्ती क्षेत्रों पर अधिकार कर एक साम्राज्य का निर्माण करना चाहता है। उसमें 
बोही मिया तथा मोरेधिया पर संरक्षण स्थापित कर यह सिद्ध कर दिया था कि उसते म्युनिख में 
चेम्बरलेन को जो घचन दिये थे उसका कोई मूल्य नहीं था । उसकी नीति से स्पष्ट था कि वह 
यूरोप पर प्रभुता स्थापित करना चाहता था एवं मिश्र-राष्ट्रों की तुष्टीकरण नीति से उसे प्रचुर 
प्रोत्साहन मिल चुका था । 

इंगलैण्ड एवं फ्रांस ने हिटलर की बढ़ती हुई माँगों एवं विस्तार नीति का विरोध करने 
का निश्चय किया । 3! साचे, 939 को इंगलैण्ड तथा फ्रांस ने घोषणा की कि यदि जर्मनी ने 
आक्रमण द्वारा पोलेण्ड की स्वतन्त्रता नष्ठ करने की चेष्टा की तो वे उसकी रक्षा करेंगे । इस 
घोषणा के पाँच दिन बाद पोलैण्ड, फ्रांस तथा इंगलेण्ड के बीच एक सन्धि हुई । इस सन्धि के 
पश्चात्‌ इंगलेण्ड ने अन्य देशों से परस्पर सुरक्षा सन्धियाँ कीं। (939 की अप्रैल में हिटलर ने 
जमंन-पोलैण्ड सन्धि को रह करते हुए घोषणा की कि डेन्जिग जर्मनी को लौटाया जाये एवं उसे 
पोलिश गलियारे में होकर सड़क और रेल लाइन निकालने का अधिकार दिया जाये । पोलैण्ड मे 
जन माँगों को अस्वीकार कर दिया । हिटलर पोल॑ण्ड के उत्तर से सन्तुष्ट नहीं था परच्तु उसने 
उस समय उसके चिरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की । 

हिटलर ने कूटनीतिक तैयारियों के पश्चात्‌ पोलेण्ड से माँग की कि वह डेन्जिंग तथा 
गलियारे की समस्या शीघ्रातिशीघ्र सुलझाये । इंगलैण्ड तथा फ्रांस ने दोषों समस्याओं को सुलक्षाने 
के लिए समझौते एवं शान्ति से काम करने का सुझाव दिया। हिटलर ने इंगर्लण्ड का सुझाव 
स्वीकार किया । दोनों देशों के राजदूतों के बीच वासचीत के लिए समय एवं स्थान निश्चित किया 
गया ! जमंनी ने इंगलैण्ड को सूचित किया कि उसने दो दिन तक पोल॑ण्ड के राजदूत के लिए 

इन्तजार किया परन्तु वह नहीं आया, अतएव पोलैण्ड ने उसके प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया 

है । इससे पूर्व कि दोनों के बीच समझोते की बातचीत पुनः आरम्भ हो जम॑नी के हवाई जहाजों ने 
] सितम्बर, 939 को पोलैण्ड के नगरों पर बमवारी की । इंगरलैण्ड तथा फ्रांस ने हिंडलर को 
अन्तिम चेतावनी दी और जमंनी से कोई उत्तर न मिलने पर दो दिन बाद 3 सितम्बर, 939 
को दोनों देशों ने जमंनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की । इस घोषणा के साथ द्वितीय विश्व-युद्ध 
आरम्भ हुआ । 
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संघ में विलीन होते जा रहे हैं।” अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति पर प्रभाव डालने वाले द्वितीय महा- 
युद्धोत्तर तत्वों और आधुनिक उभरती हुई प्रवृत्तियों का विवेचन यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है, 
जो इस प्रकार है : + हर + 

(!) यूरोपियन प्रभुत्व का अन्त--सन्‌ 492 में कोलम्बस द्वारा अमरीका की खोज से 
लेकर द्वितीय विश्व-युद्ध तक के काल को विश्व के इतिहास का यूरोपियन काल कहा जा सकता है । 
इस युग में यूरोप में अभूतपूर्व वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति हुई । यूरोपियन राष्ट्रों ने विशाल 
साम्राज्यों की स्थापना की । जम॑न्ी, इटली, ब्रिटेन और फ्रांस की गणना महान शक्तियों में की 
जाती थी । किन्तु द्वितीय विश्व-युद्ध ने यूरोपियन राष्ट्रों की अर्थ-व्यवस्था को छिप्न-भिन्न कर 
दिया । युद्ध की समाप्ति के बाद इटली, जमेनी, फ्रांस और ब्रिटेव आदि राष्ट्र द्वितीय श्रेणी की 
शक्तियाँ (500070 पध8 7०४०7), बन कर रह गयीं। विश्व का नेतृत्व यूरोप के हाथ से निकल- 
कर संयुक्त राज्य अमरीका भौर सोवियत संघ के हाथों में आ गया । 

(2) परमाणु युग का सूत्रपात--संयुक्त राज्य अमरीका के एक वायुयान बी-29 ने 6 

अगस्त, 945 को हिरोशिमा पर अणूबम डाला । अणुबम के विस्फोट से हिरोशिमा को 90 
प्रतिशत इमारतें नष्ट हो गयी एवं लगभग 7,50,000 मनुष्य मारे गये। इस महासंहार के साथ 
परमाणु युग का सूत्रपात हुआ । विश्व के सभी वैज्ञानिकों ने अनुभव क्रिया कि अणु-शक्ति के 
कारण मनुष्य को अतिमानुषी शक्ति मिल गयी है | एलबर्ट श्विट्जर ने 954 में नोबल पुरस्कार 
'प्राप्त करते समय कहा था, “मानव अणु शक्ति के कारण अतिमानुषी बन गया है, परन्तु उसकी 
बुद्धि उस अतिमानुषी मात तक उन्नन नहीं हुई जिस मान तक उसे शक्ति प्राप्त हुई है।” इससे 
स्पष्ट है कि परमाणु युग के साथ मानव सभ्यता पर विनाश की काली घटा छा गयी । सभ्यता 
का भविष्य ऐसे विवेकहीन मनुष्यों के हाथों में चला गया जिनमें हिरोशिमा का दृश्य दोहराने के 
लिए किसी प्रकार की शझिश्नक नहीं है । 

परमाणू हथियारों के सवंनाश करने की सामथ्यं के कारण मैक्स लनेर, आज के युग को 
अतिमारकता का युग (प४॥० 386 07 0४०४ंतं!) कहते हैं। आजकल एक महाद्वीप से दूसरे 
महाद्वीप तक पहुँचने वाले और शब्द की रफ्तार से भी तेज रफ्तार से उड़ने वाले जेट विमान, 
नाभिकोय बम फेंकने वाले प्रक्षेपास्त्र और परमाणु ऊर्जा से चलने वाले विमान तथा पनड्ब्बियाँ 
बन चुके हैं। भू-उपग्रह और अन्‍्तरिक्ष स्टेशन भी इन नवीन उपकरणों की सूची में जोड़े जा सकते 
हैं। काले जेस्पसे ने इन आधुनिक हथियारों को अन्तर्राष्ट्रीय जीवन का नया तथ्य” कहकर 
पुकारा है। ई० एच० कार, का मत है कि परमाणु हथियारों की भयानकता के कार्रण अन्तर्रा- 
ष्ट्रोय राजनीति की पृष्ठभूमि में युद्ध की छाया सर्दव घूमती रहती है ।” बद्रं ण्ट बोडी ने कहा है कि 
परमाणु बम के कारण सारभूत परिवर्तन केवल यह नहीं हुआ है कि युद्ध अधिक हिंसक हो गया 
है बल्कि यह भी हुआ है कि इससे सारी हिंसा का प्रयोग थोड़ी-सी देर में हो जाता है ।' 

(3) एशिया एवं अफ्रीका का जागरण तथा सम्प्रभु राज्यों की संख्या में वुद्धि-अन्तर्रा- 
प्ट्रीय राजनीति के स्वरूप में परिवर्तन लाने घाला एक महत्वपूर्ण तत्व यह है कि अन्तर्राष्ट्रीय 
जगत में राज्यों को संख्या पहले से अब बहुत बढ़ गयी है । उपनिवेशों के जल्दी-जल्दी भाजाद हो 

*# जाने से आज और बहुत से प्रभुत्वसम्पत्र राज्य अस्तित्व में आकर स्वतन्त्र राष्ट्रों की बिरादरी में 
शामिल हो गये हैं। इन राज्यों ने अब स्वयं अपने भाग्य-विधाता बनकर विश्व-इतिहास में एक 
नये युग को शुरूआत की है। द्वितीय विश्व-युद्ध के बाद नये राज्यों के उदय की श्रतिक्रिया अत्यधिक 
तीब्र गति से चली | सत्‌ 960 में सिर्फ एक महीने में केवल अफ्रोका महाद्वीप के ही सोलह नये 
राज्य संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य बने । सन्‌ 945 में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की संख्या 57 
थी जो सन्‌ !990 में 59 हो गयी । अन्तर्राष्ट्रीय मंच पर नये प्रभुत्वसम्पन्न राज्यों के आ जाने 


थे 


2 | अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति 


से अब अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति को कुछ गिनी-चुनी और जानी-पहचानी राजनीतिक इकाइयों के 
बीच होने वाले घटनाचक्र के रूप में नहीं देखा जा सकता |, 

द्वितीय महायुद्ध की समाप्ति के बाद एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमरीकी राष्ट्रों में 
स्वतन्त्रता के सूये का उदय हुआ । एशिया एशिया वालों के लिए! और “अफ्रीका अफ्रीकियों के 
लिए' जैसे नारे यह जाहिर करते हैं कि विश्व के मामलों के एकमात्र कर्त्ता-धर्ता के रूप में यूरोप 
का महत्व बहुत कुछ घट गया हैं। तीसरी दुनियाँ के इन राष्ट्रों ने स्वतन्त्र विदेश नीतियाँ 
अपनायीं । इनका मूल उद्देश्य विश्व-शान्ति को बढ़ाना और अपना स्वतन्त्र अस्तित्व बनाये रखना 
है । इसके लिए वे स्वयं जागरूक बने । ग्रुटनिरपेक्षता की नीति पर चलना प्रायः सभी नवोदित . 
राष्ट्रों का लक्ष्य बन गया । अतः यह कहना समीचीन है'कि दूसरे महायुद्ध के बाद मुख्य अन्तर्रा- 
ष्ट्रीय घटनाओं के केन्द्र यूरोप में ही नहीं रहे, वल्कि एशिया, अफ्रीका और पश्चिमी एशिया के 
नये राष्ट्रों में उत्पन्न हो गये हैं । नये राज्यों का उदय हो जाने से अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का रूप 
अब सचमुच अन्तर्राष्ट्रीय हो गया है । 

(4) साम्यवाद का विस्तार--इटली तथा जमेनी साम्यवाद के कट्टर शत्रु थे परन्तु उनकी 
पराजय के पश्चात मित्र-राष्ट्रों में इतनी क्षमता नहीं रही कि वे साम्यवाद को पूर्वी यूरोप अथवा 
एशिया में रोक सकें । ज्यों-ज्यों जमनी पूर्वी मो्चे पर हारता गया त्यों-त्यों पूर्वी युरोप में साम्य- 
वाद घुसता गया | बलिन के पतत तक सोवियत रूस की सेना ने पूर्वी यूरोप के समस्त देशों पर 
अधिकार कर लिया एवं वहाँ साम्यवादी सरक्षारों की स्थापना की । 

चीन में साम्यचादियों ने क्यांग-कोई-शेक के विरुद्ध संधर्ष की गति बढ़ायी एवं उसे पराजित 
कर चीन में साम्यवादी सरकार की स्थापना की । साम्यवादी केवल इतने से ही सन्तुष्ट नहीं थे । 
उन्होंने एशिया के पिछड़े हुए देशों में साम्यवाद का प्रचार प्रारम्भ किया जिसके परिणामस्वरूप 
लगभग प्रत्येक देश में साम्यवादियों के अड्डे स्थापित हुए। इन बड्डों से साम्यवादियों ने जनता 
को प्रभावित करना आरम्भ किया | जिन्होंने साम्यवादी सिद्धान्त स्वीकार किये वे अपने देश पे 
साम्यधादी व्यवस्था की स्थापना के लिए जमतन्त्रवादियों से संघर्ष करने लगे । इस प्रकार पूर्वी 
एशिया के देशों में साम्यवाद और जनतन्त्र के बीच संघर्ष छिड़ा। कालान्तर में विश्व-शान्ति की 
भयानक चुनौती बनी । पूंजीवादी देशों मे साम्यवाद विस्तार को रोकने-की चेष्टाएँ कीं परन्तु वे 
केवल कुछ क्षेत्रों में सफल हुए । साम्पवाद के बढ़ते हुए प्रभाव के कारण अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में 
एक नथी विचारधारा का विकास हुआ | धिश्व-युद्ध के पश्चात्‌ संसार के जनतन्त्रों की सबसे बड़ी 
चिन्ता थी--साम्यवाद को किस प्रकार रोके । ॥ 

(5) सनिक गुटबन्दी--साम्यवादियों का बढ़ता हुआ प्रभाव एवं रूस की बढ़ती हुई शक्ति 
मे पश्चिमी राष्ट्रों को गहरी चिन्ता में डाल दिया था । वे रूस एवं अन्य साम्यवादी देशों के विरुद्ध 
सैनिक गुटों का भिर्माण करने लगे, जिससे संकट के समय सैनिक गुट के सदस्य संयुक्त रूप से 
साम्यवाद के विरुद्ध संघर्ष. कर सके अथवा साम्यवादियों के प्रभाव का विस्तार रोक सके । 

» कोरिया युद्ध के समय संयुक्त राज्य अमरीका के राजनीतिज्ञों ने अनुभव किया कि साम्यवाद 
के विरुद्ध सामृहिक सुरक्षा के लिए सैनिक संगठनों का निर्माण परभ आवश्यक है । [949 में रा 
954 में सीटो, वारसा पैक्ट, सेण्टो आदि सैनिक सन्धियाँ अस्तित्व में आयी । सैनिक संगठनों के” 
निर्माण से स्पष्ट था कि द्वितीय विश्व-युद्ध के बाद सैनिक प्रवृत्तियों का हास नहीं हुआ था । ये 
सन्धियाँ शान्ति स्थापना के लिए की गयी थीं परल्तु इतमें युद्ध की उत्तेजना छिपी हुई है । 

(6) शीत-युद्ध--जमेती ओर जापान की पराजय के पश्चात्‌ गोलियों बौर बमों का युद्ध 
युद्ध समाप्त हुआ परन्तु साम्यवादी एवं पूँजीवादी देशों में एक नये ढंग का युद्ध--शान्ति-युद्ध-- 
आरम्भ हुआ । 


हि 
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युद्ध के समय सोवियत रूस तथा पश्चिमी राष्ट्रों के बीच जो मैत्री-सम्बन्ध स्थापित हुआ 
था वह अस्थायी एवं कृत्रिम था क्योंकि साम्यवाद और पूंजीवाद के बीच मैत्री-सम्बन्ध स्थापित 
नहीं हो सकता था । बतएव युद्ध-समाप्ति के बाद सारा संसार दो विरोधी गुटों में बट गया । 
पूँजीवादी ग्रुट का नेता संयुक्त राज्य अमरीका और साम्यवादी ग्रुट का नेता सोवियत रूस बना । 
दोनों गुटों में विरोध बढ़ता गया । आरम्भ में यह विरोध साधारण सम्मेलनों में दिखायी दिया 
परन्तु यह बढ़ते-बढ़ते संयुक्त राष्ट्र तक पहुँच गया । अन्तर्राष्ट्रीय संगठन दोनों के संघर्ष का अखाड़ा 

गया । ; 

के आज विश्व दो सशस्त्र शिविरों में विभाजित है । दोनों शिविरों के मध्य एक नवीन प्रकार 


'के सम्बन्धों का विकास हुआ जो .'शीत-युद्ध' के नाम से प्रख्यात है । 


(7) गुट निरपेक्षता--द्वितीय महायुद्ध के उपरान्त, जब नये सम्प्रभु राष्ट्रों का जन्म हुआ 
तो उनमें से अधिकांश ने अपने आपको शीत-युद्ध की खींचतान से निरपेक्ष रखने का निर्णय लिया । 
इस क्षेत्र में भारत. ने मार्ग-दर्शन किया और ग्रुट-निरपेक्षता की आवाज बुलन्द की । भारत के पहले 
प्रधानमन्त्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ? सितम्बर, 946 में एक रेडियो, प्रसारण में कहा, जहाँ 
तक सम्भव हो हमें परस्पर विरोधी गुटों की राजनीति से दूरु रहना चाहिए जिसके कारण पहले दो 
विश्व-युद्ध हो घुके हैं ।' उन्होंने इसे भारत की विदेश नीति का ठोस आघार बनाया और गुलामी 
की जंजीरों से मुक्त होने वाले एशियाई और अफ्रीकी देशों को एक अन्तर्राष्ट्रीय बल बनाने का 
आह्वान किया । गुट-निरपेक्षता के इस चौखटे में धीरे-धीरे नव स्थाधीन देश शामिल होने लगे । 
आज लगभग 402 देश ग्रुट-निरपेक्ष आन्दोलन से जुड़े हुए हैं। गुटों से अलग रहने वाले और उप- 
निवेशवाद के खिलाफ जूझने वाले राष्ट्रों को एक मंच पर लाने में ग्रुट-निरपेक्ष शिखर सम्मेलन 
सफल हुए हैं । ै ह 
(8) प्ताम्नाज्यवाद एवं उपनिवेशवाद का अन्त--स!म्राज्यवादी और उपनिवेशवादी शक्तियाँ 
इस युद्ध में स्वयं संकट में पड़ गयीं । यूरोपीय साम्राज्यवादी शक्तियाँ तो हार ही गयीं और उनके 
हारते ही उपनिवेशों में राष्ट्रीय सरकारें स्थापित हो गयीं । अफ्रीका और एशिया में जहाँ अन्न तक 
विश्वास था कि यूरोपीय शक्तियाँ अजेय हैं, ओर उनसे उपभिवेश स्वतन्त्र नहीं हो सकते, द्वितीय 
महायुद्ध ने यह विश्वास समाप्त कर दिया । युद्ध के बाद वे स्वयं सैनिक और आशिक हृष्टि से इतने 
कमजोर थे कि साम्राज्य फो सम्भालने में अपने आपको असमथ्थे पाने लगे । रूसी सम्यवादी विचार- 
धारा से भी साम्राज्य एवं उपनिवेशवाद को क्षति पहुँची । अब उपनिवेशो में राष्ट्रीय राजनीतिक 
चेतना बहुत जाग्रत हो चुकी थी जिसे दबाना उमके लिए असम्भव था । 

साम्राज्यवाद एवं उपनिवेशवाद के अन्त का अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति पर बड़ा गहरा प्रभाव 
पड़ा है, जो इस प्रकार है--(7) अब अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति वस्तुतः: विश्व राजनीति बन गयी; 
(7) यूरोप अब अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का केन्द्र नहीं रहा; शक्ति-संघर्ष की धुरी एशिया, अफ्रीका 
और लैटिन अमरीकन क्षेत्र की ओर बढ़ी; (|) उपनिवेशवाद के अन्त से यूरोपीय- राज्य राज- 
मैतिक और सैतिक दृष्टिकोण से बड़े कमजोर पड़ गये; (7४) उपनिवेशवाद के अन्त से कुछ नयी 
महाशक्तियों के उदय की सम्भावनाएँ बनीं । इस दृष्टि से दो राज्यों के नाम प्रमुख रूप से लिये 
जा सकते हैं--भारत और चीन; (९) एशियाई और अफ्रीकी लोगों के उदय से यूरोपीय सभ्यता 
और संस्कृति की मान्यताओं पर भी कुठाराधात हुआ; (शं) व्यावहारिक राजनीति में गूरोपीय 
प्रहाशक्तियाँ अब एशिया और अफ्रीकी राज्यों के मतों पर निर्भर हो गयीं। कम से कम संयुक्त 
राष्ट्र संघ में तो उनकी इन देशों पर निर्भरता एक कद सत्य बन गयीं; (शा) उपनिवेशवाद का अन्त 
तो हुआ लेकिन उस अन्त के साथ हो अनेक ऐसी समस्याएँ उठ खड़ी हुई हैं जिनकी आड़ में विश्व 
राजनीति खेली जाती है। उदाहरण के लिए, भारतीय उपमहाद्वीप में ब्रिटिश औपनिवेशिक 
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साम्राज्य 4947 को एक दृष्टि से समाप्त हो गया, किन्तु उपनिवेशवाद भारत को दो ऐसे 
अस्वाभाविक टुकड़ों में बाँट गया कि उपमहाद्वीप अन्य शक्तियों का अखाड़ा बन गया । 

(9) वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति--आधुनिक युग वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति का 
युग कहलाता है । इसका प्रभाव युद्ध के स्वरूप पर तो पड़ा ही है, युद्ध एक सम्पूर्ण युद्ध (7० 
शा) बन गया है, पर इसके साथ ही शक्ति की परिभाषा, स्वरूप और निर्माणक तत्व भी प्रभा- 
वित हुए हैं। परम्परागत तीन प्रकार की शक्तियाँ थीं; छोटी, मध्य श्रेणी की और महाशक्तियाँ । सन्‌ 
946 के बाद एक श्रेणी और बन गयी जिसे 'सुपर पावर” (809७7 90967) कहा जाने लगा। 
विज्ञान और तकनीकी प्रगति के कारण सारा विश्व एक इकाई बन गया और “अन्तर्राष्ट्रीय संगठन 
को जन्म मिला । इससे अन्तर्राष्ट्रीयता को भी प्रोत्साहन मिला । 

(0) महाशक्तियों की संख्या में कप्ती---7वीं और 8वीं शताब्दी में यूरोप में अनेक 
छोटे-बड़े राज्य थे । उदाहरण के लिए, तीस-वर्षीय युद्ध की समाप्ति के समय जर्मन साम्राज्य 900 
राज्यों का समृह था । वेस्टफालिया की सन्धि (842) ने यह संख्या 9000 से 335" कर दी । 
धीरे-धीरे इन 355 राज्यों की संख्या में कमी होती चली गयी। इटली के एकीकरण ने अनेक 
छोटे-छोटे राज्यों का लोप कर दिया ।*राष्ट्रवाद के इस बढ़ते हुए दौर के साथ ग्ूरोप के राजनैतिक 
नक्शे का जो खाका 85 में सामने आया उसमें आठ-राज्यों को अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के दृष्टि: 
कोण से, महाशक्तियों की संज्ञा प्राप्त थी । ये आठ राज्य थे--आस्ट्रिया, ब्रिटेन, रूस, एशिया, 
स्पेन और स्वीडन । 

..._ उपरोक्त आठ राज्यों में से तीन--पुतंगाल, स्पेन ओर स्वीडन--केवल नाममात्र की ही 
महाशक्तियाँ थीं और ये राज्य जल्दी ही महाशक्तियों की संज्ञा से ओक्षल हो गये । लेकिम्त उनके 
स्थान पर तीन दूसरी महाशक्तियों का उदय स्वीकार कर लिया गया । 860 के बाद इटली 
संयुक्त राज्य अमरीका और जापान को महाशक्ति स्वीकार कर लिया गया । प्रथम महायुद्ध के शुरू 
में इस प्रकार आठ महाशक्तियाँ थीं । युद्ध ने आस्ट्रिया और प्रशा को समाप्त कर दिया। दो 


महाशक्तियाँ--जापान और अमरीका यूरोप के घाहर थीं। पुतंगाल. भी साधारण शक्ति की सीमा 
में प्रवेश कर रहा था। इटली ने पेरिस शान्ति सम्मेलन के दौरान कदु अनुभव किया कि उसे 
ब्रिटेत और फ्रांस महाशक्ति स्वीकार फरने के लिए उद्यत नहीं हैं । रूस सोवियत संघ” के रूप में 
संगठित होने के प्रयत्व में व्यस्त था | लेकिन अभी दूसरे उसे महाशक्ति स्वीकार करने को तंयार 
नहीं वे । अस्तु, ब्रिटेन और फ्रांस ही ने अपने आप को यूरोपीय महाशक्ति समक्षा । 

930 के दशक में यूरोप में केवल पाँच महाशक्तियाँ थीं--ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जर्मनी , 
और .सोधियत संघ; और दो गैर-यूरोपीय शक्तियाँ थीं--जापान और अमरीका । दूसरे महायुद्ध 
के अन्त में महाशक्ति की परिभाषा गौर संख्या दोनों पर ही बड़ा प्रभाव पड़ा, जिसका मूल कारण 
विज्ञान और तकनीकी ज्ञान में वृद्धि थी । दूसरे महायुद्ध की भस्मों में केवल दो विशिष्ट महा- 
शवितियाँ (807७7 ?0फ़७) का जन्म हुआ । विश्व की राजनीति द्वि-न्ुवीय (छ-?०थ) हो 
* गयी । उसका एक ध्रुव--पश्चिमी ग्रुट का नेता संयुक्त राज्य अमरीका “था गौर दूसरा श्रुव 
साम्यवादी गुट का नेता सोवियत रूस था । के 

() द्वि-ध्र.वीयता से बहुकेन्द्रवाद की ओर--पिछले . कुछ वर्षों से , अन्तर्राष्ट्रीय जगत 
द्विध्रुवीयता से शर्न:-शर्ने: बहुकेन्द्रवाद की ओर अग्रसर हो रहा है। सन्‌ 964 में अगुबम और 
सन्‌ 967 में हाइड्रोजन बम का निर्माण करके साम्यवादी चीन विश्व-तेतृत्व के लिए रूस और 
अमरीका का प्रतिद्वन्द्दी बन गया है। सन्‌ 970 तक इन तीनों देशों के सम्बन्ध अन्तर्राष्ट्रीय 
राजमीति में एक ऐसे विशाल त्रिकोण का रूप धारण करने लगे णो 9वीं शताब्दी के शक्ति 
सन्तुलन की व्यवस्था पर आधारित विश्व राजनीति का स्मरण दिलाती है। एक ही विचारधारा 
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- साम्यवाद के समर्थक होने के बावजूद रूस तथा चीम मित्र नहीं है तथा विरोधी विचारधाराओं में 
विश्वास के वावजूद अमरीका तथा रूस और चीन तथा अमरीका एक-दूसरे के निकट आते जा 
रहे हैं । 

अमैक विद्वानों का मत है कि अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति अब दो शध्रुवों (छां-?0]9) पर 
भाधारित नहीं रह गयी है, वरन्‌ विश्व में-शक्ति के अनेक केन्द्र स्पष्ट रूप 'से प्रकट हो चुके हैं । 
एशिया में भारत-चीन और जापान नये शक्ति-केन्द्र हैं जो विश्व के शक्ति:सन्तुलन को किसी ओर 
भी मोड़ देने में सक्षम हैं । मध्य-पूर्व में तेल उत्पादक देश, यूरोप में फ्रांस एवं जर्मनी के शक्ति- 
केन्र हैं जिनकी उपेक्षा करना भूल होगी । 

(!2) मानवतावादी जीवन दर्शंन-युद्धोत्तर विश्व में 'मानवतावाद (प्रणता॥रएंआा) 
प्रभावशाली रूप में सामने आया है। मानव- की स्वतन्त्रता तथा उसका कल्याण ही तमाम राज- 
तीतिक क्रियाओं का प्रवर्तत लक्ष्य हो गया है। द्वितीय महायुद्ध के महाविनाश का मानप्तिक भय 
सर्वेत्र रहा है और युद्ध की सम्भावनाओं को मिटाने की आवश्यकता सर्वेत्र अनुभव की. गयी । 
मानवीय अधिकारों की चर्चा युद्ध के बीच चलती रही और संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मानवीय _ 
अधिकारों की घोषणा” इस ओर एक महान कदम था | 

 (3) श्ृध्य पुर्व॑ जोर सुदूर पुर्वे की सहत्ता बढ़ना--हितीय महायुद्ध के उपरान्त एशिया 
क्षत्र--मध्य पूर्व और सुदूर पूर्व अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में निरन्तर महत्वपूर्ण होते गये भौर आज _ 
भी यही स्थिति है.।। तेल के बहुल भण्डारों की खोज के कारण भध्य पूर्व न केवल अन्तर्राष्ट्रीय 
राजमीति का महत्वपूर्ण केन्द्र वरन्‌ू विश्व का एक प्रधान संकट स्थल भी बन गया है | दूसरी ओर 
एक महत्वपूर्ण मिगुट लोकतस्त्रात्मक राष्ट्र के' रूप में स्वतन्त्र भारत के उदय में तथा एक महान 


शक्ति के रूप में साम्यवादी चीम के विकास ने सुदूर पूर्वीय क्षेत्र. को -विश्व के सर्वाधिंक महत्वपूर्ण 
प्रदेशों की श्रेणी में ला .दिया है । | 


प्रश्त ह 
: . द्वितीय विश्व-युद्ध के भन्तर्राष्ट्रीय राजनीति पर.प्रभाव की विवेचना कीजिए । 
व)ंडणा$5 (6 ग7छब2९० 008 $680070 ५५०॥70 ए३४ णा परालाभांगा्षों 20[05 
2. द्वितीय विश्व-युद्ध के कारणों की विवेचन कीजिए । 
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द्वितीय महायुद्ध के बाद किये गये शान्ति समझोते 
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शान्ति शन्धियों के निर्माण में फठ्िनाइयाँ 


द्वितीय विश्व-युद्ध के बाद शान्ति-व्यवस्था का कार्य बहुत ही कठिन सिद्ध हुआ है, इसके 
मुख्य कारण निम्नलिखित थे--() विजेता राष्ट्रों के बीच पारस्परिक मतभेद काफी उग्र हो गये 
थे। साम्यवादी और पूंजीवादी आदर्शों के बीच टक्कर शुरू हो गयी थी; (7) दोनों गुटों में 'शीत- 
युद्ध/ का श्रीगणेश हो चुका था जिसके फलस्वरूप एक-दूसरे के प्रति शत्रुता और घृणा की भावनाएँ 
पनपने लगीं; (77) रूस और अमरीका दोनों ही महाशक्तियों में संसार पर अपना प्रभुत्व स्थापित 
करने की प्रतिस्पर्दा छिड़ गयी; (7४) इस बार सन्‌ 99 की भाँति कोई शान्ति सम्मेलन भायोजित 
तहीं किया गया, बल्कि अमरीका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस और चीन के विदेश मन्त्रियों की एक परिपद 
बनायी गयी और यह तिश्चवय किया गया कि परिषद्‌ शान्ति सन्द्रियों के बारे में सर्व-सम्मति से 
निर्णय करे । सर्वे-सम्मति! से निर्णय करने का निश्चय दुर्भाग्यपू्णं था क्योंकि इसके द्वारा दोनों 
पक्षों का एक-दूसरे के प्रस्तावों पर 'निषषधाधिकारं (५०४०) प्राप्त हो गया । परिषद्‌ का कोई 
भी सदस्य राष्ट्र किसी भी निर्णय को रोक सकता था। इस ध्यवस्था के फलस्वरूप शान्ति-रचना 
के मार्ग में भारी बाघा पहुँची; (५) विदेश मन्त्रियों की परिषद्‌ में भाग लेने वाले व्यक्तित्व एवं 
अनुभव में अत्यधिक अच्तर था । जहाँ रूस के प्रतिनिधि मोलोतोव एक कुशल एवं अचुभवी 
राजनी तिज्न थे घहीं फ्रांस के बिदो एक प्राध्यापक रह चुके थे और ब्रिटेन के वेविन एवं अमरीका 
के बन्जे प्रायः नरम स्वभाव के राजनोतिज्ञ थे; (शं) कुछ समस्याओं पर महाशक्तियों में गम्भीर 
मतभेद थे । उदाहरणतः, इटली और यूगोसलाविया के मध्य सीमाओं, द्रीस्टे, इटली को वस्तियों, 
: डेन्यूब के अन्तर्राष्ट्रीय नियन्त्रण, शत्रु देशों से विदेशी सेनाओं के हटाने, क्षतिपूरत्ति की राशि आदि 
के बारे में मतभेद थे । 


उपयुक्त कारणों से ही महाशक्तियों में एकता और सूझवूझ का अभाव था । यही फारण 
है कि इटली, रूमानिया, वल्गेरिया, हंगरी और फिनलैण्ड के साथ 70 फरवरी, 947 को; 
जापान के साथ 28 अप्रैल, |952 को; बास्ट्रिया के साथ 75 मई, 955 को शान्ति सन्धियों 
का निर्माण हुआ | महाशक्तियों के कारण जमेनी के साथ आज तक कोई शान्ति सन्धि पहीं हो 
सकी । शान्ति समझौते के प्रयत्नों का वही हाल हुआ जो एक ऐसी गाड़ी का होता है जिसके 
दोनों और घोड़े जुते हुए हों ओर ये घोड़े उस गाड़ी को विपरीत दिशा में खींच रहें हों और 
उनमें से अधिक शक्तिशाली घोड़ा गाडी को थोड़ा-योड़ा करके आगे की दिशा में खींच सका हो ।* 


द्वितीय महायुद्ध के बाद किये गये शाम्ति समझौते | 7 


शान्ति समझौतों की तेयारी ग 
(शट्ए287२४७१7703२5 रऋ098 772&08 7२९&७7१55) 


(2) सस्दत का विदेश सरत्री सम्मेलन 

पोट्सडास सम्मेलन में शान्ति सन्धियों की प्रारम्भिक तैयारी का कारये 5 बढ़े राष्ट्रों-- 
अमरीका, ब्िटेन. फ्रांस, रूस व चीन के विदेश मन्त्रियों की परियद्‌ को सौंपना निश्चित हुआ। 
एतदर्थ विंदेश भन्त्रियों की परिधद्‌ की पहली बैठक इटली के साथ शान्ति सन्धि की रूपरेखा तैयार 
करने के उद्देश्य से लन्‍्दम में |] सितम्बर, 945 को दुलायी गयी। 40 दिन तक विचार- 
“विमर्श करने के उपरान्त भी इसके सदस्य किसी निर्णय पर नहीं पहुँच सके । फलत: 20 अक्टूबर, 
[945 को लन्दन सम्मेलन की समाप्ति की घोषणा की गयी । सोवियत संघ एवं अन्य देशों के 
ब्रीच निम्मलिखित मतभेद थे : न 

() इटली तथा यूगोस्लाविया की सीमा के सम्बन्ध में सोवियत सध चाहता था कि ट्रीस्टे 
और प्यूम के वन्दरगाहों सहित सम्पूर्ण जूलियन मार्ग यूगोस्लाविया को दे दिया जाय । पश्चिमी 
राष्ट्र टीस्टे को स्वतन्त्र अन्तर्राष्ट्रीय बन्दरगाह बनाने के समर्थक थे और जूलियन मार्ग का बेट- 
वारा इटा लियन और स्लाव जातियों के आधार पर करने के इच्छुक घे-। 

(7) इटलो से ली जाते.बाली क्षतिपूर्ति की राशि के सम्बन्ध में सोवियत संघ वाहता 
था कि इटली से 60 करोड़ डालर की क्षतिपूर्ति वसूल की जाये, और इसमें से अधिकांश भाग 
सोवियत संघ को दिया जाये, परन्तु पश्चिमी राष्ट्र इत धनराशि की मात्रा अधिक समझते थे । 

(8) इटली के उपनिवेशों के विभाजम के बारे में सोवियत संघ चाहता था कि लीबिया 
पर टस्टीशिप तथा डोडेकनीज टापू में उसे सेनिक अड्डा बनानें दिया जाये। पश्चिमी राप्टू 
भूमध्य-सागर तथा अरब प्रदेशों पर सोवियत संघ का प्रभाव स्थापित नहीं होने देना चाहते थे । 
(2) मात्कों का विवेश सस्ध्री सम्मेलन | | - 

6 दिसम्बर, !945 को विदेश मन्त्रियों की दूसरी बैठक अमरीकी राज्य सचिव बर्नेंस 
के सुझ्ञाव पर मास्क्रो में बुलायी गयो। इस बैठक में फ्रांस और चीन के विदेश मन्त्रियों को 
आमन्त्रित नहीं किया गया । लन्दन की अपेक्षा मास्कों सम्मेलन अधिक सफल रहा। प्रत्रिया 
सम्बन्धी प्रश्तों को आसानी से सुलझा लिया गया । मास्क्रो सम्मेलन में जो मुख्य निर्णय लिये गये 
थे, वे हैं---()) पहले सन्धियों के प्रारूपों को वे राज्य तैयार करेंगे जिन्होंने विराम-सन्धि पर 
हस्ताक्षर किये थे; (7) इसके पश्चात्‌ इम ध्रारूपों पर वे राज्य विचार करेंगे जिन्‍्होने धुरी राष्ट्रों 
के साथ युद्ध में भाग लिया था; (|!) अन्तिम लेख विदेश मन्त्रियों की परिषद्‌ निश्चित करेगी; 
(५) शान्ति सन्धियों पर हस्ताक्षर होने के बाद पराजित राप्ट्रों से विदेशी-सेना हटा ली जायेगी; 
(९) जापान के लिए स्थारह-सदस्यीय '"सुद्रपृर्व परामर्शदात्री बायोग! और “चार-राष्ट्रों की 
परिषद की स्थापना भी की गयी । 

भास्को सम्मेलन में बर्नेंस ने ूस के प्रति जो उदारता दिखायी उसे' वेविन मे पसन्द नहीं 
किया। इसका ब्रिटिश-अमरीकी सम्बन्धों पर काफी प्रभाव पड़ा । फलतः दूर्मत ने मार्शल को 
बनस के स्थान पर राज्य सचिव नियुक्त क्रिया | * 

(3) पेरिस शान्ति सम्मेलन 

ह विदेश मन्त्रियों की अगली बैठक जब पेरिस में 29 अप्रैल, 4946 को प्रारम्भ हुई तब 
तक पूर्व ओर पश्चिम के मध्य मतभेद काफी बढ़ चुके थे । इसका एक कारण राष्ट्रपति टूमन की 
उपस्थिति में 'फुल्टन! मे दिया गया भाषण (एप्ात्ठा शल्य) था। इस भाषण में उन्होंने कहा 
था कि यूरोप के ऊपर एक “लौह आवरण' पड़ चुका है ओर स्वतन्त्रता की दीप-शिख्रा को 
प्रर्ण्लित रखने के लिए ब्रिदेन ओर अमरीका को मिलकर एक समसौता कर लेता चाहिए । 


8 [ अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति 


कठिन विचार-विमर्श और वाक्‌-संघर्ष के बाद 9 कार्यकारी समितियों ने प्रस्तावित 
शान्ति-सन्धियों में 300 परिवर्तत किये जाने की सिफारिश की | 7 अक्टूबर, |946 को 2/3 
बहुमत से 53 परिवर्तेन स्वीकार कर लिये गये और 44 साधारण भत से स्वीकृत हुए। चार 
बड़ों' के विदेश मन्त्रियों ने तय किया कि पाँच सन्धियों फो अन्तिम रूप देने के लिए विदेश 
मन्त्रियों का, स्यूयार्क में जब संयुक्त राष्ट्र संघ का सत्र चल रहा हो, दूसरा सत्र बुलाया जाये । 
इस प्रकार 5 अक्टूबर, !946 को पेरिस शान्ति सम्मेलन स्थग्रित हो गया । * 
: (4) विदेश सन्त्रियों की न्यूयार्क बेठक 

4 नवम्बर, 946 को विदेश मन्त्रियों की अगली बैठक न्यूयाक॑ में हुई । दोनों ही पक्ष 
प्रस्तावित सन्धियों को अन्तिम रूप देने के लिए मानसिक रूप से पूरी तरह तैयार थे। अतः 6 
दिसम्बर, 946 को सन्धियों को अन्तिम रूप प्रदान कर दिया गया | 0 फरवरी, 947 को 
2 मित्र राष्ट्रों ने पाँच शान्ति-सन्धियों पर हस्ताक्षर किये जो पराजित घुरी-राष्ट्रों के समर्थक 
देशों के साथ हुए । ये पाँच सन्धियाँ इटली, रूमानिया, बुल्गारिया, फिनलैण्ड के साथ पृथक-पृथक 
रूप से की गयी सन्धियाँ थीं । 

पाँच शान्ति-सन्धियाँ » 7९९ | 

(गएडफ ए४&८४ पएर2७7728) 


([! ) इटली के साथ सन्धि (९०४०७ 7689 श्याप्त !09)--इसमें 90 धाराएँ तथा 7 

रिशिष्ट थे । इसकी प्रमुख व्यवस्थाएँ इस प्रकार हैं 

(कफ) इटली के प्रदेशों का विभाजन--रोम को अपने निम्न प्रदेश दूसरे राज्यों को देने 
पड़े : फ्रांस को छोटा सेण्ट बर्ना्डे का दर्रा तथा ब्रीगा टाण्डा के प्रदेश; यूगोस्लाबिया को पूर्थी 
वानात्स्या, जुलया में 3,000 वर्ग मील का प्रदेश तथा जारा तक एड्रियाटिक सागर के कुछ टापू; 
ट्रीस्टे को सुरक्षा परिषद्‌ द्वारा भियुक्त गवर्नर द्वारा शासित होने वाला स्वतन्त्र बन्दरगाह बनाया 
गया; डोडेकनीज तथा कास्टेलीरिजो के टापू यूनान को मिले; अल्वानिया को साज़ेनो का टापू 
मिला; दक्षिण टिरोल यद्यपि इटली के पास रहा, किन्तु उसे इस अदेश के जर्मन भाषा-भाषियों 
को समान अधिकार और मभर्यादित स्वायत्त शासन देना पड़ा । 

(ख) इटली के उपनिवेशों की समाप्ति--इटली को लीविया, इरिट्रिया और इटालियन 
सोमालीलैण्ड में उपनिवेश छोड़ने पड़े । 

(ग) क्षतिपृरति--इटली को कुल मिलाकर सात वर्षों में 36 करोड़ स्टलिग की क्षतिपूर्ति 
देनी थी जिसमें से 2 करोड़ 50 लाख यूगोस्लाधिया, 40 करोड़ 50 लाब यूनान, 5 करोड़ 

2 करोड़ 50 लाख इथियोपिया और 50 लाख अल्वानिया को मिलना था। 

(घ) सेनिक अनुबस्ध--इटली पर सैनिक दृष्टि से भी प्रतिबन्ध लगा दिया गया जिसके 
अनुसार स्थल सेना 2ऊ#% लाख, 200 टैंक, 36 हजार नौ-सेनिक, 2 युद्धपोत, # कूजर, 25 हजार 
वायु सैनिक, 200 लड़ाकू जहाज तथा 50 अन्य वायुयानों तक इटली फी सैनिक-शक्ति को 
सीमित किया गया । ड़ 

(2) रूसानिया के साथ सन्धि (7९8४४ शांधा रिएा४॥9)--हिटलर द्वारा दबाव दिये 
जाने के कारण हंगरी को 940 से दिया गया ट्रांसिल्वानिया का प्रदेश रूमानिया को वापस 
मिला, किन्तु उसे वेसारेविया और बुकोबिना रूस को तथा दोश्वुज बल्गारिया को देने पड़े । इससे 
आठ षष में वस्तुओं के रूप में वसूल किया जाने वाला 30 करोड़ डालर का हर्जाना केवल रूस 
को दिया जाना तय हुआ । रूमानिया की स्थल सेना ,20,000 सैनिकों तक, नौसेना 5,000 
तक, वायु सेना 8,000 व्यक्तियों तक मर्यादित की गयी । वह केवल 00 लड़ाकू जहाज रख 
सकता था । * 


* द्वितीय महायुद्ध के बाद किये गये शान्ति समझौते | 9. 


(3) बल्गारिया के साथ सन्धि (76४9 ज्ोंति छेए8878)--बल्गारिया ही हारे हुए 

: देशों में ऐसा था जिसे अपना कोई प्रदेश नहीं देना पड़ा बल्कि रूमानिया से दोबूजा का इलाका 
प्राप्त हुआ । क्षतिपूर्ति के रूप में उसे 7 करोड़ डालर य्रूनात और यूगोस्लाविया को आठ बर्षों 
में देता था। उसकी थल सेना में 55,000 आदमी; जल सेना में 3,500 और वायु सेना में 
5,200 की संख्या निश्चित कर दी। यूप्तान की सीमा पर किसी प्रकार की किलेबन्दी पर रोक 
लगा दी । 

(4) हंगरी के साथ सन्धि (77०80 छा स्रएग8/9)--हँगरी को द्रान्सलेवेनिया का 
इलाका रूमानिया को देना पड़ा। चैकोस्लोवाकिया का बह इलाका जो रिबन द्रोप के साथ 
वियना समझौता, 938 के अन्त्गंत मिला था, पुनः चैक राज्य को लोटाया गया। इसके 
अलावा डेन्यूब के दक्षिण में उसे कुछ प्रदेश चैंकों को देना पड़ा । आठ वर्षों में उसने रूस को 20 
फरोड़ का तथा चैकोस्लोवा किया और यूगोस्लाविया को दस करोड़ डालर का हर्जाना पस्तुओं के 
रूप में देना था । इसकी सेना की संख्या 65,000 और हवाई सेना 5,200 और 70 वायुयान 
निश्चित कर दी गयी । 

(5) किनलैए्ड के साथ सन्धि (7689 जात एंगाका0)--फिनर्लण्ड को वे इलाके 
स्वीकृत करने पड़े जो वह रूस को 940 की मास्कों सन्धि और !944 की युद्ध-विराम सन्धि 
में दे चुका था उसे 8 वर्ष में 30 करोड़ डालर की क्षतिपूर्ति रूस को देनी थी। उसकी थल 
सेना में 34,400, जल सेना में 4,500, वायु सेना में 300 आदमी निश्चित कर दिये गये । 

जर्मनी की समस्या और शान्ति-वार्ताएँ 
(फ्नाह एरठश्राह्श 07 ठहारश52४ 80० 7४८८४ 77४70077477038) 

द्वितीय महायुद्ध में घुरी-राष्ट्रों का गठन मुख्यतः जर्मनी, इटली और जापान की लेकर 
हुआ | विजेताओं ने युद्ध जीतने के बाद इटली और चार अन्य छुटभइये शत्र देशों से तो शान्ति 
सन्धियाँ कर लीं। यह भपेक्षाकत आसान सिद्ध हुआ क्‍योंकि पूर्वी यूरोप में लाल सेना मे और 
इटली में आग्ल-अमरीकी सेनाओं के एकाधिकार ने सैनिक हल पहले ही निकाल लिया था| उस 
प्र केवल राजनीतिक मुलम्मा चढ़ाने की जरूरत थी । जम॑नी और आस्ट्रिया का मामला पेचीदा 

- था क्योंकि यहाँ लाल सेना भी स्थित थी और आंग्ल-अमरीकी सेनाएँ भी अपना कब्जा जमाये 
वठी थीं । 

जिस समय जर्मनी ने आत्म-समर्पण किया, उस समय आधे दर्जन क्षेत्र (पश्चिमी) पर 
पश्चिमी शक्तियों की सेनाएँ थीं और आधे क्षेत्र (पूर्वी) पर सोवियत रूस की सेना थी । बलिन नगर 
का भी यही हाल था। पश्चिमी बलिन पर पश्चिमी शक्तियों का कब्जा था ओर पूर्वी बलिन पर 
सोवियत रूस का अधिकार था | पश्चिमी"जमंनी के भी तीन भाग थे और प्रत्येक भाग पर क्रमश 
अमरीका, ब्रिटेन तथा फ्रांस का अधिकार क्षेत्र था। इस प्रकार सम्पुर्ण जमेल प्रदेश चार बड़ी शक्तियों के 
अधिकार में बंटा हुआ था । भास्को और पेरिस .के विदेश मन्त्रियों की बैठकों में जब जर्मन समस्या 
पर विचार किया गया तो उनमें भारी मतभेद उभरे। इससे पूर्व याल्टा सम्मेलन में जमेनी के 
सम्बन्ध में कुछ मूल सिद्धान्त तय किये गये थे । क्षतिपूर्ति और उसके प्रशासन के प्रश्नों पर विचार 
पोट्सडाम सम्मेलन में हुआ । अप्रैल 946 में जब पेरिस में विदेश मन्त्रियों की परिषद्‌ की 
बैठक हुई,तब् 4 बड़े राष्ट्रों में जमंती के प्रश्त पर निम्न बिन्‍्दुजों पर भारी मतभेद हो गये--(]) 
जमंती की आथिक एकता का प्रश्न; (2) क्षतिपूर्ण का प्रश्न; (3) जमंनी और पोलैण्ड के बीच 
की सीमा, (4) जमनी का निःशस्त्रीकरण और नाजीवादी संग्रठनों के विनाश के प्रश्नों पर । 

पेरिस में प्रत्येक विदेश मनन्‍्त्री ने अलग-अलग अस्ताव रखे । उनमें कोई मतैक्य नहीं हो 
सका । जब जर्मनी के सम्बन्ध में कोई समझोता होता दिखायी नहीं दिया तो पश्चिमी राष्ट्रों ने अपने 
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क्षेत्रों की मिलाने की योजना बनायी | सबसे पहले !- जनवरी, 947 को अमरीका और ब्रिटेन ने 
आर्थिक सहयोग के लिए अपने क्षेत्रों को मिलाकर एक संयुक्त शासच की स्थापना को । इसके 
उपरान्त 3] मई, 948 को फ्रांस ने भी ब्रिटेन और अमरीका के साथ मिलकर तीनों क्षेत्रों के 
लिए केन्द्रीय सरकार बनाने का निश्चय किया । 


संक्षेप में, पश्चिमी और रूसी दृष्टिकोण में जर्मनी के शान्ति-सन्धि के सन्दर्भ में मिम्न 
कठिताइर्याँ थीं--() दोनों पक्षों में भावात्मक प्रतिक्रियाएँ उन्हें मतैक्य के लिए तैयार ही नहीं होने 
देती थी। मोलोतोव ने ठीक हो कहा था कि “क्षतिपूर्ति का प्रश्न संयुक्त राज्य अमरीका के लिए एक 
अर्थे रखता है ओर सोवियत रूस के लिए दूसरा ।”” (2) सोवियत रूस ने पश्चिमी देशों की इस दलील 
को स्वीकार नहीं किया कि पोट्सडाम सम्मेलन के निर्णय से याल्टा सम्मेलन के निर्णय अपने आप 
समाप्त हो गये । अतः क्षतिपूर्ति के याल्टा सम्मेलन के निर्णय से वे मुकर गये (3) सोवियत रूस ने 
पश्चिमी शक्तियों के द्वारा'जो पश्चिमी जर्मनी का एकपक्षीय निर्णय द्वारा एकीकरण कर लिया था, 
घोर विरोध किया । सोवियत रूस चाहता था कि रूर घाटी पर चार बड़ों का संयुक्त नियन्‍्बण 
बोडे से प्रशासन होना चाहिए क्‍योंकि जर्मनी की युद्ध-क्षमता यहीं स्थित है। (4) सोवियत संघ 
का पश्चिमी शक्तियों से इस बारे में भी विरोध था जो वे जर्मनी की भावी राजनीतिक व्यवस्था 
के लिए प्रस्तावित कर रहे थे। (5) पू्व॑ की ओर जम॑नी की सीमा के सम्बन्ध में भारी 
मतभेद था । | 

इन परेशानियों की वजह से जमेनी से कोई शान्ति-सन्धि सम्भव नहीं हो सकी । 

आस्ट्रिया के साथ शान्ति-सन्धि 

(?98&८58 परए&7फ्रापप्त ४एशपरा४) 

जर्मनी की भाँति ही आस्ट्रिया में भी संनिक शासन की स्थापना की गयी । आस्ट्रिया 
की राजधानी वियना को चार भरगों में बाँठ दिया गया। प्रत्येक भाग पर एक-एक मित्र-राष्टर 
का अधिकार स्थापित हुआ । सन्‌ 955 के प्रारम्भ तक आस्ट्रिया का प्रश्व अधर में लटका रहा। 
बाद में काफी विचार-विमर्श के उपरान्त 5 जुलाई, 4955 को आस्ट्रिया के साथ शान्ति-सन्धि 
पर हस्ताक्षर हो गये । आस्ट्रिया को स्वतन्त्रता एवं सर्वोच्च प्रभुसत्ता प्रदान की गयी। इस सन्धि 
में आस्ट्रिया ने यह स्वीकार किया कि वह जम॑नी के साथ राजनीतिक या आशिक संघ का निर्माण 
नहीं करेगा और पूर्णरूपेण तटस्थ रहेगा। यह भी निश्चय किया गया कि आस्ट्रिया नाठो का 
सदस्य नहीं बनेंगा । 


बन 


जापान के साथ शान्ति-सन्धि 
) (028८8 77887'₹ ज्रातत्त 35723]प) 


मित्र राष्ट्रों ने काहिरा, याल्टा और पोर्ट्सडाम के सम्मेलनों में जापान के भविष्य के 
सम्बन्ध में अपने कुछ महत्वपूर्ण उद्देश्यों की घोषणा की .थी । जापान द्वारा आत्म-समपेण करने के 
बाद इन उद्देश्यों की पति के लिए तथा सुदृरपूर्व का नियन्त्रण करने के लिए टोकियो में मित्र- 
शक्तियोँ के सर्वोच्च सेनानायक ($57्ज़ाश॥6 ए०ग़ाधश्रात॑०ए 0 3०0 90फ़थ) के पद पर 
जनरल मैकाथर को नियुक्त किया गया तथा जापान के लिए मित्र-राष्ट्रों की परिषद बनायी गयी 
और वाशिगटन में ! राष्ट्रों का सुदूरपृर्वं ब्रायोग! (क्‍िशा छ4्ठ/लया (०गाणांइशं०४) बनाया 
गया । जम॑नी की अपेक्षा जापान की युद्धोत्तर समस्याएँ बहुत कम जठिल थीं। जापपनि जर्मती की 
तरह विभक्त न होकर राजनीतिक और आध्िक दृष्टि से. एक इकाई के रूप में बना हुआ था । 
अतः सन्धि कार्य सरन्न था किन्तु विभिन्‍न महाशक्तियों के पारस्परिक मतभेदों के कारण बड़ा 
दुष्कर हो गया । 


त् 
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पश्चिमी राष्ट्रों और सोवियत संघ के बीच मतभेद होने के कारण जापाम के साथ सन्धि 
घार्ता सफल न हो सकी । मतभेद निम्नलिखित कारणों से थे : 

(!) जापान से घसूल की जाने वाली क्षतिपूर्ति की मात्रा के सम्बन्ध सें सिन्न-राष्ट्रों का रूस 
के साथ बड़ा मतभेद था । 

(2) सोवियत संघ जापान से एक निश्चित अवधि में अमरीकन सेना को हटाने तथा जापानी 
भूमि पर 800 अमरीकी सैनिक अड्डों को खाली कराने का समर्थक था । 

(3) जापान और चीन से सम्बन्धित प्रश्नों पर ब्रिटेन और अमरीका के बीच उग्र मतभेद . 
था । ब्रिटेन जापान द्वारा पीक्िग की साम्यवादी सरकार को स्वीकार कराना चाहता था जबकि 
अमरीका चांग-काई-शेक के राष्ट्रवादी चीन को । 

उपयुक्त मतभेदों के कारण जापान के साथ मित्र-राष्ट्रों की फोई सन्धि न ही सकी । वाद 
में कोरिया का युद्ध प्रारम्भ हो गया । तत्पश्चात अमरीका के विवेशमन्त्री डलेस को शान्ति-सन्धि 
का प्रारूप बनाने का कार्य सौंपा गया । 8 सितम्बर, 95व में जापान के साथ जिस शान्ति-सन्धि 
पर हस्ताक्षर हुए उसकी प्रमुख शर्तें निम्न है : 

() जापान ने कोरिया की स्वतन्त्रता को स्वीकार कर लिया । 

(2) जापान ने फारमोसा, सेस्काडो रसा, क्यूराइल, दक्षिणी सखालिन और प्रशान्त महा- 

- सागर में अनेक द्वीपों एवं चीन में अपने विशेषाधिकारों को त्याग दिया । 

(3) शान्ति सन्धि, पर हस्ताक्षर होने के 90 दिनों के बाद मिन्र-राष्ट्रों की सेनाएँ जापान 
से हटा ली जायेंगी । ' हा ४ 

(4) जापान ने युद्ध द्वारा विध्वंस किये गये देशों को सहायता देना -स्वीकार कर 
लिया । 

(5) जापाम ने युद्ध से पूर्व लिये गये ऋणों की अदायगी स्वीकार कर ली । 

(6) जापान ने युद्ध का उत्तरदायित्व स्वीकार किया और युद्ध-अपराध' न्यायालयों के 
निर्णयों को मानना स्वीकार कर लिया। 

रूसी नेता ग्रोमिको ने शान्ति-सन्धि का विरोध करते हुए कहा था कि “वह शान्ति-सन्धि 

- जापान में सैनिकवाद को पुनः प्रोत्साहित करेगी तथा सुदूरपूर्व (सा 888) में आक्रामक मैत्रियों 

में जापात के भाग लेने का भागं प्रशस्त होगा ।”” रूस, पोलैण्ड और चैकोस्लोबाकिया ने इस 

सन्धि'पर हस्ताक्षर नहीं किये । भारत ने इस प्रारूप को कठोर बताया और अपने सुझाव दिये, 
जिन्हें स्वीकार नहीं क्रिया गया । ५ रु 

8 सितम्बर, )95! को ही उपरोक्त 'शान्ति-सन्धि के साथ-साथ संयुक्त राज्य अमरीका 
और जापान में एक सुरक्षात्मक समझौता (7॥6 ए. 3. ॥998088 9820०ए779 2४०) भी सम्पन्न 
हुआ । इससे अमरीकी जहाजों जोर हवाई जहाजों को बिना तटकर या अन्य शुल्क आदि दिये हुए 
ही जापान में आने का पूर्ण अधिकार स्वीकार किया गया । जापान-अमरीकी सन्धि ने जहाँ जापान 
को अमरीका का मित्र बना दिया वहाँ वह उसका एक 'सुरक्षित' एवं 'पिछलग्गू” (89/७॥॥8) 
राज्य बनकर रह गया। सन्‌ 960 में जापात और अमरीका में एक और सन्धि हुई, जिसके 
अनुसार जापान में सारी अमरीकी सत्ता को समाप्त कर्र दिया गया और-जापान एक पूर्ण सावे- 
भोम राज्य बन गया। वैसे तो 956 में जापान और झूस के मध्य एक समझौता हुआ जिससे 
उनके मध्य युद्ध की स्थिति समाप्त हो गयी परन्तु दोनों में आज तक कोई 'शान्ति-सन्धि' नहीं 
हुई । 9 जून, !952 को भारत में जापान के साथ एक पृथक्‌ सन्धि की जिसके अनुसार युद्ध के 
समय जब्त की गयी एक-दूसरे राष्ट्र की सम्पत्ति को लौटाना स्वीकार कर लियां गया। | 
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भ्र्श्न 

. द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुई शान्ति सन्धियों के प्रमुख लक्षणों का परीक्षण कीजिए 
छिक्षाआग6 8 गधा द्एा63 ० ६6 _ 98808  (78व4068 80007778764 ०07 [॥6 
860070 एठ670 फ़धा' 

2, द्वितीय महायुद्ध के बाद हुई शान्ति सन्धियों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए । 
एपतांव्शोाए छागा॥6 6 98806 धल्तव९०४ ज़ाांणा [007924 $76 8९००० जछ076 
ज़्धा' 

3. द्वितीय भहायुद्ध के पश्चात्‌ शान्ति समझौतों पर एक संक्षिप्त परन्तु आलोचनात्मक विश्लेषण 
लिखिए 
ज़ता8 8 0 006 छांधंत्ां ब्राधोएशं5 0०6 >९४०९ इीाशाला कीं ज़070 
श्बा वा > 

4. जापानी शान्ति के प्रमुख प्रावधानों का विवेचन कौजिए गौर उसके महत्व पर प्रकाश 
डालिए । 

7)80758 ह6 पाया] ए70एंभरंणा8 ० 6 79996088- 96808 (768ए &॥06 ७7०४९ 
78 आंशयशांगएक्षा06 हे 


ल्‍ 


यरोप का पनर्निर्माण तथा पनंगंठन 


€&-8ण070॥86 4४०0 85-0864095.4700 08 ६£0०8078] 





यूरोप एक सभ्यता है, एक भौगोलिक इकाई और विचार है। इसे पश्चिमी सभ्यता का 

हृदय कहा जाता है क्योंकि यहूदीवाद-ग्रुतानी-रोमत्त-ईसाई परम्पराओं का अभ्युदय यहीं पर हुआ 
था और जिसका प्रसार यूरोप की सीमाओों से बहुत आगे नयी- दुनिया, आस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैण्ड 
तक हुआ था। मानव सभ्यता के आधुनिक इतिहास में एशिया और क्षफ़ीका पर गुरोप का प्रभाव 
अनवरत छाया रहा है। भौगोलिक दृष्टि से, जैसा कि जनरल चाल्सें डिगाल मे कहा था कि 
अटलाण्टिक से यूराल तक यूरोप की सीमाओं का विस्तार पाया जाता है ।' यूरोप का क्षेत्रफल 

40 लाख वर्ग मील है और यूरोपियन एशिया समेत जनसंख्या 60 करोड़ के लगभग है । राज- 
तीतिक दृष्टि से महाद्वीप में 33 राष्ट्र राज्य हैं जिसमें अनेकः लघु राज्य अण्डोरा, मोताको 


सेनमेरिनों तथा वेटिकन सिटी जैसे-राज्य भी शामिल हैं। सबसे अधिक जनसंख्या वाले तथा प्रभाव- 7” 


शाली राज्यों में सोवियत संध (जिसका आधा भाग एशिया में है), पश्चिम जमनी, यूनाइटेड 
किंगडम, फ्रांस तथा इटली प्रमुख हैं। यूरोप के प्रमुख भौगोलिक क्षेत्रों में पूर्वी यूरोप (सोवियत 
संघ तथा पोलैण्ड), दक्षिण-पूर्वी यूरोप, (रूमानिया, हंगरी, यूगोस्लाबिया, अल्बानिया, बल्गारिया, 
ग्रीस तथा यूरोपियन टर्की), स्क्रेण्डेवियन देश (नावें, स्वीडन, डेनमाक्ने तथा फिनलैण्ड), दक्षिण 
यूरोप (इटली, स्पेत, पुर्तंगाल, सेनमेरिनो, बेटिकत सिटी तथा अण्डोरा), केन्द्रीय यूरोप (पूर्वी तथा 

श्चिमी जमनी, घेकोस्लोवाकिया, आस्ट्रिया, स्विट्जरलैण्ड तथा लिक्टेनस्टेल), पश्चिमी यूरोप 
(फ्रांस, वेल्जियम, तीदरलेण्ड, लक्जमबर्ग तथा मोवाको) तथा ब्रिटिश टायू (यूनाइटेड किगडम 
ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, उत्तरी आयरलेण्ड, आयरिश गणराज्य) हैं। कतिप्य टापू जैसे आइसलैण्ड 
माल्टा तथा साइम्स को भी भौगोलिक और राजनीतिक कारणों से यूरीप के साथ सम्बद्ध माता 
जाता है। ; 
वेचारिक दृष्टि से यूरोप एक विशिष्ट संल्कृति और सभ्यता है, जीवन का एक विशिष्ट 
प्रकार है जिसका निर्माण इसकी प्राचीन सांस्कृतिक और धामिक विरासत से हुआ है । इसी कारण 
यूरोपीय एकीकरण की विचारधारा के समर्थक कहते हैं कि नस्ल, भाषा और 'राजनीतिक विविध- 
ताओं के बावजूद यूरोप एक है। यूरोपीय एकता का विचार सदियों में विकसित हुआ है जिसने 
यूरोपीय सभ्यता की एक केन्द्रीभृत विशिष्टवा प्रदान की है । - 

द्वितीय विश्वयुद्धोत्तर काल में यूरोप 


- (07078 7एशरठ ज्0रा,0 एछ&ए वा ७० प्तह 7/004 78 ए०&-फ्र5 ४2478] 


वीसवीं शताब्दी में यूरोप की विश्वव्यापी भूमिका में आमुल-चूल परिवतेन आथा। ।शचबीं 
शताब्दी के अन्त तक सभी महान्‌ शक्तियाँ यूरोपियन थीं । उतकी आथिक शक्ति, सांस्कृतिक योग- 
दान, राजनीतिक ओर सेतिक प्रभाव ने दुनिया में वर्चस्व स्थापित किया था। प्रथम विश्वयुद्ध ने 


ब-- आकर ले 


ष् मु 


24 | अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति 


हैँ 


इस शक्ति-संरचना को एक झटका दिया, शक्तिशाली राज्यों की विश्वव्यापी भूमिका को गम्भीर 
रूप से आहत किया । द्वितीय विश्व-युद्ध की शुरूआत के समय ब्रिटेल, फ्रांस, जर्मनी और सोवियत - 
संघ निस्सन्देह महाशक्तियाँ थीं और इठली भी मुसोलिनी के नेतृत्व में महाशक्ति की भूमिका अदा 
करने के लिए प्रथत्तशील था । लेकिन छः वर्ष तक लगातार चलने वाले द्वितीय महायुद्ध ने इसका 
रूप ही बदल दिया । महायुद्ध में यूरोप को जन और धन की जो हानि उठानी पड़ी उसका अनु- 
मान लगाता कठिन है | कहा जाता है कि इस युद्ध में यूरोप के एक करोड़ सैनिकों और दो करोड़ 


से भी अधिक नागरिकों को अपने जीवन से हाथ धोना पड़ा । अनुमानतः 30 से लेकर 40 अरब 


रुपये के मुल्य की सम्पत्ति नष्ट हो गयी । युद्ध की उखाड़-पछाड़ में कई देशों की सीमाएँ बदल 
गयीं । युद्ध-व्यय के भार से अनेक राज्यों की कमर टेढ़ी हो गयी और कई राज्यों की शक्ति का तो 
पूरी तरह स्खलन हो गया । पुराना शक्ति-सन्तुलन बिखर गया । जर्मनी पददलित और विभाजित 
हो गया, फ्रांस सवंनाश के गद्धर में फेंस गया, इटली की कमर टूट गयी, ब्रिटेन को अपने अस्तित्व 
के लिए संघर्ष करने पर विवश होता पड़ा । केषल सोवियत संघ ही ऐसा राष्ट्र था जो बरबाद 
होकर भी युद्ध द्वारा सबसे अधिक लाभान्वित हुआ । बहुत-से नये प्रदेशों पर उसका अधिकार हो 
चुका था और उसकी सीमा“पर स्थित अनेक राज्य उसकी अथे-नीति के घेरे में आ गये- थे. । शक्ति- 
शाली, जर्मनी को पीछे ढकेल देने के कारण उसका आत्मविश्वास हृढ़ हो गया था। रूस को छोड़कर 
अन्य यूरोपीय राज्य दूसरे या तीसरे नम्बर की शक्ति बनकर रह गये थे ।* रूस को. छोड़कर सारा 
यूरोप इतना कमजोर हो ग्रया था कि एरिक फिशर के शब्दों में, “यूरोप का समय बीत चुका है। 2. 
वस्तुत' द्वितीय महायुद्ध के फलस्वरूप यूरोप की परिस्थितियों में जो परिवर्तत आये उनका उदाहरणे*५ 


- आधुनिक इतिहास में कहीं भी नहीं मिलता है ।2 : 


द्वितीय महायुद्ध के बाद दुनिया में दो ही महाशक्तियाँ रह गयीं--संयुक्त राज्य अमरीका और 
सोवियत संघ. । अमरीका के लिए महायुद्ध एक वरदान सिद्ध हुआ चूँकि उसकी भूमि पर युद्ध.नहीं . 
लड़ा गया था और न संघषरत राष्ट्रों के समान उसे युद्ध-जनित विनाश का सामता करना पड़ा । 
यूरोप के गर-साम्यवादी राष्ट्र अपने आथिक पुनर्तिर्माण के लिए अमरीका का मूँह त्ताकने लगे । दूसरी 
तरफ पूर्वी यूरोप के सात देशों को साम्यवादी रंग्र में डुबोकर सोवियत संघ ने स्वतन्त्र विश्व के . 
सामने जबरदस्त राजनीतिक और वैचारिक चुनौती प्रस्तुत कर दी थी। सन्‌ 944 में विलियम 
टी. आर. फॉक्स ते लिखा था ह्लि “पुराने विश्व-नेतृत्व करने वाले यूरोप का नये समस्याग्रस्त _ 
यूरोप में परितर्तंत हमारे समय की अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का केन्द्रीय तथ्य है ।* 


पश्चिमी यूरोप का पुननिर्माण तथा आर्थिक एकीकरण 
(छ58309॥7.)7076 37४० ६८0730%80 ॥7585725770ए 08 फ्रषडाफ्रारांर 8 07078) 


पामर तथा पकिन्स ने पश्चिमी यूरोप के पुनर्निर्माण तथा पुनर्गठन की समस्‍या को अग्न- 
लिखित तीन भागों में विभाजित किया है 


|] 
6 0०0 89६8706 0490ज़षशा छ83 शाशाटा५0 पाए 885 जार ज्रांति 36005 ९एगाणाऑंए 
बाप एणा(०48] एछ/०ण0ाा$,,,.शाद्वा068 एड [08 एीशाई द्रागिठर्श 33 8टा0प3 0 शीत ० 7ध्वाए 
- फतॉगा फ्व0 08थ पि्वद्रण्ग।ए ज़8्द्वाट20९०,., ..... 0709 6 80 एगांणा फ््च8 7076 ए0०शशापि 
[79॥ 8ए2:/! >-शिक्लाण्रादः बात एशत$ड, गाशिगबााणावा 2 ९व7०75, 4976, ७9, 398 
4 69500 ॥07 घा€ पह्टा०जाएं ए0ज़्ा ०8 $0ए6६ एग्रंणा-णांजी 48 णाए वा एबड्चा 4 सा078च॥ 
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64 #9079 70 ४988८ 07 “(([6 995आ78 0 (6 8प7709687 9886 --+सश्ॉट ॥50॥श 
3 *गुरह एगागांणाड ण उप्ा0तछ8 णीढा 86 8९एणातव 070 एव", ३0 807....छ89 जाी0पा 9९08- 
त60 79 घाणतहाआओ 78009-7--8]07 ए?/698७०४3 ,० ए7॥80 8680९8 छ07/827 ?0॥09, 4939-4950 
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यूरोप का पुननिर्भाण तथा पुनर्गठन | 2 


() यूरोप में शान्ति-निर्माण की समस्या (00थाा। 0 ए०३०४-77 धापं78) 
(2) यूरोप में आथिक पुनरुद्धार और एकीकरण (80णा०णा३ओं० [२०००एश५ था४्त 76- 
डाथ07) । - 
(3) पश्चिमी यूरोप की सैनिक सुरक्षा (रींध्षाए 800णॉए ण शाछांशा। £ण०7०) 
यूरोप में शान्ति-निर्माण की समस्या 


(?ए२0फा,एाश 08 788८0-88 (॥70) 
द्वितीय विश्व-युद्ध की समाप्ति के बाद सबसे कठिन और जटिल कार्य शान्ति-निर्माण का 


. था । युद्ध समाप्त होने के लगभग डेढ़ वर्ष बाद तक भी शान्ति-सन्धियों के प्रारूप तैयार नहीं हो 


६3 


सके । 0 फरवरी, 947 तक केवल इटली, रूमानिया, हंगरी और फिनलैण्ड के साथ शान्ति- 
सन्धियाँ सम्पन्न हो सकी । जापान के साथ तो [957 में शान्ति-सन्धि की गयी और यह भी एक 
अधूरी शास्ति-सन्धि ही थी। आस्ट्रिया के साथ शान्ति-सन्धि जुलाई 955 में कार्यान्वित की 
गयी । वस्तुतः शान्ति-स्थापना का कार्य अत्यन्त कठिन था क्योंकि सोवियत संघ और अमरीका में 
शीत-युद्ध प्रारम्भ हो चुका था, दोनों में प्रभुत्व-विस्तार की अतिस्पर्द्धा प्रारम्भ हो गयी थी | शान्ति 
स्थापना के लिए विदेश मन्त्रियों की जो परिषद्‌ बनायी गयी उसमें 'सर्वासम्मति से निर्णय” का 
भिश्चय किया गया जो “बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण था क्योंकि इसके द्वारा दोनों ही पक्षों को एक-दहुसरे के 
कार्यों पर 'वीटो' प्राप्त हो गया, जिससे वे किसी भी निर्णय 'कों रोकने की स्थिति में आ गये । 
शान्ति-सन्धियों के लिए जो सम्मेलन आयोजित किये गये उनमें सोवियत संघ भौर पश्चिमी राष्ट्रों 
के बीच उग्र मतभेद स्पष्ट हो गया जिसके कारण बड़ी मुश्किल से कुछ प्रश्नों पर सहमति हो सकी 
और अन्य प्रश्त उलझ नहीं सके । 

लग्दत का विदेशमस्त्री सम्मेलन (7॥6 7.0760॥ )/९०ाग॥8 ०6 ए०प्7णं] णी ए0ण6- 
क्‍80 'शीग्रांअआ5)--विदेश भन्न्रियों की परिषद्‌ की प्रथम बैठक शान्ति-सन्धियों के लिए । सित- 
म्वर, 945 से प्रारम्भ हुई । शीघ्र ही यह निर्णय लिया गया कि सभी पाँचों विदेश भन्‍्त्री पाँच 
हार हुए राष्ट्रों के साथ सन्धि का प्रारूप तैयार करें। सन्धि का प्रारूप उन्हीं के द्वारा तैयार किया 
जाता था जिन्होंने युद्धविराम की शर्तों पर हस्ताक्षर किये थे । परेशानी यह थी कि फ्रांस और 
चीन ने आत्म-समपंण की शर्तों पर हस्ताक्षर नहीं किये थे । अतः यह निर्णय किया गया कि फ्रांस 
ओर चीन उन मामलों पर मत नहीं दे सकते जिनका प्रश्नाव उन पर प्रत्यक्षत: ने पड़ता हो । सववे- 
प्रथम, इटली के साथ की जाने वाली सन्धि पर विचार हुआ । शीघ्र ही स्पष्ट हो गया कि इन महा- 
शक्तियों में आपसी भारी मतभेद हैं जो निम्म मुद्दों पर थे। () इटली-यूगोस्लाविया सीमांकन का 
प्रश्त; (#) इटली से ली जाने वाली क्षतिपूर्ति; (7) इटली के उपनिवेशों का निर्णय; (४) इटली 
के जहाजी बेड़े का निर्णय । दस दिन के कठिन विचार-विमर्श के बाद 22 सितस्वर को रूसी 
विदेश भन्‍्त्री मोलोतोव ने पश्चिनी राष्ट्रों को सूचना दी कि “वह कोई भी आगे की बैठक में भाग 
नहीं लेंगे जब तक कि फ्रांत और चीन को उन सम्ती मामलों से नहीं निकाला जाता जहाँ वे एक 
युद्ध-दिराम समझौते के हस्ताक्षरकर्ताओं के रूप में, प्रत्यक्षत: सम्बन्धित नहीं होते ।' अमरीकी विदेश 
मन्‍्त्री ते स्टालिन से तार द्वारा निवेदन किया कि घह व्यक्तिगत प्रभाव डालकर शान्ति के ग्रयासों 
को निष्फल होने से रोक । 24 सितम्बर को स्टालिन ने स्पष्ट कर दिया कि पश्चिम की शर्तों पर 
विचार-विमिमय भागे बढ़ाना सम्भव नहीं है, फलतः यह बैठक पूर्णतः निष्फल हो गयी । ह॒ 

मास्को में विदेश मन्यरी सम्सेलन (१05०0 ०९०४॥8)---अमरीकन विदेश मन्‍्त्री बर्न्जे 
के सुझावों पर मास्को में केवल संयुक्त राज्य अमरीका, रूस और ग्रेट ब्रिटेन क विदेश मन्त्रियों का 
सम्मेलन इटली आदि पाँच देशों के साथ सन्धि करने, रूमानिया और बल्गारिया की सरकारों की 
स्वीकृति, अगुशक्ति के मियन्त्रण, सुदूर-पूर्व तथा ईरान की समस्याओं पर विचार करने के लिए 
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बुलाया गया | यह लन्दन की पहली परिषद्‌ की अपेक्षा अधिक सफल हुआ । इसमें विभिन्‍न देशों 
के साथ सन्धि-निर्णय का कार्य उन देशों से आत्म-समर्पण लेने वाली महाशक्तियों को सौंपा गण 
और इनका आरम्भिक रूप निश्चित होने पर इन्हें धुरी शक्तियों के साथ लड़ने वाले सभी राष्ट्रों 
के सम्मेलन में प्रस्तुत करने का निश्चय हुआ । सन्धियों पर हस्ताक्षर होने के बाद पराजित 
राष्ट्रों के प्रदेशों से मित्र-राष्ट्रों की सेनाएँ हटा लेने की व्यवस्था की गयी। केवल 
आस्ट्रिया के साथ सन्धि होने तक वियाना स्थित रूसी फौजों का स्वदेश से यातायात का मार्ग 
सुरक्षित बनाये रखने के लिए रूमानिया और हंगरी में सोवियत सेनाओं का बना रहता स्वीकार 
किया गया ।- यह मास्को की बहुत बड़ी सफलता थी क्योंकि इसके वाद वियाना के साथ सन्धि 
में रूस ने बड़ी असम्भव शर्ते रखीं और इनके पूरा न होने पर सन्धि न होने से बहुत देर तक 
तीनों देशों में अपनी सेनाएँ रखने का अधिकार उसे प्राप्त हो गया । 

इस सम्मेलन में मिम्नलिखित आयोगों की स्थापना की गयी ; 

, सुदृर-पूर्वं आयोग (#िथ्य-रिक्रशंशा। (एणणायंइभंणा) । 

2. मित्र परिषद्‌ (86०0 (०ग्राल) । 

3. रूस-अमरीका बायोग ('रिफञं३-सैगराश०६ ०807) । 

पेरिष्त का शान्ति सम्मेलन (776 ४०775 2९४०९ (-णाश्षिआ००)--29 जुलाई से ॥5 
अक्टूबर, 4946 तक 2 देशों का सम्मेलन पेरिस में हुआ । इस सम्मेलन में विदेश मन्त्रियों की 
परिपद्‌ द्वारा तैयार किये गये पाँच देशों के साथ की जाने वाली शान्ति-सन्ध्रियों के प्रारुपों पर 
विचार किया गया । विचार-विमर्श में पराजित देशों के प्रतिनिधि भी शासिल हुए। परन्तु इस 
सम्मेलन में बड़े राष्ट्रों का रुख हठधमिता और दवाघ से परिपूर्ण था, अतः आस््ट्रिया का प्रति. 
निधि सम्मेलन को छोड़कर 'चला गया । तत्पश्चात्‌ 4 नवम्बर से 72 दिसम्बर, [946 तक 
विदेश भन्त्रियों की परिषद्‌ ने न्‍्यूयाको भें इन पाँचों सन्धियों को अन्तिम रूप दिया । यद्यपि छोटे 
राष्ट्र असन्तुष्ट थे, किन्तु 0 फरवरी, !947 को पेरिस में 2। मित्र-राष्ट्रों तथा 5 पराजित 
राष्ट्रों ने इन पाँच शान्ति-सन्धियों पर हस्ताक्षर कर दिये । 

इस प्रकार दो वर्षों के कठिन परिश्रम के बाद केवल 5 राष्ट्रों के साथ शान्ति-सन्ध्रियाँ 
सम्पन्त हो सकी । आस्ट्रिया, जापान और जमंती के साथ शान्ति-सन्धियों के बारे में मित्र-राष्ट्रों 
'के बीच मतभेदों की उमग्रता के कारण गतिरोध बना रहा । 

पाँच शान्ति-सन्धियाँ 
(7५8 78८८४ पर्र8४8 7705) 

0 फरवरी, 947 को पेरिस में 2! मित्र-राष्ट्रों तथा 5 पराजित देशों ने, जिन पाँच 
शान्ति-सन्धियों पर हस्ताक्षर किये, वे निम्नलिखित थीं : 

. इटली के साथ सन्धि (०8०४ परशथए शांगा ॥99)--इटली को कुल मिलाकर सात 
वर्षों में 36 करोड़ स्टलिग की क्षतिपूर्ति देनी थी जिसमें से 72 करोड़ 50 लाख यूगोस्लोवाकिया, 
वाकिया, 0 करोड़ 50 लाख यूनान, 0 करोड़ रूस, 2 करोड़ 50 लाख इधियोपिया और 59 
लाख अल्बानिया को मिलना था । 

, उसकी ह्थल सेना 259 लाख सिपाहियों तथ्य 200 हैकों तक; नौ-सेना 25 हजार नौ-* 
सेनिकों, 2 युद्धपोतों एवं 4 कूजरों तक, वायु सेना 25 हजार सैनिकों, 200 लड़ाकू हवाई जहानों 
तथा 50 विविध प्रकार के वायुयानों तक सीमित कर दी गयी । फ्रेंच और यूगोसलाव सीमाओं 
फी, सिसली तथा सार्डीनिया के तटों की ओर माल्दा-ट्यूनीशिया के बीच लाम्पेदूजा व पान्तेलेरिया 
टापुओं की सब किलेबन्दियाँ और दुर्ग नष्ट कर दिये जाने का निएचय हुआ । 

इटली को लीबिया, इरिट्रिया और इटालियन सोमाली नै ण्ड में अपने उपभिवेश छोड़ने पढ़े । 
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इनके भविष्य का तिए्वय सन्धि के लागू होने से एक वर्ष के अन्दर चार बड़ों को करना था। 
यदि ये असफल रहे तो संयुक्त राष्ट्र संघ की भद्दासभा को इस मामले का कोई अन्तिम हल 
ढढ़ना होगा। । जनवरी, 952 तक लीबिया को स्वाघीन बनाने का निश्चय किया गया । 
सुगालीसैण्ड को सोमालिया के नाम से 2 दिसम्बर, 960 से स्वतन्त्र बना दिया गया । 

उत्तर-पश्चिम में ब्रिग्रा-ठेण्डा का जिला फ्रांस को मिला, पूर्व के डोडेकनीज के टापू यूनान 
को, पूर्वी वेनेजिया ग्यूलिया का करोब 30 वर्ग भील का क्षेत्र युगोस्लाविया को और ससेमो का 
टठापू अल्वानिया को दे दिये । ट्रीस्टे नगर का बन्तर्राष्ट्रीयकरण कर दिया गया जिसका गवर्मर 
सुरक्षा परिषद से नियुक्त होना था । 

2, रूसानिया के श्लाय सन्धि (7०४५ शांत परणाक्वं9)- हिटलर द्वारा दबाव दिये 
जाने के कारण हंगरी को !940 में दिया गया ट्रांसिल्वानिया का प्रदेश रूमानिया को वापस 
मिला, किन्तु उसे वेसारेबिया और बुकोनिया रूस को तथा दोबुजा वल्यारिया को देने पड़े । इससे 
आठ वर्ष में वस्तुओं के रूप में वसूल किया जाने धाला 30 करोड़ डालर का हर्जाना केवल रूस 
को दिया जाना तय हुआ । रूमानिया की स्थल सेना ,20,000 सैनिकों तक, नौसेना 5,000 
तक, पायुसेता 8,000 व्यक्तियों तक मर्यादित की गयी । वह केवल 00 लड़ाकू जहाज रख 
सकता था। । 
हु , बल्गारिया की सर्धि (॥7०89 शांत छप्रा8079)--बल्गारिया ही हारे हुए देशों में 
ऐसा देश था जिसे अपना कोई प्रदेश नहीं देना पड़ा.वल्कि रूमानिया से दोब्ुआ का इलाका प्राप्त 
हुआ । क्षतिपूर्ति के रूप में उसे 7 करोड़ डालर यूनान और यूगोसलाविया को आठ वर्षों में देता 
था। उसकी थल सेना में 55,000 आदमी, जल सेना में 3,500 और वायु सेना में 5,200 
निश्चित कर दिये गये। यूनान की सीमा पर किध्ती प्रकार को किलेवन्दी करने पर रोक लगा 

दी गयी । 

4, हंगरी के साथ सन्धि ([6४9 ज्ञात प्णाह्आ०)--हंगरी को द्रांसिल्वातिया का 
इलाका रूमानिया को देना पड़ा । चेकोस्लोवाकिया को स्‍लोवाकिया का वह इलाका जो रिवन 
ट्रोप के साथ वियना समझौता, 938 के अन्तगंत मिला था, इसे सोवियत रूस, चेकोस्लोवाकिया 
भौर यूगोस्लाविया को 30 करोड़ डालर क्षतिपूर्ति के रूप में आठ वर्ष में देवा-था । इसकी सेना 
की संख्या 65,000 और हवाई सेना 5,200 और 70 वायुयान निश्चित कर दी गयी । 

5. फिनल॑ण्ड के साथ सन्धि (77०४५४ शांत स्व॥॥70)--फिनलैण्ड को वे इलाके स्वीकृत 
करने पड़े जो वह रूस की 940 की मास्कों-सन्धि और 944,की युद्ध-विराम सन्धि में दे 
चुका था। उसे 8 धर्ष में 30 करोड़ डालर की क्षतिपूर्ति रूस को देभी थी । उसकी थल सेना में 
34,000, जल सेना में 5,500 झौर वायुसेना में 300 आदमी निश्चित कर दिये गये । ह 


इन सन्धियों के परिणामस्वरूप यूगोसलावायि वाल्कन में सबसे शक्तिशाली औरे इटली का - 


पतिस्पदी राष्ट्र वन गया । सोवियत रूस को आध्िक दृष्टि से सबसे अधिक लाभ हुआ । पाँच 
राज्यों के हुजनि की 70% राशि, 90 करोड़ डालर उसे प्राप्त हुई । 


जमनी की समस्या ओर शान्ति-वार्ताएँ 
(?28087.ह84 05 5४ए१४४१२५ 8२० ए28 ८8 3720077&770१58) 


जमेनी की गिनती प्रारम्भ से ही यूरोप के शक्तिशाली राष्ट्रों में की जाती थी । द्वितीय 
महायुद्ध में आत्म-समपंण करने के उपरान्त जर्मनी यूरोप में शीतयुद्ध का केन्द्र-बिन्दु वन गया । 
पोट्सडाम समझौते (जुलाई-अगस्त 945) के अनुसार मित्र-राष्ट्रों ने जमंनी को चार भागों में 
बाँट दिया जिनमें क्रमशः संयुक्त राज्य अमरीका, ब्रिटेन, सोवियत संघ और फ्रांस ने अपना शासन 
: स्थापित किया । इत चारों क्षेत्रों के प्रघान सेनाध्यक्षों को अपने-अपने क्षेत्र में सर्वोच्च अधिकार 
प्राप्त थे । जमंनी की पुरानी राजघानी बलिन में चारों बड़े राष्ट्रों ने एक मिला-जुला शासन 
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स्थापित क्षिया और एक मित्र-राष्ट्रीय नियन्त्रण परिषद्‌ का गठन किया । यों तो जमंती के विभा- 
- जन का उद्देश्य यह माना गया था कि उच्त पर आधिपत्य रखने वाले राष्ट्र मिल-जुलकर आपसी 
सहयोग से उस पर शासन करेंगे परन्तु प्रारम्भ से ही यह स्पष्ट हो गया कि इस प्रकार के सहयोग 
की आशा धूमिल है । हि 

जमनी समस्या के सम्बन्ध में !70 मां, 947 से आरम्भ होने धाली मास्को-की विदेश 

त्री परिषद्‌ की बैठक-में 40 द्विन तक लम्बे घाद-विवाद होते रहे, किन्तु फिर भी यह परिषद्‌ 
इस विषय में कोई सन्धि तैयार नहीं कर सकी और न ही. जमंती की आर्थिक और राजनीतिक 
एकता में सहायक हो सकी । इससे ऊेवल दोनों पक्षों में कटुता और वेमननस्य ही बढ़ा। जॉन 
फास्टर डलेक्त के मतानुसार दोनों पक्षों में निम्त मतभेद थे : 

(!) संयुक्त राज्य अमरीका, ब्रिटेन और फ्रॉस जम॑नी का ऐसा पुतर्निर्माण चाहते थे कि 
जमनी भविष्य में कभी युद्ध न छेड़ सके; किन्तु रूस इसे पुनः मध्य यूरोप में शक्तिशाली राष्ट्र 
बनाना चाहता था । 

(2) पोट्सडाम सम्मेलन में शान्ति सुरक्षित बनाये रखने के लिए यह निश्चय किया गया 
था कि उसमें अधिक शक्ति, रखने वाली केन्द्रीय सरकार न हो, किन्तु रूस सोवियत क्षेत्र में बलिन 
से संचालित होने वाली शक्तिशाली केन्द्रीय सरकार, एक शक्तिशाली राजनीतिक दल और ट्रेड 
यूनियन संघ बनाना चाहता था।.' 5 

(3) पोट्सडाम सम्मेलन ने जमेनी को आर्थिक दृष्टि से निबंल बनाने के लिए यह व्यवस्था 
की थी कि उसके युद्ध का सामान तैयार करने वाले कारखानों की मशीनें तथा अन्य सामग्री क्षति- 
पूर्ति के रूप में रूम आदि को दे दी जायें । रूस ऐसे बहुत से कारखाने और मशीनें ले गया, किन्तु 
इन्हें चलाने में सफल नहीं हो सका | अधिकांश मशीने रेलवे स्टेशनों पर पड़ी हुई जंग खाने लगीं । 
इस पर रूस यह चाहने लगा कि कारखाने न उठाये जायें; उससे तैयार माल लिया जाय, इसके 
लिए जर्मनी का औद्योगीकरण हो और वह जमंनो से दस अरब डालर का हर्जाना वसूल कर सके। 

इसके अतिरिक्त जम॑नी के प्रश्न पर दोनों पक्षों में कुछ अन्य मतभेद भी थे---() पश्चिमी 
राष्ट्र जर्मनी का नया संविधान संघात्मक (7०प७०)) बनाना चाहते थे, जबकि सोवियत रूस 
इसका विरोधी था। (2) राइन प्रदेश को पश्चिमी राष्ट्र जमंनी से पृथक्‌ करना चाहते थे जबकि 
मास्को इससे सहमत नहीं था । (3) मित्र-राष्ट्रों को मास्को के रूर पर चार शक्तियों द्वारा 
नियन्त्रण का, जमंनी के व्यापारिक तथा औद्योगिक संघों (०४४०७) के तथा बड़ी जमींदारियों के 
समाप्त करने के प्रस्ताव स्वीकाये नहीं थे । (4) जमंत्री की पूर्वी समस्याओं के सम्बन्ध में उम्र 
मतभेद थे | 

पोट्सडाम समझौते में पूर्वी एशिया (ईरान) को सोवियत संघ और पोलैण्ड के बीच बाँटने 
का निश्चय हुआ था, किन्तु यह तय नही हो सका था कि पोलैण्ड द्वारा सोवियत संध को दिये जाने 
वाले प्रदेश की क्षतिपूर्ति जर्मनी से किस प्रकार की जायेगी । रूस परोट्सडाम द्वारा निर्धारित सीमा 
को अन्तिम मानता था । परन्तु पश्चिमी राष्ट्र उसमें परिवर्तन चाहते थे । 

जब इन मतभेदों के कारण जमनी के साथ कोई सन्धि करना सम्भव न हो सका तो मित्र- 
राष्ट्रो ने अपने क्षेत्रों को मिलाया शुरू किया । सर्वश्रथम अमरीकी और ब्रिटिश क्षेत्रों को 987 
के आरम्भ में आर्थिक दृष्टि से संयुक्त बनाते हुए द्विक्षेत्र (82079) का निर्माण किया गया और 
बाद में 3] मई, 948 को पश्चिम के तीनों क्षेत्रों (7पं2079) के लिए सं. रा. अमरीका, 
ब्रिटेन और फ्रांस ने एक केन्द्रीय सरकार बनाना स्वीकार कर लिया | 2! सितम्बर, 949 को 
पश्चिमी जमेंनी मे एक संघीय गणराज्य (>िव्तंधाथ। २०७एाऑ० ० 007थाए) की स्थापना हुई, 
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मित्र-राष्ट्रों के सैनिक कमीशन ने इसे प्रशासन के अधिकार प्रदान किये। पश्चिमी गणराज्य की 
राजधानी बॉन है | है - हि 
, पूर्वी क्षेत्र में सोवियत रूस ने7 अक्टूबर, [949 को “जर्मन डेमोक्रेटिक गणराज्य की 

स्थापना की । इसकी राजधानी सोवियत रूस के वलिन क्षेत्र में रखी गयी । किन्तु अभी तक 
जमँती के साथ कोई सन्धि न होने के कारण लड़ाई की स्थिति थी । 95| में सं. रा. अमरीका, 
ब्रिठेन और फ्रांस ने युद्ध की स्थिति को समाप्त किया और 25 जनवरी, 955 को सोवियत रूस 
ने इसका अनुसरण किया । 6 मई, 955 को पश्चिमी राष्ट्रों का सेनिक अधिकार समाप्त होने से 
जमेती के संघीय गणराज्य को स्वाधीनता और सर्वोच्च प्रभुता प्राप्त हुई । 

इस प्रकार द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद यूरोप में दो जमंनी अस्तित्व में आये । जम॑नी के 
एकीकरण की समस्या शीत-युद्ध की राजनीति में उलझ गयी । हि 

आस्ट्रिया से सन्धि * 
(४७१४ ज्रातत्र 50878) 

आस्ट्रिया के साथ शान्ति-सन्धि करने में कई वाधाएँ सामने आयीं। पश्चिमी राष्ट्र 
आस्ट्रिया में नाजी शक्तियों को प्रोत्साहन दे रहे थे, जबकि युद्ध के दौरान यह तय हो चुका था कि 
पराजित नाजी देशों में नाजी तत्वों का पुरा तरह उन्मुलन कर दिया जायगा। रूस पुनः नाजी- 
बाद को पनपने नहीं देता चाहता था, अतः अमरीका द्वारा प्रस्तुत की गयी शान्ति-शर्तों को वह 
अपने अनुकूल नहीं समझता था । आस्ट्रिया के साथ सन्धि होने में तीन बातें बाधक थीं : प्रथम, 
दक्षिणी केरन्थिया के आस्ट्रियन प्रदेश पर यूगोस्लाविया अपना दावा कर रहा था; द्वितीय, क्षति- 
पूर्ति के रूप में वह पत्द्रह करोड़ डॉलर चाहता था और तृत्तोय, सोवियत रूस “जर्मन सम्पत्ति! 
को परिभाषा फिये जाने पर जोर दे रहा था । “ 

पेरिस की विदेश मन्‍्त्री परिषद्‌ में सं. रा. अमरीका ने आस्ट्रिय! की सन्धि का प्रश्न उठाया 
जिसे रूस ने वीटो कर दिया । जून-जुलाई 946 की इस परिषद्‌ की दूसरी बैठक में पुतः स. रा. 
अमरीका और ब्रिटेन ने आस्ट्रिया से विदेशी सेनाएँ हटाने का प्रस्ताव रखा, रूस ने इस पर यह 
आपत्ति की कि आस्ट्रिया में भाजी तत्वों का पूरी तरह उन्मुलन नहीं हुआ है, वह अभी तक मास्को 
विरोधी शरणाधियों का अड्डा है, अतः यहाँ से सेनाएँ नहीं हटायी जा सकतीं । अन्ततोगत्वा दस 
वर्ष के विचार-विमशे के बाद एक सन्धि द्वारा 27 जुलाई, 955 को 7 वर्ष तक पराधीन रहने 
के पश्चात्‌ आस्ट्रियों' को स्वाधीनता ओर सर्वोच्च प्रभुता प्राप्त हुईं। आस्ट्रिया राज्य की इस सन्धि 
पर 5 मई को सं. रा. अमरीका, सोवियत रूस और ब्रिटेन तथा आस्ट्रिया ने हस्ताक्षर किये; 
इसके अनुसार आस्ट्रिया ने यह स्वीकार किया कि वह जमेनी के साथ राजनीतिक या आशिक संघ 
का निर्माण नहीं करेगा । 
* बलिन संकट 
(हरा टाराडझा5) 

द्वितीय विश्व-युद्ध के बाद बलिन की समस्या ने विश्व का बहुत अधिक ध्याव आकपित 
किया । जमनी के आत्म-समपंण के पूवें अनेक समझौते सम्पन्न हुए। सन्‌ ।945 के पोड्सडाम 
समझौते के अनुसार, बलिन नगर रूस, फ्रांस, ब्रिटेन एवं अमरीका के- नियन्त्रण में वाँठ दिया गया । 
पश्चिमी बलिन अमरीका, ब्रिटेन तथा फ्रांस के त्तियन्त्रण मे एवं पूर्वी बलिव सोवियत संत्र के निय- 
न्त्रण में रखा गया। जमेनी में आधिक पुमरुत्थान के लिए पश्चिमी शक्तियों ने मुद्रा संशोधन का 
एक भ्रस्ताव रखा, जिसे सोवियत संध ने लागू करने से इंकार कर दिया । इस प्रस्ताव में कहा गया 
था कि प्रश्चिमी राष्ट्र बलिन में रीखमार्क (पुराती मुद्रा) को इस शर्त पर चालू रखने के लिए 
सहमत हैं कि जो मुद्रा छापी जाये, उसमें उसे उचित भाग का नियन्त्रण प्राप्त हो । सोवियत अधि- 
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कारियों ने इस नियन्त्रण का अधिकार देने से इंकार कर दिया। पश्चिमी राष्ट्रों ने विवश होकर * 
एक नया डी-मार्क/ चालू कर दिया | पश्चिमी. राष्ट्रों के इस कदम से क्षुव्ध होकर 24 जून 
: 4948 को. सोवियत संघ ने पश्चिमी बलिन की नाकेबन्दी कर दी । उसने बलिन से पश्चिसी राष्ट्रों के 
सम्पर्क की, समुद्र और भूमि के मार्गों से विच्छिन्न करने का प्रयत्न किया जिसके प्रत्युत्तर में पश्चिमी 
राष्ट्रों ने लाखों टल सामान हवाई जहाजों के द्वारा बलिन भेजना शुरू किया । 23 सितस्वर 
948 को फ्रांस, ब्रिटेन तथा अमरीका-ने सुरक्षा परिषद्‌ में सोवियत संघ के विरुद्ध याचिका प्रस्तुत 
की एवं चार्टर की धारा 2 के अनुसार बलित के घेरे को विश्व-शान्ति के लिए खतरा निरूपित 
किया । सोवियत संघ में पश्चिमी राष्ट्रों के आरोप का खण्डन करते हुए कहा कि उक्त कदम०, 
पश्चिमी राष्ट्रों के पड़्यन्त्र से पूर्वी जमेंनी की आ्िक स्थिति की रक्षा करने के लिए उठाया गया 
है । सोवियत संघ ने यह भी कहा कि वलिन समस्या को सम्पूर्ण जर्मन समस्या से पृथक्‌ नहीं किया 
जा सकता । महाशक्तियों के बीच मनमुटाव के कारण सुरक्षा परिषद्‌ इस प्रश्त पर विचार करने 
के अततिरिक्त और कुछ भी करने में असमर्थ थी। 4 मई, 949 को फ्रांस, ब्रिटेन तथा अमरीका 
ने सुरक्षा परिषद्‌ को सूचित किया कि बलिन फी.समसस्‍्या पर सोधियत संघ से उसका समझौता 
हो गया है । उक्त समझौते के अन्तर्गत विदेश मन्त्रियों की बैठकें हुईं जिनमें यह निश्चय किया 
गया कि वे अपने अधीन क्षेत्रों में. आथिक सम्बन्ध स्थापित करेंगे । परन्तु जमंनी की राजनीतिक 
एकता पर कोई समझौता नहीं हो सका । बलिन समस्या के कारण विश्व में राजनीतिक तनाव 
बना रहा । 


यूरोप सें आर्थिक पुनरुद्धार और एकीकरण 
(8८030'शट ४८0५श४ए५ &र० एशए06ार 27708 7एर एछए2075) 


द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद यूरोप का पुराना महत्व और प्रभुत्व क्षीण हो गया। युद्ध के 
भीषण विध्वंस ने यूरोप को आधथिक और राजनीतिक दृष्टि से निर्बंल बना दिया । जहाँ एक ओर 
पर्व दिशा में सोवियत संघ की विस्तारवादी नीति उसे आतंकित करने लगी वहाँ दूसरी ओर 
पश्चिम दिशा में सं. रा. अमरीका का उत्कर्ष भी उसे व्यथित करने लगा। इत दो भीमाकार 
शक्तियों के बीच में पश्चिमी '.यूरोप के राष्ट्रों के लिए ब्ात्म-रक्षा और उन्नति का उपाय यूरो-' 
पियन एकता को सुदृढ़ करना तथा इसके लिए विधिध आर्थिक और राजनीतिक संगठन बताना 
था। संयुक्त राज्य . अमरीका भी रूस के विरुद्ध ऐसे संगठनों को आत्म-रक्षा के लिए आवश्यक 
समझता था। यूरोप के आाथिक पुनरुत्थान के लिए सन्‌ 943 में ही संयुक्त राष्ट्रों ने एक 
: संस्था का निर्माण किया था जिसका लक्ष्य सैनिक अधिकारियों या स्थानीय सरकार के सहयोग से 
संत्रस्त राष्ट्रों को आभाथिक सहायता पहुँचाना था । यह संस्था संयुक्त राष्ट्र पुनरुद्धार व पुनवर्सि 
प्रशासन के नाम से जानी जाती थी। शरणाथ्ियों की रक्षा व सहायता के लिए एक संस्था 
“अन्तर्राष्ट्रीय शरणार्थी संगठतः की स्थापना की गयी थी । जुलाई !944 में ब्रेटनवुड्स सम्मेलन 
के परिणामस्वरूप यूरोप के पुनरुद्धार और आधिक विकास के लिए एक बनन्‍तर्राप्ट्रीय बैंक व 
अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की गयी जिनका कार्य ध्वस्त राष्ट्रों के पुन्रनिर्माण में सहायता 
देता था । युद्धोत्तर काल में राष्ट्रों के पुनर्तिमाण में सहायता प्रदाव करने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र 
के तत्वावधान में एक “अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार संघ” स्थापित किया गया । लेकिन इस काल -में यूरोप 
के आधिक पुनन्निर्माण का प्रश्त पूर्व! और पश्चिम के झगड़े के कारण विषम होता चला गया। 
पूर्वी यूरोप में रूस का प्रभाव निरन्तर बढ़ता जा रहा था। ऐसी स्थिति में पश्चिमी राष्ट्रों-- 
विशेषकर अमरीका और ब्रिटेव फो यह भय होने लगा था कि सोवियत रूस अपनी सेनाओं तथा 
फूटनीति द्वारा केवल पूर्वी यूरोप में ही नहीं, पश्चिमी यूरोप में भी साम्यबाद के प्रसार के कार्य 
में जुट पड़ा है। अमरीका की दृष्टि में फ्रांस जौर इटली की-स्थिति काफी डारवॉडोल थी और 
पश्चिमी यूरोप को आ्िक एवं राजनीतिक दृष्टि से संगठित किया जाना आवश्यक था। 946 
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में चधिल ने यूरोप की एकता का आन्दोलन चलाया। यूरोप में कुछ लोग उसका समर्थन साम्य- 
बाद के विरोध की दृष्टि से करते थे और कुछ इसे विश्व संघ की दिशा में प्रयत्त बताते थे। इन 
सब विचारों और आन्दोलनों के परिणामस्वरूप यूरोप में आथिक और राजनीतिक एकीकरण के 
निम्नलिखित प्रमुख संगठन बने हु 

, द्र मेन सिद्धान्त (प7णाका 700०776)--पश्चिमी यूरोप के आथिक पुनरुत्थान व 
एकीकरण की दिशा में सबसे पहला प्रयास ट्र मैन सिद्धान्त के नाम से जाना जाता है। यह सिद्धान्त 
उस भाषण का अंग था जो अमरीकी राष्ट्रपति ट्र मैन ने 2 माचे, 947 की, तुर्की और युनान 
की सैनिक व आथिक सहाथता के लिए 40 करोड़ डालर की माँग रखते हुए, अमरीकी काँग्रेस के 
समक्ष दिया था | ट्र मैन ने यह निर्णय किया कि इन देशों को आर्थिक सहायता देकर साम्यवाद के 
प्रसार को यूरोप में सीमित किया जाये । ट्र,मैन के शब्दों में हमारी सहायता प्रधानतः आधिक 
और वित्तीय सहायता के द्वारा होनी चाहिए जो कि आधिक स्थायित्व और सुव्यवस्थित राजनीतिक 
व्यवस्था के लिए अनिवाय॑ है । 

2. बेनीलक्स (080277)--बिनीलक्स संघ! बेल्जियम, मीदरलैण्ड और लक्जमबर्गे के 
बीच सितम्बर 944 में हुए समझौते का परिणाम था-। मार्च [947 में इसमें कुछ महत्वपूर्ण 
संशोधन किये गये और | जनवरी, 948 से इसे लागू किया गया । इसके अन्तगंत सदस्य राष्ट्रों 
में अपने बीच चुंगी व्यवस्था को पूरी तरह समाप्त कर दिया और भायात पर एक समान टैरिफ 
कार्य क्रम की स्थापना की । सर्मझौते का अन्तिम लक्ष्य एक आ्िक संघ ((०॥ए०४ 280णा०रां6 
एरं०४) का निर्माण बताया गया । 

3. मार्शल योजना ()र्शश»9!] ?0॥)--युद्ध के कारण यूरोप की अथ॑-व्यवस्था छिन्‍्न- 
भिन्‍न हो गयी थी और चारों ओर असन्तोष, दरिद्रता और आधिक कष्ट का साम्राज्य छाया हुआ 
था । ऐसी हालत में यूरोप में साम्यवादी व्यवस्था फैल जाने की सम्भावना बहुत अधिक बढ़ गयी 


थी। अमरीका के सामने समस्या यह थी कि युद्ध से विध्चस्त यूरोप का पुननिर्माण करके उसे / 


साम्यघाद से कैसे बचाये ? , अमरीकी विदेश सचिष जाज माशल इस स्थिति को भलीभाँति समझ 
रहा था। अप्रैल !947 में जब वह यूरोप से लोटकर वाशिगटन पहुँचा तो उसने इस बात पर 
बल दिया कि यदि इस समय तुरन्त यूरोप के आथिक पुनरुद्धार का यत्म नहीं किया गया तो वह 
साम्यवादी हो जायेगा। 5 जून, 947 को हावंढं विश्वविद्यालय में अपने सुप्रसिद्ध भाषण में 
उसने यूरोप के आशिक पुनर्तिर्माण के कार्यक्रम को सर्वप्रथम प्रस्तुत किया । इसी आधार पर 'भुख- 
मरी, गरीबी, निराशा एवं अव्यवस्था' का सामना करने के लिए माशंल योजना का निर्माण हुआ। 
इसके अन्तर्गत संयुक्त राज्य अमरीका ने चार-वर्ष की अवधि (948-52) के लिए पश्चिमी 
यूरोप के सोलह देशों में लगभग ग्यारह भिलियन डालर की सट्दायता दी । यूरोप साम्यवाद की 
चपेट में आने से बच गया, लेकिन यूरोप पर संयुक्त राज्य अमरीका का प्रभुत्व अवश्य कायम हो 
गया । इस योजना के आधार पर अमरीका ग़ूरीप के देशों को हर तरह का आदेश देने लगा और 
सहायता पाने के लिए यह शर्तें लगायी गयी कि सहायता पाने वाले देश अपनी सरकारों “में कम्यु 
#भिस्टों को जगह नहीं देंगे । फ्रांस मर इटली को माशंल योंजना के अन्तगत सहायता पानेःके लिए 
अपने देश की सरकारों से साम्यवादी तत्वों को निकालना पड़ा । 

4. यूरोपियन भाथिक सहयोग का संगठन (४० 0/8थाटशीएणा 0ि सणाठऊुल्या 800- 
7070 ७५०-०१थ2ा०7--0870)--- 9 48 में यूरोपियन आधथिक सहयोग का संगठन पश्चिमी 
यूरोप के आथिक एकीकरण की दिशा में सर्वाधिक ठोस प्रयास था । इसका लिर्माण मार्शल योजना 
'के अन्तग्त यूरोपियन राष्ट्रों को मिलने वाली सहायता को व्यवहार में लाने के सम्बन्ध में किया 
गया था। इसका मुख्य सम्बन्ध यूरोप के सामान्य व्यवहार, आधिक विकास तथा अन्तःयूरोपियम 
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वित्त व्यवस्था से है। पश्चिमी यूरोप के जीवन-स्तर को ऊंचा उठाने में इस संगठन की मुख्य 
भूमिका रही है। द्रीस्टे तथा जर्मन फैडरल रिपब्लिक सहित 8 यूरोपियन राज्य इसके सदस्य हैं। 


अभरीका और कनाडा इसके 'सह-सदस्य' हैं। इसका प्रधान कोर्यालय पेरिस में है । 
5. आाधिक सहयोग और विकास संगठन ((अह्ध्ाांटब्रणणा 0 800707ं0 000:क्षक्ांणा 


धा0 706एश०फ॒ण्०7४--028070)---96 में 'यूरोपियन आधिक सहयोग संगठन” के स्थान पर 
एक' नयी संस्था अस्तित्व में सायी जिसे आथिक सहयोग और विकास संगठन” कहा जाता है। 
यह नाम परिवर्तन इसकी स्थिति और कार्यों में परिवर्तत का परिचायक है। अब अमरीका और 
- कनाडा इसके पू्वें सदस्य मान लिये गये जिससे यह विशुद्ध युरोपियन संगठन पहीं रहा। इसके 
बीस सदस्य देश निम्नलिखित हैं--आस्ट्रिया, वेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, जमेनी, ग्रीस, 
आइसलेण्ड, आयरिश गणराज्य, इटली, लक्जमबर्ग, नीदरलेण्ड नारववें, पुर्तंगाल, स्पेन, स्वीडन, « 
स्विट्जरलैण्ड, टर्की, ब्रिटेन तथा संयुक्त राज्य अमरीका । फिनलैण्ड, युगोस्लाविया तथा जापान 
इसके विशेष कार्यों में भाग लेते हैं। इस- संगठन के प्रमुख उद्देश्य हैं: (7) सदस्य देशों में उच्च- 
तम आधिक विकास तथा रौजगार-की व्यवस्था करना, जीवनयापन्‌>के स्तर को उन्नत करना, 
(7) आर्थिक स्थिरता को बनाये रखते हुए विश्व की अर्थ-श्यवस्था के विकास में सहायक 
होना, (77), सदस्य देशों में तथा अन्य देशों में स्वस्थ आथिक्र विकास-ओऔर विस्तार में सहयोग 
देना, (7) विश्व व्यापार के ऐसे विस्तार में सहयोग देना, जो बहु-पक्षीय हो तथा अन्तर्राष्ट्रीय 
दायित्वों के अनुसार तथा कोई विशेष भेदभाव म करने वाला हो । इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए 
आर्थिक नीति समिति, विकास सहायता समिति तथा व्यापार समिति का निर्माण किया गया । 
दिप्तम्बर 96! की इसको पहली परिबद्‌ में यह लक्ष्य निर्धारित किया गया कि इसके 20 
सदस्य देशों में वास्तविक कुल राष्ट्रीय उत्पादन में /960-70 के दस वर्षों में प्रास , प्रतिशत 
वृद्धि फी जाये । 

6. घृरोपियन अदायगी संघ (/76 ऐपा0ए०शा ?8ए॥थ॥५६ एऐशंणा)--इस संस्था को 
निर्माण सितम्बर 950 में हुआ । इसका प्रयोजन अन्तःयूरोपियन व्यापार को सुविधाजनक बनाना 
है । यह अपने सदस्य राज्यों में एक देश की कमाई को दूसरे देश में उसका ऋण थदा करने के 
लिए सुलभ बनाने की व्यवस्था करता है | इससे अन्तरष्ट्रीय व्यापार और अदायग्रियों के भुगतान 


में बड़ी सुविधा हो गयी 
यूरोप की परिषद्‌ (00ए7ण! ० ४४7०7०)--शूरोपियन परिषद्‌ की स्थापना 5 मई, 


949 को यूरोपियन एकता के आन्दोलन के परिणामस्वरूप हुई । इसका मुख्य कार्यालय स्ट्रेववर्ग 
में है। इसके सदस्य शुरू में तीन बेनीलक्स देश तथा फ्रांस, आइसशैण्ड, इटली, तावें, स्वीडन, डेन- 
मार्क और ग्रेट ब्रिटेन थे । बाद में ग्रीस, ठर्की, आयरलेण्ड, जमेंन फ़ेडरल रिपव्लिक तथा सार 
प्रदेश भी इसके सदस्य बन गये । इस संगठन के दो अंग हैं--विमर्श सभा ((०ारडपरा(कराए8 2889 
7709) तथा मन्त्रि समिति (एणगग्राह९8 0 'शींपरां॥४5) । विमर्श सभा के सदस्यों की संख्या 
]25 है और इसके चुनाव का ढंग प्रत्येक देश की सरकार अपनी इच्छा से निश्चित करती है । 
प्रायः ये सदस्य विभिन्‍न देशों की संसदों से इसमें विद्यमान प्रार्टियों के प्रतिनिधियों की आनुपातिक 
संख्या में चुने जाते' हैं । विभिन्‍न देशों के प्रतिनिधियों की संख्या अन्य अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों की 
भाँति समान नहीं है किन्तु देशों के महत्व को देखते हुए निश्चित की गयी है । फ्रांस, इटली ब्रिटेन। 
जमंन फेडरल गणराज्य में से प्रत्येक के 8 प्रतिनिधि होते हैं और सार के तीतत । 

इसके संविधान में इसका उद्देश्य बताया गया है कि यह “आधिक गौर सामाजिक प्रगति 
के लिए अपनी सामान्य विरासत के आदर्शों और सिद्धान्तों में पहले से अधिक एकता लाने का प्रयत्व 
करेगी ।” यह प्रतिरक्षा के विषयों के अतिरिक्त यूरोप से सम्बन्ध रखने वाले सभी आधिक और 


है यूरोप का पुनर्तिर्माण तथा पुन्रगंदन | 33 


सामाजिक प्रश्नों पर विचार करती है । इसके द्वारा विचार के बाद केवल मन्त्रि समिति को घप्िफा- * 
रिशें करने के अधिकार हैं, मन्त्रि समिति के सदस्यो फो इन्हें अपनी सरकारों तक पहुँचाने या न 
पहुँचाने की पूरी स्वतन्त्रता है। इस समिति का निर्माण विभिन्‍न देशों के मन्व्रि-मण्डलों के एक 
सदस्य--प्राय: विदेश मन्‍्त्री--से होता है । अभी तक इस विमर्श सभा और सन्त समिति में संघर्ष 
होता रहा है । ब्रिटेन ने इस संध के निर्माण का विरोधे किया था, फिर भी यह परिषद्‌ गूरोप की 
एकता को सुदृढ़ करने में बहुत सहायक है । 

8. यूरोपियन कोयला तथा इस्पात समुदाय (छक्ाक््व्शा 0०१) क्ाते 90९ (एणाप्रए- 
एॉ५9, 408()--फ्रेंच विदेश भन्‍त्री शूमन द्वारा प्रस्तुत योजना के आधार पर इस संगठन की 
स्थापता 0 अगस्त, 952 को हुई | मई 950 में शूमैन ने एक प्रस्ताव रखा था जिसमें यह 
कहा गया कि फ्रांस और जमंनरी अपने कोयले और इस्पात के उत्वादन को किसी एक संगठन को 
सुपुदे कर दें जिसमें अन्य देशों को भी सम्मिलित होने की स्वतन्त्रता हो | इस उद्देश्य की पूर्ति के 
लिए 6 राज्यों ने 20 जून, !950 को बातचीत करना शुरू कर दिया। 8 अप्रैल, 95! को 
उन्होने इस आशय की सन्धि पर हस्ताक्षर कर दिये। यह सन्धि 25 जुलाई, 952 को कार्या- 
न्वित हुई । इस समुदाय की कार्यपालिका शक्तियाँ एक उच्च सत्ता में सन्निहित की गयी हैं । इस 
उच्च-सत्ता ने !0 अगस्त, !952 से काम करना प्रारम्भ किया । उच्च सत्ता फी रचना 9 सदस्यों 
हारा होती है। उच्च सत्ता के अतिरिक्त इसमें एक मन्त्रिपरिषद्‌ की भी व्यवस्था की गयी है । इस 
परिषद्‌ का काम यह देखना है कि कहीं उच्च सत्ता के निर्गंग सदस्य राज्यों की आधिक नीतियों 
के प्रतिकूल तो नहीं हैं । इन दो अंग्रों के अलावा समुदाय की एक असेम्बली भी होती है जिसकी 
सदस्य संख्या 78 होती है और जिसमें सदस्य राज्यों की संसदों के प्रतिनिधियों को स्थान दिया 
जाता है। इसका उद्देश्य कोयले और इस्पात के लिए एक मण्डी का बनाना, इसके सम्बन्ध में आयात 
और निर्यात करों को तथा राजकीय सहायता को बन्द करना, व्यापारिक बाधाओं और एका- 
धिकारवादी तथा भेदभाव करने वाले मुल्यों को हटाना है। इस संगठन के सम्बन्ध में यह दावा 
किया गया है कि इसमे फांस और जमंनी की आ्थिक व्यवस्था का एकीकरण करके उनकी शता- 
रिदयों पुरानी शत्रुता का उन्मूलन कर दिया है । पेडलफोर्ड के शब्दों में /0 फरवरी, 7953 का 
दिन जब रूर क्षेत्र का कोयला जमंनी से फ्रांस की सीमाओं से लोरैन की इस्पात मिलों में बिना 
चुगी के जाने लगा, एक अविस्मरणीय और यूरोपीय प्रादेशिक आथिक सहयोग का एक अभूतपूर्व 
दिवस कहा जायेगा । इस समुदाय ने यूरोप के आथिक एकीकरण में विशेष भाग लिया है तथा 
इस्प्रात के उत्पादन में विशेष सफलता प्राप्त की है। 952 में उत्पादन 420 लाख मीट्रिक टन 
तथा [962 में यह 728 लाख टन हो गया था | ब्रिटेन ने भी इसकी सदस्यता के लिए 962 
में आवदेन-पत्र दिया था परन्तु फ्रांस के आग्रह के कारण इसे रद्द कर दिया गया था । 

9. यूरोपियन आणविक शक्ति समुदाय (77०९ 07० शाशह४ एगागगाप्मोज, 
&8ण्र॥०॥)---इस समुदाय का निर्माण 25 भाचं, 957 में रोम में हुई सन्धि के अनुसार 958 
में किया गया था| इसका उद्देश्य यूरोप के छः राज्यों, बेल्जियम, फ्रांस, सधीय जर्मनी, इटली, 
लक्जमबर्ग तथा तीदरल॑ैण्ड में शान्तिपूर्ण प्रयोजनों एवं आणविक शक्ति के विकास के लिए सामान्य _ 

| प्रेयन्न करना है । जुलाई 962 में ग्रेट ब्रिटेन ने इसका सदस्य बनने का आवेदध-पत्र दिया था 
किन्तु इसे अस्वीकार कर दिया था। 

0. यूरोपियन भुक्त व्यापार सघ (पिप्रा0ए०था 768 पर॥0०2 8.380०ंशी०7)--यूरो- 
पियन साझा बाजार से ब्रिटेन तथा अन्य देशों को काफी हानि पहुँची । अतः इसके के दुष्प्रभावों को दूर 
करने के लिए ग्रेट ब्रिटेन ने इसका निर्माण किया । इसके सदस्य सात राज्य थे--ब्रिठेन, आस्ट्रिया, 
डंनमाक, नावें, पुर्तेगाल, स्वीडन तथा स्विट्जरलैण्ड । इस संघ का आरम्भ 3 मई, 960 को 
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हुआ । 2 माचे, 960 को फिनलैण्ड इसका साथी सदस्य बना । इस संघ के अधिकांश सदस्य 
यूरोप के बाहरी छोर पर अवस्थित हैं, अतः यूरोपियन साझा मण्डी के आन्तरिक छः (फ्राध 
85) देशों की तुलना में इन्हें बाह्य सात (0पराण 8०४७7) भी कहा जाता है। यह आन्तरिक छः “ 
के संगठन की अपेक्षा शिथिल आध्थिक संगठम है। इसमें सदस्य राज्यों द्वारा तटकर शने: श्ने: 
घटाने की व्यचस्था है । ! जनवरी, 963 तक इन देशों नें अपने तटकरों में 50 प्रतिशत की 
कमी की थी, सदस्य देशों से भिन्‍त देशों के माल पर इन्हें चूँगी लगाने का अधिकार है। ब्रिटेन 
को राष्ट्रमण्डल के देशों को चगी में छूट देने तथा विशेष व्यवहार करने की पूरी स्वतन्त्रता थी । 
सन्‌ 973 में ब्रिटेत तथा डेनमार्क इससे अलग हो गये । . -._ 

4., यूरोपीय भ्ाथिक समुदाय (:070ए6था॥ 2९०7णाऑए 6०7ण्ण्माए)--यूरोपीय 
आधिक समुदाय अनेक नामों से जाना जाता है जैसे साझ्ना बाजार, यूरोपीय साझा बाजार आदि। 
इसको गूरोपीय आाथिक समुदाय कहना ही अधिक उचित होगा क्योंकि यही इसका अधिकृत 
शीर्षक है। आथिक समुदाय आ्थिक सहयोग की दृष्ठि से केदल महत्वपुर्ण ही नहीं है, वरन्‌ ऐति- 
हापसिक दृष्टि से एक नये मोड़ का सूचक है । 

। जनवरी, 958 को एक सन्धि द्वारा यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना हुई । यह 
एक महत्वपूर्ण प्रयास है जिसके द्वारा इतिहास के क्रम को संशोधित करने की चेष्टा की गयी है । 
समुदाय का लक्ष्य यूरोप की तीन्न गति से ह्वासमान प्रवृत्ति को रोककर यूरोपीय पुनर्जागरण के 
लिए एक ठोस और सुदृढ़ आधार प्रस्तुत करना है। इसकी स्थापमा को प्रभावित करने वाले 
अनेक कारण हैं । सबसे पहले इसके निर्माण का आधार राजनीतिक है । यह एक प्रकार से राज- 
नीतिक चाल है । जिसका कि जन्म शीत-युद्ध में हुआ और जिसेका उद्देश्य पश्चिमी देशों के एक 
शक्तिशाली राजमीतिफ एवं सैन्य संगठन को रूस के सम्मुख खड़ा करना था और साथ ही साथ 
पश्चिमी जमेनी को पश्चिमी यूरोप के देशों के इतना मिकट करना था कि रूस के साथ किसी भी 
प्रकार का समझौता सम्भव न हो सके । आधिक समुदाय की राजनीतिक प्रकृति पर समुदाय के 
विभिन्‍न संगठनों से प्रकाश पड़ता है। जून 985 में समुदाय की असेम्बली में यह स्पष्ट तौर पर 
स्वीकार किया गया कि इसका निर्माण एक राजनीतिक विचार और अवधारणा के आधार पर 
हुआ है । 

रोम की सन्धि के राजनीतिक आधार और प्रभाव के होते हुए भी कुछ लोग यह अनुभव 
करते हैं कि आर्थिक समुदाय शुद्ध आधिक ही है। इसका एक उद्देश्य आथिक संघ का निर्माण है 
जितके द्वारा सभी सदस्य देशों में रहन-सहन के स्तर में वृद्धि की जा सकती है। “इस यूरोपीय 
समुदाय फी यह महत्वाकांक्षा है कि 992 तक पूरा पश्चिमी गूरोप एक एकात्मक बाजार क्के 
रूप में विकसित होगा राष्ट्रों की वतेमान सीमाओं को आथिक विपणन की दृष्टि से समाप्त कर 
दिया जायेगा । संयुक्त राज्य अमरीका की तर्ज पर ग्रूरोपीय साझा बाजार को एक सीमा मुक्त 
एकात्मक बाजार के रूप में परिणत कर दिया जायेगा ।” कुछ लोगों का विचार है कि इससे 
आशिक समुदाय के विषय में सही दृष्टिकोण नट्ठीं बन पाता है। डैनन्‍्यू ने सही ही लिखा है कि 
सामान्य दृष्टि से यह एक आध्िक सन्धि है लेकिन इसका राजनीतिक पहलू अधिक प्रभावशाली 
है । हैलिस्टाइन तो इसकी तुलना तीन अवस्था वाले राकेट से करते हैं जिसमें कि पहली अवस्था 
तटकर संघ, दूसरी अबवस्था आधिक संघ और तीसरी अवस्था राजनीतिक संघ एषी है ।'.यह 
कहना तक॑संगत ही होगा कि. राजनीतिक आधार तथा आथिक लाभों के कारण समुदाय की 
स्थापना की प्रोत्साहन मिला । 

उपयुक्त कारणों को आथिक समुदाय की स्थापना की दृष्टि से प्रोत्साहनकारक कष्ट सकते 
हैं। लेकिन इनके अतिरिक्त कुछ अन्य कारक भी थे । छः देशों की सामुहिक -सीसमा और समात 
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आधार पर आर्थिक और सामाजिक विकास हुआ है। राजनीतिक सिद्धान्तों की समानता एक * 
अन्य, सहायक कारक था, इसके- अलाधा अनेक भावनाएँ और . उद्देश्य थे। यूरोप की भ्रतिष्ठा 
' सर्वोपरि है और राष्ट्रीय आधार-पर यूरोपीय सभ्यता का पुन्र्जागरण सम्भव नहीं है। राजनीतिक 
स्पर्दा से न केवल राष्ट्रीय संकट आते. हैं वरन्‌ यह यूरोपीय सभ्यता .के लिए भी घातक सिद्ध होती 
है। इस प्रकार की कुछ और भी बातें थीं, जिनके कारण आथिक समुदाय की स्थापना को 


बल मिला । 
' 24 मा, 957 को यूरोपीय आर्थिक समुदाय की सन्धि पर रोम में हस्ताक्षर हुए , 


. थे और 3 जनवरी, , 928 से .यह सन्धि लागू की गयी। आधिक समुदाय का क्षैत्रफल , 


लगभग 4577 हजार वर्गभील- और जनसंख्या, 6*76 करोड़ है तथा कुल राष्ट्रीय बाय . 7 


6 4] फरोड़ डालर है। इसके सदस्य. फ्रांस, जमेनी, इटली, बेल्जियम, नीदरलेण्ड तथा 
लक्ष्ममबर्ग हैं । 

सन्धि के अनुच्छेद 2 में इसके : उद्देश्य निहित हैं । समुदाय के उद्देश्य एक साझा बाजार 

के निर्माण के माध्यम से तथा आथिक नीतियों में समानता के द्वारा पुरे समुदाय में आथिक 

क्रियाओं का समरस विकास, सतत्‌ और सनन्‍्तुलित प्रसार, बढ़ता हुआ स्थायित्वः तथा रहत-सहन 

के स्तर में तीत् वृद्धि और सदस्य देशों में निकट के सम्बन्ध स्थापित करना है । . दि फैक्ट्स” के 

अनुसार समुदाय के निर्माण के उद्देश्य निम्न हैं-+(7) उत्त सभी विवादों को जिन्होंने यूरोप को 


विभाजित कर रखा था सर्देव के लिए समाप्त कर देना। (7) यूरोप की प्रतिष्ठा को स्थापित 


करने और आधिक शक्ति तथा सांस्कृतिक परम्परा के अनुकूल- भूमिका अदा करना । (7) संयुक्त : 


कार्यवाही के द्वारा यूरोप- के लोगों के. कार्य करमे की स्थिति और रहन-सहन के स्तर में 
सुधार । (४) अव्याघहारिक और पुराने व्यवधाघों को जिनके फलस्वरूप यूरोप छोटे-छोटे बाजारों 
« में विभाजित था, समाप्त करता । (५) तकदीकी विकास के साथ बड़े पैमाने के उत्पादन को . 
अधिकांश उद्योगों: में लागू करना । (शं) एक भावी यूरोप के संयुक्त राष्ट्रों का भाधार प्रस्तुत ' 
करना । 

सन्धि के अनुच्छेद 3-में समुदाय की क्रियाओं.का वर्णन है । इसके अनुसार सन्धि की शर्तों 
ओर समयावधि के अन्तर्गत निम्न प्रमुख कार्य होंगे--(7) संदस्य देशों में वस्तुओं के आयात एवं 
निर्यात से तठकर शुल्क और मात्रात्मक प्रतिबन्धों को समाप्त करना। इनके अतिरिक्त अन्य 
व्यवधानों फो भी समाप्त करना । (7) गैर-सदस्यों के प्रति एक सामान्य तठकर तथा एक सामान्य 
व्यापारिक नीति अपनाना । (7) सदस्य देशों के अन्तर्गत व्यक्ति, सेवा, एवं पूँजी .की गतिशीलता 


सम्बन्धी कठिनाई और व्यवधानों को समाप्त करता । (९) एक सामान्य कृषि नीति को अपनाना । - 


(९) एक सामाल्यं यातायात नीति को अपनाना + (शं) एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण करना 
* जिपके कारण साझा बाजार में स्पर्दा का स्वरूप विक्रत न हो । (शा) उन व्यवस्थाओं को अपनाना 
जिनके हारा सदस्यों की आधिक नीतियों -में समन्वय हो सके तथा भुगतान असन्तुलन को दूर 
किया जा सके न है 

सन्धि के अनुच्छेद 4 के अनुसार समुदाय के मिम्न संगठन हैं--महासंभा, परिषद्‌, आयोग 
#प्था न्याय सभा ।- मंहासभा के स्देस्थ समुदाय के सदस्यों के प्रतिनिधि हैं। इसमें कोयला और 
इस्पात समुदाय, परमाणु शक्ति समुदाय तथा आ्थिक समुदाय के प्रतिनिधि सम्मिलित हैं । परिषद्‌ 
में सभी सदस्य देशों के एक-एक प्रतिनिधि रहते हैं। प्रत्येक सदस्य सरकार अपने प्रतिनिधि की मे 
नियुक्ति करती- है । यह समुदाय का मुख्य कार्यकारी अंग है और सदस्य देशों की आधथिक नीतियों. - 
में समन्वय करता है। आयोग समुदाय का सबसे महत्वपूर्ण प्रशासकीय अंग है। न्‍्योय सभा के ह 
सात सदस्य होते हैं जो कि सन्धि की व्याख्या करती है। 


री 
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| जनवरी, 953 से डेनमार्क, ग्रीस, आयरलैण्ड तथा इंगलैण्ड भी आधिक समुदाय के 
सदस्य हो गये । अब इसका क्षेत्रफल 5 लाख 9 हजार वर्गमील हो गया है। कुल जनसंख्या . 
बढ़कर 22'3 करोड़ हो गयी है, जो कि रूस या अमरीका की जनसंख्या से अधिक है । विश्व का 
यह एक प्रमुख आयात तथा निर्यात करने वाला समुदाय है । यद्यपि यह सुपर पावर” नही है, 
फिर भी इसकी आर्थिक शक्ति के कारण इसका प्रभाव बहुत है। . ़ 

निम्न तालिका से स्पष्ट है कि आ्थिक समुदाय के अन्तर्गत प्रति व्यक्ति आय में बहुत वृद्धि 
हुई है । सबसे अधिक वृद्धि नीदरलंण्ड में, फिर इटली तथा जम॑नी का नम्बर है । जम॑नी की वृद्धि 
उल्लेखनीय है, क्योंकि जर्मनी विश्व के प्रमुख औद्योगिक देशों में है। वास्तविक मजदूरी की वृद्धि 
भी महत्वपूर्ण है । 


देश प्रत्ति व्यक्षित आय डालर में... वास्तविक मजदूरी प्रतिशत वृद्धि 
| 958 -972 958-972 
बेल्जियम -,54 7. 3,35] -.. 93% 

फ्रांस, , ,96 3,489 « - 409% 

जमंनी ,096 - 3,840 79% 

इटली 6[2 2,008 2% 
लक्जमबर्गं , 302 3,225 75% 
पीदरलैण्ड 845 3,93 ' 06% 





948 में आथिक सम्रुदाय के देशों का विश्व व्यापार में विशेष महत्वपूर्ण स्थान नहीं 
था। विश्व आयात तंथा निर्यात में इसका प्रतिशत केवल 7'5 तथा 2* था। समुदाय की 
स्थापता के समय यह बढ़कर 22'3 तथा 23.9 हो गया था। समुदाय की स्थापना के साथ ही 
विदेशी व्यापार में बहुत तेजी से वृद्धि हुई | इस वृद्धि का अनुमान इसी से हो सकता है कि विश्व 
व्यापार में समुदाय का प्रतिशत बढ़ता ही गया । 965 में समुदाय के आयात तथा निर्यात 

958 की तुलना में दुगुने से अधिक हो गये थे । विश्व के आयात तथा निर्यात में क्रमशः इनका 
प्रतिशत 28 तथा 29 था। 968 के बाद के भँकड़ों में नये सदस्यों का व्यापार भी ध्ृम्मिलित 
है । अब विश्व व्यापार में आथिक समुदाय का भाग 37 प्रतिशत है । इस प्रकार आधिक समुदाय 
विश्व व्यापार में महत्वपूर्ण स्थान रखता है । यह उल्लेखनीय है कि 948 में आथिक समुदाय 
का कुल व्यापार का प्रतिशत विकासोन्मुख देशों से कम था और अब इनका व्यापार विकासोन्मुख 
देशों से कहीं अधिक हो चुका है । ; 

आधिक धमुदाय का व्यापार तथा विश्व व्यापार में अ्रतिशत्त । 





वर्ष आयात निर्यात 

948 ,047 (7:5) 650 ((27) 
958 | . 2,229 (22 3) 2,277 (23:9)  * 
960 | 2,959 (24-8) 2,973 (26:3) 
965 4,900 (28-) 4,79] (29-0) 
8968 8,529 (38.0) 8,286 (390) 
970 . ],627 (39-9) - ,238 (400) 
975 29,924 (37:0) 29,656 (37:5) 
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आर्थिक समुदाय के सदस्यों के मध्य आन्तरिक व्यापार कर-मुक्त हो गया है । इसके अति- 
रिक्त आधिक समुदाय में श्रम, पूंजी एवं सेवाओं की आन्तरिक गतिशीलता में काफी वृद्धि हुई है । 
समुदाय का कोई भी व्यक्ति किसी भी देश में बिता किसी भेदभाव के रोजगार प्राप्त कर सकता 
है । इसी प्रकार पूंजी प्रवाह पर से प्रतिबन्ध हटा लिये गये हैं । ३ 

सन्‌ !983 में यूरोपीय आधिक समुदाय की स्थापन्षा को 25 वे पूरे हुए । इन 25 बष 
में समुदाय की मुख्य सफलताओं की चर्चा करते हुए साझा बाजार आयोग के अध्यक्ष गैस्टन थोनें 
मे कहा--“पहली सफलता तो यही है कि फ्रांस और जमंती के बीच वास्तव में फिर मैत्री स्थापित 
हो गयी है । आज के पश्चिम यूरोप में न केवल युद्ध जैसी कोई बात ही उठती, अपितु समुदाय के 
सदस्य देशों के बीच किसी युद्ध की-कल्पना भी कठित्र है। दूसरी सफलता यह है कि छिल्त- 
विच्छित्न यूरोप में आज हम एक अपेक्षाकृत एकीकत क्षेत्र, एक ऐसी संयुक्त मण्डी बना पाये हैं 
. जिसमें लगभग 30 करोड़ व्यक्ति रहते हैं। इन्हें व्यापार में एकाधिकारवाद विरोधी घीति का 
लाभ भी मिल रहा है | हमने कृषि और विकास के लिए समान नीतियाँ निर्धारित की हैं । हमने 
अन्य क्षेत्रों में भी समन्वित नीतियों और विनियोजित कार्येक्रमों की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति 
की है। इन बुनियादी कामों के अलाथा अत्र हमने संसार के अन्य देशों के प्रति अपनी साक्षा 
व्यापार नीति अपनाने और अपने लिए एक यूरो-मुद्रा-प्रणाली शुरू करने के क्षेत्र में भी कदम 
बढ़ाये हैं। राजनीतिक सहयोग के क्षेत्र में भी पिछले दस-बारह वर्षों में विदेश मीति हित सभी 
प्रकार के मामलों में सदस्य देशों की सरकारों के बीच पहले की अपेक्षा अधिक निकट सहयोग 
रहा है । हमें यह बात भी नहीं भुलानो चाहिए कि अन्य देश भी यूरोपीय आर्थिक समुदाय के प्रति 
आकृष्ट होते जा रहे हैं। हमारा संगठन एक तरह से लोकतनन्‍्त्रीय आदेश का प्रतीक बन 


गया है ।! कय 


यूरोपीय आधिक समुदाय से उम्मीद थी कि यह यूरोप के देशों के बीच एकता स्थापित 
कर पकेगा, किन्तु यह लक्ष्य पूरा न हो सकने के अनेक कारण हैं ? इसका भाधघारभूत कारण तो 
यही है कि इस उद्देश्य की पूति के लिए समुदाय संस्थापक सदस्यों की सी कल्पना-शक्ति या फिर, 
संकल्प का आहार रहा है। सोने और राबट्ट शूमन जैसे व्यक्तियों का विचार यही था कि शुरूआत 
आथ्िक एकता से की जाये और इसके बाद राजनीतिक एकता को बढ़ावा दिया जाये । दिक्कत 
यही है कि यह प्रक्रिया अपने आप तो शुरू हो नहीं सकती । “इसके लिए” गैस्टन थोर्न के शब्दों 
में “राजनीतिक इच्छा-शक्ति का संचार होगा ।” “समुदाय इन दिनों अभूतपूर्व आधथिक संकट का 
सामना कर रहा है। ऐसे में एकता के आन्दोलन में बाधा इसलिए आती है कि सदस्य देश केवल 
अपने-अपने व्यापारिक हितों पर ही जोर देते हैं। सभी सदस्य यही पूछते हैं कि इससे मुझे क्‍या 
लाभ होगा ?” अतः हम राजनीतिक एकता का उद्देश्य भुलाकर समुदाय को एक तरह का अन्त- 
रॉष्ट्रीय वाणिज्य संघ भर बना देते हैं तो यूरोपीय एकता के विचार मात्र के लिए खतरा पैदा 
हो जायेगा । ' 

शुरू में समुदाय के सदस्यों की संख्या छः थी, तब भी नीतियों में तालमेल बैठाना काफी 
कठिन था। सदस्य संख्या के दस हो जाने पर यह काम और कठिन हो गया तथा बारह सदस्य 
टरंपुतंगाल और स्पेन) हो जाने पर यह कायं और भी फठिनततम हो गया है ।* 

अभी तक यूरोपोय समुदाय अपने आथिक विकास में जुटा हुआ है । उसे निश्चित परिणाम 


। सर्वोत्तम, मार्च 983, पृ० 46-47. 


० व पुर्ंगाल यूरोपीय साझ्षा बाजार मे सम्मिलित हो गये हैं। 2 जन, 985 को दोनों 
देशों ने सन्धि पर हस्ताक्षर किये । है 


रु 
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प्राप्त हुए भी हैं। यह अनुमात लगाया गया कि 992 तक यूरोपीय समुदाय के बजट'में 2! प्रतिशत 
तक अभिवृद्धि होगी । अनुमानत३ 992 का बजट 53 बिलियन यूरोपीय सुद्रा का होगा। पिछड़े 
देशों को यूरोप की मुख्यधारा में सम स्तर पर लाने के लिए व्यय बढ़ाया जायेगा। वर्ष 988 
यह बढ़ोतरी आठ अरब यूरोपीय मुद्रा हुईं। यह अतिरिक्त बढ़ोतरी क्रमशः वृद्धिगत होती हू 
992 में 3 बिलियन यूरोपीय मुद्रा हो जायेगी। लेकिन यूरोप में एकता को प्रभावी बनाते के 
प्रयास नियोजित ढंग से हो रहे हैं। इचत् प्रयासों की दिशा में ही यूरोपीय संसद का गठत एक 
महत्वपूर्ण कदम है। इस संसद के लिए प्रत्यक्ष मतदान द्वारा चुनाव हुआ । हालांकि फिलहाब 
यूरोपीय संसद अधिक शक्तिशाली नहीं, लेकिन उसकी भूमिका को अधिक महत्वपूर्ण बनाने के 
प्रयास हो रहे हैं। दिनमान संवाददाता ने ब्रुसेल्स में यूरोपीय समुदाय के मुख्यालय के कुछ बधि- 
कारियों से बातचीत की जिससे उन्की भविष्य की सोच इस अकार प्रतिविम्बित हुई'"'*'“इसमें 
- हर्ज क्या है कि एक देश का राष्ट्रपति हो तो दूसरे देश का प्रधानमन्त्री और तीसरे का विदेश 
मन्‍्त्री । और इस प्रकार सारा यूरोप एक राष्ट्र हो जाये । इससे उनकी राजनीतिक स्थिति हृढ़ 
होगी”"'यू रोपीय संसद को ही सभी देशों के विदेश व्यापार, प्रतिरक्षा, संचार, वित्त धीतियों के 
निर्धारण की छूट होती चाहिए"*“इस तरह का यूरोप एक निश्चित शक्ति होगा और बड़ी शक्तियों 
का मुकाबला करने में अधिक समर्थ होगा""सभी देश एक महासंघ का अंग हों भर वे अपनी 
अन्दरूमी और स्थावीय नीतियों के लिए ही जिम्मेदार हों वास्तव में आज यूरोपीय देशों पर 
जिस तरह के अंकुश अमरीका से अधिकतर) लगे. हुए हैं उससे उनके विकास में बाधा' तो पड़ती 
ही है, इसके अलावा सोवियत संघ और उसके नक्षत्र पूर्व यूरोपीय देश उन पर स्व सतर्कता- 
... पूर्वक नजर रखे रहते हैं। अमरीका हमसे काफी दूर है। उसके पहुँचते-पहुँचते काफी तबाही हो ' 
चुकी होगी | कुछ लोग यूरोप में अमरीका द्वारा स्थापित अड्डों के भी विरोधी हैं | उनके अनुसार 
अड्डों की चौकसी करने वाले सोवियत संघ या पूर्व यूरोपीय देशों पर ही नजर नहीं रखते वल्कि 
हमारी भीतरी गतिविधियों का भी अवलोकन करते हैं*“ईस प्रकार दोहरी निगरानी हमारे देश 
के घिकास और हमारी स्वाघीनता में अवरोधक है ।?7 


यूरोपीय समुदाय ने यह संकल्प कर रखा है कि सन्‌ 992 तक यूरोप एक राष्ट्र सीमाओं 
से मुक्त एकात्मक बाजार भर्थात्‌ आधिक व मौद्रिक संघ बन जायेगा । “गरोपीय समुदाय! के देशों 
फी यह महत्वाकांक्षा है कि वे सन्‌ 7992 तक संयुक्त राज्य अमरीका के समान संयुक्त राज्य यूरोप 
जैसी किसी इकाई का निर्माण कर लें। फ्रांस और जमं॑नी इस मत का प्रवल समर्थन फर रहे हैं 
जबकि श्रीमती थैचर का मत है कि “साकझे बाजार को एकात्मके बाजार में बदलकर हम प्रशास- 
निक केन्द्रीकरण की ओर बढ़ रहे हैं ।”” ॥ 

यूरोपियन जाथिक समुदाय में इस तरह की सोच निस्सन्देह एक तीसरी शक्ति के आवि- 
भाव की सूचक है । | समुदाय में पहले छः देश थे, बाद में नौ और दस हुए । पुत्तंगाल और 
स्पेन के लिये जाने से आज !2 सदस्य हो गये हैं। इससे समुदाय की शक्ति में अभूतपूर्व वृद्धि 
होगी । क्या अमरीका जो पश्चिमी यूरोप के मित्र देशों में है और अपने नाटों की धुरी द्वारा इन 
पर नजर रखता है, इस तरह यूरोपीय शक्ति को सहन कर पायेगा ? लेकिन अपनी विशिष्ट स्थिति 
प्राप्त कर लेने के कारण संयुक्त यूरोप अमरीका ओर सोवियत संघ से समान स्तर पर समझौता 
और सौदा करने में समर्थ तो होगा ही, साथ ही तीसरी शक्ति के कारण विश्व-सन्तुलग भी 
स्थापित करने में सक्षम होगा । ' 


7 दिनमान,' 8-24 जनवरी, 98, पृ० 34, 
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पश्चिमो यूरोप की सेनिक सुरक्षा 


(7 ए५ 8एटएशाए? 0४ पम्तछठ भ्रएशआरार ४0079) हे 
पश्चिमी यूरोप की सैनिक सुरक्षा की समस्या अत्यन्त पैचीदी रही है । पश्चिभी यूरोपीय 
देशों की सुरक्षा का आधार सोवियत संघ और उनके मध्य अमरीकी फौजों की उपस्थिति एवं 
अमरीकी आश्वासन रहे हैं । फ्रांसीक्षियों का यह मानना है कि सोवियत आक्रमण के समय अमरीकी 
आशएवारान अविश्वसनीय सिद्ध हो सकते हैं, इसलिए यूरोपियन सुरक्षा के लिए यूर्पियन देशों को 
स्वयं आत्म-निर्भर होना चाहिए। शीत-युद्ध के आतंक ने पश्चिमी यूरोप के देशों को एकीकृत 
सुरक्षात्मक प्रयत्नों की आवश्यकता महसूस करायी थी, जिससे सेन्य सन्धियों का जाल-सा बिछ 
गया । द्वितीय महायुद्ध के बाद पश्चिमी यूरोप की सैनिक सुरक्षा की दृष्टि से मिम्तलिखित संगठन 
प्रमुख रहे : 
रु हे , इंकर्क सन्यि (0 ण्साॉता): 7०४७)--यह ग्रेट ब्रिटेन थौर फ्रांत के मध्य 4 भा, 
947 को 50 वर्ष के लिए की गयी थी । यह जमन आक्रमण के विरुद्ध एक-दूसरे की सहायुता 
करने की सैनिक सन्धि है । ब्रिटेव तथा फ्रांस ने यह निश्चय किया कि जम॑नी द्वारा आक्रमण करने 
पर, जमत द्वारा आक्रमण को प्रोत्साहित करने की नीति स्वीक्र करने पर एवं संयुक्त राष्ट्र संघ 
द्वारा जमेनी के विरुद्ध सैनिक कार्यवाही करने पर दोनों देश एक-दूसरे को सैनिक तथा अन्य प्रकार 
की सहायता उपलब्ध करेंगे । इस सन्धि के द्वारा दोनों ही देशों ने एक-दूसरे को यहू भी आश्वासन 
दिया है कि वे दोनों एक-दूसरे को निरन्तर आधिक सहयोग तथा सहायता करेंगे । 

2, ब्रु सेल्स सन्धि (8055० प्7०४9)--पश्चिमी यूरोप में सामूहिक सुरक्षा की व्यवस्था 
सुदृढ़ करने के लिए ग्रेट ब्रिटेन, वेल्जियम, फ्रांस, लक्जमब्गं और हालैण्ड नें आधथिक, सामाजिक, 
सांस्कृतिक सहयोग और सामूहिक्र सुरक्षा की इस सन्धि पर वेल्नियम नगर में हस्ताक्षर 
किये । इस सन्धि का मुख्य “ध्येय नागरिकों के मुलभूत अधिकारों में विश्वास की पुष्टि, संयुक्त 
राष्ट्र के आदर्शों का पालन, जनतन्त्र एवं स्वतन्त्रता को स्थायी बनाये रखने की दिशा में प्रयत्न, 
आपस्ती आधथिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक सम्बन्धों की स्थापना, यूरोपियन आध्िक पुनर्गंठन में 
सहयोग देना, आक्रामक युद्ध के घिरुद्ध संयुक्त मोर्चा तथा अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति एवं सुरक्षा में सहयोग 
देना है । इस सन्धि की चौथी धारा में यह कहा गया है कि इस पर हस्ताक्षर करने वालों में से 
किसी देश पर यदि यूरोप में सैनिक आक्रप्रण होता है, तो अन्य देश सं. रा. संध के चार्टर की 
घारा 5! के अनुसार अपनी सम्पूर्ण सेनिक तथा अन्य सहायता आक्रमण का शिकार बने देश को 
प्रदान करेंगे । 

भसेल्स सन्धि का सर्वोच्च अंग एक परामशंदात्री परिपद्‌ है जो पाँचों सदस्य राज्यों के 
विदेश भन्त्रियों से मिलकर बनी है । इस सुरक्षा संगठन के दो अंग हैं--उच्चतर निर्देशन तथा 
फरम्माण्ड संगठत । आर्थिक कार्यों के नियोजन के लिए एक वित्त तथा अर्थ समिति हैं। 954 के 
पेरिस के समझौतों से पश्चिमी जमंदी और इटली भी इसमें सम्मिलित हो गये और इस संगठन का 
तया नाम पश्चिमो यूरोपियन संघ (शे०घझशाा ऐपाणए०का एा०ा) रखा गया । 

3. नादो (776 गाय 409० प्र्याए एाइकाांटक्ध्एाप--९५70)7--नाटो 
संगठन का जन्म दो आशंकाओं से हुआ है--सोवियत साम्राज्यवाद का भय और सोवियत आक्रमण 
के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र संघ से पर्याप्त सुरक्षा न पा सहने फी सम्भावना । पश्चिमी यूरोप में सोवि- 
यत संघ के भाक्रमण को रोकने के उद्देश्य से 4 अप्रैल, 4949 को घाशिगटन में उत्तर एटलाण्टिक 
समझौते पर हस्ताक्षर हुए ।“यह संगठन 948 में बनाये गये वेनीलक्स नामक उस समझ्षौते का 





). नाठों तथा वारसाउ पैक्ट का विस्तार से विवेचन 'ध्रादेशिक संगठन एवं सैनिक समन्धियाँ 


शीर्षक अध्याय में किया गया है । 
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ही विकसित रूप था जिसमें बेल्जियम, नीदरजैण्ड्स व लक्जमबर्ग सम्मिलित थे तथा बाद में जिसमें 
इंगलेण्ड और फ्रांस भी सम्मिलित हो गये थे । आजकल नाटो गुट में कुल मिलाकर ।6 देश हैं--- 
वेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फांस, आइसलेण्ड, इटली, लक्जमबर्ग, हॉलैण्ड, नावें, पुतंगाल, ब्रिटेम 
और अमरीका (ये ![ देश घमुल गुट के सदस्य थे जिन्होंने 4 अप्रैल, !949 को वाशिगटन में एक 
समझौते पर हस्ताक्षर किये) | यूनान और तुर्की 952 में शामिल हुए; 974 में साइप्रस के मुद्दे 
को लेकर यूतान ने नाटो की सदस्यता छोड़ दी; लेकिन अक्टूबर 980 में वह पुनः उसमें शामिल 
हो गया और पश्चिमी जमेनी 7954 में शामिल हुआ । 30 मई, 98] को स्पेम नाटो का 
6वाँ सदस्य बन गया । 


इस सन्धि संगठन के मिम्नलिखित उद्देश्य हैं: (7) सोवियत संघ अथवा अन्य साम्यवादी 
देशों द्वारा आक्रमण किये जाने पर व्यक्तिगत एवं सामुहिक रूप से अपनी रक्षा करना; (7) संयुक्त 
राष्ट्र संघ के चार्टर के अनुसार पारस्परिक विवादों का शान्तिपूर्ण ढंग से समाधान करना; (77) 
अन्तर्राष्ट्रीय आ्थिक नीति सम्बन्धी विवादों को दूर करना और पारस्परिक आधिक नीति को 
प्रोत्ताहम देना । 
इस सन्धि के पाँचवें अनुच्छेद में कहा गया है कि---यूरोप या उत्त री अमरीका पर या इनके 
- किसी प्रदेश पर आक्रमण सभी सदस्य देशों पर आक्रमण समझा जायेगा और ऐसी स्थिति में सभी 
सदस्य राष्ट्र उत्तरी अटलाण्टिक क्षेत्र में शान्ति बनाये रखने के लिए आवश्यक समझी जाने वाली 
कार्यवाही करेंगे, जिसमें सशस्त्र बल का प्रयोग भी शामिल है। सन्धि के अनुच्छेद 3 के अनुसार-- 
इस सन्धि के उद्देश्यों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए, सदस्य राष्ट्र निरन्तर आत्म-निर्भरता 
तथा पारस्परिक सहायता द्वारा, अलग-अलग भौर संयुक्त रूप से सशस्त्र आक्रमण का प्रतिरोध 
करने के उद्देश्य से अपनी व्यक्तिगत एवं सामूहिक क्षमता को बनाये रखने और उसे विकसित करने 
का प्रयत्न करेंगे ।/” इसकी अन्य धाराओं में सन्धिकर्ताओं में आथिक सहयोग का (धारा 2) वर्णन 
किया है । यह सन्धि 20 वर्ष के लिए है (धारा 3) और इसमें बाद में अन्य राज्यों के सम्मिलित 
होने की व्यवस्था भी है (धारा 0) | इस सन्धि के दायित्व इतने स्पष्ट हैं कि आक्रमण की दशा 
में प्रत्येक सदस्य को अपनी इच्छानुसार काये करने की स्वतन्त्रता है। चाटो के अन्तगंत प्रत्येक 
राज्य एक कड़ी के रूप में जुड़ गया है । सबसे महत्वपूर्ण संस्था तो सर्वोच्च परिषद्‌ है जो इन 
समस्त राज्यों की भोर से स्व॒तन्त्र और अन्तिम निर्णय ले सकती है । 
श्लाइचर के अनुसार त्ाटो सन्धि के तीन मनोवैज्ञानिक प्रभाव हैं--(7) प्रथम, यह सोवि- 
यत संघ की चेतावनी है कि यदि उसने इस सन्धि पर हस्ताक्षर करने वाले किसी देश पर आक्रमण 
किया तो सं. रा. अमरीका एक तटस्थ निरीक्षक मान्न नहीं रहेगा और तत्काल ही इन देशों को 
सहायता देगा । अमरीकी विदेश मन्त्री जॉन फास्टर डलेस ने धाटो संगठन में भाषण करते हुए, 
[] दिसम्बर, 956 को कहा था कि, “विश्व महान संकट में से गुजर रहा है। इस संगठन को 
अपनी पूरी सैन्प-शक्ति बनाये रखनी चाहिए और इसमें कोई सन्देह नहीं रहने देवा चाहिए कि 
आवश्यकता पड़ने पर इसका उपयोग भी क्रिया जा सकता है; तभी इस बात फा पूरा विश्वास होगा 
कि लाल सेना के जो टैंक बुडापेस्ट में बढ़ आये हैं, वे पश्चिमी यूरोप में आगे नहीं-बढ़ेंगे |” 
(7) द्वितीय अपने मूल रूप में इस सन्धि द्वारा द्वितीय महायुद्ध से जीणं-शीर्ण यूरोपीय देशों को 
सेन्‍्य-सुरक्षा का आश्वासन देकर अमरीका ने इम देशों को ऐसा सुरक्षा क्षेत्र प्रदान किया है जिसके 
नीचे वे निर्भय होकर अपने आथिक और सैतिक् विकास कार्यक्रम को पूरा कर सकते हैं। () 
तृत्तीय, इस प्तन्धि का एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव संयुक्त राज्य अमरीका के नागरिकों के लिए है। 
संयुक्त राज्य अमरीका ने दीर्घकाल तथा पृथक्करण की नीति का पालन किया है तथा पिछले दोनों 
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भहायुद्धों में भी वह पहले तटस्थ रहा था । इस सन्धि के सक्रिय सदस्य होने के नाते अमरीका को 
एकदम युद्ध में भाग लेने के लिए उद्यत रहना होगा ।* 

नाठो संगठन की सर्थोच्च सत्ता कौंसिल में सब्निहित है। इसकी वर्ष में दो या तीन बार. 
. बैठकें होती हैं जिनमें प्रत्येक सदस्य राष्ट्र का कोई उपयुक्त मन्त्री भाग लेता है। साधारणत:, भाग 
लेने वाले मन्त्रियों का सम्बन्ध या तो उनके देश के विदेश मनन्‍्त्रालय से होता है या रक्षा मन्त्रालय 
से । इसका प्रमुख कार्यालय पेरिस में स्थित है। इसके समापति प्रतिवर्ष बारी-बारी से विभिन्‍न देशों 
के मन्त्री होते हैं। इस संगठन का महामन्त्री कौंसिल का उपाध्यक्ष भी होता है भोर वह स्थायी 
प्रतिनिधियों की बैठकों में समापति का आसन ग्रहण करता है । 

952 में एक.स्थायी अन्तर्राष्ट्रीय सचिवालय की भी स्थापना की गयी जिसका एक मुख्य 
सचिव होता है। मुख्य सचिव की नियुक्ति कौंसिल के द्वारा होती है और वह अपने कार्यों के लिए 
इसी के प्रति उत्तरदायी है ! ब्रिटेव के लार्ड इसमे इस संगठन के प्रथम महामन्त्री हुए हैं । 

पिछले तीन दशकों से नाटो पश्चिमी यूरोप की सुरक्षा व्यवस्था की एक सुहढ़ इकाई रहा 
है. पूर्वी यूरोप में वारसा सन्धि संगठन की उपस्थिति ने उसकी अहमियत को कभी कम नहीं होने 
दिया । पिछले कुछ वर्षों से यह अहसास जरूर हुआ था कि नाटो के कुछ सदस्य राष्ट्र अपना-अपना 
राग अलापने लगे हैं, अत: इसका कभी भी विघटन हो सकता है | परन्तु वास्तविकता यह रही है * 
कि नाटो का तब तक विघटन नहीं किया जा सकता जब तक कि वारसा सन्धि संगठन बना 
हुआ है । हे 

कुछ भी हो, इसमें सन्देह नहीं है कि भाटो की स्थापना अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के इतिहास 
में एक अत्यन्त महत्वपूर्ण घटना है । प्रथम, इसने लगभग सम्पूर्ण पश्चिमी यूरोप को एक सुरक्षा 
संगठन के अन्तगंत ला दिया है । द्वितीय, इसने अपने सदस्यों के मध्य अत्यधिक घनिष्ठ सहयोग को 
स्थापना की है। विश्व के इतिहास में पहली वार पश्चिमी यूरोप की शक्तियों ने अपनी कुछ सेनाओं 
को स्थायी रूप से एक अन्तर्राष्ट्रीय सैन्य संगठन की अधीनता में रखना स्वीकार किया है। 
राष्ट्रपति आइजनहावर के शब्दों में, “'ताटो विश्व की शान्ति और सुरक्षा के प्रति अधिच्छिन्न 
सोवियत साम्यवादी धमकी के विरुद्ध अमरीकन सुरक्षा मैत्रियों का एक मूलभूत और अपरिहाय॑ 
तत्व है ।” ः ह 

4, यूरोप्यन प्रतिरक्षा श्रमृदाय (776 छप्रा०फ०शा 70४070७ ए०गगाणां॥--/00) 
ञयूरोपियन प्रतिरक्षा समुदाय की स्थापना उस समय हुई जबकि अमरीका ने यह महसूस किया कि 
पश्चिमी यूरोप की सुरक्षा केवल उस समय तक्त सम्भव हो सकती है जबकि उसका संगठन पश्चिमी 
: जमेती को केन्द्र बिन्दु मानकर किया जाये। इससे यह समस्या उठ खड़ी हुई कि विचाराधीन 
राजनीतिक तथा सैनिक व्यवस्था में पश्चिमी जर्मनी को किसी भी सैनिक सगठन में किप्त प्रकार 
स्थान दिया जाये ? फ्रांस का कहना था कि यदि जम॑नी के लोगों को पुनः शस्त्र घारण करना है 
तो उन्हें एक यूरोपियन सेना का अंग बनकर ऐसा करना चाहिए | अमरीका के अनुसार पश्चिमी 
जर्मत्ती सोवियत संघ तथा पश्चिमी यूरोप के मध्य एक अभेद्य दीवार के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका 
अदा कर सकता है। इसके अतिरिक्त, जममनी को विशाल औद्योगिक शक्ति तथा जनशक्ति सोवियत 
संघ की ओर से. सम्भावित आक्रमणों को रोकने तथा उनका सामना करने के लिए पर्याप्त रूप से. 
शक्तिशाली सैन्य दल के स्थान में महती योगदान दे सकती थी। परन्तु अमरीका के यूरोपियन 
' मिन्र-राष्ट्र इन तकों के बाबजूद एक पृथक्‌ जर्मन सेना के संगठन के लिए तैयार न थे । उनके मत 

में पुनर्शस्त्रीकृत जमंनी साम्यवादी रूस की अपेक्षा अधिक खतरनाक था । 


अल हे 
३ (0६ 8दा|०णाच, 4च 74:2० 70 उ॥/शावरातादां टवध2, ३, 676. 
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प्लेविन योजना के आधार पर 25 मई, 7952 को बोन में 6 राष्ट्रों (फ्रांस; इटली 
पश्चिमी जंमंनी, वेल्जियम, नीदरलेण्ड तथा लक्जमबगं) ने यूरोपियन प्रतिरक्षा समुदाय की सन्धि 
पर हस्ताक्षर किये । इस सन्धि के अनुसार सन्धिकर्ता राज्यों की सब सेनाओं को मिलाकर नाटो 
की कमान में एक यूरोपियन सेना का अंग बनाना था । सदस्य राज्य अपने समुद्र-पार के प्रदेशों की 
रक्षा के लिए तथा कोरिया युद्ध जैसे अन्तर्राष्ट्रीय संघर्षों में संयुक्त राष्ट्र संघ की सहायता के लिए 
पृथक्‌ सेनाएँ रख सकते थे । इस समुदाय को स॒दस्य-राज्यों के युद्धोौद्योगयों पर भी नियन्त्रण का 
अधिकार दिया गया था । 


यूरोप के राजनीतिक एकीकरण के लिए यह बड़ी महत्वपूर्ण योजना थी.तथा इसे वास्तविक 
संघ का पूर्वहृप समझा जा रहा था | इसका लक्ष्य यह था कि सारे यूरोप की एक सामान्‍य सेवा 
एक सामान्य सैनिक बजट तथा राष्ट्रीय राज्यों से ऊपर उठा हुआ एक राजनीतिक संगठन हो । 
इस प्रकार जमेनी अपने नियम्त्रण में कोई राष्ट्रीय सेना चहीं रख सकेगा । उससे आक्रमण की 
आशंका नहीं रहेगी और सम्ृूचा यूरोप एकीकरण की दिशा में एक बड़ा पग बढ़ा सक्रेगा । 

अमरीका ने इस सन्धि पर हस्ताक्षर करने वाले राष्ट्रों पर इस बात का दबाव डाला कि 
वे अपने-अपने देशों के विधानमण्डलों से इसका पुष्टिफरण करवायें । परन्तु इस सन्धि ने यूरोप के 
जनसाधारण में तीन्र विरोध की भावनाओं फो जन्म दिया। 953 में जमंन संसद ने तो इस सन्धि 
को स्वीकार कर लिया, किन्तु फ्रांस में ऐसा नहीं हो सका । अमरीकी विदेश सचिव जॉन फॉस्टर 
डलेस ने यह धमकी भी दी कि “यूरोपियन्न प्रतिरक्षा समुदाय की सफलता पर अमरीका को यूरोप 
के प्रति अपनी नीति पर पीड़ाजनक पुनविचार करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा ।” इस धमकी 
के बावजुद 30 अगस्त, [954 को फ्रांसीसी व्यवस्थापिका ने ई, डो. सी. सन्धि को अस्पीकृत 
कर दिया । यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण तथ्य था कि आरम्भ में फ्रांस ने इस प्रतिरक्षा समुदाय का प्रस्ताव 
किया था और अब उसी ने इसकी अन्त्येष्ि की । ,... ु 

5. पश्चिमी यूरोपियन संघ (शै०था 8प्रा०7०था ऐएग्रा07)--अकक्‍्टूबर 954 में लन्दन 
में होने वाले एक सम्मेलन में पश्चिमी यूुरोपियन संघ फा निर्माण हुआ । इस सम्मेलन में यह 
निश्चय किया गया कि पश्चिमी जमंनी पर मित्र-राष्ट्रों का सैघिक अधिकार समाप्त कर दिया जाये, 
उसे नाटो में सम्मिलित होने का निमन्त्रण दिया जाये तथा इसके बदले में पश्चिमी जमनी ने यह 
स्वीकार किया कि वह अपने शस्त्रास्त्र के उत्पादन पर स्वेच्छापूर्वक नियन्त्रण करेगा । यह यूरोपियन 
प्रतिरक्षा समुदाय की अपेक्षा कम अधिकारों वाली योजना थी । इसमें सारे यूरोप की एक सेना 
बनाने का घिचार छोड़ दिया गया और नाटो की अध्यक्षता में राष्ट्रीय सेनाओं को भान लिया 
गया । इससे यूरोप के राजनीतिक हृष्टि से वस्तुत: एक होने की आशा की सम्भावना समाप्त हो 
गयी । क्षव प. यू. सं. का एक ही काम रहा कि वह शस्त्रास्त्र नियन्त्रण की देखभाल करे और 
घह भी प्रधान रूप से जर्मनी की सैनिक प्रभुता को शस्त्र रोकने के लिए । 

पश्चिमी यूरोप के एकीकरण का प्रभाव | 
(तशए&टा' 57 प्नछ एागाट#पर0तार 0₹ पम्तछ सहशफरार एगए 078) 

पश्चिमी यूरोप के आधथिक पुनरनिर्माण तथा सैनिक व राजनीतिक एकीकरण से बहाँ के 
निवासियों के जीवन-स्तर में अभूतपूर्व सुधार हुआ । यूरोपियन देशें में निराशा के वातावरण का 
अन्च हुआ और एक नवीन चेतना का जन्म हुआ । पश्चिमी यूरोप के आधथिक और राजनीतिक 
एकीकरण अमरीकी नेतृत्व में होने के कारण इसकी प्रतिक्रिया सोवियत संघ पर हुई । सोवियत 
संघ मे प्रतिक्रियास्वरूप पूर्वी यूरोप के देशों पर अपना नियन्त्रण और भी अधिक कठोर बना दिया। 
इससे रूस-अमरीकी सम्बन्धों में कटुता आयी गौर शीत-युद्ध की शुरूआत हुई । 


के 
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- पुर्वी यूरोप का एकीकरण ई 
(मए एाट8 08 0ए7##शफरार एए077079) 

पूर्वी यूरोप से अभिप्राय सामान्यतः उस क्षेत्र से है, जो उत्तर में स्टेटिन से लेकर दक्षिण में 

ट्रौस्टे तक फैला हुआ है। इस क्षेत्र के सीमान्त फिनलैण्ड, सोवियत संघ और तुर्की के सीमान्‍्तों से 

मिलते हैं। इस क्षेत्र के अन्तर्गत पूर्वी जमंनी, पोलैण्ड, चेक्रोस्लोवाकिया, हंगरी, यूगोस्लाविया, 

रूमानिया, बल्यारिया और अल्वानिया के राज्य शामिल किये जाते हैं । पूर्वी यूरोप के इन समाज- 

वादी राज्यों का क्षेत्रफल 8 लाख वर्ग किलोमीटर है और उनमें लगभग !2 करोड़ लोग मिवास 
करते हैं । 

पूर्वी यूरोप के देशों को साधारणतः सोवियत संघ के पिछलग्यू -(58०॥0८) देशों के नाम 


: से पुकारा जाता है । द्वितीय महायुद्ध के बाद इन देशों में साम्यवादी शासन की स्थापना में सोवि- 


यत संघ ने उल्लेखनीय सहायता दी थी । स्टालिन का यह विश्वास था कि सोवियत संघ की सुरक्षा 


- के लिए यह आवश्यक है कि उसकी पश्चिमी सीमा पर स्थित पूर्व-यूरोपीय राज्यों में रूस के प्रति - 


सद्भाव व मैत्री रखते वाली सरकारें स्थापित की जायें । सोभाग्यवश युद्धोत्तर परिस्थितियाँ उसे 
अपनी आवश्यकताओं के अनुकूल मिलीं । जिस समय युद्ध बन्द हुआ रूसी लाल सेनाएँ मध्य यूरोप 
तक अपना अधिकार किये बैठी थीं । पूर्वी यूरोप के सभी देशों को जमंन्री की दासता से उन्होंने ही 
मुक्ति दिलायी थी। इच देशों की साम्यवादी पार्टियों ने ही जर्मनी के विरुद्ध लड़े जाने वाले छापा- 
मार संघर्षों का नेतृत्व किया था। साम्यवादी रूस के प्रति इन राज्यों में अपार सहानुभूति थी । 
अत: स्टालिन ने इस सदभावना का लाभ उठाकर चतुराई से इन राज्यों में साम्यवादी शासन की 
स्थेपता के सफल प्रयास किये। 

द्वितीय महायुद्ध के बाद पूर्वी यूरोप के देशों में सोवियतीकरण' की प्रक्रिया प्रारम्भ हुई । 
सोवियत सेनाओं ने जिन क्षेत्रों को मुक्त कराया था वहाँ उन्होंने मजदुर घर्ग को सत्ता पर अधिकार 
स्थापित करने में सहायता की थी ताकि स्थिति के सामान्य होते पर वहाँ क्रान्तिकारी परिवतंन 
लाये पट । पूर्वी यूरोप में सोवियतीकरण की प्रक्रिया विभिन्‍न राष्ट्रों में विभिन्‍न प्रकारों से 
व्यक्त हुई । - 

943 में पोलंण्ड में स्टालिन के प्रयासों के फलस्वरूप एक मिली-जुली' स्थायी सरकार 
संगठित फी गयी जिसमें पाँच राजनीतिक दलों ने भाग लिया । इस सरकार में सभी महत्वपूर्ण पद 
साम्यवादियों के नियन्त्रण में रखे गये। ब्रिटेन और अमरीका ने इस सरकार को इस शर्तें पर 
मान्यता दी कि शीघ्र ही वहाँ स्वतन्त्र आम चुनाव कराये जायेंगे-। जनवरी 947 में पोलैण्ड में 
आात्र चुकाव हुए जिनमें साम्यवादी भारी बहुमत से विजयी हुए | चुनाव के उपरान्त पोलैण्ड का 
झुकाव सोवियत संघ की तरफ हो गया और वहाँ रूसी संविधान के नमुत्ते का नया पोलिश संवि- 
धान लागू किया गया, राष्ट्रीयकरण का का तेजी से शुरू किया गया | वैदेशिक व्यापार और 
विदेश नोति के मामलों में पोल॑ण्ड ने रूस की अधीमता स्वीकार की। वस्तुतः समग्र दृष्टि से 
पोलैण्ड रूस के प्रभाव-क्षेत्र मे आ गया । 


6 मार्च, 7745 को सोवियत निर्देश पर रूमानिया में साम्यवादी सरकार का निर्माण 
किया गया । 8 मई, 945 को सोवियत संघ ने, मित्र-राष्ट्रों से परासशश किये बिसा, रूमानिया 
की नयी सरकार के साथ एक पंचवर्षीय समझौता किया , जिससे रूमानिया के आथिक जीवन पर 
रूस का प्रभाव पड़ने लगा । नवस्वर 946 के चनावों में साम्यवादी दल भारी बहमत से विजयी 
हुआ ! इसके बाद अन्य दलों को कुचल डाला गया । )3 अप्रैल, 7948 को खझूमानिया नें सोवियत 
नमूने के नये संविधान को अपना लिया । 


याल्टा में स्टालिन द्वारा दिये गये आश्वासनों के फलस्वरूप नवम्बर !9435 में बल्गारिया 
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में आम चुनाव हुए | चुनाव में केवल सरकार से मिले-जुले दलों के प्रतिनिधियों ने ही भाग लिया। 
विरोधी दलों के उम्मीदवारों को आतंकित किया गया था । 946 में बल्गारिया का एक नया 
संधिधान बनाये जाने के उद्देश्य से आम चुनाव हुए । साम्यवादी दल इस चुनाव में भारी बहुमत 
से विजयी हुआ और बल्गारिया में साम्यधादी शासन की स्थांपना कर दी गयी । 948 तक उसमे 


मास्को के साथ घनिष्ठतम सम्बन्ध स्थापित कर लिये। - 
। फरवरी, 946 को हुंगरी में राजतन्त्र समाप्त करके गणतन्त्र की स्थापना की ग्रयी । 


अगस्त 947 में हंगरी की संसद के लिए चुनाव हुए जिसमें साम्यवादी दल को प्रथम स्थान प्राप्त 
हुआ । नयी सरकार में साम्यवादी दल के सदस्य राकोसी को उप-प्रधानमम्त्री बनाया गया। जून 
947 में प्रजातन्‍्त्रीय समाजवादी दल और साम्यवादी दल का आपस में विलीमीकरण हो गया 
और हंगेरियन वकसे पार्टी के नाम से एक नये साम्यवादी विचारधारा वाले दल का जन्म हुआ । 
949 में हंगरी गणतन्त्र का नाम बदलकर हंगरी का पीपुल्स गणतन्त्र' रख दिया गया। इस 
तरह हंगरी पूरी तरह साम्यवादियों के नियन्त्रण में आ गया | 
-_. द्वितीय भहायुद्ध के बाद यूगोसलाविया में साम्यवादी शासन की स्थापना हुई । परन्तु पूर्वी 
यूरोप के अन्य देशों की भाँति यूगोसलाविया को मुक्त कराने में लाल सेना की कोई भूमिका नहीं रही 
थी | वस्तुतः यूगोसलाविया का मुक्ति संग्राम वहाँ के लोगों ने स्वयं लड़ा था और उसे माशंल टीटो 
ने अपना नेतृत्व दिया था। चेकोस्लोवाकिया में मई 946 के चुनावों में 30 में से 4 सीटें 
स्‍लोवाक व चैक साम्यवादी दलों ने प्राप्त कीं । वेनेश को राष्ट्रपति तथा गॉाँटवाल्ड को प्रधानमन्त्री 
बनाया गया । यहू समय चैकोस्लोवाकिया में पूर्वी समाजवाद और पश्चिमी जनतन्त्र.के समन्वय 
का फाल कहा जा सकता है । !947 में मार्शल योजना सामने आयी तो चेकोस्लोवाकिया ने अपने 
राष्ट्रीय हित की दृष्टि से उसमें सम्मिलित. होना स्वीकार नहीं किया । अपनी सुरक्षा की दृष्टि से 
उसने रूस की मंत्री आवश्यक समझी । सितम्बर 948 के बाद भूमि, उद्योगों, वैदेशिक व्यापार 
तथा बैंकिंग का राष्ट्रीयकरण करके चेकोस्लोवाकिया को खुले रूप मे सोवियत संघ का अनुसरण 
करने वाला एक समाजवादी राष्ट्र बना दिया गया । जनवरी 946 में लल्वानिया में चुनाव 
हुए जिनमें कम्युनिस्टों के नेतृत्व में अल्बानिया लोकतान्श्रिक मोर्चे फो सफलता प्राप्त हुई। 
अल्बानिया को 'जनता का लोकतान्त्रिक गणतन्त्र”' घोषित कर दिया गया । पोट्सडाम समझौते 
के अन्तगंत जमनी को चार क्षेत्रों में विभाजित कर दिया गया था, इसी प्रकार इसी समझौते के 
हारा राजधानी बलिन को भी चार भागों में वाट दिया गया था। पर्वी क्षेत्र सोवियत संघ के 
हिस्से में आया । 7 अक्टूबर, 949 को वहाँ सोवियत प्रणाली का संविधान भी लागू कर दिया 
गया, जिससे समाजवाद की सीमाओं का मध्य यूरोप तक विस्तार हो गया । 

संक्षेप में, द्वितीय महायुद्ध के पश्चात्‌ (र्वी यूरोप में जिस प्रकार के शासन-तन्त्र स्थापित 
हुए, वे निश्चय ही सोवियत संघ के समर्थेक थे । ० 


पूर्वी घ्रोप का सनिक एवं आथिक एकीकरण 


(एशाजग5र४५ 2४० एट0र0५भ0ट (४0 67700 0ए पप्तछ 
ए४6७शफारार छछार0ए8) 


।., बारता पेक्‍्ट या पूर्वी यूरोपीय सन्धि संगठन (भेंश$कण ऐच० 0 245 सिएा०फृथ्का 
8€णाप्राए ?8८)--जब पश्चिमी जम॑ंनी भी 9 मई, 955 को नाटो का सदस्य बना लिया गया 
और पश्चिमी राष्ट्रों ते जमंनी का पुनः शस्त्रीकरण कर दिया तो इससे रूस तथा अन्य पूर्वी यूरोप 
के राष्ट्रों के लिए चिन्तित होना स्वाभाविक था। पश्चिमी शक्तियों ने वाटो, सीएटो, सेण्टो द्वारा 
रूस के इदं-गिर्दे घेरे की स्थिति पंदा कर दी थी। अतः यह स्वाभाविक था कि रूस सैनिक गठ- 

धर्मों का उत्तर सैनिक गठबन्धन से देता । 

साम्यवादी राष्ट्रों का एक सम्मेलन !7 से 4 मई, 955 को बारसा में बलाया गया। 
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इस सम्मेलन में रूस और पूर्वी यूरोप के सात राष्ट्रों--अल्वानिया, बल्गारिया, चैकोसलोवाकिया, 
पूर्वी जमंन्री, हंगरी, पोलैण्ड तथा रूमानिया ने भाग लिया। यूगोस्लाविया ने इसमें भाग नहीं 
लिया; घीन के प्रतिनिधि ने इस सम्मेलन में एक प्रेक्षक के रूप में भाग लिया | 4 यई, ॥955 
को सम्मेलन में भाग लेने वाले राष्ट्रों ने सिश्रता एवं पारस्परिक सहयोग की एक 20-वर्षीय सन्धि 
पर हस्ताक्षर किये जिसे (पूर्वी यूरोपीय सन्धि संगठन” अथवा “वारश्ा सन्धि! कहते हैं । इस सन्धि 
की भूमिका में यूरोप में सामूहिक सुरक्षा की पद्धति के स्थापित करने पर बल दिया गया और 
यह कहा गया “कि पश्चिमी यूरोप के सन्धि के निर्माण से तथा पश्चिमी जम॑नी के पुनः शस्त्री- 
करण से यह आवश्यक हो गया है कि वे अपनी सुरक्षा सुदृढ़ करे और यूरोप में शान्ति स्थापित 
रखें । 

इस पैक्ट की मुख्य व्यवस्था धारा 3 में है। इसके अनुसार यदि किसी सदस्य पर सशस्त्र 
सैनिक आक्रमण होता है तो अन्य देश उसकी सैनिक सहायता करेंगे। इसके लिए धारा 5 में 
एक संयुक्त सैनिक कमान”, बनायी गयी। इसका एक सर्वोच्च सेलापति है जो महासचिव और 
सोवियत जनरल स्टाफ के साथ परामशें करके सेनाओं का संगठन करता है तथा विभिन्‍न प्रदेशों 
में उनका वितरण करता है। संयुक्त कमान की सहायता के लिए चार सहायक कपानें हैं--उत्तर, 
मध्य और दक्षिण यूरोप की कमाने तथा सुदुर-पू्व की एक कमान । वारसा सन्धि की सैनिक 
शक्ति आजकल इस प्रकार है--धल सैनिक 26 लाख, नौ-सैनिक 5 लाख, त्रायु सैनिक 6 9 
लाख, टैंक 5,000, विमान 2,500, हैलीकाप्टर 625, युद्धपोत 456, पनडुब्बियाँ 8, और प्रक्षे 
पासत्र 960 ।॥१ के 

सैनिक सहयोग के अतिरिक्त घारसा सन्धि.हस्ताक्ष रकर्ता राष्ट्रों में आथिक, राजनीतिक, 
सामाजिक, सांस्कृतिक सहयोग की व्यवस्था भी करती है। इसमें इस बात की भी व्यवस्था है कि 
सन्धिकर्ता राष्ट्र पारस्परिक सम्बन्धों में शक्ति का प्रयोग नहों करेंगे और अन्तर्राष्ट्रीय विवादों को 
शान्तिमय साधमों से सुलझाने का प्रयास करेंगे । 

वारसा सन्धि का मुख्य अंग राजनीतिक परामशंदात्री समिति है। आवश्यकता पड़ने पर 
यह सहायक अंग्रों की स्थापता कर सकती है। प्रत्येक सदस्य राज्य का एक-एक प्रतिनिधि राज- 
नीतिक परामशंदात्री समिति का सदस्य होता है । इप्तकी बैठकें वर्ष में दो बार होती हैं। दूसरे 
कार्यों में सहायता करने के लिए एक सचिवालय है जिसका सर्वोच्च पदाधिकारी महासचिव 
होता है। 

आजकल वारसा संगठन के सात सदस्य हैं । अल्बानिया इस संगठन का सदस्य पहीं रहा । 
27 अप्रैल, १985 के एक भिर्णय द्वारा 30 वर्षीय वारसा पैक्ट सन्धि के काल को 20 वर्षों के 
लिए और बढ़ा दिया गया । इसका कारण यह बताया गया कि नाटो संगठन अभी भी विद्यमान है 
और यूरोपीय एवं विश्व शान्ति को अभी भी खतरा है। र 

अपने मूल रूप में वारसा पैक्ट नाटो सन्धि का ही प्रतिरूप कहा जा सकता है। नाटो 
तथा वारसा पैक्ट में दो अन्तर हैं। प्रथम, वारसा पैक्ट विश्व के सभी देशों के लिए खला है जबकि 
, नाटो में नये सदस्यों की भर्ती सभी पूर्ववर्ती सदस्यों की सर्व-सम्पति से ही सम्भव है। दूशरा 
अन्तर यह है कि वारसा पैक्ट एक अस्थायी सन्धि है जो केवल उसी समय तक है जब तक सम्पूर्ण 
यूरोप में 'एक सामूहिक सुरक्षा समुह” की स्थापना नही हो जाती । 

वारसा पंक्ट ताटो के विरुद्ध साम्यवादी देशों का सैन्य संगठन है । इसमें सभी देशों को 
समानता के अधिकार प्राप्त हैं तथापि यह स्पष्ट है कि सोवियत संघ ही मुख्य शक्ति केन्द्र है तथा 


+ दिनसान, 30 दिसम्बर, 979.-5 जनवरी, 4980, पृ. 47. 
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अन्य राज्यों की स्थिति उपग्रही राज्यों की स्थिति है। वारसा पैक्ट में सोवियत संघ की स्थिति 
नाठो में संयुक्त राज्य अमरीका से भी अधिक प्रभावशाली है। वारसा पैक्ट से यह लाभ अवश्य 
हुआ है कि सोवियत संघ को इन देशों में हस्तक्षेप करने का कानूनी अधिकार प्राप्त हो गया है। 


हंगरी, चेकोस्लोवाकिया और पोलैण्ड में सोवियत सनिक हस्तक्षेप की व्याख्या इसी परिप्रेक्ष्य में 
की जा सकती है। 

985 से जबसे मिखाइल गोर्बाच्योव ने नेतृत्व फो कमान सम्भाली है, पूर्वी यूरोपीय 
देशों के प्रति सोवियत व्यवहार में फर्क आ गया है। सोवियत घपीतियों को अन्य साम्यवादी देशों 
में भी प्रभावी बनाने का दायित्व रत अब तक सम्भालता आया था परन्तु आज उसे साम्यवादी 
देशों के सोवियत नीति विरोध की ओर ध्यान देने में भी रुचि नहीं है । पिछले दिनों रूमानिया में 
व्यापक असन्तोष पनपा, मजदूरों ने विद्रोहपूर्ण दंगे किये । लेकिन सोवियत अधिकारियों का विचार 
था कि अपनी घरेलू समस्याओं से रूमानिया को स्वयं ही निपटना चाहिए ।” पोलैण्ड ने तो 
्लोस्रोस्ट” व पेरेस्ट्रोइका' की.नीति पर जनमत जानने के लिए पंजीकृत मतदाताओं में जनमत 
संग्रद करवाया, गोबच्योव से पहले इस प्रकार के जनमत संग्रह की वात भी सोचना असम्भव था 
- हँगरी ने अपनी राजनीतिक व्यवस्था में स्पर्दा सिद्धान्त को जोड़ने का प्रयत्न किया है जो कि 
वास्तव में गोर्बाच्योव के पेरेस्ट्रोइका से भी एक फदम आगे की सी बात*है | आधिक क्षेत्र में भी 
स्पर्डावाद का सिद्धान्त ऋमश: स्वीकार करने की बात चल पड़ी है, खुले वाजार की व्यवस्थाएँ हो 
रही हैं । साम्यवादी संसार के लिए ये सब भई बातें हैं । 

2. पारस्परिक आर्थिक सहायता फी परिषद्‌ (ए०णाला ईण ैशणए] 20णा०णाएं० 
8 $अ997०९---00884)---इस संगठन की स्थापना अप्रैल 949 में की गयी । इसके संस्थापक 
सदस्य थे--बल्गा रिया, पोलेण्ड, हंगरी, रूमातिया, चेकोस्लोवाकिया तथा सोवियत संघ । 930 में 
अल्बानिया और पूर्बी जम॑नी ने भी इस संगठन की सदस्यता ग्रहण करली । 962 में मंगोलियाई 
गणराज्य तथा 964 में यूगोस्लाविया के साथ सी. एम्न. ई. ए. के सम्बन्ध स्थापित हो गये । 

इस संगठन में समी सदस्य राष्ट्रों को समान प्रतिनिधित्व दिया जाता है । इसकी सदस्यता 
ऐसे प्रत्येक देश के लिए खुली हुई है जो उसके मुलभूत सिद्धान्तों में आस्था रखता हो तथा जो 
सदस्यता में मिहित उत्तरदायित्वों को पूरा करने को तंयार हो । पिछले तीस वर्षों में इस संगठन 
के माध्यम से पूर्वी यूरोप के देशों तथा मंगोलिया और सोवियत संघ के बीच आशिक क्षेत्र में 
बहुत सहयोग हुआ है और इस सहयोग से सभी सदस्य लाभान्वित हुए हैं। यह एक ऐसा अन्‍्त- 
रष्ट्रीय आधिक संगठन है जिसमें आठ समाजवादी देश सम्मिलित हैं और जिनकी जनसंख्या 
लंगभग 34 करोड़ है, जोकि - कुल संसार की जनसंख्या का 0% है । )970 के बाद सी. एम. 
ई, ए. के सदस्य राज्यों के आथिक एकीकरण की प्रक्रिया बहुत अधिक तेज हुई है । 97 [ में इन 
देशों की राष्ट्रीय आय में 2% की वृद्धि हुई जबकि इसी काल में पर्चिम के सबसे अधिक 
ओऔद्योगीकृत देश में यह वृद्धि 63% से अधिक नहीं थी । जनसंख्य। की दृष्टि से इन देशों में संसार 
की कुल जनसंख्या का दसघाँ भाग निवास करता है, परन्तु ये देश विश्व के कुल औद्योगिक उत्पादन 
का' एक-तिहाई पैदा करते हैं । 

3. कॉमिनफार्मे (00एाएणांश प्राणिणवणा उप्ा०87)--सितम्बर 947 में सोवियत 
संघ, बल्गारिया, हंगरी, रूसानिया, पोलैण्ड, चेकोसलोवाकिया, यूगोस्लाविया, फ्रांस और इटली के 
साम्यवादी दलों के प्रतिनिधि पोलैण्ड की राजधानी घारसा में एकत्रित हुए जहाँ उन्होंने बेलग्रेड में 
एक 'साम्यवादी सूचना कार्यालय” खोलने का निश्चय किया । कॉमिनफार्म का उद्देश्य यूरोप में 
सामान्य साम्यवादी नीतियों को क्रियान्वित व समायोजित करना था। यह पूरी तरह सोवियत 
संघ के नियन्त्रण में था। कॉमिनफाममं के मोध्यम से पू्व-युरोपीय राज्यों की साम्यवादी सरकारों 
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को संगठित करने और उन्हें साम्यवादी कार्ये-पद्धति में दीक्षित करने में स्टालिन को पर्याप्त सफ- 
लता मिली ! काफी वड़ी संख्या में रूसी इंजीनियर, तकनीकी कर्मचारी और सेना-प्रशिक्षक उन 
देशों के पुनर्निर्माण कार्य में सहायता देने के लिए भेजे गये । 
पूर्वी यूरोप के एकीकरण का प्रभाव 
... हक्षए8टा' 67 फरयायट&ाठार ठफ परत 88डफराब छ 07079) 
द्वितीय विश्व-युद्ध के वाद पूर्वी यूरोप के देशों का जो आधथिक एकीकरण हुआ है उससे इन 


| 


देशों की आथिक शक्ति में बहुत अधिक वृद्धि हुई है । पूर्वी यूरोप के इस एकीकरण का विश्व राज-_ 


नीति के ऊपर एक व्यापक प्रभाव पड़ा है। विश्व संगठन में ये देश सामान्यतः एक ही प्रकार से 
मतदान करते हैं। समाजवादी देशों की यह संगठित शक्ति पश्चिम की साम्राज्यवादी शक्तियों के 
लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है । ; 

पिछले कुछ वर्षों से समाजवादी देशों की एकता में दरारें दिखायी देने लगी हैं । पोलैण्ड, 
हंगरी और चेकोस्लोवाकिया में जो कुंछ हुआ उसे इसी सन्दर्भ में समझने की आवश्यकता है| चीन 


के समर्थक अल्वानिया को पारसा सन्धि से निकाल दिया गया, रूमानियां अपनी भूमि से रूसी 


फौजें हटाना चाहता है | रूमानिया ने ग्रुट-मिरपेक्ष आन्दोलनों की सदस्यता ग्रहण कर ली । चेको- 
स्‍लोवाकिया और पोलैण्ड में विरोध की ज्वालाएँ दिखायी दे रही हैं । 


पूर्वी य्रोप में परिवर्तत की लहर 
(क्र ८प््न८070७० २७०४ एर ४4570 छए77078) 


पूर्वी यूरोप में व्यापक परिवर्तन हो रहे हैं । पोलैण्ड में स्वतस्त्र चुनाव (989) हुए और 
मजदूरों की तंस्था सोलिडेरिटी को अभूतपूर्व सफलता प्राप्त हुई । सोलिडेरिटी के नेतृत्व में बनी 
सरकार नें एक दूरगामी आ्िक, कार्यक्रम की घोषणा की जिसका उद्देश्य खुले बाजार की नीति को 
अपनाकर पूंजीवादी संस्थानों की स्थापना करना है। हंगरी के सत्तारूढ़ साम्यवादी दल ने स्वयं 
को सत्ता से मुक्त कर एक समाजवादी दल का गठन किया जिससे वहाँ पश्चिमी माडल के उदार 
लोकतन्त्र को स्थापना हो सके । 9 नवम्बर, 989 को पूर्वी जमेनी ने अपने नागरिकों को पश्चिम 
जमेनी के साथ की अपनी सीमा पार करने की खुली छूट देकर उसने अपने ही हाथों बनायी 
बलिन दीवार और जानलेवा सीमान्‍्त बाड़ को अथंहीन बना दिया । बलिन दीवार के निर्माता 


एरिक होनेकर के पतन के तीन सप्ताह बाद बलिन दीवार का भी पतन हो गया । जर्मन जनता 
के पुनमिलन के साथ ही जन देश के एकीकरण की प्रक्रिया शुरू हो गयी । 

पूर्वी जमनी में लोग लोकतन्त्र, मानव अधिकार व गैर-साम्यवादी दलों की शासन में भागी- 
दारी की माँग कर रहे हैं। पूर्वी जम॑नी में पुराने नेताओं को नजरबन्द कर लिया ग्रया है, इनमें 
होनैकर भी शामिल हैँ । इससे स्पष्ट है कि वहाँ कट्टरपन्थ अब समाप्ति की ओर है। उधर पश्चिमी 
888 /2 जमनी के एकोकरण का एक दस-सूत्री कार्यक्रम रखा है, इसमें कहा गया है कि पूर्वी 
जर्मनी में _लोकतान्विक चुनाव कराकर दोनों जमेती का एक संघ बनाया जाय । 

चेकोस्लोवाकिया में भी परिवेत्तव की लहर चल पड़ी । हाल ही में आस्ट्रिया व चेकोस्लो- 
वाकिया के बीच सीमा को जब खोला गया तो सैकड़ों चेकः आस्ट्रिया गये जहाँ उनका ग्रमंजोशी से 
स्थागत किया गया । 5 दिसम्बर, 989 को सोवियत संघ ने खुलेआम स्वीकार किया कि [989 

में वारसा सन्धि के देशों ने चेकोस्लोवाकिया में हस्तक्षेप करके एक गलत काम किया था। बुल्गा- 

रिया, पोलैण्ड, हंगरी व पूर्वी जमंत्री ने भी अब इस कार्यवाही फी निन्‍दा की है । बुल्गारिया में 
भी लोगों ने निष्पक्ष चुनावों की माँग की है । 

संक्षेप में, पूर्वी यूरोप की घटनाएँ लोगों 7 लोकतन्त्र व उदारधाद की ओर झुकाव को 


दर्शाती हैं । इससे वहाँ एक पेचीदा माहौल बन गया है जिसके दूरगामी परिणाम होंगे । पश्चिमी 
देशों ने इस लहर का स्वागत किया है। 
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ह दितां ओर यूरोपियन एकता का सन्दर्भ 
(?शाफ्ररएछ : 7प्तछ 00रफ5%7 07 एए0?ए728पर एप) 


रूस-अमरीकी सम्बन्धों में दितां की शुरूभआात- का सबसे अधिक प्रभाव यूरोपियन एकता के 


सन्दर्भ में देखा जा सकता है। इस दृष्टि से मास्को-बोन समझौता (970), बलिन पर समझौता 


(!974), पूर्वी और पश्चिमी जमंनी के बीच समझौता (972), प्रथम यूरोपियन सुरक्षा सम्मेलन 
(जुलाई 973), द्वितीय यूरोपियन सुरक्षा सम्मेलन (नत्रम्बर 974), तथा तृतीय यूरोपियन 
. सुरक्षा सम्मेलन (जून !974) यूरोपियन इतिहास के सीमा-चिन्ह माने जा सकते हैं ।* अब जंमंनी 
की समस्या यूरोपियन शान्ति के लिए . खतरा नहीं मानी जाती, यूरोप में जो वर्तमान राष्ट्रीय- 
सीमाएं हैं उन्हें सोधियत संघ तथा पश्चिमी जमं॑न्ी ने स्वीकार कर लिया । प्रथम यूरोपोय सुरक्षा 
सम्मेलन (हेलसिकी) का उद्देश्य अन्तर्राष्ट्रीय तनाव को समाप्त करके शीत-युद्ध का अन्त करना 
* तथा सुरक्षा की नयी भाषना पैदा करना था। द्वितीय यूरोपियन धम्मेलच में सौहादं और सहयोग 
. का वातावरण दिखायी दिया और इसी वातावरण में सम्बद्ध राज्यों ने संकल्प लिया कि सभी राज्यों 
की प्रभुसत्ता को स्वीकार करेंगे, बल-प्रयोग से विरत रहेंगे; राष्ट्रों के बीच वराबरी के सम्बन्ध 


फायम रखेंगे, विवादों का निपटारा शान्तिमय उपायों से करेंगे तथा शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व के. 


. सिद्धान्त में विश्वास रखते हुए मानव के मूलभूत अधिकारों का आदर करेंगे। तृतीय यूरोपीय सुरक्षा 


सम्सेलन में पूवं ओर पश्चिम के बीच सुरक्षा तथा सद्भाव स्थापित करने के लिए यूरोपीय सहयोग 


को ओर दृढ़ बनाने के प्रश्न पर विचार हुआ । ६ 

संक्षेप में, आज यूरोप उतना विभाजित नहीं है जितना 950-60 के दशक में था। जहाँ 
एक ओर पूर्वी और पश्चिमी यूरोप के देशों में आथिक, राजनीतिक और सांस्क्रेतिक आदान-प्रदान 
में वृद्धि हुई है वहाँ दूसरी ओर सोवियत संघ और पश्चिमी यूरोप तथा संयुक्त राज्य अमरीका तथा 
पूर्वी यूरोप के राज्यों में भी कदुता और वैमनस्य में कमी आयी है। गोर्बाच्योव ने प्रस्तावित किया 
है कि ताटो तथा वार्सा सन्धि देशों की साझा बैठक होनी चाहिए जिसमें यह सुनिश्चित किया जा 
सके कि ये संगठन परस्पर स्पर्दी नहीं वरन्‌ सहयोगी हैं। यूरोपीय सुरक्षा व स्थिरता इनका 
लक्ष्य है । 

४ 24 सितम्बर, 987 को पेरिस में फ्रांस के राष्ट्रपति मितरां तथा पश्चिंमी जर्मनी के 
चांसलर हेल्‍्मट फोहल ने एक साझी पत्रकार घार्ता में यूरोपीय सुरक्षा समुदाय की स्थापना के 
लिए अभियान की घोषणा की । जर्मनी व फ्रांस अर्से से साझी सुरक्षा योजना के अन्तगंत अपनी 
सेनाओं का नियोजन कर रहे हैं। अब इसी साझेपन के विस्तार का यह नवीन उपक्रम सामने 
आया है। जम॑नी व फ्रांस इस सुरक्षा समुदाय की पहल कर रहे हैं तथा सभी यूरापीय समुदाय के 
देशों को इसमें सहभागी होने का आह्वान कर रहे हैं । इस यूरोपीय सुरक्षा समुदाय की प्रकृति को 
' परिभाषित करते हुए कहा गया है कि “यह सदस्य देशों के सुरक्षा सम्बन्धी निर्णयों को समत्वित 
करेगा तथा सैनिक इकाइयों के गृठन, प्रस्थापन, शस्त्र अनुसन्धान एवं सुरक्षा सस्बन्धी विषयों के 
विश्लेषण में सरसता लाने का प्रयत्न करेगा ।”” स्वाभाविक है, यदि यूरोप साझे रूप से ये सब 
कार्य प्रारम्भ कर देगा तो रूस व अमरीका की सैनिक चौधराहट को निर्णायक धक्का लगेगा । अतः 
अमरीका व रूस यूरोप में किसी प्रकार के राजनीतिक व सैनिक सम्मेलन को अपनी अस्मिता के 


लिए चुनौती मानते हैं तथा प्रश्त करते हैं कि यह साझापन कोई भाकार ग्रहण न कर सके । वे" 


यूरोपीय देशों को यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि यह प्रश्न जमंनी ओर फ्रांस का विस्तार- 


वादी एवं यूरोप में स्वयं महाशक्ति बनकर उभरने की तमन्ना का परिचायके है एवं सुस्थापित . 


सैनिक गठबन्धनों को तोड़ने को साजिश है । 


4 “'दितां! शीर्षक अध्याय में इन सभी उपलब्धियों का विस्तार से घर्णतन किया गया है । 


जय 
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रा 


लेकिन बनेक स्रोतों से यह लगता है कि यूरोप अब वारसा व नाटो के चक्कर से मुक्त 
होना चाहता है। स्पेन के प्रधानमन्तरी फेलिम गोआंलन ने पश्चिमी जम॑नी की यात्रा की तथा 
थ्रोपीय सुरक्षा समुदाय” के गठन में अपनी गहरी अभिरुचि व्यक्त करते हुए चांसलर कोहल को 
साधुवाद दिया ।* के 


क्या बरोप पतन की ओर ? 
(8 हार 072 979ए20॥आया।र6] 


आत्म-गौरव से युक्त जो प्राचीन महाद्वीप दो हजार वर्षों तक विश्व के इतिहास पर छाया 
रहा, अब निष्किय होता जा रहा है । विकास के करीब 30 धर्षों के बाद युद्धोत्तरकाली न पश्चिमी 
यूरोप का आधिक चमत्कार कोलाहल और फड़फड़ाहट के साथ समाप्त हो गया है। विज्ञान 
टेक्नालॉजी और वाणिज्य के क्षेत्र में अब नेतृत्व यूरोप के “हाथ में रहकर शायद हमेशा के लिए 
अमरीका और जापान के पास चला गया है । यूरोप के जो लोग कभी अमरीका ,की आणविक 
छत्रछाया में अपने आपको सुरक्षित पाते थे, वे शब अमरीका के संकल्प के प्रति सन्देह प्रकट करने 
लगे हैं। सोवियत संघ के बढ़ते जाते खत्तरे से बचने के लिए कोई यरोपीय प्रतिरक्षा स्थापित करने 
में भी वे हताश हो गये हैं। फ्रांस के इतिहासकार फर्ना ब्रोदेल का कहना है, “जब तक हम संयुक्त 
राज्य यूरोप की स्थापना के विचार को फिर से जीवित नहीं करेंगे, तब तक यूरोप की अथेव्यवस्था 
गे बात तो छोड़िए, हम यूरोप की संस्कृति की रक्षा करने में भी समय नहीं हो सकेंगे । 

. पश्चिमी यूरोप का धीरे-धीरे हास हो रहा है। मुख्य समस्या आ्िक है। 963 से 
973 तक यूरोपीय आ्िक समुदाय के देशों की भर्थव्यवस्था में प्रति घर्ष औसतन 4 6 प्रतिशत 
की वृद्धि हुई । उसके बाद तेल उत्पादक देशों द्वारा तेल के दामों में वृद्धि कर देने के परिणामस्वरूप 
अगले दस वर्षों में उसमें प्रतिवर्ष 2 प्रतिशत की कमी आ गयी । अस्सी के दशक के आरम्भ में येह 
वृद्धि बिल्कुल ही रुक गयी । 40 वर्षो में अब पहली बार लोगों के रहन-सहन का स्तर गिरने लगा 
है । एक-एक करके यूरोपीय देशों को संयम और सादगी का जीवन अपनाना पड़ा है। पश्चिमो 
जमंती ने विश्वविद्यालय की छात्रवृत्तियाँ और बच्चे के जन्म पर दिये जाने वाले लाभ बन्द कर 
दिये हैं। ब्रिटेन ने !,30,000 से अधिक असैनिक नौकरियों को कम करने के बारे में कार्यवाही 
आरम्म कर दी है। समाजवादी स्पेत ने सेनानिव॒त्ति की पेंशन को फिर से ठीक करने का प्रस्ताव 
रखाहै। , 

यूरोपीय देशों में ऊर्जा और कच्चे साल की कभी है | असल में जिन अनेक क्षेत्रों में यूरोप 
किसी समय सबसे आगे था, उन्हीं में वह अब दूसरों के मुकाबले पिछड़ चुका है । सत्तरादि दशक के 
मध्य में ताइवान, सिंगापुर और दक्षिण कोरिया से आये कम कीमत के कपड़ों मे यूरोप की सैकड़ों 
, फर्मों का दिवाला निकाल दिया। हाल ही में जापान की मोटरगाड़ियों ने यूरोप के काफी बड़े 
बाजार पर कब्जा कर लिया है । विज्ञान के क्षेत्र में यूरोप बहुत लम्बे अरसे तक छाया रहा, लेकिन 
वह अब उच्च टेक्नालॉजी में प्रायः हर क्षेत्र में बहुत पिछड़ गया है । जापानी कम्पनियों ने यूरोपीय 
हक पर आधारित नयेन्‍नये उत्पादनों द्वारा यूरोप के लोगों को बाजार में बार-बार मात 
»-दी है ।? है! 
गेलप इण्टरनेशनल के एक मत संग्रह में फ्रांस, जमंनी, ब्रिटेन और इटली के लोगों मे इस 
बात से सहमति व्यक्त की थी कि 2!वीं सदी में किसी भी यरोपीय देश की अपेक्षा चीन, अमरीका 
और जापान का अधिक महत्व रहेगा । 


$ 


कि ली 3 लेप मिल 
? राजस्थात पत्रिका, 2 अक्टबर; 987 
स्काट सलीवान, “क्या यूरोप गिरता ही जायेगा ?” सर्वोत्तम, दिसम्बर 984, पृ, 88-9. * 


50 | भअस्तर्राष्ट्रीय राजनीति 


प्रश्त 
. द्वितीय महायुद्ध के बाद पश्चिमी यूरोप के आर्थिक और सैनिक एकीकरण के लिए किये गये 


प्रयासों की व्याख्या कीजिए । 


प080घ55 8 8970#9 97808 $0 प्रशा8 ४४९४४ छ7098 8०0007राएा]ए बाते पर] 
मिपीए क्वील' ॥6 88000 ए०074 ५६ 


2. यूरोपीय आर्थिक समुदाय के प्रमुख राजनीतिक उद्देश्य क्या हैं ? पश्चिमी यूरोप के पुनः 


मिर्माण तथा पुनःव्यधस्था में यूरोपीय आथिक समुदाय कहाँ तक योगदान दे रहा है ! 
फजाओह्ा था 6 पक्षा। 7ण॥0॥ 50]8०॥ए९३४ 0 06 07060 000707स्‍0 (00शापए- 
ग्रांए ? प0फ वि 78 6 डिप्राठऊुष्यशा 2000तरां। ए0ग्राप्राए ०00090॥7 0- 
एा१8 760फ08 क्षाते 78078करा5इका0णा 0 १९४०३ िएा0]06 ? 

3, द्वितीय विश्व-युद्ध के पश्चात्‌ पश्चिमी यूरोप को एकताबद्ध करने के प्रयासों के राजनीतिक, 
सैनिक तथा आधिक पक्षों की विवेचना कीजिए । 


॥0व088 6 छणी00-4गरीशक्ििए का 60000 ॥89९०83 ए 8 ७ीं०४8 [0 8०॥४6४६ 
ए/6४ एप्र/0980॥ प्र ध्रीश' (8 5680070 वा; 


संयक्त राष्ट्र संघ : संगठन एवं. कार्यप्रणाली, 


[६ 0०.४.० ; 0804308॥9&7॥0फ0 8४०0 9 ४४/0800065]) 








प्य्य्ट्ट्क्ष्यक्त राष्ट्र संघ: की स्थापना ऐसे समय में हुई जब द्वितीय, महायुद्ध अपने भीषणतम रूप - 
में सारे विश्व को, आतंकित कर रहा था | जमेनी, इटली और जापान के घुरी-राध्ट्रों की सम्मिलित 
शक्ति का सामना करने में ब्रिटेन, अमरीका तथा. अन्य मित्र-राष्ट्रों' की सारी शक्ति लगी हुईं थी। ' 
यह युद्ध केवल कुछ राष्ट्रों की प्रतिष्ठा के. लिए ही नहीं लड़ा जो रहा था। धुरी-राष्ट्रों की बढ़ी 
हुई सैनिक शक्ति वास्तव में प्रजातन्त्र और मानवीय अधिकारों के लिए संकट का संकेत कर रही 
थी । इस युद्ध में यदि धुरी-राष्ट्रों की विजय होती तो निश्चय ही समस्त विश्व पर उसका व्यापक 
प्रभाव पड़ता और सम्भव- है स्वाधीनतां और प्रजातत्त्र-के आदर्शों को भारी आपात 
पहुँचता । ल्‍ 
संयुक्त राज्य अमरीका के सेनफ्रांसिस्की नगर में । जनवरी, 942 को ब्रिटेन; रूस, चीन 
तथा अन्य 26 मित्र-राष्ट्रों के प्रतिनिधियों .का एक सम्मेलन हुआ , जिसमें यह निर्णय हैँआ कि ये 
राष्ट्र सम्मिलित होकर घुरी-राष्ट्रों का सामना करेंगे। इस संगठन को संयुक्त राष्ट्र' अथवा 
यूनाइटेड -नेशन्स' का नाम अमरीका के तंत्कालीव राष्ट्रपति फरेंकलिन डी. रूणवेल्ट द्वारा प्रदान 
किया गया । 4 जून, 945 को भागे - चलकर सेनफ्रांसिस्को में संयुक्त राष्ट्रों. का सम्मेलन हुआ 
तो इसके सदस्यों की संख्या 50 हो, चुकी थी | इस सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र” के घोषणा-पत्र को 
अन्तिम रूप दिया गया । अधिकार-पत्र पर, 50 राष्ट्रों के .प्रतिनिधियों द्वारा 26 जन, 945 
को हस्ताक्षर' किये गये, पोलैण्ड का प्रतिनिधित्व अधिवेशन में नहीं हुमा था । उसने बाद में इस 
पर हस्ताक्षर किये और वह 5] सदस्य राज्यों में से एक मुले सदस्य बन गया। अधिकार रूप 
में संयुक्त राष्ट्र संघ 24 अक्टूबर, 945 को अस्तित्व में आ गया था जबकि अधिकार-पत्र की 
पुष्टि चीन, फ्रांस, सोवियत संघ, इंगलेण्ड तथा अमरीका तथा बहुसंख्यी: अन्य हस्तोक्ष रकर्ताओं , 
द्वारा की गयी थी, 24 अक्टूबर प्रतिवपं संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस के रूप में मनाया जाता है.।., 
“4946 से संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान कार्यालय न्यूयाकों में | 


._: संयुक्त राष्ट्र संघ: स्थापना (उद्भव) 
(्र्तह एागरपष्ठट) 7२477035 07068 शा2&7 703 ; 0079) 


| यह एक विचित्र बात यह- है.कि सानंव समाज के- आचरण में युद्ध एवं शान्ति; - विध्वंस 
तथा विर्माण, के बीज साथ-साथ मिहित हैं । -सेपोलियनाई युद्धों के बाद होली एलायंस, प्रथम 
विश्वयुद्ध के बाद राष्ट्र संघ तथा द्वितीय-विंश्व के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना इसके .प्रमाण 
हैं.। प्रथम विश्वयुद्ध के बाद राष्ट्र संघ-की स्थापना में अमरीकी राष्ट्रपति विल्सन ने प्रमुख भूमिका - 


रु 


ह्ब्न आंखे फना । शह अवटीशण ४ +। 


ड 
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निभायी । द्वितीय महायुद्ध के पश्चात्‌ संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना में वैसी ही भूमिका एक कअन्य 
अमरीकी राष्ट्रपति फ्रेकलिन रूजवेल्ट की थी । रूजवेल्ट ने ही इस. अन्तर्राष्ट्रीय संगठन की 
स्थापना की आवश्यकता तथा उसके दर्शन की धंधली रूपरेखा प्रस्तुत की। रूजवेल्ट मे इस बात. 
पर बल दियाँ कि भावी विश्व संगेठन का आधार महाशक्तियों का पूर्ण मतेक्य होना घाहिए। 
उसने खूस; ब्रिटेन तथा अन्य मित्र शक्तियों को इस बात पर सहमत किया कि विश्व संस्था के 
निर्माण की तैयारी यूद्ध-काल में ही शुरू कर दी जाय । उसने कहा. कि इससे मित्र-राष्ट्रों को 
यद्ध जीवने के लिए नैतिक समर्थन तथा संबल प्राप्त होगा । है 
30 अक्टूबर, /943 को संयुक्त राज्य अमरीका, इंगलंण्ड तथा सोवियत संघ की सरकारों - 
ने अपने-अपने परराष्ट्र मंत्रियों के माध्यम एक संयुक्‍त घोषणा की । इस घोषणा में कहा गया कि, है 
“जितनी जल्दी सम्भव हो सके; एक अच्तर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना करने की आवश्यकता वे ह 
. महसूस करते हैं; यह संगठन सभी शास्तिश्रिय राष्ट्रों की सम्प्रभुता पर आधारित होगा । ऐसे सभी . 
छोटे-बड़े राज्य इसके सदस्य बन सकेंगे । इसका उद्देश्य होगा अन्तर्राप्ट्रीय शान्ति एवं सुरक्षा 
कायम रखना । ' । 
| संयवत राष्ट्र के निर्माण के सम्बन्ध में आगे विचार करने के लिए ईरान फी राजधानी - 
तेहरान में एक महत्वपूर्ण सम्मेलन हुआ +' राष्ट्रपति रूजवेल्ट एवं मार्शल स्टालिन प्रथम बार 
आपस में मिले । सब राष्ट्रों के सहयोग से विश्व में शान्ति स्थापित करने की भावना को दोहराया 
गया । उनका विश्वास था कि .संयुक्‍त राष्ट्र के निर्माण के बाद संसार का प्रत्येक व्य्तित सुद्ी ' 
एवं स्वतन्त्र जीवन-यापन कर सकेगा । 
संयुक्त राष्ट्र की रूपरेखा का निर्माण करने के लिए बड़े राष्ट्रों के प्रतिनिधियों का सम्मेलद 
2] अगस्त, 944 को वाशिंगटन के उम्बार्टन ऑक्स भवंत में आयोजित किया गया थो ? 
अक्टूबर, 944 तक चला । इस सस्मेलनः में यह स्वीकार कर लिया गया कि संयुक्त राष्ट्र का 
कार्यक्षेत्र केवल अन्‍न्तर्राष्ट्रीय- शान्ति एवं सुरक्षो बनाये रखने तक ही सीमित न. रखा: जाय बल्कि .. 
उसका काये भाथिक एवं सामाजिक ,प्रंश्तों पर अच्तर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना भी होना. | 
चाहिए। प्रस्तावित विश्व संगठन के सन्दर्भ में सोवियत रूस का दृष्टिकोण यह था कि संग 
राष्ट्र में बड़ी शक्तियों की प्रभावशाली एवं निर्णयात्मक भूमिका को स्पष्ट , रूप से स्वीकार कर _ 
लिया जाय । सोवियत संघ का विचार था कि वाद-विवाद करने वाली सभाओं में छोटे राष्ट्रों " 
को भी समान अधिकार दिये जा सकते हैं। उसने इस बात्त पर जोर दिया दिया कि शान्ति एवं. 
सुरक्षा के क्षेत्र में सभी. महत्वपूर्ण निर्णय के लिए बड़ी शक्तियों का एकमत होना अत्यन्त 
आवश्यक है । डम्बाटंन ऑक्स प्रस्ताधों में ऐसे अन्तर्राप्ट्रीय संगठच की कल्पना की गयी जिममें 
पुराने राष्ट्र संघ के बहुत-से तत्व पाये जाते थे, पर साथ ही उसमें कुछ ऐसे विचारों का समार्वैश 
भी था जिसमें राष्ट्र संघ की श्रुटियों से रबक लिया जां सके । यहीं पर राष्ट्र संघ की अपेक्षा . 
आधिक एवं सामाजिक सहयोग को अधिक बढ़ावा दिया गया था। इस सम्मेलंन में संयुक्त राष्ट्र . 
के प्रमुख भंगों--महासभा, सुरक्षा परिषद्‌, सचिवालय एवं अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के सम्बन्ध 
में निर्णय लिया गया । डस्वार्टव ऑक्‍्स प्रस्तावों में महासभा एवं सुरक्षा परिषद्‌ की कार्य प्रणाली 
पर तो सहमति हो गयी परन्तु सुरक्षा परिषद्‌ में मतदान प्रणाली के सम्बन्ध में सोवियत संघ व . 
पश्चिमी शक्तियों के मध्य मतभेद बने ही रहे । हे 
. संयुक्त राष्ट्र के बारे में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय रूस के अदेश क्रीमिया के माल्ठा संगरन 
लिये गये । 4 फरवरी, 944 को स्टालिन, चचिल तथा रूजवेल्ठ का एक शिखर सम्मेलन यात्थे' 
में प्रारम्भ हुआ । सुरक्षा परिप्रद्‌ में मतदान प्रणाली पर महत्वपूर्ण निर्णय याल्ठा सम्मेलन में ही ह 
सम्भव हों सका | अमरीका ने 5 माचे, 7945 को रूस, ब्रिटेन तथा चीनी गणतन्त्र की और है . 
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याहटा, सम्मेलन के निर्णय के अनुसार 57 अन्य राष्य्रों को आमन्त्रित किया। अमरीका के 


पैनफ्रांसिस्को सगर में एक नया अधिकार-पत्र (ट0क0०) स्वीकार किया गया जिसे संयुक्त राष्ट्र 


संघ का चारट्टर (07/8 थशांणा5 टश्ाथ) कहा जाता है। चार्टंर के अनुच्छेद 0 में यह 
कहा गया कि रूस, फ्रांस, अमरीका, चीन गणराज्य तथा शेष राज्यो की सरकारों द्वारा स्वीकृति 
प्रदान करने के उपरान्त चार्टर लागू माना जायेगा । 24 अक्टूबर, 925 तक यह शर्ते सम्पन्न 
हो गयी एवं इसी तिथि को संयुक्त राष्ट्र का प्रादुर्भाव हुआ । संयुक्त राष्ट्र चार्टर नें जिस संगठन 
को जन्म दिया वह राष्ट्र संव से बहुत अधिक भिन्‍न था परन्तु अनेक कारणों से विश्व के सभी 
देश राष्ट्र संघ को स्मरण ही नही करना चाहते थे । राष्ट्र संघ के साथ. असफलता का कर्क 
जुड़ा हुआ था, उसके साथ लगी हुई बदनामी और उसके संविधान की कुछ मौलिक त्रुटियाँ थीं 
इनका निराकरण राष्ट्र संघ से भिन्‍न एक नयी तथा अधिक शक्तिशाली संस्था से ही हो 
सकता था | 


वस्तुतः संयुक्त राष्ट्र संघ के अभ्युदय की कहानी मित्र-राष्ट्रों के मध्य वार्तालाप तथा 


विषारों के आदान-प्रदान, यूद्ध के समय हुए सम्मेलनो से जुड़ी हुई है जिनमें अनेक अन्तर्राष्ट्रीय 
अनुबन्ध किये गये । इसके साथ ही साथ परोक्ष रूप में अच्तर्राष्ट्रीय लोकमत जो अन्तर्राष्ट्रीय 
स्थिति के कारण एक समन्वित रूप ले रहा था उसने भी इसकी स्थापना और इसके विकास में 
अपना योगदान दिया है ।. संक्षेप में, द्वितोय विश्व-युद्ध काल में मित्र-राष्ट्रों में यह पूरा निर्णय 
कर लिया था कि वे भावी पीढ़ियों को युद्ध के उत्पात! से बचाने का पुरुता प्रयास करेंगे और 
इसी निमित्त उन्होने राष्ट्र के 2/2की संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की । 


यक्त राष्द संघ : उददेश्य 
(छएाराएछ7 ए४7५४095 07706ग7587प0/7थ 09ए८ट78) 


, सयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर की प्रस्तावना में इसका उद्देश्य निम्न प्रकार से वर्णित किया 


गया है : “हम संयूंक्त राष्ट्रों की जनताओं ने यह निश्चय किया है 
भावी पीढ़ियों को उस युद्ध की पीड़ा और कष्टो से बचाने का जिसके कारण हमारे जीवन 


में दो बार मानव जाति को अपार दुख भोगना पड़ा; है , 
आधारभूत मानवीय अधिकारों, मानव प्रतिष्ठा और महत्व, स्त्री-पुरुषों तथा छोटे-बड़े 
राष्ट्रों के समान अधिकारों में अपनी निष्ठा की पुनः पुष्टि करने का और ऐसी परिस्थितियाँ 
उत्पन्त करने का, जिनसे सन्धियों एवं अन्य अन्तर्राष्ट्रीय कानुनों के अन्तर्गत आने वाले उत्तर- 
दायित्वों के प्रति न्‍्याय और सम्मान का दृष्टिकोण ग्रह्वण किया जा सके; 
और अधिक विस्तृत स्वतन्त्रता के वातावरण में सामाजिक प्रगति को बढ़ावा देने तथा 
जीवन-यापन के अधिक उत्तम मानदण्ड स्थापित करने का; 


ओर इन लक्ष्यों की पूति के लिए सहिष्णुता बरतने, अच्छे पड़ोसी की तरह एक-दूसरे के 
साथ शान्तिपृर्वक रहने 


ओर अत्तर्राष्ट्रीय शान्ति एवं सुरक्षा की स्थापना हेतु अपनी शक्ति को एकजट करने; 

ओर सिद्धान्तों एवं कार्य-प्रणाली का भिर्घधारण कर इस बारे में पर्ण आश्वस्त होने का कि 
व्यापक और समान हित को छोड़कर अन्य किसी परिस्थिति में सशस्त्र सेनाओं का उपयोग नही 
किया जायेगा 

ओर समस्त संसार के निवासियों को आधथिक एवं सामाजिक प्रगति के पथ पर उन्तुख 
रखने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय प्रणाली का उपयोग किया जायेगा ।? 

इसी के अनुसार “हमारी अपनी सरकारें सयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान चार्टर से 
सहमत हो गयी है तथा इसके द्वारा: एक अन्तर्राष्ट्रीय संगठन स्थापित करती है जो संयक्त राष्ट्र 
संब कहुलायेगा ।” ; 


ऐै 


कः 


॥; 
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संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के प्रथम अनुष्छेद में उनके उद्देश्यों का वर्णन इस प्रकार.किया 
गया है 
“अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति ओर सुरक्षा स्थापित करना, राष्ट्रों के बीच जत-सप्तुदाय के लिए 
समान अधिकारों तथा आत्म-निर्णय के सिद्धान्त पर आधारित मिश्रतापूर्ण सम्बन्धों का विकास 
करना, आधिक सामाजिक अथवा भावव जात्ति के लिए प्रेम आदि अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं को 
सुलझाने में अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करना तथा इन सामान्य उद्देश्यों की पूति के लिए राष्टों 
के कार्यों को समन्वित करने के उद्देश्य से एक केन्द्र का कार्य करना । 
संक्षेप में, चार्टर के अनुसार संयक्त राष्ट्र संघ के चार प्रमुख उद्देश्य हैं हि 
) सामूहिक व्यवस्था द्वारा अच्तर्राष्ट्रीय शान्ति एवं सुरक्षा कायम रखना और जाक्षापक 
प्रवृत्तियों को नियन्त्रण, में रखना । 
(2) अन्तर्राष्ट्रीय घिवादों का शान्तिपर्ण संभाधान करना । 
(5) राष्ट्रों के भात्मनिणंय और उपनिवेशवाद विघटन की प्रक्रिया को गति देना । 
(4) सामाजिक-आधिक, सांस्कृतिक एवं साववीय क्षेत्रों में अच्तर्राष्ट्रीय सहयोग को 
प्रोत्साहित एवं पुष्ट करना । 
संघ ने इन घद्देश्यों से जुड़े हुए दो और लक्ष्य भी निर्धारित किये हैं। वे हैं-- विरस्त्री- 
करण और “नई अन्तर्राष्ट्रीय आधिक व्यवस्था” की स्थापना. 
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48 (0, ॥. 0. : एएए्रटाश,ए9) 
,... संयुक्त राष्ट्र संघ के चार की धारा 2 ,में इसके निम्नलिखित मौलिक सिद्धास्त बताये 
गये हैं : 

() इसका प्रधान आधार छोटे-बड़े सब देशों की समानता और सर्वोच्च सत्ता का रिद्वास्त 
है । उदाहरणार्थ, इसमें रूस और संयुवत राज्य अमरीका जैसे बड़े राज्यों का तथा जिस्वाश्वे जैसे 
हाल में स्वतन्त्र हुए राज्यों का दर्जा समान माना है, उन्हें बरावर संख्या में प्रतिनिधि भेजने, 
इसकी सब कार्यवाहियों में भाग लेने, वोट देने के अधिकार एक ज॑से हैं । 

(2) सब सदस्यों से यह आशा रखी जाती है कि वे चार्टर द्वारा उत पर लागू होने वाते 
पायथित्वों का पालन पूरी.ईमानदारी से करेंगे 

(3) सभी सदस्य अन्तर्राष्ट्रीय झयड़ों का तिटपारा शास्तिपूर्ण साधनों से करेंगे ! 

(4) सभी- राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्यों के प्रतिकूल कोई कार्य नहीं करेंगे, वें क््ती 
देश को स्वततन्वता का हनन करने की या आक्रमण करने की न तो घमको देंगे भौर न एसा 
कार्य करेंगे । 

(5) कोई भी देश चार्टर के प्रतिकूल काम करने वाले देश की सहायता नहों करेगा । 


(6) स. रा. संघ इसका सदस्य न बनने वाले राज्यों से भी अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और 
सुरक्षा बनाये रखने वाले सिद्धान्तों का पालन क़रायेगा । 


(7) सं. रा. संघ किसी देश के घरेलू मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा । 
ः >संयक्त राष्ट्र संघ का बजठ 9 
संयक्त राष्ट्र संघ का वापिक व्यय लगभग 80 करोड़ डालर है एवं उसके सदस्य शाष्टू 
इस प्रकार वहन करते हैं: () अमरीका द्वारा वहन की गयी कुल बजठ की धनराशि 3*9%, 
(2) रूस---4:92%, (3) ब्रिटेन---7'2%, (4) फ्रांस---6:9%८, (5) चीन--+# 75%, (०) 
कत्ताडा--3'25%, (7) भारत--'85%, (8) अन्य देश--2903% । 
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संयुक्त राष्द्र संघ की सदस्यता 
ऐशाध्र कमाए 0 प्र्त7 एयर 77५770038) 

* संयक्त राष्ट्र चाटेर मे दो प्रकार की सदस्यता का उल्लेख है। प्रथम, कुछ देश तो प्रार- 
म्भिक सदस्य हैं जिन्होंने ] जनवरी, !942 को संयुक्त राष्ट्र के घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किये * 
थे, या सेमफ्रां सिस्को में चार्टर पर हस्ताक्षर करके उसकी पुष्टि की थी । द्वितीय, हक % की 
सदस्यता उन सभी राष्ट्रों को भी उपलब्ध हो सकती है जो शान्तिप्रिय हों एवं चार में विश्वास 
रखते हों। जो चार्टेर द्वारा निर्धारित कतेंव्यों को स्वीकार फरते हों एवं जिनको यह संस्था इन 
कर्तव्यों का पालन करने के उपयुक्त समझती है । महासभा के दो-तिहाई बहुमत भौर सुरक्षा 
परिषद्‌ के.! 5 सदरयों में से ? सदस्यों की स्वीकृति से जिसमें 5 स्थायी सदस्य अवश्य हों, संयुवत 
राष्ट्र संघ की सदस्यता प्राप्त होती है। महासभा में निर्णय के पूर्व भी सुरक्षा परिषद्‌ की 
स्वीकृति आवश्यक होती है अर्थात्‌ सुरक्षा परिषद्‌ की सिफारिश पर ही महासभा किसी राज्य को 
सदस्यता प्रदान कर सकती है । इस पर सुरक्षा परिषद्‌ के 5 स्थायी सदस्यों फो निषेधाधिकार 
(५०४०) का अधिकार प्राप्त है । नल े 

राष्ट्र संघ की तुलना में सयुकत राष्ट्र संघ सदस्यता की दृष्टि से एक विश्वव्यापी संगठन 
है जहाँ सन्‌ 934 में राष्ट्र संघ के सदस्यों की संख्या 60 थी वहाँ सन्‌ 990 में संयुक्त राष्ट्र 
संघ के सदस्यों की संख्या 59 तक पहुँच गयी है ।” है 

सदस्यों का निलंम्बन (8757थआाझंणा ० )४०७॥००४५)---सुरक्षा परिषद्‌ की रिपोर्ट पर 
रादस्य देश/को महासभा से निलम्बित भी किया जा सकता है। चार्टर में सदस्यता समाप्त करते 
के सम्बन्ध में कोई उल्लेख नहीं मिलता है। चार्टर की धारा 5 एवं 6 के अनुसार संघ के किसी 
भी सदस्य को, चार्टर के सिद्धान्तों का निरन्तर उल्लंघन करने पर सुरक्षा परिषद्‌ की सिफारिश 
पर महासभा द्वारा सदस्यता से वंचित किया जा सकता है एवं उसकी सुविधाओं पर बन्धन भी 
लगाया जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र के किसी भी सदस्य को अभी तक सदस्यता से वंचित नहीं 
किया गया । सुरक्षा परिषद्‌ को किसी भी .निलम्बित राष्ट्र फो पुनः स्थापित करने का अधिकार 
प्राप्त है । ३ 5 

सदस्यता का प्रत्यहरण (शा।ता4एव ० 7/था०श»॥9)--संयुकत राष्ट्र संघ की सदस्यता 
के प्रत्याहार (शंधाता३ण्ञ४) के सम्बन्ध में चार्टर मौन है । यह सदस्यों की सदस्यता के भत्याहार 
करने की न तो भाज्ञा देती है और व मना ही करता है । सेनफ्रांसिल्को सम्मेलन में इस विषय पर 
बड़ी बहस हुई थी। कुछ राज्य इस पक्ष में थे कि सदस्यों की सदस्यता की वापसी के लिए निषेध 
कर लिया जाये । कुछ अन्य राज्य इस पक्ष में थे कि यदि सदस्यों के लिए चार्टर में किये गये 
संशोधनों को स्वीकार करना क्षसम्भव हो जावा है तो ऐसे सदस्यों को अपनी सदस्यता वापस लेने 
का अधिकार होना चाहिए। अन्त में यह निश्चित किया गया कि इस विषय में कोई व्यक्त 
प्रवधान न रखे जायें जिसके अनुसार विशेष परिस्थितियों में सदस्य अपनी सदस्यता वापस ले 
सबते हैं । ॒ * 
थे फेनविक के अनुसार चाटेर के भन्तगंत भी सदस्य अपनी सदस्यता को निम्नलिखित दो परि- 

स्थितियों में वापस ले सकते हैं : > 
, सदस्य अपनी सदस्यता वापस ले सकते हैं यदि यह स्पष्ट हो जाता है कि संस्था शान्ति 
बनाये रखने में असमर्थ है अथवा वे ऐसा केवल विधि तथा न्याय की कीमत पर कर सकते हैं । 
2, यदि चार्टर के किसी संशोधन पर किसी राज्य ने सहमति प्रदान नहीं की भौर इसे 


7 ब्रुनेई 59वां सदस्य है जो 984 में सदस्य बना था । 
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स्वीकार करने में अपने को असमर्थ पाता है तो ऐसी परिस्थिति में ऐसे सदस्य को अपती सदस्यता 
वापस लेने का अधिकार है । 

पिछले 46 वर्षों के जीधन काल में केवल इण्डोनेशिया ने सन्‌ 965 में संयुक्त राष्ट्र की 
सदस्यता का प्रत्याहार किया था, परन्तु एक वर्ष बाद इण्डोनेशिया पुनः संयुक्त राष्ट्र संघ में लौट 
आया। ऐसे अनेक उदाहरण अवश्य हैं कि अनेक सदस्यों ने संयुक्त राष्ट्र के अंगों एवं उनकी बैठकों 
(का बहिष्कार या प्रत्याहार किया है, परन्तु उनमें पुनः लौट आये । उदाहरण के लिए, अमरीका ने 
। नवम्बर, 977 को अच्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की सदस्यता का परित्याग किया था; £ जप्वरी, 
4985 से अमरीका ने यूनेस्को की सदस्यता का परित्याग किया था । 

' संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता प्राप्त करने के नियमों का सुक्ष अवलोकन करने से स्पष्ट 
होता है कि ऐसा युद्ध के उद्देश्यों एवं मनोविज्ञान के प्रभाव में ही किया गया था । . सेनफ्रांसिस्को 
सम्मेलन में यद्यपि इस बात पर चर्चा की गयी थी कि संयुक्त राज्य राष्ट्र की सदस्यता को विश्व- 
व्यापी बना दिया जाय परन्तु जब चार पर अन्तिम रूप से विचार किया गया तब यह निश्चय 
किया गया कि संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता किसी भी देश के व्यवहार के आधार पर अर्जित की जाती 
चाहिए एवं साथ ही यह भी तथ किया गया कि यदि कोई भी सदस्य राष्ट्र लगातार संयुक्त राष्ट्र 
चार्टर के सिद्धान्तों की अवहेलना करता रहेगा तो उसे सदस्यता से वंचित किया जा सकता है या 
उसकी सुविधाओं को समाप्त किया जा सकता है । इसी प्रकार सदस्यता की शर्तें हैं 'शान्तिप्रियता', 
उत्तरदायित्वों को निभाने के योग्य एवं इच्छक' हों । इससे ऐसा लगता है कि सदस्यता के लिए 
नेतिक पक्ष पर अधिक वल दिया गया है । व्यवट्टार में संयुक्त राज्य अमरीका और सोवियत संघ 
जसी महाशक्षितयाँ संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता का राजनीतिकरण (70॥0०ंट्2४०॥) कर दिया 
है । नये राज्यों को सदस्यता प्रदान करने में आज भी बड़ी शक्तियों का ही प्रभाव है। बड़ी 
शक्तियों ने अपने इस अधिकार का विश्व में अपने अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने में खुलकर प्रयोग किया 
है। शीत युद्ध के प्रभाव में आकर बड़ी शक्तियों मे एक-दुसरे के समर्थंक्र राष्ट्रों को संयुक्त राष्ट्र 
में प्रवेश करने का अवसर' नहीं दिया । साम्यवादी चीन !949 से 97व तक संयुक्त राष्ट्र सं 
की सदस्यता केवल इस कारण प्राप्त महीं कर सका कि अमरीका उसका विरोधी था । परन्तु जब 
अमरीका के राष्ट्रीय एवं भाधिक हितों ने माँग की तो उसने विरोध करना बन्द कर दिया और 
साम्यवादी चीन 977 में संयक्‍त राष्ट्र संघ का सदद्य बच गया । इनिस एल. वलाड के शब्दों 
में, 'नये राष्ट्रों को सदस्यता प्रदान करने के अतिरिक्त संयुक्त राष्ट्र के समक्ष ऐसा कोई भी प्रश्न 

हीं आया जिसे शीत-युद्ध ने इतना अधिक प्रभावित किया हो ।” जहाँ अमरीका ने बहुमत के 
प्रयोग के आधार पर साम्यवादी राज्यों को संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता ते वंचित रखा वहाँ सोवियत 


संघ ने वीटो के प्रयोग के आधार पर पश्चिम समर्थक राज्यों को उसकी सदस्यता से बंचिंत 
रखा । 


धीरे-धीरे महासभा के राजनीतिक निर्णयों का महत्व बढ़ने लगा एवं महाशक्तियों ने भी 
अपने समर्थक राष्ट्रों को अधिक से अधिक संख्या में सदस्यता दिलाने का कार्य आरम्भ कर दिया । 


«« राष्ट्रों का यह विश्वास बढ़ने लगा कि संयुक्त राष्ट्र की विश्वव्यापकता से महासभा की 
प्रभाव बढ़ जायगा । 


संयुक्त राष्ट्र संघ की बढ़ती हुई सदस्य-संख्या ने विश्व में अनेक महत्वपूर्ण परिणाम अस्तुत 
किये हैं । क्षेत्रीय-सन्तुलन एवं राजनीतिक भ्रभाव में बहुत अन्तर भा गया है। यद्यपि पश्चिमों 
यूरोपीय राज्यों की संख्या बढ़ी है परन्तु उसके साथ ही साम्यवादी शक्तियों का प्रभाव क्षेत्र भी 
विस्तृत हुआ है | एशिया एवं अफ्रीका के राष्ट्रों की सदस्य संख्या भी बढ़ गयी है। पश्चिमी शक्तियों 
के लिए महासभा में दो-तिहाई मतों को संग्रहीत करना अब इतना सरल कार नहीं रह गया है । 
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सोवियत रूस का विरोध करने के लिए अत अमरीका महासभा का अपनी इच्छानुसार उपयोग 
नहीं कर सकता । महासभा की सदस्य संख्या इतनी बढ़ गयी है कि उसमें अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं 
के समाधान हेतु शान्ति एवं समझौते का मार्ग अधिक उपयोगी सम्रझ्ा जीने लगा है। संयुक्त राष्ट्र 
की सदस्यता का बढ़ना इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि एशिया, अफ्रीका तथा लेटिन अमरीका 
के अधिक से अधिक राष्ट्र विश्व के विकसित राष्ट्रों के सम्पक में आकर राजनीतिक, सामाजिक 
एवं आशिक प्रगति के साथ विश्व में समानता का अनुभव करते है। महासभा में छोदे एवं अवि- 
कसित राष्ट्रों का ही बहुमत होता है जिसके फलस्थरूप वे अपने हितों की ओर विश्व संस्था का 
ध्यान आसानी से आकर्षित कर सकते हैं। संयूक्‍त राष्ट्र में छोटे राष्ट्रों की संख्या बढ़ने के कारण 
उन्हें प्रत्येक संगठन में अधिक प्रतिनिधित्व प्राप्त हो सकेगा । संयुवत राष्ट्र की सदस्य संख्या जिस 
गति से बढ़ रही है उससे यह आभास होता है क्रि संस्था शीघ्र ही विश्वव्यापी हो जायेगी । प्रत्येक 
स्वतन्त्र राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता प्राप्त करना अपना प्रथम लक्ष्य समझता है। सम्भवतः 
संयुक्त राष्ट्र 'की सदस्यता प्राप्त हो जाने के बाद ही किसी राष्ट्र को सावंभोमिकता का मनुभघ 
होता है । | है 

घोन को सदस्यता का विवादास्पद प्रश्त--नीन की सदस्यता के प्रश्न ने यह स्पष्ठ कर 
दिया कि सदस्यता का प्रश्न एक राजनीतिक प्रश्न है। लम्बे समय तक अमरीका ने चीन की 
साम्यवादी सरकार को मान्यता प्रदान नहीं की भर राष्ट्रवादी चीन (फारमोसा) को ही चीन की. 
कानुनी सरकार मानता रहा । जब कभी चीन की सदस्यता का सवाल सुरक्षा परिषद्‌ में उठता तो ु 
अमरीका वीटो का प्रयोग करता | इस प्रकार सितम्बर !97] तक उसने चीन की साभ्यवादी * 
सरकार को संयुक्त राष्ट्र से अलग रखा। !970 से च्रीम-अमरीकी सम्बन्धों में सुधार होने लगा 
तो चीन के लिए संयुक्त राष्ट्र संध में प्रवेश का द्वार खुला और 26 अक्टूबर, !977 को संयुक्त 
राष्ट्र महासभा ने सुरक्षा परिषद्‌ की सिफारिश पर एक प्रस्ताव पारित करके जनवादी चीन को 
संघ का सदस्य बना दिया । इसके साथ ही पहले चीन कं प्रतिनिधित्व करने वाले फारमोसा के 
राष्ट्रवादी चीन को इसकी सदस्यता से वंचित कर दिया गधा। इस प्रकार संयुक्त राष्ट्र से निकाला 
जाने वाला पहला देश राष्ट्रवादी चीन है ! 

/वबस्तुत: 950 से चीन का मामला महासभा में प्रत्येक वर्ष उठाया जाता रहा । 25 
भवेटूबर, 97] के अन्त में महासभा ने अपने निर्णय में स्वीकार किया कि संयुक्त राष्ट्र 
में चीन का धतिनिधित्व करने का साम्यवादी सरकार को अधिकार है तथा फारमोसा स्थित राष्ट्र- 
वादी सरकार के प्रतिनिधि अनुत्रित रूप से चीन का प्रतिनिधित्व करते रह हैं; बतः उन्हें 
निष्कासित किया जाय। वास्तव में यहू एक उचित और न्याय पर आधारित महत्वपूर्ण 
निर्णय था।| . 

सदस्यों का निष्कासन (स्ए)एरॉआ07 ० ै(७॥००७॥४०)--चार्ट र के अनुच्छेद 6 के 
अनुसार, यदि कोई सदस्य जानवृझ्कर तथा लग्रातार चार्टर में वणित सिद्धान्तों का उल्लंघन 
करता है तो उसे सुरक्षा परिषद्‌ के सुझाव पर महासभा द्वारा संस्था से निकाला जा सकता है । 
चूंकि सदस्यों का निष्कासन एक महत्वपुणं प्रश्न है, इसके लिए सुरक्षा परिषद्‌ के 9 सदस्यों को 
सकारात्मक सहमति (जिसमें पाँचों स्थायी सदस्य भी शामिल होते चाहिए) तथा महासभा का 
निर्णय दो-तिहाई सदस्यों के बहुमत से होना चाहिए । । 

सदस्पता से सम्बन्धित कतिपय झलकियाँ--संयुकत राष्ट्र संघ को सदस्यता के सम्बन्ध में 
सन्‌ 955 की 'पेकेज डील” (?8०८४४० 70८0) अथवा एकमुश्त सौदा विशेष चचित प्रसंग है । 
इसने राष्ट्रों के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता प्राप्त करने के लिए द्वार खोल दिये । इस 
पेकेज डील ने 6 राष्ट्रों को (4 पश्चिमी राष्ट्रों के समर्थक राज्य, 4 सोवियत संघ समर्थक राष्ट्र 
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और 8 ग्रुटनिरपेक्ष राष्ट्र) संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता प्रदान कर दी । 49 सितम्बर, 973 
को महासभा के 28वें अधिवेशन में तीव नये सदस्य शामिल किये गये--पूर्वी जमंत्री, पश्चिमी 
जर्मनी तथा बहामा । दोनों जमंन राष्ट्रों को एक साथ संघ का सदस्य बनाया जाना संयुक्त राष्ट्र 
संघ की एक महान उपलब्धि सावा जायेगा क्योंकि अधिकारिक तौर पर. इसे द्वितीय महायुद्ध का 
अन्त माना जा सकता है। सन्‌ 98 में नव स्वतन्त्र जिस्बाव्बे विश्व संस्था का 53वां एवं 
ग्रेताडा 54वाँ सदस्य वर्नाया गया । 8 जुलाई, 984 को बानुअत्‌ः (न्यू हैब्निडस) को 535वाँ 
सदस्य एवं नवस्वर 798 को बेलीज 56वां सदस्य, 57वाँ सदस्य एन्टीगुआ एवं बारगूदा 
(द्वीप समृहठ) है, 58वाँ सदस्य सेण्ट किद्स तथा अन्तिम 59वाँ सदस्य !984 में ब्॒नेई बना 
और यह भी तथ्य है कि भारत प्रारम्भिक सदस्यों ([945) में से ही एक है । 
देश जो राष्ट्र संघ के सदस्य नहीं हैं--() स्विट्जरलैण्ड पूर्ण तटस्थता को स्वीकार करने 
के कारण ह्वयं सदस्य नहीं बनना चाहता है । (2) उत्तरी कोरिया, (3) दक्षिण कोरिया, (4) 
ताइवान को राष्ट्रवादी! चीन भी कहा जाता है, जब साम्य्वादी घीन को संघ एवं सुरक्षा परिषद्‌ 
का स्थायी सदस्य बनाया ग्या,तो ताइवान को अल्बानिया के प्रस्तावानुसार संघ की प्राथमिक 
सदस्यता से भी तिष्कासित कर दिया । ताइवान से आग्रह किया . कि वह 'ताइवान' नाम से संघ 


का सदस्य बनना स्वीकार दामन 2 लेकिन उसे यह मिर्णय संजूर नहीं था । 
_ युक्त राष्ट्र संघ कि अंग ह 


/3॥ (026:4प58 07 प्रप्ता ए. १६. 0.) 
संयुक्त राष्ट्र चाटर के तृतीय अध्याय में अनुच्छेद 7 के अनुसार इस संस्था के श्रधान 
अवयवा इस प्रकार हैं 
+ महासभा (77० 0शाथ४] 08४०9), 
2>-सुरक्षा परिषद्‌ (776 80ए0परप५ 0०णात्रों), 
3. आधिक औभौर सामाजिक परिपद्‌ (7]6 80000एं० शत $0थंशे ए०एाणं।), 
4; स्यास परियद्‌ (प॥6 परप्र॥००छआाए (०णाण), &ु 
5. अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय (प॥6 वालशाांणाओं 00प्रा( ए उप्रशां००), 
6, सचिवालय (7॥6 $6ए००थ्यांक) । 
. हासभा : संगठन एवं भूमिका द 
(प्तछ 586, ४४$5ए0फ7२ : 0804]श58/प770ल्‍8 4० ए०0,8) 
महासभा संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख अंगों में से सर्वाधिक वृह्त एवं महत्वपूर्ण अंग है । खशूमां नें 
इसे संसार की मगरसभा” कहा है तथा सीनेटर वाण्डेनवर्ग ने इसे 'विश्व की लघु संसद! की संता 
दी थी ! इसके गठन, अधिकार एवं दायित्वों के अवलोकन से जान पड़ता है क्वि इस विश्व संस्था 
के संस्थापकों का उद्देश्य महासभा को एक महान्‌ अन्तर्राष्ट्रीय नैतिक तथा राजनीतिक मंच 
बनाना था । ह | 
संयुक्त राष्ट्र के समस्त सदस्यों को महासभा में बेठनें का गध्िकार है। इसका अधिवेशन 
«णत८ वर्ष में एक बार होता है भीर दाटंेर के अधिकार क्षेत्र के अन्त्गंत सभी विषयों पर 
(का फरते का इसको अधिकार है । इस संस्था का रूप मानव पानियामेण्ट (प्रात रिक्ष।8- 
एाथा) का है, यद्यपि आज भी कुछ राष्ट्र इसके सदस्य नहीं हैं । चार्टर के अनुसार सुरक्षा परिषद्‌ 
को कुछ स्वतन्त्र रूप से अधिकार प्राप्त हैं, इन अधिकारों के अतिरिक्त संयुक्त राष्ट्र संघ के समस्त 
विभागों पर महासभा का पर्याप्त अधिकार है। : 
प्रतिनिधित्व--महासभा में संयुक्त राष्ट्र संच के सभी सदस्यों को अतिनिधित्व प्राप्त है 
और प्रत्येक राष्ट्र को एक मत देने का अधिके!र प्राप्त है, यद्यपि प्रत्येक्त सादर को मधिकतम 2 
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प्रतिनिधि भेजने का अंधिकार है । प्रतिनिधियों को वाद*विषाद में भांग लेनें का -अधिकार तो है, . 
“किन्तु बोट देने के संगय एक देश,का, चाहे यह कितना ही बड़ा राष्ट्र हो जयवा छोटा राष्ट्र हो 
,एक ही वोट समझा जाता है ! 
' . संयुक्त फँ का यही : प्रमुख - अंग इस युग में विश्व लोकमत का प्रतीक बन गया है। , 
: आंजकल इसके सदस्य राज्य हैं। इसकी सदस्य संख्या को ही देखकर इसकी सावदेशिक 
: विशेषता का अनुभव किया जा सकता है । 
मतदान प्रक्रिया--चार्टर.के अनुच्छेद 8. में महासभा की मतदान प्रक्रिया का उपबन्ध 
किया गया और. राष्ट्र संघ की सभा की भाँति राज्यों की समानता का यह.हिद्धान्त उपयुक्त 
अनुच्छेद में बनाये . रखा गया है.कि महासभा के प्रत्येक सदस्य का एक ही. मत होगा । भहंत्वपूर्ण 
. प्रश्नों पर महासभा के निर्णय ' उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से 
, होंगे और अंन्य प्रश्नों पर निर्णय, जिनमें दो-तिहाई बहुमत द्वारा निर्णय किये जाने वाले प्रश्नों के 
अतिरिक्त प्रव्गों का निर्धारंण भी सम्मिलित है, उपस्थित एवं मतदान ,करने वाले सदस्यों के | 
साधारण बहुमत द्वारा किया जायेगा । इस प्रकार राष्ट्र संघ की प्रसंविदा का सर्वसम्मेतिका , 
नियम त्याग दिया गया है। . ., ; ः 
। चार्टरे महत्वपूर्ण प्रेश्न---जिमके विपय में निर्णय उस समय 'उपस्थित एवं मत देने वाले 
सदस्यों के दोन्‍्तिहाई बहुमत से किये' जायेंगे, एवं अन्य प्रश्न! जिनके विंपय में निर्णय उस समय 
- उपस्थित सदस्यों के बहुमत.से किया जायेगा, में भेद करता है । 'मंहत्वपुर्ण प्रश्नों की सूची में 
अनेक प्रश्न” गिताथे गये हैं, जैसे () अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति एवं सुरक्षा.बनाये रखने के विषय में' 
_ सिफारिशें, (2) सुरक्षा. परिषद्‌ के अस्थायी, सदस्यों का निर्वाचन, (3) आधिक एवं सामाजिक * 
परिषद्‌ के सदस्यों को ' निर्वाचन, (4) चार्टर के अनुच्छेद 86 के खण्ड (ग) के अनुसार स्यास ., 
: परिषद्‌ के सदस्यों का निर्वाश्नन, (5) संयुक्त राष्ट्र में नवीन सदस्यों का प्रवेश, (6) सदस्यता के 
' ' अधिकारों एवं:-विशेषाधिकारों का मिलम्बत,' (7) सदस्यों का निष्कासत, (8) न्यास पद्धति के / 
_ परिचालन सम्बन्धी प्रश्न, और (9) बजट सम्बन्धी प्रश्त । यद्यपि नवीन महत्वपुर्ण प्रश्न उपयुक्त 
सूची में बहुमत से निर्णय लेकर बढ़ाये जा सकते है, विगत वर्षों में महासभा ने उपयुक्त प्रस्‍्तों के. 
अतिरिक्त किसी अन्य 'प्रश्त--विशेष को_ महत्वपूर्ण प्रश्नों के वर्ग में महीं रखा है और अनेक: 
विशिष्ट मामलों में अस्थायी आधार पर ही निर्णय लेने का निश्चय किया है । 
महासभा का वाधिक अधिवेशन नियमित रूप से सितस्थर माह से तीसरे मंगलवार से 
शुरू होता है ओर प्राय: दिसम्बर मध्य' तक चलता है। प्रत्येक नियमित सत्र के आरंस्भ में महा-  -' 
सभा नये. अध्यक्ष, 2। उपाध्यक्ष और अपनी सात मुख्य समितियों के स्भापित ' (चेयरमैन) 
निर्वाचित करती है। समान भौगोलिक प्रतिनिधित्व प्रदान करने की दृष्टि से. महासभा की , 
, अध्यक्षता प्रतिवर्ष राज्यों के पाँच समुहों--अफ्रोकों, एशियाई, पूर्वी यूरोपीय, लैटिन अमरीकी . - 
ओर पश्चिमी यूरोपरोय तथा अन्य राज्यों में बारी-बांरी से दी जाती है । विशेष अधिवेशन, बुलामे जे 
का भी उपबन्ध है-। ऐसे विशेष अधिवेशन सुरक्षा, परिषद्‌ अथवा संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों के ' 
बहुमत द्वारा अनुरोध किये जाने पर महासचिव द्वारा बुलाये .जायेंगे । महासभा अपनी प्रक्रिया के 
नियमों को स्वतः अंगीकार करती है, अधिवेशन के. लिए अपना सभापति. निर्वाचित कंरती है; जो. 
महासभा की कार्यवाही का संचालन करता है ।* का 
अधिकार और कतंव्य--सुरक्षा परिपद्‌ के-अन्तगत विचाराधीन विपयों पर महासभा वाद- 
विवाद कर सकती है किन्तु जब तक परिंषद्‌ महासभा के निर्णय की माँग ने करे तब तक महा- 


... 7 “अनुच्छेद 2; भारत की श्रीमती विजय लक्ष्मी पण्डित को यह सौभाग्य प्राप्त हो चुका है। 
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सभा मिर्णय नहीं कर सकती । सुरक्षा परिषद्‌ तथा अच्य अंग अपने वाषिक कार्य विवरण की 

रिपोर्ट महासभा के पास भेजते हैं और सभा में निर्धारित तिधि क्रो इन पर विचार होता है किन्तु 
महासभा सुरक्षा परिषद्‌ की रिपोर्ट पर आलोचना करने के अतिरिक्त हेर-फेर नहीं कर सकती । 

महासभा द्वारा सुरक्षा परिषद्‌ के 0 अस्थायी सदस्यों, आ्थिक तथा सामाजिक परिषद्‌ के 54 
सदस्यों एवं न्यास परिपद्‌ के अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन होता है। अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के 

सदस्यों को निर्वाचित करने का अधिकार समान रूप से महाप्षमा एँवं सुरक्षा परिपद्‌ को है। 

' सुरक्षा परिपद्‌ की स्वीकृति प्राप्त होगे पर ही महासभा नये सदस्यों को पद ग्रहण करने की भनु- 
मति देती है | संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की नियुक्ति भी महासभा सुरक्षा परिषद्‌ की सिफारिश 
पर करती है । संयुक्त राष्ट्र संघ का आय-व्ययक (बजट) महासभा द्वारा ही स्वीकृत होता है, भतः 
महासभा का अन्य अंगों पर स्वतः आधिक' नियन्त्रण हो जाता है | चार्टर की उपधारा ! के अनुसार 
राष्ट्र संघ को सदस्यता का बर्थ है महासभा की सदस्यता । उदृण्ड राष्ट्रों को निकालने का अधि- 
कार महासभा को प्राप्त है। यह किसी राष्ट्र को सुरक्षा परिषद्‌ के अनुरोध पर कुछ समय के 
लिए संघ की सदस्यता से हटा सकती है किन्तु यदि कोई चार्टर के आदेशों और सिद्धान्तों की 
लगातार अवहेलना करता हे तो सुरक्षा परिषद्‌ के अनुरोध पर महासभा उसे सदा के लिए निकाल 
सकती है; लेकिन अभी तक ऐसा कोई अवसर उपस्थित नहीं हुआ है । जो राष्ट्र सदस्यता शुल्क 
2 वर्ष लगातार अदा नहों करता उसे साधारण सभा में मत देने का अधिकार नहीं होता; किन्तु 
आधिक कठिनाई अथवा किसी अन्य विवशत्ता के कारण यदि वह शुल्क बाकी रहा गया हो तो 
महासभा को अधिकार है कि इस सम्बन्ध मे सन्‍्तोप होने पर कि जान-वृझ्कर देरी नहीं की गयी 
है उसे मत देने के अधिकार से वंचित न करे । 

महातन्ना का ऐच्छिक फार्य--चार्टर के अनुसार महासभा के दो प्रकार के कार्य हैं । इसमें 
एक ऐच्छिक और दूसरा अनिवाय है। पहले प्रकार अर्थात्‌ ऐच्छिक कार्य के अन्तगेत शान्ति की 
स्थापना, अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति के खतरे को दूर करना बीर सुरक्षा तथा निरस्त्रोकरण के लिए 
समस्त देशों में सहयोग स्थापना की चेष्टा है। थे सब कार्य ऐच्छिक श्रेणी में इसलिए रखे गये हैं 
कि चार्टर के मन्तव्य के अनुसार ये सब सुरक्षा परिपद्‌ में पेश हो । इन सब विषयों के सम्बन्ध में 
महासभा तभी अपना मत निश्चित कर सकती है जब सुरक्षा परिपद्‌ उससे परामशे के लिए 
अनुरोध करे । । 

भमहाप्तत्रा फे अनिवार्थ कार्म--महासभा के अनिवायं कार्य निम्नांकित हैं : ' 

() संयुक्त राष्ट्र संध आय-व्ययक (8708०) पास करना; 

(2) सुरक्षा परिषद्‌ तथा अन्य सस्थाओं व संगठनों की रिपोर्ट पर विचार करना; 

(3) न्यास परिषद्‌ (777४८९७४० (०एगणो) पर निरीक्षण रखना; 

(4) अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग के उद्देश्यों से आधिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शिक्षा तथा 
स्वास्थ्य के सम्बन्ध में अध्ययन व जाँच-पड़ताल करवाना तथा तद्विषयक्र सिफारिशें करना; 
भीर 

(5) प्रत्येक व्यक्ति को विधा जाति, लिंग, भाषा व धर्म के मानव अधिकार तथा मौलिक 
स्वतन्त्रता का उपयोग करने में सहायता देना । 

ऐसा प्रसंग हंगरी के पादरियों के सम्बन्ध में तथा दक्षिणी अफ्रीका में भारतीयों एवं 
अफ्री कियों को मनुष्यता के साधारण अधिकार से वंचित रखने के सम्बन्ध में उठा और महासभा 
ने घरेलू मामले की दुह्ाई देने पर भी अपना निर्णय दिया ! 

इस प्रकार चार्टर द्वारा महासभा को इतने व्यापक अधिकार प्राप्त हैं कि कोई भी अस्तर्रा- 
प्ट्रीय महत्व का मामला उसके सामने पेश हो सकता है; केवल राप्ट्रों के पूर्णतया घरेलू मामले उस के 
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क्षत्र से बाहर हैं। यदि संध्वार के किसी देश में ऐसी सरकार कायम हो जो अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति के 
लिए खतरनाक हो तो उसके पड़ोसी राष्ट्र अथवा कोई अन्य राष्ट्र संसार में शान्ति कायम रखने 
की दृष्टि से महासभा में तत्मम्वन्धी प्रश्वे उठा सकते हैं गौर उसके सम्बन्ध में आलोचना की जा 
सकती है | इस प्रकार को समालोचना का एकमात्र उद्देश्य विश्व-शान्ति में उस राष्ट्र के वाधक 
होगे दी समस्या पर विचार करना है । * 

है महासभा को सम्तितियाँ--महासभा अपना कार्य संचालन 6 मुख्य समितियों द्वारा करती 
है जो इस प्रकार हैं--() राजनीतिक एवं सुरक्षा समिति; (2) भाथिक और वित्त समिति; (3) 
सामाजिक, मानवीय एवं सांस्कृतिक समिति; (4) न्याय समिति; (5) प्रशासनिक एवं बजट 
समिति, तथा (6) कानूनी समिति । क्‍ 


महासभा के अधिवेशन--नियम के अनुसार महासभा की वैठक प्रतिवर्ष सितम्बर मास के 
तीसरे मंगलवार से आरम्भ होती है । महासभा की बैठक साधारणत:ः न्यूयार्क में होती है। इसका 
* पहुला अधिवेशन 0 जम्वरी, 946 को हुआ था । 
साधारण वाधिक अधिवेशन के अतिरिक्त यदि महासभा के सदस्य बहुमत से अधिवेशन 
की भाँग करें, या सुरक्षा परिषद्‌ चाहे, तो संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव 5 दिन के अन्दर 
महासभा को बेठक बुला सकते हैं। विशेष अवस्था में सुरक्षा परिषद्‌ के 9 सदस्यों के अतुरोध पर 
24 घण्टे की सूचना पर विशेष अधिवेशन बुलाया जा सकता है। ऐसा अवसर स्वेज नहूर के 
राष्ट्रीपकरण के बाद मिस्र पर फ्रांस और ब्रिटेन के आक्रमण के बाद उपस्थित हुआ । 
शारिति के लिए एकता प्रस्ताव--विश्व-शान्ति की स्थापना के क्षेत्र में महासभा को उपयोगी 
बनाने का महत्वपूर्ण प्रयात्त 3 नवम्बर, 950 को किया गया, जिस दिन शान्ति के लिए एकता 
प्रस्तावां (ए7्राताह् 0ण' 2९४०७ ९९४०।ए०॥०) स्वीकार किया गया था । अनेक कारणों से सोवियत 
पं उन दिलों सुरक्षा परिषद्‌ की कार्यवाही का बहिष्कार कर रहा! था एवं ) अगस्त, !950 को 
उसने पुनः परिषद्‌ की कार्यवाही में भाग लेना प्रारम्भ कर दिया। पश्चिमी शक्तियों को भय 
उत्पष् हो गया कि उत्तरी कोरिया द्वारा किये जा रहे आक्रमण को सोवियत संघ के वीटो के कारण 
परिषद्‌ में भहीं रोका जा सकेगा । अमरीका के अवसर पाते ही महासभा को शान्ति एवं सुरक्षा 
स्थापित कर सकते की शक्ति दिलाने का सफल प्रयास किया । सोवियत संघ ने अमरीका के उक्त 
प्रयास की बहुमत का दुरुपयोग बताया । इस प्रस्ताव के फलस्वरूप महासभा को सामूहिक कार्यवाही 
एवं सेवा का उपयोग करने की सिफारिश का अधिकार मिलन गया। विश्वशान्ति एवं सुरक्षा 
स्थापित करने में सुरक्षा परिषद्‌ की असमर्थता के 24 घण्टे के भीतर ही महासभा का आपातू- 
कारीन अधिवेशन बुलाने का प्रावधान हो गया । यदि महासभा की बैठक उस समय नहीं हो रही 
ही तो मुरक्षा परिषद्‌ के 9 सदस्यों के वोट पर या संयुक्त राष्ट्र के अधिकांश सदस्यों के वोट पर 
इस धकार के अधिवेशन की प्रार्थना किये जाने पर 24 घण्टों के अन्तर्गत ही विशेष संकटकालीन 
अधिवेशन हो सकता है। महासभा ने तुरन्त अपने इस अधिकार का समुचित प्रयोग आरम्भ कर 
दिया। महासभा का अधिवेशन चल ही रहा था जिसमें उसने 950 के अन्तिम दिलों में साम्य- 
वादी चीन के, कोरिया संघर्ष में हस्तक्षेप को रोकने में सफलता प्राप्त की । ! फरवरी, 95] 
को महासभा ने साम्यवादी चीन को आक्रमणकारी घोषित कर दिया। 8 मई, )95] को 
: महासभा ने साम्यवादी चीन के विरुद्ध सामृहिक, आधिक कार्यवाही करने की सिफारिश की । सम्‌ 
956 में जब इजराइल, ब्रिटेन तथा फ्रांस ने मिस्र पर आक्रमण कर दिया तब महासभा का 
आपातकालीन अधिवेशन बुलाया गया। भध्यपूव॑ में महासमा को बहुत सफलता मिली । यद्यपि 
इस सम्बन्ध में कतिपय विद्वानों का मत है कि महासभा की सफलता का कारण उसकी शक्तिशाली 
सामूहिक कार्यवाही का प्रभाव नही था बल्कि सम्बन्धित राष्ट्रों को स्वयं की इच्छा थी जो अनेक 


ल्‍ 
& 


62 | अस्तर्राष्ट्रीय राजनीति 


* कारणों से महासभा के इस आदेश के सामने झुक गये कि, वे संधर्ष समाप्त करके अपनी सेनाएँ 
' दापस बुला लें! । हंगरी के प्रशत पर सन्‌ 956 में ही महासभा का थापातकालीन अधिवेशन 


बुलाया गया । उक्त अवसर पर भी सुरक्षा परिषद्‌ का फारय कुष्ठित हो गया था। महासभा ते 
रूस से हंगरी में हस्तक्षेप व करने का अनुरोध किया। महासभा के माध्यम से उक्त समस्या के 
प्रति विश्व लोकमत का ध्यान मवश्य ही आकरपित हुआ । सन्‌ 958 में महासभा को शान्ति: के 
लिए एकता प्रस्ताव के अन्तर्गत पुनः अपने उत्तरद्ययित्व का निर्वाह करने के लिए मध्य-पूर्व दी 
समस्या पर विचार करना पड़ा । इस समय महासभा मे सामूहिक कार्यवाही के अन्तर्गत अपने 
प्रभाव का अप्रत्यक्ष उपयोग किया एवं महासचिव के सक्रिय सहयोग से शान्ति स्थापित हो सकी । 
7 सित्तम्बर, 960 को स्वयं सुरक्षा परिषद्‌ ने महासभा का आपातकालीन अधिवेशन कांगो 
समस्था पर विचार करने के लिए बुलाया । काँगो की संमल्‍्या जो महाशक्तियों के मध्य भयंकर 
शीत युद्ध का कारण बन गयी थी, महासभा के सहयोग से उसमें बहुत कमी आयी जिससे विश्व 
के समक्ष महासभा को सम्मान प्राप्त हुआ । महासभा का सातवाँ विशेष अधिवेशन !-! 6 सितम्बर, 
7975 तक न्यूयार्क में हुआ। धामीबिया की समस्या पर विचार करने हेतु 26 अग्रैल से 2 मई| 
978 तक और निरस्थीकरण की समस्या पर विचार करने के लिए 23 मई से 30 जून तक 
महासभा के विशेष अधिवेशन हुए। अफगानिस्तान में सोवियत संघ की सँतिक कार्यवाही से उत्पन्न 
स्थिति पर विचार करने हेतु 70 जनवरी, 980 को और फिलीस्तीन के प्रश्व पर विचार फरने 
हैतु 23 जुलाई, 980 को महासभा के विशेष अधिवेशन हुए । महासभा के इन विशेष अधिवेशवों 
का सबसे बड़ा लाभ यह है कि सुरक्षा परिषद्‌ का वीटो संयुक्त राघ्ट्र को स्वंदा के लिए पंगु या 
निष्क्रिय नहीं बना सकता क्योंकि महासभा में अभिव्यक्त विचार विश्व लोकमत को प्रकट करते 
हैं और स्थायी सदस्यों (४०४० 907०7) के लिए इसकी सववंदा एपेक्षा करता सम्भव नहीं होता । 
शान्ति के लिए एकता प्रस्ताव की प्रमुख 5 धाराएँ हैं जो इस प्रकार हैं 

() सुरक्षा परिषद्‌ के किन्‍्हीं ? सदस्यों के मतों या महासभा के बहुमत सदस्यों द्वारा 
प्रार्थंथा किये जाने पर 24 घण्टे की अल्य सूचना पर महासभा का आपातकालीन विशेष अधिवेशन 
बुलाया जाना । 

(2) प्रस्ताव मे 5 स्थायी सदस्यों सहित एक 4-सदस्यीय शान्ति निरीक्षण आयोग की 
स्थापना की । इनका कार्य अन्तर्राष्ट्रीय तनाव उत्पन्त होने की स्थिति में, जिससे शान्ति और 
सुरक्षा को खतरा होने की सम्भावना हो, भिरीक्षण करना तथा रिपोर्ट करना है । 

॥ (3) प्रस्ताव ने एक. [4-सदस्यीय सामुहिक समिति की स्थापना की । इसका सम्बन 
अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति तथा सुरक्षा को सुदृढ़ करने वाले उपायों का अध्ययव करना है । 

(4) प्रस्ताव में सिफारिश की गयी कि संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्यों के लिए सदस्य अपनी 
राष्ट्रीय सशस्त्र सेनाओं की दुकड़ियों को प्रशिक्षित, संगठित एवं सुसज्जित करें 

(5) प्रस्ताव में सदस्य राष्ट्रों से सिफारिश की गयी है कि वे संयुक्त राष्ट्र के प्रति निष्ठा 
दोहराएं, आधिक स्थिरता और सामाजिक प्रगति के लिए भी आग्रह किया गया है । 

शान्ति के लिए एकता प्रस्ताव की उपयुक्त घाराओं में से केवल एक घारा--आपात्‌कालीच 

५ अधिवेशन को ही कार्यान्वित किया गया है । शेष जाराएं प्रयुक्त न होने के कारण अव्यवहाय 
प गयी हैं। 
शान्ति के लिए एकता प्रस्ताव! का उद्देश्य महासभा को किसी महाशक्ति के विरुद्ध युद्ध 


* संचालित करने के लिए सशक्त बनाना नहीं है । इसका उद्देश्य केवल उन छोटी-छोटी भिड़न्तों की 


रोकना है जिनमें कोई महाशक्ति खुल्लम-खुल्ला भाग लेना नहीं चाहती । इसके माध्यम से आक्रमण- 
कारी के सामने यह भी प्रदर्शन करता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ एक सक्रिय क्रियाशील अन्तर्राष्ट्रीय 
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निकाय है । इसका तीसरा उद्देश्य, जहाँ सामुहिक कार्यवाही सम्भव ध हो, प्रभावपुर्ण ढंग से राज- 
नीतिक दबाव डालना है ताकि काक्रमण या हस्तक्षेप का प्रतिरोध किया जा सके। इसका एक 
उद्देश्य यह भी है कि वीटो के डंक को कम किया जा सके । रे हक 

शान्ति के लिए एकता प्रस्ताव” के पक्ष व विपक्ष में भले ही कितने ही तक॑ दिये जायें, 


. किन्तु संयुक्त राष्ट्र के प्रयोजनों एवं सिद्धान्तों के आधार पर यह कहा' जा सकता है कि उक्त 


प्रस्ताव सवंधा न्‍्यायसंगत है। यह निःसन्देह कहा जा सकता है कि उक्त अस्ताथ के अन्तगेंत महा- 
सभा को शान्ति के लिए संकट सिद्ध होने वाले, शान्ति भंग अथवा आक्रामक हृत्यों की विद्यमानता 
पर निर्णय करने का अधिकार है, बशतें कि सुरक्षा परिषद अपने प्रारम्भिक दायित्वों (शान्ति एवं 
सुरक्षा के पोषण) के पालन में निषेघाधिकार के कारण असफल हो ग्रयी हो । प 
छोटी असैम्बली--947 में सुरक्षा परिपद्‌ में स्थायी सदस्यों के उग्र विरोध और वीटो 
के प्रयोग फे कारण ऐसा गतिरोध उत्पन्न हो गया कि सुरक्षा परिषद्‌ में युद्ध और आक्रमणों को 
भाशंकाओं से भयभीत विश्व को सुरक्षा पाने या शान्ति बनाये रखते की आशाओं का पूरा होना 
असम्भव प्रतीत हुआ । अतः महासभा ने इस नवीन परिस्थिति का सामना करने के लिए 43 
सवम्बर, !947 को “अन्तरिम समिति! (गराल्याए (ए०णागांध००) वामक एक सहायक अंग 
स्थापित किया । इसे छोटी असेम्बली कहा जाता है। यह महासभा से बहुत छोटी है, उसका 
पंचमांश ओर सदा अधिवेशन में बनी रहने वाली स्थायी संस्था है। यह महासभा का सामान्य 
अधिवेशन व होने की दशा में उसके अधिकार क्षेत्र में आने वाले प्रश्नों पर विचार करती है । 
इसके लिए इसे भाँच कमीशन नियत कराने, आवश्यक भन्वेषण कराने और महासचिव को महासभा' 
का विशेष अधिवेशन बुलाने की सिफारिश करने का अधिकार है। महासभा के प्रत्येक सदस्य को 
इसमें एक सदस्य भेजने का अधिकार है। आरस्भ में यह दो बार एक वर्ष के लिए बनायी गयी 
थी । तवम्बर 949 में इसे अनिश्चित अवधि के लिए पुत्र: स्थापित किया गया । सन्‌ 952 के 
बाद इसकी कोई बैठक महीं हुई है । सोवियत संघ तथा उसके समर्थक देश इसके धीर विरोधी थे । 
, महासप्ता की प्रतिष्ठा में बुद्धि के कारण--डॉ. नगेन्द्रसिह के अनुसार; 949 में सुरक्षा 
परिषद्‌ की तुलना में महासभा का महत्व बढ़ रहा है | सुरक्षा परिषद्‌ की अपेक्षा वर्तमान में 
महासभा को शक्तियों में निरन्तर वृद्धि हो. रही है, इसके निम्न प्रमुंख कारण हैं : 

() महासभा में सभी देशों को प्रतिनिधित्व मिला हुआ है जिससे लोकतन्त्र के इस युग 
में यह विश्व लोकमत का प्रतीक वन गयी है। जनमत की शक्ति के कारण इसके द्वारा लिये गये 
निर्णयों की उपेक्षा करना किसी भी सदस्य राष्ट्र के लिए सम्भव नहीं होता । न्‍ 

(2) राज्यों के आपसी विवादों को दुर करने के लिए मद्ठासभा द्वारा जो प्रस्ताव पारित 
किये गये है, उनका असाधारण महत्व है, जिससे इसकी शक्तियों एवं प्रभाव में भी वृद्धि हो 


गयी है।? हि 


'... (3) सुरक्षा परियद में निपेधघाधिकार के बार-बार प्रयोग होने के, कारण अनेक बार महा- 
सभा को महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का अवसर मिलता है। सिपेधाधिकार से उत्पन्त गतिरोध को 
दुर करने के लिए पहले इसने छोटी सभा (#/0० 355७00ए) बनायी थी और बाद में शान्ति के 


अर अटल अल दल शक 
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लिए एकता' प्रस्ताव पारित किया | इन दोनों घटताओं ने इसकी प्रतिष्ठा एवं शक्तियों में अन्ृूत- 
पूर्व वृद्धि की । 

(4) बस्तुत: संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों की संख्या में निरन्तर होने वाली वृद्धि इसके आकार 
और प्रतिष्ठा की अभिवृद्धि का स्वाभाधिक कारण रही है। संयुक्त राष्ट्र की महासभा का प्रारम्भ 
5] सदस्य राज्यों से हुआ था और आजकल इसके सदस्य राज्यों की संख्या 59 है, जिससे यह 
स्पष्ट हो जाता है कि संयुक्त राष्ट्र वस्तुतः एक सावंदेशिक संस्था है । 

(5) महासभा को “विश्व का उन्पुक्त अन्तःकरण” कहा जा सकता है क्योंकि यह अणृवम 
से लेकर मानवीय कल्याण, भोजन, कपड़ा, आवास तक की सभी समस्याओं पर विचार करती है 
और सिफारिश करती है | एशिया, अफ्रीका और लेटिव अमरीका के नवोदित राष्ट्र इसकी कांये- 
घाहियों को बड़ी आशा भरी दृष्टि से देखते हैं । 


हेरल्ड निकल्सन के अनुसार इसकी सिफारिशों का नैतिक ही नहीं वरम्‌ राजनीतिक प्रभाव 
मिश्चित एवं स्पष्ट रूप से पड़ता है । कल 
(65) आपातकालीन सेना की नियुक्ति के कारण ही महासभा की शक्ति और प्रतिष्ठा में 
वृद्धि हुई हैं । ह 

(7) सुरक्षा परिपद के साथ ही महासभा को भी अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा के प्रश्नों 
पर विचार करते का अधिकार है। इस अधिकार का समुचित श्रयोग कर महासभा ने अपनी 
प्रतिष्ठा में वृद्धि की है । ु है 

(8) महासभा का अन्वेषणात्मक और निरीक्षणात्मक अधिकार भी इसे संघ के अन्य भंग 
की भपेक्षा विशिष्ट स्थिति प्रदान करता है । 

महासगा फी भूमिका : सूल्यांकल--महासभा को आधुनिक विश्व का उस्युक्त अन्त;करण 
(0993 (०॥5४०॥०४ 0/ 8० ५०7१) कहा जाता है । श्लीचर के अनुसार महासभा की प्रतिष्ठा 
दित-प्रतिदिन बढ़ती जा रहीं है ।!_गुडरिच के अनुसार, महासभा एक सार्वजनिक सभास्यल ही 
नहीं वल्कि इसने अपने के 22 लेने योग्य भी प्रमाणित कर दिया है । विश्वशान्ति और 
सुरक्षा स्थापित करने में भी इ वपूर्ण योग दिया है ।* स्टार्क के अनुसार, 'यह बात उत्लेख- 
नीय है कि महासभा ने अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति ओर सुरक्षा सम्बन्धी प्रश्तों के समाधान में प्रमुख रुप 
से भाग लिया है। इसने संयुक्त राष्ट्र संघ के समक्ष लाये गये कुछ प्रमुख प्रश्नों पर विचार करने 
वैलेस्टाइन, यूनात, स्पेन और कोरिया के सम्बन्ध में कार्यवाही है ।* 

आजकल महासभा की बैठकों में युटीय भावनाओं का आभास मिलता है। कभी-कभी 
अफ्रीकंन, अफ्रो-एशियन तथा लैटिन अमरीकन समुह नियमित रूप से मिलते हैं और अपनी 
समस्याओं पर ग्रुटीय दृष्टि से विचार करते हैं। ग्रुटनिरपेक्ष राष्ट्रों का भी एक वर्ग बन गया है। 
अधिकतर यह देखा गया कि अमरीका एवं यूरोएीय मित्र राप्ट्र पश्चिम का साथ देते हैं एवं 
अपेक्षाकृत अफ्रीकन-एशियन आवश्यकताओं के प्रति कम उदार होते हैं जबकि सीवियत संध एवं 
कुछ अफ्रीकन-एशियन राष्ट्र उनके विरोध में रहते हैं । 


संक्षेप में, महासभा के महत्व, प्रभाव और शक्ति में विस्तार हुआ है ८ 
पु * 
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2. सुरक्षा परिषद्‌ : संगठन एवं भुमिका 

. तप्मछ छटएशाएश 60एक्‍ला, : 0704ग54770फ 40७ ४0%) 

राष्ट्र संघ के अनुभवों ने संयुक्त राष्ट्र के निर्माताओं के मस्तिष्क में यह धारणा उत्पन्न 
करा दी थी कि समूचे विश्व समुदाय के अन्दर एक पाँच महाशेक्तियों का भी समुदाय विद्यमान 
है, जिनकी मिश्रता एवं एकमत पर ही विश्व की शान्ति एवं सुरक्षा कायम रह सकती है । फलत 
डम्बारटन ओक्स सम्मेलन में इस तथ्य पर अत्यधिक बल दिया गया था कि एक ऐसे कार्यपालक 
अंग की स्थापना की जायें, जिसकी सदस्यता सीमित हो, जिनमें पाँच बड़े राष्ट्रों को प्राथमिकता 
हो, जो विश्व में शान्ति एवं सुरक्षा की रक्षा के हेतु पुलिस दायित्व से सम्पन्न हो, जो अन्तर्राष्ट्रीय 
समुदाय के लिए एक सजग प्रहरी का कार्यभार ग्रहण कर सके, जिसका सत्र कभी समाप्त न हो ', 
और जो शान्ति के लिए संकट सिद्ध होने वाले, शान्ति भंग अथवा आक्रामक कृत्यों की विद्यमानता 
पर,शीघ्र निर्णय लेकर उनके निराकरण के लिए तुरन्त एवं प्रभावी कार्यवाही करने में पूर्णतः 

क्षम हो । 

इसीलिए संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्माताओं ने विश्व संस्था की सम्पूर्ण शक्ति सुरक्षा परिपद्‌ 
में निहित कर दी है। सुरक्षा परिषद्‌ को अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति एवं सुरक्षा का पहरेदार माना जाता 
है । महासभा की अपेक्षा सुरक्षा परिषद्‌ बहुत ही छोटा सदन है परन्तु उसकी शक्ति महासभा की 
अपेक्षा बहुत व्यापक है। यदि महासभा मानवता की सर्वोच्च राजनीतिक शक्ति का प्रतिनिधित्व 
करती है तो सुरक्षा परिषद्‌ विश्व की सर्वोच्च शक्ति का प्रतिनिधि करती है। राजनीतिक 
विषयों में सुरक्षा परिषद्‌ संयुक्त राष्ट्र का कार्यपालकीय अंग है । पामर कौर पक्रिन्स ने इसे संयुक्त 
राष्ट्र की कु.जी कहा है; ए. एच. डाक्टर ने इसे संघ की प्रवर्तत भूजा; तथा डेविड फुशमेन मे इसे 
दुनिया का पुलिसमैत कहा है । सुरक्षा परिषद्‌ संयुक्त राष्ट्र संघ का हृदय है । संकट का समय 
हो या शान्ति का, संयुक्त राष्ट्र के दूसरे अंग काये कर रहे हों या न कर रहे हों,' वर्ष का कोई 
समय हो या कैसा ही मौसम हो सुरक्षा परिषद्‌ अपना काय करती ही रहती है । 

संगठन--चार्टर करे 5वें अध्याय में सरक्षा परिषद्‌ के संगठन सम्बन्धी नियम दिये गये हैं । 
इसके अनुसार परिषद्‌ में मूलतः पाँच स्थायी और छः अस्यायी--कुल ग्यारह सदस्य होते ये । 
परन्तु सितम्बर !965 में घार्टर के संशोधन द्वारा अस्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाकर दस' कर दी 
गयी । ऐसा इसीलिए किया गया कि सन्‌ 945 ई. के पश्चात्‌ संघ के सदस्यों की संख्या दुगनी से भी 
अधिक हो गयी और छोटे-छोटे सदस्य राज्य सुरक्षा परिषद्‌ में अधिक स्थान की माँग करने लगे । 
तदनुसार महासभा ने निर्णय लिया कि 0 अस्थायी सदस्यों में से 5 एशियाई-अफ्रीकी राज्यों में 
से, । पूर्वी यूरोप में से, 2 दक्षिणी अमरीका व शेष 2 पश्चिमी यूरोप व अन्य राज्यों में से होने , 
चाहिए । इस प्रकार सुरक्षा परिषद्‌ की कुल सदस्य संख्या !5 हो गयी । चीन, फ्रांस, सोवियत 
संघ, ग्रेट ब्रिटेन तथा संयुक्त राज्य अमरीका इसके स्थायी सदस्य हैं। जब तक सुरक्षा पंरिपद्‌ 
का अस्तित्व रहेगा इनकी सदस्यता भी बनी रहेगी । अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन महासभा 
अपने दी-तिहाई बहुमत से दो वर्ष के लिए करती है । सदस्यों क्रा निर्वाचन करते समय महासभा 
संगठन के उद्देश्यों, अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति एवं सुरक्षा वे सम्बन्ध में संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों के योग- 
दान का तथा भौगोलिक क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व देने की आवश्यकता का ध्यान रखेगी । जिस देश ' 
का कायकाल समाप्त हो जाता है, उसे उसी साल पुनः उम्मीदवार होने का अधिकार प्राप्त नहीं 
होता । अस्थायी सदस्यों के प्रथम निर्वाचन में तीन सदस्य एक वर्ष के कार्यकाल के लिए चने गये 
ये। 4 नवम्बर, 970 को भारत सहित 29 ग्रुटनिरपेक्ष 'देशों ने सुरक्षा परिषद्‌ की संख्या 
बढ़ाने हेतु, एक प्रस्ताव महासभा में पेश क्रिया । इस प्रस्ताव में माँग की गयी कि परिषद्‌ के 
सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 2] कर दी जाय । ग्रुटनिरपेक्ष देशों का तक था कि इससे तीसरी दुनिया 
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के देशों को परिषद्‌ में समुचित प्रतिनिधित्व मिल सकेगा । अमरीका और सोविण्त संघ का मत 
था किः इससे सुरक्षा परिषद्‌ की कुशलता नकारात्मक रूप से प्रभावित होगी । 

इस प्रकार हम देखते हैं कि महासभा के विपरीत संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिपद्‌ की 
सदस्यता सीमित कर दी गयी है ! आजकल इनकी सदस्य संख्या 5 है जिनमें से 5 स्थायी सदस्य 
हैं एवं दूसरे 70 अस्थायी सदस्य हैं । सन्‌ 7945 में ही इन पाँच स्थायी सदस्यों का नामोल्लेख 
कर दिया गया था क्योंकि उस समय यही उपधारणा की गयी थी कि द्वितीय घिए्व युद्ध 
के पश्चात्‌ इन पाँच राष्ट्रों के अतिरिक्त और कोई महान शक्ति विद्यमान नहीं थी; जो विए्व 
में शान्ति एवं सुरक्षा कायम रखने में सक्षम प्रतीत हो । वास्तव में यह उस समय का एक राज- 
नीतिक निर्णय था तथा इन पाँच स्थायी सदस्यों के नामोल्लेख ने गतिशीलता की जगह स्थायित्व 
के तत्वों का समावेश करने का प्रयास किया था । चार्टर के अंगीकार करने के पश्चात्‌ कम से कम 
25 वर्षों तक स्थायी सदस्यों की सूची परिदृढ़ रही और उक्त सूची में कोई परिवतंन नहीं दीख 
पद किन्तु साम्यवादी चीन के प्रवेश के बाद यह प्रमाणित हो गया कि चार्टर विधि स्थिर नही 
गतिशील है । विश्व की महान शक्तियों की सूची भी परिवतंनणील है । सन्‌ !945 ई. में तथा- 
कथित पाँच बडे' स्थायी सदस्य राज्यों में चीमी गणराज्य को भी रखा गया था किन्तु सन्‌ 
97] ई. में उसे स्थायी सदस्यों की सूची से निष्कासित कर साम्यवादी चीन को स्थायी सदस्य 
बनाया गया । इस परिवर्तन से यह स्पष्ट हो जाता है कि संयुक्त राष्ट्र के संस्थापकों द्वारा “विनि- 
दिष्ट स्थायी सदस्यों की सूची” तकहीन थी । 

परिषद्‌ की कार्यप्रणाली--सुरक्षा परिपद्‌ में प्रत्येक सदस्य राष्ट्र के सिर्फ एक-एक प्रति- 
मिधि रहते हैं अत: इस परिषद्‌ की बैठक में अधिक से अधिक पन्द्रह सदस्य उपस्थित होते हैं 
जिससे गस्भीर विषयों पर विचार-विमर्श करने और निर्णय देने में सुधिधा होती है। सुरक्षा 
परिषद्‌ के प्रत्येक सदस्य राज्य का एक-एक प्रतिमिधि संघ के मुख्य कार्यालय में बना रहता है। 
प्रक्रिया सम्बन्धी मामलों (?९०८९७१ण४| प्रा4/०:४) में निर्णय के लिए 9 मतों की आवश्यकता 
होती है । प्रक्रिया सम्बन्धी विषयों का आशय ऐसे मामलों से है जिनमें सुरक्षा परिषद्‌ की बैठक के 


समय या स्थान का निर्णय करना, इसके सहायक अंगों की स्थापना, कार्य॑त्राही चलाने के नियम 
और सदस्यों को बैठक में सम्मिलित होने के लिए निमन्त्रित करना आदि से है परन्तु अन्य सभी 


महत्वपूर्ण मामलों ($प्र/शधा।५6 78079) में निर्णय के लिए 9 स्वीकारात्मक मतों के साथ 
यह भी आवश्यक है कि पाँचों स्थायी सदस्य भी उस निर्णय से सहमत हों । इस प्रकार प्रत्येक 
स्थायी सदस्य को सभी महत्वपूर्ण विषयों में निषेधाधिकार (५०४०) प्राप्त है । परन्तु साथ ही यह 
भी नियम है कि झगड़े से सम्बन्धित दल मतदान नही करता । यदि कभी सुरक्षा परिषद्‌ में ऐसे 
विषय पर विचार होता है, जिससे संयुक्त राष्ट्र के किसी ऐसे सदस्य राज्य के विशेष हित्तों पर 
प्रभाव पड़ता हो, जो सुरक्षा परिषद का सदस्य न हो तब वह राज्य परिषद्‌ की कार्यवाही में भाग 
ले सकता है, परन्तु उसे मतदान सें भाग लेने का अधिकार नहीं होता ।. ट 
कार्ये एवं क्षेत्राधिकार--भ्रमुख रूप से-विश्व शान्ति एवं सुरक्षा उसका कार्यक्षेत्र है।' 

सुरक्षा परिषद्‌ के क्षेत्राधिकार में आने वाले बहुत-से संगठनात्मक विषयों मे उसे कानूनी रूप से 
बाध्यकारी अधिकार प्राप्त हैं। नये राष्ट्रों को संयुक्त राप्ट्र को सदस्यता प्रदान करना, महासचिव 
का चयन, धन्‍्तर्राष्ट्रीय न्‍्यायालय के न्यायाधीशों की नियुवित आदि सभी ऐसे कार्य जो वह महा- 
सभा से मिलकर करती है वाध्यकारी प्रभाव रखते हैं । सुरक्षा परिषद्‌ अपने आन्तरिक मामलों 
का स्वयं निर्णय करती है यद्यपि महासभा उनके सम्बन्ध में चर्चा एवं सिफारिण कह सकती है। 
जहाँ तक शान्ति एवं सुरक्षा सम्बन्धी निर्णयों को लागू करने का प्रश्न है, केवल सुरक्षा परिपद्‌ 
ही शान्ति भंग करने वाले के विरुद्ध कठोर कार्यवाही कर सकती है | यदि सुरक्षा परिषद्‌ यह 


छा 


कर 
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निर्णय करती है कि किसी परिस्थिति से विश्व-शान्ति एवं सुरक्षा को खतरा उत्पन्न ही गया है या 
शान्ति भृंग हो रही है एवं यदि किसी राष्ट्र ने दूसरे राष्ट्र पर आक्रमण कर दिया है तो उसे 
कूटनीतिक, आधिक एवं सेनिक कार्यवाही का आदेश फरने का अधिकार है एवं सदस्य राष्ट्र चार्टेर 
की इच्छानुसार उक्त निर्णय को 'मानने एवं लागू करने को बाध्य हुँ । 

नये सदस्यों को सदस्ः्ठा प्रदान करने के क्षेत्र में सुरक्षा परिषद्‌ को महासभा-की अपेक्षा 


अधिक निर्णयात्मक अधिकार थाप्त हैं । सदस्यता प्राप्त करते के लिए किसी भी देश को सथुकत 


राष्ट्र के महासद्धिव के पास आवेदन प्रस्तुत करमा पड़ता है जिसे वह सुरक्षा परिषद्‌ के विचार हेतु 
भेज देता है | सुरक्षा परिषद्‌ सदस्यता प्रदान करने से सम्बन्धित अपनी समिति फी राय पर स्वये 
उक्त देश की सदस्यता की पात्रता पर विचार करती है जिसमें वह बहुत ही विशिष्ट परिस्थितियों 
में सत्तुष्ट होकर महासभा के पास अपनी तिफास्थशि भेज देती है | सुरक्षा की उक्त सिफारिश 
उसके सभी स्थायी सदस्यों की सहमति पर ही आधारित है । । 
संयुक्त राष्ट्र का महासचिव सुरक्षा परिषद्‌ की सिफारिश पर ही सहासना द्वारा नियुक्त 
किया जाता है। स्थायी सदस्यों की सहमति के आधार पर सरक्षा परिषद्‌ एवं अन्त में महासभा 
अपने निर्णय ले सकती है द्वितीय महासचिव डॉग हेमरशोल्ड के निधन के उपरान्त महासचिव 
के लिए स्थायी सदस्यों की सहमति प्राप्त करना एक सकट का विषय बन गया था । 
« सुरक्षा परिपंद्‌ का उद्देश्य शान्ति की स्थापना माना जाता है| सुरक्षा परिषद्‌ पहले तो 


विवाद को प्रस्तावों द्वारा समाप्त करना चाहती है, उसके बाद आधिक प्रतिबन्ध लगाते पर विज्ञार , 


करती है और अन्त में सैनिक कार्यवाही की शक्ति एवं अधिकार का प्रयोग कर सकतो है। 
नाटेर में संयुक्त राष्ट्र की सेना का कहीं उल्लेख नहीं है। सुरक्षा परिषद के पास यह अधिकार 
अवश्य है कि वह सठस्य राष्ट्रों 'से किसी भी समय उसे सेनाएं उर्पलब्ध कराने को कृह सकती 
है, जिसे वह निर्धारित उद्देश्य के लिए उपयोग करने का आदेश भी कर सकती है। 'चाटेर ने 
सुरक्षा परिषद्‌ को अधिकृत किया है कि वह शान्ति की स्थापना के लिए जल, थल तथा नम सेना 


'का यथा-उचित प्रयोग कर सके ॥ | 


सुरक्षा परिषद्‌ की सिफारिश पर ही कोई-राष्ट्र, जिसके खिलाफ अनुशाप्तन की कार्यवाही 
की गयी हो; सदस्यता के, अधिकार से अनिश्चित कान के लिए चंचित किया जा सकता है। 
परिषद्‌ को पुनः सदस्यता प्राप्त करा देने का भी अधिकार है । सुरक्षा परिपद्‌ के भिर्णय पर ही 
ऐसा राज्य जिसने सयुक्त राष्ट्र संघ की लगातार अवहेलना की हो सदस्यता से भिकाला जा 
सकता है । हे है * ५ । हि ३2 

मयुवत राष्ट्र वे. चाटुर मे परिवर्तत अनुच्छेद 709 के अनुसार महासभा के दो-तिहाई 
सदस्यों के मत के अत्तिरिकत सुरक्षा परिषद्‌ के स्थायी सदस्यों के समर्थन पर ही हो सकता है । 

परिषद्‌ के चार तरोके--अन्तर्राष्ट्रीय विवादों को निपटाने दे लिए सुरक्षा परिषद्‌ 
निम्तलिखित चार प्रदार के त्तरीके अपना सकती है 


करी (।) सर्वप्रथम, सम्बन्धित राष्ट्रों को आपसी वार्ता व पत्र-व्यवहार के लिए प्रेश्ति 
करता हु । 


मु 2] द्वितोय, पंचो, मध्यस्थों और अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालयों द्वारा निर्णय का सुझाव 
रखता हूं । 


(3) तीसरे 5 प्रभावी उपाय के रूप में दोपी राष्ट्र के विरद्ध आशिक प्रतिवन्ध की जाज्ञा 
दे सकती है । 


(4) आवश्यवता पड़ने पर अन्तिम उपाय के हूप में सैमिक कार्यवाही कर सकती है। 


संयुक्त राष्ट्र संघ के पास अपनी सेना नहीं है, पर सैनिक कार्यवाही के लिए उसे सदस्य राष्टीं 
की सेनाएं प्राप्त होतो हैं । 





॥।॒ 


पक 
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सुरक्षा परिषद्‌ सम्बन्धित राष्ट्रों से अपने विवादों को शान्तिपूर्ण माध्यम से सुलझाने का 
आग्रह कर सकती है । परिपद्‌ प्रत्येक ऐसी परिस्थिति की जाँच भी कर सकती है जब उसे स्थिति 
के विगड़ने का आभास होने लगे । सुरक्षा परिषद्‌ को संयुक्त राष्ट्र का पुलिस स्टेशन कहा जा 
सकता है। घह सदस्य राष्ट्रों से अपराधी राष्ट्र के विरुद्ध सैनिक कार्यवाही के अतिरिक्त सभी 
उपाय करने का आग्रह कर सकती है। यदि किसी राष्ट्र ने सुरक्षा परिषद्‌ के शान्तिपृर्ण समाधान 
की अवज्ञा कर दी हो तो वह सभी सदस्यों से इस बात का अनुरोध कर सकती है कि वे अपराधी 
राष्ट्र से अपने आधिक सम्बन्ध पूर्ण या आंशिक रूप से समाप्त कर लें। सदस्य राष्ट्रों से यह 
भी .कहा जा सकता है कि उक्त राष्ट्र. से हर तरह के कूटनीतिक सम्बन्ध समाप्त कर लिये जायें 
एवं सभी सदस्य राष्ट्र उससे सब तरह के रेल, समुद्र, वायु, पोस्ट, रेडियो, टेलीफोन एवं संचार 
के अन्य सम्बन्ध समाप्त कर लें। सबसे बड़ी समस्या यह है कि सुरक्षा परिषद्‌ के अधिकार में 
ऐसे कोई साधन नहीं हैं जिनका वह अपराधी राष्ट्र वेः विरुद्ध प्रत्यक्ष उपयोग कर सके । अधिकतर 
सम्भावना यह रहती है कि सदस्य राष्ट्र सुरक्षा परिषद्‌ के द्वारा दी गयी सलाह पर कायंवाहो 
न फरें क्योंकि सुरक्षा परिषद के उक्त आदेश भी बाध्यकारी महीं होते । यदि कभी दुर्भाग्यवश 
' अपराधी राष्ट्र का समर्थन कोई महाशवित प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कर रही है तो सुरक्षा परि- 
पद की सब कार्यधाही उपदेश मात्र रह जायेगी । 

यदि सुरक्षा परिषद को यह विश्वास द्ों जाय कि.शान्ति भंग करने वाले राष्ट्र के विरुद्ध 
किये गये असैनिक उपाय भपर्याप्त हैं, तो वह तुरन्त जल, थल तथा नभ सेना द्वारा कार्यवाही 


कर सकती है | इस तरह की कार्यवाही पूर्ण सेनिक दबाव का रूप भी ग्रहण कर सकती है । इसमें 


कोई सन्देह नहीं कि सुरक्षा परिषद का संगठन ऐसा किया गया है कि यदि उसके सभी स्थायी 
सदस्य एकमत होकर कार्य करें तो विश्व में शान्ति भंग होने का भय हमेशा के लिए समाप्त हो 
जाय । महाशक्तियों के बीच विचारधाराओं फा अन्तर है और उनके राष्ट्रीय हित आपस मे इतने 
अधिक टकराते हैं कि सुरक्षा परिषद को जो भी सैनिक शक्तियाँ उपलब्ध हैं उनका यथार्थ उपयोग 
सम्भव ही नहीं है । 

परिषद्‌ फी सैनिक स्टाफ सम्िति--सुरक्षा परिषद सशस्त्र सेनाओं को _उपयोग में लाने 
की योजनाएँ एक सैनिक स्टाफ समिति (गाए 8 (०7०706०) की सलाह से बनायेगी। 
यह सैनिक स्टाफ समिति सुरक्षा परिषद को .निम्न विषयों में सहायता और परामर्श देगी-- 
अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा को बनाये रखने की सैनिक आवश्यकताएँ, इस समिति के अधीन 
सेनाओं का प्रयोग और कमान, शस्त्रों का नियन्त्रण एवं सम्भावित निशस्त्रीकरण । इस समिति 
के सदस्य सुरक्षा' परिषद के स्थायी सदस्यों के सैनिक स्टाफों के अध्यक्ष या उनके प्रतिनिधि 
होंगे । सुरक्षा परियद को उपयोग के लिए दी गयी सशस्त्र सेनाओं का सामरिक सचालन सँतिक 
ध्टांफ समिति के हाथ में होगा और यह परिषद के अधीन होगी । 

: सुरक्षा परिषद में मतदान की प्रणाली तथा वीटो--चार्टर की धारा 27 में सुरक्षा परिः 
पद में मतदान की प्रक्रिया का वर्णन है। इसके अनुसार प्रक्रिया सम्बन्धी विपय में परिषद के 
निर्णय 9 सदस्यों के स्वीकारात्मक मत से किये जायेंगे । प्रक्रिया सम्बन्धी विषयों का आशय ऐसे 
मासलों से है जिनमें सुरक्षा परिषद की बैठक के समय या स्थान का मिर्णय करना, इसके सहाय 
अंगों की स्थापना, कार्यवाही चलाने के नियम और सदस्यों को बैठक में सम्मिलित होने के लिए 
निमन्त्रित करना आदि हों । इसके अतिरिक्त, सब विपय महत्वपूर्ण या सारवान ( 870507॥70) 
समझ्े जाते हैं। ऐसे विषयों के निर्णयों के लिए 9 सदस्यों के स्वीकारात्मक वोट के साथ 5 
स्थायी सदस्यों क्रे स्वीकारात्मक वोट भी होने चाहिए। इस व्यवस्था के अनुसार यदि * स्थायी 
सदस्यों में हे कोई एक भी किसी महत्वपूर्ण निर्णय के विपक्ष में वोट दे देता है तो वह विषय 


४ 
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अस्वीकृत समझा जायेगा। इस प्रकार प्रत्येक स्थायी सदस्य को निषेधाधिकार (५४४०) 
3, 2 का तात्पये यह, है कि प्रक्रिया सम्बन्धी विषयों को छोड़कर अन्य सभी विषयों में 
सिर्णय के लिए पाँचों स्थायी सदस्यों की सर्वंसम्मति अनिवाये है। यदि कोई भी स्थायी सदस्य 
इन विपयों में निर्णय लेने के समय अपना नकारात्मक मत प्रदाम करता है, तो सुरक्षा परिषद उन 
विपयों पर कोई निर्णय नही ले सकती । इस प्रकार स्थायी सदस्यों में से किसी भी एक का 
नकारात्मक मत घुरक्षा परिषद को निर्णय लेने से रोक सकता है । सुरक्षा परिपद के स्थायी 
सदस्यों की इस शक्ति को निषेघाधिकार की शवित कहते हैं। इस प्रकार तथाकथित “पाँच बड़ों 
में से कोई भी सदस्य दूसरे राज्यों के सम्बन्ध में निर्णय लेने एवं उनके विरुद्ध विधि लागू करने 
में सक्षम हो सकता है, किन्तु स्वय विधि के ऊपर है । ! 

निरषेधाष्टिकार की पृष्ठभूमि--द्वितोय विश्वन्युद्ध के दौरान यास्टा शिखर सम्मेलन में 
अमरीकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने सबसे पहले निर्षघाधिकार का भ्रस्तांव रखा था। स्टालिन तथा 
चचिल ते हस प्रस्ताव कया समर्थन किया था। बाद में सेनफ्रांसिस्को सम्मेलन में भी मतदान 
प्रक्रित पर विचार-विमर्श के क्रम में चारो महाशक्त्तियाँ इस पर एकसत्त रही । निरषेधांधिकार 
का आधार यह विचार था कि उत्तरदायित्व तथा अधिकार परस्पर सम्बन्धित होने चाहिए । 
सेनफ्रांसिस्को सम्मेलन के तीसरे आयोग के अधिशासी अधिकारी ग्रेसन त्रिके के अनुसार नियेधा- 
घधिकार दो मूलभूत धारणाओं पर आधारित है। इनमें से प्रथम घारणा यह थीं कि किसी भी 
सशस्त्र कार्यवाही में उसका भार प्रधानतः महाशक्तियों को वहन करना पड़ेगा। परिणामस्वरूप 
परिषद के इन सदस्यों से यह आशा करना अव्यावह्मरिक होगा कि वे अपनी सेचाओं को उन 
कार्यंवाहियों के लिए प्रदान करेंगे जिनके कि विरोध मे वे हैं। दूसरी धारणा यह थी कि संघ 
को अपनी शक्ति के लिए महाशक्तियों के आवश्यक सहयोग पर निर्भर रहना चाहिए। यदि वह 
सहयोग अपर्याप्त रहता है, तब सशस्त्र सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्थाएँ भी अवश्य ही असफल हो 
जायेंगी ।! 

निर्ंषेधाधिकार का प्रयोग--सोवियत रूस ने 6 फरवरी, 7946 को पहली वार 
निषेधघाधिकार का प्रमोग किया | लेवनान तथा सीरिया ने अपने देशों से ब्रिटिश एवं फ्रांसीसी 
सेना हटाये जाने पा आग्रह किया था। अमरीका का प्रस्ताव था कि सेनाएँ शीघ्र न हटायी 
जाये । हूस चाहता था कि सेनाएँ तुरन्त हटा ली जायें। इसलिए रूस ने अमरीकी प्रस्ताव को 
वीटा द्वारा समाप्त कर दिया । जनवरी [958 तक करीब 20 विभिन्‍न विषयों पर रूस ने 48 
बार वीटो का प्रयोग किया । अग्रस्त [947 में फ्रांस ने हिन्देशिया के प्रश्त-के अध्ययन के लिए 
आयोग की नियुक्ति के प्रस्ताव के विरुद्ध वीटो का प्रयोग किया। दिसम्बर 97 में छस ने 2 
बार वीटो का प्रयोग भारत-पाक युद्ध मे अमरीका के भारत बिरोधी प्रस्ताव को रद्द करने के 
लिए किया था। अगस्त 975 तक 5 बड़े राष्ट्रों ने वीटो का 39 बार प्रयोग किया था । 
हाल ही में सोवियत संघ ने सुरक्षा परिषद के उस प्रस्ताव पर 'वीटो' का प्रयोग किया जिसमे 
क्षफगा तिस्तान से रूसी सेनाएँ हटाने की माँग की गयी थी । दूसरी भोर अमरीका ने फिलिस्तीन 
से सम्बन्धित उस प्रस्ताव पर वीठो का प्रयोग किया जिममे फिलीस्तीन के लिए “राष्ट्रीय स्वतन्त्रता 
भोर सम्प्रभुता के अधिकार की पुष्टि' की गयी थी । सुरक्षा परियद की प्रथम बैठक की 40वीं 
वर्षगाँठ पर अमरीका ने एक प्रस्ताव के खिलाफ वीटो का प्रयोग किया, जिसमें दक्षिणी लेबनान 
में इजराइली सेनाओं को हटाने की माँग की गयी थी । विगत 40 वर्षों में अमरीका ने 44 बार 


१ ए्वीपणल बाते एलाट3, काहियब्रागादां एटैवा०॥5 (86०07 ००।०7). 9. 420, 


दर बन 


70 | अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति 


वीटो का उपयोग किया है। सोषियत संघ ने 6 बार वीटो का उपयोग किया है ।! सुरक्षा 
परिषद में इतने कम समय में इतनी अधिक वार वीटो के प्रणोग से विश्व में निराशा का वाता- 
वरण तैयार होता स्वाभाविक था । 
क्‍या दीटो के बार-बार प्रयोग के लिए सोवियत रूस को दोषी ठहराना तकंसंगत् है? यह 
सच है कि अब तक सोवियत संघ ने ही सबसे अधिक बार वीटो का प्रयोग किया परन्तु इसके 
साथ सोवियत रूस की कठिनाइयों को भी समझने का प्रयत्व करता चाहिए। सोवियत संघ 
किसी भी दशा में अपनी वीटो शक्ति के द्वारा संयुक्त राष्ट्र को पंग्ु महीं बचाना चाहता था क्योकि 
इसकी स्थापना में उसकी प्रमुख भूमिका थी । पश्चिमी राष्ट्रों मे यदि प्रारम्भ से ही रूस को 
विश्वास में लेकर कार्य करना प्रारम्भ किया होता ती रूस के वीटो के “कारण महत्वपूर्ण प्रश्न 
अनिर्णीत नहीं रह जाते । सयुक्त राष्ट्र के निर्माताओं की यह इच्छा कभी नहीं थी कि इस संगठन 
को पश्चिमी राष्ट्रों के हित्त-साधन का एक माध्यम समझ लिया जायेण । अमरीका ने संयुक्त राष्ट्र 
. प्र अपना अधिकार यह कह फर बनाये रखने का प्रयास किया है कि वह संयुक्त राष्ट्र के अधि- 
कांश ध्यय का भार बहन करता है। कुछ आलोचकों का मत है कि अमरीका तथा उनके मित्र- 
राष्ट्र अपना आर्थिक, राजनीतिक तथा सैनिक प्रभाव बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र का खुल कर 
प्रयोग करने लगे । इसलिए सोधियत संघ को बार-बार वीटो का प्रणोग करना पड़ा । वस्तुत्तः 
सुरक्षा परिपद मे वीटो का प्रयोग शीत-युद्ध का दुसरा रूप है । 
नेषेशधिकार का परिणास --निर्षेघाधिकार के कारण अनेक महत्वपूर्ण समस्याओं का निर्णय 
दु्लंभ हो गया। रूस के समर्थक राष्ट्रों को अमरीका के विरोध के कारण एवं अमरीकी समर्थक 
>अष्ट्रों को रूख के कारण बहुत दिमों तक संघ को सदस्यता घही मिलो । ब्रिटेस एवं फ्रांस ने वीये 


का सहारा लेकर सन्‌ 956 में अध्य-पूर्व की शांन्ति.एवं- चुरक्षा को भंग किया । 
निषेधाधिकार के अधिक प्रयोग से सुरक्षा परिषद का प्रभाव घटने लगा। सुरक्षा परिषद 


की निर्बलता के कारण महासभा का प्रभाव बढ़ने लगा । निर्षेघाधिकार के प्रभाव को कम करने 
के लिए अन्तरिम समिति कौर शान्ति के लिए एकता प्रस्ताव पारित करने पड़े । वीटो के कारण 
संयुक्त राष्ट्र के महासचित् की नियुक्ति में भी बहुत बाधाएं, उत्पन्न हुईं । 

दोहरा निषेघाशिकार--संयुकत राष्ट्र चार्टर प्रक्रिया सम्बन्धी तथा महत्वपुर्ण विषयों' 
में भेद तो करता है परन्तु उसकी स्पष्ट व्यवस्था नहीं करता | प्रक्रिया सम्बन्धी मामले के अति- 
रिक्त किसी भी विषय में निर्णय के समय महाशक्तियों. (स्थायी सदस्यो) में से कोई भी नकारा- 
त्मक भत प्रदाव कर सकता है और इस प्रकार परिषद को निर्णय लेने से रोक सकता है। यह 
शवित पहली वीटो की शक्ति (0092 ० घवा5। ५९४०) कहलाती है। दूसरे वीटो का प्रश्त उस 
समय उठता है जबकि सुरक्षा परिषद को यह तय करना होता है कि कोई विपय प्रक्तिया सम्बन्धी 
(९०८००००)) है या नही ? चूँऊि यह प्रश्न कि कोई विषय प्रक्रिया सम्बन्धी है अथवा नहीं, एक 
कार्य विधिक प्रश्व 'नहीं है अत: इम १र निर्णय लेते वक्‍त 9 सदस्यों का मत अनिवार्य है, जिनमें 
5 स्थायी सदस्यों के मत भी सम्मिलित होते हैं। इस प्रश्त के निर्धारण में स्थायी सदस्य दूसरे 
वीटो (5९००००४ ५८४०) का प्रयोग कर सकते हैं ।* सक्षेप मे, इन प्रावधानों के कारण ऐसा कहा 
जाता है कि दोहरी धीटो की शक्ति के कारण महाशक्तियों को ऐसी शक्ति प्राप्त हो जाती है, 

' जिसके द्वारा वे सुरक्षा परिषद की किसी भी कार्यवाही को रह करवा सकती है ! 


+ राजस्थान पत्रिका, 49 जनवरी, 986, पृ० 42 


4. 0) ९४८६० 7747४+56 छद्यएणुंघढत 0 46०ंतंगड़ जीरा 07 प्रण0 ६ प्राथ/धए 8 07/0080079, () 860070 
एड0 एशा 95० छष्यएइ९त 99 छांड गए० १0 ॥ण 9700९009). 7फ्रां5 8 (0फ7 88 00008 ए४/0--/476 
ए९ढ(४6 07 (४९ ए200 ?! --040ी।८: 


संयुक्त राष्ट्र संघ : संगठन एवं कार्यप्रणाली | 7! 


,.. निषेधाधिकार के विपक्ष में तक॑ : आलोचना--अनेक आलोचकों के अनुसार सुरक्षों परिषद 


अपने सामूहिक सुरक्षा के कार्य में असफल हो गयी है और इस असफलता का प्रधान कारण महा- 


शक्तियों का निषेधाधिकार है। पामर तथा पकिन्स के अनुसार, 'किसी भी बात ने संयुक्त राष्ट्र 
में लोक विश्वास को कम करने में उतना योग नहीं दिया है, जितना कि घुरक्षा परिषद में वीटो के 
बार-बार उपयोग अथवा दुरुपप्रोग ने !” डब्ल्यू. आरनोल्‍क फास्टर के अनुसार, वीटो का भय 
सम्पूर्ण व्यवस्था पर छाया हुआ है। ऐसी व्यवस्था के रक्त में ही पक्षाघात है। यह उस कार के 
समान है जिसका स्टार्टर किसी भी समय उसकी यन्त्र-ब्यवस्था में गड़बड़ करके उसके इंजिन को 
रोक सकता है | वीटो की निम्नलिखित त्कों के आधार पर आलोचना की जाती है 

() वीटो की व्यवस्था के कारण,सुरक्षा परिषद में बड़े राष्ट्रों का आधिपत्य जम गया 
है और बहुमत का कोई महत्व नहीं रह गया है। केल्सन मे लिखा है कि वीटो के द्वारा संयुक्त 
राष्ट्र संघ में पाँच स्थायी सदस्यों को निषेधाधिकार प्राप्त हो गया है और इस प्रकार अन्‍य 
सदस्यों पर उनकी कानुनी प्रभुता स्थापित हो गयी है। चार्टर के द्वारा सब सदस्यों सदस्यों को समान 
पाता गया कै पट बी न लक कोश म गया है पर वीटो की व्यवस्था इस सिद्धान्त का उल्लंघन करती है । | 


(2) वीटो के प्रयोग से सुरक्षा परिषद का कोई भी स्थायी सदस्य किसो भी कार्यवाही 
को विफल कर सकता है और विश्व लोकमत की उपेक्षा कर सकता है । 
(3) वीटो मूहाशक्तियों की निरंकृशता और स्वच्छन्दता का परिणाम है। इसे महा- 


शक्तियों ने लपनी शक्ति के 'बल पर अन्य सदस्यों पर लाद दिया है क्योंकि कोई भी महाशक्ति 


वीटो की भनुपस्थिति में संघ का सदस्य बनने के लिए तैयार नहीं थी। वीटो डी तुलना ऐसी 
शादी से की गयी है जो बन्दुक के बल पर की गयी है । - 

(4) महाशक्तियों ने थीटों का दुरुपयोग किया है। वीटो के कारण सुरक्षा परिपद शान्धि 
और सुरक्षा की व्यवस्था के अपने उत्तरदायित्व को पूरा करने में असमर्थ हो गयी । त्रिग्वे लो 
के शब्दों में 'वीटो के कारण सयुक्त राष्ट्र भपुसक है। यह महाशक्तियों के संघ द्वारा पक्षाघात- 


: ग्रस्त कर दिया गया है । 


(5) वीटो के प्रयोग ने सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था को नष्ट कर दिया है। अब राष्ट्र 
अपनी सुरक्षा के लिए नाटो. सीटो, सेण्टो जैसे प्रादेशिक सुरक्षा संगठनों की रचना करने लगे 
हैं। सन्‌ [946 में फिलीपाइन्स के प्रतिनिधि ने तो यहाँ तक कहा कि 'वीटो एक फ्रेन्वेन्सटीन 
देत्य है”'“वह संयुक्त यप्ट्र सघ में सभी व्यावहारिक कार्यवाहियों फो रोक देता है" "*॥7 

'.. निषधाधिकार के पक्ष में तक : अनिवार्यत्ा--सुरक्षा परिषद से वीटो की व्यवस्था को 
हटा देने से समस्या का समाधान नहीं हो सकता। सोवियत संघ को सथुक्त राष्ट्र संघ का एक 
प्रभावशाली सदस्य बनाये रखने के लिए यह व्यवस्था आवश्यक थी। वीटो की व्यवस्था न 
होने पर अमरीका और ब्रिटेन जिन्हें विश्व के राष्ट्रो का बहुमत प्राप्त था, रूस और उसके 


सहयोगी राष्ट्रों को हर मौके पर पराजित कर सकते थे। इस हालत में सयुक्त राष्ट्र सघ 


पश्चिमी गुट के हाथों में एक कठपुतली बन जाता और सावियत सघ का उसमें शामिल होना 
व्यर्थ होता । बीटो की व्यवस्था ने रूस को सयुक्त राष्ट्र संघ में उतना 'ही प्रभावकारी बना 
दिया जितना प्रभ्नावकारी अमरीका और ब्रिटेन का बहुमत था। ए. ई. स्टीवेन्सन ने कहा है कि, 
स्वयं चीटो हमारी कठिनाइयों का आधारभूत कारण नहीं है । यह रूस के लोगों के साथ दुर्भाग्य- 


पूर्ण एवं दीघ॑ स्थित त्रिभेदों का प्रतिविम्ब मात्र ही है । सक्षेप में, वीटो के पक्ष में अग्नलिखित 
तक दिये जाते हैं 


| 


? एस. लेरी लियोनार्ड, इष्टरनेशनल आगंनाइजेन, पृ. 206 से उदधुत । 
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() संयुक्त राष्ट्र संघ की सफलता के लिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि शान्ति सुरक्षा 
की स्थापना के लिए महाशक्तियों के बीच पारस्परिक सहयोग हो । महाशक्तियों के सहयोग के 
बिना सामुहिक व्यवस्था सम्भव नहीं है । राष्ट्र संघ की विफलता का एक कारण अमरीका और 
रूस का उससे पृथक रहना था। स्टीवेन्सन के शब्दों में, यदि पाँच बड़े राष्ट्र अपने महत्व | 
पूर्ण हितों से सम्बन्धित किसी मामले में राजी नहीं होते, तो उनमें मे किसी के विरुद्ध शक्ति का 
प्रयोग एक बड़े युद्ध को जन्म देगा ।” 

(2) धीटो की व्यवस्था ने शान्ति और सुरक्षा सम्बन्धी मामलों में बड़े राष्ट्रों का सहयोग 
निश्चित करके यह भी तय कर दिया कि सुरक्षा परिषद का जो भी निर्णय होगा वह बहुत सोच- 
,विचारकर और पूर्ण जिम्मेदारी के साथ होगा, वह ऐसा निर्णय महीं कर सकेगी जिन्हें पूरा करने 
की शक्ति उसमें न हो । चूँकि उसके पिर्णयों के. लिए 5 बड़े राष्ट्रों का सहयोग अनिवार्य है अतएव 
उन निर्णयों को कार्यान्वित करने में उन पर सामुहिक दायित्व होगा । अतः उसकी कार्यवाहियों 
की सफलता प्राय: निश्चित हुआ करेगी । , 

(3) वीटो कई बार अन्तर्राष्ट्रीय विवादों के शान्तिपृवंक हल करते में वरदान भी सिद्ध 
हुआ । ध्॑यूक्त राष्ट्र के आरम्भिफ वर्षों में यह कहा जाता था कि यदि वीटो को हटा दिया जाय तो 
अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति बनाये रखने का कार्य सुगम हो जायेगा। किन्तु यदि ऐसा होता तो इसमें 
एक गुट की प्रधानता हो जाती, वीटो ने संघ में विभिन्‍न पक्षों में सन्तुलन बनाये रखा है और 
' किसी भी गुट को अपना मनमाना कार्य करने से रोका है । उदाहरणाथ, सुरक्षा' परिषद में कश्मीर 
के प्रश्त पर जब ब्रिटिश-अमरीकन ग्रुट ने पाकिस्तान का समर्थन करना चाहा तो सोवियत संघ 
नें 958 में दो बार वीटो के प्रयोग से अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति को सेभाला । 

(4) वीटो का प्रयोग बड़ी शक्तियाँ एक-दूसरे पर अंकुश ,बनाये रखने के लिए करती हैं। 
यदि कभी बीटो को समाप्त करने का प्रयास सफल भी हुआ तो रूस निश्चित ही संयुक्त राष्ट्र 
की सदस्यता का त्याग कर देगा एवं इस बात में दो मत नहीं हो सकते कि रूस के अभाव में 
संयुक्त राष्ट्र का अस्तित्व नगण्य हो जायेगा | संयुक्त राष्ट्र को बनाये रखने के लिए घीटो की 
बुराइयों को स्वीकार करना ही साथ्थंक है। पं. जवाहरलाल नेहरू सर्दव कहा करते थे कि संयुक्त 
राष्ट्र बिल्कुल न होने से लंगड़ा संयुक्त राष्ट्र ही भच्छा है। 

(5) वीटो संयक्त राष्ट्र की समस्त कार्यवाहियों को प्रभावित नहीं करता | संयुक्त राष्ट्र 
की विशेष एजेन्सियों, अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय, न्यास परिषद, आथिक तथा सामाजिक परिषद 
एवं महासभा में वीटो की व्यवस्था नहीं है । 

(6) यदि हम वीटो रहित सुरक्षा परिषद की कल्पना करें तो हमें आभास होगा कि 
किसी बड़े अशुभ को रोकने के लिए छोटे अशुभ के रूप में वीटों एक आवश्यकता है। उदाहरण 
के लिए, यदि अमरीका अपने सभी स्थायी सदस्यों की. सहायता से एवं अपने बहुमत के प्रभाव से 
कोई ऐसा निर्णय कराने में.सफल हो जाता है जिसे सोवियत रूस स्वीकार नहीं करना चाहता 
या उक्त निर्णय -सोवियत रूस के हितों के प्रतिकूल है तो निश्चित ही सोवियत रूस अपनी हर 
सम्भव शक्ति से उस निर्णय के क्रियान्वयन को रोकने का प्रयास करेगा जिससे स्वाभाविक रूप 
से दोनों ग्रुटों, पूर्व एवं पश्चिम के मध्य बड़ा संघर्ष हो सकता है जो अन्तर्राष्ट्रीय संघर्ष का स्वरूप 
ग्रहण कर ले । ऐसी स्थिति में सुरक्षा परिषद के निर्णयी की अवहेलना होगी जिससे उसका महत्व 
बहुत घट जायेगा । उक्त अप्रिय घटनाओं से बचने के लिए यही उचित होगा कि रूस अपने 
निषंधाधिकार के द्वारा उस प्रस्ताव को ही समाप्त कर दे । 


4 फ्रेडरिक एल. शूमां, अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध से उदधृत, पु. 262-63 
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ला 
५ (2)-इर्तके अतिरिक्त शान्ति के लिए एकता भ्रस्ताव' स्वीकृत होने एवं लघु असेम्बली' 

की स्थापना से वीटो का महत्व गौण पड़ गया है । अब वीटो का अभाव मुख्य रूप से सदस्यता के 
सम्बन्ध में रह गया । विश्व-शान्ति के भम्बन्ध में अब साधारण सभा को अत्यन्त विस्तृत अधिकार 
मिल गये हैं जिससे सयक्त राष्ट्र संघ का कोई काम रुक नहीं सकता । वीटो के कायम रहते हुए 
भी महासभा द्वारा बहत-से कामों को सम्पन्न कराया जा सकता है । 

श्लीचर के शब्दों में बीटो असहमति सूचक लक्षण है, न कि इसका कारण है । अतः वीटो 
व्यवस्था फि समाप्त कर देने से महाशक्तियों के मतभेद दुर नहीं होंगे और इससे कोह बड़ा लाभ 
नहीं होगा । फिर वीटो कई प्रकार के प्रश्नों के लिए प्रयुक्त होता है। सदस्यता औौर शान्तिपूर्ण 
समझौते के सम्बन्ध में इस व्यवध्था की समाप्ति लाभप्रद है, किन्तु शान्ति भंग को तथा आक्रमण 
की दशा में सनिक कार्यवाही के सम्बन्ध में वीटो की व्यवस्था को समाप्त करना बहुत विवादास्पद 
और नयी समस्याओं को उत्पन्त करने वाला है, अतः इस परिस्थिति में वीटो व्यवस्था बनी 
रहनी चाहिए । 

निषेधाधिकार का सुधारइ--निर्षेघाधिकार की बुराइयों को दूर करने के लिए समय- 
समय पर अनेक सुझाव दिये गये हैं। कुछ विद्वानों का मत है कि सत्र तरह के निर्णयों के लिए 
5 सदस्यों मे 8, 9 या अधिक मत पर्याप्त माने जायें। प्रक्रिया सम्बन्धी विषयों में केवल 
साधारण बहुमत का होना ही उचित है एवं सुरक्षा सम्बन्धी विषयों पर दो-तिहाई बर्थात्‌ ४४ से 
0 मत होना ही पर्याप्त है। कुछ व्यक्तियों का विचार है कि जिन प्रश्नों पर सुरक्षा परिषद 
के सभी स्थायी सदस्य एकमत नम हों उन्हें अन्तिम निर्णय के लिए महासभा ऊे समक्ष प्रस्तुत 
किया जाना भाहिए। यह भी सुझाव दिया जाता है कि वीटो का प्रयोग तभी उचित होगा जब 
संयुक्त राष्ट्र संघ किसी देश के विरुद्ध सैनिक कार्य करे । एक महत्वपूर्ण सुझाव यह भी है कि 
मौलिक निश्चयों के लिए सुरक्षा परियदद ने तीन स्थायी सदस्यों के मत आवश्यक हैं। कुछ 
विचारकों का मत है कि जब-जब स्थायी सदस्य विपक्ष में मत दें तभी वीटो का प्रयोग साना 
जाय। यह भी सुझाव दिया गया है कि नये राष्ट्रों के प्रवेश, शान्तिपूर्ण ढंग से अन्तर्राष्ट्रीय 
विवादों को सुन्नझाने तथा संयुक्त राष्ट्र महासचिथ की नियुक्ति पर वोटों का प्रयोग बिल्कुल नहीं 
होना चाहिए। इस प्रकार वोटों के सुधार के लिए अनेक प्रस्ताव रखें गये हैं परन्तु वीटो 
को व्यवस्था में कोई औपचारिक परिवर्तेन नहीं किया जा सका है। वैसे शान्ति के लिए एकता 
प्रस्ताव” (एरागग्ट 70 ए६४०८ १९४०।ए४०7) तथा लघु असेम्बली (/6 238507009) जैसे 
व्यवह्ारिक उपाय से वीटो का महत्व कम अवश्य हो गया है । | 
सुरक्षा परिषद तथा भहाक्ष्ा के पारस्परिक सम्बन्ध... 

सुरक्षा परिषद तथा महासभा दोतों संयुक्त राष्ट्र के प्रमुखतम अग हैं । महासभा फो कुछ 
विद्वान संघ की' 'ससद' मोर सुरक्षा परियद को 'कार्यपालिका' कहकर पुकारते हैं। चार्टर के 
अनुसार दोतों अंगों का एक दूसरे के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध है। कई मामलों में दोनों आपस में 
मिलकर काम फरतोी हैं, जैसे अन्तर्राष्ट्रीय न्यायाधीशों का निर्वाचन करना। फोई भी राज्य 
संयुक्त राप्ट्र का सदस्य तभी बनाया जा सकता है जब उसके प्रायंतापन्न पर सुरक्षा परियद 
अपनी सहमत्ति प्रदान करे तथा महासभा निर्धारित बहुमत से उस पर निर्णय ले। इसी प्रकार 
सदस्यों के निलरबन था निष्कासन के वियय में महासभा तथा सुरक्षा परिषद दोनों मिलकर 
फार्य करती हैं । इन कार्यों के लिए दोनों ही अंगो का योगदाव आवश्यक है । यदि इनमें से एक 
भो संस्था विरोधी मत प्रकट करती है तो उस प्रश्न पर निर्णय असम्भघ हो जाता है । 

सुरक्षा परिषद को अपनी वाधिक रिपोर्ट महासभा को भेजनी पड़ती है । इसके अतिरिक्त 
घुरक्षा परिपद के बजट को भी महासभा पारित करती है। जहाँ तक विश्व शान्ति तथा सुरक्षा 


हू 
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बनाये रखने का प्रश्न है, इसकी प्राथमिक र्भजम्मेदारी सूरक्षा परिषद पर है| परन्तु सुरक्षा परिषद 
अपनी जिम्मेदारी पूरी करने में असमर्थ या असफल 'रहती है तो महासभा इस विपय में भी 
कार्यवाही कर सकती है । शान्ति के लिए एकता प्रस्ताव (!950) ने महासप्ना को यह शक्ति 
प्रदाघ की है । 

संक्षेप में संयुक्त राष्ट्र संघ अपने उद्देश्य को तभी प्राप्त कर सकता है जबकि महासधा 
तथा सुरक्षा परिषद एक दुसरे के साथ सहयोग करें तथा मिलकर अच्तर्राष्ट्रीय संकटों का 
निवारण करें। 

सुरक्षा परिषद की पूमिका : सूल्यांकन--बड़े राष्ट्रों. ने सुरक्षा परिषद को अपने राज- 
नीतिक स्वार्थों की पूति के लिए औजार की तरह प्रयोग किया है-। कुछ विद्वानों की भत्त है कि 
सुरक्षा परिषद शक्तिशाली राष्ट्रों के हाथ में खिलौना मात्र है। आजकल महाशक्तियों का सहारा 
पाकर सदस्य राष्ट्र सुरक्षा परिषद के निर्णयों की अनसुनी कर देते हैं। बड़े राष्ट्रों की इच्छा के 
विपरीत किसी भी तरह का निर्णय वहाँ सम्भव नहीं है जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि सुरक्षा 
परिपद का निर्णय दीटो सम्पन्न राष्ट्रों का निर्णय है। सुरक्षा परिषद की सफलता में उसकी 
शक्तिहीनता भी बाधक है। उसके पास अपनी कोई फौजी शक्ति नहीं है। सुरक्षा परिषद के 
निर्णयों का आज अनेक राष्ट्र सम्मान नहीं करते? एवं बड़े राष्ट्र स्वयं उसकी उपेक्षा करते हैं। 
ऐसी स्थिति में संयुक्त राष्ट्र की महासशा का प्रमाव बढ़ना एक अनिवार्य तथ्य हो गया है। 
महासभा के पास भी कोई स्पष्ट शक्ति तो नहीं है परन्तु वह विश्व की संसद का स्वरूप धारण 
करती जा रही है। 3 नवम्बर, 7950 के शान्ति के लिए एकता प्रस्ताव ने महासभा को 
अभूतपूर्व शर्वित प्रदान की है । संक्षेप में, महासभा का बढ़ता हुआ महत्व सुरक्षा परिषद को 
भूमिका के हास का कारण है । 

फिर भी सुरक्षा परिषद का महत्व बिल्कुल समाप्त घहीं हुआ है । सुरक्षा परिषद का, महत्व 
इसलिए भी कम नहीं हो सकता क्योंकि पाँचों महाशक्तियों का इसमें प्रतिनिधित्व है और कतंमान 
समय में भी विश्व के किसी भी महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए पाँचों का सहयोग आवश्यक है 
परल्तु पाँचों स्थायी सदस्यों के पारस्परस्कि सघर्प के कारण सामूहिक सुरक्षा तथा विश्व शान्ति ' 
के हेतु संयुक्त राष्ट्र प्रणाली दुबंल तथा अव्यावह्य रिक सिद्ध हुई है । 

। 3. नया पारषद का संगठन एवं भुसिका 
पप्तछ परएगअएएक्माए 200८0, : 0४0&श98& 7707 ४४० 707.5) 

सयुक्त राष्ट्र चाटंर का 9वाँ अध्याय न्यास परिषद! के सम्बन्ध में विचार करता हैं।. 
चार्टर के अनुच्छेद 75 के अनुसार संयुक्त राष्ट्रे अपने अधिकार क्षेत्र के अन्त्गंत न्यास प्रदेशों के 
प्रशासन और नियन्त्रण के लिए एक वन्तर्राष्ट्रीय न्यास व्यवस्था स्थापित करेगा जो समझौतों 
द्वारा सम्पादित होगी | , 
न्यास सिद्धान्त का उद्भव 

यूरोपीय उपनिवेशीण राफ्ट्रों ने 20वीं शताब्दी के पधूर्वा््ध तक एशिया, अमरीका और 
लेटिन अमरीका जे विशाल भूखण्डों पर अपना ऋरतम शासन स्थारित कर रखा था। इन परा- 
धीन क्षेत्रों के लोगों के साथ तरह-तरह से अन्याययूर्ण व्यवहार किया जाता था । 20वीं शताब्दी 
के पूर्वार्द में इन पराधीन प्रदेशों के लोगों ने अपने-अपने क्षेत्रों में 'आत्म निर्णय के अधिकार की 

माँग की और स्वशासन की प्राप्ति के लिए मुक्ति आन्दोलन शुरू किया । 
वर्साय सन्धि के पश्चात्‌ इस धारणा में आमूल परिवर्तन हुआ कि उपतितेश केवल साम्राज्य 


+ इजराइल दक्षिण अफ्रीका जैसे राज्य परिषद के प्रस्तावों की खले आम उपेक्षा कर 


रहे हैं । 
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हे झप्जिविणवादी शक्तियों के हित के लिए विद्यमात है। सिखाना रूप में यह कहा जाने लगा 
कि उपरनिवेधों फो अन्ततः स्थशासन प्रदान किया जागेगा। प्रथम विश्वयुद्ध के बाद राष्ट्र संघ की 
मंप्डेट पद्ति में यह छिद्धान्त अन्तनिद्धित था। जब द्वितीय विश्वयुद्ध चल ही रहा था तभी मित्र 
राष्ट्रों ते 'बात्म निर्णय के सिद्धास्त का उृद्वोप किया था यह सर्वविदित है कि द्वितीय विश्व युद्ध 

शैरान एक और पश्चिमी यूरोप के अधिकोश एशियाई उपनिवेशों पर जापान ने अधिकार 
कर लिया था और उसने पूर्वी एशिया एवं पशान्त महासागर 4 क्षेत्र में विजय प्राप्त कर ली थी 
जिमसे संयुक्त राज्य अमरीका अत्यन्त चिस्तित हो गया था तो दूसरी ओर एशिया हे अधिकांश 
प्यधीन भूमष्डों टे ज्ोग जञापग्रत हो घर्रे थे और स्वतन्दत्ा वे लिए संघर्थ कर रहे थे। ऐसी 
परिस्थिति में अमरीका मे लिए इन पराधीन क्षेत्रों को रदाधीनता का आश्वासन देना अत्यावश्यक 
हो गया । अच्तनः उआमरीका इस विचार पर हृढ़ हो गया था कि उपतिवेशवाद का युग अब समाप्त 
हो चुप है । अमरीउी राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने प्राग्चीत लोगों के आत्मनिर्णम ने! अधिकार का 
सम्थन शिया, परन्तु ग्रेट ब्रिटेन के प्रधानमन्ती चचिल माम़ाज्यवाद का शांख फूफते रहे । उप« 
न्विशयाद उन्मुलन दे मार्ग पर शमरीका पीछे नहीं हुटा । जब सयुक्त राष्ट्र चार्टर का प्रारूप 
तैयार हो रहा था; उससे बहुत पहले ही भावी संगठन सम्बन्धी अमरीकी प्रारूप 4 जुलाई, 
943 ई. को प्रकाशित हो चुका था। उक्त प्रारूप के अनुच्छेद 5 में कहा गया था : “ऐसे 
पराघीन क्षेत्रों में, जहाँ के लोग अभी पूरी तरह स्वशासन प्राप्त नहीं कर पके हैं, न्यास पद्धति” 
का सिद्धान्त लागू किया जायेगा, जिसके अन्तर्गत स्थानीय लोगों के हितों को सर्वोपरि मानकर 
उन्‍हें अन्तर्राष्ट्रीय संरक्षण में रखा जायगा। इप पद्धति का पच्तिम उद्देश्य यहु होगा कि इन 
परापीन क्षेत्रों के लोग राजनीतिक परिपक्वता ध्ाष्य कर सर्केगे और आग्रे चलकर अपने-अपने 
कषेंत्रों का शासन भार स्वयं ग्रहण करेंगे ।? 


स्पाय परिषद्‌ के उद्देश्य--चार्टर के अनुसार न्यास पद्धति के चार उद्देश्य है--(॥) 
अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा को बढ़ाना; (2) लोगों की राजनीतिक, आराथिक, सामाजिक 
और घिक्षा सम्बन्धी उन्नति में सहयोग देना, स्वशासन अथवा स्वतन्प्रता के कमिक्त पिकाम में 
सटायता देना; (3) जाति, लिय, भाषा और धर्म का भेद गाव किये बिना सबके मानवीय अधि- 
फारों ओर मूल स्पतन्त्रताओं के प्रति आस्था बढ़ाना और उनमे यह भाव जगानता कि संसार के 
सब लोग एकलूसरे पर निर्भर हैं; (4) सामाजिक, आधिक और वाणिज्य सम्बन्धी मामलों मे 
संयुक्त राष्ट्र सघ के सब सदस्यों के "और उनके नागरिरों के प्रति समानता, के व्यवहार का 
विश्याव् दिलाना (घारा 76) जन 


प्याप्त पद्धति का इतिहात--संयुक्त राष्ट्र संघ ने राष्ट्र संघ की मेण्डेट व्यवस्था के स्थान 

न्याप्त पद्धति को ग्रहण किया और उसऊे संचालन के लिए न्याप्त समिति का निर्माण-किया | 
मेण्डेर की भाँठि ्याप्त की व्यवस्था भी विभिन्‍न घक्तियों में समझौते का परिणाम थी। न्यास 
पद्धति दत मूल छिद्धाम्स य? है. कि इस समय कुछ पिछड़े हुए अल्प-विक्रम्तित और आदिम दशा 
वाले अदेशों के निवासी इस योग्य नहीं हैं कि वे अपने देश का शासन स्वयं कर सके और अपने 
भाग्य-विघाता बन सकें; इन्हें दूसरे विकसित और उन्नत देशों फी सहायता अपेक्षित है । सभ्य 
शों का यह दायित्व है कि वे इनके विकास में पूरो सहायता दें मोर जब तक ये अपना शासन 
परने में समर्थ नही हो जाते, तब तक इनकी तथा इनमे हितों को देखभाल, इन्हें न्‍्यात्त या 
अमानत (सापठ) समझते हुए'करें, इनका अपने स्वार्थों के लिए शोपण न करें । इन शक्तियों 
द्वारा यह कार्य सुक्त राष्ट्र संध के नियन्त्रण में होना चाहिए । राष्ट्र संघ की मंण्डेट व्यवस्था 
पेवस जमंजी, वर्क आदि में साम्राज्यवाद से पीड़ित हुए भदेशों के लिए थी किन्तु संयुक्त राष्ट्र 
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५ दे ३ 
संघ की न्यास पद्धति-का क्षेत्र उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद द्वारा पराधीव बनाये गये समी 
क्षीत्रों के लिए है । 
न्यास पद्धति के प्रदेश--चार्टर में न्यास पद्धति में आने वाले दो प्रकार के पराधीव 


प्रदेशों का वर्णव है---(/) ब्रिटेन, फ्रांस, हालेण्ड आदि पश्चिमी देशों के वशवर्ती और उनके 
साम्राज्यों के विविध प्रदेश । इन्हें स्‍्वशासत न करने वाले प्रदेश कहा जाता है। इसके सम्न्ध में 
चाटंर में केवल सामान्य सिद्धान्तों का वर्णन है और इन पर शासन करने वाली शक्तियों पर संघ 
का, इसके अतिरिक्त कोई नियन्त्रण नहीं है कि ये इनके सम्बन्ध में कुछ सूचनाएं संघ को दें। 
(2) न्यास प्रदेश--ये तीच प्रकार के हैं--(अ) मैण्डेंट के अधीन प्रदेश, (ब) द्वितीय विश्व-युद्ध 
के परिणामस्वरूप शत्रु राज्यों से छीने गये प्रदेश, (8) अपनी इच्छा से महाशक्तियों द्वारा संघ 
. को सौंपे जाने वाले प्रदेश । अभी तक किसी देश ने अपने वशवर्ती किसी क्षेत्र को संघ को सौंपने 

की उदारता प्रदर्शित नहीं की । राष्ट्र संघ के मैण्डेट वाले प्रदेशों में दक्षिण अफ्रीका के यूनियन ने 
दक्षिण-पश्चिमी अफ्रीका को तीत्र आलोचनाओं के बावजूद संयुक्त राष्ट्र संघ की न्यास पद्धति के 

अन्तर्गत प्रदात करना स्वीकार नहीं किया है । 

स्यास पद्धति के अन्तर्गत आरम्भ में निम्नलिखित 3 प्रदेश थे : 





क्षेत्रफल ज्ावप्रशश ..».». शासक देश ».. जनसंठया क्षेत्रफल (वर्ग किमी: मे। किमी. में) 


न्यास प्रदेश प्रशाश्चक देश जनसंख्या 
4. न्यूगिनी आस्ट्रेलिया 9,06,200 4,48 ,800'0 
2. शाआण्डा-उरुण्डी बेल्जियम 37,8,696 33,464"8 
3. फ्रेंच कैमरुनज फ्रांस 26,02,500... .2,66,873:5 
4. फ्रेंच टोगोर्लण्ड फ्रांस 9,44,446 33,976-5' 
5. पश्चिमी समोआ न्यूजीलेण्ड 72,936 (,80*4 
6. टांगानिका , ग्रेट ब्रिटेन 70,79,557... 5,80,2984 
7. ब्रिटिश कैसरुनज , ग्रेट ब्रिटेन 9,9,000 58,028'8 
8. ब्रिटिश ढोगोलैण्ड ग्रेट ब्रिटेन 3,82,200 20,8 64'0 
9. नीरू आस्ट्रेलिया 3,62 :29'6 
40. प्रशान्त महासागर के लें. रा. 
ढीपों का न्यास प्रदेश अमरीका 60,000 ,097-6 
]. सुमालीलैण्ड इटली 9,85,000.. 3,02,400*0 
योग [] , 7 ,74,75,647. 4,47,743*6 





न्यास परिषद्‌ का संगठनन--न्यास परिषद का संगठत निम्न प्रक्रार से होता है--(क) 
जिन राष्ट्रों को न्यास का भार सौंपा गया है ऐसे राज्य--() बास्ट्रेलिया, (3) अमरीका, थौर 
(4) ब्रिटेन हैं । (ख) सुरक्षा परिषद के वे स्थायी सदस्य जिनके शासन में कोई न्यास क्षेत्र नहीं है 
ऐसे राज्य चीन, फ्रांस ओर रुस हैं। (ग) उतने दुसरे सदस्य जितने न्यासीय प्रदेशों का शासन 
प्रत्रन्ध चलाने घाले और न चलाने वाले देशों के बीच लमान विभाजन के लिए पर्याप्त हों। ऐसे 
सदस्यों का निर्वाचन महासभा द्वारा तीन वर्षों के लिए होता है । निर्वाचित सदस्य अपनी अवधि 
समाप्त होने के तुरन्त वाद ही फिर निर्वाचित हो सकता है । 
इस प्रकार न्यास परिषद के आज 2 सदस्य हैं जिनमें चार प्रक्‍न्धकर्ता देश हैं, तीन 
सुरक्षा परिषद के स्थायी सरस्य होने के कारण स्थायी सदस्य और पाँच निर्वाचित सदस्य हैं ! 
न्यास परिषद के कार्य--() न्यासीय प्रदेशों की जनता -की राजनीतिक, आविक; 
सामाजिक तथा शिक्षा सम्बन्धी प्रयति के बारे में सूची तैयार करना जिसक्रे आधार पर शात्त 
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प्रवन्ध चलाने वाली संस्थाएँ वापिक रिपोर्ट भेजती हैं। (2) इन प्रशासनिक सत्ताओं से प्राप्त 
रिपोर्टों की जाँच और उन पर विचार करना । (3) इन सत्ताओं के परामर्श से प्रार्थना-पत्रों पर 
विचार करना, सत्ता के साथ यदा-कदा नियत समय पर निरीक्षण के लिए न्यासीय. प्रदेशों का 
दौरा करना, (4) न्यास परिषद में निर्णय साधारण बहुमत से होते हैं । प्रत्येक सदस्य का एक 
ही धोट होता है। 

न्यास परिषद स्वयं हो अपने कार्य-संचालत के नियम बनाती है, जिसमें अध्यक्ष के चुनाव 
का ढंग भी सम्मिलित है। वर्ष में साधारणतया दो अधिवेशन होते है, जिनमें पहला जून के 
अन्तिम पक्ष में कौर दूसरा नवम्बर के उत्तराद्ध॑ में । आवश्यकतानुसार विशेष अधिवेशन न्याय 
परिषद अथवा महासभा के प्रस्ताव अथवा सुरक्षा परिषद के अधिकांश सदस्यों के जनुरोध पर 
बुलाया जा सकता है । हि 

एक नियमित प्रतिनिधि-मण्डल हर साल दौरे के लिए बाहर भेजा जाता है । १948 में 
इसी प्रकार एक टोली टांगानिका और रुआण्डा-उरुण्डी गयी थी। सन्‌ 94 में एक टोली कामे- 
रूस और टोगीलैण्ड गयी थी । 950, 953 और 956 में प्रतिनिधि मण्डल में नीरू, न्यूगिनी, 
पश्चिम समाओ और प्रशान्त॑ द्वीपों वाले न्यास प्रदेशों का दौरा किया था। 954, 4934 तथा 
957 में एक दुसरी टोली पूर्वी अफ्रीकी प्रदेश, रुआण्डा-उरुण्डी, ठांगानिका व सोमालीलैण्ड का 
दौरा करने गयी । ये देश अब स्वतन्त्रता प्राप्त कर चुके हैं। 

947 में एक आवेदन के उत्तर में एक विशेष टोली ने पश्चिम समाओ का दोरा 
किया । 

955 भें टोगोलैण्ड का दौरा करने वाली टोली ने सिफारिश की थी कि अपनी भावी 
राजनीतिक स्थिति के बारे में ब्रिटेन के प्रबन्ध के अन्तर्गत टोगोलैण्ड के लोगों की राय जानने के 
लिए एक जनमत संग्रह किया जाय । इस सुझाव को महासभा ने 944 के दिसम्बर में स्वीकार 
किया और संयुक्त राष्ट्र संघ की देखरेख में 9 मई, 956 को जनमत सग्रह किया गया। इसमें 
,60,000 तिवासियों में वोट दिये । मतदाताओं से इन विकल्‍्पो में से चुनने को कहा गया था 
कि क्या वे पडोसी गोल्डकोस्ट के साथ, जो जल्दी ही स्वतन्त्र होने वाला था, अपना प्रदेश मिलाना 
चाहते हैं, अथवा जब तक गोल्डकोस्ट से अलग होकर न्यास पद्धति के अन्दर बने रहना 
चाहते हैं । 

मत लेने पर 93,365 लोगों ने ग्रोल्डकोस्ट में मिलना पसन्द किया और 67,422 ने 
न्यास पद्धति ने रहना चाहा । इस मतगणना के परिणामस्वरूप महासभा ने अपने ग्यारहवें अधिवेशन 
में टोगोलैण्ड का गोल्डकोस्ट से मिलने का निर्णय स्वीकार किया और 6 मार्च, 957 को 
टोगोलैएड स्वतन्त्र गोल्डकोस्ट में, जो वाद मे घाना राज्य से सयुक्त राष्ट्र का सदस्य हुआ, मिलकर 
उसका अंग बस गया । 

न्याप्त व्यवस्था तथा मेष्डेट व्यवस्था : तुलना--न्यास व्यवस्था की तुलना राष्ट्र संघ द्वारा 
स्थापित मण्डेट व्यवस्था से करना प्रासंगिक होगा । कतिपय विद्वानों का मत है कि संयुक्त राष्ट्र 
की न्यास व्यवस्था राष्ट्र संघ की मैण्डेट व्यवस्था के समान एक “'चमकीला धोखा: है । शूर्मा के 
अनुसार न्यास व्यवस्था नयी वास्तविकता न होकर, औपचारिकता ही अधिक है। जबकि राल्फ 
जे बूनन्‍्चे के अनुसार न्‍्यांस व्यवस्था एक विस्तृत श्षेत्र रखती है तथा इसमें अधिक व्यापक अन्त- 
रॉष्ट्रीय नियन्त्रण सम्भष है। 

पैडलफोर्ड घ लिकन के भतातुसार तवीन अन्तर्राष्ट्रीय न्यास पद्धति अपने पूव॑वर्ती मेण्डेंट 
पद्धति से मुख्यतः चार बातों में मिन्‍त है; () न्यास प्रदेशों के प्रशासकीय प्राधिकारियों को अपने- 
अपने अधीन राज्य क्षेत्रों मे सैनिक प्रतिष्ठान बनाने तथा अपनी स्थिति को हृढ़ बनाने का अधि- 
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अप्रैल, 7989 को नामीबिया मे संयुक्त राष्ट्र शान्ति सेना की देखरेख, में आजादी के 
पहले दौर में प्रवेश किया और इसके साथ ही वह अफीका की 74 वर्ष की औपनिवेशिक दासता 
से मुक्त हो गया । दो दशकों से आजादी के लिए संघर्परत 'स्वापो” और दक्षिण अफ्रीका के बीच 
ओपचारिक युद्ध विराम हो गया । 


- 4, सचिवालय 
(8820र.75४२87) 


सच्चालय संयुक्‍त राष्ट्र संघ के छः प्रमुख अंगों में से एक है । अन्‍्त्राष्ट्रीय लोक सेवा ही 
इसकी अन्तर्राष्ट्रीय विशेषता है | संयुक्त राष्ट्र के अभ्य प्रमुख अंग अपने-अपने कार्यकाल के अनुसार 
सदेव बदलते रहते हैं पर सचिवालय के साथ यह बात नहीं । इसमें स्थायी सेवाओं के व्यक्ति काम 
करते हैं। फलत:ः यह एक स्थायी संस्था है जिसका काम, निरन्तर चलता है। इसकी महत्ता के 
विषय में मेक्सवेल कोहन ने ठीक ही लिखा है : 

“संयुक्त राष्ट्र के अन्य अंगों की अपेक्षा कहीं मधिक महत्व वाला अंग सचिवालय ही है, 
महासमा एवं सुरक्षा परिपद के निरतकालिक अधिवेशनों को घास्तविक, स्थायी एवं शाश्वत स्वरूप 
प्रदान करता है। अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था में वह केन्द्र-विन्दु है। इसके अभाव में सम्पूर्ण संयुक्त 
सूचना व सहयोग के केन्द्रों से वंचित हो जायेग्रा । 

घछ्वालय का संगठन--सचिवालय संयुक्त राष्ट्र का एक प्रशासनिक अंग है। सचिवालय 
में महासचिव तथा अन्य कमंचारोी होते हैं। महासचिव की मियुक्ति 5 वर्षों के लिए स्‌ रक्षा परिषद 
की सिफारिश - पर महासभा द्वारा होती है। उनका वाषिक वेतन 20 हजार डालर है और यह 
राशि कर-मुक्त है। वह संघ का मुख्य प्रशासकीय अधिकारी होता है। महासभा हारा बनाये गये 
वितियमों के कनुसार महासचिव सचिवालय के कर्मचारियों की नियुक्ति करता है। आधिक एवं 
सामाजिक परिपद्‌, न्यास परिषद्‌ तथा आवश्यकतानुसार संयुक्त राष्ट्र के अन्य अंगों के लिए 
आवश्यक कमेचारी नियुक्त होते हैं, वे शभी सचिवालय के ही भाग होते हैं । इनकी नियुक्ति तथा 
सेवा की शर्तों पर सर्वोपरि विचार कार्यक्षमता, योग्यता एवं ईमानदारी के उच्चतम स्तरों पर की 
जाती है और उनकी नियुक्ति में यथासम्भव भौगोलिक आधार को पर्याप्त रूप से महत्व दिया 
जाता है । इस बात का उपवन्ध चार्टर में विशेष रूप से किया गया है कि न तो महासचिव और 
न ही कर्मचारी वर्ग किसी राज्य से अथवा संघ से बाहर किसी दूसरे अधिकारी से अनुदेश माँगेंगे 
और न प्राप्त करेंगे । नियुक्ति के पश्णात्त अपने कार्यकाल में सचिवालय के सभी कर्मचारी विश्व 
नागरिक हो जाते हैं और वे केवल विश्व संस्था के प्रति ही निष्ठावान होते हैं हु 

संयुक्त राष्ट्र के अन्तर्गत सचिवालय का अत्यधिक बिस्तार हुआ है। जहाँ राष्ट्र संघ में 
सचिवालय के कर्मचारियों की अधिकतम संख्या ),000 से कम ही रही वहाँ लगभग 50 देशों 
के ,600 से अधिक स्थत्री-पुरुषों वाले अन्तर्राष्ट्रीय कर्मेंचारी वर्ग का यह सचिवालय संयुक्त राष्दू 
संघ, न्‍्ययाक स्थित मुख्यालय और विश्व भर में स्थित कार्यालयों और केद्धों, दोनों का देतिक 
कार्य चलाता है । 

सचिवालय संयुक्त राष्ट्र का एक बुहत-प्रशासमिक तन्‍त्र है, जिसे आठ विभागों में संग्रठित 
किया गया है : 

. सुरक्षा परिषद्‌ सम्बन्धी कार्यों का विभाग, 

2. आधिक विभाग, 

3. सामाजिक कार्यो का विभाग, 

4, न्यास एवं स्वशासितेतर क्षेत्रों में सूघना विभाग, 

5. सावेजनिक सुनना विभाग, 


जब 
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6, सम्सेलन तथा सामान्य सेवा विभाग, 

7. प्रशासनिक तथा वित्तीय सेवा विभाग, और ४ 

8, विधि विभाग । 

प्रत्येक का एक अध्यक्ष एवं एक उप-महासचिव होता है। उप-महासचिव के नीचे एकाधिक 
उच्च पदस्थ निदेशक होता है । उप-महासचिव की नियुक्ति महासचिव द्वारा की जाती है। इनकी 
नियुक्तियों का आधार इनकी कार्यक्षमता, अहर्ता एवं क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व होता है । इनकी नियुवित 
करते समय महासचिव को यह ध्यान रखना आवश्यक होता है कि यथासम्भव विश्व के विभिन्‍न 
क्षेत्रों का समुचित प्रतिनिधित्व हो सके । 

महासचिद--सचिवालय संयुक्त राष्ट्र की प्रमुख संस्था है जिसके शीर्ष बिन्दु पर महा- 
सचिव का पद एवं उसका कार्यालय है। वह केवल सचिवालय का वध्यक्ष ही नहीं, सम्पूर्ण विश्व 
संस्था के कार्यों का सूत्रधार कहा जा सकता है। उसे सचिवालय का सुख्य संचालक भी कह 
सत्रते हैं । पु 

यहाँ येह स्मरण रखना चाहिए कि राष्ट्र संघ के निर्मताओं ने महासचिव को बहुत अधिक 
अधिकार प्रदान नहीं किये थे । वे अपने विवेक का बहुत कम प्रयोग करने के लिए अधिकृत थे । 
राष्ट्र संघ में महासचिव को अधिकतर प्रशासकीय अधिकार ही उपलब्ध थे । द्वितीय महायुद्ध के 
अदसर पर जब नये अन्तर्राष्ट्रीय संगठन के निर्माण की चर्चा होने लगी तब महासचिव को व्यापक 
अधिकार दिये जाने पर सक्रिय रूप से विचार किया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ के अन्तर्गेत महा- 
सचिव की स्थिति तथा अधिकार राष्ट्र संघ के महासचिव से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हैं। वह न 
केवल सामान्य प्रशासकीय _ कार्य करता है वरन्‌ आवश्यकता पहुने पर सूरक्षा परिषद्‌ के सामने 
किसी भी ऐसे मामले को ला सकता है जिसके कारण उस्तकी राय में, अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति एवं 
सुरक्षा के लिए भय उत्पन्त हो सफता है। अपने इस अधिकार के आधार पर सं० रा० का महा- 
सचिव अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति एवं सुरक्षा की रक्षा में महत्वपूर्ण योग देता है । 

महासचिव की नियुक्ति 5 वर्ष के लिए होती है । 4 फरवरी, 946 को लावें के ट्रिग्बली 
महासचिव नियुक्त किये गये थे। । नवम्बर, 950 को उनका कार्यकाल तीन वर्ष के लिएं बढ़ा 
दिया गया । 0 लवम्बर, 952 को उन्होंने पद से त्याग-पत्र दे दिया । 0 अप्रैल, 7953 को 
स्वीडन के डॉग हैमराशोल्ड को उसके स्थान पर महासचिव नियक्त किया ग्या। कांगो में विभाव 
दुर्घटना में डॉय हैमरशोल्ड की मृत्यु हो जाने के बाद सितम्बर 96] को बर्मा के ऊन्थाण्ट 
(0० 7४0४) अस्थावी काल के लिए महासचिव बनाये गये। बाद में नियमित रूप से उनका 
चुनाव हुआ | उनको 966 में अगले 5 वर्षों के लिए दोबारा चुन लिया गया । 22 सितम्बर, 
97] को डॉ. कु्ट वाल्डहाईम को इस पद पर नियुक्त किया गया । वे 0 वर्ष तक इस पद पर 
बने रहे । सन्‌ 7982 से जेवियर पेरेज डी कुलर महासचिव पद पर कार्यरत हैं। महासचितों की 
नियुक्ति से स्पष्ट है कि वे प्राय: छोटे एवं तटस्थ राष्ट्रों के विर्यात नागरिकों में से होते हैं। 
किसी महाशक्ति या महाशक्ति से संलर्त था सम्बद्ध राज्य के नागरिक के लिए महासचिव पद पर 

9 8 होना कठिन है, क्योंकि शीत युद्ध के वातावरण में कोई अन्य महाशक्ति उसे स्वीकार नहीं 
करेगी । 

भहासचिव के कार्य--संयुक्त राष्ट्र महासचिव के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं : 

(7) सामान्य प्रशासन--चार्टर के अनुसार महासचिव संस्था का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी 
होता है । इस हैसियत से महासचिव महासभा, सुरक्षा परिषदू, आधिक तथा सामाजिक परिषद 
तथा न्यास परिषद की सभी बेठऊों में भाग लेता है तया वह सभी कार्य सम्पादित करता है जो 
इम अंगों द्वारा उसे सौंपे जाते हैं। महासचिव संस्था के कार्य की वाधिक रिपोर्ट महासभा को प्रेषित 
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फरता है । वास्तव में महासभा का वाषिक अधिवेशन भहासचिव की रिपोर्ट पर बहस से प्रारम्भ 
होता है । 

(7) तकनीकी कार्य--महासचिव कतिपय तकनीकी फार्य भी सम्पादित करता है । चार्टर 
के अनुच्छेद 98 के अनुसार, महासचिव ऐसे अन्य कार्य भी करेगा जो उसे महासभा, सुरक्षा परिषद, 
आधिक एवं सामाजिक परिषद्‌ तथा न्यास परिषद्‌ द्वारा सौंपे जायेंगे। इन अंगों द्वारा सौपे गये 
तकनीकी कार्यों को भी महासचिव सम्पादित करता है। तकतन्तीकी कार्यो में लगभग सभी प्रकार 
के प्रश्नों पर अध्ययन, रिपोर्ट, सर्वेक्षण आदि शामिल हैं । 


(7) सच्चिवालय का प्रशाशन--महासचिव सचिवालय , का प्रमुख अधिकारी होता है। 
सचिवालय में प्रशासन का पूर्ण उत्तरदायित्व उस पर ही होता है। वह महासभा द्वारा मिर्धारित 
नियमों के अनुसार सचिवालय के कर्मंधारियों की नियुक्ति करता हैं । 

(0) वित्तीय कार्य--महासचिव के कार्यों के अन्तर्गत उसके वित्तीय उत्तयदागित्व भी हैं। 
संयुक्त राष्ट्र के बजट का संचालन सुधारु रूप से हो रहा है अथवा नहीं, इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व 
महासचिव पर होता है, वह संयुक्त राष्ट्र का बजठ तैयार कराता है, जिसे बजट सलाहकार समिति 
के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है। विशेषोईशीय अधभिकरणों तथा अन्य सम्बद्ध संस्थाओं के बजट 
पर-भी उसकी मजर रहती है। वह संयुक्त राप्ट्र के सभी निधियों का अभिरक्षक है और उनके व्यय 
के लिए उत्तरदायी है ।' 

(९) प्रतिनिध्यात्मक कार्य--सम्पूर्ण राष्ट्र संघ के लिए केवल एक ही महासब्िव होता है, 
जो संघ के अभिकर्ता (एजेण्ट) या प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। विभिन्‍च अभिकरणों एवं 
सरकारों के साथ वार्ताओं में वह संघ का प्रतिनिधित्व करता है और संघ की भर से करार 
करता है। 

(शं) राजनीतिक फार्य---संयुकत राष्ट्र का महासचिव कुछ राजनीतिक काये भी करता 
है | चार्टर के 99वें अनुच्छेद में कहा गया है कि महासचिव किसी ऐसे मामले की ओर सुरक्षा 
परिषद का ध्यान दिला सकता है जिससे उसके विचार में अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति एवं सुरक्षा के बने 
रहने में संकट उत्पन्न हो सकता है।” इस शक्ति तथा क्रुछ अन्य कारणों से महासचिव संयुक्त 
राष्ट्र का प्रधान राजनीतिक अभिकर्ता बन गया है | 

संयुक्त राष्ट्र के महासचिव की राजनीतिक भूमिका का इतना अधिक विकास हुआ है कि 
न केवल संयुक्त राष्ट्र के अन्दर्गत यह पद राष्ट्र संघ में इस पद की अपेक्षा कहीं अधिक शवितिशाली 
और प्रभावशाली सिद्ध हुआ है, वरन्‌ मॉरगेन्याऊ नें तो यहाँ तक कह दिया कि “इस प्रकार महा- 
सचिव संयुक्त राष्ट्र का-एक प्रकार का प्रधानमन्थी बन गया । 

सहासचिव फी यह राजनीतिक भूमिका तीन दिशाओं में विकसित हुई । प्रथम, उसे एवं 
धन्तर्राष्ट्रीय वार्ताकार कहा जाने लगा है। दूसरे, घह अनेक अवसरों पर ऐसे प्रतिष्ठा रक्षक सृत्रो 
के रचयिता के रूप में सामने आया है, जिन्हें विवाद के विभिन्‍न पक्षों ने सम्मानजनक रूप ऐै 
स्वीकार करना सम्भव पाया है । तीसरे, उसे विश्व की आत्मा की आवाज का सरक्षक कहें 
शथा है ! 
महाप्तचिव की राजनीधछिक भुतिका के दिकास के कारण 

महासचिव की उपयुक्त राजनीतिक भूमिका के विकास के निम्नलिखित कारण हैं : 

. संवेधानिक व्यवस्थाएँ--चार्टेर का अनुच्छेद 99 महासचिव की राजनीतिक भूमिक 
को वैधानिक आधार प्रदान करता है । इस अनुच्छेद ने महासचिव को एक प्रकार से संयुक्त रा८ 
और उसके. के गाँख और कान के रूप में कार्य करने का उत्तरदायित्व सौंपा है। स्टीफ' 
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एम. शैबवल के अनुसार इस अनुच्छेद से महासचिव को सात शक्ितियाँ प्राप्त होती हैं, जो इस 
प्रकार हैं : 

१, महासचिव किसी भी विवाद, झगड़े या स्थिति को सुरक्षा परिषद्‌ की अस्थायी कार्या- 
वलि में रख सकता है । ५ 

2. महासचिव इस अनुच्छेद के आधार पर राजनीतिक निर्णय ले सकता है कि कोई विवाद 

सुरक्षा परिषद्‌ के सामने प्रस्तुत क्रिया जाना चाहिए अथवा नहीं । ऐ रे 

3. महासचिव सुरक्षा परिषद्‌ के सम्मुख ऐंती आ्थिक और सामाजिक घटनाओं को 
प्रस्तुत कर सकता है, जिनके राजनीतिक परिणाम निकलने की सम्भावना हो । इस प्रकार महा- 
सचिव सुरक्षा परिषद्‌ और संयुक्त राष्ट्र के अन्य अंगों के मध्य एक “महत्वपुर्ण कड़ी” का काम 
कर सकता है । 

4, महासचिव किसी विवाद की ओर सुरक्षा परिषद्‌ का ध्यान दिलाने की अपनी शवित 
का प्रयोग करने से पहले आवश्यक पुछताछ कर सकता है । * 

5. महासचिव स्वयं यह निश्चय कर सकता है कि वह किसी अन्तर्राष्ट्रीय समस्या को किस 
प्रकार सुरक्षा परिषद्‌ के सामने प्रस्तुत करेगा । ऐसा करने से पहले वह विस्तारयुवेंक अनीपचारिक 
रूप से गुप्त घा्तालाप भी कर सकता है | 

6. महासचिव को अपने कतंव्य का पालन करने के लिए आवश्यक घोषणा करने और 
धुझाव देने का अधिकार प्राप्त हो जाता है । 

7. महासचिव सुरक्षा परिषद्‌ के मंच से विश्व लोकमत को सम्बोधित कर सफता है और 
शान्ति के लिए अपील कर सकता है । 

अनुच्छेद 99 के अतिरिक्त अनुच्छेद 98 भी महासचिव की राजमी तिक भूमिका को सशवत 
कराने में सहायक हुआ है। अनुच्छेद 98 यह व्यवस्था फरता है कि महासचिव"”// हल हा ऐसे 
अन्य कार्यों का सम्पादन करेगा जो इन (संयुक्त राष्ट्र के नीति निर्धारक) अंगों के द्वारा उसे सोपे 
जायें । सामान्य अनुच्छेद 98 महासचिव की प्रशासनिक शक्तियों से सम्बन्धित है परस्तु इस अनु- 
ज्छेद के अन्तगंत संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद्‌ महासभा आदि अन्य अंग उसे जो कार्य सौंपेंगे 
उनका संकुचित अर्थों में प्रशासनिक होना आवश्यक नहीं है। वे कूटनीतिक और. प्रवर्ततकारी- 
(07५भांणा०४) भी हो सकते हैं। मध्यपूर्व में संयुक्त राष्ट्र आपात सेना के सम्बन्ध में महासचिष 
को जो सत्ता प्रदान की गयी थी, उसका वैधानिक आधार यही भनुच्छेद था । 

2. महासचियों की पृष्ठभूमि और व्यक्षितत्व--राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव एरिक डूमुण्ड 
ब्रिटिश नागरिक सेवा से आये थे । वे अपने ब्रिटिश नागरिक सेवा की प्रमुख परम्पराओं--राज- 
नी तिक तटस्थता और भ्रच्छनतता (आाणाहाओ9) को भी लाये । उन्होंने एक राजनीतिक भूमिका 
निभाने का प्रयत्त ही नहीं किया | इसके विपरीत संयुक्त राष्ट्र के प्रथण महासचिव त्रिग्वे ली 
(279808 ॥6) एक सक्रिय राजनीतिज्ञ थे और नावें के विदेश मंत्री रह चुके ये । अतः यह 
स्वाभाविक थो कि वे संयुक्त राष्ट्र में नीति निर्धारण की प्रक्रिया में हाथ बेटाने की और एक सक्रिय 
, राजनीतिक भूमिका निभाने का प्रयत्न करते । अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियाँ भी इसके लिए अनुकूल 
थीं। उन्होंने महासचिव के अधिकारों का समय-समय पर प्रभावशाली ढंग से प्रयोग किया और 
उसकी भूमिका को व्यापक बनाया । उनके उत्तराधिका रियों ने उनका अनुसरण किया । 

3. संयुक्त राष्ट्र को शान्ति स्थापक गतिविधियों की जदिलता--महासचिव की भूमिका 
की अभिवृद्धि का एक कारण स्वयं संयुक्त राष्ट्र की अन्तर्राष्ट्रीय जगत में भूमिका का व्यापक हो 
जाता है। राष्ट्र संघ ने प्रत्यक्ष रूप से कोई शान्तिस्थापक कार्यवाही नहीं की । परन्तु संयुक्त राष्ट्र 
ने कोरियाई युद्ध, भरव-इजराइल समस्या, कांगो समस्या, अफगान संकट, ईरान-इराक युद्ध आदि 
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करता है । वास्तव में महासभा का वाषिक अधिवेशन महासचिव की रिपोर्ट पर बहस से प्रारम्प 
होता है । ह 

(7) तकनीकी कार्य---महासचिव कतिपय तकनीकी कार्य भी सम्पादित करता है। चार 
के अनुच्छेद 98 के अनुसार, महासचिव ऐसे अन्य कार्य भी करेगा जो उसे महासभा, सुरक्षा परिषद, 
आशिक एवं सामाजिक परिषद्‌ तथा न्यास परिषद्‌ द्वारा सौंपे जायेंगे । इन अंगों द्वारा सौंपे गये 
तकनीकी कार्यों को भी महासचिव सम्पादित करता है। तकत्तीकी कार्यो में लगभग सभी प्रकार 
के प्रश्नों पर अध्ययन, रिपोर्ट, सर्वक्षण आदि शामिल हैं । 


(7) सचिवालय का प्रशाध्षव--महासचिव सचिवालय . का प्रमुख अधिकारी होता है। 
सचिवालय में प्रशासन का पूर्ण उत्तरदायित्व उस पर ही होता है। वह महासभा द्वारा पिर्धारित 
नियमों के अनुसार सचिवालय के फर्मंघारियों की नियुक्ति करता है । 

(९) वित्तीय कार्य--महासचिव के कार्यों के अन्तर्गत उसके वित्तीय उत्तयदायित्व भी हैं। 
संयुक्त राष्ट्र के बजट का संचालन सुघारु रूप से हो रहा है अथवा नहीं, इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व 
महासचिव पर होता है, वह संयुक्त राष्ट्र का बजट तैयार कराता है, जिसे बजट सलाहकार पमिति 
के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है। विशेषोददेशीय अभिकरणों तथा अन्य सम्बद्ध संस्थाओं के बजट 
पर-भी उसकी धजर रहती है। वह संयुक्त राष्ट्र के सभी निधियों का अभिरक्षक है भौर उनके व्यय 
के लिए उत्तरदायी है । 

(९) प्रतिनिध्यात्मक कार्ये---सम्पूर्ण राष्ट्र संघ के लिए केवल एक ही महासबिव होता है, 
जो संघ के अभिकर्ता (एजेण्ट) या प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। विभिन्‍न अभिकरणों एवं 
सरकारों के साथ वार्ताओं में वह संघ का प्रतिनिधित्व करता है और संघ की भोर से करार 
करता है । 

(शं) राजनीतिक कार्य--संयुकत राष्ट्र का महासचिव कुछ राजनीतिक कार्य भी करता 
है। चारटर के 99वें अनुच्छेद में कहा गया है कि महासचिव किसी ऐसे मामले की भोर सुरक्षा 
परिषद का ध्यान दिला सकता है जिससे उसके विचार में अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति एवं सुरक्षा के बने 
रहने में संकट उत्पन्न हो सक्रता है।! इस शक्ति तथा कुछ अन्य कारणों से महासचिव संयुक्त 
राष्ट्र का प्रधान राजनीतिक अभिकर्ता बन गया है । 

संयुक्त राष्ट्र के महासचिव की राजनीतिक भूमिका का इतना अधिक विकास हुआ है कि 
न केवल संयुक्त राष्ट्र के अन्दर्गंत यह पद राष्ट्र संघ में इस पद की अपेक्षा कहीं भधिक शवितिशाती 
और प्रभावशाली सिद्ध हुआ है, वरन्‌ मॉरगेन्याऊ ने तो यहाँ तक कह॒दिया कि इस अ्रकार महा- 
सचिव संयुक्त राष्ट्र का एक प्रकार का प्रधानमन्ती बन गया ।' 

महासचिव फी यह राजनीतिक भूमिका तीन दिशाओं में विकसित हुई । प्रथम, उसे एक 
धन्तर्राष्ट्रीय वार्ताकार कहा जाने लगा है। दूसरे, घह अनेक अवसरों पर ऐसे प्रतिष्ठा रक्षक सूत्र 
के रचयिता के रूप में सामने आया है, जिन्हें विवाद के विभिन्‍न पक्षों ने सम्मानजनक रूप ते 
स्वीकार करना सम्भव पाया है। तोसरे, उसे विश्व की आत्मा की आवाज का से रक्षक वहीं 
गया है । 
महासचिव की राजदीधतिक भुधिका के विकास के कारण ८ 

महासचिव की उपयुक्त राजनीतिक भूमिका के विकास के निम्नलिखित कारण हैः 

!. संवेधानिक व्यवस्थाएं--चार्टर का अनुच्छेद 99 महासचिव की राजनीतिक भूमिका 
को वैधानिक आधार प्रदान करता है । इस अनुच्छेद ने महासचिव को एक प्रकार से संयुक्त रा5 
और उसके सदस्यों के आँख और कान के रूप में कार्य करने का उत्तरदायित्व सौंपा है ! स्टीफत 


ञै 
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बात मनमाने के लिए कोई वास्तविक शक्ति नहीं रह जाती, क्योंकि महासचिव और महासभा 
के पास अपने निर्णयों को कार्यान्धित कराने के लिए कोई बाध्यकारी शवित नहीं है । 

जब राष्ट्रों के मध्य कोई राजनीतिक विधाद उत्पन्न होता है, तो कोई बाहरी संस्था 
अथवा व्यक्ति उन्हें चार उपायों से अपने विवाद का शान्तिपृर्ण ढंग से निपटारा करने को अभि- 
प्रेरित कर सकता है--धमकी देना, प्रलोभन देना, अनुनय विनय करना और पहले से प्राप्त किये 
गये समझौतों को निरूपित करना । संयुक्त राष्ट्र महासचिव को धमकी देने और प्रलोभन देने की 
कोई शवित प्राप्त नहीं है । अतः जैसा मार्गेन्धाऊ का मत है, “एक राजनीतिक प्रतिनिधि के रूप 
में, महासचिव की स्थिति की दुबंलता इससे प्रदर्शित होती है कि उसे घिवादों का निपटारा करने 
के दो सबसे शक्तिशाली यन्त्रों अर्थात्‌ धमकी देने और प्रलोभन देने की शक्ति से भायः पूर्ण रूप से 
वंघित कर दिया गया है। उसका काय अनुनय का प्रयोग करने तथा सार रूप से पहले ही प्राप्त 
किये गये समझौतों को निरूपित करने तक सीमित कर दिया गया ।7 

5, आर्थिक तथा साम्राजिक परिषद्‌ 
(प्त&/ ४2ट030०७0 6४० 50ठ67, 2007घ2टा.) 

आधिक और सामाजिक परिषद्‌ इस धारणा पर आधारित है कि अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति 
केवल राजनीतिक विवादों के समाधान पर ही निर्भर नहीं करती है वरन्‌ अन्तर्राष्ट्रीय आधिक, 
सामाजिक और उनसे सम्बन्धित अन्य समस्याओं के सम्बन्ध में उचित और प्रभाषपूर्ण कार्यवाही 
पर भी निर्भर करती है। राजनीतिक स्थिरता के अतिरिक्त सामाजिक स्थिरता और आधथिक 
सन्‍्तोष भी अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा की स्थापना के लिए जरूरी है। डलेस के शब्दों में, 
ज्ाथिक और सामाजिक समस्‍्याएँ युद्ध के अन्तनिहित कारण है ।” फैनविक के शब्दों में, “महासभा 
के अधीनस्थ एवं उसके कार्यों को उसके प्रतिनिधि के सप में सम्पन्न करने वाली संस्था आधथिक 
भौर सामाजिक परिपद्‌ है ।” 


संरचना--प्रारम्भ में इस परिपद में !8 सदस्य होते थे । 966 में चाटेर में एक संशोधन 
द्वारा इसके सदस्यों की संख्या 8 से बढ़ाकर 27 कर दी गयी । तत्पश्चातू अनुच्छेद 6]- का एक 
बार पुनः संशोधन हुआ जो 24 सितम्बर, 973 को लागू हुआ। इसके अनुसार, अब आधिक 
एवं सामाजिक परिषद्‌ की सदस्य संख्या 54 हो गयी है । 

यह एक स्थायी संस्था है परन्तु इसके एक-तिहाई सदस्य प्रति वर्ष पदमुक्त होते रहते हैं । 
इस प्रकार अत्येक सदस्य को अवधि 3-3 बे होती है। परन्तु अवकाश ग्रहण करने वाला सदस्य 
तुरन्त पुत्र: निर्वाचित हो सकता है। परिषद्‌ में प्रत्येक सदस्य राज्य फा एक ही प्रतिनिधि 
होता है । हु 

यद्यपि आधिक तथा सामाजिक परिषद्‌ के लिए कोई स्थायी सदस्यता का उपबच्ध नहीं 
है तथापि व्यवहार में तथाकथित “पाँच बड़े” सर्देव निर्वाचित हो जाते हैं। साधारणतः इसके 
निर्वाचित सदस्य ही इसकी बैठकों में भाग लेते हैं पर यह संयुक्त राष्ट्र के किसी भी सदस्य को 
बिना मतदान के किसी ऐसे विपय पर अपने विचार-विमर्श में आमन्त्रित कर सकती है, जो उस 
सदस्य के लिए विशेष चिन्ता का विषय हो । 

मतदान प्रक्रिग--आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के प्रत्येक रादस्थ को केवल एक मत देने 
का अधिकार होता है अर्थात्‌ संयुक्त राष्ट्र के अन्य अंगों की भाँति आधिक एवं सामाजिक परिपद 
में प्रत्येक नि चित राज्य का केवल एक सदस्य बैठकों में भाग ले सकता है। इसमें निर्णय उप- 
स्थित एवं मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत द्वारा लिये जाते हैं। परिपद 
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अनेक अन्तर्राष्ट्रीय विवादों के सम्बन्ध में शान्ति स्थापना के लिए एक सक्रिय भूमिका अदा की 
है । महासचिव संयुक्त राष्ट्र के उच्चाधिकारियों में एकमात्र ऐसा अधिकारी है जिसे एक अपेक्षा 
कृत लम्बा कार्यकाल प्राप्त है। वह एक प्रकार से सम्पूर्ण संयुक्त राष्ट्र का एकमात्र प्रवक्‍ता है। 
भतः संयुक्त राष्ट्र की भूमिका में वृद्धि से महासचिव की भुमिका भी अधिक सशक्त और व्यापक 
बन गयी है । 

4, शीह-युद्ध तथा सुरक्षा परिषद्‌ एवं महासभा में गतिरोध--यदि संयुक्त राष्ट्र उसी 
तरह कार्ये करता जैसा (कि इसके निर्माताओं ने आशा की थी तो सम्भवतः सिवालय और महा- 
सचिव की भूमिका राष्ट्र संघ की समकक्ष संस्थाओं की भूमिका की अपेक्षा बहुत अधिक व्यापक 
न हो पाती । संयुक्त राष्ट्र का चार्टर इस विश्वास पर आधारित था कि महाशक्तियों की युद्ध- 
कालीन मैत्री और सहयोग युद्धोत्तर काल में भी बना रहेगा । पर ऐसा नहीं हुआ और शीघ्र हो 
पश्चिमी शक्तियों और सोवियत संश्र का शीत-युद्ध प्रारम्भ हो गया। “निषेधाधिकार' के वारस्वार 
प्रयोग ने सुरक्षा परिपद्‌ में गतिरोध उत्पन्न कर दिया । 3 नवम्बर, 950 को 'शात्ति के लिए 
एकता प्रत्ताव' के द्वारा महासभा ने सुरक्षा परिषद्‌ के कुछ उत्तरदायित्वों को अपने ऊपर लेने का 
प्रयास किया । परन्तु अपने विशाल आकार और प्रस्तावों के परामर्शदात्री रूप के कारण भहाप्षभा 
इन उत्तरदाथित्वों का ठीक से निर्वाह करने में असमर्थ थी | ऐसी स्थिति में महासभा के अभिकर्ता 
(88०7 0 00॥0:4 385७॥09) के रूप में महासचिव को शान्ति संस्थापक की भूमिका सौपी 
जाने लगी । 

महासचिव की भुसिका--महासचिव का पद अत्यन्त महत्वपूर्ण है। उसे केवल प्रशासकीय 
कार्यों का निबव॑हन ही नहीं करता पड़ता है अपितु राजनीतिक उत्तरदायित्वों को भी पूरा करना 
पड़ता है। उसका कार्य उतना ही विशाल है जितना वह उसे बना सकता है ।” छसकी भूमिका 
उतनी ही व्यापक है जितने कि उसे वैधानिक अधिकार प्राप्त हैं, जितनी उसमें योग्यता भौर 
क्षमता है। यदि प्रशासनिक कार्यों में उसकी भूमिका एक आरम्भक जैसी है तो राजनीतिक क्षेत्र में 
उसकी भूमिका मध्यस्थ, वार्त्ाकर्ता और मतैक्य निर्माता के समान है । 


महासभा के अन्तिम सूच में महासचिव द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली रिपोर्टों का बहुत 
महत्व होता है, जिसमें उसका व्यक्तित्व झलकता है। इसी रिपोर्ट के माध्यम से अन्तर्राष्ट्रीय 
समस्याओं पर उसके दृष्टिकोण व्यक्त होते हैं, अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक स्थिति और घटनाचन्रों पर 
प्रकाश डाला जाता है और अन्तर्राष्ट्रीय तनाव को कम करने के लिए सुझाव दिये जाते हैं । 
लियोनार्ड के शब्दों में--“महासचिव की घाषिक रिपोर्ट अमरीकन राष्ट्रपति के सन्देशों के समान 
प्रभावशाली है । महासभा में प्रस्तुर्त किये जाने वाले प्रस्तावों को तैयार करने में भी महासर्चिव 
की भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण होती है ।” 
महासचिव की राजनीतिक भूमिका को देखते हुए मार्गेन्थाऊ ने लिखा है कि “इस प्रकार 
महासचिव संयुक्त राष्ट्र का एक प्रकार का प्रधानमन्त्री बन गया । 
इस प्रकार अनेक कारणों से संयुक्त राष्ट्र के महाप्तचिव की भूमिका व्यवहार में उससे कहीं 
अधिक व्यापक और प्रभावशाली हो गयी जितनी कि चार्टर के निर्माताओं में परिकल्पित की थी । 
परन्तु फिर भी इस भूमिका की अपनी निश्चित सीमाएँ हैं। अगर महाशवितियों के मध्य तनाव कम 
हो जाता है तो स्वयं सुरक्षा परिषद्‌ की अपने शान्ति स्थापमा के उत्त रदायित्व को पूरा करने की 
क्षमता बढ़ जाती है और उसी अनुपात में महासभा औौर महासचिव की भूमिका संकुचित हो जाती 
है । 962 के बाद वस्तुतः ऐसा हुआ भी है। इसके विपरीत यदि महाशक्तियों के पारस्परिक 
दो के कारण सुरक्षा परिषद्‌ में गतिरोध उत्पन्न हो जाता है, तव महासचिव के पास अपनी 
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कार्पात्मक आयोग निम्नलिखित हैं : 
]. आाधथिक, रोजगार तथा विकास आयोग । 
2. यातायात तथा संचार आयोग । 
' 3, वित्तीय आयोग । 
4, सांख्यिकी आयोग । 
5. जनसंदया आयोग । 
6, सामाजिक आयोग । 
4. भातव अधिकारों सम्बन्धी आयोग । 
8, महिलाओं की स्थिति सम्बन्धी आयोग । 
9, नशीले द्रव्यों सम्बन्धी आयोग । 
प्रादेशिक आयोग निम्नलिखित हैं : ५ 
, यूरोप के लिए काथिक आयोग । 
2, एशिया तथा सुद्दरपुवं के लिए आधिक आयोग । 
3, दक्षिण अमरीका के लिए आधथिक आयोग । 


आधथिक तथा सामाजिक परिषद्‌ के कार्यों का मूल्यांकव--क्षारथिक और सामाजिक परिषद 
मे अनेक क्षेत्रों में सराहनीय कार्य किया है। विशेषतः इसके तथा विशिष्ट समितियों के तत्वाधधान 
में एशिया, अफ्रीका और लेटिन अमरीका के पिछड़े हुए देशों को दी गयी तकनीकी सहायता तथा , 
मानवीय अधिकारों की घोषणा इसकी प्रमुख सफलताएँ मानी जाती हैं। यह संस्था संयुक्त राष्ट्र 
को राष्ट्र संघ की तुलना में अधिक व्यापक और जनकल्याणकारी संस्था बना देती है। शरणार्थियों, 
राज्यधिहीन व्यक्तियों, ट्रेड यूभियनों के मधिकारों, दासता तथा वेगार जेसी समाज-विरोधी फार्य॑- 
वाहियों पर परिषद द्वारा सतत्‌ विचार-विमर्श होता रहता है । परिषद ने अपने एक प्रस्ताव द्वारा 
किसी भी राष्ट्रीय, नस्‍्ली तथा घामिक समुदाय को पूर्णतया समाप्त करने के प्रयास को अवध 
घोषित कर दिया है । आधिक एवं प्राविधिक सहायता तथा योजनाओं से पिछड़े हुए राष्ट्रों का 
उद्देश्य है। आधिक दृष्टि में अभाषग्रस्त जातियों एवं समुदायों के सामाजिक स्तर को ऊपर उठाया 
जाता है । परिपद्‌ के द्वारा धद्धे-विकसित राष्ट्रों को विशेषज्ञों का सहयोग दिया जाता है, साथ ही 
उन्हें यनन्‍्नों, उपकरणों भादि आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए आधथिक सहयोग उपलब्ध कराया 
जाता है । आधिक तथा सामाजिक परिषद आधुनिक पद्धतियों से उत्पादन बढ़ाने में सहयोग देकर 
गरीबी-निषारण में सहयोग देती है । यह आवश्यक उपकरणों, यन्त्रों, मशीनों, भवनों, सड़कों एवं 
बन्दरगाहों को उपलब्ध कराकर व्यापार, उद्योग तथा कृषि फी उन्नति में सहयोग देती है जिससे 
भारत सहित एशिया तथा अफ्रीकी राष्ट्रों को बहुत सहयोग.मिल रहा है । 


संक्षेप में, आथिक एवं सामाजिक परियद ने एक विश्वव्यापी कल्याणकारी परिषद के 

रुप में कार्य किया है। इसने विश्व को अभाव, दरिद्रता, रोग और निरक्षरता से मुक्ति दिलाने 

का प्रयास किया है। इसमें सन्‌ 948 की मानवीय अधिकारों की घोषणा और 952 के 

महिलाओं के राजनीतिक अधिकारों से सम्बन्धित सम्मेलन द्वारा मानव अधिकारों और मूल 
स्वतन्त्रताओं के प्रति अपार जन जागृति पैदा करने का प्रयास किया है । 

यद्यपि इसे आथिक एवं सामाजिक विषयों पर विधान बनाने की क्षमता प्राप्त नहीं है, * 

तथापि इसने मानव जाति के उत्थान एवं उसे सखी जीवन प्रदान करने की दिशा में प्रशंसनीय 

कार्य किया है। संयुक्त राप्ट्र बाल निधि; संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी निधि, तकनीकी सहायता समिति: 

युरोप के लिए आधिक आयोग, एशिया व सुदृरपूर्व के लिए माधिक आयोग, लेटिन अमरीका के 

लिए आधिक आयोग, अफ्रीका के लिए आधिक आयोग, संयुक्त राष्ट्र कोरियाई पुन्निर्माण अभि- 
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जब किसी विशेष राज्य के विषय पर विचार-विनिमय करने बेठती है तो वह उस राज्य के ' 
प्रतिनिधि को आमन्त्रित करती है, किन्तु ऐसे आमन्त्रित प्रतिनिधि को मत देने का अधिकार नहीं 
होता । आधिक एवं सामाजिक परिषद की बैठक साल में दो बार होती हैं। अप्रैल और षुत्राई 
में क्रमश: न्यूयार्क और जेनेवा में । आधथिक एवं साम्राजिक परिषद की बेठके उसके नियमों के 
अनुसार, जिनमें सदस्यों के बहुमत के अनुरोध पर बैठक बुलाने का उपबन्ध भी सम्मिलित है, 
भाषश्यकतातुसार कभी भी की जा सकती है । महासभा की भाँति एक साल के लिए सदस्य राज्यों 
में से ही एक सदस्य इसका सभापति निर्वाचित होता है । ; 

कार्य एवं शक्तियाँ--चार्टर के अनुसार, आर्थिक तथा सामाजिक परिषद के निम्नलिखित 
कार्य तथा शक्तियाँ हैं : 

. यह अच्तर्राष्ट्रीय आथिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक, स्वास्थ्य तथा सम्बन्धित 
मामलों पर अध्ययन कर सकती है तथा इस विषय में महासभा, संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों तथा 
विशिष्ट अभिकरणों फो रिपोर्ट दे सकती है । 

2. यह सबके मानवीय अधिकारों तथा मौलिक स्वतन्त्रताओं के आदर तथा लागू करने के 
लिए संस्तुति दे सकती है । 

3, यह अपनी क्षमता के भन्तर्गत आने वाले विषयों से सम्बन्धित अभिसभयों के भातेव 
महासभा को प्रेषित कर सकती है । 

4, संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार अपनी क्षमता के अन्तर्गत आाने वाले 
विषयों से सम्बन्धित मामलों पर सम्मेलन बुला सकती है । ह 

5. सुरक्षा परिषद की प्रार्थना पर यह सुरक्षा परिषद को सूचनाएँ प्रेषित कर सकती है 
तथा सहायता कर सकती है । 

6, आधिक तथा सामाजिक परिषद्‌ महासभा की संस्तुतियों के पालन हेतु घह सब काये 
सम्पादित कर सकती है जो इसकी क्षमता के अन्तर्गत होते हैं । 

' ., महासभा के अनुमोदन से, आधिक तथा सामाजिक परिषद सदस्यों तथा विशिष्ट 
एजेन्सियों की प्रार्थता पर सेवाएँ अपित कर सकती है । | 

8. उपयुक्त कार्यों के भतिरिक्त, यह चार्टर के अन्तर्गत निर्दिष्ट तथा महासभा द्वारा 
बनाये गये सभी कार्यों को सम्पादित करेगी । | 

उपयु क्त कर्तव्यों और अधिकारों के अतिरिक्त आथिक एवं सामाजिक परिपद संयुक्त रा 
के अन्य अंगों को सहायता देती है । अनुच्छेद 65 के अनुसार यह सुरक्षा परिषद्‌ को सूचताए दे 
- सकती और यदि सुरक्षा परिषद अनुरोध करे तो उसे सहायता देगी । अनुच्छेद 66 के अनुसार 
यह महासभा की सिफारिशों के क्रियान्ययत के सम्बन्ध में ऐसे कार्य कर सकती है, जो उसी अधि- 
कारिता में आते हों ओर वह उन दुसरे सभी कार्यों को कर सकती है, जो संयुक्त राष्ट्र के चाटर 
में अन्यत्र दिये गये हैं अथवा' भहासभा द्वारा उसे सौंपे गये हैं । 

आशिक एवं सामाजिक परिषद के प्रमुख कार्यों में से एक विभ्िन्‍्त विशिष्ट अभिकरणों की 
गतिविधियों में समन्वय करना भी है । ॥ 

वस्तुत: गरीबों, घायलों तथा अशिक्षितों की सहायता करके आशिक तथा सामाजिक 
परिषद विश्व शान्ति की स्थापना में सहायता करती है। यह सभी प्रकार से लोगों के जीवन में 
सुधार करने का अयत्त करती है । 

- आयोग--आथिक और सामाजिक परिषद अपना काये प्रधानतः कुछ आयोगों के माध्यम 
से करती है। ये आयोग दो प्रकार के होते हैं : . कार्यात्यक (एप्रा0074), तथा 2. प्रादेशिक 
(ह९४078]) | 


* 
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अपने राष्ट्र में विधिवेत्ता-के रूप में ख्याति पा चुके होते हैं और अन्तर्राष्ट्रीय कानून के विशेषज्ञ मानें. 
जाते हैं। संविधान में कहा गया है कि न्यायाधीशों का नैतिक चरित्र उच्च होना चाहिए और , 


उनमें वे योग्यताएं होती चाहिए जो उनके देश की न्याय सम्बन्धी उच्च संस्थाओं के उच्च 
. स्थाय्रिय अधिकारियों वी नियुक्ति के लिए आवश्यक हों। इतना होने पर भी यहू ध्यात रखा 


जाता है कि एक से अधिक न्यायाधीश एक. ही राष्ट्र के न हों । इन न्यायाधीशों को कोई राज- 
_ नीतिक कार्य या अन्य कोई वंयवसाय: करने फी आज्ञा नहीं होती ।, इनका पुनर्तिर्वाचन भी हो 
' सकता है |. न्यायाधीशों का चुनाव करते समय यह भी ध्यान रखा जातो है कि न्याय व्यबस्था 
. में संसार की सभी न्याय व्यवस्थाओं को प्रतिनिधित्व प्राप्त हो जाये । 
उन्मुवितियाँ (गाएा(०5)--न्यायाधीशों को अनेक विशेषाधिकार सौंपे जाते हैं। जंनचको . 
, , राजनयिक उस्मुक्तियाँ प्रदान की जाती है । ,न्‍्यायालय के सम्मुख वादियों के प्रतिनिधि, परामशें- 
दाता और वकीलों को भी स्व॒तस्त्रतापवेक कार्य करने की छूट दी जाती है । 
मु गणपू्ति (0००प०7)--स्यायालय के विघान के अनुसार इसमें 7 5 - न्यायाधीशों के . 
.. अतिरिक्त अस्थायी न्यायाधीश नियुक्त करने. की भी व्यवंस्था है। न्यायालय की गणपूर्ति 9 
: रखी गयी है। ह 
ह प्रक्रिया (?700०00०)--न्यायांलय के सभी निर्णय बहुमत से ' लिये जाते हैं। बहुमत न 
: होने पर सभापति का भिर्णायक मत मान्य होता है । ॥॒ 
न्यायालय की भाषा फ्रेंच तथा अंग्रेजी है। . अन्य भाषाओं को भी अधिकृत रूप में प्रयुक्त 
किया जा सकता है। न्यायालय अपनी कार्यविधि और नियमावली स्वयं तैयार करता है । 

' ्यायालय के सामने वे सब वियाद जां सकते हैं जिनको दोनों पक्ष उसके सामने रखना 
चाहें या जितका संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर अथवा किसी सन्धि के अनुसार न्यायालय में लाया 
- 'जना अनिवायें हो । ' 

' , न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत मुकदमों में बादी और प्रतिवादी केघल राष्ट्र ही हो सकते हैं, 

“ व्यक्ति नहीं। ऐसे राष्ट्र जो संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य नहीं है, अपने विवाद का निर्णय इस 

“ स्यायालय द्वारा करा सकते हैं, किन्तु सुरक्षा परिषद द्वारा निर्धारित शर्तों को मानना पड़ेगा । 

, सुरक्षा परिषद भी ऐसी शर्तें नहीं. रख-सकती जिनके कारण गैर-सदस्य राष्ट्रों में असमानता 
 ,(छोटे-बड़े का भेद) दृष्टिगत. हो । .. 


त्यायालय के विधान के मन्तव्य के अनुसार सुकदमे के खर्च का कौन-सा हिस्सा गैर-सदस्य 
' राष्ट्र को देता पड़ेगा; इसका निर्णय न्यायालय ही करेगा | 

न्यायालय का निर्णय अन्तिम समझा जाता है। निर्णय की अपील महीं हो सकती, किन्तु 
कोई पक्ष समझे कि कोई आवश्यक बात न्यायालय के सम्मुख किसी. कारण से उपस्थित नहीं हो 
'सकी अथवा प्रत्यक्ष रूप से कहीं भूल हुई है, तब उस अवस्था में पुनः विचारं के लिए प्रार्थनापत्र 
. दिया जा सकता है । 


न्यायालय को अधिकार है कि अपना निर्णय देने के पूर्व किसी . व्यक्ति, विशेषज्ञ अथवा 

कमेटी द्वारा मुकदमे से सम्बन्धित किसी भी विषय के संम्बन्ध में जाँच करा ले । न्‍ 
मुकदमे की सुनवाई आमत्तौर से सावंजप्तिक रूप से , होती है। किन्तु न्यायालय स्वत: - 

अथवा वादी-अतिवादी की प्रार्थना पर बन्द कमरे सें मुकदमे की सुनवाई कर सकता हैं। 
: सेद्द प्रश्नों का.निपटारा उपस्थित न्यायाधीशों के बहुमत. से होता है । यदि किसी प्रश्न पर 


न्यायाधीशों का मत बराबर हो तो सभापति अथवा उसको अनुपस्थिति में जो सभापत्ति का आसन 
'. अंहण कर रहे हों, अपना निर्णायक सत (0४5008 ४००) दे सकते हैं । 


ब्स््त 
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करण और आधिक विकास के लिए विशेष निधि--सबों ने सम्पूर्ण विश्व की आर्थिक एवं सामाजिड 
उन्नति के लिए महान्‌ योगदान दिया है। वास्तव में द्वितीय महायुद्ध की विभीषिकाओं से पीड़ित 
मानव जाति के 08७७2::४ राष्ट्रों के लिए यह एक प्रेरणा व सहायता का स्रोत रहो है। 


. अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय 
(फ्तछ प्रशफ्ररार&७प. १0337, 2007 08 उ057708) 


अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय राष्ट्र संघ की प्रमुख कानूनी संस्था है। कातून से सम्बन्ध रहे ' 


वाले प्रश्यों पर ही यह विचार करता है । राजनीतिक झगड़ों से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है। ऐसे 
देश, जो इस न्यायालय के सदस्य हों, यदि किसी मामले को न्यायालय के समक्ष उपस्थित 
करना चाहें, तो कर सकते हैं। इसके भतिरिक्त सुरक्षा परिषद्‌ कानूनी घिवाद उपस्थित होने 
पर उसे न्यायालय के सम्मुख पेश कर सकती है। संयुक्त राष्ट्र संघ की अन्य संस्थाएँ भी किद्ती 
कानूनी प्रश्त पर न्यायालय से परामर्श ले सकती हैं। व्यक्तिगत झगड़े इस अदालत में पेश नग्ी 
किये जा सकते । 

चीन, रूस, ब्रिटेन और अमरीका नें डम्बठंन ओकसत सम्मेलन के समय संयुक्त <राष्ट्र पंध 
के संगठन के सम्बन्ध में जो प्रस्ताव किये थे, उनमें यह कहा गया था कि एक अन्तर्राष्ट्रीय न्याया- 
लय भी हीना चाहिए । 


सेनफ्रांसिस्को सम्मेलन का आयोजन करने वाले राष्ट्रों के आमनन्‍्त्रण पर विधिवेत्ताओं की ह 


समिति, जिसमें 44 देशों के प्रतिनिधि सम्मिलित थे, की बैठक 9 अप्रैल से 20 अप्रैल, 945 
तक बाशिगटन में हुई । इस बैठक में वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय का प्रारूप तैयार हुआ । 

संयुक्त राष्ट्र संब के चार्टर में 92 से 96 तक के अनुच्छेदों में अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय का 
विधान है। अनुच्छेद 92 का मन्तव्य है कि अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र संघ का व्याय 
सम्बन्धी प्रधान उपकरण होगा । उसका काम उस विधान के अनुसार होगा जो परिशिष्ट रुप से 
चार्टर के साथ संलग्न है। अनुच्छेद 94 के अनुसार प्रत्येक सदस्य का कतंव्य है कि वह त्यायातर्ों 
के निर्णयों का ठीक तरह से पालन करे । यदि एक पक्ष पालन न करे तो दूसरे पक्ष को अधिकार 
है कि सुरक्षा परिपद्‌ का ध्यान इस ओर उपयुक्त कार्यवाही के लिए आाक्षष्ट करे । 

अन्तर्राष्ट्रीय न्‍्यायालय की स्थापना हेग में 3 अप्रैल, /746 को हुई थी। अन्तर्राष्ट्रीय 
न्यायालय का संविधान 70 अनुच्छेदों मे है। इसमें व्यायालय के अधिकार, अधिकार क्षेत्र, कर्म 
संचालन नियम भादि सभी आवश्यक बातें दी हुई हैं । रे 

स्थायी न्यायालय का कार्यालय हेग में-दुसरे युद्ध के आरम्भ तक था। युद्धकाल में वह 
स्विट्जरलैंड चला गया था क्योंकि सारे हालैण्ड पर जमेती का अधिकार हो गया था। उड़ 
समाप्ति के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ के अन्तर्गत जिस न्यायालय की स्थापना हुई; उसका मुख्य स्थान 
हेय ही रखा गया । इसका कारंण भी था । कार्यालय के भव्य भवन का विर्माण अमरीकी दावे- 
घीर स्वर्गीय कार्नेगी ने अपने धन से कराया था। भतः आज अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय का कायतिय 
उसी भवन में है। पहले न्यायालय ते जो निर्णय किये थे या आदेश दिये थे उन सबकी नये 
न्यायालय ने अंगीकार कर लिया । 

व्यायालय का गठच--संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर की घारा 92 के अनुसार अन्तर्राष्ट्रीर 
न्याय के लिए न्याय के अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय का गठन हुआ। अन्तर्राष्ट्रीय न्याय के स्थायी 
न्यायालय के समान ही न्याय के अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के जजों की संख्या !5 रखी गयी। में 
न्यायाघीश अपने में से हो एक सभापति तथा उपसभापति को चुनते हैं । न्यायाधीशों का चुनाव 
सुरक्षा परिषद तथा सामान्य सभा द्वारा 9 वर्ष के लिए किया जाता है। न्यायाधीशों का चुनाव 
जाति गेद, रंग भेद तथा धर्म भेद के आधार पर न होकर योग्यता के आधार पर होता है। ये थ्य््ि 


“डे 
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में सम्बन्धित प्रश्श का विवरण तथा वे सभो दस्तावेज होते हैं जो प्रश्त पर प्रकाश डाल 
सकते हैं । 

स्यायालय का परामर्श केवल परामर्श होता है, जिसे मानमे के लिए किसी भी संस्था को 
बाध्य नहीं किया जा सकता | 

सन्‌ !947 में “किसी राज्य का संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बनाये जाने की शर्तें (600890॥ 
णी & 886 40 प्राशा००५३ ॥ 0० ए. ।९.) केस में अपने परामर्शात्मक मत में न्यायालय ने 
यह घोषणा की कि महासभा अथवा सुरक्षा परिषद में किसी राज्य को संयुक्त राष्ट्र में सदस्यता 
पर मतदान देते समय केघल वही शर्ते लगायी जा सकती हैं जो चार्टर के भनुच्छेद 4 में वणित 
हैं. सन्‌ 950 में 'राज्यों को संयुक्त राष्ट्र में सदस्य बनाते के लिए महासभा की क्षमता" 
(000एशथा०6 0 06 ठथ्ादभ855थ॥एए लि 6 6वागरंडभंणा छत 8 9४०७ ६0 (॥७ 
ए, 'र.) विषय पर अपने सलाहकारी मत में स्यायालय ने कहा कि किसी राज्य फ्री संयुक्त राष्टू 
में सदस्य बनने के लिए महासभा तथा सुरक्षा परिषद दोनों ही की सकारात्मक सहमति आवश्यक 
है । 949 में 'संगक्त राष्ट्र की सेवा में हुई क्षति के लिए क्षतिपृत्ति ([२०छथरयंणा 0ि पशीप्रा08 
शाशि०त 7 #8 8धपं८४ ए 06 ऐ. ऐप.) बाद में न्‍्यायालय ने अन्तर्राष्ट्रीय कातुन के इस 
नियम को विकसित किया कि संयुक्त राष्ट्र एक विधिक व्यक्ति (उपा8#0 ऐ७४0०7) है तथा वह 
अपनी सेवा मे नियुक्त व्यक्तियों की हुई क्षति के लिए दावा कर सकता है । 950 में 'दक्षिणी- 
पश्चिमी अफ्रीका की अन्तराष्ट्रीय स्थिति! (प्रथिशा०णाबों $808 0 $077-फ६४ &॥708) 
बाद में अपने सलाहकारी मत में न्यायालय ने अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं की उत्तराधिकार सम्बन्धी 
विधि को विकसित किया तथा निर्णय दिया कि संयुक्त राष्ट्र न्यास प्रणाली ने मैण्डेट प्रणाली के 
क्षघ्रिकारों फो उत्तराधिकार में प्राप्त किया है। सन्‌ 4962 में संयुक्त राष्ट्र के कुछ व्यय! 
(एश्ाशा। एडए०४०४ ०! (० ए. ॥२.) केस में अपने सलाहकारी मत में न्यायालय ने चार्टर के 
अनुच्छेद 77(2) की व्याख्या करते हुए निर्णय दिया कि स्वेज संकट तथा कांगो में भेजी जाने 
वाली संयुक्त राष्ट्र सेताओं पर हुआ व्यय संस्था का व्यय माना जायेगा। 970 में सुरक्षा 
परिषद के गस्ताव के बावजूद दक्षिणी अफ्रीका की दक्षिणी-पश्चिमी अफ्रीका में उपस्थिति के 
विधिक परिणाम (54एं5०ए४ 07970 007०थयागड़ ना6 62४ ,(00780पु7७7005 ० प6 
(णाएक्रा०त0 फछाछलशा०6 0 $0पग 5008 णा शा 7, ०, ५०ए॥॥-फ्रढछं #ै॥7092, 
ग्रण॑ज्रांपरिभक्ादगाड़ 56०09 ए०णतर] १६४0०४०, 276, 970) के केस में अपने सलाह- 
कारी मत में न्यायालय ने निर्णय दिया कि दक्षिणी-पश्चिमी अफ्रीका में दक्षिणी अफ्रीका की 
निरन्तर उपस्थिति अवैध है। संयुक्त राष्ट्र प्रशासनिक न्यायालय के भमिर्णय संख्या 273 में 
पुनविलोकन के लिए ग्रा्थना-पत्र (6ए|एाए४४00 0० हरिव्यंण्फ ती उप086०थां 7०, 273 
० पा8 0, 7९, 86त॥्र|गरंधा॥ार० प्रगरांएणएा०, 7०३ 982) विवाद में न्यायालय ते अपने 
सलाहकारी मत में स्पष्ट किया कि संयुक्त राष्ट्र प्रशासनिक न्यायालय में नियमों आदि को लागू 


करने में कोई त्रुटि नहीं की थी तथा न्यायालय में अपनी अधिकारिता या क्षमता से परे कोई 
कार्य नहीं किया था। पु 


स्यायिक निर्णय को क्रियान्विति (ऐह०००४० ० तए0णक्ष 0००४०) 

संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्णयों को क्रियान्बित करने के लिए संघ के चाटेर की धारा 94 में 
ध्यधस्था की गयी है । इसके अनुसार संघ का प्रत्येक सदस्य यह प्रतिज्ञा करता है कि वह किसी 
मामले में विवादी होने पर अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के फैसले को मानेगा । यदि एक पक्ष न्यायालय 
के निर्णय को नहीं मानता तो दूसरा पक्ष सुरक्षा परिषद का आश्रय ले सकता है। न्यायालय के 
तिर्णय को क्रियान्वित कराने के लिए आधश्यक कार्यवाही तय करते समय सुरक्षा परिषद के 9 
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यदि निर्णय सर्वंसम्मति से नहीं हो तो उस अवस्था में अल्पमत घाले न्यायाधीशों को भी 
अपना पृथक लिखित मत व्यक्त करने का म्धिकार है । 

मुकदमे का निर्णय खूली अदालत में पढ़ा जाता है और उस पर सभापति एवं रजिस्ट्रार * 

हस्ताक्षर रहते हैं । 

साधारणतः यदि राष्ट्रीय न्‍्पायालय की तरह फैसले में जीतने वाले राज्य को मुकदमे का 
व्यय पाने फा उल्लेख न हो तो समझा जाता है कि न्यायालय का विचार है कि प्रत्येक पक्ष अपना 
खर्चे स्वयं उठाये । मुकदमे की सुनवाई के लिए कम से कम नौ न्यायाधीशों की उपस्थिति 
अतिवाय है। 

व्थायालय का खचे सदध्य देश देते हैं। खर्चे का कितना हिस्सा किसको देना पड़ेगा, 
इसका भिर्णय भहासभा करती है। संयुक्त राष्ट्र संघ के घाषिक बजट में न्यायालय का बंजठ 
भी सम्मिलित रहता है और महासभा न्यायाधीशों तथा रजिस्ट्रार का वेतन निर्धारित 


करती है । 
यद्यपि न्यायालय का स्थायी कार्यालय हेग में है तथापि मुकदमे फी सुनवाई द्वुसरे देश में 


भी हो सकती है । 
भ्धायालय का क्षेत्राधिकार (३ए750070॥ ० 7॥6 (८०) 

अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय का क्षेत्राधिकार तीने वर्गों में विभाजित किया जा सकता है: 

, ऐच्छिक क्षेत्राशिकार (५०ए्रशांश३ 7ग्र7800807) 

2. अनिवार्य क्षेत्राधिकार (70॥फपॉ8णए उप्य7ं500४07) 

3, परामर्शात्यक क्षेद्रधिकार (24एं5079 उपण7800007) 

+. ऐच्छिक क्षेत्राधिकार--अन्तर्राष्ट्रीय न्‍्यायालय की संधिधि की धारा 36 के अनुसार 
न्यायालय उन सभी भासलों पर विचार कर सकता है जिनको सम्बन्धित राज्य न्यायालय के 


सम्मुख प्रस्तुत करे । 
2, अनियायें क्षेत्राधिकार---राज्य स्वयं घोषणा करके इन क्षेत्रों में न्‍्यायालय के आवश्यक 


क्षेत्राधकार को स्वीकार कर लेता है। ये हैँ-सन्धि की व्याख्या, अन्तर्राष्ट्रीय कानुन के क्षेत्र से 
सम्बन्धित सभी भामले, किसी ऐसे तथ्य का अस्तित्व जिसके सिद्ध होने पर किसी अन्तर्राष्ट्रीय 
कतेव्य का उल्लंघन समझा जाये तथा किसी क्ष्तर्राष्ट्रीय विधि के उल्लंघन पर क्षतिपूर्ति का 
रूप ओर परिणाम । धो. ओपेनहीम ने न्यायालय के इस क्षेत्राधिकार को “वैकल्पिक आवश्यक 
पर कहा है। यह वंकल्पित इसलिये है क्योंकि घह उन्हीं राज्यों पर लागू होता है णो 

हु करें और लागू तभी होता है जब विवाद से सम्बन्धित अन्य राज्य भी इस 

५ कर चुका हो । यह आवश्यक इसलिए है क्योंक्रि जो राज्य इस प्रकार की 

दता है उससे सम्बन्धित विवाद किसी विशेष समझौते बिना भी न्यायालय के समेक्ष 


सकते हैं । 

राज्य इस प्रकार की घोषणा करते समय कोई भी शर्तें लगा सकता है । प्रो. ओपेनहीम के 
>> <सश्ते वेकल्पिक धारा अनिवाय॑ न्यायिक निर्णय की सर्वाधिक व्यापक और 
_प्वकूण 


धिकार--अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा परामर्श देने का कार्य भी 

” महासभा अथवा सुरक्षा परियद किसी भी कानूनी प्रश्न पर अन्तर्राष्ट्रीय 

माँग सकती है। संयुक्त राष्ट्र संघ के दुसरे बंग तथा विशेष अभिकरण भी 

क्षेत्र में उठने वाले कानुनी प्रश्नों पर न्यायालय का परामर्श प्राप्त कर सकते हैं । 
लिए न्यायालय के सम्मुख लिखित रूप में प्राथंना की जाती है। इस प्रार्थना पत्र में 


संयुक्त राष्ट्र संघ । संगठन एवं कार्यप्रणाली | 93 


भुडस्पीड ने लिखा है कि “अपनी क्षमता के बावजूद न्यायालय एक ऐसे विश्व समाज में 
करता है जो अभी इसे महत्वपूर्ण मामले सुपुर्द करने को तेयार नहीं है अथवा बह भी कार्य 
देने के लिए तैयार नहीं जो घार्टर में इसके लिए निर्देशित हैं ॥7* 
वर्ष 946 से धन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के उद्घाटन काल से राज्यों ते इसके समक्ष 50 
-» पेश किये हैं और अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा 77 परामशत्मिक मतों के लिए अनुरोध किया 
राज्यों द्वारा पेश किये गये 5 मामले विभिन्‍त कारणों से घापस लिये गये अथवा सूची 
ग़ल दिये गये और 0 अन्य मामलों में न्यायालय ने यह पाया क्रि गुणों के आधार पर उन 
पर निर्णय लेना उसके क्षेत्राधिकार में नहीं है। शेष मामलों में, जो बहुत सारे विषयों 
स्वत हैं, 2 के अलावा सभी के अन्तिम फैसले दिये जा चुके हैं। ये 2 हैं--फांटिनेण्टल 
लीविया/|अरब उस्ही रिया/माल्टा) और मंन खाड़ी के क्षेत्र में जहाजरानी सीमा को सीमा- 
करना (कनाडासंयुकत राज्य अमरीका) । आज न्यायालय के पास यथेष्ट कार्य नहीं है ।” 
न्यायालय का उपयोग बहुत कम हो रहा है । फ्रांसित ओ. विसकोक्प ने लिखा है कि 
सै !955 तक के दस वर्षों में राष्ट्रों के बीच के क्षगड़ों के सम्बन्ध में सिफे 0 मुकदमे 
के समक्ष उपस्थित किये गये ।..' हे 
955 तक सिर्फ 44 राज्यों ने अन्ततर्राप्द्रीय न्यायालय के निर्णय को बन्धनकारी मानतें 
ग़ की । अन्य राष्ट्रों ने जिलमें रूस भी है किसी रूप में अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के बच्धन- 
' को स्वीकार नहीं किया है । | 
हु आश्चयं की बात है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी अब तक सिर्फ 7 बार कानुतो 
| न्यायालय से ली है । सुरक्षा परिषद्‌ तथा अन्य संस्थाओं ने तो इसकी आवश्यकता का 
नहीं किया है । सुरक्षा परिषद तथा अन्य संस्थाओं ने प्रायः कानुनी मामलों पर न्यायालय 
; लेकर, कानुनी बातों के सम्बन्ध में भी राजनीतिक भावना से काम लिया है। कश्मीर 
१ स्वेज नहर प्रश्त आदि सुलतः कानूनी प्रश्न थे किन्तु उनके सम्बन्ध में निर्णय राज- 
ट से किया गया । 
$र भी यह तो कहना ही पड़ेगा कि अपनी दुबंशताओं और परिसीमाओं के बावजूद 
॥ न्यायालय ने अपना काम बड़ी कुशलता से किया है तथा अन्तर्राष्ट्रीय विधि के विकास 
"दिया है। 
'संयुक्त राष्ट्र संघ के विशिष्ट अभिकरण एवं गेर-राजनीतिक फार्ये 
[880 ॥0एशस्टाएड 6४ परत ए. ३ 0. & ॥7"8 ]३0प-?077267, ७077 शञाप्र59) 
क्त राष्ट्र के विशिष्द अभिकरण वर्तमान विश्व संस्था के संघटक अंग नहीं हैं । इनमें 
जत राष्ट्र से बहुत पहले ही स्थापित हो चुके थे और बहुतों का गठन संयुक्त राष्ट्र के 
न्तगेत इस विशिष्ट अभिकरणों के संविधानों, प्रयोजनों एवं सिद्धान्तों का विस्तृत 
है, किन्तु चार्टर के कई अनुच्छेदों के अन्तर्गत उनके सन्दर्भ में उपबन्ध पाये जाते है । 
पबन्ध किया गया है कि ये विशिष्ट अन्तर्राष्ट्रीय अभिकरण आधिक एवं सामाजिक 
गथ विशेष करारों द्वारा संयुक्त राष्ट्र के साथ सम्बद्ध किये गये हैं । इन करारों पर 
मनुमोदन आवश्यक है । अतः संयुक्त राष्ट्र के साथ उनका सम्बन्ध संघटनात्मक भहीं, 
# । जम्य है। संयुक्त राष्ट्र के सहश प्रत्येक अभिकरण की अपनी सदस्यता, बजट एवं 
| संयुक्त राष्ट्र के विपरीत उनमें से प्रत्येक अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग के एक विशिष्ट क्षेत्र 
। है, जंसे श्रम, स्वास्थ्य, दूरसंचार आदि । 


00०५०८७०८०, चआढ कींबादार गाव क्‍्पालांग री उशि]द्राँशातं 0:ए4754700, 9, 309, 
प्ट्ू संघ से सम्बन्धित मूल हच्य-- संशोधित (983) संस्करण, पु. 5. 


92 | वस्तर्राष्ट्रीय राजनीति 


सदस्यों की स्वीकृति आवश्यक है । इसमें से 5 स्थायी सदस्य भी होने चाहिए । सुरक्षा परिषद 
जैसा आवश्यक समझे वैसी कार्यधाही करेगी। व्यवहार में यह देखा गया है कि न्यायालय के 
भिर्णय का राज्य आदर करते हैं। स्टोन ने भी लिखा है कि 'दोषी राज्य अपनी पोल खुलने से 
बचने के लिए विधाद के सहमतिपुर्ण निपठारे के लिए तैयार हो जाते हैं। न्यायालय के मत का 
नैतिक बल भी बहुत अधिक होता है और यदि कोई राज्य निर्णय की अवहेलना करता है तो 
उसे भी विश्व जनमत्त के सामने झुकना पड़ता है 

स्यायालय द्वारा कानून फा प्रयोग--चार्टर के नियमों के अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय 
घादों का निर्णय करने में अन्तर्राष्ट्रीय विधि का प्रयोग करेगा। जो वाद निर्णय के लिए 
अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय में पेश किये जायेंगे उन वादों में अन्तर्राष्ट्रीय स्यायालय के न्यायाधीश 
मिम्नलिखित विधियों फा प्रयोग करेंगे । 

(क) सामान्य अथवा विशिष्ट पूर्व अन्तर्राष्ट्रीय सन्धियाँ और समझौते जिनको वावपग्रस्त 
पक्ष स्वीकार करते हों । 

(ख) वे अन्तर्राष्ट्रीय परम्पराएँ भर रीति-रिवाज, जिन्हें सामान्यतया प्रयोग में माना 
जाता है । 

(ग) सभ्य राष्ट्रों द्वारा मान्यता प्राप्त फानूनों के सामान्य सिद्धाल्त । 

(घ) भिन्न-भिन्न राष्ट्रों के विधिवेत्ताओं और न्यायाधीशों द्वारा दिये गये निर्णय । 

अन्तिम क्षयवा अस्थायी कार्यवाही--घचार्टर के नियमों के अनुसार किसी वाद में अन्तिम 
निर्णय देने से पृ्वे न्यायालय को बाद के पक्ष के व्यक्तियों के विषय में अम्तरिम कार्यवाही करने 
के अधिफार हैं। ये अन्तरिम कार्यवाहियाँ निम्न प्रकार की हो: सक्रती हैं : हा 

(क) यदि न्यायालय उचति समझे तो परिस्थिति के अनुसार वह वाद के पक्ष के लोगों 
के अधिकारों की रक्षा करने के लिए कोई प्राविधिक रीति अपना सकता है $ 

(ख) क्षन्तिस निर्णय देने त्तक के लिए वह घाद के पक्षों को और सुरक्षा परिषद को पते 
विचार उस विषय में प्रफट कर सकता है । 

अन्तरिम कार्यवाही के विषय में सन्‌ 95] का ऐंग्लो-ईरानियन आयल क्रम्पनों वाद 
इस विषय में बड़ा अच्छा उदाहरण है । 
बत्तर्राष्ट्रीय प्यायालय का मूल्यांकन (#रथपश्ांणा ० 6 /6॥900704] (0छ४. 0० 79006) 


यश्मपि अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के चिर्णयों के पीछे कोई बाध्यकारी शक्ति नहीं; फिर भी 

जब से इसने जन्म लिया है, इसके द्वारा अनेक अच्तर्राष्ट्रीय मामलों को सुलझाया जा चुका है । 

एम. सी. छाग़ला के अनुसार, यह न्यायालय संयुक्त राध्ट्र संघ का एक भहत्वपूर्ण न्यायालय है । 

यद्यपि उसके पास वे शक्तियाँ एवं अधिकार नहीं जो इसे वास्तव में प्राप्त होने चाहिए थे, फिर 

भी यह महाम उद्देश्यों की एक साकार प्रतिमा है ।' न्यायालय के कार्य संचालन में विभिन्‍त देशों 

तथा गुटों ने बाधा डाली है। राज्यों की अवहेलना तथा असहयोगपूर्ण दृष्टिकोण के कारण यहु 

क उपयोगी तथा शक्तिशाली संस्था नहीं घन सकी है | अतिवादी प्रभुसत्ता का विचार न्याया- 

क सार्ग में बहुत बड़ी बाघा है। इसका परित्याग करना होगा। इसी प्रकार संविधिकी , 

९। 34, जिसमें यह कहा गया है कि न्यायालय के सम्मुख राज्य ही वादी और प्रतिधादी होः 

हक हैं, को भी बदलना पड़ेगा तथा व्यक्तियों को न्यायालय में पहुँचने का अधिकार देना 

होगा । 


न मम 3 2 पर 
उ न 2 [9 898 00फफ, ६ ८0० 34, 9/ 077 580८४ ॥799 9८ 99705 06070 [2 
७७१६९, +->7एणगरोथांत , काट बात्मावों 2.49, १०), 7, 9. 45, 
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गुडस्पीड ने लिखा है कि “अपनी क्षमता के बावजूद न्यायालय एक ऐसे विश्व समाज सं 
कार्य करता है जो अभी इसे महत्वपूर्ण मामले सुपुर्द करने को तंयार नहीं है अथवा बह भी के 
करने देने के लिए तैयार नहीं जो चार्टर में इसके लिए निर्देशित है ।/7 

वर्ष 946 से अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के उद्घाटन काल से राज्यों में इसके समक्ष 50 
मामले पेश किये हैं और अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा !7 परामर्शात्मक मतों के लिए अनुरोध किया 
गया । राज्यो द्वारा पेश किये गये 5 मामले विप्िन्तर कारणों से घापस लिये गये अथवा सूची 
से घिकाल दिये गये और !0 अन्य मामलों में न्यायालय मे यह पाया कि गुणों के आधार पर उन 
मामलों पर निर्णय लेना उसके क्षेत्राधिकार में नहीं है। शेष मामलों में, जो बहुत सारे विषयों 
से सम्बन्धित हैं, 2 के अलावा सभी के अन्तिम फैसले दिये जा खुके हैं। ये 2 हैं--फांटिनेण्टल 
शेल्फ (लीविया/अरब जम्हीरिया/माल्टा) और मैन खाड़ी के क्षेत्र में जहाजरानी सीमा को सीमा- 
रहित करना (कनाडा संयुक्त राज्य अमरीका) । भाज न्यायालय के पास यथेष्ट कार्य नहीं है । 

न्यायालय का उपयोग बहुत कम हो रहा है । फ्रांसिस ओ. विसकोक्‍स ने लिखा है कि 
946 से 955 तक के दस वर्षों में राष्ट्रों के बीच के झग्रड़ों के सम्बन्ध में सिर्फ !06 मुकदमे 
न्यायालय के समक्ष उपस्थित किये गये । 

955 तक सिर्फ 44 राज्यों ने अन्ततर्राप्ट्रीय न्यायालय के निर्णय को बन्धनकारी मानते 
की घोषणा की । अन्य राष्ट्रों ने जिनमें रूस भी है किसी रूप में अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के बन्धन- 
कारी रूप को,स्वीकार नहीं किया है । 

यह आश्चयं की बात है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में भी अब तक सिफे 7 बार कानुती 
सलाह इस न्यायालय से ली है। सरक्षा परिपद्‌ तथा अन्य संस्थाओों ने तो इसकी आवश्यकता का 
अनुभव नहीं फिया है । सुरक्षा परिषद तथ्य अन्य संस्थाओं में प्रायः कानुनी मामलों पर न्यायालय 
की राय न लेकर, कानुनी बातों के सम्बन्ध में भी राजनीतिक भावना से काम लिया है। कश्मीर 
प्रश्न अथवा स्वेज घहर प्रश्त आदि मुलतः कानूनी प्रश्त थे किन्तु उनके सम्बन्ध में निर्णय राज- 
नीतिक हृष्टि से किया गया । 

फिर भी यह तो कहना ही पड़ेगा कि अपनी दुबंशताओं और परिसीमाओं के बावजूद 
अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय ने अपना काम बड़ी कुशलता से किया है तथा अन्तर्राष्ट्रीय विधि के विकास 


में ० दान दिया है। 

पे संयुक्त राष्ट्र संघ के विशिष्ठ अभिकरण एवं गेर-राजनीतिक कार्ये 
(5 ॒799% &6छपटाए5$ 67 प्तए ए. ३ 0. & ॥7"8 ]70घ-?0/7टव7, ७7 एपा79) 
संयुक्त राष्ट्र के विशिष्ट अभिकरण वर्तमान विश्व संस्था के संघटक अंग नहीं हैं । इनमें 
से कुछ संयुक्त राष्ट्र से बहुत पहले ही स्थापित हो चुके थे और बहुतों का गठन संयृक्‍त राष्ट्र के 
चाटर के अन्तगंत इन विशिष्ट अभिकरणों के संविधानों, प्रयोजनों एवं सिद्धान्तों का विस्तुत 
विधरण नहीं है, किन्तु चार्टर के कई अनुषच्छेदों के अन्तर्गत उनके सन्दर्भ में उपबन्ध पाये जाते है । 
चाटर में उपबन्ध किया गया है कि ये “विशिष्ट अन्तर्राष्ट्रीय अभिकरण आधिक एवं सामाजिक 
परिषद के साथ विशेष करारों द्वारा संयुक्त राष्ट्र के साथ सम्बद्ध किये गये है । इन करारों पर 
गसभा का अनुसोदन आवश्यक है । जत्त: संयुक्त राष्ट्र के साथ उनका सम्बन्ध संघटनात्मक पहीं 
संविदा जन्य है। संयुक्त राष्ट्र के सहश प्रत्येक अभिकरण की अपनी सदस्यता, बजठ एवं 
किन्तु संयुक्त राष्ट्र के विपरीत उनमें से प्रत्येक अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग के एक विशिष्ट क्षेत्र 

» है, जैसे श्रम, स्वास्थ्य, दूरसंचार आदि । 


60००4०७९६१, उ॥रढ खैद्वाक्ार ब्रा क्‍ाटांश त उ्ा॑शाद्राणिवों 0/ए47754700, 9. 309, 
संघ से सस्बन्धित मूल शथ्य-- संशोधित (983) संस्करण, पु. 45. 
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मंगो लिया, उक्तेनिया, चैकोसलोवाकिया) ने अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ([. 7. 0.) को उसकी 
पोलैण्ड विरोधी नीति के कारण छोड़ देने की धमकी दी है | पोल॑ण्ड का फहना है कि अब उसका 
इस संगठन में वने रहना असम्भव है। साम्यवादी देशों में श्रमिकों को जनतन्त्रीय अधिकार प्राप्त 
नहीं है । पोल॑ण्ड के श्रम्मिकों ने जब साम्यवादी तानाशाह के खिलाफ आवाज उठायी तो स्वाभा- 
विक रूप से संयुक्त राष्ट्र संघ के इस अन्तर्राष्ट्रीय संगठन ने पोलैण्ड के श्रमिकों के पक्ष से दुनिया 
को अवगत कराया, वहाँ के श्रम संगठनों के न्याय पक्ष की वकालत की । साम्यवादी देशों को यह 
स्वीकार नहीं है । ये देश संयुक्त राष्ट्र संगठन के समीक्षा, आयोग को पोलैण्ड की आन्तरिक सम्प्र- 
भुता में हस्तक्षेप भावते है तथा इन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की ओर से प्रशाशित रिपोर्ट को 
साम्यवादी देशों को बदनाम करने वाली करार दिया है ।! 
3. संयुक्त राष्ट्र संघ खाद्य एवं कृषि संगठन (000 क्रात 89707एिवा 0हवयर5क्रांणा 0 
6 छ, पर, 0.) ; , 

इसका संगठन सन्‌ 943 में खाद्य एवं कृषि सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के फलस्वरूप 
हुआ था । इस संगठन का उद्देश्य पोषण-स्तर तथा जीवन-स्तर फो बढ़ाता है। इसका प्रमुख कार्य 
पोषण, खाद्य एवं कृषि सम्बन्धी सूचना संग्रहीत करना, उसका प्रसार करना एवं विश्लेषण करमा 
है । इन उद्देश्यों को पुरा करने के कार्य में यह संस्था दुनिया के भूमि और पानी के मूल साधनों के 
विकास में योग देती है । यह विभिन्न देशों में उन्‍्तरत तरीकों का प्रचार करती है तथा मवेशियों 
की भयंक्रर महामारियों को रोकने की व्यवस्था करती है। वह इस क्षेत्रों में तकनीकी सहायता 
देती है, जैसे--पौष्टिक खुराक और खाने-पीने की चीजों की व्यवस्था, भूमि के कटाब को रोकता, 
सिंचाई, इन्जीमियरी, फिर से जंगल लगाना, जमा की हुई खाने-पीने की चीजों को नष्ट होने से 
बचाना और रासायनिक खाद तैयार करना । इस समय दस संगठन में सेकड़ों विशेषज्ञ विभिन्न 
देशों में विद्यमान हैं | की ड्े-मकोड़ों से होने वाली फसल की हानि कम करने की कोशिश में इनके 
सदस्य विभिन्‍न देशों की सरकारों की सहायता कर रहे हैं। ये कृषि यन्त्रों के अच्छे से अच्छे 
उपयोग में और उत्पादन बढ़ाने में भी सहायता कर रहे हैं । 

अन्तर्राष्ट्रीय खाद्य तथा कृषि संगठन अपना कार्य सम्मेलन के द्वारा सम्पन्त करता है। 
प्रत्येक सदस्य राष्ट्र इस सम्मेलन में एक प्रतिनिधि भेजता है। संगठन के अन्तगत 49 सदस्पों की 
परिषद्‌ है, जिसे विश्व खाद्य परिषद्‌ कहा जाता है। इसका एक सचिवालय होता है जिसकी 
अध्यक्षता प्रमुख संचालक करता है जो सम्मेलन के द्वारा चुना जाता है । 

आज विश्व के इने गिने क्षेत्रों की जनता को छोड़कर सबके सम्मुख खाद्य संकट का विंकराल 
प्रश्त दानव-सा मुख बाये खड़ा है । खाद्य और कृषि संगठन इस समस्या को हल करने में सतत्‌ 
प्रयत्तशील है। , 
4, विश्व स्वास्थ्य संगठन (जशे०णाव घछ6्था॥ 078978व707) 

इस संस्था का संविधान 22 जुलाई, 946 को स्वीकृत हुआ था और इसका उद्धाटव 
7 अप्रैल 948 को हुआ । इसका उद्देश्य विश्व के देशों की जनता द्वारा स्वास्थ्य की उच्चतम 
सम्भव दश्शा को प्राप्त करता है। इस उद्देश्य की पूति के लिए यह संग्रठत निम्नलिखित कार्यें 
फरता है---अन्तर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य के कार्यों का संचालन और समन्धय, (स्वास्थ्य के क्षेत्र में संगुक्त 
राष्ट्र संघ तथा इसके विशेष संगठनों तथा अन्य स्वास्थ्य सम्बन्धी संस्थाओं में सहयोग स्थापित 
करना; महामारियों तथा बीमारियों के उन्मुलन के कार्य को प्रोत्साहित करना; लोगों के पयविर- 
णीय स्वास्थ्य की परिस्थितियों को तथा आहार, पोषण, निवास-गृह और सफाई तथा काम करने 





२ राजस्थान पत्रिका, 7 जनवरी, 985, पृ. 4। 
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की दशाओं को उन्नत करना; मातृ-मंगल, बाल स्वास्थ्य और कल्याण कार्यों की वृद्धि; स्वास्थ्य के 
क्षेत्र में अनुसंधान, स्वास्थ्य, शिक्षा और प्रशिक्षण को ऊँचा' करना; बीमारियों के अन्तर्राष्ट्रीय 
नामों के तथा निदान सम्बन्धी कार्यों का मानकीकरण तथा खाद्य पदार्थों, दवाइयों तथा अन्य 
ऐसी वस्तुओं के सम्बन्ध में अन्तर्राष्ट्रीय मानक निश्चित करना । 

इस संगठन के तीन अंग हैं--() सदस्य राज्यों के प्रतिनिधियों की असेम्बली, (2) 
असेम्बली द्वारा चुने गये 30 व्यक्तियों का प्रबन्ध बोडे, तथा (3) सचिवालय । इसका मुख्य कार्या- 
लय जेनेवा में है । है 

विश्व स्वास्थ्य संगठन ने विकासशील देशों के हित में कुछ उल्लेखनीय कार्य किये हैं । 
छआछूत से फैलने वाली बीमारियों एवं महामारियों की रोकथाम में इसका योगदान महत्वपूर्ण 
रहा है। मलेरिया उन्मुलन के अन्तर्गत इसने भारत, श्रीलंका, इजराइल; जोडन, लेबनान, सीरिया, 
यूनान, इत्यादि 40 देशों में कार्य किया है और अनेक जगहों में इसे उल्लेखनीय सफलता 
मिली है । े 
5, बध्तराष्ट्रीय मुद्रा कोष ([ध्यनांणावों ४०॥९शा'ए एप्पात) 


अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना विश्व के विभिन्‍न राष्ट्रों के बीच मौद्रिक सहयोग का 
ज्वलन्त उदाहरण है। इसकी स्थापना दिसम्बर 9435 में हुई तथा ! माचें, 947 से इसमें 
अपना कार्य प्रारम्भ किया । इसके प्रमुख उद्देश्य हैं--() अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग की उन्वति 
फरना; (2) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ाना; (3) विनिमय दरों को स्थायी बनाना; (4) अन्त- 
राष्ट्रीय भुगतानों के अस्तरों की विषमता दूर करता; (5) अन्तर्राष्ट्रीय भुगतान असन्तुलन को 
कम करना; (6) लाभ के कार्यों में पूंजी लगाना। संक्षेप में, मुद्रा कोष का उद्देश्य एक ऐसी 
प्रणाली का विकास करना है जिससे सदस्य देशों को विदेशी विभिमय की सुविधा हो, अत्तर्राष्ट्रीय 
व्यापार को प्रोत्साहन मिले और सदस्य देशों की आधिक उन्नति हो सके । 


फोष के प्रबन्ध के लिए प्रशासक मण्डल है जो साधारण सभा का कार्य करता है। कोष 
के प्रतिदिन के कार्य-संचालन हेतु एक प्रबन्धक-मण्डल होता है। इस भण्डल में फम से कम 27 
सदस्यों का होना आवश्यक है, जिनमें से 5 स्थायी और शेष अस्थायी होते हैं। विधात के अनुसार 
कोष का प्रधान कार्यालय उस देश में रहेगा जिसका कोष सबसे अधिक है । इस समय अमरीका 
का कोष सबसे अधिक होने के कारण कोष का प्रधान कार्यालय अमरीका में ही रखा गया है । 

4 माघ, 947 को अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सदस्यों की संख्या 40 थी और उनके 
अभ्यंश का योग 75 बिलियन डालर था, परन्तु 75 पितम्बर, 7982 को मुद्रा कोष के सदस्यों 
को संख्या बढ़कर 46 हो गयी तथा उनकी कुल पूंजी की मात्रा का योग एस. डी. आर. 6 
बिलियन था । फरवरी 983 में वाशिगटन समिति की बैठक में इसकी पूँजी को 6। बिलियन 
एस. डी. आर. से बढ़ाकर 90 बिलियन एस. डी. आर. करने का मिरण॑य किया गया । 

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रमुख कार्य हैं, ([) आयिक सहायता--मुद्रा कोष सदस्य देशों 
के भुगतान शेषों में उत्पन्त होने वाले अल्पकालीन असन्तुलन को दुरघ कम करने में सहायता 
करता है । इसके लिए वह सदस्य देशों को विदेशी मुद्राएँ बेचकर तथा उधार देकर उन्हें भुगतान 
शेष में होने वाले असन्तुलन को दूर करने में मदद देता है । (77) मुद्रा की समता दरों का निर्धारण 
“मुद्रा कोष सदस्य देशों की विनिमय दरों में होने वाले उच्चावचनों को रोकते में मदद करता 
है। (7) तकनोको सहायता--मुद्रा कोष अपने विशेषज्ञों के द्वारा सदस्य देशों की आन्तरिक अर्थ- 
व्यवस्थाओं का अध्यंयन करता है तथा विभिन्‍त्र विषयों पर सलाह देता है । (५) प्रशिक्षण सुवि- 
धाएं--इस कार्यक्रम के अन्तर्गत केन्द्रीय बेकों और सरकार के वित्त विभाग के उच्च पदाधिका- 
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रियों फो अन्तर्राष्ट्रीय भुगतान, आधथिक विकास, वित्तीय व्यवस्था तथा आँकड़ों का संकलन और 
पघिश्लेपण से सम्बन्धित प्रशिन्नण दिया जाता है । 

उन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की कई आधारों'पर आलोचना की जाती है, जैसे--() कोए 
भेदभावपूर्ण नीति अपनाता रहा है; (2) यह अन्तर्राष्ट्रीय तरलता में वृद्धि करने में असफल रहा 
है; (3) मुद्रा कोष द्वारा राष्ट्रों के अभ्यंश वैज्ञानिक आधार पर विर्धारित नहीं किये यये हैं; (4] 
मुद्रा फोप दुल भ मुद्राओं की समस्या का समाधान करने में असफल रहा है। 
6, यूनेस्की (0750०) 

यूनेस्की का पुरा नाम संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन! (ए॥00 
ृ्या।णा$3 सिमारबाणाती 5००१ ४ची2 8॥0 एप्प 0:एक्मागं58॥0॥7) है। इस संगठम.की 
स्थापना 4 तवस्थर, !946 को लन्दन में हुए नवम्बर 945 के सम्मेलन द्वारा प्रस्तुत किये विधान 
के अनुसार की गयी । इसे !4 दिसम्बर, 946 को संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ जोड़ दिया गया। 
प्रारम्भ में इसके लगभग 20 सदस्य थे लेकित आज यह सर्वाधिक लोकप्रिय सिद्ध हुई है. और इसको 
सदस्य संख्या 6! तक पहुँच गयी है । 

यूमेस्को के प्रस्ताव में उसका उद्देश्य निहित है--“युद्ध मनुष्यों के मस्तिष्कों में प्रारस्भ 
होते हैं, अतः मनुष्यों के मस्तिष्कों में ही शान्ति की सुरक्षा के लिए व्यवस्था को जानी चाहिए । 
यूनेस्को का उद्देश्य शान्ति एवं सुरक्षा के लिए योगदान करना है जिसको पूर्ति हेतु शिक्षा; विज्ञान 
तथा संस्क्ृति के द्वारा राष्ट्रों के मध्य निकटता की भावना फा निर्माण करना आवश्यक है। यह 
संस्था विभिन्‍त समुदायों में परस्पर ज्ञान एवं सदुृभावना उत्पन्न करने में सहायक होती है । 

संयुक्त राष्ट्र का कोई भी सदस्य यूनेस्कोी का सदस्य बन सकता है। जो राग्य संयुक्त 
राष्ट्र के सदस्य नहीं हैं वे भी यूनेस्को की सदस्यता प्राप्त कर सकते हैं, परन्तु ऐसे राष्ट्रों की 
सदस्यतः हेतु कार्यकारी-मण्डल की सिफारिश पर यूमेस्को महासम्मेलन में उपस्थित सदस्यों के दो- 
तिहाई बहुमत से स्वीकृति मिलनी चाहिए।... 

यूनेस्को के तीन प्रमुख अंग हैं-"() महासम्मेलन--यह संस्था की सर्वोच्च भिकाय है। 
इसमें सभी सदस्य राज्यों के प्रतिभिधि होते हैं । प्रत्येक दुसरे वर्ष इसका अधिवेशन होता है । इसे 
सम्पूर्ण विश्व के लिए मानसिक कार्यकर्ताओं की संसद कहा जाता है। (2) कार्यकारी मण्डल-- 
इसे यूनेस्को का हृदय कहा जाता है। यह युनेस्को के महासम्मेलन तथा महा निर्देशक के मार्गदर्शन 
में कार्य करता है । इसमें महासम्मेलन द्वारा चुते गये 45 सदस्य हैं । (3) सचिवालय---सचिबालय 
विशेषज्ञों का आगार भाना जाता है। सचिवालप में एक महानिर्देशक तथा अन्य अधिकारी होते 
हैं। यह पेरिस में स्थित है । 

यूनेस्को ने शिक्षा, प्राकृतिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, सांस्कृतिक कार्य, सामूहिक शिक्षा, 
जन प्रसार के क्षेत्रों में प्रभावकारी कार्य किये हैं। 'शिक्षण नहीं तो विकास नहीं” के सिद्धान्त पर 
संगठन कार्य करता आ रहा है। हायटी में इसकी प्रसिद्ध प्रारम्भिक परियोजनाएँ” अत्यन्त हो 
उल्लेखनीय रही हैं। इसी के प्रयत्नों से अफ्रीकी देशों में 25 शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय स्थाः 
पित हो चुके हैं, जिनकी स्थावना में इसने महान्‌ योगदान किया है । !95 में साभुहिक शिक्षा के 
लिए मेक्सिको में एक केन्द्र खोला गया । भारत के जामिया-मिलिया में यूनेस्कीं की सहायता मे 
प्रौढ़ों को साक्षर बनाने के सम्बन्ध में अनुसन्धान करने एवं साहित्य प्रकाशन का कार्य किया । 
953 में अरब राज्यों के लिए मित्र में बुनियादी शिक्षा का केन्द्र खोला गया । यूनेस्को की 
के विरुद्ध विभिन्‍न भाषाओं में साहित्य प्रकाशित किया। सामाजिक विज्ञानों के क्षेत्र में यूनिल्की 
अन्तर्राष्ट्रीय समाज विज्ञान बुलेटिव का प्रकाशन करता है। इसका सांस्कृतिक कार्य विभिन्‍न 
कलाओं से और दर्शन से सम्बद्ध है। यूवेस्को ने फिलीपाइन्स, थाईलैंण्ड और अफगानिस्तान में 
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शैक्षिक मिशन भेजे हैं; भारत में ग्रामीण वयस्क शिक्षा पर विचार-गोष्ठियाँ आयोजित की-तथा 
अन्धों के प्रशिक्षण के लिए इसमे ब्रेल पद्धति का मानकीकरण किया । इसने जन-कल्याणकारी 

संस्थाओं द्वारा धम्न-संग्रह करके शरणाथियों के पुनर्वास में बड़ी सहायता पहुँचायी है । पत्रकारिता 
की उच्च शिक्षा के लिए यूनेस्कों द्वारा अनेक साधन जुटाये गये हैं। शिक्षण के क्षेत्र में भेदभाव 
के निराकरण के लिए संगठन ये सन्‌ 960 में 'शिक्षण में भेदभाव के विरुद्ध अभिसमय अंगीकार 
किया । संक्षेप में, यूनेस्को मे युद्ध के भयानक कीटाणुओं को नष्ठ करके अच्छे विश्व के तिर्माण 
में महत्वपूर्ण योगदान किया है । | 

अमरीका ने यूनेस्को पर अपना गुस्सा जताते हुए उससे नाता-रिश्ता तोड़ने की धमकी दी 
थी, उस पर संगठन के संविधान के अनुसार जनवरी 985 से अमल शुरू हुआ है ! अमरीका का 
यह फंसला यनेस्कों के लिए बम विस्फोट की तरह है। यूनेस्क्रो के बजड में 25 प्रतिशत यानी # 
करोड़ डालर अमरीकी अंशदान के न मिलते से उसको अआर्थ-व्यवस्था फी भारी घक्का लगने की 
गुजाइश है । इधर ब्रिटेन मे भी संकेत दिया है कि 'अग्र यूनेस्को ने पश्चिचम यूरोप के विरुद्ध 
प्रचार बन्द नहीं किया, नयी विश्व सूचना व्यवस्था और णम-अधिकार जैसे विवादपग्रस्त क्षेत्रों में 
अपनी गतिविधियां सीमित नहीं कीं, तो घह भी लगभग 50 लाख डालर का अपना अंशदान बन्द 
कर देगा । हाल ही में ब्रिटेन ने भी यूनेस्को छोड़ते का निर्णय कर लिया है । ब्रिटेन 4:6 प्रतिशत 
योगदान करता है । अमरीका और ब्रिटेन के हटने से यनेस्को की वित्तीय धक्का लगेगा। क्युबा 
जैसे देशों ने इसे “अन्तर्राष्ट्रीय ठगी और पाखण्ड' की संज्ञा दी है । 

रेगन प्रशासन ने ऐसा निर्णय इसलिए किया क्‍योंकि उसके अनुसार “युनेस्को व्यापक 
राजनोतिकरण, हद से ज्यादा खचें, बजट के घटिया प्रबन्ध और गलत' कामिक नीति का दोषी 
है ।' अमरीकी राजदूत श्रीमती जोन जैरार्ड नें कहा था कि /युनेस्को के प्रेस से मानवाधिकारों और 
निःशस्त्रीकरण सम्बन्धी कार्यों में एकत्तरफा दृष्टिकोण और पक्षपात की गंध आती है । अमरीका 
को यह बात परेशान करती रही है कि यूनेस्को अधिकतर सोवियत हष्टिकोण और तीसरी दुनिया 
के नजरिये को ही अपनाता रहा है ।/ अमरीकी विदेश विभाग के अनुसार “यूनेस्को स्वृतन्त्र समाज; 
स्वतन्त्र बाजार और स्वतन्त्र प्रेस के लक्ष्य से भठक गया है ।/ इसने पश्चिम की व्यक्तिगत और 
आधिक स्वतन्त्रता की नीतियों का विरोध किया है जबकि सोवियत संघ तथा दूसरे समाजवादी 
देशों में राजनीतिक तथा वैयक्तिक अधिकारों के दमन की कभी आलोचना नहीं की । 

यूनेश्को के भूतपूर्व महानिदेशक सोमालिया के एमबो नें उसके राजनीतिक रुझानों पर 
टिप्पणी करते हुए कहा है कि “पहले यह सिर्फ़ 20 देशों का एक पश्चिचमी क्लब भर था। आज 
इसकी सदस्य संख्या 8 गुना हो गयी है । इतने देशों की भागीदारी के बाद इसके चिन्तन भौर 
कलेवर में फर्क आर्ना स्वाभाविक है। इसकी विविधता और वहु आयामिता ही इसे एक साबें- 
भोगमिक और विश्वव्यापी संगठन का रूप देती है। यही इसकी असली ताकत है ।” 
7. विनियोग सम्बन्धी विवादों के समाधान का अस्तर्राष्ट्रीय केन्र (०पर्षांणाश एथााए० णि' 

ज्शीशाशाई 0 पराएशंग्राथा[ 4)99768--7087) 
ऊँ, “वितियोग सम्बन्धी विवादों के समाधान का अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्र! ((0श7) एक स्वायत्त- 
शासी अन्तर्राष्ट्रीय संस्था है जिसका निर्माण राज्यों एवं अन्य राज्यों के नागरिकों के मध्य उत्पन्न 
होने वाले विनियोग सम्बन्धी विवादों के समाधान के अभिसमय (९०ए९था!०) के अन्तगेत हुआ । 
यह अभिसमय 4 अवटूबर, 966.से प्रवर्तन में है। आई. सी. एस. भाई. डी. (7027) 
विभिन्‍न राज्यों तथा उनके नागरिकों के मध्य उत्पन्त होने वाले विनियोजन सम्बन्धी विवादों के 
समाधान हेतु संराधन (एणरथा|त07) तथा पंचनिर्णय (879४०80०॥) के साधनों का प्रयोग 
* करता है जिससे विनियोजकों तथा विनियोजित राष्ट्रों के मध्य आपसी विश्वास का वातावरण 
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उत्पन्च होता है। ऐसे ही वातावरण में संसाधनों ' का रुख विकसित राष्ट्रों से विकाशसील राष्षों 
की ओर मोड़ने में सहजता आती है । इस अभिसमय पर हस्ताक्षर करने दाले राष्ट्रों की संख्या 
निरन्तर बढ़ती जा रही है। !9 दिसम्बर, 986 को टर्की ने, | अक्टूबर, 986 को बैतिज 
ने तथा 987 में हंगरी ने इस अभिसमय पर हस्ताक्षर किये। इस प्रकार 987 के अन्त तक 
हस्ताक्षर करने वाले राष्ट्रों की संख्या 97 हो गयी है । आई. सी. ऐस. आई. डी. के पास समाधान 
हेतु पहुँचने घाले विवादों की संख्या भी बढ़ती जा रही है ।.वर्ष 987 में पंचनिर्णय के लिए इसके 
पास 3 नये विवाद पहुँचे । घर्तमाम्र में इसके पास ऐसे 9 विवाद हैं जिनका हल दूँढ़वा है । भाई, 
सी. एस. आई. डी. के निर्माण से अब तक कुल 23 विवादों का समाधान खोजा गया है।! 
8, अन्तर्राष्ट्रीय विकाप्त संगठन (्राशिएशी[|0ाां ]0०ए७[०एगाशा 2-35800ं8॥07) 

अन्तर्राष्ट्रीय विकास संगठन विश्व बैंक की एक सहायक संस्था है । इसकी स्थापना 24 
दिसम्बर, 960 को की गयी थी । मार्च 96 में इसे संयुक्त राष्ट्र का एक विशिष्ट अभिकरण 
बनाया गया । इसका प्रमुख उद्देश्य अविकसित राज्यों के आथिक विकास के लिए स्पूनतम ब्याव 
पर दीघंकालीन ऋण देवा है । अतः यह विश्व बैंक के विकास सम्बन्धी उद्देश्यों को आगे बढ़ाता 
है और उसकी कार्यवाहियों को भनुपूरित करता है। विश्व बैंक के पदाधिकारी एवं कर्मचारी वर्ग 
ही इसके कार्य करते हैं। सन्‌ 987 तक विश्व के 35 देश आई. डो. ए. (70/) के सदस्य 
बन चुके थे । घर 989 में ही आई. डी. ए. नें 39 देशों में 708 परियोजनाओं में ऋण दिये ! 
इसके द्वारा प्रदात किये जामे वाले ऋणों में ब्याज नहीं लिया जाता है; केवल सेवा भार 3 प्रतिशत 
को दर से लिया जाता है। इसका मुख्यालय वाशिगटन (अमरीका) में है। . 
ह 30 जून, 987 को अन्तर्राष्ट्रीय घिकास संगठन (॥0/) द्वारा प्रदत्त ऋण की राशि 
44,434 मिलियन डालर थी । 
9. अच्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम (76 वशा|क्षप्र॥/078] 7]74॥06 (07०ण४॥०॥) 

अन्तर्राष्ट्रीय वित्त नियम की स्थापना जुलाई 956 में हुई तथा 20 फरवरी, !957 
को संयुक्त राष्ट्र का विशिष्ठ अभिकरण बना । यद्यपि यह विश्व बैंक से निकट रूप से सम्बद्ध है 
यह एक प्ृथक्‌ विधिक इकाई है तथा इसका कोष विश्व बेक के कोष से पृथक है । विकासशीत 
सदस्य राज्यों में मिजी उद्योगों को वित्तीय सहायता देना इसका प्रमुख कार्य है। इसे ऋण के 
वाली संस्था न कहकर प्रधानतः नियोजन निकाय कहा जा सकता है। इसकी संरचना' विश्व बे 
की संरचना के सदृश है । वित्तीय वर्ष 987 में आई. एफ. सी. (7८) ने सदस्य राष्ट्रों में निजी 
क्षेत्र (शए४० 86207) में सहायता की मात्रा में अपूर्व वृद्धि की है। कुल मिलाकर 22 व्यारः 
सायिक प्रतिष्ठानों में 920 मिलियन डालर का विनियोग किया है। | 
0, पु्निर्माग एवं विकास का ब्न्‍्तर्राष्ट्रीय बैंक (विश्व बेंक) (्राशा।शोणाव छाए 0 

7०८००॥४७४०४०ा भाव 08ए८०एणशथाई 0 ०7११ फ्रशा) 

सन्‌ 944 के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन से दो वित्तीय निकायों का उद्भव हुआ। ([) $ह 
निर्माण और विकास का अन्तर्राष्ट्रीय बैंक (विश्व बैंक), और (2) अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निध्ि। ई' 
दोनों वित्तीय निकायों की स्थापना सन्‌ 946 भें हुई। विश्व बैंक का प्रधान उद्देश्य उलादः 
प्रयोजनों के लिए पूँजी निवेश नियोजन की सुविधा देकर सदस्यों के प्रदेशों के पुर्नानिर्माण बौ' 
विकास में सहायता देना है । यह निजी विदेशी पूंजी नियोजन को प्रोत्साहन देता है और सदर्सः 
राज्यों को निजी पूँजी उपलब्ध न होने पर उन्हें ऋण देता है। यह सदस्प राज्यों को आा्ि' 


3. यडर जगा क्रो 40पदं 72०077, 4987, 99. 36-37. 
8 877. 9६ 3. 
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सुविधाओं के विकास के लिए धन उधार देता है | सदस्य राज्यों के प्रदेशों में स्थित व्यापार-उद्योगों 
की प्रगति के लिए भी ऋण दिये जा सकते हैं। इस प्रकार यह बैंक उत्पादक प्रयोजनों के लिए 
अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर पूँजी के वितिमय को प्रोत्साहन देता है । इसमे अपने निर्माण कार्य के प्रार- 
म्भिक वर्षों में द्वितीय विश्व युद्ध से ध्वस्त यूरोप के पु्नर्रि्माण की समस्याओं का समाधान किया। 
सन्‌ 948 के पश्चात्‌ इसने अधिकतर अल्पविकसित सदस्य 'राज्यों को वित्तीय सहायता दी है । 

वही देश विश्व बैंक का सदस्य हो सकता है जो अस्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य होता 
है । इस प्रकार दोनों संस्थाओं की सदस्यता साथ-साथ चलती है | सन्‌ 4987 में 5 देश विश्व 
बैंक के सदस्य हैं ।? 

विव बैक का प्रबन्ध तीन स्तरीय होता है--एक बध्यक्ष (एाक्षातपरक्षा 0 (6 एल्मंतेशा 
ए॑ ध6 छथा0; एक बोर्ड जॉफ गवरनस (8 80470 ०। 00ए»708); एक बोर्ड ऑफ एकजी- 
क्यूटीव डाइरेक्ट्स (6 80270 0 0/०००४९७ ॥)॥०००05) । बोर्ड ऑफ गवर्मसे में प्रत्येक सदस्य 
देश से एक गवनेर होता है। अध्यक्ष की नियुक्ति बोर्ड भॉफ एक्जीक्यूटीव डायरेक्ट द्वारा होती 
है जिनकी संख्या 22 है, जिनमे 5 की नियुक्ति उन देशो द्वारा की जाती हे जिनके बेक में अधिक- 
तर्म अंश है । बाकी 7 बोर्ड ऑफ गवरनसं द्वारा चुने जाते हैं । बोर्ड ऑफ एक्जीक्यूटीव डाइरेक्ट्स 
की बेठक अध्यक्ष के निर्देशन में होती है । बोर्ड ऑफ एक्जीक्गुटीव डाइरेक्टर्स बेंक की सबसे शक्ति- 
शाली संस्था होती है, जो बैक की समस्त नीतियाँ निर्धारित करती है ।* हु 

विश्व बैंक की प्रारम्भिक पूंजी ।0 बिलियन डालर थी । 987 में विश्व बक की कुल 
अधिक्त्त पूंजी (8705०7०९० ([॥9]) 85,234 मिलियन डालर (ए8 डालर) है। भकेले वर्ष 
987 में हो बंक ने 39 देशों को कुल मिलाकर [27 ऋण दिये है और बैक से तीन प्रमुख ऋण 
लेने वाले देश हैं--भारत 2,[28 मिलियन डालर); मेक्सिको (,678 मिलियन डालर) तथा 
ब्राजील ((,262 प्रिलियन डालर) ।* 


विश्व बंक की कुल स्वीकृत पूंजी में प्रतिशत के क्रमानुसार 0 देशों के नाम इस प्रकार 
हैं--संयुक्त राज्य अमरीका, जापान, ग्रेट ब्रिटेन, फरांत, प. जमेनी, सऊदी अरब, चीन, कनाडा; 
भारत तथा इटली । न्‍ 

विश्व बैक ने युद्ध में क्षतिग्रस्त तथा विकासशील राष्ट्रों के विकास के लिए सराहधीय कार्य 
किये हैं। अधिकसित देशों को निम्न ब्याज पर ऋण देकर तथा तकनीकी सहायता दिलाकर उनके 
विकास में सदद की है। इसके साथ-साथ भारत-पाकिस्तान पिन्धु घाटी जल विवाद और स्वेज 
नहर कम्पनी के अंशो की क्षतिपूर्ति सम्बन्धी विवाद का निपटारा करवा कर निश्चय ही अन्‍्तर्रा- 
घ्ट्रीय शान्ति को बढ़ाने वाले प्रशंसनीय कार्य किये है । इन सबके बावजूद विश्व बेंक की निम्त- 
लिखित आधारों पुर आलोचना की जाती है : 

() विश्व बैक की ऋण नीति भेदभावपूर्ण रही है। बैक ने एशिया व सुदूर पूर्व तथा 
अफ्रीका के अविकसित देशों को पश्चिमी यूरोप के देशों की तुलना में बहुत कम ऋण सहायता दी 
है तथा इस ऋण सहायता में और भी कमी हो रही है । 

(2) विश्व बैक की यह भी आलोचना की जाती है कि वह किसी देश की ऋण लौटाने 


की क्षमता पर अत्यधिक बल देता है। अविकसित देशों में ऋण देने से पृ भुगतान क्षमता की 
खोज करना व्यथं है । 


५ 
र्जैँ 


री  लिम्बम कलर अप जीतता शककललिमो 
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- (3) विश्व धंक की ऊँची व्याज दर के सम्बन्ध में भी आलोचना की जाती है कि जि 
ऋण की ग़ारण्टी सरकार देती है उस पर ऊँची ब्याज दर लेना कहाँ तक उचित है। 
, विश्व डाक संघ (ऐंकआएश5शे 20% ए।/४0०॥) 


विश्व डाक' संघ के उद्भव का इतिहास लगभग एक सौ वर्ष पुराना है। सम्‌ 874 में 
बनें में सामान्य डाक अभिसभय पर हस्ताक्षर कर सामान्य डाक यूनियन का निर्माण हुआ था, जो 
सन्‌ 878 में सावंदेशिक डाक यूनियन हो गयी । यह संगठन इस सिद्धान्त पर आधारित है हि 
डाक के पारस्परिक विभिमसय के लिए सभी सदस्य राज्य एक ही डाक प्रदेश हैं। वर्तमान विश्व 
डाक संघ एक नवीन सावंदेशिक डाक यूनियन ही है जिसे सन्‌ 947 में महासभा ने एक प्रस्ताव 
द्वारा एक विशिष्ठ अभिकरण के रूप में स्वीकार किया । इसका प्रमुख प्रयोजन पन्नों के परस्पर 
विनिमय के लिए देशों का एक डाक प्रदेश बनाना, डाक सेवाओं में सुधार लाना और इस क्षेत्र में 
सहयोग को प्रीत्साहन देना है। सभी राज्य इस संघ के सदस्य हैं और अन्तर्राष्ट्रीय डाक के मामस्नों 
में इसके द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करते हैं । इसका केन्द्रीय कार्यालय बने में है । 

2. अन्तर्राष्ट्रीय दूर संचार संघ (वांशा]4/079] ॥0७-(०फ्राग्राप्रां०ांणा ०7) 

! जनवरी, 96[ के अभिसमय एवं उससे अनुबद्ध विनियमों के अन्तर्गत इस संघ का 
निर्माण हुआ । इस संघ के प्रयोजन हैं : (#) सभी प्रकार के दूर संचार के प्रयोग में अन्तर्राष्ट्रीय 
सहयोग को कायम रखना एवं उसका विस्तार करना, (77) दूर संचार सम्बन्धी प्रादेशिक सुविधाओं 
के विकास एवं उसकी उपादेयता को प्रोत्साहन देना । उपयु"क्त प्रयोजनों की पूर्ति के लिए गह 
संगठन रेडियो वेव का आबंटन करता है और रेडियो वेव अंकित करता है, ताकि विभिन्न देशों के 
रेडियो स्टेशनों के बीच किसी तरह का हानिकारक हस्तक्षेप न होने पाये । 

3, अन्तर्राष्ट्रीय नागरिक उड़डयन संघ (7 थ)400ावं टांजी हैशंक्रांणा 084॥75५00०॥) 
इस संगठन की उत्पत्ति सन्‌ 944 के सिविल उड्डयन के शिकागों अभिसमय से हुई 
थी । 4 अप्रैल, 4947 को इसे संयुक्त राष्ट्र का एक विशिष्ट अभिकरण बनाया गया । उक्त अभि- 
समय के अन्तगंत अन्तर्राष्ट्रीय सिविल उड्डयन की समस्याओं का अध्ययन, सिविल उड्डयन के 
अन्तर्राष्ट्रीय मानदण्ड एवं नियम निश्चित करना इसका प्रधान उद्देश्य है। इसके भतिरिक्त यह 
अन्तर्राष्ट्रीय वायु परिवहन के विकास को प्रोत्साहन देता है। इसने विमान चालन सम्बन्धी सेवाओं, 
यातायात के नियन्त्रण, संचार व्यवस्था, सुरक्षित अन्तर्राष्ट्रीय उड़ान के लिए नवीन प्रणाली आदि 
का विकास किया है। भाधारभ्रत रूप से यह तकनीकी संगठन है। तकनीकी सहायता के माध्यत्र 
से यह संगठन विकासशील राष्ट्रों को वायु परिवहन ब्यवस्थाओं का निर्माण करने भौर आवश्यक 
कर्मचारियों के प्रशिक्षण देने में सहायता देता है। इसने अन्तर्राष्ट्रीय वायु यातायात को सुरक्षात्मक 
एवं उपयोगी बनाने के लिए पर्याप्त रूप से योगदान किया है । 

इसके दो भंग हैं--सभा तथा परिपद्‌ । सभा में सभी सदस्य राज्यों का प्रतिनिधित्व होता 
है । परिषद्‌ में 27 सदस्य होते हैं जिनका निर्वाचन सभा द्वारा तीन वर्षोंके लिए किया जाता 
है | परिषद्‌ हवाई यातायात के विकास के लिए सूचना एकत्रित करती है, उसकी जाँच करती है 
तथा अभ्यासों के विषय में अपनी संस्तुति देती है। यदि किसी परिस्थितिवश अन्तर्राष्ट्रीय हवाई 
यातायात में बाधा पहुँचती है तो परिषद्‌ उसकी जाँच करती है तथा राज्यों के मध्य झगड़ों में 
विवाचक परिषद की तरह कार्य सम्पादित करती है। इस समय इस संस्था के 50 सदस्य हैं तथा 
इसका प्रधान कार्यालय मॉण्ट्रियल (कनाडा) में है । 

4, विश्व मौतम विज्ञान संगठन (शणात #०ा०ण०९०शां०्थे 0॥84॥759607) 

947 में एक अभिसमय द्वारा इसकी स्थापना की-गयी । महासभा के प्रस्तावानुसार सन्‌ 

95] ई., में इसे संयुक्त राष्ट्र का एक विशिष्ट अभिकरण बना लिया गया। इस संगठन कं 
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प्रमुख प्रयोजन मौसम विज्ञान सम्बन्धी विषयों में अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग की वृद्धि करना है। इसके 
लिए यह मौसम के बारे में शीघ्र जानकारी प्राप्त करने एवं मौसम सूचना के द्रुत विनिमय के लिए 
विश्व भर में जगह-जगह पर मौसम विज्ञान प्रयोगशालाओं की स्थापना करता है । 

इसके प्रमुख अंग हैं--() विश्व मौसम विज्ञान कांग्रेस, (2) कार्यकारी समिति, (3) 
प्रादेशिक संघ, (4) कांग्रेस द्वारा निमित तकनीकी कमीशन, तथा (5) सचिवालय । | 
5, अन्तर्राज्यीय सामुद्रिक परामशंदानी संगठन (7(0-00एशफाशाशे शिक्यांता।6 ए0॥58ए- 

पतए० 08शा४श 0): 

इसकी विधिवत स्थापना 958 में हुई । यह संगठन नौपरिवहन के लिए उन कार्यों को 
करता है, जिनको 'कन्तर्राष्ट्रीय सिविल उड्डयन संघ” उड्डयन के लिए करता है। यह प्रधानत: 
सलाहकार अभिकरण है । यह समुद्रों में नोपरिवहन के लिए सुरक्षा नियम निर्धारित करता है, 
नौपरिवहन के क्षेत्र में विभिन्‍्त सरकारों के अनावश्यक प्रतिबन्धों तथा भेदभाव को दूर करने में 
सहायता देता है और नौपरिवहन के सभी भामलों में अन्तर्राष्ट्रीय -सहयोग को प्रोत्साहन देता है ॥ 

इसके प्रमुख अंग हैं--सभा, परिपद्‌ तथा सचिवालय । सभा में सभी सदस्यों फा-प्रति- 
निधित्व होता हे तथा यह सामान्य नीति मिर्धारण करती है। परिषद्‌ में 6 सदस्य होते हैं तथा 
यह संस्था के कार्यो सम्पादित करती है | सचिवालय लन्‍्दन में स्थित है तथा इसका प्रधान एक 
भहासचिष होता है । 
6, संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विफाप्त संस्था (॥॥6 ए, १. ॥शाशिराणित्ष 706ए७0एआशा 

08ध५॥ं54॥07) ४ 

इस संस्था का प्रमुख कार्य. संयुक्त राष्ट्र की भौद्योगिक एजेन्सियों के कार्यों में समन्वय 
स्थापित करना हे। इसकी स्थापना । जनवरी, 967 को महासभा मे की थी । 80 राज्यों के 
थंत के बाद यह संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट एजेन्सी बन गयी है । ह॒ 
7, अस्तर्राव्ट्रीय शरणार्थो संगठन 

_. इसकी स्थापना 948 में की गयी थी । इसका मुख्य कार्यालय जेनेवा में है। इसका मुख्य 

उद्देश्य ऐसे व्यक्तियों की सहायता करना है जिन्हें किसी कारणवश अपनी मातृभूमि छोड़ने के लिए 
मजबूर होना पड़े । यह संस्था ऐसे व्यक्तियों को संरक्षण प्रदान करती है 'भौर शरणार्थी समस्या को 
निपटाने के लिए प्रथास करती है । यह संगठन शरणा थियों को पुनः बसाने के क्षेत्र में महत्वपूर्ण 
भूमिका निभा रहा है । 
8., अन्तर्राष्ट्रीय बटल आपातकालीन कोष 

महासभा द्वारा इस संस्था की स्थापना सितम्बर 946 में की गयी । 30 राष्ट्रों का एक 


: कार्यकारी मण्डल इसका संचालन करता है। यह एक अद्धंस्वशासित संस्था है जिसका प्रमुख उद्देश्य 


स्वास्थ्य और पोषण भादि कार्यक्रमों के माध्यम से बाल कल्याण कार्यों में सहयोग देना है। इस 
उद्देश्य की पूर्ति के लिए यह संस्था बच्चों के स्वास्थ्य सुधार, पौष्टिक भोजन, शिक्षा व्यवस्था एवं 
अन्य कार्यक्रमों का संचालन करती है । इसके अतिरिक्त भुक्रम्प, वाढ़ आदि परिस्थितियों में भी 


/यह शिशुओं और उनकी माताओं के लिए अपेक्षित सहायता करती है । 


संयुक्त राष्ट्र संघ के गेर-राजतोतिक कार्यो का सूल्यांकनत 
(०२-९0/॥7708., #एर२ट'प0०प58 69 7प्तछ ए, ४. 0. ; &प छडा7// 3779) 


संयुक्त राष्ट्र संघ को गैर-राजनीतिक कार्यों में सराहनीय सफलता मिली है। रोजन तथा 
जोन्स के अनुसार, “आधिक, सांस्कृतिक, स्वास्थ्य सम्बन्धी क्षेत्रों में उसकी सफलताएं निविवाद, 
असंदिः्ध तथा सराहनीय हैं ।” मानव जीवन को सुखी, समृद्ध तथा स्वस्थ बनाने में संयुक्त राष्ट्र 


विशेष अभिकरणों का योगदान अविस्मरणीय है । युनान में मलेरिया के निरोध के लिए बड़े पैमाने 


04 | अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति 


पर विश्व स्वास्थ्य संगठन में सहायता की और वहाँ इस बीमारी की औसत 95% से घटकर 5 
रह गयी । भारत में इसते क्षय रोग के निवारण के लिए बी. सी. जी. वेक्सीन प्रभूत मांत्रा में दी। 
मलेरिया के निरोध के लिए विभिन्‍न देशों को डी. डी, टी. तथा अन्य बीमारियाँ सेकने के त्तिए 
पेन्सिलीन आदि दवाइयाँ बहुत बड़ी मात्रा में प्रदान कीं । अब तक अपनाये गये कुछ भहत्वपृष् 
कन्वेन्शस्स' इस प्रकार हैं: () 99--उद्योगों के कार्यों के घंटों सम्बन्धी, रात्रि में महिलाओं 
से फाम न लेने के बारे में; (/) 927--बेगार सम्बन्धी; (/) 933--वृंद्धावस्था पेंशन; (/॥ 
8934--बे रोजगारी सम्बन्धी, (४) 952--बैगार सम्बन्धी कन्वेन्शन । !965 में युनेस्को द्वार 
8 चुने हुए देशों में शिक्षा प्रचार के लिए 'पाइलट प्रोजेक्ट' तैयार किये गये । प्रोढ़ शिक्षा के क्षेत्र में 
सेनेगल में पाइलट प्रोजेक्ट चलाया गया । पाठ्य पुस्तकों के बारे में केमरून में एक केन्द्र स्थापित 
किया गया तथा 66 विशेषज्ञों का एक दल कांग्रो भेजा गया। जहाँ यूनेस्को आधुनिक शिक्षा एंव 
विज्ञान को अविकसित देशों की ओर ले जा रहा है वहाँ दूसरी और गुनिसरेफ तीसरो दुनिया के 
जरूरत मन्द बच्चों के विकास में उल्लेखनीय योगदाब कर रहा है । शरणार्थी उच्चायोग तो युद्ध 
से ग्रस्त शरणाथियों के लिए किये गये कार्यों के लिए दो बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त कर चुका है। 
. एक समालोचक ने ठीक ही लिखा है कि “नि;शस्त्रीकरेण और राजनीतिक कार्यों का खरगोश तो 
अभी झपकी ले रहा है, किन्तु संघ की विशेष संस्थाओं की तकनीकी सहायता और सहयोग का 
कछुआ बहुत आगे बढ़ गी है |! 
युक्त राष्ट्र संघ और विश्व शान्ति, 
,प्रछ ए, 7२. 0, &प० परप्तछ ए0एछा,0 ए8४८0) 
संयुक्त राष्ट्र संघ का यूत ध्येय अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा को बनाये रखना तथा एप 
उद्देश्य की पूर्ति के लिए जहाँ भी सशस्त्र आक्रमण हो वहाँ सुरक्षा के लिए सामुद्ठिक कार्यवाही 
करता है। चाटेर में अनुच्छेद 33 से 38 तक अन्तर्राष्ट्रीय विवादों के शान्तिपूर्ण समझौते की 
, व्यवस्थाएँ की गयी हैं। जब से संघ की स्थापना हुई है तब से आज तक, अन्तर्राष्ट्रीय शात्ति व 
सुरक्षा सम्बन्धी अनेक विधाद इसके समक्ष लाये गये हैं । इन विवादों को घुलझाने में यद्यपि संघ सर्देद 
सफल नहीं हुआ, तथापि अनेक बार युद्ध की सम्भावनाओं को टालकर विश्व-शान्ति की दिशा में 
उसने उल्लेखनीय भूमिका निरभायी है ।* 
संयुक्त राष्ट्र के जन्म के बाद ही इसे ऐसी स्थितियों का सामना करना पड़ा जो उस समय 
तृतीय विश्व-युद्ध की भूमिका बन सकती थीं। बलिन समस्या तथा कोरिया युद्ध ऐसे प्रकरण ये 
जिनसे तात्कालिक परिस्थितियों में राजनीतिज्ञों ओर जन-साधारण को युद्ध की सम्भावनाएँ दिश्वायी 
पड़ती थीं। वतंमान युग में राजनीति के क्रिया-कलाप केवल राजनीति के प्रकरण से ही बंध नहीं 
हैं, अनेक समस्याएं राजनीतिक स्वरूप को लेकर विवाद के रूप में शान्ति और सुरक्षा के लिए 
खतरा बन सकती हैं। अणु शस्त्रास्त्रों के विस्तार को रोकने का प्रश्त, कहीं रंग-भेद नीति, कीं 
सीमा-विवाद तथा अन्य क्षेत्रीय या स्थानीय हितों से सम्बद्ध समस्थाएँ विवादों का कारण बच 
जाती हैं । ऐसी स्थिति में यदि उस पर पूर्ण नियन्त्रण न भी पाया जा सके और उसे विश्व-शान्त 
को सभाप्त कर देने वाली परिस्थिति में न विकसित होने दिया जाय तो यह भी अपने आपकमें एक 
सफलता है, जो विश्व राजनीति की गतिविधियों को प्रभ्नावित करती है । 
संयुक्त राष्ट्र संघ एक ऐसी संस्था है जहाँ-विवादों-के-निपट्ने-के-लिए-एक-और तो विधा 
...विभश किया जा सकता है दूसरी भोर युद्ध की सी स्थितियों-अथवा-म्भावित स्थितियों के-विरा 
करण के लिए प्रस्तावों के रूप में उपाय सुझाये जाते हैं । यद्यपि संयुक्त राष्ट्र संघ का संगठन एड 
कक 0223 7/00 5 ले 6 कि कक 0057 


7. आझार, एच. शरण एवं टी. एन. पन्‍्त, अस्‍्तर्राष्ट्रीय संगठन, 977, पृ. 7। 


संयुक्त राष्ट्र संध : संगठन एवं कार्य प्रभाली | 0$ 


सरकार का संगठन नहीं और न ही इसकी कार्य-प्रणाली ही सरकारी है फिर भी यह अपने सदस्यों 
के सहयोग से जो कदाबित आज बिश्व-युद्ध को एक प्रकार से अमान्य स्वीकार कर चुके हैं, पर्याप्त 
रप से विवाद की स्थिति पर नियन्त्रण पाने, उसका निराकरण करने अथवा उसे विस्तृत विवाद 
का दोत न बनने देने के. लिए आधार प्रस्तुत करता है । े लक 
यहाँ विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय विवादों को सक्षिप्त रूप से देखने से संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्य 

का गुल्यांकन किया जा सकेगा । संयुक्त राष्ट्र सथ को भूसिका को हम अपुर्व नही कह सकते हैं और 
न ही अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में उसकी क्षमता को विशिष्ट । फिर भी संयुक्त राष्ट्र अपने आप में 
एक ऐसी संस्था है जो विश्व राजनीति में यद्यपि स्वतः प्रभावकारी रूप से तो उपस्थित नहीं होती 
तथापि अनेक परिस्थितियाँ इस मंच की उपादेयता को स्वीकार कराती दिखायी पड़ती हैं । 
संयुक्त राष्ट्र संघ के सामने आने वाले विवाद 

7 ]. ईरान--यह संघ में उपस्थित होने वाला पहला महत्वपूर्ण विवाद था। 49 जनवरी, 
946 को ईरान ने सुरक्षा परिषद्‌ को सूचना दी कि रूसी फोजें उसके आजरवाइजान प्रान्त में 
घुरी हुई हैं और इसे खाली नही कर रही हैं ! सुरक्षा परिषद्‌ के कार्य का इस विवाद के साथ 
श्रीगर्णेश होना शुभ नहीं था, फिर भी इस समस्या का हल 2। मई, 946 को रूसी सेनाओं के 
ईरान से हट जाने के साथ सफलतापूर्वक हो गया । यहूँ परिषद की बड़ी सफलता थी । रूस द्वारा 
सेनाएँ हटाने का कारण परिषद द्वारा की ग्रयी कार्यवाही महीं थी, किन्तु सुरक्षा परिषद में हुई 
बहस से निर्मित हुआ प्रबल लोकमत था । 

2. गूनान--3 दिसम्बर, 946 को यूनान ने सुरक्षा परिषद में यह शिकायत प्रस्तुत की 
कि उसके उत्तरी सीमान्त पर स्थित साम्यधादी राज्य विद्रोही छापामारों को सहयोग दे रहे हैं 
और यूनान में गृह-युद्ध कराना चाहते हैं। इस पर परिषद ते एक जाँच कमीशन नियुक्त क्रिया । 
947 में यह प्रश महासभा में ले जाया गया । महात्तभा ने एक समिति की स्थापना की और उसे 
मौके पर जाकर मामले को जाँच करके अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया । इस जाँच के 
आधार पर महासभा ने यूनात को मदद देने का न्एचय किया और यूमान व उसके राज्यों को 
भाषस में समझोता कर लेने का सुझाव दिया | इसी बीच यूगोस्लाविया की भीति बदली और 
उसने छापामारों को सहायता देना बन्द कर दिया। 8 

3. सीरिया-लेबनान--4 फरवरी, 3946 को सीरिया तथा लेबनान ने अपने देश से फ्रेंच 
फोजों के हटाने की माँग की । सुरक्षा परिषद में मतदान के समय फ्रांस और प्रिठेन ने सम्बद्ध 
पक्ष होने के कारण वोट न देते हुए भी यह घोषणा की कि वे अपनी फौजें हटा लेंगे और बाद में 
उन्होंने यह वचन पूरा किया। इसमें भी संघ को सफलता मिली । न्‍ 

4. इगडोनेशिया--द्वितीय विश्व-युद्ध के पूर्व इण्डोनेशिया पर हॉलैण्ड फा अधिकार था | 
युद्ध के दौरान जापान ने उस पर अपना अधिकार जमा लिया। जापान के आत्म-समर्पण के 
बाद ब्रिटिश व डच सेनाओं ते इण्डोनेशिया पर पुनः 'डचू साम्राज्यवाद” लादने के उद्देश्य से आकर- 
मण कर दिया। इस संधर्ष में हजारों इण्डोनेशियायी तथा ब्रिटिश सैनिक मारे गये । भारत और 
आस्ट्रेलिया नें इस मामलों को परिषद में घठाया । ! अगस्त, !947 को परिपद ने दोनों पक्षों को 
बुद्धविराम का आदेश दिया और विवाद के शान्तिपुर्ण हल के लिए सत्कार्य सम्रिति बनायी । इस 
समिति ने एक समझौता करवाया किन्तु हांलेण्ड ने समझौते का उल्लंघन करके युद्ध छेड़ दिया । 
28 जनवरी, 948 को परिषद ने एक अस्ताव पास करके हॉलैण्ड को लड़ाई बन्द करने का 
आदेश दिया। हार्लण्ड की सरकार ने शुरू में उसका विरोध किया किन्तु वाद में वह उसे मानने 


को विवश हो गयी । 27 दिसम्बर, 949 को इण्डोनेशिया ने स्वतन्त्रता प्राप्त कर ली और सभी 
सभस्यथाओं का निराकरण हो गया । 
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5. बलिस का घेरा --945 के पोट्सडाम समझौते के अनुसार बलिन नगर चार विभिन्न 
घक्तियों के नियन्त्रण में चार क्षेत्रों में ब्रॉठा गया था। इसका पूर्वी भाग सोधियत रूप्त के तथा 
पश्चिणी वलिन के तीन भाग फ्रांस, अमरीका और ब्रिटेन के तियन्त्रण में थे। पश्चिमी भागों का 
मार्ग रूस के पूर्वी भाग में से होकर गुजरता था । 958 में स्थात्तीय मुद्रा विषयक एक झगड़े को 
लेकर रूस ने पश्चिमी बलिन के स्थल और जल के सब मार्ग बन्द कर दिये। तीचों देशों ने सुरक्षा 
परिषद में बलिन के घेरे के विरुद्ध शिकायत की । दोनों पक्षों में बार्तालाप के द्वारा 949 पें 
समस्या हल हुई । यद्यपि इस समस्या के हल का श्रेय सुरक्षा परिषद को नहीं है, फिर भी संयुक्त 
राष्ट्र 2 8 ते दोनों पक्षों के परस्पर मिलेने के लिए स्थाव और सुविधाएँ उपलब्ध कीं । 

स्टाइन--पेलेस्टाइन के विभाजन के प्रश्न को लेकर 947 से ही भरबों और 
यहुदियों में उम्र विरोध चल रहा था। इजरायल राज्य की स्थापना हो गयी थी एवं नये राज्य 
पर चारों भोर से अरब राज्यों ने हमला कर दिया । युद्ध बन्द भी हो गया किन्तु उपद्रव चलते 
रहे । महासभा ने संयुक्त राष्ट्र समझौता आयोग” नियत किया। इसके फलस्वरूप इस प्रदेश में 
शान्ति स्थापित हुई । 

7. स्पेच---946 में पोल॑ण्ड में सुरक्षा परिपद से इस बात की शिकायत की कि स्पेन में 
फ्रांको शासन फासिस्ट होने के कारण अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति के लिए खतरा है। महासभा ने इस 
विषय में यह सिफारिश की कि फ्रांको सरकार को संघ की तथा सहायक संस्थाओं की सदस्यता से 
वंचित कर दिया जाये । किन्तु बाद में इस सिफारिश को रद्द कर दिया गया एवं 9 55 में स्पेन 
को संघ फा सदस्य बना लिया गया । 

8, कोरफ्‌ चैनल विधाद--ब्रिटेत ने 947 में परिषद से यह शिकायत की कि अल्बानिया 
द्वारा कोरफू टापू के पास वाले समुद्र में बिछायी गयी सुूरंगों से ब्रिटिश युद्ध-पोतों को हानि हुई 
है, अत: उसे क्षतिपूर्ति दिलवायी जाये । अल्वानिया का मत था कि ब्रिटेन ने उसके प्रादेशिक समुद्र 
में उसकी सर्वोच्च सत्ता-का उल्लंघन किया है । अन्त में मामला अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के पास ले 
जाया गया पक । । 

9. कॉरिया--25 जून, 950 को संयुक्त राष्ट्र को सूचना दी गयी कि उत्तरी 
कोरिया की सेनाओं ने दक्षिणी कोरिया के गणराज्य पर आक्रमण किया है। उसी दिन सुरक्षा 
परिषद की बैठक हुई और उसमें यह घोषणा की गयी कि इस सशस्त्र आक्रमण से शान्ति भंग हुई 
है । परिपद ने युद्ध-विराम की माँग की परन्तु दो-तीन दित तक युद्ध चलते रहने पर परिषद ने 
सिफारिश की कि संघ के सदस्यगण कोरियाई गणराज्य को उस सशस्त्र आक्रमण का मुकाबला 
करने के लिए तथा उस क्षेत्र में शान्ति की स्थापना करने में सहायता दें । 27 जून, 950 को 
संघ मे यह घोषणा की कि उसमे अपप्ी वायू तथा जल सेनाओं को और बाद में स्थल सेवाओं को 
भी दक्षिण कोरिया की सहायता के लिए भाज्ञा दे दी है। कोरिया का युद्ध वास्तव में संयुक्त राज्य 
अमरीका का युद्ध था । एक वर्ष के युद्ध के बाद दोनों पक्षों में विराम-सन्धि की चर्चा चलते 
लगी.। भारत की अध्यक्षता में तठस्थ देशों का आयोग बनाया गया एवं 27 जुलाई, 953 को 
पानसुनजोन में कोरिया युद्ध की विराम-सन्धि पर हस्ताक्षर होने से संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा की 
गयी गयी पहली शैनिक कार्यवाही समाप्त हुई । कोरिया में संयुक्त राष्ट्र शंघ की प्रभावशाली और 
सफल कार्यवाही के भनेक कारण थे । पहला सोवियत संघ द्वारा परिषद का बहिष्कार था| दूसरा 
कारण- जापाने में अमरीकी फौजों की उपस्थिति और अमरीका द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ को इन 
फौजों को लड़ने के लिए प्रदान करना था । 

१० सं सें बीवी सेवाऐं--सन्‌ 953 में बर्मा ते महासभा से शिकायत की कि उसकें 
प्रदेश में चीती सेवाएँ घुस आयी हैं। ये वर्मा में विद्रोह भड़काने का कार्य कर रही हैं। महासभा 
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ते एक प्रस्ताव में बर्मा में विदेशी सैनिकों की उपस्थिति की निन्‍दा की। कुछ देशों की 'संयुक्त 
सैनिक समिति' ने बर्मा से चीनी सैनिकों को मिकालना शुरू किया और यह समस्या शाल्तिपूर्वक 
हल हो 20 

“१८ कश्मीर--कश्मीर का मामला भारत तथा पाकिस्तान के मध्य कई बार युद्ध तथा 
सैनिक कार्यकाही भड़काने वाला रहा । यह विवाद आज भी संयुक्त राष्ट्र संघ में वन्ता हुआ है। 
जब कभी भारत तथा पाकिस्तान कश्मीर के प्रश्न को लेकर युद्ध हुआ संयुक्त राष्ट्र संघ ने युद्ध 
विराम कराने का भरसक प्रयास किया एवं सफलता प्राप्त की । सुरक्षा परिषद ने सर्वप्रथम 948 
में दोनों सरकारों से युद्ध बन्द करने को कहा। सन्‌ 965 में भी दोनों देशों में बड़े पैमाने पर 
भीषण युद्ध आरम्भ हो गया । महासचिव ऊ थाण्ट ने दोनों देशों से युद्ध बन्द करने की अपील की । 
सा _ते स्वयं भारत तथा पाकिस्तान की यात्राएँ कीं तथा बाद में युद्ध-विराम हो गयी । 

३ 2, स्वेज नहर--जब 956 में मिस्र ने स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण - कर दिया तो 
ब्रिटेन, फ्रांस तथा इजरायल ने मिलकर मिस्र पर आक्रमण कर दिया। महासभा नें ब्रिटिश, फ्रेंच 
तथा इजराइली फोजों से तत्काल मिस्र से हट जाने का प्रस्ताव पास किया। ब्रिटेन और फ्रांस ने 
अपनी सेनाएँ हटा लीं, किन्तु इजरायल ने सेनाएँ महीं हटायीं । 'इसके फलस्वरूप छः शक्तियों ने 
सह प्रस्ताव उपस्थित किया कि सब राज्य इजरायल को सैनिक तथा आधिक सहापत्ता देना बन्द 
कर दें ।/ इस पर पहली माचें, ।957 को इजरायल ने कुछ शर्तों के साथ सेनाएँ हटाभा स्वीकार 
किया । मिस्र में युद्ध बन्द कराने तथा विदेशी सेनाएँ हटाने में संघ को पूरी सफलता मिली । 

3, श्ताइप्रस--साइप्रस में यूनानियों एवं तुर्की के बीच में गह-युद्ध की सी स्थिति हो 
गयी थी। यूनान और तुर्की दोनों पक्षों का समर्थन करने लगे । 963 के आरम्भिक महीनों में 
यहाँ उपद्रव बहुत बढ़ गये । साइप्रस के राष्ट्रपति ने सुरक्षा परिषद से शान्ति स्थापित करने की 
तथा इस टापू की तुर्की के आक्रमण से रक्षा करने की प्रार्थना की । सुरक्षा परिषद ते इस प्रश्न पर 
4 मां, 964 को यहाँ शान्ति स्थापित करने के लिए संघ की सेना भेजने तथा दोनों पक्षों के 
बीच में समझौता कराने के लिए एक मध्यस्थ नियुक्त कराने का प्रस्ताव पास किया । संघ की इस 
सेना को साइप्रस में कानून ओर व्यवस्था स्थापित करने में बड़ी सफलता मिली । 

4, यमन--9 62 में यमन में क्रान्ति हुईं। नयी सरकार मिस्र एवं सोवियत संघ की 
समर्थक थी । यहाँ पर क्रान्ति के बाद पड़ौसी राज्य हस्तक्षेप करते लगे। 963 के पहले तीन 
भहीनों में इस प्रदेश में उम्र यूद्ध चलने के कारण स्थिति बड़ी गम्भीर हो गयी । इस विस्फोटक 
स्थिति को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने राल्फ बुन्चे को तथ्यों की जाँच करने के लिए 
भेजा । संघ के प्रयासों से वाह्य शक्तियों ने यमन में हस्तक्षेप करना छोड़ दिया और शान्ति 
स्थापित हो गयी । इस घटना के हल करने में संघ का प्रयास अत्यधिक सराहनीय था । 

5. अरब इजरायल--956 के स्वेज विवाद में युद्ध होने पर संयुक्त राष्ट्र की शान्ति 
सेता गाजा और मिल की अस्तर्राष्ट्रीय सीमा पर तैनात हो गयी थी, ताकि इजरायल और भरब 
राष्ट्रों में पुन: किसी सशस्त्र संघ का अवसर न आये । 8 मई, 967 को मिस्र के विदेश मन्त्री 
डॉ. महमृद ने महासचिव से इस सेना को गाजा पट्टी से शीघ्र हटा लेने को कहा । महासचिव ने 
इसके उत्तर में कहा कि शान्ति सेना हटाने का परिणाम अच्छा नहीं होगा। लेकिन सेना मिस्र 
सरकार की सहमति से ही वहाँ रह सकती थी, अतः सेना को वहाँ से हट जाने के लिए आदेश 
जारी कर दिये गये। संयुक्त राष्ट्र शान्ति सेना के हट जाने का परिणाम यह हुआ कि अरब और 
इजरायल की सेनाएँ फिर आमने-सामने हो गयीं। इस सयय अरब राज्य इजराइल के विरुद्ध 
अनगल प्रचार कर रहे थे, ऐसी स्थिति में इजरायल ने 5 जून, 967 को अचानक अरब राज्यों 
पर आक्रमण कर दिया। छ: दिनों बाद सुरक्षा परिषद के प्रयत्तों से जिस समय युद्ध-विराम हुआ, 
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उस समय तक इजरायल की सेना अपने देश के क्षेत्र के चार गुने क्षेत्र पर अधिकार कर चुकी यो। 
जहाँ तक इस क्षेत्र में शान्ति स्थापित करने का प्रश्त है, सन्‌ 948 में इजरायल की आक्रमण- 


कारी कार्यवाहियों की निन्‍दा की जा चुकी है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत डॉ 
गुश्नार यारिग ने पश्चिम एशिया में शान्ति के लिए अनेक वर्षों तक अकथनीय परिश्रम किया किन्त 


उन्हें फोई सफलता नहीं मिल सकी । व्यावहारिक दृष्टिकोण से इस क्षेत्र में शान्ति तब तक सम्मद 
नहीं जब तक रूस और अमरीका भी किसी समझोते पर नहीं पहुँचते हैं और दोनों पक्षों को हथियार 
भेजने के कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाते । 

6, कांगो--कांगो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। सन्‌ 960 मप्रें बेल्जियम ने इसे 


स्वतन्त्रता प्रदान की । यहाँ के छः प्रान्तों में बसी हुई विभिन्न जातियाँ स्वार्थी और महत्वाकांक्षी 
नेताओं के बहकावे में आकर स्वतन्त्र होने का प्रयत्त करने लगीं। इस गरह-युद्ध की-सी स्थिति में 
अपने नागरिकों की सुरक्षा का तक देते हुए बेल्जियम सरकार ने अपनी सेनाएं कांगो में भेज दीं । 
इस पर 2 जुलाई, [960 को कांगो की सरकार ने संयुक्त राष्ट्र से यह प्रार्थना की कि बेल्जियम 
के आक्रमण से कांगो की रक्षा के लिए तुरन्त सैनिक सहायता दी जाये । सरक्षा परिषद के भिर्णय 
पर संयुक्त राष्ट्र सेना के 70 हजार से कुछ अधिक सेनिक कटंगा को छोड़कर कांगो के समी 
न्‍्तों में पहुँच गये । महासचिव हैमरशोल्ड ने स्थिति को गम्भीर देखकर वेल्जियम से अपील की 
कि वह कटंगा से अपनी सेनाएँ बला ले । 967 में कांगो की स्थिति का अध्ययन करने और वहां 
के नेताओं से प्रत्यक्ष बातचीत करने के उद्देश्य से स्वयं महासचिव कांगो के लिए रवाना हुए, किन्‍्तु 
मार्ग में वायुयान दुघंटनाग्रस्त हो गया और उनका देहान्त हो गया । उनके वाद युद्ध-विराम हुआ 
और कांगो में शान्ति स्थापित हो गयी । कांगो में संयुक्त राष्ट्र का सैनिक उद्देश्य समाप्त हो गया 
है फिर भी नागरिक सहायता का एक महान सहायता कार्यक्रम चल रहा है । ह 

7, डोपम्िनिकी शणपाज्य-- वेस्ट इण्डीज के इस छोटे से टापु में 25 अप्रैल, !965 को 
एकाएक गृह-युद्ध छिड़ गया । विद्रोहियों नें अमरीका समधित सरकार को उखाड़कर शाप्तन पर 
अधिकार जमाने के लिए भीषण युद्ध शुरू कर दिया । अमरीकी नागरिकों की रक्षा के बहाने 
अमरीका ने 4 हजार सेनिक इस टापू पर भेज दिये। मई 965 को सोवियत संघ ने सूरक्षा 
परिषद की बैठक में यह प्रस्ताव रखा कि अमरीका ने डोमोनिकी गणराज्य के आन्तरिक मामते 
में हस्तक्षेप किया है उश्ष पर विचार किया जाये । संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपना एक मिशन यहाँ 
स्थापित किया एवं जब चुनाव के वाद नयी सरकार स्थापित हो गयी तब संयुवत राष्ट्र मिशन को 

न्‌ 966 में वापस बुला लिया गया । यह संघ की एक महान सफलता थी | 

8, दक्षिणी रोडेशिया--अफीका की एक ज्वलन्त समस्या दक्षिणी रोडेशिया के संकट के 
रूप में नवम्वर 765 में उग्र रूप में प्रकट हुई । ! नवम्बर, 965 को इआन स्मिथ की भल्- 
संच्यक गोरी सरकार ने एकपक्षीय स्वतन्ध्ता की घोषणा कर दी। 3 भवम्बर को महासभा नें 
एक प्रस्ताव पास करके दक्षिणी रोडेशिया की सरकार के फाय की घोर निन्‍दा की तथा सब संदकय 
राज्यों से अनुरोध किया कि वे इसके साथ व्यापार करना बन्द कर दें। महासभा ने नवम्बर, 
967 में शक्ति का प्रयोग करने पर वल दिया किन्तु ब्रिटेन ने ऐसी कार्यवाही नहीं की । संयुक्त 

राष्ट्र संघ के दबाव के फलस्वरूप 7 अप्रैल, 980 को भीषण छापामार युद्ध के बाद रोडेधिया 
स्वत्तन्त्र हो थया और जिम्बाब्वे के माम से संयुक्त राष्ट्र का 53वाँ सदस्य वन गया । 

9, वियतताम--हिन्दचीन के बारे में !954 के जेनेवा समझ्षौते को सफलताएूर्वर् 
कार्यान्वित नहीं किया जा सका | 960 से ही वियतनाम संघ में तो महाशकितियाँ शचि लेने लर्मी 
भोर 964 में तो अमरीका की सैनिक गतिविधियाँ उगद्रतर हो गयीं। 4974 तक वियतनाम 
का संघर्ष चलता रहा । संयक्त राष्ट्र संघ ने भी समस्या को सुलझाने के लिए पहल अवश्य की “ 
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थी, किन्तु इसका कोई परिणाम नहीं निकला । अब वहाँ से अमरीकी फोजें स्वदेश वापस चली गयी 
हैं और वियतनाम की समस्या वस्तुतः समाप्त हो गयी है। राष्ट्रीय सरकार पुनरनिर्माण के कार्ये सें 
संलग्न है।. - > 

20, नाइज़ीरिया-- 960 में नाइजीरिया ने ब्रिटेन से स्वाधीनता प्राप्त की इसके कुछ 
ही समय बाद वहाँ गृह-युद्ध छिड़ गया तथा 967 में बियाफ्रा का भाग इससे अलग हो गया । 
पियाफ्रा के स्वतन्त्र राज्य की घोषणा के फलस्वरूप नाइजीरिया में भीषण युद्ध छिड़ गया । संघीय 
सेनाओं ने बियाफ्रा के प्रदेश को चारों ओर से घेरकर वहाँ के लोगों का भूखा मारने की नीति 
अपनायी । ) जनवरी, 970 को बियाफ्रा के सेनापति के पलायन से ग्रह-युद्ध हो गया । किन्तु 
इससे अनेक समस्याएँ उत्पन्न हो गयीं । युद्ध-विध्व॑स्त बियाफ्रा के पुनर्तिर्माण तथा शरणाथियों की 
पुनः स्थापना में संयुक्त राष्ट्र संघ भरपूर सहयोग दे रहा है । 

2], चेकोसलोवाकिया संकर--अगस्त 968 में चेकोस्लोवाकिया पर सोवियत संघ और 
वार्सा पैक्ट के अन्य देशों में सैनिक कार्यवाही करके हंगरी की घटनाओं को फिर से ताजा कर 
दिया । इस सैनिक कार्यवाही का प्रमुख कारण यह बताया गया है कि चेकोस्लोवाकिया के 
साम्यवादी शासन को प्रतिक्रियाबादी शक्तियों से बचाने के लिए हस्तक्षेप करता आवश्यक हो गया 
था। यह मामला संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद्‌ में उठाया गया। सुरक्षा परिषद्‌ के 7 
सदस्यों ने एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जिसमें सोवियत -संघ की कार्यवाही को एक स्वतन्त और 
सम्प्रभु राष्ट्र पर आक्रमण की संज्ञा देकर निन्‍दा की गयी। संयुक्त राष्ट्र संघ ने यह माँग की कि 
सोषियत संघ और वार्सा पैक्ट के अन्य राष्ट्रों के सेनिकों को तुरन्त वहाँ से हटा लिया जाय । 
परल्तु यह प्रस्ताव व्यर्थ सिद्ध हुआ | चूंकि स्वयं चेकीसलोवाकिया की सरकार ने इस प्रस्ताव का 
विरोध किया | चेकोसलोवाकिया के मसले पर संघ की भूमिका एक मूक दर्शक से अधिक नहीं 
रही । अन्ततोगत्वा इस संकट का समाधान साम्यवादी देशों का एक आन्तरिक मामला बनकर 
रह गया । ! 

22, अमरीकी बन्धकों को समस्या--4 तवम्बर, !979 को इस्लामी उप्रपन्थी छात्रों ने 
तेहरान स्थित अमरीकी दुतावास की घेराबन्दी करके दुतावास के सभी 62 राजनयिक प्रतिनिधियों 
को बन्दी बना लिया । इन अमरीकी बन्धकों को मुक्त कराने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने बहुत 
प्रयास किये, सुरक्षा परिषद्‌ ने बन्धकों को, छोड़ने की अपील की, संयुक्त राष्ट्र ने एक 5 सदस्यीय 
अन्तर्राष्ट्रीय जाँच आयोग भी ईरान भेजा, जो वहाँ |7 दिन तक मुक दर्शंक बना रहा । यह जाँच 
आयोग बन्धकों से नहीं मिल सका और वापस लौट आया । महाप्तचिव ने अमरीकी बन्धकों की 
रिहाई पर विचार करने के लिए सुरक्षा परिपद्‌ की आपातकालीन बैठक भामन्त्रित की। दिसम्बर 
979 में अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय ने सवंसम्मति से अमरीकी बन्धकों को तुरन्त रिहा करने के 
आदेश जारी किये किन्तु ईरान ने न्यायालय के क्षेत्राधिकार को मानने से इन्कार करते हुए 
न्यायालय के आदेशों की उपेक्षा की । अन्त में इस समस्या का हल अल्जीरिया की मध्यस्थता 
द्वोरा अमरीका और ईरान के मध्य बन्धकों की रिहाई से सम्बन्धित एक समझौते द्वारा हुआ । 
इस समझौते के परिणामस्वरूप 20 जनवरी, 98] को अमरीकी बन्धकों को रिहा कर दिया 
गया। यह एक तथ्य है कि संयुक्त राष्ट्र संघ अमरीकी बंधकों को मुक्त कराने में सफल नहीं हो 
सका । 

23. झफगानिस्तान से रूसी सेनाओं को हटाया जाना--27 दिसम्बर, !979 को 
अफगानिस्तान में एक आल्तरिक कान्ति होने पर तत्कालीन राष्ट्रपति हफीजुल्ला अमीन को 
अपदस्थ कर दिया गया और उनके स्थान पर बबरक करमाल को राष्ट्रपति बनाया गया। इसी 
संम्य सोवियत संघ'की सेनाओं ने बड़ी संख्या में अफगानिस्तान में प्रवेश किया । द्वितीय विश्ययुद्ध 
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के बाद रूस वे पहली बार इतनी बड़ी संख्या में (लगभग लाख) सैनिक दूसरे देश में भेजे वे। - 
संयुक्त राज्य अंमरीका-ने सुरक्षा परिषद्‌ में इस मामले को उठाया। सोवियत संघ मे अपनी 
सेनाएँ भेजनें का समर्थन इस आधार पर किया कि ये सेनाएँ अफगान सरकार की प्रार्थना पर 
उसके साथ रूस की मेत्री-सन्धि की शर्तों के अनुसार काबुल सरकार के निमन्त्रण पर, भेजी गयी 
हैं। सुरक्षा परिषद्‌ में इत सेवाओं के वापस लौदाने का प्रस्ताव सोड्यत वीटो के कारण पारित 
नहीं हो सका । इसके बाद यह प्रस्ताव संयुक्त - राष्ट्र संघ की महासभा में 4 जनवरी; !980/ :' 
को लाया गया । महासभा ने अपने आपातकालीन अधिवेशन में एक प्रस्ताव पारित -करके भाग: 
की- कि' अफगा मिस्तान से विदेशी सेनाएँ तत्काल हटायी जायें। यह प्रस्ताव 04 भत्तों के बहुमत * 
से महासभा द्वारा स्वीकृत किया गया। इसके विरोध में केवल 8 भत थे और [8 देशोंतने 
मतदान में भाग नहीं लिया । के 
रु - अप्रैल 7988 में संयुक्त राष्ट्र के छः वर्षों के प्रयासों के बाद पाकिस्तान और अफग्ा- 
निस्तान के बीच (4 अंग्रैल, 4988) शांति समझौता जेनेवा में सम्पन्त हो गया । समझौते पेर : 
हस्ताक्षर करने वालों में गारण्टीदाता के रूप में विश्व की दोनों. महाशक्तियाँ भी शामिल हैं। ' . 
संयुक्त राष्ट्र के महासचिव पेरेज डी. क्वैया की उपस्थिति में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सोवियत -.> 
संघ और अमरीका के विदेश मन्त्रियों में समझौते पर हस्ताक्षर किये। समझौते में अफगानिस्तान 
से तो महीने के भीतर सोवियत सैप्तिकों-की वापसी का प्रावधान है । संयुक्त राष्ट्र के अनुमांतों के. 
अनुसार दिसम्बर 979 से अप्रैल 988 तक अफगानिस्तान में हुए संघर्ष में 5 लाब लोग - 
मारे गये । यह भी अनुमान लगाया गयां कि मुस्लिम .विद्रोहियों के साथ संघष॑ में दस हजार से . 
पद्धह हजार के बीच सोवियत सैनिक मारे गये |” ह 
24, फाकलेण्ड विवाद--फाकर्लण्ड द्वीपत्तमुह अजेण्टाइबना के समीप अटलाण्टिक महासागर - 
में स्थित है। इस पर सन्‌ !8.49 से ब्रिटेन का अधिकार चला आ रहा था। इन पर अर्जेण्टाइना 
अपनी प्रभुसत्ता का दावा करता था। परन्तु इन द्वीपों की जबता अंनेक बार अर्जेण्टाइना से 
अधिमिलन के पिरुद्ध अपनी इच्छा प्रकट कर चकी थी। 42 अप्रैल, 982 को अर्जेण्टाइना की 
सेनाओं ने इन द्वीपों पर आक्रमण करके उन पर अधिकार ४र लिया। ब्रिटेन ते फोकर्लण्ड द्वीप 
से अजेण्टाइवा की सेनाओं को निकालने के-लिए उत्तका परिवेष्टन (87005806) कर दिया। ॥॒ 
: संयुक्त राष्ट्र महासचिव पेरेज द कुलर में इस विवाद को निपठाने -के लिए. एक शान्ति योजना. 
बनायी । यद्यपि यह शान्ति प्रयाप्त सफल नहीं हो पाया और -4 जुने, 982 को अजेंण्टाइना 
की हि ने आत्म-समर्पण कर दिया । फाकलैण्ड पर फिर से ब्विटेन का अधिकार में हो गया। , 
ह 5, ग्रेनेडा में अमरीकी हस्तक्षेप---ग्रेनेडा केरीबियन सागर में एक छोटा-सा द्वीप है। 
वहाँ अक्टूबर 983 में प्रधानमन्त्री मोरिस बिशप की हत्या करके सैनिक शासन की स्थापना 
कर दी गयी, जिसका समथेत क्यूबा की सेनाएँ कर रही थीं। 25 अक्टूबर, 983 को अमरीका, 
में यह घोषणा करते हुए कि “निर्दोष व्यक्तियों के प्राण बचाने” बौर “विधि का शासन व. 
सुब्यवस्था स्थापित करने के लिए हस्तक्षेप आवश्यक हो गया है, . अपनी सेवाएँ ग्रेनेडों में भेज 
दीं । विश्व के अधिकांश देशों ने अमरीका के इस. कार्ये की निन्‍दा की । 28 अक्टूबर, !283 
को सुरक्षा परिषद्‌ में 45 में से सदस्यों ने अमरीकी आक्रमण की भिन्‍्दा करने. के प्रस्ताव के 
पक्ष में मत दिया । परन्तु अमंरीका ने 'बीटो” का प्रयोग करके इसे निष्फल कर दिया । कु 
दिन बाद ग्रेनिडा में एक आन्तरिकः सरकार की स्थापना करके अमरीकी सेवाएँ वहाँ से हट 
गयीं । न्‍ 


_केब्काल्कलन-नकनकतननाक, 


५ राजस्थान पत्रिका, 5 अप्रैल, 988.- 


संयुक्त राष्ट्र संघ : संगठन एवं कार्यप्रणाली | ] 


ह 26, ईरान-इराक युद्ध-विराम (अगस्त, 988)--22 सितम्बर, 7980 से ईरान-इराक 
युद्ध प्रारम्भ हुआ | संयुक्त राष्ट्र संघ की मध्यस्थता के परिणामस्वरूप 9 अगस्त, 988 को 
दोनों देशों के बीच मनोपचारिक युद्ध+विराम हो गया | जुलाई 987 में सुरक्षा परिषद्‌ ने एक 
सर्वेसम्मत प्रस्ताव (प्रस्ताव संख्या 598) पारित करके ईरान व इराक से अपील की कि वे तुरन्त 
युद्ध बन्द करें। तब से संयुक्त राष्ट्र महासचिव के सक्रिय प्रयत्नों से दोनों पक्षों को युद्ध बन्द करने 
के लिए राजी किया गया। दोनों देशों की ,200 किमी. लम्बी सीमा पर संयुकत 'ाष्ट्र की 
3 ा 0 स्रदस्यीय सेना आवश्यक स्थानों पर तैनात कर दी गयी ।* 


27. नामीबिया की स्वतस्त्रता--! अप्रैल, 989 को नामीबिया ने संयुक्त राष्ट्र शांति 
सेना की देख-रेख में आजादी के पहले दौर में प्रवेश किया । तामीविया की स्वतन्त्रता के बारे में 
।3 दिसम्बर, 988 को फांगो की राजधानी ब्राजविले में दक्षिण अफ्रीका, क्यूबा तथा अंगोला 
में एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए । इस समझौते को सम्पन्त कराने में संयुक्त राष्ट्र संघ ने मुख्य 
भूमिका निभाई |&दक्षिणी अफ्रीका सरकार संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा पारित प्रस्ताव संख्या 435 
को लागू करने पर सहमत हो गयी, जिसके अन्तर्गत नामीबिया में सन्‌ 990 में चुनाव कराये 
जायेंगे और उसके पश्चात्‌ सत्ता का हस्तान्तरणं हो जायेगा । 

8. अंगोला से क्यूबाई सेनिकों की वापसी--2! दिसम्बर, 988 को संयुवत राष्ट्र 
सुरक्षा परिषद ने अंगोला से क्‍्यूबाई 50 हजार सैनिकों की वापसी की देखरेख के लिए वहां 
संयुक्त राष्ट्र के पर्यवेक्षकों का दल तैनात करने का सर्वेसम्मति से 52% केया । 

हक संयुक्त राष्ट्र की शान्ति सेना । 
पु (084९४ ए07085 67 प्रप्त४ ए-४.0.) 

संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में सुरक्षा परिषद्‌ को जो- सैनिक कार्य ,करने के लिए अधिकार 
प्रदान किये गये हैं, वे सम्बद्ध राज्यों की सैनिक शक्तित से हटकर एक अन्तर्राष्ट्रीय सैनिक सन्दर्भ 
में नहीं किये जाते । सुरक्षा परिषद्‌ के लिए सैनिक स्टॉफ समिति की सहायता से इस दिशा में 
कार्य करने का जो प्रावधान है उससे यह स्पष्ट है कि सं. रा. सुपर स्टेट जैसा संगठन नहीं है । 
धाटेर में स्पष्ट रूप से इस बात का उल्लेख है कि अध्याय 7 में वणित संयुक्त राष्ट्र की सेनाएँ 
तदर्थ सेनाएँ होंगी, जो किसी आपात्‌कालीन स्थिति या किसी कठिन समस्या के समाधान के लिए 
गठित को जायेंगी । उदाहरणाय॑, कोरिया, स्वेज गाजा पट्टी, कांगो, डच पश्चिमी, आयरिन तथा 
साइग्रस में ऐसी ही सेनाएँ गठित की गयी थीं। कोरिया (!950) में जो शान्ति सेना फी 
स्थापना की गयी थी वह सीधे संयुक्‍त राज्य अमरीका के नियन्त्रण में थी । भूल रूप से उसक 

, वित्तीय भार भी संयुक्त राज्य अमरीका ने ही वहन किया । स्वैज गाजा पट्टी (956-57) में 
संयुक्त राष्ट्र की शान्ति सेनाओं ने जो कार्य किया उसकी पर्याप्त प्रशंसा हुई है। संयुक्त राष्ट्र के 
भस्ताव द्वारा इस सेना को एक सीमित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए गठित किया गया तथा सभी 
सदस्य राज्यों ने आनुपातिक राशि में जो वे संगठन को प्रदान करते थे, इस सेना का:आधिक 
भार वहन करने का उत्तरदायित्व स्वीकार किया। कांगो (/960-64), डच पश्चिमी आयरिन 


! (962.63), साइप्रस (964) में अनेक कठिनाइयों के बावजूद शान्ति सेना के सैनिकों ते 
विषम परिस्थितियों में का किया । 


हाल हो में संयुक्त राष्ट्र महासचिव के प्रयासों से ईरान-इराक के बीच युद्ध-विराम (20 





2 राजस्थान पत्रिका, 2। अगस्त, 988. 
8 राजस्थान पत्रिका, 4 दिसम्बर, 988, 


2 | बन्तर्राष्ट्रीय राजनोति 


अगस्त, 988) होने के साथ-साथ 26 देशों'ने संयुक्त राष्ट्र संघ के नेतृत्व में शान्ति सेमा के गठन 
में अपने सैनिक भेजकर इस क्षेत्र में स्थायी शान्ति स्थापित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया |! 

न्ोबल पुरस्कार समिति नें वर्ष 988 का नोबल शान्ति पुरस्कार विश्व के विभिन्न भागों 
में तैनात संयुक्त राष्ट्र शान्ति सेना को प्रदान किया । पुरस्कार समिति ने पश्चिम एशिया, साइ- 
प्रस और भारतीय उपमहाद्वीप में संयुक्त राष्ट्र शान्ति सेना की भूमिका की प्रशंसा करते हुए कहा 
कि शान्ति सेना ने इन क्षेत्रों में तताव कम करने में महत्वपूर्ण भुमिका निभाई है ।9 

उपयुक्त विवादों के सन्दर्भ में गठित की गयी तंदर्थ सेनाओं के संगठन में कई कठिनाइयों 
का सामना करना पड़ा है। सेना में अमेक राज्यों के सैनिकों के होने से सेताधिकारियों को मुद्य 
रूप से भाषा के सन्दर्भ में कार्य-संचालन हेतु कठिनाई का सामना करना पड़ा । सबसे बड़ी क्ि- 
ताई वित्तीय रही । एक ओर सदस्य राज्यों द्वारा प्रदत्त सैनिक दस्तों का रहना अथवा न रहना 
स्वयं उस राज्य की इच्छा पर निर्भर करता है, दूसरी ओर उपस्थित सैनिक दस्तों के कार्य को 
सुचारु रूप से चलाने के लिए वित्त की आवश्यकता रहती है । शान्ति सेना के ये विभिन्न प्रयोग 
अपने में कोई मौलिक आचरण उपस्थित करने में इसलिए अधिक सफल नहीं रहे हैं क्योंकि 

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में महाशक्तियों का जब तक मतकक्‍्य न हो तब तक शान्ति की स्थापता कभी 
स्थायी रूप नहीं ले सकती । 
/792.... संयुक्त राष्ट्र का शान्ति स्थापना में योग : सुल्यांकन स् 
(पछ ए. कै. 0. #ण) 778 77७८४ हरशराग]6 70.8 : छए७.ए४ 7079) 

संयुक्त राष्ट्र संघ का सर्वोपरि उद्देश्य है विश्व शान्ति एवं सुरक्षा बनाये रखना और 
इसकी मुख्य जिम्मेदारी सुरक्षा परिषद पर है। यहाँ पर यह कहना गलत न होगा कि विश्व शान्ति 
को खतरे में डालने वाला कोई भी बड़ा अन्तर्राष्ट्रीय संघर्ष तभी उभर या पनप सकता है, जब 
उप्ते एक या अधिक बड़े राष्ट्रों की सहायता या समर्थन प्राप्त हो । लेकिन ऐसे किसी भी संघर्ष 
की सुरक्षा परिषद कैसे रोक या नियन्त्रित कर सकती है; जबकि हर बड़े राष्ट्र अर्थात्‌ अमरीका 
सोवियत रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन को तात्विक या वास्तविक प्रश्नों के निर्णेय में निषेधाधिकार 
(वीटो) प्राप्त है । 

द्वितीय विश्व युद्ध के अनन्तर यानि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के बाद से 5-0 बड़े 
संघ या अन्तर्राष्ट्रीय संकट के प्रसंग उत्पन्न हुए हैं--बलिन का संकट (948-49), क्यूबा 
प्रक्षेपास्थ संकट ([962), हंगरी का संकट (956), चैकोसलोवाकिया का संकट (968) और 
वियत्तनाम युद्ध ([968-73) । हाल के वर्षों में उत्पन्त हुई दो गम्भीर संकटकालीन स्थितियाँ हैं । 
अफगानिस्तान का संकट (979) ओर पोल॑ण्ड का संकट ([98-82) । इन सभी में एक महा" 
शक्ति प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हिस्सेदार थी । इसीलिए इनमें सुरक्षा परिषद कोई असरदार कार्य- 
वाही नहीं कर सकी । सिर्फ कोरिया संघ (950-53) में सुरक्षा परिषद ने ऐसी कार्पवाही करने 
का निर्णय किया था । लेकिन जैसा कि स्वंविदित है, सोवियत प्रतिनिधि मण्डल के रहते हुए 
हालाँकि (उन्न दिनों वह परिषद में स्वेच्छा से अनुपस्थित था) यह निर्णय कार्यान्वित होता 
असम्भव था। 

यह सही है कि पिछले 46 वर्षों में कोई महायुद्ध अथवा अमरीका-रूस वे बीच सीण 
फौजी टकराव नहीं हुआ है कि लेकिन इसका श्रेय इन दोनों के बीच स्थापित 'नाभिकीय सन्तुलत' 
और सम्भावित परमाणु युद्ध के भीषल परिणामों के एहसास को है, न कि संयुक्त राष्ट्र संघ को । 

संयुक्त राष्ट्र संघ की युद्ध निरोधक भूमिका के सन्दर्भ में यह भी याद रखना होगा कि 


ए. 7४ करता 7272०, (०. 39, 7२०, 39, 24 8९7/९०7967, 7988. 


है। 
8 राजस्थान पत्रिका (जोधपुर), 30 घ्ितम्बर, 7988, 
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पिछले चार दशकों में क्षेत्रीय-स्तर पर लगभग .50 छोटे-बंड़े सैन्य संघर्ष - हुए हैं, चन्द उदाहरण 

. है--भारत-चीन युद्ध, भारत-पाकिस्तान संघर्ष (तीन बार), अरब-इंजराइल .ुर्द्ध (चार बार); 
'इथोपिया-सौमालिया संघर्ष, घिंवतनाम-कस्पूचिया संपेंषे; युगाण्डां-तंजानिया संघर्ष ओर ईराव-इराक 

“ यद्ध । इन सबका निपटारा वंस्तुतः सम्बद्ध देशों की सीधी. वार्ता या दूसरे की मध्यस्थता से हुआ हैं. 
' और उससें संयुक्त राष्ट्र संघ की या तो कोई भूमिका नहीं रही या नगण्यं रही | विदादों या.झगड़ों 

: के शान्तिपूर्ण निपटारे के सिलसिले में भी बहुत कुछ यही, स्थिति: रही है,। भारंत के निकटवर्ती 
दक्षिण 'एशिया के क्षेत्र को ही, लीजिए.। इस क्षेत्र में भारत-पाक युंद्धों के उपरान्त हुए ताशऊकंद « 

. शौर शिमला समझौतों के अतिरिक्त तींन बड़े विवादों. का समाधान हुआ है ।. भारत ओर श्रीलंका 
, के बीच शास्त्री सिरमावो समझौता ([964),. भारत पाकिस्तान के बीच कच्छ विवाद का निपढारा , ' 
: (965-66) और भारत बंगला देश के बीच फरक्का समझौता (8977)। इनमें से पहलेओऔर 

'  तीसरे-कां समाधान सीधी द्विपक्षीय बातचीत से हुआ और फच्छ विवाद का पंच फंसले द्वोरा । हाँ, - 
* कश्मीर:विवाद कई वर्ष तक. सुरक्षा परिपद्‌ की . कार्य सूची पर रहा, लेकिन सुलझने के बजाय, ' 


उलझता ही अंया । 44% 5 ४. 
- उपनिवेश. के विधटन के सामले में 84 दिसम्बर, 960 को-संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा नें 


: 89 मतों-से 'उप्तिवेशवाद विघटने घोषणा? पारित, की । निश्चय ही इस. ऐतिहासिक. घोषणी के _ 
: बाद लगभग 50 राष्ट्रों को स्वाधीतता, प्राप्त हुई। शायद यहं'भी. स्वीकार करणा होगा कि. 
विभिन्‍न: उपनिवेश्ों में स्वाधीनता सेनानियों, को इस घोषणा से नया. बल और -प्रोत्साइन ,मिला | 
लेकिन जहाँ तक इसमें संयक्त, राष्ट्र ' संघ, के सीधे-व ठोस ग्रोगदान का प्रेश्न' है, ओऔपनिवेशिक ' 
« समस्याओं 'के विख्यात अंमरीकी ..विशेषज्ञ, ,रूपट, इमरसन का कहना है--र्पनिवेशवाद 
' के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र कोई ठोस कार्यवाही संहीं कर सका है.। उपनिवेशवाद विघटन की अधिकांश: 
राजनीति (और कोशिश) संयुक्त राष्ट्र संघ के घेरे. में से-नहीं गुजरी'। प्रायः उपभिवेशवाद विघटन, . 
' सम्बन्धी सभी कार्यवाहियाँ - उपनिवेश निवासियों के शान्तियुणे या .गर-शाच्तिपूर्ण प्रयासों (अथवा 
तज्जनित द्विपक्षीय समझौतों) के फलस्वरूप हुई ।? ... « | 
निरस्त्रीकरण के प्रश्त पर, जनवरी 946 में लन्दन में.में हुएं महासभा के प्रथम सन्न में' 
विचार-विमर्श हुआ था। उसके -बादे प्रायः महासभा के हुर वाषिक- सम्मेलन में, इस पर विचार, 
होता रहा है। इसके अलोवा “आंशिक परीक्षण निरोध सन्धि! (963) और परमाणु प्रसार 
 निरोध सन्धि, (968) से सम्बन्धित विचार-विभर्श में संयुक्त राष्ट्र संघ का सीमित. योगदान रहा । - 
- लेकिन इन सन्धियों की मुख्य धाराओं पर सहमेति, महाशक्तियों तथा दूसरे राष्ट्रों की आपसी, * 
बातचीत से ही हुई । दोनों 'साल्ट'. समझौते (972-ओऔरं 979) भी. अमरीको : और रूस के... 
' बीच सीधी बातचीत के फत्नस्वरूप ही हुए।' . .. ' 
परल्तु'इन "सब' कंमजोरियों के बावजुद यह मानना होंगां कि संयुक्त: राष्ट्र संघ ने संघर्ष. 
की कई स्थितियों में--जसे कि. कांग्रो और - साइंप्रस में--शान्तिरक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योग- 
दान कियो है । इसी प्रकार कई अन्तर्राष्ट्रीय विधादों में---जैसे कि भारत-बंगला देशं विवाद तथा 
पश्चिम एशिया संकट में--उसने विचार-विमर्श एवं सलाह-मशविंरे के' माध्यम से: हालात की , 
न गहमभागहसी कम करने में 'कुलर' की भूमिका निभायी है । अफर्गानिस्ताव. से सोवियत सैनिकों की 
: वापसी के बारे में जनेवा समझोता (अगस्त (988), इराक्-ईरान - युद्ध विराम ससझ्नौता (अगस्त 
.. 4988), नामी बिंयो की स्वतन्त्रेता संम्बन्धी समझौता: (3 दिश्वम्वर, 988); अंग्रोला से क्यूबाई. 
सैनिकों की वापसी के. लिए पर्यवेक्षकों का, दल तैनात करना आदि हूंल ही में संयूक्त राष्ट्र संघ - 
'. 'की महत्ववूर्ण उपलब्धियाँ कही जा सकती हैं। इसके मलावा, .संयुक्‍त राष्ट्र के मुंखालय का अपना . 
विशिष्ट बातावरण है । उसके कॉफो हाउसों, लाउंज.और गलियारों में परस्पर विरोधी पक्षों के ' 
' प्रतिनिधि चाहे-अनंत्राहे आंपस में मिल जाते हैं। इस तरह विरोधियों के बींच संवाद-सम्प्क पूरी... 
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तरह दूटता नहीं है । इस अनौपचारिक सम्पर्क के फलस्थरूप कभी-कभी कुछ शंकाओं का निवारण 
हो जाता है या तनाव कम हो जाते हैं । 

संक्षेप में, संयुक्त राष्ट्र संघ अन्तर्राष्ट्रीय विवादों को उग्र होने से रोकने के लिए एड 
सेपटी वाल्व (589 ५४४९०) का काम फरता है। राल्फ बुन्चे के अनुसार संयुक्त राष्ट्र संघ की 
प्रमुख विशेषता यह है कि यह राष्ट्रों को बातचीत में व्यस्त रखता हैं। वे जितनी अधिक देर तक 
बात करते रहें, उतना ही अधिक अच्छा है क्योंकि उतने समय युद्ध ठल जाता है । 

- 0४ संयुक्त राष्ट्र संघ में लघु तथा लघुतम राष्ट्रीय-राज्यों की भुमिका 
(0.8 08 8५7, 8० डश0+ हर 807फ8 गप पप्तछ छठ.3.,0.) 

यदि हम अपने चारों तरफ दृष्टि डालें तो यह पार्येगे कि आज की दुनिया में दर्जनों ऐसे 
लघु-लघृतम और अणुरूपधारी राष्ट्रीय राज्य प्रकट हो गये हैं जो कि सम्प्रभुता सम्पन्न है और 
ऐसे अनेक राज्य अभी जस्मने के लिए उदर में ही छटपटा रहे हैं । यदि हम 978 की जनसंस्पा 
को आधार मान लें तो संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों में से 45 राज्य भीमकाय श्रेणी में (जिनकी 
आबादी 5 करोड़ से भी ज्यादा); 63 राज्य मध्यम श्रेणी में (जिनकी आबादी 50 लाखतसे ४ 
करोड़ त्तक); तथा 59 लघु श्रेणी में (जिनकी आबादी 3 से 50 लाख तक) तथा 3 राज्य 
लघुतम श्रेणी में जिनमें 4 तो अणु श्रेणी में आते हैं। एलमेर प्लिशखके ने !977 की जनसंब्या 
को आधार मानकर लिखा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के 47 राज्य ऐसे हैं जिनकी आबादी 0 लाब 
से 50 लाख के बीच पायी जाती है तथा 32 राज्य ऐसे है जिनकी आबादी 0 लाख से भी कम 
है । इनमें से आधे राज्यों को हम लघु-लघुतम राष्ट्रीय राज्यों की भ्रंणी में रख सकते हैं ।! 

भाणषकल अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय एक विश्वव्यापी बिखराव और विखण्डन की प्रक्रिया में पे 
गुजर रहा है। इस प्रक्रिया की सक्रियता के दो कारण दृष्टियोचर होते हैं--पहला कारण तो 
उपनिवेशवाद का विलोप हो जाना है तथा इसका दूसरा कारण पश्चिमी उदारवादी राजनीतिक 
दर्शन के अन्तगंत विकसित हुए आत्म-निर्णय के अधिकार को मान्यता मिलता है। इस प्रसंग में 
इण्डोनेशिया तथा फिलीपीन्स का उदाहरण देते हुए प्लिशखके लिखते हैं कि चूंकि उनके नियल्रण 
में दस हजार से अधिक टापु हैं अतः यह-सम्भध है कि भविष्य में उन्तमें से निकलकर 24 नये 
राष्ट्रीय राज्य (यह तो केघल उस विशेष क्षेत्र की बात है) प्रकट हो जायें । 

थदि यह मानकर चलें कि विश्व फी सभी सम्भावित स्वाधीनता की आकांक्षाओं को 
सफलता मिल जायेगी. तो उसके फलस्वरूप 305 राष्ट्रीय राज्य प्रकट होंगे--जिनमें से 30 
(44-6%) राज्य लघुतम श्रेणी के, 9 (29:8%) राज्य लघु श्रेणी के, 65 (2'3%) मध्यम 

' श्रेणी के तथा केबल !3 (4'3%) राज्य भीमकाय श्रेणी के होंगे ।? इसका अर्थ यह होगा कि 
भविष्य में संयुक्त राप्ट्र संघ एक ऐसे बहुमत के नेतृत्व में कार्य करेगा जो कि स्वयं विश्व के 
भल्पम्रत (जनसंख्या के सन्दर्भ में) का प्रतिनिधित्व करेगा । 

969 में अमरीका के ग्रह विभाग ने लघुतम तथा अणुरूपघारी राज्यों की संब्या की 
पूर्वातुमान लगाते हुए, इनकी संख्या 50 बतायी । उदाहररणार्थ, इस बात पर बड़ी जिज्ञासा रही 
कि शीघ्र ही संयुक्त राष्ट्र संघ प्रशान्त महासागर में स्थित पिटकेअने नामक एक द्वीप जिसकी 
भाबादी मात्र 96 के आस-पास थी, की शीघ्र ही स्वाधीनता प्रदान करेगा । अपनी 90 तथा 
967 की वाषिक रिपोर्टों में संयुक्त राष्ट्र महासचिव ऊ थाण्ट ने इसी खतरे की ओर संकेत 


7 एलमेर प्लिशखके साइक्रोस्टेट्स इन वल्ड एफेय्स : पालिसी, प्राब्लम्स एण्ड माप्सत्त, धचाशिगरम, 
डी, सी. 977। 
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किया । इन लघृतम राज्यों की सदस्यता को सीमित करने का प्रयास करते हुए, उन्होंने यह सुझाव 
दिया कि इन्हें मात्र पर्यवेक्षक का दर्जा प्रदान किया जाय । उदाहरणाथे, 9 63-6 6 में मालदीव 
तथा बारबडोस को संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता प्रदाता की--इन दोनों देशों की आबादी भी 
कुल मिलाकर तीन लाख से ज्यादा नहीं पायी गयी । 970 के दशक में न केवल फेम जनसंख्या 
के राज्यों ने अपनी स्वाधीनता प्राप्त की अपितु, उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता भी 
हथियायी । 2 अगस्त, 947 को सुरक्षा परिषद ने गिल्ती बिस्साऊ तथा 2 सितम्बर, 9735 
को कोमरोस को 43वाँ सदस्य बनाने का प्रस्ताव पारित किया । कोमरोम द्वीप सभृह का कुल 
क्षेत्रफल 2,235 वर्ग किलोमीटर तथा कुल जनसंख्या 3,25,000 है। 25 नवम्बर, 975 को 
सूरीमाम स्वाधीन हुआ जिसकी जनसंख्या 4,50,000 है। यह भी संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बन 
गया। इसी प्रकार 2 सितम्बर, 970 को सेशेल्स भी संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बच गया 
जिसका क्षेत्रफल मात्र 277 किमो., तथा आबादी 65,000 है। इसके बाद सोलोमच द्वीप-समुह 
तथा डोमिनिका ने संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता ग्रहण करके वहाँ पर लघुृतम तथा अणु-राज्यों 
की संख्या में वृद्धि की । इनकी आबादी क्रमशः 2 लाख तथा 80,800 है। 

. 970 के दशक में संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता प्राप्त करने के लिए कई लघु राज्य 
लालायित रहे हैं। इनमें कोकोज आस्ट्रेलिया समूह के द्वीपों का पुँजू जिसका क्षेत्रफल मात्र 4 
वर्ग किलोमीटर तथा आबादी 709 है। केनन द्वोप-समृह, बरमुडा तथा मोण्टसराट, ब्रिटिश 
राजशाही का एक उपनिवेश जिसका क्षेत्रफल केवल 02 वर्ग किमी. तथा आवादी 5,000 
है । सेण्ट हेलेना, अमरीकी समोआ, जिसका क्षेत्रफल 05 थर्ग किमी. तथा आबादी 22,500 
है। भुआम कुंआरे अमरीकी द्वीप-समृह तथा बनी बोनियों द्वीप-समुह के निकट स्थित हैं जैसे 
लघुतम तथा अणुरूपधारी राज्य आते हैं। 

ज्यों-ज्यों अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था में जनतान्न्रिकरण की भ्रवृत्ति बढ़ती जा रही है उसी 
हिसाब से उसमें बिखण्टन या बिथ्वराव की शक्तियाँ भी बलवती होती जा रही हैं। 960 के 
दशक से ही इस दिशा में सोचा जा रहा है कि इन लघु तथा लघुतम राज्यों को उनके मतदान 
करने की क्षमताओं के प्रयोग करते समय कैसे मर्यादित किया जाय । सन्‌ 966 में संयुक्त राष्ट्र 
संघ में अमरीकी राजदूत टी. पी. प्लिम्पटन ने इन लघधुतम तथा अणु-राज्यों के विस्फोट को 
रोकने के लिए परिवार तियोजन का कार्यक्रम प्रारम्भ करने की माँग की थी तथा इन देशों के 
लिए सहायक सदस्यता का सुझाव प्रस्तुत किया । इस योजना के अन्तगंत सहायक सदस्यों को वे 
सब अधिकार तो प्राप्त होगे ही जो कि संयुक्त राष्ट्र के एक नियमित सदस्य को हासिल होते हैं 
परन्तु एक तो उनको मत देने का अधिकार प्राप्त नहीं होगा तथा दूसरे उन्हें संस्था के कोई शुल्क 
अधिकार नहीं चुकाने होगे । इसी सन्दर्भ में समस्या का हल प्रस्तुत करते हुए 25 मई, 970 
को ब्रिटिश प्रतिनिधि ने कहा है कि इन देशों को अपनी सदस्यता फी दरख्वास्त में ही यह स्पष्ट 
कर देना चाहिए कि वे अपनी भर्जी से ही मताधिकार त्याग रहे हैं परन्तु संयुक्त राष्ट्र सेंघ की 
विधि समिति ने इन दोनों श्रस्तावों को यह कहकर अस्वीकृृत कर दिया कि ये दोनों प्रस्ताव 
असयक्त राष्ट्र संघ के घोषणा-पतन्र के बुनियादी सिद्धान्तों के सर्वथा प्रतिकूल हैं। यह कैपी 
हास्यास्पद स्थिति है कि 300 आबादी वाले 3 बौने देश--पिटकेअर्न, दक्षिणी जाजिया तथा 
स्वेन द्वीप-समुह--तीन-तीन महाबलियों अमरीका, सोवियत संघ तथा जनवादी गणतन्त्र जो कि 
'3 बिलियन आबादी का श्रतिनिधित्व करते हैं, के समान ही संयुक्त राष्ट्र संघ में मताधिकार की 
शक्ति का प्रयोग करने में समर्थ हैं । 
सवाल है कि इस जटिलता के निवारणाथे क्या किया जा सकता है ? उदाहरणार्थ, क्या 
हम दस लाख की आबादी वाले राज्य को तो मताधिकार को शक्ति देना चाहेंगे और जिसकी 
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आबादी तीव लाख है उसे इस अधिकार से क्या हम वंचित रखना चाहेंगे । फिर एक महलएुत 

सवाल यह उठता है कि तब एक देश में स्वाधीन होने की तमन्ना ही क्या बाकी बच रह जाये। 

जबकि उसे संयुक्त राष्ट्र संघ जसी अन्तर्राष्ट्रीय संस्था में समानाधिकार के प्रयोग करने को शा 

से ही वंचित रखा जायेगा। आखिरकार चाहे सिद्धान्त रूप में ही सही, संयुक्त राष्ट्र संध बपत 
सदस्यों को समाम दर्जा तो प्रदाव करता ही है लेकिध्त इस माँग के सन्दर्भ में तो वह समता #ा 
थुग भी समाप्त हो जायेगा । अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में इन लघुतम राज्यों की बाढ़ को रोग़ने गा 
एक मुख्य कारण यही है कि इससे जहाँ एक तरफ बह अभिमन्त्रित हो जायेगी दूसरी तरफ 
संधा अताकिक तथा अबीद्धिक रूप ग्रहण कर लेगी क्योंकि इसका कारण यही होगा धूँडि 
कबीलों के मुखियाओं ते आज राज्याध्यक्षों की जगह ले ली है और उन्हीं के हाथों में संयुक्त रा 
संघ के बारे में बुनियादी फैसले लेने की शक्ति सिमट कर रह गयी है। इन सारे प्रस्तावों 
क्रियान्वयन की सारी जिम्मेदारी भीमकाय तथा मध्यम दर्जे के आकारों वाले राज्यों के हवाहे 
आती है और वे जान-बूझकर इन्हें व्यधहार में नहीं लायेंगे क्योंकि, ऐसा करने से रनके अपने 
हित ही कृप्रभावित होंगे । इसका नतीजा यह निकलेगा कि जहाँ एक तरफ तो महासभा में 
बहुमत रखते वाले देश एक प्रकार का फैसला लेंगे--वहाँ पर उन प्रस्तावों के क्रियात्वित केले 
धाले राष्ट्रों का बहुमत उन पर अमल करने से मना कर देगा । 

पंयुक्त राष्ट्र संघ को शक्तिशाली बनाने के सुझाव 
अथवा । 


संयुक्त राष्ट्र चार्टर का संशोधन : पुमरीक्षण 
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985 को संयुक्त राष्ट्र वषं घोषित किया गया था। तब संयुक्त राष्ट्र ने अपने जीवन 
के 40 वर्ष पूरे कर 4[वें वर्ष में प्रवेश किया । ऐसे मौके पर, उसके पिछले कार्य-कलापों पर 
उनकी सफलताओं-भसफलताओं का लेखा-जोखा करना स्वाभाविक था। साथ ही यह भी सोधा 
गया कि संयुक्त राष्ट्र और उसकी सुरक्षा परिषद के ढाँचे व कार्य-प्रणालियों में क्या परिवतत 
लाये जायें ताकि दोनों ज्यादा प्रभावशाली और आकरपक हो सके । फिर यह सवाल भी आया कि 
सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य यही पाँच रहें, या बढ़ाये जायें या इनको कायम रख कुछ पोर 
लिये जायें या नहीं। सन्‌ 945 में एक विशेष परिस्थिति थी जिसके कारण ब्रिटेन और फ्री 
को मुस्तकिल जगह दी गयी थी। उस समय दुनिया में स्थाधीन देश भी पचास से कम ही ये | 
अब लगभग 359 से भी ज्यादा देशों में आजादी के झण्डे लहरा रहे हैं और संदर्भ में काफी फेर 
पड़ गया है । इत सबकी रोशनी में सुरक्षा परिषद का मया संस्करण जरूरी हो जाता है। सो 
प्रकार संयुक्त राष्ट्र संघ के चाट्टर में कई दोप एवं ब्रुटियाँ बतायी जाती हैं; जैसे--[) महा 
शवितियों का वीटो अधिकार संयुक्त राष्ट्र के मार्ग में बाधा सिद्ध हुआ है। (7) चार्टर "की एक 
बहुत बड़ी त्रुटि अधिकारक सांविधानिक व्याख्या की व्यवस्था का अभाव है। (7) चॉरटर की 
दूसरा अनुच्छेद स्पष्ट रूप से संयुक्त राष्ट्र द्वारा किसी राज्य के रेल क्षेत्राधिकार' की व्याध्ा 
के सम्बन्ध में कोई निश्चित व्याख्या नहीं है । थतः सम्बन्धित राज्य इस अनुच्छेद की मनमानी 
व्याख्या कर संयुक्त राष्ट्र के कार्यक्षेत्र को सीमित कर देते हैं। (४) संयुक्त राष्ट्र संघ के पास 
भपनी कोई सेना था पुलिस शक्ति नहीं है । 

*. चार्टर की घारा 708 और 09 में इसके संशोधन की प्रक्रिया की व्याध्या का उल्लेश 
करते हुए यह कहा गया है कि जब कभी इसके संशोधन की आवश्यकता हो तो इसके त्तिए 
संयक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों का एक सम्मेलन किया जा सकता है। इसके लागू होने के ! 04 
वर्ष में ऐसा सम्मेलन करने का प्रस्ताव महासभा में पेश किया जा सकता है। इस प्रकार के सभी 


डर 


संज्ञोधनों के स्वीकृत होने के लिए महासभा का दो-तिहाई बहुमत होवा तथा सुरक्षा परिषद के 9 
सदस्यों का बहुमत होना चाहिए । 

7 दिश्षम्बर, !963 को महासभा ने सुरक्षा परिषद के तथा आधिक एवं सामाजिक 
परिषद के सदस्यों फी संख्या बढ़ाने के तथा इस प्रकार चार्टर का संशोधन करने के कई भहत्व- 
पूर्ण प्रस्ताव पारित किये | एक प्रस्ताव में यह व्यवस्था की गयी थी कि सुरक्षा परिषद के सदस्यों 
की संख्या 77 से 5 कर दी जाये । इस भ्रस्ताव के समर्थक यह चाहते ये कि पाँच स्थायी सदस्यों 
के अतिरिवत शेष दस सदस्यों का निर्वाचन इस प्रकार हो कि इसमें से पाँच अफ्रीका तथा एशिया 
के देशों से, एक पूर्वों यूरोप के - राज्यों से, दो दक्षिणी अमरीका के देशों से तथा दो पश्चिमी 
यूरोप के देशों से चुने जायें। दूसरे-प्रस्ताव में यह व्यवस्था की गयी कि आथिक और सामाजिक 

»परिषद के सदस्यों की संख्या !8 से बढ़ाकर 27 (बाद में 54) कर दी जाये। 38 अगस्त, 965 
को महासचिव ते यह घोषणा की कि इस संशोधनों पर परिषद के स्थायी सदस्यों सहित भष्टा- 
सभा के दो-तिहाई सदस्यों द्वारा पुष्टि कर दी गयी है। पहली जनवरी 966 से ये संशोधन 
क्रियान्धचित कर दिये गये 

संघुक्त राष्ट्र चार्टर परिवध्नशील दस्तावेज है जिसमें बदली हुई अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों 
के अनुसार परिवतंन स्वाभाविक है।, समय की गति के साथ चारट्टर में परिवर्तत किया जाना 

, आवश्यक है। सयुक्त राष्ट्र चार्टर के निर्माण के स्रमय बड़े राष्ट्रों के भध्य विचारों में कुछ अंशों 
में समानता थी परन्तु अब राजनीतिक, आथिक एपं सैद्धान्तिक मतभेद बहुत अधिक बढ़ गये 
,हैं। ऐसी स्थिति में संयुक्त राष्ट्र संघ को उदार एवं व्यापक बनाने के लिए चाटेर का पुनरीक्षण 
(8०ए०ए) आवश्यक प्रतीत होता है जिससे उसमें हर तरह की विभिन्‍तताओं का समावेश 
ते सके । 
ह हे पिछले 46 वर्षों के अनुभव से चार्टर को मिम्त उ्य्रवस्थाओं में संशोधन उचित प्रतीत 
होता 

), विश्वव्यापी सदस्यता--विश्व के सभी प्रमुख वर्धों का सुझाव है कि घये राष्ट्रों को 
संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता प्रदान करने के सन्दर्भ में निषेधाधिकार के प्रयोग को समाप्त कर दिया 
जाता चाहिए। सन्‌ 797! तक विश्व के अनेक राष्ट्रों को अमरीकी तथा सोवियत वीटो के 
कारण सदस्यता प्राप्त नहीं हो सकी । सन्‌ 7977 तक असरीकी बोटो के कारण साम्यवादी 
चीन संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं बद सका । चार्टर में कुछ ऐसा परिवर्तन किया जाये कि 
विश्व का कोई भी राष्ट्र चाट्टर की शर्तों को प्रा करने पर सदस्यता प्राप्त कर सकते में किसी 
तरह फो कठिनाई का अनुभव न करे । 

वीटो व्यवस्था में समुचित संशोधन--ऐसा कहा जाता है कि वीटो की व्यवस्था, जो 
सयुक्त राष्ट्रको सफल बनाने के लिए रख्ली गयी थी, संयुवत राष्ट्र के लिए ही भयंकर सिद्ध हुई 
है। इसके कारण संयुक्त राष्ट्र में वास्तविक भिर्णय नहीं हो पाते ओर कभी-कभी भानव जाति 
के लिए संकट उत्पन्ध हो जाते हैं। पामर व परकिन्स ने लिखा है कि 'सरक्षा परिषद में चीटो 
के बार-बार प्रयोग या दुरुपयोग ने जितना अधिक संयुक्त राष्ट्र में जनता के विश्वास को डिग्राया 
है छत्तना अन्य किसी वस्तु मे नहीं ।” आलोचकों का कहना है कि वीटो के कारण ही सुरक्षा परि- 

“पद छ्ाान्ति गौर सुरक्षा स्थापित करने के उत्तरदायित्व को पूरा करने भें असमर्थ रही है । संघ में 
इस अधिकार के कारण ही राष्ट्रों के स्तर में मसमाचता है। अत्तः यह राझाव दिया जाता है कि 
स्थायी सदस्यों की संख्या में वृद्धि की जाये और निर्णय बहुमत के आधार पर लिया जाये। ह 

कतिपय बिद्दानों का मत है कि शान्ति-भंग, आक्रमण की स्थिति एवं सैनिक कार्यवाहों के. 
प्रश्व ऐसे हैं जहाँ: विषेधाधिकार की व्यवस्था को बनाये रखना हितकर होगा। निषेधाधिकार के 
प्रयोग पर कुछ नियन्त्रण, अवश्य लगाना चाहिए। जब कोई स्थायी सदस्य निषेधाधिकार का प्रयोग 
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करे तो उसे उसका लिखित कारण प्रस्तुत करना चाहिए। मतदान में भाग न लेने एवं बेठढ। 
अनुपस्थित रहने को नि्षेधाधिकार नहीं मानना चाहिए। कुछ वर्षों से इस व्यवस्था को स्वीरा 
भी कर लिया गया है। दोहरे निषेधाधिकार का प्रयोग नहीं होना चाहिए । यदि सुरक्षा परि| 
वीटो के कारण अपना कार्य न कर सके तो अनुच्छेद 2() में परिवर्तत करके महासभा कोश 
अधिक अधिकार सौप देना चाहिए । 

3. ग्राथिक और सामाजिक परिषद्‌ सम्बन्धी सुधार--गह परिपद्‌ महासभा के कततदत .. 
काम करती है। महासभा और इस परिषद्‌ के सम्बन्ध को यद्यपि विस्तृत-रूप से स्पष्ट करते है 
कोई बहुत भावश्यकता नहीं दिखायी देती, परन्तु आज जो कार्यक्रम घल रहे हैं उन्हें देखो 
हुए आधिक और सामाजिक परिषद्‌ की महासभा के नियन्त्रण में जो कार्य करने का विकल्प है हरे 
यदि केवल परिभाषित कर दिया जाये तो प्रक्रिया सम्बन्धी अनेक अड़चनें समाप्त की जा सकती 
हैं। इस दिशा में महासभा के नियन्त्रण के अधिकार को परिभाषित करना कार्य-क्षमता बढ़ाने मे 
सहायक सिद्ध हो सकता है। ' 

4, भहासभा की स्थिति में सुधार--चार्टर में आवश्यक संशोधन करके महासभा को ऐश 
स्वरूप प्रदान किया जाना चाहिए ताकि यह विश्व संसद के रूप में कार्य कर सके । सुरक्षा परिषद्‌ 
को संथक्‍त राष्ट्र की कार्यपालिका के रूप में महासभा के प्रति उत्तरदायी बना दिया जाना चाहिए। 
कुछ विचारकों का यह भी मत है कि महासभा में प्रतिनिधित्व की पद्धति में भी परिवर्तन होता 
चाहिए। सदस्य राष्ट्रों को जनसंख्या के अनुपात के आधार पर मतदान का अधिकार मिलता 
चाहिए। अभी महासभा के प्रत्येक सदस्य राज्य को केवल एक मत देने का अधिकार है घाहे वह 
राष्ट्र वीन हो या भूटान । 

5. “घरेलू क्षेत्राधिकार” का उचित निर्धारिण किया जाये--घार्टर की घारा 2 के अनुच्ेद 
7 में यह प्रावधान है कि इस चार्टेर में जो कुछ भी कहा गया है उसके अनुसार संयुक्त राष्ट्र पंत 
का किसी भी राष्ट्र के घरेलू मामले में हस्तक्षेप करने का फोई अधिकार नहीं होगा ओर न ही गए 
सदस्य राज्यों को इस बात के लिए बाध्य करेगा कि वे अपने अन्तर्राष्ट्रीय मतभेदों की संयुक्त राष्ट्र 
के समक्ष निपटारे के लिए प्रस्तुत करे । चूँकि यंयुक्त राष्ट्र के किसी अंग को यह निर्णय करने का 
अधिकार नहीं है कि कौन-सा मामला घरेलु मामला” है अत: राज्यों को यह निर्णय करने का 
अधिकार स्वत: प्राप्त है कि वे किस मामले को घरेलू -मामला” समझते हैं । इसका परिणाम बुरा 
हुआ है। उदाहरण के लिए, दक्षिणी अफ्रीका ने रंग-भेद नीति को घरेलू मामला बनाकर संयुर्त 
राष्ट्र के प्रस्तावों का विरोध किया । इसी तरह एंग्लो-ईरानी तेल-विवाद में घरेलू मामले अर 
ने संध के निर्णय को अमान्य घोषित कर दिया गया। इस आधार पर राज्य संघ की कार्यवाही 
में भड़ंगा डालते रहे हैं। अत: संघ को शक्तिशाली बधघाने के लिए इसका समुचित संशोधन होना 
- चाहिए । अनुच्छेद 2(7) का इस प्रकार संशोधन करना चाहिए कि जिससे संयुक्त राष्ट्र माता 
अधिकारों के विषय में हस्तक्षेप कर संके । 

6, अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय का क्षेत्राधिकार--क्रतिपय विधिवेत्ताओं का विचार है हि 
अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय का क्षेत्राधिकार अनिवार्य होना चाहिए । चार्टर में ऐसी व्यवस्था होती 
चाहिए कि शान्ति एवं सुरक्षा सम्बन्धी विषयों में अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के सभी निर्णय सम्बन्धित 
“राष्ट्रों पर बाध्यकारी हों । यदि सदस्य राष्ट्र अपने संघर्ष या विवाद का शान्तिपूर्ण निदान न आते 
कर सके तो उक्त विषय अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के समक्ष अवश्य ही प्रस्तुत किये जाते चाहिए एव 
उक्त सन्दर्भ में न्यायालय के निर्णय को मानने के लिए उन्हे बाध्य किया जाना चाहिए । न्‍्यायाव 
के निर्णयों की उपेक्षा करने वाले राष्ट्र के विरुद्ध सैनिक एवं आधिक प्रतिबन्ध लगाने जातें 
व्यवस्था करना भी बहुत आवश्यक है । 


पे बला 
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7. महासस्ता में आनुपातिक प्रतिनिधित्व--संयुक्त राष्ट्र की महासभा में प्रतिनिधित्व के 
तरीके में परिवर्तन होता चाहिए। एक देश के पाँच सदस्य और एक वोट के स्थान पर सदस्य व 
घोट जनसंख्या के अनुपात से होने चाहिए। उदाहरण के लिए, सोवियत संघ, अमरीका, चोन, 
भारत आदि बड़े देशों को 30 सदस्य भेजने का अधिकार हो और महासभा में उनके 30 बोट 
हों । इंगर॑ण्ड, जर्मनी, फ्रांस, पाकिस्तान, इण्डोनेशिया आदि मध्यम श्रेणी के राष्ट्र 5 सदस्य भेजें 
और उनके !5 बोट हों । इसी प्रकार छोटे-छोटे देश जनसंख्या के आधार पर 5 या 7 सदस्य भेज 
सकते हैं । ऐसा होने से महासभा के सभी” निर्णय अधिकतम जनसंख्या के हितों के भाधार 
पर होगे । 

8. संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता महाप्तभा प्रदान करे--जहाँ तक नये राष्ट्रों को संघ में सम्मि- 
लित करने का प्रश्न है इस तक॑ में पर्याप्त बल है कि “महासभा अपने उपस्थित सदस्यों के दो- 
तिहाई बहुमत से नये सदस्यों को संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता प्रदान करे । इससे न तो सदस्पता के 
प्रश्ण पर राजनीतिक सौदेबाजी हो सकेगी और न गड़बड़ी को प्रोत्साहन मिलेगा 

9. गेर-सदस्य राष्ट्रों को स्थित्ति--चार्टर में इस बात का प्रावधान नहीं है कि गैर- 
सदस्य राष्ट्र भी सुरक्षा परिषद्‌ के वाद-विवाद में भाग ले सकें, चाहे उसमें उनका कितना ही बड़ा 
हिंत क्‍यों न निहित हो । यह व्यवस्था गैर-सदस्य राष्ट्र एवं सुरक्षा परिषद्‌ दोनों के लिए उचित 
नहीं है । ऐसी स्थिति में यह बहुत आवश्यक है कि चार्टर में यह व्यवस्था अवृश्य की जाये कि 
सम्बन्धित गर-सदस्य राष्ट्र भी सुरक्षा परिषद्‌ द्वारा की जाने वाली जाँच में भाग ले सके । 

अभी चार्टर में यह व्यवस्था भी नहीं है कि महासभा किसी गैर-सदस्य राष्ट्र को जो 
सम्बन्धित संघर्ष में एक पक्ष हो, आमन्त्रित कर सके ताकि वह भो अपने संदभे में महासभा के 
वाद-विवाद में मतदान के अधिकार के बिना ही भाग ले सके । अनेक क्षेत्रों में यह भावना व्यक्त 
की जा रही है कि चार्टर में अद्धं-सदस्यता को भी मान्यता दी जाये जिससे अद्धें-सदश्यता प्राप्त 
राष्ट्र बिना मतदान के संयुक्त राष्ट्र की विभिन्‍न संस्थाओं में होने वाले वाद-विवाद में भाग 
ले सकें । 

0, एशिया तथा अफ्रोका का उचित प्रतिनिधित्व--संयुक्त राष्ट्र की महासभा में एशिया 
एवं अफीका के राष्ट्रों का बहुमत है जिसके आधार पर सुरक्षा परिषद्‌ के माध्यम से शक्तिशाली 
राष्ट्रों द्वारा उन पर थोपे गये निर्णयों फी उन्होने उपेक्षा करना प्रारम्भ कर दिया. ताकि पथा- 
कथित बड़ी शक्तियों को यह आभास हो जाये कि छोटे तथा भविकसित राष्ट्रों का भौर मधिक 
दिनों तक शोषण नहीं किया जा सकता । ऐसी स्थिति में भब यह आवश्यक हो गया है कि चार्टर 
में कुछ ऐसी व्यवस्था की जाये जिसमें संयुक्त राष्ट्र के भीतर महाशक्तियों एवं छोटे राष्ट्रों के। मध्य 
इस प्रकार समन्वय ध्थापित हो सके ताकि एशिया, अफ्रीका तथा लेटिंन अमरीका के नवोदित 
राष्ट्रों की राजनीतिक आवश्यकताओं को पूरी तरह मान्यता प्रदान की जा सके । इसके लिए एक 
सुझाव यह है कि भारत तथा जापाम जैसे अत्यधिक महत्वपूर्ण राष्ट्रों को सुरक्षा परिषद्‌ में स्थायी 
सदस्यता प्रदान की जाये तथा जिन्हें निषेघाधिकार भी प्राप्त हो सके । 

4., सुरक्षा परिषद्‌ को साम्राजिक कार्य सॉपने का सुझाव--सर केडोगन का मत है 
कि सुरक्षा परिषद्‌ को कुछ सामाजिक तथा आर्थिक कार्य सौपे जाने चाहिए । किन्तु सुरक्षा परिपद्‌ 
का कार्य-क्षेत्र बढ़ाना ठीक भहीं । यदि उसे कुछ सामाजिक काये सोप भी दिये जायें तो वह कार्य की 
अधिकता में अपनी कार्यक्षमता खो देगी । 

2, सुरक्षा परिषद्‌ की निश्चित भ्रवधि में बंठक--कुछ विचारकों का यह भी सुझाव है कि 
सुरक्षा परिषद्‌ की बंठकें भी कुछुनिश्चित अवधि में ही आमन्वरित की जायें ताकि सम्बन्धित 
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सदस्य राष्ट्रों के प्रमुख राजनीतिज्ञ यधा--अधानमन्त्री, राष्ट्रपति, घिदेश मंत्री आदि उसमें भाग है 
सके जिससे कि उनके द्वारा किये गये निर्णयों का व्यापक प्रभाव होगा। 

3, शक्तिशाली झऋत्तर्राष्ट्रीय सन्‍्य बल--संयुक्त राष्ट्र को प्रभावशाली कार्यवाही के योग 
बताने के लिए एक शक्तिशाली अन्तर्राष्ट्रीय सैन्य बल की स्थापना आवश्यक है । 

4. बाय के स्वतत्त्र एवं विश्वकतनोय ल्रोत--चार्टर में संघ की आय के स्वतन्त्र ए 
विश्वसनीय स्रोतों की स्थापना होनी चाहिए । ऐसी व्यवस्था कर दी जाये कि प्रत्येक सदस्य को 
कम से कम 0*07 प्रतिशत का न्यूनतम अंशदान: करना आवश्यक है । सन्‌ !978-79 में इस 
पंसथा के 747 सदस्यों में से 57 राज्यों ने इस स्यूनत्म राशि का अंशवान किया जबकि 7 राज्यो 
ने 0:02 प्रतिशत राशि का योगदान किया । संयुक्त राज्य अमरीका, सोवियत संघ, जापान, संघीय 
जन गणराज्य, फ्रांस, जनवादी चीन, ब्रिटेन, इटली तथा कनाडा का योगदांत 752 प्रतिशत 
हीता है जबकि 96 देश, जो कि कुल सदस्य संख्या का दो-तिहाई भाग हैं तथा जो कि बहुमत का 
प्रतिनिधि होने के कारण कुल बजट का भी संचालन करता है, का अंशदान कुल मिलाकर 2:89 
प्रतिशत ही बैठता है । ये सभी 96 देश लघुतम तथा अणू-राज्यों की श्रेणी में ही रखे जा 
सकते हू । - 

4#, व्यास व्यवस्था में सुधार--संयुक्त राष्ट्र संघ की स्यास्त व्यवस्था में कई दोष हैं। इससे 
सम्बन्धित धारा 76(ख) बड़ी अस्पण्ट है। इसमें पराधीन देशों को स्वतस्त्र करने की बात कही 
गयी है लेकित इसके लिए कोई अवधि विश्चित नहों की गयी है । यह गलत है। विभिन्‍न पराघ्रीन 
प्रदेशों ऊ विकास का स्तर देखते हुए उनको कितने वर्ष में स्वाधीनता दी जाये इसका एल्लेब 
वाटर में अवश्य होना चाहिए | इसके अतिरिक्त न्यास व्यवस्था सम्बन्धी धारा 77(क) का संशोधन 
इस प्रक्वार होता चाहिए कि पुरामे राष्ट्र संघ के सभी सुरक्षित प्रदेश संयुक्त राष्ट्र रांघ त्यास परिषद्‌ 
का भंग सगझे जायें । ह 

संयुक्त राष्ट्र चादर : अतोपचारिक संशोधन 
(एप. 7३. 0. ८8458 : एाए0ाराथ68५ 500800/0फभा8) | 

संयुक्त राष्ट्र चार्टर में संशोधन के बिना ही कुछ महत्वपुर्ण परम्पराओं का निर्माण होते 
लगा है । प्रथम, सुरक्षा परिपद में किसी स्थायी सदस्य की अनुपस्थिति एवं उसका मतदान में 
भाग न लेना अब विषेधाधिकार (४०४०). नहीं माना जाता । सन्‌ 950 के 'शान्ति के लिए एकता 
प्रस्ताव” से यह प्रावधाम हो बया है कि यद्वि वीटो के प्रयोग के कारण सुरक्षा परिषद्‌ किसी सन्त 
रष्ट्रीय विवाद के समाधान बअ्रदान करने में पंगु हो जाये तो महासभा का अधिवेशन बुलाकर एत्तर्क 
समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है । द्वितीय, चार्टर में यह प्रावधाव है कि यदि किसी संमस्या पर 
सुरक्षा परिषद्‌ विचार कर रही है, तो उसकी अनुमति के बिना यह विवाद महासभा में चर्चा का 
विषय नहीं वन सकता । परन्तु जूब !967 में अरब-इजरायल संघर्ष के सन्दर्भ में सोवियत संध 
के अनुरोध पर महावभा ने आपातकालीन अधिवेशन में उसी विषय पर विचार किया जिस पर 
सुरक्षा परिपद्‌ स्वयं विचार कर रही थी। उत्त पर न तो वीटो का प्रयोग हुआ या एव न ही 
सुरक्षा परिषद्‌ ने महासभा में ले जानें की अनुमति प्रदान की थी । इस परम्परा के आधार पर 
ऐसी परिस्थिति में साधारण सभा की बंठक भविष्य में भी बुलायी जा सकती है । 
संयुक्त राष्ट्र छी संरचना एवं कार्यो में व्यापक सुधार के प्रस्ताव--अकक्‍दूवर 987 

23 सदस्यों के एक अब्ययन दल ने संयुक्त राष्ट्र की रचना एवं कार्यों में व्यापक सुधार 
के प्रस्ताव रखे हैं। इस अध्ययत दल में बदेक अस्तर्राष्ट्रीय उ्याति आप्त राजनीतिज्ञ व वकील 
ये--जैसे अमरीका के भूतपूर्व एटार्वी जनरल ईलियट रिचर्डेसध, उरुगे के मन्‍्त्री एवरिक इगलैसियात, 
प० जमंची के भूतपूर्व चान्सलर हेलेघ्र शिण्डर, तंजानिया के उम प्रधावमन्शी सलीम अहमद सलीग, 


संयुक्त राष्ट्र संघ : संगठन एवं कार्यप्रणाली | [2[ 


त 


अमरीका के भूतपूर्व विदेशमन्त्री सायरसवां, विश्व बैंक के भूतपूर्व अध्यक्ष राबर्ट मेकनामारा 
झादि | ; 

अध्ययन दल ने सुझाव दिया कि एक छोटे-से मन्त्रिस्तरीय बोर्ड का ग्रठम किया जाय 
जिसका कार्य मानवीय, सामाजिक व आशिक क्षोत्र में संयुक्त राष्ट्र के कार्यों में समस्वय स्थापित 
करना होना चाहिए। अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति व व्यवस्था को प्रभावी ढंग से-स्थापित करने के लिए 
एक बहुराष्ट्रीय. निरीक्षण दल बनाया जाय । वह दल विशेषतः निरस्त्रीकरण सम्बन्धी सन्धियों व 
प्रस्तावों को बागू करने में जाँच दल का कार्य करे । एक अन्य सुझाव यह रखा गया है कि महा- 
सचिव का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर ? वर्ष कर दिया जाय, परन्तु उस्ते दोबारा नियुक्त न किया 
जाय । एक अन्य सुझाव यह भी है कि अनेक विकास संगठनों के बजाय एक समेकित विकास बोर्ड 
बनाया जाय | आधिक और सामाजिक परिषद्‌ »को सन्त्रिस्तरीय संस्था का स्वरूप प्रदान किया 


जाये, इससे जायिक व सामाजिक क्षेत्र में व्यापक एवं प्रभावकारों कार्यवाही करने में सहायता 
मिलेगी । रे 


पैनल या अध्ययन दल की नियुक्ति के पीछे एक कारण यह था कि राष्ट्रपति रोगम में कुछ 
बर्ष पूर्व आरोप लगाया था कि संयुक्त राष्ट्र अमरीका विरोधी संस्था हो गया है ओर यह अमरीकी 
विदेश नीति के उद्देश्यों के अनुकुल नहीं रहा है । अमरीका ने ताराज होकर संयुक्त राष्ट्र को दिये 
जाने 8 अंशदान में भी कमी करने की घोषणा की थी । 

| ष्ट्सं | कारण 
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. यह सच्चाई है कि संयुक्त राष्ट्र संघ को वह सफलता नहीं मिली जो इससे उम्मोद थी । 

यह घिभिन्‍त देशों में विध्वंसक शस्त्रास्त्रों के निर्माण की होड़ फो नहीं रोक सका । स्वतन्त्रता और 
ध्रातृ-भाव की भावता सावंभौम नहीं हुई, कहीं-कट्ठी जातीय भेदभाव (द. अफ्रीका) तथा उपनिवेश- 
चाद के अवशेष अभी तक बचे हुए हैं। शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व की तुलना में सत्तालोलुपता तथा 
दुसरे देशों पर आधिपत्यथ स्थापित करने की प्रवृत्ति आज भी प्रबल है । यह संगठन युद्धों का भी 
अन्त नहीं कर सका । यह अन्तर्राष्ट्रीय कानून के नियमों के उल्लंघन व अवहेलना को नहीं रोक 
पाया है । 979 के बाद राजनीतिक मामलों पर इसे एक के बाद एक असफलता मिलतो गयी । 
दिसम्बर, !979 में ईरानी छात्रों द्वारा बन्धक बनाये गये 52 अमरीकी राजनगिकों को यह रिह्टा 
नहीं करवा पाया, अफगानिस्तान में सोवियत रूस के सैतिक एवं राजनीतिक हस्तक्षेप को यह्‌ 
लम्बे समय तके समाप्त भहीं करवा पाया तथा सितस्वर 980 से चले आ रहे ईराव-इराक युद्ध 
को यह आठ वर्ष बाद ही समाप्त करवा पाया । न्यूयार्क से सियोल जाने वाले हवाई जह्दाज को 
रूसी मार गिराते हैं (!983) और 263 निर्दोप यात्रियों की जान चली जाती है । लेकिन जब 
सुरक्षा परियद में उस पर निन्दा प्रस्ताव आता है तो सोवियत संघ उसे वीटों के अधिकार का 
प्रयोग करके निरस्त कर देता है । क्या यह अन्य राष्ट्रों को एसी हरकतें दोहराने के लिए उत्साहित 
करना नहीं है ? क्‍या संयुक्त राप्ट्र संघ को असफलता का कारण यह संग्रठन स्वयं है ? वस्तुतः 
इसकी असफलता का मुल कारण विद्यमान अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का पर्यावरण है । 

संयुक्त राष्ट्र संध की असफलता के प्रमुख कारण इस प्रकार है; 

8. राष्ट्रों की गुटबन्दी--संयुक्त राष्ट्र संघ के अषम्युदय के साथ द्वी विधप्रव दो ग्रुटों में 
विभक्त हो गया--साम्यवादी और पूंजीबादी गुट । राष्ट्रों की इस गुटबन्दी का प्रभाव संयुक्त राष्ट्र 
के निर्णयों को प्रभावित करता है। सुरक्षा परिपद्‌ में बार-बार वीटो का प्रयोग इसी ग्रुटबन्दी का 
परिणाम है । 


2, शीत-युद्ध+-द्वितीय विश्व-युद्ध के बाद असरोका और सोवियत संघ में शीत-युद्ध की 


हे 
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राजनीति शुरू हुई, उनके आपसी सम्बन्धों में कटुता और प्रतिस्पर्दधा उत्पन्न हुई। संयुक्त रा 
संघ का मंच शीत-युद्ध की राजनीति का अखाड़ा बन गया । प्रत्येक अन्तर्राष्ट्रीय मुद्दे पर शीत-युद् 
के परिप्रेक्ष्य में सोचा जाने लगा । 

3, राष्ट्रीय प्रभुता का सिद्धान्त--संयुक्त राष्ट्र की असफलता “का कारण राष्ट्रों द्वारा 
अपनी प्रभुसत्ता को सर्वोपरि मानना है। संघ के निर्णय केवल सुझाव के रूप में ही होते हैं तथा 
राष्ट्रों द्वारा उन्हें अस्वीकार किये जाने पर भी उनके विरुद्ध कोई अभावपुर्ण कार्यवाही नहीं की जा 
सकती । 

4, धन्तर्राष्द्रीय भावना का अभाव--राष्ट्रों में आाज भी. अन्तर्राष्ट्रीयता की भावना का 
अभाव पाया जाता है, वे राष्ट्रीयता को अधिक महत्व देते हैं। कभी-कभी तो वे अपने राष्ट्रीय 
स्वार्थ की पूर्ति हेतु अन्य राष्ट्रों पर आक्रमण भी कर देते हैं । 

5, संनिक शक्ति फा अप्ताव--संयुक्त राष्ट्र संघ के पास अपनी कोई अलग सेना नहीं है। 
ऐसी स्थिति में संघ द्वारा अपने आदेशों का उल्लंघन करने घाले राष्ट्र के विरुद्ध प्रभावपूर्ण सैनिक 
कार्यवाही सम्भव नहीं है । ; 

6. वीटो का दुरपयोग--सुरक्षा परिषद में वोटों के बार-बार प्रयोग से यह एक विफत 
परिषद के रूप में प्रकट होने लगी । वीठो की व्यवस्था के कारण सुरक्षा परिषद अपनी सागुहिक 
सुरक्षा के कार्य में असफल हो गयी । 

7. महाशक्तियों की साम्राज्यवादी मनोवृत्ति--संयुक्त राष्ट्र संघ की सफलता में ब्रिटेन, 
फ्रांस, आदि साम्राज्यघादी देशों की स्वार्थ नौति बाघा उत्पन्त करती रही । हंगरी, चेकोसलोवाकिया 
तथा अफगानिस्तान में संघ की असफलता का कारण सोवियत रूस की आक्रामक कांय॑- 


'वाहियाँ थीं। 


आलोचकों का कहना है कि संयुक्त राष्ट्र सघ रूस ओर अमरीका के, एवं पूर्व और पश्चिम 
के संघ का अखाड़ा बना हुआ है। इसमें महाशवितयाँ अपने परस्पर विरोधी स्वार्थों के कारण 
विभिन्‍न शान्ति-प्रस्तावों को वीटो द्वारा रद्द करती रहती हैं। वस्तुतः यहाँ इतना अधिक विरोध 
और वीटो का प्रयोग-दिखायी देता है कि इसे संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थान पर विभकत और विरोधी 
दलों में बेटा हुआ राष्ट्र संघ कहना अधिक उपयुक्त है । 
महाशक्तियों के मामले में क्‍या संयुक्त राष्ट्र संघ निकम्मा साबित हुआ है ? 

संयुक्त राष्ट्र संघ की शेशवावस्था में उसकी महासभा सम्पूर्णतया अमरीका के प्रभाव 
में रही । अमरीका के प्रतिनिधियों ने 947 के वाद उसे शीत-युद्ध के माध्यम के रूप में इस्तेमाल 
किया । 949 के बलिन संकट में वह मध्यस्थता की भूमिका अदा नहीं कर पाया। अस्त में 
मामला बड़े राष्ट्रों के बीच ही तय हुआ । जून /950 में उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया फी 
लड़ाई के समय, रूस के द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ और उसकी सुरक्षा परिषद का बहिष्कार किया 
जा रहा था। इसका फायदा उठाकर अमरीका ने संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा की बैठक बुलायी 
और उसने एक प्रस्ताव पारित करके कोरिया में उनके द्वारा किये गये फौज़ी हस्तक्षेप को संयुक्त 
राष्ट्र संघ का छत्र प्रदान किया । अगर उस समय बहिष्कार न . चला होता, तो कोरिया की 
मामला सुरक्षा परिषद के सामने आता और वहाँ सोवियत वीटो के कारण कोई भी प्रस्ताव पारित 
नहीं हो पाता । | 

प्रभुसत्ता, प्रादेशिक अक्षुण्णता और आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने की नीतिं सेंयुर: 
राष्ट्र संघ के सिद्धान्तों की आधारशिला है । लेकिन व्यवहार में इन सिद्धान्तों का लगातार उल्लपः 
होता रहा है। बड़ी ताकतें और विशेषकर दो महाश क्तियों द्वारा छोटे कमज़ोर देशों में विरन्त* 
इस्तक्षेप होता रहा है । बुकिंग इंस्टीट्यूशन ने अपन्ती एक रपट में फहा है कि द्वितीय महायुद्ध धर 


धंयुक्‍त राष्ट्र संघ: स॑ 


बाद पिछले तीन दशकों में अमरीका द्वारा 245 दफा शक्ति प्रदर्श 
]95 दफा । इसके अतिरिक्त वियतनाम, पश्चिम एशिया और 
सीधा सैनिक हस्तक्षेप कई दफा किया गया है। रूसियों ने गो 
अफगानिस्तान में सैनिक हस्तक्षेप किया है। अकगानिस्तान, ग्रे जाय 
3 

से फिर एक बार महाशक्तियों के दम्भ पर अच्छा प्रभाव पड़ा है। इजराइल संयुक्ति *.-... _ 
को ताक में रखकर आक्रामक चरित्र पर मुस्तैदी से चल रहा है। दक्षिण अफ्रीका नामीबियां 
सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रस्तावों का लम्बे समय तक खुलकर उल्लंघन करता रहा है। 
विडम्बना तो यह है कि अमरीका जैसे बड़े देश इजराइल और दक्षिण अफ्रीका का साथ देते 
रहे हैं । 
हि संयुक्‍त राष्ट्र संघ और अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति : अन्तःक्रिया 

.0. 8श) तराफ्रारिीर#प्रप0२8, ए0/728 ; & आए पर गा फर 8 0770778) 

संयुक्त राष्ट्र संघ भौर अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में घनिष्ठ सम्बन्ध है । समकालीन भन्तर्रा- 
प्ट्रीय राजनीति संघ के पर्यावरण का निर्माण करती है। वस्तुतः संघ की उत्पत्ति का कारण ही 
द्वितीय विश्व-युद्धशालीन अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का स्वरूप था। अनेक अन्तर्राष्ट्रीय घटनाएँ 
और समस्याएं संघ को सक्रिय बना देती हैं। कोरिया, बलिन, स्वेज, कश्मीर, अफगानिस्तान 
संकट ने अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा के जटिल प्रश्न उत्पन्न कर दिये थे और संयुक्त राष्ट्र संघ को प्रस्ताव . 
पारित करने पड़े, चेतावनी देमी पड़ी। शोतन-युद्ध की राजनीति में संयुक्त राष्ट्र संघ प्रमुख मंच 
था । संयुक्त राज्य अमरीका तथा सोधियत संघ के दाँव-पेचों एवं राजनीति को सुरक्षा परिषद्‌ 
की कार्यवाहियों में बराबर देखा गया है । 

विगत कुछ वर्षों से एशिया, अफ्रीका के नवोदित राष्ट्रों की संख्या बढ़ती जा रही है भौर 
अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की निर्णय प्रक्रिया में परिवर्तन होता दिखायी पड़ता है। इस नूतन प्रवृत्ति 
को महासभा की कार्यवाहियों में देखा जा सकता है। महासभा की बढ़ती हुई शक्तियाँ, राजनीति 
के लोकतांत्रिकरण प्रक्रिया की सूचक हैं । 

आज अत्तर्राष्ट्रीय राजनीति में व्यापार, वाणिज्य तथा आशिक तत्वों का महत्व बढ़ 
रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ की गर-राजनीतिक गतिविधियों में इस मवीन प्रधृत्ति को देखा जा 
सकता है । 

वस्तुत: संयुक्त राष्ट्र संघ विश्व राजनीति की घुरी है। सभी स्थतन्ध राष्ट्र इसकी 
सदस्यता के लिए लालायित रहते हैं। संघ के निर्णयों से विश्व राजनीति की घाराएँ निर्धारित 
होती हैं। संघ ने विश्व राजनीति फो सौम्यता प्रदान की है, विश्व राजनीति फा संस्थाकरण 
किया है। राष्ट्रों की विदेश नीति के क्रियान्वयन में संघ के सिद्धान्तों की दुह्ााई दी जाती है । 


संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यो एवं भूमिका का सूल्यांकन 
(8877004579 098 पप्त5 एराा 80 १४७7१०)१५४७) 


संयुक्त राष्ट्र संघ के शान्ति स्थापित करने सम्बन्धी कार्यों का भुल्यांकल उसकी सफलता 
और असफलता के आधार पर ही किया जा सकेगा । अनेक राजनीतिक विवादों को निपटाने में 
संघ को सफलता प्राप्त हुई है, किन्तु कुछ प्रमुख विवाद जैसे कश्मीर, वियतनाम, अरब-इजराइल, 
आदि का संघ समाधान नहीं कर पाया है। वैसे प्रत्येक बड़े संघ्य के बाद उसने युद्ध-विराम कराने 
की ही भूमिका निभायी है। यह वात सच है कि संयुक्त राष्ट्र संघ को राजनीतिक विवादों के हल 
में उतनी सफलता नहीं मिली है जितनी आधथिक और रचनात्मक कार्य के क्षेत्रों में उसने एशिया; 
अफ्रीका तथा लैटिन अमरीका के विकासशील देशों की स्थिति सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका 
निभायी है । विश्वभर के बच्चों, थिकलांगों और तेत्रहीनों के लिए संयुक्त राष्ट्र जो कुछ कर रहा 


त 
कि 
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पूर्वक वित्तीय सहायता देता रहा है, अब अपने कदम पीछे हंटाने लगा है। वतमान में संयक्त 
राष्ट्र संघ सचिवालय पर प्रतिवरप होने वाले कुल 800 करोड़ डालर के खर्चे में से एक-चोथाई 
भाग तो अमरीका ही देता था। लेकिन अब अमरीकी जनता यह समझने लगी है कि यह मंच 
केवल अमरीका और रूस का प्रस्पर विरोध करने का एंक माध्यम बनकर रह गया है।इस 
बात को ध्यान में रखकर अमरीकी सीनेट ने राष्ट्र संघ को दी जाने वाली आधिक वित्तीय 
सहायता में भारी कटोती करने का प्रस्ताव भारी बहुमत से पारित कर दिया । 

सोवियत संघ को तो हथियार बनाने से ही फुर्संत नहीं है भौर न ही उसके पास इतना 
पैसा बचता है कि वह राप्ट्र संघ की वित्तीय सहायता का अपना भाग दे सके । पिछले कई वर्षों 
से सोवियत संघ पर राष्ट्र संघ का करोड़ों रुपया बकाया है । , 

नवम्बर 987 में संयुक्त राष्ट्र महासचिय जेवियर पेरेज दी क्वैया ने कहा कि विश्व 
संस्था लगभग दिवालिया हो चुकी है, इसका अतिरिक्त कौष खाली हो चुका है तथा इसके पास 
अपने कर्मचारियों को वेतन देने के लिए पर्याप्त घन तक नहीं है। श्री क्वैया में कहा कि संयुक्त 
राष्ट्र के 59 सदस्यों में से 93 ने अभी तक अपने हिस्से का 45 करोड़ 04 लाख डालर विश्व 
संस्था को नहीं दिया है । यह राशि संयुक्त राष्ट्र के सालाना बजट 80 करोड़ डालर को लगभग 
आधी है। हे 

9 सितम्बर, 988 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 43वें अधिवेशन में अपनी रिपोर्ट 
प्रस्तुत करते हुए महासचिव क्वेया ने स्पष्ट कहा कि संगठन पर गम्भीर आथिक संकट आ गया 
है और यदि तत्काल उपाय नहीं किये गये तो शीघ्र ही यह दिवालिया हो जायेगा । हाल ही में 
संयुक्त राष्ट्र के दायित्वों में अपार वृद्धि हुई है। उसे अब पहले से कहीं अधिक धन की आवश्य- 
कता है । इराक-ईरान सीमा पर युद्ध-विराम लागू कराने के लिए 7 करोड़ 40 लाख डालर की: 
राशि की आवश्यकता होगी तथा, नामीबिया की स्वतन्त्रता की योजना को लागू करने में भी 
विपुल धनराशि 'की आवश्यकता है। महासचिव ने प्रस्ताव रखा कि सदस्य देशों को स्वैच्छिक 
अनुदान तथा ब्याज-पमुक्त ऋण उपलब्ध कराने पर उदारता से विचार करना चाहिए । 

महत्वपुर्ण पंचायत--निष्करषंत: कहा जा सकता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने विश्व-शान्ति 
एवं सुरक्षा की स्थापना के लिए एक महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय पंचायत की भूमिका अदा की है। 
विश्व राजनीति के बदलते स्वरूप से कदम मिलाते हुए आर्थात्‌ उसने राजनीतिक एवं सुरक्षात्मक 
चुनौतियों के कम होने पर अनेक आधिक, सामाजिक, शैक्षणिक, वैज्ञानिक एवं तकनीकी के क्षेत्र 
में विकास एवं सहयोग कार्यक्रम आरम्भ कर अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय की भावना को जाग्रत किया 
है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि संयुक्त राष्ट्र संघ अनेक विश्व समस्याओं को सुलझाने में आंशिक 
सफलता ही प्राप्त कर पाया है फिर भी इस लक्ष्य से इन्कार नहीं किया जा सकता है कि उसते 
कई नाजुक मामलों में हाथ डालकर विश्व-समाज को महायुद्ध के विनाश से बचाया है। भाज 
आवश्यकता इस बात की है कि दुनिया के समस्त राष्ट्र आपसी सहयोग, विश्वास एवं समझ के 
आधार पर विश्व संगठन को भरपूर समर्थन देने लगे तो अन्तर्राष्ट्रीय . शान्ति एवं सुरक्षा का 
स्वप्पत साकार हो सकता है। ः 

रीगन प्रशासन द्वारा फिलिस्तीनी नेता यासर आराफात को संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा 
में भाग लेने के लिए 'वीसा” न देता इस संगठन की स्वतन्त्र भूमिका के लिए एक बड़ी चुनौती 
थी । किन्तु णिनेवा में सम्मेलन आयोजित करके इस विश्व संगठन ने अपने स्वतन्त्र अस्तित्व को 
सार्थक सिद्ध कर दिया और यह साबित कर दिया कि वह अपने मेजवान देश की कृपा पर निर्भर 
नहीं है । यदि संयुक्त राष्ट्र संघ महाशक्तियों के प्रभाव से मुक्त होकर काम करता रहेगा तो वह 
मानव अधिकारों की रक्षा और विश्व शान्ति की स्थापना का मार्ग अधिक प्रभावी ढंग से प्रशस्त 
कर पायेगा । ' 


थ 
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प्रश्त 


, संयुक्त राष्ट्र संघ की उपलब्धियों का वर्णन, कीजिए। . 
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संयक्‍त राष्ट्र. संघ द्वारा, क्या कार्य: किये जाते हैं? क्‍या आप समझते हैं कि यदि संयुक्त 
राष्ट्र के-चार्टर में क्रान्तिकारी परिवर्तेन कर दिये जायें तो क्या इसका भविष्य सुरक्षित, 
रहेगा ? इसको वास्तविक .रूप.में प्रभावशाली . बनाने के लिए आप -कौन से सुधारों का 


, सझाव देंगे ? 


एव 0608 ० एशाणिा॥]लत कए धी6 छ. पर. ? 96 ४00 का: 8 पाए णी| 
86 8४8, ॥6एणप्रध॑णान्षाएं गीक्षाए०5 काल प्राश्त6 ग 6 ए; ५, टाक्षाल ? जा 
7८078 छए०प76 9०४ ६022०७ (0 गरशे6 7 769ए थरीं००४ए९ ? 


» पिछले 45 वर्षों में संयुक्त राष्ट्र की उपलब्धियों का मुल्यांकन कीजिये । 


एाएबां6 8 बणमां०ए०॥०ा$ ण 06 076० ४४7०॥४ (0.१,0.) ताध्राए 6 988६ 


ह  शै$ एह्थाई, े 
. क्या जाप इस भत से सहभत हैं. कि चार्टर का संयुक्त राष्ट्र जुप्त हो चुका है; शीतन्युद्ध के 
उदय में इसके स्वरूप एवं कार्यों में महत्वपूर्ण परिवर्तन किये हैं? कारण सहित उत्तर, 


दीजिए । 
900 ए०४ 387०6 शांत 6 शं०्ज 4 प्रा एगरा०१ विद्ला03, (आध्ाश' ॥88 09890- 


, 20; ह8 दगशइएल्लाटट ठ (6 (000-ए87 ॥85 9808 88 70शा॥ एीध/285 ॥ ॥8 


शलि:्ा-बा6 एाएा90॥5 ? ठाए65 768880038 40 ४070 878ए67 
संयुक्त, राष्ट्र संघ की महासभा के कार्यों का धर्णन कीजिए और सुरक्षा . परिषद के साथ 


: उसके सम्बन्धों का भिरूपण कीजिये । 


- उशंबाणाशाए शांत ॥6 $8607रा 00णाण्ों ह 
- ' सुरक्षा परिषद की शक्तियों व कार्यों का वर्णन कीजिये और यह बताइये कि निरषषेधाधिकार 


968णा०6 ता6- फिएीजाह 0 08 -0था0ध9।':$४९००१४ 056 0६ ९. 0 धात ॥8 


रे 


(वीटो-५००) की व्यवस्था से यह किस प्रकार प्रभावित हुए हैं ? 


4280058 ह6 90फ&5 ब्रात णिए[005 0 6 $8०एााए ए०फराणों कराव॑ शातज़ ॥0फ 
कि6 छाठरांशंगा एी “ए6७०१ ह४5 बरीलए९१ पीथ॑ए 6४८ा०४6 ? 


« संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के कार्य और शकितियाँ क्‍या हैं ? क्या आप इन कायों में 


वृद्धि के पक्ष में हैं ? तके दीजिए । 


जब बाल ० प्रिणांणाड 0 ए०फ्रढ$ 0॥6 एल्ाधव 458४॥09 तप एज०त 
रिब्ा078 ? 576 ४07 गा बिए०प्र ती 806३ क्‍0 68४४ एाणांगा$ ? 0ए8 78805 


संयुक्त राष्ट्र पंघ की महासभा तथा सुरक्षा परिषद्‌ के सम्बन्धों की विवेषचना फीजिए | ये 


, सम्बन्ध किस- प्रकार 945 से बदल, रहे हैं ? 
-फांइणाह४ प्रढ उलबांगाशांए एलक्रहथा ' पहन; व, ठचाश्ावा 45४४79ए काव 6 


56णाताए (०णाणों, स0त्ण ॥88 70 फशा णीा॥0४॥४१ आंए08 945 ९ 


« संयुक्त राष्ट्र संघ को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए संघ के संविधान में संशोधन के 


कुछ सुझावों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए 


. एएं/व्थार डकार 06 आहएटघाांणाड 007 ॥6 उव्शेश्नणा 07 06 ए. ज्र, (बता. 


0, 


£ 


.उठएलाछः 950 


जांध्ा 8 शं०्ज़ क्‍0 गर्ंत8 (6 ए. पे; 7076 शीं००४४८ 


3 नवम्बर 950 के 'शान्ति के लिए एफता प्रस्ताव” का क्‍या महत्व है ? 
728४०पं५ड -त6 हांशायीएथआ0०० 0 (6 एज्ञांपमाह णि. ९०४०४ रि8४0फ0॥67 0० 370 


बदलती हुई अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक परिस्थिति के सन्द्भ में शान्ति और सुरक्षा बनाये । 
रखने; में संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए । 
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2, 


3, 


]4, 


5, 


6, 


शशिक्बिट९० 8 ८70 885685ग9गराथा। ता (6 एग्रो8त ४008 | ॥॥0ांशाॉधोओ५2. पाक, 
ग्ाजाबनं 90802 धाते 8९० गे ॥8 ०6 ी जाक्षाशाह परॉशाबाीणा॥ 
एणा[एवो शाप्र॥0. 


संयुक्त राष्ट्र संघ के अराजनीतिक कार्यों का आलोचनात्मक मुल्यांकन की जिए । 
शश्नाप० 8 एप 29ए॥/क्षंडत् 0 06 ॥09णाएएवा &७ाएॉ६83 0॥6 ए. , 0. 
अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के संगठन, शक्तियों तथा मर्यादाओं का विवेचन कीजिए । 


क्‍050085 6 णएधाांप्रा07 भात छ0ज्थ३$ 0 6 पाालितक्रांणाओं (१0एा 0 7908 
शत 78 गीणिधा085, 


विश्व समस्याओं को हल करने के साधन के रूप में संयुक्त राष्ट्र का मुल्यांकन कीजिए । 
एप धार एगग66 उि्ा008 38 8 76808 0 80एं॥9 श070 छा०तशाह़; 
संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में निेधाधिकार सम्बन्धी प्रबन्ध के निर्माण, परिणाम तथा 
महत्व की चर्चा कीजिए । 


ए958व७88 प6 हथा6ड8, |फ़ाएश्याणाड क्ावे अेहणल्क्ा08 ता 6 १6७४०" फाठ्रशंधंणा 
0०766 ए, ॥५. लाधा6, 


आठवें दशक के प्रारम्भ में संयुक्त राष्ट्र के केवल संरचना संगठन में ही नही किन्तु निर्णय 
निर्माण प्रक्रिया में भी परिवर्तत हो रहे हैं । उपरोवत कथन का विस्तार एवं विश्लेषण 


, कीजिए | 


7. 


48, 


"झा06 राए छं8॥9063 6. एग्राल्त िल्ला।णा3 व प्रातंश इणाड णीक्राह88 00 जाए 
झापटाबेो ३6-एएछ 90 880 व-क्‍60॑ग्रणा-या वोह (70038. 44986 शात ६३0०- 
7४6 ॥6 80076 8धाथा।०ा। 

संयुक्त राष्ट्र संघ को एक प्रभावशाली अन्तर्राष्ट्रीय संगठन बनाकर ही तीसरी इुतिया बुष्ठ 
भाणा कर सकती है कि हमारी आज की दुष्तिया के भाग्य का निर्माण कर पाने में बह 
उसकी भी भूमिका हो सकती है ।” इस वक्‍तव्य की समीक्षा कीजिए । 

बुध 48 गाए 99 परढएाए8 ॥॥6 एमॉटव फक्लांणा8 870ए |70 का शीणाए8 ज्ृ०!0 
णहश्गांड्रा।ता पक्ष 5076 096 ॥68 07 6 व एण70 ॥0 छा898 का। 708 
आंत 06 08809 04 छा8शा६ 049 जे, ॥)8०85 एश3 धक्ष॑शाहा, 

संयुक्त राष्ट्र संघ का अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति पर क्‍या प्रभाव पड़ा है ? विवेदना कीजिए । 
ए७॥७६ ॥85 960॥ 6 एाप0% ॥श0ए40 07 [ॉशिया0०४थ ?07005 १ 208008858. 


हल 


के, 


संयुक्त राज्य अमरीका और सोवियत संघ का 
' सहानतस शक्तियों के रूप में उदय 


छह 0#व६ ७७, 5. 8. & त#5£ ७. 5. 3. 8. 85 5७7६४ 70५४४८४859] 





7 मई, 945 को यूरोप में जमंनी ने और 4 अगस्त, 945 को एशिया में जापान ने 
आात्म-समर्पेण कर दिया । इस प्रकार जर्मनी और जापान की पराजय के साथ ही हिपक्षीय भह्ा- 
युद्ध की समाप्ति हुई । द्वितीय महायुद्ध इतना व्यापक और'प्रभावकारी था कि इसके अन्त के साथ 
ही विश्व इतिहास के एक युग का अन्त हो गया । एक भये युग का सूत्रपात हुआ जिसमें अनेक 
राज्य उभरे, नयी महाशक्तियों का उदय हुआ । विश्व का नेतृत्व ग्रेट ब्रिटेन के हाथ से निकलकर 
संयुक्त राज्य अमरीका के हाथ में चला गया. और साम्यवादी रूस में भी विश्व-नेतृत्व की महत्वा- 
कांक्षा जागृत हो गयी । प्रभुत्व-क्षेत्र बदल गये, नई प्रवृत्तियों और नये सिद्धान्तों का प्रादर्भाव हुआ 
और अन्तर्राष्ट्रीय जगत को नयी-जयी समस्याएँ सताने लगी । विश्व इतिहास के “यूरोपीय' युग 
फा अवसान हुआ | महायुद्ध ने म्रोप को आधथिक, राजनीतिक और सैनिक सभी हृष्ण्टियों से पंग्ु 
बना दिया । विश्व-राजनीति में न केवल यूरोपियन प्रभुत्व समाप्त हुआ अपितु यूरोप एक समस्या- 
ग्रस्त महाद्वीप चने गया । जमती के एकीकरण और बलिन की घेराबन्दी की समस्याएँ सम्पूर्ण 
विश्व के लिए गम्भीर सकट के छप में सामने आयीं। जमेनी.और इटली बर्बाद हो गये तथा 
बिटेन एवं फ्रांस तीसरी श्रेणी के राष्ट्र बब गये । विश्व-नेतृत्व यूरोप के हाथों से निकलकर अमरीका 
ओर सोवियत संघ के हाथों में जा गया । 


द्वितीय विश्व-युद्ध के बाद से लेकर आज तक अमरीका और सोवियत संघ ने महानतम 
शक्ति के रूप में अपनी श्रेष्ठ स्थिति को बरकरार रखा है । आज भी चीन सहित किसी अन्य बड़ी 
शक्ति में अकेले या अन्य शक्तियों के साथ मिलकर महानतम शक्तियों (अमरीका या सोवियत संघ) 
में से किसी एक को भी चुनौती देने की क्षमता नहीं। निःसन्देह असरीका और सोवियत संघ का 
३८ण शक्ति पर एकाधिकार नहीं रहा और चीन, फ्रांस, ब्रिटेन आदि नें अणू एवं परमाणु अस्त्रों 
का निर्माण कर लिया है। परन्तु परमाणु अस्त्रों, प्रक्षेपास्त्रों तथा ताप-नाभिकीय अस्त्रों का जो 
उष्कृष्ट भंडार अमरीका और रूस के पास है वे किसी अन्य बडी शक्ति--ब्रिटेन, फ्रांस या चीन के 
पास नहीं । ये बड़ी शक्तियाँ ईर्ष्या कर सकती हैं, धमकी दे सकती हैं परन्तु ममरीका और सोवियत 
संघ से टकराव मोल नहीं ले सकतीं । इसी प्रकार जापान और पश्चिमी णर्मंती प्रचण्ड आधिक 
और तकनीकी शक्ति के रूप में उदित हुए हैं परन्तु वे भी महाशक्तियों को दबोच नहीं सकते । 
अमरीका और सोवियत संघ की तकनीकी और आशिक श्रेष्ठता भी असन्दिग्ध है । 
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महानतम शक्ति की अवधारणा 
(7प्तड ८0रकणए' 058 8एएएपर 70 प्नए२) 


शवित के आधार पर राज्यों के घर्गीकरण हेतु महाशविति” के संप्रत्यय का भी चलन हुआ 
है। इस संप्रत्यय का जन्म 85 के वियधा सम्मेलन में हुआ और इसलिए इसे 9वीं शतताब्वे 
की अवधारणा कहा जाता है। इस संप्रत्यय के आधार पर राप्ट्रों को दो श्रेणियों में बांटा बा 
सकता है--महाशक्ति (ठा०8 ९0०) तथा महानतम शक्ति ($प्एथ' ९0४6०) । सोविएत 
संघ और अमरीका महानतम शक्तियों (579 709०8) की श्रेणी में आते हैं और फ्रांस, ब्रिटेन, 
सीन, भारत, जापान, जमंत्री आदि बड़ी या- महाशक्तियों (0784 70०७) की श्रेणी: 
भाते हैं । : 

महाशक्ति से हमारा अभिप्राय किसी ऐसे राष्ट्र से होता है जो किसी दूसरे राष्ट्र या राष् 
पर अपनी इच्छा तो थोप सके परन्तु उम्त दुसरे राष्ट्रों का उस पर कोई प्रभाव न हो । अगरी१ 
और सोवियत्त संघ जैसी महानतम श्रक्ितयों के प्रादुर्भाव से .पूर्वं अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में ऐः 
अनेक सहाशनितयाँ थीं जो छोटे राष्ट्रों पर अपनी इच्छा लाद सकती-थीं | द्वितीय विश्व युद्ध 
बाद द्विध्रुवीय अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का प्रादुर्भाव हुआ । अमरीका और सोवियत संघ की हैः 
शवित इतनी अधिक बढ़ गयी कि उनको एक विशिष्ट श्रेणी में रखना आवश्यक हो गया । यह 
विशिष्ट श्रेणी 'महानतम शक्ति” की श्रेणी है । ेृ 

महानतम शक्ति (800०7 ?0ए८) का अर्थ है--अत्यधिक शक्तिशाली राज्य । यह प्रद्ध 
इस विश्वव्यापी मान्यता को प्रतिविम्बित करता है कि महानतम शक्तियों (अमेरिका और 
सोवियत संघ) की घिश्व की घटनाओं को प्रभावित करने की क्षमता किसी भी अन्य दूसरी शक्ति 
से कहीं अधिक होती है। 

हेन्स जे. मारगेन्धाऊ के अनुसार महानतम शक्ति एक विशाल शक्ति होती है जिसके पाप 
अन्य शक्तियों पर अपनी इच्छा थोपने की क्षमता होती है तथा उसके किसी प्रतिद्वन्ददी के पाप 
इतमी क्षमता नहीं होती कि वह उसे ऐसा करते से रोक सके । , 

लियोपोल्ड रॉक के अनुसार केवल उस देश को महानतम शक्ति कहा जा सकता है जो 
युद्ध मे अन्य सभी देशों की सम्मिलित शक्ति का विजयपूर्ण ढंग से प्रतिरोध कर सके । 

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में महानतम शक्ति की पहचान उसके बल और शक्ित की 
वाल्तविकता है । महानतम शक्ति के पास- अतिमारकता की शक्ति होती है। उसकी सेवाओं रे 
इतनी गतिशीलता होती है कि उन्हें विश्व में सामरिक महत्व के किसी भी क्षेत्र में तत्काल तैनात 
किया जा सकता है । उसके पास अणू एवं परमाणु अस्टत्रों, प्रक्षेपास्त्रों आदि की विविध श्रेणियं 
होती हैं । यह युद्ध को आरस्भ कर सकती हैं, संकटों को जन्म दे सकती हैं, उन्हें उछाल सकती 


: तथा उन्हें शान्त कर सकती हैं। सैनिक सन्धियों एवं गुटों के भाध्यम से महानतम शवित वे 


प्रभाव का क्षेत्र विश्वव्यापी होता है। अपनी शक्ति, सम्मान एवं लोकप्रियता को भाहते कवि 
बिना महाम्ततम शक्तियाँ विश्व के किसी क्षेत्र में हस्तक्षेप कर सकती हैं तथा अन्तर्राष््री 
घटनाचक को प्रभावित कर सकती हैं। हंगरी, चेकोस्लोवाकिया, अफगानिस्तान में सोविय: 
हस्तक्षेप तथा वियतनाम, कोरिया, ग्रेनाडा में अमरीकी हस्तक्षेप की प्रकृति को समझने के पा 
उनकी महानतम शवित की भूमिका एवं स्थिति का विश्लेषण पर्याप्त आधार है । चीन, फ्रीस ही 
ब्रिटेन को महानतम शक्ति का दर्जा नहीं दिया जा सकता क्योंकि उनका प्रभाव क्षेत्र मर 
नहीं, वे दुसरों पर अपनी इच्छा थोप नहीं सकतीं । संक्षेप में, महानतम शक्ति के प्रमुख लक्ष 
इस प्रकार हैं : ४ 
. युद्ध को प्रारम्भ करने एवं उसे रोकने की क्षमता; 


्ज 


संयुबत राज्य अमरीका और धोधिमत संघ.का महानतभ शक्षितयों के रुप में उदय | वा 
' 2, संहारक शक्ति का प्रचुर भण्डार; कर रेड 
. 3, अन्य राज्यों के आचरण एवं मीतियाँ को नियन्त्रित करने एवं उन पर अपनी इच्छा 
.. थोपने फी क्षमता; .. ' ३. & 
. 4, सैनिक गठबन्धनों के माध्यम से विश्वव्यापी प्रभाव क्षेत्र; . 
- 5. अन्य राज्यों के भामलों में सैनिक हस्तक्षेप करने की क्षमता; 
6. अपार सैनिक एवं परमाणु क्षमता । | 
'संयकक्‍्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ आधनिक विश्व भें इसलिए महानतम शक्तियाँ 
हैं क्योंकि दोनों की सैनिक एवं परमाण क्षमता; आ्िक एवं तकनीकी शक्ति बराबर या लगभग 
बराबर है । दोनों के पास परमाण अस्त्रों की विविधता है तथा दोनों की सेन्य - शक्ति इतनी 
गतिशील है कि उन्हें विश्व के किसी भी क्षेत्र में तुरन्त तैनात- किया जा सकता है। दोनों ने नादो 
एवं बार्सा संगठनों - एवं सैन्य सन्धियों द्वारा अपने भ्रभाष क्षेत्रों का अत्यधिक विस्तार करलिया 
है । दोनों संकटों को जन्म दे सकते हैं. और दोनों के क्रियाकलापों को अवरुद्ध करने - की क्षमता 
किसी अन्य शक्ति में नहीं है। युद्ध और शांति के प्रश्न इन, दोनों महानतम शक्तियों की विदेश 
नीतियों के आचरण से जड़ गये हैं । : 


संयुक्त राज्य अभरीका का महानतम शक्ति के रूप में उदय 
(राइए 0ए पक्त8& ए.8,७& 88 & 80एए₹ ?०फ्रष२) 


संयुक्त राज्य अमरीका. धर्तमान , विश्व के राजनीतिक और भौगोलिक मानचित्र ' पर 
अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान रखता है । इसकी भौगोलिक स्थिति; उन्नत आधिक व्यवस्था, तकनीकी 


.- स्तर की उच्चता, सैनिक शक्ति, विदेशों को सहायता, साम्यवादी विस्तार के विरुद्ध मोर्चा आदि 


अनेक तथ्य हैं, जिनके कारण आज विश्व की प्रत्येक राजनीतिक या आथिक घटना से इसका 


. सम्बन्ध है। द्वितीय विश्व-युद्ध के पश्चात्‌ यह विश्व में शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभरकर आया. 


है जिसके सम्बन्ध में कोहेन ने लिखा है कि आधथिक और सैनिक शवित का संयुक्त केन्द्रीय 
राजनीतिक स्वरूप के साथ सम्मिलन संयुक्त राज्य की विश्व की अग्रणी शक्ति बना देता है। 
संयुक्त राज्य अमरीका की इस राजनीतिक उच्चता के लिए इसका भौगोलिक स्वरूप 
उत्तरदायी है। कतिपय भोगोलिक-विशेषताओं के कारण ही आज संयुक्त राज्य विश्व शक्ति के 
रूप में श्रवतरित. हुआ है। ये श्ौगोलिक विशेषताएँ इस प्रकार हैं । 
, स्थिति, विस्तार एवं माकार (7.0०४707, शे26- शात $085०)---संयुक्त राज्य के 


विकास पर इसकी भौगोलिक स्थिति का. अत्यधिक प्रभाव है। यह मैक्सिको तथा कनाडा और 


, शान्त तथा अटलाण्टिक के मध्य में 25” उत्तरी अक्षांश. से 49? उत्तरी अक्षांश तथा 65" पश्चिमी 
'देशान्तर से 25” पश्चिमी देशान्तर तक . विस्तृत है। इसकी स्थिति महासागरों से अत्यधिक 


सुरक्षित है। इसके अतिरिक्त मध्य अक्षांशीय जलवायु तथा पश्चिमी गोलाड़ें में समीपवर्ती देशों के 


: सन्दर्भ में स्थिति ने इसको शक्तिशालिता प्रदान की है। इसकी स्वलीय सौमा केवल दो देशों के 
* अर्थात्‌ कनाडा और मेक्सिको से मिलने के कारण सीसा-विवाद बहुत कम है। यहाँ की स्थिति का 


महत्वपूर्ण गुण मह॒द्वीपीय (एणाध्राभा।) तथा सामुद्रिकता (४४४7०) का मिश्रण है जो 
बहुत ही कम देशों में देखा जाता है। इसके फलस्थरूप दोहरे विकास की सम्भावनाएँ हो जाती - 


, हैं । सामूहिक बाहरी क्षेत्र में बन्दरगाह, - विकसित उद्योग तथा अत्यधिक शहरी जनसंख्या निवास . 


करती है। दूसरी ओर महाद्वोपीय आन्तरिक क्षेत्र में अपेक्षाकत कम. जमसंख्या किन्तु अत्यधिक 


: संसाधन हैं जो सामुद्रिक वृत्त को भेजे जाते हैं । 


विस्तार की दृष्टि से संयुक्त राज्य विश्व का चौथा बड़ा देश है जिसका विस्तार 83,99,546 .. 


: वर्ग किमी, क्षेत्र में है। क्षेत्रफल की दृष्ठि से सोवियत संघ, चीत तंथा कनाडा इससे अधिक 
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विस्तार रखते हैं । दूसरी और भूमि उपयोग की दृष्टि से इसकी स्थिति अन्य तीनों देशों पे उत्तर 
है। राज्य का विशाल आकार यहाँ के .सवेतोन्मुखी विकास में बाधक ते होकर सहायक एवं शरहि 
का स्रोत है। आकार की दृष्टि से यह एक संयुक्ताकार (20740 5826) रखता है। 

2, जनसंख्या प्राह्प (?कणक्षाणा ?शा०7)--संयुक्त राज्य अमरीका को जनसंज्षा 
का उच्च स्तर, वैज्ञानिक तथा शैक्षिक स्तर की उच्चता यहाँ की राष्ट्रीय शक्ति का प्रमुख ब्रोह 
रहा है । 

3, भाषिक प्रारूप ([80०7०7० 76॥०7)--संयुक्त राज्य विश्व की अधिक व्यवस्था मे 
सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। आशिक संक्षाधनों की दृष्टि से यह विश्व का सम्पल्त देश 
है | यहाँ के आथिक संसाधन अर्थात्‌ खनिज, कृषि, उद्योग, परिवहन, व्यापार आदि ने संयुक्त 
राज्य को विश्व में एक प्रमुख स्थान प्रदान किया है । यह आधिक दृष्टि से न केवल आत्म-निर्भर 
है.भवितु अन्य देशों की सहायता करने की स्थिति में है। अतः संसाधनों की प्रचुरता के कार 
एक ओर जहाँ राष्ट्रीय प्रगति हुई है, दूसरी ओर अन्तर्राष्ट्रीय शक्ति का भी विकास हुआ है। 
वास्तव में, संयुक्त राज्य के विश्व-शक्ति के रूप में विकसित होने का मुल करण यहाँ की अत्यधिक 
आशिक क्षमता है, क्योंकि वर्तमान विश्व के राजनीतिक स्वरूप में आधिक साधनों की प्रचुस्ता 
का अभाव पड़ता है। संयुक्त राज्य में कोयला, पैट्रोलियम के साथ ही जल शक्ति का पर्याकष 
विकास हुआ है । यहाँ का कृषि उत्पादन स्थानीय उपयोग के लिए पर्याप्त ही नहीं अपितु णो भी 
क्षि उपजें यहाँ उत्पादित होती हैं उनका उत्पादन स्थानीय खपत से अधिक होने के कारण निर्यात 
के लिए उपलब्ध है | यहाँ की कषि की सर्वेप्रमुख विशेषता है, अधिक उत्पादन, भशीनों का अधि- 
काप्रिक उपयोग, उर्वरक उपयोग तथा उपयुक्त जलवायु । कृषि आत्म-निर्भेरता तथा निर्यात के 
लिए अतिरिक्त बचत रहना संयुक्त राज्य को शक्तिशाली स्वरूप प्रदान करने में महत्वपूर्ण है। 
अनेक देशों को अनाज प्रदान कर संयुक्त राज्य ने उन पर प्रत्यक्ष राजनीतिक वर्चस्व की स्थापना 
फी है । आज विश्व में राजनीतिक शक्ति का एक मापदण्ड औद्योगिक क्षमता है तथा औद्योगिक 
क्षमता सामान्यतया लोहा-इस्पात उत्पादन द्वारा निर्वारित होती है। संयुक्त राज्य विश्व के 
उत्पादन का 40 से 50% तक लोहा-इस्पात उत्पादित करता है । संयुक्त राष्ट्र को विश्व-शक्ति 
के रूप में विकसित करने में यहाँ के उद्योगों का महत्वपूर्ण योग है । . 

संयुक्त राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों से स्पष्ट होता है कि यहाँ की राजनीतिक शंक्ति 

के विक्रास में उतका अत्यधिक योग हैं । यहाँ की स्थिति, आकार, विस्तार आदि ने राष्ट्रीय 
शक्षित के विस्तार में योग दिया है । स्थिति के कारण यहाँ की भूमि पर युद्ध का प्रमाव नहीं 
पड़ा । अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में महानतम शक्ति के रूप में अमरीका के अभ्युदय के निम्नलिखित 
कारण हैं : 

. द्वितोय विश्व युद्ध में ममरीका को आथिक लाप्न--द्वितीय महायुद्ध जहाँ यूरोपीय देशों 
के लिए एक अभिशाप सिद्ध हुआ वहाँ अमरीका के लिए एक वरदान साबित हुआ । अमरीका के 
मुख्य भूमि पर कोई आक्रमण-नहीं हुआ । फलतः नागरिक सम्पत्ति एवं सेता और जन की को 
हानि अमरीका को नहीं उठानो पड़ी । वह युद्ध मूलतः: यूरोपीय भूमि पर लड़ा गया, भेंतः क्षति 
के भागीदार यूरोपीय देश ही हुए । अमरीका को भित्र देशों की सेवा, हथियार, अनाज, धरने एवं 
अन्य आवश्यक साज-सामान से सहायता करी पड़ी । अतः उसके औद्योगिक उत्पादन की भारी 
प्रोत्साहन मिला । उसका इस युद्ध के दौरान 50% ओऔद्योगिक उत्पादन बढ़ गया । इतना ही कृषि 
उत्पादन भी बढ़ गया । भव उसकी समृद्धि का कीई ठिकाना ही नहीं रह गया । वह तो विप्व का 
ऋणदाता बन गया, विश्व अथ॑-व्यवस्था की धुरी वव गया । उसका अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार कई गुना 
बढ़ गया । अपर रीकी मशीनों की विश्व-भर में भारी माँग थी । 
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2, झ्ञाणविक शकित का प्रदर्शन--द्वितीय विश्व-युद्ध के बाद सैनिक दृष्ठि से अमरीका 
अत्यन्त शवितशाली देश माना जाने लगा क्‍योंकि 945 में अणु बम का प्रयोग जापान के विरुद्ध 
उसी में किया था | अणु बम पर अमरीका का एकाधिकार था । 

3, स्वतन्त्र विश्व में शवित्त-शुन्यता--पुरानी साम्राज्यवादी महाशवितियाँ इस युद्ध में नष्ट 
हो गयीं । उनकी शक्ति बहुत कमजोर हो गयी । इटलो में युद्ध के बाद सारा जीवन अव्यवस्थित 
था | आ्थिक, प्रशासनिक और नैतिक दृष्टि से वह एक टूटा हुआ राष्ट्र था। उसकी निजी और सादें- 
जनिक सम्पत्ति युद्ध-युवं की एक-तिहाई रह गयी थी । सारी राष्ट्रीय सम्पत्ति की अनुमानित हानि 
00 क्षरब लीरा आँकी गयी । उसके मृतक सैनिकों की संख्या 6,03,647 थी । जर्मत्ती की क्षति 
तो और भी भयानक थी । एक पर्यवेक्षक में अनुसार हारा हुआा जमंती ध्वस्त शहरों, कल्पनातीत्त 
लोगों का देश था । उसके प्रमुख नगर राख के ढेर हो चुके थे। 35 लाख मकान नष्ट हो चुके थे 
और 40 लाख सैनिक एवं नागरिक युद्ध में मर गये थे । युद्ध का अनुमानित खर्च 2,720 करोड़ 
सस्‍्टलिग था । जापान के अधिकांश औद्योगिक नगर नष्ट हो गये ये, 30 प्रतिशत शहरी आबादी 
वेघरवार हो गयी थी और 8,06,000 लोग युद्ध में मृत्यु को प्राप्त हुए । 

कहने का अभिप्राय यह है कि विश्व मे शक्ति-शन्यता की स्थिति आ गयी । उधर सोवि- 
यत संघ ने पूर्वी यूरोप पर अपता अधिकार कर लिया था। मोलोतोव ने कहा था कि 'हम ऐसे 
यूग में रह रहे हैं जिसमें सभी सड़कें साम्यवाद की ओर जा रही हैं ।' टर्की, यूनान और एशिया 
के उन भागों पर जो रूस की सीमा से लगे हुए थे, रूसी विस्तार का भारी खतरा था। ऐसी 
परिस्थिति में अमरीका के लिए अपरिहाय॑ हो गया कि 'शक्ति-शून्यता' को भरे अन्यथा सोविय्ता 
विस्तारवाद का खतरा बढ़ता ही जा रहा था। टूमैन सिद्धान्त ने सन्‌ 947 में अमरीकी विदेश 
नीति को एक नया मोड़ दिया । इसके बाद अमरीका 'स्वतन्त्र विश्व की स्वतन्त्र जनता” का स्थयं- 


घोषित संरक्षक बन गया । रे 
4, झमरीका की सेग्य-शक्ति का विकापस--द्वितीय महायुद्ध के बाद अमरीका न केवल 


आधिक दृष्टि से बल्कि सैनिक दृष्टि से भी विश्व की एक महदानतम शक्ति बन चुका था। 
इसका मुख्य कारण यह था कि धुरी-राष्ट्रों (जमंत्री, जापान, इटली) की सैन्‍्य-शक्ति का विनाश 
हो चुका था, यूरोपीय राष्ट्रों की सैनिक शक्ति कमजोर पड़ गयी'थी एवं द्वितीय महायुद्ध के 
बाद सोवियत रूस जो स्वयं एक महाशक्ति का रूप ले चुका था, सैनिक शक्ति में अपेक्षाकृत 
कमजोर था । ८ हु 

5>पुरोप के आथिक पुत्निर्भमाश की आवश्यकता--पश्चिमी यूरोप के देश यूद्ध की ज्वाला 
में ध्वस्त हो चुके थे । उन्हें पुनः अपने पैरों पर खड़े होने के लिए भारी मात्रा में आथिक सहायता 
की आवश्यकता थी । अमरीकी विदेश मन्‍्त्री मार्शल ने मास्कों की विदेश मन्‍्त्री परिषद्‌ में देखा था 
कि रूसी हर बात में अड़गेबाजी करके सन्धियाँ फरने में विलम्ब कर रहे हैं। स्टालिन ने उससे 
कहा था, समय हमारे पक्ष में है वह समझौता करा देगा । माशंल को इसका अथ जल्दी हो समझ 
में आ गया, रूसियों द्वारा सन्धि चर्चा मे देर लगाने का अर्थ यह था कि यूरोपीय देशों में कान्तियों 
द्वारा साम्यवाद को स्थापना हो जाय, फिर समझौता करने में कोई कठिनाई नहीं होगी । मार्शल 
नें 26 अप्रैल, 7947 को वाशिंगटन लोटकर इस बात पर बल दिया कि यदि इस समय फौरन 
यूरोप के आथिक पुनरुद्वार का यत्त न किया गया तो वह कम्युनिस्ट हो जायेगा । अमरीका ने 
यूरोप के आधिक पुनरुद्धार करने का भिर्णय लेकर यूरोप का विश्व-राजनीति में नेतृत्व भी ग्रहण 
कर लिया । 

संयुक्त राज्य अमरीका की महानतम शक्ति के रूप में नयी भूमिका 
(0 50फए ?०प्रहर ए08 09 प्ताह एरपफए डा5789) 
द्वितीय महायुद्ध से पूर्व संयुक्त राज्य अमरीका एक शक्ति सम्पन्न राष्ट्र तो था किन्तु उसे 
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'मह्दानतम शक्ति' का दर्जा प्राप्त नहीं या। द्वितीय महायुद्ध से पूर्व अपरीकी विदेश नोति की 
प्रमुब्ब विशेषता थी 'पूयकतावादी नीति' (80वरणएं5त) । राष्ट्रपति जैफरसन ने 880। प्रें दस 
नीति का सूत्रपात किया था। उन्हीं के शब्दों में, “शान्तिपूर्ण व्यापार सबके साथ, झंश्नठ पैश 
करने वाली सन्धियाँ किसी के साथ भी नहीं ।” 8223 में राष्ट्रपत्ति मुन रो ने कहा था कि अमरीका 
यूरोपीय झगड़ों से अलग रहेगा और युरोपीय राज्य भी अमरीको भहाद्वीप में साम्राज्यवादी बेष्टा 
न करें। यदि अमरीकी गोला में हस्तक्षेप किया गया तो अमरीका अमैत्रीपूर्ण कार्यवाही समझेगा। 
प्रथम महायुद्ध तक अमरीका विश्व राजनीति से पृथक्‌ रहा । प्रारम्भ में तटस्थ रहने के बाद अभ्र- 
रीका भी मित्र-राष्ट्रों के पक्ष में प्रथम विश्व-युद्ध में कूद पढ़ा । युद्ध की समाप्ति के बाद पुनः 
अमरीका ने पृथकतावादी नीति अपना ली । यह राष्ट्र संघ का सदस्य भी नहीं बना । 932 तक 
अमरीकी विदेश नीत्ति पृथकतावाद के सिद्धान्त पर चलती रही । 937 में राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने 
संकेत दिया कि अमरीका तटस्थतावाद ती नीति त्यागकर अन्तर्राष्ट्रीय राजनोति में दिलचस्पी 
लेगा, शान्तिपूर्ण राष्ट्रों के साथ सहयोग कर धुरी-राष्ट्रों के साथ सहयोग कर धुरी-राष्ट्रों के विरुद्ध 
संयुक्त कार्यवाही का समर्थन करता है। जब 7 दिसम्बर, 94] को जापान ने पलंहाबंर के 
. अमरीकी नौ-संनिक अड्डे पर बम वर्षा कर दी तो 8 दिसम्बर को ही अमरीका ने जापान के 
विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। महायुद्ध काल में अमरीका ने अपनी महान्‌ सेनिक-शक्ति का 

प्रदर्शन किया जिससे धुरी-राष्ट्रों की पराजय निश्चित हो गयी । 

द्वितीय विश्व-युद्ध के बाद संयुक्त राज्य ने विश्व की राजनीति में खुलकर भा सेना 
प्रारम्भ किया । साम्यवादी प्रभाव के कारण विश्व के दो प्रमुख गुटों का निर्माण हुआ जिसमें 
ग्र-साम्यवादी गुट का नेतृत्व संयुक्त राज्य के हाथ में आया। इस समय तक साम्राज्यवादी शक्तियों 
का विघटन प्रारम्भ हो गया तथा एशिया, अफ्रीका एवं दक्षिणी अमरीका के देश एक के परचातृ 
एक स्वतन्त्र होते जा रहे थे।. अत: यह संयुक्त राज्य के लिए अपने प्रभाव-क्षीत्र के विस्तार का 
सुनहरा अवसर था । साथ ही युद्ध के तकनीकी स्तर में परिवर्तन आ गया। हवाई शक्ति तथा ' 
परमाणू शक्ति के विकास से विश्व राजनीति का स्थरूप परिवर्तित हो गया । इस परिस्थिति में 
किसी भी देश की सुरक्षा कभी भी संकट में पड़ सकती है । अतः स्वयं की रक्षा के लिए तथा भन्य 
देशों की रक्षा के लिए विश्व राजनीति में संयुक्त राज्य का सक्रिय भाग लेना आवश्यक हो गया। 
मत: संयुक्त राज्य नें अपने विशाल एवं अतिरिक्त आधिक संसाधनों द्वारा विदेशों को सहायता 
प्रदान कर अपना प्रभाव एशिया के देशों एवं अन्य देशों पर जमाना प्रारम्भ क्रिया । इतके अन्तर्गत 
सैनिक एवं व्यापारिक सन्धियाँ तथा विदेशों में संधिक अड्डों की स्थापना आदि प्रमुख साधन 
अपनाये गये । . | 

यूरोपीय राजनीति में संयुक्त राज्य पर्याप्त रुचि लेता रहा। द्वितीय विश्व-युद्ध के पश्चात्‌ 
पश्चिमी यूरोप पर सम्भावित सोवियत आक्रमण या विस्तार से-रक्षा फे लिए उत्तरी अटलाण्दिक 
संयुक्त संघ (नादो) (पा कषाक्षात० पाए/५ 08थआाआ5शा०णा--/१२११० 7) की स्थापना 
की गयी जिप्तमें संयुवत राज्य ओर कनाडा के साथ यूरोप के तेरह देश अर्थात्‌ बेल्जियम, डेनमाक। 
फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, आइसलैण्ड, ग्रीस, इटली, नावें, लक्जमबर्गे, नीदरलैण्ड, पुर्तगाल, टर्की एवं ह 
पश्चिम जमेनी सम्मिलित हुए | इसी के साथ संयुदत राज्य ने अटलाण्टिक क्षेत्र में सैनिक अइडों 
का निर्माण मोरकक्‍्को, प्रीनलैण्ड, कनाडा, केरेबियन द्वीपों पर किया । इसके अतिरिक्‍त, हक 
मैं, जैसे जापान, फिलीपाइन्स, पाकिस्तान, कोरिया, लीबिया, स्पेन आदि में संनिक अडूद को 
स्थापना की गयी । दक्षिण-पूर्वी एशिया के साथ संयूबते राज्य ने दक्षिण-पूर्वी एशिया संघ (सीटो) 
($00॥॥ एव /४ां5 पृपथ्ताए 0हक7४का07---58#707) सन्धि की । दक्षिणी बम 
देशों के साथ “रीओ सन्धि” (शि0 प्रा८&४) की गयी । पश्चिमी एशिया के देशों के साथ सिध्टो 
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(एडापरा0) सन्धि की गयी | इसके अतिरिवत अनेकानेक देशों के साथ आर्थिक एवं संपिक समशौते 
किये गये ! ॥ * 

मंयुगत राष्ट्र संघ में अमरीका ने सक्रिय भूमिका निभाना आग किया । वह सुरक्षा 
परिषद में रुस-विरोधी सदस्यों का देता बन गया । कोरिया युद्ध में अमरीका ने सक्रिय भाग 
सिगा। अमरीका की प्रवल सँनिक शमित के कारण ही संयूक्‍त राष्ट्र संघ कोरिया युद्ध में सेना 
भेज सका । राष्ट्रपति दूमत ने अमरीको विदेश नीति के उत्तरदायित्वों की वृद्धि इन शब्दों में 
घोषित की थी--- जहाँ कहीं भी शान्ति को भंग करने बाला प्रत्यक्ष या परोक्ष आक्रामक कारें 
होगा, वहू अमरीका के लिए संकट साना जायेगा और अमरीका उसे रोकने के लिए हर रास्भव 
प्रथत्त करेगा ।' थे आगे बाहते हैं, “स्वतन्त्र जगत की स्वतन्त्र जवता अपनी स्वाधीनता बनाये 
रखने के लिए हमारी मोर आशामरी घजरों से देख रही है । यदि हमने नेतृत्व में चूक को तो 
समस्स विश्व की शान्ति संकट में पड़ जायेगी” | 

इस नीति के परिणामस्वरूप, अमरीका की विदेश नीति का कार्य-क्षेत्र विश्वव्यापी हो गया 
है। संक्षेप में, द्वितीय महायुद्ध के बाद एक महाशबित के रुप में अग़रीकी भूमिका के प्रमुख आयाम. 
इस प्रकार हैं--(7) आधिक सहायता की कुटनीति या डालर राजनय; (7) सैनिक गठबन्धन की 
कूटनी ति; (70) अमरोका का जासूसी राजनय; (४) अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में मध्यस्थता आदि । 

सोबियत संघ का सहानतम शवित के रूप सें उदय 
(शाइए 0ए परप्त8 ए, 5, 5. 2. 685 80एछह7 70एर) 

तोवियत संघ या यू. एस. एस. आर- (एफपरणा ण 80शंण 80थंक्ां$ 2९०७9७४०॥९०४) 
वतंमान विश्व में एक महावतम झकित के रूप में है। सोवियत संघ की यूरेशिया महाद्वीप में 
स्थिति, अत्यधिक आयथिक्‌ संसाधन, उच्च तकनीकी स्तर आदि अनेक तथ्यों मे इसको शक्तिशाली 

' स्वरृप प्रदान किया है। वर्तेमान विश्व राजनीति में सोचियत संघ का विशिष्ट महत्व है । विश्व 
फी प्रत्येक राजनीतिक घटना के साथ प्रत्यक्ष या मंग्रत्यक्ष रूप में इसका सम्बन्ध है। सोवियत संघ 
अपने गतिशील विदेशी सम्बन्ध और अत्यधिक शक्ति सम्भावना के कारण विश्व में क्षेत्रीय मियन्त्रण 
के दृष्टिकोण से प्राथमिक्र महत्व रखता है । सोवियंत संघ को एक प्रमुख राजभीतिक शबित के 
स्प में विकसित करने में यहां के भोगोलिक वातावरण का अत्यधिक योग है । क्रषि शव शक्ति के 
रूप में सोवियत संघ का अध्ययन करने के लिए उसके राजनीतिक भूगोल का अध्ययन अपेक्षित है 
जिनके कारण वतंमान विकास सम्भव हो सका । ॥ 

, स्पिति एवं विस्तार (7.0०४807 8॥0 520)--सोवियत संघ की यूरेशिया के 'हृदय 
स्थल' में स्थिति शक्ति सम्भावना की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इसकी राजनीतिक सीमा 
अनेक देशों के साथ संयुकत्त है जिसका विस्तार नावें से घीन तक है, जहाँ विश्व की तीन-चोयाई 
जनसंदया निवास करती है । इसके पश्चिम में यूरोप के देश हैं जो औद्योगिक एवं प्रगतिशील हैं, 
दक्षिण में पश्चिम एशिया के खनिज तेल से सम्पन्न देश हैं, दक्षिण-पूर्व में- भारतीय उप-महाद्वीप 

हि पर्व में चीन तथा जापान जैसे अधिक जनसंस्या वाले देश है। स्थिति का प्रभाव यहाँ के 
इतिहास एवं विकास पर अत्यधिक पड़ा है। मैकेण्डर द्वारा प्रतिपादित 'आधार-त्षेत्र' (#िश्ए 
008) एवं हृदय-क्षेत्र (प्रथ्थाता्षाप) की स्थिति ने इसके विकास एवं विदेश नीति को प्रमावित 
किया है । स्थिति के शारण यह तोनों ओर स्थित देशों की राजनीति पर अत्यक्षिक प्रमाव 
डालता है । 
है विस्तार को दृष्टि से सोवियत संघ विश्व का सबसे बड़े। देश है जो भूमण्डल के स्थलीय 
लत को छठा भाग अथव्‌ 2,44,00,080 धर्य किसी. क्षेत्र रखता है । आकार की इस विशालता 
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के कारण पर्याप्त जनसंख्या तथा' विधिध आधथिक विकास सम्भव हो सका जो राष्ट्रीय शवित का 
आधार है। 

2. आर्थिक हत्व. (20007 ां० हाश॥०॥5)--सोवियत संघ की आधिक क्षमता एव 
सुशढ़ता ने निःसन्देह इस देश को विश्व-शक्ति के रूप में विकसित करने में सहायता दी । सोवियत 
संघ की विकसित आशिक व्यवस्था यहाँ के राजनीतिक विकास के लिए उत्तरदायी है । यहाँ की 
सम्पूर्ण आथिक व्यवस्था सरकारी नियन्त्रण में है । पंचवर्षीय योजनाओं द्वारा कृषि तथा उद्योग में 
क्रान्तिकारी विकास हुआ है। यहाँ की योजनाओं का उद्देश्य कृषि व्यवस्था में विशाल औद्योगिक 
व्यवस्था के रूप में देश को विकमप्तित करना रहा है और इसमें यहाँ पूर्ण सफलता मिली है। यही 
कारण है कि खनिज एवं औद्योगीकरण की दृष्टि से जो पहले नगण्य राष्ट्र था आज विश्व में 
संयुक्त राज्य के पश्चात्‌ स्थान रघता है । 

खनिज देश के भ्ौद्योगिक विकास के आधार तथा राजनीतिक शक्ति के विकास के प्रमुच 
तत्व हैं। पर्याप्त खनिज न होने पर राज्य का विकास अवरुद्ध हो जाता है। सोवियत संघ खनिजों 
को दृष्टि से सम्पन्त राष्ट्र है। शक्ति के साधनों की दृष्टि से कोयला और पेट्रो लियम उपलब्ध है 
तथा जल-विद्युत की अत्यधिक सम्भावनाएँ हैं। सोवियत विशेषज्ञों का अनुमान है कि यहाँ विश्व 
का 28% कोयला, 58-7५ पेट्रोलियम, 4]% नोहा, 76:7% एमेटाइट, 88% मैंगनीज तथा 
54% पोटेशियम लवण का भण्डार है। सोवियत संघ में ज्ञात कोयला भण्डार विश्व में सर्वाधिक 
है तथा विश्व का एक-तिहाई ज्ञात प्राकृतिक गंस का भण्डार है। 2974 के पश्चात्‌ सोवियत संघ 
का पेट्रो लियम उत्पादन संयुक्त राज्य अमरीका से अधिक हो गया; इसकी मात्रा 978 में 
5,720 लाख टन थी । विद्युत उत्पादन में सोवियत संघ द्वितीय स्थान रखता है। खनिजों को 
सम्पन्तता एक ओर राष्ट्रीय विकास में सहायक है, दूसरी ओर राजनीतिक शक्ति को सुहक्षा 
प्रदान करती है । 

सोवियत संघ में औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक तत्व अर्थात्‌ कच्चा माल, शक्ति, 
पूंजी, तकनीकी ज्ञान, वाजार, मजदूर आदि उपलब्ध हैं। तकनीकी स्तर की दृष्टि से सोवियत 
संघ उच्च स्तर रखता है। यहाँ प्रतिवर्ष लगभग 50,000 इंजीनियर विविध क्षेत्रों में निकलते 
हैं। सोवियत संघ में 926 झौर 966 के मध्य -% औद्योगिक उत्पादन की वापिक 
प्रगति हुई है जबूकि संयुक्त राज्य में इसकी दर केवल 4% रही है। यहाँ लोहा-इस्पात उद्योग का 
विकास सर्वाधिक हुंआ है जिसका स्थान संयुक्त राज्य के पश्चात्‌ है। भौद्योगिक उत्पादनों में 
सोवियत संघ न केवल आत्म-निर्भर है अपितु अन्य देशों को निर्यात भी करता है । आज सोवियत 
संत्र विश्व का प्रमुख ओद्योगिक राष्ट्र है। इसके कारण यहाँ राष्ट्रीय विकास एवं राष्ट्रीय शक्ति 
में वृद्धि हुई है । 

3. जनसंदया प्रारूप (2097|था०7 ?शा)--सोवियत संघ की संपूर्ण जनसंख्या के 
आयु समूहों को देखने से स्पष्ट होता है कि यहाँ 8 वर्ष से 45 वर्ष की आयु के मध्य सबसे 
अधिक जमसंख्या है जी-यहाँ की उत्पादन क्षमता एवं सैनिक क्षमता की परिचायक है। यहाँ की 
कुल जनसंख्या में 25% लोग 8 से 37 वे की आयु के हैं जबकि संयुक्त राज्य अमरीका मेँ 
इसका प्रतिशत 8 है। 


सोवियत संघ के महानतम शक्षित के रूप में उदय होने के कारण 
(२855807स्‍ए58 707 प्रऊाए का5घरउ 08 प्रम्मछ्ठ ए, 5. 5, ए. 85 8एफफर ?0फएषटछ) हु 


द्वितीय विश्व-युद्ध के बाद अपनायी गयी नीतियों के कारण साम्यवादी रूस अन्तर्राष्ट्रीय 
राजनीति में एक महावतम शक्ति के रूप में उभर आया । इसके प्रमुख कारण इस प्रकार हैं : 
!, द्वितीय महायुद्द के अश्त में उसका क्षेत्रीय विस्तार--द्धितीय महायुद्ध के दौरान ही 


संयवत राज्य ममरीका और सोवियत संघ का महानतर्म शवितयों के रूप में उदय | [37  . 


"सौवियत रूस ने. अपनी सीमाओं का पश्चिमी-क्षेत्रों में विस्तार कर लिया तथा पूर्वी केन्द्रीय यूरोप. ' , 
“को अपने प्रभाव को क्षेत्र बना लिया ।, रूस के सीमान्त क्षेत्रों में वे प्रदेश शामिल हो गये जो 
' “किसी समय जारकालीन रूस में शामिल थे।। 98 में रूस-को . जिंतने भूभाग की हानि हुई थी 
उसे उसने पुनः प्राप्त कर लिया,।. रूस ने अपनी सीमा में. (इतिहास में: पहली बार) सभी रूसी 
' आबादी वाले क्षेत्रों को सम्मिलित किया व. 

*' - 2, धुर्वी यूरोप में सोवियत प्रभुत्व का विस्ताइ--सोविंयत संघ की सुरक्षा की दृष्टि.से , 
युद्ध के तुरन्त बाद 'यह आवश्यक था कि.पूर्वी मूरोप के 'पड़ौसी राज्यों पर सोवियत प्रभाव. 


कायम हो । पूर्वी यूरोप के सभी देशों को जमनी की दासता से सोविग्त संघ ने ही मुक्ति दिलायी . 


“थी, इसलिए युद्ध समाप्त होने के.दो वर्ष के भीतर ही इन देशों में कम्युनिस्ट शासन स्थापित . 
: हो गया | इसमें लाल सेना ते काफी सहायता की । अस्थायी रूप से लाल सेना से युद्ध के समय 
' भध्य और पूर्वी यूरोप के बड़े भाग पर अधिकार कर लिया था, अब शने:शने: इन सीमाओं को . 
.. स्थायों जैना दिया गया ।- अपनी सीमा पर उसमे , 36 करोड़ वंगे मील वाले क्षेत्र में मास्को के . 

सात पृष्ठपोषक राज्य--पोलैण्ड,- चैकोसलोवाकिया, -हंगरी, अल्यानिया, बल्गारिया और रूमानिया 
स्थापित किये । पूर्वी जर्मनी: भी उसके संरक्षण में था। इनमें .सोवियत यूमियत . को न केवल _ 
: पश्चिमी सीमा की सुरक्षा प्राप्त हुई, अपितु इन देशों की आथिक साधन-सम्पत्ति. भी मिली ।... - 

“3, नये विश्व नेत॒त्व की आकांक्षा--द्वितीय विश्वे-युद्ध के बाद .रूसी मेंताओं के. मन में 
 साम्यवादी जगत के नेतृत्व की -आकांक्षा एवं समुर्खे विश्व में साम्यंवादी सिद्धान्तों के प्रसार के: 
लिए सोवियत संघ को किन्द्र! बनाना -रहा है । | है 

: 4, युद्ध'के बाद उत्पात शक्षित-शुन्यत्ता---द्वितीय .विश्व-युद्ध के बाद नं,.केवल यूरोप में: , 
-अपितु विश्व राजनीति में 'शक्ति-शून्यता' की स्थिति उत्पन्त हो गयी.। ये शक्ति-शून्य क्षेत्र रूसी 
सीमा के चारों ओर फैले हुए थे- जिनमें रूस का प्रवेश आसान था । इससे सोवियत संघ 
. को अन्तर्राष्ट्रीय' घंटनांचक्र को अपनी इच्छानुसार मोड़ने का अवसर मिला और वह महानतम 
. शक्ति की भूमिका अदा करने लगा + ' 
ड़ 5.“ सोवियत संघ-की आ्रान्तरिक स्थिति ' का सुदढ़ होना--सोवियत नेता. इस तथ्य से 
-: परिचित थे कि आन्तरिक सुटढ़ता से ही अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में अपेक्षित महानतम शक्ति की _ 

भूमिका का निर्वाह, किया जा सकता है। द्वितीय विश्व-युद्ध काल में. रूस. को अपार क्षति पहुँची 
किन्तु रूस में साम्यवादी व्यवस्था सुदृढ़ हो -गयी । . युद्ध में महान विजय के फलस्वरूप :आनन्‍्तरिक , 
" क्षेत्र में स्टालित और उसके शासन , का प्रभुत्व स्थापित हो गयां, जिसके कारंण रूस को तीव्र गति 

से प्रगति करने और संगठित रूप से शक्ति अजित करने में सहायता मिली । है 

. 0. धोवियत संघ का आणविक शक्ति से सम्पन्त होना--953 में सोवियत संघ ले . 
अपना प्रथम आणविक विस्फोट कर संसार को बंतां दिया कि बह सैतिक शक्ति को दृष्टि से . 
-पीछे नहीं है। रूस द्वारा किये गये अणु विस्फोट से उसकी अन्तर्राष्ट्रीय शक्ति में वृद्धि हुई । 

7. बारसा पंक्‍्ट का निर्माणं---वारसा पैकक्‍्ट अमरीकी नाटो का सोवियत: प्रत्युत्तर है। 

पश्चिमी सेतिक सन्ध्रि घाटों के जवाब में, सोवियत संघ ने अल्बानिया, ' चेकोस्लोघाकिया, «पूर्वी , 
जमंनी, पोलेण्ड,  हंगरी, रूमानिया से मिलकर मई 955 में वारसा पैक्ट का निर्माण किया । 

- वारसा सम्धरि के माध्यम से सोवियत संघ साम्यवादी देशों की घरी बन गया है । ; 

सोवियत संघ की महानतम शक्षित के रूप में नयी भुमिका 

(हज उए्फरएत्फहरश0णाह 0एप्रम्नहठ ए, 8.8. छ.).. . -+ - ४7 ' 

. : द्वितीय भहायुद्ध के पश्चात्‌ सोवियत संघ मे एक ओर - साम्यवादी क्रान्ति के प्रसार हेतु .. 
,- 5ग्र सीति .अपनायी तथा दूसरी ओर पश्चिमी प्रभावों से स्वयं एवं पूर्षी यूरोप के-साम्यवादी देशों . 
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को बचाने के लिए 'लीह भावरण (7ण० (आए) की तीति का आश्रय लिया । इस नीति का 
क्रटोरता से पालन किया गया । यहाँ तक कि विदेशी विचार भी इन देशों में अभ्रवेश्य थे । 

सोवियत संघ की नीति सर्देव से साम्यवादी प्रसार की रही है। उनका. प्रमुख तारा है 
“हम ऐसे युग में रह रहे हैं जिसमे सब सड़कें साम्यवाद की ओर ले जाने वाली हैं ।' द्वितीय महा- 
युद्ध के बाद उसमे सर्वप्रथम पूर्वी यूरोप के देशों में अपना प्रभाव जमाना आरम्भ किया जिनको 
जमंती की दासता से रूसी रोना ने मुक्त कराया था । फलस्वरूप घेकोस्लोवाकिया, हंंगरी, अत्वा- 
तिया, बल्गारिया तथा युगीस्लाविया पर साम्यवादी विनारधारा से युक्‍तत सरकारों की स्थापना 
की या इन विचारधारा का प्रभाव-क्षेत्र बनाया । यूगोस्लाविया कुछ दिनों तक सोवियत संघ के 
साथ रहने के पश्चात्‌ इसके प्रभाव से बहुत दुर हट गया । पोर्लण्ड और पूर्वी जर्मनी पहले ही 
सोनियत रंग से रंगे हुए थे । इन देशों को सोवियत संघ में आधिक, सैनिक तथा तकनी की सहायता 
प्रदान की जिसका उद्देश्य इन देशों की माधथिक व्यवरथा भें स्थायित्व लाना था ! श्ञाधिक सहयोग 
फो और भी घनिष्ठ बनाने क लिए आधिक व्यवस्था में पारस्परिक सहायता के लिए 'कौंसिल' 
(ए०्णाणं] ॥0 50०0०ए० )शणएद्वी! ॥४आं४३7०४) तथा 'यूरोपियन पुनन्तिर्माण कार्यत्र्मा 
(एिप्राठकृष्का रिल्ट०0टा५ शिठतायात6) बचाया। आधिक सहायता पूर्वी यूरोप के देशों के 
अतिरिक्त क्यूबा, उत्तरी वियतनाम तथा उत्तरी कोरिया को भी दी गयी जिसमें साध्यवादी 
प्रभाव है। सहायता कार्यक्रमों के अन्तर्गंत्त हंगरी, वल्गारिया, पेकोस्लोवाकिया, पूर्वी जर्मनी, 
पोर्लण्ड आदि देशों के साथ अनेऊ समझौते आधिक एवं तकनीकी क्षेत्र में क्विये गये जो साम्यवादी 
प्रभुत्व को स्थायी करने के लिए थे ! इसी प्रकार राजवीतिक दृष्टि से सोग्यित संघ उत्तरी वियत- 
नाम, उत्तरी कोरिया, क्यूबा की साम्यवादी पार्टी, मंगोलिया की साम्यवादी सरकारों का समर्थन 
करता है । 4955 में वारसा पवट बनाकर नाटो को ईट का जवाब पत्थर से दिया गया | संयुक्त 
राष्ट्र संघ के मंच पर सोवियत संघ ने अपने को निरन्तर अल्पमत में पाया । ऐसी स्थिति में 
अपनी इच्छा के प्रतिकूल होने वाले निर्णयों को रोकते के लिए ससके पास इसके अतिरिवत कोई 
उपाय न था कि वह सुरक्षा परिषद्‌ में खुलकर अपने निर्षेघाधिकार का प्रयोग करे जिससे संयुवत 
राष्ट्र संघ पश्चिमी शक्तियों के इशारों पर नाचता हुआ उनके पक्ष मे कोई प्रधावशाली कार्य न 
कर सके । सोवियत संघ ने सुरक्षा परिषद्‌ में अपने निषेधाधिकार के प्रयोग से पश्चिम के अनेक 
अन्यायपूर्ण प्रस्तावों को धराशायी किया है । ः 

उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि सोवियत संघ विश्व राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान 
रखता है । यही नहीं, अपितु विश्व-सन्तुलबल को बनाये रखने में इसकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण 
भूमिका है । * 
रूसी और अमरीक्षी महानतम शक्ततियों के अभ्युदय से भ्षन्तर्राष्ट्रोय 


: राजनीति पर प्रधाव 
(छाए 07 ए. 8. 5. 8. #70 ए. $& 8, ७8 8ए0ए088 70फपएर४8 5772 778 पाए 0०ाप 
एएणरा।ओ5 7ए0747708) द 


५ सरौवियत संघ तथा संयुक्त राज्य दोनों महानतम शक्तियाँ हैं तथा इनमें सर्देव प_ृथकता रही 
है । सोवियत संघ अमरीका को पूँजीवादी विस्तारक के रूप में मानता रहा है तथा संयुक्त हज 
का प्रयास सोवियत साम्पवादी प्रभाव को रोकने का रहा है । इसी कारण अनेक क्षीत्रों में जंसे 
कोरिया, वियतनाम, क्युणा, इजराइल आदि में इनके संघर्ष तीन्रतम रहे हैं तथा विश्व के अन्य 
भागों में गतिरोध बना हुआ है । शक्ति एवं विकास की समता के कारण विश्व हे राजनीतिक 
भेतृत्व करने की भावना इसका मूल कारण है। य्यपि वे दोनों ही प्रत्यक्ष रूप में पड़ना नहीं 
चाहते क्योंकि इसका अर्थ है--विश्व-युद्ध, जिसके विनाश की कल्पता नहीं की जा सकती । दोनों 
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देश आणदिक अस्थों से पूर्णतया सुसज्जित हैं। अतः विश्व के शक्ति सन्तुलत को बनाये रखने के 
लिए यह आवश्यक है कि ये आपसी सहयोग से कार्य करें। यदि यह सहयीग हो सका तो विश्व« 
शान्ति के मार्ग में एक नवीत युग का सूत्रपात होगा । 

रूसी-अमरीकी महाशक्ति के अभ्युदय से अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति पर निम्नलिखित प्रभाव 


.. 


3 () अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में दो शक्तिणाली गुटों का अभ्युदय हुआ-पश्चिमी भुट और 
साम्यवादी गुट । ४ 

(2) अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में शीत-युद्ध को शुरूआत हुई--शीत-युद्ध वास्तविक युद्ध नहीं 
है। यह युद्ध का वातावरण है। जैसे 

(3) अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में 'नाटो' (प70) तथा 'बारसा पेक्ट' जैसे सैनिक स्वरूप 
वाले संगठनों का अभ्युदय हुआ ) ४ ४ 

(4) शस्त्रीकरण की होड़ में वृद्धि हुईैं। आजविक हथियारों का निर्माण किया जाने 

लगा । 
के (5) संयूक्त राष्ट्र संघ में 'वीटो' का प्रयोग किया जाने लगा जिससे संघ को निर्णय क्षमता 
में गतिरोध उत्पन्न हो गया । 

(6) प्रभाव-क्षेत्र बढ़ाने के लिए आधथिक सहायता की कूटनीति का विकास हुआ । 

(7) वैचारिक संघर्ष की शुरूआत हुई। परम्परागत अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की घूरो 
'राष्ट्रीय हिंत' थे। इस नग्रे युग में रूस और अमरीका ले विश्व सम्बन्धों की धुरो वैच।रिक मतभेद 
बता दिये। 

(8) महाशक्तियों की प्रतिस्पर्द्धा के केन्द्र विश्वव्यापी हैं। यूरोप महाशक्तियों की प्रतिस्पर्द्ध 
का प्रमुख केन्द्र है जहाँ पश्चिमी और पूर्वी जमती उतके प्रमुख मोहरे रहे हैं। सुदूर पूर्व में घीव, 
उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया और जापान के सम्बन्धों के साथ महामतम शक्तियों की 
प्रतिस्पर्द्धा जुड़ी हुई है। दक्षिण-पूर्वी एशिया में वियतनाम ओर कम्पूचियां में रूस-अमरीको 
प्रतिदवन्द्िता देखी जा सकती है। साम्यवाद के प्रभाव को रोकने के लिए अमरीका ने वियतनाम 
युद्ध लड़ा । दक्षिण एशिया में रूस ने अफगानिस्तान में सैनिक हस्तक्षेप किया तो अमेरिका ने 
पाकिस्तान को वेशुमार शस्त्र दिये । पश्चिमी एशिया में रूस मे अरबों का साथ दिया तो अमरीका 
मे इजरायल की पीछ थपथपायी । आज अफ्रीका और हिन्द महासागर में महानतम शक्तियों की 
प्रतिस्पर्द्धा देखी जा प्तकती है । 7 

रॉजेन तथा जोन्स ने द्वितोय विश्व-युद्ध के पश्चात्‌ की अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति फी तीन 
विशेषताएँ बतायी हैं--() हृढ़ द्वि-धुवीयता (78॥-छा900४79); (2) भाणविक शस्त्रों का 
बराविष्कार (० ब6एश०॥ ० ४0० फ्थवि०); तथा (3) वैचारिक प्रतिस्पर्द्धा (७॥७॥००७- 
0.7(८१ 4060]0०802 प्रंएभा३) ( वे आगे लिखते हैं कि “विश्व में शक्ति के दो प्रमुख केन्द्र 
उभ्रकर सामने आये और लगभग 955 तक विश्व मे हढ़ द्वि-प्लुवीयता (78॥#-990शग5) 
का बोलबाला रहा। दोनों महाशक्तियोँ एक-दूसरे की जबरदस्त प्रतियोगी बन गयी और दोनों ही 
के नेतृत्व में दो विरोधी गुटों का निर्माण होता गया............ 955 के प्रारम्भ भें स्थिति यह 
थो कि जहाँ संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता केवल 59 सम्प्रभु राज्यों तक सीमित थी वहाँ 


अमरीका-ब्रिटेन तथा रूस ओर अन्य राष्ट्र दूसरी ओर लगभग 00 से भी अधिक राज्यों के साथ 
बंधे थे ।/* 
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महानतम शक्तियों का पतन 
(०एटायगर 0ए प्रप्तछ 8एएड्र 70 सप्टार5) 


द्वितीय विश्वयुद्ध के ' पश्चात्‌ उभरी दो महाशक्तियाँ--रूस व अमरीका---जिन्‍्होंने पुरे - 
विश्व को अपने-अपने प्रभाव क्षेत्र में बांट रखा था, आज वृद्ध घ अशकत नजर आने लगी हैँ । 
उनके साम्राज्यों की सीमाएँ केवल 40-45 वर्षों में ही धड़ाधड़ लाँधी जाने लगी है। वियतनाम, 
क्यूबा और निकारागुआ जैसे चीटों नें अमरीका रूपी हाथी को घायल कर दिया और उस के 
अजरबेजान व लीथोनिया ज॑से छोटे-छोटे राज्य उसे घातक डंक मार रहे हैं । दोनों जगह हर 
प्रकार के परिघतंत का चाप इतना वढ़ रहा है कि इनकी सरकारें स्वयं अपने भूत को तकार रही 
हैं और सुधारों की सीमाएँ भयानक ज्वार की भाँति आगे बढ़ती चली आ रही हैं । 

अब तक अमरीका अपनी पुँजी के बल पर, अपनी अपार सैनिक शक्ति के आधार पर 
तथा अपनी उदार रांजनीतिक घ सामाजिक व्यवस्था के कारण संसार का सिरमौर बना हुआ 
था। जहाँ तक अमरीका की वतंमान आधथिक स्थिति का भ्रश्न है यदि वह एक भहाशक्ति न रहा 
होता तो आज इण्टरनेशनल मोनीटरों फण्ड के पास उसकी सारी पूँजी गिरवीं हो गयी होती । 
इतने घाटे व ऋण को विश्व की वित्तीय संस्था किसी छोटे कज्ंदार देश में बर्दाश्त नहीं कर 
सकती थी । अमरीका का संघीय बजट घाटा ,50 खरबव डालर तक पहुँच गया है व पिछले कई 
वर्षों से उसमें सुधार के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं । वहाँ की सरकार अपनी उन नीतियों 
को वदलमे का बिलकुल साहस नहीं कर पा रही है जिनके कारण यह घाटा असाध्य बन गया है। 
ध्तिकों की असीमित सम्पत्ति पर कर लगाना उसे स्वीकार नहीं व सामरिक व्यय व रक्षा बजट 
को घह अपनी महानता का प्रतीक मासती चली आ रही है। ऐसी हालत में घाटा कैसे कम 
होगा ? | है | 
पूर्वी योरोप में पिछले दिनों जो ऐतिहासिक परिवर्तत हुए और हो रहे हैं, अमरीका की 
कुण्ठित अर्थव्यवस्था और हताश राजनीति उनका कोई लाभ नहीं उठा पा रही है। विश्व भर में 
प्रजातन्‍्त्र फैलामे का बीड़ा उठामे वाला राष्ट्र आज साम्यवादी शिकंजे से आहत व कमजोर देशों 
को, उनके फारागारों को तोड़कर बाहर भिकलते समय कोई सार्थक राहत या आधिक शरण देने 
में असमर्थ है। एक जप्ताना था कि द्वितीय महायुद्ध से ध्वस्त योरोपीय अर्थव्यवस्था के उद्धार के 
लिए भाशंल योजना बनायी गयी थी तथा अमरीका ने जमेती, जापान, इंग्लैण्ड, फ्रांस आदि देशों 
का अपनी प्रबंध आर्थिक शक्ति के बल पर पुन: जीण्णंद्धार किया था; किन्तु आज जब पोलैण्ड के 
नव सत्ताधारी दल सोलिडिरिटी के नेता लेक वालेसा ने अमरीका से अपनी आध्थिक स्थिति 
सुधारने के लिए 70 अरब डालर की सहायता माँगी तो अमरीका के राष्ट्रपति बुश मुश्किल से 
दस करोड़ डालर तक ही स्वीकार कर सके । इसी प्रकार हंगरी नें जब बहुदलीय प्रजातन्त्र तथा 
स्वृतन्त बाजार स्थापित करने के लिए मदद माँगी तो अमरीका कुल 2'5 करोड़ डालर पर राजी 
हुआ । ह॒द तो तब हो गयी जब शीत-युद्ध का प्रतीक बलिन की दीवार पूर्वी जर्मनी के आनन्‍्दोलन- 
कारियों के दबाव से गिर गयी और पश्चिम की संस्कृति की, जिसका अमरीका नेतृत्व करता है, 
सबसे बड़ी ऐतिहासिक विजय हुई । इसके बाद पेरिस में जो शिखर सम्मेलन हुआ उसमें योरोप 
के आ्िक पुनन्तिर्माण के उत्तरदायित्व को अमरीका मे संयुवत्त योरोपीय साझा बाजार के देशों 
की झोली में डाल दिया । 

अमरीका सदा स्वतन्त्र विनिमय व॑ खुले -बाजारों का समर्थक रहा है जिससे प्रतियोगिता 
बढ़े व पूँजी को विधिमय व लाभ के अनवरुद्ध मार्ग मिलें। परन्तु अब वहाँ भी जापान व जर्मती 
में तंयार माल पर आयात के प्रतिबन्ध लगाये जा रहे हैं, यहाँ तक कि भारत जैसे देश के रेडीमैड 
कपड़ों पर भी कोटा व सीमा के भवरोध खड़े किये जा- रहे हैं । 


संयुक्त राज्य अमरीका भौर धोवियत संघ का महानतस शवितयों के रूप में उदय | 4] _ 


बात यह है कि अमरीकी-विदेश व्यापार का घाटा भी. वहाँ के संघीय बजठ के घाटे की . 
तरह लगातार बढ़ता जा रहा है और व्यापारिक रुकावर्टे खड़ी करने के अलावा उसे इससे उबरने ह 
का कोई रास्तानजर नहीं आ रहा । विदेश व्यापार में तकनीक का बहुत महत्व है ।' उच्चतर 


तकतीक द्वारा बधायां हुआ सार्ल सभी ग्राहक पश्तन्द करते .हैं। अमरीका शस्त्र निर्माण में इतता ' 


अधिक उलझा. रहा कि पिछले दो-तीन दकछ्षकों में उपभोक्ता वस्तुओं की तकनीकों में तथा नये - 
औद्योगिक क्षेत्रों में वह अन्य उन्‍नत- राष्ट्रों से काफी पीछे रह गया ।'कार,. कम्प्युटर तथा अन्य - 
'ऊर्जाणओं-यत्र तकनीकों में वह जम॑नी तंथा जापान आदि से बहुत पीछे रहःगया। “अमरीका व 
रूस ते पिछले दशकों में अपनी सैन्य शक्ति के निर्माण पर इतना विनियोजन किया कि वे अब 
आधिके व तकनीकी -रूप से पिछड़े देशों की. गिनती में आ गये ।” संक्षेप में, आज अमरीका . 
_ श्लाथिक रूप से जज॑र व खोखला हो-गया है । 'उसकी सैन्य शवित भी छोटे-छोटे राष्ट्रों के विरुद्ध - 
-अक्षम-पिद्ध हुई है। सबसे पहले क्यूबा ने उसे छकाया, फिर वियतनाम में उसकी करारी हार , 
हुई | अब लीबिया, निकारागुआ व पम्मामा जैसे छोटे देश भी उसको तंग करने में समर्थ हो -गये 
हैं । आज अमरीका अस्सी के दशक में इंगलैण्ड के प्रभाव के पतन का स्मरण दिलाने वाली पचास 
की दशक,से मिलता-जुलता .लग रहा है। इतिहासकार अमरीका -की. भाथिक, राजनीतिक, 


“ विदेश नीति व सब अकार की शक्ति के पतत्त के पथ के भील के खम्भों को गम्भीरता से रेखांकित हु 
करने लग गये हैं । 


विश्व की दूसरी महानंतम शक्ति सोवियत रूस के प्रभाव का पतन भी आज सबके सामने. - 


, है। अन्तर , इतना ही है कि रूस के सर्वोच्च नेतृत्व ने कल्फेशन (अपराध स्वीकृति) का साहस ' 

' किया है। वहाँ स्वयं सरकार अपने प्रभाव व स्वरूप के पुनर्गठन का प्रयोस कर रही है। आबसे . 
30-40 वर्ष पूर्व उसके. प्रभावंग्रस्त ' राष्ट्रों का जो-रुख़ अक्षम्य अपराध ग्रिना जाकर रूसी सेना , 
हारा दण्डित किया गया था, आज उसे ही प्रोत्साहन. व स्वीक्षति दी जा रही है । -हंगरी के दमम - 

. को गलती मान लिया गया है, चेकोस्लोधाकिया में अंकुरित प्रजातन्त्र की पौध को अब-सींचा जा 
रहा है । पूर्वी जमंत्ी जैसे माक्संवाद के गढ़ की सबसे मजबूत प्राचीन बलिन की (दीवार ओज एक ' 
ऐतिहासिक स्मृति के रूप में रह गयी है ।-पोरल॑ण्ड से लेकर- बुल्गारिया तक साम्यवादी शासन . 
अपने भूत से शभिन्दा हैं और अप्रत्याशित गति से अपना नाथ व स्वरूप बंदल रहे हैं । साम्यवाद 
के आदर्श की प्रतिमा चूर-चूर. होकर विश्व की छाती परे बिखर गयी है । - स्वयं सोवियत रूस के 

दर असन्तोष व आन्दोलनों का ज्वालामुखी धघक रहा है। लोग और अधिक विकेद्धी करण, 
अधिक राजवीतिक व आधथिक स्वतन्त्रता घ अधिक सांसक्ृतिक व बौद्धिक खुलेपन .की माँग-कर रहे - 

'हैं। बाल्टिक देश सोवियत संघ.में अपने विलय को चुनौती-दे चुक्रे हैं--यूक्रेन. से लेकर 


॥ हक तक परिवर्तंत फी करवट को रोकना रूस के लिए अधिक समय तक सम्भव नहीं .. ' 
गा। | 


संक्षेप में, अस्सी का दशक एक लम्बे धुग के अन्त व. बिलकुल, नये युग के प्रारम्भ का 
ः संकेत दे रहा है। ५ 7 
हा $ प्रश्तः कं ै / 4४ ४३ ४ 
६ [- संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के:सह्ाशकितियों के रूप. में उत्थान. के कारण 
-:-.. समझाईइये धोौंर उनके राजनैतिक प्रभावों का वर्णन कीजिए । ' 
400०0पग 007 06, 88.0 6 ए, $. 8. & (86 $0एं७ एग्नांणा 85 50फएशथ' -00ए98९॥5 
". छाई ० ता एणांएं्य] थर्ड, ' 
. 2. महाशवितयों- (संयुक्त राज्य अमरीका और सोवियत संघ) _ के आपसी संघर्ष के विश्व 
- राजनीति पर प्रभाव की विवेचना कीजिए 
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द्वितीय महायुद्ध के बाद विश्व में दो महाशक्तियाँ रह गयीं और इन दो महाशक्तियों के 
आपसी सम्बन्धों को अभिव्यक्त करने वाला सबसे अधिक उपयुक्त शब्द है--शीत-युद् (०० 
एफ») । द्वितीय विश्व-युद्ध से पूर्व यद्यपि अमरीका और सोवियत संघ में बुनियादी मतभेद थे फ़िर 
युद्ध के दीरान उनमें मित्रतापूर्ण सम्बन्ध दिखायी पड़ते हैं । द्वितीय विश्व-युद्ध की समाप्ति के 
पश्वात्‌ रूस-अमरीकी सम्बन्धों में कटुता, तनाव, वैममस्य और मनोमालिन्य में अनवरत वृद्धि देखी 
गयी । दोनों महाशक्तियों में राजनीतिक प्रचार का तुमुल संग्राम छिड़ गया और दोनों एक-दूसरे 
का विरोध, आलोचना और सर्वत्र अपना प्रसार करने लग गये । रूस-अमरीकी कर्दितापूर्ण स््धों 
मे सम्पूर्ण विश्व को दो विरोधी गुटों में विभाजित कर दिया ।.अस्तर्राष्ट्रीय मंच पर दोनों ही एक 
दूसरे के विरुद्ध अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने का प्रयास करतें लगे । वे एक-दुसरे को कूटनीतिक, 
सामाजिक, सांस्कृतिक-राजनीतिक और सम्भव हो तो सैनिक मोर्चे पर भी पराजित करने मे 
संलग्न हो गये और समूचे विश्व में एक प्रकार का भय, अविश्वास भौर तनाव का वातावरण बन 
गया जिससे विश्व में एक बार पुनः संघष॑धृर्ण स्थिति उत्पन्न हो गयी । एक नये युग का आविर्भाद 
हुआ जिसे सशस्त्र शान्ति का युग (286 ० &एा८त 2८४००) कहा जा सकता है! द्वितीय 
विश्वयुद्धोत्तर अन्तर्रोष्ट्रीय रंगमंच प्रलयंकर आणविक आयुधों से सम्पन्‍्त इन दोनों भीमाकार दानवों 
(शक्तियों) के संघ्य का अछाडा बस गया ।* 


'गीत-दृद्ध द्वितीय महायुद्ध के उपरान्त की अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का एक महत्वपूर्ण बिका 
है जिसकी व्याख्या दो प्रकार से की जा सकती है--प्रथम तो यह कि शीतन-युद्ध एक वैषार्सि 
संघर्ष है जिसमें दो बिरोधी जीवन पद्धतियाँ--उदारवादी लोकतस्त्र तथा सर्वाधिकारबादी सामः 
वाद--सर्वोच्चता प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं । इस दृष्टि से यह दो वेचारिक प्रणालियों 
का सैद्धान्तिक संघप॑ है। दूसरी ओर यथाथंधादी सिद्धान्त के भनुसार (जिसके प्रमुख प्रवक्ता प्रो; 
हेन्स जे. मार्गेन्‍्थाउ हैं) शीत-युद्ध पुरानी शक्ति-सन्तुलग राजनीति का नवीनीकरण है; जिसमें 
बदले अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक पर्यावरण में छदित हुई दो महाशवितियाँ--अमरीका और सोवियत 
संघ---विश्व के अधिकांश राज्यों को अपने प्रभाव-क्षेत्र में लाने के लिए निरन्तर संघर्ष कर रही हैं। 


आज +--+्+तत__+त+++ ना + रे $ 8 
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गणना 3. ठल्बनण॑जारल, “टागव प्र का 2#छ्वाल कार्व 72 ट८०ाारए री शॉट: 4 किशांश! ५५ 
सजश्बग्रारी! व उठपायावों णी 2० उ72३००॥ा/०, 43 (8870० 969), 9. 23. 
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शीह-मुद्ध को राजनीति | 43 


शीत-पुद्ध : अर्थ एवं परिभाषा 
(20, श&४ : '९४४परार0 6० 08शगा078) 

'जीत-युद्ध” शब्द से सोवियत-अमरीकी शब्रुतापूर्ण तनावपूर्ण अन्तराप्ट्रीय सम्बन्धों की अभि- 
ब्यवित होती है जो कि द्वितीय महायुद्धोत्तर विश्व राजनीति की वास्तविकता है। इन शत्रतापूण 
सम्बन्धों को गर्म युद्ध (सि0 छथ7) में परिवर्तित किये बिता इस शीत-युद्ध में वैचारिक घृणा ' 
(060]0ह०9 ॥9780), राजनीतिक अविश्वास (?णांप॑ए्त 305४), कूठनोंतिक जोड़-तोड़ 
(0ए0राक्षी० ग्राध्ाव्प्शाढ्र), सैनिक प्तिस्पर्दा: (ी॥00 ००॥एभां०), जासूसी 
(85एञॉण॥8०), मनोवैञ्ञानिक युद्ध (?99/०१००ह्टांएथे ज़्लाशि०) भर कदुृतापूर्ण सम्बन्ध 
देखें गये ।' 


शीत-युद्ध 'युद्/ न होते हुए भी गरुद्ध की सी परिस्थितियों को वनाये रखने की कला है 
जिसमें प्रत्येक विषय पर विश्व-शान्ति के दृष्टिकोण से चहीं बल्कि अपने संकीर्ण स्वार्थों को ध्यान 
में रखकर विधार और कार्य किया जाता है। शीत-युद्ध--रूस-अमरीकी लापसी सम्बन्धी की यह 
स्थिति है जिसमें दोनों पक्ष शान्तिपूर्ण राजनयिक सम्बन्ध रखते हुए भी परस्पर शुभाव रखते हैं 
तथा शस्त्र-युद्ध के अतिरिक्त क्षत्य सभी उपायों से एक-दूसरे की स्थिति और शक्ति को निरन्तर 
दुबंल करने का प्रयत्न करते हैं। यह एक ऐसा युद्ध है जिसभा रणक्षेत्र मानव का मस्तिष्क है; 
यह मनुष्य के भनों में लड़ा जाने वाला युद्ध है। इसे स्तायु युद्ध (जया णी ग्रषए०४) भी कहा जा 
राकता है। इसमें रणक्षेत्र का सक्रिय युद्ध तो नहीं होता, परन्तु विपक्षी राज्यों के सभी राजनीतिक, 
आधिक, सामाजिक सम्बन्धों में शत्रुता भरे तनाव की स्थिति रहती है। शीत-पुद्ध वस्तुतः युद्ध के 
नर-संहारक दुष्परिणामों से वचते हुए युद्ध द्वारा प्राप्त होने वोले समस्त उद्देश्यों को प्राप्त करने 
का एक नृतन शस्त्र है। शीत-युद्ध एक प्रकार का वाक्‌-युद्ध है जिसे कागज के गोलों, पत्र-पत्रिकाओं, 
रेडियो तया प्रचार साधनों पे लड़ा जाता है। इसमें प्रचार द्वारा विरोधी गुट के देशों की जनता 
के विचारों को प्रभावित करके उनके मनोबल को क्षीण करते का प्रयत्त किया जाता है तथा अपनी 
श्रेष्ठता, शक्ति और न्यायप्रियता का ताकिक दावा किया जाता है । वस्तुतः शीत-युद्ध एक अवारा- 
त्मक युद्ध है जिसमें एक महाशक्ति दुसरे के खिलाफ घुणित प्रचार का सहारा लेती है। यह एक 
प्रकार का कूटनीतिक युद्ध भी है जिसमें शत्रु को अकेला फरने और मित्रों की खोज करने की 
अतुराई का भी प्रयोग किया जाता है ।* 


डॉ. एम. एस. राजन के शब्दों में, शीत-युद्ध शक्ति-शंधं की राजनीति का मिला-जुला 


७.4 


परिणाम है, दो विरोधी विचारधाओं के संधर्प का परिणाम है, दो प्रकार की परस्पर विरोधी 
पद्वतियों का परिणाम है, विरोधी चिन्तन पद्धतियों और संघर्षपूर्ण राष्ट्रीय हितों की अभिव्यक्ति 
लक अनुपात समय ओर परिस्थितियों के अनुसार एक-दूसरे के पूरक के रूप में बदलता 
रहा है । द 


3 “पूतादाला॥5 (06 कक्ष" 5 0५९१ (0 ॥टटिः एथ्यश्क्षर [0 060 /056 वठखमाए श्ाव (678४0 शीश 
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जवाहरलाल नेहरू के अनुसार, “शीत-युद्ध पुरातन शक्ति-सन्तुलन की अवधारणा का वया 

रूप है यह दो विचारधाराओं का संघपं व होकर दो भीमाकार शक्तियों का आपसी संघ है /! 
कै. पी. एस. सेवन के अनुसार, “शीतन्युद्ध, जेसा कि विश्व ने अनुभव किया है, दो 

विचारधाराओं, दो पद्धतियों, दो गुटों, दो राज्यों भौर जब वह अपनी पराकाष्ठा पर था तो दो 
व्यक्षियों के मध्य उम्र संघर्ष था, दो विचारधाराएँ थीं-पूंजीवाद और साम्यवाद । दो पद्धतियां 
धीं--संत्दीय लोकतन्त्र और जनवादी जनतन्त्र--वुजुआा जनतन्त्र और सर्वहारा वर्ग की ताभा- 
शाही । दो गुट थे--पाटो भौर घारसा पैक्‍्ट । दो राज्य थे---संयुकत राज्य ममरीका और सोवियत 
संघ । दो पष्यवित थे--जोसेफ स्टालिन और जॉन फास्टर डलेस ।/१ , 

डी. एफ. पलिमिप ने अपनी पुस्तक (272 व खा दब 75 0#805, 97-950' 
में लिखा है--शीत-युद्ध एक ऐसा युद्ध है, जो युद्ध क्षेत्र में महीं; बल्कि मनुष्य के सस्तिष्क में लड़ा 
जाता है तथा इसके द्वारा उनके विचारों पर नियन्त्रण. स्थापित किया जाता है । 

जॉन फॉस्टर डलेस के शब्दों में, “शीत-युद्ध न॑तिक दृष्टि से धर्मे-युद्ध था--र्भच्छाइयों के 
लिए बुराइयों के विरुद्ध, सत्य के लिए गलतियों के विर्द्ध, ओर धर्मे-प्राण लोगों के लिए नास्तिकों 
के वि्द्ध'। संघर्ष था ।/*९ 

भ्रीव्ञ के शब्दों में, परमाणु युग मे शीत-युद्ध एक ऐसी तनावपूर्ण स्थिति है जो शस्त्र-युद्ध 
से कुछ परे हटकर है । दुसरे शब्दों में, यह एक साधन है णो एक पारस्परिक विरोधी ध्येय की 
प्राप्ति के लिए एक ऐसे, युग में कारगर सिद्ध होता है जिसमें सम्पूर्ण शस्त्र-युद्ध न सिर्फ अत्यधिक 
खर्चीला होगा किन्तु सभी सम्बन्धित राष्ट्रों को नष्ट करमे की शक्ति भी रखता होगा । 

, लुई हॉले (7.075 प9॥6) ने अपनी पुस्तक (7॥४ ८०ंब कक्क' 6 सांछड०ण३ (967) में 
लिखा है--पशीत युद्ध परमाणु युग में एक ऐसी तनावपूर्ण स्थिति है जो शस्त्र-युद्ध से शुकदम भिल्‍ल्ल 
किन्तु उतसे अधिक भयानक युद्ध है। यह एक ऐसा युद्ध है जिसने अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं का 
समाधान करने के स्थान पर उन्हें उलझा दिया । विश्व के सभी देश और सभी समस्याएँ चाहे वह 
वियतनाम हो, चाहे कश्मीर या फोरिया हो अथवा-इजराइल संघर्ष हो--सभी शीत-युद्ध में 
भोहरों की तरह प्रयुक्त किये जाते रहे हैं।” 

] वस्तुतः शीत-युद्ध वास्तविक युद्ध नहीं है अपितु युद्ध का वातावरण है| शीत-युद्ध फा क्षेत्र 
विश्वव्यापी है और विश्व के सभी क्षेत्र--यूरोप, अफ्रीका, एशिया, लेटिन अमरीकी--किंसो 8 
किसी रूप में इससे प्रभावित रहे हैं।. संयुक्त राष्ट्र संघ दोनों देशों के शीत-युद्ध का अखाड़ा बचे 
गया । नेहरू के शब्दों में शीत-युद्ध का वातावरण “निल्लम्बित मृत्युदण्ड के वातावरण ($076 
प्रगत छा 57शारेहत ०कथी+ इ्शाक्षा०४) के समान तनावपूर्ण होता है । यह गरम थुद्ध से भी 
अधिक भयातक्ष युद्ध है क्योंकि यह चिन्तन, भावमाओं एवं मनोचेगों पर प्रतिकूल प्रभाव डालता 
है जो अन्ततोगत्वा अशिष्ट एवं असम्भव श्लाचरण को जन्म देता है ।* 
३3 ब्गप्तठ '€तावे स्व 8 798 92875 पिवकाए 72ए९20॥9 ५(8(९0, *७88 प्राश्चट५9 8 70७ एध्षर्शिभषीणा 
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शीत-युद्ध की राजनीति | !45 


संक्षेप में, शीत-युद्ध के प्रमुख लक्षण इस प्रकार हैं 

() शीत-युद्ध दो सिद्धान्तों का ही नहीं, अपितु दो भीमाकार शक्तियों--रूस और 
अमरीका का संघषे है । 

(2) शीत्त-युद्ध में प्रचार का महत्व है, यह वाकू-युद्ध है । 

(3) शीत-युद्ध में दोनों महाशक्तियाँ व्यापक प्रचार, सँम्रिक हस्तक्षेप, सैनिक सम्धियों 
तथा प्रादेशिक संगठनों की स्थापना करके क्षपनी स्थिति को सुदृढ़ करने में लगी रहती हैं ! 

(4) दोनों शिवरों के मध्य तवावपूर्ण सम्बन्धों की स्थिति को शीत-युद्ध कहा जाता है । 

(5) यह गरम युद्ध (सत० फ़7) से भी अधिक भयानक है । 

(6) इसे “मस्तिष्क में युद्ध के विचारों को प्रश्नय देने वाला युद्ध कहा-गया । 


शीत-यद्ध : सेद्धान्तिक सान्यताएँ 
(20.0 ४४७08 : 7'प्त४0१४शापए05॥, &507५शए770२$) 


शीत-युद्ध की सैद्धांन्तिक विचारधाराएँ क्‍या हैं? शीत-युद्ध के लिए अन्ततोगत्वा उत्तरदायी 
फोन है ? जहाँ प्रो. हेनस जे. मार्गेन्याऊ शीत-य्रुद्ध के बीज “अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति'””'““शक्ति 
संघर्ष की राजमीति है''“शक्ति-संघ अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का आधारभूत लक्षण है' में देखते 
हैं; वहाँ लुई हाले 'भीत-युद्ध की उपज द्वितीय विश्व-युद्धजन्य घातावरण' में देखते हैं जिसमें दोनों 
महाशक्तियाँ उलश्नन्सी गयीं । 
आम तौर से शीत-युद्ध की उत्पत्ति के सम्बन्ध में दो विधारधाराएँ (/४० 8०0०5 ०६ ए०प- 
श॥) प्रचलित हैं जिन्हें पारम्परिक (070700605) और परिवतेनवादी [(ए०एंभंणांध) विचार- 
घाराएँ कहकर पुकारा जाता है । पारम्परिक विचारधारा के समर्थक शीत-युद्ध की शुरूआत के 
लिए सोधियत सेंघ को जिम्मेदार मानते हैं और परिवतंनवादी विचारक पश्चिमी मीतियों-- खास 
तौर से अमरीकी नीतियों की आलोचना करते हैं। पारम्परिक दृष्टिकोण के समर्थकों में रॉबर्ट 
स्‍्ट्रास ह्यूप (९०१९६ 8055 सप्ए९, 2/०#/बट०व ८(०का।८६, 4959), हरबदे फीज (स्िथए०श( 
छलंड, #शशएट्कक फ्रिद्ा दावे 7९६०० ; 4798 20044॥ ८०॥/४०४८०, 960), तामेन ए. ग्रेबनर 
[०फाशा 4. एा३०णा्, ८०४ फ्द्धा 09777447, [945-60 (962)], जॉन स्पेतीयर 
(7गा 9छच्ांब', 4॥#शरंट्का #0288 200 3८९४ फ्राव फ़ा 27, 967) तथा ईकक्‍्सटर 
पकिन्‍्स (7७हव एिशापाड, 727४ 09फरमरावदः थी ६ मै४४ 48०, 9 66) प्रमुख हैं। इच 
विचारकों का मानना है कि द्वितीय महायुद्ध के बाद पश्चिमी देशों फो सोवियत चुनौती का मुका- 
बला करने के लिए बाध्य होकर कठोर रुख अपनाना पड़ा था । 
इसके विपरीत, परिवर्तंतवादी विचारकों का भत है कि सोवियत संघ का आक्रमणकारी 
और शंकालु होने का मुख्य कारण था पश्चिमी देशों की प्रतिक्रियाधादी--भड़कानें वाली कार्य 
[हियाँ। अमेरिका ने सोवियत संघ को एक सैनिक खतरा भाना और सैनिक संगठनों का निर्माण 
करके साम्यवाद परिरोधन की नीति अपनायी । इसी दृष्टिकोण के समथेकों में डी. एफ. प्लेमिंग 
[0. #, #]०राड़, 2/#6 ८04 फ्रक्व' दावे 2// 07878, 97-950 (96)], डेविड 
# होरोविज (98एं0 झ्०्यराट, 498 7#०८ फ़मांवं 20050, 965) तथा गार एलपेरोबीज 
(047 8]ए9शण्सॉड, 402 0फछ0कव) ; सा०्भकाब दावे 2०8, ]965) प्रमुख हैं ।* 
सचाई यह है कि द्वितीय विश्व-युद्ध के पश्चात्‌ पश्चिमी देशों--विशेषकर अमरीका और 
ब्रिटेन की कतिपय आधारभूत मान्यताओं से शीत-युद्ध का श्रीगणेश हुआ । द्वितीय विश्व-युद्ध के . 


न मद 5 कप, 
व 7 आफ परद्माए, 4५४ 7०220 22009 (इश6९०८०९ 39९६०४९३ ॥00 5690०7527 4946 (० #छ5पए0] 


9. णिएं४४०3, (लव क्ाबे 0/ब6 : 4 4#/7वंबरटा।क 70 री/॥शक्‍दागादों >?८ॉ४॥०॥5, 4977, छः 45-52, 
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बाद अमरीका की यह धारणा थी कि सोवियत संघ एक वास्तविक सैनिक खतरा है, सोवियत 
साम्यवादी व्यवस्था पश्चिमी व्यवस्था के लिए एक चुनोती है.तथा अपने अस्तित्व के लिए 
साम्यवाद का अवरोध किया जाना चाहिए | चचिल ने पश्चिम के लिए कम्गमुनिज्म के विरोध की 
नयी नीति का निर्देश 946 में अपने प्रसिद्ध फुल्टन भाषण सें किया--उसने कहा--- हमें ताना- 
शाही के एक स्वरूप के स्थान पर, उसके दुसरे स्वरूप की स्थापना को रोकना चाहिए । स्वतन्व॒ता 
फी दीप-शिखा शप्रज्वलित रखने एवं ईसाई सभ्यता की सुरक्षा के लिए आंग्ल-अभमरीकी गठबन्धन 
स्थापित किया जाना चाहिए। साम्यवाद के प्रसार की सीमित रखने के लिए हर सम्भव नैतिक- 
अनेतिक उपायी का अवलम्बन किया जामा चाहिए । 


शीोत-युद्ध : सेद्धान्तिक पक्ष 
(207,0 २७7२ : प्राउएएशप्ा77257, एा२४)१/०४फए४0ए६ ) 


द्वितीय विश्व-युद्ध के उपरान्त अनेक ऐसे कारण मौजूद थे कि तीसरा सशस्त्र युद्ध प्रारम्भ 
होने के सभी अवसर उपस्थित थे किन्तु तीसरा सशस्त्र युद्ध प्रारम्भ करने की स्थिति में न तो 
अमरीका था, न रूस और न ब्रिटेन-फ्रांस । कोई भी राष्ट्र युद्ध का खतरा मोल नहीं लेना चाहता 
था क्योंकि युद्ध अत्यधिक खर्चीला, महंगा और विध्व॑ंसात्मक होता है। अतः वास्तविक युद्ध की 
तुलना में शीत-युद्ध की प्रविधि अपनाना अधिक उपयुक्त समझा गया। शीत-युद्ध वास्तविक युद्ध 
की अपेक्षा कम व्ययसाध्य होता है ओर इसमें मरसंहार भी नहीं होता । डी. फ्लेमिंग के अनुसार 
शीत-यूद्ध संघर्ष फरने की एक नयी प्रविधि है, थो द्वितीय महायुद्ध के उपरान्त विकसित 
हुई है |” ४ 

शीत-युद्ध वह युद्ध है जो गोला-बारूद और सैनिकों से तहीं घरन्‌ मनोवेज्ञानिक शस्त्रों से 
लड़ा जाता है। शीत-युद्ध एक मनोवैज्ञानिक युद्ध है जिसमें शत्रु को मनोवैश्वातिक रूप से निर्बल 
बनाकर अपने न्यस्त र्ण्यर्थों को पुरा किया जाता है। शीत-युद्ध में मुख्य अस्त्र प्रचार (?7009- 
8५069) होता है । प्रचार द्वारा शत्रु राप्ट्र के नागरिकों के मस्तिष्कों और भावनाओं को प्रभावित 
करना, उनके नैतिक मनोबल को क्षीण करना, शीतनयुद्ध का प्रधाच लक्ष्य है। इस प्रकार बिना 
पास्तविक युद्ध के बिना सेना का प्रयोग किये शीत-युद्ध शस्त्रन्युद्ध के उद्देश्यों की पूर्ति कर 
देता है। 

वास्तविक युद्ध (फथ7) का मुख्य लक्ष्य शत्रु-पक्ष को कमजोर करना भर अपनी शक्ति में 
अभिवृद्धि करना होता है । शीत-युद्ध में इन उद्देश्यों की पुरति प्रचार, कूटनीतिक दबाव, बहिष्कार 
एवं जन-मानस के सनोबल को गिराकर पूरी की जाती है। शीत-यूद्ध हिंसाध्मक युद्ध से उद्देश्यों 
की दृष्टि से भिन्‍न नहीं है, केवल प्रक्रिया का अन्तर है। शीत-युद्ध के उद्देश्य 'युद्धा: (शैधा) 
के समान ही होते हैं--जैसे, अपने राष्ट्र की विचारधारा की श्रेष्ठता स्थापित करना तथा विपक्षी 
राष्ट्र की विचारधारा की भत्सना करके नागरिकों की निष्ठा को क्षीण करना, अपने प्रभाव-क्षेत्र 
का विस्तार करता और शत्रु-राष्ट्र के प्रभाष-क्षेत्र को सीमित करना; अपने ग्रुट के राष्ट्रों की 
सहायता करना तथा शत्रु-गुट को विभाजित फरवा; अपने राष्ट्र की जनता के मनोबल को ऊँचा 
, रखना तथा शत्रु-पक्ष की जनता के मनोबल को गिराना, आदि । 


५ शीत-यद्ध की प्रकृति 
(20+% ४०४४२ : एप्तछ १०7 छः छ) 


गीत-युद्ध की प्रकृति कूटनीतिक थुद्ध-सी है जो अत्यन्त उग्र होने पर सशस्त्र युद्ध को जन्म 
दे सकती है। शीत-युद्ध में रत दोमों ही पक्ष आपस में शान्तिकालीच कूटनीतिक सम्बन्ध बनाये 
रखते हुए भी शत्रु-भाव रखते हैं और सशस्त्र युद्ध के अलावा अन्य सभी उपायों से एक-दूसरे को 
कमजोर बनाने का प्रयत्न करते हैं। शीत-युद्ध में दोनों ही पक्ष अपने प्रभावनक्षेत्र के विस्तार के 


ई 
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लिए अपनी सैद्धान्तिक विचारधाराओं पर बल देते हैं। दूसरे देशों को प्रभाव-क्षेत्र में लेने के 
लिए आधिक सहायता देना, प्रचार-अस्त्र को काम में लेना, जासूसी, सैनिक हस्तक्षेप, शस्त्र- 
सप्लाई, शस्जीकरण, सैनिक ग्रुटबन्दी और प्रादेशिक संगठनों का निर्माण आदि शीत-युद्ध के 
अंग हैं । 

शीत-युद्ध के कारण 
(008४8 6 पप्तछ 00.0 म्र&7) 


द्वितीय महायुद्ध ने दो. महाशक्तियों--संयुक्त राज्य अमरीका और सोवियत संघ--को 
जन्म दिया। महायुद्ध की समापित के बाद दोनों महाशक्तियाँ युद्ध से प्राप्त लाभ की स्थिति 
को बनाये रखना चांहती थीं भौर अपने प्रभाव के विस्तार के लिए उत्सुक थीं। उनकी 
आकांक्षाओं की पूर्ति के मार्ग में एक्र शक्ति दूसरे के लिए वाधक थी। दोनों ही पक्षों को 
एक-दूसरे से कुछ शिकायतें थीं। वे शिकायतें ही मुल रूप में शीत-युद्ध की उत्पत्ति का 
कारण बनीं । 

शीत युद्ध के प्रमुख कारण निम्नांकित हैं : 

. ऐतिहासिक कारण--कतिपय पर्यवेक्षक शीत-युद्ध का कारण 97 को बोल्शेविक् 
क्रान्ति में दूँढ़ते हैं। सन्‌ 97 की वोल्शेविक ऋान्ति के रामय से ही पश्चिमी राष्ट्र सोवियत 
संघ को समाप्त करने की प्रयत्त कर रहे थे, क्योंकि साम्यवाद एक विश्वव्यापी भान्दोलन है 
जिसका अन्तिम उद्देश्य पूंजीवाद को समाप्त करके पूरे विश्व में साम्यवाद का प्रसार करना है। 
ब्रिटेन ने रूस को 924 और अमरीका ने उसे 933 भें ही मान्यता दी थी। पश्चिमी देश 
साम्यवादी रूस को नाजी जमेनी की अपेक्षा अधिक आशंका की दृष्टि से देखते रहे । पश्चिमी 
देश हिटलर को रूस पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित करते रहे । 

2. द्वितीय सोचें का प्रश्त--ह्वितीय विश्व-युद्ध के दौरान जब हिटलर ने रूस को भारी 
जन-धन की क्षति पहुँचायी तो रूसी नेता स्टालिन ने मित्र-राष्ट्रों से यूरोप में नाजी फौजों के 
विरुद्ध दूसरा मोर्चा खोल देने का अनुरोध किया ताकि नाजी सेभा का रूसी सीमा में पड़ा 
दवाव कम हो सके । परन्तु रूजवेल्ट और चचिल महीनों तक इस अनुरोध को टालते रहे। 
सोवियत इतिहासकारों के मत में यह देरी अमरीका और ब्रिटेन की योजनाबद्ध नीति का 
परिणाम थी जिससे नाजी जर्मत्री, सास्यवादी रूस को पूर्णतया ध्वस्त कर दे । इससे स्टालिन 
को यह समझने में देर नहीं लगी कि पश्चिमी देशों की आन्तरिक भावना रुस को विनष्ट हुआ 
देखने की है। मे 
.. 3. युद्धीत्तर उद्देश्यों में अन्तर--अमरीका और सोवियत संघ के युद्धोत्तर उद्देश्यों 
में भी स्पष्ट भिन्नता थी। भविष्य में जमेंनी के विरुद्ध सुरक्षित रहने के लिए सोवियत सघ, 
यूरोप के देशों को सोवियत प्रभाव-क्षेत्र भें लाना चाहता था, तो पश्चिमी देशों के मत 
में जमंनी की पराजय से उसके अत्यन्त शक्तिशाली हो जाने का भय था | यह देश रूस के 
बढ़ते अभावक्षत्र को सीमित रखने के लिए कटिबद्ध थे। इसलिए आवश्यक था कि पर्वी मा 
वूरोप के देशों में लोकतान्त्रिक रा फी स्थापना हो जिसके लिए स्वतन्त्र निर्धाचन कराने 
2 लक के मत में इन क्षेत्रों में स्थापित साम्यवादी सरकारें ही वास्तविक जन- 

4, सोवियत संघ हारा याल्टा समझौते की अवहेलना--याल्टा सम्मेलन (945) में 
रजवेल्ट, स्टालिन और चचिल ने कुछ समझौते किये थे । पोलैण्ड में रूस द्वारा  ज 2 
शासन ओर पश्चिमी देशों हारा संरक्षित 'लन्दन शासन” के स्थान पर स्वतन्त्र और निष्पक्ष 
निवचित पर आधारित एक प्रतिनिध्यात्मक शासन स्थापित किया जायेगा। लेकिन जैसे ही युद्ध 
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का अन्त निकट दिखायी देने लगा स्टालिन ने अपने वचतों से मुकरना. प्रारम्भ कर दिया । उसने 


अमरीकी और ब्रिटिश प्रेक्षकों को पोलैण्ड में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी तथा पोलैण्ड की 
जनतन्ववादी पार्टियों को मिलने की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी। उसने पोलैण्ड में अपदी संरक्षित 
लुबमिन सरकार को लादने का प्रयत्न किया । हंगरी, बल्गारिया, रूमानिया और चैकोस्लोवाकिया 
में भी रूस द्वारा युद्ध-विराम समझौतों तथा याल्‍टा व पोट्सडाम सन्धियों का उल्लंघन कियी 
. गये । झूस ने इन सभी देशों में लोकतन्त्र की परुनेर्स्थापना में मिन्र-राष्ट्रों के साथ सहयोग करने 


, से इन्कार कर दिया और रूस-समर्थक सरकारें स्थापित कर दीं। सोवियत रूस की जापान के - . 


विरुद्ध युद्ध में सम्मिलित होने की अनिच्छा और उसके द्वारा मित्र-राष्ट्रों को साइवेरिया में अड़डों 


फी सुविधा प्रदाब फरने में हिंचकियाहुटठ मे भी पश्चिमी राष्ट्रों के रूस के प्रति सन्देह को बढ़ाया । 


मंचूरिया स्थित सोवियत फौजों में 7946 के प्रारम्भ में राष्ट्रवादी सेवाओं को.तो वहां प्रवेश 
तक नहीं करने दिया जबकि साम्यवादी सेनाओं की प्रवेश सम्बन्धी सुविधाएँ प्रदान कीं और 


उनको सम्पूर्ण युद्ध साम्त्नी सौंप दी; जो जापानी सेना भागते ससय छोड़ गयी थी । याल्टा. 
समझौतों के विरुद्ध की गयी सोवियत कार्यवाहियों से पश्चिमी राष्ट्रों के हृदय में सोषियत संघ 


के प्रति सनन्‍्देह उत्पन्व होने लगा ।....... : 


5. रूस हारा बाल्कन' समझौते का अतिफक्रमग--सोधियंत संघ में अक्टबर 7944 में 


चचिल के पूर्वी यूरोप के विभाजन के सुझाव को स्वीकार कर लिया था। इसके अन्तर्गत यह, 


निश्चित हुआ था कि सोवियत संघ का बल्गारिया तथा झरूमानिया में प्रश्माव स्वीकार किया 
जाय भर यही स्थिति यूनान में ब्रिटेन की स्वीकार की जाये। हंगरी तथा यूगोस्लावियां में 
दोनों फा बराबर प्रभाव माना जाय ।. किन्तु युद्ध की समाप्ति के बाद इच देशों में बाल्कन 
पमझ्नौते की उपेक्षा करते हुए सोवियत संघ ने साम्यवादी दलों को खुलकर सहायता दी 


और वहाँ सहारा की तावाशाही' स्थापित करा दी भंयी । इससे पश्चिमी देशों का नाराज हो ' 


जाता स्वाभाविक था । 


| 6, ईरान से सोवियत सेना का न हटाया जाना--हितीय विश्वयुद्ध के दौरान सीवियत 
सेना ने ब्रिटेन की सहमति से उत्तरी ईरान पर अधिकार जमा लिया था। यद्यपि युद्ध फी समाप्ति 
के बाद धांग्ल-अमरीकी सेना तो दक्षिणी ईरान से हटा ली ग्रयी, पर सोवियत संघ ने अपनी 
सेना हटाने से इन्कार कर दिया। संयुक्त राष्ट्र संघ के दबाव के फलस्वरूप ही सोवियत संघ 
मे वाद में वहाँ से अपनी सेनाएँ हटायीं। इससे भी पश्चिमी देश सोवियत 'संघ से नाराज 
हो गये । 
ह 7, युनान में सोवियत संघ का हस्तक्षेप--944 में एक समझौते के हारा यूनान ब्रिटेन 
' के अधिकार-क्षेत्र में स्वीकार कर लिया गया था । द्वितीय महायुद्ध में ब्रिठेत की स्थिति बहुत 
कमझोर हो गयी थी जिससे ब्लिटेम ने यूनाव के अपने सैनिक-अड्डे समाप्त करने की घोषणा कर 
दी। यूमान के शक्ति-शून्य प्रदेश को भरने के लिए पड़ौप्ती साम्यवादी देशों--अल्वानिया 
यूगोस्लाविया, बल्गारिया बादि द्वारा सोधियत संघ की प्रेरणा से युनावी कम्युनिस्ट छापामारों 
को परम्परागत राजतन्नरी शासन उखाड़ फेंकती के लिए सहायता दी जाने लगी । परिणामस्वरूप 
े दर मैन सिद्धान्त और भार्शल योजना के तत्वावधान में अमेरिका का हस्तक्षेप किया जाना अपरिहाय 
हो गया अन्यथा यरुवात्त का साम्यवादी खेमे में जाता निश्चित-सा ही हो गया था | 
8, ढर्कों पर रूसी दबाव--युद्ध के तुरन्त बाद रूस ने टर्की पर कुछ भृ-प्रदेश और 
वास्फोरस में नाधिक अड्डा बचाने का अधिकार देने के लिए दबाव डालना शुरू किया | परल्तु 
पश्चिमी राष्ट्र इसके विरुद्ध थे । जब टर्की पर रूस का हस्तक्षेप बढ़ने लगा तो अमरीका: ने उसे 


हि 
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चेतावनी दी कि टर्की पर किसी भी आक्रमण को सहन नही किया जायेगा भौर भामला सुरक्षा 


परियद्‌ में रप्ता जायेगा । 
9, अण बस का आविध्कार--शीत-युद्ध के सूत्रपात का एक अन्य कारण अणु बस का 


आविष्कार था | यह कहा जाता है कि जणु बम ने हिरोशिमा का ही विध्वंस नहीं कियः, अपितु 
यद्धकालीन मित्र-राष्ट्रों की मित्रता का भी अन्त कर दिया। संयुक्त राष्ट्र अमरीका में अणु बस 
पर अनुसन्धान कार्य जौर उसका परीक्षण बहुत पहले से चल रहा था । अमरीका ने इस अनुसन्धान 
की प्रगति से ब्रिटेम को तो पूरा परिचित रखा, लेकिन सोवियत संघ से इसका रहस्य जान- 
बूझकर गुप्त रखा गया,। सोवियत संघ को इससे जबरदस्त सदमा पहुँचा और उसने इसे एक घोर 
विश्वासघात भाना । उधर अमरीका और. ब्रिटेन को अणु बम के कौरण यह अभिमान हो ग्रया 


कि अब उन्हें सोवियत सहायता की फोई आवश्यकता नहीं है। अतएव इस कारण भी दोनों 
पक्षों में मनन्‍-मुटाव बढ़ा । * 
0. सोदियत संघ हारा अमरोका विरोधी प्रचार अभियान--ह्ितीय महायुद्ध समाप्त 


होने के कुछ समय पूर्व से हो प्रमुख सोवियत पन्नों में अमरीका की नीतियों के , विरुद्ध घोर 
भालोचनात्मक लेख प्रकाशित होने लगे । इस ्रन्नार अभियान से अमरीका के सरकारी और 
गेर-सरकारी क्षेत्रों में बड़ा विक्षोम फैला और अमरीका नें अपने यहाँ बढ़ती हुई साम्यवादी 
गतिविधियों पर अंकुश लगाना प्रारम्भ कर दिया ताकि अमरीका में साम्यवाद के प्रभाव को 
बढ़ने से" रोका जा सके । सोवियत संघ ने अमरीका में भी साम्यवादी गतिविधियों को प्रेरित 
किया । 945 के प्रारम्भ में 'स्ट्रेजिक सविस” के अधिकारियों को यह ज्ञात हुआ कि उनकी 
संस्था के गुप्त दस्तावेज साम्यवादी संरक्षण में चलने वाले पत्र “अमेरेशिया' के हाथों में पहुँच 
गये हैं। [946 में 'केनेडियन रॉयल कमीशन 'की रिपोर्ट में कहा गया कि कनाडा का साम्यवादी 
दल 'सोवियत संघ की एक भुजा' है। ऐसी स्थिति में अमरीकी प्रशासन साम्यवादियों के प्रति 
जागरूक हो गया और उन्होने साम्यवाद का होवा खड़ा कर दिया। रूस ने अमरीका की इस 
कार्यवाही को अपने घिरुद्ध समझा ओर उसने भी अमरीका की कटु आलोचना करने का अभियात 
प्रारम्भ फर दिया, परिणामस्थरूप शीत-दुद्ध में वृद्धि हुई । 

4, पश्चिम की सोवियत विरोधी नीति और प्रचार अधियान--पश्चिम की सोवियत 
विरोधी तीति भौर प्रचार अभियान ने जलती माहुति, में घी का काम किया। 8 अगस्त, 
945 को बर्नेज (अमरीकी राज्य सचिव) तथा बेविन (ब्रिटिश विदेश मन्त्री) ने अपनी विज्ञप्ति में 
सोवियत नीति के सन्दर्भ में फहा कि “हमें तानाशाहो के एक स्वरूप के स्थान पर उसके दुसरे 
स्वरूप के संस्थापव को रोका चाहिए।” 5 मार्च, 946 को अपने फ़ुल्टन भाषण में चचिल 
ने कहा कि “बाल्टिक में स्टेटिन से लेकर एड्रियाटिक में ट्रीस्टे तक, महाद्वीप (मुरोप) में एक 
लौह आवरण' छा गया है। ये सभी असिद्ध नगर और सोवियत क्षेत्र में बसने वाली जनता न 
केवल सोवियत प्रभाव में है वरनू सोवियत नियन्त्रण भे है ।” उसने आगे कहा कि “स्वतन्त्रता 
की दीप-शिखा प्रज्वलित रखने एवं ईसाई सभ्यता की सुरक्षा के लिए” एक आग्ल-अमरीकी 
गठबन्धन थी आवश्यकता है । चचिल के फुल्टन भाषण के दुरगामी परिणाम हुए। अप्रैल 946 
के उपरान्त दोनों पक्षों ने अपने मतभेदों को खुले आम प्रकट करना शुरू कर दिया जिसमें दोनो 
पक्षों का एक-दुसरे के प्रति शन्नुतापूर्ण दृष्टिकोण एक नग्न तथ्य बच गया। यह शायद चचिल 
के व्याख्यान ' का ही प्रभाव था जिसने “मुनरो सिद्धान्त' को एक निश्चित स्वरूप प्रदान किया वीर 
जिसने माल योजना” को जन्म दिया। चचिल के फुल्टन भाषण के सम्बन्ध में कहा गया 
है कि “ब्रिटेन के युद्धकालीन नेता के फुल्टण भाषण ने शीत-युद्ध का वास्तव में प्रारम्भ न भी 
किया हो, तो भी वह प्रथम बुलन्द उद्घोषणा थी । 


कई 
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का अन्त निकट दिखायी देने लगा स्टालिन ने अपने वचतों से मुकरना प्रारम्भ कर दिया। उसने ह 
अमरीकी और ब्रिटिश प्रेक्षकों को पोर्लण्ड में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी तथा पोलैण्ड की 

जनतन्त्रवादी पार्टियों को मिलने की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी। उसने पोलैण्ड में अपनी संरक्षित 

लुबनिन सरकार को लादने का प्रयत्व किया । हंगरी, बल्गारिया, रूमातिया और चैकोस्लोवाकिया 

में भी रूस हारा युद्ध-विराम समझौतों तथा याल्ठा व पोट्सडाम सन्धियों का उल्लंघन किया 

गया । रूस ने इन सभी देशों में लोकतन्त्र की पुनर्स्थापता में मित्र-राष्ट्रों वेः साथ सहयोग करने 

से इन्कार कर दिया और रूस-समर्थंक सरकारें स्थापित कर दीं। सोवियत रूख की जापान के 

विरुद्ध युद्ध में सम्मिल्नित होने की अनिच्छा और उसके द्वारा मित्र-राष्ट्रों को साइवेरिया में मड़डों 

की सुविधा प्रदाव करने में हिंचकिघाहट ने भी पश्चिमी राष्ट्रों के रूस के प्रति सन्देह को बढ़ाया । 

मंचूरिया स्थित सोवियत फौजों ने 946 के प्रारम्भ में राष्ट्रवादी सेनाओं को तो वहाँ प्रवेश 

तक नहीं करने दिया जबकि साम्यवादी सेनाओं को प्रवेश सरबन्धी सुविधाएँ प्रदान कीं और 

उनको सम्पूर्ण युद्ध सामग्री सौंप दी, जो जापानों सेना भागते समय छोड़ गयी थी । याल्टा, 
समझ्ौतों के विरुद्ध की गयी सोवियत कार्यवाहियों से पश्चिमी राष्ट्रों के हृदय में सोवियत संघ 

के प्रति सन्देहु उत्पन्ध होने लगा । न्‍ 


5. रूस हारा बाल्कन'शमझोते का अतिफ्रमथ--सोचियंत संघ ने अक्टूबर 7944 में 
चचिल के पूर्वी युरोप के विभाजन के सुझाव को स्वीकार कर लिया था। इसके अन्तर्गत यहु 
निश्चित हुआ था कि.सोवियत संघ का बल्गारिया तथा रूमानिया में प्रश्नाव स्वीकार किया 
जाय भौर यद्दी स्थिति यूनान में ब्रिठेत की स्वीकार की जाये। हंगरी तथा यूगोस्लाविया में 
दोनों का बराबर प्रभाव माना जाय ।» किन्तु युद्ध की समाप्ति के वाद इमर देशों में बाल्कन 
पमक्षौते की उपेक्षा करते हुए सोवियत संघ ने साम्यधादी दलों फो खुलकर सहायता दी 
और वहाँ सर्वहारा की ताबाशाही” स्थापित करा दी ययी । इससे पश्चिमी देशों का नाराज हो 
जावा स्वाभाविक था । - 


6, ईरान से सोवियत सेना का न हटाया जाना--ट्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान सोषियत 
सेना ने ब्रिटेन की सहमति से उत्तरी ईरान पर भधिकार जमा लिया था। यद्यपि युद्ध फी समाप्ति 
के बाद भांग्ल-अमरीकी सेना तो दक्षिणी ईरान से हुटा' ली गयी, पर सोवियत संघ ने अपनी 
सेना हठानें से इन्कार कर दिया। संयुक्त राष्ट्र संघ के दबाव के फलस्वरूप ही सोवियत संघ 
नें बाद में वहाँ से अपनी सेनाएँ हुठायीं। इससे भी पश्चिमी देश सोवियत संघ से नाराज 
ही गये । न्‍ 

7, यूनान में सोवियत संघ का हस्तक्षेप---944 में एक समझौते के हारा मूनान ब्रिटेस 
के अधिकार-क्षेत्र में स्वीकार कर लिया गया था| द्वितीय महायुद्ध में ब्रिटेन की स्थिति बहुत 
फमओर हो गयी थी जिससे प्लिटेव ने यूनाव के अपने सैनिक-अड्डे समाप्त करने की घोषणा कर 
दी। यूनान के शक्ति-शून्य प्रदेश को धरने के लिए पड़ीती साम्यवादी देशों--अल्व्रानिया, 
यूगोस्लाविया, बल्गारिया झादि द्वारा सोवियत संघ की प्रेरणा से मूनानी कम्युतिस्ट छापामारों 
को परम्परागत राजतन्त्री शासन उखाड़ फेंकने के लिए सहायता दी जाने लगी । परिणामस्वरूप 
टू भैस सिद्धान्त और मार्शल योजना के तत्वावधान में अमेरिका का हस्तक्षेप किया जाना अप रिहूर्य 
हो गया अन्यथा युवान्र का साम्यवादी खेमे में जामा निश्चित-सा ही हो गया था । 


8, ढर्की पर रूत्ती दबाव--युद्ध के तुरन्त बाद रूस ने टर्की पर कुछ भरू-प्रदेश भर 
वास्फोरस में नाधिक अड्डा बनाने का अधिकार देने के लिए दवाव डालना शुरू किया । परन्तु 
पश्चिमी राष्ट्र इसके विरुद्ध थे । जब टर्की पर रूस का हस्तक्षेप बढ़ने लगा तो अमटीका ने उसे 
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चेतावनी दी कि टर्की पर किसी भी आक्रमण को सहन नहीं किया जायेगा और मामला सुरक्षा 


परिषद्‌ में रखा जायेगा । 
9. अणु बस का आविध्कार--शीत-युद्ध के सूत्रणात का एक अन्य कारण अणु बस का 


आविष्कार था। यह कहा जाता है कि अणु बम ने हिरोशिमा का ही विध्व॑ंस नहीं किया, अपितु 
यद्धकालीन मित्र-राष्ट्रों की मित्रता का भी अन्त कर दिया । संयुक्त राष्ट्र अमरीका में अणु बम 
प्र अनुसन्धान कार्य भौर उसका परीक्षण बहुत पहले से चल रहा था । अमरीका ने इस अनुसन्धान 
की प्रगति से ब्रिटेम को तो पूरा परिचित रखा, लेकिन सोवियत संघ से इसका रहस्य जान- 
बुझकर गुप्त रखा गया । सोवियत संध को इससे जबरदस्त सदमा पहुँचा और उसने इसे एक घोर 
विश्वासधात माना । उधर अमरीका ओर ब्रिटेन को अणु बम के कारण यह अभिमान हो गया 
कि अब उन्हें सोवियत सहायता की कोई आवश्यकता नहीं है। अतएवं इस कारण भी दोचों 
पक्षों में मन-मुटाघ बढ़ा । | 

0, सोवियत संघ द्वारा अमरीका विरोधी प्रचार अभिषान--द्वितीय महायुद्ध समाप्त 
होने के कुछ समय पूर्व से ही प्रमुख सोवियत पत्रों मे अमरीका की नीतियो के , विरुद्ध घोर 
आलोचनात्मक लेख प्रकाशित होने लगे । इस प्रचार अभियान से अमरीका के सरकारी बोर 
गेर-सरकारी क्षेत्रों में बड़ा विक्षोभ फैला और अमरीका में अपने यहाँ बढ़ती हुई साम्यवादी 
गतिविधियों पर अंकुश लगाना प्रारम्भ कर दिया ताकि अभरीका मे साम्यवाद के प्रभाव को 
बढ़ने से रोका जा सके । सोवियत संघ ने अमरीका में भी साम्यवादी गतिधिधियों को प्रेरित 
किया । 945 के प्रारम्भ में 'स्ट्रेटजिक सविस! के अधिकारियों को यह ज्ञात हुआ कि उनकी 
संस्था के गुप्त दस्तावेज साम्थवादी संरक्षण में चलने वाले पत्र “अमेरेशिया' के हाथों में पहुँच 
गये हैं। 946 में 'केनेडियस रॉयल कमीशन की रिपोर्ट में कहा गया कि कनाडा का साम्यवादी 
दल सोवियत संघ की एक भुजा' है। ऐसी स्थिति में अमरीकी प्रशासन साम्यवादियों के प्रति 
जागरूक हो गया और उन्होने साम्यवाद फा होवा ख्टा कर दिया ! रूस ते अमरीका फी इस 
कार्यवाही को अपने विरुद्ध समझा और उसने भी अमरीका की कटू भालोचना करने का अभियान 
प्रारम्भ कर दिया, परिणामस्वरूप शीत-युद्ध में वृद्धि हुई । 

44, पश्चिम की सोवियत विरोधी नीति और प्रचार अभियान--पश्चिम की सोवियत 
विरोधी धीति और प्रचार अभियान ने जलती आहुति में घी का काम किया । 8 अग्रस्त, 
945 को बर्नेंज (अमरीकी राज्य सचिव) तथा बेविन (ब्रिटिश विदेश मन्त्री) ने अपनी विज्ञप्ति में 
सोवियत नीति के सन्दर्भ में फहा कि “हमें तानाशाहो के एक स्वरूप के स्थान पर उसके दुसरे 
स्वरूप के संस्थापत्र को रोकना चाहिए ।” 5 मारचं, 946 को अपने फुल्टन भाषण में चर्चिल 
ने कहा कि “बाल्टिक में स्टेटिव से लेकर एड्रियाटिक में ट्रीस्ट तक, महाद्वीप (मुरोप) में एक 
'लौह आावरण' छा गया है। ये सभी प्रसिद्ध नगर और सोवियत क्षेत्र में बसने वाली जनता न 
केवल सोवियत प्रश्नाव में है वरनू सोवियत नियन्त्रण भे है ।” उसने आगे कहा ,कि “स्वतन्त्रता 
की दीप-शिख्रा प्रज्वलित रखने एवं ईसाई सम्यता की सुरक्षा के लिए” एक आग्ल-अमरीकी 
गठबन्धन थी आवश्यकता है । चचिल के फुल्टन भाषण के दुरगामी परिणाम हुए। अग्रैल 946 
के उपरान्त दोनो पक्षों ने अपने मतभेदों को खुले झ्राम प्रकट करना शुरू कर दिया जिसमे दोनों 
पक्षों का एक-दुसरे के प्रति शत्रुतापूर्ण दृष्टिकोण एक नग्त तथ्य बच गया। यह शायद चचिल 
के व्याख्यान का ही प्रभाव था जिसने “'मुनरो सिद्धान्त' को एक निश्चित स्वरूप प्रदान किया भर 
जिसने मार्शत योजना! को जन्म दिया। चचिल के फुल्टन भाषण के सम्बन्ध में कहा गया 
है कि “ब्रिटेन के युद्धकालीन नेता के फुल्टन भाषण ने शीत-युद्ध का वास्तव मं प्रारम्भ न भी 
किया हो, तो भी वह प्रथम बुलन्द उद्घोषणा थी ।” 
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42, बलिम की ताक्ेबस्दी--सोवियत संघ द्वारा लन्‍्दन प्रोहोकोल (जून 948) का 
उल्लंघन करते हुए वलिन की नाकेबन्दी कर दो गयी । इससे पश्चिमी बलित तथा पश्चिमी 
जमेनी के बीच सभी रेल-सड़क भौर जलीय यातायात बन्द कर दिया गया । पर्ची देशों ते 

सुरक्षा परिषद्‌ सें रूसी नावेवन्दी के विरुद्ध शिकायत की और इस कार्यधाही को शान्ति के लिए 
घातक इताया | 

3, रुस द्वारा वीटो' का बार-बार प्रयोग--सोवियत झूस ने अपने 'वीटो' के अनियन्त्रित 
प्रयोगों हारा संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यों में बाधाएँ डालता प्रारम्भ कर दिया, क्योंकि रूस संयुक्त 
राष्ट्र संघ को विश्व-शान्ति और सुरक्षा स्थापित्त करने वाली एक व्विश्व-संस्था व मानकर 
अमरीका के विदेश विभाग का एक अंग समझता था। इसलिए 'वीटो” के बल पर उससे अमरीका 
ओर पश्चिमी देशों के लगभग. प्रत्येक प्रस्ताव को निरस्त करने की नीति अपना ली। रूस 
द्वारा वीटो के इस प्रकार दुरुपयोग करने से पश्चिमी राष्ट्रों की यह मान्यता बन गयी कि वह 
इस संग्रठन को समाप्त करने के लिए अयत्यशील है । इस कारण पश्चिमी राष्ट्र रूस की कट 
आलोचना करने लगे, जिसके परिणामस्वरूप उनमें परस्पर विरोध और तनाव का वातावरण ' 
बौर अधिक विकसित हो गया । 

4, सोवियत संघ की लंग्ड-लीज सहायता बन्द किया जाना--लैण्ड-लीज ऐक्ट के 
अन्तर्गत अमरीका द्वारा सोविथत संघ को जो आंशिक आर्थिक सहायता दी जा रही थी उससे वह 
असन्तुप्ट तो था ही क्योंकि यह सहायता अत्यन्त अल्प थी । किन्तु इस अल्प सहायता को भी 
राष्ट्रपति ट्रमैन ने द्वितीय' विश्व-युद्ध के बाद एकाएक बन्द कर दिया जिससे सोवियत रूस का 
नाराज होता स्वाभाविक था। 

5, सेद्धान्विक या वैचारिक सघर्ष --शीत-युद्ध एक प्रकार का बैचारिक या सैद्धान्तिक 
संघपं भी था । 'संद्धान्तिक दृष्टि से ममरीका ओर सोवियत संघ में बहुत अधिक अन्तर है। अम- 
रोका एक पूंजीवादी, उदार, लोकतन्‍्त्रात्मक देश है जबकि सोवियत संघ मावसंवादी और एकदलीय 
व्यवस्था वाला देश है। (विश्व के मजदुरो एक हो जाओ” का साम्यवादी घोषणा-्पत्र विश्व से 
बुजु भा पूंजीवादी व्यवस्था” को नष्ट करने का खुला ऐलान था। एम, जी. गुप्ता के शब्दों में 
“शीत-युद्ध अपनी प्रभुप्तत्ता की स्थापवा के लिए, अपनी दिचारधारा को थोपने के लिए किया 
जाता है ।” ' | 

6, शत संघर्ष--मार्गेन्धाऊ के अनुसार वन्तर्राष्ट्रीय राजनीति शक्ति-संघर्प की राज- 
सीति है।! विश्व में जो भी परम शक्तिशाली राष्ट्र होते हैं उन्तमें प्रघानता के लिए संघ होना 
अनियाय॑े होता है । द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद रूस तथा अमरीका ही दो शक्तिशाली राज्यों के रूप 
में उदय हुए, अतः इनमें विश्व-प्रभाव स्थापित करने के लिए आपसी संघर्ष होना अनिवायं है । 
अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का यह माना हुआ सिद्धान्त है कि शक्ति-राजनीति को सैद्धान्तिक आद्शों 
का जामा पहनाया जाता है। मत: कई विचारक तो शीत-युद्ध को पुरानी शक्ति-सन्तुलन की राज- 
नीति का नया संस्करण मानते हैं, जिसमें दोनों परम शक्तिपाँ अपना प्रभुत्व बढ़ाने में जी-जान से 
लगी हुई हैं | धीरे-धीरे इसे सैद्धान्तिक आधार दे दिया गया । हि हे 

7, हित-संघर्ष--शीतन्युद्ध बस्तुत: राष्ट्रीय हितों का संघर्ष है। द्वितीय महायुद्ध के उपरान्त 
अनेक मुद्दों पर रूस और अमरीका के स्वार्थ आपस में टकराते थे । ये विवादास्पद मुद्दें घे--जर्मनी 
का प्रश्न, बलिन का प्रश्न, पूर्वी बूरोप में साम्यवादी शासन की स्थापना करना, आदि-। 
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चाल्स पी. श्लीचर के अनुसार. शीत-युद्ध के कारण हैं--(7) पूंजीवादी विश्व की साम्यवाद 

के प्रति शत्रता; (7): पिछलेग्यू .राज्यों-ढ्वारा सोवियत-रूस पर एक कान्तिकारी 'वेदेशिक नीति 

: “अपनाने के लिए दबाव डालना, (77) सोविग्नत नेताओं के सम्मान औरं' विशेषाधिकारों को शीत 

युद्ध के द्वारा ही बनाये रखना सम्भव था; (४) रूस की जनता को जिस कठोर-अनुशासन- में रहना 

पड़ रहा था, उसे शीत-युद्ध की राजनीति के आधार पर ही वैध ठहराया जा सकता था।। 

. _& फ्रेंडरिक शर्मा के अनुसार 9435 ६. के उपरान्त महान शक्तियों का विश्व पर आधिपत्य 

* के लिए युद्ध” (शीत-युद्ध), "अनेक भागीदारों. तथा .निरीक्षकों की. दृष्टि में फ्रेमलिन की विश्व को 

जीतने .की चेष्टा तंथा अमरीका द्वारा इस महत्वाकांक्षा को रोकने तथा प्रतिबन्धित करने, सोवियत 

:- बस्तार की बाढ़ को 'पीछे हटाने” 'तथां यदि सम्भव हो सके तो, लाल पड़यन्त्र के मास्कोौवाइट गढ़ 
को तोड़ने तथा ,उनके दासों को स्वेतन्त्र करने की प्रतिकूल चेष्ठा.के रूपों में दिखायी देता था । 

ग्रोव्ज के अनुसार शीत्त-युद्ध के .कारण हैं--(7) 97 की, रूस में, बोल्शेविक कान्ति 


(7) 98 से. छूस में पश्चिमी हस्तक्षेप: (#7) याल्टा समझौता और हिटलर की पराजय के बाद 
 जमनी.का विभाजन; (४) .परम्परागत सोवियत साम्रोज्यवाद; (५) साम्ययादी विचारधारा का 


, , डरावना रूप; (शं).स्टालिन की घीतियाँ; .(शां) द्वितीय विश्व-युद्ध के बाद विजेताओं द्वारा प्राप्त 

. लाभों के न्यायोचिंत वितरण में क्रठिनाइयाँ; और (शा) साम्यवाद के प्रति अबौद्धिक पश्चिमी 
-. प्रतिक्रिया / 
; झ्रार्नोल्ड टॉयनबी ने शीत॑-युद्ध , को एक वैचारिक संघ मानते हुए विश्व-राजनीतिज्ञ की 
द्विध्रुवीय' व्याख्या की है । शीतं-युद्ध एक वैचारिक संघर्ष है जिसमें दो विरोधी जीवन पद्धतियाँ 
.. “उदारबादी लोकतन्त्र तथा सर्वाधिकारवोदी साम्यवाद सर्वोच्चता के लिए संधषंरत हैं । 

 »  शीत्-युद्ध की. प्रगति और विस्तार 
सु (00.9 प्&४ ; 778पश,0एवछापा' 0० ए:५ए७र४०) | 
मु शीत-युद्ध की प्रगति और विस्तार का अध्ययन हम, अपनी सुविधा की दृष्टि से निम्नांकित 
भागों में कर सकते हैं - ' | 

ु (4) पहला चरण--97-945 

् हे ् (2) द्वितीय चरण-- 946-953 
(3) तृतीय चरंण--953-958  * हम “2 * 
(4) चतुर्थ चरण--]959-962.... / .  . डे 
(5) पंचम चरण--963-979 ४.5 न 
(0) पष्ठ चरण--980-990 ' 23 ० 0275 5 हे 
हे शीते-युद्ध के विस्तार का प्रथम चरण (97-945) - 


/ ..,. विषारधाराओं के संघप॑ के रूप में शीत-युद्ध का प्रारम्भ उच्ती [दिन से हो जाता है'जिस , 

दिन (97 में) सोवियत संघ में बोल्शेविक क्रान्ति हुई । 497 में विश्व का प्रथम साम्यवादी 
राज्य अस्तित्व में आये और काले मार्वत के विचारों को मुर्तं रूप दिया गया । रूस में साम्यवाद 
की स्थापना का पूंजीवादी राज्यों ने स्वागत वहीं किया ।, अमी “अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में यद्यपि 
शीत-युद्ध | शब्द फा.प्रयोग नहीं हुआ था तथापि दो वैचारिक पक्ष अवश्य प्रकट होने लगे थे | .एक ' 
भोर अकेला सोवियत संघ था ओर दूसरी ओर अपने मित्रों सहित ग्रेट ब्रिटेन था। इन दोनों पक्षों 


३ एाबए65 ९. 8हणारा, 0 कंप्रटाँगा 70० [#शपादांगाव्रं #९ाध075, 00. 426-27, 
8 शुमां, अन्तर्राब्ट्रीय राजवीधि (हिन्दी अनुवाद), पृ. 676 : 
3. 076९७, (मा(॥इल द्रव 04०, 977 9. 350 है 200 


दे 
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का एक-दूसरे के प्रति जो दृष्टिकोण था उससे स्पष्ट परिलिक्षित होता था कि भविष्य में इन दोनों 
के मध्य आपसी मतभेद बढ़ते रहेंगे । इस काल में शीत-युद्ध अपने उग्र रूप में इसलिए प्रकट नहीं 
हुआ, क्योंकि सोवियत संघ एक निबंल राष्ट्र था और दूसरी ओर पूंजीवादी राज्य--ब्रिटेन-अम रोका 
अत्यन्त शक्तिशाली राष्ट्र थे । द्वितीय महायुद्ध में दोनों पक्षों की हिटलर के विरुद्ध मित्रता एक 
मजबूरी थी । 

सचाई यह है कि ब्रिटेन और अमरीका ने कम्युनिस्ट विचारधारा को कभी पसन्द नहीं 
किया 920 में जव सोवियत संघ की साम्यवादी सरकार को मान्यता देने का प्रश्व उठा तब 
ब्रिटेन और अमरीका इसके लिए तैयार नहीं हुए । जब रूस की साम्यवादी सरकार ने अमरीका 
के साथ व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित करने चाहे तो अमरीका उस समय तक उम्रके साथ व्यापारिक 
सम्बन्ध स्थापित करने के लिए तैयार नहीं हुआ जब तक कि रूस ने उसकी कतिपय आवश्यक शर्तें 
नहीं माय लीं। ब्रिठेन में मजदुर दल की सरकार के सत्तारूढ़ होने पर ही ब्रिटेन द्वारा 924 में 
सोवियत संघ-की साम्यवादी सरकार को मान्यता दी गयी । अमरीकी सरकार तो अनेक वर्षों तक 
साम्यवादी व्यवस्था से भयभीत रही गौर नवम्बर !933 में जाकर उसमें साम्यवादी सरकार को 
मान्यता प्रदान कर कूटनोीतिक सम्बन्धों की स्थापना की । 

फ्लेमिंग के अनुसार इस काल में शीत-युद्ध को जन्म्र देने वाली निस्‍्नलिखित घटनाएँ प्रमुख 
हैं--0) अप्रेल 942 से जून 944--द्वितोय मो्चे का स्थगन; (7) 29 माचे, 944 से 
फरवरो 945--सोवियत सेनाओं द्वारा पूर्व-ग्रूरोप पर अधिकार, (77) मार्च !945---इटली में 
जमंत्र आत्म-समर्पण समझौतों पर रूस से मतभेद, (7ए) 6 अगस्त, [945--प्रथम अमरीकी 
अणुबम का हिरोशिमा पर प्रयोग, जिसने विश्व के सम्भावित साम रिक सन्तुलन को उलठ दिया, 
(५) 8 अग्रस्त, 7945--बरनेंज-बेविन को पृर्व-यूरोप में स्वतस्त्र चुनाव कराने फी कूटनीतिक 
घेष्टा का श्रीगर्णेश, आदि । 

शीत-युद्ध के विस्तार का द्वितीय चरण (946-953) 

इस काल में शीत-युद्ध का असली रूप सामने आ जाता है। इस फाल में अमरीका ने 
साम्पयवाद को घेरकर उसके विस्तार का प्रत्येक स्तर पर प्रतिरोध करने की नीति अपनायी । इस 
काल के शीत-यद्ध में वृद्धि के लिए कई घटनाएं प्रमुख थीं, जैसे : 

, चचिल का फुल्डन म्राषण--# मा, 7946 को अमरीका के फुल्टन स्थान पर 
चचिल द्वारा दिये गये भाषण ने शीत-युद्ध का आधुनिक रूप में श्रीगणेश किया। फुल्टन नगर में 
भाषण करते हुए चचिल ने अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र मे एक नयी विचारधारा का सूत्रपात 
किया । उसने कहा “हमें तानाशाही के एक स्वरूप के स्थान पर उसके दूसरे स्वरूप की संस्थापना 
को रोकना चाहिए ।” उसने “स्वेतन्त्रता की दीप-शिखा प्रज्वलित रखने एवं ईसाई सप्यता की 
सुरक्षा के लिए” एक आंग्ल-अमरीकी गठबन्धन की माँग की । उसका सुझाव था कि साम्यवाद के 
प्रसार को सीमित रखने के लिए हर सम्पव नैत्तिक-अनतिक उपायों का अवलम्बन किया जाये। 


इसके बाद समूचे अमरीका में सोवियत विरोधी भावना का तूफान फूट पड़ा। 29 दिसम्बर, 


946 को राष्ट्रपति टू मैच ने तत्कालीन वाणिज्य सचिव हेचरी ए. बेलेस से त्यागपत्न देने को 
कहा, क्योकि उसने 2 सितम्बर; 946 को न्यूयाक 'में एक सार्वजनिक भाषण में सोधियत संध 
और अमरीका के बीच मैश्री-स्थापना की वकालत की थी। राज्य सचिव डीन एचिसन ने 8 
फरवरी, !947 को सीनेट के सम्मुख कहा कि “सोवियत संघ की विदेश नीति काक्रामक तथा 
विस्तारवादी है । 

2. दर सेन सिद्धास्त--2 मार्च, 947 को अमरीकी राष्ट्रपति ट्र,मैन ने अमरीका को 
यह नीति घोषित की कि वह ज्ाम्युवादी प्रसार की रोकेगा । इस नीति के अनुसार दुनिया में जहाँ 


ह सम 
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कहीं भी शान्ति भंग करने वाला प्रत्यक्ष या परोक्ष आक्रामक कार्य होगा, वहाँ संयुक्त राज्य 
अमरीका की सुरक्षा संकट में मानी जायगी और वह उसको रोकने के लिए पूरा प्रयत्न करेगा । , 
मूनाम, टर्की, ईरान आदि देशों को साम्यवादी खेमों में जाने से बचाने के लिए ट्रू मेन ने यह 
निर्णय लिया कि इन्हें आथिक सहायता प्रदान को जाये। मार्च 947 में ट्र,मैन ने अमरीकन 
काँग्रेस को यह सिफारिश की कि युनान को 25 करोड़ डालर तथा टर्की को 25 करोड़ डालर 
, आधिक सहायता स्वीकार की जाये और चेतावनी दी कि “विश्व की स्वतन्त्र जनताएं अपनी 
स्वाघीनता बनाये रखने के लिए हमारी तरफ देख रही हैं । यदि हमने नेतृत्व में चूक की तो 
समूचे विश्व की शान्ति खतरे में पड़ जायेगी और हम निश्चय ही अपने स्वयं के राष्ट्र के कल्याण 
को संकट में डान देंगे ।” वस्तुत: आधिक सद्दायता के माध्यम से साम्यवाद के प्रसार को सीमित 
करने की अमेरिका नें जो नीति अपतायी उसे 'ट्रमैन सिद्धान्त! के नाम से पुकारा जाता है । 

3. मार्शल योजना--अमरीकी विदेश सचिव माशेल में 23 अप्रैल, 7947 को इस बात 
पर बल दिया कि यदि इस समय फोरन (तत्काल) यूरोप के आथिक पुतरुद्धार का यत्व न किया 
गया तो वह साम्यवादी हो जायेगा। परिणामस्वरूप राष्ट्रपति ट्र मेन मे मार्शल द्वारा दिये गये 
सुझाव के अनुसार पश्चिमों यूरोपीय देशों के आर्थिक पुतनिर्माण तथा इन देशों में व्याप्त बेकारी, 
भुखमरी, निर्धंनता, साधनहीनता ओर अव्यवस्था को समाप्त करने के उद्देश्य से मार्शल योजना 
शुरू की | इस योजना के अन्तगंत अमरीका ने 7948 से 952 तक कुल चार वर्ष को अवधि 
में पश्चिमी यूरोपीय देशों को !2 अरर डालर की आथिक सहायता देते का कार्यक्रम स्वीकार 
किया । घस्तुत: इस योजना का मुख्य उद्देश्य पश्चिमी यूरोपीय देशों को साम्यबादी प्रभाव में जाने 
से रोकना और सा्यवादो प्रश्नाव को समाप्त करना था। थुूंकि जिन देशों को इस योजना के 
अन्तगंत सहायता दी गयी, उन पर मुख्य शर्ते यह लागू की गयी कि वे अपने देश की शासन 
ध्यवस्था' में साम्यवादियों को कोई स्थान नहीं देंगे । इस योजना नें अमरीका की 'साम्यवाद 

के भवरोध की चीति! (एक्राशंगराथा। रण 0०णगाप्शांआव]) को सफल बनाने में सहायता 
दी। | 

4. बलिन की नाकेबन्दी--948 में सोवियत संघ ने बलिस की नाकेबन्दी करके शीत्त- 
युद्ध को चरम सीमा पर पहुँचा दिया। बलिन को नाकेबन्दी के अवसर पर दोनों ही पक्षों को 
अपनी शक्ति आजमाने का मौका मिला। इससे पश्चिमी जम॑नी के बीच सभी रेल, सड़क और 
जलीय यातायात बन्द कर दिया गया । इस सप्रय अमरीका ने कठोर रुख अपनाया और रूस इस 
नाक्रेबन्दी में असफल रहा एवं मई !948 में उत्तते इस ताकेबन्दी को समाप्त कर दिया । किन्तु 
इसका परिणाम यह हुआ कि सोवियत रूस का विरोध करने की दृष्ठि से अमरीका नये-नये 
से निक संगठनों की स्थापना करने के लिए प्रयत्तशील हो गया । 

5. जमती का विश्वाजद--अब क्षत-विक्षत जमेनी 'शीत-युद्धां का एंक प्रधान केस बन 
गया। ब्रिटेन, फाँस और अमरीका ने अपने अधीनस्थ जर्मनी के तीनों पश्चिमी क्षेत्रों का एकीकरण 
कर दिया । इस तरह 2 सितम्बर, ! 949 को संघीय जर्मंच गणराज्य- (#४4७४० र४एप७०॥० 
0०६ 60प्राशा)) जिसे पश्चिमी जम॑ंनी' भी कहते हैं, का उदय हुआ । मित्र-राष्ट्रों के इस कार्य 
के प्रत्युत्तर में 7 अक्टूबर, 949 को जर्मनी के रूसी क्षेत्र में जर्मन प्रजातन्त्रात्मक गणराज्य 
(00 उ)शा०श्रथां० 8००००॥०) जिसे 'पूर्वी जमंनी” भी कहते हैं, की स्थापना कर दी 
गयी । इस अकार जमेनी--पूर्वों जर्मनी और पश्चिमी बर्मंनी--में विभाजित हो गया । जममनी के 
एकीकरण का प्रश्न शीत-युद्ध को बल प्रदान करने लगा । ॥ 


6. नाड़ो को स्थापना--949 में संयुक्त राज्य अमरीका के नेतृत्व में नाठो (४५१0) 


54 | अच्तर्राव्द्रीय राजनीति 


जैसी सैनिक सन्धि का पिर्माण क्रिया गया । इसके अनुसार यूरोप में या उत्तरी अमरीका में किसी 
एक या अनेक देशों के विरुद्ध किया गया सशस्त्र आक्रमण सब देशों के विरुद्ध आक्रमण समझा 
जायेगा भौर ऐसा आक्रमण होने की दशा में वेयक्तिक रूप से अथधा अन्य सदस्यों के साथ मिलकर 
“उत्तरी बटलाण्टिक क्षेत्र में शान्ति बनाये रखने के लिए आवश्यक समझा जाने वाला कार्य! 
करेंगे । नाठो सोधियत संघ को चेतावनी थी कि यदि उसने इस सन्धि पर हस्ताक्षर करने वाले 
किसी देश पर आक्रमण किया तो संयुक्त राज्य अमरीका तत्काल उसकी सहायता करेगा । 

7. चीन में स्ाम्यवादी शाप्षम की स्थावना--! अक्टूबर, !949 को चीन में साम्यघादी 
शासन स्थापित हो जाने से शीत-युद्ध में उष्णता आ गयी । साम्यवादियों की इस विजय ते रूस 
के उत्साह में काफी वृद्धि की। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अनुसार चीन सुरक्षा परिषद्‌ का 
एक स्थायी सदस्य था। परन्तु जब च्यांग काई शेक की राष्ट्रवादी सरकार भागकर फारमोसा 
चली गयी तो चीन की साम्यधादी सरकार ने महासभा एवं सुरक्षा परिपद में अपना स्थान पाने 
की माँग की । संयुक्त राज्य अमरीका ने उसका विरोध ,किया | संयुक्त राज्य अमरीका यह नहीं 
चाहता था कि सुरक्षा परिषद्‌ में प्तोवियत संघ का एक्र और समर्थक हो जाय । साम्यवादी चीन 
की सदस्यता की माँग को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अस्वीकार किये जाने की सोवियत रूस में तीज्र 
प्रतिक्रिया हुई भौर इस पर उसने सुरज्ञा परिषद्‌ की बैठकों का भी बहिष्कार क्रिया। साम्यवादी 
क्लीन की सदस्यता के प्रश्न को लेकर रूस और अमरीका के मध्य शीत-युद्ध में भयंकर 
रा और वैमतस्य पैदा हो गया, जिसका प्रभाव परघर्ती अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति पर परिलक्षित 
होता है । ; । 

हे 8, कोरिया युद्ध-को रिया का युद्ध बास्तव में पश्चिमी गुट और कम्युम्रिस्ट गुट के बीच 
युद्ध था । 4950 में साम्यवादी उत्तरी कोरिया ने दक्षिणी. कोरिया पर आक्रमण कर दिया। 
अमरीका ने सैनिक संगठनों के माध्यम से स्वतन्त विश्व की रक्षा का दायित्व अपने ऊपर 
लिया । अमरीका ने सुरक्षा परिषद्‌ से सोवियत संघ की अनुपस्थिति का खूब नाजायज फायदा 
उठाया । संयुक्त राष्ट्र संघ ने उत्तरी कोरिया को आक्रमणकारी घोषित कर दिया ओर उसके श्नण्डे 
के नीचे अनेक देशों की, विशेपतः अमरीका की सेनाओं ने दक्षिणी कोरिया की सहायता की | 
कोरिया संघर्ष में शीत-युद्ध सशस्त्र संघ्य में बदल गया । “दीनी सैतिकों और रूसी हथियारों से 
उत्तर कोरिया लड़ रहा .था और संयुक्त राष्ट्र की सेना के नाम पर संयुक्त राज्य अमरीका दक्षिण 
फोरिया की तरफ से मैदान में था ।” संयुक्त राष्ट्र संघ के मंच पर तथा उसके बाहर रूस और 
अमरीका ने एक-दूसरे के खिलाफ राजनीतिक प्रचार अभियान तो कर दिया । यह युद्ध लगभग 
चार वर्ष तक चला और जून 4953 में बन्द हुआ, किन्तु दोनों ग्रुटों के ब्वीच शीत-युद्ध जारी 
रहा । 

9. अमरीका हारा जावान के साथ शान्ति सन्धि -“जिस समय कोरिया युद्ध चल रहा 
था, तभी सितम्बर 95] में अमरीका सहित कई अन्य पश्चिमी देशों ने जापान के साथ एक 
शान्ति सन्धि पर हस्ताक्षर किये | सोवियत संघ ने इस कार्यवाही को एकपक्षीय कहकर अमरीका 
की काफी निन्‍्दा की । ध् 

चस्तुतः इस चरण में शीत-युद्ध में काफी तीम्रता देखी गयी । इस काल में च्चिल, ट्र,मैन, 
मार्शल, डलेस, सीमेटर वेण्डनबर्गं, स्टानिल जैसे नेताओं ने मिलकर शीत-युद्ध के भूत को खड़ा 
किया । | 

शीत-युद्ध के विस्तार का तृतीय चरण (953-958) 
इस फाल में जमरोका और सोवियत संघ के नेतृत्व में परिव्तत आया ओर यह भाशा 
की जाने लगी कि शीत-युद्ध की उष्णता में ठण्डापन आयेगा। मार्च 953 में स्टालिन की मृत्यु 
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के बाद शीत-युद्ध के इतिहास में एक नया मोड़ आने की बाशी थी, घूँकि स्टालिन की नीतियों 
को शीत-य्ुद्ध का बहुत बढ़ा कारण भाना जाता था। यद्यवि स्टालिन ने पश्चिमी राष्ट्रों से 
कूटनी तिक सम्बन्ध कायम रखे, तथापि वह इतना अड़गेबराज था कि उसके साथ काये करना 
दुःसाध्य था । रटालिन के उत्तराधिकारी खत श्चेव ने शान्तिपुर्ण सह-अस्तित्व और समझोौत्तावादी 
नीति को अपनाने पर जोर दिया। इसी दोरान अमरीकी नेतृत्व में भी परिवर्तत जाया तथा 
शीत-युद्ध के उन्नायक राष्ट्रपति दर मैन के स्थान पर आदइजनहॉवर अमरीका ,के राष्ट्रपति बनें । इस 
काल़ की प्रसुख घटनाएँ इस प्रकार हैं : 

. झ्ोवियत् संघ हारा आणविक परीक्षग्र--अगस्त 953 में सोवियत संघ द्वारा प्रथम 
आणविक परीक्षण किया गया, इससे अमरीका सशंकित हुआ शस्त्रीकरण की होड़ बड़ी । इससे 

शक एक ओर दोनों महाशक्तियों में शक्ति-सन्तुलन स्थापित हुआ वहाँ दुसरी ओर निःशस्त्रीकरण 
को दोषों पक्ष आवश्यक समझने लगे । 

2, हिर्दशोन का प्रश्त--फ्रांसीसी साम्राज्यवाद के विरुद्ध हिन्दचीन में चलने वाले संघर्ष 
में दोनों गुटों ने अलग-अलग पक्षों का समर्थन किया । अमरीका ने इस संघषे में फ्रांस का सहयोग 
किया तो सोवियत रूस ने हिन्दचीन के लोगों का समर्थन किया । इस प्रकार हिन्दचीन की समस्या 
शीत-युद्ध का अन्तिस अंग बच गयी । थे 

3. घीटो का निर्माण--सीटो का प्रमुंख उद्देश्य दक्षिण-पूर्वी एशिया में कम्युनिस्ट चीन के 
साम्यवादी प्रसार का विरोध करना है। 953 में चचिल ने संयुक्त राज्य अमरीका के आगे यह 
प्रस्ताव रखा था कि दक्षिण-पूर्वी एशिया के लिए नाटो जैसे एक संगठन का निर्माण किया जाय । 
8 सितम्बर, 954 को सीटो सन्धि पर हस्ताक्षर हुएं। इस सन्धि के मुल में एक ही बात थी-- 
कम्बोडिया, वियतनाम और लाझभोस को साम्यवादियों (चीन के) के प्रभाव में जाने से रोका 
जाये । ह॒ । 

4, बारसा पैक्ट का निर्माण--4 मई, 955 को रूस और उसके साथी आउ देशों ने 
वारसा पैक्ट का निर्माण किया । इसके अनुसार यदि किसी सदस्य पर सशस्त्र सैनिक आक्रमण 
होता है तो अन्य देश उसकी सैनिक सहायता, करेंगे । वारसा पैक्ट नाटो का पूरा जवाब है । 

. हंगरी में सोवियत हस्तक्षेप---9356 में हंगरी में सोवियत हस्तक्षेप ने अन्तर्राष्ट्रीय 
तनाव भौर शीत्-युंद्ध में पर्याप्त अभिवृद्धि की | पश्चिमी देशों ने रूसी कार्यवाहों की कंदृ 
निन्‍्दा की । 

6, आाइजनहावर सिद्धाग्त--जून 957 में आइजनहावर सिद्धान्त की घोषणा की गयी । 
यह अमरीकी विदेश नीति में उग्रता का प्रतीक था। इसमें कहा गया कि साम्यनादी गुलामी से 
घिरी जनता को स्वतन्त्रता के संघर्ष में अमरीका सहायता करेगा । अमरी ही सीनेट ने राष्ट्रपति को 
अधिकार दिया कि वह स्वविवेक से अमरीकी सेना को मध्य-पुर्व के किसी भी देश में साम्यवादी 
आक्रप्रण को रोकने के लिए भेज सकता है। इससे शीत-युद्ध में भारी उग्रता आ ग्रयी । 955 
से [058 तक पश्चिमी एशिया शीत-युद्ध का भयंकर आखाड़ा बम गया स्वेज घहर के राष्ट्रीय- 
करण के फलस्वरूप 956 में मिद्र पर होने वाले ऐरलो-फ्रेंच-इजरायल आक्रमण की रूस ने तीत्र 
भत्संचा की । पश्चिमी एशिया के सामरिक महत्व और तेलकूपों पर प्रभुता कायम करने के लिए 
अमरीका-रूस में घोर संघर्ष होता रहा । फारस का तेल विवाद, स्वेज संकट, लेबनात में अमरीकी 
फौज का उतारता, इराक की क्रान्ति आदि अवसरों पर दोनों ग्रुट शीत-युद्ध के अखाड़े में 
डट गये । 


यद्यपि यह सच है कि इस काल में आइजनहाथर सिद्धान्त ने शीत-युद्ध को प्रोत्साहित 
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करते में बड़ो मदद की (फ्लेमिग); तथापि इस काल में शीत-युद् की शिथिलता के लक्षण प्रकट 
होना आरम्भ हो गये थे । सोवियत संघ ने !955 में पश्चिमी जर्मसी की सरकार को भाग्यता 


दे दी थी और 4956 के स्वेज संकट के अवसर पर अमरीका ने ब्रिटेन एवं फ्रांस के मिस्र पर किये 
गये आक्रमण का साथ नहीं दिया । 
शीत्त-पुद्ध के विस्तार का चतुर्थ चरण (959-962) 

958 के बाद ऐसा लगने लगा कि शीत-युद्ध वे: ज्वार में कमी आयेगी क्योंकि रूसी 
प्रधानमन्त्री ख्‌ एचेव ने शान्तिपर्ण सह-अस्तित्व की नीति फो अंगीकार कर लिया था । इस काल 
की कतिपय घटनाएँ इस प्रकार हैं 

4. खश्चेव की अमरीका या-7---5 सितम्बर से 28 सितम्बर, 959 तक रूसी प्रधान 


भन्त्री ख्‌ श्चेव ने असरीका की यात्रा की । इस यात्रा से सोवियत संघ और अमरीका के मध्य 
बड़े सौहादं और प्रेम का वाताधरण बना । ख श्चेव ने आइजनहावर को रूस आने का भिमन्त्रण 
दिया । इस सोहाद को 'केस्प डेविड भावधा ($छांता ० एडआए 02ए0) का नाम दिया गया 
था और कहा गया था कि इस भावना से प्रेरित होकर दोनों देश अन्तर्राष्ट्रीय तनाव को दूर करने 


का प्रयास करेंगे जिससे शीत-युद्ध की वर्फ पिघलेगी और विश्व-शान्ति की नींव 
हृढ़ होगी । 
2. यु-2 विमान काण्ड--शोत-युद्ध के तानव को कम करने के लिए चार बड़ देशों के 


शासनाध्यक्षों का एक शिखर सम्मेलन आयोजित करना आवश्यक समझा गया | यह भी तय हुआ 
. कि भई 960 में पेरिस में शिखर सम्मेलच हो और उसके बाद वहाँ से राष्ट्रपति आइजनद्वॉवर 
सोधियत संघ की यात्ा करें । पर दुर्भाग्यवश शिखर सम्मेलन के आरम्भ होने से पूर्व ही ( भई; 
960 को अमरीका का जासूसी विमान यू-2 सोवियत सीमा में जासूसी करते हुए पकड़ा गया । 
इस विमात् में जायुसी के अनेक उपक्रण तथा यन्त्र पकड़े गये । विमान चालक ने यह: स्वीकार 
किया कि उसे सोवियत संघ के आकाश में सैनिक निरीक्षण तथा सैनिक-अड्डों की सूचना भ्राप्त 
करने के लिए भेजा गया था । बात तत्र. बहुत वढ़ गयी जब राष्ट्रपति आइजनहॉनर ने स्पष्ट शब्दों” 
में कह दिमा कि सोवियत संघ में सामरिक गतिविधियाँ बड़ी गुप्त रहती है; अतः किसी भी 
आकस्मिक आक्रमण को रोकसे के लिए अमरीका ऐसी जासूसी कार्यवाही करता है ओर आगे भी 
करता रहेगा.। अन्तर्राष्ट्रीय कानुन के अन्तर्गत इसकी सनाही नहीं है । ख श्चेव ने इस जासूसी 
उड़ान फो अत्यन्त उत्तेजनात्मक कार्य और सोवियत संघ का घोर अपसान करना कहा । सोवियत . 
संघ ने सुरक्षा परिषद्‌ में इस घटना की शिकायत्त की । यू-2 विमान काण्ड ने शीत-युद्ध में तूफान 
ला दिया । सोवियत संघ मे इसका खूब प्रचार किया और अमरीका छो शान्ति भंग करने 


घाला बताया । 
/ 3, पेरिप्त का शिखर सम्मेलत--यू-2 विसान काण्ड की घटना से 6,मई; 960 को 


होने वाले पेरिस शिखर सस्मेलन की असफलता साफ नजर आने लगी । पेरिस के शिखर सम्मेलन 
में अमरीका, ब्रिटेन और फ्रांस के शासनाष्यक्ष शामिल हुए भोर जटिल अन्तर्राष्ट्रीय प्रश्नों पर 
चर्चा होनी थी । किन्तु शिखर सम्मेलन में ख श्चेव ते यू-2 क्वा मामला उठाया, अमरीका की, 
भत्तंना की और आइजनहाँवर का अपमान किया । खू श्चेव ने शीत-युद्ध को पसकाष्ठा पर पहुंचा 
दिया जब उसने डिगाँल तथा मैकमिलन:से तो हाथ मिलाया, लेकिन जब क्षाइजनहाँवर ने हाथ 
बढ़ाया तो ख एचेव ने इन्कार कर दिया । ख इश्चेव ने यहाँ तक कष्ठा कि अमरीकी राष्ट्रपति को 
अब सोचियत संघ आने की कोई आवश्यकता नहीं है । सम्मेलव के दुसरे सत्र में खु श्वेव ने भाग 
ही नहीं लिया, अतः सम्मेलन की कार्यवाही बन्द कर देनी पड़ी । शिखर सम्मेलन की असफलता 
से सारी दुनिया में गहरी निराशा छा गयी । 
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4. केनेडी का राष्ट्रपति निर्वाचित होना--8 नवम्बर, 7960 को अमरीकी राष्ट्रपति 
के निर्वाचन में जॉव कीनेडी विजयी हुए ।'खु श्चेव ने कैबेडी को बधाई भेजते, समय यह आशा 
व्यक्त की कि उनके निर्वाचन से रस और अमरीका के सम्बन्ध सुधरेंगे और शीत-युद्ध की उग्रता 
में कमी आयेगी । कैनेडी ने बधाई का उतार भेजते हुए लिखा कि उनका मुख्य कार्य यायपूर्ण 
और स्थायी शान्ति! की स्थापता के लिए प्रयास करना होगा । फ्रेनेडी की नीतियों एवं दृष्टिकोण 
से ऐसा भाभास होने लगा कि शीत-युद्ध में कमी आयगी, अमरीका-रूस निकट आ सकेंगे । कैनेडी 
ते अपने पूर्वाधिकारी के विपरीत साम्यवाद के प्रति सहयोग की नीति अपनाने का नारा बुलन्द 
किया । 


5, ख्‌ श्चेव द्वारा पूर्वो जमती से पृथक सरिधि करते की धस्कौ--जून 967 में खू शचेव 
ने पूर्वी जमेती के साथ एक प्रथक सन्धि पर हस्ताक्षर करने की धमकी दी थी, लेकिन कैनेडी ने 
उसे खुले शब्दों में बता दिया था कि रूस की एकपक्षीय कार्यवाही किसी भी अवस्था में स्वीकार्य 
नही होगी । 

6, ब्युबा की घटवा--क्यूबा अमरीका के तिकट एक टापू है जहाँ 4958 में डॉ. फिडेल 
कास्त्रो के नेतृत्व में साम्यवादी शासन की स्थापना हुई । अब डॉ. कास्त्रों ने सोवियत रूस के साथ : 
घनिष्ठ सम्बन्ध बढ़ाने शुरू कर दिये । अमरीका के लिए यह चिन्ता का विपय था कि उसकी सीमा 
पर साम्यवादी रूस का क्यूबा के माध्यम से प्रभाव बढ़ रहा है। कास्तो की सरकार फो सोवियत 
संघ से बड़ी मात्रा में आधिक और सनिक सहायता मिलने लगी । 4962 के आसपास तो झोवियत 
संघ ने क्यूवा में नये-तये अड्डे कायम कर दिये | इन अडूडों में राकेट-प्रक्षेपण-अस्थ रखे जाने 
लगे । इससे संयुक्त राज्य अमरीका की सुरक्षा को खतरा उत्पन्न ह्वो गया । 22 अक्टूबर, 962 
को कैनेडी ने क्यूबा मे एक सैनिक अड्डे की स्थापना की भिन्‍्दा करते हुए क्यूबा की नाकेबन्दी की 
घोषणा की जिसका उद्देश्य अमरीकी जहाजों हारा क्यूबा को घेर लेमा था ताकि वहाँ रूस से 
भेजी जाने वाली सेनिक-सामग्री न पहुँच सके । कैनेंडी का यह कदम रूस के लिए एक स्पष्ट चुनोती 
थी कि या तो बह क्यूवा को सैनिक सहायता देना बन्द करे अथवा युद्ध के लिए तैयार हो जाये । 
सोवियत प्रधानमन्त्ी खु श्चेव ने इस समय दुरदर्शिता से काम लिया और वयूबा से रूसी सैनिक 
अड्डे को उठा लेना स्वीकार कर लिया । कनेडी ने उनके इस निर्णय को 'एक महान राजनेता का 
निर्णय” फहा । शीत-युद्ध के इतिहास में क्यूबा फा संकट ,तीसरे विश्वयुद्ध का कारण घन 
सकता था | 


शीत-युद्ध के विस्तार का पंचम चरण (963-979) 

962 के बाद शीतन-युद्ध में शिथिलता आने लगी । एडवर्ड फ्रेंकशा के शब्दों में, “उष्ण 
एथलों का शीतलीकरण हुआ है तथा तनाव-भरा युद्ध एक ठण्डे सह-अस्तित्व में बदल गया है ।” 
साई यह है कि इस काल में जहाँ एक ओोर शीत-युद्ध में शिथिलता आयी वहीं दूसरी ओर महा-” 
शक्तियों में प्रतिद्वन्द्रिता भी वनी रही । 

इस फाल में शीत-युद्ध में शिथिलता की प्रमुख घटनाएँ इस प्रकार हैं 

. परसाणु परीक्षण प्रतिबन्ध सन्धि--25 जुलाई, 2963 को ब्रिटेत सहित दोनों ने 
मास्‍्को में वायुमण्डल, बाह्य अन्तरिक्ष और समुद्र में अणु परीक्षणों पर प्रतिवन्ध लगाने वाली एक 
सन्धि पर हस्ताक्षर किये । 26 जुलाई, 963 को अमरीकी जनता के नाम अपने एक भाषण में 
कनेडी ने इस सन्धि को शीत-युद्ध की समाप्ति की दिशा और यूगों से विश्व-शान्ति की दिशा में 
किये जाने वाले प्रयासों के मार्ग में एक ऐतिहासिक चिन्ह बताया और इस संक्षिप्त सन्धि का 
मूल्यांकन करते हुए कहा, “यह सन्धि सतयुग (070०7) लाने वालो नहीं है'“'यह्‌ संघर्षों को 
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समर्थन देता रहा। वस्तुतः ईरान-इराक युद्ध में इन महाशक्तियों में प्रत्यक्षत: भाग नहीं लिया 
परन्तु यह युद्ध उनके द्वारा ही प्रेरित रहा है । राष्ट्ूपति कार्टर के शासनकाल के उत्तरादद्ध के दिनों 
में सोवियत संघ के साथ सम्बन्धों में निरन्तर बिग्राड़ के कारण जिस तरह की राजनीतिक स्थिति 
पैदा हो गयी उससे अमरीका और सोवियत संघ में एक प्रकार के शीत युद्ध का नरीधीकरण 
हो गया ।7 

सन्‌ 4983 के मध्य में द० कोरिया के विमात फो रूस द्वारा मार गरिराये जाने की 
अमरीका में सबसे तीखी प्रतिक्रिया हुई । मध्य सितम्बर (983) में आरम्भ हुए संयुक्त राष्ट्र 
भहासभा अधिवेशन में भाग लेने के लिए रूसी विभान से आते वाले वहाँ के विदेश भन्‍्त्री श्री 
ग्रोमिको को अमरीका ने आवश्यक सुरक्षा प्रदात करने में असमथंता प्रकट कर दी । इस पर रूस 
की सरकार ने यह माँग की कि संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय को अमरीका से हटाया जाये । 

सन्‌ 986 में अमरीकी स्टार घार कार्यक्रम के विरुद्ध रूस ने भी जवादी कार्यवाही 
आरम्भ कर दो । फरवरी 4987 में सोवियत संघ ने अपने ऊपर लगाये गये प्रतिबन्ध थो समाप्त 
करते हुए पहला परमाणु परीक्षण किया और अमरीका को चेतावनी दी कि यदि 987 में अमरीका 
ने परमाणु परीक्षण किया तो वह भी इसे पुनः शुरू कर देगा । सन्‌ 988 के प्रारम्भ में राष्ट्रपति 
रीगन द्वारा कांग्रेस को प्रस्तुत दस्तावेज यह संक्रेत करते हैं कि सोवियत संघ के प्रति अविश्वास 
अब भी अमरीका की राष्ट्रीय नीति का आधार बना रहेगा । 


शीत-युद्ध का भविष्य 
'(छए7एण्र्ः 058 0079 ए409) 


इस प्रश्न पर असहमति बहुत अधिक है कि शीत-युद्ध समाप्त हो चुका है बनिस्पत इसके 
कि शीत-युद्ध का प्रारम्भ किसमें किया ? कतिपय टीकाकारों की मान्यता है कि !953 में स्टालिन 
की मृत्यु के उपरान्त शीत-युद्ध का अवसान हो गया और 956 में रूसी प्रधानमन्त्री ख्‌ श्चेव द्वारा 
शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व' के नये सिद्धान्त के प्रतिपदव से रूस एवं पश्चिमी देशों के मध्य 
सोह्ाद्र पुर्ण सम्बन्धों का सृत्रपात हुआ । इसके विपरीत, कतिपय विचारक 4.962 के क्यूबा संकट 
के बाद धीत-युद्ध का अवसान मानते हैं । चूंकि क्यूबा संकट से अमरीका और रूस दोनों महा- 
शक्तियों को आणविक शक्ति की संहारक प्रकृति का बोध हो गया था। अन्य विचारकों का मानना 
है कि राष्ट्रपति निव्सन और रूसी नेता ब्रेशनिव के सद्प्रयत्नों से प्रारम्भ किये गये दितांत' सम्बन्धों 
से शीत-युद्ध का अन्त हुआ है। 
लेकिन क्‍या शीत-युद्ध वास्तव में समाप्त हो भया है ? या, यह अपम्ती अन्तिम घड़ियाँ गिन 
रहा है ? स्टालिन और डलेस द्वारा लड़ा जाने वाला शीत-युद्ध, जिसमें शस्त्र को छोड़कर बाकी 
सब होता था, वास्तव में समाप्त हो गया है। अब झुस पूंजीवांदी अमरीका को और अमरीका 
साम्यवावी रूस फो जड़ से मिटाने के लिए उत्सुक नहीं है । इसलिए शायद कुछ लोग यह भी कहते 
हैं कि शीत-युद्ध की चर्चा करना 'मुर्दा घोड़े को कोड़े मारता है । 
. फिर भी सचाई यह है कि शीत-युद्ध के कीटाण विश्व के दूसरे क्षेत्रों में प्रवेश कर गये हैं 
भौर शीत-युद्ध ने नये तरीके, नये रूप और नये राष्ट्र अपना लिये हैं |, 
अमरीका में जब भी हर साल 'ेंटायाँव” के लिए बजठ की बात चलती है, पाँच शब्दों का 
वाक्य उछाल दिया जाता है--यू काण्ट ट्रस्ट दि रशियन्स (रूसियों पर भरोसा सम्भव नहीं) 
लगातार बढ़ते चले जाने वाले सैनिक खर्चे के लिए यह एक चिरस्थायी स्पष्टीकरण है | 
अमरीकन मान्यता है---'हम उन जमंनों पर भरोसा कर सकते हैं, जिनकी कुछ ही समय 


7 दिनसान, 9-5, 980, पृ, 3 | 
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पहले हम इप्तलिए उेक्षा जरूरी समझते थे कि उन्होंने हमारे खिलाफ दो बड़ी लड़ाइयाँ लड़ीं, और 
हम उन जापानियों पर भरोसा करते हैं जिन्होंने पर्ल हाबर पर वह कायराता हमला किया था जो 
फ्रेंकलिव डी रूजवेल्ट के अनुसार महापाप था और हूँ वे चीनी, जिन्हें हम अभी हाल तक उन्हीं 
शब्दों में गोलियाँ देते थकते नहीं थे, जिन शब्दों में आज रूस को देते हैं, वे भी हमारे विश्वस्त 
मित्र हैं पर रूस की अविश्वसनीयता स्थायी है, सवातत है और असाध्य है.। अधिकांश अमरीकियों 
में यह अडिग आस्था है कि “यदि उनकी सरकार ने 946 से अब तक 20 खरब डालर संतिक 
तैयारियों में खचचे नहीं किये होते तो आज “टाइम्स स्ववायर' पर रूसी लाल सेना गश्त लगा रही 
ड्रेती ।”! 
ऐतिहासिक अभिलेख हमें बताते हैं कि 'रूसियों पर भरोसा नहीं. किया जा सकता' का 
सिद्धान्त सचेत भाव से दूसरे महायुद्ध के बाद से अमरीकी राजनयिक चेतना का अंश बनाया गया, 
ताकि 'पुनः शस्त्रीकरण” का, 'हथियारों की नयी दौड़” का कार्यक्रम जनता को ग्राह्मय लग सके । 

एक अमरीकन का लिखना है--हम पायेंगे कि रूस हप पर कब्जा करने की जितनी 
कोशिश करता होगा, उससे अधिक हमारी कोशिश रहतो है रूस पर कब्जे की । परमाणु अस्त्रों 
की दौड़ में हमेशा अमरीका ने ही पहल की, न कि रूस ने । पहला अणुबम अमरीका ने बनाया, 
रूस ने उसे चार साल बाद बनाया | पहला उद्जन बम, पहला प्रक्षेपास्त्र, पहली परमाणविक 
पनडुब्जी, इन सबका निर्माण पहले अमरीका ने किया, बाद में रूस ने। अमरीका कभी भी इस 
दौड़ को रोक सकता था और तब शायद रूस भी रोकने को सहमत हो ही जाता, क्योंकि रूस को 
उससे लाभ ही होता ।” उसने आगे लिखा है--लेकिन हमारी सरकार (अमरीकी सरकार) को 
हमेशा सोवियत शासन से बेहतर हथियारों की तलाश रही ताकि वह रूस को अमरीकी श्रेष्ठता 
मानने को बाध्य कर दे और साथ ही पूंजीवाद विरोधी रवेया छोड़ने को भी विवश कर दे; यद्यपि 
इस भिष्फल प्रक्रिया से अमरीका को कोई भी लाभ नहीं मिला है जैसा कि खुद हेनरी फीर्सिगर 
में मंजूर किया है । 

कुल मिलाकर रूसी अपमा प्रभाव बिना सैन्य वरीकों के इस्तेमाल के बढ़ाते . रहे क्योंकि 
उन्होंने हिन्दचीन, अंगोला, मोजाम्बिक, इथियोपिया, अल्जी रिया, कयूबा भौर दुसरे देशों के क्रान्ति- 
कारियों से हाथ मिलाया | 944 में कम्युनिस्ट संसार का अर्थ था एकमात्र देश (रूस) । आज- 
कल उसमें 6 से ज्यादा देशों का समावेश होता है । बीन और अल्बानिया के बिना भी, जो कि 
अब रूस के प्रति आक्रामक हो उठे हैं, रूस के प्रभाव और शक्ति में लगातार वृद्धि जारी है । 
दूसरी तरफ पश्चिमी देशों की शक्ति एवं प्रभाव में निरन्तर गिरावट हो रही है। सोवियत सैन्य 
शक्ति अमरीकी टक्कर की ही है पर वे साम्राज्यवाद की भीतर से पराजय की बाट जोह रहे हैं 
जबकि अमरीकी नेता अपनी जनता में यह डर फैलाते रहे हैं कि रूसी सैन्य टुकड़ियाँ न्यूयाऊें, 
शिकागो, लास एंजेल्स, आदि पर कब्जा कर लेंगी । 

जाहिर है कि अमरीका एक ग़लत युद्ध की तैयारी गलत हथियारों के साथ कर रहा है । 
३ "े तो वसा युद्ध होगा जैसा अमरीकी नेता सोचते हैं, न ही वे हथियार काम में आयेंगे । यह पूर्व- 
' धारणा कि रूसियों पर भरोसा नहीं किया जा सकता, बेमतलब है । महत्वपूर्ण यह है कि दुनिया 
में क्रान्तिकारी देश किस पक्ष में रहना पसन्द करेंगे। उस युद्ध में सैन्यवाद पर बल देते वाला 
अमरोका निश्चित ही हारेगा | अमरीका के मित्रों में इन दिमों अधिकांश कौन लोग हैं ? क्रान्ति- 
विरोधी तानाशाहियाँ--जो दम तोड़ने ही वाली हैं । इन्हीं मित्रों की मदद के लिए अमरीका सैन्य, 
सद में बेतहाशा धन फूंक रहा है । हि 

अमरीकी विदेश नीति का लक्ष्य होना चाहिए रूस के साथ समाभ हितों फी खोज करना, 
ने कि संघर्ष को बढ़ाना । उदाहरणारथं, जब रूस ते अफगानिस्तान पर हमला किया, तब अमरीका: 
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लेन-देन का प्रस्ताव रख सकता था, बजाय बेमतलब घमकियों के । यदि अमरीका यह प्रस्ताव 
रखता कि वह अपनी नयी मझोली दूरी तक मार वाले प्रक्षेपास्त्रों को यूरोप से दूर रखेगा; तो 
बदले में रूस अफगानिस्तान फी भूमि पर से हटने को तैयार हो सकता था । इससे दोनों पक्ष 
लाभान्वित होते और तनाव घटाने का रास्ता प्रशस्त होता । पर यह सब नहीं किया जीता और 
अगरीकी विदेश मीति की आधारभूत अवधारणा है कि भाप रूसियों पर भरोसा नहीं कर सकते ।' 
तब मये औजारों के लिए जनता और अमरीफी कांग्रेस नये फण्ड मंजूर करती है । प्रत्युत्तर में रूस 
नये-तये अस्च तैयार करता है और हथियारों की भन्तहीव होड़ चलती रहती है''**** शीत-युद्ध 
चलता रहता है । 

9 फरवरी, 972 को निक्‍सन ने आठवें दशक की अमरीकी विदेश नीति की व्यास्या 
करते हुए कहा : कई गहरी बातें हमें विभाजित करती रहेंगी । हम विचारधारा के मामले में 
विरोधी हैं और बने रहेंगे । हम राजनीतिक और फोघी प्रतियोगी हैं और इसमें से किसी भी क्षेत्र 
में किसी की प्रगति के प्रति दूसरा पक्ष उदासीन नहीं रह सकता ।' ब्रेझनेव ने भी कहा था कि 
आधिक, विचारात्मक और राजनीतिक क्षेत्रों में वर्ग-संघं॑ चलता रहेगा क्योंकि समाजवादी और 
पूंजीवादी व्यवस्थाएँ परम्परा विरोधी अधमेल है |” किन्तु उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक रूप से 
अनिवाये इस संघर्ष (शीत-यद्ध)े को वे युद्ध के खतरे, भयाध्रक टक्‍करों और हथियारबन्दी की 
दौड़ के रास्ते पर ले जाना चाहते हैं ।' 


विश्व राजनीति पर शीत-युद्ध के प्रभाव 
(0/९७ ९८7१ 097 ८0,090 २४५७४ 0 ॥77फरोप#७70२४, 707.7708) 


विश्व राजनीति को शीत-युद्ध ने अत्यधिक प्रभावित किया है । इसने विश्व में भय और 
आतंक के वातायरण को जन्म दिया जिससे शास्त्रों की होड़ बढ़ी । इसने संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी 
संस्था को पंगु बचा दिया और विश्व को दो ग्रुटों में विभक्त कर दिया। शीत*युद्ध के प्रभाव 
भिम्त प्रकार हैं : 

. विश्य का वो गुटों में विभाजित होना--शीत-युद्ध के कारण घिश्व राजनीति का 
स्वरूप द्विपक्षीय (89047) बन गया । संयुक्त राज्य अमरीका और सोवियत संघ दो पृथक-पृथक 
गुटों का नेतृत्व करने लग गये । अब विश्व की समस्याभों को इसी गुटबन्दी के आधार पर भाँका 
जाने लगा जिससे अन्पर्राष्ट्रीय समस्याएँ उलझनपुर्ण बन गयीं ।- चाहे कश्मीर समस्या हो भथवा 
कोरिया समस्या, अफगानिस्तान समस्या हो या अरब-इजराइल संघर्ष, अब उस पर ग्रुटीय श्वार्थों 
के परिप्रेक्ष्य में सोचने की प्रवृत्ति बढ़ी ।! द्वितीय महायुद्ध के बाद विकसित द्वि-धुवीय राजनीति 
के परिणामस्वरूप इन ग्रुटों में शामिल राष्ट्रों को अपनी स्वतन्त्रता के साथ समझीता' करना पड़ा । 
खू्मानिया, बल्गारिया जैसे राष्ट्रों को सोवियत दृष्टिकोण से सोचने के लिए मजबूर होना पड़ा 
और फ्रांस व ब्रिटेव को अमरोकी नजरिये से दुनिया देखने को विषश होना पड़ा । शीत-युद्ध की 
बदौलत पनपी द्वि-युटीय विश्व राजनीति ने मध्यम मार्ग (0000॥ 7र०थ॥) की यूंजाइश को 
समाप्त कर दिया और इस भावता को जन्म दिया कि जो हमारे साथ नहीं वह हमारा ४ 
श्र है । 

2, आतंक और बविश्वास के दायरे में विस्तार--शीत-युद्ध ने राष्ट्रों को भयभीत किया, 
आतंक और अधिश्वास का दायरा बढ़ाया। अमरीका और रूस के मतभेदों के कारण अन्तर्राष्ट्रीय 
सम्बन्धों में गहरे तवाव, वैममस्थ, मनोमालिन्य, प्रतिस्पर्द्धा और अविश्वास की स्थिति आ गयी । 
विभिन्न राष्ट्र और जनमाधस इस बात से भयभीत रहने लगे कि कब एक छोटी-सी चिनगारी 
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तीसरे विश्व-युद्ध का कारण बन जाये ? शीत-युद्ध ने युद्ध के घातावरण' को बनाये रखा । नेहुर 
में ठीक ही कहा था कि हम लोग “निलम्बित मृत्यु दण्ड (875ए27660 0847 5थ्ञांथा८०) के 
यूग में रह रहे हैं ।? > 

3, आगविक युद्ध की धम्भावता का सय--944 में आणविक शस्त्र का प्रयोग किया 
गया था । शीत युद्ध के बातावरण में यह महसूस किया जाने लगा कि अगला युद्ध भयंकर 
आपणविक युद्ध होगा । क्यूबा संकट के समय आणविक युद्ध की सम्भावना बढ़ गयी थी। अब 
लोगों की आणविक आतंक मानसिक रूप से सताने लगा । आणविक शस्त्रों के निर्माण की होड़ में 
वृद्धि हुई। आणविक शस्त्रों के परिप्रेक्ष्य में परम्परागत अन्तराष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था की 
संरचना ही बदल गयी ।* 

4. सँनिक सन्धियों एवं सैनिक गठबन्धनों का बाहुल्व--शीत-युद्ध ने विश्व में सैनिक 
सन्धियों एवं सैमिक गठबन्धनों को जन्म दिया। नाटो, सीटो, सँण्ठों तथा वारसा पैक्ट जैसे 
सैनिक गठबन्धनों का प्रादुर्भाव शीत-युद्ध का ही परिणाम था। इसके कारण शीतनयुद्ध में उग्नता 
आयी, इन्होने मिःशस्त्रीकरण की समस्या को और अधिक जटिल बना दिया | वस्तुतः इन सैनिक 
संगठनों ने प्रत्येक राज्य को द्वितीय विश्वन्युद्ध के बाद “निरन्तर युद्ध की स्थिति” में रख 
दिया । 

5. शस्त्रीकरण की अविरल प्रतिस्पर्शधा--शीत-युद्ध ने शस्त्रीकरण की होड़ फो बढ़ावा 
दिया जिसके कारण विश्व-शान्ति और निःशस्त्रीकरण की योजनाएँ धूमित हो गयी । कैनेडी ने 
कहा था कि शीत-युद्ध ने शस्त्रों की शवित, शस्त्रों की होड़ और विध्वंसक शस्त्रों की खोज को 
बढ़ावा दिया है। अरबों डालर शस्त्र-प्रविधि ओर शस्त्र-धिर्माण पर प्रति वर्ष ख्र किये 
जाते हैं ।! हु 

- 6, अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का यान्त्रकीकरण--शीत-युद्ध का स्पष्ट अर्थ लिया जाता है 
कि दुनिया दो भागों में विभकत है--एक खेमा देवताओं का है तो दूसरा दानवों का, एक तरफ 
काली भेड़ें हैं तो दूसरी तरफ सभी सफेद भेड़ें हैं। इनके मध्य कुछ भी नहीं है। इससे जहाँ इस 
दृष्टिकोण का विकास हुआ कि जो हमारे साथ नही है पह हमारा विरोधी है वहीं अस्तर्राष्ट्रीय 
राजनीति का एकदम यान्त्रकीकरण ()४०८॥मगं४ँ० शे०ए) हो गया ।* 

7. अस्तर्राष्ट्रीय राजनीति में सेनिक दृष्टिकोण का पोषण--शीत-युद्ध से अन्तर्राष्ट्रीय 
राजनीति में सैनिक दृष्टिकोण (#रीग्ाए ०प्रा7०००) हक्वा पोषण हुआ । अब शान्ति की बात 
फरता भी सन्देहास्पद लगता था। अब शान्ति! का अर्थ युद्ध” के सन्दर्भ में लिया जाने लगा 
ऐसी स्थिति में शान्तिकालीन युग के अस्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों का संचालन दुष्कर कार्य समझा जाने 
लगा | 

..._3, संयुक्त राष्ट्र संघ को पंगु करना--शीत-युद्ध के कारण संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे विश्व 
संगठन के कार्यों में भी अवरोध उत्पन्न हुआ और भहाशक्तियों के परस्पर विरोधी दृष्टिकोण के 
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कारण संघ कोई कठोर कार्यधाही वहीं कर सका। यहाँ तक कि कई बार तो संघ- की स्थिति 
केघल एक मूक दर्शक से बढ़कर नहीं रही । संयुक्त राष्ट्र का मंच महाशक्तियों की राजनीति का 
अखाड़ा बन गया और इसे शीत-युद्ध के चातावरण में 'राजनीतिक प्रचार का साधन बना दिया 
गया । एक पक्ष ने दूसरे पक्ष द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों का विरोध किया जिससे संयुक्त राष्ट्र संघ 
धाद-विवाद का - ऐसा मंच बने गया णहाँ सभी भाषण देते हैं. किन्तु सुनता कोई भी नहीं 
(7क्रशांगह 80ग0ए शाधर6 8एशए0०09 एथा चर द्वात॑ 7097006ए 76860 ]5&0॥) । शीत- 
युद्ध के वातावरण में वाद-विवाद बहरों के सम्बाद (०ं008768 ० 0॥० १०४) बनकर रह 
गये ।? । जय 
9, सुरक्षा परिषद्‌ को लकवा लग जाना--शी्त-युद्ध के कारण सुरक्षा परिषद्‌ को लकवा 
लग गया (7]6 86०78 ए0णातली छ8 009५ एथाश9४८१) । सुरक्षा परिषद्‌ जैसी संस्था, 
जिसके कन्धों पर अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा स्थापित करने का त्वरित निर्णय लेने का भार 
डाला गया था रूस और अमरीका के, पूर्व और पश्चिम के संघर्ष का अखाड़ा बन गयी । इसमें 
महाशक्तियाँ अपने परस्पर विरोधी-स्वार्थों के कारण विभिन्न शान्ति प्रस्तावों को वोटों द्वारा रह 
करती हैं; वस्तुतः यहाँ इतना अधिक विरोध और वीटो का प्रयोग दिखायी देता है कि इसे संयुक्त 
राष्ट्र संघ के स्थान पर घिभकत (70977॥८4) और' विरोधी दलों में बेटा हुआ राष्ट्र संघ कहना 
अधिक उपयक्त है । 

0, मानवीय कल्याण के कार्यक्रमों फी उपेक्षा-शीत-युद्ध के कारण विश्व राजनीति 
का वेन्द्रीय बिन्दु सुरक्षा की समस्या तक ही सीमित रह गया और मातव कल्याण से सम्बन्धित 
कई महत्वपूर्ण कार्यों का स्वरूप गौण हो गया । शीत-युद्ध के कारण ही तीसरी दुनिया के अधिक 
संत और अद्ध-विकसित देशों की भुखमरी, बीमारी, वेरीजगारी, अशिक्षा, आधिक पिछड़ापन, 
राजनीतिक अस्थिरता आदि अनेक महत्वपूर्ण समस्याओं का उचित निदान यधासमय सम्भव नहीं 
हो सका, क्योंकि महाशक्तियों का दृष्टिकोण मुख्यतः 'शक्ति-की राजनीति” (०७० ९०॥॥५) 
तक ही सीगित रहा । 

उपयुक्त सभी परिणाम शीत-युद्ध के नकारात्मक परिणाम कहे जा सकते हैं। शीत-युद्ध के 
विश्व राजनीति पर कतिपय सकारात्मक परिणाम भी पड़े हैं जो इस प्रकार हैं। प्रथम, शीत-युद्ध 
के कारण गुठ-निरपेक्ष आन्दोलन को प्रोत्साहन मिला और तीसरी दुनिया के राष्ट्रों को उपनिवेश- 
. वाद से सही मायने में मुक्ति मिली । द्वितीय, शीत-युद्ध के कारण शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व को प्रोत्सा 
हम मिला । तृतीय, शीत-युद्ध के कारण तकनीकी और प्राविधिक उप्नति, खास तौर से आणविक 
शक्ति के विकास में तीव्रता आयी । चतुर्थ, संयुक्त राष्ट्र संघ में निर्णय-शक्ति सुरक्षा परिषद्‌ के 
बजाय मंहासभा फो हस्तान्तरित हो गयी । पंचम, राष्ट्रों की विदेश मीति में यथार्थवाद का आविर्भाब 
हुआ | षष्ठ, शीत-पूद्ध से शक्ति सन्तुलन” की स्थापना हुई । 


शीत-पुद्ध के' विशिष्ट साधन 
(7४टप्तागॉ0एफड 07 20:79 ९४५7२) 
शीत-युद्ध के विशिष्ट साधन कया हैं ? युद्ध के साधन हैं अस्त्र-शस्त्र, गोला तथा बारूद। 
शीत-युद्ध के मोटे रूप से तीन साधन हैं | प्रथम, शीत-युद्ध का सबसे प्रमुख साधन है प्रचार । शीत- 
युद्ध वाक-युद्ध है । यद्ध में जो कार्य हथियारों,से होता है वही कार्य शीत-युद्ध में शब्दों द्वारा किया 
जाता है । शीत-युद्ध में शब्द ही गोला-बारूद का काम करते हैं। शीत-युद्ध में प्रार का उद्देश्य 


3 वि 5 नम 500६ 
3 *"फ्७ गा 80 'प्माणा3 96एक्ा९  एच्ा580 0970० शत 4 शीश प6 86205 0 ब88763४07 ह00 
ज़7 87९ 00॥8 ४००७7 
“वां ज़ड 40ज9 उि्रांबा 7०एछाठइला4ए० एव (5०० ए. श्र, जरटजए 20०7, रंटफ चरण, 
4 0०00०. 4949, 9. 365) 


शीत्-युद्ञ कौ राजनीति | 465 


होता है--शत्नु राष्ट्र के प्रति तीत्रघुणा जाग्रत करना, अपने राष्ट्रीय आदर्शों के प्रति निष्ठा बनाये 
रखना, मित्र राष्ट्रों के प्रति सौहादां की भावना विकत्तित करना । शीत-युद्ध में रेडियो, टेलीविजन, 
समाचार-पत्रों, पत्रिकाओं आदि प्रचार माध्यमों से निरन्तर विपक्षी राष्ट्रों को शोषक भोर भत्या- 
चारी बताया जाता है । द्वितीय, शीत-युद्ध का अन्य साधन अपनी शक्ति का प्रदर्शन है, अपनी सैनिक 
और तकनोकी शक्ति की श्रेष्ठता का प्रदर्शन और शत्रु पक्ष को कमजोर बताना अपरिहार्य माता 
जाता है । तृतीय, कमजोर और अबिकप्तित राष्ट्रों कों आथिक और अन्य सहायेता देना भी शीत- 
युद्ध का एक साधन है। आशिक सहायता का उद्देश्य उन्हें अपने गुट में शामिल करना होता है । 
चहुयं, शीत-युद्ध का एक अन्य साधन जासूसी है । दोनों हो पक्ष जासुत्ती के तरीकों से एक-दूसरे की 
सैनिक शक्ति का पता लगाने की कोशिश करते हैं। यू-2 विमान काण्ड जासूसी के तरीकों की ओर 
हमारा ध्याम आकर्षित करता है। पंचम, शीत-युद्ध का एक साधन कूटनीति है। यह फूटधीतिक 
साधनों से लड़ा जाता है: इनमें दोनों महाशक्तियाँ फूटनीतिक साधवों से एक-दूसरे को निबंल 
बनाने का प्रयास करती हैं । हि 


शीत-युद्ध--बेचारिक संघर्ष अथवा सत्ता का संघर्ष 
(2000 ५४ : 797807.,0500ट87, ाफ्एठ0ा,छ 07 70एाजर डापए650.2) 


'शीत युद्ध एक वैचारिक अथवा सैंद्धान्तिक संघ है। यह स्पष्टतः दो विचारधाराओं--- 
साम्यवाद और पूंजीवाद का इन्द्र है जिसमें दो जीवन पद्धतियाँ और जीवन मूल्य अन्तर्राष्ट्रीय 
राजनीति में सर्वोपरिता प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। एक और उदारवादी लोकतस्त्र 
है भौर दूधरी ओर सर्वाधिकारवादी साम्यवाद; एक भर संयुक्त राज्य अमरीका लोकतस्त्र, 
समानता, स्वतत्त्रता, भश्रातृुभाष, मुक्त आथिक व्यवस्था, स्वतन्त्र प्रतियोगिता आदि के लिए 
अपने आपको प्रतिबद्ध मानता है तो दूसरी ओर सोवियत संघ, साम्यवाद को वास्तविक जन- 

तनन्‍्त्र, आधथिक समानता, उपनिवेशवाद से मुक्ति और पूंजीवाद की हिंसा से मुवित का मार्ग मानता 
है | साम्यवाद को सीमित रखने के लिए अमरीका ने ट्र मैन सिद्धान्त, मार्शल योजना एवं सैनिक व 
प्रादेशिक संगठनों की स्थापना की । दूसरी ओर सोवियत संघ ने पूजीवादी घेरों को तोड़कर 
साम्यवाद के प्रसार का संकल्प ले लिया । इसका अनिवार्य परिणाम 'शीत-युद्धा था। अनोब्डि 
टॉयनबी मे शीत-युद्ध को एक वैचारिक संघर्ष मानते हुए अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की (द्वि-ध्रुवीय' 
व्याख्या की है। 
' इसके विपरोत, जवाहरलाल नेहरू के विचार में शीत-युद्ध दो सर्वोपरि शक्तियों द्वारा अपने 
हितों, प्रभाव-क्षेत्र और शक्ति-विस्तार का ही संघर्ष है। हम सभी जानते हैं कि अमरीका ने 
विचारधारा की परिधि से बाहर जाकर स्पेत और पुतंगाल जैसे अधिनायकवादी देशों को सहायता 
दी अथवा- लेटिन अमरीका में दक्षिण-पंथी अधिनायकवादी देशों को-सहायता दी । इसी प्रकार , 
अमरीका द्वारा पाकिस्तात को सहायता देता और भारत विरोधी प्रचार करना किसी प्रजातान्त्रिक 
सिडान्त से प्रेरित नहीं है। रूस-चीन मतभेद तथा रूस-यूगोस्लाविया मतशेद यह इंगित करते हैं 
कि वैचारिक समानता के बातजूद भी उनमें गस्भीर आन्तरिक मतभेद विद्यमान हैं। 97] के 
बाद अमरीका-चीन पिगषोंग कूटनीति से यह स्पष्ट होता है कि कट्टर शत्रु वैचारिक भिन्‍मता के 
ऋंषावेजूद परस्पर मित्र बन जाते हैं, यदि उनमें हितों की समानता हो तो । गतः शीत-पुद्ध शक्ति 
राजनीति का एक नया संस्करण है । नेतृत्व की होड़, प्रभाव-विस्तार की होड़, शक्ति-स्पर्डा आदि 
अनेक तत्व हैं जो शीत-युद्ध को भड़काते हैं । ॒ है 
संक्षेप में, कहा जा सकता है कि द्वितीय विश्व-युद्ध के बाद की सम्पूर्ण राजनीति की मुख्य 
घुरी शीत-युद्ध/ थी जिससे न्यूनाधिक रूप से हर घटना-चक्र को प्रभावित-किया । शीत युद्ध ने भय 
के घातावरण को जन्म दिया जो अस्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा के लिए खतरा है । 


66 | अन्‍्तर्राष्ट्रीय राजनीति 
प्रश्त 
, उत्तर-द्वितीय विश्व-युद्ध काल में शीत-युद्ध की उत्पत्ति का लेखा-जोखा कीजिये 


में अब उप्त स्थितिः को बदल दिया है ? 


&०००एा 67 [68 ठांहां॥ - एण सा एव फर्क ॥6 209-8600०0 
एशा०१, जाशं विएण॑05 ॥8ए6 जाक्षाए6त (8 ४99807 ॥0ण़् ? 

2, 'समकालीम विश्व राजनीति की सधघसे बड़ी विशेषता है, दो भीमकाय दँत्यों 
अमरीका) के बीच का संघर्ष ।” व्याख्या कीजिए और बताइए कि क्या यहू ,. 
सही है । 
ग्गुपाढ ०णाए 7शप्रर्ला [ए0गराणातंकांए हाथ 6 ऐ;8:8., भाएं व8 ए 


8 ॥6 त0प्राधाए ॥ठक्ाए ती 6 एतरश्याए0ापा'एजफ0ण)0 फुणाव0, 7 7. 
॥ 80 ४0॥0 2000 ? 5 


3. शीत-युद्ध से आप क्या समझते हैं ? इसकी प्रकृति और अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति + 
प्रभाव की परीक्षा कीजिए । | 
फत तं0 ए०7 प्रात॑शइईक्ाएं 99 ०06 एश' ? फिशाया।ह ॥8 7रधप्राह धाएं। ,. 
प्रशयाक्ाणा॥ओं एछणंधंट3 २ 

ै 


, अमरीका व रूप की पारस्परिक प्रतिद्वन्द्रित आज भी विश्व राजनीति का ५७ .,.५ 
बनी हुई है ।” विवेचना कीजिये । 
ग्गुपढ प्रणव ए्रशब7।ए एशजरथा एग्रारत श्वार8 जी गलत बाप 50ए9 ४' 
8 8 का 70079 दिए ए शयाक्षांणा4) 220॥05,7 9080785, 
भत्तर्राष्ट्रीय राजनीति और कुछ वहीं बल्कि सोवियत रूस और संयुक्त राज्य अमरीशः 
मध्य शक्ति प्राप्ति के लिए संघर्ष है। क्या ऐसा है ? अपने विचार बताइये । 


पाथाभांणाएं ऐगांपट४ 48४ 7्रणांत।ह 0प 0 शापहुाए णि_ 90एछ' 7शप्ञ०शीं 


80शंश एरंण भात 0 एग्रॉट0 803 ए श्षैयलप08., 8 3 80 008॥४ 
५४0ए98. 


| ः 


तनाव-शैथिल्य या दितानत की राजनीति 


#६£& 70!॥705 0# 9एहाहपाएष्ट] 





अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के बदलते समीकरण में रूस-अमरीकी सम्बन्धों में 7/062 के वयूबा 
संकट के उपरान्त एक नया मोड़ आया; युद्ध के वैमनस्यपूर्ण सम्बन्ध सौमनस्य और मधुर-मिलन 
(प्रणाव्श्राण्णा) की दिशा में बढ़ने लगे । परिवर्तित अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक परिस्थितियों में 
तमाव, वैमनस्थ, मनोमालिन्य, प्रतिस्पर्शा और अविश्वास के सम्बन्ध तनाव-शैथित्य, मिन्रत्ता, 
सामंजस्य, शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व और परस्पर विश्वास में परिवर्तित होने लगे। शीत-युद्ध के 
नकारात्मक सम्बन्ध आपसी विचार-विमर्श को उत्कण्ठा, समझौतावादी दृष्टिकोण एवं मैत्रीपूर्ण 
सहयोग की ओर उन्मुख होधे लगे । अमरीका और सोवियत संघ के सम्बन्धों में इस नवीन परि- 
चतंन को तमाव-श थिल्य या दितानत (00०॥0) के नाम से जाना जाता है 7 


962 के बाद अमरीका और सोवियत संघ के नेताओं के दृष्टिकोणों में व्यापक परिवतेत 
भाया। खश्चेष ओर जान कैनेडी ज॑से नेताओं ने अपने-अपने देश के लोगों को मानसिक रूप से 
यह समझाने की प्रक्रिया प्रारम्भ की कि शीत-युद्ध में कोई लाभ महीं होता भर शीत्त-युद्ध 
को जारी रब्ना उमके राष्ट्रीय हितों के लिए घातक है, शीतनयुद्ध में कमी लाना और महा- 
शक्तियों में मधुर सम्बन्ध स्थापित करना उनके राष्ट्रीय हितों के संरक्षण के लिए अपरिंहायें 

है। 955 में दो ऐसी समझौतावादी उपलब्धियाँ उनके लिए ऐसा आदर्श थीं जिन्होंने तनाव- 

शैथिल्य का सूबरपात किया था-- एक थी आस्ट्रिया के साथ शान्ति सन्धि करने में रूस-अमरीका 

मे आपसी विघार-विमर्श से कार्य किया और दूसरा संयुक्त राष्ट्र संध में नये सदस्यों के प्रवेश 

के सम्बन्ध में 'पक्रेज डील' (०८९९८ 70०8]) समझौता । ये दो ऐसे मामले थे जिससे दोनों 

महाशक्तियों को यह बात समझते देर न लगी कि 'तनाव-शैथिल्य के आपसी सम्बन्ध! ही उनके 
लिए लाभपूर्ण हैं । 

दितास्त : अर्थ एवं परिभाषा 
(0०शफाब्रए ५ शर#गापत 0० एशायासपप0)78) 
दितान्त' फ्रेंथ भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है तथाव में शिथिलता' 
(०४5०४०१ ०एी शाभंणा&) | अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के परिप्रेक्ष्य में दितान्त से अभिष्राय 


ये #8णाथनाएणएट ॥शंकाणाओआएड 8९6 96९0 9 880 0705 धाएण्ट तर हंड(08, 0ए०' धी७ अ८ब्राड, 
चार ग्षश्भारट वरताएत९5 बाते 70॥065 0॥6 ९०6 ऋण ॥8र९ इत्वतंप्रशीए शंटावरत 7806 (0 8 ॥९फ- 

ग्णापे ज्ााश्ञा०रब ता 900 छत (0 (९, ॥0 8९००ग्रश0तज्ञाल करा पे 40 ०0-९55$९.ँ९ ऊ 
रथ, 5. सै 8७97, 286० ६ रीवफ्वटाीहड बाव॑ कष्कशटाहअंगार (६४५, 7975) , 0८९ 4०९, 


66 | अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति 


प्रश्त 
, उत्तर-द्वितीय विश्व-युद्ध काल में शीत-युद्ध की उत्पत्ति का लेखा-जोखा कीजिये | कित्त तत्वों 
में अब उम्-स्थितिः को बदल दिया है ? 


00007 छा ॥76 5787 एी76 एए060 9४०७ ॥ ॥6 72098-560070 १४०१6 ए/४४ 
एहां0०व, जगत चिए॑णगा53 #8ए९ एाक्षाएटत (॥6 डां[ए07 70ए 7 


2. समकालीन विश्व राजवीति की सबसे बड़ी विशेषता है, दो भीमकाय दैत्यों (रूस और 
अमरीका) के बीच का संघर्ष । व्याख्या कीजिए और बताइए कि क्या यह कथन अभी भी 
सही है । 


न्फ्ढ 0गाए 7४फ़लशा छ०0 पराणाणांताए शंधाह5 6 ए:5:5, आएं 6 ए8,8.8, 


8 6 60फ्रंतरधयां एटा 0 ॥6 00सरथाए0/ब्राए स़0ण0 एछणा॥057 एफञॉशो), 70068 
787! #06 8006 ? - 


3. शीत-युद्ध से आप क्या समझते हैं ? इसकी प्रकृति औौर अन्‍्तर्राष्ट्रीय राजनीति पर इसके 
प्रभाव की परीक्षा कीजिए । 


फवाश 00 ४00 णाएंशइब्थाव 09 ००6 फ़थ्' ? फिक्षाया।ह 8 गरवापाह धाप॑ गए70 0ा 
ग्र]शपा हों 00805 ? 


4. “अमरोका व रूस की पारस्परिक प्रतिद्वन्द्रिता आज भी विश्व राजनीति का महत्वपूर्ण तथ्य 
बनी हुई है । विवेचना कीजिये । 
बह शाप्राणवे एएशाए एक#ज़ल्था एशरं।80 एशॉ९४ ए 6ग॥ढापण्व 224 80एशंथ एशांणा 
38 50]] का। 77707 ज0० ० राशि 4ा09) 20॥808,? 7080085, 

5. अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति और कुछ नहीं बल्कि सोवियत रूस भौर संयुक्त राज्य अमरीका के 
मध्य शवित प्राप्ति के लिए संघर्ष है। क्या ऐसा है ? अपने विचार बताइये । 


गरादााशाणाओं 20005 ३8 )7रणता)ह "एप गि8 धपहरं० 0' ए०फ़श' 0४ जरा 6 


50शंह एाआंगणा थाव गा० एगाल्त 89608 एीकश्रियाथा९08, 5 8 80 ? 0ए68 एणए 
शं०्फ़8, 
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9669 ॥ण6 ॥6 प्रण6 पापा 0णा4ए४--]बाशांगढ़ णिय 89"8 60 १००४) तथा 
संघंपूर्ण एवं विवादास्पद समस्या की द्विपक्षीय एवं बहु-पक्षीय वार्ताओं से निपटना शामिल है। 

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के अधुनातन परिप्रेक्ष्य में दितान्त का अर्थ इस प्रकार से किया जा 
सकता है--(7) अमरीका तथा सोवियत संघ के मध्य शीत-बुद्ध के बजाय सामंजस्यवृर्ण (7०४[०॥० 
४०ाए०॥) सम्बन्धों को दितान्त कहते हैं । (7) अमरीका तथा सोवियत संघ के मध्य मतभेद, के 
शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व (2९४०० (.०-०४४०१०९) के सम्बन्धों को दितान्त कहते हैं ।+ (॥7) दितान्त 
का यह अर्थ कदापि नहीं है कि दोनों महाशरक्तियों के मतभेद पूर्णतः समाप्त हो गये हैं था उनमें 
वैचारिक मतभेद नहीं पाये जाते हैं या उनमें कोई राजनीतिक, आध्िक व सैनिक प्रतियोगिता नहीं 
है | दितान्त की विशेषता है कि सैद्धान्तिक मतभेदों एवं प्रतियोगिता के बावजूद यह महाशक्तियों में 
आधिक, वैधानिक एवं तकनीकी सहयोग में बाधा प्रस्तुत नहीं होने देता है । | 

। वस्तुत: दितान्त का भें शीत-युद्ध की समाप्ति नहीं है। इसका अर्थ यह भी नहीं है कि 
महाशक्तियाँ अपना वर्चस्व अथवा सर्वोपरिता बनाये रखने में अभिरुचि नहीं रखती,। दितान्त का 
सीधरा-साधा अर्थ यह है कि महाशत्ति यों (अमरीका और सोवियत संघ) ने स्यूम्ाधिक रूप से आपसी 
प्रतिस्पर्दा के मानदण्डों को आंशिक रूप से संहिताबद्ध करने का. प्रयत्न किया है ।*  अक 
वितान्त की प्रकृति 
(0शफ्ञाग्रफ्ट; एप्तछ एप एए४) 62. 

दितान्त का स्वरूप क्‍या है ? दितान्त सम्बन्ध शीत-युद्ध से भिन्न है किन्तु इसका मतलब 
पक्‍क्की मित्रता भी नहीं है। यह भी नहीं कह सकते कि अमरीका और सोवियत संघ में उसी प्रकार 
फी मित्रता हो गयी है जिस प्रकार अमरीका ब्रिटेन में साँठ-गाँठ भौर मित्रता है। दितान्त का 
यह भर्थ कदापि नहीं है कि दोनों महाशक्तियों के मतभेद पूर्णतः समाप्त हो गये हैं या उन्तमें वैता- 
रिक भतभेद नहीं पाये जाते या उनके राष्ट्रीय हितों में कोई विरोध नहीं या उनमें कोई राजनीतिक 
आधिफ भर सैनिक प्रतियोगिता नहीं । वस्तुत: अमरीका भौर सोवियत संघ में वैचारिक मतभेद 
आज भी बने हुए हैं किन्तु वे अब राजनीतिक और आधिक विचार-विभिमय में बाधक नहीं है । 
यद्यपि शस्वीकरण की दौड़ पूर्णतया समाप्त नहीं हुई है तथापि शस्त्रों का खेल मँत्रीपृर्ण सम्बन्धों 
की छाया में खेला जाने रूगा है। स॑निक ग्रुटबन्दियों का अन्त जहीं हुआ है तथापि उनका महत्व 
एवं सुहढ़ता घटनसी गयी है। अणु-शस्त्रों की भीषणता दुनिया को उतनी नहीं सताती जितनी 
कि यह पहले आतंकित करती थी ।83 ा 

डॉ. हेतरी कोसिजर के शब्दों में 'मास्को के साथ अब हमारे सम्बन्ध बड़े जटिल (धागाडप- 


व्‌ हद शाप 9०80 ९०-ढहांडलाए6 बा गए 00 8876 रंग, 2९४०४ 0०-६३800० १068 0[ 
ध्, 2 ४४ ब0500९ 0 छा: (६३9 704 8 शा007479 क्षाएए90 00फ९ए॥ (9० ए४8 006 (॥6 
3000९ 0] (0० 00900380 ४0००॑व 8४४७78, 088०0 09 ॥एप्नो एशाणाएंशाएणा! ण एव 88 3 70978 

रण हथाएड़ त5फछ/८5 0० एथ्ला इव८8,”१ 


गा 228 7064 72० €0॥कादांगाः : 000गराथा।5 0 ह6 2280 02० 4क्‍088 0007 58 
006 80भ6 एज (०४००७, 960), 9. 44... * ६0005 कक 4370 


बा ब28४९॥6, 00च९रए००, 6068 ॥00 प्ाल्वा हा साव 0 क्ाढ ०एात फव0. ०7 १068 (( ॥7680 (8६ 

0007 मिटा पा 6७ ्प्प एँ ह# 07शथी। 8०0०9 80एशाण' 90श्र0णा3, हीं. 
|? 688 ग्ष्पं | ४ 

॥090 9009 ए०एण ६ * 7 8 एंड ५, जएशाए) 06 06 (ढएए8 0 00790९॥(०१ 09९ए४०९७ 
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सोवियत-अमरीकी तनाव में कमी और उनमें दिन-प्रतिदिन बढ़ती हुई 
शान्तिपुर्ण सह-अस्तित्व की भाषना से है । 


आक्सफोर्ड इंगलिश शब्दकोप के अनुसार दितान्त दो राज्यों के 


समाप्ति (९९550 ्ी हप्रथ्या700 70]४7078 90#्रवणा 58०४) है । 


डॉ. हैनरी कीसिन्जर ने दितान्त को पारस्परिक परमाणु भर्या 


मित्रता, सहयोग और 
तनावपूर्ण सम्बन्धों की 


के रूप में अभिव्यक्त 


किया है। उनकी धारणा है कि अणु-युग में सैनिक शक्ति और राजनीतिक-दृष्टि से व्यावहारिक 
शक्ति में जो असंगति है वह दितान्त है ॥” थे 
डॉ. बो. के. श्रीयास्तव के अनुसार, “संयुक्त राज्य ममरीका ओर सोवियत संघ ने अब 
शीत-युद्ध के संघर्षपूर्ण सम्बन्धों का अवसान करने का निश्चय किया जिसे प्रायः दितानत के माम 
से जाना जाता है ।”* ४ 
डॉ. जफर इसाम के अनुसार, पश्चिमी दुनिया में जो अर्थ दिताग्त का है, उसे 'शान्तिपूर्ण 

सह-अस्तित्व” शब्द में अभिव्यक्त किया जा सकता है ।* 
डॉ. ए, पी, राणा के अनुसार, दितान्त ऐसी प्रक्रिया या प्रवृत्ति है जिसमें एक समय पर 
दो परस्पर विरोधी प्रवृत्तियाँ--सहयोग और प्रतिद्वन्द्रिता--पायी जाती है । महाशक्तियों की इस 
सहयोगी-प्रतिद्वन्द्दी (८००"॥४०0०४॥ए०-००॥ए०५४४४९०) व्यवहार को 
(0णाण्फ़शां९०) शब्दावली में अभिव्यक्त किया है। डॉ. राणा के अभिमत में इस सहयोगी- 
प्रतिदवन्द्दी व्यवहार को चार प्रफार की परिस्थितियों में अभिव्यक्त किया जा सकता है-- 
किसी संकठ की घड़ी में (एंध्रं$, शाधाशहथा7०॥); विश्व में यथास्थिति बनाये रखने की 


भावश्यकता ('शै्ला92थाला। 06 0१९४४] ंर७8॥079] ६४६४ (००); भाथिक सहयोग 


उन्होंने. 'कालूपीटिव 


(९००४0 ग्राक्याब8०॥८॥) और परभाणु अस्न्नों के परित्तीमत की आवश्यकता के समय 
(श६॥88९॥०॥( 0 श7॥8 ९०07070) ॥7 


जाज ऐराबाटोब मानते हैं कि दितान्‍्त अन्तर्राष्ट्रीय स्थितियों की 


समझौता है ।* 


दितान्‍्त का अर्थ स्पष्ट करते हुए प्री. हरीश कपुर लिखते हैं कि दितान्त सम्बन्धों की व्यवस्था 


नयी वास्तविकता से 


में दोनों महाशक्तियों के आपसी व्यवहार में समझीतावादी रुझान का दायरा बढ़ना (शीधा0- 


ग्रा्याणा तीवला&ब्र्ा।ह ४2९०७॥7004/07); यूरोपीय महाद्वीप का अब अविभशाजित न होना 
अपितु यूरोपीय देशों में व्यापारिक एवं सांस्कृतिक आदान-प्रदान का विस्तार होना (7706 ॥8ए6 
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९९ 706 क्षाएं पा0णा8 णप्रॉपानी ०0णाइरएइ--ननगाशांंग॥ड् णिए। [008 0 2?20॥४०४) तथा दे" 
संघष॑पूर्ण एवं विवादास्पद सभस्या को द्वि-पक्षीय एवं बहु-पक्षीय वार्ताओं से तिघटना शासिल है । 

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के अधुनातन परिप्रेक्ष्य में दितान्‍्त का अर्थ इस प्रकार से किया जा 
सकता है--(/) अमरीका तथा सोवियत संघ के मध्य शीत-युद्ध के बजाय सामंजस्यपृर्ण (7४४००70 
8०॥॥०॥४) सम्बन्धों को दितान्त कहते हैं । (7) अमरीका तथा सोवियत संघ के मध्य मतभेद के 
शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व (९8९७ (0०-५55०7०७) के सम्बन्धों को दितान्त कहते हैं ।* (7) दितान्त 
का यह अथ कदापि नहीं है कि दोनों महाशक्तियों के मतभेद पूर्णतः समाप्त हो गये हैं या उममें 
वैचारिक मतभेद नहीं पाये जाते हैं या उनमें कोई राजनीतिक, आधिक व सैनिक प्रतियोगिता नहीं 
है । दितान्त की विशेषता है कि सैद्धान्तिक मतभेदों एवं प्रतियोगिता के बावजूद यह महाशक्तियों में 
आधिक, वैधानिक एवं तकनीकी सहयोग में बाघा प्रस्तुत नही होने देता है । हु 

। बस्तुतः दितान्त का अर्थे शीत-युद्ध की समाप्ति नही है। इसका अर्थ यह भी नह है कि 
महाशक्तियाँ अपना वर्चेश्व अथवा सर्वोपरिता बनाये रखने मे अभिरुचि नहीं रखती । दितानत का 
सीघा-साधा अर्थ यह है कि महाशत्ति यों (अमरीका और सोविय्रत संघ) ने न्यूम्ाधिक रूप से आपसी 
प्रतिस्पर्शा के मानदण्डों की आंशिक रूप से संहिताबद्ध करने का प्रयत्व किया है ।* 
वितान्त की प्रकृति 
(शायर; पप्त8 ७7 ए72४8) 

दितान्त का स्वरूप क्या है ? दितान्त सम्बन्ध शीत-युद्ध से भिन्न है किन्तु इसका मतलब 
पक्की मित्रता भी नही है । यह भी नहीं कह सकते कि अमरीका और सोवियत संघ में उसी प्रकार 
की मित्रता हो गयी है जिस प्रकार अमरीका ब्विटेश में साँठ-पाँठ और भिच्रता है। दितान्त का 
यह अथ कदापि नहीं है कि दोनों महाशक्तियों के मतभेद पूर्णतः समाप्त हो गये हैं या उनमें वेचा- 
रिक भतभेद नही पाये जाते या उनके राष्ट्रीय हितों में कोई विरोध नहीं या उनमें कोई राजनीत्तिक 
आधिक भर सैनिक प्रतियोगिता नहीं । वस्तुतः अमरीका और सोवियत संघ में वंचारिक मतभेद 
आज भी बने हुए हैं किन्तु वे भव राजनीतिक और आधिक विचार-विनिमय में बाधक नहीं है । 
यद्यपि शस्त्रीकरण की दौड़ पूर्णतया समाप्त नहीं हुई है तथापि शास्त्रों का खेल मंत्रीपूर्ण सम्बन्धों 
की छाया में खेला जाने ढुगा है। सैनिक ग्रुटबन्दियों का अन्त नहीं हुआ है तथापि उनका महत्व 
एवं सुहढ़ता घट-सी गयी है। अणु-शस्त्रों की भीषणता दुनिया को उतनी नहीं सवाती जितनी 
कि यह पहले भआतंकित करती थी | 

डॉ. हेतरी कोसिजर के शब्दों में 'मास्कों के साथ अब हमारे सम्बन्ध बड़े जटिल (ागरगहिएन- 
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०0४) है । वैचारिक घरातल पर अमवरत मतभेद बना रहेगा, किन्तु आणविक शस्त्रास्त्र सह- 
अस्तित्व के लिए विवश करते हैं'“भूगोलमूलक राजनीति आवश्यक रूप से तनाव पैदा करेगी 
किन्तु सैनिक प्रविधि का विकास आवश्यक रूप से विवादास्पद मुद्दों का समाधान खोजने को बाध्य 
फरेंगे ।7 राष्ट्रपति निकसन ने अमरीकी विदेश नीदि की व्याख्या करते हुए 9 फरवरी, 972 को 
फहा था, 'अनेक गहरी बातें हमें (वाशिगटम और मास्को) विभाजित करती रहेंगी | हम विचार- 
धारा के मामले में विरोधी हैं और बने रहेंगे । हम राजनीतिक भर संनिक प्रतियोगी हैं और 
इसमें से किसी भी क्षेत्र में किसी भी प्रगति के प्रति दुसरा पक्ष उदाप्तीन नहीं रह सकता है।॥' 
दितान्त किसी सुनिश्चित अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था या विश्व-शान्ति का भी द्योतक नहीं है। दितान्त 
से इतनी उपलब्धि जरूर हुई है कि तीसरे विश्व-युद्ध की शुरूआत का भय लोगों के मस्तिष्क से 
निकल गया है क्योंकि शीतन-युद्ध के फाल में महाशक्तियों में जो शक्ति-संघर्५य॑ और उग्र मतभेद थे, 
वे दितान्त काल में सहज एवं सतकंता का रूप धारण कर चुके हैं। दोनों- महाशक्तियाँ अब सभ्य 
राष्ट्रों जेसा आचरण. एक-दूसरे के प्रति करने लगी हैं ओर एक*द्गुसरे के प्रति. उनका रुंख सोहाद्- 
पुर्ण तथा सम्मानजनक भी दिखायी देता है। .*: ' 

संक्षेप में, दितान्त का स्वरूप निम्नांकित रूप से व्यक्त किया जा सकता है: 

() दितान्त सम्बन्धों के युद्ध में दोनों महाशक्तियाँ एक-दूसरे से सम्पर्क बनाये रखती हैं। 

(2) दितान्त एक प्रकार से महाशक्तियों में शक्ति-सन्तुलन की .स्थापना एवं उसकी 
स्वीकृति है । ेु 
(3) दितान्त युग में महाशक्तियाँ अपने विवादों को लेन-देव के आधार पर गरिमापूर्ण 
आचरण करते हुए हल करती हैं । 

(4) दितान्त की विशेषता है हि सैद्धान्तिक मतभेदों के बावजुद महाशक्तियाँ आथिक, 
चैशानिक, तकनीकी, व्यापारिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में सहयोग करती हैं । 

संक्षेप में, दितानत से महाशक्तियों के आचरण के नियमों ('रिए)९४ ० (०00०) का 
. विकास हुआ है; हितों में जोड़ने वाली कड़ी (#7/श-००ग्रा४णांणा रण [7/0685) बनी है; नीति- 
निर्माताओं में संचार व्यवस्था (ट०ण्गष्रांप्थंणा5) स्थापित हुई है जिससे संकट की घड़ी में 
दुर्घटनाओं के खतरे अथवा असन्तुलित निर्णय (775020ए४00घ) को टाला जा सके । 


दितानत के कारण अथवा दितानत आचरण के निर्धारक तत्व 
(50858 07 एपशाफह्ररशफ 00 70 एफ हारा 07 7४2फाए 885ण०0072) 


अमरीका और सोवियत संघ के सम्बन्धों में यह बुनियादी परिवर्तत क्यों आया कि वे 
शीत-युद्ध से तनाव-शैथिल्य के मार्ग की ओर उन्मुख हुए ? इसके निम्नलिखित कारण हैं : 

, दितानत श्स्वन्ध पारस्परिक राष्ट्रीय हितों की पुति करते हैं--डाँ. एम. एस. राजन 
के अनुसार शीत-युद्ध के संघर्षपूर्ण मार्ग से दितान्त के सपाट रास्ते पर घलने का कारण महा- 
शकितयों के पारस्परिक हित्तों (४०४४४) ॥थ९४$ 0 6 579० ?०फ८३) में ढूंढ़ा जा सकता 
है ।? दोनों महाशव्तियों के मेताओं एवं अभिजन ने -यह सोचा कि अस्त्र-शस्त्रों पर धन, खर्च करने 
के बजाय अपने-अपने देश में आम आदमी केंए /विष्य को सुखद बनाने के लिए घन खच्चे करना 
अधिक लाभकारी है। शीत-युद्ध के युग में सोवियत संघ ने खाद्यान्न के क्षेत्रों में आत्म-निर्भरता को 
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“४ त्नाव-शेबिल्य या वितात्त की राजनीति | 7] 


प्राथमिकता नहीं दी और अमरीका ने नोग्रो लोगों के केल्याण के लिए धन खर्च करने में कंजूसी 
की । इससे दोनों देशों में जन-असन्तोष बढ़ा । दितान्त सम्बन्धों से अमरीका और सोवियत संघ 
की शक्ति और घन अपने नागरिकों की बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति में लगेगा जिससे विश्व- 
शान्ति का स्थायी आधार निर्मित होगा ॥2 अर 

2, दितानत सम्बन्ध झ्ोवियत संघ के क्ाथिक विकास की आवश्यकताएँ पुरी करता है--- 
दितानत का एक कारण सोवियत संघ के आर्थिक विकास की आवश्यकताएँ भी हैं । तकनीकी ज्ञान 
के अभाव में सोवियत संघ क्रृषि के क्षेत्र में आत्म-निर्भर नहीं हों पाया, साइबेरिया में उपलब्ध 
विशाल गैस भण्डारों का दोहन नहीं कर पाया । सोवियत संघ को अतिरिक्त खाद्य-पदार्थों की 
अनवरत आवश्यकता रही है जिसे वह अमरीका से सौहाद्र पूर्ण सम्बन्धों के वातावरण में आसानी 
से प्राप्त कर सकता था चूँकि अमरीका.के पास हमेशा अतिरिक्त खाद्यान्न उपलब्ध रहे हैं । निश्चित 
हो अमरीकी तकनीकी ज्ञान और सहायता के आधार पर सोवियत विकास को नया आयाम प्रष्प्त 
हो सकता था, किन्तु इसके लिए शीत-युद्ध की वेमनस्यता को दफनाना आवश्यक था | यह अमरीका 
के प्रति सह-अस्तित्व एवं माधुय की नीति अपनाकर ही सम्भव था । सोवियत नेता पोडगोर्नी के 
शब्दों में 'वस्तुगत तथ्यों! (009००/४8 ए4००8) के आधार पर सोवियत संघ चाहता है कि रूस 
अमरीकी सम्बन्धों से शीत-युद्ध के अवशेष समाप्त कर दिये जायें। 

3. अमरीकी उद्योगों के लिए कच्चे माल की आवश्यकत्ताएँ--अमरीकी मेताओं मे यह 
महसूस किया कि सोवियत संघ में कच्चे माल के विशाल भण्डार हैं भोर अमरीकी उद्योगों के 
लिए उन्हें आसान शर्तों पर प्राप्त किया जा सकता है । मिक्‍सन प्रशासन का यह विश्वास था कि 


अमरीका और सोवियत संघ फी अर्थ-व्यथस्थाएँ अन्तर्राष्ट्रीय बाजार के परिप्रेक्ष्य में एक-दूसरे फी. 


प्रतियोगी न होकर पूरक हैं । सोवियत संघ के पास गैस, पेट्रोलियम और फ्रोम के विशाल भण्डार 
हैं जिन्हें व्यापारिक ब्ाधार पर प्राप्त किया जाय तो अन्य देशों पर अमरीकी निर्भरता कम 
होगी ।2 है 

4, क्षाणबिक शस्त्रों के क्षेत्र भें सरहुलच--आणविक शस्त्रों के क्षेत्र में असन्तुलन का 
परिणाम था शीत-युद्ध और इस क्षेत्र में स्थापित सन्तुलन (९9५) ने दितान्त सम्बन्धों को 
विकसित करने में योगदान दिया। प्रारम्भ में संयुक्त राज्य अमरीका आणविक शस्त्रों से सम्पन्न 
राष्ट्र था और जब सोवियत संघ ने अणू विस्फोट कर लिया तो सोवियत संघ और अमरीका के 
बीच जो सैनिक असन्तुलन था वह समाप्त हो गया एवं दोनों सब्तुलन की स्थिति में आ गये । 
अमरीका अब यह महसूस करने लगा कि साम्यवाद के विस्तार को रोकने के लिए सशस्त्र संघर्ष 
की नीति घातक रहेगी । बलिन की घेराबन्दी, कोरिया युद्ध और क्यूबा संकट के समय आणविक 
शस्त्रों के घातक परिणाम किसी की भी कल्पना के बाहर नहीं थे। आणविक घिनाश से भविष्य 
में बचने के लिए दोनों महाशक्तियों में 'सम्बाद' ([080800०) प्रारम्भ किये जाने की आवश्यकता 
थी। दितान्त युग के सम्वादों का ही परिणाम है कि दोनों भहाशक्तियों में साल्ट बारताएँ चलती 
रहीं और साल्‍ट-! तथा साल्ट-2 के समझौते हुए । 

5. आणबिक कषातंक और आणविक युद्ध का भय--अमरीका ओर सोवियत संघ दोनों ने 


बन 


जन मच मी हि 
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आणपधिक आयुधों का निर्माण कर लिया किन्तु वे दोनों इन शस्त्रों की मारक शक्ति से चिन्तित 
हैं। न्यूट्रांन बम के नाम्म से कपकेपी छूटती है। न्यूट्रॉन गोलियों से मनुष्य और अन्य जीव-जन्तुओं 
के लिए तुरन्त या निलम्बित मृत्यु निश्चित है। इसकी संहारकता का अनुमान इसी बात से 
लगाया जा सकता है कि हाइड्रोजन बम जैसे भयंकर बम में भी मरने वाले और घायलों का 
अनुपात एक और तीन होता है मगर न्यूट्रॉन बम में इसके उल्टे यदि एक जर्मी होगा तो तीन 
भरेगे। कहने का मतलब यह है कि नाभिकीय अस्त्रों ने युद्ध को इतना भयातक भौर विनाशकारी 
बना दिया है कि कोई भी महाशकति इसका खतरा-मोल नहीं ले सकती । आज कोई भी 
महाशक्ति परमाणु युद्ध में सैनिक लाभ अजित करने का दावा नहीं कर सकती । अतः टकराव 
पर हा संघवं से बचने के लिए दितानत सम्बन्ध अमरीका और सोवियत संघ की मज- 
बरी है । 

6, राष्ट्रीय प्राथमिकताओं में बुनियादी परिवर्तत-शीत-युद्ध काल में संयुक्त राज्य 
अमरीका की राष्ट्रीय घीति भीर प्राथमिक आवश्यकता थी--साम्यघाद का अवरोध', साम्यवाद 
का समुलोन्मूलन' और सोवियत संघ की सर्वोच्च प्राथमिकता थी--साम्यवाद का विस्तार! भर 
'पूंजीवाद का अन्त करना'। इसके लिए दोनों देशों नें लोक-कल्याणकारी योजनाओं, गरीबी 
उन्मूलन, जीवन-स्तर ऊँचा फरने जैसे अपरिहायं कार्यक्रमों की कीमत पर अस्घों की शवित, 
परमाणु शस्त्रों के निर्माण तथा सैमिक गठबन्धनों पर बल दिया था । धीरे-धीरे दोनों महाशक्तियों 
नें यह अनुभव किया कि उन्हें अपने संसाधव और तकनीकी ज्ञान का प्रयोग अपने नागरिकों के 
जीघन-स्तर को ऊँचा उठाने के लिए फरना चाहिए। इसके लिए तनाव-शै थिल्य का वातावरण 
अधिफ उपयोगी और उत्साहवर्धक समझा गया । 

7. शीत-युद्ध का तनावपुर्ण वात्ावरण--शीत-युद्ध एक मनोवैज्ञानिक युद्ध है, यह महत्व- 
पूर्ण स्थिति है। यह “निलम्बित मृत्यु-दण्ड” से समान है। इसे गरम युद्ध से भी अधिक भयानक 
माना गया । दोनों महाशक्तियों को यह आशंका होने लगी कि शीत-युद्ध कभी भी सशस्त्र युद्ध में 
परिवर्तित हो सकता है और उसका परिणाम होगा भयंकर विध्वंस । इसलिए वे पारस्परिक 
टकराव से बचने की दिशा में सोचने पर बाध्य हुए । 

8. झाम्यवादी गृठबन्दी का ढीलापन तथा रुश्न-चीन मतभेद--सोवियत संघ के प्रति 
अमरीकी दृष्टिकोण में परिवर्तत का एक कारण साम्यवादी गुटबन्दी का ढीला होना है । बदले 

अन्तर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में साम्यवादी गुट की एक एकजुटता टूटने लगी भौर साम्यवादी दुनिया में 
शक्ति के अनेक प्रतिस्पर्द्धी केन्द्रों फा उदय हुआ जो मास्को से स्वतन्त्र रहने की चेष्टा करने लगे । 
साम्यवादी दुनिया की ठोस एकता (४०7०0) के बजाय वहाँ बहुधुवीयता (?०५०९८०ध४- 
पआा) के तत्व दृष्टिगोचर होने लगे । यह स्थिति अमरीका के लिए लाभ की स्थिति थी घूंकि 
वह साम्यवादी देशों से अपनी सहूलियत के अनुसार उनके मतभेदों का लाभ उठाकर समझौते कर 
सकता था । इसी प्रकार चींन-रूस संघर्ष (४॥0-50शं७ 7६) के फलस्वरूप सोवियत संघ के 
लिए यह आवश्यक हो गया कि वह चीन के मुकाबले में अपनी स्थिति सुदृढ़ करने के लिए पश्चिमी 
देशों और मुख्यतः उनके मेंता अमरीका से शान्तिपुर्ण सम्बन्ध विकसित करे | 


3. लपु०66॥6 3 >ब508]॥79 (96 7९80[0 0 6 ॥0श्यॉयव00 07 फ९ एक एणी6 5४फ्छ ए०एशड वि शा 
पाणारण:०त धा8 780० 94ए९एए दा ॥ 0670 ती इछा।व्वार्ट्वां० ज़4एणा5 ए0फ06 ग0 07 ाफ्पा 
मिला च्ाद्याएंगाए फैपा 350 इथाराबाल भा ०सग-ता। एएब47॥79 ज्रांणी छए0फणत, व 76 एव 
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9, गुटनिरपेक्ष राध्ट्रों की भुमिका--शीत-युद्ध को दितान्त भर्थात्‌ तनाव-शैधिल्य की स्थिति 
में लाने का श्रेय गुट-निरपेक्ष आन्दोलन की ही है । गुट-निरपेक्ष राष्ट्रों ने शीत-युद्ध को बढ़ावा देने 
बाली गुटबन्दी को तोड़ने में सहयोग दिया । ग्रुट-निरपेक्षता का दायरा इतना बढ़ता, गया कि दोनों 
ही गुटों (207८ 8003) में दरारें पड़ने लगीं, गुटों में संलग्त राष्ट्र भी धीरे-धीरे ग्रुट-निरपेक्षता 
की नीति अपनाने लगे । पाकिस्तान, पुरतंगाल, रूमानिया, ईरान जैसे देश अपने-अपने गुटों को छोड़कर 
गुट-निरपेक्ष आन्दोलन में शामिल हो गये । ग्रुट-निरपेक्ष राप्ट्रों ने धीरे-धीरे स्वतन्त्र विदेश नीति 
पर ही नहीं, बल्कि शास्ति और सहयोग की आवश्यकता पर भी बल दिया। इससे महाशक्तियों 
में प्रतिदवन्द्िता के स्थान पर सहयोग को बल मिला । डॉ. ए. पी. राता के अनुसार, 'ग्रुट-निरपेक्ष 
राष्ट्रों नें अपनी गुट-मिरपेक्ष पहचान को बनाये रखते हुए महाशक्तियों को अपने सहयोगी-अ्रतिद्वन्ही 
व्यवहार (00॥79५7५८ 70४४०॥$) को सतकेतापुर्वेक संचालित करने में मदद की है ।”? 

0, द्वि-गुटीय विश्व राजनीति का बहुकेख्वाद में परिवर्तत--द्वितीय महायुद्ध के तुरन्त 
बाद विश्व द्वि-ध्रुवीयता (70079) की ओर बढ़ा भौर 950 के आते-आते इस ह्वि-प्रुवीयता 
के बन्धन धिधिल पड़ने लगे और विश्व श्ने:-शर्ने बहुकेनद्रवाद (?0!४८८॥४४थ॥) की ओर अग्रसर 
होने लगा | आज शक्षित के वेवल दो ही केन्द्र नहीं है अपितु बहुत सारे केन्द्र हैं। बमरीका भौर 
सोवियत संघ के साथ-साथ ब्रिटेन, फ्रांस और चीन भी अणु-शविति के स्वामी बन घुके हैं| जापान, 
पश्चिमी जम॑ती, यूरोपीय आधिक समुदाय, भारत और गरुठ-निरपेक्ष मंच भी आधिक और राण- 
मीतिक शक्षित के 3 द्ध हैं । ये शक्ति-केन्र अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में अधिकाधिक स्वत्तच्त्र 
आचरण करने लगे हैं। इस बहु-शुधीकरण ने महाशक्तियों के सम्बन्धों में दितान्त की प्रवृत्ति को 
जन्म दिया है| मु 

. 4, महाशक्षितियों को अपने गुटीय सित्रों से निराशा और यथापंवादी चिन्तन की प्रवुत्ति-- 
शीत-युद्ध की राजनीति में अमरीका और रूस में अपने-अपने मित्रों की संख्या बढ़ाने की होड़ 
प्रवल थी । किन्तु उर्न्हे यह समझते देर न लगी कि उमप्तके मित्र बोझ बनते जा रहे हैं। दक्षिणी 
वियतनाम, दक्षिण कोरिया और फारमोसा अमरीका पर भार थे, पूर्वी जमंनी और उत्तरी कीरिया 
सोधियत संघ-पर भार साबित हुए, फ्रांस ने अमरीका के लिए मुसीवतें खड़ी कीं भौर चीम, 
रूमानिया, अल्बानिया ने सोवियत संघ के लिए मुसीबतें खड़ी कीं। ग्रुट-निरपेक्ष देशों ने दोनों ही 
महाशक्तियों (20706 शांहतञ6८ए) से सहायता लेकर दोनों का आधिक एवं सैनिक शोषण 
किया | डॉ. एम, एस. राजन के शब्दों में, फ्रांस का अमरीका विरोधी दृष्टिकोण जौर चीन द्वारा 
रूस को दी जाने वाली खुली चुनौती विशेष रूप से महाशक्तियों के सम्बन्धों में दितान्त के विकास 
के लिए उत्तरदायी है ।? महाशक्ततियों ने यथार्यवादी रख अपनाते हुए यह महसूस किया कि अन्य 
देशों की मित्रता के स्थान पर पारस्परिक सम्बन्धों में दितान्त अधिक विश्वसनीय, लाभकारी एवं 
कम खर्चीला है | 


2, वियतनाम यूद्ध और असरीकी विवशता--अमरीका वियतनाम युद्ध से थक चुका था । 
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घियतनाम युद्ध के दल-दल से सम्मानपुर्वंक तभी तिकल सकता था जब सोवियत संघ का सहयोग 
प्राप्त हो । 

3, संयुक्त राष्ट्र संघ में त्तीसरी दुनिया के राष्ट्रों की भुमिका--संयुक्त राष्ट्र संघ में भी 
महाशक्तियों की स्थिति पहले जैसी नहीं रही है । तीसरी दुनिया और अफ्रेशियाई राष्ट्रों ने संयुक्त 
राष्ट्र संघ में अपनी आवाज बुलन्द करमा शुरू कर दिया है। संयुक्त राष्ट्र संध में उनकी उत्तरोत्तर 
बढ़ती हुई संख्या ने भी शीत-युद्ध की उम्रता को कम किया है | 

]4, यूरोपीय राष्ट्र युद्ध की परिकल्पना से भयपश्नीत थे--क्यूबा के संकट (962) का 
एक दोहरा और विचित्र प्रभाव पड़ा । एक ओर जहाँ इसने शीत-युद्ध की पराकाष्ठा की अनुभूति 
करवाथी, दूसरी ओर इसमें शिथिलता की आवश्यकता को भी उम्र रूप से रेखांकित किया । इस 
घटना के बाद यूरोपीय राष्ट्र विशिषतः युद्ध की कल्पवा से भयभीत रहे । दुसरा विश्व-युद्ध उचकी 
धरती पर लड़ा गया था, बतः उसका उन्हें अत्यधिक कटु अनुभव था। किसी भी प्रकार से वे 
विश्व-स्तरीय तवाघ में डूबने को तैयार नहीं थे। यूरोपीय राष्ट्रों की इस उम्र अनुभूति का 
अमरीकी विदेश मीति पर सीधा दबाव पड़ा और यह शिथिलता की नीति को और अधिक 
तत्परता से लागू करने को बाध्य हुई । यूरोपीय परिवेश को देखते हुए यह कदापि आश्चर्यजनक 
महीं था कि दितान्त के वास्तविक प्रचलन की पहल यूरोप से ही हुई । पश्चिमी जमंनी के चान्सलर 
बिल्ली ब्रांद ने यूरोपीय राष्ट्रों में शिथिलता की प्रक्रिया को लागू करने का विचार रखता ! 

महाशक्तियों का व्यवहार : दितान्त की प्रगति 
(७ए0एफए ए0०भेए्ए 7एप्त-श07फ : प्र्ताउ शर006र585 67 एप्प) 

भन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के विद्वानों का मत है कि शीत-युद्ध के उन्नायकों में स्टालिन और 
'ट्र,मैन प्रधाव थे तो दितान्त या सोवियत-अमरीका मैत्री के सूत्रधार कैगेडी और खएचेव थे । 
लेकित उनके अचानक सत्ता से हटने के कारण दितान्त की प्रगति धीमी हो गयी । अतः दितान्त 
सम्बन्धों को तये सिरे से प्रारम्भ करके अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति म्रें मोड़ लाने का श्रेयं अमरीकी 
राष्ट्रपति रिचार्ड मिक्सन तथा सोवियत राष्ट्रपति लियोनिद ब्ले'्ननेव को है। भांज रूसी नेता 
मिखाइल गोर्वाच्योव “्लेस्त्रोस्ट” और पेरेस्ट्रोहका' की धीति के माध्यम से 'दितान्त” के सम्बन्धों 
फो एक नया मोड़ देने का प्रयास कर रहे हैं। हि 

महाशक्तियों के दितान्त व्यधहार की प्रगति को दो भागों में विभक्त किया जा सकता है : 

(!) दितान्त का निष्क्रिय काल (!953-969) 

(2) दितान्त का सक्तिय काल (970-990) 

| दितासत का निष्किय काल (953-69) 

शीत-युद्ध के साथ-साथ महाशक्तियों का व्यवहार अहृश्य रूप से स्टालिघ की मृत्यु के बांद 

ही परिवर्तित दिखायी देने लगा था | सर्वप्रथम, 953 में कोरिया युद्ध की समाप्ति हुई। जबकि 
: इससे पूर्व कोरिया में शान्ति स्थापित करने के भारतीय सुझाव को स्टालिन के रूस ने ठुकरा 
दिया । “वास्तविकता यह थी कि कोरिया की स्थिति से स्टालिन पूर्णतया सन्तुष्ट था। यह उस 
प्रकार की स्थिति थी जिसमें वह आनन्द लेता था। हजारों अमरीकी, चीमी और कोरियाई मर 
रहे थे लेकिन किसी रूसी पर संकट नहीं आया था ।” घ्टालिन की मृत्यु के बाद सोवियत नेताओं 
ने विशाल हृदयता दिखाकर भारतीय सुझावों को स्वीकार कर लिया जिससे जून 953 में 
कोरिया युद्ध बन्द हुआ। 955 में दोनों महाशक्तियों ने आस्ट्रिया के साथ शान्ति सन्धि की । 
आस्ट्रिया के साथ शान्ति सन्धि करने में कई बाधाएँ सामने आयीं। 3 माच, 952 को 
पश्चिमी शक्तियों ने आस्ट्रिया के भविष्य के सम्बन्ध में भाठ धाराओं वाला एक सन्ध्रि प्रस्ताव 
रखा, जिसे रूस ने अस्वीकार कर दिया । लेकित एक वर्ष बाद स्टालिन की मृत्यु हो जाने पर 


तनाव-शंथिल्य या दिताग्त की राजनीति | 75 


आ्ट्रिया के प्रति रूसी दृष्टिकोण में कुछ नरमी आयी। फलस्वरूप 5 मई, 9४ 5को 
आस्ट्रिया-सन्धि पर हस्ताक्षर हुए। आस्ट्रियन सन्धि का सबसे बड़ा महत्व यह है कि शीत-युद्ध 
छिड़ने के बाद पूर्व और पश्चिम के बीच यह पहला शान्ति समझौता था । इसके बाद 4955 के 
पैकेज डील (?8०:४४० 7062/) समझौते के फलस्वरूप एक साथ 0 राष्ट्रों फो सयृक्त राष्ट्र संघ 
की सदस्यता प्रदान की गयी । इनमें से चार राष्ट्र सोवियत गुट के समर्थक और आठ गुट-निरपेक्ष 
देश थे । 959 भें खू इचेव ते अमरीका की सदुभावना यात्रा की और कैम्प डेविड में राष्ट्रपति 
आइननहावर से 'विश्व शान्ति” के मामलों पर खुलकर विचार-विनिमय किया | 960 में पेरिस 
में शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया, !963 में क्रमलिन और व्हाइट हाउस के मध्य हॉट 
लाइन का निर्माण किया गया, 25 जुलाई, 963 को ब्रिटेन सहित दोनों महाशक्तियों ने मास्की 
में वायुमण्डल, बाह्य अन्तरिक्ष और समुद्र में अणु परीक्षण पर श्रतिबन्ध लगाने वाली एक सन्धि 
पर हस्ताक्षर किये । !968 में रूस, अमरीका और ब्रिट्रेन नें मिलकर अन्य देशों के साथ परमाणु 
अस्त्र प्रसार निरोध सन्धि' पर हस्ताक्षर किये । 

फिर भी यह काल वितान्त सम्बन्धों की दृष्टि से निष्क्रिय काल ही कहा जा सकता है । 
धुँकि इस काल में यु-2 विमान (960), क्यूबा संकट ([962) जैसी घटनाओं ने शीत-युद्ध की 
सिनगारी में घी देने का काम किया । फिर शी क्यूबा संकट के बाद दोनों ही महाशक्तियों के 
नेताओं को महसूस हो गया कि बिना एक निर्णायक महायुद्ध के दूसरे गुट का दमन सम्भव नहीं 
है तब यदि ऐसा कोई युद्ध हुआ तो विश्व का सर्वेनाश निश्चित है। इस अनुभूति ने दोनों ही 
पक्षों फो सह-अस्तित्व की अतनिवार्यता में विश्वास दिला दिया । 

दितानत का सक्तिय काल (970-90) 

20 जनवरी, 969 को रिचर्ड निकसन अमरीका के राष्ट्रपति बने । राष्ट्रपति बनने के 
बाद तिक्‍सध ने अपने उद्घाटन भाषण में विश्व शान्ति की स्थापना के लिए अन्य देशों के साथ 
सहयोग करने की इच्छा प्रकट की । उन्होंने स्पष्ट किया कि “हम प्रत्येक को अपना मिन्र बनाने 
की भाशा नहीं कर सकते, किन्तु हम यह प्रयत्न कर सकते हैं कि कोई हमारा शन्नू त बने ।/ 
निक्‍सन नें शान्तिपूर्ण प्रतियोगिता और साझेदारी के सिद्धान्त पर जोर देते हुए कहा कि “हम 
साम्यवादी विश्व का अमरीका के साथ एक शान्तिपूर्ण प्रतियोगिता के लिए आाद्वाव करते हैं--- 
यह प्रतियोगिता प्रदेशों की विजय अथवा स्वामित्व के विस्तार के लिए नहीं अपितु मनुष्य के 
जीवन को अधिक सम्पन्न बनाने के लिए होगी ।” निक्‍सन प्रशासन ने साम्यवादी विश्व के प्रति 
अमरीका की नीति को एक नयी दिशा प्रदाव की । इसी का परिणाम था कि रूस-अमरीका 
दितान्त सम्बन्धों में सक्तियता आ गयी। 970 के बाद दितान्त व्यवहार में तीत्र प्रगति हुई, 
जिसके प्रमुख उदाहरण इस प्रकार हैं : 

, मास्को-बोन समझौता, 970--द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से यूरोप में शीत-युद्ध कक 
मूल में जर्मनी की समस्या रही है । पश्चिमी जर्मनी ओर सोवियत संघ के सम्बन्ध स्वैव कु रहे 
| ओर अमरीका हमेशा पश्चिमी जमेनी का समर्थन करता रहा है । इस तनावपूर्णं परिस्थिति का 

अन्त करने के लिए 0 रा 970 को पश्चिमी जर्मनी और सोषियत संघ के बीच एक 
सन्धि हुईं। इस सन्धि में कहा गया कि (7) सोवियत संघ और पश्चिमी जर्मनी एक-दूसरे के 
खिलाफ शक्ति का प्रयोग नहीं करेंगे; (7) पूवें और पश्चिमी जम॑ती की सीमाओं सहित यूरोप में - 
जो वर्तमान राष्ट्रीय सीमाएं हैं उन्हें दोनों देशों ने स्थीकार कर लिया । इस सन्धि को फ्रांस के 
4 3 'लागी ने हरीपीय 087४ का एक नुतन मोड़ कहा । इस समझौते से यूरोप में 
किया गया और यह बाग आस को गो हि सब धर वध 
यूरोप में युद्ध घहीं होगा । यह स्मरणीय है कि 
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शीत-युद्ध का मुख्य कारण और तनाव मुख्यतः जम॑न्ती के वर्तमान स्वरूप और युद्ध के बाद की 
राष्ट्रीय सीमाओं का आध्रार बनाकर ही था। इसलिए जब इसे सन्धि द्वारा दूर कर दिया गया 
तो शीत-युद्ध का कोई ओचित्य नहीं रह गया। ' 

2, बलिन समझौता, 97|--शीत-युद्ध के काल में दुसरी ज्वलन्त समस्या बलिन की 
थी। 24 जून, 948 को सोवियत संघ ने बलिन की नाकेबन्दी कर दी थी जिससे महाशक्तियों 
के सम्बन्ध तचावयुक्त हो गये थे । अठारह माह तक बातचीत करने के बाद अमरीका, ब्रिटेन, 
फ्रांस और सोचियत संघ के प्रतिनिधियों के बीच पश्चिम बलिन के बारे में अगस्त 977 में एक 
समझौता हो गया । इस समझौते के अनुसार अब पश्चिम बलिम के लोग पूर्व बलिन जा पकेंगे। 
बलिन समझौता शान्ति की दिशा सें एक महत्वपूर्ण कदम था । द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बलि 
के प्रश्त नें सोवियत संघ तथा पश्चिमी राष्ट्रों के बीच सम्बन्ध सुधार में बड़ी रकावट डाली | 
बलिन सम्बन्धी इस समझौते से अमरीका-सोवियत सम्बन्ध सामान्य होने लगे । 

3, पुर्वी जमेंती और पश्चिमी जमेंनी के बीच समझौता, [972--सितम्थर 97 का 
वलिन समझौता पूर्वी और पश्चिमी जमेनी के बीच सामान्य सम्बन्ध फायम करने की आधार-भूव्रि, 
बन गया । 8 नवम्बर, 972 को पूर्वी और पश्चिमी जमेनी के मध्य एक सन्धि पर हस्ताक्षर हुए। 
इस सन्धि के फलस्वछ्ठप इन दोनों जमंन-राज्यों के बीच द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से चली आ। रही 
तनातनी समाप्त हो गयी । दोनों जमंन राज्यों ने एक दूसरे के अस्तित्व को स्वीकार कर लिया 
और अनेक मानवीय क्षेत्रों में सहयोग करने का वादा किया । सन्धि की एक प्रमुख विशेषता यह 
थी कि जमंत्र समस्या के समाधान के लिए दोनों जमंन राज्यों हे एक-दूसरे के विरुद्ध धमकी अथवा 
बल प्रयोग के उपायों को हमेशा के लिए तिलांजलि दे दी। इस सन्धि के फलस्वरूप दोनों जमंत 
राज्यों के पिछले 22 वर्षों से चले आ रहे तनावपुर्ण सम्बन्धों की समाप्ति हो गयी। यह एक 
ऐतिहासिक सन्धि थी जिसने दोनों जमंत्र राज्यों की शत्रुता को समाप्त कर शीत-युद्ध के प्रमुख 
कारण भौर यूरोपीय शान्ति के लिए एक स्थायी खतरे फो दूर कर दिया । 

4, कोरिया का समझौता, 972---एशिया में उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के 
तनावपुर्णं सम्बन्धों ने भूतकाल में शीत-युद्ध को चरम सीमा पर पहुँचा दिया था। 20 भगस्त, 
97 को उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया की रेड-क्रॉस सोसायटी की एक बैठक हुई जिसमें 
तय हुआ कि कोरिया युद्ध के दौरान जो एक करोड़ कोरियाई रिश्तेदार, सम्बन्धी और मित्र विछुड़ 
गये थे, उनकी अदला-बदली की जाये । 4 जुलाई, 972 को दोनों कोरिया देशों के बीच एक 
समझौता हुआ, तदनुसार दोमों ने वादा किया कि वे एक-दूसरे की कमजोर करने का कोई प्रयास 
नहीं करेंगे । एकीकरण को सम्पन्त करने के लिए एक समन्वय समिति भी गठित की गयी । जुलाई 
983 में एक-दूसरे के बीच सहयोग में वृद्धि करने के लिए एक आयोग स्थापित किया गया | 
आयोग ने सैनिक तनाव को कम करने के लिए अनेक सुझाव दिये । 


5, मास्को शिखर वार्ता, 972---22 मई से 29 मई, 972 में संयुक्त राज्य अमरीका , 
के राष्ट्रपति निक्‍सन ने सोवियत संघ की सद्भावना यात्रा की । द्वितीय विश्व-युद्ध के वाद निक्‍सन 
ऐसे पहले अमरीकी राष्ट्रपति ये जिसने सोवियत संघ की सद्भावना यात्रा करने का निश्चय किया। 
मास्को में एक सप्ताह तक उन्होंने रूस के प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति तथा साम्यवादी दल के महामन्यी 
त्रेमनिव से शिख्वर वार्ता की और यह घोपणा फी कि वे अपने विधादास्पद प्रश्नों का निर्णय युद्ध से 
नहीं, किस्तु शान्तिपूर्ण वार्ता के माध्यम से करेंगे । इस ऐतिहासिक वार्ता का सबसे महत्वपूर्ण भाग 
सम्भवत: सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमरीका के बीच सम्बन्धों के मौलिक सिद्धान्तों की 
घोषणा है । इसके आरम्भ में ही कट्टा गया है कि दोभों देश संयूक्त राष्ट्र संघ के अधिकार-पत्र के 
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.. अन्तर्गत स्वीकार,किये गये केंव्यों को पूरा करने की तथा आपस में शान्तिपूर्ण सम्बन्ध सुहढ़ . 


कम करने के लिए आणविक आयुधों की सीमा को.मर्यादित करने वाला एक समझौता [ वाध्यात 


बनाने की इच्छा रखते हैं और दोनों देश इस प्रकार की परिस्थितियों को उत्पन्त करना चाहते हैं. . 
जिममें अन्तर्राष्ट्रीय तनाव में कमी हो और युद्ध की आशेंका दूर हो ।” दोनों देश आर्थिक, 


व्यापारिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्र में सहयोग कर । 
' दोनों मह्दाशक्तियों ने अपने संयुक्त वक्तव्य में 29 मई, !972 को निम्नलिखित बातों पर . 


- बल दिया 


“ (कक) आणविक आयुधों को सीमित करनो--दोनों देश आणविक युद्ध की विभीषिका को हल 


. वजांधाड धी6 डत्ञाग्शा० तललाओंएल बाग-फथ9ाए ग्रांइ॥०, (0. 8, ै। ) 5ए४0॥5॥ करने 


के लिए सहमत हो गये हैं, इस विषय पर दोनों ने एक समझौते पर हस्ताक्ष र किये । यह सन्धि .. 
'निःशल्मीकरंण .की दिशा में उठाया गया एक ठोस कदम है । 


(ख) व्यापारिक भौर आ्थिक सम्बन्ध --दोनों देशों ने इन सम्बन्धों को बढ़ाने और घनिष्ठ - 


“बनाते की बात स्वीकार की और, इसे विषय में. स्थायी रूप से प्रगति करने के लिए संयुक्त राज्य ' | 


'- अमरीका और रूस का एक संयक्त व्यापारिक आयोग बताने का निश्चय किया गया । 


(ग) श्रमुद्री मामलों के सम्बन्ध में समझोता--दोनों पक्षों ने समुद्रों तथा आकाश में दोनों 


ह देशों के जहाजों ओर विमानों. की भीषण दुर्घटनाएँ रोकनें का एक समझौता किया । 


(घ) विज्ञान और प्रौद्योगिकी में सहयोग--दोनों देशों में इन क्षेत्रों में सहयोग फे लिए 


अमरीका तथा रूस का एक संयुक्त आयोग बनाने का निश्चय किया गया। '' 


(ड) बन्तरिक्ष में सहुयोग--इस समय वाह्म अन्तरिक्ष में उड़ान करने वाले अंन्‍्तरिक्ष यानों ः | 


. में कई बार भीषण दुघंटनाएं हो जाती हैं। इन्हें रोकने के लिए और इस क्षेत्र में शान्तिपूर्ण अनु- 
. सन्धान करने की दृष्टि से दोनों पक्षों ने यह समझौता किया कि वे अन्तरिक्ष में अमरीकी ओर 


सोवियत अन्तरिक्ष यानों के मिल-जुलकर कार्य करने की व्यवस्था करेंगे । : 
(च) स्वास्थ्य के क्षेत्र में सहयोग--दोनों देशों वें समुची मानव जाति के घ्वास्थ्यं की 


' महत्वपूर्ण समस्याओं--कैन्सर, हृदय रोग तथा वातावरणीय स्वास्थ्य विज्ञान के सम्बन्ध में अनु 


सन्धान कार्य में सहयोग देने का निश्चय किया । 
मास्को शिखर वार्ता के इन समझौतों को राष्ट्रपति निक्‍्सन ने 'ऐतिहासिक' एवं अत्यन्तः 


- महत्वपूर्ण/ (कांड0ां०  थ्राव 'दाणग्राण्पणए ग्राफतञाशाए) बताया। डॉ. हेचरी कोर्सिजर ने 


सामरिक शस्त्रों को सीमित करने की दिशा में इस समझौते को एक अपरिहायें उपलब्धि बताया । 


' मास्की शिखर वार्ता के निम्नलिखित परिणाम उल्लेखनीय हैं--प्रथम, यह शीत-युद्ध की समाप्ति 


का सकेत करती है; द्वितीय, शस्त्रास्त्रों की होड़ को सीमित करने की सम्भावना बढ़ गयी, तृतीय, - 
यूरोप में तनाव-शैथिल्य की स्थिति आने लगी तथा पूर्वी एवं पश्चिमी देशों में सोहाद' में वृद्धि होने. 


लगी।. 


6. सामरिक शस्त्र परिसोध्तन समझौता, 972 (88॥7.-])-..अमरीकी राष्ट्रपति ' 
निक्सल की सोवियत संघ की यात्रा (972) का सबसे महत्वपर्ण समझौता हथियारों के, परि- 


-' सीसन से सम्बन्धित था। 26 मई, 972 को सामरिक शस्त्र परिसीमन सन्धि ($8थ०) पर 


हस्ताक्षर हुए । 
7. रूप-अमरीकी आधथिक सहयोग--मास्को शिखर सम्मेलन में समयाभाव के कारण 


'आधिक सहयोग के क्षेत्र में कोई बुनियादी समझौता नहीं हो पाया था। इस बात पर सहमत्ति 


जरूर हुई थी कि एक 'र्स-अमरीकी आयिक बायोग! (0.38.-0:8.8,7., र0ण7णाएं० 0007ा- 
$भंणा) बनाया जायेगा जो थार (४09 #४ए०॥९१ '्षपंता 8205) दर्जा दिलाने और 


> 
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ध्यापार के विस्तार के लिए सरकारी ऋण दिलाने का प्रयत्त करेगा । 4 बकट वर, 972 को, 
दोनों देशों ने एक तीन-बर्षीय समुद्री समझ्नौति (7॥768-४6४7 'शैक्यय९ 3820०) पर 


हस्ताक्षर किये जो अमरीकन जहाजों के लिए सस्ती दरों-पर सोवियत . संघ के लिए अनाज की 
हुलाईं का प्रावधान करता है । 8 अक्टूबर, 972 को दोनों देशों में एक समझौता हक जिसमें . 
अमरीका ने सोवियत आयातों पर तटकर कमर करने की बात मान ली जिसमें सोवियत संघ को 
एम. एफ. एन. दर्जा (शीगिर 8407५) मिल गया । . संयुक्त राज्य अमरीका ने सोवियत संघ को 
वचन दिया कि वह उसे 'संयुक्ष राज्य आयात-निर्यात बैंक (फ्रुणाॉ-एएणा ऐ्यां: 0 8 
छ्रा०० 880०४) से अमरीका में व्यावसायिक माल की खरीद हेतु ऋण और .उसकी ग्रारण्टी 
दिलायेगा । इसके बदले में सोवियत संघ इस वात के लिए सहमत हो गया कि अपने द्वितीय यड़ 
कालोन ऋणों के भुगतामों के एबज में - (०ए8ग्ाला 078 फ़् पगार वशातं-९३४० १० - 
कुल मिलाकर 722 मिलियन डालर का भुगतान करेगा । यह भुगतान किश्तों में 200 ई. तक 
किया जायेगा । सोवियत संघ द्वारा युद्ध ऋणों के भुगतान हेतु तैयार हो जाना सौहाद् पूर्ण बाता-' 
घरण के निर्माण की मंशा प्रकट करता है । 97! में दोनों देशों में जितना व्यापार होता था, 
उसको तीन वर्षों में तिगुना करने का भी निश्चय फिया गया ।* अप्रैल 973 में सोवियत संघ ने 
घोषणा की कि उसने 8 मिलियन डालर का एक समझौता, अमरीका के आसंण्ड हेमर मॉक्सीडेण्डल 
पेट्री लियम कार्पोरेशन (शग्राक्षा्त क्िशात्राह/ ० शा 60ण०00वाहें ?॥70]6ए9 (0फ॒ण,ाणा)- 
से किया है जो रूस में खाद कारखानों (?०पा/शथ' (07ए65) के निर्माण में तकनीकी सहायता 
देगा । यह फार्पोरेशव रूस से 200 मिलियन डालरे के अमोनिया, यूरिया व पोटाश खरीदेगा और । 
अपने फ्लोरिडा राज्य में स्थित कारखाने से 200 मिलियन डालर के फास्फोरिक एसिड का विक्रप 
करेगा । इस समझौते की स्वीकृति अमरीकी शासन ने दी थी भौर संयुक्त राज्य आयात-निर्यात 
बैंक में 780 मिलियन .डालर का ऋण दिलाने की भी अनुमति दी गयी |? डा. की सिजर ने इस 
समझौते को 'दितान्त की दिशा में हितों की सम्बद्धता” (8 ०शाक्षांए गग्राध-0णागराएणी0ा,र्ण 
7७6४ 7 तरह ४०7०) बताया था। जून 973 में सोवियत संघ तथा दो अमरीकी 
कम्पनियों के भष्य एक समझौता. हुआ जिसमें. साइवे रिया: से प्राकृतिक गैस निकालकर अमरीका 
के पश्चिमी किनारे तक पाइप लाइन से पहुँचाने का प्रावधान था और इसकी लागत .0 मिलियन 
डालर ज्ाँकी ययी थी । - 

8. ब्रेझनेव की अमरीका यात्रा, 7973---7 जन, 973 को सोवियत राष्ट्रपति ब्रेहनिव 
ने अमरीका की. यात्रा प्रारम्भ की । इस यात्रा के दौरान सोवियत संघ और अमरीका, में तशु॒त्ीकी 
सहयोग से सम्बन्धित विधार-विभर्ण हुए और अनेक व्यापारिक्ष प्रश्मों पर भी आदान-अदान हेतु 
सहमति हुई । इसी दौरान. सबसे महत्वपूर्ण निर्णय सोवियत संघ और अमरीका के बीच सुर 
अन्तरिक्ष कार्यक्रम प्रारम्भ करने के बारे में हुआ । यह प्रस्तावित किया गया कि 97 से इस 
कार्यक्रम को लागू किया जाये। 

. 9, प्रथम तथा हितीय यूरोपियन सुरक्षा पम्मेलच--हेलॉद्विफी, 073--यूरोपीय सुरक्षा 


एवं सहयोग का' सम्मेलन फिनर्लण्ड को राजधानी हेलसिकी में 3 जुलाई, 973 को शुरू हुआ । 


जेनेवा में यह सम्मेलन 7 जुलाई, !973 से 2 जुलाई, 3975 तक जारी रहा औौर 3 अगस्त, 
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975 को हेललिकी में सम्माप्त हुआ इस सम्मेलत मैं यूरोप और अमरीका के 3 देशों ते भाग 
लिया !? 
यूरोपीय राज्यों के इस सुरक्षा सम्मेलन का उद्देश्य बन्तर्राष्ट्रीय तनाव को समाप्त करके 
शीत-युद्ध का अन्त करना तथा सुरक्षा को नयो भावना पैदा करना था । 

हेलसिकी सम्मेलन की प्रमुख उपलब्धि है--तीस हजार शब्दों का बह घोषणा-पत्र जो छः 
भाषाओं में तैयार किया गया और जिस पर दोनों महाशक्तियों समेत, सम्मेलन में उपस्थित पैतीस 
देशों ने हस्ताक्षर किये । 

हेलसिकी घोषणा-पत्र चार खण्डों में विभाजित है । पहला खण्ड सुरक्षा से सम्बन्धित है । 
इसमें सभी राष्ट्रों की स्वतन्त्रता और समान प्रभुसतता के सम्बन्ध में दस सिद्धान्त प्रतिपादित किये 
गये हैं। इनमें राष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा, विवादों के शान्तिपृर्णं निबटारे व अन्य देशों के मामलों 
में हस्तक्षेप की घोषणा की गयी है तथा आात्म-निर्णय के राष्ट्रीय अधिकार और मानव अधिकारों 
की सुरक्षा एवं सम्बर्दन का वचन दिया गया है । घोषणा-पत्र में कहा गया है कि ये देश नागरिक, 
राजनी तिक, आधिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा अन्य अधिकारों एवं स्वतन्त्रताओं के प्रभावी 
उपयोग को बढ़ावा देंगे । साम्यवादी और गर-साम्यवादी देशों के बीच लेन-देन की वर्तमान स्थिति 
इस खण्ड” में स्पष्ट झलकती है । इसमें जहाँ सोवियत संघ राष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा के माध्यम 
से पूर्वी मूरोप के साम्यवादी देशों की वर्तमान सीमाओं की पुष्टि कराने में सफल हुआ है, वहाँ 
गेर-साम्यवादी देश भी गात्म-निर्णय के राष्ट्रीय अधिकार तथा मानव अधिकारों की रक्षा एवं 
सम्बद्धेन का आश्वासन सोवियत संघ से प्राप्त करने में सफल हुए हैं । 

ह्वित्तीय खण्ड में आथिक, वैज्ञानिक, प्राविधिक और पर्यावरण सम्बन्धी प्रश्न पर सहयोग 
का जिक्र है। घोषणा-पत्र में कहा गया है कि हस्ताक्ष रकर्ता देश परस्पर व्यापारिक सम्बन्धों के 
सुधार एवं प्रसार के लिए वचनबद्ध हैं ओर व्यापार में बाधक बनने वाले तत्वों को उत्तरोत्तर कम 
करने का प्रयास करेंगे । इसी खण्ड में वैज्ञाविक अनुसन्धान एवं पयविरण के क्षेत्र में मिल-जुलकर 
कार्य करने का भी उल्लेख है । ह 

तृतीय खण्ड सानव सस्पर्कों के बारे में है । वस्तुत: जनेवा में वातकारों को सबसे अधिक 
कठिनाई इसी खण्ड पर सर्वेसम्मति प्राप्त करने में हुई | सोवियत संघ ने पहले तो गैर-साम्यवादी 
देशों की इस माँग को ठुकरा ही दिया था कि साम्यवादी और गैर-साम्यवादी' देशों के बीच 
सम्पर्क आसान रहें और दोनों ओर से सूचनाओं का आंदान-प्रदाव अबाधित हो । सोवियत संघ 
का कहना था कि वह हमारे आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप का प्रयास है। परन्तु बाद में वह इस 
सामने में कई रियायतें देने को राजी हो गया, विशेषत: विदेश यात्रा तथा विदेशी पत्र-पत्रिकाओं 
के बारे में । वह इसके लिए भी राजी हो गया कि परदेश में बसे अपने परिवारजनों से मिलने के 
निमित्त विदेश यात्रा का वीसा माँगने वाले रूसियों के आवेदनों पर रूसी सरकार अनुकूल दृष्टि से 
विचार किया करेगी । उसने बचन दिया कि विभिन्न देशों वे नागरिकों के परस्पर विवाह और 
अपने मन-पसन्द देश में बसने की उनकी इच्छा पर बह “सकारात्मक एवं मानवतावादी भावना' से 
विचार करेगा । 

चतुर्य खष्ड इस घोषशा-पत्र के बाद उठाये जाने वाले कदमों से सम्बन्धित है। इसमें 
कहा गया कि हस्ताक्षर करने वाले देशों में हेलसिंकी सम्मेलन के बाद भी सम्बाद चलता रहेगा । 

राजनेताओं ने हेलसिकी सम्मेलन को यूरोप के इतिहास का नया पथचिन्ह बताया। फिल- 


७७७७७" जल 
॥ प्रथम यूरोपीय सुरक्षा सम्मेलन जुलाई 973 में तथा द्वितीय यूरोपीय सुरक्षा सम्मेलन 30 
जुलाई-- रगस्त, 975 तक हेलसिकी में हुआ । ; है 
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लण्ड के राष्ट्रपति ने कह! कि हमारे यह मानने के लिए सभी कारण मौजूद हैं कि हमारे 
पारस्परिक सम्बन्धों में नवमुग का आरम्भ हो रहा है ।' संयुक्त राप्ट्र महासचिव कुटे वाल्दीम ते 
कहा कि इसका उद्देश्य किसी युद्ध को समाप्त करना या शान्ति की शर्तों की परिभाषा करता 
पहीं है; अपितु इसका उद्देश्य है कुछ समय से अस्तित्व में चले जा रहें शान्ति के आधार को पुर्ता 
बनाता । कीरसिजर के शब्दों में, हेलसिंकी शिखर सम्मेलन में तनाव बिन्दुओं को शिथिल बनाकर 
शीत-युद्ध के प्रभाव को कम करते में योग दिया | इस सम्मेलन के भाध्यम से राष्ट्रों के बीच सद- 
भाव और सहयोग की एक नुतन भावना 'हेलसिको भावना' का निर्माण हुबा । 

0. ब्लादीबोस्तक शिखर पम्मेलन, 974---तवम्बर 974 का ब्लादीवीस्तक शिवर 
सम्मेलत अमरीका और सोवियत संघ द्वारा तवाव-शैथिल्य का एक और महत्वपूर्ण प्रयास है। 
अमरीकी राष्ट्रपति जेराल्ड फोर्ड गौर सोवियत नेता ब्रेझनिव ने इस मुलाकात द्वारा सामरिक अस्त 
परिसीमन समझौते (557.7') की रूपरेखा तैयार की, जो शीत-युद्ध को समाप्त करते की दिशा में 
महत्वपूर्ण कदम था | हे 

!. भ्रपरोलो झोयुज का अन्ध्तरिक्ष में मिलम--7 जुलाई, !975 को अमरीका के अपोदो 
और सोवियत संघ के सोयुज अन्तरिक्ष-यान अपनी कक्षा में आकर एक-दूसरे से मिले और दोनों 
देशों के अन्तरिक्ष यात्रियों ने एक-दूसरे का अभिवादन किया । इस घटना का वैज्ञाधिक महत्व तो 
' था ही परस्तु इसका राजनीतिक महत्व भी बहुत अधिक था । इस तरह का वैज्ञानिक सहयोग इस 

बात का प्रबल प्रमाण था कि अमरीका गौर सोवियत संघ अब एक-दूसरे के अत्यन्त निकठ आना 
चाहते हैं । | 

2. तुश्तीय यूरोपीय सुरक्षा सम्सेलन, 977--जुन 977 में बेलग्रेड में तृतीय यूरोपीय 
सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन किया गया । इस बात पर भी विचार किया गया कि हेलतसिंकी' में 
स्वीकृत अन्तिम दस्तावेज पर कितता अमल किया गया है। अमरीका, ब्रिटेन, फ्रांस और पश्चिमी 
जमेनी के नेताओं ने पश्चिमी देशों फी ओर से यह आशा व्यक्त की कि पृवे-पश्चिम के देशों के 
बीच तनातनी कम करने और यूरोपीय देशों में शान्ति तथा सद्भाव बढ़ाने के प्रयत्नों का लाभ 
पश्चिम बलिन को भी मिलना चाहिए । सोवियत संघ ने दृष्टिकोण का अनुमोदन किया ॥ इस 


सम्मेलन में लगभग 25 यूरोपीय देशगों के प्रतिभिधियों ने भाग लिया। दितान्त के परिप्रेक्षय में 
यूरोपीय सुरक्षा और सहयोग का यह एक महत्वपूर्ण प्रयास था । 


3, साल्‍्ट-2 घसकझौता--प्रथम साल्ट सन्धि (8/77-)--972 में रूस और अमरीका 
के मध्य हुई थी | इस सन्धरि की अवधि पाँच वर्षों की थी जो 3 मकक्‍्टूबर, !977 को समाप्त हो 
गयी । !979 में दोनों देशों ने साल्ट-2 समझौते पर हस्ताक्षर कर दिये। इसके बाद इस 'सन्धि 
पर दोनों देशों की संसद को अनुमोदन करना था । अमरीकी काँग्रेस इस पर विचार कर रही थी 
कि अफगानिस्तान में सोवियत संघ का सैतिक हस्तक्षेप हो गया । सोवियत हस्तक्षेप के विरोध में 
अमरीकी राष्ट्रपति कार्टर ने साल्ट-2 के अनुभोदत्त को स्थगित करा दिया था । | 

4 ज़ेनेवा वार्ता (नवस्वर 985)--जेनेवा में दो महारथी रीगत और गोवच्योव मिले ! 
दो दिन (9 एवं 20 नवस्वर, 985) तक उनके बीच निजी और ग्रोपनीय बातचीत चली। 
दोनों महाशक्तियों के बीच छः साल बाद बातचीत हुई । जेनेवा शिखर वार्ता में दोनों महाशक्तियों 
के नेता जिन मुद्दों पर सहमत हुए, बे इस प्रकार हैं : हि 

(. परमाणु युद्ध कभी नहीं लड़ा जाना चाहिए। कोई भी एक पक्ष अपना समिक वर्चस्व 
कायम करने की कोशिश नहीं करेगा | | 

2. हथियारों की होड़ पर काबु पाने के लिए दोनों पक्ष वार्ता को और तेजी के साथ आगे 
बढ़ायेंगे । इस सम्बन्ध में वार्ता का अगला दौर जेनेवा में ही (6 जनवरी को होगा | इस बात का 


तनाव-शैथिल्य था वितान्त की राजनोति | 48॥ 


प्रयास किया जायेगा कि दोनों पर अपने-अपने परमाणु हथियारों के जखीरे में 50 प्रतिशत कमी 
करने पर सहमत हो जायें । 

3, दोनों पक्ष 7968 की परमाणु अस्त्र अप्रसार सन्धि की पुतरः पुष्टि करेगे और अपील 
करेंगे कि अधिकाधिक देश इस पर हस्ताक्षर कर दें। हे 

4, रासायनिक हथियारों पर पूर्ण प्रतिबन्ध हो । 

5. यूरोप में सेनाओं के मामले पर वियेना वार्ता को महत्व दिया जाय । 

6, बल प्रयोग को वर्जित घोषित करने के लिए दस्तावेज तैयार किया जाय । 

7, दोनों पक्ष सांस्कृतिक, शैक्षिक, वैज्ञानिक और आधिक सम्बन्धों को प्रगाढ़ करेंगे 

, $, श्री गोर्बाच्योव 986 में अमरीका की और रीगन 986 में सोवियत संघ की यात्रा 
फरेंगे। 

9. सोवियत संघ न्यूया्क॑ में और अमरीका कीब में साथ-साथ अपना वाणिज्य दुतावास 
खोलेंगे । .. 

5, रीगन-गोर्बाच्योब शिखर वार्ता ((4-42 अक्टूबर, 986)---।2 अक्टूबर, 
]986 को रिकजाविक (आइसलैंड) में अमरीकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन तथा सोवियत नेता 
मिखाइल गोर्बाच्योष के बीच दो दिन की शिखर वार्ता सम्पन्न हुई । स्टारवार्स! पर रीगत के 
भड़े रहने से शिखर वार्ता विफल हो गयी । रिकजाविक से रघाना होने के पूर्व रीगन ने कहा कि 
सस्‍्टारवार्स कार्यक्रम को प्रायोगिक शोध एवं परीक्षण तक सीमित रखने का सोवियत प्रस्ताव उन्हें 
भान्य नहीं, जबकि गोर्बाच्योष ने कहा कि यदि वे सोवियत संघ को सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण 
आणविक अस्त्रों से वंचित कर अमरीका को अन्तरिक्ष में हथियार तैनात करने की छूट दे देते 
तो वह पागल” ही कहलाते -। 

गोबच्योव के अनुसार सामरिक हथियारों में अगले पाँच वर्ष में पचास प्रतिशत कटोती 
करने,,यूरोप में मध्यम दूरी के प्रक्षेपास्त्र समाप्त वारने तथा एशिया में सोवियत संघ के मध्यम 
दूरी के प्रक्षेपास्त्रों की संख्या घटाने सम्बन्धी एक योजना पर सहमति के 'बार्ता अत्यन्त निकट 
थो । इसके साथ ही गोबाच्योथ को माँग थी,कि इन सारी कटौतियों के साथ-साथ यह भी जरूरी 
है कि अमरीका प्रयोगशाला से बाहुर अपसा स्टारवास कार्यक्रम दस वर्ष रोक दे। रीगन ते इस 
प्रस्ताव को साफ नामंजूर कर दिया । / 

गोर्बाच्योव ने कहा कि अम्रोका को विश्वास है कि वह सस्टारवार्स' के जरिये सोवियत 
संघ पर संनिक श्रेष्ठता प्राप्त करमे के कगार पर है अत: रीगन ने उन समझौतों को भी मानने 
से इन्कार कर दिया, जिन पर पूर्ण सहमति हो चुकी थी और सिर्फ सन्धि पर हस्ताक्षर करने 
बाफी थे । इस प्रकार सया इतिहास बचाने का एक अवसर ग्रवाँ दिया गया । 

6, होनिकर की पश्चिमी जमेंनी यात्रा--पहली बार पूर्वो जर्मनी के नेता एरिक 
होविकर ने 7 सितम्बर, 987 को अपनी पश्चिमी जमेनी यात्रा आरम्भ की। तीन'चर्प पूरे 
सोवियत दबाब के कारण द्वोनिकर ने बाने की अपनी यात्रा योजमा रह कर दी थी । 

7. अमरीका व रूस परस्पर सेन्य जानकारों देने को सहमत--!5 सित्तम्बर, 987 
को अमरीका थ रूस के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए। इसके अन्तगत दोनों देश अपनी 
सैनिक गतिविधियों के बारे में एक-दूसरे को जानकारी देते रहेगे। समझौते के अन्तर्गत मास्को 
और वाशिंगटन में परमाणु जोखिम निस्तारण केन्द्र खोले जायेंगे। - 

48, रूरा-अमरीका शिखर वार्ता (8-0 दिसम्बर, !987)--रूस के नेता गोबच्योव व 
अमरीको राष्ट्रपति रीगन के बोच 8-0 दिसम्बर, 987 में वार्ता हुई । यह तीसरी शिखर 
वार्ता थी। दोनों नेताओं ने 8 दिसम्बर, 987 को एक ऐतिहाप्िक सन्धि पर हस्ताक्षर किये। 
सन्धि का मूल पाठ दो सौ पृष्ठों का है । सन्धि में दोनों देश मध्यम व कम दूरी के प्रक्षेपास्त्र धषष्ट " 
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कतिपय टीकाकारों का मत है कि सोवियत संघ की आशिक व्यवस्था छिन्न-भिन्‍न हो रहो 
थी । सोवियत संघ में उदारवादी प्रवृत्ति का अभ्युदय तथा शान्तिपूर्ण सह.अस्तित्व का नारा इसी 
आधिक विधटन का परिणाम है । फिर भी सचाई यह है कि शान्ति के लिए सोवियत प्रयासों को 
उसकी दुर्बलता का परिचायक नहीं माना जा सकता ! वास्तविकता यह है कि सैनिक हृष्टि से 
भाज का सोवियत संघ विश्व का सबसे शक्तिशाली देश है । 
दितान्त के प्रति चीन का दृष्टिकोण 
(0घाष्रए858 शए्ज़ 077 एफरए) 
दितान्त का सम्बन्ध रूस-अमरीकी सम्बन्धों से है अर्थात्‌ दो महाशक्तियों के आपसी सम्बन्धों 
से है, किन्तु आधुनिक धिश्व में चीन एक तीसरी शक्ति के रूप में अवतरित हुआ है । ऐसी स्थिति 
में यह एक विचारणीय पहलू है कि तीसरी महाशक्ति चीन रूस-अमरोकी दितान्त को किस नियाह 
से देखती है ? चीनविद्‌ प्रो. गरार्गीदत के अनुसार, “चीन दितान्त विरोधी च॒ट्टीं है । किन्तु वह 
कतिपय विशेष देशों के सम्बन्धों में दितानत का समर्थक है । यह चीन-अमरीकी दितान्च का समर्थक 
है और रूस-अमरीकी दितान्त का विरोधी है ।” 


959-69 के काल में चीघर का दृष्टिकोण दितान्त विरोधी था । वह इसे आडम्बर कहता 
था । उसका मत था कि यह ऐसी अफीम है जिसे दोनों महाशक्तियाँ सांम्राज्यवाद के विरुद्ध 
सघर्य कर रहे लोगों को खिलाना चाहती हैं। चीन ने अमरीका के साथ दितान्त व्यवहार के लिए 
सोवियत संघ की कटु आलोचना की । चीन का सत था कि जब तक दुनिया में साम्राज्य है, तव 
तक युद्ध का अन्त नहीं हो सकता । 'शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्वा मुगतृष्णा और भ्रममात्र है, शान्ति 
के लिए प्रयत्न करना क्रान्तिकारी संघर्षों के मार्ग में बड़ी बाधा है । 

969 के बाद वितास्त के प्रति चीनी रक्ष में परिवर्तत आया है । वह दूसरे के साथ स्वयं 
मधुर सम्बन्ध स्थापित करने की इच्छा रखता है। वह चीम-अमरीकी दितान्‍्त के पक्ष में है जबकि 
रूस-अमरीकी दितान्त का विरोधी है ! वह मित्र और अमरीका के सम्बन्धों में दितान्त का पश्चधर 
है जबकि पश्चिमी जमेंनी और पूर्वी यूरोप के मध्य विकसित होने वाले दितान्त सम्बन्धों का कट 
आलोचक है । चीन का यूरोप में दितान्त से ज्यादा सरोकार नहीं है जबकि वह स्वयं पश्चिमी 
जम्नंधी, ब्रिटेन, फ्रांस और जापान से दितान्त सम्बन्ध विकसित करना चाहता है । 

97] के बाद तीच की विदेश नीति में आमूल-चूल परिवर्तत आया जौर 'घीन-अमरीकी 
दितानत की अकिया आरम्भ होती है । अप्रैल !97॥ में एक अमरीकी पिग्रषांग टीम चीस गयी, 
9-.] जुलाई, [97। तक कीसिजर पीकिंग में रहे । पीकिंग में अपने 48 घण्टे के निवास में 
कीसिंगर के 20 घण्टे चाऊ एन लाई के साथ बातचीत में बीते । सितम्बर 97 के आरभ्भ में 
राष्ट्रपति मिक्‍्ान ने घोषणा की को अमरीका त्रीन को संयुक्त राष्ट्र महासभा और सुरक्षा परिषद्‌ 
का सदस्य बनाने के लिए दो प्रस्ताव पेश करेया । 2] फरवरी, 972 को राष्ट्रपति निक्सन चीस 
पहुँचे । फरवरी 4973 में कीसियगर पुनः चीन गये । 45 दिसम्बर, 7978 क्रो राष्ट्रपति कार्टर 
मे | जनवरी, [979 से चीन के साथ राजनयिक सम्बन्ध स्थापित करने की घोषणा की | 
फरवरी |979 में डंग दिससाओं नो दिवस की अमरीका यात्रा पर गये । तेल तकनीक, कम्प्यूटर 
व अमन्‍्य भौद्योगिक क्षेत्रों में दोनों ने परस्पर सहयोग करने का घिश्चय किमा । 

आखिर दितानत के प्रति इस प्रकार के चीनी रुख के क्‍या कारण हैं ? रूस-चीन मतभेद, 
ुधरे हुए -अमरीकी सम्बन्धों का भय, चीनी सुरक्षा की आवश्यकताएँ, चीन के राजनीतिक 
और आयिक हित, पार्थवकरण की नीति के परित्याग एवं विश्व राजनीति में गपता वर्चेस्व बढ़ाने 
के लिए चीन ने अमरीका ओर पश्चिमी देशों के साथ दितान्त सम्बन्धों की शुरूआत की है । 
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बितान्त के प्रति यूरोपीय राष्ट्रों का दृष्टिकोण 
(2072078#7४ शाएज़् 67 छ.ाऊशरा85) 


ऐसा माना जाता है कि दितान्त की पहल करने का श्रेय यूरोपीय राष्ट्रों को है । पश्चिमी 
जर्मश्री के चंसलर ब्राण्ट ने यूरोपीय राष्ट्रों में 'दितान्त' की प्रक्रिया लागू करने का विचार रखा । 
उनके अभिमत में महाशक्तियों में तनाव-णैवरिल्य की प्रक्रिया की अपमोी कठिनाइयाँ और पेचीदगियाँ 
हो सकती हैं, लेकिन कम से कम यूरोपीय परिवेश में तो एक सौहाद्र पूर्ण वातावरण की स्थापना 
होनी चाहिए, जिसके द्वारा प्रतिद्वन्द्दी विष्यरधारा वाले समरुद्द युरोपीय राष्ट्रीं में समन्वय स्थापित 
हो सके । यूरोपीय राष्ट्रों की इस अभिव्यक्त धारणा ने महाशक्तियों में 'दितान्त' फी प्रक्रिया को 
ओर अधिक सुगम बनाने का कार्य किया, क्योंकि वे अनेक विवाद विशेषतः जर्मन विवाद यूरोपीय 
परिवेश से जुड़े थे । वस्तुतः विश्व-द्यापी दितान्त की मानसिकता स्थापित करने में यूरोपीय पहल 
का विशिष्ट योगदान रहा है [7 

. 970 का मास्को-चीन समझौता, अगस्त !977 क्रा वलिन के बारे में समझोता, नवम्बर 

972 में पुर्वो और पश्चिमी जमनी के सध्य सन्धि यूरोप में दितान्त के विशिष्ट उदाहरण हैं । 
हैलसिकी में होने वाले यूरोपीय सुरक्षा सम्मेलन (जुनाई 973, बयस्त 975 एवं जून 7977) 
में पूर्वी और पश्चिमी मुरोप के 35 देशों ने भाग लिया था। ऐसा कहा जाता है कि तीनों यूरोपीय 
सुरक्षा सम्मेलनों ने शीत-य्रुद्ध के वातावरण को समाप्त कर अन्तर्राष्ट्रीय सदभाव एत्पन्न करने की 
दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है । ह 

दितान्त में सबसे ज्यादा लाभ यूरोप को हुआ । पूर्वी और पश्चिमी यूरोप के देशीं में 
व्यापारिक समझौते हुए और सौहाद्रपूर्ण कूदनीतिक सम्बन्ध स्थापित हुए । द्वितीय विश्व-पुद्ध के 
आाद यूरोप शीत-युद्ध का मंच था; ऐसा लगता है कि दितानत ने गूरोपीय मंच से शीत-युद्ध को 
समाप्त कर दिया है। किन्तु आलोचकों का कहना है कि जब तक यूरोप में भाटों और बारसा 
पकट बने रहेंगे तब तक यूरोप से शीत-युद्ध समाप्त नहीं हो सकता । यूरोप में आज भी दितान्त 
के मार्ग में नाठो' सबसे बड़ी वाघा है । हे 
न्‍ दितान्त पर संकट और नया शीत्त-युद्ध 

(ए9शशशए एचा)छए 9छापएरए४858७ #५० पप्रछ पछ्फ़्र 20.0 फ्७२) 

पिछले एक दशक से दितान्त पर संकट के बादल भेंडरा रहे हैं। दितान्त भावना को ऐसे 
धटके (2८०८७) लगे हैं कि दितान्त की प्रक्रिया क्षतिग्रस्त होती हुई दिखायी देती है । दितान्त युग 
में शोत-युद्ध जैसा व्यवहार दिखायी देने लया है । नाटो को शक्तिशाली बनाया जा रहा है, शस्त्रों 
की होड़ तीत्र गति से प्रारम्भ हो रही है और टकराव से विविध केन्द्र पुत: उभर रहे हैं। क्या 
वितान्‍्त शीत-युद्ध का अन्त करता है ? क्‍या दितानत शक्तिशाली के आगे झूकमे का पर्यायधावी 
बच गया है ? 

यदि पुतंगाल, अंगोला, क्यूबा, अफगानिस्तान, निःशस्त्रीकरण वार्ता आदि घटनाओं को 
लिया जाये तो सहज में ही फहा जा सकता है कि अभी शीत-युद्ध को पूर्णतया दफनाया नहीं 
जा सका है। 

975 में पुर्तंगाल में एक वार ऐसी स्थिति आा गयी थी कि सोवियत समथित पुत्तंगालो 
कम्यूनिस्ट पार्टी कतिपय सँमिक अधिकारियों के साथ अपनी सॉँठ-गाँठ द्वारा, व्यापक बहुमत वाले 
समाजवादी दल को दरकिनार कर, देश की यत्ता पर ऋब्जा करने को घी । अमरीकियों का कहना 


था कि यह सब सोवियत संघ के बढ़ावे से हो रहा था। सोवियत संघ पुर्तंगाल में कम्यूमिस्ट पार्टी 
, को सत्ता में लाकर पुतंगाल को 'ताटो' से अलग करना चाहता है । 


3. प्रक्नतंचा ह॥एज *छपा0क6 बाप 050९8", [9 हे, 8, 8एफ़थ्तां, ते, 0४/९7९६, 7975, 59. 94-07. 
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भ्ंग्रोला के गृहन्‍युद्ध (975-76) में सोवियत संघ और क्यूबा;ने राष्ट्रवादी एम, पी. 
एल. ए. का साथ दिया; अमरीका मे साथ दिया एफ. एम, एल. ए. ओर थूनिठा की कबायली 
टुकड़ियों का । सोवियत संघ वयूबा तथा समाजधादी देश धाहते थे कि सत्ता 'अंगोला जन मुक्ति 
धान्दोलन! (), ९, 7., &.) के हाथों में आये । दूसरी और राष्ट्रीय मोर्च (#. ४, 7., ४) और 
यूनिटा की सेमाओं को पश्चिमी शक्तियों से आधिक और सैनिक सहायता मिलने लगी । 

केवल अंगोला की समस्या ने ही दितान्त में गतिरोध उत्पन्न नहीं किया, बल्कि ओगादान 
थरदेश के लिए इथियोपिया और सोमालिया में संघप ओर जायरे में रूसी एवं क्यूबा के हस्तक्षेप ने 
तथा हिन्द महासागर में डीगो गाशिया में अमरीकी नौस॑निक अड॒ड की स्थापना ने दितान्त को 
गम्भीर धक्का पहुँचाया | भई 978 में वाशिगटन में हुए नाटो राष्ट्रों के शिखर सम्मेलन की 


वाणी शीत-यूद्ध की याद ताजा कर देती है। राष्ट्रपति कार्टर ने तो स्पष्ट तौर से नाठों की शक्ति 
बढ़ाने पर जोर दिया । 
979 के प्रध्य क्‍्यूबा में सोवियत संघ के सनिकों की उपस्थिति को लेकर अमरीका 


और क्यूबा के बीच गम्भीर तनातनी हो गयी । राण्ट्रपतति कार्टर ने कीरेवियत्न में एक अग्निम 
सेना (7४४८ 707०6) तैनात करने की घोषणा की । इस घोषणा में कहा गया कि क्यूबा में 
सोवियत सेनाओं की ठीक-ठीक संख्या पता लगाने के लिए क्यूबा पर निगाह रखने की अमरीकी 
उपग्रह व्यवस्था को पुनगठित क्रिया जायगा। कार्टर को इस घोषणा से क्यूबा और अमरीका के 
बोच 962 जैसा ही गम्भीर संकट उत्पन्न हो गया और ऐसा प्रतीत हुआ कि यदि युद्ध का 


विस्फोट नहीं तो शीत-युद्ध का विस्फोट अवश्य हो जायेगा । बाद में राष्ट्रपति कार्टर द्वारा नरम' 


दृष्टिकोण अपनाया गया ओर क्यूबा की विस्फोटक स्थिति शान्त हो गयी । 

दिसम्बर 7979 में अफगानिस्तान में एक क्रान्ति हो गयी जिसके फलस्वरूप राष्ट्रपति 
अमीन का तख्ता पलठ गया और बबराक करमाल नये अफगान राष्ट्रपति बने । अफगानिस्तान 
के इस सत्ता परिवतेन में सोवियत रूस की भूमिका थी गौर सत्ता परिवतंन के तुरन्त बाद करमाल 
सरकार ने सोधियत रूस से सैनिक सहायता माँगी। जैसे ही अफगानिस्तान में सोषियत सेता 
पहुँची राष्ट्रपति कार्देर ने इसका प्रबल विरोध किया और शीत-युद्ध ने उम्र रूप घारण कर लिया। 
अमरीका ने पाकिस्तान को सोवियत खतरे का मुकाबला करने के लिए बीस करोड़ डालर के 
हथियार देने की घोषणा की । राष्ट्रपति कार्टर ने अमरीकी काँग्रेस में साल्ट-द्वितीय' पर बहस 
रुकवा दी । उन्होंने सोवियत संघ को अनाज देने तथा आधुनिक तकनीकी की जानकारी देने के 
अपने फैसले को बदल दिया । शीत-युद्ध की पुनः प्रबलता का वास्तविक परिचय जुलाई 980 में 
उस समय मिला, जबकि मास्को में आयोजित ओलम्पिक खेलों (00॥77770 897॥65) का अमरीका 
ओर पश्चिमी यूरोप के अनेक देशों द्वारा वास्तविक रूप में बहिष्कार किया गया। 

डॉ. वेद प्रताप वैदिक लिखते हूँ, “अफगान संकट ने एक भये शीतनयुद्ध को जन्म दे दिया । 
दोनों महाशक्तियों के बीच चल रही शस्त्र परिसोभ्नन (साल्ट-दो) वार्ता भंग हो गयी, पश्चिप्री 
राष्ट्रों ने रोवियत संघ पर अनेक आधिक औौर राजनीतिक प्रतिबन्ध लगाने की कोशिश को, 
अमरीका ने खाड़ी के देशों, हिन्द महासागर तथा पाकिस्तान में अपनी सैनिक उपस्थिति को 
बढ़ावा शुरू कर दिया, तीत्रगामी सेवा के पहले से तैयार कार्यक्रम में तेजी भा गयी, भूरोपीय 


सरकारें अपने राष्ट्रों की सुरक्षा के लिए अधुनातन परमाणु प्रक्षेपास्त्रों को नये पैमाने पर लगवाते . 


के लिए अधीर हो उठीं ।7 
अमरीकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर ने सोवियत राष्ट्रपति लियोनिद ब्रेझनेव को अपने 
फ्रोधपूर्ण सन्देश में चेतावनी दी कि द्वितीय विश्वन्युद्ध के बाद झूस द्वारा शान्ति का सर्वाधिक 


६4 
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3 धतेयुम, 6 भार, [983. 
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गम्भीर उल्लंघन हुआ है और इस मामले में अमरीका चुप नहीं बेठ सकता । अफगानिस्तान में 
सोवियत सेना के प्रवेश को उचित ठहराते हुए ब्रेशनेव ते पश्चिमी देशों को चेतावनी दी कि वे 
अफगानिस्तान के आन्तरिक मामत्रों में हस्तक्षेप न करें, अन्यथा रूस हस्तक्षेपवादी देशों की खबर 
लेने में भी नहीं चुकैगा । 
यूरोप में प्रक्षेपास्त्र लगाने के प्रश्त पर सोवियत संघ और अमरीका अपनी-अपनी “बात 
'पर बड्डे रहे । दोगों देश इस प्रश्न पर बातश्रीत के लिए अपने-अपने प्रस्ताव शायद इसलिए देते 
रहते हैं कि अपनी सुरक्षा की आवश्यकताओं का अनुमान अब भी सोवियत संघ और अमरीका 
नहीं लगा सके हैं। सामरिक महत्व के मामलों के विशेषज्ञों का कहना है कि इस शताब्दी के शुरू 
से सोवियत संघ अस्त्रों के निर्माण पर वेतहाशा खर्च करता रहा है। सोवियत संघ का ख्याल था 
कि अस्थतों येः निर्माण में वह पश्चिमी यूरोप के साथ सैनिक सन्तुलन बनाये रखने में कामयाव हो 
जायेगा। लेकिन जेसे-जैत पश्चिमी यूरोप की अस्त्रों के निर्माण की योजना आगे बढ़ती गयी 
सोवियत संघ की यह आशा धूमिल होती गयी और वह संनिक तैयारियों पर अधिक से अधिक 
छर्त करते के लिए विवश होता गया । साल्ट वार्ता की सम्भावनाएँ समाप्त होते ही दोनों बड़े 
देश प्रक्षेपास्त्रों से रक्षा के आधुनिकतम उपकरण तैयार करने में लग गये। दत्त प्रकार दो , 
महाशक्तियों के बोच अस्त्रों की एक नयी होड़ शुरू हो गयी ।? 
उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि दितानत की भावना संकट में है, रूप-अप्रीका 
दितान्त मनोवृत्ति को गम्भीर झटके लगे हैं, हेलसिकी भावना लुप्त होती जा रही है औौर शस्त्रों 
की होड़ भी शुरू है । 
किन्तु फिर भी यह तो कहना ही पड़ेगा कि दोनों ही महाशक्तियों ने धैर्य भौर संयम से 
काम लिया है। ईरात-इराक युद्ध में भी किसी ने प्रत्यक्षतः भाग नहीं लिया। 40 राष्ट्रों के 
, जिनेंवा निःशस्त्रीकरण सम्मेलन में मतभेदों के बावजूद दोनों में संवाद जारी हैं । इस तरह दोचों 
पक्षों के बीच युद्ध की सम्प्ावनाएँ लगभग समाप्त हो चुकी हैं । 

॥ यह सच है कि दितान्त अब ठण्ड बस्ते में है। फिर भी दितानत चल रहा है। मास्को की 
भन्ाही के बावजूद पूर्व जमेंती ने पश्चिमी जमंत्री के साथ आवाजाही का एक समझौता किया । 
बत्तीस करोड़ डालर का के लिया और पहली बार पूर्व जमंनी के नेता ने पश्चिम जानें की 
ठानी । उधर रूमानिया ने लांस ऐंजिल्स ओलम्पिक में हिस्सा लिया। पोर्लण्ड ने उन राजनीतिक _ 
कंदियों को रिहा किया जिन्हें मास्को साम्राज्यवादियों का एजेण्ट कहता रहा है, सिर्फ इस खातिर 
कि पश्चिमी देश सन्तुष्ट हों और भाथिक मदद मिलना शुरू हो णाये । 

होतेकर, जुवकोव, पेसेस्कू, कादर के साहस का कारण यही है कि वे पश्चिमी दरवाजों के 
2 रहने में अपना हित सधता देखने लगे हैं । दितान्त के दौर से बने सम्बन्धों का आथिक लाभ 
इन्हेने इतना महसूस किया कि क्रेमलीच की दरवाजा बन्द करने फी हिदायत अब भाँध 
मूंदकर मानते को तैयार नहीं । इनके रवैये का सार यह है कि घाशियटन-मास्को भले ही लड़ते 
रहें, यूरोपीय देशों को 'लघु दितान्त' के लिए काम करते रहना चाहिए ।? 

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था पर दितान्त व्यवहार के प्रभाव 

(073८7 0४ 988 एछप्त4एा0ए7ए 0 एरपाएएघ&पारठाप७ा, एणप्रा7टवा, शा) | 

रूस-अमरोका तताव-शैथिल्य ने शीत-युद्ध के तनावपुर्ण वातावरण को समाप्त किया; 
शस्त्रीकरण की होड़ को सीमित किया, संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्य को आसान बनाया, परमापु-युद्ध 
के आतंक ने मातव जाति को उन्मुक्त किया और विरोधी विचार प्रणालियों वाले राष्ट्रों में संवाद 


# 


। दिवमान, 3-9 फरवरी, 983, पृ. 35. 
“ जनसत्ता, 0 सितम्बर, 984, 


90 | न्‍्तर्राष्ट्रीय राजवोति 


और मेल-मिलाप प्रारम्भ करके अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था में बदलाव प्रस्तुत किया है । 
रूस-अमरीका दितान्त व्यवहार का अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था में निम्त प्रभाव देखा जाता है । 

।. महाशक्षितयों के घध्य सहयोग बोर संत्रीपूर्ण सम्बस्धों का विकाध्--ह्वितीय विश्व-युद् 
के बाद विश्व राजनीति में गुटीय विभाजन स्पष्ट रूप से दिखायी देता था ! दितान्त व्यवहार को 
शुरूआत के बाद महाशक्तियों एवं उचके पिछलग्गू राज्यों में आपसी बादान-प्रदान, सामंजस्थ और 
समझ्नौतापूर्णं सस्बन्धों का नया उभरता हुआ आाइदरण दिखायी देता है। कभी निकसन मास्को 
जाते हैं, तो कभी ब्रेझननेव चाशिगटन, कभ्मी ग्रोमिको अमरीका की यात्रा करते हैं तो कभी फीसिजर 
रूस की । अब ऐसा घहीं लगता कि अमरीका और सोवियत संघ के अलग-अलग गुट हैं और यह 
गुट एक-दूसरे के विरोधी और दुश्मन हैं। यूरोप, पश्चिमी एशिया, दक्षिणी-पुर्वी एशिया अथवा 
दुनिया के अन्य भाजों में ये महाभक्तियाँ टकराहुट (0077०7राथ7०)) की स्थिति में अब नहीं 
लगती । 

2, यूरोपीय महाद्वीप अब विभाजित्त नहीं लगतद्ा--945 के बाद ऐसा लगता था कि 
यूरोपीय महद्वीप दो भागों--पएश्चिमी यूरोप और पूर्वी यूरोप में विभाजित-सा हो गया है। 
पश्चिमी और पूर्वी यूरोप के द्वेशों में त तो वायरिकों का आदान-प्रदान होत! था और न व्यापार 
होता था। जर्मनी और बलिन की समस्याओं ने यूरोप का कठोरतापूर्वक विभाजन कर दिया था। 
दितान्त सम्बन्धों की शुरूआत के बाद पूर्वी और पश्चिमी यूरोप के देशों में व्यापार की वृद्धि हुई, 
सांस्कृतिक आादान-प्रदात का विस्तार हुआ और ऐसा लगा कि अब यूरोपीय देशों की एकजुटता 
में वृद्धि हो रही है। 

3. तीथरे महायुद्ध के शय से सुद्धि---)950-60 के दशक में रूस-अमरीका शस्त्र 
प्रतिस्पर्डा को देखते हुए ऐसा लगता था कि दुनिया पर तृतीय महायुद्ध का खतरा मेंडरा रहा है। 
दितान्त व्यवहार ने इस खतरे को-लगभग समाप्त कर दिया है । किसी भी संकट के समय रूस- 
अभरीकी नेता हॉट लाइन” से बात कर सकते हैं और आझ्न्न खतरे को ढठाला जा सकता है। 

4, एरसाणु शस्त्रों पए नियन्त्रण के लिए प्रथत्व--शीत-युद्ध काल में महाशक्तियों की 
शक्ति परमाणु शस्त्रों के निर्माण पर लगी हुईं थी। दिदान्त व्यवहार के बाद परमाणु शस्त्रों के 
धारे में महाशक्तियों के रुझाव में परिवर्तेत आया । परमाणु शस्त्रों की विवाशकारी शक्ति से रूत 
ओर अमरीका समान रूप से चिन्तित प्रतीत हुए । !972 की साल्‍्ट-प्रथम सन्धि, [979 की 
साल्ट-द्वितीय सन्धि और दिसम्बर 987 की सन्धि वस्तुतः रूस-अमरीकी दितान्त व्यवहार के 
परिणाम हैं | 

5. गृठबन्दी में लिप्स राष्ट्रों के लिए पर्याप्स .स्वतन्त्रता--शीत-युद्ध के युग में गृटबन्दी में 
लिप्त राष्ट्रों की स्व्रतन्त्र निर्णय-शक्ति धूमिल हो गयी थी । उन्हें किसी भी अन्तर्राष्ट्रीय प्रश्न पर 
अपनें-अपने ग्रूटीय नेता की दृष्टि से सोचना पड़ता था। दितान्त व्यवहार से जहाँ एक झोर 
पश्चिमी जसंनी, जापान, फ्रांस, फिलीपाइन्स, पाकिस्तान जैसे अमरीकी गुट से सम्बद्ध देशों के 
दृष्टिकोण में पर्याप्त लचीलापन एवं स्वतन्त्रता दिखायी देती है बहाँ दूसरी तरफ रूमानिया, 
पूर्वी जम॑ंनी, वियतधाम, क्यूवा जैसे सोवियत गुट से सम्बद्ध राष्ट्र भी स्वतन्त्र दृष्टि से सोचने- 
विचारने लग गये हैं। दितान्त व्यवहार कला ही परिणाम है कि पुतेंगाल, पाकिस्तान. झूमानियों 
जैसे देश गूट निरपेक्ष आन्दोलन में शामिल हो गये; जापान ने अपने राष्ट्रीय हितों के कारण 
फरवरी 972 में मंगोलिया ग्रणराज्य फो मान्यता दी और मई 7973 में उत्तरी वियतवाम 
के साथ भी उसने राजनयिक सम्बन्ध स्थापित फर लिये। 

6, संयुक्त राष्ट्र संघ के मंच पर शालीन व्यवहार की प्रवुत्ति--ढाँ. एम. एस. राजन के 
अनुसार शीत-युद्धकाल में संयुक्त राष्ट्र संघ प्रचार, आलोचना जोर छींटाकशी का मंच बने गया 


च्् 


तनाब-शेधित्प या दितास्त की राजनीति | १97 


'था। महाशक्तियों में दितान्‍्त आचरण की शुरूआत के बाद एक बार पुन: संयुक्त राष्ट्र संघ 


शालीन और गरिमामय अन्तर्राष्ट्रीय म्ंघ के रूप में 3भरने लगा । अब महाशक्तियाँ संयुक्त राष्ट्र 
की कार्यवाही में अड़ंगा नहीं डालती, इसकी विभिन्न एजेन्सियों की कार्यवाही में सहजता और 
शालीनता देखने को मिलती है| वीटो का भी अब बार-बार प्रयोग नहीं क्या जाता घौर गृटीय 
आधार पर किसी नये राष्ट्र के प्रवेश को भी टाला नहीं जाता । अफगान संकट के समाधाव तथा 
ईरान-इराक युद्ध विराम कराने में संयुक्त राष्ट्र संघ की सफलता मुब्यतः दितास्त पर्यावरण का 
ही परिणाम है। हि 

7, गुट-निरपेक्षता की प्रासंगिकता पर प्रश्न-चिन्हू--कुछ लोगों का विचार है कि शुठ- 
निरपेक्षता शीत-युद्ध के सन्दर्भ में उत्पन्न हुई और पली, इसलिए अब शीत-युद्ध में ढील था जाते 
के कारण दितान्त युग में गुट-निरपेक्षता वेमानी हों गयी । 

इसके विपरीत, कतिपय विचारकों का मत है कि दितान्त के कारण क् भ्ुट-निरपेक्ष राष्ट्र 
महाशक्तियों के सन्‍्देह और अविश्वास का घिकार मही बनते ! किसी एक महाश्क्ति के साथ गुट- 
निरपेक्ष देश के विशिष्ट सम्बन्ध इसरी महाशक्ति को खटकते नही । 

8. दितानत यथात्यितिवाद की समर्थक धारणा है--दितान्त घारणा अन्तर्राष्ट्रीय राज- 
नीतिक व्यवस्था के स्थायित्त और उसके बने रहने ($एशं९०)) पर बल देती है। रूस-अमरीका का 
हित इसी में है कि उन्होंने वर्हमान यथाल्थिति (3/8008 4७०) को बरकरार रखने के लिए आपसी 
समझोता (एधत८७/8ए१॥8) कर लिया है इस धारणा में स्थायित्व' और व्यवस्था अनुरक्षण 
की परिस्थितियों पर अत्यधिक ध्यान दिया भया है। इसका अनेक लोग यह भर्थ लगाते हैं कि 
ययथास्थिति का रक्षक, रूढ़िवादी और सामाजिक व अन्य प्रकार के पर्यावरणी परिवतेंनों के प्रति 
उदासीन है। 


?. महाशक्तियों के आचरण में विनय और सद्व्यवंहार के लक्षण--अमरीकी और 
सोवियत गृट के राष्ट्र एक-दूसरे के प्रति सभ्य राष्ट्रों की भाँति व्यवहार करने लगे हैं, पारस्परिक 
सद्म्पवहार का पालन करने लगे हैं और उमके आधरण में विनय से लक्षण हृष्टिगोचर होते हैं । 
0. सहयोगी अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था का अभ्युदय--दोनों गुटों के राष्ट्रों के मध्य मनो- 
मालिन्य समाप्त होने लगा है तथा व्यापार, आवागमन, संघार विज्ञान एवं तकनीकी क्षीत्रों में 
लक, तकनीकी सहयोग विकसित होने लगा है । 
्‌ं 


संक्षेप मे अब शीत-युद्ध ठण्डे सह-अस्तित्व का रूप धारण कर चुका है और वह अब 
लावा नहीं उग्लता है। दितान्त सम्बन्धों के विकसित होने से अन्तर्राष्ट्रीय राजवीति से भैश्रुतापूर्ण 
इंद्धरत स्थिति का अन्त हुआ है, रचनात्मक पुनननिर्माण और सहयोग के बुतन यूग फा सूत्रपात 
हुआ है । दितान्त की उभरती हुई प्रवृत्तियों के कारण विश्व-युद्ध का भय अब उतना नहीं सताता 
और तनावपृण्ण सम्बन्ध मंत्री सम्पन्धों में परिणत होने लगे हैं। तीसरे विश्व-युद्ध के सम्भाग्य 
कारणों का अन्त होने लगा है और महाशक्तियों के नागरिक शान्तिपुर्ण जीवन व्यतीत करने के 
लिए आशान्वित हुए हैं। तिःशस्त्रीकरण के क्षेत्र में सहयोग की वृद्धि हुई; सैनिक भिड़न्त और 
आणविक-युद्ध के खतरे कम होने लगे हैं । " 

सोधियत संघ को तरफ से एक बार यह भी कहा गया था कि यदि नाठो सैनिक संगठन 
को विसजित कर दिया जाये तो वार्सा सेतिक सन्धि को भी तत्काल भंग कर दिया जायेगा। 
बलिन की दीवार ध्वस्त हो गयी है, पोलैण्ड, हंगरी, चेकोस्लोबाकिया लोकतन्त के मार्ग पर चल 
पढ़ें हैं। सोवियत संघ इस बात से सहमत है छि पूर्वी यूरोपीय देशों को उनके आन्तरिक मामलों 
को जैसा भी वे चाहें, वसा निपटाने का अधिकार है । उनको यह भी अधिकार है कि वे साम्यधाद 
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2. रीगन का राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होना--नवम्वर 980 के' अमरीकी राष्ट्रपति 
के निर्वाचन में असरीकी जनता ने जब एक बाज (हाँक-- 8०७) को ह्वाइट हाउस की गद्ी 
प्रदान कर दी तो नये शीत-युद्ध की गरमी को सर्बेत्र अनुभव किया जाने लगा। दक्षिणपन्चियों 
ओर कट्टर रुढ़िवादियों के हाथों ह्वाइट हाउस की बागडोर उम्र-आक्रामक नीतियों का संकेत था। 
रीगन ने सत्ता में आते ही “अमरीका को पुनः काये पर लगाने, 'शस्त्र उद्योग को बढ़ावा देने', 
“मित्र राष्ट्रों को पुनः शस्त्रीकरण करने', “शस्त्र प्रतिस्पर्दा को तेज करने! और सोवियत संघ के 
प्रति उग्र नीति अपनाने की घोषणा कंरके पहले से ही शुरू हुए नये शीत-युद्ध की अग्नि में घी की 
आहुति दे दी । 

3. अन्तरिक्ष अनुसन्धान की रूस-असरीकी होड़--अन्तरिक्ष में हथियारों की होड़ का 
सिलसिला पिछले तीन दशकों से जारी है। जिस दिन पहला स्पुतनिक छोड़ा गया था, उसी दिन 
इस होड़ की भी शुरूआत हो गयी थी । रूस और अमरीका दोनों ने यह प्रचार किया है कि उनके 
अन्तरिक्ष अनुसन्धान मानव जाति के कल्याण के लिए हैं | वास्तव में, दोनों की ही नीयत साफ 
नहीं है। दोनों को यह आशंका हमेशा रही कि दूसरा अन्तरिक्ष अनुसन्धान में कहीं बाजी न मार 
ले जाये, इसलिए दोनों एक-दूसरे पर कड़ी नजर रखने लगे। पहले साधारण उपग्रह, फिर दंचार 
उपग्रह, फिर अन्तरिक्ष में प्रयोगशाला तो दूसरी ओर मनुष्य को अन्तरिक्ष में लम्बे समय तक 
रखकर प्रयोग करने में समर्थ बनाने के प्रयास | एक ओर स्पेश शटल तो दूसरी ओर अन्तरिक्ष 
स्टेशन । एक ने आदमी को चन्द्रमा पर भेजकर वहाँ की मिट्टी मौर चट्टानें मंगाकर दुनिया को 


हतप्रभ कर दिया, तो दूसरे ने यन्त्र द्वारा चन्द्रमा से मिट्टी और चट्टानें लाकर दिखा दीं। एक मे 
वृहस्पति और शनि की खोज के लिए यान भेजा, तो दूसरे ने अन्तरिक्ष में कारखाने खोलने की 


तैयारी शुरू कर दी। कहा गया कि अन्तरिक्ष यान इस ब्रह्माण्ड की गृत्थी को सुलझाने में भदद करेंगे 
तो दूसरे ने प्रचारित किया कि अन्तरिक्ष कारखानों में ऐसी उपयोगी चीजें तैयार की जायेंगी 
जिन्हें धरती पर बनाना सम्भव नहीं | 

अमरीका के सैन्य संवाद का 80 प्रतिशत उपग्रहों के माध्यम से ही होता है । दिन-व-दिव 
उपग्रहों पर उनकी निर्भरता बढ़ती जा रही है। 990 तक वे 8 उपग्रहों का एक ऐसा पमृह 
स्थापित करना चाहते हैं जो संसार के किसी भी हिस्से में विमानों, जहाजों और फौजियों की 
बिल्कुल ठीक स्थिति बता सके । इसके लिए उपग्रहों पर परमाणु घड़ियाँ लगायी जायेंगी। लेत़र 
संचार उपग्रहों से पनड्ब्बी में बैठे योद्धा समुद्र की गहराइयों में रहकर वार्ता कर सकेंगे ! 

सोवियत संघ भी पीछे नहीं है । 8 जून, 982 को उसके कॉस्मॉस- 379 उपग्रह-मारक 
उपग्रह ने अन्तरिक्ष में जाकर बारह दिल पूर्व छोड़े गये कॉस्मॉस यान का रास्ता रोक लिया। 
पृथ्वी से 950 किलोमीटर ऊपर उपग्रह-मारक अस्त्र की स्थापना की दिशा में यह पहला कदम 
था। उपग्रह-मारक उपग्रह के इस निदर्शन के कुछ ही घण्टों में सोवियत संघ ने अन्तरिक्ष में दो 
आई० सी० बी० एम०, एक मध्यम दूरी का एस० एस० 20 प्रक्षेपास्त्र, एक पनडृब्बी प्रक्षेपित 
प्रक्षेपास्त्र और दो बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र-रोधी रॉकेट छोड़कर खौफनाक युद्ध का माहोल बना दिया | 

सोवियत संघ की इस अन्तरिक्षीय उपलब्धि के बाद अमरीका भला चुप कैसे वेठ सकत॥ 
था ? उसने रफ्तार से अपनी उपग्रह मारक प्रणाली तेयार कर डाली और 4 सितम्बर, 98४ 
को अपना पहला उपग्रह मारक परीक्षण कर डाला । 

यह ठीक है कि अन्तरिक्ष अनुसंधान का लाभ मनुष्य को मिला है। संचार उपग्रह के हुप 
में यह अनुसंधान वरदान है । लेकिन यह भी सच है कि रूस और अमरीका ने अब तक जिंतग 
उपग्रह छोड़े हैं उनमें से 75 प्रतिशत उपग्रह सैनिक उपयोग के लिए हैं। उनका इस्तेमाल एक 
दूसरे की सैनिक गतिविधियों पर नजर रखने के लिए कियाहठजाता है। अन्तरिक्ष अनुसंधान के 
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लिए ये दोनों देश जो भारी धनराशि खर्च करते हैं, उसकी तीन-चौथाई राशि सैन्य प्रयोजनों पर 
खर्च होती है। इन तमाम उपग्रहों से दोनों देशों को एक-दूसरे की गतिविधियों का पता रहता है 
और जहाँ एक देश को आभास हुआ कि वह किसी बात में पिछड़ रहा है, वह अपनी गति तेज 
कर देता है | 

4. अफगानिस्तान में सोवियत हस्तक्षेप--अफगानिस्तान में सौर क्रान्ति का सफल होता 
तथा काबुल की सत्ता साम्यवादियों के हाथों में आना अमरीका के लिए एक बहुत बड़ा धक्का था। ह 
27 दिसम्बर, 979 को सोवियत संघ ने जिस तत्परता से अफगानिस्तान में कार्यवाही की उससे 
न केवल अमरीका अपितु सम्पूर्ण विश्व चौक गया । अफगानिस्तान में सोवियत हस्तक्षेप से अमरीका 
हडबड़ा उठा । उसने सोवियत हस्तक्षेप की न केवल निन्‍दा की अपितु सीनेट में साल्ठ-2 पर बहस 
को स्थग्रित कर दिया, 'हाट लाइन” पर तत्कालीन राष्ट्रपति कार्टर ने सोवियत नेताओं से कड़े 
शब्दों का प्रयोग किया, सोवियत संघ को अनाज देने और तेल की खोज के लिए आधुनिक संयन्त्र 
और तकनीकी जानकारी देने के फैसले को बदल दिया तथा 980 गें होने वाले भास्की ओलम्पिक 
खेलों का बहिष्कार कर दिया | अमरीका की ये कार्यवाहियाँ दूसरे शीत-युद्ध की शुरूआत थीं । 

5. वक्षिण-पुर्वी एशिया में बढ़ता हुआ सोवियत प्रभाव--हिन्दचीन में सोवियत प्रभाव 
उत्तरोत्तर बढ़ने लगा । वियतनाम की सफलताओं से कम्बोडिया और लाओस के साम्यवादियों को 
बल मिला । हेँंग सामरिन ने वियतनाम से समर्थन एवं सैनिक सहायता प्राप्त करे 7 जनवरी, 
4979 को पोल पोत के झमेर शासन का तख्ता पलट दिया। इसने न केवल चीन नाराज हुमा 
अपितु अमरीका भी हडवडा उठा क्योंकि वियतनाम के माध्यम से सारे हिन्दचीन में सोवियत संघ 
के प्रभाव के फैलने की सम्भावनाएँ बढ़ गयी । हिन्दचीन में सोवियत प्रभाव के विस्तार को रोकने 
के लिए चीन और अमरीका ने संमुक्त मोर्चा ववा लिया | अमरीका से प्रेरणा पाकर वियतनाम 
को 'सबक सिखाने” के उद्देश्य से चीन ने !7 फरवरी, 979 को वियतनाम पर आक्रमण कर 
दिया । इस आक्रमण ने वियतनाम को सोवियत संघ की गोद में घकेल दिया । 

6. यूरोप में मध्यम मार प्रक्षेपास्त्रों का उलझा सवाल--रूस ने यूरोप में एस० एस० 20 
प्रक्षेपास्त्रों को लगाने का निर्णय लिया । इससे नाटों देशों को डर था कि रूस द्वारा लगाये जा रहे 
प्रक्षेपास्त्रो के कारण उनकी स्थिति दयनीय हो जायेगी क्योंकि ब्रिटेन और फ्रांस के पास जो 62 
प्रक्षेपास्त्र है, वे रूस के 340 नये एस० एस० 20 तथा 260 पुराने एस० एस० 4 और 5 प्रक्षेपास्त्रों 
के भुकावले बहुत हल्के पड़ेंगे । अत: दिसम्बर 979 में फैसला किया गया कि अमरीका से नयी 
पीढ़ी के जानदार प्रक्षेपास्त्र मेगाकर पश्चिमी यूरोप के नाटो देशों में लगाये जाये । उनकी सख्या 
572 हो, 08 तो हों पशिग-2 और 464 हों कण, 62 पहले से ही हैं। रूस के लिए यह 
काफी चिन्तास्पद बात हो गयी । 

“एक ओर परमाणु आयुधों से लैस शक्तिशाली देशों के पास इन सर्ववाशकारी अस्त्रो का 
जखीरा वढ़ रहा . है, तो दूसरी ओर महाशक्तियों के बीच तनातनी क्ली बिजलियाँ कौध रही हैं । 
नवम्बर 983 में जब सोवियत रूस ने यूरोप में मध्यम मार परमाण्‌ प्रक्षेपास्त्रों मे कटौती को 
लेकर चल रही वार्ता का बहिष्कार किया, तो महाशक्तियों का तनाव और भी बढ़ गया“ ॥! 

7. शस्त्रीकरण का हिमायती न्यस्त स्वार्थी बर्गं--अमरीका और रूस मे यदि अनेक 
, अन्दरूनी वर्ग शस्त्रों के प्रचुरोत्पादत के हिमायती बन नये हैं, तो इन राष्ट्रों में अब शस्त्र बेचकर 
डालर कसाने का लालच भी निरन्तर बढ़ता जा रहा है। केवल आठ देश--अमरीका, ब्रिटेन, 
फ्रांस, रूस, पश्चिम जमंती, चैकोसलोवाकिया, इटली और पोलैण्ड मिलकर सारी दुनिया के कुल 
हथियारों को 80 प्रतिशत बिक्री को अपने हाथ में काबू किये हुए हैं । तीसरी दुनिया के पेट्रो- 
डालरों से मालामाल हुए देश तो मुँहमाँगी कीमत पर इन हथियारों को खरीदते ही हैं, जिन राष्ट्रों 
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के पास खाने को रोटी नहीं है, वे भी अपना पेट काटकर इन शस्त्रोत्पादक राष्ट्रों की जेवें भरते 
इसीलिए शस्त्र वेचने वाले ये राष्ट्र हथियार बेचने के साथ-साथ यह नजर भी रखते हैं कि दूसरे 
राष्ट्र को हथियारों की जरूरत भी हमेशा बनी रहे यानी उनके बीच युद्ध होते रहें । 

8. स्टारवार्स (अन्तरिक्ष युद्ध) परियोजना--स्टारवार्स--यह नाम ही कुछ अजब, रहस्यमय 

और कल्पना की उड़ान सा लगता है। 23 भाचे, 983 को राष्ट्रपति रीगन ने राष्ट्र को सम्बोधित 

. करते हुए 'स्टारवार्स! सम्बन्धी घोषणी की । स्टारवार्स--यानी अरबों डालरों से निमित हो रही 
अमरीका की नयी प्रतिरक्षा परियोजना । अनुसंधान का उद्देश्य है हमला रोकने के लिए बैलिस्टिक 
प्रक्षेपास्त्रों से सुरक्षा की हाल में विकसित डेक्नोलोजी के उपयोग के तरीके खोजना, ताकि अमरीका 
अपनी और अपने मित्र राष्ट्रों की सुरक्षा कर सके । स्टारवार्स अभियान के तहत लगभग दो हजार 
युद्धयात्त अन्तरिक्ष में तेरेंगे और आधुनिकतम आयुधों से घृसपंठिया-प्रक्षेपास्त्रों को नष्ट करेंगे। नये ' 
अस्त्रों की खोज जारी है--एक तरीका है न्यूक्लीय और इलेक्ट्रॉन कणों से युक्त सशक्त प्लाज्मा 
. किरणों का प्रयोग । प्लाज्मा किरणें शक्तिशाली से शक्तिशाली लेजर किरणों से भी कई सी गुना 
प्रभावशाली हैं । प्लाज्मा किरणों के साथ-साथ शक्तिशाली एक्स किरणों पर भी 'काम हो रहा है । 
रीगन की नजरों में यह एक ऐसा रक्षा कवच है जो शत्रु को वेअसर. साबित कर देगा । 

प्रमाण अस्त्रों की दौड़ रोकने का दम भरने वाली यह परियोजना क्या अन्तरिक्ष अस्त्रों की 
एक नयी होड़ शुरू होने से रोक सकेगी ? यु 

रोनाल्‍ड रीगन के ह्वाइट हाउस में प्रवेश लेते ही शस्त्र उद्योग को बढ़ावा दिया गया, शस्त्रों 
की होड़ तेज की गयी; मित्र राष्ट्रों को विशेषकर पाकिस्तान -को एफ-6 जैसे वायुयानों एवं खतर- 
नाक अस्त्रों से लैस किया गया, नाटों के सुरक्षा घजट में वृद्धि;की गयी, खाड़ी क्षेत्र में तत्काल 
कार्यवाही करने के उद्देश्य से अमरीकी द्वुतगामी सेना का गठन किया गया। ये हरकतें विश्वास 
दिलाती हैं कि दूसरा शीत-युद्ध जारी है । ह 

नये (दूसरे) शीत-युद्ध की प्रकृति 
... अथवा 
पुराने और नये शीत-युद्ध में भिन्नताएँ 
[एए्७ाएए४ 07 प्रफ्र2 एप्र(एम्तड 52ट070) ८09 ए०श] 
(णानप्फशछापटए5 एशछ'ज्रप्हाप प' बज #ए० प॒म्त5 एज 200 ए८९२) 

दूसरा शीत-युद्ध पहले शीत-युद्ध से काफी भिन्न है | इसकी प्रकृति और विशेषताएँ निम्न- 
लिखित हैं ह 

. सोवियत संघ विरोधी न कि साम्यवाद विरोधी--पुराना शीत-युद्ध साम्यवाद विरोधी 
था। उसका मूल उद्देश्य 'साम्यवाद का बवरोध! (एक्रभिांग्प्रथा। रण एण्धणांशा) था। 
इसके विपरीत नया शीत-युद्ध सोवियत संघ विरोधी है, इसका उद्देश्य सोवियत-संघ की बढ़ती हुई 
शक्ति और प्रभाव का प्रतिरोध करना है। हु 

2. विचारधारा के दायरे से परे--पुराना शीत-युद्ध विचारधारा के घेरे में लड़ा गया था| 
उसका दायरा 'पूंजीवाद'॑ बनाम 'साम्यवाद' अथवा 'लोकततन्‍्त्र' बनाम 'सर्वहारातन्त्र'ं काः अधि- 
नायकवाद था जबकि नया शीत-युद्ध विचारधारा के घेरे में नहीं लड़ा जा रहा है| इस युद्ध में 
साम्यवादी चीन पूँजीवादी अमरीका के साथ है । नये शीत-युद्ध का मुख्य आधार उपयोगिता और 
न्यस्त स्वार्थ है न कि विचारधारा । सोवियत शक्ति और भ्रभ्ाव के विस्तार के प्रति अमरीका इतना 
ईर्ष्यालु और सतर्क है कि उसे सीमित करने के लिए साम्यवादी चीन से मित्रता करने में काई 

हिचकिचाहट महमूस नहीं होती । 
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3. नये शोत-युद्ध के नये अभिकर्ता--पुराने शीत-युद्ध के मुख्य पात्र अमरीका और सोवियत 


संध थे जबकि नये-शीत युद्ध के मुख्य पत्र हैं--अमरीका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस और सोवियत संघ ।, 
एक तरफ अमरीका, चीन, ब्रिटेन व फ्रांस है और दूसरी तरफ अकेला सोवियत संघ है । 


4, प्रतिस्पर्दा का नया, क्षेत्र--पुराने शीत-युद्ध में महाशक्तियों की प्रतिद्वन्द्रिता का सुख्य 
क्षेत्र यूरोप था। यद्यपि सीटो, सेण्टो जैसे संगठन बनाये गये थे परन्तु उस काल में नाटो संगठन ही 
लावा उगलता रहा । नये शीत-युद्ध काल में लावा उगलने वाले मुख्य क्षेत्र हैं फारस की खाड़ी 


पश्चिमी एशिया, दक्षिण-पूर्व एशिया और हिन्द महासागर । 
5. नये शीत-युद्ध के सहभागी बनने में यूरोपीय देशों की हिचकिचाहट--पुराने शीत-दयुद्ध में 


शामिल होने के लिए यूरोपीय देश मजबूर थे । चूंकि द्वितीय विश्वयुद्ध के वाद अपनी सुरक्षा और 
आधिक पुननिर्माण के लिए वे अमरीका पर निर्भर थे अंतः उनके लिए अमरीकी विदेश नीति का 
अनुसरण करना अपरिहार्य था। अब स्थिति काफी बदल गयी है । फ्रांस और पश्चिमी जमेनी 


अमरीकी विदेश नीति के पिछलग्गू बनकर नहीं रह सकते न्यूट्रॉन बम का सफलतापूर्वक विस्फोट 


कर लेने से फ्रांस अब अपनी सुरक्षा के लिए अमरीका पर निर्भर नहीं है । पश्चिमी जमेनी आ्थिक 
दृष्टि से न केवल आत्मनिर्भर है अपितु औद्योगिक और इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में अमरीका को घुनौती 
देने की स्थिति में है । यही कारण है कि पश्चिमी जमंनी और सोवियत संघ में आज व्यापार द्वुत 
गति से बढ़ रहा है । 

6. पुराना शोत-युद्ध निर्गुद आन्वोलन का प्रेरक तो नया शीत-युद्ध निर्मट आन्दोलन क्का 
विभेवीकरण --प्रथम शीत-युद्ध काल ,में निर्युट आन्दोलन का अभ्युदय हुआ और निर्युट आन्दोलन 
का उद्देश्य महाशक्तियों के मध्य सेतुबन्ध का कार्य करना था । दूसरे शीत-यूद्ध काल मे निर्मुट राष्ट्र 


* स्वयं गुटबन्दी के शिकार होते जा रहे हैं और निर्गुट मंच पर कुछ देश अमरीका की तरफदारी करने 


हैः 


लगे हैं तो कुछ देश सोवियत संघ की तरफदारी । ल्‍ 5 

7 7. सहाविनाशकारी शस्त्रो के सण्डारों से लड़ा जाने वाला युद्धझ-दूसरा शीत-युद्ध महा- 
विनाशकारी शास्त्रों के जमाव एवं भण्डारण से भय और मानसिक तनाव उत्पन्न करके लड़ा जा रहा 
है। महाशक्तियां प्रत्यक्ष टकराव की स्थिति के बजाय एजेण्टों के माध्यम से (00०5५ फध्थ$) युद्धरत 
रहेगी । डॉ० के० सुब्रामनियम ने अपनी पुस्तक “77#९.७४८०७४वं ८०/४ #/4/””में स्पष्ट लिखा है-- 
चुप 868०००0 (० पज्रद्व जी! 96 ०070॥6१ घाएएजी] 3 शंष्टी। (९०श००४ए धा॥5$ 7908 
थभापे परथ्रव्व्शड गर/|शरटा[णा$ 70 9785४788 0] 768 00ए2०फागाहड एणगत,.._ ॥॥6 5एश- 
छए०भ्रश्ा$ ॥ थी ॥६०४॥४००० जी एए [0 3ए०० कार जागरण भा ०णाइवपक्काए 
छआाए4९० ॥ शिण शध्ा$३! 

8. पहला शीत-युद्ध सोवियत मजबूरी था तो वूस्तरा शीत-युद्ध असरीक्षी 'मजबूरी--पहला 
शीत-युद्ध स्टालिन की उग्र आक्रामक नीतियों का परिणाम था। स्टालिन सोवियत शक्ति में वृद्धि 
करना चाहता था ताकि वह अमरीका के समान एक महाशक्ति बन सके । दूसरा शीत-युद्ध अमरीकी 
मजबूरियों का परिणाम है । आज' अमरीका ऑद्योगिक सामान और इलेक्ट्रॉनिक्स में फ्रांस, पश्चिमी 
जमंनी ओर जापान के साथ प्रतिद्वन्द्रित। नहीं कर सकता, अतः विश्व में शस्त्रों का निर्यात करना 
चाहता है वयोकि यही एक ऐसा उद्योग है जहाँ उसे पश्चिमी देशों की प्रतिद्वन्द्रिता सहन नहीं करनी 
पड़ती । शस्त्र उद्योग का विकास अमरीका वी आथिक स्थिति में सुधार हेतु आवश्यक माना जा 
रहा है। इसलिए अमरीका नाटो के सेनिक वजट में वृद्धि चाहता है और मित्र राष्ट्रों का शस्त्री- 
करण चाहता है। इसलिए उसने साल्ट वार्ताओ को स्थगित कर दिया और दितानन्‍्त को तिलांजलि 
देते की तैयारी कर ली | 


4. 7६, $पगव्ा7उए989, 2॥2 $८माबे (०4 ॥72- (४९ए 000, 983), 90 . 2[-23. 
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के पास खाने को रोटी नहीं है, वे भी अपना पेट काटकर इन शस्त्रौत्पादक राष्ट्रों की जेबें भरते 
इसीलिए शस्त्र वेचने वाले ये राष्ट्र हथियार बेचने के साथ-साथ यह नजर भी रखते हैं कि दूसरे 
राष्ट्र को हथियारों की जरूरत भी हमेशा वनी रहे यानी उनके बीच युद्ध होते रहें । 

8. स्टारवार्स (अन्तरिक्ष युद्ध) परियोजना--स्टारवा्स--यह नाम ही कुछ अजब, रहस्यमय 
और कल्पना की उड़ान सा लगता है । 23 भाचें, 983 को राष्ट्रपति रीगन ने राष्ट्र को सम्बोधित 
करते हुए 'स्टारवास” सम्बन्धी घोषणी की । स्टारवार्स---यानी अरबों डालरों से निमित हो रही 
अमरीका की नयी प्रतिरक्षा परियोजना । अनुसंधान का उद्देश्य है हमला रोकने के लिए वैलिस्टिक 
प्रक्षेपास्त्रों से सुरक्षा की हाल में विकसित 2ेक्नोलोजी के उपयोग के तरीके खोजना, ताकि अमरीका 
अपनी और अपने मित्र राष्ट्रों की सुरक्षा कर सके । स्टारवार्स अभियान के तहत लगभग दो हजार 
युद्धयान अन्तरिक्ष में तैरंंगे और आधुनिकतम आयुधों से घुसपैंठिया-प्रक्षेपास्त्रों को नष्ट करेंगे। नये 
अस्त्रों की खोज जारी है--एक तरीका है न्यूक्लीय और इलेक्ट्रॉन कणों से युक्त सशक्त प्लाज्मा 
किरणों का प्रयोग । प्लाज्मा किरणें शक्तिशाली से शक्तिशाली लेजर किरणों से भी कई सौ गुना 
प्रभावशाली हैं । प्लाज्मा किरणों के साथ-साथ शक्तिशाली एक्स किरणों पर भी काम हो रहा है। 
रीगन की नजरों में यह एक ऐसा रक्षा कवच है जो शत्रु को बेअसर साबित कर देगा। 

प्रमाण्‌ अस्त्रों की दौड़ रोकने का दम भरने वाली यह परियोजना क्या अन्तरिक्ष अस्त्रों की 
एक नयी होड़, शुरू होने से रोक सकेगी ? 

रोनाल्‍ड रीगन के छ्वाइट हाउस में प्रवेश लेते ही शस्त्र उद्योग को बढ़ावा विया गया, शस्त्रो 
की होड़ तेज की गयी, मिन्न राष्ट्रों को विशेषकर पाकिस्तान को एफ-6 जैसे वायुयानों एवं खतर- 
नाक अस्त्रों से लैस किया गया, नाटो के सुरक्षा घजट में वृद्धि।की गयी, खाड़ी क्षेत्र मे तत्कात 
कार्यवाही करने के उद्देश्य से अमरीकी द्रुतगामी सेना का गठन किया गया।। ये हरकतें विश्वास 
दिलाती हैं कि दूसरा शीत-युद्ध जारी है । 

नये (दूसरे) शीत-युद्ध की प्रकृति 
. अथवा 
पुराने और नये शीत-युद्ध में भिन्नताएं 
(प७प'एरर 67 प्रकछ :फऋणफा[ृ7प्रह 5४200) ८0.0 ए4 

(0प्प्कारछापटए5 छ8षा'मरषझाप गज #7० पम्त४ 7एछज़ 20.0 ए#7२) 

दूंसरा शीत-युद्ध पहले शीत-युद्ध से काफी भिन्न है | इसकी प्रकृति और विशेषताएं निम्न- 
लिखित हैं : । 

]. सोवियत संघ विरोधी न कि साम्यवाद विरोधी--पुराना शीत-युद्ध साम्यवाद विरोधी 
था। उसका मूल उद्देश्य 'साम्यवाद का अवरोध! (टलाकभिंग्राथां ० ए०्रशणांशा) था। 
इसके विपरीत नया शीत-युद्ध सोवियत संघ विरोधी है, इसका उद्देश्य सोवियत-संघ की बढ़ती हुई 
शक्ति और प्रभाव का प्रतिरोध करना है । 

2. विचारधारा के वायरे से परे--पुराना शीत-युद्ध विचारधारा के घेरे में लड़ा गया था। 
उसका दायरा 'पूँजीवाद'॑ बनाम 'साम्यवाद अथवा 'लोकतन्‍्त्र' बनाम 'सर्वहारातन्त्र'ं काः अधि- 
नायकवाद था जबकि नया शीत-युद्ध विचारधारा के घेरे में नहीं लड़ा जा रहा है । इस युद्ध में 
साम्यवादी चीन पूंजीवादी अमरीका के साथ है | नये शीत-युद्ध का मुख्य आधार उपयोगिता और 
न्‍्यस्त स्वार्थ है व कि विचारधारा । सोवियत शक्ति और प्रभाव के विस्तार के प्रति अमरीका इतनों 
ईर्ष्यालु और सतक॑ है कि उसे सीमित करने के लिए साम्यवादी चीन से मित्रता करने में कोई 

हिचकिचाहट महमूस नहीं होती । 


दूसरा शीत-युद्ध : सवाद से टकराव [.97 


3. नये शीत-युद्ध के नये अभिकर्ता-पुराने शीत-युद्ध के मुख्य पात्र अमरीका और सोवियत 
संघ थे जबकि नये-शीत युद्ध के मुख्य पत्र हैं--अमरीका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस और सोवियत संघ |, 
एक तरफ अमरीका, चीन, ब्रिटेन व फ्रांस है और दूसरी तरफ अकेला सोवियत संघ है । 

4. प्रतिस्पर्दा का नया क्षेत्र--पुराने शीत-युद्ध में महाशक्तियों की प्रतिद्न्द्रिता का मुख्य 
क्षेत्र यूरोप था। यद्यपि सीटो, सेण्टो जैसे सगठन बनाये गये थे परन्तु उस काल में नाटो संगठन ही 
लावा उगलठा रहा | नये शीत-युद्ध काल में लावा उगलने वाले मुख्य क्षेत्र हैं फारस की खाड़ी, 
पश्चिमी एशिया, दक्षिण-पूर्व एशिया और हिन्द महासागर । 5 हे 

5, नये शीत-युद्ध के सहभागी बनने में यूरोपीय देशों की हिचकिचाहट--पराने शीत-युद्ध में 
शामिल होने के लिए यूरोपीय देश मजबूर थे । चूंकि द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद अपनी सुरक्षा और 
आधिक पुननिर्माण के लिए वे अमरीका पर निर्भर थे अतः उनके लिए अमरीकी विदेश नीति का 


अनुसरण करना अपरिहायं था। अब स्थिति काफी बदल गयी है। फ्रांस और पश्चिमी जर्मनी 
अमरीकी विदेश नीति के पिछलग्गू बनकर नही रह सकते । न्यूट्रॉन बम का सफलतापूर्वक विस्फोट 
कर लेने से फ्रांस अब अपनी सुरक्षा के लिए अमरीका पर निर्भर नही है । पश्चिमी जमेनी आथिक 
दृष्टि से न केवल आत्मनिरभर है अपितु औद्योगिक और इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में अमरीका को धुनौती 
देने की स्थिति में है। यही कारण है कि पश्चिमी जर्मती और सोवियत सघ में आज व्यापार द्वुत 
गति से बढ़ रहा है । 

6. पुराना शोत-युद्ध निगुंद आन्दोलन का प्रेरक तो नया शीत-युद्ध निर्गट आन्दोलन का 
विभेदीकरण --प्रथम शीत-युद्ध काल मे निर्यूट आन्दोलन का अभ्युदय हुआ और निर्मुट आन्दोलन 
का उद्देश्य महाशक्तियों के मध्य सेतुबन्ध का कार्य करता था । दूसरे शीत-युद्ध काल मे निर्गुट राष्ट्र 
स्वय गुटबन्दी के शिकार होते जा रहे हैं और निर्गुट मंच पर कुछ देश अमरीका की तरफदारी करने 
लगे है तो कुछ देश सोवियत संघ की तरफदारी ।' भर 

7 4. महएविनाशकारी शस्त्रो के शण्डारों से लड़र जले बएलए युद्ध--दूसरा छीत-युद्ध शहा- 
विनाशकारी शस्त्रों के जमाव एवं भण्डारण से भय और मानसिक तनाव उत्पन्न करके लड़ा जा रहा 
है। महाशक्तियाँ प्रत्यक्ष टव राव की स्थिति के बजाय एजेण्टों के माध्यम से (20०5५ फक्ष5) युद्धरत 
रहेगी । डॉ० के० सुब्रामनियम ने अपनी पुस्तक ““79#०.७४८०४६ ८०/४ 724/'में स्पष्ट लिखा है--- 
नुफढ 8९००१ (00 फ्रह्ना ज्ञो। 98 ०0028९१ प्राणी 3 एंशा (६ढााण0०02ए श्रा5 7808 
भाएँ वएढवभाड वशशथएशांणाऊ बाते 9/255ण788 0 6 06ए००फाए एणात, पफ्न० डपएश- 
ए०फ्रश्ड गा थी ॥(ट6000 जा। पए 6 3ए0व१ तंा।ए७ं 0णणआाबांणा शात ०णाइटतएथाएए 
2१९०४ ॥ शिकर एध्वा5.7 का 

8. पहला शीत-युद्ध सोवियत सजबूरी था तो दूसरा शीत-युद्ध अमरीकी सजबूरी--पहला 
शीत-युद्ध स्टालिन की उग्र आक्रामक नीतियों का परिणाम था। स्टालिन सोवियत शक्ति मे वृद्धि 
करना चाहता था त्ताकि वह अमरीका के समान एक महाशक्ति बन सके । दूसरा शीत-युद्ध अमरीकी 
मजबूरियों का परिणाम है । आज अमरीका औद्योगिक सामान और इलेक्ट्रॉनिक्स मे फ्रांस, पश्चिमी 
जमेंनी और जापान के साथ प्रतिद्वन्द्वितत नही कर सकता, अतः विश्व में शस्त्रों का निर्यात करना 
६ "हता है क्योकि यही एक ऐसा उद्योग है जहाँ उसे पश्चिमी देशों की प्रतिद्वन्द्रिता सहन नही करनी 
पड़ती । शस्त्र उद्योग का विकास अमरीका की आथिक स्थिति में सुधार हेतु आवश्युक माना जा 
रहा है। इसलिए अमरीका ताटो के सैनिक वजट में वृद्धि चाहता है और मित्र राष्ट्रों का शस्त्री- 
करण चाहता है। इसलिए उसने साल्ट वार्ताओ को स्थग्रित कर दिया और दितान्त को तिलांजलि 
देने की तैयारी कर ली । 

ई 


३ 6, 5पछाथ्ं।4092७, और 5०८गाव 0०4 7० (४०एछ़ 0०99, 4983) , 99 . 20-23. ' 


98 | अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति... हे 


जमंनी और जापान आधथिक और तकनीकी क्षेत्र में अमरीका को चुनौती दे रहे हैं। 
| विकासशील निर्युट राष्ट्र उसे राजनीतिक क्षेत्र में चुनौती दे रहे हैं। आथिक, राजनीतिक और 
तकनीकी चुनौतियों का सामना करने के लिए अमरीका सेनिक शक्ति के निर्माण (धांधाः 
छण0-09) कीं नीति अपना रहा है । क्या सोवियत संघ से प्रतिद्वन्द्ित करके अपरीको बदलती 
हुई अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था में अपनी खोई श्रतिष्ठा पुनः अजित कर पायेगा ? 


दूसरे शीत-युद्ध की कालावधि की प्रमुख घटनाएँ 
(४५308 एपडरग8 छछठशठ पम्तछ 550050 ८0.0 ए५ए७) 


दूसरे शीत-युद्ध की शुरूआत कब से हुई ? ऐसा माना जाता है कि इसकी शुरूआत सन्‌ 
978 के मध्य से हो चुकी थी। राष्ट्रपित कार्टर के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ब्रेजेन्स्की ने अपनी 
पुस्तक '0०#श* दा 7/72८ं2/2४' में लिखा है कि 97 8 में सोवियत;संघ ने इथियोपिया में क्यूबाई 
सैनिकों को भेजा था जिसकी प्रतिक्रियास्वरूप मैंने अमरीका की ओर से 'बेरियर टास्क फोर्स भेजने 
की बात कही थी । अफगानिस्तान में सोवियत हस्तक्षेप ने साल्ट वार्ता के कफन में अन्तिम कील 
मार दी । 

975 में अंगोला में सोयियत संघ ने क्यूबा से मिलकर एम० पी० एल० ए० का साथ 
दिशा जबकि अमरीका ने यूनिटा का साथ दिया। अंग्रीला)में अन्तिम विजय क्यूबा-सोवियत संघ द्वारा 
समर्थित एम० पी० एल० ए० की हुई। 978 में सोवियत संघ और क्यूबा वे मिलकर इथियोपिया 
के ओगादान क्षेत्र पर अमरीका समर्थित सोमालिया के आक्रमण को विफल कर दिया। दिसम्बर 
979 में जैसे ही अफगानिस्तान में सोवियत सेना पहुँची, राष्ट्रपति कार्टर ने इसका प्रवल विरोध 
किया । अमरीकी सीनेट से साल्ट-2 पर बहस रुकवा दी” और सोवियत शक्ति के विस्तार को 
' रोकने के लिए खाड़ी सिद्धान्त, द्रुतगामी परिनियोजन सेना ओर सोवियत परसाणु सिद्धान्त का 
निर्माण किया गया । खाड़ी सिद्धान्त का निर्माण 24 जनवरी, 980 को अमरीका के तत्कालीन 
राष्ट्रपति कार्टर ने काँग्रेस को भेजे गये अपने वापिक संदेश में किया था। उन्होंने अफगानिस्तान 
में सोवियत हस्तक्षेप को विश्व शान्ति के लिए एक ग्रम्भीर खतरे की संज्ञा दी । उन्होंने चेतावनी 
देते हुए कहा कि किसी वाह्य शक्ति द्वारा खाड़ी क्षेत्र पर नियन्त्रण के प्रयास को अमरीका के 
आवश्यक हितों पर आक्रमण समझा जायेगा और उसे सैनिक शक्ति सहित, किन्‍्हीं आवश्यक साधनों 
हारा खदेड़ दिया जायेगा ।” कार्टर की यह चेतावनी “खाड़ी सिद्धान्त' के नाम से प्रसिद्ध है। 
द्रतगामी परिनियोजित सेना (२७9 70०0॥0%राथा। 7070०) का निर्माण मूलतः: खाड़ी सिद्धान्तों 
के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया गया । यदि सोवियत संघ फारस की खाड़ी के किसी देश में 
हस्तक्षेप करने का प्रयत्त करता है तो यह सेना उसे तत्काल खदेड़ने का प्रयत्न करेगी | सीमित 
परमाणु आक्रमण सिद्धान्त के अनुसार अमरीका सोवियत संघ द्वारा किसी विशिष्ट क्षेत्र या देश में 
आयोजित युद्ध को परम्परागत युद्ध के आधार पर नहीं लड़ेगा अपितु विशिष्ट रूसी निशानों पर 
स्वयं सीमित परमाणु आक्रमण का सहारा लेगा । ह 

ऐसा कहा जाता है कि कैनेडी-मेक्‍्नामारा टीम ने 960 के दशक में शस्त्रों के निर्माण 
का जो कार्यक्रम बताया था, रोष्ट्रपति कार्टर ने उससे भी विशाल स्तर पर शस्त्रीकरण की 
पहल की । 


३ 5677 पं 0760 जा छठ इछ१8 ता 029300१,- 2छंशरंएज छ९22०299त 9 'ककश चाबवे शरवं!रलंए/०/, 
4. प्न।गरठत5 40 06 ग्रणल्त स्का ब्रीश' पी गरधातधएती दगा5$ छजोवंनए एाएट्राक्षागा6 ६००१४ 
(शाध्राणरक्षव ट0॥ ॥॥ ॥॥0 आंड05४, 6 ]क्व/०७, शाब्रागला5ड छाएड्राबाा6 १8५ गयादव०त 00 
एप्राएश, जशतव]० ॥९ टय्ार्लाल्त ता छ-] 00970927 ए/ण:टएश्ात06 बात इह/९०त गत (0 तंच्छ0फ 7७ 
0075 ए छप709०, (क्काए तांत 80 शार्वत जाति पी शरण 00906. तंतला धप्र-त076 
200 ४5६ फ्रांइजा९5 ता प्राएंजी6 7080 आगाश छा, रिंग 5,- 05७ ग्रा5जी० जाते परशापिि0- 
प्रा ए गर०्पाणा 0070 ०077007९00., ऋष्वऊताए पा6 58५0 2] 0तालत ,ग्राएवशा श९भ००] 99- 
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--(, इपरशाव्ाएक्षाएथा, 708 52204 0० # (983), 9. ॥. 
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जून 98] में अमरीका के भूतपूर्व विदेशमन्त्री अलेक्लेण्डर हेग और चीन के विदेशीमन्त्री 
हुआंग हुआ की पीकिग वार्ता के फलस्वरूप 'विश्व में सोवियत विस्तारवाद को रोकने के लिए! 
दोनों देशों में समझौता हुआ । है 

9 80 में माल्को में आयोजित ओलम्पिक खेलों का अमरीका और पश्चिमी यूरोप -के 
अनेक देशों द्वारा बहिष्कार किया गया । 

सितम्बर 983 के कोरियाई नागरिक जम्बों विमान (जिसमें 269 यात्री सवार थे) 
स्यूयार्क से दक्षिण कोरिया की राजधानी सिओल की सामान्य उड़ान पर सोवियत क्षेत्र से गूजर 
रहा था । सोवियत वायुसेना के अविकारियों को विमान की गतिविधियाँ शायद संदिग्ध लग्रीं। 
सोवियत सूत्रों के अनुसार, विमान बिना वत्तियों के उड़ रहा था और उसकी बनावट बहुत कुछ 
अमरीकी जासूसी यान आर० सी० 35 से मिलती थी । इन संदेहजनक परिस्थितियों में रूस ने 
उस विमान को ध्वस्त कर दिया। ध्वस्त विमान में 55 अमरीकी नागरिक भी यात्रा कर रहे थे । 


अतः: रूसी कार्यवाही की बड़ी उम्र प्रतिक्रिया अमरीका में हुई। अमरीका ने मामले को संयुक्त 
राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में भी उठाया, जहाँ अमरीका समेत अनेक राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने 
रूस की कड़ी निन्‍दा की । सोवियत संघ से क्षतिपूरति की साँग करने के साथ-साथ अमरीका ने कई 
आधिक-सांस्कृतिक क्षेत्रों में चल रही रूस-अमरीकी वार्ताओं के निलम्बन की घोषणा की । 
दक्षिणी कोरिया के विमान की रूस द्वारा मार गिराये जाने की अमरीका में सबसे तीखी 
प्रतिक्रिया हुईं । सितम्बर 983 में आरम्भ संयुक्त राष्ट्र महासभा अधिवेशन में भाग लेने के लिए 
हूसी विमान से आने वाले वहाँ के विदेशमन्ची श्री ग्रोसिको को असरीका ने आवश्यक सुरक्षा प्रदात 
करने में असमर्थता प्रकट कर दी। इस पर रूस की सरकार ने यह माँग की कि संयुक्त राष्ट्र मुख्या- 
लय को अमरीका से हटाया जाये । * ह + 
मकक्‍दूबर 983 भें अमरीका ने ग्रेनेडा में फौजी हस्तक्षेप किया । अमरीका का कहना था 
कि उसने ग्रेनेडा में सम्भावित सोवियत-क्यूबाई सैन्य जमाव को रोकने एवं उस द्वीप में घ्थित एक 
हजार अमरीकी नागरिकों की सुरक्षा के लिए वहाँ फौजी कार्यवाही की । 
पश्चिम यूरोप में मध्य दूरी की मार वाले अमरीकी प्रक्षेपास्त्र स्थापित करने की योजना.ने 
दूसरे शीत-युद्ध में घी की आहुति का काम किया है । सोवियत रूस के कुछ मध्यमस्तरीय प्रक्षेपास्त्र 
पहले ही चैकोसलोवाकिया और जर्मनी में स्थापित थे । लेकिन उनकी संख्या प्रस्तावित अमरीकी 
यूरोपीय प्रक्षेपास्त्रों से बहुत कम थी । अतः रूस ने अमरीकी-यूरोपीय योजना का विरोध किया 
ओर इस मसले पर सामूहिक वार्ता का प्रस्ताव किया | नवम्बर 98 में जिनेवा में हुई वार्ता 
विफल रही और 5-23 नवम्बर (983) में कई पश्चिमी यूरोपीय देशों में करन और पाशिग 
प्रक्तेपासत्रों की आमद और स्थापना शुरू हो गयी, जिनकी मार लगभग 2,500-3,000 किलोमीटर 
तक है । इसके बाद रूस ने जिनेवा वार्ता से वाक आउट कर दिया । 
पूर्वी जमंती के नेता होनेकर -26 सितम्बर, 98 4 को पश्चिम जर्मनी जाते-जाते रुक गये। 
क्रेमलिन ने इंकार कर दिया | कार्यक्रम बनते वक्त भी क्रेमलिन ने मना किया था पर होनेकर ने 
_ गम्भीरता से नहीं लिया | सोवियत दबाव बढ़ता गया और,आखिर यात्रा रह कर देनी पड़ी । पिछले 
“# दशक के दितान्त पर सोवियत संघ की मुहर थी इसलिए उस वक्त का मेल-मिलाप केमलिन की 
छूट से ही था । दितान्त अब ठण्ड बस्ते में है ।? 
अप्रैल 986 में पूर्व जमंनी की कम्युनिस्ट पार्टी की वीं कांग्रेस में सोवियत नेता गोर्बा- 
च्योब-ते अमरीका द्वारा लीबिया के विरुद्ध की गयी कार्यवाही पर तीखा प्रहार किया | सन्‌ 986 


2 जनसत्ता, 0 दिसम्बर, 984 । 
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के उत्तराद्ध में अमरीकी स्टारवार्स कार्यक्रम के विरुद्ध रूस ने भी जबावी कार्यवाही आरम्भ कर दी। 
सोवियत वैज्ञानिकों की एक विशेष समिति ने कहा कि अमरीकी कार्यक्रम के विरुद्ध प्रतिरोधी-और 
अप्रतिरोधी दोनों तरह के उपाय किये जायेंगे । प्रतिरोधी कार्यवाही के अन्तर्गत छोटे प्रक्षेपास्त्रों 
अतिरिक्त विस्फोटकों और उच्च क्षमता वाले लेसर शस्त्रास्त्रों का विकास किया जायेगा। 26 
फरवरी, 987 को (डेढ़ वर्ष बाद) सोवियत संघ ने अपने ऊपर लगाये गये प्रतिवन्ध को समाप्त 
करते हुए पहला परमाण्‌ परीक्षण किया । उसने अपना अन्तिम परीक्षण 25 जूलाई, 985 को 
किया था| उसने अमरीका को चेतावनी दी कि यदि 987 में अमरीका ने परमाण परीक्षण किया 
तो वह भी इसे पुनः शुरू कर देगा । 7 सितम्बर, 987 को पूर्वी जमंनी के नेता होनेकर ने 
पश्चिमी जमंन्री की यात्रा प्रारम्भ की तो यात्रा से पूर्व सोवियत संघ ने प० जमनी को चेतावनी दी 
कि वह दोनों जमंनी के विचार व व्यवहार के बारे में श्री होनेकर से कोई वार्ता न करे और न 
पूर्वी जम॑नी को वार्सा पैक्ट संगठन से अलग करने का प्रयास किया जाय । सन्‌ 988 के प्रारम्भ 
में.राष्ट्रपति रीगन द्वारा काँग्रेस को प्रस्तुत दस्तावेज यह संकेत करते हैं कि सोवियत संघ के प्रति 
अविश्वास अब भी अमरीका की राष्ट्रीय नीति का आधार बना रहेगा। जून 988 की रीगन- 
गोर्बाच्योव शिखर वार्ता में स्टार्ट सन्धि' के बारे में कोई प्रगति नहीं हो सकी । रीगन ने मास्को 
प्रवास के दौरान रूसी असन्तुष्टों से भेंट की और मानव अधिकारों का प्रश्न उठाया। इस पर 
तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए ग्रोर्बाच्योव ने कहा कि यह रूस के आन्तरिक मामलों में 
हस्तक्षेप है । 
दूसरे शीत-युद्ध को शुरू करने के अमरीकी उद्देश्य 
(50087 0578टफए58 07 ह79रगररठ पप्त& 5४82000 ८0.0 ए87) 
यह एक तथ्य है कि दूसरे शीत-युद्ध की शुरूआत का कारण राष्ट्रपति कार्टर और रोनाहड 
रीगन की उम्र नीतियाँ रही हैं | दूसरे शीत-युद्ध की शुरूआत करने के पीछे अमरीका के निम्न 
उद्देश्य रहे हैं : () सोवियत संघ की शक्ति एवं प्रभाव के विस्तार को रोकना । (7) अफगानिस्तान ' 
को सोवियत संघ का वियतनाम बनाना । (77) शस्त्र बेचकर डालर कमाना ताकि अमरीकी अर्थ 
व्यवस्था में सुधार हो सके । (१४) अन्तर्राष्ट्रीय शक्ति के रूप में अमरीकी प्रतिष्ठा और विश्वत 
नीयता वनाये रखना । 
' दूसरे शीत-युद्ध के परिणाम 
(प्ता7 00४85500फ8४ट8$ 69 प्रक्र८5220070 ०0 7 ४7) 
अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में दूसरे शीत-युद्ध के सम्भावित परिणाम निम्नलिखित हैं : (!) महा- 
शक्तियों के मध्य दितान्त भावना के विकास को झटका लगा है। शान्तिपूर्ण प्रतिद्वन्द्रिता का स्थात 
उग्र और आक्रामक राजनीतिक-सैनिक प्रतिद्वन्द्रिता ने ले लिया है । (४) महाशक्तियों के मध्य शस्ट्रों 
की होड़ पुनः प्रारम्भ हुई और साल्ट वार्ताएँ स्थग्रित कर दी गयीं । (77) महाशक्तियों के बीच तनाव 
के नये केन्द्र उत्पन्न हो गये हैं जैसे, हॉर्न ऑफ अफ्रीका; लेटिन अमरीका, फारस की खाड़ी आदि) 
(४) युद्ध मनोदशा और युद्ध उन्‍्माद का युग पुनः प्रारम्भ हो रहा है। पुराने सैनिक अड्डों का 
विस्तार, नये सैनिक अड्डों की खोज, नये शस्त्रों की खोज, द्वतगामी परिनियोजित सेना इसी 
मनोवृत्ति को अभिव्यक्त करती है। पुराने शीत-युद्धकाल में गुटनिरपेक्ष आन्दोलन मे महत्वपूर्ण 
भूमिका का निर्वाह किया जबकि दूसरे शीत-युद्ध में इसकी विशिष्ट भूमिका की कोई गूंजाइश आरम्भ 
से ही नहीं रही । संकट केन्द्रों के स्थानान्तरण से स्वयं अनेक ग्रुटनिरपेक्ष देश आपंसी झगड़ों में फंस 
- गये और अपने समर्थन के लिए एक न एक-महाशक्ति का आश्रय ढूँढ़ने लगे। 7 
दूसरे शीत-युद्ध का प्रभाव समूचे विश्व में महसूस किया जा रहा है। औद्योगिक विश्व में 
इसका प्रभाव मूलतः आथिक होगा जबकि विकासशील देशों की दुनिया में न केवल आधिक होगा 
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अपित हस्तक्षेपणादी नीतियों के कारण राजनीतिक और सैनिक होगा । कोई महाशक्ति शौत-युद्ध 
के विजय-श्री हासिल नहीं कर पायेगी किन्तु वे और समूचा विश्व इसमें वहुन कुछ खो अवश्य 
देंगे |? 


रूसी नेता गोर्बाच्योव की उदार शान्तिवादी नीतियों, रूस-अमरीका में हुआ निरस्त्रीकरण 


समझौता, /987, अफगान संकट के समाधान का जेनेवा समझौता (अप्रैल !988), बलिन की 
दीवार का पतन (नवम्बर 989), बुश-गोर्वाच्योव शिखर वार्ता (दिसम्बर 989), शायद यह 
संकेत देते हैं कि महाशक्तियाँ टकराव से पुनः संवाद की ओर उत्मुख होने में ही अपना लाभ 


समझती है । 
प्रश्त प 
. दूसरे शीत-युद्ध के कारणों की विवेचना कीजिए-। पहला शीत-युद्ध दूसरे शीत-युद्ध की प्रकृति 
से किस प्रकार भिन्न है ? * 


9580758 [6 ०४७६४९४ 0 6 5०००70 600 छब्ा, ््र0ज़ 76 ग्रशप्रार 0 5००णा१;.ै 000 
एक तीिशि5 गीणा [6 गा ? 


दूसरे शीत-युद्ध के घटनाक्रम की समीक्षात्मक विवेचना कीजिए । अस्तर्राष्ट्रीय राजनीति में 
दूसरे शीत-युद्ध के सम्भावित परिणामों का भी उल्लेख कीजिए । 


एजांव्वी9 छक्षाओंप्रल 6 9058४908 ९एथा५ड ]880॥79 ३0फ्रशव$ ॥6 8९०९००7० ०00 फरथ्ा 
&80 तांइणा55 6 एछ0599]8 0078०९परथा०6४ 0 (6 ४९०0706 000 छक्का व ्रॉहया4- 
6074 ?0॥॥05. 


“अमरीका और सोवियत संघ के बीच पारस्परिक सहयोग के वे सारे आधार एक-एक करके 
अब नष्ट क्रिये जा रहे हैं जिनके सहारे पिछले दो दशकों में ऐसी सेम्भावना बढ़ गयी थी 
कि दोनों महाशक्तियाँ मिल-जुलकर विश्व राजनीति की गतिशीलता को अपने नियन्त्रण में 
ले लेंगी ।/ | 

ये आधार क्‍या थे और क्‍या सचमुच नंष्ट किये जा रहे हैं ? 


“8]] 056 जागि$ णी ग्रापाएक 00-0फक्भाणा 0#एछव्था धाढल 0.8.3. 870 धा० 
0.8.5.॥२., 879एध्था5, क्षा० 0008 0€४४09९0 076 079 076९, ०॥ 6 9४898 ण एरफणा, 
0फ्गाए 6 ]88 ए० 0608065, 6 एछ05अंणजीए * ० 55एछ एणएज़छ | शीधाए2 
एॉव्णार्लए ०0णाफएणीाए 76 १ग्बग08 ० 0 ए90॥005 ॥90 27097.” 


फ्रावा क्षा८ 056 फॉ]ब्व३ ॥70 00 ४00 पाप ह6४९ ० 7००३ ०थंगड़ 8687096१ 


« क्या वर्तमान रूस-अमरीकी सम्बन्धों को 'शान्तिमय प्रतिस्पर्द्धा' की संज्ञा दी जा सकती है ? 


कारण बताइए । 


(7॥॥ (6 085७7 ए580-6 प्राशपंरवा एल॥्नाणा5 98 06०7 ०७१ ४४ 4 0 *फुछ४०९- 
णि ०णाएथांतणा” ? (ए6 70980॥5. 


4 
हि 


“चालगराए१० ० ॥0 55८णात ८006 छा जी] 956७ लि। थी ठरटा पाठ छत, भा ॥6 605८० 
"जाप5॥5 | 3८ वी 95 [00५ 


विज €९णाणयंए 95 7 (6 0०एए60फचाह रणात व ज्ती 98 700 ०५ 


७डणाणाए छा 850 ए9ज/पएवो घत0 गरतीक्षा> पाएएए्शा शफटीएणांआा, 


5. $प्रश्याएपाशव0, 7॥#2 $९८णावं एरगंव एव (१८एछ 200, 983), 07. 24-25, 





9 


प्रादेशिक संगठन और सेनिक सबन्धियाँ 


(९5008 05005 437005 3४80 ४5537 83/98055] 





द्वितीय विश्व युद्ध के बाद प्रादेशिक और संनिक संगठनों की भरमार रही है । इन संगठतों 
'का निर्माण विश्वशान्ति की स्थापना-की दृष्टि से किया गया है। किल्‍्तु इनसे विश्वशान्ति की 
समस्या सुलझने के वजाय और अधिक उलझ गयी है। प्रदेशवाद की उत्पत्ति का मुख्य कारण 
महाशक्तियों का पारस्परिक अविश्वास, साम्यवाद का प्रसार और सैनिक सुरक्षा जैसे तत्व रहे हैं। 
प्रदेशवाद अथवा सैनिक सन्धि से अभिप्राय है दो या अधिक राज्यों की ऐसी व्यवस्था जिसमें सदस्य 
राज्य अन्तर्राष्ट्रीय सन्धि करके यह प्रतिज्ञा करते हे कि वाह्य राज्य या राज्यों द्वारा की जाने वाली 
किसी विशेष कार्यवाही के समय वे एक-दूसरे वो सहायता के लिए आयेंगे । “इस प्रतिज्ञा में सैनिक 
कार्यवाही सर्देव निहित होती है । यद्यपि आधथिक, सामाजिक और असेनिक प्रावेशिक संगठन भी 
हो सकते हैं, तथापि अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के परिप्रेक्ष्य में जिस प्रदेशवाद या प्रादेशिक संगठन की 
चर्चा की जाती है वह प्रायः सैनिक संगठन होता है ॥”? 
जवाहरलाल नेहरू के शब्दों में “सैनिक सन्धियों की पद्धति'"*** एक गलत पद्धति, एक 
भयानक पद्धति और एक हानिकारक पद्धति है। वह सभी अनुचित प्रवृत्तियों को गति देती है और 
उचित प्रवृत्तियों के विकास को रोकती हे ।"०*** हमारा विचार है कि (सैनिक सन्धियाँ) विश्व 
को एक गलत दिशा की ओर ढकेलती है. “'।” 
द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद संयुक्त राज्य अमरीका और सोवियत संघ के मध्य उत्पन्न शीत- 
युद्ध का अन्ततोगत्वा परिणाम सैनिक संगठनों का अभ्युदय है। सैनिक सन्ध्रियों को आरम्भ करने 
का श्रेय ब्रिटेन के भूतपूर्व प्रधानमन्त्री चचिल को है जिसने अपने फुल्टन भाषण में 'साम्यवाद का 
'परिरोधन! (0०राक्षागाक्षा। ० 0०ण्रांधणांआ) का नारा लगाया । अमरीकी सीनेटर वेण्डनवर्ग 
ने सीनेट में शान्ति के लिए राष्ट्रों के विशेष गुटों की श्वृंखला निर्मित [करने पर जोर दिया है। 
परिणामस्वरूप सुरक्षात्मक सैनिक संगठनों का उदय हुआ जिसमें अमरीकी राज्यों का संगठन 
(058), नाटो (४४१०0), एन्जस (57प208), बगसदाद पेक्‍्ट (०झारपा0), वार्सा पंक्‍्ट (शैधा- ब्‌ 
889 १7689) आदि प्रमुख है । 
प्रादेशिक संगठनों की प्रकृति (प्र ०0 ि०्ठांणा् 08भ्रा840॥8) 
भर्वाचीन अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में प्रादेशिक संगठनों की महत्वपूर्ण भुमिका है। इन 
प्रादेशिक संगठनों की स्थापना का उद्देश्य आथिक और सामाजिक समस्याओं का समाधान करता 


7 इलीचर : इण्टरनेशनल रिलेशन्स (962), पृ० 304-305 | 
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अथवा प्रादेशिक सुरक्षा व्यवस्था करना है। कतिपय विचारकों की मान्यता है कि सामाजिक, 
राजनीतिक और आध्िक उद्देश्यों मे समानता रखने वाले देशों का पारस्परिक संगठन विश्वव्यापी 
संगठन की अपेक्षा शान्ति बताये रखने की दिशा में अधिक सफल हो सकता हैं। प्रादेशिक संगठन 
के माध्यम से स्वतन्त्र और सम्प्रभु राज्य प्रादेशिक हितों की पूर्ति के लिए प्रयत्नणील रहते है । 

डॉ० ई० एन० वान क्लेफेन्स के शब्दों में, “प्रादेशिक व्यवस्था या सन्धि एक निश्चित क्षेत्र 
के अन्दर सम्प्रभु राज्यों का स्वेच्छा से बनाया गया एक सघ है जो सामान्य हितों की पूत्ति के लिए 
बनाया गया हो और वह उस क्षेत्र के सम्बन्ध में आक्रामक प्रकृति का नहीं होना चाहिए ।” 

अन्तर्राष्ट्रीय प्रादेशिकता का यह अर्थ नहीं है कि एक प्रदेश में केवल एक ही संगठन हो 
सकता है, उसमें एक समय पर अनेक संगठन हो सकते हैं । उदाहरणार्थ, पश्चिमी यूरोप में अनेक 
प्रादेशिक संगठस हैं जैसे ब्रूसेल्स सन्धि, नाटो, यूरोपीय साझा बाजार आदि प्रदेशवाद का यह अर्थ 
भी नहीं है कि क्षेत्र के सभी राज्य क्षेत्रीय-व्यवस्था में शामिल ही हों । कोई राज्य राजनीतिक या 
अन्य किसी कारण से प्रादेशिक संगठन में शामिल होने से इन्कार कर सकता है। उदाहरणार्थ, 
स्पेन नाटो का सदस्य नहीं है, भारत सीटो का सदस्य नहीं वना । यह भी आवश्यक नहीं है कि 
प्रादेशिक संगठनों को केवल सैनिक हृष्टि से ही बताया जाये। इसका निर्माण क्षेत्रीय विकास या 
आशिक या सांस्कृतिक विकास के लिए भी किया जा सकता है। उदाहरणार्थ, नाटो और वार॑सा 
पैक्ट सैनिक संगठन हैं जव॒कि एशियान का उद्देश्य आथिक विकास और दक्षेस (साक) जन कल्याण, 
पारस्परिक सहयोग और परस्पर विश्वास पैदा करने के लिए स्थापित किया गया है । 

प्रादेशिक संगठनों की उपादेयता 
(एव 57 ए४0ा0र4, 0264ग85677038) 

विश्व शान्ति और सुरक्षा के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में सदस्य राष्ट्रों को 
प्रादेशिक संगठनों के निर्माण की इजाजत दी गयी । इनकी उपादेयता के निम्नलिखित आधार है : 

() क्षेत्रीय सहयोग और एकता की स्थापता--प्रादेशिक संगठन अपने सदस्य देशों में 
क्षेत्रीय सहयोग एवं एकता स्थापित करते हैं। एक क्षेत्र के देशों की समान समस्याओं तथा हितों 
के कारण उनमें सहयोग एवं एकता की स्थापना आवश्यक हो जाती है। क्षेत्र के विभिन्न राष्ट्र 
क्षेत्रीय संगठन बताकर आपस में राजनीतिक, सामाजिक, आध्िक, सांस्कृतिक आदि क्षेत्रों में सहयोग 
कर लाभ उठाते है । हे 

(2) बाहरी हस्तक्षेप का डटकर मुकाबला--प्रादेशिक संग्रठदों में आम तौर पर यह प्राव- 
घाव रखा जाता है कि क्षेत्र के किसी एक देश में बाहरी हस्तक्षेप होने पर संगठन के अन्य सदस्य 
उस देश की सहायता करेंगे। २ 
हि (3) अन्तर-क्षेत्रीय समस्याओं का क्षेत्रीय स्तर पर हल ढूँढ़ना--प्रादेशिक संगठन अन्तर- 
क्षेत्रीय समस्याओं को क्षेत्रीय स्तर पर हल ढूँढ़ने में अन्य संगठनों की अपेक्षा अधिक कामयाब हो 
सकते हैं । यदि किसी क्षेत्र के किन्हीं दो राष्ट्रों में किसी मसले को लेकर विवाद है तो उसे अन्त- 
राष्ट्रीय स्वर पर ले जाने से दोनों देशों में कटुता बढ़ेगी । यदि प्रादेशिक संगठन अपने इन सदस्य 
देशों के आपसी विवाद का हल ढूंढ़ने में कामयाब रहते हैं तो अनावश्यक द्वेष से बचा जा 
सकता है । 

(4) संयुक्त राष्ट्र संघ का कार्य सुगम बनाना--संयुक्‍त राष्ट्र संघ में समस्त प्रादेशिक 
समस्याओं पर अपेक्षित ध्यान दिया जाना मुश्किल ही नहीं वरन्‌ कभी-कभी असम्भव भी हो जाता 
है । यदि छोटी-मोटी क्षेत्रीय समस्याओं को प्रादेशिक संगठनों द्वारा क्षेत्रीय स्तर पर ही हल कर 
8. जाये तो संयुक्त राष्ट्र संघ का कार्य हल्का हो जायेगा | इससे संयुक्त राष्ट्र संघ शेप जटिल 
प्रादेशिक समस्याएँ सुलझाने पर अधिक ध्यान दे सकेगा । - 
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संयुक्त राष्ट्र चार्टर तथा प्रादेशिक संगठन--संयू क्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय पाता, अनु- 
च्छेद 52 से 54 में प्रादेशिक संगठनों, के बांरे में दृष्टिकोण स्पष्ट किया गया है । 

चार्टर के अनुच्छेद 33 में झगड़ों को शान्तिमय तरीकों से निपटाने के लिए प्रादेशिक 
व्यवस्थाओं के प्रयोग की आज्ञा दी गयी है । अनुच्छेद 52 के अनुसार “चार्टर की कोई धारा 
अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा के लिए स्थापित एवं निमित क्षेत्रीय संस्थाओं और व्यवस्था 
विरुद्ध नही है, शर्तें यह है कि ऐसी सस्थाएँ एवं व्यवस्थाएं तथा उनकी गतिविधियाँ संयुक्त राष्ट्र 
संघ के उद्देश्यों या सिद्धान्तों के अनुकुल हों ।' 

संक्षेप में, प्रादेशिक संगठनों को सयक्‍त राष्ट्र संघ की मान्यता प्राप्त है। संघ के चार्टर में 
प्रादेशिक व्यवस्थाओं को मान्यता देने का उद्देश्य संघ को शान्ति और सुरक्षा क्रार्यों में सहायता 
देना था किस्तु इन संग्रठनो की प्रवृत्ति और भूमिका कुछ ऐसी रही है कि शान्ति बनाये रखने की 
अपेक्षा विश्व में अशान्ति का वातावरण पैदा करने का कारण बन रहे है । 

प्रादेशिक संगठनों के प्रकार--द्वितीय विश्व युद्ध के बाद निर्मित प्रादेशिक सगठनों को 
मोटे रूप से दो भागो में विभाजित किया जा सकता है--प्रथम, वे संगठन जिनका उद्देश्य आधिक 
विकास, राजनीतिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक और जनकल्याण के क्षेत्र मे कार्य करना है, जैसे अरब 
लीग, अफ्रीकी एकता संगठत, एशियान, साके जैसे संगठन । द्वितीय, वे संगठत जो सैनिक सन्धि की 
भाँति हैं, जैसे नाटो, सेण्टो, सीटों, वारसा पंक्‍ट आदि । 

द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद नि्चित आर्थिक, श्लामाजिक और राजनीतिक 


सहयोग के लिए प्रादेशिक संगठन 
(राउठा045, 0804२295&770]35 770२५087 07% 5ट0र२0५/0, 50087, ७४० 
ए0,706, ९ए0-0#छरश&7707 #शफार परफ्त3 58000 ए४०0४07/70 9४०४8) 


], अरब संघ (लीग) (7॥6 790 7.,682806) 

अरब संघ अथवा अरब लीग एक प्रादेशिक व्यवस्था है जो अरब समझौते पर आधारित 
है । इसका निर्माण ब्रिटिश सहयोग से 22 मार्च, 945 को हुआ। मिस्र, इराक, सीरिया, 
लेबनान, जोर्डन, सऊदी अरब और यमन इसके सात प्रारम्भिक सदस्य थे। बाद में लीविया, 
सूडान, ट्यूनीशिया, मोरकक्‍्को, कुवेत, अल्जीरिया, ओमान, कतार, सोमालिया, दक्षिण यमन, संयुक्त 
अरब अमीरात, बहरीन आदि इसके सदस्थ बन गये । इस समय फिलिस्तीन मुक्ति मोर्चे के श्रति- 
निधि को मिलाकर अरब लीग के 2] सदस्य है । इसमें अरब राज्यों के अतिरिक्त किसी अन्य 
राज्य को सम्मिलित होने की आज्ञा नही है । 

सिद्धान्त--भरव लीग के प्रमुख सिद्धान्त हैं---(7) सदस्य देशों की प्रभुसत्ता और क्षेत्रीय 
अखण्डता के प्रति सम्मान; (7) विदेश नीति की स्वाधीनता और प्रत्येक देश को समझौतों की 
स्वतन्ब्रता; (7) अनाक्रमण और विवादों को शान्तिपूर्ण ढंग .से सुलझाना; (7५) सदस्य देश की 
शासन प्रणाली के प्रति सम्मान; तथा (५) सभी सदस्यों में एकता । 

उद्देश््-अ रब लीग के प्रमुख उद्देश्य हैं--() सदस्य देशों के बीच सम्बन्धों को सुदृढ़ 
करना; (2) सभी अरब देशों के हितों और मामलों की देखभाल करना; (3) सदस्य देशों के बीच 
आधिक, वित्तीय, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा अन्य क्षेत्रों में परस्पर सहयोग की भावना पैदा 
करना; (4) फिलिस्तीव पर अरब दावों को सुदढ़तापूर्वक दोहराना; (5) इजराइल को नष्ट 
करना । ४ - 
संगठन--अरब लीग का प्रमुख अंग परिषद्‌ है जिसे मजलिस कहते है । इनमें सभी सदस्य 
देशों का प्रतिनिधित्व होता है । सदस्य देशों के प्रधानमन्त्री या उनके प्रतिनिधि मजलिस के सदस्य 
होते है । इसकी प्रतिवर्ष दो बैठक होती हैं ॥ अरब लीग का सचिवालय पहले काहिरा (मित्र) में 
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था, लेकिन अब वह द्यूनिश (ट्यूनिशिया) में है। यह अरव संघ के विभिन्न कार्यों में तालमेल बिठाने 
का कार्य करता है। इसमें एक महासचिव होता है। 

अरब लीग के अन्तर्गत अनेक महत्वपूर्ण समितियों का निर्माण किया गया है । इनमें प्रमुख . 
हैं--अरब शैक्षिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक संगठन, प्रसारण संगठन, श्रम संगठन, आर्थिक परिषद्‌, 
“सामाजिक परिषद्‌ आदि । 

अरब लीग की सबसे बड़ी कमजोरी यह रही है कि यह अपने सदस्य देशों में एकता कायम 
नहीं कर पायी । इसके सदस्य देशों में प्रायः युद्ध की स्थिति रही है, जसे मोरक्को व अल्जीरिया, 
ओमान व दक्षिण यमन, लीबिया व मिस्र, ईरान व इराक के सम्बन्ध तनावपूर्ण एवं संघर्षरत 
रहे हैं ! ' 
अरब लीग कभी भी ठोस, सुदृढ़ एवं प्रभावकारी प्रादेशिक संस्था नहीं रही । इसके सदस्य 
राज्यों के शासनाध्यक्षों की वैयक्तिक महत्वाकांक्षाओं ने इसे विभाजित रखा है । 

मिस्र के भूतपूर्व प्रधानमन्त्री हुसैन सिरी पाशा के सुझाव पर सामूहिक सुरक्षा के लिए एक 
सामूहिक प्रत्रिक्षा और आथिक सहयोग की संधि का निर्माण किया गया था । इसमें अरब लीग 
परिषद्‌ के अधीन सदस्य राज्यों के विदेश मन्त्रियों गौर सुरक्षा भन्त्रियों की एक सामूहिक सुरक्षा 
परिषद की कल्पना की गयी थी । इसकी सहायता के लिए सदस्य राज्यों के जनरल स्टाफ के 
. प्रतिनिधियों की एक स्थायी सैनिक आयोग की कल्पना भी की गयी थी । इस संधि द्वारा स्थापित 
अभिकरणों की अनेक बैठकें बुलाई गयीं परन्तु कोई ठोस कदम नहीं उठाये गये, क्योंकि सैनिक 
आयोग की कमान के अधीन किसी.सेना का निर्माण नहीं हो सका । 

इन कमजोरियों के बावजूद भी अरब लीग अरब राष्ट्रों की-प्रतिष्ठा का प्रतीक प्रादेशिक 
: संगठन है जो आज 'भी संयुक्त राष्ट्र संघ में एक स्थायी पर्यवेक्षक को रखती है | इसने संयुक्त राष्ट्र 
संघ के अधिकांश विशिष्ट अभिक्रणों के साथ औपचारिक समझौते या अनौपचारिक व्यवस्थाएँ 
स्थापित कर रखी हैं । संयुक्त राष्ट्र संघ तथा अफ्ो-एशियाई समुदाय की सहायता से अरब लीग 
ने अपने उपनिवेशवाद विरोधी अभियान के द्वारा अनेक अरब देशों को औपनिवेशिक शक्तियों के 
चंगुल से मुक्ति दिलाने में सफलता अजित की । इजराइल के खिलाफ फिलिस्तीन के मसले पर 
उसने विश्व समाज के बहुत बड़े वर्ग का समर्थन प्राप्त किया । 'त्तेल कुटनीति' अर्थात अन्तर्राष्ट्रीय 
राजनीति में तेल को राजनीतिक हथियार के रूप में उसने अपने विरोधियों के खिलाफ इस्तेमाल 
कर उनको नीचे झुकने पर मजबूर किया | 

जब कभी अरब संघ के सदस्यों ने एकजुट होकर कोई निर्णय लिया तो अन्तर्राष्ट्रीय जयत 
* में इनकी शक्ति को महसूस किया गया है। सन्‌ !973 में लोबिया को छोड़कर सभी अरब राष्ट्रों 
ने तेल को राजनैतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया तो अनेक शक्तिशाली देशों ने अरबों के 
प्रति अपनी नीति में व्यापक परिचतंन कर दिये । 
2. अफ्रीकी एकता संगठन (08श्ांइवप0॥ णी #ग्रिठ्था एञा9) 

अफ्रीकी एकता संगठन, जिसे अफ्रीकी और मालागासी राज्यों का संगठन भी कहा जाता है 
अफ्रीका में सबसे महत्वपूर्ण एवं सबसे व्यापक प्रादेशिक संगठन है । मई 962 में 30 अफ्रीकी 
देशों ने आदिसअबाबा सम्मेलन में 'अफ्रीकी एकता संगठन' की स्थापना के घोषणापत्र पर हस्ताक्षर 
. किये। इसके चार्टर में कुल 33 अनुच्छेद हैं। आजकल' इस संगठन में 49 सदस्य हैं । 

उद्देश्म-अफ्रीकी एकता संगठन के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं--() अफ्रीकी और 
मालागासी राज्यों की -एकता और सहानुभूति को बढ़ावा देना; (2) अफ्रीका के लोगों के लिए 
अच्छे जीवन को प्राप्त करने के लिए सहयोग तथा ऐसे प्रयासों को सुहृढ़ करना; (3) अफ्रीकी 
राज्यों की स्वतन्त्रता, सम्प्रभुता औौर क्षेत्रीय अखण्डता की रक्षा करना; (4) अफ्रीकी महाद्वीप में 
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उपनिवेश के अवशेषों का उन्मूलन करना; (5) संयुक्त राष्ट्र चाटेर और मानव अधिकारों की 
सार्वभौमिक घोषणा के अनुरूप अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग में वृद्धि करना । 
 सिद्धान्त--अफ्रीकी एकता संगठन के प्रमुख सिद्धान्त हैं---() अफ्रीकी और मालागासी 
राज्यों की सावंभौम समानता; (2) रॉज्यों के आन्तरिक मामलों में अहस्तक्षेप; (3) प्रत्येक राज्य 
की समप्रभुता और क्षेत्रीय अखण्डता का सम्मान; (4) शान्तिपूर्ण साधनों द्वारा आपसी विवादों का 
समाधान; तथा (5) निर्गुट नीति का अनुसरण । 
संगठन--अफ्रीकी एकता संघ के चार्टर में निम्न संस्थाओं की व्यवस्था की गयी है--(!) 
सभा (485७709); (2) मन्त्रि-परिषद्‌ (20फाल] ० शींपंश०$७); (3) सचिवालय (800००- 
879); (4) मध्यस्थता, समझौता एवं पंच निर्णय आयोग (एण्गरा्रंध्शंणा रण वरध्तींभांणा, 
(एणानागिांणा बात श#ाशागवतणा); (5) विशिष्ट आयोग (57०्०॑ंथे (०्रग8शं०॥१5); (6) 
अफ्रीकी मुक्ति समिति (8॥0क 7/0भ्माणा ए०मा।००); (7) तदर्थ आयोग (80॥00 
(20778807) । 
अफ्रीकी एकता संगठन एक क्रियाणील संगठन है । इस संगठन की विशेषता यह है कि इसे 
सभी स्वतन्त्र, सार्वभौम अफ्रीकी राज्यों (दक्षिण अफ्रीका को छोड़कर) का समन प्राप्त हैं । 
अफ्रीकी एकता संगठन का 2वाँ सम्मेलन 28 जूलाई से अगस्त, 4973 तक युग़ाण्डा 
की राजधानी कम्पाला में हुआ | इस सम्मेलन में 20 देशों ने भाग लिया | तंजातिया के राष्ट्रपति 
जूलियस न्येरेरे, जाम्विया के केनेथ काउण्डा तथा मोजाम्बिक के राष्ट्रपति समोरा माकेल जेसे 
महत्वपूर्ण नेता सम्मेलन में शामिल नहीं हुए। सम्मेलन का वहिष्कार करने के पीछे तंजानिया का तक 
यह था कि चूंकि सम्मेलन यूगाण्डा में हो रहा है, अतः उसमें भाग लेने का अर्थ होगा कि 97] 
में सत्ता हथियाने के बाद राष्ट्रपति ईदी अमीन ने हजारों अफ्रीकियों की जो हत्या की, संगठन के 
सदस्य उसका समर्थन करते हैं । काफी विवाद के वाद युगाण्डा के राष्ट्रपति ईदी अमीन सम्मेलन 
के अध्यक्ष बने । इस प्रकार उनकी महत्वाकांक्षा तो पुरी हो गयी, लेकिन अफ्रीकी एकता संगठन को 
इससे भारी ठेस पहुँची । 
अंगोला के गृह-युद्ध को रोकने और अंग्रोला में पुनः एकता स्थापित करने के लिए अफ्रीकी 
एकता संगठन द्वारा ।0 जनवरी; 976 को इथियोपिया की राजधानी आदिस अबाबा में एक 
विशेष शिखर सम्मेलन बुलाया गया, किन्तु उसमें अन्तिम रूप से समस्या का ऐसा कोई समाधान 
नहीं ढूँढ़ा जा सका जो सभी पक्षों को मान्य होता । 
अफ्रीकी एकता संगठन का 4वीं सम्मेलन 24 जून, 976 को पोर्ट लुई (मारीशस) में 
सम्पन्न हुआ । संगठत के 47 सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों ने दक्षिण अफ्रीका, रोडेशिया और फ्रांस - 
' की भत्संना के साथ अपनी मंत्रणा प्रारम्भ की । सम्मेलन ने दक्षिणी अफ्रीका में हुए जातीय दंगों की 
निन्‍दा की । सम्मेलन ने अरब देशों से अनुरोध किया कि वे दक्षिण अफ्रीका को तेल देने पर लगे 
प्रतिबन्ध को और कड़ाई से लागू करें। जुलाई 978 में अफ्रीकी एकता संगठन का अधिवेशन 
खारतूम में हुआ । यहाँ ऐसा लगा कि सदस्य राष्ट्रों में अनेक समस्याओं पर मतैक्य का अभाव हैं। 
फिर भी इस बारे में सभी सदस्य राष्ट्र सहमत थे कि अफ्रीका में विदेशी हस्तक्षेप को हतोत्साहित 
किया जाना चाहिए, अन्यथा अफ्रीका बड़ी शक्तियों का युद्ध-क्षेत्र बन जायेगा । अफ्रीकी देशों में 
विदेशी सैनिकों की उपस्थिति का प्रश्न रहा हो अथवा रोडेशिया की मुक्ति का या कोमोरो हीपसमूह 
के संगठन की सदस्यता का, सभी प्रश्नों पर इस संगठन को अलग्र-अलग घड़ों में बँदा पाया गया । 
संगठन के सदस्य साम्यवाद समर्थक देशों को यदि जेयरे' में फ्रांसीसी सेना की उपस्थिति पर 
आपत्ति हुई तो जेयरे में अंगोला आदि में क्यूबाई और रूसी सैनिकों की उपस्थिति पर अपनी- 
अपनी आपत्ति दर्ज करायी । कुछ सदस्यों ने रोडेशिया में स्मिथ-सिथोले मुज़ोरेवा की संक्रास्ति- 
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कालीन सरकार का समर्थन किया तो दूसरों ने एन्क्रूमा मुगाबें के राष्ट्रवादी मोर्चे का साथ दिया । 
ऐसे ही मतभेद के कारण कोमोरो के प्रतिनिधि मण्डल को बैरंग स्वदेश लौटना पड़ा क्योंकि वहुमत 
ऐसी सरकार को प्रतिनिधित्व देने के विरुद्ध था जिसकी स्थापना में भाड़े के गोरे सैनिकों का हाथ 
रहा हो । 

न न इन आपसी मतमभेदों का परिणाम यह हुआ कि अधिवेशन बिना किसी ठोस उपलब्धि के 
समाप्त हो गया बशतें कि गृट-निरपेक्षता के बारे में पारित उसके सर्व-सम्मत अस्ताव को उपलब्धि 
न माना जाये। इस वारे में अधिवेशन में उपलब्ध 33 देशों के राज्याध्यक्षों ने गुट-निरपेक्ष आन्दो- 
लत को सुदृढ़ करने पर जोर देते हुए एक स्वर से कहा कि इससे अफ्रीका की स्वाधीनता, स्थिरता 
और सम्पन्नता को बनाये रखने के अफ्रीकी एकता संगठन के प्रयासों को सीधा समर्थन मिलेगा । 

अफ्रीकी एकता संगठन ने अपने शिखर सम्मेलन (जुलाई !98!) में इस क्षेत्र की कई 
महत्वपूर्ण समस्याओं पर निर्णय लिये । इससे लगता है कि संगठन अफ्रीकी देशों की आज की 
राजनीति में उल्लेखनीय भूमिका निभा रहा है । केन्चा की राजधानी नेरोबी में शिखर सम्मेलन 
की शुरूआत अमरीकी नीतियों की आलोचना से हुई | तामीबिया पर अमरीकी नीति की कड़े 
शब्दों में आलोचना की गयी । संगठन के अब तक के किसी सम्मेलत में अमरीका पर इतना कड़ा 
प्रहार कभी नहीं किया गया । स्वापो के छापामार नेता शाम नोलोमा ने रीगन प्रशासन पर आरोप 
लगाया कि सामीबिया पर शासन करते रहने के लिए अमरीका और दक्षिण अफ्रीका के ढीच साँठ- 
गाँठ है । सदस्य देशों की राय थी कि नामीबिया की स्वतन्त्रता के लिए संयुक्त राष्ट्र दक्षिण अफ्रीका 
पर जो दबाव डाल रहा है, अमरीका ठीक उसके विपरीत आचरण करके संयुक्त राष्ट्र की अवहेलना 
कर रहा है । शिखर सम्मेलन में नामीबिया के अतिरिक्त चैंड और पश्चिमी राहारा के प्रश्नों पर 
मुख्य रूप से प्रचार हुआ । इन तीन ही द्वीपों में विस्फोटक स्थिति थी । संगठन के सभी सदस्य 
इस बात पर सहमत थे कि नामीबिया की स्वाधीनता आज का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्त है। सभी 
अफ्रीकी देश इस प्रश्न को लेकर दक्षिण अफ्रीका के प्रति उत्तेजित हैं । लेकिन कुछ प्रश्नों पर शिखर 
सम्मेलन में मतभेद भी उभरकर सामने आये । जिस समय मिस्र के उपराष्ट्रपति हुसनी मुबारक 
शिखर सम्मेलन को सम्बोधित करने के लिए खड़े हुए तो अल्जीरिया, मॉरितानिया और लोबिया 
जैसे अरब संघ के सदस्य देश अधिवेशन से बाहर उठकर चले गये । घाना के राष्ट्रपति श्री हिल्ला 


लिमान ने अप्रत्यक्ष रूप से चैड में लीबिया के सैनिक हस्तक्षेप की चर्चा की । उन्होंने बिना नाम 
लिये लीबिया के नेता कनंल गदहाफी की भी आलोचना की । 


शिखर सम्मेलन से पहले अफ्रीकी एकता संगठन के मन्त्रियों ने अरब संघ और संगठन के . 
बीच सहयोग न होने के विरुद्ध जबर्दस्त चेतावनी दी थी । इन मन्त्रियों का विचार था कि इन दोनों 
संगठनों के वीच टकराव की स्थिति से अफ्रीकी एकता के प्रयत्नों को काफी सुकसान पहुँच सकता 
है । अरब शिखर सम्मेलन पिछले दो वर्ष से अफीकी और अरब देशों के बीच मतभेदों के कारण 
स्थग्रित होता रहा । अफ्रीकी देश मिस्र को सम्मेलन में नही चाहते थे और मिस्र के बिना अफ्रीकी 
एकता शिखर सम्मेलन नहीं हो सकता था । 

दक्षिण अफ्रीका को तेल भेजने पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए संगठन की भसन्त्रि-परिषद्‌ ने 
शिखर सम्मेलन से पहले विचार कर लिया था। अधिडांश सदस्य देशों का मत था कि दक्षिण 
हल पर नामीबिया की स्वतन्त्रता के लिए दबाव डालने का इससे अच्छा कोई और तरीका नहीं 

सकता । 
जे 2 दिसम्बर, 987 को आदिस अबाबा में अफ्रीकी एकता संगठन (020) की सम्पन्न 
बेठक में एक प्रस्ताव पारित कर माँग की गयी कि अफ्रीकी महाद्वीप के देशों पर बढ़ रहे ऋण भार 
को दूर करने के उपाय खोजे जाने चाहिए। शिखर सम्मेलन ने द० अफ्रीका की रंगभेद नीति पर 
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भी विचार किया और कहा कि अफ्रीका के विरुद्ध वाध्यकारी प्रतिबन्धों को और मजबूत बनाया 
जाय । 


मुल्यांकन--क्षेत्रीय संगठन के रूप में यह सबसे ज्यादा व्यापक संगठव है, यह इसकी विशाल 


'सदस्द देशों की संख्या से स्पष्ट है। इसने अफ्रोकी क्षेत्र में चल रहे उपनिवेशवाद विरोधी राष्ट्रीय 


मुक्ति संग्रामों को नैतिक एवं भोतिक समर्थन ही नहीं दिया, बल्कि उनके पक्ष में अन्तर्राष्ट्रीय 
जनमत भी तैयार किया । इससे अनेक अफ्रीकी उपनिवेश स्वतस्त्र राष्ट्र के रूप में उभरे |.इसमे 
अफ्रीकी देशों के अनेक सीमा-विवादों तथा आपसी झगड़ों को घुलझाया है, जैसे उसने अल्जीरिया 
और मोरक्को, घाना भर अपर वोल्टा तथा घाना और टोगो के बीच सुलह करवाने में सफलता 
प्राप्त की । इसने अफ्रीकी देशों में आथिक, सामाजिक, सांस्क्रतिक आदि क्षेत्रों में पारस्परिक सह- 
योग करने की भावना को जाग्रत किया है । यह तीसरी दुनिया के विकासशील देशों की माँगों को 
एकजूट होकर हरेक अच्तर्राष्ट्रीय मच पर समर्थन करता आया है । 

अफ्रीकी देशों फे साझा बाजार का गठन--! जूलाई, 984 को हरारे में 5 अफ्रीकी देशों 
के राष्ट्रपतियों की उपस्थिति में 4 राष्ट्रों के एक साझा बाजार के गठन की घोषणा की गयी। 
इस संगठन में बरूण्डी, कोमोरोस द्वीप, इथियोपिया, केन्या, लसोथो, मलाबी, मारीशस, सोमालिया, 
जाम्बिया, जिम्बाब्वे, युगाण्डा व ,रूआण्डा सम्मिलित हैं। यह बाजार इस संकल्प के साथ अस्तित्व 
में आया है कि इसमें सम्मिलित देश आपस में व्यापार बढ़ायेंगे और पश्चिमी देशों से व्यापारिक 
सम्बन्ध कम करेंगे । इस संघ का नाम पूर्वी और दक्षिणी अफ्रीकी राज्य वरीयता व्यापार क्षेत्र 
(पी० टी० ए०) रखा गया है । 
3. दक्षिणी-पूर्वी एशियाई राष्ट्र संगठन : 'एशियान (28800०॑क्वाणा रण 50ए-8248 4अंधा 

४075 : /88४॥7) 

द०-पु० एशिया के देशों की सुरक्षा कैसे की जाये ? आस्ट्रेलिया के विदेश मन्‍्त्री ने सुझाव 

दिया था कि “इसकी रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है, दूसरी शक्तियाँ हमारा भार क्यों उठाये 


' सबसे सुरक्षित और विश्वसनीय उपाय तो अपनी शक्ति बढ़ाना तथा एशियाई देशों का संगठन सुदृढ़ 


बनाना है ।” इस सन्दर्भ में 967 में इण्डोनेशिया, मलयेशिया, सिंगापुर, थाईलैण्ड तथा फिली- 
पाइन्स के द्वारा 'दक्षिण-पूर्वी एशियाई राष्ट्र संगठन! (552/70) का निर्माण किया गया है । वाद 
में त्रुनई भी इसका सदस्य बना । इसका उद्देश्य इस क्षेत्र में एक साझा बाजार, तैयार करना और 
सदस्य देशों के बीच-आ्थिक सहयोग को बढ़ाना है । मोटे तौर पर एशियान का उद्देश्य सदस्य 
राष्ट्रों में राजनीतिक, सामाजिक, आधदिक, सांस्कृतिक, व्यापारिक, वैज्ञानिक, तकनीकी, प्रशासनिक 
आदिक्षेत्रों में परस्पर सहायता करना तथा सामूहिक सहयोग से विभिन्न आम समस्याओं का हल 
ढूँढ़ना है, जो इसके निर्माण के समय 'एशियान” घोषणा में स्पष्ट रूप से लिखित है । इस संगठन 
का स्वरूप कदापि 'सैनिक' नहीं है । सदस्य राष्ट्र 'सामूहिक सुरक्षा' जैसी किसी कठोर एवं अनि- 
चाय शर्त से बंधे हुए नहीं हैं । 

' 'एशियान' देशों में क्षेत्रीय सहयोग के कई समझौते हुए हैं। परययंटन के क्षेत्र में एशियान ने 
अपना एक सामूहिक संगठन “आसियन्टा' स्थापित किया है जो बिना 'वीसा' के सदस्य राष्ट्रों में ' 
पर्यटन की सुविधा प्रदान करता है । एशियान देशों ने 97] में हवाई सेवाओं के व्यापारिक 
अधिकारों की रक्षा एवं 972 में फंसे जहाजों को सहायता पहुँचाने से सम्बन्धित समझौते 
पर हस्ताक्षर किये । एशियान ने खाद्य सामग्री के उत्पादन में प्राथमिकता देने के लिए किसानों को 
अर्वाचीन तकनीकी शिक्षा देने के कुछ कदम उठाये हैं जो विशेषकर गन्ना, चावल तथा पशुपालन 
में सहायक होंगे । 969 में संचार व्यवस्था एवं सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए एक 
समझौता किया गया जिसके अन्तगंत एशियान के सदस्य राष्ट्र रेडियो एवं दुरदर्शन के माध्यम से 
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एक दूसरे के कार्यक्रमों का परस्पर आदान-प्रदान करते हैं। 976 के बाली शिखर सम्मेशन में 
एशियान के सदस्य राष्ट्रों में पारस्परिक सहयोग को बढ़ाने के सन्दर्भ में मुख्य रूप से तीन सुझाव 
रखे गये--(क) वाहरी आयात कम करके सदस्य राष्ट्र पारस्परिक व्यापार को महत्व देंगे; (ख) 
अधिशेष खाद्य एवं ऊर्जा शक्ति वाले राष्ट्र इन क्षेत्रों में अभाव से पीड़ित एशियान देशों को मदद 
देंगे; एवं (ग) एशियान के देश व्यापार को अधिकाधिक क्षेत्रीय बनाने का प्रयास करेंगे | 
आलोचकों के अनुसार मोटे तौर पर एशियान का काये मन्द एवं निराशाजनक रहा है। 
आधथिक सहयोग में एशियान की गति मन्‍्द होने का कारण सदस्य राष्ट्रों के पास आवश्यक पूंजी 
एवं क्रय शक्ति का कम होना है । सदस्य राष्ट्रों के हितों में आपसी टकराव के कारण उनके बीच 
कई अन्तर्राष्ट्रीय झ्षयड़े भी उठे हैं। असल मे, क्षेत्रीय सहयोग की दिशा में हढ़ता से कदम उठाने 
हेतु एशियान के सदस्य राष्ट्रों द्वारा क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय हितों में सामंजस्य स्थापित करने की 
आवश्यकता है । 
4. दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ (साक) (7]6 80फकका &अंभा 8580एंथर07 07 
एिच्टांजाश (0-०07४शा०7--84 0२() 
ससार्क! (दक्षेस) का पूरा नाम है 'साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल को-ऑपरेशन' 
(786 $80फ शंक्षा 85500॑क्रांणा णि एरेट्डरांणाथ (00-0फ90ग70०7) अर्थात्‌ 'दक्षिण एशियाई 
क्षेत्रीय सहयोग संघ ।! 7 व 8 दिसम्बर, 985 को ढाका में दक्षिण एशिया के 7 देशों के राष्ट्रा- 
ध्यक्षों का सम्मेलन हुआ तथा 'साकें” की स्थापना हुई । ये देश हैं---भारत, पाकिस्तान, बंगला देश, 
नेपाल, भूटान, श्रीलंका और मालदीव । यह दक्षिण एशिया के सात पड़ौसी देशों की विश्व राजनीति 
में क्षेत्रीय सहयोग की पहली शुरूआत है। 'साक की स्थापना के अवसर पर दक्षिण एशिया के इन 
तेताओों ने जो भाषण दिये, उनमें आपसी सहयोग बढ़ाने और तनाव समाप्त करने पर जोर दिया । 
उन्होंने यह्‌ भी कहा कि इस नये संगठन के जन्म से इन सात देशों के बीच सद्भावना, भाईचारा 
और सहयोग का नया युग शुरू होगा । उन्होंने क्षेत्रीय सहयोग संघ के जन्म को “युगान्तरकारी 
घटना', नये युग का शुभारम्भ! तथा 'सामूहिक सूझ-बूझ और राजनीतिक इच्छा शक्ति की अभि- 
व्यक्ति! बताया । ' 
द० एशियाई संघ के सदस्य देशों में लगभग एक अरब लोग रहते हैं। इस दृष्टि से यह 
विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला संघ है। यद्यपि यह क्षेत्र प्रकृतिक साधनों, जनशक्ति तथा 
प्रतिभा से भरपूर है तथापि इन देशों की जनसंख्या गरीबी, अशिक्षा और कुपोषण की समस्या से 
पीड़ित है। इस क्षेत्र में जनसंख्या का दबाव प्रतिवर्ग किलोमीटर 80 है जबकि विश्व का औसत 
प्रति वर्ग किलोमीटर केवल 30 है। विश्व के सकल राष्ट्रीय उत्पाद में इस क्षेत्र का भाग केवल 
2 प्रतिशत और निर्यात में 0-6 प्रतिशत है । भारत को छोड़कर इस क्षेत्र के अन्य देशों को खाद्यान्न 
का आयात करना पड़ता है। ५ 
मालदीव को छोड़कर संघ के शेष सदस्य (भारत, बंगला देश, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान 
हु श्रीलंका) भारतीय उपमहाद्वीप के हिस्से हैं । ये सभी देश इतिहास, भूगोल, धर्म और संस्क्ृति 
के जरिये एक-दूसरे से जुड़े हैं। विभाजन के पहले भारत, पाकिस्तान और बंगला देश एक ही 
हज और भर्थ-व्यवस्था के अभिन्न अंग थे। लेकिन स्वतन्त्रता के वाद ये देश एक-दूसरे से दूर 
गये । 
सार्को का विकास धीरे-धीरे हुबा है । दक्षिण एशियाई देशों का क्षेत्रीय संगठन बनाने का 
विचार बंगला देश के पूर्व राष्ट्रपति जिया उर रेहमान ने दिया था। उन्होंने 977 से 980 
के बीच भारत, पाकिस्तान, नेपाल और श्रीलंका की यात्रा की थी। उसके बाद ही उन्होंते एक 
« दस्तावेज तंयार करवाया जिसमें नवम्बर, 3980 में आपसी सहयोग के लिए दस मुद्दे तय किये 
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में फिर से बातचीत शुरू करने का आह्वान किया गया । विकासशील देशों के बीच आपसी सहयोग 
ः बढ़ाने का आह्वान करते हुए घोषणा-पत्र में दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ के सदस्य देशों 
क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया गया । 

राजीव गाँधी व वेनजीर भुट्टो ने दो महत्वपूर्ण मुद्रों को रेखांकित किया है । राजीव गांधी 
व्यापक आथिक सहयोग का ,_तथा बेनजीर ने सुरक्षा खर्च में कमी का आग्रह किया। वास्तव 
दक्षेस का अपना साझा बाजार एवं साझ्ञी सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए 

राजीव गाँधी ने अपने भाषण में त्तीन व्यावहां रिक सुझाव रखें--प्रथम, दक्षेस महोत्सव के 
सदस्य देशों में आयोजन, द्वितीय, सूचना व समाचारों का आदान-अदान तथा तृतीय, निर्वाः 
आवागमन । 
आलोचनात्मक मुल्यांकत 


सात देशों का क्षेत्रीय संगठन में आबद्ध होना जहाँ एक अच्छी बात है वहीं यह कहन 
होगा कि ऐतिहासिक व भौगोलिक दृष्टि से वर्मा और अफगानिस्तान भी इस क्षेत्र के अविभार 
अंग हैं, इनको समाहित किये बिना, यह क्षेत्रीय एकात्मकता अधूरी ही रहेगी। यह जाश्चर्य १ 
ही विषय है कि इन दोनों देशों को इस क्षेत्रीय सहयोग में सहभागी होने के लिए आमन्त्रित क 
नहीं किया गया ? 
सातों देशों के बीच यद्यपि राजनीतिक एवं सुरक्षा के विवादास्पद नये-पुराने उलश्ाव 
पर आधिक विकास एवं सहयोग की अमित सम्भावनाएँ हैं।. दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय संगठन १ 
स्थापना ऐसे समय में हो रही है जबकि इसके कुछ सदस्य देशों के आपसी सम्बन्ध सामात्य न। 
हैं । मसलन पड़ौसी देशों के साथ भारत के सम्बन्ध उतार-चढ़ाव के हैं । लेकिन राजनीतिक वि । 
के बावजूद आ्थिक, व्यापारिक, सामाजिक व सांस्कृतिक: सहयोग से आगे बढ़ा जा सकत॑। है। 
आलोचकों के अनुसार 'साके'.के मार्ग में अलेक कठिनाइयाँ और वाधाएँ उत्पपष्न होंगी जो 
इस क्षेत्र के राष्ट्रों की एकजूटता के प्रयत्वों को किसी भो समय ध्वस्त कर सकती हैं। आलोचक 
कहते हैं कि (7) दक्षिण एशिया की कोई प्रथक पहचान (70»॥79) ही नहीं है अतः क्षेत्रीय सह- 
योग का यह प्रयत्व मृत शिशु की भांति है। पाकिस्तान अपने आपको इस्लामिक मध्यपूर्व का भंग 
समझ्ञता है, दक्षिण एशिया का नहीं । नेपाल कभी चीन की ओर देखता है और कभी भारत की 
/ ओर; श्रीलंका हाल तक एशियान की सदस्यता का इच्छुक था। (7) साक॑ के सदस्य राष्ट्रों मे 
अत्यधिक विविधता है । नेपाल और भूटान राजतन्त्र हैं, बंगला देश में सैनिक तानाशाही है, भारत, 
श्रीलंका व मालदीव में लोकतन्त्र है, पाकिस्तान जनतन्त्र की ओर उन्मुख हो रहा है। साक में 3) 
&सलामिक देश हैं, 2 बौद्ध हैं, एक हिन्दू है और एक धर्मनिरपेक्ष देश है । इन देशों की नीतियां 
, और दृष्टिकोण भी एक-दूसरे के विरोधी हैं, यहाँ तक कि संयुक्त राष्ट्र संघ में भी ये देश एक-दूसरे 
के विरुद्ध मतदान करते हैं। (॥7) साक॑ के सदस्य देशों में भारत आकार, आबादी और शक्ति की 
दृष्टि से 'बिग्र ब्रदर' की स्थिति. रखता है । जिससे छोटे देशों में शंका और अविश्वास पैदा हो सकता 
है। (7४) साक॑ के सदस्य देशों में आपसी विवाद और संघर्ष के अनेक मुद्दे विद्यमान हैं। भारत 
पंजाब में आतंकवादी गतिविधियों के लिए पाकिस्तान को दोषी ठहराता है; श्रीलंका तमिल उम्र- 
वादियों की गतिविधियों में भारत का हाथ देखता है । भारत और पाकिस्ताने में कश्मीर विवाद; 
भारत और बंगला देश में गंगा के पानी के बेटवारे का मुद्दा; भारत और श्रीलंका में तमिल भ्रवा- 
सियों का सुद्दा क्षेत्रीय सहयोग के मार्ग में रूकावट डाल सकते हैं। (४) दक्षिण एशिया के राष्ट्र 
आज भी एक-दूसरे से कटे हुए हैं। बंगला देश आस्ट्रेलिया से लौह अयस्क मेंगायेगा जबकि विधर 
और उड़ीसा से: उसे यह सस्ती दरों पर मिल सकता है ।. नेपाल की शंका ने काठमाण्डू को चीन 
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के निकट और भारत-पाक संघर्ष ने इस्लामाबाद को वाशिगठन के निकट ओर दिल्ली को मास्को 
के निकट ला दिया है । 

'सार्क' देश यदि आपसी हितों के आधार पर अपने अनुभवों व तकत्तीक का आदान-प्रदान 
कर सर्वी और सदस्य देशों में उत्पादकता बढ़ाने के लिए साज-सामान व सेवा का लेन-देन होता रहे 
तो सामूहिक निर्भरता प्राप्त कर सकेंगे और महाशक्तियों के चंगुल से बच सकेंगे । काठमाण्डू में 
सार्क के स्थायी सचिवालय की स्थापना से लगता है कि सातों देश आपसी सहयोग से आधथिक 
समृद्धि में योगदान करने को कृतसं कल्प हैं । 

सार्क को सार्थक बनाने हेतु सुझाव--सार्क की सफलता के लिए निम्नलिखित सुझाव दिये 
जा सकते हैं : 

]. महाशक्तियों को क्षेत्र से दूर रखा जाये । 


2. द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सहयोग को बढ़ावा दिया जाये । 
3, अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर साक॑ देशों द्वारा स्वंसम्मत दृष्टिकोण अपनाया जाये । 


4. सहयोग के नये क्षेत्र ढूंढ़े जायें, विशेषकर व्यापार, उद्योग, वित्त, ऊर्जा और मुद्रा के 
क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा दिया जाये । 

5. सांस्कृतिक सम्पर्क एवं एक-दूसरे देश के लोगों की आवा-जाही को प्रोत्साहन 
दिया जाये । , 

6. सार्क को आधथिक मंच के साथ राजनीतिक विचार-विमर्श का मंच भी बनाया जाये। 

7. टकराव पैदा करने वाले मुद्दों को ठाला नहीं जाये बल्कि बातचीत द्वारा इनका समुचित 
समाधान किया जाये ।.., - 

'सार्क' की कोई बड़ी उपलब्धि भले ही नहीं रही हो, परच्तुं यह तथ्य कि दक्षिण एशियाई 
देश नियमित रूप से मिल-वैठकर सरकारी, मन्त्रिस्तरीय और शिखर स्तर पर समस्याओं के बारे में 
चर्चा करते हैं, क्षेत्र के लिए एक ठोस उपलब्धि है । ढाका में पहले शिखर सम्मेलन के बाद साके ने 
तेजी से प्रगति की है। सन्‍्तोष की बात यह है कि 'साके' का गठन किसी महाशक्ति के इशारे पर न 
होकर क्षेत्रीय आवश्यकताओं के कारण हुआ है | साथ ही हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि दक्षिण 
एशिया 'ग्रुट निरपेक्ष' जंसे महान आन्दोलन के जनकों में से एक रहा है । अतः यह आशा की जाती 
है कि दक्षिण एशियाई देशों का यह विशाल संगठन 2वीं सदी की शान्ति, सदभाव एवं शोषण मुक्त 
अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के लिए मार्ग प्रशस्त कर सकेगा । 

द्वितीय विश्व युद्ध के बाद निर्मित प्रमुख सेनिक संगठन 
(06700 शाप ७ए९ 077 ७२८58 70ए/शए70 #गयफए परक्ताउ 58000090 ज्रणरा,.० ए०ए) 

. इंकर्क सन्धि ([0णागातं7: प7०४४)--यह ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस के मध्य 4 माचे, ।947 
को 50 वर्ष के लिए की गयी थी। यह जर्मन आक्रमण के विरुद्ध एक-दूसरे की सहायता करने की 
सैनिक सन्धि है। ब्रिटेन तथा फ्रांस ने यह निश्चय किया कि जमंनी द्वारा आक्रमण करने पर, जर्मन 
द्वारा आक्रमण को प्रोत्साहित करने की नीति स्वीकार करने पर एवं संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जर्मनी 

-क विरुद्ध सैनिक कार्यवाही करने पर दोनों देश एक-दूसरे को सैनिक तथा अन्य प्रकार की सहायता 
उपलब्ध करेंगे । 

2. बूसेल्स सन्धि (878888 प४८७५)--पश्चिमी यूरोप में सामूहिक सुरक्षा की व्यवस्था 
सुदृढ़ करने के लिए ब्रिटेन, बेल्जियम, फ्रांस, लक्जमबर्ग और हालेण्ड ने आथिक, सामाजिक तथा 
सांस्कृतिक सहयोग और सुरक्षा की इस सन्धि पर बेल्जियम के बूसेल्स नगर में हस्ताक्षर किये | इस 
सन्धि का मुख्य ध्येय नागरिकों के मूलभूत अधिकारों में विश्वास की पुष्टि, संयुक्त राष्ट्र के आदर्शों 
का पालन, जनतन्त्र एवं स्वतन्त्रता को स्थायी बनाये रखने के दिशा सें प्रयत्त, आपसी भआथिक, 
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सामाजिक तथा संस्कृतिक सम्बन्धों की स्थापना, यूरोपियत आर्थिक पुनगेठन में सहयोग देना, 
आक्रामक युद्ध के विरुद्ध संयुक्त मोर्चा तथा अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति एवं. घुरक्षा में सहयोग देना है। इस 
* सन्धि की चौथी धारा में यह कहा गया है' कि इस पर हस्ताक्षर करने वालों में से किसी देश पर 
. यदि यूरोप में सैनिक आक्रमण होता है, तो भनन्‍य देश सं० रा० संघ के चार्टर की धारा 5 के ल्‍ 
अनुसार अपनी सम्पूर्ण सैनिक तथा अन्य सहायता आक्रमण का शिकार बने देश को प्रदान करेंगे। 

ब्रूसेल्स सन्धि का सर्वोच्च अंग एक परामर्शदात्री परिपद्‌ है जो पाँचों सदस्य राज्यों के विदेश 
मन्त्रियों से मिलकर बनी है। इस सुरक्षा संगठन के दो अंग हैं--उच्चतर निर्देशन तथा कमाण्ड 
संगठन ।- आध्िक कार्यों के नियोजन के लिए एक वित्त तथा अर्थ समिति है। 954 के पेरिस के 
समझौतों से पश्चिमी जर्मनी और इटली भी इसमें सम्मिलित हो गये और इस संगठत का नया नाम 
पश्चिमी यूरोपियन संघ (श्शथा छप्ा09०था एग्रंणा) रखा गया । ' | 

3, नारो (776 रण 30भातं० पाए 0इक्मांडका०7--१५70)-.ताटो संगठन 
का जन्म दो आशंकाओं से हुआ है--सोवियत साम्राज्यवाद का भय और सोवियत आक्रमण के 
विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र संघ से पर्याप्त सुरक्षा न पा सकने की सम्भावना । पश्चिमी यूरोप में सोवियत 
संघ के आक्रमण को रोकने के उद्देश्य से 4 अप्रैल, 949 को वाशिगटन में उत्तर एटलाण्टिक सम- 
झौते पर हस्ताक्षर हुए । यह संगठन 948 में बनाये गये बेनीलक्स नामक उस समझौते का हो 
विकसित रूप था जिसमें बेल्जियम, नीदरल॑ण्ड्स व लक्जमबर्ग सम्मिलित थे तथा वाद में जिम्तमें 
इंगलण्ड और फ्रांस भी सम्मिलित हो गये थे । आजकल नाटो गुट में कुल मिलाकर 6 देश हैं-- 
बैल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलंण्ड, इटली, लक्जमवर्ग, हॉलंण्ड, नावें, पुर्तंगाल, ब्रिटेन 
और अमरीका (ये ] देश मूल गूट के सदस्य थे जिन्होंने 4 अप्रैल, 949 को वाशिगटन में एक 
समझौते पर हस्ताक्षर किये) । यूनान और तुर्की 952 में शामिल हुए, 974 में साइप्रस के मु 
को लेकर यूनान ने नाटो की सदस्यता छोड़ दी; लेकिन अक्टूबर 980 में वह पुनः उसमें शामितर 
' हो गया और पश्चिमी जमंत्री !954 से शामिल हुआ । 30 मई, 98] को स्पेन नाटो का 0वां 
सदस्य वन गया । 


इस सन्धि संगठन के निम्नलिलित उद्देश्य हैं : (7) सोवियत संघ अथवा अन्य साम्यवादी 
देशों द्वारा आक्रमण किये जाने पर व्यक्तिगत एवं सामूहिक रूप से अपनी रक्षा करना; (7) संयुक्त 
राष्ट्र संघ के चार्टर के अनुसार पारस्परिक विवादों का शान्तिपूर्ण ढंग से समाधान करना; (7) 
अन्यर्राष्ट्रीय आधिक नीति सम्बन्धी विवादों को दूर करना ओर पारस्परिक आधिक नीति को 
प्रोत्साहन देना 
ह इस सन्धि के पाँचवें अनुच्छेद में कहा गया कि---यूरोप या उत्तरी अमरीका पर या इनके 
किसी प्रदेश पर आक्रमण सभी सदस्य देशों पर आक्रमण समझा जायेगा और ऐसी स्थिति में सभी 
सदस्य राष्ट्र उत्तरी अटलाण्डिक क्षेत्र में शान्ति बनाये रखने के लिए आवश्यक समझी जाने वात 
, कार्यवाही करेंगे, जिसमें सशस्त्र बल का प्रयोग भी शामिल है । सन्धि के अनुच्छेद 3 के अनुसार-- 
इस सन्धि के अनुच्छेद को अधिक प्रभावी बनाने के लिए सदस्य राष्ट्रनिरन्तर आत्म-निर्भरता तथी 
पारस्परिक सहायता द्वारा अलग-अलग और संयुक्त रूप से सशस्त्र आक्रमण का प्रतिरोध करने के 
उद्देश्य से अपनी व्यक्तिगत एवं सामूहिक क्षमता को बनाये रखने और उसे विकसित करने का प्रयल 
करेंगे ।” इसकी अन्य धाराओं में सन्धिकर्ताओं ने आथिक सहयोग का (धारा 2) वर्णन किया है। 
यह सन्धि 20 वर्ष के लिए है (धारा 3) और इसमें बाद में अन्य राज्यों के सम्मिलित होते की 
व्यवस्था भी है (धारा 0)। इस सन्धि के दायित्व इतने स्पष्ट हैं कि.आक्रमण की दशा में प्रत्येक 
सदस्य को अपनी इच्छानुसार कार्य करने की स्वतन्त्रता है। नाटो के अन्तर्गत श्रत्येक राज्य एर् 


प्रादेशिक संगठन और संनिक सन्धियों | 2४ 


कड़ी के रूप में जुड़ गया है । सबसे महत्वपूर्ण संस्था तो सर्वोच्च परिषद्‌ है जो इन समस्त राज्यों 
की ओर से स्वतन्त्र और अन्तिम निर्णय ले सकती है । 
श्लाइचर के अनुसार नाटो सन्धि के तीन मनोवैज्ञानिक प्रभाव है--(0) प्रथम, यह्‌ 
सोवियत संघ को चेतावनी है कि यदि उसने इस सन्धि पर हस्ताक्षर करने वाले किसी देश पर आक्र- 
मण किया तो सं० रा० अमरीका एक तटस्थ निरीक्षक मात्र नहीं रहेगा और तत्काल ही इन देशों को 
सहायता देगा । अमरीकी विदेश मन्त्री जॉन फास्टर डलेस ने नाटो संगठन में भाषण करते हुए 4 
दिसम्बर, 956 को कहा था कि, “विश्व महान संकट में से गुजर रहा है | इस संगठन को अपनी 
पूरी सैन्य शक्ति बनाये रखनी चाहिए और इसमें कोई सन्‍्देह नहीं रहने देना चाहिए कि आवश्यकता 
पड़ने पर इसका उपयोग भी किया जा सकता है, तभी इस बात का पूरा विश्वास होगा कि लाल 
सेना के जो टैंक बुडापेस्ट में बढ़ आये हैं, वे पश्चिमी यूरोप में आगे नहीं बढ़ेंगे ।” (7) द्वितीय, 
अपने मूल रूप से इस सन्धि द्वारा द्वितीय महायुद्ध से जीर्ण-शीर्ण यूरोपीय देशों को सैन्य-सुरक्षा. का 
आश्वासन देकर अमरीका ने इन देशों को ऐसा सुरक्षा क्षेत्र प्रदान किया है जिसके नीचे वे निर्भय 
होकर अपने आधिक और सैनिक विकास कार्यक्रम को पूरा कर सकते हैं। (४7) तृतीय, इस सन्धि 
का एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव संयुक्त राज्य अमरीका के नागरिकों के लिए है । संयुक्त राज्य अमरीका 
ने दी्धंकाल तक पृथक्करण की नीति का पालन किया है तथा पिछले दोनों महायुद्धों में भी वह 
पहले तटस्थ रहा था। इस सन्धि के सक्रिय सदस्य होने के नाते अमरीका को एकदम युद्ध मे भाग 
लेने के लिए उद्यत रहना होगा ॥ 
ताटो संगठन की सर्वोच्च सत्ता कौंसिल में सन्निहित है। इसकी वर्ष में दो या तीन बार 

. बैठकें होती हैं जिनमें प्रत्येक सदस्य राष्ट्र का कोई उपयुक्त मन्त्री भाग लेता है। साधारणतः भाग 
लेने वाले मन्त्रियों का सम्बन्ध या तो उनके देश के विदेश मन्त्रालय से होता 'है या रक्षा मन्त्रालय 

से । इसका प्रमुख कार्यालय पेरिस में स्थित है। इसके सभापति प्रतिवर्ष बारी-बारी से विभिन्न 

देशों के मन्त्री होते हैं। इस सगठन का महामन्त्री कौसिल का उपाध्यक्ष भी होता हैं और वह 

स्थायी प्रतिनिधियों की बैठकों में सभापति का आसन ग्रहण करता है । 

952 में एक स्थायी अन्तर्राष्ट्रीय सचिवालय की भी स्थापना की गयी जिसका एक मुख्य 
सचिच होता है । मुख्य सचिव की नियुक्ति कौसिल के द्वारा होती है और वह अपने कार्यो के लिंए 
इसी के प्रति उत्तरदायी है। ब्रिटेन के लार्ड इस्मे इस संगठन के प्रथम महामन्त्री हुए हैं । 

सैनिक समिति में नाटो संगठन की सर्वोच्च सैनिक शक्ति निवास करती है । इस समिति 
की बैठकें स्थायी रूप से नहीं होती हैं अपितु आवश्यकतानुसार उसे कभी भी बुलाया जा सकता 
है। इस समिति की रचना संदस्य राज्यों के मुख्य सेनाधिकारियों द्वारा की जाती है। इस समिति 
का कार्य परिषद्‌ को परामर्श देना, सैनिक योजनाएँ बनाना तथा अपने अधीनस्थ अधिकारी वर्ग 
को सैनिक निर्देशन देना है, इसके अन्तगंत सेना के तीन कमान हैं--() ग्रूरोपियन कमान, (7) 
अटलांटिक कमान, (77) चैनल कमान । इन तीनों कमानो के अलग-अलग सेनाध्यक्ष हैं । यूरोप में 
नाटो कमाण्ड इनमें सबसे अधिक बड़ा हे । उनका क्षेत्र नाथें से आरम्भ होकर टर्की के पूर्वी सीमान्तो 

*तक फेला हुआ है । इसका अध्यक्ष यूरोप मे 'सुप्रीम ऐलाइड कमाण्ड' के नाम से जाना जाता है । 
पहले इसका सर्वोच्च कार्यालय पेरिस के निकट फौण्टेनब्लो में स्थित था, परन्तु 967 में उसे वहाँ 
से हटाकर बेल्जियम ले जाया गया है । 

नाटो सेनाओं को परम्परागत हथियारों से ही लैस नही किया गया है, बल्कि उन्हें ऑण- 
विक श्त्रास्त्रों से भी सुसज्जित किया गया है । आज चाटो के पास 7,200 से भी अधिक आणविक 


* एागा65 5णाएंटणाल, 48 ॥॥/9वंरतांण 70 _#ारावामादों रशविाएंता5 + 9. 676. 
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शस्त्र हैं। जब राष्ट्रपति जिम्मी कार्टर अमरीका में सत्तारूढ़ हुए तो उन्होंने नाठो को शक्तिभ्राली 
बनाने का आह्वान किया । इसके फलस्वरूप आज चाटो देश 3 से 5 प्रतिशत अधिक धन प्रतिरक्षा 
कार्यो पर ख्चे कर रहे हैं। इसके ' अलावा उन्होंने स्यूट्रॉन बम बनाने तक का फैसला ले लिया 
है । इस बम के प्रहार से मनुष्य तो फनाह हो जाते हैं लेकिन इमारतों को कोई नुकसान नहीं होता। 
980 में ताटो के विदेश और प्रतिरक्षा मन्त्रियों ने चार अरब डालर की एक और योजना को 
स्वीकृति प्रदान की, जिसके अन्तर्गत प्रक्षेपास्त्रों के आधुनिकीकरण की भी व्यवस्था है । पश्चिमी जर्मनी 
को 08 परशिग द्वितीय प्रक्षेपास्त्र प्राप्त होंगे, जिसकी मारक क्षमता ,600 किलोमीटर है, क्र्ज 
प्रक्षेपास्त्र की उड़ान 2,400 किलोमीटर तक हो सकती है। पश्चिमी जमेंनी में 96, ब्रिटेन में 
60, इटली में 42 भौर बेल्जियम में 48 कऋज प्रक्षेपास्त्र होंगे । इनके अलावा नाटो देश ब्रिटेन 
द्वारा. विकसित मार्कोनी स्टिगरे पनड्ब्बी मारक टारपीडो को खरीदने की योजना बना रहा है। 


ल्के वजन के कारण दारपीडो नौ-सेना के हेलीकॉप्टर और गश्ती विमानों में बड़ी आसानी के 
साथ इस्तेमाल क्रिया जा सकता है । !इस टारपीडो में एक संगणक है, जिसमें पत्रडब्बी की गति 
विधियों को ग्रहण करने की क्षमता है, उसे एक शक्तिशाली बैदरी से चलाया जा सकता है । 


नाटो देशों की यह भी धारणा थी कि प्रक्षेपास्त्रों के आधुनिकीकरण करने के कारण सोवि- 
यत संघ द्वारा 000 एस० एस० 20 के और बेकफायर बम-वर्षकों का समाजवादी देशों में फीलाव 
है। ये प्रक्षेपास्त्र और बमवर्षंक किसी भी यूरोपीय नगर पर मार कर सकते हैं। नाटो के आधु- 
तिकीकरण अभियान में फ्रांस और यूनान को छोड़कर सभी देशों ने अपने हिस्से के खर्चे में बढ़ोत्तरी 
की है । जहाँ 4972 में 50 अरब डालर प्रतिरक्षा पर खर्चे किया जाता था वहाँ 980 में 70 
करोड़ डालर खर्चे किया गया । 

नाटों की सेनिक शक्ति इस प्रकार है--थल सैनिक 26 लाख, नोसेमिक लाख, वायु 
सेनिक 4 लाख, टेक 6,500, विमान 3,800, हेलीकॉप्टर 2,400, युद्धपोत ,26, पत्र 
ड्ब्बियाँ 33, प्रक्षेपास्त्र 89 | 

पिछले कुछ वर्षों से नाटो देशों में अनेक प्रकार के मतभेद, आशंकाएँ तथा सन्‍्देह उत्पन्न 
होने से इसकी एकता खतरे में दिखायी देने लगी है । प्रथम, फ्रांस ने 966 में इस संगठन से अपने 
पैनिक सम्बन्ध तोड़ दिये थे। फ्रांस का कहना था कि अमरीका नाटों क्रमान को अकेला हाथ में 
लिये हुए है जो उसे स्वीकार नहीं है । द्वितीय, साइप्रस के मामले पर नाटो के दो सदस्य राष्ट्रों-- 
पुनान और टर्की के मध्य उग्र संघर्ष देखा गया । दोनों इस सम्बन्ध में नाटो देशों से अपने पक्ष का 
समर्थन' चाहते थे और ऐसा न होने पर इससे पृथक होने की धमकी दे रहे थे । तीसरा मतभेद 
अमरीका द्वारा यह आग्रह था कि इस सन्धि संगठन में स्पेन को भी सम्मिलित किया जाये, जबकि 
अन्य चाट़ो सदस्य स्पेन के तानाशाही शासन से कोई सम्पर्क नहीं रखना चाहते थे । चतुर्थ मतभेद 
974 में पुतंगाल में साम्यवादी शासन हो जाने से पश्चिमी देश इसे अपने संगठन से पृथक कर 
*' देता चाहते थे, किन्तु पुतंगाल इसमें वना रहना चाहता था। पाँचवाँ मतभेद पैट्रोल उत्पादक देशों 
के सम्बन्ध में बरती जाने वाली नीति के प्रश्न पर था। चूँकि यूरोप के देश अधिकांश रूप से मध्य 
पूर्व के तेल पर आश्रित हैं अतः वे अमरीका की तुलना में अरब देशों के साथ अपेक्षाकृत नरम नीति' 
अपनाने के पक्ष में थे । छठा मतभेद नाटो संगठन में शस्त्रों के आधुनिकीकरण के सम्बन्ध में था| 
हालैण्ड बेल्जियम का मानना था कि उनकी धरती पर अमरीकी प्रक्षेपास्त्रों की उपस्थिति से उनके देश 
ही सम्भावित परमाणु युद्ध का निशाना होंगे। नावें और स्वीडन ने भी अस्त्रों के आधुनिकीकरण 
की योजना को स्वीकार नहीं किया, लेकिन पश्चिमी जर्मनी से इसका पूर्ण समर्थन किया । उसकी 


२ दिनमान, 30 दिसम्बर, 979-5 जनवरी, 980, पृ० 49॥ 
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हृष्टि से शायद यह आवश्यक भी था, क्योंकि उसके पड़ौसी पूर्वी जर्मनी में सोवियत सैनिकों और 
हथियारों की भरमार से उसके अस्तित्व को भी खतरा पैदा हो सकता है । 
आज ताटो संगठन उतना सुदृढ़ नहीं है जितना इसके निर्माण के समय था। इसमें समय- 


_ समय पर भत्तेक'संकट उत्पन्न हुए हैं। 956 में स्वेज संकट के समय नाटो के सदस्य राष्ट्रों में उम्र 


भतभेंद उत्पन्न हुए । अमरीका और नावें ने मिस्र पर ऐंग्लो-फ्रेंच आक्रमण की,निन्‍दा की । 966 में 
फ्रांस की नाटो से प्रथक होने ' चेतावनी तथा 968 की चेकोस्लोवाकिया की घटना पर फ्रांस के 
रुख ने नाटो शक्ति को दु्बंल कर दिया। अमरीका और सोवियत संघ में उभरते देता सम्बन्धों के 
कारण भी नाटो के औचित्य पर प्रश्न-चिह्न दृष्टिगोचर होने लया है। हेलसिंह सम्मेलन ने कम से 


कम यूरोप के सम्बन्ध में समूचरी व्यवस्था को ही वदल डाला है। इसमें अमरीका और सोवियत संघ 


एवं पूर्वी तथा पश्चिमी यूरोप में सहयोग की नींव रखी गयी है । इससे शीत-युद्ध की ज्वाला की 
प्रज्वलित करने वाले नाटो जैसे संगठन महत्वहीन हो जाते हैं । ह 

सोवियत संघ की मान्यता है कि नाठो एक आक्रामक गरुटवन्दी है जिसका उद्देश्य विश्व पर 
बलपूर्वक ऐंग्लो-अमरीकन प्रभुत्व स्थापित करना है | सोवियत संघ ने नाठो देशों के आधुनिकीकरण 


के फैसले का भी विरोध किया और कहा कि इससे अस्त्रों पर रोक लगाकर विश्व निःशस्त्रीकरण 


जल 


हे 


और शान्ति स्थापना की जो बातें की जाती हैं वे बेमतलब की है। नाटो के सैनिक-राजनीतिक 
निकायों में पश्चिमी यूरोप में नये किस्म के अमरीकी मध्यम दूरी के परमाण्‌ प्रक्षेपास्त्रों के उत्पादन 
करने और पश्चिमी यूरोप में इसके उपयोग से निःसन्देह खतरनाक स्थितियाँ पैदा होंगी । इससे 
यूरोप की सुरक्षा को खतरा पहुँच सकता है । हे 

कुछ आलोचकों की मान्यता है कि 'नाटो'!' के कारण शान्ति और सुरक्षा के स्थान पर 
पारस्परिक शंका, भय और अविश्वास का वातावरण पैदा हुआ और इससे “'शीत-युद्ध' में भी वृद्धि 
हुईं । इसके कारण “पूव! और 'पश्चिम' के देशों में अन्तर्राष्ट्रीय तनाव बढ़ा है । वाठो की आलोचना 
मुख्यतः निम्न आधारों पर की जा सकती है : () नाटो ने शस्त्रीकरण और सैन्य संग्रठनों में वृद्धि 
को प्रोत्साहन दिया है; (|) इससे शीत-युद्ध में उम्रता उत्पन्न हो गयी; (77) इससे अमरीका को अपनी 
परम्परागत पार्थक्यवाद की नीति का परित्याग करना पड़ा; (7५) इतिहास में पहली वार पश्चिमी 
यूरोप की शक्तियों ने अपनी कुछ सेना स्थायी रूप से एक अन्तर्राष्ट्रीय सैन्य संगठन के अधीन रखना 
स्वीकार करके अपनी राष्ट्रीय स्वतन्त्रता पर अंकुश लगा दिया; (५) इससे जमनी के एकीकरण 
की समस्या जटिल बन गयी । 

पिछले त्तीन दशकों से नाटो पश्चिमी यूरोप की सुरक्षा व्यवस्था की एक सुदृढ़ इकाई रहा 
है । पूर्वी यूरोप में वारसा सन्धि संगठन की उपस्थिति ने उसकी अहमियत को कभी कम नहीं होने 
दिया । पिछले कुछ वर्षो से यह अहसास जरूर हुआ था कि नाटो के कुछ सदस्य राष्ट्र अपना-अपना 
राग अलापने लगे हैं। इसके बावजूद सोवियत संघ द्वारा उठाये गये अनेक कदमों ने पश्चिमी गुट की 
सारी स्थिति पर पुनविचार करने और पश्चिमी यूरोप की सुरक्षा व्यवस्था का पुनराकलन करने के 
लिए प्रेरित किया है । अफ्रोका, पश्चिमी एशिया, अफगानिस्तान में सोवियत हस्तक्षेप, ईरान की 
धटनाओं, ईरान-इराक युद्ध, कम्पूचिया आदि की घटनाओं ने महाशक्तियों के बीच तनाव क्षेत्रों में 
वृद्धि की है। यही कारण है कि अमरीकी राष्ट्रपति रीगन ने नाटो को सुदृढ़ बनाने तथा उसे मध्यम 
श्रेणी के प्रक्षेपास्त्रों से लैस करने की पेशकश की । | 

राष्ट्रपति गोर्बाच्योव की उदार नीतियों के फलस्वरूप यूरोप की स्थिति में व्यापक परिवर्तन 
आने लगा है। इसी परिप्रेक्ष्य में बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में मई 989 में आयोजित नाटो 
देशों के राज्याध्यक्षों के सम्मेलन में राष्ट्रपति जाजे बुश ने पश्चिमी यूरोप में अपने सैनिकों की संख्या 
में 20% की कमी करने और लड़ाकू विमानों की संख्या में भी 5% कमी करने का प्रस्ताव किया | 
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श्री बुश ने यह प्रस्ताव श्री गोर्बाच्योव के उन प्रस्तावों के बदले में रखा, जो कम दूरी के प्रक्षेपास्त्रो 
की संख्या भें कमी करने के बारे थे। 
कुछ भी हो, इसमें सन्देह नहीं है कि नाटो की स्थापना अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के इतिहास 
में एक अत्यन्त महत्वपूर्ण घटना है । प्रथम, इसने लगभग सम्पूर्ण पश्चिमी यूरोप को एक सुरक्षा 
संगठन के अन्तर्गत ला दिया है । द्वितीय, इसने अपने सदस्यों के मध्य अत्यधिक घनिष्ठ सहयोग की 
स्थापना की है ।' विश्व के इतिहास में पहली वार पश्चिमी यूरोप की शक्तियों ने अपनी कुछ सेनाओं 
को स्थायी रूप से एक अन्तर्राष्ट्रीय सैन्य संगठन की अधीनता में रखना स्वीकार किया है । राष्ट्रपति 
आइजन हावर के शब्दों में, “नाटो विश्व की शान्ति और सुरक्षा के प्रति अविच्छिन्न सोवियत 
साम्यवादी धमकी के विरुद्ध अमरीकन सुरक्षा मैत्रियों का एक मूलभूत और अपरिहायें तत्व है ।” 
4. युरोपियन प्रतिरक्षा समुदाय (7॥० छप्ा09०का ॥0४0१०७ (0ए॥ए०)ा५/--४0८)-- 
यूरोपियन प्रतिरक्षा समुदाय की स्थापना उस समय हुई जबकि अमरीका ने यह महसूस किया कि 
पश्चिमी यूरोप की सुरक्षा केवल उस समय तक सम्भव हो सकती है जबकि उसका संगठन पश्चिम्री 
जमंनी को केन्द्र बिन्दु मानकर किया जाये । इसंसे यह समस्या उठ खड़ी हुई कि विचाराधीन राज- 
तीतिक तथा सैनिक व्यवस्था में पश्चिमी जर्मनी को किसी भी सैनिक संगठन में किस प्रकार स्थान 
दिया जाये ? फ्रांस का कहना था कि यदि जर्मनी के लोगों को पुनः शस्त्र धारण करना है तो उन्‍हें 
एक यूरोपियन सेना का अंग बनकर ऐसा करना चाहिए। अमरीका के अनुसार पश्चिमी जम 
सोवियत संघ तथा पश्चिम यूरोप के मध्य एक अभेद्य दीवार के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका भदा कर 
सकता है । इसके अतिरिक्त, जमंनी की विशाल औद्योगिक शक्ति तथा जनशक्ति सोवियत संघ 
भोर से सम्भावित आक्रमणों को रोकने तथा उनका सामना करने के लिए पर्याप्त रूप से शक्तिशादी 
सैन्य दल के स्थान में महती योगदान दे सकती थी । परन्तु अमरीका के यूरोपियन मिन्र-राष्ट्र झ 
तर्को के बावजूद एक पुथक्‌ जर्मन सेना के संगठन के लिए तैयार न थे। उनके मत में पुनर्शस्त्रीकृत 
जर्मनी साम्यवादी रूस की अपेक्षा अधिक खतरनाक था । 
प्लेविन योजना के आधार पर 25 मई, 4952 को बोन में 6 राष्ट्रों (फ्रांस, इंठली, 
पश्चिमी जमंत्री, बेल्जियम, नीदरलेण्ड तथा लक्जमबर्ग) ने यूरोपियन प्रतिरक्षा समुदाय की तन्धि 
, पर हस्ताक्षर किये । इस सन्धि के अनुसार सन्धिकर्ता राज्यों की सब सेनाओं को मिलाकर वाठो 
की कमान में एक यूरोपियन सेना का अंग बनाना था । सदस्य राज्य अपने समुद्र-पार के प्रदेशों की 
. हैहुक्षा के लिए तथा कोरिया युद्ध जैसे अन्तर्राष्ट्रीय संघर्षों में संयुक्त राष्ट्र संघ की सहायता के लिए 
कह पुयक सेलाएँ रख सकते थे । इस समुदाय को सदस्य राज्यों के युद्धोौद्योगों पर भी नियन्त्रण का 
# अधिकार दिया गया था । 
यूरोप के राजनीतिक एकोकरण के लिए यह बड़ी महत्वपूर्ण योजना थी तथा इसे वास्तविक 
संघ का पूर्वरूप, समझा जा रहा था। इसका लक्ष्य यह था कि सारे यूरोप की एक सामात््य सेना, 
एक सामान्य सैनिक बजट तथा राष्ट्रीय राज्यों से ऊपर उठा हुआ एक राजनीतिक संगठन हो | 
इस प्रकार जर्मनी अपने नियन्त्रण में कोई राष्ट्रीय सेना नहीं रख सकेगा। .उससे आक्रमण की 
आशंका नहीं रहेगी और समूचा यूरोप एकीकरण की दिशा में एक बड़ा पत्र बढ़ा सकेगा । 
अमरीका ने इस सन्धि पर हस्ताक्षर करने वाले राष्ट्रों पर इस बात का दबाव डाला कि वे 
अपने-अपने देशों के विधानमण्डलों से इसका पुष्टिकरण करवायें। परल्तु इस सन्धि ने यूरोप के 
जनसाधारण में तीत्र विरोध की भावनाओं को जन्म दिया। 953 में जर्मन संसद ने तो इस सर्व 
, को स्वीकार कर लिया, किन्तु फ्रांस में ऐसा नहीं हो सका । अमरीकी विदेश सचिव जाँन फॉस्टर 
डलेस ने यह घमकी भी दी कि “यूरोपियन प्रतिरक्षा समुदाय की सफलता पर अमरीका को यूरोप 
के प्रति अपनी नीति पर पीड़ाजनक पुतविचार करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा ।” इस धमकी के 
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बावजूद 30 अगस्त, 954 को फ्रांसीसी व्यवस्थापिका ने ई० डी० सी० सन्धि को अस्वीकंत कर 
दिया । यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण तथ्य था कि आरम्भ मे फ्रांस ने इस प्रतिरक्षा समुदाय का प्रस्ताव किया 
था और अब उसी ने इसकी अन्त्येष्टि की । ः 

5, पश्चिसी यूरोपियन संघ (२४८४०ा॥ ए8ए०7०भा एर००)--अक्‍्टूबर 954 मे लन्दन 
में होने वाले एक सम्मेलन में पश्चिमी यूरोपियन सघ का निर्माण हुआ । इस सम्मेलव से यह निश्चय 
किया गया कि पश्चिमी जर्मनी मे मित्र राष्ट्रों का सैनिक अधिकार समाप्त कर दिया जाये, उसे 
नाटो में सम्मिलित होने का निमन्त्रण दिया जाये तथा इसके बदले मे पश्चिमी जरमंनी ने यह 
स्वीकार किया कि वह अपने शस्त्रास्त्र के उत्पादन पर स्वेच्छापूर्वंक नियन्त्रण करेगा । यह यूरोपियन , 
प्रतिरक्षा समुदाय की अपेक्षा कम अधिकारों वाली योजना थी। इसमे सारे यूरोप की एक सेना 
बनाने का विचार छोड़ दिया गया और नाटो की अध्यक्षता मे राष्ट्रीय सेनाओं को माव लिया 
गया । इससे यूरोप के राजनीतिक दृष्टि से वस्तुतः एक होने की आशा की सम्भावना समाप्त हो 
गयी । अब प० यू० सं० का एक ही काम रह गया कि वह शस्त्रास्त्र तियन्त्रण को देखभाल करे 
ओर यह्‌ भी प्रधान रूप से जर्मंत्री की संनिक प्रभुता को शस्त्र रोकने के लिए । 

6 वबारसा पंक्‍ट या पूर्वी यूरोपियन सन्धि संगठन (शैशा88ए ९४०९ 07 885 &7707९था 
$60गग॥ ए००)--जब पश्चिमी जर्मनी को 9 मई, 955 को नाटो का सदस्य बना लिया गया 
और पश्चिमी राष्ट्रों ने जर्मनी का पुनः शस्त्रीकरण कर दिया तो इससे रूस तथा अन्य पूर्वी यूरोप 
के राष्ट्रों के लिए चिन्तित होना स्वाभाविक था। पश्चिमी शक्तियों ने नाटो, सीएटो, सेण्टो द्वारा 
रूस के इर्दं-गिर्दे घेरे की स्थिति पैदा कर दी थी । अतः यह स्वाभाविक था कि रूस' सैनिक गठ- 
बन्धनों का उत्तर सैनिक गठबन्धन से देता । ता 

साम्यवादी राष्ट्रों का एक सम्मेलन ] से 4 मई, 955 को वारसा मे बुलाया गया । 
इस सम्मेलन में रूस और पूर्वी यूरोप के सात राष्ट्रों--अल्वानिया, बल्गारिया, वेकोसलोवाकिया, 
पूर्वी जमंनी, हंगरी, पोलेण्ड तथा रूमानिया ने भाग लिया । यूगोस्लाविया ने इसमें भाग नही लिया; 
चीन के प्रतिनिधि ने इस सम्मेलन में एक प्रेक्षक के रूप में भाग लिया। 4 मई, 955 को 
सम्मेलन में भाग लेने वाले राष्ट्रों ने मित्रता एवं पारस्परिक सहयोग की एक 20-वर्षीय सन्धि पर 
हस्ताक्षर किये जिसे पूर्वी यूरोपीय सन्धि संगठन' अथवा “वारसा 'संन्धि! कहते हैं। इस सन्धि की 
भूमिका में यूरोप में सामूहिक सुरक्षा की पद्धति के स्थापित करने पर बल दिया गया और यह वाहां 
गया कि पश्चिमी यूरोप के सन्धि के निर्माण से तथा पश्चिमी जर्मनी के पुनः शस्त्रीकरण से यह 
आवश्यक हो गया है कि वे अपनी सुरक्षा सुदृढ़ करें और यूरोप में शान्ति स्थापित रखें | 

इस पैक्‍्ट की मुख्य व्यवस्था धारा 3 में है। इसके अनुसार यदि किसी सदस्य पर सशस्त्र 
सँनिक आक्रमण होता है तो अन्य देश उसकी सैनिक सहायता करेंगे | इसके लिए धारा 5 में एक 
संयुक्त सैनिक कमान! बनायी गयी। इसका एक सर्वोच्च सेनापति है जो महासचिव और सोवियत 
जनरल स्टाफ के साथ परामर्श करके सेनाओं का संगठन करता है तथा विभिन्न प्रदेशों मे उनका 
वितरण करता हे । संयुक्त कमान की सहायता के लिए चार सहायक कमानें है--उत्तर, मध्य और 
दक्षिण यूरोप की कमाने तथा सुदृर-पूर्व की एक कमान । वारसा सन्धि की सैनिक शक्ति आजकल 
इस प्रकार है--थल सैनिक 26 लाख, नौं-सेनिक 5 लाख, वायु सैनिक 69 लाख, टैंक 5,000, 
विमान 2,500, हैलीकॉप्टर 625, युद्धपोत 456, पनड्व्बियाँ 8, और प्रक्षेपास्त्र 960 7... 

सैनिक सहयोग के अतिरिक्त वारसा सन्धि हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्रों में आधिक, राजनीतिक, 
सामाजिक, सांस्कृतिक सहयोग की व्यवस्था भी करती है । इसमें इस बात की भी व्यवस्था है कि 


क 


? दिनसान, 30 दिसम्बर, 979-5 जनवरी, 980, पृ० 47 । 
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सन्धिकर्ता राष्ट्र पारस्परिक सम्बन्धों में शक्ति का प्रयोग नहीं करेंगे और अन्तर्राष्ट्रीय विवादों को 
शान्तिमय साधनों से सुलझाने का प्रयास करेंगे । 

वारसा सन्धि का मुख्य अंग राजनीतिक परामशेदात्री समिति है। आवश्यकता पड़ने पर 
यह सहायक अंग्रों की स्थापना कर सकती है । प्रत्येक सदस्य राज्य का एक-एक प्रतिनिधि राजनी- 

'तिक परामश्शदात्री समिति का सदस्य होता है । इसकी बैठकें वर्ष में दो बार होती हैं। इसके 
कार्यों में सहायता करने के लिए एक सचिवालय है जिसका सर्वोच्च पदाधिकारी महासचिव 
होता है । 

अपने मूल रूप में वारसा पैक्‍्ट नाटो सन्धि का ही प्रतिरूप कहा जा सकता है । नाटो तथा 
वारसा पैक्ट में दो अन्तर हैं। प्रथम, वारसा पट विश्व के सभी देशों के लिए खूला है जबकि 
नाटो में नये सदस्यों की भर्ती सभी पूर्ववर्ती सदस्यों की सर्वे-सम्मति से ही सस्भव है। दूसरा अन्तर 
यह है कि वारसा पैक्ट एक अस्थायी सन्धि है जो केवल उसी समय तक है जब तक सम्पूर्ण यूरोप 
में 'एक सामूहिक सुरक्षा समृह' की स्थापना नही हो जाती । 

वारसा पैक्ट नाटो के विरुद्ध साम्यवादी देशों का सैन्य संगठन है । इसमें सभी देशों को 
समानता के अधिकार प्राप्त हैं तथापि यह स्पष्ट है कि सोवियत संघ ही मुख्य शक्ति केन्द्र है. तथा 
अन्य राज्यों की स्थिति उपग्रही राज्यों की स्थिति है । वारसा पैक्ट में सोवियत संघ की स्थिति 
नाटो में संयुक्त राज्य अमरीका से भी अधिक प्रभावशाली है। वारसा पैक्ट से यह लाभ अवश्य ' 
हुआ है कि सोवियत संघ को इन देशों में हस्तक्षेप करने का कानूनी अधिकार भ्राप्त हो गया है । 
हंगरी, चेकोसलोवाकिया और पोलंण्ड में सोवियत सैनिक हस्तक्षेप की व्याख्या इसी परिप्रेक्ष्य में 
की जा सकती है । 

7, अभरीकी राज्यों का संगठन (078424/णा] ण &॥०ापं०क्ा 89०5)--अमरीकी 
महाद्वीप में अमरीका के सब राज्यों को संगठित करने का पहला प्रयत्न 889-90 का वाशिगठटन 
में होने वाला पहला अन्तर अमरीकी सम्मेलन था । किन्तु इसे सुदृढ़ बनाने के प्रयास द्वितीय विश्व- 
युद्ध के दौरान सन्‌ 945 के आरम्भ में मेक्सिको नगर में हुए । .मेक्सिको नगर में एक अमरीकी 
सम्मेलन हुआ जिसने रियो सन्धि और अमरीकी राज्यों के संगठत (0. ४. $.) की भूमिका 
तंयार की । 

अमरीकी राज्यों का संगठन 3 लेख पत्रों पर आधारित है--() संगठन चार्टर, (2) 
बोगोटा समझौता, तथा (3) रियो सन्धि । इस संगठन में अमरीकी गोला के सभी राज्य शामिल 
हो सकते हैं । इस समय कनाडा इसका सदस्य नही है। किसी सदस्य राज्य को इस संगठन से 
निकाला नहीं जा सकता परन्तु यदि कोई राज्य स्वयं इसकी सदस्यता छोड़ना चाहता है तो वह 
2 वर्ष की पूर्व सूचना देकर ऐसा कर सकता है । 

इस संगठन के, 5 मुख्य अंग हैं--() अन्त: अमरीकी सम्मेलन; (2) विदेश मन्त्रियों की 
बैठक; (3) परिषद्‌; (4) अखिल अमरीकी संघ; तथा (5) विशिष्ट संगठन । 

अमरीकी राज्यों का संगठन वस्तुतः एक सैनिक संगठन है । सुरक्षा और प्रतिरक्षा के क्षेत्र 
में इतनी अधिक योजनाएँ बनाई गई है कि अब यह संगठन किसी भी वाह्य आक्रमण तथा आन्तरिक 
उपद्रव व क्रान्ति का सामना करने के लिए स्वयं सक्षम हो सकता है। रियो सन्धि की धारा 3 के 
अनुसार जो ब्रुसेल्स सन्धि की धारा 4 और नाटो सन्धि की धारा 5 से मिलती है “उत्तरी शझ्लुव से 
दक्षिणी ध्रुव तक अमरीकी महाद्वीप और ग्रीनलेण्ड पर इसके भीतर या बाहर से होने वाला आक्रमण 
सभी सदस्य राज्यों पर आक्रमण समझा जायेगा ।” 

8, क्रेन्द्रीय सन्धि संगठन अथवा बगदाद पैक्ट (टटरा0)--.मध्य पूर्व में त्रिटिश प्रभाव 
क्षीण होने पर संयुक्त राज्य अमरीका*को यह चिन्ता हुई कि इस क्षेत्र में सोवियत रूस का प्रभाव 
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न बढ़ जाय अतः मध्यपूर्व में तेल के हितों की सामरिक अड्डों और मार्गों की सुरक्षा तथा सोवियत 
रूस के प्रसार निरोध की दृष्टि से अमरीकी विदेश भन्त्री जान फास्टर डलेस ने अपनी 4953 की 
मध्यपूर्व यात्रा के बाद सोवियत रूस की सीमा से लगने वाले राष्ट्रों टर्की, ईरान आदि का ब्रिटेन 
की सहायता से एक सुरक्षा संगठन बनाने का निश्चय किया । 

इराक की राजधानी बगदाद में इस संगठन का सुत्रपात लन्दन द्वारा इराकी प्रधानमन्त्री 
नूरी अस्सय्यद के साथ 930 की पुरानी सन्धि के स्थान पर नई सन्धि करने के प्रस्ताव से तथा 
टर्को-पाकिस्तान की मित्रता सन्धि (!954) से हुआ | 24 फरवरी, 955 को टर्की और ईरान 
द्वारा की गई एक पंचवर्षीय सन्धि इस समझौते का आधार बनी । बाद में ब्रिटेन भी इसमें शामिल 
हो गया । इसके अनुसार इराक पर सशस्त्र आक्रमण तथा आक्रमण की आशंका होने पर ग्रेट ब्रिटेन 
ने उसे पूरी सहायता देने का वचन दिया । इससे दोनों “देशों में घनिष्ठ सेनिक सहयोग स्थापित हो 
गया । 23 सितम्बर, 955 को पाकिस्तान बगदाद सन्धि का चौथा तथा 9 अवंदबर, /955 
को ईरान इसका पाँचवाँ सदस्य बना । स्वेज संकट के बाद संयुक्त राज्य अमरीका भी इसकी सैतिक 
समिति में भाग लेने लगा । 28 जुलाई, 958 को अमरीका इस बात पर सहमत हो गया कि वह 
सहयोग देने की हृष्टि से समझौता करेगा । उसने टर्की, ईरान तथा पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय 
सन्धियों पर अंकारा में 5 साचे, 959 को हस्ताक्षर किये। 956 में तेहरान में हुए इस सन्धि 
परिषद्‌ के दूसरे वाधिक अधिवेशन में अमरीका के प्रतिनिधि लार्ड हेण्डससंत्त ने यह घोषणां की कि 


संयुक्त राज्य अमरीका बगदाद सन्धि वाले देशों को निम्न रूपों में सहायता करेगा 

(!) सन्धि के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए पूरी सैनिक सहायता दी जायेगी; 

(2) बगदाद में सैनिक सम्पर्क"कार्यालय स्थापित किया जायेगा; 

(3) बगदाद में इसके स्थायी सचिवालय के लिए वह आ्थिक सहायता देगा; तथा 

(4) यह सन्धि साम्यवादी आक्रमण का प्रतिरोध करेगी । 

संक्षेप में इस सन्धि का प्रधान' उद्देश्य सोवियत रूस की दक्षिणी सीमा से लगे राज्यों में 
उसके विरुद्ध गुटबन्दी तथा इन देशों में अमरीका के सैनिक और हवाई अड्डे स्थापित करना था। 
पाकिस्तान का इस पैक्ट में सम्मिलित होने के कारण अमरीका उसे प्रश्ूत मात्रा में सैनिक सहायता 
देने लगा जो भारत के लिए हमेशा चिन्ता का विषय रहा । 


बगदाद समझौता वस्तुतः एक असफल सुरक्षा संगठन ही रहा । 44 जूलाई, 958 को 
ईराक में एक क्रान्ति हुई जिसमें इस समझौते के प्रमुख प्रवंतक प्रधानमन्त्री नूरी अस्सय्यद की हत्या 
कर दी गई। क्रान्ति के बाद जुनरल अब्दुल करीम कासिम सत्तारूढ़ हुए । उन्होंने 24 मार्च, 959 
को बगदाद समझौते से प्रथक हो जाने की घोषणा क़र दी । इससे यह समझौता अत्यधिक दुर्बल हो 
गया ओर इसका ताम भी निरथेंक हो गया । 2! अगस्त, !959 को इसका नाम बदल कर 
केन्द्रीय सन्धि संगठन या सेण्टो (0807७) कर दिया गया । यह संगठन 20 वर्ष तक और जीवित 
रहा। 979 में ईरानी क्रान्ति के फलस्वरूप 42 माच, 979 को ईरान ने सेण्टो का परित्याग 
कर दिया। तभी पाकिस्तान भी इससे अलग हो गया । 5 साचे, 979 को तुर्की भी,इससे 

£ अलग हो गया। 

9, दक्षिणी-पुर्वो एशिया संगठन 'सीदों (90०ए॥-उ85६ दैशड्ंक्षा 77647 0इशायंशकरांणा 
(3. ४, 6. प्‌. 0.?)--द०-पु० एशिया में साम्यवादी चीन के विस्तार को रोकने के लिए 6 से 8 
सितस्बर, 954 तक फिलीपाइन द्वीपसघूह के वाग्यो नामक स्थान पर एक सम्मेलन हुमा जिसमें 
इस क्षेत्र के राष्ट्र वर्मा, भारत, श्रीलंका, इण्डोनेशिया, पाकिस्तान आदि को आमन्वित किया गया 
था, परन्तु पाकिस्तान के अतिरिक्त किसी भी देश ने इसमें भाग नहीं लिया । $ सितम्बर, 954 
में ब्रिटेन, फ्रांस, आस्ट्रेलिया, अमरीका, पाकिस्तान, फिलीपाइन, न्यूजीलैण्ड और थाईलैण्ड के 
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प्रतिनिधियों ते द०-यु० एशिया की सामू 
सन्धि पत्र पर हस्ताक्षर किये जिसे 


हिंक सुरक्षा और आर्थिक साधर; 
'दक्षिणी-पूर्वी एशिया सन्धि संग्ठर' 


ग्क्र 


संज्ञा दी गयी । है किक 
इस सन्वि के अनुच्छेद 4 में कहा गया है कि किसी भी सदस्य राष्ट्र हे - 


ब्क्रमण की स्थिति में अथवा शान्ति भंग होने की आशंका पर सभी सदस्य राज्य 5: 
प्रक्रियाओं के अनुसार सामूहिक: कार्यवाही करेंगे । इस सन्धि पर हस्ताक्षर के उक्ध 
अमरीका नें अपनी स्पष्ट व्याख्या दी कि बनुच्छेद 4 के अन्तगत्त आक्रमण का .. 
आक्रमण' से है अर्थात्‌ केवल साम्यवादी ब्ाक्रमण के समय ही अमरीका सहायता के 
आपसी विवाद में हस्तक्षेप नहीं करेगा । , ह हु 

इस सम्धि संगठन का मुख्य कायलिय वँकाक में है । इसकी एक (परिषद्‌ है 


अ 


सदस्य राष्ट्रों का एक-एक प्रतिनिधि होता है। परिषद्‌ की चेठक वर्ष में एक गर॒;, 
967 में इसकी सैनिक गतिविधियों से अलग्र हो गया तथा 974 से उसे बफ़ 
भी बन्द कर दिया । " 
| जवाहरलाल नेहरू ने इसंकी आलोचना करते हुए “इसे एक प्रकार क्षा ५ 
बताया जिसे द०-पू० एशिया के देशों पर जबरदस्ती थोप दिया गया है ।' वी० के 
शब्दों में, यह सुरक्षा का क्षेत्रीय संगठन नहीं है, अपितु ऐसे विदेशी लोगों का संग्ल 
क्षेत्र में अपने न्यस्त स्वार्थों की रक्षा करनी है ।” वल्तुत : 'सीटो' को क्षेत्रीय बगल 
प्रतीत नहीं होता, क्योंकि इसमें द०-पु० एशिया के तीन राज्य शामिल हूँ, लेकिन , 
पाँच राष्ट्र हैं। यथार्थ में 'सीटो' तवीन रूप में उपनिवेशवाद ही है। संयुक्त रण 
पिछले वर्षों में दक्षिण वियतनाम, कम्बोडिया और लाओस में जिस प्रकार से 6४६- 
कठपुतली सरकारों का निर्माण किया, उसके आध्रार पर इसे संरक्षण पद्धति का 
जा सकता है । ॥ है; हे 
व्यवहार में 'सीटो' कभी भी एक प्रभावशाली संगठन नहीं रहा है। झ| « 
पाकिस्तान और फ्रांक्त ने मई ।965 में अमरीका के इस, प्रस्ताव को ठुकरा दिया 
वियतनाम युद्ध में सक्रिय सहायता दें । 
सेनिक गठबन्धनों की भूमिका का सुल्यांकन 
(80 88770877% 07 प्रफड ए0कऋ 07 शा 4वारए #/7006 
द्वितीय विश्व युद्ध के वाद निर्मित संगठन मोटे रूप से 2 प्रकार के है 
सामाजिक ओऔर सांस्कृतिक सहयोग क्रे संगठन, ( 2 ) प्रादेशिक सुरक्षा संगठन । ाः 
संगठनों को सामान्यतः उपयोगी और हितकर माना जाता है । परन्तु सुरक्षा « ४ 
अनेक आपत्तियां उठाई जाती हैं । यह कहा जाता है कि नाढो, सीटों तथा वास 
मठुक्त राष्ट्र चार्टर की भावना के अनुकूल नहीं हैं। इन संगठनों से विश्व दो « 
विभाजित हो गया । इनसे राष्ट्रों से सहयोग के बजाय फूट “और घुणा को ० 
हुआ। नाटो के कारण अमरीका और छूस में शीत-युद्ध का विकास हुवा; बी 
73508 38 के हो गये तथा बगदाद पैकट ने अरब राष्ट्रों के का 
कर हंगरी के सी लक 'ठनों का घोर दुरुपयोग किया गया जैसे रूस ने वा: 
बा न्दालत्त का दमन किया था । 
हज निम्नांकित आधारों पर भालोचना की जाती है: 
दे : एवं सनक संगठन संयुक्त राष्ट्र संध के विदद्ध काम 
7 पगठन व्यवहार में संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे अन्तर्राष्ट्रीय संगठन के कि 


एवं से 
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नाटो के सदस्य देशों ने सुरक्ष/ परियद में मोरक्को, हिन्दचीत, ट्यूनीशिया, साइप्रस आदि समस्याओं 
के हल में सर्देव रोड़े अटबाये । 

(2) प्रादेशिक सनिक संगठनों में आक्रामक व्यवस्थाएँ होती हैं--नाटो, वारसा पैक्‍्ट, 
सिएटो, सेण्टो आदि सभी सैनिक संगठनों में यह प्रावधान रखा गया है कि उनके किसी भी सदस्य 
पर अन्य देश द्वारा आक्रमण करने की स्थिति में संगठन के अन्य सदस्य देश उसकी मदद करेंगे। 
इसकी स्वाभाविक ताकिक परिणति यही हुई कि वे उस आक्रमण का जवाब “युद्ध से ही देंगे । 
तनाव और अविश्वास की स्थिति में. क्षेत्रीय सैनिक संगठनों की सुरक्षात्मक व्यवस्थाएँ आक्रमण एवं 
जवाबी हमले की ओर उत्मुख करतो हैं जिससे विश्व शान्ति और सुरक्षा खतरे में पड़ जाती है। 

(3) उद्र क्षेत्रवाद अन्तर्राष्ट्रीयताबाद. का विरोधी--क्षेत्रीय एवं सैनिक संगठनों के जरिये 
क्षेत्रीय सहयोग की स्थापना एवं विकास कोई बुरी बात नहीं, - किन्तु जब क्षेत्रवाद उग्र रूप धारण 
कर लेता है तो यह अन्तर्राष्ट्रीय की भावना के विकास में बाधक सिद्ध होगा; ऐसी अवस्था में 
अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा खतरे में पड़ जाती है। जब तक. ये क्षेत्रीय संगठन रहेंगे, तब 
तक उम्र राष्ट्रवाद की भावना कभी भी बलवती होकर अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा को भंग कर 
देगी । इस प्रकार अन्तर्राष्ट्रीया की खातिर उप्र क्षेत्रवाद को पनपने ही नहीं दिया जाये, अर्थात 
क्षेत्रीय संगठनों का निर्माण अवांछनीय है । 

(4) क्षेत्रीय सैनिक समझोौतों का उद्देश्य बड़ी शक्तियों द्वारा छोटे देशों पर वर्चस्व जमाना 
है--बड़ी शक्तियाँ प्रायः आथिक एवं सामाजिक सहयोग की व्यवस्था के नाम पर प्रादेशिक सैनिक 
संगठनों का निर्माण करती हैं, मगर उनका वास्तविक इरादा सदस्य देशों पर परोक्ष रूप से वर्चस्व 
जमाना होता है । फ्रांस ने इसी कारण ताटो में अमरीकी घर्चस्व का विरोध किया था । 

(5) क्षेत्रीय सैनिक संगठनों द्वारा शस्त्रों की होड़ बढ़ाना--क्षेत्रीय सैनिक संगठन में सुरक्षा- 
त्मक स्वरूप के प्रावधान होते हैं। इनका सहारा लेकर संगठन के प्रवर्तक राष्ट्र घातक शस्त्र 
उंडेलते हैं और सदस्य राष्ट्र उन्हें दोनों हाथों से वटोरते हैं। इससे क्षेत्र में शस्त्रीकरण बढ़ता है 
क्षेत्रीय शान्ति भंग होती है । 

(6) राष्ट्रों में फूट डालना--विश्व की बड़ी.शक्तियाँ क्षेत्रीय सैनिक संगठनों को प्रवर्तित 
कर राष्ट्रों में फूट के वीज वोती हैं । इससे विश्व दो या अनेक गुटों में बँट जाता है । द्वितीय विश्व 
युद्ध के वाद ऐसा ही हुआ । अमरीका और सोवियत संघ ने वैचारिक और राष्ट्रीय हितों के टक- 
राव के कारण विश्व के अन्य देशों में प्रभाव क्षेत्र स्थापित करना चाहा । प्रभाव क्षेत्र की स्थापना 
करने के लिए उन्होंने अन्य. देशों को सैनिक और आधधिक मदद का आकर्षण दिखाकर उन्हें क्षेत्रीय 
संगठनों में बाँध लिया । 

संक्षेप में, सेनिक गठवन्धन सुरक्षा के साधन न होकर विश्व शान्ति के लिए संकट बन गये 
हैं। ये अन्तर्राष्ट्रीय तवाव अथवा शीत-रुद्ध के मूर्त रूप हैं । 


प्रश्त 


द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तिमित सैनिक संगठनों वा आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए 


(ंत्ंरगाए कमाल धार 706 जे शातिर श्षेवंाए०३ 760 वा दी ए०ज-5४९०णाते 
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2. निम्नलिखित में से किन्‍्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए : 
(मे) चाठो 
(घ) सीटो 
(स) संण्टो 


पः बा के आारण 
“+ एंश्त:का औशंदा 
कह पु ब “फुनालिखा ध पद 
आम मी | ६५. “| मसहरूमाून+ जैक 
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गठटनिरपेक्षतां की अवधारणा : अर्थ और 
चनोतियाँ 


(तह 2008ट8हश 0क ४घर0॥४-०ए5घ५६व : णि्%धा6 2० 
एा5)3 ६४5६5] 





द्वितीय विश्वयुद्ध के वाद अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के स्वरूप में परिवर्तन लाने वाले तत्वों में 
-शुटनिरपेक्षता' (ए०-शांश्ागाकां) का विशेष महत्व है। गुटनिरपेक्ष आन्दोलन की उत्पत्ति का. . 
कारण कोई संयोगमात्र नहीं था, अपितु यह सुविचारित अवधारणों-थी। इसका उद्देश्य नवोदित 
राष्ट्रों की स्वाधीनता की रक्षा करना एवं युद्ध की सम्भावनाओं को रोकना था। - गुटनिरपेक्ष 
अवधारणा के उदय के पीछे मुल धारणा यह थी कि साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद से मुक्ति पाने 
वाले देशों को शक्तिशाली गुटों से अलग रखकर उनकी स्वतन्त्रता को सुरक्षित रखा जाय । आज 
एशिया, अफ्रीका और लातीनी अमरीका के अधिकांश देश गुटनिरपेक्ष होने का दावा करने लगे हैं। 
:96] के बेलग्रेड शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले ग्रुटनिरपेक्ष देशों की संख्या 25 थी, वहाँ. - 
: -4989 के बेलग्रेड शिखर सम्मेलन में 02 राष्ट्रों ने भाग लिया.। इतनी बड़ी संख्या में राज्यों की 
' उपस्थिति गुटनिरपेक्ष आन्दोलन की बढ़ती हुई.शक्ति का संकेत -करती है। आज तो साम्यवादी 
औौर पश्चिमी गुटों में भी दरारें पड़ना शुरू हो गया है और इन.ग्रुटों से विलग होकर अनेक राज्य, 
गुटनि रपेक्ष आन्दोलन में सम्मिलित होते जा रहे हैं । (डॉ एम. एस. राजन के शब्दों में, “कोई देश 
जब एक बार गुटनिरपेक्षता की नीति अपना लेता है तो आमतौर से गरुटनिरपेक्ष ही बना “रहता है ।' 
दूसरी ओर कुछ देश ऐसे भी हैं जो साम्यवादी - अथवा गर-साम्यवादी य्रुठ के साथ बंघे हुए थे पर 
बाद में गुट के वन्धन से मुक्त होकर गुटनिरपेक्षता के रास्ते पर आ. गये (इनके उदाहरण .हैं क्यूबा, 
इराक और यूगोस्लाविया) |/ - संक्षेप में, गुटनिरपेक्ष आन्दोलन संयुक्त राष्ट्र संघ के-दो-तिहाई  ' 
- सदस्यों, मानव जाति के तीन-चौथाई भाग और सभी महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करता “है । ० 
3: “जवाहरलाल नेहरू को गुटनिरपैक्ष नीति के राजनीतिक दर्शन का जनक कहा जा सकता - 
है“ भोरत को इस राजनीतिक प्रवृत्ति की जन्मभूमि कहा जा सकता है जिसने आगे चलकर 
अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के इतिहास को -नई दिशा प्रदान की ।*2 
4. बयूप्रद्वाढ 5 ९एशए 70880-00 ०णाप्ंतकः व्याएप ६6 76: ० 6 एत्ांत्या 2ञं]05099 0 
707-थषाट्रागाशा।, ., ... घातं॥ रक्षा एज] 588 ८४९60 06, ॥ण7८०॥0 '0 ।5 एणाएंट्य ९१0 एरंता 
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गुटनिरवेक्ष शिखर सम्मेलन! 


७७७७ था “चक 7पत“ आलमदाइरबतताजआक 7 जबाब 5०0 आआतयकरआ+ 


. प्रतिनिधित्व का दर्जा अप 
(57058 07 शशशराखराया पठार) . रा 
शिखर सम्मेलन प्रतिभागी पर्यवेक्षक .. . अतिवि 
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गुटनिरपेक्षता : उदय . 
00२-4॥॥6/श५/ए//रप' ;: 7758 णराार) 
द्वितीय विश्वयुद्ध.के बाद॑ संसार दो विरोधी गुटों--सोवियत और अमरीकी गुर में विभ 
हो चुका था और दूसरी तरफ एशिया एवं अफ्रीका के राष्ट्रों का स्वतन्त्र अस्तित्व उभरते ते 
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था। अमरीकी गुट एशिया के इन नवोदित राष्ट्रों पर तरह-तरह का दबाव डाल रहा था ताकि * 
वे उसके गुट मे शामिल हो जायें। लेकिन एशिया के अधिकांश राष्ट्र पश्चिमी देशों की भाँति 
'गुटवन्दी मे विश्वास नही करते थे। वे सोवियत साम्यवाद और अमरीकी पूँजीवाद दोनों को 
अस्वीकार करते थे। वे अपने आपको किसी 'वाद' के साथ सम्बद्ध नही करना चाहते थे और 
उनका विश्वास था कि उत्तके प्रदेश 'तीसरी गक्ति! (7770 ४००७) हो सकते थे जो गुटों के 
विभाजन को अधिक जटिल सन्तुलन में परिणत करके अच्तर्राद्रीष्प सहयोग में सहायक हो सकते 
थे। गुटों से अलग रहने की नीति अर्थात्‌ ग्रुटनिरपेक्षतावाद एशिया के नवजागरण कौ प्रमुख 
_ विभेषता थी। सन्‌ ।947 मे स्वहत्ल होने के उपरा्त भारत ने इस नीति का वालन करना शुरू 
किया उसके बाद एशिया के अनेक देशों ने इस नीति में अपनी आस्था व्यक्त की । जैसे जैसे अफ्रीका 


के देश स्वतन्त्र होते गये वैसे-वैसे उन्होंने भी इस नीति का अवलम्बन करना शुरू किया। भारत 


के-जवाहरलाल नेहंरू, मिस्र के राष्ट्रपति नासिर तथा गरगोस्लाविया के मार्शल टीटो ने तीसरी 
शरक्ति' की इस धारणा को काफी मजबूत बनाया । 

वस्तुत: शीत-युद्ध के राजनीतिक श्रुवीकरण ने गुटनिरपेक्षता की समझ तैयार करने मे एक 
उत्मेरक का कार्य किया। लम्बे औपतनिवेशिक आधिपत्य से स्वतन्त्र होने के लम्बे संघर्ष के बाद 
किसी दूसरे आधिपत्य को स्वीकार कर लेना नवोदित राष्ट्रों के लिए एक असुविधाजनक स्थिति 
थी। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में वे एक ऐसी भूमिका की तलाश में थे जो उनके आत्मसम्मान और 
क्षमता के अनुरूप हो । क्षमता स्तर पर किसी एक राष्ट्र के लिए ऐसी स्वतन्त्र भूमिका अजित कर 
पाना एक भागीरथी प्रयत्न होता, जिसकी सम्भावनाएँ भी अत्यधिक संदिग्ध वनतीं ।, अतः आत्म- 
सम्भान की एक अन्तर्राष्ट्रीय भूमिका के लिए सामूहिक पहल न सिर्फ वांछित थी, अपितु आवश्यक 
थी। स्वतन्त्रता और सामुहिकता की इस मानसिकता ने गुटनिरपेक्षता की वैचारिक और राज- 
नीतिक नीव रखी। इस प्रक्रिया को शीत-युद्ध के तात्कालिक राजनीतिक वातावरण ने गति 
प्रदान की । 

गुटनिरपेक्षता : अर्थ एवं परिभाषा 
0१00-#/57४छ्ञाण' : शए७शापत6 0४० एषायाराप्रणाप8) 

गुटनिरपेक्षता की नीति पिछले तीन दशक से अधिक समय से चल रही है और आज संयुक्त 
राष्ट्र संघ के दो-तिहाई से अधिक देश इसे व्यवहार में ला रहे है । फिर भी यह नहीं मान सकते 
कि जिन-जिन लोगों को अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में दिलचस्पी है, वे सब गुटनिरपेक्षता का सही-सही 
कर्थ समझते हैं.। इसके कई कारण है--एक कारण यह है कि गुटनिरपेक्ष देशों में अब भी ग्रुटनिर- 
पेक्षता से सम्बन्धित शब्दावली के वारे में भरपुर भ्रान्तियाँ फैली हुई है। ह्वितीय, गुटनिरपेक्ष देशों 
थी संझ्या में दिन-दूनी रात-चौगुनी वृद्धि के कारण गुटनिरपेक्षता के सही-सही अर्थे और अभिष्राय 
के प्रश्न पर खासे मतभेद पंदा हो गये है हालांकि ये मतभेद इस तरह के है कि उसके किस पक्ष को 
कितनी प्रमुखता दी जाय । तृतीय, जहाँ गुटतिरपेक्षता, का एक सववेमान्य मंच है वहाँ प्रत्येक गुट- 
(निरपेक्ष देश का अपना वैयक्तिक अथवा क्षेत्रीय मंच भी है जिसे सामान्य मंच से अलग पहचाना 
जा सकता है" ४०*"““सानो प्रत्येक गुटनिरपेक्ष देश एक साथ दो भिन्न-भिन्न स्तरों पर कार्य कर 
रहा हो--विएत्र स्तर पर, तथा वैयक्तिक अथवा क्षेत्रीय स्तर पर । 

धुटनिरपेक्षता' शब्द जिस नीति अथवा हृष्टिकोण का घोतक बत गया है उसका बोध 
कराने के लिए यही एकमात्रशब्द नहीं है और न यह सबसे सन्‍्तोषजनका शब्द ही है। यह शब्द 
शासद जवाहरलाल नेहरू मे गढ़ा था ओर वे भी इससे बहुत प्रसन्न नहीं थे क्योंकि इस शब्द में 
प्रकटत: एक निर्षेधात्मक घ्वनि है।. गुटनिरपेक्षता को “अप्रतिबद्धता', “असम्पृक्तता', 'तटस्थता', 
(तटस्थतावाद', सकारात्मक तटस्थता', सकारात्मक तटस्थतावाद', गतिशील तटस्थता”,-'स्वतन्त्र 
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और सक्रिय नीति” और “शान्तिपूर्ण सक्रिय सह-अस्तित्व” भी कहा जाता है। डॉ. एम. एस. राजर 
के अनुसार, “इनमें रे कुछ शब्द और शब्दबन्ध तो केवल “र्थजाल' के द्योतक हैं और यह जार 
गुटनिरपेक्षता के ऐसे आलोचकों ने बुना है जिन्हें या तो इससे सहानुभूति. नहीं रही, या जिन्हें 
बारे में पूरी जानकारी नहीं रही--भले ही कभी-कभी गुटनिरपेक्ष देशों के प्रवक्ता और उन्हे 
समर्थक भी इन शब्दों का प्रयोग कर लेते हैं। 

९ /र्ज श्वाज॑नवर्गर ने गुटनिरपेक्षता को स्पष्ट करने के लिए उससे सम्बन्धित छः अधों के 
व्याख्या की है और गुटनिरपेक्षता को इन सबसे भिन्न बतलाया है । ये छः धारणाएँ हैं--अबगाइ- 
बाद, अप्रतिबद्धता, तटस्थता, तटठस्थीकरण, एकपक्षवाद और असंलग्नता । 


अलगाववाद ([780]20०ग़ंड॥) ऐसी नीतियों का समर्थन करता है जिनसे राष्ट्र विष 
राजनीति में कम से कम भाग ले या उससे बिल्कुल अलग रहे । अप्रतिबद्धता (00-0०7॥गा। 
॥)070) का अभिप्राय है किन्‍्हीं दो अन्य शक्तियों से समान सम्बन्ध रखते हुए उनमें से किसी एक हे 
साथ पूरी तरह से प्रतिबद्ध न होना । चटठस्थता (८०५४४) एक देश की वह कानूनी ए॑ 
राजनीतिक स्थिति है जो किसी युद्ध के दौरान दोनों ही योद्धा राष्ट्रों में से किसी के भी साथ पुं 
में संलगन होने की अनुमति नहीं देती । तटस्थीकरण (7७ा।8॥52007) अर्थात्‌ देश हमेशाओ3 
लिए तटस्थ है और अपनी तटस्थीकृत स्थिति को कभी नहीं छोड़ सकता है। स्विट्जरलैण्ड ह॒ई॑ 
“स्वरूप के राज्य का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। एकपक्षवाद (ए॥रशि्ाथांभा)) इंस सिद्धान्त क 
हामी है कि प्रत्येक देश को नि:शस्त्रीकरण जैसे आदर्शों का पालन करने की नीति अपनानी चाहि 
और ऐसा करने में इस वात पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहिए कि अन्य देश भी ऐसा करते। 
या नहीं। असंलग्नता (४०॥-॥ए०[एशाशा।) विश्रिन्न परस्पर -विरोधी विचारधाराओं के म६ 
हो रहे संघ से उत्पन्न खतरों को समझने पर जोर देती है और यह बताती है कि हमें इस सं 
से अलग रहना चाहिए |? 
जाजं स्वार्जनवर्गर के अभिमत में गुटनिरपेक्षता उपर्युक्त सभी धारणाओं से भिन्न है। वस्तुत 
यह मैत्री सन्धियों अथवा गुटों से बाहर रहने की नीति है। ग्रुटनिरपेक्षता का सार तत्व बह है ड़ 
अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में--विशेषतः दोनों सर्वोच्च शक्तियों के प्रति नीतियों और अभिवृत्तियों 
सन्दर्भ में--तीति और कार्यवाही की पर्याप्त स्वतन्त्रता बनाये रखी जाये। ग्रुटनिरपेक्षता का बई 
शक्तिमूलक राजनीति से पृथक्‌ रहना तथा सभी राज्यों के साथ शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व और सक्रि 
अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग है--चाहे वे राष्ट्र युटबद्ध हों या गुटनिरपेक्ष हों । 
शीत-युद्ध से परथक्करण ही ग्रुटनिरपेक्षता का सार तत्व है। यह नीति चुप्पी लगाकर ब6 
जाने की या अन्तर्राष्ट्रीय मामलों से संन्यास लेने की नहीं है, बल्कि इसके अन्तर्गत स्वतन्त्र राष्री 
के साथ मंत्रीपूर्ण सम्बन्ध स्थापित किये जाते हैं और अन्तर्राप्ट्रीय राजनीति में न्यायपर्ण ढगे 8 
क्रिय भाग लिया जा सकता है (सन्‌ 96 में गुटनिरपेक्षता के तीन कर्णधारों---नेहरू, नामिर 
ओर टीटो ने इसके पाँच आधार स्वीकार किये थे---(7) सदस्य देश स्वतन्त्र नीति पर चलता है; 
(7) सदस्य देश उपनिवेशवाद का विरोध करता हो; (पर) सदस्य देश किसी सँतिक गुट 
सदस्य न हो; (7) सदस्य देश ने किसी बड़ी ताकत के साथ द्विपक्षीय समझौता थे किया हो; हे 
(९) सदस्य देश ने किसी बड़ी ताकत को अपने क्षेत्र में सैनिक अड्डा बनाने की इजाजत न दी हों। 
अर्थात्‌ वे ही देश गुटनिरपेक्ष माने जा सकते हैं जो स्वतन्त्र विदेश नीति का पालन कल 
हों, राष्ट्रीय स्वाधीनता आन्दोलन का समर्थत करते हों, शक्ति या सैनिक ग्रुटों के सदरय ने हो । 
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शविरों आर रस. ७०७- युद्ध के रर पका 
दूसरे शब्दों में, एक-दूसरे के विरोधी शक्ति शिविरों से दूर (अलग) रहने वाले, युद्ध को विभीषिक 
को टालने वाले, तनाव को कम करने वाले और शान्ति समर्थक देश ही गुटनिरपेक्षता का दर्जा 


75 कर सकते है। 
जज लिस्का के अनुसार, “किसी विवाद के सन्दर्भ में यह जानते हुए कि कौन सही है और 

कौत गलत है, किसी का पक्ष नही लेना तटस्थता है, किन्तु गुटनिरपेक्षता का अभिप्राय सही और 
गलत में विभेद करते हुए सर्देव सही का समर्थन करना है ।” 

गुटनिरपेक्ष अवधारणा के प्रतिपादन का श्रेय भारत के भूतपूर्वे प्रधानमन्त्री पंडित जवाहर- 
ताल नेहरू को है। वह इस अवधारणा के प्रमुख लेखक एवं प्रथम प्रतिपादक थे। 7 सितम्बर, 
946 को राष्ट्र के नाम एक प्रसारण में नेहरू ने कहा था कि “जहाँ तक सम्भव है, हमारा 
प्रस्ताव एक-दूसरे का विरोध करने वाले शक्ति ग्रुटों से अपने की अलय रखना हे । इसी की वजह 
से विश्व-यरुद्ध हुआ और आगे भी यही विन्ताश का कारण बन सकता है ।” संक्षेप में, शक्ति गुटों 
से अलग रहने की नीति ही आज ग्रुटनिरपेक्षता या निर्गुट आन्दोलन (९५॥७) के नाम से प्रसिद्ध हे । 

संक्षेप में, गुटनिरपेक्षता से अभिप्राय है, अपनी स्वतन्त्र रीति-नीति। ग्रुटों से अलग रहने 
से हर प्रश्त के भौचित्य, अनौचित्य को देखा जा सकता है। किसी एक ग्रुट के साथ सम्बद्ध होकर 
उचित-अनुचित का विचार किये बिना ही अन्धानुकरण या समर्थन करना ग्रुटनिरपेक्षता नहीं है । 

गुटनिरपेक्षता का स्पष्ट अभिप्राय है किसी भी देश के साथ सैनिक गुटबन्दी में सम्मिलित 
ने होना, पश्चिमी या पूर्वी ग्रुढों के किसी भी विशेष देश के साथ सैनिक दृष्टि से न बँधना, हर 
प्रकार की आक्रामक सन्धि से दूर रहना, शीत-युद्ध से पृथनव्‌ रहना. और राप्ट्रीय हित का ध्यान 
अ्रेखते हुए न्यायोचित पक्ष में अपनी विदेश नीति का संचालन करना । « - 

गुट निरपेक्षता को भिन्न-भिन्न संज्ञाएँ दी गयी है । इरो सहयोग की भावना का प्रतिनिधि', 
''शान्ति की प्रमुख शक्ति', “अन्योन्याश्रित विश्व में मेल-मिलाप का एक पुल', भविष्य की हवा, 
आदि कहा गया है । 
गुटनिरपेक्षता क्‍या नहीं है ? 

गुटनिरपेक्षता का स्वरूप हरेक को हृदयगंम कराने के लिए यह बता देना भर काफी नहीं 
कि गृटनिरपेक्षता क्या है ? यह स्पष्ट करना भी आवश्यक है कि गुटनिरपेक्षता क्या नही है : 

उथम, गुटनिरपेक्षता अन्तर्राष्ट्रीय मामलो अथवा अन्य देशों के प्रति निषेधात्मक नीति या 
दंष्टिकोण नही है। इसके विपरीत, ग्रुटनिरपेक्षता एक सकारात्मक दृष्टिकोण की द्योतक है--ऐसी 
नीति की, जिसका ध्येय सभी राष्ट्रों में शान्ति और सहयोग को बढ़ावा देना है 9» डॉ. अप्पादोराई 
के शब्दों में, “झवतन्त्र विदेश नीति एवं तटस्थता एक ही वात नही है । यदि कभी कही युद्ध होता 
है तो इस नीति की माँग होगी कि अपने स्वतन्त्रता एवं शक्ति के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए 
भारत स्वतन्त्र राष्ट्रों का साथ दे । यह एक नकारात्मक नीति नही है, यह सकारात्मक हे जिसका 
उद्देश्य समविचारवादी राष्ट्रों के साथ मिलकर शान्ति, स्वतन्त्रता और मैत्री के उद्देश्य प्राप्त करना 
गौर अपना तथा अन्य अद्धं-विकसित राष्ट्रों का आथिक विकास करना हे ।” 
(बा, यही है। $. द्वितीय, गुटनिरपेक्षता ज्यापक महायुद्ध के समय न कान निलम मम में, न लेने वाले देश की | 
गा के यह स्विट्जरलेण्ड तथा आस्ट्रिया की तरह की सटस्थता” नहीं है जिसकी 
गा अन्य राष्ट्रो ने सन्धि के द्वारा दी थी। बहुत से गुटनिरपेक्ष राष्ट्र सम्भवतः जवाहरलाल 
नहर की इस वात से अवश्य सहमत होगे जो उन्होंने भारत के सन्दर्भ मे कही थी और जिसकी गूंज 
दुर-हूर तक हुई थी--“जहाँ स्वतन्तता के लिए खतरा पैदा होता है, या न्याय पर आँच आने लगती 
है, या कोई देश दुसरे पर आक्रमण कर देता है, वहाँ न तो हम तटस्थ रह सकते हैं, न रहेंगे ।”? 
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तृतीय, कण माह निःसंगरवावाद नहीं हे,बल्कि प्रायः सभी गुटनिरपेक्ष राष्ट्र विश्व 
राजनीति में सक्रिय प्रूमिका निभाते हैं,। नरेश नो सिहासुक ने बेलग्रेड सम्मेलन में कहा था--- 
“गुटनिरपेक्षता में अन्तर्राष्ट्रीय जीवन का एक गतिशील स्वरूप परिलक्षित होता है, बह अस्वस्थ 
और निष्क्रिय अन्तरमुखी प्रवृत्ति नहीं है । 

चतुर्थ, गुटनिरपेक्षता का अर्थ किनारे बैठ जाना नहीं है । मे सम के सब मत समानता गलत होगा कि 
'(अुटनिरपेक्ष देशों को विश्व राजनीति में कोई दिलच॑स्पों नहीं होती, या वे समय के ज्वलन्त 
के प्रति उदासीन होते हैं । यह काम निकालने या अवसरवाद की नीति नहीं. है |... 

पंचस, ग्रुटुनिरपेक्षता अन्तर्राष्ट्रीय मामलों के प्रति न्यायाधीश जैसी निरपेक्षता की द्योतक 
नहीं है, गुटनिरपेक्ष राष्ट्र विश्व ये विज मे मिल मी चिता की तलाश में नह वें। खेल में निर्णायक की भूमिका की तलाश में नहीं 
भी बन 
जायें। वे प्रत्येक प्रश्श अथवा स्थिति के सन्दर्भ में उसके ग्रुण-दोपों के आधार पर निष्पक्ष निर्णय 
देने का प्रयत्व करते है। परच्तु निर्णय दे ढेने के बाद वे निष्पक्ष नहीं रह जाते, वयोंकि तब वे एक 
ने एक पक्ष का साथ अवश्य देते है । 

षष्ठ, गुटनिरपेक्षत्रा-आत्मोर लय बम नही हैं और ग्रुटनिरपेक्ष राष्ट्र निरे परोपकारी' नहीं 
हीते ।. गुट निरपेक्षता भी उतनी ही राष्ट्रहितपरक नीति है जितनी गुटबद्धता त् है । 

सप्तम, गुटनिरपेक्षता कोरी कल्पना अथवा कोरे सिद्धान्तों पर आधारित नीति नहीं है। 
बल्कि, अह तो एकदम व्यावहारिक नीति है---कम से कम उतनी व्यावहारिक तो है ही जितनी कि 


गुटबद्धता की नीति। इसका उद्भव अन्‍्तर्राष्ट्रीय समाज की_ यथार्थताओं में हुआ है और वही 
इसका आधार 


मा ध्ष्ट्म, जिन देशों ने गुटनिरपेक्षता का रास्ता चुना है वे सदा-सर्वदा के लिए अथवा कंसी 

भी परिस्थितियों में इसी नीति पर चलने के लिए वंश नहीं गये छै। अल्जीरियो के प्रधानमल्त्र 
बिन विल्लाह ने स्पष्ट कहां था--- हम किसी से भी बंधे नहीं“ मुटनिरपेक्षता से भी नहीं ।” 

नवस्र, गुटनिरपेक्षता अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा को बढ़ावा देने का एकमात्र साधन 
_नहीं है हालाँकि यह अधिकांश अन्य साधनों से अधिक उपयुक्त हे। इसी तरह गुटनिरपेक्ष देश 
अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति के अनन्य संरक्षक अथवा उन्नायक होने का दावा नहीं करते । 

दशस, गुटनिरपेक्षता कोई एकास्तिक तीति नहीं हे । यह किसी अल्य राष्ट्र अथवा राष्ट्रों 
के समृह के साथ मैत्री और सहयोग का रास्ता नहीं रोकती । * 

एकादश, ग्रुटन्रिपेक्षता का लक्ष्य किसी विचारधारा, गुट जथवा राष्टू का विरोध करना 
नहीं होता और इस दृष्टि से यह ग्रुटवद्धता से सवेथा भिन्न हैँ इसका ध्येय' सभी राष्ट्रों के साथ 
शान्ति और सैत्री-को-बढ़ावा देना है--चाहे उनसें कैसे भी राजनीतिक अथवा: वचारिक मतभेद 
क्यों नहों। 

बन्‍्ततः गुटनिरपेक्षता तथा गुटनिरपेक्ष देश किसी “तीसरी गक्ति' के द्योतक चहींढे। व 
उनका ध्येय (दो वर्तमान थ्रुटों के विरुद्ध) किसी तीसरे शिविर अथवा राष्ट्रों क गुट की उद्भाववा 
करना है । ऐसा ध्येय तो ग्रुटनिरपेक्षता के आधार के ही विरुद्ध होगा । 

गुटनिरपेक्षता एक. नौति है अथवा म॒नोदृत्ति और दृष्टिकोण है या वह्‌॒नींति के किन्‍्हे 
निदिष्ट साध्यों को बढ़ा देने का साधन है ? डॉ. एम. एस. राजन के अनुसार, “यह तीनों का 
समत्वित रूप है |” डे जग. ० 
गुटनिरपेक्षेत्रा एक नोति है (४०॥-४॥छ॥7/था 38 8 ?०॥०९) 

गुटमिरपेक्ष रहा जाय या न रहा जाय--यह भाधारभूत नीति का प्रश्न है; और इसका 
निर्णय प्रत्येक देश को अपने लिये अपने हितों और उद्देश्यों की दृष्टि से करना पड़ता है। यदि 








हटना %े 


हु] 
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गरुटनिरपेक्षता का आधार प्रभुसत्ता, स्वतन्त्रता और राज्यों की समता है, तो यह तके दिया जा 

सकता है कि ग्रुटनिरपेक्षता को स्वीकार या अस्वीकार करना उस आधारभूत स्थिति का एक पक्ष 

ही है,.. इसलिये इसके साथ नीति का कोई नया प्रश्न जुड़ा हुआ नहीं है। पर चूंकि प्रभुसत्ता, 

स्वतन्त्रता और समता कोई निरपेक्ष गुण नहीं है वल्कि सापेक्षिक है, इसलिये किसी भी राज्य 
बंको--विशेषत: यदि उसे नयी-नयी स्वतन्त्रता मिली हो--यह करना रह जाता है कि किसी स्थिति 
विशेष में ये गुण कितने सापेक्षिक हो सकते हैं या होने चाहिए। इस दृष्टि से ग्रुटनिरपेक्षता को 
एक नीति मात राकते है। कुछ प्रेक्षक तो गुटनिरपेक्षता को एक नयी तरह की विदेश नीति मानते 
हैं, “जिसका मूल उद्देश्य राष्ट्रीय स्वतन्त्रता को अक्षुण्ण रखना और यह देखना है.कि शान्ति के 
रामय आर्थिक विकास होता रहे, साथ ही उसका यह भी प्रयत्न रहता है कि राजनीतिक और 
आशिक क्षीत्र में वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय सम्वन्धों का स्वरूप वंदल दिया जाय और अच्तर्राष्ट्रीय 3 
में शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व और सक्रिय सहयोग के सिद्धान्तों के आधार पर! तयी तरह के सम्बन्ध 
का निर्माण किया जाय ।” 
शुटनिरपेक्षता एक दृष्ठिकोण है (०-४ ]8777९८76 85 था /997040०) मे 

जब एक बार ग्रुटनिरपेक्षता को एक नीति के रूप में अपनाने का निर्णय कर लिया जाता है 

तब-इस नीति को अपनाने वाले राज्य में अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं और स्थितियों के प्रति एक 
निश्चित हृष्टिकोण और विचार-पद्धति लक्षित होने लगती है और अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में उसके 
व्यवहार का एक निश्चित प्रतिमान बन जाता है। कम से कम दूसरे देश उससे यही आशा करने 
लगते हैं चाहे वे गुटवद्ध हों या ग्रुटनिरपेक्ष हों । यों ग्रुटनिरपेक्ष देशों के हप्टिकोण और विचार- 
पद्धति में कुछ भेद हो सकते हैं और रहे भी हैं (उदाहरण के लिए, कुछ साम्य॒वादी देशों के समर्थंक- , 
रहे हैं और कुछ पश्चिमी देशों के), फिर भी साधारणत: गरुटनिरपेक्ष देशों की एक विशिष्ट विचार- 
पद्धति को पहचान लेना सम्भव है जिससे उन्हें एक वर्ग विशेष के रूप में देखा जा सकता है और 
उन्हें ग्रुटवद्ध देशों की श्रेणी से पृथक रखा जा सकता है । विश्व राजनीति में सर्वोच्च शक्तियों की 
भूमिका के प्रति गुटनिरपेक्ष देशों का दृष्टिकोण उदाहरण के रूप में लिया जा सकता है। एक 
विचारधारा के अनुसार ग्रुटनिरपेक्षता एक सुनिदिष्ट राजनीतिक दर्शन है, एक सिद्धान्त परम्परा है 
अथवा विश्व के वारे में एक वैचारिक दृष्टिकोण है, “समसामयिक विश्व के घटनाक्रम के प्रति एक 
नया हृष्टिकोण जिसे शक्तिप्रधान राजनीति और हित क्षेत्रों से सम्बन्धित संकल्पना पद्धति से अलग 
पहचाना जा राकता है । 
गुटनिरपेक्षता एक साधन है (॥२०-4ट?॥]रथ॥ 88 & ([९७॥5) 

- ग्रुटनिरपेक्षता एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा कोई राज्य अपनी विदेश नीति के उद्देश्यों 
को बढ़ावा दे सकता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी राज्य को अपने बजट में प्रतिरक्षा के लिए 
भारी खर्च को व्यवस्था करनी पड़ती है और फिर भी वह बड़े पैमाने पर आथिक विकास को 
बढ़ावा देना चाहता हो तो वह यह निर्णय कर सकता है कि उसे ग्रुटवद्ध रहने में फायदा है या 
गुटनिरपेक्ष रहने में । 

३ सारत:, गुटनिरपेक्षता शान्ति की नीति है। यह युद्ध की अनिवार्यता में विश्वास नहीं 
करती, बल्कि यह मानती है कि इसके द्वारा-युद्ध रोके जा सकते है। गुटनिरपेक्षता का सार तत्व 
अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में नीति और कार्यवाही की स्वतन्त्रता का व्यावहारिक प्रयोग है, इसलिये यह 
तके युक्ति-युक्त होगा कि ग्रुटनिरपेक्षता की नीति अपनाने का कोई और क़ारण प्रस्तुत करने की 
आवश्यकता ही नहीं है। फिलिप्पीनी राजनयिक कालोंस पी. रोग्यूलो के अनुसार, “गुटनिरपेक्षता 
समकालीन राष्ट्रवाद का एक पक्ष मात्र है और यह एक सांस्कृतिक तथा राजनीतिक आन्दोलन है 
जो पूर्व बवाम पश्चिम अथवा लोकतन्‍्त्र बनाम साम्यवाद के परम्परागत ढंग से परे की चीज है ।” 


है 
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सबसे वड़ी जरूरत इस बात की है कि ग्रुटनिरपेक्षता का निष्पक्ष मुल्यांकन करने के लिए 
हम धामिक कट्टरपन्थी दुराग्रह से अपने को सुक्त करें। विदेश नीति का विश्लेषण करने वाले 
अधिकांश विद्वान अब तक सूत्रों और संहिताओं की व्याख्या वाली शैली अपनाते -रहे हैं। उनकी 
बीड्धिक सुझ-वृझ् पं. नेहरू द्वारा प्रस्तुत मूल पाठ की व्याख्या के नये-तये संस्करण प्रकाशित करने 
: तक सीमित रही है। बुद्धिजीवी हो या नौकरशाह, सभी का श्रम वाल की खाल निकालने में खर्च 
होता रहा है। ग्रुटनिरपेक्षता तटस्थता है या नहीं; गुटनिरपेक्षता, असंलग्नता, तटस्थीकरण, उदा- 
सीनता निष्क्रियता, उभयपक्षिता, समसामीष्य में क्या अन्तर है ? आदि ऐसा जान पड़ता है कि ये 
जानकार इस बात को भुलः चुके हैं कि आखिरकार ग्रुटनिरपेक्षता एक राजनीतिक रणनीति है, 
आध्यात्मिक मत, मान्यता या साम्प्रदायिक फतवा नहीं । जरा गम्भीरता से देखते ही यह साफ हो 
जाता है कि ग्रुटनिरपेक्षता कोई अजूवा नहीं, बल्कि राष्ट्रीय हित साधन के लिए संकल्प से मुक्त 
अवसर के अनुकूल विवेकसम्मत आचरण है जो तटस्थता से लेकर अवसरवादी सक्रियता तक को 
"अपने दायरे में समेटता है। स्वयं नेहरू इस बात को स्वीकारने में कभी नहीं हिचकिचाते थे । 
भारतीय विदेश नीति के प्रखर विश्लेपषक और सफल राजनयिक स्वर्गीय शिशिर गुप्त अक्सर कहा 
करते थे, “गुटनिरपेक्षता कौमारय नहीं जिसे एक बार गेंवाकर फिर हासिल न' किया जा सके ।” 

गुटनिरपेक्ष आन्दोलन : सदस्यता की शर्तें 
(ठार-&ाञठार ॥0/एशएछाप' : 000977005 #0ए पप्ताः शराधफ्ररइ्साए 07 २४१॥) 

गुटनिरपेक्ष आन्दोलन का सदस्य बनने के लिए पाँच मानदण्ड निर्धारित किये गये है। ये 
मानदण्ड जून 96] में काहिरा में 2 राष्ट्रों की तेयारी बैठक में तय किये गये थे। बैठक में 
परस्पर विरोधी मत व्यक्त किये जाने के कारण मानदण्डों के सम्बन्ध में काफी समझौता करना 
पड़ा और अन्ततः इन मानदण्डों के आधार पर वेलग्रेड सम्मेलन के लिए निमन्‍्त्रण भेजने के बारे 
में निर्णय करने का काम उन देशों के राजनयिक प्रतिनिधियों की एक समिति को, सौंप दिया गया 
जिन्होंने काहिरा में तैयारी बैठक में भाग लिया था । 

इन मानदण्डों के अनुसार, “किसी भी गृटनिरपेक्ष देश के लिए 'स्वाधीच-चीवधि- का अनुसरण 
करना जरूरी नहीं है। यदि वह इस प्रकार की नीति के पक्ष में अपना रवैया जाहिर कर सके तो 
उतनी ही काफी है। इसे मिरन्तर राष्ट्रीय स्वायीचवा के लिए आन्दोननों का अर पदाद कल स्वाधीनता के लिए आन्दोलनों थन प्रदान करना 
चाहिए। किस हद तक और किस रूप में यह समर्थन हो, इसे अपरिभाषित छोड़ दिया गया है। 
तीसरा मानदण्ड सेनिक गठबन्धनों की सदस्यता से सम्बन्धित है अर्थात्‌ गुटनिरपेक्ष समझे जाने के . 
लिए देश को बरहुपन्‍क्षीय सैनिक गठबन्धन का सदस्य नहीं होना चाहिए ।_ चौथा और पाँचवाँ मान- 
पक है गा यदि पा देश ग्रा किसी हा शक्ति हक वा 3 
वह देश क्षेत्रीय सुरक्षा सन्धि का सदस्य है तो यह समझ न्ध जानबूझकर वड़ी शक्ति 
सब्दन में नहा होनी चित मन नहीं होनी चाहिए। है तो यह समझीता या सन्धि जानबूझकर बड़ 
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इस हिसाब से मिस्र, इराक और सीरिया ने किसी समय सैनिक सहायता के सिलसिले में 
या तो सोवियत संघ से या अमरीका के साथ समझौता किया था। साइप्रस, इथियोपिया, लीविया, 
भाल्टा, मोरक्को और सऊदी अरब ने किसी समय (अब भी) अपनी भूमि पर पश्चिमी सैनिक अड्डे 
बनाने की अनुमति दी थी। आज तक गुटनिरपेक्षता की कोई अधिकारिक परिभाषा नहीं की गयी 
है। फलस्वरूप हर, शिखर सम्मेलन में नये सदस्यों को शामिल करने और कुछ पुराने सदस्यों के 
बने रहने पर हो हल्ला मचा रहता है। सम्मेलन के प्रमुख देश विभिन्न प्रकार के दबावों मे होते 
हैं और वे दूरगामी प्रभावों की चिन्ता किये बगैर तदर्थ निर्णय लिया करते है । कुल मिलाकर, 
सामान्य मानदण्ड यही रह गया है कि सदस्य बनने के लिए इच्छुक देश सोवियत अथवा अमरीकी 
गुट का सदस्य नहीं होता चाहिए । 

इस सम्बन्ध में डॉ. वेदप्रताप वैदिक लिखते है, इस आन्दोलन के सामने सबसे बड़ी समस्या 
तो यह है कि उनके पास अपने नाम की परिभाषा ही नहीं है। यह रोचक तथ्य बहुत कम लोगों 
को मालूम है कि इस आन्दोलन को चलते-चलते 30 साल बीत गये देकित अभी तके कोई यह 
कहने की स्थिति में नही है कि गरुटनिरपेक्षता की सर्वंसम्मत परिभाषा” यह हैँ । ग्रुटनिरपेक्षता की 
परिभाषा करते समय हम लोग या तो नेहरू के बयानों और भाषणों के कुछ सटीक टुकड़ों को 
उद्धुत कर देते है या यही काम जब युगोस्लाव विद्वानों को करना होता है, तो वे मार्शल टीटो की 
उक्तियों का सहारा ले लेते हैं। नेहरू, नासिर या टीटो के बयानों से ग्रुटनिरपेक्षता के विभिन्न 
आयाम तो अवश्य निर्धारित होते है, लेकिन समग्र रूप मे उसका निरूपण नहीं होता । 

गुटनिरपेक्षता की परिभाषा का प्रश्न केवल बुद्धि विलास का प्रश्न नहीं है, इसका सीधा 
सम्बन्ध गुटनिरपेक्ष आन्दोलन की सदस्यता और चरित्र से है। हमें सन्देह है कि इस आन्दोलन से 
जुड़े कुछ राष्ट्र जान-वूझ्कर “परिभाषा” होने नहीं देना चाहते । इन्हीं राष्ट्रों ने लुसाका घोपणा 
(970) में यह वाक्य भी जुड़वा दिया कि “जरूरत इस बात की नहीं है कि गुटनिरपेक्षता की 
पुनरपंरिभाषा हो वल्कि इस बात की है कि समस्त ग्रुटनिरपेक्ष राष्ट्र मिलकर उसके केन्द्रीय उद्देश्यों 
और लक्ष्यों के प्रति स्वयं को पुनर्सीमित करें ।” 

गुटनिरपेक्षता की परिभाषा को .कुछ राष्ट्र गोलमाल क्‍यों रखना चाहते हैं ? इसलिये कि 
इस आन्दोलन में बिना किसो रुकावट के हर तरह के राष्ट्रों को घुसेड़ लिया जाये । इसमें वे राष्ट्र 
भी आ जायें जिन्होंने जमीन पर महाशक्तियों को सैनिक अड्डे बनाने दिये है; वे राष्ट्र भी आ जायें 
जो सैनिक ग्रठबन्धनों के सदस्य हैं; वे राष्ट्र भी आ जाये जिन्होंने महाशक्तियों के साथ सैनिक 
समझौते कर रखे हैं; वे राष्ट्र भी आ ज़ायें जो शस्त्रों की अन्धाधुन्ध दौड़ में निरत है, जिन्होंने 
अपनी राजनीतिक और आधथिक स्वाधीनता को ग्रिरवीं रख रखा है। दूसरे णब्दों में, गुटनिरपेक्ष 
आन्दोलन को परिभाषा विहीत बनाकर चरित्ररहित करने की व्यूह-रचना बहुत हृद तक सफल 
भी हो रही है । 

निलम्बन एवं सदस्यता त्याग--निर्गुट आन्दोलन से किसी सदस्य राप्ट्र को हटाने या 
निलम्बित करने का न तो कोई प्रावधान. है और न ही इसके लिए कोई प्रक्रिया निर्धारित की गयी 
है। पहली बे हवाना शिखर सम्मेलन (979) में अरब राष्ट्रों ने मिस्र को कैम्पडेविड समझौते 
के विरोध में निर्गुट आन्दोलन से निलम्बित करने की माँग की थी। परन्तु सम्मेलन ने इस माँग 
पर निर्णय को स्थगित रख दिया । 

हवाना शिखर सम्मेलन की कार्यवाही पर विरोध प्रकट करने के लिए, सम्मेलन के बाद, 
व कस मांग ने संयुक्त राष्ट्र महासभा को सूचित किया कि वर्मा ने अपने आपको 
की का लन से अलग करने का फंसला किया है उनका कहना था कि “हम हवाना 

ल् इस आशा से गये थे कि गुटनिरपेक्ष आन्दोलनों के सिद्धान्तों की पुनः स्थापना की 
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सबसे बड़ी जरूरत इस बात की है कि गुटनिरपेक्षता का निष्पक्ष मुल्यांकन करने के लिए 
हम धार्मिक कट्टरपन्थी दुराग्रह से अपने को मुक्त करें। -विदेश नीति का विश्लेषण करने वाले 
अधिकांश विद्वान अब तक सूत्रों और संहिंताओं की व्याख्या वाली शैली अपनाते रहे हैं। उनकी 
बौद्धिक सुझ-बूझ पं. नेहेरू द्वारा प्रस्तुत मूल पाठ की व्याख्या के नये-तये संस्करण प्रकाशित करने 
तक सीमित रही है। बुद्धिजीवी हो या नौकरशाह, सभी का श्रम वाल की खाल निकालने में खर्चे 
होता रहा है। ग्रुटनिरपेक्षता तटस्थता है या नहीं; गुटनिरपेक्षता, असंलग्नता, तटस्थीकरण, उदा- 


सीनता निष्क्रियता, उभयपक्षिता, समसामीप्य में क्या अन्तर है ? आदि ऐसा जान पड़ता है कि ये ' 


जानकार इस वात को भुला चुके हैं कि आखिरकार ग्रुटनिरपेक्षता एक राजनीतिक रणनीति है, 
आध्यात्मिक मत, मान्यता था साम्प्रदायिक फतवा नहीं । जरा गम्भीरता से देखते ही यह साफ हो 
जाता है कि गुठनिरपेक्षता कोई अजूवा नहीं, बल्कि राष्ट्रीय हित साधन के लिए संकल्प से मुक्त 


अवसर के अनुकूल विवेकसम्मत आचरण है जो तटस्थता से लेकर अवसरवादी सक्तियता तक को 


"अपने दायरे में समेटता है। स्वयं नेहरू इस बात को स्वीकारने में कभी नहीं हिचकिचाते थे । 
भारतीय विदेश नीति के प्रखर विश्लेषक और सफल राजनयिक स्वर्गीय शिशिर गुप्त अक्सर कहा 
करते थे, “गुटनिरपेक्षता कौमारय नहीं जिसे एक बार गँवाकर फिर हासिल न' किया जा सके ।” 


गुटनिरपेक्ष आन्दोलन : सदस्यता की शर्तें 
(00२-&7057 ॥४॥/०0५४श५छाथर' : 20श97१70र5 एए0ए पप्तछ /४ह५४5एछर७प्ताए 09 )38)/) 


गुटनिरपेक्ष आन्दोलन का सदस्य बनने के लिए पाँच मानदण्ड निर्धारित किये गये हैं। ये 
मानदण्ड जून 96 में काहिरा में 2 राष्ट्रों की तैयारी बैठक में तय किये गये थे। बैठक में 
परस्पर विरोधी मत -व्यक्त किये जाने के कारण मानदण्डों के सम्बन्ध में काफी समझौता करना 
पड़ा और अन्ततः इन मानदण्डों के आधार पर बेलग्रेड सम्मेलन के लिए निमन्त्रण भेजने के बारे 
में निर्णय करने का काम उन देशों के राजनयिक प्रतिनिधियों की एक समिति को, सौंप दिया गया 
जिन्होंने काहिरा में तैयारी बैठक सें भाग लिया था। 

इन मानदण्डों के अनुसार, “किसी भी गुटनिरपेक्ष देश के लिए 'स्वाधीव चीति- का अनुसरण 
करना जरूरी नहीं है। यदि वह इस प्रकार की नीति के पक्ष में अपना रवैया जाहिर कर सके तो 


उतना ही काफी है। इसे निरन्तर अल निर-आज्टीव्ों का अमन पडादू स्वाधीनता के लिए 3 ता 
चाहिए। किस ह॒द तक और किस रूप में यह समर्थन हो, इसे अपरिभाषित छोड़ दिया गया है । 
तीसरा मानदण्ड सैनिक गठबच्धनों की सदस्यता से सम्बन्धित है अर्थात्‌ गुटनिरपेक्ष समझे जाने के... 


लिए देश को वहुपक्षीय सैनिक गठबन्धन का सदस्य नहीं होना चाहिए ।. चौथा ओर पाँचवाँ मान- 
दण्ड यह है कि यदि किसी देश य्रा किसी बड़ी शक्ति के साथ द्विपक्षीय सैनिक समझौता-है. अथवा 


वह देश क्षेत्रीय सुरक्षा सन्धि का सदस्य है तो यह समझौता या सन्धि 'जान बुझकर बड़ी शक्तियों के 
सन्दर्भ में नहीं होनी चाहिए ए हे 
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इस हिसाब से सिस्र, इराक और सीरिया ने किसी समय सैनिक सहायता के सिलसिले में 
था तो सोवियत संघ से या अमरीका के साथ समझौता किया था। साइप्रस, इथियोपिया, लीविया, 
माल्टा, मो रक्कों और सऊदी अरब ने किसी समय (अब भी) अपनी भूमि पर पश्चिमी सैनिक अड्डे 
बनाने की अनुमति दी थी। आज तक गुटनिरपेक्षता की कोई अधिकारिक परिभाषा नहीं की गयी 
है । फलस्वरूप हर, शिखर सम्मेलन में नये सदस्यों को शामिल करने और कुछ पुराने सदस्यों के 
बने रहने पर हो हल्ला मचा रहता है। सम्मेलन के प्रमुख देश विभिन्न प्रकार के दवाबों में होते 
हैं और वे दूरगामी प्रभावों की चिन्ता किये वगेर तदर्थ निर्णय लिया करते है। कुल मिलाकर, 
सामान्य मानदण्ड यही रह गया है कि सदस्य बनने के लिए इच्छुक देश सोवियत अथवा अमरीकी 
गुट का सदस्य नहीं होता चाहिए । 

इस सम्बन्ध में डॉ. वेदप्रताप वैदिक लिखते है, इस आन्दोलन के सामने सबसे बड़ी समस्या 
तो यह है कि उनके पास अपने नाम की परिभाषा ही नहीं है। यह रोचक तथ्य बहुत कम लोगों 
को मालूम है कि इस आन्दोलन को चलते-चलते 30 साल बीत गये लेकिन अभी तके कोई यह 
कहने की स्थिति में नही है कि गुटनिरपेक्षता की सर्वसम्मत परिभाषा” यह है । ग्रुटनिरपेक्षता की 
परिभाषा करते समय हम लोग या तो नेहरू के बयानों और भाषणों के कुछ सटीक टुकड़ों को 
उद्धृत कर देते है या यही काम जब युगोस्लाव विद्वानों को करना होता है, तो वे मार्शल टीटो की 
उक्तियों का सहारा ले लेते हैं। नेहरू, नाप्तिर या टीटो के बयानों से गरुटनिरपेक्षता के विभिन्न 
भायाम तो अवश्य निर्धारित होते है, लेकिन समग्र रूप में उसका निरूपण नहीं होता । 

गुटनिरपेक्षता की परिभाषा का भ्रश्त केवल वुद्धि विलास का प्रश्त नहीं है, इसका सीधा 
सम्बन्ध गुंटनिरपेक्ष आन्दोलन की सदस्यता और चरित्र से है। हमें सन्देह है कि इस आन्दोलन से 
जुड़े कुछ राष्ट्र जान-वूझ्कर “परिभाषा होने नहीं देना चाहते। इन्ही राष्ट्रों ने खुसाका घोषणा 
(970) में यह वाक्य भी जुड़वा दिया कि “जरूरत इस वात की नहीं है कि गुटनिरपेक्षता की 
पुनर्परिभाषा हो बल्कि इस बात की है कि समस्त ग्रुटनिरपेक्ष राप्ट्र मिलकर उसके कैद्धीय उद्देश्यों 
और लक्ष्यों के प्रति स्वयं को पुनर्सीमित करें 

गुटनिरपेक्षता की परिभाषा को .कुछ राष्ट्र गोलमाल क्यों रखना चाहते हैं ? इसलिये कि 
इस आन्दोलन में बिता किसो रुकावट के हर तरह के राप्ट्रों को घुसेड़ लिया जाये । इसमें वे राष्ट्र 
भी आ जायें जिन्होंने जमीन पर महाशक्तियों को सैनिक अड्डे बनाने दिये है; वे राष्ट्र भी आ जाये 
जो सेनिक गठबन्धनों के सदस्य हैं; वे राष्ट्र भी आ जाये जिन्होंने महाशक्तियों के साथ सैनिक 
समझौते कर रखे हैं; वे राप्ट्र भी आ ज़ाये जो शस्त्रों की अन्धाधुन्ध दौड़ में तिरत है, जिन्होंने 
अपनी राजनीतिक और आधिक स्वाधीनता को ग्रिरवीं रख रखा है। दूसरे शब्दों में, गुटनिरपेक्ष 
आन्दोलन को परिभाषा विहीन बनाकर चरित्ररहित करने की व्यूह-रचना बहुत हृद तक सफल 
भी हो रदहीदहै। 

निसस्बत एवं सदस्यता त्याग--निर्गुट आन्दोलन से किसी सदस्य राष्ट्र को हटाने या 
निलम्बित करने का न तो कोई प्रावधान है और न ही इसके लिए कोई प्रक्रिया निर्धारित की गयी 
ह्‌। पहली बार हवाना शिखर सम्मेलन (979) में अरब राष्ट्रों ने मित्र को कंम्पडेविड समझौते 
के विरोध में निर्ुट आन्दोलन से निलम्बित करने की माँग की थी । परन्तु सम्मेलन ने इस माँग 
पर निर्णय को स्थगित रख दिया । 

__ हवाना शिखर सम्मेलन की कार्यवाही पर विरोध प्रकट करने के लिए, सम्मेलन के बाद, 
है लक त अं; ने संयुक्त राष्ट्र महासभा को सूचित किया कि वर्मा में अपने आपको 
8 हल रा कि करने का फंसला किया है के उनका कहना था कि “हम हवाना 

से गये थे कि गुटनिरपेक्ष आन्दोलनों के सिद्धान्तों को पुनः स्थापना की 
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जायेगी लेकिन हमने जो कुछ वहाँ देखा उससे मिराशा हुई और इस आन्दोलन के प्रति मोह भंग 
हुआ ।” निर्युट आन्दोलन से अलग होने का यह पहला उदाहरण है । 


__वनिरपेक्षता को प्रोत्साहन देने वाले कारक - 


(प्रह फटशसाएएड >0ठर 0र-&7ठराारर) 
कोई देश अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में गुटनिरपेक्षता क्यों अपनाता है। द्वितीय महायुद्ध के 
पश्चात्‌ गुटनिरपेक्षता के अभ्युदय के लिए निम्नलिखित कारक उत्तरदायी हैं 

(4) शीत-युद्ध+-ह्वितीय महायुद्ध के पश्चात्‌ अमरीका और सोवियत संघ जैसी महाशक्तियों 
में गम्भीर मतभेद प्रकट हुए। दोनों पक्षों में तीव्र तनाव, वैमनस्थ और मतभेदों की इतनी विपम 
स्थिति उत्पन्न हो गयी कि वे परस्पर एक-दूसरे के विरुद्ध कटु वाग्वाणों और आरोपों की वर्षा 
करने लगे | यह कहना उचित होगा कि बारूद के ऐोले व गोलियों से लड़े जाने वाले सशस्त्र सैनिक 
संघर्ष के न होते हुए भी कागज के गोलों और अखवारों से लड़ा जाने वाला परस्पर विरोधी 
राजनीतिक प्रचार का तुमुल संग्राम छिड़ गया । अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में इसी संग्राम फो शीत- 
युद्ध की संज्ञा दी जाती है। शीत-युद्ध के इस वातावरण में नवस्वतन्त्र राष्ट्रों वे किसी-भी पक्ष का 
समर्थन न करके पृथक्‌ रहने का निर्णय किया । शीत-युद्ध से पृथक रहने की नीति ही आगे चलकर 
गुटनिरपेक्षता के नाम से जानी जाने लगी । 

(2) मनोवैज्ञानिक विवशता--तवोदित राष्ट्रों के ग्रुटनिरपेक्षता की नीति अपनाने का 
दूसरा प्रमुख कारण एक भावात्मक और मनोवैज्ञानिक विवशता थी और वह यह कि वे केवल 
ओपचारिक अ्थे में स्व॒तन्त्र न हों बल्कि शक्तियों के प्रशभुत्व या प्रभाव के अवशेपों से एकदम मुक्त 
प्रतीत भी हों । उन्होंने महसूस किया कि वे ग्रुटनिरपेक्षता में अपनी आस्था की घोषणा करके और 
जब भी किसी विशिष्ट प्रश्न या स्थिति के सन्दर्भ में अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करना पड़े या 
कार्यवाही करनी पड़ जाय वहीं वे नीति और कार्यवाही की स्वतन्त्रता को व्यावहारिक रूप से और 
हृढ़तापूवंक स्थापित करके ही अपनी स्वतन्त्रता रावसे अच्छी तरह प्रमाणित कर सकते हैं । “उन्हें 
लगा कि इस दृष्टिकोण और भूमिका के कारण उन्हें वेयक्तिक तथा सामूहिक स्तर पर ऐसी स्थिति 
और प्रतिष्ठा प्राप्त हो गयी है जो बड़ी शक्तियों के प्रभुत्व से व्याप्त राष्ट्र समाज में छोटे देशों को 
दूसरे विश्वयुद्ध से पहले कभी प्राप्त नहीं हुई थी । 

(3) सेनिक गुटों से पृथक रहना--सन्‌ 945 के पश्चात्‌ ही संसार में दो गुटों का उदय 
हो चुका था और सन्‌ 945-50 की कालावधि में एशिया-अफ्रीका के अनेक राष्ट्र स्वतन्त्र हुए 
थे। ये सभी शोपित और गरीब देश थे और सेभलने के लिए समय चाहते थे । किसी भो गुट की 
राजनीति में मिल जाने पर ये ऐसे चत्रव्यूह में फेंस जाते कि इन्हें अपनी समस्याएँ सुलझाने का 
पूर्ण अवसर न मिल पाता और ये सर्दव के लिए दबकर रह जाते । ः 

(4) अपने पृथक और विशिष्ट वेचारिक स्वरूप को अक्षुण्ण बनाये रखने की अभिलापा-- 
नवीदित राष्ट्रों को ऐसा लगा कि गरुटनिरपेक्षता उंचके लिए--विशेषतः दोनों ग्रुटों के वैचारिक 
संघर्ष के संदर्भ में--अपने पृथक और विशिष्ट वेचारिक स्वरूप को अक्षुण्ण बताये रखने का साधन 
थी। वे अपनी राजनीतिक, आध्िक, सांस्कृतिक और सामाजिक संस्थाओं के पृथक स्वरूप को 
वनाये रखना चाहते थे और यह नहीं चाहते थे कि राप्ट्रों के किसी बड़े समूह में--जहाँ किसी न 
किसी सर्वोच्च शक्ति का बोलवाला हो--उनकी अपनी कोई पहचान ही न रह जाये। उन्होंने 
अनुभव किया कि वे दूसरे राष्ट्रों की छाया मात्र नहीं वन सकते चाहे वे राष्ट्र कितने ही उन्नत 
क्यों न हों। राष्ट्रपति सुकर्ण ने कहा था---न तो हम छाया राष्ट्र हैं, व पाठय-पुस्तकीय विचारक 
हैं।” भारत के प्रधानमन्त्री लालवहादुर शास्त्री ने कहा था--हमारा स्वर किस्नी और स्वर की 
प्रतिध्वनि नहीं है । यह उन लोगों की असली आवाज है जिनका हम प्रतिनिधित्व करते हैं और 


गुटनिरपेक्षता को अवधारणा : अर्थ और चुनौतियाँ | 235 


जिनकी ओर से हम बोलते हैं !” नवोदित राप्ट्रों का विश्वास था कि राप्ट्रों के बड़े समूह में अपने 
राष्ट्रीय स्वरूप को लुप्त होने देना अब भी न तो उनके लिए वांछनीय था, न व्यावहारिक; 
हालाँकि वे यह भी मानते थे कि राष्ट्र एक-दूसदे पर निर्भर हैं और विश्व को वर्तमान व्यवस्था में 
सुधार होना आवश्यक है । उन्होंने पश्चिमी देशों के शासन मे एक लम्बे अरस तक बहुत कुछ सहा 
था, इसलिये वे अपने समाज को पश्चिम के नमूने पर पुतर्गठित करने और सुधारने के विरुद्ध थे । 
बैसे बहुत से राजनीतिक गृल्यीं और विश्वासों के सन्दर्भ में वे पश्चिम के साथ भी थे। वे साम्प- 
वादी व्यवस्था का अनुसरण करने की बात भी नहीं सोच सकते थे। यों माक्संवादी सिद्धान्तों में 
उन्हें काफी आकर्षण दिखायी देता था, पर फिर भी वे यह अनुभव करते थे कि साम्यवादी विचार- 
' धारा भौर व्यवहार पद्धति उनके अपने दृष्टिकोण और जीवन-पद्धति से मेल नहीं खाती । वे 
आजमाइश और गलतो के तरीके से अपने ऐतिहासिक, धारमिक अथवा दार्शनिक मूल्यो और 
विश्वासों को ध्यान में रखते हुए अपने लिए विकास का आदर्श मार्ग निर्धारित करना चाहते थे । 


(5) स्वतस्न्र विदेश नीति के संचालन की अधिलाया--नवोदित एशिया और अफ्रीका के 
राष्ट्र गुटनिरपेक्षता की नीति के माध्यम से अपने को स्वतन्त्र शक्ति के रूप,में स्थापित करना 
चाहते थे । ग्रुटनिरपेक्षता की विदेश नीति. के फलस्वरूप आज ये किसी बड़ी शक्ति के उपग्रह मात्र 
की स्थिति मे नही है और न दूसरों के संकेत पर ताचने के लिए बाध्य है । 


(0) आधथिक कारक्--मभुटनिरपेक्षता का एक अन्य आधार आशिक है। प्रायः सभी ग्रुट- 
निरपेक्ष देश आथिक दृष्टि से पिछड़े हुए थे (और अब भी है) और रहन-सहन का स्तर नीचा था । 
अत: उनकी विदेश चीति का एक प्रमुख ध्येय सम्भवतः त्वरित आथिक विकास को बढ़ावा देना था, 
परन्तु इसके लिए न तो इनके पास पूँजी थी, न तकतीकी कौशल था । अतः उन्होने अपनी वैदेशिक 
अरथंनीतियों को ऐसा मोड़ दिया कि उन्हें दो चीजे 'कोई शर्ते रखे वर्गर' जहाँ से भी मिल सकती 
हो, मिल जाये ब्गएकि उन्हे इसकी सख्त जरूरत थी। यहाँ भी उन्हें किसी भी गुट में सम्पिलित 
से होने का मार्ग सबसे अच्छा लगा। उन्हें साफ लगा कि अगर वे किसी एक गुट मे शामिल 
हो गये तो उन्हें एक से अधिक स्रोतों से सहायता माँगते की अपेक्षित स्वतन्त्रता से वंचित होना 
पढ़ेगा। 

बहुत से देशों ने आन्तरिक राजनीतिक आवश्यकताओं के दवाव मे ग्रुटनिरपेक्षता की राह 
चुनी । आवश्यकताएँ अनेक कारणोी से पैदा हुई थीं। पहले, राजनीतिक स्थिरता की आवश्यकता 
थी और इसे कुछ हद त्क गुटनिरपेक्षता के द्वारा इसलिये पूरा किया जा सकता था कि विभिन्न 
राजनीतिक और सैद्धान्तिक दल तथा वर्ग इस बारे में एकमत थे कि दो हिस्सों में बेटी हुई दुनिया 
के, अन्दर किसी भी ग्रुट में शामिल न हुआ जाय । दुसरे, अधिकांश ग्रुटनिरपेक्ष देशों मे पश्चिमी 
गुट के किसी न किसी देश के साथ लस्‍्वे संघर्ष के वाद स्वतन्त्रता प्राप्त की थी। अतः इन देशों के 
नेताओं ने अनुभव किया कि पश्चिमी गुटों के साथ बँधने का मतलब अलोकप्रिग्रता को बुलावा देना 

होगा । दूसरी बोर, चूंकि उत्तकी शिक्षा-दीक्षा पश्चिमी राजनीतिक प्रणाली के अन्तर्गत हुई थी 
इसलिये वे दूसरे गुट अर्थात्‌ साम्यवादी ग्रुट में सम्मिलित होने के विरुद्ध थे। दूसरे शब्दों में, 
आन्तरिक राजनीतिक स्थिति की हृष्टि से उनके सामने एक ही रास्ता रह गया था और वह 
गुटनिरपेक्षता का रास्ता था। तीसरे, प्रत्येक नवोदित राष्ट्र को चाहे उसका राजनीतिक और 
संद्धान्तिक लगाव कही भी क्यों न रहा हो अपनी जनशक्ति को राष्ट्रीय' विकास के वहुविधि कार्य 
में लगाना था और उसे इस उद्देश्य की सिद्धि के लिए ग्रुटनिरपेक्षता का ही रास्ता दिखायी दिया । 


वह गुटतिरपेक्ष रहकर अपने राष्ट्रीय विकास के लिए दोनों गुटों की सहायता और सहयोग भी 
प्राप्त कर सकता था । 
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गुटनिरपेक्ष आन्दोलन का संगठनात्सक पक्ष 5 
(फ्रषट 8८फ्र4ारााध 0४ प्रस्ताह 700२-02 ४०५:2थाटापा) 


अभी तक गुटनिरपेक्ष आन्दोलन की संरचना और संगठनात्मक पक्ष के अध्ययन पर बहुत 
ही कम ध्यान दिया गया है। इसका कारण है कि आन्दोलन अभी भी अपनी शैशवावस्था में है, 
इसके सिद्धान्त पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुए है और इसका संग्रठनात्मक पक्ष निर्माण की प्रक्रिया 
में है। फिर भी गुटनिरपेक्ष आन्दोलन के पिछले 30 वर्षो के क्रिया-कलापों का लेखा-जोखा करने 
से इसके संगठन के बारे में कुछ बातें उभर कर सामने आती है । े 
आन्दोलन का कोई चाटेर नहीं है किन्तु विभिन्न अवसरों पर पारित प्रस्तावों से इसके 
सिद्धान्तों का बीध हो जाता है। आन्दोलन के लिए किन्‍्हीं स्थायी संस्थाओं की स्थापना नहीं की 
गयी है फिर भी कतिपय संस्थाओं का जन्म हो गया है जिनमें समन्वय ब्यूरो और सम्सेलन प्रमुख 
है। निर्गुठ आन्दोलन की संरचना में निम्नलिखित निकाय या संगठन प्रमुख हैं : 
. राज्याध्यक्षों का सम्मेलन या शिखर सम्मेलन (746 (/णालिशा९6 0 006 पत640 ०. 
86468 07 5पागधा्र (!एशाथि०7००)--शिखर सम्मेलन या राज्याध्यक्षों का सम्मेलन गुटनिरपेक्ष 
राष्ट्रों का सबसे बड़ा प्रतिष्ठित अधिवेशन है। यह सर्वोच्च निकाय (5प797076 9009) अन्य 
निकायों से पहले कार्य करने लग गया था। इसमें विभिन्न सदस्य राज्यों के राष्ट्राध्यक्ष--राष्ट्रपति 
और प्रत्ावमन्त्री भाग लेते हैं। गुटनिरपेक्ष देश प्रति तीव वर्ष बाद शिखर सम्मेलन आयोजित 
करते हैं। शिखर सम्मेलन में प्रायः छः प्रकार के सदस्य भाग लेते हैं--प्रतिभागी राज्य, प्रतिभागी 
राष्ट्रीय मुक्तिमोर्चा, पर्यवेक्षक राज्य, पर्यवेक्षक राष्ट्रीय मुक्तिमोर्चा, अतिथि राज्य, अतिथि राष्ट्रीय 
मुक्तिमोर्चा । शिखर सम्मेलन में निर्णय सर्वसम्मति ((०75७578) से होते है। - 
शिखर सम्मेलनों से कई लाभ होते हैं--आन्दोलन की लोकप्रियता में वृद्धि होती है; अन्त- 


रष्ट्रीय मुद्दों पर गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों के दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त होते है; आन्दोलन में 
सम्मिलित राष्ट्रों में पारस्परिक राजनीतिक, आर्थिक, एवं सांस्कृतिक सहयोग की वृद्धि होती है 
एवं विश्व के राजनीतिक मंच पर ग्रुटनिरपेक्ष देशों की आवाज को वल मिलता है । 

2. समन्वयक राष्ट्र एवं आन्दोलन का अध्यक्ष (॥76 (0-ण0वा9ा78 (०ए्रांए 6॥6 
(0भोए)थ ० ॥6 १४)४)--शिखर सम्मेलन आयोजित करने वाले राष्ट्र को समन्वयक राष्ट्र 
या आन्दोलन का अध्यक्ष कहा जाता है और उस राष्ट्र के अध्यक्ष को आन्दोलन का अध्यक्ष माना 
जाता है। आन्दोलन के अध्यक्ष के कार्य एवं शक्तियाँ परिभाषित नहीं है । लुसाका सम्मेलन में एक 
प्रस्ताव द्वारा कहा गया कि---आन्दोलन का अध्यक्ष आन्दोलन की निरन्तरता बनाये रखने, सदस्य 
राष्ट्रों में सम्पर्क स्थापित करने हेतु आवश्यक कार्यवाही कर सकेगा । वस्तुत: समन्वयक राष्ट्र तथा 
आन्दोलन के अध्यक्ष को अति-राष्ट्रीय शक्तियाँ (5779-886-7?09०१४) प्राप्त नही है। आन्दोलन 
के अध्यक्ष का प्रमुख कार्य सदस्यों में आम सहमति (0०॥5०॥505) उत्पन्न करना है किन्तु निर्णय 

' तो सभी सदस्यों पर ही निर्भर है। फिर भी अध्यक्ष आन्दोलन का प्रमुख प्रवक्ता हो जाता है। 

3. विदेश मन्त्रियों का सम्मेलच (एणगालिश्ाए०४ थ्यात॑गालणागहुड ण मठ पैीएं- 
४6७)--शिख र सम्मेलन के वाद “विदेश मन्त्रियों का सम्मेलन” अत्यन्त महत्वपूर्ण मंच है। इसमें 
गुटनिरपेक्ष देशों के विदेशमन्त्री भाग लेते हैं। विदेश मन्त्रियों का सम्मेलन प्रायः शिखर सम्मेलन 
के 8 महीने पूर्व एवं 8 महीने वाद आयोजित किया जाता है। मन्त्रियों का सम्मेलन शिखर 
सम्मेलन के लिए कार्य सूची तैयार करता है वहाँ ग्रुटनिरपेक्ष आन्दोलन की सदस्थता भ्राप्त करने 
के इच्छुक देशों के आवेदल पत्रों पर विचार-विमर्श एवं निर्णय भी लेता है। सम्मेलन अस्तर्राष्ट्रीय 
विषयों पर भी विचार-विमर्श करता है। विदेश मन्त्रियों के सम्मेलन की असाधारण बैठक भी 
बुलायो जा सकती है । 
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4. समन्वयक ब्यूरो (00-ण0ाश्रागह़ छप्रा४)--ग्रुटनिरपेक्ष देशों में सतत्‌ विचार- 
विमर्श करने और कार्य में समन्वय उत्पन्न करने के लिए यह एक उपयोगी एवं सक्रिय केद्ध है । 
इसे निर्गुट आन्दोलन की कार्यकारी भुजा कहा जाता है। इसका स्वरूप एक तैयारी समिति' की 
भाँति है जो गुटनिरपेक्ष देशों के शिखर सम्मेलन के लिए मसविदे तैयार-करता है, संयुक्त राष्ट्र संघ 
और अन्य अत्तर्सष्ट्रीय मंचों पर संयुक्त कार्यवाही के लिए समन्वय” करता है तथा नये संकटों और 
समरयाओं के सम्बन्ध में संयुक्त कार्यवाही करता है। समत्वय ब्यूरो में आजकल 66 रादस्य है । 
इसमें 3 अफ्रीका के, 23 एशिया के, 0 लैटिन अमरीका के और 2 यूरोप के सदस्य हैं। अब 
इसके सदस्यों का निर्वाचन होता है । भारत इसका निर्वाचित सदस्य है। 

5. संयुक्त राष्ट्र संघ में गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों का समूह (॥6 (जणार णी पिणा-शांष्रा०0 
(00770765 ॥ 0० ए९.)--संयुक्त राष्ट्र संघ में निर्गुट राष्ट्रों का समूह सक्रिय रहता है। इसमें 
स्वायत्त अरब और अफ्रीकी समूह भी शामिल हो जाते हैं। 'समुह 77” के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ 
मे निर्गुट राष्ट्रों का समूह सबसे बड़ा है जिसमें लगभग 30 सदस्य हैं। 

संक्षेप में, गुटनिरपेक्ष आन्दोलन में संस्थाकरण (9५०) ४/भए्8 ४8 ३(0ए2७॥०॥) 
की प्रवृत्ति प्रारम्भ हो गयी है। आन्दोलन की एकता बनाये रखने के लिए भी संरचना और संगठन 
की आवश्यकता महसूस की जाती रही है । किन्तु ये संस्थाएँ और संगठन भिन्न प्रकार से विकसित 

हो रहे हैं । 
विभिन्‍न गुटनिरपेक्ष शिखर सम्सेलन 
(:#श0०ए5 705-4.09र870 80एशशाप' 207फरडशारटः9) 

गुटनिरपेक्षता की बढ़ती हुई लोकप्रियता का प्रमाण हमें गुटनिरपेक्ष देशों के विभिन्न शिखर 
सम्मेलनों से मिलता है। शुटनिरपेक्ष देश प्रति तीन वर्ष वाद शिखर सम्मेलनों का आयोजन करते 
हैं। इससे चार मुख्य लाभ होते हैं--(7) गुटनिरपेक्षता की लोकप्रियता में वृद्धि होती है, (7) 
अन्तर्राष्ट्रीय मामलों पर गुटनिरपेक्ष देशों के हष्टिकोण स्पष्ट रूप में अभिव्यक्त होते है; (ग) ग्रुट- 
निरपेक्ष देशों में पारस्परिक राजनीतिक, आथिक एवं सांस्कृतिक सहयोग की वृद्धि होती है, एवं 
(४) विश्व के राजनीतिक रंगमंच पर गुटनिरपेक्ष देशों की आवाज को बल'मिलता है। 

गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों ते अपने शिखर सम्मेलनों द्वारा विश्व राजनीति की विभिन्न समस्याओं 
पर गम्भीर रूप से विचार-विमर्श किया तथा उनके समाधान के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव दिये 
जिन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति को गहरे ढंग से प्रभावित किया । अब तक गुटनिरपेक्ष देशों के नौ 
शिखर सम्मेलन हुए है। न॒ु्ां शिखर सम्मेलन यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड में 4-7 सितम्बर 
989 में सम्पन्न हुआ। युगोस्लाविया के राष्ट्रपति डॉ. जेनेज ट्रोनोवस्क 989 से 992 तक 
शुटनिरपेक्ष आन्दोलन के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। गरुटनिरवेक्ष राष्ट्रों के इन शिखर सम्मेलनों का 
प्रारम्भ । 9्फू के बेलग्रेड सम्मेलन से ही हुआ था ।_.... ड - 

पहला शिखर सम्मेलन : बेलग्रेंड (96) 

सितम्बर 96 में बेलग्रेड में गुटनिरपेक्ष देशों का प्रथण शिखर सम्मेलन राष्ट्रपति टीटो 
के सुझाव से आमन्त्रित किया गया । इस सम्मेलन की तैयारी में एशिया और अफ्रीका के 22 राज्यों 
ते भाग लिया। इन देशों के द्वारा सम्मेलन में किन-किन देशों को आमन्त्रित किया जाय इस सम्बन्ध 
में पाँच सूत्रों को निर्धारित किया गया। ये सूत्र थे : ()) जो देश गुटनिरपेक्षता और शास्तिपूर्ण 
सह-अस्तित्व के आधार पर स्वतन्त्र विदेश नीति का अनुसरण करता हो; (7) जो देश उपनिवेशवाद 
से स्वतन्त्रता प्राप्ति कै लिए चल रहे आन्दोलनों का समर्थन करता हो; (77) जो देश शीत-चुद्ध 
से सम्बन्धित किसी सैनिक गुट का सदस्य न हो; (४) जिस देश की रूस या अमरीका में से किसी 


्‌ 
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महाशक्ति के साथ कोई द्विपक्षीय सैनिक -सन्धि न हो; तथा (९५) उस देश की धरती पर कोई 
विदेशी सैनिक अड्डा न हो । 

उस फामु ले के आधार पर वेलग्रेड शिखर सम्मेलन में 28 देशों को आमन्तरित किया गया, 
जिसमें 25 देशों ने अपने प्रतिनिधि भेजकर और 3 देशों ने अपने पर्यवेक्षकः भेजकर इस सम्मेलन 
में भाग लिया। पर्यवेक्षक भेजने वाले राष्ट्र बोलीविया, ब्राजील तथा इक्वेडोर थे । चस्तुतः इस 
फामू ले के आधार पर जिन देशों को बेलग्रेड सम्मेलन के लिए आमन्त्रित किया गया उनके बारे 
में यह वहीं कहा जा सकता कि वे सभी इस फामू ले की कसौटी पर पूरी तरह से खरे उतरे थे। 
उदाहरण के लिए, सऊदी अरब और मोरकक्‍्को में अमरीका के सैनिक अडडे थे परन्तु फिर भी वे 
बेलग्रेड सम्मेलन के लिए आमन्त्रित किये गये । 7-6 सितम्बर, 96! तक चलने वाले इस 
सम्मेलन में मुख्य रूप से निम्नलिखित विषयों पर विचार-विमश किया गया । 

(4) इस सम्मेलन द्वारा ऐसी अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं की ओर दुनिया का ध्यान खींचा 
गया जिनसे विश्वयुद्ध आरस्भ हो सकता था। ये समस्याएँ थीं : बलिन की समस्या, संयुक्त राष्ट्र में 
साम्यवादी चीन' की सदस्यता का प्रश्न, कांगो की समस्या । 

(2) इस सम्मेलन द्वारा यहः माँग की गयी कि प्रत्येक देश को अपनी इच्छानुसार अपने 
शासन का स्वरूप निर्धारण और संचार करने की पूर्ण स्वतन्त्रता प्राप्त होनी चाहिए । 

(3) सम्मेलन द्वारा हर प्रकार के साम्राज्यवाद को विश्वशान्ति के लिए हानिकारक 
घोषित किया गया । 

(4) सम्मेलन द्वारा यह घोषणा की गयी कि बिना किसी भेदभाव के सभी देशों की प्रभु- 
सत्ता का सम्मान किया जाना चाहिए और एक राष्ट्रको दूसरे राष्ट्र के आन्तरिक मामलों के 
सम्बन्ध में हस्तक्षेप की नीति का- समर्थन करना चाहिए। 

(5) सम्मेलन द्वारा यह विचार व्यक्त किया गया कि स्थायी शान्ति की स्थापना करने के 
लिए अविकसित देशों को आधिक, सामाजिक और राजनीतिक पिछड़ेपन से मुक्ति दिलाकर उनकी 
सामाजिक व्यवस्था को उन्नत बनाया जाना चाहिए । 

(6) दक्षिण अफ्रीका की रंगभेद नीति की भर्त्सना की गयी, एवं न्‍ 

(7) शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व के सिद्धान्त में आस्था व्यक्त की गयी । 

बेलग्रेड सम्मेलन के निर्णयों का अन्तर्राप्ट्रीय राजनीति पर बड़ा हितकारी प्रभाव पड़ा, 
जिसके फलस्वरूप 963 में अणु परीक्षण निषेध सन्धि सम्पन्न हुई, जिसने शीत-युद्ध की कम करने 
की दिशा में महत्वपूर्ण योग दिया । | 

दूसरा शिखर सम्सेलन : काहिरा (964) ््, 

गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों का द्वितीय शिखर सम्मेलन 5 अक्हुबर से  अबहवर, 964 ये मआ 

काहिरा में आयोजित किया गया, जिसमें 46 देशों के प्रतिनिधि एवं 0 पर्यवेक्षक देशों ने भाग 

लिया । इस सम्सेलन का सुख्य उद्देश्य गुटनिरपेक्षता के क्षेत्र को विस्तृत करना और इसके माध्यम 

से अन्तर्राष्ट्रीय तनाव को कम करना था । काहिरा सम्मेलन में सदस्य ॒राप्ट्रों के बीच आपसी 

मतभेद काफी उग्रता से उभरे और कई वार ऐसां लगा कि राम्मेलल विफल हो जायेगा। पहली 

बार गुटनिरपेक्ष मंच से आथिक सहयोग की वात कही गयी। सम्मेलन द्वारा विश्व की विभिन्न 
समस्याओं के सम्बन्ध में निम्नलिखित विचार प्रकट किये गये : मिल कि 

(।) राष्ट्रों के अन्तर्राष्ट्रीय विवादों को हल करने में शान्तिपूर्ण वार्ता का मार्ग ही अपनाना 
चाहिए। _ 

दे (2) सम्मेलन के द्वारा पूर्ण निःशस्त्रीकरण की आवश्यकता पर वल दिया गया और माँग 
की गयी कि परमाणु परीक्षणों पर रोक लगायी जाय । 
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(3) दक्षिण रोडेशिया की अल्पमत गोरी सरकार को मान्यता नहीं दी जानी चाहिए । 

(4) सम्मेलन ने दक्षिणी अफ्रीकी सरकार की रंगभेद की नीति की घोर निन्‍दा' की और 
विश्व के सभी राष्ट्रों को इस वात के लिए आह्वान किया गया कि वे दक्षिण अफ्रीका से कूटनीतिक 
सम्बन्ध विच्छेद कर लें । > 

(5) सभी प्रकार के उपनिवेशवाद का अच्त किया जाय। कम्बीडिया और वियतनाम में 
विदेशी हस्तक्षेप का अन्त हो तथा फिलिस्तीन में अरबों के अधिकारों को उचित मान्यता मिले | 

(6) चीन को संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बनाया जाय । 

. काहिरा सम्मेलन शान्ति को सुहढ़ करने, उपनिवेशवांद को समाप्त करते और सह-अस्तित्व 
की भावना का विकास करने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है । है 
तोसरा शिखर सम्मेलन : लुसाका (970) ।$ 
गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों का तीसरा शिखर सम्मेलन अफ्रीकी देश जाम्विया की राजधानी लुसाका 
में सितम्बर 970 में हुआ। इस सम्मेलन में 54 पूर्ण सदस्य राज्यों, 9 पर्यवेक्षक राज्यों तथा 8 
अतिथि राष्ट्रीय मुक्ति भो्चे ने भाग लिया । 

बुसाका सम्मेलन में पश्चिमी एशिया के बारे में एक निश्चित मत प्रकट किया गया। 
पश्चिमी एशिया के बारे में रखे प्रस्ताव में केवल अरबों के पक्ष का समर्थन ही' नहीं, अपितु 
हमलावर इजराइल का आवश्यकता पड़ने पर बायकाट करने तथा नाकेबन्दी तक करने की बात 
कही गयी । वियतनाम से अमरीकी फौजों तथा अन्य सभी देशों की फौजें हटाने की माँग की गयी । 
कम्बोडिया के बारे में सम्मेलन में भारी बहुमत “राजकुमार सिहनुक के पक्ष में था। स्पष्ट रूप से 
यह कहा गया कि जनरल लोन की सरकार ने राजकुमार सिंहनुक को अपदस्थ करके विदेशी 
हस्तक्षेप के लिए मार्ग खोल दिया है। उपनिवेशवाद के सन्दर्भ में दक्षिणी अफ्रोका की चर्चा हुई 
और सम्मेलन ने सदस्य देशों से अनुरोध किया कि दक्षिणी अफ्रीका की हवाई कम्पनी के विमानों 
को वह अपने ऊपर से होकर जाने की अनुमति न दे। यह अफ्रीका में स्वाधीनता के लिए संघर्ष 
करने वाली जनता का एक प्रकार का नैतिक समर्थन था। सन्‌ 970 के दशक के लिए गुटनिरपेक्ष 
राष्ट्रों के बीच आधथिक सहयोग के लिए भी एक. योजना को स्वीकार किया गया । इस सम्मेलन 
में यह सुझाव आया कि ग्रुटनिरपेक्ष देशों का एक स्थायी संगठन बनाया जाय जिसका सचिवालय 
हो, लेकिन इस सुझाव को नामंजूर कर दिया गया। क्योंकि ग्रुटनिरपेक्ष देश गुटबन्दी के खिलाफ 
चले थे और इस प्रकार संगठित होने का अर्थ होता--एक तृतीय विश्व गुट का गठन । 

चौथा शिखर सम्मेलन : अल्जीयर्स (973) २ अप 

भुटनिरपेक्ष देशों का चौथा शिखर सम्मेलन अल्जीरिया की राजधानी अल्जीयसे में 9-0 
सितम्बर, 973 में हुआ। इस सम्मेलन में 75 पूर्ण सदस्य राज्यों, 8 पर्यवेक्षक राज्यों, 2 
पर्यवेक्षक राष्ट्रीय मुक्ति मोचों तथा 3 अतिथि राज्यों से भाग लिया। इस सम्मेलन में निर्गुट देशों 
में व्याप्त मतभेदों का खुला प्रदर्शन हुआ लेकिन साथ ही उनमें अभूतपूर्व. आत्मविश्वास और एकता 
का दर्शन भी हुआ। इसमें निम्नलिखित विषयों पर विचार किया गया : 

(१) सम्मेलन में महाशक्तियों के मध्य तनाव-शैथिल्य का स्वागत किया गया। 

(2) साम्राज्यवाद, उपूनिवेशवाद और जातीय विद्वेष के उन्मूलन पर जोर दिया गया। 

न (3) आधिक दृष्टि से यह निश्चय किया गया कि ग्रुटनिरपेक्ष देशों को अपने आधिक 
साधनों का पूर्ण उपभोग करने का अधिकार है । 

(4) यह भी निश्चय किया गया कि निर्गुट देशों के भध्य आधिक, व्यापारिक और 
तकनीकी सहयोग होता चाहिए। 


(5) सम्मेलन ने अपने घोषणा-पत्र में स्पष्ट रूप से यह कहा कि विश्व की राजनीतिक 
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और आध्िक नीतियों के गठत में विकासशील देशों की आवाज सुत्ती जाने के लिए निर्मुठ राष्ट्र 
सम्मिलित रूप से विकसित देशों पर दबाव डालेंगे । 

(6) इस बात पर जोर दिया गया कि निर्गुट राष्ट्रों को अपनी “असंलग्नता” की परिभाषा 
बदलती हुई अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के सन्दर्भ में करनी चाहिए 

पाँचवाँ शिखर सम्मेलन : कोलम्बो (976) 

6 से 20 अगस्त, 976 तक कोलम्बो में गृूटनिरपेक्ष देशों का पाँचवाँ शिखर सम्मेलन 
आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में 85 पूर्ण राज्यों, 4 प्रतिभागी राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चे, 
8 पर्यवेक्षक राज्य, 8 पर्यवेक्षक राष्ट्रीय मुक्ति मोचों और 7 अतिथि राज्यों ने भाग लिया। कुल 
मिलाकर 00 देशों एवं अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों ने इस सम्मेलन से भाग लिया । अतिथि सदस्यों में 
रूमानिया, पुतंगाल, फिलिप्पीन, पाकिस्तान, टर्की और ईरान प्रमुख थे । कई ऐसे देश, जो सनक 
संगठनों के सदस्य थे, सम्मेलव की सदस्यता के इच्छुक थे। इस सम्मेलन में नयी अस्तर्राप्ट्रीय 
आशिक व्यवस्था विकसित करने का आग्रह करते हुए, जो आथिक घोषणा-पत्र जारी किया गया 
उसमें निम्नलिखित बातें कही गयीं : 

() अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की व्याख्या को इस तरह से पुनर्गेठित किया जाय कि विकास- 
शील देशों को बेहतर शर्तों पर व्यापार का मौका मिले और उनको अपने निर्यात का उचित मुल्य 
प्राप्त हो । 

(2) श्रम के नये अन्तर्राष्ट्रीय विभाजन के आधार पर उत्पादन को नये सिरे से पुनर्गठित 
किया जाय । 

“7 (3) विश्व मुद्रा प्रणाली में आमुल-चूल परिवर्तत किया जाथ और मुद्रा सम्बन्धी सुधारों 
में विकासशील देशों की राय को वही आदर मिले जो विकसित देशों को मिलता है । 

(4) विकासशील देशों को यथेष्ट मात्रा में नियमित रूप से आथिक साधन हस्तान्तरित 
किये जायें और उनकी' स्वाधीनता का सम्मान किया जाये । 

(5) विकासशील देशों में अन्न की पैदावार बढ़ाने के लिए अनुकूल शर्तों पर प्रवल साधन 
और समुचित तकनीकी प्रदान की जाय । ' 

कोलम्ब्ो सम्मेलन की राजनीतिक घोषणा में तिम्तलिखित बातें कही गयी थीं--(7) समता 
के आधार पर नयी राजनीतिक व्यवस्था बनायी जाय और “प्रभाव क्षेत्र जैसे सिद्धान्तों को शान्ति 
विरोधी बताया गया । (77) सम्मेलन ने पश्चिमी एशिया, साइप्रस, फिलिस्तीनी समस्या, दोनों 
कोरियाओं का एकीकरण आदि की समस्याओं का विश्लेषण क्रिया और मुक्ति आन्दोलनों को समर्थन , 
दिया । (ध7) सम्मेलन में हिन्द महासागर में विदेशी अड्डों के प्रश्त को भी उठाया गया और इसे 
तनावमुक्त क्षेत्र बनाने की आवश्यकता पर बल दिया गया। दियागोगासिया से नौसैनिक अडडे 
हटाने की जोरदार माँग की गयी । 
कोलम्बो में भारत ने प्रमुख भूमिका का निर्वाह किया। सम्मेलन में मुख्य स्वर भारत 
का ही रहा । 

छठा शिखर सम्मेलन : हवाना (979) 

छटा शिखर सम्मेलन हवाना (क्यूबा) में 3 सितम्बर, 979 को क्यूबा के डॉ. फिदेल 
कास्त्रों के साम्राज्यवाद, नव-उपनिवेशवाद और अमरीका विरोधी भाषण के साथ शुरू हुआ | इस 
सम्मेलन में 92 राज्यों, 3 प्रतिभागी राष्ट्रीय मुक्ति मोचों, 2 पर्यवेक्षक राज्यों, 5 पर्यवेक्षक 
राष्ट्रीय मुक्ति मो्चों, 8 अतिथि राज्यों और एक अतिथि राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चे ने भाग लिया | भारत 
का प्रतिनिधित्व विदेश मन्‍्त्री श्याम नन्‍्दन मिश्र ने किया । यह पहली वार था जबकि सम्मेलन में 
भारतीय प्रधानमन्त्री का स्थान रिक्त रहा । 
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डॉ. फिदेल कास्त्रो का भाषण बड़ा ही विचित्र एवं अन्तविरोधों से भरा हुआ था। उन्होंने 
कहा कि यद्यपि उनका देश माक्संवादी सिद्धान्तों में विश्वास करता है, पर कभी भी अपने विचार 
और नीतियाँ गुटनिरपेक्ष देशों पर थोपने का प्रयत्त नहीं करेगा। ग्रुठनिरपेक्ष देशों को चेतावनी 
देते हुए उन्हें फूट डालने वाली शक्तियों से सावधान रहने की सलाह दी । उन्होंने पाकिस्तान के 

! दक्षिण-पूर्व एशिया सन्धि संगठन से, हट जाने के निर्णय का स्वागत किया और प्रसन्नता व्यक्त की 
कि क्षाखिर पाकिस्तान गरुटतिरपेक्ष देशों वी विरादरी सें आप गया । दीन को अमरीकी साएम्राज्य- 
बाद का नया मित्र बताते हुए कास्त्रो ने उसकी भी निन्‍दा की । सोवियत संघ को निर्मुट राष्ट्रों का 

स्वाभाविक मित्र बताया । ४ हे 

हवाना सम्मेलन के घीषणा-पत्र में कहा गया कि--- 

(!) गुटनिरपेक्षता का साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, तव-उपनिवेशवाद, मस्लवाद, विदेशी 
प्रभुत्व, विदेशी कब्जे और हस्तक्षेप एवं चौधराहट के विरुद्ध संघर्ष से स्वाभाविक सम्बन्ध है । 

(2) ब्ुटनिरपेक्ष राष्ट्रों से अपनी स्वतन्त्र विदेश नीति एवं एकता के लिए एकजुट रहने 
को कहा गया । 

(3) सभी गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों से अपील की गयी कि वे दक्षिणी अफ़ीका के अशवेत छापामार 
मुद्ध का समर्थन करें । 

(4) तेल निर्यातक देशों से अपीत की गयी कि वे दक्षिण अफ्रीका को तेल की सप्लाई 
कतई न करें। 

(5) मिश्र के मसले पर कई घण्टे तक गरम बहस चली। अधिसंख्यक अरब देशों का 
कहना था कि मिस्र को मिलम्बित कर दिया जाय। अन्त में मित्र और एजराइल के वीच हुए 
कम्प ढेविड समझौते की निन्‍द्रा की गयी । 

इस सम्मेलन में ऊर्जा, विशेषकर तेल निर्यात करने वाले विकासशील देझों की कर्जा 
सम्बन्धी समस्याओं पर बहुत गम्भी रतापूर्वक विचार हुआ । विकासशील देशों की अर्थ-व्यवस्था को 
लेकर भी विचार-विमर्श हुआ । 

गुटनिरपेक्ष आन्दोलन के सिद्धान्तों में एक यह भी है कि सदस्य देशों के आन्तरिक मामलों 
की सम्मेलनों में चर्चा न फी जाय, लेकिन इस सिद्धान्त की क्यूबा और अरब राष्ट्रों ने हत्या कर 
दी। यहाँ तक कि पाकिस्तान भी कश्मीर का मामला इसमें उछालने से बाज नहीं आया । 

सातवाँ शिखर सम्मेलन : नयी विल्‍ली (मार्चे 7983) 

गुटनिरपेक्ष आन्दोलन के निवर्तमान अध्यक्ष क्यूबा के राष्ट्रपति फीडल कास्त्रो ने 3 
अगस्त, 4982 को सातवें गुटनिरपेक्ष शिख्वर सम्मेलन के दिल्‍ली में आयोजन करने की औपचारिक 
भनुभति दे दी । कास्त्रो ने गुटनिरपेक्ष देशों के राष्ट्राध्यक्षों को इस वात से सूचित किया कि इराक 
ने इस सम्मेलन को आयोजित करने में अपनी असमथेता व्यक्त की है। उल्लेखनीय है कि ईरान- 
इराक युद्ध के कारण इराक में सम्मेलन को स्थगित "करना पड़ा । ईरान ने भी इराक में सम्मेलन 
आयोजित करने का विरोध किया था। किन्तु-साथ ही इराक-ईरान ने भारत में इसके आयोजन 
के लिए अनुरोध किया था । 

पृष्ठभूमि--नयी दिल्‍ली में समवेत गृठनिरपेक्ष देशों का सातवाँ शिखर सम्मेलन (6 से 2 
मार्च, 983) अनेक हृष्टियों से अपूर्व है। बेलग्रेड से हवाना तक हुए पिछले छह सम्मेलनों में इस 
आन्दोलन ने यद्यपि अनेक विपत्तियों का सफलतापूर्वक सामता किया तथा अनेक नये कीर्तिमान 
स्थापित किये, किस्तु अपने जन्म के इस वाईसवें साल में इसके सामने जैसी गम्भीर चुनौतियाँ और 

वे अवसर उपस्थित हुए, वैसे पहले कभी उपस्थित नहीं हुए थे। 983 के प्रारम्भ में 
विश्व राजनीति का जो माहौल हम देख रहे थे, वह 959-60 के माहौल से कम खतरनाक नहीं 
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था। हवाना सम्मेलन-के बाद अच्तर्राष्द्रीय राजनीति का घटनाक्रम इतनी तेजी से बदलते लगा 
कि गूटनिरपेक्ष आन्दोलन की महत्ता एक बार फिर उसी तरह रेखांकित हो गयी, जिस तरह वह 
प्रथम सम्मेलन के पहले हुई थी । 

समसामयिक अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में तनाव, अविश्वास और संघषं का जहर घोलने 
वाली समस्त घटनाएँ एकदम हवाना सम्मेलन के बाद ही शुरू हुई हों, ऐसा नहीं है । कुछ घटनाओं 
का सूत्रपात अल्जीयर्स सम्मेलन (973) के बाद हुआ और कुछ का कोलम्बो (976) के बाद । 
कुछ घटनाओं मे हवाना सम्मेलन (979) के समय रंग दिखाना शुरू कर दिया, जैसे कम्पूचिया 
विवाद, इजिप्ट के साथ उग्रवादी अरब राष्ट्रों की अनबन, सोमालिया-इथियोपिया संघर्ष, हिन्द 
महासागर को शान्ति क्षेत्र बनाना, ग्रुटनिरपेक्ष आन्दोलन के स्वाभाविक मित्रों की अवधारणा 
आदि। यहाँ मुख्य बात यह है कि हवाना सम्मेलन के बाद जो पिछले सवा तीन साल गुजरे हैं, 
उनमें पहले के चले आ रहे कुछ स्थानीय मामलों ने जहाँ क्षेत्रीय रूप धारण किया, वहाँ कुछ नये 
मामलों ने सम्पूर्ण विश्व राजनीति को झकझोर' कर रख दिया । 

हवाना सम्मेलन सितम्बर 979 में सम्पन्न हुआ और उसके तीन मास बाद ही सोवियत 
फौजें अफगानिस्तान में घुस गयीं । इससे त केवल अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान के आपसी 
सम्बन्ध बिगड़ गये, अपितु सम्पूर्ण दक्षिण-पश्चिम एशिया विश्व राजनीति का एक ऐसा मर्मस्थल 
बन गया, जिसकी धड़कनों में से एक बार फिर विश्वयुद्ध के नगाड़ों की ध्वनि गुन्जायमान होने 
लगी। अफगान संकट ने एक नये शीत-युद्ध को जन्म दिया । दोनों महाशक्तियों के बीच चल रही 
शस्त्र परिसीमन वार्ता (साल्ट-2) भंग हो गयी, पश्चिमी राष्ट्रों ने सोवियत संघ पर अनेक आर्थिक , 
और राजनीतिक प्रतिबन्ध लगाने की कोशिश की, अमरीका ने भी खाड़ी के देशों, हिन्द-महासागर 
तथा पाकिस्तान में अपनी सैनिक उपस्थिति को बढ़ाना शुरू कर दिया। अफगानिस्तान के मामले 
को लेकर सम्पूर्ण गृुटनिरपेक्ष आन्दोलन में भी फूट पड़ गयी । कुछ ग्रूटनिरपेक्ष राष्ट्रों---वियतनाम, 
सीरिया, द. यमन, इथियोपिया, आदि ने अफगानिस्तान में रूसी कार्यवाही का समर्थन किया, 
तो कुछ राष्ट्रों-- सिंगापुर, मोरक्को, जैरे, नेपालं, पाकिस्तान, मिस्र आदि ने डटकर विरोध किया। 
भारत जैसे राष्ट्रों ने सोवियत संघ की भत्संना करने के बजाय यह माना कि अफगानिस्तान से 
सोवियत सेना की वापसी तथा “बाहरी हस्तक्षेप! की समाप्ति एक साथ होनी चाहिए। इसके 
अतिरिक्त ईरान-इराक युद्ध, फॉकलैण्ड को लेकर हुए ब्रिटेन-अजेंण्टाइना युद्ध और लेबनान को लेकर 
हुए अरब-इजराइल युद्ध ने एक ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी थी जिसे द्वितीय विश्वयुद्धोत्तर काल में 
अपूर्व ही माना जायेगा। पोलैण्ड के अतिरिक्त संकट के कारण यदि यूरोपीय तनाव बढ़ा है, तो 
आस्नेय एशिया में कम्पूचिया के लिए सिंहानुक के नेतृत्व में बनी नयी प्रवासी सरकार के कारण 
हेंग सैमरिन सरकार पहले से भी अधिक परेशानी में पड़ गयी है। यहाँ ध्यान देने योग्य मुख्य बात 
यह है कि दुनिया में जहाँ-जहाँ भी कोई संकट, है, वहाँ-वहाँ उसके पक्ष और विपक्ष. की पीठ ठोकमे 
के लिए परस्पर प्रतिद्वन्द्दी महाशक्तियाँ सक्तिय हैं । महाशक्तियों की इस प्रतिस्पर्द्धा से विश्व को 
बचाने के लिए ही गुटनिरपेक्ष आन्दोलन का जन्म हुआ था और यह कहना तथ्यानुकूल ही है कि ] 
समसामयिक जगत में यह प्रतिद्वन्द्रिता अपने चरमोत्कर्ष पर पहुँच गयी है । अतः गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों 
का सप्तम सम्मेलन (नई दिल्‍ली) बहुत ही नाजुक अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में हुंआ । 

दिल्‍ली शिखर सम्मेलन : आखिर मिला क्‍या 7--गठनिरपेक्ष देशों के राष्ट्राध्यक्षीं तथा 
शासनाध्यक्षों का सातवाँ शिखर सम्मेलन प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गाँधी की इस अपील के साथ 
आरम्भ हुआ कि विश्व की महाशक्तियाँ आणविक हथियारों के इस्तेमाल की धमकी देना बन्द कर 
और केवल अपने स्वार्थ की चिन्ता छोड़कर सम्पूर्ण मानवता के भले की बात सोचें । तीसरी दुनिया 
के इस सबसे विशाल सम्मोलन' की सबसे बड़ी उपलब्धि यह रही कि अनेक द्विपक्षीय मामलों पर 
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पारस्वरिक मतभेद होते हुए भी चुने हुए महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय मसलों पर आम राय कायम हो 
पायी । इस सम्मेलन में 95 राज्यों, 2 प्रतिगामी राष्ट्रीय मुक्ति मोचों, 0 पर्यवेक्षक राज्यों, | 
पर्यवेक्षवा राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चे तथा 0 अतिथि राज्यों ने भाग लिया। इस अवसर पर 68 राष्ट्रा- 
ध्यक्ष या राजा, 26 प्रधानमन्त्री तथा उपराष्ट्रपति या विदेशमन्त्री उपस्थित थे। सम्मेलन के 
निवर्तमान अध्यक्ष क्यूबा के राष्ट्रपति फिदेल कास्त्रों ने अगले तीव वर्षों के लिए सम्मेलन का 
अध्यक्ष पद श्रीमती इन्दिरा गाँधी को सौंपा । नटवर्रासह को सातवें गृटनिरपेक्ष सम्मेलन का महा- 
सचिव चुना गया। बसे यह सम्मेलन पाँच दिन तक चलना था, पर ईरान व इराक के युद्ध का 
मसजा हल न हो पाने के कारण इसका अधिवेशन एक दिन के लिए और बढ़ाता पड़ा । 

सस्मेलन में क्यूबा के राष्ट्रपति फिदेल कास्न्रो, फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन के अध्यक्ष यासर 
अराफात और यूगोस्लाव राष्ट्रपति पीटर स्टाम्बोलिच के उदुबोधन भाषणों के बाद किसी राष्ट्राध्यक्ष 


'का भाषण उल्लेखनीय रहा तो वह थे पाक राष्ट्रपति जनरल जिया। उनके भाषण में श्रीमती , 


गाँधी को मुबारकवाद दी गयी थी और एक पाँच-सूत्ती आधथिक कार्यक्रम भी पेश किया था। जैसी 
कि उम्मीद थी अफगानिस्तान से रूसी फौजों के दखल पर गहरी चिन्ता और अफसोस जाहिर 
करते हुए भाग़कर पाकिस्तान गये हुए तीस लाख से भी अधिक अफगान शरणाथियों का रोना 
रोया गया था। जम्मू-कश्मीर के द्विपक्षीय मामले का भी जिक्र करके उन्होंने बहुतों का मन खट्टा 
कर दिया । 

शिखर सम्मेलन समाप्त होने के पहले जो महत्वपूर्ण घोषणाएँ स्वीकार की गयीं, उन्हें 
“राजनीतिक और आधिक  घोषणाओं का नई दिल्‍ली सन्देश” की संज्ञा दी गयी। ईरान-इराक 
संघर्ष पर दोनों देशों में कोई समझौता न हो पाने के कारण इस सम्बन्ध में कोई विधिवत्‌ प्रस्ताव 
तो स्वीकार नहीं किया जा सका, किन्तु गुटनिरपेक्ष आन्दोलन की ओर से उसकी अध्यक्ष श्रीमती 
इन्दिरा गाँधी ने दोनों देशों से 30 महीनों से चले" आ रहे युद्ध को तुरन्त समाप्त करने और 
गुटत्तिरपेक्ष आन्दोलन की एकता और अश्वण्डता को सुदृढ़ बनाने की अपील की । इसी तरह आठवें 
शिखर सम्मेलन के स्थान के बारे में भी कोई समझौता नहीं हो सका । फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन' 
के अध्यक्ष यासर अराफात के अनुरोध पर पश्चिमी एशिया में शान्ति स्थापित करने के लिए 
फिलिस्तीन के मसले पर महेनजर रखते हुए आठ सदस्यों की एक समिति का गठन किया गया । 

सम्मेलन के अन्तिम दिन जारी किये गये “नयी दिल्‍ली के सन्देश” में महाशक्तियों से 
हथियारों की होड बन्द करने व परमाणु युद्ध न होने देने के लिए प्रयास करने की अपील की गयी । 

सम्मेलन में एक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाये जाने का भी सुझाव दिया गया, जिसमें सदस्य 
देशों के विकास के लिए आधिक सहायता जुटाने एवं पूँजी लगाने के कार्य में अन्तर्राष्ट्रीय योगदान 
के उपायों पर विचार किया जा सके। इसके साथ ही अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा एवं वित्तीय प्रणाली के 
ध्यापक पुनर्गठन की आवश्यकता पर भी बल दिया गया । इसके अलावा विकासशील देशों के बीच 
आध्िक सहयोग के कार्यक्रम चलाने का सुझाव भी दिया गया। 

.+.. राजनीतिक प्रस्ताव में दक्षिण अफ्रीका के अश्वेत लोगों के शोषण, उनके प्रति असमानता 
के व्यवहार व उनके अधिकारों के हनन की भत्सेना करते हुए उनके संघर्ष में गुटनिरपेक्ष आन्दोलन 
द्वारा पूरा सहयोग दिये जाने की बात कही गयी । राजनीतिक घोषणा में नामीबिया के ब्रिषय में 
कहा गया कि वहाँ के नागरिकों को अपने बारे में निर्णय लेने और वालविस खाड़ी तथा पेंगुइन 
द्वीपसभुह समेत एक स्वतन्त्र संयुक्त तामीबिया की स्थापना का अनपहरणीय अधिकार है। यूरोप 
में बढ़ती हथियारों की होड, तनाव व विभिन्न गुटों के बीच, टकराव की नीति पर चिन्ता ब्यक्त 
की गयी। लेकिन दक्षिण अमरीका में उस क्षेत्र के देशों द्वारा उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद, नव- 
उपनिवेशवाद एवं किसी भी प्रकार के विदेशी प्रभत्व के खिलाफ चलाये जाने वाले संघर्ष का 
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समर्थन किया गया । अफगानिस्तान समस्या का राजनीतिक हल निकालने और वहाँ से विदेशी 
सेवाओं की वापसी फी माँग करते हुए राजनीतिक घोषणा में उस देश की ह्वतन्त्रता तथा प्रभुसत्ता 
के प्रति पूरा राम्मान व्यक्त किया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव को इस सम्बन्ध में ठोस 
कदम उठाने के लिए गुटनिरपेक्ष आन्दोलन ने अपना पूरा समर्थन देने की बात कही । कम्पूचिया 
के बारे में घोषणा 'में वहाँ के नागरिकों को अपने देश की सरकार के बारे में निर्णय लेने व विदेशी 
हस्तक्षेप समाप्त करने की बात पर पुत्र: बल दिया गया। साथ ही दक्षिण-पूर्व. एशिया क्षेत्र से 
आपसी वार्ता द्वारा इस क्षेत्र में शान्ति स्थापित करने व बाहरी ताकतों का हस्तक्षेप रोकने की 
अपील की गयी । यही बात कोरिया के बारे में भी कही गयी । 

आधिक घोषणा में विकसित राष्ट्रों गे विकासशील देशों के व्यापार पर लगाये गये प्रतिबन्धों 
को समाप्त करने व संरक्षणवादी रवैया न अपनाने को कहा गया। सम्मेलन में विकासशील राष्ट्रों 
द्वारा एक बैक स्थापित करने की वात कही गयी थी, पर उसे स्वीकार नहीं किया गया और वह 
भामना वहीं दव गया । 

राम्मेलन में खाद्य, ऊर्जा एवं परमाणु शक्ति के बारे में भी विचार किया गया। लेकिन 
सवाल यह है कि क्या यह साम्मेलन वास्तव में उप मूलभूत समस्याओं को हल करने में सफल रहा 
जिनका हल ढूंढ़ना नितान्त आवश्यक था । 

विवादास्पद मुद्दें--सम्मेलन में विवाद का आरम्भ हुआ कम्पूचिया के समोलन में भाग न 
लेने के सवाल पर। इस प्रश्न पर सदस्य देश तीन भागों में बट चुके थे । कुछ राजकुमार सिहनुक 
को आमन्त्रित किये जाने के पक्ष में थे तो कुछ यह चाहते थे कि हेंग सैमरित की सरकार को 
आमन्तित किया जाये वर्योंकि कम्पुचिया के अधिकांश भाग पर इस समय उसी का अधिकार है । 
अन्य राष्ट्र इस पक्ष में थे कि कम्पूचिया का स्थान खाली छोड़ दिया जाय जैसा कि पिछले हवाता 
सम्मेलन में किया गया था। भारत के लिए बड़ी जटिल स्थिति पैदा हो गयी थी कि मेजबान होने 
के नाते वह क्‍या निर्णय ले। सीवियत रूस एवं वियतनाम द्वारा समर्थित हेंग सैमरिन सरकार से 
उसके राजनयिक सम्बन्ध स्थापित हो चुके थे। अन्त में यही निर्णय लिया गया कि कम्पूचिया का 
स्थान खाली छोड़ दिया जाय । 

अफगानिस्तान के मसले पर कोई बड़ा निर्णय लिये जाने की पूरी सम्भावना थी, किन्तु वहाँ 
के प्रधानमन्त्री सुलतान अली किश्तमन्द ने यह स्पष्ट कर दिया कि न तो गुटनिरपेक्ष सम्मेलन को 
और न ही किसी अन्य अन्तर्राष्ट्रीय मंच को यह अधिकार है कि वह उनके देश के आल्तरिक 
मामलों पर बहस करे। यहाँ तक कि नयी दिल्‍ली के सन्देश व सम्मेलन की कायं-सूची में भी इस 
विपय की शामिल किये जाने पर उन्होंने कड़ा विरोध प्रकट किया । 

ईरान-इ्राक के युद्ध के बारे में सम्मेलन की अवधि बढ़ाये जाने के बावजुद कोई ठोस हल 
नहीं निकला । 

ऐसा ही एक महत्वपूर्ण प्रश यह भी था कि अगला गूटनिरपेक्ष सम्मेलन कहाँ बुलाया 
'जाय। इराक यह चाहता था कि आठवाँ गुटनिरपेक्ष सम्मेलन बगदाद में आयोजित किया जाय | 
पर ईरान, लीबिया और सीरिया इसका कड़ा विरोध कर रहे थे। अन्त में यह प्रश्न भी बिना हैंगे 
हुए रह गया । हे 

समीक्षात्मक दृष्टि--लेटिन अमरीका में संयुक्त राज्य अमरीका का हस्तक्षेप कमर करने, 
अफगानिस्तान में रूसी सेनाओं की वापसी, हेंग सैमरिन सरकार को प्रजातान्त्रिक रूप में परिवर्तित 
करने, इजरायल द्वारा अरब अधिकृत क्षेत्र वापस, करने के लिए बाध्य करने या दक्षिण अफ्रीका 
द्वारा नामीविया का शोषण कम करने आदि महत्वपूर्ण सवालों पर सम्गेलन में जो कुछ भी हुआ 
बह नया नहीं था। ऐसे मुद्दों पर सिवा लफ्फाजी के और कुछ किया भी नहीं जा सकता था । 


हे 
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देखा जाय तो गुटनिरपेक्ष सम्मेलन का राजनीतिक घोपणा-पत्र विल्कुल अर्थहीन है । इसकी 
सबसे बड़ी कमी यह है कि यह ऐसी सरकारों, राष्ट्रों को सम्बोधित करके लिखा गया है, जो इस 
आन्दोलन के सदस्य नहीं हैं और न ही इसके प्रभाव में आते हैं । यहाँ तक कि स्वयं इसके सदस्य ' 


& देश भी इतने ज्यादा विभाजित -और गुटों में बेटे हुए हैं कि वे यह नहीं चाहते कि उनके अपने 


> ५ 


मामलों में भी गुटनिरपेक्ष आन्दोलन द्वारा - हस्तक्षेप किया जाय। अफगानिस्तान, इसका स्पष्ट 
उदाहरण है । २ 

सही अर्थों में देखा जाय तो गुटनिरपेक्ष आन्दोलन केवल एक संच है, सम्मेलन एक वलब 
से बढ़कर और कुछ नहीं है, जहाँ सदस्य अपती इच्छा के अनुसार जैसा चाहते हैं वेसा व्यवहार 
करते हैं। सातवें गृटनिरपेक्ष सम्मेलन की समाप्ति पर श्रीमती इन्दिरा गाँधी का यह कहना कि 
“हो सकता है कि हम हर बात पर सहमत न हों, पर हमारे विचार एक है”, इस तथ्य की पुष्टि 
करता है। वैसे भी इसे शब्दों का मायाजाल ही कहा जायेगा कि विचार तो एक हो पर मुद्टों पर 
सहमति न हो । न्‍ 

सातवें गुटनिरपेक्ष सम्मेलन की आथिक घोषणा में गुटनिरपेक्ष तथा दूसरे गरीब राष्ट्रों के 
लिए खाद्य रक्षक-प्रणाली स्थापित करने का सुझाव रखा गया है। इस सुझाव में गरीब देशों, 
विशेषकर अफ्रीका में खाद्य की कमी को दूर करने के लिए एक विशेष अस्तर्राष्ट्रीय खाद्य कार्यक्रम 
चलाने एवं वित्तीय सहायता प्रदान करने पर बल दिया गया है। घोषणा में विकसित राष्ट्रों से 
आसान शर्तों पर खाद्य एवं कृषि के क्षेत्र में उदारता से सहायता करने की बात कही गयी है । 
पर सवाल इस बात का है कि क्‍या मात्र घोषणा करने या विकसित राष्ट्रों से अपील करने से खाद्य 
को समस्या हल हो जायेगी ? खाद्य सहायता को हमेशा से विकसित राष्ट्र अपने राजनीतिक 
स्वार्थों की पूर्ति के लिए इस्तेमाल करते आये हैं और भविष्य में भी करते रहेंगे । 

एक ओर यह आन्दोलन आशिक विंकास के लिए विकसित एवं विकासशील राष्ट्रों के बीच 
विभिन्न साधनों के समान वितरण की बात करता है, दूसरी ओर खुद इसके कुछ सदस्य राष्ट्र 
ऐसे साधनों के अधीन हैं, जिन्होंने अपने देश को सारी शक्ति, सम्पत्ति व सम्पदा पर कब्जा कर 
रखा है। फिर ये यह कैसे आशा कर सकते हैं कि अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्हें प्रजातान्त्रिक तरीके 
से समानता के आधार पर न्याय मिल सकेगा । 

उपलब्धियाँ--फिर भी यह तो मानना ही पड़ेगा कि इस शिखर सम्मेलन मे गुटनि रपेक्ष 
आन्दोलन को एक नयी शक्ति और दिशा दी है। कुछ लोगों का कहना था कि यह सम्मेलन एक 
तरह के आधार शिविर के रूप में सामने आया, जो एक नये संघर्ष की शुरूआत का संकेत देता है । 
पहली वार इस सम्मेलन के जरिये द्विपक्षीय आधार पर बांतचीत करने की सार्थकता सामने आयी । 
इस सम्मेलन ने सदस्य राष्ट्रों में एकता का नये सिरे से बोध कराया, सशस्त्र संघर्ष की निरर्थकता 


: का अहसास -और मतभेदों को शान्तिपुर्वक बातचीत के जरिये सुलझाने की उपयुक्तता अधिक अर्थपूर्ण 


लगी। नयी अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था पर औद्योगिक देशों से बातचीत चलाने के प्रस्ताव का एक 


परिणाम यह हुआ कि सदस्थ देशों ने विकास कार्यक्रमों में सहयोग की आवश्यकता का महत्व 


समझा | उन्हें यह भी लगा कि वे अपने संसाधनों और क्षमताओं का विकास कार्यत्रमों में उपयोग 
अपने प्रयत्न से कर सकते हैं। पारस्परिक विचार-विमर्श (सराउथ-साउथ डाइलॉग) की सम्भावनाएँ 
पहले के मुकाबले कहीं अधिक बढ़ गयीं । एकता के क्षेत्रों की मुखर ढंग से पहचान हुई। ' 

कुछ क्षेत्रों में यह आशंका व्यक्त की गयी कि शिखर सम्मेलन का दृष्टिकोण समस्याओं 
के समाधान पर केन्द्रित न होकर, उसे फिलहाल टाल देने के अधिक करीब था। प्रमाण के रूप 
में अफगानिस्तान, कम्पूचिया और ईरान-इराक की वात कही गयी। वस्तुत: सम्मेलन की. 
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सफलता इस तथ्य में निहित है कि इन समस्याओं के कारण विघटन या विभाजन की स्थिति नहीं 
पैदा हुई । | । 
आठवाँ निगुठ शिखर सम्मेलन : हरारे (सितम्बर 986) 

गुटनिरपेक्ष देशों का सात “दिव का आठवाँ शिखर सम्मेलन -7 सितम्बर, 986 को 
हरारे (जिम्बाब्वे) में सम्पन्न हुआ। सम्मेलन के पहले ही दित जिम्बाब्ये के प्रधानमन्त्री रॉबटे 
मुगावे को गुटनिरपेक्ष आन्दोलन का अध्यक्ष चुन लिया गया। वे इस पद पर अगले सम्मेलन तक 
रहेंगे । बा 5 
गुटनिरपेक्ष आन्दोलन का यह रजत जयन्ती वर्ष था। 25 व॒ष पूर्व बेलग्रेड में इसकी 
शुरूआत हुई थी। तब से लगातार इसकी सदस्यता बढ़ती रही और आज इसमें 0व देश एवं 
संगठन हैं। इस सम्मेलन में 99 पूर्ण राज्य सदस्यों, 2 राष्ट्रीय मुक्ति मोचों, 6 पर्यवेक्षक राज्यों, 
4 पर्यवेक्षक राष्ट्रीय भुक्ति मोचोँ तथा 3 अतिथि राज्यों ने भाग लिया। इस वर्ष यूनान, 
मंगोलिया एवं आस्ट्रेलिया को पर्यवेक्षक का विशेष दर्जा दिया गया । 

हरारे घोषणां--हरारे सम्मेलन के समापन.पर एक घोषणा-पन्न जारी किया गया। दक्षिण 
अफ्रीका क्षेत्र पर पारित विशेष घोषणा में स्पष्ठ कर दिया गया कि इस देश की रंगभेद नीति के 
विरुद्ध एकम्ुश्त उपायों को लागू किया जाये जिसमें दक्षिण अफ्रीका को प्रौद्योगिकी के हस्तान्तरण 
पर प्रतिबन्ध, उसे निर्यात की समाप्ति, तेल की विक्री पर रोक, हवाई सम्पर्क तोड़ने जेसे पग भी 
शामिल हैं। प्रीटोरिया सरकार द्वारा निकटवर्ती राज्यों पर लगाये गये आर्थिक प्रतिवन्धों से होने 
वाली क्षति की पूति के लिए एक विशेष कोप स्थापित किया जायेगा । इस कोप के अध्यक्ष राजीव 
गाँधी होंगे।, अफ्रीका के अंग्रणी देशों (गिणा। ॥॥० ४808) की दक्षिण अफ्रीका पर आधिक 
निर्भरता को कम करने के लिए कोष से सहायता दी जायेगी। इस कोप को न केवल गुटनिरपेक्ष 
देश घन देंगे वल्कि अन्य देशों से भी धन देने को कहा जायेगा । सम्मेलन मे सामीबिया की आजादी 
सुनिश्चित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा का एक विशेष अधिवेशन बुलाये जाने की माँग की । 
घोषणा में कहा गया कि विदेश मन्त्रियों का एक दल पश्चिमी देशों का दौरा कर उनसे दक्षिणी 
अफ्रीका के विरुद्ध व्यापक प्रतिबन्ध लगाने का आग्रह करेगा। हरारे सम्मेलन ने साम्राज्यवाद व 
उपनिवेशवाद की कठ़े शब्दों में निनदा की । 

निर्गुट शिखर सम्मेलन में एक सप्ताह तक चली बहस के दौरान उसके आ्तरिक मतभेद 
भी उभरकर सामने आये। लीवियाई नेता कर्नल कह्ठाफी ने गुटनिरपेक्ष आन्दोलन को “अ्तर्राष्ट्रीय 
छलावा' बताया । उन्होंने कहा कि आन्दोलन अब अपनी उपयोगिता खो बैठा है। ईरान-इराक 
युद्ध को रोकमे में निर्गुट देशों की विफलता इस आन्दोलन पर एक प्रश्न चिह्न लगा रही है। 
सम्मेलन में दक्षिण अफ्रीका के पड़ौसी देशों को राहत पहुँचाने के लिए जिस कोप की स्थापना की 
गयी है वह दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ संघ कर रहे देशों के लिए बड़ा संबल होगा । 

हरारे में गुटनिरपेक्ष आन्दोलन के शिखर सम्मेलन की एक बड़ी उपलब्धि यह है कि तिर्गुट 
राष्ट्र विकासशील देशों के बीच आथिक सहयोग बढ़ाने के लिए सहमत हो गये हैं। हरारे सम्मेलन 
में आपसी सहयोग -बढ़ाने के लिए विकासशील देशों का एक आयोग गठित करने का निर्णय किया; 
गया है और इसकी अध्यक्षता की जिम्मेदारी तंजानिया के पूर्व॑ राष्ट्रपति जूलिस न्येरेरे ते सम्भालनों 
स्वीकार कर लिया। नवगठित आयोग विकासशील देशों में गरीबी, भुखमरी, तिरक्षरता के 
, उन्मूलन और आधिक समस्याओं के निराकरण के उपाय और इसके लिए संयुक्त रणनीति अपनानें 
का सुझाव देगा । . | 

अमरीका ने आठवें गूटनिरपेक्ष सम्मेलन की प्रखर आलोचना करते हुए इसे पूर्वाग्रहों से 
प्रसित बताया । अमरीकी विदेश मस्त्रालय ते मेजबान जिस्माब्वे की आथिक सहायता बन्द करने 
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की घोषणा कर दी जिसका सीधा अर्थ यही है कि वह डरा-धमकाकर इस नव स्वृतस्त्र राष्ट्र को 
अपने पक्ष में रखने को मजबूर करना चाहता है। का 
न्वाँ निगु ट शिखर सम्मेलन : बेलग्रेड (सितम्बर 989) पा 
4 से 7 सितम्बर [989 को यूगोस्लाविया की राजधानी वेलग्रेड में नवाँ निर्मुट शिखर 
सम्मेलन सम्पन्न हुआ । यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति जानेज ड्रानोवस्क अगले तीन वर्षों (989- 
992 तक) के लिए गुठनिरपेक्ष आन्दोलन के नये अध्यक्ष चुने गये । हि 
नवें शिखर सम्मेलन में वेनेजुएला को आन्दोलन की सदस्यता प्रदान करने से अब निर्गुट 
आन्दोलन की सदस्य संख्या 702 तक पहुँच गयी है। बेलग्रेड शिखर सम्मेलन में इस आन्दोलन 
के 02 सदस्य देशों में से 98 मे भाग लिया । आठ देशों को आन्दोलन का अतिथि सदस्य दया 
दिया गया है। ये देश हैं--पोलैण्ड, पूर्वी जर्मनी, चैकोस्लोवाकिया, बुल्गारिया, कनाडा, स्यूजीलेण्ड 
और नावें | ५ न्‍ * 
शिखर सम्मेलन ने बेलग्रेड घोषणा पत्र तथा सदस्य देशों की महत्वपूर्ण राजनीतिक एवं 
आधिक समस्याओं के बारे में चालीस अन्य दस्तावेज पारित किये। सम्मेलन में यह फैसला किया 
गया कि थे चालीस अलग दस्तावेज मुख्य दस्तावेज के अंग होंगे । ॥ 
शिखर सम्मेलन ने निर्गुट आन्दोलन के पश्चिम विरोधी पुराने तेवर के आन्दोलन को त्याग 
कर मुख्य मुदृदा यह उठाया गया कि गरीब और अमीर दुनिया के बीच व्यापार और वाजार, 
कर्ज और पूंजी निवेश के रिश्ते कैसे होंगे ? धरती को बचाने की पहल कौन करेगा ? एटमी 
हथियारों के बाकी बचे जखीरे कैसे नष्ट होंगे ? एवं रासायनिक थ प्राणिशास्त्रीय हथियारों पर 
नियन्त्रण कैसे लगेगा ? इन्हीं महत्वपूर्ण मुदुदों के सन्दर्भ में बेलग्रेड घोषणा पत्र में स्पष्ट कहा गया 
कि निर्गुट आन्दोलन अब अपने अतीत से हटकर अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक और आशिक व्यवस्था 
में बुनियादी बदलाव लाने के लिए काम करेगा एवं दुनिया की प्रमुख समस्याएँ सुलझाने में सक्रिय 
भूमिका मिभायेगा। 
नवें शिखर “सम्मेलन में सबसे महत्वपूर्ण मुंदृदा यह था कि राजनीतिक साम्राज्यवाद के 
वाद जिस नवीन आशिक सामप्राज्यवाद का उदय हुआ है उससे सदस्य राष्ट्रों को कसी बचाया 
जाये ? राजीव गाँधी मे ठीक ही कहा है कि खतरा अब उपनिवेशवाद का नहीं, आशिक 
गुलामी का है! ह 
बेलग्रेड घोषणापत्र में () गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों ने सभी के लिए आत्मनिर्णय के अधिकार की 
पुष्टि की; (ग) घोषणा में कहा गया कि उपनिवेशवाद का खात्मा सम्पूर्ण मानव जाति का नैतिक 
दायित्त है; (77) तीसरे विश्व के देशों पर विदेशी कर्ज के भारी बोझ की समस्या तथा संरक्षणवादी 
वाधाओं को हटाया जाये; (/४) शिखर सम्मेलन ने 'धरती रक्षा कोप” बनामे के वारे में प्रधानमन्त्री 
राजीव गाँधी के प्रस्ताव की पुष्टि करते हुए अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय से अनुरोध किया कि वह 
पर्यावरण सम्बन्धी सहयोग के लिए. अलग से वित्तीय संसाधन निर्धारित करे और विकासशील 
देशों को पर्यावरण की हृष्टि से सुरक्षित तकनीक मुहैया कराये; (४) शिखर सम्मेलन मे पहली बार 
अैप्यावरण समस्याओं से सम्बन्धित अपनी निर्धारित नीतियों में परमाणु कचरे को ठिकाने लगाने 
का सवाल भी शामिल किया है। (४) मादक द्वव्यों के सेवत और इसकी तस्करी रोकने के बारे 
में पारित एक अन्य प्रस्ताव में गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों मे कहा कि इसे रोकने के लिए बन्तर्राप्ट्रीय 
सहयाग द्वारा तुरन्त प्रभावी कदम उठाने की जरूरत है। (शा) गुटनिरपेक्ष देशों ने परमाणु ऊर्जा 
के शान्तिपूर्ण प्रयोग के बारे में पारित एक प्रस्ताव में कहा कि परमोणु हथियारों के अप्रसार को 
. जुददा बनाकर उन देशों पर परमाणु शक्ति हारिल करने पर प्रतिबन्ध नहीं लगाया जाना चाहिए, 
: जो शान्तिपूर्ण उद्देश्यों के लिए परमाणु शक्ति हासिल करना चाहते हैं, क्योंकि यह उनका अधिकार 
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है। (शा!) विकासशील देशों के आपसी सहयोग को बढ़ाने और इसके लिए उनके बीच समन्वय 
के लिए 2 देशों के एक दल का गठन किया ग्रया। (5) सम्मेलन में नामीबिया के बारे में 
पारित एक विशेष घोषणा में तामीविया की आजादी के लिए गत एक अग्रैल से शुरू हुई संयुक्त 
राष्ट्र की योजना का दक्षिणी अफ्रीका द्वारा किये जा रहे उल्लंघन पर गम्भीर चिन्ता व्यक्त की 
गयी । इसमें फंसला किया गया कि गुटनिरपेक्ष ब्यूरो के 8 सदस्यीय एक दल को तथ्यों का पता 
लगाने के लिए नामीबिया भेजा जायेगा । यह दल देखेगा कि नामीबिया' में आगामी 6 नवम्बर को 
निर्धारित चुनाव की प्रक्रिया स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष रूप से चल रह हैं अथवा नहीं। 

निर्गमुट शिखर सम्मेलन में अमरीका, इजराइल और दक्षिण अफ्रीका को आड़े हाथों लिया । 
अमरीका से कहा गया कि वह क्यूबा के विरुद्ध शब्रुतापूर्ण कार्यवाही खत्म करे, निकारागुआ' के 
फोंद्रा विद्रोहियों के नये सिरे से स्थान तय करने की लैंटिव अमरीकी पहल का समर्थन करे । 
इजराइल का आह्वान किया गया कि सम्पूर्ण लेवनानी क्षेत्र से अपनी सेना हटा ले | दक्षिण अफ्रीका 
की रंगभेद नीति की निन्‍दा की गयी तथा नेल्रान मंडेला सहित सभी राजनीतिक कीदियों की बिना 
शर्ते रिहाई की अपनी माँग दोहरायी । सम्मेलन ने सास्कों और वाशिंगटन द्वारा मध्य दूरी परमाणु 
प्रक्षेपास्त संधि पर हस्ताक्षर के बाद परमाणु निरस्नीकरण की गति धीमी पड़ने पर दोनों महा- 
शक्तियों रो अपनी चिन्ता व्यक्त की। शिखर सम्मेलन ने स्वाधीनता, समानता और सामाजिक 
न्याय पर आधारित नई व्यवस्था की स्थापना को आज भी आन्दोलन का लक्ष्य घोषित किया । 

992 में होने वाले दरावें निर्गुट शिखर सम्मेलन के आयोजन स्थल के चयन का फैसला 
न हो पाने के कारण 99॥ में गुटनिरपेक्ष विदेश यात्रियों का घाना में एक सम्मेलन होगा और _ 
उसी में दसवें शिखर सम्मेलन के स्थान का फैसला किया जायेगा । 

संक्षेप में, बेलग्रेड सम्मेलन से विकासशील देशों के बीच सहयोग के नये क्षेत्रों का पता 
लगाया है। इस शिखर सम्मेलन में नई समस्याओं विशेषकर आधिक मामलों से सम्बन्धित मुद्दों को 
उठाया गया । 

07 गुटनिरपेक्षता की उपलब्धियाँ . *. 
6... (&0प्राहएडशाशरार 07 प्रणार-846ठ7ए0एछपप) 

गुटनिरपेक्ष आन्दोलन आज 'तीसरी अच्तर्राष्ट्रीय शक्ति' का प्रतीक बन गया है। भाज 
नाम! (१.७)४) के 02, सदस्य देश है जो दुनिया की.40% आवादी, 30% क्षेत्रफल और 66 
प्रतिशत देशों का प्रतिनिधित्व करता है। इसने “साम्राज्यवाद के विस्तार के विरुद्ध एक प्रतिरोधी 
राजनीतिक वातावरण बनाने में मदद की है ।” बुगोस्लाविया के भूतपूर्व राष्ट्रपति मार्थल टीठ़ो-के ; 


अनुसार “लाई के शब्त में, व ट हह मानव जा व्पा ऑर भविष्य है।” >भारत के भूतपूर्व के भूत व प्रधानमस्त्री 
हि कै ००० न्र्च्ट रैसाई के शब्दों में, “गुटनिरपेक्षग- अन्तर्राष्ट्रीय जीवन की-मुझेय- धस--बव-ययी में बस ) 
मोरोरजी देंसाई के शब्दों में, “गुटनिरपे न्तर्राष्ट्रीय जीवन ] 


320 07 5 77 शव पलक अह इन्दिरा गाँधी के शब्दों में, “अह मानव बड़ा शान्विव्ादी आन्दोलन है।' 
सो प्ट्रपति गोबाच्योब के भ 


व के अनुसार, “आन्दोलन से शान्ति का मार्ग प्रशस्त हुआ. है, मानव 
7 ता कुानरपेल को दोनों ग्रह: 7१ ७... पल ड तल 'क 


प्रतिष्य और समानता का निर्माण 
को दोनों ग्रुटों द्वारा सान्यता--गुटनिरपेक्षता एक नई संकत्पना है$ 


प्रारम्भ में गुटनिरपेक्ष देशों को एक कठिताई-से-जूझना-पड़ा-कि अन्य राष्ट्रों -को-कंसे-समझाआ जान _ 
कि-गुटन्रिपेक्षता क्‍या है, कि अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के सन्दर्भ में इसे एक स्वतन्त्र और नयी 
संकल्पना के रूप में मान्यता कैसे दिलायी जाय ? शुरू में दोनों गुरों ने गृटनि ने गृटनिरपेक्ष राष्ट्रों पर 


. . अजनसल 


विश्वास किया--पश्चिमी गुट की अपेक्षा पुर्वी गुट ने अधिक । सच्ची बात यह है कि.कुछ गुट 
पेक्ष देश--जिनमें भारत भी सम्मिलित है--स्वतन्त्रता प्राप्त कर लेने के वाद वर्षों तक साम्यवादी 


राष्ट्रों से अपनी स्वतन्वता की मान्यता प्राप्त नहीं कर सके। दोनों गुट यह मानते थे कि युद्वीत्तर 
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विश्व में किसी राष्ट्र के सामने एक ही रास्ता रह गया है और यह कि वह उनमें से किसी एक के 
साथ गुटवद्ध हो जाय। उनका पक्‍का विश्वास था कि गृदनिरपेक्षता एक ढोंग है, 'कोई तीसरा 
रास्ता' तो है ही नही-. फलेंत: दोनों ही गृट यह समझते थे कि जो भी देश गुटनिरपेक्ष है वह 
वस्तुतः गुप्त रूप से दूसरे गुट के साथ बंधा हुआ है।.......... 

> दोनों गुटों के इन हृष्टिकोणों में धीरे-धीरे परिवर्तत आया । साम्यवादी राष्ट्रों का हष्टिकोण 
953 में जोसेफ स्टालिन की मृत्यु के बाद से ही बदलना शुरू हो गया। फरवरी 956 में 
सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी की बीसवीं कांग्रेस वे तन केवल पहली बार यह बात स्वीकार की कि 
गुटनिरपेक्ष देश सचमुच स्वतन्त्र हैं, बल्कि यह भी अनुभव किया कि विश्व की सभी मूलभूत 
समस्याओं के धारे में सोवियत संघ और गुटनिरपेक्ष देशों के 'एक से विचार” हे। पश्चिमी गुट मे 
तो सातवें दशक में जाकर गुटनिरपेक्षता की नीति को मान्यता दी। गरुटनिरपेक्ष देशों को गरुटबद्ध 
देशों के मन का संशय दूर करने तथा इस नीति के प्रति सदुभावना और सम्मान का वातावरण 
पैदा करने के प्रयास में जो सफलता मिली वह सचमुच सराहनीय है । 


(2) विश्व राजनीति सें संघर्ों का दालता--गुटनिरपेक्षता की दूसरी राम्भव उपलब्धि यह 
रही कि इराके प्रभाव से विश्व के कुछ विकट संघर्ष टल गये या उनकी तीक्ता कम हुईं या फिर 
उनका समाधान हो गया और विशेषतः तीसरा विश्वयुद्ध भी नहीं छिड़ा जिसकी सम्भावना के बारे 
में 950 से शुरू होने वाले दशक के मध्य में सरकारी और गैर-सरकारी स्तरों पर चिन्ता व्यक्त 
की जा रही थी। ग्रुटनिरपेक्ष राष्ट्र यह दावा कर सकते हैं और उनका यह दावा गलत नहीं होगा 
' कि उन्होंने न्यूक्लीय अस्त्रों के सबसे खतरनाक दशक में अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा को बनाये 
रखने और बढ़ावा देने मे महत्वपूर्ण योग दिया। दोनों ग्रुटों की योजनाओं के विपरीत बहुत से 
देशों मे राष्ट्र समाज को पूरी तरह से दो हिस्सों में बंटने से रोक दिया जिसे दोनों गुटों के बीच 
सीधी टवकर रोकते में निश्चय ही सहायता मिली। गुटनिरपेक्ष देशों ने सर्वोच्च शक्तियों को उस 
रास्ते से हटा दिया जिस पर चनते-चलते उनके बीच प्रत्यक्ष संघर्ष की स्थिति आ सकती थी, और 
इसकी बजाय उन्हें अपने से कम विकसित देशों को विकसित करने की शान्तिपूर्ण प्रतिद्वन्द्रिता के 
रास्ते पर चलने की प्रेरणा दी, और इस तरह उन्होने अच्तर्राष्ट्रीय नीतियों को स्थिर रूप देने में 
योग दिया। यदि अनेक ऐसे राष्ट्र विद्यगान न होते जो दोनों गुटों में से किसी एक के साथ गुट्बद्ध 
न थे और उन्होने 'बलिन एयरलिफ्ट” कोरियाई युद्ध, इण्डोचीनी संघ, चीनी द्वीपसमूह से 
सम्बन्धित विवाद ([955) तथा स्वेज-युद्ध/([956) जैसे संकटों के समय न्‍्यायोचित ओर त्वरित 
समाधाव का आग्रह और अनुरोध किया होता, तो सम्भवत्त: और भी व्यापक और अतवरत संघर्ष 
होते जो पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले सकते थे। गतिरोध, घोर अन्धविश्वास और दोनों ग्रुटों 
का सम्पर्क हुट जाने की स्थितियों में युटनिरपेक्षे राष्ट्रो ने न केवल संयम से काम लेने की सलाह दी 
बल्कि युद्ध विराम के अवसरों पर अपने सद्प्रयत्त, भ्रध्यस्थता और शान्ति सेवाएँ भी प्रस्तुत कर 

गीं--जसे कि कोरिया, इण्डोचीन और स्वेज के सन्दर्भ में | कांगो के गृहगुद्ध के समय गुटनिरपेक्ष- 
देशों ने दोनों गुटों के सदस्य राष्ट्रों के सम्भावित सशस्त्र हस्तक्षेप को निष्फल कर देने के उद्देश्य 
से लड़ाकू सेनाएँ भेजने तक की पेशकण कर दी । 


(3) शीत-युद्ध को शस्ज-युद्ध में परिणत होने से रोकना---बहुत से गुटनिरपेक्ष देश दोनों 
गुटों और सर्वोच्च शक्तियों के बीच सदभावना के हेतु और सम्पर्क के माध्यम का काम करने को 
तैयार थे और दूसरे शीत-युद्ध के दोनों पक्षों के वीच खामखयालियाँ और गलतफहमियाँ दूर करने 
में सहायता मिली । कभी-कभी उन्हें यह भी अनुभव हुआ कि न्यूक्‍्लीय विध्वंस के कगार पर है । 
गुटतिरपैक्ष राप्ट्रों ने कम से कम णीत-युद्ध को उस स्थिति-में. पहुँचने से डोक दिया जिसमें सर्वोच्च 
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शक्तियों के जान-बूझ्ककर उस राह पर चलने से या खामखयाली की वजह से वह शस्त्र-युद्ध में 
परिणत हो सकता था। १ एणणाएं 

(4) शीत-युद्ध को देतान्त (१७०2ागा) की स्थिति में लाना--शीत-युद्ध को देतान्त अर्थात्‌ 
तनाव-शैधिल्य की स्थिति में लाने का श्रेय गुटनिरपेक्ष आन्दोलन को ही है । 

(5) निःशस्त्रीकरण और अस्न्न नियन्त्रण की दिशा में प्रभति--नि:शस्त्रीकरण और अस्त्र 
नियन्त्रण के लिए बातचीत करने में गुटनिरपेक्ष देशों ने जो भूमिका निभायी, उसमें उन्हें एकदम 
सफलता तो नहीं मिली, फिर भी उसने लोगों को यह नहीं भूलने दिया कि विश्वशान्ति को बढ़ावा 
देने की सारी चर्चा के सामने अस्त्र-शस्त्र बढ़ाने की बे-लगाम दौड़ कितनी खतरनाक है । गृूटनिरपेक्ष ' 
भारत को यह देखकर सन्तोष हुआ कि उसने अप्रैल 954 में न्यूक्लीय शस्त्रों के परीक्षण पर 
प्रतिबन्ध लगाने के जो प्रस्ताव रखे थे वे 963 में आंशिक परीक्षण प्रतिबन्ध सन्ध्रि के रूप में 
फलीभूत हुए । है 

(6) विश्व समाज के लिए उन्मुक्त वातावरण का निर्माण--नवोदित कमजोर राष्ट्रों को 
महाशक्तियों के चंगुल से निकालकर उन्हें स्वतन्त्रता के वातावरण में अपना अस्तित्व बनाये रखने 
का अवरार गुटनिरपेक्षता ने प्रदान किया। गरुटवन्दी की विश्व राजनीति के देमेधोंदु राष्ट्र समाज- 
में गुटनिरपेक्षेता ताजी हवा का झोंका लेकर आयी | यह ताजी हवा थी खुले समाज के गृणों की 


मुक्त और खुली चर्चा के वरदान की, तीज सतभेद॑ और _ रोष के समय भी सम्पर्क के रास्ते खुले 
रखने के महत्व की । शीत-युद्ध के कारण जो अनुदारताएँ और विक्वतियाँ पैदा हो गयी थीं, गुंटे- 
नियपेक्ष राष्ट्रों ने उन्हें दूर करने के अथक प्रयास किये, और इससे वर्तमात विश्व समाज कहीं 
अधिक खुला समाज बन गया । 
बड़ी उपलब्धियों में से एक यह है कि उन्होंने अमरीकी और सोवियत आदश अपने ऊपर थोपे जाने 
का विरोध किया और अपनी राष्ट्रीय प्रकृति के अनुसार विकास के अपने राष्ट्रीय साँचों और 
पद्धतियों का आविष्कार किया। इस तरह भारत ने अपने समाज के समाजवादी ढाँचे! का 
आविष्कार किया और अरब राष्ट्रों ने अरब समाजवाद' का । 
दर (8) संयुक्त राष्ट्र संघ के स्वरूप को रूपान्तरित करना--गुटनिरपेक्षता की नीति और 
गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों ने संयुक्त राष्ट्र संगठन को कुछ दृष्टियों से हमेशा-हमेशा के लिए रूपान्तरित 
करने में सहायता दी है। एक तो अपनी संख्या के कारण, दूसरे शीत-युद्ध में अपनी अधिक-तटब्थ 
दृष्टि और भूमिका के कारण -गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों ने संयुक्त राष्ट्र संगठन को छोटे राष्ट्रों के बीच 
शान्ति कायम रखने वाले संगठन से ऐसे संगठत-में रूपान्‍्तरित -करने--में-सहायता दी जिसमें छोटे 
राष्ट्र बड़े राष्ट्रों पर कुछ नियन्त्रण रख सकें। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा की भूमिका का महत्व 
बढ़ा दिया, जिसमें सभी सदस्यों का बराबर प्रतिनिधित्व हीता है और सरक्षा परिषद की भूमिका 
का महत्व कम कर दिया (जिसकी सदस्यता सीमित और असमानता पर आधारित है), हालांकि 
उसकी' मूल संकल्पना विश्व संगठन के सबसे महत्वपूर्ण अंग के रूप में की गयी थी | 

(9) भविकसित राष्ट्रों के मध्य आयिक सहयोग की बुनियाद--अविकपित राष्ट्रों के मध्य 
आशिक सहयोग की बुनियाद रखने में गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों को सफलता मिलीं है। कोलम्बों शिखर _ 
सम्मेलन में तो एक आथिक घोषणा-पत्र स्वीकार किया गया जिसका मुख्य आधार यह था कि 
गूटनिरपेक्ष राष्ट्रों के बीच अधिकाधिक आर्थिक सहयोग हो और इस आशिक -सहयोग के लिए 

त्येक सम्भव प्रयत्न किया जाय । आजकल गृटनिरपेक्ष राष्ट्र 'तयी अन्तर्राप्ट्रीय आथिक व्यवस्था 


की भाग कर रहे है । 
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(0) विश्व लोकसत के निर्माण में सहायक--गुटनिरपेक्ष राष्ट्र भले ही महाशक्तियों के 
सैनिक दवाव का सामना करने में सक्षमन हों परन्तु वे गम्भीर एवं तनावपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय 
समस्याओं पर विशेष लोकमत का निर्माण तो कर ही सकते हैं। उदाहरणाथे, गुटनिरपेक्ष देश 
परमाणु अस्त्रों की होड़ से उत्पन्न विनाशकारी प्रभावों को प्रसारित कर निरस्त्रीकरण की आवशभ्य- 
कता पर बल दे रहे हैं । > 

() शान्ति स्थापना सें सकारात्मक भूसिका--गुटनिरपेक्ष आन्दोलन एक सकारात्मक 
आन्दोलन है। इसके सदस्यों की संश्या में जितनी वृद्धि होती है उतनी ही मात्रा में शान्ति के क्षेत्रों 
का विस्तार होता है । 

संक्षेप में, अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में गुटनिरपेक्ष आन्दोलन की प्रमुख उपलब्धियाँ हैं : () 
नव स्वाधीन देशों द्वारा शीतयुद्ध में शामिल होने से इन्कार; (2) महाशक्तियों के बीच देतान्त 
सम्बन्धों का विकास; (3) राष्ट्रीय मुक्ति आन्दोलनों का समर्थन; (4) नवीन अन्तर्राष्ट्रीय आथिक 
व्यवस्था की माँग; (5) विकासशील देशों में परस्पर सहयोग की भावना का विकास; (6) रंगभेद 
का प्रवल विरोध;, (7) अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर विकासशील देशों के दृष्टिकोणों की संयुक्त अभिव्यक्ति । 


* ९“ गुटनिरपेक्षता की कसजोरियाँ या विफलताएँ : आलोचना 
(9707700श0२68 08 ए०आ॥,एएशट5 07 ]२०॥२-४ 0२४ एरा' ; टाशपटा500) 


: गृटनिरपेक्षता की विफलताएँ क्या हैं? इस सिलसिले में आलोचक निम्नलिखित तर्क देते हैं 
() अवसरवादी और काम निकालने की नोति--पश्चिमी...आलोचकों-के-अनुसार्‌ गुट- _ 
निरपेक्षता एक अवसरवाद और काम निकालने की नीति होकर रह गयी है, कि गुटन्रिपेक्ष देश 
सिद्धान्तहीन हैं, कि साम्यवादी और गर-साम्यवादी गुटों के साथ अपने सम्बन्धों के सन्दर्भ में वे 
'दोहरी कसौटी” का प्रयोग करते हैं, और यह क्रि उत्तका-ध्येय--पश्चिमी-और.-साम्यवादी दोनों गुटों 
से अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करते का-और-जिसका--पलड़ा भारी हो, उसकी ओर मिल जाने” 
कारहताहै। 

7» ह. ऐस. एस. राजन ने इस आलोचना का उत्तर देते हुए लिखा है कि गुटनिरपेक्षता की 
नोति अवसरवादिता की नीति हो सकती है परन्तु उतनी ही.जितना गुटबद्धता की अथवा कोई 
अन्य नीति हो सकती है, उससे अधिक नहीं। फिर, क्‍या पाकिस्तान और वहां के नेधाओं पर 
पश्चिमी भुट के साथ बँध जाने के सिलसिले में अवसरवाद का आरोप नहीं लगाया जा सकता ? 

(2) सिद्धान्ततः उपयुक्त किन्तु अव्यावहारिक नोति--आलोचकों के अनुसार यह नीति 
सिद्धान्तत: जितनी उपयुक्त है, व्यवह्रतः उससे बहुत भिन्न है, और सिद्धान्ततः इसमें चाहे कितने 
ही गुण क्‍यों न हों, व्यवहारतः यह कई तरह से विफल हुई है। अतः यह कहा जाता है कि जहाँ 
सिद्धान्त के धरातल पर ग्रुटनिरपेक्षता का ध्येय राष्ट्रों की स्वतन्त्रता सुनिश्चित-करना है, व्यवहार 
के धरातल पर इसने बहुत से गुटनिरपेक्ष देशों के सन्दर्भ में इस दायित्व को वस्तुतः निभाया नहीं 
है। उदाहरण के लिए, पश्चिमी देशों की एक आलोचना यह है कि व्यवहारत: गुटनिरपेक्षता ने 
साम्यवाद के प्रति सहानुभूति को छिपाने के लिए नकाव का काम दिया है और इसका परिणाम 
होता है स्ाम्यवादी गुट की अधीनता (जैसे एनक्रुमा के नेतृत्व में घाना, वर्मा, क्यूबा) । आलोचक 
यह भी कहते है कि नासिर के अधीन संयुक्त अरव गणराज्य और नेहरू के अघीन भारत 950 
के दशक में साम्यवादी खेल खेलते रहे हैं । 

इस आलोचता का उत्तर देते हुए डॉ. एम. एस. राजन ने लिखा है कि अभी तक कीई 

: गुटनिरपेक्ष राष्ट्र साम्यवादी गुट में सम्मिलित नहीं हुआ है। दूसरी ओर एक साम्यवादी राष्ट्र 
(यूगोस्लाविया) साम्यवादी गृट का साथ छोड़कर गुटनिरपेक्ष बन गया है । जहाँ कुछ मामलों में 
कुछ गुटनिरपेक्ष देशों से साम्यवांदी शिविर के देशों का समर्थन किया है, वहाँ उन्हीं गुटनिरपेक्ष 
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राष्ट्रों ने अन्य अवसरों पर उन्हीं देशों की आलोचना भी की है। हंगरी के विरुद्ध सोवियत सैनिके 
कार्यवाही ([956) तथा चैक्ोस्लोबाकिया (968) के मामलों में अनेक गृटनिरपेक्ष राष्ट्रों मे 
सोवियत संघ की आलोचना की है । 

(3) बाह्य सहायता पर निर्भरता--गरुटनिरपेक्ष देशों की एक विफलता यह बतायी जाती 
है कि वे वाहही आथिक और रक्षा सहायता पर बेहद निर्भर रहे हैं। चूंकि वे दोनों गुटों से 
सहायता प्राप्त करमे की स्थिति में थे, इसलिये उन्होंने इतची भारी आर्थिक और रक्षा-सहायता 
लेने का रास्ता निकाल लिया कि आज वे अपने सहज-सामान्य कार्य-निर्वाह के लिए भी इस 

सहायता पर आश्रित हो गये हैं। आलोचकों का तक है कि सच्ची गृटनिरपेक्षता आशिक आत्म- 
निर्भरता को तथ्य रूप में मानकर चलती है। यदि कोई राष्ट्र किसी तरह की सहायता के लिए 
किसी अन्य राष्ट्र या समृह पर बहुत आश्रित हो तो इसका मतलब है उस राष्ट्र की स्वतन्त्रता को 
और गुटनिरपेक्षता को भी दाँव पर लगा दिया गया है । 

डॉ. एम. एस. राजन का कहना है कि “किसी देश को दोनों सर्वोच्च शक्तियों से बरावर 
बड़े परिमाण में आथिक और सैनिक सहायता प्राप्त हुई है--यह बात अपने आप में इस बात का 
प्रमाण नहीं कि उसकी गूटनिरपेक्षता बराबर ज्यों 'की त्यों बनी हुई है ।* 

(4) गुठनिरपेक्षता फी नीति किसी तरह सुरक्षा का साधन महीं--आलोचकों का यह 
कहना है कि गुटनिरपेक्ष राष्ट्र गुटनिरपेक्षता को अपनी सुरक्षा के लिए पर्याप्त मानते थे। यदि वे 
अत्यन्त विशाल रक्षा व्यवस्था रखेंगे तो उनकी गुटनिरपेक्षता सुरक्षित नहीं रह जायेगी, और यदि 
वे वाहर से सैनिक सहायता स्वीकार करेंगे तो उनकी गुटनिरपेक्षता का स्वरूप शुद्ध नहीं रह 
जायेगा । अक्टूबर 962 में भारत पर चीन के आक्रमण ने भारत और भारत के लोग्रों को यह 
अनुभव करा दिया कि वर्तमान राष्ट्र समाज में--जो सर्वथा आदर्श नहीं हैं--कोई भी चीज किसी 
देश की युरक्षा का. प्रभाण नहीं हो सकती--गृटनिरपेक्षता भी नहीं; कि उपयुक्त सैन्य शक्ति रखने 
के साथ गुटनिरपेक्षता की कोई असंगति नहीं है, और बाहरी आक्रमण से मुकावला करने के लिए 
वाहर से सैनिक सहायता स्वीकार करना भी कोई गलत काम नहीं है। चीनी आक्रमण के दौरान 
भारत के लोगों ने यह भी अनुभव किया कि अन्य गुटनिरपेक्ष देशों में सबको भारत के साथ 
सहानुभूति नहीं थी जबकि बहुत से ऐसे देशों ने--जो पश्चिमी गृट के साथ बंघे थे--या तो भारत 
के प्रति सहानुभूति दिखायी या चीनी आक्रमण का मुकाबला करने में भारत को सहायता दी । 

गुटनिरपेक्षता के कुछ नासमझ आलोचकों को लगा कि चीन के आक्रमण से उनका दृष्टिकोण 
एकदम सही सिद्ध हो गया है कि गुटनिरपेक्षता किसी भी तरह की रुरक्षा का साधन नहीं है और 
इसलिये भारत को गृटनिरपेक्षता का त्याग कर - देना चाहिए। यह तो ऐसे हुक मानों गुटबद्ध 
होने से किसी राष्ट्र को पूरी तरह सुरक्षा मिल जाती है। 

(5) संकुचित नीति--विदेश नीति का क्षेत्र इतना व्यापक है कि उसे गुटनिरपेक्षता की 
नीति में बाधा नहीं जा सकता । ग्रुटनिरपेक्षता का दायरा बहुत सीमित है। गुटों से बाहर क्रिया- 
शील होने की कल्पना इस अवधारणा में है ही नहीं। सारी नीति गृटों की राजनीति के आस-पास 
घूमती है। महाशक्ति-गुठों की राजनीति पर प्रतिक्रिया करते रहना ही इस नीति का म्रुख्य लक्ष्य 
बन जाता है। या तो गटों के आपरी शझ्गड़ों में पंच बनने की कोशिश करना या दोनों से अलग 
रहते हुए एक के केवल इतने समीप जाने का प्रयत्न करना कि दूसरा बुरा न माने और यदि दूसरे 
के धुरा सानने का डर हो तो पहले से नाप-तोौल कर दूर हटठता या वारी-बारी से पास जाना या 
दूर हटना---यही गृटनिरपेक्षता की शैली रही है ।* 


2 डॉ. वेदप्रताप वैदिक, भारतीय विदेश नीति : नये दिशा संकेत, 980, पृ. 23 । 
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(4) गुटनिरपेक्ष देशों में अस्थिरता उत्पन्न करना-महाशक्तियाँ ग्रुटनिरपेक्ष देशों में 
हस्तक्षेप करती रहती हैं और अपने गुप्तचरों के माध्यम से अस्थिरता लाने का प्रयास करती हैं । 
क्यूबा जैसे गुटनिरपेक्ष देश में अमरीका ते सी. आई. ए. के साध्यम से फिदेल फास्त्रों सरकार को 
गिराने की बार-बार कोशिश की । चिली के राष्ट्रपति एलेण्डे की हत्या में भी सी. आई. ए. का 
हाथ था । 

(5) यह एक नैतिक आन्दोलन है--गुटनिरपेक्ष आन्दोलन नैतिक अपील-सा लगता है। 
यह भानवता की रक्षा की आवाज बुलन्द कर सकता है किन्तु शस्त्रों द्वारा शान्ति स्थापित नहीं 
कर सकता, आक्रमणों का प्रतिरोध नहीं कर सकता । गरुंटनिरपेक्ष आन्दोलन अफगानिस्तान में 
रूसी हस्तक्षेप की प्रत्यक्षतः भर्सता नहीं कर सका। ग्रुटनिरपेक्ष देशों में केवल 57 देशों ने संयुक्त 
राष्ट्र महासभा के 4 जनवरी, 980 के उस प्रस्ताव में मतदान किया जिसमें अफगानिस्तान से 
सोवियत सेनाओं की वापसी की माँग की गयी थी; 9 ग्रुटनिरपेक्ष देशों ते प्रस्ताव का विरोध 
किया और 24 ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया । 

(6) गुट सापेक्ष राष्ट्रों की बढ़ती संछघा--अब तो चीन भी आन्दोलन का सदस्य बनने 
की सोच रहा है। ऐसी स्थिति में जबकि सुरक्षा परिषद का एक.स्थायी सदस्य इस आन्दोलन में 
रहेगा और पाकिस्तान, ईरान, फिलीपीन्स तथा रिओ सन्धि के सदस्य जैसे सैनिक गठबन्धनों वाले 
देश भी इसमें रहेंगे तो गुटनिरपेक्ष आन्दोलन का भविष्य क्या होगा, कहने की जरूरत नहीं है । 

(7) चीन की दिलचस्पी--वास्तविकता तो यह है कि हवाना सम्मेलन तक आते-आते यह 
भेद ही मिट गया कि गुटनिरपेक्ष होने के लिए सैनिक असंलग्तता आवश्यक है। जो भी देश दस्तक 

, देता है, उसी के लिए द्वार खुल जाता है। यूरोप के तटस्थ राष्ट्रों की वात जाने दें, लेकिन 
रूमानिया, स्पेन, पुतंगाल, जैसे राष्ट्र और पाकिस्तान, फिलीपीन्स और आस्ट्रेलिया जैसे देश, जो 
किसी तर किसी गुट के साथ नत्यी रहे हैं, इस आन्दोलन के सम्मेलनों में या तो पर्यवेक्षक या 
अतिथि के रूप में भाग लेते रहे है। 'सेंटो' और 'सीएटो' का सदस्य रहते हुए भी पाकिस्तान ते 
इस आन्दोलन में धेसने की कोशिश की । य्रूगोस्लाविया की कोशिश है कि किसी तरह- रूमानिया 
भी अन्दर आ जाये। यह तर्क दिया जा सकता है कि अब अफगानिस्तान और वियतनाम जैसे 
राष्ट्र इस आन्दोलन के सदस्य हैं, तो रूमानिया क्‍यों नहीं हो सकता है ? नवें शिखर सम्मेलन में 
पोलेण्ड, पूर्वी जम॑वी, चेकोस्लोवाकिया, बुल्गारिया आदि देशों को भी अतिथि सदस्य के रूप में 
आन्दोलन में प्रवेश दे दिया गया है। 

यदि गुटनिरपेक्षता की स्पष्ट परिभाषा नहीं की गयी और सदस्यता के लिए भहंताएँ 
निश्चित नहीं की गयीं, तो ऐसे प्रश्तों का उत्तर देना धीरे-धीरे कठिन होता जायेगा । कोई आश्चर्य 
नहीं कि चीन भी इसका सदस्य बनने की पेशकश करे। फ्रांस तो चाहता ही था कि वह नई दिल्‍ली 
सम्मेलन में भाग ले । 

गुटनिरपेक्षता : गतिशोलता और नूतन प्रवत्तियाँ 
(मठ पठार-७.ठ धारा ; 0शर&७शा$// कप २७ पपराठापा०9) 
हि. गुटनिरपेक्षता की नीति समय के साथ अधिकाधिक सक्रिय, गतिशील और व्यावहारिक 
बनती जा रही है। प्रारम्भ में इस नीति में नैतिकता और आदश्शवाद का पुट अधिक था, लेकिन 
.गुटनिरपेक्ष देश अब यह अच्छी तरह समझने लगे हैं कि कोई भी नोति तभी सार्थक और उपादेय 
हो सकती है जब उसे यथार्थवाद के धरातल पर उतारा जाये। इस हृष्टि से गुटनिरपेक्षता की 
तुृतन-गतिशील प्रवृत्तियाँ निम्तलिखित हैं 

(4) आज की गुटनिरपेक्षता अपने, पुराने स्वरूप से इसलिये भिन्न और भतिशील है कि , 

भव गुटनिरपेक्ष आन्दोलन के,भंन्तगंत यह बात सम्भव मानी जाने लगी है कि यदि किसी गुठ- 
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भारत और श्रीलंका जैसे लोकतान्त्रिक देश हैं तो वेपाल, मोरकक्‍्को, इथियोपिया जैसे राजशाही देश 
भी रहे हैं। वियतनाम, क्यूबा, लाओस जैसे कम्युनिस्ट देश इसमें हैं तो फौजी तानाशाही वाले 
इण्डोनेशिया, वर्मा, पाकिस्तान, घाना, उगांडा जैसे देश भी इतमें रहे हैं । दूसरे शब्दों में, गुट- 
निरपेक्ष आन्दोलन के लगभग 90 देशों में से 0 भी ऐसे नहीं हैं जिन्हें सच्चे अर्थों में लोकतान्त्रिक 
कहा जा सके । इन देशों की शासन पद्धतियाँ ही भिन्न-भिन्न नहीं हैं अपितु अर्थ-व्यवस्था के स्वरूप 
और समस्याएँ भी एक-दूसरे से वहुत भिन्न हैं। कई गूटनिरपेक्ष राष्ट्रों में आपसी तनाव ने युद्ध 
का रूप धारण कर लिया है। अपने द्विपक्षीय मामलों को सम्मेलन के मंच पर लाने में नहीं चूकते । 
यदि गुटनिरपेक्षता और कुछेक नैतिक मूल्य एक-दूसरे के पर्याय होते तो आज सम्मेलन का स्वरूप 
इतना विश्वेंखलित और आत्मविरोधी नहीं होता । नेहरू के नेतृत्व में गुटनिरपेक्षता पर जो नैतिक 
मूल्य आरोपित करने की कोशिश भारत ने की थी वह एक मृग-मरीचिका के अलावा कुछ नहीं 
थी। इन तथाकथित मूल्यों--पंचशील, निरस्त्रीकरण आदि का गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों ने समय-समय 
पर उल्लंघन करके यह्‌ सिद्ध किया कि गुटनिरपेक्षता एक साधारण नीति मात्र है। 

आलोचकों का यह भी कहना है कि युद्ध या संकट के समय गुटनिरपेक्ष देश अकेला रह 
जाता है जैसे चीवी आक्रमण के समय भारत रह गया था। फिर अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का मार्ग 
. इतना क्रुटिल है कि गृटनिरपेक्षता की माला जपते हुए भी राष्ट्रों ने अन्दर ही अन्दर गुटों से हाथ 
मिलाने की कोशिश की है। 7977 में सम्पन्न भारत-सोवियत सन्धि इसका एक प्रमाण है। मिस्र- 
सोवियत और इराक-सोवियत सन्धि भी इसी ढरें पर सम्पन्न की गयी थीं।., सैन्‍्य-परामर्श और 
सैन्य-सहायता के स्पष्ट प्रावधान इन सन्धियों में थे । 


गुटनिरपेक्ष आन्दोलन की चुनौतियाँ : दबाव 
(८प6 ।,एछएपठाउ5 07 ]२0२-4/76फ७82ए०7' : शर5७5छ7२88) 


गुटनिरपेक्ष आन्दोलन का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। प्रथम बेलग्रेड शिखर सम्मेलन में, केवल 
25 देशों ने भाग लिया था, और 989 के नवें बेलग्रेड शिखर सम्मेलन में 02 राष्ट्रों ने भाग 
लिया । आज यूटनिरपेक्ष आन्दोलन राष्ट्र संघ के दो तिहाई सदस्यों, मानव जाति के आधे सदस्यों 
और चार महाद्वीपों--एशिया, अफ्रीका, यूरोप और लेटिन अमरीका का प्रतिनिधित्व करता है। 
फिर भी आज इसे अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। गृुटनिरपेक्ष आन्दोलन की 
प्रमुख चुनौतियाँ इस प्रकार हैं ् 

(7) सेनिक दबाव--महाशक्तियाँ गुटनिरपेक्ष देशों पर सैनिक. दवाव डालती रहती हैं । 
अपने प्रभाव क्षेत्र का विस्तार करने के लिए महाशक्तियाँ ग्रुटनिरपेक्षता की नीति अपनाने वाले 
देशों को अपने सैनिक संगठनों के माध्यम से घेरने की कोशिश करती हैं। भारत जैसे गरुटनिरपेक्ष 
देश के विरुद्ध अमरीका ने पाकिस्तान को सैनिक' सहायता दी। इसी प्रकार हिन्दमहासागर में महा- 
शक्तियों की सक्रिय गतिविधियाँ इस क्षेत्र के गुटनिरपेक्ष देशों पर दबाव डालने की ही चेष्टा है । 

(2) ग्रुठनिरपेक्ष देशों में पारस्परिक तनाव एवं वैमनस्थ--गुटनिरपेक्ष देश पर्याप्त रूप से 
संगठित नहीं हैं। उनमें तनाव, बैमनस्य और भयंकर विवाद उभरते रहे हैं। उदाहरणार्थ, भारत 
और बंगला देश दोनों ही गुटनिरपेक्षता के समर्थक हैं। किन्तु कोलम्बों शिखर सम्मेलन में बंगला 
देश ने भारत के साथ गंगा के पानी के बँटवारे के प्रश्त को उठाकर दुनिया के सामने अपने आपसी 
तनावों का ही प्रकटीकरण किया । 

(3) आधिक पिछड़ापन--आधिक दृष्टि से ग्रुटनिरपेक्ष देश पिछड़े हुए हैं। अपने आर्थिक 
विकास के लिए इन देशों' को महाशक्तियों पर निर्भर रहना पड़ता है। महागक्तियाँ आथिक लालच 
देकर इन छोटे और कमजोर गुटनिरपेक्ष देशों का शोषण करती हैं। उन्हें आधिक सहायता का 
लुभावना मोह दिखाकर उन्हें अपने गुटों में बाँधने का प्रयत्त करती हैं॥ 
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के 


(4) ग्रुटनिरपेक्ष देशों में अस्थिरता उत्पन्न करना-महाशक्तियाँ ग्रुटनिरपेक्ष देशों में 
हस्तक्षेप करती रहती हैं और भर्पने ग्रुप्तचरों के माध्यम से अस्थिरता लाने का प्रयास करती है । 
क्यूबा जैसे गुटनिरपेक्ष देश में अगरीका ने सी. आई. ए. के माध्यम से फिदेल कास्‍्त्रों सरकार को 
गिराने फी वार-वार कोशिश की । चिली के राप्ट्रपति एलेण्डे की हत्या में भी सी. आई. ए. का 
हाथ था । 

(5) यह एक नतिक आन्दोलन है--गरुटनिरपेक्ष आन्दोलन नैतिक अपील-सा लगता है। 
यह मानवता की रक्षा की आवाज बुलन्द कर सकता है किन्तु शस्त्रों द्वारा शान्ति स्थापित नहीं 
कर सकता, आक्रमणों का प्रतिरोध नहीं कर सकता। गुटनिरपेक्ष आन्दोलच अफगानिस्तान में 
स्सी हस्तक्षेप की प्रत्यक्षतः भर्त्सता नहीं कर सका। ग्रुटनिरपेक्ष देशों में केवल 57 देशों ने संयुक्त 
राष्ट्र महासभा के 4 जनवरी, 980 के उस प्रस्ताव में मतदान किया जिसमें अफगानिस्तान से 
सोवियत सेनाओं की वापसी की माँग की गयी थी; 9 गुटनिरपेक्ष देशों ने प्रस्ताव का विरोध 
किया और 24 ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया । 5 

(6) गुट सापेक्ष राष्ट्रों की बढ़ती संडघा---अब तो चीन भी आन्दोलन का सदस्य बनने 
की सोच रहा है। ऐसी स्थिति में जबकि सुरक्षा परिषद का एक स्थायी सदस्य इस आन्दोलन में 
रहेगा और पाकिस्तान, ईरान, फिलीपीन्स तथा रिओ सन्धि के सदस्य जैसे सैनिक गठबन्धनों वाले 
देश भी इसमें रहेंगे तो गुटनिरपेक्ष आन्दोलन का भविष्य क्या होगा, कहने की जरूरत नहीं है । 

(7) चीन की दिलचस्पी--वास्तविकता तो यह है कि हवाना सम्मेलन तक आते-आते यह 
भेद ही मिट गया कि ग्रुटनिरपेक्ष होने के लिए सैनिक असंलग्नता आवश्यक है। जो भी देश दस्तक 
देता है, उसी के लिए द्वार खुल जाता है। यूरोप के तटस्थ राष्ट्रों की वात जाने दें, लेकिन 
झूमातिया, स्पेन, पुतंगाल, जैसे राष्ट्र और पाकिस्तान, फिलीपीन्स और आस्ट्रेलिया जैसे देश, जो 
किसी ८ किसी गुट के साथ नत्थी रहे हैं, इस आन्दोलन के सम्मेलनों में या तो पर्यवेक्षक या 
अतिथि के रूप में भाग लेते रहे हैं। 'सेंटो! और 'सीएटो” का सदस्य रहते हुए भी पाकिस्तान ने 
इस आन्दोलन में धेंसने को कोशिश की । यरूगोस्लाविया की कोशिश है कि किसी तरह- रूमानिया 
भी अन्दर आ जाये। यह तके दिया जा सकता है कि अब अफगानिस्तान और वियतनाम जैसे 
राष्ट्र इस आन्दोलन के सदस्य हैं, तो रूमानिया क्‍यों नहीं हो सकता है ? नवें शिखर सम्मेलन में 
पोलैण्ड, पूर्वी जमंनी, चेकोस्लोवाकिया, बुल्गारिया आदि देशों को भी अतिथि सदस्य के रूप में 
आन्दोलन में प्रवेश दे दिया गया है। ् 

यदि गुटनिरपेक्षता की स्पष्ट परिभाषा नहीं की गयी और सदस्यता के लिए भकहेँताएँ 
निश्चित नहीं की गयीं, तो ऐसे प्रश्नों का उत्तर देना धीरे-धीरे कठिन होता जायेगा । कोई आश्चर्य 
नहीं कि चीन भी इसका सदस्य बनने की पेशकश करे। फ्रांस तो चाहता ही था कि वह नई दिल्‍ली 
सम्मेलन में भाग ले । 

गुटनिरपेक्षता : गतिशीलता ओर नूतन प्रवृत्तियाँ 
(ता पठार-#.ठाशायय' ; 9श28श5५ हीप0 ए वपरछाया9) 

गुटनिरपेक्षता की नीति समय के साथ अधिकाधिक सक्रिय, गतिशील और व्यावहारिक 
वनती जा रही है। प्रारम्भ में इस नीति में नैतिकता और आदर्शवाद का पुट अधिक था, लेकिन 
गुटनिरपेक्ष देश अब यह अच्छी तरह समझने लगे हैं कि कोई भी नीति तभी सार्थक और उपादेय 
हो सकती है जब उसे यथायेवाद के धरातल पर उतारा जाये। इस दृष्टि से गुटनिरपेक्षता की 
तुतत-गतिशील भ्रवृत्तियाँ निम्नलिखित हैं : हि * 

() आज की ग्रुटनिरपेक्षता अपने पुराने स्वरूप से इसलिये भिन्न और गतिशील है कि , 
भव गृटनिरपेक्ष आन्दोलन के,अन्तर्गंत यह बात सम्भव मानी जाने लगी है कि यदि किसी गुठ- 


है 
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निरपेक्ष राप्ट्र के सोवियत संघ अधवा अमरीका के साथ विभेष सम्बन्ध हों और यदि फिर भी वह 
राष्ट्र स्वतन्त्र विदेश नीति का अनुसरण करता हो तो उसे गरुटनिरपेक्ष माना जा सकता है। 
भारत-सोवियत सन्धि (97) को इसी परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए, इससे भारत की गुट- 
निरपेक्षता पर कोई आँच नहीं आती । ॥॒ | 

(2) ऐसी स्थिति उत्पन्न होती जा रही है कि सैनिक गरटों से अलग रहना ग्रुटनिरपेक्षता 
का अनिवार्यें तत्व नहीं है। लेटित अमरीका के अनेक देश रियो सन्धि के सदस्य होने के बावजूद 
भी गुटंनिरपेक्ष कहलाते हैं। पाकिस्तान और पुतंगाल जैसे देश भी, जो सैनिक सन्धि से जुड़े हुए हैं, 
गुटनिरपेक्ष आन्दोलन में शामिल हो-गये हैं। गुटनिरपेक्षता के विकास से अब ऐसी अव्यवस्था था 
गयी है कि विदेश नीति की स्वतन्त्रता ही अब ग्रुटनिरपेक्षता का एकमात्र मापदण्ड रह ग्रया है । 

(3) पिछले कुछ वर्षो से गुटनिरपेक्ष देशों के कई औपचारिक. संगठन अस्तित्व में आते 
दिखलाथी दे रहे हैं। यह महसूस किया जा रहा है कि बिता किसी औपचारिक संस्थात्मक 
संगठन के गुटनिरपेक्ष देश विश्व राजनीति में संगठित होकर कोई कार्य नहीं कर सकते । लुसाका 
और कोलम्बो शिखर सम्मेलन में यह माँग की गयी थी कि गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों का स्थायी सचिवालय 
हो। किन्तु आज तक किसी प्रकार का स्थायी सचिवालय तो अस्तित्व में नहीं आया, किन्तु कतिपय 
औपचारिक संगठन नजर आ रहे हैं। थे संगठन दो प्रकार के हैं--() समन्वय ब्यूरो, और (7) 
सम्मेलन । सम्मेलन भी दो प्रकार के हैं--(0) गृठनिरपेक्ष देशों के विदेश मन्त्रियों का समोलन, 
और (7!) शिखर सम्मेलन । । 

समन्वय ब्यूरो को गृठनिरपेक्ष आन्दोलन की ार्यकारों भुजा' (०६०७८ धागा) कहा 
जाता है। इसका स्वरूप एक तैयारी समिति” की भाँति है जो शिखर सम्मेलन के लिए मसविदे 
तैयार करता है। ह 

विदेश मन्त्रियों के सम्मेलन में गुटनिरपेक्ष देशों के विदेश मन्त्री भाग लेते हैं। यह सम्मेलन 
शिखर सम्मेलन हेतु कार्य-सूची तैयार करता है, अन्तर्राष्ट्रीय विषयों पर विचार-विमर्श करता है 
और गुटनिर्‌पेक्षता फी सदस्यता के इच्छुक देशों के आवेदन-पत्रों पर विचार-विमर्श एवं निर्णय भी 
लेता है। शिखर सम्मेलन में गुटनिरपेक्ष देशों के शासवाध्यक्ष भाग लेते हैं। अभी तक नौ शिखर 
सम्मेलन सम्पन्न हो चुके हैं। यह सम्मेलन प्रति तीन वर्ष बाद होता है । 

(4) आजकल गुटनिरपेक्ष आन्दोलन नव-उपनिवेशवादी अवृत्तियों का पर्दाफाश करने 
में रत हैं । 

(5) ग्रुटनिरपेक्ष आन्दोलन एक राजनीतिक आन्दोलन से आर्थिक आन्दोलन का रूप धारण 
करता जा रहा है। गुटनिरपेक्ष राष्ट्र नयी अन्तर्राष्ट्रीय आधिक व्यवस्था” की माँग कर रहे हैं। 
गुटनिरपेक्षता की नीति में पारस्परिक आर्थिक सहयोग के तत्व पर विशेष बल दिया जाने लगा 
है। टी. एन. कौल के शब्दों में, “अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में राजनीतिक पहलू की अपेक्षा आर्थिक 
पहलू पर उत्तरोत्तर अधिक बल दिये जाने से. गुटनिरपेक्षता की धारणा की सार्थकता सिद्ध हुई है । 

निगु ट आन्दोलन को “गुटवादी लॉबी' का बढ़ता हुआा खतरा 

(00५0५ गरर 98ए65फ7 : पप्तछ 770,8 07 50ण्र ए0प्राएर 7,.0798श55) हे 

जब 979 में क्यूवा की राजधानी हवाना में छठा गुटनिरपेक्ष सम्मेलन हुआ था तो राष्ट्रपति 

फिदेल कास्त्रो निर्युट आन्दोलन के अध्यक्ष बने थे, तभी कास्त्रो ने एक अवधारणा को विकसित 
करते का प्रयत्त किया था कि “सोवियत रूस की गुटनिरपेक्ष आन्दोलन से स्वाभाविक सम्बद्धता 
है ।” उनका तक था सम्पूर्ण तृतीय विश्व पश्चिमी साम्राज्यवाद व उपनिवेशवाद से भरस्त है तथा 
साम्राज्यवाद व उपनिवेशवाद के खिलाफ लड़ी गयी लड़ाई में सोवियत रूस सदा तृतीय विश्व 
देशों का समर्थक रहा है। अतः आन्दोलन को साम्राज्यवादी पश्चिमी ग्रुट तथा साम्राज्य विरोधी 
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सोवियत गुट से समान दूरी के बनावदीपन से मुक्त होकर, सोवियत रूस की आन्दोलन के साथ 
स्वाभाविक सम्बद्धता' को स्वीकार करना चाहिए। हे 
सोवियत लॉवी को वलवान बनाने की मानसिकता से किया गया यह प्रयत्त वस्तुतः निगु 
आन्दोलन के लिए एक वडे खतरे की घण्टी है। ऐसे प्रयत्व एवं तके सोवियत रूस को ग्ुटनिरपेक्ष 
आन्दोलन में घुसपैठ करने का अवसर प्रदान करते हैं । तृतीय विश्व की राजनीतिक परिस्थिति एवं 
संयुक्त राज्य अमरीका की नग्न साम्राज्यवादिता ने तो सोवियत रूस को अनुकूल भूमिका प्रदान की 
ही है ।- फिदेल कास्त्रो जैसे प्रखर नेता द्वारा आन्दोलन के भीतर इतनी खुली सोवियत समर्थक 
नीति अपनाने से खतरे की गम्भीरता और बढ़ गयी है । फिदेल कास्त्रों का लेटिन व मध्य अमरीका 
तथा अफ्रीका महाद्वीप में, साम्यवादी नेतृत्व की दृष्टि से वही स्थान है जो यूरोपीय साम्यवादी 
आन्दोलन में लेनित का तथा एशिया में माओ का है। कास्त्रो द्वारा सोवियत ग्रुट की राजनीति 
का समर्थन अन्ततः ग्रुटनिरपेक्ष आन्दोलन के भीतर नवीन गुटवाद के रूप में उभार है जो ग्रुटनिरपेक्ष 
आन्दोलन के चरित्र पर ही चोट है । 
अमरीका भी यह प्रयत्त करता है कि वह गुटनिरपेक्ष आन्दोलन में घुसपठ करे क्योंकि तृतीय 
विश्व के समर्थन के अभाव में संयुक्त राष्ट्र संघ की साधारण सभा व अन्य निकायों में उसे बहुत वार 
अपमानित होना पड़ता है। वैसे ग्रुटनिरपेक्ष आन्दोलन के रिश्ते अमरीकी गृठ से कभी मधुर नहीं 
रहे। यह स्वाभाविक था क्योंकि पश्चिमी साम्राज्यवाद के नेता के नाते उसे सदेव बदनाम 
साम्राज्यवादी शासनों का समर्थन करना पड़ा है ! अत: अमरीकी समर्थकों की गुटनिरपेक्ष आन्दोलन 
में कोई सैद्धान्तिक या अवधारणात्मक सहारा प्राप्त नहीं होता । अमरीका को जो समर्थन आन्दोलन 
में प्राप्त होते हैं वे या तो रूसवादी ग्रुठ की प्रतिक्रिया में प्राप्त होते है अथवा आधिक व सैनिक 
सम्बन्धों की कूठनीतिपूर्ण क्षेत्रीय राजनीति के कारण प्राप्त होते है। यह स्वाभाविक है कि 
अवधारणात्मक सहारा न होते हुए भी, सोवियउवाद की प्रतिक्रिया में अमरीका को आन्दोलन के 
अन्तर्गत कुछ मित्र प्राप्त होने लगे है । यह ग्रुटवादी क्रिया-प्रतिक्रिया यदि आन्दोलन के भीतर जड़ें 
जमा लेगी तो क्या निर्गुटवादी आन्दोलन की जड़ें उधड़ने न लगेंगी । 
सैनिक गुटवाद की रणनीति की पराजय के बाद अब साम्राज्यवादी ग्रुटवादियों ने आन्दोलन 
को अन्दर से विभक्त कर उस पर अपनी “लॉबी' के अधिकार का प्रयत्न करने की राजनीति अपना 
ली है। सैनिक गुटवाद अब राजनीतिक धड़ेवन्दी के रूप में, आन्दोलन मे घुसपैठ कर रहा है। 
क्या यह निर्गुट आन्दोलन के लिए चुनौतीपूर्ण स्थिति नहीं है ? 
गुटनिरपेक्ष आन्दोलन : स्थायी संस्थाओं की आवश्यकता 
(03५ : ॥१880 ए0ए एशराश&ा्य' गधा एप्र7078) 
गुटनिरपेक्षता एक आन्दोलन है, एक मनोदशा है, अतः इसके लिए किन्हीं स्थायी संस्थाओं 
का निर्माण नहीं किया गया। कतिपय लोगों का सुझाव है कि "नाम! के लिए- एक स्थायी सचिवालय 
की स्थापना की जानी चाहिए किन्तु इस सुझाव के विरोधियों का तक है कि ($) स्थायी संस्थाएँ 
>छषव्वाजी को जन्म देंगी, इससे आन्दोलन की एकता, सुहृढ़ता एवं शक्ति का ह्वास होगा; (४) संस्थाओं 
से प्रक्रिया सम्बन्धी जटिलताओं, विवाद एवं ईर्ष्या को जन्म मिलेगा जो आन्दोलन की प्रगति एवं 
गतिशीलता के लिए हानिकारक होगा; (77) संस्थाएँ फूट डालने वाली वाह्य शक्तियों को सक्रिय 
बना देंगी जिससे आन्दोलन के विघटित होने का भय है । > 
इन तकों के बावजूद ग्रुटनिरपेक्ष आन्दोलन को अपने आधिक और सामाजिक लक्ष्यों की 
प्राप्ति के लिए एक स्वतन्त्र सचिवालय की आवश्यकता है। स्वतन्त्र सचिवालय संगठन के विधि- 
विधान, कार्य प्रक्रिया, सम्मेलनों, बैठकों आदि की समुचित व्यवस्था कर सकता है। 
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अमरीका को दृष्टि में निगुं ट आन्दोलन 
(07७५ ॥7 &शगरा22प शाएज्ञ9) 


हाल ही में निवत्तमान अमरीकी राजदूत वेरनन ए. .वाल्टर्स ने कहा. है कि संयुक्त राष्ट्र 
मंच पर उसे जितनी परेशानियाँ सोवियत संघ . या चीन से: नहीं हुई उतनी निर्गुट आन्दोलन के 
राष्ट्रों से हुई है। राजदूत के अनुसार 02-निर्गुट राष्ट्र, जिनमें अधिकांश विकासशील और समाज- : 

वादी देश हैं, अमरीका के खिलाफ एकजुट हैं. “मैं निर्युट आन्दोलन का प्रशंसक नहीं हूँ क्योंकि यह 
सही मायने में निर्गुट नहीं है ।” यह भोटे रूप से असरीका और पश्चिमी यूरोप के राष्ट्रों के विरुद्ध _ 
- एकजुट आन्दोलन है ।« अधिकांश तिर्गुट राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र संघ में-80 प्रतिशत मसलों पर अमरीका 
के खिलाफ मतदान करते हैं । निर्गुट आन्दोलन सौम्य होता जा रहा है किन्तु अभी इसमें वर्षों लग _ 
जायेंगे ।? राष्ट्रपति जॉर्ज बुश द्वारा सऊदी अरब के लिए नियुक्त राजदूत धार्ल्स डब्ल्यू. फ्रीमेन के 
शब्दों में गुटनिरपेक्ष आन्दोलन में पाखण्ड इस हद तक समाया है कि पाखण्ड शब्द और भी बदनाम 


' « हो गया है। क्यूबा, उत्तरी कोरिया और वियतनाम जैसे राष्ट्र पूरी तरह से सोवियत संघ से जुड़े 


हुए हैं, ये गुटनिरपेक्ष कैसे हो सकते हैं ? 


गुटनिरपेक्षता का भविष्य : सार्थकता 
(प्र एएएरशएछ 07 ]२0)१-40]र५ए०7' : एए।ा7५४४]२८४) 


गुटनिरपेक्षता विश्व राजनीति में राष्ट्रों के लिए एक नये विकल्प के रूप में निश्चय ही _ 
स्थायी रूप धारण कर चुकी है। इसने--विशेषत: राष्ट्र समाज के छोटे-छोटे और. अपेक्षाकृत 
कमजोर सदस्यों के सन्दर्भ में--राष्ट्रों की स्वतन्त्रता. और समता बनाये रखने में योग दिया हैं। 
: इसने विंश्व के पूर्ण श्रुवीकरण को रोककर, विचारधारागत शिविरों के विस्तार को और प्रभाव - 
. को संयत करके तथा गुटों के. अन्दर भी स्वतन्त्रता की शक्तियों को प्रोत्साहन देकर अन्तर्राष्ट्रीय, * 
. शान्ति और सुरक्षा बनाये रखने तथा उसे बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण योग . दिया है। इससे संयुक्त 
राष्ट्र संगठन के भीतर और बाहर दोनों जगह बहुत से कल्याणकारी क्षेत्रों में--जैसे कि उपनिवेशों 
को स्वतन्त्र कराने, प्रजातीय समता को साकार करने तथा अल्प-विकसित देशों के आधिक विकापे 
के क्षेत्र में बहुत बड़ा योग दिया है। है 

आज संयुक्त राष्ट्र संघ के दो-तिहाई से अधिक देश ग्रुटनिरंपेक्षता के दायरे में आ चुके 
हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के विभिन्न मंचों से ग्रुटनिरपेक्ष राष्ट्रों ने विश्व शान्ति, उपनिवेशवाद के अन्त, - 
परमाणु अस्त्रों पर रोक, निःशस्त्रीकरंण, . हिन्दमहासागर को शान्ति क्षेत्र घोषित करना, वयी-.. 
.” अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के निर्माण आदि विषयों पर संगठित रूप से कार्यवाही की है और 

* सफलता हासिल की है। .. ह 

यह भी प्रश्न किया जाता है कि आज गुटनिरंपेक्षता का क्‍या औचित्य रह गया है! . 
गुटनिरपेक्षता की साथ्थकता द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद शीत-युद्ध के वातावरण में तो थी, किन्तु पिछले. 
'5-20 वर्षो में अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में बहुत सारे परिवततन हुए हैं। अच्तर्राष्ट्रीय राजनीति का . 
 , बहुध्रुवीकरण, नाठो, सीटो जैसे संगठनों का हटना, देतान्त सम्बन्धों का अभ्युदय, विचारधारा के _ 
अन्त: सिद्धान्त (270 ० ॥6०0०४५४) के प्रतिपादन, गोर्बाच्योव की उदारवादी नीतियों, पूर्वी यूरोफ 
में लोकतन्त्र की लहर, अमरीका और चीन में समझौतावादी सम्बन्धों ने ग्रुटनिरपेक्ष देशों की 
भूमिका को सीमित कर दिया है और वे संकट की घड़ी में प्रभावक नहीं बन- सकते हैं। ग्रुट 
. निरपेक्षता शीत-युद्ध के सन्दर्भ में उत्पन्न हुई थी और आज शीत-युद्ध में कमी आ जाने के कारण 
गुटनिरपेक्षता व्यर्थ-सी हो गयी है। 5 


7 काबोगा फम्कूशव0, उधाण्याज 3, ]989, ५ - 
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भारत पर चीनी आक्रमण. (962) के वाद गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों के द्वारा निर्मित कोलस्बो 
प्रस्तावों की चीन ने उपेक्षा कर दी । वियतनाम जैसे, गुटनिरपेक्ष देश पर चीनी आक्रमण (7 80 
होना और उसे सोवियत संघ से मैत्री करने पर मजबूर होना, अफगानिस्तान जो कि एक गुटनिरपेक्ष 
देश है, जिसने लगभग सभी गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलनों में भाग लिया है, पर सोवियत संघ का 
आक्रमण होना और गुटनिरपैक्ष विरादरी का मूक दर्शन बना रहना क्‍या इंगित करता है? हाल 
ही में कई समस्याएँ अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में उभरी हैं और जिनमें कोई न कोई गुटनिरपेक्ष 
देश संकट में अवश्य ग्रस्त रहा है किन्तु गुटनिरपेक्ष आन्दोलन इन समस्याओं के लिए ग्रुटनिरपेक्षता 
का विशिष्ट नुस्खा प्रस्तुत नहीं कर पाये। ये संकट थे--भारत-चीन सीमा विवाद, वियतनाम- 
कम्पूचिया विवाद, अफगानिस्तान में सोवियत हस्तक्षेप, ईरान-इराक विवाद आदि । तु मे 
' गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों की-संख्या बराबर बढ़ती जा रही है, किन्तु ये नये सदस्य कैसे हैं ? 
सन्‌ 970 में मलेशिया को गुटनिरपेक्ष बिरादरी में प्रवेश दिया गया जबकि ग्रेट ब्रिटेन के साथ 
उसकी सुरक्षा सन्धि थी । 973 में भाल्ठा इस आन्दोलन में शामिल हो गया जबकि उसकी भूमि 
पर ब्रिटिश सैनिक अड्डे बरकरार थे। 975 में कोरिया के जनवादी गणराज्य को प्रवेश दे दिया 
गया जबकि इसको गुटनिरपेक्ष स्वरूप, आज भी विवाद का विषय बना हुआ है। फिलीपीन्स, 
पुतंगाल, रूमानिया को 976- में “तथा पाकिस्तान को-978 में मेहमान का दर्जा दे दिया 
गया जबकि वे सैनिक गुटबन्दी के अंग थे। ऐसी स्थिति में गुटनिरपेक्ष आन्दोलन क्या अपने बुनियादी 
सिद्धान्तों से विलग होता हुआ नहीं लगता है ? 
खुद गुटनिरपेक्ष समुदाय के भीतर फूट और झगड़े उत्पन्न हो गये हैं। ईरान-इराक युद्ध, 
इथोपिया-सोमालिया एवं अल्जीरिया-मोरकक्‍्की संघर्षो में गुटनिरपेक्ष आन्दोलन के सदस्य देश आपस 
में ही लड़ते रहे हैं। यह इस बात का सूचक है कि सदस्य देश स्वयं ही गुटनिरपेक्षता के आदर्शों 
का पालन नहीं कर रहे हैं और जैसा कि स्वाभाविक है, इस ' संघर्षों ने आन्दोलन की एकता को 
ठेस पहुँचायी है।... हा 
गुटनिरपेक्ष आन्दोलन को संस्था का रूप धारण किये हुए तीस वर्ष से ज्यादा समय हो चुका 
है। उसकी सदस्य संख्या 08 पर पहुँच गयी है, जो इस वात का सूचक है कि इस आन्दोलन 
का बल और प्रभाव बढ़ रहा है। मगर इसके विस्तार से उसमें कमजोरियाँ भी आयी हैं। इससे 
इसकी सामूहिक एकता में कमी आयी है और परिणामस्वरूप उसके निर्णयों एवं घोषणाओं का 
नैतिक-राजनीतिक प्रभाव कम हुआ है है 
ह प्रश्त 
'|. गुटनिरपेक्ष नीति के प्रमुख सिद्धान्तों की परीक्षा कीजिए | वर्तमान में वे कहाँ तक उपयुक्त हैं ? 


(003॥9 छघ्यां।6 6 गधा ए०शपरशर8 णी 6 फएणाल्ए ० ॥र0-8/077707, 
40 जश्राह छाल ४6 प6ए 26एथ7॥ 7079 ? 


2. असंलग्नता की नीति से आप क्या समझते हैं ? क्या आपके विचार से यह एक ठोस नीति 
है ? सोदाहरण समझाइए । 
नही. शयध त0 एणा प्रगतश्शशात 97 ध6 ऊणांएए ० क्‍िणा-शी शाग्रद्मा ? 700 एणा फांगा: 
8 4.45 8 5०णाते 90०० १ 95०58 ण्ी। उटा०0एशा €्ट्ाए065. 
3. असंलग्नता के मूलभूत तत्व क्या हैं ? वर्तमान अत्तर्राष्ट्रीय राजनीति में इसकी संगति की 
विवेचना कीजिए | 


जब बाल धार 08४० लैलाशाड ती वणा-शांहगगाला ? 7)50785 48 70०ए8708 0 
धार णाउला राशगाबांणाश 00805. 


4. गुटनिरपेक्षता के सिद्धान्त के बदलते हुए प्रारूप की व्याख्या कीजिए । 
४0 4 ५ (१ । ४ ह6 ९०णा०्क्कां 0 वैरणा-शीडाशला। प्र 8 ढजाञह्वाएंतिए एक्कॉलिाार, 
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5. 


गुटनिरपेक्षता से आप कया समझते हैं ? इस आन्दोलन की समकालीन प्रासंगिकता 'की 
व्याख्या कीजिए । * 


जता 00 एणप क्रल्या। 09 वैि0ता-ब्ाशाआला। ? 50085 06 ०0्राधाफणच्ाए 706- 
ए70९ 0 5 770ए2॥707, ) 


“गुटनिरपेक्ष आन्दोलन का महत्व बराबर बढ़ता ही जा रहा है।” इस कथन को ध्यान में 
रखते हुए इसकी समकालीन प्रासंगिकता का विवेचन कीजिए 


नुफ्ह ॥्राएणॉवधाए8 ण 6 वतणा-काहाशओला प्राठएशार्शा, बं5 ९एल' गेलध्वशं।३,7 
॥9.06 ॥एक॥ा ० रंड अशालओं ठंडगा58 78 007र/ैणराएणद्ाए 700ए8706 


गुटनिरपेक्षतावाद से आपका क्‍या तात्पयें है ? विश्वशान्ति के लिए इसकी देन का वर्णन 
कीजिए 


प्रा 60 ॥07 प्राध्या 09 णा-बे।?श7)रथा: ? 0]8ण0858 48 ०0709 007 ४०7० 
2680९ 


«' सातवें गरुटनिरपेक्ष राष्ट्रों के सम्मेलन के विशेष सन्दर्भ में गुटनिरपेक्ष आन्दोलन की सम- 


कालीन प्रासंगिकता का विवेचन कीजिए 


7985ण055 46 006०770/क79 706एशा]९6 0 6 '्ा-द्रां270९6 ॥र0एश॥०7 शा 
896०ंच्वों 7४/७/०08 80 70 र०॥-श॥ा१7०९6 ६0०78 (१07'००८९८ 


निर्गुट आन्दोलन के विफास में भारत की भूमिका का परीक्षण कीजिए । 


आिक्षायरा6 वातां/!8 7006 ॥ ६6 त6ए९/0फक9७7 0" ॥6 ]२०॥-४॥28760 ग्रा०एथाशा., 
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संयुक्त राज्य अमरीका की सैनिक कायेवाही का सम्थेन नहीं किया । अमरीकी गुट मे होते हुए 'भी 
पाकिस्तान साम्यवादी चीन से मैत्रीपूर्ण घनिष्ठ सम्बन्ध बढ़ाता रहा । आथिक और सैतिक दृष्टि से 
अमरीका के साथ सम्बन्ध होने पर भी जापान में अमरीका विरोधी भावनाएँ पर्याप्त मात्रा में 
विद्यमान रही हैं । अमरीका को जापान के प्रबल जनमत के आगे झुकना पड़ा और भओकीनावा से 
अपने सैनिक अड्डे हटाने पड़े ।' लक पा द 
राष्ट्रपति डीगाल का मासना था कि फ्रांस को यूरोप का नेतृत्व ग्रहण करना चाहिए, अम- 
रीकी प्रभाव से मुक्त होकर स्वतस्त्र नीति का अनुसरण करना वांछनीय है। पश्चिमी जर्मनी के 
चोन्सलर विली ब्रांट ने 969 से पूर्वी जर्मती और मास्को के साथ समझौतावादी पूर्वी नीति 
(०%णाधाए) की शुरूआत की । 
डॉ० के० पी० मिश्र लिखते हैं--/लेकित ये दोनों खेमे भी कभी उतने एकात्मक नहीं रहे 
जितने कि ये काग्रजों पर दिखाई देते हैँ । दोनों की अन्दरूनी एकता में तनाव के बिन्दु हमेशा मौजूद 
रहे हैं । राष्ट्रीय हित, नीतिगत मतभेद, पारस्परिक ईर्ष्या और घृणा, व्यक्तित्व संघर्ष तथा सैड्धान्तिक 
इन्द्र के चलते दोनों खेसों में कई दरारे पड़ चुकी है और निर्णायक संघर्ष में वे साथ बने रहेंगे, यह 
भविष्यवाणी आज कोई भी विश्वास के साथ नहीं कर सकता । जैसा कि फ्रांस के भूवपूर्व राष्ट्रपति 
द गाल ने कहा था, 'कोई भी राष्ट्र दुसरे के लिए मरने को तैयार नहीं है । अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों 
में शाश्वत वफादारी जैसी कोई चीज नहीं होती । पूर्वी जमंनी, चैकोस्लोवाकिया, पोलैण्ड और 
हंगरी में हुए रूस विरोधी विद्रोह रूसी खेमे में पड़ी दरारों के गवाह हैं भौर इन्होंने ग्रोमुल्का, 
ध्मरे नागी तथा वालेसा ज॑से विद्रोही नेताओों को जन्म दिया है। अल्वानिया वारसा सन्धि से हट 
चुका है जबकि रूमातिया प० जर्मती को मान्यता देकर रूसी निर्देशों की अवहेलना कर घुका है। 
रूस और चीन के बीच हुई सैद्धान्तिक तनातनी और छोछालेदर दोनों खेमों के बीच हुई परस्पर 
आलोचना से ज्यादा कटु रही है ।४+ ४८ इसी तरह अमरीकी खेमा भी ज्यादा बेहतर स्थिति में 
नहीं है। कोरिया युद्ध में अमरीकी भागीदार और वियतनाम में उसके हस्तक्षेप ने मित्र राष्ट्रों के 
अन्दरूती तनाव को उजागर कर दिया था। वियतनाम से अमरीका की श्रीहीन वापसी ने उसको 
प्रतिष्ठा मित्रों, शत्रुओं दोनों के बीच गिरायी । स्वेज संकट के समय एक ओर अमरीका तथा 
दूसरी ओर फ्रांस व ब्रिटेन के बीच उग्र मतभेद मौर इजराइल को निर्वाध अमरीकी सहायता को 
लेकर नाटो परिषद्‌ में तीन्र विवाद हो खुके है । यूरोपीय देश जैसे-जैसे समृद्ध होते गये, नाटो के 
भीतर निर्णय प्रक्रिया में अधिक अधिकार की उनकी माँग बढ़ती गयी । अमरीका मे काफी समय 
तक यूरोपीय देशों को परमाणविक हथियारों से दूर रखने की कोशिश की । लेकिन इन देशों ने 
अपने परमाणविक हथियारों का विकास कर अमरीकी एकाधिकार को धता बता दिया । द' गाल 
के नेतृत्व में फ्रांस 'नाटो' के सैनिक गठबन्धन से अलग हो गया, हालांकि सन्धि का सदस्य वह 
अब भो है। अमरीकी असहमति के बावजूद विली ब्रांट की नीति के कारण पूर्वी यूरोप के साथ 
व्यापारिक और राजनयिक सम्पक से द्वार खुल चुके हैं तथा बलिन की दीवार और लौह पर्दा इतिहास 
के कुड़ेदान में पहुँच चुका है | तेल की कमी से पीड़ित प० यूरोप तक बनायी जा रही सोवियत 
गस पाइप लाइन पर अमरोका द्वारा उत्पन्न की जा रही बाघाएँ न सिर्फ यूरोपीय देशों, बल्कि 
विश्वव्यापी स्तर पर अमरीका को आलोचना का शिकार वनायेंगी | ब्रिटेव और जमंनी इस मुद्दे 
प्र अमरीकी सलाह को उपेक्षा भी कर चुके हैं।  _ 
एशिया और अफ्रीका के अधिकांश नवोदित राष्ट्रों ने दोनों शक्ति ग्रुटों से पृथक रहकर 
गुट-निरपेक्षता की विदेश नीति के माध्यम से द्वि-धुवीय विश्व राजनीति की कठोरता को शिथिल 
वना दिया | पृकिस्तान, ईरान, फिलीपीन्स, रूमानिया तथा रियो सन्धि के सदस्य जैसे सैमिक 
गठवन्धनों वाले देश भी अपने-अपने गूठों को छोड़कर गुट-निरमेक्ष आन्दोलन में शामिल हो गये । 
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होकर प्रवलतम शक्ति बनने का रहता है । तृतीय, शक्ति की द्वि-प्रूवीय संरचना में सभी शक्तिशाली 
राष्ट्र किसी-न-किसी गुट में शामिल हो जाते हैं और जिसके फलस्वरूप 'सन्तुलनकर्ता' की भूमिका 
अदा करने के लिए कोई शक्तिशाली राष्ट्र नहीं रह जाता है। चतुर्थ, शक्ति की इस द्वि-गृटीय 
संरचना में एक गूट का ध्येय हमेशा दूसरे गुट को समाप्त करने में रहता है । पंचम, अन्तर्राष्ट्रीय 
राजनीति का द्वि-मूंटीय मॉडल अधिकतम शत्रुता की भावना पर आधारित रहता है । 

2. शिथिल हि-प्लुवीयता (76 ,0096 890 27 $9४07)---955 के बाद अन्तर्राष्ट्रीय 
राजनीतिक व्यवस्था में बुनियादी परिवर्तत आने लगे। द्वि-प्रुवीय अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में 
कठोरता के स्थान पर शिथिलता के चिह्न परिलक्षित होने लगे, गुटबन्दी का जलवा फीका पढ़ने 
लगा, दोनों ही गुटों के सदस्यों के मध्य अच्तरंग मतभेद भौर दरारें पड़ने लगीं, ग्रुटीय मित्रों में 
परस्पर अविश्वास की भावना बढ़ने लगी । अम्नरीकन और सोवियत गुटबन्दी इस प्रकार विखण्डित 
होने लगी कि गुटों से सम्बद्ध राष्ट्रों में गुटबन्दी के प्रति अलगाव (4७४४०॥॥7आ॥) की भावना 
उभरने लगी । पूर्वी यूरोप के साम्यवादी देशों में सोवियत संघ के प्रति असन्तोष बढ़ने लगा। वैसे 
तो यूगोसलाविया 950 के आस-पास ही सोवियत प्रभाव क्षेत्र से मुक्त हो चुका था। सोवियत 
गूट से यूगोसलाविया का पृथक्‌ हो जाना एक भारी आघात था। सोवियत-यूगोस्लाविया मतभेदों 
को सैद्धान्तिक संघर्ष का रूप दिया गया । सोवियत गुट से मुक्त होने के बाद यूगोसलाविया ने अम- 
रीकी गुट में शामिल होने के बजाय गरुठ-निरपेक्ष विदेश नीति अपना ली। टीटो को मास्को 
समर्थक गुट से पृथक किये जाने के कारण सोवियत क्षेत्र के अन्य राज्यों में राष्ट्रवादी साम्यवाद 
(िक्मांणा॥ (0्राग्रप्तांआ) की प्रवृत्तियाँ प्रबल हुई, जिसकी अभिव्यक्ति 956-57 में पोलैण्ड 
तथा हंगरी के उपद्रवों में हुई । 960 से चीन और रूस में विभिन्न प्रश्नों पर सैद्धान्तिक मतभेद 
बढ़ने लगे जिसने साम्यवादी अखण्डता में ऐसी दरार पैदा कर दी कि विश्व साम्यवाद की कल्पना 
धूमिल हो गयी । चीन-रूस मतभेदों ने साम्यवादी जगत में बहुकेन्द्रवाद (?0ए००गांपंआ) को 
जन्म दिया, राष्ट्रीय साम्यवाद की धारणा को पुष्ट किया और प्रायः प्रत्येक देश में साम्यवादी 
गुट एवं दल का विभाजन कर दिया। चीन-रूस मतभेद ने अमरीकी दृष्टिकोण को झूठा सिद्ध कर 
दिया कि समस्त साम्यवादी शक्ति का प्रेरणा स्लोत करेमलिन है । चीन-रूस मतभेदों से जहाँ एक 
ओर एशिया में सोवियत संघ के प्रभाव में कमी आयी वहाँ दूसरी ओर सोवियत गुट की एक- 
जूठता को ढीला-ढाला कर दिया । 

अमरीकी गुटबन्दी भी धीरे-धीरे टूटने लगी। लेटिन अमरीका के देश सैतिक और 
आशिक हदृष्टि से चाहे औपचारिक रूप से अमरीकी गुट से सम्बद्ध रहे हों किन्तु अब वे अपने 
आपको "तीसरी दुनिया' (77770 ९४०००) के विकासशील राष्ट्रों के साथ मानसिक रूप से जुड़ते 
जा रहे हैं। फीडेल कास्ट्रो के नेतृत्व में क्यूबा में साम्यवादी क्रान्ति का होना पश्चिमी गुटबन्दी 
की एकजुटता को बहुत बड़ी चुनौती थी । पश्चिमी यूरोप के देशों ने भी अमरीका के नेतृत्व को 
चुनौती देते हुए अनेक समस्याएँ खड़ी कर दीं। चाल्से डीगाल ने माँग की थी कि यूरोपीय महाद्वीप 
को 'अमरीकाविहीन' (06-/&॥7०704॥960 ) प्रदेश बनाया जाये । 956 भें स्वेज संकट के समय 
नादो में उम्र मतभेद उत्पन्न हुए । अमरीका के तत्कालीन विदेश सचिव डलेस ने मित्र पर ऐंग्लो- 
फ्रेंच आक्रमण की निन्‍दा की । इसी प्रकार आइसलैण्ड ने अमरीकी सेनाओं की वापसी के प्रश्न पर 
अमरीका और भआइसलैण्ड में मतभेद उत्पन्न हो गये। हंगरी के प्रश्त पर नाटो शक्तियों ने ऐसी 
धुप्पी ठान ली कि नाटो का इससे कोई सम्बन्ध ही न हो। 966 में फ्रांस की नाटों से पृथक 
होने की चेतावनी ने भी नाटो में वास्तविक संकट उत्पन्न कर दिया । फ्रेंच राष्ट्रपति डीगाल ने नाठों 
की भूमिका के परिप्रेक्ष्य में संयुक्त राज्य अमरीका की प्रभुक्ता के विरुद्ध विद्रोह कर दिया । मई 
965 में सीटो की लन्दन में हुईं बैठक में पाकिस्तान और फ्रांस--दोनों ने दक्षिणी वियतनाम में 


अन्तराष्ट्रीय राजनीति के प्रतिमान : द्वि-प्रुवीयता से बहुकेन्बाद | 265 


संयुक्त राज्य अमरीका की सैनिक कार्यवाही का समर्थन नहीं किया । अमरीकी गुट मे होते हुए भी 
पाकिस्तान साम्यवादी चीन से मैत्रीपूर्ण घनिष्ठ सम्बन्ध बढ़ाता रहा । आथिक और सैनिक दृष्टि से 
अमरीका के साथ सम्बन्ध होने पर भी जापान में अमरीका विरोधी भावनाएँ पर्याप्त मात्रा भें 
विद्यमान रही हैं । अमरीका को जापान के प्रबल जनमत के आगे झुकना पड़ा और ओकीनाबा से 
अपने सैनिक अड्डे हटाने पड़े ।' ० 3 * 

राष्ट्रपति डीगराल का मानना था कि फ्रांस को यूरोप का नेतृत्व ग्रहण करना चाहिए, अम- 
रीकी प्रभाव से मुक्त . होकर स्वतन्त्र नीति का अनुसरण करना वांछनीय है। पश्चिमी जमंनी के 
चॉन्सलर विली ब्रांट ने 969 से पूर्वी जर्मंती और मास्को के साथ समझौोतावादी पूर्वी नीति 
(०४7०7) की शुरूआत की । 

डाँ० के० पी० मिश्र लिखते हैं--“लेकिन ये दोनों खेमे भी कभी उतने एकात्मक नहीं रहे 
जितने कि ये कागजों पर दिखाई देते हैं । दोनों की अन्दरूती एकता मे तनाव के बिन्दु हमेशा मौजूद 
रहे हैं । राष्ट्रीय हित, नीतिगत मतभेद, पारस्परिक ईर्ष्या और घृणा, व्यक्तित्व संघर्ष तथा सैद्धान्तिक 
इन्द्र के चलते दोनों खेमों मे कई दरारे पड़ घुकी हें और निर्णायक्र सघर्ष में वे साथ बने रहेंगे, यह्‌ 
भविष्यवाणी आज कोई भी विश्वास के साथ नही कर सकता । जैसा कि फ्रांस के भूतपूर्व राष्ट्रपति 
दा गाल ने कहा था, 'कोई भी राष्ट्र दूसरे के लिए मरने को तैयार नहीं है ।' अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों 
में शाश्वत वफादारी जैसी कोई चीज नहीं होती । पूर्वी जमंनी, चैकोस्लोवाकिया, पोलैण्ड और 
हंगरी में हुए रूस विरोधी विद्रोह रूसी खेमे में पड़ी दरारों के गवाह हैं और इन्होंने गोमुल्का, 
इमरे तागी तथा वालेसा जैसे विद्रोही नेताओं को जन्म दिया है। अल्वानिया वारसा सन्धि से हट 
चुका है जबकि रूमानिया प० जर्मनी को मान्यता देकर रूसी निर्देशों की अवहेलना कर घुका है। 
रूस और चीन के बीच हुई सैद्धान्तिक तनातती और छीछालेदर दोनों खेमों के बीच हुईं परस्पर 
आलोचना से ज्यादा कटु रही है । ०४४ इसी तरह अमरीकी खेमा भी ज्यादा बेहतर स्थिति में 
नहीं है। कोरिया युद्ध में अवरीकी भागीदार और वियतनाम में उसके हस्तक्षेप ने मित्र राष्ट्रों के 
अन्दरूनी तनाव को उजागर कर दिया था। वियतनाम से अमरीका की श्रीहीन वापसी ने उसकी 
प्रतिष्ठा मित्रों, शत्रुओं दोनों के बीच गिरायो । स्वेज संकट के समय एक ओर अमरीका तथा 
दूसरी ओर फ्रांस व ब्रिटेन के बीच उग्र मतभेद और इजराइल को निर्वाध अमरीकी सहायता को 
लेकर नाटो परिपद्‌ में तीन्र विवाद हो घुके है । यूरोपीय देश जैसे-जैसे समृद्ध होते गये, नाटो के 
भीतर निर्णय प्रक्रिया में अधिक अधिकार की उनकी माँग बढ़ती गयी । अमरीका ने काफी समय 
तक यूरोपीय देशों को परमाणविक हथियारों से दूर रखने की कोशिश की । लेकिन इन देशों से 
अपने परमाणविक हथियारों का विकास कर अमरीकी एकाधिकार को धता बता दिया । द' गाल 
के नेतृत्व में फ्रांस 'ताटो' के सैनिक गठबन्धन से अलग हो गया, हालांकि सन्धि का सदस्य वह 
अब भी है। अमरीकी असहमति के बावजूद विली ब्वांट की नीति के कारण पूर्वी यूरोप के साथ 
व्यापारिक और राजनग्रिक सम्पके से द्वार खुल चुके हैं तथा वलिन की दीवार और लौह पर्दा इतिहास 
के कुड़ेदान में पहुँच चुका है । तेल की कमी से पीड़ित प० यूरोप तक बनायी जा रही सोवियत 
गंस पाइप लाइन पर अमरीका द्वारा उत्पन्न की जा रही बाधाएँ न सिर्फ यूरोपीय देशों, बल्कि 
विश्वव्यापी स्तर पर अमरीका को आलोचना का शिकार वनायेंगी । ब्रिटेत और जरमनी इस मुद्दे 
पर अमरीकी सलाह की उपेक्षा भी कर घुके हैं। 
'.. एशिया और अफ्रीका के अधिकांश नवोदित राष्ट्रों ने दोनों शक्ति ग्रुटों से पृथक्‌ रहकर 
गुट-निरपेक्षता की विदेश नीति के माध्यम से द्वि-प्र्वीय विश्व राजनीति की कठोरता को शिथिल 
बना दिया | पाकिस्तान, ईरान, फिलीपीन्स, रूमानिया तथा रियो सन्धि के सदस्य जैसे सैनिक 
गठबन्धनो वाले देश भी अपने-अपने गूठों को छोड़कर गूट-निरपेक्ष आन्दोलन में शामिल हो गये । 
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ज्यों-ज्यों गुट-निरपेक्षता का दायरा बढ़ता गया त्यों-त्यों कठोर द्वि-भ्रुवीय अवस्था सें शिथिलता 
आती गयी । ये गुट-निरपेक्ष राष्ट्र दोनों ही गुटों से सम्पर्क रखने एवं दोनों ही महाशक्तियों से 
आधथिक सहायता लेने की नीति पर चलने लगे। 

80 के दशक में शक्ति-सन्तुलन के स्वरूप का अनुमान लगाना मुश्किल है, लेकिन यह स्पष्ट 
है कि दोनों महाशक्तियाँ अपनी सुरक्षा और प्रतिबद्धता को खतरे भें डाले बिना हथियारों पर खर्च 
को, जो उनकी अर्थ-व्यवस्था पर भारी दबाव डाल रहा है, कम करने के प्रति उत्सुक हैं । इसके 
लिए वे अपनी खेमेवन्दी को थोड़ा-बहुत लचीला बनाने को भी तैयार हैं। नाटो और वारसा 
सन्धि के अन्य छोटे राष्ट्र भी नीति-निर्णय प्रक्रिया में ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका की माँग कर रहे 
हैं । लेकिन वे खुद भी शस्त्रों पर ज्यादा खर्च करने से कतरायेंगे । धीरे-धीरे एक ऐसा भी समय 
आ सकता है, जब गुट और यूट-निरपेक्षता के बीच का अन्तर घूँधला हो जाये । यह एक दूरगामी 
लक्ष्य है जिसमें वर्षों लग सकते हैं । इस बीच खेमे रहेंगे, लेकिन गूटों के प्रति वफादारी कम होती 
जायेगी और धीरे-धीरे हम बहु-प्रुवीय समझोतों और आपसी सहमति की दुनिया में पहुँच जायेंगे | 

साम्यवादी गुट में उभरते हुए वहुकेन्द्रवाद तथा अमरीकी ग्रुटवन्दी के विखराव के साथ- 
साथ तीसरी दुनिया के राष्ट्रों की बढ़ती हुई संख्या के फलस्वरूप कठोर द्वि-ग्रुटीय विश्व व्यवस्था 
ढीली होती गयी । रोजन तथा जोन्स ने निम्न रेखाचित्र के माध्यम से शिथिल द्वि-प्रूवीय अन्त- 
रष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था का प्रतिमान प्रस्तुत किया है । 
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[शिथिल द्वि-प्लुबीयता का प्रतिमान 955-]965] 
शिथिल द्वि-भ्रूवीयता का प्रतिमान दो प्रकार से कठोर द्वि-भ्रूवीयता के प्रतिमान से भिन्न 
है : प्रथम, शिथिल प्रतिमान में गूट-निरपेक्ष राष्ट्रों का अस्तित्व (96 फा०इथ्ा08 0 वरणा-000- 
40073) होता है तथा द्वितीय, दोनों ही गुटों में .विखराव की स्थिति शिथिल द्वि-भुवीयता के 
प्रतिमान (॥9॥7थं!स्‍र8 70 #06 ० एव! 50०85) दृष्टिगोचर होती है। जहाँ तक दोनों ही 
गूठों में शक्ति-संरचना का सम्बन्ध है, शक्ति ढाँचा तो शिथिल द्वि-प्रुवीयता के प्रतिमान में भी 


£ 89060 ६० 06 7ण१०शापंज छा (० 5076 घ्शीशिल ग्रात धराढ एलशाएंह ण॑ तत्टयातशीगय्यांणा 
छशाणाए &707०एशथा 3[05, 02 ढ2ए290० ण था एरगातत 'ज़त्तत सातप्रलण [00598९8 6 शा 
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द्विन्यूटीय (270) हो बना रहता है, गुट के प्रधान सदस्यों का आाचरण दोनों ही प्रतिमानों में 
एक समान होता है । दोनों ही प्रतिमानों में प्रधान सदस्य एक-दूसरे के विनाश के लिए प्रतिबद्ध 
रहते हैं किन्तु शिथिल द्वि-ध्रूवीय प्रतिमान में प्रधात सदस्य बड़े युद्धों के बजाय छोटे युद्ध लड़ना 
पसन्द करते हैं। आणविक शस्त्रीं से दोनों ही गुट भयभीत रहते हैं और उतमें इस वात पर सहमति 
रहती है कि प्रधान सदस्यों के मध्य प्रत्यक्ष युद्ध की शुरूआत न की 'जाये 

शिफिल द्वि-प्रवीय प्रतिमानों के अन्तर्गत दोनों धरूबदों के प्रधान सदस्य गुटीय विखराव को 
रोकने के लिए 'साम, दाम, दण्ड, भेद' के साधनों का प्रयोग करते हैं; अपने दुर्बल ग्ुटीय साथियों 
पर नियन्त्रण रखने के लिए आधिक पुरस्कार, शस्त्र सहायता पर प्रतिबन्ध आदि तरीके अपनाते 
हैं। कभी-कभी शिप्ट परिस्थितियों में शक्तिशाली राज्य कमजोर ग्रुटीय साथी को काबू में करने 
के लिए शक्ति का उसी प्रकार प्रयोग करता है जिस प्रकार 956 में सोवियत संघ ने हंगरी में 
और अमरीका मे क्यूबा (96व) एवं डोमीनिकन गणराज्य ((965) में किया था । 

शिधिल द्वि-ध्रुवीय अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था धीरे-धीरे आगे चलकर बहु-अ्रुवकीय अन्तर्राष्ट्रीय 
व्यवस्था (४४)४90श709) में परिवर्तित हो जाती है । शिथिल द्वि-ध्रुवीय व्यवस्था में राज्यों 
(800०४) को अधिक स्वायत्तता रहती है। सेसिल क्रेंब के अनुसार आजकल विश्व-व्यवस्था शिधिल 
द्विधुवीयता की ओर तीन्नता से उन्मुख हो रही है १ 

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का बहु-पभ्रुवीय प्रतिमान 
' 0धछणागर7?ए0,86४९ ४0009, 07 एफ ठपक्षा, एण7प7८8) 

रोजेन तथा जोस्स ने अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में चार प्रकार के बहु-भ्रुवीय प्रतिमानों की 
चर्चा की है : () प्रारम्भिक वहु-धुवीय शक्ति-सन्तुलन व्यवस्था (76 वालंणंशा कैेशएण४एणेश 
छथ्शा०० ० 70फ़७); (7) बहु-प्रूवीय शक्ति-सन्तुलन व्यवस्था (776 >४णधंए०थ छ8840० 
० 90५०); (#) नवीन शक्ति-सन्तुलन व्यवस्था (6 'प९ए छेश्थ08 छत ?०छलाः ४०१०); 
(४) प्रादेशिक शक्ति-सन्तुलन प्रतिमान (रिव्शांणएथ ऐछथ्युआ०९ ० 9०फ्नषा 0००0) | 


!. प्रारम्भिक अहु-प्रुधीय शक्ति-सन्तुलन व्यवस्था (7॥6 वराणंफरांथां शणा[एणेंश 
फथैशा०४ 00 ए0०ज्थ)--इस शीर्षक में यह संकेत मिलता है कि अन्तर्राष्ट्रीय शक्ति-व्यवस्था 
बहु-ध्रुवीयता की ओर अपने चरण बढ़ा रही है । कतिपय नये अन्तर्राष्ट्रीय कार्यकर्ता इतने शक्ति- 
शाली होते जा रहे हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्र में घटित होने वाली घटनाओं को अपने आचरण से 
किसी न किसी रूप में प्रभावित करने का प्रयत्त करते है | यद्यपि विश्वव्यापी प्रभाव (90ग 
ररीतष५०४) की दृष्टि से इत नये अन्तर्राष्ट्रीय कार्यकर्ताओं ने तीसरी शक्ति का दर्जा हासिल 
नहीं किया है और न वे विद्यमान दोनों (रूस-अमरीका) अन्तर्राष्ट्रीय महाशक्तियों से वराबरी करने 
की स्थिति में हैं तथापि निकट भविष्य में इन नवोदित अन्तर्राष्ट्रीय कार्यकर्ताओं का प्रभाव किसी- 
न-किसी रूप में अवश्य महसूस किया जायेगा । 

विश्व राजनीति को बहु-ध्रुवीयता में परिवर्तित करने वाले उदीयमान अन्तर्राष्ट्रीय कार्ये- 
कर्ता हैं---. चीत, 2. पश्चिमी यूरोप, 3. जापान, 4. तीसरी दुनिया । 

() चीन ८7४७०)--चीन एक महाशक्ति के रूप में अवतरित हुआ | माओ सरकार ने 
कोरिया युद्ध के मार्फंत यह संकेत दिया था कि वह दुनिया को दो भागों में वॉटने की रूस-अमरीकी 
प्रवृत्ति को पसन्द नहीं करता और खास तौर से एशिया में महाशक्तियों का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं 
करेगा | चीनी विदेश नीत्ति को इस प्रवृत्ति से अमरीका ने उसका सम्मान करना प्रारम्भ किया 
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और वियतनाम युद्ध के दौरान अमरीकी नीति इस धारणा पर आधारित थी कि चीन से न उत्झ्ना 
जाये । सीमा सम्बन्धी झगड़े को लेकर चीन ने सोवियत संघ- से मुठ्भेड़ भी कर ली । 

फिर भी चीनी विदेश वीति का ध्येय और प्रभाव विश्वव्यापी न होकर भौगोलिक हृष्टि 
से सीमित है। चीन अपने प्रभाव का विस्तार एशिया और खास तौर से दक्षिणी एशिया में करना 
चाहता है। चीन के आणवबिक शस्त्रों की प्रभावक श््ति एशिया तक सीमित है और वर्तमान में 
उसकी आधिक शवित का प्रभाव भी एशिया के राज्यों पर उस भांति का नहीं है जो मास्को, 
वाशिंगटन और टोकियो का है । हे 

शक्ति संघर्ष की विश्व राजनीति में चीन विचिन्र उलझन में हैं । एक आणविक शक्ति 
होने के बावजूद सोवियत संघ और अमरीका के परिप्रैक्ष्य में उसकी प्रभावक शक्ति एशिया तक ही 
सीमित है | ऐसी स्थिति में कभी-कभी यह भी कहा जाता है कि चीन के अभ्युदय से विश्व राज- 
नीति की द्वि-ग्रुटीय संरचना में कोई बुनियादी परिवर्तन नहीं औया है । , 

(2) पश्चिमी यूरोप (एे०४थतर एपा०0०)--ह्वितीय विश्व-युद्ध के बाद पश्चिमी यूरोप 
के देश अपत्ती सुरक्षा तथा आ्थिक पुन्न्तिर्माण के लिए संयुक्त राज्य अमरीका पर निर्भर हो गये । 
कुछ ही वर्षों के बाद पश्चिमी यूरोप के अधिकांश देश न केवल आधिक दृष्टि से समृद्ध हो गये 
अपितु सैनिक दृष्टि से भी आत्म-निर्भर हो गये । अब वे जहाँ एक ओर अमरीकी संरक्षण से 
छूटकारा पाने का प्रयत्न करने लगे वहाँ दूसरी ओर सोवियत संघ से भी उनके सामान्य राजनयिक 
सम्बन्ध स्थापित हो ग़ये । यूरोपियन साझा बाजार (958) के निर्माण ने यूरोप के आधिक और 
राजनीतिक एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। ब्रिठेत, फ्रांस, प० जर्मनी, इटली आदि 
साझा वाजार के प्रमुख सदस्य हैं। इस समय यूरोवियन साक्षा बाजार में विश्व की 7 प्रतिशत 
आबादी, संसार के निर्यात व्यापार का 37% 'भाग और विश्व के 59% साधन आ गये हैं । सन्‌ 
992. तक यूरोप एक राष्ट्र सीमाओं से मुक्त एकात्मक बाजार अर्थात्‌ आधिक वे भौद्धिक संघ 
बन जायगा । यूरोपीय समुदाय के देशों की यह महत्वाकाक्षा है कि वे सनू 992 तक संयुक्त 
राज्य अमरीका के समान संयुक्त राज्य यूरोप जेसी किसी इकाई का निर्माण कर लें। “एकात्मक 
यूरोपीय समुदाय! के निर्माण के पीछे यह्‌ मनोभाव है कि द्वितीय महायुद्ध के वाद अमरीका व रूस 
ने यूरोप को विभाजित कर, शासित समुदाय की श्रेणी में ला दिया है। यूरोप इस द्वितीय श्रेणिता 
से अपने आपको, तभी मुक्त कर सकता है जब वह अपनी शक्ति एवं सम्प्रभुता को एकात्मक करे। 

ह विगत कुछ वर्षों से ब्रिठेन और फ्रांस ने अपनी विदेश नीति के लक्ष्यों को यूरोप तक ही 
सीमित कर दिया है, उनकी सेनाएँ भी अब यूरोप में ही वनी रहती हैं। अतः उनकी शक्ति निकट 
भविष्य में यूरोपीय महाद्वीप तक ही सीमित रहनी (है । आर्थिक और स॑निक दृष्टि से ब्रिटेन, फ्रांस 
- और प० जर्मनी का प्रभाव यूरोपीय महाद्वीप में अवश्य महसूस किया जाने लगा है । पश्चिमी यूरोप 
देश ह्ि-गुट्रीय राजनीति से मुक्त हुए हैं किन्तु वे प्रभावशाली तीसरी विश्वव्यापी शर्क्ति 

'४& ॥ग0 8/09) 70०५०) नहीं बन पाये हैं । ५ 

(3) जापान (727090)--कुछ लोग जापान को तीसरी महत्वपूर्ण शक्ति मानते हैं चूंकि ' 
आधिक शक्ति के रूप सें उसका स्थान अमरीका और सोवियत संघ के बाद माना जाता है। 
जापान ने न केवल अमरीकी प्रभाव से अपने आपको मुक्त किया है अपितु विश्व बाजार प्रतियोगिता 
में अपने अस्तित्व का परिचय दिया है । जापान की उत्पादकीय व तकनीकी क्षमता ने अमरीकी 
बाजार पर आक्रमण कर दिया है | अमरीका का उपभोक्ता बाजार जापानी एकाधिकार के चंगूल 
में फेंसता जा रहा है। पूंजीवादी तकनीकी स्पर्दधा में जापान ने अमरीकी उद्योग व शासन को 
पूछाड़ दिया है। अमरीकी सरकार व उद्योगपति जापान की सस्ती, प्रभुत व अघुनातन उपभोग्र 
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सामग्री के निर्माण की क्षमता के सम्मुख हार मान गये हैं । समूचे एशिया में औद्योगिक माल के 
निर्यात की दृष्टि से जापान की विशिष्ट स्थिति है । 

एक आध्िक शक्ति के उपरान्त भी जापान की प्रभावक शक्ति की कुछ ऐसी सीमाएँ हैं कि 
वह तीसरी शक्ति नही बन पा रहा है। एक तो ईंधन ओर ऊर्जा की दृष्टि से जापान दूसरे देशों 
पर निर्भर है, दूसरा वह आणविक शस्त्रों का निर्माण नही कर सकता चूंकि आणविक ऊर्जा कानून 
से बँधा हुआ है, तीसरा वह अपनी भूमि से बाहर सेना तैनात नहीं कर सकता। वैसे तो जापान 
ने अमरीकी वर्चस्व को चुनौती देते हुए, एशिया में अपनी विशिष्ट स्थिति बना ली है तथापि 
अमरीका और ओपेक (0270) राष्ट्रों पर उसकी निर्भरता ने तीसरी शक्ति के रूप में उसकी 
भूमिका का तिरोधान कर दिया है। अमरीका ने पूर्वी जापान को अपना अड्डा बना रखा है, वह 
सहसा जापान को स्वतन्त्र विदेश नीति नहीं अपनाने देगा । 

(4) तीसरी दुनिया (7॥6 वरफ्ा।6 ए/०70)----पिछले एक दशक से कतिपय विश्लेषकों 
का मत है कि विश्वव्यापी अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था में 'तीसरी दुनिया” एक तीसरी शक्ति की भूमिका 
अदा कर सकती है | तीसरी दुनिया के तथाकथित राष्ट्रों के पास कुल मिलाकर जनसंख्या, प्राकृतिक 
स्रोत और विशाल क्षेत्रफल है। किन्तु तीसरी दुनिया के राष्ट्रों के पास उपलब्ध इन स्रोतों को 
समुचित रूप से संगठित नही किया जा सका है। उनकी जनसंख्या जिस ग्रति से बढ़ रही है उससे 
प्रति व्यक्ति आय कम होती जा रही है ।; आथिक हृष्टि से तीसरी दुनिया के राष्ट्र पश्चिमी बहु- 
राष्ट्रीय निगमों के चंगूल में फेसते जा रहे हैं। तीसरी दुनिया के राष्ट्रों में बुनियादी मुद्दों पर 
एकजुटता का भी अभाव पाया जाता है। यदि तीसरी दुनिया को एकजुट अन्तर्राष्ट्रीय कार्यकर्ता 
मान भी लिया जाये तो भी उन्हें प्रभावक तीसरी शक्ति का दर्जा (87००7४० प्रणात ए०फथ 
90008) नहीं दिया जा सकता । 

ओोपेक (090८) की स्थापना और 973 के बाद की घटनाओं ने तेल उत्पादक देशों की 
शक्ति में काफी परिवर्तन कर दिया । भोपेक देशों ने तेल कुटनीति के माध्यम से जाफँन और 
अमरीका जैसे देशों को अपनी विदेश नीति में बुनियादी परिवर्तन लाने के लिए मजबूर कर दिया । 
इस प्रकार तीसरी दुनिया के राष्ट्र दो खेमों में विभाजित हो गये--शक्तिशाली-धनवान देश 
(१०४०००९ एं०)) तथा कमजोर-गरीव देश ([२९८४००७००४ 9007) । पश्चिमी दुनिया के अधिकांश 
देश ऊर्जा के लिए अरब देशों पर निर्भर थे अतः अरवब-ओपेक देशों को उनके तेल पर निर्भर रहने 
वाले देशों की विदेश नीति को प्रभावित करने का अच्छा अवसर मिल गया | तेल उत्पादक देशों 
ने तेल शस्त्र के माध्यम से अपनी राजनीतिक सौदेबाजी की क्षमता में अभरतपूर्व वृद्धि कर ली। . 
ओपेक देशों की स्थिति केवल तेल पर निर्भर करती है अतः इसको सन्‍्तुलित करने के लिए अनेक 
देशों ने ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की खोज प्रारम्भ कर दी है ।- 

विश्लेषण (6॥9985)--चीन, पश्चिमी यूरोप, जापान तथा तीसरी दुनिया के राष्ट्रों की 
शक्ति का विश्लेषण करने से यह स्पष्ट होता है कि विश्व राजनीति शिधिल द्वि-ध्रुवीयता (7.0०४० 

१. 7०शा॥) की स्थिति में तो पहुँची है किन्तु अभी तक ऐसे प्रभावशाली शक्ति-केन्द्रों की स्थापना 
नहीं हो पायी है जिससे असली वहु-प्रुवीयता की विश्व राजनीति स्थापित हुई हो ।* निष्कर्षतः यह 
कहा जा सकता है कि विश्व शक्ति-सन्तुलन संक्रमणकालींन_ अवस्था से गृजर रहा है जिसमें बहु- 
घुवीयता अपनी प्रारम्भिक अवस्था ,में है, द्वितीय श्रेणी क्षी शक्तियाँ प्रधान शक्तियों से सम्बद्ध 


23. “4॥656 005600०075 ६0076 (09, शटटाय छएप-0ए०, उमएथा थाते पपांप्व ए०१0 $02८॥705 ए९ 
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सामग्री के निर्माण की क्षमता के सम्मुख हार मान गये हैं । समूचे एशिया में औद्योगिक माल के 
निर्यात की हृप्टि से जापान की विशिष्ट स्थिति है । 
3; एक आधिक शवित के उपरान्त भी जापान की प्रज्ञावक शक्ति की कुछ ऐसी सीमाएँ हँ कि 
बह तीसरी शवित सही बन पा रहा है। एक तो ईंधन और ऊर्जा फ्की दृष्टि से जापान दूसरे देशों 
पर निर्भर है, दूसरा वह आणविक शस्त्रों का निर्माण नही कर सकता चूंकि आणविक ऊर्जा कानून 
से बंधा हुआ है, तीसरा वह अपनी भूमि से बाहर सेना तैवात नहीं कर सकता। वैसे तो जापान 
ते अमरीकी वर्चस्व को चुनौती देते हुए, एशिया में अपनी विशिष्ट स्थिति बना ली है तथापि 
अमरीका और ओपेक (0९20) राष्ट्रों पर उसकी निर्भरता ने तीसरी शक्ति के रूप में उसकी 
भूमिका का तिरीधान कर दिया है । अमरीका ने पूर्वी जापान को अपना अड्डा वना रखा है, वह्‌ 
यहसा जापान को स्वतन्ध विदेश नीति नहीं अपनाने देगा । के 
है (4) तोसरी दुनिया (7॥० पांव कै०0)--पिछले एक दशक से कतिपय विश्लेषक 
का सत है कि विश्वव्यापी अन्तर्राष्ट्रीय ध्यवस्था में 'तीसरी दुनिया! एक तीसरी शक्ति की भूमिका 
अदा कर सकती है । तीसरी दुनिया के तथाकथित राष्ट्रों के पास कुल मिलाकर जनसंख्या, प्राकृतिक 
सोत और विशाल क्षेत्रफल है । किन्तु तीसरी दुनिया के राष्ट्रों के पास उपलब्ध इन स्रोतों को 
समुचित रूप से संगठित नहीं किया जा सका है । उनकी जनसंख्या जिस गति से बढ़ रही है उससे 
प्रति व्यक्ति आय कम होती जा रही हैं। आधिक हृष्ठि से तीसरी दुनिया के राष्ट्र पश्चिमी बहु- 
राष्ट्रीय निममों के चंगुल में फेसते जा रहे हैं। तीसरी दुनिया के राष्ट्रों भें बुनियादी भुद्दों पर 
एकजुटता का भी अभाव पाया जाता है। यदि तीसरी दुनिया को एकजुट अन्तर्राष्ट्रीय कार्यकर्ता 
मान भी लिया जाये तो भी उन्हें प्रभावक तीसरी शक्ति का दर्जा (ली०णॉा१४० वात ए०शथ 
5008) नहीं दिया जा सकता । 
भोपेक (0९7८) की स्थापना और 973 के वाद की घटनाओं ने तेल उत्पादक देशों की 
शक्ति में काफी परिवर्तन कर दिया । ओपेक देशों ने तेल कुठनीति के माध्यम से जाफँन और 
अमरीका जैसे देशों को अपनी विदेश नीति में बुनियादी परिवर्तत लाने के लिए मजबूर कर दिया । 
इस प्रकार तीसरी दुनिया के राष्ट्र दो खेमों में विभाजित हो गये--शक्तिशाली-धनवान देश 
(हि९४०ए०० गंथा) तथा कमजोर-गरीवब देश ([२०४०एा०८ 9007) । पश्चिमी दुनिया के अधिकांश 
देश ऊर्जा के लिए अरब देशों पर निर्भर थे अतः अरब-ओपेक देशों को उनके तेल पर निर्भर रहने 
बाले देशों की विदेश नीति को प्रभावित करने का अच्छा अवसर सिल गया | तेल उत्पादक देशों 
मे तेल शस्त्र के माध्यम से अपनी राजनीतिक सोदेवाजी की क्षमता में अभूतपूर्व वृद्धि कर ली। , 
भोपेक देशों की स्थिति केवल तेल पर निर्भर करती है अतः इसको सन्तुलित करने के लिए अनेक 
देशों ने ऊर्जा फे वैकल्पिक स्रोतों की खोज प्रारम्भ कर दी है ।- 
विश्लेषण (88999)--चीन, पश्चिमी यूरोप, जापान तथा तीसरी दुनिया के राष्ट्रों की 
शत का विश्लेषण करने से यह स्पष्ट होता है कि विश्व राजनीति शिथिल द्वि-नुवीयता ([.0088 
3, 370०॑शय)) की स्थिति में तो पहुंची है किन्तु अभी तक ऐसे प्रभावशाली शवित-केन्द्रों की स्थापना 
नहीं हो पायी है जिससे असली वहु-प्रुवीयता की विश्य राजनीति स्थापित हुईं हो ॥? निष्कर्पत: यह 
कहा जा सकता है कि विश्व शक्ति-सन्तुलन संक्रमणकानोंन , अवस्था से गूजर रहा है जिसमें बहु- 
धुवीयता अपनी प्रारम्भिवः अवस्था में है, द्वितीय श्रेणी छी शक्तियाँ प्रधान शक्तियों से सम्बद्ध 
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रब 


हैं।! नीचे दिये गये रेखाचित्र से प्रारम्भिक बहु-भ्रुवीय शक्ति-सन्तुलग का स्वरूप समझने में 
सहायता मिलती है । 





[प्रारम्भिक विश्वग्यापी बहु-प्रुवीयता फा प्रतिमान, 965 से भाज तक] 

2. बहु-प्रुवीय शक्ति-सन्तुलन व्यवत्वा (7॥6 ३ैशणम90]47 8॥]शाए८ 0 70फथ)-- 
ऐसा माना जाता है कि निकट भविष्य में अन्तर्राष्ट्रीय शक्ति-सन्तुलन का बहु-प्रुवीय प्रतिमान 
उभरने की सम्भावना बढ़ती जा रही है। यह तभी सम्भव है जबकि तीसरी दुनिया, चीन, 
पश्चिमी यूरोप तथा जापान की शक्ति में इतनी वृद्धि हो जाय कि रूस अमरीकी विश्वव्यापी 
हितों को घुनौती दे सकें। बहु-प्रुवीय प्रतिमान वाली उभरती अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था में अनेक 
स्वतन्त्र शक्ति केन्द्र आपसी सम्बन्धों की अन्तःक्रिया में रत होंगे और द्वि-गुटीय'वर्चस्व जैसी स्थिति 
नहीं होगी । निम्नांकित रेखाचित्र के द्वारा सम्भाविंत बहु-प्रुवीय शक्ति-सन्तुलन प्रतिमान को 
समझा जा सकता है : 





[असली विश्वव्यापी बहु-प्रुवीयता का प्रतिमान : सम्भावित भवितव्य] 
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3. नवीन शक्ति-सन्तुप्तन प्रतिमान (सै 'िंट्श मिक्षेक्षाए० ० 909 ॥४०००)--कई 
विजारकों का यह मानना है कि बहु-प्रुवीयता का प्रतिमात 9वीं शताब्दी की शक्ति-सन्तुलन 
व्यवस्था को अस्तित्व में लायेगा । इसके समर्यन में दो तक दिये जाते हैं : प्रथम, शक्ति के बहुत 
सारे स्वतस्त्र केसर होने से अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था में गुट॒वन्दी का बनना या विगड़ना अनवरत चलता 
रहता है। द्वितीय, बहु-ध्रुवीय शक्ति केन्द्रों के अस्तित्व से 'सन्तुलनकर्ता (#फएव्शशा०० रण 
छशव्रा०८) का अभ्युदय होता है जिसका प्रमुख कार्य व्यवस्था में सन्तुलन स्थापित करना माना 
जाता है । 2 

शक्ति के आवश्यक तत्वों की प्रधुरता के कारण विश्वव्यापी अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक 
व्यवस्था में चीन एक प्रभावशाली स्वतन्त्र शक्ति केन्द्र के रूप में अवतरित हो रहा है । यदि चीन 
तीसरी शक्ति के रूप में अपनी स्थिति को स्थापित कर लेता है तो एक हस्तक्षेपकर्ता राष्ट्र के रूप 
में सन्तुलनकर्ता की भूमिका की अभिव्यक्ति निम्नांकित ढंग से होगी : 


प्रतियोगी सन्तुलनकर्ता 
(0क्राकाआ॥5) ह (89था०००) 
चीन-सोवियत संघ सं “संयुक्त राज्य अमरीका 
संयुक्त राज्य अमरीका-चीन हि | सोवियत संघ 
अमरीका-सोवियत संघ चीन 


परन्तु च्तमान विश्व राजनीति के स्वरूप को देखते हुए इस प्रकार के शक्ति सम्बन्धों की 
कई सीमाएं हैं : प्रथम, प्रत्येक सन्तुलनकर्ता की स्थिति शक्ति की दृष्टि से इतनी अधिक नहीं है कि 
बह किसी गठबन्धन को सन्तुलित कर सके । द्वितीय, वैचारिक अन्तर इस प्रकार के गठबन्धन के 
निर्माण में बाधा उपस्थित करते हैं। तृतोष, शक्ति-सन्तुलन सिद्धान्त की. मूल घारणा यह है कि 
प्रत्येक शक्ति का ध्येय दूसरे को समाप्त करना नहीं, अपितु उसे बनाये रखना है । 
4. : प्रादेशिक शक्ति-सन्तुलन प्रतिमान (रिव्टांणाश 447०९ ० ?0पफ्रंध)---इस अध्याय 
में शक्ति-सन्तुलन प्रतिमान को विश्वव्यापी स्तर (8009) पर तथा प्रादेशिक स्तर पर (१९४0॥४]) 
देखने का प्रयत्त किया गया है। वैसे तो द्वि-श्रुवीय मौर बहु-पध्रूवीय शक्ति-सन्तुलन प्रतिमान 
विश्वव्यापी परिप्रेदय में देखने की प्रवृत्ति रही है किन्तु प्रादेशिक स्तर पर भी स्थानीय, विवादों में 
प्रधान शक्तियाँ प्रादेशिक शक्ति सन्तुलन के निर्माण में क्रियाशील रही हैं । ' ग 
एशिया में शक्ति वित्तरण बड़ा जटिल रहा है । वैसे तो उच्च-स्तर पर. अपने प्रतिद्वन्द्री 
हितों के कारण दोनों महाशक्तियाँ इस सत्तुलन-निर्माण में प्रयत्नशील रही हैं। .पेसिफिक समुद्र, 
ताईवान तया दक्षिण कोरिया अमरीकन आणविक सीमा के अन्तर्गत रहे हैं। चीन के अभ्युदय से 
सोवियत-अमरीकी सम्बन्धों में त्रिकोणीयता (777०७09) का तत्व दिखायी देता है। चीन की 
भाणविक शक्ति को सन्तुलित करने के लिए भारत ने भी आणविक शक्ति बनने का हृढ़ निश्चय 
कर लिया किन्तु इससे पाकिस्तान के परिप्रेक्ष्य में शक्ति-सन्तुलन भारत की तरफ झूक जाता है ! 
. एक आशिक शक्ति होने के बावजूद जापान सनिक शक्ति नहीं है जिससे एशिया में जापान की 
भूमिका भ्रम उत्पन्न करती है। पश्चिमी एशिया में शक्ति-सन्तुलन बड़ा अस्पष्ट किन्तु विचित्र रहा 
है । यहां अरव-इजराइल संघर्ष में सोवियत संघ और अमरीका अनवरत उलझते रहे हैं। अरब 
राज्यों ने 4973 के बाद तेल कुटनीति का प्रयोग किया जिससे उनके पास अपूर्वं धन सम्पत्ति 
इकट्ठी होने लगी और इनमें पश्चिमी ओौद्योगिक राज्यों की विदेश नीति को प्रभावित करने की 
क्षमता बा गयी । तेल कूटनीति के परिणामस्वरूप अरब-इजराइल प्रादेशिक विवाद (्व्डांणाध 
<०7िंण) में शक्ति-सन्तुलन जरबों की तरफ झुकने लगा । हे 
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: निष्कर्ष : अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का बंदलता स्वरूप 

(00हट,एशठार ; ट४४ठारठ 88ए8टा' 07 प्तए ]गरफाराप&ापठइथ्षा, एण7709) 

... क्या अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का प्रतिमान बदल रहा है ? संयुक्त राज्य अमरीका और. 
सोवियत संघ में किस भाँति का शक्ति-सन्तुलन स्थापित हो घुका है ? शीत-युद्ध में शक्ति-सन्तुलनः 
किस के हाथ में रहा है ? चीन के अभ्युदय के बाद क्या विश्व राजनीति द्वि-प्रवीय से ,तिकोणीय - 
,रूप ग्रहण करती जा रही है ? गृठ-निरपेक्ष राज्यों के अभ्युदय, जापान, फ्रांस और प० जर्मनी -के 
शक्ति केन्द्रों के अस्तित्व में आने के बाद ह्वि-गुटीय विश्व राजनीति (छाएणथ' शणात एगांहक) . 
बहु-प्रवीयता (/ए]४००७४४) की ओर धीरे-धीरे अग्रसर हो रही है । यह एक सच्चाई है कि 
अब अमरीका और सोवियत संध चीनी शक्ति की आसानी से उपेक्षा नहीं कर सकते । 

4 जूलाई, 988 को अमरीका की आजादी की दो सौ बारहवी वर्षगांठ थी ।.इस अवसर 
पर अमरीका के पूर्व विदेश सचिव हेनरी किसिजर ने भविष्य के अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के विषय 
में अपना मन्तव्य प्रकट करते हुए कहा है इस शताब्दी के परिवतेव क्षणों में जापान एक 
महत्वपूर्ण सैनिक शक्ति के रूप में उभरेगा और वह बड़ी वित्तीय शक्ति भी सिद्ध होगा। मुझे 

' विश्वास है कि चींनी सुधार अवश्य सफल होंगे। चीनी लोग भत्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के सचेत्त 
विश्लेषक हैं ।***** ४ हिन्द महासागरीय क्षेत्र पर भारतीय वर्चस्व स्थापित होगा तथा दक्षिण-पूर्व 
एशिया चार बड़ी ताकतों--चीन, भारत, सोवियत संघ एवं जापान का स्पर्दधा क्षेत्र बनेगा ।” 
* बलिन की दीवार के ढहने के बाद जर्मन एकीकरण की सम्भावनाएँ बढ़ गयी हैं। एकीकृत 
जर्मनी अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति का महत्वपूर्ण केन्द्र बल कर उभरेगा । ' 
यहाँ यह प्रश्त भी विचारणीय है कि अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में स्थिरता द्वि-गूटीय राजनी 
तिक ढाँचे (छाछणथ्व एणांतर०४ ९४०78) से अधिक सम्भव है अथवा बहुनश्रुवीय राजनीतिक 
ढांचे (धणतए०॑४ एणाएंएथ 2४०४5) से ? वस्तुतः प्रत्येक ढांचे में कुछ लाभ जौर हानियां . 
दिखायी देती हैं । 
ह ह्वि-गूटीय विश्व राजनीति के समर्थक निम्नलिखित लाभ देखते हैं--प्रथम, दो महाशक्तियों . 
के अस्तित्व से विश्व दो गूटों में बट जाता है और यदि सभी राज्य इस ग्रूटबन्दी. में भाग लें तो . 
ऐसा कोई संघर्ष नहीं हो सकता जिस पर इन दो महाशक्तियों में से किंसी एक का नियन्त्रण स्थापित 
न हो । द्वितीय, द्वि-गूटीय शक्ति वितरण की व्यवस्था जितनी कठोर होगी और अन्तर-गूटीय प्रति- 
स्पर्दा जितनी तीन होगी उतनी ही अधिकांश विषयों पंर महाशंक्तियों में व्रिवादास्पंद मुद्दों पर 
सहमति अधिक. होती जायेगी । त॒तीय, द्वि-गुटीय विश्व व्यवस्था में छोटे-मोटे विवादों पर मतभेद 
और दबाव उत्पन्न होंगे किन्तु विशाल स्तर पर संघर्ष (रशक्च॑ंण. 00०७) की सम्भावना , कम 
होगी । 
हु किन्तु ह्वि-गुटीय विश्व राजनीति का सबसे बड़ा दुष्परिणाम यह होता है कि दो ,गुों में 
' स्देव शत्रुता के सम्बन्ध विकसित हो जाते हैं और छोटे-छोटे मुद्दों पर एक-दूसरे की प्रतिक्रियाएं 
कटुता उत्पन्न कर देती हैं । काले डायच के अनुसार द्वि-गूटीय राजनीति जितनी कठोर. होगी 
उतने ही महाशक्तियों के सम्बन्ध वेमनष्यपूर्ण होंगे ।२ | हे 
ह कतिपय विचारकों के अनुसार बहु-श्रुवीय विश्व राजनीति में राज्यों के आपसी सम्ब्धों 
में जितनी अधिक अन्तःक्रिया होगी उतनी ही व्यवस्था में स्थिरता आयेगी।” माइकेल हाँस के 
अनुसार राजनीतिक स्थिरता की हृष्टि से एक ग्रूट-प्रधान विश्व व्यवस्था (ऐंपरएणश्य 99भै0्ा5 : , 


हद 
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अशो० पिद्दमांणा 00ग्रांगरभांणा) सर्वश्रेष्ठ है किन्तु ऐसी व्यवस्था, की - स्थापना बहुत विशिष्ट 
परिस्थितियों में ही होती है । द्वि-गूटीय व्यवस्था अल्पसंख्यक संघर्षों को जन्म देती है और 'बहु- 
भ्रवीय प्यवस्था, प्रधान शक्तियों के मध्य साधारण परिस्थितियों में भी युद्धों को - जन्म देती है। , 


प्राइकेल हॉस के शब्दों में; “आज द्वि-श्रुवीय और बहु-प्रुवीय व्यवस्था के बीच चयन की स्थिति... 


स्पष्ट है।। यदि कोई राज्य लम्बे युद्धों से बचना चाहता है .तो द्वि-श्रूवीय व्यवस्था एक उपाय सिद्ध 


हो सकती- है । वहु-भूवीय व्यवस्थो.में अधिंक हिंसा होगी, ज्यादातर राज्य युद्ध में संलरन . होंगे हे रे 


ज्यांदा लोग, मारे जायेंगे जबकि द्वि-ध्रुवीय व्यवस्था में युद्ध कम. होंगे । किन्तु लम्बे समय,तंक 

चलते रहेंगे ।!१ 20.7 08५ 8 , कै: ; > 

. “यंश्येपि अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति धीरे-धीरे. बहुकेन्द्रवाद की ओर अग्रसर हो . रही है, . किन्तु जा 
द्वि-प्रुवीय व्यवस्था की मूल प्रवृत्तियाँ-अभी भी बनी हुई हैं ।” समेझाइएं।.. ४ ६ 


पापा प्राधगाबाणान 20705 8 8730फ4ए प्रा0जाए [0फ्रशत3 एछ090९७॥0787, | के 


॥९ 78श0 लावलालंर$'0 कर छफणेंभ' 3फशंगा हगी 7४? १28ट85 ; 
“यद्यपि विश्व. बहु-केन्द्रीयवाद की ओर -अग्रसर हो रहा है,. भ्रुवीकरण. व्यवस्था के प्रमुख . , 
लक्षणों का आग्रह अभी भी ,बना हुआ है ।” उपरोक्त. कथन. का विस्तार कीजिए 'तथा- -. : 


वर्तमान में अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के स्वभाव का परीक्षण. कीजिए। ४ ::,' 


प्राणी 6 एणात 48 प०ण्शाए40फक्चत४ ए9एए०८/एचआ, (6 शक्या। दिक्वेपा88 : 07. 
छफ्गक्मा' 8एशश९॥ शा फुशशंप, 40046 प्रा 80078 ऑक्वॉशााशाा' 00  0६७॥॥76 
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अमरीका के एक भविष्यवक्ता हरमन काद्रन ने भविष्यवाणी की ' है कि अगले तीन-चार 
वर्षों में. परमाणु युद्ध होने की सम्भावना सबसे अधिक है। एक परमाण्‌ वैज्ञानिक ने अनुमान 
लगाया है कि आधुनिक विश्व बिना परमाण्‌ युद्ध के 2000 ई० तक पहुँच सकेगा जिसकी सम्भा- 
वना चालीस प्रतिशत से भी कम है। भर्थात्‌ परमाण्‌ युद्ध उससे पहले ही हो जायेगा । हॉलीवुड . 
के एक विचारक डब्ल्यू० एस० फांसले ने कहा है कि !988 के बाद पृथ्वी पर ऐसा भीषण युद्ध 
होगा, जिसमें विश्व की दो-तिहाई आबादी नष्ट हो जायेगी। स्टाकहोम के अच्तर्राष्ट्रीय शान्ति 
अनुसन्धान के निदेशक बारनामी ने चेतावनी दी है कि 962 के कक्‍्यूबाई प्रक्षेपणास्त्र संकट के 
बाद से अब परमाणु युद्ध होने का खतरा सबसे अधिक बढ़ गया है। इसी संस्थान के एक प्रका- 
शन में कहा गया है कि युद्ध कभी भी प्रारम्भ हो सकता है, जो बाद में सीमित परमाणु युद्ध 
में बदल जायेगा । सीमित परमाणु युद्ध से अभिप्राय है कि इस युद्ध में केवल छोटे परमाणु 
हथियारों का प्रयोग किया जायेगा और वह भी सीमित मात्रा में, लेकिन युद्ध प्रारम्भ होने के बाद 
यह अपेक्षा करना व्यर्थ है कि युद्ध में हिस्सा लेने वाली शक्तियाँ अमुक हथियार का प्रयोग अमृुक 
सीमा तक ही करेंगी । इसलिए सीमित परमाणु युद्ध का अर्थ भी पूर्ण परमाणु युद्ध ही समझना 
चाहिए । ८ " 

हे इन भविष्यवक्ताओं के अतिरिक्त आधुनिक राजनेता भी परमाणु युद्ध की आशंका को 

व्यक्त कर रहे हैं। चीन के एक भूतपूर्व उप-प्रधानमन्त्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि “तृतीय 
विश्व-युद्ध अवश्यम्भावी है तथा यह युद्ध अगले दस वर्षों में होने की सम्भावना है।” दस वर्ष की 
बात उन्होंने इसलिए कही कि चीन सोवियत संघ के विरुद्ध अपनी सैनिक तैयारियों के लिए दस 
वर्ष की ही आवश्यकता मानता है । अमरीका के भूतपूर्व राष्ट्रपति रीगन की मान्यता थी कि हम ६, 
धीरे-धीरे युद्ध की ओर बढ़ रहे हैं।' सोवियत संघ के भी विचार लगभग यही हैं। विश्व के अन्य 
राजनेता भी विश्व-युद्ध की सम्भावना निरस्तर व्यक्त करते रहते हैं । यह भी स्पष्ट है कि इस बार 
विश्व-युद्ध' का अर्थ देर-सबेर परमाण्‌ युद्ध ही होगा । 

विश्व राजनीति की स्थिति भी निरन्तर विस्फोटक बनती जा रही है-। पश्चिमी एशिया 
की स्थिति वैसे भी विस्फोटक है। सोवियत संघ और चीन की सेनाएँ अपनी-अपनी सीमाओं में 
आमने-सामने खड़ी युद्ध के संकेत की प्रतीक्षा में हैं। वियतनाम और कम्पूचिया की"'सीमाएँ भी 
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: + तंनावंग्रस्त हैं। इस प्रकार विश्व के .बड़े हिस्से में युद्ध की पृष्ठभूमि तैयारं' हो रही. है । युद्ध की 
“ » सम्भावनाओं को देखते हुए विभिन्न देश, उसके लिए तैयारियाँ करने लगे हैं । ३५8५ 
कल आणविक-शस्त्रों का विस्तार :.परमाणु की राजनीति 
5५, ०... (8डए#रछाठार एफ #ाणाथाट जर&ए0५$ ; ए07708 08 80888) 
अगस्त 945 के आरम्भ में अमरीका के पास केवल दो परमाणु 'बम थे “और हिरोशिमा .. 
तंथा नागासाकी में उनके इस्तेमाल के साथ ही: अमरीका का परमाणु बसों “का ,भण्डार खाली हो 
गया था। बहरहाल चार साल तक' परमाणु बम की. जानकारी-और भण्डारण के क्षेत्र में ' अमरीका 
का-एकाधिकार रहा । लेकिन 29. अगस्त, 949 को यह. एकाधिकार समाप्त हुआ, जब सोवियत , 
रूस ने/अपनां पहला सफल परंमाणु-बमं परीक्षण कियो | इस तरह परमाणु शस्त्रों की दौड़ या 
प्रतियोगितां चले पड़ी। 7: « या 
मई .95]-में अमरीका: ने और नवम्बर 952 में सोवियत रूस ने अपने प्रथम हाइड्रोजन 
“शक्ति परीक्षण किये | 954-55 में दोनों ने हाइड्रोजेन बम-वना लिये। इन .दोनों के' अलावा 
“952:में ब्रिटेन, 960 में फ्रांस और,964 में चीन भी परमाण्‌ शस्त्रों . की.'दौड़ में शामिल 
हुए । 974 में भारत ने भी पोखरण में आणविक विस्फोर्ट कर दिखाया। ह 
। यों तो /955 तेक दोनों 'भहाशक्तियों ने अपने परमाणु शस्त्र भण्डार वना "लिये थे। 
लेकिन उनका कारगर उपयोग करने 'की क्षमता केवल. अमरीका में थी; . क्योंकि, अमरीकी सामरिक . 
हवाई कमान ने रूंसे के .इदं-गिर्द यूरोप और तुर्की में अपने :सैन्य अंड्डे- बना रखे थे, जंहाँ से उसके 
वायुयान उड़कर रूस की धरती पर पेरमाणु बम गिरा:सकते थे । पी ॥$ 
| परन्तु अक्दूबर 957 में रूसी 'स्पूतनिक' के सफल परीक्षण के बाद दूरगामी या ' अन्तर- 
मंहांद्वीपीय प्रक्षेपास्थों के युग? का . आरम्भ हुआ ।. अब दोनों महांशक्तियाँ घर बैठे एक-दूसरे पर. 
और. साथ ही दुंनिया के किंसी भी भू-क्षेत्र पर परमाणु बम बरसा सकती हैं । इंसके अतिरिक्त दोनों 
महाशक्तियों के पास' तंथा- सीमित स्तर पर. ब्रिठेनः और फ्रांस के , पास भी ऐसी परमाण्‌ चालित 
'परनेंडुंब्बियाँ हैं, जिनसे प्रायः मध्यम दूरी के क्षेत्र में काफी दूर तक- परमाणु .प्रक्षेपास्त्रों द्वारा आक्र- 
मण किया जा'सकता है । 7 ८ 7 हा व 5४... | 
लंगभग एक दशक पूर्व दोनों महाशक्तियों ने एम० आई०, आर० वी० या “मिर्व' नामक ऐसे ' 
प्रक्षेपास्त्रों का-ओविष्कार किया, जिसे परे एक. साथ बहुत, से भेगांटन के. परमाणु बम लादे जा. 
: सकते हैं तथा कम्प्यूटर के पूर्व निर्देश- पर 'अलग-अलग कई निशानों-पर ठीक-ठीक ' और' .बड़ी/तेजी 
से. गिराये जा: सकते हैं ॥ 2 कक 26 या & 200 
दोनों महाशवितियों तथा फ्रांस, ब्रिटेन और चीन के.पास नजंदीकी क्षेत्रों पर. परमांण-आक्र- - 
भण करने के लिए तेज रफ्तोर-वाले वायुयानों से लैस बड़े हवाई बेड़े भी हैं। «» द 
, _ इस प्रक्षेपण व्यवस्था के अतिरिक्त प्रसिद्ध प्राल्मे रिपोर्ट के अनुसार, अब दुनिया में 50,000 
से. अधिक परमाण्‌ बम या 'बारहैड' हैं । इस,स्थिति की-भीषणता. को, दर्शाते. हुए ओसलो (नांबें) - 
की विश्वविद्यात इण्टरनेशनल: पीस रिसर्च इन्स्टीट्यूट के,निदेशक तथा निरस्त्रीकरण विशेषज्ञ मारेक 
“है ।-फिर्‌ भी अनुमान है.कि आज की प्रलयंकारी मशीन लगभंग 60,000 परमाण शस्त्रों से लैस 
है। ओम. तौर पर यह मानो. जाता हैं. कि;पूर्वी और पश्चिमी शक्तियों के प्ररमाणु. शस्त्र भण्डारों की 
कुल विध्वंस शक्ति हिरोशिमां वाले.बम जैसे दस लाख बमों के बराबर अर्थात्‌ 3 अरब एम० टी० - 
-एन० टी० है। ४7४६: दूसरे शब्दों में, हम कह सकते हैं: कि आज के ,परमाण्‌: शस्त्र भण्डार में - प्रति : 
2,000 भनुंष्यों के लिए एक.हिरोशिमा- जैसा बम मौजूद है 4 -यहाँ:पर यांद रखता प्रासंगिक होगा ._ 
'कि हिरोशिमा में कुल मृतकों कीं. संख्या लगभग साढ़े तीन लाख.थी ।” ह की 5 
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... लन्दन के अन्तर्राष्ट्रीय सामरिक अध्ययन संस्थान ने. कहा .है कि -महाशक्तियों के निजी 
शस्त्रागार में लगभग 7,500 .परमाण हथियारों की प्रतिवर्ष वृद्धि -.हो रही है। “987:88 मे 
सैतिक सन्तुलन” विषयक संस्थान के प्रकाशन में बताया गया है कि पिछले. वर्ष अमरीका ने',0007 , 
हथियार बनाये और सोवियत संघ ने 4 हजार। अमरीका के पास कुल 3,300 परमाणु आयुध 

हैं जबकि रूस के पांस 70,800 हैं । ये आयुध. हिरोशिमा जैसे कई लाख नर्गरों का सफाया करने 
की घातक क्षमता रखते हैं । हिरोशिमा में लगभग दो.लाख लोग असमय में ही काल के गाल में : 
समा गये थे । इस समय जितने अस्त्र उपलब्ध हैं उससे एक साथ-240:अरब लोगों को माराजा 
सकता है जबकि, आज सम्पूर्ण दुनिया की: आबादी मात्र 5 अरबःहै। पिछले 45 वर्षों में' महा- .. 
' शक्तियों के इतने अधिक मेगाटन शक्ति के परमाणु बम. बना लिये हैं कि उनसे दुसरे विश्व-्युद्ध की ... 
. ही तरह के लगभग 5 हजार युद्ध लड़े: जा सकते हैं। इसके बावजूद पोल्मे रिपोर्ट के अनुसार ' 
.. प्रतिवर्ष अमरीकी और सोवियत भण्डारों, में परमाण्‌ अस्त्र बढ़ते जा. रहे हैं। एक वीभंत्स चक्र जैसी 
: स्थिति बन गयी है । राजनीतिक. तनाव के- फलस्वरूप शस्त्र परिसीमन वार्ताएँ मुश्किल बन ग्रयी 
हैं। उधर बढ़ती हुई शस्त्र प्रतिस्पर्दा के फलस्वरूप राजनीतिक तनाव और अधिक तीक्र होते 
जाते हैं । | 
हथियारों की होड़ का ताजा उदाहरण है अमरीका का. नन्यूट्राव बम”. जिसके निर्माण 
. को पिछले राष्ट्रपति कार्टर ने रोक दियो था ।* लेकिन राष्ट्रपति रीगन ने: उसके निर्माण -के पुन 
: आदिश दे दियें । न्यूट्रान बम वास्तव में एक ऐसा हाइड्रोजन बम है, जिसमें तीत्र विस्फोट नहीं होता ' 
और इसलिए सम्पत्ति का. नाश भी कम से कम होता है । .इसके विपरीत, इससे मुक्त होने वाली - 
च्यूट्रान गोली से मनुष्य और अन्य जीव-जन्तुओं के लिए तुरन्त या वरिलम्बित मृत्यु निश्चित है। ' 
स्यूट्रान बम की पूरी संहारक॑ शक्ति उसके उन असंख्य न्यूट्रानों में है जो बड़ी मांत्रा:में देर तक मुक्त” 
. होते रहते हैं क्योंकि घनीभूत रेडियोधर्मिता जीवित वस्तुओं के लिए घातक -है भौर इससे ,जीवित 
कोशाएँ तुरन्त नष्ट हो - जाती हैं। इसलिए इंसके प्रभाव में :आने वाले प्रत्येक,मनुष्य की मृत्यु 
करीब-करीब निश्चित है। इसकी संहारकता का अनुमान, इस बात 'से लगाया जा सकता है कि 
हाइड्रोजन बस जैसे भयंकर वम में भी मरने वालों और घायलों का अनुपात एक और तीन. होता 
है मंगर न्यूट्रान बम में इसके उल्े यदि एक: जख्मी होगा तो तीन मरेंगे । : 
स्यूट्रान बम का प्रभाव कहाँ तक जा सकता है और इसका बचाव-क्‍्या है?” इसका: दारो- . 
मदार इस बात पर है. कि न्यूट्रान बम कहाँ और -कितनी /दूर .छोड़ांगया.? ल्यूट्रान परमाणु का 
एक ऐसा कण है जिस पर शुन्य विद्युत चार्ज रहता है, इसलिए सामान्य तरीकों से / इसे रोका नहीं 
जा सकता । एक परम्परागत परमाण्‌ बम का प्रभाव करोब /*6 किलोमीटर तक रहता है मगर | 
क्योंकि स्युट्रान बम का उपयोग सीमित क्षेत्र में व्यक्तियों को मारनें' के - लिए' किया जायेगा इसलिंए 
इसकी व्यापकता भी अधिक नहीं होगी। सामान्यतया 5 सेमी०. मोटी कंकरीट की दीवार या. * 
4 सेमी० मोटी इस्पात की दीवार ही इन कणों के प्रभाव को 'रोक सकती है। दूसरे शब्दों में, .' 
बमों से सुरक्षा के लिए बनाये गये सुरक्षित मकानों या खन्‍्दकों में 'न्यूट्रान बम से बचाव हो तो 
- सकता है मंगर खले मैदान में आमने-सामने की लड़ाई में न्यूट्रान बम से कोई बचाव नहीं-। 
एक ऐसे बम की कल्पना कांफी समय- से वैज्ञानिक और सैनिक क्षेत्रों में होती रही है जो “ 
सम्पत्ति को नष्ट किये बिना केवल युद्ध के लिए सामने आये हुंए सिपाहियों- को हीं: नष्ठ करे। . 
' बद्यपि अमरीका ते हालें ही में इस बम का सफल परीक्षण किया फिर भी दो दशक से सोवियत 
संघ में इस हथियार पर काम हो रहा था । 952 में ही सोवियत संघ में इस प्रकार की जानकारी 
प्रकाशित हुईं थी जिससे स्यूट्राने बमों के विकास पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता था। इस समय जिस ; 
रूप में बम का विकास हुआ है उसके अनुसार इसे प्रक्षेपास्त्रों में एक सामान्य बम की. तरह तो 


कर मीन 


हि 
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रखा ही जा सकता है मगर कई प्रकार की तोपों, विशेषकर अमरीका की लांस दृरमारक तोपों 
और होवितज़र तोपों से भी इसे दागा जा सकता है । यह बात महत्वपूर्ण है कि इस प्रकार की 
तोपें नादो सेनाओं के पास यूरोप के कई स्थलों में मौजूद हैं । 

न्यूद्रान बस पैशाचिक परमाण हथियार है। यह साम्राज्यवादी शक्तियों की अमानवीयता 
को प्रकट करता है, जिसकी दृष्टि में मानव का मूल्य कुछ भी नही है। इससे प्राणियों का संहार 


“ होगा तथा कारखानों व बैंक की रक्षा की जायेगी क्योंकि उनका सम्बन्ध मात्र लाभ से है, मानव 


मूल्यों से नहीं । 

न्यद्रान जैविकी की खोजों से प्रकट होता है कि न्यूट्रान विकिरण का कैसर रोग सम्बन्धी 
प्रभाव एक्स-किरणों या गामा-किरणों के विकिरण से चार गरुता मधिक होता है । अगर इसी तथ्य 
पर विचार किया जाय कि ऐसी आनुवंशिकी क्षति से आने वाली पीढ़ियों में भी रोग उत्पन्न हो 


जायेंगे तो बिना किसी अतिशयोक्ति के यह कहां जा सकता हैं कि यह मानव जाति के लिए एक 
अत्यधिक भयावह खतरा है । 
बत॑मान में अमरीका तथा सोवियत संघ दोनों ही देशों, ने अपने-अपने यहाँ कंक्रीट से बने 
भूमिगत बंकरों में काफी बड़ी संख्या में प्रश्षेपणास्त्र जमा कर रखे हैं। संकेत मिलते ही ये प्रक्षेप- 
णास्त्र अपने स्थान से निकलकर कुछ ही मिनटों में अपने लक्ष्यों पर पहुँचकर कहर ढा सकते हे । 
कंक्रीट से बने सुरक्षित स्थानों पर इन प्रक्षेपणासत्रों को इसलिए रखा गया है, ताकि साधारण 
बमबारी से उन्हें कोई क्षति नही पहुँचे । इस तरह रखे गये प्रक्षेपणास्त्र तभी नष्ट हो सकते हैं, 
जब उनको जहाँ रखा गया है, उस जगह से 400 मीटर तक की परिधि में कहीं भी कम-से-कस 
एक मेगाठटन की क्षमता वाला बम डाला जाये । इस खतरे से बचने के लिए इन प्रक्षेपणास्त्रों को 
एक ही स्थान पर रखकर बड़े गोपनीय रूप में अलग-अलग स्थानों पर रखा जाता है और वहाँ 
भी जमीन के अन्दर बनी हुई सुरंगों के द्वारा उन्हें अक्सर इधर-उधर स्थानान्तरित किया जाता 
रहता है । उद्देश्य यही है कि यदि सम्भावित परमाणु युद्ध में आक्रमण की पहल शत्रु देश करे तब 
भी हमले का लक्ष्य बने देश के पास इतने प्रक्षेपर्णास्त अवश्य बच जायें कि वह जवाबी हमले में 
शत्रु को त्ततस-तहस कर सके । इसी उद्देश्य से परमाणु हथियारों / से युक्त अनेक प्रक्षेपणास्त्र ऐसी 
पनड्ब्बियों में भी लगे रहते हैं, जो तीन माह तक समुद्र के अन्दर रह सकती है । 
णविक युद्ध केवल राजनेताओं अथवा वैज्ञानिकों की सनक के कारण ही नही, वल्कि 
मानवीय अथवा यान्तरिक भूल के कारण भी हो सकता है। इस प्रकार की भूल अतीत में भी अनेक 
बार विश्व को आणविक युद्ध के कगार तक ले जा घुकी है। 96व में जब चन्द्रमा से लौटी 
किसी तरंग को अमरीकी रडारो ने पकड़ा तो उस तरंग का अर्थ यह समझा गया कि आणवबिक 
आक्रमण के लिए सोवियत संध के विमान अमरीका की ५» ओर चल पड़े है। तत्काल अमरीका के 
बम-वर्षकों को भी सोवियत संघ पर आणविक आक्रमण का आदेश दे दिया गया। विमान अपने 
लक्ष्य की ओर उड़-भी चले, इसके लगभग एक घण्टे बाद वस्तुस्थिति की जानकारी मिली, तो 
उन बस-वर्षक विमानों को वापस बुला लिया गया। उन विनो प्रक्षेपणास्त्र नही बन पाये थे 
शैलिए विमानों को वापस बुलाने का समय मिल गया । आज प्रक्षेपणास्त्रों के युग में तो इस 
एक घण्टे की अवधि में आणविक युद्ध अपनी पूरी गति से आरम्भ हो सकता है। 9 नवम्बर 
979 को भी गलतफहमी, में इसी प्रकार के आदेश दे विये गये थे, मगर उन्हें तत्काल सुधार 
लिया गया । 6 जून, 980 को भी अमरीकी कम्प्यूटरों ने सुचना दी कि सोवियत संघ ने अपने 
अन्तरमहाद्वीपीय प्रक्षेपणास्त्रों को अमरीका की ओर रवाना कर दिया हे । इसके उत्तर भे अमरीका 
ने भी भप्रक्षेपणास्त्रों को निर्देश देने वाले यन्त्रो को चालु करने का भादेश दे दिया। मगर इसके 
पहले कि प्रक्षेपणास्त्र अपने लक्ष्य को ओर रवाना होते, गलती का पता चल गया और उन्हें रोक 
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. लिया गया। मगर प्रश्त यह है कि क्या इस प्रकार गलती सुधारने का' समये हमेशा हो मिलता 
रहेगा ? इस सन्दर्भ में और भी कुछ खतरे हैं। मसलन आणविक शस्त्रों से. लैस विभान, जलपोत 
. या पनडुब्बी किसी दुर्घटना की शिकार हो सकती है और इस कारण होने वाला : सम्भावित आण- 
विक विस्फोट विनाश को जन्म दे सकता.है 4 वस्तुस्थिति यह है कि.आज के आणविक हथियारों ने : 
सम्पूर्ण विश्व की सुरक्षा को केवल कुछ यन्त्रों तथा कुछ मनुष्यों के हाथों. में गिरवीं रख दिया है। “ 
अभी तक कुल छह देश आणविक परीक्षण कर चुके. हैं---अम रीका, सोवियत संघ, इंगलैण्ड, | 
फ्रांस, चीन और भारत । कुल परीक्षण हुए ,262, जिनमें अधिकांश अमरीका और सोवियत संघ , 
ने किये हैं । शान्ति संस्थान की रिपोर्ट के. अनुसार पिछले साल 49 आणविक परीक्षण “किये गये, - 
उन्हे मिलाकर अन्तरिक्ष में भेजे गये ,80] उपग्रहों में से .कम-से-कम 75 प्रतिशंत विशुद्ध सैनिक “ 
उपग्रह समझे जाते हैं । ,इस बीच दोनों महाशक्तियाँ तथाकथित “किलर सैटेलाइट” यानी उपग्रह 
मारक उपग्रह भी अन्तरिक्ष में भेजने लगी हैं, जो शत्रु के उपग्रह को: अन्तरिक्ष में ही नंष्ट कर 
सकते हैं, यह काम वे शक्तिशाली 'लेजर' किरणों की सहायता से. करेंगे । फ् 
सर्वाधिक भाणविक हथियार भी अमरीका और सोवियत संव के वास ही हैं । इस दिशा में 
तीसरा देश. जो तीम्नता से प्रगति कर रहा है, वह चीन है.। इन. छह देशों के अतिरिक्त नौ देश ऐसे 
हैं, जिनके पास परमाणू्‌ हथियार बनाने की क्षमता है, वे देश हैं कनाडा, प० जंमंनी,ः इजराइल, . । 
«इटली, जापान, पाकिस्तान, द० अफ्रीका, स्वीडन तथा स्विट्जरलैण्ड | ,अमरीका की पत्रिका “न्यूज - 
. वीक के जुलाई 988 के अंक में अमरीकी खुफिया सूत्रों के हवाले.से प्रकाशित किया गया. है कि / 
कई देशों ने परमाणु बम बता लिये हैं। पाकिस्तान ने चार ऐसे- परमाणु बम बनाये हैं जिन्हें: । 
. अमरीका द्वारा दिये गये एफ-6 लड़ाकू बम-वर्षकों में ले जाया जा सकता है .।.पत्निका ने लिखा है. 
कि भारत, पाकिस्तान, इजराइल और द० अंफ्रीका के पास भी प्रमाणु हथियार हैं। विशेषज्ञों का. 
मत है,कि ब्राजील और भर्जण्टाइना भी अगले दो बर्षों में परंमाणु क्षमता प्राप्त कर लेंगे १ न्यूजवीक हे 
.. के अनुसार इजराइल के पास 00 से 200 के बीच परमांण हथियार हैं। द० अफ्रीका ने इतना . 
परिष्कृत यूरेनियम वना लिया है जिससे 3 से 2] बम बनाये जा सकते. हैं। भारत के पास केम 
ह ' से कम 20 परमाणु हथियार हैं, हालांकि भारत इस बात से इन्कार करता हैं।. आज परमाणु . 
, विज्ञान के बारे में इतना अधिक साहित्य वाजार में आ गया है कि साधन और सुधिधा' मिलने पर 
कोई भी प्रतिभाशाली परमाणु वंज्ञानिक बम बना संकता है। साधन 'का जहाँ तक सम्बन्ध है। ' 
इसके लिए चाहिए एक परमाणु भट्टी तथा यूरेनियम-235 अथवा प्लुटोनियम दोनों वस्तुएँ-विश् « 
: के खुले बाजार से खरीदी जा सकती हैं। यदि राजनीतिक .परिस्थिति अनुकूल न हो तो उस स्थिति . 
, में इस सौदे में यह शर्त लगायी जा सकती है कि परमाणु भट्टी “यां : यूरेनियम खरीदने वाला दे. 
णविक हथियारों .के. प्रसार पर रोक के लिए 968 में की गयी सन्धि पंरः हस्ताक्षर करे जिसके 
* तहत किसी भी नये.देश द्वारा परमाणु बस बनाने पर प्रतिबन्ध है। मगर. इस पर हंस्ताक्षर के. 
: बावजूद परमाणु बम बनाने का काम गुप-घुप रूप. से चल सकता है अंथवां कोई देश बहाने की भाई . 
लेकर अन्तर्राष्ट्रीय जाँचकर्ताओं को अपने परमाणु संयन्‍्त्रों की जाँच 'करने से . रोक सकता है.। हु 
दिनों पहले ईराक ने इरान के साथ चल रहे युद्ध की आड़: में ही संयुक्त राष्ट्र संघ के निरीक्षण 
को अपने परमाणु संयन्त्रों वाले केन्द्रों पर जाने से रोका था । ह 
इस समय विश्व में लगभग साठ हजार आणविक हथियार तैयार हैं। इनकी क्षमता कीं 
यदि अध्ययन करें तो यह जानकर आश्चय होता है कि इंत हथियारों -से - वर्तमान विश्व को केवल 
दो बार नहीं, पूरे दर्जन बार नष्ट किया जा सकता है। इस तथ्य के बावजूद आशविंक हथियारों 
के लिए अंन्धी होड़ निरन्तर चालू है। इत आणविक हथियारों: का. संचांलन अब. केवल धरती 
नहीं अन्तेरिक्ष से भी किये जाने के प्रयत्न चल रहे हैं। इंस उद्देश्य.के निमित्त महांशेक्षितयों द्वारा 
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केवल 980 भें 03 सैन्य उपग्रह अन्तरिक्ष में छोड़े गये थे । असरीका की योजना है कि 2000 
ई० तक अन्तरिक्ष में एक ऐसा मंच तैयार कर ले, जो भूमध्य रेखा के ऊपर स्थित हो, जहाँ से 
वह अपनी सम्पूर्ण ,सुरक्षा का संचालन कर सकेगा । ' 

परमाणु ऊर्जा के नये सीमान्त--परमाणु ऊर्जा की तकनीक सिद्धि हो जाने पर परमाणु 
बम बनाना या न बनाना, समृद्ध यूरेनियमस की उपलब्धि, राजनीतिक निर्णय का मसला रह 


, जाता है। परमाण प्रौद्योगिकी पर कुछ विशिष्ट देशों का एकाधिकार होने के बावजूद उसका 


काफी विस्तार हुआ है--पश्चिमी देशों की व्यापारिक बुद्धि के कारण जितना, उतना ही उचकी 


, आपसी प्रतिहृनन्द्रिता के कारण। अमरीका, सोवियत संघ, फ्रांस, ब्रिटेन, कनाडा और चीन के 


बाहर कम-से-कम 6 देश ऐसे हैं जहाँ पश्चिमी देशों ने परमाणु प्रौद्योगिकी बेची और पहुँचायी 
है । पश्चिमी कम्पनियाँ विकासशील देशों में 37 परमार्णु भट्टियाँ 'लगा चुकी हैं और 28 पर काम 
चल रहा है। 

- इनमें से अनेक देशों ने अन्तर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा आयोग का निरीक्षण स्वीकार किया है 
लेकिन इजराइल, दक्षिण अफ्रीका, पाकिस्तान और भारत ने परमाणु प्रसार सन्धि पर हस्ताक्षर 


करना स्वीकार नहीं किया था । अतः उनके यहाँ अन्तर्सष्ट्रीय संगठन द्वारा परमाणु संयन्त्रों की 


| 


निगरानी का सवाल नही उठता । इनमें से इजराइल और दक्षिणी अफ्रीका दो ऐसे भी देश हैं 
जिन्हें माना जाता है कि बने बनाये परमाणु अस्त्र मिल चुके हैं। पश्चिमी देशो “की जो कम्पनियाँ 
तीसरी दुनिया के देशों से परमाणु व्यापार कर रही हैं उनमें अमरीका की 'जनरल इलेक्ट्रिक और 
वेस्टिंग हाउस', पश्चिमी जमंन्री की 'के० डब्ल्यू० यु०', 'एटॉमिक . एनर्जी ऑफ कनाडा” और फ्रांस 
की 'फ्रामाटोम' प्रमुख हैं । 

परमाणु परीक्षणों का प्रभाव--द्वितीय विश्व-युद्ध के वाद से भब तक लगभग ,270 
परमाणु परीक्षण किये जा घुके है, जिनमें से ,00 केवल अमरीका तथा सोवियत संघ के ही हैं। 
इस समय विश्व में जो कुल परमाणू विस्फोटक सामग्री उपलब्ध है, “उसे यदि विश्व के सभी 
व्यक्तियों में समान रूप से वित्तरित किया जाये, तो वह प्रति व्यक्ति दस टन के हिसाब से 
आयेगी । अनेक वैज्ञानिकों का मत है कि गब तक जितने भी नाभिकीय परीक्षण हो घुके हैं और 
उनसे जितनी रेडियोधरमिता फैल घुकी है, वही अंन्‍्ततोगत्वा ,मानव जाति के लिए घातक सिद्ध 
होकर रहेगी । मानव जाति तरह-तरह के संकटों से गुजरी है, किन्तु इनमे से एक भी संकट ऐसा 
नही था जिसका सीधा सम्बन्ध समूची मानव जाति के अस्तित्व से हो। परमाणु हथियारों के 
रूप में आज पहली बार ऐसा सर्वेव्यापी संकट उत्पन्न हो गया है जिसने समूची मानव जाति को 
महाविनाश के कग्रार पर लाकर खड़ा,कर दिया है। एक सवंव्यापी संकट पैदा करने में तो हम 
समर्थ हो गये है, कित्तु इससे बचाव या निवारण के लिए सर्वव्यापी हल खोजने में अभी हम समर्थ 
नहीं बन पाये हैं । 

परमाणु शक्ति का सुजनकारी रूप--परमाणु शक्ति का दूसरा पक्ष उसका सुजनकारी रूप 
है । मानव कल्याण में परमाणु शक्ति का सृजनात्मक तथा विकास हेतु /उपयोग हो सकता है। 
आज अनेक राष्ट्र, जेसे अमरीका, सोवियत संघ, जापान, पश्चिमी जमंत्री आदि परमाण शक्ति का 
विकास करके अनेक महत्वपूर्ण कल्याणकारी कार्यों में उसका उपयोग कर रहे है। अणुचालित 
विजलीघरों में अति सस्ती दर पर विद्युत उत्पादन हो रहा है। इससे कोयला, पेट्रोल, गैस आदि 
प्राकृतिक ऊर्जा के रूप में परमाणु ऊर्जा के प्रयोग ने भविष्य की ईधन की चिन्ता को बहुत कम 
कर दिया है। परिवहन एवं दूर संचार के माध्यमों में भी इसका प्रयोग एक नयी क्रान्ति को जन्म 
दे रहा है। चिकित्सा के क्षेत्र में भी अणु' शक्ति मनुष्य के लिए वरदान बन गयी है । । 

परमाणु ऊर्जा तथाकथित परमाणु भट्टी (&#०ए.ां० 9०) या नाभिकीय रिएक्टर 
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प्रदान कर दी । । जूलाई, 968 को उक्त सन्धि हस्ताक्षर के लिए प्रस्तुत की गयी एवं उसी दिच 
अमरीका, ब्रिठेन, सोवियत संघ तथा 50 से अधिक राष्ट्रों ने उस पर हस्ताक्षर कर दिये एवं वह्‌ 
सन्धि 5 मा, 970 से प्रभावशील हो गयी । 

उक्त सन्धि के अन्त्गंत यह व्यवस्था है कि कोई भी अणु शक्ति वाले राष्ट्र बकेले या 
मिलकर अपने शस्त्र किसी भी अन्य राष्ट्रों को नही देंगे । अणु-शक्ति वाले देशों को अणु भायुध 
वाले राष्ट्रों से किसी भी प्रकार के आणविक अस्त्र प्राप्त करने का कोई प्रयास नहीं करना 
चाहिए। अन्तर्राष्ट्रीय आणविक शक्ति संस्था के साथ वार्तालाप के उपरान्त किये जामे वाले 
समझौते के अन्तर्गत गर-अणु शस्त्र वाले देशों द्वारा संरक्षण मानकर चलने की व्यवस्था है जिससे 
सन्धि के अन्तर्गत उत्तरदायित्वों को पूरा करने की व्यवस्था का मुल्यांकन हो सेंके । सन्धि में यह 
भी व्यवस्था है कि गर-अणु शक्ति वाले देशों की बिना किसी भेदभाव के कम कीमत पर आणविक 
विस्फोटों के शान्तिपूर्ण उपयोग के द्वारा प्राप्त बडे लाभ मिल सकेंगे । सन्धि पर हस्तक्षार करने 
बाला प्रत्येक राष्ट्र, आणविक शस्त्रों की होड़ को समाप्त करने एवं आणवबिक नि:शस्त्रीकरण को 
प्रभावशील बनाने के लिए अपने उत्तरदायित्व का पालन करने के लिए बाध्य है। यदि उक्त सन्धि 
के कारण किसी राष्ट्र के सर्वोच्च हितों का हनन होता हो एवं उसके कारण कोई असाधारण घट- 
नाएँ हो रही हों; तो वे सन्धि से अलग हो सकने के लिए स्वतन्त्र हैं। सन्धि में यह व्यवस्था है, कि 
सन्धि के लागू होने के 25 वर्ष के उपरान्त एक सम्मेलन बुलाकर उक्त सन्धि को अनिश्चित काल 
तक जारी रखने अथवा किसी अतिरिक्त निश्चित अवधि के लिए उसे बढ़ाने पर निर्णय लिया जायेगा ।' 

संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ऊथांट ने उक्त सन्ध्रि के सन्दर्भ मे अपनी टिप्पणी में कहा कि 
आणविक महायुद्ध के खतरे को सीमित करने में सहयोग करने के अतिरिक्त “यह सन्धरि विकासशील 
राष्ट्रों के लिए नये अवसर प्रदान करेगी क्योंकि अस्त्रों के उत्पादन तथा'अधिग्रहण को त्यागने के 
उपरान्त ये राष्ट्र अपनी सामग्री एवं धन, के बहुत वड़े अपव्यय के भार से मुक्त होकर, उपूलब्ध 
साधनों को आधिक, सामाजिक तथा वैज्ञानिक प्रगति में लगा सकते हैं ।” उन्होंने यह भी कहा कि 
“इस सन्धि ने विशेषकर आणविक शस्त्रों वाले महादेशों के ऊपर एक नया एवं गम्भीर उत्तर- 
दायित्व डाल दिया है जिसके कारण आणविक अस्त्रीं की होड़ को समाप्त करने, आणविक 
नि:शस्त्रीकरण तथा सब प्रकार के एवं पूर्ण नि.शस्त्रीकरण के सन्दर्भ में सन्धि स्थापित करने के 
उपायों के बारे में वार्तालाप चलाया जा सकता है ।' 

सन्धि के प्रारूप पर सबसे अधिक आपत्ति फ्रांस, इटली, पश्चिम जर्मनी और भारत को 
थी। भारत के एक प्रमुख साप्ताहिक दिनसान ने इस सन्धि का विवेचन करते हुए लिखा-- 
“भारत को परमाणु अस्त्र सम्पन्न चीन से जबरदस्त खतरा है और प्रस्तावित सन्धि इस खतरे को 
दूर नहीं कर सकती । कुल मिलाकर प्रस्तावित सन्धि का महत्व मात्र इतना रह जाता है कि 
सोवियत संघ और अमरीका अंपने किसी भक्‍त राष्ट्र को परमाण शस्त्र न देने के विपय में सहमत 
हो गये है और यह इस बात का और प्रमाण है कि वे यह मानने लगे है कि भक्तों और चेलों को 
भुलाकर सीधे आपस में बॉँटकर खा लेना ज्यादा सुविधाजनक रहेगा और लाभप्रद भी। अगर 
प्रस्तावित सन्धि पर सम्बद्ध राष्ट्रों ने हस्ताक्षर कर विये तो परमाणु अस्त्र सम्पन्न होते के नाते 
सोवियत संघ और अमरीका दो बड़े राष्ट्र पद पर कुछ और इत्मीनान से प्रतिष्ठित हो जायेंगे। 
निरीक्षण और नियन्त्रण सम्बन्धी व्यवस्था हो जाने पर वे वैज्ञानिक और औद्योगिक दृष्टि से 
विकसित किन्तु परमाणु अस्त्रविहीन राष्ट्रों के परमाणु शक्ति कार्यक्रमों की जासूसी खुले आम और 
विधिवत कर सके मे ।/! 


? बिनमान, 7 सितम्बर, 967 | 
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ऐसा कहा जाता है कि यह सन्धि छोटे राष्ट्रों के हितों को सुरक्षित रखते और समया- 
नुकुल परिवतंत करने में सक्षम नहीं है। इस सन्धि के द्वारा एक ओोर तो यह प्रतिबन्ध लगाया 
गया है कि जो राष्ट्र अभी तक परमाणु बम नहीं बना सके हैं, वे भविष्य में भी नही बनायेंगे तथा 
दूसरी ओर संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से अणुविहीन राष्ट्रों को अणु शक्तिसम्पन्न राष्ट्र द्वारा आणविक 
: हमले के समय जो गारण्टी दी गयी है, वह अपर्याप्त है। इसके अलावा, परमाणु सन्धि करने वाले 
राष्ट्रों के पास ऐसा कोई मापदण्ड नही है. जिससे सैनिक कार्यो व असैनिक कार्यों मे स्पष्ट रूप से 
विभाजन किया जा सके ताकि वह शंका न रहे कि असैनिक कार्यों में किये गये अणु प्रयोग सैनिक 
कार्ये में प्रयुकत हो सकेंगे । बड़े राष्ट्रों ने यह व्यवस्था नहीं की कि वे स्वयं भी अब अणू शक्ति का 
उत्पादन और प्रसार नहीं करेंगे । इस सन्धि का अर्थ यह लगाया जाता है कि अणु प्रतियोगिता में 
रूस और अमरीका अन्य किसी राष्ट्र को आगे नही आने देता चाहते। 

3, साल्‍द-प्रथम समझौता---4 जुलाई, 974 को अमरीका और सोवियत संघ के मध्य 
दस-बर्पीय अणु आयुध परिसीमत समझौता हुआ जिसे 34 मार्च, 4976 से लागू किया जाना 
निश्चित किया गया । समझौते के अनुसार दोनों ने १50 किलो टन से अधिक भूमिगत ओणविक 
परीक्षणों को रोकने तथा अपने प्रक्षेपास्त्रों पर 'नयी सीमा «लगाने का निश्चय प्रकट किया | यह 
निश्चित किया गया कि शान्तिपूर्ण कार्यों के लिए किये गये विस्फोट इस आंशिक प्रतिबन्ध व्यवस्था 
की परिधि में नहीं आयेंगे । 

4, साहट-द्वितीय समझौता--979 से अभरीका और सोवियत संघ में साल्ट-2 समझौत्ते 
पर हस्ताक्षर हुए । इसके बाद इस सन्धि का दोनों देशों की संसद द्वारा अनुमोदन होना था। 
अमरीकी काँग्रेस इस पर विचार कर ही रही थी कि अ्रफागानिस्तान मे सोचियत संघ का हस्तक्षेप 
हो गया। राष्ट्रपति कार्टर ने इस हस्तक्षेप के विरोध में साल्ट-2 के अनुमोदन को स्थगित करा 
दिया और इस प्रकार एक गतिरोध की स्थिति आ गयी । 

5. वारशिंगटन शिखर सन्धि--वाशिगटन शिखर सन्धि पर 9 दिसम्बर, 987 को रीगन 
और गोर्बाच्योव के हस्ताक्षर हो गये । सन्धि में दोनो देश भध्यम व कम दूरी के प्रक्षेपास्त्र नष्ट 
करने को सहमत हो गये । इस सन्धि से कुल मिलाकर !,39 परमाणु हथियार नष्ट किये जाने 
हैं । इन हथियारों की मारक क्षमता 50 किमी० से 5 हजार किमी० है। यह सभी प्रक्षेपास्त्र भूमि 
पर से मार करने वाले हैँ । इस सन्धि का महत्व इस बात में नहीं है कि इससे कितनी विनाशक 
सामग्री खत्म हुई है । इसके विपरीत इसका महत्व गुणात्मक है। विश्व में इस बात का भरीसा 
पैदा हुआ है कि इन महाशक्तियों में अपने विनाशकारी अस्त्रों को खत्म करने का साहस तो पैदा 
हुआ है ः 

संक्षेप मे, मोटे रूप से परमाणु निरस्त्रीकरण की दिशा में क्राज तक चार कदम उठाये गये 
है। , परमाणु प्रसार परिसीनन सन्धि (968), 2. साल्‍्ट-एक सन्धि (972), 3. साल्ट-दो 
सन्धि (979); तथा 4. वाशिंगटन शिखर सन्धि (987) | इनमे से साल्ट-दो सन्धि अमरीकी 
सीनेट द्वारा अनुमोदन के लिए न भेजे जाने के कारण नग्ण्य हो गयी । शेप तीनों सन्धियों के बारे 
में यह कहना गलत न होगा कि वे परमाणु शक्तिरहित देशों के परमाणु शविति हासिल करने के 
प्रयासों को विफल करने या दोनों महाशक्तियों की विशिष्ट हैसियत को दर्शाने व पुष्ट करने के 
इरादे से प्रेरित थीं। इनके बारे में भारत के एक प्रमुख प्रतिरक्षा अध्ययन विशेषज्ञ श्री के० 
सुश्रह्मण्यम ने लिखा है 

“ये सन्धियाँ परभाणु निरस्त्रीकरण की दिशा में की गयी कार्यवाही नही मानी जा सकती। 


3 हिन्दुस्तान, 20 दिसम्बर, 987 | 
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शस्त्र परिसीमन' (नॉन-प्रालिफरेशन) सन्धि पाँच परमाणु शक्तियों (अमरीका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस 
और चीन) की विशिष्ट हैसियत को दश्शाने का प्रयास थी तथा साल्ट' दोनों महाशवितयों 
(अमरीका और सोवियत रूस) को अति विशिष्ट हैसियत को दर्शाने की स्पष्ट कार्यवाही थी ४”' 
अन्तरिक्ष युग और इसके अन्तर्राष्ट्रीय प्रभाव 
"(्रप्ता3 52५28 ७068-78 फ्रराप&प्५054, 7शश-247705) 

दुनिया के किस देश के पास कितनी सैन्‍्य-शक्ति है''“'कौनसा देश परमाणू पराक्षण की 
त॑यारी कर रहा है““किस देश के प्रक्षेपास्त्र कहाँ-कहाँ लगे हैं'***किस-किसके लड़ाकू जहाजी बेड़े 
सागर में किस जगह किस गति से गश्त लगा रहे हैं**आज ऐसी कोई भी गुप्त सैनिक गतिविधि 
उन अनग्रिनत खोजी निगाहों से छिपी नहीं है, जो प्रृथ्वी के चारों ओर के अन्तरिक्ष से हमें घूर 
रही हैं । 

अब तक पृथ्वी की कंक्षा में भेजे गये कुल उपग्रहों में से केवल 25 प्रतिशत ही मासूम 
किस्म के हैं (जिनकी उपयोगिता दूर संचार, भू तथ। जल सर्वेक्षण, मौसम पूर्वानुमान से सम्बन्धित 
हैं)। उदाहरणस्वरूप, 980 के अन्त तक सोवियत संघ और अमरीका द्वारा 4,800 से अधिक 
सैनिक उपयोग वाले उपग्रह छोड़े गये । औसतन प्रत्येक 4 में से 3 उपग्रह जो हमारे क्षितिज से 
गुजरते हैं, उतने मासूम नहीं होते जैसे वे लगते हैं । हो सकता है ये आधुनिक अन्तरिक्षीय 'शरलक 
होम्स' हमारी ज़लवायु तथा थल सेना की गतिविधियों की बड़ी सूक्ष्मता से निगरानी कर रहे हों । 
8 मई, 974 को भारत ने राजस्थान में पोकरण नामक स्थल में शान्तपूर्ण उपयोग के लिए एक 
परमाणु विस्फोट कर विश्व को आश्चर्यवकित' कर दिया था ।|किन्तु यदि उस दौरान अन्तरिक्ष में 
पृथ्वी की परिक्रमारत अमरीकी और रूस के उपग्रहों की कक्षाओं का विश्लेषण किया जाये, तो 
कोई सन्‍्देह नहीं रह जाता कि दोनों देशों को इसकी पूर्व जानकारी थी | वे जासूसी उपग्रह थे 
अमरीकी 'बिय वर्ड' तथा सोवियत 'कॉस्मॉस” 653 तथा 652 । 

' 973 में पश्चिमी एशिया में हुए युद्ध तथा 974 में तुर्की द्वारा साइप्रस पर आक्रमण, 
कोई भी अन्तर्राष्ट्रीय महत्व की युद्ध सम्बन्धी घटना, पृथ्वी की परिक्रमारत इन सुपर जासूसों की 
गिद्ध हृष्टि से न बची | ईरात और इराक का युद्ध अभी कोई पुराना नहीं हुआ । यह 22 सितम्बर, 
980 को छिड़ा था | इस दौरान 9 सितम्बर को छोड़ा गया सोवियत संघ का कॉस्मॉस-2 07 
पहले से ही कक्षा में था। जिस प्रकार इस उपग्रह की कक्षाओं में समय-प्तमय पर परिवततेन किया 
गया, उसके विश्लेषण से पता चलता है कि सम्भवतः हमने युद्ध का ब्यौरा एकत्र किया था। 
अमरीका भी ईरान-इराक युद्ध के दौरान हाथ पर हाथ धरे न बैठा । इस बात की सम्भावता 
व्यक्त की गयी है कि “बिग बर्ड” तथा 'के एच-] |? .तामक दो अमरीकी उपग्रहों का उपयोग अम- 
रीका ने युद्ध में भिड़े दोनों राष्ट्रों की सैन्य-शक्ति ओर भआयुधों और शस्त्रों के सम्बन्ध में सूचना 
एवं चित्र एकत्र करने के लिए किया । 

इन सुपर जासूसों के करिएमों की कहानी अब धीरे-धीरे खुलती जा रही है। सोवियत संघ 
ओर अमरीका अब खूले रूप से इन गतिविधियों में किये जा रहे अपने प्रयासों को स्वीकारने लगे 
हैं। ये सुपर जासूस दो देशों के बीच्‌ व्यापार समझौता भी भंग्र करवा सकते हैं अथवा सम्भावित ' 
परमाणु परीक्षण रुकवा सकते हैं ? अपने यान्त्रिक जासूस कॉस्मॉस-922 से, जो जुलाई 977 के 
प्रथम दो सप्ताह अन्तरिक्ष में रहा, सोवियत संघ को दक्षिण अफ्रीका द्वारा परमाणु शक्ति परीक्षण 
# की तैयारियों की सूचना मिली.। उसने अमरीका को, सचेत कर दिया, जिसने अपने एक “बिग 
बडे जासूस की कक्षा में परिवर्तेत कर इस बात की पुष्टि कर ली और राजनीतिक दबाव डालकर 
परीक्षण रुकवा दिया । इसी प्रकार की एक अन्य आश्चयेंजनक घटना उसी वर्ष और हुई थी। 
पश्चिम जमंनी के भू-संवेक्षण एवं संचार उपग्रह प्रक्षेपण यन्त्र बनाने वाले एक प्रतिष्ठान को जरे 
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गणतन्त्र में अनुबन्ध मिला। सोय्रियत संघ को जब अपने जासूसी उपग्रह के जरिये वहाँ की 

गतिविधि का पता चला, तो उसका माथा ठनका, कि कहीं जैरे जैसा छोटा राष्ट्र प्रक्षेपास्त्र यानी 

मिसाइल बनाने की क्षमता न हासिल कर ले। हुआ यह कि दबाव डालकर अनुबन्ध समाप्त करवा 
दिया गया । ली, 

957 में सोवियत संघ ने पहला उपग्रह छोड़ा था--स्पुतनिक ; उसने और अमरीका 
दोनों ने तब अन्तरिक्ष टेक्नॉलॉजी की उन अनन्य सम्भावनाओं को समझ लिया, जिनसे वे सैन्य 
उपयोग की वे सव सूचनाएँ एकत्र कर सकते थे, जिनकी पृथ्वी पर बैठे कोई सम्भावना नहीं थी । 

पिछले दशक में अमरीका द्वारा “अन्तरिक्ष-पैन्य कार्य क्र' पर लगभग ,500 करोड़ 
डॉलर व्यय किये गये, जो अमरीका द्वारा अन्तरिक्ष कार्यक्रमों पर किये गये कुल व्यय का चालीस 
प्रतिशत है । यद्यपि सोवियत संघ द्वारा किये जा रहे व्यय के आकड़े आसानी से प्राप्त नहीं हो 
धाते, फिर भी यह अनुमान है कि वह भी लगभग इतना ही होगा । 

970 में ऐसे राडार का आंविष्कार किया गया, जिससे आकाश में परिक्रमा कर रहा 
उपग्रह समुद्र पर चल रहे जहाजों पर नजर रख सके । इसके अलावा उपग्रहों में ऐसे इलेक्ट्रॉनिक 
उपकरण भी लगाये गये, जिनसे जहाजों द्वारा भेजे जा रहे रेडियो सन्देशों को “पढ़” कर उन्हें' 
पहचाना भी जा सकता है । रूस की कॉस्मॉस झूंखला के कई उपग्रह तथा 976 के बाद 'विक- 
सित किये गये अमरीकी नोसेना के 'वाइट क्लाउड प्रोजेक्ट' के एलिट समुद्र सर्वेक्षण उपग्रह इसी 
श्रेणी के हैं । ; 

कॉस्मॉस-402 सोवियत संघ का एक जासूस उपग्रह जी अपने जीवन के चार महीनों 
में विरोधी राष्ट्रों के समुद्री जहाजों और आयुधों के आँकड़ें बटोरता रहा, मृत्यु के बाद सारे 
संसार में दहशत फैला गया--979 भें स्काईलैब के गिरने की खबर से फैली दहशत से भी 
अधिक । हालांकि स्काईलैब 85 टन वाला एक भारी-भरकम अन्तरिक्ष यान था, लेकिन कॉस्मॉसे 
हल्का होने के बावजूद लगभग 40 किलोग्राम यूरेनियम-235 से चल रहे परमाण्‌ रिएक्टर के 
कारण बहुत खतरनाक है चूंकि इससे रेडियो-सक्तिय पदार्थे के पृथ्वी के आबाद भू-भाग पर गिरने 
का क्या अन्जाम हो सकता है ? 22 जनवरी, 982 को कोलम्बों से 85 किलोमीटर दूर कुरुन- 
गेला में टेनिस की गेंद के बराबर का एक पिण्ड गिरा था, जिससे आसपास के क्षेत्र में रेडियो- 
सक्रिय विकिरण फंला था । कॉस्मॉस की इस दु्टना से पहले भी रूसी उपग्रह कॉस्मॉस- 
954 ने इसी तरह टूंटकर 978 में कनाडा के एक बड़े भाग पर रेडियो-सक्रिय पदार्थ बिखेरा 
था। इस खतरनाक पदार्थ की सफाई के लिए सोवियत संघ ने कनाडा को 30 लाख डॉलर की 
राशि दी थी । 

हु हआ क़त्रिम उपग्रह को एक न एक दिन गिरना है या ब्रह्माण्ड में कहीं खो जाना है और 
ज्या-ज्यों हम ज्यादा से ज्यादा उपग्रह छोड़ते जा रहे हैं और युद्ध के लिए अन्तरिक्ष से सहायता 
लेने की हक सोचने लगे हैं, विनाश का यह खतरा बढ़ता ही जा रहा है | परमाणू बम गिरायें 
या न गिरायें, उसकी तैयारी के लिए या उसको रोकने के लिए छोड़े गये इन परमाण उपग्रहों 
गा गिरना भी कम खतरनाक नहीं है । * " हु 

ही दो प्रमुख विश्व शक्तियो द्वारा की जा रही परस्पर सुपर जासूसी से कभी भी अच्तरिक्ष 

युद्ध प्रारम्भ हो सकता है। इसका नाम है 'ऐण्टी सैटेलाइट ऐक्टिविटी' (एसैट) या उपग्रह विरोधी 

गतिविधि क दोनों विश्व शक्तियाँ--सोवियत संघ तथा अमरीका इसमें एक-दूसरे से आगे निकलने 
की होड़ में लगी हैं । ! 

._ अमरीका और सोवियत संघ अब उपग्रह विनाश कार्यत्र्म बना रहे हैं। उपग्रह संहार 
कार्यक्रम में सोवियत संघ तथा अमरीका दोनों विश्व शक्तियों में प्रतिस्पर्दधा हो गयी है । इन 


का 
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तकेतीकों का अब इतना विकास हो घुका है कि इनका उपयोग अन्तर्महाद्वीपीय प्रक्षेपास्त्रों को नष्ट. 
' करने में भी हो सकता है जो परमाणु युद्ध की दंशा में छोड़े जा सकते' हैं। अमरीका के सुरक्षा . 
' अनुसन्धान संस्थान द्वारा लेसर आयुधों से समायोजित एंक अन्तरिक्ष युद्ध स्टेशन बनाने पर शोध 
चल रहा है। अब “अन्तरिक्ष शटल' की सनिक उड़ानों में अन्तरिक्ष में इनका परीक्षण होगा | 

हे राष्ट्रपति रीगन के अन्तरिक्ष बुद्ध (8६% फ़७३) ,घोजना की तैयारी के बाद से परमाणु _ 
'हथियारों की दौड़ का एक नया अध्याय शुरू' हो चुका हैं । < 


विश्व राजनीति पर आणविक शत्त्रों कां प्रभाव 
'(फ्3उ 78257 07 ४7 0)भा८ ए/7870५8 0 एरशाफाराप&70रप587., ए0-77658) हि 


. 6 अगस्त, 945 को जब अमरीकी बमवर्षक बी-29. ने जापान के हिरोशिसा पर अगु- . 
- बम का विस्फोट किया था, उसी दिन मानव जाति मानो एक चौराहे पर आकर खड़ी हो गयी 
थी | अणूबम से आगे आजं॑ हाइड्रोजन बम, नाइट्रोजन बम, मैगराटन .अन्तर्महाद्वीपीय प्रक्षेपास्त्र 
: अन्तरिक्ष यान, अन्तंरिक्ष यात्रा, भू-उपग्रह, चन्द्र पर विजय आदि कई . वैज्ञानिक अकल्पनीय 
उपलब्धियाँ मानव 'जाति- ने प्राप्त कर ली हैं। आज हमारी धरती... पर चन्द्रलोंक से लौटे-कई 
अंन्‍्तरिक्ष यात्री हैं। यह केवल तकनीकी परिवर्तन मात्र नहीं है; इसके राजनीतिक, सामाजिक, 
अन्तर्राष्ट्रीय और व्यापक: भानवीय प्रभाव हैं। आज - मानव जाति असीम शक्ति की स्वामिनी वन 
गयी है। 954 में ओसली में नोबल शान्ति पुरस्कार प्राप्त करते समय एल्बर्ट श्वीत्जर ने कहां 


. था “आज का मानव महामानव हो गया है क्योंकि उसने सृष्टि की मूल शक्ति पर अधिकार पा 
लिया है परन्तु आज भी उसका मन और मस्तिष्क आदम का ही है। इस अथाह - शक्ति को ' 


नियन्त्रित करके मानव विकास के लिए उपयोग में लाने के लिए जिस चरम संयम की आवश्यकता 


है. उसका उसमें नितान्त अभाव है । 
आणविक शस्त्रों के आविष्कार ने विश्व राजनीति को बहुत अधिक प्रभावित किया है । 


इनके प्रभावों क़ी चर्चा निम्नलिखित ढंग से की जा सकती है ह 
, परम्परागत शक्तिशाली 'राज्यों फो दु्बंल बनाना--परमाणु युद्ध से शक्तिशाली राष्ट्रों 
' की क्षमता पर सबसे गहरा प्रभाव पड़ा है। विमान युद्ध द्वितीय विश्व-युद्ध तक भी , युद्धरत- राष्ट्र - 
. की पराजय .का कोई मुख्य कारण नहीं बना था, यद्यपि यह एक बड़ा सहायक कारण निश्चय ही 
: बन खुका था.।- लेकिच आज का परमाणु युद्ध सीधी कार्यवाही द्वारा प्रतिरक्षा के दूसरे साधनों का 
* उपयोग किये बिना एक पक्ष को हरा देने में पूरी तरह समर्थ है। इससे उन राज्यों की अभेद्यता का 
' भी अन्त हो गया है.जो परम्परागत रूप से बड़े शक्तिशाली रहे हैं.। 
! 2, युद्ध-कार्य विध्यंस का एक प्रक्रम बत गया है--बी० एच० लिड्सहार्ट ने लिखा है, युद्ध 
. कार्य पहले सिर्फ लड़ाई था पर अब विध्वंस का एक प्रक्मम बन गया है । पहले वायु युद्ध को सर्वेथा . 
नये ढंग की चीज समझा जाता था, युद्ध में आम जनता को उलझाने की बात सर्वथा कल्पनातीत . 
"समझी जाती थी पर परमाण्‌ अस्त्रों की स्वंनाशकता ने इसकी सम्भावना की अनिवाय बना दिया 
है । आज- भुमण्डल-का कोई भी भाग अभेद्य, नहीं माना जा सकता । ९ 
3. प्रत्येक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र की 'अनुमतिं से ही जोवित है--बोल्डिग के अनुसार संचार - 
प्रणाली में सुधार के. कारण संसार बहुत सिकुड़-सा-.गया है इसलिए संसार का हर हिस्सा परमाणु: 
: ब्रुद्ध के. लिए खुला हुआ, है । बोल्डिग.ने बताया कि राष्ट्रों के प्रत्येक युगल (8003) में दोनों राष्ट्र 
एक-दूसरे का विनाश करने में समय हैं, चाहे .वे एक-दूसरे से (कितनी ही दुरी पर हों। पर हर 
राष्ट्र स्वयं भी दूसरे राष्ट्र के हमले से अरक्षित है'और नष्ट हो सकता है। दूसरे शब्दों. में, प्रत्येक . 
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राष्ट्र किसी भी अन्य राष्ट्र को नष्ठ कर सकता है और वह अपना स्वयं का नाश भी नहीं रोक 
सकता । ऐसी स्थिति में प्रत्येक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र की “अनुमति' से ही जीवित है । ५ 
4, आाणविक शस्त्रों से अमरीका और सोवियत संघ में फूट बढ़ना--आणविद्ध शस्त्र के 
आविष्कार से सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमरीका में परस्पर फूट और वेमनस्थ में वृद्धि 
हुई है। अमरीका और सोवियत संघ द्वितीय विश्व-युद्ध के दौराव एक-दूसरे के मित्र थे किन्तु 
अमरीका ने अणु बम के आविष्कार को सोवियत संघ से सर्वथा गुप्त रखा। 945 में जब 


अमरीका ने हिरोशिमा में परमाणु नरमेघ किया था तब उसका मूल कारण शत्रुभय नही, बल्कि 
विजय और भन्वेषण का दर्प तथा अहंकार था | तव रूस या किसी और के पास परमाणु शक्ति 


थी ही नही । स्ठालिन ने अमरीका द्वारा अणु वम के रहस्य ,को सोवियत संघ से गुप्त रखने की 
बात को गम्भीर विश्वासधात माना । परिणामस्वरूप रूस और अमरीका में परस्पर तनाव उत्पन्न 
हो गया और दोनों ही देश गुप्त रूप से वैज्ञानिक अस्व-शस्त्रो के आविष्कार की होड़ में संलग्न 
हो गये । 

हे 5. आणविक शस्त्रों का भय युद्ध प्रतिरोधक शक्ति के रूप में--जे० डब्ल्यू० बटंन के 
अनुसार दोनों महाशक्तियों के पास प्रचुर मात्रा में आणविक हथियार मौजूद है जिससे वे चाहें 
तो एक-दूसरे का विनाश कर सकते हैं । वर्तमान विश्व राजनीति में इस स्थिति को 'आतंक का 
सन्तुलन! (5०१०९ ० प्रधा०) कहा जा सकेता है और यही आतंक का सन्तुलन' महाशक्तियों 
को 'युद्धों शुरू करने के लिए वाध्य करता है । यदि घटना को लेकर सघर्ष उत्पन्न भी हो जाये 
तो दोनों ही महाशक्तियाँ आणविक खतरे से परिचित होने के कारण युद्ध के बजाय कुटनीतिक 
रणनीति (802४० ९४०४०४४४०४५) का सहारा लेना श्रेंयस्कर समझती हैं। शीत-युद्ध की राज- 
नीति के मार्फत अधिकांश देश किसी न किसी गुट से सम्बद्ध हैं अतः महत्वपूर्ण विश्व विवाद आण- 
विक युद्ध के आसन्न खतरों से रोके जा सकते है ।? 

” 6, आणविक शस्त्रों के 'फलस्वरूप सामृहिक सुरक्षा व्यवस्थाओं का उवबय--आणविक आयुधों 
से असुरक्षा और आतंक इतना अधिक बढा कि महाशक्तियों ने सुरक्षा हेतु सांमुहिक सुरक्षा व्यव- 
स्थाओं--नाटो, वारसा पैक्ट आदि का निर्माण फिया। अमरीका साटो को आधुनिक आणविक 
हथियारों से सुसज्जित करने में लगा हुआ है तो सोवियत संघ वारसा पैक्ट को आणविक हथियारों 
से सम्पन्न कर रहा है। 

7. शान्ति-भनुसन्धान और शास्तिपूर्ण सहु-अस्तित्व के लिए आनन्‍्वोलन--आणविक शस्त्रों 
की प्रलयंकारी शक्ति और अणु युद्ध, से मानव सभ्यता के विनाश के भय ने शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व 
की धारणा को आज पहले से कही अधिक व्यापारिक बना दिया है। हाल ही में यूरोपीय देशों 
की राजधानियों में परमाणु शस्त्र के विरोध में होने वाले प्रदर्शनों में लोगों की बड़ी संख्या में 
शामिल होता यह साबित करता है कि अणु युद्ध के खतरों के प्रति यूरोपवासी सजग हो गये है । 
यूरोपीय देशों में इस प्रकार के प्रदर्शन अपनी सानी नही रखते । लन्दन, ,रोम, बुसेल्स मे पाँच लाख 
से भी अधिक लोगों के जुलूस, की एक ही माँग थी, “हमें विध्वंस की ओर न ले जाओ, पश्चिमी 

॥ यूरोप में परमाणु अस्त्रों का प्रसार रोको ।” हाल ही मे कई देशों में परमाण्‌ शस्त्रों के बारे में जो 
जनमत्त संग्रह हुए उनसे पता चलता है कि गत 8 महीनो मे जनसाधारण की सोच में कितना बड़ा 
अन्तर आया है। नाटो जिन पाँच देशों में परशिग-5 प्रक्षेपणास्त्र स्थापित करना चाहता है वहाँ के 
अधिकांश लोग यात्तो प्रक्षेपणास्त्र के खिलाफ हैं ग्रा उनकी जरूरत के बारे में मत्त में सन्देह पालते 
हैं। वादो के नीति-निर्धारकों के लिए यह एक चिन्ताजनकफ वात है कि वे जिन देशों--ब्रिटेन, 


मम मजा आमिर न जल अर 
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इटली, पश्चिमी जर्मनी, हालंण्ड और वेल्जियम को क्रक्षेपणास्त्रों का गढ़ बनाना चाहते हैं उन्हीं 
देशों के लोग उनकी नीति को घुनौती दे रहे हैं ॥ आजकल यूरोप के देशों में एक-पक्षीय परमाणु 
निःशस्त्रीकरण के समर्थकों की संख्या बढ़ रही है। पेरिस में हुए एक प्रदर्शन में भाग लेने वालों 
की माँग थी कि परमाणू बमों पर रोक लगा दी जाये और सुरक्षा के लिए लगाये जाने वाले धन 
का रुख मोड़कर-उसे तीसरी दुनिया की मदद के लिए खर्च किया जाये । पश्चिमी जमेनी के लोग 
तो अब अपने देश की सुरक्षा के लिए भी लड़ने को तैयार नहीं हैं और वे यह भी नहीं चाहते कि 
उसके लिए परमाणू शस्त्रों का इस्तेमाल किया जाये ।' * ५ 


8. मानव मात्र में अस्तित्व फी समस्या--मानव जाति के सम्मुख पहले भी संकट आये 
थे परन्तु आज समस्या शान्ति स्थापित करतें की नहीं है वरन्‌ मानव मात्र के अस्तित्व की है। 
टॉयनवी के शब्दों में, “स्थिति की विकटता अकल्पनीय है ।” परमाणु अस्त्रों के कारण' युद्ध का 
अथे ही महाविनाश हो गया है। चचिल ने उचित ही कहा था “क्या विडम्बना है कि मानव मात्र 
चरम विकास की उस स्थिति में पहुँच गया है जहाँ हमारी स्‌रक्षा, आणविक शक्ति की भयंकरता 
के कारण ही स्रक्षित रहेगी, और मानव जाति का अस्तित्व महाविनाश की सम्भावना के भय पर 
ही टिका रहेगा।” इससे पहले कई संकटों को मानव जाति ने पार किया है पर इतिहास इसका 
साक्षी है कि मानव जाति को जीवित और स्वतन्त्र रहने के लिए अधिकाधिक मुल्य घचुकाना पड़ा 
है। आज केवल शोषण और रक्‍तपात से मुक्त, दुःख-दारिद्र से मुक्त, आत्मा और विश्वास 


' की मुक्ति ही नहीं प्राप्त करनी है, वरन्‌ अस्तित्व और विनाश के निरन्तर भय से मुक्ति आआराप्त 


करती है । लिपमैन ने इसी को इस प्रकार[व्यक्त किया है कि अणु युग में असफलता और असमर्थ॑ता 
का भाव और भी उग्र हो उठा है, न हम युद्ध को समाप्त कर सकते हैं, न आज युद्धों को संचालित 
करने की पूरी क्षमता हममें है और विजयी होकर पुन्ननिम'ण का तो प्रश्न ही नहीं हैं। निराशा 
की व्याप्त भावना का कारण यह है कि अणृशक्ति पर हम नियन्त्रण न पा सके तो आगामी कल 
महाविनाश का कल होगा, यह वैज्ञानिक आविष्कार मानव मात्र की चरम तक शकित, बुद्धि, प्रज्ञा 
और चिन्तन का प्रतीक है परन्तु उस शक्ति का उपयोग अपने ही विनाश के लिए करके मानव 
जाति सबसे वड़ी भूल कर रही है । 


राजनीतिज्ञ, विचारक, अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के विवेवक सभी इस संकट के आभास से 
भयभीत हैं तथा नियति मानों सारी मानव जाति को उस ओर ले जा रही है जहाँ वह जाना 
नहीं चाहती । अणू शक्ति पर नियन्त्रण पाने के' लिए प्रायः विचार-विमर्श होता रहता है और भणु 
युग के अनुकूल राजनीतिक नीतियाँ अपनाने पर विशेष बल दिया जाता 'है। पामर व पढिन्स 
ने आणविक युग के अनुकूल विदेश नीति अपनाने के लिए निम्नलिखित सुझाव दिये हैं : (!) युद्ध 
का अत्तर्राष्ट्रीय राजनीति से पूर्ण उन्मुलन, (2) सशक्त विश्व सरकार रूपी अन्तर्राष्ट्रीय संघ का 
गठन, (3) सामान्य निःशस्त्रीकरण, (4) परमाणु शक्ति पर समुचित नियन्त्रण, (5) समस्त 
राष्ट्रों द्वरा कभी भी परमाणु अस्त्रों के प्रयोग न करने की वचनवद्धता,- (6) व्यापक नर-संहार 
करने वाले शतस्त्रों के परीक्षणों पर पूर्ण निषेध, (7) जिन देशों के पास भी हों विशेषकर सोवियत .. 
संघ और संयुक्त राज्य अमरीका द्वारा समस्त अणु आयुधों का समूल विनाश, (5) आणविक 
शस्त्रों के प्रसार को निरोध करने वाले समझौते, (9) आणविक शवित से सम्पन्न किसी राष्ट्र द्वारा 
आक्रमण किये जाने पर राष्ट्रों को सुरक्षा प्रदान करने की व्यवस्था ।? परन्तु अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति 


7 दिनसान, 5-2 नवम्बर, 98, प्रे० 30-38 । 
8. ठाशा 9, एल, सठएशात ९. एलॉतिड, 2/शफवापियों शैवा/एार (गाते ९तीध09), 2- 733, 
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का यथायंवादी विचारक जानता है कि इनमें से एक भी सुझाव राष्ट्रों को मान्य नहीं है। अतः 
अणू शक्ति पर नियन्त्रण आज की अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की मूल समस्या है । 


शक्ति राजनीति में आणविक शक्ति की भुमिका 
(प्रष्ठ 70.8 658 &70शाट 709एए7॥र परश्तए ए0०फपर 5प्रश्ए6"7६8) 


क्या आणविक शस्त्रों के बल पर ही अन्तर्राष्ट्रीय शक्ति राजनीति में स्थान पाचा सम्भव 
है? इस सम्बन्ध में दो दृष्टिकोण हमारे सामने हैं--प्रथम हृष्टिकोण के अनुसार बस विस्फोट से 
राष्ट्र की शक्ति में वृद्धि होती है। बर्म वह कुंजी है जो विदेश नीति के अनेक त्तालों को एक साथ 
खोल देती है । आणविक शक्ति से सम्पन्न राष्ट्र का संयुक्त राष्ट्र संघ, गुट निरपेक्ष आन्दोलन, 
राष्ट्रकुल आदि अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं में भी ओहंदा एवं प्रतिष्ठा रातोंरात ऊँचा उठ जाता है । 
उदाहरण के ,लिए, चीन ने अण्‌ शस््त्रों का निर्माण शुरू किया और उन अणु शस्त्रों के बल पर ही 
चीन को अत्तर्राष्ट्रीय शक्ति राजनीति में अपना स्थान मिला । पोखरन अन्तःस्फोट ने ही भारत 
की छवि इतनी चमका दी तो बम के राजनीतिक लाभ कितने होंगे, कहने की जरूरत नहीं है। 
दूसरा हृष्टिकोण यह है कि आणविक शस्त्रों से शक्ति राजनीति में राज्य की प्रतिष्ठा में वृद्धि हो 
ही, यह आवश्यक नहीं । उदाहरण के लिए, ब्रिटेन भी आणविक राष्ट्र है, परन्तु अणु-शस्त्रों के 
निर्माण से क्या अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में उसका स्तर कुछ बढ़ा है ? सचाई तो यह है कि अणु 
शस्त्रों का निर्माण भी द्वितीय विश्व-युद्ध के वाद से निरन्तर घटती ब्रिटिश प्रतिष्ठा को बचा नहीं 
सका | अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की बात तो जाने दीजिए, पश्चिमी यूरोप में ही ब्रिटेन द्वितीय श्रेणी ” 
का राष्ट्र बनकर रह गया है । जापात का उदाहरण भी हमारे सामने है। जापान के पास आण- 
विक शस्त्र नहीं हैं तथापि दक्षिणी-पूर्वी एशिया के परिप्रेध्य में जापान की शक्ति को नजरअन्दाज 
नहीं किया जा सकता । इसलिए महाशक्ति होता, अणु-शस्त्रों का निर्माण करना दोनों एक-दूसरे 
के पूरक नहीं माने जा सकते । इसका यह भी अये नहीं है कि अणू शस्त्रों का निर्माण न किया 
जाये | तथ्य यह है कि अगर कोई राष्ट्र महाशक्ति है प्तो अणु-शस्त्रों का निर्माण उसकी महत्ता 
को और बढ़ा सकता है । पर ऐसा नहीं कि अणु-शस्त्र बनाने वाले राष्ट्र स्वतः महाशक्ति बन 
जाते हैं। ऐसे राष्ट्र यदि अण्‌ शस्त्र तैयार भी कर लें तो बम विस्फोट के बाद थोड़ा दबदबा 
बढ़ेगा, पर जल्दी ही महानता का बुलबुला भी फूट जायगा। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्तिशाली 
होने के लिए राष्ट्रीय शक्ति के अन्य आवश्यक तत्वों के साथ-साथ सबल प्रतिरक्षात्मक शक्ति से 
सम्पन्न होना अपरिहाय॑ है। इसके साथ ही आधथिक और तकनीकी विकास द्वारा राष्ट्रीय विकास 
अपनी चरम सीमा पर हो, तभी कोई राष्ट्र सत्ता केन्द्रों में स्थान पा सकता है । 
विश्व व्यवस्था : आतंक का धुग है 

(एणराए णरएए8र : पप्ता3 &68 67 फडएए0र) 

'आजकल परमाणु भद्ठियाँ तथा अन्य यन्त्र अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में सहज रूप से उपलब्ध 
हो रहे हैं। अमरीका, इंगलैण्ड, सोयियत संघ, फ्रांस, कनाडा, प० जमेनी आदि देश परमाणु 
भष्टियों को मुक्त रूप से बेच रहे हैं। इस ख्रमय विश्व में लगभग 300 परमाणु भरट्टियाँ कार्यरत 
हैं तथा अनुमान है कि अगले चार-पाँच वर्षों में इनकी संख्या 500 हो जायेगी। वतंभान भट्टियों 
में से प्रत्येक से लगभग 500 पौण्ड प्लूटोनियम प्रतिवर्ष प्राप्त होता है जो परमाणु बम के लिए 
अधघार तत्व है । हिरोशिमा पर डाले गये बम में केवल दस पौण्ड प्लूटोनियम लगा था | ऐसी 
स्थिति में यह्‌ सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि केवल विद्युत प्राप्ति के लिए बनायी गयी ये 
परमाणु भट्टियाँ प्रतिवर्ष कितनी बड़ी संख्या में आणविक हथियारों को जन्म दे सकती हैं । यूरेनियम 
अथवा प्लूटोनियम की घोरी के भी समाचार हमें आये-दिन पढ़ने-सुनने को मिलते हैं 


3). दिनमान, 8-8-74, पृ० 6-7। 
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परमाणु शक्ति के उत्तरोत्तर विकास से सम्बन्धित तीन सम्भावित खतरे आज मानव जाति 
के सम्मुख हैं : 

() वमों के परीक्षणों, विस्फोटों तथा परमाणु भट्टियों में प्रक्रियाओं के कारण पर्यावरण 
(०णशा०77०॥) में रेडियोधर्मी तत्वों की प्रतिशत मात्रा बढ़ती जाती है। वास्तव में, कुछ 
रेडियोधर्मी तत्व शीघ्रता से विघटित नहीं होते और लम्बी अवधि तक रेडियो विकिरणों का' 
उत्सजेन करते रहते हैं | वस्तुत: यह तत्व वायुमण्डल की रेडियोधमिता में निरन्तर वृद्धि करते 
रहते हैं । अन्य प्रदूषणों को नियन्त्रित अथवा कम किया जा सकता है पर रेडियोघमिता को नष्ट 
करना समस्या ही है । 

(2) न्यूक्लीयर कचड़े (००९४7 ४४०४७) को फैकने की समस्या--इस कचड़े से लम्बी 
अवधि तक विकिरण निकलते रहते हैं--वैसे इससे निबटने के लिए केवल तीन विकल्पं हैं--इसका 
संग्रहण, पुनः प्रोसेसिंग तथा इसे समाप्त (707/0059) करना है, किन्तु इनमें से प्रत्येक के साथ 
विशेष प्रकार की कठिनाइयाँ तथा समस्याएं हैं, जिन्हें हल करना अत्यन्त कठिन है । 

(3) परमाणु संयन्त्रों में होने वाली आकस्मिक दुर्घटनाएँ जिनके बारे में श्ूूचनाएँ यद्यपि 
छिपायी जाती हैं किन्तु फिर भी आये-दिन जिनके बारे में जानकारी मिलती ही रहती है । 
परमाणु आयुध की होड़ जारी है : तीसरी दुनिया के सामने क्या विकल्प ? 


यदि परमाणु युद्ध नहीं होता है, लेकिन परमाणू शस्त्रास्त्रों की होड़ चलती रहती है, तो 
भी ज्यादा नुकसान तीसरी दुनिया के देशों को ही है; क्‍योंकि शस्त्रों पर हो रहे 600 अरब 
डालरों का ख्च ये समृद्ध देश कहाँ से निकालते हैं ? ये निकालते हैं तीसरी दुनिया के देशों का 
खून घूस-चूस कर । 

तीसरी दुनिया इस मामले में अनेक काम कर सकती है । सबसे पहले तो वह अन्तर्राष्ट्रीय 
मंचों का स्तेमाल करके परमाणु शस्त्रों के विरुद्ध वातावरण बनाये, जैसा कि उसने महासभा के 
978, 982 भौर जून 988 के विशेष अधिवेशनों ओर गरृठ-निरपेक्ष सम्मेलनों में किया । 
दूसरा, यूरोप और अमरीका में चल रहे परमाणू निःशस्त्रीकरण अभियानों का डटकर समर्थन करे। 
यदि सारी दुनिया भें परमाणु शस्त्रास्त्रों के विरुद्ध आवाज उठेगी तो उसका असर सामान्य मतदाताओं 
पर पड़ेगा ही । क्या वे सरकारें चुनते वक्‍त तक इस बात का ध्यान नहीं रखेंगे कि उन्हें रीगन और 
थेचर जैसे लोगों की छुट्टी करनी है ? तीसरा, परमाणु आयुध रहित राष्ट्रों को परमाणु अप्रसार 
सन्धि जैसी परमाणू्‌ सामन्तवाद को बढ़ाने वाली सन्धियों और वार्ताओं का बहिष्कार करना 
होगा । चौथा, किसी भी महाशक्ति को अपनी जमीन पर परमाणु हथियार रखने या लाने की 
सुविधा से वंचित करना जडझूरी है। पाँचवाँ, भारत जैसे अग्रणी ग्रुट-निरपेक्ष राष्ट्र को या तो 
परमाणु हथियार न बनाने की बात स्पष्ट तौर पर कहनी चाहिए और सारी दुनिया को उस रास्ते 
पर चलाने की कोशिश करनी चाहिए या फिर परमाणु हथियारों का खुले तौर पर निर्माण करके 
महाशक्तियों को निःशस्त्रीकरण करने के लिए मजबूर करना चाहिए । 


निष्कर्ष--राष्ट्रपति कनेडी ने सन्‌ 96व भें ठीक ही कहा था कि “इन हथियारों को नष्ट 
करना ही होगा वरना ये हमें नष्ट कर देंगे एवं यह धरती किसी के जीवित रहने के योग्य ही नहीं 
रह सकेगी ।” यदि परमाण्‌ युद्ध हुआ तो ये बम इस पृथ्वी से मानवता का समूल नाश कर देंगे। 
यदि युद्ध केवल उत्तरी गोलादं में होता है तब भी इसके परिणाम सम्पूर्ण विश्व को भुगतने होगे । 
परमाण्‌ युद्ध के वाद घरती का तापमान 30 डिग्री से 40 डिग्री सेल्सियस तक परिवर्तित हो 
जायेगा; पृथ्वी के सभी जीव-जन्तु काल के गाल में समाने के लिए बाध्य हो जायेंगे । 
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की - - प्रश्न । : 
,, अन्तर्सष्ट्रीय राजनीति के विभिन्न पक्षों पर परमाणु अस्त्र-शस्त्रों .के प्रभाव का विश्लेषण ' 
कीजिए। - हे 


कै१5४७ 5 940  ए ४0० फ्रध्चुएजणाड णा पक्षा००३ 259९ए०४४ ० एथाभाीणानी 
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, परमाण अस्त्रों के विस्तार से उत्पन्न खतरे की विवेचना कीजिए ।. इस खतरे का सामना 
: -' करने के लिए क्या कंदेम उठाये गये हैं? हे 


।... प्रदाणांगल ॥08 १शाएल' छ0560 0ए 6 8९86 070९ ६४7 'एट8ए०8,. शै(०४ ४००5 
#र|्चए० 06०४ (एल! 0 एल धीं$ (गए? 


., आंणविक शस्त्रों के नियन्त्रण तथा .परिसीमत.की समस्या का विवेचन कीजिए । इस क्षेत्र में- 
, अब तक क्यों सफलता प्राप्त हु है? 


6 वआ४०0३४॥6.970०्ोशा॥ 'ण ०णााएए] बात धशांध्ध।णा ० ग्रपणेट्था ए०४७०॥४, :४॥४६ 
8000९85 ]88 50 शि 9९०॥ &०॥6ए९० ॥ #5 इए/९6 ? 


4. “परमाणु विश्वसनीयता सर्वत्र विद्यमान है, यह सामरिक चिन्तन, कूटनीति, यहाँ तक कि 
(5 भविष्य, में मानव (अथवा मनुष्य जात्ति) .दशा के विषय में अनुमान सम्बन्धी विचारों को . 

“प्रभावित करता है ।” (एडमण्ड स्टिलमेन एवं विलियम पैफ) उपरोक्त, कथन के. सन्दर्भ में 

'.. उन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में परमाणु” की भुमिका.का विवेचन कीजिए । ह 
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ऊर्जा संकट, तेल कूटनीति और अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति 
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ऊर्जा के किसी एक भी स्रोत की कमी विश्वव्यापी व्यवस्था को उसी प्रकार प्रभावित 
करता है जिस प्रकार तेल की कमी ने हाल ही में प्रभावित किया है। ईंधन संकट राष्ट्रों के 
- आशथिक विकास एवं उनके परस्पर अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों को प्रभावित करता जा रहा है। भारत 
जैसे देश को अपनी 70 प्रतिशत विदेशी मुद्रा तेल आयात हेतु खर्च करनी पड़ती है । तीसरी 
दुनिया के अन्य विकासशील देशों में भी ऊर्जा के संकट को बराबर महसूस किया जा रहा है। नयी 
अन्तर्राष्ट्रीय आधिक व्यवस्था (76 'ए०एछ वारा्राभांणाण 8०णा०्णां० 0009-.2श780) के 
लिए माँग का सम्बन्ध ऊर्जा स्रोतों का औचित्यपुर्ण उपभोग तथा तेल के स्थान पर ऐसी प्रौद्यो- 
गिकी की खोज है जो तेल का ऊर्जा के रूप में स्थान ले सके । 

लगभग 50 वर्ष तक कोयला ही ऊर्जा का प्रमुख साधन है जिसने ओऔद्योगीकृत देशों में 
आधिक विकास को तेज गति प्रदान की थी । जब तेल का इस्तेमाल शुरू किया गया तो नये आधिक 
युग की शुरूआत हुई। इसके वाद यह भ्रम भी टूट गया कि तेल एक सस्ता और हमेशा उपलब्ध 
होने वाला साधन है। कच्चे तेल की कीमत 3 डालर प्रति बैरल से बढ़कर आज 32 डालर 
प्रति वैरल हो गयी है। ये पूर्वानुमान सामने आने से कि इस शताब्दी के अन्त तक विश्व में तेल 
का उत्पादन तेजी से कम होने लग जायेगा, ऊर्जा संकट का वातावरण और गहरा हो गया है । 

इस अचानक परिवततेन से विश्व की अर्थ-व्यवस्था अस्त-व्यस्त हो गयी है । शुरू-शुरू में 
तेल की कीमत बढ़ाये जाने से पहले औद्योगिक रूप से विकसित देश पिछले दशक के प्रारम्भ में 
शुरू हुई मुद्रा-स्फीति की लहर पर काबू पाने के प्रयास कर रहे थे जबकि गेर-तेल उत्पादक विकास- 
शील देश अपने यहाँ व्यापार संस्थान को ठीक करने में उलझे हुए हैं । 

द्वितीय विश्व-युद्ध के बाद अनुसन्धान और विकास के क्षेत्र में हुए प्रयासों के फलस्वरूप 
बिजली उत्पादन के लिए परमाणु बिजलीघर बनाये लाने लगे। लेकिन परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र 
में यह माशंका बनी रहती है कि किसो भी परमाणू बिजलीघर में कोई घटना होने पर बहुत 
बड़े पैमाने पर जन-धन की क्षति हो सकती है । इसके अलावा, अवशिष्ट परमाणु पदार्थों के 
निपटाने की समस्याएँ भी बनी रहती हैं। फिर परमाणु ऊर्जा के दुरुषयोग का खतरा भी बना 
रहता है क्योंकि इसका इस्तेमाल हथियार बनाने के लिए भी किया जा सकता है| एक अन्य 
समस्या यह भी है कि यूरेनियम के भण्डार जो रिएक्टरों के संचालन में सहायक हो सकते हैं, 
इस शताब्दी के अन्त तक या कुछ अनुमानों के अनुसार ज्यादा से ज्यादा अगली शताब्दी के मध्य 
तक समाप्त हो ज़ायेंगे। यूरेनियम को इससे भी अधिक समय, लगभग 60 से 00 ग्रुना समय 
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तक,ठीक अंवस्था में रखा जा.सकता है, बशर्त कि ब्रीडर - रिएक्टरों के विकास करने में सफलता : 
पल जाये । लेकिन इस दिशा में अब तक जो भी, -काम हुआ है वह प्रयोग की अवस्था में है और 
' अधिक क्षमता वाले ब्रीडर.रिएक्टर 990 से पहले” बिजली कां कोई उल्लेखनीय उत्पादन नहीं 
ह यो है डॉ० नाग चौधरी के अनुसार, (समकालीन .अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में मुख्य जोर ऊर्जा 
सँकट को दूर करने पर है, ऐसे विश्वव्यापी व्रातावरण का निर्माण आवश्यक : है .जो ऊर्जा संकट 
- क्के-निवारंण में राज्यों के आपसी सहयोग पर बल दे ।? ऊर्जा संकट के. निवारण हेतु राज्यों में 
अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग अपेक्षित' है ।-यहीं से अन्तर्राष्ट्रीय - कानून की भूमिका की शुरूआत होती है 
» जिसका उपयोग वातावरण एवं मानवीय गतिविधियों के प्रबन्ध हेतु किया जाना चाहिए | 
तैल युद्ध (0॥ .शथ) ३४ 2 3 
जब-सें तेल की कौमतों-में पहली बार एकदम काफी वृद्धि हुई तो तेल युग .का-अन्त और 
सब्निकट दिखायी देने लगा । तभी से. सारे विश्व . की प्रयोगशालाओं में ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों, , 
की तलाश का काम काफी तेजी के साथ -जारी है। यह समस्या -विकसित देशों के लिए उतनी 
गम्भीर नहीं है.जितनी कि. विकासशील देशों के लिए। विकसित देशों के पास न केवल. अपेक्षाकृत ... 
अधिक क्रय शक्ति ही है बल्कि :उनके पास ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत पहले से ही' मौजूद हैं | ये स्रोत 
,. हैं--कोयला तथा परमाणु ऊर्जा जिसका विरोध केवल पर्यावरण, प्रदूषण . तथा सुरक्षा की दृष्टि से , 
, किया जाता. है; ज्यों-ज्यों तेलं:की आपूर्ति. तंथा उपलब्धता में -कमी आती जायेगी वेसे-वैसे इसके 
विरोध के कमजोर. .पड़..जाने की सम्भावना है । ह 
हि अन्तर्राष्ट्रीय ' राजनोति . में : तेल कूटनीति '((0॥ एाफाठा2०५ *॥ फांशाभांणाओं 
- . ?0!8०७)--चौथे अरब-इजराईल युद्ध से जहाँ अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक समीकरण में' महत्वपूर्ण , 
परिवर्तन हुए, वहीं एक बार फिर .अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों की स्थापत्ता - में आधथिक: कारणों का ह ेल्‍ 
* महत्व भी उजागर हुआ । अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों को .मात्र राजनीतिक' कारणों से समझने वाली 
विचारधारा के लिए 7 अक्टूबर, 973 एक खुनौती का दिन था ।- यह एक घुनौती का दिल - 
था सम्पूर्ण विकसित राष्ट्रों के लिएं, जब कुछ गिंने-चुने पिछड़े राष्ट्रों के निर्णय ने ' सारी भाधुनिक 
. औद्योगिक संरचना के खोखलेयन को सिद्ध कर “दिया था ।- साम्राज्यवादी .राष्ट्रों द्वारा निर्धारित 
अन्तर्राष्ट्रीय आथिक समीकरणों को जो कि . सर्देव .से पिछड़े. राष्ट्रों के हित के विपरीत रहे, एक 
. नया निर्देश मिला । 2 अक्टूबर, 973 को कुरवत के तेल” मनन्‍्त्री श्री अतिकी ने सभी अरब 
राष्ट्रों के तेल मन्त्रियों से तेन को इजराइल के विरुद्ध ' हथियार के रूप में इस्तेमाल. करने पर 
जोर दिया । उनका मत. था कि इजराइल को समर्थन देने वाले सभी पश्चिमी, देशों को तेल निर्यात ' 
+ बन्द कर दिया जाये । इंसी दिन सऊदी अरब के -शासक . फीजल. ने, एक समाचार. के अनुसार 
अमरीकी राष्ट्रपति निक्सन के पास एक गुप्त सन्देश भेजा जिसमें इजरांइल को हथियार देता बन्द ' 
: ' करने का-अनुरोध किया गया.था। !3 अक्टूबर को सऊदी अरब द्वारा अमरीका से राजनयिक 
सम्बन्ध तोड़ने की कीमत की बात: भी सुनी. गयी । !7 अक्टूबर .को कुवेत से' घोषणा हुई कि 


: इजराइल को मदद करने वाले देशों के लिए युद्ध चलने तक हर माह 5 प्रतिशत त्तेल की कटौती : 


' “की जायेगी । इसके साथ ही तेल-की कीमतों में 7 प्रतिशत वृद्धि की भी घोषणा की गयी. 8 
- अक्टूबर को आवूधांबी ने अमरीका को तेल निर्यात .करने. पर पूरी रोक लगा दी और साथ ही . 


8 ./पररिद्रर्श08, नंगी 0999 ताल प्राइ|07 [0205 ण॑ ग्राध्यवतीणाश इुद्वाणा$ 93फफ्र०लथा ४०५६६ (0 
80९४९ 5५४९५ उटछुत्राटत 40 0088९ ०0 शादा29 ए९5०च7००5 0 ०), श6 799 इटंट०  फ_्णा पांड ५ 
०एणप्राजाए छाण्संत86 एए छक0वगे एण5लुं०णपजरा०55 40 फाॉँगशा गाते 600्रताल +हक्षाता$ रीली त0-.. 
एछ0 एा०त०९४ भाड़ ब6ए९७5४ बी९९०५ 05 6 0077.00०१५ ० खाएा2५४ (५९४ 470 8 शारशाणाशका।.?! 

ह -... - 3. 0, ऐड एाइ्एवाषा, फ़्दांव (2:०9, उए-0००४॥ै7०श५' 980, 9, 240 
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इजराइल समर्थक अन्य देशों के साथ भी वसा ही सलुक किये जाने की घमकी दी। 2 अक्टूबर 
को कुवेत, बहरीन और कतार ने भी ऐसा ही किया । इसके बाद अन्य देशों ने भी न केवल तेल 
की कीमतें बढ़ा लीं, बल्कि अमरीका और दूसरे देश ऐसे देशों के लिए या तो तेल निर्यात पर रोक 
लगा दी अथवा काफी कटौती कर डाली | गिरजेश पन्त लिखते हैं---/“7 अक्टूबर, 973 से 
प्रारम्भ हुए युद्ध के दस दिनों के बाद अरब राष्ट्रों ने यह-निर्णय लिया कि यदि अरब राष्ट्रों की 
967 के युद्ध में हथियायी गयी सीमाओं टो खाली नहीं किया जायगा और पेलिस्टीन की जनता 
को स्वयं निर्णय लेने का अधिकार नहीं दिया जायेगा तो अक्टूबर 973 से 5 प्रतिशत तेल उत्पा- 
दन में कटौती प्रारम्भ कर दी जायेगी । यह कटौती' 5 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से बढ़ती जायेगी । 
साथ ही तेल के मुल्यों में।! अक्टूबर को घोषित मुल्य स्तर से 70 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी। 
कुछ शत्रु राष्ट्रों के प्रति तेल निर्यात पर प्रतिबन्ध भी लगाने की घोषणा की सयी ।/** 
इस घोषणा ने तेल को अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक शस्त्र बना 
दिया। यद्यपि अरब राष्ट्रों को यह नामकरण स्वीकार नहीं है, क्योंकि उनका यह मानना है कि 
तेल अरब राष्ट्रों की सम्पदा है जिसका शोषण पश्चिमी राष्ट्रों ने अपने वेभव के निर्माण के लिए 
किया । इसलिए यह उनका मौलिक अधिकार है कि अपनी सम्पदा पर उनका अधिकार रहे । 
तेजी से बढ़ रहे तेल के उपभोग से तेल भण्डारों के रिक्तीकरण की पूरी सम्भावना है। यदि इस 
उपभोग-दर पर निरन्त्रण नहीं लगाया गया तो भविष्य में अरब राष्ट्रों के सामने आथिक समृद्धि 
का कोई आधार नहीं रह जायगा । यह ठीक है कि जिस प्रकार पश्चिम का आशिक विकास, 
उपनिवेशों के शोपण द्वारा हुआ, उसी प्रकार पश्चिम की वर्तं मान ऊर्जा संरचना भी अरब राष्ट्रों 
की लागत पर हुई है । ऐसी परिस्थितियों में यदि अरब राष्ट्रों ने अपने पारस्परिक भतभेदों को 
भुलाकर यह क्रान्तिकारी निर्णय लिया तो निश्चय ही स्वागत का विषय है । एक बार फिर यह 
सिद्ध हो गया कि यदि पिछड़े राष्ट्र कोई निर्णय, समझदारी और एकता से लें, तो साम्राज्यवादी 
शक्तियों को समर्पण करना होगा। डा० किसिंगर को यह कहना पड़ा कि वर्तमान संकट ने हम 
सबको युद्ध के कगार पर खड़ा कर दिया है । एक बहुत बड़ा प्रश्त चिन्ह है--हमारे भविष्य का ।' 
जहाँ विकसित और समृद्ध राष्ट्रों के सामने उनके स्थायित्व एवं विकास पर एक प्रश्न-चिह्न लगा, 
वहीं वह दिन तीसरी दुनिया के नाम से जाने वाले राष्ट्रों के लिए यह एक महत्वपूर्ण निर्णय 
का दिन था। अरब राष्ट्रों ने तेल का प्रयोग एक राजनीतिक हथियार के रूप में किया । यह तेल 
की धार का ही प्रताप था कि यूरोपियन राष्ट्रों को अपनी नीति पर पुनविचार के लिए बाध्य होना 
पड़ा, जापान अरबों की मदद के लिए तैयार हो गया और डाॉँ० किसिंगर युद्ध रोकने के लिए 
प्रयत्नशील दिखायी देने लगे । 

. इतिहास यह बताता है कि पश्चिमी एशिया के राजनीतिक तनावों एवं संघर्षों का विश्व 
तेल उद्योग पर समय-समय पर प्रभाव पड़ा है। इजराइल राज्य की स्थापना से ही यह श्रृंखला 
प्रारम्भ हो गयी थी। इजराइल की स्थापना के. बाद ही हाइफा के शोधक कारखाने तक तेल ले 
जाने वाली पाइप लाइन को काट दिया गया था। इस,पाइप लाइन से तेल पश्चिमी यूरोप तक 
ले जाया जाता था। आज तक यह पाइप लाइन कटी हुई है जिसके कारण ईराक पेट्रोलियम 
कम्पनी को सीरिया तथा लेबनान द्वारा त्रिपोली स्थित नये शोधक कारखाने को जोड़ना पड़ा है । 
948 से ही इजराइल को अरब राष्ट्रों के तेल से वंचित रहना पड़ा। 956 के स्वेज नहर 
विवाद तथा !967 के 6-दिवसीय युद्ध के दौरान भी अन्‍्तर्राष्ट्रीय तेल परिवहन को प्रभावित 
करके अरब राष्ट्रों ने तेल तन्‍्त्र का उपयोग अपने हितों के लिए किया। 956-57 में स्वेज 


२ गिरजेश पन्त, विश्व तेल संकट और भारत, 986, पृ० 2 ॥ 
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नहर के बन्द हो जाने के बाद, तेल उत्पादक राष्ट्रों से भुभध्य सागर तक जाने वाली पाइप लाइनों 
का विध्वंस करके अरब राष्ट्रों ने ब्रिटेन, फ्रांस व अन्य यूरोप के राष्ट्रों तक जाने वाली पूर्ति में 
अवरोध पैदा किया । सम्पूर्ण तेल उद्योग पर इसका भारी प्रभाव पड़ा। पश्चिमी यूरोप को कुछ 
समय के लिए राशनिय करनी पड़ी थी। साथ ही अतिरिक्त परिवहन लागत के कारण तेल 
भूल्यों में वृद्धि हुई जिसका प्रतिकूल प्रभाव समस्त पश्चिमी यूरोप एवं अमरीका पर पड़ा । बढ़ते 
आर्थिक दवाब के कारण पश्चिमी यूरोप तथा अमरीका को अरब राष्ट्रों एवं मिश्ल से समझौता करने 
पड़े । दस वर्षों के बाद 967 में मध्यवर्तीय तेल का महत्व अधिक बढ़ गया । नयी तकनीकी के 
कारण विकसित औद्योगिक विकास तेल ऊर्जा का सबसे जधिक महत्वपूर्ण साधन बत गया। सच 
तो यह है कि तेल एक अनिवार्य अमूल्य निधि बन गया । यह कहावत प्रचलित हो गयी कि तिल 
फी एक बूंद रक्‍त की एक दूंद के बराबर है । स्वाभाविक था कि विकास के इस दौर में तेल की 
पूति पर किसी भी प्रकार की कटौती का अर्थ सीधे न्यूयार्क, लन्दत और टोकियो की सड़कों को 
सुना करता, गगनघुम्बी इमारतों को क्रियाहीन करना--विश्व आ्िक तन्त्र की तोड़ना था। स्वेज 
नहर पुनः बन्द की गयी । कई राष्ट्रों पर अरब राष्ट्रों ने तेल निर्यात पर प्रतिबन्ध लगाया । नयी 
परिवहन व्यवस्था के कारण यातायात की लागत में वृद्धि हुई जिसका मतलब तेल के दामों का 
बढ़ना था । एक बार फिर पश्चिमी राष्ट्रों को तेल आयात पर कटौती करनी पड़ी, उपभोग नियस््रण 
करना पड़ा और ऊर्जा के नये-नये स्रोतों की खोज प्रारम्भ हुई। इस अवधि में ही प्राकृतिक गंस 
का सफल उपयोग प्रारम्भ हुआ | नये-तये प्रतिस्थापकों की खोज होने,लगी । 
यह सच है कि 6 अक्टूबर, 974 को छिड़ने वाले संघर्ष के पहले भी तेल का उपयोग 
एक राजनीतिक हथियार के रूप में होता रहा है लेकिन यह भी ऐतिहासिक सत्य है कि इस युद्ध में 
इस उपकरण का उपयोग सभी तेल उत्पादक राष्ट्रों द्वारा एकमंत होकर एक साथ किया गया है । 
कराकस में हुआ ओपेक राष्ट्रों का 2वाँ सम्मेलन इस दृष्टि से वह ऐतिहासिक सम्मेलन है जिसमें 
पहली बार दस-सदस्योय संस्था ओपेके ने एकमत होकर निर्णय लिया । यद्यपि इस संस्था की 
स्थापना 7960 में ही हो गयी थी लेकिन इस सम्मेलन में पहली बार ओपेक राष्ट्रों ने अपने 
प्रस्तावों द्वारा तेल कम्पनियों के सन्दर्भ में अपने समीकरणों में मौलिक परिवर्तन करके अपने हितों 
की रक्षा का प्रयास किया यहाँ यह उल्लेखनीय है कि तेल-हुथियार में इस सफल उपयोग के पीछे 
जहाँ ओपेक राष्ट्रों द्वारा एकमत होकर लिया गया निर्णय एक महत्वपूर्ण कारण है वहीं 970 से 
विश्व-ऊर्जा संरचना का विक्रास भी इसके लिए जिम्मेदार है। 970 से ही यह्‌ अनुमान लगने 
लगा था कि तेजी से बढ़ते हुए तेल के उपयोग और सीमित तेल की पूतति के कारण यह एक प्रश्न 
बन गया था कि आने वाले दिनों में विश्व ऊर्जा माँग की खपत कैसे हो ? यहाँ यह स्मरणीय है कि 
तेल अपने विशिष्ट गुणों के कारण शीघ्र ही कोयले के प्रतिस्थापक रूप में उपयोग किया जाने 
लगा। यह ठोक है कि तेल के नये प्रतिस्थापकों की खोज की गयी लेकिन व्यापारिक स्तर पर कोई 
सफलता न मिलने के कारण विश्व ऊर्जा बाजार में एक अनिश्चितता-सी बनी रही । संयुक्त राष्ट्र 
संघ के एक अध्ययन के अनुसार विश्व ऊर्जा माँग की तोन-चौथाई पूत्ति तेल के माध्यम से होती है। 
/ ऐसा अनुमान है कि 990 तक तेल कुल ऊर्जा माँग की 75 प्रतिशत पूति करेगा। कहने का 
“ अथे यह है कि अपनी अपरिहाय्य उपादेयता के कारण तेल आने वाले वर्षों में अन्तर्राष्ट्रीय समी- 
करणों को प्रभावशाली तरीके से प्रभावित करता 'रहेगा। चूँकि ओपेक राष्ट्रों के पास 50 प्रतिशत 
उत्पादन एवं 70 प्रतिशत आरक्षित तेल है। अतएवं आने वाले वर्षों में ओपेक राष्ट्रों की भूमिका 
अन्तर्राष्ट्रीय समीकरणों की गणना में महत्वपूर्ण होगी । है 
अमरीकी यद्यपि सबसे बड़ा तेल उत्पादक राष्ट्र है (कुल विश्व उत्पादन का 20 प्रतिशत) 
किन्तु बढ़ते हुए उपयोग के कारण वह आज लगभग 23 प्रतिशत तेल का आयात करता है । 
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8 अप्रैल, 974 को अमरीकी ऊर्जा नीति में मौलिक परिवतंनों की घोषणा करते हुए राष्ट्रपति 
निक्‍सन ने कहा कि 990 तक कुल उपयोग का 60 प्रतिशत तेल अमरीका को आयात करना 
होगा जिसका 40 प्रतिशत पश्चिमी एशिया विशेषकर सऊदी अरब से होने की सम्भावना है। 
पश्चिमी यूरोप एवं जापान--गैर-साम्यवादी खेमे के महत्वपूर्ण राष्ट्र--लगभग 95 प्रतिशत का 
आयात करते हैं । यद्यपि यह सच है कि पूंजीवादी खेमे का विकास स्व ही बड़ी मात्रा में विकास- 
शील राष्ट्रों से कच्चे माल के आयात से हुआ है किन्तु पिछले कुछ दशकों में तकनीकी विकास एवं 
प्रतिस्थापित वस्तुओं के आविष्कार से कच्चे माल की माँग में कटोती आती रही है। तेल इसका 
अपवाद है । आज भी आथ्िक रूप से समृद्ध राष्ट्र गरीब राष्ट्रों पर आश्रित हैं। यही कारण है कि 
अरब राष्ट्रों द्वारा उठाये गये इस कदम ने सारी आधारशिला हिला दी। अमरीका में ग्यारह प्रति- 
शत माँग में कटोती की गयी । एक अनुमान के अनुसार बढ़े हुए मूल्यों के कारण 974 में 
अमरीका को 3,000 मिलियन डॉलर अतिरिक्त व्यय करना पड़ा। सीनेटर फुलब्राइटर ने ओपेक 
राष्ट्रों द्वारा उठाये गये कदमों से प्रभावित उपभोक्ताओं के हित की दृष्टि से अमरीकी सरकार से 
'अरब राष्ट्रों के प्रति नीति परिवर्तत की माँग की । उपभोक्ताओं में व्याप्त आतंक का अनुमान इस 
बात से लगाया जा सकता है कि विमानों एवं कारों की गति पर नियन्त्रण लगाये गये । रविवार 
को कार चलाने पर प्रतिवन्ध लागू किया गया । अमरीका. में बड़ी कारों की माँग में 3 प्रतिशत 
की गिरावट आ गयी । कम खर्चे वाली छोटी कारों की माँग बढ़ गयी । 
तेल कूठनीति के प्रभाव (॥7080 ० 0॥] 7079]077807)--शअन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में तेल 
कुटनीति के प्रभाव स्पष्ट परिलक्षित होगे लगे । इस युद्धकाल में मध्य-पूर्वे सें- पश्चिमी शक्तियों की 
तेल कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, इजराइल के मित्र-राष्ट्रों की तेल निर्यात बन्द कर 
दिया गया, अनेक राज्यों को निर्यात मात्रा कम कर दी गयी, तेल की कीमतों में आशातीत भारी 
वृद्धि कर दी गयी । अक्टूबर-दिसम्बर (973) के मध्य तेल की कीमतें दो बार स्वतः बढ़ा दी गयीं 
जिससे आयातक राज्यों की अथं-व्यवस्था लड़खड़ा गयी । एक वर्ष में अरब कुड तेल की कीमत 
2-59] डालर बैरल से बढ़ाकर :65] डालर प्रति बैरल कर दी गयो और ये कीमतें प्रतिवर्ष 
“बढ़ती जा रही थीं। इस युद्ध के प्रारम्भ होने के 3 दिन के भीतर ही संयुक्त राज्य अमरीका व 
मध्य-पुर्वे के मध्य सम्बन्ध अत्यधिक कटु बन गये और लीबिया, सऊदी अरब, अल्जीरिया, कृव॑त, 
कतार, बहरीन, दुबई, आबूधाबी व ओमान ने संयुक्त राज्य अमरीका, जापान तथा हॉल॑ण्ड को 
तेल निर्यात पर सवंथा रोक लगा दी, जो मार्च 7974 तक यथावत्‌ बनी रही । ईरान पहले 
तेल युद्ध में सम्मिलित नहीं हुआ और उसने अन्य अरब राज्यों की प्राथंना पर भी तेल स्थगन के 
प्रस्ताव को अपनी स्वीकृति नहीं दी परन्तु बढ़ी कीमतों को कर्म करने में वह भी सहमत नहीं था 
जिसके परिणामस्वरूप वह स्वतः ही युद्ध का भागी बन गया । तेल उत्पादन व कीमतों में युद्ध 
जारी रहा जिससे छोटे-बड़े सभी औद्योगिक राज्य---संयुक्त राज्य अमरीका, ग्रेट ब्रिटेन, जापान, 
हॉलेण्ड, फ्रांस, जमेनी आदि--उस तेल युद्ध के जबरदस्त दवाव के सम्मुख झुक गये, अर्थात्‌ सभी 
बड़े राज्यों ने तेल-प्राप्ति हेतु अपने-अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षार्थ अपनी विदेश नीति को भरब 
पक्ष में घोषित कर दिया । संयुक्त राज्य अमरीका ने युद्धारम्भ के 3वों दिन ही कह दिया कि यदि - 
इजराइल अब नया युद्ध करेगा तो संयुक्त राज्य अमरीका उसे कोई सहायता प्रदान नहीं करेगा। 
यूरोप में नाटो (१४70) राज्यों ने संयुक्त राज्य अमरीका की चिन्ता किये बिना ही अरबों का 
समर्थन कर दिया । यूरोपीय साझ्षा वाजार के नौ राष्ट्रों ने अरब राष्ट्रों के समर्थन में इजराइल से 
967 के युद्ध में अधिकृत की गयी भूमि लौठाने की माँग की। पश्चिमी जमंनी व जापान ने 
इजराइल से मित्र होते हुए भी, अपनी विदेश नीति अरब पक्ष में घोषित कर दी। ऐसा शायद 
इसलिए सम्भव हो गया कि बढ़ी कीमतों में तेल का सैन्य-प्रयोग के अतिरिक्त भण्डारण कठित हो 
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गया था और सभी राज्यों की अर्थ-व्यवस्था अल्पकाल में ही अस्त-व्यस्त होने लग गयी थीं। 
ई नहीं गया तो 4930 की मन्दी के बाद 
कीसिंगर ने यह आशा व्यक्त की कि यदि यह संकट टाला हक 
विश्व एक बार फिर अन्तर्राष्ट्रीय स्पर्दा और मन्दी से टूट जायेगा । ु 
हे प्रसिद्ध तेल विशेषज्ञ एडलमैन ने तो यहाँ तक कहा है कि यदि अरब राष्ट्र किसी प्रकार के 
समझौते को स्वीकार नहीं करते तो आधिक सुरक्षा के लिए सैनिक हस्तक्षेप ही एकमात्र विकल्प 
रह जाता है। ऐसी स्थिति में अल्जीरिया व ईरान ने यह धमकी दी कि तेल के उपभोक्ता राज्य 
कोई नीति तिर्धारित कर उन पर जितना दबाव डालेंगे, वे राज्य बदले में उतता ही कम तेल 
पायेंगे । यहाँ यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि अरबों ने मित्र-राष्ट्रो को तेल निर्यात जारी रखा 
था, परन्तु बढ़ी कीमतों ने उन्हें भी उसी ध्वस्त श्रेणी में खड़ा होने पर मजबूर कर दिया जैसे 
भारत का 973 का तेल आयात 4*5 करोड़ डालर से बढ़कर 974 में 35 करोड़ डालर 
का, श्रीलंका का आयात 6 करोड़ डालर से बढ़कर 22 करोड़ डालर का तथा पाकिस्तान का 
22-6 करोड़ डालर हो गया । जापान मध्य-पूर्वे से अपनी आवश्यकत्ता का 3 १' प्रतिशत तेल 
आयात करता था जिसका मूल्य लगभग 530 करोड़ डालर था। अब उसे 5 अरब डालर देना 
पड़ रहा था, इससे जापान की आर्थिक स्थिति भी डावॉडोल हो गयी । 
यद्यपि तेल शस्त्र का प्रयोग विकसिप राष्ट्रों के प्रति था किन्तु व्यवहार में विकासशील 
तीसरी दुनिया के राष्ट्र इससे अधिक प्रभावित हुए। लगभग लगातार घाटे की स्थिति में रहने वाले 
इन राष्ट्रों के लिए तेल में हुई थोड़ी-सी मूल्य वृद्धि ने पर्याप्त हानि पहुँचायी । बढ़ते हुए उर्वरक 
और तेल के दाम से इन राष्ट्रों की कृषि एवं उद्योग प्रभावित हुए। 
ओपेक राष्ट्रों की अतिरिक्त आय से विश्व मुद्रा संस्थान में संकट उत्पन्न होने लगा । विश्व 
बैंक के एक अध्ययन के अनुसार ओपेक राष्ट्रों की आय 974 में 23 दिसम्बर को निर्धारित 
मूल्यों के आधार पर 95,20 मिलियन डालर थी । यदि इस आय की तुलना इन राष्ट्रों की माँग 
एवं खपत की हृष्टि से की जाय जो लगभग 3,000-3,500 मिलियन डालर है तो लगभग 
60,000-65,000 मिलियन डालर विदेशी मुद्रा अतिरिकत के रूप में होगी, जो कि विश्व मुद्रा 
संस्थान को प्रभावित करने के लिए पर्याप्त है । विश्व बैंक के अध्यक्ष मैक्नामारा ने यह स्वीकार 
किया कि यदि इस राशि का उपयोग सही तरीके से नहीं किया गया तो विश्व मुद्रा संस्थान पर 
प्रतिकुल प्रभाव पड़ सकता है) प्रो० पेनरोज के अध्ययन के अनुसार, अल्जीरिया, ईरान एवं इराक 
के पास अतिरेक मुद्रा को व्यय करने की समस्या नहीं है क्‍योंकि ये राष्ट्र या तो घरेलु विकास पर 
व्यय करना चाहते हैं या फिर सैनिक-सामग्री की खरीद पर । 
वस्तुतः मध्य-पूर्व के तेल उत्पादक राज्यों को तेल से सर्वाधिक धन मिला है और शस्त्री- 
करण की प्रतिस्पर्द्धा में भी वे ही अग्रणी हैं। अर्थात्‌ नवीन शस्त्रास्त्र खरीद पर मध्य-पूर्व के राज्यों 
के प्रतिरक्षा बजट करोड़ों से अरब डालर के हो गये । खाड़ी के राज्यों में ईरान का शस्त्रीकरण 
अभियान सबसे तेज है। पिछले 8-9 वर्षों में उसका प्रतिरक्षा बजट 35-40 गुना बढ़ा है, जो 
मध्य-पूर्व के राज्यों के प्रतिरक्षा बजटों में सर्वाधिक है। सऊदी अरब, मिस्र, कुवेत, अरब अमीरात 
£ आदि राज्य शस्ल्रास्त्र प्रतिस्पर्द्धा में अग्रणी हैं। अरब-इजराइल संघर्ष की पृष्ठभूमि में शस्त्रीकरण 
“ की प्रतिस्पर्दधा दिन-प्रतिदिन बढ़ रही है । इन राज्यों को पश्चिमी व पूर्वी सभी शक्ततियाँ ऐसे घातक 
हथियार दे रही है, जो विश्व के अन्य विकासशील राज्यों को भी प्राप्त नहीं है । 
संक्षेप में, इस मुल्य वृद्धि से ओपेक देशों को भारी लाभ हुआ है । अक्टूबर 973 के मूल्यों 
के आधार पर तेल निर्यात करने वाले देशों को 65 अरब डालर प्रतिवर्ष आय हुई है। इसके बाद 
की वृद्धि से जुलाई 979 के मूल्यों के आधार पर उनको प्रतिवर्ष 225 भरब॒ डालर की अति- 
रिक्त आय होने का अनुमान है । इस आय ने इन देशों को मालामाल कर दिया है और खनिज तेल 
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सोने से भी अधिक धनवान बनाने वाला और शक्तिशाली साधन साबित हुआ है। अनेक निर्माण 
कार्य प्रारम्भ किये गये हैं ॥ अब ये देश ऋण देने वाले देशों में अग्रिम हैं । विश्व के औद्योगिक देशों 
की अथ॑-व्यवस्था तेल उत्पादन करने वाले देशों की मूल्य नीति पर. निर्भर हो गयी है । दूसरी 
मोर तेल आयात करने वाले देशों की विशेषत: विकासशील देशों की अयथे-व्यवस्था को गहरा 
आधात लगा है । 

ओपेक का जन्म (7॥6 0४87 रण 07४0)---तेल निर्यातक देशों के संगठन “भोपेक' 
(0इक्षांइथांणा णी एशाःणलफा फए0०0778 (०ण्पप०5) का जन्म 4960 में हुआ । तेल 
निर्यातक देशों में मुख्यतः तेल उत्पादन का कार्य बहुउद्देशीय कम्पनियों द्वारा किया जाता है। 
मोपेक की स्थापना से पूर्व तेल कम्पनियाँ प० एशिया के देशों की तेल सम्पदा के बल पर अपने 
निजी देशों को समद्ध बनाती रहीं ॥? 

]948 में तेल कम्पनियाँ कुल लाभ के 82 प्रतिशत लाभ पर अधिकार जमाये हुए थीं 
जबकि वास्तविक लाभ के मालिक (सम्बद्ध देश) को केवल 48 प्रतिशत ही मिल पाता था। कहे 
संघर्ष के बाद 952 में ये उत्पादक देश अपने लाभ को 32 प्रतिशत और 4960 में 50 प्रतिशत 
कर पाने में सफल हुए । कम्पनियों द्वारा इस प्रकार के शोषण और तेल उत्पादन देशों की मर्जी के 
खिलाफ सौदेवाजी ने इन देशों कों अपने हितों की ओर सचेत किया । अगस्त 960 में तेल कम्प- 
नियों ने अपने उत्पादक देशों, से पूछे बिना तेल के दाम घठा दिये । इससे मध्य-पूर्व के तेल उत्पादक 
देशों को 939 लाख डालर की हानि हुई । इस घटना के बाद पाँच प्रमुख निर्यातक देशों--तीन 
अरब (इराक, कुवेत और सऊदी अरब) तथा दो गर-अरब (ईरान ओर वेनेजुएला) देशों ने अपने 
संयुक्त हितों की रक्षा के लिए एक संगठन बनाने का 4 सितम्बर, 960 को बगदाद में निश्चय 
किया । तत्कालीन आँकड़ों के अनुसार इन पांच राष्ट्रों के पास कुल सुरक्षित तेल का 87 प्रतिशत, 
कुल उत्पादन का 38 प्रतिशत एवं कुल व्यापार का 90 प्रतिशत हिस्सा था। संगठन का पहला 
प्रस्ताव तेल उत्पादक राष्ट्रों की बढ़ती आथिक चेतना एवं आक्रोश को स्पष्ट करता है+--“माननीय 
सदस्य तेल कम्पनियों के मूल्यों के प्रति दिखाये गये रुख के प्रति उदासीन नहीं रह सकते हैं। 
सदस्यों की यह माँग है कि तेल कम्पनियाँ मूल्य स्तर को उतार-चढ़ाव से मुक्त, स्थिर रखें और 
सदस्य राष्ट्र वे सभी प्रयास करेंगे जिससे मूल्य स्तर वर्तमान गिरे स्तर से पहले की स्थिति में रहे । 
यदि परिस्थितियाँ प्रतिकुल हों और तेल कम्पनियों को ऐसा प्रतीत हो कि मूल्य परिवर्तन अनिवाये 
है तो तेल कम्पनियों को चाहिए कि वे स्थिति का विवरण राष्ट्रों के समक्ष रखें और कोई निर्णय 
लेने से पहले उत्पादक राष्ट्रों से परामर्श लें ।” 

यह स्पष्ट किया गया कि “ओपेक' की स्थापना मुख्यतः तेल उत्पादक राष्ट्रों की तेल नीति 
में एकात्मकता स्थापित करने के लिए तथा सदस्य राष्ट्रों के हितों की सुरक्षा के लिए की गयी है । 
ओपेक के नियमों के अनुसार किसी राष्ट्र को संगठन का सदस्यथ बनाने के लिए कुछ आवश्यक 
अहंताओं को पुरा करना होगा--राष्ट्र को तेल का शुद्ध निर्यातक राष्ट्र होता चाहिए तथा राष्ट्र 
के तेल हित और अन्य सदस्यों के हितों में समानता होनी, चाहिए । घीरे-धीरे इस तेल निर्यातक 
देशों के संगठन में 3 सदस्य हो गये । ओपेक में इस समय दस देश हैं--सऊदी अरब, कुवेत, 
कतार, संयुक्त अरव अमीरात, बहरीन, इराक, लीबिया, अल्जीरिया, सीरिया व ट्यूनीशिया । 
मिस्र को इजराइल के साथ समझौता करने के कारण 979 में संगठन से निकाल दिया गया था | 

ओपेक किन्हीं भी अर्थो में राजनीतिक संगठन नहीं है। यह ठीक है कि आधथिक लाभ, 
आधिक एकीकरण को प्रोत्साहित करता है,, जिसका परिणाम पहले आधथिक एकीकरण और फिर 


+ वदिनमान, 37 दिसम्बर, 978-6 जनवरी, 979 


शा 
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राजनीतिक एकीकरण होता है। ओपेक राष्ट्रों के परस्परिक राजनीतिक भतभेद निकट भविष्य में 
राजनीतिक एकीकरण जैसी सम्भावना को नकारते हैं। फिर भी ओपेक की स्थापना के 2 सेल 
नियतिकों की असली शक्ति सामने आयी १ इसके बाद तेल कम्पनियाँ तेल की कीमतें कम नहीं कर 
पाशों ।-इसके अलावा तेल तिर्मातक देश ओपेक के बल पर नये कर ओर लाभांश (रायल्टी) 
निश्चित कर अपने राजस्व को बढ़ाने में भी सफल हुए। संक्षेप में, 6 अक्टूबर, 973 को प्रारम्भ 
हुए चौथे अरब-इजराइल बुद्ध में ओपेक राष्ट्रों के द्वारा उठाये गये कदमों ने विश्व स्तर पर तेल, 
जो सशक्त राजनीतिक शस्त्र के रूप में उभरा, उसके परोक्ष में ओपेक की प्रभावशाली भूमिका 
रही है । 

आनिज तेल की कोमतों में वड़ि (706 ]00088० ॥7 06 (०० ए 8 07))--7 6-7 
दिसम्दर, 978 को आवुधाबी में हुई अपनी बेठक में ओपेक ने 5 प्रतिशत तक तेल के दाम 
बढ़ाने का फैसला कर डाला । खनिज तेल मौजूदा !2 रु० 70 पें० प्रति बेरल की दर से बढ़कर 
| अग्टूबर, 7979 तक 74 रु० 54 पैं० प्रति बेरल हो गया। गनीसत है कि यह वृद्धि एकदस 


, नहीं चार किश्तों में हुई। कौमतों की इस वृद्धि के कई कारण हैं। तेल की कीमतें पिछले दो 


९* कफ 


सालों में स्थिर थीं जबकि इस दौरान अमरीकी डालर का मूल्य विश्व के बाजार में काफी ग्रिरा । 
तेल निर्यातक देशों को इससे काफी घाटा हो रहा था क्योंकि तेल का दाम अमरीकी डालर में 
तय था । डालर का मूल्य गिरने से तेल निर्यातक देशों की अधिशेष राशि पिछले -साल घटकर 
कैवल 6 अरब डासर रह गयी थी, जबकि चार वर्ष पूर्व यह 60 अरब डालर थी। तेल की कीमतें 
बढ़ने का एक कारण विश्वव्यापी मुद्रा-फीति था जिसके फलस्वरूप ओपेक के देशों की वास्त- 
विक आय घट रही थी । इसके अलावा ईरान में चल रहे जन आन्दोलन के कारण वहाँ तेल 
उत्पादन का चकक्‍का जाम हो गया था। इसी कारभ तेल की कमी महसूस की जाने लगी थी जिसका 
लाभ उठाकर ओपेक ने तेल की कीमतों में 5 प्रतिशत धूवव प्रस्तावित्त वृद्धि के बजाय 5 प्रतिशत 
को वृद्धि की । तेल की कीमतों में हुई इस वृद्धि का विश्व अ्े-व्यवस्था पर मिश्रित प्रभाव पड़ा | 
जर्मती और जापान जैसे देश, जिनकी भुद्राएँ डालर में मजबूत हैं, नये दामों के बोझ से स्वयं को 
मुश्किल से बचा पायीं। अमरीका को निःसन्देह इस वृद्धि से काफी नुकसान हुआ । उल्लेखनीय है 
कि तेल के दाम बढ़ाने को घोषणा के तुरन्त बाद विश्व के मुद्रा बाजारों में डालर का भूल्य गिर 
ग़या। ३ नवस्बर, 979 को राष्ट्रपति कार्टर ने डालर बचाओ अभियान में जो सफलता पायी 
थी, वह सब मिट्टी में भ्रिल गयी । यही कारण है कि अमरीका ने तेल के दामों की वृद्धि के फैसले 
प्र खेद प्रकट करते हुए ओपेक से निर्णय पर पुनविचार करने का अनुरोध किया । तेल की कीमतों 
में वृद्धि का सबसे बुरा असर विकासशोल देशों की अर्थ-व्यवस्थाओं पर पड़ा । जहाँ उन्हें तेल 
आयात का दाम ज्यादा देकर इसका प्रत्यक्ष रूप से नुकसान उठाना पड़ा, वहाँ विकसित देशों से 
अन्य वस्तुओं के आयात में ज्यादा रकम देकर इसका अप्रत्यक्ष भार भी ढोना पड़ा । ओपेक ने इस 
प्रस्ताव को बिल्कुल ठुकरा दिया कि विकासशील और बविकसित देशों के लिए तेल की कीमतों में 
इतनी बद्धि नहीं की जाये । जहाँ तक भारत का प्रशन है तेल की नयी दरों से भारत को 200 
करोड़ रुपये का अतिरिक्त बत्रं उठाना पड़ा । इसके अतिरिक्त पेट्रोलियम निर्मित वस्तुएँ--जैसे 
दैसाय निक खाद, प्लास्टिक और सिथेटिक वस्तुओं के आयात में भी हमें भारी कीमतें अदा 
करती पड़ीं 

तेख भषडार---विश्व'के अधिकांश तेल भण्डार पृ० एशिया में ही हैं । हालांकि 
इनका वितरण काफो असमान है। ग्रुदॉन, लेबतान, ट्यूनीशिया हर और पा हर हे 
भण्डार नहीं हैं, जबकि का ग के र यमन में तेल 

हीं हैं, जब बी मिस्र, अल्जीरिया और लीबिया में थोड़ी मात्रा में हैं। सबसे ज्यादा तेल 
भण्डार खाड़ी के देशों में हैं-/जितमें पहला स्थान सऊदी आरछ ४०३ + ०७. _ »  > 
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इराक और संयुक्त अरब अमीरात हैं । एक अनुमान के अनुसार प० एशिया और द० अफ्रीका में तेल 
भण्डार इस प्रकार हैं (लाख बैरलों में): सऊदी अरब ,570, कुवेत 780, ईरान 550, 

न्‍ ह्ञ्म्क इराक 350, लीबिया 250, आवूधादी 
खनिज तलेत्न की कीमतों ' 20, अल्जीरिया 720, ओमन 50 और 
में वृद्धि 


कस पी दुबई 200 दूसरी ओर शेष विश्व में 
प्रति बग्त्त अमारेक 385 है सोवियत संघ 760, अमरीका 440, चीन 
के २ 
५ 












' 200, वेनेजुएला !20, इण्डोनेशिया 0, 
कनाडा 00 और अन्य देशों में 600 लाब 
बेरल के तेल भण्डार हैं। इन अनुमानों में 
मैक्सिको, अलास्का, नाथ सी, द० वियतनाम, 
मलेशिया और इटली में श्राप्त तेल भण्डार 
शामिल नहीं हैं। एक अनुमान तो यहाँ तक 
लगाया गया है कि मंविसिको में 3 अरब ब्रैरल 
के तेल भण्डार हैं। यदि यह अनुमान सच 
साबित हो तो मंक्सिको तेल उत्पादन में 
सऊदी भरब को पीछे छोड़ सकता है । 

' तेल मुल्यों में कटौती : तेल की दोतरफा धार 
की विचित्र सार! 
8 फरवरी, 986 को तेल निर्यातकों 

" के लिए हड़कम्प मचा देने वाली और तेत 

आयातकों के लिए सुखद संवाद देने वाली एक घटना हुई । घटना यह थी कि न्यूयाक मकंण्टाइल 

- एक्सचेंज में अमरीका के सबसे बेहतरीन कच्चे तेल का मूल्य 5 डालर प्रति बैरल से भी नीचे 

उतर कर 4-77 डालर प्रति बैरल हो गया । कच्चे तेल के साथ-साथ घरों को गरम करने वाले 

तेल, बिना सीसे वाली गैसोलिन तथा कुछ अन्य पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में भी कमी हो गयी। 
आरम्भ में तेल का मूल्य लगभग 3 डालर प्रति बैरल था जो चढ़ते-चढ़ते 980 में 34 
डालर प्रति बैरल तक जा पहुँचा । कोई 6-7 वर्षों में 32 डालर प्रति बैरल मूल्य बढ़ाकर तेल 
निर्यातक देशों के संगठन ओपेक ने सारी दुनिया के सामने एक ग्रम्भीर घुनौती प्रस्तुत कर दी । 
इस तकहीन मुल्य बुद्धि के प्रहार से बचने के लिए विभिन्न देशों ने तेल की खप॒ते कम 
करनी शुरू कर दी, उन्होंने तेल के विकल्प के रूप में परमाणु बिजली, कोयले और अन्य प्रकार 
की ऊर्जा का अधिकाधिक प्रयोग आरम्भ कर दिया । इतना ही नहीं, ओपेक के बाहर कुछ देशों ने 
तैल के तये भण्डार खोज निकाले। उत्तर सागर, अलास्का, मैक्सिको और सोवियत संध में 
तेल के विशाल जखीरों का पता लगाया गया । आज इन स्थानों में तेल क्षेत्रों को विकसित कर 
इतना तेल निकाला जा रहा है कि निर्यात, उत्पादन और कीमत को लेकर ओपेक और मर 
ओपेक देशों में बकायदा तेल-युद्ध छिड़ गया है तो दूसरी तरफ सभी तेल उत्पादक देशों और गए 
तेल उत्पादक देशों में रस्साकशी चल रही है । ओपेक और गर-ओपेक देश माँग और सप्लाई पृ 
के सिद्धान्त से निर्देशित हो रहे हैं और साथ ही एक-दूसरे के विरुद्ध ग्दंव काट होड़ कर रहे हैं। 
इधर जब तेरह ओपेक देश तेल मूल्यों में गिरावट न आने देने के लिए उत्पादन में कटौती करने 
और प्रत्येक ओपेक देश का उत्पादन कोटा निर्धारित करने के फेर में पड़े हैं, उधर गैर-ओपेक 
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देशों ने, जिनमें ब्रिठेत सबसे आगे है, तेल बाजार को अपने तेल से इतना पाट रहे हैं कि तेल 
मूल्य एक बिन्दु पर तो क्या ठिकेंगे, उनमें निरन्तर गिरावट आती जा रही है । जिस छूरी से 
ओपेक देशों ने दूसरों की गदंन काटी, आज वही छूरी उन्हें काट रही है । अब गाड़ी का चक्‍का 
उल्टा चलने लगा है। 'तैल बाजारों में कुल बिक्री के दो-तिहाई हिस्में से गिरकर एक-तिहाई से 
भी कम तेल की बिक्री ओपेक देशों के तेल की रह गयी है | इसके विपरीत, गर-ओपेक देशों की 
बिक्री बढ़कर दो-तिहाई हो गयी है । 
अधिकतर तेल निर्यातक देश विदेशी कर्जों के भयंकर भँवर में फंसे हैं। फिर उनमें अभी 
इतनी औद्योगिक क्षमता उत्पन्न नहीं हुई कि वे कारखानो में तैयार माल-सामान के निर्यात में तेजी 
लाकर कर्ज का बोशा उतार सकें । उनका उद्धार तो इसी बात में है कि तेल के निर्यात की मात्रा, 
गति और मूल्यों में निरन्तर वृद्धि होती रहे जो फिलहाल असम्भव नहीं तो कठिन अवश्य जान पड़ती 
है । मोटे अनुमान के अनुसार तेल मूल्य में मात्र एक डालर प्रति बैरल की कटौती से तेल निर्यातक 
देशों को अरबों डालर की हानि होती है, पर तेल मूल्यों में जो कमी तेल निर्यातक देशों के लिए 
अभिशाप है, वह त्तेल आयातक देशों के लिए वरदान बन जायगी । तेल सस्ता मिलने पर उसकी 
खरीद बढ़ जायगी । इससे कल-कारखानों में उत्पादन बढ़ेगा, माल अधिक तैयार होने पर मुद्रा 
प्रसार कम होगा, अधिक बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, भुगतान सन्तुलन अनुकुल हो जायेया 
और बजट में घाटा कम हो जायेगा तथा क्रय शक्ति बढ़ेगी । ५ 
आरम्भ में मैक्सिको को छोड़ ब्रिटेन, नावें, अमरीका और सोवियत संघ तेल के मूल्यों में 
हास को झेल लेंगे, क्योंकि तेल उनके अर्थतन्त्र का मूलाधार नही है | लेकिन ओपेक देशों तथा 
मै क्सिको, मित्र और ओमान जैसे गर-ओपेक देश बहुत अधिक समय तक तेल मूल्यों में भारी कमी 
को बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, क्योंकि इससे उनकी अर्थ-व्यवस्था अस्त-व्यस्त हो जायेगी । 
तेल उत्पादक देशों की कमजोरी उनमें केवल राजनीतिक संघर्ष और विचारधारा को 
लेकर ही नहीं है जैसे ईरान एवं इराक के बीच का संघर्ष बल्कि उनकी विकास के प्रति अदूर- 
दर्शितापूर्ण नीतियाँ और गलत प्राथमिकताएँ भी इसके लिए उत्तरदायी हैं । कई देश अपने विकास 
की होड़ में तेल के साधनों का अन्धाधुन्ध अपव्यय कर रहे हैं।॥ उदाहरण के लिए, नाइजीरिया 
को तेल के समृद्ध श्लोत होने के बावजूद इस कारण वित्तीय संकट का सामना करना पड़ रहा है 
कि वह्‌ विकास कार्यों पर तथा अपने उपेभोग करने के लिए अनाप-शनाप धन ख्चे कर रहा है । 
खर्च करने 28 अधिक घन प्राप्त करने की अन्धी दौड़ में वह अपनी तेल सम्पदा की श्रधिका- 
धिक मात्रा में बिक्री कर रहा है और वह भी ऊँचा डिस्काउण्ट देकर, किन्तु वह यह नहीं देख रहा 
कि उसके साधन स्रोत असीमित नहीं हैं और उसकी इस नीति के कारण वे तेजी से क्षीण होते 
जा रहे हैं, साथ ही तेल के विश्व बाजार में अस्थिरता पैदा कर वह अपने ही हितों पर कुल्हाड़ी 
मार रहा है। अन्य तेल उत्पादक देश भी कमोवेश इस नीति पर चल रहे हैं और तेल के निर्यात 
से प्राप्त धन का घोर मर्पेव्यय कर रहे हैं । रा * 
तैल की कीमतों में इस कटोती का भारत को भी तुरन्त लाभ मिलेगा। कुल विदेशी 
व्यापार की राशि को देखते हुए भारत तेल और पेट्रोलियम पदार्थों का बहुत बड़ा आयातक है। 
तेल की कोमतों में इस कटौती से देश को प्रतिवर्ष लगभग 500 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की 
बचत होने की सम्भावना है| वर्तमान कठिन भुगतान-सन्तुलत स्थिति को देखते हुए यह बचत 
जब 228 2 किन्तु इस राशि का विकास कार्यों में पूर्ण सदुपयोग किया जाना 
मुफ्त धतन' नहीं * 
पेट्रो डालर खर्च कंसे हों ? ी तरह इसे बेदी से खर्च नहीं किया जाना चाहिए । 
- तैल शक्ति के प्रभाव से ओपेक देशों ने काफी धन कमाया है। अकेले 074 ७ 60 »..._ 
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डालर का अधिीशेष इन देशों के पास रहा। 988 तक भाशा है ये देश 600 अरब डालर 
अतिरिक्त प्राप्त करेंगे। अगले पाँच वर्षों में अकेला सऊदी अरब ही 00 अरब डालर कमायेवा 
ऐसा अनुमान है । अब सवाल उठता है, इतने पैसे का आखिर ये देश करेंगे क्या ? अब तक उन्होंने 
तेल से प्राप्त अतुल सम्पत्ति को किस तरह खर्च किया है ? 

हालांकि सभी तेल नियतिकों ने अपने-अपने देशों के विकास हेतु विशाल बजट बनाये हैं 
मिसाल के लिए सऊदी अरब की पाँचवीं योजना (975-80) 42 अरब डालर की थी । लेकिन 
वास्तविकता यह है कि ये देश तेल से प्राप्त राजस्व का अधिकांश भाग अमरीका और अन्य प० देशों 
के बैंकों या वहाँ की सरकारी प्रतिभूतियों में ही लगाते हैं। एक अनुमान के अनुसार 974-77 
में अजित लाभ का एक-तिहाई इसी तरह खर्च किया गया । इनमें भी अमरीका ही सबसे ज्यादा 
लाभ उठा रहा है । 974 में अजित 60 गरब डालर के अधिशेष में से 8:4 प्रतिशत अकेत्ते 
अमरीका में ही निवेश किये गये । कहने को विकासशील देशों की मदद की ओपेक देश बड़ी 
हिभायत करते हैं लेकिन वस्तुस्थिति इसके विपरीत है । 974 में ओपेक ने विकसित देशों को 
जहाँ साढ़े पाँच भरव डालर कर्ज के रूप में दिये, वहाँ विकासशील देशों को दिया गया ऋण केव् 
ढाई भरव डालर ही था । 

हालांकि कई तेल उत्पादक देशों, ने इस अपार धन को निर्माण एवं विकास कार्यों पर भी 
खर्चे किया, परन्तु अनाप-शनाप दौलत को उन्होंने अय्याशी, शान-शौकत, हथियारों की श्रीद 
आदि 5 वेशुमार उड़ाया जिसने उनके यहाँ कई सामाजिक विकृतियों और आधिक उलसझनों को 
जन्म दिया । 

जरूरत इस बात की है कि ओपेक के देश अपनी जिम्मेदारी स्वयं समझें | प० देशों के 
बैंकों में जमा करने के बजाय यह अपनी विशाल तेल सम्पत्ति को विकासशील देशों को कर्ज अथवा 
अनुदान देने में खर्च करें या कम-से-कम भारत जैसे देश के साथ अपने ही हित में व्यापार वढ़ाने 


में खर्च करें तो न केवल उन्हें इन देशों का समर्थन प्राप्त होगा बल्कि वह सस्ती दर से अपने यहां 
भौद्योगिक विकास भी करने में सफल होंगे । 


मिष्कर्ष---संक्षेप में, “ऊर्जा संकट प्रारम्भ होने वाले इस दशक में अरब-इजरायल युंद 
ने समस्या को अधिक मुखर-“और स्पष्ट कर दिया है । वे प्रश्न जो अब तक तेल कम्पनियों से 
सम्बन्धित सरकारों के बीच थे, आज आम बन गये हैं । जहाँ अमरीका और यूरोप का नागरिक 
यह सोचता है कि औद्योगिक विकास के नाम पर निर्मित 'मास कन्जम्पशन सोसाइटी” के आधार 
मूल्यों के पुनॉकन का समय आ गया, वहीं 'तीसरी दुनिया' का शोषित मानव आज अपनी सम्दा 
पर विदेशी वैभव को सहज स्वीकार करने को तैयार नहीं । आ्थिक राष्ट्रीयता का अभ्युदय आविक 
शोषण की चेतना का प्रतीक है । दीघंकाल से चले आ रहे इस शोषण के विरोध में आज हर 
अद्घें-विकसित राष्ट्रों से आवाज आ रही है--वर्तंमान समीकरणों को बदलने की | यही कारण है 
कि आज प्राकृतिक साधनों पर नियन्त्रण की होड़ को लेकर एक आधिक युद्ध चल रहा है--भूगर्भय 
5033 समुद्र के ग्रभ तक । विश्व तेल संकट आधुनिक विश्व का सबसे नया और सबसे भयंकर, 
संकट 

ऊर्जा संकट विश्वव्यापी संकट है जिसके कारण परिस्थितिकीय (००० ०३४०४ ०0764: 
800॥8) अधिक हैं अतः इसके निवारण हेतु निम्नलिखित सुझाव दिये जाते हैं--प्रथम, यह मात 
जाना चाहिए कि विश्व में अन्य संकटों की तरह ऊर्जा संकट भी एक ऐसा संकट है जिसका 
समाधान किसी-न-किसी प्रकार खोजा जा सकता है । द्वितीय, ऊर्जा संकट के निवारण हेठु म्रभूर् 
विश्व को आधार वनाकर योजनाएँ बनायी जानी चाहिए, नयी प्रौद्योगिकी की खोज के लिए 
विश्वव्यापी शोघ होनी चाहिए । तृतीय, आधिक दृष्टि से समृद्ध देशों को तीसरी दुतियां के 
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_ “पव्रिकासशील देशों के. प्रति जिनके पास ऊर्जा के स्नरोत कम हैं, आ्रातृत्व॑ का दृष्टिकोण अपनाना 
: चाहिए। .ऊर्जा के परिप्रेक्ष्य में समृद्ध देशों कां दृष्टिकोण आधथिक शोषण के बजाय अन्तर्राष्ट्रीय .. 
सहयोग का होना चाहिए। चतुर्थ, तयी प्रौद्योगिकी के विकास के लिए चाहे कितने ही प्रयास किये 
: ज्ञायें, किन्तु तेल के उपभोग पर विश्व स्तर पर नियन्त्रण आवश्यक कर देना चाहिए ।. लोगों को. 
'” अपनी जीवन-शैली में इस प्रकार का बदलाव लाना होगा जिसमें कम यात्राएँ, कम तेल उत्पादन, 
कम तेल उपभोग तथा कम जन-यातायात शामिल हों । पंचम, ऊर्जा नीति का निर्धारण स्थावीय 
आवश्यकताओं के परिप्रेदय में किया जाना चाहिए । षष्ठ, ऊर्जा उपभोग की विधियों कां निर्माण 
करते समय, हमें प्राकृतिक नियमों की वैज्ञानिक आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखना होगा ।* 
हु «.... प्रंश्त .. कक स्‍ड 
« 'र्जा संकट अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में नुतन आऑर्याम का सूचंक है ।! इंस कथन को स्पष्ट 
. करते हुए वर्तमान ऊर्जा संकट .का विस्तार से विवेचन कीजिए। , 2. े 


“ाला2ए जांधं$ 98 शंपशा 8 ॥स्‍०ए तावशाशंगा 660 पाल्याकराणाओं 2णाॉप085.7 पता 
(6 ॥९9॥6 0 धांड 098७एक्यांणा 8807055 6 छा0ं]0॥ णे ढाधएए जांभड 7 त6थों 


: 2. ' 'तेल कृटनीति' से आप क्‍या समझते हैं ? तेल कुटनीति के प्रभावों की चर्चा कीजिए । 


है रॉ 00 एणा ए्रातश्ाशधा075ए7 क्र6 (श्र *गा ताफए]/0॥80ए! 2. एम्नप०४॥ए ९एक्ायं6 
05४ ॥6 9986  ए ज 8907480ए 00 .06९.9768॥ 439 7/0780074) 90005 


कम 7 प , 45%: 4 


8. 0. ४ड़ एाब््रताफत ज्ञात 8, छा उ84., 9, 344. 
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अच्तर्राष्ट्रीय राजनीति और तीसरे विश्व का परिप्रेक्ष्य 


(एशाधह्ार७#ा009, 27076७5 &00 कलह प्नाएए0 
एा०ण्माए एछ्नक?हएाफ्ष्टा 





थर्ड बल्ड (7॥॥0 ए/070) या 'तीसरी दुनिया” वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय शब्दावली का एक 
बहुप्रचलित विशेषण है । इसका प्रयोग सबसे पहले फ्रांसीसी लेखक अलफ्रेड सोबी ने एक लेख में सन्‌ 
]952 में किया था। सोवी के अनुसार “तीसरी दुनिया' उन अज्ञात और शोषित देशों का समूह 
है, जिन्हें प्रायः तिरस्कार की दृष्टि से देखा जाता है और जो कुछ बनकर दिखाना चाहते हैं। 
प्रत्यक्षत: सोवी का संकेत उन अफ्रीकी-एशियाई देशों की तरफ था, जो सदियों तक उपनिवेशवाद 
और साम्राज्यवाद की जकड़ में थे और जौ अब अपनी गरीबी और पिछड़ेपन से उबरकर आघु- 
निकता एवं सम्पन्नता की ओर बढ़ना चाहते थे। बहरहाल, 955 में बाण्डूंग में हुए अफ्रीकी 
एशियाई सम्मेलन के बाद इस विशेषण का प्रयोग यदाकदा होने लगा खासकर चीन और चीन से 
प्रभावित कुछ अफ्रीकी-ए शियाई देशों में । 

'तीसरी दुनिया! शब्दांश से आज जो अर्थ निकाला जाता है -वह 950 के अर्थ से एकदम 
भिन्न है। जब शीत-युद्ध अपनी चरम सीमा पर था तो तीसरे विश्व” का अर्थ उन तटस्थ या असं- 
लग्न राष्ट्रों के झुण्ड से लिया जाता था जो न तो पश्चिमी शक्तियों (पहली दुनिया) से प्रतिबद्ध हैं 
' और न साम्यवादी गुट (दूसरी दुनिया) से प्रतिबद्ध थे। आज तथाकथित इन तीसरी दुनिया के 
राष्ट्रों में ऐसी कोई वैचारिक एकजूटता नहीं है जिससे किसी सामूहिक अवधारणा से उन्हें सम्बो- 
घित किया जा सके | आज तो ये देश 'गरीबी' और “पिछड़ेपन' के पर्यायवाची प्रतीत होते हैं। 
अतः आज "तीसरी दुनिया” शब्द का प्रयोग “विकासशील राष्ट्रों! (4०४००एएड ग्रधधांणा5) या 
अल्प-विकसित राष्ट्रों' [088 6०४०००९१ ००एणा॥76४) के लिए प्रयुक्त किया जाता है । 


तीसरे विश्व की अवधारणा 
(7 फ्र४ चप्तार0 छ0श2,9' 85 & (0२०आश' ) 


इस शताब्दी में छठे दशक के आखिरी वर्षों में चीनी नेता माओत्सेतुँग और उनके भनु- ५ 
यायियों ने अपनी 'तीन दुनियाओं' की कल्पना प्रचारित की । इस कल्पना के अनुसार “पहली दुनिया 
में केवल दो महाशक्तियाँ अमरीका और सोवियत रूस आते हैं। “दूसरी दुनिया” उन देशों से मिल 
कर बनी है, जिनका इन महाशक्तियों के साथ सैनिक अथवा व्यापक गठबन्धन है और तीसरी 
दुनिया' उन देशों का समूह है, जो कच्चा माल पैदा करते हैं, जो बड़े देशों के उपनिवेश थे तथा 
जो आधुनिक औद्योगीकरण से बहुत दूर हैं। इस परिभाषा के अनुसार,सामान्यतः एशिया, अफ्रीका 
और दक्षिणी अमरीकी क्षेत्र के वे नवोदित देश ही 'तीसरी दुनिया” की परिधि में आते हैं जो सदियों 
तक उपनिवेशवादी शोषण के शिकार थे । 
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तीसरे विश्व की अवधारणा को दो रूपों में देखा गया है--एक तो इन सभी राष्ट्रों की 

समस्याएँ एक जैसी हैं (7० “?४०८ब९०7/ णी काकाथाड गिक्ष 6 ज्ञा0० प्रणव एजाठ्प6 
8०2॥8 (0 48०७) तथा संयुक्त राष्ट्र महासभा में कतिपय मुद्दों पर मतदान करते समय इन राष्ट्रों: 

( में एकजुटता देखी गयी है (7/8 ४८॥7778 छाए ० 6 जात जात 90० जाती) ४6 
ए7्रा४४6 िश्ञाणा3 एलशालव 388०7०9ए ताणाए एणे९8४ - 0॥ ढशाथिंत्र 88068) । खासप्तौर से 


उपनिवेशवाद विरोधी मुद्दों के बारे में ।! 


'तीसरी दुनिया” को प्रायः “विकास! के परिप्रेक्ष्य में परिभाषित किया जाता है ।? इरविंग 
होरोविज मे इसी परिप्रेक्ष्य में एक पुस्तक लिखी थी जिसका शीर्षक था “विकास की तीन दुनियाएँ' 
(7#6४ #गाव थी 202/ग्एएाशा) । वे विकास की पहली दुनिया में पश्चिमी यूरोप तथा 
अमरीका को लेते हैं । इस दुनिया की प्रमुख विशेषता है प्रतियोगी पूँजीवाद, जिसने 6वीं शताब्दी 
से सामन्तवाद को क्षीण करना प्रारम्भ कर दिया था| 8वीं मौर 9वीं शताब्दी की औद्योगिक 
क्रान्ति ने ऐसे प्रगतिशील विश्व के अभ्युदय में सहायता दी जिसमे सर्वेंत्न आधुनिकीकरण की छाप 
छोड़ दी ।* हे 


प्रोफेसर होरोविज दूसरी दुनिया के अन्तर्गत सोवियत संघ और उसके ग्रुटीय राष्ट्रों को 
लेते हैं। जारों के शासनकाल में रूस ,की हालत आज के विकासशील राष्ट्रों के समतुल्य थी । 
97 की बोल्शेविक क्रान्ति ने रूस को पूँजीवादी विकास मार्ग से विलग कर दिया और उसे 
नियोजित केन्द्रीभृत विकास के ढाँचे में ढाल दिया । द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद पूर्वी यूरोप के राष्ट्रों * 
ने सोवियत संघ के राजनीतिक-आ्थिक मॉडल को अपना लिया तथा चीन ने भी थोड़ा पशरिवितित 
रूप में इसी मॉडल को वरीयता दी । आज रूस और चीन के विकास प्रतिमान काफी विकसित 
लगते है और तीसरी दुनिया के राष्ट्रों के लिए काफी आकर्षक बन गये हैं ।* 

तीसरी दुनिया' एक नूतन तथ्य है । ये ऐसे राष्ट्र हैं जो सदियों की उपनिवेशवादी गुलामी 
से मुक्त हुए हैं और विकास के किसी मार्ग की खोज में हैं। एशिया, अफ्रीका और लेटिन अमरीका 
के कई राष्ट्रों की विकास की समस्याएँ लगभग एक समान हैं, अत: उनमें समस्याओं और छध्येयों की 
एकजुटता की प्रवृत्ति पायी जाती है। उत्का मुख्य ध्येय विकास है, अपने विकास हेतु वे पहली और 
दूसरी दुनिया के देशों से विचारधारा, राजनीति और अंर्थंनीति उधार लेने में नहीं हिचकिचाते 
किन्तु पूर्व एवं पश्चिम के शीत-युद्ध में असंलग्न रहना चाहते हैं ।* 


सर्वाधिक स्वीकृत धारणा के अनुसार, तीसरी दुनिया में वे देश भाते हैं, जो न तो 
आधिक दृष्टि से विकसित पूंजीवादी व्यवस्था वाले देशों में शामिल हैं कौर न पूर्णतः नियोजन-वद्ध 
समाजवादी देशों की श्रेणी में आते हैं । 'थर्ड बल्डे क्‍्वार्टरली' (लन्दन) ते इसी कल्पना को पेश 
किया है---/“लगभग 00 अफ्रीकी, एशियाई और दक्षिणी अमरीकी देश अपने को सामूहिक रूप से 


(67९5, (०स्‍#एएद दावे 0/बंल' $ 48 7##94/2/0॥ 70 उत्ाश-|व्रीगावों सरशवा/०ा5, 977, 9. 20. 
ने प्रक& 7फप्त ज़जाव 98$ णीला एटा तत्मावत व एशाप्राड जी >्तल्ए्ठ0फञाला।,! -+शिंवं, 


पछ& त68४९०7००४ पाल प्याज ज0ण6 4३ए९एसंजवतार जरालाा छत्ा093 जात पाल एत्रा।४0 8908, 775 
ज़076 5 लाधा90००घंटछत 99 ए०फए:तए७ टय्जश्ांत , वे 
<&. .[ण65980 लत ०ज़ार ४९८५ 6 822०6 ए४000 95 [06 500 एज्ंणा 800 ॥5 00८. 
-7शिवं,, 00. 202. 
“एफ० "एए७४७ एा000 ४७७८६४७ ४६ ६ छ०छ ७0४७, एणएणा(३ राएशएएत प्रणाए ६8 एण-००ए४४, 3९०ैताए 
5 0जा एव 0 त९२३[०फाछशा, छ३ललाड़ भाभी या 0(एछ0०9०॥०६ ज़ातकतीशा5, 8 80000 ण 09075 
गा 4 &पदाए0, दैगिएव शा 599 4४९ ९एणेएटत 8 5४५७ ० ए0070ण?त6/पतए शात प्रश ण 
एजए056., :फ० 8०० $$ पंटएस0ए7रशा, 8 9700855 ॥एणणंाड़ ९8 9ण70ण्ञगढ ० शीध्राउफ्श' एज 
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परत 707-28760 स6 ॥॥6 सित्ठ- फर्श डएप्828,7 --२४४६., ए. 203. 


5 


306 | अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति 


“तीसरी दुनिया” कहते हैं । वे अपने को विकसित पूँजीवादी और केन्द्रीय नियोजित समाजवादी 
देशों से अलग रखकर अपनी पहचान स्थापित करते हैं ।” 

तीसरे विश्व” की अवधारणा एक मानसिक अवधारणा है न कि कोई ठोस राजनीतिक 
इकाई । वैसे तो संयुक्त राष्ट्र संघ और उसके बाहर सामूहिक हष्टिकोण विकसित करने के लिए 


अनेक बैठकें आयोजित की गयी हैं किन्तु अभी तक 'तीसरे विश्व” की कोई राजनीतिक इकाई 


अस्तित्व में नहीं आयी है । इन देशों में राजनीतिक विविधता और वैदेशिक नीति में इतनी अधिक 
भिन्नता है कि.मात्र 'तीसरे विश्व' से सम्बन्धित मुद्दों जैसे--उपनिवेशवाद विरोध और विकास के 
अतिरिक्त किसी भी पहलु पर आम सहमति का अभाव पाया जाता है। यहाँ तक कि विकास के 
क्षेत्र में भी तीसरी दुनिया के राष्ट्रों में अत्यधिक विविधता पायी जाती है | जैसा कि लेस्टर आर० 
ब्राउन ने लिखा है--द्वितीय विश्व-युद्ध के वाद एशिया, अफ्रीका और लेटिन अमरीका के निधन 
या अल्प-विकसित राष्ट्रों को सम्मिलित रूप से 'तीसरी दुनिया” कहा गया है। किन्तु आज यह 
शब्दांश अपना महत्व खोता जा रहा है । एशिया, अफ्रीका और लेटित अमरीका के, देश आज 
निर्धतता के घर नहीं रह गये हैं । इनमें से बहुत-से राष्ट्रों ने आधिक और सामाजिक मोचचों पर 
उल्लेखनीय सफलता हासिल की है ।”? 

तथाकथित तीसरी दुनिया के कुछ देशों में पिछले एक दशक से उल्लेखनीय आशिक विकास 
हुआ है; चाहे इसका कारण तेल निर्यात ही क्‍यों न रहा हो । इससे विकास की दौड़ में अधिसंख्य 
देश पिछड़ गये हैं और अब उन्हें 'चौथी दुनिया' ([70ण70 ५/०7०) भी कहा जाने लगा है। चौथी 
दुनिया के ये देश आधिक और राजनीतिक संकट के भयावह दौर से ग्रुजर रहे हैं। जनसंख्या 
विस्फोट, भूखमरी, आथिक विकास की धीमी रफ्तार तथा आथिक ख््रोतों के अभाव में चौथी 
दुनिया के देशों के लिए तीसरी दुनिया के देशों का स्तर भी प्राप्त करना बड़ा मुश्किल लगता है। 
कतिपय विश्लेपकों का मत है कि यदि ऊर्जा संकट तथा खाद्य संकट की वर्तमान प्रवृत्ति वनी रही 
तो चौथी दुनिया के राष्ट्रों के लिए अस्तित्व का ही संकट उत्पन्न हो जायेगा । 

डॉ० शिशिर गुप्ता के अनुसार, तीसरे विश्व के देशों की सामान्य विशेपताएँ हैं--निर्धनता, 
अस्थिरता, चयापन, अश्वेत तथा दुर्बलता ।* इन्हें अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में 'स्वंहारा” नहीं कहा जा 
सकता । यद्यपि' अधिकांश तीसरे विश्व के देश ऋरान्तिकारी नहीं हैं तथापि वे अन्तर्राष्ट्रीय अराजकता 
से भयभीत हैं । उनकी विदेश नीतिं उनके अभिजन द्वारा विचारित राष्ट्रीय हितों की अ्रभिव्यक्ति 
है न कि समूची तीसरी दुतिया के देशों के सामुहिक हितों का अभिव्यक्तिकरण | अनुभवों की 
समानता ने उन्हें उपनिवेशवाद, नस्लवाद और गुठ-निरपेक्षतावाद जैसे मुद्दों पर एकजुट होने के 
लिए बाध्य कर दिया है । 

संक्षेप में, तीसरी दुनिया अफ्रीका, एशिया एवं लेटिन अमरीका के अविकसित एवं विकास- 
शील देशों की दुनिया है जिसमें विश्व की करीब 75:6 प्रतिशत जनता निवास करती है। विश्व 
के कुल 78 देशों में तृतीय विश्व के देशों की संख्या 32 है जिनका कुल भू-क्षेत्र 724'83 लाब 


३ * 5966 ए0०7]6 शर्त 7, धाढ 700 णः 655 त०ए०कण्त एणपरापिंए5 णे 45993, 4॥708 0 7.थी| 
शैश708 8ए8 9०९॥ 76786 क्‍0 ०णीवलाएलए ३5 हा प्रच्राव शणाी0, 70089, ॥0फ6ए2/ [5 
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वर्ग किलोमीटर है जो कि समस्त विश्व के कुल भू-क्षेत्र का 555 प्रतिशत है। इनमें से अधिकांश" 
देश उपनिवेशवाद के शिकार रहे हैं ॥ इस कारण विदेशी सत्ता द्वारा इनका हर प्रकार से शोषण 
किया गया । किन्तु उपनिवेशवादी शिकंजों से मुक्त होने के बाद में नवोदित राष्ट्र अब अपनी 
अन्तःशक्ति महसूस करने लगे हैं । वर्तमान समय में इन देशों के पास संयुक्त राज्य अमरीका एवं 
सोवियत संघ के समान सैन्य-शक्ति नहीं है और न ही पश्चिमी जमेंनी, जापान एवं अन्य विकसित 
राष्ट्रों की तरह आधिक एवं तकनीकी सम्पन्नता ही है। इनमें से अधिकांश राष्ट्रो के पास अपार 
प्राकृतिक सम्पदा होते हुए भी तकनीकी ज्ञान के क्षेत्र में विकसित राष्ट्रों पर निर्भर,होने के कारण 
इनका पूर्ण उपयोग कर वे आथिक एवं तकनीकी विकास नहीं कर पाये हैं । वस्तुतः ये राष्ट्र वर्त- 
भान समय में औद्योगिक क्रान्ति के मध्य दौर से गृजर रहे हैं । 

तीसरे विश्व के देशों की सामान्य विशेषताएं 


(्तछ टप्र८७४७०एशछापटढ 09 पप्तछ पप्ताएए एणराए 20055) 

तीसरे विश्व के देशों की सामान्य विशेषता है--विकास के लिए संघर्ष । किन्तु इस आम 
विशेषता के अतिरिक्त उनमें अधोलिखित सामान्य विशेषताएँ भी दिखायी देती है : 

। जीविकोपाजित कृषि एवं वागवानी प्रधान अर्थ-व्यवस्था--तकनीकी ज्ञान एवं आधुनिक 
विज्ञान के अभाव में तीसरी दुनिया के ये अल्प-विकसित देश अधिकांशतः कृषि पर निर्भर हैं । यह 
कृषि व्यवसाय नहीं वल्कि जीविकोपार्जन या बागवानी पर बाघधारित है। बढ़ती जनसंख्या का 
दबाव या कच्चे माल के निर्यात में ही सभी कृषक लगे हैं। विश्व जनसंख्या का *3 बिलियन 
कृषि पर निर्भर है जिसमें । बिलियन इन्हीं देशों में है। व्यावसायिक संरचना में असन्तुलन होने 
के कारण तथा कृषि पर निर्भरता अधिक होने से राष्ट्रीय आय में कमी होती है । 

2. भिर्यातों पर आश्चित--राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था में अधिक निर्यात* चुकसानदायक नहीं होते 
परन्तु यदि कच्चे माल का अधिकांश भाग विदेशों को जाता है और उसके बदले में उन्हें कम लाभ 
प्राप्त होता है तो आधिक विकास नहीं बढ़ता । तीसरी दुनिया के देश अपने निर्यातों पर अधिक 
निर्भर रहते हैं। सभी अल्पविकसित देशों में निर्यात का राष्ट्रीय आय से अनुपात 20९ है। यह 
समस्या तव और अधिक.महत्वपूर्ण होती है जब निर्यातक देश एक या दो ही वस्तुओं का निर्यात 
करते हैं । ईजिप्ट, इण्डोतेशिया, मलाया, सीलोन, अफ्रीकन क्षेत्र, लेटिन अमरीका आदि सभी 
तीसरी दुनिया के देश एक या दो वस्तुओं के निर्यात से ही अधिकांश विदेशी मुद्रा अजित करते 
हैं। निर्यातों पर अधिक आश्रित होने के कारण तथा विदेशी बाजारों की स्थितियों में निर्यात 
नियम आदि से विभिन्न वस्तुओं की माँग में जब कभी उच्चावचन होते रहते है जिसका प्रभाव 
इन देशों की अर्थ-व्यवस्था में होता है । प्राथमिक वस्तुओं की विदेशों में माँग कम हो जाने के 

कारण इन देशों में राष्ट्रीय आय तथा रोजगार पर प्रभाव पड़ता है । साथ ही सरकारी आय में भी 
अपेक्षाकृत परिवर्तन होते रहते हैं । 

3. असन्तुलित घटक--उत्पादन में पूर्ण घटकों की गतिशीलता के कारण एक उद्योग से 
दूसरे उद्योग में सीमान्त प्रतिफल समान रहता है | गतिशील अर्थ-व्यवस्था में साधनों का अधिकतम 
-उपभोग उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए मिल जाता है परन्तु अल्प-विकसित देशों में उत्पादन के 
विभिन्न घटकों में अचलता देखी जाती है । उदाहरण के लिए, श्रमिक एक उद्योग से दूसरे उद्योग 
में नहीं जाना चाहते यद्यपि वतंमान में उनका उत्पादन कुछ नहीं है। जाति-प्रथा, सामाजिक व 
संस्थागत विचार, पूँजी गतिशीलता तथा विनियोग उद्योग को प्रभावित करते हैँ । - 

4. जनसंख्या वृद्धि--अल्प-विकसित देशों में जनाधिक्य है तथा जनसंख्या वद्धि-दर विक- 
सित देशों की अपेक्षा अधिक है । जनसंख्या में कमी से ही वास्तविक आय में वंद्धि हो सकती है। 
जनसंख्या वृद्धि कई आ्थिक कठिताइयाँ उत्पन्न करती है । 
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5. अस्थिर राजनीतिक व्यवस्थाएँ---तीसरे विश्व के देशों में लोकतन्त्र अभी तक अस्था- 
यित्व के दौर से गुजर रहा है। इन देशों में राजनीतिक प्रक्रियाएँ संक्रमण के दौर में होने के कारण . 
संविधानों में लोकतन्त्र के आधार सुनिश्चित नहीं हो पाये हैं। संविधानों में वार-बार मौलिक 
संशोधन किये जाते हैं तथा एक मूल्य के स्थान पर दूसरा मूल्य अपनाया जाता रहा है । 
इन राज्यों का लोकतन्त्र समाजवादी लोकतन्त्र के नाम से पुकारा जाने लगा है। इन 
लोकतनन्‍्त्रों में राजनीतिक समाजों के मूल्य तो उदारवादी लोकतन्‍्त्र की अवधारणा के समान 
स्वतन्त्रत', राजनीतिक समानता, सामाजिक व आधिक न्याय तथा लोक-कल्याण की. साधना के ही 
हैं, परन्तु साधनों की दृष्टि से समाजवादी लोकतन्त्र साम्यवादी विचारधारा के समीप लगते हैं। 
क्योंकि इन राज्यों में साम्यवादी संरचनाओं व संस्थागत व्यवस्थाओं के प्रति आस्था बलवती बनती 
जा रही है । 
की करिएश्माती नेत॒त्व---इन देशों में कार्यपालिका अध्यक्ष करिश्मे व चमत्कारिक व्यक्तित्व 
वाले नेता होते हैं। राष्ट्रीय आन्दोलनों के लम्बे कालों में ऐसे देव तुल्य नेता जनमानस में समा 
गये थे । इस कारण स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद ऐसे नेताओं के कार्यपालिका अध्यक्ष बनने पर उनको 
आदर व असाधारण प्रतिभा का प्रतीक ही नहीं वरन्‌ राष्ट्र का पिता मान लिया गया था। जोमो 
केन्याता, सुकानों, बोगिवा, नासिर, नेहरू, ऐनक्रूमा, न्येरेरे, लुबुम्बा, शेख मुजीब, जिन्ना, यू० वू, 
इत्यादि अनेक कार्थपालिका अध्यक्ष ऐसे ही अद्वितीय व्यक्तित्व के कारण लम्बी अवधि तक' राज- 
नीतिक व्यवस्थाओं पर छाये रहे. और इनमें से कुछ आज भी छाये हुए हैं। इन कार्यपालिका 


अध्यक्षों की शक्तियाँ असीमित रही हैं ! 
« 7. विधायिका का छास--इन देशों में बहुल समाज परस्पर विरोधी व अधिकतर संघर्ष- 


शील शक्तियों के तनावों व खिंचावों से त्रस्त रहते हैं। राजनीतिक व्यवस्था में विधानमण्डल ऐसी 
विषम परिस्थितियों के कारण संयोजनकारी भूमिका निभाने में स्वंधा असफल रहते हैं। अत 
कार्यपालिका ही ध्यान का केन्द्र व व्यवस्था स्थापना के लिए आशा की किरण रह जाती है ।' इससे 


कार्यपालिका अध्यक्ष तानाशाह की सी स्थिति में आ जाता है । 
8. एक दल प्रणाली--इन देशों में प्रतियोगी दल प्रणाली आवश्यक सहिष्णुता के अभाव 


में अस्त-व्यस्त होते-होते एक दल की परिस्थितियाँ उत्पन्न कर देती है। एक दल की स्थापना व 
उसका एकाधिकार कार्यपालिका की प्रवृत्ति में अन्तर ला देता है। इस प्रकार के दल का 
केवल दिखावा ही रहता है ! कार्यंपालिका अध्यक्ष अपनी सत्ता की वेधता के लिए घुनावों का ढोंग 
- इसी दल के माध्यम से करने लगे; किन्तु सभी तीसरी दुनिया के राज्यों के बारे में यह सामान्यी: 
करण खरे नहीं उतरते है। अनेक राज्यों में स्वतन्त्रताएँ व दल प्रतियोग्रिता की वास्तविक 
' प्रिस्थितियाँ बनाये रखने के संस्थागत साधन उपलब्ध रहते हैं । मै क्सिको, भारत व श्रीलंका इसके 
उदाहरण हैं। “ 

संक्षेप भें, तीसरी दुनिया के राष्ट्रों में कार्यपालिका प्रतिमान अभी भी सुस्थिर नहीं हुए हैं! 
पुराने नेतृत्व के हटने पर अनेक राज्यों में का्यंपालिका अध्यक्ष, संस्थागत चयन प्रक्रिया की हृढ़ता 
के अभाव में, सामान्य ढंग से चुनकर नहीं भा पाता है और अधिकतर कार्यपालिका पद तानाशाह) 
के हाथ में चला जाता है। इस प्रकार तीसरी दुनिया के राष्ट्रों में कायंपालिका सामान्यतया निय- 
न्त्रण मुक्त ही रहती है। व्यवस्थापिकाएँ इन देशों में नाम की ही रह गयी हैं। न्यायपालिका 
पर महत्वपूर्ण प्रतिबन्ध लगाकर कार्यपरालिका, शक्ति-केन्द्रण में वेरोकटोक हो जाती है। अंत 
विकासशील राष्ट्रों में कायंपालिकाएँ अधिकतर विशेष व्यक्तित्व उन्मुखी बन गयी हैं । 

9. श्रष्ठाचार--तीसरी दुनिया के देशों में भ्रष्टाचार की थाम शिकायत है। जहाँ संयुक्त 
राज्य अमरीका में 90% कर वसूल कर लिये जाते हैं वहाँ इन देशों में कर वसूली 50% से कम 
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होती है । इन देशों में विकास कार्य सरकारी कोष पर निर्भर करता है और वंचना से प्भा- 
वित होता है। राजनीतिक ओर प्रशासनिक स्तर पर भी भ्रष्टाचार इन देशों में खूब फंला 
हुआ है । मा 5 
0. बिलासितापूर्ण खर्चे--तीसरी दुनिया के देशों में अभिजन वर्ग अनाप-शनाप खर्चे 
करता है। जो धन विकास कार्य में खर्चे होना चाहिए उसे राजनीतिक और प्रशासनिक अभिजन 
अपने भोग-विलास के लिए खंर्च कर देता है । * 

]. सैन्य सासग्री पर खर्च--सेना और सैन्य सामग्री पर भी तीसरी दुनिया के देश काफी 
धन का अपव्यय करते हैं। 964-973 में विकासशील देशों ने 388 विजियन डालर का 


सैनिक साज-सामान खरीदा । तीसरी दुनिया के राष्ट्र जो धन रोटी पर खर्च करना चाहिए उसे 
बन्दूक पर खर्च कर रहे हैं । 
संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा किये गये अध्ययन विकासशील देशों मे व्यापक निर्धनता, बेरोजगारी 


तथा आंशिक बेरोजगारी, आधिक वृद्धि की असन्तोषजतक दर, काम की तलाश में गाँवों से बड़ी 
संख्या में लोगों का शहरो की ओर पलायन का कारण विकास की असंगत नीति अपनाना, निर- 


क्षरता, सरकार की उदासीनता, घटती हुईं विदेशी सहायता तथा विश्व के विकसित देशों का 


असहयोगपूर्ण रवैया तथा व्यापार सम्बन्धी बाधाएँ खड़ी करना बताया है। कई विकासशील देशों 
में, बेरोजगारों की संख्या या उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण संख्या उन लोगों की है जो काम करते हैं 


लेकिन उनकी आय इतनी कम है कि वे हमेशा गरीबी की रेखा से नीचे रहते हैं । 

तीसरे विश्व के विकासशील देशों की सामाजिक-आधिक परिस्थितियाँ विकसित देशों की 
तुलना में नितान्त भिन्न है। इन देशो में बेरोजगारी तथा आंशिक बेरोजगारी बहुत अधिक है । 
अधिकांश लोग गरीबी की रेखा से नीचे अपना जीवन गुजारते है । नौकरी की तलाश में कृषि क्षेत्र 
से सम्बद्ध लोगों की संख्या बरावर बढ़ती जाती है । सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की प्रधानता होती 
है जिनमें रोजगार के अवसरों में वृद्धि की सम्भावना बहुत कम होती है । इन देशों की जनसंख्या 
लगातार बहुत तेजी के साथ बढ़ती जाती है । प्रति व्यक्ति गाय बहुत कम होती है तथा उसमें भी 
बहुत अधिक असमानता होती है । श्रमिक संघ वहुत छोटे तथा कमजोर होते हैं और वे राजनीतिक 
क्षेत्र व गतिविधियों से प्रभावित्त होते है । 

एक अध्ययन के अनुसार पिछले बीस वर्ष में तीसरी दुनिया को सम्पन्न देशों ने लगभग 
235 अरब रुपये की आधथिक सहायता दी। पर इसी काल में 3,800 अरब रुपये की फौजी 

सहायता दी । इस सहायता का नतीजा यह हुआ है कि 956 में रूस द्वारा हंगरी पर हमले को 
छोड़कर बाकी सभी युद्ध तीसरी दुनिया में हुए हैं। इन युद्धों में | करोड़ 63 लाख लोग हताहत 
हुए । यह संख्या द्वितीय विश्व-युद्ध में मारे गये लोगों की आधी तो होगी हो । 
तीसरे विश्व के देशों में विविधता 


... (प्रा तप्फ्फ्रारछाब' ए४८छ88 07 पप्तछ एस्तार० क्णरा70 2000फ्ाए5) 
रोजेन तथा जोन्स ने लिखा है कि तीसरे विश्व के देशो में कई क्षेत्रो मे विविधता दिखायी 


पड़ती है, जो इस प्रकार है :? 


+- . संसाधनों के क्षेत्र में (२०४०७०९७)--प्राकृतिक संसाधनों की दृष्टि से तीसरी दुनिया 
के देशों में काफी अधिक भिन्नता पायी जाती है। उदाहरण के लिए, सूडान के पास विकास हेतु 

संसाधन काफी कम हैं जबकि नाइजीरिया के पास प्राकृतिक साधनों की भरमार है । 
2. जनसंख्या की दृष्टि से (?070/8६४०7)--जनसंख्या की दृष्टि से भी तीसरी दुनिया के 


| 


३ 56रछा 7. पे05छ बात शक्ञाय 5. छ्णा०5, ग2 7०ढ्ांट णी क्राथयदांगवों फोटेबांगार (8$०८०णात 
९०६07), 9. 727. धर 
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देशों में काफी अन्तर पाया जाता है । कुछ राज्यों में जनसंख्या का घनत्व काफी अधिक है, जैसे 
जावा (इण्डोनेशिया) में संयुक्त राज्य अमरीका की एक-तिहाई जनसंख्या पायी जाती है, जबकि तेल 
उत्पादक देश लीविया में जनसंख्या काफी. कम है | कुछ देशों में शहरी जनसंख्या काफी है जबकि 
अन्य देशों में अधिकांश जनसंख्या कृषि पर ही निर्भर करती है । कुछ देश भूमि की हृष्ठि से काफी 
बड़े हैं जैसे ब्राजील और भारत जबकि अल सल्वाडोर, लेवनान, आदि छोटे देश हैं । 

3. जातीय दृष्टि से (॥॥70 !)शंधं०१8)--त्तीसरी दुनिया के देश जातीय समूहों की 
दृष्टि से भी एक-दूसरे से काफी भिन्न हैं। चिली जैसे कुछ देशों में समरूप समाज (80770 8थ008 
7०7ए५४०॥७) पाये जाते हैं जबकि अन्य देशों में दो-तीन जातीय समुह (७०४४० 87008) पाये 
जाते हैं और उनमें काफी मतभेद (०००) पाये जाते हैं। उदाहरण के लिए, नाइजीरिया में 
आइवोज तथा हाउसास एवं योरीबा में जो संघर्ष चला उससे ग्रह-युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गयी ॥ 
भारत में भाषा, धर्म और जातिगत विविधताएँ पायी जाती हैं । 

4. राजनीतिक विरासत (९०7४४०० प्रां॥०7०४)--तीसरी दुनिया के राज्यों के राज- 
नीतिक इतिहास में भिन्नता पायी जाती है | कुछ देश तो अभी तक भी (जैसे, मोरक्‍्को, केन्या) 
उपनिवेश थे जबकि कुछ देशों पर कभी विदेशी प्रभुत्व स्थापित नहीं हो सका (जैसे, थाईलैण्ड)। 
कुछ देश तो काफी पुराने हैं और उनका राजनीतिक अस्तित्व अमरीका से भी पुराना है (जैसे, 
ईरान) । कुछ देश तो उपनिवेशवादी शक्तियों की उपज हैं (जैसे, नाइजीरिया) और कुछ देश भूतपूर्व 
पृथक राज्यों को मिलाकर अभी-अभी संघ के रूप में अस्तित्व में आये हैं (जैसे, मलेशिया) । 

5. आधुनिक और पारम्परिक संस्कृति (१४०१ ७॥गांथंगट् 8१0 प्राब्षतंणा् एपाण०४)-- 
तीसरी दुनिया के कुछ देशों में आज भी प्राचीन परम्पराएँ विद्यमान हैं, राजनीतिक चेतना का 
अभाव है और वे पुरातन ग्राशीण-धार्मिक समस्याओं से जूझ रहे हैं । कुछ देशों में परम्परागत 
व्यवस्था को आधुनिक अभिजन (70वं०गांश्रं॥8 ४॥५) द्वारा खुनौती दी जा रही है, शासन में 
जन-सहभागिता में वृद्धि हो रही है और पुरातत समाज व्यवस्था ढह रही है । साक्षरता का प्रतिशत 
विकासशील देशों में काफी भिन्न है । 

6. शासन सम्बन्धी विभिन्ञता (90४०777०75)--तीसरी दुनिया के देशों में कहीं पर 
पारम्परिक अभिजनीय शासन (ठ 20079] 7ए॥॥8 ०॥५७), कहीं पर राजतन्व (7000०॥०8), 
कहीं पर निर्वाचित सरकारें (४०८६१ 7०९7768), कहीं पर पश्चिमी प्रतिपादन की सरकारे 
(०४ 0०ग०शथ्ाक्ांए 7700) तथा कहीं पर सैनिक शासन ('शींप्रॉक्मए २०४४) पाया 
जाता है । - 

7. आर्थिक व्यवस्था (20०॥०7्र०5)--तीसरे विश्व के देशों की अर्थ-व्यवस्था में काफी 
अन्तर पाया जाता है । कुछ देशों की अर्थे-व्यवस्था (जैसे, चिली) पूर्ण रूप से अपने आयात-निर्यात 
पर निर्भर करती है । कुछ देशों के लिए विदेशी व्यापार (जैसे, भारत) उतना महत्वपूर्ण नहीं है; 
कुछ देशों में लोगों की आय में भारी अन्तर पाया जाता है (जैसे, सऊदी अरेविया); कुछ देशों में 
समाज पूर्णतया कृषि पर निर्भर है (जैसे, श्रीलंका); कुछ देशों का समाज मोटे रूप से औद्योगिक है 
(जैसे, दक्षिण कोरिया); कुछ देशों की अर्थ॑-व्यवस्था में गतिरोध भा गया है (जैसे, अफर्गानिस्तान); 
कुछ देशों की अर्थ-व्यवस्था में भारी वृद्धि हो रही है (ज॑से, त्राजील); कुछ देशों की अर्थ॑-व्यवस्था 
में पूंजीवादी तत्व मौजूद हैं (जैसे, अर्जेण्टाइना) तो कुछ देशों की वर्थे-व्यवस्था समाजवादी ढाँचे 

पर आधारित है (जैसे, वियतनाम) | हि 


अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में तीसरी दुनिया के देशों की भूमिका 
(पवार, ए0]77ट8 #र० पप्तछ ६०.8 09 पस्ताएए ए0ाराए ८00477025) 


एशियाई मंत्री सम्मेलन--द्वितीय विश्व-युद्ध के वाद एशिया, अफ्रीका और लेटिन अमरीका 
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के अधिकांश देशों को स्वाधीनता मिलती गयी और अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में उनकी भूमिका में 
वृद्धि हुई। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में उपयुक्त प्रभाव की प्राप्ति के लिए तीसरे विश्व के देश एक 
ओर तो पाश्चात्य शक्तियों और साम्यवादी ग्रुट के हन्द्द में भधिकांशतः गुटनिरपेक्षता की विदेश नीति 
अपनाने लगे तथा दूसरी ओर, वे गुटनिरपेक्षता, पंचशील, उपनिवेशवाद का विरोध, जातीय 
समानता की माँग आदि के आधार पर एक सामान्य नीति के विकास का प्रयत्न करने लगे। इर 
प्रयस्त के परिणामस्वरूप 'एजियाई-अफ्रीकी ऐक्स! (8॥0-ैअंध॥ $णॉंवेशा/) के आन्दोलन को 
विकास हुआ मार्च 947 में 'विश्व;मामलों की भारतीय परिषृद्‌' के तत्वावधान में नयी दिल्ली 
में आयोजित एक गैर-सरकारी एशियाई मैत्री सम्मेलन” सम्भवत्त: इस आन्दोलन की प्रथम अभि- 
व्यक्ति थी | इसमें 28 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। यद्यपि इस सम्मेलन को किसी सरकार 
का समर्थन प्राप्त नही था, लेकिन इसका महत्व इस वात में है कि एशिया के विभिन्न देशों के 
नेता इसमे शामिल हुए थे । इस सम्मेलन में एशियाई देशों की राष्ट्रीय राजनीतिक स्वतन्त्रता, 
आधिक विकास, प्रजातीय विभेद आदि विविध समस्याओं और एक स्थायी पंगठत कायम करने के 
प्रस्ताव पर विचार हुआ । 
तीसरी दुनिया की एकता तव एक कदम और आगे बढ़ गयी जब जनवरी 947 में 5 
राज्यों के प्रतितिधियों का एक सम्मेलत आयोजित किया गया । इसमें मुख्य रूप से इण्डोनेशिया 
में डच सरकार द्वारा की गयी सैनिक ऊार्यवाही से उत्पन्न स्थिति पर विचार-विमर्श हुआ । एशि- 
थाई व्यक्तित्व का विकास होता गया । - मई 950 में फिलीपाइन्स द्वारा वोगुई तामक स्थान पर 
एशियावासियों के सांस्कृतिक व आथिक सहयोग पर विचार करने के लिए सम्मेलन आमन्त्रित किया 
गया । अप्रैल 4954 में भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, वर्मा और इण्डोनेशिया के प्रधावमन्त्री हिन्द- 
चीन सहित विभिन्न समस्याओं पर विचार-विमर्श करने के लिए परस्पर मिले । दिसम्बर में पाँचों 
प्रधानमस्त्री बोगार मे एकत्र हुए और वहाँ एशियाई एवं अफ्रीकी राष्ट्रों का एक वृहृद सम्मेलन 
बुलाने का निश्चय किया । 
बाण्डुंग सम्मेलन--तीसरे विश्व में द्वितीय विश्व-युद्ध के बाद नव-जागरण की लहर का 
सर्वोत्तम रूप बाण्डूंग सम्मेलन में प्रकट हुआ । भारत, बर्मा और इण्डोनेशिया द्वारा इस महान 
अफ्रो-एशियाई सम्मेलन का आयोजन किया गया जो 8 अप्रैल से 27 अप्रैल, ।955 तक चला ॥ 
इस सम्मेलन में भारत सहित 29 राष्ट्र सम्मिलित हुए। इण्डोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्ण ने अपने 
स्वागत भाषण सें कहा कि 'यह इस बात का प्रमाण प्रस्तुत करेगा कि एशिया और अफ्रीका का 
पुनर्जन्म हो घुका है ।' इस सम्मेलन ने “विदेशी सहायता, एक राष्ट्र संघ फण्ड, तकनीकी ज्ञान तथा 
बहुपक्षी व्यापार के 'आदान-प्रदान एवं भिन्न-भिन्न प्रकार के निर्यात द्वारा विश्व के एशियाई एवं 
, अफ्रीकी क्षेत्र के आथिक विकास की आवश्यकता” पर जोर दिया । इसने एशियाई व अफ्रीकी देशों 
के पर्याप्त प्रतिनिधित्व से युक्त “अन्तर्राष्ट्रीय अगु शक्ति संस्था” की स्थापना की माँग की; 'प्रजाति 
भेदभाव तथा उपनिवेशवाद के अत्येक स्वरूप---विशेषकर उत्तर तथा दक्षिण अफ्रीका--के प्रजाति 
भेदभाव को उनकी मानवीय सम्मान के विरुद्ध कहकर निन्‍्द्रा की; फिलिस्तीन में अरबों के अधिकार 
का समर्थन किया; राप्ट्र संघ की सदस्य संख्या में वृद्धि तथा अफ्रीका एवं एशिया को अधिक प्रत्ति- 
निधित्व देने की माँग की । तीसरे विश्व के हष्टिकोण से वाण्डुंग सम्मेलन के दो महत्वपूर्ण परिणाम 
निकले । इसने विश्व राजनीति की समस्याओं के प्रति एशिया और अफ्रीका में एक समान दृष्टिकोण 
को जा दिया, तथा संयुक्त राष्ट्र संघ में एक ऐसी एशियाई-अफ्रीकी ग्रुप की आधारशिला रखी जिसने 
वाद में पूर्व-पश्चिम संघर्थ में सन्तुलन पैदा करने का काम किया। पाँच वर्ष के अन्दर (960 तक) 
संयुक्त राष्ट्र संध की साधारण सभा में अफ्रीका तथा एशिया के राज्यों की संख्या 45 हो गयी । 
अब दो-तिहाई बहुमत से पास होते वाले प्रस्ताव के लिए इस गूट का समर्थंत आवश्यक हो गया। 


342 | अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति 


द्वितीय, पहली वार साम्यवादी चीन भी गेर-साम्यवादी राष्ट्रों के साथ सदभावना और मंत्रीपूर्ण 
विचार-विमर्श में भाग लेने के लिए उपस्थित हुआ । वारनेट के शब्दों में, “यह सम्मेलन तीसरी - 
दुनिया के पुनरुत्थान का प्रतीक था । 

गुट-निरपेक्ष आन्दोलब--बाण्डूंग सम्मेलन के वाद तीसरी दुनिया के राष्ट्रों की अन्तर्राष्ट्रीय 
भूमिका की अभिव्यक्ति गुट-निरपेक्ष आन्दोलन में होने लगी । डॉ० पुष्पेश पन्‍त लिखते हैं, “पश्चिमी 
और साम्यवादी देशों के गुटों या उनके द्वारा प्रेरित सैनिक सन्धियों में शामिल न होना गुट- 
निरपेक्षता की पहली शर्त है, लेकिन यह इसका बाहरी लक्षण है। वास्तव में, इसका सम्बत्ध अफ्रे 
शियाई और अन्य विकासशील देशों की स्वतन्त्र चेतना से है जो साम्राज्ययादी चंगल से छटठकारा 
पाने के बाद बाहरी दवावों से यथासम्भव मुक्त रहना चाहते हैं। भारत में प्रथम एशियाई सम्मेलन 
(।946) और .इण्डोनेशिया में बाण्ड्ग सम्मेलन (4955) के पीछे मुख्यतया यही प्रेरणा काम कर 
रही थी । अपना रास्ता खूद तलाश करने की इसी प्रवृत्ति ने 96 में गट-निरपेक्ष आन्दोलन की 
विधिवत नींव रखी”? अपने प्रारम्भिक वर्षो में गृठ-निरपेक्षता के विकास की खिल्ली उड़ायी 


गयी थी लेकिन आज इस आन्दोलन में एशिया और अफ्रीका के ही नहीं यूरोप और लेटित अम- 
रीका के देश भी शामिल हैं । गूट-निरपेक्षता की व्यापक शक्ल लेने से पहले कुछ नेताओं ने इसे 
एशियाई देशों तक ही सीमित रखने का सुझाव दिया । उनके अनुसार एशियाई देशों की आपसी 


एकता से शान्ति का एक क्षेत्र” विकसित होगा और इस 'सुस्थिर' क्षेत्र -से वे अधिक विकास कर 
पायेंगे । जून 964 में कोलम्वो में भारत, पाकिस्तान, वर्मा, इण्डोनेशिया और श्रीलंका के प्रधान- 
मन्त्रियों की बैठक से पहले गुट-निरपेक्ष और अफ्रेशियाई आन्दोलनों की स्थापना के बारे में कई 
महत्वपूर्ण बैठकें और सम्मेलन हो घुके,हैं । संयुक्त राष्ट्र में अफ्रेशियाई गुट प्रभावी ढंग से सक्रिय 
था। इसी गुट की सक्रियता के कारण ही कोरिया युद्ध समाप्त हुआ । 

सर्वप्रथम, बेलग्रेड में ([96व) प्रथम गुट-निरपेक्ष सम्मेलत हुआ जिसमें नेहरू, नासिर 
.और टीटो की तिकड़ी की तरफ दुनिया की नजरें उठीं। डॉ० वेंदिक लिखते हैं, “बेलग्रेंड में एक * 
तीसरी शक्ति का उदय हुआ था, जिसके नेता अपनी असंलग्नता और नैतिक बल के आधार पर युद्ध 
के कगार पर खड़ी अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति को शान्ति के मार्ग पर- ले जाने को बेताव ये ।” 
वेलग्रेड सम्मेलन ने तत्कालीन अच्तर्राष्ट्रीय स्थिति को कहाँ तक प्रभावित किया, यह एक अलग 
प्रश्त है, लेकिन यह तो मानना ही पड़ेगा कि शीत-यरुद्ध के डरावने बादलों के घटाटोप में वेलग्रेड 
सम्मेलन एक आशा की किरण-सा उभरा था। इसमें 28 देशों ने भाग-लिया था। काहिरा के 
दूसरे गृट-निरपेक्ष सम्मेलन (5-0 अक्टूबर, !964) में पण्डित नेहरू की- अनुपस्थिति सभी ने 
महसूस की । सदस्यों की संख्या बढ़कर 47 हो गयी । अफ्रीकी एकता संघ और अरब राज्य संघ 
के महासचिवों ने भी प्रेक्षक की हैसियत से भाग लिया | भारतीय प्रधानमन्त्री लालवहादुर शास्त्री 
ने अपना पाँच-सूत्रीय कार्यक्रम प्रस्तुत किया--7 - परमाणविक निरस्त्रीकरण; 2. सीमां-विवादों का 
शान्तिपूर्ण समाधान; 3. विदेशी प्रभुत्व, आक्रमण, विनाश तथा जातिग्रत भेदभाव से मुक्ति; 
4. अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग द्वारा आ्िक तिक्रास में तेजी लाना; और 5. संयुक्त राष्ट्र के शान्ति और 
विकास के कार्यक्रमों को पूर्ण समर्थत | नेहरू के वाद नासिर भी नहीं रहे और एक बार ऐसा लगा ६ 
कि गट-निरपेक्ष आन्दोलन भी गदिश में है। इसको वचाने का बीड़ा उठाया मार्शल टीटो ने । 
लुसाका में तीसरे सम्मेलन (6-0 सितम्बर, .970) में एक नयी समस्या सतह पर आ गयी-- 
हिन्दमहासागर में बढ़ती हुई बड़ी शक्तियों की प्रतिस्पर्द्धा। भारत का प्रतिनिधित्व श्रीमती इन्दिरा, 
गाँधी ने किया | जब उन्होंने कहा कि “सैनिक गठवन्धन से अलग रहते हुए गुट-निरपेक्ष देश शान्ति 


7 दिनसान, 6-2 मार्च, 4983, पृ० 30। 
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और अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग के पक्ष में सत्ता का सन्तुलन बनाये रखने के लिए अपने सामूहिक विवेक 
और प्रभाव का इस्तेमाल कर सकते है” तो एक बार प्रतिनिधियों को भारत से आशा बेंघी । 
अल्जीयर्स मे त्ञौथे सम्मेलन (5-9 सितम्बर, 973) से पहले कई महत्वपूर्ण घटनाएँ घटी : 
बंगला देश का जन्म, पश्चिमी एशिया में युद्ध और तेल के दामों में बढ़ोत्तरी । इन सभी मुद्दों की 
अतुगूंज सम्मेलन में सुतने को मिली । इस सम्मेलन तक शुट-निरपेक्षता की परिभाषा तक भी बदल 
घुकी थी । अब शुद्ध 'तटस्थ या गुटों से अलग देश” ही इस आन्दोलन के सदस्य नही रह गये थे 
बल्कि उसकी परिभाषा व्यापक बनाकर इस आन्दोलन को वृहद स्वरूप प्रदान किया जा घुका था। 
सामूहिक आत्म-निर्भरता की विचारधारा कोलम्बो के पाँचवें शिखर सम्मेलन (6-9 अगस्त, 
१976) में सुनते को मिली । आर्थिक सहयोग सम्बन्धी कार्यवाही के लिए एक कार्यक्रम भी 
स्वीकार किया गया । एक प्रस्ताव में कहा गया कि जिस प्रकार विश्व शान्ति को विभाजित नही 
किया जा सकता, उसी प्रकार तनाव-शैथिल्य भी सा्वदेशिक होना चाहिए। हवाना में छठा शिखर 
सम्मेलन (3-9 सितम्बर, 979) अवधि के लिहाज से लम्बा था। विकासशील देशों की आधिक 
समस्याओं के लिए विकसित देशों को जिम्मेदार ठहराया गया। निर्गुट राष्ट्रों का सातवाँ शिखर 
सम्मेलन|(7-2 मार्च, ५9 83 ) नयी दिल्‍ली में, आठवाँ सम्मेलन (१986) हरारे में तथा नवा सम्मेलन 
(989) बेलग्रेड मे सम्पन्त हुआ । वर्तमान में इस आन्दोलन की सदस्य संख्या 02 है । अफ्रीकी 
महाद्वीप से 52 समसस्‍्य है, इसमे दक्षिणी-पश्चिमी अफ्रीकी जन-संगठन (स्वापो) भी शामिल है । 
एशिया के 29 राष्ट्र शामिल हे--इसमें फिलस्तीनी मुक्ति संगठन भी सम्मिलित है; उत्तरी और 
मध्य अमरीका के देश, दक्षिणी अमरीका के 7 व यूरोप के 3 देश शामिल है। 
गुट-निरपेक्ष आन्दोलन में ज्यादातर (90% से भी अधिक) तथाकथित तीसरी दुनिया के 
राष्ट्र शामिल हैं। संयुक्त राष्ट्र में उपनिवेशवाद की कोई समस्या उठते अथवा विश्व-शान्ति के बारे 
में कोई आम प्रस्ताव आने की स्थिति में गुट-निरपेक्ष राष्ट्र एक साथ वोट देते आये हैं। गुट-निर- 
पेक्ष आन्दोलन के कारण उपनिवेशवाद की समाप्ति वी प्रक्रिया में तेजी आयी और साथ ही देशों 
का दो गुटों में ध्रुवीकरण घीमा पड़ा । वे यह बात विश्व के सामने लाये कि गुटों से सम्बद्ध होने 
का कोई विकल्प है, गुटों के बँटने से विश्व-शान्ति का हित नहीं हो सकता है। ग्रुट-निरपेक्ष देशी 
और अफ्रीकी-एशियाई गुट ने नव-स्वाधीन देशों को आवश्यक नैतिक समयेन जुटाया जिससे उन्हें 
अपनी स्वतन्त्रता से काम करने और अधिकारों का उपयोग करने में मदद मिली । 
ग्रुप-ऑफ 77 (00ए9 ० 77)--960 के दशक में संयुक्त राष्ट्र संघ के नये सदस्यों 
में अफ्रीकी राज्यों की सख्या काफी थी और संघ के लगभग दो-तिहाई सदस्य विकासशील देशों में 
से थे जो अपने को ग्रुप शॉफ 77! कहने लगे । वर्तमान में इसैकी संख्या 427 हो गयी है, फिर 
,भी इन्हें 'गूप ऑफ 77 के नाभ से ही सम्बोधित किया जाता है। 'ग्रुप ऑफ 77' के अधिकांश 
देश तीसरे विश्व के हैं। ये देश नयी अस्तर्राष्ट्रीय आधिक व्यवस्था की माँग करते है । संयुक्त राष्ट्र 
महासभा के छठे विशेष सम्मेलन (मई 974) में नये शीत-युद्ध की ध्वनि मिलती है और इस 
बार यह गीत-युद्ध समृद्र और विकासशील (ग्रुप ऑफ 77) देशों के मध्य दिखायी पड़ा। अम- 
रीकी विदेश सचिव हेनरी किसिजर ने भी स्वीकार किया कि अब संघर्ष उत्तर-दक्षिण अथवा 
समृद्ध और निर्धन राष्ट्रो के मध्य होगा। संयुक्त राष्ट्र संघ में ग्रुप ऑफ 77 के देशों ने इस 
बात पर जोर दिया कि नयी अन्तर्राष्ट्रीय आ्िक व्यवस्था: के निर्माण में संघ के अभिकरणों को 
सक्रिय किया जाये । ग्रुप ऑफ 77 में ऐसे देश हैं जो न केवल)निर्धन हैं अपितु एशिया, अफ्रीका 
तथा लैटिन अमरीका महाद्वीपों से जुड़े हैं.। ये ऐसे देश हैं जिनफे आर्थिक हित समान हैं और जो 
संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से विश्व अर्थव्यवस्था की संरचना में बुनियादी परिवर्तत करना 
चाहते हैं। ग्रुप ऑफ 77' तीसरे विश्व के देशों की एकता का परिचायक है। वे संगठित होकर 
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सौदेवाजी करना चाहते हैं, तथा समुद्र से सम्बन्धित विधि, शस्त्र-नियन्त्रण, आणविक ऊर्जा, धन्त- 
राष्ट्रीय व्यापार जैसे मुद्दों पर लिये जाने वाले निर्णयों को प्रभावित करना चाहते हैं। मार्च 987 
में ग्रूप ऑफ 77! की मन्त्रिमण्डलीय स्तरीय ढाका बैठक में एक बार पुनः नई असच्तर्राष्दीय अधथ- 
व्यवस्था की स्थापना पर जोर दिया गया। फिर भी अनेक अच्तर्राष्ट्रीय मुद्दों पर 'ग्रूप ऑफ 77! 
देश विभाजित है । 

कैनकुन सम्मेलन (उत्तर-दक्षिण शिखर सस्मेलन)--गरीब-अमीर लघू शिखर सम्मेलन 
मैक्सिको के कैनकुन में 24 अक्टूबर, 98 को समाप्त हुआ । इसमें तीसरे विश्व के देशों मे 
इस बात पर जोर दिया कि विश्व बैंक व अत्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोप के ढाँचे में व्यापक परिवतेन 
किया जाये ताकि बदली परिस्थितियों में वे अपने दायित्व का अच्छी तरह पालन कर सकें। 
प्रस्ताव का अमीर देशों ने कड़ा विरोध किया । 

दक्षिण-वक्षिण सम्वाद--उत्तर अमीर देशों का प्रतीक है जबकि दक्षिण में गरीब, तीसरी 
दुनिया के विकासशील देश आते हैं | इन देशों और उन्तकी समस्याओं के लिए कई प्रकार के 
मंच हैं लेकिन उनके विचारीं और दृष्टिकोणों में मतभेद इतने व्यापक हैं कि समस्याएँ सिकुड़ने 
के स्थान पर बढ़ती ही चली जाती हैं । उत्तर और दक्षिण में परस्पर सम्बन्धों का जायजा लेने के 
लिए पश्चिम जर्मनी के भूतपूर्व चान्सलर विली ब्रांट की अध्यक्षता में उत्तर-दक्षिण संवाद की 
स्थापना अलबत्ता हुई लेकिन उनमें परस्पर मतक्‍्य की भावना कम ही रही। 98] में कैनकुन 
में उत्तर एवं दक्षिण के जो 22 देश जुड़े थे उनमें अन्तर्राष्ट्रीय आथिक सहयोग के स्थीन पर 
असहयोग की भावना ही अधिक देखने को मिली । उसी समय कुछ विकासशील देशों के नेताओं 
ने नयी अर्थ-व्यवस्था के बारे में सोचना शुरू कर दिया था क्योंकि इस समय विकासशील देशों 
की संख्या 422 है और इन्हीं में से (77 देशों का गुट! पहले से ही अस्तित्व में है। नयी दिल्‍ली 
में 22 से 24 फरवरी, 982 तक दक्षिण-दक्षिण सम्मेलन हुआ जिसमें कुल सिलाकर 44 देशों 
को बुलाया गया । चीन को विशेष प्रतिनिधि के तौर पर आमन्त्रित किया गया, एशिया के 7, 
अफ्रीका करे 44 और लेटिन अमरीका के 3 देशों को बुलाया गया । 

विकासशील देशों का ब्युनस आयर्स सम्सेलतल (983)---अप्रैल 983 में तीसरी दुनिया 
के विकासशील देशों का एक सम्मेलन ब्यूनस आयसे में हुआ । तीसरी दुनिया के देशों ने वर्तमान 
अन्तर्राष्ट्रीय संकट में अन्तर्राष्ट्रीय आथिक प्रणाली की भूमिका की निन्‍्दा करते हुए माँग की कि 
इसकी जगह पर एक नयी अथ्थ॑-व्यवस्था विकसित करनी होगी । 

विकासशील देशों के दो हफ्ते के सम्मेलन के अन्त में यह कहा गया कि आजकल विकास- 
शील देशों को जिस संकट का सामना करना पड़ रहा है उसका कारण है : कच्चे माल की बहुत 
कम कीमत, शुल्क सम्बन्धी वाधाएँ, ब्याज की ऊँची दरें, कर्ज का बोझ तथा बेरोजगारी ' 

सम्मेलन में विभिन्न विषयों पर और खासकर आधिक समस्याओं पर चर्चा के दौरान आम ' 
सहमति व्यक्त की गयी लेकिन विभिन्न आयोगों की बन्द कमरे में जो बैठकें हुई उनमें कुछ मतभेद 
भी उभर कर सामने आये [7 । 

77 देशों के गुट द्वारा जो अन्तिम प्रस्ताव तैयार किया गया उसमें विकासशील देशों के 
सामने उपस्थित गम्भीर आधथिक संकट की चर्चा की गयी । प्रस्ताव में कहा गया कि 980 और 
982 के बीच विकासशील देशों को लगभग 200 अरब डालर का नुकसान उठाना पड़ा है। सम्भे- 
लन सें यह विचार भी व्यक्त किया गया कि विकासशील देशों का अलग से बैंक बनाया जाये ।7 


7. नवभारत टाइस्स, नयी दिल्ली, 3 अप्रैल, 9 82, पृ० 4॥ 
१8 चही। $ 
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तीसरी दुनिया में हथियारों की होड़ ह 


(#राज&शडटारा ६७०08 एव पफए प्मारा0 फछरा 0) 

इस बात पर तो अब किसी को आशचर्य नहीं होता कि हथियारों का विनिर्माण विश्व का 
सबसे वड़ा उद्योग वन खुका है। परन्तु यह निश्चित ही ताज्जुब की वात है कि विकसित देशों 
ने तीसरी दुनिया के देशों को अपने हथियार बेचने की सबसे बड़ी मण्डी बना दिया है । 972 
से 982 के दौरान सेनाओं पर खर्च के बारे में अमरीकी शस्त्र * नियस्त्रण एवं निःशस्त्रीकरण 
संस्था की ओर से जारी किये गये आँकड़ों के अनुसार इस अवधि में औद्योगिक राष्ट्रो का रक्षा 
खर्च 2'4 प्रतिशत की दर से बढ़ा है जबकि तीसरी दुनिया के देशों का रक्षा व्यय इसी अवधि में 
5 प्रतिशत की दर से बढ़ गया है । इस दस साल॑ को अवधि में हथियारों का आयात विकसित 
देशों में |: प्रतिशत की दर से बढ़ा है जबकि तीसरी दुनिया के देशों में हथियारों के आयात में 
7 प्रतिशत की वृद्धि हुई है 

यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि तीसरी दुनिया में हथियारों के सबसे बड़े खरीददार 
973 के बाद से लेकर अब तक मध्य पूर्व के देश रहे है । विश्व भर के कुल हथियार आधात में 
]982 में मध्यपूे का हिस्सा 42 फीसदी था । तीसरी दुनिया के जो दस देश अपने केर्द्रीय 
बजट का सर्वाधिक हिस्सा हथियारों को खरीद पर खर्च कर रहे है उनमें से आठ मध्यपूर्व से है। 
ओमान जैसा छोटा-सा खाड़ी राष्ट्र अपने केन्द्रीय बजट का आधा हिस्सा हथियारों पर खर्च 
कर रहा है । 

950 व 960 के दशकों में तीसरी दुनिया के देश अपनी हथियारों की जरूरतें पूरी 
तरह आयात के जरिये पूरा करते थे । 980 के दशक में इन मुल्कों में करीब ,250 करोड़ 
रुपये मूल्यों के हथियारों का वाधिक विनिर्माण भी होने लगा है । मगर यह अस्त्र-शस्त्र विनिर्माण 
विश्व स्तर पर हो रहे आयुध उत्पादन का एक प्रतिशत भी नही है । उधर तीसरी दुनिया के देश 
जितने हथियार अपने यहाँ बना रहे हैं उसके मुकाबले !0 गृना अधिक भूल्य के हथियारों का 
आयात कर रहे हैं । 

970 के पहले तीसरी दुनिया में सि्फे भारत, अर्जेण्टीना, ब्राजील व मिस्र ही ऐसे देश थे 
जहाँ हथियारों का विनिर्माण होता था | अब 26 विकासोन्‍्मुख देशों में हथियारों के विनिर्माण का 
काम चल रहा है, हालांकि तीसरी दुनिया के कुल अस्ब्र-शस्त्र उत्पादन का आधा हिस्सा सिर्फ 
भारत व इजराइल में हो रहा है । हु 

तीसरी दुनिया के जिन चार देशों में हथियारों का विनिर्माण तेजी से बढ़ा है वे है भारत, 
इजराइल, दक्षिणी अफ्रोका व चिली | इन देशों में विशिष्ट राजनीतिक जरूरतों के कारण हथियारों 
का निर्माण शुरू हुआ है । उधर कुछ विकासोन्मुख देश ऐसे हैं जहाँ विदेशी कम्पनियों ने व्याव- 
सायिक कारणों से हथियारों का उत्पादन शुरू किया है । 

तीसरी दुनिया में शुरू हो चुके हथियारों के इस सीमित पैमाने के उत्पादन ' को लेकर भी 
पश्चिमी देशों के हथियार निर्माताओं में फिक्र पैदा हो गयी है । जब तक ये मुल्क अपनी हथियार 
की जरूरतों के लिए पश्चिमी देशों या रूस पर पूर्णतः भाश्वित थे तव तक हथियारों की होड़ तीसरी 
दुनिया में मची रहने में शस्त्रार्थ के इन सौदागरों को फायदा ही फायदा नजर आता था। अब 
हथियारों की बिक्नी करने वाले इन देशों को तीसरी दुनिया की हथियार विनिर्माण की कोशिशें 
“हथियारों की होड़' का खतरा वनकर दिखायी देने लगी है । 

हथियारों के परम्परागत निर्माता व विक्रेता देश अभी तक इस वात को लेकर सन ही मन 
खुश हैं कि हथियारों के निर्माण की तकनीक में इतनी तेजी से बदलाव जा रहा है कि उनका विनि- 
मांण तीसरी दुनिया के अधिकांश देशों के लिए असम्भव बना रहेगा । चाहे स्वदेशीकरण की कितनी 
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ही चेष्टाएँ तीसरी दुनिया के देश क्‍यों न करायें उन्हें विशिष्ट रक्षा उपकरणों की अपनी आव- 
एयकताओं के लिए औद्योग्रिक राष्ट्रों पर निर्भर रहना ही होगा । 


नयी अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था और तीसरे विश्व का परिध्रेक्ष्य 


(7 प्र5 ॥४छफ्र तप फरार 8770074, ४(८0/२0५0 00050 637 
सह एफाारए श0ठराए (ऊराफऋऋा) 


अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में नयी अन्तर्राष्ट्रीय आथिक व्यवस्था और तीसरे विश्व का परिप्रेक्ष्य 
वर्तेमान सम्बन्ध में एक विचारणीय पहलु है । 

द्वितीय विश्व-युद्ध से पहले कोई अच्तर्राष्ट्रीय आथिक प्रणाली नहीं थी । प्रत्येक प्रभुसत्ता 
सम्पन्न देश दूसरों पर पड़ते वाले प्रभावों की परवाहु न करके अपनी नीतियों पर चलता रहता 
था । जब तीसरे दशक के अन्तिम वर्षो में मन्‍्दी की प्रवृत्तियाँ विकसित देशों को प्रभावित करने 
लगीं जिसके फलस्वरूप उद्योंग में पूरी क्षमता का उपयोग नहीं हो पा रहा था और श्रमिक बढ़े 
पैमाने पर बेरोजगार हो रहे थे, तो इन देशों ने आयात में कमी लाने और निर्यात को बढ़ाने के 
लिए ज्रपएए्य करने शुरू किये + झायात्तों पर टेरिफ में वुद्धि कर दी गयी और कोटा सम्बन्धी प्रति- 
बन्ध लगाये गये । आथिक सहायता और विनिमय -“ह्वास को निर्यात बढ़ाने के माध्यमों के रूप में 
इस्तेमाल किया गया | तरजीही व्यापार और भुगतान ब्लाक अस्तित्व में आये । दुर्भाग्यवश, प्रत्येक 
देश द्वारा निर्यात बढ़ाने के लिए चलाये गये अभियात्र का प्रभाव उनके व्यापार में सहयोगी अन्य 
देशों द्वारा आयात पर लगाये गये प्रतिबन्धों के कारण बेअसर रहा । अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में कमी 
आने लगी और मन्‍्दी की प्रवृत्तियों ने विश्व-व्यापी मनन्‍दी (ग्रेट डिप्रेशन)) का रूप ले लिया, जिसकी 
परिणति अन्ततः द्वितीय विश्व-युद्ध के रूप में हुई । 

इसलिए द्वितीय विश्व-युद्ध के बाद मित्र देशों ने पहली बार निर्बाध व्यापार और भुगतान 
को प्रोत्साहित करने के लिए अच्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं के गठन का प्रयास किया । चौथे दशक के 
अनुभव के आधार पर उन्होंने निर्बाध व्यापार और भुगतान पर बल दिया जिससे सरकारी हस्तक्षेप 
की गंजाइश कम हो गयी । 

प्राय:,यह मत व्यक्त किया जाता रहा है कि अधिकांश विकासशील देश उस समय औप 
निवेशिक प्रभुत्व में थे, इसलिए उनके हितों की उपेक्षा की गयी । यह वात केवल आंशिक रूप से ठोक 
है | लेटिन अमरीकी देश और भारत, जिसमें उस समय पाकिस्तान और बंगला देश भी शामिल 
था, और कुछ अन्य विकासशील देशों ने ब्रेटन-बुड्स में अन्तर्राष्ट्रीय सुद्रा कोष और विश्व वैंक, 
जिनेवा में टेरिफ और व्यापार के सामान्य समझौते (गेट) तथा एक अच्तर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन 
के लिए हवाना घोषणा-पत्र तैयार करने में पूर्ण योगदान दिया था । 

सामान्य तौर पर विकसित और विकासशील देशों के मत में कोई बड़ा अन्तर तहीं था। 
विकसित देशों ने विश्व-बैंक की स्थापना करके विकासशील देशों के प्रति अपने समर्थव और 
सहानुभूति का परिचय दिया | इस बैंक का उद्देश्य विकासशील देशों के लिए पूंजी उपलब्ध कराना 
था । इस समय पर कमी उन प्रक्रियाओं की स्पष्ट अनुभूति न होना थी जिसके कारण हस्तक्षेप 
की विचारधारा पर आधारित एक अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली विकासशील देशों के विकास 
को अवरुद्ध कर सकती थी जबकि उनके विकास में तेजी लाने के लिए उनकी सरकारों की तरफ 
से कहीं अधिक रचनात्मक योगदान मिलना आवश्यक था। केवल अच्तर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन 
से सम्बद्ध हवाना वार्ता में प्राथमिक उत्पादों के आयातक गौद्योगिक देशों और अपनी निर्यात आय 
के लिए इन देशों पर निर्भर करने वाले विकासशील देशों के विचारों में स्पष्ट अन्तर देखने को 
मिला । ऐसा होते हुए भी इन मुद्दों पर सहमति हुई और हवाना घोषणा-पत्र की अमरीका हार 
पुष्टि न किये जाने के कारण ही अन्‍्तर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन अस्तित्व में नहीं आ पाया था ।_ 
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इसके बाद के वर्षों में जैसे-जैसे अधिक विकासशील देश. स्वतन्त्र हुए, उन्होंने अपनी 
प्रभुसत्ता के प्रतीक के रूप में संगठनों का सदस्य बलना चाहा और इसके लिए सभी दायित्वों को 
सहर्ष स्वीकार किया | लेकिन समय गुजरने के बाद उन्होंने यह्‌ भनुभव करना शुरू किया कि इन 
संगठनों द्वारा लगाये गये प्रतिवन्धों से उनके अयासों में बाधा पड़ती है। इसलिए आवश्यक छूट 
प्राप्त करने के उद्देश्य से वे कुछ परिवर्तनों की माँग करने लगे । उनकी इन माँगों के प्रति उन्नत 
देशों का रवैया छठे दशक,में कुल मिलाकर रचनात्मक था। विकासशील देशों के लिए “गे! के 
अमुच्छेदों में विशेष प्रावधान बनाये गये। विश्व बैंक ने अपनी सहायता की' मात्रा और क्षेत्र का 
विस्तार किया और 960 में वाणिज्यिक शर्तो पर सेवा ऋण प्राप्त करने में असमर्थ देशों को 
अति उदार शर्तों पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए एक सहायक संस्था अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी _ 
आई० डी० ए० का गठन किया । अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भी, धीमी गति से ही सही, विकास- 
शील देशों को विशेष सुविधाएँ देने के लिए कार्य किया | विकासशील देशों को द्वि-पक्षीय ऋण में 
वृद्धि की भयी थौर ऋण शर्तों को बहुत उदार बनाया गया । ह 
इन्हीं प्रवृत्तियों.के अनुरूप संयुक्त राष्ट्र संघ ने सातवें दशक को विकास दशक घोषित 
किया । संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन (अंकटाड) का गठन किया गया और इसने 
उत्तर-दक्षिण सहयोग को बढ़ावा देने सम्बन्धी उपायों पर विचार-विमशे करने के लिए एक मंच 
उपलब्ध कराया | विकासशील देशों ने “77 का समुह' का गठन किया ताकि वे एकजुट होकर 
अपनी आवाज उठा सकें और पश्चिम और पूर्व के विकशित देशों के साथ बातचीत कर सकें । 
अंकटाड के विचार-विमर्श के फलस्वरूप ही विकासशील देशों के लिए प्राथमिकताओं की सामान्यी- 
कृत योजना तैयार की गयी । 
लेकिन सातवें दशक के समाप्त होने के पूर्व वातावरण में परिवर्तन आया । वात्तावरण में 
परिवर्तेत के अनेक कारण थे जिनमें से कुछ राजनीतिक और आधिक कारण थे। वियतनाम युद्ध 
ने विकासशील देशों और अमरीका के बीच, जो कि सहायता देने के मामले में संसार के सभी 
देशों से आगे रहता था राजनीतिक मतभेद पैदा कर दिये। इसके बाद अमरीकी सहायता में 
कटौती किये जाने से विकासशील देशों को सहायता देने मे भी राजनीतिक गन्ध का स्पष्ट आभास 
हो गया । विकासशील देश अत्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं विशेषकर अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक . 
के स्वरूप सें परिवर्तेत की माँग करने लगे । दुसरी तरफ, विकसित देश यह बिल्कुल भी नही चाहते 
थे कि विकासशील देशों की वित्तीय संस्थाओं या '“गेट' में अपनी बात मनवाने का अवसर 
दिया जाये ।. ॥॒ 
अन्य घटनाओं के कारण विकसित और.विकासशील देशों के' राजनीतिक सम्बन्ध और 
भी बिगड़ गये । अरब-इजराइल युद्ध के कारण संयुक्त राष्ट्र संघ में झड़पें हुई जिनमें विकासशील 
देशों ने अरब देशों का समर्थन किया जबकि अमरीका और कई जऔद्योगीकृत राष्ट्रों ने इजराइल 
का काफी समर्थन किया। इस युद्ध के परिणामस्वरूप स्वेज नहर बन्द कर दी गयी, इसके बाद 
तेल उत्पादक अरब देशों द्वारा अपने उत्पादन में कमी करने और अमरीका को तेल का निर्यात 
* न करने का निर्णय किया गया ताकि उस पर राजनोतिक दबाव डाला जा सके । तेल की कीमतों 
में तेजी से वृद्धि होने लगी । औद्योगीकृत देशों के भुगतान शेप पर अन्य दबाव भी थे जिनके 
परिणामस्वरूप उन्हें निर्धारित विनिमय दर की प्रणाली को छोड़ना पड़ा । यह प्रणाली अन्तर्राष्ट्रीय 
मुद्रा कोष का एक प्रमुख स्तम्भ थी । . 
वर्ष 973 में अल्जीयसे में गुट-निरपेक्ष शिखर सम्मेलन का आयोजन होने के समय तक 
उत्तर-दक्षिण सहयोग का पिछला चरण लगभग समास्त हो घुका था | टकराव का एक नया चरण 
शुरू हो चुका था। यद्यपि तेल क्री कीमतों में भारी वृद्धि होने के कारण तेल का आयात करने 
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वाले विकासशील देशों को एक बड़े संकट का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन एकजटता की 
भावना का परिचय देते हुए इन देशों ने तेल निर्यातक देशों के संगठन (ओपेक) की आलोचना 
करने या उन पर दवाव डालने में विकसित देशों का साथ नहीं दिया । इसके स्थान पर उन्होंने ओपेक 
के इस तकी का समर्थन किया कि ऊर्जा के साधनों की कीमतों के विपय पर अलग से विचार नहीं 
किया जा सकता बल्कि यह जिन्‍्स मुल्यों पर व्यापार, वित्त और प्रौद्योगिकी हस्तान्तरण जैसे 
विषयों पर एक साथ व्यापक विचार-विमर्श का एक भाग होना चाहिए। अल्जीयस शिखर सम्मेलन 
में व्यक्त दृष्टिकोण के, फलस्वरूप संयुक्त राष्ट्र महासभा के छठो विशेष अधिवेशन में एक नयी 
अन्तर्राष्ट्रीय आथिक व्यवस्था की स्थापना की घोषणा और इसके लिए एक कार्य योजना सम्बन्धी 
प्रस्ताव पारित किया गया । 

लेकिन विकसित और विकासशील देशों के बीच की खाई बढ़ती रही । बड़ी आशाओं के 
साथ पेरिस में आयोजित अच्तर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग सम्मेलन जून 977 सें निराशाजनक 
स्थिति में समाप्त हुआ । उत्तर और दक्षिण के बीच सहयोग को नये सिरे से बढ़ावा देने के लिए 
विश्व वैंक के अध्यक्ष राबर्ट मैकनमारा ने अन्तर्राष्ट्रीय विकास विषयों पर एक स्वतन्त्र आयोग की 
स्थापना के लिए पहल की । इस प्रयास को संयुक्त राष्ट्र महासचिव श्री वाल्दहीम का समर्थन भी 
प्राप्त था। इस आयोग का अध्यक्ष ब्रांट को बनाया गया जिन्हें पुरवें-गश्चिम तनाव को कम करने 
में योगदान देने के लिए नोवल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अनेक सुप्रसिद्ध व्यक्ति, जो 
अपने देशों में अपनी सरकारों के अध्यक्ष रहे या फिर विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ थे, इस आयोग 
में शामिल थे। भिन्न-भिन्न पृष्ठभूमियों के बावजूद उन्होंने एक सर्वंसम्मत रिपोर्ट तैयार की 
जिसका विश्वव्यापी प्रचार हुआ। इस रिपोर्ट का मुख्य योगदान आम जनता को उन बातों से 
अवगत कराना था जिनसे यह पत्ता चलता है कि उत्तर और दक्षिण. एक-दूसरे पर निर्भर हैं 
और आपस में सहयोग करता, विशेषकर इस.समय जबकि संसार की अर्थ॑-व्यवस्था को.द्वितीय 
विश्व-युद्ध के बाद से निरन्तर गम्भीर खतरों का सामना करना पड़ रहा है, किस प्रकार एक-दुसरे 
के हित में है। 

न्रांट आयोग की मुख्य सिफारिश यह थी कि विश्व के उभरते संकटों को देखते हुए एक 
. आपातकालीन कार्य योजना की तरफ ध्यान आक्ृष्ट करने के लिए उत्तर-दक्षिण शिखर सम्मेलन का 
आयोजन किया जाना चाहिए। इसके बाद संसार की आर्थिक प्रणाली के पुनर्निर्धारण के लिए 
दीर्घावधि उपाय किये जाने चाहिए | कई सन्‍्देहों और अनिश्चितताओं के बाद यह्‌ प्रस्ताव स्वीकार 
कर लिया गया । मैक्सिको में आयोजित कानकुन शिखर सम्मेलन ने उन विपयों पर विचार-विमर्श 
किया जो ब्रांठ रिपोर्ट के एक मुख्य आपातकालीन कार्यक्रम, अनाज, ऊर्जा, वित्त और व्यापार में 
शामिल थे । इसने विश्वव्यापी वार्ताओं का भी आधे दिल से समर्थन किया। 

लेकिन इससे जो आशाएंँ बँधी थीं, वे पूरी नहीं हुई । आपातकालीन कार्य योजना को कार्य- 
रूप देने की दशा में कोई ठोस प्रगति धहीं हुई और न ही विश्वव्यापी समझौता वार्ता सम्बन्धी 
प्रक्रियाओं के बारे में कोई सहमति हो पायी । भौद्योगीकृत देश अब अपनी स्थिति के अनुकूल , 
नीतियों पर अधिक ध्यान देने लगे हैं । इन्हीं नीतियों के फलस्वरूप विश्व-व्यापी मन्दी का दौर 
आया था। अमरीका और कुछ अन्य देशों में व्याज की ऊँची दरों के कारण न केवल ऋणग्रस्त 
विकासशील देशों के लिए ही बल्कि विकसित देशों और विश्व मौद्रिक प्रणाली के लिए भी समस्याए 
पैदा हो गयीं। संरक्षणवाद केवल विकासशील देशों के उत्पादों पर ही लागू नहीं किया जा रहा 
बल्कि यह तो “गैट” की मनन्‍्त्री स्तर की बैठक में विकसित देशों के बीच भी परस्पर आरोप- 
प्रत्यारोप का विपय बन गया था। 

यदि विकसित देश आज कठिनाइयों के दौर से गुजर रहे हैं तो बड़ी संख्या में विकासशील 


/च्च 
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देश आज विनाश के कगार पर हैं। ब्याज की ऊँची दरों, निर्यात की जाने वाली चस्तुओं की माँग 
में कमी और विकसित देशों में बढ़ते संरक्षणवाद के कारण विकासशील देशों के विदेशी मुद्रा भण्डार 
में तेजी से कमी आ रही है, कुछ देश अपने ऋण का भुगतान करने में असमर्थ हैं तो कुछ को अनाज 
और ऊर्जा जैप्ती आवश्यक चीजों और विकास के लिए आवश्यक पूँजीगत माल और प्रौद्योगिकी के 
आयात में कटौती करती पड़ी और संकट का समता करने के लिए मिलकर विचार-विमर्श के 
प्रयास करने का कीई चिह्न नजर नहीं आया है । अन्तर्राष्ट्रीय आधिक प्रणाली के लिए विश्वव्यापी 
समझौता वार्ता के लिए भी प्रयास नहों किया गया है । 

विश्व की अर्थ-व्यवस्था की वर्तमान संकटपुर्ण स्थिति यदि पूरो तरह नहीं तो एक बड़ी 
सीमा तक औद्योगीकृत राष्ट्रों द्वारा मुद्रा-स्फीति को रोकने के लिए संकुचन नीतियाँ अपनाने, अपनी , 
ब्याज दरें बढ़ाने, विकास दर की गति घीमी करने जैसे उपायों के कारण बनो है । 'इस प्रकार बनी 
मन्दी की प्रवृत्तियों से विकासशील देशों की निर्यात आय में कमी हुई है, आयात करने की क्षमता 
भटी है जिससे औद्योगीकृत देशों में बेरीजगारी और बढ़ जाती है । 

विश्व की भर्थ-व्यवस्था को इस दुष्चक्र से बाहर निकालने के लिए चक्र को उल्टा धुमाना 
होगा, विकासशील देशों के मुद्रा भण्डार को वढ़ाना होगा और इस क्षीत्र में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष 
प्रमुख भूमिका निभा सकता है। इसके बाद विकासशील देश विकसित देशों से अधिक सामान 
बरीद सकते हैं, जिससे उनकी औद्योगिक क्षमता का उपयोग होगा और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे । 
उम्नत देशों में अधिक औद्योगिक गतिविधियों से तीसरे विश्व के देशों द्वारा किये जाने वाले आयात “ 
में वृद्धि होगी। सामान और सेवाएँ खरीदने के लिए विकासशील देशों की जन-शक्ति बढ़ेंगी । 
विकसित देश ही इन चस्तुओं और सेवाओं के प्रमुख सप्लाईकर्ता हैं । 

५ अल्जीयस में गुट-निरपेक्ष शिखर सम्मेलन में एक नयी अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का 
आह्वान किया था। हवाना में इसने दक्षिण-दक्षिण सहयोग की तरफ विशेष रूप से ध्यान भाकपित 
किया था । नयी दिल्ली में आयोजित निर्गुट शिखर सम्मेलन (मार्च 983) ने उत्तर के समृद्ध 
देशों को यह स्मरण कराने का अयत्त किया कि दक्षिण के राष्ट्रों की कमजीर अर्थ-व्यवस्था को 
अपेक्षाकत स्वस्थ हालत में बनाये रखना उनके खुद के दीघंकालीन हितों के अनुरूप होगा । सम्भे- 
लत में अन्तर्राष्ट्रीय ऋणों की भुगतान अवधि पुनः निर्धारित करने की आवश्यकता पर जोर दिया 
गया । यह आवश्यकता भी प्रतिपादित की गयी कि वर्तसाल मुद्रा-व्यवस्था के पुनरीक्षण के लिए, 
जिससे निर्वल व विकासशील देशों की अथ॑ं-व्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ता है, एक विशेष सम्मेलन 
बुलाया जाये । . 

बेलग्रेंड में छठा अंफटाड सम्मेलन : अंकटाड को निराशा 

संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास संघ का छठा अधिवेशन विश्व की आधिक व्यवस्था व 

विकास पर एक माह के लिए लम्बे विचार व बहस के बाद (बेलग्रेड 3 जुलाई, 984) समाप्त 
हो गया । इस सम्मेलन के पारित प्रस्ताव एवं विचार-विमर्श से विकासशील व पिछड़े देशों को 
गहरी निराशा ही हाथ लगी। ग्रूप-77 के अध्यक्ष सोमालिया के ए० एस० उस्मान ने कहा कि 
अंकटाड-एप विकसित व विकासशोल देशों के बीच उत्पक्ष गतिरोध को शग्यद ही तोड़ सकेगा। 
उन्होंने इसे एक ऐतिहासिक अवसर गेंवाने की संज्ञा दी । 5 

। जिनेवा में साततवाँ अंकटाड सम्मेलन: 
_. जिनेता में 7वाँ अंकटाड सम्मेलन 3 अगस्त, 987 को सम्पन्न हुआ जिसमें अन्तर्राष्ट्रीय 
व्यापार जिन्स और कम विकसित देशों की समस्याओं के बारे में कतिपय प्रस्तावों पर सहमति हो 
गयी, परन्तु तीसरी दुनिया के देशों को ऋण के बारे में सहमति नहीं हो सकी ! 


से क 
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तीसरी दुनिया के देशों के प्रति महाशक्तियों का रुझान 


(5 ए0फज़हरं5 व प्र पंसारए जणरा,0) 
यह सर्वेविदित तथ्य है कि महाशक्तियाँ तीसरे विश्व के देशों के आन्तरिक मामलों अथवा 


. द्विपक्षीय विवादों में लगातार हस्तक्षेप करती रहती हैं । अफगानिस्तान में रूसी हस्तक्षेप, पाकिस्तान 


को अमरीकी शस्त्र, अल साल्वाडोर, तिकारागुआ और ग्रेनाडा में अमरीकी हस्तक्षेप, लीबिया पर 


अमरीकी हमला (986), वियतनाम युद्ध आदि इसके ज्वलन्त उंदाहरण हैं । मोहम्मद अय्यूब 


लिखते हैं कि “इस हस्तक्षेप का कारण हैशक्ति की दृष्ठि: से विद्यमान विषमताः'“आवश्यकता है 
महाशक्तियों एवं तीसरे विश्व के सैनिक-राजनीतिक और आधिक सम्बन्धों की “सम्पूर्णता का 
विश्लेषण करने-की 

आजकल विश्व की दोनों महाशक्तियाँ अनेक अन्तर्राष्ट्रीय मसंत्रों पर तीसरी, दुनिया के 
राष्ट्रों का समर्थन पाने के लिए मित्रता स्थापित करने की चेष्ठा करती हैं । वैसे सामान्यतया 
व्यवहार में यह पाया गया है कि सोवियत संघ तीसरी दुनिया के देशों की माँग का समर्थन करता 
है .जबकि संयुक्त राज्य अंमरीका सहित पश्चिमी. देश विरोध करते हैं क्योंकि इनकी बहुराष्ट्रीय 
कम्पनियों की दुनिया. के अधिकांश देशों में पूँजी लगी होने के कारण पारस्परिक हित ठकराते हैं। 
सैद्धान्तिक रूप से साम्यवादी चीन विश्व महाशक्तियों द्वारा तीसरी दुनिया में छलपूर्वक आधिपत्य 
जमाने की आलोचना करता है एवं अपने आपको तीसरी दुनिया के देशों; विशेषतः दरक्षिण-पूर्व 


_- एशियाई राष्ट्रों का नेता मानता है। - 


तीसरी दुनिया की एकता का प्रश्न... 
(7प्लाड 0055770र 07 प्रक्तार) ए0०ारा।ए0 एस?) 


हाल ही में तीसरी दुनिया के देशों में एंकत्ता के प्रश्व ने विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत 
प्रमुख .राजनयिकों, पत्रकारों, अथेशास्त्रियों एवं विद्वानों का ध्याव आकर्षित किया है। यह भी 
एक आश्चर्यजनक तथ्य है कि तीसरी दुनिया के विद्वानों से ज्यादा पश्चिमी विश्व के विद्वानों ने 
इस .विषय से सम्बन्धित समस्याओं के अध्ययन में रुचि दिखाई है एवं लगभग यह निष्कर्ष निकालने 
का प्रयास किया है.कि तीसरी दुनिया. की एकता की बात करना मृग-मरीचिका के समान है । 

पश्चिमी विद्वानों के मतानुसार तीसरी दुनिया के देशों की एकता का विचार सैद्धान्तिक 
रूप से उनके मध्य अधिकांश मामलों पर विचार साम्य होने से सम्भव प्रतीत होता है । किन्तु इन 
देशों की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धाभिक एवं सांस्कृतिक व्यवस्थाओं में विभिन्नताओं के 
कारण व्यवहार में हम उनमें पारस्परिक फूट पाते हैं। ऊपरी तौर पर भले ही .वे अपने अन्त- 
रष्ट्रीय मंचों पर विश्व महाशक्तियों. की आलोचना कर लें एवं राजनीतिक दबाव के साथ ही नयी 
विदेशी मदद को अस्वीकृत करने की खूली घोषणा कर दें किन्तु असल में वे.अपने देश की आधिक 


'एवं तकनीकी प्रगति के लिए अधिक से अधिक मदद चाहते हैं। तीसरी दुनिया में ऐसे बहुत कम 


राष्ट्र हैं जो बड़ी शक्तियों की मदद के बिना अपना आसानी से काम चला सकें। इसके अलावा 
स्वयं तीसरी दुनिया के राष्ट्रों के साथ कच्चे माल के निर्यात, वस्तुओं के निर्धारण एवं उनके 
बाजारों के हितों में परस्पर विरोधांभास पाया जाता है। तीसरी दुनिया के*तेल उत्पादक राष्ट्रों 
(जिन्होंने तीसरी दुनिया में विशेष 'घनवान' की श्रेणी प्राप्त कर ली है) ने भी अपने साथी राष्ट्रों 
के हितों का अभी तक कोई खयाल नहीं किया है एवं उल्टे वे इन राष्ट्रों को महेंग्रे दामों पर तेल 
निर्यात करते हैं। कंम्पुचिया से वियतनामी सेवाओं की वापसी का प्रश्न रहा हो, या ईरान-इराके 


4 जगावशणाबत 89009, “एटा शात पॉलिएलातणा : उाल्य ए०क्रथ$ क्रात 6 पगात लात! गा 
थ, 5. एंव) गाव जाए तच्ताएणों (०१,), करवा 20700 उटॉवरांगार, मिगेंव 0/वैंध" द।र्व 26 प्रा 
्र&#४ (५८७७), 98, 90, 705-6 
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संघर्ष के शान्तिपूर्ण निपटारे की समस्या या फिलिस्तीनी शरणार्थियों का मसला या अफगानिस्तान 
में सोवियत हस्तक्षेप का मुद्दा हो; आपसी फूट के कारण तीसरे विश्व के देश कोई भी ठोस कदम 
नहीं उठा सके । इन सभी कारणों से तीसरी दुनिया की सौदा करने की स्थिति कमजोर रही है 


_६ एवं विकसित राष्ट्रों के शस्त्र अनेक अन्तर्राष्ट्रीय विवादों एवं आधिक मामलों .के सम्बन्ध में, 


निर्धारक रहे हैं । पश्चिमी विद्वानों के उपर्युक्त तकों में कुछ सच्चाई जरूर है फिर भी वे सिक्के के 


* केवल एक ही पहलू का मूल्यांकन करते नजर आते हैं । 


पर 


आत्म-निर्भ रत! जरूरी--तीसरी दुनिया की एकता के लिए सर्वप्रथम शर्ते विदेशी निर्भरता 
से आत्म-निर्भरता की ओर कदम उठाना अपरिहाय॑ है क्योंकि यह आवश्यक रूप से आथिक एकता 
कायम करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास होगा । इन देशों को स्वयं अपनी स्वतन्त्र 'टठेक्नालॉजी' 
का निर्माण करना होगा | यह बात भी किसी से छिपी हुई नहीं है कि विश्व के समस्त औद्योगिक 
राष्ट्र कच्चे माल की सुगम आपूर्ति के लिए तीसरी दुनिया की आथिक एकता को विखण्डित करने 
में प्रयत्तशील हैं। इस विध्वंश को रोकने के लिए तीसरी दुनिया के राष्ट्रों को औद्योगिक राष्ट्रों 
की बे सभी आध्िक शर्तें नहीं माननी चाहिए जो उनके हित में नहीं हैं । तीसरी दुनिया के देशों 
के मध्य सामूहिक आत्म-निर्भरता बढ़ाने के लिए यूरोपीय साझा बाजार की तरह आशिक संगठन 
स्थापित किया जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के-]59 सदस्यों में से लगभग !20 राष्ट्र तीसरी 
दुनिया के हैं जिनमें से करीब 0] देश गूठ-निरपेक्ष हैं। इससे तीसरी दुनिया एवं गुट-निरपेक्ष 
देशों के मध्य विचारों की समानता प्रकट हो जाती है। यदि तीसरी दुनिया के राष्ट्र चाहें तो 
अपनी विशाल संख्यात्मक शक्ति से संयुक्त राष्ट्र संघ में विश्व की बड़ी शक्तियों की भहित्तकारी 
चालों को असफल कर सकते हैं । 
प्रश्त 
. अच्तर्साष्ट्रीय राजनीति में 'तीसरे विश्व” की भूमिका की विवेचना कीजिए । 
व)50०१४४ धाढ 706 ण "रत सणावव! व फ्राक्षावंणाओं एणध08. 
2. तीसरी दुनिया” से आप क्‍या समझते हैं ? अन्तर्शष्ट्रीय राजनीति में तीसरी दुनिया' की 
एकता के प्रश्न की विवेचना कीजिए । 


'फ़ा॥। १0 एणए परातशर्शशात शांत ग6 ०००६६ ० वात फततत0' 7? 98ए058 
परा6 बषलाणा ती गप्रातव ए्रठत6 एग्राए' का जराद्याशांणान ?ए00005 


एशिया में विउपनिवेशीकरण एवं नये राज्यों का उदय 
... [0०6000ए5कवाठप &07 वप्तह हाशहा०छाठह 07 एहए._ 
श 8065 ॥0 ४99] 








एशिया पृथ्वी का सबसे विंस्तृत भांग, (संलग्न द्वीपों सहित 4 कंरौड़ 35 लांखे वेग किमी० 
का क्षेत्र, अर्यात्‌ कुल थ॑लं क्षेत्र का। 29:2 प्रतिशत भांग) और सबंसे अंधिक जंनसंख्या वाला महा 
' द्वीप (27 अरब लोगं अर्थात्‌ मानव जाति का आंधे से अधिक हिस्सा) है । वह .विशांल यूरेशियाई 
महाद्वीप के 80-5 प्रतिशत क्षेत्र में फली हुआ है। यूरोप के साथ उसको 5 हजार किलोमीटर से 
अधिक लम्बी थल सीमा! रेखा सोवियत संघ के क्षीत्र की कटिंती है और बांल्कान प्रायंद्वीप से वह 
सेकरे जलडमरूभध्यों से अलग किया हुआ है । एशियाई महाद्वीप का. उत्तरी-पूर्वी भांग अलॉस्कां से,' 
दक्षिण-पूर्वी क्षेत्र आस्ट्रेलिया तथा ओसेनिया से दंक्षिणी-पश्चिमी भाग अफ्रीका से लगा है । एशिया, 
उत्तरी हिम महासागर, प्रशान्त तथा हिन्द महांसागरों और भरंमध्य सागरों से घिरो- हुआ-है, 
अटंलांठिक महासांगर से जूड़ा है । जि 
अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में आजकंल एशिया कां महत्व बढ़ रहा है ।. 9वीं शताब्दी यूरो 
पियन देशों की प्रभुता की शताब्दी थी, जनसंख्या अल्प होते हुए भी अपनी उत्कृष्ट वैज्ञानिक, 
औद्योगिक, आर्थिक और सैनिक शक्ति के कारण ब्रिठेन, फ्रांस, हॉलेण्ड, बेल्जियम तथा जमेंनी ने - 
अपने देश की जनसंख्या भौर क्षेत्रफल से कई गूनी अधिक जनसंध्या और क्षेत्रफल- रखने वाले एशिया 
के अधिकांश देशों पर अपनी प्रभुता स्थापित की । किन्तु 20वीं शताब्दी में एशिया में यूरोप के. 
सम्पर्क से अपनी स्वाधीनता पाने के लिए संघर्ष से जो नवजागरण हुआ, उससे इस समूचे महाद्वीप 
में नयी चेतना की एक लहर आयी । 
पश्चिम की प्रश्ुता और साम्राज्यवाद के विरुद्ध एशिया के विद्रोह को अमरीकी पत्रकार 
. राबर्ट पेन ने वतेमान समय की सबसे बड़ी घटना कहा है और यह लिखा है कि एशिया को अब 
' अपमे महत्व का ज्ञान हो गया है और 'एशिया की शताब्दी' आरम्भ हो गयी है । 


एशिया के जागरण और विद्रोह का महत्व हर है 
(09४0,7.08 3898 : 80राग05२८7) 


एशिया के विविध देश किस प्रकार पाश्चात्य देशों के साम्राज्य से मुक्त हुए, उनमें-किस 
: प्रकार राष्ट्रीय चेतना उत्पन्न हुईं, किस प्रकार उन्होंने अपनी ' आन्तरिक निर्बलताओं को दूर कर 
उन्नति के मांग में कदम बढ़ाया और किस प्रकार वे विदेशी प्रभुत्व को नष्ट -कर अपनी. स्वतन्त्रता, 
स्थापित करने में सफल हुए--आदि घटनाओं को पामर और परकिन्स ने एशिया का विद्रोह " 
(/२०९०॥ ० 8) कहा है । वे लिखते हैं--“एशिया का विद्रोह 20वीं शताब्दी का सर्वाधिक 
महत्वपूर्ण विकास सिद्ध हो सकता है ।” ! हे 


मर 
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भेकभोहन बाल के अनुसार, यह विद्रोह तीन मुख्य शक्तियों की उपज है---“प्रथम, यह विदेशी 
शजनीतिक नियन्त्रण के विरुद्ध उपनिवेशवाद के विरुद्ध विद्रोह है। यह आत्म-निर्णय का, पूर्व 
: शा्ट्रीय स्वतन्त्रता का दावा है। द्वितीय, यह उन व्यक्तियों द्वारा एक सामाजिक और आधथिक विद्रोह 
- है, जिन्हें अपनी दरिद्रता और दुर्भाग्य की तीव्रतर अनुभूति है तथा तृतीय, यह उपयुक्त नाम के 
अभाव में एक जातीय (7१8०७।) विद्रोह कहा जा सकता है। यह पूर्व का पश्चिम के विरुद्ध विद्रोह 
है।” 947 में प्रथम एशियन सम्बन्ध सम्मेख्नन! में पं० जवाहरलाल नेहरू ने अपने उद्गार व्यक्त ' 
करते हुए कहा था, “एक परिवर्तन हो रहा है | एशिया पुनः अपने स्वरूप को पहचान रहा है । हम 
परिवर्तन के एक महान युग में रह रहे हैं भौर इससे नवीन युग का समावेश तब होगा जब एशिया 
अन्य महाद्वीपों सहित अपना उचित स्थान ग्रहण करेगा । विश्व इतिहास के इस संकट ,काल में 
एशिया निश्चित रूप से अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वेहन करेगा ।" 


एशिया के तव-जागरण के कारण 
(एशगरठफ्रार्टछ 09 &88 : ८४ए88&8) 


' उश्नीसवीं शताब्दी में यूरोप उन्नति करता खला गया और एशिया पिछड़ता गया । औद्यो- 
मिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ एशिया कच्चे माल की*आवश्यकता, उत्पादित माल को खपाने के लिए 
भष्डियों और अतिरिक्त घत के विनियोग के लिए यूरोपीय राष्ट्रों के आकर्षण का मुख्य केन्द्र बना-न 
अधिक स्रोतों के शोषण की आवश्यकता पर आधारित पश्चिमी स्वामित्व ने कालान्तर में एशियाई _ 
देशों को भुखमरी, दरिद्रता, पीड़ा तथा अगणित कष्टों के.द्वार पर लाकर खड़ा कर दिया । जब्तक 
लोगों ने विदेशी सत्ता के दास्तविक स्वरूप को नहीं पहचाना तब तक वे निष्क्रिय और शान्त रहे। 
ज॑से ही उन्हें यह आभास हो गया कि उनके पतन और शोषण का कारण विदेशी शासक और उनकी 
ओऔपनिवेशिक प्रवृत्तियाँ हैं, वे विद्रोही हो उठे । यह चेतना बहुत कुछ पश्चिमी ज्ञान, साहित्य, कानूनों 
व संस्थाओं के कारण उत्पन्न हुई थी । प्रथम विश्व-युद्ध के उपरान्त एशिया में स्वशासन और 
राष्ट्रीयता की पहली लहर आयी । एशियाई राष्ट्रों के नेतागण “स्वशासन', “राष्ट्रीय आत्म-निर्णय' 
तथा (विश्व में अपने उचित स्थान” की माँग करने लगे। इस माँग ने आगे चलकर स्वाधीनता 

, आन्दोलन का रूप घारण कर लिया । एशियाई राष्ट्रों के स्वाधीवता आन्दोलनों की माँग थी-- - 
उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद व जातीय भेदभाव की समाप्ति । द्वितीय विश्वयुद्ध में उपनिवेशवादी 
शक्तियों का हास हुआ और एक-एक करके एशियाई शप्ट्र स्वतन्त्र होने लगे । 

संक्षेप में, एशियाई नव-जागरण के निम्नलिशित कारण हैं : हे 
(7) जापान की रूस पर विजय--एशियाई राष्ट्रों में नव-जागरण उत्पन्न करने वाली सबसे , 
अभावक घटना /204:05 में जापान द्वारा रूस को पराजित करना था । इस घटना ने एशिया के 
लोगों, में नग्री बेदवा और आत्म-विश्वास की एक लहर फंला दी । जापान ने एक नया नारा दिया. 
, कि एशिया, एशिया वालों के लिए है! (#8०8 0 #अंशा) । एशिया के अधिकांश देश अब विदेशी 
शोषण से मुक्त होने की बात सोचने सगे । 5 

डे (2) उषनिवेशवादो शक्तियों को बुबंलता--द्वितीय विश्वयुद्ध में यद्यपि साआराज्यवादी शक्तियाँ 
फासीवाद के विरुद्ध संघर्ष में जनतन्त्रवादी शक्तियों के साथ थीं, फिर भी जहाँ एक ओर जनतन्त्र- 
वादी एवं समाजवादी तत्व मजबूत बने वहाँ दूसरी ओर साम्राज्यवादी एवं उपनिवेशवादी राष्ट्रों. 
का छास हुआ | ्रेद्‌ श्िटेन और फ्रांस केवल सामम्रात्न के ही.बहे राष्ट्र रह गये । इटली और जर्मनी 

को अपार क्षति हुई और एक भ्रकार से वे बरबाद हो गये थे | फ्रांस और ब्रिटेन द्वितीय श्रेणी के 
राष्ट्र 8 अं और उनमें दतनी क्षमता नहीं रह गयी कि वे अपने विशाल साज़ाज्यों का बोश 
सम्भाल पाते । 


3) वाशच > मे 
! (3) पाश्चात्य शिक्षा ओर सभ्यता का अभरब--एशिया के नव-जागरण में पाश्यात्य शिक्षा 


नल 
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भर सभ्यता की पु भजिका ही है । एशिया के ब्ोगों-ले-स्वत्तस्व॒ता, समानता तथा सोष्क्रीय 
आत्मिं-निणय की शिक्षा पश्चिमी जगत से ही सौखी । शुमां के शब्दों में, “इन पिछड़े हुए राष्ट्रों के 


नये बुद्िजोवियां ने विज्ञान, युद्ध, कला तथा राजनीति गों ने विज्ञान, युद्ध, कला तथा राजनीति में पश्चिमी राष्ट्रों की दक्षता तथा निपुणता 
का ज्योंही एक आंशिक भाग प्राप्त किया त्योंही उनमें इस बात की माँग करने वाले नेतागण भी 
पैदा हो गये कि उन्हें अपना भविष्य स्वयं निश्चित करने का अधिकार मिलना चाहिए !” 
ः (4) रूस और समाजवादी. राष्ट्रों का मजबुत होना--द्वितीय विश्व-युद्ध के दौरान सबसे 
अधिक क्षति सोवियत रूस की हुईं थी । फिर भी युद्ध के उपरान्त न केवल रूस एक बड़ी शक्ति के 
ले पार सी का पक मो स गय जा में विश्व रंगमंच पर आया बल्कि यूरोप का सर्मस्त पूर्वी भाग साम्यवादी व्यवस्था के अन्तर्गत 
-आ गया । इससे साम्राज्यवाद-उपनिवेशवाद-विसेधी-शक्तियों-वने-बड़ा-- दा 
से ही साम्राज्यवाद व उपनिवेशवाद का विरोधी रहा है और उसने उपनिवेशों में हो रहे राष्ट्रीय 
मुक्ति आन्दोलनों का सदेव ही समर्थन किया है । दूसरे महायुद्ध के बाद रूस द्वारा एक्कु बड़ी शक्ति 
के रूप में अन्तर्राष्ट्रीय जगत में भूमिका निभाने से एशिया, अफीका और लेटिन अमरीका के जागरण 


को बल मिला । 
(5) विश्व-पुद्धों का प्रभाव--प्रथम _म॑ं पट , विश्व-युद्धों की एशिया के जागरण में 


प्रभावकारी भूमिका रही है। 7 2735 के “य 22040:7 2] 
प्रबल कर दिया। एशियाई सैनिक अपने भूरोपियन प्रभुओं की ओर से विश्व के अन्य प्रदेशों में 
युद्ध में शार्मिल हुए और उन्होंने जहाँ-तहाँ यूरोपीय सेनाओं को पराजित किया | इससे उनका यह 
प्रम टूट गया कि यूरोपियन सैनिक अपराजेय हैं । वुडरो विल्सन द्वारा प्रतिपादित चौदह सूत्रों से 
आत्मनिर्णय और राष्ट्रीय स्वतन्त्रता के विचारीं ने उनमें नयी चेतना उत्पन्न की । विश्व-युद्धों ने 
यूरोपीय साम्राज्यों को नष्ट कर दिया | साम्राज्यवादी देश दुर्बल हो गये तथा तुर्की-अरब उपनिवेश, 
जमेनी के एशियाई-अफ्रीकी उपनिवेश, इटली के अफ्रीकी उपनिवेश, उनसे छिन-गये । द्वितीय विश्व- 
युद्ध के बाद ब्रिटेन ने सबसे पहले इस तथ्य को समझ लिया; .कि शालीनता के साथ अपने उपनिवेशों 
को स्वतन्त्र कर देना ही समय की माँग है । « है 

(6) संयुक्त राष्ट्र संघ का योगदान--संयुक्त राष्ट्र संघ ने उपनिवेशी दासता से तस्त मानर- 
वता की मुक्ति के लिए कुछ ऐसे सराहनीय कार्य किये जिससे न केवल एशियाई अपितु अफ्रीकी 
एवं लेटित अमरीकी नव-जागरण को बड़ा बल मिला । ४ हि 

(7) भन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के बदलते हुए स्वरूप का प्रभाव--एशियाई नव-जागरण की 
द्वितीय विश्व-युद्ध के बाद की उभरती अच्तर्राष्ट्रीय राजनीति ने भी काफी कुछ प्रेरित किया है। 
(अ) दूसरे महायुद्ध के बाद विश्व ने सर्वव्यापक रूप ले लिया और अच्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक सम- 
स्थाएँ अब केवल कुछ यूरोपीय राष्ट्रों का मसला न रहकर विश्व-व्यापी समस्याएँ बन' गयी। 
शान्ति की भाँति अब अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति भी अविभाज्य हो गयी है । (ब) द्वितीय महायुद्ध से 
पूर्व शक्ति का केन्द्र यूरोप था, लेकिन अब शक्ति अमरीका तथा रूस में केन्द्रित हो गयी और इस 
तरह विश्व दो महान शक्तियों--रूस और अमरीका--के प्रभावों के अन्तर्गत विभाजित हो गया | 
शक्ति के इस ध्रुवीकरण का एशियाई नव-जागरण पर व्यापक प्रभाव पड़ा । अमरीकी विदेश नीति. 
का मुख्य उद्देश्य साम्यवाद का विरोध तथा रूस के बढ़ते हुए प्रभाव को रोकना रहा। इसके लिए 
अमरीका आधिक और सैनिक सहायता की नीति का अवलम्बन .करता रहा । दूसरी तरफ सोवियत 
संघ अमरीकी आथिक और सैनिक सहायता के नव-उपनिवेशवादी दुर्गूणों का पर्दाफाश करता रहा। इस 
प्रकार दो महाशक्तियों की परस्पर विरोधी नीतियों ने एशिया एवं अफ्रीका के जागरण में महत्वपूर्ण 
योगदान दिया है। (स) विज्ञान एवं तकनीकी क्षेत्र में क्रान्तिकारी विकास का अन्तर्राष्ट्रीय राज- 
पीति पर विशेष प्रभाव पड़ा है । आवायमन तथा संचार के साधनों के विकास के कारण अविकसिद 
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एशियाई राष्ट्रों में न केवल जागरूकता बढ़ी, अपितु आकांक्षाएँ भी बढ़ी हैं। एशिया और अफ्रीका 
के लोगों को यह आभास हुआ है कि वे यूरोपीय राष्ट्रों तथा अमरीका से आधिक एवं औद्योगिक 
दृष्टि से पिछड़े हुए है। यह आभास भी एशियाई-अफ्रीकी जागरण का एक कारण है । (व) द्वितीय 
विएंव-युद्ध के बाद अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में सैद्धान्तिक चेचारिक मान्यताओं पर भी अधिक बल 
दिया जाता है। साम्यवाद और पूँजीवाद के बीच टकराव ने भी एशियाई-अफ्रीकी राष्ट्रों को: 
सैद्धान्तिक दृष्टिकोण से अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक घटनाओं को परखने पर मजबूर किया है । (य) 
एशिया-अफ्रीका का जागरण उस उभरते हुए राष्ट्रवाद का दुसरा नाम है जो इन महाद्वीपों पर 
स्थित राष्ट्रों की आन्तरिक क्षेत्र में राजनीतिक, आधिक एवं साम्राजिक परिस्थितियों एवं मान्यताओं 
के बीच टकराव एवं आदान-प्रदात के फलस्वरूप विकसित हुआ है । 
एशियाई नव-जागरण की प्रसुख प्रवृत्तियाँ 
(एए5070ए083८8 07 ७8% : पाशाजरेठार6 पर्छार09) 

एशिया का नव-जागरण 20वीं शताब्दी की अत्यन्त महत्वपूर्ण घटना है । यह उपनिवेश- 
बाद के उन्मूलन का परिचायक है, स्वाधीनता आन्दोलन का प्रेरक है तथा साम्राज्यवाद एवं रंग- 
भेद के स्वरूपों को खली घुनौती है #एशिया के जागरण के फत्रस्वरूप दो प्रकार की प्रवृत्तियाँ... 


ज्च शी 


कल 5 काल यी देती हैं-- बौद्धिक स्तर पर यह आकांक्षा. है... कि परम्परागत जीवन पद्धति को 


कायम रखते हुए अपने, भाग्य का स्वयं निर्माण किया जाये अथवा पश्चिमी जीवन पद्धति का अचु- 
सरण किया जाये । भौतिक स्तर पर भी दो प्रकार की प्रस्पर विरोधी प्रव॒त्तियाँ--सकारात्म 
और नकारात्मक दिखायी देती हैं ।. ह:४७७592७७ ७४४ है 
सकारात्मक ग्रवृत्तियाँ (?०शांधंए० पफ्था05)..' 

[, साञ्नाज्यवाद की समराध्ति--एशियाई नव-जागरण के फलस्वरूप पुराने ढंग के सा ञ्राज्य- 
वाद एवं उपनिवेशवाद का अन्त हुआ । भारत, .श्रीलंका, मलाया, इण्डोचीन, फिलीपाइन्स अब 
सम्पूर्ण प्रभुत्वसम्पक्न राज्य बन घुके है | जाग्रत एशिया साम्राज्यवाद के हर रूप से नफरत करता 
है । एशिया के सभी राष्ट्रों की विदेश नीति का भुख्य लक्ष्य साम्राज्यवाद-उपनिवेशवाद तथा रंगः 
भेद का उन्मूलन रहा है। | 

2. सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन की दिशा “एशिया के राष्ट्रों में सामाजिक और 
आध्िक परिवतंन की प्रवृत्ति पायी जाती है । वे राजनीतिक स्वतन्त्रता को स्वयं भें साध्य स्वीकार 

नहीं करते अपितु सामाजिक एवं आधिक परिवतंन के लिए साधन मानते हैं । एशिया का परिवर्तन 
राजतन्त्र की पुरानी शासन प्रणाली तथा सामन्तवाद की पुरानी सामाजिक व्यवस्था के साथ-साथ 
दरिद्रता, निरक्षरता तथा बेकारी के उन्मुलन का अभियान है। एशिया के लोग आधथिक विपषम- 
ताओं को दूर करना चाहते हैं, वे सामाजिक और आधिक न्याय चाहते है । 

3. रा्ट्रीयता फो भावना का प्रबल होता--एशिया के नव-जागरण की एक विशेष प्रवृत्ति 
राष्ट्रीयता की भावना हा सभी देशों में शक्तिशाली होना है जिससे इजराइल से लेकर फिली- 
पाइच्स तक नये राष्ट्रों का निर्माण फिया है। इस भावना के कारण सभी देशों में बड़ी ऋ्रान्तिर्या 

औऐई हैं । दर्की में कमाल पाशा के नेतृत्व में, भारत में गाँधी, वर्मा में ऑगसान, चीन में सुनयात 
सेन, इण्डोनेशिया में सुकर्ण के तथा वियतनाम में हो ची मिनन्‍्ह के नेतृत्व में राष्ट्रीय मुक्ति संग्राम 
चलाये गये । राष्ट्रीयता की भावना ने आ्थिक पुननिर्माण और विकास के कार्यक्रमों को गति दी 
है । एशियाई राष्ट्रवाद ने अफ्रोका के नव-जागरण में भी योग दिया है और वहाँ साम्राज्यवादियों 
द्वारा अपनायी गयी जाति-भेद और रंग-भेद वी नीतियों के विरुद्ध जनमानस बनाया है । 

4. सास्यवाद के प्रति आकर्षण--एशिया के देशों में साम्यवाद के प्रति आकर्षण बढ़ रहा 
है । उत्तरी एशिया का बड़ा भाग रूस के साम्यवादी शासन 'में है । दुनिया का सबसे अधिक जन- 
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संख्या वाला देश चीन साम्यवादी बन चुका है, उत्तरी कोरिया और वियतनाम में साम्यवादी 
शासन है, अफगानिस्तान में रूस समर्थक सरकार पदासीन है । भारत में केरल, प० बंगाल और 
त्रिपुरा राज्यों में साम्यवादियों का काफी जोर है । 

एशिया में साम्यवादी प्रसार में कई कारण सहायक हैं : प्रथम, साम्यवादी रूस सदैव 
एशियाई देशों में स्वाधीनता के लिए चलाये जाने वाले राष्ट्रीय आन्दोलनों का समर्थन तथा 
पश्चिमी देशों द्वारा एशियाई देशों का शोषण का विरोध करता रहा है। द्वितीय, इन देशों को 
साम्यवादी रूस की आर्थिक स्वतन्त्रता पर बल देने वाली लोकतन्त्र की भावना :पश्चिमी यूरोप की 
लोकतन्त्र की भावना की अपेक्षा अधिक आकर्षक प्रतीत होती है। पश्चिमी देश राजनीतिक 
स्वतन्त्रता पर बल देते हैं जबकि साम्यवाद आधिक स्वतन्त्रता पर अधिक वल देता है। एशिया- 
वासियों के लिए सूक्ष्म राजनीतिक अधिकारों की अपेक्षा रोटी अधिक महत्वपूर्ण है। तुतीय, 
साम्यवाद वहाँ अधिक पनपता है जहाँ निर्धधता, भुखमरी, बेकारी आदि समस्याएं होती हैं। एशिया 
के अधिकांश पिछड़े देशों में ऐसी ही स्थिति है; अतः यहाँ साम्यवाद के प्रसार का उपयुक्त धरातल 
है । चतुर्थ, साम्यवादी क्रान्ति से पूर्व रूस एवं चीन अत्यन्त पिछड़े हुए देश थे । साम्यवादी विचार- 
धारा के कारण कुछ ही वर्षो में वे महाशक्तियाँ बन गये । अतः उनका अनुभव एशिया के अन्य 
पिछड़े देशों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण तथा उन्नति भें सहायक सिद्ध हो सकता है । 

5. शुठों से अलग रहने की नीति--एशिया के देशों में गूठों से प्रथक्‌ रहने की प्रवृत्ति 
पायी जाती है। वे अपने आपको किसी गुट से सम्बद्ध नहीं करना चाहते । भारत, श्रीलंका आदि 
देशों ने निर्युट राष्ट्रों के आन्दोलच को कोलम्बों शिखर सम्मेलन (976) तथा नयी दिल्‍ली शिखर 
सम्मेलन (983) के माध्यम से काफी शक्ति प्रदान की है। एशिया के अनेक देश आज गूटों से 
अलग रहने की नीति में आस्था रखते हैं । ह 
नकारात्मक प्रवृत्तियाँ (१२९४०४४९ 77०08) 

4. जन आककांक्षाओं की बढ़ती हुई प्रवुत्ति--राजनीतिक चेतना से एशिया के लोगों में 
इत्तनी अधिक आकांक्षाएँ और माँगें बढ़ गयी हैं कि उन्हें पूरा करना आसान नहीं है । इससे लोगों 
में निराशा की प्रवृत्ति बढ़ने-लगी । 

2. उच्न राष्ट्रवाद एवं आपसी टकराहुट--एशिया का राष्ट्रवाद उम्र होता जा रहा है। 
आज एशिया का शायद ही कोई ऐसा देश हो जो अपने किस्ती एशियाई देश के साथ विवादों में 
न उलझा हो । इन विवादों के कारण एशिया में युद्ध और तनाव चलते रहते हैं । जेसा कि धामस 
ए० रुश ने कहा है कि एशिया में विद्यमान प्रमुख तनाव क्षेत्र हैं--चीन-रूस विवाद; चीन-वियत- 
नाम विवाद; भारत-चीन विवाद; भारत-पाक विवाद; तथा भरब-इजराइल विवाद; मलेशिया- 
इण्डोनेशिया विवाद; राष्टवादी (फारमोसा) चीन और साम्यवादी चीन में विवाद; अफगानिस्तान 
में रूसी हस्तक्षेप, ईरान-इराक विवाद, श्रीलंका में तमिलों की समस्या । 

एशियाई जागरण के चार युग 
अणथदा 
बाण्ड्ंग सम्मेलन और खण्डित एकता 
(प्र 7008 574058 07 पम्त: ए550२5ठछपटछ४ 07 898) 
(840800]76 007फररहोरटए3--णा श/णफ्र एागा'र) 

एशिया के जागरण और उसकी अन्तर्राष्ट्रीय जगत में अभिव्यक्ति को आन्तरिक क्षीत्र की 

विशेषताओं तथा अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक सन्दर्भ के पारस्परिक प्रभावों के आधार पर अलग-बतग 


भागों में वाँठा जा सकता है। जिस तरह एशियाई राष्ट्रों में आन्तरिक पशिवर्तन होते रहे हैं, वँसे 
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हो अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में भी परिवर्तन आये हैं। इन्हीं परिवर्ततों के आधार पर एशियाई 
जागरण को कुछ निश्चित युग़्ों में बॉट सकते हैं । ऐसे युग मुख्यतः चार है : 
(7) बन 7947 से 955 तक; + " 

(#) सन्‌ 4955 से 962 तक; 

(77) सन्‌ 962 से 974 तक, तथा 

(९) सन्‌ 297 से अब तक। 

प्रथम युग' (| 947 से 955 तक) 

प्रथम विएव-युद्ध के बाद एशिया और अफ्रीका में स्वतन्त्रता, राष्ट्रीयया तथा लोकतन्त्र की 
पहली लहर आयी । एशियावासी 'आत्म-निर्णय' की माँग करने लगे । सम्पूर्ण महाद्वीप में पाशचात्य 
प्रभुत्व से छुटकारा पाने की प्रबल लालसा जाग्रत हुई । द्वितीय विश्व-युद्ध में श्वेत जातियों को जिन 
प्रारम्भिक गम्भीर पराजयों का सामना करना पड़ा था उंससे एशियाई जनता को यह विश्वास हो, 
गया कि पश्चिमी राष्ट्र अजेय नहीं हैं । इस अनुभूति के फलस्वरूप स्वतत्त्र आन्दोलनों में नयी जान . 
भा गा । श्रके हुए यूरोप के लिए आजादी की लहर को दबाना कठिन हो गया भर एक के बाद 
एक लगभर सभी एशियाई राष्ट्रों के स्वप्न पूरे होते चले गये । 

स्वाधीनतां की सहुर का प्रसार--इस काल में विभिन्न एशियाई राष्ट्रों में स्वतन्त्रता आन्दो- 
लनों ने जोर पकड़ा और 947 में स्वतन्त्र भारत के उदय से एशियाई राष्ट्रवाद को बहुत प्रोत्साहन 
मिला । बर्मा, स्लीलंका, कम्वोडिया, लाओस आदि अनेक राष्ट्र स्वतन्त्र हो गये । 949 में चीन में 
जो साम्यवादी कात्ति हुई, वह भी एशियाई जागरण की प्रतीक थी। 

उपनिवेशवाद का विरोध--इस काल में उपनिवेशवाद का भी कड़ा विरोध किया जाने लगा 
था क्योंकि (अ) साम्राज्यवाद के विरुद्ध सोवियत रूस एक महान शक्ति के रूप में अन्तर्राष्ट्रीय मच 
पर आया था; (व) पुरानी साञ्राज्यवादी-उपनिवेशवादी शक्तियाँ कमजोर होती जा रही थी; (स) 
अमरीका इस प्रारम्भिक युग में एशियाई राष्ट्रवाद व साम्यवाद में भेद कर रहा था और जबकि 
वह साम्यवाद का कट्टर विरोधी था, राष्ट्रवाद के प्रति अभी तक उसकी सहानुभूति थी। साम्य- 
बाद का विरोध अभी जोर नहीं पकड़ पाया था । इस प्रकार की अवस्था 949 तक चलती रही 
जब चौन में क्रान्ति हुई और साम्यवाद का विरोध अमरीकी नीति का एक महत्वपूर्ण अंग बन गया । 

एशियाई एकता के प्रथप्त--विश्व मामलों में उपयुक्त प्रभाव की प्राप्ति के लिए नवस्वतन्त्र 
एशियाई राष्ट्र एफ ओर तो पाश्चात्य शक्तियों और साम्यवादी गुट के शीत-युद्ध में अधिकांशतः 
गुट-निरपेक्षता को अपनाने लगे तथा दूसरी ओर, वे ग्रुट-निरपेक्षता, पंचशील, उपनिवेशवाद का 
विरोध, जातीय समानता (२००० €वृप्शा(५) की माँग के आधार पर एक सामान्य नीति के 
विकास करने का प्रयत्त करने लगे । इस प्रयत्न के परिणामस्वरूप एशियाई-अफ्रीकी ऐक्य (&0- 
8890 50647) के जानदोलन का विकास हुआ । 

प्रथम एशियाई सम्मेलब--इस प्रकार के ऐक्य,की अभिव्यक्ति मार्च 947 में 'विश्व मामलों 
की भारतीय परिबद' (वताभा ए०जाएं। 0 एझ०णा१ 85) के तत्वावधान में नयी दिल्‍ली में 
आयोजित गैँर-सरकारी 'एशियाई मैन्नीपुर्ण सम्मेलव' (88ंथा ऐेलेशा०ा8 (०7००७) में हुई, 

7 जिसमें 28 देशों के प्रतिनिधि जाये । इसका उद्देश्य एशियाई राष्ट्रों के बीच मैत्ची व सहयोग को 

प्रोत्ताहित करना तथा एशियाई जनता की प्रगति व हितों में वृद्धि करता निश्चित किया गया। 
जवाहरलाल नेहरू सम्मेलन का महत्व बताते हुए कहा कि “परिस्थितियों में परिवर्तन आ रहा 
है तथा एशिया को अपनी स्थिति का ज्ञान हो गया है। एशिया के देश अब दूसरे के हाथ का भोहरा 
नहीं बनेंगे, विश्व के विषय में उनकी अपनी नीतियों का होना निश्चित है ।” 

द्वितीय एशियाई सम्मेलन--जनवरी 949 में दूसरा एशियाई सम्मेलन जयी दिल्ली में 
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इण्डोनेशिया के प्रश्त पर विचार करने के लिए बुलाया गया जिसमें भाग लेने वाले 9 देशों के 
प्रतिनिधियों ने डच पुलिस और सेनाओं के इण्डोनेशिया से अविलम्ब चले जाने और । ज़नवरी 
950 तक उसे स्वतन्त्र किये जाने की माँग की । “इर्स' अर्व॑स्र पर एशियाई राष्ट्रों के प्रतिनिधियों 
ने पारस्परिक एकता का परिचय देते हुए गूटबन्दी की भावना को बुरा बताया और भविष्य में ओर 
भी अधिक प्रारस्परिक सहयोग के लिए सहमति प्रकट की । | 
हा १बंगुई सम्मेलल--मई 950 में फिलीपाइन्स में एशियाई राष्ट्रों के मध्य सांस्कृतिक और 
आधिक सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से बोगुई में एक एशिछ्युई सम्मेलन का आयोजन किया गया। 
बोगोर सम्मेलच--अप्रैल 954 में कोलम्बो शक्तियों--भारत किमी न न की पर पे पाकिस्तान, शरीलुंका, श्रीलंका, वर्मा 
नाव कला पा किस 0 बज पारस्प- 
__रिक वार्ताएँ _रिक वार्ताएँ की। ये प्रधानमन्त्री पुनः दिसम्बर 934 में बोगोर में एकत्रित हुए और उन्होंने 
एशिया एवं अफ्रीका के राष्ट्रों का वृहद्‌ सम्मेलन बुलाने का निश्चय किया जो बाण्डूंग सम्मेलन के 
ताम से प्रसिद्ध है । ४ ५ 
बाण्डुंग सम्मेलनच--ठ्वितीय विश्व-युद्ध के वाद एशिया और अफ्रीका में चव-जागरण की 
लहर का सर्वोत्तम रूप बाण्डूंग सम्मेलन में प्रकट हुआ, भारत, बर्मा और इण्डोनेशिया द्वारा इस 
महान अफ्रो-एशियाई सम्मेलन का आयोजन किया गया जो 8 अप्रैल, 7755 से 27 अप्रैल, 955 
तक चला । इस सम्मेलन में भारत सहित 29 राष्ट्र शामिल हुए ।! जिन 29 राष्ट्रों'ने इस सम्मेलन 
5 जे भाग रि भाग लिया वे शक्ति व राजनीतिक दृष्टि से अधिक शक्तिशाली नहीं थे, किन्तु ऐतिहासिक और 
सांस्कृतिक परम्पराओं को दृष्टि से वे केवल पुराने ही नहीं वरन्‌ सम्माननीय भी थे । पहली बार 
साम्यवादी चीन भी गैर-साम्यवादी राष्ट्रों के साथ सदुभावना और मैन्रीपूर्ण विचार-विमर्श में भाग 
लेने के लिए उपस्थित हुआ । ; 


इस सम्मेलन को बुलाने के प्रयोजन निम्नलिखित थे--सद्भावना और सहयोग की वृद्धि, 
एशिया तथा अफ्रीका के देशों से विशेष सम्बन्ध रखने वाली आशिक, सामाजिक और सांस्कृतिक 
समस्याओं पर विचार, वर्तेमान विश्व में एशिया तथा अफ्रीकी की स्थिति पर तथा इन देशों द्वारा 


“विश्व-शान्ति एवं अच्तर्राष्ट्रीय सहयो वं अच्तर्राष्ट्री योग के लिए किये जा सकते वाले कार्यों पर विचार-विमश के लिए किये जा सकने वाले कार्यों पर विचार-विमश 
करना । इस सम्मेलन का उद्घाटन.-..8-अप्रैल:-7955-को-इण्लेनेशिय-के-सब्द्रपत्ति--डॉ ० अहमद 


सुकर्ण ने किया | ने किया । भारत के प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरू ने इस सम्मेलन में चीन के प्रधानमन्त्री 
चाऊ एन लाई के साथ प्रमुख रूस से भाग लिया । सम्मेलन में एशिया और अफ्रीका की समस्याओं 
पर विस्तृत विचार हुआ । टी हैं 


>> इस सम्मेलन में एशिया और अफ्रीकी नेताओं ने स्वंसम्मति से चार महत्वपूर्ण माँगे 
प्रस्तुत कीं : | 
() राष्ट्रीय प्रतिष्ठा की और उपनिवेशवाद के अन्त की माँग; 
(7) मानवीय गौरव की, भध्रतिष्ठा की और जातीय भेदभाव के अन्त की माँग; 
(77) दरिद्रता और सामन्तवाद के अन्त छी माँग; 
(7५) युद्ध के शाश्वत भय के अन्त की माँग । 


3 बाण्डूंग सम्मेलन में निम्नलिखित देश शामिल हुए थे--भारत, पाकिस्तान/”इण्डोनेशिया, चीन, 
जापान, तुर्की, अफगानिस्तान, वियतनाम, वियतमिन्ह, लाओस, कम्बोडिया, मिन्र, पूडान, 
गोल्डकोस्ट, साइबेरिया, इराक, लीबिया, फारस, सीरिया, लेबनान, जोडेन, अफ्रीकी मध्य संध, 
सऊदी अरेबिया, यमन और नेपाल। थाईलैण्ड और फिलीपाइन्स ने निमन्त्रण स्वीकार नहीं 
किया था । 3 
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सम्मेलन में भाग लेने वाले देशों ने यह निश्चय किया कि वे आथिक विकास के लिए एक- 
दूसरे को विशेषज्ञों, अग्रगामी योजनाओं तथा उपयुक्त साधन सामग्री सहायता द्वारा प्रदान करेंगे; 
आधिक विकास के कार्यक्रक को चल्लाने क्वेबलए संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा एक विशेष निधि की व्यवस्था 
होनी चाहिए, आणविक शक्ति का विकास एशिया तथा अफ्रीका के देशों के शान्तिपूर्ण प्रयोजनों के 
लिए होना चाहिए । इन देशो को अपनी आर्थिक उच्चति तथा विशेष हितों की रक्षा के लिए अन्तर्राष्ट्रीय 
_सम्मेलनों तथा संयुक्त राष्ट्र संघ की बैठकों में सम्मिलित होने से पहले विचार-विमर्श करके सामान्य 
हित की नीति निश्चित कर लेनी चाहिड््ल व्यापारिक उन्नति के लिए पारस्परिक समझौते करने, 
चाहिए तथा अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों को स्थिंर करना चाहिए। सम्मेलन ने अफ्रीका में जातीय,भेदभाव 
और प्रयकत्व की नीतियों की घोर निन्‍दा की | एक अन्य प्रस्ताव द्वारा मध्य-पूर्व में तताव और संकट 
का कारण पैलेस्टाइन की स्थिति को बताया गया:। सम्मेलन ने निःशस्त्रीकरण का समर्थन करते हुए 
भानव जाति के परित्राण के लिए अणु परीक्षणों पर तथा आणविक आयुधों के प्रयोग पर प्रतिबन्ध 
लगाने का प्रस्ताव पास किया । पर 
जवाहरलाल नेहरू चाहते थे कि इस सम्मेलन द्वारा एशिग्राई देशों के बीच सहयोग 
और मित्रता की भावता को और सजबूत किया जाये | उनका विचार था कि एशियाई देशों के 
बीच मित्रता विश्व-शान्ति के लिए बहुत जरूरी है और शान्ति के वातावरण में ही एशिया को 
साम्राज्यवादी-उपनिवेशवादी हस्तक्षेप से दूर रखा जा सकता है | लेकिन जब सम्मेलन प्रारम्भ हुआ 
तो एशिया के देशों के परस्पर विरोध भौर उनकी विदेश नीतियों में मतभेद स्पष्ट सामने आये | 
कुछ देश पूरी तरह साम्यवाद विरोधी और पश्चिमी साम्राज्यवादी राष्ट्रों के समर्थक थे, और कुछ 
साम्यवाद का विरीध करने के साथ-साथ साम्राज्यवाद का विरोध करते थे। ऐसे देश भी थे जो गुठ- 
निरपेक्षता की नीति अपनाते थे और कुछ पूरी तरह साम्यवादी थे । इन विभिन्न विदेश नीतियों के 
बीच टंकराव वाण्डूंग सम्मेलन में पूरी तरह से सामने आया । जहाँ एक ओर यह मत व्यक्त किया 
गया कि साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का डटकर विरोध करना चाहिए और इस बात में सन्देह 
नही था कि कौन-से राष्ट्र इस प्रकार की नीत्तियाँ अपनाते हैं, वहाँ श्रीलंका के प्रधानमन्त्री जॉन 
कोटेलवाला ने यह कहा कि उपनिवेशवाद की निन्‍्दा करते हुए सम्मेलन को इसमें साम्यवादी शासन 
के उस प्रकार को भी सम्मिलित करना चाहिए जो शक्ति, घुसपैठ (72807) तथा विध्वंस 
(579४०) द्वारा स्थापित किया जाता है । इस विषय पर संम्मेलन में बड़ा कटु_ तथा उग्र 
विवाद हुआ और इसके वाद यह निश्चय हुआ कि ऐसा शासन भी उपनिवेशवाद है | इस विषय में 
प्रतिनिधियों के मतभेदों को हल करने के लिए दस सिद्धान्तों का प्रस्ताव स्वीकार किया गया । 
इनमें पाँच सिद्धान्त तो 'पंचशोल' वाले हैँ" और पाँच नये सिद्धान्त हैं। ये दस सिद्धान्त इस 
प्रकार हैं : 
(4) मानव के मौलिक अधिकारों के प्रति सम्मान; ; 
(2) संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के उद्देश्यों और सिद्धान्तों के प्रति सम्मान की भावना; | 
(3) बड़े और छोटे सभी राज्यों को तथा सब जातियों को समान समझना; 
(4) दूसरे देश के आान्तरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना; 
(5) प्रत्येक राष्ट्र के इस अधिकार का सम्मान कि वह स्वयं अकेले ही भथवा संयुक्त राष्ट्र 
संघ के चार्टर के अनुसार सामूहिक रूप से आत्म-रक्षा कर सकता है; 
(6) महाशक्तियों द्वारा विशेष हितों की पूर्ति के विशेष उद्देश्य से की गयी सामाजिक 
प्रतिरक्षा की व्यवस्थाओं का प्रयोग न करना तथा दूसरे देशों पर दबाव न डालना; 
(7) आक्रमण के कार्य न करना, इसकी धमकी न देना, किसी देश की प्रादेशिक अखण्डता 
या राजनीतिक स्वतन्त्रता भंग करने के लिए शक्ति का प्रयोग न करना; 
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(5) सभी अन्तर्राष्ट्रीय विवादों का समाधान, सन्धि-वार्ता, संराधन, पंच-निर्णय, न्यायिक 
निर्णय आदि के शान्तिपूर्ण उपायों से करना; 
(9) पारस्परिक हितों तथा सहयोग की वृद्धि; ७ |. - 
(0) न्याय के प्रति तथा अन्तर्राष्ट्रीय दायित्वों के प्रति सम्मान की भावना | 
बाण्ड्ंग सम्मेलन को 'तीसरी शक्ति' (#770 #0706) के अभ्युदय का प्रतीक कहा ग्रया। . 
सम्मेलन में भाग लेने वाले एशियाई और अफ्रीकी राष्ट्रों के जीवन में एक आत्म-विश्वास और 
आशा का उदय हुआ । इस सम्मेलन के सम्बन्ध में वार्नेऊते लिखा है कि “यह एशिया और अफ्रीका 
के पुनरुत्थान (र८5पा8०००) का प्रतीक था ।” एशिया की राजनीति के दृष्टिकोण से सम्मेलन के 
दो महत्वपूर्ण परिणाम निकले---इसने विश्व राजनीति की समस्याओं के प्रति एशिया और अफ्रीका 
में एक समान दृष्टिकोण को जन्म दिया | इसके अतिरिक्त, बाण्डूंग सम्मेलन के पश्चात्‌ संयुक्त राष्ट्र 
संघ में एक शक्तिशाली एशियाई-अफ्रीकी गुट का उदय हुआ जिसका राजनीति पर काफी प्रभाव 
पड़ रहा है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में दो-तिहाई बहुमत से पास होने वाले प्रस्ताव के लिए इस गूट 
का समर्थन आवश्यक हो गया है । बाण्डूंग सम्मेलन के परिणामस्वरूप साम्यवादी चीन को एशिया 
के देशों के मध्य अपनी स्थिति को स्पष्ट करने का मौका मिला। चीन के प्रधानमन्त्री चाऊ एन 
लाई ने एशिया और अफ्रीका के मुक्ति संग्रामों का जोरदार समर्थन किया । 
फिर भी इस सम्मेलन के बाद एशियाई एकता का कोई सर्वेमान्य स्वरूप सामने नहीं आया। 
इस सम्मेलन में यह स्पष्ट हो गया कि एशियाई देशों पर तीन प्रकार के दबाव पड़ रहे थे। प्रथम . 
तो पश्चिमी राष्ट्रों का प्रभाव था जिसके अन्तरगंत साम्यवाद विरोधी देशों में सैनिक अड्डे बनाये 
जा रहे थे। इन अड्डों का मुख्य उद्देश्य असंलग्न देशों पर अपनी नीति बदलने के लिए दबाव 
डालना था । दूसरे प्रकार का दबाव असंलग्न देशों का था, जो यह माँग कर रहे थे कि साम्राज्यवाद 
एवं उपनिवेशवाद का विरोध करने के लिए एकजूटता आवश्यक है । एशिया के अधिकतर राष्ट्र 
असंलग्नता की विदेश नीति अपना रहे थे ओर वे एशिया को शीत-युद्ध से दूर रखने के लिए कटिबद्ध 
थे। तीसरा दबाव साम्यवादी राष्ट्रों का था। लेकिन साम्राज्यवादियों के विरुद्ध संघर्ष में साम्य- 
नाोदी देश ग्रुट-निरपेक्ष देशों के साथ थे । गरूट-निरपेक्ष देशों में साम्यवाद के प्रति परस्पर विरोधी 
धारणाएँ थीं | कुछ ग्रुट-निरपेक्ष देशों में साम्यवाद के प्रति आकर्षण था तो कुछ गूट-निरपेक्ष देश 
साम्यवाद को सम्देह की दृष्टि से देखते थे । 
द्वितीय युग (955 से 7962 तक) 
बाण्डूंग सम्मेलन के बाद कुछ समय तक 'वाण्डूंग भावना” का बोलवाला रहा। गुट-निर- 
पेक्षता का अर्थ अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में स्वतन्त्र भूमिका निभाना था। संयुक्त राष्ट्र संघ में मतभेदों 
के बावजूद अफ्रो-एशियाई गूट की स्थापना की गयी । बाण्डंग में एशिया के राष्ट्रों के अतिरिक्त 
अफ्रीका के स्वतन्त्र राष्ट्रों ने भी भाग लिया था | कुछ समय के लिए ऐसा प्रतीत होने लगा कि 
विश्व के ये दो बड़े महाद्वीप अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में साम्राज्यवाद के विरुद्ध महत्वपूर्ण भूमिका 
निभायेंगे ।  अफ्रो-एशियाई गृट ने संयुक्त राष्ट्र संघ में रंगभेद की नीतियों के विरोध में और उप- 
निवेशवाद के मसलों पर एकमतः होकर कार्य किया । गूठ-निरपेक्ष देशों ने विश्व की दो महा- 
शक्तियों--संग्रुक्त॒ राज्य अमरीका और सोचियत संघ के बीच सम्बन्धों के सुधार के लिए भी 
महत्वपूर्ण भूमिका निभायी । इन दो महाशक्तियों के बीच शीत-युद्ध में न केवल शिधिलता आयी 
अपितु परमाणू अस्त्रों के निर्माण एवं उनके इस्तेमाल के सम्बन्ध में पारस्परिक वार्ता का सूत्रपात 
: । इस युग में एशिया के कई देश स्वतन्‍्त्र हुए और एशिया के जाग़रण को काफी प्रोत्साहन 
। यह ऐसा समय था जिसमें महाशक्तियाँ एशिया और अफ्रीका के देशों की उपेक्षा नहीं कर 
«- सकती थीं । 
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इस सभी उपलब्धियों के साथ-साथ कतिपय नकारात्मक तथ्य भी सामने आये। जहाँ एक 

ओर उपनिवेशवाद का ह्वास हो रहा था वहीं दूसरी ओर साज्राज्यवादी ताकतें अध्रत्यक्ष रूप से 

- एशियाई राष्ट्रों के घरेलु मामलों में हस्तक्षेप करने लगी । ,956 में ब्रिटेन, फ्रांस और इजराइल 

ने मिलकर मिस्र के स्वेज नहर के क्षेत्र पर हमला किया । ईरान में जब तेल कम्पनियों के राष्ट्रीय- 

“ करण की बात आई तो वहाँ की सरकार का तख्ता पलट दिया गयों। अंमेरीका-ने-प्रकिस्तान-को 

सैनिक सन्धि के जाल में फेसा/लिया। सीटों औरें बंगदाद पैवट जैसी सन्धियों में एशिया के राष्ट्र 

बंधेने लगे । अमरीका ने जापाव के साथ सैनिक समन्धि कर ली। भारत-चीन सीमा विवाद उम्र रूप 

धारंण करने-लगा । अक्टूबर 962 में चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया। गुठ-निःपरेक्ष-आरत, 

न कैवल प्रास्त-हुआ-अपितु संघर्ष की इस कठित-कड़ी-में अकेला धढ़ गया। गुट-निरपेक्षता और 
पंचशील के उच्च आदर्श खोखले सिद्ध हुए । एशियाई एकता का सपना टूटने लगा। 

तोसरा युग (962 से 974 तक) 

अब बाण्डंग भावना का अन्त और एशियाई एकता में दरारें साफ परिलक्षित होने लगीं। 

“अक्टूबर 962 में भारतीय सीमाओं पर अक्मणु,क्रके चीन ने.अमने- नर को स्पष्ट कर दिया- 

इसने एशिया की दो शक्तियों--भारत और चीन--में सहयोग की सम्भावनोओं की नेष्ट कर 

दिया !965 में पाकिस्तान ने भारत पुट -आक्रमण-करके शत्रुत्ापूर्ण कार्यवाही का परिचय विया। 


प्रबल होने लगे कि दस वर्ष बाद अफ्रेशियाई सम्मेलन का ्रायोजन करना ही कठिन हो गया । 
यद्यपि अल्जीरिया की राजधानी अल्जीयर्स में 29 जून, 965 को अफ्रेशियाई सम्मेलन बुलाने का 
निश्चय किया गया परन्तु अल्जीयर्स की क्रान्ति के कारण सम्मेलस का आयोजन न किया जा सका 
और आज तक बाण्डुंग भावना को पुनः स्थापित करने वाला कोई सम्मेलन अस्तित्व में नही आया। 
भारत-चीन संघर्ष से एशिया के लघु राष्ट्रों में चीन का आतंक छा गया | इसका एक परिणाम यह 
निकला कि चीनी आतक से भयभीत राष्ट्रों में पश्चिमी साम्राज्यवादी राष्ट्रों को हस्तक्षेप करने 
का अवसर मिल गया । वस्तुत: 97[ तक एशियाई एकता का ठोस रूप उभरकर सामने नहीं 
जा । कुछ लोगों का यह माननों था कि किए एशिया जैसे विशाल भहाद्वीप के राष्ट्रों में इतनी अधिक 
विविधता है कि उन्हें एक सूत्र में वाँधना असम्भव-सा है। इसलिए क्षेत्रीय आधार (सिव्डांणाक 
एराश8श07) पर एशियाई राष्ट्रों को संगठित किया जाय । इसी प्रक्रिया में दक्षिणी-पूर्वी एशिया 
के राष्ट्रों का एक संगठन जिसे 'आसिबता! (88887४) के नाम से पुकारा जाता है, अस्तित्व में 
आया । इस संगठन में मलेशिया, इण्डोनेशिया, थाईलैण्ड, फिलिपाइन्स आदि सम्मिलित हैं। किन्तु 
क्या एशियाई राष्ट्रों में क्षेत्रीय एकता सम्भव है ? दक्षिण एशिया में भारत, पाकिस्तान और बंगला-.. 
देश में आपसी वेसनस्य विद्यमात-हैं, पूर्वी एशिया में वीच-और..जापान में. प्रतिस्पर्दधा विद्यमान है, 
० कह में ईरान-इराक एवं इजराइल और अन्य अरब राज्यों में संघर्ष की स्थिति * 
बनी हुई है । 
अल चतुर्थ युग (97] से आज तक) 

इस काल में एशिया में एकता के बजाय संघर्ष के अनेक स्थल दिखायी पड़ते हैं । 97 पं 
स्वतस्त्र बंगला देश का अभ्युदय हुआ । इससे भारत-पाक सम्बन्धों में तनाव और अधिक बढ़ गया। 
973-74-में प्रश्चिमी एशिया में अरब-इजराइल संघर्ष व युद्ध चलता रहा-+ दक्षिणी-पूर्वी एशिया 
में वियतनाम संघर्थ अपनी चरम सीमा पर था। !7 फरवरी, 979 को चीन ने वियतनाम पर 
आक्रमण-कर दिया:। 27 दिसम्बर, 7979 को अफगानिस्तान में सोवियत सेनाओं का अत्यक्ष 


हस्तक्षेप तथा उत्तका वहाँ निरन्तर बने रहना दक्षिण एशिया को तनाव का सक्रिय केन्द्र बना देता 
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है । 22 सितम्बर, 980 से शुरू होने बाला ईरान-इराक युद्ध संयुक्त राष्ट्र संघ के अथक भ्रयासों 
से अग्रस्त ।988 में बन्द हुआ । व व वा 
भी जटिल और उलझन भरी है । न तो चीन और न ही वियतनाम चाहता है कि कम्पूचिया 
स्वृतन्त्र और तेंठस्थ महसूस करे । 

आज भी भारत की ह व 54208 भील भूमि पर प्रित्‌ ने अनाधिकृत कब्जा कर रखा है।' 
इजराइल और अरब राष्ट्रों के मध्य, पख्तुनिस्तान के प्रश्न को लेकर पाकिस्तान और अफगानिस्तान 
के बीच तनाव, रूस-चीन विवाद, उत्तरी कोरिया व दक्षिणी कोरिया का संघर्ष, कश्मीर को लेकर 
भारत-पाक मतभेद आदि ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर एशियाई देश विभाजित और खण्डित हैं |/ 


एशियाई राष्ट्रवाद की विशेषताएँ / ' हु 
(82/फरप क़&7 एछ55 08 प्रख्त8 38405 73877075.78/॥) ही 


, नेव-जागरण के फलस्वरूप एशिया के सभी देशों में राष्ट्रवाद की प्रवल लहर आयी। 
जवाहरलाल नेहरू के शब्दों में, “एशिया के अन्दर आज राष्ट्रवाद सबसे बड़ी ताकत है। अनेक 
विचारक एशियाई राष्ट्रवाद का प्रधान स्रोत उन्नीसवीं सदी में यूरोप में विकसित राष्ट्रीयता की 
भावना को मानते हैं ।” प्रो० सेन के शब्दों में, “एशिया में राष्ट्रवाद का उदय पिछली सदी के 
यूरोपियन सांम्राज्यवाद की प्रकृति से उत्पन्न हुआ है ।” लाइनर वरगर भी एशिया के राष्ट्रवाद को 
एशिया की संस्कृति पर आधारित नहीं मानते हैं । यह सच है कि एशिया का राष्ट्रवाद एवं जागरण 
एशियाई नेतृत्व की प्रकृति और आन्तरिक क्षेत्र में आथिक, राजनीतिक एवं सामाजिक समस्याओं 
से जूझता रहा है । विभिन्न प्रकार ,का नेतृत्व होने के कारण व जटिल आधिक व सामाजिक 
समस्याओं में उलझे रहने की वजह से एशिया का राष्ट्रवाद अपने लक्ष्य--एशियाई अस्तित्व 
(58ंथा 70थाध५) को प्राप्त नहीं कर पाया है। फिर भी एशियाई राष्ट्रवाद की कतिपय प्रमुख 
विशेषताएँ हैं, जो इस प्रकार है 

/£) पश्चिमी राष्ट्रवाद में साम्राज्यवाद, जातिवाद तथा युद्ध-प्रवृत्ति पायी जाती है जबकि 
एशियाई राष्ट्रवाद ने इन सभी प्रवृत्तियों को त्याग दिया है । 

(2 एशिया में राष्ट्रीयता की भावना को न केवल राजनीतिक स्वतन्त्रता को प्राप्ति हैतु 
प्रयोग है 223 गया, वरन्‌ आधथिक और सामाजिक सुधार आन्दोलन में भी इसे प्रयुक्त किया गया । 

(39 एशियाई राष्ट्रवाद की महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यह विशाल और सार्वभौभिक 
है । यह अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग, शान्ति, मानवता और विश्व-बन्धुत्व की भावना का सहायक है । 
प्रथम एशियाई सम्मेलन में जवाहरलाल नेहरू ने स्पष्ट कहा था कि “हम किसी संकीर्ण सइद्रीयता 
को नहीं चाहते । राष्ट्रीयता का प्रत्येक देश में स्थान है । इसका पोषण होना चाहिए, किन्तु इसे 
आक्रमणात्मक नहीं वनने देना चाहिए, इसे अन्तर्राष्ट्रीय विकास में बाधक भी नहीं होना चाहिए ।” 

( 4)/शियाई राष्ट्रवाद का आधार राजनीति, के साथ-साथ परम्परावाद, धर्म, संस्क्षति 
और लोगों का सामाजिक दृष्टिकोण रहा है । 

(9) एशिया के सभी राष्ट्र, चाहें उनके यहाँ नेतृत्व की प्रकृति कैसी भी क्यों न रही हो 
अपनी स्वतन्त्रता तथा सार्वभौमिंकता के प्रति पूरी तरह सचेत रहे हैं । 

(6)/एशिया के राष्ट्र उपनिवेशवाद को विश्व-शान्ति के लिए खतरा समझ्षते हैं । 

(7) एशिया के राष्ट्र जाति-भेद व रंग-भेद की नीतियों का विरोध करते हैं । 

( हक शया के सभी राष्ट्र अपने निजी अस्तित्व को चरितार्थ करना उतना महत्वपूर्ण 
समझते हैं जिंतना उनकी हृष्टि में एशियाई अस्तित्व का महत्व है हे 
एशिय्राबाद का उद्भव 

साम्राज्यवाद से आकान्त होने के बावजुद एशिया महाद्वीप में 'एशियावाद' का उद्भव नहीं 
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- हो पा रहा है। साम्राज्यवाद का प्रतिकार केवल प्रखर क्षेत्रीयतावाद या राष्ट्रवाद के सहारे ही 
” दिया जा सकता है | एशिया महाद्वीप में 'एशियाबाद” पनपने वाले सभी गुण बीज रूप में मौजूद 
भी है। सव-स्वातन्ध्य, प्राचीन संस्कृति, यूरोपीय साम्राज्यवाद का सामूहिक उत्पीड़न, समान सामा- 
जिक-आविक पिछड़ापन और एक परस्पर सुसम्बद्ध प्राकृतिक-भूभाग का धनी है--एशिया | तो 
भी यूरोपीय साम्राज्यवाद के प्रतिकार में प्राचीन पूर्व-संस्कृति का यह प्रतिनिधि भू-भाग अपने उप- 
महाद्वीपोय स्वाभिमान को नहीं जगा पा रहा है, यह्‌ एक विडम्बना ही कही जायेगी । है 

'तीसरे विश्वों की अवधारणा व गुट-निरपेक्ष आन्दोलन का तुलनात्मक रूप से दिखाई देने , 
वाली उच्च आदर्श की कल्पना ने 'एशियावाद' को विकसित होने में बाधा उत्पन्न की । बाण्डूंग के 
बाद हुए सम्मेलन गुट-निरपेक्ष राष्ट्रों के विश्व सम्मेलन के रूप में बदल गये | इसका परिणाम यह 
हुआ कि एशिया का बहुत बड़ा देश चीन इनसे बाहर हो गया। एशियाई नेता कहलाने के बजाय' 
विश्व के नेता कहलाने की महत्वाकांक्षा ने नासिर व नेहरू को चाऊ एन लाई के बजाय टीटो से 
भैत्री के लिए प्रेरित किया या उच्च आदर्शवाद की बलिवेदी पर 'एशियावाद' का बलिदान हुआ। 
यह विवाद का मुह हो सकता है, पर इस परिवतंन ने एशियावाद को नेतुत्वहीच व विभवत्त 
कर दिया । > 

एशिया की समस्याएं 
(ए१०छा.एश$ 0२ 488प १७१0७) 

विगत वर्षों में एशिया के विविध देशों में अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। भग्नगामी 
लम्बी छत्मांग और सांस्कृतिक क्रान्ति के कारण चीन के समाजवाद (कम्युनिज्म) ने एक नया रूप 
प्राप्त कर लिया है, जो रूस के कम्युनिज्म से भिन्न है। वियतनाम के गुद्ध का अन्त हो गया है, 
चीन ने संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता प्राप्त कर ली है और अमरीको जैसा पूँजीवादी देश उसके 
साथ मैत्री सम्बन्ध स्थापित करने के लिए प्रयत्वशील है | पाकिस्तान का अंग्र-भंग होकर बंगला 
देश नाम से एक नया राज्य स्थापित हो गया है। भारत-चीन तथा भारत-पाक सम्बन्धों में सुधार 
लाने के लिए वार्ताओं का क्रम चल पड़ा है । भारत में आयोजित सातवें गुट-निरपेक्ष शिखर सम्मेलन 
में एशिया के अधिकांश राष्ट्रों ने भाग लिया | * 

एशिया के राष्ट्रों की अनेक समस्याएँ हैं । महाशक्तियाँ उनके आन्तरिक मामलों में तथा 
आपसी विवादों में बराबर हस्तक्षेप करती रहती हैं। उनके सम्मुख पुनर्निर्माण और आधिक विकास 
की ज्वलन्त समस्याएँ हैं । लगभग सभी देश जनसंख्या विस्फोट से पीड़ित हैं। यदि भोजन और अच्छे 
स्वास्थ्य के लिए समुचित दशाओं की व्यवस्था निकट भविष्य में एशिया में नहीं-की गयी तो सम्भावना है 
कि जाने वाली शताब्दी तक एशिया के निवासी बीमार और अकाल के कारण असमय ही काल के 
ग्रास बन जायेंगे। एशिया के सभी देश अभी औद्योगीकरण की दृष्टि से पिछड़ी अवस्था में हैं । 

5 एशिया में महाशक्तियों की प्रतिस्पर्दा ' 


(8078४ ए0०प्रष्ठार शाए#.एए पर ७58) 

एशिया में नव-जागरण के साथ-साथ द्वितीय विश्व-युद्ध के पश्चात्‌ महाशक्तियों में सक्तिय 
अभिरुचि भी दिखायी देती है। एशियाई राजनीति में अमरीका, सोवियत संघ और चीन ने जितनी 
रुचि पिछले 30 वर्षों में दिखायी है उतनी शायद पहले कभी नहीं दिखायी । पश्चिमी एशिया, 
दक्षिण-पूर्वी एशिया और हिन्द महासागर महाशक्तियों की शक्त स्पर्द्धा के केन्द्र बने हुए हैं। 950 
के कोरिया युद्ध में अमरीका, चीन और रूस का हस्तक्षेप स्पष्ट परिलक्षित होता था । 947 से ही 
कश्मीर को लेकर भारत और पाकिस्तान में जो विवाद छिड़ा उसमें अमरीका ने हमेशा पाकिस्तान 
की पीठ थपथपायी । 956 में जब मिस्र ने स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण कर दिया त्तो ब्रिटेन एवं 
फ्रांस ने मित्र पर आक्रमण कर दिया । पश्चिमी एशिया में बूत 967 में होने वाले अरब-इजराइल 
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युद्ध में जहाँ रूस ने अरबों का पक्ष लिया वहीं अमरोका मे इजराइल का समर्थन किया। हिन्द , | 


महासागर में अमरीका ने दियागो गरसिया पर सैनिक अड्डे का निर्माण किया तो सोवियत संघ भी 
968 से ही इस क्षेत्र में सक्रिय' हो गया । सोवियत संघ के पास हिन्द महासागर में कोई स्थायी 
अड्डे तो नहीं हैं, परन्तु उसकी पनड्ब्बियाँ और लड़ाकू जहाज बराबर तैरते रहते हैं । हिन्द महा- 
सागर में चीन की नौ-सेना का भी दखल है किन्तु शक्ति-सन्तुलन की दृष्टि से वह अधिक महत्व 


नहीं रखता है। एशिया में सबसे अधिक चलने वाला युद्ध वियतनाम युद्ध था । यह युद्ध वस्तुत: एक 


ओर अमरीका और दूसरी तरफ रूस:चीन समभ्रत में लड़ा गया । अमरीका 965 से ही वियत- 


नाम युद्ध में पूरी तरह कूद चुका था। 97व की जूलाई में कीरसिगर के चीन यात्रा के बाद जब _ 


यह स्पष्ट हो गया कि अमरीका और चीन की व्यूह-रचना दक्षिणी-पूर्वी एशिया में सोवियत प्रभाव 
को रोकने के लिए है तो सोवियत संघ ने भारत के साथ वह सन्धि सम्पन्न कर ली जिस पर 
दोनों देश लम्बे समय से विचार-विमर्श कर रहे थे । दिसम्बर 974 के भारत-पाक युद्ध के दौरान 
अमरीका ने प्रशान्त महासागर स्थित सातवें वेड़े के परमाणु युद्धपोत एण्टरप्राइज' को बंगाल की 
खाड़ी में भेजकर युद्ध पर मनोवज्ञानिक प्रभाव डालने की कोशिश की थी । दक्षिणी-पूर्वी एशिया में 
कम्पूचिया समस्या केन्द्र बमा हुआ है । 4978 भें वहाँ वियतनाम ने सैनिक हस्तक्षेप किया और 
उसके द्वारा समर्थित हैंग सामरिन की सरकार सत्तारूढ़ हुई । परन्तु चीन ने इसकी तीब्न निन्‍्दा की। 
सोवियत संघ के अफगानिस्तान में सैनिक हस्तक्षेप तथा कम्पूचिया में सोवियत संघ के समर्थन से 
वियतनाम के हस्तक्षेप से बहुत से देश उससे सशंकित हो गये हैं। अमरीका ने पाकिस्तान को 
भारी सैनिक सहायता देने का निर्णय किया । खबर है कि चीन ने पाकिस्तान को' परमाणु शस्त्र 
बनाने की तकनीक जूटाने में घुपके-चुपके काफी मदद की है । 

कतिपय विद्वानों का मानना है कि पूर्व में एशिया दो महाशक्तियों--रूस और अमरीका-- 
का संघरष-स्थल बन गया था, भविष्य में वह चार महाशक्तियों--रूस, अमरीका, चीन और 
जापान--के चतुष्कोणीय संघर्ष का केन्द्र बनेगा । 

एशिया में सक्रिय रुचि दिखाते हुए अमरीका ने “आइजनहावर सिद्धान्त' प्रतिपादित किया 
तो सोवियत नेता ब्रेझनेव ने 'एशियाई सामुहिक सुरक्षा' का विचार प्रस्तुत किया । जून 4969 से 
रूस ने इस हिस्से में अपनी रुचि को "सामूहिक सुरक्षा' के नाम से प्रकट किया | यद्यपि ब्रेशनेव 
ने यह बात स्पष्ट नहीं की कि यह सामूहिक सुरक्षा किस प्रकार के भय के लिए है, तथापि 
सोवियत संघ की यह नयी नीति 'यथास्थिति/ बनाये रखने के लिए थी, जिससे कि इस क्षेत्र में 
चीन के प्रभाव को रोका जा सके । जापान और चीन के बीच आधिकः संम्बन्धों का विकास इस 
बात की ओर संकेत करता है कि अपनी आशिक सैन्य सीमाओं एवं आवश्यकताओं से प्रभावित ये 
राष्ट्र सम्मिलित रूप से इस क्षेत्र में-विश्व महाशक्तियों के प्रभाव को कम करना चाहेंगे। जापान 


के आधिक चमत्कार ने जापान को एशिया में ही नहीं वरन्‌ विश्व स्तर पर भी आधिक शक्ति के 


रूप में प्रतिष्ठित कर दिया है । अपनी आधिके प्रगति के कारण जापान किसी भी रूप से उपेक्षित 
नहीं किया जा सकता । 


“्ज 


आज अमरीकी व रूसी साम्राज्यवाद स्वार्थों के लिए अपनी सत्ता स्पर्द्धा की महत्वाकांक्षा 


की पूति के लिए स्वतन्त्र एशियाई राष्ट्रों में तोड़-फोड़ करते रहते हैं, उनके स्वतन्त्र विकास में 
वाधा उत्पन्न करते हैं। साम्राज्यवादियों ने एशिया के मर्म स्थलों पर इस प्रकार अड्डे जमाये हैं 
जिससे एशियाई राष्ट्र कभी महाद्वीपीय एकता की बात सोच ही न सकें । पश्चिमी एशिया में 
इजराइल, पूर्व एशिया में दक्षिण कोरिया, थाईलैण्ड, सिंगापुर आदि तथा एशिया में पाकिस्तान व 
उत्तर में .जापान पश्चिमी साआ्राज्यवाद के गढ़ हैं। इसी प्रकार सोवियत रूस ने क्रमशः सीरिया, 
उत्तर कोरिया, वियतनाम, लाओस, कम्बोडिया व अफगानिस्तान आदि में अपने डैने फैला रखे हैं । 
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हिन्द महासागर अमरीका व रूस की सामरिक स्पर्द्धा का केन्द्र बन गया है । अरब जगत के तेल को 
किसी हालत में ब्रिटेन, फ्रांस व अमरीका सुक्त करने की मनःस्थिति में नहीं हैं । 

अपने साम्राज्यवादी हितों के लिए इन महाशक्तियों ने क्षेत्रीय सन्धियों व संगठनों के जाल 
बिछाते रहने का एक अखण्ड क्रम चला रखा है | वगदाद सन्धि, सीटो, फिर कोलम्बो प्रस्ताव तथा 
आजकल 'एशिअर्ना एवं 'साके का निर्माण हुआ है | ये सभी संगठन नाम के ही एशियाई संग्रठन 
हैं, इनके पीछे पश्चिमी साम्राज्य की कुत्सित कूटनीति है, जो एशियाई राष्ट्रों मे स्वतन्त्र चेतना व 
संगठन को नही पनपने देना चाहती । एशियाई राष्ट्रों को साम्यवाद से बचाने का अमरीकी ठेका 
तथा सेना व शस्त्रों के बल पर साम्यवाद के प्रसार एवं साम्राज्यवाद के प्रतिकार का रूसी ठेका 
अन्ततः एशियाई एकता के शत्रु हैं । 

8 अध्ककजीर आर राजनीति में शक्ति पर अत्यधिक बल दिया जाता है और शक्ति को 
दृष्टि से एशिया महाद्वीप निर्बेल दिखायी देता है। इस शक्ति की न्यूनता के कई कारण हैं-- 
आशथिक पिछड़ापन, संचार के साधनों का अभाव, तकनीकी व विज्ञान के क्षेत्र में कमजोरी आदि 
तत्व इस महाद्वीप को शक्तिहीन बनाने के प्रमुख कारण हैं । इन कमजोरियों की वजह से दो प्रकार 
की सम्भावनाओं का एशिया के राष्ट्रों को मुकाबला करना पड़ रहा है। एक सम्भावना यह बन 
रही है कि एशिया में स्थानीय शक्ति के अभाव का फायदा उठाकर विश्व की महान शक्तियाँ रिक्त 
स्थान को भरने का प्रयत्न करें और इसके फलस्वरूप एशिया महान शक्तियों के संघर्ष का अखाड़ा 
बन जाये | व्यवहार में ऐसा हो रहा है। दूसरी सम्भावना यह रही है कि एशिया के दो बड़े 
राष्ट्र--भारत और चीन--एक-दूसरे के साथ सहयोग करके महाशक्तियों को इस भहाद्वीप में 
हस्तक्षेप करने से रोकें । क्या भारत और चीन में सहयोग सम्भव है ? 


प्रश्न 


. उन परिस्थितियों का उल्लेख कीजिए जिनके परिणामस्वरूप द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद एशिया 


में नये राज्यों का उदय हुआ तथा अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति पर उसका प्रभाव स्पष्ट कीजिए । 
79780058 06 लाएग्रा।श॥ा३०६४ 408078 0 ॥0 साशएशा०० ए ॥6ए ०४) खै४ंछ 


77 6 90४-860070 ज्ञण)06 ज्रध्ण एचा00., प्र०ए त6 दां$ बीॉं००ण ॥6 जाभधगणजलाः 
9 (6४8007थी ७>०00७ ? 


2. “बड़ी शक्तियाँ एशिया को विभिन्न प्रभाव क्षेत्रों में बाँटने के प्रयत्न में त्तेजी से जूद रही 
हैं । विवेचना कीजिए । 


“की8 ए90फ्रश$ क्ष8 पत0४ए गराबाताड़ 4॥थाछा३ [० तंसंत6 कैझंघ१9ल्‍0 धार 7250९0- 
धर $छञाशर3 एवीपशाए8६-? ॥)80055, 


»3. एशिया के जागरण तथा विश्व राजनीति पर इसके प्रभाव का संक्षेप में वर्णन कीजिए । 
एभष्णा$३ व एच ॥6 4चजञंत्गाातड ० 6884 बा0 48 नी०लं था ्रणात 7गांध॑०5. 
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अफ्रीका में विंउपनिवेशीकरण एवं 
| नये राज्यों का उदय 


[०7:ट0०.0ध95,4700 ४० हाशहा७हएट5 08 ७४६४५ छडा&55 ।ए। #0पाए७५] 





अफ्रीका एक देश अथवा प्रदेश नहीं अपितु एक महाद्वीप है जिसमें अनेक देश हैं। अफ्रीका 
महाद्वीप अन्य महाद्वीपों की तुलना में अनेक राजनीतिक, भौगोलिक विशेषताएँ रखता है । इस 
महाद्वीप का क्षेत्र अन्य महाद्वीपों की तुलना में क्रमशः बाद में प्रकाश में आया । यही कारण है कि 
इस महाद्वीप को “अन्ध महाद्वीप! (00 (८०7४॥००) की संज्ञा दी जाती रही है। यहाँ का 
विशाल क्षेत्र, जलवायु, वन, मरुस्थल आदि सदियों तक इसके क्षेत्र को शेष विश्व से पृथक रखते 
रहे । इसके पश्चात्‌ अनेक खोजकर्ताओं ने इस महाद्वीप के विभिन्न भागों की जानकारी दी । यद्यपि 
उत्तरी अफ्रीका की जानकारी बहुत प्राचीन है, बारहवीं शताब्दी से पूर्व फोनीशियन, रोमन तथा 
अरब लोगों ने उत्तरी एवं पूर्वी अफ्रीका के अनेक भागों की जानकारी दी थी, किन्तु अधिकांश 
महाद्वीप अन्धकारमय था । अनेक शोधकर्ताओं एवं साहसिक यात्रियों ने विभिन्न क्षेत्रों की. यात्राएँ 
कीं तथा शेष विश्व से उनका परिचय कराया | प्रमुख शोधकर्ता थे : हेनरी (460), वारथालोसम्यू 
डयोज (8700]0767 082), ब्रूस (87००), मंगोपार्क (१/०॥४००थ7८), लिविगस्टोन (7/शं॥8- 
807), स्टेनले (88769), स्पेक तथा ग्रांठ (89०८७ थात ठाथा), आदि। , 

जैसे ही अफ्रीका के विभिन्न क्षेत्र प्रकाश में आये यूरोपीय साम्राज्यवादी शक्तियों ने उन 
पर अधिकार जमाना प्रारम्भ किया तथा अधिकांश महाद्वीप विदेशी शक्तियों के मध्य विभकत 
हो गया । 
| ओऔपनिवेशिक नियन्त्रण में अफ्रीका में राजनीतिक एवं सांस्कृतिक गतिरोध: प्रारम्भ हुआ । 
इसके पश्चात्‌ अफ्रीका में राष्ट्रवाद की लहर आयी और एक के बाद एक अफ्रीकी देश स्वतन्त्र 
होने लगे । वतंमाव समय में यद्यपि विदेशी उपनिवेशों के अवशेष येहाँ शेष हैं, किन्तु अधिकांश 
अफ्रीका स्वतन्त्र है। 

अफ्रीका का उदय : सहत्व . 
(फ्रए शा5ए 07 #गराए& : झठाराग 0४४८8) 

अफ्रीका महाद्वीप में स्वतन्त्रता के सूर्य का उदय द्वितीय विश्व-युद्ध के बाद की अन्तर्राष्ट्रीय 
राजनीति की सम्भवतः सबसे अधिक महत्वपूर्ण और निराली घटना है। टामम्बोया के गा 
“विदेशी आधिपत्य द्वारा आरोपित अँधेरे और ओऔपनिवेशिक शासन की जेल की कोठरिय से 
अफ्रीका और अफ्रीकी लोगों का अभ्युदय समकालीन विश्व स्थिति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथ्य 


जी कि लक, « 
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है ।” सम्पूर्ण महाद्वीप में अफ्रीकी चल पड़े हैं, वे यह नहीं जानते कि आखिर उत्तकी दिशा क्या है ?, 
अमरीका में तो एक कहावत बन गयी है कि “कल अमरीका की अभिरुचि एशिया में थी लेकिन 
आज अफ्रीका में है /! अस्थिरता, अशान्ति और अनिश्चितता के बावजूद अफ्रीका में क्रान्ति की 
भावना प्रबल है और सम्पूर्ण महाद्वीप में आशा की एक लहर दौड़ रही है, ठीक उसी प्रकार जिस 
प्रकार से अतीत काल में सव्वेत्र निराशा का वातावरण व्याप्त रहता था। 


अफ्रीका का परिवर्तित राजनीतिक स्वरूप 
(एप्र40)२०२0 एएणापएणपअ4, ए&"एछारार 09 #गश ८58) 


अफ्रीका महाद्वीप 'अन्ध महाद्वीप” के रूप में.सम्बोधित किया जाता रहा है। इसका मूल 
कारण यह रहा है कि अफ्रीका तथा उसके इतिहास के सम्बस्ध में बहुत कम जानकारी प्राप्त है । 
यद्यपि उत्तरी अफ्रीका के भूमध्यसागरीय-तटीय क्षेत्र के सस्बन्ध में प्राचीन काल से जानकारी 
यूरोपीय लोगों को थी । प्राचीन काल में ईसा से लगभग 600 वर्ष पूर्व फोनेशियन्स के एक दल ने 
मिस्र के अन्तिम 'फराहो' के आदेश से अफ्रीका के तटीय 'क्षेत्र की यात्रा की। इसके एक शताब्दी 
पंश्चात्‌ कार्थेमियन गायना तट पर स्थित केमरून तक पहुँचे ॥; ईसा पूर्व तीसरी शताब्दी में एण्डो- 


* सियस (72700808) नामक ग्रीक ने पूर्व से पश्चिम तट की यात्रा की । यहाँ के शोध करने वालों 


में पुतंगीज राजकुमार नाविक हेनरी (पसें७॥५) सबसे प्रमुख हैं। अन्य शोधकर्ताओं में बारथालोम्यू 
डियोज, मंगोपार्क, लिविंगस्टोन, स्टेनले, स्पेक तथा ग्रांद आदि प्रमुख हैं। जैसे ही अफ्रीका के 
विभिन्न क्षेत्रों का ज्ञान हुआ यूरोपीय साम्राज्यवादी शक्तियाँ इस पर टूट पड़ीं तथा इस महाद्वीप के 
अधिकांश क्षेत्रों को अपने-अपने अधिकार में कर लिया। स्वतन्त्रता से पूर्वे सामान्य रूप से अफ्रीका 
महाद्वीप फ्रांसीसी, ब्रिटेन, बेल्जियम, पुतंगीज एवं स्पेनिस शक्तियों के मध्य विभाजित था। यहाँ 
के राजनीतिक स्वरूप को अध्ययन की सुविधा के लिए दो भागों में विभाजित किया जा सकता है 
अर्थात्‌ साम्राज्यवादी शासन का युग एवं जागृति या स्वतन्त्रता प्राप्ति का युग । 

अफ्रीका में साम्राज्यवादी शासन का युग--अफ्रीका के वर्तमान राजनीतिक स्वरूप को 
समझने के लिए इसकी पृष्ठभुमि अर्थात्‌ साम्राज्यवादी शासन का संक्षिप्त निरूपण अपेक्षित है 
क्योंकि यही शासन यहाँ की वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था के लिए उत्तरदायी हैं । साम्राज्यवादी 
शासन एवं उनके अधिकृत क्षेत्रों का वर्णन प्रत्येक साम्राज्यवादी शक्ति के आधार पर किया जा 


रहा है न॑ कि कालानुसार । ; * | 


डच लोगों ने अफ्रीका में क्षेत्रीय अधिकार का प्रारम्भ उस समय किया जबकि उन्हें पुर्वी 
द्वीपसमूह के मार्ग में जहाजों आदि के ठहरने के स्टेशन की आवश्यकता थी। उन्होंने 652 में केप 
आफ ग्रुड होप पर अधिकार किया । डच लोगों ने पुर्तगीज को अफ्रीका से लगभग समाप्त-सा कर 


* दिया। यथपि उनके स्वयं का विशाल क्षेत्र भी शीघ्र ही समाप्त हो गया । 84 में केप कोलोनी 


तथा अन्य क्षेत्र नेपोलियन की हांर के पश्चात्‌ ब्रिटेन को शान्ति समझौते के अन्तर्गत बेच दिये गये । 
इससे ब्रिटिश अधिकृत क्षेत्र में अधिक संख्या में डच रह गये । इन लोगों ने 803 में केष कोलोनी 
शुटेड़कर औरेन्ज फ्री स्टेट और नेटाल की स्थापना की । नेटाल पर ब्रिटेन मे 845 में अधिकार 
कर लिया। 867 और 884 में डच निर्वासित क्षेत्रों में सोना एवं हीरा उपलब्ध होने के 
कारण ब्रिटिश लोग वहाँ अधिकता में आने लगे। फलस्वरूप 'बोर युद्धा (802 फरथ) हुआ। 
इसमें ब्रिटेन की विजय हुई, इसके पश्चात्‌ डच और ब्रिटिश निवासियों ने दक्षिण अफ्रीका संघ की 
स्थापना की । वरतंभान अफ्रीका में डच का कोई उपनिवेश शेष नहीं है । 
झ्लिटेन की इस महाद्वीप में प्रमुख रुचि भारत को जाने वाले व्यापारिक मार्ग की' सुरक्षा के 
दृष्टिकोण से थी। इसी उद्देश्य से अनेक द्वीपों और बन्दरगाहों पर इन्होने अधिकार किया । ,जब 
869 में स्वेज भार्य खूला तब ब्रिटेन ने भूमध्य सागर एवं लाल सागर के सामुद्रिक भार्ग के 
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महत्वपूर्ण केन्द्रों पर अधिकार कियां। यद्यपि- अ-सरकारी संगठन, जैसे मिशनरी, वैज्ञानिक संगठन, 
. शोधकर्ता आदि अफ्रीका के सम्पृर्ण क्षेत्र में रुचि रखते थे.। ब्रिटेन ने-व्यापारिक मार्गों की सुरक्षा .." 
लिए अदन, जन्जीवार सल्तनत एवं मिस्र पर नियन्त्रण क्षेत्र का-विस्तार किया ।. मिस्र के माध्यम ... 
से उन्होंने सूडान तथा युगाण्डो पर नियन्त्रण स्थापित किया 4 इसी क्रम में ब्रिटिश अधिकार दक्षिण ३ 
तके पहुँच गया । केवल रोडेशिया और विक्टोरिया के मध्य का क्षेत्र -इनके अधिकार में नहीं था। 
यह भी प्रथम महायुद्ध की समाप्ति-पर जैसे ठांगानिका ब्रिटिश. 'मेण्डेट' बनने से इनके अधिकार में :.. 
आ गया। ब्रिटेव का अफ्रीकी क्षेत्रों पर अधिकार की दृष्टि से फ्रांस के पश्चात्‌ द्वितीय स्थान है। ,* : 
.._. 'फ्ाँस प्रारम्भ से ही पूर्व के देशों के साथ व्यापार' में इच्छुक था। अतः मार्ग में स्टेशन 
स्थापित करना उसंका प्रथम उद्देश्य रहा । 7464 और 700 के भध्य उन्होंने. भेडागास्कर, . 
.. सेनेगल नदीं के मुहाने तथा- आइवरी तट पर नियन्त्रण स्थांपित किया । इसमें किसी तरह का *' 
: 'राज॑नीतिक नियन्त्रण नहीं था अपितु इंन क्षेत्रों में व्यापारिक केन्द्र' एवं - किले की .स्थापनां की। 
किन्तु जैसे ही फ्रांस. 870-7] में जर्मनी द्वारा पर्राजित हुआ, अफ्रीका. में साम्राज्य विस्तार _ 
प्रारम्भ'कर दिया। फ्रांस ने फ्रेंच- पश्चिमी अफ्रीका, फ्रेंच भुमध्यरेखिक : अफ्रीका, अल्जीरिया तथा . - 
दयूनीशिया के विशाल क्षेत्रों पर अधिकार किया। भैेडागरास्कर पर भी .'पूर्णतया ' अधिकार कर - 
लिया । इस प्रकार फ्रांस ने अफ्रीका में. सर्वाधिक क्षेत्र पर नियन्त्रण स्थापित किया 4. यद्यपि ये क्षेत्र 
ब्रिटिश या बेल्जियम के अधिकृत क्षेत्रों के' समान सम्पन्न नहीं थे, .वेयोंकि- अधिकांश क्षेत्र सहारा 
मरुस्थल वाले थे । ._ हे 
५. स्पेन ने जिन्नाल्टर जलडमखूमध्य को पार कर अफ्रीका 'के- उत्तरी-पंश्चिमी तटीय क्षेत्र पर _ 
अधिकार किया | ये स्पेनिंश मोरक्को' कहलाते थे । इनके अन्तर्गत  मेलीला (१४०॥॥), चेउठा 


,. (ऋण) और अलहुकेमस द्वीप (8॥70७॥88 ॥8 0) सम्मिलित थे । इससे अधिक 'रंपेत आगे 
, नहीं गया क्योंकि दक्षिणी अमरीका के क्षेत्रों में अधिक लाभ प्राप्त होने के कारण उसने अधिकाधिक .. 


नयी दुनिया की ओर ध्यान केन्द्रित रखा । उन्होंने उन्नीसवीं शताब्दी के -अन्त में एक: अन्य क्षैत्र ' 
: राया डी ओरो (श० 60 :070) पर फ्रांस के विस्तार को नियमित करने के लिए अंधिकार किया। . 
. जर्मनी ने 86 में सर्वप्रथम गोल्डकोस्ट के तट पर जमेनी राज्य ,्ांडेनबंगें (8/भ007॥- 
' कण) की व्यापारिक केन्द्र के रूप. में स्थापना की । इसके 20 वर्ष. पश्चात्‌ जमनी ने टोगोलैण्ड, . 
केमेरून्स, दक्षिणी-पश्चिमी अफ्रीका और टांगानिका पर अधिकार कर लिया। इन पर जमं॑नी का 
अधिकार प्रथम महायुंद्ध के अन्त तक रहा । उसके बाद इन क्षेत्रों पर ब्रिटेन, फ्रांस, बेल्जियम ने 
बंटवारा कर लिया । 
उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि यूरोपीय साम्राज्यवादी -शक्तियों ने. अफ्रीका महाद्वीप को. 
लगभग पूर्ण रूप.से अपने अधिकार में कर लिया। सम्पूर्ण रूप से यह कहा जा सकता है कि अफ्रीका 
: - का उपनिवेशीकरण यूरोपीय राज्यों की एक योजना-थी कि महाद्वीप पर अधिकार किया जाय तथा 
लुट का हिस्सा किया जाये ॥? - 
अफ्रीका में नंव-जागरण--स्वाधीनता की लहर--936 में इटली ने अफ्रीका के अन्तिर,- 
' स्वाधीन राज्य एबीसीनिया की स्वतन्त्रता का अन्त कर दिया ।' एबीसीनिया की :विजय:के बाद 
अंफ्रीका :में स्वतन्त्रता और राष्ट्रीयता का आन्दोलन प्रबल हुआ । यह-नारा दिया गया कि अफ्रीका 
अफ्रीकावासियों का हो ।'-द्वितीय वविश्व-युद्ध के बाद इसके विविध प्रदेश तेजी से -स्वतन्त्र होने लगे। 
' द्वितौय विश्व-युद्ध की समाप्ति पर 947 में ईंस महाद्वीप में. केवल चार राज्य स्वतन्त्र थै-- 
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अफ्रीका में विउपनिवेशीकरण एवं नये राज्यों का उदय | 339 


एबीसीनिया, लाइबीरिया, दक्षिण अफ्रीका का यूनियन तथा मिस्र । भिल्र में 7936 की सन्धि के 
अनुसार ब्रिटिश सेनाएँ रहती थीं। 945 के बाद यहाँ सर्वप्रथम इटालियन उपनिवेश लीबिया (24 
दिसम्बर, 95]) स्वतन्त्र हुला । ! जनवरी, 954 को सूडान का स्वाधीन गणराज्य बन गया। 
फ्रांस ने अपने उपनिवेश, ट्यूती शिया की स्वतन्त्रता 20 माचें, [956 से स्वीकार की। 2 सा्चे, 956 
को फ्रांस ने भोरककों को स्वतन्त्र कर दिरा।7 अप्रैल, 956 को स्पेन ने भी मोरक्‍्को के कुछ भाग 
पर अपने संरक्षण का परित्याग किया | 6 मार्च, !957 को ब्रिटेन ने गोल्डकोस्ट को स्वाघीनता प्रदान 
की, जिसने अपना नया नाम घाना रखा। अवटूबर 958 में फ्रेंच ग्रिती ने, अपनी स्वाधीनता की 
धोषणा की । ऐसा कहा जाता है कि 954 से 960 के मध्य अफ्रीका में स्वतन्त्रता की तोन 
लहरें आयीं। स्वतन्त्रता की पहुली लहर ने अल्जीरिया के अपवाद को छोड़कर अरबों द्वारा आवा- 
सित उत्तरी अफ्रीका से उपनिवेशवाद और साम्राज्ययाद का सफाया किया। इसमें 95 में 
स्वतन्त्र होने वाला लीबिया तथा 956 में स्वाधीनता पाने वाले सूडान, मोरक्कों तथा ट्यूनीशिया 
थे । इसके बाद स्वाधीनता की बूसरी लहर ने काले अफ्रीकी अर्थात्‌ नीग्रो लोगों द्वारा आवासित 
अफ्रीका पर प्रभाव डाला । 957 में ब्रिटेत ने घाना को स्वतन्त्रता प्रदाव की तथा 958 में 
गिनी स्वाधीन हुआ । 959 तक अफ्रीका में राज्य स्वाघीन हो गये, इनमें अफ्रीका की 40% 
जनता तथा 29% क्षेत्र था। 960 में अफ्रीका में स्वतस्त्रता की तीसरी लहर आयी और इस 
महाद्वीप के अधिकाँश देश स्वाधीन हो गये । इसी कारण 960 को अफ्रीका की. स्वाघीनता का 
वर्ष कहा जाता है। इस वर्ष '83 करोड़ की आबादी रखने वाले 6 देश स्वतन्त्र हुए | इस वर्ष के 
पहले ही दिन । जनवरी, 960 को फ्रेंच कैम॑खून स्वतस्त्र-हुआ और इसने केमरूत गणराज्य, का 
नया नाम धारण किया । 27 अप्रैल, 960 को फ्रोंच टोगोलैण्ड टोगो गणराज्य के नाम से स्वतन्त्र 
हुआ । 29 जून, 960 को सेनेगाल तथा फ्रेंच सूडान ने स्वतन्त्रता की घोषणा की और मिलकर 
माली संघ' बताया । 26 जून, 960 को फ्रांस की अधीनता में रहने वाले मैडागास्कर टापु ने 
स्वंतन्त्र होकर 'मालगासे' नामक गणराज्य का रूप धारण किया । अगस्त 960 में ही 8 स्वाधीन 
गणराज्य स्थापित हुए, जिनके नाम इस प्रकार हैं--आइवरी कोस्ट, अपर-बोल्टा, दहोमी, नाईजर, 
गेबोन, कांगरो (फ्रेंच), केन्द्रीय अफ़ीका गणराज्य (0७70श &॥0&0 ६२८०७७॥०) या उबन्‍्गुई चारी 
(ए०भाहणं (089) तथा चाड । 960 का वर्ष इस दृष्टि से स्मरणीय है कि इसमें अल्जीरिया 
के अपवाद को छोड़कर शेप 3 फ्रेंच उपनिवेश स्वतन्त्र हो गये । इसी वर्ष बेल्जियम के प्रभुत्व से 
कांगो 30 जून, 960 को स्वतन्त्र हो गया । । जलाई, 960 को सोमाली गणराज्य का जन्म 
हुआ । नांइजीरिया का ब्रिटिश उपनिवेश ! अक्टूबर, 960 को स्वतन्त्र हो गया | यह अफ्रीका 
का समृद्धतम उपतिवेश था। इसका क्षेत्रफल 3,39,68 वर्ग मील और जनसंख्या 3,36,64,000 
थी, जो अफ्रीका के देशों में सबसे अधिक है। 26 नवम्बर, 960 को मारीटानिया का प्रदेश भी 
स्वृतन्त्र हो गया । 27 अप्रैल, 96] को ब्रिटिश उपनिवेश सियरालियोन स्वतन्त्र हुआ ॥ 962 
में युगाण्डा |964 में जेम्बिया (3० रोडेशिया), 964 में मालावी, 966 भें बोत्सवाना, लेसोथो 
४“ और बारबाडोस, 968 में मारीशस, 974 में गिनीबिसाउ, 975 में मोजाम्बिक, केपवरदे, 
कोमोरी द्वीपसमूह और अंगोला स्वतन्त्र हुए । जिबूती (जिसे फ्रांसीसी सोमालीलैण्ड तथा 'अफार' 
और 'इसा' भी कहते हैं) 27 जून, 977 को गणतस्त्र के रूप में अस्तित्व में आया | अथक संघर्ष 
के पश्चात्‌ - 8. अपैल+-4980-को-द०-सेडेशिया 'जिम्दास्त्रे! के ताम-से-स्वत्त्र-हमय--अफ़रीका में ___ 
स्वतन्त्रता प्राप्त करने वाला यह 50वा देश-है-./ 
अफ्रीका महाद्वीप में लगभग 50 देश है। इनमें से 6 राष्ट्र अफ्रीकी महाद्वीप में स्थित होते 
हुए भी एशियों के सोमावर्ती-होने के कारंण राजनीतिक व सांस्कृतिक कारणों से अरब देह से 
जुड़े हैं। अत: मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया व मित्र अपने को अरब कहबला अल्िक ' | 
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_ पसन्द करते हैं। शेष लगभग 40 देशों में काले. अफ्रीकी निवास करते हैं। इनमें लाइबेरिया व 
डथियोपिया को छोड़कर सभी किसी-न-किसी साम्राज्य के उपनिवेश -थे। ब्रिटिश साम्राज्य. के 
अन्तर्गत 5, फ्रांस, के 4, पुतंगाल के 3, बेल्जियम के 4 व तीन अन्य उपनिवेश थे। . +« 
- आजादी के बाद इन देशों में जो राजनीतिक चित्र उभरा है, तदनुसार केवल 7 देशों में 
विपक्षी/ दलों का अस्तित्व है, अर्थात्‌ वहाँ लोकतन्त्र के प्रयोग चल रहे हैं. इन 7 देशों में दक्षिणी 
. अफ्रीका भी शामिल है जहाँ की आबादी के 70 प्रतिशत हिस्से को यानी - काले लोगों को मताधि 
कार प्राप्त नहीं, वहाँ केवल 30 प्रतिशत गोरे लोगों .का लोकतन्‍्त्र है 7 राज्यों में एकदलीय 
शासन व्यवस्था है तथा 7, फौजी शासन के. अन्तर्गत हैं। पिछले 25 वर्षोंमें 70 राजनेता किवा. . 
शासनाध्यक्षों की ह॒त्यां कर उन्हें सत्ताच्युत. किया. गया | 960-से 985 के प्रारम्भ तक 90 
' - सैनिक क्रान्तियों को झेलने वाले इस महाद्वीप में पिछले वर्ष छः सैनिक विद्रोह हुए---तीन सफल 
और तीन असफल ।? न्‍ 
अफ्रीका का विश्व राजनीति में उद्भव _ 
(रा5४07 &एशा04 ॥र ए0रा0 ए07 729) 
एक समय था जबकि अफ्रीका शेष विश्व से प्रथक था तथा विश्व राजनीति में इसका कोई 
अस्तित्व ही नहीं था, किन्तु: आज अफ्रीका की स्थिति पर्याप्त भिन्न है अर्थात्‌ वर्तमान विश्व राज 
' नीति में यह पूर्ण सक्तिय है । आज अफ्रीका में जो कुछ होता है उसका सम्बन्ध, केवल यहाँ के 
निवासियों तक ही सीमित नहीं अपितु एशिया, यूरोप एवं अमरीका के देश भी उसमें .पर्याप्त रुंचि 
'रखते हैं। वास्तव में, आज जैसे ही. अफ्रीका का दीधकालीन प्रृथकत्व समाप्त हुआ, - वह न.केव॑ंल 
सरकारों अपिंतु लोगों को और न केवल -यूरोप अपितु सभी. महाद्वीपों को आक्षित,करने लगा.। 
अफ्रीका के विश्व राजनीति में महत्ता प्राप्त करने के. प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं द 
.-सामरिकता--इसके अच्तर्गत अफ्रीका के क्षेत्रों पर सैनिक. अड्डों .की स्थापना की 
भहत्ता, यहाँ: उपलब्ध सामरिक खनिज, सैनिक मानव शक्ति तथा औद्योगिक एवं सैनिक उपलब्धि 
. कीं सम्भावना, आदि तत्व सम्मिलित किये जाते हैं । 
| 2. राष्ट्रवाद का तीन उदुगस--जिस तीज गति से यहाँ राष्ट्रवादी भावनाओं का विकास 
' हुआ तथा उसके। अनेक प्रकार से राजनीतिक क्षेत्रों पर प्रभांव हुआ तथा अनेक देश स्वतस्त्र होने से 
' विश्व शक्तियों को यहाँ प्रभाव क्षेत्र विस्तार का अवसर प्राप्त हुआ, जिससे यहां के क्षीत्रों, में उनकी 
' रूचि जाग्रत हुई । | 
कर 3. आर्थिक शोषण के विरुद्ध विद्रोह---उपनिवेशवाद की. समाप्ति के, उपरान्त भी यहाँ 
उद्योगपति या पूंजीपति एवं कृषक, मजदूरों एवं गरीबों में शोषण के विरुद्ध तीन्र भावना है... 
... 4; उपनिवेशवाद के प्रश्न पर अस्तर्राष्ट्रीय सम्बद्धता--उपनिवेशवाद के फलस्वरूप यहाँ 
अनेक राजनीतिक जटिलताएँ एवं सम्बन्धित प्रश्नों का जन्म हुआ है, जिनमें विश्व के राष्ट्र पूर्णतया 
रुचि रखते हैं । 
 ,. 5. साम्यवाद के विस्तार का भय--अफ्रीका सें वर्तमान समय में बहुत ही कम साम्यवाद 5 
का प्रसार हुआ है-। इसकां मुख्य केन्द्रे अल्जीरिया है। यद्यपि यहाँ इसके विस्तार के लिए अनुकूल 
* बांतावरण पर्याप्त है। अतः गेर-सांम्यवादी देश इसलिए रुचि रखते हैं कि साम्यवाद का प्रसार न 
हो तथा साम्यवादी इसलिए कि उनका प्रसार हो। : । 
न्‍ अन्तर्राष्टीय संगठनों की समस्या--अफ्रीका के देश आज अनेक अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों के 
. - सदस्य हैं-। संयुक्त राष्ट्र संघ एवं राष्ट्रमण्डल के अनेक देश सदस्य हैं । इसके कारण यहाँ की 


+ नवधारत ठाइम्स, 70 जनवरी, 7986। ' 
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समस्याएँ एवं सम्बन्धित विवाद क्षेत्रीय होते हुए भी समाधान हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ आदि में प्रस्तुत 
किये जाते हैं। अतः विश्व के राष्ट्र यहाँ की क्षेत्रीय समस्यातरों तथा विवाद से सम्बन्धित हो 
जाते हैं 

उपर्युक्त कारणों से आज अफ्रीका विश्व राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है | आज 
यूरोपीय देशों के अतिरिक्त विश्व की प्रमुख शक्तियाँ अर्थात्‌ संयुक्त राष्ट्र संघ एवं सोवियत संघ 
अत्यधिक रुचि रखते हैं। संयुक्त राज्य की इस महाद्वीप में प्रमुख रुचि के कारण--सामरिक 
भहत्ता, अनेक खनिजों की उपलब्धि, पूँजी लगाने का क्षेत्र, औद्योगिक वस्तुओं के लिए उपयुक्त 
बाजार तथा साम्यवादी प्रसार पर रोक आदि हैं। इसी प्रकार सोवियत संघ साम्यवादी प्रसार के 
साथ यहाँ की कृषि की उपजों को भी प्राप्त करना चाहता है। एशिया के देश भी अफ्रीका चक्की 
राजनीति में सक्तिय हिस्सा रखते हैं । अफ्रीका के अनेक देशों में एशियाई निवास करते हैं तथा वहाँ 
के व्यापार, उद्योग एवं अन्य कार्यों में पर्याप्त भाग लेते हैं । स्पष्ट है कि वर्तमान अफ्रीका अच्त- 
रष्ट्रीय जगत भें एक विशिष्ट स्थान रखता है। 


अफ्रीका के नव-जागरण के कारण 
(एशा55 08 <तर(?45 (5४08588) 


अफ्रीका का उदय बीसवीं शताब्दी की महत्वपूर्ण घटना है। थाने जूनियर के शब्दों में, 
“अफ्रीका के उद्गम ने विश्व राजनीति के समीकरण को बदल दिया है ।” जिस तेजी से यूरोप के 
राष्ट्रों ने अफ्रीका में अपने साम्राज्यवाद का निर्माण किया था, उससे भी कई गुना अधिक तेजी से 
अफ्रीका में उनके साम्राज्य का अन्त हो गया | अफ्रीका के उदय में सहायक तत्व इस प्रकार हैं : 

. अफ्रीकी राष्ट्रवाद--अफ्रीकी राष्ट्रवाद का उदय “विरोध आन्दोलन' तथा “विद्रोह आन्दो- 
लग के रूप भें हुआ था जिससे आगे जाकर उपनिवेशवाद विरोध का रूप घारण कर लिया | यूरोप 
की गोरी जातियाँ अफ्रीका के श्वेत लोगों को अपने से निम्न कोदि का मानती थीं। इसकी त्ीन्र 
प्रतिक्रिया हुई और अफ्रीका में राष्ट्रवाद का प्रसार होने लगा। रॉष्ट्रवाद को मुख्य- प्रेरणा 'ज़ातीय 
समानता' के सिद्धान्त से मिली । पाश्चात्य सम्पर्क और पाश्वात्य साहित्य के प्रसार ने भी अफ्रीका 
के भ्रबुद्ध लोगों में राष्ट्रवाद की ज्योति जगाने में सहायता की । अफ्रीकी राष्ट्रवाद ऐसी- 
जो वहाँ के लोगों को संगठित करती है, उनमें अफ्रीकावाद की भावतञाएँ- उत्पन्न करती है.। यह 


है दम पी अं कम 0 प्रक्रिया है, यह अफ्रीको व्यक्तित्व की पहुचात्र है-+ 
अफ्रीकी मुख्य विशेषता स्वतन्त्रता को भावना में निहित है। अफ्रीका के देश 


पपधिक बन बटेहए असकिकी की बह मन न महज पाप अल गे 
आत्प । अफ्रीकियों को यह में के पश्चिमी उपनिवेशवाद भफ्रीका में फूट 
ओर इसके विभाजन के कारण ही अपना प्रभुत्व जमा सका था । अतः विदेशी प्रभुत्व से, मुक्ति पाने 
के लिए यह जरूरी है कि अफ्रीका में एकता हो और संकुचित कबीलावाद से ऊपर उठकर समस्त 
अफ्रोका अपने आपको एक इकाई समझे । पान-अफ्रीकावाद का यही आधार है ! 

2. एशिया का विद्रोह+-द्वितीय विश्त-युद्ध के बाद भारत की आजादी के साथ ही एशिया 
के विभिन्न भागों में आजादी की लहर फैल गयी । एशिया के राष्ट्र तैजी से स्वतन्त्र होने लगे। 
एशिया का विद्रोह अफ्रीका के लिए प्रेरणा देने वाली शक्ति हहा । अफ्रीकी लोग महसूस करने' लगे 
कि जिस प्रकार एशिया ने उपनिवेशवाद का जआ उतार फेंका है उसी भाँति उन्हें भी एशिया की 
राह पर चलना चाहिए । ; 

3. संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका राष्ट्र संघ और संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी अन्तर्राष्ट्रीय 
संस्थाओं द्वारा उपनिवेशवाद के विरोध मे गे गयी कार्यवाहियों से भी अफ्रीका के राष्ट्रीय जागरण 
को बल मिला संयुक्त राष्ट्र चार्टर में उल्लिखित मानवाधिकार तथा ट्रस्टीशिप- सम्बन्धी प्रावधान 
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अफ्रीका के लिए प्रेरक तत्व रहे हैं। अफ्रीकी समस्याओं के समाधान के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा 
का दबाव उपनिवेशी शक्तियों पर निरन्तर पड़ता रहा है । संयुक्त राष्ट्र संघ उपनिवेशवाद एवं रंग-' 

भेद के अवशेषों के उन्मूलन के लिए वचनबद्ध है। ह 
4. औपनिवेशिक शक्तियों का निर्बेल होना--ह्वितीय विश्व-युद्ध के बाद साम्राज्यवादी 
<शक्तियाँ दुर्बल द्वो गयीं,। ,उन्के लिए अब बड़ा कठिन श्र कि उपनिवेशों को चिरकाल तके अप | को चिरकाल तक अपने 
अधीन रख सके । फ्रांस.व ब्रिटेत-आदि राष्ट्र-इतने कमजोर हो -ग्ये-कि उनमें-अपने. उपततिवेशों के 
स्वाधीनता आन्दोलन का दमन करने की शक्ति.चहीं-रह गयी । जब एशिया के उपनिवेश तेजी से 
उनके चेंगूल से मुक्त होने लगे तो अफ्रीकी राष्ट्रवादियों में भी प्रवल-आत्म-विश्वास जाग्रत हुआ। 
5. सास्यवाद का आकषंण--अफ्रोका महाद्वीप से साम्यवाद के लिए प्रायः सभी आवश्यक 
परिस्थितियाँ_ उपस्थित 'हैँ।' पश्चिमी ढंग का लोकत्तन्त्र इस महाद्वीप के लोगों की आशाओं और 
._ ओकॉक्षाओं से मेल नहीं खाता- अफ्रीकी नेता पश्चिमी लोकंतन्त्रात्मक देशों को उपनिवेशवाद और 
साम्राज्यवाद का समर्थक मानते हैं। सोवियत रूँस और साम्यवादी-चीन ने इंस महाद्वीप के बरनेक 
देशों के राष्ट्रीय आन्देलिनों में सक्रिय सहयोग प्रदान किया है । अफ्रीकी नेता सास्यवाद की अपीलों 
और उपन्नब्धियों से अभावित रहे. है । झल्जीरिया, ट्यूनीशिया, फरांसीसी पश्चिमी अफ्रोका में स्थानीय 
साम्यवादी दलों का प्रभाव रहा है । साम्यवाद का आकषंण जनता को उपनिवेशवाद, रंगभेद तथा 

आशधिक शोषण के अवशेषों का उन्मुलन करने के लिए प्रेरित करता है । करने के लिए प्रेरित करता है । ९ 
४540७ छू अन्त 
अफ्रोकी नव-जागरण के सात में रुकावट 
(क्र&॥.,8२688 08 7फ्र& &पफरा 207 ए580726532८9) 

अफ्रीका में राष्ट्रवाद एवं नव-जागरण की लहर उतनी तीब्र नहीं हो पायी जितनी एशिया 
में है। उसके निम्नलिखित कारण वीक में ग्रष्ट्रवाद परस्पर विरोधी राष्ट्रीय गृटों एवं 
मान्यताओं के कारण तीन्न नहीं हो पाया है। (6),रथ्रफ्रीका में कबीलावाद राष्ट्रीय एकता के भाग॑ 
में बहुत बड़ी रुकावट है. //कबीलावाद और परम्परागत मान्यताएँ, जिनको उपनिवेशवादी शक्तिय| 
प्रोत्साहित करती रहीं न॑ केवल अफ्रीकी राष्ट्रवाद के मार्ग में रकावट बन जाती हैं. बल्कि क्षेत्रीय 


व विभिन्न राज्यों की आन्तरिक अस्थिरता और फूट का भी यह कारण है। (7) अफ्रीका के किसी 


हक जज लक कप 43 84:30 “हनन ह जज आरके नेता अत्यधिक लोकप्रियता हासिल कर लेता है-तो-ठुसूत-ही-उसका 
»अ्तरिक एवं अन्य अफ्रीकी देशों में विरोध शुरू ही जाता है । सैनिक और ग़ाजनीतिश्ञ षड़्यन्त्रों के 


माध्यम से सरकारों का तख्ता पलटने का क्रम चलता रहा है । ऐसी स्थिति में अफ्रीकी राष्ट्रवाद 
की गति मन्द पड़ना स्वाभाविक है.+ (7४) ज्पतनिवेशी शासनकाल में अफ्रीका में शिक्षा की उपेक्षा 
की गयी ।' अनेक स्वाधीन अफ्रीकी देशों को राज-काज चलाने कें, लिए 'पढ़े-लिखें (अफ्रीकी नही कें, लिए ' पढ़ें-लिखे “अफ्रीकी नही 
/ मिलते और आज भी उन्हें ,विदेशियों पर निर्भर रहना पड़ता है.। (४) आधिक पिछड़ापन कौर 
विदेशी कम्पनियों द्वारा अधिक शोषण भी अफ्रीकी राष्ट्रवाद के मार्ग में वाधा हैं। अफ्रीकी राषृ 
कायम है। (शा) अफ्रीकी राजनीतिक जागरण में सैनिक अफसरों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है । 
लेकिन आजकल विभिन्न देशों कक सैतिक अफसरों में राजनीतिक महत्वाकाक्षा बढ़ती जा रही-है 
और ये अफसर विदेशी शक्तियों के उकसाने पर सैनिक क्रान्तियाँ कर डालते हैं। आये दिन होने 
वाली सैनिक क्रान्तियों के कारण अफ्रीका के राजनीतिक विकास की प्रक्रिया में उकावट-पड़-जती 
“है:। (भा) आज भी अफ्रीका के कई देशों में यूरोपीय नस्ल के लोग मौजूद हैं,। इन्हें स्थानीय 
लोगों की तुलना में विशिष्ट राजनीतिक और आशिक ड्र्॒जा औपनिवेशिक शक्तियों ने दिया था । थे 
_ लोग अफ्रीकी निवासियों से अपने आपको न न है भानते हैं। दक्षिणी अफ्रीका तथा रोडेशिया में 
तो राजनीतिक सत्ता इन्हीं यूरोपीय जातियों के हाथों में है। ! 
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उपरोक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि अफ्रीकी राष्ट्रवाद को कबीलावाद, जातिवाद, 
आध्थिक-सामाजिक पिछड़ापन, साम्यवाद विरोध तथा सैनिक तानाशाही का कड़ा मुकाबला करना 
पड़ रहा है। इन रुकावटों से अफ्रीका को मुक्ति दिलाने,का केवल एक ही विकल्प दिखायी देता है 
और वह है--पान-अफ्रीकावाद जिसका अर्थ है कबीलावाद को पूरी तरह नष्ठ करना ओर पूरे 
अफ्रीका महाद्वीप की समस्याओं को क्षेत्रीय एवं संकुचित राष्ट्रीय समस्याओं से अधिक महत्वपूर्ण 
समझना । । 
| पान-अफ्रीकावाद 

अथवा 


अफ्रीका के जागरण के प्रतीक महत्वपृर्ण संगठत और सम्भेलन 
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अफ्रीका में ऋन्ति की जो लहर आयी उससे एक-एक करके अफ्रीकी देश स्वतस्त्र होते गये 
परन्तु वे अपने पैरों पर खड़े होने में पुरी तरह समर्थ नहीं थे | अफ्रीका के कतिपय गणमान्य नेताओं 
ते सोचा कि अफ्रीकी देशों में भ्रातृत्व एवं एकता की भावना लाये बिना न तो राजनीतिक स्थिरता 
लायी जा सकती है और न साम्राजिक और आध्िक क्रान्ति ही सम्भव है। अतः उन्होंने अफ्रीकी 
देशों को एकता के सूत्र में पिरोते का निश्चय किया । पान-अफ्रीकावाद के अन्तर्गत किसी जाति या 
रंग के लोगों को दूसरों के मुकाबले में श्रेष्द नहीं माना जाता। इसके अनुसार विभिन्न जातियाँ 
सह-अस्तित्व की भावना से रह सकती हैं । 900 भें सबसे पहले लन्दन में .“पान-अफ्रीकी” सम्मेलन 
हुआ था । इसके बाद 949 में अमरीकी नीग्रो नेता ड्यू बोइस के नेतृत्व में एक और पान- 
अफ्रीकी सम्मेलन हुआ जिसमें अफ्रोका को औपनिवेशी दासता से मुक्त कराने की बात कही गयी । 
इसके उपरान्त 937 में लन्दन में 'अफ्रीकन सविस ब्यूरो' की स्थापना हुई। डॉ० एल्कूमा तथा 
जोमो केन्याटा जैसे नेताओं ने अफ्रीकी एकता के लगातार प्रयत्न किये। अफ्रीकी एकता की दृष्टि 
निम्नलिखित संगठन और सम्मेलन महत्वपूर्ण हैं : 

बाण्डुंग सस्मेलन, !955--अप्रैल 953 में इण्डोनेशिया के बाण्ड्ंग नगर में 29 राष्ट्रों के 
340 एशियाई और अफ्रीकी प्रतिनिधि एकत्रित हुए । इस सम्मेलन में भाग लेने वाले एशियाई व 
अफ्रीकी देशों ने निश्चय किया कि वे आथिक विकास के लिए एक-दूसरे के साथ सहयोग करेगे । 
सभी ने उपतिवेशवाद की निन्‍दा की औौर अफ्रीका में हो;रहे जातीय भेदभाव व पृथकत्व को लज्जा- 
जनक बताया । बाण्डूंग सम्मेलन अफ्रीकी भ्रातृत्ववाद की प्रथम अन्तर्राष्ट्रीय अभिव्यक्ति थी । 

एफ्रो-एशियन सालिडेरिटी कासफ्रेस, 957---दिसम्वर 957 में अराजकीय स्तर पर 
काहिरा में यह सम्मेलन हुआ । इसमें एशिया और अफ्रीका से 500 प्रतिनिधि आये । इस सम्मेलन 
में साम्राज्यवाद, रंगभभेद और जातीय भेदभाव की निन्दा की । अप्रैल 960 में कोनाक़ी में इसका 
द्वितीय अधिवेशन हुआ | 

आक्रा सम्मेलन, 958--..डॉ० एन्क्रमा के प्रयत्नों से अप्रैल 958 में आक्रा (घाना की 
राजधानी) में अफ्रीकी राज्यों का एक सम्मेलन हुआ। यह सम्मेलन अफ्रीकी राज्यों में सामान्य 
सहम्नोग की प्रवृत्ति का परिणाम था। यह स्वतन्त्र अफ्रीकी राष्ट्रों का सम्मेलन था जिसमें भाग 
लेने वाले प्रमुख राष्ट्र थे--अबीसीनिया, घाना, लीबिया, लाइबेरिया, मोरक्कों, सुडान, ट्यूनीशिया 
तथा संयुक्त अरब गणराज्य । इस सम्मेलन का उद्देश्य हितों के प्रएत पर विचार-विनिमय करना 
था, अफ्रीकी राष्ट्रों की स्वतन्त्रता की रक्षा करता और सुहृढ़ करना, औपनिवेशिक शासन के अधीन 
पड़े हुए राष्ट्रों की मुक्ति का रास्ता ढूँढ़या और विश्व-शान्ति के प्रश्न पर विचार करना था। 
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अफ्रीकी अखिल जन सस्मेलन, !958--दिसम्बर 958 में आक्रा में ही अफ्रीकी अखिल 
जन सम्मेलन का प्रथम अधिवेशन हुआ । इसमें अफ्रीका के विविध देशों के राजनीतिक दलों ट्रेड 
यूनियनों, छात्र संघों तथा अन्य संस्थाओं के 209 प्रतिनिधि सम्मिलित हुए थे । इस सम्मेलन का 
आयोजन सरकारी स्तर पर नहीं किया गया था तथापि इसमें सभी स्वतन्त्र अफ्रीकी देशों के शासक 
दलों के प्रतिनिधि प्म्मिलित हुए थे । इस सम्मेलच का उद्देश्य अफ्रीका के जाग्रत व्यक्तियों को 
जातीय भेदभाव, बनावटी सीमाओों व उपनिवेशवाद से मुक्त करके उनमें वन्धुत्व एवं एकता की 
भावना का प्रसार करना था। एक प्रस्ताव के द्वारा अफ्रीका के स्व॒तन्त्र राज्यों से यह अनुरोध 
किया गया कि वे अफ्रीका के परतन्त्र देशों को स्वतन्त्रता प्राप्ति के प्रयास में हर सम्भव सहायता दें 
और प्रजातीय विभेद की नीति बरतने वाली दक्षिण अफ्रीका की सरकार से अपना राजनयिक 
सम्बन्ध तोड़ लें | 

लागोस सम्मेलन, 9 62-.-अफ्रीकी राष्ट्रों का एक अन्य सम्मेलन जनवरी 962 में 
नाइजीरिया के नगर लागोस में हुआ । इसमें 20 अफ्रीकी राज्यों के प्रतिनिधियों ते भाग लिया। 
इस सम्मेलन में अफ्रीकी देशों की आथिक समस्याओं पर विचार किया गया। सम्मेलन में कहा' 
गया कि (7) सम्मेलन में भाग लेने वाले देशों के बीच आधथिक एवं सामाजिक बन्धन को मजबूत 
बनाने की चेष्टा की जायेगी जिससे भविष्य में सारे अफ्रीका में एक अखण्ड आधिक व्यवस्था कायम 
हो सके; (४) अफ्रीका की आधिक उन्नति के लिए विभिन्न राज्यों के राजनीतिक क्रिया-कलापों में 
समन्वय किया जाये; (77) विभिन्न देशों की परस्पर स्वास्थ्य और शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्था में 
परस्पर सहयोग कायम हो; (7५) सम्मेलन में भाग लेने वाले देशों में आधिक सहयोग हेतु एक 
संस्था गठित की जाये जिसके द्वारा विभिन्न देशों के बीच वाणिज्यिक प्रतिवन्‍्ध को दूर करने की 
चेष्टा की जा सके । 

मोशी सम्मेलन, 963---फरवरी 963 में मोशी (टॉगानिका) में एफ़ो-एशियाई सम्मेलन 
हुआ | इस सम्मेलन में ब्रिटेन से अपील की गयी कि वह वासुतोलंण्ड, वेचुआवालैण्ड तथा स्वीजी- 
लेण्ड को अविलम्ब बिना शर्तं स्वतन्त्रता प्रदान करे । सस्मेलन में भाग लेने वाले राष्ट्रों से यह्‌ 
अपील की गयी कि वे संयुक्त राष्ट्र संघ के पुनर्गठन पर बल दें ताकि वह एशिया और अफ्रीका के 
लोगों की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व कर सके । 


आदिपत अबाबा सम्मेलन, 963---मई 963 में एक अफ्रीकी सम्मेलन हुआ जिसमें 32. 
राष्ट्रों के शासनाध्यक्षों ने भाग लिया । इसमें संयुक्त अफ्रीका की स्थापना के बारे में विचार किया 
गया और अफ्रीकी राष्ट्रों के एक स्थायी सचिवालय की स्थापना तथा सभी राज्यों के विदेश 
सत्त्रियों की एक परिषद्‌ की स्थापना का सुझाव दिया गया । सचिवालय का नाम अफ्रीकी एकता 
संगठन रखा गया । सम्मेलन ने अफ्रीकी राज्यों के क्षयड़ों को सुलझाने के लिए एक आयोग की 
स्थापना भी की । इस सम्मेलन की सबसे वड़ी उपलब्धि यह है कि इसमें अफ्रीकी एकता का एक 
घोषणा-पत्र स्वीकार किया गया जिंसमें समूचे अफ्रीको महाद्वीप को दासता से मुक्त कराने की , 
प्रतिज्ञा की गयी । 

अफ्रेशियाई एकता सम्मेलन, !972---जनवरी 972 में काहिरा में अफ्रेशियाई एकता 
सम्मेलन हुआ जिसमें 59 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सम्मेलन में बंगला देश के प्रति 
निधिमण्डल को भी आमन्त्रित किया गया जो इस बात का प्रमाण था कि एशिया और अफ्रीका के 
अधिकांश देशों ने उसके स्वतन्त्र अस्तित्व को स्वीकार कर लिया था। सम्मेलन में अफ्रीका के बारे 
में भी खुलकर विचार-विमर्श हुआ और अफ्रेशियाई देशों ॥ साझा बाजार बनोने की भी पेशकश 
की गयी । 
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अफ्रीकी एकता संगठन 
(0०२0&ग5७770र 09 8&घाराट&९ छाए) 


मई 962 भें 30 अफ्रीकी देशों ने आदिस अबाबा सम्मेलन में अफ्रीकी एकता संगठन की 
स्थापना के घोषणा-पत्र पर हस्ताक्षर किये । इस संगठन का मुख्य उद्देश्य अफ्रीकी देशों के बीच 
एकता और सहयोग बढ़ाना, उपनिवेशवाद को समाप्त करना तथा सदस्य देशों की स्वाधीनता के 
लिए कार्य करना है। अफ्रीकी देशों के बीच उत्पन्न मतभेदों को दूर करना भी इसका काम रहा है । 
इस संगठन के आजकल 49 सदस्य हैं। संगठन के चार्टर ने जिन संस्थाओं की व्यवस्था की है 
उनमें मुख्य हैं ([) सभा, (2) मन्त्रिपरिषद्‌, (3) सचिवालय, (4) मध्यस्थता, समझौते एवं पंच- 
निर्णय आयोग, (5) विशिष्ट आयोग, (6) अफ्रीकी मुक्ति समिति, (7) तदर्थ आयोग ) 

अफ्रीकी एकता संगठन एक क्रियाशील संगठन है । इस संगठन को विशेषपा यह है कि इसे 
सभी स्वतन्त्र, सावंभौम अफ्रीकी राज्यों (दक्षिण अफ्रीका को छोड़कर) का समर्थन प्राप्त है । 

अफ्रीकी एकता संगठन का 42वाँ सम्मेलन 28 जुलाई से अगस्त, 973 तक थुगाण्डा 
की राजधानी कम्पाला में हुआ । इस सम्मेलन में 20 देशों ने भाग लिया । तंजानिया के राष्ट्रपति 
जूलियस ब्येरेरे, जाम्बिया के केनेथ काउण्डा तथा मोजाम्बिक के राष्ट्रपति समोरा माकेल जैसे 
महत्वपूर्ण नेता इस सम्मेलम में शामिल नही हुए । सम्सेलन का बहिष्कार करने के ,पीछे तंजानिया 
का तर्क यह था कि चूँकि सम्मेलन युगाण्डा में हो रहा है, अतः उसमें भाग लेने का अर्थ होगा कि 
97 में सत्ता हथियाने के बाद राष्ट्रपति ईदी अमीन ने हजारों अफ्रीकियों की जो ह॒त्या की, 
संगठन के सदस्य उसका समर्थन करते हैं। काफी विवाद के बाद युगाण्डा के राष्ट्रपति ईदी अमीन 
सम्मेलन के अध्यक्ष बने । इस प्रकार उनकी महत्वाकांक्षा तो पूरी हो गयी, लेकिन अफ्रीकी एकता 
संगठन को इससे भारी ठेस पहुँची । 

अंगोला के शृह-युद्ध को रोकने और अंगोला में पुतः एकता स्थापित करने के लिए अफ्रीकी 
एकता संग्रठन द्वारा 30 जनवरी, 976 को इथियोपिया की राजधानी आदिस अबाजा में एक 
विशेष शिखर सम्मेलन बुलाया गया, किन्तु उसमें अन्तिम रूप से समस्या का ऐसा कोई समाधान 
नहीं ढूँढ़ा जा सका जो सभी पक्षों को मान्य होता । 

अफ्रीकी एकता संगठन का 4वाँ सम्मेलन 24 जून, [976 को पोर्द लुई (मारीशस) में 


सम्पन्न हुआ । संगठन के 47 सदस्य देशों के विदेश भन्त्रियों ने दक्षिण अफ्रीका, रोडेशिया और , 


फ्रांस की भत्सेना के साथ अपनी मन्त्रणा प्रारम्भ की । सम्मेलन ने दक्षिणी अफ्रीका में हुए जातीय 
दंगों की निन्‍दा की । सम्मेलन ने अरब देशों से अनुरोध किया कि वे दक्षिण अफ्रीका को तेल देने 
पर लगे प्रतिबन्ध को और कड़ाई से लागु करें | जूलाई 978 में अफ्रीकी एकता संगठन का अधि- 
वेशन खारतूम में हुआ । यहाँ ऐसा लगा कि सदस्य राष्ट्रों में अनेक समस्याओं पर मतैक्य का अभाव 
है । फिर भी इस बारे में सभी सदस्य राष्ट्र सहमत थे कि अफ्रीका में विदेशी हस्तक्षेप हतोत्साहित 
किया जाना चाहिए, अन्यथा अफ्रीका बड़ी शक्तियों का युद्ध-क्षेत्र बन जायेगा । 

अफ्रीकी एकता संगठन ने अपने हाल ही के शिखर सम्मेलन (जुलाई 98) में इस क्षेत्र 
की कई महत्वपूर्ण समस्याओं पर निर्णय लिये हैं| इससे लगा है कि संगठन अफ्रीकी देशों की आज 
की राजनीति में उल्लेखनीय भूमिका निभा रहा है । केन्या की राजधानी नैरोबी में शिखर सम्मेलन 
की शुरूआत अमरीकी नीतिग्रों की आलोचना से हुई । नामीबिया पर अमरीकी नीति की कड़े शब्दों 
में आलोचना की गयी । संगठन के अब तक के किसी भी सम्मेलने में अमरीका पर उतना कड़ा 
प्रहार कभी नहीं किया गया। स्वापो के छापामार नेता शास नोलोमा ने रीगन प्रशासन पर आरोप 
लगाया कि नासीबिया पर शासन करते रहने के लिए अमरीका और दक्षिण अफ्रीका के बीच साँठ- 
गांठ है। सद्रस्य देशों की राय थी कि नामीबियां की स्वतन्त्रता के लिए संयुक्त राष्ट्र दक्षिण अफ्रीका 


के 
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*- पर जो दबाव डाल रहा है, अमरीका ठीक उसके विपरीत आचरण करके संयुक्त राष्ट्र की अवहेलना- - 


कर रहा है । शिखर सम्मेलन में नामीविया के अतिरिक्त चेड और पश्चिमी सहारा. के प्रश्नों प्र - 
सहमत थें कि नामीबिया की स्वाधीनता आज का सबसे. अधिक महत्वपूर्ण प्रश्त है-। 


शिखर सम्मेलन से पहले अफ्रीकी एंकता संगठन के मन्त्रियों ने अरब संघ और संगठन के ह 


.. बीच सहयोग न होने के विरुद्ध जबर्दस्त चेतावनी दी थी। इन सन्त्रियों का विचार था कि इन - 


' दीनों संगठनों के बीच ठकराव की स्थिति से अफ्रीकी एकता के प्रयत्नों को- काफी नुकसान पहुँच - | 


सकता है। अरब शिखर सम्मेलन पिछले दो वर्ष से अफ्रीकी और 'अरब देशों के 'बीच मतपेदों के . 
कारण स्थगित होता रहा । अंफ्रीकी देश मिस्र-को: सम्मेलन में नहीं चाहते और मिस्र के बिना 


अफ्रीकी एकता शिखर सम्मेलन नहीं हो सकतो था । 


दक्षिण अफ्रीका को तेल भेजने पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए संगठन की मस्स्िंपरिषद्‌ ने. ह 
शिखर सम्मेलन से पहले विचार कर लिया था। अधिकांश सदस्य देशों - का मत था कि दक्षिण 
अफ्रीका प्र-नासीकिया की स्वतस्त्॒त के लिए दबाव डालने का इससे अच्छा' कोई और, तरीका नहीं 


, हो सकता ।? 


अफ्लीकी देशों के साझा बाजार के गंठंन--7 जूलाई,. 984 . को हरारे में पाँच अफ्रीकी 


ह देशों के राष्ट्रपतियों की उपस्थिति में 4 राष्ट्रों के एक साझा बाजार के. गठन की घोषणा की - 


गयी । इस संगठन में बरूण्डी, कोमोरोस द्वीप, इथियोपिया, केन्या,, लसोथो, मलाबी, मारीशस, 
सोमालिया, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, थुंगाण्डा व रूआण्डा सम्मिलित हैं। यह बाजार इस संकल्प के 
साथ अस्तित्व में आया है कि इनमें सम्मिलित देश आपस में व्यापार बढ़ायेंगे और पश्चिमी देशों . 
से व्यापारिक संम्बरन्ध कम करेंगे । इस संघ की नाम पूर्वी और : दक्षिंणी- अफ्रीकी राज्य वरीयता 


. व्यापार क्षेत्र (पी० टी० ए०) रखा गया है। 


अन्तर्राष्ठीय राजनीति पर अफ्रीका के नच-जागरण का प्रभाव | 
(फ्राशइ॥/४९०४९7' 08 2एछारा:5प सार एछारठ6शआर5 0 एसफारार5770387, ?0.7708) | 


- अफ्रीका के अभ्युदय ने अन्तर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय. राजनीति पर व्यापक प्रभाव डाला है ॥ ह 
; उपनिवेशवाद पर कड़ा प्रहार--अफ्रीकी मवजागरण से उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद 
पर कड़ा प्रहार हुआ है । आज से तीस वर्ष पूर्व समूचा अफ्रीका महाद्वीप साम्राज्यवाद और उप- 


: निवेशवाद के शिक॒ंजे में बँधा हुआ था और- भाज यहाँ के अधिकांश देश .स्वतन्त्रता की साँस ले. 


का रहे रह । 


2. मुक्ति आन्दोलन के लिए प्रेरणा--समूचा अफ्रोका महाद्वीप आथिक भर शैक्षणिक दृष्टि 
से पिछड़ा हुआ है फिर भी वहाँ स्वाधीनता एवं मुक्ति, आन्दोलनों . का. क्षेत्र व्यापक एवं आक्रामक" 


रहा है। अफ्रीका में प्रत्येक स्वाधीन राज्य का उदय दुनिया के अन्य भागों में' मुक्ति आन्दोलनों के 


लिए प्रेरणा और उत्साह के भाव पंदा करता है । _ 

3. जातिवाद और रंगमेद जैसे मसले अन्तर्राष्ट्रीय छुहे बनवा-- जातिभेद और रंग्रभेद जैसे 
मसले घरेलु क्षेत्राधिकार' के विषय. समझे जाते थे । किन्तु दक्षिण अफ्रीका की रंगभेद नीति और 
रोडेशिया की गोरी सरकार के एकपक्षोय..निर्णयों के प्रश्नों को अफ्रीकी राष्ट्रों में।एकजुट होकर संयुक्त . 


राष्ट्र संघ के मंच पर वार-बार उठाया और इनके साथ. 'मानंव अधिकार! का सन्दर्भ देकर इसे 


अन्तर्राष्ट्रीय अभिरुचि का विषय बना दियप । यही कारण था. कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने रंगभेद 
की नीति. को .973 में 'मानवता के प्रति-अपराध”/ घोषित किया तथा 978 वर्ष को “रंगभेद 
विरोध वर्ष! के रूप में मनाया गया । 


2 विनमान, 26.जुलाई--! अगस्त, 984, पृ०. 28 । ; 
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4. संयुक्तराष्ट्र संघ में बढ़ता संख्या, बल--अफ्रीकी नव-जागरण से अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में 
प्रभुसत्ताधारी राज्यों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है । संयुक्त राष्ट्र के कुल सदस्य राष्ट्रों में 
लगभग एक-तिहाई अफ्रीकी राज्य हैं। आज स्वतन्त्र अफ्रीकी राज्य संयुक्त राष्ट्र संघ में संगठित 


लॉबी' के रूप में कार्य करते हैं और एशियाई, राष्ट्रों के साथ मिल कर प्रभावकारी शक्ति बन | 


गये हैं । 


5. गुट-निरपेक्ष आन्दोलन को बल सिलना--अफ्रीका की जागृति ने अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति - 


में गुट-निरपेक्षता की आवाज फो हढ़ बनाया है। अफ्रीकी राज्यों की शीत-युद्ध में कोई रुचि नहीं है 
अतः ग्ुट-निरपेक्षता की विदेश नीति को अपनाकर निर्भुठ आन्दोलन को पुष्ठ किया है। 
>> 0. अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का केन्द्र--आज अफ्रीका अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का केन्द्र बनता 
जा रहा है । महाशक्तियों की अभिरुचि अफ्रीका में बढ़ती जा रही है । अफ्रीकी राज्यों की संख्या 
इतनी अधिक है कि उनके आपसी विवाद अच्तर्राष्ट्रीय समस्या बन जाते हैं और महाशक्तियों को 
हस्पक्षेप का अवसर प्रदान कर देते हैं । उदाहरणार्थ, कांगो समस्या, नाइजीरिया का गृह-युद्ध, 
अंगोला समस्या, दक्षिण अफ्रीका में काले और गोरे लोगों का संघर्ष, रोडेशिया समस्या, इथियो पिया- 
सीमालिया विवाद के कारण अफ्रीका महाद्वीप संघर्ष-स्थल बन गया और विश्व राजनीति को आलो- 
ड्ित करने लगा । 
>” 7. राष्ट्रमण्डल के स्वरूप को प्रसावित करना--स्वतन्त्रता के बाद अफ्रीका के ब्रिटिश उप- 

निवेश राष्ट्रभण्डल के सदस्य बने । अब राष्ट्रमण्डल एक ऐसा क्लब बन गया है जहाँ अश्वैत राष्ट्र 
बहुसंडया में हैं। अफ्रीकी राज्य राष्ट्रमण्डल के मंच से रंगभेद नीति की भरत्सना करेते हैं और उसकी 
निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं । 

अफ्रीकी राष्ट्रवाद का मुख्य उद्देश्य विश्व के मामलों सें अपने लिए एक प्रभावशाली भूमिका 
प्राप्त करता है। यद्यपि अफ्रीकी देशों की आन्तरिक अस्थिरता और पिछड़ेपन के कारण वे अन्त- 
रष्ट्रीय राजनीति में उपयुक्त प्रभाव प्राप्त नहीं कर सके हैं फिर भी अफ्रीका आज अन्तर्राष्ट्रीय 
राजनीति को अपने इतिहास के किसी भी पूर्ववर्तो काल की अपेक्षा अधिक प्रभावित्त कर रहा है । 
संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने 955 में अपने वाधिक प्रतिवेदन में जो बात कही थी, वह आज भी 
उतनी ही सत्य है। उनके शब्दों में, यह स्पष्ट है कि अगले दस वर्षों में विश्व शान्ति और स्थिरता 
अफ्रीका में होने वाले विकासों से, उसके लोगों के राष्ट्रीय जागरण से, जातीय सम्बन्धों की स्थिति 
से तथा उस पद्धति से जिससे अफ्रीका के लोगों की आथिक और सामाजिक प्रगति को शेष संसार 
से सहायता प्राप्त होगी, अत्यधिक प्रभावित होगी । 

महाशक्तियाँ और अफ्रीका 
(5078७ ९0्रह्ार5 8४0 #गराट25) 

यूरोपीय साम्राज्यवादी शक्तियों के अफ्रीका से पलायन के उपरान्त वहाँ शक्ति-शुन्यता था 
गयी । इस अवसर का लाभ उठाकर संयुक्त राज्य अमरीका अफ्रीका में पूंजीवाद और सोवियत संघ 
व चीन साम्यवाद के निर्यात का प्रयास कर रहे हैं । 

अफ्रीका में सोवियत विदेश नीति की तीन प्रमुख विशेषताएँ रही हैं--मुक्ति आन्दोलनों 
का समर्थन करना, प्रगतिशील शक्तियों का समर्थंव करना तथा साम्यवादी शासनों की स्थापना 
करना। सोवियत संघ ने औपनिवेशिक देशों के विरुद्ध अफ्रीकी देशों के स्वाधीनता संघर्ष का हमेशा 
समर्थन किया। आजकल वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रगतिशील कहे जाने वाले उन लोगों का 
समर्थन कर रहा है जो स्वाघीनता के बाद अपने देशों की सरकारों से आ्थिक' सुधार की माँग कर 
रहे हैं। एक प्रकार से यह स्वाघीन अफ्रीकी राष्ट्रों में सरकारों के विरुद्ध जन संघर्ष को प्रोत्साहन 
देना है। 4977-78 के सोमालिया-इथियोपिया संघर्ष में सोवियत संघ ने इथियोपिया का समर्थन 
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किया । अंगोला के ग्रृह-युद्ध के समय एम० पी० एल० ए० का समर्थन किया । मई 97 में उससे 
मिस्र के साथ एक पदन्वह-वर्षीय पारस्परिक सुरक्षा समझौता किया और 980 में उसने सीरिया 
के साथ एक 20-वर्षीय सन्धि पर हस्ताक्षर किये । ऐसा कहा जाता है कि अफ्रीका में सोवियत संघ 
क्यूबा के माध्यम से सक्रिय है । मोजाम्बिक में सोवियत संघ और कक्‍्यूवा दोनों ही सक्तिव हैं। तामी- 
बिया, रोडेशिया और दक्षिण अफ्रीका की वामपन्थी शक्तियों को उनका समथन प्राप्त है। अल्जीरिया 
का धातुकर्मीय संयच्त्र, नाइजीरिया का धातु'कारखाना तथा इधथियोपिया की अस्सब तेल रिफाइनरी 
सोवियत संघ की सहायता से बनी हैं । अल्जीरिया, सियरा लियोन, इथियोपिया, ग्रिनी, नाइ- 
'जीरिया, कांगो, तंजानिया तथा अन्य कई अफ्रीकी देशों में हजारों की संख्या में सोवियत इच्जी- 
नियर, डॉक्टर, तकनीकी विशेषज्ञ आदि विकास के कार्यों में योग दे रहे हैं । बौद्धिक स्तर पर 
अफ्रीका में साम्यवाद लाने के लिए वह बड़ी-बड़ी छात्रवृत्तियाँ देकर अफ्रीकी विद्यार्थियों को सोवियत 
विश्वविद्यालय में स्थान देता है जहाँ उनके मस्तिष्क को साम्यवादी विचारधारा से अनुप्राणित 
करके उन्हें पुतः उनके देश भेज दिया जाता है । 
अफ्रीका में अमरीका की दिलचस्पी काफी पुरानी है। वह अफ्रीका के उपनिवेशी मालिकों 

से कच्चा माल खरीदता था। अमरीका, ब्रिटेव, फ्रांस आदि औपनिवेशिक शक्तियों का मित्र था 
अत: अब अफ्रीका में उसे एक उपनिवेशी पूँजीवादी शक्ति माना जाने लगा है। दक्षिण अफ्रीका 
तथा श्वेत लोगों का समर्थक होने के कारण अफ्रीकी नेता अमरीकी जोड़-तोड़ से दुर रहना चाहते 
हैं । अमरीका ने अफ्रीकी राज्यों के आपसी विवादों में भी हस्तक्षेप किया है। उसने सोमालिया को 
सहायता देकर उससे इथियोपिया पर आक्रमण कराया, . भंगोला के गरृह-युद्ध में उसने एफ० एन० 
एल० ए० का समर्थन कियां। अमरीका ने रोडेशिया तथा दक्षिणी अफ्रीका की रंगभेद समर्थक 
सरकारों का समर्थन किया तथा 30 अक्टूबर, 974 को संयुक्त राष्ट्र संघ से दक्षिणी अफ्रीका 
को निष्काषित करने के प्रस्ताव पर “ब्रीटो' का प्रयोग किया । इन सबसे अमरीका की पहचान अब 
अफ्रीका के आन्तरिक शासन में हस्तक्षेप तथा रंगभेद का समर्थन करने वाले राष्ट्र के रूप में होने 
लगी है । 
+ साम्यवादी चीन अफ्रीका को अपना विशेष क्षेत्र मानता है। उसका उद्देश्य इस क्षेत्र में 
साम्यवाद का अधिकाधिक प्रसार करना और स्वयं इसका सर्वमान्य नेता बन जाना है । चीन अपनी 
क्रान्ति और पद्धति को अफ्रीका के विकसित राष्ट्रों के लिए नमूने के रूप में प्रस्तुत करता हैं। 
उसका उद्देश्य अपनी प्रगति का उदाहरण देकर अफ्रीकी देशों को साम्यवादी पद्धति को अपनाने के 
. लिए प्रेरित करना है। चीन ने अफ्रीकी देशों से न केवल व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित किये अपितु 
उन्हें आधथिक और तकनीकी सहायता भी दी है। चीन से सहायता पाने वाले प्रमुख देश हैं-- 
तंजानिया, माली, गिनी, जाम्बिया और सोमालिया । चीन ने 6 वर्ष के अल्पकाल (970-76) 
में ,276 मील लम्बे तंजाम रेलमार्ग का निर्माण करके अफ्रीकी राष्ट्रों में विशेष सम्मान अर्जित 
कर लिया । चीन की यह सफलता अमरीका और रूस के लिए एक घुनौती वन गयी। चीन 
अफ्रीकी राष्ट्रों को सोवियत-क्यूबाई खतरे से भी परिचित कराता रहता है। 

विदेशी अड्डे है 

अफ्रीकी समाज में भावात्मक एकता की चेतना का अभाव है, परिणामस्वरूप उत्पन्न आपसी 

राजनीतिक कलह, आर्थिक मजबूरियाँ एवं विश्व राजनीति की शतरंजी चाल के प्रति अफ्रीकी 
राजनेताओं की नासमझी के कारण बड़ी ताकतों ने इन देशों में अपने अखाड़े स्थापित कर लिये ० । 
अंगोला व इथियोपिया में सोवियत वर्चस्व का प्रतिनिधित्व क्यूबाई सेना के मार्फत होता है । (व 
जरमनी के सैनिक सलाहकारों ने इथियोपिया व मोजाम्बिक में अपने अड्डे जमाये हुए हैं । रूस ने 
लाल सागर में डेहलेक द्वीप पर अपना नाविक सैन्य अड्डा स्थापित कर लिया है । फ्रांस की सेनाए 


“. हाफ्रीका में विउपनिवेशीकरण एवं नये राज्यों का उदय | 349 


भहाद्वीप के कम-सें-कम बीस देशों में तैनात हैं। चाड व. लीबिया के संघर्ष में फ्रांस व अमरीका ने 


चाड की सुरक्षा के लिए भारी शस्त्र व- तकनीकी सहायता. मुहैया करवायी। .रूसः व अमरीका-की -- 


- साम्राज्यवादी-आपाधापी की राजनीति ने इन नवजात अफ्रीकी “देशों को सहज विक़ास के क्रम से - 
, गुजरने.का अवसर.ही नहीं दिया । राष्ट्रीय चेतनाविहीन मध्ययुगीन मानसिकता व पश्चिमी शिक्षा * 


हे सम्पन्न अफ्रीकी नेताओं को खरीदने, उनकी वैयक्तिक सामुदायिक कमजोरियों को अपने साम्राज्य; 
बादी हिंतःसे लाभ उठाने का अमानवीय कार्य यूरोपीय सोंम्राज्यवादी देशों व.वर्तमान साम्राज्यवादी .. 
“ताकतों (अमरीका व. रूस) ने भरपूर किया है-। ' ; के 


स्वतन्श्र अफ्रीकी राज्यों की समस्याएँ 


(एरठआा-एश8 07 'ग०४एशापएण हाय 2सराट4 87789) 
नवोदित अफ्रीका को अनेक प्रकार की समस्याओं “का सामना . करना पड़ रहा है | इसमें _. 
अधिकांश समस्याएँ यहाँ की -पिछड़ी हुई ओथिक, सामाजिक, .राजनीतिक एवं भौगोलिक स्थिति-से 


: उत्पन्न हुई हैं। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात्‌ यहाँ के कुछ देशों में क्रान्ति हुई, गृह-युद्ध हुए, जातीय: * 


भेदभाव के-कारण अनेक उपद्रव हुएं। विभिन्न राज्यों में सैनिक संघर्षों, षड़यन्त्रों, विद्रोहों तथा : । 


। हत्याओं का बोलबाला रहा है । जैसे ही यहाँ के देश स्वतन्त्र' हुए उनमें राजनीतिक प्रतिद्व॑ंस्द्रिता का ' 
. 'सूत्रपात हुआ । फलस्वरूप राजनीतिक, आर्थिक. और सामाजिक कारणों को: लेकर संघर्ष होने लगे। ' 


. सरकारी कर्मचारी अयोग्य एवं अ्रष्टाचारी सिद्ध हुए । सर्वत्र.कठोर परिश्रम, लगन भौर दूर-दृष्टि 


“की कमी दिखायी देती है । स्वतन्त्रता पाने के बाद अफ्रीकी राज्यों में विधटन की प्रवृत्तियाँ प्रदल 
हुई हैं॥ जाइरे (कांगो) और नाइजीरिया को. छोड़कर कहीं ,भी शासन में स्थिरता. नहीं दिखायी- 


' देती है । सब राज्यों में गरीबी, भुखमरी और बेरोजगारी को  समस्याएँ -प्रबल. हो रही हैं । इस - 


- समय अफ्रीका की प्रमुख समस्याएं तिम्तलिखित हैं 


]. राजनीतिक स्थायित्व की संमस्या--अफ्रीका के अनेक देशों में चिदेशी शासन की समाप्ति 
के पश्चात्‌ जैसे ही स्थानीय सरकारें बनते :लगीं उनमें स्थायित्व की. समस्या है । इसी कारण अनेक | 
देशों में सैनिक अधिनायकवादी सरकारें हैं। यहाँ की राजनीतिक ' 'परम्पंराएँ प्रारम्भ से ही अधि- 


' नायकवादी और सर्वेसत्तावादी रही हैं। यहाँ की.जनता का :शोषण, साम्राज्येबाद के समाप्त हो . 


, जाने पर भी जारी है.। यहाँ लोकतस्त्रीय परंम्पराओं.का विकास -नहीं हो सकेा। ' अल्जीरिया या... 


घाना, इथियोपिया या मिश्र किसी भी देश को लें, हमें सर्वत्र. यही दिखायी. पड़ेगा कि इन देशों में, ' 
निर्वाचित एकतन्‍्त्र की स्थापना की.गयी. है । इसके अंतिरिक्त, यहाँ शासन में अत्यधिक उथल-पुथल' 
होती रहती है.। यहाँ के अधिकांश देशों की प्रमुख समस्या है स्थायी प्रशासन की स्थापना जिससे 


' कि यहाँ का विकास हो सके । 


2. जातिवाद अथवा गोरे-काले की समृस्था--अफ्रीका महाद्वीप की द्वितीय प्रमुंख समस्या है 


. जातिवाद की अथवा गोरे-काले की समस्या | इस समस्या के उदय यूरोपीय शक्तियों द्वारा किया . - 


$ ५ 


गया । उनके शासनकाल में यहाँ श्वेत लोग. आकर “बसे तथा प्रशासन एवं उच्चस्तरीय कार्य. इन्हीं 
के हाथों में. थां।.ये शासक थे। अतः स्थानीय निवासियों पर भनमाना. अत्याचार करते तथा उनको .- 
दास समझते थे यहं क्रम उस सेमय तक चलता रहा जब तक उतका शासन था यद्यपि अनेक बार , 


. ईंसका विरोध ,किया गया । - किन्तु यूंरोपिंयन अपनी जातीय उच्चता की भावना के कारण स्थानीय 


जनता का शोषण करते रहे ।| आज जबकि यहाँ के देश स्वतन्त्र हैं फिर भी जहाँ विदेशी हैं वहाँ यह | 
समस्या. वर्तेमान है इंसके अतिरिक्त, : यहाँ अनेक आदिवासी जातियाँ. निवास करती हैं ॥ उनका हा 


“सैथा शेष अफ्रीकियों में सामंजस्थः करना इसके- विकास के लिंए. अति आवश्यक है ।' यह समस्या-द० 


: रोडेशियां तथा द० अफ्रीका में उग्र रूप धारण कर चुकी है तथा वहाँ संघर्ष होता रहता है । 


- 3. आधिक विकास की समस्या--अफ्रीका महाद्वीप की ततीय : समस्या यहाँ के विविध 


350 | भन्‍्तर्राष्ट्रीय राजनीति 


संसाधनों के नियोजित विकास एवं उपयोग की है । यहाँ अनेक उपयोगी खनिज प्रचुर मात्रा में 
उपलब्ध हैं । इन खतिजों के विकास के साथ-साथ यह भी आवश्यक है कि उनका स्थानीय विकास 
में अधिकतम उपयोग हो । इसी प्रकार यहाँ औद्योगिक विकास नगण्य हुआ है अतः उसके विकास ' 
के लिए अधिकतम प्रयत्त आवश्यक हैं क्योंकि औद्योगिक विकास ही यहाँ आथिक व्यवस्था को 
स्थायित्व प्रदान कर सकता है। ' ह / 

4. विदेशियों की उपस्थिति--अफ्रीका के देशों में वर्तमान समय में विदेशी अर्थात्‌ यूरोपीय, 
. एशियाई यहाँ के अनेक देशों के लिए समस्या है। यहाँ के देशों में अब विदेशी जनता के लिए भी 
क्रमशः विद्रोही भावना जाग्रत हो रही है। उनमें यह विश्वास घर करता जा रहा है कि विदेशी 
स्थानीय धन का शोपण कर रहे हैं । इसका प्रत्यक्ष उदाहरण युगाण्डा से एशियाइयों के निष्कासन 
के रूप में देखा जा चुका है । यही वात अन्य अफ्रीकी देशों में भी यदि निकट भविष्य में दोहरायी 
जाय तो कोई आश्चये नहीं । - 

5, विदेशी प्रभावों से संरक्षण की-.समस्या--आज अफ्रीका के देशों की प्रमुख समस्या विदेशी 
प्रभावों से संरक्षण की है क्योंकि अफ्रीका का कोई देश किसी एक गुट में शामिल-हो जाता है तो 
उससे अनेक समसस्‍याएँ उत्पन्न हो जाती हैं | यहाँ पूंजीवादी एवं साम्यवादी दोनों ही अपना प्रभाव 
स्थापित कंरना चाहते हैं। यदि यहाँ के देश अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के दलदल में फेस गये तो 
विकास की अन्य सम्भावनाएँ समाप्त हो जाती हैं । ु | 

6. अफ्रीकी एकता की समस्था--अफ्रीका आज विधघटन के कगार पर खड़ा है। अफ्रीकी एकता 
संगठन अपने एकता प्रयासों में पूर्णतया असफल रहा है । डॉ० एन्क्रमा का अफ्रीका का राज्य' का 
सपना टूट चुका है, क्योंकि विधटनकारी शक्तियाँ बहुत व्यापक एंव सक्रिय हैं | दक्षिणी अफ्रीका की 
राजनीति अभी भी अफ्रीकी एकता के मार्ग में रुकावट बनी हुई है । 

7. साम्यवाद-फे प्रसार फी समस्या--अफ्रीका महाद्वीप में साम्यवाद के लिए प्रायः सभी 
आवश्यक परिस्थितियाँ उपस्थित हैं जिनके कारण इस विचारधारा का निर्बवाध प्रचार एवं प्रसार 
किया जा सकता है। यहाँ के लोग आथिक शोषण तथा साम्राज्यवादी दमन एवं आतंक के कदु 
* अनुभव प्राप्त कर धुके हैं । ,साम्यवादी देशों द्वारा: साम्रांज्यवाद तथा उपनिवेशवाद का विरोध, 
आधिक विकास के कार्यक्रमों की सफलता तथा पूंजीपति वर्ग को समाप्त कर शोषण का अन्त, 
व्यक्तियों के बीच समानता की स्थापना और जातीय भेदभाव की नीति की निन्‍दा आदि साम्यवादी 
नीतियों के कुछ उदाहरण हैं जो अफ्रीकावासियों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए पर्याप्त ' 
हैं। सोवियत रूस और साम्यवादी चीन द्वारा इस महाद्वीप के अनेक देशों के राष्ट्रीय आन्दोलनों 
में सक्रिय सहयोग प्रदान किया गया था । ६ 

उपर्युक्त समस्याओं के अतिरिक्त सामूहिक राष्ट्रीय चेतना का अभाव, विदेशी आधथिक सहा- 
यता पर निर्भरता, कुशल राष्ट्रीय नीकरशाही का अभाव, सत्ता के औचित्य की समस्या, शिक्षा की 
प्रगति, आदिवासियों का विकास आदि अनेक समस्यांएँ. इस महाद्वीप के सम्मुख हैं । वास्तव में, 
सम्पूर्ण महाद्वीप के देश विकास की शैशवावस्था में .हैं । 

अफ्रीका सें उम्र-राष्ट्रीयदा तथा एशियावासियों का निष्कासन ५ 

अफ्रीका में इन दिनों उम्र राष्ट्रवाद की भावना दिखायी देती है । इस भावना को दो रूप 

में देखा जा सकता है। इसका पहला रूप तो पश्चिमी प्रभाव को समाप्त करना और अपने देश की 

पुरानी परम्पराओं और नामों का पुनरुज्जीवन है।इस समय अफ्रीका के विभिन्न देशों में यह प्रवृत्ति 

दिखायी देती है कि यूरोपियन लोगों द्वारा दिये गये अपने देशों के नामों को बदलकर इनके पुराने 

अफ्रीकी नाम रखें । कांगो ने अपना नया नाम जाइरे रख लिया है; रोडेशिया को अफ्रीकी लोग 
जिम्बाब्वे कहते हैं; न्‍्यासालैण्ड मलावी और उत्तरी रोडेशिया जाम्बिया बन ग्रया है । 


अफ्रीका में विउपनिवेशीकरण एवं नये राज्यों का उदय | 354 


उम्र राष्ट्रवाद का दूसरा रूप यह है कि अफ्रीकी राज्य अपने देशों से एशियावारसियों को 
निकाल रहे हैं । यह एक विचित्र बात है कि यद्यपि इस समय 5 लाख गोरे अफ्रीकी राज्यों में 
मौजूद हैं, किन्तु वे इन राज्यों से न तो निकाले गये और न ही उनकी सम्पत्ति जब्त की गयी है । 
किन्तु अफ्रीकी राज्य अपने यहाँ से एशियावासियों को निकाले रहे हैं और उनकी सम्पत्ति जब्त 
कर रहे हैं । स्वतन्तता प्राप्ति के समय जंजीबार में एक लाख एशियावासी थे । अब यहाँ केवल 40 
हजार एशियावासी ही रह गये हैं। युगाण्डा में 7972 में एशियावासियों और भारतीयों को बड़ी 
कठोरता से निष्कासित किया गया। स्वतन्त्रता-प्राप्ति के समय इनकी संख्या 80 हजार थी और 
अब 8-0 हजार ही रह गयी है । 

किसी समय यह समझा जाता था कि पश्चिमी देशों के साम्राज्यवाद के विरुद्ध एशिया और 
अफ्रीका की जनता एक संयुक्त मोर्चे का निर्माण करेगी, किन्तु आज अफ्रीकावासी उनका विकास 
करने वाले भारतीयों और एशियावासियों को अपने देश से निकालने पर तुले हुए हैं। अफ्रीका की 
उम्र राष्ट्रीयता का यह एक चिन्ताजनक पहलू है । इससे अफ्रो-एशियन एकता के प्रयत्न प्रभावित 
होंगे और तीसरी दुनिया की एकता का सवाल उठ खड़ा होगा । 

निष्क्षे 

अफ्रीकी एकता की भावना समूचे अफ्रीका की राजनीति में एक सक्रिय तत्व है। अफ्रीकी 
एकता की यह भावना यूरोप के साथ सम्पर्क का फल नहीं है । राजनीतिक स्वतस्त्रता के आन्दोलनों 
से भी इसका कोई सीधा सम्पर्क नहीं है । अफ्रीका में एकता की भावना पहले से ही विद्यमान है, 
विभिन्न प्रकार के राजनीतिक आन्दोलनों और उनके नेताओं द्वारा केवल उसके उपयोग की चेष्टा , 
होती रही है । भंगोला, रोडेशिया या नामीविया के प्रश्न अगर सम्पूर्ण अफ्रीका को आन्दोलित कर 
देते हैं तो इसलिए नहीं कि ये प्रश/आघुनिकता या आर्थिक विकास से जुड़े हुए हैं, वरन्‌ इसलिए 
कि इतिहास, संस्कृति और सामाजिक सम्बन्धों में अफ्रीकी एकता की भावना एक जीवन्त तत्व है । 

फिर भी महाशक्तियों की नीतियों एवं न्यस्त स्वार्थों ने अफ्रीका को दो-मुँहा ज्वालामुखी बना 
दिया है--उसका एक मुँह दक्षिणी अफ्रीका है जहाँ काले एवं गौरों का संघ कभी भी विस्फोटक 
रूप ले सकता है। दूसरा मुंह पूर्वी अफ्रोका है (इथियोपिया-सोमलिया संघर्ष), जहाँ किसी पक्ष की 
मामूली-सी भूल से विस्फोट हो सकता है । 

ह॒ प्रश्न हर 


. द्वितीय महायुद्ध के बाद अफ्रीका की क्‍या समस्याएं रही हैं और अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति को वे 
किस प्रकार प्रभावित कर रही हैं ? 


ए॥४६ ॥4४९ 98७॥ कक एछा०ं)]०॥४ ए &$प्रिएब धी8 धाठ 8९०णाव जरा श्या धा0 
॥0ए हवा6 पाए बरील्णााए पाल उप्राध्याक्षाणा३] 90008 ? 


2. नवोदित अफ्रीकी राजनीति की मुख्य-मुख्य विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए । 

साद्व बाल फि6 जांग जाधाबणंगांजी08 ए 7९४ए8था। #त0शआ 9०905 १ 0व80058. 
3. अफ्रीकी नवजागरण के कारणों की विवेचना कीजिए १ 

49080088 था 0805९४ 0 6 तंउछ 0६ &(08 . 


4. “द्वितीय विश्व-युद्ध के पश्चात्‌ अफ्रीका अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का मुख्य तनाव केन्द्र बन गया 
है ।” विवेचना कीजिए । छे ; 


“4० ॥85 0९००06 श6 गत शांग्रा-ध6त, ० पंगांधपरक्षाणार 9णॉंपंठ वएथः 
शग्र०छ (6 था 0 8 86००१ छण्ात फ॥. 7)50055. 


5. सन्‌ 945 के बाद स्वतन्त्र अफ्रीकी राज्यों की प्रमुख राजनीतिक समस्याएँ क्या हैं और यह 
अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों को कहाँ तक प्रभावित कर रही हैं ? 


गन 876 धान ग्राभंत एणापंत्व छाण॑००ा३ 0 )्रतफु॒लातला। #द्वा० व) श्षति०३० भी 
949 शात ह0छ पा 6ए भीव्णापड गरधावाणानी 7090005 ? 
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त्रप्तह. हरशह्ामाणहां््८ट८8 05 ६67 ४श६३ा229] 
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लैठिनः अमरीका को-अनिश्चय का महाद्वीप माना जाता है। लैटिन अमरीका” शब्द का 
प्रयोग पश्चिमी गोलाद्ध के उन राज्यों के लिए किया जाता है जो लौटिन. संस्कृति की समान पष्ठ- 
' भूमि रखते हैं । वस्तुतः 'लेटिन अमरीका” एक संकुचित, शब्द है जिसकी परिधि में केवल वे. राष्ट्र- 


* “ आते हैं जो कभी स्पेन औरं पुर्तंगाल के अधीन .थे ।? ह्यू बर्ट हेरिंग का मत है कि “इस-सम्पूर्ण प्रदेश. 


- को वस्तुतः इण्डो-एफ्रो-इब्रो-अमरीका कहना चाहिए, परन्तु उचित वाक्य के अभाव में हम इसे - 
टिन अमरीका कहने-के लिए विवश हो जाते हैं ॥ . 
लैटिन अमरीका” शब्दावली से उन राज्यों का बोध होता. [है जो उत्तर. में संयुक्त राज्य- 
अमरीका, मैक्सिको के सीमान्तों और मैक्सिंको की खाड़ी से लेकर, दक्षिण में डेकः पैसेज तथा. 
भण्टाकंटिक' महासागर के बाहरी भाग तक स्थित हैं । ः हि 
हलल्‍्को फर्म्यूसन के शब्दों में, “पश्चिमी गोला की मुल समस्या यह है कि एक महादेश, 
वाह्य रूप से समान लेकिन मौलिक रूप से भिन्न, दो सभ्यताओं के बीच बेटा हुआ, है * * * इसके अति- 
रिक्त जहाँ उत्तर अमरीका, निर्धनता के गढ़ों के होते हुए भी, विश्व का सर्वाधिक सम्पन्न क्षेत्र 
वहाँ दक्षिण और मध्य अमरीका अपनी गर्भित सम्पत्ति और वैभवपूर्ण ठापुओं के बावजुद सबसे 
. “ अधिक विपन्‍्न है इसे अति जनसंख्या, अपूर्ण पोषण और सामाजिक विप्लव की मानवीय विपत्ति 
का सामना करना पड़ रहा है * * * ।/ 
ह आज से साधारण 40 साल पहले लैटिन अमरीकियों के बारे में आम. अमरीकियों में यह 
घारणा थी कि वे सभी एक जैसे होते हैं, लेकिन लैटिन अमरीकी राजनीतिज्ञ तथा वुद्धिजीवी इसे 
बात को बिल्कुल वेकार मानते थे और इस प्रकारु के सामान्यीकरण .के 'विरुद्ध थे। पिछले दशक 
तक आते-आतिे स्थिति काफी बदल चुकी है । अमरीकी नीति निर्धारण-करने वालों तथा व्यावसायिकों 
ने समूचे लैटिन अमरीका को एक ही कौर में हड़प जाना- चाहा. था, लेकिन: इस कोशिश में" उन्हें 
अपच हो गयी । अब वे लैटिन' अमरीकी देशों की विभिन्नताओं की- बात करने लगे हैं.जवकि खुद 
लैटिन अमरीकी अब इस खतरे को अच्छी तरह समझ सकते हैं कि उन सवकी समस्या एक ही है ।' 


2 #छाठवताए उथ्बाताएह, हाल लाए पता #शलाॉएव! 45 ब्शजांटत [0 थी ० धाढ 4805 9 हीह 
ए/८४९०ा घलां5छीशाल 5007 ० थी एकारत 88०5, 00४6१ ॥ग एलावये द्ाते 8077 दैपरश्षांट् 
बात धार एपकिश्या श्र, 060 40फ०एटा, 6 छिय 5 प९त ग्राता०, 5ए9०लकिट्यीए ,0 उर्णश . 
- 0ग7ए0॥05० #8025 0(6 एल्शवा परलराफरंगनर पिग ए055255 8 00ाप्राता उए:2/0गाएं रत 
गधा एॉप्राट इछारल ॥शत्रा 4गला९8 728०7९३ 70 6 07760 प्रद्मान्र॒तशल शा 0णेप- 
665 87085 0776 50 /शा, 4 ३5 ग्र6 5५9907ए9008 जश्ञा 9070फ /7शा्व्व 


-शएिगराणलः बात ?लाता5ऊ, [घराशियावराॉयगादों ऑटांबर97, एव 200॥, 970: 4658-69 
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द्वितीय महायुद्ध के वाद लैंटिन अमरीका में जो बड़े परिवर्तन हुए उन्होंने यहाँ की जिन्दगी 
को त्रिगाड़ा, ही है। 50 के दशक में “मुक्त उद्यम का मतलब था कि ताकतवर सब कुछ खा 
जायेगा । 60 के दशक में तथाकथित प्रगति का जो गठवन्धन सामने आया वह भी ताकतवर वर्ग 
के पक्ष में था। 70 के दशक में वहुराष्ट्रीय कम्पनियों ने लैटिन अमरीका में धन और यन्त्रविधि से 
जो चमत्कार शुरू किया था उससे लोग और भी ज्यादा बेकार हो गये हैं और इसका मतलब यह 
है कि उन्हें खाने फो नहीं मिल रहा है॥ इस दोरान लैटिन अमरीका कौ जनसंख्या बड़ी तेजी से 
बढ़ रही है । 900 प्रें वहाँ की जनसंख्या 5 करोड 30 लाख थी और 950 में वह 6 करोड़ 
60 लाख हो गयी और आज यह 35 करोड़ हो चुकी है। इस शताब्दी के अन्त तक लैटिन 
अमरीफा की जनसंख्या 60 करोड़ से भी ज्यादा हो जायेगी । यदि वहाँ के आर्थिक जीवन में 
आमूल सुधार न किये तो इस शताब्दी के अन्त तक आधे, से अधिक लैटिन अमरीकी लीग पैदा 
कुछ नहीं कर रहे होंगे और सिर्फ इतना खा-पी रहे होंगे कि अपनी गरीबी, खराब स्वास्थ्य तथा 
जानकारी के अभाव की जिन्दगी को घिसटता रखा जा सके ! 


- लैटिन अमरीका में स्वाधीनता का सुर्योदय 
(प्त& शाशरठ 50 059 ॥07४९छ०एार्टए ॥र 7,000 4&0ए४ए7 28) 


स्वाधीन होने से पूर्व लैटिन अमरीका में पुर्तंगाल, स्पेत और फ्रांस के उपनि वेश कायम थे । 
लेटिन अमरीका लगभग 300 वर्षों तक यूरोपीय शक्तियों के अधीन रहा । स्वतन्त्रता की प्राप्ति के 
लिए आन्दोलन छिड़ने के वाद एक-एक करके लैटिन अमरीकी राज्य स्वतन्त्र हो गये । लम्बे संघर्ष 
के बाद दक्षिण असरीका के पुतंगाली भाषा-भायी लोगों को स्वाधीनत्ता प्राप्त हुई, फलस्वरूप इनका 
जो स्वाधीन राज्य 825 में स्थापित हुआ वह ब्राजील के संघीय राज्य के नाम से हमारे सामने 
आया । दूसरी और स्पेत के उपनिवेशों ने अपना समारमस्भ आठ भिन्‍त राष्ट्रों के रूप में किया । ये 
राष्ट्र थे--मैक्सिको, भव्य अमरीका, कोलम्बिया, पीरू, बोलीविया पैराग्ुए, अर्जेण्टाइना और 
चिली । परन्तु एक शताब्दी में ही इन आठ राष्ट्रों ने अठारह राष्ट्रों की संख्या धारण कर ली। 
828 में उरुखे ने अजेंण्टाइना के विरुद्ध विद्रोह किया तथा 830 में वह एक स्वतन्त्र राष्ट्र वन 
गया । वेनेजुएला 829 में कोलम्बिया से अलग हो गया, ईक्वेडर 830 में पृथक्‌ हो गया और 
पतामा 903 में । 940 में मध्य अमरीका में 5 राज्य बने--खाटेमाला, होण्ड्ूरास, निकारा- 
गुआ, -सेलवेडोर और कोस्टारिका । सन डोमिंन्गो हैटी से पृथक्‌ राज्य भी इसी समय बना । अनेक 
विद्रोहों के उपरान्त तथा संयुक्त राज्य अमरीका के हस्तक्षेप के बावजुद 899 भें क्यूबा को भी 
स्वाधीनता प्राप्त करने मे सफलता मिल गयी । 


लंटिन अमरीको देशों का सामान्य परिचय हि 
(05582 ४. शरार0००एएाप०्ा ऊ पफ्कछ 6770 #शष्ारा०/7 €020ए7्रापरा5$) 


भौगोलिक और सामाजिक हृष्टि से लैटिन अमरीका विविधताओं से पूर्ण है। यहाँ पर 
राजनीतिक स्थिरता कम ही सुनने को मिलती है । बावजूद इसके मेक्सिको (क्षेत्रफल 7,6!,60] 
# वर्ग मील और आवादी 6,57,70,000---979 का आँकड़ा) जैसे देश भी हे जहाँ न केवल 
लोकतन्‍्त्र की जड़ें मजयूत हैं वल्कि हर सात वर्ष वाद नियमित तौर पर. राष्ट्रपति का चुनाव होता 
रहा है। मेक्सिको तेल सम्पन्न तो है ही, संस्कृति सम्पन्त भी है। आजकल. विदेशी सहायता 
कार्यक्रमों के अन्तर्गत इस देश का तेजी से औद्योगीकरण हो रहां है। इसी प्रकार वेनेजुएला (क्षेत्र 
फल 3,52,43 वर्गमील और आवादी ,45,29,000 --979 का आँकड़ा) है। वेनेजुएला 
- तैल नियतिक देशों का सदस्य है और यही कारण है कि यहाँ पर पूँजी निवेश को बढ़ावा दिया 
जाता है । विश्व में वेनेजुएला तेल उत्पादकों में तीसरा स्थान रखता है। पिछले 30 वर्षों में जितना 
तेल इस देश ने निर्यात किया है उतना सम्भवत्त: अन्य किसी राष्ट ने नहीं किया! इसके अलावा 
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यहाँ हीरे-मोतियों के भी प्रचुर भण्डार हैं । अपनी प्राकृतिक सुन्दरता के कारण यह देश “'छोटा-ा 
वेनिस” कहलाता है । अर्जेण्ठीना (क्षेत्रफल 0,72,067 वर्ग मील और जनसंख्या 2,72, 0,000) 
राजनीतिक तौर पर स्थिर नहीं है लेकिन लैटिन अमरीकी देशों में सम्पन्न देश माना जाता है। 
यहाँ स्पेतवासी सबसे पहले पहुँचे थे और फिर लग४ग 300 वर्षों तक यहाँ छाये रहे । स्पेनिश : 
और इण्डियन रक्त से मिलकर यहाँ गाउचो नामक जाति उत्पन्न हुई । लैटिन अमरीका का सवसे 
बड़ा देश ब्राजील (क्षेत्ररल 32,86,470 वर्ग मील और जनसंख्या !!,9,75,000--..979 
का आँकड़ा) है जी अपने घने जंगलों के लिए और अमेजन नदी के लिए प्रसिद्ध है। इसकी पुरानो 
राजधानी रिओ-डि-जेनरियो का समुद्रतट विश्व भर में प्रसिद्ध है। औद्योगिक दृष्टि से लैटिन 
अमरीकी राज्यों में यह सबसे आगे है। परमाण शक्ति के क्षेत्र में भी ब्राजील मे काफी प्रगति की 
है । इसके नगर साओ-माओलो में लैटिन अमरीका की एकमात्र परमाणु भट्टी स्थापित है। विश्व 
की सबसे अधिक कॉफी यहाँ 'पैदा होती है। क्यूबः भी लैटिन अमरीकी देश है जहाँ फिदेल कास्त्रो 
दो दशक से अपनी समाजवादी नीतियों की पताका फहराये हुए हैं । क्यूबा [क्षेत्रफल 44,2 8 वर्ग 
भील और जनसंख्या 98,24,000---.]9 79 का ऑकड़ा) ने आस-पड़ौस में भी वामपन्थी विचार- 
धारा को फैलाने का प्रयास किया और इसमें कुछ सफलता भी मिली; जैसे चीले में आयेंदे की 
सरकार बनी, बोलिविया के जंगलों में चेग्वेवारा अपने समर्थकों को इकढ्ठा करने में सफल हुए। 
क्यूबा दुनिया में सबसे अधिक गन्ना पैदा करने वाला देश है| चीनी के अतिरिक्त यह तम्बाकू और 
कॉफी का पर्याप्त मात्रा में निर्यात करता है । पश्चिमी गोलाडं में अन्तर्राष्ट्रीय संकट खड़ा करने 
वाला क्यूबा ही प्रमुख देश रहा है । अक्टूबर 962 में यहाँ ऐसा संकट खड़ा हुआ जिससे विश्व 
युद्ध होने की सम्भावना पैदा हो गयी थी। आज निकारागुआ (क्षेत्रफल 57,43 वर्ग मील और 
जनसंख्या 23,65,000) के छापामारों का प्रभाव और सोमोजा का पतन फिदेल कास्त्रो की गति- 
विधियों का प्रसार ही माना जाता है। 2949 से निकारायुआ सामाजिक क्रान्ति के पंथ पर 


निरन्तर अग्रसर रहा है। निकारागुआ में सोमोजा परिवार का सेनिक शासन स्थापित रहा है। 
इक्वाडोर का क्षेत्रफल ,05,685 वर्ग॑ मील है और जनसंख्या 77,63,000 है (979 का 
अँकड़ा) । 968 से इक्वाडोर पर सैनिक और असैनिक शासक शासन करते रहे है। गयाना 
(क्षेत्रफल 80,000 वर्ग भील और आबादी 8,32,000---979 का आँकड़ा) ने 26 मई, 906 


को हॉलैण्ड से स्वाधीनता प्राप्त की। गयाना में भारतीयों की संख्या भी काफी है जो भारतीय 
परम्पराओं का निर्वाह करते हैं, भारतीय त्यौहार मनाते हैं और हिन्दी बोलते हैं । पेरू (क्षेत्रफल 
,74,96,222 वर्ग मील और जनसंख्या ,54,000---979 का आँकड़ा) भी सैनिकशाही 
वाला देश है । बारह वर्ष के सैनिक शासन के बाद जुलाई 980 में राष्ट्रपति वेखांड़े टेरी सत्ता 
में आये । पशुपालन और खेती यहाँ के प्रमुख व्यवसाय हैं तथा सोने की भी कुछ खानें है । 
उरुग्वे (क्षेत्रफल 66,548 वर्ग मील और आबादी 29,0,000---.] 979 का आँकड़ा) के जीवन- 
स्तर को लैटिन अमरीकी देशों में सबसे ऊँचा माना जाता है। यह माना जाता है कि यहाँ पर 
स्थानीय लोग नहीं के वरावर हैं और यूरोपियनों की संख्या अधिक है । यहाँ के वामपन्‍थी छापामार 
अक्सर सरकार को परेशान किये रहते हैं ।तिनिदाद और टोबागो (क्षेत्रफल ,980 वर्ग मील और 
जनसंख्या ,50,000] कैरेवियन द्वीपसमूह में सबसे सम्पन्न देश माना जाता है और राष्ट्रपति 
क्लाक देश के कच्चे माल के दोहन की यथोचित व्यवस्था करते हैं। कोलोंबिया (क्षेत्रफल 
4,56,355 वर्ग मील और जनसंख्या 2,62,05,000) में कमोवेश लोकतन्‍्त्र की जड़ें पुख्ता हैं 
लेकिन इक्वाडोर और पनामा के साथ झड़पें हो जाती है । ह 

रवाटेसाला मध्य असरीकी राज्यों में सबसे घनी संख्या वाला देश है । पिछले दस वर्षों 
यहाँ ऋन्‍्तिकारी परिवर्तन हुए हैं। होंड्रांस मध्य अमरीकी राज्यों में सबसे पिछड़ा हुआ है । वैसे 
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इस देश में चाँदी की खानें हैं और दूसरे देशों में चाँदी निर्यात करता है । अलसाल्वाडोर घती 
आबादी वाला मध्य अमरीका का छोटा-सा देश है । इस देश की अधिकांश भूमि कुछ धनवान 
परिवारों के हाथ में है। हाल में यह अमरीकी हस्तक्षेप का शिकार बना हुआ है। कोस्टारिका 
“किसानों के स्वगे' के नाम से विख्यात है | इसके दक्षिण-पूर्व में पदामा है । पतामा नहर निर्मित हो 
जाने के बाद इस देश की अर्थ-व्यवस्था मुल रूप से नहर से प्राप्त आय पर निर्भर है। हाइटो, 
डोमिनी गणतन्त्र, जमायका तथा प्वेतोरीको मध्य अमरीका मे वेस्ट इण्डीज के ठापू है। डोमिनी 
गणतन्त्र !930 से लेकर लगभग 30 वर्ष तक विश्व की कठोरतम अधिनायकवादी व्यवस्था के 
अधीन रहा । प्वेततोरीको छोटा-सा टायू है। अमरीका इस टापू में रुचि लेता है । इस ठापू के लोग 
अमरीका में शामिल होने की व/त सोचने लगे है । गुथाना के पश्चिम में सूरीनाम है और सुरीनाम 
के पूर्व भे थोड़ा हटकर फ्रांसीसी गियाना है । ये तीनों देश गर्म जलवायु वाले हैं और यहाँ की 'प्रमुख 
पैदावार गन्ना, कपास, कोको और चावल है। अर्जेण्टाइना के पश्चिम में चिली देश है । यह 
साहित्य, कला और संगीत की दृष्टि से अन्य लैंटिन अमरीकी राज्यों से आगे है । राष्ट्रपति आयेंदे 
की हत्या के वाद यह देश काफी चर्चा का विषय बन गया था । 
लेटिन अमरीका : अस्थिरता तो यहाँ की नियति है 


लैटिन अमरीका राजनीतिक अस्थिरता और उथल-पुथल का महाद्वीप है । क्या कोई ऐसा 
देश है जहाँ हर नौ महीनों में सरकार बदल जाती है ? बोलिविया में पिछले लगभग 55 वर्षों में 
दो सौ वार सरकार का तख्ता पलटा जा चुका है। इस समय अल साल्वाडोर में जिस प्रकार के 
राजनीतिक अनिश्चय और संधषे की स्थिति है उससे वियतनाम की पुनरावृत्ति का आभास होने 
लगा है। 975 में,सूरीनाम को स्वाधीनता प्राप्त हुई और उसके बाद ऋान्ति एवं प्रतिक्रान्ति का 
दौर जारी रहा । कोलम्विया और निकारागुआ में भी कान्ति और प्रतिक्रान्ति के दौर बराबर 
चलते रहे हैं। अप्रैल 987 में अरजेण्टीना में सैनिक विद्रोह का प्रयास किया गया । 20 जून, 
988 को हैटी के बर्खास्त 'थल सेना अध्यक्ष जररल हेनरी नेमफी ने राष्ट्रपति निवास पर अधिकार 
कर सत्ता हथिया ली। 3 फर्रवरी, 989 को पेराग्त्रे में विद्रोहियों ने तीन दशक 'पुरानी सैनिक 
सरकार का तख्ता पलट दिया और राष्ट्रपति सजासनर को गिरफ्तार कर लिया । 20 दिसम्बर, 
989 को अमरीकी सैनिक बलों ने पनामा के तानाशाह शासक नोरिएगा को सत्ताच्युत कर तस्ता - 
पलट दिया । 


लेटिन अमरीकी आतंकवाद 

आतंकवाद या ग्रुरिह्ला गतिविधियाँ लैटिन अमरीका की एक विशेषता है । अधिकांश 
लैटिन अमरीकी राज्यों में सैनिक सरकारें है, लेकिन सैनिक शासन के बावजूद आतंकवाद पनप 
रहा है । आये-दिन सुनने को मिलता है कि वहाँ अमुक विमान का अपहरण कर लिया गया या 
अमुक देश के राजदूत का अपहरण हो गया और उसे छोड़ने के लिए लाखों डॉलर मुआवजे की 
. माँग की गयी। पेरू हो या ब्राजील, वेनेजुएला' हो या ग्वाटेमाला सभी जगह आतंकवादी गति- 
विधियाँ वढ़ रही हैं । इन आतंकवादियों का सम्बन्ध वामपन्‍्थी विचारधारा से है। 

“». .-, मध्य अमरीका और मुनरो-सिद्धान्त 
अथवा | 


लैटिन अमरीका में असरीकी विदेश नीति 
(0. 8. &. #ा० यार #शररा25%छ 20एन्‍तए9) 


लैटिन अमरीकी देशों के प्रति संयुक्त राज्य अमरीका ने जिस नीति का अनुसरण किया है 
उसे सामान्यतः 'यान्की साम्राज्यवाद' और “डालर कूटनीति” के नाम्र से पुकारा जाता है । इस 
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नीति के विकास: की विभिन्‍न मंजिलें रही हैं और हर मंजिल पर इस नीति-को अलग-अलग नामों « 


से पुकारा गया है । 
। पहली मंजिल---इसकी पहली मंजिल उननीसवीं शताब्दी में. हमें मुनरो सिद्धान्त के रूप में 
दृष्टिगोचर होती.है। उसका प्रतिपादन -तत्कालीन अमरीकी .राष्ट्रपति मुनरो, द्वारा यूरोपियन 
उपनिवेशवादियों के इस- क्षेत्र में आक्रामक रवैये की पृष्ठभूमि. में किया गया था | इस सिद्धान्त का 
“सहारा. लेकर संयुक्त राज्य अमरीका. ने इस क्षेत्र के देशों पर अपने राजनीतिक प्रभांव को स्थापित 
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: किया और उनका अनियन्त्रित रूप से विकास किया । 823 में राष्ट्रपति मुनरो-ने स्पष्ट कहा कि .. 


अमरीकी राज्यों के मामलों में किसी दूसरे के हस्तक्षेप को सहन नहीं,किया जायेगा । ' 


. . दूसरी मंजिल--राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट ने “बड़ा डण्डा - नीति! (838 5मंतः ऐगांल] - द 
'का प्रतिपादत किया | .904 में. उन्होंने स्पष्ट कहा कि मुनरो .,सिद्धान्त की- उपेक्षा करने वाले .. 
, राष्ट्रों के खिलाफ अमरीका अन्तर्राष्ट्रीय पुलिस शक्ति की भूमिका अदा करेगा । अमरीकी. राज्यों के : - 
मामलों में हस्तक्षेप करने वालों को अमरीका स्वयं सजा देगा । रूजवेल्ट ने इसी आधार पर क्यूवा, 


डोमिनिकन रिपब्लिक, हैटी तथा निकारागुआ में. हस्तक्षेप'किया । , 


तीसरी मंजिल--इस काल की अमंरीकी नीति को डॉलर कूटनीति के नाम से .पुकारा . 


जाता है। इस नीति की. शुरूआत राष्ट्रपति टाफ्ट मे की.थी । वुडरों विल्सनः के समग्र अमरीकी 


भ्रातृत्व की भावना का.विकास हुआ, संरक्षित ' अमरीकी, साम्राज्यवाद -का पतन .होने लगा और - 


अच्छे पड़ौसी सम्बन्धों की सृष्टि हुई । 


चौथी मंजिल---इस काल में फ्रैोकलिन डी. रूजवेल्ट की “अच्छे पंड़ौसी नीति! (0000 छ् 
रक्षट्रा००प ?०णाएए) की- शुरूआत हुई। उनके 'राष्ट्रपतित्व कांल में, लैटिन अंमरीका.के: राज्य. 
हैटी' पर से अमरीकी नियन्त्रण हटा लिया गया और दोनों के बीच परस्पर मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों का. 


सूत्रषात हुआ। .. 


पाँचवीं मंजिल--इस नीति का सूत्रपात- राष्ट्रपति आइजनहावर.- ने किया ज़िसे, अच्छे - 
साक्षीदार'. (9006 ?४४7९/) की-त्तीति. कहा जाता है। आइजनहावर प्रशासन ने लैटिन अमरीकी 


राज्यों- को आथिक और तकनीकी सहायता प्रदान की । 


॥॒ छंठी मंजिल--राण्ट्रपति कैमेडी के काल में अमरीका: द्वारा ..लैटित अमरीका से “प्रगति 
'के लिए मैरी! (8]04706 0िः 24०४7४४७) की नीति प्रारम्भ की गयी। इस नीति के अन्तर्गत 
साम्यवाद को रोकने के लिए न केवल. अमरीकी, राज्यों को संगठित किया गया अपितु उनके 


आर्थिक विकास के लिए अमरीका ने,समुचित धन देने की पहंल की ।. लेदिन अमरीकी देशों के 


सामाजिक और -आधथिक विकास के लिए काफी धन का प्रावधान किया | , 
“ अमरीकी राष्ट्रपति कैनेडी की पहल पर !9 लैटिन अमरीकी राज्यों का. (जिंनमें क्यूवा 


शामिल नहीं था) एक संगठन स्थापित किया गया जिसे “प्रगति के लिए मैत्री' का नाम दिया हि 


. गया एक दस-वर्षीय कार्यक्रम तैयार किया गंया जिरामें यह व्यवस्था थी कि ' प्रत्येक वर्ष में प्रत्येक द 
देश का ओथिक विकास 25% की दंर से होगा,.970 तक प्रत्येक बालक के लिए शिक्षा की' 


: व्यवस्था होगी, बच्चों की मृत्यु-दर नीचे गिरायी जायेगी, संक्रामक रोगों से सुरक्षा की व्यवस्था ' 


की जायेगी तथा कृषि सुधार एवं जौद्योगीकरण की रफ्तारं तेज की जायेगी। इन लक्ष्यों की प्राप्ति 


के लिए राष्ट्रपति कैनेडी ने [00 करोड़ डॉलरं:की सरकारी सहायता देने का और 200 करोड़ 


डॉलर की गैर-सरकारी सहायता का वचनः.दिया । किन्तु /963 से इस कार्यक्रम की समीक्षा करने 
पर यह आम शिकायत पायी गयी कि इस मसैत्री'से लेटिन अमरीकी देशों की अथे-व्यवस्था पर कोई . 


हे बाछनीय प्रभाव नहीं पड़ा है। आलोचेकों ने यहाँ तक कहा कि इसके मांध्येम से-अमरीका अपने 


साम्राज्यवांदी उद्देश्यों को पूरा करना चाहता है । 
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सातवीं मंजिल---9 69 में राष्ट्रपति: निक़सन मे: (समान साझीदारी' (शपथ रिक्षाताक- 
शगए). की नीति शुरू की ॥ 'प्रगति के लिए मैत्री' की अंसफलता के-उपरोन्त तथा लैटिन अर्मेरीका 
. जें:बढ़ते हुए अमरीकी विरोध की. पृष्ठमूमि में संयुक्त राज्य अमरीका « की: संरकारः के लिए यह 
* आववेश्यंक हो गया-कि वह इसे क्षेत्र. के प्रति अपनी. नीति" में. परिवर्तन करे-।' फलतः 7-4 अप्रल, 
969 को ओ० ए० एसे० की ऐंक बैठक में भाषण करते हुंए राष्ट्रपति निक्‍्सन में कहा कि उनकी 
सरकार लैटिन अमरीकी की ओर विशेष ध्यान देगी । मई /969 में उन्होंने रॉकफेलर के नेतृत्व में 
एक सद्भाव मिशंन लैटिन अमरीकी देशों की यात्रा पर भेजा । रॉकफेलर ने यात्रा से: लौटने' के बाद 
- जो रिपोर्ट पेश की, उसमें यह वात स्वीकोर की गयी कि अंमेरीका के आधिपंत्य जमाने वाले-रवेये 
के कारंण लैटिन अमरीकी देशों में उसके विरुद्ध भावनाओं को बढ़ांवा मिला है | इन सिफारिशों के - 
. आंधार पर निवेसन ने लैटिन अमरीका के सम्बन्धों में, नयी न्नीति' की. रचना की जिसे “समान साझे- 
दारी की नीति? कहा जांता है। 'इस नीति के अन्तर्गत यह कहा गया. कि. अब जो. लैंटिन अमरीकी 
देशों को आर्थिक सहायता दी जायेगी उसे कार्याज्वित करने के लिए .अन्तर-अमरीकी, अभिकरण . 
काम किया जायेगा तंथा अंपने विकास कार्यक्रमों को' स्वयं लैटिंन अमरीकी देश निश्चित करेंगे। . 
है 823 'ें. अमरीका के राष्ट्रपति भुनरों ने लैटिन . अमरीका को यूरोपीय हस्तक्षेप से छुट- 
' कारा दिलानें के बहाने इसे अमरीका का आश्रित बता दिया | सुनरो की.- इसे नीति; को' सुतरो ' 
सिद्धान्त (४/०घ७०९-॥00०7॥०) कहते हैं। इस. नींति के ' अन्तर्गत लैटिन अमरीका में अमरीकी 
प्रभुत्व स्थापित हो गया ।' यहाँ के आर्थिक, सामाज़िक तथा राज॑बीतिक जीवन पर अमेरीका पुरी ८ 
तरह छा गया । द्वितीय महायुद्ध के वाद अमरीका ने. लैटिन अमरीकी देशों को. एक अमरीकी 
संगठन. अमरीकी. राज्यों का संगठनः, (0]इवकांध्थाणा 0 #शाथांरशा 8468) बनाया, जिसके 
- हारा अमरीका ने एक सैनिक गुट बनाने: का. प्रयत्त किया ताकि लैटिन अमरीकी देशों में अमरीकी 
समर्थित सरंकरे कायम रह सकें;। जब कभी किसी लैटिन अमरीकी देश-में अमरीका विरोधी तत्व - 
. राजनीतिक संत्ता अपने हाथ में लेने का प्रयत्न .करते, तभी, यह संगठन अमरीका -समरथित सरकार ' 
के समथन में कार्यवाही करता । .95] . में- अमरीका: ने इस संगठन की आड़ में ग्वाटेमाला में 
सैनिक हस्तक्षेप किया और फिर अपनी पिछलग्गू सरकार बना दी । 959 में जब क्युवा में कास्बों, 
के भेतृत्व में. कान्ति हुई, तूब से अमरीका के प्रभुत्व-को -कड़ी छुौती, का मुकाबला करना पड़ा । 
कास्त्रों ने लैटिन अमरीका के पिछड़ेपन, का वास्तविक कारण-अमरीकी शोषण को. बताया । क्यवा 
की क्रान्ति से लैटिन अम्तरीका में अमरीकी हितों को-खत्तरा उत्पंन्त- हो गया । इसलिए अमरीका ने * 
सेनिक हस्तक्षेप करके कास्त्रो की. सरकार का तख्ता , पलटने की कोशिश की,- परन्तु इसमें उसे 
: सफलता नहीं मिली ।.इस घटना को बे ऑफ पिग्स” (889 ० ए88) के नाम से जाना जाता है। . 
क्यूवां पर अमरीकी हमले के वाद कास्त्रों सरकार ने, अपने , देश की सुरक्षा के, लिए .सोवियत 
. छस से सम्बन्ध और मजबूत किये | रूस ने, क्यूबा में मिसाइल अंड्डे बनाये, जिसका-अमरीको ने * 
. कड़ा विरोध -किया और क्यूबा की नाकेबन्दी, कर दी ।- रूस और अमंरीका में इस मसले पर युद्ध - 


” छिड़ सकता; था.परच्तु परमाणु युद्ध के भय से रूस-ते मिसाइल-अड्डे .उठा लिये-और अमरीका ने 
जयूबा की सुरक्षा का -वचत दिया। . 2 


लैटिन अमरीकी देश अमरीका तो एक. साम्राज्यवादी देश समझते हैं वे उसे 'उत्तर का 
, महादेत्य' (८००४४१७ ०६ ॥॥6 ०) कहते हैं । संयुक्त, राज्य अमरीका ने लैटिन अमरीकी 
राज्यों को एक प्रकार से संपदी जागीर समझा और डॉलर फेंककर अथवा सैनिक हस्तक्षेप करके 
उन्हें अपने शिकंजे में जकड़े रखने नीति अपनोयी । आज भी अमरीका लैटिन अमरीकी मामलों : 
-” में निरन्तर दखल दे. रहा है.। जुलाई 979 में सम्पन्न हुई निकारागुआ की सान्दिनिस्ता क्रान्ति ने... 
अमरीकी साम्राज्यवाद के 'लिंए जबरदस्त चुनौती उपस्थित कर दी । पहले तो उसने निकारंग्रुआ ' 
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क्रान्ति की पुनरातृत्ति को रोकने के लिए दुलार-पुचकार की कूटवीति का सहारा लिया। अक्टबर 
979 में सैनिक और नागरिक शक्तियों के सहयोग से सत्ता परिवर्तेत के जरिये प्रशासनिक और 
आर्थिक सुधारों की उम्मीदें दिलवायीं । परन्तु जब यह चालवाजी राष्ट्रवादी सेनानियों के लहलहाते 
आत्म-बल को डगमगाने में कायमाव नहीं हुई तब अमरीकी साम्राज्यवाद ने अपने पैंतरे बदले । 
एक ओर उसने निकाराग्ुआ की सरकार को डरा-धमका कर उसकी जनवादी और प्रगतिशीत 
शक्तियों को निरुत्साहित करने की कोशिश की और दूसरी ओर -साल्वाडोर की दमनकारी सर- 
कार को अधिक उदारतापूर्वक आधिक सहायता प्रदान करनी शुरू की । 

इस बीच अमरीका की रीगन सरकार ने फौरन अल साल्वाडोर को अमरीकी विदेश नीति 
का प्रथम परीक्षण स्थल करार दिया । विदेश मन्त्रालय से यह घोषणा हुई कि अल साल्वाडोर को 
क्यूबाई और सोवियत समपित आतंकवादी पड्यस्त्र का शिकार नहीं होने. दिया जायेगा और रीगन 
सरकार इसे रोकने को प्राथमिकता देगी । लैटिन अमरीका के लिए नीति-निर्धाररकों के पदों पर ऐसे 
लोगों की बहाली की गयी जिन्होंने कार्ट र प्रशासन की नीतियों का सख्त आलोचना की थी और 
मध्य अमरीकी विद्रोह के प्रति कड़ी कार्यवाही किये जाने की सिफारिश की थी। इनमें संयुक्त राष्ट्र 
संघ के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में जीन किक पेट्रिक और राष्ट्रीय सुरक्षा परिपद के सलाहकार के 
रूप में रोजर फोंटन बहाली प्रमुख रूप से उल्लेखनीय हैं। रीगन सरकार ने इस सन्दर्भ में पहले 
महत्वपूर्ण कदम के रूप में निकारागरुआ के कार्टर सरकार द्वारा 7 करोड़ 50 लाख डालर की सहा- 
यता के वचन को वापस लिया और दूसरी ओर अल साल्वाडोर की सरकार को 6 करोड़ 80 लाब 
डालर की आथिक सहायता देने की घोषणा की । 

कुछ भी हो मध्य अमरीका में अमरीकी प्रशासन ने अपनी प्रतिष्ठा को दाँव पर लगा दिया। 
यहाँ यह उल्लेखनीय है कि मध्य अमरीका व्यापारिक और आथिक हितों की हृष्टि से अमरीका के 


लिए कोई अधिक महत्व नहीं रखता; केला और कहवा को छीड़कर कोई खास सामग्री यहाँ से 
. आयातिन नहीं होती । साथ ही कोई भी मध्य अमरीकी राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था या अन्त- 
रष्ट्रीय राजनीति में कोई महत्वपूर्ण भूमिका अदा नहीं करता और न ही अमरीका इन राष्ट्रों से, 
किसी महत्वपूर्ण आन्रजन के जरिये घनिष्ठ रूप से जुड़ा है। फिर भी कौन-सी ऐसी वज़ह है कि 
अमरीका ने इस इलाके को ऐसा महत्व प्रदान किया है । 

एक वजह यह हो सकती है, जो कि महज एक संयोग की वात है, कि जिस वक्त अल 
साल्वाडोर में छापामार लड़ाई अपनी चरम सीमा पर लड़ी जा रही थी उसी वक्त रीगन की सर- 
कार सत्ता में आयी । दूसरी वजह यह हो सकती है कि रीगरन सरकार वहाँ अपनी विजय के बारे 
में पूर्णछप से आश्वस्त थी। उसका मानना था कि अगर अल साल्वाडोर में अमरीकी नीति सफल 
हो जाती है तो अमरीका अपनी खोई हुई अन्तर्राष्ट्रीय गरिमा दोबारा हासिल कर सकता है। 
तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण वजह यह थी कि निकारागुआ की क्रान्ति के वाद अमरीका को यह भय 
हो गया था कि यदि उसने हस्तक्षेप नहीं किया तो अल साल्वाडोर में सान्दिनिस्ता क्रान्ति की पुन- 
राध्तत्ति हो जायेगी और फिर मध्य अमरोका क्यूवा की “विध्व॑ंसकारी गतिविधियों का केद्ध-स्वत 
वन जायेगी । अतः रीगत सरकार भूतपूर्व अमरीकी विदेश मन्त्री जॉन फॉस्टर डलेस द्वारा प्रति- 
पादित 'डोमिनो सिद्धान्त” को इस इलाके में पूर्ण छपेण यथो चित मानने लगी । उसे भय-था कि अल 
साल्वाडोर में वामपन्‍्थी अमरीका विरोधी सरकार की स्थापना से ज्वाटेमाला और हांडूरास की 
सरकारों के लिए खतरा पैदा हो जायेगा और एक के वाद दूसरी सरकार अमरीकी प्रभाव क्षेत्र से 
बाहर निकल जायेगी। 

अंतः रीगन सरकार मध्य अमरीका को साम्यवादी खतरे से बचाने के लिए यह जरूरी 
मानती थी कि क्यूवा को इस इलाके में मनमानी करने की आजादी नहीं दी जाय । उस्ते वार-बार 
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यह धमकी भी दी गयी कि यदि, उसने निकारागुआ के जरिये साल्वाडोर और ग्वाटेमाला के छापा- 
मारों को अस्त्र-शस्त्र देना जारी रखा तो अमरीका मध्य अमरीकी सरकारों को एकता के सूत्र में 
बॉघेगा और कयूत्रा को अपनी हरकतों की कीमत चुकानी पड़ेगी । 3 जून, [98। को अमरीकी 
काँग्रेस में एक वक्तव्य देते हुए-अन्तर-अमरीकी.मामलों के लिए नियुक्त उपविदेश मन्‍्त्री टॉमस 
एण्डस ने मध्य अमरीका में बयूबाई खतरे का मुकाबला करने के लिए चार कदमों की घोषणा की-- 
(!) अमरीका संकट-प्रस्त राष्ट्रों की निजी सुरक्षा के लिए हर प्रकार की सहायता भ्रदान- करेगा | 
एण्डर्स मे इस सम्बन्ध में यह टिप्पणी की कि अब विद्रोहियों को विदेशी हे सहायता के जरिये अस्त्र- 
शस्त्र मिल रहे हैं तव उनका जवाब सैनिक सहायता के अलावा कुछ, नहीं है। (2) इन राप्ट्रों को 
अपने आत्म-निर्णय के अधिकारों को सुरक्षित रखने में मदद देगा। (3) उन्हें आधथिक सफलता 
प्राप्त करने में सहायता प्रदान करेगा । और (4) अमरीका वर्तमान संकट के स्रोत पर आक्रमण 
करेगा । एण्डर्स ने मध्य अमरीका और फैरीवियाई क्षेत्र की विस्फोटक स्थिति को अमरीका के 
लिए प्रत्यक्ष खतरा बताया | 


द 


साथ ही अमरीका ने मध्य अमरीका और कैरीबियाई राष्ट्रों के आथिक पुनरुत्थात के लिए 
(लघु मार्शल योजता' की घोषणा कौ । इस योजना का उद्देश्य उन राष्ट्रों को यह यकीन दिलाना 
था कि निजी लागत और पूँजीवादी अर्थ॑-व्यवस्था के ज॑रिये वेहतर आ्थिक विकास सम्भव है। 
लेकिन हकीकत तो यह है कि अमरीकी सरकार क्यूबा की लोकप्रियता से भयभीत है और यह नीति 
क्यूबाई क्रान्ति और उसकी आधिक उपलब्धियों को बदनाम करने के उद्देश्य से अपनायी गयी । 

इस योजना पर विस्तारपूर्वक गौर “रने से बह पता चलता है कि उसमें कोई नयापत 
नहीं है और इस योजना का भी वही हाल होगा जो 960वीं दशक के प्रारम्भ में कनेडी 
सरकार द्वारा जारी किये गये 'प्रगति के लिए मैत्री! योजता का हुआ था। दरअसल वर्तमान 
योजना प्रारम्भ होने से पहलें ही संकटप्रस्त प्रतीत होने लगी है । जुन 98 के दूसरे सप्ताह में 
मैक्सिको के राष्ट्रपति खोसे लोपेस पोरतिग्ों ने अपनी वाशिगटन यात्रा के दौरान रीगन सरकार 
को यह साफ तौर से बता दिया कि मैक्सिको तीन शर्तों पर लघु मार्शल योजना” को स्वीकार 
करेगा--जब इसमें किसी सैनिक तत्व का समावेश नहीं हीगा, इसे साम्यवाद विरोधी माध्यम 
नहीं बनाया जायेगा और इस इलाके का कोई भी राष्ट्र इस योजना से अलग नहीं रखा जायेगा । 
मैबिसको के राष्ट्रपति ने रीगन सरकार के समक्ष न कबूल की जाने वाली इन शर्तों को रखकर 
दरअसल इस योजना को साफ तौर से ठुकरा दिया है। निस्सन्‍्देह जिस प्रकार क्यूबाई क्रान्ति को 
असफल वनाने के लिए प्रगति के लिए म॑ँत्री योजना तैयार की ययी थी उसी प्रकार वतंमान 
लघु मार्शल योजना निकारागुआ की सान्दिनिस्ता क्रान्ति और अन्न साल्व्राडोर तथा ज्वाटेमाला 
के राष्ट्रवादियों द्वारा लड़े जा रहे दमन-विरोधी संग्राम ,की विफल बनाने के उद्देश्य से बनायी 
गयी थी । ँ 

रीगत सरकार की मध्य अमरीकी और कैरीवियाई तीति इस घारणा पर आधारित है कि 
समस्त लैंटित अमरीका उसके प्रभाव-क्षेत्र में है। अतएवं इन इलाकों में अमरीका किसी भी बाह री 
शक्ति के हस्तसेप या प्रभाव को वर्दाश्व नहीं करेगा । 

रोगत सरकार की यरह्‌ धारणा कि वर्तमान भध्य अमरीकी संकट का ज्ञोत क्यूबा है, वास्त- 
विकता पर पर्दा डालना है। साल्वाडोर की वर्तमाव स्थिति और निकाराग्रआ की सोमोजा विरोधी 
सान्दिनिस्ता क्रान्ति तब भी वही रूप लेती यदि फिदेल कास्त्रों इस धरती पर पैदा भी नहीं हुआ 
होता । दरअसल मध्य अमरीका की वर्तमान आथिक और राजनीतिक उथल-पुथल की जड़ में . 
भौतिक सरचनात्मक समस्याएं हैं। यहाँ की राजनीतिक, प्रणालियाँ सदैव अधिनायकवादी और 
जनविरोधी रही है । जब-जवब गरीबी और बेरोजगारी के खिलाफ तथा मौलिक जावश्यकताओं के 
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लिए आन्दोलन हुए हैं, यहाँ की सरकारों ने मांगों को हिंसा, दमन, चुनावी चालवाजियों तथा 
संवैधानिक अधिकारों को स्थगित करके ठुक्रा दिया है। भल साल्वाडीर, ग्वाटेमाला और हांडुरात 
समस्त लैटिन अमरीका के सबसे गरीब राष्ट्रों मे से हैं। यहाँ बेरोजगारी और भूखमरी की 
समस्याएँ सबसे गम्भीर हैं, क्योंकि चन्द प्रतिशत लोगों ने समस्त राष्ट्रीय सम्पत्ति पर कब्जा किया 
हुआ है | जाहिर है जब न्यायसंगत तरीकों से गरीब और भूखी जनता की मांगें पूरी नही होंगी, 
तबाह और परेशान जनता ध्रुवीकृत होगी और हिंसक और गैर-कानूनी माध्यमों का सहारा लेगी। 
यदि अमरीकी सरकार इन राष्ट्रों का आथिक विकास चाहती है तो उसे इन सं रचनात्मक समस्याओं 
का निराकरण ढुंढ़ना होगा जो वर्तमान संकट के लिए प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार हैं । 
यदि अमरीकी सरकार ने मध्य अमरीकी संकट में अपनी वर्चस्वतापूर्ण नीति जारी रखी तो 
इसके तीन महत्वपूर्ण परिणाम सामने आ सकते हैं । प्रथम, इन इलाकों में वर्तमान दमनकारी 
सरकारों के स्थान पर वामपन्‍थी प्रजातान्त्रिक सरकारें सत्ता में आ सकती हैं, जो सम्भवत्ः अमरीका 
के प्रति तठस्थ रुख अपनायेंगी और गुट-निरपेक्ष राष्ट्रों से अपना सम्पर्क बढ़ायेंगी। दूसरे, यहाँ 
| माक्सेवादी, लेनिनवादी सरकारों की स्थापना हो सकती है, जो साम्यवादी खेमे में रहेंगी और 
अमरीका से उनका कोई सम्पर्क नहीं रहेगा । तीसरे, वर्तमान सरकारें और अधिक दमन, अत्याचार 
एवं मानव अधिकारों का अतिक्रमण करेंगी । ये सरकारें अमरीका के इशारों पर चलेंगी, परन्तु यह 
स्थिति भविष्य में अमरीका के लिए घातक साबित होगी । 
ग्रेताडा पर असरोकी आक्रमण 
मध्य अमरीका के करेवियन सागर का एक नन्‍हा द्वीप देश--प्रेनाड--जिसकी आबादी 
मात्र एक लाख व क्षेत्रफल केवल 45 वर्ग किलोमीटर है, 974 तक बिटेन का उपनिवेश था। 
979 में वहाँ माक्संवादी सरकार का गठन हुआ तथा अक्टूबर !983 में वहां सैनिक ऋान्ति हो 
गयी । मध्य अमरीका में माक्सेवादी सरकारों की स्थापना अमरीका के लिए हीनता एवं चुनौती 
उत्पन्न करती है ग्रेनाडा ने चार करोड़ डालर व्यय से पर्यटक हवाई अड्डे के निर्माण के लिए 
क्यूबा से समझौता किया तो अमरीका नाराज हो गया तथा आरोप लगाया कि पर्यटन के नाम पर 
ग्रेनाडा को 'होलीडे पैराडाइज” बनाने की आड़ में, रूस, क्यूवा के माध्यम से ग्रेनाडा में सामरिक 
हवाई अड्डे का निर्माण कर रहा है । ग्रेनाडा के सैनिक विद्रोह ने एक अंवसर दे दिया तथा रीगन 
प्रशासन ने पूर्वी केरेवियन संगठन के माध्यम से एक तथाकथित आमन्त्रण जुटाकर, प्रेनाडा स्थित 
अमरीकी नागरिकों की सुरक्षा के नाम पर नन्‍हें ग्रेनाडा पर निलेज्ज आक्रमण कर दिया । 
निकारागुआ तथा होण्ड्रास में अमरीकी हस्तक्षेप 
22 भार्च, 983 को निकारागरुआ ने अमरीकी हस्तक्षेप को रोकने हेतु सुरक्षा परिपद से 
प्रार्थना की । महासभा ने निकारागुआ के विरुद्ध अतिक्रमण के क्ृत्यों की निन्‍दा की । 9 अर्प्रल, 
984 को निकाराग्रुआ ने अमरीका के विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय में केस दायर किया । 
निकारागुआ ने यह आरोप लगाया कि अमरीका अतिक्रमण तथा हस्तक्षेप की कार्यवाहियों द्वारा 
निकारागभुआ की स्थापित सरकार को उतारने का प्रयास कर रहा है। वस्तुतः अमरीका वामपंथी 
सैण्डनिस्टा सरकार के खिलाफ लड़ रहे मुस्लिमों को मदद कर रहा है । इसी प्रकार मार्च 7985 
में राष्ट्रपति रीयच ने 3200 अमरीकी सैनिकों की होण्ड्रास भेज दिया । अमरीका का केरीवियन 
सागर मध्य स्थित देश में यह सीधा सैनिक हस्तक्षेप था । 
अमरीकी संनिकों ने पनामा में तख्ता पलटा 
20 दिसम्बर, 989 को राष्ट्रपति बुश के निर्देश पर अमरीकी सैनिक बलों में पनामा 
के तानाशाह शासक नोरिएगा को सत्ताच्युत कर दिया। नौरिएगा का तख्ता पलट कर विपक्षी 
नेता ऐण्डारा के नेतृत्व वाली सरकार फो सत्ता में स्थापित कर दिया । ऐण्डारा सात माह हूव 
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चुनाव जीते थे लेकिन नोरिएगा ने चुनावों में विदेशी हस्तक्षेप का आरोप लगाते हुए चुनाव रह 
कर दिये थे । ह 
लेटिन अमरीका : वासपन्थ का खतरा 
अथवा 


लेटिन अमरीका में वामपन्‍्यी प्रवृत्तियाँ 
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एक वक्त था जब लैंटिन अमरीकी देश अमरीकी धड़कन समझे जाते थे। लेकिन क्यूवा 
में फिडेल कास्तो ने त्तीस साल पहले साम्यवादी शासन स्थापित कर अमरीका के इस मिथक को 
मिध्या सावित कर दिया । न केवल यही वल्कि उनके एक छापामार मित्र ले श्वेवारा और फ्रांसीसी 
बुद्धिलीवी रेजिस देग़ो ने अपनी वामपन्‍्थी विचारधारा का जिस प्रकार फैलाव शुरू किया उससे 
पश्चिमी देशों में एक अजीब तरह की बेचैनी महसूस की जाने लगी । इन दो छापामारों ने बोलि- 
विया के जंगलों को अपना शरणालय ,बनाया और स्थानीय लोगों का सहयोग प्राप्त कर तत्कालीन 
सरकारों को खुले आम चुनौती दे डाली । अमरीका के समथथेन से यद्यपि छापामार उन्मूलन प्रहार 
के कारण ग्वेवारा मारा गया । लेकिन जिन चिन्हों की छाप वोलविया के जंगलों में वह छोड़ 
गये वह रिमट कर ही नहीं रह गयी, उसने ऐसा रास्ता बनाया जिसकी पगड॒ण्डियाँ आज कई 
लैंटिन अमरीकी देशों से होकर गुजरती है । 8 

क्यूबा के राष्ट्रपति फिडेल कास्त्रो के प्रशिक्षित छापामार अल साल्वाडोर, निकारायुआ में 
अपनी स्थिति मजबूत करने के बाद अब कोलम्बिया, ग्वाटेमाला, हाण्ड्रास, पनामा, बोलिविया 
थादि देशों में मार्व्सवादी सिद्धान्तों के प्रसार में जुट गये हैं। .अमरीका के द्वार पर वामपन्ध की ' 
दस्तक सुनायी देने लगी है । क्यूबा में फिडेल कास्त्रो ने वात्तिस्ता की निरंकुश प्रवृत्तियों के विरुद्ध 
लोगों में जागरुकता पैदा करने में सफलता प्राप्त की (( जनवरी, 959 में वातिस्ता सत्ताच्युत), 
चीले में अस्थिरता के कारण डॉ. साल्वाडोर आरयेदे 970 में राष्ट्रपति चुने गये, निकारागुआ में 
जिस प्रकार छापामारों ने 40 वर्षों से सत्तारूढ़ सोमोजा वंश के शासन के पतत की भूमिका तैयार 
की वह उनकी प्रहार क्षमता का प्रतीक है, छापामारों ने इस सफलता के वाद अल साल्वाडोर पर 
तीखा प्रहार किया और 6 अक्टूबर, 969 को राष्ट्रपति कारलोस हाय बर्टों रोमेरियो को एक 
सैनिक आात्ति में सत्ताच्युत कर दिया। हांडुरास में तनाव की स्थिति है : स्वाटेमाला और हांडुरास 
का परस्पर तनाव कौन-सा रुख अख्तियार करता है, चर्चा का विपय है । 

/“निकाराग्रुआ मध्य अमरीका में क्‍्यूबा के बाद दूसरा सशक्त माक्सवादी गढ़ है । तिकारा- 
गुआ में यदि सेण्डविस्टा माक्संवादी क्रान्ति सफल होती है तो फिर मेक्सिको, ग्वाटेमाला आदि को 
भी शायद वामपन्थी प्रवाह से न बचाया जा सके । अल-साल्वाडोर का तो बच पाना असम्भव ही 
है । कोस्टारिका भी अपने आपको कहीं-न-कहीं डरा हुआ महसूस करता है ।” 

प्रश्त यह उठता हे कि इन छापामारों को किसका सहयोग मिल रहा है ? क्‍या सोवियत 
संघ या उसका मित्र क्यूबा इन विद्रोहियों की सहायता कर रहा है ? यद्यपि इस तरह के हस्तक्षेप 
या समर्थन को प्रत्यक्ष तौर पर मानने को तैयार नहीं है तो भी इसमें दो राय नहीं कि जबसे 
फिडेल कास्त्रों क्यूवा में जमे हैं उन्हें उखाड़ा नहीं जा सका है | अमरीका क़ी दृष्टि से अल साल्वाडोर ' 
में होने वाली उथल-पुथल में रूस जैसी महाशक्ति का सक्तिय योगदान है। अमरीकी प्रशासन को 
भसान्यता है कि रूर!ा और उसके मित्र देश यह काम प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं कर रहे लेकिन क्यूबा को 
माध्यम द्वनाकर उसे सास्यवादी खेमे में मिलाने का प्रयास कर रहे हैं। अमरीका यह भी आरोप 
लगा रहा हे कि निकारायुआ की तव-वामपन्थी सरकार अल-साल्वाडोर के वामपन्थी छापामारों 
को अस्त्र-शस्त्र देकर सहायता कर रही है। क्यूबा की साम्यवादी क्रान्ति तथा फिदेल फास्त्रो के 
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नेवृत्व की वास्तविकता को संयुक्त राज्य अमरीका ने स्वीकार किया है। यदि मिकारागुआ की 
सरकार को विकास व लोक कल्याण के कार्यो के लिए स्थिरतापूर्वक कुछ समय मिल गया तो 
निकारागुआ में भी साम्यवाद की जड़ें क्यूबा के समान ही गहरी हो जायेंगी । उत्तर व दक्षिण 
अमरीका महाद्वीपों को जोड़ने वाली पट्टी पर एकदम मध्य में स्थित निकारागुआ पड़ौसी देशों में 
साम्यवादी क्रान्ति का निर्यात अधिक सुगमता व निषुणता से कर पायेगा । निकारागुआ के भाकसे- 
वादी शासन को जमाने में क्यूबा व सोवियत रूस अबनी पुरजोर व सक्रिय भूमिका अदा कर 
रहे हैं । 

भूखी, अशिक्षित और दरिद्र जनता के लिए साम्यवाद एक बढ़ता हुआ आकर्षण है और 
लेटिन अमरीका की भूमि उसके' प्रसार के अनुकूल है । प्रो० आ्राहम एच० स्टुअट्ट के अनुसार “लैटिन 
अमरीका के गणततन्त्र में प्रजातन्त्र की अपेक्षा साम्यवाद के आश्वासन अधिक प्रभावपूण् हैं क्योंकि 
यहाँ विदेशी पूंजीपतियों अथवा राष्ट्रीय राजनीतिज्ञों द्वारा जनता का शोषण एक सामान्य बात 
हो गयी है ।” ५ 

संयुक्त राज्य अमरीका की सबसे बड़ी कठिताईं यह है कि उसे गरीबी व शोषण के खिलाफ 
लड़ रहे जनुनायकों व जन आन्दोलनों के विरुद्ध बदनाम, अलोकग्रिय व शोषक समुदायों का 
समर्थन करना पड़ता है। चूँकि इनके खिलाफ होने वाले आन्दोलन के नेतृत्व, साम्यवादी है एवं 
सोवियत रूस का इन्हें आशीर्वाद प्राप्त है, जो सिद्धान्त: सवेहारा की तानाशाही में विश्वास रखते 
हैं, लोकतन्त्रवादी नहीं हैं, अतः अमरीका बदनाम व अत्याचार पक्ष का पक्षधर बनने के लिए अपने 
आपको मजबूर पाता है । ह 

सोवियत संघ की निगाह एक लम्बे अर्से से इन देशों पर है । यह उन्हें अपने प्रभाव मे 
लाना चाहता है । इन देशों में जो साम्यवादी दल है उनकी आस्था भी रूस के प्रति है । पिछले दो 
दशकों से सोवियत संघ लैटिन अमरीका के अनेक देशों को तकनीकी और वित्तीय संहायता दे 
रहा है । हि 

लेटिन अमरीका के सीसा विवाद 
(80ए040470५ छा 8शप7फ%8 09 .&पर #५/एछाराट2र 87%789) 

यूरोपीय उपनिवेशवाद की 'फूट डालो और राज्य करो' नीति के परिणामस्वरूप एशिया, 
अफ्रीका और लैटिन अमरीका के विकासणील और अदरुं-विकसित राष्ट्रों को सीमावर्ती समस्याएँ 
विरासत के रूप में मिलीं | लैटिन अमरीका में भी उन्‍्तीसवीं और वर्तमान शताब्दी के प्रथम तीन- 
चार दशकों में ये समस्याएँ काफी उग्र और गम्भीर थीं। 932 में बोलीविया और पारागुआाई 
के बीच पारागुआई नदी और बोलिवियाई पहाड़ की तराई स्थित उत्तरी चाको को लेकर जो 
विश्व-प्रसिद्ध चाको युद्ध हुआ वह विश्व के सवसे ऋूर और हिंसक सीमावर्ती विवादों में से एक 
था। यह युद्ध 4932 से 935 तक चला जिसमें करीव ।_लाख 35 हजार लोगों की जानें गयी । 
मौजूदा संकेतों के अनुसार लैटिन अमरीका में चार जगह सीमांवर्ती संघर्ष कभी भी छिड़ सकता है: 

], ग्वादेमाला-बेलीज--वेजील एक छोटा सा देश है। 964 में ब्रिटेन ने बेलीज को 
राष्ट्रमण्डल के सह-सदस्य के रूप में मान्यता दी। वेलीज को आन्तरिक स्वायत्तता तो मिल गयी 
परन्तु सुरक्षा और विदेश नीति ब्रिटेन के ही जिम्मे रही । तबसे अनेक बार ब्रिटेन ने बेलीज की 
पूर्ण आजादी देने की पेशकश की, किन्तु हर वार ग्वाटेमाला ने यह कहकर अड़चनें पैदा कीं कि 
यदि वेलीज को एकतरफा ढंग से आजादी दी गयी तो वह उस पर फौरन हमला कर देगा, क्योंकि 
बेलीज की 23 हजार वर्ग किमी० भूमि पर वह अपना दावा पेश करता रहा है । ग्वाठेमाला और 
ब्रिटेन की सैनिक टुकड़ियाँ दिसम्बर [975 से ही वेलीज की सीमा पर तैनात हैं । तवम्बर 980 
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हे में-संयुक्त राष्ट्र संघ ने ब्रिटेन से यह माँग की कि वह: बेलीज-को 98] के अन्त तक आजाद कर 
दे। ]-मार्च, 98]: को. ब्रिटेन, ग्वाटेमाला: और. बेलीज़ :के, वीच- तरिपक्षीय सन्धि हुई.) इस सन्धि . 


, के अन्तर्गत. ग्वाटेमाला -को. यह.छूट दी गयी-है कि वह वेलीज-के समुद्री * इलाकों-- का प्रयोग कर ' 


. सकता है-।. यह समझौतां..ति:सन्देह एक ऐतिहासिक , समझौता, था-और इसकी ,वजह से वेलीज की 
आजादी. का मार्म: प्रशस्त. हुआ ।...परन्तु'वेलीज - में इस समझौते के विरोध में, हिसक श्रदर्शन 'हुए 
बैलीज के प्रधानमन्त्री जाज -प्राइंस ने भी-कहा कि यह-समझौता न तो पूर्ण था. और न, ही अन्तिम... 
कुछ भी हो, सीमावर्ती विवाद कम.नहीं हुए.हैं.।. - हे 
2, पेरू-इक्वाडोर--दक्षिण अमरीका के दो खनिज-तेल सम्पदा.. सम्पन्त राष्ट्र पेर-और 

“इकक्‍्वाडोर के सीमावर्ती विवाद,सम्भवतः सबसे गम्भीर और सबसे पुराने हैं ॥ 2! जनवरी, 98. 
. को दोनों राष्ट्रों के.बीच बड़े प॑ माने. पर युद्ध भी हुआ..और .दोनों, -पक्षों को जान-माल की काफी 
हानि भी उठानी पड़ी । अन्त में अमरीकी. राज्य संगठन के हस्तक्षेप .पर एक सप्ताह वाद दोनों .. । 
राष्ट्र युद्ध-विराम के लिंए.राजी हुए। .--... - 
.._..' ]94 में दोनों के बीच दस दिनों.तंक लड़ाई हुई जिसमें पेरू. .की. ,विजय : हुई.। “अगले . 

वर्ष रिओ-दे-जेनेरो (ब्राजील की राजधानी) में नये सिरे से सीमा तय की गयी जो पेरू के लिए ही - 


- लांभप्रद साबित: हुईं । रिओ-दे-जेनेरो/्सन्धिं की गारंण्टी चार राष्ट्रों--ब्राजील, चीले, अरजेण्टाइना ,' 


और संयुक्त राज्य अमरीका+-ने ली. ।: तब से इंक्वाडोर ने कई - अवसरों पर' इस सन्धि के विरुद्ध 

, अपना असन्‍्तोष व्यंक्त-किया, है । पहली बार 954.में उसने आम तौर पर बह घोषणा कि वह 
रिओ सन्धि का पालन नहीं करेगा'। 960 में.इक्वाडोर के राष्ट्रपति वेलस्कों इवार्र ते इस सन्धि 
को यह कहते हुए गैरं-कानूनी करार किया. कि इक्वाडोर ने: सन्धि .पर हस्ताक्षर. अन्तर्राष्ट्रीय 
दांव में आकर .कियें थे।। वर्तमान संघर्ष तब छिड़ो जब इक्वाडोर ने तीने विवादग्रस्त इंलांकों पर 

, कब्जा कर लिया । लड़ाई. तो खेर शीघ्र समाप्त हो गयी किन्तु .दोनों राष्ट्रों के बीच,200 हजार , 

: वर्ग किलोमीटर का इलाका विवाद्रस्त है, जिसका समाधान आसान नहीं जान पड़ता है। . . 

' 3, चीलि-अर्जेपण्टोना---जहाँ तक. चीले और अर्जेण्टीना के वीच विवादंग्रस्ते बीगल नहर का 
प्रश्त है, लम्बे अरसे से चला आ रहा यह विवाद अव- निस्सन्देह एक नाजुक दौर में पहुँच गया है। . 
अग्रेल 982 में अजेण्टीना:नेःचीले के. साथ अपनी सीमा बन्द कर-दी थी-और दोनों ओर से . 
सैनिक टुर्कड़ियों को सजग कर दिया गया था । विवाद की जड़ में तीन छोटें-छोटे बंजर द्वीप हैं... 
लेनोक्स, पिक्टन तथा नृवेवा जो बीगल नहर के पूर्वी किनारों पर अवस्थित हैं । ' 977 में अन्त- 
रॉष्ट्रीय:विवाचन  (8970460॥)-कें निर्णय के अनुसार ये तोनों ,ढीप 'चीले के अधिकार-क्षेत्र 
में कंरार किये गये । अर्जेण्टीना को सहज परिवर्ती, जल-मार्ग) में सीमित अभिगमन की छूट दी ह 
गयी । अजेंण्टीना ने इस निर्णय को मानने से इन्कार कर दिया और दोनों राष्ट्रों ने सेन्‍्य प्रचलन - 
की गतिविधियाँ तीत्र कर दीं | स्थिति तव॑ नियन्त्रण में आयी जब अन्तिम. क्षणं पोष ने इस विवाद : 

' की.मध्यस्थता करने की पेशकश की 4. 

... “, गुयाना-वेनेजुएला--गुयाना और वेनेजुएला का -सीमो-विवाद. भी- करीव दो दशक, .' 
पुराना है। ग्रुयाना की समुद्री सीमा .वेनेजुएला की सीमा से पूरव की,ओर 270 मील तक आरिनो ** 
के मुहाने से कोरेताइन नदी तक जाती है.। उसी प्रकार इसकी पश्चिमी सीमा का-आंधा ऊपरी: 
भाग भी वेनेजुएला की सीमा से मिलता है।- 899 में पेरिस -विवाचन के निर्णय के अनुसार | 

| चेनेजुएला का 69,000 व॒र्ग मील-को भूभाग तत्कालीन , ब्वितानी गुयाना (आज की शुयाना) को. 


. ? दिनमान, 4-20 मार्च, 7982, पृ० 33। 
£ 'दिनमांन, [4-20 मार्च, 982 १०.७५ । 
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दिया गया । नवम्बर 963 में वेनेजुएला ने संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में यह माँग की कि 
59,000 वर्गमील का इलाका उसे लौटाया जाये । वेनेजुएला के वर्तमान मानचित्र में इसे क्वीवो 
नदी के पश्चिम अवस्थित 60,000 वर्ग मील के भू-भाग को विवादग्रस्त भू-भाग के रूप में दिखाया 
गया है। अप्रैल 98] में काराकास में गुयाता एवं वेनेजुएला के राष्ट्रपतियों ने इन मामलों को 
सुलझाने के लिए वातचीत भी की, लेकिन 36 घण्टे बाद ही वेनेजुएला ने दुवारा विवादग्रस्त इलाके 
पर अपना दावा पेश किया । दोनों में मुठभेड़ की खबर मिली है। वेनेजुएला ने जाज टाउन 
स्थित अपने राजदूत को वापस बुला लिया और गरुयाना ने किसी तीसरे मुल्क की मध्यस्थता 
स्वीकार करने से साफ इन्कार कर दिया है |. - 

इन सभी विवादों के पीछे खनिज तेल की महत्वपूर्ण भूमिका देखी जा सकती है। करीब- 
करीब सभी विवादग्रस्त इलाकों मे जब से पेट्रोलियम पाये जाने की सम्भावना दिखायी पड़ने लगी 
है, दोनों पक्षों ने उत इलाकों की अपने कब्जे में करने की कोशिश की है। उदाहरणार्थे, जब से 
मेक्सिको के दक्षिण-पूर्व च्िपाया-तावस्को इलाके में पेट्रोलियम के बड़े भण्डार मिले हैं, ग्वाटेमाला 
ने वेलीज के 22 हजार वर्ग क्रिमी० भू-भाग पर दावे को अधिक तीत्रता से जताना शुरू कर दिया 
है, क्योंकि उसे विश्वास है कि चिपाया-तावस्को के तेल भण्डार का फैलाव वेलीज तक है । जहाँ तक 
पेरू-इक्वाडोर के विवाद का प्रश्त है, यहाँ भी तेल की वजह से ही मुठभेड़ें हुई हैं । अर्जेण्टीवा और 
चीले के वीच विवाद की भी जड़ में प्रमुखतया तेल ही है। 977 से दोनों राष्ट्र विवादग्रस्त इलाके 
में तेल की खोज में लगे हैं । वेनेजुएला और गुयाना दोनों पेट्रोल सम्पदा-सम्पन्त हैं फिर भी 
वैनेजुएला की नजर विवादग्रस्त इलाके के तल भण्डार पर है, ताकि वह एक अत्यन्त समुद्ध 
और प्रभावशाली क्षेत्रीय शक्ति के रूप में अन्तर्राष्ट्रीय रंग-मंच पर एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा 
कर सके । ५ 

वर्तमान विवादों में राष्ट्रीय गरिमा का भी प्रश्त निहित है। चूंकि 942 की सन्धि के 
परिणामस्वरूप इक्वाडोर को अपने 70,000 वर्ग|मील का इलाका हाथ से गेंवाना पड़ा था, इसलिए 
वह अपनी खोई हुई जमीन वापस लेकर राष्ट्रीय गरिमा को वढ़ा सकता है। अतः इन विवादों 
में राष्ट्रीय और भावात्मकता के प्रश्न भी उलझे हुए हैं । वेनेजुएला के एक मशहूर लेखक खोरखें 
ओलावारिया ने वेनेजुएला-गुयाना विवाद के सम्बन्ध में ठीक ही कहा है कि “कानूनी और ऐति- 
हासिक दृष्टिकोण से हमारी स्थिति विवेकहीन है, परन्तु भावात्मक और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण 
से यह अवबोधनीय है ।” साथ ही विवादग्रस्त राष्ट्रों की सरकारें अपनी लड़खड़ाती अर्थ-व्यवस्था 
और दिनानुदिन बढ़ती हुई घरेलू समस्याओं से आम जनता का ध्यान हटाने के लिए भी इन विवादों 
को जीवित रख रही हैं । । 
लेटिन अमरीका में क्षेत्रीय सहयोग 
(रएठा04, 00-0एहार&770व नवाब 7.6प74 #शातरा८७) 

[, अमरीकन राज्यों का संगठन (0/8शाध्शाणा ० &गा6ठथया 5868)--अमरीकी 
राज्यों के संगठन की स्थापना का सर्वप्रथम प्रयास 890 में वाशिगटन में आयोजित 'अन्तर- 
अमरीकन सम्सेलन' में किया गया, जिनका उद्देश्य पश्चिमी गोला के राज्यों में पारस्परिक संदू- 
भावनाओं एवं सहयोंग की स्थापना करना था । प्रथम महायुद्ध तक इस” आन्दोलन को अधिक सफ- 
लता नहीं मिल सकी क्योंकि संयुक्त राज्य अमरीका ने इनका उपयोग अपनी साम्राज्यवादी महंत्वा- 
कांक्षा की पूत्ति कै लिए करना चाहा, जिसके कारण लैटिन अमरीका के देश सशंकित हो गये । फिर 
भी प्रथम महायुद्ध के वाद “अखिल अमरीकनवाद” एक सरकारी आन्दोलन का रूप लेने लगा। 
इसके बाद दूसरा प्रयत्न 945 में मैक्सिको में युद्ध और शान्ति की समस्याओं पर विचार करने के 
लिए आयोजित “अन्तर-अमरीकी सम्सेलन' में किया गया । अगस्त-सितम्बर 947 में रियो-डी- 
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जेनरो में एक अखिल अमरीकन सम्मेलन हुआ, जिसके परिणामस्वरूप अमरीकन देशों ने रियो सन्धि 
(शा० 77609) पर हस्ताक्षर किये । इस सन्धि में निश्चय किया गया कि-- 'समझौता र 
वाले उच्च दल सहमति प्रकट करते हैं कि किसी भी राज्य द्वारा एक अमरीकन राज्य के विरुद्ध 
सशस्त्र आक्रमण सभी अमरीकन राज्यों के विरुद्ध सशस्त्र आक्रमण - माना जायेगा ।॥” किन्तु किसी 
भी राज्य को “उसकी सहमति के विना शक्ति का प्रयोग करने के लिए वाध्य नहीं किया जायेगा । 

किन्तु अमरीकन राज्यों के संगठन का विस्तृत स्वरूप मार्च-अप्रेल 948 में बोगोटा 
(कोलम्बिया) सम्मेलन में ही निश्चित हुआ, जिसमें अमरीकन राज्यों के संगठन का चार्टर स्वीकृत 
किया गया । यह संगठन संयुक्त राष्ट्र संगठन संघ का एक प्रादेशिक -अभिकरण है। 

इस संगठन के सदस्य हैं--अर्जेण्टाइना, वारवाडोज, बोलीविया, ब्राजील, क्यूबवा, कोल- 
म्त्रिया, कोस्टारिका, चिली, डोमिनिकन गणराज्य, जमैका, एल-साल्वाडोर, इक्वाडोर, ग्वाटेमाला, 
होष्टूरास, हैठी, निकारागुआ, पनामा, मैक्सिको, पेरू, पेरेंगुआ, द्रिनिडाड, ठोवगो, उरूगुए, वेने- 
जुएला और संयुक्त राज्य अमरीका । ५ * ' 

इस संगठन के 5 अंग हैं---() अन्तर-अमरीकन सम्मेलन-+यह अन्य सभी अंगों के स्वरूप 
और कार्यों का तथा संगठन की नीति और कार्यक्रम का निर्धारण करता है। इसकी बैठक 5 वर्ष 
में एक बार होती है । (॥) विदेशसन्त्रियों की बेठक --यह आवश्यक विषयों पर विचार करती है, 
सशस्त्र आक्रमण की दशा में इसकी बेठक बुलाई जाती है। इसकी सहायता के लिए परामर्शदात्री 
प्रतिरक्षा समिति भी होती है । (77) परिषब्‌--प्रत्येक सदस्य राज्य द्वारा नियत किये गये एक-एक 
प्रतिनिधि से बनने वाले तथा वाशिगटल में सुख्य कार्यालय रखने वाले इस अंग का प्रधान कार्य 
शान्ति-सुरक्षा सम्बन्धी कार्यों तथा इस संगठन, के -विभिन्‍्त अंगों के कार्यों की देखभाल है। (९) 
पेन-अमेरिकन यूनियन--यह इसका केन्द्रीय और स्थायी सचिवालय है । (५) इसके विशेष संगठन 
विशिष्ट कार्य करने वाली संस्थाएं हैं । किए 

“इसे “रीओ सन्धि' (श0 ०४५) भी कहा जाता है। इसका लक्ष्य पश्चिमी गोलाढ़ं में 
सैनिक आक्रमण होने पर या शान्ति-भंग का भय होने की दशा में सामुहिक * कार्यवाही की व्यवस्था 
करना है। ., हि ५ 

अमरीकी राज्य संगठन (083) में स्पष्ट मतभेद हो गया है। यह बात ब्रासीलिया में 
सम्पन्त हुए 4वें सामान्य सभा के सम्मेलन में स्पष्ट हो गयी । यह सम्मेलन 7 नवम्बर, 984 
को समाप्त हुआ था । सम्मेलन में कई मुद्दों पर अमरीका व लैंटिन अमरीकी राज्यों के बीच मत- 
भेद बने रहे। सम्मेलन का उद्घाटन राष्ट्रपति जोआओ फिग्युलरेडो ने कियो। उन्होंने स्पष्ट शब्दों 
में कहा कि अमरीकी राज्य संगठन” का चार्टर किसी भी देश को दूसरे देश के विरुद्ध प्रत्यक्ष या 
परोक्ष आक्रमण करने की आज्ञा नहीं देता। यह बात एक तरफ से अमरीका की चेतावनी थी कि 
वह निकारागुआ के सेंडिनिस्टा विरोधियों की सहयता न करे ॥ सम्मेलन ने सर्वंसम्भत्ति से कोंटाडोर 
प्रस्ताव को अपनी स्वीकृति प्रदान की । कोंटाडोर प्रस्ताव में यह व्यवस्था है कि कोई भी देश दूसरे 
देश में सैनिक हस्तक्षेप नहीं करेगा । हे ४ 

2. सेटिन अमरीका में आथिक सहयोग--लैटिन अमरीकी देशों में क्षेत्रीय एकीकरण का 
निर्णय विशेष तौर पर इसलिए सम्भव हो सका कि उन लोगों ने देख लिया कि सिर्फ अमरीका 
जेंसे विकसित देश पर निर्भर रहकर गरीबी और पिछड़ापन -खत्म नहीं किया जा सकता । इसके 
लिए यह्‌ अत्यन्त जरूरी था कि वे विकास कार्यक्रमों को अपने हाथ में लें। लैटिन अमरीका में 
ऐंडी पव॑त श्रेणी और उसके समीपवर्ती क्षेत्रों के देशों का आर्थिक समुह ऐंडी ग्रुप! नाम से प्रसिद्ध 
है ऐंड समूह में कोलम्बिया, चीले, पेरू, वोलीविया, इक्वाडोर और वेनेजुएला हैं । इसका संग- 
ठन काटजेवा समझौते के अन्तर्गत जून 969 में हुआ। आरम्भ में पाँच 'ही देश शामिल हुए । 


366 | अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति 


वेनेजुएला ने 973 में इसकी सदस्यता ग्रहण की । इन देशों में से किसी में भी लोकतान्त्रिक तरीके 
से चुनी हुई सरकार नहीं है । बोलीविया इन सबमें अनौखा है, जहाँ पिछले 52 वर्षों के स्व॒तत्त् 
शासन में 50 राष्ट्रपति शपथ ग्रहण कर चुके हैं। इन छः देशों की जनसंख्या 8 करोड़ है और : 
प्रत्येक देश में खनिज-पदार्थ एवं अन्य प्राकृतिन सम्पदा प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। छठे दशक के ' 
अन्त में समूह के देशों के राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि 5 अतिशत वार्षिक थी जबकि जनसब्या में 
वृद्धि 3 प्रतिशत की दर से हुई। इन देशों का आथिक आधार अभी भी उस विदेशी मुद्रा की 
कमाई है जो वे मुख्य उत्पादनों के निर्यात से प्राप्त करते हैं। ये देश पहले भी 'लौटिन अमरीकी 
फ्री ट्रेड ऐसो सिएशन' (लाफटा) के सदस्य थे । इन्होंने एक दशक से ज्यादा के अनुभव से यह देख 
लिया कि इस संगठन से उन दोनों को ज्यादा फायदा पहुँचा है जो अपेक्षाकृत ज्यादा विकसित और 
बड़े है, जैसे ब्राजील, अर्जेण्टाइना और मैक्सिको । हा 

'कार्टेजेना समक्षौते” में यह तय किया गया कि आपसी सहयोग की. भावना को ज्यादा से 
ज्यादा बढ़ाया जाये और बँटवारा बराबर-वरावर हो। इनके अलावा “गरीबों में गरीब देश' 
बोलीविया और इक्वाडोर के विकास के लिए विशेष प्रावधान रखा गया है । 

ऐंडी समृह समझौते” में उद्योग सम्बर््धन सबसे प्रमुख है । इसके लिए यह निर्णय किया 
गया कि समूह के जिन देशों में उद्योगों की समस्या कम है, वहाँ पर नये उद्यीग पहले स्थापित किये 
जाये । साथ ही. इन देशों में एक-दूसरे के यहाँ से कच्चे और तैयार माल के आयात-निर्यात को 
सुगम बनाने के लिए आयात-निर्यात करके धीरे-धीरे कम करके 980 तक एकदम खत्म करने का 
प्रावधान रखा गया | बोलीविया और इक्वाडोर को विशेष प्राथमिकता दी गयी । सदस्य देशों को 
आर्थिक और तकनीकी सहायता के लिए 'ऐंडियन विकास नियम! की स्थापना इस समझौते 
के अन्तर्गत सबसे महत्वपूर्ण काम था । 

क्षेत्रीय एकीकरण से तात्कालिक लाभ की जाँच के लिए ऐंडी-ससुह के देशों के आपसी 
व्यापार में अनुतात की वृद्धि को देखा जा सकता है। ऐंडियन क्षेत्र में आपसी व्यापार 968-72 
के बीच 23:74 करोड़ डालर का हुआ जबकि एकीकरण के पहले यह व्यापार लगभग 0 करोड़ 
डालर ही था | 973 में जब वेनेजुएला भी इस समूह में शामिल हो गया तो यह वड़कर 30 
करोड़ डालर हो गया और 974 के अन्त तक 8:7 करोड़ डालर तक पहुँच गया । साथ ही 
बोलीविया और इक्वाडोर की आ्िक स्थिति में .सुधार की नीति को ध्यान में रखते हुए कोल- 


स्विया चीले और पेरू ने कई ऐसे उत्पादकों पर से ऐसा सीमा-शुल्क जनवरी 97] से उठा लिया 
जिनके प्रमुख उपभोक्ता ये दोनों देश हैं । 


क्षेत्रीय एकीकरण को निश्चय ही कुछ तात्कालिक लाभ हुआ है, लेकिन सहयोग के 
जिन मुहों को लेकर यह प्रयास हुआ था उस पर अब काफी असहमति है। इनकी वजह ऐंडी 
क्षेत्र के देशों का अपना-अपना स्वार्थ है । असहमति का एक मुद्दा विदेशी पूँजी निवेश को लेकर है; 
इसके अतिरिक्त, वेनेजुएला अपनी सुदृढ़ आथिक स्थिति के कारण मनमानी कर रहा है। 973 
के वाद चीले समूह की नीतियों पर चलने को तैयार नहीं, शेष पाँचों भी एक साथ चल सकंगे, ३, 
ऐसा लगता नहीं बोलीविया ऐंडियन समूह में तो है ही, अब “रिवर प्लाटा बेसिक ग्रुप! से भी 
हाथ मिलाने लगा है, जिसका प्रमुख सदस्य ब्राजील है । वह अभी असमंजस की स्थिति में है, किसे 
पकड़े, किसे छोड़े ? पेरू भी पहले की तरह समुह के प्रति वफादार नहीं रहा । कहने को तो पेरू में 
विदेशी पूँजी निवेश पर कठोर नियन्त्रण है, लेकिन विदेशी पूँजी का 'प्रवाह सबसे ज्यादा वहीं है । 
इक्वाडोर नेतृत्व देने की स्थिति में नहीं है और कुछ यही स्थिति कोलम्विया की भी है। शेष वा 
वेनेजुएला जो सहयोगी देशों की विदेशी पूँजी निवेश की नीति से काफी असन्तुष्ट है और अक्सर 
अपने को अलग करने की धमकी देता है । ह 
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अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में लेटिन अमरीका की भुसिका 
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अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में लैटिन अमरीका का महत्व वढ़ता जा रहा है--() यहाँ कच्चे 


' माल का सबसे अधिक उत्पादन होता है; (7) यहाँ के अधिकांश राष्ट्र नियुट हैं और गुठ-निरपेक्ष 


आन्दीलन में शामिल होते जा रहे हैं, (॥) यहाँ के अधिकांश राष्ट्र अफ्रीकी-एशियाई राष्ट्रों मे 
अधिक निकट का सम्बन्ध स्थापित करते जा रहे है और तीसरी दुनिया” के रूप में संगठित होकर 
अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में प्रभावशाली भूमिका अदा करने की क्षमता रखते हैं; (४) संयुक्त राष्ट्र 
संघ में लेटिन अमरीका के राष्ट्र एकजुट होकर निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करने की क्षमता रखते 
हैं, (४) लैटिन अमरीका में वामपन्थी-साम्यवादी ग्रभाव बढ़ता जा रहा है, (४) लैटिन अम- 
रीका में अमरीका के साधन सेना, सम्पत्ति एवं खुफियागिरी है तथा उसके स्थानीय प्रतिनिधि 
शोषक व उत्पीड़क लोग हैं, परिणामतः उसका लोकतान्त्रिक मुखौटा एक मजाक वन जाता है। 
सी० आई० ए० की गन्दी व बदनाम-हरकतें अमरीका के प्रति स्थानीय समाज मे घृणा उत्पल्त 
करती हैं । 

संक्षेप में, आज लैटिन अमरीका के प्रगतिशील और क्रान्तिकारी आन्दोलनों के सम्मुख 
सबसे महत्वपूर्ण समस्या अमरीकी प्रभुत्व में छुटकारा पाना है। लैटिन अमरीका को वर्तमान थुग 
में सैनिक तानाशाही, साम्यवादी ऋन्तिकारी आन्दोलन और अमरीकी हस्तक्षेप के त्रिमुखी प्रभावों 
से गुजरना पड़ रहा है। इसमें सन्देह नहीं कि एशिया और अफ्रीका ने नवजागरण के वाद अब 
लैटिन अमरीकी महाद्वीप के अभ्युदय का दौर आरम्भ हो चुका है। अमरीका से लोहा लेने के सन्दर्भ 
में ही नहीं, बल्कि समूची तीसरी दुनिया के सामूहिक हितों की रक्षा के लिए अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों 


में ये राष्ट्र अगुवाई करने लगे है । समुद्री कानून सम्मेलन तथा अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था सम्बन्धी 
संवाद इसका अच्छा उदाहरण है। 


« प्रश्त 
, लैटिन अमरीका” से आप कया समझ्नते है? अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में लैटिन अमरीका की 
भूमिका की व्याख्या कीजिए । है 


करा 60 ॥ण0 प्रातद्ाशंशात 09 नाए हआलां०&? ?॒_ 7)8सला55  [॥6 ए0७ ० थ्ञा। 
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2. ऐसा प्रतीत होता है कि लेटिन अमरीका के अधिकार में अनेक ऐसी बातें हैं जो अन्त- 
रष्ट्रीय मामलों में उसका महत्व बढ़ाने का साधन बन जाती हैं”. (फामर एवं, पक्रिन्स) 


नुया। गालाा08 चरणांत इलशा३ 40 9055055 गरशा/लः 0 ०णात॑(ंणा3 फछ (९7 


60 ंरण8850० ३8 उंग्रएणांक्ाए8 वराशियावाणाञों शीक्षिं[5,? (सव्काशा दावं _शराए्रट) 
(०एणशाधशा, 


3. लैटिन अमरीका में अमरीकी प्रभुत्व और उसके परिणामों की विवेचना कीजिए । 
28७85 6ैगाशप०क्षा ॥62श॥09 0 ॥8 गाए4० वा ! तप! 47ाछापं०. 
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दक्षिण एशिया वर्तेमान युग में अच्तर्राष्ट्रीय राजनीति का केन्द्र-विन्दु है। दक्षिण एशिया 
के देश भारत के निकटतम पड़ोसी हैं। भारत के अतिरिक्त ये देश हैं : पाकिस्तान, बंगला देश, 
श्रीलंका, नेपाल और भूटान । अफगानिस्तान को भी दक्षिण एशिया का भाग माना जा सकता है 
क्योंकि उसके हित बहुत कुछ भारत और पाकिस्तान के साथ जुड़े हुए है। . 

नेपाल को छोड़कर सम्पूर्ण दक्षिण एशिया द्वितीय महायुद्ध से पूर्व अंग्रेजों के प्रत्यक्ष नियल्रण 
में था। दो सौ वर्ष के अंग्रेजी शासन ने विरासत के रूप में इस क्षेत्र के राष्ट्रों के लिए लगभग 
एकसी राजनीतिक, आथिक और सामाजिक समस्याएं छोड़ीं । शिक्षा, कानून, व्यापार, चिकित्सा, 
औद्योगिक पद्धतियों आदि की दृष्टि से दक्षिण एशिया के राष्ट्रों में अभूतपूर्व समानता पायी जाती 
है । भौगोलिक और आधिक रूप से इस प्रदेश में परिपृरक तत्व विद्यमान हैं, लेकिन इसकी उपेक्षा 
करके इस क्षेत्र के राष्ट्र एक-दूसरे के विरुद्ध प्रतियोगिता में रत हैं । 

कुछ लोग भारत को दक्षिण एशिया की प्रधान शक्ति (26-00 ए०प्रथ) मानते 
हैं, पर सम्भवतः उसे श्रेष्ठ (श०-००ंगआा) शक्ति कहना अधिक उपयुक्त होगा, क्योंकि भारत 
पाकिस्तान से इतना अधिक शक्तिशाली नहीं है कि उसे अपनी इच्छानुकुल अधीनता स्वीकार 
करने पर विवश कर सके । भारत और पाकिस्तान इस प्रदेश के प्रधान प्रतिद्वन्द्दी राष्ट्र हैं । 

पाकिस्तान को छोड़कर अन्य सब देशों ने . गुट-निरपेक्ष विदेश नीति अपनाने का प्रयत्ल 
किया है । अब तो पाकिस्तान भी निर्गुठ आन्दोलन में शामिल हो गया है । औपनिवेशिक शासन से 
स्वतन्त्रता प्राप्त करने की इच्छा तथा पश्चिमी और साम्यवादी शक्तियों से सम्बन्धी में इस स्व 
तन्त्रता को बनाये रखने की अभिलाषा इस प्रदेश की सर्वाधिक प्रवल राजनीतिक शक्ति रही है । 

भौगोलिक और आशिक दृष्टि से समन्‍्वयकारी तत्व विद्यमान होने के बावजूद इस क्षेत्र के 
देशों में सहयोग की इच्छा की अपेक्षा पारस्परिक अविश्वास की भावना अधिक प्रवल है। ईमें 
प्रदेश के देशों के पारस्परिक सम्बन्ध अधिकांशतः द्वितीय आधार पर संगठित हुए हैं, वहुपक्षीय 
आधार पर नहीं । क्षेत्रीय सहयोग का आ्थिक विकास नहीं हुआ है, फिर भी 'साक इस (दिशा ५ 
एक महत्वपूर्ण कदम है । 

दक्षिण एशियाई देशों के आपसी सम्बन्ध मधुर होते हुए भी विवादों से ग्र्स्ट्‌ प्‌ रहे हैं 
कश्मीर को लेकर भारत-पाक विवाद, तमिल प्रवासियों को लेकर भारत-श्रीलंका विवाह 4, पाए 
विवाद को लेकर भारत-बंगला देश सम्बन्ध कटुतापूर्वक रहे है। अफगानिस्तान में सो .विबत डा 
स्थिति और पाकिस्तान को अमरीकी शस्त्रों की आपूर्ति ने दक्षिण एशिया के द्वार पर तवशीत-$ 
की दस्तक दी है ! 


अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में दक्षिण एशिया | 369 


दक्षिण एशिया के प्रमुख देश : संक्षिप्त पृष्ठभूमि 
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. भारत--भारत दक्षिणी एशिया का प्रभावी भूभाग है। भारत विश्व का सातवाँ सबसे 
बड़ा देश है। सन्‌ 947 में भारत स्वतन्त्र हुआ और लोकतन्‍्त्रात्मक शासन प्रणाली को अपनाया 
गया | स्वाधीनता के बाद भारत अनेक समस्याओं से ग्रस्त रहा है। आधिक विकास, सामाजिक 
स्थाय और ग्रामीण विकास स्वतंन्‍्त्र भारत की चुनौतीपूर्ण समस्याएँ रही है। जातिवाद और 
सम्प्रदायवाद के कारण देश में क्षेत्रवाद खूब पनपा । सार्वजनिक जीवन में भाई-भतीजावाद, पक्ष- 
पात और घुसखोरी अपवादस्वरूप न होकर सामान्य नियम ब्रन गये । फिर भी भारत में अभूतपूर्व 
राजनीतिक एकता दिखायी देती है । 

स्वाधीनता के बाद भारत ने गुट-निरपेक्षता की विदेश नीति को अपनाया । पड़ौसी चीच 
और पाकिस्तान से भारत को युद्ध लड़ने पड़े है। श्रीलंका में तमिल अग्रवासियों को लेकर भारत 
हमेशा चिन्तित रहा है और भारत की शान्ति सेना काफी दिनों तक वहाँ पड़ी रही है । नेपाल और 
बंगला देश से यदा-कदा भारत के मतभेदों के बावजूद सामान्य सम्बन्ध बने रहे है। 'साक' के 
गठन में भारत की प्रमुख भूमिका रही । 

2. पाकिस्तान--भारत के विभाजन के फलस्वरूप 4 अगस्त, 947 को णकिस्तान 
का उदय हुआ प्रारम्भ में पूर्वी बंगाल भी इसका एक भाग था। संयुक्त पाकिस्तान की जनसंख्या 
] करोड़ थी जो बंगला देश के निर्माण के बाद लगभग पाँच करोड़ रह गयी । पाकिस्तान के 
विभिन्न भागों में एकता का एकमात्र महत्वपूर्ण तत्व इस्लाम धर्म है। वह प्रादेशिक था धर्मे-निरपेक्ष 
राष्ट्रवाद पर आधारित नही है । पाकिस्तान की राजनीति में सेना की प्रमुख भूमिका रही है और 
वहाँ लोकतन्‍त्रात्मक शासन बहुत ही अल्प समय के लिए रहा है। कश्मीर का प्रश्त इस नीति की 
प्रमुख अभिव्यक्ति है। 948, 965 और 97 में पाकिस्तान ने भारत से युद्ध किया । पाकि- 
स्तान बगदाद समझौते (बाद में सेण्टो) का सदस्य बना । 8 सितम्बर, 954 को उसने 'सीटो' 
पर हस्ताक्षर किये। 5 मार्च, 959 को अमरीका और पाकिस्तान के मध्य पारस्परिक सहयोग 
का समझौता हुआ । पाकिस्तान को अमरीका से भारी मात्रा में आथिक और सैनिक सहायता 
प्राप्त हो रही है। अफगानिस्तान की घटनाओं ने पाक-चीन-अमरीका धुरी को मजबूत बना 
दिया है । 

हे दिसम्बर 988 में पाकिस्तान में खुनावों के बाद बेनजीर भुट्टो का प्रधानमन्त्री पद पर 
भारूढ़ होना दक्षिण एशिया में एक महत्वपूर्ण घटना है । बेनजीर के सामने सबसे बड़ी समस्या 
पाकिस्तान में लम्बी तानाशाही के बाद उन्हें मिली विरासत से निपटने की है। विदेश नीति की 
इृष्टि से एक अन्य खुनौती भारत-पाकिस्तान सम्बन्धों को सुधारने और अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में 
पाकिस्तान का समीकरण बैठाने की है । पाकिस्तानी शासकों ने अब तक पाक जनता को इस्लामी- 
करण के नारे का नशा पिलाया है और भारत विरोध की भावना को लोकमानस में स्थायित्व प्रदान 
कर दिया है। श्रीमती बेनजीर धर्मान्धता के नशे और भारत विरोध की भावना का उन्मूलन किस 
हद तक कर पार्येगी, यह अभी नहीं कहा जा सकता । अपने पहले संवाददाता सम्मेलन मे उन्होने 
तीन बातें मुख्य रूप से कही हैं--एक तो यह कि भारत और पाकिस्तान के बीच समस्याएँ 
शिमला समझौते के आधार पर निपटाई जायेंगी; दूसरी बात यह कि पाकिस्तान आणविक हथियार 
नहीं बतायेगा और तीसरी बात यह है कि अफगानिस्तान के सम्बन्ध में वह पुरानी नीति पर 
चलता रहेगा और साहबजादा याकूब खान, जो जिया सरकार में विदेशमन्त्री थे, उनके मन्त्रिमण्डल 
में भी इसी पद पर आसीन रहेंगे । 

3. बंगला वेश--सन्‌ 977 में बंगला देश का उदय हुआ। बंगला देश के उदय का 
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कारण था पाक सरकार की भाषायी, आथिक और राजनीतिक नीतियों के विरुद्ध पूर्वी बंगाल का 
असन्तोष । बंगला देश साढ़े सात करोड़ जनसंख्या वाला संसार का, आठवाँ सबसे बड़ा राष्ट्र है। 
इसने दक्षिणी और दक्षिणी-पूर्वी एशिया में शक्ति-सनन्‍्तुलल को सर्वथा नया रूप दे दिया । भारत 
ने बंगला देश की स्वतन्त्रता में विशेष योग दिया था । शेख मुजीत्र की हत्या के बाद बंगला देश 
के शासकों ने भारत विरोधी और पाकिस्तान समर्थक नीति अपनायी । इरशाद के काल में यह 


भारत विरोधी और पाकिस्तान समर्थक स्वर कुछ हल्का पड़ा है । फरक्‍्का विवाद, नया मर विवाद, 
अवैध पारगमन की ससस्‍्या और बाड़ लगाने का प्रश्त आदि को लेकर दोनों देशों में मतभेद पैदा 
हुए। एक असंलग्न राष्ट्र होते हुए भी बंगला देश पश्चिम की ओर अधिक झुका हुआ है। चीन 
और अमरीका से बंगला देश के सम्बन्ध मधुर हैं। 2 मार्च, 7984 को जनरल इरशाद ने यह्‌ 
आरोप' लगाया कि रूस उनको अपदस्थ करने का प्रयत्त कर रहा है। 

4. श्रीलंका--श्रीलंका भारत के दक्षिण में स्थित एक द्वीप है जिसका क्षेत्रफल 25,332 
वर्ग मील और लगभग डेढ़ करोड़ जनसंख्या है। इसमें 64 प्रतिशत बौद्ध, 4 प्रतिशत हिन्दू, 
9 प्रतिशत ईसाई, 6 प्रतिशत मुसलमान और 7 प्रतिशत अन्य धर्मो को मानने वाले हैं। यहाँ 
20 प्रतिशत तमिल व 80 प्रतिशत सिंहल नृवंशीय लोग रहते हैं । 


श्रीलंका ने गुट-निरपेक्षता की विदेश नीति को अपनाया है । प्रारम्भ में श्रीलंका का झुकाव 
पश्चिमी गुट की तरफ था। व948 में उसने ब्रिटेन के साथ एक सुरक्षा सन्धि की। 4956 के 
बाद विदेश नीति में थोड़ा परिवर्तन आया । सोलोमन भण्डारनायके यह मानते थे कि विदेश नीति 
स्वतन्त्र होनी चाहिए। वे श्रीलंका में ब्रिटिश अड्डों के विरुद्ध थे । उनके प्रयत्नों से ब्रिटिश अड्डे 
हट गये, पर भारत की तरह श्रीलंका भी राष्ट्रमण्डल में बना रहा । जुलाई 960 में श्रीमती 
सिरीमावो भण्डारनाथके प्रधानमन्त्री बनीं। उन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में सक्तिय भाग लिया | 
भारत-चीन युद्ध के समय उन्होंने असंलग्न राष्ट्रों का सम्मेलन बुलाने की पहल की और कोलम्बों 
प्रस्ताव तैयार किये गये । श्रीलंका ने निर्गुट आन्दोलन को आगे बढ़ाने के लिए गम्भीर प्रयल 
किये। 976 में कोलम्बो में पाँचवाँ निर्यूट शिखर सम्मेलन हुआ। 977 के बाद जयवर्द्धन 
राष्ट्रपति बने । उनकी नीति पश्चिम समर्थक रही है । श्रीलंका भारी मात्रा में आधिक और सैनिक 


सहायता के बदले में अमरीका का मित्र बन गया है ! 
श्रीलंका में हो रहे अल्पसंख्यक तमिल नृवंशियों का नरसंहार (983-89) भारत के 


लिए चिन्ता का विषय रहा है । भारतबंशी तमिलों का भारत से लगाव एवं उनके प्रति भारत का 
दायित्व तथा इस कारण भारत में उत्पन्न शरणार्थी समस्या के कारण भारत-प्रीलंका मैत्री में कर- 
कराहठ विकसित हुई है । - - । 

5. नेपाल--नेपाल भारत और चीन के मध्य एक बाधक राज्य (फणीथ 86) माना 
जाता रहा है | इसका क्षेत्रफल 54,362 वर्गमील और जनसंख्या एक करोड़ है। यह विश्व का 
एकमात्र हिन्दू राज्य है। नेपाल ने भारत और चीन के सम्बन्ध में समान दूरी की नीति अपनायी । 
नेपाल निर्गुट आन्दोलन में शामिल हुआ । नेपाल के विकास कार्यक्रमों में भारत ने उदारता से 

, सहायता दी है। नेपाल चाहता है कि उसे शान्ति क्षेत्र (2०8०७ 207०) घोषित किया जाये । 
कभी-कभी नेपाल में भारत-विरोधी प्रचार और चीन के प्रति झुकाव दिखायी देता है । 

6. भुटान--भूटान भारत का एक संरक्षित राज्य है। इसका क्षेत्रफल 8,000 वर्गमील 
और जनसंख्या लगभग 58 लाख है । 8 अगस्त, 949. को भारत और भूटान के मध्य एक सनत्धि 
हुई । भारत ने भूटान के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप त करने का वचन दिया । सन्धि में कहा गया 
कि भूटान सरकार विदेशी मामलों में भारत सरकार की सलाह को मार्गदर्शक के नाते म्तिर्न के 
लिए सहमत है। यह भी व्यवस्था की गयी कि भारत 5 लाख रुपये वाधिक सहायता भूठान को 
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देगा । भरत-चीन युद्ध के बाद भूटान ने प्रतिरक्षा का भार भी भारत को सौंप दिया। 977 में 
भूटान संयुक्त राष्ट्रसंघ का सदस्य बन गया । यदा-कदा भूटान भारत के प्रभाव से बाहर निकलने 
की कोशिश करता रहा है। 974 में भूटान ते सन्धि की धारा 2 की व्याख्या का प्रश्व उठाया । 
भूटान ने इसकी यह व्याख्या करने का प्रयास किया कि भूटान वैदेशिक सम्बन्धों के मामलों में 
भारत के परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं है। चीन भूटान के 300 वर्ग॑मील क्षेत्र पर दावा 
करता रहा है, पर धीरे-धीरे भूटान के अन्तर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व का विकास हो रहा है, भारत और 
बंगला देश में उसके दूतावास खुल गये हैं । चीन भूटान के राजनीतिज्ञों को धन और पद का 
लालच देकर अपने पक्ष में करने की चेष्टा में लगा हुआ है । 


दक्षिण एशिया और महारशरक्तियाँ 
(7प्त5 ॥॥७०072 ?ए0जछ़हर8 38४0 850एपप्त 494) 


दक्षिण एशिया में अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों का तब तक समुचित विश्लेषण नहीं किया जा 
सकता जब तक चार प्रमुख शक्तियों--ब्रिटेन, अमेरिका, सोवियत संघ और चीन--की इस क्षेत्र में 
अभिरुचि और भूमिका का विवेचन न किया जाये। तीन शक्तियों--ब्रिटेन, चीन और सोवियत 
संघ--का इस क्षेत्र में पारस्परिक भू-सामरिक (ध4070078] 8००४०४(०४०) हित रहा है जिसे 
947-48 में ब्रिटेन के इस क्षेत्र से हटने से पूर्वे भी देखा गया है । द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद 
संयुक्त राज्य अमेरिका भी इस क्षेत्र से सक्तिय दिखलायी देता है। दक्षिण एशिया में महाशक्तियों 
की भूमिका और अभिरुचि से दो तथ्य उजागर होते है : प्रथम, महाशक्तियों द्वारा अपना आधार 
तैयार करने के लिए इस क्षेत्र में शक्ति प्रतिस्पर्दा का उभारना; द्वितीय, दक्षिण एशिया के देश 
स्वयं आपसी प्रतिस्पर्दा और राजनीतिक मतभेदों में उलझ गये । इस क्षेत्र में महाशक्तियों के 
हस्तक्षेप से भारत-पाक संघर्ष कटुता और तीन वार युद्ध में परिवर्तित हो चुका है। भारत-पाकि- 
स्तान में शस्त्रों की बढ़ती हुई प्रतिस्पर्द्धा महाशक्तियों की दिलचस्पी का स्पष्ट नमूना है ।/! 


दक्षिण एशिया में ब्रिटेन की परिवर्तित भूमिका 
(प्र एम्श४णावठ ए0+% 67 फाराप७ताए) 

दक्षिण एशिया में ब्रिटेन की भूमिका द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद उसके परिवर्तित अन्तर्सष्ट्रीय 

दर्जे के रूप में देखी जानी चाहिए। द्वितीय विश्वगुद्ध के बाद इस क्षेत्र में संग्र॒ुक्त राज्य अमरीका 
पश्चिमी हितों के संरक्षक के रूप में उभरा । इस क्षेत्र में 7947-48 के बाद बर्मा, भारत, पाकि- 
ताव और श्रीलंका एक साथ स्वाधीन हुए । वर्मा को छोड़कर तीनों ही देश ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल में 
बने रहे । इनके राष्ट्रमण्डल में बने रहने के आथिक कारण तो थे ही परन्तु भारत और पाकिस्तान 
के लिए काश्मीर का विवाद भी उन्हें राष्ट्रमण्डल में बने रहने के लिए बाध्य करता था । 965 
में कच्छ के मसले पर ब्रिटेन ने भारत और पाकिस्तान के मध्य सफलतापूर्वक मध्यस्थता की । 
ब्रिटेन ने सुरक्षा परिषद्‌ में काश्मीर के प्रश्त पर 957 और 96 में पाकिस्तान का समर्थन 
किया ॥। 965 सें जब ब्रिटिश प्रधानमन्त्री हेरल्ड विल्सन ने भारत को आक्रमणकारी बताया तो 
ब्रिटेन के प्रति भारत में जबरदस्त नाराजगी देखी गयी । फिर भी भारत राष्ट्रमण्डल से अलग होने 


की नहीं सोच सकता था। भारत की जलसेना और वायुसेना का प्रशिक्षण एवं आधुनिकीकरण 
बहुत कुछ ब्विटेन पर निर्भर करता था। 962 के चीनी आक्रमण के समय ब्रिटेन ने भारत को 
मदद दी । 9064 के बाद भारत का झुकाव सोवियत संघ की तरफ अड़ने लगा क्योकि ब्रिटेन 
पाकिस्तान का सैनिक दृष्टि से शस्त्रीकरण करने में दिलचस्पी रखता था । 


तर पा मम ;#49्वांट्शॉंट स्‍घलातर के सॉसि संचार अशवाधगारड वंत छाए ४४9, 4984, 
+ न्‍ 


372 | अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति 


वक्षिण एशिया में संयुक्त राज्य अमेरिका 
(प्र एराा89 8745788 ऐश 5007 258) 


दक्षिण एशिया'में अमरीकी भूमिका उसके महाद्वीप रणनीति (800७४ 80०४9) का है 
अंग है जिसकी शुरूआत “'साम्यवाद के विरोध' की अमरीकी नीति से होती है । इसी नीति के परि- 
णामस्वरूप पाकिस्तान को सीटो तथा वगदाद पैक्ट (सेण्टो) का सदस्य बनाया गया । पाकिस्तान को 
अमरीकी शस्त्र प्रदान किये गये । राष्ट्रपति आइजनहावर ने भारत को भी शस्त्र देने की पेशकश की 
जिसे भारत ने अस्वीकृत कर दिया । अमरीका पाकिस्तान को एक तरफ सोवियत संघ के खिलाफ 
भौर दूसरी तरफ नेहरू के निर्गुट आन्दोलन के खिलाफ इस क्षेत्र में एक सशक्त दीवार के रूप में 
खड़ा करना चाहता था | 965 के युद्ध में भारत के खिलाफ जो भी शस्त्र पाकिस्तान ने काम मे 
लिये वे सव अमरीकी शस्त्र सहायता में प्राप्त किये थे । कश्मीर के प्रश्त पर सुरक्षा परिषद्‌ में अमरीकी 
समर्थन भी पाकिस्तान को प्राप्त था। 962 के चीनी आक्रमण के समय अमेरिका ने भारत को 
शस्त्रों की भरपुर सहायता दी । वस्तुतः चीन के खिलाफ भारत को रूस-अमरीकी समर्थन प्राफ 
हुआ । 97 के युद्ध में अमेरिका ने बंगला देश के प्रकरण में पाकिस्तान का साथ दिया। अम- 
रीकी विदेश विभाग ने ऐलान किया कि अमरीकी सरकार ने भारत को सहायता देना बन्द करे 
का फैसला किया है और अमरीका के सहायक राज्य सचिव जी० सिस्‍्को ने भारत पर युद्ध घेड़ो 
का आरोप लगाया। अमरीकी परमाणविक विमानवाहक पोत (एण्टरप्राइज” को बंगाल की खाड़ी 
में भारत के तटों के नजदीक भेजने का फैसला किया । सोवियत विस्तारवाद को रोकने के बहाने 
अमरीका पाकिस्तान को सुहढ़ और शक्तिशाली बनाना चाहता है, वह उसे आधुनिकतम सैतिढ 
. सामान और एफ-6 जैसे विध्वंसक वायुयानों की सप्लाई कर रहा है जो कि भारत की चित्त 
का कारण है। अफगानिस्तान में रूसी हस्तक्षेप से पाकिस्तान का चिन्तत होना स्वाभाविक है। 
अमरीका रूसी विस्तारवाद को रोकने के बहाने पाकिस्तान को शक्तिशाली बनाकर एशिया मे 
भारत का एक सुदृढ़ प्रतिद्वन्द्दी तैयार करने में लगा हुआ है । 

“ दूसरी तरफ अमरीका डियागो गाशिया द्वीप पर अपने संन्‍्य अड्डे के विस्तार की यीजव 
को तेजी से क्रियान्वयन कर रहा है । हिन्द महासागर और डियागो गाशिया में अमरीका कौ 
उपस्थिति का एक ही कारण है कि वह हिन्द महासागर में आकर सोवियत संघ द्वारा अफगानिस्तार 
में हस्तक्षेप के लाभ को कम करना चाहता है । 

दक्षिण एशिया में सोवियत विदेश नीति 
(80शए एठ/2र पर 5007फ ४989) है 

दक्षिण एशिया में सोवियत हित दो घटनाओं से विशेष रूप से प्रभावित हुए हैं : पार्कि 
स्तान का अमरीकी ग्रुटवन्दी का भाग बन जाना और चीन से रूस का विवाद उत्पन्न हो जाता 
सोवियत संघ इस बात को नहीं भूल सका कि मई 960 में यू-2 विमान ने पेशावर से उड़ा 
लीथी। 

भारत-रूस सम्बन्ध मैत्रीपूर्ण रहे हैं। कश्मीर के 'प्रश्त पर सुरक्षा परिषद्‌ में रूसी वी, 
भारत के पक्ष में रहा । 962 में चीनी आक्रमण के समय रूस ने भारत का साथ दिया वीं 
भारत को मिय विमान भी प्रदान किये । 966 में कोसीगिन के प्रयास से भारत-पाकिस्तान * 
बीच ताशकन्द समझौता हुआ । जब 97] में वाशिगटन-पिण्डी-पीकिंग धुरी का निर्माण हुआ 6 
इसे उपमहाद्वीप में शान्ति बनाये रखने के लिए भारत-रूस ने (97) एक बीस-वर्षीय सर्धि 
हस्ताक्षर किये । हे ॥॒ 

जब चीन ने पाकिस्तान को रिशझाने का प्रयास किया तो सोवियत संघ ने पाकिस्तान 
साथ सम्बन्धों को सुधारने का प्रयास किया । 968 में सोवियत संघ ने पाकिस्तान को सेनि+ 
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सहायता दी । 979 में- अफगानिस्तान में रूसी हस्तक्षेप ने रूस-पाकिस्तान सम्बन्धों पर प्रति- 


'कूल प्रभाव डाला है।. पाकिस्तान-रूस सम्बन्ध में विरोध का एक कारण यह है- कि पाकिस्तान .... 


'सोवियत संघ से यह अपेक्षा करता है. कि-उसे भारत के बराबर स्वीकार करे जो सोवियत संघ ह ५ 
.करने के लिए तेयार नेहीं है । 
“«_. आज, सोवियत संघ हिन्द महासागर में भी उपस्थित है। सोवियत संघ ने , सोकोत्रा और. 
- सैशेंल्स ठापुओं के-निकट नौ सेना के बेड़े के लिए -विश्वाम-स्थलों की स्थापना की है। अमरीकी . 
प्रभाव का तेटस्थीकरंण करने के . लिए सोवियत संघ ने इस क्षेत्र के: प्रमुख देशों में मंत्री सम्बन्ध , 
बनाने का भरसक प्रयत्न किया है |. न्‍ 
ब्रेझनेव ने एशियाई सामूहिक सुरक्षा के विचार का सन्‌ 969 में प्रतिपादन किया था । 
' इस सुरक्षा योजना पर टिप्पणी करते हुए कहा गया था कि हिन्द महासागर चारों ओर से साम्राज्य- 
वादियों के सैनिक भड़डों से घिरा हुआ है, अंत: सभी शान्तिप्रिय देशों की सामरिक सुरक्षा जाव: _ 
- श्यक है । “सोवियत संघ की मान्यता थी कि-शान्ति और सुरक्षा के लिए देशों को एक सामूहिक, 


सुरक्षा व्यवेंस्था में शामिल हो जाना चाहिए-। किन्तु एशियाई देशों ने इसकें प्रति कोई विशेष . . ह 
दिलचस्पी नहीं दिखायी । . _*: 


दक्षिण एशिया में. चीन 
(0एप्लार& 7] 80एपफ्न &875) 


,._'दक्षिण एशिया'में चीनी -विदेश नीति. सक्रिय: है । ' भारत पर चीन ने 962 में आक्रमण 
कर उसकी लगभग 20 हजारं वर्ग किमी ० .भूमि दबा. ली । नेपाल और भूटान उससे- भयभीत हैं.। . 
. जून, 969 में चीन के दबाव में आकर नेपाली प्रधानमन्त्री के० एन० विष्ठ ने भारत से नेपाल की 


'उत्तरी सीमा पर कार्य “करने वाले तकनीशियनों को वापिस बुलाने, और अपनी सैनिक वचौकियाँ : 
'हुठा लेते की -साँग की । चीन भूटान के 300 वर्गमीटर.क्षेत्र पर दावा करता है । .963 में चीन- « 


'पाकिस्तान में -एक -संमझौता हुआ जिसमें सिकियांग और पाक अधिकृत कश्मीर के... मध्य सीमा 
निर्धारण की व्यवस्था थी ।.: इस सेमझोते के अन्तगंत . पाकिस्तान ने. अधिकृत कश्मीर के 2050 
वर्गमील का क्षेत्र अवध रूप से चीन को दे दिया-। दोतों ने मिलकर एक सड़क का. निर्माण किया 
जिसे 'कराकोरम' राजपथ :कहते हैं.।. 963 के बाद ज्ञीन ने पाकिस्तान को आधथिक ' और सैनिक , 
' सहायता देना शुरू किया |: -965 के भारत-पाक युद्ध में चीन ने प्रत्यक्ष हस्तक्षेप नहीं. किया 
तथापि भारत को भयभीत: करने के लिए तीन-दिवसीय अल्टीमेटम दिया । पाकिस्तान व भारत “ 
की सेनासों के - बीच सियाचिनं“ग्लेशियर पर झड़पें बनी हुई हैं | चीन चाहता है कि पाकिस्तान 
उस पर कब्जा केरके उसे देदे ॥ / ६. ! 
दक्षिण एशिया में चीनी -हित अधिक सचेतन और महत्वपूर्ण हैं। चीन की सीमाएँ-भारत, . 


- पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, वर्मा आदि'से मिलती हैं। दक्षिण एशिया को चीन अपना परम्परागत .. 


-क्षैत्र मानता. है । वह उसे अपने प्रभाव क्षेत्र में बनाये रखना चांहता है |. इस क्षेत्र में किसी अन्य 
महाशक्ति का बढ़ता प्रभाव उसे गले नहीं उत्तरता । इस सम्बन्ध में वह भारत को अपना प्रतिद्नन्द्दी 
/श्धिएश) मानता है।* 

" निष्कर्ष--दक्षिण एशिया की अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में भूमिका का विश्लेषण तीन परि- ' 
- वत्यों के सन्दर्भ में ही किया जा सकता है--प्रथम, भारत-पॉकिस्तान शक्ति प्रतिस्पर्धा, द्वितीय, - 
. वक्षिण एशिया की राजनीति में .बड़ी शक्तियों का हस्तक्षेप (#ए0ए॥०॥/) तथा. तृतीय, उपर्युक्त : 
: दोनों परिवरत्यों को प्रभावित करने के लिए छोटी शक्तियों (राष्ट्रों) की प्रभावक भूमिका । वर्तमान 

में इस क्षेत्र में चीन की उपस्थिति क्षेत्रीय-शक्ति-सन्तुलन की दृष्टि से महत्वपूर्ण तत्व है । एक जमाने 

में यहाँ चीन. के विरुद्ध भारत का-समर्थन करने की रूस-अमरीकी सहयोग वत्ति दिखलायी देती  , 


तक 
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थी तो दूसरी तरफ चीन के खिलाफ भारत-पाक मैत्री विकसित करने की रूसी कुटनीतिश्ञ प्रया 
भी उभरते हुए नजर आये थे । 970 के बाद रूसी हस्तक्षेप को रोकने के लिए चीनी-अमरीकी 
साँठ-याँठ नजर आती है और इसी धारणा के आधार पर वे पाकिस्तान को सुहृढ़ करा 
चाहते हैं ।* । ह 
दक्षिण एशिया को झकझोरने वाली समस्याएं 
(पार शरठआहाश प्रस&प' उछराटए0 800एपप5 #86) 

दक्षिण एशिया को झकझोरने वाली कतिपय प्रमुख समस्याएँ या संघर्ष या विवाद निमन- 
लिखित हैं : 

4. भारत और पाकिस्तान के मध्य कश्मीर समस्या; 
« 4962 में चीन का भारत पर आक्रमण; 
श्रीलंका में तमिल आगप्रवासियों की समस्या; 
« हिन्द महासागर में महाशक्तियों की प्रतिस्पर्दधा; 
« अफगानिस्तान संकट | 

, भारत और पाकिस्तान फे मध्य कश्मीर ससस्यथा--भारत और पाकिस्तान में कश्मीर 
विवाद सबसे अधिक गम्भीर और महत्वपूर्ण है। 947 से पूर्व कश्मीर एक देशी रियासत था। 
इसका क्षत्रफल !,34,400 वर्ग किमी० और जनसंख्या 40 लाख थी | इनमें से लगभग 77/॥ 
मुसलमान और 20% हिन्दू थे। 4947 के बाद कश्मीर के महाराजा हरिसिंह ने प्रथक्‌ रहने का 
निश्चय किया तथा भारत और पाकिस्तान से यथास्थिति करार करने की प्रार्थना की । पाकिस्ताव 
ने !4 अगस्त, 947 को कश्मीर से यथास्थिति करार कर लिया । परन्तु उसने करार का पातत 
नहीं किया और कवायली लोगों की सहायता से कश्मीर पर आक्रमण करा दिया। इस पर 
अहाराजा हरिसिंह ने भारत से सहायता माँगी और कश्मीर को भारत में शामिल करने की प्रार्षता 
की । 27 अक्टूबर, 947 को भारत सरकार ने इस प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। भारतीय 
सेनाएँ तुरन्त कश्मीर की सहायता के लिए भेज दी गयीं । भारत ने सुरक्षा परिषद से शिकायत 
की कि पाकिस्तान कश्मीर में कबायली आक्रान्ताओं को सहायता दे रहा है। सुरक्षा परिषद्‌ में 
अमेरिका और ब्रिटेन ने पाकिस्ताव का साथ दिया । फरवरी 954 से तो अमेरिका पाकिस्तान 
को सैनिक सहायता देने को तैयार हो गया । आज तक कश्मीर समस्या विवाद का विषय बनी 

हुई है । 

४ 2. 962 सें चौन पर भारत का आक्रमण--20 अक्टूबर, 962 को चीन ने भारत प९ 
बड़े सुनियोजित ढंग से आक्रमण किया । जिस आकस्मिक ढंग से 20 अक्टूबर, 962 को भारतीय 
सीमाओं पर चीन ने आक्रमण किया था उसी आकस्मिक ढंग से उसने 2 नवम्बर, !962 को 
एकपक्षीय युद्धविराम की घोषणा कर दी । चीन के भारत पर आक्रमण के दो उद्देश्य थे: () 
अपनी शक्ति को प्रदर्शित करना; (2) भारत की निर्बलता को प्रदर्शित करना तथा उसे अन्तर्राष्ट्रीय 
क्षेत्र में अपमानित करना । ५ 

चीन को यह आशा थी कि युद्ध की स्थिति में रूसी साम्यवादी भाई उसका साथ दे 
अर भारत में आन्तरिक दंगे होंगे । परन्तु चीन की ये कामनाएँ सफल नहीं हो सकीं। अमरीक/ 
ब्रिटेन और उसके बाद फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी, आस्ट्रेलिया, कबाडा मे तेजी से भारत को सैनिक 
सहायता दी । रूस प्रायः तटस्थ रहा और उसने चीन पर युद्ध बन्द करने के लिए दबाव डीली | 
पाकिस्तान ने चीनी आक्रमण का लाभ उठाते हुए भारत की निन्‍्दा करना शुरू कर दिया । पाकि- 


९. ७ (७ (>> 


- 7 इप्रता हिगालिाब : ##वांग्शां2- संवर्ग गैंग. साशि डॉवांट सशवामार है। 6040. अंडंव 984, 
ए?- 66-64. 


शत 
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स्‍्तान ने चीनी आक्रमण को सामान्य स्थानीय मामले' का रूप देने का प्रयास किया। युद्धविराम 
के बाद, श्रीलंका की तत्कालीन प्रधानमन्त्री भण्डारनायके से प्रेरणा पाकर छः राष्ट्रों (श्रीलंका, 
बर्मा, कम्बोडिया, इण्डोनेशिया, मिस्र, घाना) के प्रतिनिधियों ने भारत-चीन विवाद को हल करने 
के लिए 9 जनवरी, 963 को कोलम्बो प्रस्ताव प्रकाशित किये । 

चौन की नीति आज भी भारत विरोधी है और भारतीय उपमहाद्वीप, दक्षिण एशिया और 
दक्षिण-पूर्वी एशिया ने देशों मे भारत विरोधी प्रचार करता रहता है। चीन के प्रमुख नेताओं ने 


पाकिस्तान, बंगला देश, श्रीलंका, और नेपाल की यात्रा की । चीन ने इन यात्राओं का इस्तेमाल 
यथासम्भव भारत के विरोध में इन देशों की पीठ ठोककर किया । 


चीन भारतीय उपमहाद्वीप, दक्षिण एशिया और दक्षिण-पूर्वी एशिया पर अपनी चौधराहट 
जमाना चाहता है जबकि भारत एशिया को सभी बड़ी शक्तियों से स्वतन्त्र रखना चाहता है । 

3. श्रीलंका में तमिल आप्रवासियों की समस्या--श्रीलंका भारत के दक्षिण में स्थित एक 
छोटा द्वीप है जो सांस्कृतिक हृप्टि से भारत के साथ जुड़ा हुआ है। श्रीलंका मे भारतीय प्रवासियों 
की समस्या को लेकर दोनों देशो में तनाव रहे है। श्रीलंका में भारतीय प्रवासियों के सम्बन्ध में 
949 में नेहरू-कोटलेवाला समझौता तथा 964 में शास्त्री-भण्डारनायके समझौता हुआ । 
किन्तु 982-88 में यह मसला भारत-श्रीलंका सम्बन्धों को प्रभावित करने की हृष्ठि से अहम 
मसला बन गया है । 

श्रीलंका की डेढ़ करोड़ की आबादी मे 74% सिहली, 3% श्रीलंका के तमिल, 06% 
भारतमूलक तमिल और शेष अन्य लोग है। तमिल श्रीलंका के उत्तर में जाफना जिले में रहते है । 
तमिल समुदाय ने मुख्य रूप से अपने को तुल्फ' (तमिल यूनाइटेड लिबरेशन फ्रण्ट) नाम के राज- 
नीतिक संगठन मे संगठित कर रखा है और समय-समय पर वह इसके माध्यम से अपने असन्तोष 
की अभिव्यक्ति भी करता रहता है । ए० अमृतलिगम इसके नेता हैं । 

श्रीलंका के तमिलो के वर्तमान आन्दोलन का मूल कारण बहुसंख्यक सिंह॒लियों द्वारा की 
गयी भेदभाव की नीति है । बौद्ध धर्म को देश का राष्ट्रीय धर्म बना दिया गया है और सिंहली 
भाषा को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है जबकि बहुसंख्यक तमिल हिन्दू धर्म के मानने वाले 
है और उनकी मातृभाषा तमिल है । विश्वविद्यालयों में प्रवेश और सरकारी नौकरिरों में भर्ती के 
वक्त तमिलो के साथ भेदभाव किया जाता है । तमिलों के कुछ उग्रवादी संगठन ईलम पृथक राष्ट्र 
के निर्माण की बात करते है तो तुल्फ स्वायत्तता की माँग कर रहा है । 

श्रीलंका के तमिल अल्पसंख्यक समुदाय की (समस्या श्रीलंका का आन्तरिक मामला हैं। 
भारत श्रीलका के आन्तरिक मामले में हस्तक्षेप नही करना चाहता । भारत ईलम (पृथक्‌ तमिल 
राज्य) की धारणा का समर्थक नही है । 

फिर भी श्रीलंका का पड़ौसी देश होने के कारण वहाँ पर होने वाली घटनाओं से भारत 
का चिन्तित होना स्वाभाविक है, विशेषकर उस स्थिति मे जब श्रीलंका सरकार तमिल उम्रवादियों 
को सबक सिखाने के लिए इजराइल की खुफिया संस्थाओं 'शिनबेतां और “भोसाद' को श्रीलंका की 
सेनाओ ओर पुलिस को प्रशिक्षण देने के लिए भाड़े पर रखतो है अथवा जब श्रीलंका भारत के दो 
प्रतिद्वन्दी राष्ट्रों (वीच और पाकिस्तान) के साथ साँठगाँठ करता है और उनके द्वारा दिये गये 
हथियारों या प्रशिक्षित किये गये सैनिकों द्वारा जाफना को कुचलता है अथवा जब श्रीलंका सरकार 
भारत को धमकाने के .लिए त्रिकोमल्ली बन्दरगाह में अमरोकी नौ सेना जहाजों और युद्धपोतों को 
सुविधाएँ देने के लिए वार्ताएँ करती है । 

तमिल समस्या का समाधान करने हेतु भारत शुरू से ही बातचीत का रास्ता अपनाता 
रहा है । जुलाई 983 से जी० पार्थंशारथी भारतीय प्रधानमन्त्री के विशेष दूत के रूप में कौलम्बो 
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में बातचीत करते रहे हैं। श्रीलंका सरकार समस्या का समाधान सेनिक शक्ति के बल पर 
निकालना चाहती है । अत: जनवरी 987 में जाफना की अधिक नाकेबन्दी की गयी, मई 987 
में श्रीलंका की थलसेना और वायुसेना ने जाफना पर चौतरफा हमले भी किये । भारत ने तमित्न 
नरसंहार पर दुःख जाहिर किया और जून 987 में मानवीय आधार पर जाफना की पीड़ित 
जनता के लिए राहत सामग्री भेजने की घोषणा की । भारत से खाद्य सामग्री और दवाएँ जाफना 
प्रायद्वीप पर विमान से गिराने का फैसला किया । श्रीलंका ने भारत की इस कार्यवाही की तीखी 
आलोचना की । हवाई राहत का एक गम्भीर परिणाम यह निकला कि इसने श्रीलंका की जातीय 
समस्या को भारतं-श्रीलंका समस्या में बदल दिया । 

_ 29 जुलाई, 987 को राजीव-जयवद्धंत समझौता हुआ । इस समझौते के तहत्‌ भारत ने 
श्रीलंका को उसकी एकता, सम्प्रभुता तथा क्षेत्रीय. अखण्डता की रक्षा करने की गारण्टी दी । 
भारतीय शान्ति सेना को समझौता लागू कराने के लिए श्रीलंका भेजा गया एवं शान्ति स्थापित 
होते ही शान्ति सेना लौट जायेगी । शान्ति सेना का मुख्य कार्य है, युद्धविराम को लागू करना, 
स्थिति को सामान्य बनाना और तमिल उस्रवादियों द्वारा हथियारों के समर्पण को सुनिश्चित करने 
में सहायता देना । यह समझौता निश्चित रूप से भारत की कुटनीतिक सफलता है। इसमे 
श्रीलंका का, कम-से-कम राष्ट्रपति जयवर्द्धध का, पाकिस्तान व पश्चिम की ओर झुकाव खत्म कर 
उन्हें भारतीय प्रभामण्डल में खींच लिया है । 8 सितम्बर, 989 को कोलम्बो में भारत और 


श्रीलंका के मध्य हुए समझौते के तहत शान्तिसेना ने अपनी आक्रामक फौजी कार्यवाही को स्थगित 
कर दिया तथा 3 मार्च, 90 से पहले ही स्वदेश वापस लौट आयी । 


4. हिन्द महासागर में महाशक्तियों की प्रतिस्पर्द्ध--विश्व राजनीति में हिन्द महासागर 
का विशिष्ट महत्व है । भौगोलिक हृष्टि से हिन्द महासागर 0,400 किमी० लम्बे और ,600 
किमी ० चौड़े क्षेत्र में फैला हुआ है । इस विशाल जल क्षेत्र में सामरिक दृष्टि से अनेक महत्वपूर्ण 
द्वीप भेडागास्कर, मारीशस, अण्डमान, निकोबार, मालद्वीप आदि बसे हुए हैं। हिन्द महासागर का 
जल एशिया, अफ्रीका एवं आस्ट्रेलिया के तठों को छता है। इसके अतिरिक्त मलक्का जलडमरू- 
मध्य तथा स्वेज नहर के माध्यम से प्रशान्त और अन्ध महासागर से भी इसका सम्बन्ध है। भारत 
के लिए हिन्द महासागर का अत्यधिक महत्व है। भारत के समस्त जलमार्ग हिन्द महासागर में 
होकर ही गुजरते हैं। हिन्द महासागर ही भारत को दक्षिण-पूर्वी एशिया, अफ्रीका और आस्ट्रेलिया 
से जोड़ता है । 

द्वितीय महायुद्ध से पूर्व हिन्द महासागर के अधिकांश तटवर्ती क्षेत्रों पर ब्रिटेत का नियन्त्रण 
था तथा हिन्द महासागर को ब्रिटेव की झील के नाम से पुकारा जाता था। द्वितीय महायुद्ध की 
समाप्ति के साथ-साथ हिन्द महासागर के तटवर्ती क्षेत्रों से ब्रिटेन का प्रभुत्व समाप्त होने लगा, 
किन्तु देखते-देखते हिन्द महासागर में शक्ति-प्रदर्शन से इस क्षेत्र के सभी देशों के लिए एक गंम्भीर 
खतरा पैदा हो गया । 

संयुक्त राज्य अमरीका ने डिथागो गाशिया पर नौ-सैनिक अड्डा बनाने के लिए 
करोड़ों डॉलरों की राशि खचे की । 97] से 978 के मध्य अमरीका ने अपने नौ-सैनिक 
जहाजों द्वारा हिन्द महासागर में 38 वार घुसपैठ की । 978 के बाद से अमरीका के पाँच गश्ती 
जहाजों ते हिन्द महासागर में स्थायी रूप से चक्कर लगाना प्रारम्भ कर दिया है। 28 अप्रैल, 
980 को विमान-वाहक जहाज 'कांस्टलेशन' तथा 6 सहायक युद्धक जहाजों के हिन्द महासागर 
में पहुँच जाने से इस क्षेत्र में अमरीकी नौ-सैनिक शक्ति रिकार्ड स्तर पर पहुँच गयी है। एक 
सूचना के अनुसार अपने हितों की रक्षार्थ अमरीका ने हिन्द महासागर में 30 सैनिक अड्डे, 
,500 लड़ाकु विमान, 80 युद्धयोतों और 3 परमाणु पनड्ब्बियों को तैनात किया है । इस क्षेत्र 
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में हस्तक्षेप के लिए अमरीकी रक्षा मन्त्रालय ने तथाकथित केन्द्रीय कमान का भी गठन किया है 
जिसके अन्तर्गत फौजी उड़न दस्ते से सम्बद्ध 2,20,000 सैनिक आते है । डियागो गाशिया अड्डे 
में अमरीका ने आधुनिकतम परमाणु प्रक्षेपास्त्र भी पहुँचा दिये है । हिन्द महासागर सें अम्रीको 
सैन्य शक्तित की बढ़ोतरी के लक्ष्य इस प्रकार हैं: () तेल तथा अन्य कच्चे माल के स्रोतों पर 
नियन्त्रण प्राप्त करता । (2) हिन्द महासागर क्षेत्र के देशों में राष्ट्रीय मुक्ति आन्दोलन के विकास 
को अवरुद्ध करता | (3) अरब तथा अफ्रीकी देशों की एकता को तोड़ना । (4) महत्वपूर्ण वायु- 
सार्गों और सागर सा्गों पर नियन्त्रण स्थापित करना । 

सोवियत संघ भी हिन्द महासागर में सक्रिय है। इस समय हिन्द महासागर में रूसी 
नौ-सेना के 26 जहाज हैं। फरवरी 980 भें इस क्षेत्र में उसके जहाजों की संख्या 32 तक पहुँच 
गयी थी जो कि एक रिकार्ड है । सोवियत संघ ने अपना एक स्थायी अड्डा भी इस क्षेत्र में कायम 
कर लिया है जो कि अणु शक्ति-सम्पन्न विध्वंसकों से लेस है तथा इसमें पनडुब्बी तथा लगभग 20 
जहाज भी है । न्‍ 

री यूनियन द्वीप पर फ्रांस का अधिकार है, इसलिए फ्रांस भी कभी-कभी इस क्षेत्र में घुसपैठ 
करता रहता है। हाल ही में चीन भी हिन्द महासागर में रुचि लेने लगा है। चीन हिन्द महा- 
सागर में सोवियत संघ का प्रतिद्वन्द्ी बनना चाहता है। 

इस प्रकार इसे महाशक्तियों की सीनाजोरी ही कहा जायेगा कि वे तटवर्ती देशों की माँग 
की उपेक्षा करके हिन्द महासागर से शान्त जल को अशान्त बनाने पर तुली हुई है। महाशक्तियाँ 
हिन्द महासागर को अपनी शवित प्रदर्शन का अखाड़ा वना सकती है। इस सम्भावना को ध्यान में 
रखते हुए ही भारत ने [975 में हिन्द महासागर को 'शास्त क्षेत्र' (2९४०४ 207७) घोषित किये 
जाने की माँग उठायी थी । कालात्तर में श्रीलंका, बंगला देश, मारीशस आदि देशों ने भी स्थिति 
वी गम्भीरता को समझते हुए भारत की माँग का समर्थन किया । अगस्त ! 276 में श्रीलंका में 
हुए गुट-निरपेक्ष देशों के पाँचवें सम्मेलन मे भी हिन्द महासागर को शान्ति क्षेत्र बनाये जाने की 
माँग का समर्थन किया | मार्च 983 में नयी दिल्ली में आयोजित ग्रुट-निरपेक्ष शिखर सम्मेलन 
ने ऐसी ही माँग की । हि 

परन्तु हालात से लगता है कि महाशक्तियों पर हिन्द महासागर के तटवर्ती देशों के आग्रह 
का कोई असर नहीं हुआ और अमरीका तथा सोवियत संघ दोनों ही अच्तर्साष्ट्रीय जल में अबाध 
प्रवेश के अपने अधिकार का दुरुपयोग करते हुए हिन्द महासागर में अपनी-अपनी शक्ति का विस्तार 
करने में लगे हुए है | हिन्द महासागर में महाशक्तियों द्वारा अपनी शक्ति के विस्तार की सम्भावना 
वढी ही है, घटी नहीं । उत्तर औौर दक्षिण कोरिया के बीच तनावपुर्ण स्थिति, वियतनाम-कम्बो- 
डिया प्ीमा संघर्य, सोमालिया-इथियोपिया संघर्ष और सर्वोपरि चीन की बढ़ती हुई महत्वाकांक्षा 
आदि कुछ ऐसी बातें हैं जिनके कारण महाशक्तियाँ हिन्द महासागर में अपने पैर फैलाती जा रही 
हैं। अमरीका रक्षा विभाग पेटागत की यह धारणा कि हिन्द महासागर में अपनी शक्ति बढ़ाकर 
वह एशिया, आस्ट्रेलिया और च्यूजीलैण्ड में अपना प्रभाव बढ़ा सकता है और इसीलिए वह भारत, 
श्रीलंका तथा अन्य तटवर्ती देशों दी हिन्द महासागर को शान्ति क्षेत्र घोषित किये जाने की माँग 
को अनसुना करके इस क्षेत्र में अपनी शक्ति बढ़ाता जा रहा है, उसका प्रतिद्वन्द्ी सोवियत संघ भी 
स्वभावतः वही कर रहा है । दे 

अमरीका और सोवियत संघ के लिए हिन्द सहासागर का सामरिक महत्व है किन्तु तटबर्ती 
देशों के लिए तो उनका आ्िक भहत्व अधिक बढ़ा है । हिन्द महासागर की गहराइयों में छिपे तेल 
भर खनिज भण्डार अगले 5-20 वर्ष में उसके तट पर बसे देशों का कायाकल्प कर सकते है। 
मत्स्य व्यवसाय भी हिन्द-महासागरीय देशों के लिए कोई कम महत्वपूर्ण तहीं है । इन सबसे बड़ी 
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एक बात और भी है, वह है अफ्रीका से लेकर दक्षिणं-पूर्वोेशिया तक के देशों का आपसी सहयोग 
महाशक्तियों के प्रभाव में भारी कमी ला सकता है -और इस क्षेत्र में उनकी मनमानी पर अंकुश 
भी लगा सकता है, किन्तु यह तभी सम्भव होगा जबकि हिन्दमहासागर महाशक्तियों के टकराव 
का केन्द्र न बने । यदि उनमें यहाँ टकराव है तो तटवर्ती देशों के आपसी सम्बन्ध बने नहीं रह 
पायेंगे । हिन्द महासागर के जलमार्गों के बन्द हो जाने पर उनके आपसी व्यापार में भी व्यवधान 
पड़ेगा । 

हिन्द महासागर में अमरीका, सोवियत संघ और चीन की दिलचस्पी इस क्षेत्र में तनाव 
और स्पर्द्धा को बड़ी तीन्र गति से बढ़ा रही है और भारत की यह आशंका निराधार नहीं है कि 
हिन्द महासागर में महाशक्तियों की सैन्य-स्पर्द्धा से इस क्षेत्र में शान्ति और स्थायित्व के लिए खतरा 
पैदा होगा । 97] के भारत-पाक युद्ध के बाद पेंटागन हिन्द महासागर में अपनी नौ-सैनिक शक्ति 
के उत्तरोत्तर बढ़ाने और दक्षिण-पूर्वी एशिया में अपना प्रभाव पुनः स्थापित करने की जिस योजना 
पर अमल कर रहा है वह और उसकी प्रतिस्पर्डधा में सोवियत संघ द्वारा किये जा रहे प्रयास दोनों 
से ही इन महाशक्तियों के इस चिन्तन का पता चलता है कि “शक्ति-सन्तुलन' बनाये रखने के लिए 
हिन्द महासागर में सैनिक शक्ति को बढ़ाना आवश्यक है । 

वस्तुस्थिति यह है कि हिन्द महासागर की शान्ति पश्चिमेशिया, पूर्वोत्तर अफ्रीका और 
दक्षिण पूर्वशिया में शान्ति से जुड़ गयी है । इनमें कभी भी संघर्ष के तीन्र होने पर हिन्द महासागर 
में महाशक्तियों के बीच टकराव हो सकता है तथा लम्बा खिंचता है तो उसका प्रभाव सभी हिन्द 
महासागरीय देशों पर पड़ेगा, यह एक तथ्य है । 

पारस्परिक तनावों के परिणामस्वरूप द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद ज्यादातर युद्ध या फौजी 
टकराव प्रायः इसी क्षेत्र में हुए है। इनमें भारत-पाकिस्तान युद्ध (तीन बार), युगांडा-तंजानिया 
संग्राम, इथियोपिया-सोमलिया टकराव, वियतनाम्र-कम्पूचिया युद्ध, इराक-ईरान युद्ध प्रमुख हैं। 
इन सभी झगड़ों या लड़ाइयों में बड़े देशों की प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष भूमिका रही है। कई अवसरों 
पर बड़े राष्ट्रों ने इस क्षेत्र के देशों में खुला व सीधा सेन्‍्य हस्तक्षेप किया है। इस सन्दके में 
कोरिया (950-52), स्वेज नहर क्षेत्र (956), वियतनाम (966-73) और अफगानिस्तान 
(4979) के उदाहरण विशेषतः उल्लेखनीय हैं । 

यह भी उल्लेखनीय है कि 0-2 वर्ष पूर्व जब शान्ति क्षेत्र का प्रस्ताव पारित हुआ 
था, तब की अपेक्षा आज इस क्षेत्र में बड़े राष्ट्रों की सैन्य मौजूदगी कहीं अधिक घनी और विस्तृत 
है । अतः 'शाच्ति क्षेत्र के बजाय यहाँ विस्फोटक तनाव एवं संघषं के नये क्षेत्र का निर्माण हुआ है । 

बड़े राष्ट्रों ने अपनी गतिविधियों के जरिये शान्ति क्षेत्र के निर्माण की सम्भावनाओं को तो 
एकदम उलट दिया ही है; साथ ही वे तटीय देशों की इस माँग को भी ठालते रहे हैं कि हिन्द 
महासागर में शान्ति स्थापना के लिए तटवर्ती तथा दूसरे सम्बद्ध राष्ट्रों का एक विश्व सम्मेलन 
बुलाया जाये । इस सम्मेलन की विधिवत्‌ माँग पहली वार 979 में च्यूयाके में आयोजित-44 
तटीय राष्ट्रों की एक कॉन्फ्रेंस में रखी गयी थी । लेकिन बड़े राष्ट्रों के टालु एवं रुकावटी रवैये के 
कारण ऐसे विश्व सम्मेलन की सम्भावना नजर नहीं आ रही है। विश्व सम्मेलन जब भी हो-- 
और उसके शीघ्र होने के कोई आसार नहीं हैं--वह साथंक तभी होगा, जब तटीय एशियाई 
अफ्रीकी देश बड़े राष्ट्रों पर अपनी सैनिक एवं आथिक निर्भरता समाप्त करके का सामूहिक निर्णय 
करें और बहलाव, फुसलाव व दबावों के बावजूद उस पर डटे रहें |? 


) प्रो० सुरेश चन्द्र गंगल, “क्या हिन्द महासागर शान्ति क्षेत्र बन पायेगा ?” राजस्थान पत्रिका, 
5 फरवरी, 3985। 
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5. अफगान संकट--अफगानिस्तान को हड़पने का रूसी मंसूबा नहीं है । बहुत लम्बे समय 
तक ब्रिटिश सरकार ने जार सल्तनत को हिन्दुकुश के दक्षिण में प्रवेश करने से रोके रखा था । तब 
अफगानिस्तान के उत्तर में हिन्दुकुश पर्वत को एक ऐसा अवरोध समझा जाता था जिसे लॉघता 
आसान नहीं था । !9वीं सदी के आरस्भ में यहाँ ब्रिटिश भारतीय सैनिकों की खूंड्वार और दवंग 
कबाइलियों.से तीन बार लड़ाइर्या हुई । एक समकालीन प्रेक्षक के अनुसार “इसका उद्देश्य अफगान 
ऊट को भालु से बचाना था ।” इस दौर में अफगानिस्तान एक ऐसा कमजोर लेकिन कामचलाऊ 
भध्यवर्तोी राज्य (बफर स्टेट) था जिसका सकसद ईरान एवं भारत-पाक उपमहाद्वीपों में जार 
सैनिकों की पेशकदमी को रोकता था ।* 

ह दूसरे विश्व-युद्ध के बाद सोवियत सरकार की दक्षिणी-पश्चिमी एशिया भें विस्तारवादी 
नीतियों पर अंकुश रखने की ब्रिटिश भूमिका अमरीका ने तिभानी शुरू कर दी। कुछ समय तक 
मुकाबले की होड़ बराबर रही । रूसियों ने काबुल में एक हवाई अड्डा बनाया तो अमरीकियों ने 
कन्धार में । रूसियों ने काबुल में विशाल अन्न भण्डार बताया तो अमरीकियों ने उसमें गेहूँ भर दिया। 
रूसियों ने सलांग राजमार्ग का निर्माण किया तो अमरीकियों ने अफगानिस्तान की राष्ट्रीय विमान 
सेवा के लिए सहायता देकर जवाबी कार्यवाही कर दी । 

लेकिन पर्याप्त अमरीकी योगदान के बावजूद साठादि दशक के अन्तिम दौर में रूस का 
प्रभाव बढ़ने लगा । चूँकि उस समय अमरीका वियतनाम की जंग में उलझा था, इसलिए उसने 
आश्िक सहायता में कमी कर दी । लेकिन सत्तरादि दशक के अन्त तक रूस ने काबुल को दी जाने 
वाली आर्थिक सहायता बढ़ाकर :5 अरब डॉलर तक कर दी । रूस ने होनहार अफगान अधि- 
कारियों को सोवियत संघ में प्रशिक्षण देना आरम्भ किया । अफगानिस्तान में कम्युनिस्टों ने पीपुल्स 
डेमोक्रेटिक पार्टी (?. 0. ९.) संगठित की और सशस्त्र सेनाओं में भी अपना प्रभाव बढ़ाया । 
पी० डी० पी० नेता और तत्कालीन विदेशमन्त्री हफीज उल्लाह अमीन ने 978 में सीता तानकर 
कहा था, “मैं 966 से सेना के भीतर गुप्त रूप से काम कर रहा थाः”“**“973 के शुरू से ही 
मैं थलसेना और वायुसेना में तीन-सदस्यीय कम्युनिस्ट इकाइयों को संगठित करने में लगा था ।” 

अप्रैल 978 में इन प्रयत्नों का सुपरिणाम सामने आया । अमीन के नेतृत्व में हुई कान्ति 
के जरिये काबुल के रेडियो स्टेशन और राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर लिया गया और राष्ट्रपति 
मोहम्मद दाऊद की तटस्थ सरकार का तख्ता उलट दिया गया । अमीन के नेतृत्व में पी० डी० पी० 
सरकार ने सत्ता संभाल ली और नुर मोहम्मद तराकी को राष्ट्रपति बना दिया गया । 

अमीन ने अफगानों पर माक्संवाद-लेनिनवाद थोपने के नाम पर बेरहमी से आतंक चरसाना 
शुरू कर दिया। अप्रैल 978 और नवम्बर 979 के दौरान काबुल की जेलों में ही करीब 
[2,000 अफगानों की मृत्यु हो गयी.। जो बच गये उन्होंने बताया कि किस प्रकार बिजली के 
नंगे तारों को छुआकर और शिकंजे (पेंचलगी धातु की दो चादरें जिनका इस्तेमाल लोगों के हाथ- 
पैर कुचल डालने के लिए किया जाता है) का इस्तेमाल करके आतंक बरसाया गया, बन्दियों को 
उन्हीं के मल-मृत्र में डुबा दिया गया । जब अफगानों को नयी सरकार के असली रंग-ढंग का पता 
चला तो सारे देश में मुजाहिद #रोध उठ खड़े हुए । ऐसा लगता था कि बढ़ती अव्यवस्था से 
चिन्तित होकर सोवियत शासकों ने पहले तो यह चाहा कि अमीन से तराकी छुटकारा पा लें, 
लेकिन सितम्बर 979 में खुद तराकी को मार दिया गया और अमीन ने अपने को राष्ट्रपति एवं 
प्रधानमन्ज़ी घोषित कर दिया । । 


इस बीच ग्रामीण क्षेत्रों में पी० डी० पी० का नियन्त्रण तेजी से खोने लगा । मुजाहिदों ने 


अनशन त कक मलिक 
औ न 
एप्टनी पाल, “अफगानिस्तान की दर्दभरी दास्तान”, सर्वोत्तम, अप्रैल 98, पृ०-27। 
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प्रमुख शहरों के बीच मुख्य मार्गों से होने वाले सम्पर्क को दिनों तक भंग करना शुरू कर दिया । 
979 के अन्तिम दिनों में सरकार देश के 29 प्रान्तों में से केवल छः में प्रशासन चलाने का दावा 
करने की स्थिति में थी । 
ऐसा लगा कि सोवियत शासकों ने यह तय किया कि अमीन को रास्ते से हटा दिया 
जाये | भूतपूर्व वकील वबराक करमाल के नेतृत्व में पी० डी० पी० के अमीन विरोधी गुट से 
मिलकर सोवियत शासकों ने 20 महीनों में तीसरी बार काबुल में कम्युनिस्ट क्रान्ति के लिए 
पड़्यन्त्र रचा । । 
24 दिसम्बर, 979 को काबुल का आकाश सोवियत विमानों से भर गया और हवाई 
अड्डे पर सैनिक उतारे गये । काबुलवासियों को बताया गया कि मुजाहिदों के खिलाफ सरकार 
की सहायता करने के लिए रूसी आ रहे हैं। ठीक इसी समय अनेक सशस्त्र सैनिक टुकड़ियाँ सीमा 
पर आ पहुँची । 
निश्चित दिन 27 दिसम्बर, 979 था। सुबह सात बजे सोवियत सैनिकों ने राष्ट्रपति 
भवन, हवाई अड्डे, रेडियो स्टेशन और अन्य प्रमुख केन्द्रों पर हमले कर दिये । मशीनगनों से लैस 
चार पैदल और बख्तरबन्द डिवीजनों का सोवियत सीमा से भीषण गर्जन सुनाई दिया, फिन्‍्होंने 
चन्द दिनों में ही सभी प्रमुख अफगान नगरों और कस्बों पर कब्जा कर लिया । वस्तुतः सोवियत 
संर्घ ने अफगानिस्तान में सैनिक हस्तक्षेप करके नये शीत-युद्ध की प्रक्रिया को तीब़ गति प्रदान कर 
दी । अफगानिस्तान में सोवियत हस्तक्षेप के मूलतः दो कारण हैं : () प्रथम, गरम पानी के'बन्दर- 
गाहों की तलाश, और (7) द्वितीय, टर्की, ईरान एवं अफगानिस्तान से लगने वाली सीमाओं की 
सुरक्षा । 

कर राष्ट्रपति अमीन की सपरिवार हत्या कर दी गयी और उसके स्थान पर बबराक करमाल 
राष्ट्रपति बना दिये गये । 28 दिसम्बर, 979 को सोवियत प्रवक्ताओं ने यह दलील पेश की थी 
कि अफगान सरकार ने अफगान-सोवियत मैत्री सन्धि के आधार पर सोवियत सरकार से सहायता, 
जिसमें सैनिक सहायता सम्मिलित है, की अपील की है और सोवियत सरकार ने उस अपील को 
स्वीकार कर लिया है । 

अफगान संकट को जन्म देने वाले कारण 

27 दिसम्बर, 979 को अफगानिस्तान में सोवियत सेनाओं का प्रत्यक्ष हस्तक्षेप तथा 
उनका वहाँ निरन्तर बने रहना अफगान संकट को जन्म देता है, जिसके मुख्य कारण निम्न हैं : 

: अफगान साम्यवादी दल (?. 00. ?.) में शुटीय प्रतिस्पर्द्धा-जनवरी 965 में अफ- 
गानिस्तान में अफगान जनवादी जनतान्त्रिक दल की स्थापना हुई, परन्तु 2 वर्ष वाद यह दल 
'खल्‍्की' तथा परचम” गुटों में विभाजित हो गया । खल्‍की' गुट के नेता नूर मोहम्मद तराकी तथा 
'परचम' गुट के नेता बबराक करमाल थे। अप्रैल 978 की क्रान्ति के समय दोनों ग्रुट एक हो 
गये थे परल्तु बाद में दोनों एक-दूसरे के खून के प्यासे हो गये । बबराक करमाल को उपप्रधानमन्त्री 
के पद से हटाकर चैकोस्लोवाकिया में राजदूत नियुक्त कर दिया गया । ग्ुटवन्दी की इस अफगान 
राष्ट्रीय राजनीति के परिणामस्वरूप विदेशी हस्तक्षेप का मार्ग प्रशस्त हुआ । 

वदिनसान की टिप्पणी के अनुसार, “जब अप्रेल 978 में खल्की पार्टी के नेता नूर मुहम्मद 
तराकी सत्तारूढ़ हुए थे, तब दूसरे महत्वपूर्ण व्यक्ति वबराक करमाल ही थे, अमीन नहीं । ये दोनों 
ही गुट--परचम और खल्की--कम्युनिस्ट पार्टी के अंग हैं। लेकिन 50-वर्षीय बबराक करमाल 





3 शायद सोवियत नेताओं को यह शंका हुई कि कहीं अमीन मित्र के राष्ट्रपति सादात की तरह 


अमरीका के पक्ष में न चले जायें । 
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30 साल से अधिक समय से माक्सेवाद के सिद्धान्तों के प्रशंसक रहे-हैं। माक्सवाद को समझे में 
जितनी पैनी दृष्टि बबराक की है उतनी न तराकी की थी और न ही अमीन की । धीरे-धीरे कर- 
माल ने तराकी को अपनी नीतियों से प्रभावित करना शुरू किया भीतर ही भीतर इसका विरोध 
हुआ और मुखर विरोधियों में हफीज ,उल्लाह अमीन थे । अमीन चाहते थे कि तराकी के स्थान पर 
सत्ता की बागडोर वह स्वयं सेभालें। इसका मुख्य कारण सोवियत संघ की दिन-व-दिन बढ़ने 
वाली दखलन्दाजी था जबकि करमाल सत्ता पर अपनी आँखें जमाये बैठे थे। अमीन ने कुछ ऐसी 
गोटियाँ बिठायीं कि परचम गुट के लोगों को धीरे-धीरे कर सत्ता से अलग किया गया। इसके, 
फलस्वरूप करमाल को चैकोस्लोवाकिया में राजदूत नियुक्त कर प्राग भेज दिया गया । वहाँ रहते 
हुए उन्होने सम्भवतः सोवियत संघ के नेताओं से अपनी गोटियाँ बिठायीं । इसका सुराग भी शायद 
अमीन को लग गया था जिसके फलस्वरूप उन्होने अपनी राजनीति जल्दी से तय की--एक-तो 
करमाल को राजदूत के पद से हटा दिया गया, दूसरे तराकी के खिलाफ बगावत कर दी गयी । 
बबराक करमाल के हाथ से पहल निकल गयी । लेकिन अमीन भी सत्ता के सूत्रों को समेठकर नही 
रख सके । उनकी न केवल रूसी सलाहकारों से अनबन हो गयी बल्कि सोवियत राजदूत को भी 
अफगानिस्तान छोड़ने का आदेश दिया । सोवियत नेताओं से यह सीधा ठकराव था जिसे रूसियों 
ने अपना अपमान महसूस किया । अमीन को सत्ता से हटाने के उपाय ढूंढ़े जाने लगे। इस बीच 
पूर्व यूरोपीय देशों में बबराक करमाल के साथ' रूसी योजनाएँ बनाते रहे जिसके फलस्वरूप अमीन 
को सत्ताच्युत किया गया ४”! ' 

| 2. अफगाल सरकारों के जनाधार का अक्षाव--अप्रैल 978 की क्रान्ति के समय से 
अफगानिस्तान में कोई ऐसी सरकार सत्तारूढ़ नहीं हुई जिसे जनसमर्थ॑न प्राप्त हो। अप्रैल 978 
के बाद बनने वाली अफगान सरकारों का अस्तित्व सैनिक अफसरों के सहयोग पर टिका हुआ था ) 
इन्हें सोवियत संघ का समथ्थन प्राप्त था। इस प्रकार विदेशी सहायता पर टिकी हुई सरंकार जन 
सहयोग के अभाव में अधिक समय तक चल नहीं सकती थी । 

3. अमीन की रूस विरोधों गतिविधियाँ--सितम्बर 979 में नूर मोहम्मद तराकी को 
अपदस्थ करने के बाद हफीज उल्लाह अमीन अफगानिस्तान के नये राष्ट्रपति बने । ऐसा कहा 
जाता है कि अमीन कतिपय ऐसी नीतियाँ अपनाते जा रहे थे, जो यदि 2-3 वर्ष तक जारी रह 
पातीं तो निश्चय ही अफगानिस्तान सोवियत संघ के प्रभाव क्षेत्र से बाहर मिकल जाता । लेकिन 
सोवियत संघ को इसका आभास हो गया । इसलिए कुछ विचारकों की यह मान्यता है कि अफ- 
गानिस्तान में समाजवाद की रक्षा के लिए सोवियत संघ ने 27 दिसम्बर, !979 को सैनिक 
हस्तक्षेप किया था । 

4. अफगानिस्तान में अनिश्चद और अस्थिरता का वातावरण--अफगानिस्तान में अस्थि- 
रता और अनिश्चय के वातावरण के परिणामस्वरूप 20 माह की अल्प अवधि में तीन ऋान्तियाँ 
हो गयीं । पहली क्रान्ति 27 अप्रैल, 978 को हुई जिसमें राष्ट्रपति मोहम्मद दाऊद व उनके 
परिवार का सफाया कर दिया गया और साम्यवादी दल समर्थक खल्‍्की पार्टी के नेता नूर मोहम्मद 
तराकी राष्ट्रपति बने । दूसरी ऋन्ति 6 सितम्बर, 979 को हुईं जिसमें तराकी का तख्ता पलट 
कर हफीज उल्लाह अमीन राष्ट्रपति बने । तीसरी ऋन्ति 27 दिसम्बर, 979 को हुई, जिसमें 
अमीन की हत्या कर दी गयी और परचम नेता वबराक करमाल राष्ट्रपति बने । वस्तुत: तीसरी 
क्रान्ति अफगान सैनिकों ने नहीं की, बल्कि सोवियत संघ ने प्रत्यक्ष सैनिक हस्तक्षेप करके बवराक 
करमाल को काबुल की यदी पर बिठाया । 


2 दिनसान, 3-9 जनवरी, 980, पृ० 37॥ 
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5. अफगानिस्तान-सोवियत संघ प्रभाव क्षेत्र---अफ्गान शासक तंथा पश्चिमी .शक्तियाँ 
दोनों ही अफगानिस्तान को, सोवियत प्रभाव क्षेत्र स्वीकार करती रंही हैं। अफगान शासक अपनी 
विदेश. नीति को रूसी आवश्यकताओं के अनुरूप परिवर्तित करते रहे.हैं ।अफगानिस्तान ने रूस - 
की इस भावना का सदा आदर,किया है कि उसके उत्तरी भाग में कोई दूसरां देश अपनी गति-. 
विधियाँ जांरी न रसे । दाऊद ने रूस के साथ विशिष्ट सम्बन्ध रखते हुए भी ओअफगांनिस्तान की 
परम्परागत - तटस्थता को बनाये रखा किन्तु तराकी और अमीचन ते अफगानिस्तान के. स्वतन्त्र 
हैसियत को नष्ट कर दिया और उसे चेकोस्लोवाकिया या हंगरी वनां दिया ।. अफंगानिस्तान के 
' तैताओं ने सौर क्रान्ति (978) को अक्टूबर क्रान्ति (रूसी क्रान्ति) का. ही: विस्तार माना-। . 

अफगान नेताओं की इस मनोवृत्ति ने सोवियत संघ को प्रत्यक्ष सैनिक हस्तक्षेप के लिए प्रेरित. 
किया । ' 

6. अफगानिस्तान में सोवियत विशेषज्ञों एवं -सलाहकारों का- जमाव---!978 की सौर - 

. क्रान्ति के बाद अफगानिस्तान में . सोवियत तकनीशियनों एवं . सलाहकारों का ग्रभाव एवं जमाव 
: इतना अधिक हो गया था कि उनकी राय के बिना कोई कार्य करना सम्भव नहीं था | सोवियत' 

विशेषज्ञ एवं सलाहकार अफगानिस्तान के विविध विभागों और प्रतिष्ठानों में कार्यरत थे जिसके 

परिणामस्वरूप सोवियत संघ. की प्रत्यक्ष हस्तंक्षेप करने का सुअवसर प्राप्त हो गया । शा 

7. गर्म पानी का बन्दरगाह प्राप्त करने की लालसा--अफगानिस्तान में ,सोवियत संघ 
के हस्तक्षेप का एक विशेष कारण यह भी था कि इसके द्वारा वह गर्म पानी को बन्दंरगांह प्राप्त . 
करना चाहता-था। 

8. सोवियत सुरक्षा का प्रश्त--सोवियत संघ ने, प्रत्यक्ष सैनिक हस्तक्षेप का निर्णय विशुद्ध 
राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखकर किया जिससे कि अमरीका और चीन सोवियत संघ विरोधी 
अभियान में अफगानिस्तान को अड्डा नहीं बना सके । . हक 
अफगान संकट और संयुक्त राष्ट्र संघ अं 

अमरीका के तत्कालीन राष्ट्रपति कार्टर ने अफगानिस्तान में रूसी सेनाओं के प्रवेश तथा 


- हस्तक्षेप कीं कड़ी निन्‍दा करते हुए मांस्को से , अपनी फौजें तुरन्त वापस बुलाने के लिए कहा, औरं 
उसके ऐसा न करने पर उसने इस प्रश्त को सुरक्षा परिषद्‌ में उठाया। ,यद्यपि सुरक्षा परिषद्‌ ने 
एक प्रस्ताव द्वारा सोवियत संघ से अफेगानिस्तान में अपनी गतिविधियाँ समाप्त कराने और सैनिकों. 


को वांपस बुलाने की माँग की, परल्तु रूस ने वीटो का अधिकार प्रयोग करके इस प्रस्ताव को , 


... प्रभावहीन बना दिया । महासभा ने अपने आपातकालीन अधिवेशन के दौरान 5 जनवरी, 980 
को एक प्रस्ताव द्वारा माँग की कि अफगानिस्तान से तत्काल विदेशी सेनाएँ हटायी जाये। | 


.. सुरक्षा परिषद्‌ में करमाल सरकार के विदेशभन्त्री शाह मोहम्मद दोस्त ने रूंसी फौजों की 
“/ वापसी के. प्रस्ताव पर प्रवल आंपत्ति. करते हुए कहा कि .“यह अफगानिस्तान का. विशुद्ध रूप से 
,. घरेलु मामला है । इस कार्यवाही से इस प्रदेश में शान्ति को कोई खतरा नहीं है 4 प्रत्येक राज्य को 
 आत्मरक्षा करने का अधिकार है और वह इसमें किसी भी देश से सहायता ले सकता है । अफगानिं- : 
स्तान ने मास्को के सोथ 978 की सन्धि के आधारपर. सहायता माँगी है और उसकी प्रार्थना पर' 
रूसी सेनाएँ काबुल आयी हैं । ह 
.._-. चीनी प्रतिनिधि चेन चू ने अफगान प्रतिनिधि के इस केथन का खण्डन करते हुए यह कहां 
कि रूस को अफगान सरकार द्वारा सेनाएँ भेजने का कोई त्तिसन्त्रण नहीं मिला है। यह कहना 
गलत है. कि इसे अमीन की सरकार ने निमन्त्रित किया है, क्योंकि इस क्रान्ति में मारे गये अमीन . 
. इतने मूंखे, नहीं थे कि वे अपने “विरोधी को अपना सफाया करने के लिए खुद बुलाते | वर्तमान | 
:. राष्ट्रपति, करमाल भी रूसियीं को निमन्त्रण नहीं दे सकते-थे, क्योंकि वे उस समय पूर्वी यूरोप में 


च्छ 
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थे । वस्तुतः रूस का यह कार्य उसकी विस्तारवादी नीति का एक अंग और दक्षिण में हिन्द महा- 
सागर की ओर बढ़ने, समुद्री मार्गों और सामरिक अड्डों को नियन्त्रित करने; मूरोप को घेरने, 
एशिया को संकट में डालने और विश्व पर छा जाने का प्रयास है । 

अफगान संकट और अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति 

अफगानिस्तान में सोवियत हस्तक्षेप के जत्मस्त महर्वपूर्ण और दूरएदी परिणए्स हुए हूँ 
क्षवानी सेन गुप्ता लिखते हैं, “अफगानिस्तान तीसरे विश्व की राजनीतिक स्थिति में सोवियत 
हस्तक्षेप का प्रथम मामला नहीं है। परन्तु यह तीसरे विश्व में तथा पूर्वी यूरोप में सोवियत गुट 
को छोड़कर विश्व में अन्य कहीं प्रथम प्रत्यक्ष सोवियत सैनिक हस्तक्षेप है। यह पूर्वी यूरीप में 
सोवियत गुट के वाहर एक माकक्‍्सेवादी शासन की रक्षा के लिए प्रथम प्रत्यक्ष सोवियत सैनिक हस्त- 
क्षेप है, यद्यपि यह सोवियत संघ से लगा हुआ क्षेत्र है। इससे भी अधिक, यह पहला सोवियत 
हस्तक्षेप है जिसके विरुद्ध अमरीका ने जोरदार विरोध प्रकट किया है तथा जिसने एशिया कौर 
अफ्रीका के अनेक देशों को, जिनमें से कुछ मास्को मैत्री सम्बन्धों से बँधे हैं, वास्तविक रूप से चिन्तित 
कर दिया है ।* हि हे 

डॉ० के० पी० मिश्र के शब्दों में, “सोवियत संघ ने अर्थात्‌ एक महाशक्ति ने अफगानिस्तान 
में 'प्रमुखता अधिकार! (8०४४४०४४॥० ४8॥0) के आधार पर हस्तक्षेप किया है जिसने दक्षिण 
एशिया के सभी राष्ट्रों की स्वतन्त्रता और अखण्डता पर प्रश्न-चिह्न लगा दिया है । 

अन्तर्सष्द्रीय राजनीति के परिप्रेक्य में अफगान संकट के सम्भावित प्रभाव निम्नलिखित हैं: 

[. तनाव-शैथिल्य को गहरा धक्का--अफगानिस्तान में सोवियत सैनिक हस्तक्षेप ने अम- 
रीकी-रूसी तनाव-शैधिल्य को एक गहरा धक्का पहुँचाया है । , 

2, नव-शीत-पुद्ध को शुरूजआात--अफगान संकट के कारण शीत-पुद्ध की पुनः शुरूआत हो * 
गयी है। दक्षिणी एशिया पुनः तनाव का केन्द्र वन गया है और हिन्द महासागर में महाशक्तियों की 
प्रतिस्पर्डा बढ़ गयी है। डॉ० वेदप्रताप व दिक के शब्दों में, “अफगानिस्तान के संकट ने विश्व की 
राजनीति पर.एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रभाव यह डाला है कि मास्को तथा वाशिंगटन में शीत-युद्ध उम्र 
हो गया है । पिछले दो दशकों में दोनों देशों में तवाव-शैथिल्य (02«॥०) तथा मधुर मिलन हो 
रहा था, दोनों देशों ने हथियारों की होड़ कम करने के लिए दो सामरिक अस्त्र परिसीमन वार्ता 
(8/7.7 | & ॥) की दो सन्धियों पर हस्ताक्षर किये थे । किन्तु काबुल में 80 हजार रूसी सेनाओं 
की उपस्थिति तथा अफगान सीमा पर 25-30 हजार सैनिकों के जमाव से दोनों देशों का तनाव 
चरम शिखर पर पहुँच गया है । उसने रूस को गेहँ तथा तकनीकी भेजने पर पाबन्दी लगा दी है, 
मास्को में होने वाले ओलम्पिक खेलों का बहिष्कार किया है " * 


... 3. पाकिस्तरन को बढ़ती हुई चिन्ता--अफगानिस्तान में सोवियत हस्तक्षेप ने उसके पड़ौसी 
राष्ट्रों ईरान और पाकिस्तान में गहरी चिन्ता उत्पन्त कर दी क्योंकि इसमें दक्षिणी-पश्चिमी एशिया 
में तीन वर्ष से चला आया भू-राजनीतिक सन्तुलन अस्त-व्यस्त हो गया । पाकिस्तान में, लगभग 5 
लाख अफगान शरणाथियों ने शरण ली । पाकिस्तान ने अपने को किसी सम्भावित बदले की सोवियत 
कार्यवाही का सामना करने में अक्षम पाया । वह अपनी सुरक्षा के लिए अमरीका के और भी निकट 
आ गया । अमरीका ने परक््स्तान को भारी सैनिक सहायता देने का निर्मेथ किया, इससे भारत 
को सुरक्षा को खतरा उत्पन्त हो गया है। चूँकि जब-जब अमरीका ने रूस के साम्यवाद का प्रसार 


3 बेद प्रताप वैदिक, 'रूसी मदद से पश्चिमी इंकलाव', धर्मयुग, 20 जनवरी, 980, पृ० 4। 
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रोकने के लिए पाकिस्तान को हथियार दिये हैं तो उसने इसका प्रयोग 7965 और 97] की 
लड़ाइयों में धारत के विरुद्ध किया है । 

4. असरीकी-चीौनी गठजोड़ को बढ़ावा---अफगानिस्तान में सोवियत हस्तक्षेप ने अमरीकी- 
चीनी गठवन्धन को और अधिक मजबूत बनाने लिए प्रेरित किया है क्योंकि अमरीका और चौद 
दोनों ही सोवियत संघ की शक्ति और प्रभाव के विस्तार कों अपने लिए घातक मानते हैं तथा 


सीवियत संघ को विश्व समस्याओं के समाधान में बाधक समझते हैं । 
5. भारत की दुविधापूर्ण स्थेति---अफगानिस्तान में सोवियत हस्तक्षेप ने भारत को 


अत्यन्त दुविधापूर्ण स्थिति में डाल दिया'। ऐसा कहा जाता है कि भारत ने सीवियत हस्तक्षेप के 
मुद्दे पर वही नीति अपनायी जो नेहरू ने हंगरी में सोवियत हस्तक्षेप के सम्बन्ध में तथा. श्रीमती 
गांधी ने चैकोसलोवाकिया में सोवियत हस्तक्षेप के सम्बन्ध में अपनायी थी । 

जबकि वास्तविकता यह है कि भारत इस बार पहले से कहीं अधिक चिन्तित है। हंगरी 
और चैकोस्लोवाकिया भारत से सात हजार किलोमीटर दूर थे, जबकि अफगानिस्तान भारत का 
पड़ौसी है और भू-राजनीति की हृष्टि से भारतीय उपमहाद्वीप का अंग है । 

अब तक रूस और भारत के बीच पाकिस्तान और अफगानिस्तान दो मध्यवर्ती राज्य थे। 
किन्तु अफगानिस्तान पर प्रभाव कायम हो जाने से रूस भारत के काफी निकट आ गया है। 
अफगानिस्तान में पैर जमाकर सोवियत संघ एक ऐसी एशियाई शक्ति बन जाता है जो ईरान और 
पाकिस्तान पर दबाव डाल सकती है । इससे शीत-युद्ध भारत के दरवाजे पर दस्तक देने लगा है। 
अमरीका द्वारा पकिस्तान को 4 अरव डालर की सैतिक सहायता का प्रस्ताव पाकिस्तान की एक 
अमरीकी अग्रिम आधार शिविर बन जाने की सम्भावना प्रकट करता है। इससे भारत को न चाहते 


हुए भी शीत-युद्ध के जाल में उनझना पड़ सकता है । 
अफगान संकट से भारत की चिन्ता के तीन कारण उभरते हैं : () भारत की ऐसे युद्ध में 


शामिल होना पड़ सकंता है जिसका उससे कोई सम्बन्ध नहीं है। (#) रूस भारत की सीमाओं के 
निकट आ गया है जिससे भारत के लिए भविष्य में खतरा हो सकता है। (7) 97] की भारत- 
रूस सन्धि का सहारा लेकर भारत में अफगानिस्तान जसी स्थिति पैदा की जा सकती है । 

6, गुट-निरपेक्ष आन्दोलन को विभाजित करने का मुदृदा--गरुट-निरपेक्ष आन्दोलन भी 
अफगान संकट का शिकार होते-होते वच गया । अफगानिस्तान में सोवियत हस्तक्षेप के प्रश्त पर 
कुछ देशों ने जिनमें पाकिस्तान प्रमुख था, वर्गीर लिहाज के सोवियत संघ की नयी दिल्‍ली शिखर 
सम्मेलन में निन्‍्दा की । मिख्॑ और ईरान रूसी कार्यवाही की पहले ही निन्‍दा कर चुके थे । 

7, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीसा पर नया खतरा--अफगान नागरिक निरन्तर 
पाकिस्तान की ओर भागने लगे । यद्यपि अफगान विस्थापितों की संख्या 40 हजार के आस-पास 
वतायी जाती है लेकिन पाकिस्तान के राष्ट्रपति जिया उल हक ने यह संख्या 4 लाख से भी अधिक 
बतलायी है । अफगान विस्थापितों को सहायता के लिए विदेशों से धन की अपील की गयी जिसके 
फलस्वरूप यह धन वहाँ पहुँचना शुरू हो गया । लेकिंत अफंग्रान नागरिकों के पलायन से पाकिस्तान 
और अफगानिस्तान की सीमा पर एक नये प्रकार का खतरा पैदा होने की आशंका उत्पन्न हो गयी । 
एक समाचार के अनुसार अफगान सैनिक पाकिस्तान की सीमा तक पहुँच गये हैं। पाकिस्तान 
के उत्तर-पश्चिमी भाग के पख्तुनों का वहाँ की सरकार से सर्देव विरोध रहा है, इसलिए नासुम- 
किन नहीं कि पाकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान के पसख्तुन और वलूच एक स्थान पर इकट्ठा 
होकर अलग राज्य की माँग करें । यदि ऐसा होता है तो पाकिस्तान के भीतर एक नयी प्रकार की 
विभाजन रेखा उत्पन्च होंगी और ईरान में इस समय जो संकट व्याप्त है उसमें भी बढ़ोत्तरी होगी । 
लन्दन में निर्वासित जीवन व्यतीत करने वाले खानवमी खाँ पाकिस्तान लौटकर इस थान्दोलन को 
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अपना नेतृत्व प्रदान कर सकते हैं। कुदों ने पहले ही ईरान को समस्या की गहरा रखा है। यदि 
एक नया राज्य अस्तित्व में आता है ती स्थिति खासी उलझावपू् हो सकती है। दूसरे यह कि 
इस नव-निर्भित राष्ट्र को कौन-सी महाशक्ति इतना सहयोग और समर्थन देती है और उसका विश्व 
राजनीति पर कहाँ तक प्रभाव पड़ता है, यह जरूर एक महत्वपूर्ण प्रश्न है [ यदि अस्तित्व में आने 
वाले इस राज्य का पोषण सोवियत संध करता है तो उससे उत्पन्न खतरे को चिनगारी भारत, 
पाकिस्तान, ईरान और चीन कहीं भी पहुँच सकती है। शायद यही कारण है कि अफगानिस्तान 
: की वर्तमान स्थिति को 'सोवियत संघ का वियतनाम कहा जा सकता है। 
अफगानिस्तान रूसी वियतनास नहीं ? $ 
प्रेक्षक अफगानिस्तान को सोवियत संघ का वियतनाम नहीं मानते। उनके तक हैं: 
सोवियत संघ और अफगानिस्तान की सीमा में अधिक दूरी नहीं । रूस वहाँ तुरन्त रसद और साज- 
सामान पहुँचा सकता है जबकि अमरीका के लिए वियतनाम तक पहुँचने में खासा समय लगता था, 
विमानों से या होनोलुलू से होकर लाल सागर जाने तक उसे कई दिन लग जाते थे। अमरीका का 
दुश्मन वियतनाम दृढ़संकल्पी और अवुशासित था जबकि अफगानिस्तान के विभिन्‍न ग्रुटों के अलग- 
अलग और अपने-अपने स्वार्थ हैं । वहाँ नेताओं का नितान्त अभाव है । वियतनाम के जंगल छापा- 
मारों के लिए बेहतर मृगवत और आश्रयस्थल थे जबकि अफगानिस्तान की खुश्क पहाड़ियाँ छापा- 
मारों को उस तरह की शरण नहीं दे सकतीं। उत्तर वियतनाम और कम्युचिया वियतनामी छापा 
मारों को यथेष्ट सहायता करते थे जबकि पाकिस्तान में अपनी गुरबत और अस्थिरता के कारण 
उस तरह का पड़ौस नहीं है । वियतनाभ युद्ध का जहाँ रेडियो-टेलीविजन और समाचार-पत्रों द्वारा 
खूब प्रचार हुआ वहाँ वर्तमान संघर्ष में उस तरह के प्रचार माध्यमों का उपयोग नहीं हो रहा है । 
लेकित इसका यह अथे नहीं कि सोवियत संघ अफगानिस्तान में अपने मंसूबों में सफल हो 
जायेगा । सोवियत आक्रमण के प्रारम्भिक दिलों में अनेक पश्चिमी प्रेक्षकों ने भविष्यवाणी की थी 
कि इस महाशक्ति के सैनिक अफगानिस्तान में तेजी से छा जायेंगे । लेकिन अफगान लोगों ने अपने 
प्रतिरोध से सोवियत आक्रमण का सामना करने की आश्चर्यजनक क्षमता का परिचय दिया है । 
सुजाहिदों ने सम्पूर्ण अफगानिस्तान में सोवियत सैनिकों को अपने छापामार हमलों से उलझा - 
रखा है। 
हे मुख्य कारण मुजाहिदों का धर्म है ।.85 प्रतिशत से अधिक अफगान सुन्‍्ती मुसलमान हैं जो 
अन्य इस्लामी देशों में भी कट्टरता और धामिक निष्ठा के लिए विख्यात हैं। अप्रैल 978 की 
क्रान्ति के बाद अफगानिस्तान के मुल्लाओं ने साम्यवाद के खिलाफ जिहाद का ऐलाव कर दिया । 
यह माना जाता है कि ऐसी लड़ाई में भाग लेने वाला निश्चय रूप से अमरत्व को प्राप्त होता है। 
काबुल का रहने वाला 28-वर्षीय नईम मजरूह पहले कमीकल इन्जीनियर था, वह अब मुजाहिद 
है, उसका कहना है, “अगर में किसी रूसी को मौत के घाट उत्तार दूँ तो लोग मुझे गाजी कहेंगे, 
पर जिहाद में मारा गया तो शहीद कहलाऊँगा ।” ड 
अफगानों के रहन-सहन का ढंग भी उन्हें दुर्घष योद्धा बना देता है। लगभग 90 प्रतिशत 
अफगानी कवाइली ग्रामीण या खानावदोश हैं । पारिवारिक और कवीलों के आपसी झगड़ों के 
कारण आत्म-रक्षा के लिए उनका अस्तित्व प्राय: पुरुषों की क्षमता पर निर्भर करता है। 
मे अफगान सेना सोवियत संघ के लिए एक वड़ा वोझ वन गयी है। उसमें मुजाहिदों के 
एजेण्टों की मौजूदगी रूस के लिए सिरदर्द बन गयी है । लड़ाई में हार के कारण अफगान सेना का 
मनोबल गिर चुका है और पिछले तीन वर्षो में कम वे कम चार बार बड़ी संख्या में उसके अधि- 
कारियों की छंटनी की जा चुकी है । जब शुरू-शुरू में सोवियत आक्रमण हुआ तो अफगानों की पूरी-की- 
पूरी टुकड़ियाँ मुजाहिदों से जा मिलीं । सैनिक अपने साथ हथियार भी लेते गये । शरणाधियों का 
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कहना है कि सेनिक लड़ाई में लगने वाले गोला-बारूद की भात्रा बढ़ा-चढ़ाकर - बताते हैं, मगर का 
अतिरिक्त गोला-बारूद छापामारों के हवाले कर देते हैं । प्रत्यक्ष रूप॑ से रूस के बफादार अफगान' 
. संनिक परोक्ष रूप से छापामारों की सहायता करतें हैं। 37-वर्षीय भूतपूर्व मेजर मुना शफीक साम- 


रिक महत्व के काबुल-पेशावर हाईवे पर जलालाबांद में "तैनात था,-उसका कहना है, “हम मुजा- .- 


हिंदों को वां देते थे कि रूसी से निक अमुक स्थान पर डेरा डाले पड़े हैं, उन्हें हमला कर देवा" 
चाहिए | जब लड़ाई शुरू हो जाती तो हम भी अपनी बन्दूकों का.रुख चुपके. से रूसियों की तरफ 
कर देते थे ।”” मा 
ह अफगानों के चोरी-छिपे हथियार बनाने के ढंग को देखकर लगता.था कि सोवियत संघ के... 
खिलाफ भड़की विद्रोह की आग जल्दी बुझने वाली' नहीं है । अफगानों के हृढ़ प्रतिरोध ने सोवियत 
कमान को विवश कर दिया था कि करमाल सरकार को संत्ता में बनाये रखने के लिए वह अपने: 
सैनिकों की संख्या न घटाये। .. 
एक अनुमान, के अनुसार-उस समय अफगानिस्तान में 40-50 हजार सोवियत सैनिक थे । , 
प्रत्यक्ष दशियों का मानना है कि काबुल तथा अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सोवियत सैनिकों का दखल हो - 
गया था और धीरे-धीरे वे सभी स्थानों पर अपनी स्थिति मज़बूत करना चाहते थे ।. उन्होंने केवल . 
यही कहा कि वे अफगानिस्तान में अनुकूल वातावरण बनाने के इच्छुक हैं 4 
क्रमाल अफगानिस्तान को स्थायी व वास्तविक नेतृत्व देने की हालत में नहीं हैं। करमाल . 
सरकार के आपसी झगड़े व अक्षमता से सोवियत कूट्नीतिज्ञ बहुत परेशान हैं ।- अफगानिस्तान की 
आर्थिक दशा भी दिन-व-दिन.बिगड़ती जा रही है।. अफगानिस्तान के बाज़ार में सन्तुलन बनाये 
रखने एवं दैनिक उपयोग की चीजों की कमी न आने देने, महँगाई न बढ़ने देने कें लिए रूस को 
अपनी गाँठ से खर्च करना पड़ रहा था ।' अफगानिस्तान का विदेश व्यापार बहुत आहत हुआ । 
: पर्यटन मरणासन्न अवस्था में जा चुका था । हालात ऐसे बनते जा रहे थे कि सोवियत कूटवीतिज्न हर. 
अफेगान की निष्ठा को शंका की नजर से देखते थे तथा हर अफगान 'सोवियत को घणा की नजर - 
से देखता-था। कहीं यह न हो कि अफगानिस्तान रूस का चैकोसलोवाकिया सिद्ध होने के वजाय॑ . , 
अमरीका का वियतनाम सिद्ध -हो । ; दा 
, अन्तर्राष्ट्रीय दबाव ' ह 
अफगानिस्तान में सोवियत सैनिकों की वापसी को लेकर अन्तर्राष्ट्रीय दबाव निरन्तर बढ़ता. 
गया । केवल अमरीका और पश्चिमी देश ही . सोवियत संघ से अफगानिस्तान से हटने के लिय  ” 
जोर नहीं डाल रहे थे बल्कि अरब, एशिया, अफ्रीका आदि देशों का दबाव भी बढ़ता जा रहा था | 
अमरीका ने परकिस्तान को इसे. तरह की सहायता देने का विंश्वास दिलाया | . अरब देशों ने भी 
सीवियत सैनिकों के अफगानिस्तान में हस्तक्षेप करने का सिवाय दक्षिणी यमन के, विरोध किया 
है। यहाँ तक कि इराक जिसे सोवियत संघ से खासी सहायता मिलती है, उसने भी रूस को इस 
कार्यवाही की निन्‍दा की । इराक की निनन्‍दा के पीछे शायद कुर्द हैं जो ईराव-इरांक की. सीमा 
को सर्देव गर्म किये रहते हैं । अमरीकी राष्ट्रपति जिम्मी कार्टर ने सीनेट में सामरिक अस्च्र असार 
विरोधी सन्धि (साल्ट-2) पर बहस स्थगित करने का आदेश दिया था । सोवियत नेताओं से कार्टर 
ने 'हॉट लाइन! पर काफी कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया.। अमरीका ने सोवियत संघ को. अनाज 
. देने तथा आधुनिक प्रंविधि से जानंकारी देने के अपने फँसले को बंदलकर सोवियत संघ की कार्यवाही 
, का विरोध किया । गुटनिरपेक्ष. राष्ट्रों के नई दिल्‍ली शिखर सम्मेलन (983) में कहां गया कि 
“दूसरों के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने के सिद्धांत्त के अनुरूप॑ अफगानिस्तान से विदेशी 
फौजें हटाने के आधार पर कोई राजनीतिक हल निकाला जाये ” - ह 
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अफगान संकट : राजनोति हल 

टोक्यों में सोवियत राजदूत का वह वक्तव्य महत्वपूर्ण है जिसमें उन्होंने सोवियत सैनिकों, 
की वापसी के पूर्व अमरीका और चीन से एशिया के इस क्षेत्र में तनाव समाप्त करने का विश्वास 
करने का आग्रह किया । सोवियत विदेश मन्‍्त्री ग्रोमिको को दिल्ली में भारतीय नेताओं से 
बातचीत के दौरान 'सोवियत सेनाओं की वापसी पर जोर' दिया गया था । पाकिस्तान को अमरीकी 
हथियारों से भारत और ईरान को खतरा पैदा हो सकने के डर की ओर भी सम्भवतया नेताओं 
का ध्यान दिलाया गया। लेकिन ग्रोमिको के तक॑ भारत के गले नहीं उतरे । अफगानिस्तान के 
राष्ट्रपति बबराक करमाल भी परचम, खल्‍्की गुटों के नेताओं और सेना से परस्पर वार्ता द्वारा 
उनका सहयोग और समर्थन प्राप्त करना चाह रहे थे । करमाल ने पिछले दिनों कहा था कि “क्रान्ति 
के लाभों को संग्रहीत करने के बाद ही सोवियत सैनिक अफगानिस्तान से जायेंगे ताकि उनके क्षेत्र 
की शान्ति को खतरा न पहुँचे । जब तक हमारे देश को बाहर से खतरा रहेगा, सोवियत सैनिक 
यहाँ बने रहेंगे ।”” 

प्रमुख प्रशश यह है कि ऐसा कौन-सा नेता था जो विद्रोहियों और सोवियत संघ 
दोनों को स्वीकार हो सकता हो ? कुछ लोगों का ध्यान अपदस्थ सम्राट जहीर शाह की ओर जाना 
जाता है जो इस समय रोम में है। शाह का हो एकमात्र ऐसा व्यक्तित्व है जो विद्रोहियों को भी 
स्वीकार हो सकता है, परचम या खल्‍्की गुटों का कोई नेता शायद ही इन्हें मन्जूर हो । पाकिस्तान 
के साथ भी बातचीत के प्रयास किये जा रहे थे लेकिन जनरल जिया उल हक ने यह माँग करके कि 
जब तक सोवियत सैनिक अफगानिस्तान से नहीं ह॒टते वार्ता सम्भव नहीं, सभी द्वार बन्द कर दिये 
थे। बाद में पाकिस्तान के रुख में नरमी आयी । 

अफगानिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव अथवा उनके प्रतिनिधि को लेकर पाकिस्तान, 
ईरान तथा अफगानिस्तान को त्रि-पक्षीय वार्ता का अफगानिस्तान का सुझाव एक लम्बे समय तक 
जनरल जिया के गले नहीं उतरा । अफग्रानिस्तान ने बातचीत के सुझाव का विवरण देते हुए 
स्पष्ट कर दिया था कि जैसे ही बातचीत के बाद कोई समझौता हो जाता है सोवियत सेनाएँ अफगा- 
निस्तान से हटना शुरू हो जायेंगी और यह काम जल्दी ही पूरा हो जायेगा। अफगानिस्तान को 
सरकारी समाचार एजेन्सी बख्तार के हवाले से सोवियत एजेन्सी तॉस ने सबसे पहले इन सुझावों का 
विवरण दिया था। उद्देश्य बताया गया था कि अफगानिस्तान के आन्तरिक मामलों में किसी भी 
त्तरह का बाहरो हस्तक्षेप न होने देने को गारण्टी होनी चाहिए साथ ही यह व्यवस्था भी होनी' 
चाहिए कि आगे चलकर बाहरी हस्तक्षेप की कोई ग्रुजाइश न रहे । सोवियत उप-विदेश मन्त्री 
फिरुविन ने पाकिस्तान की यात्रा की किन्तु वे पाकिस्तान को बबराक करमाल सरकार को मान्यता 
देने के लिए सहमत नहीं कर सके । भले ही सोवियत संघ इसे राजनीतिक वास्तविकता बता रहा 
हो लेकिन जिया उल हक ने इस सरकार को मान्यता देने पर अपनी जरा भी सहमति व्यक्त नहीं 
की 

2 बाद में कावुल सरकार ने समस्या के राजनीतिक समाधान के लिए सोवियत संघ द्वारा 

समर्थित अपने पहले रवैये में कुछ परिवर्तन किया । अफगानिस्तान सरकार मान्यता की शर्ते लगाये 
विना पाकिस्तान और ईरान से सम्बद्ध प्रश्नों तथा अन्य सैनिक मामलों पर भी संयुक्त राष्ट्र महा- 
सचिव अथवा उनके प्रतिनिधि की मौजूदगी में बातचीत करने को तैयार हो गयी ।* 

अफगानिस्तान यह जानना चाहता था कि सोवियत समरथित अफगानिस्तान की वतेमान 


2. दिनसान, 6-2 सितम्बर, 987, पृ० 38 । 
2. दिनमान, 6-2 सितम्बर, 984, पृ० 38 ॥ 
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सरकार को सान्‍्यता देने में पाकिस्तान को क्‍या ऐतराज है ? इस प्रश्न को लेकर राष्ट्रपति जिया मे 
अपनी वही चार शर्तें दोहरायीं--(7) अफगानिस्तान से सोवियत सेनिकों की आपसी, (॥) गुठ- 
निरपेक्ष देश के रूप में अफगानिस्तान की पुनः:स्थापना, (7) अफगानी शरणाथ्थियों की स्वदेश 
वापसी, और (7ए) अपनी पसन्द की सरकार चुनने के अफगान लोगों के अधिकार को मान्यता । 

अफगानिस्तान की समस्या के राजनीतिक हल के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के महसचिव ने 
सम्बन्धित देशों को एक चार-सूत्री योजना प्रस्तुत की। इस योजना पर बातचीन करने के लिए 
माचे 984 में महासचिव कुइलर एवं उनके प्रतिनिधि श्री कोरदोवेज ने मास्करो की यात्रा की 
एवं सोवियत नेताओं से बातचीत की । इस योजना के अन्तर्गत एक नियत अवधि में अफगानिस्तान 
से सभी सोवियत सैनिक हटाये जाने की व्यवस्था की गयी । इसके अतिरिक्त, सोवियत संघ, संयुक्त 
राज्य अमरीका तथा चीन की ओर से अफगानिस्तान की स्वतन्त्रता, सावेभौमिकता तथा निर्गुट्ता 
की गारण्टी दिये जाने का प्रस्ताव था | साथ ही पाकिस्तान को तथा ईरान को भी अफगानिस्तान के 
मामले में किसी प्रकार के हस्तक्षेप त करने का आश्वासन देना था। इस सम्बन्ध में रूस व 
अमरीका भी सहयोग देंगे। इसी प्रकार अफगानिस्तान भी यह वचन देगा कि वह पाकिस्तान के 
आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा । हे 

संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कुइलर के प्रस्ताव में आगे कहा गया कि रूसी हस्तक्षेप 
के बाद जो अफगान नागरिक पाकिस्तान, भारत तथा अन्य देशों में शरणार्थी के रूप रह रहे हैं, 
उनके स्वदेश लौटने की व्यवस्था की जायेगी। साथ ही स्वदेश लौटने पर उन्हें निवास, अपने 
जीविकोपारज॑न की पूरी स्वतन्त्रता तथा सुविधा प्रदान की जायेगी । 

संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 4 नवम्बर, 985 को एक नया प्रस्ताव पारित कर अफगा- 
निस्तान से विदेशी फौजें हटाने का अनूरोध किया । गत पाँच वर्षों में सातवीं बार महासभा ने यह 
प्रस्ताव पास किया । इसके पक्ष में ।22 तथा विपक्ष में 9 बोट पड़े । भारत सहित 2 देशों ने 
मतदान में भाग नहीं लिया । 0 नवम्बर, 987 को संयकक्‍त राष्ट्र महासभा ने ,23 मतों से 
यह प्रस्ताव पारित किया कि सोवियत संघ को अविलम्ब अफगानिस्तान से अपनी फौजें हटा लेनी 
चाहिए प्रस्ताव के विपक्ष में 49 मत पड़े [7 

अफगान समझौता--4 अप्रैल, 988 को जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र संघ की मध्यस्थता में 
अफगानिस्तान की साढ़े आठ साल पुरानी लड़ाई की खत्म करने के लिए चार-पक्षीय अफगान 
समझौता हुआ । इसके अनुसार 5 मई, 88 में रूसी सेनाओं की वापसी आरम्भ होगी | समझौते 
के अनुसार सोवियत सेनाओं की वापसी कई चरणों में होगी । 5 अगस्त, 88 तक करीब आधे 
सेनिक वापस आ जायेंगे । समझौते में संयुक्त राष्ट्र महासचिव द्वारा इस देश में एक वरिष्ठ सैनिक 
अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान है, जिसके अधीन दो सैनिक इकाइयाँ होंगी । एक का केन्द्र 
काबुल और दूसरी का इस्लामाबाद होगा । सोवियत संघ और अमरीका इस समझौते के गारण्टीकर्ता 


बने । 
वर्ष 989 के प्रारम्भ में सोवियत संघ ने अफगानिस्तान से अपनी सेनाएँ हटा ली हैं । ऐसा 


लगता है कि अफगानिस्तान भरृहयूद्ध के भँवर में फेंसता जा रहा है । अफगान छापामार गुट तब तक 

अफगानिस्तान में युद्ध विराम के सोवियत-अफगानी प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं 
जब तक काबुल में नजीवुल्ला की सरकार को सोवियत संघ अपना समर्थन जारी रखता है। यदि 
अमरीका और पाकिस्तान अफगाव विद्रोहियों को मदद जारी रखने पर अड़े रहते हैं, तो आशा 
मृगतृष्णा ही सिद्ध हो सकती है । 


7. प्तियोपिता दर्पण, जनवरी 988, पृ० 350॥ 
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दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग परिषद्‌ (साक) 
(5007 प &श&र एऐ४०7056. (00-078६8७70२--83२0) 


| पृ व 8 दिसम्बर, 985 को , ढाका में दक्षिण एशिया के , सात॑ देशों के राष्ट्रध्यक्षों का , 
: सम्मेलन हुआ तथा: दक्षिण -एशिया क्षेत्रीय , सहयोग परिषद्‌ .(साक) की स्थापना हुई। क्षेत्रीय 
' सहयोंग परिषद्‌ के-सदस्य देशों (भारत, -पाकिस्तान, बंगला देश, नेपाल,- भूटान, श्रीलंका और 
. झालदीप) के नेताओं ने इस अवसर पर जो, भाषण दिये, उनमें आपसी सहयोग बढ़ाने और तनाव. , 
समाप्त करने पर जोर दिया गया । उन्होंने यह भी फहा कि इंस नये संगठन के जन्म से इन सात . 
देशों के बीच सदुभावना, भाईचारा और सहयोग का-नया युग शुरू होगा.। उन्होंने '्षेत्रीय सहयोग 
“परिषद्‌! के जन्म को 'युगान्तरकारी घटना", /नये यरुग-का शुभारम्भ! सामूहिक सूंझवूझ और राज 
.नीतिक इच्छा शक्ति-की अभिव्यक्ति! तथा 'एंक जन आच्दोलन बताया । 
'. द० एशियाई संघ के सदस्य देशों में लगभग एंक़ अर्‌बं.लोग रहते-हैं । इस दृष्ठि से यह - 
, विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला संघ है | यद्यपि यह क्षेत्र प्राकृतिक साधनों, ज॑ंनशक्ति तथा - 
प्रतिभा से भरपूर है तथापि इन देशों की . जवसंख्या - गरीबी; अशिक्षा और कुपोषण को समस्या . 
से पीड़ित है। इस क्षेत्र में जनसंख्या. का दवाव प्रति वर्ग. किलोमीटर. 80 है जबकि विश्व का '' 
* औसत प्रति वर्ग किलोमीटर केवल 30.है । विश्व के सकल - राष्ट्रीय उत्पाद में इस क्षेत्र का भागों . -' 
, केंवल 2 प्रतिशत और तलिर्यात में 0:6 प्रतिशत है। भारत को छोड़कर इस क्षेत्र के अन्य देशों के - 
खाद्यान्न का आयात करना पड़ता है। :. 
मालदीप.को छोड़कर संघ के शेप सदस्य (भारत, बंगला-देश, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान 
_ और श्रीलंका) भारतीय उंपमहाद्वीप के हिस्से हैं । ये सभी देश इतिहास, भूगोल, धर्म” और संस्कृति 
', के जरिये एंक:दूसरे से जुड़े हैं. विभाजन के. पहले भारत, पाकिस्तान और बंगला देश एक ही . 
. प्रशासन और अर्थव्यवस्था के अभिन्न-अंगं थे लेकिन स्वतन्त्रता के बाद ये. देश एक-दूसरे से दूर' 
हो गये। 
-_ सात देशों के बीच यद्यपि राजनीतिक एवं सुरक्षा के विवादास्पद नये-पुराने उल्नझाव हैं पर 
आधिक विकास, एव्रं सहयोग की अप्रि८ .सम्भावनाएँ हैं ।: दक्षिण- .एशियाई क्षेत्रीय. संगठन की 
स्थापना ऐसे समय में हुईं जबकि इसके कुछ. सदस्य - देशों के . आपसी सम्बन्ध-सामान्य नहीं हैँ । 
. . मसलन पड़ौसी देशों के साथ भारत के सम्बन्ध उतार-चंढ़ाव-के हैं। लेकिन 'राजनीत्तिक विग्नह्व के -- 
: बावजूद आआधिक, व्यापारिक, सामाजिक व्‌ सॉस्कृतिक सहयोंग से आगे वढ़ा जा सकता है । 

' : ढाका के, शिखर नेता महत्वपूर्ण क्षेत्रीय समस्याओं -पर विचार करने के. लिए प्रतिवर्ष मिलने 
के लिए सहमत हो गये । शिखर बैठक की तैयारी करने के लिए विदेश मन्नियों की बैठक वर्ष में .' 
दो बार होगी | -इससे अनेक क्षेत्रीय. विवादों-तथा तनावों .को-समाप्त करने में महत्वपूर्ण सहायता , 
, 'मिलेगी-। एक महंत्वपूर्ण त्रिणय यह भी रहा कि विशेषज्ञों की.एक अन्य समिति-गठित'की जाये, जो . 
इस क्षेत्र एवं विकासशील देशों को चिन्तित करने वाली अधिक समस्याओं.पर विकसित देशों तथा 
व्यापार एवं मुल्य नीति! पर आम राय .(गाट) जैसे बहुपक्षीय संगठनों के साथ विचार-विमर्श के 
तरीके सुझाये । . | 

«... . “गया संगठत हिपक्षीय, विग्नह एवं. तनोव उत्पुस्त करनेवाले विषयों से दूर रहेगा और 
आधिक एवं विकास के मुहों को लेकर आगे बढ़ेगा । यही कारण है कि सम्मेलन. में कम्पूचिया एवं '. ' 
अफगानिस्तान और श्रीलंका की तमिल समस्या पर विचार नहीं हुआ |... 

.. * सात देशों का क्षेत्रीय संगठन में आबद्ध होना जहाँ तक एक अच्छी वात: है वहीं यह कहना 

: होगा कि ऐतिहासिक व भौगोलिक हृष्टि से वर्मा. और अफगानिस्तान भी इंस क्षेत्र: के अवि- ' 
भाज्य अंग हैं, इनको समाहित किये बिना, यह क्षेत्रीय एकात्मकता अधूरी-ही रहेगी। यह आएचर्य - 
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का ही विपय है कि इन दोनों देशों को इस क्षेत्रीय सहयोग में सहभागी होने के लिए आमन्ध्रित क्‍यों 
नहीं किया गया ? 

न्‍ साक” का दूसरा सम्मेलन बंगलौर में सातों देशों के बीच आपसी सहयोग के लिए काम 
करते रहने के आह्वान के साथ 6-7 नवम्बर, 986 को सम्पन्त हुआ। आतंकवाद, जो इस - 
समय दुनिया के कई देशों में परेशानियाँ पैदा कर रहा है, उसके खिलाफ संघ में आपसी सहयोग 
की बात कह कर शिखर सम्मेलन ने एक रचनात्मक हृष्टिकोण अपनाया । 

नेपाल की राजधानी काठमाण्डू में तीसरा साक शिखर सम्मेलन 2-4 नवम्बर, 987 को 
सम्पन्त हुआ । इसमें मुख्य मुहे अफगानिस्तान की सदस्यता पर विचार-विमर्श करना, आतंकवाद, 
आपसी सहयोग बढ़ाने से सम्बद्ध थे । अफग्रानिस्तान के साक में शामिल होने का अनौपचारिक 
रूप से पाकिस्तान व बंगला देश ने विरोध किया । सम्मेलन ने एक क्षेत्रीय खाद्य सुरक्षा भण्डार की 
स्थापना पर समझौता किया जिससे सम्बद्ध देशों को आथिक सुरक्षा मिले । 

29-3 दिसम्बर, 988 को चौथा साके सम्मेलन पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद 
में सम्पन्न हुआ । तीन दिन तक चले इस सम्मेलन में निर्णय लिया गया कि क्षेत्रीय समस्याओं को 
सुलझाने के लिए लेन-देन की भावना से काम लिया जायेगा। क्षेत्र के राजनीतिक और सामाजिक 
स्वामित्व के लिए आतंकवाद तथा मादक पदार्थों की तस्करी से उत्पन्न खतरे को दूर करने के लिए 
मिलजुल कर प्रयास करेंगे । सम्मेलब के आरम्भ में पाकिस्तान की प्रधानमन्ध्री श्रीमती बेजनीर 
भुट्टो को अगले वर्ष के लिए साके का अध्यक्ष नियुक्त किग्रा गया । 

'सार्क! देश यदि आपसी हितों के आधार पर अपने अनुभव व तकनीक का आदान-प्रदाव कर 
सकें और सदस्य देशों में उत्पादकता बढ़ाने के लिए साज-सामान व सेवा का लेन-देन होता रहे तो 
सामूहिक निर्भरता आरप्त कर सकेंगे और महाशक्तियों के चंग्रुल से बच सकेंगे । काठमाण्डू में साके 
के स्थायी सचिवालय की स्थापना से लगता है कि सातों देश आपसी सहयोग से आधिक सशभ्रृद्धि में 
योगदान करने को कृतसंकल्प हैं । 

साके! का विकास धीरे-धीरे हुआ है.। दक्षिण एशियाई देशों का क्षेत्रीय संगठन बनाने का 
विचार बंगला देश के भूतपूर्व राष्ट्रपति जिया उर रहमान ने दिया था । « उन्होंने 7977 से 980 
के बीच भारत, पाकिस्तान, नेपाल और श्रीलंका की यात्रा की थी । उसके बाद उन्होंने एक दस्ता- 
वेज तैयार करवाया जिसमें नवम्बर 980 में आपसी सहयोग के लिए दस मुद्दे तय किये गये । 
बाद में इसमें पर्यटन और संयुकत उद्योग को निकाल दिया गया । इन्हीं में दस मुद्दे आज आज भी 
सार्क! देशों के बीच सहयोग का आधार हैं । 

'साक के विदेश सचिवों की अग्रेल 98 में बंगला देश के दस्तावेज पर विचार करने के 
लिए एक बैठक हुई थी । विदेश मन्त्रियों की पहली बैठक नई दिल्‍ली में सन्‌ 983 में हुई । इसी 
बैठक में दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग की पहली औपचारिक घोषणा हुई । विदेश मन्त्रियों की 
बैठक जुलाई 984 में मालदीप में और 985 में भूटान में हुई । उसके बाद ही दक्षिण एशियाई 
क्षेत्रीय सहयोग संगठन की स्थापना हुई और इसका संवंधानिक स्वरूप निश्चित किया गया । श्र 

प्रश्न 
. अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में दक्षिणी एशिया की भूमिका एवं महत्व का विवेचन कीजिए । 
ए)5ण0955 [6 व790णक्वा08 क्षात् 706 0 80ण7॥ 6 भंब वी। वगआरियाबांणावों ध्रश्िं।8 
2. सार्क के संगठन, महत्व एवं भूमिका की विवेचना कीजिए । 
80755 6 उ7907था०७, 706 क्राव0 शञए4759800॥ 0 857२९. 


3. अफगान संकट पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए । 
एजं8 8 शीण ग्रण॑&8 0 682॥47 एंड, 
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अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की दृष्टि से दक्षिणी-पुर्वी एशिया संसार के सर्वाधिक विस्फोटक 
और महत्वपूर्ण स्थलों में से एक है । इस क्षेत्र के अन्तर्गत चीन के दक्षिण में तथा भारतीय उप- 
भहाद्वीप के पूर्व में स्थित देश अर्थात्‌ बर्मा, थाईलैण्ड, मलयेशिया, इण्डोने शिया, कम्पूचिया, वियतनाम, 
फिलीपाइन आदि सम्मिलित किये जाते हैं । व्तेमान समय में यह क्षेत्र विश्व राजनीति में महत्वपूर्ण 
भूमिका निभा रहा है तथा पश्चिमी एशिया के समान ही विश्व शक्तियों के आकर्षण का केरद्ध बना 
हुआ है। इस क्षेत्र में द्वितीय विश्व-युद्ध के पश्चात्‌ तीन आधारभूत परिवर्तन दृष्टिगत हुए हैं-- 
प्रथम, यूरोपीय नियन्त्रण का कमश: समाप्त होना; द्वितीय, यहाँ के देशों का स्वतनन्‍्त्र होता एवं 
तृतीय, चीन के प्रभाव की इस क्षेत्र में क्रमिक वृद्धि होना । 

अन्तर्राष्ट्रीय राजचीति में 'दक्षिण-पूर्वी एशिया' एक नया शब्द है जिसका प्रयोग द्वितीय 
विश्व-युद्ध से पहले नहीं होता था। इस शब्द के प्रचलन का तात्कालिक कारण अगस्त 943 में 
क्यूबेक सम्मेलन के द्वारा एडमिरल माउप्टबैटन की अधीनता में 'दक्षिण-पूर्वी एशिया कमाण्ड' की 
स्थापना था। प्रारम्भ में यह शब्द भारत के पूर्व भर चीन के दक्षिण-पश्चिम में स्थित छः देशों के 
लिए प्रयोग किया जाता था लेकिन द्वितीय महायरुद्ध के उपरान्त नये सम्प्रभु राष्ट्रों के उदय से इस 
संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हुईं। आधुनिक युग में अन्तर्राष्ट्रीय महत्व के दस राष्ट्र--वर्मा, बरूनी, 
इण्डोने शिया, कम्पूचिया, लाओस, मलयेशिया, फिलीपाइन, सिंगापुर, थाईलैण्ड, वियतनाम--इस 
प्रदेश में स्थित हैं : डॉँ० बी० आर० चटर्जी के अनुसार, “दक्षिण-पूर्वी एशिया पूर्व से पश्चिम तक, 
फिलीपाइन, वियतनाम, लाओस, कम्बोडिया, थाईलैण्ठ और बर्मा तथा दक्षिण की ओर सलाया 
और सुमात्रा से लेकर स्युगिनों तक इण्डोनेशियन द्वीपसमूह से मिलकर बना है।” कतिपय भुगोल- 
देता भारत, पाकिस्तात, तेपाल और श्रीलंका को भी दक्षिण-पूर्वी एशिया के अन्तर्गत शामिल करते 
हैं जबकि कुछ विद्वान इन देशों को 'दक्षिण एशिया” ($00॥॥ &89) नामक पृथक भोगोलिक 
प्रदेश मानते हैं । 

दक्षिण-पुर्वों एशिया का महत्व 
(50ए0परप्त-.488 ; डठायधयट48४८28) 

दक्षिण-पूर्वी एशिया का वतंमान अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में कई कारणों से बड़ा महत्व है | 
प्रथम, इस अदेश को सामरिक (8006९80) और भौगोलिक महत्ता है । यह हिन्द-महासगर को 
प्रशासत महासागर से मिलाने वाले समुद्र मार्ग पर स्थित है और एशिया व॑ आस्ट्रेलिया के मध्य 
एक प्राकृतिक पुल का सा काये करता है। साम्यवादी चीन व्‌ संयुबत राज्य अमरीका के मध्य संघर्ष 
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का यह मुख्य केद्ध है। यदि इस क्षेत्र पर चीन का प्रभुत्व स्थापित हो जाय तो फिर आस्ट्रेलिया 
और च्यूजील॑ण्ड में साम्यवाद की स्थापना का कार्य मुश्किल नहीं होगा । अतः आस्ट्रेलिया इस प्रदेश 
की सुरक्षा में गहरी दिलचस्पी रखता है । द्वितीय, आर्थिक दृष्टि से दक्षिणी-पूर्वी एशिया बहुत 
समृद्ध है।. चावल, टीन, रबड़ और पेट्रोल यहाँ प्रधुर मात्रा में पाया जाता है। बर्मा, थाईलैण्ड 
और हिन्द चीन में अन्न का भण्डार है तथा इन्हें एशिया का चावल का कटठोरा' (र०० छ09/)) 
कहा जाता है । मलाया में इतता अधिक टिव और रबड़ है कि संसार की आवश्यकत्ता पूरी कर 
सकता है। इण्डोनेशिया, सारावाक और उत्तरी बूनेई में तेल पाया जाता है। तृतीय, जनसंख्या 
की दृष्टि से यह क्षेत्र महत्वपूर्ण है । अमरीका से लगभग आधे ध्रु-क्षेत्र में यहाँ 20 करोड़ लोग रहते 
हैं जिनमें ।:5 करोड़ चीनी हैं। 

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की दृष्टि से इस क्षेत्र के विशिष्ट महत्व का कारण यहां प्रभुता पाने 
के लिए साम्यवादी चीन का प्रबल प्रयास तथा इसे रोकने के लिए पश्चिमी शक्तियों के प्रयत्न हैं। 

दक्षिणी-पुर्वो एशिया--अशान्त स्थल व्यों ? 
(80ए0प्र्न-86957' 84 : शप्तर पप्तछ 6२४५ 05 25) ५ 

दक्षिणी-पूर्वी एशिया इस समय विश्व राजनीति के प्रधान संकटों के स्थल में गरिना जाता है। 
इसके तीन बड़े कारण हैं--प्रथम, यहाँ विभिन्न प्रकार की जातियों का निवास है तथा इनके पर- 
स्पर विरोधी संघर्ष हैं। यह प्रदेश प्राचीनकाल से विभिन्न जातियों के संगम और सम्मिश्रण का 
केन्द्र रहा है । मलाया की मूल जाति मलय है किन्तु यहाँ चीनियों की संख्या पर्याप्त है। फिली- 
पाइन्स में अत्यधिक सांस्कृतिक एकता होते हुए भी आाठ भाषाएँ बोली जाती हैं । थाईलैण्ड में 
80 प्रतिशत थाई हैं किन्तु वहाँ के आधथिक जीवन पर 7 प्रतिशत से कम चीनियों का नियन्त्रण 
है। बर्मा में वर्मी 75 प्रतिशत हैं। वहाँ का आर्थिक जीवन भारतीयों और चीनियों के हाथों में 
है। अतः इत देशों में विभिन्न जातियों की सत्ता इन राज्यों की अशान्ति का प्रधान कारण है। 
द्वितीय, इस क्षेत्र के अधिकांश राज्यों में राजतन्त्रात्मक संस्थाओं की परम्पराओं का अभाव है। 
कुछ समय पहले तक ये प्रदेश पश्चिमी शक्तियों के हाथों में थे, उन्होंने जानबुझ्कर यहाँ उदार 
लोकतन्‍्त्रीय संस्थाओं का विकास नहीं होने दिया है और इनका अपने स्वार्थ के लिए शोषण किया। 
लोकतल्त्रीय परम्पराएँ -सुदृढ़ न होने के कारण यहाँ सैनिक अधिनायकवाद की भर से प्रवृत्ति बढ़ 
रही है और साम्यवादी भी सक्रिय हैं। तीसरा कारण आच्तरिक व्यवस्था और अस्थिरता है। 
साम्यवादी इस प्रयत्न में रहते हैं कि शासन से असन्तुष्ठ तत्वों को विद्रोह के लिए भड़कायें भौर 
विद्रोहियों को सहायता दी जाय । फिलीपाइन्स में हुक, बर्मा में केरन, लाओस में पाथेटलाओ, 
दक्षिण वियतनाम में वियतकांग इसी प्रकार के तत्व रहे हैं और इनसे निरन्तर गशान्ति और विद्रोह 
बने रहते हैं । 


दक्षिणी-पूर्वों एशिया : भोगोलिक रूप 
(500 फप्र-5657 ७578 : 580025एसाट&, ध्ट्टाप एर२०) 


दक्षिण-पूर्वी एशिया का क्षेत्र अनेक प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक विविधता लिये हुए है, किन्तु 
साथ ही यहाँ अनेक एकता के तत्व भी विद्यमान हैं जो यहाँ स्थित लोगों एवं देशों में एकता प्रदान 
करते हैं। वास्तव में, इस क्षेत्र का राजनीतिक स्वरूप एकता एवं विविधता की प्रतिरोधक शक्तियों 
की उपज है। दक्षिण-पूर्वी एशिया में विविधता के लिए अनेक प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक तत्व 
उत्तरदायी हैं। दक्षिण-पुर्वी एशिया का क्षेत्र विभिन्न रूप में है अर्थात्‌ इसके देश दूर-दूर स्थित हैं, 
जिन मध्य समुद्र हैं । केवल देश ही नहीं अपितु एक देश के भाग भी दूर-दुरे स्थित होने के कारण 
एकता में वाधा पड़ती है। धरातलीय असमानताएँ, मिट्टी के उपजाऊपन में भिन्नता आदि अन्य 
प्राकृतिक कारण हैं। इसी प्रकार यहाँ के देशों के- आर्थिक स्तर में भिन्नता है। जनसंख्या के 
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वितरण की भिन्नता, जाति, धर्म, भाषा एवं राजनीतिक स्वरूप की भिन्नता ने इस क्षेत्र में विविधता 
को जन्म दिया है । 

उपयँक्त विविधता के कारकों के होते हुए भी दक्षिण-पूर्वी एशिया में एकता का सूत्र विद्य- 
मान है। यह एकता आधुनिकता की उपज न होकर प्राचीन है। इसी कारण इसकी जड़ें इतनी 
गहरी चली गयी हैं कि सहज ही में समाप्त नहीं होतीं। इस क्षेत्र की एकता में सर्वाधिक महत्व- 
पूर्ण प्राकृतिक तत्व जलवायु है, यद्यपि इसमें भी क्षेत्रीय भिन्‍तताएँ दृष्टिगत होती हैं। इस क्षेत्र की 
एकता के लिए उत्तरदायी अन्य तत्वों में प्राचीन संस्कृति, कृषि जीवन का आधार, विकासशील 
अथ॑-व्यवस्था, राजनीतिक चेतना आदि है । 

जनसंख्या के विविध स्वख्पों ने दक्षिण-पूर्वी एशिया की राजनीति को विभिन्न प्रकार से 
प्रभावित किया है । यद्यपि यहाँ का सम्पुर्ण क्षेत्र उष्ण-कटिबन्धीय जलवायु रखता है, किन्तु फिर 
भी यहाँ अधिक जनसंख्या निवास करती है। यहाँ कुछ क्षेत्र अपेश्षाकृत अधिक जनसंख्या रखते हैं 
जबकि अनेक क्षेत्रों में मध्यम एवं अल्प जनसंख्या निवास करती है | दक्षिण-पुर्वी एशिया में विश्व 
के सर्वाधिक सघन जनसंख्या को प्रश्नय देने वाले कुछ कृपि क्षेत्र हैं। इण्डोनेशिया में जावा तथा 
मदुरा में प्रतिवर्ग किमी० जनसंख्या घनत्व [,000 व्यक्ति से भी अधिक है तथा वियतनाम में टान- 
किन डेल्टा क्षेत्र में ।2,000 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी० तक जनसंख्या घनत्व हो गया है । दक्षिण- 
पूर्वी एशिया की जनसंख्या का जातीय प्रारूप अत्यधिक जटिल है तथा इसने यहाँ की राजनीति को 
अत्यधिक प्रभावित क्रिया है। यहाँ की जनसंख्या में प्रमुखतः मलाई, थाई, बर्मी, अनामीज, 
लाओ रियन्स तथा कम्पूचियन हैं । इसके अतिरिक्त अनेक छोटे-छोटे समूह भी प्रत्येक देश में अपनी 
पृथकता बनाये हुए हैं) इसके अतिरिक्त, विदेशी भी इस क्षेत्र में आकर बस गये हैं। विदेशी जन- 
संख्या में चीनी, भारतीय एवं यूरोपीय प्रमुख हैं । इनमें सबसे अधिक संख्या चीनियों की है, जिनका 
अनुमान लगभग एक करोड़ है। इस क्षेत्र में चीनी जनसंख्या की उपस्थिति के कारण वतंमाच 
सभय में अनेक राजनीतिक जटिलताओं का जन्म हुआ तथा वे चीन के प्रभाव विस्तार की गति- 
विधियों का प्रमुख साधन हैं । 

दक्षिण-पूर्वी एशिया में स्वतन्त्रता की लहर 
अथवा 


द०-पु० एशिया : बरतंमान राजनीतिक स्वरूप की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि 
(900 प्त-&श87' 09% ; साहछ70राट0, 8७0०४670एश0 05 प प्र एरए5फशग' 
?077067 7७ए7 पार) 


द०-पु० एशिया का वतंमान राजनीतिक स्वरूप ऐतिहासिक प्रक्रिया का. परिणाम है । द०- 
पू० एशिया में भारत, चीन आदि से प्राचीन काल से ही प्राकृतिक अवरोध होते हुए भी लोग यहाँ 
आकर बसते रहे । 3वीं शताब्दी में समुद्र के मार्ग से मुस्लिम व्यापारी इस क्षेत्र में आये तथा 
इस्लाम का प्रचार किया । यूरोपीय साम्राज्यवादियों में सर्वप्रथम 5वीं शताब्दी में पुर्तंगीज जाये । 
उनके एक शताब्दी बाद डच आये जिन्होंने इण्डोनेशिया के अनेक द्वीपों पर अधिकार किया तथा 
7वीं शताब्दी तक हालैण्ड इस क्षेत्र में प्रमुख शक्ति वत गया । इसके पश्चात्‌ ब्रिटिश तथा फ्रेंच 
आये । इनका प्रारम्भिक उद्देश्य व्यापार एवं व्यापारिक मार्गों पर अधिकार करना था । इसी उद्देश्य 
से 89 में सिंगापुर पर तथा उसके पश्चात्‌ वर्मा एवं मलाया पर अधिकार कर लिया तथा फ्रांस 
ने दक्षिणी इण्डोचीन पर अधिकार किया । इसके पश्चात्‌ ये दोनों शक्तियाँ क्रमशः विस्तार करती 
रही । केवल धाईलैण्ड को एक 'बफर राज्य! (छणीट 840७) के रूप में रहने दिया गया | स्पष्ट 
है कि सम्पूर्ण द०-पु० एशिया केवल थाईलैण्ड को छोड़कर विदेशी शासन के अन्तर्गत आ गया । 

यूरोपीय शक्तियों ने इस क्षेत्र को केवल राजनीतिक भागों में हो विभक्त नहीं किया अपितु 
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अनेक समुदायों को राष्ट्रीय स्वरूप भी प्रदान किया; जैसे वर्मा, इण्डोचीन, मलाया, इण्डोनेशिया | 
साम्राज्यवादी शक्तियों ने इस क्षेत्र में प्रशासन की सुविधा के लिए राजनीतिक खण्ड किये, जिसके 
कारण एक ही प्रकार की जाति के लोगों का विभाजन हो गया, जेसे फ्रेंच लोगों ने इण्डोचीन को 
कम्पूचिया, लाओोस, टानकिन तथा अनाम में विभक्त कर दिया। इसी प्रकार, डच लोगों ने इण्डो- 
नेशिया तथा ब्रिटेन ने मलाया में नौ छोटे-छोटे राज्य शामिल किये। विदेशी शासन ने इस क्षेत्र के 
विकास को एक नवीन दिशा प्रदान की यद्यपि उसका उद्देश्य शोषण था| 

साम्राज्यवादी शासन के विरुद्ध दक्षिण-पूर्वी एशिया के देशों में स्वतन्त्रता आन्दोलन का 
सूत्रपात प्रथम विश्व-युद्ध के पश्चात्‌ हुआ | द्वितीय विश्व-युद्ध का इस क्षेत्र पर अत्यधिक प्रभाव 
पड़ा । सितम्बर 94। में जापान ने इस क्षेत्र पर अधिकार जमाना प्रारम्भ किया तथा 942 
तक जापान ने मलाया, इण्डोनेशिया, वर्मा तक अधिकार कर लिया । जापान के तीन वर्ष के शासन 
में इस क्षेत्र के विकास हेतु “ग्रेटर ईस्ट एशिया की भप्रास्पेरिटी प्लान! बनायी गयी। उन्होंने इण्डो- 
चीन के पूर्ववर्ती राज्यों को वियतनाम के रूप में संगठित किया तथा सम्पूर्ण इण्डोचीत को कम्पू- 
चिया, लाओस तथा वियतनाम तीन राजनीतिक इकाइयों में बदल दिया। जापान के इस क्षेत्र से 
हटने के साथ ही यहाँ के देश स्वतन्त्र होने लगे। सर्वेप्रथम संयुक्त राज्य अमरीका ने 4 जुलाई, 
946 को फिलीपाइन्स को स्वतन्त्रता प्रदान कर दी । इण्डोनेशिया में स्वतन्त्रता आन्दोलन का 
सूत्रपात अगस्त 945 भें हुआ | जनवरी 949 भें डच सरकार के अधीन स्थानीय सरकार बनायी 
गयी तथा जनवरी 4950 में इण्डोनेशिया पूर्ण स्वतन्त्र हो गया । 954 में फ्रांस को वियतनाम से 
बाध्य होकर हटना पड़ा और जिनेवा समझौते के अनुसार जुलाई 954 में वियतनाम 7 
उत्तरी अक्षांश के सहारे उत्तरी और दक्षिणी भागों में विभक्त कर दिया गया। भमलाया सघ 957 
में स्वतन्त्र हुआ तथा राष्ट्रमण्डल का सदस्य बन गया । 963 में मलाया, सिंगापुर तथा ब्रिटिश 
बोनियो का संयुक्त संघ मलयेशिया नाम से बनाया गया । 965 में एक समझौते के द्वारा सिंगापुर 
एक स्वतस्त्र राज्य बन गया । जुलाई 976 में वियतनाम पुनः संयुक्त हो गया । कम्पुचिया आज 
भी समस्याग्रस्त क्षेत्र बना हुआ है । 

दक्षिण-पुर्वी एशिया के प्रसुख राज्य 
(५५707 छ&यछ58 6छ प्रस्ल 50एप्र-5&857 ७94) 

], बर्मा (80778)---4 जनवरी, 948 को बर्मा एक स्वृतन्त्र सावंभोमिक राज्य बना । 
वर्मा का क्षेत्रफल 2,6,789 वर्ग मील है तथा 978 में 3,22,05,000 जनसंख्या थी। वर्मा 
सुख्यतः कृषि प्रधान देश है जो चावल का निर्यात कर विदेशी मुद्रा कमाता है । एशिया में यही 
एकमात्र ऐसा राष्ट्र है जो अपने नागरिकों की बुनियादी आवश्यकताओं को स्वयं पूरा करने की 
क्षमता रखता है । द्वितीय महायुद्ध के दौरान 942 में जापानियों ने वर्मा पर अधिकार कर लिया 
था। 4 जुलाई, 948 को वर्मा स्वतन्त्र हुआ। बर्मा की स्वतन्त्रता अपने साथ अनेक मुसीबत 
लायी । साम्यवादियों ने वहाँ सशस्त्र विद्रोह कर दिया । 956 में चीन ने अपने सैनिक दस्ते वर्मा 
की उत्तरी-पूर्वी सीमा के निकट प्रवेश कराये तथा दो स्थानों--काचिन और वा पर अधिकार कर 
लिया । 960 में वर्मा एवं चीन के मध्य सीमा समझौता हुआ जिसमें बर्मा को 244 वर्ग मील 
क्षेत्र चीन को देना पड़ा । यू नू [958 तक वर्मा के प्रधानमन्त्री रहे। 958 भें उन्होंने देश का 
शासन सेवाध्यक्ष जनरल नेविन के हाथों में सौंप दिया । नेविन ने वर्मा का शासन एक क्रान्तिकारी 
परिपद्‌ के सहयोग से करने का निश्चय किया । जहाँ तक वर्मा की विदेश नीति का सम्बन्ध है, वह 
गृठ-निरपेक्ष नीति का पालन कर रहा है। भारत की भांति वह सैनिक संगठनों से अलग हैं! 
संयुक्त राष्ट्र संघ में उसकी पूर्ण आस्था है । भारत के साथ उसके सम्बन्ध मंत्रीपूर्ण हैं परन्तु प्रवासी 
भारतीयों की समस्या को लेकर कभी-कभी भारत से उसके सम्बन्धों में कटुता उत्पन्न हो जाती है ! 
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2, चाईसण्ड (पभशा0)--थाईलैण्ड को 'स्थाम' के नाम से जाता जाता था। जून, 
939 की एक सरकारी घोषणा के पश्चात्‌ इसको थाईलैण्ड का नाम दिया गया। दक्षिणी-पूर्वी 
एशिया में यही एक देश है जो बहुत समय पूर्व अर्थात्‌ 7896 से स्वतन्त्र रहा हैं, इसका कारण 
पइराकी स्थिति है अर्थात्‌ यह ब्विटिश एवं फ्रेंच शक्तियों के मध्य बफर स्टेट के रूप में रहा है । 

थाईजैण्ड का क्षेत्रीय विरतार 5,84,000 चर्ग किमी० «क्षेत्र में है तथा यहाँ की जनसंख्या 
978 में 45। लाख अंकित की गयी। इसमें तीन-चौथाई लोग थाई जाति के थे। अन्य 
अल्पसंख्यकों में चीनी तया मलाई लोगों को छोड़कर कम्पूचियन, लाओटियन तथा शान थाई लोगों 
से सांस्कृतिक समानता रखते हैं । यहाँ चीनी लोगों की संख्या फुल जनसंख्या का 74%-है जो यहाँ 
के व्यापार को नियन्त्रित रखते हैं) यहाँ पर अधिक संख्या में चीनी होते के कारण आन्तरिक 
शान्ति भंग होने का सर्देव भय वना रहता है। द्वितीय महायुद्ध के पश्चात्‌ यहां चीत विरोधी भावना 
की प्रवलता रही है । साम्यवादी चीन के लिए थाईलैण्ड आकर्षण का मुख्य केन्द्र रहा है, क्योंकि 
इसके चावल के अतिरिक्त उत्पादन में वही अपनी भूखी जनता का पेट भर सकता है अतः थाईलैण्ड 
साम्यवाद विरोधी नीति अपनाने के लिए विवश है। उसके व अमरीकी उद्देश्यों में समानता होने 
के कारण अमरीका विशाल स्तर पर उसे सैनिक व आर्थिक सहायता देता है) अभरीकी राज- 
नीतिशज्ञ थाईलैण्ड को दक्षिण-पूर्वी एशिया के उन प्रमुख राज्यों में शामिल करते हैं जिनके साथ 
सैतिक सम्बन्ध सघन बनाने के लिए संयुक्त राज्य अमरीका प्रवत्नशील है ) इसी उद्देश्य से हथियार 
तथा फौजी सामान की सप्लाई की जाती है, सैनिक प्रतिनिधि मण्डलों का नियमित रूप से आदान- 
प्रदान होता है । अमरीकी नौसेना के 7वें बेड़े के जहाज धाईलैण्ड के बन्दरगाहों में जब-तब आते 
हैं। आज भी यहाँ अमरीकी सैनिक बड्डे स्थित हैं। सीटो (8. 2. 6. 7. 0.) संगठन का सुरु्य 
कार्यालय थाईलैण्ड की राजधानी वैंकाक में ही है । हु 

3. मलाया|मलपेशिया (१४७३४३|)४६9४४9)--मलाया रवड़ तथा टठिन उत्पादन में 
प्रमुख स्थाव रखता है। अतः ब्रिटिश साम्राज्य के लिए वह आधिक हृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण 
था। फरवरी 948 में मलाया तथा ब्रिटेन के लम्बे वार्तालाप के पश्चात्‌ यहाँ की सरकार को 
ब्विटिश संरक्षण में मलाया संघ बनाने की स्वीकृति प्रदान की गयी जिसमें सभी प्रान्त शामिल थे । 
ध्िगापुर को क्राउन कालोनी के रूप में रखा गया । 3! अगस्त, 7957 को मसलाया पूर्ण स्वाधीन 
हो गया। स्वाधीनता के पश्चात्‌ इसने राष्ट्रमण्डल की सदस्यता स्वीकार की | यहाँ की जनसंख्या 
में 50% ही लोग मलय हैं, दो अन्य प्रमुख जातियाँ चीनी तथा भारतीय हैं जो क्रमशः 37% तथा 
0% है । 2948 में मलाया संघ की स्थापना के साथ चीनी और मलयों के मध्य संघर्ष आरम्भ 
हो गया। यह संधर्ष 948 में मलाया संघ की स्थापना के साथ तीब्र हो गया क्योंकि इसमें 
तागरिकता इस प्रकार से रखी थी कि चोनी लोगों को मताधिकार प्राप्त नहीं होता था। फल- 
स्वरूप चीनी गूरिल्लों ने मलाया के अनेक भागों में उपद्रव प्रारम्भ कर दिये, जिसको ब्रिटिश सेना 
की भदद से दवाया गया । + 

मई 496| में मलाया की ओर से मलयेशिया संघ का प्रस्ताव आया जिसमें मलाया संघ, 
प्षियापुर, उत्तरी बोनियों तथा सारावाक को सम्मिलित करने की व्यवस्था रखी गयी । सिंगापुर 
ने इसकी तुरन्त स्वीकृति दे दी, किन्तु इसमें एक कठिनाई यह थी कि मलाया में 25 लाख चीनी 
या कुल जनसंस्या 37% तथा सिंगापुर में 2 लाख चीनी या 75% थे। अतः यदि दोनों का 
संघ बनता है तो मलय की संख्या 36 लाख और चीनी की 37 लाख होने से चीनी सरकार का 
अधिकार हो जायेगा । अतः इसमें ब्रिटिश बोतियो को भी शामिल किया गया तथा 6 सितम्बर, 
963 को मलयेशिया अस्तित्व में आाया जिसमें मलाया संघ के अतिरिक्त सिंगापुर उत्तरी बोनियो 
(सावाह) तथा सारावाक सम्मिलित किये गये । नवनिर्भित मलयेशिया को इण्डोनेशिया के प्रवल 
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विरोध का सामना करना पड़ा | इण्डोनेशिया के डॉ० सुकर्ण नहीं चाहते थे कि इण्डोनेशिया के 
पड़ौस में एक शक्तिशाली संघ की स्थापना हो क्योंकि इससे कालान्तर में इण्डोनेशिया की सुरक्षा 
पर आँच आ सकती थी । अगस्त 9635 में सिंगापुर मलयेशिया संघ से अलग हो गया परल्तु दोनों 
में घनिष्ठ सम्बन्ध बने हुए हैं । मलयेशिया पाश्चात्य शक्तियों का पि्छलब्यू राष्ट्र नहीं'है। यह 
विश्व रंगमंच पर गूट-निरपेक्षता की चीति का पालन करता है । 

4. फिलीपाइन्स (?॥9977०5)---फिलीपाइन्स की सर्वप्रथम खोज 52 में भेगेलन ने 
की तथा 565 में स्पेत ने इस पर अधिकार कर लिया। स्पेन-असरीकन युद्ध के पश्चात्‌ 898 
में अमरीका ने अधिकार किया तथा सीमित स्वतन्त्रता प्राप्त की । फिलीपाइन्स गणतन्त्र में 7,000 
से भी अधिक द्वीप सम्मिलित किये जाते हैं, इनमें सबसे प्रमुख लुजोन तथा मिण्डिनाओ द्वीप हैं। 
सम्पूर्ण फिलीपाइन का अनुमानित क्षेत्र 299,400 वर्ग किमी० है। फिलीपाइन की स्थिति प्रशान्त 
महासागर में सामरिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से चीच का मुख्य स्थल केवल 480 
किमी० उत्तर-पश्चिम है । फारमोसा, वियतनाम, इण्डोनेशिया आदि के सन्दर्भ में इसकी स्थिति 
सामरिक महत्ता रखती है । फिलीपाइन राजनीतिक दृष्टि से अमरीका अधिक्षत क्षेत्र रहा है। 
यद्यपि इसको पर्याप्त सुविधाएँ प्रदान कर रखी थीं, किन्तु पूर्ण स्वतन्त्रता 4 जूलाई, 946 को 
प्राप्त हुईं । स्वतन्त्रता के पश्चात्‌ यहाँ की प्रमुख समस्या युद्ध से लड़खड़ाती अर्थ-व्यवस्था को सुदृढ़ 
करना था । अन्तर्राष्ट्रीय जगत में उसका रवैया स्पष्टतः पश्चिमी समर्थक है। 4 मार्च, 947 
को उसने अमरीका के साथ एक 99-वर्षीय पारस्परिक सहायता सन्धि की, जिसके अन्तर्गत, उसकी 
भूमि पर अमरीकी सैनिक व नौ-स॑निक अड्डों की स्थापना हुईं। 954 में फिलीपाइन्स ने सीटो 
की सदस्यता भी ग्रहण की । दक्षिण-पूर्वे एशिया में थाईलेण्ड के बाद फिलीपाइन्स दूसरा अमरीका 
समर्थक देश है। मार्कोस के शासन के पतन तक अमरीका ने फिलीपीन में बड़ी सक्रियता दिखायी 
उसे द्रत तैनाती सेना का अड्डा बनाने की कोशिश की ताकि इस विस्तृत क्षेत्र में जरूरत होने पर 
अविलम्ब कार्यवाही की जा सके । 

5. इणग्डोनेशिया (77007०89)--इण्डोनेशिया अनेक द्वीपों का समृह है जिसका विस्तार 
उन्नीस लाख वर्ग किमी ० क्षेत्र में है । इसके प्रमुख द्वीप सुमात्रा, जावा, मदुरा, सुलावेशी, . वोनियो 
नूसातेनगारा, मलुक आदि हैं। इसके अतिरिक्त, लगभग तीन हजार छोटे-छोटे द्वीप हैं। जकार्ता 
यहाँ की राजधानी है| द्वीपों के अलग-अलग स्थित होने के कारण प्राकृतिक, आधिक एवं सांस्कृ- 
तिक भिन्नता अवस्थित है । इसके कारण राजनीतिक एकता में बाघां पढ़ती है। यहाँ की कुल 
जनसंख्या 978 की जनगणना के अनुसार 3,05,97,000 थी। इसमें से दो-तिहाई जनसंख्या 
केवल जावा द्वीप पर निवास करती है जो कुल क्षेत्र का केवल 70% है । यह विश्व के अधिकतम 
घने वसे क्षेत्र में से एक है, जहाँ घनत्व । हजार व्यवित प्रति वर्ग किमी ० तक हो गया है । यहाँ की 
अधिकांश जनसंख्या मुस्लिम है। बाली द्वीप पर हिन्दू भी निवास करते हैं। इण्डोनेशिया विश्व में 
अनेक उत्पादनों जैसे रवर, टिन, गन्ना, सिनकोना, तम्बाकु, बॉक्साइट, पैद्रोलियम आदि के लिए 
प्रसिद्ध है । 

इण्डोनेशिया पहले डच लोगों के अधिकार में था । 602 से 948 तक डचों की ईस्ट 
इण्डिया कम्पनी इण्डोनेशिया पर शासन करती रही । इसके उपरान्त डच सरकार ने उसे अपने 
नियन्त्रण में ले लिया । [94 से 7945 तक यह जापान के आधिपत्य में रहा। जापान द्वारा 
इण्डोनेशिया खाली करने के उपरान्त जब डचों ने इस पर पुनः अधिकार जमाना चाहा तो 
राष्ट्र की जनता ने उनके विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया । शुरू में डच सरकार अपनी साम्राज्यवादी 
नीति से विचलित नहीं हुईं, परन्तु वाद में संयुक्त राष्ट्र के प्रयत्तों एवं विश्व लोकमत के दबाव 
में इसे इण्डोनेशिया की स्वाघीनता को मान्यता देनी पड़ी । 27 मई, 949 को इण्डोनेशिया के 
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सम्प्रभुतासम्पन्न लोकतन्वात्मक गणराज्य की स्थापना हुई। 95 0 में नया संविधान लागू किया 
गया और डॉ० सुकर्ण राष्ट्रपति, बने ॥ 30 सितम्बर, 965 को इण्डोनेशिया में एक असफल 
साम्यवादी क्रान्ति हुई। सारे देश में साम्यवादियों के विरुद्ध एक जबरदस्त आन्दोलन छिड़ गया | 
लगभग 50 हजार साम्यवादी मारे गये | 967 में डॉ० सुकर्ण को अपदस्थ करके जनरल सुहार्तो 
इण्डोनेशिया के राष्ट्रपपि बन बैठे । अपनी विदेश नीति के मामले में इण्डोनेशिया शुरू से ही अवसर- 
वादी गुट-निरपेक्षता की मीति का पालन करता रहा है। इण्डोनेशिया की विदेश नीति का सर्वाधिक 
उजागर पक्ष विश्व के सामने 955 में प्रकट हुआ जबकि उसने बाण्डूय में प्रथम एफो-एशियाई 
सम्मेलन का आयोजन किया । 962 और 965 के सध्य इण्डोनेशिया ने सभी अन्तर्राष्ट्रीय 
मामलों पर चीन और पाकिस्तान का अस्धा समर्थन किया । बदले में पाकिस्तान और चीन ने भी 
मलयेशिया विरोध सें उसका साथ दिया | 965 में मलयेशिया (को सुरक्षा परिषद्‌ का अस्थायी 
सदस्य बना लिये जाने पर उसने संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता त्याग दी । सितस्व॒र 965 के भारत- 
पाक युद्ध में इण्डोनेशिया ने पाकिस्तान का पूरा समर्थन किया । 

नये राष्ट्रपति जनरल सुहातों ने अधिक व्यावहारिक और विवेकपूर्ण विदेश नीति को 
अपनाया । अमरीका के साथ फिर से कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित किये गये तथा विश्व समस्याक्रों 
के प्रति एक तटस्थवादी दृष्टिकोण अपनाया गया। भारत और इण्डोनेशिया के सम्बन्धों में 
भधुरता आयी, मलयेशिया के साथ फिर से मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध स्थापित किये गये और सितम्बर 
966 में इण्डोनेशिया पुनः संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रविष्ठ हो गया। अगस्त 967 सें उसने 
मलयेशिया, सिंगापुर, थाईलैण्ड और फिलीपाइन्स के साथ मिलकर 'एशियान' (68880एंक्षांक्षा। ० 
8णा0- छह 88ंक्ा प७00॥5) की स्थापना की जिसका उद्देश्य इस क्षेत्र में एक 'साझा बाजार' 
तैयार करना है । 

6. तिणापुर (978800०)--भलाया प्रायद्वीय के दक्षिण में समुद्र तट से 6 फर्लाग की 
दूरी पर सिंगापुर का द्वीप है, जो क्षेत्रफल में केवल 250 वर्गमील के लगभग है | इसकी जनसंख्या 
20 लाख से कुछ ऊपर है, जिनमें 5 लाख के लगभग चीनी तथा 2 लाख के ,लगभग भारतीय 
हैं। द्वितीय महायुद्ध से पूर्व इस द्वीप की स्थिति एक ब्रिटिश बा।लोनी की थी और महायुद्ध के दौरान 
जापान ने इस पर अपना प्रभृत्व स्थापित कर लिया था। जापाव की पराजय के बाद ब्रिटेन के लिए 
यह सम्भव नही रह गया था कि वहू इस द्वीप पर पहले के समान शासन कर सके । 945 में 
ब्रिटिश सरकार ने सिंगापुर के लिए नया संविधान बनवाया जिसमें गवर्नर को अत्यधिक अधिकार 
प्राप्त थे । जनता इससे सन्तुष्ट नहीं थी अतः सिंगापुर को एक पृथक्‌ व स्वतन्त्र राज्य के रूप में 
परिवर्तित कर दिया गया और उसे भी ब्रिटिश कामनवेल्थ में एक स्वतस्त्र राज्य की स्थिति प्रदान 
कर दी गयी । 963 में जब मलयेशिया संघ-राज्य का निर्माण हुआ, तो सिगापु र भी उसमें सम्मि- 
लित हो गया । 9 अगस्त, 4965 को वह इससे पृयक्‌ हो गया। अब वह एक पृथक सम्पूर्ण प्रशुत्व- 
सम्पन्न गणराज्य है । 27 सितस्वर, 965 को उसे संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता मिली । महा- 
युद्ध के समय तक सिंगापुर दक्षिण-पूर्वी एशिया में त्रिटिश जलसेना का सबसे बड़ा गड़्डा था, पर 
अब ब्विटिश सेनाएँ वहाँ से वापस बुलायी जा चुकी है । अमरीकी योजनाओं में सिंगापुर भी विशेष 
स्थान रखता हैँ, जिसे हिन्द महासागर में गश्त लगाने वाले अमरीकी टोही विमानों की सैनिक- 
तकनीकी देखभाल का अड्डा माता जाता है। 

7. हिदचीन के राज्य (लाओस, कम्पुचिया और वियतनाम) [7॥9 8668 ० ॥800- 
(राव (,805, एथााएएप०ॉ४० &; ५०४४7) ]--भृतपुर्व फ्रेंच इण्डोचीन (हिन्दचीन) स्वतन्त्रता के 
पश्चात्‌ एक इकाई'न रहकर अनेक राजनीतिक इकाइयों में विभक्त हो गया । द्वितीय विश्व-युद्ध से 
पं हिल्दचीन के पाँच भाग थे--कोचीन चीन, अच्तास, टोकिग, लाओस और कमस्बोडिया | हिन्द- 
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चीन के इन पाँच प्रदेशों में यथार्थ में कभी भी सांस्कृतिक और राजनीतिक एकता नहीं रही। 
कोचीन चीन, अन्नास और टोकिंग चीनी संस्कृति से प्रभावित थे तो लाओभोस और कम्बोडिया 
झारतीय संस्कृति से । 


फ्रांस ने इस क्षेत्र पर ) 862 से अधिकार करना प्रारम्भ किया। सर्वप्रथम कोचीन चीन 
के पूर्वी क्षेत्रों पर अधिकार किया । 883 में सैनिक विलय द्वारा टानकिन तथा अन्नाम पर तथा 
कुछ समय पश्चात्‌ लाओस पर नियन्त्रण किया। इसके पश्चात्‌ द्वितीय महायुद्ध तक वह क्षेत्र 
इन्हीं के अधिकार में रहा । इन्होंने वागाती कृषि, खनिज आदि का विकास किया तथा आधुनिक 
नगरों जैसे सेगोन, हाईफांग, हनोई आदि का विकास किया । 94 में जापान ने इण्डोचीन पर 
अधिकार कर लिया जो लगभग 4 वर्ष तक रहा । युद्ध की समाप्ति के पूर्व ही जापान ने कोचीन 
सीन, टॉनकिन और अजन्नाम को नयी राजनीतिक इकाई “वियतनाम” के रूप में संगठित किया। 
945 में जापान के परास्त हो जाने पर यह क्षेत्र भी उसके हाथ से चला ग्रयां। इसके पश्चात्‌ 
चीनी सैनिकों ने वियतनाम के 46वीं उत्तरी अक्षांश से ऊपर वाले भाग पर अधिकार कर लिया। 
इस समय तक फ्रेंच सेनाएं पुनः बहुत से क्षेत्रों पर अधिकार कर चुकी थीं। फ्रांस ने कम्पूचिया, 
लाओस और वियतनाम को "फ्रेंच संघ” में शामिल करने के प्रयत्न किये किन्तु सफलता नहीं मिली । 
इन सभी क्षेत्रों में स्वतन्त्रता के लिए आन्दोलन तथा साम्यवादी प्रभाव के कारण युद्ध प्रारम्भ हो 
गया । यह संघर्ष 7 वर्ष से भी अधिक समय तक चला जिसका फ्रांस की अर्थव्यवस्था पर भारी 
दवाव पड़ा। साम्यवादी दबाव को फ्रांस अमरीकी सहायता के उपरान्त भी कम न कर सका! 
फलस्वरूप जुलाई 954 में जेनेवा शान्ति समझौते के अनुसार वियतनाम को 7वीं अक्षांश के 
सहारे उत्तरी और दक्षिणी भागों में विभक्त कर दिया जिससे एक नवीन समस्या का जन्म हुआ। 
वियतनाम समस्या का जन्म यहीं से प्रारम्भ होता है । 

. लाओस 
(009) 

लाओस दक्षिणी-पूर्वी एशिया का एक छोटा देश है जी चारों ओर से स्थलीय सीमाएँ रखता 
है । लाओस के उत्तर में चीन का पुनन्नान प्रान्त, पुर्वे गौर उत्तर-पूर्व में उत्तर वियतनाम, दक्षिण में 
कम्पूचिया व दक्षिण वियतनाम तथा पश्चिम में वर्मा स्थित हैं । इसका क्षेत्रफल लगभग 2,36,000 
वर्ग किलोमीटर तथा जनसंख्या 27 लाख है । 

लाओस की राजनीति को समझने के लिए वहाँ के शाही परिवार के तीन सौतेले भाइयों 
का परिचय जान लेना आवश्यक है । इनमें पहले हैं सुवन्न फूमा जो तठस्थवादी हैं । दूसरे राजकुमार 
सुफन्ना वोंग साम्यवादी हैं जिन्होंने पायेट लाओ नाम से अपना सैन्य संगठव बनाया । तीसरे राज- 
नीति में दक्षिण पन्‍्थ का अनुकरण करने वाला राजकुमार फूपी नौसवान है । 

द्वितीय महायुद्ध के बाद । मई, 947 को यहाँ संवैधानिक राजतन्त्र की स्थापना हुई। 
9 जूलाई, 949 को फ्रांसीसी संघ के अन्तर्गत लाओस को स्वतन्त्र राज्य का दर्जा दिया गया 
जिसे राजकुमार सुफन्ना बोंग ने मानने से इन्कार कर दिया और “पाथेटलाओ” नामक आन्दोलन 
संगठित किया | 953-54 के मध्य पाथेटलाओ सैनिकों ने अनेक आक्रमण किये । जेनेवा समझौते 
(जुलाई 954) के अन्तर्गत लाओस को एक तटस्थ राज्य बनाया गया । उसकी तटस्थता में यह 
विचार निहित था कि नयी राष्ट्रीय सरकार में पारथेटलाओ विद्रोहियों को भी शामिल कर लिया 
जायेगा। 25 दिसम्बर, 955 को राष्ट्रीय सभा के खुनाव हुए जिसके परिणामस्वरूप सुवच्न फूमा 
प्रधानमन्त्री बनाये गये । किन्तु पाथेटलाओ ने गुरिल्ला युद्ध शुरू करके लाओोस के दो उत्तरी प्रान्त 
अपने कब्जे में कर लिये । अक्टूबर 957 भें सुवश्च फूमा और सुफन्‍्ना बोंग में एक समझौता हुआ 
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जिसके अनुसार दोनों पक्षों के मध्य युद्ध बन्द हुआ और पाथेटलाओ के दी सदस्यों ने सुबश्च फूमा 
मब्त्रिमण्डल की सदस्यता ग्रहण की । 
जेनेवा समझौते को अमरीका ने पसन्द नहीं किया था अतः अमरीकी साजिश के फल- 
स्वरूप 959 भें लाओस में शह-युद्ध की स्थिति पैदा हो गयी । लाओस की सरकार ने संयुवत 
राष्ट्र संघ में अपील की । जून 4960 में सोम सानिथ के अधीन एक दक्षिणपक्षीय सरकार की 
स्थापना हुईं। 9 अगस्त, १960 में कैप्टन कांगली के नेत्स्व में एक सँलिक विद्रोह हो गया ! उसने 
लाओस को राजधानी पर अधिकार कर लिया। इसके साथ ही उसने सोबन्न फूमा के नेतृत्व में 
एक तटस्थ सरकार की स्थापना की जिसे ऊम्युनिस्ट देशों ने मान्यता दे दी। इस पर दिध्म्बर 
960 में सेनापतति फूमी नौसवान ने अमरीकी सदद से राजधानी वियनतियन पर अधिकार कर 
लिया । कैप्टन कांगली भागकर उत्तर की ओर चला गया और वहाँ पाथेटलाओ गुरिल्ला तथा 
वियतनाम के जरिये सोवियत संघ से सहायता प्राप्त कर आक्रमण करना शुरू कर दिया। इस तरह 
भीषण गृह-युद्ध शुरू हुआ जिसमें एक पक्ष का समर्थन रूस और दूसरे पक्ष का अमरीका करने लगा। 
96] के आरम्भ में कम्युनिस्ट नेता ने उत्तर-पुर्व के तीन प्रान्तों पर अधिकार कर लिया । 
लाओस के गृह-युद्ध में रूस-अमरीकी हस्तक्षेप से विश्व शान्ति को खतरा उत्पन्न हो गया। 
जेनेवा समझौते द्वारा स्थापित अन्तर्राष्ट्रीय नियन्त्रण आायोग को पुनर्जीवित किया गया और अप्रैल 
96 में युद्ध बन्द कर दिया गया | लाओस वी समस्या पर विचार करने के लिए कम्बोडिया 
के सुझाव पर 2 मई, 964 को जेनेवा में 4 राष्ट्रों का सम्लेलन बुलाया गया; लेकित इस ' 
पर कोई निर्णय नहीं हो सका कि लाओस का प्रतिनिधित्व कौन करे ? बाद में अमरीका तथा 
सोवियत संघ में यह समझौता हुआ कि सम्मेलन में लाओस के तीन पक्ष के प्रतिनिधि भाग लें । 
]7 भाई को इन तीनों प्रतिनिधि मण्डलों ने इस सिद्धान्त को मान लिया कि लाओस में एक संयुक्त 
सरकार का गठव किया जाये। 23 जुन, 96 को सोवच्न फूमा के प्रधानसन्ध्ित्व में संयुक्त 
म्त्रिमण्डल संगठित कर दिया गया ) कुछ दिनों तक स्थिति शान्त रही लेकिन 963 के माचे में 
अमरीकी पड्यन्त्र के कारण लाओस के विदेशमन्त्री की हत्या हो गयी भौर चहाँ पुनः गृह-युद्ध 
प्रारम्भ हो गया । फरवरी 965 में जनरल फूमी नौसवान वो सरकार का तस्ता पलटमे की 
निष्फल कोशिश के फलस्वरूप थाईलैण्ड में भागकर शरण लेनी पड़ी। जुलाई 965 में फिर 
आम 'धुनाव हुए, जिसका पाथेटलाओ ने पुनः बहिष्कार किया। 968 में उत्तर लाओस के 
महत्वपूर्ण जार के मैदान पर पायेटलाओ ने अपना अधिकार कर लिया था। 969 की गर्मियों 
सें सरकारी सेना ने इस पर पुनः अपना नियन्त्रण कर लिया। माचे 970 में फिर पूरा जार का 
मेंदान साम्यवादियों के हाथ में आ गया । फरवरी 97] में लाओस की स्थिति एक बार पुनः 
गम्भीर हो गयी । इस बार हजारों दक्षिण वियतनामी सैनिक अचानक लाओस की सीमा में प्रवेश 
कर गये । आक्रमणकारियों का मुख्य लक्ष्य हो-ची-मिन्‍्ह भाग पर कब्जा करता था। दक्षिणी 
वियतनाम तथा अमरीकी आक्रमण के विरुद्ध लाओस में तीद्र प्रतिक्रिया हुई। अप्रैल 975 में 
“ हिन्दचीन क्षेत्र में महान परिवर्तन हुए। कम्वोडिया और वियतनाम के गृह-युद्धों का अन्त हुआ 
जिनमें कम्युनिस्टों को विजय मिली । इस धटना का लाओस की स्थिति पर तत्काल प्रभाव पड़ा । 
!! मई, 975 को लाओस के सविधान की 28वीं चप-गाँठ मंनायी गयी । इस अवसर पर यह 
स्पष्ट हो गया कि यहाँ की सत्ता भी पाथेटलाओ के हाथ मे चली गयी है. अन्ततः साम्यवादियों 
ने लाओस के शासन पर पूरा अधिकार जमा लिया । 
2. कम्पुचिया (कम्बोडिया) 
(0७/एएटप्रा& ; ८४४४०00५) 
प्राचीन काल में कस्बोडिया कम्बुज के नाम से विख्यात था। हिन्दवचीन के नाम से जाते 
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गये क्षेत्र के तीन राज्यों--लाओस, कम्बोडिया व वियतनाम--में से कस्बोडिया सैकांग नदी के 
कारण सबसे अधिक उपजाऊ है। इसी राज्य में दक्षिणी-पूर्वी एशिया की सबसे विशाल झ्ील--.. 
टोनलेसप विद्यमान है । कम्बोडिया का क्षेत्रफल 66 हजार 600 वर्ग मील है तथा 978 में 
यहाँ की कुल जनसंख्या 78,88,000 थी । इसमें 53,34,000 खेमरस, 2,[8,000 वियतनामी 
,63,000, चीनी शेष अन्य लोग हैं । यहाँ की अधिकांश जनसंख्या बौद्ध धर्म को मानने वाली है। 
पह थाईलैण्ड, लाओस व वियतनाम से घिरा हुआ है | इसके दक्षिण में श्याम की खाड़ी स्थित है 

फ्रांस के लोग सबसे पहले यहाँ धर्म प्रचार करने के लिए आये थे। द्वितीय विश्व-युद्ध तक 
कम्बोडिया के लोग स्वतन्त्रता के प्रति इतने उदासीन थे कि 75 बर्ष के फ्रांसीसी प्रभुत्व के काल 
में एक बार भी उन्होंने स्वाधीनता की बात को लेकर विद्रोह नहीं किया। द्वितीय महायुद्ध के 
दौरान जब जापान हिन्दचीन के क्षेत्र की ओर पैर पसारने लगा तब कम्बोडिया के लोगों की 
आँखें खुलीं और उन्होंने महसूस किया कि फ्रांस भी कितना निर्वल है । जब फ्रांस की दुबंशता उनके 
सम्मुख स्पष्ट हुई तो उन्होंने शासन में परिवर्तत की बात पर विचार करना प्रारम्भ किया । मार्च 
94 में जब फ्रांस के शासन से मुक्त होकर जापान के संरक्षण में कम्बोडिया स्वतन्त्र हुआ तो 
राजा को शासन का असीमित अधिकार प्राप्त हो गया। जापान के आत्मसमर्पण के बाद फ्रॉँस के 
शासक कम्बोडिया में फिर पहुँच गये । परिणाम यह हुआ कि 953 तक कम्बोडिया फ्रांस के 
शिकंजों में जकड़ा ही रहा । कम्बोडिया की स्वतन्त्रता के लिए प्रयत्न आरम्भ हुए और 9 नवम्बर, 
953 को उसे पूर्ण स्वतन्त्रता प्राप्त हो गयी । 953 से 7 मार्च, 970 तक यहां राजकुमार 
नरोत्तम सिहनुक का शासन था। सिंहनुक कम्बोडिया में उसी प्रकार लोकप्रिय थे जिस प्रकार नेहरू 
भारत में | 8 जनवरी, 96व को सिंहनुक राज्य प्रमुख व सम्राट होने के साथ-साथ शासन का 
प्रमुख भी वत गया । अगस्त 969 में जनरल लोननोल का प्रधानमन्त्री और राजकुमार विशुवत्‌ 
का उप-प्रधानमन्त्री बनना कम्बोडिया की राजनीति में एक महत्वपूर्ण परिवर्तत का प्रारम्भ सिद्ध 
हुआ । इन दोनों ने शासन की शक्ति को अपने हाथों में केन्द्रित करना प्रारम्भ कर दिया । सिंहनुक 
का झुकाव भले ही चीन की ओर रहा हो परन्तु इच दोनों का झ्ुकाव अमरीका की ओर था। 
जनवरी 970 में सिहनुक चिकित्सा के लिए देश के बाहर गये। षड़यन्त्रकारियों को अनुकूल 
अवसर प्राप्त हो गया और उन्होंने सिंहनुक का तख्ता पलट दिया। सिंहनुक भागकर पी्किंग चले 
गये जहाँ उन्होंने कम्पूचिया की निर्वासित सरकार'की स्थापना की । 

चीन से सैनिक सहायता प्राप्त करके पोलपोट के नेतृत्व में मार्च 975 में लोवनोल का 
तख्ता पलट दिया गया । दिसम्बर 975 से अप्रैल 976 तक सिंहचुक कम्बुजिया के संवेधानिक 
अध्यक्ष रहे । 4 अप्रैल, 975 को रिवउसंफान राष्ट्रपति बनाये गये किन्तु सारी शक्ति प्रधानमन्त्री 
पोलपोट के हाथों में केन्द्रित होती गयी। पोलपोट ने आम नागरिकों पर काफी अत्याचार किये | 
ऐसा कहा जाता है कि उसने कम्पूचिया-की सांस्कृतिक क्रान्ति में 70 लाख की कुल आबादी में से 
30 लाख लोगों को मौत के घाट उतार दिया । उसे एशिया का “ईदी अमीन! कहा जाने लगा । 
कम्पूचिया एक यातना शिविर बनकर रह गया। ५ 

पोलपोट के अत्याचारों के फलस्वरूप लगभग 3 लाख कम्पूचियावासी वियतनाम 
और थाईलैण्ड की तरफ कूच कर गये । इन्होंने ही हेंग सामरिन के नेतृत्व में राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चे 
का निर्माण किया। हैंग सामरिन ने वियतनाम में शरण ले ली । वियतनामियों की सहायता से हेंग 
सामरिन 7 जनवरी, सन्‌ 979 को राजधानी नेम पेन्ह पर अधिकार करने में सफल हो गया । 
वियतनाम ने कम्पूचिया में सैनिक हस्तक्षेप करके समाचान्तर सरकार स्थापित करवायी। कुछ 
लोगों की धारणा है कि कम्पूचिया में वियतनाम की भूमिका ठीक उसी प्रकार की रही है जिस 
प्रकार की भारत की भूमिका .97 में पूर्वी पाकिस्तान में रही । 
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अमरीका और चीन कम्पूचिया की पोलपोट सरकार को मान्यता देते रहे, जबकि भारत 
सहित कई देशों ने हेंग सामरिन सरकार को मान्यता दी है। 

कम्पूचिया में हेंग सामरिन सरकार ने 98] में निर्वाचल भी कराये किन्तु उसे अन्त- 
रष्ट्रीय स्वीकृति नही मिल पायी । देश के अधिकांश भाग पर हेंग सामरित का अधिकार है परच्तु 
थाईलैंण्ड से लगने वाली सीमाओं के पास अंगकोरवाठ के मन्दिरों मे पोलपोट की सेनाएँ भी सक्तिय 
रही है। यहीं से वे छापामार हमले करते रहे हैं । 

हेंग सामरिन सरकार को सोवियत संघ, वियतनाम, अफगानिस्तान, लाओस, पूर्वी जरम॑नी, 
हंगरी और बल्गारिया ने राजतयिक मान्यता दे दी किन्तु पश्चिमी शक्तियाँ पोलपोट सरकार को 
ही कम्पूचिया की वैध सरकार मानती रही है। ग्रुट-निरपेक्ष देशों के हवाना ' शिखर सम्मेलन 
(979) तथा नयी दिल्‍ली शिखर सम्मेलन (983) ने कम्पूचिया के स्थान को रिक्त रखना ही 
उचित समझा । यहाँ तक कि दक्षिण-पूर्वी एशिया के प्रमुख राज्यों--इण्डोनेशिया, मलयेशिया, 
फिलीपाइन, सिंगापुर और थाईलैण्ड ने भी कम्पूचिया की हेंग सामरिंन सरकार को मान्यता 
प्रदात नहीं की है । अधिकांश गृठ-निरपेक्ष देशों ने हैंग सामरित सरकार को मान्यता प्रदान नहीं 
की है। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद्‌ ने जनवरी 979 में एक प्रस्ताव पारित कर यह 
माँग की कि कम्पूचिया से सभी विदेशों सेनाएँ हटायी जाये । किन्तु रूस द्वारा इस प्रस्ताव को 
वीटो कर दिया गया । अक्टूबर 980 में महासभा ने एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें पोलपोट 
के प्रतिनिधि को ही सहासभा में स्थान देते रहना स्वीकार किया । 4 नवम्बर, 980 को महा- - 
सभा ने एक अन्य प्रस्ताव पारित किया जिसमें निम्नलिखित बातों का उल्लेख था--(क) कम्पूचिया 
से सभी विदेशी सेनाओं को तत्काल हठाया जाय; (ख) कम्पूचिया के आन्तरिक मामलों में सभी 
हस्तक्षेप समाप्त किये जायें; (ग) कम्पूचिया में संयुक्त राष्ट्र क्री देखरेख में चुनाव कराये जायें; 
(ध) महासचिव कम्पूचिया के प्रश्त पर एक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाने की सम्भावताओं का 
पता लगायें | 

- जुलाई 98। में न्यूयार्क में महासचिव डॉ० कुर्ट वाल्हडीम ने कम्पुचिया समस्या के समा- 

धान के लिए एक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया । इस सम्मेलन में तीन बातों पर जोर 
दिया गया-- ह 

(7) कम्पूचिया में युद्ध विराम; 

(7) जितनी जल्दी हो सके सभी सेनाओं की वापसी; तथा 

(॥) संयुक्त राष्ट्र संघ की देखरेख में चुनाव । 

महाशक्तियों के हस्तक्षेप के कारण कम्पुचिया की समस्या आज भी जटिल और उलझन- 
कारी बनी हुई है । 

कम्बोडिया की अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति 
अथवा 
कस्पूचिया में महाशक्तियों का हस्तक्षेप 

कम्बोडिया ने गुट-निरपेश्ञता की नीति को अपने वैदेशिक सम्वन्धों का आधार बनाया है । 
स्वतब्त्रता की प्राप्ति के 45 वर्ष बाद भी कम्ब्रोडिया आश्वस्त नहीं हुआ है कि उसके ऊपर से 
सारे संकट टल घुके हैं। उसको आज भी यह सन्देह है कि विदेशी लोग उसकी आजादी का हरण 
करना चाहते हैं। थाईलैण्ड और वियतनाम, जो उसके निकटतम पड़ोसी हैं उसके पुराने शत्रु हैं। 
उसकी भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि वह सर्दव हुसरे देश के आक्रमण के लिए खुला हुआ है । उसके 
पास इतनी सेनन्‍्य शक्ति भी नहीं है जो वह अपनी सीमाओं की सम्भावित शत्रुओं से रक्षा कर सके । 
इसीलिए कम्बोडिया ने असंलग्न व तटस्थ रहना ही सबसे अधिक व्यावहारिक समझा । कम्बोडिया 
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को अपनी इस नीति के कारण ही देश में चल रही विकास योजनामों के लिए दोनों गृठों से आधिक 
व तकनीकी सहायता प्राप्त होती रही। चीन, संयुवत्त राज्य अमरीका तथा सोवियत संघ ने 
कम्बोडिया को सहायता दी । सहायता ग्रहण करते हुए भी कम्बोडिया चीन की विस्तारवादी नीति _ 
को भूला नहीं है और वह इस ओर भी सचेत्त है कि दोनों गुट उसको अपनी ओर मिलाने का है 
भरसक प्रयत्न कर रहे हैं । 

तटस्थता के विपय में ] सितम्बर, 957 को कम्बोडिया की राष्ट्रीय सभा ने एक अधि- 
नियम पारित किया । इस अधिनियम के द्वारा कम्बोडिया की तटस्थता को राज्य के कानूनों का 
एक अंग बना दिया गया । अपने इसी अधिनियम के अनुसार कम्बोडिया न तो चीन व रूस से और 
न अमरीका से ही सनिक सहायता प्राप्त करने को तैयार हुआ। लाभओोस ने गृह-युद्ध के विषय में 
कम्बोडिया से तटस्थता का सिद्धान्त प्रतिपादित करते हुए विदेशी शक्तियों से अपने हाथ खींच लेते 
का अनुरोध किया। 970 के प्रारम्भ ने सिंहनुक के अपदस्थ होने के साथ कम्बोडिया की 
तटस्थता का युग समाप्त हो गया । सिहनुक ने अपने समय में व्यक्तिगत प्रभाव से कम्बोडिया की 
तटस्थता को कायम रखा। मार्च 970 में जनरल लोननोल का अभ्युदय अमरीका द्वारा प्रेरित 
था। अमरीका के राष्ट्रपति निक्‍सन ने अमरीकी सैनिकों को कम्बोडिया में घुसने की अनुमति देने 
की घोषणा कर दी | 970 में अपदस्थ होने के वाद राजकुमार सिहनुक ने चीन में शरण ली। 
घीन से समर्थन और सहायता प्राप्त करके ही झ्मेर रूज ने मार्च 975 में लोननोल का तख्ता 
पलट दिया । परन्तु सिंह॒चुक भी वहाँ बहुत दिनों तक सत्तारूढ़ नहीं रह सके । उन्हें चीन समर्थक 
पोलपोट के लिए अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा । स्वतन्त्र वियतनाम का उदय चीन के गले नहीं 
उतरा ) धतः चीन के इशारे पर पोलपोट की सरकार ने वियतनाम के साथ सीमान्‍्तों पर सैनिक 
मुठभेड़ें आरम्भ कर दीं । परन्तु इनकी प्रतिक्रिया स्वयं कम्पूचिया में अनुकुल नहीं हो सकती थी। 
परिणासतः उसके विरुद्ध एक व्यापक विद्रोह उठ खड़ा हुआ जिसकी परिणति जनवरी 979 में 
पोलपोट के पतन तथा सामरिंन के नेतृत्व में नये शासन के उदय के द्वारा हुई। हेंग सामरिन को 
वियतनाम ने भरपूर सहायता एवं सहयोग दिया । चीन मे सुरक्षा परिपद्‌ में यहाँ तक कहा कि 
वियतनाम और सोवियत संघ के सक्रिय सहयोग से कम्पूचिया पर हेंग सामरिन जैसे विद्रोहियों का 
शासन स्थापित हुआ है । सिहनुक मे कहा कि वियतनाम को बिता शर्तें कम्पूचिया से हट जाना 
चाहिए। यह सच है कि वियतनामी सैनिकों ने कम्पूचिया में हस्तक्षेप किया और वियतनाम को 
पाठ सिखाने के लिए चीन ने (फरवरी 979) उस पर आक्रमण कर दिया । 

महाशक्तियों के हस्तक्षेप के कारण कम्पूचिया की समस्या जटिल और उलझ्ननकारी है। 
चीन और वियतनाम दोनों ही नहीं चाहते कि कम्पूचिया स्वतन्त्र और तटस्थ महसूस करे। चीन 
पोलपोट को चाहता है। हँग सामरिन की ओट में वियतनामी विस्तारवादी आग्नेय एशिया में 
अपना फन फैला रहा है । सोवियत रूस का हस्तक्षेप प्रत्यक्ष नहीं रहा वल्कि वियतनाम के माध्यम 


से अप्रत्यक्ष रहा है। अमरीका से प्रेरणा पाकर ही वियतनाम को सबक सिखाने के उद्देश्य से चीन 
ने 77 फरवरी, 979 को उस पर आक्रमण किया था । कम्पूचिया में निरन्तर युद्ध स्थिति के, 


कारण थाईलैण्ड की सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो गया है, परिणामस्वरूप आज थाईलैण्ड विदेशी 
शक्तियों, विशेषकर अमरीका, का अड्डा बना हुआ है। उसके माध्यम से ही पोलपोट सरकार के 
वचे-खुचे लोगों को आधिक व सैनिक सहायता मिल रही है । > 
संयुक्त राष्ट्र संघ और कम्पुचिया समस्या ब 

() जनवरी 979 में सुरक्षा परिषद ने एक प्रस्ताव पारित कर यह माँग की कि कम्पू- 
चिया से सभी विदेशी सेनाएँ हटायी जायें । परन्तु 76 जनवरी, 979 को रूस ने अपने बीटो 
अधिकार का प्रयोग करके इस प्रस्ताव को रद्द कर दिया । 
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(#) अक्टूबर 980 में महासभा ने एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें पोलपोट के प्रति- 
निधि को ही महासभा में स्थान देते रहना स्वीकार किया गया । 

(7) 22 अवदूबर, !980 को महासभा ने पुनः एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें समस्या 
के व्यापक समाधान हेतु कम्पूचिया में संयुक्त राष्ट्र की देखरेख में चुनाव कराने, युद्ध स्थिति को 
समाप्त करने, सभी विदेशी सेनाओं को हटाने आदि विषयों पर विचार करने हेतु एक अस्तर्राष्ट्रीय 
सम्मेलन को आयोजित करने की समस्याओं का पता लगाने की व्यवस्था है । 

(४) जुलाई 98। भ्रें न्यूयार्क में संयुक्त राष्ट्र महासचिव कुर्त वाल्डाइम ने एक अन्‍्तर्स- 
धटीय समेलम्न का आय्रोजन किया । सम्मेखन ने एक प्रस्ताव पारित किया जिसकी विशेषताएं हैं 
(अ) कम्पूचिया में युद्ध विराम, (ब) जितनी जल्दी हो सके सभी सेनाओं की वापसी, (स) संयुक्त 
राष्ट्र संघ की देख-रेख में खुनाव । 

इस सम्मेलन में भारत, सोवियत संघ, वियतनाम तथा उत्त देशों ने भाग नहीं लिया जो 
हैंगे सामरिन सरकार को कम्पूचिया की असली सरकार मानते हैं । 

4 नवम्बर, !988 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने कम्पूचिया सम्बन्धी एक प्रस्ताव पारित 
किया । कम्पूचिया पर दक्षिण-पूर्व एश्षिया क्षेत्र के कई देशों द्वारा प्रस्ताव रखा गया, जिसमें यह 
माँग की गयी कि कस्पूचिया से सभी विदेशी सेनाएँ अन्तर्राष्ट्रीय निगरानी में हटा ली जायें । इस 
प्रस्ताव का समर्थन 22 देशों ने किया । सोवियत संघ तथा वियतनाम सहित 39 देशों ने इस 
प्रस्ताव का विरोध किया । 

4 दिसम्बर, 987 को कम्पूचिया के भूतपूर्व राजकुमार सिंहानुक और कम्युनिस्ट प्रधान- 
मस्ती हुनसेव के बीच एक समझौता सम्पन्न हुआ। दोनों नेताओं ने इस बात पर सहमति व्यक्त की 
कि कम्पूचिया समस्या का समाधान राजनीतिक होना चाहिए । इसके अतिरिक्त उन्होंने समस्या के 
समाधान के लिए सभी गुटों के बीच सीधी वार्ता की आवश्यकता पर बल दिया ताकि कम्पूचिया 
को शान्तिपूर्ण स्वतन्त्र जनतान्त्रिक सम्प्रभुता सम्पन्न गूटनिरपेक्ष देश बनाया जा सके । 2 मई, 49 89 
को जकार्ता में कम्बोडिया के प्रधानमन्त्री हुससेव तथा राजकुमार सिंहानुक के बीच हुई वार्ता में 
एक भह॒त्वपूर्ण समझौता हुआ जिसके अन्तर्गत दोनों नेता इस बात पर सहमत हो गये कि कम्बो- 
डिया में एक सर्वोच्च परिषद गठित की जाये और इसके अध्यक्ष राजकुमार सिंहानुक हों । 

अभी तके कम्पूचिया संकट का समाधान नहीं हो पाया है और राजकुमार सिंहानुक ने 
धमकी दी है कि वे कम्बोडिया सरकार के विरुद्ध हथियार उठायेंगे और कम्बोडिया से वियतनामी 
और उनके सहयोगी सैनिकों को खदेड़ कर बाहर कर देंगे। 

3. वियतनाम 
(शहा३४५) 
अथवा 
वियतनाम समस्या 
(शश०शा.हश 09 शहयार#श) 

बो बियतनास राज्यों का निर्माण--द्वितीय महायुद्ध से पर्व हिन्दचीन के पाँच भाग थ्रे--- 
कोचीन चीन, अन्ताम, टोंकिग, लाओस और कम्बोडिया । 859 में फ्रांसीसियों ने सैगोन (कोचीन 
चीन का भाग) को जीतकर वहाँ अपना प्रत्यक्ष शासन स्थापित किया और बाद में समूचे क्षेत्र को 
अपना संरक्षित प्रदेश बना लिया । इस प्रकार हिन्दचीन पर फ्रस के अधिकार के समय वियतनाम 
भी फ्रांस के अधिकार में चला गया। 940 में वियतताम पर जापान ले अधिकार कर लिया। 
जापानी आधिपत्य के दोरान वियतनाम भें साम्यवादी तत्वों की भूमिगत गतिविधियाँ तेज हो गग्मीं । 
9 मार्च, 945 को जापानियों ने फ्रांसीसी सेनाओं को पूरी तरह से ख़देड़ कर हिन्दचीन की 
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स्वाधीनता का ऐपेलान कर दिया। अगस्त 945 में वियतमित्न लोगों को सत्ता सौंप दी गयी | 
अन्नाम, टोंकिंग तथा कोचीन चीन को मिलाकर वियतनाम गणराज्य” की स्थापना की गयी जिसकी 
राजधानी हनोई रखी गयी । दूसरी तरफ फ्रांस ने चालबाजी से सम्पूर्ण वियतनाम की ओर से 
सम्राट बांओ दाई ने एक सन्धि कर ली जिसके अन्तर्गत फ्रांसीसी संघ के अधीन वियतनाम की 
. स्वतस्त्रता की घोषणा की गयी । चीन की सरकार ने “वियतमिक्तना राज्य को मान्यता प्रदान की 
और अमरीका-ब्रिटेन ने वाओ दाई की सरकार को वियतनाम की वेधानिक सरकार के रूप में 
मान्यता दे दी । इस तरह उत्तरी और दक्षिणी दो वियतनामी सरकारों की स्थापना हो गयी । 

दियेन-वियेन फू सें फ्रांस की पराजघव--वियतमिक्न छापामारों और फ्रांसीसी सेनाओं में 
निरन्तर युद्ध चलता रहा। 7 मार्च, ।954 को दियेत-वियेत फू में फ्रांस की करारी पराजय हुई 
और वियतमिन्ह सेनाओं ने दियेन-वियेन फू के दुर्ग पर अपना-अधिकार कर लिया। इस पर अम- 
रीका ने वियतनाम युद्ध में हस्तक्षेप करते का निश्चय किया क्योंकि वह वियतनाम को कम्युनिस्टों 
के हाथ नहीं जाने देना चाहता था, अतः हिन्दवीन की समस्या के समाधान के लिए जुलाई !954 
में जेनेवा में 9 राष्ट्रों का एक सम्मेलन बुलाया गया । 

डोमिनो सिद्धान्त और वियतनाम में अमरीकी हस्तक्षेप--दक्षिण-पूर्वी एशिया में साम्यवाद 
के विस्तार को रोकने के लिए जॉन फास्टर डलेस तथा चेडरवर्न ने 952 में डोमिनो सिद्धान्त 
का प्रतिपादन किया । यह सिद्धान्त इस मान्यता पर आधारित था कि यदि द०-पू० एशिया में कोई 
राष्ट्र साम्यवाद का शिकार हो जाता है तो इसका दूसरे राष्ट्रों पर डोमिनो प्रभाव पड़ेगा और वे 
भी एक-एक करके साम्यवाद का शिकार हो जायेंगे; भतः अमरीका को द०-पू० एशिया में साम्यवाद 
की गति को रोकने के लिए प्रभावकारी कदम उठाना चाहिए। 954 में अमरीकी पहल से ही 


सीटो” संगठत का निर्माण किया गया । 
जेनेवा समझोता, 954---2[ जूलाई, 954 को जेनेवा में हिन्दचीन . के सम्बन्ध में 
एक समझौता हुआ । इस समझौते में निम्नलिखित बातें तय हुई : (7) 45वीं समान्तर रेखा पर 


वियतनाम विभाजित कर दिया जाये अर्थात्‌ वियतनाम को उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियत- 
नाम नाम से दो भागों में बाँठ दिया जाये; (४!) दो वर्ष बाद 956 में वियतनाम के एकीकरण 


के लिए मतदान होगा; (77) एक अन्तर्राष्ट्रीय नियन्त्रण आयोग नियुक्त किया जाये जो समझौतों 
की शर्तों के पालन की देखरेख कर सके । भारत, कनाडा और -पोलैण्ड इस आयोग के सदस्य 
नियुक्‍त किये गये । 
वियतनाम में असरीकी घुसपेंठ--जेनेवा समझौते के वाद से दोनों वियतनामों के एकीकरण 
की माँग वियतनामियों द्वारा बरावर होती रही और उत्तर के कम्युनिस्टों ने इस माँग का पूरा 
समर्थन किया, लेकिन संयुक्त राज्य अमरीका के दबाव से प्रभावित होकर दक्षिण वियतनाम की 
सरकार हमेशा इस माँग को ठुकराती रही । जब शान्तिपूर्ण तरीकों से एकीकरण की माँगों की 
. एकदम उपेक्षा कर दी गयी तो दक्षिण वियतनाम की जनता ने इसके लिए आन्दोलन शुरू किया 
और “वियतकांग' (शांध०णा३8) के नाम से एक संगठन कायम करके -सरकार के विरुद्ध हिसात्मक 
कार्यवाही शुरू कर दी। वियतकांग आन्दोलन को उत्तरी वियतनाम का पूरा समर्थन मिल गया। 
दक्षिण वियतनाय में गृह-युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गयी । स्थिति काबू से बाहर होते देख दक्षिण 
वियतनाम के राष्ट्रपति ने अमरीका से सैनिक सहायता माँगी | मई 96 में अमरीकी उपराष्ट्रपति 
लिंडन जोनसन ने सैगोन का दौरा किया तथा अक्टूबर 96 मं राष्ट्रपति कैनेडी ने मेवसवेल 
टेलर को दक्षिणी वियतनाम इसलिए भेजा कि वह साम्थवादी घुनौती का सामनां करने के लिए 
सैगोन की आवश्यकताओं को आँके । 70 सितम्बर, -96] को अमरीकी प्रशासन के स्टेट डिपार्ट- 
भेण्ट ने 'शान्ति को खतरा' के नाम से दो भागों में एक शवेतपत्र निकाला और यह आरोप लगाया 
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कि वियतकांग मुक्ति आन्दोलन का निर्देशन तथा संचालव उत्तरी वियतनाम से होता है। वस्तुतः 
यह ए्वेतपन्र वियतनाम में अमरीकी हस्तक्षेप के लिए एक बहाना था। 4 जनवरी, 962 को 
संयुक्त राज्य अमरीका ने दक्षिण वियतनाम छो आर्थिक और सैनिक सहायता देने की घोषणा की, 
एक अमरीकी सैसिक कमान स्थापित की गयी और यहाँ, 4,000 अमरीकी सैनिक उतार दिये 
गये । वियतनाम में प्रत्यक्ष अभरीकी हस्तक्षेप का इतिहास यहीं से शुरू होता है । 


दक्षिणी वियतनाम में अस्थिरता और दरबारी षड्यन्त्र--वस्तुत: दक्षिणी वियतनाम में 
निगोदिन दिएम की तानाशाही थी और जनता उसके अत्याचारों से तंग आ गयी थी । ! नवम्बर, 
963 को सेना ने दिएम सरकार के विरुद्ध विद्रोह कर'दिया और सरकार का तख्ता उलट दिया । 
राष्ट्रपति दिएम और उसके भाई को गिरफ्तार कर गोली से उड़ा दिया गया । इसके बाद सेजर 
जनरल मिन्ह को राष्ट्रपति बताया गया । जनवरी 964 में मेजर जनरल. कान्‍्ह ने मेजर जनरल 
मिन्‍्हु को अपदस्थ कर दिया । सितम्वर 967 भे खुनाव कराये गये और जनरल थियू दक्षिण 
वियतनाम गणतन्‍्त्र के राष्ट्रपति बने । है 

उत्तरी वियतनाम पर अमरीकी आाक्रमण--पर थियु की सरकार भी वियतकांग की शवित 
का दमन कर सकते में असमर्थ रही । अमरीका इस सरकार को सैनिक सहायता प्रदान करने को 
तत्पर था। अमरीका ने दक्षिण वियतनाम में वियतकांग के आक्रमण के प्रतिशोधस्वरूप 7 फरवरी, 
965 को उत्तरी वियतनाम पर हवाई हमले आरम्भ कर दिये । इस हमले में अमरीका ने विषैली 
गसों का प्रयोग शुरू किया । इन हमलों का उद्देश्य उत्तरी वियतनाम की आथिक और सामरिक 
स्थिति को अस्त-व्यस्त करता था । 967 के आसपास वियतनाम युद्ध ने भयंकर रूप धारण 
कर लिया । रासायनिक और अन्य संहारक अस्त्रों का अमरीका ने खुलकर प्रयोग किया। उत्तर 
वियतनास और वियतकांग सँनिक तथा सैनिक ठिकानों पर इतने अधिक वम गिराये गये जितने 


दूसरे विश्व-युद्ध के दौरान जर्मनी ने ब्रिटेव पर भी नहीं गिराये थे। युद्ध के चरमोत्कर्ष के समय 


लगभग दो सौ विमानों ने 60 दिनों त्तक हर रात एक-एक टन भार के बम गिराये । 


पेरिस की शान्ति वार्ता--968 के प्रारम्भ में उत्तरी वियतनाम द्वारा यह घोषित किया 
गया कि यदि अपरीका बिना शर्ते के कम्युनिस्टों पर ग्रोलाबारी करना बन्द कर दे तो उससे 
बातचीत शुरू की जा सकती है । इस पर अमरीका के राष्ट्रपति जोन्सन ने 3 माचे, 968 
को यह आज्ञा प्रसारित की कि कतिपय॑ प्रदेशों पर अमरीका द्वारा गोलावारी करना स्थगित कद 
दिया जाय । परिणाम यह हुआ कि 0 मई, 968 के दिन उत्तरी वियतनाम और अमरीका में 
समझौते के लिए पेरिस में बातचीत शुरू की गयी । पेरिस बातचीत में उत्तरी वियतनाम, दक्षिण 
वियतनाम, राष्ट्रीय आजाद मी्चे और अमरीका के प्रतिनिधि सम्मिलित थे । जनवरी 969 में 
जब निक्‍सन ने अमरीका का राष्ट्रपति पद ग्रहण किया तो उन्होंने घोषिष किया कि वे वियतनाम 
से अमरीकी सेनाओं को वापस लौटाने के लिए तैयार हैं, पर सम्मान के साथ ॥ |968 में 5 लाख 
से भी अधिक अमरीकी सैनिक दक्षिण वियतनाम में थे । एक तरफ वियतनाम में युद्ध चलता रहा 
और दूसरी तरफ पेरिस में शान्ति वार्ताएँ। ।97]-72 में वियतनाम के इस युद्ध ने अत्यन्त गम्भीर 
रूप प्राप्त कर लिया था। अप्रैल 972 में उत्तरी वियतनाम की कम्यूनिस्ट सेवाओं ने जेनेवा 
सम्मेलन द्वारा निर्धारित अपने राज्य “की सीमा रेखा (7वीं अक्षांक्षे को पार कर दक्षिणो 
वियतनाम में प्रवेश भारम्म कर दिया । उत्तर और पश्चिम से बढ़ती हुई कम्युमिस्ट सेनाएँ दूर तक 
चली आयीं और उन्होंने इस राज्य के अनेक प्रास्तों तथा नगरों पर कब्जा कर लिया | अमरीका ने 
वायु सेना के हमलों से उत्तर वियतवाम पर जोरदार हमले किये। वायु सेना के हमलों से उत्तरी 
वियतनाम के कल-कारखाने ध्वस्त होने लगे और हनोई नगरी को अपार क्षत्ति पहुँची 


प्‌ 


है 3 
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26 जनवरी, 973 के दिन अमरीका, उत्तर वियतनाम, दक्षिण वियतनाम और दक्षिण 
वियतनाम की अस्थायी क्रान्तिकारी सरकार मे एक शान्ति समझौते पर हस्ताक्षर किये जो इतिहास 
में पेरिस समझौते के नाम से प्रसिद्ध है । इस समझौते की मुख्य बातें निम्नलिखित हैं : 

() समझौते पर हस्ताक्षर होने के समय से 60 दिन के भीतर सभी अमरीकी युद्धवन्दी 
रिहा कर दिये जायेगे । 

(2) अमरीका अपने सभी सैनिकों को 60 दित्तों के अन्दर-अन्दर दक्षिण वियतनाम से 
वापस बुला लेगा । 

(3) दक्षिण वियतनाम की जनता बिना किसी वाह्य हस्तक्षेप के अपने भाग्य का निर्णय 
करने के लिए स्वतत्त्र होगी । * 

(4) वियतनामी जनता स्वतन्त्र और लोकतान्त्रिक चुनावों के माध्यम से अपने भाग्य का 
निर्णय करेगी । 

(5) दक्षिण वियतनाम के आन्तरिक मामलों में अमरीका कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा । 

(6) युद्ध-विराम के निरीक्षण के लिए एंक अन्तर्राष्ट्रीय नियन्त्रण आयोग की व्यवस्था की 
गयी । युद्ध के दौरान लापता लोगों का पता लगाया जायेगा । < 

वक्षिण वियतनास का आत्स-ससर्पण--पेरिस समझौते के बाद भी वियतनाम में स्थायी 
शान्ति स्थापित न हो सकी और युद्ध-विराम का आये दिन उल्लंघन होता रहा। 22 फरवरी, 
975 को दक्षिण वियतनाम के तत्कालीन राष्ट्रपति थियू ने त्यागपत्र दे दिया और डान वान 
हुआंग नये राष्ट्रपति बनाये गये । 22 अप्रैल, 975 को डान वान हुआंग ने भी त्यागपत्र दे दिया 
और जनरल मिह्त ने राष्ट्रपति पद ग्रहण किया । 30 अप्रैल, 975 को दक्षिण वियतनाम के 
सैनिकों ने राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चे के सामने हथियार डाल दिये और उत्तर वियतनाम के सैनिकों ने 
सैगोत पर कब्जा कर लिया। सेंगोन का नाम बदलकर हो-ची-मिक्नल सिटी कर दिया गया । न 

इस प्रकार वियतनाम युद्ध का अन्त हुआ जो पिछले 20 साल से चला आ रहा था। 
अनुमान है कि इस युद्ध में दस लाख से भी अधिक लोग मारे गये और अमरीका ने इसके लिए 
अनन्त धनराशि खर्च की । अमरीका की सरकार का अनुमान है कि 965 से 972 तक के 
सात वर्षों के काल में ही अमरीका के 0,205 करोड़ डालर इस युद्ध में खर्च हुए। चीन औौर 
रूस ने इस युद्ध में कम्युनिस्टों की सहायता के लिए अपनी सेना तो नहीं भेजी, पर वे युद्ध-सामग्री 
अवश्य प्रदान करते रहे । अमरीका जैसी महाशक्ति जो वियतनाम में कम्युनिस्टों को परास्त कर 
सकने में असमर्थ रही, उसका एक कारण यह भी है कि वहाँ की जनता की सहानुभ्ृति राष्ट्रपति 
थियू की सरकार के साथ नहीं थी । वाल्टर लिपमँन के शब्दों में हाथियों का समूह मच्छरों के 
समूह पर विजय नहीं पा सका । इस युद्ध ने यह बात भली भांति प्रदर्शित कर दी कि बड़ी से बड़ी 
सेनिक शक्ति किसी देश के आत्म-निर्णय करने और स्वतन्त्र बने रहने के सुदृढ़ संकल्प पर विजय 
नहीं पा सकती है ) ; 

वियतनाम का एकीकरण--वियतनाम के दोनों भागों के एकीकरण के लिए 25 “अप्रैल, 
976 को उत्तर तथा दक्षिण वियतनाम में निर्वाचन कराये गये । इन निर्वाचनों के फलस्वरूप 
नयी राष्ट्रीय असेम्बली अस्तित्व में आयी । 24 जून, 966 को संयुक्त वियतनाम की राष्ट्रीय 
असेम्बली के अधिवेशन का उद्घाटन कार्यकारी राष्ट्रपति न्यूमेत थी ने किया। हनोई को संयुक्त 
वियतनाम की राजधानी बनाया गया । 

संयुक्त वियतनाम के अभ्युदय फे परिणास--संयुक्त वियतनाम के अभ्युदय से निम्नलिखित 
प्रवृत्तियाँ उभरी---(7) साम्यवादी उत्तरी वियतनाम की नयी शक्ति का दक्षिण-पूर्वी एशिया में 
अभ्युदय हुआ है। अब वियतनाम द०-पू० एशिया की सबसे अधिक 4 करोड़, 30 लाख की 
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आबादी वाला तथा ध्वसे अधिक सैनिक रखने वाला ऐसा राष्ट्र हैं जिसे युद्ध में अमरीकी प्रतिरक्षा 
मन्त्री श्लेसिजर के शब्दों में 4 हजार करोड़ डांसर की अमरीकर्न सैनिंक-समंग्री - हार्थ लंगी .हैं । 


7) दक्षिण-पूर्वी एशिया के लिए अमरीका द्वारा प्रतिपादित “डोमिनी सिद्धान्त असंफल सिद्ध . 
हुआ है-। साम्प्रवाद को रोकने के लिए बनाया गया 'सीठो संगेठन' भी व्यर्थ साबित हुआ हैं ।: इस 


: युद्ध में हनोई की सफलता के बाद कस्बोडिया और लाओस में भी शांसन' सेत्ता स्ाम्यवांदियों . के 
' हाथों में चली गयी है । कतिपय विद्वान थाईलैण्ड में तथा द5-पु० एशियों के अन्य प्रदेशों में भी. . 


भविष्य में साम्यवाद के प्रसार में वृद्धि की कल्पना करने लगे हैं। (7) इस युद्ध की संसाप्ति से . 
पहले 30 वर्ष तक अमरीका द्वारा अनुसरण .किये जाने वाली डंलेस की सांस्यवाद का विरोध करने 


"बाली नीति ((0॥श/थाग्ाध्ण ९००५१) का अच्त हो ययो है । (!५) वियतनाम के युद्ध ने न . केवल 


अमरीका का स्वर्ण भण्डार खाली कर दिया अपितु उसके ओऑंथिक - ढाँचे को चरामरा' दिया हैं। 
अमरीका को अपनी एशियाई नीति पर पुनविचार करनें के लिए बाध्य होनां पड़ा-है । (४) वियतनाम 


में साम्यवादियों के सफल होने के: साथ केम्बोडिया औरे लाओस में सांम्यवांदियों को बड़ी सफलता , 


मिली । 7 अप्रैल, 975 को कम्बीडियो की सॉम्यवोद विरोधी सरकार का पतने हो जाने के 
धघाद लाल रूपेर दल का प्रशुट्व॑ स्थापित हो गया, जो संम्यवादी राष्ट्रीय दल है । इसी तरह . 
लाओस में उत्तरी:वियतनाम द्वारा सर्माथतें 'पाथेटलाओ" नामके सोम्यवादी सैनिक दल की प्रभावे 
बढ़ता चला जा रहा है । - 

वर्तमान में वियघततास--9 75 में स्वतन्‍्त्र होते ही वियतनाम ने गूट-विरपेक्ष विदेश नीति 
अपनाने तथा साम्यवादी एवं गर-साम्यवादी दोनों प्रकार के देशों के साथें मैन्नीएर्ण सम्बंस्ध स्थापित 
करने की घोषणा की । 976 सें कोलम्बो, 979 में हवाता तथा 983 के नयी दिल्‍ली गुंटं- 
निरपेक्ष शिखर सम्मेलनों-में वियतताम ने भाग लिया। वियतनाम की विदेश नीति में कई मुंहों पर 
जोर दिया गया है---राष्ट्रवाद की भावना को बनाये रखता, राष्ट्र के प्रंतिं अंपने दोयित्वों की . 
निश्नाते हुए अन्तर्राष्ट्रीय दायित्वों और समझौतों का पालच 'करना भर सॉंम्राज्येचाद के सभी 
स्वरूपों का विरोध करना । हे 5 


वियतनाम संयुक्त राष्ट्र संघ को संदेस्य बनना चाहता था; किन्तु अमरीका से पाँच बार 
घीटों का प्रयोग करके रोड़े अंटेकाये । 947 में राष्ट्रपति कार्टर ने सहानुभूतिपूर्ण नीति अपनायी 


भर अमंरीका ने,वीटो के प्रयोग नहीं किया | अतः 20 सितम्बर, 977 को -वियतनाम .संयुकत 
राष्ट्र संघे का सदस्य वनों । 


वियतनाम की विदेश नीति में रूस के प्रति झूकाव प्रतीत होता है। वियतनाम के आध्िक 
पुननिर्माण में सोवियत संघ भारी मदद दे रहा है| चीन के प्रति वियतनाम सर्देव सशंकित रहा है। - 
चीन वियतनाम को कमजोर देखना चाहता है और सोवियत संघ उसे शक्तिशाली बनाना चाहता है 
ताकि वह चीन को रोक सके । 

चीन-वियतेनाम विवाद : युद्ध-चीन ओर वियतनाम के - मध्य विवाद किसी एक मुद्दे तक 
सीमित नहीं है और यदि उसे किसी एक मुद्दे से बाँधना ही है तो वह मुद्दा है चीन की विस्तारवादी 


:“, ग्ोजना में वियतनांम का बाधक बसना । 


चीन ने-वियतनाम में अमरीकी हस्तक्षेप की . खुलंकर निन्‍ंदा कौ थी, परन्तु वियतनाम में 
अमरीकी नीति की परांजय का मुंख्य -कारंण॑ सोवियतं संघें कां सक्रिय सहयोग ही था न कि 
चीन-का मौखिक संमर्थन । यह कहां जाता है कि .जूब वियतवांम जीवन-मरण के संघर्ष में लगा 
हुआ थो तो चीनी लाल रक्षेकों ने उंने रेलगोड़ियों को रोको जिनमें वियतनाम की सहायतार्थ सोवि- 
यत॑ संघ द्वां रा. भैजी गंयी युंद्ध-संमंग्री ले जायी जां रही थी । द० प० एशिया में अपने पाँव फैलाने 
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के चीनी इरादों. पर उस समय पानी फिर गया जब संयुक्त - वियतचाम अस्तित्व में आया जो चीन, 


का पिछलग्गू न होकर एक स्वाधीन समाजवादी गणराज्य बना । 
फरवरी 979 में चीन ने वियतनाम पर आक्रमण कर दिया। चीनी उप-प्रधानमन्त्री तेडः 


के शब्दों में, “वियतनाम अपने को दुनिया की तीसरी ताकत समझता है और इसलिए उसका यह . 


घमण्ड खत्म करना जरूरी हो गया था ।” चीन ने-सवा दो लाख फौज, सात सौ हवाईं जहाज और 
पाँच सौ टैंक लेकर वियतनाम का घमण्ड चूर करने का प्रयत्न किया । 


हु 


वियतनाम पर चीनी आक्रमण के कई उद्देश्य हो सकते हैं--(7) यह सम्भव था कि चीन : 
वियतनाम पर, कम्पूचिया के प्रश्न को लेकर समझौता करने के लिए .दबाव डालना चाहता हो 5५ 
(2) कुछ लोगों का मावता था कि चीन वियतनाम स्थित लाखों चीनी मूल के लोगों को देश से - 
बाहर खदड़ने के कारण, जो चीन, मलेशिया, अमरीका और यहाँ तक कि भारत आये हुए थे, सख्त -. 


नाराज था। (77) साथ ही दस हजार से अधिक चीनी तकनीकी लोग जो कम्पूचिया में फंसे हुए 
थे, उनको सही-सलामत . देश वापस भिजवाने की दृष्टि से उसे यह कार्यवाही करनी पड़ी । 
(7४) चीन चाहता था कि वियतनाम को कम्पूचिया से: अपनी एक - लाख फौज बुलाने को बाध्य 


किया जाये ताकि पोलपोट के लोग,जो कम्पूचिया के-उत्तर-पूर्वी इलांके में छापामार युद्ध चला रहे 
हैं और भी अधिक सक्तिय हो जाये । (४) एक कारण यह भी लगता है कि चीन 3 नवम्बर, 98 . 
को की गयी रूस-वियतनाम मैत्री और सहयोग सन्धि की उपयोगिता: परखना चाहता हो । इस 


सन्धि की धारा 6 के अनुसार, “यदि इन देशों में से किसी एक पर हमला हो या हमले का 
खतरा पैदा हो जाय तो उस खतरे को मिटाने की दृष्टि से ये दोनों देश एक-दूसरे के साथ सलाह- 


मशविरा करेंगे और दोनों देशों में शान्ति एवं सुरक्षा बनाये रखने के ख्याल से कारगर कंदम' 


उठायेंगे ।” शायद चीन यह देखना चाहता था कि रूस किस हद तक अपनी जिम्मेदारी को निभाने 
, को तैयार है। (शा) कम्पूचिया में चीन समर्थितं पोलपोट सरकार का 'पतन हो जाने से चीन की 


प्रतिष्ठा पर गहरी चोट पहुँची थी | वियतनाम पर आक्रमण करके चीन ने अपनी छवि को फिर ' 


से प्रतिष्ठित करने की कोशिश की है । 


दक्षिण-पूर्वी एशिया में चीन के इरादों में यदि देश बाधक है तो वह वियतनाम है और यही 


चीन-वियतनाम युद्ध का मुख्य कारण है । चीन की नाराजगी का मुख्य कारण यह है कि वियतनाम . 


चीन के निकट आने के स्थान पर रूस के निकट चला गया। चीन वियतनाम को “दक्षिणी-पूर्वी , 
एशिया का क्यूबा' कहता है । चीन भौर वियतनाम में पार्सेल और स्पार्टले द्वीपों को लेकर काफी 


मतभेद रहा है । इसी प्रकार दक्षिण चीन सागर को चीन अपनी बपौती मानता है। कुछ वर्षों पूर्वे 


. उसने पार्सेल द्वीप समूह पर एक सैनिक अभियान द्वारा अधिकार कर लिया था चीन न केवल. 


' स्पार्टले हीपसमूह पर अपना अधिकार जता रहा है वल्कि उसकी निगाह स्पार्टले के दक्षिण के समुद्र 
तल में छिपे हुए तेल भण्डार पर भी लगी-हुई है ।. यह तेल भण्डार वियतनाम की आश्िक आत्म- 
निर्भरता में एक महत्वपूर्ण भ्वमिका निभा सकता है। 


चीन के हमले का परिणाम यह हुआ कि दक्षिण-पूर्वी एशिया के देश चीन से सशंकित हो 
गये हैं । हो सकता है कि वियतनामी बन्दरगाहों को रूस अपनी नौ-सेना का अड्डा बना ले और. 


दक्षिणी चीन सागर में रूसी प्रभाव बढ़ने लगे | 


दक्षिणी-पुर्वी एशिया में रूस-चीन तथा अमरीको प्रतिस्पर्दधा 
(5एशडार 709४8४88 80२० 5007 प्त-8557 ७53) 


ह दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों में से. अमरीका. की प्रमुख दिलचस्पी हिन्द-चीन के देशों, 


“विशेषकर कम्बोडिया, लाओस और. वियतनाम में रही है। अक्ट्वर 949 में चीन में साम्यवादी 
शासन के अभ्युदय से चिन्तित होकर अमरीका ने द०-पू० एशिया में 'साम्यवांदी अवरीध' की नीति 


अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में दक्षिण-पूर्दी एशिया | 409 


अपनायी । 952 का 'डोमिनो सिद्धान्त (॥0 ॥000॥0 प्‌ृ॥८ण५) तथा [954 का सीठो 
($.8,8.7',0.) संगठन इसी नीति के परिणाम थे । डोमिनो सिद्धान्त इस मान्यता पर बाधारित 
था कि यदि द०-पु० एशिया का कोई राष्ट्र साम्यवादियों के हाथों में आ जाता हैं तो इसका दूसरे 
राष्ट्रों पर 'डोमिनो' प्रभाव पड़ेगा और वे एक-एक करके साम्यवाद के शिकार हो जायेंगे ।' डोमिनो 
सिद्धान्त ने ही !954 के सीटों संग्रठव के निर्माण को प्रेरित किया। अमरीका ने वियतनाम में 
हस्तक्षेप किया, अमरीका से प्रोत्साहन पाकर कम्बोडिया में लॉननोल (4970) ने विद्रोह कर” 
दिया । 975 के बाद वियंतनाम, कम्बोडिया एवं लाओस के शासन की वागडोर साम्यवादी हाथों 
में पड़ने के बाद अमरीका की प्रतिष्ठा दक्षिण-पुर्ते एशिया से घटने लगी । एशिया में अमरीका द्वारा 
'घोषित दायित्वों को निभाने की क्षमता के बारे में केवल जापान, कोरिया और ताइवान ही चिन्तित्त 
नहीं है बल्कि थाईदेश, सिंगापुर, मलेशिया, इण्डोनेशिया एवं फिलीपाइन द्वीपसमृह भी चौकस्ते हुए 
हैं। पाँचवें दशक तक दक्षिण-पुर्२तरी एशिया में अमरीका तथा जापान के प्रभाव से दवकर लेने घाली 


कोई शक्ति नहीं थी । छठे दशक में सोवियत संघ तथा चीन ने इस क्षेत्र भें बागी आन्दोलनों को 
भारी भवद देता शुरू किया जिसका प्रभाव सातवें दशक में पड़ा। अमरीका द्वारा दक्षिण-पुर्व 


. एशियाई देशों के (लिए गढ़ी गयी 'डोमिनों ध्योरी/ की उसके स्वयं द्वारा अपार सँनिक एवं 
आधिक मदद के बावजूद रक्षित न हो सकी । वर्तंभान में साम्यवादी वियतनाम, कम्बोडिया एवं 
लाओस से द०-पु० एशिया के सभी गैर-साम्पवादी देश आत्ंकित और -भयभीत हैं कि कहीं उनके 
यहाँ भी साम्यवांदी ताकतें गड़बड़ी करने का सक्रिय प्रयास न करें। अमरीका',के इस क्षेत्र में जो _ 
सैनिक अडडे थे, उनमें से अव वह धीरे-धीरे अपनी फौज कम कर रहा है। थाईदेश ने भी अमरीका 
से अपनी सैनिक उपस्थिति हटा लेने की माँग कुछ समय से की है । . किन्तु साम्यवादी चीन नहीं 
चाहता कि अमरीका अपने स॑ंनिक अडडे दक्षिण-पूर्व एशियाई क्षेत्र से पुरी तरह हठाये क्योंकि उसे 
सोवियत संघ द्वारा उसकी जगह ग्रहण कर लिये जाने का खतरा है। असल में दक्षिण-पूर्व 
एशिया भें अभी भी अमरीका के आथिक एवं राजनीतिक हित महत्वपूर्ण हैं। पाँच देशों के क्षेत्रीय 
संगठन आसियन (इण्डोनेशिया, मलेशिया, फिलीपाइन, सिंगापुर एवं थाईलैंण्ड) में केवल थाईलैण्ड 
को छोड़कर शेप सभी देशों में अमरीका की असीमित पूँजी लगी हुई है। इस क्षेत्र की अपार 
प्राकृतिक संस्पदा उसके आर्थिक हितों का आकर्षण वनी हुई है । इससे लगता है कि अमरीका की 
सैनिक उपस्थिति का पुरी तरह हटना बहुत दूर की बात है। 

अमरीका के सैनिक अड्डों का जाल इस समय जापान के समुद्र तटवर्ती क्षेत्रों से लेकर 
दक्षिण अफ्रीका में विशाल क्षेत्र तक फैला है। इसमें डेढ़ लाथ से अधिक अमरीकी संनिक व 
गधिकारी तैनात हैँ । अमरीका के सातवें जहाजी वेड़े पर 'टोमहॉक' ऋ्रूज प्रक्षेपास्त्रों की तैनाती 
की गयी है। अमरीका को इस सैन्य योजचा में जापान व द० कोरिया की प्रमुख सहभागिता * 
है ) जापान में योकोसुका व सेसीवी में अमरीकी नो सेना के विशाल अड्डे हैं। जापान के होंशु 
द्वीप के उत्तर में स्थित मिसावा अड्डे पर एफ-6 बम्र वर्षेक रखें गये हैं। द० कोरिया में भी 
पेंटागन के तामिकीय अस्त्रो की 600 से अधिक यूनिटें पहले से मौजूद हैं। अमरीकी ज्ञोतों के 
अनुसार ही उसके सातवे जहाजी बेड़े पर मध्यम मार वाले परमाणु शीर्षों सहित 4500 प्रक्षेपास्त्र 
हैं। यह जहाजी बेड़ा जापान से फिलीपीत्स और दक्षिण में काफी दूर तक गश्त 'करता है। यह 
भी सर्वविदित है कि हिन्द महासागर भे डियागो गाशिया को बड़े अड्डे के रूप में विकसित किया 
जा घुका है । फारस की खाड़ी के आस-पास उसके जहाजों का जमाव है । इस तरह समूचा दक्षिण 
और द०-पुर्वे एशिया आज अमरीकी शस्त्रों की घेरावन्दी में आ गया। 

दक्षिण-पूर्वी एशिया में संयुक्त राज्य अमरीका की “विशेष दिलचस्पी' जरा भी कम नहीं 
हो रही है, बल्कि वहू बनी हुई है क्योंकि उसे पेंटागन की नामिकीय,राजनीत्ति में महत्वपूर्ण भूमिका 
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दी जाती है। प्रशान्त एवं हिन्दमहासागरों के इस संगम क्षेत्र में अमरीका अपनी फौजी उपस्थिति 
धरकरार रखने पर आमादा है, वह उसे “अपनी सुरक्षा का महत्वपूर्ण क्षेत्र, अमरीकी पूँजीनिवेशों 
का क्षेत्र, कच्चे माँस तथा सस्ती श्रम शक्ति का स्रोत बनावा चाहता है। 

वियतनाम युद्ध की समाप्ति के बाद दक्षिण-पूर्वी एशिया में रूस और चीन द्वारा अपनी 
प्रभाव-वृद्धि के लिए प्रतिस्पर्द्धा शुरू हो गयी है। अंमरीका द्वारा द०-पु० एशिया से अपनी सेनाओं 
को वापिस बुला लेने से इस क्षेत्र में जो शून्यता उत्पन्न हुई उसको भास्को ,भौर पेकिंग भरने का 
: प्रयत्न कर रहे हैं। दोनों देशों ने वियतनाम को अपना संघर्ष सफल बनाने में सैनिक सहायता 
प्रदान की । चीन की यह सहायता हल्के हथियारों के रूप॑ में थी और रूस ने उसे तोप॑खाने, 
प्रक्षेपणास्त्र तथा भारी हथियारों की मदद की । मास्कों को यह अशंकां थी कि चीन कम्बोडिया, 
लाओस और वियतनाम में भी अपना प्रभाव बढ़ाने का प्रयत्न कर रहा है। रूस इंस बात का 
प्रयत्त करने लगा कि उसे वियतनाम में महत्वपूर्ण अड्डे प्राप्त हों । 

चीन वियतनाम के बिलकुल निकट है । पड़ोसी होने के कारण पिछले दो हजार वर्ष में 
वियतनाम के साथ उसके सैनिक सीमा-संघरष होते रहे हैं। वियतनाम इस बात को अच्छी तरह 
जानता हैं कि उसके आस-पास के टापुओं पर चीन की गिद्ध-हष्टि लगी हुई है। वह उसके एक 
टापू पैरासिल (?2०८)) पर अधिकार कर चुका है अतः वियतनाम में चीन के प्रति काफी 
अविश्वास की भावना हैं | यह स्थिति रूस के लिए लाभदायक है । ;किन्तु रूस इसके लाभ अधिक , 
न उठा सके, इसलिए चीन दक्षिण-पूर्वी एशिया से अमरीकी सेनाओं को पूरी तरह नहीं हटने देनों 
चाहता है | हे 

वियतनाम और चीन के सम्बन्ध उत्तरोत्तर बिगड़ने लगे । दक्षिण-पूर्वी एशिया में वियतनाम 
एक स्वाधीन देश की तरह आचरण करे, इसको चीन के शासक सहन नहीं कर पाये । वियतनाम 
को दी जाने वाली चीनी सहायता में कटौती, चीनी विशेषज्ञों की वियतनाम से वापसी, वियतनाम 
स्थित चीनी राजदूत का स्वदेश लौटना और अन्त में वियतनाम को पाठ सिखाने के लिए बर्बरतापूर्ण 
चीनी आक्रमण चीनी विस्तारवादी दबावपूर्ण नीति को स्पष्ट करते हैं ॥ 

वियतनामियों के मन आज चीन के प्रति बहुत ही घृणा व शत्रुता के भांव से आपूरित हैं । 
उनका यह मानना है कि सन्‌ 972 में जब निक्‍सन ने चीन की यात्रा की तभी से चीन वियतनाम 
के साथ शत्रुतापूर्ण व्यवहार कर रहा है । अमरीकी सहायकों के साथ मिलकर चीन वियतनाम की 
आधिक, सैनिक व राजनीतिक नाकेबन्दी करना चाहता है । 30 वर्षों से युद्धरत राष्ट्र की मजबूरियों 
को राजनीतिक रूप से भुनाने का प्रयत्त कर रहा है। वह चाहता है कि वियतनाम राजनीतिक 
क्षेत्र में अपनी स्वतन्त्र दिशा को छोड़कर उसकी राजनीति का उपांग बन जाये । जब भी वियत- 
नाम थोड़ी राहत की साँस लेने लगता है, चीन॑ उसको कुरेदना शुरू कर देता है। कम्पूचिया की 
नयी सरकार भी चीन की आँख की किरकिरी बनी हुई है । 

रूस-वियतनाम सन्धि से चीन सशंकित है । चीन चाहता है कि वियतनाम सोवियत समथे्क 
रवेया छोड़कर उससे निर्देश ले। वियतनाम पर चीनी आक्रमण से इस क्षेत्र में सोवियत संघ के 
प्रति सहानुभूति बढ़ता स्वाभाविक है । 

दक्षिंण-पुर्वी एशिया के देशों की प्रसुख समस्याएँ 
(५५70४ ए?0फ9॥ हाश5 07 500 रफ्त-585प' 0828) 

आज सम्पूर्ण विश्व की निगाहें द०-पूृ० एशिया पर स्थित हैं क्योंकि विगत कुछ वर्षों में 
यह प्रदेश अन्तर्राष्ट्रीय संघर्षों का एक अत्यन्त ज्वलनशील केन्द्र बन गया है ।. इस प्रदेश की प्रमुख 
समस्याएँ इस प्रकार हैं 

. क्षीनी सास्यवोद का खंतर|--यहाँ के सभी देशों में चीनियों की बहुत बड़ीः संख्या 
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निवास करती है। चीन इसके माध्यम से सभी देशों में अपना मतचाहा साम्यवादी शासन स्थापित 
करना चाहता है । सितम्बर 965 में इण्डोनेशिया में उसने ऐसा शासन स्थापित करने का प्रयत्न 
किया, किन्तु उसे सफलता नहीं मिली | '976 से चीन कस्पुचिया के मामलों में सक्तिय रुचि ले 
- रहा है और 979 में उसने वियतनाम पर सशस्त्र आक्रणण कर दिया था। 

2. शक्ति-शुन्यता--दूसरी समस्या ब्रिटेत द्वारा द०-पु० एशिया से अपनी सैनिक छावतनियाँ 
और अड्डे हटाने की घोपणा है| उसके अड्डे फारस की खाड़ी में, सिंगापुर में तथा उसके आस- 
पास के प्रदेशों में हैं। उसके जंगी जहाज हिन्द महासागर का चक्कर काठते रहते हैं। इससे इस 
प्रदेश में शान्ति और स्थिरता वनी हुई है । किन्तु ब्रिटिश सेनाओं द्वारा इस प्रदेश को खाली करने 
पर बड़ी भयावह स्थिति उत्पन्न हो सकती है । यहाँ मलयेशिया, थाईलैण्ड, सिंगापुर जैसे छोटे राष्ट्र 
हैं। ये अपनी रक्षा के लिए आधुनिक माधन जूटाने में असमर्थ हैं। इस क्षेत्र में इनकी रक्षा कौन 
करेगा ? ब्रिटेन के हट जाने से जो शक्ति-शुत्यता की स्थिति उत्पन्न हो जायगी, उसकी पूर्ति कौन 
करेगा ? अमरीका वियतनाम से काफी बदनाम होकर निकला है तथा सीटों (88670) का 
संगठन फाँस एवं पाकिस्तान के आन्तरिक विरोध के कारण निर्जीव हो चुका है। चीन अवश्य 
ब्रिटेन का स्थान लेने को उत्सुक है, किन्तु उसकी विस्तारवादी प्रवृत्ति से द०-प० एशिया के राष्ट्र 
सशंकित एवं चिच्तित हैं। इस भयावह स्थिति का प्रतिकार करने के लिए दो सुझाव विये जाते 
है--प्रथम, द०-पु० एशिया को 'तटस्थ क्षेत्र” (7७०४४ 206) बना दिया जाये औौर चीन 
सहित सेभी देश इसकी तटठस्थता को बनाये रखने की गारण्टी दें। दूंसरा, आथिक सहयोग को 
बढ़ावा दिया जाये। यहाँ के सभी “ष्ट्र एक-दूसरे के साथ सहयोग करते हुए अपना आधिक संगर- 
ठन इतना सुहढ़ बनाये कि कोई भी आक्रमणकारी यहाँ किसी भी देश को हानि नहीं पहुँचा सके । 

3. सहाशक्तियों की प्रतिस्पद्ध--द०-पू० एशिया में सोवियत संध और चीन के हिंत आपस 
में टकराते हैं, जिससे उनके मध्य कभी भी युद्ध की सम्भावना उत्पन्न हो सकती है । 

4. सीमा विवाद--इस क्षेत्र के कुछ देशों के बीच ऐसे विवाद उत्पन्न हो सकते हैं जो कभी 
भी अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति के भंग होने के कारण बन सकते हैं। चीन-वियतनाम सीमा विवाद, इण्डो- 
नेशिया-मलयेशिया विवाद ऐसे ही विचाद हैं । 

दक्षिण-परर्वी एशिया संगठन--सीटो 
(580एप्र्र-5897 085 परछ#7'ए 0206ग728&प700--प88870% 

द०-पू० एशिया में साम्यवादी चीन के विस्तार को रोकने के लिए 6 से 8 सितम्बर, 
954 तक फिलीपाइन द्वीपसमूह के वाग्यो नामक स्थान पर एक सम्मेलन हुआ जिसमें इस क्षेत्र के 
राष्ट्र वर्मा, भारत, श्रीलंका, इण्डोनेशिया, पाकिस्तान भादि को आमन्त्रित किया गया था, परन्तु 
पाकिस्तान के अतिरिक्त किसी भी देश ने इसमें भाग नहीं लिया । 8 सितम्बर, 9354 में' ब्रिटेन, 
फ्रांस, आस्ट्रेलिया, अमरीका, पाकिस्तान, फिलीपाइन, न्यूजीलैण्ड और थाईलैण्ड के प्रतिनिधियों ने 
द०-१० एशिया की सामुहिक सुरक्षा और आधिक साधनों के विकास के उद्देश्य से एक सन्धि पत्र 
पर हस्ताक्षर किग्ने जिम्ते 'दक्षिणी-पूर्वी एशिया सन्धि संगठन! (58870) की संज्ञा दी गयी । 

इस सन्धि के अनुच्छेद 4 में कहा गया है कि किसी भी सदस्य राष्ट्र के विरुद्ध सशस्त्र 
आक्रमण की स्थिति में अथवा शान्ति भंग होने की आशंका पर सभी सदस्य राज्य अपनी वैधानिक 
प्रक्रियाओं के अनुसार सामुहिक कार्यवाही करेंगे । इस सन्धि पर हस्ताक्षर करते समय संयुक्त राज्य 
अमरीका ने अपनी स्पष्ट व्याख्या दी कि अनुच्छेद 4 के अन्तर्गत 'आक्रमण' का तात्पय 'साम्यवादी 
आक्रमण' से है अर्थात्‌ केवल साम्यवादी आक्रमण के समय ही अमरीका सहायता 
आपसी विवाद में हस्तक्षेप नहीं करेगा । 


्> 
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इस सन्धि संगठन का मुख्य कार्यालय वैंकाक में है। इसकी एक “परिषद' है जिसमें प्रत्येक 
सदस्य राष्ट्रों का एक-एक प्रतिनिधि होता है। परिपद की बैठक वर्ष में एक बार होती है । फ्रांस 
967 में इसकी सैनिक गतिविधियों से अलग हो गया तथा 974 से उसने अपनो अंशदान देना 
भी बन्द कर दिया । 

जवाहरलाल नेहरू ने इसकी आलोचना करते हुए “इसे एक प्रकार का मुनरो सिद्धान्त 
बताया जिसे द०-पू० एशिया के देशों पर जबरदस्ती थोप दिया गया है ।” वी० के० क्ृष्णमेनन के 
शब्दों में, 'यह सुरक्षा का क्षेत्रीय संगठन नहीं है, अपितु ऐसे विदेशी लोगों का संगठन है, जिन्हें इस 
क्षेत्र में अपने न्‍्यस्त स्वार्थों की रक्षा करनी है ॥' वस्तुतः 'सीटो” को क्षेत्रीय संगठन कहना उचित 
प्रतीत नहीं होता, क्योंकि इसमें द०-पू० एशिया के तीन राज्य शामिल है, लेकिन इसमें पश्चिम के 
पाँच राष्ट्र हैं । यथार्थ में 'सीटो' नवीन रूप में उपनिवेशवाद ही है। संयुक्त राज्य अमरीका ने 
पिछले वर्षों में दक्षिण वियतनाम, कम्बीडिया और लाओस में जिस प्रकार से हस्तक्षेप किया और 
कठपुतली सरकारों का निर्माण किया, उसके आधार पर इसे 'संरक्षण पद्धति - का नग्न रूप” कहा 
जा सकता है । 

व्यवहार में 'सीटो' कभी भी एक प्रभावशाली संगठन नहीं रहा है। इस सन्धि के बावजूद 
पाकिस्तान और फ्रांस ने मई 965 में अमरीका के इस प्रस्ताव को ठकरा दिया कि सीटो देश 
वियतनाम युद्ध में सक्तिय सहायता दें । 


वक्षिण-पुर्वी एशियाई राष्ट्र संगठन-- 'एशियान? 
(5580८ट477073 0% 500ए7'प्व-55957' 487878 770707१२5---558823)५') 


द०-पू० एशिया के देशों की सुरक्षा कैसे की जाये ? आस्ट्रेलिया के विदेश मन्‍्त्री ने सुझाव 
दिया था कि इसकी रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है, दूसरी शक्तियाँ हमारा भार क्‍यों उठायें ! 


सबसे सुरक्षित और विश्वसनीय उपाय तो अपनी शक्ति बढ़ाना तथा एशियाई देशों का संग्रठन सुदंढ़ . 


बनाना है ।” इस सन्दभे में 967 में इण्डोनेशिया, सलयेशिया, सिंगापुर, थाईलैण्ड तथा फिली- 
पाइल्‍स के द्वारा दक्षिण-पूर्वी एशियाई राज्य संगठन” (४$728]५) का निर्माण किया गया है | इसका 
उद्देश्य इन क्षेत्र में एक साझा बाजार तैयार करना और सदस्य देशों के बीच आथिक सहयोग को 


बढ़ाना है। 4 सितम्बर, 987 को मनीला में 'एशियान! का तीसरा शिखर सम्मेलन !0 वर्ष _ 


बाद प्रारम्भ हुआ । 'एशियान' ने आधथिक व राजनीतिक भुद्दों पर बातचीत की। सदस्य देशों का 
मत था कि वियतनाम को कम्पूचिया से अपनी सेना हटा लेनी चाहिए | सम्मेलन में निर्णय लिया 
गया कि सदस्य देशों के बीच गहरे राजनीतिक व आथिक सम्बन्ध स्थापित किये जायेंगे । दो- 
दिवसीय शिखर सम्मेलन के अन्त में एशियान देशों ने आपसी व्यवहार बढ़ाने हेतु चार समझौतों 
- पर हस्ताक्षर किये । 

० प्रश्न 
, वियतनाम युद्ध की समाप्ति का दक्षिण-पूर्वी एशिया के देशों की विदेश नीतियों पर क्या 


प्रभाव पड़ा है, इसकी विवेचना कीजिए । 
छए8९०१४४ [086 [एएछब्ट 0 शांत्रशीण ता जक्ष व) रंदाक्षा। णा 6 0्थंशा एणी- 
दर 0 ॥6 80प॥-848४ 38ंशा ९0065 
2, वियतनामी जनता की विजय और उनके देश के एकीकरण होने के बाद विशेष रूप से 
दक्षिण-पूर्वी एशिया में अमरीका और चीम की भूमिका का एक आलोचनात्मक परीक्षण 
कीजिए 
एज70शीए छक्षणा।ल 76 70७8 ्ण +#6 ए. 8. 8. धाव एफंग३ | 8$007-5व8४ /शं9 


फुक्धाणाशि।ए बरिश' ॥6 शंजणर ण एांथाध्या०88 96०फॉ8 क्षाएं प्रायीएतांणा ए प्रा 
०0०प्रपरा५ 


कै 
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» अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति पर वियतनाम युद्ध के प्रभाव की परीक्षा कीजिए । 
फशाओवर 06 777920 ० रंक्षाभा एध्या णा ग्राीशयावा जात 900605. 


« अन्तर्राष्ट्रीय सम्बच्धों में दक्षिणी-पूर्वी एशिया की भूमिका एवं महत्व का विवेचन कीजिए । 


8लाइ$ धा8 4॥एण/थशा0०86 जाते 708 ण॑ 80ए-उन्‍्च ठैशं॥ गा ग्रीशयाशाणा। 


7. उर्चिंए॒8 


« निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए-- . 
(7) बाण्डंग कॉन्फ्रेंस, | 
(#) 954 का जेनेवा समझौता, _ 
(7४) कम्पूचिया की समस्या, | . 
. (४) - वियतनाम पर चीनी आक्रमण (979)॥ 
एा(6 शा07 7्रणढढ8 जा 6 णी०ज़ाए-- 
[0 झब्रा।तप्राएह 00लिशा0० * 
. (7) 008०ए8 8$०६९096४६. ० 954 
(9) एकफुणएकाब ए00क्षा; 
-6ए) एक्वांणथॉड ४8०८ 7 परां&0907--979 
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इजराइल संघ 


तन क_वञाए0।६-2:७5० ए एशधह्एश&ाा009, ?20॥705 : 
87/88-58&55. 0000॥९77व] 





भभध्यपूर्व” एक विशिष्ट भौगोलिक प्रदेश है । यह वह क्षेत्र है जहाँ तीन महाद्वीप--एशिया, 
अफ्रीका एवं यूरोप मिलते हैं। धामिक दृष्टि से यह विश्व का सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र है तथा 
विश्व के अनुमानित पेट्रोलियम भण्डार का 65% भाग यहाँ सुरक्षित है । विश्व की प्राचीन सभ्यता 
का केन्द्र एवं वर्तमान राजनीतिक जगत में महत्वपूर्ण 'मध्यपूर्वँ सदियों से यूरेशियाई भू-राजनीति 
का एक प्रमुख क्षेत्र ही नहीं अपितु प्राचीन काल में उत्तरी अफ्रीका, पश्चिमी एशिया व यूरोपीय 
राज्यों का एक महान भौगोलिक क्षेत्र विश्व की आद्यतम व प्रसिद्धतम सभ्यताओं का ज॑न्म-स्थल; 
यहूदी, ईसाई व इस्लाम धर्मों का मूल एकाकी केन्द्र; यातायात के विकासकाल का सुग्रम्य चतुष्पथ 
तथा संगम-स्थल एवं आधुनिक सभ्यता में सर्वाधिक योगदान प्रदान करने वाला भू-भाग रहा है ।” 
वर्तमान में असीम तेल उत्पादन से आथिक महत्ता का, स्थिति की हृष्ठि से सामरिक महत्ता का 


और प्राय: स्थायी अरब-इजराइल हेष की विद्यमानता से विश्व-राजनीति का सर्वाधिक अशान्त 
विशिष्ट एकांकी क्षेत्र है 


इस क्षेत्र के नामकरण पर विद्वानों का एकमत नहीं है । अतः इस क्षेत्र को अनेक नामों से 
पुकारा जाता है जैसे निकट पूर्व (प०७7 288), अति निकट पूर्व (०७०६ 72880), सांस्कृतिक 
मरुस्थल ((8880 7088079) अरब विश्व (४790 ४४०४०), सभ्यता का उद्भव क्षेत्र ((7६0॥6 

' वुक्यात ० (ंशीबकांणा), मध्यपुर्वे (१४४066 5७80), दक्षिण-पश्चिम एशिया (80णा-फ्रच्य 
889), पश्चिमी एशिया (७४८४४ &&4) आदि । यहाँ हम “मध्यपूर्वंँ अथवा “पश्चिमी एशिया' 
शब्दों का प्रयोग करना उपयुक्त समझते हैं । अमरीकन लोग इसे “निकट पूर्वी! (९७ 522.) तथा 4 
भारत सरकार पश्चिमी एशिया' (५०४-७४०) कहना अधिक उपयुक्त समझती है । - 

'पश्चिसी एशिया अन्तकेलह का घर बना हुआ है। अरब राष्ट्रों की अन्तर्कलह, लेबनान 
का ग्रृहयुद्ध, ईराक व इरान का सतत्‌ संघर्ष और अरबों के साथ इजराइल की नित्य युद्ध-सिद्ध 
भंगिमा आदि ने पिछले कई दशकों से पश्चिमी एशिया को हिला रखा है। इसमें रूस व अमरीका 
की साम्राज्यवादी भूमिका ने तीन्नता व तनाव उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण योगदान किया है । 

मध्य-पुर्वे का अर्थ 
(तप्तछ शाएण-8-8887 : शठ5गारठ) 
सध्यपुर्वे का क्षेत्र पाँच सागरों द्वारा अर्थात्‌ भूमध्य सागर, काला सागर, केस्पियन सागर, 
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लाल सागर तथा फारस की खाड़ी द्वारा घिरा हुआ है. जिसका विस्तार लगभग 32/8 लाख वर्ग 
किमी० में है तथा 790 लाख जनसंख्या यहाँ निवास करती है । इसमें टर्की, ईरान, सऊदी अरब, 
इराक, यमन, सीरिया, इजराइल, लेबनान, जो्डन के अतिरिक्त अदन, कुवत, बेहरीन, शेख राज्य, 
ओमन तथा मुस्कट शामिल किये जाते हैं । लाडे लैसजीवस्की के शब्दों में “मध्यपूर्व में एशिया के 
के सब देश हैं जो सोवियत संघ के दक्षिण में और पाकिस्ताव के पश्चिम में स्थित हैं तथा अफ्रीकी 
महाद्वीप पर स्थित मिस्र सम्मिलित है ।” परन्तु गराईविण्ट ने अपनी पुस्तक 'मध्यपूर्वे का संकट 
(वीवता०-छ88 ॥ (पघंशझं$) में लिखा है कि, “मव्यपू्व के सीमित अर्थ में मित्र तथा एशिया 
के भरव राज्य समझे जाते हैं किन्तु प्रायः इसमें ईरान और टठर्की तथा भुमध्यसागर पर अवस्थित 
लीविया, टयूनीशिया, अल्जीरिया और मोरक्कों का भी समावेश किया जाता है ॥” 

द्वितीय महायुद्ध की समाप्ति के समय मध्यपूर्व के केवल सात राज्य--टर्की, ईरान, इराक, 
मिस्र, सऊदी अरब, लेबनान तथा यमन स्वाधीन थे । 960 तक सात राज्य और स्वाधीन हो 
गये तथा एक नवीन राज्य इजराइल का भी जन्म हुआ । शेष राज्य 960 के बाद स्वाधीन हुए 
हैं । ओमत, कतार, बहरीन व अभरव अमीरात स्वतन्त्र होने वाले अन्तिम राज्य हैं जिनका जन्म 
97] का है । 

मध्यपुर्व के सभी राज्य प्रायः एक भाषा व धर्म से जुड़े हुए हैं। केवल इजरायल व लेबनान 
के अतिरिक्त सभी राज्य इस्लामी राज्य हैं, परन्तु अब लेबनान में भी इस्लाम धर्मावलम्बी 
बहुमत में हैं । है 


मध्यपूर्व के स्वतन्त्र राज्य 


सिमी 9-५१» पवन जनम नमन मनन. 








राज्य क्षेत्रफल (वर्ग किमी ०) जससंख्या (972) 
. अल्जीरिया 23,22,] 64 ],52,70,000 
2, मित्र 0,02,000 3,49,39,000 
3, लीविया 7,49,000 20,84,000 
4. मोरकक्‍्को 4,58,730 ,58,25,000 
5. सुडान 25,05,83 ,64,89,000 
6, ट्यूनीशिया , 4,64,850 53,77,000 
7. अफगानिस्तान 6,52,22 ,78,82,000 
8. चहरीतच 662 2,24,000 
9. ईरान 6,47,064 3,05,50,000 
0. इराक 4,37,522 ,00,74,000 
4, इजराइल 20,700 34,24,000 
2. जोडंन 95,394 24,67,000 
3, ऊुंवेत 7,88 9,4,000 
44, लेबनान 0,230 24,0,000 
5. ओमान 2,3,380 6,99,000 
6. कतार - ],400 ,70,090 
7. सऊदी अरब 22,40,000 8,99,000 . 
8. सीरिया ,85,]80 66,78,000 : 
9. हर्की 7,79,452 3,70,0,000 
20. अरब अमीरात 83,557 2,95,000 
24. यमन (अदन) 2,87,680 5,5,000 
22. यमन [साना) 2,00,007 50,62,000 
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विश्व राजनीति में मध्यपुर्वे का आथिक-भौगोलिक भहत्व 
(?0,ए]ट20-5650078ए्राट&, एशएएारश'ट8 07 पफ्रछ शा)आ9+४8-56877' ) 


हैराल्ड गिसे के शब्दों में, “आज मध्यपूर्वे का सम्पूर्ण प्रदेश किसी भी अन्य स्थल से 
भतुलनीय आथिक और राजनीतिक युक्ति चालन के लिए एक विशाल शतरंज फलक-सा प्रतीत 
होता है। युद्धोत्तर आथिक और राजनीतिक शक्ति के लिए जटिल संघर्ष कहीं भी इतनी विघटन- 
कारी सम्भावनाएँ नहीं रखता है, जितना कि विश्व के इस भाग में रखता है ।” विश्व राजनीति 
में मध्यपूर्व की महत्ता के निम्नलिखित कारण हैं 9 

. सासरिक महत्व की स्थिति--मध्यपूर्व यद्यपि विश्व का एक महानतम मरुस्थल है 
प्रन्तु उसकी स्थिति की महत्ता इतनी अधिक है कि सभ्य जगत विकास के प्रत्येक चरण में इसके 
अधिकाधिक निकट आता रहा है। यह यूरोप, एशिया व अफ्रीका के सम्पर्क बिन्दु पर स्थित हैं, 
अतः विश्व द्वीप के समग्र परिवहन (स्थल, जल व वायु मार्यों) का संगम स्थल एवं विश्व यातायात 
में मार्ग परिवर्तन का संक्रामी बिन्दु है। पूर्व से पश्चिम के मध्य आने-जाने का मार्ग इसी क्षेत्र से 
गुजरता है। जिन्नाल्टर, डार्डनल्स व स्वेजमार्ग भूमध्यसागर व हिन्द महासागर के जल मार्गों को 
नियन्नित करते हैं । मोरक्क्रो, मित्र व टर्की क्रभशः जिन्नाल्टर, स्वेज व डार्डेनल्स द्वारा मध्यपूर्व. के 
मार्ग नियन्त्रण व सामरिक महत्व के नियामक बिन्दुओं की स्थिति ग्रहण किये हुए हैं। वायु मार्गों 
के विकास के पश्चात्‌ इस क्षेत्र ने विश्व शक्तियों को न केवल सामरिक महत्व के महत्वपूर्ण अड्डे 
ही प्रदान किये हैं अपितु जल, स्थल व वायु मार्गों का तथा आ्थिक क्रियाओं का एक नवीन केन्द्र 
भी प्रदान किया है, जिससे इसका क्रियाशील सामरिक महत्व सिद्ध हुआ है । हे 

पश्चिमी एशिया के देशों का एक बड़ा महत्व यह भी है कि वे इस समय तुर्की से अफगा- 
निस्तान तक सोवियत संघ की सीमा माने जाते हैं । यदि इन देशों में अमरीका को सैनिक अड्डे 
प्राप्त हो जायें तो युद्ध होने की स्थिति में वहाँ सुगमतापुर्वक आक्रमण किया जा सकता है। इसी 
प्रकार भूमध्यसागर के तट पर यदि सोवियत संघ को कोई अनुकूल देश प्राप्त हो जाये तो पश्चिम 
मिस्र, तुर्की, उत्तर और दक्षिण दोनों दिशाओं से घिर जायेगा भऔर तब उस हालत में पश्चिमी 
देशों के लिए पूर्वी भूमध्यसागर में अपनी स्थिति बनाये रखना बड़ा कठिन हो जायेगा । 

2. स्वेज नहर--विश्व के दो महान समुद्रों को मिलाने वाला स्वेज का नहरी मार्ग 869 
में जब बनकर तैयार हुआ तो यही विश्व की सर्वप्रथम निर्मित होने वाली व सर्वाधिक लम्बाई- 
चौड़ाई की जहाजी नहर थी । स्वेज नहर भूमध्यसागर व लालसागर को मिलाती है जिसकी पोर्ट 
सईद से स्वेज तक लम्बाई 62 किलोमीटर, सामान्‍य चौड़ाई !53 मीटर तथा मुख्य जहाजी धारा 
की चौड़ाई 60 मीटर है जिसमें ! मीटर गहरे जहाज व ,0,000 टन के टैंकर आसानी से 
गुजर सकते हैं । इस नहर के खुल जाने से लन्दन-कोलम्बो सार्ग बहुत छोटा हो गया । पहले भाशा 
अन्तरीप का चक्कर लगाकर जाने वाला जहाज लन्दन से कोलम्बो की दूरी 6,89 “किलोमीटर 
पार कर पहुँचता था, उस गन्तव्य स्थान को अब स्वेज मार्ग से जहाज केवल 0,69] किलोमीटर 
की यात्रा पर पहुँच जाता है। इससे संयुक्त राज्य अमरीका व सोविय्रत संध भारत के काफी समीप 
आ गये | संयुक्त राज्य अमरीका तक 0 दिन तथा सोवियत संघ तक पहुँचने में अब 28 दिन की 
बचत होती है । उसका प्रभाव समय व ईंधन की बचत पर भी यथेष्ट पड़ा । 

स्वेज का जल मार्ग यूरोप को दक्षिण-पूर्वी एशिया, आस्ट्रेलिया, अमरीका तथा अफ्रीका से 
जोड़ता है। पश्चिमी यूरोप के औद्योगिक कारखानों में त॑यार होने वाला माल दक्षिण-पूर्वी एशिया 
को इसी प्रदेश के जलमार्ग से होकर जाता है और उसे अपने उद्योग-धन्धों को चलाने का एक 
प्रधान आवश्यक तत्व पेट्रोल भी इसी मार्य से प्राप्त होता है । स्वेज नहर के बन्द हो जाने से पूर्व 
और पश्चिम का व्यापार खत्म हो सकता है या उसमें बड़ी बाधा पड़ सकती है। अतएवं इस 


. 
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जलमार्ग की सुरक्षा पश्चिमी यूरोप के लिए जीवन तथा मरण का प्रश्न है। यही कारण है कि 
पश्चिमी यूरोप तथा अमरीका इस क्षेत्र में अपने विरोधी सोवियत संघ की प्रभाव वृद्धि को कभी 
3 3 हज पार ओम की राजनीति का प्रमुख नियन्त्रक तत्व खनिज तेल है जिसके 
कारण यहाँ विदेशियों का आकर्षण रहा और आज भी है । इस क्षेत्र को अन्तर्राष्ट्रीय गतिविधियों 
का केस्ध बनाने का श्रेय भी खनिज तेल का ही है । यहाँ खनिज तेल के भण्डार का इतना अधिक 
महत्व है कि यहाँ की कुटनीति 'तेल कुटनीति” (0 79एाण7४००) के समरूप हो गयी है। 
भध्यपूर्व में विदेशियों का प्रमुख आकर्षण खर्निज तेल रहा है; इसी कारण उन्होंने यहाँ स्थानीय ; 
राजनीति में सक्रिय रूप से भाग लेना प्रारम्भ किया । मध्यपूर्व वास्तव में एक उदाहरण प्रस्तुत 
करता है कि सामरिक महत्व के खनिज किस प्रकार से राजनीति के विविध स्वरूपों को प्रभावित 
करते हैं। विश्व के अनुमानित पैट्रोलियम भण्डार का लगभग 55:8% भाग इसी क्षेत्र में स्थित है, 
जो अमरीका की रुचि में और अधिक वृद्धि कर देता है। ह 

मध्य-पूर्व में खनिज तेल का आथिक एवं राजनीतिक महत्व इससे सम्बन्धित विश्व के 
प्रमुख देशों अर्थात्‌ ब्रिटेन, अमरीका एवं सोवियत संघ के सन्दर्भ में समझा जा सकता है। ब्रिटेन 
में खनिज तेल का लगभग अभाव है । अतः उसे जल, वायु एवं सड़क परिवहन के लिए तथा वहाँ 
स्थित तेल शोधक कारखानों एवं उनसे उत्पादित विविध पदार्थों के लिए कच्चा खनिज तेल मध्य- 
पूरब से ही उपलब्ध होता है । अतः ब्रिटेन इस क्षेत्र में सदेव सक्रिय रहा। अमरीका का प्रमुख 
आकर्षण भी यहाँ सा खनिज तेल ही है । इसी कारण मध्यपुर्व के अनेक देशों में, विशेषकर सऊदी 
अरब में, अमरीका ने तेल सुविधा प्राप्त की है । इसके साथ ही अप्रत्यक्ष रूप में यहाँ की राजनीति 
में भी उसका आकर्षण है, क्योंकि यह क्षेत्र सोवियत संघ के निकट तथा एशिया एवं यूरोप के मध्य 
अति महत्वपूर्ण भौगोलिक स्थिति रखता है । सोवियत संघ का यद्यपि स्वयं का उत्पादन विश्व का 
लगभग 0% है, किन्तु वहाँ इतकी खपत में वृद्धि हो रही है । इसी आवश्यकता के कारण इस 
क्षेत्र के खनिज तेल में विशेषकर उत्तरी ईरान के खनिज तेल भें उसका विशेष आकर्षण है । 

खतिज तेल का अत्यधिक सामरिक महत्व होने के कारण यह मध्यपूर्व के हाथों में एक 
प्रमुख भू-राजनीतिक अस्त्र है, जिसके द्वारा यहाँ की राजनीति नियन्त्रित है । कालंसन ने ठीक ही 
लिखा है कि यहाँ की कुटनीति 'तिल्न कुटनीति' के समरूप हो गयी है। खनिज तेल का “राजनीतिक 
हृथियार' (2०४०७ ए०४७०४) के रूप में प्रयोग किया जा सकता है, इसका प्रत्यक्ष उदाहरण 
भवट्वर 973 के भरव-इजराइल के संघर्ष के पश्चात्‌ स्पष्ट हो जाता है। अरब देशों के हाथों 
में यह एक महान्‌ कुटनीतिक शक्ति है, जिसका प्रयोग ये देश आज कर रहे हैं। इससे पूर्व इसका 
स्पष्ट भ्रयोग नहीं किया गया था। 58 अरब देशों ने, ज़िनमें सऊदी अरब तथा कुवैत भी सम्मिलित 
हैं, संयुक्त राज्य अमरीका को तेल भेजने पर प्रतिवन्ध लगा दिया, 5 देशों ने हालैण्ड को तेल निर्यात 
में कटौती की तथा इजराइल समर्थक देशों के लिए तेल भेजने पर प्रतिबन्ध लगा दिये। इसके 


-) परिणामस्वरूप जापान तथा यूरोपीय आधिक समुदाय के देशों ने अरबों के पक्षों में विचार व्यक्त 


किये। इसके अतिरिक्त, जो देश अरबों का समर्थन कर रहे हैं उनको पर्याप्त तेल उपलब्ध हो 
रहा है। संक्षेप में, खनिज तेल का अत्यधिक सामरिक महत्व है तथा पश्चिमी एशिया की राज- 
नीति इसी के द्वारा नियन्त्रित एवं निर्धारित हो रही है। 

4. अरब राष्ट्रीयता--मध्यपूर्व की राजनीति को प्रभावित करने वाला एक अन्य प्रमुख 
तत्व अरब राष्ट्रीयता है। इस राष्ट्रीयता की मुख्य विशेषता पश्चिमी साम्राज्यवाद का उम्र विरोध 
तथा राजनीतिक स्वाधीनता के लिए सतत्‌ संघर्ष है। यह राष्ट्रीयता आथिक और सामाजिक 
सुधारों पर भी बल देती है। अरब राष्ट्रीयता की अभिव्यक्ति अरब-यहुदी संघर्ष, ईरान में तेल 
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उद्योग का राष्ट्रीकरण, स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण तथा अरब लीग और अरब एकता के प्रयत्नों 
में देखी जा सकती है। 

5. सध्यपुर्वे एक सहान घामिक क्षेत्र--मध्यपूर्व ईसाई, इस्लाम व यहूदी घ॒र्मो का प्रमुख 
केन्द्र-स्थल रहा है । वर्तमान मध्यपूर्व के 2। राज्य इस्लाम धर्म के अनुयायी तथा भरबी-भाषी 
राज्य हैं । इजराइल में 90 प्रतिशत से अधिक यहूदी हैं । अतः इजराइल के अतिरिक्त शेष मध्यपूर्व 
इस्लाम भूमि है। यरूशलम मुसलमानों, यहूदियों व ईसाइयों का पवित्र नगर रहा है । ईसामसीहू 
का कार्य-क्षेत्र रूशलम से दमिश्क, ऐलेपी व वेथलेहेम रहा । अन्नाहम का कार्य-क्षेत्र भी कन्नार 
फिलिस्तीन से ही प्रारम्भ हुआ था। यहूदी भी फिलिस्तीन को ही अपना एकमात्र घर मानते हैं। 
मक्का 7वीं शताब्दी में भी इस्लाम का सबसे बड़ा तीर्थे-स्थल था | पवित्र घर 'यरूशलम के विभा- 
जन से अरब-यहूदी संघर्ष ने एक ऐसा ऐतिहासिक रूप धारण कर लिया जिसका निकट भविष्य में 
कोई अन्त दिखायी नहीं देता है । 

- यद्यपि इस्लाम विभिन्न देशों को एकता के सूत्र में ग्रन्थित करने वाला है किन्तु इसमें दो 
प्रस्पर विरोधी सम्प्रदाय सुन्नी तथा शिया हैं। ईरान में शिया मुसलमानों का बहुमत है, अन्यत्र 
सुन्नियों का । इराक में आधे मुसलमान शिया हैं। इसका यहाँ की राजनीति पर काफी प्रभाव 
पड़ता है । सऊदी अरब में वहाबी सम्प्रदाय के मुसलमान हैं। इजराइल में वहुसंख्या यहूदियों की 
है। लेवसान में आधी जनसंख्या ईसाई है किन्तु मेनोराइट, ग्रीक आर्थोडाक्स, आर्मीनियन तथा 
रोमन कैथोलिकों में विभक्त है। मुस्लिम जनसंख्या शिया-सुन्नी सम्प्रदायों में बंटी हुई है । इससे 
स्पष्ट है कि जहाँ इस्लाम इस प्रदेश में घाभिक एकता स्थापित करने वाला है, वहाँ इसके तथा 

-“ ईसाइयत के विभिन्न सम्प्रदाय भेद उत्पन्न करने वाले भी हैं । 

6, यहुदीवाद--मध्यपूर्व की राजनीति को यहूदीवाद ने बड़ा ही प्रभावित किया है । इसका 
उद्देश्य फिलिस्तीन में यहूदियों के एक राज्य को पुनः स्थापित करना था। प्रथम विश्व-युद्ध से पूर्व 
यहुदी राज्य की स्थापना के लिए संगठित आन्दोलच चलाया गया ओर अंग्रेजों की ओर से यहूदी 
आन्दोलन को बड़ा प्रोत्साहित कर दिया गया । 946 में फिलिस्तीन में यहुदी राज्य की स्थापना 
कर दी गयी । उसके बाद अरब-यहुदी संघर्ष प्रारम्भ हो जाता है तथा सारे अरब राज्यों की नीति 
इस यहूदी राज्य (इजराइल) का विरोध करना तथा उस पर सशस्त्र आक्रमण करके उसका नामो- 
निशान मिटा देना रहा । 

सध्यपुर्व में महाशक्तियों की प्रतिद्दन्द्रिता 
(7प्रह शाएज5-2897' & पस्तड 5ए7एछ₹ 70फप्पर5) 

सध्यपूर्व की सामरिक स्थिति के कारण उनन्‍नीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ से ही महाशक्तियाँ 
इस प्रदेश में दिलचस्पी लेने लगी थीं। बीसवीं शताव्दी में जब इस प्रदेश में खनिज तेल का पता 
लगा तब उनकी दिलचस्पी और भी अधिक बढ़ गयी । मध्यपूर्व के देशों के पास तेल था, परन्तु 
उनके पास तेल निकालने के लिए आवश्यक तकनीकी ज्ञान नहीं था, इसलिए यहाँ के लोगों के 
लिए ब्रिटिश, डच, फ्रेंच या अमरीकी लोगों की साझेदारी में कार्य करना आवश्यक हो गया । इससे 
मध्यपूर्व महाशक्तियों की प्रतिस्पर्दा का अखाड़ा वन गया । डाँ० एम० एस० अग्रवानी के अनुसार, 
'मध्यपूर्व के सामरिक महत्व और तेल के कारण ही दोनों महाशक्तियाँ इस क्षेत्र पर अपना-अपना 
प्रभुत्व स्थापित करना चाहती हैं, अपने प्रभाव को वढ़ाना चाहती हैं, और दूसरे के प्रभाव को कम 
करना चाहती हैं ।' मध्यपूर्र को सवसे अधिक प्रभावित करने वाली शक्तियाँ--ब्िदेन, अमरीका 
और सोवियत संघ हैं । हि 

भध्यपुर्व और ब्रिटेन--मध्यपूर्व में ब्रिटेन की दिलचस्पी काफी पुरानी है ! 882 से ब्रिटेन 
मे अपना प्रभाव मिस्र पर स्थापित करना प्रारम्भ किया और तब से वह लगातार इस प्रदेश पर 


> 
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अपना प्रभुत्व बढ़ाता रहा था। राष्ट्रसंध द्वारा द्रान्सजोर्डन का संरक्षण ब्रिटेन को प्राप्त हुआ । प्रथम 
विश्व-युद्ध से पुर्वे ही ब्रिटेन ने यह घोषित कर दिया था कि भैसोपोटेमिया और फारस की खाड़ी 
में उसके महत्वपूर्ण स्वार्थ हैं। इराक पर भी ब्रिटेव का अधिकार हो गया था। पेलेस्टाइन पर 
ब्रिटेन को मैण्डेट प्राप्त हो गया था । र्वेज नहर पर उसका आधिपत्य था। स्वेज नहर की रक्षा 
हेतु ब्रिटिश सेना इस क्षेत्र में रहती थी। अदन और साइप्रस में उसके सैनिक अड्डे थे। परन्तु 
द्वितीय विश्व-युद्ध के वाद मध्यपूर्व में ब्रिटिश प्रभाव का तेजी से हास हुआ । लगभग सभी प्रदेश 
उसके हाथ से निकल गये । ईरान में उसकी तेल कम्पनी का राष्ट्रीयकरण कर लिया गया। 26 
जुलाई, 956 को राष्ट्रपति नासिर ने स्वेज नहर कम्पनी का राष्ट्रीयकरण कर दिया। स्वेज से 
उसे अपमानअनक परिस्थितियों में हटना पड़ा । 956 में स्वैज संकट के समय ब्रिठेन का रहा- 
सहा प्रभाव भी समाप्त हो गया । 

सध्यपूर्व और असरीका--मध्यपूर्व में अमरीका की दिलचस्पी प्रथम विश्व-युद्ध के बाद 
प्रारम्भ होती है। अमरीकी दिलचस्पी के तीन प्रधान कारण हैं--प्रथम, अमरीका मध्यपूर्व के 
तेल में रुचि रखेता है; द्वितीय, फिलिस्तीन के प्रश्न पर अमरीका प्रथम महा-युद्ध के बाद विशेष 
रुचि लेने लगा । यहूदी राज्य के निर्माण में अमरीका की विशेष दिलचस्पी थी। अमरीका में 
लगभग 50 लाख यहुदियों के मतत और उतके धन से वहाँ की राजनीति प्रभावित हो रही थी; 


त॒तीय, इस प्रदेश में अमरीका रूसी विस्तार को रोकना चाहता था। अमरीका का मानना था 
कि फ्रांस और ब्रिटेन के इस क्षेत्र से हट जाने के बाद यहाँ शक्ति-रिक्तता आ जायेगी जिसे स्रोवियत 


संघ भरते का प्रयत्न करेगा । 

* अमरीका ते इजराइल राज्य के निर्माण को एक घण्टे में ही मान्यता प्रदाव कर दी । 
फिलिस्तीन में इजराइल की स्थापना अमरीकी आशीर्वाद का परिणाम थी ] इजराइल को अमरीका 
ने लगातार प्रघुर मात्रा में शस्त्रों की सहायता दी । राष्ट्रपति अनवर सभआदत के शब्दों भें, 'हर 
बार जब मैं ! दर्जन टैंकों को नष्ठ करता, तो उससे अधिक टैक युद्ध-क्षेत्र में नजर आते ।' 

मध्यपूर्व में सोवियत प्रभाव की अवरुद्ध करने के लिए -राष्ट्रपति आइजनहावर ने जनवरी 
957 में 'आइजनहावर सिद्धान्त” का प्रतिपादन किया, जिसके अनुसार मध्यपूवे में ब्रिटेन और 
फ्रांस द्वारा रिक्त किये गये स्थान पर बढ़ते हुए सोवियत प्रभाव को अवरुद्ध करना तथा अमरीकी 
प्रभाव में वृद्धि करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया । आइजनहावर सिद्धान्त के अन्तर्गत अमरीका 
ने 0 हजार सैनिक लेबनान में भेजे और जुलाई 958 में जोर्डन के शाह को 75 लाख डॉलर 
की नयी आधिक सहायता दी। 955 में अमरीकी प्रेरणा से 'बगदाद पैकक्‍्ट' (बाद सें सेण्टो) का 
गठन किया गया । अमरीकी राष्ट्रपति जिम्मी कार्टर तथा विदेश सचिव हेनरी किसिजर के प्रयत्नों 
से इजराइल और मिस्र के वीच 975 में सिनाय समझौता तथा 978 में कैम्प डेविड समझौता 
' हुआ। भाचे 979 की सिख्र-इजराइल शान्ति सन्धि मध्यपूर्व में अमरीकी कुटनीति की एक 
महत्वपूर्ण सफलता है । ६ २ पक 
मध्यपूर्व और सोवियत संघ--यध्यपूर्व में जारों के शासन काल से ही रूस की अभिरुचि 
रही है | तभी से वह दरें दानियाल एवं वासफोरस जलडमरूसध्यों को हथिया लेने तथा ईरान 
के तेल पर अधिकार करने का प्रयत्न करता रहा है | सोवियत संघ मध्यपुर्वे में पश्चिमी उपनिवेश- 
बाद का विरोधी रहा है । 966 के स्वेज संकट के समय सोवियत संघ ने अरब राष्ट्रों का समर्थन 
किया | 967 के अरब-इजराइल युद्ध में उसने अरबों का खुला साथ दिया | सोवियत संघ अरब 
राष्ट्रों के संरक्षक के रूप में माना जाता है। वह उनके शस्त्र भण्डारों का मुख्य स्रोत है। वह 


जन्हें आधिक विकास के लिए सहायता देता है । आस्वान बाँध के निर्माण में सोवियत संघ ने मिश्र 
की पूरी सहायता की । ' 
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संक्षेप में, मध्यपूर्व में शान्ति और युद्ध का फैसला करना अरब या इजरायल का काम नही; 
वरन्‌ महाशक्तियों का काम है। मध्यपूर्वे रूस ओर अमरीका के शीत-युद्ध का अखाड़ा वना हुआ 
है । अमरीका अपनी सैनिक और आधिक सहायता के बल पर तथा सोवियत संघ अपनी भौगोलिक 
समीपता और साम्यवादी विचारधारा के आकर्षण से केवल इस प्रदेश पर अपना प्रभुत्व स्थापित 
करना चाहता है । 
अरब राष्ट्रवाद : अरब एकता 
(5068 ॥९५७700७78५ : ७088 एायापर) 
मध्यपूर्व की सम्पूर्ण अरब जाति में राष्ट्रवाद का विकास युद्धोत्तरालीन इतिहास की 
एक महत्वपूर्ण घटना है । ह्वितीय महायुद्ध के वाद अरब जगत में राष्ट्रीय भावना बहुत प्रवल हुई 
ओर सभी अरब राष्ट्रों ने साम्राज्यवाद को अरब भूमि से निकाल फेंकने का संकल्प कर लिया। 
परिणामस्वरूप परतन्त्र अरब राष्ट्र एक-एक करके स्वाधीन होते चले गये । 944 में सीरिया और 
लेबनान स्वतन्त्र हुए, जोर्डन की स्वतन्त्रता को ब्रिटेन ने 946 में मान्यता दी और लीबिया 95 
में स्वतन्त्र हुआ । राजनीतिक स्वतन्त्रता प्राप्त कर लेने के बाद इन राष्ट्रों ने अपनी भूमि से विदेशी 
से निक अड्डों का हटाना शुरू किया । 95 में 'ऐंग्लो ईरानी तेल कम्पनी का राष्ट्रीयकरण हुआ 
तथा 956 में 'स्वेज नहर' का राष्ट्रीयकरण किया गया । अरब राष्ट्रवाद की प्रमुख विशेषता यह 
है कि यूरोपीय राष्ट्रवाद की भाँति विस्तारवादी नहीं है । | 
अरब राष्ट्रवाद का एक महत्वपूर्ण रूप अरब एकता का सम्मेलन है। जरब एकता के 
आन्दोलन के प्रथम चरण में “अरब लीग' की स्थापना की गयी । अरब लीग की स्थापना का विचार 
सर्वप्रथम अक्टूबर 944 में पाँच राज्यों--मिस्र, सीरिया, ट्रांस जोर्डन, इराक व लेवनान ने प्रस्तुत 
किया । 22 मार्च, 945 को “अरब लीग का जन्म हुआ। प्रारम्भ में इसकी सदस्यता मित्र, 
इराक, लेबनाव, सऊदी अरब, सीरिया, जोडेंत और यमन ने स्वीकार की बाद में लीबिया, सूडान, 
ट्यूनीशिया, मोरक्को, कुवेत भी इसके सदस्य बन गये । अरब लीग के निम्नांकित उद्देश्य घोषित 
किये गये--(7) सदस्य राष्ट्रों में मंत्री को सुहढ़ बनाना, (7) उनके राजनीतिक कार्यों में सामंजस्य 
उत्पन्न करना, (77) उनकी स्वाधीनता की रक्षा करना, (५) फिलिस्तीन में आवास हेतु यहूदियों 
के बढ़ते हुए आगमन को रोकना । अरब लीग के संगठन में एक परिषद्‌ (मजलिस), कुछ समितियाँ 
तथा काहिरा में स्थापित एक सचिवालय है ! सदस्य राज्यों के व्यक्तिगत वैमनस्थ व मतभैदों के 
कारण अरब लीग कोई उल्लेखनीय कार्य नहीं कर पायी । यह लीग प्रारम्भ में ही मिस्री प्रधानमन्त्री 
नहसपाशा और इराकी प्रधानमन्त्री नुरी अस्सय्यद की महत्वाकांक्षाओं का संघर्ष-स्थल बन गयी । 
बाद में मिल्नी राष्ट्रपति नासिर ने भी अरब लीग का अपनी राष्ट्रीय नीति के साधन के रूप में 
उपयोग करने का प्रयत्त किया । इजराइल के प्रति अरब राष्ट्रों की शत्रुता ही वास्तव में अरब 
लीग को जीवित रखे हुए है। 
अरब एकता का दूसरा महत्वपूर्ण चरण फरवरी 958 भें सीरिया व मिस्र को मिलाकर 
संयुक्त अरब गणराज्य (0. 8. 7२.) का निर्माण था। इसके तुरन्त वाद इराक व जोडंन ने 
मिलकर अरब संघ' (5780 7४१०५ एग्रांणा) बना डाला । जुलाई 958 में इराकी क्रान्ति 
, के कारण “अरब संघ टूट गया और सितम्बर 96 में सीरिया "संयुक्त अरव गणराज्य' से 
पृथक हो गया । 
भरव एकता का तीसरा महत्वपूर्ण चरण 3 अगस्त, 964 को संयुक्त अरब गणराज्य 
(मिस्र) ने इराक, कुवैत, जोर्डन और सीरिया के साथ मिलकर एक “अरब साक्षा वाजार' बनाने 
के समझोते पर हस्ताक्षर किये जिसका उद्देश्य सदस्य राष्ट्रों के मध्य उत्पादित वस्तुओं व मुद्रा के 
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स्वतस्त्र आवागमन की व्यवस्था करना था। जनवरी 965 में यह 'साझा बाजार” अस्तित्व में 
आता था, परन्तु आज तक इसका निर्माण नहीं हो सका है । 

अरव एकता धीरे-धीरे खण्डित होती गयी । कैम्प डेविड समझौते के पश्चात्‌ अरब राष्ट्र 
दो खेमे में बँटे हुए दिखायी देने लगे । कैम्प डेविड समझौते के विरुद्ध प्रक्रिया करने के लिए दमिश्क 
में 20 सितम्बर, 978 को लघु शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया जिसमें सीरिया, लीबिया 
अल्जी रिया, दक्षिणी यमन और पी० एल० ओ० ने हिस्सा लिया। 4979 की मिश्न-इजराइल 
सन्धि ने अरव एकता को जबरदस्त झटका दिया है। मिस्र से इजरायल के साथ पृथक सन्धि करके 
खर्तूम में हुए उस सामूहिक वचन को भंग कर दिया जिसमें कहा गया था कि जब तक इंजराइल 
अधिकृत अरब भूमि को खाली नहीं कर देता तब तक न शान्ति होगी, न इजराइल को मान्यता 
दी जायेगी । शान्ति सन्धि पर हस्ताक्षर होने के ठीक बाद मार्च 970 में जब बगदाद में अरब 
लीग के उन्नीस विदेश एवं वित्त मन्त्रियों का सम्मेलन हुआ तो उसमें मिस्र के राजनीतिक, आथिक 
और कुटनीतिक बहिष्कार की नीति अपनायी गयी । अरब देशों ने यह भी निश्चय किया कि वे 
मिस्र को न तेल देंगे और त उनसे व्यापार करेंगे । 6 अरब देशों ने मिस्र से अपने राजदूतों को 
वापस बुल लिया । सऊदी अरब ने हथियार बनाने वाली एक मिस्री कम्पनी को बन्द कर दिया। 
अरब जगत के निर्गूद राष्ट्रों ने अपने “बहिष्कार आन्दोलन” को निर्गुट शिखर सम्मेलन में घसीटना 


चाहा। हवाना शिखर सम्मेलन में अरब राष्ट्रों ने मिस्न को निर्गुट आन्दोलन से निलस्बित करने 
की माँग रखी । वस्तुतः अरब एकता अब खण्डित हो घुकी है और खण्डित अरब एकता महाशक्तियों 


को मध्यपूर्व में अपने पाँव जमाने का अवसर प्रदान करती है । 

सम्पूर्ण अरव जगत में धर्म, ईश्वर और भाषा की समानता होने, एक-सी भोगोलिक, सामा- 
जिक व आध्िक स्थिति होने तथा उपनिवेशवाद एवं यहुदीवाद के प्रति-समान घृणा होने के वावजूद 
अरब राष्ट्रों में एकता की आशा करना व्यर्थ है। पॉमर एवं पकिन्स के अनुसार, 'अरब जगत में 
एकता की सम्भावना उसकी मरुभूप्ति में मृग-मरीचिका की भांति है ।” इसके कई कारण हैं--प्रथम, 
अरब चरित्र बहुत व्यक्तिवरादी है। कोई भी अरब देश किसी दूस रे अरब राज्य के प्रभाव या दवाव 
में रहने के लिए तैयार नहीं है। द्वितीय, कुछ अरब राज्याध्यक्षों में वंश परम्परागत शत्रुता विद्य- 
मान है। जोर्डन के शाह हुसैन और सऊदी अरब के शाह फेजल में खानदानी दुश्मनी है । तृतीय, 
अरब जगत के नेतृत्व के प्रश्न पर राष्ट्रों में सहमति नहीं है। अरब राष्ट्रों भें संयुक्त अरब गणराज्य 
सबसे उन्नत अवस्था में है, अतः स्वाभाविक रूप से अरब जगत फा नेतृत्व वह अपने हाथ में रखना 
चाहता है । परन्तु मक्का और मदीना ज॑से तीथ्थ-स्थानों के अपने प्रदेश में होने के कारण सऊदी 
अरब अपने की अरब जगत में महत्वपूर्ण समझता है । इराक को भी संयुक्त अरब गणराज्य का 
नेतृत्व स्वीकार नहीं हैं। चतुर्थ, अरब राष्ट्र आन्तरिक फूट, कलह और गूटवन्दी के शिकार हैं। 
कुछ अवसरों पर तो अरब लीग की बैठकों को आयोजित करने के स्थान और विषय-सूची को 
लेकर ही सदस्य राष्ट्रों में झगड़ा हो जाता है। संयुक्त अरब गणराज्य, इराक, सीरिया, लेवनान, 

_ जोडेन, सऊदी अरब, यमन और कुव॑त किसी भो प्रश्न पर सहमत नहीं होते हैं । 
हे सध्यपूर्व : मजह॒ब की राजनीति. 
(प्रछठ शा0णा,8-8897 ; ए0 7९8 68 शातठा03) 

भध्यपूर्व के मुस्लिम राज्यों ने इजराइल के साथ अपने विवाद को तय करने में मजह॒ब 
को हथियार के रूप में प्रयोग करने का प्रयास किया है। इन राज्यों ने इस्लामी राज्यों का 
संगठन बनाकर उसके माध्यम से इजराइल पर दबाव डालने की कोशिश की) 965 में जकार्ता 
सस्मेलन में अफ्रेशियाई इस्लामी संगठन बनाने का निर्णय लिया गया । 978 में अफ्रेशियाई इस्लामी 
संगठत का दूसरा सम्मेलन जेहा में हुआ | संगठन को चया नाम दिया गया--अन्तर्राष्पेय इस्लामी - 
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सम्मेलन । मुस्लिम राज्यों का पहला शिखर सम्मेलन मोरक्कों की राजधानी रवात में 22 सितम्बर, 
969 को हुआ, जिसमें 26 इस्लामी देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया । सम्मेलन बुलाने का 
तात्कालिक कारण यरूशलम स्थित ,400 वर्ष पुरानी अल-अक्सा मस्जिद का अग्निकाण्ड था। 
इस्लाम धर्म के इतिहास के ,400 वर्ष के इतिहास में यह पहला अवसर था कि विश्व के सप्नौ 
मुस्लिम देश एक ऐसी समस्या पर विचार करने के लिए इकट्छे हुए थे जिसका सम्बन्ध उन सभी 
से समान रूप से था । 2 मार्च, 970 को जेद्दा में 22 मुस्लिम देशों के प्रतिनिधियों का सम्मेलन 
हुआ । यहाँ अरब-इजराइल विवाद के इस्लामीकरण के प्रयास किये गये । फरवरी 4974 में 36 
देशों के प्रतिनिधि लाहौर के इस्लामी सम्मेलन में सम्मिलित हुए तथा एक प्रस्ताव में यरूशलम से 
इजरायली सैनिकों के तुरन्त हटाने की माँग की गयी । फरवरी 980 में इस्लामाबाद मे इस्लामी 
देशों के विदेश मन्त्रियों का सम्मेलन अफगानिस्तान में सोवियत हस्तक्षेप से उत्पन्न स्थिति पर विचार 
करने के लिए बुलाया गया । 
अरब-इजराइल संघर्ष 

(48५४-8728४8, 2ट0ण्याटा) 

पेलेस्टाइब का विभाजन एवं इजराइल का जन्स--फिलिस्तीन समस्या और इजराइल का 
जन्म इस संघर्ष का मूल है । भूमध्य सागर के पूर्वी तट पर स्थित पश्चिम एशिया का एक भू-भाग 
लगभग 4,000 वर्षों का इतिहास लिये हुए है जो ईजील हित्रू, कृसेडर, मामक्षुक, तुक्के, अरबों वे 
अंग्रेजों के अधीन 'रहकर 948 में अरब व इजराइल राज्यों में विभक्त हो गया । फिलिस्तीव का 
हृदय-स्थल यहूशलम, 2,000 वर्षो से यहुदी, ईसाई व मुसलमानों का सबसे बड़ा धामिक केन्द्र रहा 
हैं और इस महत्ता से तीनों धर्मो' ने समय-समय पुर इस पर अधिकार करने के अथक प्रयास किये। 
फिलीस्तीन प्रथम विश्व-युद्ध तक तुके साम्राज्य के अधीन था । प्रथम विश्व-युद्ध के बाद इसे राष्ट्र- 
संघ के तत्वाधान में 'मैडेण्ट” बना दिया गया । ब्रिटिश नियन्त्रण के पश्चात्‌ इस क्षेत्र में यहुदी 
लोग अधिक संख्या में आकर बसने लगे तथा उनका अनुपात 920 में 6% से 947 में 24% 
हो यया । बाहर से आये यहुदी स्थानीय अरब लोगों से अधिक शिक्षित, सम्पन्न एवं कर्मठ थे। अतः 
* उन्होंने कृषि, उद्योग आदि में प्रगति की और समस्त व्यापारिक प्रतिष्ठानों को अपने नियन्त्रण में 
कर लिया । फलरवरूप अरब निवासियों में प्रतिरोध की भावना जाग्रत हुई। उन्होंने 939 में 
वाहर से आने वाले यहूदियों की संख्या प्रतिवर्ष 75 हजार करने की माँग की, किन्तु बूरोप के 
यहूदी फासिज्म के शिकार होने के कारण यहाँ आने को इच्छुक थे । 

ग्रेट ब्रिटेन ने पेलेस्टाइन में अपने अधिकारों का उपयोग दोहरी राजनीति के अन्तर्गत 
किया । उसने प्रथम विश्व-युद्ध के समय अरबों से यह्‌ वायदा किया कि युद्ध में विजय के पश्चात्‌ 
फिलिस्तीन को अरब राष्ट्रों के साथ मिला दिया जायगा और थरव तुर्क शासन से मुक्त हो सर्केंगे। 
इसी समय धनी व सम्पन्न यहुदी समाज को भी ग्रेट ब्रिटेव ने फिलिस्तीन में वसने का निमन्त्रण 
दे दिया । ब्रिटेन ने ऐसा इसलिए किया क्योकि उस पर संयुक्त राज्य अमरीका की सरकार व उसके 
यहूदी समाज का दवाव पड़ रहा था । वैसे तो 2 नवम्बर, 97 को ब्रिटिश विदेश मन्‍त्री बेल-. 
फोर ने 'यहूदियों के राष्ट्रीय घर' की स्थापना की,घोषणा की थी । यह वेलफोर घोषणा कहलाती ' 
है जिसमें कहा गया था कि ब्रिटिश सरकार फिलिस्तीन में यहूदियों के लिए एक राष्ट्रीय गृह 
(एथांणाओं प्र07७) का निर्माण करना चाहती है । विश्व के यहूदियों ने इस घोषणा को अर्थात्‌ 
फिलिस्तीन उन्हें सौंपने का ब्रिटिश वायदा मान लिया और दुनिया भर से यहूदी फिलिस्तीन में 
आकर वसने व वसाये जाने लगे । अग्रैल 920 में मित्र राष्ट्रों से ब्रिटेब को फिलिस्तीन का मेंण्डेट 
मिला था औौर जून 922 में ब्रिटिश सरकार ने सरकारी घोषणा कर फिलिस्तीन में यहूदी राष्ट्रीय 
घर स्थापित करने की पुष्टि कर दी । जून 922 में अमरीका ने भी इसकी पुष्टि कर अपने राज्य 
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के यहुदी समाज का विश्वास जीत लिया | ग्रेट ब्रिटेन ने घोषणा के वाद विश्व के सभी भागों से 
और मुझयतः यूरोपीय राज्यों से यहूदियों को यहाँ तेजी से बसाया, और अरबों की भूमि उन्हें हस्ता 
न्तरित कर दी गयी । इससे धार्मिक दन्द्र ने राजनीतिक संघर्ष का रूप ग्रहण कर लिया बौर अरबों 
तथा यहूदियों में मारताट बढ़ गयी । संघर्ष दिनानुदित नियोजित रूप से बढ़ता गया मर 93 प 
तक स्थिति इतनी खराब हो गयी कि ब्रिटिश सरकार इसे अपने अधिकार के अन्तर्गत अनुशासित 
रखने में असमर्थ हो गयी । इस समस्या के समाघान हेतु निर्मित 'मील कमीशन” ने फिलिस्तीन को 
अरब व यहूदी सम्भागों में विभक्त करने की सिफारिश कर दी। अप्रैल 947 में ब्रिटेन ने फिलि- 
स्तीन समस्या संयुक्त राष्ट्र संघ को सौंप दी । संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस समस्या के समाधान हेतु 
भई 947 में ] राज्यों फी एक समिति गठित की, जिसमें भारत भी एक सदस्य था | इस समित्ति 
ने भील फ्ीशन के निर्णयों की पुष्टि करते हुए फिलिस्तीन को तीन भागों में विभक्त करने को 
सिफारिश फी--[!) यहूदी राज्य, (2) अरब राज्य, (3) यरूशलम, .जिसे अन्तर्राष्ट्रीय न्यास 
परिषद के अधीन रखना था। 49 नवम्बर, 947 को इसे महासभा ने दो-तिहाई बहुमत से 
स्वीकार कर लिया और 4 अगस्त, 948 से पूर्व ब्रिटिश शासन समाप्त करने कं। निर्णय दिया । 
यहूदियों ने इस निर्णय को स्वीकृति प्रदान कर दी, परन्तु अरबों ने इसे दुकरा दिया । भरबव इस 
बात पर तुले हुए थे कि उनकी मातृभुमि में कोई विदेशी राज्य स्थापित न हो । दूसरी ओर यहूदी 
लोग अपनों राज्य कायम करने के लिए हढ़ निश्चयी थे। फेलतः दोनों ही पक्षों ने अपनी इच्छा 
की पूर्ति के लिए संघ का सहारा लिया और फिलिस्तीन गृह-युद्ध का अखाड़ा बन गया। 

4 मई, !948 को ब्रिठेस से 4कलिस्तीन में मंण्डेंट समाप्ति की घोषणा कर दी । ठीक 
उसी समय यहुदी राज्य इनराइल के निर्माण- की घोषणा भी कर दी गयी । इजराइल राज्य निर्माण 
फी धोषणा के पाँच मिनट के भीतर ही संयुक्त राज्य अमरीका ने उसे मान्यता प्रदान कर दी । 
सोवियत संध तथा पूर्वी यूरोपीय साम्यवादी देशों ने इस नये राज्य को तीसरे दिन मान्यता प्रदान की । 

प्रथम अरव-इजराइल युद्ध : ६७१५९७ %) ६५२०५ ९५१५) 

(धार$प #२68-8268, ०67२) 5४४7/-५ ४।“»)९ "»।<१०) ७.१ 
फिलिस्तीन पर ब्रिटिश मेडेण्ट की घोषणा के साथ ही 5 मई, 948 को इजराइल 
राज्य का प्रादुर्भाव हुआ जो अरब राज्यों को पूर्णत: अमान्य था। इस राजनीतिक घोषणा के 
अस्तित्व को समाप्त करने के उद्देश्य से मिस्र, सीरिया, जोर्डन, लेवनान, यमन व सऊदी अरब 
ने इजराइल पर आक्रमण कर दिया | इजराइली सेना इस आजक़मण से पहले ही अश्वस्त थी 
ओर संयुक्त राज्य अमरीका, ब्रिटेन, फ्रांस तथा सोवियत संघ ने इजराइल को वांछित भरपूर 
सहायता प्रदान कर दी। अन्तर्राष्ट्रीय यहुदीवाद के पूर्ण सहयोग, साआज्यवादी शक्तियों के शस्मास्त्र 
सहयोग तथा घामिक जोश व जातीय एकता से सभी यहूदियों में एक अपूर्व संगठन, शक्ति व साहस 
धा तथा ऐतिहासिक घर को प्राप्त कर पुनः नहीं खो देने का भय भी था जिससे उन्होंने अरबों के 
संयुक्त प्रहार को खुशी-खुशी झेल लिया और उन्हें अभूतपूर्व करारी मात दे“दी। इस युद्ध में 
इजराइली बरवों के हमलों को विफल करने में हो सफल नहीं हुए, अपितु अरबों के एक बड़े क्षेत्र 
प्र भी अधिकार कर लिया। इजराइली रण कौशल व उसकी कुटनीतिक सफलता से सम्पूर्ण विश्व 
स्तम्भित रह गया। संयुक्त राष्ट्र संघ ने इजराइल के विभाजन के समय 4,000 वर्ग किमी० का 
क्षेत्र दिया था, परस्तु इस युद्ध के दोरान उसने अरब के कुछ क्षेत्र पर और अधिकार कर अपना 
क्षेत्रफल 20,700 वर्ग किमी ० बढ़ा लिया। सिनाय प्रायद्वीप का एक बड़ा भाग इजराइल ने जीतकर 
अपने में मिला लिया | पश्चिमी गेलीलो, पश्चिमी निगेव व यरूशणलम (नया नंगर) का एक बड़ा 
भाग (लगभग 6,600 वर्ग किमी० क्षेत्र); जोडन से पूर्वी फिलिस्तीन च यर्शलम (पुराना नगर) 
का लगभग 5,500 बर्ग किमी० क्षेत्र तथा मिन्न से गाजापट्टी का 285 वर्ग किमी० का क्षेत्र 
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इजराइल ने जीत लिया । इस विजय से इजराइल ने फिलिस्तीन का लगभग 80 प्रतिशत भु-भाग 
अपते नियन्त्रण में कर लिया परन्तु गाजापट्टी व वीरसेवा पर मिस्र का अधिकार हो ग्या। यह्‌ 
पट्टी भूमध्यसागर का तटीय भाग है जो इजराइल व सिनाय मरुस्थल को जोड़ती है। संयुक्त राष्ट्र 
संघ ने भी यह पट्टी मिस्र को दे दी। इसके परिणामस्वरूप इजराइल का अकाबा-भूमध्य सागर 
मार्ग जोड़ना सदा के लिए समाप्त हो गया । 

अरबों की इस हार के परिणामस्वरूप संसार भर के यहूदियों के लिए इजराइल के द्वार 
सदा के लिए पहले से अधिक खूल गये और प्रतिशोध के भय से यहाँ से 9 लाख से अधिक 
फिलस्तीनी अरब राज्य छोड़कर पड़ौस के प्रदेशों में भाग गये। फिलिस्तीन की 70 प्रतिशत 
आबादी शरणार्थी के रूप में गाजापट्टी, जोर्डन, सीरिया व लेबनान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सहयोग 
से शरणार्थी कैम्पों में बसायी गयी । शर्नेः-श्ने: इन शरणाथियों की संखया 75 लाख हो गयी। 
इन शरणाथियों को पुत्र: अपने घरों में बसाने के अरबों, संयुक्त राष्ट्र संघ व विश्व-शक्तियों के सभी . 
प्रयास असफल रहे है क्योंकि यहूदी इजराइल को अपना घर मानते हैं और अब उन्हें पुनः लौदाना 
भ्धा्िक कार्य बताते हैं। इजराइल अधिकृत क्षेत्र नहीं लौटाने के लिए कृत-संकल्प है और 
फिलिस्तीनी अरब अपनो पुरानी मातृश्रृमि प्राप्त करने के लिए हृढ़ हैं। इसी उलझन में यह समस्या 
विश्व राजनीति की एक जटिल समस्या बन गयी है । 

उधर संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 4 मई, 948 को फिलिस्तीन में शान्ति स्थापित करने 
के लिए काउण्ट फाक वर्नाडाट को मध्यस्था नियुक्त कर दिया था। 7 सितम्बर को बर्नाडाठ की 
हत्या कर दी गयी । उसके बाद मध्यस्थ पद पर डाँ० राल्फ बुचे की नियुक्ति की गयी। उसके 
प्रयत्नों से जनवरी 949 के पश्चात्‌ इजराइल और उसके पड़ौसी अरब राज्यों में--मित्र के 
साथ रोड्स की, लेबनान के साथ रासअल मकौरा की, जोड्डन के साथ रोड्स की, सीरिया के साथ 
मन हजयीम की--युद्ध विराम सन्धियाँ हो गयीं | परन्तु एक स्थायी शान्ति सन्धि के सभी प्रयत्न 
असफल रहे क्योंकि अरब-राज्य इजराइल के स्थायित्व को मान्यता प्रदान करने को तैयार नहीं थे। 

अरबों की प्राजय से अरब-इजराइल दुश्मनी का स्वरूप स्थायी बन गया | इजराइल के 
अस्तित्व को स्थायी बनाये रखने हेतु पश्चिमी शक्तियों के लिए सभी वांछित सैन्य-सहायता व 
प्रतिष्ठामुलक शस्प्रास्त्र देना आवश्यक हो गया था | फलतः इजराइल पश्चिमी राष्ट्रों की सहायता 
से एक विशाल शस्त्रायार व सैनन्‍्य-कंम्प बन गया । अरब-इजराइल संघर्ष ने मध्यपूर्व में निरन्तर 
अन्तर्राष्ट्रीय तनाव की स्थिति उत्पन्न कर दी । अपनी पराजय का वदला लेने के लिए अरब संग्रठतत 
भी सजबूत व शक्तिशाली वनने लगे और उससे इजराइल का व्यापारिक बहिष्कार कर दिया। 
956 के प्रारम्भ तक इजराइल से जोडेंन, सीरिया व मिस्र की सीमाओं पर छूटपुट सैनिक 
झड़पें होती रहीं और विरोध-प्रतिरोध चलता रहा, परन्तु दोनों वर्ग यथार्थ में बड़े निर्णायक युद्ध 
की तैयारी में थे । 

द्वितीय अरब-इजराइल युद्ध ',. ९१७ -+ ४९ -४४६)५., 
(52एट070 ७४७४-87 ४४8. ७७२) 

अरब राज्यों में एकता स्थापित होना कठिन प्रतीत हो रहा था, फिर भी उन्हें अपनी 
स्थिति की उपयोगिता का व अपने तेल के कुटनीतिक महत्व का अहसास हो घुका था । स्वेज 
नहर व मध्यपूर्व के तेल का अधिकांश भाग पश्चिमी देश मुख्यतः संयुक्त राज्य अमरीका, ब्रिटेन, 
फ्रांस व अन्य यूरोपीय राज्य उठा रहे थे और उत्पादक राज्यों को लाभ का एक अंशमात्र मिलता 
था। मिस्र को अस्वान बाँध के निर्माण में संयुक्त राज्य अमरीका के सहयोग की आशाएँ जब 
समाप्त-सी दिखायी दीं तभी उसने देश के हित में 26 जुलाई, 956 को स्वेज नहर का राष्ट्रीय- 
करण कर दिया । इस काय॑ से स्वेज में इजराइल का प्रवेश अवरुद्ध हो गया तथा पश्चिमी शक्तियों 


कब 


बन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में मध्यपूर्द : अरब-इजराइल संघर्ष | 425 


का नियन्त्रण, प्रभुत्व व शक्तित उपयोग तथा शोषण का कार्य-क्षेत्र समाप्त हो गया। ६ स्वेज के... 
"राष्ट्रीयरण से पश्चिमी राष्ट्र से पश्चिमी राष्ट्र वौखला उठे और उनकी सहमति से 29 अक्दूवर, 956 को 
इंजराइल मे सिनाय प्रायद्रोप पर तथा 3! अवदवर, 956 को ब्रिटेव व फ्रांस ने पोर्ट सईद 
(मिन्न) पर हमला कर दिया । मिस्र तीन शक्तियों के हमलों के मध्य घिर गया और पाँच-दिवसीय 
इस युद्ध में अरब शक्ति को प्रायः पराजय का मु देखना पड़ा | संयुक्त राज्य अमरीका खुलकर 
तो युद्ध में नहीं उतरा परन्तु अप्रत्यक्ष रूप से युद्ध का संचालन करता रहा और शस्त्रास्त्र सप्लाई 
करने में सदैव तत्पर रहा। संयुक्त राष्ट्र संघ के शान्ति के सभी प्रयास जब विफल हो गये तो 2 
नवम्बर को सोवियत धमकी से युद्ध-विराम हो गया । 24 नवम्वर को संयुक्त राष्ट्र संघ की 
महासभा में तीनों सेनाओं को युद्ध-पूर्व की स्थिति पर लौठ जाने के आदेश दिये गये | दिसम्बर 
में ब्रिटेन व फ्रांस ने तो अपनी सेनाएँ हटालीं परन्तु इजराइल ने प्रारम्भिक प्रस्तावों को दुकराने 
के पाँच माह वाद 7 मार्च, 957 को संयुक्त राज्य अमरीका के अनुरोध पर गाजापट्टी से अपनी 
सेनाओों को शर्तों के साथ हटाना स्वीकार किया । इजराइल चाहता था कि अभकावा खाड़ी तथा 
तिरान जलडमझमध्य में इजराइल व अन्य सभी देशों को नौ-चालन की स्वतस्त्रता यथावत्‌ वनी 
रहे तथा गाजापट्टी पर संयुक्त राष्ट्र संघ का नियन्त्रण रहे । मिस्र ने विवाद हल होने तक संयुक्त 
राष्ट्र संघ से प्राथंना कर संयुक्त राष्ट्र संघ के सैनिक दस्ते तैनात कराये जिससे समस्या की उग्रता 
में थोड़ी कमी आयी । 956 के बाद स्वेज नहर इजराइल के लिए बन्द हो गयी परन्तु स्वेज 
मिस्र की सम्पत्ति थी, इसे सम्पूर्ण विश्व मे स्वीकार कर लिया। इस युद्ध में मित्र हार तो गया 
परन्तु विश्व जनमत उसके पक्ष में हो गया ॥ब्रिटेन, फ्रांस व इजराइल के संयुक्त हमलों की भत्सता , 
की गयी और इजराइल को समी राज्यों ने हमलावर घोषित किया । इस हार से अरबों का कुद्ध 
होना स्वाभाविक था। परिणामस्वरूप प्रतिशोध लेने व खोयी हुई प्रतिष्ठा पुनः प्राप्त करने हेतु वे 
संगठित होकर लड़ने को बाध्य हो गये । 
तृतीय अरब-इजराइल युद्ध ; 5५, ५१ ४) -“»। ४] 

(प्राए० 8&85४8-४ए४०४एछ, ९४7२) न 

अरबों तथा इजराइल के मध्य समस्याएं बव धीरे-धीरे बढ़ने लगीं। फिलिस्तीन शरणार्थी 
समस्या, क्षेत्रीय विवाद और जोड्डन नदी के जल-वितरण की समस्या सुलझने के चजाय अधिक 
उलक्षती ययी । शरणार्थी सिनाय, गाजापट्टी, जोडेन, सीरिया, लेवनान व पड़ोसी क्षेत्रों में उसी 
अवस्था ' में बसे हुए हैं और उनकी समस्या का कोई समाधान संयुक्त राष्ट्र संघ भी नहीं खोज 
सका है। फिलिस्तीन की स्वाधीनता की माँग विश्व जनमत का समर्थन प्राप्त करने में अन्ततः 
सफल हो गयी । फिलिस्तीन को प्रायः सभी विश्व सम्मेलनों में सम्मानपूर्वक स्थान मिलने लगा । 
शरणार्थी अपने घर की माँग कर रहे हैं जिनको अरब नागरिकता प्रदान करते को तैयार नहीं हैं 
और इजराइल पुन्रः बसाने को राजी नहीं है । 

8 मई, 967 को सिस्र सरकार ने सीरिया पर इजराइली आक्रमण को रोकने के लिए 
सुरक्षा परिषद से गाजा, पिनाय प्रायद्वीप व तिरान जलडमख्मध्य के शर्म अल शेख में तैनात 
संयुक्त राष्ट्र संघ सेवाओं को हटा लेते की माँग की । संघ के महासचिव ने इस माँग को स्वीकार 
कर लिया और आपात सेना हटा ली गयी । इसके तुरन्तु ही बाद ईमस्च की सेता सिनाय प्रायद्वीप 

जज सटी मिस्न-इजराइली सोमा पर आ डटी | ५ सीरिया और जोडंन में भी युद्ध की तैयारी होने 
लगी । सिस्र, सऊदी अरब तथा इजराइल से सटी अकावा- की खाड़ी है जो इजराइल को लाल 
सागर में पहुंचने का रास्ता देती है। इजराइल इस खाड़ी को अपनी जीवन रेखा मानता है । 
23 मई, 7967 को संयुक्त अरब गणराज्य की सरकार ने इजराइली जहाजों के अकाबा की 
खाड़ी में भ्रवेश की सनाही कर दी। मित्र के राष्ट्रपति नासिर ने घोषणा की कि खाड़ी कोई 
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नहीं है यह मित्र और सऊदी अरब के प्रादेशिक क्षेत्र में पड़ती है और इसलिए इजराइल को इधर 
से आवागमन करने का कोई अधिकार नहीं है । 

संयुक्त अरब गणराज्य की इस घोषणा ने स्थिति को अत्यन्त गम्भीर बना दिया | इजराइल 
के लिए स्वेज नहर पहले ही बन्द थी; अकाबा की खाड़ी बन्द करके उसका गला घोंटने का नया 

प्रयोग किया गया। ऐसी हालत में अब प्राय: मिश्चित हो गया कि पश्चिमी एशिया में भयंकर 
विस्फोट होकर रहेगा । ब्रिठेव और अमरीका ने अकावा की खाड़ी के घेराव को गलत तथा अन्त- 
राष्ट्रीय नियम का उल्लंघन बताया । 29 मई, 967 को इन दोनों ने इजराइल के प्रधानमन्त्री 
एश्कोल को इस वात का आह्वान किया कि वह अकाबा की खाड़ी की नाकेवन्दी खत्म करने के 
“लिए कार्य करे। ब्रिटेन और अमरीका का वरद-हस्त पाकर इजराइल ने घोषणा की कि अकावा की 
नाकेबन्दी आक्रमण तुल्य है और यदि इसे खत्म नही किया गया तो इजराइल बल प्रयोग करके इस 
त्ाकेवबन्दी को तोड़ देगा । मध्यपूवे में स्थिति उत्तरोत्तर ग्रम्भीर होने लगी । सोवियत संघ के युद्ध 
पोत भी भ्रूमध्य सागर में चक्कर काटने लगे । अरब देशों की सैनिक तैयारी भी शुरू हो गयी। इस 
हालत में इजराइल ने अति शीक्र शत्रु पर हमला करने का निश्चय किया । 5 जून, 967 को 
>इजराइली विमानों ने एकाएक काहि दी व वर पल अप मिस्र के अन्य हवाई अड्डों पर हमला कर दिया। 
संयुक्‍तत अरव गणराज्य और इजराइल की सीमा पर गाजा पट्ठी से लेकर दक्षिण इजराइल के नगर 
क्षेत्र तक दोनों ओर की फौजों में मुठभेड़ हो गयी । (संयुक्त अरब गणराज्य की बहुत बुरी पराजय 
,हुई ) सम्पूर्ण सिताय प्रायद्वीप इजराइली सेना के कब्जे में आ गया और वे स्वेज नहर के पूर्वी किनारे 
तक पहुँच गये । इजराइली सेना ने यरूशलम के नगर और इसके उत्तर-पू्षं इलाकों पर कब्जा 
कर लिया । जोड्डेन को हथियार डालने पर विवश होना पड़ा । जोडेन के लगभग 20 हजार सैनिक 
और असैनिक मारे गये । यह युद्ध केवल 6 ही दित चला | 7 जून को सुरक्षा परिषद ने युद्ध वन्द 
करने का प्रस्ताव पारित क्रिया, जिसे अरब देशों ने अस्वीकार कर दिया, लेकिन जोडंन ने इस 
प्रस्ताव को स्वीक्षार कर लिया । 8 जून को इजराइल और मिस्र के बीच युद्ध बन्द हो गया तथा 
0 जून को इजराइल और सीरिया के बीच युद्ध-विराम हो गया। इस युद्ध में भरव देशों की भीपण 
पराजय हुईं तथा इजराइल को निम्नांकित लाभ प्राप्त, हुए : 

() उसने 750 वायुयावों से भी अधिक की संयुक्त अरब गणराज्य की वायुसेना को 
पूर्णतया नष्ठ कर दिया, उसके 700 टैंक बेकार कर दिये तथा उसे 0,000 से भी अधिक सैनिकों 
की हानि पहुँचायी । 

(2) उसने गाजा पट्टी और शर्म-अल-शेख सहित सम्पूर्ण सिवाय प्रायद्वीप तथा स्वेज भहर 
के पूर्वी तट पर अधिकार कर लिया | 

(3) उसने यरूशलम के प्राचीन नगर (000 थां>) पर कब्जा कर लिया। इस प्रकार 
2,000 वर्ष के बाद यरूशलम पर यहूदियों का अधिकार हो गया । 

(4) उसने जोर्डन नदी के पश्चिम के जोडंन के सम्पूर्ण प्रदेश पर अधिकार कर लिया। 

(5) उसकी सेनाएँ सीरिया में 9:2 किमी० अन्दर तक घुस गयीं और उन्होंने कुनेत्रा 
(६एएर४ं००) की छावनी पर कव्जा कर लिया जो दश्मिक से केवल 64 किमी० दूर है । 

युद्ध-विराम के बाद दोनों पक्षों में समझौता कराने के लिए प्रयास किये गये । इस सम्बन्ध 
में इजराइल की ओर से निम्नलिखित शर्तें प्रस्तुत की गयीं 

() वह गाजा पट्टी, शर्में-अल-शेख, यरूशलम, सीरिया के कुछ पहाड़ी भाग, जोर्डव नदी 
का पश्चिमी भाग आदि विजित किये हुए क्षेत्रों को नहीं छोड़ेगा ! 

(2) स्वेज नहर और अकावा की खाड़ी में इजराइल को आवागमन का अधिकार दिया 
जायेगा। 
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(3) इजराइल को अर देशों द्वारा मान्यता प्रदान की जाये | इस सम्बन्ध में इजराइल 
अरब राज्यों के साथ पृथक्‌-पृथक्‌ रूप से प्रत्यक्ष सन्धि वार्ता करना चाहता था। 

इसके विपरीत, भरबव देशों की मांग थी कि इजराइल तत्काल और बिना शर्त सभी अरब 
इलाकों को खाली कर दे तथा फिलिस्तीनी अरब विस्थापितों को फिर से वापस आने की अनुमति 
दे। नासिर का कहना था, 'इजराइल के साथ कोई शान्ति नहीं; इजराइल से कोई वार्ता नहीं; 
इजराइल को कोई मान्यता नहीं । इजराइल का स्वेज नहर में जहाजरानी का कोई अधिकार 
नहीं ।” अपनी माँगों को मनवाने के लिए अरब देशों ने अमरीका आदि इजराइल समर्थक देशों से 
कुटनीतिक सम्बन्ध तोड़ने तथा स्वेज नहर का मार्ग और खनिज तेल का निर्यात बन्द करके पश्चिमी 
देशों को आथिक हानि पहुँचाने की नीति अपनायी । परन्तु यह नीति नितान्त असफल रही । इससे 
स्वयं अरब देशों को ही हानि पहुँची ) धीरे-घीरे तेल-उत्पादक अरब देशों ने पश्चिमी यूरोप और 
अमरीका को फिर से तेल का निर्यात प्रारम्भ कर दिया । 


अरब और इजराइल के बीच समझौता कराने के लिए प्रयास किये गये । नवम्बर 967 
पार जार के छुपे तक स्क्ञोता कस के जा का मर 
भेजा गया। जारिंग मिशन ने लगभग 3 वर्ष तके समझौता कराने के प्रयास किये परन्तु कोई 
सफलता नहीं मिली । मध्यपूर्व में शान्ति स्थापना के लिए सोवियत संघ ते एक चार-सूत्री योजना 
प्रस्तुत की जो इस प्रकार है : * ध 

() इजराइल की सेना जून 967 से पहले की सीमा पर वापिस लौट जाय । 


(2) शान्ति बनाये रखने के उद्देश्य से सीमाओं पर संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा व्यवस्था की 
जाये ) 

(3) दोनों पक्षों के बीच, चार वड़े देश--अमरीका, ब्रिठेत, फ्रांस और सोवियत संघ पुनः 
युद्ध नहीं छिड़ते देंगे । 

(4) अरब राष्ट्रों के द्वारा इजराइल के विरुद्ध युद्ध की स्थिति को समाप्त किया जाय | 

इस शान्ति योजना को इजराइल ने अस्वीकार कर दिया | इजराइल ने अपनी ओर से ४$ 
मवट्बर, 4968 को पश्चिम एशिया की समस्या का समाधान करने के लिए नौ-सूत्री कार्यक्रम 
रखा जिसे संयुक्त अरब गणराज्य ने अस्वीकार कर दिया । 28 दिसम्बर, 968 को इजराइल के 
हैलीकोप्टरों ने बेरत के हवाई अड्डे पर आकस्सिक आक्रमण कर दिया । 4 फरवरी, 7969 को 
अरव-इजराइल छापरामारों के बीच जमकर गोलावारी हुई । 8 मार्च, 969 को स्वेज नहर के 
पास संयुबत अरब गणराज्य के तेल कारखानों पर इजराइली सैनिकों ने बड़े पैमाने पर आक्रमण 
कर'दिया । जून 969 सें यहशलम को विधिवत रूप से इजराइल में शामिल करने की घोषणा 
की गयी, जिसके कारण अरब राज्य उम्र हो गये । इसके कुछ ही समय बाद 2] अगस्त, 4969 
को यरूशलम में ,400 वर्ष पुरानी अल अक्सा मस्जिद में रहस्यमय ढंग से आग लग गयी। 
इसके कारण मध्यपूर्व में स्थिति तनावपूर्ण हो गयी । सोवियत संघ ने इस अग्निकाण्ड के लिए 
इजराइल को दोयी ठहराया । इस मस्जिद काण्ड को लेकर अरब-इजराइल के बीच जब काफी 
उग्रता बढ़ गयी तो इजराइल ने 9 सितम्वर, 969 को संयुक्त अरव गणराज्य पर आक्रमण कर 
दिया | 22 सितम्बर, 969 को रबात में इस्लामी देशों का एक शिखर सम्मेलन आयोजित 
किया जिसमें लगभग 26 देशों के प्रतिननधियों ने भाग लिया । यह सम्मेलन अल अक्सा मस्जिद 
के कारण इजराइल के विरुद्ध मुसलमानों में जो घृणा और आक्रोश उत्पन्न हो गया था, उसका ही 
परिणाम था। अग्रस्त 970 में अमरीकी विदेश सचिव विलियम रोजर्स ने प्रस्ताव रखा कि 90 
दिनों तक कोई भी पक्ष हमला न करे और इस शत पर वार्ता शुरू को जाये कि इजराइल लड़ाई में 
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जीते हुए क्षेत्रों को खाली कर दे और अरब देश इजराइल की समस्या को स्वीकार करें। यह 
प्रस्ताव दोनों पक्षों को मान्य था, इसलिए 7 अगस्त, 970 को युद्ध-विराम हो गया। 
फरवरी 977 में गुन्नार जारिंग ने अरब-इजराइल समस्या के समाधान के लिए एक 
5-सूत्री कार्यक्रम प्रस्तुत किया--() दोनों पक्षों के बीच संघर्ष की स्थिति को समाप्त किया जाये; 
(7) दोनों पक्ष एक-दूसरे की प्रादेशिक स्वतन्त्रता और सम्प्रभुता को मान्यता प्रदान करें; (77) दोनों 
पक्ष एक-दूसरे के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप न करें; (५) दोनों पक्ष मान्यता प्राप्त सीमाओं के 
अन्तगंत रहते हुए शान्ति के साथ रहने का एक समझौता करें; (५) दोनों पक्ष एक-दूसरे के विरुद् 
बल प्रयोग या धमकी का प्रयोग न करें। 
जारिग के प्रयासों के वावजूद दोनों पक्षों के बीच गतिरोध जारी रहा। 5 सितम्बर, 
_972 में म्यूनिख ओलम्पिक में अरब छापामारों ते ग्यारह इजराइली खिलाड़ियों को बन्दी वनाकर 
हत्या कर दी । “म्यूनिक ह॒त्याकाण्ड' के परिणामस्वरूप अरब-इजराइल तनाव और भी अधिक उग्र 
हो गया । 
चतुर्थ अरब-इजराइल युद्ध / २ जे को लाभ डि५ ०7 
(70एरणफ्र #२58-8२4ए8, ७४५२) 
चतुर्थे अरब-इजराइल युद्ध 6 अक्टूबर से 22 अक्टूबर, 973 तक चला । -0 अक्टूबर, 
डक जोक हद आस हो गण मे इजराइल पर जबरदस्त हमला बोल दिया और दोनों पक्षों 
के मध्य चौथा युद्ध प्रारम्भ हो गया ! इस बार अरब राष्ट्र रूसी शस्त्रास्त्रों से सुसज्जित थे । उनका 
शस्त्र भण्डार भी पहले के किसी भी समय से सर्वाधिक था। इस युद्ध में पहले मिस्र व सीरिया 
आगे बढ़ गये परन्तु तीन दिन बाद ही इजराइल भी स्वेज के पश्चिम से पहुँचने में सफल हो गया । 
22 अक्टूबर को युद्ध-विराम पर स्वेज के पूर्व में मिस्र की सेना का अधिकार था और स्वेज के 
पश्चिम में इजराइली सेना का । 
“7 *. चतुर्थ अरब-इजराइल युंद्ध के निम्न कारण थे : (४) इजराइल का कठोर, हठी एवं विस्तार- 
वादी हृष्टिकोण | इजराइल अरब अधिक्ठत क्षेत्रों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। (7) अरव 
) राष्ट्र शान्ति प्रयासों में गतिरोध तोड़ना चाहते थे ताकि यथाशक्ति वे अपने खोये हुए क्षेत्रों को 
प्राप्त कर सकें । (77) अरब राष्ट्र युद्ध द्वारा यह सिद्ध करता चाहते थे कि इजराइल अपराजैय नहीं, 
मिस्र कायर या पौरुषहीन नहीं । (7५) अरबवासियों में मनोबल पुष्ट करना तथा उनमें आत्म- 
५ विश्वास पैदा करना । (५) खोयी हुई प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त करना । 
इस युद्ध में अरव राष्ट्र भले ही अपनी खोयी हुई जमीन को प्राप्त नहीं कर सके परन्तु 
उन्होंने खोयी हुई प्रतिष्ठा को अवश्य प्राप्त कर लिया । उनमें ब्रात्म-विश्वास की भावनाएँ पैदा 
हुईं | उन्होंने कम से कम यह तो सिद्ध कर दिया कि इजराइल अपराजैय नहीं । इस बार अरबों ने 
मिस्र की सहायता के लिए अपने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया; पश्चिमी देशों को तेल बन्द करने 
की घोषणा की, तेल के मूल्यों में असाधारण वृद्धि की । इसका यूरोप तथा अमरीका की अर्थ- 
व्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ा । अमरीका ने युद्ध-विराम हो जाने के वाद इजराइल पर दवाव 
डालकर दोनों पक्षों में समझौता कराने का प्रयत्न किया । 
युद्ध-विराम के बाद मिस्र और इजराइल के वीच समझौता वार्ता चलती रही। अन्त में 
]] नवम्बर, 973 को अमरीकी विदेशी सचिव डॉ० किसिंगर के छः-सूत्री समझोते पर मित्र 
भौर इजराइल ने हस्ताक्षर कर दिये । इस समझौते की शर्तें निम्नलिखित थीं : () मिद्न और 
इजराइल युद्ध-विराम का पालन करेंगे; (7) वे 22 अक्टूबर की स्थिति में लौटने के बारे में तत्काल 
बातचीत करेंगे और उसे संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वावधान में सेनाओं की वापसी का अंग मानेंगे । 
() स्वेज कस्बे को प्रतिदित रसद और दवाओं की सप्लाई की जायेगी और घायल नागरिकों को 
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वहाँ से हटाया जायेगा । (१४) स्वेज नहर के पूर्वी तठों, जहाँ मिस्र की तीसरी सेना घिरी हुई है, ह 


को अवाध रूप से गैर-सैनिक सप्लाई की अनुमति दी जायेगी । (५) काहिरा-स्वेज मार्ग पर स्थित 
चौकियों का नियस्त्रण संयुक्त राष्ट्र कर्मचारियों को सौप दिया जायेगा परन्तु इजराइली अधिकारी 
भी गैर-सैनिक सामान की सप्लाई का निरीक्षण कर सकेंगे। (शं) संयुक्त राष्ट्र की निरीक्षण 
चौकियों की स्थापना होते ही सभी युद्ध बन्दियों तथा घायल सैनिकों की अदला-बदली होगी । 

यह समझौता अरब-इजराइल के मध्य शान्ति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था, जिसने 
व्यापक समझौते के लिए द्वार खोल दिये । _ 


शान्ति वार्ताएँ 
(?88८४8 7७.६9) 


उपर्यूक्त छः सूत्रों ने शान्ति वार्ता का दरवाजा खोल दिया । जून 974 में इजराइल और 
सीरिया में समझौता हो गया | 5 जून, 975 को परिस्र के राष्ट्रपति अनवर सआदत ने स्वेज 
नहर को पुनः अन्तर्सष्ट्रीय आवागमन के लिए खोल दिया जिससे स्थिति में काफी सुधार हुआ । 
माच॑ 975 में अमरीकी विदेश सचिव डॉ० हेनरी किसिंगर ने मध्यपुर्व के देशों की यात्रा की । 
भध्यपूर्व शान्ति समझौता कराने के लिए उत्तकी ग्यारह॒वीं यात्रा थी। उनके प्रयासों से मिस्र- 
इजराइल के बीच सिनाई प्रायद्वीप पर एक समझौता हो गया । 

सिनाई समझौता (सितम्बर 975) 

मिस्र और इजराइल के बीच 2 सितम्बर, 975 को डॉ० किसिंगर अपनी कुटनीतिक 
चातुय के कारण सिनाई समझौता में सफल हुए । किसिंगर की यह कुटनीति “ढरकी कृू्नीति' 
(४0४४ 09807809) कहलाती है क्योंकि इसमें उन्होने जुलाहे की ढरकी की तरह से बार-बार 
मिश्र और इजराइल की राजधानियों की छः यात्राओं मे बारह चक्कर काटे । राष्ट्रपति सआदत ने 
कहा कि मध्यपूर्व के मानचित्र से इजराइल को भिटाया नहीं जा सकता | सिनाई समझौता यथार्थ 
स्थिति की स्वीकृति है । यह पश्चिमी एशिया में अमरीकी कुटनीति की विजय को दर्शाता है। 
सोवियत संघ, सीरिया, जोर्डत और इराक जैसे अरब राष्ट्र इसके आलोचक रहे हैं। इस समझौते 
के अनुसार यह निश्चय किया गया कि : 

(/) सिलाई पव॑तमाला के दरों अर्थात्‌ गि्यी और पितला दर्रों के इदं-गिर्दे आठ निगरानी 
चौकियाँ स्थापित की गयी | इनमें से एक पर इजराइल का, एके पर सिस्र का और छ: पर अस- 
रोकी तकनीकी कर्मचारियों का नियन्त्रण स्थापित किया गया । इनका उद्देश्य किसी भी ओर से 
किये जाने वाले आक्रमण की पूर्व-सूचना देना है | ह 

(2) अबूसदी तेल क्षेत्र पर मिस्र के अधिकार को स्वीकार कर लिया गया। मिस्र ने यह 
आश्वासन दिया कि वह इजराइल के लिए लाल सागर की नाकेबन्दी नहीं करेगा । समझौते में 
स्वेज नहर में आवागमन पर प्रतिबन्धों की भर्त्सना भी की गयी । 

(3) मिस्र ने यह आश्वासन दिया कि यदि अरब राष्ट्रों द्वारा युद्ध शुरू किया जायेगा तो 
वह इजराइल पर आक्रमण नही करेगा । 

(/) दोनों पक्ष एक-दूसरे को से युद्ध की धमकी देगे और न बल का प्रयोग करेंगे । 

(5) समझौते में एक गलियारे की व्यवस्था, भी है, जहाँ मिस्र, इजराइल, अमरीका और 
संयुक्त राष्ट्र की शान्ति सेनाएँ पारस्परिक सहयोग स्थापित कर सकती हैं । के 

राष्ट्रपति सआदत की यरुशलमत (इजराइल) यात्रा, 977 

इजराइल के प्रधानमन्त्री बेगिन ने मिस्र के राष्ट्रपति अनवर सआदत को यरूशलम आने 
का निमस्त्रण दिया | सआदत के अलावा बेगिन ने सीरिया के राष्ट्रपति,  युर्दान के शाह तथा लेब- 
नान के राष्ट्रपति को भी निमन्त्रण भेजे। सआदत ने कहा कि “मेरी एक ही शर्त है, वह है इज- 
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राइली नेसेट (संसद) के 20 सदस्यों से बातचीत कर पश्चिमी एशिया के वारे में अपने हृष्टिकोण 
से उन्हें परिचित कराना ।” 9 नवम्बर, 977-को राष्ट्रपति सआदत ने यरूशलम की ऐतिहासिक 
एवं साहसिक यात्रा की । यह यात्रा चाँद पर प्रथम व्यक्ति के उतरने के समान. थी ।' इजराइल 
थाने वाले वे प्रथम अरब नेता थे । उनकी इस यात्रा की प्रतिक्रिया-स्वरूप उनके दो मन्त्रियों ने त्याग- 
पत्र दे दिया | लीविया ने मिस्र से राजनयिक सम्बन्ध तोड़ लिये। सीरिया के राष्ट्रपति ने संभादत 
को यह यात्रा न करने की सलाह दी । अरब लीय के 22 सदस्य देशों में से केवल सूडान, मोरक्को 
और ओमान ने उनकी यात्रा का समर्थन किया | सोवियत संघ ने सआदत की इस यात्रा को साम्रा- 
ज्यवादियों के हाथ बेच देने की घटना करार दिया । यह भी कहा गया कि इस यात्रा का ध्येय 
अरबों को वाँट देना है। फिलीस्तीनी छापामारीं ने सआदत की इस यात्रा को. उनकी पीठ में छरा 
भोंकना बताया | इजराइली संसद को सम्बोधित करते हुए राष्ट्रपति सआदत ने पश्चिमी एशिया 
में शान्ति स्थापित करने हेतु पाँच प्रस्ताव रखे : (7) इजराइल द्वारा अरब क्षेत्रों से हटना । इसमें 
अरब यरूणलम का हिस्सा भी शामिल है जिसे इजराइल ले 969 में अपने राज्य में मिला लिया 
था । (7) फिलीस्तीनियों के बुनियादी अधिकारों (आत्म-निर्णय के अधिकार) को मान्यता प्रदान . 
करना और उनके लिए एक स्वांधीन राज्य की स्थापना की दिशा में कदम उठाना । (४7) इस क्षेत्र 
के सभी देशों द्वारा शान्तिपूर्ण ढंग से रहना और उनकी सुरक्षा की गारण्टी देना । (9) इस क्षेत्र 
(मध्यपूव ) के प्रत्येक देश द्वारा संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्य-पत्र में निहित सिद्धान्तों के अनुसार आचरण 
और मतभेदों को शान्तिपूर्ण डंण से सुलझाना। (५) इस क्षेत्र में व्याप्त युद्ध-स्थिति को समाप्त 
करने की घोषणा करना । ; 
ह इस्साइलिया वार्ता, 977 
अमरीकी राष्ट्रपति जिम्मी कार्टरं ने इजराइली नेताओं को वास्तविकता समझने की सलाह 
दी और वार्ता द्वारा झगड़ा तय करने का सुझाव दिया । इस पृष्ठभूमि में 25 दिसम्बर, 977 को 
इस्माइलिया (मिस्र) में इजराइल के प्रधानमन्त्री बेगिन मिस्र के राष्ट्रपति अनवर सआदत से मिले । 
इजराइल का दृष्टिकोण सौम्य एवं उदार हुआ और वह कुछ रिंयायतें देने के लिए भी तैयार हुआ। 
मिस्र ने इजराइल के अस्तित्व को मान्यता दे दी और इस दृष्टिकोण का विकास हुआ कि “समझौता 
ही युद्ध का विकल्प है ।” 
फेम्प डेविड वार्ताएं और समझोता (सितस्बर 978) 
मध्यपूर्व में शान्ति स्थापित करने हेतु अमरीकी राष्ट्रपति जिम्मी कार्टर ने कैम्प डेविड में 
एक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया । ये शिखर वार्ताएँ 6 सितम्बर से 8 सितम्बर, 978 
तक चलती रहीं । इस वार्ता में भाग लेने वाले नेता थे--अमरीकी राष्ट्रपति कार्टर, मिस्री राष्ट्र- 
पति अनवर सआदत और इजराइली प्रधानंमन्त्री वेगिन | तेरह. दिन की इस शिखर वार्ता में कई 
बार गतिरोध उत्पन्न हो गया किन्तु.<क़पर्ट्र के सद्ष्रयासों से यह वार्ता सफल हो गयी और 5 
सितम्बर, 978 को समझौते पर हस्ताक्षर हो गये । इस समझौते के दो दस्तावेज हैं---(7) पहला 
पूर्ण शान्ति सन्धि से सम्बन्धित दस्तावेज, तथा (#) दूसरा मिस्र एवं इजराइल के मध्य शान्ति सन्धि 
से सम्बन्धित दस्तावेज । ४ 
. पूर्ण शान्ति सन्धि से सम्बन्धित दस्तावेज--इस दस्तावेज को पश्चिमी एशिया में शान्ति 
के लिए ढाँचा' कहा गया है जिन्हें पश्चिमी एशिया में पूर्ण शान्ति सन्धि के निर्माण में ध्यान में 
रखा जाना चाहिए | इस दस्तावेज के प्रमुख सिद्धान्त इस प्रकार हैं--(7) जोर्डन के पश्चिमी तट 
और गाजा पट्टी पर रहने वाले लोगों को स्वायत्तता दी जाययी | (7) इन क्षेत्रों के लोग (जिनमें 
अधिक संख्या फिलीस्तीनी अरबों की है) शान्ति स्थापित करने की प्रक्रिया में भाग लेने के लिए 
अपने-अपने प्रतिनिधि घुर्नेंगे । (7) इन क्षेत्रों के लिए नायरिक स्वशासन का संक्रान्ति काल # वर्ष 
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तक रहेगा। तीसरे वर्ष से इन क्षेत्रों की प्रभुसत्ता के बारे में बातचीत की जायगी | (४) कुछ, क्षेत्रों 
में इजराइल की सेनाएँ रह सकती हैं लेकिन वहाँ इजराइली सैनिक सरकार का अन्त हो जायगा | 
(९) शान्ति वार्ताएँ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्‌ के प्रस्ताव सं० 242 के सभी सिद्धान्तों पर आधा- 
रित होंगी । इस प्रस्ताव में जहाँ इजराइल को अधिक्त क्षेत्रों को खाली करने के लिए कहा गया है, 
वहाँ उसमें उसके सुरक्षित एवं मान्यता प्राप्त सीमाओं के अन्तगंत शान्ति से रहने के अधिकार को 
स्वीकार किया गया है । 

2, सद्र-इजराइल शान्ति सन्धि से सम्बन्धित दसस्‍्तावेज--इस दस्तावेज को मिल्न और 
इजराइल के मध्य शान्ति सन्धि के निष्पादन का ढाँचा कहा गया है । इसकी प्रमुख बातें इस प्रकार 
हैं : ()) इजराइल ने समूचे सिनाई में मिस्र की प्रभुसत्ता को फिर से स्वीकार कर लिया है | इज- 
राइल सिनाई से अपना हवाई अड्डा समाप्त कर लेगा । (7) शान्ति सन्धि पर हस्ताक्षर होने के 
बाद तीन महीने से लेकर नौ महीने तक की अवधि में इजराइली सेनाएँ सिनाई से हट जायेंगी। 
(!) अन्तिम शास्ति सन्धि पर हस्ताक्षर तीन महीने के अन्दर-अन्दर हो जायेंगे । (४) इजराइली 
सेनाओं के हटने के बाद मिस्र और इजराइल के बीच राजनयिक सम्बन्ध स्थापित किये जायेंगे। 
(५) पाँच वर्ष के संक्रान्ति काल में इजराइल जोडंन के पश्चिमी तट और गाजा पट्टी पर से अपना 


सैनिक तियन्त्रण पूरी तरह समाप्त कर देगा । इन क्षेत्रों के लोगों को स्वशासन और पूर्ण स्वायत्तता 
प्रदान की जायेगी । लेकिन सुरक्षा सम्बन्धी कुछ कारणों से इजराइल कुछ इलाकों में अपने सैनिक 
रखेगा । (शं) पश्चिमी तठ का मामला तय करने के लिए जोडेन को बातचीत में आमन्त्रित किया 
जायेगा | उसे इजराइल के साथ शान्ति वार्ता के लिए वहा जायेगा | (शा) सिनाई क्षेत्र मिस्र और 
इजराइल सीमा के क्षेत्र के बीच शान्ति क्षेत्र बनेगा जहाँ सीमित भात्रा मे मिस्र और इजराइल के 
सुरक्षा प्रहरी रहेंगे। सिनाई क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा प्रहरी (सैनिक) दल भी तैनात किया 
जायेगा । (शांर) जो इजराइली बस्तियाँ अरब क्षेत्र में हैं, उन पर दोचों देश आपस में वार्ता कर 
कोई समाधान निकालेंगे और इजराइली संसद भी इस पर अपना फैसला देगी । 

979 की सन्धि की भुर्य बातें--कीम्प डेविड समझौते का प्रारूप एक सन्धि का रूप धारण 
नहीं कर सका क्योंकि इसके कुछ अंशों का विरोध दोनों देशों में हुआ । कैम्प डेविड समझौते को 
सफल बनाने मे राष्ट्रपति कार्टर की महत्वपूर्ण भूमिका रही मौर 26 मार्च, 979 को वाशिंगटन 
में एक सन्धि पर हस्ताक्षर हो गये । सन्धि का प्रारूप संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्‌ के प्रस्ताव 242 - 
तथा 338 तथा 7 सितम्बर, 978 कैस्प डेविड ढाँचे पर आधारित था। इसके अनुसार, इज- 
राइल यहूदी बस्तियों को गिराने तथा सिनाई मरुस्थल को मिस्र को लौदाने पर सहमत हो गया । 
सन्धि की अन्य मुख्य|धाराएँ थीं--युद्ध की स्थिति समाप्त कर दी जायेगी । मिस्र के अलावा इज- 
राइल अन्य अरब देशों से भी शान्ति वार्ता की स्थितियाँ तैयार करेगा। सिनाई से सेनाओं की 
वापसी के बाद दोनों देश सामान्य और मैत्री सम्बन्ध स्थापित करेंगे । मित्र और इजराइल के बीच 
स्थायी सीमा वही होगी जो मिस्र और धूतपूर्व फिलीस्तीन में थी। दोनों एक-दूसरे की क्षेत्रीय 
जल और हवाई क्षेत्र का सम्मान करेंगे। दोनों पक्ष सभी प्रकार के सामान्य सम्बन्धों की स्थापना 
करेंगे। दोनों पक्षों को अधिकतम सुरक्षा देने के उद्देश्य से मित्री और इजराइली क्षेत्रों में सीमित 
सैन्य क्षेत्र कायम किये जायेंगे और संयुक्त राष्ट्र सेनांओं के पर्यवेक्षक भी नियुक्त किये जायेंगे। सन्धि 
को लागू करने के लिए एक संयुक्त आयोग की स्थापना की जायेगी । इजराइल के जहाजों तथा अन्य 
सामान को स्वेज नहर, स्वेज की खाड़ी तथा भूमध्यसागर से आते-जाने का अधिकार होगा। दोनों 
तीरान जलडमरूमध्य और अकाबा की खाड़ी को अन्तर्राष्ट्रीय जलमार्ग मानने पर सहमत हो गये । 

सन्धि का विरोध---इस सन्धि पर अरव देशों ने घोर विरोध प्रकट किया । बगदाद में अरब 
लीग के 9 विदेश और वित्त मन्त्रियों ने तीन दिनों तक इस बात पर विचार-विमर्श किया कि 
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- मित्र के राष्ट्रपति अतवर सआदत को इजरायल के साथ शान्ति सन्धि करने के लिए किस प्रकार 
की सजा दी जाये । [ अप्रैल, 4979 को अरब लीग के 6 सदस्यों मे मिस्र का वहिष्कार करने 
और आशिक प्रतिबन्ध लगाने के पहले कदम के तौर पर काहिरा स्थित राजदृूतों को स्वदेश लौटने 
का आदेश दिया । फिलीस्तीन राष्ट्रीय परिषद के अध्यक्ष खालिद अल फाहारूम ने कहा कि यह 
समझौता अमरीका के सामने आत्म-समपंण है । सोवियत संघ ने पश्चिमी एशिया सम्बन्धी कैम्प 
डेविड समझौते को इस क्षेत्र के लोगों के लिए एक जबदेस्त पड़्यन्त्र की संज्ञा दी। ओमान भर 
सूडान अरबों में कुछ ऐसे देश थे जो शान्ति सन्धि का समर्थन करने के पक्ष में थे । शान्ति सन्धि 
को- लेकर सम्पूर्ण अरब जगत में फूट पड़ गयी । राष्ट्रपति सआदत ने कहा कि किसी सेक काम की 
आलोचना करना आसान है लेकिन उस तक पहुँचनां बहुत ही मुश्किल है । राष्ट्रपति जिम्मी कार्टर 
' के शब्दों में, “पश्चिमी एशिया अनेक वर्षों तक निराशा की पाठ्यपुस्तक रही है--आज हमें शान्ति 
का अवसर मिला है ।” 
कैम्प डेविड से आगे--5 सितम्बर, !979 को मिस्र के राष्ट्रपति सआदत तथा इजराइल 
के प्रधानमन्त्री बेगिन हैफा में मिले तथा सिनाई क्षेत्र से इजराइल के हटने के सम्बन्ध में एक सम- 
झौता किया । तत्पश्चात्‌ मिस्र और इजराइल के बीच कुछ व्यापारिक समझौते भी हुए जो दोनों 
देशों के बीच सम्बन्धों में सुधार के द्योतक थे | इजराइल और मिश्र के बीच !9 जनवरी, 980 
को असवान में एक समझौता हुआ जिसके अन्तर्गत दोनों देशों ने नागरिक सेवा के लिए जल, थल 
और वायुमारगों को खोल दिया । 3 जनवरी, 980 को इजराइल ने मिश्र में अपना पहला राज 
दूत नियुक्त किया । 23 जनवरी, 980 को इजराइल ने सिनाई क्षेत्र खाली कर दिया। 8- 
दिसम्बर, 980 को मिस्र के राष्ट्रपति सआदत और इजराइली प्रधानमन्त्री बेगिन ने कैम्प डेविड 
शान्ति समझौते के प्रति अदूट विश्वास व्यक्त किया । 


मा लकी कि रे जब फिलिस्तीन की स्वायत्तता का प्रश्न आया तब 8 अप्रैल, 980 को इजराइल 
ने यह स्पष्ट कर दिया कि वह पश्चिमी किनारे और गाजा पट्टी में इजराइल अधिकृत भू-भाग की 
सुरक्षा को हर कीमत पर बनाये रखेगा । 30 जून, 980 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने प्रस्ताव पारित 
करके कहा कि इजराइल यरूशलम की स्थिति में कोई परिवर्तन न करे । किन्तु इजराइल ने 30 
जुलाई, 980 को यरूशलम को अपनी राजधानी घोषित कर दिया । इस्लामी देशों में इसकी तीक् 
प्रतिक्रिया हुई । इससे अरब-इजराइल सम्बन्धों को भी आघात लगा । 4 अप्रैल, 982 को यरू- 
शलम स्थित अल अक्सा और 'डूम ऑफ रॉक' पर हुए गोलीकाण्ड के लिए इजराइल, को दोषी 
मानते हुए सुरक्षा परिषद में इजराइल के इस कृत्य की कड़ी भरत्संना की गयी । अपने एक विशेष 
अधिवेशन में प्रस्ताव पारित कर महासभा ने इजराइल से माँग की कि वह अधिकृत फिलिस्तीनी 
भू-भाग से हट जाये । 6 फरवरी, 982 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सभी देशों से अनुरोध किया 
कि वे इजराइल से सभी सम्बन्ध तोड़ दें। सीरिया की गोलन पहाड़ियों को अपनी सीमा में मिलाने 
के लिए उसे दण्ड दिया । 


पाँचवाँ युद्ध अर्थात्‌ 6 जून, 982 का लेबनान युद्ध 
6 जून, !982 को इजराइली सेना ने योजनावद्ध तरीके से अपनी जल, थल व वायु सेना 
का प्रयोग कर लेवनान पर अब तक का भीषणतम आक्रमण कर दिया । इस आक्रमण का तत्का- 


लीन कारण यह बताया जाता है कि मई के अन्त में लन्दन स्थित इजराइल “राजनय की में लन्दन स्थित इजराइल .राजनय की ह॒त्या कर 


द्ी-गयी-थी । इजराइल का कहना है कि जब से फिलिस्तीनी सुक्ति संगठन ने अपना मुख्यालय 
बेरत में बनाया है और उसके छापेमार इजराइल की सीमा. 


_जमाव किये हुए हैं तब से वे निरन्तर निकटवर्ती इजराइल बस्तियों पर आक्रमण करते रह पर आक्रमण करते रहते हैं । 


च् 
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इससे इजराइल को जान-माल की क्षति उठानी पड़ती रही है । अब वह इस मामले को सदा के 
लिए खत्म करने को हृढ़-है । 
इजराइली सेना का आक्रमण इतना तेज था कि तीन दिन में ही वह बेरुत के दरवाजे पर 


« खड़ी हो गयी । उसके वायुयानों ने बेका घाटी में सीरिया के मिसाइल अड्‌डीं को (नष्ट कर दिया। 


यहाँ यह बात उल्लेखनीय है कि लेबनान में सीरिया के तीस हजार शास्ति सैनिक हैं जिनकी 
फिलिस्तीनी छापेमारों से साँ5-गाँठ रही है । फिलिस्तीनी नेता यासिर अराफात व लगभग आठ 
हजार छापेमार पश्चिमी बेरुत में तीन ओर से इजराइली सेना द्वारा घेर लिये गये । 

इजराइली रक्षामस्त्री शैरों फिलस्तीनी मुवित संगठत को राजनीतिक व सैनिक शक्ति के 
रूप में समाप्त करना चाहते हैं । इजराइली सेना ने जिस तरीके से लेबनान में नर-संहार किया 
है वह बेमिसाल है । असैनिक घनी आबादी वाले क्षेत्रों पर हवाई जहाजों, तोपों और रॉकेटों से 
भीषण चम-वर्षा की गयी । 

लेबनान संकट में संयुक्त राष्ट्र संघ ने कई बार हस्तक्षेप किया है और सम्बन्धित पक्षों से 
युद्ध-विराम की अपील करता रहा है । दिसम्बर 98 सें संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रयासों से लेबनान 
में युद्धविराम कराया गया। लेकिन वहाँ तनाव का वातावरण बना रहा। इजराइल यहाँ पर 
स्थित फिलिस्तीनी छापामार अड्डों को संहन नहीं कर सकता जबकि फिलिस्तीनियीं के लिए ये 
अड्डे इजराइल पर दबाव डालने के लिए रणनीति की दृष्टि से बड़े महत्वपूर्ण है। इजराइल ने पी० 
एल० ओ० पर सैकड़ों बार युद्ध-विराम के उल्लंघन के आरोप लगाये हैं और सीरिया की धारणा 
है कि इजराइल जान-बूझकर लेबनान में हस्तक्षेप करता है और युद्ध-विराम का पालन नहीं कर रहा 
है। इजराइल ने मई 7982 के अन्त में लेवतान पर फिर आक्रमण प्रारम्भ कर दिये"और कई 
प्रमुख स्थानों पर बमवारी की । 

लन्दन में इजराइली राजदूत की हत्या के बाद इजराइल ने लेबनान स्थित फिलिस्तीती 

अड्डों पर जून 982 में पुनः आक्रमण किये और उसने सैकड़ों से भी ज्यादो फिलिस्तीनियों 
को मार डाला । इजराइल ब्रिटेन में अपने राजदूत की ह॒त्या के लिए पी० एल० ओ० को उत्तरदायी 


- मानता है जबकि फिलिस्तीनी इससे इन्कार करते हैं और इसे बहाना मानकर उससे बेरुत में नर- 


संहार जारी रखा ! 


इजराइल सरकार मे 24 सितम्बर, 982 को बेसुत में फिलिस्तीनियों के हुए ह॒त्याकाण्ड 
की न्यायिक जाँच के आदेश दे दिये | इजराइल की सर्वोच्च अदालत के अध्यक्ष बेरुत हत्याकाण्ड 
की जाँच आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किये गये । फिलिस्तीनी नागरिकों के हुए सामुहिक हत्या- 
काण्ड को इजराइल ने 22 सितम्बर, 982 को स्वीकार किया। इजराइल के रक्षामन्ती 
श्री एरियन शैरों ने इजराइल की संसद में स्वीकार किया कि फिलिस्तीनी छापेमारों के विरुद्ध 
इजराइली सेना ने सहयोग दिया और योजना बचाने में सहायता दी। 26 सितम्बर, 982 को 
तेल अबीब में लाखों इजराइलियों ने बेरुत में हुए नर-संहार के प्रति विरोध प्रकट करने के लिए 
सरकार-विरोधी प्रदर्शन किया और रैडी निकाली । इस रैली में 4 लाख से भी अधिक लोगों ने 
भाग लिया। प्रदर्शनकारियों की मुख्य माँग थी कि चतीला शिविर में फिलिस्तीनी शरणाधियों के 
नर-संहार में इजराइली सेना और सरकार की भूमिका की न्यायिक जाँच की जाय । इंजराइल के 
उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कॉहिन की अध्यक्षता में एक जाँच आयोग बिठाया गया । 
काँहन आयोग ने जाँच-पड़ताल के पश्चात्‌ फरवरी 983 में अपनी रिपोर्ट सरकार को दे दी । इसे 
बेगिन सरकार ने स्वीकार कर लिया और रिपोर्ट स्वीकार किये जाने के फलस्वरूप इज राइली रक्षा- 
सन्‍्त्री एरियन शैरों ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया । दूसरी ओर फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन के 
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नेता यासर आराफात इससे सस्तुष्ठ नहीं थे। भराफात ने माँग की कि पूरे काण्ड की जाँच किसी 
अन्तर्राष्ट्रीय अदालत द्वारा करायी जाय । 

इजराइल व लेबनान में समझोता सम्पन्न--] मई, 983 को अमरीका के विदेश भन्त्री 
जाज शुल्ज ने इजराइंल व लेवनान के बीच सैनिकों की वापसी के प्रश्त पर समझौता करने में 
सफलता प्राप्त कर ली । सीरिया एवं फिलिस्तीनी मुक्ति मोर्चे ने समझौते को न मानने और युद्ध 
करने की धमकी दी । परन्तु यह धमकियाँ केवल अधिक से अधिक रियायतें प्राप्त करने के लिए हैं 
अन्यथा इनका कोई महत्व नहीं है। सीरिया द्वारा समझौते का विरोध करना पहले ही अपेक्षित 
था, वह इस समझौते में प्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं है । सीरिया से इसलिए सम्पर्क किया गया 
कि उसके जो लगभग 40-50 हजार संनिक लेबनान में हैं उन्हें वह हटा ले। समझौते के अनुसार 
8-0 हजार फिलिस्तीनी सैनिकों को भी लेवनान से हटना होगा । सीरिया व फिलिस्तीनी अपने 
सैनिकों को हटाने से इंकार कर सकते हैं, ऐसी स्थिति में समझौते में यह व्यवस्था है कि 'इजराइल 
फो जवाबी कार्यवाही करने की छूट होगी।' 

फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन के अध्यक्ष एवं उनके 4,000 वफादार छापामारों को 20 
दिसम्बर, 983 को यूनान द्वारा दिये गये जहाजों में लेबनात छोड़ना पड़ा। इजराइल के रक्षा- 
मन्त्री तो उन पर हमला करके समाप्त करना चाहते थे | 

लेबनान की आन्तरिक स्थिति पर विचार करने के लिए मार्च 984 में एक सप्ताह तक 
लुजान सम्मेलन चला । 


लेबनान से सुरक्षा परिषद से शिकायत की कि इजराइल से उसका क्षेत्र खाली कराये। 
मिद्ध व सीरिया ने लेबनान की शिकायत का समर्थन किया । लेबनान में इजराइली उपस्थिति को 
साम्राज्यवादी प्रयास ही कहा जा सकता है । लेबनान-इजराइल समझौता हो जामे के बाद लेवनान 
ने माँग की कि अब इजराइली फोजें हट जानी चाहिए । 

फिलिस्तीनी राज्य की घोषणा 

5 नवम्बर, 988 को बहरीन में फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन के मेता यासर आराफात 
ने इजराइल अधिकृत इलाके में स्वतन्त्र फिलिस्तीन राष्ट्र की स्थापता की घोषणा की । फिलिस्तीनी 
राष्ट्रीय परिषद की तीन दिन तक चली बैठक के पश्चात्‌ श्री आराफात ने घोषणा की कि इजराइल 
अधिकृत पश्चिमी तठ और गाजा पट्टी इस राष्ट्र में शामिल किये गये हैं जिसकी राजधानी 
येरूशणलम बनायी गयी है । आराफात की इस घोषणा के पश्चात्‌ ट्यूनीशिया, इराक, मलेशिया, 
अल्जीरिया, सऊदी भरब, कुवेत और भारत ने इस नये फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता प्रदान की 
है । फिलिस्तीनी राष्ट्रीय परिषद ने इजरायल के स्वतन्त्र अस्तित्व के अधिकार को मान्यता दी है। 

' अरब-इजराइल संघषे : प्रमुख कारण और सुद्दे 
(82048-8724छ8, 20गगाटा' ; ४870२ 88058) 

मध्यपूर्व में यहूदियों एवं अरबों के संघर्ष को स्थायी बनाये रखने के कई कारण भौर 
विवादास्पद मुद्दे हैं : न्‍- , 

. सीमा-विवाब---अरव-इजराइल संघर्ष का कारण सीमा-विवाद है| इजराइल उत्तर में 
लेबनान, पूर्व में सीरिया तथा जोर्डन तथा दक्षिण-पश्चिम में मिस्र के अरब राज्यों से घिरा हुआ 
है। अरब राज्य इजराइल के प्रबल विरोधी हैं और इनके साथ उसके सीसा-विवादों के कारण प्रायः 
अशान्ति बनी रहती है । यद्यपि वे राज्य अब यह समझने लगे हैं कि इजराइल का समूलोन्मुलन 
नहीं हो सकता, फिर भी वे उसके पास 947 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा स्वीकृत विभाजन में 
निर्धारित प्रदेश को ही रहने देना चाहते हैं । किन्तु इजराइल के पास इस समय उसके अधिक प्रदेश 
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हैं, अरब देश इसे वापस लेना चाहते हैं। इस कारण पड़ौसी अरब राज्यों से इजराइल के प्रायः 
झगड़े होते रहते है । 

शरणार्थियों की समस्था--इस समय पंलेस्टाइन से निकाले गये, दस लाख से अधिक 
अरब शरणार्थी के रूप में पड़ौसी राज्यों में अत्यन्त दयनीय मसह्य कष्ट भोग रहे हैं और इजराइल 
तथा अरब राज्यों में तनातनी का कारण बने हुए हैं । इन्हें न तो इजराइल वापस लेना चाहता है 
भर न ही अरब राज्य इन्हें अपने राज्यों में बसाने के इच्छुक हैं । 

जिस तक॑ से यहूदियों के लिए पृथक्‌ राज्य की आवश्यकता थी, आज वही तक फिलि- 
स्तीनियों के पक्ष में है। फिलिस्तीनियों को भी * एक सम्प्रशुतासम्पन्न राज्य की आवश्यकता है । 
पिछले 42 वर्षों में रूस, अमरीका, इजराइल व अरब देशों ने जितना खर्चे युद्ध पर किया है, उसका 
दसवाँ हिस्सा भी यदि इन शरणार्थी फिलिस्तीनियों को कही स्थायी रूप से बसाने में खर्चे होता तो 
यह समस्या न के समाच हो जाती वरन्‌ मानवता का बड़ा उपकार होता । 

3. जोन नदी के पानी का विवाद--जोडस नदी केवल 750 मील लम्बी है फिर भी 
इजराइल तथा अरब राष्ट्रों के बीच में तीत्र कलह का कारण बनी हुई है क्योंकि यह सीरिया, 
लेबनान, इजराइल तथा जोर्डन के चार राज्यों में से होकर ग्रुजरती है। इसके पानी के उपयोग 
के बारे में क्षगड़ा बढ़ जाने पर एरिक जानस्टन की योजना के अनुसार यह तय किया गया कि 
इसके जल का 67% भाग अरब राष्ट्र तथा 33% भाग इजराइल अपने उपयोग ,करने में लायें। 
इजराइल ने अपने जल का उपयोग करने के लिए योजना आरम्भ कर दी । इससे अरब राष्ट्रों को 
यह भय हुआ कि इजराइल नगेव के मरुस्थल को हरा-भरा बनाकर अपने को समृद्ध बना लेगा । 
इजराइल जोडेन नदी के अधिकांश जल को अपनी थोर ले जाने में प्रयत्तशील है, फलस्वरूप' यह 
एक प्रधान समस्या हो गयी । 

4. इजराइल की सान्‍्यता का सवाल--अरब राज्य फिलिस्तीन में यहूदी राज्य की स्थापना 
को स्वीकार नहीं करते । वे इजराइल राज्य को मान्यता नहीं देते । इजराइल के जन्म काल से ही 
अरब राष्ट्र उसके अस्तित्व को मिटाने का प्रयास करते रहे हैं। जब तक इजराइल को मान्यता 
एवं सुरक्षा न मिल जाये तब तक इस समस्या का कोई स्थायी समाधान नहीं निकल सकता | 

5, अधिकृत अरब क्षेत्रों को खाली करना--इजराइल ने विभिन्न युद्धों में कई अरब क्षेत्रों 
पर अधिकार कर लिया था, जैसे पश्चिम में गाजा पट्टी एवं सिनाई, पूर्व में पश्चिसी किनारा 
(जोडन नदी का तट), उत्तर में गोलन पहाड़िय्राँ, यरशलम का अरब हिस्सा, लेबनान का दक्षिणी 
क्षेत्र आदि | मिस्र तथा अन्य सभी अरब राष्ट्र इजराइल द्वारा अधिकृत किये गये सभी क्षेत्रों को 
वापस लेना चाहते हैं । दूसरी तरफ इजराइल इन क्षेत्रों को हड़पने की इच्छा रखता है। यरूशलम 
को उसने अपनी राजधानी बना लिया तथा गोलन पहाड़ी क्षेत्र को उसने अभी हाल में अपने 
देश में शामिल कर लिया | इजराइल की धारणा है कि इन,पहाड़ियों से अरब सेनाएँ गोलाबारी 
करती हैं, अत: उतकी वापसी का प्रश्न ही नहीं उठता । 

6. फिलिस्तीनियों के आत्म-निर्णय का सुद्दा--फिलिस्तीनी शरणार्थी लम्बे समय से आत्म- 
निर्णय के अधिकार की माँग कर रहे हैं । मित्र तथा अन्य अरब राज्य इजराइल के अस्तित्व को 
मान्यता देने के लिए तैयार है । परन्तु वे जोन नदी के तट (पश्चिम किनारा) और गाजा पट्टी 
को मिलाकर स्वाधीन फिलिस्तीन राज्य का निर्माण करना चाहते हैं। परन्तु इजराइल न तो 
स्वाधीन फिलिस्तीन राज्य के निर्माण का इच्छुक है और न ही वह फिलिस्तीनियों को आत्म-निर्णय 
का अधिकार देने के पक्ष में है। इजराइल गाजा पट्टी तथा जोडंन नदी के तठ पर अपनी प्रघुता 
को बनाये रखना चाहता हे । 3 


7. इजराइली बस्तियों को हटाने फी समस्यथा--इजराइल द्वारा अधिकृत अरब «क्षेत्रों में 
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इस समय अनेक यहूदी वस्तियाँ हैं। ये बस्तियाँ गाजा पट्टी में रफिया नामक क्षेत्र में, शर्म-अल- 
शेख के मार्ग .पर, जोर्डन-नदी की घाटी में, इज्जियोन खण्ड में, यरूशलम के पास तथा गोलन 
पहाड़ियों पर स्थित.हैं । ये वस्तियाँ अन्तर्राष्ट्रीय कानून के प्रतिकूल हैं। यहूदी बस्तियों को वसाकर 
' इजराइल “वास्तविकता' के तंक को जन्म देना चाहता है। इन अधिक्षत क्षेत्रों में अरबों की स्थिति 
' दयनीय है, अपनी ही धरती पर वे परदेशी की तरह जीवन बिता रहे हैं । | 
. अरब-इजरांइल सह-अस्तित्व का क्या आधार हो ? । 
(जशप्तक्ष' ४०४ ए४ परप्ताउ 88998 फऋ08 ७२698-8२6ए8, ८0-एड्राइपफ्रापएटछ १) 
अब-चार दशकों के निरन्तर तनाव और युद्ध ने इजरांइले व अरब राष्ट्र दोनों को ही 
थका दिया है, पर इजराइल में यहूदी राष्ट्र की स्थापना ने इस क्षेत्र में कुछ ऐसे सवाल पैदा. कर 
दिये हैं जिनका समाधान हुए विना इस क्षेत्र में शान्ति स्थापित नहीं 'हो सकती। इजराइल में 
यहूदी राष्ट्र की स्थापना के कारण फिलिस्तीनी अरब अपनी मुख्य भूमिं से भागेने को विवश हुए हैं 
और शरणार्थी बन गये हैं । करीब 0 लाख फिलिस्तीनी देश विहीन होकर पुनः अपने अस्तित्व 
के लिए जहो-जह॒द कर रहे हैं। यासर आराफात के कुशल और प्रखर नेतृत्व में इन फिलिस्तीनियों . 
ने फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन की स्थापना कर अपनी आतंकंवोदी गतिविधियों को निरन्तर गतिशील . 
. बनाये रखा है। अरब राष्ट्र जब कोई समझौता भी करना चाहते हैं, ये शरणार्थी और - इनका 
. मुक्ति संगठन उनकी मजबूरी बन जाते. हैं, कोई भी समझौता नहीं हो पाता | साथ ही अरब श्ट्रों 
में भी फूट है भौर वे नेतृत्व॑ शुन्यः हैं । कर्नल नासिर के वाद सम्पूर्ण अरब जगत को प्रभावित करने 
वाला नेतृत्व अभी उत्पन्न नहीं हो सका है, अतः कोई न कोई उग्रवादी अर्‌ब राज्य समझौते को 
मानने से इन्कार कर देता है। सामान्यतः सीरिया इस क्षेत्र की उग्रवादी भावनाओं का प्रतिनिधित्व _ 
'करता है।... 
अरब-इजराइल समस्या से मध्यपूर्व की स्थिति विस्फोटात्मक बची हुईं है। इस समस्या 
का निदान ढूंढ़ने से पूर्व कुछ भोगोलिक व राजनीतिक यथार्थताओं को स्वीकार करना होगां। 
इनमें से प्रमुख हैं 
() इजराइल के अस्तित्व को विश्व राजनीतिक स्तर पर सभी राज्यों को स्वीकार कर 
लेना चाहिए । 
- (2) फिलिस्तीनियों के राष्ट्रीय अधिकारों को सम्मान देकर उन्हें उनका हक दे -देना 
: चाहिये । 
(3) जोडंन का जल इस क्षेत्र का जीवन है, अतः इसका समुचित बेटवारा आवश्यक है। 
(4) अकावा खाड़ी को सर्वंसम्मति से अन्तर्राष्ट्रीय. जलमार्ग घोषित कर उस्ते विकसित 
किया जाये । ह 
(5) यरूशलम की ऐतिहासिक स्थिति को बनाये रखने की परिस्थितियों को - पुनः लौटाने 
के प्रयास स्थायी बनाये जायें । 
उक्त यथार्थतायों के सन्दर्भ में इस क्षेत्र में स्थायी शान्ति की स्थापना करने के प्रयास में 
निम्न सुझाव विचारणीय हैं * 
इजराइल- एक सच्चाई है, अभी -अरव राष्ट्र उसकी मजबूरी में मान रहे हैं, जब तक वे 
इसे मजबूरी मानेंगे उनमें हीन भावना बनी रहेगी । इन्हें इजराइल के अस्तित्व को सहर्प॑ स्वीकार 
करना चाहिये । अरब राष्ट्रों की एकता को मजबूत आधार देना चाहिये | धर्म का आधार उन्हें 
कभी एक नहीं कर पायेगा । इजरांइल को भी यह सानना चाहिये कि वह पश्चिमी एशिया की 
घरती का देश है। पश्चिमी साम्राज्यवांद के।. अंग बनकर पश्चिमी एशिया सें उसकी उपस्थिति 
अंवांछनीय ही रहेगी । फिलिस्तोनियों को बसाने के लिए, उन्हें पृर्थंक्‌ सम्प्रभुता सम्पन्न राज्य विलाने 
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के लिए इजराइल को भी अपना दागित्व तिभाना होगा, अन्यथा निर्वासित फिलिस्तीनी इजराइल 
को चैन से नही बैठने देंगे । 
रूस व अमरीका की साम्राज्यवादी स्पर्दध के रहते, पश्चिमी एशिया का ज्वालामुखी योंही 
धधकता रहेगा । शस्त्रों का प्रचुर ईंधन इजराइल व अरब राख्ट्रों को ये साम्राज्यवादी ताकतें 
देती रहेंगी | इनमें 'वीटो' की त्ताबात संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रय॒त्नों को नित्य पंगु करती ही रहेगी । 
अभी तक ऐसे बहुत ही कम प्रसंग हैं जब दोनों सम्बद्ध पक्ष स्वयं समस्या को सुलझाने के 
लिए एक मंच पर आये हों । साम्राज्यवादी मध्यस्थों के माध्यम से होने वाली समझौता वार्ताओं 
में अविश्वास व दलाली के बीज तो अन्तनिहित रहते ही हैं । अन्ततः हर वार्ता असफल व समझौता 
अव्यावहारिक रहता है । 
आजकल ऐसा लगने लगा है कि इन देशों में थकान इतनी है कि सभी समझौते का मन 
बनाये चैंठे हैं, पर शायद ऐसी राह नहीं बना पा रहे हैं कि समझौता कोई आकार ग्रहण कर सके । 
इसमें सबसे बड़ी बाधा अरबों को फूट है; वे मिलकर कभी किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुँच पाते । 
सध्यपुर्वे समस्या का विश्व राजनीति पर प्रभाव 
(8७ जाए ९७8१ एए0छ9 एल ; ए।९027' 00 एणराए 77८9) 
मध्यपूर्व की समस्या अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति पर गहरा प्रभाव डाले हुए है-- (7) अरब- 
इजराइल तनाव के कारण ही मध्यपूर्व के भूमध्यसागरीय क्षेत्र में महाशक्तियाँ अपनी नौर्सनिक 
णक्ति के विस्तार के लिए प्रतिस्पर्दा कर रही हैं। (7) भरब-इजराइल तनाव से विश्व के अन्य 
देशों की विदेश नीतियाँ भी प्रभावित हैं । उदाहरणाय, भारत चाहते हुए भी इजराइल की राजन- 
यिक मान्यता नहीं दे पा रहा है । (7) मध्यपुर्व के संकट में शीत-युद्ध में उग्रता आती रहती है। 
(४) तेल-कुटनीति ने समूचे विश्व को प्रभावित किया है और विश्व आधिक संकट वा प्रमुख कारण 
यही है । (४) मध्यपूर्व समस्या ने विश्व राजनीति में मजह॒ब की भूमिका को उभारा है । 
आज भी इजराइल अधिकृत फिलिस्तीनी क्षेत्र में फिलिस्तीनी विरोध जारी है । इजराइली 
सेना उसे अपनी भरपूर शक्ति से दवा रही है। इजराइल का कहना है कि फिलिस्तीनी मुक्ति 
संगठन इजरायल अधिकृत क्षेत्र के फिलिस्तीनियों को उकसा रहा है । बहरहाल वहाँ स्थिति बड़ी 
खराब है, इसका कोई राजनीतिक मान्य हल खोजना चाहिए । 
प्रश्त 
, झध्यपूर्वे में अमरीका तथा सोवियत संघ की भूमिका की संक्षिप्त विवेचना कीजिये । 
980055$ 970ीए 0० 7008 ०१ ॥॥8५ ए. 8. 8. शत 80७ एऐपड5४३ |॥ (006-2990. 
2. अखन-यहूदी संघर्ष ने मध्यपूर्व की राजनीति को किस प्रकार प्रभावित किया ? 
क०ज गित5 6 शैाव0-डाइलों 0.्रीणाबांणा वशीएशाएटत परल्याबांणावो ए9णा[05 
छा पी /तत]0-888 ९ 
3. अरब इजराइल संघर्ष के स्रोत की व्याख्या कीजिए । अरब-इजराइल सह-अस्तित्व का क्‍या 
भाधार हो सकता है ? 
ल्‍080055 छी९ 50प्रा०ह३ 0 है40- 574० ०एतणा।धिरणा, जात्वा गा 58 +6 9285 
ए काव)-ेंडा8०७ ००-९ड्रॉंड॥०7९०8 ? डा ट 
4. अरब-इजराइल संघ के मूल में प्रमुख विवाद (समस्थाएँ) क्‍या हैं? इन विवादों का समाधान 
करने में संयुक्त राज्य अमरीका की विदेश नीति कहाँ तक सफल रही है ? 
जद बढ तह गधा ४प८४ ४. धाद 700 णी॑ (० #739-52ल) 6णाएग॑ाशाणजा २ 
44 ग85 मी छू, 8, 0लंहुए) एछणीएए 98 इघ०८6४5४षिं गत 50 एंशए ८5० 
5. इजराइल ने केसे और क्‍यों युद्ध को अपनी राष्ट्रीय नीति का माध्यम बनाया है? 967 
तथा 973 के अरब-इजराइलो युद्धों के सन्दर्भ में विश्लेषण कीजिये ॥ 
घछत्य धादे जोर ॥0७5 एश३७ 78086 ज्द्ता 35 था गराभाणाद्ं जी गांणात। 79०0० 7 
08ण55 जप 7८(४ए४०७ (0 06 6280-86] फधा5 0 967 ४४6 973. 
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संयुक्त राज्य अमरीका विरोधाभासों से पूर्ण एक बहुवादीय देश है, क्योंकि यहाँ क्रान्तिकारी 
सुधारवादिता; रूढ़िवादिता; राजनीतिक लोकतन्‍्त्र और आधथिक कुलीनतन्त्र; राष्ट्रों को संगठित 
करने की मंशा और जातीय घृणा का नरककुण्ड, स्वतन्त्रता का गढ़ तथा इन्द्र-जाल का क्षेत्र; 
स्वाधीनता का स्वप्न तथा विशेषाधिकारों का अड्डा; सब एक ही साथ पाये जाते हैं। अमरीकी 
विदेश नीति भी इन्हीं प्रतियोगी उद्देश्यों एवं दबावों का एक दर्पण है । वह राष्ट्रीय स्वार्थ व अव्या- 
वहारिक आदशंवाद का विचित्र, मिश्रण है। अमरीका के लोगों की यह विशेषता है कि वे अपनी 
समस्या को सम्पूर्ण मानव समुदाय की समस्या समझ लेते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं में अस्पष्ट 
होते हुए भी अमरीका के लोग सदेव यह समझ्य लेते हैं कि वे सन्मार्य पर हैं। यह वृत्ति जाज॑ 
वाशिंगटन से ही चली आ रही है । 

“अमरीकन इण्डियन' के अतिरिक्त संयुक्त राज्य अमरीका के सभी लोग बाहर से आये हुए 
आगमगत जातियों” के हैं। उनकी विशाल संख्या यूरोप से आयी थी और अन्तर्राष्ट्रीय तत्व के समय 
वे अब भी उस पुराने महाद्वीप से घृणा और प्रेम करते हैं जिससे कि वे नाता तोड़ ध्रुके हैं। यूरोप 
न केवल उनकी सभ्यता की मातृ-भूमि है; वरनू उनके अनुयायियों का लगभग आधा भाग बसता 
भी वहीं है । जब कमी यूरोप के विनाश का भय होता है तो अमरीकी लोग चौकन्‍्ने हो जाते हैं। 
जब कभी यूरोप पर संकट आता है तो अमरीका में भी भारी राजनीतिक संधर्ष उत्पन्न हुए बिना 
नहीं रहता । यहो कारण है कि यह कहा जाता है, “अमरीकी पश्चिम की ओर मुंह करके जन्म 
लेते हैं ।” 

अमरीकी विदेश नीति : निर्माण के आधारभुत तत्व 
(प्र ए. 5. #0रघशाठार एणवट₹ ; 8७80 ए७८078) 

संयुक्त राज्य अमरीका की विदेश नीति वहाँ के निवासियों के चरित्र व उनकी महत्वा- 
कांक्षाओं, अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं के प्रति उनकी प्रक्रियाओं एवं वहाँ के राष्ट्रपति और कांग्रेस के 
संयुक्त प्रभाव पर आधारित है । अमरीका की विदेश नीति किसी भी विंदेश नीति की भाँति वहाँ 
की जनता के ऐतिहासिक अनुभवों, भौगोलिक स्थिति, प्राकृतिक साधनों, सुरक्षात्मक तनाव, 
मानवीय स्रोत, जनसंख्या, वेदेशिक मामलों में कुशलता, राष्ट्रीय लक्ष्य और हित आदि पर आधारित 
है। अमरीकी विदेश नीति के कतिपय महत्वपूर्ण निर्माणक तत्व निम्नलिखित हैं : 

, भौगोलिक स्थिति--एक फ्रेंच राजदूत ने कहा था कि “यह देश ऐसा भाग्यशाली है कि 
उत्तर और दक्षिण में. तो इसकी सीमाओं पर निर्बल पड़ौसी बसते हैं और पूर्व एवं पश्चिम में 
मछलियाँ ।” भौगोलिक स्थिति की दृष्टि से अमरीका भाग्यशाली है, उसके पास प्राकृतिक साधनों 
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कै 
र्क 


का विपुल भण्डार है । इस भौगोलिक स्थिति के कारण अमरीका की विश्व में वाणिज्य और व्यापार 
में आशातीत वृद्धि हुई है । अमरीका की आधारभूत नोतियाँ उसकी भौगोलिक स्थिति और पश्चिमी 
गोला की सुरक्षा के लिए अनुकूल परिस्थितियों से उत्पन्न हुई हैं। जलवायु, पहाड़ों और नदियों ने 
राष्ट्र के विकास और एकता में बाधा नहीं पहुँचायी है । है 

“ 2, प्राकृतिक साधन--यदि आर्थिक आत्म-निर्भरता शक्ति का एक तत्व है तो अमरीका 
आवश्यकता पड़ने पर सभी खतरों का सामना कर सकता है । खाद्योत्पादन जो कि कभी भृह समस्या 
थी, आज अमरीकी अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में एक महत्वपूर्ण विषय बन गया है । 

3, सुरक्षात्मक शक्ति--निर्बलता सुरक्षा का कोई विकल्प नहीं है । उन्र नीतियों की अपेक्षा 
जो उच्च आदर्शों और ऊँची आशाओं पर आधारित होती हैं, शक्ति नीतियाँ अधिक सफल होती 
हैं । ममरीका के लोगों का विचार है कि विदेश नीति को सैनिक कार्येक्रम द्वारा सहायता मिलनी 
ही चाहिए ताकि राष्ट्र को सुरक्षित रखा जा सके । 

4. भानवीय स्लोत--ओसत अमरीकी श्रमिकों का प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिकतर गैर- 
पश्चिमी देशों के श्रमिकों के उत्पादन की तुलना में बहुत ऊेचा है । अमरीका की विदेश नीति के 
निर्माण में, इस प्रकार, उसकी जनसंख्या के आकार और गुणात्मक विशेषता का महत्वपूर्ण हाथ है। 

5, गृह नीति ओर चबाव गुट--गृह नीति और दबाव ग्रुटों का अमरीका की विदेश नीति 
- पर इतना प्रभाव पड़ता है कि अनेक बार अमरीका की,कार्यपालिका के लिए उसकी अवहेलना 
करना असम्भव हो जाता है। अमरीका की फिलिस्तीन सम्बन्धी नीति अल्पसंख्यक यहूदियों की 
माँग को ध्यान में रखकर बनायी गयी थी । धार्मिक और व्यापारिक संस्थाएँ तथा दूसरे सामाजिक 
संगठन भी विदेश नीति को ,अपने हितों के अनुरूप प्रभावित करते हैं । 

6. संवैधानिक बन्धन--जनतन्‍्त्रात्मक और संघीय प्रणाली वाला राष्ट्र होने के कारण 
अमरीका की विदेश नीति को अनेक संवैधानिक संकटों का सामना करना पड़ता है ! संविधार और 
सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों ने विदेश नीति के संचालन में केन्द्रीय सरकार के हाथों को जकड़ 
रखा है। राष्ट्रपति को यदि विदेश नीति के संचालन की जिम्मेदारी दी है तो उसके 'युद्धां और 
'सन्धि' आदि के निर्णयों पर सीनेट का अंकुश लगा रखा है । 

7. दलगत सहयोग--अमरीका की विदेशी नीति का निर्माण बहुत कुछ दलगत सहयोग 
और प्रशासकीय समचय पर निर्भर रहता है। विदेश नीति के संचालन में उस समय बहुत 
कठिनाई अनुभव होती है.जबकि राष्ट्रपति उस दल का नहीं होता जिसका कि कांग्रेस में बहुमत 
होता है 

अमरीकी विदेश नीति : उद्देश्य 
(फ्तह ए. 5, #0शशा6घ ए0ठावट२ ; 0998ए078) 

यह सर्वमान्य तथ्य है कि प्रत्येक राष्ट्र के अपने स्वार्थ होते हैं जिच पर अपनी विदेश नीति 
आधारित करता है। संयुक्त राज्य अमरीका इसका अपवाद नहीं है । अमरोका की विदेश नीति के 
निम्नांकित लक्ष्य बताये जा सकते हैं : ; 

4. राष्ट्रीय सुरक्षा--अमरीका की विदेश नीति का मुख्य लक्ष्य इस प्रकार की व्यवस्थः 
करना है ताकि उत्तकी राष्ट्रीय सुरक्षा पर किसी प्रकार की आँच न आने पाये । इसलिए अमरीका 
यूरोप, एशिया तथा अफ्रीका में शक्ति-सन्तुलन बनाये रखना चाहता है । यूरोप में पश्चिमी जर्मनी 
और एशिया में जापान व पाकिस्तान का समर्थन उसकी इसी आवश्यकता पर आधारित है ताडि 
रूस और साम्यवादी शक्तियों के विदद्ध शक्ति-सन्तुलन स्थापित किया जा सके । 

2. जनतस्त्र को रक्षा--अमरीका जनतन्त्र का प्रबल समर्थक है। प्रथम महायुद्ध उसने 
जनतन्त्र की रक्षा के लिए लड़ा था। द्वितीय यहायद्ध के समय रूजवेल्ट ने अमरीका का उस्तेश्य 
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हिंटलर की तानाशाही को नष्ट करना तथा संसार में प्रत्येक स्थाव पर चार स्वतन्त्रताओं-- 
भाषण की स्वतन्त्रता, धर्म की स्वतन्त्रता, अभाव से स्वतन्त्रता और भय से स्वतन्त्रता की स्थापना 
करना बताया था। हे 

अमरीकी राजनेता सिर्फ मोह या बहंकारवश ही दुनिया भर में जनतन्त्र की अगुवाई का 
ठेका नहीं लेते । यह सम्भव है कि वास्तव में उन्हें लगता हो कि यह उन्ही का उत्तरदायित्व है। 
गणराज्य की स्थापना करने वाले अमरीकी पहले लोग थे। उनका यह सोचना तकेसंगत है कि 
अमरीका ने जनतन्त्र के आधुनिक संस्करण का उत्पादन व निर्यात किया । अमरीकी औपनिवेशिक 
दासता का जुआ उतार फेंकने वाले पहले लोग थे । 

. अमरीका भाज संसार का सबसे प्रमुख समुद्ध देश है। इस समृद्धि की नींव प्राकृतिक 
संसाधनों के निरन्तर और कुशाल दोहन पर टिकी हुई है । अमरीका में आज ओऔद्योगिकोत्तर (?०४- 
0प्रष्यांश 8000५) प्रतिविम्बित होता है जिसका अनुकरण करने के लिए विकासशील ही नहीं 
बल्कि अन्य पश्चिमी समृद्ध देश भी लालायित रहते हैं। इस जीवनयापन शैली को बनाये व बचाये 
रखने के लिए सभी अमरीकी सरकारें (चाहे वे रिपब्लिकन हों या डेमोक्रेंटिक) कृत-संकल्प रहती है 
और रहेंगी । जाथिक सहायता हो या सांस्कृतिक आदान-प्रदान, अमरीकी विदेश चीति का पहला 
उद्देश्य यह रहता है कि वह दूसरे देशों को अपनी छवि में ढाल सकें । इस प्रयत्न के असफल होने 
पर वह “अन्तर्राष्ट्रीय पुलिसमना (्राशाशाणाव। ?00०॥क्) का वेश धारण कर लेता है 
ताकि राष्ट्रहित को “बुद्धि से नहीं तो 'बल' द्वारा सुरक्षित रखा जाये । ४ 

3. साम्यवाद का अवरोध--ह्वितीय महायुद्ध के बाद अमरीका ने साम्यवाद के बढ़ते हुए 
प्रसार को रोकने का हढ़ संकल्प ले रखा है । चेस्टर बोल्स के शब्दों में, “युद्ध के बाद--मुख्यतः 
अमरीकी कुटनीति साम्यवाद को, उसके विस्तारशील सोवियत और चीनी रूपों में विशाल रूस 
और चीनी सीमा के चारों ओर शक्ति की स्थितिरयाँ उत्पन्न करके, रोक रखने की रही है ।” इसके 
लिए अमरीका ने प्रत्येक सोवियत चविस्तारवादी कार्य के मार्ग में विष्त डालने का निश्चय किया । 

4. तनाव कमर करना--सोवियत संघ और अमरीका दोनों ही पारस्परिक तनाव को कम 
करने की चर्चा करते हैं और दोनों ही एक-दूसरे पर तनाव बढ़ाने का आरोप लगाते हैं। अणु 
परीक्षण प्रतिवन्ध सन्धि (963), परमाणु अस्त्र प्रसार निषेध सन्धि (968), साल्ट-प्रथम एवं 
द्वितीय समझौतों तथा वारशिगटन शिखर सन्धि (987) पर दोनों महाशवितियों द्वारा हस्ताक्षर 
किये जाने से इस विचार को समर्थन मिलता है कि अमरीका सोवियत संघ के साथ अपने तनावपूर्ण 
सम्बन्धों को सुधारना चाहता है । 

5. विश्व-शान्ति---डलेस ने 4955 भें कहा था कि “हमारी विदेश नीति का व्यापक लक्ष्य 
संयुक्त राज्य के लोगों को शान्ति और स्वतन्त्रता का सुख भोगने का अवसर प्रदान करना है ॥” 

अमरीकी विदेश नीति की विशेषताएँ 


(887 एछ&7 एरा5 67 ए.5, ए0एशशठार एठवट₹२) 

द्वितीय महायुद्ध के वाद अमरोकी विदेश नीति की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं: 

], साम्यवाद का अवरोध--द्वितीय महायुद्ध के बाद 'साम्यवाद का अवरोध! ((णांथां॥ 
ग्राशा ० (णा70०४४॥) अमरीकी विदेश नीति की आधारभूत विशेषता रही है । साम्यवाद वे 
भवरोध की नीति का अर्थ है, जहाँ कहीं सोवियत संघ “दबाव का प्रयोग करता है वहाँ संयुत्त 
राज्य अमरीका 'प्रति-दवाव' का प्रयोग करेगा | जार अरे के शब्दों में, “सोवियत संघ नाजी खतरे 
से भी अधिक अत्यधिक बड़ा खतरा" ***- है ।” अमरीकी विदेश नीति के अन्य सभी तत्व द्वि 
पक्षीय या वहु-पक्षीय सुरक्षा सन्धियाँ, सैनिक संगठन, विदेशों में सैनिक अड्डों की स्थापना, शस्त्रों 
की होड़ आदि 'साम्यवाद के अवरोधक' की नीति के परिणाम थे । चार्ल्स लच के अनुसार, “संयुक्त 


जि 


संयुक्त राज्य अमरीका की विदेश नीति | 44॥ 


राज्य ने प्रत्येक सोवियत विस्तारवादी कार्य के मार्ग में विष्म डालने का निश्चय किया । विश्व के 
किस्ती भी भाग में जहाँ सोवियत संघ और चीन अपना साम्राज्य फैलाना चाहते हैं वहाँ संयुक्त राज्य 
विरोध करने के लिए कृत-संकल्प है । इस नीति के क्रियास्वयन ने अमरीका को यूरोप में सेविक 
सन्धियाँ करने के लिए, अफ्रीका में संयुक्त राष्ट्र की कार्यवाही का समर्थन करने के लिए, दक्षिण-पूर्वी 
एशिया में खुले तौर पर युद्ध करने के लिए और लैटिन अमरीका में विशाल स्तर पर दीघ॑कालीन 
विकास सहायता योजनाओं का उत्तरदायित्व वहन करने के लिए प्रेरित किया है “7 अत्येक मामले 
में साभ्यवादी विस्तार को निरुत्साहित करने की भावना एक स्थायी तत्व है ।” हे 
« 2, सैनिक सन्धियों की नीति--अमरीका ने साम्यवाद का मवरोध करने के लिए सैनिक 
सत्धियों एवं मैत्रियों का निर्माण किया । इनमें प्रमुख हैं : रीओ सन्धि, नाटो सन्धि, एन्जस सन्धि, 
सीटो सन्धि, वगदाद पैक्ट (सेण्टो सन्धि) आदि | लेटिन अमरीकी राज्यों के साथ 4947 में 
अमरीका ने रीओ सन्धि पर हस्ताक्षर किये । आज इस सन्धरि का व्यावहारिक रूप 'अमरीकी राज्यों 
का संगठन” (0.2.8.) है । 4 अप्रैल, 7949 को अमरीका ने पश्चिमी यूरोप के कतिपय देशों के 
साथ नाठो सब्धि पर हस्ताक्षर किये । दक्षिण-पूर्वी एशिया और दक्षिण-पश्चिम प्रशान्त महासागर 
क्षेत्र को साम्यवाद से बचाने के लिए 957 में मनीला (सीटो) सन्धि पर हस्ताक्षर किये। 95] 
में आस्ट्रेलिया, न्‍्यूजीलैण्ड तथा अमरीका ने एन्जस समझौते पर हस्ताक्षर किये । अमरीका ने 
जापान, ताइवान तथा पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय सन्धियाँ कीं ॥ इनके अतिरिक्त यूरोपीय राष्ट्रों 
की सैनिक शक्ति को बढ़ाने के लिए 25 जूलाई, 949 को पारस्परिक प्रतिरक्षा सहायता कार्यक्रम 
को शुरू किया गया और 95 में पारस्परिक सहायता सुरक्षा कानूत बनाया गया । 

3. विदेशी आथिक सहायता की नीति--विदेशी आर्थिक सहायता अमरीकी विदेश नीति का 
अभिन्न अंग है। विदेशी आथिक सहायता कार्यक्रम के कई उद्देश्य हैं: (7) भाथिक सहायता द्वारा 
राष्ट्रों को आत्म-निर्भर वनावा। (7) आर्थिक और तकनीकी सहायता देकर साम्यवाद के खतरे 
को टालना; (77) आधथिक और सैनिक सहायता द्वारा विदेशों में पारस्परिक महत्व की सुविधाएँ : 
सैनिक अड्डों, वन्दरगाहों आदि की सुविधा प्राप्त करना । 

द्वितीय गहायुद्ध के बाद अमरीका ने आधिक और तकनीकी सहायता के कई महत्वपूर्ण 
कार्यक्रम शुरू किये, जैसे : (7) उदार पट्टा फार्यक्र--इसके अन्तर्गत दी जाने वाली अमरीकी 
आधिक सहायता की कुल राशि 945 तक 49-] विलियन डॉलर तक पहुँच गयी थी। सहायता 
प्राप्त करने वाले देश थे ; ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत संघ और चीन । (7) सार्शल योजना--मार्शल 
योजना के अन्तगंत यूरोप के 76 राज्यों को 948-952 की अवधि में 20 भरव डॉलर की 
सहायता देना स्वीकार किया गया । इसका उद्देश्य यूरोप के राष्ट्रों को साम्यवाद से बचाना 
था। [पग) चार-सुत्रीय फार्यक्र--इस कार्यक्रम को अमरीकी राष्ट्रपति ट्र मैन ने 20 फरवरी, 
949 को कांग्रेस के समक्ष प्रस्तुत किया । इसका मूल उद्देश्य अल्पविकसित राष्ट्रो को अमरीकी 
तकनीकी सहायता की सुविधाएँ उपलब्ध कराना था। (५) अन्तर्राष्ट्रीय विकास योजना--96व 
में विदेशी सहायता अश्विनियम के अन्तर्गत इसे राष्ट्रपति कैनैडी ने शुरू किया था। इस कार्यक्रम 
के अन्तगंत सहायता प्राप्त करने वाले देश मुख्यतः एशिया के राष्ट्र थे । (५) प्रगति के लिए सैत्री--- 
यह योजना लेटिन अमरीकी राज्यों के विकास के लिए बनायी गयी । 

4. सानवाधिकारों का समर्थंन--अमरीकी विदेश नीति की एक विशेषता सानवाधिकारों 
का समर्थन करना है। कार्टर प्रशासन ने तो मानवाधिकार मुद्दे को अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के ताने- 
वबाने में ठोस रूप से लपेट दिया। कार्टेर प्रशासन ने मानवाधिकारों की देख-रेख के लिए स्टेट 
डिवार्टेम्ेण्ट में एक प्रयक्‌ ब्यूरों की स्थापता की । अमरीकी राजदूतों का यह व्यक्तिगत उत्तरदायित्व 
बन गया कि वे दूसरे देशों में मानवाधिकार सम्बन्धी नीति को सही परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत कर । 
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अमरीकी विदेश नीति : ऐतिहासिक पृष्ठभूमि 
(प्रष्ठ ए., 5. एणरशाजर एणााटर : प्राशछ्प0छा ८45 82ट४&56२007379) 


[783 में संयुक्त राज्य अमरीका अटलाण्टिक महासागर के पश्चिमी किनारे पर 3 छोटे- 
छोटे राज्यों का संघात्मक राज्य स्थापित हुआ। 82 में ब्रिठेव से और 86]-63 के गृह-युद्ध से 
वह अवश्य चस्त रहा है । इसके अतिरिक्त उसे किसी युद्ध में सम्मिलित नहीं होना पड़ा, अतः पुरानी 
दुनिया से दूर पार्थक्यकरण की नीति को अपनाते हुए तीत्र गति से उच्चति करता रहा। अमरीका 
के पहले राष्ट्रपति वाशिंगटन ने अपने शासनकाल में तटस्थता की नीति अपनायी । इस नीति के 
पक्ष में उन्होंने वहा था, कि “हमें यूरोप के झगड़ों से बिल्कुल विलग होकर तटस्थता की नीति 
निर्धारित करनी है, यही (हमारी सफलता की कुन्जी है ४ हमें किसी भी देश के साथ स्थायी 
सन्धियों अथवा समझौतों में नहीं बंधना चाहिए, केवल गम्भीर अवस्था में अस्थायी सन्धि की जा 
सकती है ।” जेफरसन ने भी वाशिगटन की नीति का अनुसरण किया । 823 में राष्ट्रपति मुनरो 
ने यूरोपीय शक्तियों को चेतावनी देते हुए कहा था कि “हम बता देना चाहते हैं कि यूरोपीय 
राज्यों ने अपनी प्रणाली को अमरीकी गोलाद् में फैलाने का कोई प्रयत्न नहीं किया तो उन्तके इस 
यत्न को हमारी शान्ति एवं सुरक्षा के लिए खतरा समझा जायगा “ यदि यूरोपीय राष्ट्रों द्वारा 
हस्तक्षेप किया गया तो हम उसे संयुक्त राज्य अमरीका के प्रति अमित्रतापूर्ण रुख के अतिरिक्त और 
कुछ न समझ सकेंगे। इसे पार्थक्य सिद्धान्त भी कहा जाता है। 9वीं शताब्दी में अमरीका ने 
पार्थक्य नीति! (80260॥ ए०४००) या 'हस्तक्षेप नीति! का पालच किया । 20वीं शताब्दी के 
प्रारम्भ होते ही अमरीका ने विश्व राजनीति में दिलचस्पी लेनी प्रारम्भ कर दी। 490 में 
थधियोडोर रूजवेल्ट अमरीका के राष्ट्रपति बने । उनका मानता था कि अमरीका विश्व की महानतम 
शक्ति है, अत: उसने विश्व राजनीति में अपना प्रभाव बढ़ाने का निश्चय किया। 904-5 में 
जापान-छूसी युद्ध को समाप्त करने में उसने दिलचस्पी ली और उस युद्ध को समाप्त करने में उसे , 
सफलता प्राप्त हुईं। 906 में जमंनी और फ्रांस में मोरवको के विषय में झगड़ा प्रारम्भ हुआ 
और अमरीका ने मध्यस्थता करके दोनों देशों में समझौता कराया और विश्व-शान्ति को भंग होने 
से बचाया। 94 में प्रथम विश्व-युद्ध के समय अमरीका युद्धरत राज्यों को युद्ध-सामग्री वेच- 
वेचकर काफी आथिक लाभ उठा रहा था पर जब जमंन पनड्ब्वियों ने असरीका के निःशस्त्र 
तेलवाहक जहाजों को डुबाता प्रारम्भ किया तो अमरीका में उत्तेजना फेल गयी और 6 अप्रेल, 
97 को अमरीका ने वाकायदा जमंती के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। अमरीका के युद्ध में 
प्रवेश होते ही युद्ध का पासा पलट गया और जमेनी की हार होना प्रारम्भ हो गयी । अमरीकी 
राष्ट्रपति विलसन ने राष्ट्रसंघ के निर्माण में गहरी दिलचस्पी ली। किन्तु नवम्बर 920 में 
राष्ट्रपति का खुनाव हुआ और रिपब्लिकन सदस्य वारेतन हाडिग नये राष्ट्रपति चुने गये । मार्चे 
92 भें नये राष्ट्रपति ने घोषणा की कि अमरीका राष्ट्र संघ में भाग नहीं लेगा | राष्ट्रपति 
० में पुनः अमरीकी पृयकतावाद की नीति अपनायी । मार्च 933 में फ्रेंकलिन डी० रूजवेल्ट 
के राष्ट्रपति बनने के बाद अमरीकी विदेश नीति स्पष्ट रूप से पृथकतावाद से शर्ने:-शर्न: 
अन्तर्राष्ट्रीयतावाद की ओर उन्मुख होने लगी । 7 दिसम्बर, 94] को जब एकदम आकृस्मिक 
रूप से जापान ने पर्ल हारबर पर ब्लयंकारी बस-वर्पा कर दी तो 8 दिसम्बर को जापान के विरुद्ध 
अमरीकी कांग्रेस द्वारा युद्ध की घोषणा कर दी गयी और तीन दिन बाद ही अमरीका को जमंती - 
ओर इटली के साथ भी उलझ जाना पड़ा । 

द्वितीय महायुद्धोत्तकालीन अमरीकी विदेश नीति 
(फ्तछ7ए0श-88000 स#&छ ए.5., ए0रपहाठाब एण72९) 
द्वितीय महायुद्ध के पश्चात्‌ अमरीका ने अपने को एकदस नयी स्थिति में पाया। इस 


संयुक्त राज्य अमरोका को विदेश नीति | 443: 


महायुद्ध ने जर्मनी; जापान और इटली की शक्ति को चष्ट कर दिया तथा ब्रिटेन एवं फ्रांस को 
इतना अधिक कमजोर बना दिया कि वे द्वितीय श्रेणी की शक्तियाँ मात्र रह गये | अमरीका ने 
पाया कि युद्ध के बाद वह न केवल विश्व को महानतम्‌ शक्ति था, अपितु साम्यवाद और सोवियत 
संघ विरोधी पश्चिमी दुनिया का प्रथम संरक्षक और नेता भी था । - द्वितीय महायुद्ध के पश्चात्‌ 
अमरीकी विदेश नीति का प्रथम लक्ष्य साम्यवादी खतरे का सामना करने और सोवियत संघ तथा 
साम्यवादी चीन के प्रभाव-क्षेत्र की वृद्धि को रोकने की दुढ़ व्यवस्था करना रहा है। इसके लिए 
उसने अलगाववाद का परित्याग कर न केवल यूरोप के मामलों में रुचि ली वरन्‌ सुदूर पूर्व, मध्य 
पूर्व, दक्षिण-पूर्वी एशिया और अफ्रीका के भामलों में भी सक्तिय दिलचस्पी ली है । शुर्मा के शब्दों 
में, “प्रथम महायुद्ध के बाद अमरीका आसानी से अलगाववादी नीति का अनुसरण कर सकता था 
क्योंकि घुरी राष्ट्रों की पराजय के बाद यूरोप और एशिया में एक नया शक्ति-सन्तुलब स्थापित हो 
गया था, परन्तु द्वितीय महायुद्ध के बाद अमरीका के लिए पार्थक्य नीति का अनुसरण करना 
सम्भव नहीं था, क्योंकि नाजी राष्ट्रों के त्रिगुट की हार के बाद गरूरोप और एशियाई देशों पर 
साम्यवादी राष्ट्रों का प्रभाव बढ़ता जा रहा था।” 
द्वितीय महायुद्ध के बाद अमरीकी विदेश नीति के प्रमुख चरण (आयाम) निम्नलिखित है: 
, राष्ट्रपति द्,सेन और अमरीकी विदेश नीति (945-952) 
(शशप्शा छाप वएठश5 पा प.5. 70एश0ाव ए070९४, 4945-52) 
द्वितीय महायुद्ध के बाद अमरीकी प्रशासन की बागडोर राष्ट्रपति ट्र मैन के हाथों में आयी । 
ट्र मैन ने अमरीकी विदेश नीति की जो आधारशिलाएँ रखो वे आज भी न्युनाधिक परिवतंच के 


, साथ अमरीकी विदेश नीति का मार्गदर्शंक बनी हुई हैं। ट्रमैन काल में अमरीकी विदेश नीति का 


र 


अध्ययन हम निम्नलिखित शीर्षकों के अन्तर्गत कर सकते है : 

, सहयोग ओर भानुकूल्य फी नीति--द्वितीय भहायुद्ध समाप्त होने पर अमरीका को यह 
आशा थी कि मित्र राष्ट्रों का युद्धकालीन सहयोग शान्तिकाल में भी चलता रहेगा। यही कारण 
था कि राष्ट्रपति टू मैन ने 'सहयोग और आानुकुल्य की नीति! (?गांल्ए ्ण ९०0-0थभांणा शत 
4&००ण॥॥7॥०१४४०॥) को अपनाया । अतः इस समय उसने अन्य शक्तियों के साथ मिलकर संयुक्त 
राष्ट्र संघ की स्थापना की, युद्ध से विध्वस्त देशों के पुनर्वास और पुन्तिर्माण का कार्य किया, 
यूरोप से सेनाओं को हटाया, जमेनी तथा उसके साथी राष्ट्रों के साथ शीघ्र ही सन्धि करते पर बल 
दिया । 28 अक्दूबर, 945 को राष्ट्रपति ठ्र.मन ने असरीका की विदेश नीति के सम्बन्ध में बारह- 
सुत्रीय (77ए०७४७ 707४) उद्देश्यों की घोषणा की । रूसी सहयोग के प्राप्त होते रहने की अमरीकी 
आशा इतनी अधिक दृढ़ थी कि अमरीका ने अपनी सशस्त्र सेनाएँ 2 वर्ष के अच्दर करोड़ 20 
लाख संतिकों से घटाकर 5 लाख सैनिक कर दीं | 

परन्तु अमरीका ने शीघ्र ही यह जनुभव किया कि सोवियत संघ उसका कट्टर विरोधी और 
प्रतिदवन्द्दी है, तथा समस्याओं के समाधान में दोनों देशों के दृष्टिकोणों में काफी अन्तर है, जिसके 
कारण उनमें किसी प्रकार का समझौता या सहयोग सम्भव नहीं है । द्वू मैच के विशेष पराम्शदाता 
हैरीम॑न तथा जार्ज कनन का मत था कि “मास्को सहयोग और समझौते की नीति को दुर्बलता का 
लक्षण समझता है, यह केवल शक्ति की ही परवाह करता है, इसलिए उसके विरुद्ध दुढ़ता की नीति 
ही अपनायी जानी चाहिए ।” * 

2. सास्यवाद फे अवरोध को नोति---946 के मध्य तक रूस की ओर से अमरीका निराश 
होता जा रहा था। अब अमरीका ने यह निश्चय कर लिया कि साम्यवादी प्रसार को अविलम्ब 
अवरुद्ध किया जाये | साम्यवाद के अवरोध की नीति का वास्तविक कारण ईरान, यूनान और तुकी 
पर बढ़ता हुआ साम्यवादी दबाव था। अगस्त 94 भें रूसी सेनाओं ने उत्तरी ईरान पर अधिकार 
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कर लिया था। परन्तु युद्ध के पश्चात्‌ रूस ने तब तक अपनी सेनाएँ नहीं हटायीं जब तक कि मई 
946 में ईरान में 52% रूसी हिस्सों वाली एक संयुक्त सोवियत ईरानी तेल कम्पनी की स्थापना 
का समझौता नहीं कर लिया । इसी प्रकार रूस ने 7 अगस्त, 936 को तुर्की के सम्मुख भूमध्य 
सागर और कृष्ण सागर को संयुक्त करने वाले फास्फोरस और दरें दानियाल जलडम रूमध्यों के सम्बन्ध 
में कुछ ऐसे प्रस्ताव रखे जिनको कार्यान्वित करने पर उन पर रूस की सत्ता स्थापित की जाती। 
तुर्की ने इन प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया और सम्भावित रूसी आक्रमण के विरुद्ध - अमरीका पे 
सहायता माँगी । इसी समय यूनान में साम्यवादियों ने ब्रिटिश समर्थक यूनानी सरकार के विरुद्ध 
छापामार युद्ध छेड़ दिया । रूस यूनान के ग्रहयुद्ध में सक्रिय रुचि ले रहा था। ब्रिटेन के लिए अकेले 
साम्यवादियों का मुकावला करना अत्यन्त कठिन था । उसने अमरीका से यूनान को साम्यवादी खतरे 
से बचने का अनुरोध किया । अमरीकी विदेश सचिव सार्शल ने 23 फरवरी, 945 को यह परा- 
मर्श दिया कि यूनान को भारी सहायता दी जानी चाहिए क्योंकि “यदि यूनाव हाथ से तिकल गया 
तो तुर्की साम्यवाद के महासमुद्र में एक अरक्षणीय चौकी बन जायेगा ।” 27 फरवरी, 947 को 
राष्ट्रपति ट्रमैन ने यूनान और तुर्की को सहायता देने का निर्णय कर लिया १ 


3. द्र मेत सिद्धान्त : अवरोध का राजनीतिक सिद्धान्त--मध्यपूर्वी क्षेत्र में यूनान, टर्की, 
ईरान आदि देशों को साम्यवादी बनने से बचाने के लिए ट्र,मैन्र ने इन्हें भाथिक सहायता देने की 
नीति अपनायी; इस नीति को “द्रूमैन सिद्धान्त (प्रण्राशा 70००77०) कहा जाता है। मार्च 
947 में राष्ट्रपति टू मैन ने अमरीकी काँग्रेस से अपील की कि सोम्पवाद का प्रसार रोकने के लिए 
यूनान और ठर्की के लिए आधथिक सहायता स्वीकार की जाय । यूनान को 25 करोड़ डॉलर और ' 
ठर्की को 5 करोड़ डॉलर देने की सिफारिश की गयी । द्रव मैन $सिद्धान्त के अन्तर्गत प्राप्त विपुल 
आधथिक सहायता के बल पर 950 के अन्त तक यूनान और टर्की ने साम्यवादी दवाव से सफलता- 
पूर्वक मुक्ति प्राप्त कर ली । | 

ट्र मैन सिद्धान्त ने अमरीकी विदेश नीति के इतिहास में एक असाधारण कीतिस्तम्भ की 
स्थापना की । इस नीति ने घोषणा की कि जहाँ कहीं भी शान्ति भंग करने वाला प्रत्यक्ष या परोक्ष 
आक्रमण का होगा, उप्ते अमरीका की सुरक्षा के लिए संकट मात्ता जायेगा | अमरीका उसे रोकने 
का भरसक प्रयत्न करेगा । ट्रू मैन सिद्धान्त के फलस्वरूप अमरीकी विदेश नीति का कार्यक्षेत्र विश्व- 
व्यापी हो गया । इस पिद्धान्त ने अमरीका की विदेश नीति में मौलिक परिवर्तनों को जन्म दिया, 
उसे विकास की एक नयी दिशा दी। माइकेल डोनेलन के शब्दों में, ट्र मेन सिद्धान्त निश्चय ही 
सम्पूर्ण स्वतन्त्र विश्व के लिए मुनरो सिद्धान्त था | इसने पुराने सिद्धास्त को नयी परिस्थितियों के 
साथ आवश्यकतानुसार समायोजन कर दिया और पश्चिमी गोलाद्/ की सीमाओं का विस्तार स्वत्तन्त्र 
विश्व की सीमाओं तक कर दिया । थ 


टू मैन सिद्धान्त का प्रभाव--ट्रू मैन विद्धान्त अमरीका की विदेश नीति में एक क्रान्तिकारी 
कदम था। इसके प्रभाव इस प्रकार हैं : ेल्‍ 

() यह पिद्धान्त साम्यवाद के अवरोध की नीति के विकास का प्रथम और सर्वाधिक 
महत्वपूर्ण चरण था । यद्यपि ट्र मैन ने सोवियत संघ का कहीं उल्लेख नहीं किया था तथापि “सर्वा- 
घिकारवादी” और 'स्वतन्त्रता का अपहरण करने वाले राज्य' से किस देश का अभिप्राय था, यह 
सारा विश्व भली-भाँति जानता था । 

(2) ट्र,मैन सिद्धान्त, मुनरो सिद्धान्त का वृहृतत और विश्वव्यापी रूप था। मुनरो सिद्धान्त 
का कार्य॑ज्षेत्र पश्चिमी गोलाडे था। लेकिन ट्र मैन सिद्धान्त ते पश्चिम के साथ पूर्वी गोलादे को भी 
अमरीका का कार्यक्षेत्र बना दिया । 
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श्जेः 


(3) यह इस बात का. प्रतीक था कि अमरीका ने रूस के साथ मैत्री बढ़ाने की रूजवेल्ट की 


नीति को अन्तिम रूप से त्याग दिया था । 

(4) यह इस वात की- स्पष्ट ' स्वीकृति श्री कि विश्व सैद्धान्तिकें रूप से दो विरोधी गुटों सें 

गया है । 

हे ) इसे एक प्रकार-से 'शीत-युद्ध/ (000 फ/थय) को उद्घाटन कहा जा सकता है क्योंकि 
यह सिद्धान्त इस तथ्य की स्पष्ट अभिव्यक्ति था कि अमरीका रूस के साथ निर्णायक संघर्ष के लिए ु 
: तैयार था यह सिद्धान्त इस तंथ्य की-स्वीकृति थी कि - भुंभध्य सागर. और सध्यपूर्व में उत्पन्न हुई 
शक्ति-शुल्यता का रूस द्वारा लाभ उठाये. जाने से पूर्व अमरीका लाभ उठाने. का इच्छुके है। 

(6) यह सोवियत संघ की एक खुली . चुनौती थो कि उसकी अपने प्रभाव का विस्तार 
करने की महत्वाकांक्षाओं को सहन नहीं किया जायेगा । ॥॒ 

टू सेन लिद्धान्त की आलोचना---5,मैन सिद्धान्त को 'कुछ'लोग 'साम्राज्यवाद का एक त्यो 
रूप' या डालर कूठनीति'"के नाम से पुकारते हैं ।अलोचकों का कहनो है कि अमरीका द्वारा स्वंत्त- 
ज्वतो की रक्षा. के नामें पर संहायता देंनां कोरा ढोंग था और वास्तविक उद्देश्यों को शब्दोडम्वर में 


' छिपाने का एंक प्रयोस था । ट्र॒मैन जनतन्थ की नहीं चरन जनंतंन्‍्त्र के नाम पर भध्यपूर्व के तेल की : * 


रक्षा करना चाहता था अपने भाषण में. उसने स्वीकार किया था कि “यदि रूसियों का.ईरान के _ 
तेल पर-अधिकार हो.गेंया तो विश्व-सन्तुलन बिगड़ जायेगा ।/ प्रो. हरिदत्तं वेदालंकार के अभिमत 
“ में, “टू मै सिद्धान्त वस्तुत: अमरीका में अनेक कारणों से उत्पन्न रूस” के प्रति घृणा, -विदेेष और 
. वैमसंस्थ का पूर्त रूप था | इन कारणों में मुख्य रूप -से निम्मांकित उल्लेखनीय हैं--पूंजीवाद के ' 
समूलोन्मूलन का रूसी संकल्प, रूस.की तांनाशाही व्यवस्था, राजनीतिक आंतंक, वेयक्तिक स्वतन्व- 
' ताओं का अपहरण, सोवियत संघ द्वारा. अमरीकी :ऋणों की अदायगी से इंन्कोर, कौमिण्टर की 
गतिविधियाँ और कार्य, युद्ध के समय रूस का जापान के साथ युद्ध छेड़ने में विलम्ब, पोलैण्ड-का, 
रूस के प्रति व्यवहार---इन सब कारणों से अमरीका सें रूस के प्रति उग्र विरोध पहले से ही विद्य- 
मान था, द्वू मैच सिद्धान्त-उसकी स्थल अभिव्यक्ति थी ।7.. 7, ' 


4. माशंल योजना ; अवरोध की आर्थिक रणनीति---साम्यंवाद के प्रसार को सीमित करने . 


का दूसरा कदम मोर्शल योजना थीं | यह इस धारणा पर आधारित थी कि महायुद्ध के परिणामों 
से ध्वस्त यूरोप यदि शीघ्र ही अपना आधिक पुन्निर्माण नहीं करेगा तो वह सोम्यवादी विचारधारा - 
का शिकार हो जायेगा । अमरीकी विदेश सचिव जार्ज मार्शल ने मास्क्रो की विदेश मन्त्री परिषद्‌ 
में सोवियत संघं की महत्वाकांक्षाओं को आँकने की-चेष्टा की थीं। «26 अपग्रैलं, 7947. को यूरोप 
: का दौरा समाप्त करके वाशिंगटन लौटने पर मार्शल ने इस वात़-पर जोर दिया कि यूरोपीय देशों 
को तुरन्त आधिक सहांयता प्रदान की जोय अच्यया उनके साम्यवादी -होने का खतरा हो जायेगा । " 
. परिणामस्वरूप राष्ट्रपति ट्र,मैन ने मार्शल द्वारा दिये गये सुझाव के अनुसार पंश्चिमी यूरोपीय देशों . 
के आधिक पुतनिर्माणं तथा इन देशों में व्याप्त - बेकारी, भुखमरी, निर्धनता; साधनहीनता जौर - 
. अव्यवस्था को समाप्त करने के उंद्वेंश्य से मार्शल योजना शुरू की ।' 
,  “” सभी यूरोपीय राज्यों को आधिक पुनर्निर्माण के इस कॉर्य में भाग लेने के - लिए बाम॑स्त्रित 
किया गया । ब्रिटेन और फ्रांस की पहल पर जुलाई 947 : में पेरिस में 6-यूरोपियन देशों के' 


प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन हुआ जिसमें यूरोप . के आध्िक- पुनरुद्धार के लिए एक चार-वर्षीय': . द 


८ कार्यक्रम तैयार किया गया । यह योजना यूरोपियन रिलीफ प्रोग्राम कहलायी ।.इसके अन्तर्गत चार . 
वर्ष में ([947 से 954) अमरीका ने यूरोप को 42 बिलियन डॉलर की सहायता दी जिसके बेल _ 


. पर एक-ओर तो पश्चिमी यूरोप आध्िक पतन और साम्यवादी आधिंपत्य:से-बच गया और दूसरी 
ओर अमरीका पश्चिमी जंगत का सर्वमान्य नेता बन गया । ' कह ह॒ 
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सार्शल योजना को समसामयिक कुठनीतिक इतिहास की सर्वाधिक “दिलचस्प और थुग 
प्रवर्तक' घटना कहा गया है | यह योजना द्रु मेन सिद्धान्त की पूरक थी और इसने साम्यवाद के 
अवरोध की नीति को तीन प्रकार से आगे बढ़ाया : प्रथम, जहाँ द्ूर्मेसन सिद्धान्त में अलग-अलग 
राज्यों को सहायता देने की व्यवस्था की गयी थी वहाँ मार्शल योजना में यूरोप को समग्र रूप में 
सहायता देने की व्यवस्था की गयी । द्वितीय, इसने भ्रवरोध की नीति में आशिक तत्वों के महत्व 
को स्पष्ट कर दिया । तुतीय, इसके द्वारा प्रथम बार अमरीकन आधिक सहायता को एक सहयोगी 
भौर योजनाबद्ध रूप प्रदान किया गया । 

5. सैनिक सन्धियों की नीति : अवरोध की सेन्‍्य रण-विधि--राजनीतिक और आधिक 
प्रयत्नों के साथ सैनिक रणनीति के माध्यम से भी अमरीका साम्यवादी प्रसार के अवरोध का प्रयत्न 
करने लगा । मई 948 में सीनेट ने 64 के विरुद्ध 4 मतों से वेण्डेलबर्ग का एक प्रस्ताव स्वीकार 
किया । अमरीकी विदेश विभाग के अनुसार अमरीकी विदेश नीति में यह स्वंथा नया परिवत्तन था 
क्योंकि इसमें राष्ट्र के इतिहास में पहली बार संयुक्त राज्य अमरीका द्वारा शान्तिकाल में पश्चिमी 
गोलारे से बाहर की शक्तियों के साथ सामूहिक सुरक्षा सम्बन्धी समझोतों में सम्मिलित होने की 
व्यवस्था इस दृष्टि से की गयी थी कि अमरीका में शान्ति बनी रहे तथा इसकी सुरक्षा सुहढ़ हो । 
इसका पहला परिणाम 'ताटो' की सन्धि था। इसके साथ ही नवम्बर 949 में यूरोपियन देशों की 
सैनिक शक्ति बढ़ाने के लिए तथा उन्हें नवीनतम रण-सामग्री से सुसज्जित करने के लिए पारस्परिक 
प्रतिरक्षा सहायता का कार्येक्रम” पास किया गया। अक्टूबर, 95 में पारस्परिक सहायता सुरक्षा 
कानून पास हुआ । इसके अनुसार अमरीका के साथ सैनिक सन्धि करने वाले देशों की सहायता के 
लिए 7 अरब 33 करोड़ डॉलर की सहायता की व्यवस्था की गयी । इनमें 4 अरब 8 करोड़ 
90 लाख तो सैनिक सहायता के लिए थे और-शेष आधिक सहायता के लिए । इसके बाद संयुक्त 
राज्य अमरीका ने दूसरे देशों के साथ सैनिक सन्धियाँ करके उन्हें सहायता देना शुरू किया । 8 
सितम्बर, 95] को अमरीका ने जापान के साथ अनिश्चित काल के लिए प्रतिरक्षा समझौता 
किया । ! सितम्बर, 952 को प्रशान्त महासागर में शान्ति बनाये रखने के उद्देश्य से आस्ट्रेलिया 
तथा न्यूजीलैण्ड के साथ सुरक्षा सन्धि की । 

6. चार-सुत्री कार्य्रम--94 8-49 में तीन महत्वपूर्ण घटनाएँ हुईं जिन्होंने अमरीका की 
नीति पर पर्याप्त प्रभाव डाला | ये घटनाएँ थीं--साम्यवादियों द्वारा चैकोस्लोवाकिया में बलपूर्वक 
सत्ता हस्तगत करना, बलिन का धेरा तथा चीन में साम्यवादी शासन की स्थापना । अमरीका को 
इन घटनाओं ने बेचैन कर दिया और उसे यह भय हो गया कि उपनिवेशों या नव-जाग्रत देशों में 
बसने वाले लोग कहीं चीन का अनुसरण करके जनतन्‍्त्र की अपेक्षा साम्यवादी व्यवस्था को न अपना 
लें। अतएव राष्ट्रपति ट्र,मैच ने साम्यवाद के असार को रोकने के उद्देश्य से चार-सूत्री कार्यक्रम को 
घोषणा -की । इस कार्यक्रम के अन्तर्गत ही अविकसित देशों को आधथिक और तकनीकी सहायता देने 
की नींव पड़ी जो आज तक विद्यमान है । कहा जाता है अमरीका ने इस कार्यक्रम को निःस्वार्थ की 
अपेक्षा अपने राष्ट्रीय हितों की दृष्टि से अपनाया, क्योंकि शीत-युद्ध में उसे नव-जाग्रत राज्यों का 
समर्थन प्राप्त करना आवश्यक था। द्र[मैन द्वारा घोषित अमरीकी विदेश नीति का 'चार-सृत्री 
कार्यक्रम! (80 -?णंए 970टाथ॥776) इस प्रकार था : () संयुक्त राष्ट्र संघ का पूर्ण समर्थन; 
(7) विश्व के आ्िक पुनरुद्धार के लिए कार्य (करते रहना; (7) आक्रमण के विरुद्ध स्वतत्तता 
प्रेमी राष्ट्रों को सुहह़ बनाना; एवं (४) अल्प-विकसित देशों के उत्थान के लिए प्राविधिक 
(7०णाएं०४) सहायता देना । 

7. खुले संघर्ष का काल : कोरिया युद्ध-जून 950 में दक्षिणी कोरिया पर उत्तरी 
कोरिया का आक्रमण हो जाने से, जिसमें राष्ट्र संघ के अन्तर्गत अमरीकी सेनाओं ने ही लगभग 
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' चूर्ण युद्ध लड़ा, अमरीकी विदेश. नीति में नये तत्व का प्रवेश हुआ--साम्यवाद से खुले संघर्ष की 


. प्रवृत्ति | कोरिया युद्धे जून 950 से जुलाई 954 तक चला । ' यह - अवधि शीत-पुद्ध की जगह' 
__ खले संघर्ष अंथवा सक्रिय युद्ध की थी।' इस अवरोध नीति के. राजनीतिक तथा-आधिक पंक्ष की - 
: अपेक्षा सैनिक पक्ष को विशेष महत्व. देते हुए अमरीका ने फिलीपाइल्स तथा जापान के. साथ प्रति- 


: 'रक्षा सन्धियाँ कीं । 


* शाष्ट्रपति आइजनहॉवर और अमरीकी विदेश नीति (953-960) 
(शरए््आा0शारप' पा5एरप्त0फ़ायर 0० छ॒. 8 एठरंशतठार 707९, 4953-.]960) 


953 में 24 वर्षों में प्रथम बार एक रिपब्लिकन राष्ट्रपति के रूप में जनरल आइजन- . 


: हाँवर ने छ्वाइट हाउस में प्रवेश किया ।- रिपब्लिकन पार्टी का खुनावी नारा था “साम्यवाद का' 


अवरोध करने की. नीति बहुत मेहगी है और इसका कोई परिणाम नहीं मिकलो है ।” आइजनहाँवर 
के राष्ट्रपति बनने के कुछ ही. महीनों के अन्दर कुछ महत्वपूर्ण .अस्तर्राष्ट्रीय . घटनाएँ हुई । मार्च, , 
953 में स्टालिन की मृत्यु हुई, कोरियां युद्ध की विराम-सन्धि पर हस्ताक्षर हुए और ऐसा लगने: 


: लगा कि शीत-युद्ध में कुछ नरमी आयी. है । 


लेकिन राष्ट्रपति, आइजनहाँवर ने अमरीकी विदेश नीति में कोई मूलभूत परिवर्तेन नहीं - ' 


-' किया | हिन्दवीन, स्वेज, 'हंगरी; वरलिन और कांगो की. समस्याओं ते उन्हें पुर्ववत्‌ साम्यवाद के 
प्रचार के विरुद्ध सैतिक सन्धियों के जाल का विस्तार, मित्रों को सैनिक सहायंता देने, रूस “और , 


चीन के समीपवर्ती देशों व अन्य अल्प-विकसित देशों को आर्थिक सहायता देते रहने और अम्नरीकी 

सेना का आधुनिकीकरण करने की नींति पर चलते रहने के लिए बाध्य किया । जाइजनहाँवर काल 

में हम अमरीकी विदेश नीति का अध्ययन निम्नलिखित शीर्षकों के अन्तर्गत कर सकते हैं 
आंइजनहॉवर सिद्धान्त--956 में स्वेज नहर संकट ने. मध्यपूर्व में ब्रिटेन और फ्रांस के 


रहे-सहे प्रभाव को भी सरदेव के लिए समाप्त कर दिया। अमरीका ने ब्रिटेन, फ्रांस. और इजराइल ... 


को स्पष्ट परामर्श दिया कि वे मिस्र पर अपना आक्रमण समाप्त कर दें । आक्रमणकारियों को स्वेज, / 
से हटना पड़ा और मध्यपूवे में अमरीका के 'लिए सहानुभूति - बढ़ गयी । इंस समय स्थिति यह थी . 
कि ब्रिटेन और फ्रांस के हंट जाने से मध्यपूर्व में 'शक्तिशुन्यता' पैदा हो गयी थी और भय था कि 


. रूस अपना प्रभाव स्थापित कर लेगा । अतः अपरीकां ने इंस 'शक्तिशुन्यता! को भरना चाहा ओर 


:इस क्षेत्र में साम्यवादियों का प्रसार रोकने के लिए “आइजनहाँवर सिद्धास्त' (छि8क्षाा0फ्ऋ , . 


' 700०776) प्रतिपादित किया. गया। 5 जून, 957 को राष्ट्रपति आइज॑नहाँवर ने कांग्रेस' को. . 
- भेजे गये एक सन्देश में मध्यपुर्व के सम्बन्ध में. अमरीकी नीति की घोषणा की | आइजनहाँवर का ' 
: अस्ताव था कि : () मध्यपूव के राष्ट्रों की सुरक्षा, प्रादेशिक अखण्डता औौर स्वतन्त्रता, के: लिए 


डे नर 


संयुक्त राष्ट्र ' की सेनाओं 'का प्रयोग किया जा सके लेकिन ऐसा तभी होगा जबकि कोई राष्ट्र. 


अन्तर्राष्ट्रीय साम्यवांद से आतंकित होकर इसके लिए प्रोर्थना करेगा; (2) संयुक्त राज्य . अमरीका .. 
हक के राष्ट्रों के आथिक विकास में योगदान दे, (3) मध्यपूर्व के राष्ट्रों क्रो सैनिक सहायता' . 
दी जाय | 
ये सिद्धान्त पश्चिम-में लोविया से लेकर यू. में: पाकिस्तान और उत्तर-में : तुर्की से लेंकर. 
दक्षिण से अरब प्रायद्वीप पर लागू किया गया । मार्च )957 में: कांग्रेस ने इसका समथेन।करके ' 
200 मिलियन'डॉलर की विशाल घनराशि स्वीकृत की ). . -. | /#. 2 

. आइजनहाँवर सिद्धान्त का रूस. और अन्य अनेक एशियाई देशों मे. घोर विरोध किया। 


हे नेहझ ने उसे “उपनिवेशवाद की ओर प्रत्योवत॑न' की संज्ञा.दी | सीरिया और मित्र ने उसे “अंरब 
: राष्ट्रीयता को कुचलने वाला तथा इजराइल को अरब के विरुद्ध आक्रमण के लिए प्रोत्साहित करने- ' 


वाला 'सिद्धान्त'- कहा | 


के दम 


पा 
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आइजनहॉवर सिद्धान्त' मध्यपूर्व से सम्बन्ध रखने वाले 'ट्रमैन सिद्धान्त! का विकसित रूप 
कहा जाता है; क्‍योंकि द्र॒ मेन के सिद्धान्त की भाँति यह्‌ भी अमरीका के नवीन साम्राज्यवाद का 
सूचक था जिसका मुख्य लक्ष्य मध्यपूर्व में ब्रिटेन के पलायन से उत्पन्न हुई 'शक्तिशुन्यता' (?0ए० 
५४८ए०णा॥) की पू्ति करना था। अमरीका मसध्यपूर्व के तेल और कच्चे माल पर अपना एकाधिकार 
बनाये रखना चाहता है। ट्रमंन सिद्धान्त की अपेक्षा आइजनहॉवर सिद्धान्त के अन्तर्गत अमरीकी 
राष्ट्रपति को मध्यपूर्व के विशाल क्षेत्र में सेनाएँ भेजने और युद्ध छेड़ने के विस्तृत अधिकार प्रदान 
किये गये थे । 

सध्यपूर्व में आइजनहाँवर सिद्धान्त का प्रयोग--जुलाई 958 में लेबनाव और जोडंन में 
इस सिद्धान्त का अमरीका ने प्रयोग किया । 958 में लेबनान के राष्ट्रपति ने अपने बिरुद्ध विद्रोह 
के दमन के लिए अमरीका से सैनिक सहायता की माँग की । जूलाई 858 में अमरीकी फौजें 
लेवनान में उतर गयीं । अगस्त 9358 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के एक प्रस्ताव द्वारा साँग की 
गयी कि अमरीका लेबनान से अपनी सेनाएँ वापस बुला ले, लेकिन अमरीका ने ऐसा करने से साफ 
इन्कार कर दिया । लेवनान में शह-युद्ध जारी रहा और विद्रोही नये राष्ट्रपति का निर्वाचन कराने 
में सफल हुए | नयी सरकार की माँग पर 26 अक्टूबर, 958 को अमरीकी सेना को लेबनान 
खाली कर देता पड़ा । जूलाई 958 भें इराकी ऋान्ति से जोडेंन के शाह को आशंका हुई कि कहीं 
जो्डन में भी सैनिक विद्रोह न हो जाये | अतः ब्रिटेन और अमरीका से सैनिक सहायता भाँगी 
गयी । ब्रिटेन ने अपनी सेनाएँ जोडन भेजीं तो अमरीका ने शाह हुसैन को 75 लाख डॉलर की 
नयी आधथिक सहायता दी। पर दोनों ही कार्यवाहियाँ अप्रभावी रहीं बयोंकि संयुक्त राष्ट्र महासभा 
के अगस्त 958 के प्रस्ताव के अनुसार ब्रिटेत को अपनी सेनाएँ जोडेन से वापस बुलानी पड़ीं। 
ब्रिटिश सहायता से (आइजनहाँवर सिद्धान्त! का जो सैनिक प्रयोग जोर्डन में किया गया वह निष्फल 
रहा । 

वस्तुत: आइजनहाँवर सिद्धान्त को मध्यपूर्व में साम्यवादी प्रभाव को रोकने में सफलता 
नहीं मिली । इसके विपरीत, मध्यपूर्व में पश्चिम विरोधी भावनाओं की जड़ें मजबूत हो गयीं। 
सीरिया, इराक और मित्र में सोवियत प्रभाव बढ़ने लगा और इराक ने बगदाद पैक्ट से अपना 
सम्बन्ध-विच्छेद कर लिया । ई 

शीत-युद्ध में शिथिलता : ख्‌ श्चेद की अमरीकी यात्रा--सितम्बर 959 में रूसी प्रधान- 

त्री खश्चेव ने अमरीकी राष्ट्रपति आइजनहॉवर के निमनन्‍्त्रण पर अमरीका की यात्रा की । अपनी 

अमरीकी यात्रा की समाप्ति पर ख्‌ श्चेव ने आइजनहाँव्रर के निवास-ग्रह कैम्प डेविड में राष्ट्रपति के 
साथ तीन दिन तक विश्व की विभिन्न समस्याओं पर विचार-विमर्श किया । इस यात्रा ने दोनों: 
देशों में बड़े सौहाद तथा प्रीत्ति का वातावरण उत्पन्नः किया । इस सौहाद को 'कैम्प डेविड की 
भावना' का ताम दिया गया और यह कहा गया कि इस भावना से दोनों देशों में अत्तर्राष्ट्रीय 
तनाव दूर हो जायेगा, शीत-युद्ध की क्रफ पिघल जायगी । 

ख्‌ श्वेव ने आइजनहाँवर को रूस आने का नियन्त्रण दिया। दोनों नेताओं ने -यह चिर्णय 
लिया कि पारस्परिक मतभेदों के प्रश्तों पर बातचीत करने के लिए अमरीका, रूस, कह्नलिटेन और 
फ्रांस का एक शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाय । 6 भई, 960 को प्रस्तावित शिखर 
सम्मेलन होना निश्चित हुआ किन्तु जर्मती से सम्बन्धित विवाद एवं यु-2 विमान काण्ड के कारण 
शिखर सम्मेलन खटाई में पड़ गया | फिर भी जब 6 मई को शिखर सम्मेलन प्रारम्भ हुआ तो 
सोवियत प्रधानमन्त्री ने अचानक ही यू-2 विमान काण्ड के लिए अमरीका की निन्दा प्रारम्भ कर 
दी। 77 मई को सम्मेलन आरम्भ होने पर खश्चेव नहीं आये तो यह घोषणा कर दी गयी कि 
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“ख्‌ एचेव द्वारा अपनाये गये रुख के कारण शिखर सम्मेलन की वार्ता आरम्भ करना सम्भव 
नहीं न 
3, राष्ट्रपति फैनेडी और अमरीकी विदेश नीति ([260-63) 
(श्तग्रएशँय' हाशायरा०ए 0४० ए. 5, ए0280ा3 7040९, 4960-63) 

नवम्बर 960 में जान एफ० कैनेडी अमरीका के राष्ट्रपति बने | कैनेडी जो अमरीका के 
सबसे अधिक युवा राष्ट्रपति थे, अद्भुत साहस और सूझबूझ के व्यक्ति थे और उनके नेतृत्व में 
अमरीका ने अपनी विदेश नीति में अत्यन्त साहसपूर्ण और दूरगामी परिवतेन किये | कैनेडी ने अपने 
पूर्वाधिकारी के विपरीत साम्यवाद के प्रति सहयोग का नारा चुलन्द किया | लेकित चह साम्पवादी 
राष्ट्रों के प्रति पर्याप्त सचेत थे | कैनेडी काल में हम अमरीकी विदेश नीति का अध्ययत्त निम्न- 
लिखित शीष॑कों के अन्तर्गत कर सकते हैं : 

. पश्चिमी जगत : बफादारी का वचन--अमरीका के पुराने मिन्र-राष्ट्रों से कनेडी ने 
बफादार मित्रों की निष्ठा! देते का वायदा किया ओर उसे निभाया | उन्होंने वाटो को और 
अधिक सुदृढ़ बनाने के प्रयत्न किये और जमंनी के प्रश्न पर झुकने से इन्कार कर दिया । जून 957 
में ख ए्चेव ने पूर्वी जर्मनी के साथ एक पूथक्‌ शान्ति सन्धि पर हस्ताक्षर करने की घरमकी दी और 
कहा कि इससे अमरीका, ब्रिठेत और फ्रांस के लिए पश्चिमी वलिन में जाने के अधिकारों की 
प्रत्याभूति करने वाले चतु:शक्ति समझौते समाप्त हो जायेगे । परन्तु कनेडी ने स्पष्ट रूप से यह 
उत्तर दिया कि वे रूस के एकपक्षीय कार्य को मान्यता नहीं देंगे । इस पर रूस ने अपनी धमकी 
को कार्यान्वित नहीं किया । 

2. निर्गुट जगत : नवीन बोध--कीनेडी के काल में संयुक्त राज्य की भारत आदि निर्मुट 
राष्ट्रों तथा एशिया-अफ्रीका के नवोदित राष्ट्रों के प्रति नीति में महत्वपूर्ण परिवर्तत हुए। इसके 
पूर्व अमरीका यह बात मानने को तैयार नहीं था कि कोई राष्ट्र साम्यवाद और लोकतन्त्र के संघर्ष 
में तटस्थ रह सकता है। कीनेडी ने उनकी निर्मुटत्ता को मान्यता दी और उत्तको पहले की अपेक्षा 
अधिक तकनीकी एवं अन्य प्रकार की सहायता देना प्रारम्भ कर दिया। कैनेडी ने इन देशों में 
परोपकारी और प्रचारात्मक कार्य के लिए मार्च 496व में 'शान्ति सेवा! (९७४०४ (०7०४) नामक 
कार्यक्रम प्रारम्भ किया जिसके अन्तर्गत सैकड़ों अमरीकन विश्व के अल्प-विकसित देशों में विकास 
कार्यों में सहायता देते के लिए भेजे गये । 

3. क्यूबा संकट--कतेडी शासनकाल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण और विश्व राजनीति को 
प्रभावित करने वाली घटना क्‍्यूबा की थी । क्यूबा मध्य अमरोका में वेस्ट इण्डीज का सबसे बड़ा 
टापू है॥। 959 से पूर्व वहाँ अमरीका समर्थित सरकार थी परन्तु 2 जून, 959 को फिडेल 
कस्ट्रो के नेतृत्व में हुई साम्यवादी क्रान्ति ने तख्ता पलट दिया और क्यूबा अब सोवियत समर्थक 
बन गया। क्यूबा में कस्ट्रो की साम्यवादी सरकार को सोवियत संघ ने आणविक शस्त्रों तथा 
प्र्षेपास्त्रों से लैस करना शुरू कर दिया। क्यूवा में रूसी सैनिक अड्डे की स्थापना अमरीका की 
सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा संकट थी क्योंकि क्यूबा मुख्य अमरीकी भूमि से केवल 90 मील की 
दूरी पर ही स्थित है। कैनेडी ने क्यूबा में सैनिक अड्डे की स्थापना की निन्‍्दा करते हुए 24 
अक्टूबर, 4962 को क्यूबा की नाकेबन्दी की घोषणा की जिसका उद्देश्य अमरीकी जहाजों द्वारा 
क्यूबा को घेर लेना था ताकि वहाँ रूस को भेजी जाने वाली संनिक सामग्री न पहुँच सके । कैनेडी 
का यह कदम रूस के लिए एक स्पष्ट घुनौती थी कि या तो वह क्यूबा को सैनिक सहायता बन्द करे 
अथवा युद्ध के लिए तैयार हो जाये | खइचेव ने क्यूबा से रूसी सैनिक अड्डे उठा लेना स्वीकार 
कर लिया। यह कैनेडी की विदेश नीति की सबसे बड़ी सफलता थी । 

4. लेटिन अमरीका : प्रगति के लिए संत्नी--कैनेडी ने 'क्यूबा संकट” से यह सबक उठाया 


ही 
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कि लैंटिंन अमरीकी राज्यों को 'साम्यवाद' या कैस्ट्रोवाद! का शिकार न होने देने, के लिए यह्‌ 
जरूरी है कि उन राज्यों में संयुक्त राष्ट्र के बिम्व को सुधारा जाये। उन्हें खुलकर आर्थिक सहायता 
दी जाये जिससे कि वे विकसित होकर अपने पैरों पर खड़े हो सकें । इसी उद्देश्य से कनेडी ने 3 
मार्च, 96] को ध्मरीकन गणराज्यों के राजनयिक प्रतिनिधियों के सम्मुख “प्रगति के लिए मैत्री' 
(#॥40० 607 '070287888) का प्रस्ताव रखा । इस नीति के अन्तर्गत अमरीका ने लैटिन अमरीका | 
के देशों के आथिक विकास और जीवन-स्तर को उचन्नत बनाने के लिए 20 हजार मिलियन डॉलर 
की सहायता तथा ऋण देने का प्रस्ताव रखा । है 

5. संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रति प्रीति--कनेडी विश्व-शान्ति और सुरक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र 
संघ को एक अनिवायें एवं महत्वपूर्ण विश्व संगठन मानते थे। 960 में संयुक्त राष्ट्र ने कांगो में, 
जिसे उसी वर्ष बेल्जियम के शासन से स्वतन्त्रता प्राप्त हुई थी, शान्ति और राष्ट्रीय एकता की 
स्थापना का भार अपने ऊपर ले लिया। इस कार्य के लिए संयुक्त राष्ट्र को करोड़ों डालर व्यय करने 
पड़े । इस विशाल व्यय भार का अधिकांश अमरीका ने वहन किया । 

6. तिःशस्त्रीकरण--कैनेडी ने विश्व-शान्ति की स्थापना के लिए निःशस्त्रीकरण पर जोर 
दिया | शीत-युद्ध को कम करने के लिए 5 अप्रैल, 4963 को सोवियत संघ और अमरीका के 
बीच सीधा टेलीफोन तथा रेडियो सम्पर्क स्थापित करने का समझौता हुआ । 25 जूलाई, 963 
को अमरीका, ब्रिटेन और सोवियत संघ के बीच 'परमाण परीक्षण प्रतिबन्ध सन्धि' पर भी हस्ताक्षर 

हुए । ४ 
न्‍े 4, राष्ट्रपति जॉयसन और अमरीकी विदेश नीति (964-68) 


(शरउ्छआए एप 70पघार503 0७ ए. 8. 70280 ९072९, 964-68) , 
22 नवम्बर, 963 को राष्ट्रपति कनेडी की हत्या के बाद तत्कालीन राष्ट्रपति लिण्डन 


बी० जॉनसन संयुक्त राज्य अमरीका के राष्ट्रपति बने । 964 के घुनावों में भी वे ही राष्ट्रपति 
धुने गये । जॉनसन के प्रशासन काल की दो महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ थीं। इसमें पहली परमाणु अस्त्र 
विस्तार निषेध सन्धि (!968)! है तथा दूसरी “अपोलो 8! यान की सफलता थी जिसने मानव के 
चन्द्रमा पर उतरने की सम्भावनाओं को दृढ़ बना दिया । जॉनसन की विदेश नीति काफी विवादा- 
स्पद रही । वियतनाम युद्ध में अपने सैनिकों को झोंककर उसने न केवल विश्व के शान्तिप्रिय देशों 
को अपना विरोधी बना लिया वरन्‌ स्वयं अमरीकी जनता को विदेश नीति विरोधी बना लिया। 
वियतनाम युद्ध ने अमरीका को अर्थव्यवस्था को भी पंग्रु बना दिया जिसका प्रमाण अमरीका का 
969 का बजट था जिसमें 2 अरब डालर का घाटा दिखाया गया था । 967 के अरब-इज- 
राइल संघषं में राष्ट्रपति जॉनसन ने इजराइल को अपना समर्थन प्रदान किया । इससे अरब देश 
अमरीका से नाराज हो गये जिसका लाभ उठाकर रूस और फ्रांस ने मध्यपूर्व में अपना प्रभाव बढ़ा 
लिया। सात अरब देशों--संयुक्त अरब गणराज्य, सूडान, मौरसियना, अल्जीरिया, इराक और 
यमन--ने अमरीका से “राजनीतिक सम्बन्ध तोड़ लिये तथा अधिकांश अरब देशों ने अमरीका और 
ब्रिटेन को तेल देना बन्द कर दिया । 23 जनवरी, 968 को उत्तरी कोरिया ने अपस्ते प्रादेशिक 
समुद्र में अमरीका के जासूसी पोत प्यूबलों (?7७0/0) और उसके 53 नाविकों को पकड़ लिया । 
उत्तरी कोरिया ने पोत को छोड़ने से इन्कार कर दिया । यह स्थिति अमरीका जैसी विश्व शक्ति के 
लिए अपमानजनक थी । बाद में अमरीका के राज्य सचिव डीन रस्क ने एक ब्राडकास्ट में यह 
स्वीकार कर लिया कि प्यूबलों जासूसी पोत भूल से उत्तरी कोरिया के प्रादेशिक जल में भटक गया 
था । उत्तरी कोरिया ने इस स्वीकारोक्ति से सन्‍्तोष करके प्यूबलो के नाविकों को मुक्त कर दिया । 


5. राष्ट्रपति रिचर्ड तिक्तन और अमरीकी विदेश नीति (7969-74) 
(?हए590एोवबा' कराए 08 ७२० छ.,5. #0छह0णर 704९, 969-74) 


20 जनवरी, 969 को निक्‍्सन अमरीका के राष्ट्रपति बने । निक्‍सन का कार्यकाल 
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अमरीका के इतिहास में क्रान्तिकारी माना जायेगा क्योंकि उन्होंने साम्यवादी जगत के प्रति अमरीका 
की नीति को एक नयी दिशा दी । राष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने 'साम्यवाद को सीमित रखने 
वाली अमरीका की पुरानी नीति! (ए०शश्ोधाथा: ९००५) में परिवर्तत करते हुए अपनी नवीन 
नीति की घोषणा की और यह कहा कि अमरीका के लिए यह सम्भव नहीं है कि वह दूसरे देशों की 
सुरक्षा के लिए लड़े । अन्य देशों की प्रगति ओर प्रतिरक्षा उनका अपना ही कार्य होना चाहिए। 
स्पष्ट शब्दों में इसका यह अभिप्राय था कि अब अमरीका भविष्य में साम्यवाद का प्रसार रोकने के 
लिए वियतनाम जैसे युद्धों में नहीं पड़ेगा | यह नयी नीति राष्ट्रपति के नाम से 'निक्‍्सन सिन्द्धात' 
(पं5० 00०776) कहलाती है । ; 

निक्‍सन काल में हम अमरीकी विदेश नीति का अध्ययन निम्नलिखित शीर्षकों के अन्तर्गत 
कर सकते हैं : ५४ 
१ , यूरोप की सदभावना यात्रा--राष्ट्रपति बनने के लगभग छः सप्ताह बाद ही निक्‍सन ने 
यूरोप की सद्भावना यात्रा की जिसका उद्देश्य एक “नये यूरोप' की खोज करना था। मिक्‍सन की 
यात्रा पर यूरोप में कोई विशेष उत्साह नहीं दिखाया गया। फ्रांस में तीम्न विरोध हुआ तो पश्चिमी 


जमेनी अणु प्रसार निरोध सन्धि पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार नहीं हुआ | यूरोप की यात्रा के 
दौरान बेल्जियम को छोड़कर हर जगह राष्ट्रपति निक्सन को अमरीका विरोधी नारों की गूँज 


सुनायी दी । हि 
2. वियतनाम--राष्ट्रपत्ति पद संभालने पर निक्सन ने कहा था कि वियतनाम समस्या का 


स्थायी हल ढूँढ़ा जायेगा । उन्होंने यह भी कहा था कि अमरीका वियतनाम की समस्या को नये' 
परिप्रेक्ष्य में देखेगा। पेरिस में वियतताम की समस्या पर चल रही वार्ता में अमरीका की ओर से 
हैरिमन के स्थान पर कैबटलॉज को नियुक्त किया गया। अमरीकी जनता और विश्व जनमत बरा- 
बर यह माँग करता जा रहा था कि वियतनाम से अमरीकी सिपाहियों को वापस बुलाये जाये। 
राष्ट्रपति बनने के बाद निक्‍सन ने प्रारम्भ में उत्तरी वियतनाम पर बम-वर्षा को बहुत सीमित कर 
दिया और एक बड़ी संख्या में अमरीकी सैनिकों को स्वदेश बुला लिया। परन्तु वियतनाम में 
अमरीकी तकनीकी सामरिक शक्ति को इस प्रकार बनाये रखा कि उत्तरी वियतनाम दक्षिणी वियत- 
नाम पर हावी ने हो सके । तिक्‍्सन प्रशासन यद्यपि वियतनाम से अमरीकी सैनिकों को हटाना 
चाहता था किन्तु युद्ध बन्द नही करना चाहता था। कुछ ही समय बाद निक्‍सत्न प्रशासन ने वियत- 
नाम समस्या के प्रति कठोर रुख अपनाया और दिसम्बर 97 में एक बड़े प॑माने पर पुनः उत्तरी 
वियतनाम पर हवाई हमले प्रारम्भ कर दिये। निक्‍्सन प्रशासन की नीति यह थी कि एक तरफ 
समझ्ौता-वार्ता प्रारम्भ की जाये तो दूसरी और सैनिक शक्ति के बल पर उत्तरी वियतनाम को 
समझौता करने के लिए बाध्य किया जाय । 26 अप्रैल, 972 को निक्‍्सन ने घोषणा की कि “हम 
पराजित नहीं होगे और त ही हम अपने मित्रों को साम्यवादी आक्रमण के सम्मुख घुटने टेकने 
देंगे।” काफी कशमकश के बाद 27 जनवरी, 973 को एक समझौता हुआ, जिसके अन्तर्गत 
अमरीका सब अमरीकी सैतिकों को इस शर्त पर वापिस बुलाने को तैयार हो गया कि सभी पक्ष 
विस॑न्यीकृत क्षेत्र का आदर करेंगे। निक्‍सन प्रशासन से दक्षिणी वियतनाम की सरकार सैनिक और 
आशिक दृष्टि से शक्तिशाली नहीं बन सकी । वियृतनाम में अमरीका को बड़ा नीचा देखना पड़ा। 
3. चोन के सम्बन्ध सें नोति परिवर्तत--राष्ट्रपति निक्‍सन ने साम्यवादी चौन के साथ 
सम्बन्धों में सुधार पर विशेष जोर दिया। 970 के प्रारम्भ में अमरीकी विदेश सचिव रोजर्स ने 
चीन के साथ व्यापारिक सम्बन्ध बढ़ाने की इच्छा प्रकट की । जुलाई 977 में अमरीकी राष्ट्रपति 
के विशेष दूत के रूप में किसिगर ने पीकिग की गुप्त यात्रा की । 26 अक्टूबर, 97] को अमरीका 
की सहमति से चीत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना दिया गया। 972 में निवसन स्वयं पीकिंग 
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की यात्रा पर गये । निक्सन की चीन यात्रा के बाद निश्चय ही दोनों देशों के सम्बन्धों में एक नया 
अध्याय शुरू हुआ। 

4. पश्चिमी एशिया--पश्चिमी एशिया में निक्सन का रुख इजराइल समर्थक रहा।। 
अक्टूबर, 973 से अरब-इजराइल संघणषे में भी अमरीका ने अरब विरोधी रुख अपवाया। जनवरी 
972 में अमरीका ने इजराइल को फैण्टम विमान देने का निर्णय लिया । 

5. कम्बोडिया संकद--8 माचें, 970 को कम्बोडिया की राजनीति में एक नया मोड़ 
आया, जब वहाँ की संसद ने एक सर्वेसम्मत प्रस्ताव द्वारा राजकुमार नरोत्तम सिंहनुक को राष्ट्रा- 
ध्यक्ष के पद से हटा दिया । यह राजपल्टी थी जिसमें सेना ने प्रमुख भूमिका अदा की थी। 
कम्बोडिया के सेनाध्यक्ष जनरल लोननोल नयी कम्बोडिया सरकार के प्रधानमन्त्री बने | कहा जाता 
है कि इस राजपल्टी के पीछे संयुक्त राज्य अमरीका का मुख्य हाथ था। चूँकि राजकुमार नरोत्तम 
सिहनुक वियतनाम-वियतकांग वनाम अमरीका के युद्ध में तटस्थता की नीति का अवलम्बन कर रहे 
थे, इसलिए अमरीका ने उनकी सरकार को अपदस्थ करना आवश्यक समझा । 

6. निवसन का युद्धपोत राजनय---निक्सन ने 97 के भारत-पाक युद्ध के दौरान पाकि- 
स्‍्तान की हिमायत के लिए बंगाल की खाड़ी सें अमरीकी सातवां बेड़ा भेज दिया और बहाना यह 
बनाया कि ढाका में स्थित अमरीकियों को बाहर निकालना है| वस्तुतः यह निक्सन की '“युद्धपोत 
कुटनीति! (607 902 ॥9907409) थी जिसका उद्देश्य भारत को मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भय- 
भीत करके बंगला देश से अपनी सेनाएँ हटाने को बाध्य करता और पाकिस्तान को विभाजन से 
बचाना था। 


7. रूस के साथ दितां सम्बन्धों फो आगे बढ़ाना--राष्ट्रपति निक्‍्सन ने सोवियत संघ के 


साथ दितां सम्बन्धों को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भुमिका का निर्वाह किया । 22 मई, 972 को वे दल- 


बल सहित मास्को पहुँचे । निवसन की यह छः-दिवसीय मास्को यात्रा ऐतिहासिक थी क्योंकि 945 
में याल्टा सम्मेलन के वाद दोनों महाशक्तियों के राष्ट्राध्यक्षों की यह पहली भेंट थी | मास्को यात्रा 


के दौरान रूस और अमरीका के बीच अस्त्र-परिसीमन की एक ऐतिहासिक सन्धि हुई | जून 973, 


में सोवियत नेता ब्रेझनेव ने अमरीका की यात्रा की और दोनों देशों में कुछ सन्धियाँ हुईं । एक 
सन्धि में दोनों देशों ने संकल्प किया कि उनमें से कोई भी परमाणु युद्ध नहीं करेगा । एक दूसरी 
सन्धि परमाणु अस्त्र-शस्त्र की सीमा और'परमाणु शक्ति के शान्तिपूर्ण उपयोग से सम्बन्धित थी । 
दोनों देशों के पारस्परिक सम्बन्धों में तव और निकटता आयी जब 27 जून, 974 को राष्ट्रपति 
निक्‍्सन मास्को यात्रा पर गये और 3 जूलाई, 970 को प्रतिप्रक्षेपास्त्र प्रणालियों, परमाणु अस्त्रों 
को सीमित करते तथा भूमिगत परीक्षणों पर कुछ प्रतिबन्ध लगाने सम्बन्धी समझीतों पर हस्ताक्षर 
किये गये । इस शिखर वार्ता में ही 29 जून को दोनों देशों में एक महत्वपूर्ण दस-वर्षीय व्यापार 
समझोता हुआ जिसे 972 के व्यापार समझौते का पुरक बताया गया । 


'वास्तव-में, निक्सन तीन सुख्य उद्देश्य लेकर सोवियत संघ की यात्रा पर गये थे : प्रथम, 


विश्व की दो महान्‌ शक्तियों के बीच द्वि-पक्षीय सम्बन्ध विकसित करना; ह्वितीय, विश्व के कुछ 
भागों के सम्बन्ध में संघर्ष की सम्भावनाओं को कम करना तथा तृतीय, परमाणु अस्त्र परिसीमन 
के क्षेत्र में कुछ प्रगति करना । कम-से-कम पहला उद्देश्य प्राप्त करने में वह बहुत सफल हुए । शेष 
दोनों उद्देश्यों की दिशा में भी उत्साहवरद्धक प्रगति हुई । 


6. राष्ट्रपति फोर्ड और अमरीकी विदेश नीति (974-77) 
(रशरउछा2एछोरा ए020 8९७० ए. 8, #0?पहाएठस्‍र ?ए?0/ए९, [974-77) 
9 अगस्त, 974 को जेराल्ड फोर्ड अमरीका के राष्ट्रपति बने । वाटर ग्रेट! के जासुसी 


काण्ड में फेस जाने के कारण जनमत के दवाव एवं महाभियोग के भय से निक्‍सन को राष्ट्रपति 
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पद त्यागना पड़ा । फोर्ड के समय में विदेश नीति की प्रधान घटना दक्षिणी वियतनाम का आत्म- 
समर्पण और अमरीका द्वारा दक्षिणी-पूर्वी एशिया से अपनी सेनाओं को वापस बुला लेना है । 
यह अमरीका की द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद सबसे बड़ी कुटनीतिक विफलता है। इसी काल में 
डॉ० किसिंगर के प्रयासों से सितम्बर 975 में मिस्र और इजराइल के बीच सिनाई समझौता 
सम्भव हो सका जो अमरीकी राजवय की एक महान्‌ सफलता थी। फोर्ड प्रशासत ने फरवरी 975 
में अमरीकी सरकार ने विग्रत दस वर्षों से पाकिस्तात को हथियारों की सप्लाई पर जो प्रतिबन्ध 
लगा रखा था, उसे समाप्त कर दिया । राष्ट्रपति फोर्ड ने नवम्बर 974 में सोवियत नेता ब्रेझनेव 
से ब्लाडीवोस्टक में शिखर वार्ता की जिसमें 'साल्ट' (857,7' वार्ताओं की रूपरेखा बची । जुलाई- 
अगस्त 975 में हेलसिकी सम्मेलव को सफल बनाने के लिए अधिकारी स्तर पर वार्ता चली और 
जलाई 975 भें रूस तथा अमरीका के संयुक्त अन्तरिक्ष अभ्यास हुए! दोनों के अन्तरिक्ष यात्री 
अन्तरिक्ष में एक-दूसरे से मिले | इन सहयोगो से विश्व तवाव में शेथिल्य की भावना बढ़ी । फोर्ड 
ने मिवसन काल मभें'चीन-अमरीकी सम्बन्धों की जो कड़ी जुड़ी, उसे बनाये रखने की दिशा में 
दिसम्बर !975 भें चीत की यात्रा की । किन्तु फोर्ड ले ताइवान को अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए 
वहीं अधिक सैनिक सहायता देने की स्वीकृति दी थी जिसे चीन ने पसन्द नहीं किया था। 
7. राष्ट्रपति कार्टर और अमरीकी विदेश नीति (977-80) 
(शररआए डर! 20एफए कर ए. 5. #02शतठार 7070९, 4977-80) 

जिम्मी कार्टर के राष्ट्रपति पद पर आसीन होने में अमरीका विदेश नीति से सम्बन्धित 
घुनाव मुद्दों का महत्वपुर्ण योगदान रहा था। उदाहरण के लिए अमरीकी जनता वियतनाम, लाओस, 
कम्पूचिया एवं अंगोला में अपनी विदेश तीति की करारी हार के कारण रिपब्लिकन प्रशासन से 
ऊब चुकी थी | इसके अलावा जिम्मी कार्टर ने मानवाधिकारों के लिए आवाज उठाने, तीसरी 
दुनिया के गरीब देशों को ज्यादा मदद देने, धातक परमाणु अस्त्रों की होड़ रोकने, दक्षिण अफ्रीका 
एवं रोडेशिया में बहुसंख्यक॑ अश्वेतों की सरकार स्थापित करवाने, पश्चिमी एशिया में शान्ति लाने 
तथा अमरीका को खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त करने जैसे आकर्षक एवं महत्वपूर्ण 'वायदे भी 
किये। इसी परिप्रेक्ष्य में कार्टर काल में हम जमरीकी विदेश नीति का अध्ययन निम्नलिखित 
शीर्षकों के अन्तर्गत कर सकते है : ५ 

. सानवाधिकार पर जोर देने की तीति--मानवाधिकार मुद्दे को अपने देश की विदेश 
नीति का एक प्रमुख अंग बनाने के बाद कार्टर प्रशासन ने उरुगे, अर्जेण्टाइना, इधियोपिया आदि 
देशों में उनके हनन के तथ्य को लेकर विदेशी मदद रोक दी। किन्तु फिलीपीन, दक्षिणी कोरिया 
एवं ईरान के अधिनायकवादी शासनों के खिलाफ इस प्रकार का कोई कदम न उठाना कार्टर प्रशासन 
की नीति में समरूपता का परिचायक नहीं माना जा सकता । 


कार्टेर प्रशासव ने मानवाधिकार मुद्दे को अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के ताने-बाने में ठोस रूप 
से लपेट दिया। मानवाधिकारों की देख-रेख के लिए स्टेट डिपार्टमेण्ट में एक पृथक ब्यूरो की 
स्थापना की गयी | एक पृथक्‌ सानवाधिकार अधिकारी नियुक्त किया गया । विदेश मन्‍्त्रालय मानवा- 
घिकारों के हनन के व्यौरे प्रकाशित किये । 

2. परमाणु शस्त्रों के परिसोमन की नीति--कार्टेर विदेश नीति का दूसरा मुह घातक 
परमाणु अस्त्रों में कटौती करना तथा जान-लेवा अस्त्रों की विक्की में भारी कमी करने से सम्बन्धित 
था। ईरान को अमरीकी 250 एफ-8 लड़ाकू विमान एवं पाकिस्तान को 0 ए-7 बम- 
वर्षक विसानों की सप्लाई पर रोक लगाना कार्ट प्रशासन की इस क्षेत्र में अच्छी शुरूआत मानी 
गयी । किन्तु 'जाव ले लो और जायदाद पाओ' वाले घातक *अ्यूट्रॉग बस” के परीक्षण के अमरीकी 
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प्रयास तथा अमरीका द्वारा पश्चिमी यूरोप के नाटो देशों को अपेक्षाकृत अधिक शस्त्र सहायता देने 
के निर्णय ने न केवल विदेश में वल्कि स्वयं अमरीका में भी कुछ लोगों को विमुख कर दिया। 

3. पश्चिमी एशिया में शान्ति स्थापित कराने सें कार्टर की भुूमिका--पश्चिमी एशिया में 
शान्ति स्थापित कराने की दिशा में कार्टर की भूमिका अत्यन्त प्रशंसनीय रही है। अमरीकी 
कूटनीति के कमाल के कारण ही 9 नवम्बर, 977 को मिन्न के राष्ट्रपति अनवर सआदत 36 
घण्टे की यात्रा के लिए यरूशलम पहुँचे । सितम्बर 978 में कैम्प डेविड में बेगिन, सआदत तथा 
कार्टर वार्ता अमरीकी कुटनीति की दूसरी बड़ी सफलता कही जा सकती है। कैम्प डेविड का 
समझौता अमरीकी राष्ट्रपति कार्टर की व्यक्तिगत विजय एवं सफलता कहा जाना चाहिये । 

4. तीसरी बुनिया के राष्ट्र--कार्टर प्रशासन ने तीसरी दुनिया के कुछ देशों के साथ 
वैदेशिक सम्बन्ध सुधारे । वियतनाम के संयुक्त राष्ट्र में प्रवेश पर अमरीकी प्रशासन ने 'वीटो' का 
प्रयोग नहीं किया तथा दोनों देशों के बीच लापता अमरीकी सैनिकों को लेकर मतभेद भी खत्म 
कर दिया । अमरीका और वियतनाम के बीच हृढ़ आथिक सम्बन्ध स्थापित करने की बातचीत भी 
चल पड़ी । क्यूबा के साथ भी, जिसे विगत अमरीकी रिपव्लिकन प्रशासन सोवियत संघ का पिदठ्‌ 
कहकर गाली देते रहे, कार्टर प्रशासन ने 'राजनयिक' सम्बन्ध स्थापित किये । राष्ट्रपति कार्टर ने 
भारत की यात्रा की । राष्ट्रपति की पत्ती श्रीमती रोजालिन कार्टर लैटिन अमरीका के कुछ देशों 
में सदृभावना यात्रा पर ययी जिनका काफी ग्रमेंजोशी के साथ मेजबान देशों ने स्वागत किया। 
कार्टर प्रशासन नहर समस्या का सिरदर्द समाप्त करने में भी सफल हुआ । मार्च 978 में कार्टर 
ने वेनेजुएला तथा ब्राजील की यात्रा की और लैटिन अमरीका के राष्ट्रों में अमरीकी साम्राज्यवाद 
के भय को दूर करने का सफल प्रयास किया | ॥ 


5. अफ्रीका--कार्टर प्रशासन ने अफ्रीका के काले लोगों से अमरीकी हमदर्दी दिखायी। 
कार्टर ने नीग्रो नेता एण्ड्र थंग को संयुक्त राष्ट्र संघ में अमरीकी राजदुत बनाया तथा रोडेशिया से 
फ्रोम उत्पादों के आयात पर पाबन्दी लगा दी। दक्षिणी अफ्रीका को दिये जाने वाले अमरीकी 
शस्त्रों पर॑ रोक लगा दी गयी । 

6, चीन--अमरीकी विदेश मन्त्री साइरस बैंस ने 22 से 27 अगस्त, 4977 तक चीन 
की यात्रा की, परन्तु ताइवान सम्बन्धी मतभेदों के कारण दोनों देशों में मरतक्य नहीं हो सका। 
बैंस की यात्रा की समाप्ति पर कोई संयुक्त विज्ञप्ति प्रसारित नहीं की गयी । साइरस बैंस के बाद 
कार्टर के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ब्रिजिस्की ने पीकिग यात्रा की । ब्रिरजिस्की ते यात्रा के दोरान 
दोनों देशों के व्यापारिक सम्बन्धों में सुधार की बात भी उठायी | चीन के प्रति अपनी नीति में 
एक महत्वपूर्ण परिवर्तत करते हुए राष्ट्रपति कार्टर ने चीन को विभिन्न किस्मों के हथियारों तथा 
विद्युत आणविक उपकरणों के निर्यात पर लगे प्रतिवन्धों में ढील देने का निश्चय किया । 

7. ईरान में अमरीकी बन्धक तथा अफगानिस्तान में रूसी हस्तक्षेप--कार्टर की विदेश 
नीति दो क्षेत्रों में वुरी तरह विफल हुई है| प्रथम, 4 नवम्बर, 979 को ईरान की राजधानी 
तेहरान में छात्रों ने अमरीकी दूतावास के कर्मचारियों को बन्दी चना लिया । यद्यपि 20 जनवरी, : 
98 को वन्धरकों को रिहा कर दिया गया किन्तु यह घटना अमरीका जैसी महाशविति के लिए 
बड़ी परेशानी एवं असम्मान का कारण बनी । द्वितीय, 27 दिसम्बर, 7979 को बड़ी संख्या में 
रूसी सेनाओं ने अफगानिस्तान में प्रवेश किया किन्तु अमरीका मृूक-दर्शक बनकर रह गया। 
अमरीका ने रूस को चेतावनी दी, उसने मास्को.पर दवाव डालने के लिए अपना गेहूँ रूस को वेचना 
बन्द कर दिया, मास्को ओलम्पिक खेलों का बहिष्कार किया; किन्तु इनके बावजूद रूसी सेनाएँ 
अफगानिस्तान में डटी रहीं। 


संपुक्त राज्य असरोका को विदेश नीति | 455 


8. राष्ट्रपति रोताल्ड रीगन और अमरीकी विदेशी नीति (798-88) 
(एड एप एए/७७ञर ७9 छ. 8, #0058ाठार 5 » 98-88) 
रिपब्लिकन पार्दी के 69-वर्षीय रोनाल्‍ड रीगत 98] में अमरीका के नये राष्ट्रपति 'चुने 


गये । अभिनेता से राजनीतिज्ञ बने, रीगन सबसे अधिक उमच्न वाले राष्ट्रपति थे । रीगन ने विदेश 
नीति और देश की निरन्तर विग्ड़ती आधिक-स्थिति को चुनावी मुद्दा बनाया । रीगन ने कार्टर की 
विदेश नीति को 'ढीली-ढाली” विदेश नीति करार दिया । उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि ईरान 
से अमरीकी बन्धक तुरन्त वापस आयें । उन्होंने यह भी कहा कि जब सोवियत संघ ने अफगानिस्तान .. 
पर हमला किया था, यदि वह सत्ता में होते तो वह तुरन्त क्यूबा की नाकेवन्दी करते। रीगत्त ने 
सत्तारढ़ होते समय सोवियत संघ के साथ सम्बन्धों में निरन्तर बिगाड़ के कारण जिस तरह की 
राजनीतिक स्थिति पैदा हो गयी थी उससे अमरीका और सोव्यित संघ में एक प्रकार के शीत-युद्ध 
का नवीनीकरण हो गया था । ह 

रीगन की विदेश नीति का अध्ययन निम्नलिखित शीर्षकों के अन्तर्गत किया जा सकता है: 

. शीत-युद्ध का नवीनीकरण-- रोनाल्‍ड रीगन की विदेश नीति अधिक आक्रामक और 
रूस विरोधी रही । रीगन बातचीत मौर शिखर वार्ताओं को मधिक प्राथमिकता नहीं देते थे, वे तो 
कठोर नीति और टकराव पर बल देते थे । उनकी नीति अमरीकी-रूसी तनाव-शैथिल्य की पुष्टि 
नहीं करती । उनके निर्देशन में अमरीका की विदेश सोति में डलेसवादी अनुदारवाद का पुरेरागमन 
होता दिखायी पड़ रहा था । वे सालल्‍्ट वार्ताओं पर नहीं अपितु शस्त्रों की दौड़ में तेजी लाने, शस्त्रों 
के परिसीमन पर नहीं अपितु स्पूद्रॉन जैसे भयावक विध्वंसकारी बमों के निर्माण पर बल देते रहे । 
परमाण्‌ अस्त्रों और प्रक्षेपास्त्रों के प्रश को लेकर सोवियत संघ गौर अमरीका के बीच तनातनी 
दोनों के सम्बस्धों का एक अंग बन गया । धस्तुतः रीगन की विदेश नीति से अमरीका और सोवियत 
संघ के मध्य एक दूसरा शीत-युद्ध प्रारम्भ हो गया । ; 

अपने शासनकाल के उत्तराद्ध में राष्ट्रपति रीगन रूस से सम्बन्धों को उदार बनाने के लिए 
उत्सुक थे। जैनेवा (नवम्बर 985) में रीगन-गोर्बाच्योव वार्ता, रिकजाविक (अक्टूबर 986) में 
रीगन-गोर्चाच्योव शिखर वार्ता और हाल ही में (दिसम्बर 987) में सम्पन्न वाशिंगटन शिखर * 
सन्धि दितां की मोर बढ़ते चरण के सूचक कहे जा सकते हैं । स्टारवार्स पर रीगन के अड़े रहने 
से रिकजाविक वार्ता यद्यपि विफल हो गयी तथापि 8 दिसम्बर, 987 को रीगन और गोर्बाच्योव 
ने जिस ऐतिहासिक सन्धि पर हस्ताक्षर किये, वह राष्ट्रपति की महानतम्‌ उपलब्धि कही जा 
सकती है । सन्धि में दोनों देश मध्यम व कम्त दूरी के प्रक्षेपास्त्र नष्ट करने को सहमत हो गये। 
दोनों देशों के बीच कतिपय अन्य समझौते भी हुए । एक रामंझौते के अमरीका से रूस तक वायु 
सेवा मई 988 से आरम्भ हुई । 

2. शस्त्रों की दोड़ में तेजी---रीगन प्रशासन चाहता था कि अमरीका की सामरिक शक्ति 
में इतनी चृद्धि हो जाय कि वह अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में अपनी शक्ति के वल पर धाक जमा सके । 
रीगन प्रशासन ने 9 अगस्त, 98] को न्यूटॉन बम बनाने का निश्चय किया। साल्ट-वार्ता के 
भति रीगन प्रशासन की कोई रुचि नहीं थी और अमरीका अपने रक्षा वजट में पर्याप्त वृद्धि कर 
घुका था। रीगन ने 985 के लिए 405 अरब डॉलर के प्रस्ताव कांग्रेस को भेजे। यह राशि 
पिछले वर्ष से 78 अरब डालर अर्थात्‌ 3 प्रतिशत अधिक थी । द्वितीय विश्वयुद्ध के पश्चात्‌ 
भाज तक इतने रक्षा व्यय की भाँग नहीं की गयी थी | 

3. डियागो गासिया अड्डे का विस्तार+-अमरीका विश्व में जहाँ कहीं भी सम्भव हो 

“अपने सनिक अड्डे बनाकर अपनी रक्षा-पक्ति को मजबूत करने हेतु कटिबद्ध-रहा । डियागो गारसिया 
में उसने अपनी सामरिक शक्ति को वहुत विकसित कर लिया ' रीगन प्रशासन डियागो गासिया 


| 


जा 
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पर प्रथक्‌ से पाँचवाँ हिन्द महासागर बेड़ा वनाकर लगभग लाख 0 हजार व्यक्तियों को वहाँ 


स्थायी रूप से रखना चाहता था। 
4, पाकिस्तान को सेनिक सहायता--रीगन प्रशासन की नजरों में पाकिस्तान एशिया में 


अमसीकी हितों के लिए उपयोगी था | अतः वह उसे ईरान'का'दर्जा देना चाहता था। वह उसे ऐसा 
विश्वसनीय क्षेत्रीय मित्र बना देना चाहता था जिस प्रकार पश्चिम एशिया में इजंराइल है। इसी 
फारण अमेरिका पाकिस्तान से सम्बन्ध बढ़ाने लगा, उसे समर्थन देता रहा, उसे आधिक और सैतिक 
सहायता देता रहा तथा उसे भाधुनिकतम हथियारों से लैस करता रहा। जहाँ कादर प्रशासन 


पाकिस्तान को 40 करोड़ डॉलर की सहायता देना चाहता था वहाँ रीगन प्रशासन ने 4982-87 
में पाँच वर्षों के लिए.3 अरब डॉलर और अब 987-993 के छः वर्षों के लिए साढ़े चार अरब 


डॉलर की सहायता का ऐलान किया । पाकिस्ताव को अमरीका से एफ-6 लड़ाकू विमान का 
सुधरा रूप एफ-6 सी, हाँठ मिसाइल और पूर्व चेतावनी देने वाले 'अवाक्स' विमान आदि प्राप्त 


होते रहे । दूसरी ओर अमरीका को पाकिस्तान की धरती पर सैनिक अड्डे कायम करने, पाकि- 
स्‍्तानी बन्दरगाहों की सुविधाओं, का लाभ लेने तथा अमरीकी पायलेटों द्वारा गश्त लगाने वाले 
विमानों को चलाने की सुविधाएँ मिलती रहीं । इन व्यवस्थाओं से जहाँ अमरीका को सोवियत 
संध के खिलाफ पाकिस्तान में सैनिक अड्डे पुख्ता “करने का अवसर मिला वहाँ पाकिस्तान को 


अमरीका की गोद में बैठकर भारत को भें दिखाने का अवसर मिला । 
5. चीन के साथ दोस्ताना सम्बन्ध--रीगन प्रशासन चाहता था कि चीन-अमरीकी सम्बन्धों 


को नया रूप दिया जाय । / सोवियत विस्तारवाद को रोकमे के लिए अमरीका और चीन के मध्य 
जून 98 में एक समझौता हुआ । ऐसा भी कहा जाता है कि 979 में चीन और अमरीका के 
मध्य एक गुप्त समझौता हुआ था, जिसके अन्तर्गत चीन के पश्चिमी सीक्यांग के निकट अमरीकी- 
चीनी प्रक्षेपास्त्र चौकसी केन्द्र कायम किया गया, जिसका उद्देश्य सोवियत संघ की गतिविधियों पर 
निगरानी रखता था। इतना ही नहीं, 6 मई, 982 को राष्ट्रपति रीगन ने अपने उपराष्ट्रपति 
जाजं बुश के माध्यम से चीन के तीन शीर्पस्थ नेताओं को पत्र लिखकर सोवियत संघ के विरुद्ध 
चीन तथा अमरीका के सहयोग को मजबूत बनाने की अपील की । 984 में अमरीकी राष्ट्रपति 
रीगन की यात्रा के दौरान 28 अप्रैल, 4984 को परमाणु सहयोग सम्बन्धी एक समझौते पर 
सहमति हुई थी । इस सहमति के अनुसार अमरीका चीन को 72 परमाण्‌ भट्टियाँ तथा संयन्त्र देगा । 
जुलाई 985 में अमरीका में चीनी राष्ट्रपति ली सियेन नियेन का ग्रमेजोशी से स्वागत किया 
गया और दोनों देशों में आाणविक-सहयोग सम्बन्धी समझौते पर हस्ताक्षर हो गये । आश्चय है कि 
जिस परमाणु परिसीमन सन्धियों का हवाला देकर अमरीका ने भारत को परिष्कृत यूरेनियम देने 
सें आनाकानी की थी उसी सन्धि की शर्तों को चीन के साथ हुए समझौते में दरकिनार रख दिया । 

6. अमरीकी आर्थिक सहायता--विकासशील देश विश्व बैंक और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष 
में रीगन के अनुदार दृष्टिकोण से ल्लुब्ध रहे । रीगन ने 29 सितम्वर, 98] को विश्व बैंक और 
अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की सम्मिलित बैठक में कहा कि “बड़े पैमाने पर आधथिक सहायता (कर्ज 
की पूँजी) गरीब लोगों की खुशहाली की कुंजी नहीं है जब तक कोई राष्ट्र अपनी अर्थव्यवस्था 
और वित्त-व्यवस्था को नहीं सुधारता तब तक विदेश की राशि चाहे जितनी बड़ी हो, उन्नति का 
कारण नहीं बन सकती ।” विकासशील देश उनके इस हृष्टिकोण का यह अर्थ लगाते हैं कि अमरीका 
खुले ढंग से निजी क्षेत्र के माफंत विकासशील देशों की आर्थव्यवस्थाओं पर आधिपत्य स्थापित 


करना चाहता है तथा जो देश अमरीका की नीतियों का समर्थन नहीं करते उन्हें विशेष रूप से 


कसकर रखने को इच्छुक है । 
7, शुठ-निरपेक्ष आन्दोलच--रोगन को निर्युट आन्दोलन में सोवियतवाद की ही गन्ध 


<्न्‍ 
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भाती रही | संयुक्त राष्ट्र महासंभा के मंच से सन्‌ 983- में रीगन ने. सोवियत पिछलस्गू सरकार . 

के इसमें घस आते का आरोप लगाते हुए पूरे, आन्दोलन को' छद्मवेशी गुट-निरपेक्ष आन्दोलन , 
, घोषित किया | गुठ-निरपेक्ष राष्ट्रों से मोल ली गयी कटुता का ही यह परिणाम था कि संयुक्त . 
 शष्ट संघ का मंच असरीका की नित्दा का मंच बनता चला जा रहा है। ' -- 

8. जापान नीति---रीगन जापान को अति महत्व देते रहे । नवम्बर .983 में रीगन ने 
जापान व द० कोरिया की संदूभाव यात्रा 'की । उनकी इच्छा थी कि जापान पूरी तरह से उनके 
देश के साथ रक्षा समझौते में शामिल हो जाये | हाल हो में जापान वःअमरीका सैन्य तकनीक के - - 
आदान-प्रदान पर सहमत हो गये थे । अमरीका की रूस विरोधी नीति के अन्तर्गत जापान ने चीन ८ 
के साथ भी अपने सम्बन्ध सुधारे । इस प्रकार से सोवियत संघ के : विरुद्ध सुदूरपुर्वे में चीन, जापान 


ब अमरीका ने एक गुट बताया । - 
9, आर्थिक सुद्दों पर. अमरीका व जापान में मतभेद---राष्ट्रपति रीगन ने जापानी-कम्प्यूटरों 


टेलीविजनों व उनके उपकरणों पर 8 अप्रैल, 987 को 30 करोड़ डॉलर के दण्डात्मक कर : 


लगाने की घोषणा की ॥,उन्होंने आरोप लगाया कि जापान ने चिप व्यापार - समझौते का उल्लंघन - ' 
' कर अमरीकी इलेक्ट्रॉनिक उद्योग को हानि पहुँचाई है । द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद व्यापार-के क्षेत्र -.. 


में अमरीका द्वारा. जापान के विरुद्ध उठाया गया यह सबसे व्यापक कदम था ।. जापान ने राष्ट्रपति 
रीगन के बयान को दुःखद बताया । साथ ही चेतावनी दी कि वह भी जवाबी. कार्यवाही करने को 


बाध्य हो जायगा। « 
४... 0. वक्षिणी कोरिया नीति--रीगन ने द० कोरिया को-. उत्तरी कोरिया के विरुद्ध पूरी 


* सहायता देने का आश्वासन दिया | इस समय दक्षिण कोरिया में अमरीका के 38 .हजार सैनिक _ 
हैं । रीगन ने इंस संख्या में वृद्धि करने का प्रस्ताव रखा ।॥ 


- ]], दक्षिण-पुर्व एशिया में. नाभिकीय प्रक्षेपास्त्र की. तैनाती--रीगन : प्रशासन विंश्व को... « 


सँनिक केस्प बनाने सें लगा रहा । अमरीकी प्रशासन दक्षिण-पूर्च एशिया . में. ऋज - प्रक्षेपास्त्रों मौर : ' 
: रासायनिक अस्न्नों को ले आने की. सम्भावनाओं पर गम्भीरता से विचार करने लगा | 
2. अमरीकी रक्षा बजट में रक्षा व्यय में भारी वृद्धि--राष्ट्रपति रीगन ने वर्ष 7986 का, 

9737 अरब डालर का राष्ट्रीय बजट कांग्रेस के विचारार्थ भेजा । बजट में रक्षा व्यय में 32 अरब . 

डॉलर की वृद्धि का प्रावधान था । रीयन ने बजट प्रस्ताव में इस वृद्धि को उचित ठहराते हुए कहा 
कि सोवियत संघ की सेनिक तैयारी को देखते हुए यह आवश्यक समझा गया । ; 

अमरीकी प्रशासन सैन्य सहायता को विदेश नीति का प्रमुख अस्त्र बनां रहा था | अमरी का 
के विदेशों में सैनिक सहायता कार्यक्रम ते उसको कई देशों से अपने सम्बन्ध सुहढ़ करने के अवसर 
प्रदान किये जिनमें पाकिस्तान, इजराइल, सऊदी अरब, जोर्डन, मिस्र, मोरक्‍को, ट्यूनीशिया, तुर्की .' 
और दक्षिण कोरिया शामिल थे । ३ 

3. युनेस्को से हटना--रीगन प्रशासन ने यूनेस्को छोड़ने का निर्णय लेकर संयुक्त राष्ट्र . 
संघ के सामने गम्भीर आथिक परेशानियाँ उत्पन्न की | “ 

4, लिकारागुअं:--अमरीका ने निकारागुआ सरकार के खिलाफ सक्रिय विद्रोहियों को दी .. 
जाने वाली सहायता में वृद्धि की घोषणा कीं । ५, 7 

5. अमरोका द्वारा ईराव को शस्त्रों की सहायता--राष्ट्रपति रीगन ने इस बात की पुष्टि, - 

: की कि थे ईरान के साथ गुप्त कुटनीतिक सम्बन्ध बनाये हुए थे और उन्होंने ईरान को -कुछहंथियार 
भेजते की भी स्वीकृति दी । रीगन ईरान के साथ सम्बन्ध सुधारना चाहते थे और गुप्त बातचीत ' 
चलती रही थी | अरब नेता इस बात से बेहद नाराज थे कि राष्ट्रपति रीगन ने लेबनान में कैद 
अमरीकी बन्धकों की रिहाई के लिए ईरान को शस्त्र दिये.और वह भी इज राइल के माध्यम से । 
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-.. 6. संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यप्रणाली में अविश्वास--फिलिस्तीन मुक्ति मोर्चे के अध्यक्ष... 
यासर आराफात को रीगन प्रशासन ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में भाग लेने के लिए 'वीसा' न देकर 
. स्यूयार्क आने से वंचित कर दिया । -संसार भर में इसके लिए अमरीका ,की निन्दा हुई तथा संयुक्त . 
राष्ट्र महासभा ने एक अभृतपुर्वं निर्णय लिया कि वह आराफात को . सुनने-के लिए जैनेवा में महा- 
सभा का अधिवेशन आयोजित करेगी । अमरीका ने संयुक्त राष्ट्र द्वारा आमन्त्रित अतिथि को दीसा 
न देकर संयुक्त राष्ट्र संघ का अपमान किया ओर राष्ट्र संघ ने जिनेवा में अपना अधिवेशन विस्ता- 
. रित कर रीगन की हठ्धमितापूर्ण विदेश नीति को प्रताड़ित किया । ॥॒ द 
राष्ट्रपति जाजे बुश और अमरीकी विदेश नीति : 989 से-*-*+ ह 
(शर्आएणएाय' छए9प्तन 29 ए. 5, ए0शशाठाप ए070₹९, पर0/ 989........) - 
जाजं बुश का राष्ट्रपति निर्वाचित होना वास्तव में सत्तारूढ़ रिपब्लिकन पार्टी और उससे 
भी अधिक रीगन की ही विजय मानी जाती है । रीगन समर्थित बुश को राष्ट्रपति चुनकर अमरीकी | 
जनता ने स्पष्टतया रीगन की ही नीतियों और रीतियों पर पुष्टि की मोहर लगायी है । | 
जाजं॑ बुश की विदेश नीति की प्रमुख विशेषताएँ हैं: चीन के साथ मधुर सम्बन्ध; सोवि 
यत संघ के साथ दितान्त को सुदृढ़ करना; पश्चिमी यूरोप में सैनिंकों में कमी लाना; पूर्वी यूरोप ' 
में आयी परिवततंत की लहर का स्वागत करना; पाकिस्तान को अमरीकी शस्त्र देने की नीति जारी 
' रखना और लेटिन अमरीका में अमरीकी हितों का संरक्षण करना, आदि | निम्नलिखित :मुद्दों पर 
उनकी नीति का -विवेचन करने से उसकी विशेषताएँ स्पष्ट होती हैं 
() पाकिस्तान को असरीकी समर्थन--जार्ज बुश के अनुसार पाकिस्तान अमरीका का 
मित्र है और उसकी सहायता यथापूर्व जारी रखी जाये। पाकिस्तान को अमरीका 60 9-6 
विमान और 46 करोड़ डालर की आथिक सहायता प्रदान करेगा। पाकिस्तान ने अफगान विद्रो- 
हियों का बहादुरी से समर्थन किया है, इसलिए अमरीका से उसके विशेष सम्बन्ध हैं। | 
(2) भारत के प्रति चरम हष्टिकोण--रीगन की तुलना में भारत के प्रति बुश का रुख 
ज्यादा नरम: है । भले ही अमरीका पाकिस्तान को दी जाने वाली सैन्य सहायता में कटौती न करे 
लेकिन वह भारत को भी कुछ सक्षम एवं परिष्कृत रक्षा उपकरण बेचने के लिए .राजी हो जायेगा। 
बुश ने राजीव गांधी को अमरीकी यात्रा के दौरान विश्वास दिलाया -था कि - भारत को अस्थिर 
बनाने में अमरीका की कतई दिलचस्पी नहीं है । ' | 
(3) निकाराग्रुआ फे प्रति आर्थिक एवं राजनीतिक वबाव की चोति--बुश ने निकारग्रुआा 
की कम्युनिस्ट सरकार के प्रति अमरीकी नीति में परिवर्तन किया है। 'रीगन का विश्वास था कि 
निकारागुआ के विद्रोहियों को अमरीका द्वारा शस्त्र सहायता देने से दक्षिण अमरीका की ओर कम्यु- 
* निस्‍्ट फैलाव को रोका जा सकता है। इसके विपरीत अब अमरीकी नीति निकाराग्रुआ के प्रति 
' आधिक तथा राजनीतिक दवाव की 'होगी । बुश सरकार का यह भी विचार है कि यदि सब कुछ 
' ठीक चला तो निकाराग्रुआ सरकार से सीधी बातचीत की जा सकती है । । 
(4) राष्ट्रपति बुश की त्लीन यात्रा--26 फरवरी, 989 को राष्ट्रपति वुश ने चीन को 
यात्रा की । चीनी नेता तेंग से उन्होंने कहा कि अमरीका ऐसा कोई निर्णय नहीं लेगा - जिससे चीन 
के हितों अथवा चीन-अमरीकी सम्बन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो । उन्होंने प्रधानमन्त्री ली को 
आश्वस्त किया कि अमरीका 'एक चीन की नीति' पर कायम रहेगा । द 
(5) चीन-सोवियत वितां का स्वागत--राष्ट्रपति बुश ने चीव-सोवियत शिखर -वार्ता का 
स्वागत किया तथा कहा कि अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में स्थायित्व लाने की दिशा सें यह एक महंत्व- 
पूर्ण कदम होगा । 
(6) पूर्वी यूरोप के उदारवादी परिवर्तनों का स्वागत--जुलाई. 89 में राष्ट्रपति. बुश मे 
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पोर्लेण्ड और हंगरी की यात्रा की । उन्होंने कहा कि पूर्वी यूरोप में लौह दीवार टूट रही है और 
अमरीका उनकी सहायता करेगा । वे अमरीकी कांग्रेस से हंगरी को 25 मिलियन डालर की 
सहायता प्रदात कराने और हंगरी में एक क्षेत्रीय पर्यावरण केन्द्र स्थापित कराने के लिए 5 मिलियन 
डॉलर की महायता प्रदान करने के लिए कहेंगे । 

(7) पश्चिमी यूरोप में सेनिकों व शस्त्रों में कटौती---राष्ट्रपति बुश ने पश्चिमी यूरोप में 
अपने सैनिकों की संख्या में 20 प्रतिशत की कमी करने और लड़ाकू विमानों की संख्या में भी 5 
प्रतिशत की कमी करने का प्रस्ताव किया । राष्ट्रपति ने यह अस्ताव नाटठो देशों के राष्ट्राध्यक्षों की 
दंठक (मई 89) में गोर्बाच्योव के उन प्रस्तावों के बदले में रखा, जो कम दूरी के प्रक्षेपास्त्रों की 
संख्या में कमी करने के बारे में थे 

(8) सोबियत नेता गोर्बच्योव के साथ शिखर वार्ता--2 व 3 दिसम्वर, 4989 को भृमध्य 
सागर में अमरीकी व रूसी युद्धपोतों पर अमरीकी राष्ट्रपति जाजं बुश व रूस के राष्ट्रपति ग्ोर्बाच्योव 
के द्वीच शिखर वार्ता सम्पन्न हुई । राष्ट्रपति बुश ने गोव॑च्योव को जून 90 में अमरीका आने का 
निमस्त्रण दिया । राष्ट्रपति बुश ते सुझाव दिया कि अमरीका व रूस 2004 में ओलम्पिक खेल 
बलित में कराते के लिए एक अपील जारी करें। यद्यपि किसी समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किये 
गये तथापि दोनों ने स्वीकार किया कि आपसी बातचीत का कमर चलते रहता चाहिए । 

(9) बनामा पर अमरोक्ता का आक्रमण--20 दिसम्बर, 989 को अमरीका के राष्ट्रपति 
जाज बुश ने पतामा स्थित अमरीकी सेना को आदेश दिया कि वह वहाँ के सैनिक शासक जनरल 
नोरिएगा को अपदस्थ कर गिरफ्तार करें और वहां लोकतन्ध॒ की स्थापना करें। अनेक देशों ने 
अमरीकी कार्यवाही को गम्भीर और संयुक्त राष्ट्र संध के चार्टर के विरुद्ध बताया । 

जाजे बुश भयभीत हैं कि यदि साम्यवादी जगत में लोकततन्त्र था गया तो शोतयुद्ध समाप्त 
हो जायेगा और शस्त्र-ब्यापार के आधार पर टिकी अमरोकी अर्थनीति ध्वस्त हो जायगी ॥ अतः 
साम्यवादी अलोकतान्त्रिक सरकार की कहीं तो सुरक्षा होनी चाहिए, इसलिए चीन की साम्यवादी 
सरकार की सुरक्षा के लिए राष्ट्रपति बुश ने इस वर्ष दो बार अपना ग्रुप्त मिशन चीन में भेजा 
तथा कांग्रेस से विरोध मोल लेकर भी लोकतन्त्र समर्थक चीनी छात्रों का बोजा आगे बढ़ाने से 
इन्कार कर दिया । जाजे;बुण ने अपनी अफगान नीति में भी कोई परिवर्तन नही किया है, सोवियत 
सेनाओं की वापसी के बावजुद वे पाकिस्तान स्थित अफगान विद्वोहियों को धन व शस्त्रों की पूर्ति 
जारी रखे हुए हैं। राष्ट्रपति चुश ने अपने प्रथम वर्ष में कांग्रेस से, पाकिस्तान को साठ एफ-6 
बमवर्षक देने की अनुमति प्राप्त कर लो, जो कि भारत द्वारा विरोध करने के कोरण रुकी पड़ी 
थी । साथ ही 62 करोड़ 40 लाख डालर की आधिक सहायता भी पाकिस्तान को प्रदान कर 
दी । दक्षिण एशिया में शीतग्रुद्ध को जारी रखने के लिए निश्चय ही यह जरूरी था । 


अमरीका की एशिया नीति 
(सक्रछ ए., 8, ?7077ट९ १09%४४२०५ &9/8) 


इस सदी के छठ दशक से अमरीकी विदेश नीति के निर्धारकों के दिमाग में समय-समय पर 

यह चात जोर पकड़ती रही है कि एशियाई देशों के प्रति अमरीकी नीति बदली जाये । सातवें दशक 
में अमरीका की इच्छा के विपरीत बंगला देश का उदय हुआ । वियतनाम में अपार जनशक्ति और 
धन नष्ठ करने के बाद अमरीका को वहाँ से हटना पढ़ा। कड़े अमरीकी प्रय॒त्तों के वावजुद वियतनाम, 

* लाओस ओर कम्बोडिया एक-एक कर साम्यवादो शासकों के प्रशुत्व में आ गये । अमरीका को भारत 
द्वारा परमाणु परीक्षण करने की आशा कभी नही थी; उसके द्वारा प्रवरतित सैनिक संग्रठन 'सीएटो' 
(52670) तो पूर्ण रूप से टूट घुका है एवं 'सेण्टो! (पऋार्प्र0) भी अपनी मौत की अन्तिम 
भड़ियाँ गिन रहा है । इस परिप्रेदय में विचारणीय प्रश्त है कि आखिर एशिया में अमठीका को ये 


>ज्याक्णन 
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दुदिन क्‍यों देखने पड़ रहे हैं ? द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद एशिया में उसकी विदेश नीति का स्वरूप 
क्या था एवं समय-समय पर होने वाली घटनाओं पर उसकी प्रतिक्रिया कसी रही है ? 

949 में चीन में साम्यवादी सरकार स्थापित होने के बाद अमरीका ने सोचा कि एशिया 
में रूसी-चीनी साम्यवादी गठबन्धन अपने प्रभाव का विस्तार करेगा | यह अमरीकी राज-व्यवस्था के 
लिए ग्रम्भीर घखुनोती थी । मुलभूत रूप से इसी को ध्यान में रखते हुए अमरीका ने एशिया में साम्य- 
वाद को रोकने की कोशिशें जोरों से प्रारम्भ कर दीं। इच उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु अमरीका ने 
स्वतन्त्रता, न्याय, लोकतन्त्र, विश्व-शान्ति एवं सुरक्षा के नारों के सहारे एशियाई देशों को आथिक 
तथा सैनिक सहायता से बाँधा; किन्तु कोरिया और वियतनाम संकट में अमरीकी रुख से यह स्पष्ट 
हो गया कि उसकी महत्वाकांक्षा समस्त विश्व को अपना प्रभाव क्षेत्र मानने की है। एशिया में 
अमरीकी क्रियाकलाप अथवा उपस्थिति इसी ढंग से देखी जानी चाहिए । 

एशिया में सैनिक सन्धियाँ करने और अनेक देशों को आथिक मदद देते समय अमरीका के दो 
उद्देश्य थे। साम्यवाद का प्रसार रोकना तथा अपनी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को लाभ दिलवाना। व्यवहार 
में हुआ यह है कि इसने बहुराष्ट्रीय नियमों का हित सम्बर्धन अधिक किया है और साम्यवाद के 
प्रसार को रोकने का कार्य कम | दूसरी बात, अमरीका ने जापान को छोड़कर किसी अन्य एशियाई 
देश को औद्योगिक विकास के मामले में मदद नहीं की, जबकि सोवियत संघ ने इस आवश्यकता 
की पूर्ति की । इस सोवियत नीति का एशियाई देशों पर उसके अनुकूल, सकारात्मक प्रभाव पड़ा | 
इस क्षेत्र में अमरीका तभी लोहा ले सकता था जब वह भी उसी प्रकार की सहायता उपलब्ध 
करता । यही नहीं, सोवियत संघ ने अमरीका को राजनीतिक आकर्षण और चमक-दमक के मामले 
में पीछे छोड़ दिया क्योंकि रूस ने तो ओऔपनिवेशिक देशों में चल रहे राष्ट्रीय मुक्ति संग्रामों का 
समर्थन किया और लोकतन्त्र का अगुआ कहलाने वाला अमरीका चुप्पी साधे रहा। 

कुछ लेखकों ने अमरीकी विदेश नीति का मुल्यांकन एशिया के देशों को अधीनस्थ, ग्राहक 
एवं प्रतिरक्षा, इन तीन भागों में बाँटकर करने की कोशिश की है। किन्तु अमरीकी विदेश नीति 
इतनी विरोधाभास भरी रही कि उसका इस प्रकार विश्लेषण नहीं किया जा सकता । इसलिए 
यहाँ एशियाई क्षेत्र को पूर्वी एशिया, पश्चिमी एशिया, दक्षिण-पूर्वी एशिया एवं दक्षिण एशिया में 
विभाजित करके और देश विशेष के सन्दर्भ में अमरीकी नीति का विश्लेषण करना समीचीन होगा। 

अमरीका और पश्चिसी एशिया 

पश्चिमी एशिया अपने उपलब्ध तेल भण्डार तथा जलमार्ग के कारण सामरिक महत्व का 
क्षेत्र है। द्वितीय महायुद्ध तक इस क्षेत्र में ब्रिठेत का एकमात्र प्रभाव था। युद्ध के बाद सोवियत 
संघ इस क्षेत्र में अपने पाँव जमाने का प्रयास करने लगा । 7948 में ब्रिटेन ने फिलिस्तीन को 
छोड़ने का निश्चय कर लिया तो अमरीका ने 'शक्तिशुन्यता' की आड़ में इस क्षेत्र के राज्यों को 
राजनीति में सक्रिय हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया । 

पश्चिमी एशिया में अमरीकी विदेश नीति के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार बताये जाते हैँ, इस 
क्षेत्र में सोवियत प्रश्नाव को रोकना, अमरीकी प्रभाव का विस्तार करना, इस क्षेत्र में अस्त्र सन्तु 
लगन को बनाये रखना, इस क्षेत्र के सामरिक महत्व के जलमार्गों को खूला रखना, फारस की खाड़ी 
से पश्चिमी शक्तियों को तेल निरन्तर एवं बेरोक प्राप्त होता रहे । 

मध्य-पूर्व में अपनी विदेश नीति के लक्ष्यों को प्राप्त करते के लिए अमरीका ने आ्थिक 
सहायता, सैनिक सन्धियाँ तथा अरब राष्ट्रों में फूट डालने की नीति अपनायी । युतान और ठर्की 
को ट्र,मैन सिद्धान्त के अन्तर्गत 40 करोड़ डालर की अमरीकी सहायता प्रदान की गयी । ईरान 
और जोन की विकास योजचाओं को अमरीका ने पर्याप्त सहायता दी । 956 में 'बगदाद पैक्ट' 


द्वारा कतिपय अरब राज्यों को पश्चिम के साथ सम्बद्ध किया गया, जिसमें ब्रिटेत, ईरान, इराक, 
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तुर्की और पाकिस्तान शामिल हो गये | 958 की ऋान्ति के फलस्वरूप इराक इस 'पैक्टो से अलग 
हो गया और इसका नाम 959 में 'सेण्टो' (८४४70) कर दिया गया । यद्यपि अमरीका सेण्टी' 
का पूर्ण सदस्य नहीं रहा किन्तु सेण्टो को अमरीका का समर्थन रहा है । अमरीका ने भरब राष्ट्रों 
में फूट डालने का भी भरसक प्रयत्न किया । उदाहर णार्थ, 4978 के कैम्प डेविड समझौते ने (मिल्र 
और इजराइल के बीच); जो अमरीका द्वारा प्रेरित था, मिश्र को अरब राष्ट्रों से अलग कर 
दिया । आइजनहाँवर सिद्धान्त (957) द्वारा अमरीका ने पश्चिमी एशिया के राज्यों की चौकसी 
का उत्तरदायित्व अपने कन्धों पर जाद दिया। आइजनहॉँवर सिद्धान्त के अन्तर्गत 5 जुलाई, 
958 को गह-युद्ध की स्थिति का सामना करने के लिए दस हजार अमरीकी सशस्त्र सैनिक 
लेवनान में उत्तारे गये । इसी प्रकार आइजनहाँवर सिद्धान्त का भ्रयोग जोड्डन में भी किया गया । 
सीरिया और यमन ने इसका तीत्र विरोध किया । 

पश्चिमी एशिया में अमरीकी नीति इजराइल समर्थक रही है। अमरीका ने इजराइल को 
तत्काल मान्यता दी तथा तीसरे राज्यों के माध्यम से शस्त्र प्रदान किये । ऐसा कहा जाता हैं कि 
'यहुदी लॉबी' को सल्तुष्ट करने के लिए मध्य-पूर्व में अमरीकी नीति इजराइल समर्थक है। जब से 
अरब राष्ट्रों ने पश्चिमी एशिया में तेल अस्त्र का प्रयोग प्रारम्भ किया तब से अमरीकी नीति 
अरब-इजराइल विवाद के समाधान के लिए सक्रिय भूमिका के निर्वाह की रही है। अमरीका के 
कूटनीतिक प्रयासों के फलस्वरूप हो 957 में स्वेज नहर को खोल दिया गया तथा 978 में 
मिस्र-इजराइल के बीच कैम्प डेविड समझौता हुआ । 

24 जनवरी, !980 को कांग्रेस को भेजे गये अपने वार्षिक सन्देश में राष्ट्रपति जिम्मी 
कार्टेर ने खाड़ी सिद्धान्त' का प्रतिपादत किया । उनके शब्दों में, “किसी बाह्य शक्ति द्वारा खाड़ी 
क्षेत्र पर नियन्त्रण के प्रयास को अमरीका के आवश्यक हितों पर आक्रमण समझा जायेगा गौर उसे 
सैनिक शक्ति सहित किन्हीं आवश्यक साधनों द्वारा खदेड़ दिया जायेगा।” “खाड़ी सिद्धान्त! के 
उद्देश्यों की पूर्ति के लिए द्रुतगामी दस्ते का गठन किया गया अर्थात्‌ यदि सोवियत संघ फारस की 
खाड़ी के किसी देश में हस्तक्षेप करने का प्रयत्त करता है तो यह दस्ता (सेना) उसे तुरन्त खदेड़ने 
का प्रयत्व करेगी ।! है 

अमरीका और दक्षिण-पुर्वो एशिया 

दक्षिण-पूर्वी एशिया के देशों में से अमरीका की प्रमुख दिलचस्पी हिन्दचीन के देशों, विशेष- 
कर कस्बोडिया, लाओोस और वियतनाम में रही है। पाँचवे दशक तक दक्षिण-पूर्वी एशिया में 
अमरीका तथा जापान के प्रभाव से टक्कर लेने वाली कोई शक्ति नहीं थी ।; छठे दशक में सोवियत 
संघ तथा चीन ने इस क्षेत्र में बागी आन्दोलनों को भारी मदद देना शुरू किया। वैसे 952 का 
डोमिनो सिद्धान्त! (796 7007770 7॥०079) साम्यवाद परिरोधन नीति का ही अंग है । 949 
में चीन में साम्यवादी शासन की स्थापना के बाद जॉन फास्टर डलेस मे “डोमिनो सिद्धान्त! का 
प्रतिपादन किया । इस सिद्धाल्त की मान्यता थी कि “यदि दक्षिण-पूर्वी एशिया का कोई राष्ट्र 


» साम्यवादियों के हाथों में आा जाता है तो इसका दूसरे शब्दों पर डोमिनों प्रभाव पड़ेगा और वे 


एक-एक करके साम्यवाद का शिकार हो जायेंगे” इसका उद्देश्य थ। डोमोनियन्स (उपनिवेशों) 
को अर्थात्‌ अमरीका के कठपुतली राज्यों को साम्यवाद के चंगुल में फेंसने से बचाया जाये । इसी 
उद्देश्य से प्रेरित होकर 854 में अमरीका वे 'सीटो' (22470) का निर्माण किया, वियतनाम 
में हस्तक्षेप किया। अमरीका द्वारा दक्षिण-पूर्वी, एशियाई देशों .के लिए गढ़ी गयी 'डोमिनो थ्योरी' 
की उसके स्वयं द्वारा अपार सेनिक एवं आथिक मदद के बावजूद रक्षा न हो सकी । वियतनाम के 
बाद कम्बोडिया एवं लाओस के शासन की बागडोर साम्यवादी हाथों में पड़ने के बाद अमरीका की 
प्रतिष्ठा दक्षिण-पूर्वी एशिया में ही तहीं घटी है बल्कि इसका विश्व स्तर पर भी प्रभाव पड़ा है। 
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एशिया में अमरीका द्वारा घोषित दायित्वों को निभाने की क्षमता के बारे में जापान, कोरिया और 
ताइवान ही चिन्तित नहीं हैं बल्कि थाईदेश, सिंगापुर, मलयेशिया, इण्डोनेशिया एवं फिलीपीब 
द्वीपसमूह भी चौकस्ते हुए हैं । 

अमरीका के इस क्षेत्र में जो सैनिक अड्डे थे उनमें से धीरेश्धीरे वह अपनी फौज कम करने 
लगा है। थाईदेश ने भी अमरीका से अपनी सैनिक उपस्थिति हटा लेने की माँग की थी। किन्तु 
साम्यवादी चीन नहीं चाहता कि अमरीका अपने अड्डे दक्षिण-पूर्वी एशियाई क्षेत्र से पूरी तरह 
से हटाये क्योंकि उसे सोवियत संघ द्वारा यहाँ उसकी जगह ले लिये जाने' का खतरा है । सिंगापुर 
का मत भी चीन के साथ है । 

वियतनाम युद्ध अमरीकी इतिहास में पहला युद्ध है जिसमें भाग लेने के बाद भी अमरीका 
इसे जीत नहीं सका । कम्बोडिया में 7 जनवरी, 979 को वियतनाम और सोवियत संघ समर्थक 
हेंग सामरिन के राष्ट्रीय संयुक्त मोचें का अधिकार हो गया । मई 4875 में लाओस में भी एक 
क्रान्ति हुई और प्रतिक्रियावादी अमरीकी समर्थक सरकार को अपदस्थ करके 'ेथेटलाओ' जो 
साम्यवादी समर्थक थे, सत्ता में आ गये । इस प्रकार दक्षिण-पूर्वी एशिया में अमरीका का “डोमिनो 
सिद्धान्त” पूर्णतः: असफल रहा है । 

अमरीका और दक्षिण एशिया 

द्वितीय महायुद्ध के बाद अमरीका की मंशा थी कि दक्षिण एशिया के नवोदित राष्ट्र साम्य- 
वादी प्रभाव को रोकने में अमरीकी सैनिक गठवन्धन में शामिल हों, किन्तु भारत, अफगानिस्तान, 
श्रीलंका जैसे दक्षिण एशिया के गूट-नि रपेक्ष देशों द्वारा यह करना सम्भव न था। पाकिस्तान 
954-55 में क्रमशः 'सीटो' एवं 'सेण्टो' का सदस्य बना, जिसे अमरीका ने चीनी प्रभाव रोकने 
का अच्छा साधन माना । बहरहाल पाकिस्तान ने अमरीका से शस्त्रासत्र एवं आथिक सहायता 
पाकर भारत से कश्मीर पर उलझने की कोशिश तेज कर दी । अपार मात्रा में पाकिस्तान को अम- 


रीकी शस्त्रों ने भारत एवं अफगानिस्तान जैसे बड़े दक्षिणे शियाई देशों को अमरीका से विमुख किया । 
हालांकि 962 में भारत पर चीन के अचानक फौजी हमले के समय अमरीका ने भारत 


की भरपुर मदद की तथा कैनेडी प्रशासन के युग में दोनों के बीच मधुर सम्बन्धों के आरम्भ होने 
के लक्षण भी दिखायी दिये, किन्तु कश्मीर समस्या पर अमरीका के भा रत-विरोधी रुख एवं पाकिस्तान 
को असीमित फौजी शस्त्रों की मदद के कारण यह सम्भव नहीं हो सका । 965 के भारत-पाक 
युद्ध में अमरीका ने दोनों की विदेशी सहायता रोक दी, किन्तु कश्मीर विवाद पर उससे संयुक्त राष्ट्र 


में भारत-विरोधी रुख जारी रखा। 977 में बंगला देश को लेकर हुए भारत-पाक युद्ध के पूर्व 
अमरीका ने यहाँ तक कह दिया कि सम्भावित भारत-पाक युद्ध में यदि चीन कूृदा तो भारत को 


अपनी सुरक्षा स्वयं करनी होगी । इसी ने 97 में ही भारत-सोवियत मैत्री एवं सहयोग सन्धि 
का मार्ग प्रशस्त किया, जिसके प्रति अमरीका ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की | 

97] के भारत-पाक युद्ध में भारत की जीत से अमरीकी विदेश नीति निर्धारिकों को यह 
बात साफ हो जानी थी कि राजनीतिक, सैनिक और ज्ार्थिक रूप से भारत दक्षिणेशिया की सबसे 
बड़ी शक्ति है, किन्तु यह नहीं हुआ और उसने पाकिस्तान को सैनिक शस्त्र भेजना समय-समय पर डा 
जारी रखा । 974 में पी० एल० 480 को लेकर अमरीका ने भारत के प्रति सद्दानुभूतिपूर्वेक रुख 
अपनाया तथा यह मसला सुलझ गया । लेकिन उसी वर्ष फिर हिन्द महासागर में बढ़ती अमरीकी 
नौ-सैनिक गतिविधि तथा भारत द्वारा परमाण्‌ परीक्षण से दोनों देशों में सम्बन्ध मजबूत न हो सके, 
वैसे अक्टूबर 974 के अन्तिम सप्ताह में तत्कालीन अमरीकी विदेश मन्‍्त्री डाँ० किसिंगर तयी 
दिल्‍ली आये । उन्होंने भारतीय गुट-निरपेक्षता तथा परमाणु शक्ति के शान्तिपूर्ण कार्यों में उपयोग की 
प्रशंसा की तथा : दक्षिणेशियाई देशों के आन्तरिक मामलों में अमरीकी हस्तक्षेप न करने का वादा 


च 
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भी किया | जून 980 में अमरीकी राष्ट्रपति कार्टर ने तारापुर परमाणू विजलोधर के लिए 
समुद्र यूरेनियम की आपूर्ति करने के सरकारी आदेश पर हस्ताक्षर कर दिये थे परन्तु सीनेट ने 
भारत को 38 टन यूरेनियम देते से इन्कार कर दिया । 

दीगन प्रशासन छ्षी नजरों में भारत सोवियत शक्ति के विस्तार को रोकने में सहायक नहीं, 
अचः उसका विशेष महत्व नहीं है । सोवियत विस्तारवाद को रोकने के बहाने अमरीका पाकिस्तान 
को सुदृढ़ और शक्तिशाली बनाना चाहता है, वह उसे आधुनिकतम संनिक सामान और एफ-6 
जैसे विध्वंतक वायुयानों फी सप्नाई कर 'रहा है, जो कि भारत की चिन्ता का कारण रहा। रीगन 
प्रशासन भारत फो परिष्कृत यूरेनियम की उस किस्त को भी नहीं देना चाहता जिसे सप्लाई करना 
फार्टर प्रशातन ने स्वीकार कर लिया था । 

अफगानिस्तान में रूसी हस्तक्षेप से पाकिस्तान का चित्तित होना स्वाभाविक है | अमरीका 
रूसी विस्तारवाद को रोकने के लिए पाकिस्तान को शक्तिशाली बनाकर दक्षिण एशिया में भारत 
का एक सुदृढ़ प्रतिद्वन्द्वी तैयार करने में लगा हुआ है । पाकिस्तान को 3 अरब डॉलर की सैनिक 
सहायता, इस्लामिक वम के निर्माण हेतु अप्रत्यक्ष सहायता के पीछे यही उद्देश्य है । 

भारत-अमरीकी सम्बन्धों के उक्त घटनाऋम को दृष्टिगत रखते हुए अनेक लेखकों ने अमरीका 
की भारत नीति पर भिन्न-भिन्न विश्लेषण प्रस्तुत किये हैं ॥ इनमें अमरीका में अध्यापन में कार्यरत 
प्रो० बल्देवराज नायर ने प्रो० लिस्का की एक पुस्तक के उद्धरण को उद्धृत करते हुए हाल ही में 
प्रकाशित अपनी पुस्तक जिओ पोलिटिक्स ऑफ इण्डो-अमरीकन रिलेशन्स' में उल्लेखनीय विश्लेषण 
किया है । उनके अनुसार विश्व महाशक्ति के सम्मुख किसी देश से सम्बन्ध बताते वक्त तीन विकल्प 
रहते हैं: उसको अपनी विदेश नीति का अधीनस्थ बनाना, उसका प्रभाव रोकना एवं उसके साथ 
समायोजन करना । प्रौ० बलदेवराज नायर के इस विश्लेषण में जरूर दम है कि मोटे तौर पर 
954 तक अमरीका ने भारत को साम्यवादी गुट के खिलाफ जेहाद छेड़ने में आमन्त्रित कर उसे 
अधीनस्थ बनाने की कोशिश की । जब यह सम्भव न हुआ तो 954 से पाकिस्तान को असीमित 
सेनिक एवं आथिक मदद देकर भारत के समक्ष शक्ति-के रूप में खड़ा कर उसका प्रभाव रोकने की 
नीति अपनायी । किन्तु 97 में पाकिस्तान की हार और '974 में भारत द्वारा परमाणु परीक्षण 
के कारण भारत को अमरीका द्वारा दक्षिणेशिया की सबसे बड़ी शक्ति के 'रूप में स्वीकार करना 
पड़ा जो 974 को किसिंगर की भारत यात्रा और उसके बाद अमरीकी प्रतिनिधि क्रिस्टोफर की 
यात्रा के दौरान दिये गये भाषण से स्पष्ट होती है । किन्तु 97 के बाद भारत के साथ -अमरीकी 
समायोजन सांकेतिक ही समझा जाना चाहिए, क्योंकि इसने अभी तक पूर्ण रूप से मूर्त रूप धारण 
नहीं किया है । 

अमरीका और पुर्वेशिया 

पूर्वेशिया अथवा सूदुरपूर्व ([ल्वा-2887) के सम्बन्ध में अपनायी गयी अमरीकी विदेश नीति 
का उद्देश्य साम्यवाद का अवरोध करना है। द्वितीय महायुद्ध के वाद जिन देशों ने सुद्रपूर्व में 
अमरीकी विदेश नीति का ध्यान आकपित किया उनमें जापान, कोरिया, फार्मोसा तथा चीन 
प्रमुख हैं । 

अमरीका-जआपान--द्वितीय महायुद्ध के अन्त में जापान ने अमरीकी सेनाओं के समक्ष आात्म- 
समर्पेण किया था। जापान का नवीन संविधान अमरीका की देख-रेख में तैयार किया गया था। 
अमरीका ने जापान के आधिक विकास के लिए उसे लगभग 2 अरब डॉलर की सहायता दी । 
सनिक हृष्ठि से सुरक्षा सन्धियों और समझौतों द्वारा जापान को कमरीका के साथ सम्बद्ध कर 
दिया। सितस्वर 95] में जापान और अमरीका के मध्य अतिश्चित काल के लिए एक 
समझौता सम्पन्ष हुआ जिसमें यह व्यवस्था की गयी कि सशस्त्र आक्रमण अथवा बड़े 
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आन्तरिक उपद्रव होने की स्थिति में अमरीका जापान को सैनिक सहायता देगा । इसके बदले हें 
जापान ने अमरीका को अपने देश में जल, स्थल तथा वायुसेना रखने का अधिकार दिया। जापान 
ने यह आश्वासन भी दिया कि अमरीका की अनुमति के बिना जापान किसी तीसरी शक्ति को अपने 
देश में अड्डे बनाने या किलावन्दी करने या सेना रखने की अनुमति नहीं देगा । इस सन्धि के बाद 
अमरीका ने जापान की अर्थव्यवस्था सुहढ़ वनाने में उल्लेखनीय सहायता प्रदान की । लेकिन ज्यों... 
ज्यों जापान की आर्थिक शक्ति बढ़ती गयी त्यों-त्यों जापान-अमरीकी प्रतिरक्षा समझौते का विरोध 
आपान की जनता में बढ़ता गया। ऐसी स्थिति में 49 जनवरी, 960 को दोनों देशों के मध्य 
एक नया 0-वर्षीय प्रतिरक्षा समझौता सम्पन्न हुआ। इस समझौते के अन्तर्गत अमरीका को 
जापान में सैनिक अड्डों को बनाये रखने की आज्ञा तो दे दी गयी परन्तु उन अड्डों पर जापान 
की प्रभुसता को मान्यता प्रदान की गयी और जापान को सम्प्रभुता-सम्पन्न राष्ट्र का दर्जा प्रदान 
किया गया । ह 

द्वितीय महायुद्ध में जापान की पराजय के बाद से ही ओकिनावा द्वीप अमरीका के नियलण 
में चला गया था | नवम्बर 97 में अमरीका ने इस द्वीप को लौटाने का निर्णय किया और मई 
972 में ओकिनावा पुनः जापान को वापिस कर दिया गया। 4970 के बाद आधथिक ओर 
औद्योगिक क्षेत्र में जापान ने अंभ्ृतपुर्व प्रगति की और वह इस क्षेत्र में अमरीका के प्रतियोगी के 
रूप में उदित हुआ । इसके फलस्वरूप अमरीका को अपनी पूर्वी एशियाई नीति पर पुनविचार करना 
पड़ा । चीन-अमरीकी सम्बन्धों में वदलाव लाने में जापान के आ्िक : उत्थान ने निर्णायक भूमिका 
अदा की । | 

अमरीका और कोरिया--उत्तरी एवं दक्षिणी कोरिया के बीच मतभेद अमरीकी विदेश 
मीति निर्धारकों के लिए अभी तक सिर दर्द बना हुआ है जिसमें चार विश्व-शक्तियाँ उलझी हुई 
हैँ । 950 में हुई मुठभेड़ में अमरीका तथा जापान ने दक्षिण कोरिया तथा सोवियत संघ एवं चीन 
ने उत्तरी कोरिया का समर्थन किया था। दक्षिण कोरिया का शासक कामरेड किम सूंग अभी भी 


- संयुक्त कोरिया के सपने देख रहा है, चूंकि जापान के लिए दक्षिण कोरिया की सुरक्षा बड़े महत्व की 
है, इसलिए अमरीका सदैव जापान एवं दक्षिण कोरिया में परामर्श करके ही कोई कदम उठायेगा। 

अमरीका और उत्तरी कोरिया के मध्य जनवरी 968 में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो 
गयी ।_ एक अमरीकी जासूस पोत प्यूब्लो (?००००) को उत्तरी कोरिया ने अपने प्रादेशिक जल में 


पकड़ लिया और उस पर सवार 83 व्यक्तियों को हिरासत में ले लिया। अमरीकी सरकार का 
कहना था कि 906 टन वजनी यह पोत वास्तव में जासूसी पोत नहीं था; बल्कि 'सूचना संग्रह का 
सहायक पोत था । उत्तरी कोरिया ने जलपोत को छोड़ने से साफ-साफ इन्कार कर दिया । उत्तरी 
कोरिया को डरावे-धमकाने के उद्देश्य से अमरीका ने सैनिक तैयारी शुरू कर दी । बाद में सोवियत 
प्रधानमन्त्री कोसी जिन की सलाह के आधार पर अमरीका ने माफी माँग ली और उत्तरी कोरिया 
की सरकार ने '्यूब्लो' को छोड़ दिया । | 
प्यूब्लो जासूसी पोत से भी अधिक भयंकर जासूसी घटना 969 में घटी । उत्तरी कोरिया 
ने अमरीका के एक जासूसी हवाई जहाज ई० सी०-42] को मार गिराया । यह जहाज उत्तरी 
कोरिया की सीमा में घुसकर जासूसी कर रहा था। अमरीका ने इस घटना पर कड़ा विरोध प्रकट 
किया । बाद में उसने यह भी कहा था कि दक्षिण कोरिया और प्रशान्त महासागर में अमरीकी 
स्वार्थों की रक्षार्थ कोरिया की सैनिक तैयारियों की जानकारी प्राप्त करते रहने के लिए अमरीका 
के लिए इस तरह की ठोह लेते रहता आवश्यक है और अमरीका इस तरह की कार्यवाही को जारी 
रखेगा। उत्तरी कोरिया ते भी यह स्पष्ट रूप से कह दिया कि फिर कोई जासूसी जहाज उड़ान भरेगा 
तो उसे मार गिराया जायेगा । 972-73 के बाद दोनों कोरिया ने अपने सम्बन्धों को सुधारने 
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के प्रयास प्रारम्भ कर रखे हैं। मार्च 974 में उत्तरी कोरिया के विदेशमन्त्री ने अमरीका पर यह 
आरोप लगाया कि वह एकीकरण के प्रयास में बाधा डाल रहा है। 
अमरीका और चीन--- 945 में जापान की पराजय के वाद अमरीका ने पूर्वी एशिया और 
प्रशान्त महासागर के क्षेत्रों में अपना प्रभुत्त कायम करने की चेष्ठा की | जापान पराजित होकर 
अमरीका के सैनिक कब्जे में आ गया किन्तु चीन में राष्ट्रवादियों और साम्यवादियों के बीच गृह- 
युद्ध चल रहा था । अमरीका ने साम्यवादियों के दमन के लिए च्याँग-काई सरकार को पूरी सहायता 
दी । इसके वावजूद चीन की राष्ट्रवादी सरकार हारती गयी और साम्यवादी जीतते रहे । 949 
में राष्ट्रवादी सेना पराजित होकर चीन की मुख्य भूमि से हटती गयी और अन्त में फारमोसा 
भागकर चली गयी । यह अमरीका के लिए एक बहुत बड़ी पराजय थी । द्वितीय महायुद्ध के फल- 
स्वरूप प्रशान्त महासागर पर अमरीका का पूर्ण प्रभुत्व कायम हो गया था। चीन में साम्यवादी 
शक्ति का उदय इस प्रभुत्व के लिए एक घुनौती बन गया । 
अमरीका इस परिवर्तन को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। उसने चीन की साम्य- 
वादी सरकार को भान्यता प्रदान नहीं की और न उसे संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य ही वनने दिया । 
अमरीका फारमोसा की सरकार को ही मान्यता देता रहा। फारमोसा की कठपुत॒ली सरकार की 
रक्षार्थ उसने इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर सैनिक गतिविधि को बढ़ा दिया। अप्ररीका साम्यवादी 
चीन को अपना पहले नग्वर का शत्रु भानने लगा जिससे पूर्वी एशिया की राजनीति हमेशा तनाव- 
पूर्ण बनी रही । हि 
नये सम्बन्ध की खोज--राष्ट्रपति जॉनसन ने इस बात पर जोर दिया था कि चीन के प्रति 
अमरीकी तीति वदलनी चाहिए। सीनेटर एडवर्ड कैनेडी ने [969 में कहा था कि “बीस वर्ष तक 
चीन के साथ हमारी नीति युद्ध की नीति रही है'*अब हमें युद्ध की नीति का परित्याग कर शान्ति 
की तीति का अनुसरण करता चाहिए। क्योंकि यह हमारे तथा सभी देशों के हित में है ।” सीनेटर 
मंकगवर्त ने भी चीन के साथ राजनीतिक सम्बन्ध कायम करने पर बल दिया था । वैसे लगभग !6 
वर्षों से चारसा स्थित पीकिंग तथा वाशिंगटन के राजदूत अपने देशों के बीच सामान्‍य सम्बन्ध कायम 
करने के उद्देश्य से ।97] तक लगभग 350 बार मिल घुके थे। बारी-बारी से चीवी और अमरीकी 
राजदूत एक-दूसरे के दूतावास में जाने लगे | 97] के फरवरी में राष्ट्रपति निकसन ने 'पीकिंग के 
शासन' को “चीन का जनवादी गणराज्य' तथा फारमोसा की राष्ट्रवादी सरकार को 'ताइवान' 
कहना शुरू कर दिया । उन्होंने कहा था कि “अमरीका की नीति चीन के जनवाोदी ग्रणराज्य को 
विश्व के साथ रचनात्मक सम्बन्धों की ओर ले जाना है ४” उनके इस दृष्टिकोण में चीन सम्बन्धी 
अमरीकी नीति में भारी परिवर्तन की झलक के संकेत थे । 
चोन-अमरोकी उस्बत्धों में दितान्त--अग्रैल 977 में एक अमरीकी विगपाँग टीम” चीन 
गयी । इस पिंगपाँग टीम की चीन यात्रा से यह संकेत मिला कि अमरीका और चीन कभी भी 
निकट आ सकते हैं। अमरीकी जहाजों को इजाजत दे दी गयी कि वे चीन के वेन्दरगाहों पर जाकर 
--तैल भर सकते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय पासपोर्ट पर से 'चीन को छोड़कर' की बात हटा दी गयी । राष्टू- 
पति निक्‍सन ने घोषणा की कि चीच के साथ सम्बन्धों को सुधारने की नयी पाँच-सूत्री योजना के 
अच्तर्गत अमरीका से कुछ ऐसी चीजों का चीन में निर्यात किया जा सकेगा जिनका सामरिक महत्व 
नहीं है। इस पाँच-सूत्री योजना में दो देशों के बीच सीधे व्यापार, यात्रियों के आने-जाने की सुविधा 
तथा चीत द्वारा अमरीकी डॉलर के उपयोगों की सुविधा की बात भी शामिल थी | इसके साथ ही 
वर्षों वाद चीव और अमरीका में पहली बार टेलीफोन पर सीधा सम्पर्क कायम हुआ और एक 
अमरीकी पत्रकार को चीन जाने का “वीसा” प्राप्त हो गया। अमरीकी लेखक 'एडगर स्नो/ ने 
माओ से भेंट की और उसने लिखा कि राष्ट्रपति का चीन में भव्य स्वागत होगा। 
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पाकिस्तान ने चीन-अमरीका को निकट लाने में विचौलिये की भूमिका अदा की । पाकिस्तान 
ने ही किसिगर की ग्रुप्त पीकिय यात्रा की व्यवस्था की । किसिंगर 9 से ] जूलाई, 97 तक 
पीकिंग में रहे। पीकिंग में अपने 48 घण्टे के प्रवास में किसिगर के 20 घण्टे चाऊ ऐन लाई के 
साथ बातचीत में बीते । 

किसिंगर के अमरीका लौटने के उपरान्त 6 जुलाई, 97 को राष्ट्रपति निक्‍सनने « 
अत्यन्त नाटकीय ढंग से घोषणा की कि “मैं मई 972 के पहले चीन का दौरा करूँगा'"'जब तक 
अमरीका और चीन में सामान्य सम्बन्ध स्थापित नहीं होते तब तक विश्व में स्थायी शान्ति नहीं 
हो सकती । चीन के 70 करोड़ लोगों के सहयोग के बिना शान्ति के प्रयास अधूरे रहेंगे।” 
अमरीकी सीनेटरों तथा प्रतिनिधि सभा के सदस्यों ने निक्सन के इस कदम को 'ऐतिहासिक कदम! 
बताया। केवल ताइवान (फारमोसा) ने निक्सन की चीन यात्रा को “मित्रों के साथ विश्वासघात' 
बताया। प्रेक्षकों का कहना था कि किर्सिगर की पीकिंग यात्रा तथा राष्ट्रपति निक्सन की चीन 
सम्बन्धी घोषणा चीनी राजनय की अभूतपूर्व सफलता थी और अमरीकी साम्राज्यवाद की सबसे बड़ी 
पराजय थी । इस सम्बन्ध में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चीन ने अमरीका के द्वार पर नहीं, 
वरत्‌ अमरीका ने चीन के द्वार पर दस्तक दी थी । चीन जाने की इच्छा राष्ट्रपति निवसन ने प्रकट 
की थी और माओ ने उसे मंजूर किया था। यह सर्वंविदित है कि चीन ने निवसन को बीजिंग 
यात्रा के लिए स्वेच्छा से आमन्त्रित नहीं किया, बल्कि उनके विशेष दुत किसिंगर के अनुरोध को 
स्वीकार करके राजनयिक शिष्टाचार को निभाया था । 

सितम्बर 97 के प्रारम्भ में राष्ट्रपति निक्‍्सन ने घोषणा की कि अमरीका चीन को 
संयुक्त राष्ट्र महासभा तथा सुरक्षा परिषद्‌ का सदस्य बनाने के लिए दो प्रस्ताव पेश करेगा । निक्सन 
की इस घोषणा से चीन और अमरीका का रिश्ता मजबूत हुआ । 

2] फरवरी, 972 को राष्ट्रपति निक्सन पीकिग पहुँचे । चीन में राष्ट्रपति का ठण्डा 
स्वायत हुआ । हवाई अड्डे का औपचारिक स्वागत समारोह केवल पन्द्रह मिनट में समाप्त हो गया। 

- शिखर वार्ता के बाद जारी की गयी संयुक्त विज्ञप्ति (शंघाई घोषणापत्र) में अमेरिका ने इस ब्रात 
की पुष्टि की कि उसका लक्ष्य अन्ततः ताइवान (7शांफ्रआ) से अमरीकी सेना और सैनिक अडूडे 
हटा लेना है । 

चीन-अमरीकी सम्बन्धों में 'शंघाई घोषणापत्र” पर हस्ताक्षर (निक्सन और घचाऊ-एन-लाई 
ने 28 फरवरी, 972 को हस्ताक्षर किये) एक नये युग की शुरूआत थी । शंघाई घोषणापत्र में" 
तीन भाग हैं--(7) सामयिक अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति का चीन और अमरीकी नजरिये से प्रृथक्‌-पृथक्‌ 
विश्लेषण; (7) दोनों देशों के विदेश सम्बन्धों के संचालन हेतु कतिपय स्वीकृत सिद्धान्तों का समूह, 
तथा (#7) सम्बन्ध सुधारने की प्रक्रिया में सहमति के बिन्दु जिसमें ताइवान प्रश्त का निर्धारण भी 
सम्मिलित है । ताइवान के प्रश्न पर विशप्ति में संयुक्त राज्य अमरीका ने अपनी पूर्व घोषित नीति 
में आमूलचूल परिवर्तन करते हुए स्पष्ट कहा कि 'किवल एक चीन है और ताइवान चीन का ही 
भाग है ॥ (प7०७ ३8 9प६ गाल एप भात ध॥व पक्यंप्रशा 48 8 एक ० (॥779) । 

चीन-अम रीकी सम्बन्धों को सामान्य करने की दिशो में दोनों देशों में निम्नलिखित सहमतिक्त 
भी हुई : प्रथम, दोनों देशों की जनता में सम्पर्क बढ़ाना तथा विज्ञान, तकनीक, संस्कृति और 
पत्रकारिता के क्षेत्र में सहयोग और विनिमय की शुरूआत करना द्वितीय, दोनों देशों में व्यापारिक 
सम्बन्ध बढ़ाना | तृतीय, अधिकारी और गैर-अधिकारी स्तर पर सम्पर्क बढ़ाने के लिए दोनों देशों 
द्वारा सम्पके अधिकारी (00०४5) नियुक्त करना । दोनों देशों की राजधानियों में सम्पर्क अधिकारी 
की 'नियुक्ति का विचार अन्तर्राष्ट्रीय कुटनीति के क्षेत्र में नयी बात थी 7... 


वि कल 2 
६. 79ाव65 0, #, ए््ा2, (०/॥/शशए०व77ए (फ्रॉंध252 20778 ([985), 09. 293-304, 
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निक्‍्सन की चीन यात्रा के बाद निश्चय ही दोनों देशों के सम्बन्धों में एक नया अध्याय 
शुरू हुआ । बंगला देश के प्रश्न पर भारत बौर पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ने पर जब यह मामला 
संयुक्त राष्ट्र संघ में गया तो चीन ने अमरीका के साथ पूरा सहयोग किया भौर दीनों देशों ने 

, भारत-विरोधी रुख अपनाया | फरवरी 973 में क्रिसिंगर ते पुनः पीकिंग की यात्रा की और दोतों 
देशों ने एक-दूसरे की राजधानी में 'सम्पर्क कार्यालय स्थापित करने का निश्चय किया। चीन- 
' अमरीकी सम्बन्धों में सुधार लाने हेतु तत्कालीन राष्ट्रपति जेराल्ड फोर्ड ने दिसम्बर 97४ में पुनः 
पीकिय की यात्रा की । यद्यपि राष्ट्रपति फोर्ड की यात्रा के वाद कोई संयुक्त विज्ञप्ति' जारी नहीं 
की गयी तथापि ऐसा कहा जाता है कि फोर्ड ने चीनी नेताओं को यह मौखिक आश्वासन दिया 
था कि 976 के राष्ट्रपति चुनावों के बाद ताइवान से कूटनीतिक सम्बन्ध तोड़ दिये जायेंगे। 
8 अगस्त, !977 को ॥॥वीं पार्टी काँग्रेस में भाषण देते हुए नये चीनी'नेता हुआ गुआ फेंग ने 
चीन-अमरीकी सम्बन्धों के सामान्यीकरण की प्रक्रिया में तीन बातें आवश्यक मावी--(7) अमरीका 
ताइवान से राजनयिक सम्बन्ध विच्छेद करे, (॥) ताइवान से समस्त अमरीकी फौजों को हटाया 
जाये, तथा (77) ताइवान व अमरीका के मध्य हुए 954 के पारस्परिक सुरक्षा समझौते को 
पनरस्त किया जाये | 5 दिसम्वर, 978 को रएट्पति जिस्पी कार्टेर ले ! छतवरी, 979 से 
चीन के साथ राजनयिक सम्बन्ध स्थापित करने कौ घोषणा की । राष्ट्रपति कार्टर ने अपने वक्‍तव्य 
में यह माव लिया कि चीन केवल एक है और उसकी एक सरकार है। अमरीका-ताइवान सुरक्षा 
सन्धि को समाप्त कर दिया गया और वहाँ से समस्त अमरीकी सेना हटा ली गयी । फरवरी 979 
में डेंग विश्लआओ पिग (वरिष्ठ उप-प्रधानमन्त्री) नौ दिवस की अमरीकी यात्रा पर गये। दोनों 
देशों में वैज्ञानिक सहयोग, सांस्कृतिक आदान-प्रदान सम्बन्धी अनेक समझौते भी हुए, अमरीका ने 
चीन को 'सर्वाधिक अनुग्रहीत राष्ट्र" (708 89०0० 0०४0०॥) का दर्जा भी प्रदाव दिया । 

7 अक्टूबर, 977 को टोकियो में चीती उप-प्रधानमन्त्री तेंग ए्याओं पिग ने कहा कि 
चीन आधुनिक हथियारों और तकनोकी ज्ञान को विदेशों से लेने की योजना बचा रहा है । अमरीकी 
इन्जीनियर्स चीनी उद्योगों में सहयोग करने और उन्हें आधुनिक बनाने में सहायता कर रहे हैं। 
] सार्च, 979 को चीन और अमरीका के बीच,एक समझौता हुआ जिसके अनुसार चीन ने 80 5 
मिलियन डॉलर के अमरीका के दावों को चुकाने तथा अमरीका द्वारा जब्त की गयी ,80 मिलियन 
डॉलर की सामग्री को छोड़ने पर सहमति प्रकट की । अफगानिस्तान में सोवियत हस्तक्षेप को ध्यान 
में रखते हुए अमरीकी प्रशासन ने 27 जनवरी, 980 को चीन को सैन्‍्य-सामग्री एवं सहायता 
देते का मिर्णेप किया | जनवरी 980 में अमरीका व चीन के चीच सेटेलाइट संचार केन्द्र स्थापित 
करने सम्बन्धी समझोता हुआ । 22 अक्टूबर, 980 को चीन ने बड़ी मात्रा में अमरीका से खाद्य- 
सामग्री खरीदने का समझौता किया | 6 मई, 982 को अमरीकी राष्ट्रपति रीगन ने अपने 
उपनराष्ट्रपति जाज॑ बुश के माध्यप्त से चीन के तीन शीर्षस्थ नेताओं--कम्युनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष, 
प्रधानमन्त्री और उप-प्रधानमन्त्री को पत्र भेजकर सोवियत संघ के विरुद्ध चीन तथा अमरीका के 

> सहयोग को मजबूत बनाने की अपील की । रीगन ले लिखा कि “चीव तथा अमरीका दोनों को 
* सोवियत संध से गम्भीर खतरा है । दुनिया की समस्याओं के समाधान में रूस बाधक है ।” 
वस्तुत: चीन से मधुर सम्बन्धों की तलाश में अमरीका ने चीन के बहिष्कार की चीति का 
परित्यागर कर दिया, दो चीन सिद्धान्तों का परित्याग कर दिया, प्रीकिंग सरकार को चीन की 
प्रतिनिधि सरकार स्वीकार कर लिया, संयुक्त राष्ट्र संघ में चीन की सदस्यत्ता की हिमाकत की 
और ताइवान से अपनी सशस्त्र सेनाओं को वापस बुला लिया। अमरीका के विदेश सचिव 
अलेक्जेण्डर देग और चीन के विदेशमन्त्री हुआंग हुआ की 3-4 जून, 98] को पीकिंग में हुई 
वार्ताओं के फलस्वरूप “विश्व में सोवियत विस्तारवाद को रोकने के लिए! दोनों देशों में एक 
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समझौता हुआ । !7 जनवरी, 7984 को चीनी प्रधानमस्त्री झाओ जियोंग से अमरीका की यात्रा 
की । इस यात्रा के दौरान उन्होंने कहा कि एशिया में सोवियत विस्तारवाद को रोकने में चोर 
अमरीका के साथ सहयोग करेगा । झाओ की वाशिगटन यात्रा के समय दोनों देशों में तकनीकी- 
आधिक सहयोग के अनेक समझौतों पर भी हस्ताक्षर हुए । एक समझौते के तहत अमरीका ने दो 
दशकों तक चीन को आणविक तकनीकी और पूर्जे देते रहने का भी आश्वासन दिया । रीगन और 
झाओ के मध्य अगले 5 वर्ष (अर्थात्‌ 4989 तक) के लिए विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र में आदान- 
प्रदान का भी महत्वपूर्ण समझौता हुआ । अप्रैल 984 में राष्ट्रपति रीगन ने बीजिंग की यात्रा की 
और उन्होंने कहा कि अमरीका को चीन के साथ अपने रिश्ते पर गवे है। जुलाई 985 में चीव 
के राष्ट्रपति ली सियेन ने अमरीका की यात्रा की । 

वस्तुतः चीन ने सोवियत संघ के विरुद्ध विश्वव्यापी मोर्चाबन्दी का आह्वान किया जिसमें 
अमरीका ने प्रत्यक्ष रूप से कोई दिलचस्पी नहीं दिखायी; किन्तु इस सम्भावना से इन्कार नहीं 
किया जा सकता है कि आते वाले दिनों में हिन्दचीन, अफ्रीका और मध्यपूर्व में सोवियत प्रभाव 
को निरस्त करते के लिए अमरीका और चीन संयुक्त मोर्चा लगा सकते हैं ।२ 

, अमरीका-चीन व्यापार में निरन्तर वृद्धि होने लगी है । सन्‌ 979 में दोनों देशों में कु 
मिलाकर 2:38 बिलियन डॉलर, [980 में 4.8 बिलियन डालर, 98 में 5-5 विलियन डॉलर, 
982 में 5:] बिलियन डॉलर तथा 983 में 5:2 विलियन डॉलर के लगभग व्यापार हुआ। 
अमरीका ने कृषि उत्पादन जैसे गेहूँ, सोयाबीन, रेंडी आदि का चीन को निर्यात किया और चीन ने 
पैट्रोलियम पदार्थों व ऊनी-सूती कपड़े का निर्यात किया । सन्‌ 4980 में 70,000 अमरीकन लोगों 
से चीन की यात्रा की तथा 0,000 चीनी अमरीका की यात्रा पर गये । 4982 के अन्त तक 
लगभग 9,000 चीनी विद्यार्थी, शोधार्थी अमरीकी शोध संस्थानों में अध्ययन कर रहे थे । संक्षेप 
में, अब व्यापार, वाणिज्य, तकनीकी और शैक्षणिक क्षेत्रों में दोनों देशों में आदान-प्रदाव और 
सहयोग के द्वार खुल चुके हैं । 

तीन-अमरीकी सम्बन्धों में सुधार (दितान्त) फे कारण--यह प्रश्न अत्यन्त महत्वपूर्ण है 
कि अमरीका चीन से सम्बन्ध सुधारने के लिए अत्यन्त लालायित क्‍यों रहा ? इसी प्रकार चीन को 
एकाएक साम्राज्यवाद के प्रहरी से हाथ मिलाने की आवश्यकता क्‍यों पड़ी ? चीन-अम रीकी सम्बन्धों 
में दितान्त व्यवहार के लिए निम्नलिखित कारण उत्तरदायी हैं : 

[. अमरीकी आधिक हित--वियतनाम युद्ध के कारण अमरीका की अर्थ-व्यवस्था दिलों- 
दिन विगड़ती जा रही थी । डॉलर का मूल्य कम होता जा रहा था तथा मुद्रा-स्फीति बढ़ रही थी। 
भारी मात्रा में कृषि उत्पादन गोदामों में पड़े थे । ऐसी स्थिति में अमरीका अपने उत्पादनों की 
खपत के लिए नये बाजारों की खोज में भटक रहा था जिसकी सहायता से वह आधिक घुनौतियों 
का मुकाबला कर सके और इसकी खपत की गुंजाइश चीन में थी । 

2. वियतनास युद--अमरीका वियतनाम युद्ध में चुरी तरह फेसा हुआ था। वियतनाम 
युद्ध में अमरीका के 50 हजार से भी अधिक सैनिक मारे जा चुके थे और 5 हजार से अधिक 
सैनिक विमान नष्ट हो घुके थे । दिनों-दिन यह युद्ध अमरीका के लिए बड़ा ही महँगा सिद्ध हो 
रहा था। वियतनाम युद्ध में अमरीका ने पाया कि अप्रत्यक्ष रूप से यह चीन के सामने जा चड़ा 
हुआ था ! वियतनाम जनता की देश-भकति और मनोबल को देखकर अमरीकी प्रशासन यह महसूत्त 
करने लगा कि एक जीवन्त राष्ट्र को ग्रुलाम नहीं बनाया जा सकता । अतः अमरीका ने वियंतवाम 
से हटना ही तकंसंगत समझा । किन्तु दक्षिण-पूर्वी एशिया की सबसे महान्‌ शक्ति (चीन) से किसी 
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तरह समझौता किये बिना ही हट जाना एक राजनयिक और सेनिक भुल होती । भतः अमरीका ने 
दक्षिण-पूर्वी एशिया में अपने हितों को बनाये रखने के लिए चीन को विश्वास भें लेना विवेकसम्भत 
समझा । 

3, व्यापारिक व्यवहार्थाद--चीन के साथ प्रायः विश्व के सभी बड़े-बड़े देश व्यापारिक 
सम्बन्ध कायम कर घुके थे । कोई कारण नही कि अमरीका उस बड़े वाजार से लाभ नहीं उठाये । 
अमरीका के लिए इससे अच्छी वात वया हो सकती थी कि उसे अपने माल की खपत के लिए 70 
करोड़ की आबादी वाले विशाल देश का बाजार मिल जाये । चीन से सम्बन्ध कायम करने की 
वकालत अमरीकी व्यापारी ज्यादा जोरों से कर रहे थे । चीन की भोर से ऐसा संकेत मिल चुका 
था कि वह नागरिक विमान, ट्रक, मोटरें, घिजली के सामान तथा अन्य औद्योगिक माल अमरीका 
से खरीदना चाहता है । 

4. चीन-हूम संघपं---चीन और रूस में न केवल मतभेद काफी उम्र हुए अपितु दोनों देशों 
की सेनाओं में कई घार मुठभेड़ें हो छुकी हैं । चीन को अपनी सीमाओं पर रूसी आक्रमण की 
आशंकाएँ वराबर वनी रहती हैं। अतः रूस का सामना करने के लिए चीन ने अमरीका से सामान्य 
सम्बन्ध स्थापित करना तकंसंगत समझा | 

5. सोवियत चित्तारबाद को परिसीमित करने की आकांक्षा--अमरीका और चीन दोनों 
ही सोवियत संघ के बढ़ते हुए प्रभाव और यश से चिन्तित थे । सोवियत संघ ने स्वयं को एक 
एशियाई देश कहना आरम्सम कर दिया था और वह एशिया की रिक्‍तता को भरने के लिए 
लालायित था। सोवियत संघ के प्रमाव को रोकने के लिए चीन ने अमरीका तथा दूसरे पश्चिमी 
देशों से मधुर सम्बन्ध बढ़ाने की आवश्यकता समझी । 

6. साम्यवादी जगत को विम्वाजित करने की कूदनीति--जैसे-ज से रूस-चीत सम्बन्ध तनाव- 
पूर्ण होते चले गये, अमरीका-चीन सम्बन्धों में सुधार का मार्ग प्रशस्त होता गया, क्योंकि सोवियत 
संघ इन दोनों के लिए घुनोती प्रस्तुत कर रहा था। अब तो स्थिति यह हो गयी है कि अमरीका 
चीन को 'पूर्वे का नाटो' कहकर पुकारता है | अमरीकन राष्ट्रपति कार्टर ने यह स्वीकार करते हुए 
कहा कि--चीव की सुरक्षा का जिम्मा अमरीका पर नहीं तथा अमरीकी सुरक्षा की जिम्मेदारी चीन 
पर नही है, फिर भी एक सशक्त ओर सुरक्षित चीन अमरीका के हित में है । यह इस वात का 
संकेत है कि अमरीफा चीन को एक महाशक्ति के रूप में विकसित होने के लिए हर सम्भव सहायता 
देता हैं तथा उसे रूस के मुकाबले में खड़ा करके साम्यवादी खेमे के देशों को आपसी मुठभेड़ में 
उलक्षाये रखना चाहता है । इस सम्बन्ध में एम० बी० कामठ ने लिखा है कि “यह अमरीका के 
हित में होगा कि दो महान्‌ साम्यवादी व्यक्तियों में तनाव बना रहे और वर्षो तक उसे बनाये 
रखा जाये ।//< 

संक्षेप में, चीन दक्षिग-पूर्वी एशिया में रूस के प्रभाव को रोकने के लिए अमरीका के साथ 
सहयोग करना अपने राष्ट्रीय हित की हष्टि से अधिक उपयुक्त समझत्ता है । 

अमरीका की एशिया नीति : विश्लेषण--उपर्युक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि जहाँ एक ओर 
चीन और अमरीका एशिया में सोवियत संघ के प्रभाव को काटने की कोशिश कर रहे हैं वहीं दूसरी 
ओर सोवियत संध उनका प्रतिकार करने लगा है । यह भी उल्लेखनीय है कि अमरीका और रूस 
फभी नहीं चाहेंगे कि चीन एशिया का नेतृत्व करे | इस परिप्रेक्ष्य में ममरीकी विदेश नीति सोवियत 
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संघ एवं साम्यवादी चीन दोनों का उपयोग एक-दूसरे के प्रभाव को रोकने के लिए करेगी -तथा 
साथ में दोनों के साथ एक ह॒द तक ठीक-ठीक सम्बन्ध बनाये रखेगी । इसे अमरीका की. विशिष्ट 
उपलब्धि ही कहा जायेगा क्योंकि अब अमरीका अपना व्यापार मानव, आधथिक और सैनिक खर्चे 
के द्वारा नहीं बल्कि विश्व राजनीति को त्रिकोणीय कुटनीति के द्वारा चलाने लगा है। 
अमरीका की एशिया नीति में एक परिवर्तत उसके उद्देश्य प्राप्ति के साधन का हुआ है। 
पहले अमरीका को एशिया के भू-भाग पर सैनिक अड्डों की विशेप जरूरत पड़ती थी, किन्तु अब 
शस्त्रीय टेक्नॉलॉजी के विकास के कारण इसकी आवश्यकता कम हो गयी है। अमरीका पनडब्बी 
से छोड़े जाने वाले प्रक्षेपास्त्रों--क्ूज और अन्तर-महाद्वीपीय पभ्रक्षेपास्त्रों के द्वारा सैनिक गतिविधियां 
स्थलीय सैनिक अड्डों की अपेक्षा अधिक सुविधाजनक एवं प्रभावकारी ढंग से चला सकता है जिसमें 
वह अभी सक्रिय भी है। दूसरा परिवतंन अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का स्वरूप बदलने के कारण आया 
है । विगत में अमरीका मोटे तौर पर एशिया में साम्यवाद के विरोध पर जोर देता था किन्तु भव 
वह सोवियत संघ और चीन के बीच मतभेद का फायदा उठाकर एशिया में दोनों का प्रभाव एक- 
दूसरे के माध्यम से रोकने में लगा हुआ है | तीसरा परिवर्तन यह है. कि पहले सोवियत संघ के 
साथ अमरीका ने एशियाई देशों के सम्बन्ध में हाथ नहीं मिलाया, किन्तु अब सोवियत-भमरीकी 
सहाधिकार के कुछ लक्षण नजर आ रहे हैं। दोनों महाशक्तियों का एशियाई देशों द्वारा आणविक 
शक्ति के प्रादुर्भाव के सम्बन्ध में कमोवेश समान रुख इस तथ्य को उजागर करता है । 
एशिया में अमरीका की सैनिक उपस्थिति कम हो रही है, पर सिर्फ राजनीतिक और साम- 
रिक क्षेत्र तक ही सीमित नहीं । आखिर अमरीका विश्व पूंजीवाद का गढ़ हैं और एक व्यापार को 
आचरणमूलक सिद्धान्त की मान्यता प्राप्त है। ऐसी हालत में अनेक निजी व्यावसायिक हित या 
बड़ी-बड़ी कम्पनियों के स्वार्थ अमरीकी राष्ट्रीय हितों के साथ जुड़ जाते हैं। अनेक बहुराष्ट्रीय 
निगम मूलतः अमरीकी स्वामित्व एवं नियन्त्रण वाली कम्पत्ियाँ हैं और इनके क्रियाकलाप गैर 
सरकारी भले ही हों, उनका विश्लेषण एशियाई क्षेत्रों में अमरीकी उपस्थिति के अन्तगंत ही किया 
जाना चाहिए | > 
संयुक्त राज्य अमरीका की लैटिन अमरीकी नीति 
(प्नष्ठ ए. 5. एण7ट९ 70ए५8ए४०9 7.677 #५ए8ारा22) 
लैटिन अमरीकी देशों के प्रति संयुक्त राज्य अमरीका ने जिस नीति का अनुसरण किया है 
उसे सामान्यतः 'यान्की साम्राज्यवाद! और “डॉलर कूटनीति' के नाम से पुकारा जाता है । इन नीति 
“के विकास की विभिन्न मन्जिलें रही हैं और हर मन्जिल पर इस नीति को अलग-अलग नामों से 
पुकारा गया है । 
इसकी पहली मन्जिल 9वीं शताब्दी में हमें मुनरो सिद्धान्त के रूप में दृष्टिगोचर होती 
है। 'मुनरो सिद्धान्त” का सहारा लेकर संयुक्त राज्य अमरीका ने इस क्षेत्र के देशों पर अपने राजनी- 
तिक प्रभाव को स्थापित किया और उनका अनियन्त्रित रूप से विकास किया | ! 822 में राष्ट्रपति 
मुनरो ने स्पष्ठ कहा कि अमरीकी राज्यों के मामलों में किसी दूसरे के हस्तक्षेप को सहन नहीं किया , 
जायेगा । राष्ट्रपति थियोडर रूजवेल्ट ने “वड़ा डण्डा नीति! (88 शांण: एणा०) का प्रतिपादन 
किया । 904 में उन्होंने स्पष्ट कहा कि मुनरो सिद्धान्त की उपेक्षा करने वाले राष्ट्रों के खिलाफ 
अमरीका अन्तर्राष्ट्रीय पुलिस शक्ति की भूमिका अदा करेगा । रूजवेल्ट ने इसी आधार पर क्यूवा, 
डोमीनिकन रिपव्लिक, हैटी तथा निकाराग्रुआ में हस्तक्षेप किया । तीसरी मन्जिल को डॉलर कुंट- 
नीति” के नाम से पुकारा जाता है जिसकी शुरूआत राष्ट्रपति टाफ्ट ने की थी। बुडरो विल्सन के 
समय अमरीकी भ्रातृत्व भावना का विकास हुआ और अच्छे पड़ौसी सम्बन्धों की सृष्टि हुईं । चोधी 
सन्जिल की शुरूआत फ्रेंकलिन रूजवेल्ट के काल में अच्छे पृड़ोसी की चीति/ (90०4 7शं880०0 
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एशणां०)) से हुईं। उनके राष्ट्रपतित्व काल में लैटिन अमरीका के राज्य हैटी पर से अमरीकी 
नियन्त्रण हटा लिया गया । राष्ट्रपति आइजनहाँवर ने अच्छे साझीदार (0006 ?क्ए्रथ) की 
तीति प्रारम्भ की और लैटिन अमरीकी राज्यों को आथिक तकनीकी सहायता प्रदात की । राष्ट्रपति 
कैनेडी के काल में 'प्रगति के लिए मैत्री' (&॥9॥०० रण ?7087४8$) नीति प्रारम्भ की गयी । इस 
सीति के अच्तर्यत लैटिन अमरीकी देशों के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए काफी घन का 
प्रावधान किया । 964 में राष्ट्रपति निक्‍्सन ने 'समान साझीदारी (>(०थ एश॥॥०५४9) की 
नीति की शुरूआत की । इन नीति के अन्तर्गत यह कहा कि अब लैटिन अमरीकी देशों को जो 
आधिक सहायता दी जायेगी उसे कार्यान्वित करमे के लिए “अन्तर-अमरीकी बअभिकरण' कायम 
किया जायेगा तथा अपने विकास कार्यक्रमों को स्वयं लैटिन अमरीकी देश निर्धारित करेंगे | 

द्वितीय महायुद्ध के बाद लैटिन अमरीका में अमरीकी विदेश नीति के उद्देश्य रहे हैं : (3) 
पश्चिमी गोलाउं में वाह्म हस्तक्षेप का निषेध; (7) साम्यवाद का अवरोध; (77) पश्चिमी गोलाहँं 
में अनन्य अमरीकी प्रभाव एवं प्रभुत्व; (/४) आथिक विकास के लिए पारस्परिक सहयोग करना । 
वस्तुतः ये उद्देश्य 'मुनरों सिद्धान्त, बड़ी छड़ी नीति! आदि से मिलते-जुलते हैं । 

इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अमरीका मे 947 में (रित्रो सन्धि! का निर्माण करवाया] 
यह प्रथम सामूहिक सुरक्षा सन्धि थी जिसमें पश्चिमी गोला की वाह्म आक्रमण से सुरक्षा के लिए 
व्यवस्था की गयी थी | बाद में, अमरीका की प्रेरणा से ही ।948 में ओ० ए० एस० (08क्षां- 
5800॥ ०0० #पछ+०शा 46४) का निर्माण हुआ । ओ० ए० एस० के द्वारा अमरीका ने एक 
सैनिक गुट बनाने का प्रयत्व किया ताकि लैटिन अमरीकी देशों में अमरीका समर्थित सरकारें कायम 
रह सकें । 95] में अमरीका ते इस संगठन की आड़ में ग्वाटेमाला में सैनिक हस्तक्षेप किया और 
अपनी पिछलग्गू सरकार बना दी । अमरीका ने 23 अप्रैल, 954 को निकारागुआ तथा 20 मई, 
954 को हाण्डूरास के साथ सैनिक सहायता सभ्नझौता क्रिया । 959 में फिडेल कास्त्रो के नेतृत्व 
में क्यूबा में साम्यवादी क्रान्ति सम्पन्न हो गयी ती अमरीका ने डॉ० जोसो भीरो कार्डोता के नेतृत्व 
में प्रवासी सेना द्वारा पिग्स की खाड़ी (839 ० ए85) पर आक्रमण करा दिया। जब रूस ने 
क्यूबा में मिसाइल बड़डे बवाये तो अमरीका ने इसका,कड़ा विरोध किया और क्यूंबा की नाकेबन्दी 

* कर दी। 965 में राष्ट्रपति जॉनसन ने साम्यवादी क्रान्ति का दसन करने के लिए डोमिनिकन 

रिपब्लिक में हस्तक्षेप किया। 987 में वामपक्ष के खतरे की आड़ में रीगन प्रशासन ने अल- 
साल्वाडोर के गृहयुद्ध में एक पक्ष विशेष अर्थात्‌ अल-साल्वाडोर की सैनिक सरकार को समन देने 
का फैसला किया । 

रीगन सरकार की मध्य अमरीकी और कैरिबियाई नीति इस घारणा पर आधारित थी किं 
समस्त लैटिन अमरीका उसके प्रभाव-क्षेत्र में है। अतएवं इन इलाकों में अमरीका किसी भी बाहरी 
शक्ति के हस्तक्षेप या प्रभाव को बर्दाश्त नही करेगा । 

- इससे पूर्व कार्टर प्रशासन मे लैटिन अमरीकी देशों में अमरीका के प्रति सद्भाव उत्पन्न 
करने के लिए विशेष प्रयत्न किये । 7 सित्तम्बर, 977 को पनामा नहर के सम्बन्ध में पनामा और 
अमरीकं के मध्य हुई सन्धि ने पवामा के साथ अमरीका के एक प्राचीन विवाद को समाप्त कर 
दिया। राष्ट्रपति कार्टर ने स्वयं मा 978 में वेनेजुएला और 979 भें मैक्सिको की यात्राएँ 
कीं। 978 में रोजलिन कार्टर ने राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में जमैका, कोस्टारिका, 
इक्वाडोर, पेरू, ब्राजील, कोलम्बिया, वेनेजुएला आदि सात लैटिन अमरीकी देशों की यात्रा की । 

रीगन सरकार मध्य अमरीका को साम्यवादी खतरे से बचाने के लिए यह जरूरी भानती 
है कि क्यूबा को इस इलाके में मतमानी करने वी आजादी नहीं दी जाये । उसे बार-बार यह घमकी 
दी गयी कि यदि उसने विकाराग्रुआ के जरिये साल्वाडोर और ग्वाटेमाला के छापेमारों को अस्त्र- 


है. 
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शस्त्र देता जारी रखा तो अमरीका मध्य अमरीकी सरकारों को एकता के सूत्र में बॉधेगा और 
क्यूबा को अपनी हरकतों की कीमत धुकानी पड़ेगी । निकारागुआ की सांदीनिस्ता राष्ट्रीय ग्रुक्ति 
सोर्चे की सरकार 9 जुलाई, ]979 की निकारागूआ ऋान्ति के समय से ही अमरीका की गाँद 
की किरकिरी बनी हुई है । अमरीका लगातार इस कोशिश में है कि सांदीनिस्ता सरकार का तख्ता 
पलट दिया जाये । सन्‌ 7984 में ग्रेनेडा में अमरीकी सैनिक हस्तक्षेप रूस-क्यूबा प्रभाव को समाप्त 
करने का ही एक अभियान माना जाता है । अमरीकी गृप्तचर संस्था सी० आई० ए० के माध्यम 
से अमरीका निकारागुआ के ग्हयुद्ध से जुड़ा हुआ है और वहाँ की सरकार के विरुद्ध दक्षिणपत्दी 
विद्रोहियों की हर सम्भव सहायता कर रहा है । फाकलैण्ड के प्रश्त पर अमरीका ने ब्रिटेत का साथ 
दिया, जिसके परिणामस्वरूप लैटिन अमरीका के अधिकांश देश अब अमरीका पर कम भरोसा 
करने लगे हैं। दिसम्बर 989 में राष्ट्रपति बुश मे पनामा में अमरीकी सैचिक बलों को भेजकर 
वहाँ के तानाशाह शासक चोरिएगा को सत्ताच्युत कर दिया । 

सक्षेप में, लैटिन अमरीकी देश अयरीका को एक साम्राज्यवादी देश समझते हैं । वे उसे 
'उत्तर का महादैत्य/ (00005878 ०* 6 3२०7४) कहते हैं । 


अमरीका की अप्लीक्षी चीति 
(छ5 3 50र 7904॥0ए४ 07 पछाउ एायफा0 56778) 


अफ्रीका में अमरीका की दिलचस्पी काफी पुरानी है। वह अफ्रीका के उपनिवेशी मालिकों 
से कच्चा माल खरीदता था। अमरीका ब्रिटेन, फ्रांस आदि औपनिवेशिक शक्तियों का मित्र था बत: 
अब अफ्रीका में उसे एक मौपनिवेशिक पूँजीवादी शक्ति के रूप में जाना जाता है । दक्षिण अफ्रीका 
तथा श्वेत लोगों का समर्थक होने के कारण अफ्रीकी नेता अमरीकी जोड़-तोड़ से दर रहना चाहते 
हैं। अमरीका ने अफ्रीकी राज्यों के आपसी विवादों में भी हस्तक्षेप किया है । उसने सोमालिया को 
सहायता देकर उससे इथियोपिया पर आक्रमण कराया; अंगोला के गृह-युद्ध में उसने एफ० एन० 
एल० ए० का समर्थन किया। अमरोका ने रोडेशिया तथा दक्षिणी अफ्रीका की रंग्भेद समर्थक 
सरकारों का समर्थेत किया तथा 30 अक्टूबर, 974 को संयुक्त राष्ट्र संघ से दक्षिणी अफ्रीका को 
निष्कापित करने के प्रस्ताव पर “वीटो' का प्रयोग क्रिया। इन सबसे अमरीका की पहचान अब 
अफ्रीका में आन्तरिक शासन में हस्तक्षेप तथा रंगभेद का समर्थन करने वाले राष्ट्र के रूप में होने 
लगी है! 

अधरीकी विदेश दीति का घुल्यांकन 
(फ्रष्ठ ए.5. ए0ारगठार एछट९ ; #प एडापर/#पछ) 

- प्रसिद्ध अमरीकी राजनयिक जाजे केनन ने वार-बार कहा था कि “अमरीकी विदेश मीति 
घड़ी के पेंडुलम की भांति एकान्तवास एवं हस्तक्षेप के दो छोरों पर झूलती है ।” यह बात एशिया, 
लेंटिन अमरीका, अफ्रीका और यहां तक कि यूरोप में अमरीकी नीति पर अच्छी तरह लागू होती 
है। वैसे अमरीका की विदेश मीति अधिकांश देशों को या तो अधीनस्थ बनाने या उसका प्रभाव 
रोकने की रही है जबकि आदर्श स्विति समायोजन की होनी चाहिए ) 

, द्वितीय महायुद्ध के बाद अमरीकी विदेश नीति की उम्रता से शीतयुद्ध का वातावरण बना । 
अमरीका मे आधिक और सैनिक सहायता के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से अपने साम्राज्यवादी पंजे 
को फैलाया। लैटिन अमरीका, दक्षिण-पूर्वी एशिया और मध्य एशिया अमरीकी साम्राज्य विस्तार 
के प्रमुख क्षेत्र रहे हैं। हिन्दचीन, कम्बोडिया, वियतनाम, भरव-इजराइल, पाकिस्तान आदि में 
अपनायी ययी असरीकन सीति इस साम्राज्यवादी लालसा का द्योतक है । 

आज एक ओर अमरीका सोवियत संघ के साथ मंत्री की स्थापना के लिए प्रयत्नशील है 
ताकि तनाव-शैथिल्य हो सके तो दूसरी ओर चीन और जापान के साथ सोवियत संघ के विरुद्ध 
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गठबन्धत करने की दिशा में प्रयत्तशील है ताकि सोवियत सैनिक घुनौती का मुकाबला किया जा 
सके । किसी भी स्थिति में अमरीका विश्व की एक महाशक्ति के रूप में अपनी प्रतिष्ठा को बनाये 


रखना चाहता है । 
अमरीकी विदेश नीति में उपनिवेशवाद विरोधी तत्वों को कभी भी स्थान नही दिया गया। 


लैंटिन अमरीकी देशों और सुदूरपूर्व में अमरीका ने हमेशा से अपनी साम्राज्यवादी आककाक्षाओं को 
पूरा करने का प्रयास किया। अमरीकी द्वि-पक्षीय विदेशी आथिक सहायता अभी भी अधिकतर 
एशियाई-लैटिस अमरीकी देशों को औद्योगिक विफास के लिए नहीं दी जाती वल्कि उसके द्वारा 
भनचाही दिशा में विकास हेतु दी जाती है जो अमरीका का हिंत सम्बर्द्ध अधिक करती है और 
प्राप्तकर्ता देश का कम । संसार के अनेक देशों में अमरीका ने अपने सैनिक अड्डे स्थापित किये। 
अनेक देशों के साथ उसने, असमान व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित किये जिससे उसे उनकी आशिक 
व्यवस्था को अपने नियन्त्रण में रखने का अधिकार प्राप्त हो गया । पश्चिमी एशिया के तेल को 
अपने अधिकार में लेने के लिए उससे वहाँ की राजनीति में हस्तक्षेप किया | साम्यवाद को 'रोकने 
के नाम पर उसने वियतनाम पर अत्याचार किये । लेंटिन अमरीका को वह अपनी जागीर समझने 
लगा । अमरीकी विदेश नीति की असफलता का इससे वढ़कर दूसरा प्रमाण क्या हो सकता है कि 
सर्वत्र उसे 'नव-उपनिवेशवाद' का प्रतीक समझा जाने लगा है। चीन से उसे विनम्नतापूर्वक मैत्री 
का हाथ बढ़ाना पड़ा, वियतनाम से बदनाम होकर निकलना पड़ा, पाकिस्तान को शस्त्र देकर भारत 
की नाराजगी मोल लेनी पड़ी, ईरान ने अमरीकी राजनयिकों को 444 दिन तक बन्दी (बन्धक) 
बनाये रखा, अफगानिस्तान सोवियत संघ के प्रभाव क्षैत्र में चला गया, कम्पूचिया साम्यवादी वन 
गया, नाठो में दरारें पड़ने लगीं और उसके पुराने साथी भी उसकी नीति से " ऊबकर अमरीकी 
चंगुल से तिकलने का प्रथास करने लगे। रीगन प्रशासन की नीति ने पुनः नव-शीत-युद्ध एवं 
शस्तरास्त्रों की होड़ को जन्म दिया । रीगन की स्टार बार योजना दुनिया को आतंकित करने 
लगी । ग्रेनेडा पर नृशस आक्रमण पड़ीसी लैटिन अमरीकी मित्रों को चौकाता है | निकारागुआ और 
मभल-साल्वाडोर के आल्तरिक मामलों में हस्तक्षेप अमरीकी छवि को कलंकित करता है । अच्त- 
रष्ट्रीय राजनीति में एक बार पुनः अस्थिरता का वातावरण उत्पन्न हो गया है: । 

एक अध्ययन के अनुसार इस शताब्दी के अन्त तक पश्चिमी यूरोप के देशों और अमरीका 
में काफी अलग्राव एवं मतभेद उत्पन्न हो जायेंगे। अतः अमरीका को बाध्य होकर शान्तिकाल में भी 
लामबन्दी करनी होगी । यह रिपोर्ट सामरिक एवं अन्तर्राष्ट्रीय अध्ययन के लिए जार्ज टाउन विश्व- 
विद्यालय के केद्ध ने अमरीकी सेना के लिए तंयार की है । 

रिपोर्ट में विचार व्यक्त किया गया है कि पश्चिमी देशों में जनता तटस्थ रहने के लिए दवाव 
पैदा करेगी। वाटो सैन्य संगठन में अमरीका के नेतृत्व को लेकर भी निराश पैदा होगी । इन सब 
कारणों से स्वयं नाटो की समाप्ति भले न शुरू हो, परन्तु नाटो के पीछे जो भावना है वह अवश्य 
समाप्त होने लगेगी। वैसे भी यह बात स्पष्ट होती जा रही है कि अधिकांश पश्चिमी यूरोपीय देश 
अमरीका के अन्ध समर्थक नही है। यहाँ तक कि एक भोर ब्रिटेन ने अमरीका की इजराइली नीति 
का समर्थन नहीं किया और दूसरी ओर फाकलैण्ड को लेकर अमरीका की राय की उपेक्षा, की । 
यूरोप में नाटो अड्डों पर परशिंग मिसायलों के रखने पर भी नाटो राज्यों में सवंसम्मति नहीं है । 
साइबेरियत तेल पाइप लाइन के निर्माण को लेकर तो वाटो सदस्यों ने अमरीका की परवाह करने 
से इन्कार कर दिया । 

संक्षेप में, संयुक्त राज्य अमरीका की नीति को आलोचकों मे नवीन साम्यवाद कहा है, 


जिसके अन्तगंत वह अधिक सहायता और सैनिक सन्धियों के नाभ पर अपना प्रभुत्व थोपने का 
प्रयास कर रहा है । 
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0., 


प्रश्त 


« अमरीकी विदेश नीति की वर्तमान प्रवृत्तियों का विश्लेषण कीजिए । 


शव प5७ धी6 पर0007 (९0708 0 द्वाप्रत्रांख्वा णिछंशा) 7णॉा०ए 


. - “युद्धोत्तर परिस्थितियाँ अमरीका के साम्राज्यवादी दुनिया के सन्तरी (काजी) बनने की 


भहृत्वकांक्षा रखती हैं । 

उक्त वक्‍तव्य के प्रकाश में युद्धोत्तर काल के प्रथम दो दशकों में अमरीका की भूमिका का 
मूल्यांकन कीजिए । 

न्तफ्तक्ा 90४-एथ7 000ा/णाए 06 ॥7ए०7थी४5 णी 6 एछ.8.8. 8४४७॥० (0 ॥6 
706 0० (6 छ0णग6 2०709776 


59658 66 706 98ए९6 9ए 6गल्रांरब्व 0 6 आशा छत 6 790४6 शशि 
(0रता8 6 €्ाए ईएछ0 0608068 0 ए05४-फ्रध्या एथ00 


अमरीका की विदेश नीति के मुख्य सिद्धान्तों की विवेचना कीजिए । 
]980055 ॥6 पराथा। फछगालए68 0 हैग्ञाथाए4॥ 0णल्ंशा 970॥0०५-. 
969 से चीन-संयुक्त राज्य अमरीकी सम्बन्धों का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए । 


(फ्रांएधीए छावायांए8 आ0-4720708॥. (एशाल्त छॉ्वट8 ण 6गा6ांए७) 09075 
8706 969. 


969 से संयुक्त राज्य अमरीका की विदेश नीति का मूल्यांकन कीजिए । 


न 8॥ 859885॥78॥6 07 ॥6 एग्ञाल्त छाव्व68 एण 6गा07०४१४ शेड 90००५ ४॥९० 
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सन्‌ 949 के बाद में संयुक्त राज्य अमरीका की विदेश नीति के प्रमुख सिद्धान्तों का परी- 
क्षण कीजिए । 


गज ॥6 पाक्षांत। एगाएं068 0 86 णिथंशा॥ 9००४७ ० ॥6 एछ.,8.8., ४॥९४ 


द्वितीय विश्वयुद्ध के वाद एशिया के प्रति अमरीका की वंदेशिक नीति का परीक्षण कोजिए। 


ऊऋधषाया6 6 0थंशत एणाी०ए ० #शआढांट०8 0०फ्रक्धात5 - 389 ॥7 ॥९ 908-802070 
एणात जा 9०१०० है 


पिछले दो दशकों में दक्षिण एशिया में अमरीकी भूमिका का मूल्यांकन कीजिए । 
छरभ[एश्ाल 76 8प्राह्वांटका 706 जा 807 5४०३ तणए7ा7हु 76 ]88 (0 0९09005 


« संयुक्त राज्य अमरीका और जनवादी चीनी गणराज्य के पारस्परिक सम्बन्धों की नृतन 


प्रवृत्तियों का संक्षिप्त परीक्षण कीजिए 

छोक्याएर छाधीए ॥6 76०ढाए धलात वा 78005 >ल्‍प्ररशा 6 एंगरॉालत 805 
एण &प्रष्०8 280 #6 ?7९00]65 ३९७ए४॥० ० एकञ9, 

निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए : 

() ट्र,मैम विद्धान्त, (7) मार्शल योजना, (7) आइजनहॉवर सिद्धान्त । 

जएप्राल आआा07 7065 00 ॥6 (०0०फ्रांण  : 


() एव 00ण"777०, 
(7) शवाशाशी एोशा, 
() पइछ॥आ0एट' क्‍00007776, 
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सोवियत संघं की विदेश नीति 


तातष्ट ई+0प्रद्चठा ?00९ 07 पत्त& ७.७.5.8.] 






5 
सोवियत विदेश नीति के संवेधानिक आधार 
(००पड्रपपरएप्परठाप#, 98४88 09 प्तछ 50शहय' ए0रहाठार एठाव0५) 

977 के संविधान में सोवियत संघ के इतिहास में पहली बार एक अलग अध्याय जोड़ा 
गया है, जिसमें सोवियत संघ की विदेश नीति की चर्चा की गयी है। अन्तर्राष्ट्रीय जीवन में 
सोवियत राज्य की भागीदारी के संबंधानिक तियम की परम्परा तो सोवियत सत्ता के पहल के 
कदमों के साथ ही आरम्भ हुई थी, किन्तु इससे पहले कभी भी मूलभूत कानून में नियमन इतत्ता 
व्यापक नहीं था । इसका कारण यह है कि पिछले दशकों में सोवियत संघ की अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति 
में भारी परिवतंन आये हैं, विश्व राजनीति में सोवियत्त राज्य की भूमिका बढ़ गयी है, साथ ही 
समाज के विकास में घरेलु और विदेशी कारक परस्पर सम्बन्धित हैं । 


इतिहास का अनुभाग पूरी तरह से इस माकसंवादी प्रस्थापना की अभिपुष्टि करता है कि 
गृह नीति ही विदेश नीति के रूप में जारी रहती है और विकसित होती है। साथ ही आजकल 
'समाज के विकास पर विदेश नीति से सम्बन्धित कारकों का प्रभाव बहुत बढ़ गया है। गृह और 
विदेश नीति का परस्पर सम्बन्ध अधिक गहरा हो गया है। इसके अलावा स्वयं विदेश नीति की 
अवधारणा भी अधिक व्यापक हो गयी है। केवल राजनीति के क्षेत्र में ही नहीं, बल्कि अथैव्यवस्था, 
संस्क्ृति, विज्ञान, शिक्षा, कीड़ा आदि, क्षेत्रों में राज्यों के बीच सम्बन्ध भी इसमें आते हैं । 


विदेश नीति का उल्लेख करने वाले संविधान के अध्यायों के अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में सोवियत्त 
राज्य के अनुभवों का सामान्यीकरण किया गया है, इसके मूलभूत सिद्धान्तों की निरन्तरता को 
कायम रखा गया है । सुविदित है कि महान्‌ अक्टूबर समाजवादी क्रान्ति के अगले दिन ही शान्ति 
के बारे में आज्ञप्ति जारी की गयी थी, जिसके अन्त में यह आह्वान था कि “शान्ति के ध्येय को 
पूरा करे ।” रूसी जनतस्त्र के 98 के संविधान में यह प्रस्तावना शामिल की गयी थी कि 
सोवियत सत्ता हर हालत में पराये क्षेत्रों के समामेलनों और-हरजानों के बिना, “राष्ट्रों के आत्म- 
निर्णय के आधार पर मेहनतकशों की जनवादी शान्ति की प्राप्ति की नीति पर अमल करेगी ।” 
तब से शान्ति शब्द सोवियत विदेश नीति का प्रतीक बन गया है । 


नये संविधान सें इतिहास के अनुभवों और परम्पराओं की नयी अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति को 

ध्यान में रखते हुए विकसित किया गया है । नयी स्थिति के लिए निम्न-तथ्य लाक्षणिक हैं: 
शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व की नीति को लागू करने में सफलताएँ, अच्तर्सष्ट्रीय तनाव-शैथिल्य की 

« उपलब्धियाँ, औषनिवेशिक दासता से मुक्त होकर अपनी राजनीतिक एवं आ्िक आत्म-निर्भरता के 
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सुहृढ़ीकरण के सार्ग पर विकासमान देशों का उद्भव तथा सबसे महत्वपूर्ण, विश्व समाजवादी 
व्यवस्था का गठन । 

लेनिन में सोवियत विदेश त्तीति के जो सैद्धान्तिक आधार निरूपित्त किये थे, उनमें सोवियत 
राज्य के विकास की साठ वर्ष से अधिक अवधि में कोई परिवर्तन नहीं आया है । शान्ति के बारे में 
आज्ञप्ति से लेकर समसामयिक पहलकदमियों तथा सोवियत राज्य की विदेश नीति में प्रमुख 
दिशाओं की निरन्तरता अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों की सबसे जटिल और उम्र समस्याओं के हल में 
सोवियत संघ का रुख निर्धारित करने में सैद्धान्तिक महत्व रखती है । 

नये संविधान के अध्याय 4 में सोवियत विदेश नीति के उद्देश्यों और दिशाओं की काफी 
विस्तार से व्याख्या की गयी है। इसमें कहा गया है कि यह नीति सोवियत संघ में कम्युनिज्म के 
निर्माण के लिए अनुकूल अतच्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियाँ सुनिश्चित करने, सोवियत संघ के राजकीय 
हितों की हिफाजत करने, विश्व समाजवाद की स्थिति सुदृढ़ करने तथा राष्ट्रीय और सामाजिक 
प्रगति के लिए जनगण के संघर्ष का समर्थत करने की ओर लक्षित है। इस प्रकार क्रान्तिकारी 
उपलब्धियाँ, सोवियत समाज के विकास के हितों की रक्षा के साथ सोवियत जनता के अन्त- 
रष्ट्रीयतावादी कतंव्य का सम्बन्ध बड़ी स्पष्टता से और आश्वस्तकारी ढंग से दिखाया गया है। 

संविधान में कहा गया है, “सोवियत संघ अविचल रूप से शाच्ति की लेनिनवादी नीति का 
पालन करता है और राष्ट्रों की सुरक्षा एवं व्यापक अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग का समर्थन करता है ।/ 
(अनुच्छेद 28) । इस प्रकार सोवियत विदेश नीति के प्रमुख सिद्धान्त को--सारे संसार में शान्ति 
के लिए अथक और सक्रिय संघर्ष--अब संवैधानिक दर्जा मिल गया है। इससे शान्ति की नीति 
का पालन करने सें सभी राजकीय निकायों और सार्वजनिक संगठनों का उत्तरदायित्व बढ़ गया है। 

नये संविधान में विभिन्‍न सामाजिक व्यवस्थाओों वाले देशों के बीच शान्तिपुर्ण सह-अस्तित्व 
के सिद्धान्त को और आगे विकसित किया गया है। अनुच्छेद 28 में कहा गया है कि सोवियत 
विदेश नीति “आक्रामक युद्धों को रोकने, साविक भौर पूर्ण निरस्त्रीकरण करवाने और विभिन्न 
सामाजिक व्यवस्थाओं वाले राज्यों के शान्तिपुर्ण सह-अस्तित्व के सिद्धान्त को अविचल खझप से 
कार्यान्वित करने की ओर लक्षित है ।” यह सिद्धान्त सदा से सोवियत संघ की विदेश नीति का 
प्रस्थान बिन्दु रहा है। यह उस वैज्ञानिक अवधारणा का मूर्त रूप है जिस पर सोवियत राज्य की 
स्थापना के पहले दिन से ही पूंजीवादी देशों के आन्तरिक मामलों में किसी भी तरह के हस्तक्षेप 
का सख्त विरोध किया । प्रत्येक जनगण, प्रत्येक देश द्वारा विकास का अपना साय खुनने के उनके 
* अधिकार का आदर लेनिनवादी विदेश नीति का अविचल सिद्धान्त बन गया है । 

सोवियत संघ के विकास के विभिन्न क्षेत्रों में शान्ति में उसकी हितबद्धता प्रत्यक्षतः प्रकट 
होती है । उदाहरणत:, वर्तमान सामाजिक-आश्िक पंचवर्षीय योजना के लिए अन्तर्राप्ट्रीय आर्थिक 
जीवन में गहरी भागीदारी लाक्षणिक है | सोवियत, संघ विदेश व्यापार में सक्रिय है, दूसरे देशों के 
साथ विज्ञान और प्रविधि के क्षेत्र में सम्बन्ध निरन्तर विकसित कर रहा है, पर्यावरणीय सुरक्षा के 
लिए अन्तर्राष्ट्रीय कार्यवाहियों में भाग ले रहा है, संस्कृति, शिक्षा और कीड़ा केक्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय 
सम्पर्क सुदृढ़ कर रहा है ! 

नये संविधान में युद्ध के प्रचार को वरजित घोषित किया गया है। यहाँ हम पाठकों को 
यह याद दिलाना चाहेंगे कि सोवियत कानून पहले भी किसी भी रूप में युद्ध के प्रचार को अपराध 
मानता हैं। 975 में हेलसिकी में हुए, यूरोपीय सुरक्षा एवं सहयोग सम्मेलन के अन्तिम दस्तावेज 
में अन्तर्राप्ट्रीय सहयोग के जो दस सिद्धान्त निर्धारित किये गये हैं, वे सब 977 के संविधान में 
प्रतिबिम्बित हुए हैं । 

सोवियत राज्य के विदेशनीतिक कार्यकलापों में विकासशील देशों के साथ सम्बन्धों की 
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ओर बहुत ध्यान दिया जाता है। सोवियत संघ अपनी राष्ट्रीय और सामाजिक मुक्ति के लिए, 
राजनीतिक स्वाधीनता के सुदृढ़ीकरण तथा आथिक तिभंरता की प्राप्ति के लिए संघपरत जनगण 
का हृढ़तापूवंक समर्थन करता है । विकासशील देशों के साथ सोवियत संघ के सम्बन्ध पुर्णे समाता- 
प्रिकार सम्प्रभ्ुता के प्रति आदर और परस्पर लाभ पर आधारित हैं । 

संविधान के अनुसार अन्य समाजवादी देशों के साथ सोवियत संघ के सम्बन्धों का प्रस्थान 
विन्दु समाजवादी अन्तर्राष्ट्रीयतावाद है। इस सिद्धान्त के आधार पर ही आजकल समाजवादी 
विरादराना देशों के बीच अन्तर-राजकीय सम्बन्ध बनते है । अनुच्छेद 30 में कहा गया है : “विश्व 
समाजवादी समुदाय के एक संघटक अंग के रूप में सोवियत संघ अन्य समाजवादी देशों के साथ 
समाजवादी अस्तर्राष्ट्रीयतावाद के सिद्धान्त के आधार पर मैत्री, सहयोग और साथीवतु पारस्परिक 
सहायता को बढ़ावा देता है और उन्हें सुहढ़ बनाता हे तथा आर्थिक एकीकरण और अच्तर्राप्द्रीय 
समाजवादी श्रम-विभ्वाजन में सक्रिय भाग लेता है । 

सोवियत संघ और दूसरे समाजवादी देशों की आधिक योजनाओं में समाजवादी आर्थिक 
एकीकरण के सर्वागीण कार्यक्रम की भूमिका बढ़ रही है। यह कार्यक्रम 20 वर्ष के लिए है । समाज- 
वादी देशों का सामुहिक-आर्थिक संगठन है, पररुषर अर्शयक सहायता परिषद्‌ यह सम्प्रभु समानता 
के सिद्धान्त पर गठित है । परिषद्‌ की सदस्यता का सम्बन्धित देशों के दूसरे अच्तर्राष्ट्रीय संगठनों 
में भागीदारी तथा उनके द्वारा की गयी सन्धियों से . उद्भूत अधिकारों और दायित्वों पर कोई 
प्रभाव नहीं पड़ता । परिषद्‌ के सदस्य देश अपनी आधिक और व्यापार नीति में पूरी तरह से 
आत्म-निर्भर हैं । यह परिपदु कोई राष्ट्रीपरि संगठन नहीं है। इसके परामर्श और निर्णय सदस्य 
देशों की सरकारों तथा उनके अन्य अधिकाधिक निकायों के निर्णयों पर ही लागू किये जाते है और 
ये परामर्श भी इन देशों के प्रतिनिधियों द्वारा स्वीकार होते है, व कि इन देशों के स्वतस्त्र व्यक्तियों 
द्वारा । 

द्वितीय महायुद्धोतर सोवियत विदेश नीति 
(रप्तौ/7097 58000 ऋण चञ4४ 80शप्पराफठाप्छाता ए0ण7ट९) 

द्वितीय महायुद्धोत्तर सोवियत विदेश नीति को मोटे रूप में दो भागों में विभाजित किया 
जा सकता है : 

, स्टालिन काल की सोवियत विदेश नीति (945--]953) 

2. शान्तिपूर्ण प्रतियोगिता का स्टालिनोत्तर युग (953--]990) | 

8. स्टालिन काल की सोवियत विदेश नीति 
(प्र छ07र एडराठ00 #४्० 5 ए0छाठाप 70429) 

स्टालिनकाल की सोवियत विदेश नीति को मोटे तौर पर दो काल खण्डों में बॉँठा जा 
सकता है। इनमें से पहला काल खण्ड 923 से 945 तक का है जिसे अध्ययन की सुविधा की 
दृष्टि से द्वितीय विश्व युद्ध के काल में सोवियत संघ की अन्‍्तर्राष्ट्रीय भूमिका के रूप में देखा जा 
सकता है। दूसरा कालखण्ड, शीतयुद्ध के उद्भव 945 से 953 तक का है। इन दोनों काल- 
खण्डों के बारे में एक बात समान रूप से लागू होती है । स्टालिन अपने को लेनिन का एकमाज्न 
जायज उत्तराधिकारी समझते थे और उनके राजनयिक विश्लेषण में एक खास तरह की सैद्धान्तिक 
कट्टरता देखने को मिलती है । इसके अतिरिक्त उनके काल मे अन्तर्सष्ट्रीय राजनीति व विदेश नीति 
के क्षेत्र में शक्ति के यथा! (७०६४५ ७5 ए०फच्षो) को ही सर्वोर्परि समझा जाता रहा । ह 

स्टालिन के पास लेनिन के समान विश्लेषणात्मक मेघा नहीं थी और न ही व्यापक इतिहास 
दर्शन । इस कारण सोवियत संघ के अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों को परिष्कृत या जटिल ढंग से परि- 
भाषित करने की क्षमता स्टालिन में नहीं थी । फिर भी ऐसा नही था कि सोवियत विदेश नीति 
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का अवसुल्यन हुआ हो । इशाक दोयशर जसे विद्वानों का मानना है . कि स्टालिन स्वयं को सिर्फ | 
लेनिन का ही नहीं, बल्कि पुराने महान्‌ जारों का उत्तराधिकारी भी समझते. थे और सोवियत संघ. 
की भौगोलिक अखण्डता को अक्षत रखने तथा उसकी सामरिक शक्ति को बढ़ाने के लिए निरन्तर .. 
कृत संकल्प रहे । ] क 


945 से 953 की कालावधि में सोवियत विदेश नीति के प्रणेता माशेल स्टालिन थे। 
उसकी पश्चिम के विरुद्ध उम्र एवं कठोर नीति के कारण शीत-युद्ध उसकी मृत्यु तक अपनी चरम 
सीमा पर पहुँच गया । दूसरा मोर्चा खोलने में विलम्ब, अणुबम की गोपनीयता आदि बातें जिंनके 
कारण शीत-युद्ध शुरू हुआ, को लेकर पश्चिम के साथ युद्ध-काल से ही मनमुट्यव पैदा होने लगा। 
युद्ध समाप्त होने पर सोवियत संघ-की-स्थिति कई दृष्टिय़ों से पहले की अपेक्षा अधिक अच्छी थी । 
पश्चिम में उसकी लाल सेनाएँ . मध्य यूरोप तक के प्रदेश पर अधिकार किये बैठी थीं। पश्चिम 
' और पूर्व में उसके दो बड़े शत्रु जमेंती और जापान नष्ट हो गये थे । पश्चिमी यूरोप की आधिक . 
दुर्देशा के कारण जनंता में बड़ां असन्तोष था। सरकारें अस्थिर थीं, इनमें साम्यवाद के प्रसार की . .. 
बड़ी सम्भावना थी, एशिया और अफ्रीका में यूरोपियन साम्राज्यवाद के विरुद्ध प्रबल विद्रोह तथा 
तीव्र असन्तोष था । ब्रिटिश, फ्रेंच और डच साम्राज्य क्षीण एवं विकासोन्मुख थे ।. रूसी साम्यवाद - 
के. प्रबल विरोधी पश्चिमी पूँजीवादी राष्ट्र से विध्वस्त, आथिक हृष्टि से अस्त-व्यस्त और घेरेलू . 
समस्याओं के कारण दुबंल हो घुके थे । सोवियत संघ के लिए अपना प्रभाव बढ़ाने का और साम्य- 
बाद को विश्वव्यापी बनाने का स्वर्ण अवसर था । मोलोतोव ने 6 नवम्बर, 947 को स्पष्ट कहा. 
था, “हम ऐसे ग्रुग में रह रहे हैं जिसमें सब सड़के साम्यवाद की ओर ले जाने वालीं हैं। स्टालिन 
का विचार था कि इस सर्मेय पश्चिमी देशों पर डाला गया प्रबल दबांव साम्यवाद के प्रसारमें ' 
* सहायक होगा । “ अतः इस समय उसने सर्वेत्र उम्र, आक्रमणात्मक, अग्रगामी नीति का अनुसरण 
किया । स्टालिन की विदेश नीति के भुख्य उद्देश्य थे : राष्ट्रीय एकता एवं सुहृढ़ता, सोवियत संघ ., 
- की शक्ति का विस्तार, साम्यवाद का प्रसार और पश्चिम पर अविश्वास । पामर एवं पकिन्स के - 
शब्दों में, “पश्चिम के प्रति उत्तरोत्तर शत्रुता, निरन्तर बढ़ते हुए असहंयोग और अलगाव, सोवियत 
प्रभाव क्षेत्र के दृढ़ीकरण और सामान्य दुराग्रह की नीति थी । 
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], विश्व सें साम्यवादी क्रान्ति का प्रसार--माक्संवाद के मौलिक सिद्धान्त हैं: समूची 
दुनिया में साम्यवादी सिद्धान्त का प्रसार करना, पूँजीवादी का उन्मूलन करना तथा साम्यवादी 
व्यवस्था कायम करना । द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद स्टालिन के नेतृत्व में सोवियत संघ को इन 
मौलिक सिद्धान्तों को. कार्यान्वित करना था। युद्धोत्तर विश्व राजनीति .उसके अनुकूल थी-- 
युद्धकाल में वह यूरोप के मध्य तक पहुँच गंया था, जमेनी और जापान जैसे शक्तिशाली राज्य 
विश्व राजनीति के रंच-मंच से- गायब हो गये थे, युद्ध के कारण पश्चिमी यूरोप वर्बाद 
हो चुका था। इस हालात में सोवियत संघ के लिए अपना प्रभाव बढ़ाने तथा. साम्यवाद .. 
के विश्वव्यापी प्रचार के लिए- स्वर्ण अवसर था। स्टालिन का विचार था कि इस समय. 
.. पश्चिमी देशों पर .प्रवल दबाव डालकर विश्व साम्यवाद का प्रसार किया जा सकता है। 
अतः उसने अपने प्रभाव क्षेत्र को बढ़ाने के लिए हर जगह भीषण दबाव डालना शुरू किया ।-इस -. 
उद्देश्य की पूर्ति के लिए स्टालिनं ने विदेशी राज्यों में सोवियत समर्थक आन्दोलनों को प्रोत्साहित .. 
. करने तथां विरोधी राष्ट्रों की आपसी फूट से लाभ उठाने की नीति को अपनाया। तुर्की-ईरान और 
यूनांन के. प्रति सोवियत नीति, बलिन का घेरा, कोरिया युद्ध में साम्यवादी पक्ष के समर्थन, 
' अंमरीकां के साथ तीत्र शीत-युद्ध आदि घटनाएँ इसी पृष्ठाधार में समझी जा सकती हैं। स्टालिन 
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की नीति के फलस्वरूप शीत-युद्ध काफी उग्र हो गया । इसका प्रभाव अमरीका की नीति पर पड़ा । 
साम्यवादी प्रसार को रोकने के लिए उससे हर सम्भव उपाय किये । के 
2. पूर्बो यूरोप में सोवियत प्रभाव की स्थापना--द्वितीय विश्वयुद्ध में नाजी आक्रमण से 
बुरी तरह विध्वस्त होने के कारण सोवियत संघ अपने पश्चिमी सीमान्त को इस तरह सुदृढ़ 
बनाना चाहता था कि भविष्य में ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो सके । इसके लिए आवश्यक था 
कि वह पूर्वी यूरोप में अधिक-से-अधिक प्रदेश प्राप्त करे और अपनी सीमाओं से लगने वाले राज्यों 
में अपने अनुकुल साम्यवादी सरकारें स्थापित करे। इसके लिए उसे अपनी लाल सेना से बड़ी 
सहायता मिली । अस्थायी रूप से लाल सेना ने युद्ध के समय मध्य और पूर्वी यूरोप के बड़े भाग 
पर अधिकार कर लिया था, अब शनेः-श्नेः इन इन सीमाओं को स्थायी बना दिया गया । 939 
से सोवियत संघ ने अपने क्षेत्रफल में 27 करोड़ 40 लाख वर्ग मील की वृद्धि की । अपनी सीसा 
पर उसने 36 करोड़ वर्ग मील क्षेत्र में मास्को के सात पृष्ठ-पोषक राज्य--पोलैण्ड, चैकोस्लो- 
वाकिया, हुंगरी, अल्बानिया, बल्गारिया और रूमानिया स्थापित किये। पूर्वी जमेनी भी उसके 
संरक्षण में था । यूगोस्लाविया कुछ समय तक सोवियत गुट में रहने के बाद टीटो-स्टालिन मतभेद 
के कारण जून 958 भें इनसे पृथक्‌ हो गया । इनसे सोवियत यूनियन की न केवल पश्चिमी 
सीमा की सुरक्षा प्राप्त हुई है, अपितु इन देशों की आथिक साधन-सम्पत्ति भी मिली । 
3. पश्चिम का विरोध और शौत-युद्ध की उग्रता--स्टालिन पश्चिमी राष्ट्रों को सन्देह व 
अविश्वास की दृष्टि से देखता था । वह साम्यवादी शिशु की हिटलर से हत्या करवाने में पश्चिमी 
. साजिश को नहीं भूला था। इसके अलावा अनेक युद्धकालीन अनुभव, जैसे जमेंनी के विरुद्ध दूसरा 
मोर्चा खोलने में पश्चिमी राष्ट्रों को ठालमठोल करना, अमरीका द्वारा अणुबम का रहस्य भ्रुप्त 
रखना आदि उसके दिमाग में ये। वह जानता था कि पश्चिमी राष्ट्र हृदय से सोवियत संघ की 
प्रगति नहीं चाहते हैं और येव-कैन-प्रकारेण साम्यवादी ऋान्ति को असफल बनाने पर तुले हुए हैं । 
अत्तः उसने महायुद्ध के बाद पश्चिम के प्रति कठोर नीति अपनायी । पश्चिम के साथ सोवियत संघ 
के सम्बन्ध लगभग समाप्त हो गये । पश्चिमी राजदूतों के सोवियत संघ में घृूमने-फिरने पर रोक 
लगा दी गयी । विदेशी-पत्रों के कुछ प्रतिनिधि ही मास्को में रह सकते थे, उनकी गतिविधियों पर 
कड़ा नियस््रण था । हे 
रूस की दृष्टि में टू मन सिद्धान्त, मार्शल योजना, बलिन के घेरे के समय दी गयी हवाई 
सहायता, जापान और जरमनी का पुनः शस्त्रीकरण, शुमत तथा प्लेवन योजनाएँ, कोरिया का युद्ध 
ये सब रूस के प्रति पश्चिम के घोर विरोध और उस शत्रुता के प्रमाण थे । इनके कारण वह उसके 
प्रति अत्यन्त सच्देहशील हो गया। अतएवं वह पश्चिम की प्रत्येक कार्यवाही और गतिविधि का 
विरोध करने लगा, दोनों में शीत-युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गयी । 
4. लौह आवरण की नीति--द्वितीय महायुद्ध के उपरान्त स्टालिन ने 'लौह आवरण! 
(एणा (एाशा॥।) की नीति अपनायी ताकि साम्यवादी जग्रतु को सभी प्रकार के पाश्चात्य प्रभावों 
से मुक्त रखा जा सके । अमरीका और उसके पश्चिमी मित्र राष्ट्रों ने साम्यवादी देशों के इर्द-मिर्द 
बज्ञात रेडियो स्टेशन स्थापित करके साम्यवाद के विरुद्ध जहरीला प्रचार शुरू कर दिया। इन 
रेडियो स्टेशनों के नाम आजाद हंगरी रेडियो', “आजाद पोलैण्ड रेडियो' आदि रखे गये । स्टालिन 
समझ गया कि पश्चिमी देश साम्यवादी व्यवस्था को उखाड़ फेकना चाहते हैं। अतः उसने पूर्वी 
यूरोप के साम्थवादी देशों और रूस के चारों ओर कठोर प्रतिबन्धों की ऐसी व्यवस्था की कि उसके 
भीतर अमरीका एवं अन्य पश्चिमी राष्ट्रों का प्रचार प्रवेश न कर सके । स्टालिन ने निर्णय कर 
लिया कि वह रूस और पूर्वी यूरोप के साम्यवादी जगत को -गैर-साम्यवादी देशों के सम्पर्क से 
पृथक्‌ रखेगा। 4945 से ही ऐसे कानून बनाये जाने लगे जिनसे बाह्य जगत के साथ रूसियों का 
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सम्पर्क रुक जाये। युद्ध के समय थाये विदेशी सैनिकों के साथ अनेक रूसी स्त्रियों ने विवाह किया 
था, अब इन पर अपने पतियों के साथ विदेश जाने पर प्रतिवन्ध लगा दिया गया। मोलोतोव ने 
इसका कारण स्पष्ट करते हुए कहा, “स्त्रियाँ बहुत अधिक बात करती हैं” और रूसी स्त्रियों का 
कतंव्य “सोवियत सरकार के लिए सन्‍्तान उत्पन्न करना है न कि विदेशी सरकारों के लिए ।” 
इसी प्रकार के अन्य कानून द्वारा विदेशियों के साथ सोवियत नागरिकों के विवाहों को निपिद्ध 
बना दिया गया | जो सोवियत राजदूत पर्याप्त समय तक दूसरे देशों में रहते हुए विदेशियों के 
साथ मंत्रीपूर्ण सम्बन्ध वना लेता था उसे वापस बुलाकर अन्य कार्यों में लगा लिया जाता था। 
मास्को स्थित विदेशी राजदूतों को सोवियत यूनियन में स्वतन्त्र रूप से घृमने-फिरने की स्वतन्त्रता 
नहीं थी । गेर-साम्यवादी देशों के व्यक्तियों को रूस आने की आज्ञा बहुत कम दी जाती थी। 
स्टालिन स्वयं न तो किसी से मिलता-जुलता था और न अधिक बातें करता था । युद्ध की समाप्ति 
के बाद से अपनी मृत्यु तक उसने भारतीय राजदूत डॉ० राधाकृष्णन के अतिरिक्त किसी राजदूत 
से मुलाकात नहीं की । सोवियत संघ की इस नीति और व्यवस्था को चचिल ने लौह आवरण 
या लोहे के परदे (7णा ८प्रथांत्र) की संज्ञा दी । 


5. शान्तिवादी आन्दोलन---आणविक आयुधों तथा अणुबमों के आतंक से पीड़ित मानवता 
के परित्राण के लिए सोवियत संघ ने शान्ति आन्दोलन पर बहुत वल दिया और पूंजीवादी पश्चिम 
को युद्ध-लोलुप (शैक्ष-/०78०7) कहकर उन्हें बदनाम करना शुरू किया । सोवियत संध की 
प्रेरणा पर !950 में स्टॉकहोम में शिश्व-शान्ति सम्मेलन की बैठक हुई जिसमें आणविक आयुध्ों 
पर विना शर्ते प्रतिबन्ध लगाने की अपील की ययी । अपील में कहा गया : “हम इस बात की 
माँग करते हैं कि मानव जाति के सासूहिक उन्यूलन और आतंक के अस्त्र के रूप में आणविक 
आयुधों पर बिना शर्तें प्रतिबन्ध लगाना चाहिए। हम इसकी माँग करते हैं कि इस पर कठोर 
अन्तर्राष्ट्रीय नियन्त्रण स्थापित किया जाये । हम उस्त सरकार को युद्ध अपराधी समझेगे जो किसी 
देश के विरुद्ध इस शस्त्र का प्रयोग करने में पहल करेगी ।” 

प्रचार की हृष्टि से यह आन्दोलन बड़ा सफल और लोकप्रिय सिद्ध हुआ है। इस अपील 
पर कुछ समय के भीतर 50 करोड़ व्यक्तियों के हस्ताक्षर कराये गये । 948 में पोलैण्ड के 
ब्रोत्सलाफ नामक नगर में बुद्धिजीवियों का पहला शान्ति सम्मेलन बुलाया गया और इसके बाद 
अगले वर्ष पेरिस, प्राग, लन्दन, मास्को, मैक्सिकों में ऐसे अनेक सम्मेलन हुए तथा “विश्व-शा्न्ति 
समिति' की स्थापना हुई। शान्ति आन्दोलन ने एशिया और अफ्रीका की विशाल जनसंख्या को 
बहुत प्रभावित किया । वे साम्यवाद की ओर आकपित हुए तथा सोवियत संघ को पश्चिम की 
भपेक्षा अधिक शान्तिप्रिय और उपनिवेशवाद विरोधी मानने लगे । पश्चिमी देशों का यह कहता 
था कि रुूसे का शान्तिवादी आन्दोलन निरा ढोंग है और वह तटस्थ गेर-वपम्युनिस्ट देशों को अपनी 
ओर आक्प्ट करने की चातुययपूर्ण कुटनीतिक चाल है। 


6, साम्राज्यवाद एवं उपनिवेशवाद का विरोध--स्टालिन ने एशिया और अफोका में 
पराधीन राष्ट्रों के स्वतन्त्रता आन्दोलन का समर्थन किया और साम्राज्यवाद की निन्‍्दा की | 
पश्चिमी राष्ट्रों का रवेया ऐसा रहा कि एशिया और अफ्रीका की जनता को यह महसूस हुआ कि 
ये राष्ट्र अप्रत्यक्ष रूप से उपनिवेशवाद का समर्थन कर रहे 


य. संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रति सोवियत नीति--स्टालिन के नेतृत्व में सोवियत संघ ने संयुक्त 
राष्ट्र संघ के निर्माण में सक्तिय भाग लिया। संयुक्त राष्ट्र संघ इसी विश्वास पर आधारित था कि 
महाशक्तियाँ मापस में सहयोगी रुख अपनायेंगी परन्तु कुछ ही समय उपरान्त वह शीत-युद्ध का 
मंच बन गया । लगभग प्रत्येक समस्या पर दोनों गुट दो विरोधी दृष्टिकोण लेकर संघ के मंच पर 
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उपस्थित हुए । संयुक्त राष्ट्र संघ में पश्चिमी शक्तियों और उनके समर्थकों का स्पप्न्ट बहुमत था। 
ऐसी स्थिति में अपनी इच्छा के प्रतिकूल होने वाले निर्णयों को रोकने के लिए सोवियत संघ के 
पास निषेधाधिकार (०४७०) का खुलकर प्रयोग करने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं था। कोरिया 
युद्ध के समय अल्पकाल के लिए सोवियत संघ ने संयुक्त राष्ट्र संघ की बैठकों का बहिष्कार किया, 
जो उसके लिए घाटे का सौदा सिद्ध हुआ । इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि सोवियत 
संघ ने सुरक्षा परिषद्‌ में अपने निषेधाधिकार (४००) के प्रयोग से पश्चिम के अनेक अन्यायपूर्ण 
प्रस्तावों को, जिनमें कश्मीर प्रस्ताव भी शामिल है, घराशायी किया । 

8. निर्गुट राष्ट्रों के प्रति अविश्वास एवं अम॑त्रीपूर्ण व्यवहार--स्टालिन विश्व में केवल 
साम्यवादी और पूंजीवादी दो गुटों के अस्तित्व को ही स्वीकार करता था। ग्रुट-निरपेक्ष देशों को 
वह न केवल घृणा की दृष्टि से देखता था बल्कि उन्हें पश्चिमी देशों का पिछलग्गू और अपना 
विरोधी मानता था। नेहरू, नासिर और सुकर्ण जैसे नेताओं को सस्‍्टालिन साम्राज्यवादियों का 
पिदृदू समझता था । 

स्टालिन की विदेश नीति का घुल्यांकन (टांधंएथ एड्ाणश6 ण $्याएंड गर्ग 
ए०।०५)---स्टालिन ने उम्र, अग्रमागी, गतिशील, पश्चिम के साथ उम्र विरोध एवं लौह आवरण 
की नीति अपनायी । इस नीति का अनुसरण करने पर () पूर्वी यूरोप में सोवियत प्रभुता की तथा 
रूस के पक्षपाती राज़्यों की स्थापना हुई; (४) यूनान के गृह-थुद्ध में कम्युनिस्टों की सहायता की 
गयी; (#) टर्की पर बास्फोरस और दरें दानियाल के जलडमख्मध्यों के सम्बन्ध में मांत का सम- 
झौता बदलने के लिए दबाव डाला गया। वस्तुतः सोवियत संघ के राष्ट्रीय हितों, सीमाओं की 
सुरक्षा ओर साम्यवाद के विस्तार के रूप में इसका मूल्यांकन किया जाये तो यह नीति पूर्णतः 
सफल थी । स्टालिन की नीति ने सोवियत संघ की पश्चिमी सीमाओं को हमेशा के लिए सुरक्षित 
कर दिया । उसने अणुशक्ति पर अमरीकी एकाधिकार को समाप्त कर दिया बल्कि सोवियत 
सैनिक शक्ति का भी अत्यधिक विस्तार कर दिया | ३१ 

इन उपलब्धियों के बावजूद स्टालिन विदेश नीति के दुष्परिणाम कई क्षेत्रों में भली-भाँति 
प्रकट हो गये । प्रथम्र, स्टालिन की आक्रामक नीति से- पश्चिमी शक्तियाँ सशंकित हो उठीं और 
उन्होंने ट्र,मैन सिद्धान्त, मार्शल योजना, वाठो की स्थापना आदि के द्वारा प्रभावशाली रूप से 
सोवियत विस्तार को रोक दिया । द्वितीय, अपनी हठधर्मिता के कारण स्ठालिन एशिया और 
अफ्रीका के नवोदित राष्ट्रों की, अपने को दोनों शक्ति गुटों के प्रभाव.से बचाने की इच्छा और 
नीति को नहीं समझ सका और उन्हें साम्यवाद का शत्रु मानने लगा । इससे उसने एक बड़ी सीमा- 
तक इन राष्ट्रों का समर्थन खो दिया । तृतीय, स्वयं साम्यवादी गुट में उसकी अहंकारपुर्ण नीति ने 
काफी क्षोप्॒ उत्पन्न कर दिया। जब यूगोस्लाविया में मार्शल टोटो ने सोवियत संघ का अन्धानुकरण 
करने से इन्कार कर दिया तब स्टालित की कठोर नीति से राष्ट्रवादी साम्यवाद (पणाव[ 
_(०णाप्रांआ) की प्रवृत्तियों को अन्य साम्यवादी देशों में और भी अधिक समर्थन प्राप्त होने 
' जलगा। चतुर्थ, स्टालिन की लौह आवरण की नीति से अन्य देशों में भी सोवियत संघ के प्रति 
सन्देह और अविश्वास का वातावरण पनपने लगा। पंचम्त, पश्चिम के प्रति विरोध की नीति ने 
शीत-पुद् (००४ फ्क्ष) को जन्म दिया जिसने विश्व को आज तक तनाव और सन्देह के वाता- 
वरण में रहने के लिए बाध्य किया है । 

मद में, स्टालिन की नीति न केवल विश्व ऋन्ति के लिए अन्य देशों में अनुकूल वातावरण 

बनाने में असमर्थ रही, किन्तु इसने इसके लिए प्रतिकूल और विरोधी वातावरण उत्पन्न किया । 
०88 हे 88602 “सन्‌ 952 क तक सोवियत लि नीति अनुवेर हो गयी थी” और 
न स्टालिन के उत्तराधिकारियों के लिए उसमें परिवर्तन करना अनिवार्य हो गया ।” 
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पामर और पकित्स के शब्दों में, “युद्धोत्तर सोवियत विदेश नीति कम-से-कम 8 वष--953 
तक पश्चिम के प्रति बढ़ती हुई शत्रुता, असहयोग और अलगाव की ओर बढ़ती हुई प्रवृत्तियों, 
सोवियत प्रभाव क्षेत्र के दृढ़ीकरण तथा सामान्य हठधमिता की विशेषताओं से युक्त रही है ।/! 


५ 


2. शान्तिपूर्ण प्रतियोगिता का स्टालिनोत्तर युग (53-990) 
(?0आञा' #८ाजओार एडारशा07 &र9 795 ए0रशाठार 7070१) 


स्टालिन काल की सोवियत विदेश नीति को छः भागों में वाँठा जा सकता हैः 
() मैलन्कोव सरकार की विदेश नीति (953-#3 ) पं 
(2) ख श्वेव काल की सोवियत विदेश नीति (955-6 4) 
(3) ब्रेझनेव-कोसीगिन काल की विदेश नीति (964-82) 
(4) आद्ोपोव की विदेश नीति (982-54) 
(5) चेरेनेंको काल की विदेश नीति ([984-85) 
(6) गोर्बाच्योव काल की विदेश नीति (!985-90) 
. मैलन्कीव सरकार की विदेश नीति (!953-55) 


5 मार्च, 953 को स्टालिन की मृत्यु हो गयी । 24 घण्टे के भीतर ही मैलन्कोव 
सोवियत संघ के प्रधानमस्त्री और साम्यवादी दल के प्रधान सचिव का पद सेभाल लिया । वेरिय, 
मोलोतोव, वुल्गागिन तथा काग्रनोविच उप-प्रधानमन्त्री बनाये गये और इस प्रकार सोवियत संघ 
के जासन में 'एक व्यक्ति के अधिनायकत्व के स्थान पर सामूहिक नेतृत्व' की स्थापना हुई ।' इसके 
प्राद ख्‌ू श्वेव को साम्यवादी दल का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया । 

जिस समय स्टालिन की मृत्यु हुई थी सोवियत विदेश नीति प्रभावहीन अवस्था (भटक) 
या दलदल में फेंसी हुई थी, क्योंकि यूरोप और एशिया में अनेक स्थानों पर विफलता का मुंह 
देखना पड़ा था । विश्व के अन्य राष्ट्रों के साथ सोवियत संघ के सम्बन्ध मात्र औपचारिक थे । 
ऐसी स्थिति में सोवियत नीति को यथाथेवादी बनाने की अत्यन्त आवश्यकता थी । मैलन्कोव 
सरकार ने सो जियत विदेश नीति के लक्ष्य तो वे ही रखे जो स्टालिन ने निर्धारित किये थे, लेवित 
उन्हें प्राप्त करने की पद्धति में परिवर्तत कर दिया । मैलेन्कोव की विदेश नीति के प्रमुख विल्दु 
इस प्रकार हैं : (7) सोवियत सरकार ने तुर्की के क्षेत्र में अपने प्रादेशिक दावों को वापस ले लिया; 
() स्ट्रेद्स की समस्या के प्रति नया रुख अपनाया; (पं) चीनी नेताओं से मिलकर कोरिया की 
समस्या के समाधान के लिए अपने रवैये में आमूल-चूल परिवर्तत क्या, परिणामस्वरूप शीघ्र ही 
कोरिया में युद्ध विराम सम्भव हो सका; (7५) 8 अगस्त, 953 की भैलन्कोव ने सुप्रीम सोवियत 
में विदेशी नीति पर बोलते हुए कहा कि “अब सोवियत संघ दुनिया से पृथक्‌ नहीं हैं; (४) मैलेस्कोव 
और उसके साथियों ने विदेश नीति के मामलों में स्टालिन से एक महत्वपूर्ण सवक सीखा था क्कि 
“एक समय में किसी एक क्षेत्र पर ही अपना सम्पूर्ण ध्याव और शक्ति लगानी चाहिए ।” मैलस्कोव 
सरकार ने अपना ध्यान सूदूर-पू्व में लगाया; जिसका परिणाम यह हुआ कि दुनिया के तवशे # 
954 में एक नये साम्यवादी राज्य--उत्तर वियतनाम का जन्म हुआ । (शं) मैलत्कोव युग में 
संयुक्त राज्य अमरीका के प्रति सोवियत नीति में कोई परिवर्तन नहीं आया, लेकिन कुछ गए 


साम्यवादी राष्ट्रों जैसे, ईरान, तुर्की, अफगानिस्तान और भारत के प्रति सोवियत संघ के रुख में 
नरमी आयी | 
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2, ख श्वेब काल को सोवियत विदेश नीति (955-64) 
” पधानमल्त्री के रूप में मैलल्कोब के दिन सीमित थे । अर्थ और ग्रह नीति को लेकर साम्य- 
वादी दल के प्रधान ख्‌ श्वेव के साथ उनके मतभेद हो गये । परिणामस्वरूप 46 फरवरी, 495 
को उसने पदमुक्त होने की इच्छा व्यक्त की, जिसे सुप्रीम सोवयत ने मंजूर कर लिया। मार्शल 
बुल्गागिन को उनके स्थान पर सोवियत संघ का लया भ्रधानमन्त्री नियुक्त कर दिया गया | 957 
के बाद स्वयं ख््‌ श्वेव सोवियत प्रधानसल्त्री बच गये और अक्टूबर 964 तक इस पर बने रहे १ 
* १4 फरवरी 956 को सोवियत कम्युविस्ट पार्टी की काँग्रेस का 20वाँ अधिवेशन शुरू 
हुआ । ख्‌ श्चेव ने बीसवीं कंग्रेस के अपने ऐतिहासिक भाषण में इस वात पर बल दिया कि दुनिया 
में साम्यवाद लाने के लिए 'युद्ध' के अतिरिक्त और भी कई मार्ग हैं। उसने मास के सिंद्धान्तों 
की पुनर्व्याब्या की और उन्हें 'आणविक युग” की' वास्तविकताओं के अनुकुल बनाया । बीसवीं 
कांग्रेस में उसने खुले शब्दों में घोषणा की कि .थयुद्ध' इस युग में माक्संवाद का मूल सिद्धान्त नहीं 
होना चाहिए । समाज में परिवर्तंत लाने के लिए अब हिसा की आवश्यकता नहीं है । बीसवोीं 
कांग्रेस में सर श्वेव का सबसे क्रान्तिकारी कदम स्टालिन की. व्यक्ति-पुजा (९४३४००ा५३ ९णॉ) 
और उसकी दमन नीति की भत्सेना करना था। निस्ठालिनीकरण की नीति के विश्वव्यापी परि- 
णाम हुए । सारा विश्व तये सिरे से सोवियत संघ के विषय में सोचने को विवश हो गया । ख श्वेव 
ने 8 अप्रैल, 956 को 'कॉमिन फार्म! को भंग कर दिया, अणु परीक्षण स्थग्रित कर दिये और 
संयुक्त राष्ट्र में अणु आयुधों पर प्रतिबन्ध लगाने की माँग की जिनसे अन्तर्राष्ट्रीय वातावरण सुधरा 
और युद्ध में चरमी आयी | . ह 
- खपचेव युग में सोवियत विदेश नीति की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं : 

, लौह आवरण की शिथिलता एबं यात्राओं की कूटनीति--स्टालिन ने पश्चिमी देशों 
के साम्यवाद विरोधी विषैले प्रचार से साम्यवादी देशों को दूर रखने के लिए 'लौह आवरण' की 
नीति अपनायी थी । खशचेव युग में इस 'लौह आवरण' की नीति का परित्याग कर दिया गया 
और विदेशों के साथ सम्पर्क बढ़ाने के उद्देश्य से विदेशों में अनेक सांस्कृति क और संसदीय शिष्टमण्डल 
भेजे जाने लगे और विदेशों के शिष्टमण्डलों को सोवियत संघ में आमन्त्रित किया जाने लगा | 

स्टालिन वाह्म देशों के साथ सम्पर्क का विरोधी था, वह सम्भवतः केवल एक बार तैहरान 
सम्मेलन के समय अपने देश से बाहर गया था और युद्ध सम्मेलनों में हो उसकी भेंट चचिल तथा 
रूजवेल्ट से हुई थी । किन्तु अब सोवियत संघ के नये नेताओं ने दूसरे देशों का सदुभाव और मैत्री 
प्राप्त करने के लिए इनकी यात्रा आरम्भ की, दूसरे देशों के नेताओं को अपने यहाँ आने व निम- 
स्त्रण दिया । जून 959 में भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरू रूस गये और वहाँ उनका 
भव्य स्त्रागत किया गया । 20 जून से 5 जुलाई, 960 तक भारत के राष्ट्रपति डाँ० राजेन्द्र प्रसाद 
ने रूस की यात्रा की । नेहरू के निमनन्‍्त्रण पर सोवियत प्रधानमन्त्री वुल्गागिन और साम्यवादी दल 
के महामस्त्री ख्‌ शचेव नवम्बर-दिसम्बर 955 भें भारत जाये । 956 में दोनों नेता ब्रिटेन गये । 

“: 4959 के आरम्भ में सोवियत उप-प्रधानमन्त्री श्री मिकोयन ने 5 दिन तक अपने प्रवल विरोधी समझे 
जाने वाले संयुक्त राज्य अमरीका की यात्रा की । मिकोयन ने दोनों देशों में व्यापार की यृद्धि पर 
बल देते हुए 'शीत-युद्ध' के स्थान पर 'शान्तिपूर्ण प्रतियोगिता' (2०४०० ९०७००) पर बल 
दिया । 5-28 सितम्बर, 959 तक सोवियत प्रधानमन्त्री खू श्चेव ने संयुक्त राज्य भमरीका की 
यात्रा की । वे एक महीने तक अमरीका के विविध स्थानों का भ्रमण करते रहे । कैम्प डेविड स्थान 
पर उन्होंने राष्ट्रपति आइजनहाँवर से विचार-विमर्श किया। फरवरी-मार्च 960 भें रख शचेव ने 
दक्षिण-पूर्वी एशिया के विभिन्न देशों--भारत, बर्मा, इण्डोनेशिया, अफगानिस्तान की यात्रा की । 
इसके अतिरिक्त, विदेशियों को भी सोवियत संघ में भ्रमण और सोवियत लोगों को विदेश 
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थात्रा पर जाने सम्बन्धी नियन्त्रण को भी लचीला बनां दिया। सोवियत संघ की लौह आवरण 
की नीति में शिथिलता और यात्राओं की कूटनीति की शुरूआत के कारण दोनों महाशक्तियाँ एक- 
दूसरे के निकट आने लगीं जिसके कारण दोनों पक्षों के बीच शीत-युद्ध में कमी आयी । 

2. शान्तिपुर्ण सह-अस्तित्व और अत्तर्राष्ट्रीय विवादों के शान्तिपूर्ण हल--ख शचेव नीति की 
एक अन्य विशेषता शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व की रही है, जिसके अनुसार पश्चिमी देशों के प्रति 
उदार, भृदु और उन्पमुक्त नीति अपनायी गयी, समस्याओं का शान्तिपूर्ण समाधान' खोजने का प्रयास 
किया गया और दोनों महाशक्तियों के मध्य 'शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्दां पर जोर दिया जाने लगा। 
इसके विपरीत, स्टालिन की नीति से अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में गतिरोध उत्पन्न हो गया था, क्योंकि 
दोनों पक्ष विवादास्पद विषयों में तनिक भी झुकने या समझौता करने को तैयार नहीं थे । ख श्वेव 
ने स्पष्ठ कहा कि : “ऐसा कोई विवाद नहीं है-जिसे शान्तिपुवेक हल नहीं किया जा सकता हो। 
यह सिद्धान्त संयुक्त राज्य अमरीका सहित विश्व के सब देशों के सम्बन्ध में समान रूप से लागू 
होता है ।” 5 मई, [956 को बुल्गागिन ने कहा : “शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व कोई कोरा सिद्धान्त 
नहीं है अपितु वह एक जीवित यथार्थ है। वह सोवियत संघ, यूरोप' तथा एशिया के बहुत-से देशों 
की वेदेशिक नीति का मूल तत्व है और ऐसा भी होना चाहिए क्योंकि आज की परिस्थितियों में 
दूसरा मार्ग नहीं है। हमारे सामने केवल दो ही मार्ग हैं : शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व अथवा इतिहास 
का सबसे अधिक विनाशकारी युद्ध । इनके अतिरिक्त अन्य कोई मार्ग नहीं है । इसलिए समस्त 
जनगण चाहे वे समाजवादी परिस्थितियों में रहते हों अथवा पूंजीवादी परिस्थितियों में, यह 
आकांक्षा है कि सह-अस्तित्व को स्थायी एवं स्थिर बनाया जाये ।” 

शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व की नीति के कारण विदेश नीति में एक प्रकार का लचीलापन 
आ गया । इस नीति के कारण अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं का शान्तिपूर्ण ढंग से समाधान खोजमे का 
प्रयास किया गया : () जुलाई 953 में कोरिया युद्ध बच्द हो गया; (7) 954 में हिन्दचीन 
के सम्बन्ध में समझौता हुआ जिसके फलस्वरूप वियतनाम में युद्धविराम हो गया; (77) सोवियत 
संघ ने यूनान, यूगोस्लाविया तथा इजरायल के साथ दोत्य सम्बन्धों को पुनः स्थापित किया; (४) 
5 मई, 955 को आस्ट्रिया के साथ सन्धि की गयी; (४) 5 जून, 955 को सोवियत संघ ने 
कालासागरीय जलडमरूमध्य में टर्की के विरुद्ध अपने दावों को त्याग दिया; (शं) 8-23 जुलाई, 
955 को अमरीका, सोवियत संघ, ब्रिटेन और फ्रांस के शासनाध्यक्षों का जिनेवा में एक शिखर 
सम्मेलन आयोजित हुआ जिसमें हिन्दचीन के प्रश्त का शान्तिपुणं समाधान किया गया, (शा) 
दिसम्वर 955 में संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता के सम्बन्ध में 'पैकेज डील' (280८४8० ॥28थ) 
हुआ, इससे 6 नये राज्यों को संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता प्राप्त हो गयी; (शा॥) 956 में 
कॉमिन फार्म को समाप्त कर दिया गया; (5) 963 में वाशिगटन-मास्को के मध्य 'हॉट लाइन 
की स्थापना की गयी; (हां) 963 में आंशिक परमाणु निषेध सन्धि पर हस्ताक्षर किये गये । 

यह सच है कि ख्‌ शचेव ने शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व पर काफी बल दिया था, किन्तु फिर भी 
कभी-कभी इस काल में भी सोवियत संघ ते पश्चिम के साथ दृढ़ता और शक्ति का रुख अपनाया। * 
उदाहरणार्थ, जून 952 में पूर्वी वलिन के विद्रोह का दमन दृढ़ता से किया गया, स्वेज संकट के 
समय (956) इजराइल के विरुद्ध मित्र का समर्थव किया गया; 956 में हंगरी के विद्रोह को 
सख्ती से कुचल दिया गया; 4960 में यू-2 विमान काण्ड ने पेरिस शिखर सम्मेलल को असफल 
कर दिया तथा :962 में क्यूबा संकट ने दोनों शक्तियों के बीच संघर्ष की स्थिति को विषम 
बना दिया भौर ऐसा प्रतीत होने लगा कि तीसरे विश्वयुद्ध की ज्वाला कभी भी भड़क सकती है। ' 

- 3. 'अल्प-विकसित देशों को आथिक सहायता--सोवियत संघ ने ख्‌ श्वेव युग में अल्प- 
विकसित देशों को आथिक, तकनीकी और सैनिक सहायता देने की नीति अपनायी जो आज तक 
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सोवियत विदेश नीति का एक प्रमुख अंग वनी हुई है। स्टालिन युग में सोवियत संघ ने अल्प- 
विकसित देशों को विकसित करने की अपेक्षा उनमें साम्यवाद के प्रयास और तोड़-फोड़ का सिद्धान्त 
अपनाया था| परन्तु ख्‌ इचेव ने अल्प-विकसित देशों के आथिक विकास पर बल दिया। इसके 
परिणामस्वस्प जनवरी !954 से जनवरी 963 तक अमरीका कौर सोवियत संघ के मध्य अत्प- 
विकसित राष्ट्रों को आथिक सहायता देने की एक प्रतियोगिता-सी प्रारम्भ हो गयी। ख्‌ श्देव काल 
में भारत, वर्मा, इण्डोनेशिया, मिस्र, सेपाल, अफगानिस्तान आदि कई देशों को आधिक और प्रावि- 
घिक सहायता दी गयी । भारत में भिलाई व वोकारो इस्पात कारखाने, राजस्थान मे सूरतगढ़ का 
कृषि फार्म, हैदराबाद और ऋषिकेश में स्थापित ऐण्टी-बायोटिक कारखाने, राँची स्थित भारी 
मशीन उद्योग आदि सोवियत सहायता के नमूने हैं। सोवियत वैज्ञानिक भारत में तेल के अनुसन्धान 
कार्य में लगे । 956 में वर्मा को सोवियत संघ ने तीन करोड़ रूवल, एक प्राविधिक संस्था, एक 
चिकित्सालय, एक होटल तथा स्टेडियम बनाने के लिए दियें। सोवियत सहायता तथा अमरीकी 
सहायता में एक बड़ा अन्तर था | उदाहरणाये, 963 में जब श्रीलंका की सरकार ने कुछ उद्योगों 
का, जिसमें अमरीकी पूँजी भी सम्मिलित थी, राष्ट्रीयकरण कर दिया तो अमरीकी सरकार ने 
श्रीलंका को सहायता देता बन्द कर दिया लेकिन सोवियत्त संघ विना किसी शर्ते के सहायता देता 
रहा । 

4. उपनिवेशवाद ओर साज्नाज्यवाद का विरोध--साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद से 
पीड़ित एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमरीका के राज्यों के प्रति सगचेव ने न केवल सहानुभूति 
दिखायी, अपितु संयुक्त राष्ट्र संघ अन्दर व बाहर साम्राज्यवाद की कदु निन्‍दा की । मुक्ति आन्दो- 
लगों को राजनीतिक समर्थन प्रदान किया और उन्हें समय“पर आधिक व सैनिक सहायता प्रदान 
की । इससे उसे दोहरा लाभ हुआ--एक तो साम्राज्यवाद से पीड़ित करोड़ों एशिया और अफ्रीका- 
वासियों की सहानुभूति प्राप्त हुई तथा दूसरी तरफ इन देशों में साम्राज्यवाद को लोकप्रिय बनाने 
में सहायता मिली । 

5. युगोस्लाविया के साथ सस्बन्धों का सामान्यीकरण--स्टालिन और टीटो के विवाद मे 
साम्यवाद को खण्डित कर दिया था | ख्‌ श्चेव ने इस विचाद को समाप्त करने का प्रयत्त कियी । 
मई 955 में ख श्वेव और बुल्गागिन ने यूगोस्लाविया की यात्रा की और यूगोस्लाविया से मित्रता 
एवं समझौते को नवीज प्रस्ताव प्रस्तुत किये । 

6. नियुंट राष्ट्रों के प्रति स्नेहपूर्ण सदध्यवहार--स्टालिन निर्गुट राष्ट्रो के अस्तित्व को ही 
स्वीकार नहीं करता था वह उन्हें 'पश्चिम के पिछलग्गू' कहता था। ख्‌श्वेव ने व केवल निर्यूट 
राष्ट्रों के महत्व को स्वीकार किया अपितु उन्तके साथ भृदु नीति अपनायी । ख श्चेव ने हो भारत- 
रूस मंत्री को पुख्ता किया ओर कश्मीर के प्रश्त पर संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत का साथ दिया । 
इसी प्रकार स्वेज संकट के समय मिस्र का रूस ने साथ दिया । निर्भुट विश्व को अपनी ओर 
आाकापित करने में सोवियत संघ को काफी सफलता प्राप्त हुई । 
ख्‌ स्वेद का पद : उसकी नोति का सुल्पांकन | 
_..__ 0 अक्टूबर, 964 को ख्‌ श्चेव को अपदस्थ कर दिया गया । ख चेव के त्यागपत्र के मूल 
मे सोवियत साम्यवादी पार्टी द्वारा खू एचेव पर लगाये गये 20 आरोप थे । इनमें रूस और चीन के 
बीच सैद्धान्तिक मतभेद को बढ़ाने, क्यूवा में प्रक्षेपस्त्र भेजने और बाद में उन्हें वापस मेँगाने की 
गलती करने, आधिक सहयोग के पूर्व यूरोपीय संगठन (00)/8009/) के काम्र को विगाड़ने, 
मित्र के राष्ट्रपति तासिर को अपने साथियों की सलाह के बगैर सोवियत संघ के वीर” का खिताब 


देने, हम क्षेत्र में अव्यवस्था फैलाने, अपनी व्यक्ति-पुजा को प्रोत्साहित करने““““आदि के आरोप 
मुख्य थे । 
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लेकित फिर भी ख,श्चेव की विदेश नीति को समग्र .मूल्यांकन करने के उपरान्त यह कहा 
जा सकता. है कि युद्धो्तर वर्षों में सोवियत . संघ को जो लोकप्रियता प्राप्त हुई,. उसमें सर्वाधिक 
योगदान खश्चेव का ही है । वह जानता था कि विदेशों में तोड़-फोड़ के कार्यों को प्रोत्साहित हे 
करने के लिए आ्थिक सहायता देने की स्टालिन की नीति द्वारा रूस को उतने- लाभ प्राप्त नहीं. 
* हो सकते जितने उसी धनराशि को -विकांस. कार्यों के लिए. सहायता के रूप में. देकर प्राप्त. किये... 
जा सकते हैं। .उसके काल में -चीन-के साथ सोवियत- संघ के सम्बन्ध-में अवश्य गिरावट आयी, 
परन्तु उसके लिए ख्‌ श्चेव को उत्तरदायी मानना अनुचित है । ख्‌ श्चेव के स्थान पर चाहे कोई भी .. 
व्यक्ति होता उस काल मैं . रूस-चीन सम्बन्धों का बिगड़ता- सुनिश्चित था .क्योंकि कोई भी रूसी . 
म्पूर्ण साम्यवादी जगत के नेतृत्व. की लालसा और अधिकार.को छोड़ नहीं सकता था। 'क्यूबा दि 
में ख्‌ श्चेव का निर्णय “विश्व-शान्ति! की भावना से प्रेरित था ।अतः किसी भी दृष्टि से रह श्वेव की ... 
विदेश नीति को असफल नहीं कहा जा सकता है । ख इचेव के बाद ब्रेझ्ननेव-कोसी गिन' ने ,भी सं 
वादी सह-अस्तित्व और शान्ति की नीति का ही अनुसरण किया है । 
3, ब्लेझने व-कोसीगिन काल की विदेश नीति (8964-82) पीला 
.._- अक्टूबर 964 में ख्‌ श्चेव के पतन के वाद सोवियत संघ का नेतृत्व दो व्यक्तियों कोसी: 
गिन और ब्लेझनेव के हाथों में आया। नये नेताओं ने यह घोषणा की कि वे ख्‌ एचेव की विदेश 
तीति में कोई मौलिक परिवर्तेन नहीं करेंगे | नये नेताओं ने ख्त्‌ श्वेववादी तीति अपनाते हुए शान्ति- - 
पूर्ण सह-अस्तित्व के सिद्धान्त पर चलने का आश्वासन दिया । . पर ब्रेझनेव-कोसीग्रिन ने सोवियत 
कुटनीति को कुछ नयी दिशाएँ भी दीं ।. इस काल में. सोवियत विदेश नीति का अध्ययन निम्न- - 
लिखित बिन्दुओं के. आधार पर किया जा सकता है 

. ताशकन्द की घोषण : सोवियत कूटनीति के नुतन क्षितिज--सितम्बर- 963 में भारत 
और पाकिस्तान के कश्मीर के झगड़े को लेकर युद्ध शुरू हुआ और देखते-देखते इस युद्ध ने भयंकर 
रूप धारण कर लिया । ऐसी हालत में सोवियत संघ को भय था कि एशिया में दो पड़ौसी देशों के 

: युद्ध में अमरीक एवं ब्रिटेन का साम्राज्यवादी,गुट तथा चीन दोनों नाजायज फायदा उठाने की . 
कोशिश करंगे। ऐसी स्थिति में सोवियत प्रधानमन्त्री कोसीमिन ने पाकिस्तान के अय्यूब खाँ तथा 
भारत के प्रधानमन्त्री लालबहादुर शास्त्री को पत्र लिखकर उनसे अनुरोध किया कि वे तत्काब 

' युद्ध बन्द करें। सोवियत, प्रधानमन्त्री ने अपने पत्र में यह भी. कहा कि दोनों पक्ष यदि समझौता 
वार्ता करने को तैयार हैं तो सोवियत संघ अपनी भूमि पर शान्तिपूर्ण वातावरण में बातचीत 
करने के - लिए सुविधा प्रदोत्त करने के लिए तंयार है । सोवियत संघ का यह सुझाव सोवियत ' 
राजनय का क्रान्तिकारी कदम था। अभी तक ,भअच्तर्राष्ट्रीय विवादों के समाधान में सोवियत संघ 
ने मध्यस्थता के सिद्धान्त को ' स्वीकार नहीं किया था, लेकिन दो 'राष्ट्रों के बीच मध्यस्थ बनकर 
उनके आपसी झगड़ो को सुलझाने के सोवियत-- प्रस्ताव ने संसार को स्तब्ध कर दिया.। 0 

जनवरी, 966 को राष्ट्रपति अय्यूब खाँ तथा प्रधानमन्त्री लालवहादुर शास्त्री ने कोसीग्रिन की 
उपस्थिति में एक समझौते पर हस्ताक्षर कर दिये । ताशकन्द वार्ता की सफलता केवल प्रधानमन्तरी 
कीसीगिन की सफलता ही नहीं, वरन्‌ पिछले कुछ वर्षों में सोवियत राजनय की- सबसे महतीः 
संफलता थी । .- ., 

2. वाकिस्तान के प्रति नया दृष्टिकोण--सोवियत विरोधी सैनिक ग्रुटों का सदस्य होने के 
कारण प्रारम्भ में सोवियत संघ पाकिस्तान से. नीराज था | ख्‌श्चेव के बाद सोवियत संघ और 
पाकिस्तान के सम्बन्धों में सुधार होने लगा। इस. सुधार के लक्षण - 965 में प्रकट ' हुए जब 
पाकिस्तान के राष्ट्रपति और विदेश मन्‍्त्री ने सोवियंत संघ की यात्रा की तथा दोनों देशों के बीच 
अनेक व्यापारिक, आथिक और - राजनीतिक समझौते हुए । सोवियत संघ की इस नीति में परि 
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बर्तन आने का कारण सम्भवतः पाकिस्तान की चीन से बढ़ती हुई मैत्री थी । कश्मीर के विवाद में 
सर श्चेव जुले कप से भारत के साथ था, लेकिन 965 के भारत-पाकिस्तान संघर्ष और बाद' 
में ताशकन्द सम्मेलन के समय सोवियत संघ ने भारत और पाकिस्तान को समान स्तर पर माना 
पकिस्तान की तरफ सोवियत नीति में मैत्रीपूर्ण रुख अपनाये जाने के मूल में यह उद्देश्य निहित 
' प्रतीत होता था कि पाकिस्तान को अपना सित्र बनाकर वह उस पर चीन और अमरीका के 
सिरन्तर बढ़ते हुए प्रभाव पर अंकुश लगाना चाहता था। अप्रैल 968 में प्रधानमच्त्री कोसीग्रिव 
मे पाकिस्तान की यात्रा की। जुलाई 968 में सोवियत संघ ने पाकिस्तान को फौजी सहायता 
देने का निर्णय किया । ५ 
3, अरब-इजराइल युद्ध और सोवियत संघ--जून 967 के अरब-इजराइल संघषे में 
सौवियत संघ ने अरब राज्यों का खुलकर समर्थन किया और उसका रुख निश्चय ही इजराइल 
विरोधी रहा जबकि इजराइल की स्थापना के समय सोवियत संघ ने उसे समर्थन प्रदान किया 


धा। राजनयिक स्तर पर सोवियत संघ ने इजराइल के खिलाफ एकदम कड़ा रख अपनाया । 
सोवियत सरकार ने इजराइल को चेतावनी दी कि यदि वह युद्ध बन्द नहीं करता है तो इजराइल 


की आ्थिक नाकेबन्दी की जायेगी। सोवियत संघ ने इजराइल के साथ अपना दौत्य सम्बन्ध 
तोड़ लिया | /973 के अरब-इजराइल संघ में भी सोवियत संघ शुरू से ही अरव राज्यों को मदद 
दे रहा था। सोवियत संघ ने बड़े पैमाने पर विमानों से सीरिया और मिद्र को हथियार भेजना 
शुरू किया। संक्षेप में, 967 के अरब-इजराइल संघषं में और उसके बाद सोवियत संघ ने अरबों 
को पूरा-पुरा कुटनीतिक समर्थन और भारी मात्रा में सैनिक सहायता प्रदान की । इससे मध्यपूर्व के 
अरब राष्ट्र उसे इजराइल के विरुद्ध अपना संरक्षक मानने लगे । 

4, घैकोस्लोबाकिया में सोवियत हस्तक्षेप---]967 के मध्य से चैकोस्लोवाकिया के जीवन 
में कुछ नयी प्रवृत्तियों का समावेश होने लगा और उदारवाद धीरे-धीरे जड़ पकड़ने लगा । 
जनवरी 968 में ड्बचेक नोवोत्नी के स्थान पर चैक स म्यवादी दल के महामन्त्री बने । पार्टी 

. के इस नये नेतृत्व ने समाजवादी लोकतस्त्रीकरण के सिद्धान्त को अपनाया और उदारवाद का 
समय्थंत्र किया । सोवियत संघ ने इस अत्यधिक उदारवादी प्रवृत्ति का पहले धीरे-धीरे विरोध 
किया | ड्बचेक पर हर तरह के दबाव डाले ताकि सुधारों की गति धीमी हो । चैकोस्लोवाकिया 
के इस सुधारवादी कार्यक्रम से सोवियत संघ और पूर्वी यूरोप के उसके अनुयायी देशों को यह 
आशंका हुई कि उनकी जनता भी वंसे ही सुधारों की माँग करने लगेगी। उन्होंने इस सुधारों 
की 'कान्ति विरोधी' और 'संशोधनवादी” कहकर निन्‍्दा की । चैकोस्लोवाकिया के उदारवादी 
कार्यक्रम को रोकने के उद्देश्य से 28 अगस्त, 968 को सोवियत संघ तथा वारसा समझौते के 
4 सदस्य राज्यों--पूर्वी जमेनी, पोलैण्ड, हंगरी और वल्गारिया--की सेनाओं ने चैकोस्लो- 
वाकिया के मुख्य नगरों पर आक्रमण कर दिया ! चैकोस्लोवाकिया की सरकार ने संयुक्त राष्ट्र से 
सोवियत आक्रमण को रोकने की प्रार्थना की । सोवियत आधिपत्य के विरुद्ध प्राग में हड़ताल हुई 
और चैक सागरिकों ने “रूसी हत्यारों लौट जाओ के नारे लगाये । परन्तु फिर भी चैक नेताओं 

“7” को 26 अगस्त और 6 अक्टूबर, !968 को सोवियत संघ से समझौता करने पर वाध्य होना 
पड़ा | इन समझौतों में यह व्यवस्था हुई कि वारसा देशों की अधिकांश सेनाएँ चैकोस्लोवाकियां 
से हटा ली जायेंगी परन्तु कुछ सोवियत सेनाएँ स्थिति के सामान्य होने तक “अस्थायी” रूप से 
चैंकोस्लोवाकिया में बनी रहेंगी । चैक नेताओं को उदारवादी सुधारों की अपनी योजनायों को 
त्यागना पड़ा । 47 अप्रैल, 4969 को सुधारवादी डूबचेक को साम्यवादी दल के प्रथम सचिव 
के पद से त्यागपत्र देना पड़ा और उनका स्थान रूस समर्थक गुस्ताव हुसाक को प्राप्त हो गया । 
इसके बाद धीरे-धीरे अन्य सुधारवादी नेता हटा दिये गये । सोवियत संघ ने अपनी कार्यवाही को 
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उचित ठहराते हुए यह तके दिया कि चैकोस्लोवाकिया में पश्चिमी जमेनी के पड्यन्त्र से प्रतिक्रात्ति 
हो रही थी, जिससे वारसा समझौते के समस्त देशों की सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न हो गया था 
और उन्होंने 'सामुहिक आत्म-रक्षा' के लिए कार्यवाही की । साथ ही ब्रेझनेव सिद्धान्त का प्रतिपादन 
करते हुए ब्रेझनेव ने यह दावा किया कि सोवियत संघ को समाजवाद की रक्षा के लिए समाजवादी 
देशों में हस्तक्षेप करने का अधिकार है। प्रावदा' ने ब्रेझनेव सिद्धान्त को और भी सशक्त रूपमें " 
प्रस्तुत करते हुए यह घोषित किया कि समाजवादी देश पूरी तरह से प्रभुसत्ता सम्पन्न नहीं हैं व्‌ 
सोवियत संघ को समाजवाद के हित में उनकी स्वतन्त्रता को नियन्त्रित करने का अधिकार है। 

5. सोवियत संघ और भारत--कोसीगिन-ब्रेझनेव काल में भारत-रूस मैत्री काफी पुश्ता 
हुई । 977 में बंगला देश के प्रश्न पर रूस ने भारत का साथ दियां। 497व को भारत-हम 
में एक वीस-वर्षीय सन्धि पर हस्ताक्षर हुए । यह पहला अवसर था जबकि भारत एक बड़े राष्ट्र के 
साथ ऐसी सन्धि में शरीक हुआ जिसका सैनिक और रक्षा के भामले में विशेष महत्व था। 26 
नवम्बर, 973 को ब्रेझनेव ने भारत की यात्रा की और 29 नवम्बर, 973 को नयी दिल्ली में 
तोन ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किये गये जिनके अधीन व्यापार तथा आथिक सहयोग 
बढ़ाने, दोनों देशों के योजना आयोगों में निकटतम सम्बन्ध स्थापित करने तथा एक-दूसरे के 
सरकारी प्रतिनिधियों को विशेष सुविधाएँ प्रदान करने की व्यवस्था की गयी। 974 में भी 
भारत और रूस के मध्य 5 वर्ष के लिए एक व्यापार समझौता हुआ, जिसके अन्तर्गत 980 
तक व्यापार में 50 प्रतिशत से 200 प्रतिशत तक वृद्धि करने तथा कृषि, बिजली, उद्योग, 
तकनीकी प्रशिक्षण आदि अनेक क्षेत्रों में सहयोग देने का निर्णय लिया गया। 34 माचे, 977 
को भारत और रूस के मध्य जहाजों के आवागमन पर. एक समझौता हुआ । !] फरवरी, 980 
को कृषि के क्षेत्र में वैज्ञानिक एवं तकनीकी सहयोग के एक समझौते पर भी हस्ताक्षर किये गये। 
मई 980 में भारत व सोवियत संघ के बीच एक समझौता हुआ जिसके अन्तर्गत सोवियत संघ 
ने भारत को 300 करोड़ रुपये मूल्य की सैन्य-सामग्री भेजना स्वीकार किया। 8 दिसम्बर, 
980 को सोवियत राष्ट्रपति ब्रेझनेव 3-दिवसीय भारत यात्रा पर आये । इस असवर पर भारत 
और सोवियत संघ के बीच (7) आथिक व तकत्नीकी सहयोग, (7) 98-85 के लिए व्यापारिक 
समझौता, (77) 98-82 के लिए सांस्कृतिक, वैज्ञानिक और शैक्षणिक आदान-प्रदान समझोता, 
आदि पर हस्ताक्षर किये गये । 

कुल सिलाकर कहा जा सकता है कि इस काल में रूस व भारत के बीच पारस्परिक 
सम्बन्ध निर्वाध और सबल रहे हैं | ु 

6. एशियाई सामुहिक सुरक्षा का ब्रेझनेव सिद्धान्त---एशियाई सामुहिक सुरक्षा से सम्ब- 
न्धित सोवियत प्रस्ताव जुलाई 969 में प्रस्तुत किये गये । उसके पश्चातु कई अवसरों पर ब्रेन्न- 
नेव ने अपने भाषणों के दौरान एशियाई सामरुहिक- सुरक्षा पर जोर दिया था। 972 में इस 
योजना को पुनः रखा गया । इस सुरक्षा योजना पर टिप्पणी करते हुए कहा गया था कि हिन्द 
महासागर चारों ओर से साज्राज्यवादियों के सैनिक अड्डों से घिरा हुआ है, अतः सभी शास्तिप्रिय 
देशों की सामरिक सुरक्षा आवश्यक है | नवम्बर 973 में अपनी भारत यात्रा के दौरान ब्रैशननेव 
ने पुनः एशियाई सामूहिक सुरक्षा योजना प्रस्तुत की । इस योजना के मुख्य सिद्धान्त थे : ()) 
सामूहिक सुरक्षा में सम्मिलित राष्ट्र आपसी सम्बन्धों में शक्ति के प्रयोग का परित्याग करें; (7) 
एक-दूसरे की क्षेत्रीय अखण्डता और सम्प्रभुता का आदर करें; (7) आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप 
की नीति न अपनाये; (7५) पारस्परिक सहयोग की नीति अंगीकार करें | सोवियत संघ की मान्यता 
थी कि शान्ति और सुरक्षा के लिए एशिया के देशों को सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था में शामिल हो 
जाना चाहिए । किन्तु एशियाई देशों ने इसके प्रति कोई विशेष दिलचस्पी नहीं दिखायी । 


सोवियत संघ को विदेश नीति | 489 


१. रूस-अमरीकी सम्बन्धों में तनाव-शेथिल्यता--स्टालिन कांल में रूस-अमरीकी सम्बन्ध 
तनावपुर्ण थे और ख्ूश्वेव ने दोनों देशों के सम्वन्धों को शान्तिपृर्ण सह-अस्तित्व पर आधारित 
करने का प्रयत्व किया । ब्रेहनेव ने शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व के साथ दितान्त (५७४७॥(७) की 
प्रक्रिग की शुरूआत की | ब्रेझनेव काल में दोनों देशों के नेताओं ने सम्बन्धों को पुरुता किया 
गया। 22 मई, 972 को अमरीकी राष्ट्रपति निवसन ने मास्को की सात-दिवसीय यात्रा की । 
इस यात्रा के दौरान सामरिक अस्त्र परिसीमन सन्धि (88/) पर हस्ताक्षर हुए। सोवियत संघ 
मे अमरीका से गेहूँ खरीदने के लिए अगस्त 972 में एक- समझौता किग्रा | 8 जून, 49 74 को 
निक्‍्सन ने पुनः सोवियत संघ की यात्रा की । 23-24 नवम्बर, 973 को राष्ट्रपति फोर्ड और 
ब्रेझनेव का ब्लाडीवोस्टक में शिखर सम्मेलन हुआ । जुलाई 975 में अपोलो-सोयुज संयुक्त 


अन्तरिक्ष कार्यक्रम न्में दोनों ने सहयोग किया । 
किन्तु ब्रेझनेव के अच्तिस दिनों (977-83) में कतिपय घटनाओं ने रूस-अमरीकी 


सम्बन्धों में शीत-युद्ध और टकराव की स्थिति पैदा कर दी । 977-78 की इथियोपिया-सोमा- 
लिया की घटनाओं, 978 की जेयरे की घटनाओं तथा 27 दिसम्बर, .॥979 को सोवियत संघ 
ने अफगानिस्तान में सैनिक हस्तक्षेप करके शीत-युद्ध की प्रक्रिया को तीम्र गति प्रदान कर दी | 
अफगानिस्तान से प्रारम्भ हुआ यह नव शीत-नयुद्ध अन्य क्षेत्रों में भी अपना प्रभाव दिखाने लगा । 
निःशस्त्रीकरण सम्बन्धी साल्ट-ो वार्ताओं पोलेण्ड और मानवाधिकार के सम्बन्ध में सोवियत 
संघ और अमरीका के मध्य गम्भीर मतशेद उत्पन्न हो गये । का 

8, पश्चिसी यूरोप के प्रति नया दुष्टिकोण--पश्चिमी यूरोप के देशों के साथ सोवियत 
संघ ने मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध स्थापित किये । 970 में मास्को-बोन समझौता हुआ और 97 में - 
बलिन समझौता हुआ । जमंनी और सोवियत संघ के वीच मिन्रतापूर्ण सम्बन्ध स्थापित्त होने से 
शीत-युद्ध में कमी आयी । पश्चिमी जमनी और सोवियत संघ के सम्बन्धों में दितान्त की स्थिति 
के उत्पन्न होने के बाद यूरोप में सुरक्षा एवं सहयोग के सम्मेलन के लिए वातावरण तैयार हुआ । 
पहली बार 35 राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्ष हेलसिकी में इकट्ठे हुए और हेलसिकी घोषणा पर हस्ताक्षर 
किये । यह पूर्व और पश्चिम के विवादों को डीफ्यूज (6४७5७) करने का प्रयास था ) 

9. वियतनाम के साथ घनिष्ठ मेत्री सम्बन्ध--सोवियत संघ वितयनाम में अमरीकी हस्त- 
क्षेप का कटु आलोचक रहा है। प्रारम्भ में उसने वियतनाम युद्ध में प्रत्यक्ष भाग नहीं लिया किन्तु 

96व4 के बाद सोवियत संघ ने वियतनाम को भारी मात्रा में भरपुर सैनिक सहायता दी । 978 
के बाद चीत और वियतताम में दूरियाँ बढ़ने लगीं तो सीवियत संघ और वियतनाम के भध्य 
मैत्री और सहयोग की सन्धि हुईं। जब 3970 में चीन ने वियतनाम पर आक्रमण कर दिया तो 
सोवियत संघ ने न केवल वियतनाम की भरपुर सैनिक साज-सामान से मदद की -अपितु दक्षिण 
तीन सागर में रूसी समुद्री बेड़े को भेजकर चीन पर दबाव डालने का भी प्रयत्त किया । वियत्त- 
त्ताम चीन का पड़ौसी है किन्तु सोवियत संघ ने उससे घ॒रत्तिप्ठ सम्बन्ध स्थापित कर लिये हैं । 

0. हिन्द महासागर में सोवियत सक्रियता--ब्रेझनेव काल में हिन्द महासागर क्षेत्र में 
सोवियत कूटनीति सक्रिय दिखायी देती है । हिल्द महासागर में असरोकी उपस्थिति का प्रतिकार 
करने के लिए सोवियत संघ ने इस क्षेत्र के देशों में सैनिक अड्डे तो नहीं बनाये किन्तु बन्दरगाहों 
की सुविधाएँ प्राप्त कर लीं॥ सोवियत संघ ने सोकोत्तरा, सेशेल्स टापुओं के निकट नसोसेना बेड़े 
के लिए विश्वाम-स्थल की स्थापना की । अमरीकी प्रभाव का तटस्थीकरण करने के लिए सोवियत 
संघ ने इस क्षेत्र के प्रमुख देशों से मैत्री सम्बन्ध बनाने का भरसक प्रयत्न किया । संक्षेप में, क्यूबा 
संकट के बाद सोवियंत संघ ने 'समुद्रों पर नियन्त्रण की आवश्यकता को समझा और सागर 
परित्याग के स्थान पर सागर नियन्त्रण” की राजनीति को अपनाया । क 
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]7, अफ्रीका के सम्बन्ध में सोवियत चीति--अफ्रीका में सोवियत संघ की उपरिधति 
महत्वपूर्ण साबित हुई । जहाँ 960 के दशक में सोवियत विदेश नीति का उद्देश्य अफ्रीकी मुक्ति 
आन्दोलनों को समर्थत देना था वहाँ 980 के दशक में उसकी नीति का उद्देश्य अफ्रीकी देशो 
की प्रगतिशील समाजवादी शक्तियों को सहायता देवा है। लाल सागर पर प्रभुत्व स्थापित करने 
के लिए सोवियत संघ ने इधियोपिया की मित्रता को अधिक उपयोगी माना । अंगोला के गृह-युद्ध 
में एम० पी० एल० ए० का समर्थन करके माक्सवादी नेता अग्रीस्तानों की सरकार बनवा दी | 8 
अक्टूबर, 976 को मास्को और अंगोला में मित्रता और सहयोग की सन्धि संम्पन्न हुई । रोडे- 
शिया में मुक्ति मोर्चे के नेता एस्कीमो, अफ्रीकी एकता संगठत और तलामीबिया के स्वापों सोवि- 
यत संघ ने समर्थन दिया। अफ्रीकी देशों के साथ सम्बन्धों को प्रगाढ़ करने के लिए सोवियत 
राष्ट्रपति पदगोर्नी ने मार्च !977 में तीन अफ्रीकी देशों--तंजानिया, मोजाम्बिक और सोमालिया 
की बारहू-दिवसीय यात्रा की । यह किसी बड़े रूसी नेता की पहली अफ्रीकी यात्रा थी । 

82. सोवियत संघ और तुर्की---लोवियत संघ और तुर्की में भी मधुर सम्बन्धों की शुरू- 
आत हुई । 975 में सोवियत प्रधानमन्‍्त्री तुर्की गये और मास्को-तुर्की मित्रता को सक्रिय करने 
का प्रयास किया | उन्होंने सिकन्दरिया में सोवियत सहायता से निर्मित इस्पात संयन्त्र का उदद- 
घाटन किया । यह तुर्की को नाटो से विमुख करने का प्रयत्त था । 

3. अफगानिस्तान सें रूस का हस्तक्षेप---27 दिसम्बर, 979 को रूसी सेनाओं ने 
अफगानिस्तान में बड़ी संख्या में प्रवेश किया ५ रूस का यह कहना था कि वह अफगानिस्तान में 
वहाँ की सरकार के निमन्त्रण पर उस देश के साथ हुई मैत्री सन्धि की शर्तो के अनुसार गया है। 
सोवियत सैनिकों का प्रत्यक्ष हस्तक्षेप और निरन्तर उसका अफगानिस्तान में बने रहना ही अफ- 
गानिस्तान समस्या को जन्म देता है। इस संकट के कारण दक्षिण एशिया में तनाव का वातावरण 
उत्पन्न हो गया तथा उससे महाशक्तियों के बीच पुनः शीत-युद्ध (नव शीत-युद्ध) की स्थिति पैदा ' 
हो गयी । साम्यवादी गुट को छोड़कर लगभग समस्त विश्व ने' अफगानिस्तान में सोवियत हस्तक्षेप 
का मुखर विरोध किया । 7 जनवरी, 7980 को सुरक्षा परिषद्‌ में सोवियत सेनाओं की तुरन्त 
वापसी के प्रस्ताव के पक्ष में 5 में से 3 सदस्यों ने मत दिया । केवल पूर्वी जमनी ने सोवियत 
सेनाओं की तुरन्त वापसी के भ्रस्ताव के विपक्ष में मत दिया। सोवियत संघ ने वीटो (१७०) का 
प्रयोग करके इस प्रस्ताव को विफल कर दिया, परन्तु ।4 जनवरी, 980 को महासभा ने !04 
के विरुद्ध 78 के भारी बहुमत के प्रस्ताव पास करके अफगानिस्तान से सोवियत सैनिकों की “तुरन्त, 
बिना शर्ते और पूर्ण वापसी” की माँग की । 

अफगानिस्तान में हस्तक्षेप की सोवियत संघ को बहुत कीमत घुकानी पड़ी सामान्यतः 
उसकी सचेत विदेश नीति पर साम्राज्यवाद का कलंक आया । अफगानिस्तान एक गुट-निरपेक्ष देश 
है, उसमें सैनिक हस्तक्षेप से, छोटे देश जो सामान्यतः जो अमरीका विरोधी हैं, रूस को भी शंकित 
नजर से देखने लगे। सबसे बड़ी कीमत जो रूस को खुकानी पड़ी, वह है करीब साढ़े छः करोड़ 
रुपये प्रतिदित के हिसाव से अफगानिस्तान का प्रशासन संभालने, सेना रखने व अन्य विपयों पर 
किया जाने वाला खर्चा । 

कोसी मिन-ब्रेझनेव विदेश नीति का सुल्यांकन--कोसी गिव-प्रेझनेव काल की सोवियत विदेश 
नीति की प्रमुख विशेपताएँ हैं : () मध्यस्थता की नीति, (77) मैत्री सन्धियों को पुख्ता करने की 
नीति, (॥) देतां की नीति, (४) निर्गुट आन्दोलन के समर्थन की नीति | 969 में चीन के साथ 
उसूरी नदी के रक्तरंजित संघर्ष के बाद सोवियत विदेश नीति तीन महत्वपूर्ण प्रेरणाओं से संचालित 
होती रही है : पहली प्रेरणा चीन के आक्रमण की आशंका है; दूसरी प्रेरणा पश्चिमी यूरोप से 
मंत्रीपर्ण सम्बन्ध बनाये रखने की तथा पूर्व और पश्चिम के तनाव को कम करने की प्रबल इच्छा 
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है। उपर्युक्त दो प्रेरणाओं के अतिरिक्त इस समय अमरीका से अपने सम्बन्ध अच्छे बनाने का 
प्रयत्न रूस अन्य तीन कारणो से भी कर रहा है । पहला कारण रूस की घरेलू आवश्यकताएँ तथा 
प्रिस्थितियाँ हैं। इस समय उसे साइबेरिया के पेढ़रोल और खनिज सम्पदा के समृद्ध भण्डारों के 
दोहन के लिए अमरीका के प्राविधिक कला-कौशल और दीर्घकालीन साख की बड़ी आवश्यकता है । 
दूसरा कारण खाद्यान्न सम्बन्धी आवश्यकताएँ है । तीसरा कारण आणविक आयुधों की होड़ समाप्त 
करने की इच्छा है। रूस की अर्थव्यवस्था पर शस्त्रास्त्रों के निर्माण का भारी बोझ पड़ रहा है 
और सामान्य जनता के आधिक कल्याण और विकास के लिए समुचित धवराशि उपलब्ध नहीं हो 
ज हा काल में चीन के साथ सोवियत संघ के सम्बन्धों का सामान्यीकरण नहीं हो पाया । 
अफगानिस्तान में सोवियत सैनिक हस्तक्षेप से “नव शीत-युद्ध! (0०छ ९००९ फ़र»आ) की शुरूआत 
हुई और दितानत की नीति समाप्त हो गयी | दोनों देशों (रूस-अमरीका) में तनाव बढ़ने लगा । 
इस काल में रूसी विदेश नीति की सबसे बड़ी असफलता चीन-अमरीकी सम्बन्धों की घनिष्ठ 
निकटता ही है । ; 

ब्रेझनेव की विदेश नीति का मुल्यांकन करते हुए डॉँ० प्रुण्पेश पन्‍त ने लिखा है :* शी र 

“लियोनिद ब्रेझनेव 964 से 982 के अन्तिम चरण तक सोवियत राजनीति में शी्ष॑स्थ 
रहे । इस दौरान पाँच अमरीकी राष्ट्रपति राजनीतिक मंच पर आये और गये । चार ब्रिटिश 
प्रधानमन्त्री और चार ही भारतीय प्रधानमन्त्री सत्तारूढ़ हुए। फ्रांस और चीन में भी दगाल और 
माओ के युग का अन्त हुआ । 4972 में निक्‍सन के साथ वार्ता द्वारा उन्होंने औपचारिक रूप से 
शीत-युद्ध का अन्त करने वाले 'तनाव-शैथिल्य' की घोषणा की थी, जिसकी चरम परिणति !977 
में सामरिक शस्त्रास्त्र परिसीमन सन्धि (साल्ट-2) में हुई। भले ही शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व का 
तारा ख श्वेव ने गढ़ा हो, इसकी सार्थक रूपरेखा तैयार करने, इसे नीति के रूप में क्रियान्वित करने 
का श्रेय ब्लेझनेव को ही दिया चाहिए ।” है 

उन्होंने विभाजित यूरोप में अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्रीय सम्बन्धों के सामान्यीकरण की प्रक्रिया की 
हेलसिकी सुरक्षा सम्मेलन में तेज किया और बिलीब्नाण्ट की “ओस्त्र-पोलितीक' को मान्यता दी । 

जहाँ तक उपलब्धियों का प्रश्न है, इसको अनदेखा नहीं किया जा सकता कि ब्रेझनेव के 
कार्यकाल में ही सोवियत संघ को महाशक्ति के रूप में वास्तविक प्रतिष्ठा मिली । न केवल 
प्रक्षेपास्त्रों के मामले में सोवियत संघ अमरीका से आगे निकल गया बल्कि नौसैनिक शक्ति-संचय में 
भी उल्लेखनीय प्रगति हुई । 

इस बात से भी इन्कार नही किया जा सकता कि ब्रेझनेव का युग कई मामलों में विशेष 
महत्वपूर्ण रहा हे । इन्हीं वर्षों में सोवियत सहायता से वियतनामियों ने मदान्ध अमरीकियों को एक 
महत्वपूर्ण और खर्चीला सबक सिखाया । साथ ही सोवियत संघ को यूरो-कम्युनिज्म के आविर्भाव से 
स्वयं यह पाठ पढ़ना पड़ा कि राष्ट्रीयता और साभ्यवादी अन्तर्राष्ट्रीय भाईचारे के बीच तालमेल 
हमेशा ही अनायास नही बैठाया जा सकता । इसे ब्लझनेव की एक और बड़ी उपलब्धि मानी जानी 
चाहिए कि पश्चिमी यूरोप की बिरादर साम्यवावी पार्थ्यों के साथ उनका व्यवहार अपने प्॒वेवर्ती 
सोवियत नेताओं की अपेक्षा कहीं अधिक राजनयिक, परिष्कृत और मेँझा हुआ रहा। 

इसका यह अर्थ नही है कि ब्रेझनेव के नेतृत्व में कोई कमियाँ थी ही नही । ब्रेझनेव की 
असफलताओं की लम्बी सूची पिछले महीनों में अक्सर पेश की जाती रही है । इनमें सबसे पहले 
गिनाया जा सकता है : सोवियत-चीन विग्रह । भले ही इस झगड़े का सार्वजनिक उद्घाटन ख एचेव 
के दिनों में 20वी पार्टी कांग्रेस के बाद ही हो गया था, इसका हिंसक (सीमित ही सही) विस्फोट, 


१ दितमाव, 2-27 नवम्बर, 982, पृ० 28॥ 
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969 में उसूरी नदी के तठ पर हुआ। 968 में चैकोस्लोवाकिया में हस्तक्षेप और.साम्यवादी 
मित्र राष्ट्रों की सीमित सम्प्रभुता के सिद्धान्त की घोषणा, ब्रेझनेव सिद्धान्त की स्थापना, जिसके 
अनुसार किसी भी साम्यवादी राष्ट्र पर हमला.सोवियत संघ पर हमला माना.जायेगा, 980 में 
'पोलैण्ड का घटनाक्रम और अफगानिस्तान में सोवियत हस्तक्षेप और बड़े' पैमाने पर सैनिक जमाव 
आदि ऐसे उदाहरण हैं जो समाजवादी शक्तियों के द्वेषियों को प्रसन्न, आशंकित करते और सोवियत 
संघ के मित्रों को असमंजस में डालते रहे हैं । हि 

इनके अलावा ब्रेझनेव पर यह आरोप भी लगांया, जा रहां है कि वे इस जोड़-तोड़ में लगे 
रहे कि क्यूबा के माध्यम से ग्रुट-निरपेक्ष आन्दोलन में घुसपैठ कर उसे कब्जे में किया जाये । क्यूबाई , 
सैमिकों के माध्यम से परोक्ष रूप से अंगोला तथा अफ्रीका महाद्वीप में अन्यत्न रूसी गतिविधियाँ - 
अनेक पूंजीवादी प्रेक्षकों को षड्यन्त्रकारी लगती रहीं । चीनी नेतागण इस भोर ध्यान दिलाने का 
कोई अवसर नहीं चूकते कि कम्पूचिया में वियतनामी सेनाओं के प्रवेश के पीछे भी सोवियत “बड़े 
भाई का ही हाथ है । इस बात को भी आसानी से नहीं भुलाया जा सकता कि मिस्र से सोवियत 
सलाहकारों के निष्कासन के बाद से मध्य-पूर्व में सोवियत राजनयिक भूमिका नगण्य .रही है । 
4, निकोलाई निखोनव-श्रानद्रोपोव काल की विदेश नीति (982-84) 

एक लम्बी बीमारी के बाद प्रधानमन्त्री अलेक्साई कोसीगमिन का देहान्त हो गया । इनके 
स्थान पर निकोलाई' निखोनव सोवियत संघ के प्रधानमन्त्री बनाये ग़ये । श्री ब्रेझनेव की - मृत्यु के 
गे दिन बाद 2 नवम्बर, 982 को आन्द्रोपोव को कम्युनिस्ट पार्टी का. महासचिव नियुक्त किया 
गया | 6 जून, 983 को उन्हें राष्ट्रपति पद पर चुन लिया गया । 

निखोनव-आन्द्रोपोव जोड़ी ने ब्रेझनेव के पद-चिन्हों पर ही चलने का निश्चय किया । 
वस्तुत:ः ब्रेझनेव के देहान्त से अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में कोई अन्तर नहीं हुआ और इस दृष्टि 
से एक युग के अन्त की बात करना कोई खास मायने नहीं रखता । सोवियत संघ के बुनियादी 
राष्ट्रीय हित और अन्य देशों के हितों के साथ इनका सामंजस्य व्यक्तिगत सत्ता परिवर्तन के अनु 
सार संचालित नहीं हो सकते, न होते हैं । 

नये नेतृत्व की विदेश नीति का अध्ययन निम्नलिखित बिन्दुओं के आधार पर किया जा 
सकता है 

(4) सोवियत संघ के विदेशमन्त्री ग्रोमिको ने जापान सरकार को सूचित किया कि सोवि- 
यत संघ साइबेरिया में मध्यम दूरी के एस० एस० व0 प्रक्षेपास्त्र तैनात करने जा रहा है। यह 
कदम दक्षिण कोरिया और एशिया के अन्य भागों में परमाणु अस्त्रों का सामना करने के लिए 
उठाया जा रहा है ।* 

(2) लीबियाई नेता अब्देल सल्लाम- ज़ाल्लुद की मास्को यात्रा के बाद 20 मार्च, 4983, 
को जारी की गयी एक संयुक्त विज्ञप्ति में कहा गया कि सोवियत संघ और लीबिया सैद्धान्तिक रूप , 
से इस बात पर सहमत हो गये हैं कि मेजर जाल्लुद की सोवियत संघ यात्रा ऐसें समय में हुईं थी 
जबकि धरुमध्यसागर क्षेत्र में लीविया और असरीका के बीच नये सिरे से तनाव पैदा हो गया है ।” 

(3) रूस के राष्ट्रपति यूरी आच्द्रोपोव ने यूरोप में प्रक्षेपास्त्रों का सन्तुलन स्थापित करने 
का महत्वपूर्ण प्रस्ताव किया । आद्रोपोव ने कहा कि यदि अमरीका इस वर्ष के अन्त तक यूरोप में 
अपने नये प्रक्षेपास्त्र लगाने को योजना त्याग-दे तो रूस अपने देश के पश्चिमी भाग में ब्रिटेन व 
फ्रांस के प्रकेपास्त्र की संयुक्त संख्या से अधिक लगे अपने प्रक्षेपास्त्र हटा लेगा और इन्हें नष्ट कर 


+ प्रतियोगिता दर्षण, अप्रैल 983, पृ० 9। 
वही, मई 983, पू० 8 / 
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देगा । आद्रोपोव के प्रक्षेपास्त्र नष्ट करने के नये प्रस्ताव से अमरीका का व पश्चिम देशों की इस 
आशंका का मिराकरण करते का प्रयत्न किया गया कि रूस इन प्रक्षेपास्त्रों को पश्चिमी क्षेत्र में 
स्थापित कर देगा। प्रक्षेपास्त्रों के नष्ट करने के प्रस्ताव से रूस की पश्चिमी सामरिक पंक्ति से 
आशंकित चीन व जापान को भी आश्वासन मिलता है। 

आद््रोपोव ने प्रक्षेपास्त्र नष्ट करने का प्रस्ताव देकर अपनी पूर्व नीति में महत्वपूर्ण परि- 
वर्तंत किया । पहले रूस ने यह रुख अपना रखा था कि यूरोपीय मोचें से प्रक्षेपास्त्र हटाकर उनका 
क्या किया जाये । यह रूस का अपना विषय है । अब रूस ने नया प्रस्ताव देकर अपनी इस नीति 
को दोहराया कि वह यूरोप मे ही नही एशिया में भी शस्त्रास्त्र सन्तुलन चाहता है ॥? 

(4) यह रूस का सैनिक उल्माद ही कहा जायेगा कि उसने दक्षिण कोरिया के एक यात्री 
विमान को मार गिराया । यह विमान च्यूयाक॑ से सियोल की उड़ान पर था और इसमें 269 
लोग सवार थे। रूस ने विमान को गिराने के अपराध को स्वीकार नहीं किया। इसकी तीक्र 
अस्तर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया हुई ।१ रूस ने सुरक्षा परिषदु के द० कोरियाई यात्री विमान को मार गिराने 
सम्बन्धी अमरीका व अन्य देशों के प्रस्ताव को अपने 'वीटो” अर्थात्‌ निषेधाधिकार का प्रयोग 
करके निरस्त कर दिया । अमरीका ने इसे शीत-युद्ध का अस्त्र बनाया | इस घटना को लेकर दोनों 
भहादेशों के बीच आपसी सन्‍्देह व संघर्ष कां वातावरण बना | 

(5) श्री आन्द्रोपोव ने अमरीका के साथ तनाव कम करने के लिए कई सुझाव रखे । 
उन्होंने अमरीकी राष्ट्रपति रीगन से शिखर वार्ता की भी पेशकश की ॥ इसके अलावा विश्व में 
सांसदों, सरकारों, राजनीतिक दलों और जनता के चाम एक शान्ति अपील में सोवियत संघ ने 
घोषणा कि वह अमरीका के साथ बराबर के आधार पर अपने परमाणु शस्त्रायार को सीमित 
करने को तंयार है ।* 

(6) 4 जनवरी, 983 को वारसा देशों का सम्मेलन प्राग में हुआ । शिखर सम्मेलन के 
बाद जारी की गयी विज्ञप्ति मे नाटो के सदस्य देशों से कहा गया कि वे अनाक्रमण सन्धि पर 
यथाशीघ्र बातचीत शुरू करे |! एक अनुमान यह है कि कम्युनिस्ट शिविर की आर्थिक स्थिति 
ऐसी' नही है कि वह सामरिक छेत्र के बोझ को उठा सके । श्री आच्द्रोपोव अपनी पकड़ को मजबूत 
करने तथा कम्युनिस्ट बिरादरी को इकट्ठा रखने के उद्देश्य से पश्चिमी देशों के साथ शान्ति और 
सहयोग को आवश्यक मानते थे 

(7) सीरिया नवीनतम रूसी विमानभेदी प्रक्षेपास्त्रों के लिए दो नये अड्डे बना रहा है । 
जिन प्रक्षेपास्त्रों के लिए (एस० ए०-5) सीरिया अड्डे बना रहा है वे सैम-6 और सैस-7 की 
तुलना में कई गुना शक्तिशाली हैं। ये 300 किमी० तक मार कर सकते है, अन्तरिक्ष में इनकी 
पहुँच 29 किप्ती है। यद्यपि सोवियत संघ की सेता के पास 967 से ही एस० ए०-5 है पर अब 
तक सोवियत संघ ने उन्हें किसी दूसरे देश को नहीं दिया । इससे इजराइल के लिए चिन्ता बढ़ना 
स्वाभाविक था ॥ 


राजस्थान पत्रिका (जयपुर), 30 अगस्त, 983, पु० 4 | 
वही, 5 सितम्बर, 983, पु० 4 | 
वही, 6 सितम्बर 983, पृ० 4 । 
बही, फरवरी 983, पृ० 9-0॥ 
वही, मार्चे 7983, पृ० 0। 
बही, फरवरी 983, पृ० 0। 
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5. चेरेनेंकी काल की विदेश नीति ([984-85) : 

आन्द्रोपोव की मृत्यु हो जाने पर 3 फरवरी को पार्टी की केन्द्रीय समिति ने 72-वर्षीय 
चेरेनेंको को अपना नया नेता बुना । चेरेनेंको ने घोषणा की कि सोवियत संघ वतंमान तनावों 
को हृष्टिगत कर अपने शान्ति प्रयासों की नीति जारी रखेगा । वह खासतौर से छोटे देशों की 
सहायता करेगा । उन्होंने पूँणीवादी विस्तारवाद के विरुद्ध संघर्ष कर रहे लोगों को भी सोवियत 
समर्थन जारी करने का आश्वासन दिया । उन्होंने यह भी कहा कि सोवियत संघ शान्ति चाहता 
है तथापि वह न तो क्रिंसी की धमकी में आयेगा और न शस्त्रास्त्रों में किसी देश को बढ़त देने 
देगा । स्पष्टत: यह बात अमरीका को चेतावनी थी । 

श्री चेरेनेंको के 'बुनाव से पश्चिमी देश विशेष आशावान नहीं थे । उनका विचार था कि 
विदेशी मामलों में वे चर्म नीति नहीं अपनायेंगे । ब्लुसेल्स में नाटो प्रवक्ता ने कहा कि “इस खुनाव 
से लगता है कि पश्चिम के प्रति मास्को के कठोर रुख में परिवर्तत की कोई सम्भावना नहीं है ।” 
80 भाच॑, 985 की श्री चेरेनेंको का निधन हो गया तथा मिखाइल गोब॑च्योव नये नेता निर्वा- 
चित हुए । 

. गोर्बाच्योव की विदेश नीति (सार्च 4985 से) 

आजकल सोवियत रूस में मिखाइल गोर्वाब्योव अपने आपको वर्चेस्वी नेता के रूप में 
स्थापित कर घुके हैं। हाल ही में सोवियत कम्युनिष्ट पार्टी के महासचिव के महत्वपूर्ण पद के 
साथ ही साथ उन्होंने सोवियत संघ के राष्ट्रपति का पद सँंसालकर सोवियत संघ पर अपने 
वर्चस्व की अन्तिम छाप लगा दी है। गोर्वाच्योव सोवियत संघ में स्टालिन के बाद सर्वाधिक 
प्रभावशाली राष्ट्राध्यक्ष सिद्ध हुए हैं जिहोंने अपनी उदारवादी नीतियों और सोवियत समाज की. 
पुनरेचना के नाम पर सोवियत जनता को अपने साथ लिया है। 

पिछले 5-6 सालों से गोर्बाच्योव के नेतृत्व के कारण सोवियत संघ में दो शब्द बहुत प्रच- 
लित एवं महत्वपूर्ण हो गये हैं। पहला शब्द है “गसासनोस्त”, जिसका अर्थ है खुलापन अर्थात्‌ ो 
अब तक छुपाया गया उसे खुले रूप में कहना ।” दूसरा शब्द है 'पेरेस्त्रोइहका' जिसका अर्थ है 'पुन- 
रंचना' । सोवियत रूस आत्मावलोकन कर अपने 'लौह आवस्णकालीन' ऐतिहासिक अपराधों को 
महसूस कर 'खुलेपन' की नीति को ग्रहण कर रहा है तथा पुस्तकीय साम्यवाद के आधार पर 
सूजित व्यवस्था की 'पुनरंचना” करना चाहता है । 

विदेश नीति के क्षेत्र में भी ग्ोर्बाच्योव ने उदार, सौम्प, लचीली एवं विश्व-शान्ति को 
परिपुष्ट करने वाली नीति का अनुसरण किया है। भारत के राष्ट्रपति आर० वेंकटरमण के शब्दों 
में, “गोर्बाच्योव ने ऐसे विचारों और कार्यों का सूत्रपात किया है जो विश्व को संघर्ष, हिंसा 
और विध्वंस के जाल से निकाल सकते हैं ।” वस्तुतः गोर्बाच्योव को विदेश चीति टेकराव के 
बजाय संवाद, शस्त्रीकरण के बजाय निरस्त्रीकरण, संघर्ष के बजाय शान्ति पर बल देती है। 
गोर्बाच्योव के शब्दों सें “अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में हम उस ढंग से कारंवाई नहीं करना चाहते 
जिससे टकरावों में वृद्धि हो ।” गोर्बाच्योव की विदेश नीति के आधारबिन्दु निम्नलिखित हैं 

(।) निःशस्त्रीकरण का ससर्थन एवं आस्था--योर्बाच्योव के अनुसार ताभिकीय युद्ध राज 
नीतिक, आर्थिक, विचारधारात्मक अथवा किन्हीं दूसरे लक्ष्यों को प्राप्त करने का साधन नहीं हो 
सकता । 26 अक्टूबर, 985 को सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी का 09 पृष्ठों का दस्तावेज जारी 
किया गया । इसमें वाह्म अन्तरिक्ष को शस्त्रों की प्रतिस्पर्दधा से पुरी तरह से मुक्त रखने की बात 
दोहरायी गयी । योर्बाच्योव ने घोषणा की कि सोवियत संघपूर्वी यूरोप में मध्यम दूरी के आणविक 
प्रक्षेपास्त्रों की तैनाती को नवम्बर 985 तक रोक रहा है। उन्होंने राष्ट्रपति रीगन से मिलते 
की भी पेशकश की । गोर्बाच्योव ने प्रस्ताव रखा कि परमाणु अस्त्रों की होड़ रोकने के लिए उनका 
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देश थूरीप में मध्यम दूरी की मार करने वाले परमाणु प्रक्षेपास्त्रों को हटाने के लिए अमरीका से 
समझौता करने को तैथार है। उन्होंने 29 जुलाई, 985 को एकतरफा घोषणा करते हुए कहा 
कि रूस ने हिरोशिमा पर गिराये गये पहले परमाणु वम की 40वीं वर्षगाठ (6 अगस्त) से 
जनवरी 989 तक परमाणु आयुधों का परीक्षण न करने का निर्णय किया है । 

(2) अमरीका के साथ दितान्त प्रक्रिया को गतिशील करना--गोर्बाच्योव ने पूँजीवादी 
देशों विशेषकर अमेरिका से सम्बन्ध सुधारने की पहल की । 9-20 नवम्बर, 7985 को उन्होने 
राष्ट्रपति रीगन के साथ जेनेवा में लम्बी बातचीत की । बातचीत के बाद जो संयुक्त बयान जारी 
किया गया वह विशेष आशाजनक नहीं कहा जा सकता । फिर भी रीगन ने मास्को की यात्रा 
करने एवं गोर्बाच्योव ने अमरीका जाने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया । सितम्बर, 4987 में 
अमरीका व रूस के बीच एक समझौता हुआ जिसके अन्तर्गत दोनों देश अपनी सैनिक गतिविधियों 
के बारे में एक-दूसरे को जानकारी देने के लिए सहमत हुए। दिसम्बर 987 में गोर्बाच्योव ने 
वाशिंगटन में एक ऐतिहासिक सन्धि पर हस्ताक्षर किये । सन्धि में रूस और अमरीका मध्यम व 
कम दूरी के प्रक्षेपास्त्र नष्ट करने को सहमत हो गये । सन्धि पर हस्ताक्षर करवे के बाद गोर्वाच्योव 
ने कहा कि उनका उद्देश्य विश्व को परमाणु अस्त्रों से मुक्त करना है । 

(3) चीन के साथ सम्बस्धों का साप्तास्यीकरण--चीन-रूस में तनाव शैथित्य प्रारम्भ हो 
चुका है। गोर्बाच्योव के शब्दों में, “चीन एक महान समाजवादी ताकत है ।” अगस्त 986 में 
गोर्बाज्योव ने कहा कि उसूरी नदी के क्षेत्रों में ढूस सीमा के निर्धारण पर चीन से वार्ता के, लिए _ 
तैयार है। सीमा विवाद के सन्दर्भ में गोर्बाच्योव ने चीन के दावे को एकतरफा स्वीकृति दे दी । 
अगस्त 987 में रूस व चीन के मध्य पूर्ववर्ती सीमान्त क्षेत्र की हृदबन्दी के बारे में भी एक 
समझौता हो गया । भारत-चीन सम्बन्धों में सुधार को भी ग़ोर्बाच्योव ने सराहा । 

(4) शस्त्र भण्डार में कमी की एकतरफा घोषणा--7 दिसम्बर, 988 को च्यूयाक में 
संयुक्त राष्ट्र महासभा को सम्बोधित करते हुए गोर्बाच्योव ने अपने सैनिक और प्रम्परागत हथियारों 
में काफी हृद तक कमी लाने की असाधारण घोषणा की । सोवियत नेता ने कहा कि सोवियत 
सैनिकों तथा सैन्य सामान में भारी कमी करने के निर्णय के अन्तर्गत पूर्वी यूरोपीय देश, सोवियत 
यूरोप, मंगोंलिया तथा एशिया से लाखों टैक तथा सैनिक हटाये जायेंगे । गोर्बाच्योव ने कहा कि वे 
आक्रामक रक्षा ढाँचे से सुरक्षात्मक रक्षा ढाँचे की ओर बढ़ रहे हैं। वे अपने संसाधन और शक्ति 
का उपयोग विरस्त्रीकरण पर करना चाहते हैं । 

(5) यूरोप हमारा साझा घर है--गोर्वाच्योव ने 'साझा यूरोपीय घर' की अवधारणा प्रस्तुत 
की है। मकान साझा है लेकिन हर परिवार का खुद अपना कक्ष है और इसमें प्रवेश के अलग- 
अलग दरवाजे हैं। लेकिन केवल साथ रहकर, सामूहिक रूप से और सहअस्तित्व के युक्तिसंगत मान- 
दण्डों का पालन करके ही, यूरोपवासी अपने इस मकान को बचा सकते है । 

..__ सोवियत-संघ कभी भी, किन्हीं भी परिस्थितियों में, पश्चिमी ग्रूरोप के खिलाफ सैनिक 
कार्यवाहियाँ नहीं करेगा--जवब तक कि नाटो हम पर और हमारे मित्रों पर हमला नहीं करता ।” 

(6) तीसरी दुनिया--गोवाच्योव के अनुसार तीसरी दुनिया के राष्ट्रों को स्वयं अपने 
हक 3 है । विकासशील देशों के सिर पर लदा कर्जा संसार की एक सर्वाधिक 

;; अत: सोवियत संघ नई अन्तर्राष्ट्रीय आधथिक व्यवस्था की उनकी माँग का सम- 
थंत् करता है। वह चाहता है कि विकासशील देश स्वयं अपने प्राकृतिक व मानवीय संसाधनों के 
स्वामी बन सके । 


(7) अफ्रीका--योर्बाच्योव के अनुसार अफ्रीका के राष्टों : 
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सम्बन्धी मसलों को, अपने घरेलु और विदेशी मामलों को स्वतस्त्र रूप से, शान्ति और स्थायित्व 
से निबटाने का मौका मिले । हर अफ्रीकी राष्ट्र को स्वतन्त्र रूप से अपने विकास का पथ घुनने का 
वैध अधिकार है और हम उनके घरेलू मामलों में हस्तक्षेप की सभी कोशिशों की सख्ती से निन्‍्दा 
करते हैं। दक्षिणी अफ्रीका के अग्निम पंक्ति के राज्यों के साथ हमारी मैत्रीपूर्ण कड़ियाँ हैं। हम 
उनकी न्यायपृर्ण नीतियों का समर्थन करते हैं और उनके खिलाफ दक्षिण अफ्रीका की शत्रुतापूर्ण 
कार्यवाइयों की कड़ी निन्‍दा करते हैं । अफ्रीकी अग्रगामी देशों की सहायता के लिए गठित कोष को 
सोवियत संघ ने साढ़े छः करोड़ रूब्ल सहायता के तौर पर देना निश्चित किया । 

(8) भारत से विशेष सम्बन्ध--गोर्वाच्योब ने पदग्रहण करने के बाद पिछले 4 वर्षों में 
दो बार भारत की यात्रा की और भारत के साथ सम्बन्धों को पुर्ता किया । “दिल्ली घोषणापत्र 
तथा भारत में आयोजित 'सोवियत महोत्सव” दोनों देशों की दोस्ती की प्रयाढ़ता के प्रमाण हैं । 

गोर्बाच्योव ने हिन्द महासागर को शान्ति क्षेत्र बनाने का समर्थन क्रिया; सोवियत संघ की 
सेनाओं का अफगानिस्तान से हटने का निर्णय, कम्पूचिया समस्या के समाधान के लिए सकारात्मक 
प्रयास आदि गोर्बाच्योव की विदेश नीति के महत्वपूर्ण आयाम हैं । विश्व के बारे में गोर्बाच्योव के 
तये हष्टिकोण और सोवियत संघ की विदेश नीति पर इसके असर ने मास्कों की कुटनीतिक 
प्राथमिकताएँ बदल दी हैं । 

अमरीका, पश्चिमी यूरोप, चीन और जापान से नये सम्बन्ध बनाने के अलावा सोवियत 
संघ अफगानिस्तान, वियतनाम, अंगोला, निकारागुआ व॑ क्यूबा जैसे मामलों को सुलझाने के लिए 
भी उत्सुक है । 

आज जब पूर्वी यूरोप में लोकतन्‍्त्र की हवा जोर से बह रही है, गोर्वाच्योव के नेतृत्व में 
सोवियत रूस उसे नियन्त्रित करने का कोई प्रयत्न नहीं कर रहा । पोलैण्ड, हंगरी व चैकोस्लो- 
वाकिया में साम्यवादी शासनों की समाप्ति को गोर्बाच्योव ने स्वागतपुर्वंक स्वीकार कर लिया। 
वलिन दीवार के पतन के साथ ही जर्सन देश के पुनरेकीकरण और यूरोप के पुनर्गठन की प्रक्रिया 
शुरू हो गयी है । स्टालिन ने जमनी और यूरोप को तोड़ा था, गोर्बाच्योब जोड़ रहे हैं । 

साम्यवादी राज्यों के एक-समूह के रूप में पूर्वी यूरोप का तिरोहन ग्रोर्बाच्योव के यूरोपीयन 
होम' कल्पना का ही एक अंग है । जनतन्‍्त्र व साम्यवाद के नाम पर भरुतकाल में जो साम्राज्य 
निर्मित किये इन्हें समाप्त कर देना ही हमारे हित में है । “कॉमन यूरोपीय होम” कल्पना की यह 
आधारभूत मान्यता है। इसका लक्ष्य है 'एक यूरोपीय सभ्यता को वापस लौटाना ।' 

गोर्बाच्योव ने प्रस्तावित किया है कि नाटो तथा वार्सा सन्धि देशों की साझा बैठक होनी 

चाहिए जिसमें यह सुनिश्चित किया जा सके कि ये संगठन परस्पर स्पर्द्धी नहीं वरन्‌ 

सहयोगी है । यूरोपीय सुरक्षा व स्थिरता इनका लक्ष्य है । 
* यूरोप को जोड़ने वाली एक कड़ी है--ईसाई धर्म । गोर्बाच्योव, प्रथम साम्यवादी शासक 
6 जो रोमन कैथोलिक चर्च के सर्वोच्च पादरी पोप जान पाल से भेंठ करने वेटिकनः शहर गये । 
उन्होंने कहा कि नैतिक मूल्यों की स्थापना की दृष्टि से धर्म की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। 
पैरेस्त्रोइका अभियान के अन्तर्गत वे सोवियत रूस में धर्म की पुन:स्थापना करंगे । 

सोवियत राष्ट्रपति द्वारा 8 दिसम्बर, 988 को संयुक्त राष्ट्र संघ ,जैसी विश्व संस्था के 
मंच से यह घोषणा करना कि सोवियत संघ पूर्वी यूरोप-के देशों से अपने 5 लाख सैनिक हटा 
लेगा, सोवियत नीतियों में आ रहे जबरदस्त परिवर्तन का संकेत है । इसी संयुक्त राष्ट्र संघ के मंच 
से सन्‌ 960 में ख श्चेव ने जूता बजाया था और एक महीने लगातार अमरीका में रहने के वाद 
भी उनकी राष्ट्रपति आइजनहावर से मुलाकात सम्भव नहीं हो पाई थी । लेकिन इस बार गोर्वा- 
च्योव की मुलाकात ;रीगन और निर्वाचित राष्ट्रपति जाजे बुश से हुई । गोवाच्योव ने दोनों की 
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इस मुलाकात के लिए धन्यवाद देते हुए कहा कि “हमारी बातचीत से जो नया वातावरण बन रहा 
है और उसमें जो नई लय उत्पन्त हुईं है वह वराबर जारी रहेगी ।” 


4५ 


2. 


प्रश्न 
द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद की सोवियत विदेश नीति की समीक्षा कीजिए । 
ए)8९०88 (6 $80शं् णिश्ंशा 9णॉ०0०ए ४ 6 90४-88०0०70॑ ज्ण]6 फ़रथा 90७00, 
953 (स्टालिन की मृत्यु) से आज तक सोवियत संघ की वैदेशिक नीति के प्रमुख सिद्धान्तों 
का परीक्षण कीजिए । 
एकाओात।6 6 707. छापाएंफा58 एण गिश्ंष्ा 7ण0ए एण हरा 80एश० छएफाणा 0 
953 (867 रण 8) ६0 .6 ए785था॥ए 087. 
ब्रेझनेवकालीन रूसी विदेश नीति का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए | 
एशप्रश/४ ७।प एव (6 ए. 8. 5. ९. गिलंशा 9007 ०0 06 9०ट27०ए 9७४०0. 
ख श्चेव के काल में रूस की विदेश चीति में क्या-क्या परिवर्तेत हुए ? इस काल में विभिन्न 
देशों से रूस का व्यवहार कैसा रहा ? संक्षिप्त रूप से बताइये । 
'ए॥४४ ०४8888 00007780 ॥7 एिए४४ाए३ णिशंडा 000एव7 &एएशाएा।०ए'४ 79700 ? 
एञा३ 7थ४॥०75फ प्र88 गरश्।क्षंावत॑ 097 80ए6 सितरषषशंव जाति सररशिशा। 00परा- 
788 078 5>ँतप्राहा00००१ >9॥700 ? 708580706 0 शा0ा, 


सोवियत रूस की विदेश नीति के मुख्य सिद्धान्तों का विवेचन कीजिए । 


॥980058 6 एथां। एापाणं068 0 8076 ?#ठ ला ?00फए, 


. उत्तर-स्टालिन युग की सोवियत विदेश नीति के प्रमुख सिद्धान्तों का परीक्षण कीजिये । 


फकब्गां06 धार पा फ्ाएंएा65 0 पराढ णथंशा 9णी०ए ०४७ ए. 8. 8. ए. ४0९ 
ए08- 8 88. 


मिखाइल गोर्बाच्योव ने सोवियत विदेश नीति में क्या-क्या परिवर्तन किये हैं ? संक्षिप्त रूप 
से विवेचना कीजिये । 


जरा जाघ8658॥8ए6 98॥78067 80ए6 70थं89 70॥07 99 (७, 0004०१०पए ९ 
4)8९0॥58 व शीत. 





रूप-चीन मतसेद 


(90-50 भराद्या ट70फए/एा] 





दूसरे विश्वयुद्ध के बाद अन्तर्राष्ट्रीय जगत में रूस-चीन विंवाद संसार की सर्वाधिक रोमांचकारी 
और उल्लेखनीय घटना है । इस घटना से अन्तर्राष्ट्रीय साम्यवाद की उपय्मता शिथिल हो गयी |. ' 
साम्यवादी भाकाश में एक साथ दो सूर्य उदित हो गये । रूस और चीन में न केवल सैद्धान्तिक 
शीतयुद्ध प्रारम्भ हो गया, वरन्‌ उसूरी के आर-पार साम्यवादी देशों की तोपें माक्स और लेविन . 
की जय बोलती हुई एक-दूसरे पर गोले बरसाने लगीं । 
- 4930 भें एम० एन० राय ने अपनी पुस्तक “अवर डिफ्रेन्सेज” (हमारे मतभेद) में लिखा था... 
“पृंजीवादी राट्रों में ही नहीं, वरन साम्यवादी राष्ट्रों में भी अन्तविरोध उत्पन्न हो सकते हैं गौर - 
विस्फोटंक रूप धारण कर सकते हैं । रॉय की इस भविष्यवाणी को लेकर उस समय एक ऐतिहासिक 
विवाद उठ खड़ा हुआ था | साम्यवादियों का तक था कि पूंजीवादी देशों में “मत्स्य न्याय” होता है 
जहाँ बड़ी मछली छोटी मछली को निगल जाती है । लेकिन साम्यवादी देशों में ऐसा नहीं होता, क्योंकि 
' साम्यवादी देशों में निहित स्वार्थों की प्रवृत्ति नहीं हो सकती, इसलिए साम्यवादी राष्ट्रों के आपसो 
सम्बन्ध हृढ़तर ही होते जायेंगे । इस आधार उस समय एम० एन० रॉय के शब्दों को “गुमराह और _ 
भटकी हुईं विचारधारा वाले व्यक्ति का प्रलाप” कहंकर ठुकरा दिया था। रॉय की भविष्यवाणी 
पहली बार माशल टीटो तथा स्टालिन के बीच मतभेदों को लेकर सही प्रमाणित हुईं | 948 में बिगड़े 
रूस और यूगोस्लाविया सम्बन्ध अभी तक घनिष्ठ व मधुर नहीं बन सके हैं। रूस और चीन मतभेद 
को लेकर एम० एन० रॉय युग में दूसरी बार सही सिद्ध हुए हैं। रॉय की वह भविष्यवाणी जिसे 
यह कहकर कि “तिहित स्वार्थ न होने के कारण साम्यवादी राष्ट्रों में मतभेद नहीं होते” ठुकरा 
दिया गया था; साकार हो उठी । 
चीन-रूस सम्बन्धों का इतिहास 
.. (प्राइप्ठाशाटथ, एएण.एाठार 67 शाउ0-80शंएा' एटा 6प7038) 
प्रथम विश्वयुद्ध की समाप्ति के कुछ ही दिनों वाद चीन में साम्यवादियों और राष्ट्रंवादियों 
के बीच गृहयुद्ध छिड़े गया । द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद इस गृह युद्ध का .स्वरूप भयानक हो गया । 
सोवियत संघ के ,लिए विल्कुल स्वाभाविक था कि वह इस. गृह-युद्ध की गतिविधि का सुक्षम 
अवलोकत करे, लेकिन चीन के साम्यवादियों को सोवियत संघ से कोई सहायता नहीं मिली । जहाँ 
- एक ओर संयुक्त राज्य अमरीका च्यांग काई शेक की राष्ट्रवादी सरकार की सहायता जी-जान से कर. 
रहा था वहाँ सोवियत संघ तटस्थ राज्य की तरह खड़ा होकर इस गृह-युद्ध की प्रगति एवं स्वरूप , 
को देख रहा था। वस्तुतः स्टालिन चीन के आन्दोलन को कम्युनिस्ट आन्दोलन नहीं मानवता था ।_ 


रूस-चोन सतभेद | 499 


जुलाई, 949 को चीनी क्रान्ति के नेता माओस्से-तुग ने जनता के लोकतस्त्रीय अधिनायकतन्न 
विषय पर लिखे अपने सुप्रसिद्ध लेख में वताया कि चीन के नवीन लोकतन्त्र में चार वर्गो--श्रमिक, कृपक, 
लघु बुर्जुआ तथा राष्ट्रीय वुर्जुआ का सम्मिलित संगठन होगा । इसका नेतृत्व साम्यवादी दल के माध्यम 
से किसान श्रमिक करेंगे । स्टालिन बड़ी असमंजस की स्थिति में था कि एक साम्यवादी व्यवस्था का 
स्वरूप ऐसा भी हो सकता है। परत्तु चीन में कम्युनिस्ट आन्दोलन की जड़ें इतनी मजबूत हो गयी थीं 
कि सोवियत सहायता के अभाव में भी साम्यवादियों को सफलता मिली । च्यांग काई शेक पराजित 
हुए और । अक्टूबर, 949 को पीकिग में चीन के जनवादी गणराज्य की घोषणा की गयी। चीन 
में साम्यवादी शासन की स्थापना के तुरन्त बाद चीनःरूस मैत्री तेजी से विकसित हुई, लेकिन कुछ 
'ही वर्षों बाद दोनों के बीच साम्यवादी जगत के नेतृत्व के लिए तीब्र प्रतिस्पर्दा छिड़ गयी, विभिन्न 
प्रश्नों पर सैद्धान्तिक मतभेद उग्र हो गये । सीमा-विवाद उठ खड़े हुए और सशस्त्र सीमा संघर्ष भी 
हुए । प्रो० वी० पी० दत्त के शब्दों में, “चीन और रूस की विदेश नीतियों के प्रारम्भिक बिन्दु और 
परिकल्पनाएँ लगभग समान है परन्तु उनके निष्कर्षों में काफी भिन्‍नताएँ हैं। इसी कारण उनके 
जलमार्ग अलग-अलग हो गये हैं ॥१ 


रूस-चीन सहयोग का काल 
(फ्र. रश09 08 200-078857700४ 5षएप्टए टप्लरात74 ४० ए0598) 


जब चीन में साम्यवादी शासन स्थापित हो गया तो सोवियत संघ के लिए स्वाभाविक था 
कि साम्यवादी परिवार के इस नये सदस्य का हादिक स्वागत करे | चीन भी न केवल रूसी दोस्ती 
का इच्छुक था वल्कि साम्यवादी दुनिया में कनिष्ठ स्थिति एवं भूमिका ग्रहण करने के लिए तैयार 
था ) माओ ने अपनी विदेश नीति का 'एक ओर झुको सिद्धान्त” प्रतिपादित करते हुए घोषणा की 
कि “विजय प्राप्त करते व अपने आपको सुदृढ़ बनाने के लिए हमें एक ओर (रूस की और) झुकना' 
चाहिए ।” माओो के ये विचार फरवरी 950 की रूस-चीन सन्धि के आधार बसे । वस्तुतः 24. 
फ़रवरी, !950 को दोनों देशों के बीच सन्धियाँ सम्पन्त हुईं: () 30 वर्ष के लिए मैत्री और 
पारस्परिक सहायता की सन्धि, (2) ज्यांग-चुग रेलवे, पोर्ट आर्थर तथा दायरन से सम्बद्ध सन्धि, 
(3) ऋण सम्बन्धी सन्धि । प्रथम सन्धि के अन्तर्गत जापानी अथवा उसके सहयोग से किसी भी 
विदेशी आक्रमण की स्थिति में दोनों देशों ने एक-दूसरे की सहायता करने तथा साथ ही पारस्परिक 
हितों पर आँच लाने वाली किसी भी सन्धि में शामिल न होमे का निश्चय किया । जापान के साथ 
शात्ति सन्धि के लिए प्रयास करने, समान हितों के अन्तर्राष्ट्रीय मसलों पर आपसी विचार-विमशे 
करते रहने तथा पारस्परिक निकटतम आ्थिक एवं सांस्कृतिक सस्वस्ध स्थापित करने पर सहमति 
प्रकट की गयी। द्वितीय सन्धि द्वारा सोवियत संघ में 952 के अन्त तक चीन की व्यांग-चुग 
रेलवे और दायरन व पोर्ट आर्थर के बन्दरगाह चीन को लौटाने का वचन दिया । तीसरी सन्धि 
हारा सोवियत संघ ने चीन को 5 वर्ष की अवधि के लिए 3 अरव डॉलर का ऋण देता भी स्वीकार 
“किया जो 3 दिसम्बर, 954 के पश्चात्‌ दस किस्तों में लौटाया जाना निश्चित हुआ था। - 
सन्धियों के सम्पत्त होने के उपरान्त कुछ वर्षों तक रूस-चीन पैत्री विकसित होती रही । 
सितस्वर 952 में च्यांग-चुग रेलवे चीन को लौटा दी गयी, 955 में पोर्ट आर्थर चीन को 
हस्तान्तरित कर दिया गया । दोनों देशों के व्यापार में निरन्तर वृद्धि होने लगी । चीन का लग- 
भग 70% व्यापार रूस के साथ होने लगा । रूस ने मित्रता को दृढ़ बनाने फे उद्देश्य से सेकड़ों 
तकनीकी कर्मचारी और परामर्शदाता चीन भेजे व हजारों की संख्या में चीनी युवक औद्योगिक 
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प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए रूस में आये । 953 में औद्योगीकरण योजना शुरू करने, 5] नये 
औद्योगिक संस्थानों की स्थापना करने और 50 पुराने संस्थानों के लिए रूस ने चीन को आपिक 
सहायता भी प्रदान की । ! अक्टूबर, 954 को एक समझौते के अन्तर्गत उसने चीन को लगका - 
] अरब खझ्बल मुल्य के यन्त्र, उपकरण व ऋण देने, मिश्रित कम्पनियों सम्बन्धी सभी अधिकार 7 
चीन को सौंप देने और रेलवे निर्माण तथा शिल्प वैज्ञानिक गतिविधियों में उसके साथ सहयोग 
करने का वचन दिया। 954 में ही रूस ने चीन को अणु शक्ति उत्पादन में भी सहयोग देना 
स्वीकार किया, परन्तु साथ ही यह भी तय हुआ कि चीन रूस की पूर्व स्वीकृति के बिना आणविक 
परीक्षण नहीं करेगा। 954 भें चीन का नया संविधान वना जिसकी प्रस्तावना में चीन एवं सोवियत 
संघ की अटूट मैत्री का उल्लेख किया गया । रूस मे साम्यवादी चीन को सैंयुक्त राष्ट्र संघ में स्थान 
दिलाने के लिए भरसक प्रयत्न किये । 950 के बाद सभी अन्तर्राष्ट्रीय विषयों पर दोनों राष्ट्र 
एक स्वर में बोलने लगे । चाहे कोरिया में युद्ध अथवा शान्ति का मामला हो या वियतनाम में 
होची-भिक्लू के शासन की मान्यता का प्रश्न हो--विश्व के इन दोनों बड़े समाजवादी 'राप्ट्रों ने 
समान नीति अपनायी । मित्रता का यह जोश इतना प्रवल था कि चीन के एक प्रमुख समाचार-त्र 
ता कु ग-पांओ ने अपने सम्पादकीय में लिखा कि “रूसी और चीनी भाइयों में जो प्रेम पाया जाता 
है वह इतना सच्चा, गम्भीर, हादिक और स्थायी है कि कोई भी शैतान इसे भंग नहीं कर सकेगा ।” 
ह रूस-चीन मतभेद : कट वैसनस्थता का काल | 
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(8770-80 शए्य' शाप्प' ; पप्तछ एडरशा00 07 प्ठछगरा हर फाधाएर) 
प्रो० वी० पी० ' दत्त के अनुसार चीन-रूस मतभेद उस बिन्दु पर पहुँच चुके हैं जहां पे 
लौटना-असम्भव है। दोनों देशों में मतभेदों की खाई काफी चौड़ी है, विवाद काफी गहरे हैं, 
. उनमें साम्यवादी जगत का नेतृत्व करने की ही प्रतिस्पर्दा नहीं है अपितु राष्ट्रीय हितों में 
टकराहट इतनी भयंकर है कि आपसी लीपापोती और संमंजस्यपूर्ण सम्बन्धों की गुजाइश कम ही 
- रह जाती है ।? 
सोवियत संघ और चीन के मतभेद के कारण सर्वप्रथम 956 में सोवियत कम्युनिस्ट पार्ट 
की बीसवीं कांग्रेस में प्रकट हुए । ख्‌श्चेव ने स्टालिन का सुर्तिभंजन किया। उससे व्यक्ति पूजा 
के स्थान पर सामूहिक' नेतृत्व पर जोर दिया। साम्यवाद की रक्षा के लिए उसने पूंजीवाद के 
साथ शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व की नीति अपनाने पर वल दिया। चीन के साम्यवादी नेता ख श्वेव 
के इस नवीन दर्शन से सहमत नहीं थे। माओ के अनुसार मारक्सवाद में संशोधन करने की 
आवश्यकता नहीं थी । .959 में ख्‌ श्वेव ने अमरीका का भ्रमण किया और कंम्प डेविड में 
आइजनहॉवर से मुलाकात की । चीनी नेताओं ने इसे साम्यवाद के प्रति विश्वासघातत कहा । कुछ 
दिनों बाद रूस-चीन मतभेदों ने सार्वजनिक विवाद का रूप धारण कर लिया। सोवियत संघ ने 
चीन को कट्टरपन्थी और चीन ने सोवियत संघ को संशोधनवादी कहना शुरू कर दिया। जुलाई 960 
में चीन को विकास योजनओं में लगे सभी सोवियत वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों को सोवियत संघ 
वापस बुला लिया गया । चीन को प्रदान की जाने वाली तकनीकी सहायता वन्द कर दी गयी । 
चीनी नागरिंकों ने भी सोवियत संघ छोड़ना शुरू कर दिया । 962 के अक्टूबर में क्यूवा के प्रति 
: सोवियत संघ के द्वारा बरती गयी नीति की निन्‍्दा चीन में सार्वजनिक तौर से की गयी | 962 
के भारत-चीन युद्ध के दौरान सोवियत संघ ने जो रुख अपनाया, चीनी नेताओं ने उसकी भी कद 
आलोचना की । 25 जुलाई, 963 को मास्को में सोवियत संघ द्वारा अमरीका और ब्रिटेन के 
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साथ अण-परीक्षण निषेध सन्धि पर हस्ताललर किये जाने को चीनी नेताओं ने अनुचित ठहराया । 
[963 में माओ-त्से-तु ग॒ ने मास्को जाने से इनकार कर दिया । 964 में चीनी रेडियो और समा- 
घार-पत्र ख चेव को अमरीका का पिंटृदू कहते लगे । 964 के बाद चीनी नेता सोवियत नेताओं 
को 'सामाजिक साम्राज्यवादी' कहने लगे । 2 मार्च, 969 को पूर्वी एशिया में उसूरी नदी के ढापू 
दमिशएक फो लेकर इन दो साम्यवादी देशों में सीधी सैनिक भिड़न्त हो गयी । 975 के अन्तिम 
दिनों तक मह स्पष्ट प्रतीत होने लगा कि इन दोनों देशों का सीमा-विवाद जल्दी खत्म होने वाला 
नहीं है । आज स्थिति यह है कि दोनों देश खुल्लमखुल्ला एक-दूसरे के अत्तर्राष्ट्रीय उद्देश्यों को 
विफल करने वाली नीतियों का अनुसरण करने लगे हूँ । 
रूस-चीन संघर्ष के मुल कारण 
(प्र छ30-50एएछ7' शाय' ; पप्तड 8880 28ए585) 

यद्यपि दोनों देश साम्यवादी हैं, दोनों का उद्देश्य पूंजीवाद का समुलोन्सूलन है और चीनी 
विदेश नीति का एक प्रमुख ध्येय सोवियत संघ के साथ सब वातों में सहयोग करना है, तथापि 
9 56 से दोनों देशों में विश्विन्न प्रश्तों पर मतभेद बढ़ने लगे। आगे चलकर 969 के बाद इन , 
मतशेदों ने संघर्ष का रूप धारण कर लिया है। चीन-रूस मतभेद (संघपे) के मूल कारण निम्त- 
लिखित हैं : ४ | | 

[, संद्धान्तिक सतभेद--चीन और रूस के बीच तनाव के मूल में सैद्धान्तिक संघर्ष की 
भूमिका मुख्य रही है। इन सैद्धान्तिक मतभेदों की अभिव्यक्ति सोवियत साम्यवादी दल की 20वीं 
कांग्रेस में हुई । ख श्चेव ने स्‍्टालिन की मृत्यु के वाद बदलती हुईं विश्व राजनीति के सन्दर्भ में 
मृतन विचार प्रस्तुत किये थे । नाभिकीय युग (९ए०८॥ ४820०) के सन्दर्भ में मार्सवाद के सिद्धान्तों 
को व्यावहारिक बनाने के लिए उसके मुल सिद्धान्तों में भी कुछ उलठ-फेर किया गया। जैसे 
माक्सवाद के अनुसार, पूंजीवाद को मिटाने के लिए युद्ध अवश्यम्भावी है, लेकिन ख्‌ श्वेव का मत 
था कि वर्तमान थुग में युद्ध 'नाधभिकीय युद्ध! होगा, जिसमें पूंजीवादियों के साथ साम्यवादी भी मिंट 
जायेंगे । अतः युद्ध की अनिवार्यता का सिद्धान्त पुराना पड़ गया है और साम्यवाद की रक्षा करें 
के लिए पूंजीवाद के साथ शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व की चीत्ति अपनानी चाहिए। उसका विचार था 
कि पूंजीवाद अपनी आन्तरिक दुर्वंलताओं से इतना ग्रस्त है कि आवे वाले युग में भी पूंजीवाद को 
मिटाने के लिए हिंसा की आवश्यकता नहीं होगी और शान्तिपूर्ण तरीके से पूंजीवादी समाज में 
परिवतेन आ जायेगा । चीन ख्‌ इचेव के दर्शन से सहमत नहीं था । 20वीं कांग्रेस रूस-चीव सम्बन्धों 
में एक मोड़ था और इसके उपरान्त सैद्धान्तिक दृष्टि से ये दोनों राष्ट्र विरोधी मार्गों पर चलने 
लगे | स्टालिव के वाद शाच्तिपूर्ण सह-अस्तित्व का सिद्धान्त सोवियत विदेश नीति का एक निर्धारक 
तत्व बन गया । इसके विपरीत, चीन के कर्णधार माओ-त्से-तु ग ने चीन को विदेश नीति का प्रमुख 
अंग 'युद्ध की अनिवायंत्ता' को बनाया । माजो का विचार था कि प्रथम विश्वयुद्ध ने रूस की ऋन्ति 
को और द्वितीय विश्वयुद्ध ने चीन की क्रान्ति को जन्म दिया । तीसरा महायुद्ध सारे संसार को 
. साम्यवादी बनायेगा । 

रूस और चीन के मध्य सैद्धान्तिक मतभेदों की खाई निरन्तर चौड़ी होती गयी । यूगों- . 
स्‍्त्राविया को सोवियत ग्रुट में वापस बुलाने के लिए रूस ले प्रयत्त किया तो चीन को बड़ा बुरा 
लगा । जून 960 में बुखारिस्ट में हुए रूमानिया साम्यवादी दल के तृतीय सम्मेलन के अवसर पर 
जब झुसी प्रधानभन्‍्त्री ने घोषणा की कि “इधर विश्व की स्थिति में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैँ जिन 
पर पर्दा नहीं डाला जा सकता है और न उसकी उपेक्षा ही की जा सकती है। आज का युग अणु 
युग है। साम्राज्यवादी राष्ट्रों की होड़ के बावजूद साम्राज्यवादी प्रगति कर रहे हैं। उनकी शक्ति 
चढ़ रही है; भतः अब युद्ध भनिवारय नहीं है और साम्यवादी व गेर-साम्यवादी राष्ट्र शान्तिपूर्ण ढंग 
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से भी रह सकते हैं ।” तब चीनी प्रतिनिधि-मण्डल के नेता ने इसका विरोध करते हुए कहा कि" 
जब तक साम्राज्यवाद विद्यमान है, युद्ध का खतरा - बचा रहेगा । अतः साम्राज्यवाद के नाश कौर... 
साम्यवाद की विजय के लिए युद्ध अनिवाये है । चीन और रूस में ऋन्ति के सिद्धान्त के बारे पें - 
भी मतभेद उभरने लगा'। चीनी लेनिन के सिद्धान्त में. विश्वास रखते हैं कि संमांजवाद लाने के ' 
लिए ऋन्‍्ति आवश्यक है, क्रान्ति में तथा गृहन-युद्ध में साम्यवांदियों को राजनीतिक सत्ता बलपूवंक “ 
हस्तगत कर लेनी चाहिए, विश्व में ऋतन्‍्ति फैलाने का प्रयास करना चाहिए। चीन का रुस.पर 
यह आरोप है कि उसने कऋन्ति के विचार को भुला दिया है, वह अब क्ान्तिकारी नहीं रहा, शान्ति. . 
और आशिक विकास पर बल देने लगा है । इसके विपरीत, रूस का मत है कि सांम्यवाद लाने . 
के लिए क्रान्ति के अतिरिक्त अन्य भी उपाय है। विभिन्न देशों की. संसद के राजनीतिक दलों के 


साथ गठवरन्धन करके भी साम्यवादी शासन स्थापित किये जा सकते हैं जैसा कि . 948 में चैको- 
सस्‍लोवाकिया में हुआ था, इसके लिए गृहनयुद्ध या क्रान्ति अनिवाय नहीं है। दोनों देशों में व्यक्ति. . 


पुजा (?थब्गाभां। एण४) के बारे में भी मतभेद रहा है । ख श्चेव ने व्यक्ति-पूजा के स्थान पर .. 
सामुहिक नेतृत्व पर बल दिया और स्टालिन की निन्‍दा का आन्दोलन- आरम्भ किया जबकि चीन. 
इससे सहमत नहीं था, वह स्टालिन को वीर नेता मानता है। सर्वहारा वर्ग की अधिनायकता 


(>0०ाणशांफ ण का ?णधधांश) के वारे में भी दोनों देशों में मतभेद रहा है ।' चीन का 


यह कहना है कि सोवियत समाज का बुर्जुआकरण तथा, उसका पतन” हो गया है क्योंकि वह 


उत्तम और उच्च जीवन-स्तर पर वल दे रहा है और उसके लिए प्रयत्न कर रहा है.। ऐसा 


समाज क्रान्ति का . नेता नहीं बन सकता | इसके विपरीत, रूस का यह कहना है कि ऋरान्ति के 


लिए पेट पर पट्टी बॉँधना आवश्यक नहीं है । रूसी चीनियों के (निम्न जीवन-स्तर पर कटाक्ष करते ' 


हुए कहते हैं : “रस्सियों का बना जूता पहनना और एक सामान्‍य प्याले में बहुत पतला शोखा 


(ए४(८ ४००9) पीना ही साम्यवाद नहीं है। यदि कोई मजदूर अच्छा जीवन बिताता है तो वह . 
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पूँजीपति नहीं हो जाता है | इस प्रकार चीनी नेता सोवियत संघ को 'संशोधनवादी” तथा,सोवियत..' 


नेता साम्यवादी चीन को “कट्टरपन्थी” कहकर एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगाने लगे और दोनों 
देशों के बीच सेद्धान्तिक मतभेद उम्र होते गये ॥॥ 
2, नेतृत्व का प्रश्नत---चीन और रूस में मतभेद का एक महत्वपूर्ण कारण नेतृत्व की होड़ 


है । जब तक साम्यवादी न्रीन अपने शैशवकाल में था और उसे अपने को शक्तिशाली बनाने के लिए . 


सोवियत सहयोग की आवश्यकता थी, तब-तक उसने साम्यवादी जगत के नेतृत्व की महत्वाकांक्षा , ' 


को छिपाये रखा । परन्तु ज्यों ही चीन ने अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में महाशक्ति के रूप में अपने को 


स्थापित .कर लिया त्यों ही वह रूस का प्रतिस्पर्दी बन गया । उसमें रूसी नेतृत्व को चुनौती देने की - 


प्रवल महत्वाकांक्षा जाग्रत हो गयी । चीन की धारणा है कि रूस माक्संवादी-लेनिनवादी सिद्धान्तों 


से भटक गया है। जीन अपने आपको ही माक्सवाद-लेनिनवाद का सच्चा अनुयायी मानता है। 


फिर चीनी सभ्यता अति प्राचीन है, जनसंख्या की दृष्टि से चीन दुनिया का सबसे बड़ां देश है:और 


स्टालित की मृत्यु के बाद माओ-त्से-तु ग समाजवादी जगत के-बुजुर्ग नेता के रूप में मार्गदर्शक की 


भूमिका का निर्वाह करने की क्षमता रखते थे । अतः चीन के भन में साम्यवादी जंगत पर ,एकमात्र 
नेतृत्व प्राप्त करने की अभिलाषा' है। एशिया में सोवियत संद्ष के प्रभाव का विस्तार देखकर, चीन . 


को सोवियत संघ-के प्रति कुछ सन्देह होने लगा और इसके कारण भी दोनों के बीच मतभेद व ढ़तें 


* लगा । चीन की बढ़ती हुईं महत्वाकांक्षा उसे सदैव ही एशिया का नेतृत्व “करने के लिए प्रेरित _ 


करती रही परन्तु अमरीका और सोवियत संघ के कारण उसे अपने इस उद्देश्य में सफलता नहीं 
मिली, अतः संघर्ष अवश्यम्भावी था । ' | 


] 
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3. भूमध्य साथर का प्रश्त--चीन भूमध्य सागर पर अपना अ्रभुत्व स्थापित करने का 
उत्सुक है । भूमध्य सागर रूस और चीन के तनाव का एक केन्द्र है। रूस और अमरीका के जहाज 
तो भूमध्य सागर में घूमते ही है, चीत की पनडुब्बियों ने भी भूमध्य सागर में घूमना शुरू कर दिया 
है। भूमध्य सागर में चीन की कुछ सैनिक और राजनीतिक आकांक्षाएं है। चीन चाहता है कि 
भूमध्यसागरीय देशो पर उसकी बात का वजन रहे; अल्वानिया जैसे जिन साम्यवादी देशों को चीन 
मे अपने प्रभाव में ले लिया है, उत पर नियन्त्रण बनाये रखा जाय; चीन ने प्रक्षेपास्त्रों से सुसज्जित 
जिन पवड्ब्वियों का विकास किया है, उसकी सैनिक गतिविधियों का क्षेत्र भी निर्धारित कर लिया 
जाय जिससे कि अमरीका व रूस के मुख्य क्षेत्र उसकी मार में आ सकें । इन्हीं उद्देश्यों को ध्यान में 
रखकर भूमध्य सागर में चीन ने सोवियत संघ की चुनौती देना शुरू किया, जिसके परिणामस्वरूप 
दोनों देशों में तनाव बढ़ा । 

4. रूसी नीतियों के प्रति चीन की शिकायतें--चीन को रूस से कई शिकायतें है । चीन 
की शिकायत थी कि रूस चीन को अणु-आयुध प्रदान नहीं करता । उसे अणु बम का रहस्य नहीं 
बताया । चीन की यह भी शिकायत है कि रूस ने अत्याचारी जारों के शासन में साम्राज्यवादी नीति 
द्वारा चीन के कुछ प्रदेश अन्यायपूर्ण सन्ध्रियों द्वारा दवा लिये है, जिन्हें वह नहीं लौटाता। चीन 
की यह भी शिकायत है कि रूस अपने सास्यवादी भाई की सहायता उत्तनी उदारता और तत्परता 
से नहीं करता जितनी अपने मित्र असंलग्त रहने वाले भारत, संयुक्त अरब गणराज्य आदि देशों की 
कर रहा है | जुलाई 960 में चीन की विभिन्न विकास योजनाओं और कारखानों के निर्माण में 
लगे सभी सोवियत वैज्ञानिकों, इन्जीनियरों और विशेषज्ञों को तीन दिन के नोटिस पर मास्को से 
चीन से रूस वापस बुला लिया । वे लौटते हुए इसके नक्शे न्षी अपने साथ लेते गये और रूस ने 
उनके लिए पहले से तय की गयी सामग्री और मशीनें देना बिल्कुल बन्द कर दिया । चीन की आ्थिक 
प्रगति की मझधार में छोड़कर जाने वाले मास्को के श्रति पीकिंग का रोप स्वाभाविक है । 

रूस अपने नेतृत्व में साम्यवाद के विस्तार की कल्पेना करता है, किन्तु दूसरी ओर चीव 
राष्ट्रीय साम्यवाद में विश्वास करता है। माओ-त्से-तु ग की मान्यता थी कि, 'सैकड़ों फूलों को एक 
साथ खिलने दो । इसी कारण हंगरी और चंकोस्लोवाकिया में रूसी हस्तक्षेप चीन ने पसन्द नहीं 
किया बल्कि 968 में रूस ने जब चैकोस्लोवाकिया में हस्तक्षेप किया तो चीन ने सोवियत संघ की 
कु आलोचना की । 

5. निःशस्नीकरण का प्रश्व--चीन निःशस्त्रीकरण का विरोधी है। रूस द्वारा की गयी 
अणु परीक्षण प्रतिवन्ध सन्धि का कटु आलोचक है, जबकि रूस यह समझता है कि अणु शस्त्रों का 
निर्माण मानव जाति के विनाश के लिए है, इच पर होने वाले भावी आधथिक व्यय के भार से 
जनता दवी जा रही है । यदि निःशस्त्रीकरण पर समझौता हो जाय तो यह सारी धनराशि जनता 
के जीवनस्तर को ऊँचा करने में लगायी जा सकती है। 

6. सीमा विवाद--रूस और चीन का सीमा-विवाद काफी पुराना है। चीन और रूस के 
सीमा-विवाद के तीन क्षेत्र : मंचूरिया, सिक्‍्यांग और वाह्य मंगोलिया है । 957 में पहली बार 
पीकिय में चीन के इतिहास की रूपरेखा नामक पुस्तक प्रकाशित हुई जिसमें चीनी शासकों से पश्चिम 
और उत्तर-पूव में रूस के कई लाख वर्गमील क्षेत्र पर अपना दावा प्रस्तुत करते हुए 7689, 858, 
860, 884 और 894 की सन्धियों को रूस के जार शासकों द्वारा चीन पर बलपूर्वक थोपी 
हुईं सन्धरियाँ बताया और स्पष्ट रूस से इस वात का उल्लेख किया कि उपर्युक्त सन्धियों के अन्तर्गत जो 
चीनी प्रदेश रूस के अधिकार में चला गया है, उसे वापस लेना चीन का लक्ष्य है। 958 में रूस 
के प्रधानमन्त्री खू श्वेव जद पीकिंग गये तब सीमा-विवाद का मामला उठाया गया । 964 से रूस 
के सरकारी मुखपत्र प्रावदा ने लिखा | “कोई इस बात से इन्कार नहीं करता कि रूसी जारों ते 
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विस्तारवादी नीति अपनायी थी, ठीक वैसे ही जैसे चीनी सम्राठों ने मनमाने ढंग से अपनी सीमाओं 
का विस्तार किया था। लेकिन वर्तमान सीमाएँ इतिहास तथा देनिक जीवन से मजबूत हो चुकी हू 
उन्हें बदला नहीं जा सकता |” तव से रूसी सीमाओं पर भारी तनाव रहा है । मार्च 969 में हस 
और चीन के सैनिकों में उसूरी नदी के टापू दश्मिक को लेकर भिड़न्त हो गयी । मार्च 969 को 
इस टापू के रक्षकों पर चीनियों ने हमला कर दिया और रूसियों के साथ उनकी जमकर लड़ाई 
हुई । सफेद वर्फ वाली उसूरी नदी दो साम्यवादी देशों के सैनिकों फे रक्त से रंजित हो गयी । 


वस्तुतः चीन आक्रामक, साम्राज्यवादी और विस्तारवादी नीति का अनुसरण कर रहा है। 
उसे अपनी जनसंख्या के पुनर्वास के लिए क्षेत्र की आवश्यकता है । अतः रूसी मंग्रो लिया, जिसे स्वतत्त् 
मंगोलिया जनतन्च कहते हैं भौर जो रूस के प्रभाव में है, चीच की विस्तारवादी नीति का शिकार 
हैं। इस क्षेत्र के खनिज पदार्थों पर चीन की नजर है ।, जब तक चीन और रूस में यह समवर्ती 
विवाद विद्यमान है तब तक दोनों में संघर्ष की स्थिति रहना स्वाभाविक है । 

7. अमरीकी कूृटनीतिक - चाल--अमरीका भी रूस और चीन के मतभेदों को उकसाने के 
लिए उत्तरदायी है । जब 4969 के बाद रूस-चीन सीमा पर पर झड़पें हुई तो अमरीकी समाचार- 
पन्नों में बताया गया कि रूसी सैनिक अधिकारी इस वात पर विचार कर रहे थे कि चीन पर 
आकस्मिक हमला किया जाये ताकि उसकी परमाणु शक्ति समाप्त हो जाये। वास्तव में, अमरीका 

. यह तो नहीं चाहेगा कि रूस और चीन में बड़े पैमाने पर परमाणु युद्ध हो जाये क्योंकि इसके बढ़े 
दूरगामी परिणाम होंगे । मगर अमरीका यह जरूर चाहता है कि दोवों देशों के बीच इस प्रकार का 
तनाव बनना रहे जिससे विश्व राजनीति में अमरीका को अप्रत्यक्ष लाभ प्राप्त हो । 

8. शक्ति संघर्ष--मार्गेन्थाऊ के अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति शक्ति के लिए संघर्ष है। 
चीन और रूस के मतभेद इसी शक्ति संघर्ष की अभिव्यक्ति है। आज;चीन रूस की न तो अधीनता 
स्वीकार करना चाहता है और न उसका पिछलग्गू ही बनना चाहता है। यह रूसी प्रभुत्व को 
चुनौती दे रहा है। वह सोवियत संघ से झड़प करके अपनी शक्ति का अदर्शन करना चाहता है । 

चीन में कहावत है, “आकाश में दो सूर्य नहीं हो सकते ।” रूस-चीन में अब मात्र विवाद की 
वात नहीं रह गयी है, वे खुल्लम-खुल्ला एक-दूसरे के शत्रु हैं। इस वैमनस्य का विप राजनीतिक 
टीकाओं तक सीमित नहीं रह गया है। वह वहीं से रिसकरं साहित्य के आधारभूत स्तर तक पहुँच 
गया है । 

चीन ओर रूस : कितने पास, कितने दूर 
अथवा 


रूस-चीन सम्बन्ध : संचाद के बावजूद 
(87२0-50 शए्टा' एटा ,8&770२8 : एर5ए78 07 073॥,00075) 


सोवियत-चीन सीमा-विवाद को हल करने के लिए कुछ राजनीतिक साधनों का भी प्रयोग 
किया गया । 27 मार्च, 969 को सोवियत संघ ने चीन को यह पत्र लिखा कि सीमा-विवादों को 
युद्ध द्वारा हल' नहीं किया जा सकता है अतएवं उसूरी नदी के क्षेत्र में सीमा-विवाद का समाधान 
करने के लिए दोनों देशों के अधिकारियों के वीच निकट में वार्ता होनी चाहिए । उल्लेखनीय है कि 
सोवियत संघ ने चीन से लगी अपनी सीमा को भी विवादास्पद नहीं माना और न इस पत्र में कोई 
चैंकेत दिया बल्कि पत्र में चीन पर पड़ौसी देशों के साथ सीमा-विवाद खड़ा करने का आरोप 
लगाया । 

उत्तर वियतनाम के राष्ट्रपति होची-चिह्नू की अन्त्येष्टि में भाग लेने के वाद 7 सितम्बर, 
969 को जेब सोवियत प्रधानमन्त्री कोसीग्रिव चीन के प्रधानमन्त्री चाऊ ऐन लाई से बातचीत 
करने के लिए पीकिंग गये तो यह अनुमान लगाया गया कि दोनों पक्ष आये-दिन के सीमा संघर्ष 
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को टालने के लिए किसी समझौते पर पहुँचना चाहते है, किन्तु बातचीत के एक सप्ताह के भीतर 
ही जब दोनों ने एक-दूसरे के विरुद्ध पूवेवत्‌ प्रचार करना श्रारम्भ कर दिया तो लगा कि वार्ता 
विफल रही । फिर भी वार्ता के क्रम को जारी रखने के लिए अक्टूबर 969 में एक सोवियत प्रति- 
निधि दल पीकिंग पहुँचा और 20 अक्टूबर से उनके बीच वार्ताएँ शुरू हुई । इन वार्ताओं का उद्देश्य 
दोनों देशों की सेनाओं का सीमा से पीछे हटना और साथ ही दोनों 'पक्षों के बीच व्यापारिक वार्ता 
आरम्भ करना था, लेकिन यह वार्ता भी असफल रही | कुछ दिनो की चुप्पी के वाद सोवियत संघ 
ने फिर चीन विरोधी प्रचार अभियान छेड़ दिया । 

अगस्त 974 में इस विवाद को तय करने के लिए सोवियत उपविदेश मनन्‍्त्री शलियोनिद 
इलिवे ने पीकिंग की यात्रा की । लेकिन इसका भी कोई परिणाम नहीं निकला । 24 फरवरी, 
978 को सोवियत संघ की प्रेसीडियम ने चीन की राष्ट्रीय कांग्रेस को एक सन्देश भेजा था जिसमे 
परस्पर सम्बन्धों का जायजा लेने का आग्रह किया गया था। सोवियत संघ ने इसके लिए एक * 
उच्च-स्तरीय बैठक आयोजित करने का प्रस्ताव भी रखा था। लेकिन चीन ने इसको 'थोथा 
प्रस्ताव” कहकर ठुकरा दिया। चीन चाहता था कि जब तक सोवियत सेना एक निश्चित क्षेत्र से 
नहीं हटती तब तक समझौता सम्भव नही । 

रूस और चीन की वातचीत का दूसरा दौर (अप्रैल 982) मास्को में समाप्त हुआ । इससे 
पहले दोनों प्रतिनिधि अक्टूबर 98 में बीजिंग से मिले थे। मास्को वार्ता के बाद चीन के उप-« 
विदेश मन्‍्त्री कियान कीचेत ने कहा कि कोई नयी बात नहीं हुई और हमारे मतभेद पूर्ववत्‌ है । 

टोक्यो विश्वविद्यालय के प्रो० नकाजीया का कहना है कि दोनों देशों के वीच उच्च-स्तरीय 
बातचीत के साथ ऐसी कई बातें हुई जिनसे पता चलता है कि दोनों समझौते की दिशा में बढ़ रहे 
है । रूस की अपेक्षा चीन समझौते के लिए अधिक उत्सुक जान पड़ता है। चीन पिछले लगभग दो 
दशक से कहता आ रहा था कि पिछली सदी में रूस के जार शासकों ने चीन पर जबरदस्ती जो 
सन्धियाँ लादीं और लगभग 0 लाख वर्ग किलोमीटर का जो चीनी क्षेत्र हड़प लिया उसे लौटाये 
बिना समझौता नही हो सकता । बाद मे चौन-रूस सीमा पर रूसी सेना का जमाव कम करने और 
अफगानिस्तान तथा कम्पूचिया से क्रमशः रूसी और वियतनामी सेनाओं की , वापसी की बात और 
जुड़ गयी । इस प्रकार इस दशक के आरम्भ में चीन की शर्त यह थी कि इन चार बातों को रूस 
पहले पूरा करे, तव उसके साथ दोस्ती होगी । 

अब यांगसी और वोल्गा में बहुत-सा गेंदला पानी बह गया है ॥ पानी इतना साफ हो गया 
हैं कि चेहरे साफ नजर आते है। 24 मार्च, 982 को राष्ट्रपति वेक्षनेव की अपील पर कान 
देकर चीन ने रूस से समझौता वार्ता नहीं शुरू की वरन्‌ चारों शर्तें भी प्राय: छोड़ दीं। वार्ता का 
मास्को दौर आरम्भ होने से पूवे चीन की पत्रिका 'शिजी जिशी! में प्रकाशित लेख में कहा गया, 
“रूस पर न तो चीन का कोई दावा है और न वह यह कह रहा है कि जारशाही रूस को चीन का 
जो इलाका सौंपा गया उसे चीन.को लौटाया जाये । बात यह हुई कि रूसी पतन्निका 'न्यू टाइस्स 
में आरोप लगाया था कि लेख और नक्शे वाँटकर चीन पुराने क्षेत्रीय झगड़े को फिर भड़का रहा है । 
चीन ने इसी का जवाब दिया । हो सकता है कि “न्यू टाइम्स” के माध्यम से रूस ने ऐसी स्थिति - 
पैदा की कि चीन को बोलना पड़े । इस प्रकार 'शिजी झिशी' के माध्यग से चीन ने अपनी बात 
उगल दी । 'शिन हुआ ने कहा कि चीन तो पिछली सच्धियों और वत्मान के आधार पर शान्ति 
से बातचीत करके समस्या हल करना चाहता है। बाद में 'धीकिग रिव्यू” ने स्थिति को कुछ और 
स्पष्ट करते हुए कहा कि रूस के मध्य एशिया क्षेत्र मे पामीर 'पर्वतमाला के पास और आमुर तथा 
उसूरी के द्वीपों को लेकर कुछ विवाद है, पर इसे शान्ति से हल किया जा सकता है। रूस-चीन 
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सीमा फोजी दवाव कम करने के बारे में चीन ने कहा कि दोनों पक्ष मिलकर इसे कम कर 
सकते हैं । 
अफगानिस्तान से रूस सेनाओं की पूर्ण वापसी की शर्तें को चीन ने छोड़ दिया | अक्टवर 
98 में पश्चिम जर्मनी के राष्ट्रपति काले कास्टेन्स की चीन यात्रा के समय डेंग श्याओं पिग मे 
सिर्फ इतना कहा था कि रूस ने जो कुछ किया चीन उसके खिलाफ है। कम्गूचिया के सवाल पर 
सास्‍्को वार्ता शुभ होने से पूर्व, चीन ने अपने उस पाँच-सूृत्री प्रस्ताव को प्रसारित कर दिया जो उसने 
बीजिंग वार्ता के समय रूस को दिया था। इस पाँच-सूत्री प्रस्ताव में कहा है कि कम्पूचिया से 
वियतनामी सेनाओं की पूर्ण वापसी का कार्यक्रम वियतनाम घोषित कर दे । इसके बाद चीन 
वियतनाम से वात करने को तैयार होगा । चीन कम्पुचिया की गुट-निरपेक्षता और अपनी व्यवस्था 
आप चुनने के अधिकार की ग़ारण्टी करने को तैयार है। अक्ट्बर 98 में बीजिंग वार्ता के 
समय जब चीन ने रूस को यह प्रस्ताव दिया था, तव रूस ने चीन से कहा था कि इसे हनोई तक 
पहुँचा दिया! जायेगा ( 
किन्तु यह कहना बड़ा कठिन है कि दोनों देशों में पुराने मतभेद किस हंद तक हल हो 
सकते हैं। अफगानिस्तान, हिन्दचीन, अफ्रीका में मास्को द्वारा प्रभाव वृद्धि के प्रयास, नौसेना को 
सुहृढ़ बनाना, हनोई और क्यूवा के माध्यम से ग्रुट-निरपेक्ष राष्ट्रों में प्रभाव का प्रसार, रूस-चीनी 
सीमा पर दस लाख शस्त्र सुसज्जित सैनिकों की उपस्थिति पीकिग के लिए मांस्कों की विश्व पर 
प्रभुता का विस्तार करने. की रणनीति है। इन सब क्षेत्रों में चीन अमरीका के साथ है और रूस 
का कट्टर विरोधी है । 
फिर भी दोनों देशों में विरोध कम होने का कारण चीन की आन्तरिक परिस्थित्याँ हो 
सकती हैं । इस समय वहाँ डेंग तथा उसके साथियों का पक्ष प्रबल है। अब चीन में माओवाद के 
स्थान पर डेंगवाद प्रवल होने लगा है । डेंग चीन का आधुनिकीकरण करना चाहते हैं । उन्हें विज्ञापन 
प्रतियोगिता आदि पूँजीवादी पद्धतियों को अपनाने में और चीन के विश्व बैंक में प्रवेश पर आपत्ति 
नहीं है । उनका यह विचार है कि पश्चिमी देशों के साथ पूर्णरूप से एकता और मैत्री रखने के स्थान 
पर यूगोस्लाविया की भाँति दोनों. से समान दूरी रखने तथा गुट-निरपेक्षता की नीति अपनाने में 
पीकिग को अधिक लाभ होग्रा । अतः रूस के साथ उम्र विरोध की नीति श्रेयस्कर नहीं है। अतः 
चीन और रूप के बीच साम्यवाद के दूसरे दौर से ऐसा आभास मिल रहा है जैसे वरसों की दूरी 
भुलाकर दोनों देश गले मिलने को तैयार हों । 
हाल ही में चीन के उप-प्रधानमन्त्री ली पेंग मास्क्रो में गोर्बाच्योव से मिले और उन्हें चीवी 
। साम्यवादी पार्टी के महासचिव हुयाओ बांग की ओर से हादिक बधाई और शुभकामनाएँ दीं |. 
दिसम्वर 984 में रूस के प्रथम उप-प्रधानमन्त्री इवान आखिपोव पेइचिंग गये थे । वे पिछले ।5 
वर्षों में चीन जाने वाले सबसे बड़े रूसी अधिकारी थे । उनकी यात्रा के दौरान दोनों पक्ष इस बात 
पर सहमत हुए कि 986-20 की अवधि के लिए व्यापार समझौता किया जाये और व्यापारिक, ' 
आशिक, वैज्ञानिक एवं तकनीकी सहयोग बढ़ाने के लिए संयुक्त आयोग की नियुक्ति की जाव। 
चीन की राष्ट्रीय जन कांग्रेस (संसद) का प्रतिनिधिमण्डल .3 से 5 मार्च, 985 तक झूस में था। 
दोनों देशों में फूट पड़ने के वाद यह इस प्रकार का पहला आदान-प्रदान है । रूसी प्रतिनिधिमण्डल ने 
भी चीन जाने का निमन्त्रण स्वीकार कर लिया । दिसम्वर 985 भें चीन द्वारा सोवियत संघ 
के अपहृत विमान के यात्री और चालकदल के सदस्य सुरक्षित सोवियत संघ को लौटा दिये गये 
जिसके उत्तर में सोवियत संघ से चीत को धन्यवाद ज्ञापित किया । अगस्त 986 में गोर्बाच्योव 
ने कहा कि उसूरी नदी के क्षेत्रों में रूस सीमा के निर्धारण पर चीन से वार्ता के लिए तैयार है। 
रूस हे यह भी कहा कि रूस.चीव से लगती सीमा से धरती सेला हटाने को भी तयार हैं 
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फरवरी !987 के मध्य में सोवियत संघ व चीन के बीच मास्को में सीस के प्रश्न पर वार्ता हुई। 
बातचीत उसूरी और आमूर नदियों से लगे द्वीपों और जलमार्ग पर केन्द्रित रही। 24 अगस्त, 
987 को मास्को व पीकिंग में एक साथ घोषणा की गयी कि पूर्ववर्ती सीमास्त क्षेत्र की वास्तविक 
हृदबन्दी का कार्य पूरा करने के लिए दोनों सरकारें विशेषज्ञों का एक कार्यकारी दल नियुक्त 
करेंगी । 

5 मई, 989 को सोवियत संघ के राष्ट्रपति गोर्वाच्योव ने अपनी 4-दिवसीय चीन की 
सरकारी यात्रा प्रारम्भ की । !959 में ख श्वेव तथा माओ की भेंट वार्ता के बाद गोर्वाच्योव की 
यात्रा किसी भी सोवियत नेता की यह प्रथम यात्रा है। गोर्वाच्योब की इस यात्रा से दोनों देशों के 
भध्य तनाव कम हुआ और सोवियत संघ ने सीमा से हजारों सैनिकों को हटाने की घोषणा की । 
यात्रा की समाप्ति पर दोनों देशों के बीच कई महत्वपूर्ण समझौते हुए । 

सोवियत संघ की सेनाओं का अफगानिस्तान से हटने का निर्णय, कम्वीडिया की वियतनाम 
से मुक्ति तथा रूस-चीन सीमा पर से सोवियत सेवाओं का हटाया जाना आदि ऐसी घटनाएं हैं 
जिनका चीन ने दिल खोलकर स्वागत किया है। इस तरह स्पष्ट है कि रूस के बारे में चीन का 
दृष्टिकोण बदल रहा है ४ ऐसा लगता है कि रूस एक ओर चीन को अमरीका से अलग करना 

चाहता है और दूसरी और चीन से अपने देश के व्यापारिक सम्बन्ध बढ़ाना चाहता है । 
चीन-रूस संघर्ष के परिणाम 
(पर 970-80प7ह 2ठ5छा7/टा'; प्र5/ए७८27% 

चीन और रूस संघर्ष के कतिपय प्रभाव इस प्रकार हैं: () इससे साम्पवादी जगत की 
एकजु टता को आघात पहुँचा । (2) इसने साम्यवादी विचारधारा में वहुकेन्द्रवाद (९0ए९थाएरंध॥) 
को जन्म दिया । (3) इसके कारण राष्ट्रीय साम्यवाद की भावना को बल मिला । (4) साम्यवादी 
विश्व पर सोवियत संघ का एकाधिकार समाप्त हो गया । (5) पश्चिमी यूरोपीय देशों व चीन के 
बीच व्यापारिक सम्बन्ध कायम हो सके | (6) अमरीका और चीन एक-दूसरे के निकट आने लगे 
तथा उनके वीच सम्बन्धों में सुधार का मार्ग प्रशस्त हुआ । 

इससे अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में संयुक्त राज्य अमरीका, रूस और चीन के सम्बन्धों में, चीन ने 
एक नवीन त्रिकोणात्मक संघर्ष उत्पन्न कर दिया है | इससे न केवल साम्यवादी देशों की एकता को 
गहरा धबवका पहुँचा है अपितु उपर्युक्त तीनों देशों के सम्बन्धों में एक नवीन स्थिति उत्तन्न हो गयी है ) 
अब तक रूस और चीन दोनों एक-दूसरे पर यह आरोप लगा रहे थे कि वे अमरीकी साम्राज्यवादियों 
के साथ मिले हुए है । यह दोषारोपण दो उद्देश्यों से किया जा रहा था। पहला उद्देश्य साम्यवादी 
जगत में अपने विरोधी को बदनाम करना था व दूसरा अपनी विदेश नीति को नया मोड़ देवा था । 
दूसरे उद्देश्य का यह परिणाम हुआ कि जो साम्यवादी देश पहले संयुक्त राज्य अमरीका को अपना 
सबसे बड़ा शत्रु समझते थे, वे उसके स्थान पर अब एक-दूसरे को ऐसा समक्षने लगे । 

कुछ लोगों के मतादुसार अब सोवियत संघ और चीन का भावी सशस्त्र संघर्ष अनिवार्य 
है । यद्यपि दोनों पक्षों ने अपनी सीमात्त सीमाओं का भारी जमाव रखा है; फिर भी निम्नलिखित 
कारणों से दोनों देशों में बड़े पैमाने पर युद्ध छेड़े जाने की कोई सम्भावना प्रतीत नहीं होती । 

चीन ऐसा युद्ध इस समय कई कारणों से नहीं छेड़ना चाहता है । सबसे वड़ा कारण यह, है 
कि इस समय वह ऐसी स्थिति में नहीं है कि युद्ध छेड़र सफलता प्राप्त कर सके । इस समय 


+ पी० के० हरिवंश, क्या चीन-हूस निकट जा रहे है १--राजस्थान पत्रिका, 4व 


सितम्बर, 986।॥ 
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में असाधारण , वृद्धि हुईं। यदि इसमें पूर्वी यूरोप के सोवियत पक्षपाती' राज्यों--पूर्वी जमंतरी 
उत्तरी कोरिया, वाह्म मंगोलिया को सम्मिलित किया जाय, तो सोवियत ग्रुट के. पास 94 करोड़ 
94 लाख जनसंख्य तथा ,35,9,259 वर्गमील का क्षेत्रफल हो जाता.है। इससे. विश्व का 
शक्ति सन्तुलन जो पहले जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से संयुक्त राज्य अमरीका के गुट के 
पक्ष में था वह अब सोवियत्त गुट के पक्ष में हो गया । 

3. अमरीकी नीति की विफलता--साम्यवादी चीन की सफलता सुदृूर-पूर्व में संयुक्त राज्य 
अमरीका की कूटनीति की बहुत बड़ी विफलता है | वाशिंगटन ने च्यांग काई शेक को बनाये रखने 
के लिए पानी की त्तरह धन बहाया । जापान की विजय के बाद उसने इसे 4 करोड़ 5 लाख 
डालर के जहाज दिये, 70 करोड़ डालर उद्धार पदूटे के अन्तर्गत तथा 948 के 'चीन कानून! . 
के अनुसार 423 करोड़ डालर का अनुदान दिया । किन्तु इतनी अधिक सहायता के बाद भी वह 
च्यांग द्वारा कम्युनिस्टों को नहीं हरा. सका, अपितु राष्ट्रवादी चीन के सेनापतियों की अयोग्यता 
के कारण संघपं में बहुत-सी सैनिक सामग्री, लड़ाई की छूट के रूप में साम्यवादी चीन को 
प्राप्त हुई । | 

4, पश्चिसी गुट की नीति में बुनियादी परिवर्तेत--इससे पश्चिमी गुट की नीति व - परि: 
स्थिति में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए, जेसे (!) एशिया में कम्युनिज्म के प्रसार को रोकने के लिए 
अमंरीका ने सैनिक सन्धियाँ करने तथा 'सीटो' बनाने की नीति स्वीकार की; (प) अमरीका ने 
फारमोसा में च्यांग सरकार की रक्षा को अपना उत्तरदायित्व मान लिया; (77) इसके अभ्युत्यान ने 
संयुक्त राज्य अमरीका को भारत तथा जापान के उद्योग-धन्धों के विकास के लिए तथा पूर्व में इन्हें 
: लोकतनन्‍त्र का दुर्ग बनाने के लिए बड़े परिमाण में सहायता देने को बाधित किया है; (ए) अमरीका 

ने यह भी निश्चय कर लिया कि आवश्यकता पड़ने पर वह स्वयं अपने सैनिक साधनों से भी. 
प्रत्यक्ष रूप से साम्यवादी प्रसार का विरोध करेगा । इसी-निश्चय के फलस्वरूप उसमे 950 में 
दक्षिण कोरिया की रक्षा के लिए अपनी सेनाएँ भेजीं । 

5. सोबियत संघ के लिए वरदान था अभिशाप--सोवियत संघ के लिए चीन में साम्य- 
ह वादियों की विजय एक वरदान और अभिशाप दोनों ही थीं। यह एक वरदान थी क्योंकि इससे 

साम्यवादी ग्रुट की जनसंख्यां, साधन स्रोतों और शक्ति में अत्यधिक वृद्धि हुईं। परन्तु साथ ही 
, इसमें रूस के लिए भावी कठिनाइयों के बीज भी निहित थे । चीन में साम्यवादियों की विजय से 
यह सम्भावना बन गयी कि चीन साम्यवादी ग्रुट के नेतृत्व के लिए सोवियत रूस का प्रतिद्वन्द्द 
सिद्ध हो सकता था और ऐसा हुआ भी । आज सोवियत संघ और साम्यवादी चीन्र के बीच गम्भीर 
* मतभेद हैं । 

6. सम्पूर्ण एशिया पर ऋन्तिकारी प्रभाव--पामर और परकिन्स के शब्दों में, “चीन में 
साम्यवादी क्रान्ति का सम्पृर्ण एशिया पर कऋरान्तिकारी प्रभाव पड़ना निश्चित है ।” चीन की साम्य 
वादी क्रान्ति ने एक और एशिया और अफ्रीका में राष्ट्रवादी शक्तियों को प्रोत्साहित किया है 
तो दूसरी ओर एशियाई विकास के मार्ग को अवरुद्ध किया हैं। चीन भारत को अपना प्रतिद्वन्द्द 
मानकर एशिया और भफ्रीकां में भारत विरोधी वातावरण उत्पन्न करने का सतत्‌ प्रयत्त करता 
रहा है। 

7. नवीन अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं का उत्पन्त होना--साम्यवादी चीन की स्थापना से नयी _ 
अन्तर्राष्ट्रीय समस्याएँ उत्पन्न हो गयी हैं। इनमें दो उल्लेखनीय हैं---पहली समस्या साम्यवादी 
चीन को मान्यता (7०००१एं४०॥) तथा उसके प्रतिनिधि को संयुक्त राष्ट्र संघ में घिठाने की थी | 
इंस प्रश्न पर अमरीका तथा ब्रिटेन में गंम्भीर मतभेद रहे । अमरीका के प्रवल विरोध के कारण 
97] तक सास्यवादी चीन को संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बनाने के सभी प्रयत्न विफल हो गये | 
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दूसरी समस्या फारमोसा की है। चीन से भागने के बाद 7 सितम्बर, 4949 को च्यांग काई 
शेक मे फारमोसा ठापू पर शरण ली तथा ताईपे नगर को चीनी ग्रणराज्य की राजधानी घोषित 
किया । 3,857 वर्गमील का यह ठापू चीन के तठ से 5 मील है । इसके पश्चिम में फारमोसा 
जलडमस्मध्य में पेस्काडोर्स के 48 छोटे द्वीप तथा चीन के तट से 2 मील दूर किमोम्र ओर मात्सु 
के टापू हैं। इस समय इन सब पर च्यांग का अधिकार है किन्तु साम्यवादी चीन इन्हें चीच का हिस्सा 
समझता है और इन सब पर अपना अधिकार करना चाहता है। उसका यह कहना है कि इन पर 

, संयुक्त राज्य अमरीका की सौ सेना की सहायता से च्यांग का शासन उनके लिए बहुत बड़ा खतरा 
है । इन टापुओं को हस्तगत करने के उसके भ्रयत्नों ने पिछले कई वर्षों में महान अन्तर्राष्ट्रीय संकट 
उत्पन्न किये हैं । 

8. पूर्वों और दक्षिणी-पूर्वी एशिया को राजनीति पर भ्रप्नाव--पूर्वी और दक्षिणी-पूर्वी 
एशिया की राजनीति पर क्रान्ति का सबसे अधिक प्रभाव पड़ा है | के० एम० पणिक्कर के शब्दों में, 
“चीन एक महाशक्ति बन गया और इस रूप में मान्यता प्रदान किये जाने पर जोर दे रहा है । 
इस प्रकार की मान्यता जिन सामंजस्यों की माँग करती है वे सरल नहीं हैं और सूद्दुर-पूर्व में जो 
संधर्ष है वह इस प्रतिवाद कः परिणाम है ।” वस्तुतः द्वितीय विश्व-युद्ध के बाद पूर्वी और दक्षिणी- 

: पूर्वी एशिया में चीन-अमरीका एक-दूसरे के अवल प्रतिद्वन्द्दी चत गये जिससे यह प्रदेश अन्तर्राष्ट्रीय 
राजनीति का संकट क्षेत्र (शांधरंड ध84) वन गया ।__* 

संक्षेप में, चीन की साम्यवादी क्रान्ति के फलस्वरूप शीत-युद्ध में और अधिक तीब्रता आ 
गयी । जनरल स्मट्स ने !92 में जो बात कही थी,कि “रंगमंच अब यूरोप से दूर पूर्वी एशिया और 
प्रशान्त महासागर में पहुँच गया है” वह 949 के बाद सत्य सिद्धहुई | डॉ० हरीश कपूर के शब्दों 
में, “विश्व राजनीति में शक्ति सम्पन्न देश के रूप में चीन का अभ्युदय एक रोमांचकारी 
घटना है ।/१ 

साम्यवादी चीन की विदेश नीति के उद्देश्य 
(प्रा 0977205 67 टप्रा्न%१७ ए08803 790472८९) 

चीनी विदेश नीति के लक्ष्यों को दो वर्गों में बाँठा जा सकता है--() राष्ट्रीय हित या 
स्वार्थ; (7) विश्वव्यापी क्रान्ति का दुरवर्ती लक्ष्य । पीर्किग का राष्ट्रीय हित अपने देश के सभी 
पुराने प्रदेशों को साम्यवादी शासन के अन्तर्गत लाना है। दूसरा मौलिक राष्ट्रीय हित राष्ट्रीय 
सुरक्षा का हैं। इस हृष्टि से साम्यवादी चीन एशिया से सभी पश्चिमी शक्तियों को निकालना 
चाहता है और जापान या भारत जैसे किसी अन्य एशियाई राष्ट्र को सुदृढ़ सैनिक शक्ति नहीं बनने 
देना चाहता। उत्तरी कोरिया तथा वियतनाम को अपने देश को रक्षा के लिए बहुत आवश्यक 
समझता है और यहां किसी शक्ति का अड्डा नहीं बनने देना चाहता । 
के संक्षेप में, चीन की साम्यवादी सरकार ने अपनी विदेश नीति के निम्नांकित लक्ष्य निर्धारित 

४... ._() चीन की स्वतन्त्रता और अखण्डता की रक्षा करना; 
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(8) चीन को एक महाशक्ति, तीसरी बड़ी शक्ति के 'रूप में पुनः स्थापित करना 
(४) एशिया में अपना 'प्रभुत्व स्थापित करना; - 
(९) एशिया और अफ्रीका में साम्यवादी.जग्रत का नेतृत्व करवा औरः साम्यवादी शक्तियों 
विशेषकर संयुक्त राज्य अमरीका के विरुद्ध संघर्ष में साम्यवादी देशों का - सहयोग 
- करना; . 
(५) प्रवासी चीनियों के हितों, अधिकारों, परिवार और सम्पत्ति की रक्षा करना; आदि 
(शं) चीनी सीमाओं का विस्तार करता | 
(शा) रूसी प्रभाव क्षेत्र को काटना | 
(शां) चीनी राष्ट्र की सैनिक शक्ति में वृद्धि करना । 
चीनी विदेश नीति के आधारभूत निर्माणक तत्व 
(०एशप्राथारयापत ए४८१०0ए88 08 38588 0 टम्मार७१४ ए0ठशञठार ए07ट९) 
| चीन की विदेश नीति कई तत्वों से प्रभावित है । इनमें से सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व हैं-- 
उसकी भौगोलिक स्थिति, ऐतिहासिक परम्पराएँ, राजनैतिक विचारधारा, आन्तरिक राजनीति के 
उतार-चढ़ाव और अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं एवं परिस्थितियों के दबाव । सोम्यवादी चीन की विदेश . 
नीति पर माओ की विचारधारा का विशेष प्रभाव रहा है। चीनी विदेश नीति का पहला प्रेरणा 
स्रोत उनके नेताओं का यह अगाध विश्वास है कि चीन -विश्व की महाशक्ति है .और उसे महाशक्ति 
. की भूमिका अदा करनी है (शिषशं॥8 86 70]०' 0 ० एं8 70०ए०7) । चाऊ एन लाई ने यह दावा 
. किया था कि किसी भी महत्वपूर्ण अन्तर्राष्दीय विवाद के समाधान में चीन की बात अवश्य सुती ' 
- जानी चाहिए। चीनी विचारधारा के 'अनुसा र, “किसी भी अस्तर्राष्ट्रीय विशेषतः एशिया से सम्बन्ध - 
रखने वाली समस्या का समाधान तब तक सम्भव नंहीं है जब तक चीनी गणराज्य इसमें भाग न 
ले ।” दूसरा प्रेरक तत्व.उम्र राष्ट्रीयंता का तत्व है। . चीनी शासक चंगेजखाँ और कुबलायखां भी 
, विस्तारवादी नीति के पोषक थे। उनका अपनी राष्ट्रीय सीमा का कोई स्पष्ट मानचित्र नहीं 
है। स्वराष्ट्र की श्रेष्ठता, परराष्ट्र विरोधी परम्परागत भावना और वृह॒त्‌ चीनी साम्राज्य को 
हत्वाकांक्षा उसे उम्र राष्ट्रवादी बना देती है । तीसरा प्रेरक. तत्व राष्ट्रीय हित हैं । यद्यपि चीन 
साम्यवाद में विश्वास करता है परन्तु उसकी नीति का वास्तविक निर्धारण सैद्धान्तिक धारणाओं 
के आधार पर नहीं वरन्‌ राष्ट्रीय हित के आधार पर होता है ।- अमरीका से शत्रुता उसकी विदेश 
तीति की सबसे अधिक स्थायी विशेषता रही है, परन्तु इस विरोध का वास्तविक कारण सद्धान्तिक 
नहीं था वरन्‌ दोनों देशों के राष्ट्रीय हित एशिया; खासतौर से दक्षिणी-पूर्वी एंशिया में अपना 
अपना नेतृत्व स्थापित करने के लिए टकराते हैं । चौथा प्रेरक तत्व- परम्परागत प्रवृत्तियों तथा 
आधुनिक राष्ट्रवाद का है। चीनी सभ्यता और इतिहास कई हजार वर्ष पुराना है, पिछले दो 
हजार वर्षो में चीन ने शक्तिशाली होने .पर सुदूर-पुव, मध्य एशिया और दक्षिणी-पूर्वी एशिया में 
. विशाल साम्राज्य स्थापित किये थे। प्राचीन चीनी अपने देश को सम्यतां का केन्द्र समझते थे और 
. इसीलिए उसे सभ्य जगत का मध्य-विन्दु मानते थे । 9वीं शर्ती में यूरोप की महाशक्तियों ने स्सें 
* परास्त कर, उनसे जबरदस्ती अनेक अपमानजनक सन्धियाँ स्वीकार कराके उन्तकी. भावनाओं को 
. गहरी ठेस पहुँचायी । राष्ट्रीयता के रूप में चीन में उसकी प्रवल प्रतिक्रिया हुई और साम्यवादी 
शासन इस राष्ट्रीय अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए चीन'को विश्व की महान शक्ति बनाकर 
पश्चिमी शक्तियों तथा जापान के प्रभाव, प्रभुत्व और बचेस्व का समूलोन्मूलन करना चाहता है। 
' साओ ने 949 में कहा-था कि “हमारा राष्ट्र अब कभी अपमानित राष्ट्र नहीं होगा, हंम-उ6 
. खड़े हुए हैं ।” विदेश नीति को पाँचवाँ प्रेरक तत्व साम्यवादी विचारधारा है। चीनी नेताओं का 
यह हढ़ विश्वास है कि इस समय साम्यवाद और पूंजीवाद में विश्व-व्यापी क्रान्तिकारी संघर्ष चल 


विदा] 


हा 
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रहा है, इसमें अन्तिम विजय साम्यवाद की होगी । इसे शीक्र लाने के लिए उनका ग्रह पवित्र 
कतेव्य है कि वे साम्यवाद और लेनिनवाद के सिद्धान्तों का प्रसार करें, विश्व की क्रान्ति को सफल 
बनाने का प्रयत्त करें और साम्यवादी शासन के राजनीतिक क्षेत्र को बढ़ाने का प्रयास करे । चीन 
के साम्थ्रवाद में कई विचारधाराओं का संगम हुआ है जिसमें माक्स, लेनिन, स्टालिन और माओं 
की विचारधाराएँ हैं। चीनियों का यह दावा है कि माओ के मार्क्सवाद और लेनिनवाद को अपने 
नवीन विचारों के योगदान से समृद्ध किया । साओ शक्ति के दर्शन में विश्वास करते थे । वे सैनिक 
और राजनीतिक शक्ति में घनिष्ठ सम्बन्ध मानते थे। उनका कहना था कि “राजनीतिक शक्ति 
वन्दुक की सली में से उत्पन्न होती है, बन्दुक से कोई भी वस्तु उत्पन्न की जा सकती है ।” वे समूचे 
विश्व को दो वर्गों में बाँटते थे और तटस्थ राष्ट्रों के . अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते थे । माओ 
ने विदेश नीति के लचकीलेपन १२ बड़ा बल दिया है। माओ के शब्दों में, “शत्रु आगे बढ़ता है, 
हम पीछे हटते हैं । शत्रु खाई खोदता है, हम उसे परेशान करते हैं। वह थकता है, हम उस पर 
हमला करते हैं। वह पीछे हटता है, हम उसका पीछा करते हैं ।” माओ ने यह भी लिखा है कि 
“किसी घटना या विकास की प्रक्रिया का अनिवायें अंग इस प्रकार की बातें हैं---हमला करने के 
लिए रक्षा करना, आगे बढ़ने के लिए पीछे हटना, सामने की स्थिति लेने के लिए घेरा डालने की 
स्थिति ग्रहण करना, सीधा जाने के लिए ठेढ़ा-मेढ़ा चलना ।” 
चीनी विदेश नीति के शासन 
(पप्त  परइपरारएणभश8 0ए ४४४४४ 07 टप्ता्न७४१४ ए0रशतठाब ए0/0२) 

- अपनी विदेश नीति के उपर्युक्त उदेश्यों एवं लक्ष्यों को पुरा करने के लिए चीन अनेक प्रकार 
के साधनों का प्रयोग करता है । इसमें प्रमुख सैनिक शक्ति का दबाव, राजनीतिक कार्य, कुटनीति, 
प्रचारात्मक मनोवैज्ञानिक युद्ध, आथिक प्रतियोगिता और मूलोच्छेद है । इनमें से सभी साधनों का 
प्रयोग एक साथ सम्भव नहीं है, विभिन्न परिस्थितियों के अनुसार इन साधनों का उपयोग किया 
जाता है। इन साधनों के प्रयोग के समय चीन को अपने देश ,की आन्तरिक परिस्थिति को भी 
ध्यान में रखना पड़ता है, इसे दृष्टि में रखते हुए ही वह अपने प्रादेशिक दावों, राष्ट्रीय सुरक्षा तथा 


' एशिया में चीनी तथा सास््यवादी प्रभाव की वृद्धि के लक्ष्यों को पूरा करता हैं । - 


चीन की विदेश नीति के साधनों में सैनिक शक्ति और मुलोच्छेद (४एएथअआं०) महत्वपूर्ण 
हैं। एशिया में चीन का प्रभाव बढ़ने का एक बड़ा कारण उसकी प्रबल सैनिक शक्ति है। चीन इस 
समय अपने चार मौलिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अपनी सैसिक शक्ति का विकास बड़ी तीन गति 
से कर रहा है। पहला उद्देश्य चीन को साम्यवादी आशिक पद्धति के साथ महान्‌ राजनीतिक तथा 
भवावह एवं प्रचण्ड सैनिक शक्ति बनाया है। दूसरा उद्देश्य अपनी इस प्रचण्ड शक्ति द्वारा एशिया 
महाद्वीप में प्रमुख शक्ति बनता और यहाँ अपना सर्वोपरि प्रभाव स्थापित करना है | तीसरा उद्देश्य 
एशिया, अफ्रीका तथा दक्षिणी अमरीका में साम्यवादी आन्दोलन का नेतृत्व ग्रहण करना है। चौथा 
उद्देश्य चीना' नेताओं का दावा है कि “वे समूचे विश्व में पजीवाद और साम्राज्यवाद के विरुद्ध 


#+ होने वाली कान्तियों के प्रबल पोषक हैं तथा कऋान्तिकारी युद्ध में प्रत्येक देश की जनता को सहा- 


यता देने के लिए सदेव प्रस्तुत हैं! चीनी सैनिक शक्ति का मेरुदण्ड जनमुक्ति फौज है जिसकी 
संख्या 27 लाख है । इस समय चीन अणु बमों, आणविक आयुधों तथा प्रक्षेपास्त्रों के विकास में 


* अपनी समूची शक्ति लगा रहा है। चीन के विदेश मन्त्री ने यह घौपणा की थी कि “यदि हमारे 


पास पतलुत खरीदने का पैसा भी न हो, हमें नंगा नहाना पड़े, फिर भी हम अण बम बनायेंगे ।” 
सैनिक शक्ति के अतिरिक्त चीनियों का अपने उद्देश्यों की प्राप्ति का दूसरा साधन मुलोच्छेद 

है। मुलोच्छेंद का अर्थ है प्रच्छन्न या गुप्त रूप से अन्दर ही अन्दर विरोध से देश की शक्ति की जड़ों 

को खोखला करना । यह सैनिक और राजनीतिक दो प्रकार का है । राजनीतिक मूलोच्छेद् के प्रमुख 
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तत्व हैं--प्रचारात्मक साधन, सहानुभूति रखने वाले संगठनों का निर्माण, सांस्कृतिक शिष्टमण्डल 
कम्युनिस्ट पार्टियाँ, असन्तुष्ट नेता और आथिक सहायता । इन सब साधनों का प्रयोग ऐसी कुश 
लता से किया जाता है कि विदेशों में साम्यवाद का चिरोध करने वाली सरकारों की जढ़ें भीतर 
ही भीतर खोखली हो जायें, वहाँ साम्यवाद तथा साम्यवादी चीन के अनुकूल वातावरण उत्पन्न _+ 
करके साम्यवादी शासन स्थापित किया जा सके । 


चीनी विदेश नीति : विकास के चरण 


(कक्रापर4"5 70शठार एठावट₹ ; प्रा 87506288 07778 एएण.ए्प008) 

चीनी विदेश नीति को चार चरणों में विभाजित करके हम उसका अध्ययन कर सुकते हैं: 
() उम्र नीति का युग, 4949-53; 

(7) शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व की नीति, 954-57; 

(7) नयी आक्रामक युद्धवादी नीति का युग, 957-69; 

(९) यूआन कूटनीति, 969 से अब तक । 


() उम्र नीति का युग ([949--53)---अक्टूबर 949 में चीन में साम्यवादी शासन की 
स्थापना हुई । दिसम्बर, 949 में चीन ने सोवियत संघ से दौत्य सम्बन्ध स्थापित किये। 
फरवरी 950 भें मित्रता सन्धि और पारस्परिक - सहायता की चीन-सोवियत सब्धि हुई। 
तवम्वेर 930 में ट्रेंड यूनियनों के विश्व संघ के तत्वावधान में पीकिग में एशिया तंथा आस्ट्रेलिया 
के देशों का ट्रेड यूनियन सम्मेलन बुलाया गया । सम्मेलन में लिडः शाओ, च्ली-ने यह घोषणा की 
कि हमारे सम्मेलन को समूचे एशियो में राष्ट्रीय मुक्ति के युद्धों का सुमर्थन करना चाहिए 
वियतनाम, बर्मा, इण्डोनेशिया, मलाया, फिलीपाइन्स के मुक्ति संघर्पों का वर्णन करते हुए उसने 
कहा कि “चीनी जनता के पथ का अनुसरण करते हुए सशस्त्र संघर्ष द्वारा एशिया के अधिकांग 
भाग में क्रान्ति का विकास किया जाना चाहिए ।' 949 में चीनी साम्यवादियों ने 2034 
पर बल विया---[7) चीन में से विदेशी प्रभाव को बिल्कुल समाप्त कर दिया जाये हर | [] चीन का 
एकीकरण करके सब चीनी प्रदेशों को साम्यवादी शासन में लाया जाये । 950 में चीन ने 
युद्ध-विराम के सब प्रस्तावों को ठुकराते हुए कोरिया युद्ध में बड़े उत्साह से भाग लिया । कोरिया 
पर आक्रमण के साथ ही चीन ने दूसरी शक्तियों के विरोध की परवाह न करते हुए तिव्वत में 
अपनी सेनाएँ भेज दीं तथा 24 अक्टबर, 950 की पीकिय रेडियो ने घोषण की कि तिब्बत को 
मुक्त करने का आदेश दे दिया गया है। 4952 के उत्तराद्ध में चीच ने कतिपय कारणों से युद्ध 
की नीति में परिवर्तन वांछनीय समझा। ये कारण थे : (#) व्यापारिक प्रतिबन्धों के कारण 
होने वाली आधिक कठिनाइयाँ । (7) 952 में स्टालिन की यह घोषणा कि पूँजीवाद और 
साम्यवाद का शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व सम्भव है ।' (ग) चीन द्वारा अनुभव करना कि संयुक्त 
राज्य अमरीका एशिया में अपनी शक्ति निरन्तर वढ़ा रहा है । (/५) घरेलु कारण . जैसे कोरिया 
के युद्ध ने चीन की अथ॑-व्यवस्था पर भारी प्रभाव डाला। इस समय चीन अपनी पंचवर्षीय 
योजना प्रारम्भ कर रहा था। इस योजना को सफलतापूर्वक चलाने के लिए दूसरे देशों का सह- 
योग आवश्यक था, इसके लिए उनके प्रति मृदु विदेश नीति अपनाना आवश्यक था । 

(9) शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व की नीति (954-.57)---अब चीन ने उदार और मृद्दु नीति 
अपनाना प्रारम्भ कर दिया था । 952 में चीन ने श्रीलंका के साथ चावल के बदले. . रबड़ का 
समझौता किया] पीकिंग में अवटूबर 952 में एशियन तथा पेसिफिक शान्ति सम्मेलन आयो- 
जित किया गया । इसने संयुक्त राष्ट्र संव से अनुरोध किया कि यह वियतनाम, मूलाया तथा-व्.. 
देशों में युद्ध समाप्त करके स॒तन्धिवार्ता द्वारा न्यायपूर्ण समझौता करवाये ॥ जून 953 मे कोरिया 


० ट रे 
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की युद्ध विराम सन्धि हुई । अप्रैल 954 में चीन ने तिब्बत के बारे में भारत से सन्धि की तथा 
इसमें पंचशील के सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया । चाऊ एन लाई ने शान्तिपूर्ण इरादों का विश्वास 
कैराने'के लिए नयी दिल्‍ली में घोषणा की कि “संसार के सभी देश चाहे छोटे हों या बड़े, निर्दल 
हों या बलवान--विभिन्न सामाजिक पद्धतियों के बावजूद शान्तिपूर्ण रीति से रह सकते है । चीन 
ने बाण्डंग सम्मेलन में भाग लिया। इस अवसर पर चाऊ ऐन लाई ने दो कार्यो से अपने को 
शान्तिप्रिय सिद्ध किया : () प्रवासी चीनियों के सम्बन्ध में इण्डोनेशिया से सन्धि करके उसने 
ऐसे चीमियों की आकक्षाओं से संत्रस्त एशियाई देशों को आस्वस्त किया । (7) ताईवान क्षेत्र में 
तनाव कम करने के लिए उसने सन्धिवार्ता का प्रस्ताव किया । इस समय सर्वत्र चीन की प्रशंशा 
होने लगी और शान्तिवाद पर बल देने वाली प्रवृत्ति बाण्डंग भावना की खूब चर्चा की जाने लगी । 
इसके बाद 957 तक चीन ने शान्ति की नीति पर बल दिया । 


(|) नयी ऑक्रामक युद्धवादी नोति का युग ([957-.69)---957 के बाद चीनी नीति 
में ककोरता और भाक्रामकता के लक्षण परिलक्षित होते हैं,। पश्चिमी देशों के साथ व्यवहार में वह 
कड़ा रुख अपनाने लगा । एशियाई देशों के प्रति भी बाण्डूंग भावना लुप्त होती हुई नजर आने 
लेगी । इस नीति को अपनाने के कई कारण थे कारण रूस द्वारा पहला स्पूतनिक उड़ा- 
कर तथा अन्तःमहाद्वीपीय प्रक्षेप्रासत्र बनाकर अपनी सँनिक तथा वेज्ञानिक उन्नति की उत्कृष्टता 
की धाक बिठाना था | ५ ज़रा कारण था सोवियत गुट के देशों की विलकक्षण आधथिक उन्नति । 
तीसूझा कारण यह था कि 956 के हंगरी के विद्रोह के बाद पूर्वी यूरोप के कुछ देशों में साम्यवाद 
की नीति में कुछ संशोधनों की माँग हो रही थी । अतः चीन ने इसका प्रबल प्रतिरोध करते हुए 
नयी आक्रामक नीति का श्रीगरणेश किया । 958 के लेबनान के संकट में, चीन के तट के पास 
वाले टापुओं के संकट में, वलिन संकट सथा 959 के लाओस के संकट में चीन ने कड़ा रुख 
अपनाया । इसी समय से चीन भारत के साथ विवाद में कठोर नीति अपनाने लगा, तिब्बत में भी 
उसने कड़ी नीति बरतनी शुरू की, 959 में भारतीय सीमा पर चीन के अतिक्रमण बढ़ने लगे 
और उसने अक्टूबर 962 में भारी तैयारी और विशाल सेनाओं के साथ भारत पर सशस्त्र 
सैनिक आक्रमण आरम्भ कर दिया । 


अपनी नवीन उग्र नीति के कारण चीन ने दिसम्बर 963 से एक नवीन कूटनीतिक 
अभियान आरस्भ किया। चीन का यह विश्वास था कि अफ्रीका का महाद्वीप क्रान्ति के लिए 
बिल्कुल तैयार है, वहाँ अपने प्रभाव का विस्तार तीव्र गति'से करना चाहिए। दिसम्बर 963 
से चाऊ ऐन लाई अफ्रीका महाद्वीप के विभिन्न देशों की आठ सप्ताह तक चलने वाली यात्रा के 
लिए रवाना हुए । किन्तु 965 के अन्त तक होने वाली अनन्‍्तर्सष्ट्रीय घटनाओं ने यह सिद्ध कर 
दिया कि चीन का यह कुटनीतिक अभियान सफल नहीं हुआ । जनवरी 966 में मध्य अफ्रीका 
गणराज्य में हुए विद्रोह के बाद चीनी राजदूत को उसके कार्यकर्ताओं को तथा चीन के कृषि 
विशेषज्ञों को 24 घण्टे के भीतर देश छोड़ने का नोटिस दिया गया । इससे 22 दिसम्बर, 965 


को दमोही में एक सैनिक क्रान्ति हुई तथा उसने साम्यवादी चीन से अपने कूटनीतिक सम्बन्ध 
भंग किये । 

(४) यूजान कूटनीति (969 से)--चीन-रूस संघर्ष के कारण 969 के बाद से चीन. 
की विदेश नीति में आमूल-चूल परिवर्तन हुआ हैं। 968 भें रूस द्वारा चैकोस्लोवाकिया पर 
आक्रमण तथा 4969 में रूस के साथ सशस्त्र संघर्ष के बाद चीन ने रूस को अपना प्रधान शत्र 
समझने तथा इससे रक्षा के लिए अमरीका को अपना मित्र बनाने, रूस के समर्थक लित पियाओं 
जैसे नेताओं का सफाया करने की नीति अपनायी । चार हजार भील लम्बी सीभा पर 0 लाख 
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सेनाओं के जमाव ने तथा जापान की नयी आशिक महाशक्ति ने पीकिग को चाऊ. ऐन.लाई द्वारा 
प्रस्तावित नयी विदेश नीति का अनुसरण करने के लिए बाधित किया । उसकी विशेषताएँ हँ 
व्यावहारिकता और वास्तविकता । अमरीका जैसे गर-साम्यवादी देशों से सम्बन्ध बनाता, तोढ़- 
फोड़ की नीति को छोड़ना, तटस्थ देशों को मित्र बनाना तथा उन पर अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए 
बडे पैमाने पर आथिक सहायता देना । अमरीका की “डालर कुटनीति' की भाँति, अब चीन ने 
अपनी मुद्रा युआन के रूप में दूसरे देशों को प्रचुर मात्रा में आथिक सहायता देना प्रारम्भ किया 
है, अतः इसे युआन कुटनीति (४एथा 7)907809) कहा जाता है: एक रूसी पत्र के अनुसार 
97] में चीन ने एशिया तथा अफ्रीका के विभिन्न देशों को 2 अरब डालर के भूल्य की सहायता 
दी। यह सहायता अधिक सुगम शर्तों पर 5 से 0 वर्ष बाद, 0 से 30 वर्ष की बड़ी लम्बी 
अवधि में घुकाये जा सकते वाले विना सूद के ऋणों, मशीनी माल तथा तकनीकी विशेषज्ञों के 
रूप में दी जाती है। इस समय बीस हजार चीनी तकनीकी व्यक्ति एशिया तथा अफ्रीका के 
विभिन्न देशों में काम कर रहे हैं ।'४इस प्रकार चीन ने गोलियों और बच्दुकों' की पुरानी नीति के 
स्थान पर 'सहायता और व्यापार' की नयी नीति अपनायी है। चीन रूस के प्रभाव को कम करने 
के लिए अन्य देशों से कितना सम्पर्क बढ़ा रहा है, यह इसी से स्पष्ट है कि 972 के प्रथम नो 
महीनों में 30 देशों के राष्ट्र मन्त्रियों तथा विदेश मन्त्रियों तथा 90 देशों के अन्य प्रतिनिधियों ने 
चीन की यात्रा की |; इस अवधि में चीन ने 50 देशों में अपने खेलकूद के, व्यापार के तथा 
सद्भावना के सांस्कृतिक शिष्टमण्डल भेजे। अब चीन शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व में विश्वास रखने 
लगा है । 


' इस कान में चीन ने विभिन्न देशों के साथ संवाद की नीति शुरू की । जुलाई 7] में अम- 
रीकी विदेश सचिव हेनरी किसिजर ने चीन की यात्रा की और फरवरी “72 में राष्ट्रपति निक्‍्सन 
ने चीन की यात्रा की । 6 अक्टूबर, “7 को चीन संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बन गया | 4975 
में तत्कालीन अमरीकी राष्ट्रपति फोर्ड ने और अगस्त 977 में अमरीकी विदेश मन्ती साइरस 
धैन्स ने पीकिंग की यात्रा की । जनवरी 979 में अमरीका ने चीन को राजनयिक मान्यता दे 
दी । फरवरी 979 में अमरीका-चीन में व्यापारिक, सांस्कृतिक एवं वैज्ञानिक समझौते भी हुए 
हैं। चीन और जापान में 20 अरब डालर के व्यापारिक समझौते हुए हैं। चीन जाने वाले 
जापानी सैलानियों की संख्या जो 972 में आठ हजार थी वह 977 में तीस हजार तक 
पहुँच गयी थी । अफ्रीका में चीन ने 4 जुलाई, 976 को दुरूह रेलमार्ग पूरा करके जाम्विया 
और तंजानिया की जनता को समपित कर दिया। यह रेलमार्ग 62 मील लम्बा है। फरवरी 
979 में भारत के विदेश मन्त्री वाजपेयी ने चीन की यात्रा की । चीन के विदेश मस्‍्त्री हुआंग 
हुआ ने 98 में भारत की यात्रा की । विश्व में सोवियत विस्तारवाद को रोकने के लिए चीन 
ने अमरीका के साथ 3-4 जून, 97] को समझौतां भी किया। 978 के वियतनाम-चीन 
युद्ध ने चीन को यह भी अहसास करा दिया कि समानता के आधार पर ही राष्ट्रों में सम्बन्धों को 
बनाये रखा जा सकता है, राजनीतिक या सैनिक दवाव द्वारा नहीं | संक्षेप में, इस काल में 
चीनी विदेश नीति की विशेषता है--अमरीका से पक्की दोस्ती और भारत से संवाद की 
शुरूआत । 


चीनी विदेश नीति की प्रमुख विशेषता : आक्रामकता 
(0प्रागर७१४ ए0टएप्टाएप एएावटर ; एए-/टश 07 5%?/४प७/0०)४) 


आक्रामकता चीन का स्वभाव है, आक्रामकता का मतलब प्रह्मर या हमला ही नहीं, किसी 
न किसी तरीके से दूसरे देशों या अपने देश में भी इसी तरह की स्थितियाँ पैदा करने की कोशिश 
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करना है, जिनसे तनाव बनता है और बढ़ता है। तनाव बढ़ने की यह प्रवृत्ति कभी-कभी हमले 
का स्वरूप अख्यितार कर लेती है, जैसा कि 950 में कोरिया और 4962 में भारत के साथ 
हुआ था । 969 में ध्ोवियत संघऔर 979 में वियतनाम के साथ भी चीन ने इसी आक्रामकता 
का परिचय दिया । इसी तरह प्रहार का तात्पयं अपने प्रभाव, प्रभुत्व और दादागिरी का प्रसार 
- करना है। चीन शायद यही चाहता है। उसका मानना भी है कि इस तरह की गतिविधियों से 
केवल इतिहास के पच्चों में ही उसका स्थान स्थायी न हो बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी उसका 
दबदबा बढ़े । मोटे तौर पर दूसरे को आतंकित करने की नीति ही शायद उसका स्वभाव बन 
घुका है ।? 

अक्टूबर 949 में वर्तमान चीच की स्थापना हुई और 950 में वह कोरिया में उलझ 
गया। कोरिया युद्ध में चीन ने बड़े पैमाने पर भाग लिया। अपनी नियमित सेना के हजारों 
सैनिक इस युद्ध में झौक दिये । उसका मकसद तब अमरीका के प्रभाव को कम करना था । एक 
बार चीन का उलझाव हुआ तो वह बढ़ता ही चला गया। कोरिया के बाद हिच्दचीन, तिब्बत, 
इण्डोनेशिया, मलेशिया आदि स्थानों में उसका प्रभाव बढ़ना शुरू हो गया। ,7 फरवरी, 4963 
को थाई देश के प्रतिरक्षा मच्त्री जनरल थानम कीत्तिकाचरण ने भी चीनियों की घुसपैठ और 
सीमा पर पर्वतीय कबाइलियों को उकसाने का आरोप लगाया । 4956 में बर्मा ने आम घुतावों 
में चीन द्वारा उसके आच्तरिक मामलों मे हस्तक्षेप करने पर विरोध व्यक्त किया। बर्मा ने आरोप - 
लगाया कि चीनी वर्मा सरकार विरोधी संगठनों को धन और हथियारों से सहायता कर रहे है । 
बर्मा के अल्पसंख्यको--खास तौर पर कोचिन--को भड़काने से भी चीनियों का हाथ है । 


इस प्रकार का आरोप 958 में जापान ने भी लगाया । तत्कालीन प्रधानमन्त्री क्रिशी ने 
घुनाव प्रचार के दौरान कहा कि चीन कुछ सरकार विरोधी मोर्चों को सक्रिय सहयोग दे रहा 
है । 950-:4 में इण्डोनेशिया ने चीन के द्वारा उसके आन्तरिक मामलों में दिलचस्पी और हस्तक्षेप 
का आरोप लगाया । इण्डोनेशिया में एक समय तो ऐसा लगने लगा कि वहाँ पर. चीनियों का ही 
शासन है। यदि राष्ट्रपति जनरल सुह्ते समय पर कदम नः उठाते तो तामुमकित नहीं कि इस 
समय वहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी के ही शासक होते। तब इण्डोनेशिया के स्कूलों, सरकार तथा 
सभी स्थानों पर चीनियों की घुसपैठ हो गयी थी। 960 में चैपाल में भी चीनियों ने एक चौकी 
पर हमला कर नैपाली अफसर को मार डाला और कुछ नैपाली सैनिकों को गिरफ्तार कर लिया। 
उसी समय के आसपास चीन ने पूरे एवरेस्ट पर अधिकार जताया । 2 अप्रैल, 953 को तत्कालीन 
पाकिस्तानी विदेशमन्त्री जफरल्‍ला खान ने संसद में यह घोषणा की कि चीन ने उसकी सीमा का 
अतिक्रमण कर कुछ हिस्से पर अधिकार कर लिया | उसका दबाव पकिरतान पर इतना बढ़ा कि 
सभी अत्तर्राष्ट्रीय कानूनों और मान्यताओं को ताक पर रख पाकिस्तान ने दो हजार वर्गमील का 
इलाका चीन-पाकिस्तान समझौते के अन्तर्गत दे दिया । यह इलाका तथाकथित आजाद कण्मीर 
का है। इसी इलाके से होकर कराकुरंम राजपथ का निर्माण हुआ जो चीन और पाकिस्तान को 
जोड़ता है। एक सर्वेक्षण के अनुसार चीन अपने पड़ौसी देशों में अपनी अहमियत जताने की गर्ज 
से व्यापारियों के रूप में घुसपैठ करता है। इस समय मलयेशिया, फिलीपीन, थाई देश, सिंगापुर 
आदि स्थानों पर चीनी व्यापारियों की भरमार है। माना जाता है कि डेढ़ से दो करोड़ चीनी 
दक्षिण-पूर्व एशिया में फले हुए हैं। ” 


960 तक चीन ने सोवियत संघ के किसी इलाके पर अपना दावा नहीं जताया था। 


+ दिनसान, 4-0 मार्च, 979, पृ० 35। 


| दिया। 
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लेकिन 964 में उसने कुछ नक्शे प्रकाशित कर चीन-ओऔर सोवियत : संघ की सीमा-से लगे कुछ 
क्षेत्रों की विवादगस्त क्षेत्र घोषित किया । इसी- विवादग्रस्तः क्षेत्र में. 969 में चीनी सेनाओं ने 
संगठित तौर. पर हमला-कियो | उन्होंने. उसूरी नदी के तम्नास्की. द्वीप तंथा- कजाकिंस्तान के 

जलांशकोल के काफी बड़े इलाके पर अपना दावा जताया था। इस तनाव ने बाद में युद्ध का रुप | 
अख्तियार कर लिया | दोनों देशों की सीमाओं: पर दो- युद्ध (मार्च 969: में . पहला युद्ध) हुए : 


. जिसमें काफी बड़ी ताताद में चीनी मारे गये ।। इस समय भी लाखों तादाद में चीनी - सैनिक. इस 
सीमा पर डटे हुए हूँ । 


चीन दक्षिण सागर पर भी अपना एकमात्र -अधिकार मानता है। पिछले दिनों उसने हट 
पार्सेल और स्पार्टले द्वीपों पर अपना अधिकार जतलाकर अच्छा-खासा तनाव पैदा कर दिया था। 


: तैनकाकू द्वीप: (जापान) पर भी .चीन अपना अधिकार जताता रहा है। 


भारत और चीन के बीच 962 में युद्ध का कारण दोनों देशों की सीमा का ही . झगड़ा 


, था।20 अक्टूबर; 962 को चीनी सेनाओं ने भारत के पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रों पर जोरदार 


हमला कर दिया । उन्होंने लद्ाख तथा नेफा के बहुत-से ठिकानों पर कब्जा 'कर लिया | उस - 
समय से लगभग ढाई हजार वर्ग मील का भारतीय इलाका चीत्ती कब्जे में है । ्ः 


: चीन और वियतनाम में दो हजार साल पुरानें सम्बन्ध माने जाते हैं। 930 में हिल्द- 


: चीन में कम्युनिस्ट पार्टी क्रे अस्तित्व से पहले चीनी और वियतनाम क्रान्तिकारियों में घंनिष्ठ 


सम्पर्क था। 925 से हो-ची-मिह्न चीन में रहने हुए अपनी राजनीतिक गतिविधियों का प्रसार. 
करते और बहुत-से.चीनी क्रान्तिकारी वियतनाम में रहते हुए इस तरह की योजनाएँ बनाया करते 


 थे। कई ऐसे अवसर भी आये जब चीनी कम्युनिस्टों ने वियतनामियों को संरक्षण दिया । 954 


में चीनी क्रान्तिकारियों ने वियतनाम में आश्रय लिया और वहाँ- से युद्ध करके -कुओमिताइ. 
सेना को पराजित किया।. लेकिन वियतनाम अमरीकी उलझाव .के बाद स्थितियाँ बदलती: 
चली गयीं | इसका प्रमुख कारण वियतना की सोवियत संघ से मित्रता थी । क्योंकि सोवियत 
संघ और चीन में पिछले दस वर्ष से -तनावपूर्ण सम्बन्ध रहे हैं, लिहाजा सोवियत संघ के किसी ' 
मित्र को अपना मित्र समझने के लिए वह तयार नहीं । वियतनाम जब स्वाधीनता युद्ध में संलरत 
था तब भी चीन ने उसकी सहायता के स्थान पर उसके मार्ग में अड़चनों ही पैदा कीं । . दोनों में 
परस्पर अविश्वास की भावना के फलस्वरूप ही फरवरी 979 में ही युद्ध-ने वास्तविक शवत्र 
अख्तियार कर ली । इसे भी चीन को विस्तारवारी नीति का च्योतक माना जाता है। 
एशियाई देशों के अंलावा चीन समय-समय पर अफ्रीका, यूरोप तथा लैटिन अमरीकी देशों ' 
में कई तरह की घुसपैठ के प्रयास करता रहा है। अफ्रीका के कुछ देशों में चीनियों के हाथ में 
खासा व्यापार है। कैरिबियाई द्वीप के देशों में, भी चीनी खासे फैले हुए हैं। जाम्बिया भौर, 
तंजानिया में तानजाम रेलवे निर्माण के समय भी चीनियों की घुसपैठ हुई है-। यद्यपि इस रेलवे 
का निर्माण कार्य अब समाप्त है तथा चीनी वहाँ बने हुए हैं । सोवियत संघ से जब उसकी अनबन 
ईं थी तो अल्वानिया ही उसका एकमात्र सित्र यूरोप में बचा था लेकिन पिछले दियों उससे-भी . 


“, उसकी अनबन हों गयी । इसका कारण भअल्वानिया में चीन द्वारा आक्रामक स्थितियाँ पैदा करने 
का प्रयास था। .जबे अल्वानिया ने इसका विरोध किया तो चीन ने अल्वानिया से सभी चीनी 


विशेषज्ञ वापस: बुला लिये -और चीन में रहने वाले सभी अल्वानियों को देश छोड़ देने का आदेश 


... 5 इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि चीन किसी न किसी रूप में अपने आक्रामक स्वभाव 


कं इस्तेमाल करना चाहता है, चाहे वह देश कैसा ही और उससे कितनी ही दूर क्यों न हो । 


साम्पवादी चीन, को विदेश नोति. | .59 
चीनी विदेश नीति : बदलाव के साग पर 


(ए्रा४४१४ ए0एएछदाब ए0ठ40५ ; प्ताउ छारसटा0४8 08 एप्तृ&४58) - 
'80-वर्षीय देंगए्यांओपिग के -राष्ट्रपतिकाल- में चीन की राजनीति और विदेश नीति,मे 
निर्णायक व मूलभूत पंरिवेतंन आ रहे हैं । .979 के बाद ऋमश चीनी साम्यवादी दल, मे . पहले ह 
माओ की बदनाम सांस्कृतिक क्रान्ति व बाद में धीरे-धीरे मार््सवाद व लेनिनवाद से भी प्रस्थना 
करना प्रारम्भ कर दिया ।. धीरे-धीरे मूल थर्थव्यवस्था की नीतियों को क्रियान्वित करते हुए, चीनी 
त्ेता अब खुले तौर पर यह भी कहते हैं. कि मावर्स की महानता का हमें. आदर करना चाहिए 
, लेकिन माक्से व्‌ मासेवाद के साथ धार्मिक पूज्यता,का. सा सम्बन्ध जोड़ना, गलत है । आज चीनी 
: व्यापार में आठ अरब डालर विदेशी पूंजी का विनियोग हुआ है जबकि माओ - का सिद्धान्त था न 
दुनिया से सहायता लेना, न.दुनिया के व्यापारियों को, .चीन में घुसने देना ।! आधुनिक विज्ञान व 
तकनीकी का भारी आयात हो रहा है.) 7978 के बाद करीब 33 हजार से भी ज्यादा विद्यार्थी 
विज्ञान व तकनीकी . शिक्षा के लिए. पश्चिमी देशों में भेजे . गये हैं।. चीन में तीन- दशकों के 
साम्यवादी शासन में ऐसा पहली बार हुआ । 
माओ-त्से-तुंग ने न कभी विदेश यात्रा की तथा न वे-विदेशी अतिथियों से : मिलते ही. थे 
चाऊ ऐन लाई ही - सामान्यतः विदेशियों का स्वागत करते थे । : किन्तु देंगे स्वयं भी विदेश,यात्रा 
करते रहे हैं। प्रधानमन्त्री व अन्य सरकारी अधिकारी भी खूब-विदेश यात्रांएँ करते हैं । चीन ने 
. एक ओर तो अमरीका से दोस्ती कर रखी है तथा दूसरी ओर पूर्वी यूरोप: के देशों की सघन . 
' थात्राएँ की जा रही हैं। शक्ति व॑ संम्पंदा बढ़ाकर दंग पूर्वी यूरोप 'के साम्यवादी देशों को रूस के 
प्रभाव से गलग करने की कोशिश में हैं। ,. 
" ह चीन और दक्षिण-पूर्वी एशिया... ह ह 
... (०पापउ& 4४89 5007 प्-845$7' #88) - 
दक्षिप-पूर्वी एशिया हमेशा से चीन की रुचि. का प्रमुख केच्र रहा है । दक्षिण-पुर्वी .एशिया 
में जहाँ करोड़ों चीनी-लोग बसे हुए हैं, चीन से प्रभावित प्रदेश समझा जाता-रहा है.। चीन अपनी 
भाषा में इसे नानायाँग (वादल आच्छादित प्रदेश) कहता है ।- अपंची प्राचीन धनिष्ठंता के कारण 
सीन यहूं गवारा नहीं कर सकता कि उसके प्रभाव से इस क्षेत्र का उससे विच्छेद कर दिया जाये ॥ 
उसको यह भी पसन्द नहीं है कि .यह क्षेत्र पूर्ण रूप रे स्वतन्त्र हो जाये । यही कारण है'' कि जब 
वियतनाम पूर्ण रूप से . स्वतन्त्र होकर चीन तथा-रूस के साथ अपनी आवश्यकताओं के अनुसार, , 
, सासान्‍्य व्यवहार करने लगा तो चीन के नेता अप्रसन्न हो गये । उन्हें आशा थी . कि स्वतन्त्र होते 
पर वियतनाम अपने निक्रटवर्ती देश के और करीब हो - जायेगा और रूस विरोधी संघर्ष में उसकी 
सहायता करेगा । लेकिन :जब वियतनाम अपनी आंधिक.आवश्यकत्ताओं तथा अन्य कारणों से रूस 
से सामीष्य बनाये रहा तो चीन रुष्ट होकर वियतनाम -को. दक्षिण-पुर्वे का क्यूबा या रूस .का दक्षिण- 
पुर्वी एजेण्ठ कहने लगा । 
965 तक चीन के इण्डोनेशिया से सम्बन्ध इतने अच्छे थे कि पीकिंग-जाकार्ता-पिण्डी 
? शरुरी की चर्चा की जाती थी।- परन्तु वाद में दक्षिण-पूर्वी एशिया के पाँच गेर-साम्यवादी देश--- - 
. इण्डोवेशिया, मलयेशिया, फिलीपीन, -सिंगांपुर और थाईदेश चीन से भयभीत रहने लगे तथा उसके 
प्रभाव को बढ़ने से रोकना चाहते हैं।...$. 
ह चीत ने यह कोशिश भी की कि अपने प्रभाव का. इस्तेमाल कर दक्षिणी-पूर्वी . एशिया .के 
: देशों का रूस विरोधी एक मोर्चा बनाया जाये ।.- इस प्रयास में चीनः के उप-प्रधानमन्त्री तेंगसिया- 
' जोपिडः थाईलैण्ड, मलयेशिया तथा सिंगापुर की यात्रा पर :5 से :4 नवम्बर (2979) तक निकले 
. थे। अपने दक्षिण-पूर्वी एशिया के दौरे के समय धाईदेश, मलयेशिया तथा सिंगापुर के प्रधानम॑न्त्रियों 
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से तेंग ने कहा कि रूस सबसे खतरनाक दुश्मन है. और वह वियतनाम के साथ मिलकर दक्षिण. - 
पूर्वी एशिया में अपना आधिपत्य जमाना चाहता है। उसकी साजिशों का मुकाबलो. करने के लिए - . 


एक संयुक्त मोर्चे की आवश्यकता है । चीन की इस माँग ने. दक्षिण-पूर्वी -एशिया के नेताओं को 
असमंजस में डाल दिया । 
दक्षिण-पूर्वी एशिया के गर-साम्यवादी 'एशियान' (35787) देशों से चीन के सम्बन्ध 


, मधुर नहीं हैं। 975 के बाद इंस क्षेत्र के साम्यवादी देशों से भी उनके सम्बन्ध बिगड़ने लगे 


और इन' देशों ने चीन के स्थान ,पर सोवियत संघ से मंत्री को हितकर माना । जनवरी 979 मे 


कम्पूचिया में हेंग सामरित की सरकार बन गयी जो कि रूस और वियतनाम समथित थी। !7 . 
' फरवरी, 979 को चीन ने वियतनार पर आक्रमण कर दिया । परन्तु वियतनाम इससे भयभीत 


* नहीं हुआ और चीन को एकतरफा युद्ध-विराम की घोषणा करनी पड़ी । 


चीन ओर संयुक्त राज्य असरीका 
(0पछाए४४ ७४० पन्छ छीराएफ्र0 87758) 


चीन में: साम्यवादी क्रान्ति की सफलता अमरीकी राजनय की पराजय थी। . चीन'में है 
साम्यवादी क्रान्ति के बाद अमरीका ने चीन के बहिष्कार की नीति अपनायी | चीन से अमरीकी 


'राजदूत को बुला लिया गया और चीन को मान्यता देने से इल्कार कर दिया । अमरीका फारमोसा . 


स्थित च्यांग काई शेक की सरकार को चीन की वास्तविक सरकार मानता रहा। फारमोसा की : 
सुरक्षा के लिए ताईवान जलडमरूमध्य में अमरीका ने अमरीकी सप्तम बेड़े को तैनात कर दिया। ' 


9354 में अमरीका ने ताईवान से एक सुरक्षा सन्धि भी की. और ताईवान में - अमरीकी सैनिक 


अड्डे भी स्थापित किये | तोईवान ही अमरीकी-चीन सम्बन्धों में तनाव का प्रधान कारण रहा है।. 


950 में कोरिया युद्ध ने चीन-अमरीकी सम्बन्धों को अत्यधिक उग्र बचा दिया। अमरीका ने 


चीन को घेरने के लिए सीटो सन्धि का सहारा लिया । वियतनाम युद्ध में अमरीका जितना उलझता 


गया, चीन-अमरीका सम्बन्धों में उतना हीं तनाव बढ़ता गया । ताईवान और वियतंनाम में अम- 


रीकी हस्तक्षेप अमरीका की साम्यवाद परिरोधन की नीति का ही एक अंग है । 


दिसम्बर 968 में चीन की ओर से यह प्रस्ताव रखा गया था कि वह संयुक्त राज्य अम- 
रीका से विभिन्न विषंयों पर प्रत्यक्ष वार्ता करने के लिए तेयार है, बशते अमरीकी सरकार इस ' 


बात का आश्वासन दे कि वह ताईवान से अपनी सेनाएँ .हटाकर सैनिक अड्डों को समाप्त कर 
देगी । चीन और अमरीका के बीच राजदूत स्तर पर॒ 955 से 4969 तक 300 से अधिक. बार 
गुप्त बैठकें हो चुकी थीं। 


निक्‍्सन प्रशासन के समय चीन-अमरीकी दितानत की शुरूआत हुई ।- इसका मूल कारण 
यह था कि अमरीका बातचीत द्वारा वियतनाम युद्ध से बाहर निकलना चाहता था। निक्‍सन ' 


. - प्रशासंन के समय अमरीका ने चीन के बहिष्कार की नीति एवं दो चीन सिद्धान्त का परित्याग कर 


दिया था। पीकिय सेरकार को चीन की एकसात्र सरकार स्वीकार कर लिया, संयुक्त राष्ट्र संघ. 
'में साम्यवादी चीन के प्रवेश के विरोध की नीति का परित्याय कर दिया, ताईवान- से अपनी सशस्त्र : 
सेनाओं को वापस बुलाने का आश्वासन दिया, वियतनाम में समझौता वांताओं के बाद अमरीकी 
सेनाएँ. हटाने का आश्वासन दिया ।. इस तरह चीन की शर्तों पर अमरीका उसके साथ सम्बद्धों को. 
सुधारने के लिए तैयार हो गया। यह चीनी राजनय की विजय और अमरीकी राजनंय की ' 


पराजय .थी । । 
* /, * 2] फरवरी, 972 को अमरीकी राष्ट्रपति तिक्सन मे पीकिंग की यात्रा की । फरवरी 
. 4973 में कीसियर ने पीकिंग की यात्रा की.। चीन-अमरीकी सम्बन्धों में सुधारं लाने हेतु राष्ट्रपति 


परर्ड ने 975 में चीनः की यात्रा और अगस्त 977 में अमरीकी विदेश सचिव-साइरस व ने. 
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पीकिंग की यात्रा की । जनवरी 979 में अमरीका ने राजनयिक भान्यता प्रदान कर दी । 28 
जनवरी, 979 को चीन के तत्कालीन उप-प्रधानमन्त्री त्ेंग सिआओ विंग ने अमरीका की यात्रा 
की । अफगानिस्तान में सोवियत हस्तक्षेप ने दोनों देशों को एक-दूसरे के और अधिक निकट ला 
दिया । अमरीका के विदेश सचिव अलेक्जेण्डर हेंग और चीन के विदेश मन्‍्त्री हु हुआ की 3- 
]4 जून, 98 को पीकिंग में हुई वार्ताओं के फलस्वरूप “विश्व में सोवियत विस्तारवाद को 
रोकने के लिए, दोनों देशों में एक समझौता हुआ ।' 

चीन के प्रधानमन्त्री झाओ जियांग ने 77 फरवरी, 984 को अपनी 9-दिवसीय यात्रा 
सम्पन्न की । यह उनकी पहली अमरीका यात्रा थी । अपनी यात्रा के दौरान झाओो ने असरीका के . 
साथ सभी प्रकार के सम्बन्ध बढ़ाने पर बल दिया । उन्होंने कहा कि चीन अमरीका के साथ रूस 
के विरुद्ध कोई गठबन्धन नहीं करेगा, परन्तु रूस को अफगानिस्तान में सेनाओं के प्रश्त पर, कम्पू- 
चिया में वियतनाम के हस्तक्षेप के सम्बन्ध में असरीका और चीन का समान दृष्टिकोण है । उन्होंने 
आशा व्यक्त की कि एशिया में रूसी विस्तारवाद को रोकने में अमरीका चीन के साथ सहयोग 
करेगा । झाओ ने अमरीका से अपील की कि वह ताईवान के प्रश्त पर व्यावहारिक रवेया 
अयनाये | अमरीका को चीन व ताईवान के एकीकरण में बाधा नहीं डालनी चाहिए । 

अप्रैल 984 में राष्ट्रपति रीगन ते चीव की यात्रा की । रीगन ने वहाँ एक समारोह में 
कहा कि अमरीका को चीन के साथ अपने सम्बन्धों पर गये है । इस यात्रा के दौरान अरबों डालर 
मुल्य के परमाणु रियेक्टर अमरीका चीन,को देने को सहमत हो गया । 'रीगन की यात्रा का एक 
अन्य उद्देश्य चीन में अमरीकी उत्पादों की खपत को बढ़ाना है । 

चीन के राष्ट्रपति ली सियेन नियेन ने जुलाई !9835 में अमरीका की यात्रा की। यह 
किसी चीनी राष्ट्रपति की प्रथम अमरीका यात्रा थी। उनका द्वाइट हाउस में गर्मजोशी से स्वागत 
हुआ । अमरीकी पूँजीपति चीन के विशाल बाजारों को ललचाई नजरों से देखते हैं, चीन को भी 
अमरीकी पूँजी निवेश की आवश्यकता है; इसलिए रीगन व चीनी राष्ट्रपति के बीच राजनीतिक 
प्रश्वों पर मतभेद बना रहा परन्तु दोनों देश आशथिक व सांस्कृतिक सम्बन्ध बढ़ाने को सहमत हो 
गये । दोनों देशों ने एक परमाणु समझौते पर भी हस्ताक्षर किये जिसके अन्दर्गंत चीन अमरीका 
से परमाणु रियेक्टर खरीद सकेगा । 26 फरवरी, 989 को अमरीकी राष्ट्रपति जाजें बुश ने 
चीन की यात्रा की और प्रधानमन्त्री ली को आश्वस्त किया कि अमरीका 'एक चीन की सीति' पर 
कायम रहेगा ) ५५६ 

चीन और भारत 

(८प्समा॥7५ ७४9 0905) 

चीन भारत की मित्रता का हृदय से इच्छुक कभी नही रहा। चीन के प्रत्ति भारत का 
दृष्टिकोण प्रारम्भ से ही मित्रतापूर्ण रहा है। अक्टूबर 949 में चीन में साम्यवादो क्रान्ति का 
भारत ने स्वागत किया। भारत ने गैर-साम्यवादी देशों में सबसे पहले चीन को राजनयिक मान्यता 
दी। अमरीका की नाराजगी की कीमत पर भी भारत ने कोरियाई युद्ध में चीन का समर्थन 
किया । संयुक्त राष्ट्र संघ में चीन को मान्यता दिलाने का भारत ने भरसक प्रयास किया । 29 
जून, 954 को दोनों देशों के बीच एक 8-वर्षीय व्यापारिक समझौता हुआ जिसके अन्तर्गत 


-भारत ने तिब्बत से अपने “अतिरिक्त देशीय अधिकारों' को चीन को सौप दिया । इस व्यापारिक 


समझोते की भ्रस्तावना में ही पंचशील के सिद्धान्तों की रचना की गयी थी। भारत ने चीन की 
प्रशुसत्ता को तिब्बत में स्वीकार कर लिया । अक्टूबर 954 में पण्डित जवाहरलाल नेहरू ने भी 
चीन की यात्रा की । अप्रैल 955 में बाण्डंग सम्मेलन में नेहरू और चाऊ ऐन लाई ने पूर्ण सहयोग 
के साथ कार्य किया। गोआ के प्रश्त पर चीन वे भारत का साथ दिया और क्यूमाये तथा मातसू 
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टापुओं पर भारत ने चीन का समर्थन किया । भारत-चीन सम्बन्धों की ६ष्टि से यह काल 'प्रमोद 
काल' था। किन्तु इस प्रमोद काल में भी भारत और चीन में कुछ मतभेद विद्यमान थे । मित्रता 
और हिन्दी-चीनी भाई-भाई के नशे में भारत को उनका आभास नहीं हुआ । भारत-चीन सम्बन्धो 
में तनाव के विपय थे--तिब्वबत समस्या एवं 'सीसा विवाद । 


20 अक्टूबर, 962 को चीन ने भारत पर बड़े सुनियोजित ढंग से आक्रमण कर दिया। 
उत्कृष्ट तैयारी, कुशल कुटनीति, बढ़िया तथा हल्के शस्त्र, अनुकूल भौगोलिक परिस्थिति, विशाल 
सैनिक संख्या के कारण चीनियों को सफलता मिली । इस विजय के बाद चीनियों ने यह घोषणा 
की कि 20 नवम्बर की मध्यरात्रि के बाद वे युद्ध बच्द कर देंगे। चीन द्वारा भारत पर आक्रमण 
के कई कारण थे--पहला, चीन विस्तारवादी है, चीन जब कभी शक्तिशाली होता है तो वह 
अपने साम्राज्य का विस्तार करता है। दूसरा कारण चीन की यह इच्छा थी कि वह भारत को 
लोकततन्‍्त्रात्मक प्रणाली से उन्नति करने में सफल न होने दे, इसलिए वह युद्ध द्वारा भारत पर 
सैनिक तैयारियों का इतना बोझ डाल देना चाहता था कि भारत सफल न हो सके । तीसरा 
कारण तिब्बत के प्रतिं भारतीय नीति से चीन रुष्ट था, वह नहीं चाहता था कि भारत दलाई 
लामा को शरण दे । 


962 के बाद दीघंकाल तक भारत-चीन सम्बन्ध मधुर नहीं बन सके । 970 के आस- 
पास एक ऐसा समय आया जब चीन और भारत दोनों देशों को लगा कि तनाव में शिथित्ता 
लायी जानी चाहिए। पीकिंग और नयी दिल्ली में राजदूतो की नियुक्ति तथा व्यापारिक लेन-देन 
की शुरूआत हुई । फरवरी 979 में विदेशमन्त्री अटल बिहारी वाजपेयी ने चीन की यात्रा की | 
किन्तु चीन द्वारा वियतनाम पर हमले से हतप्रभ वाजपेयी अपनी यात्रा अधूरी छोड़कर वापस 
लौट आये । श्रीमती गांधी चीनी नेताओं से अप्रैल-मई 980 में साल्सवरी तथा वेलग्रेड में मिल्री। 
अफगानिस्तान में रूसी हस्तक्षेप के बाद 98] से चीन के भारत के प्रति दृष्टिकोण में कुछ 
परिवर्तत नजर आता है। इसके संकेत इस बात से मिलते हैं कि जो चीन कश्मीर के प्रश्त पर 
हाल तक पाकिस्तानी दृष्टिकोण का समर्थक रहा है वह अब इसे “भारत का आपसी मामला बताने 
लगा । दूसरा, चीनी नेता चीन और भारत को एशिया की दो बड़ी शक्तियाँ करार देने लगे हैं 
जिन्हें अपने सम्बन्धों में सुधार करके शान्तिपृर्ण ढंग से रहना चाहिए । तीसरा, चीन के प्रधानमन्त्री 
चाओ च्यांग ने जून 98व की नैपाल यात्रा के दौरान लेन-देन (पैकेज डील) के आधार पर 
भारत-चीन सीमा विवाद निपटाये जाने की सम्भावना का उल्लेख किया । चौथा, भारत-चीन 
सम्बन्धों में गतिरोध को दूर करने और “मैत्री के बाद कपाट' खोलने के लिए चीन के विदेश मन्त्री 
हुआंग हुआ ने 2 वर्ष बाद जून 98 में भारत की यात्रा की । इस यात्रा से यह लाभ हुआ 
कि इसने सीमा-समस्या पर बातचीत करने के मार्ग को खोल'दिया । अधिकारियों के स्तर पर 
वार्ता का पहला दौर दिसम्बर 98] में चीन की राजधानी बीजिंग में हुआ था । चीन का एक 
प्रतिनिधि-मण्डल श्री फूहाओ के नेतृत्व में भारत-चीन सीमा-विवाद पर वार्ता के लिए 46 मई, 
982 को दिल्‍ली पहुँचा । अक्टूबर 985 में राजीव गांधी न्यूयार्क में चीन के प्रधानमन्ी 
चाओ चियांग से मिले । नवम्बर 985 में वार्ता का छठा दौर सम्पन्न हुआ । 23 नवम्बर, 983 
को भारत व चीन के बीच एक व्यापारिक समझौते पर हस्ताक्षर किये गये । इसके अन्तर्गंत्‌ वर्ष 
986 के दौरान दोनों देशों में 40 से 4 करोड़ डालर का व्यापार होगा । जुलाई 986 में 
भारत-चीन' वार्ताओं का सातवाँ दोर और नवम्बर 987 में आठवाँ दौर सम्पन्न हुआा। इन 
वार्ताओं की सबसे बड़ी कमजोरी यह रही कि दोनों देश अपने कोई, स्पष्ट प्रस्ताव या शर्तें रखने 
में असफल रहे दै। वार्ता तभी सफल हो सकती है जब भारत या चीन समाधान की स्पष्ट राज- 
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नीतिक इच्छा रखें। इसके लिए यह आवश्यक है कि चीन अपना प्रस्ताव स्पष्ट शब्दों में रखे और 
भारत उस पर विचार करे । ४ 

चीन ने भारतीय संसद द्वारा हाल ही में अरुणाचल प्रदेश को राज्य कां दर्जा दिये जाने 
का विधेयक पारित करने को गैर-कानूनी बताया और चेतावनी दी कि इसके गम्भीर परिणाम हो 
सकते हैं। इससे भारत-चीन सीमा-विवाद और उलझा और समझौते की दिशा में रुकावर्टे खड़ी 
हुईं 7 दिसम्बर 988 में भारत के प्रधानमन्त्री राजीव गांधी ने चीन की यात्रा की और चीन 
के शीर्ष नेता देंग से लम्बी बातचीत की । भारत व चीन ने एके संयुक्त कार्यालय का गठन किया 
जो सीमा-विवाद का स्वमान्य समाधान निकालेगा । दोनों देशों के बीच नागरिक उड्डयनव रोवाओं 
तथा विज्ञान व प्रौद्योगिकी 'के क्षेत्र में उच्चस्तरीय सहयोग व सांस्कृतिक आदान-श्रदान के लिए 
कतिपय समझौतों पर भी हस्ताक्षर हुए । 


चीन और पाकिस्तान 
(८४758 8२० 7ए४7८97:6]५) 


950 के बाद भारत-चीन सम्बन्धों की मधुरता के कारण 'पाक-चीन” सम्बन्धों में कोई 
विशेष प्रेमालाप शुरू नही हुआ | च्वीन प्रारम्भ में पाकिस्तान को अमरीकी गुट का राष्ट्र समझकर 
, उसकी उपेक्षा करता था | 954 में पाकिस्तान बगदाद पैक्ट और सीटो का सदस्य बन 'गया तो 
चीन ने उसकी कटु आलोचना की थी | पाकिस्तान के प्रति चीन का सस्वाद 956 में प्रारम्भ 
हुआ । 956 में ढाका में एक पाक-चीन सांस्कृतिक केन्द्र की स्थोपना की गयी । 962 मे जब 
भारत पर चीन ने आक्रमण किया तब से पाकिस्तान ने चीन की मित्रता पाने का विशेष प्रयत्न 
किया । 963 में चोन-पाकिस्तान मे एक समझौता हुआ जिसमें सिकियांग और पाक-अधिकृत 
. कैश्मीर के मध्य सीमा-निर्धारण की व्यवस्था थी। इस समझौते के अन्तर्गत पाकिस्तान ने अधिकृत 
: कश्मीर के 2,050 वर्ग मील का क्षेत्र अवध रूप से चीन को दे दिया । दोनों ने मिलकर एक 
सड़क का निर्माण किया जिसे 'कराकोरम राजपथ” कहते हैं। 963 के बाद जब अमरीका-पाकि- 
स्तान में अलगाव शुरू हुआ तो चीन ने पाकिस्तान को आथिक और सैनिक सहायता देना शुरू 
किया । 965 के भारत-पाक युद्ध में चीन ने प्रत्यक्ष हस्तक्षेप नहीं किया तथापि भारत को 
भयश्षीत करने के लिए तीन-दिवसीय अल्टीमेटम दिया । 968 में चीन ने पाकिस्तान को 753 
मिलियन पाउण्ड की सहायता दी और पाकिस्तान-चीन के मध्य बार्टर समझौता' हुआ । 97] 
के भारत-पाक युद्ध में चीन भारत को धमकी देता रहा पर पाक-भारत युद्ध में कूदने की उसकी 
हिम्मत न हुई । 978 में चीन ने पाकिस्तान को करांची के निकट एक टैक फैक्ट्री के निर्माण में 
सहायता देने का वचन दिया । पाकिस्तान व भारत की सेनाओं के बीच सियाचिन ग्लेशियर 

पर झड़पें बनी हुई है । चीन चाहता है कि पाकिस्तान उस पर कब्जा करके उसे दे दे । 

चोन ओर सोवियत संघ 
(एप्राान्‍& &30 प्रमछ 50 शद्म' एग03) 

हे चीनी विदेश नीति की मुख्य विशेषता सोवियत संघ के साथ उसके बढ़ते हुए मतभेद और 
विवाद है। वैसे दोनों देश साम्यवादी है, दोनों का उद्देश्य पूंजीवाद का समूलोन्मूलन करना है 
तथापि 960 में दोनों देशो सें विभिन्न प्रश्नों पर सैद्धान्तिक मतभेद बढ़ने लगे । क्यूबा के संकट 
में अपनायी गयी रूसी नीति ने चीनियों को बहुत रुष्ट किया और भारत पर चीनी आक्रमण के 
- सम्बन्ध में अपतायी गयी भास्कों की नीति से पीकिंग बहुत अप्रसन्न हुआ। 4 जून, 963 को 
चीन के साम्यंवादी दल ने रूसी साम्यवादी दल के नाम लिखे पत्र में ख्‌श्वेव के राजनीतिक 


+ राजस्थान पत्रिका, 3 दिसम्बर, 986। 
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सिद्धान्तों पर बड़े आक्षेप किये। दोनों देशों के मतभेदों के समाधान के लिए 5 से 20 बुलाई 
963 तक मास्को में बातचीत भी होती रही, किन्तु इसका कोई सन्तोषजनक हल नहीं निकल 
सका। ये मतभेद अप्रैल 964 में बड़े उग्र रूप में प्रकट हुए। चीन को रूस से कई शिकायत 
है : () रूस ने चीन को अणुआयुध का रहस्य नहीं बताया । (2) रूस ने जारों के शासनकाल 
में चीन की हजारों वर्ग मील भूमि दवा ली जिसे चीन वापस लेना “चाहता है। (3) रूस अपने 
साम्यवादी भाई चीन की सहायता उतनी उदारता और तत्परता,से नहीं करता जितनी अपने 
मित्र तटस्थ देशों की कर रहा है। (4) भारत-चीन सीमा-विवाद के समय भास्को ने चीन का 
साथ नहीं दिया । (5), चीन का यह भी कहना है कि, मास्को पश्चिम के साथ कड़ी नीति नही 
अपना रहा है, उसके साथ उसने शान्तिपूर्ण सहयोग की नीति अपनायी है । (6) चीन का कहना 
है कि क्यूबा संकट के समय रूस ने शुरू से ही गलत नीति अपनायी । इससे साम्यवादी जगत की 
बदनामी हुई । 

चीन ने रूस के साथ अपने विवाद को सैद्धान्तिक रूप दिया है क्‍योंकि दो साम्यवादी 
देशों में केवल ऐसा ही संघर्ष सम्भव है । दोनों देशों में युद्ध की अनिवायता, आणविक युद्ध के 
फलस्वरूप शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व की नीति, पूँजीवाद के साथ शान्तिमय प्रतियोगिता, क्रान्ति के 
सिद्धान्त, निःशस्त्रीकरण की आवश्यकता, व्यक्ति पूजा के दृष्टिकोण के बारे में मतभेद रहा है। 

रूस और चीन के सैद्धान्तिक मतभेद 960 से बढ़ने लगे थे, किन्तु मार्च 969 में छ 
दोनों का भतभेद सशस्त्र सीमा-संघर्ष में परिणत हो गया। जिस प्रकार चीन भारत के एक 
विशाल प्रदेश पर दावा करता है, उसी प्रकार वह रूस के भी बहुत बड़े प्रदेश को अपना समझता 
है | सीमा को लेकर दोनों देशों में कई बार सैनिक मुठभेड़ें भी हो घुकी हैं । 

चीन और रूस का संघर्षवास्तव में साम्यवादी जगत के नेतृत्व की अभिलापा को लेकर 
है । चीन रूस की अधीनता स्वीकार करना तहीं चाहता अपितु उसके नेतृत्व को घुनौती दे रहा 
है। एशिया में वह अपना एकाधिकार चाहता है। आज स्थिति यह है कि रूस और चीन एक 
दूसरे के विरोध में संयुक्त मोर्चा बताना चाहते हैं। चीन ने इस बात का बीड़ा उठा लिया है कि 
रूस जिस-जिस के साथ होगा वह उस-उस के विरोध में अवश्य उठ खड़ा होगा चाहे उस व्यक्ति 
या शक्ति का “वर्ग चरित्र' कुछ भी क्‍यों न हो। संक्षेप में, जब तक चीन और रूस में सीमा 
विवाद का विद्यमान है तब तक दोनों में तवाव की स्थिति रहना स्वाभाविक है ।? 

चीन की विदेश नीति का मूल्यांकन 
(#प ए7रञश6१छ 09 ठक्माप#१४ ए0रिषशाठार एठा7ट?) 

साम्यवादी चीन की विदेश नीति सफलता-असफलता, सरलता और जटिलता, एकरुपता 
और प्रतिकुलता का विचित्र मिश्रण है। चीनी नेताओं की चालें इतनी अस्पष्ट और अविश्वसनीय 
होती हैं कि उनके आधार पर कोई निश्चित निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता । वे कहते कुछ है 
और करते कुछ हैं । 'हिन्दी-चीनी भाई-भाई' के नारे लगाकर चीन ने एकाएक भारत पर आक्रमण 
कर दिया और एकतरफा युद्ध-विराम की घोषणा भी कर दी । सोवियत संघ से 950 में मित्रता 
की सन्धि की और !969 के बाद उसे अपना एक - नम्बर का शत्रु मानने लग गया। 950 में' 
अमरीका उसका सबसे बड़ा शत्रु था और आज चीन का परम मित्र है। वियतनाम पर आक्रमग 
भी चीन ने कर दिया | वियतनाम के विदेशमन्त्री न्‍्युफन थैच के शब्दों में “चीन कभी शत्रु वन 
जाता है तो कभी दोस्त और कभी-कभी आधा दुश्मन आधा दोस्त । चीन की गुमराह करने वाली 


3 चीन-झूस सम्बन्धों पर इसी पुस्तक में पथक्‌ से एक विस्तृत अध्याय (अध्याय 23) दिया गया 
है---कपया उस अध्याय को अवश्य देखिए 


कं 
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साले हैं। कभी वे एशिया में शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व की बात करते हैं तो कभी कहते हैं कि 
बन्दूक में ही दम हैं। पहले वे कहते थे कि अमरीकी साम्राज्यवाद ही विश्व का सबसे बड़ा शत्रु 

हू भरत लेकित आज अमरीका चीन का सबसे अभिन्न मित्र वन गया है ४४४” |! 
| आजतल चौन की विदेश वीति में सौम्यता के लक्षण परिलक्षित हो रहे हैं । अमरीका, 
जापान, भारत आदि देशों से चीन के सम्बन्ध मघुर होते जा रहे है। चीन तथा सोवियत संघ में 
अण्ने सम्बस्धों को सामान्य बनाने के लिए मार्च 983 में मास्को में दूसरे दौर का परामर्श हो , 
घुवा है और [987 में सोमा सम्बन्धी आंशिक समझौता भी हुआ है । 

फिर भी वियतनाम, भारत, उत्तरी कोरिया आदि देशों से चीन के सम्बन्ध मधुर नहीं हैं । 
जब तक अमरीका ताईवान (फारमोसा) से नहीं हट जाता तव तक उसके अमरीका के साथ, और 
जब तक साम्यवादी जगत का नेत॒त्व रूस के हाथ से निकलकर उसके हाथ में नहीं आ जाता तब 
तक सोवियत संघ के साथ चीन के सम्बन्धों में किसी सुधार की आशा नहीं करनी चाहिए । जहाँ 
तक विश्व में उसकी नीति के प्रभाव का सम्बन्ध है, तीसरी दुनिया के विकासशील देशों के साम्य- 
वादी दलों पर अपना प्रभाव जमाने में वह अवश्य सफल हुई है, पर उन देशों की मित्रता प्राप्त 
करने में नहीं । एशियाई नक्शे में शायद ही ऐसा कोई देश हो जिसे पीकिग अपना मित्र कह सकता 
हो (हां पाकिस्तान इसका अपवाद हो सकता है) चीन को उसके पड़ोसी देश सन्दिग्ध दृष्टि से 
देखते हैं। वियतनाम पर चीनी आक्रमण (979) ने उनकी शंका को और पुरूता कर दिया 
है । पामर और परकिन्स के अनुसार, “चीन की विदेश नीति चारा और छड़ी (९7० कराते 
$पं6६ एणाए३) की रही है अर्थात्‌ मीठे शब्दों और म॑त्रीपूर्ण संकेतों के साथ प्रवल त्तरीकों और 
अपशब्दों के प्रयोग की रही है ।” 

विदेश नीति के सन्दर्भ में आज चीन अमरीकावादी बनता जा रहा है । शायद सोवियत संघ 
फे प्रति विद्ेष की यह प्रतिक्रियात्मक परिणति है। अब रूस अमरीका के स्थान पर चीन को 
अपना शत्रु मानने लगा है। संसार में साम्यवादी घड़े को. कमजोर करने तथा एशियाई नव- 
स्वतन्त्र राष्ट्रों में शक्ति-सन्तुलन विगाड़ने के लिए चीन ने साम्राज्यवादी अमरीका को आधार 
भूमि प्रदान कर दी । 

अब चीनी विदेश नीति का कोई सैद्धान्तिक आधार नहीं रहा है। अमरोका, अल्जीरिया, 
इण्डोने शिया आदि देशों में चोव के बचकाने व्यवहार से अन्ततः इन देशों के साम्यवादी आन्दोलनों 
को हानि हुईं। आज चीन का सबसे बड़ा एशियाई मित्र राष्ट्र पाकिस्तान है, जो एक लम्बे समय 
तक एशिया में अमरीकी साम्राज्यवाद का शस्त्रागार, मजहबी राजनीति का सरताज, सैनिक 
तानाशाही का धनी तथा स्वयं पाकिस्तानी जनवाद का भी शत्रु रहा है। विदेश नीति के क्षेत्र में 
चीन की लक्ष्यहीयता एवं जुनूनी प्रतिक्रिया का यह बड़ा विचित्र पक्ष है । 

तेकिन एक बात स्वृविदित है कि पिछले 40 वर्षो में चीन ने अनुकरणीय प्रगति की है। 
वह आज विश्व की एक महाशक्ति बन गया है । जूब 987 में चीन ने एक बहुत शक्तिवाला 
भूमिगत परीक्षण किया । चीन अब तक 33 परमाणु परीक्षण कर चुका है । इस वात के स्पप्ट 
प्रमाण मिले हैं कि चीन अपनी सैनिक व्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उच्च सैन्य 
प्रौद्योगिकी जुटाने में लगा है । चीन की इस प्रगति का श्रेय उसकी व्यावहारिक नीतियों को है । 

प्र्श्त 
!. साम्यवादी चीन की विदेश नीति की विज्षेषताओं का विवेचन कीजिए । 

ल्‍90055 (6 ग्रशो॥ विशंपार: 0 (0ण्राफ्रणांज (ँगा4१5 िलंशा 9णॉ०ए. 


949 में साम्यवादी चीन के प्रादुर्भाव के अन्तर्राप्ट्रीय राजनीति पर प्रभाव का आलो- 
चनात्मक विश्लेषण कीजिए । 


५ 
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डे. 


फाइए055 ठं०्कीए पा गग्राए० 0 व6 0गञधएहआए8ड एव एजापरंक (दर 
घए०णा रशिाराणाओ 90005 छंत्०७ [949, 


3, चीन-छूस संघर्ष के स्वरूप का विश्लेषण कीजिए और बत्ताइए कि मतभेद के भुख्य क्षेत्र 
क्‍या है? 


खैवधए5९ तिल वाशप्रा8 0 06 8970-50 ञण॑0 एणागींए क्ापे 080088 ॥6 फांग्रणए॥। 
8285 णए ता58270०00श7॥. 


4. दक्षिण-पूर्वी एशिया के प्रति चीन की चीति का विवेचन-विश्लेषण कीजिए । 
प)80055 ("पश8$ 90॥07 40श97065 800॥-74४ /99;: 

5, 962 के पश्चात्‌ एशिया के राष्ट्रों (पाकिस्तान, नेपाल और भूटान) के प्रति चीन की 
विदेश नीति का परीक्षण कीजिए | ह 


छकधाया।6 (यांगब॑ॉ5 0िशंडा एणीएए 0च्रशपर३ड हैग्रशा गर्वाणा3 (एशत997, रहता 
< 8॥97) ,शं१०७ 962. 


6. 949 से साम्ग्रवादी चीन की विदेश नीति की मुख्य विशेषताओं का विवेचन कीजिए। 


क्‍)800598 ए6 गाद्यांत छिदवांपाः88 0 6 0720 एजॉ0ए एी हि6 (0०च्रशप्रंई (पता 
8008 949. 


2> 


भारत की विदेश नीति 


त्न६?0प््घष5घछ 700400 07 ७४०४७] . रे 





रे 


..व्तेमान युग अन्तर्राष्ट्रीयता का युग' है। विज्ञान के दुत विकास ने समस्त विश्व को एक . 
सूत्र में जोड़ दिया है । आज प्रत्येक देश को अंन्य दूसरे देशों के साथ सम्यक्‌ सम्बन्ध. स्थापित करने 
पड़ते हैं तभी वह अपने अस्तित्व की रक्षा कर सकता. है और विकास. की दिशा में आगे बढ़ सकता 
है. अतः प्रत्येक देश अपनी घरेलु नीतियों के :साथ-साथ वैदेशिक नीति का भी निर्धारण करता ह 
है । विश्व की राजनीति का संचालन विभिन्न देशों की वेदेशिक नीतियों से होता है । भारत विश्व , ; 
में एक विस्तृत भूभाग और विशाल जनसंख्या वाला देश है । अतः इसकी “विदेश नीति का विश्व 
की राजनीति.पर गहरा प्रभाव पड़ता है। स्वतन्त्रता से पूर्व भारत की कोई विदेश नीति नहीं थी 
क्योंकि भारत ब्रिटिश सत्ता के अधीन था, परन्तु विश्व मामलों में भारत की एक सुदीर्घ परम्परा 
रही है । इसका सांस्कृतिक अतीत अत्यन्त गौरवमय रहा है। न केवल पड़ौसी देशों के साथ, अपितु ' 
दूर-हूर स्थित देशों के साथ भी, भारत-का सांस्कृतिक एवं व्यापारिक आदान-प्रदांन होता रहा है । 
'आज भी अनेक पड़ौसी देशों. पर उसकी सांस्कृतिक छाप स्पष्ट दिखायी पड़ती है। . * 


भारत की विदेश नीति के आदर्श (उद्देश्य) 
(992८ट48 07 फरज&७४ 70फ्राछाब एठ0ावट९) 


भारत की ' विदेश नीति की रूपरेखा स्पष्ट करते हुए श्री जवाहरलाल नेहरू, ने सिंतम्वर " 
946 में एक प्रेस सम्मेलन में कहा था “बैदेशिक सम्वन्धों के क्षेत्र में भारत एक' स्वत्तन्त्र नीति 
का अनुसरण करेगा और गुट की खींच॑तान से दूर रहते हुए संसार के समस्त पराधीन देशों. : 
को आत्म-निर्णय का अधिकार प्रदान कराने तथा जातीय भेदभाव की नीति का दुढ़तापूर्वक उन्मूं: . 
लन्‌ कराने का भ्रयत्त करेगा । साथ ही वह दुनिया के शाल्तिप्रिय राष्ट्रों के साथ मिलकर अन्‍्तर्रा- 
प्ट्रीय सहयोग और सद्भावना के प्रसार के लिए भी निरन्तर प्रयत्तणील रहेगा ।” नेहरू का यह 
कथन आज भी भारत की विदेश नीति का आंधार-स्तम्ग है। भारत की विदेश नीति की मुल - 
' बातों का समावेश हमारे संविधान के अनुच्छेद 5! में कर दिया, गया. है, जिसके अनुसार राज्य 
: अन्तर्रेष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा को बढ़ावा देगा, राज्य राष्ट्रों के मध्य न्याय और सम्मांनपूर्वेक, 
सम्बन्धों को बनाये रखने का प्रयास करेगा, राज्य अस्तर्राप्ट्रीय . कानूनों तथा सन्धियों का सम्मान: 
- करेगा तंथा राज्य अन्तर्राष्ट्रीय झंगड़ों : को पंच फैसलों द्वारा निपटाने की रीति को बढ़ावा देगा । 
_ कुल मिलाकर भारत की विदेश नीति के अमुख आदश एवं, उद्देश्य (09००४) निम्नलिखित हैं 
| (|) अच्तर्राप्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा के लिए प्रत्येक सम्भव प्रयत्न करना । 


(2) अन्तर्राष्ट्रीय तर्राष्ट्रीय त्रिवादों को मध्यस्थता द्वारा निपटाये जाने की नीति को प्रत्येक सम्भव । * 
तरीके से प्रोत्साहन देना । 


गन 
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(3) सभी राज्यों और राष्ट्रों के बीच परस्पर सम्मानपूर्ण सम्बन्ध बनाये रखना। 

(4) अन्तर्राष्ट्रीय कानून के प्रति और विभिन्न राष्ट्रों के पारस्परिक सम्बन्धों में सन्ध्रियों 
के पालन के प्रति. आस्था बनाये रखना । 

(5) सैनिक गुटबन्दियों और सेनिक समझौतों से अपने आपको पृथक्‌ रखना तथा ऐसी 
शुटबन्दी को निरुत्साहित करना । 

(6) उपनिवेशवाद का, चाहे वह कहीं भी किसी भी रूप में हो, उग्र विरोध करना । 

(7) प्रत्येक प्रकार की साम्राज्यवादी भावना को निरुत्साहित करना । 

(8) उन देशों की जनता की सक्रिय सहायता करना जो उपनिवेशवाद, जातिवाद और 
साम्राज्यवाद से पीड़ित हों । 

उपर्युक्त उद्देश्यों से यह बात स्पष्ट होती है कि भारत की विदेश नीति में मेत्रीपूर्ण सम्बन्धों 
शान्ति एवं समानता के छझिद्धान्तों को सर्वाधिक महत्व दिया गया है। भारत ने न्याय के आधार 
पर सभी के साथ सहयोग एवं सदुभावना की नीति पर चलने का निश्चय किया है। इसां परिप्रेक्ष्य 
में भारत की विदेश नीति के प्रमुख निर्माता जवाहरलाल नेहरू ने भारत की विदेश नीति के तीन 
आधार स्तम्भ बनाये--शान्ति, मित्रता और समानता । 


भारतीय विदेश नीति का प्रसुख आधार : राष्ट्रीय हित 
(प्र 028छ897घ७, 83455 09 एराज&र ए0रटशाठाप ?9/ट₹ : 
5770२, ऐराफ्ारशारउ57") 


भारत ही क्‍या किसी भी देश की विदेश नीति का सुल्यांकन अथवा उसकी वास्तविक 
दिशा मात्र उद्घोषित सिद्धान्तों अथवा आदर्शों पर सम्भव नहीं होती । हर प्रश्न अथवा प्रसंग के 
कई पहलू होते हैं जिनका समुचित विवेचन कर निर्णय लेते समय राष्ट्रीय हित को प्रधानता देनी 
होती है । भारतीय विदेश नीति के निर्माताओं द्वारा उद्भाषित उपर्युक्त उद्देश्यों में कहीं भी राष्ट्रीय 
हित का उल्लेख नहीं मिलता । इससे महज यह भ्रम होने की सम्भावना है कि ये उद्घोषित उद्देश्य 
आदर्शों का पुल मात्र है। लेकिन विदेश नीति का ग्रम्भीर विद्यार्थी इस तथ्य से अवगत है कि 
अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों का आधार आदर्शवाद न होकर ठोस राष्ट्रीय हित होते हैं. जिनके इद्दे-गिद 
कूटनीति का व्यूह रचा जाता है। भारत इसका अपवाद नहीं। भारतीय नेताओं द्वारा घोषित 
इन उद्देश्यों की यदि सही व्याख्या की जाय तो यह वास्तविकता समझते हुए देर नहीं लगेगी कि 
ये पारलौकिक जगत के लिए नहीं, बल्कि राष्ट्रीय हित की जीवन्त समस्याओं को अपने समूचे 
परिवेश के सन्दर्भ में देखने का प्रयास है । इन सिद्धान्तों में नीति निर्धारकों ने न केवल राष्ट्रीय 
हित के प्रभावी स्वरूप को स्वीकार किया है अपितु उन्हें सर्वाधिक महत्व देते हुए आधार रूप 
माना है। 

ह 4 दिसम्वर, 947 को संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू ने “राष्ट्रीय हित को प्रबलतम 
आधार स्वीकार करते हुए कहा था, 

“हम चाहे कोई भी नीति निर्धारित करें देश की वैदेशिक नीति से सम्बन्धित व्यक्ति की 
होशियारी राष्ट्र-हित को सुरक्षित रखने में ही निहित है। हम अच्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सदुभावता 
की वात करें और अपनी आस्थाओं पर पूरी निष्ठा रखें, लेकिन वास्तविकता यह है कि हर एक 
_ सरकार अपने राष्ट्रीय हितों को ही प्राथमिकता और सर्वोपरिता देगी । कोई भी सरकार ऐसे 
आचरण का खतरा नहीं उठा सकती जो राष्ट्रीय हित के प्रतिकूल हो अतः किसी भी राष्ट्र का चाहें 
वह राष्ट्र साम्राज्यवादी हो, समाजवादी अथवा साम्यवादी हो, विदेश भन्‍्त्री अपनी नीति आचरण 
में निरन्तर राष्ट्रीय हितों को ही प्राथमिकता देगा 7? 


2 जवाहरलाल नेहरू, इण्डियन फॉरेन पॉलिसी, पृ० 8 । 
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देश और विदेश के अध्येयता एवं पर्यवेक्षक भारत की विदेश नीति की आदर्श प्रधाव और 
स्वहिति प्रधान कम मानते हैं। इस भ्रम का सुरुय 50 पृण्डित 8 कह नेहरू की वैचारिक 
पृष्ठभूमि है जो लचीली होने के साथ-साथ विशाल ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य और व्यापकत्व लिये है । 
किन्तु गहराई से देखा जाये तो प्रतीत होगा कि विदेश नीति के इन आधघारों की नींव राष्ट्रीय हित 
पर ही रखी गयी थी चाहे वह इण्डोनेशिया की स्वतस्त्रता का प्रश्न हो अथवा स्वेज नहर का विवाद, 
कांगो का हो अथवा हंगरी का विद्रोह--भारत की भूमिका विशुद्ध रूप से राष्ट्रीय हित को लैकर 
ही थी। उसका मूल लक्ष्य भारत के स्वतन्त्र स्तर को घोषित करना तथा उसके दीघंकालीन हितों 
की रक्षा करता था। श्री नेहरू के शब्दों में, “भारत के लिए उसके दूरगामी हित देखते हुए यही 
हितकर होगा कि हम विना किसी को ताराज किये लाखों लोगों की सहानुभूति ,प्राप्त करते हैं । 
स्वैज नहर के विवाद में भारत का अरब गणराज्य को समर्थत इस देश के आथिक और व्यापारिक 
हितों को-लेकर था । दक्षिण अफ्रीका में रंग-भेद की नीति का विरोध और उसके लिए किये गये 
प्रयत्तों में भी उसका हित्त निहित रहा है। 'सीटो' और सेण्टो' जैसी सन्धियों का विरोध आदश्शवाद 
के धरातल पर न होकर भारत की सुरक्षा और एशियाई क्षेत्र की शान्ति को लेकर था, क्योंकि 
इन सन्धियों ने तो एक तरह से संघरं को भारत ही के दरवाजे पर लाकर खड़ा कर दिया था ! 
हंगरी के प्रश्न पर भारत के रवैये की पश्चिमी देशों में सबसे अधिक आलोचना हुई । प्रो० ब्नेशर 
का कहना है कि “हंगरी विद्रोह (956) के मामले में भारत की प्रतिक्रिया बड़ी धीमी एवं कष्ट- 
दायक थी । पर्यवेक्षकों का यह भी कहना था कि भारत ने इण्डोनेशिया की स्वतन्त्रता और स्वेज' 
नहर के राष्ट्रीयकरण के समय फ्रांस, इंगल॑ण्ड और इजराइल की कार्यवाही पर जिस आक्रामक 
भाषा का प्रयोग किया वह हंगरी के लोगों के दमत पर नदारद थी ।”, वस्तुतः हंगरी में रूस के 
हस्तक्षेप की भर्सता अभियान में भारत का रवैया उसके अपने हितों के परिप्रेक्ष्य में समझना 
चाहिए। इससे सिद्धान्तों की धुन्ध हटकर वस्तुस्थिति का पता लग जाता है। कश्मीर और 
स्वेज नहर विवाद में सोवियत रूस की भूमिका भारत के पक्ष में रही थी और पश्चिमी देशों का 
रवैया उसके विरुद्ध । फिर भारत सोवियत रूस को नाराज क्यों करता ? केवल इसलिए कि 
कअ्षमरीका और पश्चिमी देश ऐसा चाहते थे। कश्मीर पर पाकिस्तान के नग्न आक्रमण की घटना 
को पश्चिमी देश अगर सहजता से पचा सकते हैं तो भारत सहज सिद्धान्तों के नाम पर अपनी 
मित्रता को दाँव पर कैसे ज्ञगा सकता था? जो लोग भारत की विदेश नीति के भाधारभूत 
सिद्धान्तों को राष्ट्रीय हित से अलग-अलग रखकर विवेचन करते हैं उन्हें निराशा होनी स्वाभाविक 
है । नेहरू ने स्वयं कहा था कि “मैने स्वाभाविक रूप में भारत के हितों को देखा, क्योंकि यह मेरा 
पहला कर्तव्य है ।” 0, ० | 

भारत की गोआ मुक्ति के लिए की गयी सैनिक कार्यवाही पुतंगाल और पुतगाली साम्रा- 
ज्यवाद के मित्रों को अच्छी नहीं लगी । अमरीका के एक पत्रकार मे उस समय के प्रतिरक्षा मन्त्री 
श्री क्प्ण मेमन से पूछा कि अहिसा की वकालत करने वाले 'देश की यह कार्यवाही कहाँ तक 
न्यायसंगत है। कुशाग्न बुद्धि मेनन ने कहा, 'क्या आप कोई ऐसा दस्तावेज या उदाहरण बता सकते हैं 
जिसमें भारत ने शस्त्र न उठाने की शपथ ली हो ।' | 

अगस्त 968 में सुरक्षा परिषद के सामने जब चेकोस्लोवाकिया के सम्बन्ध में 7 राष्ट्रों के 
प्रस्ताव में रूस की निन्‍दा की गयी तो भारत ने उसका विरोध किया। सोवियत रूस के प्रति उदार - 
रख अपनाकर श्रीमती गांधी ने कूटनीतिक धुद्धिमत्ता का परिचय दिया क्योंकि वे चेकोस्लोवाकिया 
की घटनाओं के कारण भारत के सम्बन्ध सोवियत संघ तथा उसके साथी देशों से खराब करना 
नहीं चाहती थीं। पश्चिमी एशिया में अरब राष्ट्रों के समर्थन के 


पीछे भी भारत का राष्ट्रीय हित 
ही निर्णायक कारक रहा है | आधिक हितों को ध्यान में रखते हुए ही श्रीमती गांधी ने यह उचित 
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नहीं समझा कि केवल भावनाओं में वहकर 3 अरब राष्ट्रों की उपेक्षा करके इजाराइल से ब्यापा- 
रिक एवं कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित किये जायें। 4974 की भारत-रूस सन्धि का मुख्य कारण 
भी भारत की सुरक्षा और राष्ट्रीय हितों का परिप्रेक्ष्य ही था। यह सन्धि स्पष्ट रूप से पाकिस्तान 
की धमकियों के विरुद्ध भारत की सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने के लिए की गयी है। सन्धि के दूरगामी 
प्रभाव की समीक्षा करते हुए एक समय पाकिस्तान में फायंवाहक राजदूत रहे श्री शंकर मैत्र के शब्दों 
में, “इस सन्धि की वास्तविक उपयोगिता उस समय सिद्ध होगी जब हम पाकिस्तान से अपनी रक्षा 
कर लेते हैं और बंगला देश के संकट को अपनी सनन्‍्तुष्टि के अनुसार हल कर लेते हैं।” 

श्री एम० एम० रहमान ने अपनी पुस्तक ८ पॉलिटिक्स ऑफ नॉन-एलायनमेण्ट' में 
भारतीय विदेश नीति के आधारभूत सिद्धान्त और राष्ट्रीय हित की विशद्‌ विवेचना की है। 
उन्होंने यह सिद्ध करने का प्रयत्त किया है कि रंगभेद और उपनिवेशवाद का विशेष विरोध तथा 
एफ्रोएशियाई देशों के स्वतन्त्रता-संग्राम का समर्थन विदेश नीति का साध्य नहीं वल्कि साधन है। 
गुटनिरपेक्षता भी लेखक के अभिमत में राप्ट्र की सुरक्षा और विकास का माध्यम है । भारत और 
अरब गणराज्य की नीति की विस्तारपूर्वक व्याख्या करते हुए लेखक मे इस बात पर जोर दिया 
है कि इन देशों मे उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद अथवा अन्य किसी शक्ति का विरोध अपनी सुरक्षा 
को ध्यान में रखते हुए ही किया है । अतः इन लक्ष्यों को सुरक्षा तथा आर्थिक लाभ के हितों को 
परिपोषित करने का माध्यम माना जाना चाहिए ॥* * 

संक्षेप में, भारत की विदेश नीति के आधारों का उल्लेख मात्र आदर्श अथवा को रे मानववादी 
हृष्टिकोण को लेकर नहीं बल्कि सुनिश्चित राष्ट्रीय हिंत के विभिन्न पहलुओं को दृष्टि में रखकर 
ही किया गया है। कोई भी देश, चाहे वह कितना ही शक्ति-सम्पन्त क्‍यों न हो वह अपनी सुरक्षा, 
अखण्डता और आ्थिक हितों को नजर-अन्दाज नहीं कर सकता । यही उसकी विदेश नीति का 
प्रारम्भिक केन्द्र-बिन्दु तथा सफलता की अन्तिम कसौटी है । राष्ट्रीय हित के सम्बन्ध में यह तथ्य, भी 
ध्यान में रखा जाना चाहिए कि वह एक गत्यात्मक तत्व है। इसलिए विदेश नीति में समय एवं 
परिस्थितियों के अनुसार पस्वितेन स्वाभाविक है । 


भारत की विदेश नीति के निर्माणक तत्व 
(०छाएएशोशा।गरारद 78४८१०088 07 एरा०74'5 ए४70शएा0णर 70.0५) 


डॉ० बी० पी० दत्त के अनुसार, “ऐतिहासिक परम्पराओं, भौगोलिक स्थिति और भूतकालीव 
अनुभव भारतीय विदेश नीति के निर्माण में प्रभावक तत्व रहे हैं । 72. *- 

भारत की विदेश नीति के निर्माण में जिन तत्वीं का विशिष्ट महत्व रहा है, वे निम्न- 
लिखित हैं : 

. भौगोलिक तत्व--किसी भी विदेश नीति के निर्माण में उस देश की भौगोलिक परि- 
स्थितियाँ प्रमुख और निर्णायक महत्व की होती हैं । के० एम० पणिक्कर के अनुसार, “जब नीतियों 
का लक्ष्य प्रादेशिक सुरक्षा होता है तो उनका निर्धारण मुख्य रूप से भौगोलिक तत्व से ही हुआ 
करता है ।” एक अन्य स्थान पर पणिक्कर लिखते हैं कि “यह समझना कठिन नहीं है कि भूगोल 
का सुरक्षा से कितना गहरा सम्बन्ध है। चूँकि हर देश की भौगोलिक विशेषताओं में मूलतः कोई 
परिवतेन नहीं आता, इसलिए प्रत्येक देश की वैदेशिक नीति के कुछ स्थायी पहलू होते हैं । वास्तव 
में यह कहना अतिशयोक्तिपूर्ण न होगा कि वैदेशिक नीति भूगोल द्वारा विर्धारित होती है ।” 
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नेपोलियन वोनापाटे ने भी कहा था कि “किसी देश की विदेश नीति उसके भूगोल द्वारा निर्धारित 
होती है ।” डॉ० एयर्स का मत भी है कि “समझौते तोड़े, जा सकते हैं, सन्धियाँ भी एकतरफा 
समाप्त की जा सकती हैं, परन्तु भूगोल अपने शिकार को कसकर पकड़े रहता है ।” भारत के सन्दर्भ 
३ में उपर्यक्त बातें सही हैं। भारत की विदेश नीति के निर्धारण में भारत के आकार, एशिया में 
उसकी विशेष स्थिति तथा दूर-दूर तक फैली हुई भारत की सांमुद्रिक और पर्वतीय सीमाओं का 
विशेष स्थान रहा है। भारत उत्तर में साम्यवादी गुट के दो प्रमुख देशों--सोवियत संघ और चीन 
के बिल्कुल समीप है। भारत के एक छोर पर पाकिस्तान है तो इूंसरे छोर पेर उसेकी , 
सीमा समुद्रों से घिरी हुई है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के वाद अपनी लम्बी सीमाओं की सुरक्षा भारत 
के लिए मुख्य चिन्ता का विषय था। यदि भारत सामस्यवादी गुर्ट में सम्मिलित हो जाता है 
त्तो उसकी समुद्री सीमा पर खतरा उत्पन्त हो जाता क्‍योंकि पश्चिमी गुट का अपनी नौ-शक्ति के 
कारण हिन्द महासागर पर दबदबा था। यदि भारत पश्चिमी गुट में सम्मिलित होता है तो 
उत्तरी सीमा पर साम्यवादी राष्ट्र उसके लिए स्थायी खतरा उत्पन्त कर सकते थे । इस 
भौगोलिक परिस्थितियों में विदेश नीति की दृष्टि से भारत के लिए यह उचित है कि वह दक्षिण 
में समुद्री सीमा सुरक्षित वतप्ये रखने के लिए ब्रिटेन से मैन्री सम्बन्ध बनाये रखे और उत्तर में 
अपनी स्थिति सुरक्षित रखने के लिए साम्यवादी देशों से अनुकूल सम्बन्ध बनाये रखने की 
चेष्टा करे । 

हिन्द महासागर में भारत का सबसे बड़ा हित यह है कि वह 'स्वतन्त्र एवं शान्ति का क्षेत्र 
बना रहे । भारत इस बात को स्वीकार नहीं करता कि ब्रिटेन के इस क्षेत्र से हट जाने से किसी 
प्रकार की 'शक्ति शुन्यता' की स्थिति पैदा हो गयी है। भारत की यही धारणा है कि यदि कोई 

_शन्यता उत्पन्त हो भी गयी है तो हिन्द महासागर के तटवर्ती राज्य इस शुन्यता को पूरा कर 
सकने की क्षमता रखते हैं। अतः भारत डियागोगाशिया में अमरीकी सैनिक अड्डों का उतना ही 
विरोधी है जितना कि वह इस क्षेत्र में बढ़ते हुए सोवियते प्रभाव का विरोधी है। भारत की 
धारणा है कि इस क्षेत्र में महाशक्तियों की गतिविधियाँ बढ़ जानें से उसकी सीमाओं एवं व्यापार 
को खतरा उत्पन्त हो सकता है। “भारत भविष्य में कभी भी हिमालय पर्वत और हिन्द महासागर 
व अच्य दी पूर्वी-पश्चिमी समुद्रों की उपेक्षा नहीं कर सकता क्योंकि भारतीय परिवहन, व्यापार व 
विशेष रूप से भारतीय सुरक्षा इन्हीं पर निर्भर करती है |” 

2. शुटब॒न्दियाँ---जब भारत स्वाधीन हुआ तो विश्व दो गुटों में विभाजित था। अमरीका 
और सोवियत संघ में मनमुठाव इतना अधिक बढ़ गया कि यह मंनमुटाव 'शीतन्युद्ध/ के रूप में 
परिवर्तित हो गया। शीत-युद्ध की इस राजनीति में भारत क्या करता ? या तो वह गुटों से पृथक्‌ 
रहता। भारत ने गुटों से पृथक्‌ रहता ही ठीक समझा क्‍योंकि वह दोनों गुटों के बीच सेतुबन्ध का 
कार्य करना चाहता था। भारत द्वारा तटस्थैता और असंलग्नता की नीति अपनाने का प्रधान कारण 
यही है कि विश्व के दोनों गुटों में किसी के भी साथ न बॉधने से भारंत को कोई हामि नहीं है । 

लेउसका हित दोनों गुटों के मध्य तनांव में कमी होने में निहित है, क्योंकि एक विश्व-युद्ध भारतीय 
अर्थ-व्यवस्था को अस्तव्यस्त कर देगा और उसका आशिक स्वर्ण युग की प्राप्ति का स्वप्त छिन्त- 
भिन्‍न हो जायेगा। असंलग्तता की स्थिति उसे दोनों ग्रुटों के मध्य मध्यस्थ का कार्य कर अन्त- 
रॉप्ट्रीय तनाव को कम करने से सहायता देने के योग्य बनाती हैं । 

3. विचारधारादों का प्रभाव---भारत की विदेश नीति के निर्धारण में शान्ति और अहिसा 
पर आधारित गांधीवादी विचारंधारा का भी गहरा प्रभाव रहा है। इस विचारधारा से प्रभावित 
होकर ही संविधान के अनुच्छेद 54 में राज्य नीति के निर्देशक तत्वों के अन्तर्गत विश्व शान्ति की 
चर्चा की गयी । हडसन लिखते हैं कि “गांधी के शान्तिवाद ने देश को यह भरोसा दिलाया कि 
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विश्व में शान्ति 'समझौतों' से ही स्थापित हो सकती है, न कि रक्षात्मक संगठन बनाने से । भारत 
का यह कतंव्य है कि वह विरोधी पक्षों से अलग रहे और उनमें मध्यस्थ का कार्य करे ।” 

बुद्ध द्वारा प्रतिषादित तथा अशोक द्वारा प्रचारित अहिसा की संकल्पना और अकबर व 
शिवाजी द्वारा प्रदर्शित सहिष्णुता की भावना ने भारत की विदेश नीति को बराबर प्रभावित किया _ 
है । भारतीय विदेश नीति अरविन्द, टैगोर तथा एम० एन० राय के मानवतावादी विचारों को भी 
प्रतिबिम्बित करती है । भारतीय झण्डे में अशोक चक्र इस' बात का सूचक है कि भारत संसार में 
शान्ति व मिन्नता स्थापित करना चाहता है । है 

4, आधथिक तत्व--भारत की आ्थिक उन्नति तभी सम्भव थी जब असच्तर्राप्ट्रीय शान्ति 
वनी रहे । आर्थिक दुर््टि से भारत का अधिकांश व्यापार पाश्चात्य देशों के साथ था और पाश्चात्य 
देश भारत का शोषण कर सकते थे । भारत अपने विकास के लिए अधिकतम विदेशी सहायता का 
भी इच्छुक था । इस दृष्टिकोण से भारत के लिए सभी देशों के साथ मैत्री का वर्ताव रखना आवश्यक 
था और वह किसी भी एक गुट से बँध नहीं सकता -था । ग्रुटवन्दी से अलग रहने के कारण उसे 
दोनों ही गुटों से आथिक एवं तकनीकी सहायता मिलती रही है क्‍योंकि कोई भी ग्रुट नहीं चाहता 
कि भारत दूसरे गुट के प्रभाव-क्षेत्र में आ जाये । |; 

जे० बन्द्योपाध्याय ने अपनी पुस्तक 'दिमेगिक ऑफ इण्डियाज फॉरेन पॉलिसी” में भारतीय 
विदेश नीति के आथिक आयाम बताये हैं जिसके तीन प्रमुख सूचक हैं : सुरक्षा, विदेशी सहायता 
तथा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार । 

: 5, सैनिक तत्व--सैनिक दृष्टि से भारत शक्तिशाली राष्ट्र नहीं था । अपनी रक्षा के लिए 
अनेक हदृष्टियों-से-चह-पूरी तरह विदेशों पर निर्भर था। भारत की दुर्बल सैनिक स्थिति उसे इस 
वात के लिए बाध्य करती रही है कि विश्व की सभी महत्वपूर्ण शक्तियों के साथ मैत्री बनाये रखी 
जाय। प्रारम्भ से ही भारत राष्ट्रमण्डल का सदस्य बना रहा, उसका भी यही राज था कि सैनिक 
दृष्टि से भारत ब्रिटेव पर ही निर्भर था । 

6. श्री नेहरू का व्यक्तित्व--श्री जवाहरलाल नेहरू. न केवल भारत के प्रधानमत्त्री के 
अपितु विदेशमन्त्री भी थे। उनके व्यक्तित्व की छाप विदेश नीति के हर पहलू पर झलकती है। वे 
साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद और फासिस्टवाद के विरोधी थे। वे सभी अन्तर्राप्ट्रीय विवादों को 
शान्तिपूर्ण उपायों से सुलझाने के प्रबल समर्थक थे। वे महाशक्तियों के संघर्ष में भारत के लिए 
असंलग्तता की नीति को सर्वोत्तम मानते थे। अपने इन्हीं विचारों के अचुरूप उन्होंने भारत की 


०० को ढाला और आज इसका जो कुछ भी रूप है वह ॒पं० नेहरू के विचारों का ही मु 
रूप ह 


। 
लेकिन स्वयं नेहरू इसे नहीं मानते थे । उन्होंने एक बार कहा था कि “भारत की विदेश नीति 
को नेहरू नीति कहना सर्वथा भ्रान्तिपूर्ण है । यह इसलिए गलत है कि मैंने केवल इस नीति का शब्दों 
में प्रतिपादन किया है, मैंने इसका आविष्कार नहीं किया । यह भारतीय परिस्थितियों की उपज है। 
वेयक्तिक रूप से मुझे यह विश्वास है कि भारत के वैदेशिक मामलों की वाग्रड़ोर यदि किसी अन्य 
“व्यक्ति या दल के हाथ में होती तो उसकी नीति वर्तमान नीति से बहुत भिन्‍न न होती । 

विदेश नीति के निर्माण में राष्ट्रीय नेतृत्व का बहुत प्रभाव पड़ता है । नेहरू का यह बड़प्पत 
था कि वह भारतीय विदेश नीति को नेहरू की नीति के नाम से पुकारा जाना नापसन्द करते थे, 
लेकिन यह तथ्य है कि भारतीय विदेश नीति नेहरू की ही नीति है। प्रो० सच्चिदानन्द मूर्ति ने 
लिखा है कि यदि राष्ट्र का नेतृत्व मेहरू के हाथ में नहीं होता दो दूसरे प्रकार की विदेश नीति की 
पर्याप्त सम्भावना थी, जैसा कि कुछ दूसरे दक्षिण-पृ्व॑ एशियाई देशों और पाकिस्तान के उदाहरां 
से भी स्पष्ट है जिन्होंने भिन्न विदेश नीतियाँ अपनायी थीं। जहाँ तक विदेश नीति के निर्माण मे 
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इसरे नेताओं के प्रभाव का प्रश्न है, एस० के० पाटिल ने लिखा था कि “नेहरू हमारी सबसे बड़ी 
सम्पत्ति है, क्योंकि वह एक बट व॒ृक्ष-की भाँति है जिसकी छाया में लाखों आश्रय लेते हैं; तथापि 
वह हमारा सबसे बड़ा उत्त रदायित्व है, क्योंकि वट वृक्ष की छाँव में जीव वेज्ञानिक रूप से कोई 
चीज पंदा नहीं होती । 

7. राष्ट्रीय हित--पं० नेहरू ने संविधान सभा मे स्पष्ट कहा था, “किसी भी देश की विदेश 
नीति की आधारशिला उसके *राष्ट्रीय हित की सुरक्षा होती है और भारत की विदेश नीति का भी 
ध्येय यही है। भारत का राष्ट्रीय हित क्या है ? यह निर्धारण करना आसान नहीं है । भारत के 
दो प्रकार के राष्ट्रीय हित हैं--स्थायी राष्ट्रीय हित, जैसे देश की अखण्डता और सुरक्षा तथा 
अस्थायी राष्ट्रीय हित जैसे खाद्यान्न, विदेश पूँजी, तकनीकी विकास आदि। यदा-कदा भारत की 
विदेश नीति में विरोधाभास दिखायी देता है, वह इस वात को सिद्ध करता है कि भारत की विदेश 
नीति में राष्ट्रीय हितों का सबसे बड़ा स्थान है। राष्ट्रीय हितों के सन्दर्भ में ही भारत ने पश्चिमी . 
एशिया के संकट में इजराइल के बजाय अरब राष्ट्रों का सदेव समर्थन किया । गुट निरपेक्ष होते हुए 
भी 9 अगस्त, 97 को सोवियत संघ के साथ एक 20-वर्षीय सन्धि की । भारत की विदेश नीति 
दूसरे देशों के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप के विरुद्ध है, परन्तु अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में 
रखते हुए ही भारत ने अफगानिस्तान में सोवियत हस्तक्षेप की भरत्संना आज तक नहीं की । भारत 
ने संयक्त राष्ट्संघ के ।4 जनवरी, 980 के उस प्रस्ताव पर मतदान में हिस्सा नहीं लिया जिसमें . 
अफगानिस्तान से विदेश सेनाओं के तत्काल ब्रिना शर्ते और पूर्ण वापसी की वात कही गयी थी । 
भारत ने 5 जून, 987 को मानवीय आधार पर श्रीलंका में जाफना की पीड़ित जनता के लिए 
हवाई मार्ग से राहत सामग्री पहुँचायी । स्वतन्त्रता के बाद के इतिहास में यह पहला अवसर है जब 
भारत ने किसी देश की अन्तर्राष्ट्रीय सीमा का उल्लंघन किया । 

8.-ऐतिहासिक परम्पराएं--भारत की-विदेश नीति के निर्धारण में ऐतिहासिक परम्पराओं 
.का भी बड़ा योगदान रहा है। प्राचीनकाल से भी भारत की नीति शान्तिप्रिय रही है। भारत ने 

_ किसी भी देश पर्‌ प्रभृत्व स्थापित करने का प्रयत्न नहीं किया। भारत की यह परम्परा वर्तमान विदेश 
नीति में स्पष्ट दिखायी देती है । 

हिन्दू सभ्यता.का चरित्र और उसकी विशेषताएं--जैसे शान्ति, समन्वय और सहिष्णुता 
की भावनाएँ हमारी विदेश नीति का बहुत बड़ा आधार है । तीन सौ वर्षो के अंग्रेजी शासन का भी 
हमारी विदेश नीति के निर्धारण में योग रहा है । देश में संसदीय प्रणाली, उदारवाद, अंग्रेजी भाषा 
का प्रयोग, प्रशासनिक ढाँचा आदि इसका प्रमाण है। ब्रिटिश साम्राज्यवाद का हमारा कटू अनुभव 
इसके मूल में है। पाकिस्तान के साय शत्रुतापूर्ण सम्बन्ध और दक्षिण-पूर्वे एशियाई राष्ट्रों के साथ 
सांस्कृतिक व आध्यात्मिक सम्बन्ध भी ऐतिहासिक अनुभवों के परिणाम हैं । 

भारत का शान्तिवाद भारतीय दर्शन की सहिष्णुता, उदारता और मानवतावादी दृष्टि पर 
आधारित है। चीन और पाकिस्तान के आक्रमणों का सामता करते हुए भी भारत ते अपने आक्रमण- 
कारियों के प्रति सहिष्णुता .और मित्रता का हाथ बढ़ाया है। जातीय रंगभेंद की नीति का विरोध 

२ भारतीय मानवतावादी विचार से प्रभावित है, पंचशील के सिद्धान्तों पर गांधी की अहिंसा और बुद्ध 
के अष्ठमार्ग का प्रभाव है । 

9. आन्तरिक शक्तियों और दबावों का प्रभाव--किसी देश की आन्तरिक शक्तियों और 
दबाव समूह भी विदेश नीति के निर्धारण में प्रभावक भूमिका निभाते हैं। जब राष्ट्र आन्तरिक 
दृष्टि से अंधिक सुदृढ़ और मनोवैज्ञानिक रूप से एकता के सूत्र में गृथा होता है तो राष्ट्र की विदेश 
तीति भी अधिक स्पष्ट, सुदृढ़ और प्रभावशाली होती है परन्तु जब राष्ट्र आन्तरिक फूट (मतशैदों) 
के कारण विभक्त होता है और राजनीतिक अस्थिरता पायी जाती है त्तो विदेश नीति प्रायः शिथिल 
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अन्तर्राप्ट्रीय विषयों पर प्रायः निष्क्रिय और प्रभावहीन होती है । भारत की विदेश नीति भी इसका 
अपवाद नहीं है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद के 7 वर्षों तक भारत आथिक और सैनिक दृष्टि भे 
निवल होने पर भी विश्व राजनीति में इस कारण अधिक योगदान दे सका कि नेहरू का व्यक्तित्व 
अधिक प्रभावशाली था । परन्तु उनकी मृत्यु के बाद भारतीय विदेश नीति अन्तर्राष्ट्रीय स्थल पर 
शिथिल पड़ गयी । 97-77 तथा पुनः 980 में श्रीमती गांधी का व्यक्तित्व-उभरकेर सामने 
आया तो कम-से-कम इस उपमहाद्वीप में उनकेः व्यक्तित्व का निर्णाय्रक प्रभाव पड़ने लगा .97 में. 
बंगला देश की स्वतन्त्रतां, 974 में अणुबम का विस्फोट, 975 में आयेभदुट, 979 में भास्कर, 
98 में ऐपल और 983 में इन्सेट-। बी के अन्तरिक्ष में फेंके जाने से अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भात . 
की प्रतिष्ठा' और प्रभाव का निरन्तर विकास हुआ 4 दूसरी और आच्तरिक दृष्टि से कमजोर होने 
और भ्रष्टाचार के आरोपों से घिर जाने के कारण राजीव गाँधी (!98 6-89) का राजनय कम 
से-कम श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल और अमरीका के सन्दभे में प्रभावशाली -नहीं रहा । - 
भारत की. विदेश-नीति की प्रघ्रुख विशेषताएं 
अथवा 


ह भारतीय विदेश-नीति के मुल तत्व याँ सिद्धान्त ._ ही 
(8690 एशारटाशए,एछ5 08 72/7'ए0288 08 ए०3708 80?शाठार एछए) . : 


दे सितम्बर 946 में. अन्तरिम सरकार की स्थापंना के वाद से ही भारतीय विदेश नीति' 

विकसित होने लगी । १० नेहरू ने स्पष्ट कहा कि स्व॒तन्त्र भारत अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में एक स्वत, 

नीति का अवलम्बन करेगा और किसी गुट में सम्मिलित- नहीं होगा ।. भारत संसार से किसी भी | 

भाग में उपनिवेशवाद और प्रजातीय विभेद का विरोध्न करेगा! “और विश्व शान्ति के समर्थक देशों 

के साथ सहयोग करेगा । पं० नेहरू ने अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने पर भी जोर दिया । यदि स्वाधीन 

भारत की विदेश नीति का समीक्षात्मक विश्लेषण करें तो निम्नांकित . विशेषताएँ हमारे सामने 
प्रकट होती हैं 

. शुटनिरपेक्षता की नीति : , 
(एप्राए एठा7टर 67 03-00शफारा) 


विश्व राजनीति में भारतीय दृष्टिकोण मुख्यतया असंलग्नता अथवा 'गुट-निरपेक्षता वा 
रहा है। इसे भारतीय . विदेश नीति का सार तत्व॑-कहा जाता हैं। गरुटनिरपेक्षता गुटों की पू 
, उपस्थिति का संकेत कर देती है। जब भारत स्वाधीन हुआ.तो उसने पाया कि विश्व की राज 
नीति दो विरोधी गुटों में बेंट चुकी है। एक गुट का नेता संयुक्त राज्य अमरीका और दूसरे का 
सोवियत संघ था । विश्व के अधिकांश राष्ट्र दो विरोधी खेमों में विभाजित हो गये और भीषण 
शीत-थुद्ध प्रारम्भ हो गया । शीत-युद्ध का क्षेत्र विस्तृत होवे लगा और _ इसके साथ-साथ एंक तीसरे 
: भहासमर की तैयारी होने लगी । स्वतन्त्र भारत के लिए यह एक विकट समस्या थी कि इस स्थिति 
में वह-क्या करे ? ऐसी स्थिति में भारत.या तो दोनों में से किसी एक का साथ पकड़ सकता थी 
अश्ववा दोनों से पृथक्‌ रह सकता था । भारत के नीति निर्धारक कहने लगे कि वे संसार के किसी 
भी गुट में सम्मिलित नहीं होंगे । गुट्वनन्दी में शामिल होना व तो भारत के हित में था न संसोर के। 
- अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के सभी प्रश्नों पर वे गृटनिरपेक्षता की नीति का अवलम्बन करेंगे।। भारत, 
- ने दोनों गुटों से पृथक्‌ रहने की जो नीति अपनायी उसे 'गुट-निरपेक्षता' की नीति के नाम से जाना 
' जांता है। 
| मो नीति का आशय है. कि भारत वर्तमान' विश्व. राज्नीति के दोनों गुटों में से किसी. 
गुठ में भी शामिल नहीं होगा, किन्तु भ्रुटों से अलग रहते हुएं.. भी. उनसे मंत्री सम्बन्ध काम. 
रखने की चेंष्टा केरेगाः और -उत्तकी बिना शर्ते सहायता से अपने विकास में तत्पर रहेगा.। भारत 
की गुंठ-निरपेक्षता एक विधेयात्मक, सक्रिय. और रचनात्मक: - नीति. है। इसका ध्येंय किसी दूसरे 
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गुट का निर्माण करना नहीं वरन्‌ दो विरोधी गुटों के वीच सन्तुलन का निर्माण , करना है। अध्त॑- 
लग्नता की यह नीति सैनिक ग्रुटों से अपने आपको दूर रंखेंती है किन्तु पड़ीसी व अन्य राष्ट्रों के 
बीच अन्य सव प्रकार'के सहयोग की प्रोत्साहन देती है । यह ग्रुट-निरपेक्षता नकारात्मक तटस्थता, 
अप्रगतिशीलता अथवा उपदेशात्मक नीति नहीं है । इसका अर्थ सकारात्मक है अर्थात्‌ जो सही और 
स्यायसंगत है उसकी सहायता और समर्थन करना तथा जो अनीतिपूर्ण एवं अन्यायसंगत है उसकी 
आलोचना एवं निन्‍दरा करना । अमरीकी सीनेट में वोलते हुए नेहरू ने स्प्ट कहा था, “यदि 
स्वतन्त्रता का हनन होगा, न्याय की हत्या होगी अथवा कही आक्रमण होगा तो वहाँ हम न तो 
आज तटस्थ रह सकते हैं और न भविष्य में तटस्थ रहेंगे।” कृष्णममेतन ने भी संयुक्त राष्ट्रसंघ 
की महासभा में भारतीय विदेश नीति का विश्लेषण करते हुएं कहा था कि “हम तटस्थ देश 
नहीं है”” हम युद्ध और शान्ति के सन्दर्भ में तटस्थ नहीं है । हम साम्राज्यवादियों अथवा अन्य देशों” 
हांसो आंधिपत्य स्थापित करने के सन्दर्भ में भी तटस्थ नहीं हैं। हम नैतिक मूल्यों के सम्बन्ध में” 
तंटस्थ नहीं हैं। हम उन बड़ी आर्थिक एवं सामाजिक समस्याओं के सन्दर्भ में तटस्थ नही हैं जिनका 
कभी भी उदय हो सकता है * * * * * * हमारी स्थिति यह है कि हम शीत-युद्ध के सन्दर्भ में गुट 
निरपेक्ष तथा अप्रतिवद्ध हैं। इसी सन्दर्भ में अप्पादोराई ने कहा है कि “यह स्वतन्त्र विदेश नीति 
एवं तटस्थता एक ही वात नहीं है । यदि कभी कहीं युद्ध होता है तो इस नीति की माँग होंगी कि 
अपने स्वतस्तता एवं शान्ति के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए भारत स्वतस्त्र राष्ट्रों का साथ दे । 
यहू एक नकारात्मक नीति नहीं है, यह सकारात्मक है, जिसका उद्देश्य समविचारवादी राप्ट्रों 
के साथ मिलकर शान्ति, स्वतन्त्रता और मैत्री के उद्देश्य प्राप्त करता और अपना तथा अन्य 
अद्धं-विकसित राष्ट्रों का आधिक विवास करना है * * * । 

गुट-निरपेक्षता का अर्थ है विश्व के किसी भी गुट के साथ जुड़ा हुआ न होना, अर्थात्‌ नाटो, 
सीदो या बारसा संगठनों जैसे किसी सैनिक गठवन्धन में शामिल न होना । यह ऐसी नीति है जो 
विश्व में स्वतसन्त्र नीति का अनुसरण करती है और हर समस्या पर अपने विचारों को प्रकट करने 
और अपने दृष्टिकोण , अपनाने के लिए स्व॒तन्त्र समझती है। यह किन्‍्हीं पूर्वाग्रहों के आधार पर 
कार्य नहीं करती । यह समस्याओं पर वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण अपनाती है, व्यक्तिनिष्ठ नहीं । 

भारत की गुट-निरपेक्षता स्विट्जरलैण्ड या आस्ट्रिया की तटस्थता के समान नही है और 
न यह एक स्थायी तटस्थता है । इसका सरल अर्थ केवल यह है कि इन दोनों शक्तिशाली गुटों 
द्वारा उत्पन्न समस्याओं से हम सामान्यतया किसी का भी पक्ष लेना नहीं चाहने और अन्तर्राष्ट्रीय 
विवादों में नहीं पड़ता चाहते | गुट-निरपेक्ष ता का अर्थ है /६ प्रश्न, गुटों से पृथक रहना; द्वितीय, 
शोत-युद्ध में भाग न लेना; तृतीय, यह तटस्थता नहीं है; चतुर्थ,” प्रत्येक अन्तर्राष्ट्रीय समस्या पर 
गुण-दोपों के आधार पर निर्णय लेना और पंचम; “विरोधी गुटों के वीच सन्तुलन वनाये रखना । 
पंडित नेहरू ने स्पष्ट कहा था कि किसी गुट में सम्मिलित होने का अर्थ क्‍या है। इसका केवल 
एक ही अर्थ है--“किसी एक विशेष प्रश्त पर आप अपने विचार का परित्याग कर दें और दूसरे 
को सुश करने तथा उसकी सदिच्छा प्राप्त करने के लिए उसके विचारों को मान लें ।” भारत 
के लिए ऐसी स्थिति असह्य थी | ह अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में पूर्ण स्वतन्त्र रहना चाहता था और 
किसी थुट् में शामिल होकर इस स्वतन्तता को कायम नही रखा जा सकता था । 
भारत की यह ग्रुट-निरपेक्षता पलायनवाद की नीति भी नहीं है। एशिया के प्रभुख राष्ट्र 
फे रूप में भारत अपने उत्तरदायित्व से कभी भी वचता नहीं चाहता । कसी भी विवाद के 
शान्तिपूर्ण समाधान के लिए भारत की मध्यस्थता की सेवाएँ सदेव उपलब्ध रहीं है। कोरिया, 
हिल्दचीन, मित्र एवं इजराइल के विवाद इसके उदाहरण हैं। भारतीय ग्रुट-निरपेक्षता का अर्थ 
धृयकतावंद भी नही है। विश्व की सामान्य समस्यावों में तो क्या उसे युद्ध में भी भाग लेना पड 
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सकता है जैसा भारत के साथ हुआ भी । भारत निःसंगतता में विश्वास नहीं रखता जिसका उदाहरण 
यह है कि भारत न केवल राष्ट्रमण्डल एवं संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य है बल्कि अन्य भमेकों 
राष्ट्र के साथ उसके कूंटनीतिं तथा मन्रीपूर्ण सम्बन्ध हैं। भारत ने ग्रुट-निरपेक्षता की विदेश नीति 
क्‍यों अपनायी ? इसके कई सशक्त कारण है कप 

(!) प्रथम, किसी भी गुट में शामिल होकर अकारण ही भारत विश्व में तनावकी 
स्थिति पँदा करना उपयुक्त नहीं मानता । 

७ (2), द्वितीय, भारत अपनी विचार प्रकट करने की स्वाधीनता का वनाये रखना चाहता 
है । उसने किसी गुट विशेष को अपना लिया तो उसे ग्रुट के नेताओं का हृष्टिकोण अपनाना पड़ेगा। 

(3) तृतीय, भारत अपने आथिक विकास के कार्यक्रमों को और अपनी योजनाओं की 
सिद्धि के लिए विदेशी सहायता पर बहुत कुछ निर्भर है। गुट-निरपेक्षता की नीति से सोवियत 
रूस तथा अमरीका दोनों से एक ही साथ सहायता मिल पा रही है । 

' (4)-चंतुर्थ, भारत की भौगोलिक स्थिति गुट-निरपेक्षता की नीति अपनाने को वाघ्य * 
करती है । साम्यवादी देशों से हमारी सीमाएँ टकराती' हैं ॥ अतः पश्चिमी देशों के. साथ गुटबन्दी 
करना विवेक-सम्मत नहीं । पश्चिमी देशों से विशाल आर्थिक सहायता मिलती है। अतः साम्यवादी 
गुट में सम्मिलित होना भी वुद्धिमानी नहीं | पं० नेहरू ने स्पष्ट कहा था कि “किसी गुट के 
साथ सैनिक सन्धियों में बंध जाने के कारण सदा उसके इशारे पर नाचना पड़ता है और साथ 
ही अपनी स्वतन्त्रता बिल्कुल नष्ट हो जाती है। जब हम असंलग्नता का विचार छोड़ते हैं तो 
हम अपना लंगर छोड़कर बहने लगते हैं। किसी देश में बँधना आत्म-सम्मान खोना है, यह 
बहुमुल्य निधि का विनाश है ।* 

यदि गुट-निरपेक्षता की नीति का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया जाये तो यह 
कहा' जा सकता है कि इसकी यात्रा के कई पड़ाव रहे हैं और यह एक गतिशील नीति (0जञशा॥० 
णिशंदशा 90॥09) सिद्ध हुई है। इसके विभिन्‍न चरण इस प्रकार हैं : 

. 4947 से 950 तक--अपने प्रारस्भिक वर्षो में गुट-निरपेक्षता की भारतीय नीति 
अस्पष्ट थी। कई लोग इसे 'तटस्थता' का पर्यायवाची मानते थे और स्वयं नेहरू इसे 'सकारात्मक 
तृटस्थता' कहकर पुकारते थे.। इस काल में भारत की प्रवृत्ति अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में पश्चिमी 
गुट की तरफ झुकी हुई थी । पश्चिमी गुट की तरफ भारतीय झुकाव के कई कारण थे। सुरक्षा 

“के मामले में भारत पश्चिमी गुट पर निर्भर था। भारतीय सेना का संगठन ब्रिटिश पद्धति पर 
आधारित था और इसलिए हम ब्रिटेन के साथ इस मामले में पूरी तरह सम्बद्ध थे। हमारी शिक्षा 
पद्धति पश्चिमी शिक्षा प्रणाली पर आधारित थी और भारत के उच्च-शिक्षित वर्ग पर पाश्चात्य 

६ देशों का प्रभाव था ।* इस काल में भारत का व्यापारिक सम्बन्ध केवल पश्चिमी राप्ट्रों से था| 
भारत का लगभग 97% विदेशी व्यापार पश्चिम से होता था । ब्रिटेन एवं अमरीका से ही खासतौर 
से भारत को आर्थिक एवं तकनीकी सहायता मिल रही थी। इस समय , सोवियत संघ आधिक 
और सेनिक दृष्टि से भारत को सहायता देने की स्थिति में वहीं था। अतः भारत का झुकाव 
पश्चिमी देशों की तरफ अधिक रहा । इसी कारण भारत ने पश्चिमी जर्मनी को मान्यता दे दी 
क्योंकि उसका सम्बन्ध पश्चिमी गुट से था, जबकि पूर्वी जमंनी को मान्यता प्रदान नहीं की ! 
कोरिया युद्ध के प्रारम्भ से ही भारत ते पश्चिमी गुट का पक्ष लिया और उत्तरी कोरिया को 
आक्रामक घोषित कर दिया। 

2. 950 से 957 तक--950 से 957 के काल में सोवियत संघ के प्रति भारत 
के दृष्टिकोण में कुछ परिवर्तत आया । इसका कारण यह था कि 953 में स्टालिन की मृत्ठ के 
बाद भारत के प्रति सोवियत दृष्टिकोण काफी उदार होने लगा था । इस काल में अमरीका के 
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मध्य एक, सैनिक सब्धि.हुई.ज़िसके अनुसार अमरीका ने पुतंगाल का समर्थन किया जव्कि सोव्यित्‌ 
: संघ ने भारतीय.नीति का हमेशा समर्थन किया। इस काल में भारत के प्रधानमन्त्री नेहरू ने रूस 
की यात्रा की तथा रूसी नेताओं ने औरत की संदृभावना यात्राएँ कीं ।- भारत और रूस के बींच , 
व्यापार वढा और भारत को रूस से पर्याप्त आधथिक सहायता मिलने लगी । रूस ने भारत की 
भिलाई इस्पात कारखाने के, लिए आर्थिक वे तकनीकी सहायता भी दी । 930 में स्वेज संकट 
उत्पन्न होने पर भारत ने रूस की भाँति ब्रिटेन और फ्रांस कें., आक्रमण, की निन्‍दा की। हंगरी को 
समस्या पर भी भारत की नीति. रूस . का समर्थन करती रही। संयुक्त राष्ट्र में जब हंगरी की 
- समस्‍्यीं पर विचार हुआ तो भारतीय प्रतितिधि ने सोंवियंत हस्तक्षेप की क़दुं आलोचेन नहीं की ।  * 
/' 3. 957 से 962 तक--ऐसा कहा जाताहै कि 957 के वाद भारत की नीति 
पुनः पश्चिमी गुट की ओर झुकने लगी,। इसके कई कारण थे ।. 957 के आम चुनाव में भारत 
के केरल राज्य में साम्यवादियों. की विजय हुई। भारत में इस समय गम्भीर आर्थिक संकट 
. विद्यमान था; देश में खाद्यान्न, तथा विदेशी मुद्रा की कमी ने भारत को बाध्य कर दिया कि वह: -- 
' पश्चिमी गुट के देशों: के. साथ मेल-जोल॑ बढ़ाये । इस. काल में नेहरू ने अमरीका की सद्‌ भावना. यात्रा 


की तंथा भारत पश्चिमी साम्राज्यवाद का विरोध दवीं जवान से करने लगा. ४: 


4. 962 का चीौनी भाक्रणण तथा भारतोय गुट-निरपेक्षता--नवम्बर 962 में चीनी , 
आक्रमण के समय गरुट-निरपेक्षता की. अंग्नि परीक्षा हुई 4- अनेक आलोचकों ने भारत की असंलग्नता 
कीं.नीति.की .कट्‌. आलोचना . की । यह कहा गया कि भारत की . निर्भुट नीति राष्ट्रीय हितों की 
रक्षा कंरते-में .सर्वेथा:. असमर्थ रही है। ए० डी० गोरवाला के शब्दों में “विदेश नीति का लंक्ष्य 
राष्ट्र की अखण्डता है और इसमें हमारी नीति विफल सिद्ध हुई है । ,दूसरी, आलोचना यह' थी 
कि अपनी रक्षा के लिए पश्चिमी राष्ट्रों के साथ सेनिक गठवन्धत्त में शामिल न होकर भारत ने , , 
भारी भूल .की है। यदि भारत पश्चिमी देशों के साथ मिलकर किसी 'संनिक संगठन के सदस्य 
होता तो चीन उस पर हमला करने की हिम्मत ही नहीं करता । यह भी कहा गया कि गुंट-निरपेक्षता 
की नीति पंचशील के .शान्तिवादी सिद्धांत्तों पर / आधारित है और इसी. कारण हमने देश की 
. प्रतिरक्षा के लिए आवश्यक तैयारी करने में घोर उपेक्षा की है,. जिसके कारण हमें भारी पराजय 
और क्षति उठानी पड़ी। यह भी. कहां गया. कि निर्गुट नीति के .कारण हम अपने मित्रों की 
वृद्धि नहीं कर पाये । हमने एशिया और अफ्रीका के नंवीन राज्यों की स्वृतन्त्रता का समंथथेत किया 
दिल्‍तु जब चीन ते हम पुर हमला 'किया तो किसी ने “ हमारा साथ नहीं दिया । इसेके विंपरीत, 
पश्चिमी देशों अमरीका, इंगलंण्ड, कनाडा, पश्चिमी जर्मनी ने हमें तत्काल भीरी मात्रा में हवाई .. 
जहाजों द्वारा रण-सामग्री पहुँचायी । आलोचेंकों ने यह भी कहां कि हंमारी नीति ग्रुट-निरपेक्षता 
: क्री कही जाती है, किन्तु जब हम सॉम्यवादी ग्रुट से सम्बंन्धित एक बड़े सदस्य से लड़ रहे हैं और 
: दूसरे गुट के पश्चिमी देश हमें प्रचुर मात्रा में आथिक सहायता दे रहें हैं तो कया हमारी नीति को 
निर्भुट कहा ज़ा,सकता. है ।, इसने आलोचनाओं के उत्तर में पं० नेहरू का कहना था कि चीन का 
मुकाबला करने के लिए भारत ने जो भी शस्त्रास्त्र की सहायता ली है उसके साथ किसी प्रकार 
,. की शर्ते नहीं लंगी है और विन्ता शर्त सहायता लेने से असंलग्तता की नीति से दूर हटनी नहीं कहा 
- जा सकता | चीनी हमले के वाद 6 नवस्वर, 962 को भारत में तत्कालीन अमरीकी राजदूत 
गॉलब्र थ॑ ते स्पष्ट कहा- कि, “संनिक सहायता देकर हम भारत को पश्चिमी देशों के सैनिक गुट | 
में शामिल नहीं करनां चांहते और न हम भारत की . असंलग्नेता की नीति को :बदलने के हरी 
समथक हैं। अमरीकी राष्ट्रपति कनेडी कई बार कह चुके हैं कि “अमरीका भारत की तटस्थ नीति 
का स्वागत करता है ।* चीनी आक्रमण के समय-अमरीकी वायु सेना ने 90 घण्टे के भीतर ] 
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हजार टन रण-सामग्री को अमरीका से भारत पहुँचा दिया । दूसरी ओर सोवियत रूस ते भी 
अपने मिग-विमान देने का तथा इनका कारखाना बना देने का वचन दिया । किंसी एक गुट का 
सदस्य बन जाने पर भारत को दोनों महाशक्तियों से लाभ प्राप्त नहीं हो सकता था । अमरीकी 
विदेश सचिव डीन रस्क ने स्वयं कहा था कि वर्तमान परिस्थिति में असंलग्तता की नीति भारत 
के लिए सर्वोत्तम है । यदि असंलग्नता की नीति को छोड़कर भारत अमरीकी गुट में शार्मिद 
हो जाता तो भारत-चीन सीमा-संघर्ष शीत-युद्ध का एक अंग बन जाता ।, इसलिए पं० नेहरुने” 
स्पष्ट केर दिया कि भारत अपनी रक्षा के लिए सभी मित्र राज्यों से सहायता लेगा लेकिन 
असंलग्नता की नीति का परित्याग चहीं करेगा । नेहरू के शब्दों में, “हम अपनी वर्तमान कठिनाई 
के कारण अपने मूल सिद्धान्तों को छोड़ने नहीं जा रहे |” उनका कहना था और यह सत्य सिद्ध 
हुआ, कि अमरीकी गुट में शामिल होने से भारत-चीन सीमा विवाद का समाधान नहीं होगा 
बल्कि वह शीत-युद्ध के अखाड़े में फेस जायेगा । उन्होंने इस बात को दोहराया कि अमरीकी 
सहायता के बावजूद आज तक,न तो कोरिया और जमेनी का एकीकरण हुआ और न जनवादी 
चीन का अन्त और न ही पाकिस्तान को कश्मीर मिल सका । उनका मत था कि गुट में मिलने 
का अर्थ है अपना लंगर छोड़ना” आत्म सम्मान खोना अर्थात्‌ वहुमुल्य निधि (राष्ट्रीय स्वतन्त्रता) 
का विनाश करना । अतः राष्ट्रीय स्वतन्त्रता के लिए गुट-निरपेक्ष नीति ही सर्गेत्तम नीति है। 
भारत-पाक युद्ध /965) और गुट-निरपेक्षता--963 में सोवियत संघ द्वारा भारत- 
चीन सौमा-विवाद पर भारत का स्पष्ट रूप से खला समर्थन क्रिया गया। यह घटना भारत 
की निर्गट नीति की एक शानदार सफलता है। !965 के भारत-पाक संघषं के समय पाकिस्तान 
के बहत बड़े समर्थक अमरीका ने भारत और पाकिस्तान दोनों पर आर्थिक प्रतिवन्ध लगा दिये 
और यह घोषणा की कि जब तक दोनों पक्ष युद्ध बन्द नहीं कर देते तव तक उन्हें किसी तरह की 
सैनिक सहायता नहीं दी जायेगी। इससे स्पष्ट हो गया कि गुटों में सम्मिलित होने पर भी 
पाकिस्तान को कोई लाभ नहीं पहुँचा । 97! की भारत-रूस सन्धि तथा गुठ-निरपेक्षता बंगला 
देश की क्रान्ति और तत्कालीन सैनिक शासन की दमनकारी नीति के परिणामस्वरूप दक्षिणी ” 
एशिया में उत्पन्त संकट के समय 'भारत-रूस मैत्री सन्धि! भारतीय हितों की दृष्टि से अत्यधिक 
महत्वपूर्ण घटना कही जा सकती है। अमरीका और चीन के बीच भारत जैसे राज्य के हितों 
की कीमत पर विकसित देतान्त के सन्दर्भ में भारत और रूस की यह साझेदारी एक वरदान सिद्ध 
हुई है। गृट-निरंपेक्षता की पवित्रता की दुह्ाई देने वाले भी यह स्वीकार करेंगे कि 97! के 
भारत-पाक संघर्ष में यह सन्धि भारत को नया विश्वास, आत्म-सम्मान और इस भू-भाग मे 
अपनी हैसियत का अहसास कराने में सहायक सिद्ध हुई है। भारत-रूस मैत्री_स॒न्धि ने दक्षिण 
एशिया की वस्तु-स्थिति को निर्णायक मोड़ देते हुए तत्कालीन परिस्थितियों में भारत की 
सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। भारत-रूरा मैत्री सन्धि के सम्बन्ध में कतिपय-क्षेत्रों- में 
यह सनन्‍्देह हो गया था कि भारत अब गरुट-निरपेक्ष नहीं रहा। कई जगह तो यह भी_ कहा 
जाने लगा कि तयी दिल्‍ली मास्को की कठपुतली मात्र है और स्वतस्त्र निर्णय के अधिकारको 
खो चुकी है किन्तु ऐसे आरोप निराघार सिद्ध हुए। भारत कुछ समय के लिए रूस के अति 
निकट अवश्य हो गया था या यों कहें कि परिस्थितियों ने उसे रूस की गोद में धकेल दिया था 
किन्तु उसने 'स्वतन्त्र निर्णण/ को समपित कर दिया हो ऐसा कहना सही नहीं है। उदाहरण के 
लिए, भारत ने ब्रे झनेव द्वारा प्रतिपादित एशिया की सामूहिक सुरक्षा अवधारणा का खुला विरोध 
किया । वस्तुत: भारत-रूस सन्धि संकट के समय के लिए “मित्र” उत्पन्न करती है, 'सैतिक गठवन्धन 
नही और मित्रों की खोज केरने गटें-निरपेक्ष नीति वा निषेध नहीं। 7975 का आयभ्ट 
और 979 का 'भास्कर' और 98] का 'ऐपल' जहाँ भारत-रूस की मित्रता के प्रतीक है वहाँ 
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थे भारत के अन्तरिक्ष में स्वतन्त्र नीति के द्योतक भी हैं। भारत ने हिन्द महासागर को केवल 
अमरीकी हस्तक्षेप से ही नहीं वल्कि रूसी हस्तक्षेप से भी मुक्त रखने पर बल दिया है। 
भारत ने अफगानिस्तान मे सोवियत हस्तक्षेप की भर्त्सना नहीं की, परन्तु भारत की नीति 
निश्चित ही विदेशी हस्तक्षेप के विरुद्ध हे और वह अफगानिस्तान से सोवियत सेनाओं की वापसी 
का समर्थक रहा है। 

असली गशुट-निरपेक्षता (977 से 979)--जनता पार्टी के घोषणा-पत्र सें असली गुद 
निरपेक्षता' की बात कही गयी थी। मोरारजी देसाई का कहना था कि इन्दिरा गाँधी के जमाने में 
विदेश-नीति एक तरफ झुक गयी थी। इस झुकाव को दूर करना ही असली गुट-निरपेक्षता है। 
विदेश मन्‍्त्री वाजपेयी के शब्दों में, “भारत को न केवल गुद-निरपेक्ष रहना चाहिए बल्कि वैसा 
दिखायी भी पड़ता चाहिए । उनके अनुसार, असलग्नता का मतलब है सर्व-संलग्नता अर्थात्‌ सबके 
साथ जुड़ता, सबके साथ गठबन्धत् करना । जनता सरकार ने सोवियत संघ तथा अमरीका के 
साथ अपने सम्बन्धों को काफी दक्षतापूर्ण ढंग से निभाया और श्रीमती इन्दिरा गाँधी के आखिरी 
दिलों में रूस के प्रति दिखने वाले झुकाव को ठीक करने का प्रयत्त किया । किन्तु इसका मतलब 
यह नहीं कि जनता सरकार ने रूस के साथ रिश्ते बिगाड़ लिये या अमरीका के साथ “नया अध्याय 
शुरू कर दिया। 
> 980 के बाद गुट-निरपेक्षता--जनवरी 980 में जब श्रीमती गाँधी को पुनः भारत 
के प्रधानमन्ची का पद सम्हालने का अवसर मिला तो भारत की विदेश नीति में जो गति आयी 
उसका प्रभाव सर्वत्र प्रकट होने लगा। न्यूयाक्क में ।980 के”“अन्तिम दिनों में भारत ने असंलर्त 
गुट के मध्य बहुत सक्तिय होकर प्रधान*एवं विदेश मन्त्रियों को आपस में विचार-विमर्श करने 
हेतु प्रेरित किया एवं उनसे अन्तर्राष्ट्रीय सम्वन्धों में गिरते हुए मुल्यों को पुनर्स्थापित करने का' 
अनुरोध किया । 98] में भारत ने 98 असलग्त राप्ट्रों के विदेश मन्त्रियों का सम्मेलन 
नयी दिल्‍ली में चुलाकर अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के प्रमुख बिन्दुओं पर विचार-विमर्श करने का 
महत्वपूर्ण अवसर उपलब्ध कराया । भारत ने 77 देशों के समूह के अध्यक्ष के रूप में अन्य 
राष्ट्रों के सहयोग से 980 से लंगातीरें इंसे बात का प्रयास किया है कि विश्व के ओशिक क्षेत्र में 
व्याप्त संरचनात्मक एवं मौलिक असन्तुलेन के अभिशाप को अविलम्ब दूर किया जाये । 

साचे 983 में त्यी दिल्‍ली में निर्भुट देशों का सातवाँ शिखर सम्मेलच आयोजित करके 
भारत विश्व स्तर पर निर्भुट आन्दोलन का प्रमुख प्रवक्ता बेन गया । इस सम्मेलन में 0। राष्ट्रों 
से भाग लिया और उन्होंने भारतीय प्रधानभैन्त्री श्रीमंती गाँधी को अगले तीन वे के लिए निर्भुट - 
आन्दोलन का अध्यक्ष निर्वाचित किया | भोरत की गुं्ट-निरपेक्ष विदेश चीति के लिए यह घटना 
शानदार उपलब्धि थी। श्रीमती गाँधी की हत्या के बाद युवा प्रधानमन्त्री श्री राजीव गाँधी गुट” 
निरपेक्ष आन्दोलन के लगभग एक वर्ष तक अध्यक्ष रहे। संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय में गृट-निरपेक्ष 
देशों के तैयारी सन्न मे अध्यक्ष के नाते राजीव गाँधी का भाषण (22 अवट्ूबर, 985) निर्गुट 
आन्दोलन की विश्वभान्ति की दिशा में दिलचस्पी को उजागर करता है। 

आलोचना : शुट-निरपेक्षता काफी नहीं--डॉ० वेदप्रताप वैदिक गुट-निरपेक्ष नीति के 


कक है। अपनी बहुल़चित पुस्तक “भारतीय विदेश नीति: नये दिशा संकेत” में वे 
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कै ला वैदिक, भारतीय विदेश नीति : नये दिशा संकेत, 980, नई दिल्‍ली, | 
य9। 
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.._() शीत्-युद्ध के वातावरण में नवोदि। भारत के लिए ग्रुट-निरपेक्षता की नीति का वरण 
शायद तात्कालिक दृष्टि से उचित रहा हो किन्तु भारत जैसे विशाल देश के लिए गृट-निरपेक्षता 
की नीति को शाश्वत नीति का रूप देता न तकेसंगत है और न ही यह दृष्टिकोण यथार्थ की 
कसौटी पर खरा उतरता है ।” 

(2) विदेश नीति का क्षेत्र इतना व्यापक है कि उसे गुट-निरपेक्षता की परिधि में वाँधा 
नहीं जा सकता । गुट-निरपेक्षता का दायरा बहुत सीमित है। गुटों से बाहर क्रियाशील होने की 
कल्पना इस अवधारणा में है ही नहीं । सारी नीति गुटों की राजनीति के आस-पास घूमती है। 
महाशक्ति-गुटों की राजनीति पर प्रतिक्रिया करते रहना ही इस नीति का मुख्य लक्ष्य वन 
जाता है 

(3) गुठ-निरपेक्षता ऊध्व॑मुल नीति रही है। ऐसी नीति, जिसकी जड़ें ऊपर हैं, नीचे 
नहीं । राष्ट्रहित उसके केन्द्र में नहीं है । उससे राष्ट्रहित हो जाये, यह एक अलग वात है। उसके 
केन्द्र में नेतागिरी की भावना रही है। मोर का नाच । पाँव कितने ही कमजोर हों, गन्‍दे भी, 
लेकिन पंख फैलाकर नाच होना चाहिए । दुनिया के मंचों पर नेतागरिरी चमकनी चाहिए ।* 

(4) भारत पर जब चीन का हमला हुआ तो भारत के प्रति सहानुभूति प्रदर्शित करने में 
भी तथाकथित गृट-निरपेक्ष राष्ट्रों ने कोताही की । ब्रिटेन और अमरीका ने हा थयारं दिये । विदेश 
नीति जोर का झटका खा गयी ४ ४ 

(5) भारत ने गृठ-निरपेक्षता की नीति का वरण अपनी शक्तिहीनता की विवशता को 
छिपाने के लिए किया । एक सीमा तक नेहरू को इस विलक्षण -कार्य में सफलता भी मिली। 
दुनिया के शक्तिशाली देशों के नेताओं के साथ नेहरू का ताम भी अखबारों में छपने लगा। लेकिन 
इससे भारत को क्‍या लाभ हुआ । इससे दो प्रमुख हानियाँ हुई : एक तो भारत अपने आस-पास 
के वातावरण से लगभग बेखवर हो गया । पड़ौसी देशों की उपेक्षा ही नहीं हुईं, अपनी सुरक्षा के 
लिए जो मुस्तेंदी आवश्यक होती है, उसके प्रति भी भारत उदासीन हो ग्रया। कौटिल्य अपनी 
विदेश नीति का प्रारम्भ दूर से या ऊपर से नहीं करता; पास से और नीचे से करता है । 

उसकी नीति ऊध्वंमुल नहीं, अधोमुल है। नेहरू नीति ऊध्व॑मुल रही । वह'केवल ऊपर 
की ओर देखती थी, इसलिये नीचे ठोकर खाती थी । गुट-निरपेक्षता की नीति को विदेश नीति 
का लक्ष्य या पर्याय मान बेठने का दूसरा परिणाम यह हुआ कि भारत के पास अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र 
में चलाने के लिए विचारधारा का कोई सिक्का नहीं रहा । 

(6) सच्चे अर्थों में गुट-निरपेक्ष होना तो केवल शक्तिशाली राष्ट्र के लिए सम्भव है 

' गुट-निरपेक्षता के स्थान पर हमें 'स्वतन्त्र' शब्द का प्रयोग करना चाहिए। गुट-निरपेक्षता 
की नीति में धुरी 'गुट' है, जवकि स्वतन्त्र' नीति में धुरी 'स्व' है याने 'राष्ट्र' हैं॥ विदेश नीति 
ऊध्वमूल नहीं, राष्ट्रगूलक हो । हमारी नीति का मूल आधार शक्ति-गुटों के बदलते तेवर नहीं 
स्थायी राष्ट्रीय हित हों ।* | 

इन आलोचनाओं के बावजूद 'यह एक सच्चाई है कि “श्रीमती गाँधी ने गुटनिरपेक्ष नीति 
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को आदर्श के मायाजाल से निकालकर उसे राष्ट्रीय हिंत के यथार्थ की धरोहर प्रदान की ६ डॉ० 
वी० पी० दत्त लें हाल ही में प्रकाशित, अपनी पुस्तक 'डण्डियाज फॉरेन पॉलिसी में लिखा है कि 
धटनिरपेक्षता का सिद्धान्त विदेश नीति का दिशा सूचक रहा है क्‍योंकि इससे राष्ट्रीय हितों का 
संवर्द्धन हुआ है /! आज गुटबन्दी में लिप्त राज्य भी गुट-निरपेक्षता के मार्ग प्र चलने लगे हैं । 
पाकिस्तान का गुट-निरपेक्ष आन्दोलन में शामिल हो जाना यह सिद्ध कर देता है कि नीति सही 


7 और ठोस है । 


2. शान्ति की विदेश नीति 
(?णाएटर 65 75405) 


भारत की विदेश नीति सदैव ही विश्व-शान्ति की समर्थक रही है। भारत ने प्रारम्भ से 
ही यह महसूस किया है कि युद्ध और संघर्ष नवोदित भारत के आर्थिक और राजनीतिक विकास 


, को अवरुद्ध करने वाला है । अगस्त 954 में पणिक्कर ने कहा था, “भारत को इस बात की बड़ी 


चिन्ता है कि उसकी प्रगति को तथा सामान्य रूप से मानव-जाति की उच्नति को संकट में डालने 
वाला कोई युद्ध न हो ।” 956 के स्वेज नहर के संकट के कारण भारत की आशिक योजनाएँ 
अत्यधिक प्रभावित हुईं । 967 के अरव-इजाइल युद्ध के कारण भारतीय अर्थ-व्यवस्था बुरी तरह 
लड़खड़ाने लगी । शान्तिवादी नीति वी घोषणा करते हुए पं० नेहरू मे कहा था कि “हमारी 
पहली नीति तो यह होनी चाहिए कि हम ऐसे भीषण आपत्ति को घटित होने से रोकें, दूसरी 
नीति इससे बचने की होनी चाहिए और तीसरी नीति भी स्थिति बचाने की होनी चाहिए कि 
यदि युद्ध छिड़ जाय तो हम रोकने में समर्थ हो सकें।” अतः अस्तर्राष्ट्रीय विवादों के निपटारे के 
लिए भारत शान्तिमय साधनों, द्विपक्षीय था त्रिपक्षीय वार्ताओं व समझौतों, मध्यस्थता, पंच 
निर्णय या विवाचन आदि पर बल देता है। उदाहरणतः स्वत्तन्त्रता प्राप्ति के समय से नदियों 
के पानी पर चल रहे भारत-पाक विवाद के कारण जो दोनों देशों में तताव था उसे 960 में 
“सिन्धु जल सन्धि” द्वारा हल किया गया । कच्छ के प्रश्त की लेकर जब 965 में पाकिस्तान ने 
भारत पर आक्रमण किया तो भारत ने समस्या के शास्तिपूर्ण हल के लिए एक त्रिसदस्पीय 
द्विब्यूनल स्थापित करना स्वीकार कर लिया और भारतीय जनता के कड़े विरोध के बाद भी 


- भारत सरकार ने राजनीतिक कारणों से प्रेरित होकर और सम्बन्धों को सुधारने हेतु ट्रिब्यूनल द्वारा 


दिये गये निर्णय को स्वीकार कर लिया। 966 में ताशकन्द समझौते में भी भारत ने पाकिस्तान 
को वे क्षेत्र लौठा दिये जो भारत की सुरक्षा के लिए आवश्यक थे। 97] के युद्ध के बाद भी 
भारत ने पाकिस्तान के प्रति सदृभावना का दृष्टिकोण अपनाया और 972 में शिमला में 
द्विपक्षीय वार्ताओं पर बल दिया। अग्रैल 974 के त्रिपक्षीय समझौते द्वारा युद्ध-वन्दियों को लौटा 
दिया गया, उन 45 युद्ध-बन्दियों को भी लौटा दिया जिन पर बंगला देश अमानुषिक ह॒त्याओं 
के मुकदमे चलाना चाहता था। यह शान्तिपूर्ण सहजीवन की नीति का प्रतीक है कि भारत ने 
राष्ट्रीय हितों के वलिदान पर भी सितम्बर [५77 के फरवका समझौते द्वारा पानी की कमी 


- बाले दिनों में बंगलादेश को गंगा का अधिक पानी देना स्वीकार कर लिया । 


भारत ने अन्य पड़ौसी देशों के साथ भी विवादों का निपटारा शान्तिमय साधनों से किया 


- है। श्रीलंका से चल रहे विवादों को शान्तिमय तरीकों से हल किया गया है। श्रीलंका में रहने 


वाले भारतीयों के सम्बन्ध में 954, 964 और 974 में समझौते हुए। 987 के राजीव- 
जयवद्धने समझौते के अन्तगंत भारतीय ' शान्ति सेना को भारत ने श्रीलंका भेजा । बंगलादेश के 


व 
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साथ भी सीमा सम्बन्धी मतभेदों को पारस्परिक समझौतों द्वारा हल किया गया। गंगा के पानी 
के बंटवारे के लिए भारत और बंगलादेश में 29 सितम्बर, 977 को फरक्‍्का समझौता हुआ। 
भारत चीन के साथ भी विवादों को पारस्परिक वार्ताओं से निपटाना चाहता है। 

भारत शुरू से ही विश्व शान्ति के लिए शस्त्रीकरण को परम आवश्यक मानता था। 
यही कारण है कि जब 963 में आणविक परीक्षण रोक सन्धि हुई तो भारत वह पहला देश था 
जिसने अविलम्ब इस सन्धि पर हस्ताक्षर कर दिये। परन्तु भारत ने 968 की परमाणु बल 
विस्तार सन्धि पर इसलिए हस्ताक्षर नहीं किये थे कि महाशक्तियाँ इस प्रकार की सन्धि हारा विश्व 
में परमाणु शुक्ति पर अपना एकाधिकार स्थापित करना चाहती हैं और'छोटे और अल्पत्रिकत्ित 
राष्ट्रों को उनकी दया पर निर्भर बनाना चाहती है । निसन्देह 974 में भारत ने अणु शक्ति परीक्षण 
कर लिया परन्तु भारत ने यह परीक्षण शान्तिमय कार्यो के लिए किया । 

भारत ने ऊर्जा के संकट की समस्या के लिए अणुशक्ति का परीक्षण किया है। भारत ने 
अपने साम्राज्य की स्थापना या पड़ौसी राज्यों को आतंकित करने या अणु एवं परमागु अस्त्रों का 
निर्माण करने के लिए उसका परीक्षण नहीं किया । 28 जनवरी, 98 5 को नई दिल्‍ली में छह राष्ट्रों 
का एक अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति सम्मेलन हुआ । इस सम्मेलन के लिए नई दिल्‍ली का चयन, शान्ति 
काम में भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाला है । सम्मेलन ने अपील जारी कौ कि अणुशक्ति सम्पन्त 
राष्ट्र शीत्र अपने नित नवीन अणु परीक्षण, आयुध उत्पादन, दुनिया के विभिन्‍न हिस्सों में आयुध 
संस्थापन त्तथा अपनी अण हस्तान्तरण व्यवस्था को निरस्त करें । 


3, भेत्री ओर सह-अस्तित्व की नीति 
(207८९ 07 एझशापोरा5प्लाए 0२० 78508४07, ८०-एडराशएफ्रोर८8) 


भारत की विदेश नीति मैत्री और सह-अस्तित्व पर जोर देती है। भारत की धारणा रही है 
कि विश्व में परस्पर विरोधी विचारधाराओं में सह-अस्तित्व की भावना पैदा हो । यदि सह- 
अस्तित्व को स्वीकार नहीं क्रिया जाता तो आणविक शास्त्रों से समुची दुनिया का ही विनाश हो 
जायेगा । इसी कारण भारत ने अधिक से अधिक देशों के साथ मैत्री सन्ध्रियाँ और व्यापारिक 
समझौते किये । इन सन्धियों में--भारत नैपाल सन्धि, भारत-इराक मैत्री सन्धि, भारत-जापान 
शान्ति सन्धि, भारत-मिस्र शान्ति सन्धि, भारत-रूस मैत्री सन्धि, भारत-चंगला देश मंत्री सन्धि 
उल्लेखनीय है । प॑० नेहरू ने स्पष्ठ कहा था कि “विश्व में आज अलग्राव के लिए कोई स्थान 
नहीं है । हम दूसरों से अलग रहकर जिन्दा नहीं रह सकते । हमें या तो सहयोग करना चाहिए 
अथवा युद्ध । हम शान्ति चाहते हैं । अपना वश चलते हम दूसरे राष्ट्र के साथ लड़ाई नहीं चाहते ।” 

4. विरोधी गुटों के बीच सेतुबन्ध बनाने की नीति 


(?0ट₹ १0 &ट' 48 ७ ४504707४ एष्प्नष्टय्र ए0फ़डर छा.008) 
| भारत अपनी विदेश नीति द्वारा विश्व में परस्पर विरोधी गुटों के मध्य सेतुवन्ध का कार्य 
करता रहा है । अपनी ग्रुट-निरपेक्ष नीति के कारण भारत दोनों गुटों के बीच उनको मिलाने 
वाली कड़ी के रूप में कार्य कर सकने की एक विशिष्ट स्थिति में रहा है । दोनों गुटों के मुकाबले 
में भारत की आधिक स्थिति और सैनिक स्थिति काफी कमजोर रही है किन्तु दोनों गुटों में शक्ति 
सन्तुलन होने के कारण उन दोनों के बीच विभिन्‍न अन्तर्राष्ट्रीय विवादों के समाधान में मध्यस्व 
का कार्य करने की दृष्टि से भारत की स्थिति बहुत उपयुक्त रही है। अपनी इस स्थिति के कारण 
अव तक उसने को रिया, हिन्दचीन, कांगो आदि समस्याओं के समाधान में महत्वपूर्ण योगदान 
दिया है और दोनों युटों को समीप लाकर, विश्व-शान्ति का आसनन्‍्न खतरा दूर किया है । 


5. साधनों की पवित्रता की नीति 
(2070४ 08 724एः5४077, १७४ ४५)२४७) 


भारत की नीति अवसरवादी और मनैतिक नहीं रही है। भारत साधनों की पवित्रता में विश्वास 
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करता रहा है। भारत की विदेश नीति महात्मा गांधी के इस मत से बहुत प्रभावित है - 
कि ने केवल उद्देश्य वरन्‌ उसकी प्राप्ति के साधन भी पवित्र होने चाहिए । यद्यपि उनके सत्य और 
अहिसा के साधनों को पूरी तरह नहीं अपनाया जा सकता है, फिर भी भारत निरन्तर इस बात 
का प्रयत्त करता रहा है कि अन्‍्तर्सीष्ट्रीय विवादों का समाधान शान्तिपूर्ण उपायों से किया जाये, 
हिंसात्मक साधनों से नहीं । स्वयं भारतीय संविधान में कहा गया है कि : ४ 

“राज्य” () अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा का, (7) राष्ट्रों के बीच च्यायपुर्णं और 
सम्मानपुर्ण सम्प्रन्धों को बनाये रखने का, (77) संगठित लोगों के, एक-दूसरे से व्यवहारों में अन्त- 
- राष्ट्रीय विधि और सन्धि बच्धनों के प्रति आदर बढ़ाने का; (४) अन्तर्राष्ट्रीय विवादों को मध्य- 
स्थता द्वारा निपटारे के लिए प्रोत्साहन देने, इत्यादि का प्रयत्न करेगा ।” यदि साधनों की श्रेष्ठता 
में भारत का विश्वास न होता तो 965 का 'ताशकन्द समझौता एवं 972 का 'शिमला 
समझौता' कभी नहीं किया जाता । भारत ने केवल पाकिस्तान के युद्ध-बन्दी. ही लौटा दिये अपितु 
युद्ध में जीती हुई भूमि भी लौटा दी । भारत हथियारों का प्रयोग केवल आत्म-रक्षा में ही करना 
उपयुक्त मानता है। भारत मानता है कि साधन अच्छा है तो साध्य भी निश्चित रूप से अच्छा ही 
होगा । 


6. 'पंचशील' पर जोर देने वाली नीति 
(?07ट९ ॥70 #979 प्रछरछ ?/6]०फ्न9प्तछ्ठएछ क्‍.5) रु 


'पंचशील' के पाँच सिद्धान्तों का प्रतिपादव भी भारत की शान्तिप्रियता का द्योतक है। 
954 के बाद से भारत की नीति को 'पंचशील' के सिद्धान्तों ने एक नयी दिशा प्रदान की। 
'पंचशील' से अभिप्राय है--आचरण के पाँच सिद्धान्त” । जिस प्रकार बौद्ध धर्म में ये न्नत एक 
व्यक्ति के लिए होते हैं उसी प्रकार आधुनिक पंचशील के सिद्धान्तों द्वारा राष्ट्रों के लिए दूसरे के 
साथ भाचरण के सम्बन्ध निश्चित किये गये । ये सिद्धान्त निम्नलिखित हैं : 

“ (॥) एक-दूसरे की प्रादेशिक अखण्डता और सर्वोच्च सत्ता के लिए पारस्परिक सम्मान की 

भावना, 
(2) अनाक्रमण, * 
(3) एक-दूसरे के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप न करता, 

(4) समानता एवं पारस्परिक लाभ, तथा 

(5) शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व । 

अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर 'पंचशील' के इन सिद्धान्तों का प्रतिपादन सर्वप्रथम 29 अप्रैल, 
954 को तिब्बत के सम्बन्ध में भारत और चीन के बीच हुए एक समझौते में किया गया था । 
28 जून, 954 को चीन के प्रधानसन्त्री चाऊे-ऐन-लाई तथा भारत के प्रधानमन्त्री नेहरू ने 
'पंचशील' में अपने विश्वास को दोहराया । एशिया के प्राय: सभी देशों ने 'पंचशील' के पिद्धान्तों 
को स्वीकार कर लिया । अप्रैल 955 में 'बाण्डुंग सम्मेलन” में इन 'पंचशील' के सिद्धान्तों को पुनः 
विस्तृत रूप दिया गया। 'बाण्डूंग सम्मेलन' के बाद विश्व के अधिसंख्य राष्ट्रों ने 'पंचशील' सिद्धान्त 
को मान्यता दी और उसमें आस्था प्रकट की । 2 अप्रैल 955 तक बर्मा, लाओस, नेपाल, वियतनाम, 
यूगोस्लाबिया और कम्बोडिया ने इस सिद्धान्त को स्वीकार कर लिया। सन्‌ 955 भें आस्ट्रिया, 
रूस, पीलेण्ड, संयुक्त राज्य अमरीका और आस्ट्रेलिया ने भी पंचशील को मान्यता दी। 4 
दिप्तम्बर, 959 को 82 राष्ट्रों की संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने भारत द्वारा उपस्थित किये गये 
'पंचशील' के अस्ताव को स्वीकार कर लिया । इस प्रकार पंचशील को सम्पु्णे विश्व की मान्यता 
प्राप्त हो गयी । 'पंचशील' के सिद्धान्त अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के लिए निशसन्देह आदर्श भूमिका का 
निर्माण करते हैं। 'पंचशील' के सिद्धान्त आपसी विश्वासों के सिद्धान्त है । पं० नेहरू ने स्पष्ट कहा 


2 
3 
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था कि “यदि इन सिद्धान्तों को सभी देश मान्यता दे दें तो आधुनिक विश्व की अनेक समस्याजों 
का निदान मिल जायेगा । 'पंचशील' के सिद्धान्त आदर्श हैं जिन्हें यथार्थ जीवन में उतारा जाना 
चाहिए । इनसे हमें नैतिक शक्ति मिलती है और नैतिकता के बल पर हम न्याय और आक्रमण 
का प्रतिकार कर सकते है।” पंचशील के सिद्धान्त की कुछ समय तक सर्वत्र भूरि-भूरि प्रशंसा की 
गयी थी । श्री परदेशी का मत है कि “इस पंचसूत्रीय सिद्धान्त ने शीतयुद्ध के कुहरे को हटा दिया 
और विश्व जनता ने शान्ति की साँस ली। इस प्रकार पंचशिला जो भारतीय इतिहाब और 
संस्कृति की अपूर्व देत है विश्व के वर्तमान और भावी की आधारशिला बन गयी ।” स्वयं प्रधान- 


मन्‍्त्री नेहरू ने !7 सितम्बर, 955 को लोकसभा में कहा था कि “भारत के योगदान को 
सम्भवत: एक या दो शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है---पंचशील ।”' 


परन्तु पंचशील के सम्बन्ध में इतिहास का निर्णय कुछ दूसरे ही प्रकार का है। यद्यपि यहू 
सत्य है कि “पंचशील के सिद्धान्त अत्यन्त, उच्च और श्रेष्ठ आदर्श हैं। परन्तु वे अव्यावहारिक और 
भारतीय कूटनीति की हार सिद्ध हुए हैं।” पंचशील में इसके सिद्धान्तों का पालन करवाने के लिए 
किसी उपयुक्त व्यवस्था या संस्था का विधान नहीं था । इस सम्बन्ध में पंचशील बहुत कुछ सन्‌ 
928 के कैलॉन ब्ीआं पैक्ट के समान था | कीलॉन ब्रीआं पैक्‍्ट द्वारा संसार के अधिकांश राज्यों 
ने युद्ध के परित्याग की घोषणा की थी। परन्तु उन्होंने व्यवहार में अपने वचन का पालन नहीं 
किया । इसी प्रकार पंचशील को स्वीकार करने वाले राज्यों ने भी व्यवहार में उन्हें पवित्र 
आकांक्षाएँ ही समझा और उनका अनेक बार उल्लंघन किया । स्वयं चीन के प्रधानमन्त्री जिस 
समय इन सिद्धान्तों की घोषणा कर रहे थे, उस समय भी चीन भारतीय क्षेत्र पर अधिकार करबे 
पंचशील के सिद्धान्तों का उल्लंघन कर रहा था । रूस ने इस सिद्धान्त को मान्यता देने के बावजूद 


'हुंगरी में हस्तक्षेप किया । इण्डोनेशिया ने पंचशील के प्रति अपनी निष्ठा की घोषणा के बावजूद 
मलेशिया के प्रति आक्रमण की नीति अपनायी । 


प्रारम्भ में पंचशील को भारतीय विदेश नीति की महान उपलब्धि माना जाता था। 
परन्तु बाद की घटनाओं ने यह सिद्ध कर दिया कि पंचशील एक भ्रान्ति और भारतीय कुटनीति 
की एक महान पराजय था । आलोचकों का कहना है कि भारत-चीन सम्बन्धों की पृष्ठभूमि में 
'पंचशील' एक अत्यन्त असफल सिद्धास्त साबित हुआ। इसके द्वारा भारत ने तिब्बत में चीन की 
' सर्वोत्तम सत्ता को स्वीकार करके तिब्बत की स्वायत्तता के अपहरण में चीन का समर्थन किया 
था | अक्टूबर 962 में चीन ने भारत पर एक भयंकर आक्रमण प्रारम्भ कर दिया। पंचशीत 
की मोहनिद्रा में सोया हुआ भारत इस प्रकार से चौंक कर उठा बैठा । उसने पाया कि पंचशीत 
वास्तविकता नहीं प्रान्ति थी, भारत की सफलता नहीं कुटनीतिक भूल थी । 
इसकी आलोचना करते हुए आचार्य कृपलानी ने कहा था कि---यह महान सिद्धान्त पाप- 
पूर्ण परिस्थितयों की उपज है, वयोंकि यह आध्यात्मिक और सांस्कृतिक रूप से सम्बद्ध एक प्राचीन 
राष्ट्र (तिव्बत) के विनाश पर हमारी स्वीकृति पाने के लिए प्रचारित किया गया था ।” 


7. साम्राज्यवाद और प्रजातीय विभेद का विरोध 
(?07५ 70 0720883 7५एघशरा ७ 9]५ 6७ 776८8 /9५) 


भारत साम्राज्यवान के दुष्परिणामों का स्वयं भुक्तभोगी रहा है, अतः उसके,लिए साम्राज्य- 
वाद का विरोध करना अत्यन्त स्वाभाविक है। प्रजाततीय विभेद के कारण भी अन्तर्राष्ट्रीय वाता- 
वरण दूषित होता है और युद्ध के कारण उत्पन्न होते हैं। अतएवं, भारत इन दोनों का विरोध 
करता रहा । यही कारण था कि विश्व में जहाँ कहीं भी राष्ट्रवादी आन्दोलन विदेशी दासता पे 
मुक्ति पाने के लिए हुए, भारत ने खुलकर उसका समर्थन किया | इण्डोनेशिया पर जब हॉलैण्ड ने 
द्वितीय विश्व-युद्ध के बाद पुनः अपनी सत्ता स्थापित करने का प्रयास किया तो भारत ने इसका 
घोर विरोध किया । इसके लिए उसने एशियाई देशों को संगठित किया और संयुक्त राष्ट्र संघ में 


। 
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ड््स मामले को पेश किया । 956 में इंगलेण्ड और फ्रांस ने मिलकर मिस्र पर आक्रमण कर 
दिया । वे स्वेज नहर को हड़प लेना चाहते थे । भारत ने इस नवीन साम्राज्यवाद का घोर विरोध 
किया । इसी प्रकार भारत ने लीबिया, दूयूनीशिया, मोरक्की, मलाया, अल्जीरिया आदि देशों के 
स्वतन्त्रता संग्राम का पूरा समर्थन किया । पश्चिसी एशिया में भारत ने डॉलर साम्राज्यवाद का 
सर्वदा विरोध किया है और अरब राष्ट्रों का साथ“दिया । भारत फिनिस्तीनी जनता की अपने 
अधिकार दिलाने के लिए सर्वदा प्रयत्नशील रहा है । हिन्दचीन (वियतनाम, कम्पूचिया, आलोस) 
में अमरीकी हस्तक्षेप का भारत ने सबंदा विरोध किग्रा है। भारत सैनिक गुटों (नाटो, सीटो, 
वारसा पैवट) का सर्वेदा विरोधी रहा है। भारत की नजर में ये संगठन राष्ट्रों की स्वतच्त्रता के 
लिए घातक हैं । बंगला देश'की स्वतन्त्रता में तो भारत की भूमिका एक 'मुक्तिदाता' के रूप में 


रही है। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ में उपनिवेशवाद के विरुद्ध आवाज उठाता रहा । संयुक्त राष्ट्र , 


संघ की न्यास परिषद्‌ में भी भारत ने सक्रिय भुमिका निभायी है और इस बात पर बल दिया है 
कि स्वशासन न करने वाले प्रदेशों का शासन चार्टर के सिद्धोन्‍्तों के अनुसार किया जाना चाहिए। 
दक्षिणी अफ्रीका और रोडेशिया में प्रजातीय विभेद आज भी अपनी चरम सीमा पर पहुँचा हुआ 
है। वहाँ की गोरी सरकार काली चमड़ी वाले लोगों पर प्रजाति के आधार पर घोर अत्याचार 
करती है। भारत इस नीति का जोरदार विरोध करता रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत बरा- 
बर यह प्रश्त उठाता रहा है। भारत प्रजाति विभेद का इतना घोर विरोधी है कि उसने दक्षिणी 
अफ्रीका के साथ अपना दौत्य सम्बन्ध भी विच्छेद कर लिया है | ' ह 


8, संयुक्त राष्ट्र संघ का समर्थन करने वाली नीति 

(एण42९ १0 8ए7ए0थ' प्ताह एप १577078) 
भारत संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना करने वाला एक संस्थापक सदस्य है। भारत संयुक्त 
राष्ट्र संघ को विश्व-शान्ति स्थापित करने वाला एक सहारा मानता है। भारत के लिए संघ 
राष्ट्रीय हितों की पूर्ति-का*एक प्रमुख प्रभावशाली एवं न्यायोचित मार्ग है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र 
संघ के विभिन्न अंगों और विशेष अभिकरणों में सक्रिय रूप से भाग लेकर महत्वपूर्ण कार्य किये 
हैं। भारत ने आज तक कभी अत्तर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन नहीं किया और संयुक्त राष्ट्र संघ 
के आदेशों का यथोचित सम्मान क़िया है। कोरिया और हिन्दचीन में शान्ति स्थापित करने के 
लिए भारत ने संघ की सहायता की । भारत ने संयुक्त राष्ट्र के आह्वान पर कांग्रो में शान्ति 
स्थापना हेतु अपनी सेनाएँ भेजीं जिन्होंने उस देश की एकता को सुरक्षित किया। संयुक्त राष्ट्र 
संघ को भारत ने जो सहयोग दिया उसी के कारण 984 में वह चौथी बार सुरक्षा परिषद्‌ का 


अस्थायी सदस्य ुना गया । 968 भें 'अंकटाड' का द्वितीय सम्मेलन बुलाकर भारत ने संयुक्त / 


राष्ट्र संघ के प्रति अपनी निष्ठा प्रदर्शित की । भारत के बी० एन० राव ने अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय 
में न्यायाधीश के रूप में काश किया तथा डॉ० नगेद्धसिह ने मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य 
किया । आजकल भारत के आर० एस० पाठक अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय में .न्‍्यायाधीश के रूप में 
कार्यरत हैं। डॉ० राधाक्षष्णन्‌ यूनेस्को के सर्वोच्च पद पर रह चुके है । भारतीय प्रतिनिधि श्रीमत्ती 
विजयलक्ष्मी पंडित साधारण सभा का सभापतित्व कर थ्रुकी हैं। पण्डित नेहरू ने स्पष्ट स्वीकार 
किया था कि “हम संयुक्त राष्ट्र संघ के बिता आधुनिक विश्व की कल्पना नहीं कर सकते ।” 
संक्षेप में, संयुक्त राष्ट्र संघ का समर्थन करने में भारत ते जितना सहयोग किया है, उतना दुनिया 
के बहुत कम देशों ने किया है। आज भी संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत का अट्द विश्वास है और 


उसकी यह नीति है कि दुनिया के अन्तर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाने में विश्व संस्था का अधिका- 
घिक प्रयोग किया जाय | 


पक 
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9. अफ्रेशियाई एकता 


भारत की विदेश नीति जहाँ साम्राज्यवाद के चंगुल से स्वतन्त्र होने वाले देशों को स्व 
तन्त्रता को स्थायी बनाने की रही है, वहाँ उसकी यह इच्छा भी रही है कि ये देश पारस्परिक 
सहयोग द्वारा अपना आथिक और तकनीकी विकास भी करें। 

एशियाई-अफ्रीकी एकता को ठोस रूप देने के लिए भारत द्वारा मार्च 947 में दिल्ली में 
एक एशियाई सम्मेलल का आयोजन किया गया। दूसरा सम्मेलन इण्डोनेशिया के प्रश्न पर 
जनवरी 949 में दिल्‍ली में आयोजित किया गया । 8 अप्रैल, 955 को इण्डोनेशिया के नगर 
बाण्ड्ंग में अफ्रेशियाई देशों ने हिस्सा लिया जिसमें उपनिवेशवाद का विरोध किया गया, पंचशीत 
के सिद्धान्तों में आस्था व्यक्त करते हुए उनकी विस्तार किया गया और एक-दूसरे के साथ सहयोग 
के' वचन दिये गये । वतंमाव समय में भारत की ' पहल पर संयुक्त राष्ट्र संघ के अन्दर एशियाई- 
अफ्रीकी एकता ने एक ठोस रूप ले लिया है और यह स्पष्ट कर दिया है कि असच्तर्राष्ट्रीय संगठन 
महाशक्तियों के संकेतों पर नहीं चल सकता । 


भारत की विदेश नीति का विकास 
(९४०.,ए7१0०0४ 09 एर)5'5 ए0०रएछाएठार एए0ए५) 


भारत एक प्राचीन देश है जिसकी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक परम्परा रही है। 5 
अगस्त, 947 से पूर्व भी विश्व राजनीति में भारत की महत्वपूर्ण स्थिति रही,है। मौर्य और 
गुप्त युग से भारत के अन्य देशों से व्यापारिक और सांस्कृतिक सम्बन्ध थे। भारत में फाह्मान, 
ह्वानसांग और मंगस्थनीज जैसे विदेशी यात्री आये थे जिन्होंने भारत की महानता और समृद्धि 
की तस्वीर दुनिया के दूसरे राष्ट्रों के समक्ष रखकर भारत को अस्तर्राष्ट्रीय महत्व प्रदान किया। 
सम्राट चन्द्रगुप्त मौयं ने यूनानी सेनापति सेल्यूकस की पुत्री से विवाह करके “अन्तर्राष्ट्रीय वैवाहिक 
सम्बन्ध स्थापित कर विदेशों से भारत के सामाजिक सम्बन्धों की नींव डाली । अशोक ने अपने 
पुत्र और पुत्री को बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए श्रीलंका भेजकर धाभिक सम्बन्धों की नींव डाली । 
गुप्तकाल में भारत का अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार काफी विकसित था। जावा, मलाया, सुमात्रा ते 
हमारे प्राचीन सांस्कृतिक और व्यापारिक सम्बन्ध थे । चोल राजाओं ने जल सेना के महत्व को 
समझा और समुद्र विजय की नीति का अनुसरण किया। उन्होंने न केवल सुमात्रा और जावा 
जैसे सुदूरवर्ती टापुओं पर विजय प्राप्त की बल्कि श्रीलंका पर भी अपना सुहढ़ शासन स्थापित 
किया और उस्ते अपने साम्राज्य का अंग बनाया था । 

भारतीय विदेश नीति : विकास की परम्परा 
(700णा&ए ए0रशतठार ए07टर ; पए७०977008 ठए78 एए0ा.ए090) 

अंग्रेजी शासन काल में भारत का विश्व राजनीति में कोई उल्लेखनीय स्थान नहीं रह 
गया था । पराधीन देश के रूप सें उसकी कोई विदेश नीति अथवा अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में प्रभावक 
भूमिका नहीं थी। पराधीन भारत की विदेश नीति का निर्धारण लन्दन में 858 में स्थापित 

इण्डिया ऑफिस से होता था। अंग्रेज ही विश्व को राजनीतिक घटनाओं में भारत का प्रति- ' 
निधित्व करते थे । भारत की देशी रियासतों भी इस विषय में स्वतन्त्र नहीं थीं। भारतीय नेता 
यदि विश्व की राजनीतिक' घटनाओं पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त भी करते ये तो वह केवल भारतीय 
राष्ट्रीय कांग्रेस के वाषिक अधिवेशनों में प्रस्तावों के रूप में व्यक्त होकर रह जाती थी। उदाहर- 
णार्थ, 892 में कांग्रेस द्वारा साम्राज्यवादी स्वार्थों की रक्षा के लिए बढ़ते हुए सेतिक व्यय की 
आलोचना की गयी थी । 

अनेक अस्तर्राष्ट्रीय घटनाओं ने भारत के स्वाधीनता संघर्प को गति प्रदाव की । | 982 
में अवीसीनिया द्वारा इटली को पराजित करने की घटना से भारतीयों को बड़ा उत्साह प्रात 
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हुआ । 904-5 में जापान के हाथों रूस की पराजय से भारतीयों को संघर्ष की प्रेरणा हुई । 
908 की युवा तुके क्रान्ति और 9] में सनयात सेन के नेतृत्व में चीनी ऋन्ति ने भारत में 
राष्ट्रवाद को और तेज किया । दक्षिणी अफ्रीका में मोरी सरकार के विरुद्ध गांधी के सत्याग्रह ने 
भारतीयों को प्रोत्साहित किया । 97 की इस्पीरियल कॉन्फ्रेंस में भारत को प्रतिनिधित्व भारत 
सरकार को प्राप्त था न कि भारतीय जनता को । काँग्रेस तिलक को शान्ति सम्मेलन में 'भेजना 
चाहती थी पर ब्रिटिश सरकार यह पसन्द नहीं करती थी। तिलक ने फ्रांस के प्रधानसन्त्री 
क्लेमेन्शो के भाम भारत की ओर से एक पत्र भेजा जिसमें भारत को “आत्मनिर्णय का अधिकार' 
देने की माँग रखी । राष्ट्रपति विलसन ने पेरिस शान्ति सम्मेलन में भारत के आत्मनिर्णय के अ्श्त 
को नही उठाया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ते इस प्रश्त को अमरीका की सीनेट में उठवाने का 
प्रयत्त किया । 29 अगस्त, 799 को अमरीका की सीनेट के एक सदस्य डूडले फील्ड मेलोने ने 
सीनेट की वैदेशिक मामलों की समिति के समक्ष इस प्रश्त को उठाया ! उसने कहा कि 'विल्सन 
के आत्मनिर्णय के अधिकार को भारत पर क्‍यों लागू नहीं किया गया, अतः इस सन्धि को सीनेट 
सान्‍्यता न दे ।' 

सन्‌ 920 के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अभिरुचि विदेश नीति और अन्तर्राष्ट्रीय 
राजनीति की ओर बढ़ी । सन्‌ 920 में उसने अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहार के कुछ सिद्धान्त निश्चित 
किये, जो इस प्रकार है : 

. भारत का अन्य राष्ट्रों से सहयोग । 

2, भारत सभी पराधीन व दलित राष्ट्रों को उनके स्वतन्त्रता आन्दोलन में सहायता देगा । 

3. भारत प्रजातीय भेदभाव (7804! 080ग्रागरां॥470॥) की निन्‍दा करेगा । 

4, भारत साम्राज्यवादी युद्धों का विरोध करेगा तथा विश्व शान्ति के लिए प्रयत्न करेगा | 

कांग्रेस ने 920 में प्रस्ताव पारित करके आयरल॑ण्ड के स्वतन्त्रता संग्राम का समर्थन 
किया । 92। में काँग्रेस ने एक प्रस्ताव पारित करके दुनिया को सूचित किया कि भारत सरकार 
अपनी विदेश नीति में भारतीय जनता के दृष्टिकोण का कोई प्रतिनिधित्व नहीं करती है । अँग्रेज 
सरकार ने भारत के पड़ौसी देशों पर जो सन्धियाँ थोपी हैं, काँग्रेस उनका विरोध करती है । भारत 


सरकार अपना साम्राज्य विस्तार भारतीय सेना और धन की सहायता से कर रही थी । अतः 
काँग्रेस ने विश्व को यहु साफ बता दिया कि भारत सरकार की साम्राज्यवादी नीति, भारतीय 
भावनाओं के विपरीत है, उसमें भारतीय जनता का कोई सहयोग नही । भारत चाहता है कि वह 
स्वयं स्वतन्त्र हो और विश्व के अन्य देशों को भी स्वतन्त्र होता देखे । 

922 में डॉँ० एम० ए० अन्सारी ने काँग्रेस के सभापति पद से भाषण देते हुए कहा था 
एक एशियाई संघ की स्थापना होनी चाहिए। 923 भें मौलाना आजाद ने अपने अध्यक्षीय 
भाषण मे कहा'कि 'पराधीन और शोपित एशियाई देशों की समस्याओं के साथ भारतीय सम- 

_स्याजों का एकीकरण होना चाहिए। भारत को तत्काल मिस्र, सीरिया, फिलिस्तीन, मोखको 
आदि के राष्ट्रीय आन्दोलवों के प्रति सहानुभूति व्यक्त करनी चाहिए ।! 926 में एस० श्रीनिवास 
आयंगर ते कहा था कि 'अब समय आ गया है कि भारत सभी एशियाई देशों के कल्याण के लिए 
एक एशियाई संगठन कायस करने की बात सोचे ।” महाकवि रवीन्द्रनाथ टैगोर ने 92[ में अपने 
विश्वविद्यालय “विश्व भारती” में चीन के बारे में अध्ययन करने के लिए भारत-चीन अध्ययन 
विभाग खोलकर एक प्रशंसनीय कार्य किया । 923 में महाकवि ने चीन की यात्रा भी की थी । 
वे जापान, ईरान एवं मिस्र भी गये । इन यात्राओं का बहुत प्रभाव पड़ा और भारत ने इन देशों 
के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों की नींव रखी । 

सन्‌ 920 तथा 927 में एशियाई देशों में सम्मेलन हुए जिनमें भारत ने भी भाग 
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लिया । एशियाई सम्मेलनों का एक ही उद्देश्य था कि उपनिवेशवाद का अन्त हो और एशिया से 
यूरोपीय साम्राज्यवादी शासन समाप्त हो । 

0 जनवरी, 927 को बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में पददलित राष्ट्रों का सम्मेलन ' 
प्रारम्भ हुआ जिसमें भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस के प्रतिनिधि के, रूप में पं० जवाहरलाल नेहरू ने भाग 
लिया । इस सम्मेलन के आयोजन का समर्थ इंगलैण्ड के मजदूर दल, जमेंती, पश्चिमी यूरोप के 
साम्यवादी दलों, दक्षिणी अमरीका, भारत एवं चीन के राष्ट्रीय नेताओं ने किया । नेहरू ते इस 
सम्मेलन में कहा था कि “भारत की स्वतन्त्रता की समस्या केवल राष्ट्रीय समस्या ही नहीं है 
अपितु वह एक अच्तर्राष्ट्रीय समस्या है, क्योंकि भारतीय स्वतन्त्रता के साथ कई देशों का भाग 
जुड़ा हुआ है । संसार के शोषितों के लिए भारतीय स्वतन्त्रता आवश्यक है ।' 

नेहरू ने अपने भाषण में यह स्वीकार किया कि ब्रिटिश सरकार ने भारत को बदनाम कर 
रखा है क्योंकि वह भारतीय साधनों का प्रयोग साम्राज्य बढ़ाने में कर रही है तथा विभिन्न स्थानों 
में स्वतन्त्रता आन्दोलन को कुचलने के लिए भारतीय धन ६एवं सेना का खुलकर प्रयोग कर रही 
है । चीन के प्रतिनिधियों का ध्यान करते हुए पं० नेहरू ने कहा कि “हमारे लिए यह बड़े अपमान 
और शर्म की बात है कि भारतीय सेना का प्रयोग चीन के राष्ट्रवादियों को कुचलने के लिए किया 
जा रहा ह। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसका घोर विरोध किया है ओर भारतीय लेजिस्लेटिव 
असेम्बली में भी यह प्रश्न कई बार उठाया है” अन्तर्राष्ट्रीय मंच से हम घोषणा करते हैं 
कि इस ब्रिटिश नीति से हम पृथक रहेंगे ।” 

ब्रुसेल्स सम्मेलन में पं० नेहरू के भाषणों से सभी प्रतिनिधि प्रभावित हुए और भारत के प्रति 
उनकी सहानुभूति उमड़ पड़ी। अतः सम्मेलन ने स्वंसम्मति से एक प्रस्ताव पास किया कि “यह 
कांग्रेस (सम्मेलन) भारत की पूर्ण स्वतन्त्रता के लिए भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन को अपना पूर्ण 
समन प्रदान करती है और यह विचार व्यक्त करती है कि संसार के पददलित राष्ट्रों की स्व- 
तन्‍्त्रता के लिए विदेशी आधिपत्य (0०87 4०ागंग्रध/०7) और सब प्रकार के शोषणों से भारत 
की मुक्ति एक आवश्यक कदम है ।” " 

930 में कांग्रेस ने विदेश नीति से सम्बन्धित एक पृथक्‌ विभाग ही बचा लिया जिसके 
संचालक जवाहरलाल नेहरू थे। कांग्रेस ने अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं पर अपनी स्वतन्त्र प्रतिक्रियाएँ व्यक्त 
करना प्रारम्भ कर दिया । 937 में जब जापान ने चीन पर आक्रमण किया तो उसने जापान की 


निन्‍दा की । 930 से ही युद्ध-विरोधी प्रस्ताव पारित किये जाने लगे और यह स्पष्ट कर दिया 
गया कि किसी भी भावी साम्राज्यवादी युद्ध में भारत सहायता नहीं देगा | 935 में कांग्रेस ने 


फासीवाद व नाजीवाद के प्रति विरोध प्रकट किया । 935 में इटली के अबीसी निया पर भाक्रमर्ष 
के विरोध में कांग्रेस के !936 के लखनऊ अधिवेशन में एक प्रस्ताव पारित करके अबीसीनिया के 
प्रति सहानुभूति प्रकट की गयी । जब हिटलर ने 938 में चैकोस्लोवाकिया पर आक्रमण किया तो 
काँग्रेस ने आक्रमण की निन्‍दा करते हुए म्यूनिख समझौते की आलोचना की । काँग्रेस के हरिषुए 
अधिवेशन में घोषित किया गया था कि “भारतवासी अपने पड़ौसी एवं अन्य देशों के साथ शान्ति 
, और मित्रता से रहना चाहते हैं। अपनी स्वतन्त्रता के लिए संघर्ष करते हुए वे अन्य देशों की 
स्वतस्त्रता का भी सम्मान करते है। भारतवासी अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग एवं सदुभावना के आधार 
पर ही अपनी शक्ति बढ़ाना चाहते हैं। स्वतन्त्र भारत भी सदैव निरस्त्रीकरण एवं सामूहिक सुरक्षा 
का समर्थक रहेगा । विश्व सहयोग तब तक असम्भव है जब तक अन्तर्राष्ट्रीय विवादों को समाप्त 
नहीं किया जाता । यदि विश्व शान्ति की स्थापना करनी है तो साम्राज्यवाद एवं एक राष्दू द्वाग 
दूसरे राष्ट्र का शोषण समाप्त करना ही होगा ।” 939 में जब द्वितीय विश्व-युद्ध आरम्भ हुआ 
तो कांग्रेस ने इसमें सहयोग देने से इल्कार कर दिया । परन्तु फिर भी भारतीय लोकमत के वि 
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ब्रिटिश सरकार ने भारत को युद्ध में सम्मिलित घोषित कर दिया। संक्षेत में, भारतीय स्वाघीनता 
से पूर्व बैदेशिक युद्धों पर कांग्रेस के हष्टिकोण से भारत की विदेश नीति को प्रृष्ठभुमि को समझने 
में बड़ी सहायता मिलती है। 
स्व॒तन्त्र भारत की विदेश नीति का विकास 
(एए0ाए7 0४ 08 गरए0?हाछाय' वा्राज#&8 एएणरयतठार ए040९) 

स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद भारत की विदेश नौोति स्वतन्त्र इष्टिकोण और ग्रुटनिरपेक्षता की 
रही है। उसके उद्देश्य हैँ--विश्व शान्ति को बताये रखना, युद्ध की सम्भावनाओं को दालना, 
विवादों का मध्यस्थता या पंचनिर्णय द्वारा निपटारा करना, जातिभेद, रंगभेद और साम्राज्यवाद 
का विरोध करना तथा राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना । भारत की विदेश नीति के सम्बन्ध में 
पं० नेहरू ने सितम्बर 946 में कहा था कि “भारत व॑देशिक सम्वन्धों के क्षेत्र में एक स्वतस्त्र 
नीति का अनुसरण करेगा और ग्रुटों की खींचतान से दूर रहते हुए विश्व के समस्त पराधीन देशों 
के लिए भात्मनिर्णय का अधिकार प्रदान करने तथा जातीय भेदभाव की नीति का हढ़तापूर्वक उन्मू- 
लगन करने का प्रयास करेगा । साथ में वह विश्व के अन्य स्वतन्त्रता प्रेमी और शास्तिप्रिय राष्ट्रों 


के साथ मिलकर अस्तर्साष्ट्रीय सहयोग और सद्भावनाओं के लिए निरच्तर प्रयत्तशील रहेगा (? 

भारत की विदेश नीति का निरन्तर विकास हुआ है। यह एक गतिहीन विदेश नीति न 
होकर गतिशील (0शाथाएं०) विदेश नीति है। जैसे-जैसे भारत के राष्ट्रीय हितों में अन्तर्राष्ट्रीय 
परिस्थितियों के परिज्रेक्ष्य में परिवर्तत आया, विदेश नीति का स्वरूप भी बदलता गया। नेहरू के 
समय भारत 'तटस्थता' और ग्ुटनिरपेक्षता को अत्यधिक महत्व देता था तो श्रीमती इन्दिरा गाँधी 
के समय भारत ने सोवियत रूस से सन्धि करना उचित समझा । जलता शासन में असली ग्रुट 
निरपेक्षता' पर जोर दिया जाने लगा तो राजीव गाँधी ने . श्रीलंका में भारतीय शान्ति सेना को 
क्षेजकर विदेश नीति को नया आयाम देने की चेष्टा की । 


स्वतन्त्र भारत की विदेश नीति का विकास निम्न चरणों में विभाजित किया जा सकता है ६ 
(7) भारतीय विदेश नीति---नेहरू युग! (3947-964 ) 
(2) भारतीय विदेश नीति---शास्त्री युग' (964-जनवरी 966) 
(3) भारतीय विदेश नीति---/इंदिरा युग” (966-]977) 
(4) भारतीय विदेश नीति---'जनता सरकार का युग! (977--979) 
(5) भारतीय विदेश नीति---/इंदिरा युग! (980--4984) 
(5) भारतीय विदेश नीति--“राजीव युग (अक्टूबर 984 से 989) 
(7) भारतीय विदेश नीति--बी ० पी० युग” (दिसम्बर 989 से“) 
भारतोय विदेश नीति--'नेहरू युग' 
(राज4ार एठशताठार ए0ठावट8४--पप्त८ "एप्तरए छार४) 
जवाहरलाल नेहरू को भारतीय विदेश नीति का प्रुधात निर्माता कहा जा सकता हैं। वे 
न केवल स्वतन्त्र भारत के प्रथम प्रधानमस्त्री और 7 वर्ष तक विदेश भन्धत्री रहे, वरन्‌ उससे पूर्व 
भी वे लगभग 25 वर्षों से अखिल भारतीय कांग्रेस के विदेशी भामलों में प्रमुख प्रवक्ता भी थे। वे 
अन्तर्राष्ट्रीय और अखिल एशियाबाद के समर्थक थे। वे साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद और 
फासीवाद के विरोघ्ती थे। वे चाहते थे क्रि सभी अन्तरीष्ट्रीय विवादों को, जहाँ तक हो सके, 
शान्तिपूर्ण उपायों से सुलझाया जाये, यद्यपि वे साम्राज्यवादी और फासीवादी आक्रमणों को रोकने 
के लिए शक्ति के प्रयोग को भी अनुचित नहीं मानते थे । वे रूस और चीन के प्रति घिशेष रूप से 
सहानुभूति रखते थे क्योंकि उतका विश्वास था कि ये देश साम्राज्यवाद के शत्रु हैं। महाशक्तियों 
के संघर्ष में वे भारत के लिए तटस्थता और समानता की नीति के प्रबल प्रतिपादक हैं। ह॒ 
नेहरू स्वतस्त्र भारत के प्रधानमस्ती होने के साथ-साथ प्रथम विदेश मन्त्री भी ये। 
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भारत अमरीका, स और चीन के बाद स्पष्टतः चौथी महाशक्ति है। पं० नेहरू ने स्वयं कहा कि 
“दुनिया चाहे हमारा सम्मान करे या हमसे घृणा करे, हम दुनिया के नक्शे से मिट नहीं सकते | 
.हस चाहें या न चाहें हमारी एक निर्धारक एवं निर्णायक भूमिका है और दक्षिण एशिया तथा 
अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के परिप्रेक्ष्य में नेतृत्व की यह भूमिका हमें निभानी ही होगी ।” , 

4. पंचशील--नेहरू ने अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में 'पंचशील' के सिद्धान्त का प्रतिपादन 
किया और' इस कारण उन्हें आदर्शवादी कहा जाता था। किन्तु वस्तुत: यह उनकी यथार्थवादी 
कुटनीतिक चाल थी। वे चीन 'को 'पंचशील' सिद्धान्तों में उलझाये रखना चाहते थे ताकि कोई 
बड़ा संघर्ष ठाला जा सके । तिब्बत के प्रश्न पर हमने जो कुछ भी किया उसे एक निरी भजवूरी 
कहा जा सकता है । हमारे सामने सभी विकल्प द्वार बन्द हो घुके थे । हिमालय का प्रांगण रणनीति 
की हृष्टि से उपयुक्त नहीं था । ब्रिटेन ने एक समुद्री शक्ति होने के कारण कोई विशेष उत्साहप्रद 
समर्थन नहीं दिया । फिर देश के विकास की आन्तरिक प्रगति इतनी धीमी थी कि कोई भी 
व्यवहार कुशल प्रधानमन्त्री ऐसे आदर्शवादी निर्णय कैसे ले सकता था जिसमें राष्ट्रीय हितों की 
उपेक्षा होती हो । 

5. अफ्रेशियाई एकता--नेहरू एशिया और अफ्रीका के नवस्वतन्त्र राष्ट्रों की एकता के 
प्रबल समर्थक थे । एशियाई राष्ट्रों की एकता बनाये रखने के लिए उनकी पहल पर माचचे 947 
में नई दिल्‍ली में एक एशियाई सम्मेलन का आयोजन किया गया । दूसरा सम्मेलन इण्डोनेशिया 
के प्रश्त पर जनवरी 949 में दिल्‍ली .में आयोजित किया गया । नेहरू ने 955 के बाए्डुंय 
सम्मेलन में भाग लिया और वे चाहते थे कि इस सम्मेलन के द्वारा एशियाई देशों के बीच सहयोग 
और मित्रता की भावना को और मजबूत किया जाये । 

6. भारत-चीन युद्ध--जब भारत-चीन युद्ध शुरू हुआ तो देश के कई भागों में इस बात की 
माँग होने लगी कि असंलग्नता की नीति पूर्णतया असफल हो घुकी है भोर देश के हित में इसका 
जल्द से जल्द परित्याग होना चाहिए । परन्तु 20 अक्टूबर, 962 को रेडियो से राष्ट्र के नाम 
सन्देश देते हुए पं० जवाहरलाल नेहरू ने स्पष्ट कर दिया कि भारत अपनी 2, की नीति 
का अंनुकरण करता रहेगा । इसके वाद चीन तथा भारत का युद्ध जारी रहा तथा नेफा में भारतीय 
सेना की पराजय हुईं। युद्ध की स्थिति अत्यन्त गम्भीर हो -गयी और भारत की सुरक्षा अत्यधिक 
खतरे में पड़ गयी । इस हालात में भारत सरकार ने पश्चिमी राष्ट्रों से -सैनिक सहायता के लिए 
अपील की । अमरीका और ब्रिटेन ने भारत को सहायता देने का निर्णय किया और इन देशों से 
बहुत बड़ी मात्रा में शस्त्रासज्ञ भारत पहुंचाये गये । नेहरू मानते थे कि असंलग्नता की नीति को' 
छोड़कर अमरीकी गुट में शामिल हो जाने के फलस्वरूप भारत-चीन सीमा संघर्ष शीत-युद्ध का एक 
अंग बन जाता । नेहरू ने व्यवहारवादी दृष्टिकोण अपनाते हुए निर्णय लिया कि भारत अपनी रक्षा 
के लिए सभी मित्र राज्यों से सहायता लेगा, लेकिन असंलग्नता की नीति का परित्याग नहीं करेगा । 

7. गोआ पर अधिकार--पं ० नेहरू के जीवनकाल में गोआ के प्रश्न पर भारत ने शक्ति 
का प्रयोग किया और पुरंगाली अत्याचारों से गोआ को मुक्ति दिलायी । 

संक्षेप में, नेहरू की विदेश नीति की दो विशेषताएँ हैं---(7) विश्व शान्ति की स्थापना के 

गए प्रथत्त करना, ओर (7) अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में भारत के स्वतन्त्र दृष्टिकोण को अभिव्यक्त 
रना ॥7 
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लेहरू की विदेश नीति की आलोचना--अनेक विचारकी का मत है कि हमारी विदेश नीति 
सामान्य रूप से सफल होते हुए भी कुछ अंशों मे अपने उद्देश्यों को पूर्ण रूप से प्राप्त करने में सफल 
नहीं हुईं थी । नेहरू की विदेश नीति विश्वव्यापी स्तर (000७) १,०४७) पर तो सफल हुई किन्तु 
प्रादेशिक स्तर (४४४०४ .6४७)) पर उतनी सफल नही ही पायी । भारत की विदेश नीति 
कोरिया, हिन्दचीन और स्वेज के मामलो मे सफल हुई । विश्व में शान्ति का अग्नवूतत बना रहने 
वाला भारत अपने पड़ौसी पाकिस्तान और चीन के साथ शाच्ति सम्बन्ध नहीं बनाये रख सका । 
962 भे चीन द्वारा भारत पर आक्रमण होने के समय यद्यपि विश्वव्यापी स्तर पर हमारी नीति 
के सफल होने के कारण हमे दोनो गुटों के देशों--अमरीका, ब्रिटेन तथा रूस--से पूरी सहायता 
मिली किन्तु हमारी सीमा के साथ लगे देशो--पाकिस्तान, नेपाल, बर्मा, श्रीलंका आदि ने हमारा 
समर्थन किया, पश्चिमी तथा दक्षिण-पूर्वी एशिया के सभी देश (मलाया के अतिरिक्त) मौव रहे । 
भेहरू की विदेश नीति का दूसरा दोष यह बताया जाता है कि उसने सभी आवश्यक परिस्थितियों 
तथा सम्भावनाओं का ध्यान नहीं रखा और अनेक सम्भावित तथ्यों की उपेक्षा की । 4954 में 
भारत ने चीन की विस्तारबादी प्रवृत्ति को भली-भाँति जानते हुए भी तिब्बत प्र उसकी प्रभुसत्ता 
स्वीकार की किन्तु इसके बदले में अपने देश के हजारों मील लम्बे सीमान्त को स्पष्ट रूप से 
निर्धारित नही कराय्रा और वह केवल पंचशील के सिद्धान्तों की घोषणा मात्र से सन्तुष्ट हो गया । 

एक अर्थशास्त्री और विदेशी मामलों के विशेषज्ञ डॉ० जे० डी० सेठी ने हाल ही में अपने 
एक लेख में नेहरू की विदेश नीति की आलोचना करते हुए लिखा है--/जवाहरलाल नेहरू ने 
विदेश त्तीति के सिलसिले में तीन गलतियाँ की : पहली गलती यह थी कि उन्होंने उस समय ग्रुट- 
निरपेक्ष परिधि से निकलकर अधिक व्यापक दायरे में विश्व की समस्याओं में उलझना उचित 
समझा; जिस समय इन समस्याओं से निबठने के लिए भारत के पास पर्याप्त क्षमता नही थी । 
सावंभौमिक सक्रियता के उत्साह में उन्होने क्षेत्रीय हितों को नजर-अन्दाज करने की दूसरी भूल 
की और इसी सन्दर्भ मे उन्होने क्षेत्रीय वास्तविकताओं को नजर-अन्दाज करने के कारण देश की 
प्रतिरक्षा क्षमता को बढ़ाने के प्रति उदासीनता का व्यवहार किया । इस सन्दर्भ में प्रतिरक्षा 
विकास और आधिक विकास के बीच सही तालमेल पैदा न करना उनकी तीसरी भूल थी ।”? 

स्वतन्त्र पार्टी के नेता सी० राजगोपालाचारी और मीनू मसानी ने नेहरू नीति की कटु 
आलोचना की है। उनके अनुसार, “इन नीतियो में सबसे अधिक दुखदायी और विनाशकारी 
धारणा थी--गुटनिरपेक्षता की, जिसके कारण (विदेश नीति मे) दोहरे मानदण्ड उत्पन्न हुए; कम्यु- 
निस्ट चीन का निरन्तर तुष्टीकरण, दक्षिण और दक्षिण-पुर्वं एशिया के अपने पड़ौसी देशों के प्रत्ति 
चेसखी, 950 में चीनी साम्यवांदी साम्राज्यवाद के आगे तिब्बत की बलि, 956 में हंगरी की 
ऋान्ति को दबाने के सोवियत कदम का संयुक्त राष्ट्र मे समर्थत तथा इजरायल के साथ राजनयिक 
सम्बन्ध स्थापित करने से निरन्तर इन्कार आदि दोहरे मानदण्डों के उदाहरण है। 

नेहरू नीति की मिम्नलिखित आलोचनाएँ की जाती हैं: 


4 
. यह अत्यधिक आदर्शवादी और भावना प्रधान है। 'शान्तिदुत' की प्रतिष्ठा पाने के लिए 


र्ँ 
नेहरू से राष्ट्रीय हितों की उपेक्षा की । तिब्बत सम्बन्धी नीति भारतीय विदेश नीति की आदर्श- 
वादिता और असफलता का उदाहरण है । 


2. इस नीति के कारण विश्व का एक भी राज्य हमारा पक्‍का मित्र नही बन पाया 
जबकि हमारे दो शक्तिशाली शत्रु--चीन और पाकिस्ताव--हमें ललकारने लग गये । 


7 दिलसान, ]7-23 नवस्बर, [985, पूृ० 6-]7। 
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द्वारा आपसी समस्याओं को सुलक्षाकर अफगानिस्तान, नेपाल, श्रीलंका और बर्मा आदि अपने 
अत्यन्त निकट के पड़ौसी देशों के साथ घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध स्थापित किये | पारस्परिकता 
और आपसी लाभ के सिद्धान्त के अनुसार अफगानिस्तान और नेपाल के साथ घनिष्ट आधिक और 
सांस्कृतिक सम्बन्ध बने हैं । मार्चे 4967 में वर्मा के साथ समझौता किया और जून 974 में 
श्रीलंका के साथ पाक जलडमख्मध्य के पानी के विभाजन के बारे में एक समझौता हुआ जिससे 
कच्छा-टिबू का ससला भी शाल्तिपूर्ण ढंग से सुलझ गया । ये दोनों समझौते द्वि-पक्षीय बातचीत के 
आधार पर पड़ौसियों के साथ उलझे हुए मप्तलों को सुलझाने की नीति के परिचायक हैं। विदेश 
नीति की दृष्टि से श्रीमती गांधी ने दो दृष्टियों से विशेष योगदान दिया : पहली तो यह कि 
भारत के विश्व सम्बन्धी दृष्टिकोण में उपमहाद्वीप मसले को सबसे अधिक महत्व दिया गया और 
दूसरी यह कि जैसी स्थिति हो, उसके अनुसार सहयोग की नीतियों द्वारा महाद्वीप में सम्बन्धों का 
विकास किया जाये । 


2. उपसहाद्वीप--जहाँ तक हमारे निकटतम पड़ौसी पाकिस्तान के साथ हमारे सम्बन्धों 
का सवाल है, इस दशक के आरम्भ में परिस्थितियाँ काफी अच्छी थीं। उसी समय ताशकन्द की 
जो घोषणा हुई थी, उसने दोनों देशों की समस्याओं को अच्छी तरह समझने का रास्ता खोला 
था । यदि इसे अच्छी भावना के साथ अमल में लाया जाता तो इससे भविष्य में भाई-चारे तथा 
शान्ति की आशा थी। जहाँ तक भारत का सम्बन्ध है, वह हमेशा की तरह पाकिस्तान के साथ 
अच्छे सम्बन्ध बनाना चाहता था। लेकिन पाकिस्तान की मनोवृत्ति और रवखेये में विक्ृति पैदा हो 
गयी और फिर बाद की वे सब घटनाएँ घटी जिनका दिसम्बर 97 में सबसे अधिक दुर्भाग्यपूर्ण 
सैनिक युद्ध में अन्त हुआ । इस युद्ध में भारत की सशस्त्र सेनाओं को ग्ौरवपूर्ण विजय प्राप्त हुई। 
इस सेनिक विजय ने भी भारत को विचलित नहीं किया और भारत ने स्वयं युद्ध-विराम की 
घोषणा कर दी और 97 के संघर्ष के दौरान विजित क्षेत्रों से अपनी सेनाएँ लौठाने को तैयार 
हो गया । जुलाई 972 में शिमला समझौते पर हस्ताक्षर, शान्ति के प्रति भारत की प्रतिबद्धता 
का एक दूसरा प्रमाण था। अप्रैल 974 में दोनों देशों ने ।97व के युद्ध के पहले एक-दूसरे देश 
देश के बच्दी बताकर रखे हुए सभी नागरिकों को वापस भेज देना स्वीकार किया । सितम्बर 
974 में डाक और तार के संचार सम्बन्ध स्थापित करने के बारे में एक समझौता हुआ । 
इसके बाद दिसम्बर 974 में एक व्यपार समझौता हुआ और जनवरी 975 में जहाजरावी 

समझोता हुआ । 
| बंगला देश के साथ घनिष्ठ राजनीतिक और आशिक सम्बन्ध स्थापित किये गये । मार्च 
972 में उस समय की ढाका सरकार के साथ शान्ति, मैत्री और सहयोग की एक 2-वर्षीय 
सन्धि पर हस्ताक्षर किये-गये । बंगला देश के बाद की परिवर्तित परिस्थितियों मे भी नयी सरकार 
के प्रतिनिधियों से तुरन्त बातचीत आरम्भ की गयी । ह 


3. एशियाई सम्बन्ध--भारत ने समानता और आपसी हित के आधार पर दक्षिण-पूर्ी 
एशिया और पश्चिमी एशिया के देशों के साथ मैत्री और सहयोग का हाथ बढ़ाया । उसने 'एसीन' , 
के तंत्वावधान में इस क्षेत्र के देशों के बीच प्रादेशिक सहयोग का स्वागत किया और दक्षिण-ूर्वी 
एशिया को शान्ति, स्वाधीनता और तटस्थता के एक क्षेत्र के रूप में विकसित करने की उनकी 
भावना का समर्थन किया । अगस्त !974 में इण्डोनेशिया के साथ महाद्वीपीय समुद्र सीमा के 
पुन:-निर्धारण के सम्बन्ध में एक समझौता हुआ । इण्डोचायना के सम्बन्ध में भारत ने हमेशा इस 
मत का समर्थन क्रिया कि वहाँ की समस्या का कोई सैनिक समाधान नहीं हो सकका | वियतताम 
और कम्ब्रोडिया में राष्ट्रीय शक्तियों की विजय से यह सही सिद्ध हो गया कि इस सम्बन्ध में 
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वहाँ की विजय से यह सही सिद्ध हो गया कि सम्बन्ध में भारत का रवेया ठीक था पश्चिमी 
एशिया में भारत वे लगातार अरब-इजराइली संघर्ष में अरब के पक्ष का समर्थेवर किया। पेट्रोल 
के मुल्य में वृद्धि हो जाने के कारण पैदा होने वाले उर्जा संकट के बाद अरब देशों के साथ आथिक 
सम्बन्धों को और अधिक महत्व दिया गया। दिसम्बर 975 में भारत-कुर्वेत सन्धि हुईं और 
974 में ईरान के साथ घनिष्ठ आधथिक सहयोग हेतु एक कमीशन स्थापित किया गया । 


4. असरीका--भारत की जाति-भेद और उपनिवेशवाद-विरोधी नीति और अफ्रीकी देशों 
के स्वाधीनता आन्दोलन के समर्थन के कारण उसका अफ्रीकी देशों के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित 
हुआ । भारत ने कई अफ्रीकी देशों के साथ तकनीकी, आर्थिक और व्यापारिक करार भी 
किये। पुतंगाल की नयी सरकार द्वारा गोआ, दमन, दीव और नगर हवेली को भारत का अंग 
स्वीकार कर लेने से दोनों देशों के बीच कुटनीतिक सम्बन्ध स्थापित हो जाने के-लिए मार्ग प्रशस्त 
हो गया। हि न 

. 5. शुट-निरपेक्षता--दस वर्ष की इस अवधि में ग्रुट-निरपेक्षता के सिद्धान्त को और अधिक 
व्यापक रूप से स्वीकार किया गया जबकि अक्टूबर 964 मे हुए दूसरे गुट-निरपेक्ष सम्मेलन ने 
47 देशों और 0 पर्यवेक्षकों ने भाग लिया, वहाँ 970 में छुसाका में हुए तीसरे सम्मेलन में 
54 देशों और !7 पर्यवेक्षकों ने भाग लिया और दिसम्बर !973 में अल्जीयसे में हुए शिखर 
सम्मेलन में 75 देशों और 24 पर्यवेक्षकों ने भाग लिया। इन सम्मेलनों में भारत ने यह प्रयास 
किया कि इन गुट-निरपेक्ष देशों की एकता और पारस्परिक सहयोग की आवश्यकता पर वल दिया 
जाये । 

6. रूस और पूर्वी युरोप--भारत और सोवियत संध के सम्बन्धों की विशेष बात यह है 
कि 97 में सोवियत सघ और भारत के बीच शान्ति, मैत्री और सहयोग के बारे में एक सन्धि 
पर हस्ताक्षर किये गये | इस सन्धि से भारतीय उपमहाद्वीप में स्थिरता और शान्ति स्थापित होने 
में बड़ी मदद मिली । इससे भारत के विरुद्ध किसी आक्रमण के खतरे की अवस्था में सोवियत संघ 
की सहायता का आश्वासन भी प्राप्त हुला । दिसम्बर 970 में भारत और रूस के बीच एक 
पाँच-वर्षीय व्यापार समझौता हो जाने से भारतीय अर्थ॑-व्यवस्था के बुनियादी क्षेत्रो में दोनों देशों 
के बीच सहयोग की व्यवस्था की गयी । इसक अतिरिक्त, भारत तथा रूस क बीच व्यापार की 
मात्रा 4973 से 42 करोड़ रु० से बढ़कर 974 में 750 करोड़ रु० हो गयी । सोवियत संघ 
के साथ घनिष्ठ सम्बन्धों के अलावा पूर्वी यूरोप के देशों के साथ भारत के सहयोग में भी महत्वपूर्ण 
प्रगति हुई। चैकोस्लोबाकिया के साथ 966 भें, रूमानिया तथा जर्मन प्रजातन्त्रीय गणराज्य के 
साथ 974 में एक संयुक्त कमीशन की स्थापना में यह स्पष्ट हो गया कि भारत इन देशों के 
साथ घनिष्ठ सहयोग विकसित करने को कितना महत्व देता है । दिसम्बर 975 में भारत तथा 
जमेन प्रजातन्त्रीय गणराज्य के बीच हुए कौंसली सम्मेलन का उद्देश्य दोनों देशों के बीच वाणिज्य 
सम्बन्धों को नियमित करना है । 

7. अमरीका--श्रीमती गाँधी ने अमरीका के प्रति अपनी नीति में कभी भी भ्रान्तियों 
का सहारा नहीं लिया । उन्होंने राष्ट्रीय स्वाभिमान को कभी भी आँच नहीं आने दी । श्रीमती 
गाँधी अपने शान्तिपूर्ण दृष्टिकोण के कारण उत्तर वियतनाम पर अमरीकी वस वर्षा बन्द कर देने 
एवं शान्ति स्थापना के लिए रचनात्मक कार्य किये जाने की इच्छुक थीं । 970 के आरम्भ में 
भारत सरकार ने उत्तर वियतवाम की राजधानी हेनोई में भारतीय कार्यालय के दर्जे को ऊँचा 
करने का निश्चय किया । मई !970 में दिल्‍ली को छोड़कर भारत में अन्य पाँच स्थातों में 
अमरीकी सूचना केन्द्रों को वन्द कर दिया गया । श्रीमती गाँधी ने हिन्द महासागर में अमरीका 
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पे 


और ब्रिटेव द्वारा परमाणु अड्डा कायम करने के निर्णय की भरत्संना की और उसे विश्व शान्ति 
के लिए खतरा बताया । 

8. चीन--भारत निरन्तर इसी पर अमल कर रहा है कि चीन के साथ सम्बन्ध अच्छे . 
बनाये जायें , 976 में पेकिंग में भारतीय राजदूत की नियुक्ति भारत और चीन के सम्बन्धों की 
दुनिया में एक नयी शुरूआत थी। चीन में राजदूत की नियुक्ति का फैसला भोरत सरकार की 
विदेश नीति के धोषित सिद्धान्तों के आदर्शों के अनुरूप था । 

यद्यपि इन्दिरा गाँधी को अपने प्रथम कार्यकाल में चीन से सम्बन्ध सुधारने की जो आशा 
थो, उसमें सफलता नहीं मिली फिर भी उनके कार्यकाल की इस सफलता को नजरअंदाज नहीं 
किया जा सकता कि भारत और चीन के बीच न कोई बड़ा संघर्ष हुआ न ही दोनों ने एक-दूसरे 
को अपना शत्रु समझा । 

9, हिन्द महासागर क्षेत्र--बड़े राष्ट्रों में जिस प्रकार सदभाव बढ़ रहा है उसी प्रकार 
विश्व के विभिन्‍न हिस्सों में बड़े राष्ट्रों में प्रतिस्पर्धा और अपने-अपने प्रभाव क्षेत्र बढ़ाने के यत्न किये 
जा रहे हैं। इस सम्बन्ध में एक महत्वपूर्ण यह बात है कि नौसमिक गत्तिविधियों के परिणामस्वरूप 
हिन्द महासागर क्षेत्र में इन बड़े राष्ट्रों की प्रतिस्पर्द्धा बढ़ रही: है। हिन्द महासागर में जो स्थिति 
बन रही है उसको देखते हुए अपने लम्बे समुद्री तट के कारण भारत को अपनी सुरक्षा के बारे 
में चिंतित होना स्वाभाविक है। भारत ने लगातार माँग की कि हिन्द महासागर क्षेत्र को बड़े 
राष्ट्रों की प्रतिस्पर्द्धा से मुक्त रखना चाहिए, उसे विदेशी अड्डों और परमाणु अस्त्रों से भी अचछूता 
रखना चाहिए। इसलिए संयुक्त राष्ट्र महासभा में सभी देशों द्वारा भारत की इस' इच्छा का 
समर्थन और स्वागत किया गया । 

]0, आध्िक सहयोग पर बल--इस दशक में भारत की विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण 
पहलू---आधथिक सहयोग पर ज्यादा-से-ज्यादा वल देना, विभिन्‍न देशों के साथ आध्िक सहयोग 
के लिए स्थापित संयुक्त कमीशन, भारतीय तकनीकी और आथिक सहयोग कार्यक्रमों का विकास, 
खासतौर पर एशिया, अफ्रीका और लेटिन अमरीका के विकासशील देशों के लिए तथा प्रादेशिक 
अन्तर्राष्ट्रीय स्तरों पर आ्थिक सहयोग का समर्थन--इन बातों से यह अच्छी तरह पता चलता 
है कि भारतीय विदेश नीति में आथिक सहयोग को कितना महत्व दिया गया है। विभिन्‍न ग्रुट- 
निरपेक्ष सम्मेलनों में पारित प्रस्तावों में, अप्रैल-मई 975 में हुईं राष्ट्रमण्डलीय सरकारों के 
अध्यक्षों की अन्तिम बंठक में स्वीकृत विज्ञप्ति में, “अंकठाड' की बैठक में, संयुक्त राष्ट्र की आथिक 
समस्याओं पर होने वाले विशेष विचार-विमर्श में, खासतौर पर कच्चे माल और विकास के बारे 

' संयुक्त राष्ट्र महासभा में हुए विचार-विमर्श में इस बात पर और-अधिक बल दिया गया । 

. अणु विस्फोद--श्रीमती गाँधी ने महाशक्तियों की भ्रान्तियों को दूर करने के लिए 
भारत को एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में कूटनीतिक मंच पर प्रस्तुत करने लिए के विश्व में एक नयी 
स्थिति पैदा करने का निर्णय किया । महाशक्तियों के श्रम और आशंकाओं को दूर करने के लिंए 
भारत के वैज्ञानिकों ने 08 मई, 974 को प्रथम परमाणु विस्फोट करके विश्व राजनीति में 
भारत को एक महाशक्ति के रूप में खड़ा कर दिया । सफल भूग्र्भीय परीक्षण ने भारत को एक 
शक्तिशाली राष्ट्र बना दिया । यह विस्फोट अन्‍्तर्राद्रीय शक्ति सन्तुलब की शतरंज के लिए एक 
मोहरा था । परमाणु विस्फोट से एक सीमित अर्थ में स्थिति में परिवर्तन हुआ । इस विस्फोट से 
अन्तर्राष्ट्रीय जगत में अमरीकन क्ूटनीति का रुख भारत के प्रति बदला। चीन को भी यह अहसास 
हुआ कि उसे तनाव की राजनीति छोड़कर भारत के वजदीक जाना होगा । 

श्रीमती गाँधी के प्रथम कार्यकाल में भारतीय विदेश नीति की विशेषताएं 
, लचीलापन--भारत की विदेश नीति लचीली रही' है। गरुट-निरपेक्षता हमारे लिए न 


हक 
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केवल साम्य है अपितु साधन भी है, न केवल ,सिद्धान्त मान्न है अपितु नीति 'भी है। 97 में . 
भारत-रूस सन्धि वर्तमान विदेश नीति के लचीले होने का सुन्दर उदाहरण है। गुट-निरपेक्ष होते 


| हुए भी देश की सुरक्षा के लिए यदि किसी बड़ी शक्ति से मित्रता की जाये तो उससे गुट-निरपेक्षता 


टूट नहीं जाती । 
2, आदर्श और यथार्थ का सुन्दर समन्‍्वय--इन्दिराजी के शासनकाल में भारत ने जिस 
विदेश नीति का पालन किया उसमें आदर्शवाद के साथ-साथ ग्रम्भीर यथार्थवाद का उपयुक्त पुट 


* रहा है। जैसा कि श्रीमती गाँधी ने कहा था कि कुछ अप्रत्यक्ष तत्व हमारी विदेश-तीत्ति में 


अन्तनिहित हैं। ये हैं. अन्तर्राष्ट्रीय मामलों और घटनाओं के गहरे, पेने और घीर यथार्थेवादी 
विश्लेषण के आधार पर विश्वास, साहस ओर राष्ट्रीय' गौरव ।” श्रीमती गाँधी के अनुसार, उनकी 
नीति का अन्तनिहित दर्शन है मौजूदा दोस्तियों को मजबूत करना, उदासीनता को मंत्री में 


. बदलना और जहाँ-कहीं दुश्मनी कम हो उसको कम करना । नेहरू के नेतृत्व में भारत में 963 


की 'आणविक परीक्षण बन्द सन्धि' पर हस्ताक्षर कर दिये जवकि यथार्थवादी भूमि पर खड़े होकर 
भारत मे 968 में 'अणु प्रसार निरोध सन्धि” पर हस्ताक्षर करने से साफ इन्कार कर दिया ।* 

3. विदेश नीति का राष्ट्रीय शक्ति से ताल-मेल--दु्बंल देशों की कूटनीति सफल नहीं 
होती । ऐसा कहा जाता है कि 'शक्ति-रहित कूटनीति बिना वाजे के संगीत के तुल्य है।' भारत 
ते श्रीमती गाँधी के नेतृत्व में इस तथ्य को महसूस किया और इसी कारण सफल आणविक परीक्षण 
करके भारत की गणना आणविक राष्ट्रों में होने लग गयी। राष्ट्रीय गौरव और राष्ट्रीय शक्ति 
में यह अभूतपूर्व वृद्धि है। भारत के परमाणु विस्फोट पर भारत के प्रसिद्ध साप्ताहिक 'दिनमान! 
ने अपने सम्पादकीय में लिखा था कि “जो लोग श्रीमती गाँधी को जानते हैं वह यह कह सकते की 
स्थिति में हैं कि श्रीमती गाँधी किसी भी देश के साथ सम्बन्धों में अपनी शर्तों पर सुधार करती 
हैं, फिर चाहे वह चीत़ हो या रूस या अमरीका । परमाणु विस्फोट के फलस्वरूप आज भारत 
पहले से कहीं अधिक स्वतन्त्र है, कम से कम विदेश-नीति के क्षेत्र में ।/2 ह 

4. आथिक सहयोग पर बल--भारत इस समय आधथिक सहयोग और आदाम-प्रदान पर 
अधिक ध्यान दे रहा है। इसी काल में अनेक व्यापारिक समझौते किये गये । इसी काल में भारत का 
श्रीलंका और अल्जीरिया के साथ व्यापारिक समझौता हुआ । | ः 

5. छोठे देशों के साथ मघुर सम्बन्ध--नेहरू के शासनकाल में भारत मे वाशिंगटन, 
भास्को और पेकिंग की ही तरफ अधिक ध्यान दिया किन्तु इस काल में एशिया, अफ्रीका और 
लैटिन अमरीका के देशों के साथ घनिष्ट सम्बन्ध स्थापित करने के लिए भारत विशेष ध्यान 
देंने लगा । 


,. 0. विशेषज्ञों का सहत्व---पुर्व की अपेक्षा इस समय विदेश नीति के निर्माण में विशेषज्ञों 
की भूमिका अधिक महत्वपूर्ण थी । श्रीमती गाँधी ने विदेश-विभाग में नीति निर्माण हैतु, नीति 
नियोजन सीमिति” को विशिष्ट महत्व दिया । इसके चेयरमैंस डी० पी० धर, पार्थसारथी आदि 
विख्यात कूटनीतिज्ञ रह चुके हैं । 

संक्षेप में, विदेश नीति के क्षेत्र में 'भारत-रूस मैत्री सन्धि', /शिमला समझौता' और 'परमाणु 
विस्फोट' श्रीमती गाँधी के जीवन के गौरवशाली क्षण कहे जा सकते है । 'भारत-रूस मैची सन्धि' 


2. एम० एस० राजन, “इण्डिया इन व्ल्ड पॉलिटिक्स इन दी पोस्ट-नेहरू ऐरा' के० पी० मिश्रा 


(सम्पादित), स्टडोज इन फॉरेन पॉलिसी, विकास, नई दिल्‍ली, 969। 
£ दिनसात, 23 जून, 974, पृ० 20 ॥ 
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- ने न केवल भारत और झूस के सम्बन्धों को, जो कि पहले से भी अच्छे थे और भी सुदृढ़ किया 


बल्कि दोनों देशों की अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को भी वढ़ाया। इस सन्धि के तुरन्त बाद भारत की 
सीमाओं पर दवाव बढ़ता गया, फलस्वरूप भारत और पाकिस्तान के बीच एक निर्णायक युद्ध 
हुआ । युद्ध के परिणामस्वरूप संसार के नक्शे पर एक नया देश उभरकर आया । इस देश का 
नाम था बंगला देश' जैसा कि एक संसद सदस्य ने उन दिनों कहा था, “न केवल इतिहास वहिकि 
भूगोल बदल गया । पिछली कई शताब्दियों में भारत को इतना गौरव, इतनी प्रतिष्ठा प्राप्त 
नहीं हुई थी जितनी कि बंगला देश की आजादी के वाद प्राप्त हुईं। इसके बाद 'शिमला समझौते' 
द्वारा भारत,और पाकिस्तान के वीच बहुत सी समस्याओं का निबटारा हुआ । यदि आज भारत 
और पाकिस्तान के बीच पहले से कम तनाव है, तो इसका श्रेय शिमला समझौते” को है। 
शिमला समझौते' ने भारत के दुष्टिकोण को प्रमाणित किया' कि भारत अपने पड़ौसिय़ों के साथ 
अच्छे सम्बन्ध रखना चाहता है। 

मधु लिमये लिखते हैं : “इन्दिरा गाँधी ने अपने पड़ौसियों के साथ भारत के सम्बन्धों में 
किसी भी तीसरी ताकत का हस्तक्षेप बरदाश्त नहीं करने का निर्णय किया। इन्दिरा गाँधी को 
सबसे पहले बंगला देश की उनौती का सामना करना पड़ा । ,एक ओर निक्‍सन और किसिंजर इस 
बात पर जोर दे रहे थे कि भारत द्वारा बंगला देश के शरणाथियों की समस्या का हल निकालने 
के लिए बल प्रयोग नहीं होना चाहिए दूसरी ओर भारतीय लोकमत बंगला देश की स्वतन्चता 
को मान्यता देकर इस प्रश्त को सुलझाने के लिए शीघ्र फौजी कार्यवाही का क्षाग्रह कर रहा था। 
तीसरी ओर चीन भारत विरोधी रुख अख्तियार कर पाकिस्तान कर खुलकर साथ दे रहा था। 
पल समय में इन्दिरा गाँधी ने बहुत सावधानी और चतुराई से काम किया, इनमें कोई सच्देह 
नहीं । 

सबसे पहले उन्होंने संकल्पर्णाक्त के साथ अमरीकी दबाव का डटकर मुकावला किया । फिर 
मास्को के साथ, अपने दूत की मारफत, सोवियत-भारत सन्धि की तथा-चीन और अमरीका के 
विरोध का जवाब देने के लिए उपयुक्त व्यूहरचना की । भारत का लोकमत का दवाव बंगला देश 
के पक्ष में बढ़ता चला जा रहा था, लेकिन चीन के सम्भावित फौजी हस्तक्षेप के खतरे को भी 
नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। इसलिए फौजी कायेवाही के लिए तारीख मुकरेर करते 
समय उन्होंने इस बात का भी ख्याल रखा कि उत्तर में भारत और चीन की सीमाओं पर स्थित 
घाटियाँ दिसम्बर में वर्फ से ढक जाती हैं और उसके बाद सेनाओं के लिए उन घाठियों को लाँधकर 
भारत की ओर वढ़ना असम्भव हो जाता है ' * * * इस तरह समुचित अत्तर्राष्ट्रीय ग्यूहरचता 
और पूरी सैनिक तैयारी के साथ इन्दिरा गाँधी ने बंगला देश में फौजी हस्तक्षेप किया 

अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में इन्दिरा गाँधी सर्देव इस बात पर अटल रहीं कि भारत अपनी 
विदेश नीति का निर्माण करते में अपने ही विवेक से काम लेने के लिए स्वतस्त्र है। उन्होंने 
गतिशील, सकारात्मक और संघटनकारी नीति का अवुसरण किया | 


जनता सरकार एवं भारतीय विदेश नीति : कितनी निरन्तरता कैसा परिवर्तन 
(#&५ एशरा'श 50फएरोपाशएारप' ७० 79478 ए0शशाठार एठ70ए 
€0०रारणशाएएर 2० ८छ8४२05) 


मार्च 977 में आयोजित भारतीय लोकसभा के आम उनावों में 30 वर्षों जितने लम्बे 
समय के बाद केन्द्रीय स्तर पर सत्ताधारी दल में परिवर्तत हुआ था। इसमें विदेश नीति प्रतिस्पर्द्धी 
कांग्रेस एवं जनता पार्टी के वीच विवाद का मुख्य विषय नहीं रही । फिर भी, झनता पार्टी में 
ऐसे कई नेता थे, जिन्होंने पहले काँग्रेसी सरकारों की विदेश नीति पर आलोचनात्मक रुख अपनाया 


4 रविवार, 27 अक्टूबर-2 नवम्बर, 985, पृ० 32॥ 
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था । यही नहीं, स्वयं जनता पार्टी के चुनाव घोषणा-पत्र में विशुद्ध गुट-निरपेक्षता' तथा किसी 
महाशक्ति की ओर 'झुकाव को सही करने” जैसी काँग्रेस से भिन्न बातें कही गयीं। इस कारण 
अनेक भारतीय एवं विदेशी समीक्षकों हवस जतता सरकार के अधीन भावी भारतीय विदेश 
नीति के बारे में अटकरलें लगाने का आधार विल्कुल अस्वाभाविक या गलत नहीं था । कुछ लोगों 
के मतानुसार जनता सरकार के अधीन देश की विदेश नीति में मूलभूत परिवर्तन हुए । दूसरों के 
अभिमत में जनता तथा विगत कांग्रेसी सरकारों द्वारा अपनायी गयी विदेश नीति के स्वरूप में 
निरन्तरता है कोई मुलभूत अन्तर नहीं । 

मुलभृत परिवर्तन क्यों नहीं हुआ--जनता सरकार के अधीन देश की विदेश नीति में 
मूलभूत परिवर्तन न होने के अमेक कारण हैं : ः 

हमारे देश की विदेश नीति का मुख्य आधार गुट-न्रिपेक्ष तीति का पालन करना तथा 
रंगभेद, जातिभेद, उपनिवेशवाद, नव-उपनिवेशवाद एवं साम्राज्यवाद का विरोध करना रहा है। 
इसका चरम लक्ष्य विश्व-शान्ति एवं सुरक्षा के साथ ही देश की सीमाओं की सुरक्षा तथा आत्तरिक 
आशिक विकास है । भारतीय विदेश नीति की रूपरेखा तैयार करते समय उसमें इन राष्ट्रीय हितों 
का समावेश स्वतन्वता-संग्राम में अग्रणी नेताओं द्वारा पं० नेहरू के नेतृत्व में सुदृढ सैद्धान्तिक 
आधार पर किया गया । इससे उत्तराधिकारी शासक या दल द्वारा उसमें मुलभूत परिवर्तत करना 
अनावश्यक ही था। श्री शास्त्री, श्रीमत्ती गाँधी तथा जनता सरकार इसके अपवाद नहीं रहे । 

परन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि भारतीय विदेश नीति जड़ रही है। राष्ट्रीय, क्षेत्रीय एवं 
उन्‍्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में परिवर्तेत आने के कारण श्री शास्त्री तथा श्रीमती गाँधी के युग में 
किन्हीं देशों के प्रति विशेष सहानुभूति का रुख पाया गया। उदाहरणार्थ, 97! में भारत ने 
सोवियत संघ से मैत्री एवं सहयोग सन्धि की, जो बदलते सन्दर्भ की आवश्यकता थी । मार्च 977 
में जनता सरकार बनने के बाद देश की विदेश नीति में मूलभूत परिवर्तन नहीं करने का कारण 
पक्लेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक समाज का न्यूनाधिक वही स्वरूप रहना है। 

इसका एक और कारण जनता पार्टी की संरचना है । इसमें विलीन पाँच घटकों में से दो 
घटक--संगठन काँग्रेस और काँग्रेस फार डेमीक्रेसी--के नेताओं ने विगत काँग्रेसी नेहरू, शास्त्री एवं 
श्रीमती गाँधी की सरकारों की विदेश नीति का पूर्ण समर्थन किया था, क्योंकि वे पहले काँग्रेस में 
ही थे। तीसरे घटक, भारतीय लोकदल ने देश की विदेश नीति के बारे में कभी ठोस कार्यक्रम 
रखा ही नहीं । समाजवादी दल ने स्वर्गीय डॉ० राम मनोहर लोहिया के समय भारत के वेदेशिक 
मामलों में विशेष रुचि दिखायी थी किन्तु उनके निधन के पश्चात्‌ दल क्री शक्ति एवं प्रभाव में 
कमी आ गयी तथा उसके नेताओं मे विदेश नीति में अधिक रुचि नहीं ली । केवल जनसंघ ही ऐसा 
दल था जिसने राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में निरन्तर तथा सन्तुलित रूप से ध्यान दिया 
किन्तु उसने भारत द्वारा गुट-निरपेक्ष नीति अपनाने तथा जातिभेद, रंगभेद, उपनिवेशवाद 
एवं साम्राज्यवाद का विरोध करते के सम्बन्ध में कभी सैद्धान्तिक मतभेद प्रकट नहीं किया । उसका 

५ मुख्य विरोध चीन एवं पाकिस्तानी द्वारा हड़पी गयी भारतीय भूमि के वारे में विगत सरकारों की 

छुलसुल नीति, इजराइल को यथोचित कूटनीतिक मान्यता न देने 'तथा अरब देशों को आवश्यकता 
से अधिक महत्व देने से सम्बन्धित था। श्रीमती गाँधी के काल में उसने देश को सोवियत संघ , 
की ओर झुकाने का आरोप लगाया । मार्च 977 के आम चुनावों के पूर्व जनता पार्टी के गठन 
में जनसंघ ने विलीन होने के साथ भारत के वैदेशिक मामलों में ही नहीं, अपितु घरेलू नीति के 
बारे में भी अपना दृष्टिकोण वदला था । राष्ट्रीय सन्दर्भ में उसने गाँधीवादी समाज की परिकल्पना 
की वात जनता पार्टी के चुनाव घोषणा-पत्र को अंगीकार कर मान ली थी । 

अमरीका जैसे दो-दलीय प्रजातान्त्रिक देश में सत्ताधारी दल के परिवर्तन के साथ वहाँ के 
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विदेश मन्त्रालय की नौकरशाही में भी परिवर्तन होता है। नया सत्ताधारी दल अपने लोगों को हु 
उसमें नियुक्त करता है तथा वे मिलकर. राष्ट्रीयः हितों . को अपनी समझ के अनुसार परिभाषित 
करते. हैं। किन्तु भारत जैसे लोकतान्त्रिक देश की स्थिति इससे भिन्न है। - यहाँ सत्ताधारी दह 
बदलने से नौक़रशाही नहीं बदलती, केवल बदलाव उन पर राजनीतिक आदेश चलाने वाले राज... “ 
नीतिज्नों या नेतृत्वं प्रदान करने वालों का होता है ।.इस तरह पार्टी के राज में आने के बाद विदेश- . 
नीति सलाहकार तो वही रहे । इस कारण भी मूलभूत परिवतंन नहीं हुआ । ़ न 
. कैसे .परिवर्तत ? कितनी निरन्तरता--नव-स्थापित जनता सरकार के प्रधानमली .. 

. मोरारजी देसाई ने अपनी पहली प्रेस कान्फ्रस में विशुद्ध गुट-निरपेक्ष नीति अपनाने, भारत-सोवियत - 
मैश्री-सन्धि को कायम रखने, पड़ौसी देशों के साथ घनिष्ट सम्बन्ध स्थापित करने, भरव: देशों को 
परम्परागत. समर्थन .जारी रखने 'तथा रंगभेद, -जातिभेद, उपनिवेशवाद, नव-उपनिवेशवाद एवं '' 
साम्राज्यवाद का विरोध करने की वातें कहीं । | 
जब प्रधानमन्तरी श्री देसाई ने अक्टूबर 977 में रूस की यात्रा की तो उसके वाद संयुक्त 

घोषणा में दोनों देशों में “भिन्‍त राजनीतिक एवं आशिक तन्त्र होने के उपरान्त:भी मित्रता' जैसे ' 
तथ्य का.समावेश किया गया । ऐसी खरी एवं सपाट . बातों का उल्लेख, भारत-सोविग्वत सम्बन्धों .. 
में पहले नहीं होता था ।? कम्पूचिया की- हेंग ..सामरिन्ं सरकार की मान्यता के वारे में-भारत-ने . 
स्पष्ट कहा “कि नयी सरकार का स्थिति पर पूर्ण नियन्त्रण नहीं है और जब तक वैसा नहीं हो 
» जाता हम कम्पूचिया को मान्यता नहीं दे सकते । जनता सरकार के शासनकाल में भांरत तथा, 
सोवियत संघ. के बीच रुपया-छूवल. विवाद-का ' औचित्यपूर्णनिपटारा हुआ | श्रीमती गाँधी के ' 


* समय में अमरीका तथा चीन को अधिक रुष्ट न करते हुए सोवियत संघ के साथ उष्ण उत्साह के 
साथ घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित. किये गये, किन्तु. जनता सरकार के समय - में. घनिष्ठ सोवियत ' 
सम्बन्धों को स्थिर रखते हुए अमरीका-:तथा-चीन .से अच्छे सम्बन्ध बनाने का: प्रयास किया 
'जाने लगा । ॥ 
मोरारजी देसाई ने अमरीकी राष्ट्रपति कार्टर को यह बता दिया कि भारत केवल तारापुर 
' और राजस्थान परमाणु संयन्त्रों के लिए पूर्व सहमत निगरानी शर्तों को ही ,मातर सकता है लेकिन 
ये शर्तें वह अन्य संयन्त्रों के बारे में नहीं मातेगा। इसी प्रकार भारत अपने संयन्त्रों परततों 
अन्तर्राष्ट्रीय निगरानी स्वीकार करेगा और न ही वह परमाणु अप्रसार सन्धि पर दस्तखत करेगा। 
कार्टर की भारत यात्रा समाप्त होने के (जनवरी 978) दो दित्र बाद श्री देसाई ने अमरीकी " 
सिटनेरों के एक प्रतिनिधि मण्डल को दो ट्क शब्दों में कहा कि यदि भारंत को परिशोधित' 
: यूरेनियम न मिला तो बहुत कठिनाई होगी । .लेकिन वह इस कठिनाई को सत्यांग्रह की भाव : 
से झेलेगा तथा कुछ दूसरा प्रवन्ध भी करेगा ।, कुल मिलाकर यह स्पष्ट हो गया कि यदि सच्ची 
 गुट-निरपेक्षता का मतलब भारतीय परामाणु संयन्त्रों को अमरीकी निगरानी में रख देना लगाया _ 
जा रहा था तो ऐसी सच्ची गुटनिरपेक्षता को जनता सरकार ने ठुकरा दिया।' जनता सरकार 
की इंसे दृढ़ता की! प्रशंसा भारतीय साम्यवादी पार्टी ने भी की । $ 
.  ' दूसरा पंरिवर्तन भारतीय विदेश नीति में उसके पड़ौसी देशों के प्रति सम्बन्धों में आया।' 
“पं० नेहरू के नेतृत्व में भारत की. पड़ौसी देशों के साथ समस्याएँ उनके अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण 
उपागम से सुलझाने की आदत थी। यद्यपि: श्रीमती गाँधी ने उत्तके साथ सम्बन्ध मधुर करने 
क्षेत्रीय दृष्ठिकोण|उपोगम का प्रयोग किया। फिर भी बंगला देश की भुंक्ति औरं सिविकिम की. : 
. भारत में विलय छोटे देशों के लिए चिन्ता का विषय. वेने। कुल मिलाकर श्रीमती .गाँधी के सम 
में पड़ीसी देशों के साथ समस्याएँ निपटाने में ध्यान केन्द्रित किंया' गया, किन्तु विदेश नीति के . 
चालंन में अंपेक्षाकुत कम खुलापन होने से इन देशों ने भूमि एवं जनसंख्या की देष्टि से विशात्र 
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भारत को सदैव शंका की दृष्टि से देखा। जनता सरकार की विदेश नीति में अपेक्षाकत अधिक 
खुलापन होने से अब वे देश अपने रुख को बदलने लगे। नयी सरकार ने उदारतापूर्वक नेपाल के 
साथ तीन नयी सन्धियाँ कीं, वंगला देश के साथ फरक्का विवाद को सुलझाया, भारत के विदेश 
/मन्‍्त्री श्री वाजपेयी ने पाक यात्रा को तथा चीन के साथ कूटनीतिक सम्बन्ध घनिष्ट करने की 
राजनीतिक इच्छा व्यवहार भे दिखाकर उन्हें प्रभावित किया । 
श्री वाजपेयी में चीन की यात्रा की । उनका कहना था कि इस यात्रा ,से भारत को चीन 
के विचार जानने का अवसर मिलेगा । किच्तु वाजपेयी की चीन की यात्रा की विफलता से जनता 
सरकार की विदेश नीति की आभा मद्धिम पड़ने लगी । चीन द्वारा वियतनाम पर आक्रमण कर 
देने से वाजपेयी को अपनी यात्रा बीच में ही भंग करती पड़ी । 
तीसरा परिवतंन देश की विदेश नीति के निर्धारण एवं संचालन में प्रधान मन्त्री, विदेश 
मन्‍्त्री तथा विदेश भन्‍्तालय की नौकरशाही की भूमिका के सम्बन्ध में आया ॥ विगत कंग्रिसी 
सरकारों के प्रधानमन्त्री विदेश मन्त्रालय की नौकरशाही से परामर्श कर हावी रहते थे तथा विदेश 
मन्‍्त्री सदैव उनका मुह ताका करते थे । जनता सरकार के अधीन प्रधानमन्त्री देसाई ने विदेश 
मन्‍्त्री वाजपेयी को देश के वैदेशिक मामलों के नेतृत्व करने का पूर्ण अवसर दिया जो एक स्वस्थ 
परम्परा थी । संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के 32वें अधिवेशन में विदेश मन्त्री श्री वाजपेयी ही 
पहले भारतीय थे जो देश की राष्ट्र-भाषा हिन्दी में बोले । 
इस प्रकार भारतीय विदेश नीति की विषय-वस्तु में कोई आधारभूत अन्तर नहीं आया । ' 
जनता सरकार की आचरण शैली में शिल्तता होते के कारण देश की विदेश दीति की विषय-वस्तु 
अधिक प्रभावशाली एवं अथंपूर्ण बनी । पड़ोसी देशों तथा विश्व की दृष्टि में भारत की छवि 
निखरी । वैदेशिक भामलों में जनता सरकार की यही सबसे वड़ी विशिष्ट सफलता है । 


भारतीय विदेश नीति : इन्दिरा युग (980 से 984) 
(7"शणज&ार ४0शशऊार एठा॥ए९ ; प0)728& 52४, 980-984) 


जनवरी 980 में श्रीमती इच्दिरा गाँधी पुनः प्रधानमन्त्री पद पर आसीन हुईं। इसके 
बाद 3 अक्टूबर, 4984 तक (श्रीमती गाँधी की हत्या) भारतीय विदेश नीति के प्रमुख आयाम 
निम्नलिखित हैं : 

. अफगानिस्तान संकट पर भारतीय दृष्टिकोण--अफगानिस्तान मे सोवियत संघ के 
हस्तक्षेप ने शीत-युद्ध हमारे बहुत समीप ला दिया । श्रीमती गाँधी ने चुनाव जीतने के तुरन्त बाद 
संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के प्रतिनिधि को अफगान समस्या के सन्दर्भ में जो निर्देश दिये वे इस 
प्रकार हैं-“-() सोवियत संघ ने अफगानिस्तान सरकार के आग्रह पर अपनी सैनिक टुकड़ी भेजी 
है। (2) भारत किसी भी देश में बाहरी सेना की उपस्थिति को अनुचित मानता है। (3) 
सोवियत संघ ने भारत को आश्वासन दिया है कि अफगानिस्तान सरकार के आग्रह पर उनके 
सैनिक वापस बुला लिये जायेंगे । भारत को सोवियत संघ द्वारा दिये गये आश्वासन पर अविश्वास 
करने का कोई कारण नहीं हे । (4) भारत यह आशा करता है कि सोघियत संघ अफगानिस्तान 

“की स्वतन्त्रता का उल्लंघन नहीं करेगा एवं सोवियत सैनिक आवश्यकता से अधिक एक भी दिन 

, अफगानिस्तान में नहीं रहेंगे । (5) भारत अफगानिस्तान में अशान्ति एवं विखराव फैलाने वाली 

बाहरी शक्तियों के कार्य का विरोध करता है। (6) अफगानिस्तान के निकट के क्षेत्र में (अर्थात्‌ 

पाकिस्तान में) सैनिक अड्डों की स्थापना एवं भारी मात्रा में सैनिक सामान पहुँचने से भारत की 
सुरक्षा कै लिए गम्भीर खतरा उत्पन्न हो गया है । 

सोवियत संघ से परम्परागत मैत्री के, सन्दर्भ में भारत ने भफगानिस्तान में सोवियत 

हस्तक्षेप का विरोध करने में बहुत संयम से काम लिया है। भारत यह कैसे भूल सकता है कि 
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अमरीका 950 से लगातार आज तक पाकिस्तान का सैन्यीकरण कर रहा है तथा चीन भी 950 
से पाकिस्तान को सामग्री पहुँचा रहा है। 977 में बंगला देश के निर्माण के बाद चीन तथा 
अमरीका बहुत निकट आ गये हैं । भारत चाहता है कि सोवियत सैनिक अफग्रानिस्तान से बाप 
चले जायें किन्तु भारत यह भी नहीं चाहता कि अमरीका पाकिस्तान को अफगानिस्तान एवं < 
सोवियत संघ की ओर से आक्रमण का भय दिखाकर बहुत अधिक मात्रा में सैनिक सामान पाकिस्तान 
में एकत्रित करे । 

2. कम्पूचिया की हेँंग रामरिन सरकार को सान्यता--भारत ने 980 में कम्यूचिया 
की हेंग सामरिन सरकार को मान्यता दे दी । स्मरणीय है कि कम्पूचिया को कूटनीतिक भाज्यता 
देने के लिए भारत की यह कहकर आलोचना की गयी थी कि भारत का उक्त कदम सोवियत संघ 
को अनुचित समथ्थन देने की दृष्टि से उठाया गया था । 

3, सातवें गुट-निरपेक्ष शिखर सम्सेलन का आयोजन--मार्च 983 में नभी दिल्ली में 
7वें गुट-निरपेक्ष शिखर सम्मेलग का सफल आयोजन किया गया । श्रीमती इन्दिरा गाँधी तीन व 
के लिए गुट-निरपेक्ष आन्दोलन की अध्यक्ष निर्वाचित हुईं । इससे न केवल तीसरी दुनिया के देशों में 
अपितु विश्व-व्यापी स्तर पर भारतीय विदेश नीति के नये आयाम उद्घाटित हुए । 

4. एशियाई खेलों का सफल आयोजन--भा रत ने मवम्वर 982 में नयी दिल्‍ली में 
एशियाई खेलों का सफल और शानदार आयोजन करके एशियाई देशों में भारतीय क्षमता कौर 
आत्मविश्वास का नया प्रभाव छोड़ा । खेलों के माध्यम से अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के विकास वा 
भारतीय विदेश नीति में यह एक नवीन तत्व है । “ 

5. भार त-चीन सम्बन्ध--जनवरी 98] से भारत तथा चीन के मध्य उच्च-स्तरीय वार्ता « 
का क्रम प्रारम्भ हुआ ताकि आपसी हित की समस्याओं का निदान निकाला जा सके । प्रधानमल्री 
श्रीमती गाधिी ने सेलेसवरी तथा वेलग्रेड में चीनी नेताओं से आपसी हितों के प्रश्त पर चर्चा प्रारण 
की थी । जनवादी चीन के उपनचअ्रधानमन्त्री एवं विदेशमन्त्री हुआंग हुआ ने 26 जून से 30 घूत, 
98। तक भारत की यात्रा की। 28 जनवरी, !983 को भारत का एक उच्चस्तरीय 
प्रतिनिधिमण्डल कूटनीतिक वार्ता के लिए चीन गया । 

चीन के साथ सीम-विवाद पर वार्ता के दौर होने के बाद भारत यह महसूस करने लगा कि 
यदि बातचीत में कोई सफलता नहीं मिलती है तो राजनीतिक स्तर पर दोनों देशों की बेढकें 
आयोजित की जायें | यद्यपि इस सम्बन्ध में कोई औपचारिक सुझाव नहीं दिया गया किन्तु भारत 
सरकार यह निष्कर्ष अवश्य निकाल चुकी थी कि अधिकारी स्तर की फलहीन वार्ता की खंखला 

' से कुछ भी परिणाम नहीं निकलेगा। वार्ता में भाग लेने वाले भारतीय अधिकारियों ने भारत 
सरकार को यह बता दिया कि दोनों देशों के अधिकारियों की वार्ता के तीन दौर हो जाने के वाद 
विदेश मन्न्नालय यह स्वीकार करने में नहीं हिचकिचाता कि अभी तक वार्चा की प्रगति नगष्य 
ही रही है। 

भारत-चीन अधिकारी स्तर की प्रथम वार्ता वीशिंग में, द्वितीय वार्ता नयी दिल्ली में तथा, 
तीसरी वार्ता पुनः बीक्षिंग में हुई थी। दोनों पक्ष वार्ता का सतही आधार ले रहे थे। चीर्नी 

' अधिकारी केवल पैकेज समझौते की बातचीत के परे नहीं जा पाये तथा उन्होंने इन समझौतों वा 

आवरण हटाने का प्रयास भी नहीं किया । 

6. भारत-अमरीकी सम्बन्ध--25 जुलाई, 982 को श्रीमती गाँधी अमरीकी की 2 
दिवसीय यात्रा पर नयी दिल्‍ली से वाशिगटन के लिए रवाना हुईं। यह यात्रा राष्ट्रपति रोवाल्ड 
रीगन के निमन्त्रण पर की गयी । इससे पूर्व केनकुन सम्मेलन में श्रीमती गाँधी श्री रीगन से मिल 
चुकी थीं। उल्लेखनीय है कि यह यात्रा श्रीमती गाँधी ने [! वर्ष के अच्तराल के बाद की। ईसे 


भारत की विदेश नीति | 565 


लम्बी यात्रा से भारत व अमरीका के आपसी सम्बन्ध स्थिर व लाभदायी हुए $ दोनों देशों के 
प्रेक्षकों का मत था कि श्रीमती गाँधी के दौरे से दोनों पक्षों को एक-दूसरे को समझने व गलत- 
फहमियों को दूर करने का मौका मिला । ऐसा कहा जाता है कि श्रीमती गाँधी अमरीका, तारापुर 

क्षके लिए परमाणु ईंधन एवं विश्व मुद्रा कोष से ऋण प्राप्त करने के मामलों में उसके विरोध को 
समाप्त करने वाशिगटन गयी थीं और इन दोनों बातों में उन्हें सफलता मिली । 

7. लब्दन में भारत सहोत्सव--982 में लन्दन में भारत उत्सव (४ भमा्चे, 982 से 
शुरू) हुआ । आठ महीने की लम्बी अव्नधि तक चलने वाले इस अनोखे उत्सव पर भारत व ब्रिटेन 
की सरकारों और अनेक अन्य संस्थाओं के लगभग सवा चार करोड़ रुपये खर्च हुए । . श्रीमती 
गाँधी की लगभग एक सप्ताह की ब्रिटेन की यात्रा प्रमुखतः सांस्कृतिक उद्देश्यों के लिए घोषित की 
की गयी थी । इस उत्सव के माध्यम से भारतीय संस्कृति एवं कला का दिग्दर्शन कराया गया। 
4 नवम्बर को भारत महोत्सव की समाप्ति पर ब्रितानी प्रधानमन्त्री श्रीमती मारग्रेट थैचर ने , 
कहा, “इस महोत्सव की अनन्यतम प्रदर्शनियों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों से भारत और ब्रिटेन 
अधिक नजदीक आये है ।” 

8. भारत ओर फ्रांस में यूरेनियम को सप्लाई पर समझौता--27 नवम्बर, 7982 को 
फ्रांस के राष्ट्रपति मित्तरां भारत की चार-दिवसीय यात्रा पर आये। उन्होंने भारतीय नेताओं से 

'आपसी हितों के मामलों पर लम्बी बातचीत की । इन बातचीतों के परिणामस्वरूप आपसी 
सहयोग के विस्तार तथा तारपुर पर समझौता हो गया । फ्रांस की सरकार ने तारापुर परमाणु 
बिजलीघर की पूरी क्षमता से संचालन के लिए हल्के परिष्कृत यूरेनियम की सप्लाई शीघ्र 

द ही शुरू करना मंजूर कर लिया । समझौते के अन्तर्गत फ्रांस से प्राप्त मूरेनियम ईंधन के उपयोग के 
बाद पुनः शोधन का भारत को पूरा अधिकार हो गया । इस प्रकार से तारापुर के लिए ईंधन की 
सप्लाई पर बहु-चचित विवाद समाप्त हो गया है। इस समझौते के परिणासस्वरूप अब तारापुर 
संयन्त्र पूरी क्षमता से कार्य कर सकेगा । दि 

9. राष्ट्रकुल-सम्सेलुन--नवम्वर 983 में नयी दिल्ली में राष्ट्रकुल सम्मेलन का आयोजन 
हुआ । इसमें 48 देशों ने भाग लिया | लगभग 97 करोड़ की जनसंख्या वाला यह राष्ट्रकुल विश्व 
की एक-चौथाई मानवता का संगठन है, जो उसके चौथाई भ्रू-भाग पर रहते हैं और उनमें आपस 
आपस में विश्व का चौथाई व्यापार होता है । न्‍ 

सातवाँ गुट-निरपेक्ष शिखर सम्मेलन : विदेश नीति की महत्वपुर्ण उपलब्धि 


(पप्तछ 5४8ए४४एप्त ए03-%760580 (0१४फऋएशएरएफ : पफ्छ ७&एप्ाहइएशएशशशण' 
ही 07 ए0एशशाएोर एठ07ट₹) 


भारत को जितनी प्रतिष्ठा निर्गुट शिखर सम्मेलन के आयोजन (7-2 मार्च, 983 : 

लयी दिल्‍ली) से मिली उतनी निकट अतीत में किसी अन्य घटना से नहीं मिली । गुट-निरपेक्ष 
शिखर सम्मेलन की बदौलत भारत की छवि पहले से कहीं अधिक तेजस्वी हो गयी और उसमें भाग 
लेने वाले 0] राष्ट्रों की ही नही, बल्कि विश्व के समस्त देशों की यह आकांक्षा जाग गयी कि 
«)रत विश्व शान्ति, सौहाद और सद्भावना बढ़ाने की दिशा में सक्रिय रहेगा और गुटनिरपेक्ष 
आन्दोलन के साध्यम से संसार के गति चक्र का थोड़ा-बहुत दिशा-दर्शन भी कर सकेगा ॥ श्रीमती 
गाँधी विश्व की महान नेता के रूप, में फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन के यासिर अराफात के शब्दों में. 
“हमारी नेता--गुट-निरपेक्ष आन्दोलन की नेता” उभरकर सामने आयी । वहुत-से विदेशी विशेषज्ञ 
भानते हैं कि इस सम्मेलन से भारतीय विदेश त्तीति के सन्दर्भ सकारात्मक परिणाम निकलेंगे। 
कई प्रेक्षक यह भी मानते हैं कि नेहरू के वाद पहली बार भारत क्षेत्रीय स्तर से निकलकर 


विश्व स्तर पर आ गया क्योंकि श्रीमती गाँधी इतने बड़े आन्दोलन की नेता चुनी गयीं और संयुक्त' 
राष्ट्र महासभा में आन्दोलन का प्रतिनिधित्व करेंगी । 
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भारतीय विदेश नीति : राजीव गाँधी युग (अक्टूबर 984. से) 

श्रीमती इन्दिरा गाँधी के वाद श्री राजीव गाँधी नये प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुए । राजीव 
गाँधी का 22वीं सदी का आह्वान तथा आधुनिकता की ओर रुझान में परम्परागत भारतीय नीति 
में परिवर्तत के बीज दिखायी दे रहे थे । मोटे रूप से राजीव गाँधी की विद्रेश नीति में चार बातों ' 
पर विशेष जोर दिया गया--निःशस्त्रीकरण (2व8काग्राशा८व), उपनिपेशवाद उन्मूलन (0000. 
ग्रां४ध07), विकास (70०ए००%७ए०॥),, तथा शान्ति की कूटनीति (/)9]0786५ ० ?६४७)। 
ये चारों ही शब्द अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर 'डी' से शुरू होते: हैं ।॥ अतः हम कह सकते हैं हि 
राजीव गाँधी की विदेश नीति की नवीन दिशाएँ मुख्यतः “4 डी” के समन्वित कार्यक्रम पर 
आधारित थीं । 

श्री राजीव गाँधी के नेतृत्व में भारतीय विदेश नीति को निम्नलिखित बिन्दुओं के पश्ििक्ष 
में समझा जा सकता है । 

]. निःशस्त्रीकरण और परमाण बस--राजीव गाँधी ने राष्ट्र के नाम पहले प्रसारण में 
परमाणु युद्ध खतरे को वर्तमान संमय की सबसे बड़ी चुनौती” बताया। जनवरी 985 मं. 
नि:शस्त्रीकरण की वर्तमान समस्याओं पर विचार करने के लिए छ: राज्यों (भारत, अजेंग्ठाञ्ञा, 
स्वीडन, यूनान, मेक्सिको और तंजानिया) का शिखर सम्मेलन नयी दिल्ली: में सयोजित किया जिप्मों ' 
परमाण अस्त्रों को सदा के लिए खत्म कर देने की सिफारिश की गयी । अमरीकी कांग्रेस में भाषण , 
करते हुए उन्होंने युद्ध मुक्त अन्तरिक्ष की वात कही । पाकिस्तान द्वारा निमित- परमाणु योजना के . 
परिप्रेक्ष्य में उन्होंने कहा कि “भारत के पास पिछले 0 वर्षों से परमाणु बम बनाने की क्षमता है; 
लेकिन हमने अपने सिद्धान्तों के कारण ही वम के विकास की दिशा में कोई काम नहीं किया है" 

2. राष्ट्रमण्डल--6 से 2! अक्टूबर तक वहामा में राष्द्रकुल देशों के राष्ट्राध्यक्षों के 
सम्मेलन में श्री गाँधी ने भाग लिया। सम्मेलन में बोलते हुए श्री गाँधी ने राष्ट्रकुल के बे 
सहयोगियों से अपील की कि वे द० अफ्रीका से रंगभेद प्रणाली उखाड़ फेंकने का जोरदार अभियात 
चलायें । 

3. संयुक्त राष्ट्र संघ--संयुक्त राष्ट्र की 40वीं वर्षगाँठ पर भाषण करते हुए राजीव गाँधी 
ने मुख्यतः तीन मुद्दों की चर्चा की--सैन्य प्रतिस्पर्द्धा, विकासशील देशों में बढ़ता आधिक संकद, ' 
दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद व नामीविया की स्वतन्बता । . 

4. भारत-जापान सम्बन्ध--28 नवम्बर, 985 को श्री राजीव गाँधी जापान पहुँचे 
जहाँ उन्होंने प्रधानमन्त्री नाकासोने से भेंट की ॥ जापान 30 अरब येन अर्थात्‌ लगभग 60 करोई 
रुपये का ऋण भारत को देगा । इस राशि का उपयोग असम में टर्बाइन' टेक्नालॉजी से द्वारा गैस 
विद्युत पैदा करने में किया जायेगा । भारत और जापान ने विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में व्यापक 
सहयोग पर एक समझौता किया जिससे प्रौद्योगिकी के हस्तान्तरण का मार्ग प्रशस्त हुआ । वर 
988 पम्ें भी भारत के प्रधानमन्त्री ने जापान की यात्रा की और आशिक क्षेत्र में भारत-जापात 
सहयोग बढ़ाने की इच्छा प्रकट की । हा 

5. पड़ौसी देश--श्री राजीव गाँधी ने एक वर्ष की अल्पावधि में चीन के प्रधानमन्त्री जिद 
झियांग, पाक राष्ट्रपति जनरल जिया और बंगला देश के राष्ट्रपति जनरल इरशाद से मुलाबाते 
की । बंगला देश में आये भीषण तूफान के दौरान वे मई 985 में स्वयं ढाका पहुँचे। अकदूत . 
985 में भारत और बंगला देश के बीच गंगा नदी के पानी के बँटवारे को लेकर नसाऊ में एक: 
समझौता हुआ । 6 दिसम्बर, 985 को पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल जिया भारत आये और 
दोनों के मध्य एक छः-सुत्री समझौता हुआ जिसमें तय किया गया-कि वे एक-दूसरे के परमाणु 
प्र हमला नहीं करेंगे ।4 नवम्बर, 985 को नई दिल्ली में भारत व चीन के बीच छ8 दौर 
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की वार्ता सम्पन्न हुई । श्रीलंका को तमिल समस्या के समाघान में थिम्पू वार्ता के माध्यम से भारत 
ने राजनयिक सहयोग प्रदान किया । 29 जुलाई, 987 को कोलम्बो में राजीव-जयवद्धेने समझौता 
हुआ । यह समझौता श्रीलंका में वर्षों से चली आ रही तमिल समस्या का समाधान करता है। 
समझौते के तहत श्रीलंका में भारतीय शान्ति सेवा भेजी गयी । 

6. निर्भुट आन्दोलन--श्रीमती गाँधी की मृत्यु के वाद राजीव गाँवी गुट-निरपेक्ष आन्दोलन 
के अध्यक्ष बने और अगस्त !986 तक वे निर्णुठ आन्दोलन का नेतृत्व करते रहे । उन्हीं की प्रेरणा 
से नवम्बर 985 में नई दिल्‍ली में गुट-मिरपेक्ष युवा सम्मेलन सम्पन्न हुआ।.. 

7, साकं--अपने प्रथम प्रसारण में भारतीय विदेश नीति पर इंग्रित करते हुए राजीव 
गाँवी ने दक्षिण एशिया का अलग से उल्लेख किया। साकों' के बनने में उनकी भूमिका प्रशंसनीय 
है । राजीव गाँधी ने उपमहाद्वीप के दूसरे देशों में भारत के रवैये को लेकर विश्वास पैदा किया | 
उनके अनुसार सहयोग के इस नये मंच से दक्षिण एशिया को शान्ति और विकास का क्षेत्र बनाने 
में मदद मिलेगी । 

8. महाशक्तियाँ--4 अक्टूबर, 985 को राजीव गांधी ब्रिटेन की यात्रा पर पहुँचे । इस 
यात्रा की सबसे उल्लेखनीय वात यह थी कि श्रीमती श्रेंचर पुरानी परम्पराओं को तोड़ते हुए श्री 
गाँधी की आगवानी करने स्वयं हवाई अड्डे पर आयीं। 2 अक्टूबर को श्री गाँधी ने हवाना में 
क्यूबा के राष्ट्रपति फिडेल कास्त्रो से भेंट की । 24 अक्टूबर को श्री गाँधी न्यूयार्क से एक दित की 
हालैण्ड यात्रा पर हेग पहुँचे । 26 अक्टूबर, 985 को श्री गाँधी एम्सठर्डम से सीधे नई दिल्‍ली 
न लौटफर सोवियत संघ की शाजधानी मास्को पहुँचे । प्रधानमन्त्री का यह्‌ अचानक मास्कों जाता 
देश-विदेश में अटकलों का बाजार गर्म कर गया। अस्तर्राष्ट्रीय राजनीति की शतरंज को ठीक से 
समझने वाले जानते हैं कि दो-दो अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों से लौटने के बाद खासतौर पर संयुक्त राष्ट्र 

संघ में रेगन की अड़ियल निराशाजवक बातचीत और महासभा में दिये गये उनके भाषण के बाद 
मास्को अपने एक मित्र देश भारत की प्रतिक्रिया जानने को उत्सुक था। रेगन से बातचीत के वाद 
जब यह यह स्पष्ट हो गया कि अमरीका पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम के माध्यम से ब्लेकमेल 
करना चाहता है तो ऐसे वक्त में भारत का सोवियत संघ से विचार-विमर्श करना एक कूटनीतिक 
दाँवपेच ही कहा जायेगा। वस्तृत: राजीव गाँधी ने समस्याओं को समझकर तुरन्त समाधान करने 
की अपनी आदत का उदाहरण ही पेश किया । राजीव गाँधी ने, रेगन को उत्तकी हर हरकत का 
जवाब कूटनीतिक दृष्टि से दिया है । | 

राजीव गाँधी के राजनय की विशेषता थी--अधिक से अधिक टकराव के बिन्दुओं को 
टालने का प्रयत्न । उस समय भले ही रेगन सरकार भारत की अन्तर्राष्ट्रीय नीतियों से उतनी ही 
असहमत थी जितनी कि वह इन्दिरा गाँधी की नीतियों से थी, फिर भी प्रत्यक्ष रूप से वह ठकराव 
की स्थिति में नहीं आयी | इसी प्रकार दक्षिणी अफ्रीका के मामले में यद्यपि भारत ने अपनी 
च्रिपरिचित विरोधी नीति को ही दोहराया है, फिर भी इसमें व्यावह्रिकता के अनेक बिन्दु 
दिखायी देते है। उदाहरण के लिए, वहामा में राष्ट्रकुल सम्मेलन में दक्षिण अफ्रीका के सिलसिले 
में जो प्रस्ताव पारित हुए उसमें उमग्रवादी अफ्रीकी देशों और नरम नीति वाले देशों के बीच 
सामंजस्य स्थापित करने का काम प्रधानमन्ची राजीद गाँधी ने किया । 
ेल्‍ राष्ट्रीय प्राथमिकताओं और क्षेत्रीय प्रायमिकता को लगभग समान धरातल पर लाने का 
भी प्रधानमन्त्री ने प्रयास किया है । यह कल्पना करना अव्यावहारिक होगा कि भारत अपने 
तिकठ पड़ौसियों के साथ सम्बन्ध विना सुधारे सार्वभौमिक मामले में क्षेत्रीय तालमेल का सफल नेतृत्व 


कर सकेगा । इसलिए अपने तिकट के पड़ोसियों के साथ लगातार सम्बन्ध सुधारने का अभियान 
सत्ता में आने के बाद से तुरन्त चालू किया गया । ह 
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राजीव की नीति में स्पष्टवादिता का पुट अधिक था । अफगानिस्तान के बारे में उन्होने 
कहा कि भारत 'हस्तक्षेप' और जड़ंगेबाजी दोनों के खिलाफ है। वाशिगटन को भी संकेत दिया 
गया कि वह परमाणु बम के बारे में पाकिस्तान के साथ कड़ाई से पेश आये । 


भारतीय विदेश नीति : बी० पी० युग (दिसम्बर 989 से) 
(एरणा<4ार 70027 70.7५ ; ५. ए, 84580 ए२0)॥ 70800/8388 989) 


राष्ट्रीय मोचें के नेता निर्वाचित होने के बाद राष्ट्रपति ने 2 दिसम्बर, 989 को श्री 
वी० पी० सिंह को भारत के सातवें प्रधानमन्त्री की शपथ दिलायी। श्री वी० पी० सिंह राजीव 
सरकार में वित्त एवं रक्षा मन्त्री जैसे पदों पर कार्य कर चुके थे । उन्होंने श्री इन्द्रकुमार गुजराल को 
विदेश मन्त्री नियुक्त किया । श्री गुजराज श्रीमती इंदिरा गांधी के समय सोवियत संघ में भारत 
के राजदूत रह चुके हैं । श्री गुनराल की नियुक्ति से स्पष्ट हो गया कि राष्ट्रीय मोर्चा सरकार 
की विदेश नीति क्या होगी । 

अपनी प्राथमिकताओं के बारे में श्री गुजराल कहते हैं : “हमारी पार्टी-के घोषणापत्र मे 
श्रीलंका और नेपाल जैसे पड़ौसी देशों से रिश्ते सुधारने पर जोर दिया गया है, इस मामले मे 
हमें कुछ परिस्थितियाँ विरासत में मिली है, हम इतिहास को उलट नहीं सकते * * * * हम चाहते 
हैं कि पाकिस्तान से हमारे रिश्ते गर्मजोशी वाले हों, चीच से भी रिश्ते सुधारने की पर्याप्त,सम्भा- 
बनाएँ हैं, फिर हम अफगानिस्तान को स्वतन्त्र लोकतांभिक और निर्मूट राष्ट्र के रूप में देखना 
चाहते हैं * * * " सोवियत संघ हमारा भरोसेमन्द दोस्त रहा है, अमेरिका से भी रिश्ते सुधारने के 
लिए हम अपने दरवाजे खोलना चाहेंगे ।? 

वी० पी० की विदेश नीति के स्वरूप का संकेत 20 दिसम्बर 989 को राष्ट्रपति के 
अभिभ्नाषण में मिलता है जिसमें कहा गया है--. भारत गुटनिरपेक्ष नौति पर चलना रहेगा; 2. 
वह फिलिस्तीनी लोगों के अधिकारों का समर्थक है; 3. भारत महाशक्तियों के साथ सम्बन्धों को 
मजबूत बनायेगा; 4. पड़ौसी राज्यों से सम्बन्धों को सुधारेगा; 5. चीन के साथ सम्बन्ध सुधारने की 
जो प्रक्रिया आरम्भ हुईं है, वह जारी रहेगी । 


भारत और उसके पड़ोसी 
(09753 300) छझह़ए परराउएप्र5007785) 


भारत के लिए आज सबसे बड़ी चुनौती पड़ौसियों के बिगड़े तेवर सुधारने की है ।* चीन से 
सम्बन्धों के सामान्यीकरण का दारोमदार सीमा विवाद के हल पर अधिक निर्भर है। पाकिस्तानी 
परमाणविक कार्यक्रम तथा अमरीका द्वारा दी जाने वाली शस्त्र सहायता चिन्ता का मामला है। 
इसे विडम्बना ही समझा जा सकता है कि आज पाकिस्तान और चंगला देश के पारस्परिक सम्बन्ध 
भारत-बंगला देश सम्बन्धों की अपेक्षा मधुर हैं । श्रीलंका के तेवर चढ़े हुए हैं और हर बार रियायतें 
देने के बावजूद तेपाल की ओर से भारत को आक्रामक राजनय बर्दाश्त करनी पड़ती है । 


भारत-पाकिस्तान सम्बन्ध 
(70०0-7५ एपा.७&77005) 


एशिया महाद्वीप में ब्रिटिश उपनिवेशवाद की समाप्ति के साथ एक नये संघर्ष की शुरूआत 
हुईं जिसके परिणामस्वरूप इस क्षेत्र से शान्ति” शब्द का लोप ही हो गया । यह संघर्ष है दो पड़ौसी 
देशों का संघर्ष--जिसे भारत-पाक संघर्ष के नाम से जाना.जाता है । भारत विभाजन के समय की 
घृणा और अविश्वास मे दोनों ही देशों को आज तक युद्ध की तैयारी में लगाये रखा। प्रारम्भ से 
ही दोनों देशों की सेताएँ एक-दूसरे के आमने-सामने न केवल तैनात रहीं अपितु तीन बड़े युद्ध हुए 
और एक' छोटी-सी चिनगारी से किसी भी दिन चौथा युद्ध शुरू हो जाये तो आश्चय नहीं। 
पाकिस्तान की विदेश नीति का आधार भारत विरोध रहा है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग की 
हिन्दुओं के प्रति घृणा की नीति का फल है। इसलिए पाकिस्तान के शासकों के लिए यह आवश्यक 
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हो गया कि वे भारत विरोध की नीति अपनायें क्‍योंकि यदि वे ऐसा नहीं करते हैं तो उसके 
जन्म का आधार ही नष्ट हो जाता है। कश्मीर का प्रश्न इस नीति की प्रमुख अभिव्यक्ति है । 
कश्मीर को प्राप्त करने के लिए कभी अमरीका और ब्रिटेत का पिछलग्गु बने रहने की नीति तो 
कभी चीन की चापलूसी यही संकेत देती है कि उसका भारत विरोध हमेशा बना रहेगा। 

भारत-पाक संघर्ष की प्रकृति को सही रूप से समझने के लिए भारत विभाजन में निहित 
तथ्यों का वस्तुनिष्ठ अध्ययन अपरिहाय है। विभाजन की घटना ने दो समुदायों के बीच घृणा, 
अविश्वास और वैमनस्य को ऋूरंतर ढंग से उजागर किया है। विभाजन के वाद सभी समस्याओं 
के स्वतः ही सुलझ जाने का सपना देखने वालों ने जब वास्तविकता पर नजर दौड़ाई तो उन्हें घोर 
निराशा हुई। पाकिस्तान के जन्म से समस्याएँ सुलझने की अपेक्षा अधिक उलझन गयीं और इस 
महाद्वीप में नये संघर्ष का सूत्रपात हुआ जो अपनी प्रकृति से कहीं अधिक गहरा और पेचीदा था । 
कुलदीप नैय्यर के शब्दों में, “विभाजन के लिए आप किसी को भी दोषी ठहरायें वास्तविकता यह 
है कि इस पागलपन ने दो समुदायों और दो देशों के वीच दो पीढ़ियों से भी अधिक समय तक 
के लिए सम्बन्धों में कड़वाहेट उत्पन्त कर दी। दोनों देशों में हुर विषय और हर कदम पर मतभेद 
बढ़ता गया और छोटी से छोदी वात ने बड़े विवाद का रूप धारण कर लिया ।” माइकल ब्रेशर 
ते ठीक ही लिखा है, “भारत और पाकिस्तान हमेशा अघोषित युद्ध की स्थिति में रहे है ।” भारत- 
पाक सम्बन्धों की चर्चा करते हुए पं० नेहरू ने भारतीय संसद में स्पष्ट कहा कि, “लोगों में यह 
भ्राच्तिपूर्ण धारणा है कि कश्मीर विवाद ही दोनों देशों के संघर्ष का कारण है। **** * हमारी 
मुलभूत विचारतारा ही भिन्‍ने है। हम धर्मनिरपेक्षवाद में विश्वास करते हैं किन्तु पाकिस्तान 
इस्लामवाद और दिराष्ट्र सिद्धान्त में विश्वास करता है। इस सिद्धान्त के अनुसार कश्मीर में 
मुसलमानों का बहुमत पाकिस्तान के लिए एक असहत्तीय तथ्य है। भारत के प्रति शत्रुता का विचार 
पाकिस्तान की धार्मिक राजनीति का एक अनिवाय अंग वन गया है ।”' 


भारत-पाक सम्बन्धों को प्रभावित करते वाली समस्याएँ 
(?२08.,ए0५85 0४ 755ए085 (२5४7ै४४० 7४700-25& 7979 (087) 


भारत-पाक सम्बन्धों को प्रभावित करने वाली समस्याएँ मुख्यतः तीन प्रकार की है-- 
. विभाजन से उत्पन्न होने वाली समस्याएँ, 

_2. भारत विरोधी नीति अर्थात “जिहाद! (धामिक युद्ध) की नीति से उत्पन्न होने वाली 
समस्याएँ, 7 

3. पाकिस्तान की सीटो, सेण्टों की सदस्यता तथा भारत की किलेवन्दी से उत्पन्त होने 
वाली समस्या । 
. विन्नाजन से उत्पन्न होने वालो समस्याएँ 

भारतीय नेताओं को आशा थी कि देश के विभाजन से शान्ति और आपसी मेल-जोल को 
बढ़ावा मिलेगा ओर देश शान्ति, सदृभावता और सहयोग के वातावरण में आधिक विकास के लम्बे 
ओर कठिन कार्य में जुट जायेंगे। लेकिन पाकिस्तान के जन्म के साथ' ही कुछ ऐसी समस्याएँ 
उत्पन्न हो गयीं, जिनके कारण प्रारम्भ से ही दोनों देशों के मध्य सम्बन्धों में कटुता आा गयी । 
“ ये समस्‍्याएँ थीं : 4. हैदराबाद विवाद; 2. जूनागढ़ विवाद; 3. ऋण की अदायगी का प्रश्न; 4. 
नहरी पानी विवाद; 5. शरणार्थियों का प्रश्न; और 6. कश्मीर विवाद । 

. हैदराबाद विवाद ' 

५ हैदरावाद भौगोलिक हृष्टि से भारत, के अन्तर्गत ही मिल सकता था । रियासत के निजाम 
का रवेंया बहुत ही अस्पष्ट और अनिश्चयात्मक था । पाकिस्तान ने हैदराबाद को एक भ्रम में रखा 
कि मुसीवत के समय वह उसके साथ है । हैदरावाद का निजाम एक स्वतन्त्र राज्य स्थापित किये 
जाने का स्वप्न सजोये था । किन्तु भ्रम बनाये रखने के लिए वह भारत के साथ विलय की बात- 
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चीत भी करता रहा । निजाम का सुल लक्ष्य दक्षिणी भारत में मुस्लिम वर्चस्व स्थापित का 
, था। पाकिस्तान के सहयोग और निजाम के आशीर्वाद से रजाकारों ने मारकाट, लूटमार और 
ह॒त्याओं के माध्यम से इस क्षेत्र में भयावह स्थिति उत्पन्न कर दी। परिणामस्वरूप भारत को 
सैनिक कार्यवाही करनी पड़ी । हैदराबाद रियासत को भारत में मिला लिया गया और निजाम 
को 50 लाख रुपये श्रिवीपर्स के रूप में देना तय किया। पाकिस्तान ने इस प्रश्त को तीनवार संयुक्त 
राष्ट्र संघ में उठाया किन्तु अंमरीका के सिवाय उसमें किसी ते भी दि्लिचस्पी नहीं ली । 
६ 2. जूनागढ़ विवाद | 
जुबागढ़ काठियावाड़ की एक छोटी सी रियासत थी, जिसका शासक मुस्लिम था। उसमे 
रियासत को पाकिस्तानः में सम्मिलित करने की घोषणा कर दी और पाकिस्तान ने उसका सम्मि 
लन स्वीकार कर लिया जबकि वहाँ की अधिकांश जनसंख्या हिन्दू थी । रियासत की जवता ने 
नवाब को पाकिस्तान भागने के लिए बाध्य कर दिया और नवम्बर 947 में मुस्लिम दीवान 
को बाध्य होकर भारत परकार को हस्तक्षेप के लिए आमन्त्रित करना पड़ा । लोगों की इच्छा को 
ध्यान में रखते हुए जनमत संग्रह के वाद जुनागढ़ भारत में सम्मिलित कर लिया गया। पाकिस्तान 
ने जूनागढ़ के मसले को लेकर भारत विरोधी प्रचार प्रारम्भ किया । 
3. ऋण की अदायगी का प्रश्न 
. विभाजन के उपरान्त भारत और पाकिस्तान के बीच कई आथिक समसस्‍्याएँ थीं। दोनों 
देशों के बीच आमदती और कजे का बेंटवारा एवं लागत धन के बीच सन्तोषजनक बेंटवारा करा 
था। मुद्रा के सम्बन्ध में निर्णय लेता था। व्यापारिक सम्बन्ध में तनातनी शुरू हुई क्योंकि 
पाकिस्तान ने तुरन्त ही जूंट के तिर्यात पर प्रतिबन्ध लगा दिया। आध्िक समस्याओं में सबसे 
कठिन विस्थापितों की सम्पत्ति की समस्या थी । जो हिन्दू शरणार्थी पाकिस्ताव में अपनी सम्पत्ति 
छोड़कर आये थे उसका भुल्य 3 हजार करोड़ था जबकि जो मुसलमान भारत में अपनी सम्पत्ति 
छोड़कर गये थे उसका मुल्य 300 करोड़ था ! 950 में नेहरू-लियाकतअली समक्षौते द्वारा इस 
सुमस्या का समाधान किया गया । 
विभाजन. के वाद भारत और पाकिस्तान दोनों सरकारों में दायित्व और लेनदारी को 
समान अनुपात में वाँठा जाना चाहिए था परन्तु सौजन्यवश भारत .सरकार ने ब्रिटिश सरकार वे 
सारे ऋण भार को स्वीकार किया | इसके उपलक्ष में भारत को 300 करोड़ रुपया प्रतिवष 
पाकिस्तान सरकार से मिलना था और यह 5 वर्ष बाद दिया जाना तय हुआ । परन्तु पाकिस्तान 
सरकार इस ऋण को देने में टालमटोल करने लगी । दूसरी तरफ भारत को 55 करोड़ रुपय 
रक्षा संग्रह का पाकिस्तान को देना था | गाँधीजी ने दोनों देशों में मधुर सम्बन्ध बनाने हैः 
यह रुपया भारत सरकार से पाकिनस्तान को दिलवा दिया जबकि नेहरू भौर पटेल का मत 
था कि यह रुपया पाकिस्तान को नहीं दिया जाना चाहिए। उस समय कश्मीर में युद्ध चल रह 
था और नेहरू व पटेल का विचार था कि इंस घन का उपयोग पाकिस्तान और अधिक हथिया' 
खरीदकर थुद्ध को तेज करने के लिए करेगा । 
4, नहरी पानी विवाद 
पंजाव के राजनीतिक विभाजन के कारण यह नहरी पानी विवाद उठ खड़ा हुआ | ये नह 
आथिक दृष्टिकोण से उस समय वनायी गयी थीं जब विभाजन का विचार तक किसी के मस्ति5 
में न था। विभाजन के कारण नहरों के पानी का असुन्तलित विभाजन हो गया । पंजाब की पाँच 
नदियों में सतलज और रावी दोनों देशों के मध्य से बहती हैं । झेलम और चिनाव पाकिस्तान * 
मध्य से और व्यास पूर्णतया भारत में बहती है-। परन्तु भारत के नियन्त्रण में वे तीनों म्ुव्यालः 
आ गंये जिनसे दोनों देशों की नहरों को पानी की पूति की जाती थी। पाकिस्तान का पंजाव थी 
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सिन्ध प्रदेश सिंचाई के लिए इन नहरों पर ही आश्वित है । पाकिस्तान को यह आशंका प्रीरम्भ 
से ही हो गयी थी कि भारत जब चाहें पानी बन्द करके उसकी जनता को भूखा के सकता है । 
अतएव विभाजन के तुरन्त पश्चात्‌ से ही नहरी पानी को लेकर दोनों देशों में विवाद उत्पन्न 
गया 
के ] 949 में एक अमरीकी विशेषज्ञ डेविड लिलियेन्थल ने इस समस्या को राजनीतिक स्तर 
से हटाकर टेकनिकल एवं व्यापारिक स्तर पर सुलझाने की सलाह दी 'और इसके लिए विश्व बैंक 
(श०घव छा) से मदद लेने की सिफारिश की | सितम्वर 95 में इस दैंक के अध्यक्ष गूजीन 
ब्लेक ने मध्यस्थता करना स्वीकार कर लिया । यूजीन ब्लेक और उसके बाद मि० इल्कि के सहयोग 
से वर्षों तक बात चंलने के उपरान्त 9 सितम्बर, 960 को भारत और पाकिस्तान के बीच 
जल के प्रश्न पर एक समझौता हो गया । इसको 960 का सिन्वु-जल सन्धि (परतप5 जेट 
पृ५८७५) कहते हैं. जिस पर प्रधानमन्त्री नेहरू और राष्ट्रपति अयुव खाँ ने स्वयं रावल्षिडी में 
हस्ताक्षर किये । [2 जनवरी, 96! को इस सन्धि की शर्तें लागू कर दी गयीं और इस प्रकार 
दोनों देशों के बीच का एक बहुत बड़ा झगड़ा शान्‍्त्‌ हुमा । 
5. शरणार्थियों का प्रश्न 

विभाज़त के बाद सुस्लिस लीग ने पाकिस्तान में साम्प्रदायिक दंगे करवाये जिससे हजारों 
की संख्या में शरणार्थी भारत भागकर आ गये । पाकिस्तान में हिन्दुओं का जीवन और «इज्जत 
सुरक्षित नहीं थी । हजारों व्यक्ति वहाँ मौत के घाट उतार दिये गंये। हजारों महिलाओं के साथ 
बलात्कार हुआ जिसकी भारत में भी प्रतिक्रिया होना स्वाभाविक था। यहाँ भी कई स्थानों पर 
दंगे हुए और मुसलमान भागने लगे । भारत की धर्मनिरपेक्ष सरकार उनकी रक्षा करती थी, 
परन्तु पाकिस्तान की सरकार हिन्दुओं की रक्षा नहीं करती थी। इसलिए जितनी बड़ी संख्या में 
विस्थापित पाकिस्तान से आये उतनी बड़ी संख्या में भारत से पाकिस्तान नहीं गये। बाद में भी 
पाकिस्तान से हिन्दू शरणार्थी अतवरत आते रहे | ये शरणार्थी पाकिस्तान में अपनी जमीन और 
सम्पत्ति छोड़ आये थे । भारत ने पाकिस्तान से क्षतिपूर्ति माँगी जिसे वह देने में आनाकानी करता 
रहा । शरणा्थियों की समस्या आज भी बनी हुईं है। जब भी पाकिस्तान में साम्प्रदायिक अत्या- 
चार होते हैं तो हिन्दू अल्पसंख्यक भारत की ओर भाग खड़े होते हैं । 

6. कश्मीर विवाद 

कश्मीर की समस्या दोनों देशों के बीच एक ऐसे ज्वालामुद्दी की तरह है जो समय-समय 
पर लावा उगलतो रहती है । अलाप माईकल के शब्दों में, “कश्मीर समस्या अनिवार्यतः भूमि 
या पान्ती की समस्या नहीं, यह लोगों और प्रतिष्ठा की समस्या है ।? । 

कश्मीर की समस्या भारत और पाकिस्तान के बीच सबसे उलझी हुई समस्या है | स्वत- 
न्त्रता के वाद जहाँ भारत और पाकिस्तान दो नये राज्य बने वहाँ देशी शियसतें एक प्रकार 
से स्वतस्त्र हो गयीं । ब्रिटिश सरकार ने घोषणा कर दी थी कि देशी रियासतें अपनी इच्छानुसार 
भारत अथवा पाकिस्तान में विलय हो सकती हैं । अधिकांश रियासतें भारत अथवा पाकिस्तान में 
मिल गयीं और उनकी कोई समस्या उत्पल्त नहीं हुई। भारत के लिए हैदराबाद और जूनागढ़ ने 
अवश्य समस्या उत्पन्न कर दी थी परन्तु वह शीघ्र ही हल कर ली गयी । कश्मीर की स्थिति कुछ 
विशेष प्रकार की थी । भारत की उत्तर-पश्चिम सीमा पर स्थित यह राज्य भारत अथवा पाकि- 
स्तान दोनों को जोड़ता है। यहाँ की जनसंख्या का वहुसंख्यक भाग मुस्लिम धर्मी था परन्तु यहाँ 
का आलनुवांशिक शासक एक ८सदू राजा था। अगस्त 947 में कश्मीर के शासक ने अपने विलय 
के विषय में कोई तात्कालिक निर्णय नहीं लिया । पाकिस्तान इसे अपने साथ मिलाना चाहता था । 
22 अक्टूबर, 947 को उत्तर-पश्चिम सीमाग्रान्त के कवायलियों ने एवं अनेकों पाकिस्तानियों ने 
कश्मीर पर आक्रमण कर दिया । पाकिस्तान ने अपनी सीमा पर भी सेना का जमाव कर लिया । 
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4 दिनों के भीतर ही हमलावर आक्रमणकारी श्रीनगर से 25 मील दूर बारामूला तक जा पहैचे। 
26 अक्टूबर को कश्मीर के शासक ने आक्रमणकारियों से अपने राज्य को बचाने के लिए भारत 
सरकार से सैनिक सहायता की माँग की और साथ ही कश्मीर को भारत में सम्मिलित करने कौ 
प्रार्थना भी की । भारत सरकार ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया | 27 अक्टूबर को भारतीय 
सेनाएँ कश्मीर भेज दी गयीं तथा युद्ध समारित पर जनमत संग्रह की शर्ते के साथ कश्मीर को भारत 
का अंग समान लिया गया । 

भारत द्वारा कश्मीर की सुरक्षा के निर्णय के कारण और उधर पाकिस्तान द्वारा आकऋ- 
मणकारियों को सहायता देने की नीति के कारण कश्मीर दोनों राष्ट्रों के बीच युद्ध का क्षेत्र वन 
गया । प्रारम्भ में भारत सरकार ने पाकिस्तान सरकार से प्रार्थना की कि कवायलियों का मार्ग 
बन्द कर दें, परन्तु जव इस वात के प्रमाण मिलने लगे कि पाकिस्तान सरकार स्वयं इन कवायलियों 
की सहायता कर रही है तो | जनवरी, 948 को भारत सरकार ने सुरक्षा परिषद में यह शिकायत 
की कि पाकिस्तान से सहायता प्राप्त करके कवायलियों ने भारत के एक अंग कश्मीर पर आक्रमण 
कर दिया है, जिससे अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा को खतरा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने 
भारत पर आरोप लगाया कि कश्मीर का भारत में विलय अवेधानिक है। सुरक्षा परिषद ने इस 
समस्या का समाधान करने के लिए 5 राष्ट्रों चेकोस्लोवाकिया, अर्जेण्टाइवा, अमरीका, कोलम्बिया 
और वेलजियम को सदस्य नियुक्त कर मौके पर स्थिति क्रा अवलोकन करके समझौता कराने के 
उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र आयोग की नियुक्ति की । 

संयुक्त राष्ट्र आयोग के कार्यं--संयुक्त राप्ट्र आयोग ने तुरन्त अपना कार्य प्रारम्भ कर दिया 

और मौके पर स्थिति का अध्ययन कर 3 अग्रस्त, 948 को दोनों पक्षों से थुद्ध बन्द करने औ 

' समझौता करने हेतु निम्नांकित आधार प्रस्तुत किये : 

(।) पाकिस्तान अपनी सेनाएँ कश्मीर से हटाने तथा कबायलियों, और सामान्य रूप से 
कश्मीर में न रहने वाले विदेशियों को भी वहाँ से हटाने का प्रयत्त करे । 

(2) सेनाओं द्वारा खाली किये गये प्रदेश का शासन प्रवन्ध स्थानीय अधिकारी आयोग के 
निरीक्षण में करें । 

(3) जब आयोग भारत को पाकिस्तान द्वारा उपर्यूक्त वाणित शर्तों को पूरा करने की 
सूचना दे तो भारत भी समझौते के अनुसार अपनी सेन्नाओं का अधिकांश भाग वहाँ से हटा ले । 

(4) अन्तिम समझौता होने तक सरकार युद्ध विराम के अन्दर उतनी ही सेनाएँ रखे जितनी 
कि इस प्रदेश में कानृन और व्यवस्था बनाने के कार्य में स्थानीय अधिकारियों को सहायता देते 
के लिए वांछतीय हो । 

इस सिद्धान्त के आवार पर दोनों पक्ष एक लम्बी वार्ता के बाद ! जनवरी, 949 को 
द्ध विराम के लिए सहमत हो गये । कश्मीर के विलय का अन्तिम फैसला जनमत संग्रह के माध्यम 
. से किया जाना था । जनमत संग्रह की शर्तों को पूरा करने के लिए अमरीकी वागरिक एडमिरल 
चेस्टर निमित्ज को प्रशासक नियुक्त किया गया । उन्होंने जनमत संग्रह के सम्बन्ध में दोनों पक्षों से 
बातचीत की, किन्तु कोई परिणाम नहीं निकला | अन्त में उन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया । 

युद्ध-विराम रेखा निर्धारित हो जाने पर पाकिस्तान के हाथ में कश्मीर का 32,000 
वर्गमील क्षेत्रफल रह गया ! इसकी जनसंख्या' 7 लाख थी। पाकिस्तान ने इस क्षेत्र को आजाद 
कश्मीर! कहा । युद्ध-विराम रेखा के इस पार भारत के अधिकार में 53,009 वर्गमील क्षेत्रफल 
था, जिसकी जनसंख्या 33 लाख थी । 

नेहरू जनमत संग्रह के लिए तैयार थे। संयुक्त राष्ट्र संघ ने यह शर्ते लगा दी थी कि 
पाकिस्तान द्वारा'हस्तगत क्षेत्र से जब पाकिस्तानी एवं कवायली पूर्णतया हट जायेंगे, तभी जनमंत 
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संग्रह होगा | पाकिस्तान "आजाद कश्मीर' से अपनी सेनाएँ हटाने,के लिए तैयार न था और विना 
सेनाएँ हटाये जनमत संग्रह हो नहीं सकता था । पाकिस्तान ने अमरीका से !954 में सैनिक सन्धि 
कर ली | वह !955 में बगदाद पैक्ट (सेण्टो) का भी सदस्य हो गया। उसने अपने कुछ अड्डे 
अमरीका को दे दिये । इससे भारत ने खतरा अनुभव किया। भारत का मत था कि पाकिस्तान- 
कश्मीर लेने के लिए अपनी सैनिक शक्ति बढ़ा रहा है । अतः परिवर्तित अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों 
में जवाहरलाल नेहरू ने अपनी कश्मीर नीति में परिवर्तन कर लिया। उन्होंने निश्चय कर लिया 
कि अब कश्मीर में जनमत संग्रह कराना सम्भव नहीं है । इसीं समय सोवियत संघ का कंश्मीर के 
प्रएम पर भारत को समर्थन मिल गया जिससे भारत की स्थिति मजबूत हो गयी। उसका भी 
अन्तर्राष्ट्रीय जगत तथा सुरक्षा परिषद में एक शक्तिशाली मित्र हो गया। 4950 में पण्डित नेहरू 
ने पाकिस्तान से युद्धइ-वजेन सन्धि! (0० का ९३०) करने का प्रस्ताव-रखा था परन्तु पाकिस्तान 
ते उसे ठुकरा दिया । 6 फरवरो, -954 को कश्मीर की संविधान सभा ने एक अंस्ताव पास कर 
' जम्मू-कश्मीर राज्य का विलय भारत में होने की पुष्टि कर दी। भारत सरकार ने भारतीय 
संविधान में संशोधत कर !4 मई, 954 को अनुच्छेद 370 के अन्तर्गत कश्मीर को विशेष दर्जा 
दे दिया । 26 फरवरी, 957 को जम्मू-कश्मीर का संविधान लागू हो गया। उसके साथ ही 
जम्मु-कश्मीर भारतीय संघ का एक अभिन्न अंग वन गया । 
इसके धाद भी पाकिस्तान वार-वार कश्मीर का प्रश्न उठाता रहा है। 2 जनवरी, 957 
को सुरक्षा परिषद में इस प्रश्त को उठाया गया। ब्रिटेन, फ्रांस और अमरीका ने सुरक्षा परिषद में 
पाकिस्तान का समर्थन करते हुए .कहा कि कश्मीर में संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में ज़नमत संग्रह 
कराया जाय और संयुक्त राष्ट्र संघ की आपात्‌ सेना वहाँ भेजी जाय । भारत ने इस प्रस्ताव का 
घोर विरोध किया । भारत के समर्थन में रूस ने इस प्रस्ताव पर अपने निषेधाधिकार का प्रयास 
किया। भारतीय प्रतिनिधि कृष्णा मेनन ने अपने 7 घण्टे 48 मिनट तक के लम्बे ऐतिहासिक 
भाषण में कहा कि, 'मूल प्रश्न यह नहीं कि जम्भु-कश्मीर में संविधान लागू हो यां न हो। मूल 
समस्या यह है कि जम्पु-कश्मीर से पाकिस्तानी सेनाएँ अभी त्तक क्यों नहीं निकलीं। 962 में 
सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान ने कश्मीर में आत्म-निर्णय की माँग!दोहरायी, इस प्रस्ताव को झूस ने 
वीटो द्वारा समाप्त कर दिया | जब-जब मौका मिलता है पाकिस्तान कश्मीर प्रश्त को उठाता रहता 
है। अप्रैल 982 में जनरल जिया ने कहा कि कश्मीर एक अन्तर्राष्ट्रीय मुद्दा है। मार्च 983 में 
नयी दिल्‍ली में आयोजित सातवें गुट-निरपेक्ष सम्मेलन में भी जनरल जिया मे कश्मीर को एक 
विवादास्पद मुद्दा बताया । ह 
वस्तुतः भारत पाकिस्तान के बीच कश्मीर तताव का मुख्य कारण है। वह कश्मीर को अब 
भी एक समस्या मानता है । एक पाकिस्तानी पत्रकार के अनुसार, 'हमारी भ्रावनाएँ अब भी कश्मीर 
के बारे में वैसी ही हैं जैसी कि पहले थीं, परन्तु एक बात याद रखनी चाहिए कि हमने 972 में 
शिमला सम्मेलन के दौरान भी कश्मीर देना स्वीकार नहीं किया था ।” भारत का मत्त है कि 
पाकिस्तान कश्मीर तथा अन्य कोई ह्वि-पक्षीय मुद्दा संयुक्त राष्ट्र संघ के मंच-से नहीं उठा सकता 
लेकिन पाकिस्तान इस दृष्टिकोण को स्वीकार नहीं करता । ;ल्‍ 
हाल ही में (990) भारत ने कश्मीर में पाकिस्तान के निरंतर हस्तक्षेप पर गहरी चिता 
व्यक्त की है । पाकिस्तान कश्मीर में अलगाववादियों एवं आतंकवादियों को निरन्तर सहायता कर 
रहा है | पाक सूचना एवं प्रसारण मन्‍्त्री के अनुसार वह कश्मीर में स्वतन्त्रता आन्दोलन को अपना 
समर्थन देना जारी रखेगा | 
965 में भारत-पाक युद्ध--अप्रैल 965 में कच्छ के रन को लेकर ' भारत एवं पाकि- 
स्तान के बीच संघ हो गया । पाकिस्तानी सेना की दो टुकड़ियाँ भारतीय क्षेत्र में धुसीं और कच्छ 
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के कई भागों पर अधिकार कर लिया। कच्छ के रन उत्पात से साथ-साथ पाकिस्तान ने 
कश्मीर में भी घुसपैठ प्रारम्भ कर दी थी। यह घुसपेंठ पूर्ण योजनाबद्ध थी। चीन की सहायता 
से हजारों पाकिस्तानी सैनिकों को छापामार युद्ध में प्रशिक्षित किया गया था। योजना के अनुसार 
छापामार दस्ता शस्त्रों से सज्जित होकर असैनिक वेश में कश्मीर में घुसने वाला था। कश्मीर 
में आन्‍्तरिक रूप से उपद्रव एवं तोड़-फोड़ द्वारा ऐसी स्थिति उत्पन्न करने की योजना थी जिससे 
भारतीय सेना को कश्मीर से भागना पड़े । पाकिस्तान का विश्वास था कि कश्मीर की मुस्लिम 
जनता छापामारों का साथ देगी । किन्तु यह विश्वास अन्त में असत्य प्रमाणित हुआ। 4 तथा 5 
अगस्त 965 को हजारों पाकिस्तानी छापामार सैनिक कश्मीर में घुस आये । पाकिस्तनाी घुसपैठ 
को सर्देव के लिए रोकने के विचार से भारत सरकार मे उन स्थानों पर अधिकार करने का निर्णय 
किया जहाँ से होकर पाकिस्तानी घुसपैठिये कश्मीर के भारतीय हिस्से में आते थे । इसी बीच 
पाकिस्तान की नियमित सेना ने अन्तर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को पार करके भारतीय भू-भाग पर 
आक्रमण कर दिया और पूर्ण रूप से युद्ध प्रारम्भ हो गया। 4 सितम्बर, 965 को सुरक्षा 
परिषद्‌ ने एक प्रस्ताव पास कर भारत ओर पाकिस्तान दोनों से अपील की कि वे युद्ध-विराम 
करें। 22 सितम्बर, 965 को दोनों देशों में युद्ध बच्द हो गया । भारत को युद्ध में 750 वर्ग 


* भील भूमि मिली जबकि पाकिस्तान को 20 वर्ग मील भूमि मिली । यह युद्ध भारत-पाकिस्तान 
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के कट सम्बन्धों की अन्तिम परिणति थी । 

* ताशकन्द समझौता--सोवियत प्रधानमन्त्री ने पाकिस्तान के राष्ट्रपति अथ्यूव खाँ और 
भारत के प्रधानमन्त्री लालवहादुर शास्त्री को वार्ता के लिए 'ताशकन्द में आमन्त्रित किया। 4 
जनवरी, 966 को यह प्रसिद्ध सम्मेलन प्रारम्भ हुआ और सोवियत रूस के प्रयत्तों के परिणा- 
मस्वरूप 0 जनवरी, 966 को प्रसिद्ध ताशकन्द सम्मेलन पर हस्ताक्ष र हुए । समझौते के अन्तर्गत 
भारतीय प्रधानमन्त्री एवं पाकिस्तान के राष्ट्रपति सहमत हुए कि--- 

() भारत के प्रधानमन्त्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति इस बात पर सहमत हैं कि दोनों 
पक्ष जोरदार प्रयत्न करेंगे कि संयुक्त घोषणा पत्र के अनुसार भारत और पाकिस्तान में अच्छे 
पड़ौसियों का सम्बन्ध निरभित हो । वे राष्ट्र संघ के घोषणा-पत्र के अन्तर्गत पुनः दुहराते हैं कि 
बल-प्रयोग का सहारा न लेंगे और अपने विवाद को शान्तिपूर्ण तरीकों से सुलझायेंगे । 

(2) दोनों देशों के सभी सशस्त्र सैनिक 25 फरवरी, 966 के पूर्व उस स्थान पर 
वापस चले जायेंगे जहाँ वे 5 अगस्त, 965 के पूर्व थे और दोनों पक्ष युद्ध-विराम की शर्तों का 
पालन करेंगे । 

(3) दोनों देशों के परस्पर सम्बन्ध एक-दूसरे के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने 

गे नीति पर आधारित रहेंगे । 

(4) दोनों देश एक-दूसरे के विरुद्ध होते वाले प्रचार को निरुत्साहित करेंगे और दोवों 
पशों के मध्य मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों की वृद्धि करने वाले प्रचार को प्रोत्साहन देंगे । 

(5) दोनों देशों के मध्य राजनयिक सम्बन्ध पुनः सामान्य रूप से स्थापित किये जायेंगे । 
दोनों देशों में एक-दूसरे के उच्चायुक्त अपने पदों पर वापस जायेंगे । 

(6) दोनों देशों के मध्य आधिक एवं व्यापारिक सम्बन्ध पुनः सामान्य रूप से' स्थापित 
किये जायेंगे । ॥ 

(7) दोनों देश युद्ध-वन्दियों का प्रत्यावतंव करेंगे । एक>दूसरे की हस्तगत की हुईं सम्पत्ति 
की वापसी पर भी विचार करेंगे। , 

(8) दोनों देश सन्धि से सम्बन्धित मामलों पर विचार करने के लिए सर्वोच्च स्तर पर 
एवं अन्य स्तरों पर आपस में मिलते रहेंगे । 
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यद्यपि इस समझौते के कारण भारत को वह सब अदेश पाकिस्तान को वापंस देना पड़ा जो 
उसने अपार घन एवं जन की हानि उठाकर प्राप्त किया था तथापि यह समझौता निश्चित रूप से्‌ 
: भांरत और पाकिस्तान के सम्बन्धों में एक शान्तियूर्ण मोड़ आवे का प्रतीक बन गया । - ह 
भारत-पाक युद्ध, 97 तथा शिमला समझौता--पूर्वी पाकिस्तान (बंगला देश) में असन्तोष 
बढ़ता जा रहा था। शेख मुजीव के नेतृत्व में बंगला देश में स्वायत्तता का आन्दोलन प्रारम्भ हो 
गया । पूर्वी पाकिस्तान पूर्णतया मुजीब के साथ था । याहिया खाँ ने बंगालियों पर अत्याचार करना 
प्रारम्भ कर दिया | पूर्वी बंगाल के घोर अत्याचारों से घवराकर बंगाली घरवार, सामान छोड़ जान | 
बचाने हेतु भारत की सीमा में प्रवेश करने लगे । 0 हजार शरणार्थी प्रतिदिन भारत आने लगे। 
शरणाधियों की संख्या भारत में । करोड़ तक पहुँच गयी | इसी समय 2 दिसम्बर, 97] को 
पाकिस्तानी वायुयानों ने भारत के हवाई अड्डों पर भीषण-बमबारी कर-दी । 4 दिसम्बर, 797]_ 
* को भारतीय सेना ने जवाबी हमला किया। भारत के विमानों ने पाकिस्तान के महत्वपूर्ण हवाई 
अड्डों पर बम वर्षा की । 6 दिसम्बर, 97] को ढाका में, एक सैनिक समारोह में जनरल 
नियाजी ने भारत के ले० जनरल जगंजीतसिह अरोरा के सम्मुख आत्म-समर्पण कर दिया। उनके 
साथ 93.हजार सैनिकों ने भी हुथियार डाल दिये और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। बंगला 
देश स्वतन्त्र हो गया तथा भारत ने एक-तरफा युद्ध-विराम ' कर दिया। भारत ने इस युद्ध में - 
पाकिस्तान की 6 हजार वर्ग मील भूमि पर अधिकार करं लिया। पाकिस्तान में जनरल याहिया 
खाँ के स्थान पर सत्ता जुल्फिकार अली भुट्टो के हाथ में भा गयी । भुट्टी और श्रीमती गाँधी में 
पत्र-व्यवहार हुआ भौर 28 जून, 3972 को शिमला में दोनों देशों के मध्य वार्ता होना'त्तव हुआ । 
3 जुलाई, 972 को दोनों देशों के बीच एक समझौता हो गया । इस समझौते के निम्नलिखित 
मुख्य उपब्ध थे; +. |. -+- - । 
.. ([) दोनों सरकारों ने यह विश्चय कियो कि. दोनों देश परस्पर संघ॑ को समाप्त करते 
हैं; जिससे दोनों देशों के सम्बन्धों में बिगाड़ उत्पन्न हुआ था। ह 
' (2) दोनों ही सरकारें अपनी सामर्थ्य के अनुसार एक-दूसरे के' प्रति घुणित प्रचार नहीं 
“करेंगी | ह.. । ह ० 
(3) आपसी सस्वन्धों में सामान्यता लाने की दृष्टि से (क) दोनों राष्ट्रों के बीच डाक-तार 
सेवा, जल, थल, वायुमार्गों द्वारा पुनः संचार व्यवस्था स्थापित की जायेगी । (ख्र) एक-दूसरे देश के 
नागरिक और निकट आयें इसलिए नागरिकों को आने-जाने की सुविधाएँ दी जायेंगी। (ग) जहाँ ' 
तक सम्भव हो सके व्यापारिक एवं आर्थिक मामलों में सहयोग ' का सिलसिला जल्द से जल्द शुरू 
हो । (ध) विज्ञान एवं सांस्कृतिक क्षेत्रों में आदान-प्रदान बढ़ाया जायगा । | | 
.._ (4) स्थायी शान्ति कायम करने की प्रक्रिया का सिलसिला आरम्भ करते के लिए दोनों 
सरकारे सहमत हैं कि (क) भारत और पाकिस्तान की सेनाएँ अपनी अन्तर्राष्ट्रीय सीमा में लौट 
. जायेंगी। (ख) दोनों देश बिना एक-दूसरे की स्थिति को क्षति पहुँचाये जम्मू-कश्मीर में '7 दिस-' 
म्वर, 97 को हुए युद्ध-विरोम के फलस्वरूप नियस्त्रण रेखा, को मान्य रखेंगे। (ग) सेराजं की 
वापसी इस समझौते के लागु होने के 35 दिन के भीतर पूरी हो जायेगी.। जल 
कल] शिमला समझौते के क्रियान्वयन के लिए दोनों देशों के शासनाध्यक्ष परस्पर मिलते 
'... शिमला समंक्षौते के आलोचकों का कहना है कि यह भारत का न आत्म- 
समर्पण था । भारत के सैनिकों ने जिसे युंद्ध के बा में जीता था बज न 
358 मकर - आलोचकों का कहना है कि कश्मीर समस्या का स्थायी हल ढूंढे बिना... 
के 5,39 वर्ग मील क्षेत्र को लौदाना राजनीतिक सफलता नहीं कहा जो सकता। . 
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दूसरे शब्दों में, आलोचकों का कहना है कि शिमला समझौते ने कश्मीर पर पाकिस्तान से सौदेवाडी 
करने का अवसर हाथ,से खो दिया । 
: 2, भारत विरोधी दीति अर्थात 'जिहाद” (धार्मिक युद्ध) की नीति 
न से उत्पन्न होने बाली समस्याएँ 

भारत-पाक सम्बन्धों में कटुता और वैमनस्थ कई बार पाकिस्तान के साम्प्रदायिक हष्- 
कोण से उत्पन्न हो जाता है। धामिक और साम्प्रदायिक वैमभनस्य को पाकिस्तान के शामक जान- 
बूक्षकर बनाये रखना चाहते हैं। वे साम्प्रदायिक विष को अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों औौर संग्रठनों में 
भी अभिव्यक्त करते रहे । सितम्बर 963 में हजरत वाल-काण्ड को लेकर पाकिस्तान से कश्मीर 
में साम्प्रदायिक दंगे कराने का प्रयास किया । 965 में बड़े पाने पर कश्मीर में घृसपौदियों को 
भेजना शुरू कर दिया और विद्नोह भड़काने के लिए साम्प्रदायिक विष का सहारा लिया । 969 
में रबात मुस्लिम शिखर सम्मेलन के समय तत्कालीव पाकिस्तानी राष्ट्रपति याह्या खाँ ने भारतीय 
प्रतिनिधि मण्डल के साथ बैठने से इन्क्रार कर दिया । 

. 3. पाकिस्तान की सीठो, सेण्टो की सदस्यता तथा भारत की 
किलेबन्दी से उत्पन्न होने वाली समस्या 

भारत-पाक सम्बन्धों में फटुता पैदा करने वाली एक प्रमुख समस्या पाकिस्तान की गरुटीय 
और शस्त्रों की होड़ की नीति है। चस्तुतः पाकिस्तान ने सीटों (!955) और सेण्टो (955) 
जैसे सेनिक संगठनों का सदस्य बनकर शौीत-युद्ध को भारत के दरवाजे पर लाकर खड़ा कर दिया। 
दूसरे, पाकिस्तान ने अपनी सैनिक शक्ति बढ़ाने के लिए, भारत विरोधी प्रचार का सहारा लेकर, 
अमरीका से ही नहीं बल्कि सेण्टो शक्तियों, विशेषकर ईरान से प्रघुर मात्रा में सैनिक सहायता 
प्राप्त की । भारत-चीन सम्बस्धों में बिगाड़ आने से पाकिस्तान ने चीन की हमदर्दी प्राप्त करने की 
कोशिश की और उससे अस्न्र-शस्त्रों को प्राप्त किया । पश्चिमी शक्तियाँ भी इस उप-महाद्वीप में 
पाकिस्तान को भारत के बराबर बनागे रखना चाहती हैं। वे समझती हैं कि यदि भारत को शान्ति 
का समय मिल गया तो वह एक महान शक्ति बन जायेगा । अतः अमरीका ते भारत के विरोध पर 
भी पाकिस्तान को अस्त्र-शस्त्र दिये । 

वर्तमान समय में पाकिस्तान सोवियत आक्रमण के भय की आड़ में अमरीका और चीन पे 
सैनिक माल दबोच रहा है । अमरीका और चीन भी दक्षिण एशिया में सोवियत विस्तारबाद को 
रोकने के बहाने पाकिस्तान को सुहृढ़ और शक्तिशाली बनाने के लिए आधुनिकतम टैंकतीड़क 
मिसाइलें, धरती से धरती और आकाश में मार करने वाली मिसाइलें, एफ-5, एफ-6, एफ-6 
सी जैसे विध्वंसक वायुयावों और अवाक्स की सप्लाई कर रहे हैं । महाशक्तियों द्वारा पाकिस्तान 
की किलेबल्दी और उसका इस्लामिक बम निर्माण के लिए दुराग्रह भारत के लिए गम्भीर चिन्ता 
- का विषय है । पाकिस्तान अपने जन्मकाल से ही ब्रिटेन, अमरीका और चीन के हाथों का खिलौना 
बना है और भारत के लिए परेशानियाँ पंदा करता रहा है । 

भारत-पाक सम्बन्ध . रिश्तों को सुधारने के प्रयत्न 
(7090-74 एछ,&770005 ; ए-फ्0र'5 ए0र ॥/एए0एश7स्‍56 पम्तछ हश,877038) 

भारत-पाक सम्बन्धों को सामान्य बनाने के भी प्रयत्न किये जाते रहे हैं। ताशकच्द सम- 
झौता तथा शिमला समझौता कुछ इसी प्रकार के प्रयत्व थे । 974 में जो त्रि-पक्षीय समझौता 
हुआ उससे युद्ध-बन्दियों की समस्या का समाधान हुआ । नवम्बर 974 में दोनों देशों में डाक, 
तार, यात्रा आदि विषयों के बारे में समझौता हुआ । नवम्बर 974 में व्यापार समझौता हुआ, 
976 में दोनों देशों ने कुटकीतिक सम्बन्धों को पुनः स्थापित करने का निश्चय किया थे 4 
अप्रैल, ।978 को सलाल जल विद्युत परियोजना के सम्बन्ध में भारत और पाकिस्तान में एक 
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सन्धि हुई जो सलाल जल सन्धि के नाम से प्रसिद्ध है। जब 979 में (8238 ने सेण्टो की 
सदस्यता त्माग दी तो उसे सितम्बर 979 में हवाना शिखर सम्मेलन में गुट-निरपेक्ष आन्दोलन 
की सदस्यता प्रदान कर दी गयी और भारत ने उसका विरोध नहीं किया । 7 दिसम्बर, 985 
को प्रधानमन्त्री राजीव गाँधी और राष्ट्रपति जिया उल हक के मध्य एक छ/-सूत्री समझोता हुआ 
जिसमें तय किया गया कि वे एक-दूसरे के परमाणु ठिकानों पर हमला नहीं करेगे। 70 जनवरी, 
9 86 को भारत और पाकिस्तान के आपसी आध्िक सम्बन्धों में एक नये युग की शुरूआत हुई । 
दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार पुनः शुरू करने के अलावा सावंजनिक क्षेत्र के व्यापार क्रो दुगुना 
करने, दोनों देशों के बीच सीधी डायल सेवा शुरू करने व वायु सेवा सुविधा बढ़ाने पर सहमति हुई । 
पाकिस्तान में लोकतास्त्रिक सरकार और भारत-पाक सम्बन्धों से नये दिशा संकेत 

दिसम्बर 988 में पाकिस्तान में बेनजीर भुट्टो के नेतृत्व में लोकतान्त्रिक सरकार की 
स्थापना हुई है । बेनजीर ने भारत के साथ युद्ध-वर्जंचर सन्धि के प्रस्ताव को दुक्राते हुए कश्मीर 
समस्या सहित अन्य विवादों के निपटारे के लिए शिमला समझौते के महत्व को स्वीकार किया। 
बेवजीर के शब्दों में, “भारत और पाकिस्तान शिमला समझौते की भावना से कश्मीर सहित अपनी 
सभी आपसी समस्याएँ हल कर सकते हैं ।” ऐसे संकेत हैं कि पाकिस्तान का निर्वाचित नेतृत्व 
भारत के साथ मधुर संम्वन्धों की शुरूभ्रात करने की दिशा में आगे बढेगा । 

परमाणु संयन्त्रों पर हमला न करने सहित भारत-पाक में तीन समझौते 

आठ वर्षों के अन्तराल के बाद 3] दिसस्व॒र, 988 को भारत व पाकिस्तान के मध्य 
तीन समझोतों पर हस्ताक्षर हुए । भारत के प्रधानमन्त्री राजीव गाँधी और पाकिस्तान की प्रधान- 
मन्‍्त्री बेगम वेनजीर इन समझौतों पर हस्ताक्षर करते समय मौजूद थे। इनमें सबसे महत्वपूर्ण 
समझौता दोतों देशों के बीच एक-दूसरे के परमाणु संस्थानों पर हमला नही करने से सम्बद्ध है। 
इस समझौते में यह व्यवस्था है कि दोनों देशों को हर वर्ष एक जनवरी को यह बताना होगा कि 
उसके परमाणु संयन्त्र किस अक्षांश और देशान्तर में स्थित है। इसके अलावा यदि कोई भी देश 
अपने किसी परमाणु संयन्त्रों को कहीं और स्थापित करता है तो भी उसे इसकी जानकारी दूसरे 
देश को देनी होगी । 

सांस्कृतिक आदान-प्रदान सम्बन्धी समझौता तीन वर्ष के लिए हुआ है। इसमें एकनदुसरे 
के देश में सांस्क्ृतिक केन्द्र स्थापित करने का प्रावधान' है। इसके अलावा समझौते में कला, संस्कृति, 
पुरातत्व, शिक्षा, जन संचार और खेल जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की भी व्यवस्था है । 

इस समझौते के तहत्‌ दोनों देशों के शिक्षाविद्‌ एक-दूसरे देश की यात्रा करेंगे | दोनों देशों 
के कलाकार, लेखक और संगीतकार एक-दूसरे के देश में अपने कार्यक्रम पेश करेंगे। तीसरा 
समझौता दोहरी कर नीति समाप्त करने के बारे में है । 

भारत पाक सम्बन्ध : वर्तमान स्थिति 
(700-ए8९ छा ,&77035 : एश:8हापप' 90700) 

कुलदीप नैय्यर के अनुसार आज भी भारत और पाकिस्तान “दूर के पेड़ौसी' हैं। पाकि- 
स्तानी प्रेस भारत विरोधी प्रचार में निरच्तर लगा रहता है। द्वि-पक्षीय मुद्दों को पाकिस्तान 
अन्तर्राष्ट्रीय मच पर उछालता रहता है। अमरीका से सैनिक सामान, घातक एफ-6 विमान, 
हाफून नामक जहाज आदि खरीद रहा है । इन दिनों लद्दाख क्षेत्र में सियाचिन ग्लेशियर के मामले 
को लेकर चलने वाला संघर्ष भी दोनों ओर कट्ता को हो बढ़ावा दे रहा है! पिछले पाँच-छ: वर्षों 
में इस विवाद को लेकर दोनों देशों की सेनाओं के बीच भी कई छोटो-बड़ी झड़पें पैदा हो चुकी 
हैं। भारत में अस्थिरता पैँदा करने के लिए पाकिस्तान सिक्ख आतंकवादियों को प्रेरणा, सहायता 
ओर प्रशिक्षण दे रहा है। नवम्बर 986 में पाकिस्तान ने सैनिक अभ्यास के बहाने भारत से लगी 
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सीमा पर भारी संख्या में सेता को त॑नात कर दिया था उसके परिणामस्वरूप दोनों देशों में तनाव 
के हालात- पैदा हो गये । सौभाग्य से दोनों देशों के विदेश सचिवों के मध्य 5 दिन की बातचीत के 
बाद 4 फरवरी, 987 को एक समझौता हो गया और युद्ध का खंतरा -टल गया। पाकिस्तान , 
द्वारा एटम-बम बनाने का-प्रयत्तन भारतीय महाद्वीप में शान्ति और सुरक्षा के लिए एक नया खतरा 
उपस्थित कर रहा है । रीगन' प्रशासन ने पाकिस्तान को पहले 9 82-87 के पाँच वर्षों के लिए 
329 करोड़ डॉलर और अब आगामी 987-93 के 6 वर्षों के लिए 402 करोड़ डालर की' 
आधिक और सैनिक सहायता का ऐलान किया । अमरीका द्वारा पाकिस्तान को परिष्कृत हथियार. 

दिया जाना भारतीय उपमहाद्वीप में तनावपूर्ण स्थिति को और अधिक विस्फोटक-बनाना है। . . . 
ह संक्षेप में, दोनों देशं आज 'भी एक-दूसरे को अविश्वास की दृष्टि से देखते हैं। पाकिस्तान 
अपनी सैनिक शक्ति निरन्तर बढ़ाता जा रहा है, जिससे भारत का परेशान होना स्वाभाविक है। 
गहन अविश्वास और परस्पर सन्देह के कारंण भारत-पाक-सम्बन्धों में भीषण कटुता आ अयी है। 
पाकिस्तान ने मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध बनाने के हर प्रयास का स्वागत किया जाना चाहिएं और चीन 
तथा पाकिस्तान में से प्राथमिकता पाकिस्तान को ही मिलनी चाहिए। पाकिस्तान को भी चाहिए 
कि वह कश्मीर और पंजाब में अपने आपंको न उलझाए । 


भारत-श्षीलंका का सम्बन्ध 
(0२००0-०४५४॥,0०४७ एाआ ,87' 30१59) 


ह श्रीलंका भारत के दक्षिण में स्थित एक छोटठा-द्वीप-हैनजिसका क्षेत्रफल 25,332 वर्ग मील 
तथा जनसंख्या ,70,24,507-है-+-सांस्कृतिक हृष्टि से श्रीलंका भारत के साथ जुड़ा *हुआं है। 


' यहाँ पर रहने वाले भारतीय तमिलनाडु के मूल निवासी हैं। श्रीलंका के अंधिकांश निवासी बौद्ध : 
धर्मावलम्बी हैं । हिन्द महासागर में भारत के समीप होने के कारण सैनिक एवं सामरिक दृष्टि से 
श्रीलंका का भारत के लिए अत्यधिक महत्व है । ; 

भारत और श्रीलंका एक-दूसरे के पड़ोसी देश हैं किन्तु उनके सम्बन्ध में पंड़ौसियों के . 
*: सम्बन्धों से अधिक गहरे हैं। श्रीलंका भारतीय उपमहाद्वीप का ही एक अंग्र है, अतः इसका राज- 
नीतिक महत्व ही नहीं बल्कि औद्योगिक, आधिक एवं सांस्कृतिक महत्व भी है। भारत से श्रीलंका 
की दूरी पाक जलडमरूसध्य पारं करके बहुत कम समय में तय की जा सकती है । आधां घण्टे से 
-' कम की उड़ान में कोई भी भारतं से श्रीलंका पहुँच सकता है अथवा श्रीलंका से भारत आं सकता 
. है ।.किन्तु वहाँ पहुँचकर उसे ऐसा नहीं लगता कि वह किसी अन्य देश में पहुँच गया है । दक्षिण 
भारत की जलवायु एवं संस्क्ृति की बहुत-सी विशेषताएँ वहाँ पर दिखायी देती हैं । बसे भी भारत 
एवं श्रीलंका के सम्बन्ध सदियों पुराने हैं। मौय सम्राट अशोक के युंग में ही श्रीलंका और भारत , 
के बीच गहरे सम्बन्ध थे। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने ही पुत्र को श्रीलंका' भेजा 
था और इसमें कोई सन्देह नहीं कि वह बीद्ध धर्म की सुदृढ़ नींव श्रीलंका में रखने में सफल हुंगा 
थो। आज भी श्रीलंका के अधिकतर लोग बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं और वे प्राचीन भारत के 
ऋषियों के क्यों से प्रेरणा प्राप्त करते हैं । 

7 सिलियत जनसंख्या का यह देश भारत से दक्षिण में पाक जलडमरूमध्य से परृथक्‌ होता 
है। इसके पश्चिम में पाक जलडमख्मध्य एवं मन्नार की खाड़ी है। पूर्व एवं उत्तर में : बंगाल की 
खाड़ी एवं दक्षिण में हिन्द महासागर है । . दुनिया के इस भू-भाग के अन्य देशों की तरह श्रीलंका 
भी उपनिवेशीकरण का शिकार हुआ और 50 वर्ष से भी अधिक समय तक विदेशी शक्तियों के 
प्रभुत्व में रहा । स्वप्रथम-पुतंग्रालियों ने इस देश पर अपना अधिकार किया, उसके बाद डच लोगों . 
ने; किन्तु कालान्वर में इनका स्थान अंग्रेजों ने ले लियां। अंग्रेजों ने अपंनी विश्व-प्रसिद्ध चीति फूट 
डालो और शासन करो' का यहाँ भी. उपयोग किया औौर वे श्रीलंका की जंनंसंख्या के दो बड़े 
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समूहों में आपस में वेमनस्य बनाये रखने में सफल जे । यहाँ पर बहुमत सिहली भाषा-भाषियों 
का है, किन्तु तमिल भाषा-भाषी लोग भी अल्पमत में होते हुए भी काफी भ्रभाव रखते हैं । 
अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में श्रीलंका का विशिष्ट महत्व है । हिन्द महासायर से गुजरने वाले 
सभी जलमार्गों का यह केन्द्र है। इसी सामरिक स्थिति के कारण अंग्रेज इसे छोड़ता नहीं चाहते थे । 
भारत-श्रीलंका सस्वन्ध ध 
भारत और श्रीलंका औपतिवेशिक दासता के एक लम्बे समय तक शिकार रहे । दोनों ही 
देश लगभग साथ-साथ स्वाघधीन हुए। श्रीलंका के राष्ट्रीय स्वाधीनता के आन्दोलन को भारत के 
राष्ट्रीय आन्दोलन से प्रेरणा मिली । श्रीलंका की सरकार ने भी भारत सरकार के समान गुट निर- 
पेक्षता की मीति को स्वीकार किया। भारत की भाँति श्रीलंका की नीति अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में 
शान्तिवाद, गूट-निरपेक्षता, सह-अस्तित्व और दूसरे देशों से मित्रतापूर्ण सम्बन्धों की रही। भारत 
की भाँति श्रीलंका भी राष्ट्रमण्डल का सदस्य बना । कोलम्बो योजना के अन्तगंत, जिसकी रचना 
950 में कोलम्बरों में राष्ट्रमण्डलीय प्रधानमन्त्रियों के सम्मेलन में की गयी थी, दोनों देशों ने 
आशिक क्षेत्र में पूर्ण सहयोग किया है । 
भारत और श्रीलंका में मैत्रीपूर्ण | सम्बन्ध होने-पर-भी-समय-समय-पर-कुछ-ऐसी--घटनाएं.-... 
_ घटित होती रही हैं जिससे दोनों देशों के बीच मतभेद उभरकर सामने आये ।_ 
पारतीय प्रवासियों की समस्या--भारत और श्रीलंका के मध्य विवाद का. प्रमुख--मसला-- 
परतय परवालियां को पक चंदा हु प्रवासियों को लेकर उत्पन्न हुआ। श्रीलंका के अधिकांश भारतीय प्रवासी (लगभग 0 , 
लाख) चाय और रबर की खेती पर काम करवाने के लिए लाये गये थे | ये श्रमिक सस्ते थे और 
इनमें से अधिकांश दक्षिण भारत से ले जाये गये थे । 948 में श्रीलंका के स्वतन्त्र होने तक यह 
ब्रिटिश नागरिकों के रूप में समान अधिकारों एवं मताधिकार का लाभ उठाते थे परन्तु शीक्र ही* 
948 के सीलौत नागरिकता अधिनियम एवं सीलौन संसदीय अधिनियम (949) के द्वारा इन्हें 
मताधिकार से वंचित कर दिया गया। नागरिकता प्राप्त करने के लिए उन्हें यह प्रमाणित करना 
पड़ता था कि उनके माता-पिता या वे स्वयं श्रीलंका में जन्मे थे और 939 से लग्रातार श्रीलंका 
में ही निवास कर रहे थे। इस प्रकार श्रीलंका सरकार का विचार सम्भवतः यह था कि कम से 
कम भारतीयों को श्रीलंका की नागरिकता प्राप्त हो सके । इसके पीछे मुख्य कारण थे : (3) बढ़ती 
हुई जनसंख्या के कारण श्रीलंका में आधथिक दबाव अनुभव होने लगा था और सिंहली लोग चाहते 
थे कि प्रवासी भारतीय यहाँ से चले जायें तो उनको रोजगार के अधिक अवसर प्राप्त होने लगें; 
(में) प्रवासी भारतीय अपनी कमाई का बड़ा भाग भारत भेज देते थे। श्रीलंका के विदेशी विनिमय 
पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता था। (77) भारतीय प्रवासी वर्षों से श्लीलंका में रहने के बाद भी 
भारत को ही अपना देश मानते थे। (7५) प्रवासी भारतीयों की बड़ी संख्या घुनावों को अत्यधिक 
का करती थी। इसीलिए 949 के निर्वाचन कानुन द्वारा उन्हें मताधिकार से वंडित कर 
या गया । 03999 
उपर्युक्त कारणों के बावजूद भी प्रवासी भारतीयों के प्रति श्रीलंका सरकार का व्यवहार 
आपत्तिजनक बौर अन्यायपूर्ण था । प्रवासी भारतीय श्रमिकों को, जिनके श्रम से श्रीलंका ने आधिक 
उन्नति की और यूरोपीय पूंजीपतियों के कोष भरे, अब श्रीलंका से बहिष्कृत करने का प्रयास किया 
जा रहा था। समस्या और भी अधिक गस्भीर तब हो गयी जब श्रीलंका सरकार ने प्लाण्टेशन 


लेबर एवं विदेशी व्यावसायिक संगठनों का राष्ट्रीयकरण करने की नीति प्रकट की । अशिक्षित 
जा श्रमिकों के साथ यह अन्याय था भतएवं भारत सरकार के लिए हस्तक्षेप करना आवश्यक 
गया ! ह > 


इस समस्या के समाधान के लिए भारत सरकार ने श्रीलंका सरकार से वार्ता प्रारम्भ की । 
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लम्बी वार्ता के परिणामस्वरूप जनवरी 954 में जान कोटेलवाला नई दिल्‍ली आये और नेहरू के 
साथ उनका एक समझौता हुआ, जिसे नेहरू-कोटेलवाला समझौता कहते हैं ॥ इसकी शर्तें निम्न 
प्रकारबीए "पप्रप303३्]३]३]३य 
]. श्रीलंका की सरकार उन सभी भारतीय मूल के लोगों के नाम रजिस्टर करेगी जो 
श्रीलंका में स्थायी रूप से रहने के इच्छुक हैं । - हैं 
2. जो श्रीलंका की नागरिकता नहीं चाहते, उन्हें भारत वापस भेज दिया जायेगा। 
3. भारत से श्रीलंका को अवेध अप्रवास सख्तीपूर्वक रोका जायेगा। 
4. नागरिकता प्राप्त करने के लिए दो वर्षों से जो आवेदन पत्र पड़े है उन्तका निर्णय 
सरकार जल्द करेगी । 
5. भारतीयों के लिए श्रीलंका में एक अलग चुनाव रजिस्टर बनेगा जिसके आधार पर वे 
निश्चित संख्या में अपने प्रतिनिधि घुरतेंगे। 
6. जिन भारतवासियों को श्रीलंका में नागरिकता नहीं दी जा सकेगी उन्हें विदेशी के रूप 
में रहने की सुविधा दी जायेगी । 

' श्रीलंका की सरकार ने इस समझौते का ईमानदारी से पालन नहीं किया, और भारतीय 
मूल के बहुत सारे व्यक्तियों को नागरिकताविहीन बना दिया। मार्च 954 में श्रीलंका सरकार 
ने भारतीय मूल के नागरिकों के “निवास आज्ञा पत्रों! (रेजीडेन्स परमिट्स) का नवीनीकरण स्थगित 
करने की आज्ञा दे दी और इस प्रकार श्रीलंका में वर्षों से वसे हुए नागरिकों को अवैध निवासी 
बना दिया । यह सब दिल्‍ली समझौते की भावना के विरुद्ध था| इसके उत्तर में भारत सरकार ने 
भी ! जुलाई, 9354 से-अीनंका-से-भारत-दाने के लिए वीसा प्राप्त करना आवश्यक कर दिया। 

>इसके पूर्व-वीसा-प्राप्त करता आवश्यक नहीं था। भारत सरकार को ओर से भारतीय उच्चचायुक्त 
ने श्रीलंका को चेतावनी दी कि भारत सरकार केवल उन्हीं व्यक्तियों को भारतीय नागरिकों के रूप 
में स्वीकार करेगी, जिन्होंने स्वेच्छा से इसके लिए आवेदन किया है और ऐसे व्यक्तियों को फिर॑ 
श्रीलंका के बगीचों एवं अन्य खेतियों पर भी काम करने की अनुमति नहीं दी जायेगी । - 
राज्यविहीन नागरिकों की स्थिति पर दोनों सरकारों में मूलभूत अन्तर था। श्रीलंका 
सरकार इन्हें तव तक भारतीय नागरिक कहती थी जब तक वह उन्हें अपना नागरिक न मान ले। 
भारत सरकार के दृष्टिकोण से केवल वे ही व्यक्ति भारतीय नागरिक थे, जिनके पास सदेव से 
भारतीय पासपोर्ट! अथवा अनुमति पत्र थे और जिन्होंनें भारतीय उच्चायुक्त के ऑफिस में अपने 
को पंजीकृत करा लिया था, शेष व्यक्ति राज्यविहीन थे । इसी प्रकार बड़ी संख्यां में राज्यविहीन 
व्यक्तियों की समस्या उत्पन्न हो गयी । इससे भारत और क्षीलंका के सम्बन्धों में कटुता उत्तन्न 
हो गयी । [956 के भाषा विवाद से यह कठुता-बर-बुढ़ गयी-। 956 के भाषा विवाद दूं ह ग्रयी-। श्रीलंका सरकार ने यह आरोप 
लगाया कि इन दंगों के पीछे भारत का हाथ था । पुरन्तु भण्डारनायके के प्रधानमन्त्रित्त (956- 
59) में भारत और श्रीलंका सम्बच्धों में सुधार हुआ । भण्डारनायके नेहरू के प्रशंसक और मित्र थे, 
वे गूट-निरपेक्षता की नीति में विश्वास करते थे और भारत को श्रीलंका का एक बड़ा मित्र राष्ट्र 
मानते थे । उनकी हत्या के बाद श्रीमती भण्डारनायके (960-77) को कार्यकाल में भी भारत- 
श्रीलंका सम्बन्ध मधुर रहे । इसी कारण अक्टूबर 964 में भारतीय प्रधानमन्त्री लाल बहादुर 
शास्त्री और श्रीमती भण्डारनायके के वीच एक समझौता हुआ, जिसमें निम्न बातें सुर्य थीं ॥ 
. श्रीलंका में रह रहे वे सभी भारतीय जो अभी तक किसी भी देश के नागरिक नहीं हैं 
वे भारत तथा श्रीलंका में से किसी भी देश की नागरिकता अपनायें । ! 
' 2, यह अनुमान था कि श्रीलंका में ऐसे 9,75,000 व्यक्ति हैं जो राष्ट्रीयताहीन हैं । 
समझौते के' अनुसार यह तय किया गया कि इनमें से 5,25,000 व्यक्तियों को भारत और 
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3,00,000 व्यक्तियों को श्रीलंका अपनी नागरिकता प्रदान करें और ,50,000 व्यक्तियों को 
नागरिकता की समस्या को एक अन्य समझौते द्वारा सुलझा दिया जायेगा। 

3. आने वाले 25 वर्षों में यह कार्य पूरा कर लिया जाये । 

4. भारत आते वाले प्रवासियों को वे सभी सुविधाएँ प्राप्त होंगी जो किसी भी अत्य 
विदेशी को प्राप्त होती हैं लेकिन उन्हें विदेशों में धन भेजने की सुविधा नहीं होगी । 

5, भारतीय अपनी कमाई हुई पूँणी को भारत ले जा सकेंगे लेकित उसकी सीमा चार 
जम या आ है यह रह गयी कि ,50,000 राष्ट्रीयताहीन व्यक्तियों की 
नागरिकता का सन्तोषपूर्ण फैसला नहीं हो पाया। लेकिन जनवरी 974 में जब श्रीलंका की 
प्रधानमन्त्री श्रीमती भण्डारतायके भारत आायीं तो शेष ,50,000 राष्ट्रीयताहीन व्यक्तियों की 
नागरिकता का भी फैसला हो गया । एक समझौते के अनुसार दोनों देशों ने आधे-आधे यानी 753- 
75 हजार व्यक्तियों को अपनी-अपनी नागरिकता देता स्वीकार कर लिया। 


कच्छदीव टापू का भसला--भूरत-श्रीलंका के बीच दूसरा मसला कच्छदीव से सम्बन्धित _. 


कच्छदीव भारत और श्रीलंका के समुद्री तट मं के बीच 200 एकड़ का एक छोटा सा 
प्र है जीसमें नागफनी के अतिरिक्त और कुछ नहीं उगता । यहाँ आवादी नहीं के बराबर है और 
आस-पास मछआरे मछली जरूर पकड़ते है । दोनों देश इस भूखण्ड पर अपना आधिपत्य जताते थे। 
विवाद इसलिए और भी बढ़ गया क्योंकि इस द्वीप के आस-पाश्त तेल के काफी वड़ भण्डार होने की 
आशा की जाती थी। भारत से एक महान पड़ोसी देश की परम्परा का निर्वाह करते हुए इस छोटे 
से द्वीप के कारण दोनों देशों के बीच विवाद को लम्बा खींचना उपयुक्त नही समझा। 22£ जून, 
974 को दोनों देशों में एक समझौता हुआ जिसके अनुसार कच्छदीव दापु पर आरत ने औीलेका _ 
जनता सरकार और भारत-भ्ीलंका सम्बन्ध--जनता सरकार ने श्रीलंफा से सम्बन्ध बढ़ाने 
के लिए ईमानदारी भरा प्रयत्न किया। श्रीलंका के विदेशमन्त्री हमीद अप्रैल 978 में भारत 
आये और उसके बाद अक्टूबर 978 में जयवर्द्धने ने स्वयं भारत की यात्रा की । उन्होंने प्रवासी 
भारतीयों की समस्या शीघ्र सुलझाने का आश्वासन दिया किन्तु 35 करोड़ रुपये के भुगतान अस- 
न्तुलन पर॑ विन्ता भी व्यक्त की । उन्होंने भारतीय पूँजी के विनियोग का स्वागत किया तथा दोनों 
देशों के सवंविध आथिक सहयोग की कामना की । मुक्त व्यापार क्षेत्र स्थापित करने के प्रस्ताव 
पर भी ध्यान दिया गया। दोनों देशों की विदेश नीति का विश्व मामलों के बारे में लगभग समान 
दृष्टिकोण था, हालांकि कैम्प डेविड समझौते के बारे में जयवर्द्धने. ने सरकार का रुख भारत की 
तरह आलोचनात्मक नहीं था । फरवरी 978 में मोरारजी देसाई ने श्रीलंका की यात्रा की तथा 
प्रवासी भारतीयों की नागरिकता से सम्बन्धित प्रक्रिया की स्वयं जाकर देखभाल की । मीरार 
जी की इस श्रीलंका यात्रा से दोनों देशों में मधुरता का संचार हुआ इसमें सन्देह नहीं है । किन्तु 
श्रीलंका के तमिलों की समस्या के बारे में कदुता ज्यों की त्यों बनी रही । मोरारणी ने श्रीलंका 
हर को यह सलाह दी कि वे अलगाववाद को छोड़े और सिंहलियों के साथ मिल-जुलकर 
रहें । जनता सरकार की इतनी बड़ी उदारता के बाद भी संयुक्त राष्ट्र महासभा में श्रीलंका का 
वोट पाकिस्तान के परमाणु मुक्त क्षेत्र' प्रस्ताव के पक्ष सें पड़ता है । 
हक की जातीय (तमिल) समस्या एवं भारत-श्रीलंका सम्बन्ध---982-90 में भारत- 
श्रीलंका सम्बन्ध को प्रभावित करने वाला मुख्य मुद्दा श्रीलंका का तमिल अल्पसंख्यक समुदाय है 
श्रीलंका की डेढ़ करोड़ की आवादी में 74% सिहली, 4% श्रीलंका के तमिल, 6% भारत भूल 
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के तमिल और शेष अन्य लोग हैं । तमिल श्रीलंका के उत्तर में जाफना जिले में रहते हैं। तमित 
लोग धर्म से हिन्दू कहलाते हैं और सिहली बौद्ध । 

अनेक कारणों से श्रीलंका के तमिलों में असुरक्षा, अविश्वास ओर आतंक की भावना 
विद्यमान रही है । जयवद्धने की सरकार ने तमिलों के विरुद्ध घोर भेदभावपूर्ण नीतियाँ अपनायीं, 


आतंकवादियों के दमन के नाम पर निर्दोष लोगों की सामूहिक हत्या की जाने लगी। 977 के 
बाद चार बड़े दंगे एवं 983-85 का नरसंहार आदि ने तमिल नवंशियों को वाध्य कर दिया कि 


या तो वे समुद्र में कृद पड़ें या समुद्र पार कर भारत चले जायें । 
श्रीलंका के तमिलों के वर्तमान आन्दोलन का मूल कारण बहुसंख्यक सिंहलियों द्वारा की 


गयी भेदभाव की नीति है। एक तरफ देश के आधथिक, सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों में 
सिंहली शासक वर्ग का एकाधिकार है और दूसरी तरफ बौद्ध धर्म को देश का राष्ट्रीय धर्म बना 
दिया गया है और सिहली भाषा को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है दूसरी तरफ तमिलों की 
निम्नलिखित शिकायतें हैं : (7) सरकारी नौकरियों में भर्ती के वक्त तथा विश्वविद्यालयों में प्रवेश के 
वक्त उनके साथ भेदभाव किया जाता है; (7) सरकार तमिल इलाकों में सिहली किसानों को जानवृश्न- 
कर बसा रही है ताकि तमिल लोग “घर' में ही अल्पसंख्यक हो जायें; (77) तमिलों के संगठन की 
शक्ति को तोड़ने के लिए सरकार तमिल अल्पसंख्यकों को देश के दूसरे हिस्सों में जबदंस्ती बिखेर 
रही है; (7४) उम्रवा दियों का सफाया करने के बहाने सरकार सरकारी आतंकवाद फंला रही हैं। 
श्रीलंका के तमिल समुदाय ने अपने आपको तुल्फ (7'ए7,6) 'तमिल यूनाइटेड लिबरेशन 
फ्रण्ठ' नाम के राजनीतिक संगठन' कर रखा है और इसके माध्यम से समय-समय पर वह अपने 
असन्तोप को अभिव्यक्त भी करता रहता है । 'तमिलों के कुछ उम्रवादी संगठन “ईलम' (ऐलाम-- 
एश्था।) नाम के एक पृथक्‌ राष्ट्र के निर्माण की बात करते हैं; परन्तु तमिलों का प्रमुख संग्रठ्न 
तुल्फ' (70.0) स्वायत्तता की ही माँग करता है । यह संगठन श्रीलंका को विभाजित नहीं करवा 
चाहता परन्तु यह तमिलों के लिए एक स्वतन्त्र देश के नागरिकों की तरह सम्मानित जीवन भवश्य 
प्राप्त करना चाहता हैं । यही मुद्दा तमिल आन्दोलन का मूल आधार है। 
शीलंका की घटनाओं से भारत के चिन्तित होने के कारण--श्रीलंका के तमिल अल्पसंख्यक 
समुदाय की समस्या उसका आन्तरिक मामला है और भारत श्रीलंका के आस्तरिक मामले में 
हस्तक्षेप नहीं करना चाहता । भारत 'ईलम” (पृथक तमिल राज्य) की धारणा का समर्थक नहीं है 
वह संगठित और अखण्ड श्रीलंका ही बनाये रखना चाहता है तथापि अनेक कारणों से वहाँ पर 
होने वाली घटनाओं के प्रति भारत का चिन्तित होना स्वाभाविक है। भारत की चित्ता के निम्ब- 
लिखित कारण हैं : (7) श्रीलंका की घटनाएँ, तमिलों पर अत्याचार भारत के तमिल समुदाय 
(दक्षिणी राज्यों) को उत्तेजित करते हैं । (7) भारत का उन.घटनाओं से चिंतित होना स्वाभाविक 
है जब सिंहली बहुसंख्यक श्रीलंका के तमिल अल्पसंख्यक समुदाय -.की आथिक और व्यापारिक 
सम्पन्नता को नष्ट-भ्रष्ट कर उन्हें विपन्न बनाने का प्रयास करता है । (7/) जब नरसंहार से बचने 
के लिए एक लाख शरणार्थी भारत में शरण लेते हैं। (7४) जब अयवद्धेने सरकार तमिल समस्या 
को अलस्टर, पंजाब या कश्मीर की समस्याओं से जोड़ने का प्रयास करती है। (५) जब श्रीलंका 
सरकार तमिल उम्रवादियों को सबक सिखाने के लिए इजराइल की खूफिया संस्थाओं 'शिनबेत” और 
, 'भोसाद' को श्रीलंका की सेनाओं और पुलिस को प्रशिक्षण देने के लिए भाड़े पर रखती है । (श) जब 
श्रीलंका सरकार निर्गुट नीति को ताक पर रखकर अमरीका कौ प्रसन्न करने के लिए इजराइल पे 
- राजनयिक सम्बन्ध स्थापित करती है। (शा) जब श्रीलंका सरकार भारत को डराने के लिए 
तरिंकोमल्ली बन्दरगाह में अमरीकी नौसेना, जहाजों और युद्धपोतों को सुविधाएँ देने के लिए 
वार्ताएं करती है । 
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जयवर्दधने की सरकार ने तमिलों के विरुद्ध घोर भेदभावपूर्ण नीतियाँ अपनायीं, गातंक- 
वादियों के दमन के नाम पर सिर्दोष लोगों की सामूहिक हत्या की जाने लगी । जुलाई 983 में 
तमिल आतंकवादियों ने 3 सैनिक मार डाले । इस पर श्रोलंका की सिहली सेना, पागल हो उठी 
और सैकड़ों निर्दोष तमिलों को गोली से भून डाला | सरकारी जेलों में बन्दी तमिलों की नृशंस 
हत्या कर दी गयी | उनके घर और दुकानें जला दी गयीं । श्रीलंका के ये अत्याचार इतने भयंकर 
थे कि स्वयं श्रीलंका को यह आशंका होते लगी कि भारत उस पर आक्रमण कर सकता है। उससे 
इसके विरुद्ध अमरीका, ब्रिठेन, पाकिस्तान और वंगलादेश से सैनिक सहायता का आश्वासन माँगा 
जबकि भारत की इस प्रकार की कोई कार्यवाही करने की इच्छा नहीं रही । स्व० श्रीमती इन्दिरा 
गाँधी ने तो श्रीलंका से दूर रहने का सिद्धान्त! (प्रध08 ०मीं 87 7,729) प्रतिपादित किया था। 

तमिल समस्या के समाधान में भारतीय सहयोग--तमिल समस्या का समाधान करने हेतु 
भारत शुरू से ही बातचीत का रास्ता अपनाता रहा है । जुलाई 983 से जी० पार्थप्रारथी भारतीय 
प्रधानमन्त्री के विशेष दूत के रूप में कोलम्बो मे बातचीत करते रहे हैं। श्रीलंका के' राष्ट्रप्रति 
जयवर्द्धने जून 984 ओर जून 983 में दिल्‍ली में भारतीय प्रधानमन्त्री के साथ शिखर वार्ताएँ 
कर चुके है | भूटान की राजधानी थिम्पू में श्रीलंका की समस्या के शान्तिमय हल के लिए पहली 
बार 8 जुलाई से और पुनः 2 अगस्त से वार्ताएँ हुईं । परन्तु ये वार्ताएँ विफल रहीं । 

श्रीलंका सरकार समस्या का समाधान सैचिक शक्ति के' बल पर निकालने का प्रयत्न करती 
रही ज़बकि भारत बातचीत के जरिये समस्‍या के हल करने की सलाह देता है । श्रीलका ने भारत 
पर यह भी आरोप लगाया कि आतंकवादी घुनौती तमिलनाडु सरकार हारा समर्थित आन्दोलन 
से शुरू होती हैं। इससे सद्प्रयास कमजोर होते हैं और विश्वसनीयता घटती है । 

श्रीलंका सरकार ने तमिल विद्रोहियों का सफाया करने के लिए जनवरी 987 में जाफना 
की आधिक नाकेवन्दी की, मई 987 में श्रीलका की सेना ने जाफना पर चौतरफा हमले भी 
किये । भारत ने तमिल नरसंहार पर 'दुख' जाहिर किया और “जातीय संहार' की भरत्संना की। 
भारतीय कुटनीति अचानक संधर्ष की मुद्रा में आ गयी और भारत ने  जूब, 987 को मानवीय 
आधार पर जाफना की पीटित जनता के लिए राहत सामग्री भेजने की घोषणा की। भारतीय 
नौकाएँ भारतीय रेडक्रास के क्षण्डें के नीचे राहत सामग्री लेकर 3 जून, 987 को जाफना की 
और रवाना हुई। परन्तु श्रीलंका के नौ सैनिक बेड़े ने नौकाओ को श्रीलंका की जल सीमा में 
घूसने नहीं दिया | यह भारत के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया । अतः भारत ने 5 जून, 4987 
को खाद्य सामग्री और दवाएँ जाफना शायद्वीप पर विमान से गिराने, का फैसला किर्या। इस 
विमानों की चोकसी के लिए जंगी जिमान (मिराज-2000) गये । कोलम्बों ने इत विमानों का 
प्रतिरोध नहीं किया और विमान राहत सामग्री पहुँचाकर वापस भारत लोट आये। श्रीलंका ने 
भारत को हवाई राहत की तीखी आलोचना की । इसे श्रीलंका की सीमा और सम्प्रभुता तथा 
अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहार के खुले उल्लंघन की सज्ञा दी । हवाई राहुत का एक ग्रम्भीर परिणाम यह 
मिकला कि इसने भ्रीलका की जातीय समस्या को भारत-श्रीलंका समस्या में परिवर्तित कर दिया। 

राजीव-जयवद्;ने समझोता : 29 जुलाई, 7987---भारत के प्रधानमन्त्री राजीव गाँधी 
ओर श्रीलंका के राष्ट्रपति जयवद्धंते के बीच कोलम्वों में 29 जुलाई, 987 को एक $-सुत्री 


समझौता हुआ । चूंकि यह समझौता कोलम्बो में हुआ इसीलिए इसे 'कोलम्बो समझौता' भी कहते 
हैं । इस समझौते की मुख्य शर्तें निम्त हैं : 


. उपद्रवग्रस्त उत्तरी प्रान्त में 48 ,घण्टों के भीतर युद्ध विराम; 
2. तमिल उम्रवादियों द्वारा 72 घण्टों में हथियार डालना; 
3. उत्तरों प्रान्त में एक “द्विपक्षीय शान्ति सेना! की स्थापना; 


कि 
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ह 4. पूर्वी प्रान्त में यह तय करने के लिए कि क्या लोग उत्तरी प्रान्त के साथ विलय चाहते 
हैं, वर्ष के अन्त तक जनमत संग्रह कराना; जनमत संग्रह के समय भारतीय निर्वाचन - आयोग का . 
एक सदस्य उपस्थित रहेगा । | 
5, प्रान्तीय परिषदों के लिए अगले तीन माह में चुनाव और हर हालत में “दिसम्बर तक 
चुनाव; 
6. एकीकृत उत्तर-पूर्वी प्रान्तीय -परिपद के चुनावों के लिए भारतीय पर्यवेक्षक आमन्वित 
किये जायेंगे; हा 
7. उत्तरी-पूर्वी प्रान्त के लिए एक गवर्नर, मन्त्रि परिषद व विधान परिषद का गठन; .. 
8. भारत सरकार इस समझौते के कार्याववयन की .यारण्टो देगी। भारतीय क्षेत्र- का प्रयोग 
. किसी ऐसी गतिविधि के लिए नहीं किया जायगा, जो श्रीबंका की एकता व अखण्डता को, हामि 
- पहुँचाने वाली हों 
अर 9. भारंतीय नौसेना और तटरक्षक दल श्रीलंका के भधिकारियों के साथ इस बात के लिए 
सहयोग करेंगे कि तमिल उम्रवादियों की गतिविधियों को किसी प्रकार प्रभावित नहीं करें; ' 


। 0. भारत, श्रीलंका के उन नागरिकों को वापस भेज देगा, जो आतंकवादी गतिविधियों 
में लिप्त पाये जायेंगे.। 


4. भारत में श्रीलंका के शरणाथियों को श्रीलंका सरकार वापस ले लेगी | े 
2. श्रीलंका में गिरफ्तार राजनीतिक लोगों को छोड़ दिया जायेगा-और उन्हें क्षमा कर 
- दिया जायेगा । 
3, भारत, श्रीलंका की सेनाओं को इस समझौते के कार्यान्वयन हेतु, जब कभी आवश्यक 
हो, प्रशिक्षण सुविधाएँ तथा सैनिक साज-सामान देगा । 
4: इजराइल, ब्रिटेन, अमरीका और पाकिस्तान के सैनिक तथा खुफिया एसोसियेशन की 
ढ्वीप में उपस्थिति का पता लगाने के लिए संयुक्त सलाहकार मशीनरी की स्थापना होगी । _ 

5 ]5, श्रीलंका विदेशी प्रसारण निग्रमों से अपने सम्बंन्धों को यह सुनिश्चित करने के लिए 
समीक्षा करेगा कि उन्हें प्रदान की गयी सुविधाएँ सैनिक अथवा गुप्तचर कार्यों के. लिए नहीं प्रयोग . 
. की जाये। 

राजीव जयवर््धंवे समझौते को विमिसाल' और 'ऐतिहंसिक' समझौता कहा गया । राजीव 
गांधी के अनुसार यह “20वीं सदी का सबसे बड़ा समझीता' है । फिलिस्तीनी मुक्ति संगठव के 
' अध्यक्ष थयासर आराफत ने- समझौते को एशिया की महत्वपुंणें घटनाओं में से” एक बताया । यह 
. समझौता श्रीलंका की एकता और अखण्डता की गारण्टी देता है। समझौता तमिल होमलेण्ड का 
जिक्र किये बिना पूर्वी और उत्तरी प्रान्तों को तमिलों के आवतंन आवास” का क्षेत्र स्वीकार करता 
है जहां उनकी अपनी निर्वाचित प्रान्तीय परिषद होगी, अपना गवर्नर, मुख्यमन्त्री और मन्व्िमण्डल 
होगा | समझौता दक्षिण एशिया में शान्ति स्थापित करने और विदेशी हस्तक्षेप को नेस्तनाबूद॑' 
करने का प्रयत्त है । इससे भारत-श्रीलंका के सम्बन्धों में सुधार होगा तथा समझौते ,ने भारत को 
इस महाद्वीप की एक बड़ी शक्ति सिद्ध कर दिया है । 
श्रीलंका की बहुसंख्यक सिहली जनता ने समझौते का तीज्न विरोध किया है। प्रधावमन्ती 
प्रेमदास व आन्तरिक सुरक्षा मन्त्री 'अतुलत मुदाली ने इससे अपने को पूर्णतः अलग रखा। राजीव 
गाँधी की कोलस्वों यात्रा के समय वहाँ करफ्यू लगा-हुआ था। बाद में भी कई जगह हिंसक वार- 
दातीं द्वारा मिहली लोगों ने समझीते के विरुद्ध आक्रोश प्रकट किया । आलोचकों मे इसे श्रीलंका 
.. की सावंभीमिकता के विरुद्ध'एवं असम्मानजनक समझौता कहा । आलोचकों के अनुसार समझौता 
भारत और श्रीलंका सरकारों के बीच हुआ है--अलग तमिल राज्य की लड़ाई लड़ने वाले तमितर 


"६ पएावदोेबाजाड 6िछे धाबा कएए 
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"कटरपन्थी संगठनों के साथ नहीं । ईलम पीपुल्स ,रिवोल्यूशनरी फ्रण्ड के अधिकृत प्रवक्ता कच्ीस्वेरन ॥ 


के अनुसार, “सिर्फ समझौते पर दस्तखत होने भर से समस्या हल हो जायेगी, इसमें सन्देह है ।? 


सी तरह ईलम रिवोल्यूशनरी आर्गेनाइजेशन के बी० बालाकुमार ने कहा, हमसे. कहा गया है कि 
.' आरत यह समझौता चाहता है और वह इंस पर कायम रहेगा, लेकिन समझौता सिर्फ भारत और. 
: - श्रीलंका के बीच.हुंआ है, हमारी इसमें कोई भागीदारी नहीं.है । 


.._- फिर भी, इस समैज्ञौते को दोनों देशों के नेताओं - के' साहस  जौर सूझवृकझ्ष का परिणाम 
कहना समीचीन है । समंझौता भारत की कुटतीतिक सफलता है । इससे श्रीलंका का, . कम से कम. 
राष्ट्रपति ज़यवर्द्धने का, पाकिस्तान व पश्चिम की ओर झुकाव खत्म कर उन्हें भांरतीय प्रभामण्डल . 
में खींच लिया 2.  :- ; ५ 

श्री लंका में भारतोय शान्ति सेनाएँ---राजीव-जयवर्द्धन समझौते के अन्तर्गत: भारतीय । 
'शान्ति, सेनाएँ” श्रीलंका भेजी गयीं। भारतीय सेना के चौथे जौर 54वें डिदीज़न के 50 हजारे: 


जवान जाफता में फैल गये । शान्ति-सेना का उद्देश्य तमिल मुक्ति चीतों के गढ़ जोफना को घेरकर . 
उन्हें आत्मसमर्पण. के लिए वाध्य करना था । मुक्ति चीतों ने राजीव-जयवर्द्धने समझौता स्वीकार नहीं - 
किया । जाफना को युक्त कराने में आयी तमाम मुश्किलों के बावजूद इस उपलब्धि को शान्ति सेना 


_ के एक अधिकारी ने - 'एक' वाहियात लड़ाई और वह भी दूसरों के लिए लड़ी गयी” बताया ।! 


भाज़पा नेता जसवन्तर्सिह के अनुसार पहली बार भारतीय फौजों को एक ऐसी “ कार्यवाही में (लगा, 
दिया गया जहां उन्हें पता-ही नहीं चल रहा है कि वे अपनी जान .का जोखिम क्‍यों उठा उठा रही 
हैं ॥ अब तक 4,00 जवान .और अधिकारी मारे जा खुके हैं और तीस हजार घायल हुए हैं। ' 
भारतीय जवानों का मानता है कि वह एक शान्ति सेना न होकर विद्रोहियों (!80780709) से 
लड़ने वाली सेना दिखायी"पड़ने लगी है.) जयवद्धंन.ने अपनी कठवीति से भारतीय सेना को तमिल 
उग्रवादियों. से भिड़ा दिया । भारतीय उन्हीं लोगों को मार रहे हैं। जिनका भारत से खून का रिश्ता 
है। भारत श्रीलंका. के राष्ट्रपति जयवर्द्धन की गन्दगी साफ करने. में लगा हुआ है । श्रीलंका के 


: संनिक अपने ठिकानों पर आराम कर रहे हैं ।* दक्षिण कमान के प्रमुख ले० जनरल ' देपिच्द्रसिह ने ' 
* स्वीकार किया है कि “जहाँ तक.-भारतीय. सेना का संवाल है, छापामार युद्ध से उसका पाला पहली .. 


बार पड़ा ४४ आलोचकों का कहना है कि “भारत श्रीलंका में उलझं-गया है, कहीं यह भारत का 
“वियतनाम सिद्ध न हो ।”. श्रीलंका में अपनी सेनाएँ भेजकर .भारत- ने बहुत बड़ा कदम उठाया है, 
एक तरह से यह जरूरी भी था, क्योंकि भारत पहंल.'न, करता तो भारत विरोधी ताकतें ,जयवरद्धन 
की मदद के- लिए तंयार बैठी थीं। भारत ने .हिम्मत करके शेर की सवारी,का फैसला, किया तो 
उसके जोखिम भी गले लगाने होंगे [77 । ४ 
श्रीलंका में भेजी बयी भारतीय सेनाओं की -तुलना. अफगानिस्तान में भेजी गयी: रूसी 
सेनाओं. या. ग्रेनाडा में उत्तारी गयीं अमरीकी सेनाओं से नहीं की जा सकती । भारत ले अपनी 


' ,+ इण्डिया हुडे, 45 अगस्त, !987, प० 83 | 0 
पी ० मल न मी कम 3 व 


3. वही, पृ० 86 । 


बाह वीह॥तह & तींडका। छव्ा।0 407 8 एथ्ा5ए७ 7709  द्वाह ॥0 ७३72 
एा. 5006 0 शा 6 ठयंप्रएक 06 ९एश) (8 ब2टाजाएतप5 फहए, आंत व 45 बस 980808 ॥६९०ए75 
६0०७, 75 89८ 48 40 बीए शा गधपाहाएए 0 & ईगठाएप ८0077 


कहा ७ ७०. * ' --+यगब आधीध 2255, 8077 2, 988, 9. 98, : 


हा; 


इण्डिया दुडे, ]5 नवम्बर, !987, पु० 48.] ' | | हा 


हु * विनम्रान, 9 नवम्बर, 987, पृु०6॥ “-. 
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सेनाएँ द्विपक्षीय रजामन्दी के बाद भेजी हैं तथा भारतीय सेनाएँ श्रीलंका के राष्ट्रपति के निर्देश पर 
- ही काम कर रही हैं। भारतीय सेनाएँ श्रीलंका में उस दिन तक रहेंगी जब तक वहाँ की परकार 
उनकी जरूरत समझती है । भारतीय शान्ति सेनाओं का उद्देश्य श्रीलंका में शात्ति का माहौर 


बनाने एवं तनाव दूर करने में सहायता करना है | तृवभारत टाइम्स के सम्पादक राजेच्ध माधुर के - 
की डवध्बारस भय उमर मम 


अनुसार “श्रीलंका की किस्मत संवारने के लिए जसा रचनात्मक देख 






टर साथ ही भारत सरकार से शान्ति सेना की वापसी का 
अनुरोध किया । अतः जनवरी 989 से भारतीय शान्ति सेना की वापसी श्रीलंका से शुरू हो 
गयी । यह वापसी कई चरणों में होगी । हाल ही में श्रीलंका के राष्ट्रपति रणसिधे प्रेमदास 

श्रीलंका से 29 जूलाई 89 तक सम्पूर्ण शांति सेना (45 हजार) की वापसी की माँग करके भारत 
और श्रीलंका के मध्य गंभीर राजनयिक मतभेद को जंन्‍्म दिया है। प्रेमदास ने शांति सेना की 
वापसी के मसले पर विचार-विमर्श करने के राजीव गाँधी के प्रस्ताव को एकदम दुकरा दिया। 
राजीव के अनुसार भारत ने श्रीलंका में शांति स्थापित करने की गारण्टी दे रखी है, यानी शांति 
कायम हुए बिना शांति सेना वहाँ से नहीं हटेगी। भारतीय सेना को श्रीलंका की आन्तरिकत 


समस्याओं पर काबू पाने के लिए जाना चाहिए था या नहीं, इस पर दो मत हो सकते हैं लेकिन * 


इतना तो हुआ ही है कि श्रीलंका में लोकतान्त्रिक प्रक्रिया शुरू हुई है और उसमें भारतीय सेना का 
योगदान भी रहा है । 

प्रेमदास इस मुद्दे को क्षेत्रीय रूप दे घुके हैं । श्रीलंका ने यहा तक घोषणा की कि बह 
भारतीय रवेये के विरोध में अगले महीने दक्षेस देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग नहीं 
लेगा | हाल के एक भाषण में उन्होंने कहा, 'अगर कोई विदेशी सेना किसी देश में उसकी इच्छा के 
विपरीत घूसती है तो इसे आक्रमण माना जाना चाहिये ।” भारत की मुख्य चिता यह है कि शान्ति 
सेना की वापसी से कहीं श्रीलंका के तमिल फिर वहाँ की सेना के हमलों के शिकार न होने लगें। 

शान्ति सेना की वापिसी पर समझोता-- 8 सितम्बर, 989 को कोलम्बो में भारत बोर 
श्रीलंका के मध्य हुए समझौते के तहत शान्ति सेना ने अपनी आक्रामक फौजी कार्यवाई को स्थगित 
कर दिया तथा भारतीय शान्ति सेना के 45 हजार सैनिक शीघ्र भारत वापिस लौट आयेंगे। 
समझौते के अनुसार शान्ति सेना की अन्तिम टुकड़ी मार्च 90 में स्वदेश वापिस लौट आयी। 

निष्करषें---भारत-श्रीलंका सम्बन्ध अभी भी सामान्य नहीं हैँ। जयवद्धंने ने आरोप लगाया 
कि तमिलनाडु में तमिल उम्रवादियों को प्रशिक्षण की सुविधा' तथा उन्हें धन से मदद की जा रही है 
भारत-श्रीलंका समझौता लागू करने के मार्ग में तमिल उग्रवादी तथा सिंहली उम्रवादी दोनों ही वाधक 
बने हुए हैं। भारत-श्रीलंका के कई मन्त्री व सांसद भी इस समझ्ोते के विरुद्ध हैं, भत आगामी महीनों 
में इस समझौते को लागू करने में और भी कठिवाइयां भा सकती हैं । जब तक तमिल समस्या का 
समाधान नहीं हो जाता है, तब तक भारत और श्रीलंका के सम्बन्धों का मैत्रीपूर्ण होना कठित हैं। 
श्रीलंका तथा भारत दोवों देशों में तमिलों को यह भरोसा दिलाने की जरूरत है कि भारत क्री 
लिट्टे के साथ युद्ध जारी रखने की कोई मंशा नहीं है । 


भारत-बंगल7 देश सम्बन्ध 
(7४300-84२07.4 77285प्त एछ,4770)385) 


बंगला देश के उदभव के समंय अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में विकसित “अमरीकी-चीन' देतति मे 


2 प्रतियोगिता बपंण, जनवरी, 4988, पृ० 522 ॥ 
2 इण्डिया टुडे, 75 जूलाई, 989 । 
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भारत के समक्ष बड़ी समस्या उत्पन्न कर दी थी। एक ओर पाकिस्तान, चीन और अमरीका की 
साँठ्गाँठ से दक्षिण एशिया में-शक्ति सन्तुलन अस्त-व्यस्त हो रहा था, तो दूसरी ओर पाकिस्तान के- 
दी सम्भागों के बीच झगड़े का सीधा प्रभाव भारत पर था पड़ा था। पूर्वी बंगाल में पाकिस्तान 
की सैनिक कार्यवाही के परिणामस्वरूप लाखों लोगों को अपना वतन छोड़कर भारत में आना पड़ा । 
* धीरे-धीरे शरणायियों की संख्या बढ़कर एक करोड़ हो गयी । संसार में इतनी बड़ी जनसंख्या का 
दूसरे देश में आगमन पहली घटना थी। इस विशाल जनसमुदाय के खान-पान, रहन-सहन ओर 
स्वास्थ्य सम्बन्धी देखभाल का भार भारत पर था। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात भारत की 
सुरक्षा, भअखण्डता और सावेभौमिकेता को अक्षुणण बनाये रखते की थी। विश्व के अधिकांश देश 
इस प्रसंग पर तटस्थ थे क्योंकि वे इस भाग की लपट से बहुत दूर थे। किन्तु पूर्वी बंगाल में जो 
कुछ भी घटित हो रहा था, उससे देखते हुए भारत न तो त्तटस्‍्थ दृष्टा रह सकता था और न 
विरक्‍्त ही । देश की संसद, अखबार, राजनीतिक. दल और प्रबुद्ध जन, सभी बंगला की जनता और 
उसके नेताओं को समर्थन देने की.माँग कर रहे ये। भूतपूर्व विदेशमस्त्री एम० सी० छागला का 
कहना था राजनीतिक, वैधानिक और नैतिकता की हृष्टि से बंगला देश को मान्यता देना स्यायो- 
चित है। भारतीय हितों के परिप्रेक्ष्य में विवेचना करते हुए उन्होंने कहा कि, “बंगला देश का 
उद्भव हमारे अच्छे पड़ौसी की दृष्टि से स्वागत योग्य है । इसके साथ हमारे सांस्कृतिक, राजनीतिक 
और व्यापारिक सम्बन्ध होगे। यह पड़ौसी पाकिस्तान से भिन्न होगा । क्या हम अपने पूर्वी भाग 
में मित्र-पड़ोसी नहीं चाहते ?” प्रसिद्ध प्रकार अजित भ्रट्टाचाय॑ का अभिमत था कि-- “भूगोल, 
इतिहास, संस्कृति और आयिक हितों की दृष्टि से इस संघर्ष की परिणति भारत के लिए अत्यन्त 
महत्वपूर्ण है। शरणाथियों के आगमन से स्थिति और भी गम्भीर हो गयी है । इन सब बातों को 
देखते हुए भारत के लिए यह आवश्यक है कि इस लड़ाई का अन्त वॉगला देश के पक्ष में हो । सन्‌ 
962 और 965 भें जितनी जोखिम थी उतनी ही इसमें विद्यमान है। इसमें हमें निश्चय ही 
लाभ होगे । वे इस प्रकार हैं : (अ) हमारी सीमाओं के दोनों भोर एक सशक्त दुश्मन की जगह एक 
मित्र और दूसरा, कमजोर दुश्मन ही 'रह जायेगा; (ब) कश्मीर की समस्या का ससाधान भी सरल 
हो जायेगा; (स) धर्म॑निरपेक्ष राज्य की महत्ता बढ़ेगी और धर्मंतन्‍्त्रीय राष्ट्रवाद की मिथ उजागर 
हो जायेगी ।” | 
पाकिस्तान ने धीरे-धीरे पूर्वी बंगाल में अपनी स्थिति और भी सुहढ़ कर ली । पश्चिमी 
सीमान्त पर पाकिस्तानी सेना के जमाव ने स्थिति को ओर भी विस्फोटक बना दिया । युद्ध भारत 
के दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। निक्‍्सन माओ से मिलने जा रहे थे और भारत यह समझने 
लगा कि दो शक्तियों का यह मिलन भारत के लिए खतरनाक हो सकता है। जब 3 दिसम्बर, 
97] को पाकिस्तान ने पठानकोट, अमृतसर, जोधपुर, भागरा और श्रीनगर पर बमबारी कर 
इस उपमहोद्वीप में युद्ध छेड़ दिया तो दो सप्ताह की घमासान लड़ाई के बाद बंगला देश की मुक्ति- 
वाहिनी और भारतीय सेना के समक्ष पाकिस्तान को शस्त्र डालमे पड़े । बंगला देश आजाद हुआ 
ओर शेख मुजीबुरंहमाने रिहा कर दिये गये । अपनी रिहाई के बाद ढाका जाते समय वे भारत 
रुके । उनके स्वागत समारोह में भारत की भूभिका को दोहराते हुए प्रधानमन्त्री श्रीमत्ती इन्दिरा 
गाँघी ने जो कहा वह उल्लेखनीय है : 

“मैंने कहा था कि ये शरणार्थी अपने घर पुनः लौटेंगे । हम मुक्तिवाहिनी और बंगलाजन की 


हर तरह से सहायता करेंगे। हमने शेख साहब को मुक्त कराने का भी ब्रत लिया था । ये तीनों द््ी 
वायदे पूरे कर दिये गये हैं ।”! * 


! डॉ० बिमला प्रसाद : इण्डो-सोबियत रिलेशन्स, पृ० 58, 
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संक्षेप में, व पद कि पद मे बिका वही. देश के भिर्माण में भारत की महत्वपूर्ण है। बंगला देश का 
निर्माण भारत-पाक युद्ध के दौरान 5 दि एस्वर, 9 मकर हुआ । भारत ही सबसे पहला देश है 
>जिसने 6 दिसम्बर, 97 को बंगला-देश को मान्यता दें दी। $ 6 दिसम्बर, !97! को बं श को मान्यता दे दी | भारत की सेनाओं ने बंगला देश 
की मुक्तिवाहिनी से मिलकर 6 दिसम्बर, 97। को स्वत॒न्त्र वततन्त्र बंगला, देश की स्थापना करायी। देश की स्थापना करायी। + 


|“ :एणा भारत-बंगला देश सम्बन्ध (97] से 4975) | ; 
(ए7र०0-88२67.2 0759प्न एपष्ठा,57707२8, 97-975) 


6 दिसम्बर, 97] को भारत ने बंगला देश को मान्यता दे दी । 70 दिसम्बर, 97] 
को प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गाँधी और बंगला देश के तत्कालीन कार्यवाहक राष्ट्रपति नजर 
इस्लाम के मध्य एक सन्धि हुई जिसके अनुसार भारतीय सेनापति की भध्यक्षता में एक संयक्त 
कमान का निर्माण किया गया । जब 6 दिसम्बर, 97] को बंगला देश में पाकिस्तानी सेना के 
कमसाण्डर जनरल तियाजी ने हथियार डाल दिये तो स्वतन्त्र बंगला देश का निर्माण हो गया। भार _ 
के प्रयासों से ? जनवरी, 972 को आप प्र ब न जार के प्र नह पार के मुखीव को पाकिस्तानी जेल से रिहा कर दिया गया 
और 0_ जनवरी, _ 972 को भारत पहुँचने पर शेद्ध ने भारत के प्रति अपने आभार को व्यक्त 
किया । शेख मुजीव ने कहा “भारत-बंगला देश एक असीम भाई-चारे.में- बंध गये हैं; उनका-कृतप्ल 
_राष्ट्र भा?त की सहायता-भुला-नहीं-सकेगा |” 
स्वतृन्त्र बंगला देश के निर्माण के समय से लेकर 975 तक भारत-बंगला देश -सम्क्ध 
ञघतनिष्ठ मित्रता के रहे-। अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं के प्रति दोनों देशों के हष्टिकोणों और विचारों में 
काफी समानता रही। दोनों ही देश धर्मनिरपेक्षता, पंचशील और गुटनिरपेक्षता की नीति ही देश धर्मनिरपेक्षता, पंचशील और गुटनिरपेक्षता की नीति में 
4विश्वास करते रहे । दोनों हिन्द महासागर को शान्ति का क्षेत्र बचाये रखना चाहते थे। बंगला 
देश को मान्यता दिलाने में भारत की कूटनीति अत्यधिक सक्तिय रही । शेख मुजीव के कार्यकात, 

.' में भारत बंगला देश के बीच मंत्रीपूर्ण सम्बन्धों को सुदृढ़ करने के लिए निम्नलिखित सब्धियाँ 
और समझौते किये गये : 

()) 9 भाचे, 972 की सेन्नी सन्धि--फरवरी 972 में शेख मुजीब भारत की यात्रा 
पर आये और मार्च 972 में श्रीमती गाँधी बंगला देश गयीं । 

9 भा, 972 को भारत और बंगला देश के बीच एक मैत्री.सन्धि हुई जिसकी अवध्धि 
25 वर्ष की थी | इस सन्धि के द्वारा दोनों देशों ने एक-दूस रे के आल्तरिक मामलों में हस्तक्षेप ने 
करने, एक-दूसरे की सीमाओं का आदर करने, एक-दूसरे के विरुद्ध किसी अन्य देश की सहायता 
नहीं करने, विश्व शान्ति और सुरक्षा को हृढ़ बनाने आदि का संकलन कियां । सन्धि में यह व्यवस्था 
भी की गयी कि यदि दोनों देशों में कोई मतभेद हो जायेगा -तो उसे आपसी बातचीत द्वारा हे 
करने की कोशिश करेंगे। 

(7) व्यापार समझौता--भारत-बंगला देश के बीच 25 मार्च, 972 को' एक व्यापार 
समझौता हुआ जिसके अनुसार सीमाओं के दोनों तरफ सोलह-सोलह किलोमीटर तक स्वतर्ल 
व्यापार की व्यवस्था थी । इसमें आयात-निर्यात और विनिमय सम्बन्धी कोई नियन्त्रण नहीं था। - 

(४) आथिक सहायता--बंगला देश के आ्िक पुन्निर्माण के लिए भारत ने 2 करोड़ 
रुपये मूल्य का माल और सेवाएँ प्रदान करने का वचन दिया । भारत ने बंगला देश को 50 लाब 
पौण्ड की विदेशी मुद्रा का ऋण देने का भी निश्चय किया । हे 

(7९) सांस्कृतिक ससझौता--30 दिसम्बर, !972 को दोनों देशों के बीच एक सांस्कृतिक 
समझौता हुआ जिसने दोनों के सम्बन्धों को और भी मजबूत किया । 

, पाकिस्तान के साथ 3 जुलाई, 972 को शिमला समझौता और 8 अगस्त, 973 की 

युद्धबन्‍्दी समझौता करते समय भी भारत ने बंगला देश से परामर्श किया । अप्रैल 974 में भारत, 
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पाकिस्तान और बंगला देश के मध्य एक त्रिपक्षीय समझौता हुआ जिसके अनुसार सभी पाकिस्तानी - 
युद्ध-वन्दी मुक्त कर दिये गये । मई 4974 में बंगला देश और भारत कै बीच सीमांकन सम्बन्धी 
समझौता हुआ जिसके अनुसार भारत ने दाहग्राम और अमरकोट का क्षेत्र बंगला देश को दे दिया 
और बंगला देश ने बेख्वाड़ी पर भारतीय अधिकार स्वीकार कर लिया। मई 4974 में भारत त्ते 
बंगला देश को 40 करोड़ रुपये का ऋण देना भी स्वीकार किया । इस ऋण का उपयोग बंगला 
देश रैल के डिन्लँ और अच्य उपकरण, सीमेण्ट, मशीनें तथा कृपि उपकरण खरीदने के लिए करेगा । 


संक्षेप में, पर की बाद भारत अदला इस सनक (27283 मुजीब के कार्यकाल में भारत-बंगला देश सम्बन्ध मधुर 
भारत-बंगला देश सम्क्ध ([975-982) ५् 

5 अगस्त, 975 को शेख सुजीब की हत्या कर दी गयी । पहले खोदकर भुश्ताक अहमद 
और फिर 6 नवम्बर, 976 को जस्टिस आाबू सादात सयाम राष्ट्रपति बने ) 30 जनवरी, 976 
को मेजर जनरल जिया-उर-रहमान ने मुख्य मार्शेल लॉ प्रशासक वतकर सत्ता पर अधिकार कर 
लिया । मई 98 में जिया-उर-रहमान की ह॒त्या कर दी गयी । 24 भार, 982 को राष्ट्रपति 
अब्दुल सत्तार के असनिक शासन का तख्ता पलट कर लेफ्टीनेण्ट जनरल एच० एम० इरशाद भुख्य 
मार्शल लॉ प्रशासक बन गये । ८ थक 

औख मुजीव की हत्या के बाद बंगला देश के शासकों ने भारत विरोधी और पाक की हत्या के बाद बंगला देश के शासकों ने भारत विरे के समर्थक 


_वीति अपनायी । यद्यपि इरशाद के काल (982 से) में भारत विरोधी स्वर कुल हल्का पड़ा परन्तु 

फिर भी भारत-बंगला देश सम्बन्ध उतने मधुर नहीं कहे जा सकते जितने शेख मुजीब के युग में थे। 
जब मुज़ीब की हत्या के बाद बंगला देश में जो नयी सरका त्या के वाद बंगला देश में जो नयी सरकारे बनी उनका भारत के. -प्रति--- 
कठोर रुख था - 

975-9 82 की कालावधि में भारत-बंगला देश के मध्य सम्बन्धों को प्रभावित करमे 
वाले निम्नलिखित मुद्दे प्रमुख थे : 

. फरक्‍्का सम्स्था--बंगला देश से गंगा के पाती के बँटवारे की समस्या (फरक्‍्का 
विवाद) को भर्च्ताष्ट्रीय रूप देने का प्रयत्त किया और संयुक्त राष्ट्र संघ व अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर 

« उछालने का प्रयास किया । भारत ने बंगला देश को इस जल विवाद को अन्तर्राष्ट्रीय रूप न देने के 
लिए सहमत कर लिया और ढाका व दिल्‍ली में वार्ताओं के बाद दोनों देशों ने 29 सितम्बर, !977 
को एक समझौता किया | यही समझौता फरकक्‍्का समझौता कहलाता है । 

फरवका समझौता 5 नवम्बर, 977 को लागू हुआ । इसमें दो व्यवस्थाएँ की गयीं--- 

(7) अल्पकालीन व्यवस्था--इस व्यवस्था के अनुसार 2 अप्रैल से 30 अप्रैल तक जबकि 
पानी की बहुत कमी रहती है भारत को 20,800 क्यूसेक और बंगला देश को 34,700 क्यूसेक 
पानी मिलेगा और इसके तुरन्त वाद भारत को मिलने वाले पानी की मात्रा बढ़ती जायेगी और 
जल्दी ही 40,000 क्यूसेक तक पहुँच जायेगी । अल्पकालीन व्यवस्था में यह बात भी रखी गयी 
कि अपनी आवश्यकता की पति के लिए भारत फरव्का के नीचे से भी कुछ मात्रा में पानी ले सकता 
है । इस व्यवस्था में यह कहा गया कि यह समझौता 5 वर्ष के लिए है और 3 वर्ष बाद इस पर 
पुनविचार किया जायेगा । 

(7) दोधंकालीन व्यवस्था---इसके अन्तर्गत दोनों देशों ने अपने ऊपर गंगा के प्रवाह को 
तेज करने की जिम्मेदारी ली और 972 में स्थापित संयुक्त आयोग इस सम्बन्ध में दोनों पक्षों के 
प्रस्तावों की जाँच कह यह बतायेगा कि उनके प्रस्ताव व्यावहारिक और मितव्ययी हैं या नहीं और 
ये सिफारिशें गं को लगभग पाँच वर्ष के भीतर विचार के लिए मिल जायेगी । 

भारत में इस समझौते पर तीखी भ्रतिक्रियाएँ हुईं । आलोचकों के अनुसार गंगा मुख्य रूप 


590 | अन्तर्शष्ट्रीय राजनीति 


से भारतीय नदी है क्योंकि इसकी 80 प्रतिशत धारा भारत में है । दूसरा, 40,000 वक्यूसेक थे 
कम पानी मिलने पर कलकत्ता की हालत खराब होने का अंदेशा था, जबकि फरक्का का निर्माण 
कलकत्ता बन्दरगाह के लिए ही हुआ था। तीसरा, पानी की कमी के समय भारत को केवल 
20,800 क्यूसेक पानी ही मिलेगा जो इसकी आवश्यकता से लगभग 20,000 क्यूसेक कम होगा 
और बंगला देश को अपनी आवश्यकता से 5,000 क्यूसेक अधिक पाऩी मिलेगा । वस्तुतः बंगाल. 
और त्रिपुरा की जनता को नाराज करके फरक्का समझौता किया गया | डॉ० वेद प्रताप वैदिक के 

अनुसार “फरक्का समझौते के अन्तर्गत बंगला देश को रियायतें देने के लिए जनता सरकार मे 

भारत द्वारा प्रस्तुत पुराने सभी तकों को दरकिनार कर दिया। हो सकता है कि कांग्रेस सरकार 

कलकत्ता वन्दरगाह को बचाने के नाम पर जरूरत से ज्यादा पानी माँगने की वात करती रही है 

और जनता सरकार ने उचित उदारता का परिचय दिया हो किन्तु उसका नतीजा क्या हुआ ! 

उदारता बांझ ही सावित हुई ।” फरक्का समझौता गंगा के पानी के बँटवारे की समस्या का स्थायी 

समाधान नहीं था। अतः इसे 982 के समझौते (स्मरण पत्र) द्वारा रह कर दिया गया ।, 

(7) फरवका समझौते की दीघेकालीन व्यवस्था पर आनाकानी--गंगा के पानी के बँटवारे 
की समस्‍या को हल करने के लिए भारत ने सितम्वर !977 में अपने हितों को अनदेखा करते हुए 
बंगला देश के साथ इसलिए फरक्का समझौता किया था कि इससे गंगा के प्रवाह को तेज किया 
जा सकेगा और दोनों देशों की वार्ताओं से समस्या का स्थायी समाधान हो सकेगा । लेकिन बंगला 
देश 977 के अन्तरिम समझौते को अन्तिम समझौता मानता रहा और उसके द्वारा प्राप्त रियायत्तों 
को निरन्तर बनाये रखना चाहता है । इस प्रकार कहा जा सकता है कि बंगला देश फरवका 
समझौते से केवल प्रारम्भिक लाभ उठाना चाहता है, वह इसके स्थायी समाधान के प्रति बिल्वुत 
उत्सुक नहीं है । 

(7) द्विपक्षीय समस्याओं को अन्तर्राष्ट्रीय रूप देने फा प्रयत्व--बंगला देश मे गंगा जल 
वितरण की समस्या को, जो द्विपक्षीय समस्या है, वहुपक्षीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय दिशा देने का प्रयातत 
किया है । बंगला देश ने नेपाल, चीन, भूटान और विश्व बैंक को भी इस समस्या में घसीटने का 
प्रयास किया है । 

(77) अल्पसंख्यकों की समस्या--बंगला देश के हिन्द्र और विहारी मुसलमान अपने आप 
को सुरक्षित महसुत्त नहीं करते हैं, परिणामस्वरूप वे अवैध रूप' से भारत में आते हैं जिससे भारत 
के सीमावर्ती प्रदेशों त्रिपुरा, अंसम, वंगाल और मिजोरम आदि में स्थिति बिगड़ जाती है । 

(५) मुहरी नदी सीमा विवाद--974 के समझौते के अनुसार मुहरी नदी के पानी “की 
मध्य रेखा ही भारत बंगला देश की सीमा रेखा है | बंगला देश रायफल के अधिकारियों ने इप् 
समझौते का उल्लंघन करके 979 में भारतीय जमीन पर अपना दावा पेश किया और भारतीय 
किसानों पर गोलियाँ चलायीं । यह विवाद 44-45 एकड़ (24 हैक्टेयर) जमीन के बारे में है गो 
त्रिपुरा राज्य के बेलोनिया कस्बे के पास मुहरी नदी के भारतीय तट पर है। 

(शं) बवसमूर द्वीप विवाद--नवमूर द्वीप बंगाल की खाड़ी में उभरा एक नया द्वीप है। 
इसका क्षेत्रफल केवल 2 वर्ग किलेमोटर है। बंगला देश इसे दक्षिण 'तलपती' कहता है और भारत 
इसे 'पुरबाशा” की संज्ञा देता है । यह द्वीप भारतीय सीमाओं में है फिर भी बंगला देश इस पर 
अपना दावा करता है | अगस्त 98॥ में बंगला देश के आठ युद्धपोतों ने इस पर कब्जा करने का 
विफल प्रयास किया । वर्तमान में यह द्वीप भारत के अधिकार में है । बंगला देश इस मामले 
भी अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर लाना चाहता है । 

(शा) 'चकसा' शरणाथियों की समस्या--/चकमा' शरणाथियों की समस्या ने भी दोनों 
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देशों में उत्तेजना पैदा की है। यद्यपि बंगला देश ने चकमा शरणाधियों को वापस लेने का वायदा 
किया है परन्तु भय के कारण चकमा शरणार्थी बंगला देश जाना नहीं चाहते । 
भारत-बंगला देश सम्बन्ध (9 82-90)--अप्रैल 982 में जनरल इरशाद के सत्तारूढ़ * 

होने के बाद भारत-बंगला देश सम्बन्धों में कुछ सुधार हुआ । 'भारत-बंगला देश सम्बन्धों की दृष्टि 
से निम्नलिखित विन्दु उल्लेखनीय हैं: ः 

| बंगला देश के राष्ट्रपति जनरल इरशाद ने अक्टूबर [982 में भारत की यात्रा की और 
स्मरण पत्र” पर हस्ताक्षर किये जिसके अनुसार 977 के" फरक्‍्का समझौते को रह कर दिया 
और संयुक्त नदी आयोग को अगले ।8 महीने में गंगा जल के बहाव पर अध्ययन करने को कहा 
गया । दोतों देशों के बीच एक अन्य समझोते के अन्तर्गत भारत ने बंगला देश को भारत के कुच. 
बिहार में स्थित दाह्मग्राम और अंगरपोटा के दो-अच्त:क्षेत्रों- (७००७४८६) को-बंगला-देश-की... मुख्य, 
भूमि से जोड़ने के लिए स्थायु पढ़ेटे पर एक तीन बीघा गलियारा प्रदान कर दिया । यह गलियारा 

' पृ पट किये के मे बता कथा कर विय क िगस » 85 भीटर, है । इस गलियारे पर भारत की सं गी भारत बंगला देश से 
जो एक ठका किराये के रूप में लेता था उसे समाप्त कर दिया 









। दोनों देशों में आथिक और 7 
तकनीकी क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए एक संयुक्त आथिक आयोग की स्थापना की गयी है । 

40 जुलाई, 983 को दोवों देशों में तीस्ता जल समझौता हुआ। इस समझौते के अनुसार 
भारत और बंगला देश सूखे मौसम के दौरान तीस्ता नदी के पानी के तदर्थ आधार पर बेंटवारे 
पर सहमत हो गये ) इस समझौते के अन्तर्गत भारत को 39% पानी मिलेगा और बंगला देश को 
36% पानी उपलब्ध होगा, शेष 25% पानी किसी को आवंटित नहीं किया जायेगा। फरकक्‍का में 


गं लक गला गत पर जज बल वन जाल नदी के जल के बँटवारे पर भारत व बंगला देश के बीच सहमति के समझौते पर 22 नवम्बर, 
985 को नई दिल्ली में हस्ताक्षर हुए॥ जुलाई 986 में जनरल इरशाद कल भारत __ 
की सद्भाव यात्रा की और भारतीय नेताओं के साथ ह£ ॥ की और भारतीय नेताओं के साथ द्विपक्षीय प्रश्नों पर बातचीत की ॥ 
इन समझौतों के बावजूद भी कतिपय मुहों को लेकर दोनों देशों में मतभेद बने हुए हैं। - 

 गंगा-बह्मपुत्र नहर बनाने के प्रश्न पर दोनों देशो में मतभेद बने हुए हैं| जहाँ बंगला देश इसके लिए 

नेपाल में बड़े-बड़े जलाशय के निर्माण पर बल देकर नेपाल को इस समस्या के साथ जोड़ना चाहता 

है वहाँ भारत इसका विरोध करता है । काँटेदार बाड़ का मुझ भी दोनों देशों-.में विवाद का-एक-- 
“कारण है। भारत-बंगला देश सीमा 3,200 किलोमीटर लम्बी है। इम सीमा_ से बंगला- देश से... 

आने वाले शरणार्थी भारत में गैर-कानूनी तौर पर प्रवेश करते हैं और भारत के असम व त्रिपुरा 


के सीमावर्ती राज्यों में आथिक, सामाजिक और राजनीतिक समस्‍्याएँ पैदा करते हैं। भारत के 


असम आन्दोलन के मूल में इन “विदेशी आगन्तुकों' की समस्या है । ० ने २... 
असम आन्दोलन के “विदेशी को की समस्या है । अतः असम समस्या के समाधान 


और विदेशियों के भारत में गर-कानुनी तौर पर प्रवेश को रोकने के लिए भारत ने सीमाओं पर 
काँटेदार तार लगाने का निर्णय लिया । बंगला देश ने भारत के इस निर्णय का विरोध किया और 
इसे 'घेराबन्दी” की संज्ञा दी । भारत द्वारा पूर्वी सीमा पर बाड़ लगाने का मसला इतना उग्र हो 
गया कि बंगला देश जैसे छोटे देश ने अप्रैल 9 84 में भारत की सीमा में गोलाबारी तक कर दी। 
“अपल 9 86 में भारत-बंगत्म-देश-सीमप पर-मुहरी नदी पर तटबाँध-बनाने-के-भारत के कार्य कौ: 


24000 + न दोनों देशों में तनाव पैदा हो गया | बंगला देश ने अपने अरद्धं-सैनिक बल की सहायता के 
लिए केई से तेतात कर दिया और दोतों देशों के अद्धं-सैनिकों के बीच कई बार 


मुठभेड़ हुई। बंगला देश ने भारत द्वारा 2 किमी० लम्बे तटर्याध के निर्माण पर विरोध प्रकट 


किया । चकमा आदिवासियों की वापसी के प्रश्न को लेकर ओ-दोनों-देशों में. मतगेद बसे हुए. हैं.।._ 


करा हक जे व ची आज दे और गया देश हर से. आना में चकमा गों की बाढ़ सी आ_ गयी हा |] 
भारत मे थे कानी 
कर रहा है। ७ न हज -गयी दै और बंगला देश | 
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वंगला देश में. आये भीषण तूफान (मई 985) के दौरान भारतीय प्रधानमन्तरी की 
बंगला देश यात्रा वहाँ के जनमानस में भारत की छवि को सुधारने का एक अच्छा प्रयास था। 
ट-+-अक्दूबचध7995-को-शारत और बंगला देश से बीच गंगा के पानी के बेंटवारे को लेकर 


निदान अाओोवा की भारत ने सितस्वर [988 
बंगलादेश में कारी बाढ़ से हुई क्षति से निपटने के लिए, जिसमें बंगला देश का बहुत 
बड़ा भू-भाग जलमस्त हो गया था, अन्तिरोष्ट्रीवे. सहायता के लिए बंगलो देश की अपील पर तत्कात 
कार्यवाही की । बंगला देश की इस बाढ़ ने हमें यह सोचने पर भी मजबूर कर दिया कि, ब्रह्मुपृत् 
के पानी का सदुपयोग करते के सिलसिले में भारत की ओर से बहुत पहले प्रस्तुत प्रस्ताव आज भी 
कितना संगत है । भारत के इस श्रस्तांव में बाढ़ से बचने और ब्रह्मपुत्र के जल का सिंचाई के लिए 
लाभ उठाने का प्रस्ताव है। भारृत ने बंगला देश के समक्ष अपनी यह तत्परता पुनः व्यक्त की कि 
बाढ़ नियन्त्रण के क्षेत्र में चदी जल के अधिकतम उपयोग के लिए द्विपक्षीय आधार पर सहयोग 
४ रे 


करने के लिए वह आज भी तैयार है ० है । 
हि क् के कप अल 

हु; नेष्कर्ष---वंगला देश इस मानस से पीड़ित है कि वह एक बड़े देश का, छोटा पड़ोसी है। 

इसी मानस के कारण.वंगला देश क्षेत्रातीत सम्वन्धों पर बल देता है जिससे क्षेत्र में महाशक्तियों 


को हस्तक्षेप करने का अवसर मिलता है । एक-अमंलरख-राष्ट्र होते हुए भी--बंगला देश पश्चिम की 
ओर अधिक झुका हुआ है । कारन ये सर मा दे अमर्र, यलादेश के सम्बन्ध मधुर हैं । भारत-ते-कंगता 5 
-दैश की स्वतृन्त॒ता में विशेष-योग भी आज वे ' हर कई सा के पड़ौसी लगते हैं 


कह कोई: गला देश 
” से आने वाले लय मम जा का हो के नहीं लग 
और मुंजीब की ह॒त्या के बाद पारस्परिक अविश्वास की जो भित्ति खड़ी हो गयी थी, वह बी 
तक़-नहीं ढही है.। भारत बांगला समुद्री सीमा का मामला भी' अधर में लटका हुआ है। .बंगता 
देश के राजनीतिज्ञ और अनेक अखबारे भारत-विर्शधी प्रचार में जूठे हुए हैं। साहे जैसे संगम 
से हो सकता है कि आपसी सहयोग बोर विश्वास के से दिया पकेत उचित हों... विश्वास के नये दिशा संकेत उचित हों जल 
हक अमल नि ताज रत-चात्र सम्बन्ध 
' (श0नार)<&ार एपछा,.077079) ह$ 
स्वतन्त्रता के बाद भारत और चीन के सम्बन्धों की कहानी भारतीय नेताओं की आदर्श- 
वादिता, स्वप्नदर्शिता और अदूरदर्शिता तथा चीनी विश्वासघात की कहानी है । भारत की चीन 
सम्बन्धी नीति निम्नलिखित तत्वों पर आधारित रही है--प्रथम, यह ॒ विश्वास था कि प्राची 
काल से ही भारत और चीन के मध्य घनिष्ठ सांस्कृतिक और व्यापारिक सम्बन्ध विद्यमान थे । 
बौद्ध धर्म की जन्मभूमि भारत-चीन का एक प्रकार से धर्म गुरु है और चीन उसका सम्मान करेगा। 
दूसरे, चीन को अपनी स्वतन्त्रता और अखण्डता की रक्षा के लिए पाश्चात्य और जापानी साम्राज्य 
वाद के. विरुद्ध एक भीषण और दीर्घ संघर्ष करना पड़ा था । इससे भारत में उसके प्रति गहरी 
सहानुभूति उत्पन्न हो गयी थी | तीसरे, यह माना जाता था कि चीन ने' भारत पर कभी आकर 
नहीं किया है और न कभी करेगा; और वह कभी आक्रमण करना भी,चाहेगा तो उत्तर की दुर्ग 
हिमालय पर्वेंतमाला उसे कभी ऐसा नहीं करने देगी। छोये, भारतीय विदेश नीति के प्रधानं> 
निर्माता पण्डित नेहरू और उनके विश्वस्त परामशंदाता रक्षामन्त्री कृष्ण मेनन चीन--विशेषतः 
साम्यवादी चीन--के अति गहरी सहानुभूति रखते थे और धीन के चीन साथ मैत्री को असंलखता 
की नीति की आधार शिला मानते थे । 
भारत और चीन न केवल पड़ौसी .राष्ट्र हैं अपितु उनमें, प्राचीन काल से ही सांस्कृतिक 
सम्बन्ध चले आ रहे थे जिसका इतिहास साक्षी है । जब दोनों देश विदेशी आधिपत्य में चले गये 
तो इनके ये सम्बन्ध दूट गये । 947 में भारत स्वतन्‍्त्र हुआ और उधर 948 में कोमिता 
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सरकार के पतन के बाद चीन में साम्यवादी सरकार को स्थापना हुई। साम्यवादी शासन हा 
स्थापना के बाद ही यह महसूस किया गया कि है के साथ भारत के मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों ह 
मार्ग अनेक कठिनाइयों से भरा हुआ है । है 
पड पल मंत्री के सार्ग में कठिताइया--भारत-चीन मैत्री के भाग में निम्नलिखित 
कठिताइय महसूस की गयीं--प्रथम, भारत की राजनीतिक, हा: एवं सामाजिक हक 
तथा संस्थाएँ चीनी साम्यवादी प्रणाली और उसकी संस्थाअ दे से भिन्न हैं। द्वितीय, हर 
विदेश नीति शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व एवं पंचशील के सिद्धान्तों पर आधारित है। भारत की रत 
साम्राज्यवादी या विस्तारवादी नहीं है । भारत अपनी शक्ति से किसी को आतंकित नहीं करना 
चाहता । दूसरी ओर, साम्यवादी चीन के इरादे आक्रामक, साम्राज्यवादी । और विस्तारवादी हैं । 
इसकी इच्छाएँ एशिया में एकाधिकार की हैं और उसके तोड़-फोड़, आतंक, क्रान्ति, कपट और 
हिंसा हैं। माओो नीति शक्ति को “बन्दूक की नली से प्राप्त करती है। तुतीय, एशिया में भारत 
जनसंख्या, शक्ति और प्राकृतिक साधनों में चीन का प्रतिहवन्दी बनने की क्षमता रखता है। चीन 
को यह पसन्द नहीं है कि भारत उसका प्रतिद्वन्द्दी बने | वह दुनिया को यह बताना चाहता है कि 
भारत एशिया का एक कमजोर देश है और उसकी स्थिति दूसरे दर्जे की है। भारत का (38950 के 
रूप में उभरना, उसका आधिक दृष्टि से सम्पन्न होना और राजनीतिक सुहढ़ता प्राप्त करना चीन 
के लिए ईर्ष्या, द्ेष और वैमनस्थ का कारण है। रे ्ों 
' भारत-चीन सम्बन्धों का इतिहास । 
भारत-चीन सम्बन्धों के इतिहास को सुविधा की दृष्टि से तीन भागों में बॉँदा जा 
सकता है : है 
. भारत-चीन सस्बन्ध--प्रसोदकाल (फ्रिणा०ए॥0०0 ऐ९700) 
2, भारत-चीन सम्बन्ध--टकराव और तनाव का काल (76 ए०४०00 एण (णा7०ं) 
3. भारत-चीन सम्बन्ध--संवाद काल (776 7०४०१ ० 7020९807०) ' 
). भारत-चीन सम्बन्ध--प्रमोद काल (949-57) 
चीने के प्रति भारत का दृष्टिकोण प्रारम्भ से ही मित्रतायुर्ण रहा है। हमारे स्वतन्त्रता 
संग्राम के दिनों से ही मेहरू भारत और चीन की मित्रता पर बल देते रहे थे। सन्‌ 942 में , 
च्यांग काई शेक ने भारत की यात्रा की थी, जिससे भारत में चीन के जापानी साम्राज्यवाद के 
विरुद्ध संघर्ष के प्रति सहानुभूति की एक लहर फैल गयी । चीन भें साम्यवादियों की विजय के बाद 
भारत-चीन सम्बन्ध और भी घनिष्ठ हो गये । अक्टूबर !949 में चीन में साम्यवादी क्रान्ति का 
भारत ने स्वागत किया। गैर-साम्यवादी देशों में भारत ही पहला देश था जिसने चीन को राज- 
नयिक मान्यता प्रदान की । अमरीका की नाराजगी की कीमत पर भी भारत ने कोरिया युद्ध में 
चीन का समर्थन किया । यू० एन० ओ० में भारत ने उस प्रस्ताव का विरोध किया जिसमें चीन को 
आक्रान्ता घोषित किया गया था। सितस्वर 950 भें सेनफरांसिसको 49 राष्ट्रों के साथ होने 
> वाली जापानी सन्धि में भारत इसलिए शामिल नहीं हुआ क्योंकि चीन को उसमें शामिल नही 
किया गया था। संयुक्त राष्ट्रसंध में चीन को मान्यता दिलाने का भारत ने भरसक प्रयत्न किया | 
भारत ने उस समय भी चीन को मान्यता दिलाने का प्रयास किया जब चीन का भारत के प्रति 
दृष्टिकोण शत्रुतापुर्ण या। भारत ने अमरीका की उन नीतियों की सदा आलोचना की जो चीन 
को अन्तर्राष्ट्रीय सम्भेलनों या संस्थाओं में “उचित स्थान” दिलाने में बाधा उत्पन्न करती थी। 
सन्‌ 954-57 का काल भारत-चीन सम्बन्धों में प्रमोद काल कहलाता है। 29 जून, 
/954 को दोनों राष्ट्रों के मध्य एक 8-वर्षीय व्यापारिक समझौता हुआ जिसके अन्तर्गत भारत ने 
तिब्बत से अपने “अतिरिक्त देशीय अधिकारों' को चौन को सौंप दिया । इस व्यापारिक समझौते की 
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प्रस्तावना में ही पंचशील के सिद्धान्तों की रचना की गयी थी । भारत ने तिब्बत में चीन की प्रभु- 
सत्ता को स्वीकार कर लिया। जून 954 में जब चीन के तत्कालीन प्रधानमन्त्री चाऊ-एन-लाई 
भारत भाये तो संयुक्त विज्ञप्ति में पंचशील के सिद्धान्तों पर बल दिया गया। अक्टूबर 954 
पण्डित नेहरू ने भी चीन की यात्रा की | अग्रैल 955 भें बाण्डुंग सम्मेलन में नेहरू और चाऊए- 
'/ लाई ने पूर्ण सहयोग के साथ कार्य किया । बाद में गोआ के प्रश्त पर भी चीन ने भारत का प्राद 
दिया और क्यूमाये और मातस्‌ टापुओं पर भारत ने चीन का समर्थन किया ।' पामर के शब्दों में, 
“साम्यवादी चीन के प्रति नेहरू और उनके सहयोगियों का दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से तुष्टिकारी था।" 
विन्सैण्ट शौयव के अनुसार, “चीन के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायम करने का जितना प्रयास नेहूह 
ने किया, सम्भवतः विश्व में उतना किसी ने भी नहीं किया ।” स्वतन्त्र भारत में 'हिन्दी-चीनी भाई- 
भाई का नारा बहुत लोकप्रिय रहा । | 
2. भारत-चीन सम्बन्ध : टकराव और तनाव का काल (957-978) 
पंचशील और बाण्ड्ग सम्मेलन को भारतीय कूठनीति की महान सफलताएं माना गया था 
“परन्तु वस्तुतः वे भारतीय कूटनीति की पराजय सिद्ध हुईं । तथ्य तो यह है कि भारत की चीन 
सम्बन्धी नीति जिन धारणाओं पर आधारित थी वे धारणाएँ ही शान्तिपूर्ण सिद्ध हुई । भारत और 
चीन के प्राचीन सम्बन्धों की घनिष्टता को अत्यधिक बढ़ा-चढ़ाकर देखा गया था । साम्राज्यवाद 
के विरुद्ध उसके संघर्ष के प्रति संहानुभूति प्रवाह में बहकर यह भुला दिया गया था कि चीनी बोग 
प्राचीन काल से ही चीन को विश्व सभ्यता का केन्द्र मानते आये हैं और एक प्रसारवादी नीति में 
विश्वास करते रहे हैं। भारत पर उनके भूतकाल में आक्रमण न करने का कारण उनकी शालि- 
प्रियता नहीं वरन्‌ हिमालय की दुर्गम पर्वतमालाएँ थीं। परन्तु 20वीं शताब्दी में एक ओर हो 
विज्ञान की प्रगति ने उनकी अगमता को काफी कम कर दिया और दूसरी ओर तिब्बत को चीव 
. को सौंप देने की गलती कर भारत ने भारत पर चीन के हमले को सरल बना दिया | इसके अति- 
रिक्त भारतीय विदेश नीति के निर्माता यह भूल गये कि द्वितीय विश्वयुद्ध के पश्चात्‌ एशिया बौर 
अफ्रीका के जागरण से उत्पन्न हुई परिस्थितियों में भारत और चीन के मध्य एशिया और अफ्रीका 
के जागरण से उत्पन्न हुई परिस्थितियों में भारत और- चीन के मध्य एशिया और अफ्रीका विशेषतः 
दक्षिण-पूर्वं एशिया के नेतृत्व के लिए संघर्ष होना अनिवार्य ही था | सिर 
तिब्बत-समस्यथा--तिब्बत भारत का पड़ौसी राज्य है। इसके उत्तर में चीनी सिक्यांग 
स्थित है। भारत अंग्रेजों से तिव्वत के सम्बन्ध में निम्न अधिकार उत्तराधिकार में मिले--() 
ल्हासा में एक भारतीय राजनीतिक एजेण्ट रख सकना, (77) ग्यान्तसे, गंगटोक और यातूँग में 
व्यापारिक एजेन्सी स्थापित रख सकता, (77) ग्यास्तसे के व्यापार मार्ग पर डाक एवं तार के 
दफ्तर रखना, तथा (9) ग्यान्तसे में एक छोटा-सा सैनिक दस्ता रखना जो व्यापार मार्य की रक्षा 
कर सके । ेल्‍ ह ह 
चीन सदियों से तिब्बत पर अपना मधिकार जताता आ रहा था। चीन की नयी साम्य- 
वादी सरकार ने. स्थापना के साथ ही तिव्वत पर अपना अधिकार घोषित कर दिया और तिब्बत - 
को अपने राज्य का अंग बताया । । जनवरी, 950 को चीन सरकार ने तिब्बत को स्वतल्र 
कराने की घोषणा कर दी। भारत सरकार ने परिवर्तित स्थितियों में' चीन से वार्ता कर लेना है 
उचित समझा । दिसम्बर 953 में यह वार्ता प्रारम्भ हुई । पंचशील के आधाद पर एक 
दोनों देशों के बीच कर लिया गया ।- इसके अन्तर्गत भारत को तिब्बत में व्यापार एजेन्सियाँ सा" 
पित करने का और तीर्थ॑-यात्राओं तथा अन्य नागरिकों द्वारा तिव्वत की यात्रा , कर सकता मुझ 
रूप से निश्चित किया गया। भारत सरकार यातूंग एवं ग्यान्तसे से अपने सैनिक हटाने के लिए 
सहमत हो गयी । तिब्वत पर चीत की सार्वभौमिकता स्वीकार करने की भारतीय नीति की संत 
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में कटू आलोचना हुईं जबकि प्रधानमन्त्री नेहरू ने इसे पूर्णतया उचित ठहराया । उनके मतानुसार 
तिव्बत पर पहले से ही चीन का सावधीमिक अधिकार था और ब्रिटिश शासन तक ने इसे चुनौती 
नहीं दी थी । जब तक चीन दुबंल और अविकसित था तब तक उसने- अधिकार का उपयोग नहीं 
किया, पर एक नयी महाशक्ति के रूप में उभरने के पश्चात्‌ वह कैसे किसी अन्य देश (भारत) की 
सेनाएँ तिब्बत में रहता सहन कर सकता था ? अतएवं सम्मानपूर्वक हट जाना ही उचित था । 

25 जून, 954 को चीन के प्रधानमन्त्री जेनेवा से पेकिग जाते समय भारत पधारे। 
भारत और चीन के प्रधानमन्त्रियों ने अपनी संयुक्त घोषणा में पंचशील के प्रति दुबारा अपना 
विश्वास प्रकट किया । 8 अक्टूबर, 954 को नेहरू पेकिंग की यात्रा पर गये । इसके बाद 28 
नवम्बर, 7956 से 0 दिसम्बर, 956 तक चाऊ-एन-लाई ने भारत की यात्रा की । उन्होंने 
भारतीय संसद को सम्बोधित किया तथा बार-बार भारत चीन की मित्रता का उल्लेख किया । एक 
बार पुत्र: चीन के प्रधानमन्त्री ने पंचशील में विश्वास करने के साथ अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं के 
समाधान के लिए शक्ति प्रयोग करने की निन्‍दा की । इस प्रकार 956 तक भारत एवं चीन के 
बीच उत्तम राजनीतिक सम्बन्ध थे | इसी वर्ष तिब्बत के खम्पा क्षेत्र में बड़े पैमाने पर चीन शासन 
के विरुद्ध विद्रोह हो गया जो 959 तक चलता रहा । इस विद्रोह को दलाईलामा का समर्थन 
प्राप्त था । चीन सरकार ने कठोरता के साथ इस विद्रोह को कुचल डाला । 37 माचें, 7959 को 
दलाईलामा ने 7 व्यक्तियों के दल के साथ भारत में राजनीतिक शरण ली । इसके पश्चात्‌ एक बड़ी 
संख्या में तिब्बती शरणार्थी भारत आये । इन सबको मसूरी के पास बसा दिया गयो। चीन की 
सरकार ने इसे शत्रुतापूर्ण कार्य बताया । वस्तुतः इसी समय से भारत और चीन के सम्बन्ध कुछ- 
कुछ बिगड़ना प्रारम्भ हो गये । 

भारत-चीन सीमा-विवाद--इधर दूसरी तरफ भारत और चीन के मध्य सीमा को लेकर 
कदु विवाद प्रारम्भ हो चुका था । 950-5] में साम्यवादी चीन के नक्शे में भारत के एक बड़े 
भाग को चीन का अंग दिखाया गया था। जब भारत सरकार ने चीन का ध्यान इस ओर दिलाया 
तो यह कहकर मामला टाल दिया गया कि ये नक्शे कोमिन्तांग सरकार के पुराने नक्शे हैं। चीन 
की नयी सरकार को इतना समय नही मिला है कि वह इनमें उपयुक्त संशोधन कर सके । समय 
मिलते ही इन नवशों को ठीक कर दिया जायगा । जून 954 में भारत एवं चीन के मध्य तिब्बत 
को लेकर समझौता हुआ तब वार्ता हेतु 'ुने गये विषयों में सीमा विवाद का कही प्रश्त ही न था । 
भारत में यही समझा गया कि समस्त विवाद हल हो खुके हैं । परन्तु शीघ्र ही [7 जुलाई, 954 
को चीन ने एक पत्र द्वारा भारत पर आरोप लगाया कि भारतीय सेना ने बूजे वामक चीनी स्थान 
पर अवध अधिकार कर लिया है। बूजे भारत में बड़ाहोती के नाम से प्रसिद्ध था। चीन के 
विरोध-पत्र का उत्तर देते हुए भारत सरकार ने लिख दिया कि, “यह स्थान भारतीय प्रदेश में है 
और यहाँ भारतीय सीमा सुरक्षा सेना की चोकी है।” 954 से ही चीन ने सीमा के विभिन्न 
भारतीय प्रदेशों में अपने सैनिक दस्ते और टुकड़ियाँ भेजनी आरम्भ कीं । 23 जनवरी, 959 के 

४ पत्र में चीनी सरकार ने लिखा कि भारत और चीन के मध्य कभी भी सीमाओं का मिर्धारण नहीं 
हुआ है और तथाकथित सीमाएँ चीन के विरुद्ध किये गये साम्राज्यवादी पड़यस्थ का परिणाम 
मात्र हैं । यु 

भारत पर चीन का आक्र्षण--अक्टूबर 962 में भारत पर साम्यवादी चीन ने बड़े 
पैमाने पर आक्रमण कर दिया । इससे पूवे 2 जुलाई, 962 को लहाख में गलवान नदी की घाटी 
की भारतीय चोकी को चौनियों ने अपने घेरे में ले लिया। 8 सितम्बर को चीनी सेनाओं ने 
मेकमहोन रेखा पार करके भारतीय सौमा में प्रवेश किया। 20 अक्टूबर, 962 को चीनी सेनाओं 

ने उत्तर-पूर्वी सीमान्त तथा लद्बाख के मोर्चे पर एक साथ बड़े पमाने पर भात्रमण किया । टिड्डी 
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दल की भाँति वे भारतीय चौकियों पर टट बड़े । 2] नवम्बर, 962 को चीन ने एकाएक अपनी 

ओर से एकपक्षीय युद्ध-विराम की घोषणा कर दी और युद्ध समाप्त हो गया। चीन ने जीते हुए 
. भारतीय प्रदेशों को भी खाली करना प्रारम्भ कर दिया और भारत के कुछ सैनिक साजो-सामान 

को भी वापस कर दिया । 

चीन द्वारा भारत पर आक्रमण फे कारण - 

» डॉ० वी० पी० दत्त के अनुसार चीन के भारत पर आक्रघ्मण के दो उद्देश्य थे---() अपनी 
शक्ति का प्रदर्शन करना, (४) भारत की निर्बलता को प्रदर्शित करना तथा उसे अच्तर्साष्ट्रीय क्षेत्र में 
अपमानित करना । 

संक्षेप में, चीन द्वारा भारत पर आक्रमण के निम्तलिखित कारण थे 
() चीन विस्तारवाद की नीति का प्रदर्शन करना चाहता था । 
(2) चीन की इच्छा थी कि वह भारत को लोकततन्त्रात्मक पद्धति से उन्नति करने में सफल 
न होने दे, उस पर युद्ध का बोझ डाल दे । - 
(3) तिब्बत के प्रति भारतीय नीति से चीन नाराज था । देलाईलामा को शरण देने के 
कारण उसे हमसे रोष था | 
(4) उसका उद्देश्य भारत को वदनाम करना था, एशिया में चीन को सर्वोच्च शक्ति बनने 
की आकांक्षा तथा भारत को नीचा दिखाने की इच्छा थी । 
“भारत पर चीन का आक्रमण बड़े सुविचारित और क्रूर विचारों से किया गया, इसके 
निम्न उद्देश्य थे--हिमालय में पेकिंग की शक्ति और अधिकार को स्थापित करना, भारत 'की 
प्रतिष्ठा को धक्का पहुँचाना, नेहरू को नीचा दिखाना, चीन को एशिया में बड़ी वास्तविक शक्ति 
सिद्ध करना, चीनी भाइयों के स्थान में नेहरू के नेत॒त्व में भारतीय प्रतिक्रियावादियों को सहायता 


देने वालेः ख श्वेव को पाठ पढ़ाना और संसार की शक्तियों को यह सूचना देना कि दुनिया में तब 


तक शान्ति नहीं रह सकती, जब तक कि चीन को महाशक्ति के रूप में स्वीकार न॑ किया जाये 
ओऔर उससे ऐसा व्यवहार न हो ।” 

चीन को यह आशा थी कि युद्ध की स्थिति में रूसी साम्यवादी भाई उसका साथ देगा ओर 
भारत में आन्तरिक दंगे होंगे । परन्तु चीन की ये कामनाएँ सफल नहीं हो सकी । अमरीका, ब्रिटेन 
और उसके बाद फ्रांस, पश्चिमी जम॑त्री, आस्ट्रेलिया और कनाडा ने तेजी से भारत को सैनिक 
सहायता दी; रूस प्राय: तठस्थ रहा और उसने चीन पर युद्ध बन्द करने का दबाव डाला। मित्र, 


यूगोस्लाविया और घाना जैसे ग्रुट-निरपेक्ष राज्यों का दृष्टिकोण बड़ा ही निराशाजनक रहा। 
आक्रमण की निन्‍्दा करना तो दूर उन्होंने आक्रमण के समय चुप्पी ठान ली। पाकिस्तान ने चीनी 


_ आक्रमण का लाभ उठाते हुए भारत की निन्‍दा करना शुरू कर दिया। पाकिस्तान ने चीनी आक्रमण 
को सामान्य स्थानीय मामले” का रूप देने का प्रयास किया । 


हि 


चीन के एक-पक्षीय युद्ध-विरास के कारण--चीन ने एक-पक्षीय युद्ध-विराम की घोषणा | 


करके सबको स्तव्ध कर दिया। युद्ध बन्द कर देने के कारणों के सम्बन्ध में वड़ा मतभेद है । फिर 
भी मोटे तौर से निम्नलिखित कारण हो सकते हैं 
(4) चीन अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अपनी सदुभावना प्रकट करना चाहता था कि चीन युंढ़ 
प्रेमी नहीं बल्कि उसे बाध्य होकर लड़ाई लड़नी पड़ी थी । 
(2) चीन को अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में सफलता मिल गयी थी । सैनिक दृष्टि से चीन 
ने भारत को हराकर भारतीय प्रतिष्ठा को धूल में मिला दिया था और भारत की नविर्वत्रता 
'जय-प्रसिद्ध हो गयी । 
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(3) सर्दी बढ़ जावे से सैनिकों को सामान पहुँचाने के लम्बे मार्ग पार करना कठिन होता 
जा रहा था, जिससे चीन अधिक समय तक युद्ध जारी नहीं रख सकता था। 

(4) भारत को अमरीका और ब्रिटेन से भारी मात्रा में सैनिक सहायता तेजी से भक्‍्राप्त होने 
लगी थी । 

(5) सोवियत रूस चीन के इस आक्रमण को उचित नही समझता था| 


(6) चीन इस तथ्य से परिचित था कि भारत पर प्रभुत्व जमाना आसान नहीं है। वह 
केवल अपनी शक्ति प्रदर्शित करके एशिया में अपने नेतृत्व का दावा प्रमाणित करना चाहता था । 


भारत की पराजय के कारण--इस युद्ध में भारत की पराजय के निम्नलिखित कारण हैं--- 
() भौगोलिक स्थिति चीन के पक्ष में थी । चीनी, तिव्बत के ऊँचे पठार तथा चोटियों से आक्रमण 
करते थे जबकि भारतीयों को निचली घाटियों से हिमालय की ऊँची चोटियों तक चढ़कर अपने 
भोचों की रक्षा करने का कठिन काम करना पड़ा । (2) चीतनियों ने इस युद्ध की तैयारी बहुत 
समय पूर्व से कर रखी-थी जबकि भारत इसके लिए तैयार ही न था । 
फोलस्बो प्रस्ताव--भारत और चीन के इस युद्ध से एशिया और अफ्रीका के कुछ मित्र 
राज्यों ने दोनों देशों के सीमा विवाद को हल करवाना चाहा । इन देशों ने श्रीलंका की राजधानी 
कोलम्बो में 0 दिसम्बर से 2 दिसम्बर, !962 तक एक सम्मेलन किया । इस सम्मेलन में बर्मा, 
कम्बोडिया, श्रीलंका, घाना, दण्डोनेशिया तथा संयुक्त अरब गणराज्य के प्रतिनिधियों ने भाग 
लिया। भारत ने इन प्रस्तावों के बारे में कोई स्पष्ट प्रक्रिया व्यक्त नहीं की । कोलम्बो प्रस्ताव के 
छः सूत्र इस प्रकार हैं 
() वर्तमान नियन्त्रण रेखा भारत-चीन विवाद के समाधान का आधार मानी जाय। 
(2) अ--पश्चिमी क्षेत्र में चीन वर्तेमान रेखा से 20 किलोमीटर पीछे अपनी सेनिक 
चौकियाँ हटा ले, जैसा कि चाऊ-एन-लाई स्वयं श्री नेहरू को अपने 2] तथा 23 नवम्बर के पत्र 
में लिख घुके हैं। ब--भारत इस क्षेत्र में अपनी वर्तमान स्थिति को बनाये रखे । स--समस्या के 
अन्तिम समाधान होने तक भारत और चीन इस क्षीत्र को विसेन्यीकृत रखें और इस क्षेत्र का 
निरीक्षण दोनों देशों के असैनिक अधिकारी करें। 
(3) पूर्वी क्षेत्र मे वर्तमाव नियन्त्रण रेखा को युद्ध-विराम रेखा माना जाय । 
(4) मध्य क्षेत्र में सीमा का निश्चय शान्तिपूर्ण साधनों से किया जाय । 
(5) इल प्रस्तावों की स्वीकृति से दोनों देशों के बीच परस्पर वार्ता के द्वारा निर्णय ले 
सकते हैं । है 
चीन-पाकिस्तान सस्बन्ध--962 के भारत/चीन युद्ध का जो भी परिणाम समक्ष आया 
उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीन और पाकिस्तान का सम्बन्ध रहा । पाकिस्तान ने भारत के अव्बल दर्जे 
के शत्रु की हैसियत से चीन से हाथ मिलाया और उसने कराकोरम क्षेत्र में चीन को स्थायी रूप से 
बसा दिया । पाकिस्तान ने पाक अधिकृत कश्मीर का लगभग 2,600 वर्गंमील का भू-भाग चीन 
: को सौंप दिया। इसके बाद से चीन और पाकिस्तान की दोस्ती बहुत ही प्रगाढ़ हो गयी । चीन ने 
पाकिस्तान को सैनिक सहायता दी | चीन के आणविक वेज्ञानिक पाकिस्तान के लिए क्वेटा अण 
संयन्त्र में काम करते रहे । 6 सितम्बर, 965 को चीनी सरकार ने भारत सरकार को अल्टी- 
मेटस दिया । बंगला देश संकट के समय भी चीन भारत को लगातार धमकियाँ देता रहा । 
3. भारत-चीन सम्बन्ध : संवादकाल (978-89) 
भारत में जनता सरकार के सत्तारूढ़ होने और चीन में माओोत्तर मेताओं हारा बागडोर 
सम्भाले जाने के बाद दोतों देशों ने विगत बातों को भूलकर नये सिरे से मधुर सम्बन्ध स्थापित 
करने की दिशा में प्रयास किये। अवेक कुटनीतिक माध्यमों से भारत को पेकिंग से इस बात के 
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संकेत मिले कि वह भारत के साथ सम्बन्ध सुधारने का इच्छुक है। 975 में टेबिल-टेनिस की 
प्रतियोगिता कलकत्ता में हुईं, जिसमें चीनी खिलाड़ियों के एक दल ने भाग लिया | जनवरी 978 
में वांग-पिग-नान के नेतृत्व में एक उच्च-स्तरीय चीनी प्रतिनिधि मण्डल भारत आया । इसके बाद 
व्यापार-वाणिज्य प्रतिनिधि मण्डलों का दौरा हुआ और दोनों देशों के वीच 978 में ! करोह़ 
20 लाख का व्यापार हुआ | सितम्बर 978 भें चीन के कृषि वैज्ञानिकों ने भारत की यात्रा की और 
स्यूयार्क में विदेशमन्त्री वाजपेयी ने चीनी विदेशमन्त्री द्वांग हुआ से भेंट की । । अक्टूबर, 978 को 
चीन की स्थापना की 27वीं वर्षगाँठ को उपराष्ट्रपति बी० डी० जत्थी उपस्थित थे | इसी माह संसद 
सदस्य सुन्नह्मण्यम स्वामी तथा माक्सेवादी ऋम्युनिस्ट पार्टी के एक प्रतिनिधि मण्डल ने चीन की 
यात्रा की। नवम्बर 978 में मृणालिनी साराभाई के नेतृत्व में भारतीय नृत्य मण्डली का चीन 
में भव्य स्वागत किया गया । 72 फरवरी, !979 से प्रारम्भ होने वाली अपनी चीन यात्रा को 
विदेश मन्‍्त्री वाजपेयी ने 'ठोही मिशन! की संज्ञा दी थी । उन्होंने कहा कि इससे एशिया में नये 
शव्ति-सन्तुलन की शुरूआत हो सकती है । विदेशमन्त्री वाजपेयी के अनुसार उनकी पीकिंग यात्रा 
का उद्देश्य लेन-देन करना नहीं अपितु यह जानना था कि इतने वर्षों के बिगड़े सम्बन्ध के बाद 
आज चीन में हवा क्या है ? वाजपेयी और चीनी विदेश मन्त्री इस बात से सहमत थे कि दोनों 
देशों को सहयोग के क्षेत्रों का पता लगाने में जूटे रहना चाहिए । दोनों पक्षों में यह भाम सहमति 
थी कि सीमा-विवाद दोनों देशों के भविष्य में सम्बन्ध का आधार है | वाजपेयी की चीन यात्रा में 
सीमा-विवाद का हल नहीं ढूँढ़ा जा सका, क्योंकि यह पेचीदा मामला था। वाजपेयी को चीन आने 
का निमन्त्रण देकर चीन ने जहाँ भारत को पुचकारने का प्रयास किया, वहाँ यात्रा के समय को 
वियतनाम पर आक्रमण के लिए घुनकर उसने भारत को परोक्ष धमकी भी दे दी और उसे 962 
के आक्रमण की याद भी दिला दी । चीन द्वारा !7 फरवरी, 979 को वियतनाम पर आक्रमण 
किये जाने से वाजपेयी अपनी चीन यात्रा को अधूरी छोड़कर स्वदेश आये । वाजपेयी की चीज यात्रा 
से यह स्पष्ट हो गया कि जब तक सीमा सम्बन्धी मामले और कश्मीर 'से सम्बन्धित कुछ प्रश्नों 
पर सन्तोषजनक समझौता नहीं हो जाता तब तक चीन के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध स्थापित नहीं 
हो सकेंगे । 

अन्तर्राष्ट्रीय हष्टि से भी चीन के साथ फिर से वातचीत शुरू करने के कई कारण दिखायी 
देते हैं । चीन एक बड़ा पड़ौसी एशियाई देश है । उसके साथ सदा तनाव बने रहने की स्थिति 
दोनों देशों के लिए अप्रिय और अहितिकर है । अगर दोनों मिल बेठें तो विश्व राजनीति में एशिया 
का प्रभाव बढ़ना अवश्यम्भावी है । इसके अतिरिक्त, तनाव की स्थिति में सैनिक तैयारी पर जो 
व्यय होता है वह मेलजोल बढ़ने पर काफी कम हो जायेगा | दूसरी ओर भारत की यह माँग है 
कि दुनिया में तनाव कम करने की दिशा में जो कार्यवाही हो रही है वह तब तक कारपरं नहीं 
होगी जब तक उसमें घीन जैसे बड़े एशियाई देशों को यथेष्ट स्थान नहीं दिया जायेगा । जब भारत 
अन्तर्राष्ट्रीय प्रयासों में चीन को यथोचित स्थान दिलाने का पक्षधर है तो उसका स्वयं चीन ते 
मूंह फेरे खड़ा रहना प्रत्यक्षतः असंगत होगा । 


उधर चीन भारत की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए अनेक आन्तरिक और बार 
कारणों से विवश है । चीन में ऐसे आसार दिखायी दे रहे हैं कि पुराने माओवादी रवेया से हटकर 
कुछ नये विकल्पों को आजमाया जाये । इसी सन्दर्भ सें चीन ने अपनी विदेश नीति के क्षेत्र में भी 
पुनविचार करना- आवश्यक समझा । चीन जानता है कि भारत प्रभाव क्षेत्रों की राजनीति और 
महाशक्तियों के प्रसार का विरोधी है, इसलिए भारत के साथ मिलकर ही एक सक्षम एशियाई 
व्यक्तित्व का निर्माण हो सकता है जिससे कि एशिया में बड़ी शक्तियों के प्रसार और. प्रतिस्पर्दा 
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को रोका जा सकता है। इसलिए भारत के साथ सम्बन्धों को सुधारने की कार्यवाही चीन के 
राष्ट्रीय हित में है । रे 

सार्शल टीटो की अन्त्येष्टि के अवसर पर श्रीमती गाँधी ने चीन के विदेश भन्‍न्री हुआ कुआा 

» पेंग से वार्ता की । फेंग ने जूत 98] में भारत की यात्रा की और विवाद सहित सभी प्रकार के 
सम्बन्धों के सामान्यौकरण हेतु वे वार्ता के लिए राजी हो गये । चीव की सरकार ने भारतीय 
यात्रियों को मानसरोवर तथा कैलाश पर्वत जाने की अनुमति भी दे दी । चीन का एक प्रतिनिधि 
मण्डल श्री फूहाओ के नेतृत्व में भारत-चीन सीमा-विवाद पर वार्ता के लिए 76 मई, 982 की 
नई दिल्ली पहुँचा । दोनों पक्षों ने यह विश्वास प्रकट किया कि 40 करोड़ रुपये के आपसी व्यापार 
में कई गुना वृद्धि की गुन्जाइश है । भारत में जायोजित एशियाई खेलों में चीनी दल ने भाग 
लिया । भारत-चीन वार्ता का तीसरा दौर 29 जनवरी, 983 में बीजिंग में शुरू हुआ । तीसरी 
चार्ता की सबसे बड़ी कमजोरी यह थी कि दोनों देश अपने-अपने कोई स्पष्ट प्रस्ताव या शर्ते रखने 
में असफल रहे थे । * 

सीमा विवाद के हल पर 24 अक्टूबर, 983 को भारत औोर चीन के चरिष्ठ अधि- 
कारियों के बीच नई दिल्‍ली में वार्ता का चौथा दौर सम्पन्न हुआ। 30 अक्टूबर तक चली इस 
वार्ता को कोई ठोस परिणाम नहीं निकला । सीमा-विवाद पर भारत के क्षेत्रवार विचार किये जाने 
के प्रस्ताव को चीन द्वारा स्वीकार कर लिया गया । दोनों देशों के नेताओं ने वार्ता की अब तक 
की प्रगति पर सन्तोष व्यक्त किया। क्षेत्रवार विचार करने के प्रस्ताव व समान स्रिद्धान्तों की बात- 
चीत के लिए आधार स्वरूप स्वीकार किया जाना यह प्रमाणित करता है कि वार्ता पिछले क्रम से 
आगे बढ़ी है । दोनों देश यह स्वीकार करते हैं कि अन्य क्षेत्रों में सहयोग स्थापित करने और उसे 
बढ़ावा देने से सीमा-विवाद को वाधक नहीं बनने दिया जाना चाहिए । * 

7 सितम्बर से 22 सितम्बर, 2984 को इस क्रम में प्रारम्भ हुई वार्ता का पाँचरवाँ दौर 
चीन की राजघानी वीजिग में सम्पन्न हुया । 4 नवम्बर, 985 को भारत व चीन के वीच छठे 
दौर की वार्ता नई दिल्ली में सम्पन्न हुई । पूर्वी क्षेत्र में सीमा निर्धारण के प्रश्न पर कुछ प्रगति हुई 
परल्तु पश्चिमी क्षेत्र में ऐसा कुछ नहीं हुआ । 

980 में चीन की ओर से यह वात अवश्य सामने आयी थी कि लद्ाख में अवसाईचिन 
में चीन द्वारा छीन ली गयी 37,000 वर्ग किलोमीटर भूमि पर भारत चीन का अधिकार मान ले 
तो चीन पूर्वी क्षेत्र में मेकमहोन रेखा स्वीकार करने को तैयार है । उसके तत्काल बाद 98॥ में 
जब राष्ट्र संघ नियन्त्रित जनसंख्या सम्मेलन में भारत के संसदीय प्रतिनिधि-मण्डल में अरुणांचल- 
प्रदेश के स्पीकर का नाम शामिल किया गया तो चीन ने इन्कार कर दिया । वाद में उन्हें वीसा दे 
दिया गया और उसके बाद भारत-चीन वार्ता के पहले और दूसरे दौर में सम्पन्न हो गये । लेकिन 
दिसम्बर 982 में नर्वें एशियाई खेलों के समापन पर चीन ने पुनः तहलका मचाया कि समाप्त 
समारोह में अरुणांचल प्रदेश के नर्तंक दल क्यों सम्मिलित किये ? इस वार भारत के विरोध का 

, भी चीन ने कोई सन्तोषजनक उत्तर नहीं दिया। भारत ने इस पर दिसम्बर, 982 को 
कोटनीस समारोह में जाने वाले भारतीय प्रतिनिधि-मण्डल की यात्रा भी रह कर दी । 

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि चीन द्वारा पूर्व में मेकमहोन रेखा को स्वीकार करने का 
मतलब यही निकलता था कि नैफा अर्थात्‌ अरुणांचल में वह भारत के दावे को मानता है । स्मरण 
रहे कि 962 में चीन ने इस क्षेत्र पर आक्रमण किया था व अपना दावा जताया था। भारत ने 
है 


१ डॉ० सुरेशचन्द्र मंगल, विदेशमन्त्री को चीन यात्रा: उद्देश्य हा 
टाइम्स, 28-0-978 । देश्य और सम्भावनाएँ, नवधारत 
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उसके बाद 972 में अरुणांचल को अपना राज्य (केन्द्र शासित भ्रदेश) का दर्जा प्रदान किया घा। 
यद्वि चीव मेकमहोच रेखा को स्वीकार करने को तैयार है तो अरुणांचल के प्रश्त को लेकर बार- 
वार क्‍यों तुफान मचा रहा है । ह 

इधर भारत के लिए स्थिति बुरी है। 982 भें प्रकाशित चीनी मानचित्रों में भ्रो जन 
सभी भारतीय प्रदेशों को चीनी प्रदेश में बताया गया है जिन पर चीन अपना निराघार दावा 
करता रहा है । इस क्रम में सिक्किम को भी वह भारतीय प्रदेश नहीं मानता । चीन, सिक्किम, 
कश्मीर या सीमा विवाद पर अपनी पूर्व नीति बदले बिता ही भारत से सम्बन्ध सुधारना चाहता 
है । वह इस प्रक्रिया में कहीं भी प्रतिबद्ध नहीं होना चाहता है | 

दोनों देशों के बीच 79 जुलाई, 986 को बीजिग में वार्ता का सातवां दौर शुरू हुआ। 
इस वार्ता में चीन ह्वारा 30 जूत, 986 को भारतीय सीमा में की गयी घुसपैठ पर चिन्ता व्यक्त 
की गयी । अगस्त 986 में विदेश-राज्यमन्त्री के० आर० नारायण ने राज्यसभा को बताया कि 
चीन ने भारतीय क्षेत्र समदुरोंग घु घाटी ($घ्यातणाणा३ (ह० एथा८ए४) में एक हेलीपेड का 
निर्माण किया है । कुछ हेलीकाप्टर यहाँ आकर रुके । चीन ने जिन स्थानों पर अतिक्रमण कर रा 
है वहाँ झौंपड़ियाँ आदि बनाने की गतिविधियाँ जारी हैं। श्री नारायण ने स्पष्ट किया कि वार्ता के 
सातंबें दौर में दोनों देशों की सीमाओं के सम्बन्ध में जो गतिरोध है, उसमें बहुत कम प्रगति हुई 
है । चीन ने न्यूनाधिक तौर पर यह तो ' स्वीकार कर लिया है कि मेकमहोन 'रेखा वास्तविक 
नियन्त्रण रेखा है किन्तु भारत का कथन है कि यह रेखा दोनों देशों के बीच सीमा रेखा है।' 

20 फरवरी, 987 को भारत ने जब अरुणांचल प्रदेश को भारतीय संघ का 24वां राज 
धोषित किया तो 2] फरवरी, !987 को चीनी विदेश मन्त्रालय के एक प्रवक्ता ने कहा कि 
भारत की इस कार्यवाही से चीन की प्रादेशिक अखण्डता और प्रभुसत्ता का गम्भीर उल्लंघन हुआ 
है । दूसरी तरफ भारत ने चीन के इस विरोध को भारत के घरेलु मामलों में हस्तक्षेप की 
संज्ञादी । ह 

भारत व चीन के बीच सीमावार्ता का आठवाँ दौर 7 नवम्बर, 987 को नई दिल्ली 
में समाप्त हुआ | वार्ता में चीन' के दल का नेतृत्व वहाँ के उप-विदेशमन्त्री त्यू शू विंग ने, तथा 
भारतीय दल का नेतृत्व विदेश सचिव के० पी० एस० मेनन ने किया । वार्ता समाप्ति के बाद 
जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि जहाँ तक सीमा के प्रश्त का सम्बन्ध है दोनों पक्षों के बीच 
यथास्थिति बनी हुई है। पूर्व की भाँति दोनों पक्ष इस बात पर सहमत थे कि इस समस्या का हल 

'शान्ति से किया जाय और कोई ऐसा कार्य न हो जिससे दोनों के बीच तनाव पैदा हो । ेु 
प्रधामन्त्री राजीव गाँधी फी चीन यात्रा (विसम्बर 988) और सोसा विवाद हल करने 
फे लिए संयुक्त कार्यदल का गठन--] 9-23 दिसम्बर, 988 को भारत के प्रधानमन्त्री राजीव 
गाँधी ने 5 दिव के लिए चीन की यात्रा की । पिछले 3+ वर्ष में भारत के किसी प्रधानमन्त्री की 
यह पहली चीन यात्रा है। राजीव गाँवी की जीन के राष्ट्रपति यांग शानकुन, चीन के प्रधानमन्त्री 
लिय पेंग तथा चीन के शीर्ष नेता देंग शियाओपिंग से लम्बी बातचीत हुईं। देंग ने प्रधानमन्त्री _ 
' गाँधी से कहा कि “आपकी वीजिंय यात्रा से अब हमें अतीत भूलकर आपसी सम्बन्धों में एक नयी 
शुरूआत करनी चाहिए ।” राजीव गाँघी के अनुसार “हमने चीन के साथ अपने सम्बन्धों को नये 
सिरे से शुरू करके मंत्री को सुदृढ़ करने का निश्चय किया है ।” 
राजीव गाँधी की यात्रा के बाद दोनों देशों की ओर से जारी संयुक्त विज्ञप्ति में कहा गया 
कि : “राजीव गाँधी की चीनी नेताओं से हुई वातचीन मैत्रीपुर्ण, स्पष्ठवादिता तथा आपरी 
समझवूझ के माहौल में हुई ।” भारत व चीन ने एक संयुक्त कार्यदल का गठन किया हैं जो सीमा 
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विवाद का सर्वमरास्य समाधान निकालेगा। इस कार्यंदल द्वारा दो वर्ष की अवधि में रिपोर्ट फो 
अन्तिम रूप दिये जाने की सम्भावना है । 

प्रधानसस्ती राजीव गाँधी की चीन यात्रा की एक और बड़ी उपलब्धि आर्थिक, वैज्ञानिक, 
तकनीकी व सांस्कृतिक सहयोग बढ़ाने के लिए संयुक्त आयोग का ग़ठत है। इसे भारत-चीन सस्बन्धों 
के सुधार में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। दोनों देशों के बीच एक संयुक्त समिति पी 
गठित करने का फैसला किया गया जो कि विज्ञान-प्रौद्योगिकी तथा आशिक क्षेत्र में दोनों देशों के 
बीच सहयोग की सम्भावनाओं का पता लगायेगी । 

दोनों देशों के बीच नागरिक उड्डयन सेवाओं तथा विज्ञान व प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में 
उच्चस्तरीय सहयोग व सांस्कृतिक आदान-प्रदान के लिए कतिपय समझौतों पर भी हस्ताक्षर 
हुए । वायु सेवाओं के सम्बन्ध में किये गये समझौते के अन्तर्गत दोनों देश नई दिल्‍ली और पेकिंग 
के बीच सीधी विमान सेवाएँ शुरू करने के मुद्दे पर सिद्धान्त रूप से सहमत हो गये। सांस्कृतिक 
समझौते के अस्तगंत नृत्य-संगीत दलों, कलाकारों तथा लेखकों का एक-दूसरे के देशों में आना-जाना, 
एक-दुसरे के देशों पर कला प्रदशनिर्या जायोजित करना, फिल्म सप्ताह आयोजित करना, छात्रों 
तथा विह्यतों का एक-दूसरे के देशों में आना-जाना तथा एक-दूसरे देश के साहित्य का अनुवाद 
तथा प्रकाशन शामिल है। दोनों देशों के बीच सीधी टेलीफोन सेवा भी इस ऐतिहासिक यात्रा के 
अवसर पर शुरू हो गयी है । 

संक्षेप में, एशिया के इत दोनों महान देशों के सम्बन्धों में सुधार की दृष्टि से राजीव गाँधी 
की चीन यात्रा लाभकारी होगी, इसमें कोई सन्देह नहीं है । 
भारत-चीन सस्बन्ध : संवाद के बावजुद 

भारत और चीन दोनों एशिया महाद्वीप की वड़ी शक्तियाँ है। पिछले दो दशक से भी 
अधिक समय से दोनों के सम्बन्ध खराब है । सम्बन्ध सुधारने और सामान्य बनाने में सीमा-विवाद 
सबसे बड़ी बाघा है । वीजिग में अधिकारी स्तर की वार्ता में दोनों पक्षों ने सीमा विवाद पर 
अपनी-अपनी स्थिति को दोहराया था। परन्तु चीन के नेताक्षों ने एक भारतीय पत्रकार दल के 
सम्मुख अनौपचारिक सुझाव रखा था कि यदि भारत लक्नाख क्षेत्र में चीन के दावे को स्वीकार 
कर ले, तो पूर्वी क्षेत्र में वह वर्तमाल नियन्त्रक रेखा को अस्तर्राष्ट्रीय सीमा मान लेगा । भारत 
अनौपचारिक रूप से अपना हृष्टिकोण बता घुका है कि ऐसा कोई पैकेज डील' उसे स्वीकार नहीं 
है, क्योंकि पूर्व में मेकमहोन रेखा बहुत विवादास्पद नहीं है। समस्या मुख्य रूप से अक्साईचिन 
की है, जिस पर चीन ने चुपके भें कज्जा कर लिया था। यह स्पष्ट है कि उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में केवल 
भकसहोन रेखा को चीन द्वारा मान्यता देने की कीमत भारत अक्साईचिन क्षेत्र को देकर नही चुका 
सकता है। चीन के सीक्यांग प्रान्त और मध्य तिव्बत को जोड़ने वाली सड़क भी भारतीय प्रदेशों « 
में होकर बनायी गयी है । यदि उस क्षेत्र भें चीन के कोई हित हैं, तो उसकी रक्षा की गारुटी 
भारत दे सकता है। हिमालय सीमा के बारे में चीन के दावे कल्पित और एकतरफा प्रभावों पर 
आधारित हैं। परम्परागत सीमा को ही अन्तर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में मान्यता देना ही समस्या 
का हल हो सकता हे । 

भारत ने सीमा विवाद को हल करने के लिए कोलम्तो प्रस्ताव लागू करने का सुझाव दिया, 
किन्तु यह चीन को स्वीकार नही है। एक सम्भावना यह हो सकती है कि भारत अवसाईचिन का 
वह छीत्र चीन का मान ले, जहाँ उसने सड़क बना ली है । इसके बदले में इसी लद्गाखी क्षेत्र में 
अवसाईचिन अतिरिक्त जितनी भी जमीन है--सोडा, लिंग जी ताँग, चांग चेनमो घादी, दीपसांग 
तथा लानक॑ ला औौर दुमजोर ला के आस-पास का क्षेत्र, वह भारत को वापस लौटा दे। इसी 
प्रकार पूर्वी क्षेत्र में घुस्बी घाटी पर भारत का प्रभावी अधिकार रहा है। उसका प्रशासन भारत 
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को लौटा दिया जाय और मेकमहोन रेखा को चीन वेधानिक सीमा रेखा की मान्यता दे दे, इस 
आधार पर समझौते का प्रयास किया जा सकता है । भारत-चीन सीमा विवाद को सुलझाने के 
लिए सम्मानपूर्ण हल के लिए प्रयास जारी हैं | 
चीनी प्रतिनिधि-मण्डल के नेता फू हाओ ने दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और परम्परागत 
- कड़ियों का जिक्र करते हुए कहा कि ये ऐसे आधार हैं जो एक-दूसरे को प्रेरणा दे सकते हैं तथा 
भविष्य के लिए ठोस आधार बन सकते हैं | यद्यपि दोनों देशों के बीच सीमा के प्रश्त पर व्यापक 
मतभेद कायम हैं, किन्तु दोनों पक्ष वार्ता जारी रखने के पक्ष में हैं। दोनों देशों के बीच आधिक, 
* तकनीकी और सांस्कृतिक क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने का संकल्प किया गया है | यह भी निश्चय किया 
गया है कि तेलोत्खनन, रेल और क्ृषि के विशेषज्ञ चीन की यात्रा करेंगे, गेहूँ बीज का उत्पादन 
और डेयरी विकास आदि के चीनी विशेषज्ञ भारत आयेंगे । 
दोनों पक्षों ने यह विश्वास व्यक्त किया कि 40 करोड़ रुपये के आपसी व्यापार में कई 
गुना वृद्धि की गुंजाइश है । भारत चीन को बिजली का सामान, कृषि यन्त्र, चावल निकालने की 
मशीन, शक्कर और कपड़ा वनाने की मिलें, स्कूटर की मशीनरी आदि कई चीजें निर्यात कर 
सकता है और उससे रेशम, पारा, विभिन्न रसायन आदि आयात कर सकता है । एक सुझाव यह 
भी था कि चीन खनिज तेल भी दे । गोबर गंस के क्षेत्र में चीन की सफलताओं से भारत लाभ उठा 
सकता है । भारत अपनी उन्नत तकनीक के सहारे चीन में अनेक कारखाने भी लगा सकता है। 


संक्षेप में, कहा जा सकता है कि यदि भारत और चीन का सीमा समझौता हो जाये तो 
निःसन्देह अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति और क्षेत्रीय राजनीति पर उसका ग्रस्भीर असर होगा और इसके 
व्यापक एवं दूरगामी परिणाम होंगे । 
भारत-सेपाल सम्बन्ध 
(0700-05747 एडा,&77058) 
नेपाल हिमालय की उपत्यकाओं में बसा हुआ एक छोटा-सा देश है। यह भारत और 
तिब्बत के बीच स्थित है और अब तिब्बत पर चीन के आधिपत्य के बाद भारत व चीन के बीच 
एक बफर स्टेट (80गींटा' 846) का कार्य करता है । यह विश्व का, एकमात्र हिन्दू राज्य है। 
इसकी स्थापना पृथ्वी नारायण शाह ([723--]774) ने 769 में की। आधुनिक नेपाल के 
निर्माता पृथ्वी नारायण शाह ने नेपाल की विदेश नीति का निर्धारण करते हुए कहा, “यह देश 
दो चट्टानों के बीच खिले हुए फूल के समान है ।* हमें चीनी सम्राट के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध रखने 
वाहिए तथा हमारे सम्बन्ध दक्षिणी सागरों के सम्राट से भी मधुर होने चाहिए। पर वह बहुत 
वालाक है ।” अपने दोनों पड़ौसियों में से वहु भारत को खतरे का अधिक बड़ा ज्रोत मानता था। 
वेछले 200 वर्षों के इतिहास में नेपाल की विदेश नीति की प्रधान विशेषता यह रही है कि दोनों 
ड्रौसियों में से जो ज्यादा बलवान हो उसे खुश रखो । 
भारत के उत्तर-पूर्व में स्थित नेपाल सामरिक हृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण है। चीन द्वारा 
तेब्बत को हस्तगत कर लेने के वाद भारत-चीन सम्बन्धों में नेपाल की सामरिक स्थिति का 
पजनीतिक महत्व बढ़ गया है। उत्तर में भारत की सुरक्षा आज एक बड़ी सीमा तक नेपाल की 
रक्षा पर निर्भर करती है। पं० नेहरू ने ।7 मां, 950 को कहा था, “जहाँ तक कुछ एशियाई 
(तिविधियों का सम्बन्ध है, भारत तथा नेपाल के बीच किसी प्रकार का सैन्य समझौता नहीं है 
लेकिव नेपाल पर किये जाने वाले किसी भी आक्रमण को भारत सहन नहीं कर सकता । नेपाल पर 
कोई भी सम्भावित आक्रमण निश्चित रूप से भारतीय सुरक्षा के लिए खतरा होगा। अक्टूबर 
956 में डॉ० राजेन्द्र प्रसाद ने अपनी नेपाल यात्रा के दौराव कहा था कि नेपाल की शान्ति और 
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सुरक्षा के लिए कोई भी खतरा भारतीय शान्ति और सुरक्षा के लिए खतरा है। नेपाल के मित्र 
हमारे मित्र हैं और नेपाल के शत्रु हमारे शत्रु हैं । 
| भारत-नेपाल सम्बन्ध (947-962) 

आरत में ब्रिटिश शासन के समय यद्यपि नेपाल औपचारिक रूप से एक स्वतन्स देश था 
तथापि नेपाल की राजनीति में ब्रिटिश शासकों का हस्तक्षेप बहुत अधिक था। स्वत्तन्त्र भारत 
सरकार साम्राज्यवादी नीति की पोषक न होने के बावजूद सामरिक मह॒त्व के कारण नेपाल की 
अवहेलना नहीं कर सकती थी | इसके अतिरिक्त साम्यवादी चीन का तिब्बत में प्रभाव बढ़ जाने से 
यह प्रारम्भ में ही स्पष्ट हो गया था कि साम्यवादी चीन तिब्बत पर अपना अधिकार जमा लेगा 
और इस प्रकार नेपाल एवं चीन की सीमाएँ बिल्कुल मिल जायेंगी। संयुक्त राज्य अमरीका भी 
इसी कारण नेपाल की राजनीति में रुचि लेने लगा। इस प्रकार नेपाल बड़ी अन्तर्राष्ट्रीय शक्तियों 
के वीच टक्कर होने की स्थिति उत्पन्न हो गयी और ऐसा प्रतीत होने लगा कि नेपाल शीतयुद्ध का 
क्षेत्र वन जायेगा । अपनी सुरक्षा की दृष्टि से भारत सरकार ऐसी स्थिति में नेपाल को राजनीति 
से उदासीन नहीं रह सकती थी । अतएव प्रारम्भ से ही भारत सरकार ने नेपाल की राजनीतिक 
एवं आर्थिक स्थिति दृढ़ करने की नीति अपनायी । ;ल्‍ 

947 में त्ेपाल के प्रधानमन्त्री की माँग कर भारत सरकार ने एक वरिष्ठ भारतीम 
राजनीतिज्ञ श्री श्रीप्रकाश को नेपाल भेजा जिससे नेपाल का संविधान तंगार कराने में सहायता दी 
जा सके १ जो संविधान वना वह राजशाही की निरंकुशता का अन्त करने वाला था, अतएव उसे 
राजाओं ने कार्यान्वित नहीं होने दिया । 

भारत सरकार नेपाल के साथ एक नयी सन्धि भी करना चाहती थी । )949 में सन्धि 
का एक मसविदा भी तैयार किया गया परन्तु इसका कोई अन्तिम निष्कष नही निकला क्‍योंकि 
नेपाल सरकार भारत के प्रति शंकित थी । सन्धि की महत्वपूर्ण शर्त यह थी कि नेपाल में लोक- 
तान्त्रिक प्रणाली स्थापित हो । चूंकि नेपाल के प्रधानमन्त्री राणा मोहन शमशेर जंग नेपाल के 
परम्परागत प्रधानसन्त्रियों के प्रसिद्ध चंश राणा परिवार के थे और राजा की सम्पूर्ण सत्ता वर्षों से 
इस राणा परिवार के हाथ में थी, अतएव राणा मोहन शमशेर जंग बहादुर लोकतान्न्रिक पद्धनि 
का समर्थन कैसे कर सकते थे ? ., 

तिब्बत में चीन की गतिविधियाँ बढ़ने से नेपाल की सुरक्षा के बारे में भारत की चिन्ता 
बढ़ गयी और 7 मार्च, 950 को प्रधानमन्त्री नेहरू से संसद में कहा कि नेपाल पर कोई भी 
सम्भावित आक्रमण निश्चित रूप से भारत की सुरक्षा के लिए खतरा होगा । अप्रैल 950 में 
जनरल विजय शमशेर और एन ० एम० दीक्षित ने नेपाल सरकार के प्रतिनिधि के रूप में भारत की 
यात्रा की और 30 जुलाई, 950 को दोनों देशों के मध्य एक सन्धि हुई पर इसी बीच नेपाल 
में घटित घटनाओं के कारण भारत सरकार बौर नेपाल की राणा सरकार के सम्बन्धों में तनाव 
उत्पन्न हो गया । 

इसी समय 950 में राणाशाही से मुक्ति के लिए प्रयास शुरू हुआ । 6 नवम्बर, 950 
को नेपाल के महाराजा त्रिभुवन ने राज परिवार के 4 सदस्यों के साथ अपने राजमहुल का 

' परित्याग कर भारत में शरण ली। राणा शमशेर के विरुद्ध गृहयुद्ध शुरू हो गया । यह विद्रोह 

भारत के भूभाग से ही संचालित किया गया। भारत के सहयोग से ही भारत,भें राणाशाही का 
अन्त हुआ और नेपाल के महाराणा वास्तविक शासक बने तथा लोकतस्त्र की स्थापना हुईं। इस 
समय पण्डित नेहरू ने कहा, “नेपाल की स्वतन्त्रता का सम्मान करते हुए भी हम नेपाल में कोई 
अव्यवस्था सहन नहीं कर सकते क्योकि इससे हमारी सीमा सुरक्षा कमजोर हो जाती है *“““व” 

भारत ने बार-बार संयुक्त राष्ट्र संघ में नेपाल की सदस्यता की वकालत की और !955 
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में उसके सदस्य बन जाने पर प्रसन्नता प्रकट की । नेपाल के विदेश मन्त्री ने फरवरी, 955$ ' 
एक भाषण में कहा कि नेपाल किसी भी दशा में भारत के विरुद्ध नहीं जायेगा । भारत ने नेपाल 
को अस्तर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त करने में वड़ी सहायता दी है भौर वह नेपाल का सबसे बड़ा मित्र 

है । इसके कुछ समय पश्चात्‌ भारत की लोकसभा सें बोलते हुए नेहरू ने विदेश नीति पर एक- 
दूसरे से परामर्श करते की उस धारा की पुष्टि की जो भारत-नेपाल की मित्रता सन्धि (950) 
में दी गयी थी । उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया कि भारत का इरादा नेपाल के आन्तरिक मामलों 

में हस्तक्षेप करने का नहीं है किन्तु नेपाल की घठनाओं का भारत पर महत्वपूर्ण प्रभाव पढ़ता 

है । अतएवं भारत का नेपाल के विषय में चिन्ता करना एवं सतके रहना स्वाभाविक है। 

अनेक कारणों से 953-54 में भारत के प्रति नेपाली जनता का आक्रोश उभरकर सामने 
आया । वहाँ के लोगों को यह भ्रम हुआ कि भारत उसके आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप करता 
था । दूसरा, भारत में बहकर आने वाली कोसी नदी पर नेपाली भूमि में बाँध बना था। तीसरे, 
भारतीय सेना नेपाल में थी और भारतीय तकनीकी विशेषज्ञ भी वहाँ थे। चौथा, व्यापार समझौते 
में कुछ प्रतिवन्‍्ध भारत की ओर से लगे हुए थे । इन्हीं सव कारणों से 954 में जब भारतीय 
सदुभावना मण्डल नेपाल पहुँचा तो कुछ लोगों ने काले झ्षण्डे दिखाकर प्रदर्शन किया था। 

नेपाल के प्रधानमन्त्री टंका प्रसाद ने इसे असन्तुष्ठ विरोधी दलों का प्रदर्शन कहते हुए 
स्पष्ट किया कि नेपाल की अपनी प्रार्थंताओं पर भारतीय सेना आयोग 95 में नेपाल की सेना 
को संगठित करने ओर प्रशिक्षण देने आया था। नेपाल सरकार में कोई भारतीय परामशंदाता 
नहीं था और जो थोड़े-से भारतीय परामर्शदाता थे वे तकनीकी सहायता संचालक के अन्तर्गत थे। 
कोसी बाँध के कारण नेपाल का भी लाभ था और यहाँ भूमि भारत ने क्रय की थी और इससे 
नेपाल की सावंभौमिकत पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता था। नेपाल ने स्वयं भी रेलवे के लिए 
बिहार में भूमि खरीदी थी | स्थिति को और भी स्पष्ट करते हुए भारतीय राजदूतों ते कहां कि 
नेपाल को दी जाने वाली भारतीय सहायता में कोई भी शर्त नहीं जोड़ी गयी है और यह सहायता 
नेपाल सरकार की प्रार्थता पर दी गयी है । भारतीय सैनिक एवं अन्य विशेषज्ञ पूर्णरूप से परामरं- 
दाता के रूप में हैं, उतकी कोई राजनीतिक स्थिति नही है और ये मेपाल सरकार के निमन्‍्त्रण पर 
आये हैं । कोसी बाँध पर भारत ने 37 करोड़ रुपया व्यय किया है तथा नेपाल से कुछ नहीं लिया 
है, जबकि नेपाल को इस बाँध के कारण बिजली एवं सिंचाई की सुविधा मिलेगी । 

955-56 के बीच भारत एवं नेपाल के मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध नेपाल के महाराजा की भारत 
यात्रा (नवम्बर 955) एवं भारतीय राष्ट्रपति की नेपाल यात्रा (अक्टूबर 956) से ओर भी 
घनिष्ठ हो गये । काठमांडू लौटकर नेपाल के महाराजा ने एक नागरिक सभा में कहा कि नेहरू को 
उन्होंने नेपाल का सबसे अच्छा मित्र पाया । भारत के राष्ट्रपति राजेन्द्रप्रसाद ने कहा कि भारत की 
नेपाल में कोई क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाएँ नहीं हैं***“हमारे मित्र आपके मित्र हैं, और आपके मित्र 
हमारे । 

इधर 955 से चीन नेपाल में सक्रिय होने लगा। 956 में नेपाली प्रधानमन्त्री ने चीत 
की यात्रा की और 20 सितम्बर, 956 को नेपाल-चीन मैत्नी सन्धि पर हस्ताक्षर हुए । जनवरी ; 
957 में चीन के प्रधानमन्त्री चाऊ-एन-लाई नेपाल आये । अपने भाषणों में उन्होंने नेपाल की 
स्वतन्त्रता और सावंभौमिकता को अक्षण्ण रखने में यथाशक्ति सहायता का आश्वासन ऐसे ढंग से 
दिया जिससे प्रतीत हुआ कि नेपाल की स्वतन्त्रता को भारत से खतरा है । उन्होंने यह भी कहा कि 
नेपालियों और चीनियों की एक ही प्रजाति है। चीन मे नेपाल को 6 करोड़ रुपयों की सहायता 
देने का भी वचन दिया । नेपाल का चीन के प्रति अधिक झुकाव होना एवं भारत से दूर हंटना 
स्वाभाविक था। 959 में नेपाल के प्रधानमन्त्री कोइराला ने चीन की यात्रा की और चाऊ-एव- 
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लाई की पुनः सेपाल आने के लिए आमन्त्रित किया | चीन एवं नेपाल के मध्य एवरेस्ट पर्वत शिखर 
के बारे में एक समझौता भी हुआ जिसकी भारत में कड़ी आलोचना हुई । 

कोइराला भन्त्रिमण्डल कुछ ही समय घाद भंग कर दिया गया और नेपाली कांग्रेस के अनेक 
नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, किन्तु इनमें से कुछ व्यक्ति भागकर भारत चले आये और 
यहीं से नेपाल सें जन आन्दोलन को संचालित करने तथा सफल बनाने का प्रयत्न करने लगे। 
नेपाल में यह समझा गया कि भारत द्वारा नेपाल नरेश विरोधी कार्य को प्रश्नय दिया जा रहा है। 
इससे दोनों देशों के आपसी सम्बन्धों में कटुता आ गयी जो 96] तक बराबर बनी रही । 

भारत की अनेक चेतावनियों को अनसुनी करके महाराजा महेल्ध ने काठमांडू-ल्हासा मार्ग 
बनाने के सम्बन्ध में चीन से समझौता करके भारत के लिए खतरा उत्पन्न कर दिया। महाराजा 
महेन्द्र घीन यात्रा पर गये । उन्होंने भारत के ऐतिहासिक और अटदूट सम्बन्धों का जिक्र किया 
किन्तु साथ हो चीन के साथ पुरातन सम्बन्धों की चर्चा की जो पुनर्स्थापित हो रहे थे। भारत के 
प्रति उन्होंने उदासीनता का रुख अपनाया । जब 962 में भारत-चीन युद्ध प्रारम्भ हुआ तब 
नेपाल ने तटस्थता की नीति अपनायी जिसे भारत ने पसन्द नहीं किया । 

भारत-नेपाल सम्बन्ध (962--977) 
962 में यद्यपि नेपाल भारत-चीन युद्ध में तटस्थ अवश्य रहा किन्तु चीनी आक्रमण से 


नेपाल चौकप्ना अवश्य हो गया । चीनी आक्रमण के बाद भारत के लिए नेपाल में अपनी स्थिति 
दृढ़ करता भी आवश्यक हो गया । तत्कालीन गृहमन्त्री लालबहादुर शास्त्री ने नेपाल की यात्षा की 
ओर अपनी सरल सोम्य नीति से नेपाल के अनेक सन्देह भी दूर किये । इसके बाद ही नेपाल नरेश 
3 दिन की भारत यात्रा पर आये एवं डॉ० राधाकृष्णन ने नेपाल की यात्रा की । इस समय 
सेपाल सरकार ते आश्वासन दिया कि नेपाल के मार्ग से भारत पर कोई आक्रमण नहीं हो सकेगा । 

23 सितम्बर, 4964 को भारत के विदेशमन्त्री सरदार स्वर्णंसिह ने नेपाल की यात्रा 
की । इस समय नेपाल और भारत के मध्य एक समझौता हुआ । इसके अनुसार भारत ने नेपाल के 
लिए 9 करोड़ रुपयों की लागत से सीमावर्ती कस्बे सुगोली और भध्यपूर्वी नेपाल में ओखरा घाटी 
के बीच 38 मील लम्बी सड़क का निर्माण करने का निश्चय किया । काठमांडू से लेकर भारतीय 
सीमा में र्सोल को जोड़ने वाली एक अन्य सड़क योजना भी बनी । कोसी योजना भी बनी । 
कोसी योजना पूर्ण करने का निश्चय किया गया । कोसी योजना का उद्देश्य नेपाल को बाढ़ से 
बचाना, बिजली पूत्ति करना एवं सिंचाई से लाभ पहुँचाना था'। है न्‍ 

दिसम्बर 965 में नेपाल नरेश ने पुनः भारत की यात्रा की । इस यात्रा के अन्त में 
भारतीय प्रधानमन्त्री लालबहादुर शास्त्री एवं नेपाल नरेश की संयुक्त विज्षष्ति में नेपाल नरेश ने 
स्वीकार किया कि भारत की सहायता से नेपाल में चल रहे विकास कार्यों की प्रगति सन्तोषपुर्ण 
ढंग से हुई । भारतीय प्रधानमस्त्री ने बिश्वास दिलाया कि नेपाल की पंचवर्षीय योजना में भारत 
अधिकतम सहयोग देगा | आय 

जनवरी 966 में सूर्यंबहादुर थापा नये प्रधानमन्त्री बने | वे साचे 966 में भारत आये । 
भारत और-नेपाल के सम्बन्धों में इससे कुछ सुधार हुआ । परन्तु शीघ्र ही साढ़े चार वर्गमील के 
सुस्ता क्षेत्र को लेकर दोनों देशों में सीमा विवाद उठ खड़ा हुआ । 

अवटूबर 966 में श्रीमती इन्दिरा गाधी ने नेपाल की यात्रा की। उन्होंने नेपाल के पंचायती 
सोकतल्त्र की सराहवा की और महाराजा महेन्द्र को दाशनिक शासक कहकर पुकारा । जून 4969 
में चीन के दबाव में आकर नेपाली प्रधानमन्त्री के० एन० विष्ट ने भारत से नेपाल की उत्तरी 
सीमा पर काम करने वाले तकनीशियनों को वापस बुलाने और अपनी सैनिक चौकियां हटा लेने 
को माँग की । इससे भारत में काफी कटुता उत्पन्न हुईं। 497] के भारत-पाक युद्ध से भारत की 
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विजय- का नेपाल पर काफी प्रभाव पड़ा। नेपाल ने समझ लिया कि भारत एक दुबंल पड़ोसी । 


नहीं है । प 
: - 972 में राजा महेन्द्र के निधन के बाद वीरैेन्द्र नेपाल के राजा बने। उन्होंने नेपाल के 
विकास कार्यक्रमों में सहायता देने में भारत की उदारता की सराहना की ।. 974-75 में सिक्किम 


न, 


के भारत में विलय की घटना की नेपाल में प्रतिक्रिया हुई किन्तु भांरत : ने इस बात का आश्वासन. 


दिया कि नेपाल और सिविकिस की स्थिति भिन्न है। अक्टूबर 975 में. महाराजा वीरेन्द्र भारत 


आये और भारत 'ने नेपाल को आश्वासन दिया कि वह उसकी पंचवर्षीय योजनाओं में भरपूर 
सहायता देगा । अप्रैल 976 में नेपाल के प्रधानमन्त्री तुलसीग्रिरि भारत: आये तो उन्होंने 'समदूरी' 


सिद्धान्त (भारत और चीन से समदूरी) पर बल दिया | लेकिन भारत सरकार इस .बात पर बल - 
देती रही कि नेपाल के भारत से विशिष्ट सम्बन्ध हैं, अतः उसका समदुरी सिद्धान्त अनुचित है। 


जनता सरकार की विदेश नीति और भारत-तेपाल सम्बन्ध (977-979)' 


जनता पार्टी सरकार ने नेपाल से मधुर सम्बन्ध स्थापित करने के लिए पुरजोर प्रयल _ 
किये। 976 से अधर में लटकी हुई व्यापार और आवागमन सन्धि -को बिलकुल उसी तरह ' 


सम्पन्न किया जैसाकि नेपाल चाहता था। माचे 978 में एक के बजाय दो सन्धियाँ की गयीं। 
दोनों में रियांयतों का अम्बार लगा दिया गया । नेपाली उद्योग के विकास का जिम्मा भारत ने 


अपने कन्धों परं लिया तथा नेपाल द्वारा विनिर्भित लगभग 60 वस्तुओं पर से तटकर ' हठा लिया। ' 
नेपाल को 6 आवश्यक वस्तुएँ नियमित देते रहने का दायित्व भी भारत ने सम्हाला। पारुमत 


सन्धि के अन्तंगरत भूवेष्टित नेपाल को बंगला देश तक सामान ले जाने के लिए भारत ने थलमाग 


की सुविधा देने का वायदा किया तथा कुल मिलाकर नेपाल को थे सुविधाएँ दीं जो अफगानिस्तान 
तथा स्विट्जरलैण्ड जैसे भूवेष्टित देशों: को भी प्राप्त नहीं हैं। भारत-नेपाल सम्बन्धों को सुधारने 


के लिए विदेशमन्त्री ने दो वर्ष में काठमांड की अनेक यात्राएँ कीं । श्री देसाई भी तेपाल गये । इस 


बीच नेपाल के नरेश तथा प्रधानमन्त्री भी भारत यात्रा पर आये । 


भारत-नेपाल सम्बन्ध (980-90)---सितम्बर 9835 में नेपाल नरेश ने भारत की यात्रा . 


की और नेपाल के विकास कार्यों में भारत के सहयोग' की अश्रशंसा की । दोनों देशों के बीच पार- 


गमन सन्धि को माचे 989 तक बढ़ा दिया गया । 
भारत-नेपाल आथिक तकनीकी सम्बन्ध--नेपाल के' विकास कार्यों में सबसे अधिक धन 


भारत का ही लगा हुआ है। नेपाल को भारत से हर तरह का प्रशिक्षण--तकनीकी और गैर-तकतीकी / 


भी मिलता है । कोलम्बो योजना के अन्तर्गत भी भारत ने अतेक नेपाली नागरिकों को प्रशिक्षण 
दिया है ।-भारत ने नेपाल की जिन परियोजनाओं के लिए सहायता दी है, . उनमें प्रमुख हैं--(/) 
देवी घाट, त्रिशूल, करनाली, पंचेश्वर.जल विद्युत योजनाएँ; (7) त्रिभुवन गणपथ, काठमाण्डू-त्रिशूली 


। मार्ग, त्रिभुवत हवाई अड्डा; (77) काठमाण्ड्, रक्सौल टेलीफोन संयन्त्र; (79) चत्र नहर परि- 


योजना, कोसी' और गंडक परियोजना; (५) भुवैज्ञानिक अनुसन्धान तथा खनिज खोजबीन का काम; 


(शं) वीरगंज और हितौदा रेल निर्माण; (शा) काठमाण्डू-घाटी के एक उपतगर पाटन में एक 


औद्योगिक बस्ती की स्थापना । 
भारत-नेपाल सम्बन्ध : समीक्षात्सक पुल्यांकन 


भारत और नेपाल के सुरक्षा सम्बन्धी हित समान होने पर भी उनके सम्ब्धों में अत्यधिक 
उतार-चढ़ाव रहा है । अनेक बार भारतीय .हितों की उपेक्षा करते हुए अर्थात्‌ भारतीय हितों के. 


विरुद्ध नेपाल ने साम्यवादी चीन के साथ समझौते किये हैं ।' भारत और नेपाल में गलतफहमियाँ 
विद्यमान रही हैं और वस्तुओं के लिए पारगमन की सुविधाओं भौर व्यापार संचालमे के सम्बध्ध मे 


मतभेद रहे हैं। नेपाल में चीन की गतिविधियाँ भारत विरोधी और ध्वंसात्मक रही हैं। नेपाल 
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द्वारा काठमाण्डू-ल्हासा सड़क भागे बनाने के सम्बन्ध में चीन के समझौता स्पष्ठतः: भारत विरोधी 
कदम था । एवरेस्ट पर्वेत के सम्बन्ध में नेपाल-चीन में प्रारम्भिक समझौता भारत के प्रति विश्वास- 
घात था । आजकल नेपाल का आग्रह है कि नेपाल को शान्ति क्षेत्र धोषित किया जाये । भारत 
सरकार का दृष्टिकोण यह है कि केवल नेपाल ही क्यों सम्पूर्ण उपमहाद्वीप को 'शान्ति क्षेत्र घोषित 
किया जाये । चीन, पाकिस्तान, श्रीलंका और बंगला देश ने नेपाल के दृष्टिकोण का समर्थन किया 
है । 983 में राष्ट्रपति रीगन ने भी नियाल को शात्ति क्षेत्र घोषित करने की माँग को समर्थन 
दिया था। आलोचक इसे भारत विरीधी प्रस्ताव मानते हैं। उनके अनुसार यह अभत्यक्ष रूप से 
भारत पर एक प्रकार का दोषारोपण है कि भारत नेपाल के लिए खतरा है। सम्भवतः नेपाल को 
शात्ति क्षेत्र” भोषित कराने के पीछे नेपाल का प्रधान उद्देश्य भारत के प्रभाव और विशिष्ट स्थित्ति 
की वकारना है जिसे वह अपने राष्ट्रीय व्यक्तित्व की खोज में बाधक मानता है । यह उसकी भारत 
और चीन के मध्य ऐतिहासिक सन्तुलनकारी भूमिका का एक रूप भी हो सकता है, नेपाल इस 
प्रस्ताव को भारत से अधिकाधिक आधिक सहायता पाने के लिए एक सौदेवाजी के आधार के रूप 
में भी उपयोग्रटकरना चाहता है । 

*क्षप में, नेपाल भारत के सन्दर्भ में जूनियर भागीदार के मनोविज्ञान से ग्रसित है तथा 
दक्षिण के पड़ौसी के आधिपत्य की आशंका का भूत उसे सताता रहता है । नेपाल भारत जौर चीन 
के साथ समदूरी सिद्धान्त के आधार पर सम्बन्ध विकसित करता चाहता है जिससे चीन को भी 
सन्तुष्ट किया जा सके । परन्तु भारत समदूरी सिद्धान्त को नहीं मानता, वह तो नेपाल के साथ 
विशिष्ट सम्बन्ध चाहता है, उसका कहना है कि नेपाल एक आल्तरिक देश है अतः उसके साथ 
भारत के विशिष्ट सम्बन्ध रहना स्वाभाविक है । 

भारत नेपाल सम्बन्ध : द्विपक्षीय सन्धि की सम्राप्ति के बाद बिगड़ता मासला 


23 मार्च, !7989 को भारत और नेपाल के मध्य द्विपक्षीय आपसी व्यापार व अभिवहन 
सन्धि की तारीख समाप्त होने के बाद दोनों देशों के वीच छोटे-छोटे मतभेदों से शुरू हुआ मामला 
गहरे मनमुटाव में बदलने लगा । े ४ 

सन्धियों का कार्यकाल समाप्त होने का परिणाम यह हुआ कि पर्वतों से घिरे इस देश की 
राजधानी काठमाण्डू और दूसरे शहरों में अभाव का माहौल वन गया । भारत के सीमावर्ती नेपाली 
शहरों में लोगों का गुस्ता भारतीय व्यापारियो और दुकावदारों के खिलाफ भड़क उठा। लखनऊ 
में राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि 728 किलोमीटर लम्बी उत्तर प्रदेश-नेपाल सीमा के 
2 बाजारों के 5,500 भारतीय व्यापारियों में से 4,000 व्यापारी अपनी दुकान बन्द करके 
भारतीय क्षेत्र में आ गये | भारतीय मूल के दुकानदारों पर हमला किया गया जिसमें कई लोग 
धायल हो गये। भारतीय नागरिकों और उनकी जायदाद पर हुए हमलों से भारतीय विदेश मस्ता- 
लय चिन्तित हो उठा ! 

भारत चाहता है कि नेपाल सरकार 950 की शात्ति व मेत्री सन्धि की पाबन्दियों का 
सम्मान करे या द्विपक्षीय रिश्तों का ताना-बाना फिर तैयार करे। सन्‌ 950 की सन्ध्रि वह 
आधार है जिस पर भारत-मेपाल सम्बन्धों की नींव रखी गयी थी । मसलन इसके अनुच्छेद 7 के 
अनुसार इस बात पर सहमति थी कि “एक देश के नागरिकों को दूसरे देश में निवास, जायदाद की 
मिल्कियत, उद्योग-व्यापार में भागीदारी व घूमवे-फिरने के समान अधिकार पारस्परिक आधार पर 
दिये जायेंगे ।” परिणामस्वरूप, नेपाली नागरिकों को भारत में रहने, घूमने-फिरने, काम-धन्धा 
करने और आई० ए० एस०, आई० एफ० एस० व आई० पी० एस० को छोड़कर सभी सरकारी 
नोकरियाँ करने की छूट है । नेपाल में भी भारतीयो को 967 तक ऐसे ही अधिकार मिले थे । 
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इसके बाद उनके लिए वर्क परमिट लेने की शर्ते लगा दी गयी । उसी साल नेपाल ने भारत से 
आयात पर 50 फीसदी सीमा शुल्क और 55 फीसदी अतिरिक्त सीमा शुल्क लगा दिया । 

भारत के अनुसार इन दोनों कदमों से भारतीय नागरिकों व भारतीय सामान के ताथ 
विशेष व्यवहार की शर्ते का उल्लंघन हुआ । नेपाल ने ये प्रतिबन्ध लगाने से पहले भारत से मशविरा 
भी नहीं किया था । नई दिल्‍ली में नेपाल को राजदूत भिडाशाह के अनुसार 'नेपाल में काम कर 
रहे भारतीयों के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता, वर्क परमिट तो सभी विदेशियों को लेना 
पड़ता है ।! भारतीय विदेश मन्त्रालय के अभिमत में सवाल दूसरे विदेशियों के मुकाबले भारतीयों 
से भेदभाव का नहीं है । मुद्दा यह है कि सन्धि के हिसाब से नेपाल अपने नागरिकों और भारतीयों 
के बीच भेदभाव नहीं कर सकता । भारत ने अपने यहाँ रह रहे करीब 50 लाख नेपालियों पर ऐसा 
कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया ।* 

वस्तुत: भारत-नेपाल सम्बन्धों में तनाव का मुल कारण व्यापार व पारगमन सन्धि ,के 
अतिरिक्त राजनीतिक अधिक है। भारत को यह बात अनुचित लगी है कि नेपाल भारत की 
जानकारी के बिना चीन से हथियार, खरीदे । भारत आपसी व्यापार और पारगमत की एकीकृत 
सन्धि के लिए अड़ा हुआ है । 

भारत और नेपाल के सम्बन्ध वर्षों से सौहादंपूर्ण रहे हैं उनमें अचानक जो कदुता भाई है 
उसे चिन्ताजनक ही माना जायेगा । नेपाल की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि भारत के साथ 
तनावपूर्ण व्यवहार उसके हिंत में नहीं हो सकते । भारत-नेपाल सम्बन्धों में आये बिगाड़ का साके 
आन्दोलन पर भी असर पड़े बिना नहीं: रह सकता 


भारत-भूटान सम्बन्ध 
(छ00-8प्रणक68 एटा ,&770)२9) 


भूटान पूर्वी हिमालय में स्थित एक छोटा-सा स्वतन्त्र राज्य है। इसके पश्चिम में भारत 
का सिव्किम प्रान्त तथा बंगाल का दारजिलिंग जिला इसे नेपाल से अलग करता है । इसकी उत्तरी 
तथा उत्तरी-पूर्वी सीमा पर तिव्वत और इसके पूर्व तथा दक्षिण में भारत का असम प्रान्त है। 

भूटान एक पर्वेत्तीय राज्य है और पव॑ंतों के बीच घाटियों में बसा हुआ है | इसका क्षेत्रफल 
8,000 वर्गमील और जनसंख्या लगभग 8 लाख है ! यहाँ अधिकतर भूटिया जाति के लोग रहते 
है। भूटान के लोग बौद्ध धर्मावलम्बी हैं । 

भारत की प्रतिरक्षा में भूटान का अत्यधिक महत्व है । भारत की उत्तरी प्रतिरक्षा व्यवस्था 
में भूटान को भेद्यांग (8०४॥०४ ॥९७।) की संज्ञा दी जाती है । घुम्वी घाटी से चीन की सीमाएँ 
केवल 80 मील हैं । यदि चीन विस्तारवादी इरादों से इस क्षेत्र में घुसपैठ करे तो वह थ केवल 
भूटान को बल्कि उत्तरी बंगाल, असम और अरुणांचल प्रदेश को भारत से काट सकता है। चीन 
ने भूटान-तिब्बत की वर्तेमान प्राकृतिक सीमाओं को कभी स्वीकार नहीं किया । सौभाग्य से भारत- 
भूटान सम्बन्ध मित्रतापूर्ण रहे हैं भर उनमें कोई प्रमुख समस्या नहीं है । 

भारत भूटान को एक स्वतन्त्र देश के रूप में वनाये रखना चाहता है। भारत की पहल 
पर ही भूटान 97 में संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना, 973 में वह निर्युट आन्दोलव में 
शामिल हुआ, 977 सें भारत ने भूटान के राजदूतावास का नई दिल्‍ली में दर्जा बढ़ा दिया। 
भूटान 'सार्क'ः का भी सदस्य है और उसकी दक्षिण एशिया में डाक सेवाओं में सहयोग सम्बन्धी 
समिति का अध्यक्ष है । 

भारत-भुटान सम्बन्ध : संक्षिप्त इतिहास 
(7700-एप्रएप6छ एपा,6&प7005 ; & छशाएए पाझा0एर) 
आज से लगभग 500 वर्ष पूर्व तिव्वत के खामा प्रान्त के लोग यहाँ आकर बस गयें और 
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धीरे-धीरे उन्होंने इस पर कब्जा कर लिया | थागे चलकर वर्तमान महाराजा के पूर्वजों ने लामाओं 
के प्रभुत्व को समाप्त कर दिया और भुटान पर अपना आधिपत्य जमा लिया । भारत-भुदाव 
सम्बन्धों की शुरूआत १865 की सन्धि (सिनशुला सन्धि) जो कि भारत की ब्रिटिश सरकार और 
भुठान के मध्य हुई थी, के द्वारा भूटान को भारतीय रियासत का , रूप भ्रदान किया गया था। 
उसके बाद 90 भें पुनरवा सस्धि द्वारा इन सम्बन्धों को सुदृढ़ किया गया। इस सन्धि के अन्तर्गत 
तत्कालीन ब्रिटिश भारत सरकार ने भूटान के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने और भूटान के 
विदेशी मामलों में भारत से निर्देशित (नियन्त्रित) होना स्वीकार कर लिया। 
है भारत-भूटान सन्धि, !949 ४. 

अगस्त 949 में भूटान सरकार ने स्वतस्त्र भारत की सरकार से एक नई सन्धि की जिसमें 
पुतरवा सन्धि की अनेक धाराओं का उल्लेख किया गया । इसमें दोनों देशों ने “चिरस्थायी शान्ति 
और मित्रता” की सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया । इस सन्धि के अनुसार भूटान और भारत 
का सम्बन्ध पूर्ववत्‌ बनाये रखने का निश्चय किया गया । भारत ने भूटान के आन्तरिक मामलों 
में हस्तक्षेप न करने का वचन दिया । सन्धि के अनुच्छेद 2 में कहा गया कि भूटान सरकार विदेशी 
मामलों में श्ञारत सरकार की सलाह को मार्यदर्शक के साते मानने के लिए सहमत है। यह भी 
व्यवस्था की गयी कि भारत 5 लाख रुपये वापिक सहायता देगा। सिविकम ने सन्धि के जरिये 
उसका वैदेशिक सम्बन्ध और प्रतिरक्षा का भार भारत को सौंप दिया था । लेकिन भूटान ने इस 
सेन्धि के द्वारा केवल विदेशी नीति का भार ही भारत को सौंपा था। भारत-चीन युद्ध के बाद 
भूटान ने प्रतिरक्षा का भार भी भारत को सौंप दिया 

नेहरू और इन्विरा गाँधी के युग में भारत-भुटान सम्बन्ध (947-977) 

नेहरू जोर श्रीमती इन्दिरा गाँधी के प्रधानमन्त्रित्व काल में भारत ओर भूटाव के सम्बन्ध 
चहुत मधुर रहे | भारत ने भूटान के विकास में सक्रिय, रुचि ली और उसे आथिक सहायता दी। 
30 करोड़ रुपये की लागत से भारतीय सीमा सड़क संगठन ने भूटान में ,000 किलोमीटर लम्बी 
सड़क का निर्माण किया । चीन भूटान के 300 बर्गमील क्षेत्र पर दावा करता है, इस क्षेत्र में भी 
एक सड़क बनायी गयी । भूठावी विद्यार्थी भारत में शिक्षा ग्रहण करने आने लगे । भारत ने भूटान 
में हवाई पट्टियाँ भी बनायी, जित पर हेलीकोप्टर उड़ सकते हैं। भारत के सहयोग से ही भुटान 
की नयी शाजधानी थिम्पू का निर्माण किया गया। भुटान के दूसरे महत्वपूर्ण नगर पारो का विकास 
भी भारत के सहयोग से हुआ । भारत ने भूटान में विद्यालय और अस्पताल बनवाये । 

979 में भरूठान ने संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बचने के लिए प्रार्थनापत्र दिया जिसका 
भारत ने समर्थन किया। सितम्बर 97 में भूटान संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बन गया । घंगला 
देश के संकट के समय भूटार्न ने भारत को नैतिक समर्थन प्रदान किया तथा भूटान ने भारत के 
तुरत्त बाद वंगला देश को मान्यता दे दी ) 3-4 अगस्त, 976 को भूटान नरेश गुटनिरपेक्ष 
राष्ट्रों के शिखर सम्मेलन में भाग लेने जाते हुए दिल्‍ली रुके । इस गूटनिरपेक्ष सम्मेलन में भूटान ने 
भारत की अच्छे पड़ौसी की नीति की प्रशंसा की । 

५ सन्‌ 973 में सिक्किम के भारत विलय की घटना ने भूटान पर गहरा प्रभाव डाला और 
सैटान ने बड़ी वारीकी के साथ अन्य देशों से मेल-मिलाप बढ़ाने का अभियान छेड़ा। 974 में 
भूटान नरेश के राज्यारोहण के अवसर पर भूटान ने 949 की सन्धि की घारा 2 की व्याख्या 
का भश्त उठाया। भूटान ने इसकी यह व्याख्या करने का प्रश्त किया कि भूटान वेदेशिक सम्बन्धों 
के मामले में भारत के परामर्श को मानने के लिए बाध्य नही है । 
भारत में जनता पार्टो शासन और भारत-भुूटान सम्बन्ध 
भारत और भूटान के सम्बन्धों में प्रकट रूप से कोई तनाव नहीं था कि सु जनता पार्टी के 
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शासन के दोरान दो छोटी-छोटी समस्याओं का समाधान हुआ । एक तो 972 के व्यापार समझौते 
की धारा 5 के अनुसार भूटानियों पर भी विदेशी व्यापार के सम्बन्ध में वे ही कानून-कायदे तागू 
होते थे जो कि भारतीय व्यापारियों पर होते थे । भूटान की माँग थी कि इस अड़चन को हटाया 
जाये । विदेश मन्त्री वाजपेयी की भूटान यात्रा.के दौरान इस समस्या का समाधान हुआ। दूसरा, 
भूटान की इस पुरानी माँग को भी स्वीकार किया गया कि उसे नई दिल्ली में राजदुतावास बोलने 
दिया जाये । जनता शासन ने भूटानी मिशन को न केवल राजदृतावास का दर्जा दिया अपितु उसे 
बंगला देश से भी राजनयिक सम्बन्ध स्थापित करने की सुविधा दी गयी । दोनों देशों के सम्बध्धों 
की घनिष्ठ बनाने के लिए भूटान, के युवा नरेश जिग्मे सिग्ये वांगचुक ने दी वार भारत की यात्रा 
की तथा भारतीय विदेश मन्त्री वाजपेयी भी एक बार भूटान गये । वाजपेयी ने दावा किया कि 
भारत भीर भूटान के सम्बन्ध अत्यन्त उत्तम हैं तथा जो कुछ छोटी-मोटी अड़चनें थीं, उन्हें दूर कर 
दिया गया है । 


मार्च 978 में भूटान तरेश भारत आये तो भारत ने भूटान को चौथी पंचवर्षीय योजना 
के लिए 70 करोड़ का अनुदान स्वीकार किया । यह योजना कुल 77 करोड़ की थी । इस अवस्तर 
पर भूटान नरेश वॉस्चुक ने कहा था कि भूटान को भारत-की सिवा पर भरीसा-है तक - त्रता है।॥*- 
भारत-भुटान सम्बन्ध (980-990) 
जून 98] में विदेश भन्‍्त्री पी० वी० नरसिहराव थिम्पू की सदुभावना यात्रा पर गये। 
भारत ने भूठाव की पाँचवीं विकास योजना- (98-87) के लिए 39 करोड़ रुपये देने का 
प्रस्ताव किया | भूटान को पारो से कलकत्ता तक अच्तर्राष्द्रीय विमान सेवा प्रारम्भ करने की अबू 
मति दी गयी । असम-पश्चिमी बंगाल के साथ सीमा निर्धारण के लिए खम्भे लगाये गये और 
भारत ने भूटान में रहने वाले ,500 तिबव्बती शरणाथियों को लेना स्वीकार कर लिया। भारत 
और भूटान के बीच 0 दिसम्बर, 983 को एक व्यापारिक रामक्ौता हुआ | इसमें भारत ने 
वायदा किया कि भारत भुटान के व्यापार को अन्य बाहरी देशों के साथ बढ़ाने में मदद करेगा। 
>सत -984 में भारत और भूटान के बीच दूर संचार और माइक्रीवेव की व्यवस्था की गयी है। 
भारत और भूटान के बीच सम्बन्धों को पुरुता करने के लिए प्रधानमन्ती राजीव ऑँध्वी-नै-४2 
_ सितम्रर, 985 से । जवदूबर, 985 तक भूटान की यात्रा की । इससे पूर्व फरवरी 98: में 
भूटान वर्ेश-ने भारत की यात्रा की । है हि दे 
भारत-भुटान आर्थिक सम्बन्ध 
आशिक क्षेत्र में भारत ने भूटान की धन और जन से अधिक सहायता की है। भूटान की 
क्षि, सिंचाई, सड़क परियोजनाओं में भारत ने निरव्तर सहयोग दिया है। जिन प्रमुख परियोज- 
नाओं में भारत भूटान की सहायता कर रहा है उनमें प्रमुख हैँ--चु्ख हाईडिल परियोजना और 
पेनडेवा सीमेण्ट संबन्त्र ।॥ भारत ने पेनडेवा में सीमेण्ट कारखाना खोलने के लिए !275 करोड़ 
रुपये की सहायता दी। भारत ने भूटान के सचिवालय के निर्माण तथा पुराने मठों व बिहारों पे 
जीपोड्धार के लिए आथिक सहायता दी है । भारत भूटान के छात्रों को भी छात्रवृत्तियाँ देता है । 
कोलस्बों योजना के तहत भारत ने भूटान को आथिक तकनीकी सहायता दी है । 
भारत और भुटान के बोच मतभेद फ्ले मुद्दे 
भारत और भूटान के बीच कुछ मतमुटाव 949 की भारत-भूटान मैत्री सर्न्धि की धारा 
2 की व्याख्या को लेकर है। इस धारा में कहा गया है कि भारत भूटान के आन्तरिक मामलों मे 
कोई दखल नहीं देगा लेकिन विदेशी मामलों में भूटान को भारत की सलाह-मशविरा से ही चलन 
पड़ेगा । भूटान का मत है कि इस घारा की मनचाही व्याख्या नहीं की जा सकती । ईसेत 
अतिरिक्त भूटान का कहना है कि 949 से समय बहुत बदल चुका है अतः इस धारा में संशोधन 
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करना अति लावश्यक है। भारत का मत है कि 949 की सन्धि के तहत भारत शुद्ञाव की 
रक्षा के लिए बाध्य है । भूटान इस प्रकार की व्याख्या का खण्डन करता हैं। कामचलाऊ सरकार 
(7979-80) के समय वांगघुक ने 949 की सन्धि की घारा 2 पर पुनविचार की बात कही थी । 
भारत-नूटान सम्बन्धों में कतिपय गौण मुद्दों को लेकर भी उत्तेजना पैदा होती रही है। 
--[) भूटान के जायात-निर्यात पर भारत के कानूनों का लागू होना। 972 के व्यापार 
सपसौते की धारा पाँच में इसकी व्यवस्था है । मवस्वर 977 में भारत के तत्कालीन विदेश मन्त्र 
घाजपेयी ने अपनी भूटान यात्रा के दौरान उसे आश्वासन दिया था कि ये नियम अब भूठान के 
भाल पर लागू नहीं होंगे । (7) पर्यटकों के लिए आन्तरिक रेखा परमिट व्यवस्था । भूटान का मत 
है कि विदेशी पर्यटकों को भूटान आने में परमिट न मिलने से उसे राजस्व की हानि होती है, 
अतः इसमें भारत को उदार नीति अपनानी चाहिए । ह 
विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी भूटान ने भारतीय दृष्टिकोण से भिन्न नीति अपनायी है । 
हवाला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन ([979) में जहाँ भारत बहुसंब्यक निर्गुट देशों के साथ कम्पूचिया की 
सीट को खाली रखने के पक्ष में था वहाँ भूटान ने कम्पूचिया की सीट पोलपोत समूह को देने की 
वकालत की | भारत जहाँ परमाणु अप्रसार सन्धि को पक्षपातपूर्ण मानता है वहाँ भूटान इस सन्धि 
पे पक्ष में है। जून 98 में भुटानी विदेश मन्त्री ने राष्ट्रीय असेम्बली में घोषणा की कि भूटात 
लीन के साथ सीधे द्विपक्षीय वार्ता करना चाहता है ताकि भूटान-चीत सीमा को चिन्हित किया 
जा सके । 
चीन की भूटान में घृसरपठ निश्चित ही भारत की चिन्ता का कारण है । चीन ने हाल ही 
में पशुओं (भेड़ों) को चराने के बहाने भूटात की सीमाओं का अतिश्रमण किया है । तिब्बती काफी 
अन्दर तक भूटान की सीमाओं में चले आये । दूसरा, भारत की चिन्ता का कारण भूटान में रह रहें 
थे 4,000 तिब्बती णरणार्थी हैं जो 959 से वहाँ रह रहे हैं भौर जिन्हें भुटान की राष्ट्रीय 
असेम्बजी ने 979 में एक प्रस्ताव पास कर कहा है कि थे या तो भूटान की नागरिकता स्वीकार 
करें और भूटान समाज में घुलमिल जायें या फिर उन्हें निकाल बाहुर किया जाये अर्थात्‌ उन्हें 
व्वत दापस भेज दिया जाये । इस चेतावनी के पीछे न्‍वीन का हाथ है जो भारत के राष्ट्रीय हित 
भौर आदर्श के विपरीत है। यदि तिव्बती शारणार्थी भूटान, नेपाल या भारत की नागरिकता ग्रहण 
पर लेते हैं तो फिर तिब्बत की स्वाधीनता का मसला ही समाप्त हो जाता है । 

“ निष्कर्षं---भूटान की सामरिक अवस्थिति का लाभ उठाने के लिए चीन ही नहीं, अमरीका, 
रूस तथा अन्य यूरोपीय -राष्ट्र भी छालायित है। युदि भ्रूलन-को एकद्र्स खोल दिया जाये तो वह 
भारतीय सुरक्षा के लिए कह आर खतरनाक सिद्ध हो सबता है । लेकित एक सावेंभौम राष्ट्र को, जो कि 
संगुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य है, भारत एक सन्धि के आधार पर कितना नियन्त्रित कर सकता है, 
यह प्रश्न भी विचारणीय है 

अभी तक भुटान अपनी विदेश नीति का संचालन भारत के मार्ग तिदेशन करता रहा 
पर धीरे-बरे भूटान के अन्तर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व का विकास हो रहा है। वह संयुक्त राष्ट्र का सदस्य 
बन गया है । भारत और बंगला देश में उसके दूतावास खुल गये हैं॥ नेपाल, हांगकांग, सिंगापुर 
ओर बुत में भी भूटान ने अपने प्रतिनिधि तैयार कर दिये हैं। चीन भूटान के राजनीतिज्ञों को 
धन और पद का लालच देकर अपने पक्ष में करने की चेष्टा में लगा हुआ है | भविष्य में भुटान के 
अस्तरॉष्ट्रीय सम्बन्ध इस बात पर निर्भर करेंगे कि भारत-भूटान वे सम्बन्ध आपस में कितते 
सहयोगपुर्ण रह पाते हैं तथा शुटात कहाँ तक अपने को चीन के प्रभाव से मृक्त रब पाता है । 


) डॉ* वेदप्रताप वेदिक ; भारतीय विदेश नोति, नये दिशा संकेत, पृ० 36 
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भारत ओर महाशक्तियाँ 
[४708 8४४० 5७0ए४४ ?5फ्रषप89] 
भारत और संयुक्त राज्य अमरीका 
(08 ७0) प्ताउ छ.5.6.) 
भारत और संयुक्त राज्य अमरीका के सम्बन्धों का युद्रोत्तर इतिहास अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति 
का एक ऐसा दुखद प्रसंग है जिसे किसी परम्परागत मुहावरे में अभिव्यक्त करना कठिन है। दोवो 
देशों के वीच सम्बन्धों का रेखाचित्र मित्रता की चाह, कटुता, तनाव, अलगाव और भअविश्वाप्त के 
दायरे में निरन्तर चढ़ता-उतंरता रहा है । सहजता ओर मंत्री के क्षण तो वर्षा ऋतु में बादलों से 
घिरे आकाश में यदा-कदा दृश्यमान प्रकाश की किरण की तरह क्षणिक ही रहे हैं। सहज सम्बन्ध 
बनाने की चाह का आधार भावनाओं और मनोकामनाओं तक ही सीमित रहा है। अत्तर्राष्दरीय 
और राष्ट्रीय महत्व के प्रसंगों पर विचार और व्यवहार में मतभेद ही अधिक उजागर हुआ है। 
स्वेज नहर और कांगो विवाद के मसलों के अतिरिक्त समान हष्टिकोण तथा सहयोग का स्वंधा 
अभाव देखा गया है | समय के साथ दोनों देशों में मतभेद के दायरे अधिक गहरे होते गये । इसी 
तथ्य की ओर संकेत करते हुए डाँ० बलदेव राज नायर “लिखते हैं, “अमरीकी विदेश नीति संसार 
के हर देश को प्रभावित करती है । इसके क्रियाव्वयन में सित्रों और सहयोगी राष्ट्रों के सम्बन्ध भे 
संयुक्त राज्य अमरीका काफी दृढ़ और शत्रुता के साथ निर्मम तथा कर रहा है। तटस्थ राष्ट्रों के 
प्रति उसका रवैया घृणास्पद और कठोर रहा है। भारत को अक्सर इस विश्वव्यापी रणनीतिरा 
आक्रोश सहना पड़ा है'*““'भारत में अमरीकी विदेश नीति का प्रबल विरोध हुआ है क्योंकि 
भारतीय अपने को अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में एक बड़ी शक्ति मानते हैं ।/? 


अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में भारत का सन्दर्भ विन्दु पाकिस्तान नहीं, अपितु बड़ी  शक्तितिया 
हैं। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में भारत की सामथ्येकर्ता बनने की--अर्थात्‌, एक ऐसी स्वतल 
शक्ति बनने की जो अप्रिय निर्णयों का प्रतिरोध कर सके, अन्तर्राष्ट्रीय शक्ति संरचना का अंग 
बनने की, तथा प्रमुख विश्व शक्तियों के साथ विश्व को प्रभावित करने वाले निर्णयों में पूरा 
भागीदार वनने की महत्वाकांक्षा है, जवकि संयुक्त राज्य अमरीका की सुनिश्चित नीति रही है, 
विशेषतः द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद, कि मित्र या विपक्षी, कोई भी नया 'शक्तिकेन्द्र' न बनने पाये। 
उनका अस्तित्व ही अमरीका के प्रभाव को घटा देगा और इस प्रकार अमरीका के उन स्वार्थों और 
हितों को भाघात लगेगा जिनके साथ अमरीका ने अपनी अखण्डता और कल्याण जोड़ रखा 


है ७५१०००००० | १38 ु 


भारत अमरीका सम्पन्धों को दो मौलिक परन्तु परस्पर विरोधी प्रेरणा त्नोतों की गत्यात्मक 
अस्तक्रिया के सन्दर्भ में समझना चाहिये । एक ओर तो भारत की अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में स्शर्त 
अभिकर्ता के रूप में उदित होने की सतत महत्वाकांक्षा है जबकि उसके लायक सामर्थ्य उसमें नहीं 
है; और दूसरी ओर अमरीका का अपनी सुरक्षा के लिए दूसरे राष्ट्रों का उपयोग करने “का लक 
है। भारत-अमरीकी पारस्परिक सम्वन्धों को समझने की कुन्जी इसी में मिलेगी, न कि उ् 
व्यक्तियत सहानुभूति या आक्रोश में जो भारत के प्रति अमरीकी नेता विशेष के हृदय में अगवा 
किसी राजदूत के व्यक्तित्व में है । 


! बलदेव राज नायर, अमरीका और भारत : संघर्ष को णड़ें', (स०) काशी प्रसाद मिश्र, भारतें 
की विदेश नीति, विकास, 977, पृ० 39 । 
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भारत की विदेश नीति | 643 


भारत-अमरीका सम्बन्ध : ऐतिहासिक पृष्ठभूमि 
स्वाधीनता से पूर्व भारत और अमरीका में कोई विशेष सम्पर्क नहीं था, क्योंकि मे देश 
बहुत दूर स्थित हैं और फिर भारत के अंग्रेज शासक जान-बूझकर भारत को दूसरे देशों के सम्पर्क 
में नही आने देना चाहते थे । अमरीका स्वयं द्वितीय विश्वयुद्ध से पूर्व तक विश्व राजनीति में 
पार्थक्यवादी नीति का अनुसरण करता आ रहा था । बहुत कम संख्या में अमरीकी यात्री भारत 
आते थे क्योंकि एक तो अमरीका को उस समय चीन और जापान को छोड़कर किसी एशियाई 
देश में रुचि नहीं थी; दूसरे भारत की गरीबी, अशिक्षा, अन्धविश्वास आदि को लेकर विचित्र 


कहानियाँ अमरीका में प्रचलित थीं । 
यह सच है कि स्वतन्त्रता के पूर्व कुछ अमरीकी पत्रकार तथा लेखक भारत आये थे और 


उन्होंने भारत की गरीबी और पिछड़ेपन को चित्रित करने का प्रयास भी किया था। मिस मेयो 
हारा लिखित पुस्तक 'मदर इण्डिया इसका प्रमाण है । तथापि सत्य यह है कि दोनों के सांस्क्ृतिक, 
सामाजिक सम्बन्ध भी नाममात्र के थे । भारतीय विद्याथियों को भी अमरीका मे अध्ययन के लिए 
ह॒तोत्साहित किया जाता था ! संयुक्त राज्य अमरीका का आप्रवास नियम भ्रत्यक्ष रूप से भारत,विरोधी 
था । इस नियम ने भागरिक के रूप में अमरीका में बसने से भारतोयों पर प्रतिबन्ध लगा दिया 
था । स्वामी विवेकानन्द और रामतीर्थ ने अमरीका जाकर अपने भाषणों द्वारा भारतीय धर्म तथा 
संस्कृति के बारे में फैली अनेक भ्रान्तियों को दूर किया | 893 में स्वामी विवेकानन्द अमरीका 
गये जहाँ शिकागो में उन्होंने सवंधर्म सम्मेलन में भाषण दिया। शिकागों सर्वंधर्म सम्मेलन से पूर्व 
उनकी भेंट हावेर्ड यूनिवर्सिटी के विख्यात प्रोफेसर जॉन हेनरी राइट से हुई। प्रो० राइट ने स्वामीजी 
को स्वंधर्म सम्मेलन के सभापति के नाम एक परिचय पत्र दिया । इस पत्र में डॉँ० राइट ने यह 
लिखा था, “यहाँ एक ऐसा व्यक्ति है जो अपने यहाँ के सारे विद्वान प्रोफेसरों की इकट्ठी विद्वत्ता 
से भी कहीं अधिक विद्वान है ।” विवेकानन्द का आषण भारत की सावंदेशिकता और विशाल 
हृदयता से ओत-प्रोत था जिसने वहाँ के हर श्रोताओं को मुग्ध कर दिया । 

प्रथम विश्वयुद्ध के बाद भारत ओर अमरीका एक-दूसरे के सम्पर्क में आमे लगे । भारतीय 
स्वाधोनता आन्दोलन के कई नेता ममरोका को लोकतन्‍्त्र और स्वतन्त्रता का महान समर्थक समझते 
थे। 97 में लाला हरदयाल ने अमरीका में गदर पार्टी की स्थापना की । 497 में अमरीका 
में सिवास करने वाले कतिपय भारतीयों ने एक इण्डियन होम रूल लीग की स्थापना की । 927 
में कुछ भारतीयों ने इण्डिया लीग नामक एक दूसरी संस्था संयुक्त राज्य अमरीका में स्थापित की 
थी । 943 में भारतीय स्वाधीनता राष्ट्रीय समिति की स्थापना वाशिग्रटन में हुईं थी । 929 में 
सी० एफ० एण्ड ज तथा श्रीमती सरोजनी नायडू ने भारतीय समस्या के प्रति अमरीकी जनता से 
सहानुभूति प्राप्त करने के लिए अमरीका का दौरा भी किया | ऐसा कहा जाता है कि उसकी यात्रा 
” के परिणामस्वरूप भारतीय मामलों में अमरीकी जनता की अभिरुचि बढ़ी । 

भारत अमरीका को अब तक लोकतस्त्र,और राष्ट्रीय भात्मनिर्णय के समर्थक राष्ट्र के रूप 
में देखता था, किन्तु 927 में बुसेल्स सम्मेलन में भारत का भ्रम टूट गया । लेटिस अमरीकी देशों 
से आये प्रतिनिधियों ने जवाहरलाल नेहरू को बतलाया कि लेटिन अमरीका मे संयुक्त राज्य 
समरीका साम्राज्यवादी चीति का ही सहारा लिये/हुए है । भारत लौटने के बाद राष्ट्रीय काँग्रेस 
को दिये गये प्रतिवेदन में नेहरू ने लिखा “भविष्य को सबसे गम्भीर समस्या अमरीकी साम्राज्यवाद 
होने जा रहा है, ब्रिटिश साम्राज्यवाद के दिन अब लद घुके हैं ।” 

भारत के कतिपय क्षेत्रों में यह घारणा प्रचलित है कि अमरीका के राष्ट्रपति स्वर्गीय 
रूजवेल्ट ने भारत को स्वतन्त्रता दिलाने में इंगलेण्ड पर दबाव डालकर महत्वपूर्ण भूमिका अदा की 
थी। अप्तरीका को इस तथाकथित भूमिका को यदाकदा गौरवान्वित भी किया गया है। किन्तु 
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वास्तव में देखा जाये तो यह धारणा निरे भ्रम पर आधारित है । भारत की आजादी की लड़ाई 
में अमरीकी प्रशासन ने कोई ऐसा रचनात्मक योगदान नहीं दिया जिसे भारतोय इतिहास में 
गीरवमय स्थान दिया जा सकता हो । 
स्वर्गीय राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने भारत को बहुत सीमित भौपनिवेशिक स्वराज देने की बात ' 
कही थी। सीमित ढठायरे में इसलिए कि अमरोकी नेताओं का मच्तव्य इने-गिने भारतीयों को 
प्रशासन का भागीदार बनाकर ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति अधिक वफादार बनाने से था। इसके . 
अतिरिक्त उन्हें कोई सरोकार नहीं था। रूजवेल्ट ने यह भी कहा था कि, “भगवान के लिए मुझे 
इस विवाद में मत धकेलो । यह मेरा काम नहीं है ।” लुई फिशर का तो यहाँ तक कहता था कि 
स्वर्गीय राष्ट्रपति ने चचिल को जो पन्न लिखा था वह कभी प्रेषित ही नहीं किया गया। इससे 
पूर्व भी अमरीकी प्रशासन ने भारतीय स्वाधीनता आन्दोलन के प्रति महानुभूति दर्शाई हो, इसका 
उल्लेख नहीं मिलता । बल्कि इसके विपरीत उनका यह दृष्टिकोण था कि इंगर्लण्ड के लोग इस 
पिछड़े हुए भ्रू-भाग को सभ्य बनाने में जूटे हुए हैं। गैर-सरकारी क्षेत्र में कपितय बुद्धिजीवियों ते - 
भारत की स्वतन्त्रता की समस्या पर अवश्य दिलचस्पी दिखायी थी लेकिन वहाँ के प्रशासन ने इस 
भू-भाग की राजनीतिक उथल-पुथल के प्रति सदा अनभिज्ञ रहना ही उचित समझा । सन्‌ 942 
में भारत छोड़ो आन्दोलन' (भारतीय क्रान्ति) को कुचलने के लिए ब्रिटिश सरकार ने अमरीकी 
फौजों का उपयोग किया, तो अमरीकी सरकार ने इसका विरोध नहीं किया । इससे भारतीय 
नेताओं को बड़ी विराशा हुई। 945 के सेनफ्रांसिस्को सम्मेलन में जहाँ सोवियत विदेशमस्त्री-ने 
'स्पष्ट रूप से भारत को स्वतन्त्रता दिये जाने का समर्थन किया वहाँ अमरीकन प्रतिनिधि ने कुछ 
भी नहीं कहा । 
भारत में सन्‌ 4943 के महाकाल की घटना भी अमरीकी बेरखी का - ज्वलन्त उदाहरण 
हैं। यह महाकाल भारतीय इतिहास की एक प्रलयंकारी घटना. थी जिसमें लगभग तीस लाख लोगों 
को खाद्यान्न के अभाव में अपने प्राण गंवाने पड़े । लेकिन इन संकट की घड़ियों में अमरीकी प्रशासन 
ने भारत को किसी भी तरह की सहायता देना उचित नहीं समझा । अमरीकी प्रशासन के इस 
वेरुखीपूर्ण रवेय के पीछे कारण स्पष्ट था। वह अपने मित्र इंगलण्ड को अप्रसन्न करना अथवा 
प्रशोपेश में डालना नहीं चाहता था । सन्‌ 946 में. भारत को लगभग ऐसी ही स्थिति का [नें 
सामना करना पड़ा । संकट की इन घड़ियों में भी ट्र मत प्रशासन का रवेया सहयोग का ने होकर 
बेपरवाही का था। भारतीय खाद्यान्न प्रतिनिधि मण्डल के अध्यक्ष रामास्वामी के वार-बार अनुन्य- 
विनय के उपरान्त भी अमरीका की ओर से सहायता उपलब्ध नहीं हुई। सन्‌ 943-44 की 
दर्दताक स्थिति का उल्लेख करते हुए मुदालियर का कहना था कि, “जहाँ भारत में तास ताज 
लोग भूख से मरे वहाँ इटली, जमंनी और पोर्लण्ड के युद्धवन्दियों को किसी तरह का अभाव नहीं 
रहा ।” चौथे दशक के प्रारम्भ में अमरीकी नीति के परिणामस्वरूप भारत के प्रति बहुत ही विक्ृत 
तस्वीर बनी जो कुछ रूप भी विद्यमान है। *च्यूयार्क टाइम्स' के संवाददाता ने अग्रस्त 943 में 
अपने प्रतिवेदन में लिखा था कि, “भारत के लोग अमरीकियों को धन के लोभी, अधार्मिक, बर्बै- 
तिक तथा संसार को नेतृत्व देने में अयोग्य मानते हैं ।”' 
अन्तरिम सरकार के गठन (946) के तुरन्त पश्चात्‌ भारत के प्रधानमन्त्री नेहरू ने अपने 
रेडियो भाषण में अमरीका के लोगों को बधाई सन्देश देते हुए यह भाशा व्यक्त की थी कि अमरीका 
बच्तर्राष्ट्रीय जगत में जिसे नियति ने प्रमुख स्थान दिया है, अपनी महत्वपूर्ण भुमिका अदा करेगा । 
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इतना ही नहीं, मेहरू ने भारत की संविधान-निर्मात्री सभा भें पक लोकतन्त्र । हक 
व्यवस्था की भूरि-भूरि प्रशंसा की थी । भारत के साथ सहयोग और मैत्री की चाह वसराका जे 
में विद्यमान थी । साम्यवादी चीन के उद्भव के पश्चात्‌ भारत जैसे महादेश हा मित्र अंक 5 
# रीका के लिए भी महत्वपूर्ण था। सन्‌ 950 में च्यूया्त टाइम्स ने एशिया में साम्पवादी ज्वार 
को प्रतिवस्धिन करने में गारत को एकमात्र सियस्त्रक शक्ति के रूप में देखा था। पत्र मे लिखा था 
कि, “एशिया विद्यमान संघर्ष में नेहरू का समर्थन कई सेनिक डिवीजनों से कहीं अधिक महत्व- 
पूर्ण है ।” हु (किय 
उपर्युक्त पृष्ठभूमि में भारत-अमरीकी सम्बन्धों का ढाँचा खड़ा करने का प्रयत्त किया गया। 
द्वितीय विश्वगुद्ध के बाद भारत-अमरीकी सम्बस्धों को सामान्य एवं मधुर “बनाने की इच्छा दोनों 
ही देशों की भीवि-गिर्माताओं के मन में होने के बावजूद अनेक मुद्दों पर मतभेद उभरकर सामने 
आने लगे । एशिया की राजनीति में अमरीका की घुसपैठ और कतिपय देशों के साथ सैनिक प्रति- 
बद्धताओं के परिणामस्वरूप जो तस्वीर उजागर हुई है वह भी बहुत उजली नहीं कही जा सकती | 
इस 'तीसरी दुनिया' के भूभाग में अमरीकी नीति अधिकांशतः येर-प्रजातन्त्रवादी फासिस्ट और 
सैनिक तानाशाही की समर्थक रही है। पाकिस्तान, दक्षिण कोरिया, दक्षिण वियतनाम आदि देशों 
के साथ उसके गठबन्धन ने प्रजातस्त्रीय दुनिया के लोगों के मन में उसकी नीति के प्रति सन्देह ही 
उत्पन्न किया है । विशेषकर भारत में अमरीका के प्रत्ति रोप और विरोध अधिक प्रकट हुमा है 
सैनिक सन्धियों और अस्त्र-शस्त्रों की सहायता के कारण सामान्य जन में यह अवधारणा बनी है कि 
अमरीका जनतन्त्रीय सुल्यों के प्रति इतना कृतसंकल्प नहीं जितना वह अपने राष्ट्रीय भीर विश्व- 
व्यापी हितों के प्रति है । ले-देकर उसको साम्राज्यवादी आर्काक्षा और छवि ही अधिक प्रस्फुटित 
हुई है। आधिक क्षेत्र में अपार सहायता को भी तीसरी दुनिया में अमरीकी हितों के परिपोषण का 
साधन ही माना यया है । ५ 
भारत-भषमरीकी सम्बन्धों का विकास 
947 के बाद भारत-अमरीकी राम्बन्धों की विकास यात्रा को निम्न प्रकार से अध्ययन 
करना अधिक सुविधाजनक होगा : है 
, नेहरू युग और भारत-अमरीका सम्बन्ध । 
लालबहादुर शास्त्री और भारत-अमरीका सम्बन्ध । 
श्रीमती इन्दिरा गाँधी और भारत-अमरीका सम्बन्ध । 
जनता सरकार और भारत-अमरीका सम्बन्ध । 
राजीव गाँधी और भारत-अमरीका सम्बन्ध । 
प . नेहुरू युग और भारत-भसरीका सम्बन्ध (947-964) 
नेहरू युग में भारत-अमरीकी सम्बन्धों की नींव पड़ी ! नेहरू का व्यक्तित्व और दर्शन 
, अमरीकी नीति-निर्माताओं की समझ्ष से परे रहा । अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं पर उनकी समझ व्हाइट 
( हाउस भर पेण्टागत से भिन्न थी अतः टू मैन, आइजनहावर, डलेस, केनेडी और जॉनसन के लिए 
वे पेचीदा व्यक्तित्व ही बने रहे । नेहरू के बारे में आइजनहॉँवर ने लिखा भी था कि, “पंडित नेहरू 
का व्यक्तित्व दुर्वाध और उपनिवेशवादी है ।” नेहरू को उन्होंने एक बुद्धिजीवी, कुलीन और 
पर में रूप के ही देखा, भारत भोर एशिया की उभरती आकांक्षाओं के प्रतीक रूप हें 
नहीं । 
द्वितीय महायुद्ध के बाद वस्तुततः दुनिया के इन दो लोकतान्त्रिक देशों के बीच एक-दुसरे के 
मानस को समझने और तदनुसार नये परिप्रेक्ष्य में एक-हुसरे की भूमिका को स्वीकार करने की 
मवोधूृत्ति का अस्नाव रहा। स्वतस्त्र भारत की गटमिरपेक्ष तीफि फारउदिलद उपा+ + .,..2४- 
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शासकों की समझ से परे रही तो दूसरी ओर तीसरी दुनिवा में अमरीका को महत्वाकांक्षी भूमिका 
भारत के लिए स्वीकार करना कठिन था । नेहरू के जीवनी लेखक डॉ० एस०,गोपाल ने सन्‌ 949 
में नेहरू द्वारा की गयी अमरीकी यात्रा के उपरान्त उनकी मनोव्यथा को व्यक्त करते हुए उन्हें उद्ध त 
किया है--“उन्होंने हर तरह मेरा स्वागत किया मगर वे मुझसे कृतज्ञता और सद्भाव से अधिक - 
'कुछ' चाहते थे और यह 'कुछ' में उन्हें नहीं दे सकता था । यह कुछ” न पाकर अमरीका को बढ़ा 
क्षोभ हुआ । उसकी स्वार्थपूर्ण सहानुभूति का जादू भारत से अपनी नीतियों की सौदेबाजी नहीं 
करा सका था । 

नेहरू युग में भारत-अमरीकी मतभेद निम्न प्रश्नों (मुद्दों) पर उभरकर सामने आये! 

. साम्पयवाद एयं साम्पवादी गुट>“साम्यवाद एवं साम्यवादी गूट के प्रति दोनों देशों 
के दृष्टिकोण भिन्न-भिन्न थे। वस्तुतः युद्धोत्तर काल में अमरीकी विदेश नीति का मूल आधार ही 
'साम्यवाद के प्रसार को रोकना” रहा है। साम्यवाद के प्रसार को रोकने के लिए अमरीका ते 
युद्वोत्तर काल में उन्हीं फासीवादी भौर तानाशाही शासनों का समर्थन किया जिनके विरुद्ध उसने 
द्वितीय महायुद्ध में भाग लिया था। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अमरीका ने अपने आपको 
"विश्व का पहरेदार” बना लिया गौर सन्ध्रियों व नाटो जेसे संगठनों के निर्माण द्वारा पस्ताम्यवाद के 
प्रसार को रोकने का प्रयास किया । जो राष्ट्र समझोतों या सैनिक संगठनों के माध्यम से अमरीका 
से सम्बद्ध नहीं हुआ उसे 'विरोधी' या 'शत्रु' था 'रूस का पिछलग्गू! की संज्ञा दी गयी। जाँग 
- फोस्टर डलेस ने स्पष्ट कहा था कि “जो हमारे साथ नहीं वह हमारे विरुद्ध है ।' दूसरी ओर, भारत 
न तो स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय और न उसके बाद साम्यवादी हाथी से भयभीत है। भारत के 
लिए 'साम्यवादी होआ' चिन्ता का इतना अधिक विषय नहीं जितना कि उसके लिए आधिक 
विकास का मुद्दा है। अपने आधथिक विकास के लिए भारत को न केवल विदेशी आधिक सहायता 
की आवश्यकता है अपितु यन्‍्त्रों और तकनीशियनों की भी आवश्यकता है | अतः भारत दोतों 
भअहाशक्तियों से मैत्री चाहता है, दोनों से आधथिक सहायता चाहता है । 

भारत मे अपनी निर्गुट नीति के कारण साम्यवाद के विरुद्ध अमरीका की भांति कभी 
कठोर हष्टिकोण नही अपनाया । यद्यपि भारत ने अनेक बार साम्यवाद की आलोचना की परतु 
उसने इसे संसार की एकमात्र धुनौतीपूर्ण समस्या नहीं माना । भारत में तो साम्यवादी दल भी है 
जिसे अन्य दलों के समान स्वतन्त्रता प्राप्त है । 

2. उपनिवेशवाद एवं साम्नाज्यवाब--:द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद भारत की विदेश नीति की 
एक प्रमुख विशेषता उपनिवेशवाद, स्ामज्राज्यवाद एवं रंगभेद की कटु आलोचना करना रहा है | 
इसके विपरीत, अमरीका ने औपनिवैशिक शक्तियों का समर्थक बनकर तीसरी दुनिया के राष्ट्रों मे 
अपनी छवि को धूमिल कर दिया । उसकी सारी राजनीति और हित ब्रिटेन, फ्रांस, पुर्तंग्राल, सेन 
हार्लण्ड जैसे पूर्व-साम्राज्यवादी राष्ट्रों के साथ जुड़े हुए हैं | वस्तुतः लगभग सभी यूरोपीय साज्राज्य- 
वादी उसके मित्र थे और साम्यवाद के विरुद्ध उसके सहायक थे । हु 

3. ग्रुट निरपेक्षता--नेहरू के नेतृत्व में भारत ने गुट निरपेक्षता की नीति का वरण किया। 
भारत ने एशिया और अफ्रीका के राष्ट्रों को संगठित करने का प्रयत्व किया और वह गुटनिरोेक्ष 
राष्ट्रों का चेतुत्व करने में सफल हो गया । अमरीकी विदेश नीति निर्घारकों को भारत की यह 
भूमिका कुछ रुचिकर नहीं लगी और वे इसको शंका की दृष्टि से देखने लगे । अमरीका को भारत 
एक जबरदस्त प्रतिरोधी के रूप में तजर आने लगा जो अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में अमरीका पे 
टक्कर लेने लगा था। तात्कालिक उपराष्ट्रपति निवसन ने पाकिस्तान को सैनिक सहायता देने के 
लिए इसी बुनियाद पर जोरदार सिफारिश की थी कि 'उससे जवाहरलाल नेहरू के भारत के पु 
तटस्थतावाद का मुकाबला हो सकेगा ।” तटस्थतावाद को कम से कस एक प्रमुख अमरीकी मैता ते 
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अनैतिक घोषित क्या था। पाकिस्तान को सैनिक सहायता देकर अमरीका ने तटस्थतावाद के 
तत्कालीन प्रमुख प्रवक्ता भारत को मिरस्थ करने के लिए बड़ा कदम उठाया था । 

4. सेनिक गुटबन्दियाँ--अमरीका ने शीतगरुद्ध की राजनीति में साम्यवाद के परिशोधन हेतु 
ह्विपक्षीय अथवा बहुपक्षीय सुरक्षा व्यवस्थाओं तथा सैनिक सन्ध्रियों एवं मैन्नियों का निर्माण किया | 
इनमे प्रमुख हैं--रीओ सन्धि, नाटो सन्धि, एन्जस सन्धि, सीटो सन्धि आदि । इसे सेनिक कल 
तथा सन्धियों का मूल उद्देश्य सोवियत गुट को इस बात की घुनौती देना हैं कि हस्ताक्षरकर्ताओं 
में से किसी एक पर आक्रमण सब पर आक्रमण समझा जायेगा। पामर व पकिन्स के अनुसार 
श्साम्यवाद को रोकने के लिए अमरीका ने अपने ,आपको न केवल परम्परागत तथा नवीतनम' 
शस्त्रों से सुसज्जित किया बल्कि अन्य राष्ट्रों को प्रत्येक प्रकार की सहायता देकर, सैनिक बड्डे 
स्थापित करके, सैनिक संगठन बनाकर एवं समझौते करके 'स्वतन्त्र संसार' की स्थापना की जिसकी 
सहायता से वह साम्यवादी गुट से टक्कर ले सके एवं शीतयुद्ध मे उसकी स्थिति हृढ़ हो सके ।” 
इसके विपरीत, भारत हर प्रकार के युद्ध का विरोधी है चाहे वह गर्म युद्ध हो चाहे शीत युद्ध । 
इसीलिए भारत ने स॑तिक अड्डों की स्थापना का, सैनिक्र समझौतों का एवं बड़ी शक्तियों द्वारा 
छोटे राष्ट्रों को सैनिक सहायता दिये जाने का विरोध किया | 29 भाचें, 2956 को इन सैनिक 
सन्धियों की आलोचना करते हुए पण्डित नेहरू ने लोकसभा में कहां था, “यह स्पष्ट है कि बगदाद 
पैक्‍्ट और सीटो जैसी सैनिक सन्धियों की धारणा एक गलत और खतरनाक धारणा है, यह एक 
नुकसानदेह धारणा भी है । इससे सभी गलत प्रवृत्तियों को बल मिलता है तथा बच्छी प्रवृत्तियाँ 
भवरुद्ध होती हैं !” भारतीय दृष्टिकोण से अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में गृटों का निर्माण विश्व शान्ति 
एवं सुरक्षा के लिए हानिकारक है । यह गुटबन्दी उस विश्व राष्ट्र समाज (००१ (०7770 ) 
के तिर्माण में भारी बाधा है जिसका संगठत समस्त राष्ट्रों के मंत्रीपुर्ण सम्वन्धों द्वारा ही किया 
जा सकता है। अतएव नेहरू के नेतृत्व में भारत ने प्रयत्न किया कि किसी भी प्रकार के गूट मे 
सम्मिलित न हो । गृटनिरपेक्षता की नीति को अपने एशियाई-अफ्रीकी पड़ौसी राष्ट्रों तक विस्तृत 
करें और उबकी सहायता से एक शान्ति क्षेत्र की स्थापना करें ताकि विश्वशान्ति की स्थापना हो 
सके । एशियाई-अफ्रीकी राष्ट्रों से मित्रता रखने के साथ भारत ने साम्यवादी राष्ट्रों से भी मित्रता 
की और पंचशील को आधार बनाकर राष्ट्रों के सहअस्तित्व के सिद्धान्त को कार्याम्व्त करने का 
प्रथत्त किया । अमरीका को भारत की यह नीति अच्छी नहीं लगी और प्रारम्भ में उसने गूटनिर- 
पेक्षता को व्यय का ढकोसला समझा ! 

४. कश्मीर--दिसम्बर 947 म्रें भारत ने कश्मीर विवाद संयुक्ता राष्ट्र संघ के समाधान 
के लिए प्रस्तुत किया तो अमरीका ने भारत के विरुद्ध पाकिस्तान के पक्ष का समर्थन किया । 
प्रारम्भ में अमरीकी प्रतिनिधि से संयुक्त राष्ट्र संघ में स्पष्ट रूप से यह स्वीकार किया था कि 
कश्मीर का भारत में विलय पूर्ण तथा विधिवत है । परन्तु बाद में अमरीका सहित पश्चिमी देशों 
मे सुरक्षा परिषद में भारत विरोधी प्रस्ताव पारित कराते का प्रयत्त किया | अमरीका मे कश्मीर 
समस्या की तुलना जूनागढ़ से कर इसे हिन्दू-मुस्लिम संघर्ष कहकर और भी उलझन में डाल दिया। 
यह कदम अमरीका ने अपने स्वार्थ के वशीभृत होकर उठाया क्योंकि सोवियत संघ को पेरने के 
लिए पाकिस्तान में वह सैत्रिक अड्डे स्थापित करना चाहता था| डाँ० एम० एस० राजन के 
अनुसार, “कश्मीर प्रश्व पर अमरीका ने आक्रान्ता को आक़रान्ता के साथ मिलाने का प्रयास किया 
है" और भारत की भाधिक, विशेषकर खाद्यानप्तों की, समस्या का लाभ उठाते हुए भारत पर 
पह प्रभाव डालने का प्रयास किया है कि कश्मीर समस्या का राजनीतिक समाधान किया जाये। 
अमरीका से भारत की नाराजगी का यह मुख्य कारण है ।” 


कश्मीर के पूर्व हेदराबाद राज्य के प्रसुंग को लेकर भो अमरीका से काफी कांग्रेती फसाद 
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खड़ा किया था। हैदराबाद के निजाम ने पाकिस्तान के उकसाने पर उसे स्वतन्न्र राज्य घोषित 
करने के सपने संजोये थे । भारत ने समय रहते जब पुलिस कार्यवाही कर हैदराबाद का प्रश्न हमेशा 
के लिए घुलक्षा दिया तो अमरीका ने इसे विवाद बनाने का भरसक प्रयत्न किया । उसका बहा 
था कि हैदराबाद एक राजनीतिक मामला है और शक्ति का प्रयोग उसकी कानूनी हैसियत को 
समाप्त नहीं कर सकता । भारत का प्रत्युत्तर बहुत ही सटीक था। उसका कहना था कि चूंकि 
“हैदराबाद सावंभीमिक राज्य नहीं है अतः उसे यहाँ शिकायता करने का अधिकार नहीं है । 

6. चीन में साम्यवादी क्रान्ति और भारत द्वारा सान्यता---949 ने चीन में साम्यवादी 
क्रान्ति हो गयी जो कि अमरीका की बहुत बड़ी कुटनीतिक हार थी । अमरीका चीन को साम्यवादी 
बनने से न रोक सका । अमरीका ने यह्‌ कोशिश की कि भारत चीन को मान्यता प्रदान नहीं करे, 
परन्तु भारत के तत्कालीन प्रधानमन्त्री पं० नेहरू ने अपनी असंलग्तता की नीति और स्वतत्तव 
निर्णय लेने की क्षमता का परिचय देते हुए दिसम्बर 949 में ही साम्यवादी चीन को मान्यता 
प्रदान कर दी। इसके साथ ही अमरीका की इच्छा के विपरीत जनवादी चीन को संयुक्त राष्ट्र की 
समस्यता दिलाने के लिए भी भारत ने प्रतिवरप् प्रस्ताव लाना आरम्भ कर दिया । 


7. कोरिया युद्ध को रिया युद्ध (950) के दोरान भारत ने प्रारम्भ में तो उत्तरी 
कोरिया को आक्रमणकारी घोषित किया भीर सुरक्षा परिषद में अमरीकन प्रस्ताव का समर्थन भी 
किया । लेकिन अमरोका की आशा के विपरीत भारत ने इस कार्यवाही के लिए अपना सैनिक 
दस्ता देने से इन्कार कर दिया क्योंकि वह युद्ध को और भड़काना नहीं चाहता था। जब अमरीकन 
कमान के नेतृत्व में संयुक्त राष्ट्र संघ वी सेना ने 38" क्षक्षांश रेखा को पार कर उत्तरी कोरिया 
पर आक्रमण करना प्रारम्भ कर दिया तब भारत ने अमरीका वे इस कुप्रयास की भर्त्सना की । 
सुरक्षा परिषद से चीन को भाक्रमणकारी घोषित करने के अमरीकी प्रस्ताव का भारत ने विरोध 
किया । | 


8. जापान के साथ सन्धि---द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात्‌ जापान के साथ सन्धि के प्रश्न 
पर भी दोनों देश सहमत नहीं हो सके । 20 जुलाई, 95व में अमरीका ने जापान के विरुद्ध युद्ध 
में भाग लेने वाले राज्यों को जापान के साथ की जाने वाली सन्धि का प्रारूप भेजा भोर इस पर 
बिचार-विमर्श करने के लिए सेनफ्रांसिस्को में होने वाले एक सम्मेलन में उन्हें निमस्त्रित भी किया। 
भारत ने इस प्रारूप को अत्यन्त कठोर और अपमानजनक बतलाते हुए 30 जुलाई को एक पत्र 
अमरीका भेजा । भारत ने इस पत्र में बोनिन तथा रखुकू द्वीपों पर अमरीकन संरक्षण का विरोध 

केया | इन्हें जापान को वापस करने और जापान से विदेशी सेना हटाने का भी प्रस्ताव रखा । 
गेब अमरीका ने ये प्रस्ताव स्वीकार नहीं किये तब भारत ने सेनफ्रांसिस्को सम्मेलन में सम्मिलित 
[ होने का तथा जापान से एक प्रथक्‌ सन्धि करने का निर्णय लिया | 9 जून, 952 को भारत ने 
गापान से पृथक्‌ सन्धि भी कर ली जिससे अमरीका ने असन्तोप का अनुभव किया | 


9. हिन्दचीन--हिन्दवीन की समस्या पर भी दोनों देशों में मतभेद तीब्रता से प्रकट हुंए 
जहाँ भारत इस समस्या को शाल्तिपूर्ण ढंग से सुलझाने के पक्ष में था वहीं अमरीका सैनिक शक्ति 
का प्रयोग करना चाहता था। प्रारम्भ में फ्रांस सरकार, ने हिन्दचीन में अपना उपनिवेश बनाये 
रखने के लिए अमरीका की सहायता मांगी थी । साम्यवादियों से इस प्रदेश को बचाये रखने के 
लिए अमरीका ने तुरन्त यह सहायता देना स्वीकार कर लिया। भारत ने इसका विरोध किया । 
मेहरू ने तत्काल युद्ध वन्द कर देने का सुझाव देते हुए समझौते के लिए एक छः-सूत्री प्रस्ताव रख । 
अमरीका इसके लिए सहमत नही हुआ | कुछ समय पश्चात्‌ हिन्दचीन में युद्ध विराम सन्धि हुई 
समस्या के समाधान के लिए जेनेवा में एक सस्मेलन हुआ । भारत के प्रतिनिधि ने इसमें महत्वदृ 
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काम किया और हिन्दचीत के सम्बन्ध में अमरीका की अजिच्छा के बावजूद भी एक समझौता 
हो गया । 

0. भारत-पाक सम्बन्ध और अमरोकी दृष्टिकोण--भारत भर अमरीका के बीच 
सम्बरन्धों में मई 954 में उस समय अत्यधिक करता उत्पन्न हो गयो, जब अमरीका ने भारत के 
पड़ोसी देश पाकिस्तान के साथ एक सैनिक समझौता करके उसे बहुत अधिक मात्रा में सैन्य सामग्री 
देना शुरू कर दिया, जबकि भारत-पाक सम्बन्ध पहले से ही तनावपूर्ण स्थिति में थे। भारत द्वारा 
अमरीका की इरा कार्यवाही का विरोध किय्रे जाने पर अमरीका ने यह कहना शुरू कर दिया कि 
पाकिरतान द्वारा इन हथियारों का प्रयोग सोस्यवाद के अ्रसार को रोकने के लिए किया जायेगा । 
परन्तु 7965 थ 97] भारत-पाक युद्धों में भारत के विरुद्ध अमरीका द्वारा प्रदत्त इन शस्त्रास्त् 
का प्रयोग किया गया जिसके कारण अमरीका के मनसूत्रों का पर्दाफाश हो गया और भविष्य की 
घटनाओं ने यह प्रमाणित कर दिया कि अमरीका ने पाकिस्तान को भारत से युद्ध के समय प्रयोग 
में लाने के लिए इन हथियारों को दिया था। इस सन्दर्भ मे अमरीका के भृतपुर्व॑ राजदूत चेस्टर 
वोल्स का धहुना था कि--'पिछले 5 वर्षों में यूरोप के बाहुर अमरीका द्वारा अधिकांश संतिक 
सहायता नयी सरकारों को इसी उहेश्य से दी गयी है कि वे अमरीकन वैदेशिक नीति का समर्थन 
करें ।” इतना ही नहीं, अमरीका ने 954 में पाकिस्तान को सीटो भौर सेण्टो जैसे प्रादेशिक 
सैनिक संगठनों का सदस्य भी बना लिया | आइजनहावर-डलेस नीति का स्वयं अमरीका ने पिरोध 
हैआा। 2 मार्च, 945 को सीनेटर फुलब्राइट ने सीमेट में इस सम्बन्ध में कहा था, “रीं पाक- 
अमरीकी सैनिक सन्धि का विरोध “करता है और मैं चाहता हैं, कि मेरे विरोध को साफ-साफ- 
रिकार्ड किया जाये। क्योंकि भविष्य में इस नीति के परिणाम होंगे, तब यह स्पष्ट हो जायेगा कि 
उत्तरदायित्व किसका है ?” अन्य सीनेटरों ने भी डलेस नीति का विरोध किया था। सीनेटर 
फुलब्राइट ने भारत-पाक सम्बन्धों पर इस नीति के प्रभाव की चेतावनी देते हुए कहा था, मैं भारत 
और पाकिस्तान दोनों देशों की जवता का आदर करता हूँ । दोनों देशों में जो परस्पर तनाव है 
उसके कारण कई बार संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हुई है। हम पाकिस्तान को शस्त्र सहायता देकर 
इस संभर्य को तीव्र कर रहे हैं, इसकी जिम्मेदारी राष्ट्रपति आइजनहावर पर होगी ॥ 

]. तिब्बत के बारे में--तिब्बत के सम्बन्ध में भारत ने चीन से जो सन्धि की, उसे भी 
अपरीका ने अनुचित समझा और इसे भारत का साम्यवाद के प्रति समर्पण माना। इसी प्रकार 
955 में जब रूसी नेताओं ने भारत की यात्रा की तब भी अमरीकत समाचार-पत्रों ने इस आशय 
के विचार प्रकट किये थे कि भारत सच्चे अर्थों में असंलग्न या ग्रुटनिरपेक्ष नहीं है और उसने गुप्त 
रीति से अपने को साम्यवादी गुट से मिला लिया है। अमरीका के प्रसिद्ध समाचार-पन्र न्यूयार्क 
टाइस्स ते 5 दिसम्बर, 955 के सम्पादकीय में स्पष्ट रूप से यही लिखा था |? 

72. गोआ का प्श्न--96 में गोआ के मामले पर भी दोनों देशों के सम्बच्धों में 
विक्रति आयी । भारत सरकार अपने इस क्षेत्र को पुतंगाल की अघीनता से स्वतस्त्र कराने के लिए 

“ अत्यधिक प्रवत्वशील रही । भारत के लिए गोआ की पुतंगाली उपनिवेशवाद से मुक्त कराता उसके 
एकीकरण ओर राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से सर्वाधिक भहत्व का प्रश्न था। भारत इसका समाधान 
मंत्रीपूर्ण वार्ता के द्वारा ही करना चाहता था किन्तु पुतंगाल सरकार ने कोई सहयोग नहीं दिया । 
इस वियय सें अमरीका का दृष्टिकोण विचित्र रूप से भारत के विरुद्ध रहा । गोआ का स्वतन्त्ता 
आन्दोलन अमरीका में बड़ी आलोचना का विषय बना । इसका मुख्य कारण यही था कि पृत्ग्राल 
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नाटो का सदस्य था और अमरीका अपने मित्र को नाराज नहीं करना चाहता था। अमरीकी 
समाचार-पत्रों में यहाँ तक कहा यया कि गोआ निवासी स्वयं पुतंयाल (का स्वामित्व पसन्द करते 
हैं । भारत को ही हिंसा एवं खून-खराबी- की स्थिति उत्पन्न करने के लिएं उत्तरदायी ठहराया 
गया । अमरीका के प्रतिनिधि एडलर्स स्टेबंसन ने गोआ पर भारत की कार्यवाही को आक्रमण की 
संज्ञा दी थी। संयुक्त राष्ट्र संघ में उनका भाषण अत्यन्त कटु और भारत पर तीद्र प्रह्मार से परिपूर्ण 
था। अमरीकी विदेश सचिव जॉन फोस्टर डलेस ने तो गोआ को “पुतंगाल के एक प्रान्त' की संज्ञा 


दी । इससे भारतीय भावनाओं को अत्यन्त ठेस पहुँची । 
3. भारत रंगभेद नीति का सवंदा विरोधी रहा जबकि अमरीका ने रंगभेद तीतिका 
समर्थन किया | 


भारत ओर अमरीका के सध्य सहयोग के आधार--नेहरू युग में कई सारे मसलों पर 
भारत भर अमरीका में मतभेद के बावजूद कतिपय क्षेत्रों में पर्याप्त सहयोग का आधार मौजूद था। 
इस सम्बन्ध में नेहरू का स्पष्ट मत था कि 'दोनों देश लोकतान्त्रिक संस्थाओं और लोकतानििक 
जीवन पद्धति के प्रति समाच विश्वास रखते है और शान्ति एवं स्वत्तनत्रता की रक्षा करने के लिए 
कृतसंकल्प है। ऐसी स्थिति में इन दोनों के बीच मैत्री और पारस्परिक सहयोग होना अत्यत्त 
स्वाभाविक है ।' है * 
नेहरू युग में दोनों देशों के नागरिकों का सम्पर्क सवंदा बना रहा है। हंजारों की संख्या में 
भारतीय नागरिक कार्यों के लिए, शिक्षा या प्रशिक्षण के लिए, व्यापार या भ्रमण के लिए अमरीका 
जाते रहे हैं ओर इसी प्रकार अमरीका के नागरिक भी भारत आते रहे हैं। अनेक भारतीय विश्व- 
विद्यालयों में अमरीकी विषयों का अध्ययन शुरू हुआ तथा अमरीकी विश्वविद्यालयों में भारतीय 
विषयों का अध्ययन-अध्यापन दिलचस्पी से प्रारम्भ हुआ । 
अक्टूबर 949 में पं० जवाहर लाल नेहरू ने अमरीका की यात्रा की, वहाँ उन्तका भाव- 
भीना स्वागत हुआ । 95 में चेस्टर बोल्स अमरीकी राजदूत वनकर भारत आये और 95 पे 
954 तक दोनों देशों के पारस्परिक सम्बन्धों में पर्याप्त सुधार हुआ । अमरीका ने भारत को 
आशिक सहायता देना शुरू किया और भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना की सफलता की 
कामना की | 
सन्‌ 956 में स्वेज संकट के समय अमरीका द्वारा अपनायी गयी नीति का भारत ने 
समर्थन किया । सन्‌ 956 में नेहरू मे अपनी दूसरी अमरीका यात्रा की । नेहरू का सर्वत्र अमरीका 
में स्वागत हुआ | इसके तीन वर्ष बाद (959) अमरीकी राष्ट्रपति आइजनहाँवर भारत यात्रा पर 
आये । भारतीय जनता के आतिथ्य-सत्कार से वे अत्यधिक प्रभावित होकर अपने देश लोदे और यह 
अनुमान लगाया जाने लगा कि दोनों देशों के बीच सहयोग का एक नया अध्याय प्रारम्भ होगा। 
भारत और अमरीका के बीच मई 960 में चार वर्ष की अवधि के लिए पी० एल० 480 तामके 
एक समझौता हुआ जिसके अन्तगंत अमरीका ने भारत को पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न भेजनें का 
आश्वासन दिया । 96 में नेहरू ने अपनी तीसरी अमरीका यात्रा की । व 
नवम्बर 960 में जान एफ० कीनेडी अमरीका के राष्ट्रपति बने ओर उनके नेतृत्व में " 
अमरीका ने अपनी विदेश नीति में अत्यन्त साहसपूर्ण मौर दुरगामी परिवर्तत किये। उससे वे 
अमरीका यह बात मानने के लिए तैयार नहीं था कि कोई राष्ट्र साम्यवाद और घोकतन्त के संघर्ष हि 
न तटस्थ रह सकता है । कनेडी ने निर्गुट॒तता को मान्यता दी और भारत-अमरीकी सम्बा्धों को 
मघुरिमा प्रदान की । कांग्रेस के सम्मुख अपने प्रथम भाषण में कमेडी ने नेहरू के उच्च आदशताई 
- की सार्वजनिक प्रशंसा की । राष्ट्रपति बनने के पूर्व ही, वॉनेडी भारत समर्थक थे ।, उन्होंने तीवैटर 
के छप में अमरीका द्वारा पाकिस्तान को दी जाने वाली सेनिक सहायता का तीद्र विरोध किया था। 
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अवटबर 962 में जब चीन ते भारत पर आक्रमण किया तब भारत के अनुरोध पर कैनेडी ने 
बिना किसी शर्ते के पर्याप्त मात्रा में भारत'को युद्ध सामग्री भेजी । कैनेडी का स्पष्ट मत चा कि 
“हम चाहते हैं कि शाल चीत और भारत की इस प्रतिस्पर्दा में भारत विजयी हो । हम चाहते हैं 
कि मुक्त और उभरते हुए एशिया का नेतृत्व मुक्त और उभरता हुआ भारत करे ।” 

निष्कर्षतः नेहरू युग में अमरीका ने भारत के साथ दोहरी नीति अपनायी--एक तरफ तो 
भारत के साथ दवाव की नीति अपनायी तो दूसरी ओर भारत के साध विभिन्न क्षीत्रीं में सहयोग 
भी किया। अमरीका की इस दोहरी नीति के पीछे अमरीकन राजनीतिशञों का मूल उद्देश्य भारत 
को किसी ढंग से अपने खेमे में लाना था। ट्र,मैन और आइजनहावर काल को भारत-अमरीकी 
मत्रीकाल नहीं कहा जा सकता है क्योंकि इस युग में अमरीका की विदेश नीति का वास्तविक 
संचालत विदेशमन्त्री माशंल और डलेस कर रहे थे जो पूर्णतः भारत विरोधी” थे। वस्तुतः भारत- 
अमरीकी सम्बन्धों में आये अनेक उतार-चढ़ावों के बावजूद भारत अपनी गुट निरपेक्षता फी नीति 
पर डटा रहा । 

2. लाल बहादुर शास्त्री और भारत-अमरीका सम्बन्ध (964-65) 

7 दिसम्बर, 964 को भारत एवं अमरीका के बीच नई दिल्‍ली में एक समक्षौता हुआ, 
जिसके अनुसार अमरीका ने भारत को तारापुर में आणविक शक्ति का संयन्त्र स्थापित करने के 
लिए आठ करोड़ डालर दिये । !964 में भारत के विभिन्न भागों भें भारत, ब्रिटेन, आस्ट्रेलिया 
और अमरीका के वायु सैनिको ने सम्मिलित रूप से शैक्षणिक अभ्यास किये । 964 में भारत में 
खाद्यान्न का विकट संकट उपस्थित होने पर भी पी० एल० 480 के अन्तगगंत अमरीका ने बड़ी 
मात्रा में खाद्यान्नों की पूर्ति की । किन्तु 49635 में भारत-अमरीकी सम्बन्धों में तताव आया । 

लाल बहादुर शास्त्री के नेतृत्व में भारत ने गुट तिरपेक्षता की नीति का हृढ़ता के साथ 
पालन किया और इसो नीति को उन्होंने अपेक्षाइत अधिक यथार्थवादी स्वरूप प्रदान किया । इसी 
नीति का अनुसरण करते हुए जब शास्त्री युग में अमरीका ने उत्तरी वियतनाम पर भारी मात्रा में 
बम वर्षा करना शुरू कर दिया तो भारत ने इसकी कढु आलोचना की, जिसके कारण अमरीका में 
भारत के विरुद्ध तीद़ प्रतिक्रिया हुई 

इस अमरीकी प्रतिक्रिया का स्पष्ट प्रमाण था शास्त्री को दिया गया अमरीकी यात्रा का 
आमनन्‍्त्रण वापस लेकर। अमरीकी राष्ट्रपति जॉतसन से निमन्त्रण पाकर शास्त्री ने मई 965 में 
संयुक्त राज्य की यात्रा का कार्यक्रम बनाया था । पर वियतनाम युद्ध के अधिक व्यापक रूप धारण 
कर लेने पर भारत अपनी आलोचनात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त करने से अपने आपको नही रोक पाया | 
फलत: जॉनसन प्रशासन ने, जो इस विषय पर अत्यधिक संवेदनशील था, भारतीय प्रधानसन्ती को 
दिया गया आमन्त्रण वापस ले लिया | भारत के लिए यह एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय अपमान था । 

965 में भारत-पाक युद्ध के दौरान पाकिस्तान द्वारा भारत के विरुद्ध अमरीकन शस्त्रास्त्रों 
के प्रयोग के कारण भी भारत-अमरीकी सम्बन्धों में उग्रता पैदा हो गयी। इस युद्ध के दौरान 
अमरीका का रुख भारत विरोधी रहा। यह उल्लेखनीय है कि 965 भें अमरीका द्वारा भारत- 
पाक युद्ध के दौरान 6 जहाजों में भारत के लिए जो सामग्री भेजी गयी थी उसे अमरीका ने 
भारतीय तट से केवल 5 किलोमीटर दूरी से वापस बुला लिया। इतना ही नहीं, जब पाकिस्तान 
ने अस्रीकन शस्त्रास्त्रों का भारत के विरुद्ध प्रयोग किया तो अमरीका ने पाकिस्ता फी इस कायें- 
वाही पर कोई आपत्ति नहीं की । इसके साथ ही दोनों देशों (भारत, पाकिस्तान) को सैनिक 
साज-सामान और आधिक सहायता भी स्थगित करने का निर्णय लिया। उस समय भारत में 


घादान्नों का भारी संकट उत्पन्न हो रहा था। इस परिप्रेक्ष्य में अमरीकी सहायता के अन्तेगत 
खाद्यान्नों को आपूर्त बन्द करने की घमकी हर दृष्टि से कठोर एवं निर्मम थी । 
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संक्षेप में, /965 के भारत-पाक युद्ध में भारत-भमरीकी सम्बन्ध तनावपुर्ण हो गये थे, 
यद्यपि अमरीका तटस्थ था परन्तु उसने भारत के साथ तठस्थता तथा पाकिस्तान के साथ मिम्नता- 
पूर्ण व्यवहार किया । 

3. श्रीमती इन्दिरा गांधी और भारत-अभमरीकी सम्बन्ध (7966-77 तथा 980-84) 

0 जून, 966 को लाल बहादुर शास्त्री के देहान्त के बाद श्रीमती इन्दिरा गाँधी भारत 
की प्रधानमन्त्री बनीं। इन्दिरा गांधी युग में, अमरीका के साथ भारत के सम्बन्ध नफरत भरी 
मुहब्बत की विशेष भावना से प्रेरित रहे हैं। राष्ट्रपति जॉनसन ने भारत-अमरीकी सम्बन्धों :ें 
सुधार की दृष्टि से श्रीमती गांधी से अमरीका यात्रा का अनुरोध किया जिसे स्वीकार कर 8 
सार्च, 967 को भारतीय प्रधानमन्त्री ने अमरीका की यात्रा की । भारतीय प्रधानमन्त्री की इस 
यात्रा से यह आशा की जाती थी कि दोनों देशों के बीच सहयोग का एक नया अध्याय शुरू होगा, 
किन्तु अमरीका की दबाव नीति के कारण कोई अनुकुल परिणाम नहीं निकला ! अमरीकत देबाव 
के कारण भारत को रुपये का अवमूल्यत करना पड़ा । भारत-पाक युद्ध के बाद अमरीका ने बन्द की 
गयी आथिक सहायता को पुनः आरम्भ किया किन्तु भारत को अमरीका द्वारा दी जाने वाली हूँ 
आधिक सहायता नगण्य थी । उल्लेखनीय हैं कि सन्‌ 968 में अमरीवा मे भारत को जो आवविक 
सहायता स्वीकृत की वह पिछले 20 वर्षों की तुलना में सबसे कम थी, जिसके कारण भारत की 
योजनाओों पर प्रतिकुल असर पड़ा । अप्रैल 967 में नागा विद्रोही फीजो को अमरीका में वाश्नय 
दिया गया और !967 में यह रहस्य पता चला कि भारत में अनेक संगठनों के माध्यम से सी० 
भाई० ए० भारत विरोधी कार्यवाही में संलग्त है। पश्चिमी एशिया संघर्ष (967) तथा वियत- 
नाम युद्ध के मुद्दों पर भारत-अमरोकी दृष्टिकोणों में व्यापक अन्तर उभर कर सामने आया। भारत 
ने संधुक्त राष्ट्र संघ में अरब राष्ट्रों के पक्ष का समर्थन किया जवकि अमरीका ने इजरायल को 
प्रबल समर्थंव दिया । 967-70 में वियतनाम के प्रश्न को लेकर दोनों देशों के बीच तनाव काफी 
बढ़ गया ।! यद्यपि 979 में राष्ट्रपति मिक्सन भारत आये किन्तु भारत की वियतनाम नीति में वे 
कोई परिवर्तन नहीं कर पाये । भारत उत्तर वियतनाम पर अमरीकी बमवर्पा का विरोधी रहा। 
970 में भारत ने उत्तरी वियतनाम (हनोई) के साथ कुटनीतिक सम्बन्ध स्थापित कार लिये 
जवकि दक्षिण वियतनांम (सैगॉन) के विपय में ऐसा निर्णय महीं लिया गया । 970 में भारत 
सरकार द्वारा भारत में त्रिवेन्द्रम एवं लखनऊ में स्थित अमरीकन सस्क्रतिक केम्द्र बन्द करवा दिये 
गये क्योंकि ऐसी शंका थी कि इन केन्द्रों के माध्यम से कुछ अवांछित कार्य किये जाते हैं। स्वाभा- 
विक रूप से अमरीकन सरकार इससे अप्रसन्न हुई। इसी समय में कम्बोडिया में अमरीकन फौों 
के प्रवेश का भारत ने विरोध किया । इस प्रकार दोनों देशों के बीच मतभेद बढ़ते गये । 

अमरीकन सरकार द्वारा प्रकाशित भारत के नवशों ने भारतीय संसद एवं लोकमत की 
ऋ्रोधित कर दिया । भारत स्थित अमरीकन सूचना केन्द्र के एक प्रकाशन 'संयुक्त राष्ट्र के वीस वर्ष 
(एग्रॉटत उरक्वा०05 20 20) में भारत का क्षेत्रफल 30,46,232 वर्ग किलोमीटर बताया गया 
था। इस क्षेत्रफल में जम्मू एवं कश्मीर का भाग सम्मिलित नहीं किया गया था। संयुक्त रा 
सांख्यिकी वाधिक पत्रिका 965 (छ, ५. डाक्रांझांव्श शध्या 800८ 965) में भी ऐगा ही 
प्रकाशित किया गया घा। भारतीय सर्वेक्षण के अनुसार भारत का क्षेत्रफल । जनवरी, ! 966 
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को 32,68,090 बर्ग किलोमीटर था । 5 अगस्त, 970 को इस विषय पर भारत सरकार का 
ध्यान संसद में आकर्मित किया गया और इस प्रकाशन पर आपत्ति प्रकट की गयी; भ्रत्युत्तर में 
विदेश उपमस्त्री दिनेश्िह ने कहा कि अमरीकत सरकार को इस सम्बन्ध में विरोध-पत्र भेजा जा 
चुका है । अमरीका का यह कार्य भारतीय मंत्री के विरोध में ही था । 

बंगला देश संकट और अमरीको भुमिका--97! में बंगना देश संत्रट एपं भारत-पाक 
युद्ध में अमरीकी भूमिका विचित्र रही । 25 मार्च, 97] को पाकिस्तान की याह्मया था सरकार 
के भादेश से पाकिस्तानी आतंक से पीड़ित पूर्वी पाकिस्तात के लगभग एक करोड़ शरणार्थियों के 
भरण-पोषण का भार भारत पर आ पडा । भारत ने अमरीका से शिकायत की कि पाकिस्तान 
अमरीकी हथियारों का दुरुपयोग कर रहा है, भारत ने अमरीका से आग्रह किया कि पाकिस्तान 
अमरीका के प्रभाव क्षेत्र में है, इसलिए निक्सन सरकार पाकिस्तान पर दबाव डाले कि वह बंगला 
देश में अत्याचार बन्द करे ताकि बंगला देश के शरणार्थियों का भारत में आना बन्द हो । अमरीका 
ने इसे पाकिस्तान का आन्तरिक मामला बताकर टाल दिया और पाकिस्तान को सैनिक एवं अन्य 
सहायता मिलती रही | भारतीय.दृष्टिकोण को समझाने हेतु 6 नवम्बर, !947 की प्रधानमस्त्री 
इन्दिरा गांधी अमरीका गयी किन्तु राष्ट्रपति तिक्‍्मन ने इन्दिरा गाँधी के तकों को गग्भीरता से 
नही लिया । अगस्त 97] में भारत-छस के बीच मैत्री सन्धि हो जाते पर अमरीकन विदेश नीति 
को एक गहरा आघात लगा । 

5 दिसम्बर / 97व को भारत एवं पाकिस्तान के मध्य युद्ध प्रारम्भ हो गया । युद्ध प्रारम्भ 
हीने के वाद क्रम रीका ने युद्ध प्रारम्भ करने का सम्पूर्ण दोष भारत पर लगाते हुए भाधिक सहायता 
बन्द करने की पंधकी दी जवकि पाकिस्तान को दी जाने वाली सहायता जारी रही । इस समय 
अमरीका ने सुरक्षा परिषद में भारत विरोधी प्रस्ताव प्रस्तुत किये किन्तु सोचियत रूस के वीटो के 
कारण वे निरस्त हो गये। अमरीका ने न केवल पाकिस्तान को राजनयिक समर्थन प्रदान किया 
वरन्‌ भारत के विरुद्ध 'युद्धपोत राजनय” (00॥ 904 0/907809) का प्रयोग करते हुए सातवाँ 
जहाजी बेड़ा बंगाल की खाड़ी में भेजकर भारत को प्रत्यक्षत: धमकी दी । 5 दिसम्बर, 97 
को अण्‌ शस्त्र सम्पन्न यह बेड़ा टोकिन खाड़ी से बंगाल की खाड़ी में आया। भारतीय राजदूत 
एल० के० झा ने अमरीका को चेतावनी देते हुए कहा कि (पूर्वी पाकिस्तान से पश्चिमी पाकिस्तान 
की सेनाओं को इस बेड़े के द्वारा निकालने का प्रयास शत्रुतापुर्वे काये माना जायेगा क्योकि यही 
सेना पश्चिमी मोर्चे पर भारत के विरुद्ध लड़ेगी ।” हिन्द महासागर में रूस के नौ-सेनिक बेड़े की 
उपस्थिति ने अमरीका के युद्धपोत राजनय को असफल बना दिया । इस प्रकार बंगला देश संकट के 
समय पाकिस्तान का खुला समर्थन करके, सुरक्षा ,परिषद में भारत विरोधी नीति अपवाकर तथा 
सातवां बेड़ा भेजकर अमरीका ने भारत-अमरीकी सम्बन्धों में तमाव पँदा किया । 

बंगला देश युद्ध के बाद भारत द्वारा वियतनाम के दूतावास का दर्जा ऊंचा करने से भी 
अमरीकी माराज हो गया। 4972 के प्रारम्भ में ऐण्डरसन पेपर्स के प्रकाशित होने से भारत- 
अमरीकी सम्बस्धों को एक और धबका लगा क्योंकि मिवसन के भारत विरोधी पूर्वाप्रहों और विरोध 
का पर्दाफाश किया गया था । 

४ चोन-अमरोको साँठगाँठ--राष्ट्रपति निकसन के पदारूढ़ होने के बाद (969) चीन से 
मेत्री सम्बन्ध स्थापित करने के अमरीको निर्णय से भारत में चीन के प्रभाव को कम करने के लिए 
भारत को अमरीकी सहायता का प्रश्त स्वत: ही समाप्त हो गया । इसके विपरीत, अमरीका से 
शीघ्र ही चीन को दक्षिण एशिया में एक प्रभुत्वपूर्ण सत्ता के रूप में स्वीकार कर लिया । अमरीका 
से चीन द्वारा पाकिस्तान को सहायता देकर भारत के प्रभाव को कम करने की चेष्ठा का समर्थन 
ही किया । बंगला देश संकृठ के समय हेनरी कि्सिजर ने अमरीका स्थित भारतीय राजदुत एल० 
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के० शा को स्पष्ट रूप से बताया कि यदि चीन ने इस्लामाबाद की तरफ से किसी भी" भारत-पाक 
युद्ध में हस्तक्षेप किया तो भारत को अमरीकी सहायता की तनिक भी आशा नहीं रखती चाहिए। 
फरवरी 972 में निव्सन चीन गये । निक्‍्सन ने वहाँ भारत की आलोचवा की । सिक्सव- 
चाऊ वार्ता पर श्रीमती गाँधी ने चेतावनी दी कि अमरीका और चीन ने मिलकर एशिया के भविष्य 
- के बारे में कोई निर्णय किया तो अन्य एशियाई राष्ट्र उसे स्वीकार नहीं करेंगे । निक्‍्सन की यात्रा 
की समाप्ति पर जारी की गयी संयुक्त विज्ञप्ति में पाक क्षेत्र से भारतीय सेनाओं की बापसी और 
जम्मु-कश्मीर की जनता को आत्मनिर्णय का अधिकार देने की माँग की । भारत ने इसे अपने 
आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप की संज्ञा देकर इसका कड़ा विरोध किया । | 
ईरान को हथियारों की आपूर्ति--5 मार्च, 973 को अमरीका ने पाकिस्तान को पुनः 
सैनिक सहायता देने का निर्णय कर लिया। इस पर भारत के तत्कालीन विदेशमन्धी स्वर्णसिह ने 
- लोकसभा में घोषणा की कि, “पाकिस्तान को शल्त्रों की पूति पुनः शुरू करता भारत-भमरीकी 
सम्बन्धों के सामान्यीकरण में वाधक होगा ।” 
भई 973 में अमरीका ने ईरान को बड़े पैमाने पर शस्त्रास्त्र देने की योजना बनायी। 
भारत के लिए यह चिन्ता का विपय था, क्योंकि 797] के भारत-पाक युद्ध के बाद पाकिस्तान ने 
ईरान के साथ म॑त्रीपूर्ण सम्बन्ध बढ़ाने शुरू कर दिये और ईरान ने पाकिस्तान को हर सम्भव 
सहायता देने का वायदा भी किया था । 
डियागो गाशिया में असरीकी अड्डा--डियागो गाशिया हिन्द महासागर में एक छोटा ता 
टापू है जो कि ब्रिटेन के अधिकार में था। बाद में इसे अमरीका ने खरीद लिया। 974 में 
अमरीका ने इस द्वीप में अपना एक अत्यधिक आधुनिक नौ-सैनिक अड्डा बनाने का निश्चय किया। 
इससे भारत की सुरक्षा को खत्तरा उत्पन्न हो गया और भारत-अमरीकी सम्बन्धों में कटूता भा 
गयी । 8 फरवरी, 974 को श्रीमती गाँधी ने कहा--“हिन्द महासागर में परमाणु अड्डे की 
स्थापना संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रस्तावों के विरुद्ध है। इस प्रकार के कदमों में आमतौर पर संपर्ष 
की स्थिति उत्पन्न होती है ।” - 
मई 974 में भारत ने पोकरण में आणविक परीक्षण कर अपना नाम अणु-शवित सम्पन्न 
राष्ट्रों की श्रेणी में लिखा दिया तो अमरीका में इसके विरुद्ध प्रतिक्रिया हुईै। फरवरी । 975 में 
अमरीका ने पाकिस्तान को मिसाइलल्‍स, बमवर्षक विसान व अन्य शस्त्रास्त्र देने का निर्णय किया, 
जिसके कारण भारत में अमरीका के प्रति तीत्र रोष उत्पन्न हुआ । 
फिर भी ऐसा लगता है कि 972 के बाद भारत-अमरीकी सम्बन्धों को सुधारने के प्रयल 
हुए । अवटूबर 972 में विदेश मन्त्री स्वर्णसतिह ने अमरीका की यात्रा की और राज्य सचिव 
विलियम रोजस से लम्बी बातचीत की | जनवरी 973 में प्रसिद्ध बुढिजीवी डेनियल पैढ़िक 
मोयनिहत को भारत में अमरीकी राजदूत नियुक्त किया गया । इसी समय एक अन्य कार्य से भी 
अमरीकी सदभावता का परिचय मिला। 8 फरवरी, 974 को पी० एल० 480 की जो 
अमरीकी धनराशि भारत में बकाया थी उसके सम्बन्ध में समझौता करते हुए अमरीका ने भार - 
को 664 करोड़ रुपये की धनराशि अनुदान के रूप में दे दी। अक्टूबर 4974 में अमरीकी 
विदेश सचिव डॉ० किसिंगर ने भारत की यात्रा की । मि 
जनता शासन के बाद श्रीमती गाँधी 980 में पुनः प्रधानमन्त्री बनीं । अमरीका नें मी 
980 में पाकिस्तान को 40 करोड़ डॉलर मूल्य के हथियारों की आपूर्ति का निश्चय किया जिति 
भारत ने दक्षिण एशिया में तनाव बढ़ाने वाली कार्यवाही कहा । दे 
जून 980 में अमरीकी राष्ट्रपति कार्टर ने तारापुर परमाणु बिजलीघर के लिए समृद् 
यूरेनिययम की आपूर्ति करने के सरकारी आदेश पर हस्ताक्षर कर दिये किन्तु अमरीकी सीनै6, 


भारत को विदेश नीति | 625 


प्रतिनिधि सभा की विदेश सम्बन्ध समितियों ते भारत को 38 टन यूरेतियम देने से इस्कार कर 
दिया। अमरीकी कांग्रेस की यह कार्यवाही भारत के प्रति अरमत्रीपूर्ण तथा अमरीका व भारत के 
बीच 963 में हुई सन्धि के विपरीत थी । 
अमरीदी राष्ट्रपति रीगन के निमन्‍्त्रण पर 27 जुलाई, 982 को श्रीमती इन्दिरा गाँधी 2 
दिन की अमरीका यात्रा पर गयीं । श्रीमती गाँधी की इस यात्रा पे दोनों देशों के सम्बत्धों में कुछ 
तरमी आ गयी । इस यात्रा के परिणामस्वरूप अमरीका इस बात से सहमत हो गया कि भारत 
अपनी तारापुर परमाणु भट्टी के लिए इंधन फ्रांस से ले सकता है । श्रीमती गाँधी ने राष्ट्रपति रीगन 
को पाकिस्तान को अमरीकी हथियारों की आपूर्ति, अफगानिस्तान और पश्चिमी एशिया संकट 
थादि मुद्दों पर भारत के दृष्टिकोण के पीछे निहित कारणों की विस्तृत जानकारी दी | श्रीमती 
गाँधी मे यह प्रम दूर करने का प्रयास किया कि भारत का झुकाव रूस की ओर है और यह देश 
गमरीका विरोधी है। सन्‌ 98-82 की घटनाओं ने यह्‌ साबित कर दिया था कि भारत रूस 
का पिछनग्गू नहीं है । भारत ने अफगात प्रश्त पर रूस की भर्त्सना नहीं की लेकिन उसने रूसी 
फौजों के वहाँ अनन्त काल तक पड़े रहने की वकालत भी नहीं की । इसी प्रकार कम्पूचिया की हेंग 
सामरिन सरकार को भान्यता अवश्य दी किस्तु वियतनामी फौजों की वापसी की भी साँग की | 
शस्त्रास्त् की आपूर्ति के लिए भारत ने फ्रांसीसी मिराज, जमन पनडुब्बियों तथा ब्रिटिश जग्रुभार 
का सौदा करके यह स्पष्ट कर दिया कि भारत किसी एक ही देश की सैन्य सहायता पर तनिर्भर 
तहीं है। चीन से रूस की नाराजगी के बावजूद श्रीमती गाँधी ने सम्बन्ध सुधारने की पेशकश की 
और पाकिरतान के साथ अयुद्ध सन्धि वार्ताएँ की । 
इस पृष्ठभूमि में जून 983 में भारत-अमरीका संयुक्त आयोग की बैठक हुई जिसमें 
पारस्परिक सहयोग के विस्तार पर विचार किया गया । 45 मई, 984 को अमरीकी उपराष्ट्रपतिं 
जाज बृश ने भारत की चार-दिवसीय यात्रा की । जार्ज बुश ने स्वीकार किया कि अनेक मुद्दों पर 
भारत व अमरीका के बीच मतभेद है, इसके बावजूद आधथिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक और तकनीकी 
क्षेत्रीं में सहयोग बढ़ रहा है । हु 
जनता सरफार गौर भारत-अमरीका सम्बन्ध--जनता पार्टी के घटकों की पुरानी राजनीति... 
वो देखते हुए ऐसा लगता था कि यदि जनता पार्टी सत्तारूढ़ हुई तो अमरीका के साथ भारत के 
सम्बन्धों में गुणात्मक परिवर्तन होंगे। जब 977 के घुनाव के दौरान जनता पार्टी के नेता 
असली' या सच्ची” गुट निरपेक्षता की बात करते तो उक्त सम्भाववा अधिक पुष्ट होती थी। 
स्यूयाक टाइम्स में जनता पार्टी की जीत को दुनिया के सभी लोकत्तस्त्रों के लिए "प्रेरणादायक 
बताते हुए कहा कि अमरीका के प्रति सत्तारूढ़ दल का रुख 'मैत्रीपूर्ण' होगा तथा सोवियत संघ के 
प्रति उसका रुख ठण्डा पड़ जायेगा। ग्रधानमन्त्री पद के लिए मोरारजी के नाम की घोषणा होते 
हों भारत के प्रति अमरीको उत्साह में पहले से भी अधिक वृद्धि हुई |? राष्ट्रपति कार्टर ने मोरारजी 
की बधाई सन्देश भेजते हुए फह्ा--“हम दोनों मिलकर विश्व शान्ति, न्याय तथा आधिक प्रगति 
न ते जप 5 देसाई के स्वभाव इतने मिलते-जुलते हैं कि दोनों देशों 
; सम्बच्धों में अपूर्व वृद्धि होगी । 
डे 
उनकी बाधक क इन्दिरा गाँधी और अमरीकी प्रशासन के जैसे रिश्ते रहे थे, 
5 ए जता उत्साह प्रदर्शित किया जा रहा था, उसके प्रकाश में यह 


3 मम आल रकम कलम 
६. परवाह ० द्रव, 23 श्वाणं।, ]977. 
३. बह डप्रारिखाबा, 26शिप्ताणा, 976, 
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आसानी से कहा जा सकता था कि जलता सरकार 'सच्ची” गुट निरपेक्षता के नाम पर अमरीका- 
परस्त नीति चलायेगी लेकिन उत्साह का यह दौर एक हफ्ते भी न चला होगा कि अमरीकी तीति- 
निर्माताओं को यह पता चल गया कि अमरीकी सहायता प्राप्त करने के लिए भारत पहले की तरह 
लालायित नहीं है तथा परमाणु अप्रसार सन्धि के मामले में भी भारत की राय को बदलवा पाना 
आसान नहीं है । ग 

कार्टेर प्रशासन ने भारत में जन्मे अमरीकी विद्वान डाँ० राँवर्ट गोहीन को तथा जनता 
सरकार ने वैयक्तिक रवतन्त्रता के प्रसिद्ध पक्षधर वानी पालखीवाला फो अपना राजदूत बनाकर 
भेजा; लेकिन इसके परिणामस्वरूप दोनों देशों के राजनीतिक सम्बन्धांँ में कोई उल्लेखनीय परि- 
घर्तन हुआ हो, ऐसा प्रतीत नहीं होता । 

! जनवरी, 978 को राष्ट्रपति कार्टर भारत आये । कार्टर ने अपनी माँ श्रीमती लिलियन 
कार्टर के भारत प्रवास को याद करते हुए इस देश के प्रति विशेष आत्मीयता प्रकट की तथा दोनों 
देशों के पारस्परिक विश्वासों, मान्यताओं तथा दायित्वों के आधार पर सम्बन्धों को प्रगाढ़तर बनाने 
की अपील की । इसमें सन्देह नहीं कि कार्टर, देसाई और संजीव रेडडी के भाषणों में दोनों देशों के 
लिए जो उद्गार प्रकट हुए थे, पे सच्चे ही थे किन्तु 2 जनवरी के दिन मोरारणी से बातचीत करने 
के बाद कार्टर ने अपने विदेश मन्‍्त्री वेन्स के कान में जो कुछ फुसफुसाया, उसने काटेर की भाख 
यात्रा का मजा किरकिरा कर दिया तथा यह बता दिया कि कोमल भावनाभों और मधुर शब्दों से 
राष्ट्रों के सम्बन्धों के बीच खड़े यथार्थों को ढहाना आसान नहीं है । 

काटे ने वेन्स से कहा कि “मैंने उनको (श्री देसाई को) कहा था कि अब मैं परमाणु इंधत 
भेजने की अनुमति दे दूंगा । ऐसा लगता है कि इस बात का उन पर कोई प्रभाव नहीं हुआ । भम- 
रोका पहुँचकर, मैं सोचता हूँ कि हमें उन्हें एक पत्र और लिख देना चाहिए, सरल भौर बिह्कुत 
दो टूक ।” यह बात कार्टेर ने वैन्स के कान में फुसफुसायी थी लेकिन एक अमरीकन रिपोर्टर के 
टैप रेफार्डर ने इसे फीते में कैद कर लिया | जब यह बात सार्वजनिक तौर पर फैल गयी तो कार्टर 
और देसाई ने अपने-अपने तरीके से लीपापोती करने की कोशिश की ।? सच्चाई यह है कि मोरारणी 
ते कार्टर को यह बता दिया था कि भारत केवल तारापुर और राजस्थान के परमाणु संयत्षों के 
लिए पूर्व सहमत निगरानी शर्तों को ही मान सकता है लेकिन ये शर्ते वह अन्य संयन्त्रों के बारे में 
नहीं मानेगा । इसी प्रकार भारत अपने संयन्त्रों (पर न तो अस्तर्राष्ट्रीय निगरानी स्वीकार करेगा 
और न ही वह परमाणु अप्रसार सन्धि पर दस्तखत करेगा। कार्टर की भारत यात्रा समाप्त होने के 
दो दिन बाद ही मोरारजी ने अमरीकी सीनेटरों के एक प्रतिनिधि मण्डल को दो दूक,शब्दों में कहा 
कि यदि भारत को परिशोधित यूरेनियम नहीं मिला तो बहुत कठिनाई होगी लेकिस वह इस कठि- 
ताई को सत्याग्रह की भावना से झेलेगा तथा कुछ वेकल्पिक प्रबन्ध भी करेगा ।* 

डॉ० वेदप्रताप वैदिक के शब्दों में, “कुल मिलाकर यह स्पष्ट हो गया कि यदि 'सच्ची' गुट 
निरपेक्षता का मतलब भारतीय परमाणु संयन्त्रों को अमरीकी निगरानी में रख देता लगाया जा 
रहा था तो ऐसी सच्ची गरुट-निरपेक्षता को जनता सरकार ने ठुकरा दिया ।/१ जनता सरकार की 
इस हृढ़ता की प्रशंसा भारतीय साम्यवादी दल ले भी की ॥* 

इसका यह अभिप्राय नहीं है कि कार्टर की भारत यात्रा स्वंधा निष्फल रही । जहाँ तक 
दोनों देशों में सहयोग का प्रश्त है, कार्टर के प्रवास के दोरान ही भारत-अमरीकी संयुक्त आयोग की 


॥+ 796 ॥रद्वाव्कयव, 3 उशाप्रतए, 978, 

३ ॥॥० ॥765 ० र4/4, 6 उत्ता4779, 978. 

3 डॉ० वेद प्रताप वैदिक : भारतीय विदेश नीति : नये दिशा संकेत, पृ० ७4 ॥ 
$. ५४ आर 7/व/454, ]4 उ.049, 978. 
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बैठक हुई जिसमें तीन क्षेत्रों--आधथिक और व्यापारिक, विज्ञान और तकतनीक तथा शिक्षा और 
संस्कृति--में सहयोग बढ़ाने के निर्णय हुए। क्षमरीका ने अपने जैण्डसेट उपग्रह की सुविधाएँ भारत 
को प्रदान करने का वायदा किया ! पूर्वी नदियों की जलशरक्ति के दोहन में सहायता करने का 
# ८तएवासन दिया तथा अन्तरिक्ष प्रयोगों के लिए 'नासा' की अनैक सुविधाएँ देने का संकल्प प्रकट 
किया । उद्योग, कृषि तथा शिक्षा क्षेत्र में भी सहयोग की अमेक नयी योजनाएँ स्वीकृत हुईं । भारत 
को 6 करोड़ डालर की सहायता देने का प्रस्ताव कांग्रेस पहले ही पारित .कर चुकी थी ) 
न जून 978 में प्रधानमन्त्री तथा विदेश मन्‍्त्री वाजपेयी ने अमरीका की यात्रा की । इस 
यात्रा के दौरान यह स्पष्ट हो गया कि जनता सरकार भारत की परम्परागत ग्रुट-निरपेक्षता की 
नीति को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। सेनफ़ांसिसको में वल्ड अफेयर्स कौसिल' को सम्बोधित 
करते हुए श्रो देसाई ने कहा--“हमारी गुट-निरपेक्षता सिर्फ नीति ही नहीं है, यह एक धर्म है। 
इसके द्वारा हमें अन्तर्राष्ट्रीय मामलों को गुण-दोष के आधार पर परखने में सहायता मिलती है ।” 
श्री वाजपेयी मे एक दूसरी सभा को सम्बोधित करते हुए कहा कि भारत न पश्चिम समर्थक है व 
पूर्व समर्थक, लिफिन वह भारत समर्थक है । 
दोनों भारतीय नेताओं ने अमरीकी जनता को यह बताने का प्रयत्न किया कि भारत की 
परमाणु नीति शान्तिपूर्ण है किन्तु इसका मतलब यह नहीं कि वह परमाणु अप्रसार सन्धि पर दस्त- 
खत करने के लिए तैयार हो जायेगा ॥ मोरारजी में एक दूरदर्शन भेंट वार्ता में कहा कि “यह सन्धि 
भेदभावपूर्ण है. तथा हमारे मात्मसम्भान के विरुद्ध हैं ।” यदि गमरीकी कांग्रेस अमरीका के सारे 
परमाणु संयन्यों को अन्तर्राष्ट्रीय निगरानी के लिए खोल दे तो हम भी अपने संयन्त्रों को खोल 
हेंगे । कार्टर ने मोरार जी को स्पष्ट रूप से आश्वस्त किया कि अमरीकी कानून के तहत वे 
तारापुर संयन्त्र को परमाण ईंधन देते रहने तथा भारत के साथ परमाणु सहयोग जारी रखने का 
भरसक प्रयत्न करेंगे । इससे स्पष्ट हो जाता है कि परमाणु प्रश्त पर दोनों पक्षों में केवल काम- 
चलाऊ सहमति ही हुईं । न भारत ने अपना दृष्टिकोण बदला और न अमरीका ने “तया अध्याय 
शुरू” किया । हु 
मोरारजी देसाई ने विभिन्न अवसरों पर अपनी स्पष्ठवादिता के द्वारा यह बता विया कि 
जनता सरकार अमरीका की हर बात को उचित नहीं मानती । हिन्द-महासागर क्षेत्र में से फोजी 
अड्डे हटाने की बात श्री देसाई ने जोरदार ढंग से कही तो जाइर तथा अन्य अफ्रीकी देशों के 
मामले में साफ-साफ कहा कि यदि वहाँ रूसी और क्यूबाई हस्तक्षेप की बात ठीक है तो पश्चिमी 
देशों के हस्तक्षेप का रूसी आरोप भी ठीक ही है। अफ्रीका को दोनों तरफ के हस्तक्षेप से मुक्त 
किया जाना चाहिए । इसी प्रकार अफगानिस्तान में हुई खल्‍्की क्रान्ति के बारे भें अमरीका की हाँ 
मे हाँ मिलाने हे बजाय श्री देसाई ने उसे अफगानिस्तान का आन्तरिक मामला बताया तथा भारत- 
2 कक गे कर हे बल दिया। उत्तर-दक्षिण संवाद तथा नयी विश्व अर्थ 
मी आम 0 आर कक जा राष्ट्रों के उपभोक्ताबाद तथा लालची रबंये 3 हक 
बम तार पर थे आप मानव अधिकारों के प्रश्त पर फार्टर की राय को बल 
फितम्वरेआ 075 मे है कंस न व्यवहार में अनुपयोगी बताया । इसी प्रकार श्री देसाई ने 
में कैस्प डेविड में हुए मिल्न-इजराइल समझौते का स्वागत जरूर किया किन्तु 
हे थे हीं मिलती तथा इजराइल सारी अधिकृत भरव जमीन खाली 
ही करता, पश्चिमी एशिया में शान्ति स्थापित नहीं हो सकती । 
हि सकी 28९8 पक की विदेश नोति अमरीका-परस्त नहीं कहीं जा सकती ) 
“अमरीका सम्बन्ध--अकक्‍्टूबर 7984 में राजीव गाँधी भारत के 


628 | अन्तर्राष्ट्रीय शाजनीति.'* 


प्रधानमन्त्री बने | राजीव गाँधी चाहते थे कि भारत और अमरीका के बीच पुराने मतभेद समाण 
हों और सकारात्मक सहयोग स्थापित हो । नवम्बर 984 में भारत और अमरीका में उच्च तर- 
नीकी हस्तास्तरण सम्बन्धी एक समझौता हुआ। इस समझौते में पहली बार अमरीका ने भारत की 


यह शर्तें स्वीकार की कि अगर भारत अमरीका से कोई तकनीक खरीदकर अपने देश में ले बात 
है तो वह किसी भी विदेशी जाँच-पड़ताल को बर्दास्त नहीं करेगा । अमरीकी प्रशासन ने भारत क्े 
तीन महत्वपूर्ण क्षेत्रीं में संवेदतशील सैनिक तकनीक जारी करने का निर्णय किया। इस प्रकार 
जारी की गयी तकनीक में भारतीय सशस्त्र सेना के लिए सुपर कम्प्यूटर, भारतीय नौप्ेना के 
फ्रिगेटों के लिए डेटा डिस्ट्रीब्यूणन सिस्टम तथा भारतीय वायुसेना के हल्के युद्धक विमान के विए 
जनरल इलेक्ट्रिक 404 इंजन शालिम हैं । जून 985 में प्रधानमन्त्री राजीव गाँधी ने अमरीका 
की यात्रा की। रीगन ने राजीव गाँधी का स्वागत करते हुए उनकी यात्रा को सन्‌ 949 प्र 
जवाहरलाल नेहरू की 'खोज यात्रा” से जोड़ा । श्री गाँधी ने राष्ट्रपति रोगन से अनुरोध, किया हि 
'वे पाकिस्तान पर अपने परमाणू कार्यक्रम को रोकने के लिए दबाव डालें । इसके उत्तर में रीगन ने 
कहा कि अमरीका को भी पाकिस्तान के परमाणु कार्य क्रम से चिन्ता है । 3 जून को श्री गांधी ने 
काँग्रेस के संयुक्त अधिवेशन को सम्बोधित करते हुए हिन्द महासागर के स॑निकीकरण और पड़ौप्न 
देशों को की जाने वाली हथियारों की आपूर्ति से उत्पन्न होने वाले खतरों की चर्चा की | यहां यह 
ध्यान देने योग्य बात है कि अमरीकी कांग्रेस के संयुक्त अधिवेशन को सम्बोधित करने का विशेषा- 
घिकार प्राप्त करने वाले श्री गाँधी द्वितीय भारतीय नेता थे । प्रथम नेता श्री जवाहरलाल नेहुह 
थे। इसी भाषण में श्री गाँधी ने अमरीका के 'स्टारवार' कार्यक्रम की कटु आलोचना की थी। 
श्री गाँधी ने अमरीका में भारत महोत्सव” का उद्घाटन किया और द्विपक्षीय व्यापार एं 
प्रौद्योगिकी में सहयोग बढ़ाने के लिए यथेष्ट सम्भावना के प्रति आशा व्यक्त की । श्री गाँधी वी 
इस यात्रा के पश्चात्‌ दोनों के मध्य उच्चस्तरीय शिष्टमण्डलों को आदान-प्रदान भी किया गया। 
संयुक्त राष्ट्र संघ की 40वीं वर्षगांठ के अवसर पर श्री गाँधी ने 2। अक्टूबर, 985 से अगरीगा 
की यात्रा की । 23 अक्टूबर को जब श्री गाँधी की राष्ट्रपति रीगन से भेंट हुई तो उन्होंने पावि- 
. स्तान के परमाणू अस्त्र बनाने के कार्यक्रम पर अपने देश की चिन्ता वतायी। साथ ही उन्होंने 
अमरीका द्वारा पाकिस्तान को निरन्तर दी जा रही अमरीकी हथियारों की आपूर्ति के विषय में 
भी भारत की चिन्ता से उन्हें अवगत कराया । 8 जुलाई, 986 को अमरीकी विदेश विभाग कै 
एक प्रवक्ता ने कहा कि अमरीका खालिस्तान की माँग का समर्थन नहीं करता । 987 में अमरीरी 
संसद की विदेश मामलों की समिति ने स्वीकृत विदेशी सहायता विधेयक के अन्तर्गत भारत की 
अमरीकी सहायता में लगभग आधी कटौती कर दी । भारत को दी जाने वाली 6 करोड़ डॉलर गी 
सहायता लगभग 35 करोड़ डॉलर कर दी गयी । यही नहीं, भारत से कहा गया कवि वह इनसे 
से सम्बन्ध सुधारे । इधर राजीव गाँधी व इंका अमरीका की खूलकर आलोचना कर रहे पें। 
राजीव गाँधी का कहना था कि अमरीका भारत में राजनीतिक अस्थिरता पैदा करने का प्रयत्न 
वार रहा है । इंका सांसदों ने सी० आई० ए० पर आरोप लगाया कि वह देश में गड़वढ़ करा 
रही है । 

अमरीका-भारत सम्बन्धों में पाकिस्तान का शस्त्रीकरण और उसका परमाणु कार्यक्रम सदत 
बड़ी अड़चन है | रीगन प्रशासन नें पाकिस्तान को 982-87 के पाँच वर्षों के लिए पहले 327 
करोड़ डालर की सहायता दी थी और अब आगामी छह वर्षों (8987-93) के लिए 402 करोड 
डालर की सहायता का ऐलान किया है | अमरीकी प्रशासन भारत के इस नजरिये की तरफदार्स 
नहीं करता कि, पाकिस्तान को ऊँची तकनीक के हथियारों की सप्लाई, विशेषकर अवाक है 
सप्लाई, भारतीय उपमहाद्वीप की पहले से ही तनावपूर्ण स्थिति को विस्फोटक बना देंगी 
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9 सितम्बर, 987 को नई दिल्‍ली में अमरीकी राजदूत गुन्चर डीन्स व विदेश सचिव 
के० पी ० एस० मेनन मे एक समझोते पर हस्ताक्षर किये | इसके अच्तर्गत अमरीका कुछ शर्तों पर 
भारत वो सुपर कम्प्यूटर देगा । समझा जाता है कि अमरीका अभी भी भारत को उन्नत किस्म का 
कम्प्यूटर नहीं दे रहा है, जो कम्प्यूटर दिया जा रहा है, वह दुसरे दर्जे का;कम्प्यूटर माना जाता है । 
अक्टूबर 987 मे प्रधानमन्नी राजीव गाँधी ने अमरीका की.यात्रा की और राष्ट्रपति रोगन ब 
रक्षा सचिव बाइन वर्जर आदि अमरीकी नेताओं से भेंट की । बातचीत में पाकिस्तान द्वारा बनाये 
जा रहे परमाणु बम व अमरीकी संन्‍्य सहायता आदि मुद्दों पर बातचीत हुई। हाल में विदेशी 
मामलों पर अमरीकी सीनेट की विनियोग उप-समिति ने एक महत्वपूर्ण फेसला लेकर आणविक 
मसले पर भारत 4५ पाकिस्तान को एक ही श्रेणी में रख दिया तथा एक संशोधन स्वीकार कर 
दोनों देशों को उच्च प्रौद्योगिकीकरण के हस्तान्तरण तथा अमरीकी बहुउद्देश्यीय सहायता पर " 
प्रतिबन्ध लगा दिया । यह प्रतिबन्ध इस नतीजे पर पहुंचने के वाद लगाया गया है कि दोनों देश 
भाणबिक शस्प्र बनाने का सामान एकत्र कर रहे हैं और यह अमरीकी विदेश सहायता कानून का 
उल्लंधन है। भारत के अमरीका में राजदूत ने रीगन प्रशासन से इस प्रस्तावित संशोधन के बारे 
में कहा विरोध प्रकट किया और इसे भारत विरोधी कार्यवाही कहा । भारत का कहना है कि 
उसवा परमाणु कार्यक्रम शास्तिपूर्ण उद्देश्य के लिए है जबकि पाकिस्तान की तेयारी प्रमाणू बम 
बनाने की दिशा में चल रही है । ऐसी स्थिति में पाकिस्तान व भारत को बराबरो का दर्जा देना 
भारत के साथ अन्याय है 7 

विदेश मन्त्रालय की 986-87 की वापिक रिपोर्ट में भारत-अमरीकी सम्बन्धों की चर्चा 
की गयी है । भारत और अमरीका के मध्य आधिक ओर व्यापारिक क्षेत्रों, वैज्ञानिक सहयोग एवं 
प्रौद्योगिकी आदि में द्विपक्षीय सम्बन्धों में अच्छी प्रगति आबी गयी है | वर्ष 986 भे भारत ने 
अमरीका के साथ व्यापार का एक सकारात्मक सच्तुलत बनाये रखा। अमरीका को भारत का 
निर्यात 2,478-3 मिलियच डालर तथा आयात ,64:9 मिलियन डालर का हुआ। फरवरी 
987 में संसद में प्रस्तुत भाथिक सर्वेक्षण के अनुसार 985-86 के मध्य अमरीका से आयात 
में 22:7% बुद्धि हुई जबदि सोवियत संघ से 65% कमी दर्ज को गयी । इसी अचधि मे अमरीका 
को निर्यात 3% बढ़ा जबकि सोवियत संप को केवल 3-% वृद्धि हुई । 

आधिक क्षेत्र में भमरीकी-भारतीय अच्तविरोध--अमरीकी विदेशी आधिक नोति में भारत, 
जो दुनिया के सबसे बड़े देशों में एक है तथा जिसके पास बड़ी मानना में बच्चे माल के संप्ताधन 
उपलब्ध है, का विशिष्ट स्थान है । 943 मे अन्तर्राप्ट्रीय सम्बन्धों के प्रसिद्ध अमरोदी विशेषज्ञ 
जाज केनन ने अमरीकी विदेश विभाग के आग्रह पर अमरीकी विदेश नीति के लक्ष्यों पर एक 
रस्तावैज तयार किया था जिसमें कहा गया : "एशिया, खासकर दक्षिण-पूर्व एशिया कई मूलशूत 
पस्तुओं (जो युद्ध की स्थिति में अमरीका के बहुत काम जा सकती है) के उत्पादक है जिनका 
अमरीकी युरक्षा के उहेश्यों की दृष्टि से बहुत योगदान हो सकता है ।' अमरीका के लिए भाधिक 
क्षेत्र में भारत के महत्व का कारण भी यह है कि चह अमरोका के अतिरिक्त कृषि उत्पाद क्का 

उपभोक्ता है तथा भारत के पास समुचित मात्रा में उच्चरतरीय खनिज लोहा, भलीह धातुओं, 
बाॉवसाइट तथा कोयला के भण्डार हैं तथा अमरीका उससे बेरिलियम, क्रोमियम, खनिज लोहा, 
मैंगनीज तथा थोरियम का आयात करता है। भारत में तेल तथा प्राकृतिक गैस के भण्डार भी हैँ । 

भारत-अमरीकी सम्षन्धों में आधिक 'सहायता' का प्रश्न प्रमुख वन गया है क्योंकि 947_. 
980 की अवधि के दौरान भारत को प्राप्त कुल सहायता का एक-तिहाई हिस्सा (35-] अरब 
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डालर में से !-7 अरब डालर) अमरीका से ही प्राप्त हुआ । हालांकि ज्क्त राशि काफी कहो 
लगती है तथापि भारत को दी गयी अमरीकी 'सहायता' का मूल्यांकन करते समय इस बात के 
ध्यान में रखा जाता चाहिए कि समग्र संकेतक काफी ह॒द तक सापेक्ष होते हैँ । प्रति व्यक्ति ओके 
भधिक प्रतिनिधिक होते हैं। 950 व 960 के दशकों में भी जबकि भारत को मिलने वाहो _ 
अमरीकी सद्दायता सर्वाधिक थी, भारत का नम्बर 60वाँ था । यह ध्यान देने योग्य है कि प्रति 
व्यक्ति दृष्टि से 4050-973 के दौरान पाकिस्तान को मिली अमरीकी “सहायता” तीन गृता 
अधिक थी । भाज भी स्थिति वंसी ही बनी हुईं है तथा कहीं अधिक नकारात्मक प्रवृत्तियाँ प्रदशि 
करती है । यही नहीं, अगर इस बात पर सी गौर किया जाये कि भारत प्रतिचर्ष अमरीका के 
बड़ी राशियों का भुगतान कर्जो की दुषस्तगी तथा कर्जों पर ब्याज के रूप में करता है, तो पागेंगे 
कि इस देश को कुल अमरीकी सहायता” अधिकृत आँकड़ों की आधी हो रह जाती है। हस प्रकार 
946-980 की अवधि में यह 'सहायता' सिर्फ 5 अरब डॉलर रह जाती है । 

वित्तीय वर्ष 983 में भारत को प्राप्त अमरीकी सहायता की कुल राशि 20:3 करोड 
डॉलर भ्री जिसमें से 7:6 करोड़ डॉलर की राशि नियम 480 के तहत अमरीका से खरीदे जाने 
वाले खाद्य के लिए थी, 7:8 करोड़ डॉलर की राशि विकास सहायता के नाम पर थी । 

भारत को मिलने वाली अमरीकी आधिक 'सहायता' का प्रमुख रूप ब्राद्यान्न हस्तान्तरा 
है । वाशिंगटन पोस्ट जैसे प्रभावशाली समाचारपन्न को यह मानना पड़ा है कि खाद्यान्न सहायता 
कार्यक्रम एक ओर तो अमरीकी किसानों को आधिक राह्यायता देने का तरीका है और दूपरी बोर 
अमरीकी विदेश नीति का उपकरण बन गये हैं । 

अमरीका ने भारत के सन्दर्भ में अमरीकी खाद्यान्न सहायता तथा क्राथिक सहायता को 
उस जादु की छड़ी के रूप में काम में लिया है जो अभी छड़ी है और थोड़ी देर बाद गाजर बा 
जाती है (छड़ी और ग्राजर दण्ड और पुरस्कार के प्रतीकात्मक पर्याय बन गये हैं)। उदाहरण के 
लिए, दिसम्बर 97] में भारत तथा पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ जाने के बाद अमरीका ने 
सहायता पर रोक लगा दी । तब से अमरीका ने भारत को दी जाने बाली विकास 'सहायता 
स्थगित कर रखी है । उसने भारत को खाद्यान्न की खरीद के लिए कुछ ऋणों के अलावा बुछठ भी 
स्वीकृत नहीं किया वथा अमरीकी स्वेच्छिक संगठनों के मार्फत कुछ मात्रा में खाद्य सामग्री मु 
सपलब्ध करायी है । अगस्त 978 के बाद ही जबकि भारत-पाक सम्बन्धों में सुधार था गया 4 
भारत को विकास सहायता देना शुरू किया गया । >" 

भारत को दी जाने वाली 'सहायता' की प्रकृति भी पूरी तरह बदल गयी है । हाल ही *े 
वर्षों में मुफ्त भेजे जाने वाले सामान का आकार काफी सिकुड़ गया है। इस प्रकार 980-8.म7 
यह भारत को मिली समस्त अमरीकी “विकास” सहायता का 7 प्रतिशत रह गयी जबकि 90- 
70 में यह 8 प्रतिश्नतत थी । 

एक अन्य समस्या भारत को अमरीका से मिले पिछले ऋणों के भुगतान ने किये जाने ते 
बड़ी राशियों की देवदारी वनी हुई है । इस देनदारी के भुगतान को स्थग्रित करने सम्बन्धी भारी 
के बार-बार अनुरोध को अमरीका ते ठकरा दिया । 

दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय आधिक एवं व्यापारिक सम्बन्धों को लेकर भी गम्भीर मतभेद 
बने हुए हैं। अमरीका भारत का प्रमुख व्यापारिक साझ्ेदार है।. वित्तीय वर्ष 29 80-8| 
व्यापारिक कारोवार 2.7 अरब डॉलर तक पहुँच गया था | अमरीका भारत को भताज, भारी 
वाहन उपकरण, हवाई जहाज तथा बिजली उपकरण का निर्यात करता है जबकि धूंट कक 
वस्त्र, चाय, सुपारी, हीरे-जवाहरात, चमड़ा तथा उससे बनी वस्तुओं, रैजीन, बानिश, कम्वत 
तथा पश्पों, कम्प्रेसरों, स्टीन पेाइपों आदि का मायात करता है। 
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दोनों देशों के व्यापार सम्बन्धों का एक विशिष्ठ लक्षण भुगतान सच्तुलन में भारत की 
स्थिति असाध्य रूप से घाटे की रही है यानी अमरीका द्वारा भारत को किये गये निर्यात का मुल्य 
वहाँ मे किये गये आयात के मूल्य से अनिवार्य रूप से अधिक होता है । वित्तीय वर्ष 980-84 में 
भारत वो किये गये अमरीकी निर्यात का मुल्य ।:4 अरब डॉलर था जबकि आयात का मूल्य । 
अरब डॉलर था । अमरीका के कुल आयात में भारत का हिस्सा धीरे-धीरे सिकुड़ रहा है। यदि 
95] में यह 2-65 प्रतिशत था तो 970 के दशक के अल्तिम वर्षों में यह सिर्फ 0:53 प्रतिशत 
ही रह गया । इसका प्रमुख कारण वे अनेक प्रतिबन्ध हैं जो अमरीका ने भारतीय निर्यात पर लगा 
रखे हैं। वाशिंगटन ने जानवृझ्षकर भारत से आयात बढ़ाने पर पावन्दियाँ लगा रखी हैं जबकि 
भारत अमरीका को निर्यात की वस्तुओं के दायरे को विस्तृत करने में सक्षम है । 

आधिक, वैज्ञानिक एवं तकनीकी सहयोग के सम्बन्ध में 974 मैं स्थापित संयुक्त अमरीकी - 
भारतीय आयोग की बैठकों में भारतीय पक्ष मे अमरीका द्वारा 976 में लागू आम प्राथमिकता 
प्रणाली की समीक्षा करने की आवश्यकता १९ बार-बार जोर दिया है । इस प्रणाली के तहत 
धिकासमान देशों को अमरीका को अनेक वस्तुओं का सीमाशुल्क निर्यात करने का अधिकार दिया 
गया था । तथापि, भारत की बहुत-सी निर्यात वस्तुएँ (जो कि इस देश से अभरीका को जायात्त 
सूची में प्रमुख स्थान रखती हैं ज॑से, सिले हुए वस्त्र, कई प्रकार के कपड़े, जूते) इस प्रणाली के 
दायरे से बाहर रख दी गयी हैं। 776-77 तथा 978 में आयोजित वार्ताओं (जों काफो 
लम्बी खिची थी) के दौरान भारत वाशिंगटन से छोटी-छोटी रियायतें ले पाने में हो सफल हुआ। 
अगस्त 978 में हस्ताक्षरित समझौते की शर्तों के तहत अमरीका भारतीय अभ्रक, कुछेक पष्ण 
कटिबन्धीय फसलों के उत्पादों, जूद तथा अन्य वान्तस्पतिक रेशों, वम्बलों तथा मारफीम पर भायात 
कर में थोड़ी-सी कटौती करने को तैयार हो गया । भारत भी अमरीका भे बनी वस्तुओे जिनमें 
मशीन, औजार, मोटरगाड़ियाँ, द्वाइयाँ तथा रासायनिक उत्पाद शामिल थे, के सम्बन्ध में आयात 
लाइसेंस प्रक्रिय विधि को सरल बनाने पर सहमत हो गया । सन्‌ 980 में अमरीका ने अपनों 
वचनवद्धता को भंग करते हुए कुछ खोल भारतीय ग्रोद्योगिक सामान (कपड़ा, चभड़े के जूतों, 
आधारभूत लोहे का सामान) पर सीमा शुल्क्र बढ़ा दिया । परिणामस्वरूप बहुत-सो संबिदाएँ रह 
हो गयीं तथा सम्बन्धित भारतीय कम्पनियों को भारो क्षति पहुँची | क्‍या इन उपायों को भारत के 
सावंगनिक क्षेत्र के भीतर बढते हुए सामान बनाने वाले उद्योग को निशाना बनाकर हो लागू नहीं 
किया गया है ? इस प्रकार के व्यापारिक दबाव में राजनीतिक मंतव्य स्पष्ट दिखलायी देता है 
वर्योकि पाकिस्तान द्वारा लिर्यातित इसी तरह के सामान पर सीमाकर सम्बन्धी प्रतिबन्ध लागू नहीं 
होते । 

कुछ समय पहले तक, तारापुर अणु बिजली संयस्थ के लिए परिशोधित यूरेन्ियम को 
अमरीका द्वारा आपूर्ति के प्रश्न ते दोनों देशों के बीच, आधथिक एवं राजनीतिक सस्बन्धों की सबसे 
तोखी समस्या का रूप धारण कर लिया था| 962 के समझौते के अन्तर्गत अमरोका से इस 
विजलीघर को 992 तक नियमित रूप से नाभिकीय ईंधन उपलब्ध कराते रहने का वचन दिया 
था । त्थाषि अप्रैल 967 में अमरीकी कांग्रेस में लम्बी खिची बहसों के बाद, भारत को यूरेनियम 
« की आपूर्ति स्थगित कर दी गयी । ऐसा करने को उचित ठहराने के लिए उस चिशेष कानुत का 
उल्लेख किया गया जिसके तहत उन देशों को यूरेनियम की आपूर्ति न करने का प्रावधान कर दिया 
गया था जो कि अपने आणविक संयन्तों के अन्तर्राष्ट्रीय निरीक्षण की अनुमत्ति देने को राजी न हों । 

भारत सिर्फ उन बिजलीघरों के निरीक्षण की अनुमति देने पर सहमत हुआ जहाँ कि 
आयातित नाभिकीय ईंधन का इस्तेमाल किया जा रहा था। वह नाभिकीय ईंधन के संपोषण की 
सभूची प्रक्रिया पर नियन्त्रण की अनुमति देने को राजी नही हुआ । दिल्‍ली की दृष्टि में, भारतीय 
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आागविक कार्य का पर निवस्त्रण बढ़ाने के अमरीकी भ्रयत्नों का अर्थ दरभसल यह है कि अमरोका 
की आकांक्षा भारत की समुची प्रोद्योगिक क्षमता पर नियन्त्रण करने-की है । 

भारत को यूरेनियम आपूर्ति के सम्बन्ध में अमरीका की स्थिति विरोधाभासपूर्ण है। 
अमरीका जब अपनी नीति के अनुकुल पाये तो “गाजर के रूप में यूरेनियम उपलब्ध कराये बोर 
जब वह भारत सरकार पर दबाव डालना चाहे तो बापूर्ति स्थगित करके 'छड़ी' दिद्धा दे । 

सन्‌ 983 में तारापुर सम्बन्धी हुए समझौते का उल्लंघन करते हुए अमरीका मे हृप 
आणबिक विजलीघर के लिए भारत को पुर्जे बेचने से इंकार कर दिया | ऐसा करके भमरीका ने 
पुर्जों की बिक्री के मामले को बिजलीघर पर और खासकर खर्चे किये गये नाभिकीय ईध्वन के भारत 
द्वारा इस्तेमाल पर भौर अधिक कड़ें अमरीकी नियन्त्रण की समस्या के साथ जोड़ने का हो प्रयातत 
किया । इसका परिणाम यह हुआ कि वहाँ सामान्य कामकाज ठप्प हो गया । 

भारत में स्थित अमरीकी बहुराष्ट्रीय निग्रमों का भी दोनों देशों के सम्बन्धों को विगाड़ने 
में योगदान रहा है। ये निगम भारत के सर्वाधिक लाभदायक एवं उदीयमान उद्योगों में घुसपैठ 
करने की कोशिश कर रहे हैं। रासायनिक उद्योग में तो उन्होंने अपनी जे गहरी जमा ली हैं, 
इलेक्ट्रोनिक तथा औषधि उद्योगों में भी वे अपनी पकड़ को सुहृढ़ बनाने के प्रवास कर रहे हैं, घाद् 
उद्योग तथा कपड़ा, धातु व चमड़ा उत्पाद उद्योगों में भी उनकी सक्रियता मिरन्तर बढ़ रही है। 

भारत अन्तर्राष्ट्रीय माथिक संगठनों में अमरीका द्वारा अपनाये जाने वाले रुख से प्री 
चिन्तित है। अमरीका ने युद्धोत्तर काल में विश्व बैंक द्वारा भारत को दिये जाने वाले ऋणों का - 
25 बार सरकारी स्तर पर विरोध किया है। सन्‌ 982 में अच्तर्राष्ट्रीय पुननिर्माण एवं विकाप्त 
बक मे अमरीकी दबाव में आकर भारत को सापेक्षतया अनुकूल शर्तों पर स्वीकृत ऋणों को लगभग 
आधा कर देने की कार्यवाही ने भारत में तीखी नकारात्मक प्रतिक्रिया को जन्म दिया । अमरीका 
की अड़ंगेबाजी नोति के कारण विकास आवश्यकताओं के लिए सामान्य शर्तों पर धत्र उपलब्ध 
कराने वाले बहुपक्षीय वित्तीय संगठनों तक भी भारत की पहुँच नहीं हो पाती है | एशियाई विकाप्त 
वैंक द्वारा भारत को 2 भरब डॉलर का ऋण स्वीकृत किये जाने का अमरीका द्वारा किया गया 
विशेध्त ऐसा उदाहरण है जो कहने को कुछ भी बाकी नहीं छोड़ता । हु 

संक्षेप में, आथिक सहायता अमरीकी विदेश नीति का अस्त्र है। द्विपक्षीय आधिक सम्बस्धों, 
अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठवों में अपने प्रभाव तथा बड़ी स्वदेशी और प्रसुखतया पश्चिमी दजारेदार 
पूँजी पर भारंत की बढ़ती हुईं निर्भरता का इस्तेमाल करके अमरीका भारत की अर्थव्यवस्था को 
पश्चिमी प्रणाली से अटकाना चाहता है | के० बड़े तथा डी० मेक हेवरी जैसे अमरीकी वर्थशास्त्रयों 
का ठोक ही कहता है कि सहायता और हथियारों का हस्तान्तरण एक जैसे सामरिक एवं रा्जे- 
नीतिक लक्ष्यों की पूत्ति में सहायक होते हैं ।' 

निष्कर्ष---भारत-अमरीकी सम्बन्धों का इतिहास असहमति और तनावों से भरपुर रहा है। 
वर्ष 4987-88 के लिए विदेश मस्त्रालय की वाबिक रिपोर्ट में इस बात पर भारत ने गहरा खेद 
प्रकट किया है कि इस्लामाबाद के परमाणु कार्यक्रम के गे र-शास्तिपूर्ण होने के बावजुद अमरीका में 
खुद के कानून बदलकर पाकिस्तान को सहायता दी है । रिपोर्ट में कहा गया है कि अमरीका पार्कि- 
स्तान के खातिर अपने ही परमाणु अप्रसार कानूनों को ताक पर रख रहा है । वर्ष 988-89 की 
बाधिक रिपोर्ट में कहा गया है कि 'इस वर्ष भारत और अमरीका के बीच राजनीतिक और आधि- 
कारिक स्तर पर जो एक-दुसरे देश की यात्रा की गयी है उनसे इस बात का पता चलता है कि 
भारत और अमरीका के सम्बन्धों में सुधार हो रहा है । हे 


!+. बांविक रिपोर्ट, 988-89 , मिंदेश मत्तालय, भारत सरकार, पृ० 40 । 
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भारत-अमरीकी सम्बन्धी पर टिप्पणी करते हुए भारत स्थित अमरीका के भूतपूर्व राजदूत 
पैद्रिक मोयनीहन ने ठीक ही कहा है कि, “हम एक-दूसरे को पसन्द तो 9४ 8 हक 
तथ्यहीन है। विगत दशकों में हमारे सम्बन्ध सारहीन और अस्थायी रहे हैं तथा आज हम ए 
पठार पर पहुँच गये हैं ।” संक्षेप में, भारत-अमरीकी सम्बन्ध कटुता-मिन्रता के अद्वितीय उदा- 
हरण हैं । 
भारत और सोवियत संघ फ 
, धाफ्णा# 0४० परप्ता5 ए.5.5.8.) 9 
भारत और सोवियत संघ विगत कुछ वर्षों से घनिष्ठ मित्र हैं । भारत-सोदियत मैत्री को 
चाह इस देश के नीति-निर्धारकों में स्वाधोनता आन्दोलन से ही प्रबल रही है, अतः स्वतन्त्र भारत 
की तत्कालीन रारकार ने साम्यवादी रूस्त के प्रति मित्रता की जो नीति अपनायी वह निरन्तरता की 
एक फाड़ी है। युद्धोपरान्त काल के प्रारम्मिक वर्ष सन्देह और पूर्वाग्नहों से आच्छादित अवश्य रहे 
किन्तु यह अवस्था अधिक स्थायी नहों रहो । समय की आवश्यकता के साथ संशय के ब्रादल छोटे 
शुरू हुए तो छोटतें हो चले गये | 950 के कोरिया विवाद के पश्चात्‌ भारत के अन्तरोष्ट्रीय रुख 
से रूसी नेतृत्व आश्वस्त होता गया कि इस महादेश को - केवल पश्चिम या अमरीका का पिदृदू 
भानकर चलना बुद्धिमानी नहीं है । क्‍ ग 
भारत के गुटनिरपेक्ष नीति के स्वरूप को समझने तथा परखने के उपरान्त विविध क्षत्रों में , 
सहयोग का जो दौर प्रारम्म हुआ बहू निरन्तर गतिशील रहा। वर्तमान में आधिक, सांस्कृतिक, 
वेश्ञानिक ओर राजनयिक क्षेत्रों में उन्मुख -आदान-प्रदान दोनों महादेशों के बीच गुहढ़ मैत्री का 
प्रतीक है । इस ओर संकेत करते हुए सन्‌ 796 में पण्डित नेहरू ने कहा भी था कि, , “सोवियत 
रूस ने हमें कई मूल्यवान भेंट दी हैं जिनमें सर्वाधिक मूल्यवान भेंट है 'भारत-हूस म॑ त्नी !। साम्य- 
वादी पार्टो के महासचिव ब्रेमनेव ने इसे 'समय-परीक्षित मैत्री' (977० ॥6४/०१ ॥0॥0099) की 
संज्ञा दी है। $ ४ 
स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू दोनों महादेशों के बीच मेत्री लौर सक्तिय सहयोग के सुख्य 
अभियन्ता थे । राष्ट्रीय हित के व्यापक परिप्रेक्ष्य में उन्होंने ही इस मैत्री की आधारशिला रखी थी । 
उन्हीं के शासनकाल में यह मंत्री दिनोंदिन, विकसित हुई । सन्‌ 946 में भारत की भच्त- 
रिम सरकार द्वारा सोवियत रूस के साथ राजनग्रिक सम्बन्धी की स्थापना उनकी चिराकांक्षित 
अभिलापा को साकार रूप प्रदान करने की ओर महत्वपूर्ण कदम था। अपने बधाई सच्देश में 
सम्बन्धों की महत्ता पर प्रकाश ढालते हुए उन्होंने कहा था कि, “पड़ीसो होने के नाते हमें अनेदा 
समान महत्व के प्रसंगों पर साथ-साथ चलना है तथा पारस्परिक हितीं के लिए आदान-प्रदान 
अपरिहाय॑ है ।” दोनों देशों की भू-राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए उत्तका यह स्पष्ठ मत था 
कि, “हूस के स्ाथ या तो मित्रता हो सकती है अथवा दुश्मनी, उदासीन रहने का प्रश्न हो नहीं 
उठता ।” श्री नेहरू ते छस के साथ मंत्री का मार्ग चुना । 
भारत-झस सम्बन्धों की एक लम्बी तथा विस्तृत भौगोलिक, ऐतिहासिक, राजनोतिक; 
आधिक ओर सामाजिक पृष्ठभूमि है जिसने दोनों देशीं के वर्तमान सम्बन्धों को बहुत अधिक प्रभा- 
वित किया है । भारत का काश्मीर चामक राज्य भोगोलिक हृष्टि से सोवियत संघ के बिल्कुल . 
“निकट है ओर ऐतिहासिक दृष्टि से भी भारत सोवियत संघ से घनिष्ठ रूप से संम्बन्धित है। दोनों 
ही देशों का इतिहास शोषण के विरुद्ध संघर्ष का इतिहास हैं। जार के अधीन रूस की स्थिति 
गुलाम भारत से किसी भी रूप में अच्छी नहीं थी । वैचारिक हृष्टि से भो दोनों देश सिकट लगते 
हैं। सोविय्रत संघ मा्संबाद का अनुयायी है जो शोपण के विरुद्ध एक मद्दान दर्शन है जौर भारत 
गाँग्रीबाद का अनुयायी है जो एक शोषणमुक्त सेमाज को स्थापना करना चाहता है। भारत को 
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आध्िक-सामाजिल दशा सोवियत संघ की आधिक-सामाजिक दशा से मिलती-जुलती हैं। भारत 
और सोवियत रूस दोनों ही कृषि प्रधान देश हैं। नियोजित और मिश्चित अर्थ-व्यवस्था अपनाने के 
कारण सोवियत संघ भारत की आधिक दृष्टि से प्रेरणा भूमि रहा है । 
जवाहरलाल नेहरू भारत की विचारधारा को सोवियत रूस की विचारधारा के निकट 
लाये । 4928 में ही उन्होंने भारत के सामने सोवियत रूस की क्षाँकी प्रस्तुत की थी । ,इसकें बाद 
अपनी रचनाओं के द्वारा वे भारत को निरन्तर सोवियत रूस के निकट लाते रहे । इस प्रकार नेहरू 
के नेतृत्व में राजनीतिक विचारों की दृष्टि से भारत ओर सोवियत संघ एक-दूसरे के निकट जाये । 
यह वंचारिक खिंचाव एकतरफा नहीं था। नेहरू ने सोवियत रूस की विचारधारा को भी बदला 
और ख्‌ एचेव की शान्तिपूर्ण सह-भस्तित्व की नीति पर नेहरू का बहुत अधिक प्रभाव था | 
भारत-रूस सम्बन्धों की ऐलिहासिक पृष्ठभूमि 
भारत-रूस सम्बन्धों की नींव काफी पुरुता है। 5वीं शताब्दी में अफतासी तिकितन, 
एफ० एस० यग्रेफरेमोव जैसे रुश्ी व्रिद्वानों ने भारत की यात्रा की। 4857 के प्रथम भारतीय 
स्वतन्त्रता संग्राम के बारे में रूस के प्रगतिशील तबके में अनुकूल प्रतिक्रिया हुई | भारत की ब्विटिश 
हुकूमत मे जब भारतीयों को रूसी आक्रमण ओर प्रसारवाद से भयभीत करने का प्रयत्न किया तो 
कांग्रेस और महात्मा गाँधी ने भी इस 'रूसी होआ' को कभी स्वीकार नहीं किया | दक्षिण अफ्रीका 
में संघंरत गाँधी टालस्टाय से बहुत प्रभावित हुए थे । उन्होंने टालस्टाय को अपना ग्रुय स्वीकार 
किया था । गेक्सम गोर्की, जो अपने समय का न केवल क्रान्तिकारी लेखक वल्कि स्वयं क्रान्तिकर्मो 
भी था ने भारतीय समस्याओं और स्वातन्त्य की लड़ाई में गहरी दिलचस्पी दिखाकर इस देश को 
राष्ट्रवादी और फ्रान्तिधभियों को महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित किया था। प्रो० हीरेन मुखर्जी के 
शब्दों में, “गोर्की की ऐतिहासिक कृति मदर' (माँ) ने बंगाल के कितने ही आतंकवादियों को 
साम्यवादी विचारधारा का समर्थक बनाया था। बाल गंग्राधर तिलक गौर महात्मा गाँधी जैसे 
व्यक्तियों मे ।905 की हड़ताल की सफलता पर प्रसन्नता प्रकट की थी | रूस की अक्टूबर ऋ्रान्ति 
भारतीय स्वतन्त्रता संग्रामियों के लिए उत्प्रेरक मानी जा सकती है । लेनिन के क्रान्तिकारी जीवन 
से प्रेरित भारतीय क्रान्तिकारियों में शहीद भगतसिंह का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। 
लाहौर की अदालत के कठपरे में खड़े होकर उन्होंने 'समाजवादी क्रान्ति अमर रहे ! अन्तर्राष्ट्रीय 
साम्यवाद जिदाबाद ! लेनिन अमर रहे । साम्राज्यवाद मुर्दावाद !” के नारों से न्यायालय भवत्र 
को गूंजा दिया था।” भारत के लब्धप्रतिष्ठ कवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने 930 में रूस की यात्रा 
की थी और उनका कहना था कि रूसी जीवन के हर पहलू ने मुझे आप्रचये में डाल दिया है। 
स्वर्गीय नेहरू फासीवाद के सख्त विरोधी और साम्यवाद के साधनों से असहमत होते हुए भी शत 
नये सूरज के प्रशंसक थे। 936 में अपने अध्यक्षीय भाषण में कांग्रेसजनों को सम्बोधित करते 
. हुए उन्होंने कहा, “दो स्पष्ट शिविरों में बंटी हुई दुनिया में हमारा झुकाव किघर है ? हम जी एक 
स्वतन्त्र भारत के लिए संघर्ष कर रहे हैं अनिवायंत: प्रगतिशील तत्वों का समर्थन करेंगे जो फास।- 
वाद और साम्राज्यवाद का विरोध करते हैं ।” 
ब्रिटिश शासन ते रूसी खतरे को बड़ा भयंकर बना रखा था | जवाहरलाल नेहरू की यह 
मात्यता थी कि भारत को रूस से कोई खतरा नहीं है । यह पहल ब्रिटिश साम्राज्यवाद का प्रचार 
मात्र है। उनका कहना था कि संघ ग्रेट ब्रिटेन और रूस के वीच में है न कि भारत भर रुस 
फे बीच | सन्‌ 936 में कांग्रेस के अध्यक्ष पद से बोलते हुए नेहरू ने कहा”””““इस (रूसी) 
नयी सभ्यता और व्यवस्था में आशा की किरण दिखायी देती है | :उज्ज्वल भविष्य की एकमात्र 
थागा सोवियत रूस में हो रहे परिवर्तन पर निर्भर करती है और अगर कोई अग्रत्याधित घंटवा 
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इस प्रक्रिया में दकावद म डाले तो मुझे विश्वास है कि यह नयी सभ्यता अन्‍य भुभायों में भी 
प्रसारित होगी और युद्ध, संघर्ष तथा तनाव समाप्त होंगे जिन पर पूंजीवाद टिका हुआ है ॥” 
स्टालिनवादी रूस और भारत-सोबियत संघ सम्बन्ध 

भारत के स्वाधीनता संधर्प के दौरान जन-जीवन और राष्ट्रीय आन्दोलन के नेताओं में 
रूप के प्रति स्पष्ट रुझान तथा उसके साथ सुदृढ़ सम्बन्ध बनाये जाने की इच्छा होते हुए भी दोनों 
के बीच म॑त्नी स्वतः ही अवतरित नहीं हुई अपितु वह सयम और आवश्यकता के परिणामस्वरूप 
विकसित हुई है । युद्धोपरान्‍्त भारत-छूस समस्चन्धों की प्रक्रिया दो भिन्न कालों से गुजरी है। के० 
पी० एस० मेनन जैसे व्याख्याकारों मे भारत-रूस सम्बन्धों के प्रारम्भिक काल को निष्क्रिय काल 
(947-955) भौर उत्तराद्ध को सक्रिय मैत्नी का काल कहा हैं । 

भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन के अन्तिम चरण में स्टालिनवादी रूस का दृष्टिकोण भारतीय 
नेतृत्व के प्रति एकपक्षीय, अविश्वास और पूर्वाग्रही था | उन्होंने अपने ठण्डे रूख को छिपाया भी 
नहीं । सोवियत संघ में भारत की प्रथम राजदूत श्रीमती विजयलक्ष्मी पण्डित की नियुक्ति पर रूस 
ने कोई उत्साह वहीं दिखाया | स्टालिन मे जवाहरलाल नेहरू की बहिन भौर भारत की प्रथम 
महिला राजदूत से मुलाकात करता भी जावश्यक नहीं समझा । एक वषे के अपने सोवियत जावाप्त 
के पश्चात्‌ स्वदेश लौठसे पर निराश राजदूत मे कहा भी : “मैंने उन्हें एक बार भी नहीं देखा ।” 
भारत के प्रति रूखें सोविग्रत दृष्टिकोण का हवाला देते हुए श्रीमती पंडित का कहना था कि, 
“सोवियत रूस के साथ सम्बन्ध बढ़ाये जाने की अपम्य उत्कंझ भौर उसके लिए हमारे प्रयत्तों को 
वहाँ के शासकों ने कभी ग्रम्भीरतापूर्वक नहों लिया | वे अब भी हमें इंगलेण्ड के अनुगामी ही 
समझते हैं । अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भारतीय नेताओं द्वारा रचित 'स्वत्तन्त्र विदेश नीति! को भी वे 
महत्व नहीं देते । 

द्वितीय विश्व युद्धोत्तर सोवियत रूस के नेतृत्व ने भारत की गुट निरपेक्षत्ा को प्रारम्भ में 
सन्देह की दृष्टि से देखा था। ब्रिटिश 'राष्ट्रमण्डल में बने रहने सम्बन्धी भारत के निर्णय ने उनकी 
इस धारणा को और भी पुरुता कर दिया कि भारत की भशुट 'निरपेक्षता एक प्रकार का छलावा है । 
मेहरू के भारत को आग्ल-अमरीकी जगत का ही एक बंग समझा गया। भारत के राष्ट्रपिता 
महात्मा गाँधी की भूमिका और उसके व्यक्तित्व के सम्बन्ध में 'सोविग्रत विश्वकोष' में जो व्याह्या 
की गयी थी बह भारत के सामयिक नेतृत्व पर बड़ा तोख्ा प्रहार था । गाँधी को वहाँ एक प्रति- 
क्रियावादी और ब्रिटिश साम्राज्यवाद का घोर समर्थेक समझा गया था । इंगर्लण्ड और भारत के 
बीच विविध क्षेत्रों में निकटता के कारण सोवियत नेताओं ने भारत की ग्रुट-निरपेक्षता को कतई 
गश्भी रता से नहीं लिया । अपने पूर्वाग्रहों और भारतीय नेतृत्व की वर्ग चरित्र सम्बन्धी व्याख्या के 
कारण स्टालिनवादी रूस ने भारत के 'गूटनिरपेक्षतावाद! को अस्वीकार कर दिया | 

यह सन्देह, पूर्वाग्रहू और अविश्वास एकपक्षीय ही नहीं था । नचोदित भारत के कृत्तिपय 
महत्वपूर्ण क्षेत्रीं में सोचियत रूस के प्रति अविश्वास, अन्तर्राष्ट्रीय मावसेवादी विचारधारा से भय 
तथा उसकी निरंकुश एकदलीय व्यवस्था से वितृष्णा विद्यमान थी | रूस के भय का होवा ब्रिटिश 
शासन ने बहुत ही सुनियोजित ढंग से विकसित किया था जिसे उनकी स्वामिभ्रक्त अंग्रेजपरस्त 
नोकरणशाही ने स्वतस्वता के बाद भी यथावत्‌ वनाये रखते का निरन्तर प्रथतत किया। कांग्रेस के 
वरिष्ठ नेताओं में राजगोपालाचारों, सरदार वल्लभ भाई पटेल तथा पट्टामि सीतारमैया के नाम 
विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं जिन्होंने 'सोवियत रूस से सावधान' का भाद्वान किया था। राज- 
गोपालाचारी का तो यहाँ तक कहना था कि, “हमें रूस के झूठे बहकावे में कतई नहीं आना 
चाहिए। वह भारतीय स्वाधीनता के प्रश्न को उलझ्ाये रखना चाहता है ।” पद्ठामि सीतारगैया ने 
द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद एशिया में उत्पन्न हुई नयी स्थिति के परिप्रेक्ष्य में स्पष्ट कहा कि “ब्रिटेल 
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की रवानगी से उत्पन्न शक्तिशुन्यता की पूर्ति हम स्वयं करेंगे । हम भारत राष्ट्र के साथ कटिवद्ध हैं, 
त्त कि रूस के साथ ।” कांग्रेस के इन वरिष्ठ नेताओं में सरदार पटेल भी ऐसे व्यक्ति थे जो सोवियत 
रूस के प्रति अविश्वास का रुख अपनाये हुए थे । इसीलिए उनके मन्त्रालय ने दोनों देशों के बीच 
विद्याधियों के आदान-प्रदाव की योजना को कार्यान्वित ही नहीं होने दिया और एक सांस्कृतिक 
प्रतिनिधिमण्डल के पाँच सदस्यों को मास्को जाने की आज्ञा भी नहीं दी गयी । | 

सव स्वतस्त्र भारत की अफसरशाही भी साम्यवादी शैली की सोवियत सभ्यता से बड़ी 
आशंकित थी | उनमें यह धारणा घर किये हुए थी कि रूस के साथ किसी तरह का खुला सम्पर्क 
सुरक्षा और व्यवस्था की दृष्टि से बड़ा भारी खतरा है । सोवियत रूस में भारत के भूतपूर्व राजदूत 
के० पी० एस० मेनन ने अपने लेख इण्डिया एण्ड सोवियत यूनियन' में तत्कालीन वरिष्ठ अधिका- 
रियों में सोवियत संघ के प्रति व्याप्त भय और अविश्वास सम्बन्धी निजी अनुभव की चर्चा करते 
हुए लिखा है 

“देश के प्रबुद्ध वर्ग में भी सोवियत रूस के प्रति कितनी भ्रान्ति थो इसका एक उदाहरण 
प्रस्तुत करता हूँ। मैं जब विदेश सचिव था तब पहली बार दोनों देशों के बीच व्यापारिक समझौता 
हुआ । उस समझौते का प्रारूप सभी मन्‍्त्रालयों में भेजा गया; इस प्रारूप में तकनीकी विशेषज्ञों के 
बादान-प्रदान का भी प्रावधान था। तत्कालीन गृह सचिव एच० वी ० आयंगर मेरे कक्ष में आाये 
और कहा: 'कै० पी० एस०, यह तुम क्या कर रहे हो ? रूस के साथ तकनीकी विशेषज्ञों का 
आदान-प्रदान, इस प्रावधान की आड़ में कितने ही स्रोवियत गृप्तवर आकर हमारे अधथतत्प को 
तहस-नहस क्र देंगे ।' मैंने उन्हें आश्वस्त किया कि उनका यह भय निराधार है ।” 

सन्‌ 95] के पश्चात्‌ भारत-रूस सम्बच्धों में नथे युग का सूत्रपात होने लगता है जिसका 
आभास हमें रूस की नयी कुटनीतिक गतिविधियों से मिलता है। 946-47 में उपनिवेशवाद, 
प्रजातोय विभेद, मिरस्त्रीकरण आदि अमेक प्रश्नों पर दोनों में मतैबय रहा | स्टालिन हारा 
तत्कालीन भारतीय राजदूत डॉ० स्वेपल्ली राधाकृष्णन जौर अन्य प्रतिनिधियों को साक्षात्कार 
परिवर्तन भंगिमा का प्रतीक कहा जाना चाहिए । अपनी मृत्यु से पर्व स्टालिन ने पाँच में से तन 
भेंठ भारतीय प्रतिनिधियों को दी थीं। सोवियत रूस के इस परिवर्तित रख के लिए विश्व के 
कतिपय पससस्‍्याओं पर भारत द्वारा अपनाया गया उस्मुक्त हप्टिकोण बड़ा सहायक हुआ | पेन 
949 में ही दोनों देशों के बीच एक व्यापारिक समझौता हुआ और जिसके अनुसार सोवियत 
रूस मे चाय और कच्चे जूट के बदले एक लाख बीस हजार टन गेहूँ और मवका देना स्वीकार 
किया । भारत द्वारा सास्यवादी चीन को मान्यता प्रदान करने, उसे संयुक्त राष्ट्र संघ में यथोंचित 
स्थात देने, अमरीका और जापान की शान्ति सन्धि का विरोध औौर कोश्यिा विवाद में स्वत्त्त 
रुख अपनाये जाने सम्बन्धी प्रसंगों से रूस को अपने ही दायरे से बाहर झाँककर देखने और अपनी 
विदेश नीति का पुनर्मुल्‍्यांकन करने को बाध्य किया । 

कोरिया युद्ध के प्रारम्भ में भारत सरकार मे अमरीक्षी गृट का समर्थन किया कौर कोरिया 
के युद्ध में उत्तर कोरिया को आक्रामक कहा जिसका सोवियत रूस ने बुरा माना; परन्तु कोरिया 
समस्या के उत्तरर्द्ध में जब भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ की सेनाओं से 38वीं अक्षांश रेखा को पार 
मे करमे का आग्रह किया तो सोवियत सरकार ने भारत के शान्ति प्रयत्नों की प्रशंसा की | इसी 
समय जापानी शान्ति सन्धि के प्रश्न पर भारत ने सोवियत संघ के दृष्टिकोण का समर्थन वियों 
ओर अभरीका द्वारा आयोजित सेनफ्रांसिस्को सम्मेलन में जाने से भी इंकार कर दिया | जापानी 
शान्ति सच्धि ([95[) पर भी-भारत ने सोवियत संघ के समान हस्ताक्षर करने से इंकार केंए 
दिया क्‍योंकि दोनों के मतानुसार यह जापान को साम्राज्यवादी अधीनता में ले लेने का अ्रयत्त था। 
अप्रैल 4952 में स्टालित मे भारतीय राजदुत डॉ० राधाक्वाणन से भेट की मोर उनके सद्‌ प्रयत्ता 


हु भारत की विदेश तीति | 637 


से दोनों देशों में मैत्रीपूर्ण सम्बस्धों का विकास होने लगा । भव स्टालित ते यह महसूस किया कि 
भारत जैपे गूटनिरपेक्ष राष्ट्रों के सम्बन्ध में ऐतिहासिक तियति अथवा शुद्ध 'दरद्वात्मक भौतिकवादी 
व्यास्या' से परे हटकर देखना अधिक तकेसंगत होगा । 


पारत के प्रधानमन्त्री स्व० जवाहरलाल नेहरू ने मतभ्ेदों की गहराई औौर गरिमा को 
समझते हुए भी भारत-रूस के बीच सौहाद्वंपूर्ण सम्बन्धों की उपादेयता पर जोर दिया । जवाहरलाल 
तेहरू चाहे यौवनावस्था की भावुकता, रूस का कायापलट अथवा मार्क्सवादी विचारधारा के प्रति 
- सम्मोहन जो भी महत्वपूर्ण घटक रहा हो दूरगामी भारतीय राष्ट्रीय हितों कम दृष्टि से इस मंत्री 
को महत्वपूर्ण मानते थे । अपनी पुस्तक 'डोमेस्टिक कम्पलसंस एण्ड फारेन सी' से अश्विनी 
कुमार रे मे ठीक ही लिखा है कि गैर-साम्यवादी संसार में नेहरू की सम्भवत्त:१हले कुट्नीतिश्ञ 
थे जिन्होंने नवजाग्रत राष्ट्रों ओर साम्पवादी दुनिया के बीच सह-भस्तित्व की सम्भावनाएंँ 
देखी थीं ॥! 


भारत की विदेश नीति के विभिन्न पहलुओं में जवाहुरलाल नेहरू ने सोवियत संघ के साथ 
मधुर सम्बन्धों पर जोर दिया | भारत की स्वाधीवता की घोषणा से लगभग एक वर्ष पहले, 7 
सितम्बर, !946 को रेडियो पर बोलते हुए उन्होंने स्वाधीवता प्राप्ति के बाद भारत की चविदेश 
नीति के मूल सिद्धान्त बताये । है 


उन्‍होंने कहा कि भारत आपसी प्रतिस्पर्डा में डटे राज्यों के गुटों से अलग रहने का इरादा 

रखता है । वह सभी देशों के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध स्थापित करने की कोशिश करेगा । इसके साथ 
ही उन्होंने घोषणा की, “हम वतंमान संसार के एक और महान देश, सोवियत संघ का अभिनन्दत 
करते हैं *“*“*“एशिया में वह हमारा पड़ोसी है और हमें लाजिमी तौर पर बहुत-सी समाच सभ- 
स्थाओं को हल करता पड़ेगा और एक-दूसरे से वास्ता रखना पड़ेठा ।”” बाद में 3 दिसम्बर, 
946 को संविधान निर्मात्री सभा में भाषण देते हुए उन्‍होंने यही विचार दोहराया : “सुझे काफी 
वाद का इंकलाब याद आता है जिसने एक नये नमूने का राज्य पैदा किया । यह रूस का इंकलाब 
था जिसके नतीजे में सोवियत समाजवादी प्रजातन्त्र संघ कायम हुआ । यह दूसरा बहुत ताकतवर 
मुल्क है जो दुनिया में जबदंस्त भूमिका अदा कर रहा है और यह सिर्फ ताकतवर मुल्क ही नहीं, 
हिन्दुस्तान का पड़ौती है ।”१ 

भारत की विदेश नीति के सिद्धान्त के ऐसे विकास का तर्क॑संगत परिणाम यह फैसला था 
जो जवाहरनाल नेहरू की पहल पर अन्तरिम सरकार ते 3 अप्रैल, 7947 को, यानी देश की 
स्वाधीनता की घोषणा से चार महीने पहले किया । यह भारत और सोवियत संघ के बीच कुठ- 
नीतिक सम्बन्ध स्थापित करने का फैसला था। यह ऐतिहासिक महत्व की कार्यवाही थी। उसने 
स्वाघीन भारत की विदेश नीति के आम स्वरूप को निर्धारित किया और सोवियत संघ के साथ 
मंत्रीपूर्ण सम्बन्धों को सुदृढ़ बनाने तथा बहुमुखी सहयोग का विकास करने के लिए विशाल सम्भाव- 
नाओं के द्वार खोल दिये । 

संक्षेप में, स्वतस्त्र भारत के प्रति काफी समय तक साम्यवादी गुट, विशेषकर चीव और 
रुप, का दृष्टिकोण मैत्रीपूर्ण नहीं था। स्टालिन भारत जैसे ग्रुटनिरपेक्ष राष्ट्रों को पश्चिम के 


2 अश्विनी कुमार रे : डॉमेस्टिक कम्पलसंस एण्ड फॉरेन पॉलिसी, प० 274 . 


3 जवाहरलाल नेहरू : भारत की विवेश नीति, राजनीतिक प्रकाशन गृह, मास्को, पृू० 32 । 
३ वही, पृ० 3। हु 
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पिछलरगू! समझता था । वस्तुत: 954 तश भारत और रूस में बहुत कम और औपचारिक 
सम्बन्ध थे ।! 
भारत-रूस सम्बन्ध : सक्तिय सहयोग का युग 
सन्‌ 954 के बाद भारत-रूस सम्बन्धों में परिवर्तन आने लगा, इसके निम्नलिदित 
. फारण थे ; प्रथम, स्टालिन की मृत्यु के बाद रूसी सेता शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व की नीति में विश्वास 
करने लगे थे और लोह आवरण की नीति में परिवर्तंव भाने लगा था- द्वितीय, रूसी नेताभों को 
अपनी भारत यात्रा के मध्य यह विश्वास हो गया कि भारत का साम्बवादी गुट के प्रति भी मैत्री- 
भाव था और नीतियों की भिन्नता के बावजूद भी ये देश मित्र बने रह सकते थे । तृतीय, विश्व 
राजनीति में भारत के कार्यों ने यह स्पष्ठ कर दिया कि भारत वास्तव में ग्रुट-निरपेक्षता की नीति 
फा समर्थक था और किसी भी राष्ट्र अथवा गुट का अनुयायी नहीं था। चतुर्थ, द्वितीय विश्वयुद्ध के 
बाद की' परिवर्तित अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में सोवियत रूस एशियाई राष्ट्रों--उनमें भी विशेष- 
कर भारत के महत्व की अवहेलना नहीं कर सकता था। भारत की भसंलग्नता की नीति के अनु- 
यायी क्रमशः अनेक अफ्रीकी-एशियाई राष्ट्र बसते जा रहे थे और इस प्रकार दोनों गुट के बाहर 
शीत-युद्ध के विराध में एक नया गुट ही बनता जा रहा था। भारत यदि इनका नैता नहीं तो 
अगवा अवश्य ही था | पंचम, भारत और रूस अनेकों अब्र्राष्ट्रीय समरयाओं पर समान विचार ' 
रखते थे । दोनों ही उपनिवेशवाद के विरोष्ठी थे, दोनों ही व्यक्तियों को आत्मनिर्णय का अधिकार - 
देते के पक्ष में थे । दोनों ही प्रजातिवाद एवं एशिया और विश्व समस्याओं के फोरम में अफ्रीकी- 
एशियाई राष्ट्रों को महत्वपूर्ण स्थान दिलवाने के पक्ष में थे ताकि इस क्षेत्र में पश्चिमी गुट का 
प्रभाव कम हो सके । 
भारत ने भी सोवियत रुस के साथ मैन्रीपूर्ण सम्बन्ध स्थापित करना उचित समझा, जिसके 
निम्त कारण थे--प्रथम, पश्चिमी गुट भारत की निर्गुठ गीति के प्रति पूर्ण सहानुभूति नहीं रखता 
था । अमरीका ने पाकिस्तान को अस्च्र देकर शीतयुद्ध बिल्कुल भारत की सीमा पर लाकर छोड़ 
दिया था । द्वितीय, गोआ के प्रश्त पर सोवियत रूस ने तटस्थता का हष्टिकोण अपनाया था और 
अमरीका के समान पुर्तंगाल अथवा पाकिस्तान का पक्ष नहीं लिया था। इसी प्रकार कश्मीर के 
प्रश्न पर तो उसने भारत का पूर्ण समर्थन नहीं किया था । तृतीय, झसे से अपने सम्बन्ध मधुर 
बनाकर भारत दोनों गूटों के मध्य तनाव कम करने एवं मैत्री बढ़ाने का कार्य अधिक भली प्रकार 
कर सकता था । चतुर्थ, अपने आथिक विकास के लिए भारत को सोवियत संघ से तकनीकी और 
आधिक सहायता मिल सकती थी । 
नेहरू-ख शचेव युग और भारत-रूस सम्बन्ध 
953 में स्टालिन की मृत्यु हो गयी और ख शचेव के हाथों में सत्ता की बागडोर आयी। 
तू प्चेव ने मार्क्स के सिद्धान्तों की पुनर्व्याब्या की और उन्हें आणविक युग की वास्तविकताओं के 
नुकूंल बनाया | सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी की 20वीं कांग्रेस में उसने खुले शब्दों में घोषणा की 
कि 'बुद्ध/ इस युग में मार्स्‍्सवाद का मूल सिद्धान्त नहीं होना चाहिए। खश्चेव का सबसे क्रान्ति- 
कारी कदम स्टालिन की व्यक्ति पूजा और उसकी दमन नीति की भर्त्सना करना था। उसने ने 
वेवल निर्मुट राष्ट्रों के महत्व को स्वीकार किया अपितु उनके साथ मृदु नीति अपनायी । ख एचेव 
के काल में ही भारत-रूस मैत्री पुख्ता हुई । 
५ नुतरती३ जतदतातला।वतलंडा एणां०ए भाव प्रणा-बाडगाला। जाल 000०0 ७०० 09 (॥6 5006 
एआआणा 8४ ५0गाए ॥ ग्राब: [0 00एट' ०00 णवाणा जात धाह]0-दैतरापएदा व॥ए2ाधीशिा।- लए 
९ए७५ [6 वाडा गए० परशा5 एीएते४उ गतवएथावाए० ००7णशाहल्त ति६ 50एं० एप्रैणा श0ं हा 


धातवी05 वात पाती 9३5 शा (0 छारचरार व 006एथत९06 ह वञशलायताणाओ भीक्षा5, 394 । 
वा 86रंल एगरं0ा 76वफवते वा पिता ग्रणा-तीए्गाल जब 8 पएशीए विएंण ज़्[पाड 


9 
रु 


0 8५0फा 0 9९8९९ बुक 850 #९गए जा 0 ढा्राशि0ात णी णिलेशा तणाप्राशीणत १११] हे 45 
--शशंश्क गांव ० वपाव्व, 7,00 5प्रजात इ्च॒लालगरा, ४०ए 2०॥, 4 9. 7>« 


५ 


भारत की विदेश नीति | 639 


इस समय भारत की विदेश नीति के तिर्माण और तियान्वयत्त की बागडोर जवाहश्लाल 
मेहुरू के हाथों में थी ! तेहरू नीति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व था भारत और सोवियत सं का 
मैन्रीपूर्ण सम्बन्ध और समान आधार पर उनके बीच सहयोग । न 

नेहरू-ख एचेव युग में भारत-रूस सम्बन्धों की घनिष्टता दोनों देशों के नेताओं द्वारा एक- 
दूसरे के देश की सदभावना यात्रा के कारण हुई | जून 955 में जव सोवियत झूस के विमन्त्रण 
पर नेहरू ने रूस की यात्रा की तब दोनों देशों में स्थिति बहुत परिवर्तित हो खुकी थी। इस यात्रा 
के पूर्व ही नेहरू ने स्पष्ट कर दिया था कि वे किसी राजनीतिक उद्देश्य से नहीं बल्कि मान्र सदृ- 
“आझावता की हष्टि से और परस्पर हित की विश्व समस्याओं पर विचार-विनिमय के लिए जा रहे 
हैं। फिर भी पश्चिमी राष्ट्रों में इसे एक राजनीतिक यात्रा ही समझा गया और जनेक प्रकार घी 
आलोचना की गयी । 

7 जूत, 955 को नेहरू सास्को पहुँचे । महत्व और परिणामों को देखते हुए वह यात्रा 
ऐतिहासिक रही । जवाहरलाल नेहरू अच्छी तरह समझते थे कि स्वाधघीन भारत की सामाजिक 
प्रगति के लिए विश्वशान्ति अत्यावश्यक हैं। साम्राज्यवाद व तवउपनिवेशवाद की शैतानी साजिशों 
के खिलाफ, शान्ति को बनाये रखते व सुहढ़ बनाने के लिए, सभी विवादश्रस्व अन्तर्राष्ट्रीय 
समस्याओं को शास्तिपुर्वक सुलझाने के लिए ओर राष्ट्रों के सम्बन्धों में शान्तिपूर्ण सह-भस्तित्व, 
पारस्परिक समझ और सहयोग व मैत्री के सिद्धात्तों को विजयी बनाने के लिए संघर्ष में उत्होंते 
सोवियत संघ को जबरदस्त ताकत माना । 

मेहरूजी का यह भी विश्वास था कि मातृभूमि की आधिक खुशहाली सिर्फ समाजवाद के 
आधार पर प्राप्त की जा सकती है। इसलिए उनकी सोवियत संघ; यात्रा से कुछ महीने पहले 
राष्ट्रीय कंग्रिस ने अपने अचाड़ी अधिवेशन में समाजवादी नमूने के समाज” का निर्माण करने का 
कार्यक्रम स्वीकार किया $ घाल्रए पर रवाना होते हुए पष्डित नेहरू को जरा भी शक नहीं था कि 
सोवियत संघ भारतीय जनता को निःस्वार्थ और अत्यन्त कारगर सहायता देवा ताकि बहू वयी 
ऐतिहासिक परिस्थितियों में सामने आने वाली महृत्वपूर्ण तात्कालिक समस्याओं को हल कर सके । 

इसलिए जवाहरलाल नेहरू की जूत 955 की सोवियत यात्रा को शान्ति और मैत्री का 
मिशन ठीक ही माना जाता है। रास्ते में, 5 जून को वह काहिरा में कुछ समय के लिए ठहरे 
तो उन्होंने पत्रकारों से कहा : “भारत और सोवियत संघ को शान्ति भें दिलचस्पी है और हम' 
इसी सवाल पर विचार करेंगे ।” उन्होंने यह भी कहा कि सोवियत नेताओं के साथ वार्ता के 

दौर्रान आथिक और व्यापारिक समस्याओं की ओर बड़ा ध्यान दिया जायेगा । “इसके अलावा 
मैं नियोजन के कुछ सवालों पर बात करना चाहुँगा क्योंकि हमारी पंचवर्षीय योजना पूरी हो रही 
है और हम नयी योजना बनाने जा रहे हैं |? 

महान भारतीय जबता के प्रतिनिधि जवाहरलाल का मास्को में हादिक शानदार स्वागत 

किया गया । हवाई अड्डे से क्रेमलिन तक, जहाँ अतिथियों को ठहराया गया, रास्ते भर दसियाँ 
हजार मास्कोवासियों ने सड़क पर निकलकर उनकी जयजयकार की । “हिन्दी-हसी भाई-भाई --- 
यह तारा जिसके बाद में पंख लग गये, उन्हीं दितों पहली बार गंजा था । 

जवाहरलाल नेहरू और उनकी सुपुत्री श्रीमती इन्दिरा ग्रांधी 6 दिन सोवियत संध में 

रहे । अनेकानेक सावंजनिक कार्यक्रमों का बायोजन हुआ और अनुभव अविस्मरणीय रहे । उन्होंने 
बोल्मीग्राद, कीमिया, कमल अशरवाबाद, ताशकन्द, ख्बत्सोव्स्क, मागनितोगोरस्क और लेनिन- 
ग्राद का भ्रमण किया । मजदूरों और सामूहिक किसानों के जीवन व कार्यों का उन्होंने परिचय 


! प्राब्दा, 7 जुन, [955॥ 


640 | अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति 


पाया, सोवियत संघ के विज्ञात.व कला, शिक्षा व खेलक्ुद में उन्होंने दिलचस्पी ली | अछूती जमीन. 


को काश ल्मथक बनाने के तरीकीं वी ओर ध्यान दिया और मध्य एशियाई प्रजातत्तों की काम- 
याबियाँ को देखकर वे दंग रह गये | 

भारत और सोवियत संघ के बीच आधिक सहयोग पर वार्ता के समय भारत में सोवियत 
संघ की सहायता से कुछ औद्योगिक ठिकानों के निर्माण के बारे में सहमति प्राप्त हुई। भिलाई के 
पास अत्यन्त महत्वपूर्ण इस्पात कारखाने के निर्माण का समझौता पहले ही हो चुका था। अपनी 
पूरी क्षमता से काम करने वाला यह विशाल इस्पात कारखाना आज भारतीय औौर सोवियत 
जनता की मैत्री का प्रतीक बन गया है । 


सोवियत संघ की कृषि व्यवस्था, विशेष रूप से अछती जमीन को खेती लायक बनाने के 
काम में पण्डित नेहरू ने बड़ी दिलचस्पी ली | प्राप्त हुए अनुभव की बाद में, सूरतगढ़ में राजकीय 


कृषि फार्म की स्थापना के समय उपयोग किया गया । 

अपने एक भाषण में तेहरू ने कहा : “जहाँ भी मैं गया, हर जगह खुशी के साथ दि 
खोलकर हमारा स्वागत किया गया | इस मुलाकात से मुझे ऐसा महयूस होता है, मानों हमारे 
देश की जनता और सोवियत जनता भाई-भाई हैं" ४ मारकों में भारत-सोवियत मैत्री सका 
में बोलते हुए उन्होंने कहा “भारत के आम लोग बहुत से क्षेत्रों में आपके साथ सहयोग वसा 
चाहते हैं। इससे हमारे दोनों देशों को फायदा होगा ।”? 

शान्तिदूत के रूप में नेहरू वो सोवियत संघ में अभूतपूर्व सम्मान मिला । झूरा द्वारा अब 
गैर-साम्यवादी देश को इस प्रकार मंत्रीपूर्ण दृष्टि से नहीं देखा गया था। भारतीय राजदूत के० 
पी० एस० मेनन के शब्दों में नेहरू का स्वागत हर तरह से अद्वितीय था। और वयों न हो ! 
नेहरू क्रमलिन के विशेष मेहमान थे । उन्हें एशिया का कान और भाँख समझा गया था। स्पूयार्क 
टाइम्स ने अपनी टिप्पणी में लिखा-- सोवियत रूस भारतीय मेहमान के लिए बहुत ही कीमती 
गलीचा बिछा रहा है | अन्य कुटनीतिज्ञों की तुलना में यह मेहमान वहाँ की साम्यवादी पार्टी भौर 
सरकार के लिए बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति है । रूस सरकार ने अपना अत्यधिक गुप्त आणविक कैद 
भी नेहरू को दिखाया जो कि किसी गर-साम्यवादी देश के नेता को कभी नहीं दिखाया गया था। 

नेहरू ने इस यात्रा के दौरान बुल्गानिन तथा अन्य रूसी नेताओं से -अनेक विषयों १२ 
: वार्ता की जिनमें मुख्य विपय तनिरस्त्रीकरण, पूर्व एशिया की स्थिति तथा इण्डोचीन पर जैनेवा 
सम्मेलन के निर्णय लागू करने थे | इस यात्रा के पश्चात्‌ प्रकाशित दोनों नेताओं की संयुक्त विजृष्ति 
में कहा गया कि भारत और रूस के सम्बन्ध पंचशील के सिद्धान्तों के अनुसार संचालितः-होते 
रहेंगे । . | 
सोवियत रूस की चहुंमुखी प्रगति से अभिभृत्त नेहरू ने अपनी वापसी पर झूसियों को 
कहा था: “मैं यहाँ पर अपने दिल का हिस्सा छोड़े जा रहा हूँ ।” इस यात्रा ने सचमुच दोनों 
देशों की दूरी कम कर कतिपय क्षेत्रों में उन्हें काफी निकट लाकर खड़ा कर दिया। 

नेहरू की यह यात्रा एक और मायने में महत्वपूर्ण रही । इससे दो देशों के राजकीय नेताओं 
द्वारा एक-दूसरे के देशों की यात्राओं की शुभ परम्परा शुरू हो गयी । 7955 के दिसम्बर में 
बुल्गानिन और ख्‌ श्वेव की भारत यात्रा ने भारतवासियों पर मनोवांछित प्रभाव छोड़ा | 497 
की बॉल्णेविक क्रान्ति के वाद यह प्रथम अवसर था, जब रूस के प्रधानमन्त्री देश के बाहर 
सद्भावना यात्रा पर निकले । 'हिन्दी-रूसी भाई-भाई' का नारा इन नेताओं ने अपने भाषणों मैं 
2 प्राब्दा, !4 जून, !7955। 
3 जवाहरलाल नेहरू; भारत की विदेश नीति, पृ० 56 । 
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अमक बार दोहराया । भारत में रूसी नेताओं का भव्य स्वागत हुआ । इस अवसर प्र दा 
ने कहां “क्षारत-सौवियत मैत्री की रचना पंचशील के विश्वसनीय तथा स्थायी आधार स्तम्गों 
पर की जा रही है ।” भारतीय संसद में बोलते हुए बुल्गॉनिन ने कहा : “हम अपने आधिक तथा ह 
वैज्ञानिक अनुभव की आपके साथ बाँटने के लिए तैयार हैं ।” रूसी नेताओं ने यह भी कहा कि 
' “हम अपनी रोटी का आखिरी: टुकड़ा भी आपके साथ बॉटकर खायेंगे। 
ह विश्व- समस्याओं के प्रति भारत एवं रूस के मतेव्य का वर्णन करते हुए रूसी, नेताओं ते 
' विश्व शान्ति और सुरक्षा के प्रयत्नों के लिए भारत की प्रशंसा की । सोवियत नेताओं 'ते कश्मीर ह 
को भारत का अभिन्न अंग स्वीकार किया और कहा कि किसी भी अन्य बाहरी शक्ति को इसमें 
हस्तक्षेप का क्रधिकार नहीं है.) भारत के बिभाजन पर खेद प्रकट करते हुए खशचेव ने कहा कि हि 
विभाजन धाभिक मतभेद के कारण नहीं बल्कि कुछ वाह्म साम्राज्यवादी शक्तियों की 'फूट डालो 
और णासन करो' की नीति के कारण हुआ, जिसमें धामिक भावनाओं का दुरुपयोग किया गया। 
ख घचेव ने भारत को आश्वासन दिया कि “आपको जब भी आवश्यकता पड़े, पृहाड़ की चोटी पर 
खड़े होकर पुकार लीजिये, हम आपकी सहायता के लिए दौड़े चले आयेंगे ।” प्रावदा मे बुल्गानिन 
और खचेय की इस यात्रा का विस्तृत वर्णन. किया और इसे जविस्मरणीय और ऐतिहांसिक 
,वेवाया ।,.. । 
]955 में ही. साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद भौर रंगभेद के प्रश्वों पर दोनों' देशों द्वारा ' 
: अपनाये गये समाव- हृष्टिकीण ने भी दोनों को और भी प्रगाढ़ मित्र बने दिया । के 
.. 955 में हंगरी में सोवियत सैनिक कार्यवाही का भारत द्वारा' विरोध किये जाने पर 
दोनों देशों के संम्बन्धों में कुछ तनाव आया, परन्तु यह तनाव क्षणिक ही रहा । 955 के बाद 
' दोनों देशों के मध्य आर्थिक सम्बन्ध अनवरत रूप से विकसित होते रहे । कश्मीर के मामले में जहा 
अगरीका ओर ग्रेट ब्रिटेन ने पाकिस्तान का समर्थन किया, वहाँ सोवियत - रूस ने स्पष्ट तौरं पर . 
भारत का समर्थन कर उसके हितों की रक्षा की । ग्रेट ब्रिटेन और अमरीका द्वारा बार-बार कश्मीर 
' कै-पश्त' को उठाकर उललझाने, संयुक्त राष्ट्र संघ की आड़ में हस्तक्षेप, करने के षड्येन्त्र को 'उजागर 
. फरते हुए 24 जनवरी, 957 को सोवियत प्रतिनिधि ने खुले तौर पर भारत का पक्ष लिया था ।* 
इस. प्रश्न पर क्षोवियत रूस की नीति का खुलासा करते हुए सोवियत अ्रतिनिधि ने कहा, “सोवियत 
'छस्त कश्मीर के प्रश्त पर निरन्तर निष्पक्ष एवं वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण रखता आया, है | : हमारा-यह्‌ 
प्रयत्न रहा.है कि इस क्षेत्र केनिवासियों के बीच मैत्रीभाव बना रहे तथा. प्रजातन्त्रीय मुल्यों की - 
. रक्षा हो.। कश्मीर सभस्या वहाँ के लोगों की उपज नहीं अपितु नौ वर्ष पूर्व उन. शक्तियों की देन है. 
जो इस क्षेत्र के नवजाग्रत राष्ट्रों में मेल-मिलाप नहीं होने देना चाहतीं.। इन शक्तियों का दृष्टिकोण 
. केएमीर, भारत ओर पाकिस्तान के हित में नहीं है । वे मुलतः अपने हितों की रक्षा/और: इस क्षेत्र 
में अपना प्रभुत्व बनाये रखना चाहते हैं।? |» | * 
ह 7 नवम्बर, 956 में कश्मीर की संविधान सभा द्वारा भारत गणराज्य का अभिन्न अंग. 
॥ ब के के निर्णय का हवाला देते हुए सोवियत प्रतिनिधि ने यह कहा था. कि, “कश्मीर का प्रश्न 
3 हक ा ही तय कर दिया है जो अपने को भांरतीय गणराज्य का अंविभाज्य अंग 
77777: क्‍ 
| सत्र पश्चात्‌ . भी पुतंगाली शासकों की हठधर्मी के... 
फारण ज्यों-की-त्यों बनी हुई थी । वहां आतंक के शासन को समाप्त करने. हैतु 02288 


नम मलिक 8 
7 कश्मीर परं सोवियत प्रतिनिधि का 
सुरक्षा परिषद में भाषंण--24 जनवरी, 95 - 
विमता प्रसाद की पुस्तक 'इंडो-सोवियत रिलेशंस', पृ० 52-.53 से उद्धत । दा 
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967 में शक्ति का प्रयोग कर उसे पुतंगाली उपनिवेशवाद के चंगूल से मुक्त करवा लिया। भारत 
की इस कार्यवाही पर अमरीका और उसके 'नाटों समुदाय” के मित्र खिन्न हो उठे । अमरीका के 
प्रतिनिधि स्टेवेन्सन ने संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की इस कार्यवाही की भर्त्सना करते हुए उसे 
आक्रमणकारी करार दिया | सोवियत संघ के प्रतिनिधि ने अमरीका और उसके पिछलग्गूओं को 
आड़े हाथों लिया । सोवियत रूस के प्रतिनिधि ने अमरीका द्वारा अपनाये गये दोहरे मापदण्ड पर 
सदस्यों का ध्यान आकर्षित करते हुए कहा, “अंग्रोला में जब पुतंगाली शासकों ने दमनचक्र चलाकर 
हजारों नागरिकों को मौत के घाठ उतार दिया तव अमरीका और इंगलेण्ड ने उसकी भत्संना नहीं 
की । कया यह संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर का हनन नहीं था ? क्‍या यह आक्रामक कार्यवाही नहीं 
थी ? लेकिन जब भारत अपने हो लोगों को अन्याय और दमन से मुक्ति दिलाने से लिए सहायता 
करता है तो लोग अपनी ऊँची आवाज में चार्टर की दुह्मई देकर कार्यवाही रोकने और सेना वापस 
बुलाये जाने की बात करते हैं । जहाँ तक हमारा प्रश्न है हम खुले तौर पर यह घोपित करते हैं 
कि हम भारत और गोओआ के लोगों के साथ हैं जो पुर्तेगाली उपनिवेशवाद के विरुद्ध संघर्ष कर रहे 
हैं" हम उपनिवेशवादियों और औपनिवेशिक शक्तियों के सशक्त विरोधी हैं जो संयुक्त राष्ट्र 
संघ की स्पष्ट उद्घोषणा के उपरान्त भी अपना अस्तित्व बताये रखना चाहते हैं ।7 

जवाहरलाल नेहरू ने सितम्बर 967 में सोवियत संघ की दूसरी और आखिरी अधिकृत 
यात्रा की ! यह यात्रा पिछली यात्रा जितनी लम्बी न होते हुए भी उससे कम लाभप्रद नही रही। 
इस समय तक भारत को प्राप्त होने वाली सारी विदेशी सहायता पश्चिमी देशों से आती थी। 
पश्चिम पर भारत की निर्भरता को घटाने के लिए अभूृतपुर्वे सोवियत अभियाचर शुरू हुआ। इस 
अभियान का परिणाम यह हुआ कि दोनों देशों के बीच व्यापार के परिमाण में व्यापक वृद्धि हुई। 
8] लाख रुपये की राशि से शुरू होकर भारत-रूस व्यापार 96 में 7] करोड़ 97 लाख रुपये 
तक तथा 7965 में 75 करोड़ 36 लाख रुपयों तक पहुँच गया । इस समय जवाहरलाल नेहृए 
ने विशेष चिन्ता भारत और सोवियत संघ के आधथिक सहयोग की ही की थी । 

उनके जीवनकाल में ही सोवियत संघ ने भारत को 40 से अधिक बड़े कल-कारबानों 
और दूसरे ठिकानों के निर्माण में सहायता दी जिनमें भिलाई का इस्पात कारखाना, बम्बई की 
टेक्नोलोजी इंस्टीट्यूट, अंकलेशवर के तेल कुएँ, राँची का भारी मशीन निर्माण कारखाना प्रमुख हैं। 

962 में जब चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया तो भारत एवं रूस की मैत्री की 
परीक्षा की -घड़ी उपस्थित हो गयी । युद्ध के प्रारम्भिक दिनों में सोवियत रूस चुप ही रहा जिससे 
भारत को बड़ी निराशा हुई । ख एचेव ने अपने एक पत्र में प्रधानमन्त्री नेहरू को सन्धि वार्ता करते 
का सुझाव दिया । परन्तु 5 नवम्बर, 962 के बाद रूस की नीति में तटस्थता का भाव दिखायी 
देने लगा । दिसम्बर, 962 में सुप्रीम सोवियत में खश्चेव मे भारत पर चीन के आक्रमण कौ 

निन्‍दा की । 963 में चीन द्वारा कोलम्बो प्रस्ताव अस्वीकृत किये जाने पर भी सोवियत नेताओं 

ने चीन की कड़ो आलोचना की | उसने भारत को मिग्र विमान भी दिये और भारत को मिग 
विमान का कारखाना स्थापित करने में सहयोग दिया । 

जूलाई 963 में भारत सरकार की ओर से वृधालिगम के नेतृत्व में भी एक मिशन सैनिक 
सहायता प्राप्त करने के लिए मास्को गया | इस वर्ष भारत को खूस से बड़ी मात्रा में युद्ध सम्बन्धी 
और आधिक सहायता मिली । मिग विभान कारखाने के लिए ही लगभग पच्चीस करोड़ रुपये की 


2 डॉ० बिमला प्रसाद : इंडो-सोबियत रिलेशंस, पू० 23! से उद्धत--सुरक्षा परिषद में सोवियत 
प्रतिनिधि का भाषण, 8 दिसम्बर, 964॥ ; - 
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पूँजी की सहायता दी गगी । तैल एवं गैस का पता लगाने के लिए 963 के समझौते के अनुसार 
रूसी तकनीकी विशेषज्ञ भारत भेजे गये । हे 

संक्षेप में, जवाहरलाल नेहरू और ख इचेव-बुल्गानिन की यात्राओं ने हमारे दो महान 
शान्ति प्रेमी देशों के बीच बन्धुत्वपूर्ण, अच्छे पड़ौसियों की प्रक्रिया को बढ़ाने ओर मजबूत बनाने 
में योग दिया । 

“ लालबहादुर शास्त्री और भारत-रूस सम्बन्ध 

नेहरू के वेहान्त के बाद लालबहादुर शास्त्री प्रधानमन्त्री बने ॥। अपने अल्पकाल [मई 
964---जनवरी 966) में भी शास्त्री भारत-रूस मैत्री को पुख्ता कर गये | 964 में भारत 
व सोवियत संघ के बीच एक सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम के लिए समझौता हुआ जिसके अन्तर्गत 
दोनों देशों के बीच वैज्ञानिकों, विद्वानों व कलाकारों के आदान-प्रदान का निर्णय लिया गया। 
अवटूबर 964 में रूस से एक व्यापारिक शिष्टमण्डल भारत आया व दोनों देशों के बीच 9635- 
66 में व्यापार में डेढ़ गुना वृद्धि करते का निश्चय किया | रूस के सहयोग से भारत में बोकारों 
इस्पात कारखाना स्थापित हो सका । 

सितम्बर 965 में भारत-पाक संघर्ष के दौरान सोवियत संघ की नीति किसी न किसी 
रूप से इस संघर्ष को शान्त करने की रही । रूस ने इस दौरान जो भी कूटनीतिक चाले चलीं 
उसमें उसने भारत को अपना समर्थन दिया । जब एंग्लो-अमरीकन गुट ने भारत को आक्रमणकारी 
घोषित करवाने अथवा कप्मीर में संयुक्त राष्ट्र संघ की सेवा भेजने का प्रयत्त किया तो रूस ने 
निषेधाधिकार का प्रयोग कर इस कार्यवाही पर रोक लगा दी । इसी प्रकार जब !6 सितम्बर, 
965 को चीन ने भारत को चेतावनी दी कि वह अपनी जाक्रामक कार्यवाही बन्द कर दे अन्यथा 
चीन युद्ध में कूद सकता है । इसके साथ ही चीन ने भारतीय सीमा पर अपनी सेतिक गतिविधियाँ 
भी बढ़ा दीं तब सोवियत संघ ने चेतावनी दी कि विदेशी शक्तियाँ भारत और पाकिस्तान के भासले 
में हस्तक्षेप करके स्थिति को भौर बिगाड़ने का प्रयास नहीं करें । ब्रेझनेव का स्पष्ट इशारा चीन 
की ओर था। भारत-पाक युद्ध के बाद झूस ने दोनों देशों में मै त्रीपृर्ण सम्बन्ध बचाये रखने व 
पाकिस्तान को चीदी प्रभाव से मुक्त करते की नीति अपनायी । रूस ने इस बात वा भी भरसक 
प्रयास किया कि पाकिस्ताव भारत विरोधी रुख त्याय दे । सोवियत संघ के प्रयासों से ही जनवरी 
966 में ताशकन्द समझौता हो सका । 

श्रीमती इन्दिरा गांधो-ब्रेशनेव युग ओर भारत-रूस सम्बन्ध 

श्रीमती इन्दिरा गांधी सन्‌ 966 से मार्च 977 तक तथा दिसम्बर 980 से 984 
तक प्रधानमन्ती रहीं और उनकी विदेश नीति की सबसे बड़ी विशेषता थी भारतीय विदेश नीति 
का रूस की तरफ स्पष्ट झुकाव। जवाहरलाल नेहरू की पुत्री होने के नाते सोवियत संघ के प्रति 
विशेष लगाव उन्हें विरासत में प्राप्त हुआ था । उन्तके विशेष सोवियत लगाव का प्रथम प्रमाण 
भारत में 967 में सोवियत क्रान्ति की 50वीं वर्षगांठ थी। यह स्वर्ण जुयल्ती भारत में बड़ी धृम- 

*। धाम से मनायी गयी । सोवियत रूस में तत्सम्बन्धी समारोह में भाग लेते के लिए प्रधानमन्त्री 

श्रीमती इन्दिरा गाँधी 7 नवम्बर, 967 को विशेष रूप से मास्को गयीं । रूस में इस अवसर पर 
केवल 2 गैर-साम्यवादी देशों के प्रतिनिधि आमन्त्रित किये गये थे, उनमें एक भारत था । 

ताशकन्द समझ्नौते के बाद सोवियत नीति भारत और पाकिस्तान ,दोनों से मधुर सम्बन्ध 
स्थापित करने की रही । भारत को इससे परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं थी, परन्तु दोनों 
कै सम्बन्धों में थोड़ा-ता तनाव तब आया, जब रूस ने पाकिस्तान को हथियार देने का निश्चय 
किया क्योंकि सोवियत राजनय की यह नयी दिशा भारत के सुरक्षा सम्बन्धी हितों पर विपरीत 
प्रभाव डालने वाली थी । जुलाई 968 में पाकिस्तान को सैनिक सहायता का निर्णय करते समय 
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रूस में भारत को गमरीका की भाँति यहू आश्वासन देने की चेष्टा की कि पाकिस्तान को दिये गये 
रूसी हथियारों का प्रयोग भारत के विरुद्ध नहीं किया जायेगा। भारत के लिए इस प्रकार के 
भाश्वासन नये नहीं थे । अमरीका वर्षों से उसे ऐसे ही आश्वासन देता चला आ रहा था। इन 
आशवासनों का कोई मूल्य इसलिए भी नहीं था, क्योंकि सोवियत रूस यह भलीभाँति जानता था ४ 
कि पाकिस्तान को किसके विरुद्ध हथियारों की जरूरत है ? 965 से 970 तक पाकिस्तान के 
राष्ट्रपति ने तीन बार सोवियत संघ की यात्रा की । इस बीच दो बार सोवियत प्रधानमत्ती भी 
पाकिस्तान गये । दोनों देशों ने कई ब्यापारिक और आश्िक समझ्ौते किये । पाक-सोवियत सहयोग 
के निम्नलिखित कारण थे : (!) सोवियत रूस में अमरीका की तरह व्यावसायिक पैमाने पर हथि- 
यारों का उत्पादन होने लगा था, उसके लिए बाजार चाहिए था; (2) सोवियत रूस पाविस्ताव 
स्थित, अमरीका के पेणावर अड्डे को समाप्त करना चाहता था; (3) रूस पाकिरतान की चीन- 
अमरीकी निर्भरता कम करना चाहता था। 


सोवियत संघ के इस निर्णय का भारत में तीन विरोध हुआ । श्रीमती इन्दिरा गांधी ते 
चिन्ता व्यक्त करते हुए कहा कि पाकिस्तान इन हथियारों का इस्तेमाल भारत के खिलाफ करेगा। 
उन्होंने इस सम्बन्ध में लोकसभा में वक्तव्य देते हुए कहा कि “पाकिस्तान की फोजी ताकत को 
और अधिक बढ़ाये जाने से हमें अवश्य ही चिन्ता होगी । इसका अंनिवारय परिणाम यह होगा कि 
उपमहाद्वीप में तनाव बढ़ेगा और अपने देश की सुरक्षा के बारे में हमारी जिम्मेदारियाँ और बढ़ 
जायेंगी । इससे पाकिस्तान की अकड़ और बढ़ जायेगी । हम सोवियत संघ के इरादे और संद- 
भावना पर सन्देह नहीं करते, लेकिन हमें इस बात का पूरा विश्वास है कि इस घटना से उपमहाद्वीप 
में शान्ति और स्थिरता के उद्देश्य को बल नहीं मिलता ।” भारत में सोवियत रूस की जो आदो- 
चना हुई उसके परिणामस्वरूप रूस ने पाकिस्तान को घातक हथियार देने से इंकार कर दिया और 
सोवियत संघ के हृष्टिकोण को स्पष्ट करने के लिए रूसी प्रधानमन्त्री कोसीजिन भारत आये और 
उन्‍होंने कहा कि रूस भारत से अपने विशिष्ट सम्बन्ध बनाये रखना चाहता है । 

20 अगस्त, !968 को सोवियत संघ, पूर्वी जमनी, हंगरी और वल्गारिया की सेनाओं ने 
चेकोस्लोवाकिया में वारसा सन्धि के अन्तर्गत हस्तक्षेप किया और चेकोस्लोवाकिया के सभी बढ़े 
नगरों पर कब्जा कर लिया। राजधानी प्राग पर भी वारसा देशों की सेनाओं का आधिपत्य हो 
गया । भहासचिव डूब चैक बन्दी बना लिये गये और अधिकांश संसद सदस्य गिरफ्तार कर लिये 
गये । चैंक जनता ने थोड़ा प्रतिरोध किया परन्तु इन विशाल सेनाओं का सुकाबला सम्भव नही 
था । इस अवसर पर ब्लेक्षनेव ने सीमित सम्परभुता का सिद्धान्त प्रतिपादित किया जिसका तालव 
यह था कि साम्यवादी देशों की सम्प्रभुता सीमित होती है । यदि कोई साम्यवादी देश साम्यवादी 
सिद्धान्त से विभुख होने लगे, तो अन्तर्राष्ट्रीय साम्यवाद से सिद्धान्त के अनुकूल अन्य साम्यवादी 
देशों का यह अधिकार होता है कि वे उसके आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप कर अन्ततः साम्यवाद 
की रक्षा करें । 

भारतीय संसद के सभी गैर-साम्यवादी दलों ने सरकार से इस प्रश्न पर अपना दृष्टिकोण 
स्पष्ट करने की माँग की । चूंकि भारत की निरन्तर यह नीति रही है कि किसी भी देश की सेनाएँ 
दूसरे देश में नहीं जानी चाहिए, अतः इसी नीति के अनुकूल 2 अगस्त, 968 को प्रधावमन्त्री 
इन्दिरा गांधी ने चेक्ोस्लोवाकिया घटना पर टिप्पणी करते हुए कहा, “भारत के सोवियत संघ, 
पोलण्ड, हंगरी तथा बल्गारिया से घनिष्ठ सम्बन्ध हैं परन्तु हम चेकोस्लोवाकिया की घटनाओं पर 
व्यथा और गहन दुःख प्रकट किये बिना नहीं रह सकते ।” “/““घारत संयुक्त राष्ट्र संघ में चेको- 
स्‍लोवाकिया के अधिकारों का समर्थव करेगा । हम चेक्रोस्लोवाकिया के नेताओं की सुरक्षा, उस देश 
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की प्रभुसत्ता तथा अश्वण्डता के-बारे में चिन्तित है। हमें इस बारे में चिन्ता है कि वहाँ कब्जा करने 
वाली बाहर की सेनाएँ कंसे निकलें ॥/१ 

भारत सरकार के इस वक्तव्य से विरोधी दल के सदस्यों को सन्‍्तोष नहीं हुआ । जनसंघ 

# की ओर से माँग की गयी कि सोवियत आक्रमण की निन्‍दा की जाये और यदि चेक नेताओं द्वारा 
विस्थापित सरकार बनायी जाये तो उसे मान्यता भी दी जाये। 23 अगस्त, 968 को संयुक्त 
राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में सोवियत कार्यवाही, की मिन्‍्दा करने के लिए प्रस्ताव रखा गया। 
भारत भी इस समय सुरक्षा परिपद का सदस्य था। भारतीय प्रतिनिधि ने “निन्दा' शब्द को हटा- 
कर “भत्संना' शब्द रखने का आग्रह किया । जब यह परिवर्तन नहीं किया गया तो भारतीय प्रति- 
निधि ने मतदान में भाग नहीं लिया । इस कार्यवाही की भी भारतीय राजनीतिक क्षेत्र में कड़ी 
आलोचना हुई, परन्तु सम्भवतः रूस से अपने सम्बन्ध न बिगाड़ने की दृष्टि से दी, भारत सरकार 
ते ऐसा दृष्टिकोण अपनाया । 

970 में सोवियत विश्वकोष का तीसरा संस्करण प्रकाशित हुआ जिसमें मेफा और अक्षय 
चीन को चीन का हिस्सा बतलाया गया । सितम्बर 979 में भारत के ,तत्कालीन राष्ट्रपति वी० 
वो० पिरि ने रूस की यात्रा की और उन्होंने सोवियत मेताओं का ध्यान इस और आक्रष्ट किया | 
सोवियत नेताओं ने अनुशासन दिया कि अगले संस्करणों में गलती सुधार ली जायेगी । दुःख एवं 
भाएचय॑ की वात यह थी कि यह विश्वकोप स्वयं सोवियत सरकार की मन्न्रिपरिषद एवं साम्यवादी 
दल की केन्द्रीय समिति के तत्वावधान में प्रकाशित किया गया था । हि 

रूस एवं चीन के सीमा विवाद में भी भारत ने रूस का पक्ष लिया। जुलाई 4969 में 
सोवियत संध में एशियाई देशों के लिए सामुहिक सुरक्षा का प्रस्ताव रखा जिस पर भारत रारकार 
मे किसी तरह के उत्साह का प्रदर्शन नहीं क्रिया । - 

भारत-सोचियत मेत्री सन्धि, 97 
(प्र४॥700-50 शा्ा' परए#7९४,६97) 

9 अगस्त, 97 को भारत तथा सोवियत संघ के मध्य एक 20-वर्षोय सन्धि पर हस्ताक्षर 
हुए । यह सन्धि तात्कालिक अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक घटनाचक्र का परिणाम थी। बंगला देश में 
हो रहे भीपण नर संहार के कारण भारत में शरणाधियों की बाढ़ आ ग्यी। इसके कारण भारत 
पर आधिक बोझ बढ़ गया और भारतीय सुरक्षा को भी खतरा उत्पन्न हो गया । पाकिस्तान अपने 
देश की असन्तुष्ट जनता का ध्यान बेंठाने के लिए भारत पर आक्रमण की योजना बना रहा था। 
चीन-पाक गठबन्धन के परिणामस्वरूप चीन पाकिस्तान को सहयोग देना चाहता था | 

अमरीका के डॉ० कौपसिंगर के माध्यम. से चीन को खुश करने का प्रयत्त कर रहा था, 
चोन में गुप्त वार्ताओं के बाद निकसन की पीकिंय यात्रा की घोषणा की गयी थी। इस सगय 
चाशिगटम-पीकिंग-पिण्डी ग्रठवन्धन की रचना की सम्भावना थी। पश्चिमी शक्तियों विशेषकर 
अमरीका, ने बंगलादेश की समस्या को भारत-पाकिस्तान की समस्या बनाने को पड़य्स्त्र रचा था| 

रमहाणक्तियों मे बंगलादेश में हो रहे नर-संहार और अत्याचारों के प्रति भाँख मंद लो थों। संक्षेप 
में, भारत-हूस सन्धि के लिए निम्नलिखित घटनाएँ उत्तरदायी हैं. 

4, बोनस को खुश करने को अमरीकी नोति--इस रामय अमरीका च्ीम को रिश्लाने को 
नोति अपना रहा था। अमरीको राष्ट्रपति निक्‍्सल ने चीन के साथ सम्बन्धों में सुधार करने के 
लिए अपने विशेष दूत डॉ० किसिंगर को चीत यात्रा पर भेजा । चीन में गुप्त वार्ताओं के बाद 
निवसन की पीकिग यात्रा की माटकीय घोपणा की गयी। 


? लवभारत टाइस्त, नई दिल्‍ली, 22 अगस्त, 968 | 
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2. बाशिगटन-पोकिंग-पिण्डी गठबन्धन की सम्भावना--चीन के साथ अमरीकी संम्बन्धों 
के सुधार में पाकिस्तान ने सुख्य भूमिका निभायी थी ) अतः ऐसी सम्भावना थी कि वाशिगटन- 
पीकिंग-पिण्डी गठबन्धन की रचना की जायेगी । क्रमरीका और चीन दोनों पाकिस्तान को एक 
सैनिक शक्ति बनाये रखते के समर्थक थे | हथियारों से लंदे जहाज पद्मा और सुन्दरवन अमरीकी 

बन्दरयाहों से रवाना हो घुके थे । 

3. बंगला-देश की समस्या के सम्बन्ध में महाशक्तियों फी चुप्पी--भारतीय प्रधानमन्तरी 
श्रीमती गाँधी की विदेश यात्राओं के बाद भी महाशक्तियों ने बंगलादेश में हो रहें नर-संहार और 
' अत्याचारों के प्रति आँखें मूंद ली थीं। लाखों की संख्या में लोग शरणार्थियों के रूप में भारत में 
रह रहे थे । समस्या के निकट भविष्य में समाधान की कोई सम्भावना नहीं थी। शरणाथियों के 
आने से भारतीय अर्थव्यवस्था और विक्रास कार्यो पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना शुरू हो गया था। 
भारत में व्यावसायिक, सामाजिक और साम्प्रदायिक समस्याएँ उत्पन्न होने लग गयी थीं। 

4, बरब राज्यों का विरोधी रुख--अरच ;राज्य बंगलादेश की समस्या को समझे में अस्- 
फल रहे थे | वे तानाशाह याह्या खाँ को सैनिक सहायता देकर नर-संहार ओर युद्ध का वातावरण 
उत्पन्न कर रहे थे । 

2. भन्तर्राष्ट्रीय संस्था का भारत के विरुद्ध प्रयोग--पश्चिमी शक्तियों ते, विशेषकर 
अमरीका ने, बंगलादेश की समस्या को भारत-पाकिस्तान की समस्या बसाने का पड्यन्त्र रचा था। 
संयुक्त राष्ट्र संध के प्रेक्षकों की नियुक्ति के अमरीकी प्रस्ताव का यही उद्देश्य था । संयुक्त राष्ट्र संघ 
के तत्कालीन महासचिव ऊ थांट का दृष्टिकोण भी पक्षपातपूर्ण “था । उसने समस्या” पर घुणी 
ठानकर अप्रत्यक्ष रूप से नर-संहार में अपना सहयोग दिया था । 

इस समय चीन और अमरीका द्वारा पाकिस्तान के समर्थन ने भारत को एक चिन्ताजनक 
कूटनीतिक पार्थक्य (727#07थवा० 280]8707) की स्थिति में डाल दिया था। दूसरी बोर 
सोवियत संघ भी यह अनुभव करने लगा था कि चीन-अमरीकी गठबन्धन रूस को विश्व राजनीति 
में नीचा दिखाने, हिन्दचीन को हड़पने तथा एशिया में रूस के प्रभाव क्षेत्र को कम करने की दोहरी 
तलवार थी। इन सब कारणों से रूस और भारत ने अपने मित्रतापूर्ण सम्बन्धों को सुहढ़ करने, 
इस उप-महाद्वीप में शान्ति और सुरक्षा बनाये रखने तथा अपनी सीमाओं , प्रभुसत्ता, अखण्डता और 
स्वतन्त्रता की रक्षा करने के लिए 9 अगस्त, 97] को एक 20-वर्षीय सन्धि पर हस्ताक्षर किये। 
इस सन्धि पर भारत के तत्कालीन विदेशमन्त्री सरदार स्वर्ण सिह तथा रूस की भोर से विदेशमन्यी 
आदे ग्रोमिको ने हस्ताक्षर किये | भारतीय विदेश नीति के क्षेत्र में यह सन्धि एक नया आयाम 
थी । रूसी राजनीतिज्ञों के अनुसार यह सन्धि भारत-रूस मैत्री और सहयोग की दिशा में एक तय 
चरण का प्रतीक है । के 

भारत-हरा सन्धि की घाराओं का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है 

, शान्ति और मित्रता में वृद्धि करना एवं सम्प्रशुता और प्रावेशिक भवण्डता को रक्षा 
करना । 

2. एशिया भीर विश्व में शान्ति बनाये रखना तथा निःशस्त्रीकरण पर बल देना । 

3, पताज्राज्यवाद तथा प्रजातिवाद का विरोध करना भौर इसकी समाप्ति के लिए अवत्त 
करता । 

4. शान्ति की नीति में विश्वास रखना और गूटनिरपेक्षता की नीति का सम्माव करता। 

5. विश्व शान्ति और सुरक्षा को सुनिश्चित करने सम्बन्धी उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए 
निरन्तर सम्पर्क व सहयोग करता |, 

6, व्यापार और वाणिज्य के क्षेत्र में सहयोग एवं सुविधाएँ उपनत्ध कराना 
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7. विज्ञान, कला, साहित्य, शिक्षा, जन स्वास्थ्य, खेल आदि विभिन्न सांस्क्रतिक क्षेत्रों में 
आपसी सम्बन्ध एवं सम्पर्क की अधिक विकेसित करना ) हे 

8, दोनों देशों के दीच विद्यमान परम्परागत मित्रता के अनुसार प्रत्येक पक्ष निष्ठापूर्वक 
घौषित करता है कि वह किसी भी ऐसे गठबन्धन में, जो दूसरे पक्ष के विरुद्ध ही, न सम्मिलित 
होगा और न भाग लेगा ! चर 

प्रत्येक पक्ष बचनवद्ध है कि वह दूसरे पक्ष पर किसी प्रकार का आक्रमण नहीं करेगा तथा 
अपने क्षेत्र में किसी प्रकार के ऐसे कार्य को नहीं होने देगा जिससे दूसरे पक्ष को सैनिक क्षति होने 
की आशंका ही ) 

9, प्रत्येक पक्ष बचनबद्ध है कि किसी तीसरे पक्ष को जो दोनों पक्षों में से किसी एक के 
साथ सशस्त्र संघर्थ कर रहा हो, किसी प्रकार की सहायता नहीं देगा । दोनों में से किसी पक्ष पर 
आक्रमण होने या आक्रमण का खतरा उपस्थित होने पर दोनों पक्ष शीक्र ही परस्पर विचार-विमर्श 
फरेंगे ताकि ऐसे खतरे को समाप्त किया जाये तथा अन्य देशों की शान्ति बोर सुरक्षा को सुनिश्चित 
करने के लिए समुचित प्रभावकारी कदम उठाये जायें । 

0, प्रत्येक पक्ष निष्ठापूवेक यह घोषित करता है कि किसी भी एक या एक से अधिक 
राज्यों के साथ कोई भी गुप्त या प्रकट दायित्व अपने ऊपर नही लेगा जो इस सन्धि के प्रतिकुल 
हों। प्रत्येक पक्ष यह भी घोषित करता है कि उसका किसी राज्य या राज्यों के साथ न कोई ऐसा 
वर्तमान दायित्व है और न वह भविष्य में ऐसा कोई दायित्व लेगा जिससे हूसरे पक्ष 'को किसी 
प्रकार की सैनिक हानि हो । 

[, यह सन्धि 20 वर्ष की अवधि के लिए होगी । उसके बाद पाँच-पाँच वर्ष की अवधि 
के लिए अपने आप बढ़ती जायेगी जब तक कि कोई पक्ष सन्ध्रि तोड़ने की इच्छा व्यक्त नहीं करता। 
यदि कोई पक्ष सन्धि तोड़ना चाहैगा तो उसे अवधि समाप्त होने से 42 महीने पहले दूसरे पक्ष को 
इसकी सूचना देनी होगी । 

2. इस सन्धि के सतभेदों को आपसी सहयोग तथा शान्तिपूर्ण त्तरोकों से दूर किया 
जायेगा ) 

समन्धि फा स्वागत--भारत-सोवियत्त सन्धि का अनेक क्षेत्रों में उत्साहपूर्ण स्वागत किया 
गया। इस सन्धि को भारत-रूप सम्बन्धों के इतिहास में महत्वपूर्ण सीमा चिन्ह की संज्ञा दी 
गयी । यह कहा गया कि मनोव॑ज्ञानिक रूप से इस सन्धि ने किसीगर राजनय से उत्पन्न वाशियटम- 
पीकिंग-पिंडी धुरी को सम्भावना के चास से भारतीय मानस को मुक्त कर दिया तथा व्यावह्वारिक 
रुप में 'एक ठोस फायदा भारत सरकार को हुआ है कि पाकिस्तान से पाकिस्तान की शर्तों पर 
युद्ध और अनन्तर अमरीका आदि की शर्तों पर समझौता करने से वह बच गयी है ।' स्वर्ण सिह 
ने इसे भारत-ल्स सम्बन्धों के मार्ग में महत्वपूर्ण पत्थर' की संज्ञा दी है। माक्संवादी साम्यवादी 
दल के नेता ए० के० गोपालन के अनुसार 'यह भारत की पश्चिम पर निर्भरता को समाप्त कर 
देगी ।' साम्यवादी दल के नेता प्रो० हिरेन मुखर्जी ते इसे (समकालीन इतिहास में एक महत्वपूर्ण 
चिन्ह की संज्ञा दी । वी० के० कृष्णमेनन ने इसे 'गूट निरपेक्ष विदेश नीति के अनुरूप' और भारतीय 
विदेश नीति का स्वस्थ विकास' की संज्ञा दी । जनसंघ नेता अठल विहारी वाजपेयी ने कहा था 
कि--“मैं इस सन्धि का स्वागत करता हूँ क्योकि इसके द्वारा भारत को एक मित्र प्राप्त हो गया 
है--एक सित्र जिसका विश्वास किया जा सकता है और जो संकटकाल में हमारा साथ दे सकता 
है। इस सन्धि से पाकिस्तान के बुद्ध इरादों को धक्वा लगेगा । चीन भारत के विरुद्ध शरारत 

नही कर सकेगा ”* “ असंलखता की नीति कोई शिद्धान्त अधवा धर्म नहीं है । एक देश की बिदेश ' 
भोति सर्ददा उसके हिस में होनी चाहिए *“ संसार की बदलती हुई परिस्थितियों में भारत की 
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विदेश नीति में भी परिवर्तन होता चाहिए। असंलग्नता की नीति एक साध्य त्ही थी अपतु 
एक साधन थी ।” एस० एस० सहोटा के शब्दों में “77॥5 776६४ ०॥४8०० 06 +शेश्ाए८ 6 
ए0फ्रथ्ष ग धा6 छणात भात छाएए०0 40 96 8 ॥488: 5६0८6. 090080५," इस 
सन्धि का विश्व शक्ति सन्तुलन में भी विशिष्ट महत्व है। “इस सन्धि से भारत के आगे अपनी 
आधिक आत्मनिर्भरता को सुहढ़ बनाने ओर आम जनता के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए 
सोवियत संघ की आधथिक और वेज्ञानिक सहायता का उपयोग करने के वास्ते नयी, विशाल 
सम्भावनाएं पंदा हो गयीं। भारत के सभी भागों में आम लोगों ने, इस सन्धि से गहरा सन्तोष 
प्रगट किया ॥7 

भारत-सोवियत सन्धि फी आलोघना--भारत-सोवियत सन्धि की देश-विदेशों भे तीद्न प्रति- 
किया हुई। आलोचकों ने यहाँ तक कहा कि यह सन्धि असंलग्तता की नीति के परित्याग की 
घोषणा थी; कि यह एक 'घबराहुट भरा कदम! (एक्ांकए/ ४६७० 0 ७फु०्ठांधाए) था 
जिसने बंगलादेश के सम्बन्ध मे भारत की इच्छानुसार कार्ये करने की स्वतन्त्रता को सीमित कर 
दिया गौर भारत को रूस का पिछलम्गू राष्ट्र बना दिया | परिमल कुमार दास मे तो यहाँ तक 
लिखा कि, “इस सन्धि ने भारत के हाथ बाँध दिये है । यह एक असमान सन्धि है । इसी कारण 
इसक सभो फायदे रूस को और नुकसान भारत को भुगरतने पड़ेग्रे ।/ सन्ध्रि की आलोचना में निम्त 
तक॑ प्रस्तुत किये जाते है : * 

. सन्धि भारत की ग्रुटनिरपेक्षता नोति के बिदद्ध हे--भालोचको की भान्यता है कि 
भारत-स्तोवियत सन्धि मिथ्ता, समानता ओर सहयोग पर आधारित नहीं है अपितु एक 'सूरक्षात्मक 
सन्धि' है जिसके कारण भारत को परम्परागत निर्युट नंति का स्वतः ही परित्याग हो जाता है। 
एक आालोचक का मत्त हे कि भारत ने अपनी विदेश सीति के 'सूल बिल्दु की कब्र खोद दी है।' 
हिल्दुस्तान टाइम्स ने सन्ध्रि पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए लिखा था : “अब इसमें सस्देह नही रह 
गया है कि भारत ने दो महाशक्तियो में से एक क॑ साथ सुरक्षा समझोता करके ग्ूटनिरपेक्षता की 
नीति- को त्याग दिया हे तथा रूस के साथ संलस्त हो गया है। भालोचकों का कहना था कि'अब भारत 
विश्व राजनीति में पहले की भाँति न तो स्वतस्त्रतापृदंक कार्य कर सकता है ओर स पू्व-पश्चिम 
के ग्रतिरोध में सेतुबन्घ का कार्य कर सकता है । अमसीको सीनेटर पर्सी के शब्दों में 'यहूं सब्धि 
बहुत समय से चली भा रही भारत की ग्रुटनिरपेक्षता की नीति का उल्लंघन है'"”*"इस सर्सधि 
से भारत की गूट निरपेक्षता की नीति बहुत कुछ बदल गयी है । आलोचकों का कहता है फि 
अफगानिस्तान में सोवियत हस्तक्षेप के प्रश्न पर भारत द्वारा अपनायी गयी नीति भारत-झस सबन्धि 
की प्रगाढ़ृता को अभिव्यक्त करती है । इसी तरह भारत-चीन सम्बन्धों में सुधार लाने के प्रयत्नी 
के मार्ग में इस सन्धि को एक बाधा समझा जाता है । 

2, भारत को रूसी उपग्रह बचाने का प्रथत्त --एक आलोचक के अनुसार यह सन्धि एक 
हाथी के साथ बिस्तर पर लेटने के समान है। बलराज मधोक जैसे भालोचकी का कथन था कि 
इससे भविष्य में भारत की सम्प्रभुता पर प्रहार हो सकता है। यह भी कहा गया कि रूस अपनी 
स्थिति से लाभ उठाते हुए भारत के सामाजिक और आधिक ढाँचे को परिवर्तित करने का श्रयात्त 
+रे। बलराज मधोक के अनुसार यह सन्धि कहीं भारत की गर्दन के इर्द-गिर्द एक पत्थर ने हो 
जाये ।” मीलु मसान्ती ने इस सन्धि को सोवियत उपग्रहवाद की तीति की संज्ञा दी । आलोचकों 
का कहना था कि रूस भारत में अपने पिट्ठुओं की सहायता से साम्यवाद का प्रसार करने का 
प्रयास करेगा । 


$ 


! ये चेलिशेव, अ० लोतमात : सोवियत-भारतीय मैश्रो के छोत, (० 778 
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3." भारत-अमरीकी सम्दस्धों पर प्रतिकूल प्रभाव--अआलोचको के अनुसार इस सच्धि के 
बाद अमरीकी लोकभत का बह भाग हतोत्साहित होगा जो भारत अच्छे सम्बन्ध स्थापित करना 
चाहता है। इस सन्धि के कारण अप्तरीका के मंत्रीपूर्ण सम्बन्धों की सम्भावना कम हो गयी है 
तयोकि भारत अब सोवियत संघ की गोद में चला गया है । 

4, भारत के शत्रुओं को निकट लाते में सहायक--इस सन्धि के प्रतिक्रियास्वरूप भारत 


के शत्र विशेषकर पाकिस्तान और चीन तथा चीन और अमरीका को निकट आते का _ स्वाभाविक 


अवसर सिलेगा। या भारत एक साथ चीन, पाकिस्तान ओर अमरीका की शत्रुता मोल ले 
सकेगा ? दूसरे शब्दों में, यह सन्धि भारत को चीन-रूस-अमरीका के त्रिकोणीय शीत-युद्ध में 
घसीठती है । 

5, अप्रत्यक्ष रूप से यहू एक सेनिक सन्धि है--आलोचकों के अनुप्तार यह सन्धि वारसा 
सामझौते' की तरह है । यद्ववि सन्धि को 'शान्ति, मित्रता और सहयोग की सन्धि' कहा गया है 
तथापि सन्धि की 9वीं धारा में उल्लेखित शब्द आक्रमण की स्थिति में तत्काल पारस्परिक 
'विचार-चिमर्श! और “आवश्यक प्रभावकारी कदमों का! जिक्र किस ओर सकेत करते है? यह 
भाम्गण से बचाव की सन्धि है और आक्रमण का प्रतिरोध करने के लिए सैनिक सहायता को 
भावश्यकता होती है । डॉ० जे० डी० सेठी के अनुसार यह सन्धरि संतिक सन्ध्रि है और अन्य सं॑निक 
सन्धियों की भाँति असमान पक्षों में सन्ध्रि है ।' 

6, जहदबाजी में फी गयो सन्धि--आलोचकों के अनुसार यह एक जल्दबाजी में की गयी 


: सम्धि है जिसकी आवश्यकता नहों थी । आचार्य कृपलानी के अनुसार 'सन्धि की आवश्यकता 


नहीं थी। इसे जल्दबाजी में बनाया गया है। झसके पक्ष में व्यक्त किये गये विचार उत्तने ही 
उतावले है जितने कि सन्धि पर किये गये हस्ताक्षर ।' 

इतिहास का निर्णय भारत-रूस सन्धि के पक्ष में रहा है । इसमें सस्देह नही कि इस सन्धरि 
से गूट निरपेक्षता की मूत्ति खण्डित हुई है । परन्तु गुद निरपेक्षता अपने बाप में कोई लक्ष्य नहों 
है। घहू एक साधन माज है, जिसे कस्ती भी बदला जा सकता है। भारत की शान्ति की नीति 
भीझता की नीति त्हीं है । भारत अपने हितों की रक्षा हेतु मित्रो की खोज कर सकता है ओर 
यहू सन्धि रूस के रूप में एक ठोस भिन्न को उत्पन्न करतो है। इसने यह सिद्ध कर दिया है कि 
गृदमिरपेक्ष नीति राष्ट्रीय उद्देश्यों की प्राप्त करने के लिए साधन मात्र है, बह कोई घर्म नहीं 
जिसकी शपथ ली जाती है । - 

इस सन्धि को ठीक ही रक्षा कवच की सज्ञा दी गयी है। इस सन्धि के बाद भारत- 
पाकिस्तान विवादों में किसी महाशक्ति का हस्तक्षेप तृतीय युद्ध को जन्म दे सकता है बौर कोई 
सहाशक्ति विश्वयुद्ध का खत्तरा मोल नहीं ले सकती | यह सन्धि सम्भावित वाशिगटस-पीकिंग- 
पिण्डो धुरी के विरुद्ध चेतावनी है । बंगलादेश के परिप्रेक्ष्य भें पिछली घटनाओं ने यह सिद्ध कर 
दिया है कि इस सन्धि ने भारत के राष्ट्रीय हितों की रक्षा में-मूल्यवान सहयोग दिया है । 

दिसम्बर 97] में बंगला देश के प्रश्द तथा भारत-पाक युद्ध में सोवियत सघ, ने सुरक्षा 
परिषद्‌ में तथा बाहर भारत का पूरा समर्थंन किया । इस युद्ध के दौरान जब ममरीका का सातवां 
बेड़ा बंगाल की खाड़ी की ओर रवाना हुआ तो सोवियत युद्धपोत हिन्द महासागर की भोर बढ़ा । 
इस प्रकार सोवियत खुनौती के कारण अमरीका का भारत के विरुद्ध 'युद्धपोतत राननय' (0004 
09|0009) व्यर्थ हो गया तथा अमरीका भारत के विरुद्ध हस्तक्षेप की नीति नहीं अपना सका । 

संक्षेप में, भारत-सोवियत सन्धि के बाद दोनों देशों के बीच सम्बन्ध काफी सुहृढ़ हो गये 
भीर सहयोग का क्षेत्र फाफो विकसित हो गया ) है ह 


भारत-इस सम्बन्ध (972-मार्च 977)--सन्‌ 797 को सोडियत्त-भारत मैन्नो सब्धि 


650 | अस्तर्राष्ट्रीय राजनीति 


'की रचना के बाद से भारत और सोवियत संघ के मध्य सामान्य रूप से मधुर और घनिष्ठ सम्बन्ध 
विकंसित होने लगे | अगस्त 972 में सुरक्षा परिषद में बंगला देश 'को संयुक्त राष्ट्र संघ का . 
सदस्य बनाने के प्रश्त पर विचार हुआ तो भारत व सोवियत संघ ने इसका समर्थन किया, परल्तु 
चीन द्वारा वीटो के प्रयोग के कारण उस समय बंगला देश को सदस्यता नहीं मिल सकी! 2. 
अक्टूबर, !972 को भारत और सोवियत संघ ने वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग के एक समझौते 
पर हस्ताक्षर किये । 26 नवम्बर, 973 से 30 नव॑म्बर, 973 के मध्य सोवियत साम्यवादी 
दल के प्रथम सचिव ब्रेश्नेव ने भारत की यात्रा की तथा इस अवसर पर दोलनों देशों के मध्य 
व्यापार, तियोजन ओर वाणिज्यद्तीय सम्बन्धी तीव समझौते किये गये । 29 नवम्बर, 973 
को भारत और रूस के बीच 5 वर्ष के लिए एक व्यापार समझौता हुआ जिसके अन्तर्गत 980 
तक व्यापार में 750 से 200 प्रतिशत' तक वृद्धि करने, कषि, बिजली, उद्योग, तकनीकी प्रशिक्षण 
आदि बनेक क्षेत्रों में सहयोग देने का निर्णय लिया गया । 8 मई, 7974 को पोकरन में भारत 
द्वारा प्रमाण विस्फोट किये जाते का सोवियत संघ ने स्वागत किया । भारत-सोवियत सहयोग 
की एक महान उपलब्धि 975 में सामने आयी जब 9 अप्रैल, 975 को भारत ने एक 
सोवियत प्रक्षेपण यन्त्र ((0॥7007078) के माध्यम से अपना पहला भू-उपग्रह 'भार्येभट्ट' अन्तरिक्ष 
में भेजा । जून 976 में इन्दिरा गाँधी ने सोवियत संघ की 6 दिन की यात्रा की । .... 
भारत-रूस सम्बन्ध ([980-984)--श्रीमती गांधी की वापसी से बाद 7 फरवरी, 
980 को सोवियत विदेशमन्त्री ग्रोमिको अपनी तीन-दिवसीय यात्रा पर नई दिल्‍ली आये तथा ' 
भारतीय नेताओं के साथ अफगानिस्तान, पाकिस्तान व ईरान की घटनाओं पर विचार-विमशे 
किया | दोनों देशों के बीच ! फरवरी, 980 को क्षषि के क्षेत्र में वैज्ञानिक एवं तकनीकी सह- 
योग के समझौते पर भी हस्ताक्षर किये गये ।! 20 मा, 980 को सोवियत संघ व भारत के - 
बीच 3 वर्षों के लिए विज्ञान एवं तकनीकी सहायता का एक समंझौता हुआ ।* मई 980 में 
भारत व सोवियत संघ के वीच एक समझौता हुआ जिसके अन्तर्गत सोवियत संघ ने भारत को 
3,000 करोड़ रुपये मूल्य की सैन्य सामग्री भेजना स्वीकार किया ।2 8 दिसम्बर, 980 को 
सोवियत राष्ट्रपति ब्रेझनेव 3-दिवसीय भारत यात्रा पर आये | दोनों देशों के नेताओं ने  दिस- 
म्वर, 980 को एक संयुक्त विज्ञप्ति पर हस्ताक्षर किये जिसमें दक्षिणी-पश्चिमी एशिया के देशों 
के आन्तरिक मामलों में वाहरी हस्तक्षेप की निन्दा की गयी । इस अवसर पर भारत व सोवियत 
संघ के बीच (7) आधिक व तकनीकी सहयोग, (7) 98-85 के लिए व्यापारिक समझौता, 
(7) 98-82 के लिए सांस्कृतिक, वैज्ञानिक व शैक्षणिक आदान-प्रदान समझौते पर हस्ताक्षर 
किये गये ।! 20 सितम्बर, 982 को भारतीय प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी 7-दिवसीय 
सोवियत संघ की यात्रा पर गयीं | इस यात्रा के परिणामस्वरूप भारत की सुरक्षा, पड़ौसी देशों से 
सम्बन्ध, एशियाई महाद्वीप में स्थायित्व व शान्ति, पश्चिमी एशिया व हिन्द महासागर के अतिरिक्त 
भारत की सुरक्षा, औद्योगिक विकास, तकनीकी आवश्यकता, व्यापार वृद्धि आदि प्रश्नों पर दोनों 
देशों के बीच आपसी समझ एवं सहयोग की सम्भावनाएँ बढ़ीं । सोवियत संघ ने भारत को न केवल 
विज्ञान; प्रौद्योगिकी, संस्कृति भौर कृषि आदि क्षेत्रों में सहयोग के निरन्तर विकास. का अखासन 
दिया बल्कि हिन्दं महासागर को शान्ति का क्षेत्र बनाने, अन्य देशों के मामलों में सब प्रकार को 
'बाहरी हस्तक्षेप समाप्त करने और आपसी मतभेदों को वार्ता द्वारा हल करने पर भी जोर दिया । 


६6... ##ांक्ा कैटलणधट,, )रव्ाण) !-6, 980, 9, 5356. 
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ब्रैशनेव के मिधन के बाद सोवियत साम्यवादी पार्टी के सये महासचिव यूरी आद्द्रोपोव ने 
शारतीय प्रधानमन्त्री को विश्वास दिलाया कि ब्रेझनेव द्वारा शुरू की गयी भारत के निकट सहयोग 
की नीति जारी रखी जायेगी । ज्ञातव्य है कि नई 983 में भारत और सोवियत संघ ने आधिक, 
ओऔद्योगिक तथा विज्ञान व तकमीकी क्षेत्र में आपसी सहयोग और विस्तार करने पर सहमति प्रकट 
की थी | खनिज तेल की खोज व खुदाई, कोयला खानों के विकास, परमाणु तथा ताप बिजलीघरों 
के निर्माण तथा उड़ोसा में एक तये इस्पात कारखाने के निर्माण में रूस ने सहयोग देने का प्रस्ताव 
किया था | जनवरी 984 में दोनों देशों के बीच विज्ञान व तकनीकी क्षेत्र में सहयोग के लिए 
: 3 वर्ष के लिए समझौता हुआ जिसके अन्तर्गत सोवियत संघ ने भारत को ताप ताभिकीय ऊर्जा के 
क्षेत्र में सहायता देना स्वीकार किया । मार्च 984 में सोवियत रक्षा भस्त्री मार्शल उस्तिनोव 5- 
दिवसीय यात्रा पर एक बड़े दल के साथ भारत आये । उन्होंने भारत की रक्षा आवश्यकताओं की 
पूत्ति का आश्वासन दिया । तदनुसार सोवियत संघ ने भारत को अत्म्ाधुनिक लड़ाकू विमानों, प्रक्षे- 
पास्त्रों, नवीनतम इल्लेक्ट्रोनिक जवाबी आक्रमण प्रणालियों, आधुनिक हथियारों तथा आधुनिक 
युद्धपोतों की आपूर्ति करने का निश्चय किया | 
संक्षेप में, कहा जा सकता है 'कि ब्रेशनेव के शासनकाल में भारत-झस के बीच शान्ति और 
मैत्री सन्धि हुई, जो अपने आप में आपसी सहयोग का सरल आघार बन गयी । अफगानिस्तान भें 
रूसी आधिपत्य को लेकर दोनों देशों के बीच पहली बार खुले तौर पर मतभेद उत्पन्न हुए, फिर 
भी आपसी सम्बन्धों में किसी भी तरह दोनों देशों के नेताओं ने कटुता पैदा न होने दी बल्कि 
अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर अफगानिस्तान के प्रश्न पर रूस की आलोचना के मामले में भारत ने सर्द 
संयम बरतने पर बल दिया जिसकी ब्रेझनेव ने सराहना की । ब्रेझनेिव के बाद आन्द्रोपोव तथा उसके 
बाद चेरेनेंको के राष्ट्रपति बत जाने के बाद भी भारत-सोवियत सम्बन्धों में बराबर प्रगाढ़ता आयी | 
जनता सरकार और भारत-झूस सम्बन्ध. - | 
जनतापार्टी के घोषणा पत्र में कहा गया था कि वहु असली गुट-मिरपेक्षता की चीति का 
पालन करेगी । सत्तारूढ़ होने के बाद मोरारजी देसाई ने कहा था कि इन्दिरा ग्रांधी के जमाने में 
विदेश नीति एक तरफ झूक गयी थी, इस 'झुकाव” को दुर करना ही 'जसली',गरूटनिरपेक्षता होगी । 
29 जून, 977 को लोकसभा में विदेश सन्त्री वाजपेयी ने कहा--"भारत को न केवल 
गुट-निरपेक्ष रहना चाहिए बल्कि वेसा दिखायी भी पड़ना चाहिए ।” -यह माना जाता था कि 
इन्दिराजी की नीति रूस की तरफ झुकी हुईं दिखायो पड़ती थी और इस 'झुकाव” को ठीक करना 
ही 'असली' गुट निरपेक्षता है। रूसियों ने आपात-काल तथा इन्दिरा शासन का डटकर समर्थन 
'किया था जो कि बाहरी राष्ट्र द्वारा किया गया अवांछित कार्य ही माना जायेगा । 
कतिपय पश्चिमी अखबार यह अनुमान लगा रहे थे कि जनता सरकार सोवियत संघ की 
भोर से विमुख हो जायेगी, लेकिन सोवियत प्रधानमन्त्री कोसीगिन मे जमता पार्दी के नव नियुक्त 
प्रधानमन्त्री मोरारजी देसाई को न केवल बधाई का सन्देश भेजा अपितु दोनों देशों के सम्बन्धों में 
उत्तरोत्तर वृद्धि की आशा की। मार्च 977 में जनता सरकार बनी और अप्रैल 977 में सोबि- 
यत विदेशमन्त्री आन्द्रेई श्रोमीको के भारत आने की भी घोषणा की गयी। ग्रोमीको ने जनता 
सरकार को न केवल दोस्ती के गुलदस्ते थमाये बल्कि भारत-सोवियत सम्बन्धों में प्रगाढ़तर होने 
कक कर हे ०3400 ने कहा कि भारत-सोवियत सम्बन्धों का भविष्य 
ऋण देने की भी घोषणा को हि है कप 0 मल जे 22 करोड़ रुपये का 
टूक शब्दों में कह दिया कि जय गोवि कक न 
कया मुकसान है ?” विदेशमन्त्र ता सन्धि को 'वयों समाप्त किया जाये? उससे आपका 
; न वाजपेयो ने लन्दन में रायल कासनवेह्थ सोसायटी को सम्बोधित 
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करते हुए कहा कि भारत-सोवियत सन्धि “किसी भी रूप में भारत की गुट-निरपेक्षता की नीति के 
विरुद्ध नहीं है ।” 
प्रधानमन्त्री देसाई और विदेशमन्त्री वाजपेयी की अक्टूबर 977 में सम्पन्न हुई मास्कों 
यात्रा ने वह स्पष्ट कर दिया कि जनता सरकार सोवियत संघ में न केवल अपने सम्बन्ध साम्तान्‍््य 
बनाये रखना चाहती है बल्कि उन्हें एक ऊँचे धरातल पर भी ले जाना चाहती है। क्रेमलित के 
 मैताओं ने प्रोटोकोल को दर किनार करके भारतीय नेताओं का इतना भावभीना स्वागत किग्रा 
कि रहा-सहा मलाल भी घुल गया । ब्रेझनेव ने न तो सामूहिक सुरक्षा के सिद्धान्त को थोपने की 
कोशिश की और न ही यह चाहा कि रूस के अन्तर्राष्ट्रीय तजरिये को भारत ज्यों-का-त्यों निगल 
ले.। ब्रेश्ननेव ने आश्वस्त किया कि “सोवियत संघ इस वात का भरसक प्रयत्न करेगा -कि हर दिशा 
में भारत से दोस्ती बढ़े । इस यात्रा के दौरान राजनीतिक मामलों में भी ज्यादा मार्थिक मामलों 
पर विचार-विमर्श हुआ और सहयोग के नये निर्णय हुए 4” , 
प्रधानमन्त्री देसाई की मास्को यात्रा के बाद दोनों देशों के सम्बन्धों में उत्तरोत्तर वृद्धि 
होती गयी । न केवल रक्षा मन्‍्त्री जगजीवनराम मास्को गये और उन्होंने सैन्य सहयोग बढ़ाने के 
बारे में रूसी नेताओं से वातचीत की बल्कि सितम्बर 978 में विदेशसन्त्री वाजपेयी भी मारकों 
गये । वाजपेयी मास्की इसलिए गये कि नवम्बर में वे चीन जाने वाले थे। वाजपेयी ने रूसी 
नेताओं को आश्वस्त किया कि भारत-सोवियत मंत्री को चोट पहुँचाकर वे चीन से दोस्ती महीं 
करेंगे । 
वाजपेयी की इस यात्रा से स्पष्ट हो गया कि भारत को रूस का कितना ज्यादा ध्यात 
रखना पड़ रहा था। “वास्तव में 978 के अन्तिम चरण में पहुँचते-पहुँचते जनता सरकार की 
नीतियों से यह स्पष्ट हो गया कि वह रूस के प्रति 'झुकाव' को ठीक करने की कितनी ही कोशिश 
करे उसे अन्य राष्ट्रों की तुलना में रूस को “अति विशिष्ट” महत्व देना ही पड़ता है”. 
यह सच है कि रूस को खुश करने के लिए भारत ने कम्पूचिया की हेंग सामरिन सरकार 
को मान्यता नहीं दी । कोसीग्रिन की भारत यात्रा के बाद जारी संयुक्त विज्वप्ति में वियतनाम पर 
सोनी आक्रमण की आलोचना उतनी-मात्रा में ही थी जितनी कि भारत पहले कर घुका था। इसके 
बलावा उन दिनों सोवियत नेता अफ्रीकी देशों को दी जा रही क्यूबाई सैन्य मदद की बात के लिए 
सर्वत्र समर्थन जुटाते फिर रहे थे लेकिन जनता सरकार ने अफ्रीका: के मुक्ति संग्राम के समर्थन के 
वावजूद सेन्‍्य कार्यवाही के बारे में संयुक्त विज्ञप्ति में एक शब्द भी नहीं कहा । इसी प्रकार अषफगा- 
निस्तान वो क्रान्ति के बारे में भी संयुक्त विज्ञप्ति मौन ही रही | यों भी सितम्बर में वाजपेयी को 
कावुल यात्रा के दौरान यह स्पष्ट हो गया था कि दिल्‍ली-काबुल घुरी ज॑सी किसी घारणाका 
आरत रामधन नहीं करता है । 
यह ठीक है कि प्रत्येक अन्तर्राप्ट्रीय मसले पर भारत रूस की हाँ में हाँ नहीं मिला सका, 
लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि रूस के साथ भारत के रिश्तों में किसो प्रकार की शिवितता भा 
गयी थी । वास्तव में कोसीगिन की यात्रा (मार्च 979) के दीरान सांस्कृतिक, आधिक, वेक्ञातिक 
तथा तकनीकी सहयोग के पाँच समझ्षौतों पर दस्तखत किये गये । रूस ने भारत को छह लाख दस 
तेल देगे का वायदा भी किया तथा संयुक्त विज्ञप्ति में कहा गया कि दोनों पक्षों ने “दोनों देशों व॥ 
जनता के हित में भारत-सोधियत सहयोग को और अधिक गहन बसाने का संकल्प किया। 
000 करोड़ रुपये के भारत-सोवियत व्यापार की 985 तक 3000 करोड़ झुपये तक खड़ीते . 
की योजना तथा जनवरी 979 में सम्पन्न पारस्परिक शान्तिपुर्ण परमाणु सहयाग के समझोते से 
यह स्पष्ट हो जाता है कि-जनता सरकार भारत-पोवियत सम्बन्धों को उस सुकाम से कहाँ थार 
बढ़ा ते गयी जहाँ इम्दिस सरकार ते छोड़ा था । 
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मार्च 979 में कौसीगित भारत आगे ही थे और फिर जूब 979 में ही मोरारजी अपने 
विदेश मन्‍्तरी सहित किर से मास्कों पहुँच गये । ब्रेशनमेव ते प्रोटोकोल को दरकितार कर देसाई का 
भावभीना स्वागत किया । उन्हें 'एशिया का विशिष्ट राजनीतिश्ञ' कहा गया । उनके सामने प्रस्ताव 
रक्षा कि अगते दशक में भारत-सोवियत अस्तरिक्ष सहयोग कार्यक्रम के अन्तर्गत सोवियत के साथ- 
साथ एक भारतीय अलरिक्ष यात्री भी उड़े । विशाखापत्तनम में 30[लाख टन की क्षमता का इस्पात 
हारखाना खोलने के लिए रुस ने लगभग 25 करोड़ रूबल का ऋण देने की घोषणा की तथा 
घोदगरों और भिलाई कारखानों की क्षमता बढ़ाने का भी समझौता हुआ । पहले ही “ायंभट्ट' 
सौर 'भास्फर' उपग्रहों को पारस्परिक सहयोग से अन्तरिक्ष में भेजा गया था तथा व्यापार की 
भात्रा में अपुर्वे वृद्टि का लक्ष्य बनाया गया था। अब सोवियत संघ ने भारत को पहले से भी 
शगादा शहागता देने का संकल्प प्रकट किया। 

ऐसा प्रतीत होता है कि अफगानिस्तान के मामले में जनता सरकार सोवियत दृष्टिकोण के 
अत्यधिक निकट पहुँच गयी । भारत सरकार उन सरकारों में से थी जिन्होंने 'खल्की' सरकार को 
तुरम्त मान्यता दी थी और सितम्बर 978 में अपने विदेश मन्त्री को काबुल भेजा घा। 'खल्की' 
तपरवार के बारे में सोवियत संघ के स्वर में रवर मिलाना क्या इस वात का सबूत नहीं है कि 
जगता सरकार, इन्दिरा सरकार की भाँति अपने अन्तिम दिनों में रूस की तरफ झुकती-सी दिखायी 
पड़ने लगी थी ? शो० वेदप्रताप वंदिक लिखते हैं, “इसका मतलब यह नहीं कि जनता रास्कार 
गूटनिरपेश्षता के मार्ग से विचलित हो गयी थी। यहाँ मुझे केवल यही कहना है कि उरावी 
गृटनिरपेक्षता और इन्दिरा सरकार की गुटनिरपेक्षता में कोई खास अन्तर नही था ।/”? 


राजीव गाँधी मौर भारत-रूस सस्बन्ध--युवा प्रधानमन्त्री राजीव गाँधी भारत-रूस सम्बन्धों 
ही प्रगाठता में विश्वास करते हैं। प्रघानमन्त्री बनने के वाद सई 985 में उन्होंने भोबच्योव के 
निमनन्‍्त्रण पर 6 दिन की सोवियत संघ की यात्रा की । इस यात्रा के परिणामस्वरूप भारत और 
सोवियत संघ की परम्परागत मंत्री सुदृढ़ हुई। इस अवसर पर जारी संयुक्त विज्वष्ति में दोनों 
नेताओं ने मानवता को आणविक विनाश से बचाने के लिए आणविक अस्त्रों को पुरी तरह नष्ट 
करने और बाह्य अन्तरिक्ष का, संन्यीकरण तुरन्त रोकने की अपील की । दोनों पक्षों ने हिन्द महा- 
सागर से सभी सैनिक अड्डे हटाने का समर्यन और दक्षिणी-पश्चिमी, पूर्व एशिया में सभी तरह के 
बाहरी हस्तक्षेप का विरोध किया । रंगभेद की नीति के लिए दक्षिण अफ्रीका सरकार की भत्सता 
करते हुए दोनों देशों ने नामीत्रिया की स्वतन्त्रता का समर्थन किया । अक्टूबर 985 भें प्रघानमन्धरी 
राजीव गाँधी ने अचानक हॉलंण्ड से मास्को की यात्रा की । अचानक मास्को यात्रा से देश-विदेश 
में अटकलों का वाजार जरूर गर्म हुआ किस्तु इससे रूस के साथ हमारी अनौपचारिक राजनय 
की गहराई का संकेत मिलता है । दिसम्बर 986 में गोर्बाच्योव की भारत यावा कई अर्थों में 
एफ ऐतिहासिक घटना कही जायेगी । इससे दोनों देशों के मेत्री सम्बन्ध और अधिक मजबूत हुए 
“दिल्ली घोषणापन्र' में निम्नलिखित बातें सम्मिलित थीं । 

, रूस भारत के लिए उच्च तकनीकी व वैज्ञानिक अनुसन्धान के क्षेत्र में अपने सभी 
दरवाजे खोल देगा । - 

2. भारत में अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्र स्थापित करने में रूस पूरी भदद देगा । 


3. अवाबस' की टबकर के नये सोवियत लड़ाकु विमान भारतीय वाबुसेना को मिलेंगे, 
साथ ही अन्य आधुनिक पनड्ब्बियाँ तथा हथियार भी जल्दी दिये जायेंगे। 


उिलनलनमनन्‍न>नेनकनकान जन पेलिजनननजी नजा++ न०म 


है 


जनम + 


डॉ० वेदप्रताप वैदिक : भारतोय विदेश नोति, 4980, प० 75 | 
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4. सोवियत संघ 20 अरब रपये की नई आथिक मदद देगा भौर छह वर्षो में भारत के 
साथ अपना व्यापार चौगुना बढ़ायेगा | इस कर्ज वा सबसे बड़ा आकर्षण यहू है कि व्याज की दर 
केवल ढाई प्रतिशत होगी और इसका भुगतान 7 वर्षों में किया जायेगा । 

सोवियत संघ भारत को प्रमाणु ईंधन से चालित अत्याधुनिक पवड्न्बियाँ और क्षत्यन्त 
शक्तिशाली एवं नवीनतम लड़ाकू विमान मिग-3] देने को तैयार हो गया । भारत तीसरी दुनिया 
का पहला देश होगा, जिसे परमाणु ईंधन चालित नवीनतम पनड्ब्वियाँ प्राप्त हो सकेंगी । 

2] नवम्बर, 987 को रूस व भारत के प्रधानमन्त्रियों की- उपस्थिति में लई दिल्‍ली में 
रंगारंग सोवियत महोत्सव आरम्भ हुआ । भारत में एक वर्ष चलने वाले सोवियत महोत्सव के 
दौरान 2,400 से अधिक कलाकारों ने 57 टोलियाँ में करीव १62 शहरों का दौरा किया ) 

सोवियत समारोह के सिलसिले में रूसी प्रधानमन्त्री एन० आई० रिक्षकोव की भारत यात्रा 
के समय भारत और सोवियत संघ के बीच भाथिक, वैज्ञानिक व सांस्कृतिक सहयोग को और 
व्यापक बनाने पर ध्यान दिया गया । कई नये समझौते हुए जिनमें आधथिक और तकनीकी सहयोग 
के लिए भी एक समझौता शामिल था जिस पर प्रधानमन्त्री राजीव गाँधी व सोवियत प्रधानमन्धी 
ने हस्ताक्षर किये थे । इस समझौते के अन्तर्गत भारत को सोवियत संघ से 50 करोड़ रुपये 
का “ऋण प्राप्त होगा । दोनों देशों के अधिकारियों के बीच जो व्यापार समझौता हुआ उसमें कहा 
गया कि सन्‌ 988 में दोनों देशों के बीच व्यापार 4 हजार करोड़ के बजाय 5 हजार करोड़ 
का होगा । 

शिक्षा के क्षेत्र में नया सहयोग हुआ है हालांकि यह मामूली स्तर-का है। दोनों देशों के 
बीच एक-दूसरे की शिक्षण संस्थाओं की डिग्रियों व डिप्लोमा को मान्यता देने का फीसला स्वागत 

ग्य है।इस समझौते की वजह से दोनों देशों के छात्रों व विद्वानों के आदान-प्रदान में मदद मिलेगी 
ओर सांस्कृतिक व तकनीकी क्षेत्र में आपसी सहयोग को बढ़ावा मिलेगा-। 


सोवियत राष्ट्रपति गोर्बाच्योब की भारत यात्रा (नवम्बर 7988) और 
आधथिक रिश्तों पर जोर 


तवम्बर 988 में सोवियत राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाच्योव की तीन दिन की नई दिल्‍ली 
यात्रा से दोनों देशों को अपने वर्षों पुराने सम्बन्ध मजबूत बचाने और आपसी सहयोग बढ़ाने का 
एक और अवसर मिला। गोर्वाच्योव को भारत की ओर से “इन्दिरा गांधी शान्ति पुरस्कार से 
सम्मानित किया गया । गोर्बाच्योव की इस यात्रा, से एक बात जरूर स्पष्ट हुई है कि भारत- 
सोवियत रिश्तों में हल्का-सा बदलाव आ चुका है | ये सम्बन्ध आज की वास्तविकताओं भौर तैजी 
से बदल रहे अन्तर्राष्ट्रीय परिदृश्य पर आधारित हैं । सबसे महत्वपूर्ण वात यह है. कि राजनैतिक 
. रिश्ते तो यथावत्‌ रहेंगे, अब ज्यादा जोर आधिक मामलों पर दिया जायेगा । 

इस यात्रा में हुए व्यापक आथिक समझौतों से इसकी झलक मिलती है | रूसियों ने भारत 
को अब तक का सबसे ज्यादा कर्ज (3-2 अरब रूवल) दिया है। मुख्य ध्यान अब परम्परागत 
क्षेत्रों के बजाय प्रमाण व तापीय ऊर्जा, अन्तरिक्ष विज्ञान, तकनीक, नागरिक उड्डयन भौर 
पेट्रो रसायन के क्षेत्रों में सहयोग १र दिया जा रहा है । एक अधिकारी का कहना है, “भारत को 
आत्मनिर्भर बनाने के लिए रूसी हृढ़संकल्प दिलते हैं ।” 

गोबच्योव की इस यात्रा के दौरान सोवियत संध 2,000 मेगावाट के दो भीमकाय 
परमाणु ऊर्जा संग्रन्त्र भारत में लगाने पर भी सहमत हो गया है । 
सारत-रूस व्यापार की समस्या 

भारत और सोवियत संघ के बीच व्यापार की दिशा में कई बाधाएँ आयी हैं । सोवियत 
संघ से भारत की परियोजनाओं के निर्यात में बहुत कमी आने की वजह से व्यापार सन्तुलन भारत 


हक । 
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के पक्ष में रहा है। रुपयों में भुगतान के आधार पर दोनों देशों के बीच न हक 
सस्तुलन हर वर्ष भारत, सोवियत संघ को ब्याज मुक्त रण देवर करता मल कम कर 
और अर्ड्धू-बिकसित देश और एँक विकसित व समाजवादी देश सोवियत संघ फे वे तो 
सम्बन्ध स्वीकार नहीं किये जा सकते हैं। भारतीय कृषि से सम्बन्धित कच्चे माल व ने 
के उत्पादन की सोवियत संघ को निर्यात करने से हालात और बिगड़े ही है । न 

सत्तर के दशक के शुरू में विश्वव्यापी तेल संकट की वजह से हुई क्र्ड आयल हे उस्र न्‍ 
उत्पादों के भावों में वृद्धि नहीं हुई होती तो भारत-सोवियत व्यापार में बिल्कुल ही बढ़ोत्तरी ने 
होती । पिछले दो वर्षों में तेल की कीमतों में आयी भारी ग्रिरवट से हालात और हे बिगड़े हैं। 
भें हाल ही तेल के मूल्यों में पुन: जो उछाला जाया है उससे भारत-सोवियत व्यापार ४३; कुछ पा 
हो सकता हैं। इसके बावजूद दोनों देशों के बीच व्यापार में कमी आयी है। 3 वर्ष पूर्व दोनों देश 
के ब्रीच 4 हजार करोड़ रुपये का व्यापार होता था वह 986 में कम होकर 3600 करोड़ 
रुपये रह गया | सोवियत संध में भारत से निर्यात, आयात के मुकाबले 600 करोड़ रुपये ज्यादा 
धा। यह भी इसलिए हुआ कि भारत भुगतान असन्तुलन को अपने पक्ष में कम करना चाहता था 
और इसलिए उसने देश में उर्वरक के उत्पादन को कम करके सोवियत संघ से ज्यादा आयात 
किया । लेकिन सोवियत संघ ने भारत से आयात में कटौती करने में थोड़ी भी झिझक नहीं की 
और नतीजा यह निकला कि सोवियत संघ को निर्यात के लिए जिन चीजों के कारखाने भारत में 

उन्हें बच्द करना पड़ा । शा 

के 3:32 आधिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए पिछले कई वर्षों से यह चर्चाएँ 
होती रही हैं कि जो चीज जिस देश में सुलभ है और दूसरे देश को भेजी जा सकती है उसका 
उत्पादन बही किया जाय । अच्तर्राष्ट्रीय दृष्टि से और तीसरी दुनिया के देशों के हित में ऐसा 
श्रम विभाजन फायदेसन्द हो सकता है | लेकिन इस दिशा में कोई प्रगति नहीं हो पायी है । 

जहाँ तक भारत को 50 करोड़ रुपये के ऋण की घोषणा का सवाल है यह ऋण 
पिछले दो दशकों में घोषित 4000 रुपये के ऋण के अलावा है। इसमें से भी भारत केवल अब 
तक 800 करोड़ रुपये का ही उपभोग कर पाया है ! रूवल में मिले ऋण से केवल सोवियत रूस 
में बनी वस्तुएं ही खरीदी जा सकती हैं और वह भी विशेषकर ऐसी परियोजनाओं के लिए जो 
बड़े आकार की होती हैं। इन ऋणों का उद्देश्य निर्यात सम्बद्धंन है । निर्यात सस्बर्दन के लिए 
दिये गये ऋणों से उन्हें प्राप्त करने वाले देश की सौदेवाजी की क्षमता कम होती है । आवश्यकता 
इत बात की है कि तेजी के साथ वर्तमाव व्यापार को भारत और सोवियत संध सनन्‍्तुलित करने 
का प्रयास करें ताकि दोनों देशों को लाभ हो सके । इस सन्दर्भ मे ऐसे रास्ते खोजना आवश्यक है 
ताकि दोनों देशों के बीच रुपये के आधार पर चल रहा व्यापार सन्तुलित रहे । 

. शुरू-शुरू में सोवियत रूस के ऋणों की भूमिका सकारात्मक थी और आधिक दृष्टि से 
भारत-सोवियत व्यापार एक-दूसरे का पुरक था । पचास के दशक में भारत में भौद्योगीकरण का 
युग शुरू ही हुआ था, उस समय भारत आयात के मुकाबले निर्यात वहीं फर सकता था। तब - 
सोवियत रूस की मदद से उत्पादन क्षमताएँ बढ़ायी गयीं, खास तौर से भारी इंजीनियरिंग के क्षेत्र 
में काफी प्रगति हुई, लेकिन उसके बाद हालात बहुत बदल गये हैं । भारी मशीनरी और उपकरणों 
का सोवियत रूस से आयात अब भारत के लिए उपयोगी नहीं रह गया है, इसलिए भारत-सोवियत 
व्यापार के स्वरूप और भुगतान सन्तुलन में भी परिवतेन आया है । 

सोवियत संघ को भारतीय वस्तुओं का निर्यात काफी बढ़ा है और भुगतान सन्तुलन भारत 
के पक्ष में हो गया है। भारत-सोवियत व्यापार के समक्ष अब जो प्रमुख समस्या है उसे ऋणों का 
प्रस्ताव देकर दरगूजर नहीं. किया जा सकता । सन्‌ 987 में सोवियत संघ ते भारत के साथ 
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अपना व्यापार सन्तुलित करने के लिए भारतीय निर्यात की कम करने में ही योगदान किया; लेकित 
भारत अव ऐसी स्थिति में है कि वह सोवियत रूस के साथ आयात-निर्यात व्यापार को सन्तुतित 
रख सके | भारत-सोवियत व्यापार को वहुपक्षीय बनाना होगा । सोवियत रूस भी भारत के साथ 
व्यापार की समस्याओं से परिचित है और वह भारत की प्रगति को भी समझ्षता है। इस सन्दर्भ 
में सोवियत रूस के प्रधानमन्त्री की भारत के भाद्योगिक और व्यावसायिक संगठनों के प्रतिनिधियों 
से बातचीत बहुत ही उपयोगी रही । उन्होंने साफ-साफ यह बता दिया कि भारत को सोवियत- 
रूस से अधिक आयात करना पड़ेगा ताकि दोनों देशों के बीच व्यापार सन्तुलित हो जाय । लेकिन 
सोवियत-छूस द्वारा भारत में अपनी भारी इंजीनियरिंग मशीनों के लिए बाजार की तलाश के 
कारण भारत में भी समस्‍्याएँ उत्पन्न होती है । सोवियत-रूस पुरे के पूरे संयन्त्र निर्यात करता हूँ 
जिनकी गृणवत्ता, मुल्य और विपणन की अपनी समरयाएँ हैं। सोवियत रूस के वाणिज्यिक 
अधिकारियों को अब यह बात समझनी होगी कि भारतीय बाजार में प्रतिस्पर्धा के आधार पर ही 
वे अपने मात्र का चिर्यात कर पायेंगे । 
भारत-रूस सम्बन्धों की विशेषताएं 

जवाहरलाल नेहरू से बी० पी० सिंह तक और उधर स्टालिन से लेकर नोर्वाच्योव तक 
भारत-झूस सम्बन्धों का वस्तुगत विश्लेषण करने पर निम्नलिखित विशेषताएँ स्पप्ट होती हैं-- 

], निरन्तर मिच्रता--भारत-रूस सम्बन्धों का इतिहास कत्तिपय छुट-पुट घटताओं को 
छोड़कर निरन्तर मित्रता और घनिष्ठता का रहा है । वया उद्योग, क्‍या व्यापार, वया विज्ञान, 
क्या अच्तरिक्ष, क्‍या अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति सभी क्षेत्रों में दोनों देशों के सम्बन्ध अटूट मित्रता के 
बनते चले जा रहे हैं। श्रीमती इन्दिरा गाँधी ने ठीक ही कहा था कि 'भारत-श्लोवियत सम्बन्ध 
अवस रवादी नहीं हैं। उनका आधार है हम दोनों की यह स्पष्ट और यथार्थवादी समझ कि हम 
दोनों के लिए हितकर क्‍या है ।' भूतपूर्व प्रधानमन्त्री मोरारजी देसाई के अनुसार “मैत्री सम्ब्धों 
का स्थायी चरित्र यही हैँ कि हम बराबरी के आधार पर एक-दूसरे के नजदीक आाये हैं ।' 

2. समान हष्टिकोण--भारत और रूस में विभिन्न शासन पद्धतियों एवं भिन्न विचारधारा 
के बावजूद अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं पर उनके दृष्टिकोण में अनुढठी समानता पायी जाती है। 
उदाहरणारथ, उपनिवेशवाद के उन्मूलन, नसलवाद की समाप्ति, निरस्त्रीकरण, आणविक शस्सत्रों, 
निषेधाधिकार आदि के प्रश्तों पर दोनों के विचार प्रायः समान हैं । दोनों देश अमरीका के स्टार 
वास! कार्यक्रम और अच्तरिक्ष के सैन्यीकरण के विरोधी हैं । 

3. अन्तर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भिन्न हृष्टिकोण आपसी सम्बन्धों में कटुता उत्पन्न नहीं करते-- 
ऐसी भी नहीं है कि समस्त अस्तर्राष्ट्रीय समस्याओं और मुद्दों पर भारत व रूस के विचार मिलते 
हों । दोनों देशों के घनिष्ठ मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों के बावजूद कतिपय समस्याओं पर दोनों के विचार 
एकदम भिन्न हैं। उदाहरणार्थ, जब 950 में कोरिया के प्रश्न पर पश्चिमी शक्तियों की भाँति 
भारत ने उत्तरी कोरिया को आक्रामक घोषित किया; जब 956 में हंगरी और 968 में 
चेकोसलोवाकिया में रूसी हस्तक्षेप की भारत ने निन्‍दा की; जब 968 में रूस ने पाकिस्तान को 
हथियार देने का निश्चय किया और जब 970 में त्तोवियत विश्वकोष में छपे नक्शों में नेफा और 
ब्कसाई चीन को चीन का हिस्सा बताया गया तो दोनों देशों में विचारों की भिन्नता हुई। परलच्तु 
इृष्टिकोणों की इस भिन्नता ने दोनों के सम्बन्धों को कभी दूषित नहीं किया । 

4. संकट का सायी--सोवियत रूस भारत का संकट का साथी है और उसकी दोस्ती 
परी हुई दोस्ती है। चाहे कश्मीर का प्रश्न रहा हो या गोआ का प्रश्न, चाहे तेल संकट से उबरने 
का हो था आर्थिक विकास का, सभी स्थितियों में सोवियत संघ ने भारत का साथ- दिया है! 
सन्‌ 3962 में चीनी आक्रमण के समय रूस मे दोस्त भारत की सहायता हेतु साम्यवादी बिरांदरी 
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के सदस्य चीन पर युद्ध बच्द करने के लिए दवाव ही नहीं डाला बल्कि भारत की सिंग विमाच 
भी प्रदाव किये और उनके चिर्माण के लिए भारत में एक कारखाना स्थापित करने के लिए आधिक 
और तकनीकी सहायता भी प्रदान की ! 965 के भारत-पाक युद्ध के समय जब चीच ने ५ 
सितम्बर, .965 को भारत को तीन दिन की अन्तिम चेतावनी” दी तो सोवियत संघ ने उसे 
चेतावनी दी कि वह भारत-पाकिस्तान विवाद में हस्तक्षेप करके स्थिति को विगाड़ने का प्रयास ने 
करे । 97] में जब सहायतां हेतु अमरीकी सप्तम वेड़ा बगाल की खाड़ी की ओर रवाना हुआ 
तो प्रश्षेपास्त्रों से युक्त रूसी युद्धपोतों को भी हिन्द महासागर की ओर बढ़ने के आदेश दे दिये गये। 
संक्षेप में, छस से संकटकाल में हमेशा भारत का साथ दिया है । - हा 
5. आथिक-तकमीकी सहयोग--रूस ने भारत के औद्योगिक विकास में आधिक गौर तक- 
नीकी सहायता दी है | तीसरी दुनिया के देशों में स्थापित 870 प्रमुख परियोजनाओं में से, जिनके 
लिए रूस सहायता दे रहा है, 80 परियोजनाएं भारत में स्थित हैं। सोवियत सहायता से स्थापित 
परियोजनाओं में हमारी विद्युत शक्ति का 20 प्रतिशत, इस्पात का 30 प्रतिशत, तेल,रिफायनरी 
का 35 प्रतिशत, तेल निष्कर्षण का 60 प्रतिशत और तेल (भारी) मशीनरी - का 80 प्रतिशत 
उत्पादन होता है । भारत के मूल उद्योगों में भिलाई इस्पात का कारखाना रूस के सहयोग का 
प्रतीक है, बोकारो इस्पात कारखाने में भी रूस ने सहयोग प्रदान किया है । रांची का भारी मशीन 
कारखाना, हरिद्वार का भारी विजली का कारखाना, ऋषिकेश और हैदराबाद में स्थापित ऐण्टी- 
वायठिक कारखाने, राजस्थान की सुरतगढ़ फार्म की यान्त्रिक खेती रूसी सहयोग के अन्य उदा- 


हरण हैं। 
सवस्वर 986 में गोर्बाच्योव की भारत यात्रा ने भारत-सोवियत आधिक रिश्तों में एक 
नया आयाम जोड़ा है । अभी तक सोवियत संघ केवल सरकारी क्षेत्र में ही दखल करता था । अब 
वह वड़े पैमाने पर भारतीय निजी क्षेत्र से हाथ मिलाने को तैयार है। भारत-रूस व्यापार में भी 
विरतर वृद्धि होती रही है। हाल ही में दोनों देशों में द्विपक्षीय व्यापार बहुत तेजी से बढ़ा और 
98 8 में यह 5200 करोड़ रुपये तक पहुँच गया। वर्ष 989 की व्यापार योजना में 7000 
करोड़ का लक्ष्य निर्धारित किया गया था | ५ 
भारत-रूस सम्बन्धों में मतभेद के बिन्दु 
यह कहा जाता है कि भारतीय विदेश नीति छस की ओर शझूकी हुई है और इस मान्यता 
के समथन में प्रायः संयुक्त राष्ट्र में हुए उन मतदानों की ग्रितती का उल्लेख किया जाता है जब 
भारत ने सोवियत संघ के साथ मतदान किया था। लेकिन यह नहीं वृत्ताया जाता कि वे कौन से 
मामले थे जिन पर भारत ने रूस के साथ मतदान किया । थे मामले इस प्रकार थे--दक्षिण अफ्रीका 
में रंगभेद, पुतंगाली उपनिवेशवाद, विदेशी सँनिक अड्डे समाप्त करना, इजराइल की आक्रामक 
नीति पर त्ग्राम लगाना, मिरस्त्रीकरण, परमाणू परीक्षण रोकना आदि। इन सभी मामलों पर 
यदि भारत की नीति रूसी हृष्टिकोण से भेल खाती है तो इससे भारत रूस का पिछलग्यू नहीं हो 
“जाता है । ् ॥ 
भारत-रूस सम्बन्धों की विशेषता यह है कि सोवियत रूस से सभी :प्रकार की सहायता 
लेते हुए भी भारत मे अपनी सम्प्रभुता एवं हितों को कभी भी दाँव पर नहीं लगाया । भारत ने 
अनेक अच्तर्राष्ट्रीय मुद्दों पर अपनी स्वतन्त्र नीति का अनुसरण किया | उदाहरणार्थ, प्रथम, 974 
का अण्‌ परीक्षण भारतीय वीति की स्वत्तन्त्रता का द्योतक हैं; द्वितीय, ब्रेझनेव द्वारा प्रतिपादित 
* एशियाई सामूहिक सुरक्षा की अवधारणा को भारत ने अंगीकार नहीं किया; तृतीय, भारत ने 
संयुक्त राष्ट्र महासचिव पद के लिए रूस के ट्रोइका प्रस्ताव को कभी स्वीकार नहीं किया; धतुर्थ 
रुपया-खवल विधिमय दर को लेकर भी दोनों देशों में मतभेद रहे; पंचम, भारत स्रकार ने 
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अफगानिस्तान में रूसी हस्तक्षेप को कभी पसन्द नहीं किया | भारत चाहता था कि छूसी सेनाएँ 
अफगानिस्तान से वापस लौठ जायें; (इसी प्रकार भारत ने गोर्बाच्योव के 22 जुलाई, 986 के 
एशिया-प्रशान्त सुरक्षा प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया । 

संक्षेप में, भारत सोवियत संघ की मित्रता का प्रशंसक होते हुए भी वह उस पर अपनी 
निर्भरता को कम करना चाहता है । इसी कारण भारत ने रूस के अतिरिक्त अन्य यूरोपीय देशों पे 
हथियार खरीदने का निर्णय लिया और साथ ही रक्षा के क्षेत्र में आत्ममिर्भर होने का लक्ष्य 
निर्धारित किया। इसी 'परिप्रेध्य में भारत ने ब्रिटेन से जगुआर विमान, फ्रांस से मिराज, जर्मनी 
से पनड्ब्बियाँ और स्वीडन से बोफोस तोपें लेने का प्रयास किया । आजकल भारत चीन से भी 
सम्बन्धों को सामान्य बनाने के लिए प्रयत्तशील है । ह 
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(7ग)56"'8 एाटा,842 ए0.0५) 


. परमाणु निःशस्त्रीकरण की दिशा में सन्‌ 968 की “भणु प्रसार सन्धि' (एणा-2णांक्षि- 
ध|0 ॥:7०४४) एक महत्वपूर्ण दस्तावेज मानी जाती है। लेकिव भारत ने इस अप्रधुरण (नॉँव- 
प्रोलिफरेशन) सन्धि पर हस्ताक्षर करने से इन्कार कर दिया | इसके लिए भारत ने दो भुख्य तकों 
को अपना आधार बनाया, पहला तक॑ यह था कि इस सन्धि में इस बात को कोई, व्यवस्था नहीं 
की गयी है कि चीन की परमाणु शक्ति से भारत की सुरक्षा किस प्रकार सुनिश्चित हो सकेगी और 
दूसरा तके यह था कि इस सन्धि पर हस्ताक्षर करने का अर्थ यह होता है कि भारत अपने विकसित 
परमाणू अनुसन्धान के आधार पर परमाणू शक्ति का शान्तिपूर्ण उपयोग नहीं कर सकता था। 
दूसरे तर्क का यह महत्व 8 सई, 974 को और भो खुलकर हमारे सामने आया, जबकि भारत 
ते शास्तिपूर्ण उद्देश्यों के लिए एक भूमिगत परमाण परीक्षण (पोकरण) किया । यह परमाणु विस्फोट 
इसलिए किया था कि भारत को यह जानकारी हो सके कि परमाणु शक्ति के क्या-क्या शाल्त्तिपूर्ण 
उपयोग हो सकते हैं और परमाणु शक्ति की सहायता से भारत अपने विकास कार्यों को किस 
प्रकार आगे बढ़ा सकता है ? इस विस्फोट से भारत के किसी भी उस वचन का खण्डन नहीं हुआ 
जो भारत समय-समय पर परमाणु शक्ति के उपयोग के बारे में अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय को देता है। 
पहली वात तो यह है कि मास्को परीक्षण प्रतिबन्ध सन्धि (9 63) में भी भूमिगत परीक्षणों पर 
कोई रोक नहीं लगायी है ओर इसलिए भारत को इस बात के लिए दोपी नहीं ठहराया जा सकता 
कि उसने भास्को सन्धि पर हस्ताक्षर करके भी उस सन्धि का अतिक्रमण किया है। दूसरी बात 
यह है कि परमाणु परीक्षण करने के बाद भारत ने यह बात बिल्कुल साफ कर दी थी कि भारत 
अपनी परमाणु शक्ति का उपयोग परमाणु अस्त्र बनाने में कभी नहीं करेगा | ह 

फिर भी भारत के परमाणु विस्फोट के विरुद्ध पाकिस्तान ज़ैसे कुछ गिने-घुने देशों ने रोप 
प्रकट किया । परन्तु सोवियत संघ, यूगोस्लाविया, फ्रांस और अनेक विकासशील देशों ने अलग 
बलग कारणों से भारत के परमाणु विस्फोट का स्वागत किया । 

भारतीय विस्फोट का सबसे वड़ा महत्व यह है कि इससे परमाणु शक्ति पर वर्षों से चले 
आ रहे महाशक्तियों के एकाधिकार को आघात पहुँचा । इसके अतिरिक्त, इस विस्फोट का यह ' 
महत्व भी है कि भारत के परमाणु समुदाय में दाखिल होने से परमाण्‌ राष्ट्र की एक नयी श्रेणी 
का जन्म हुआ । भव तक जो परमाणु देश रहे उन सभी देशों ने विध्वंसक हथियारों का निर्माण 
करने में अपनी शक्ति का उपयोग किया परन्तु भारत किसी भी स्थिति में शस्त्र, निर्माण के लिए 
परमाण्‌ शक्ति का उपयोग करने के पक्ष में नहीं है। यह सच है कि महाशक्तियाँ भी समय-समय 
- पर परमाणु ऊर्जा के शान्तिपूर्ण उपयोग की आवश्यकता पर जोर देती रही हैं। उनकी यह प्रवृत्ति 
रही है कि परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र भें किये जाने वाले अनुसन्धान की सम्पूर्ण प्रक्रिया, पर उनका 
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एकाधिकार बना रहे ताकि यदि विकासशील देश शान्तिपूर्ण उद्देश्यों के लिए परमाणु शक्ति का 
उपयोग करना चाहें तो भी उन्हें महाशक्तियों पर आश्रित रहना पड़े । 

यह कहना कठिन है कि शस्त्र निर्माण के लिए परमाणु ऊर्जा का उपयोग न करके अपने 
वचन पर भारत कब तक जमा रहेगा ? परन्तु महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत द्वारा परमाणु अस्त्र 
न बनाने के निर्णय से अप्रचुरण सन्धि के मूल उद्देश्यों की वास्तविक रूप में सिद्धि की हलक 2३ 
बढ़ जाती है। यदि हम परमाणु ऊर्जा के शान्तिपूर्ण और गैर-शास्तिपूर्ण उपयोग के भेद को 
ध्यान में रखें तो यह बात और भी अच्छी तरह समझी जा सकती है। जब हम अभ्ननुरण की 
बात करते हैं तो हमारा आशय यह होता है कि परमाणु ऊर्जा के गैर-शांन्तिपूर्ण उपयोग पर रोक 
लगायी जाये | भारत ने जो परमाणु विस्फोट किया उससे विश्व समाज के सामने निरस्त्रीकरण 
की समस्या का एक नया आयाम .उभर कर आया है और वह यह है कि यदि हम परमाणु 
अनुसन्धान केवल शान्तिपूर्ण उद्देश्यों को ही ध्यान में रखकर करें तो शस्त्र वियत्वण और अप्रचुरण 
की समस्या स्वतः हल हो जायेगी । अप्रचुरण का अर्थ यह नहीं है कि महाशक्तियों के भतिरिक्त 
'किसी अन्य देश को परमाणु ऊर्जा के बारे में कोई जानकारी नहीं होनी चाहिए। अप्रचुरण की 
वास्तविक अर्थ यह है कि किसी देश के पास परमाणु अस्त्रों का कोई भण्डार न हो । अतएवं यह 
कहा जा सकता है कि यद्यपि भारत ने अप्रचुरण सन्धि पर हस्ताक्षर नहीं किये हैं, परन्तु फिर भी 
उसने इस सन्धि के मुख्य उद्देश्य को इस आधार पर बढ़ावा दिया है कि परमाणू अनुसन्धान का 
प्रयोग केवल शान्तिपूर्ण उद्देश्यों के लिए ही करना चाहिए ॥! 


भारत को अण्‌ बमों का निर्माण करना ही चाहिये | बमधारी भारत यदि निरस्त्रीकरण 
की मुहिम चलायेगा तो उसकी आवाज में ज्यादा ताकत होगी । पोखरन अन्तःविस्फोट ने ही 
भारत की छवि इतनी चमका दी तो बम के राजनीतिक लाभ कितने होंगे, कहने की जरूरत नहीं 
है। बम वह अकेली कूंजी है जो विदेश नीति के अनेक तालों को एक साथ खोल देगी। पड़ौसी 
देशों के लिए बम शान्ति और सद्भाव का सन्देशवाहक सिद्ध होगा, क्योंकि वह भारत की वैज्ञानिक 
ओर तकनीकी क्षमता का नगाड़ा पीट देगा । यह वह क्षमता है, जिसके कारण हजारों भारतीय 
विशेषज्ञ अफ्रो-एशियाई देशों में ससम्मान आमन्त्रितं किये जायेंगे। संयुक्त राष्ट्र-संघ, गुटनिरपेक्ष 
आन्दोलन, राष्ट्रकुल आदि अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं में भी भारत का ओहदा रातों-रात ऊँचा उठ 
जायेगा ।* * 


वस्तुत: भारत को अणुबम के निर्माण के प्रति अपनी नीति स्पष्ट करनी चाहिए, जो 
पाकिस्तान के अणुबम बनाने से स्वतन्त्र हो । चीन ने 964 में अणुबम का प्रथम विस्फोट किया 
और आज दो दशक बाद उसने हाइड्रोजन बम और प्रक्षेपास्त्र भी बना लिये हैं। फिर भी भारत 
सरकार ने चीन के अणुबम बनाने पर कोई आवाज नहीं उठायी और उठायी भी तो धीमे स्वर में । 

> है भारत अणुबम बनाने का फैसला करे या हमेशा के लिए इस इरादे को छोड़ दे, दोनों ही' 

हालत में उस निर्णय को पाकिस्तान से जोड़ना बन्द करना चाहिए । अगर भारत सरकार को 
चीन के आणविक हथियारों से सम्पन्न होने के बावजूद बम बनाने की आवश्यकता महसूस नहीं हुईं 
तो पाकिस्तान के कारण तो और भी नहीं होनी चाहिए ।९ 2 | 


5 अल कमल कम, 
! महेन्द्र कुमार, अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के संद्धान्तिक पक्ष (आगरा, 984 ) प्० 469-70। 


! वेद प्रताप वैदिक, भारतीय विदेश नीति (नई दिल्‍ली, 9 80), पृ० 00-2 | 


डॉ० परिमलकुमार दास, “हमारी विदेश नीति अभी वयस्क नहीं ] 
नवम्बर, 985, पु० 2। हीं हुई है, दिनभान, 7-23 


| 
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भारतीय विदेश नीति का मुल्यांकन 
(0ए७,ए0&770 07] 7 ए0एशठर एठाटर) 

भारत की विदेश नीति प्रारम्भ से ही आलोचना और निन्दा का शिकार रही है। इसके 
प्रशंसकों ने जहाँ इसे सैनिक और आधिक दृष्टि से कमजोर होते हुए भी अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भारत 
का गौरव भौर प्रतिष्ठा बढ़ाने वाली गौर राष्ट्रीय हितों को पूर्ण करने वाली बताया है वहाँ पर 
इसके आलोचकों ने इसे निरा शान्ति का ढोंग करने वाली बताकर उसे राष्ट्रीय हितों के प्रतिकूत 
चित्रित किया है । निम्नलिखित तकों के आधार पर हमारी विदेश नीति की आलोचना की जा 
सकती है : ह 

, राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा में मसफल--ए० डी० गोरवाला का कथन है कि “विदेश- 
नीति का लक्ष्य राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित करना और बढ़ाना है। सबसे बड़ा हित राष्ट्र की 
अद्धवण्डता की रक्षा करना हैं। इसमें हमारी विदेश नीति विफल सिद्ध हुई है ।” हमारी विदेश नीति 
हमारे स्थायी और दूरगामी राष्ट्रीय हिंतों--जँसे देश की सीमाओं की रक्षा करने में समर्थ सिद्ध 
नहीं हुई है । आज भी चीन और पाकिस्तान मे हमारा सैकड़ों वर्ग मील का प्रदेश दबा रखा है और 
हमारी विदेश नीति उसे मुक्त नहीं करा सकी है । 

2. गुट-निरपेक्षता एक दिखावा है--कतिपय आलोचकों का कहना है कि भारत की गृट- 
निरपेक्षता कोरा ढोंग है । वस्तुतः हम कभी अमरीका और पश्चिमी देशों की तरफ अधिक क्षुके हैं 
तो कभी साम्यवादी देशों की तरफ | स्वाधीनता के तुरन्त बाद हमारा झुकाव पश्चिमी गृट की 
तरफ था तो इन्दिरा युग में हमारा झुकाव सोवियत रूस की तरफ अधिक था। डॉ० वेदप्रताप 
वैदिक के शब्दों में, 'या तो गुटों के आपसी झगड़ों में पंच बनमे की कोशिश करना या दोनों पे 
अलग रहते हुए एक के केवल इतने समीय जाने का प्रयत्तन करना कि दूसरा बुरा न माने और 
यदि दूसरे के बुरा मानने का डर हो तो पहले से नाप-तोल कर दूर हटना या बारी-बारी से पास 
जाना था दूर हटना--यही “गुटनिरपेक्षता की शैली रही है ।! 

3. दितां की विश्व-राजनीति--आलोचकों का कहना है कि शीत-यरुद्ध की विश्व राजनीति 
में गूटनिरपेक्षता का महत्व हो सकता है किन्तु आज तो शीत-युद्ध शिथिल हो घुका है, गूठों कौ 
राजनीति पिघल चुकी है और दितां (008०7/०) की विश्व-राजनीति का चलन हुआ है । जब गुट 
ही नहीं रहे तो गृूटनिरपेक्षता क्या महत्व हो सकता है ? 

4, भारत-रूस सन्धि---अगस्त 97] की भारत-रूस सन्धि भारत की विदेश नीति में 
महत्वपुर्ण मोड़ का सूचक है। भालोचकों का कहना है कि भारत की गूटनिरपेक्ष नीति का इसे 
सन्धि ने अन्त कर दिया है। गुटनिरपेक्षता की नीति का मतलब महाशक्तियों के फौजी संघर्ष एवं 
तनावों से अपने को दूर रखना होता है, लेकिन एक महाशक्ति के साथ सन्धि करके भारत भर 
अपने को इस संघर्ष तथा तनावों से दूर नहीं रख सकता । 

5. सित्न और शत्रु को परखने में असफल--ऐसा कहा जाता है कि भारतीय विदेश नीति 
अपने मित्र और शत्रु को परखने में भी असफल रही है। इजराइल ने प्रत्येक स्तर पर हमारा 
समथंत किया है फिर भी पश्चिमी एशिया में हमारी नीति इजराइल विरोधी रही है । 

6. विदेशी आक्रमणों का शिकार--हमारी विदेश नीति विदेशी आक्रमणों का प्रेतिकार 
करने में असमर्थ रही है । 962 में चीन ने और 948, 965 तथा 97 में पाकिस्तान ने. 
भारत पर आक्रमण करने का दुस्साहस किया । | 

(. प्रवासी भारतीयों फी उपेक्षा--ऐसा कहते हैं कि आज दुनियाँ में 60-70 शाब से 
अधिक प्रवासी भारतीय होंगे | भारत का प्रत्येक प्रवासी एक राजदुत के बराबर सिंद्ध हो सकता है 


भारत की विदेश नीति | 66] 


तथा भारत के राष्ट्रीय ६्विंतों में आत्म-नियुक्त सैनिक की तरह हो सकता है। लेकिन भारत सरकार 
उनके प्रति उदासीन रही है। भारत सरकार की निर्ममता के कारण ही वर्मा, श्रीबंका; श उगाण्डा 
और केनिया के भारतीयों को नारकीय अभिनय से गुजरता पड़ा । आज भी अनेक देशों में 00- 
[00 वर्षों के प्रवास के बावजूद उन्हें सम्पत्ति खरीदने का, मुक्त रूप से व्यापार करने का, 
राजनीति में भाग लेने का समान अधिकार प्राप्त नहीं है । जो भेदभाव भारतीयों के साथ फिजी, 
कैन्या, उगाण्डा, गुयाना आदि देशों में किया गया है या किया जाता है, वह यदि चीनियों के 
साथ वियतनाम, मलेशिया या सिंगापुर में किया जाये तो साम्यवादी होते हुए भी चीती सरकार 
सारी दुनिया में हाय-तोबा मचा देती । े 

8. सांस्कृतिफ उदासीनता के शिकार अफ्रीका, लेटिन अमरीका--पोरे देशों के प्रति हमारी 
सांस्कृतिक हीनता की भावना के कारण ही हमने अफ्रीका, लेटिव अमरीका तथा आग्तेय (द० पू० 
एशिया) एशिया की भारी राजनीतिक उपेक्षा भी की । 96 में पहली वार श्री नेहरू केवल 
मेकिसको गये तथा 968 में श्रीमती इम्दिरा गाँधी 9 लेटिन अमरीकी देशों में उड़ान भर आयी | 
इन दोनों यात्राओों के दौरान भी हमारी आँखों पर मुनरो सिद्धान्त का अमरीकी चश्मा चढ़ा रहा । 
ने तो हमने क्यूवा के महत्व को रेखांकित किया.और न ही इन दबे-पिसे द्वेशों की जवता पर हो 
रहे साम्राज्यवादी अत्याचारों का विरोध करके उनकी ह॒ठधर्मी जीतने की कोशिश की । हमें यह 
नहीं भूलना चाहिए कि जहाँ संयुक्त राष्ट्र संघ तथा अन्य विश्व संस्थाओं में इच देशों के संख्या बल 
का महत्व है, वहाँ ब्राजील और बर्जेण्टाइना वे देश हैं जो परमाणु-स्वातन्न्य का युद्ध लड़ रहे है । 
भारत इन देशों में न केवल सांस्कृतिक-स्वातस्त्य का प्रचण्ड अभियान चला सकता है अपितु अनेक 
देशों को अपनी ओर भाकषित भी कर सकता है। ह 

9. नीति निर्माण की दोषपुर्ण प्रक्रि[ा--नीति निर्माण को प्रक्रिया भी दोषपुर्ण है। हमारे 
पास सारी दुनिया की सूचना जमा करने का एकमात्र माध्यम अंग्रेजी है। यह कसी विडम्बना की 
बात है कि यूरोप, अफ्रीका या ईरान में घटनाएँ हमारे राजदूतों के नाक के नीचे घटती हैं और उन्का 
विश्लेषण करने के लिए वे ल़न्दव या न्यूयाके के अखबारों पर निर्भर रहते हैं । इसका नतीजा यह 
होता है कि दुनिया के वीन-चौथाई देशों के बारे भें भारत सरकार के पास जो सूचनाएँ आती हैँ 
वे इंगलेण्ड भौर अमरीका के चश्मे में से छत्कर आती हैं । इसीलिए हमें स्वतन्त्र और निष्पक्ष राय 
बनाने में तो दिक्कत होती ही है, कभी-कभी हम बुरी तरह से फिसल भी जाते हैं। 968 घें 
सूचना की कभी के कारण ही प्रधानमन्त्री इन्दिरा गाँधी को लातीनी अरूरीका की यात्रा बीच में 
ही तोड़नी पड़ी (पेरू में ऋन्ति हो गयी) । मार्च 978 में हमने दाऊद के लिए भारत में लाल 
गलीचे बिछाये और अप्रैल में ही उनका पत्ता क्षाफ हो गया, अटलजी को चीन से उल्टे पाँच लौटना 
पड़ा (उसने वियतनाम पर हमला बोल दिया) । ईरान हमारा पड़ौसी है लेकिन एक साल के लम्बे 
जन-आन्दोलन के वावजूद हमारे अधिकारी यह अन्दाज नहीं लगा सके कि खुर्मंगी सत्तारूढ़ हो 
जायेंगे । मे | 

40. भारत को घेराबन्दी--अन्तर्राष्ट्रीय समीकरणों में आज भारत अमरीका व चीन _से 
घिर गया है, पाकिस्तान व श्रीलंका से तनाव बढ़ रहे हैं, अमरीका व चीन इनकी पीठ ठोंक रहे 


हैं। बंगला देश भी भारत से खतरे का होव्वा खड़ा कर चौन व अमरीका को आमन्वित कर 


रहा है । 
उपयुक्त आलोचनाओं के बावजूद भारत की विदेश नीति की निम्नलिखित उपलब्धियाँ हैं, 
जिन्हें चकारा नहीं जा सकता : 


(7) दोनों-ही शक्तिशाली गुटों ने भारतीय विदेश नीति की प्रशंसा की है । 
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(2) भारत दोनों ही गूटों से सहायता प्राप्त करने में सफल रहा है । 

(3) भारत की निर्गुट नीति विश्व शान्ति के हित में है । 

(4) नयी दिल्‍ली में आयोजित सातवें गुट-निरपेक्ष सम्मेलन ने दुनिया के राष्ट्रों पर भारत 
के प्रबन्ध कौशल का सिक्का तो जमा ही दिया है । शिखर सम्मेलन में हमेशा सर्व॑सम्मति बनी 
रही जिसका श्रेय भारत की घीर-गम्भीर कुटनीति को अवप्रय मिलता चाहिए जिसमे हर देश को है 
यह महसूस कराया कि किसी भी मामले में भारत की अपनी राय चाहे जो हो, वह विरोधी राय 
का पुरा सम्मान करेगा गौर सर्व-सम्मत राय के अचुसार ही काम करेगा | 

निष्कषं---डॉ ० वेद प्रताप वेदिक ने अपनी पुस्तक 'भारतीय विदेश नोति--नये दिशा-संकत' 
में भारत के लिए एक सांस्कृतिक विदेश भीति अपनाने की सिफारिश की है । अनेक ऐसे देश हैं 
जहाँ वर्षों पहले भारतीय संस्क्ृति का प्रचार-प्रसार हुआ था । दक्षिणी-पूर्वी एशिया के देशों में 
भारतीय सांस्कृतिक दूतावास की स्थापना की जानी चाहिए । इन दूतावासों का काम उन देशों में 
भारतोय भाषा, भूपा, भोजन, भजन और भेपज की कुटनीति चलाना होना चाहिए। विदेशों में 
भारतीय भोजन काफी लोकप्रिय है। विदेश मन्त्रालय भारतीय रेस्तरां को एक शाूंखला सारी 
दुनिया में स्थापित कर सके तो भारत करोड़ों डॉलर विदेशी मुद्रा अजित कर सकता है। भारतीय 
संगीतज्ञों को सुनने के लिए अमरीका में इतनी भीड़ जुटती है जितनी कि वहाँ के राष्ट्रपति को 
सुनने के लिए भी नहीं जूटती। इसी प्रकार भारतीय साड़ी के प्रति पश्चिम की महिलाओं में 
अदम्य आकर्षण है। भारतीय 'भजत' (रिकार्ड) और “भूपा' सिर्फ डॉलर कमाने के ही साधन नही 
हैं, वे भी रान्देश-चाहक हैं । इसी प्रकार भारतीय 'भेषज'--जड़ी-बूटियाँ तीसरी दुनिया के गरीब 
लोगों के लिए वरदान साबित हो सकाती हैं। यदि इन सस्ती दवाइयों को तीसरी दुनिया के देशों 
में लोकप्रिय बताने का अभियान चलाया जाय तो अनेक बहु-राष्ट्रीय नियमों का जाल कद 
जायेगा ।* 


डु 


प्र्श्त 
. भारत की विदेश नीति के विकास का संक्षिप्त विवेचन कीलिए । 
7980प्5४ #6 6ए४0फप्एंता णी 6 0थंशा 9-07 त क्‍तात 
2. भारत के लिए एक सुगठित और स्थायी महत्व की परराष्ट्र नीति विकसित करने में पं० 


पेहरू द्वारा किये गये योगदान की समीक्षा संक्षेप में कीजिए । 


[9)80088 4॥ ए7४ 6 (0० (.0्रधर०एाणा$ 99806 57 एशता६ पदाए 0 - 9ण्रतीड़ 
प्र 8 शं७06 भाव ]85॥79 04807 900ए 90 ॥048 


3. कया श्रीमती इन्दिरा गाँधी की विदेश त्तीति पं० नेहरू की विदेश नीति से मिन्न थी ! धुस 


कथन की विवेचना करते हुए श्रीमती गाँधी की विदेश नीति का वर्णन कीजिए । 


१४३६ ॥(४४, 0भ्रातां!5 ए7तलंझा शेगांटए कॉीगिया। 7०7 2. िलाएड शणीण । 
7)80प88 (8 पुप्टआा0णा जात 3९४०७१४०९ शा8४, 04॥009?8 0श्ष्ठा 000ए 


4. भारत में जनता सरकार की विदेश नीति में परिवर्तंत तथा निरन्तरता के तत्वों की विवेचता 
कीजिए -५ 


4280055 6 शशाशाड ठ्ी लाब्या26 द्ात॑ एजाग्राप्रॉए ) की6 जिशथ॑दा एणाए० र्ण 
गेद्रा।8 00ए0प)राशशाई पा पता4 


5, प्रधानमन्ती नेहरू के काल में भारत की वबैदेशिक नीति की उपलब्धियों एवं विफलताओं क्को 
समीक्षा कीजिए । 


! बेद प्रताप वैदिक, भारतीय विदेश नीति, प्‌ृ० 8 | 
8 बही, पृ० 479 | धि 
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नर 


हपात्राप्षा।50 [6 8णांव्एशालाडि गाते भिए08 एव एताथंडा एणाएए रण ग्राताय 
(णााह 6 एशा०१ ० एगग6 शशांडल' शाप. 


शारत और प(किस्तान के बीच विवाद के प्रमुख मुद्दों का विवेचन कीजिए । 

70]80085 [06 गाक्षुणा' 55प68 ० ठ80000 एएफ्रलशा दाी॥ छात॑ एच्वाएहाधा, 
भारत-श्लीलंका सम्बन्धों का भालोचनात्मक परीक्षण कीजिए । 

ख्गार लाप्रएमीए ह6 गरावे0-5िवीक्षा(& 7७६७7 ०॥8, 

श्रीलंका में भारतीय शान्ति सेना की भूमिका की विवेचना कोजिए । 

90[80759 6 7०6 ० [6 ॥7तंत्ा 2९४०९-६९४०एं॥ए ठैगागए (?7 &) गा 87:2५ 
भारत-बंगलादेश सम्बन्धों का विवेचन कीजिए । 

555 ॥॥60-छ8थाएव4 06श उशैशाणाइ- 

चीन और भारत के परराष्ट्र नीति सम्बन्धी मतभेदों का उल्लेख कीजिए । आज ये सम्बन्ध 
किस स्थिति में हैं ? र 


80०58 लाभ एणंग ण॑ तं5880चथा: 9#पफ्तर्शा सात थात॑ पाता 0 0िश॑ंडा 
790ा06फए ग्रक्वाश$... ल॒0फज्न 25 डंक्ाए 00699 ९? 


भारत-नेपाल सम्बन्धों की समीक्षा कीजिए । 

(पंपएीए लक्षण 00- 008 7०७078. 

भारत-अमरीकी सम्बन्धों के विकास की रूपरेखा प्रस्तुत कीजिए । 

पृए॥बन७७ ॥0 एणाणप४०॥ ए ॥000-68 790०१ ०४॥ 709090758. 

स्टालिन के बाद के वर्षों में भारत व सोवियत संघ के सम्बन्धों को विवेचना कोजिए । 
परडक्षात॥0 ॥6 प00-80स6 7०॑गाणाशांफ़ ग] 09 ए०श-9व ७8. 

उन परिस्थितियों का उल्लेख कीजिए जिनमें 97] में भारत और सोवियत संघ के बीच 
एक सन्धि पर हस्ताक्षर किये गये। क्‍या आप यह मानते हैं कि उसके कारण भारत को 
असंलग्तता की नीति पर आघात पहुँचता है ? 

छ68एण76 6 थाजणाप्रशज्ञाए0०5 0987)898 [6 भंश्ांपड एण' 06 गरात॑0-90%0४ व्र7९०9 
0 97], [90 ए०प धांएर ॥0 ॥88 ए०ण्राणगरांइवत परात४१5 9णी०ए ए 70-शौॉंश्वा॥07 
पा धाए ए३५ ? 

अपने पड़ौसियों के साथ अच्छे पड़ोसो की नीति के विकास में भारत को किन कठिनाध्टयों 
का सामना करना पड़ता है ? इसकी विवेचना कीजिए । 


सार 00॥9268 ०णा० 9 ६6 प्र8० ए पाती॥5 छाए णि 3 8000 गरंहा0007 
एणाएए वा 72470॥7 (0 48 घाप्र७तुब्व० ॥रढंहा०70प8 ? 280755 . 


भारत की परमाण्‌ नीति की विवेचना कीजिए । 

॥)80058 दाता|ं॥"5 प्रघण6७/ 9009. 

एशिया के परिवर्तित होते हुए राजनीतिक वातावरण के सद्दभे में भारत को विदेश नीति 
के नये विकल्पों की खोज करने की आवश्यकता है ।” समीक्षा कीजिए । 


पा 06 ण्णांका रण णाभाईंपड़ एणांतएड 5एथाल की हैआ98, व08 ग्रए8तं3 8 5०क्ाएा 
जि. एज णि्ंशा 9०0० ०090787, (0070०॥. 


भारत की विदेश नीति के मुख्य सिद्धान्तों का परीक्षण कीजिए । 
िथाजाए 6 पथ छगंप्रणंफा०४ तीवातांद्ा ए0णंहा एणाएए- 

सन्‌ 970 के पश्चात्‌ भारत-रूस सम्बन्धों का मूल्यांकन कीजिए । 
उर्फ [009१5 7९]०४075 प्रांत ध6 80ज6 एजंएा अंग्र०ए० 970. 
सन्‌ 264 से भारत-श्रीलंका सम्बन्धों की विचेचना कीजिए । 

72500४५४ ॥800-8वरीक्ाए 70]4/0०78 808 964, 


664 | अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति 


24. 970 से भारतं-श्रीलंका सम्बन्धों की विवेचना कीजिए 
, 80०४४ ॥00-$7र] था: 72090075 #ं706 970 
- 22. पड़ोसी देशों के प्रति भारत की विदेश नीति का परीक्षण कीजिए 
' डकिशायंत8 (० वात॑ता एठालंशा र>णांएए 0च्रध्चत5 ग्रशंड00फाएह एचापहढ,... 
23. सन्‌ 960 से भारत के पाकिस्तान के साथ सम्बन्धों का परीक्षण कीजिए । वंया हात्र में 
उनमें कोई परिवर्तन आया है ? 
सअिक्षयाल वात क्‍लधांणा३ जात एश्रात॑इशा अंग्रए७० 960, प्र8४ धाठा०' 50णा ६ ! 
8ग 7९८७9 ? 
24.. क्या भारत की विदेश नीति तीब्नता से बदलती हुई अस्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था के अनुरूप स्वयं - 
' - को ढाल सकी है ? अंपने उत्तर के समर्थन में तर्क प्रस्तुत कीजिए । 


'घिब्र5 तह परातवीशा ए5थंञा ए0॥6ए 80006 6 (छा रण 2 विश जागाशा।र ए०॥0 
१७ ? (ए6 शए्प्रगशाड ग 8फए07 ०णएण ए0ए07 क्ाश्शश' हे ४ 


20 ४. 


भारत और राष्ट्रभ्षण्डल 


तक्षण3 8४० प्रा: 200४/४0भफ्ा८5-77॥] 





राष्ट्रमण्डल एक महत्वपूर्ण अन्तर्साष्ट्रीय संगठन है. जिसके प्रस्तावों और निर्णयों का विश्व 
राजनीति पर गहरा प्रभाव पड़ा है। राष्ट्रों के बीच यह स्वेच्छापूर्ण सहयोग का एक प्रतीक है और 
भन्तर्साष्ट्रीय जगत कीं एक महत्वपूर्ण एवं प्रभावशाली यथार्थता है। यह एक ऐसा मंच है जिस 
पर विश्व के कुछ देश समय-समय पर एकत्रित होते है, एक-दूसरे के विचारों को जानने की चेष्टा 


करते है और जिन बातों पर सहमत होते है उत्तमें पारस्परिक सहयोग के लिए कार्यक्रम बनाते 
है और उसे कार्यान्वित करते हैं । 


राष्ट्रमण्डल अब “श्वेत पश्चिमोन्मुख ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल' नहीं वल्कि सही मायने में 
“विश्वव्यापी आधुनिक राष्ट्रमण्डल” है और वहुजातीय स्वरूप वाले इस विशाल संगठन के सदस्य 
केवल 'डोमिनियन' राष्ट्र ही नहीं बल्कि प्रभुतासम्पन्त गणतन्त्रीय राष्ट्र हैं । यही नहीं, राष्ट्रमण्डल 
के 49 सदस्य राष्ट्र विश्व के सभी महाद्वीपों एवं महासागरीय क्षोत्रों में स्थित है। यदि गणना 
करें तो दुनिया के लगभग एक-तिहाई देश और विश्व की आबादी का एक-चौथाई हिस्सा अब राष्ट्र- 
भण्डल में शामिल है । 

ब्रिटेन राष्ट्रमण्डल का जन्मदाता अवश्य है, किन्तु पिछले कई सस्मेलनों से यह स्पष्ट हो 
गया है कि वह राष्ट्रमण्डल का कर्ताधर्ता नहीं है । 

राष्ट्रमण्डल का स्वरूप 
(847 'णरछ 6 प्ताउ 20श0४6छफ्रषटथ व प्त) 

'ब्रिबिश साम्राज्य', ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल' और *राष्ट्रमण्डज” शब्द लगशग समानार्थक हैं 
और विकल्पानुसार प्रयोग में लाये जाते है । किन्तु आजकल “राष्ट्रमण्डल' शब्द का ही अधिकाधिक 
प्रयोग किया जाता है । 

*राष्ट्रमण्डल” आज उन देशों का संगठन है जो कभी' ब्रिठिश साम्राज्य के अधीन थे और 
जिन्होंने स्वतन्तता प्राप्ति के वाद ब्रिटेन के साथ लगभग बरावरी के सम्बन्ध स्थापित रखते हुए 
ब्रिटिश परम्परा से एक परिवार जैसा सम्बन्ध रखने का लिश्चय किया है । 

बस्तुत: यह एक विचित्र प्रकार का संगठन या सम्पर्क सूत्र है जिसे न तो प्रादेशिक संगठन 
कहा जा सकता है और न राज्य (886) की संज्ञा ही दी जा सकती है। यह न राष्ट्र है, व 
मेत्री-सन्धि ओर न संघ ही है । इसे राज्योपरि संस्था भी नहीं कहा जा सकता है। राष्ट्रमण्डल 
के स्वरूप पर टिप्पणी करते हुए 0 जनवरी, 95] को कनाडा के तत्कालीन प्रधानमन्त्री लॉरेन 
में कहा था : “राष्ट्रमण्डल को एक राजनीतिक इकाई नहीं माना जा सकता। वह एक सन्धि 
व्यवस्था भी नहीं है। उसकी कोई सामान्य नीति नहीं है। विश्व राजनीति की समस्याओं के 
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सम्बन्ध में राष्ट्रमण्डल के सदस्य राष्ट्र पृथक-पृुथक्‌ सोचते और भिर्णय करते हैं और उसका कोई 
भी सदस्य स्वतन्त्र निर्णय के अपने एकाधिकार का परित्याग करने को तैयार नहीं है ।” 

राष्ट्रमण्डल एक प्रादेशिक संगठन और सन्धि इसलिए नहीं है कि वह अत्यधिक बिखरा 
हुआ है और इसकी चालक शक्ति कभी-कभी व्यावहारिक कम लेकित भावनात्मक अधिक होती है ] 
जो सूत्र इसके सदस्यों को बधिते हैं वे एक साय ही अत्यन्त अशक्त और अनौपचारिक तथा बत्म- 
घधिक गहरी जड़ों वाले और परम्परागत हैं । राष्ट्रमण्डल के स्वरूप के सम्बन्बध में इकॉनॉमिस्ट मे 
लिखा था : “ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल राष्ट्रों का एक अव्यवस्थित संग्रह से अधिक कुछ नहीं है। इसमें . 
विश्व के मामलों में परस्पर संगति रखने की. कोई कार्यपद्धति नहीं है. और त्त॒ किसी प्रकार के 
सामान्य उत्तरदायित्व हैं। इसमें कई राष्ट्र एक-दूसर से अगड़ा भी करते रहते हैं । ये राष्ट्र मिलकर 
एक ऐसी अन्तर्राष्ट्रीय पद्धति उपस्थित करते हैं जिसे 'राष्ट्रमण्डल” कहना इस शब्द का उपहातत 
करना होगा ।” ह 

इस प्रकार राष्ट्रमण्डल उन राष्ट्रों का संगठन है, जो कभी ब्रिटेन के उपनिवेश थे । बतः 
उनमें आपसी सम्बन्ध काफी अरसे से थे । स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात्‌ उनकी अधिकांश समस्याएँ 
ब्रिटेन से जुड़ी हुई थीं तथा ब्रिटेन अपने माल की खपत हेतु इन पर निर्भरता को आपसी सहयोग 
में बदलने हेतु थे राष्ट्रमण्डल के झण्डे तले एकत्र हुए । ह्वितीय विश्वयुद्ध के पश्चात्‌ रूस व अम- 
रीका महाशक्तियों के रूप में उदित हुए तथा ब्रिटेन के प्रभाव में उत्तरोत्तर कमी आती गयी।. 
अतः उसने 'राष्ट्रमण्डल को राजनीतिक जामा पहनाने का प्रयत्व किया। पराधीनता के कट 
अनुभव ने सदस्य राष्ट्रों को. काफी नजदीक'ला दिया तथा यह संगठत-एक राजनीतिक मंच के 
रूप में विकसित होने लगा। प्रारम्भ में ये वाद-विवाद द्वारा राजनीतिक समस्याओं की सैद्धा- 
च्तिक विवेचना करते थे । धीरे-धीरे रादस्य राष्ट्रों में यह भावना जोर पकड़ने लगी कि केवल 
सिद्धान्तों का प्रतिपादन अर्थहीन है। अत्तः क्रियात्मक पहलू पर विचार करना चाहिए । इसकी 
चरम सीमा पिछले नसाऊ सम्मेलन में देखने को मिली जहाँ सदस्यों की भावनाओं का प्रतिनिधित्व 
करते हुए भारत के प्रध्नानमन्त्री राजीव गाँधी ने कहा :,“आइये हम राष्ट्रमण्डल पर कायरता का: 
आरोप न लगने दें ।” दक्षिण अफ्रीका की जाति-भेद नीति पर सक्तिय कदम उठाते की अपील 
की गयी । इस अपील का क्षिटेन के विरोध के बावजुद व्यापक समर्थन हुआ और नसाऊ सम्मेलन 
में पहली वार दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध आर्थिक प्रतिबन्ध लगाने को माँग की गयी। यह एक 
ऋत्तिकारी कदम था, जिसका ब्रिटेन को छोड़कर राष्ट्रमण्डल के सभी देशों ने व्यापक स्वागत 
किया । ह 





राष्द्रमण्डल का उद्भव और बिकास 

(०श0ा 420० एएएाएप्राठार 07 प्र्रा2 20शा५ध0ए७85४7फ्ठ) 
राष्ट्रमण्डल के उद्भव का इतिहास ला्ड डरहम के इस प्रतिवेदन में खोजा जा सकता 
है जो उन्होंने ।839 में कनाडा के उपनिवेशों में व्याप्त असन्तोप के कारणों के बारे में ब्रिटिश 
सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया धा । इस प्रतिवेदत में उन्होंने कहा था कि भविष्य में गवर्नर को 
ऐसे मन्‍्त्री नियुक्त करने चाहिए जिन्हें स्थानीय जनता का विश्वास प्राप्त हो अन्यथा ये उपनिवेश 
भी अमरीकी उपनिवेशों का रास्ता अपना सकते हैं। लार्ड डरहम की सिफारिशों को ब्रिटिंग 
सर कार ने महत्व दिया और 847 में कनाडा में उत्तरदारी सरकार की स्थापना कर दी गयी। 
उसके तुरन्त बाद आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैण्ड, उत्तरी अमरीका के उपनिवेश और दक्षिणी अप्रीका 
में भी यह व्यवस्था लागू की गयी । इस प्रकार स्वशासी उपनिवेशों (50-8०शथ/।8 ००॥०॥०5) 
फी स्थापना हुई । इन स्वशारी उपनिवेशों की स्थापना के वाद ऐसे माध्यम की आवश्यकता की 

अनुभव किया गया जो ब्रिटिश सरकार के साथ इनके सम्बन्धों वी देखभाल कर सके । 


कक 
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887 प्र साम्राजी विक्टोरिया की जुबती के अवसर पर स्वगासी उपनिवेशों के प्रधानमन्ती 
लम्दन में एकत्र हुए। इस अवसर का लागम उठाकर >्वशासी उपनिवेशों तथा साम्राज्य के कुछ 
बढ़े उपनियेशों के प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन आयोजित विया गया । यह प्रथम औपनिवेशिका 
मम्गेगन [एणगांग वणालियाप्र कहनाया और यहीं से राष्ट्रकुल के विचार का जन्म हुआ 
भात धर्ष बाद एक दूसरा अनौपचारिक जौपनिवेशिक सम्मेलन ओटावा में हुआ । सन्‌ 897 में 
सास्राशी विवदोरिया की हीरक जयन्ती के हेतु औपनिवेशिक प्रधानमृन्तियों के आगमन का लाम 

' उठाकर द्वितीय औपनिवेशिक सम्मेलन लन्दन में किया गसा। सन्‌ 902 में सम्राट अष्ठस 
एड्स के राज्यारोहण के अवसर पर औपनिवेशिक सम्मेलन का तीसरा सम्मेलन हुआ । चीया 
औपतिवेशिनः सम्मेलन सन्‌ 907 में हुआ जिसमें यह निर्णय लिया गया कि इसका नाम बौप- 
नमिवेशिक गम्मेनन (000०ांध एजाटिलाप्टे से बदलकर “इम्पीरियल कास्फ्रेस' (0079 
(जालियाएए) रख दिया जाये और इसका अधिवेशन प्रत्येक चौथे वर्ष किया जायेगा । 

अतः एम्पीरियल कार्स्प्रेंस' का प्रथम सम्मेलन सन्‌ 9! में हुआ। इरामें समोलन के 
संगठन, उपनिवेश कार्यालय के पुनर्गठन, डोमिनियनों से परामर्श के सम्बन्ध में कार्यवाही आदि 
के बारे में निर्णय लिये गये । विश्वयुद्ध के कारण 95 में होने वाला इम्पीरियल कान्फस 
नहों हो सका । 4 अप्रैल 947 को दृस्पीरियल कान्फोंन्स ने एक प्रस्ताव स्वीकार करके भारत 
की रघायी रुप भें अबबा सदस्य बना लिया। प्रथम विश्वयुद्ध के बाद राष्ट्रमण्डल का स्वरूप 
निस्तरने लगा । डोमिवियनों को पृथक्‌ रूप से पेरिस के शान्ति सम्मेलन में भाग लेने का अविकार 
मिला और उनके प्रतिनिधियों ने स्वतन्त्र रूप से वर्साव रान्धि एवं अन्य शान्ति सन्धियों पर 
हस्ताक्षर किये। ये राष्ट्रसंघ के सदस्य भी बनाये गये । पेरिस के शान्ति सम्मेलन के उपराध्त 
डोमिनियनों को पैजी से अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में स्वतन्प्र देशों का दर्जा दिया जाने लगा । डोमिनियत 
सरकारें अब विदेशों में अपने राजनयिक तथा वाणिज्य प्रतिनिधि भेजने लगीं। 926 के 
शम्पीरियल कान्फेंस में ब्रिटेन और डोमिनियनों का ब्रिटिण साम्राज्य के अन्तर्गत वरावर दर्जा 
स्वीकार किया गया और उन्हें घरेलू तथा वैदेशिक दोनों ही मामलों में स्वतन्प् राष्ट्र मान लिया 
गया । स्ताथ ही वे आपस में बराबरी के सदस्यों के रूप में बंधे हुए थे । वालफीर घोषणा (छशेठिए 
7००ब्राजाणा) में कहा गया था कि “डोमिनियन ब्रिटिश साम्राज्य के अन्तर्गत स्वत्तस्थ्वता प्राप्त राष्ट्र 
है जो अपनी स्थिति में पूर्णतया समान तथा घरेलू या विदेशनीति में किसी भी तरह अधीन नही है । 
सम्राट के प्रति सामुहिक्त वफादारी के भाधार पर वे संयुक्त है भीर ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल के सहारे 
एक-दूसरे से सम्बद्ध है । 

सन्‌ 93 में जो स्टेच्यूट ऑफ वेस्टमिनिस्टर (42 ० शेर्धगरशाधिण) स्वीकार 
हुआ उसमें शब्ट्रमण्डल को एक वैधानिक रूप प्रदान किया गया । इस अधिनियम में डोमिनियमों के 
सम्बन्ध में कहा गया कि ये राष्ट्‌ (डोमिनियन) “ब्रिटिश राज़ाज्य के अन्तर्गत स्वशासी जनसमुदाय 
है, जो दर्जे में समान है, किसी भी प्रकार कोई एक सदस्य अपने आन्तरिक और वैदेशिक मामलों में 
पूसरे के अधीन नहीं हैं ्द्यपि ये सब ब्रिटिश क्राउन के प्रति समान निष्ठा से आबद्ध हैँ और 
ह्वेच्छा से ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल में सम्मिलित है ।”” उल्लेखनीय है कि वेस्टमिसिस्टर स्टेच्यूद की 
स्वीकृति के पूर्व ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल की व्यवस्था 'औपनिवेशिक विविध मान्यता अधिनियम के 
अमनुनार की जाती थी जिससे उपनिवेशों पर तरह-तरह के वैधानिक प्रतिवन्ध लगे हुए' थे । 865 
में बने इस अधिनियम के अनुसार डोमिनियनों द्वारा बनाया जाने वाला प्रत्येक नियम अरवैधानिक 
माना जाता था जो ब्रिटिश संसद द्वारा पारित नियमों के विरुद्ध हों । दूसरे शब्दों में, शोमोनियनों 
की संसदें प्रिटिश संसद की अधीनस्थ मात्री जाती थी । स्टेच्पूट ऑफ वेस्टमिनिस्टर ने शोमिनियन 
संसददों को इस बन्धन से मुक्त कर दिया । 
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डोमिनियनों की स्वतन्त्र और विशिष्ट स्थिति की भान्यता का प्रमाण द्वितीय विश्व युद्ध के 
शुरू होने पर हुआ । अब यह स्पष्ट हो गया कि राष्ट्रमण्डल के सदस्य राज्यों को स्वतन्त्र रुप से 
निर्णय करने का अधिकार है कि वे युद्ध में भाग लेना चाहते हैं या नहीं । प्रथम विश्वयुद्ध के समय 
डोमसिनियनों को यह अधिकार नहीं था । 
राष्ट्रमण्डल फा चतंमान स्वरूप (6867६ 049 उषिद्लापा ० ॥0 (0्ञा्रणा७०१४॥)- 
द्वितीय विश्वयुद्ध के अन्त तक राष्ट्रमण्डल मुख्यतः श्वेत देशों की संस्था थी, लेकिन युद्धोपरान्त इसमे 
एक नये युग में प्रवेश किया । युद्ध के वाद एशिया और अफ्रीका के कई ब्रिटिश उपनिवेश स्वतन्त् , 
हो गये और उन्होंने राष्ट्रमंण्डल में वने रहने का निश्चय किया । राष्ट्रमण्डल का वर्तमानः स्वरूप 
947 में भारतीय उपमहाद्वीप की स्वाधीनता के बाद सामने आया । सन्‌ 950 में गणराज्य बन 
जाने पर भी भारत ने राष्ट्रमण्डल से अलग न होने का फंसला किया और ब्रिटिश सम्राट को 
राष्ट्रमण्डल के प्रधान के रूप में स्वीकार किया । इस कारण “ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल' के स्थान पर इसे 
'केवल 'राष्ट्रमण्डल' कहने का निश्चय किया गया । 
राष्ट्रमण्डल विविधताओं से परिपूर्ण एक संस्था है जिसमें विविध प्रजाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा 
और संस्कृति के देश शामिल हैं। इसके सदस्म राज्य राजनीतिक एकता के सूत्र में बंधे हुए नहीं हैं। 
इसके सभी सदस्य राष्ट्र स्वतन्त्र और समान, हैं। इसमें ब्रिटिश सम्राट या साम्राज्ञी के प्रति किसी 
प्रकार की राजभक्ति होना आवश्यक नहीं है । इसके सदस्य राज्य एक-दूसरे के साथ अपने पारस्परिक 
सम्बन्धों में पूर्णतया स्वतन्च्र और साव भौम हैं, लेकिन उनसे यह आशा रखी जाती है कि वे आपस 
में मैन्रीपूर्ण सम्बन्ध बनाये रखेंगे । 
वर्तमान में राष्ट्रमण्डल कोई निश्चित उत्तरदा यित्वों वाला कठोर वैधानिक या सैनिक 
संगठन नहीं है, वरन्‌ मंत्री, विश्वास और स्वेच्छा और सद्भाव पर आधारित ऐसा मानवीय संगठन 
है जो अपने सदस्य राज्यों को कतिपय विशेषाधिकार और सुचिधाएँ (४ए॥6९2८४) प्रदान करता 
है । यह एक ऐसा संगठन है जिसकी स्थापना किसी चार्टर, संविधान या सन्धरि के द्वारा नहीं हुई है 
तथा इसका अपना लिखित संविधान नहीं है । राष्ट्रमण्डल के राज्यों की पहचान यह है कि इसके 
राजदूत एक-दूसरे के देश में “उच्चायुक्त' (पी8॥ (४077॥5४0767) कहे जाते हैं । इसके अतिरिक्त, 
राप्टमण्डल के देश एक-दूसरे के नागरिकों को अपने यहाँ विशिष्ट प्रकार की सुविधाएँ प्रदान करते 
हैं। राष्ट्रमण्डल के सभी सदस्य राष्ट्र स्वतन्त्र व समान हैं । 


राष्ट्रमण्डल के सदस्य राष्दर 
(४2]४987२5 0४ प्रसार ८00/0/0२ए8677प्त) 


राष्ट्रमण्डल के इस वक्त 49 ध्दस्य देश हैं, फिजी के सदस्यता स्वीकार न करने के कारण 

अब 48 राज्य ही सदस्य रह गये हैं । इनमें मुख्य निम्न हैं---ब्रिटेन, कनाडा, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैण्ड, 

उत्तरी आयरलंण्ड, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, मलेशिया, सिंगापुर, घाना, जाम्बिया, मलावी, 

$ कैनिया, नाइजीरिया, तंजातिया, सियेरालियोन, गेस्विया, युगाण्डा, जंजीबार, साइप्रस, माल्टा, 
जर्मका, ट्रिनीडाड, टेबेगो, बंगलादेश । 

इस प्रकार आज राष्ट्रमण्डल में छोटे-वड़े कुल मिलाकर 48 देश हैं। यह सभी (ब्रिटेन की 

छोड़कर) कभी न कभी ब्रिटेन के अधीन रहे थे । 9 सितम्बर, 983 को केरेवियन में स्थित दो 

पथरीले द्वीप सेण्ट क्राइस्टोफर नेविस ब्रिटेन के अधिकार से मुक्त हुए । यह राष्ट्ररण्डल का तवीवतम 

- सदस्य है । सेण्ट क्रिट्स नेविस नाम के यह हीप राष्ट्रमण्डल के सदस्यों में क्षेत्र की दृष्टि से अत्यन्त 

छोटा है। इसका क्षेत्रफल 26:6 वर्ग किमी० और आवादी मात्र 50,000 है। परन्तु राष्ट्रमण्डल 

भें और भी बहुत छोटे देश शामिल हैं। मध्य प्रशान्त महासागर में स्थित नीरू का क्षेत्रफल केवल 

2*] वर्ग किमी० और आवादी 7,25 है। यह 968 में राष्ट्रमण्डल में ब्रिटेन से मुक्त होने पर 

शामिल हुआ था । एक अन्य प्रशान्त महासागर के दक्षिण-पश्चिम में स्थित द्वीपों को सगृह है जो 
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तुबलू के माम से जान जाता है, इसका क्षेत्रफल 28 वर्ग किमी० व आबादी मात्र 8,000 हैं। 
इसकी में केवल 3] व्यक्ति हैं । 
ध 2 अधिक उल्लेखनीय वात यह है कि राष्ट्रमण्डल के 48 सदस्य देशों में 26 देश, ऐसे 
हैं जिनकी जनसंख्या 0 लाख से कम है। इन 26 में से 8 की जनसंख्या | लाख से कम है । 
निश्चय ही आवादी की दृष्टि से राष्ट्रमण्डल में भारत सबसे बड़ा देश है, शेष 47 देशों की संयुक्त 
जनसंख्या भारत फी जनसंख्या की आधी भी नहीं है । राष्ट्रमण्डल के आबादी की दृष्टि से बड़े 
देशों में बांगला देश (9 करोड़); ताइजीरिया (84 करोड़); ब्रिटेन (5:5 करोड़) और कनाडा 
(23 करोड़) का नाम लिया जा सकता है । 8.5 

भौगोलिक दृष्टि से राष्ट्रमण्डलीय देशों में सबसे वड़ा देश कवाडा है जिसका क्षेत्रफल 99 
लाख वर्ग किमी० है । इसके वाद आस्ट्रेलिया का स्थान जिसका क्षेत्रफल 70 लाख वर्ग किमी० है। 
तीसरे स्थान पर भारत है । 5 देश ऐसे हैं जिनका क्षेत्रफल एक हजार वर्ग किमी ० से कम है । 

947 में भारत और पाकिस्तान को स्वतन्त्रता प्राप्त हुई और दोनों ही राष्ट्रमण्डल में 
शामिल हो गये । अब तक राष्ट्रमण्डल सें केवल श्वेत राज्य ही थे। भारत और पाकिस्तान इसमें 
शामिल होने वाले अश्वेंत राज्य ये । पाकिस्तान बाद यें राष्ट्रमण्डल से अलग हो गया और दक्षिणी 
अफ्रीका को अपनी रंगभेद नीति के कारण हठना पड़ा । अक्‍्हृवर 989 में 27वें राष्ट्रकुल शिखर 
सम्मेलन (मलेशिया की राजधानी कुआलालम्पुर) में 7 वर्ष बाद पाकिस्तान पुत्र: सम्मिलित हुआ । 
राष्ट्रमण्डल की अध्यक्ष ब्रिटेन की महारानी ने पाकिस्तान को इस संगठन का 49वाँ सदस्य बनने ' 
पर बधाई दी । 7 वर्ष पहले जब राष्ट्रमण्डल ने बंगलादेश को एक नये राष्ट्र के रूप में मान्यता 
दी थी, तब तत्कालीन प्रधानमन्त्री जुल्फिकार अली भट्टो मे राष्ट्रमण्डल से पाकिस्तान को अलग कर 
लिया था। 

ब्रिटेन के साम्राज्य का पतन 947 से आरम्भ हुआ. जबकि भारत और पाकिस्तान को 
स्वतन्त्रता प्रदान की गयी । परन्तु इस विउपनिवेशीकरण को गति 960 व 970 के दशक में 
मिली । 960 से 983 के बीच राष्ट्रमण्डल में 40 देश सम्मिलित हुए। यह देश अफ्रीका, 
एशिया व कैरेवियन में स्थित थे । 5 ५% ३ 

राष्ट्रमण्डल के 48 पूर्ण सदस्य हैं। इसके अतिरिक्त इसमें एक सह राज्य व 7 पराधीन 
देश हैं जो उपनिवेश हैं। एक मात्र सह-राज्य बुवी है जो दक्षिण-पूर्वी एशिया में स्थित है। 7 
पराधीन क्षेत्रों या उपनिवेशों में मुख्य हांगकांग, जिब्राल्टर, फॉकलैण्ड, वेरमुदा व ना रफॉक दीप हैं । 

987 में किये गये एक अध्ययन के अनुसार राष्ट्रमण्डल के 30 प्रतिशत देश अल्प आय 
वर्म में आते है । इनका जी० एव० पी० औसत्त 500 डालर से कम है । 32 प्रतिशत देश मध्य आय 
वर्ग के हैं, इनका जी० एन० पी० ओसत 000 डालर या अधिक है । भारत का स्थान अल्प आय - 
वर्ग में है। राष्ट्रमण्डल है वास्तव में केवल चार देश ही सम्पन्न वर्ग के हैं। ये हैं--कनाडा, 
ब्रिटेन, आस्ट्रेलिया व न्यूजीलैण्ड । इनका 980 के आँकड़ों के आधार पर जी० एन० पी० औसत 
7/0 00 से 0,000 डालर था। इस प्रकार आय्िक दृष्टि से राष्ट्रमण्डल में 4 देश ही सम्पत्त 
हैं, शेप देश आधिक दृष्टि से कम या बहुत पिछड़े हैं । रे 


आज राष्ट्रमण्डल में अश्वेत राष्ट्रों का बहुमत है । कभी इससें श्वेत राष्ट्रों का बहुमत था । 


सन्‌ 96 में दक्षिणी अफ्रीका को इससे निष्कासित कर दिया गया है । 
राष्ट्सण्डल के उद्देश्य 


ीि 


(088टयए88 07 पम्मा8 200ध0शए७पफ्त) 
राष्ट्रमण्डल के निम्नलिखित उद्देश्य हैं : 


7. अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग और सदस्य राष्ट्रों के बीच मैत्री पूर्ण सम्बन्ध बनाना; 


ज्याइडाला 
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2. अन्तर्राष्ट्रीय आथिक, सामाजिक और मसावव कल्याण सम्वन्धी समस्याओं की हल 
करता; 

3, लोकतन्‍्त्र के आदर्शों तथा मानवीय अधिकारों एवं मौलिक स्वतन्च्रताओं के प्रति सम्मान 
बढ़ाने में सहयोग देगा । 

राष्ट्सण्डल से सम्बन्धित संस्थाएँ और संगठन 
(ए्रह्मपपएपाठारड & ठ7064घा547700 एहा #वष्ट0 शञापफ्त प्तछ 200५00ए847फ्त) 

जुलाई 925 तक ब्रिटिश साम्राज्य के उपनिवेशों के मामलात औपनिवेशिक कायतिय से 
सम्बद्ध थे । 925 में ब्रिटेन तथा राष्ट्रमण्डल के स्वाधीन सदस्यों के सम्बन्धों के लिए (डोमियन के 
लिए) एक अलग मन्त्री की नियृक्ति की गयी । जुलाई 947 में डोमिनियन मामलों के मन्त्री और 
कार्यालय के ताम बदल कर क्रमशः राष्ट्रमण्डल मन्तरी,' और 'राष्ट्रमण्डल सम्बन्धी कार्यालय रख 
दिये गये । अगस्त 966 में औपनिबेशिक कार्यालय का राष्ट्रमण्डल कार्यालय में विलयन कर दिया 
गया और रष्ट्रमण्डल दार्यालय की स्थापना कर दी गयी । 7 अक्टूबर, 968 को बिटेल के 
विदेश मन्त्रालय (#णर्थं8॥ 0#0०) में राष्ट्रमण्डल का्यलिय को भी मिला दिया गया। जून 
965 में राष्ट्रमण्डल सचिवालय की स्थापना के प्रस्ताव स्वीकार किये गये जिसके फलस्वरूप 
राष्ट्रमण्डल सचिवालय का विधिवत्‌ गठन हुआ । कनाडा के अर्नोल्ड स्मिथ राष्ट्रमण्डल के पहले 
महासचिव बनाये गये जिन्होंने !7 अगस्त, 968 को कार्यभार सम्भाला । श्रीदतत रामफल लम्बे 
समय तक राष्ट्रमण्डल के महासचिव रहे । 27वें राष्ट्रकुल सम्मेलन (989) में नाइजीरिया के 
श्री एमेका अन्याडकु को श्रीदत्त रामफल का उत्तराधिकारी चुना गया जो अपने 5 वर्ष के सफलतम 
कार्यकाल के पश्चात्‌ जुलाई 990 में पदमुक्त हो रहे हैं । 

ब्रिटिश क्राउन राष्ट्रमण्डल का प्रमुख भंग है जिसे सभी सदस्य राज्य राष्ट्रमण्डलं के प्रधान 
के रूप में स्वीकार करते हैं; यद्याप इसको सदस्य राज्यों के सम्बन्ध में कोई वैधानिक शक्ति प्राप्त 
नहीं है । ताज अथवा सामाजी को केवल प्रतीक के रूप में राष्ट्रमण्डल का अध्यक्ष माता जाता है । 

राष्ट्रमण्डल का एक अन्य और सर्वाधिक प्रभावशाली अंग राष्ट्रमण्डलीय शासनाध्यक्षों का 
सम्गेलन (ट000/५--.-ट.राणाएल्शाव पल्वत8 0 00एथापशा। रवछ) है। यह 
सम्मेलन समय-समय पर लन्दत या किसी अन्य जगह वहाँ के शासवाध्यक्ष (प्रधानमन्त्री) की 
अध्यक्षता में होता है । 4944 से 973 तक इस तरह के बीस सम्मेलन हुए। अब तक कुल 
मिलाकर 27 सम्मेलन हो चुके हैं। सन्‌ 983 में भारत में, 987 में वेंकूवर (कनाडा) में और 
अक्टूबर 989 में कुआलालम्पुर (मलेशिया) में ऐसा ही सम्मेलन सम्पन्त हुआ । इन सम्मेलनों में 
राजनीतिक और आश्िक भसले चर्चा के मुख्य विषय रहते है । सम्मेलन सामय्रिक अन्तर्राष्ट्रीय 
समस्याओं और घटनाओं पर विचार करता है । 

इसके अतिरिक्त, सदस्य राज्यों के पारस्परिक सहयोग के लिए कुछ स्थायी तंस्थाएँ भी 
कार्य करती हैं । इन संस्थाओं में निम्नलिखित विशेष महत्व की हैं : (7) राष्ट्रमण्डलीय संसदीय 
संघ जिसके तत्वावधान में राष्ट्रमण्डल के सदस्य राज्यों के संसद सदस्यों के सम्मेलन होते हैं । 
(0) राष्ट्रमण्डलीय कृषि ब्यूरो--जो सदस्य राज्यों को उन्नत क्पि सम्बन्धी सूचनाएँ और परामर्श 
देता है। (॥) राष्ट्रमण्डलीय आथिक सलाहकार परिषद--जो सदस्य राज्यों की आयिक उलति 
से सम्बन्धित विषयों पर महत्वपूर्ण परामर्श देती है । 


भारत और राष्ट्रमण्डल 
(7396 &॥२० प्रस5 200/9807२956[.48) 


887 में जब 'औपनिवेशिक सम्मेलन! की स्थापना हुई तवसे 96 तक भारत को ने 
तो औदनिवेशिक सम्मेलन में और न इम्पीरियल कॉम्फ्रन्स में भाग लेने का अवसर दिया गया । 
कप्ी-कत्ती भारत सचिव या इण्डिया ऑफिस के किसी वरिष्ठ पदाधिकारी को प्लेक्षक के रूप में 
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बैठने के लिए अब श्य आमन्त्रित कर दिया जाता था, लेकिन ऑपचारिक झूप 058 
कभी भी सम्मेलन के सदस्य के रुप में शामित नहीं हुआ । पर भारत ऐड है हीस गत 
पाने बा इच्छुक था । चूँकि औपनिवेशिक सम्मेलन या इम्पीरियल कान्फ्रेस्त में कई है हल हि 
विवाद होता था जिनका प्रत्यक्ष रूप से भारत का सम्बन्ध था--जेस डोमिनियमों में प्रवार्स डक ये 
की समस्या, भारत के व्यापारिक हित भादि | इसलिए भारत सरकार या भागवत हे 38 
में भारत के प्रधिनिधित्व के लिए उत्सुक था, लेकिन ब्रिटिश सरकार और विशेषकर डोमिनियर्न 
की सरकारें भारत के प्रवेश के पक्ष में न थीं। डोमिनियन सरकारों का कहना था कि इम्पीरियल 
कान्फ्रेंस स्वशापी राज्यों का , संगठन है और भारत की जो राजनीतिक स्थिति (शगाधव्ब 
88809) है उसके अनुरूप वह सम्मेलन में प्रवेश पाने का अधिकारी नहीं है। हु झा 
प्रथम विश्वयुद्ध में बिटिश सरकार के अद्देशानुसार भारत ह में शामिल हुआ और 
युद्ध में उससे सक्रिय रूप से भाग लिया। युद्ध प्रयासों में वह डोमिनियनों से किसी तरह कम नहीं 
था । इस परिस्थिति में भारत में पुनः इम्पीरियल कास्फ्रेंस में प्रवेश पाने की बात उठायी | 
22 सितम्बर, 95 को इस्पीरियल लेजिस्लेटिव कौन्सिल में एक प्रस्ताव पेश हुआ जिसके हारा 
भारत के लिए इम्पीरियल कान्फ्रेस की सदस्यता की माँग की गयी। प्रस्ताव पर बोलते हुए 
गवर्नर जनरल लार्ड हा्डन्ज ने आश्वासन दिया कि भारत को इस्पीरियल कार्फ्रेंस की सदस्यता 
दिलाने के लिए सरकार ययथेष्ट प्रयास करेगी । भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस ने भीडडस जाशय के प्रस्ताव 
पारित किये । भारतीयों की इस माँग को ब्रिटिश राजनीतिज्ञों, विशेषकर: राउण्ड ठेबुल ग्रुप का 
समर्थन प्राप्त हुआ । विश्वयुद्ध में भारतीयों का बलिदान देखवार डोमिनियनों का विरोध भी मन्द 
पड़ने लगा । 


इन्हीं परिस्थितिथों में लार्ड हाडिन्ज ने भारत सचिव पर दबाव डालना शुरू किया कि वे 

भारत को इस्पीरियल कान्फ्रेंस की सदस्यता दिलाने का. प्रयास करें। हाडिन्ज के उत्तराधिकारी 
लाड्ड चेम्सफोर्ड ने इस प्रयास को जारी रखा। इसी बीच 96 में प्रधानमन्त्री लायड जार्ज ने 
इभ्पीरियल बार केबिनेट तथा इस्पीरियल वार काफ़ेन्स को बुलाने की घोषणा में भारत का कोई 
उल्लेख नहीं किया गया था। भारत सचिव आस्टिन चैम्बरलेत ने निरन्तर प्रयास करके प्रधान- 
भन्त्री को इस बात पर राजी कर लिया कि इम्पीरियल बार काम्फ्रेंस में शामिल होने के लिए 


भारत को भी आमन्त्रित किया जाये, अत: तय हुआ कि भारत सरकार द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि 
इन सम्मेलनों में सम्मिलित हों । 


4 अप्रैल, 97 को इम्पीरियल कान्फरेंस ने एक प्रस्ताव स्वीकार करके भारत को स्थायी 
सप में अपना सदस्य बना लिया । इसके बाद भारत प्रत्येक इम्पीरियल कान्फ्रेंस के सम्भेलनों में 
नियमित ढंग तथा सदस्य के रूप में भाग लेता रहा। भारत के इतिहास में यह एक महत्वपूर्ण 
घटना थी । यह निर्णय इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि भारत को डोमिनियन की स्थिति प्राप्त करने 


की आकोक्षाओं को पहली वार स्वीकृति मिली जौर स्वशासी अधिराज्य हुए बिना कुछ अंशों में 
उसको डीमिनियन का दर्जा मिल गया। 


भारत की स्वतन्त्रता और राष्ट्रमण्डल की सदस्यता 
(राएएशरफ्शरटछ 00 फराज& «७ टधएएएउ्प्ताए 5 एस्चछ 50//60ए्रए&/,' 


छ) 
के (5 अगस्त, 947 को भारत स्वतन्त्र हुआ और रवाभाविक रूप से यह प्रश्त उत्पन्त 
हुआ कि स्वतन्त्र 


नत्र भारत किस प्रकार ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल का सदस्य रह सकता है ? बिटिश सरकार 
चाहती थी कि भारत स्वतन्त्रता के बाद ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल का सदस्य वना रहे परन्तु भारत 
गणतन्तात्मक शासन प्रणाली के लिए प्रतिबद्ध था। !5 अगस्त, 7947 से लेकर 26 जनवरी, 
950 तक भारत की स्थिति एक डोमिनियन की थी। उस समय भारत का राष्ट्रभण्डल में रहता 


५ 
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सम्भव था, परन्तु असली समस्‍या 26 जनवरी, 950 से उत्पन्न होने वाली थी, जबकि भारत को 
नये संविधान के अतुमार गणतन्न्र'ं बनना था। पंडित नेहरू और सरदार पटेल जैसे भारतीय नेता 
इस बात पर राजी हो गये थे कि यदि गणतन्त्र रहते हुए कोई ऐसा रास्ता निकल आये, जिससे 
भारत राष्ट्रमण्डल में वना रह सके, तो इसमें कोई आपत्ति जैसी वात वहीं थी । "यह एक जले 
प्रश्न था क्योंकि राष्ट्रमण्डल के सभी देश अभी तक स्वशासी अधिराज्य (डोमिनियन स्टेट्स) प्राप्त 
राज्य ही होते थे 

स्वतन्त्रता के पश्चात्‌ भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस का पहला अधिवेशन जो उसका 55वाँ 
अधिवेशन था, दिसम्बर 948 में जयपुर में हुआ था । इस अधिवेशन में पास किये गये प्रस्ताव का 
हवाला देते हुए पण्डित नेहरू ने 8 मार्च, 949 को संविधान सभा था- कि “यह स्वाभाविक और 
अनिवायें है कि भारत कुछ महीनों में ही स्वृतन्त्र गणराज्य बन जायेगा” और यद्यपि वह किसी 
चीज को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था. जिससे कि उसे थोड़ा भी किसी बाहरी सत्ता पर 
निर्भर होना' पड़ता, लेकिन वहे राष्ट्रमण्डहल के साथ अनवरत, सहयोग बनाये रखने के लिए 
तेयार था । 


27-28 अप्रैल, 949 को लब्दन में राष्ट्रमण्डलीय देशों के प्रधानमन्त्रियों का एक सम्मेलन 
हुआ जिसमें इस प्रश्त पर विचार किया गया कि भारत प्रभुतासम्पन्त स्वतन्त्र गणराज्य बने रहने 
के साथ-साथ राष्ट्रमण्डल का सदस्य “भी किस प्रकार बने रह सकता है । सम्मेलन में निर्णय हुआ 
कि भारत प्रभुतासम्पन्त गणराज्य बने रहने के साथ राष्ट्रमण्डल का भी पूरा सदस्य बना रहेगा। 
वह राजमुकुट को राष्ट्रमण्डल के स्वतन्त्र सदस्य देशों के ऐच्छिक सहयोग के प्रतीक के रूप में और 
इस प्रकार राष्ट्रमण्डल के प्रधान के रूप में स्वीकार करेगा । 


6 मई, 949 को पण्डित नेहरू ने संविधान सभा में एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जिसमें 
संविधान सभा से सरकार के इस निर्णय की पुष्टि करने के लिए कहा गया था कि भारत राष्ट्र 
मण्डल का सदस्य बना रहेगा । प्रस्ताव में कहा गया था 


“निश्चय किया जाता है कि यह सभा एतदुद्वारा, राष्ट्रमण्डल में भारत की अनवरत सदस्यता 
के बारे में भारत के प्रधानमन्त्री द्वारा सहमत उस घोषणा की पुष्टि करती है जिसका 27 अप्रेल, 
, 4949 को लब्दन में राष्ट्रमण्डलीय प्रधानमन्त्ियों के सम्मेलन की समाप्ति पर जारी किये गये 

अधिका रिक वक्‍तव्य में निरूपण किया गया है। 


पंडित नेहरू थे इस प्रस्ताव तथा निर्णय के निहितार्थों की व्याख्या करते हुए कहा कि राष्ट्र 
भण्डल स्वेच्छिक संगठन था तथा उसे इच्छानुसार समाप्त किया जा सकता था। राजमुकुंट का कोई 
कार्य नहीं होगा । वह इस संगठन का प्रतीक माच होगा तथा इस बात का कोई प्रश्न ही नहीं उठता 
था कि भारत गणराज्य के किसी नागरिक की राजमुकुठ के प्रति निष्ठा होगी। संविधाव सभा मे 
प्रस्ताव पर दो संशोधन उपस्थित किये गये । एक संशोधन में तो यह कहा गया था कि मूल अस्तावे 
में इस आशय का एक परन्‍्तुक जोड़ दिया जाये कि राष्ट्रमण्डल आस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका में 
भारतीयों के विरुद्ध किसी प्रकार का पक्षपात नहीं होने देगा और सभी सदस्य राष्ट्रों के साथ 
समावता के आधार पर सामाजिक और राजनीतिक न्याय करेगा। दूसरे संशोधन में इस वात पर 
सन्देह प्रकट किया गया था कि स्वतन्त्र प्रभतासम्पन्त भारतीय गणराज्य किस प्रकार राष्ट्रमण्डल 
का सदस्य बने रह सकता है । संशोधन में प्रस्ताव किया गया था कि जब तक नई संसद की निर्वाचन 
न हो जाय तथा जन्नता की इच्छा ज्ञात न हो जाये तब तक राष्ट्रमण्डल की सदस्यता के प्रशत को 
ठाल दिया जाय । लेकिन ये दोनों ही संशोधन व्यर्थ सिद्ध हुए। एक को तो उसके श्रस्तावक ने 


वापस ले लिया तथा दुसरे को सदन ने अस्वीकार कर दिया । 


च्च्न्जा 
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राष्ट्रमण्डल में भारत की सदस्यता को,व्यावहारिक बनाने के लिए 'राष्ट्रमण्डल' के आगे से 
मब्रेटिश' शब्द को हटा दिया गया, क्योंकि भारत सरकार की ऐसी मंशा थी । 
हु भारत द्वारा राष्ट्रमण्डल का सदस्य बने रहने के कारण हे 

यह एक विचारणीय प्रश्न है कि भारत ने राष्ट्रमण्डल का सदस्य बने रहता क्‍यों स्वीकार 
किया ? सन्‌ 929 में काँग्रेस के अध्यक्ष पद से बोलते हुए जवाहर लाल नेहरू ने कहा था कि 
भारत पूर्ण स्व॒राज्य की माँग करता है और इस पूर्ण स्व॒राज्य का अर्थ होगा कि वह्‌ ब्रिटिश राष्ट्र 
भण्डल से किसी प्रकार का सम्पर्क नहीं रखेगा । पण्डित नेहरू का कहना था कि ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल 
के साथ यदि अपना सम्बन्ध बनाये रखेगा तो उसको ब्रिटेन की साम्राज्यवादी नीत्ति का प्रत्यक्ष या 
परोक्ष रूप से समर्थन करना पड़ेगा । स्वतन्त्र भारत के प्रधानमन्त्री वनने के उपरान्त लाहौर काँग्रेस 
की अध्यक्षता करने वाले उसी नेहरू की सरकार ने निश्चय किया कि भरत राष्ट्रमण्डल का सदस्य 
बना रहेगा । अपनी इस परिवर्तित मनोवृत्ति को उचित ठहराते हुए नेहरू ने कहा---“वर्तमान विश्व 
जवक्षि अनेक विध्वंसकारी शक्तियाँ सक्तिय है और हम प्रायः युद्ध के कगार पर खड़े हैं, में सोचता 
हूँ कि किसी समुदाय से सम्बन्ध विच्छेद करना अच्छा है जो वतेमान विश्व में कुछ हितकारी कार्य 
कर सकता है" * * **** * राष्ट्रमण्डल की सदस्यता भारत के और सम्पूर्ण विश्व के लिए लाभ- 
दायक है । इससे भारत को लक्ष्यों की प्राप्ति में सहयोग मिलेगा ।” 

संक्षेप में, भारत ने निम्नलिखित कारणों से राष्ट्रमण्डल में बने रहना स्वीकार किया : 

. भारतोय प्रवासियों के हितों की रक्षा--अंग्रेज लाखों की संख्या में भारतीयों की 
ब्रिटिश उपनिवेशों में मजदूरी के लिए ले गये थे। इनके हितों की रक्षा भारत का नैतिक कतंव्य 
था। यह कर्तव्य भारत राष्ट्रमण्डल में रहकर भलीभाँति पूरा कर सकता था । 

2. आर्थिक एवं व्यापारिक लाध--भारत ने राष्ट्रमण्डल में रहना इसलिए स्वीकार किया 
था वयोंकि इसमें बने रहने से भारत का आधिक और व्यापारिक हित था। भारत का अधिकांश 
व्यापार आजादी के तुरन्त बाद ब्रिटेन से ही होता था। आज भी भारत का अधिक व्यापार राष्ट्र- 
सण्डलीय देशों से ही होता है । 

3. संनिक एवं सुरक्षा सम्बन्धी कारण--सैभिक एवं सुरक्षा सम्बन्धी कारणों से भी भारत 
का राष्ट्रमण्डल में वने रहना आवश्यक था, क्योंकि भारत की सेनाएँ ब्रिटिश प्रणाली पर संगठित 
थीं। सैनिक दृष्टि से भारत ब्रिटेन पर ही निर्भर था, हिन्द महासार की सुरक्षा और हमारी जूज 
सेवा की संगठन पद्धति, हमें राष्ट्रमण्डल की सदस्यता बनाये रखने को मजबूर करती थी । 


4. पाकिस्तान द्वारा! राष्ट्रमण्डल में बने रहने का लिर्णय--स्वतन्नता के बाद पाविस्तान 
ते राष्ट्रमण्डल की सदस्यता स्वीकार कर ली थी । पाकिस्तानी प्रचारतन्त्र को कमजोर करने के लिए 
भारत का भी राष्ट्रमण्डल में बने रहता आवश्यक हो गया था ! 

*5. लाई माउष्टबेटन का प्रभाव--मौलाना आजाद ने लिखा है कि भारत के अन्तिम गवनेर 
जनरल लाडे माउण्टवेटन मे पंडित नेहरू को राष्ट्रमण्डल की» सदस्यता के लिए मानसिक रूप से 
तैयार कर लिया था। 

6, भारत मित्रविहीन और अकेला न पड़ जाये--स्वाधीनता के बाद भारत ने गद निरपेक्ष 
विदेश नीति अपनायी किन्तु नेहरू का दृष्टिकोण पृथकतावादी नहीं था। नेहरू के सामने अन्य 
उद्देश्यों के साथ शायद राष्ट्रमण्डलीय सदस्यता के पीछे एक अन्य उद्देश्य यह भी था कि इस मंच 
के द्ारा भारत नवोदित अफ्रीकी-एशियाई देशों का सरगना बन सकता ह्ठै। 

ब्रिटेन भी इस बात के लिए उत्सुक थ्य कि भारत राष्ट्रमण्डल की सदस्यता ग्रहण करे । कहा 
जाता है कि जब नेहरू लन्‍्दन गये ओर उन्होंने चचिल को भारत का राष्ट्रमण्डल में बने रहने का 
निर्णय बताया तो वृद्ध चचिल के गालों पर खूशी के आँयू मोत्ती बनकर लुढ़क पड़े । वस्तुत्त: राष्ट्र- 
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मण्डल में भारत के बने रहने का निर्णय जवाहरलाल नेहरू की विदेश नीति का क्रान्तिकारी पक्ष 
था। गणतन्त्र बनने के बाद नेहरू ने भारत के राष्ट्रमण्डल में बने रहने का जो निर्णय किया उससे 
प्रभावित होकर ही ब्रिटेन के अन्य उपनिवेश स्वाधीन होने के वाद राष्ट्रमण्डल में शामिल हुए और 
उसे विशाल संगठन का रूप दिया । इसी कारण जवाहरलाल नेहरू को आधुनिक राष्ट्रमण्डल का 
पिता भाना जाता है । 
भारत के लिए राष्ट्रमण्डल की उपादेयता : आलोचकों की दष्टि में 
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यह सच है कि राष्ट्रमण्डल में रहने से भारत की स्वतन्त्रता पर कोई आँच नहीं आती और 
अपनी नीति के निर्धारण में वह पूर्णतया स्वतन्त्र है। भारत में राष्ट्रमण्डल को छोड़ने की माँग 
नेहरू के जीवन काल से ही अनेक बार उठती रही है परन्तु उनके व्यक्तित्व के प्रभाव के कारण यह 
सदस्यता बनी रही । राष्ट्रमण्डल के प्रति भारत में असन्तोष की भावना पाये जाने के निम्नलिजित 
कारण हैं : 

यद्यपि अंब राष्ट्रमण्डल में अनेक एशियाई एवं अफ्रीकी राष्ट्र सम्मिलित हैं तथापि यह 
_ मूलतः एक ब्रिटिश संस्था है और औपचारिक रूप में ही सही परन्तु राप्ट्रमण्डल का नेता प्रेट ब्रिटेन 

ही है । ऐसा देखने में आया है कि भारतीय राष्ट्रीय हित सम्बन्धी अनेक अन्तर्राष्ट्रीय विवादों में 

प्रेट ब्रिटेन का रुख भारत के प्रति अमत्रीपूर्ण रहा है। भारत-पाक विवादों के सन्दर्भ में यह बात 
विगेष रूप से सत्य है। कश्मीर के प्रकरण में एक बात बिल्कुल स्पष्ट थी कि पाकिस्तान आक्रमण- 
कारी था, परन्तु राप्ट्रमण्डलीय देशों ने दोनों को समान स्तर पर रखकर व्यवहार किया । इस 
सम्बन्ध में ब्रिटेन, कनाडा' और आस्ट्रेलिया जैसे गोरे राष्ट्रों ने भारत विरोधी रुख अपनाया । कश्मीर 
के विपय में ब्रिटेन ने हमेशा पाकिस्तान का ही पक्ष लिया। यद्यपि ब्रिटेन के लिए राष्ट्रमण्डल के 
सदस्य होने के नाते भारत एवं पाकिस्तान दोनों ही समान थे । ब्रिटेन के इस पक्षपाती रुख का 
भारत में काफी विरोध हुआ और सन्‌ 953 में भारतीय संसद में एक प्रस्ताव पेश हुआ कि भारत 
को राष्ट्रमण्डल छोड़ देना चाहिए । इस समय संसद में रप्ट्रमण्डल की उपयोगिता और ब्रिटेन की 
नीति पर तीत्र प्रहार हुए । अक्टूबर 962 में चीन ने भारत पर आक्रमण किया। यद्यपि इस 
आक्रमण के समय इंगलैण्ड, कनाडा, थास्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैण्ड ने भारत के प्रति सहानुभूति बतायी 
और सैनिक सहायता दी परन्तु राष्ट्रमण्डल के तटस्थ देशों ने उदासीनता बरती और चीन को 
आक्रमणकारी भी नहीं कहा । पाकिस्तान और घाना ने तो तो ब्रिटिश सहायता का विरोध भी 
किया । 

सत्‌ 965 में पाकिस्तान ने कश्मीर में अपने घुसपैठिये भेजकर छापामार युद्ध शुरू कर 
दिया । जब भारत ने उनका सफाया शुरू कर दिया ता ! सितम्बर, 965 को पाकिस्तान ने 
अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पार कर भारत पर नगख आक्रमण कर दिया । पाकिस्तान स्पष्ट रूप से आक्रमण- 
कारी था फिर भी पक मे कप 66 ने परत को बाक्रमंण के लिए दोषी व राष्ट्रमण्डल के कुछ अन्य सदस्यों ने स्पष्ट रूप से पाकिस्तान का पक्ष 
लिया । ब्रिटिश प्रधानमन्त्री विल्सन ने 6 सितम्बर, 965 को भारत को आक्रमण के लिए दो 
ठहराया | वी० वी० सी० ने अपने प्रचारतन्त्र द्वारा कई दिनों तक भारत के विरुद्ध जहर उगला । 
इसकी प्रतिक्रियास्वरूप 24 सितम्बर 965 को भारतीय लोकसभा में काँग्रेसी सांसद भागवत 
झा आजाद ने राष्ट्रमण्डल की सदस्यता त्यागने का प्रस्ताव रखा। यह प्रस्ताव तो स्वीकृत नही 
हुआ परन्तु राष्ट्रमण्डल और उसके देशों की, खासकर ब्रिटेन की, कदु आलोचना हुई | राष्ट्रमण्डल 
से निकलने के स्थान पर अब यह निश्चित किया गया क्रि राष्ट्रमण्डल से ब्रिटिश वर्चस्व समाप्त 
किया जाये । 


केन्या के प्रवासी भारतीयों की समस्या को लेकर 968 के प्रारम्भ में ब्रिटेन और भारत 
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के सम्वन्धों में पुत: तनाव उत्पन्न हुआ और भारत में राष्ट्रमण्डल के परित्याग की बात उठने लगी । 
963 में जब केन्या स्वत हुआ उस समय वहाँ 25 हजार के लगभग भारतीय निवास करते 
थे। कैन्या की स्वतन्त्रता के अवसर पर भारतीयों के समक्ष एक विकट समस्या उत्पन्त हो गयी । 
यह समस्या उनकी नागरिकता से सम्बन्धित थी । उस समय भारत सरकार ने 4 हजार भारतीयों 
को पासपोर्ट दिया और शेष भारतीय ब्रिटेन के पासपोर्ट पर ब्रिटेन में रहने लगे । फरवरी 4968 


में केन्या की सरकार ने यह निश्चय किया कि ऐसे एशियाई लोगों, जो वहाँ के नागरिक नहीं हैं, के 
साथ केन्या में गैर-नागरिक जैसा व्यवहार किया जाये। केन्‍्या सरकार के इस निर्णय से प्रवासी 
भारतीयों में तहलका मच गया। 963 में केन्या की स्वाधीनता के समय ब्रिटिश पासपोर्ट प्राप्त 
करके भारतीय प्रवासी ब्रिटिश नागरिक बन चुके थे | अतः यह उम्मीद की जा सकती थी कि ब्रिटेन 
इन लोगों के प्रति अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करेगा । लेकिन जब केन्या के भारतीय मूल के 
ब्रिटिश नागरिक अपने को वहाँ असुरक्षित अनुभव करके ब्रिटेन भागने लगे तो ब्रिटेन ने एशियाई 
बाढ़! को रोकमे के उद्देश्य से संसद में एक विधेयक पेश किया । इस विधेयक के उद्देश्य ! साध, 


- 968 के बाद केन्याई भारतीयों को ब्रिटेन में प्रवेश से रोकना था । ब्रिटिश संसद ने इस विधेयक" 


को पारित कर दिया । ब्रिटेन के इस कानून के मुताबिक उस पासपोर्ट की कोई कीमत नहीं , रही 
जो ब्रिटेन ने दिये थे तथा केन्या के भारतीय अब ब्रिटेन में जाकर नहीं वस सकते थे । 

इस घटना मे भारत और ब्रिटेन के सम्बन्ध में तनाव उत्पन्न कर दिया। केन्‍्या के 
भारतीय भूल के ब्रिटिश नागरिकों की जिम्मेदारी स्पष्टत: ब्रिटेन पर थी, लेकिन ब्रिटेन ने इस 
जिम्मेदारी को निभाने से मुह मोड़ लिया । भारत में ब्रिटेन के विरुद्ध तीत्र प्रतिक्रिया हुईं। अखिल 
भारतीय कांग्रेस की संसदीय पार्टी में यह सुझाव दिया गया कि ब्रिटिश सरकार से बदला लेने के 
लिए राष्ट्रमण्डल छोड़ दिया जाये और भारत में ब्विटिश सम्पत्ति का राष्ट्रीयकरण किया जाये । 
यद्यपि प्रधानमन्त्री इन्दिरा गांधी ने इन सुझावों को अव्यावहारिक बतलाया, फिर भी भारत 
सरकार ने ब्रिटिश हाई कमिश्तर जॉन फ्रीमन को यह चतला दिया कि एशियाइयों के ब्रिटेन प्रवेश 
से रोकने वाले अधिनियम का भारत और ब्रिटेन के सम्बन्धों पर सांघातिक असर पड़ेगा। ब्रिटिश 
सरकार पर इस विरोध का कोई प्रभाव नहीं पड़ा और 29 फरवरी, 968 को उक्त विधेयक 
स्वीकार करके केन्या के प्रवासी भारतीयों के ब्रिटिश प्रवेश को रोक दिया गया । 

कैन्या के वाद आुगांडा के ईदी अमीन ने अपने देश से भारतीयों को भगाता आरम्भ किया । 
अमीन ने भारतीयों की तमाम सम्पत्ति छीनी और उनकी जमा पूंजी भी जब्त कर ली। मार्च- 
अर्पन 976 में इंगरलैण्ड में गोरे और एशियाइयों में दंगे हो गये । फलस्वरूप अब इंगलैण्ड में भी 
प्रवासी भारतीयों का रहना कठिन होता जा रहा है। अतः प्रवासी भारतीयों के सन्दर्भ में राष्ट्र- 
भण्डल विफल रहा है। - ५ 


ब्रिटेन में पहले द्राष्ट्रमण्डलीय देशों के नागरिकों को विशेष सुविधा-दी- जाती थी । परन्तु 
[962 मे ब्रिटेन ने राष्त प्ट्रमण्डलीय देशों के नागरिकों की विशेष स्थिति समाप्त कर उन देशों के नागरिकों की विशेष स्थिति समाप्त कर उन्हें लगभग 
गेमान्य विदेशियों की स्थिति मे ला दिया है। 3 

. _ ज्यूरोपियन साझा बाजार में शामिल होते की इच्छा के कारण ब्रिटेन ते राष्ट्रमण्डल की 
स्थति को अधिक लचीला बना दिया है। साझा बाजार की सदस्यता का राष्ट्रमण्डल के देशों पर 
सीधा प्रभाव पड़ने वाला था, क्योंकि अब तक राष्ट्रण्डल के देशों को परस्पर व्यापार करने में क्क्ई 
तरह की सुविधाएँ आपस में प्राप्त थीं । उनकी वस्तुओं पर निर्यात शुल्क कम लगता था । 26 अक्टूबर, 
964 से ही ब्रिटिश सरकार ने खाद्य पदार्थों आदि को छोड़कर लगभग सभी आयातित वस्तुओं 
पर, चाहे वे राष्ट्रमण्डलीय देशों से आयातित हों अथवा अन्य देशों से, उनके मूल्य का लगभग 5 
प्रतिशत कर लगा दिया जिसके कारण राष्ट्रमण्डलीय देशों को मिलने वाला व्यापारिक लाभ एक बड़ी 
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सीमा तक नष्ट हो गया । सन्‌ 967 में ब्रिटेन द्वारा यूरोपीय साझा बाजार की सदस्यता ग्रहण 
करने के साथ ही राष्ट्रमण्डलीय देशों को. व्यापारिक क्षेत्र में मिलने वाली सुविधाएँ धीरे-धीरे कम 
होने लगीं । इससे एक बात स्पप्ट हो गयी कि स्वयं ब्रिटेन को राष्ट्रमण्डल के अस्तित्व में उतनी 
दिलचस्पी नही है जितनी कि अपने आधिक हितों के संवर्धध की । 

- जनवरी 969 में लन्दन में हो रहे राष्ट्रमण्डलीय प्रधात मन्त्रियों के सम्मेलन में भाग 
लेने के लिए रवाना होने के पूर्व प्रधानमन्त्री स्व० इन्दिरा गांधी ने यहाँ तक कहा कि कुल मिलाकर 
राष्ट्रमण्डल एक विचार वितिभय गंच से अधिक नहीं है । उन्होंने यह भी कहा कि आवश्यकता 
पड़ने पर भारत राष्ट्रमण्डल से अलग हो सकता है, लेकिन इस सम्बन्ध में उन्होंने एक शर्ते जोड़ दी। 
क्षीमती गाँधी ते कहा : “944 से चले आ रहे इस अन्तर्राष्ट्रीय संगठन के दफनाने की जिम्मेदारी 
हम नही लेना चाहते, लेकिन यदि अफ्र शियाई देशों को यह महसूस होने लगता है कि इसकी उप- 
योगिता खत्म हो चुकी है तो भारत रारकार इसगें बने रहना भी नहीं चाहेगी ।* 

जनवरी 97 में पहली बास राष्ट्रमण्ठल के देशों का सम्मेलन त्रिद्रेन से बाहर आयोजित 
किया भया और वह भी एशिया के एक छोटे से देश सिंगापुर में । इस सम्मेलन की विषय थे : 
ब्रिटेन हारा दक्षिण अफ्रीका के भीरे जातिवादी शासकों को हथियार देने का निश्चय और हिंद 
भद्यासागर में डियागो गार्शिया द्वीप में ब्रिटेग और अमरीका का सैनिक अड्डा बनाने का निश्चय । 
अफ्रीका के देश और भारत सरकार ब्रिटेन के इन दोनों निश्चयों को अफ्रीका तथा हिन्द महासागर 
की शान्ति के खिलाफ मानते थे । अतः सिंगापुर राष्ट्रमण्डल सम्मेलन अत्यन्त तनावपूर्ण वातावरण 
में प्रारम्भ हुआ । सम्मेलन प्रारम्भ होने से पूर्व यह आशंका व्यक्त की जा रही थी कि यदि ब्रिटिश 
प्रधानमन्त्री एडवर्ड हीथ ने दक्षिण अफ्रीका को हथियार देने का अपना निर्णय नहीं बदला तो 
तंजामिया, जाम्बिया और उगांडा सम्मेलन का बहिष्कार करंगे। यद्यपि भारतीय प्रधानमन्त्री इस 
सम्मेलन में स्वयं सम्मिलित नहीं हो सकी लेकिन भारतीय प्रतिनिधि ने हिन्द महासागर, ब्रिटेन द्वारा 
यूरोपीय साझा बाजार की सदस्यता और दक्षिणी अफ्रीका को हथियार दिये जाने के मसलों पर 
बड़ा ही कड़ा रुख अपनाया । भारतीय प्रतिनिधि ने एक वक्तव्य में तो यह भी कहा कि केवल 
दक्षिण अफ्रीका के साथ ही नहीं बल्कि रोडेशिया और पुतंगाल के साथ भी राष्ट्रमण्डल को कोई 
सम्बन्ध नहीं रखना चाहिए । 

अगस्त 973 में राप्ट्रमण्डल का उनन्‍नीसवाँ सम्मेलन कनाडा की राजधानी ओठावा में 
हुआ । इस बीच राष्ट्रमण्डल की सदस्यता में कुछ परिवर्तन हो चुके थे । पाकिस्तान इससे निकल 
गया था। बंगला देश नया सदस्य बन गया था । ओटावा सम्मेलन में यह उजागर हो गया था कि 
ब्रिटेन की दृष्टि में राष्ट्रमण्डल देशों की मित्रता की तुलना में यूरोपीय आशिक समुदाय ज्यादा 
महत्वपूर्ण है। राष्ट्रमण्डल के अधिसंख्य देशों के प्रबल आग्रह के बावजुद ब्रिटिश प्रधानमन्त्री दक्षिण 
प्रशान्त महासागर में परमांणु परीक्षण करने के निमित्त फ्रांस की निन्‍दा करने के लिए भी सहमत 
नहीं हुए । रोडेंशिया के प्रश्न पर भी इस सम्मेलन में कोई निर्णय नहीं हुआ, क्योंकि एडवर्ड हीथ 
ने साफ कह दिया कि (रोडेशिया का मामला निपटाना राष्ट्रमण्डल का काम नहीं जिटेन दा 
उत्तरदायित्व है । । ५ 

इस प्रकार सन्‌ 980 से पूर्व राष्ट्रमण्डल की भूमिका का भारतीय विदेश नीति से सम्ब- 
न्धित मुल्यों और मुद्दों के परिप्रेक्ष्य में मुल्यांकन करते हुए यह माँग की जाती रही है कि भारत 
को राष्ट्रमण्डल की सदस्यता त्याग देनी चाहिए । भारत द्वारा राष्ट्रमण्डल त्यागने के पक्ष में तिम्त- 
लिखित तके दिये जाते रहे हैं : 

, ब्रिटेन का भारत विरोधी हृष्टिकोण--भारतीय हितों से सम्बन्धित मुद्दों जैसे कश्मीर, 
गोआ, भारत-पाक संघर्ष आदि पर ब्रिटेन का रुख भारत विरोधी रहा है । 
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2. आध्िक हितों की पुति अब सम्भव नहीं--राष्ट्रमण्डल का सदस्य होने के नाते भारत 
को जो आध्िक लाभ प्राप्त थे, वे भी अब ब्विटेन द्वारा यूरोपीय साझा बाजार में [सम्मिलित हो 


जाने से समाप्त हो गये । * 


3. स्वतन्त्र विदेश नीति की धारणा के प्रतिकूुल--कतिपय आलोचकों के अनुसार राष्ट्र- 
मण्डल की सदस्यता भारत की स्वतन्त्र और सच्ची गुटनिरपेक्षता की नीति के मार्ग में एक 
अवरोधक है । 

4, दासता को मनोवृत्ति का परिचायकं--आलोचकों का कहना है कि राष्ट्रमण्डल की 
सदस्यता से वस्तुगत लाभ कुछ भी नहीं है, यह सदस्यता तो हमारी पुरानी ब्रिटिश दासता और 
पराधीनता की मनोवृत्ति का प्रतीक है। जिस देश ने हमें एक लम्बे समय तक गुलाम बनाये रखा, 
हमारा शोषण किया, उसकी ही अध्यक्षता में स्थापित राष्ट्रकुल की सदस्यता किस प्रकार उचित 
हो सकती है ? ! 

5, प्रवासियों के हितों की रक्षा असम्भव--राष्ट्रमण्डल की सदस्यता के बादजूद हम ब्रिटेन 
और अन्य राष्ट्रमण्डलीय देशों में प्रवासी भारतीयों के हितों की रक्षा करने में असमर्थ रहे है । 
राष्ट्रमण्डल के काले देश रोडेशिया में बहुमत शारान की एक लम्बे समय तक स्थापना नहीं करा 
सके और दक्षिणी अफ्रीका पर प्रतिबन्ध लगाने का प्रयास विफल रहा | भारत भर राष्ट्रमण्डल, 
ब्रिटेन में बढ़ रहे पावेलवाद को नहीं रोक सके, जो ब्रिटिश रंगभेद नीति का नग्त रूप है । 

राष्ट्रमण्डल का बदलता परिप्रेक्ष्य और भारत की भूमिका 
(छभररञा0० फज़ 20 6 पप्ताउ 20श५0फ्रष67प्त #षण० तर)" एण,5) 

रानू 980 के बाद के दशक में राष्ट्रमण्डल में भारत की भूमिका में काफी परिवर्तत आया 
है और भारत राष्ट्रमण्डल के मंच से विभिन्‍न मुद्दों को इस ढंग से उठाने का प्रयत्त कर रहा है 
कि अब यह संस्था ब्रिटेन की बपौती बनकर नही रह गयी है । 980 में श्रीमती गाँधी की वापसी 
के बाद भारतीय प्रवासियों की समस्या को हृढ़ता से उठाया गया। अवटूबर 98॥ में आस्ट्रेलिया 
की राजधानी मेलबोन में राष्ट्रमण्डलीय देशों के राष्ट्राध्यक्षों का सम्मेलन हुआ । श्रीमती थेचर 
चाहती थीं कि पादिस्तान को फिर से राष्ट्रमण्डल का सदस्य बना लिया जाये । भारत ने इसका सख्त 
विसेध किया । अन्त मे श्रीमती थेचर को अपना प्रस्ताव वापस लेना पड़ा । इस अधिवेशन में अफगा- 
निस्तान और कम्पूचिया प्रश्नों पर भी भारत और ब्रिटेन में मतभेद था। ब्रिटेन अफगानिस्तान 
के प्रश्त चर रूस की निन्‍दा के लिए-इस मंच का उपयोग करना चाहता था। भारत ने उसे 
ऐसा नहीं करने दिया । सम्मेलन की सबसे बड़ी सफलता यह थी कि इससे राष्ट्रमण्डलीय देशों 
के बीच आधिक राहयोग के वतयक्रम-को विस्तार प्रदान किया गया । 

राष्ट्रमण्डलीय देशों के शासनाध्यक्षों का सातवाँ सम्मेलन नई दिल्‍ली में 23 नवम्बर से 
29 नवम्बर, 983 तक चला । भारत में पहली बार हुए शिखर सम्मेलन में राष्ट्र मण्डल के 48 
देशों से 4। देशों में के प्रतिनिधियों ने भाग लिया । मेजबान देश होने के कारण भारत की प्रधान- 
मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गाँधी ने इसकी अध्यक्षता की। अपने उद्घाटन भाषण में श्रीगती गाँधी ने 
बड़े राष्ट्रों के बीच हथियारों विशेषकर विनाशक परमाणु हथियारों की होड़ पर गम्भीर चिन्ता 
व्यक्त करते हुए कहा कि इससे विश्व शान्ति खतरे में पड़ गयी । उन्होंने राष्ट्रमण्डल देशों से अपील 
की कि वे मानवता के प्रति बढ़ते खत्तरे और शीतयुद्ध की स्थिति को समाप्त कराने में अपने प्रभाव 
का उपयोग करें । े श्रीमती गाँवी ने अपने उद्घाटन भाषण में नामीबिया, साइप्रस ब ग्रेत्राडा दी 
स्थिति का भी उल्लेख किया । उन्होंने कहा कि नामीविया की स्वतन्त्रता का प्रश्न अधिक दिनों तक 
नहीं टला जा सकता । ग्रेनाडा का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि बड़े राज्यों को हस्तक्षेप की नीति 
से दूर रहना चाहिए, अमरीका के ग्रेलाडा पर आक्रमण का कोई औचित्य नही था । 


| 
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गोवा घोषणापत्र में राष्ट्रमण्डल नेताओं ने पूर्ण आश्वासन दिया कि भय और अविश्वास 
समाप्त करके अत्तर्राष्ट्रीय समझ की भावना के विकास में दोनों महाशक्तियों को उत्साहित करने 
के कार्य में राष्ट्रमण्डल व्यावहारिक योगदान प्रदान करेगा । गोवा घोषणापत्र में दोनों महाशक्तियों 
के नेतृत्व वाले सैनिक संगठनों (नाटो और वारसा पैफ्ट) के बीच टकराव का खतरा बढ़ने पर . 
गस्मीर चिन्ता व्यक्त की गयी। छोटे देशों की सुरक्षा की चर्चा करते हुए घोषणा पत्र में राष्ट्र 
मण्डलीय नेताओं ने कहा कि “हम छोटे देशों पर बाहरी आक्रमण तथा उनके आत्तरिक मामलों में 
बाहरी हस्तक्षेप से विशेष रूप से चिन्तित हैं । उल्लेखनीय है कि राष्ट्रमण्डल ने पहली बार छोटे 
देशों की सुरक्षा पर ध्यान द्विया । 
विज्ञप्ति में नामीबिया की स्वत्तन्त्रता की माँग का पुरजोर समर्थन किया गया तथा उसे 
अंगोला में क्यूबाई सेना की वापसी के प्रश्न से न जोड़ने की बात कही गयी । राष्ट्र मण्डल देशों के 
शासनाध्यक्षों ने अनुभव किया कि रंग्रभेंद उन्मुलन तथा बहुमत के शासन से ही दक्षिणी अफ्रीका 
की समस्या का न्यायोचित व शाश्वत हल सम्भव है । 
उल्लेखनीय है कि राष्ट्रमण्डल शासनाध्यक्षों में यद्यपि अनेक मुद्दीं पर मतभेद था तथापि 
एक ऐसी विश्वप्ति तैयार की जा सकी जिस पर राब सहमत थे । 
अक्टूबर 985 में राष्ट्रमण्डलीय देशों के शासनाध्यक्षों का सम्मेलन नसाऊ (वहामा) में 
हुआ । इस सम्मेलन में ब्रिटेत की प्रधानमन्त्री मार्गरेट थ्ेचर के अड़ियल रुख के कारण दक्षिणी 
अफ्रीका को रंगभेद नीति के विरद्ध प्रतिबनन्ध लगाने का प्रस्ताव स्वीकृत नहीं हो सका। 
श्रीमती थेचर व अन्य सदस्यों के मछ्य तालमेल स्थापित करने के लिए एक समिति का गठन किया 
गया । नसाऊ सम्मेलन में पारित एक प्रस्ताव के अनुसार राष्ट्रमण्डलीय देशों का गात-सदस्यीय 
एमिनेसूट पर्सन्स ग्रुप गढ़ित किया गया था! जो दुक्षिण अफ्रीका की रंगभेद समस्या की समाप्ति 
के लिए सभी सम्बन्धित पक्षों के बीच वारतालाप का वातावरण बनाने का प्रयास करने 
वाला था । 986 के प्रारम्भ में इस प्रतिनिधिमण्डल ने दक्षिण अफ्रीका वो सभी गैर-सरकारी 
पक्षों-से-बातजीत के आधार पर एक प्रस्ताव वेयार किया जिसके आधार पर दक्षिण अफ्रीका की 
बोया सरकार से बातचीत की जा सके । बोधा ने उन्हें आमन्न्रित भी कर लिया था किन्तु 9 मई, 
986 को जब प्रतिनिधिमण्डल जोहान्सबर्ग पहुँचा तो उसी समय दक्षिण अफ्रीका ने अपने तीन 
पड़ीसी राष्ट्रमण्डलीय सदस्यों बोत्सवाना, जाम्बिया और जिम्बाब्वे पर आक्रमण कर प्रतिनिधिमण्डल 
के मुह पर करारा तमाचा जड़ दिया । 
नसाऊ सम्मेलन में दक्षिण अफ्रीका की रंगभेद नीति पर गरमा-गरम बहस हुई और 
भारत के प्रधानमन्त्री राजीव गांधी के नेतृत्व में बहुसंख्यक सदस्यों ने दक्षिणी अफ्रीका के ऊपर 
व्यापक आधथिक प्रतिवन्ध लगाने की माँग की और कहा “विश्व के सभी देशों को तीन बातों की 
चिन्ता है, विश्व निर्धनता को चुनौती, परमाणु थुद्ध को टालना तथा नस्लवाद की समाप्ति । 
हमारी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हमने इन तीनों के प्रति अपना क्या-योगदान 
दिया है ।” ब्रिटेन के भारी विरोध के बावजूद दक्षिण अफ्रीका के ऊपर आशिक प्रतिबन्धों की 
घोषणा को मसविदे में सम्मिलित कर लिया गया तथा अगस्त 986 में लन्दन में हुए राष्ट्राध्यक्ष 
समीक्षा सम्मेलन में आधिक दण्टात्मक उपायों की घोषणा की गयी श्री । इनके अनुसार दक्षिण 
अफ्रीका से किसी भी प्रकार आयात-निर्यात, पूँजीनिवेश, व्यापारिक संस्थानों से सम्पर्क, हवाई 
उड़ानों पर तथा ऋणों की स्वीकृति तथा उनकी वसूली पर रोक लगायी गयी । 
वेंकूबर सम्मेलन (987) में भारत की दृष्टि से महत्वपूर्ण मसले थे--दक्षिणी अफ्रीका 
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की रंगभद नीति, फिंजी की सदस्यता का प्रश्न, पाकिस्तान को राष्ट्रंमण्डल में पुनः प्रवेश देते का 
मसला और भारत-श्रीलंका समझौता । दक्षिण अफ्रीका की रंग-भेद की समस्या पर भारत का 
दृष्टिकोण सर्वविदित हे । राष्ट्रमण्डलीय प्रतिनिधमण्डल के साथ अफ्रोका द्वारा किये गये अप- 
मानजनक व्यवहार के बाद भारत चाहता था कि उसके विरुद्ध सख्त प्रतिबन्ध लगाये जायें। 
भारतीय प्रयासों के फलस्वरूप पाकिस्तान का राष्ट्रमण्डल में पुनः प्रवेश का मामला बेंकूबर सम्मेलन 
के समक्ष विचारणीय मुद्दा ही नहीं बन पाया । फिजी के प्रश्न पर प्रधानमन्त्री राजीव गांधी और 
विदेश राज्य मन्त्री नटवरसिंह ने विभिन्‍न देशों के नेताओं से भारतीय दृष्टिकोण से सहमति बताने 
का काफी प्रयास किया । राजीव गांधी ने फिंजी की नवीन सरकार को सदस्यता देने के किसी भी 
प्रस्ताव का विरोध किया । उन्होंने माँग की कि राष्ट्रमण्डल को फिजी में लोकतन्त्र की बहाली के 
प्रयाप करने चाहिए। लेकिन कुछ देश फिजी के मसले को उसकी आन्तरिक समस्या मानते थे । 
सम्मेलन में फिजी की सदस्यता के प्रश्न पर एक नया मोड़ तव आया जब महारानी एलिजावेथ ने 
फिजी के गवर्भर जनरल पेनिआ गनीलाऊ का इस्तीफा स्वीकार करने की घोषणा की । इस घोषणा 


से ब्रिटिश सरकार का कर्नल रादुका की सैनिक सरकार को अप्रत्यक्ष समर्थन स्पष्ट हो जाता है । 


ब्रिटिश प्रधानमन्त्री श्रीमत्ती येचर फिजी की सदस्यता जारी रखने के पक्ष में थीं। उन्होंने कहा कि 
राष्ट्रमण्डल देशों में पाँच सैनिक शासन भी हैं और वह फिजी के सैनिक शासन में कोई अनुचित 
बात नहीं देखतीं । अन्त में तकनीकी आधार पर फिजी को सदस्यता से वंचित रखा गया | सम्मेलन 
के अध्यक्ष कनाडा के प्रधानमन्त्री ब्रायन मुलरोनी ने अपनी घोषणा में कहा कि “राष्ट्रमण्डल फिजी 
में हुई घटनाओं के प्रति अपना दुख व्यक्त करता है और आशा व्यक्त करता है कि इस प्रायद्वीप की 
समस्याओं का समाधान राष्ट्रमण्डलीय देशों द्वारा स्वीकृत भान्‍्यताओं के आधार पर किया जायेगा। 
श्रीलंका में भारतीय सैनिकों द्वारा की जा रही कार्यवाही के विरोध में एकाध स्वर उठा किस्‍्तु 
श्रीलंका के राष्ट्रपत्ति जयवद्धंन द्वारा सम्मेलन के नाम भेजे गये सन्देश के वाद यह विरोध बिल्कुल 
ही समाप्त हो गया। जयवर्द्धनी। ने अपने सम्देश में इस समझौते को दो सदस्य देशों के मध्य एक 

भहान उपलब्धि कहा । भारत ने तत्काल इस सन्देश को सम्मेलन के दस्तावेज में सम्मिलित किये 
जाने का प्रस्ताव किया तथा उसे सिंगापुर के प्रधानमन्त्री के अनुमोदन के साथ स्वीकार कर 


लिया गया । 
ब्रिटेन के भारी विरोध के बावजूद इस सम्मेलन के अच्य सदस्यों ने दक्षिणो अफ्रीका के 


अति अस्तावित दण्डात्मक प्रतिबच्धों का समर्थ दण्डात्मक प्रतिबच्धों का समर्थन किया तथा उन्हें लागू करने का निश्चय किया | 
इससे सिद्ध होता है कि राष्ट्रमण्डल अब ब्रिटेन की नीतियों के विरुद्ध अपने स्वतस्त्र विचार भी 
बना सकता है। ॥॒ 
इस प्रकार वेंकूबर सम्मेलन में ये चार मुद्दे भारत की हृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण थे जिन 
बाग राय के पक्ष में आम सहमति घुटा पाना ही उसकी कूटनीति की सफलता का परि- 
/ है । हु 
हि ब्रिटेन के भारी विरोध के बावजूद बहुमत से निर्णय लेने की जिस परम्परा की शुरूआत 
पिछले वेंकूबर सम्मेलन से हुई थी, कुआलालस्पुर (अबदूबर 989 : ?7वाँ राप्ट्रमण्डल्लीय सम्मेलन) 
में उसकी चरम परिणति देखने को मिली । हालांकि राष्ट्र मण्डल देशों के इस 27वें शिखर सम्मेलन 
में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये किन्तु सही मायने में दक्षिण झ्फ्रीका की रंगभेदी व जातिभेदी 
सरकार क्के खिलाफ मौजूदा भ्तिबन्धों को और ज्यादा कड़ा करने एवं सथे प्रतिबध्ध लगाने_ क़ा 
फंसला ही कुआलालम्पुर अधिवेशन की एकमात्र ऐतिहापिक उपलब्धि है। ऐतिहासिक इसलिए है 
कि दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ राष्ट्रमण्डल बिरादरी का यह दस्तावेज अब तक की घोषणाओं में 
सर्वाधिक सरल है और इसे पारित करवाने में आस्ट्रेलिया एवं कनाडा ने जो अन्यथा ब्रिटेन के 
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नजदीक है, अग्रणी भूमिका निभाई है | दक्षिण अफ्रीका पर ऐतिहासिक दस्तावेज के अतिरिक्त 
_ पर्यावरण संरक्षण के लिए सोलह-छूत्री कार्यक्रम अपनाकर जिसमें (पृथ्वी रक्षा कोप' का भारतीय 
प्रस्ताव भी शामिल है, राष्ट्र मण्डल देशों के इस शिखर सम्मेलन ने विश्व को एक और सार्थक 
चेतावनी दी है-कि प्रकृति का जो विनाश अनियन्त्रित भौतिक उपभोग के लिए किया जा रहा है 
उसे यदि अब रोका न गया तो सम्पूर्ण मानव जाति को विलुप्त होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा । 
सन्‌ 980-90 के दशक में इस धारणा को बल मिला है कि () राष्ट्रमब्डल एक 
अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक मंच के रूप में भारत के लिए उपादेय है; (॥)-आज भी भारत का काफी 
मात्रा में विदेशी व्यापार राष्ट्रमण्डलीय देशों से होता है। (7) राष्ट्रमण्डल छोड़ने की बात हम . 
ब्रिटेन से नाराज होकर करते हैं, जबकि आज ब्विटेन का राष्ट्रमण्डल में वर्चस्व नहीं रहा है। आज 
राष्ट्रमण्डल में ब्रिटेन विरोधी प्रस्ताव पारित होने लगे है । ऐसी स्थिति में अफ्रीकी-एशियाई राज्य 
ब्रिटेन की हठधर्मितापूर्ण नीति के कारण राष्ट्रगण्डल क्‍यों छोड़े ? 
निष्कर्ष--राष्ट्रमण्डल की स्थापना का उद्देश्य शूल हूप से ब्रिटेन और उसके उपनिवेश्ों पे 
सम्बन्ध बनाये रखना था। ब्रिटिश उपनिवेश स्वतन्त्रता के बाद आत्मनिर्भरता की ओर ज्यों-ज्यों 
बढ़ते गये राष्ट्रमण्डल में उनके स्वर मुखर हो गये । स्वेज के प्रश्त पर। यूरोपीय साझा बाजार की 
सदस्यता, दक्षिण अफ्रीका की रंगभेद नीति के प्रति उनकी नीतियों ने राष्ट्रमण्डल के वाह्तविक रूप 
को उजागर कर विया । यद्यपि ब्रिटेन राष्ट्रमण्डल का जन्मदाता है तथापि पिछले कई सम्मेलनों ने 
यह स्पष्ट कर दिया कि वह राष्ट्रमण्डल का कर्ताधर्ता नहीं हे । यह सच है कि ब्रिटेन राष्ट्रमण्डल 
देशों की प्रमुख आधिक राह्ययता करने वाला देश है जेसाकि श्रीमती थेचर ने अपने एक संवाददाता 
सम्मेलन में कहा था--“यद्यपि बहुत से देश ब्रिटेव की नीतियों की आलोचना करते हैं पर उन्हें यह 
नहीं भूलना चाहिए कि उनमें से अधिकांश देश अपने विकास के लिए ब्रिटेन की भारी आधिक 
सहायता के लिए इच्छुक है भौर क्ृतज्ञ है ।” यह एक सर्वमान्य तथ्य है कि राष्ट्रमण्डल में ब्रिटेन का 
अब एकाधिकार नहीं रहा भौर न ही राष्ट्रमण्डल अब ब्रिटेल की नीतियों का प्रवक्ता है । 
धीरे-धीरे यदि राष्ट्रमण्डल को एक राजनीतिक मंच के साथ-साथ आर्थिक, सामाजिक 
और शैक्षणिक सहयोग के मंच के रूप में परिवर्तित कर दिया जाये तो यह एक महान उपलब्धि 
होगी । कोलम्बों योजना राष्ट्रमण्डल की सबसे बड़ी आधिक-सासाजिक उपलब्धि है । यह / जुलाई, 
95 से प्रारम्भ होने वाली एक 6-वर्षीय योजना थी जिसकी सफलता देखकर वाद में इसक 
कार्यकाल बढ़ाया जाता रहा । 956 तक्र उत्तरी वियतनाम को छोड़कर दक्षिणृ-पूर्वी एशिया के 
सभी देश इसमें सम्मिलित हो गये । वाद में जापान और संयुक्त राज्य अमरीका ने भी इस योजता 
से अपना सम्बन्ध जोड़ लिया । कोलम्बो योजना के अन्तर्गत योजना में सम्मिलित 27 देशों में 
कृषिभूमि को कृषि योग्य बनाता, सिंचाई की व्यवस्था, खाद्यात्ष का उत्पादन बढ़ाना, विद्युत उत्तत्त 
करना आदि कार्यक्रम हाथ में लिये गये । प्रथम योजना का व्यय 868 मिलियन डालर निश्चित 
किया गया था जिसका 75% भारत, 5% पाकिस्तान, 5% श्रीलंका और 5% मलाया तथा 
उत्तरी बोनियो में खर्च किया जाना था ! ह 
कोलम्बो योजना के परिणाम उत्साहवर्धक रहे । योजना के अन्तर्गत मुल खाद्यालों के 
उत्पादन में वृद्धि हुईं । चाय तथा रबड़ के उत्पादन में तवीन रिकाडे स्थापित हुए । योजना की 
विभेपता यह है कि इसके अन्तर्गत पारस्परिक सहायता पर ही अधिक जोर दिया जाता हैं। 
उदाहरण के लिए, पाकिस्तान में एक बाँध बनाने के लिए कनाडा ने 6 करोड़ 62 लाख रुपये दिये; 
ब्रिटेन ने भारत में दुर्गापुर इस्पात कारखाने के लिए 9 करोड़ 50 लाख डालर दिये। भारत ते 
तेपाल, बर्मा और श्रीलंका में विकास कार्यों में सहायता दी । 
भारंत मे ब्विटिश राष्ट्रमण्डल को वर्तमान राष्ट्रमण्डल का स्वरूप देने में सुख्य धूमिका 
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डे 


निभाई है। भारत ने नव-स्वतन्त्रता प्राप्त देशों में स्थायित्व और प्रगति को प्रोत्साहन देने में 
प्रत्यक्ष आर्थिक सहयोग तथा राष्ट्रमण्डल जैसे संगठनों के,माध्यम से सक्रिय रुचि दिखायी । वर्मा न्े 
यद्यपि राष्ट्रमण्डल की सदस्यता त्याग दी थी फिर भी राष्ट्रमण्डल ने उसे 6,000,000 पौंड की 
सहायता दी | इतना ही नहीं, भारत ने अन्य देशों से भी अनुरोध किया कि वे वर्मा को इसी प्रकार 
की सहायता दें । भारत की इस पहल ने बाद में कोलम्बो योजना तैयार करने में सहायता दी । इस 
क्षेत्र के आधिक विकात्त में इस योजना की महत्वपूर्ण भूमिका रही है ।' 

राष्ट्रमण्डल के कार्यों सतत केवल भारत में असन्तोष है, वल्कि कुछ अन्य देश, जिनमें 
अधिकतर करेबियन अफ्रीकी देश है, भी असन्तुष्ट है । यदि यह असन्तोष इसो प्रकार वना रहा तो 
राष्ट्रमण्डल की स्थापना का उद्देश्य ही नष्ट हो जायेगा | प्रजातीय असहिष्णुता, नवध्ृथकतावाद 
भौर धनी तथा निध॑न देशों के बीच बढ़ती हुई ऐसी समस्याएं हैं जो राष्ट्रमण्डल की बुनियाद को 
ही खोखला वना रही हैं। ब्रिटेन ने अब तक राष्ट्रमण्डल के प्रति अपने दायित्वों को भली प्रकार 
त्हीं निभाया है और उसके रवैये के कारण ही कई देश असन्तुष्ट हैं। यह ठीक है कि राष्ट्रमण्डल 
अब ब्रिठेत की बपोती संस्था नहीं रह गयी है और न इसको 'केवल '्वेतों का क्लब” ही गाना जा 
सकता है। किन्तु इस सच्चाई के उजागर हो जाने के पश्चात्‌ भी आज ब्रिटेव इस वास्तविकता से 
समझौता नहीं कर पा रहा है, और माग्रेंट थैचर के मस्तिष्क में यह अ्रम छाया हुआ है कि ब्रिटेन 
के बिता राष्ट्रमण्डल का कोई अस्तित्व ही नहीं है। अपनी इसी संकीर्ण सोच के कारण ब्रिटेन पहले 
बेंकूबर सम्मेलन ([987) में और अब कुआलालस्पुर के राष्ट्रमण्डलीय सम्मेलन (989) में अलग- 
थलग पड़ा रहा | फिर भी यह एक वास्तविकता है कि आज भी ब्रिटेन का ताज राष्ट्रमण्डल का 
प्रधात माना जाता है और इस दृष्टि से राष्ट्रमण्डल की समस्याओं के निराकरण में ब्रिटेन का ही 
दायित्व सबसे अधिक है । क्षिटेन इस दायित्व को कहाँ तक जौर किस प्रकार निभाता है इस पर 
राष्ट्रमण्डल का भविष्य निर्भर करता है। 

शत 
. राष्ट्रमण्डमल से आप क्या समझते है ? क्या इसकी सब्स्यता से भारत को कोई लाभ है ? 


मात्रा १0 एण प्रातशइध्यात॑ 099 6 एएग्ञआग्णज्०३0 ९? फज्ञताह। 26 (6 80फव॥- 
(805 048 ॥0९0॥70श४ा9 0 पाती9 ? 


2, राष्ट्रमण्डल में भारत की भूसिका की विवेचना कीजिए । 
एॉंएएपडइड धातां॥?"४ 70[6 40 (6 (१७॥शप्ृचणाप्रल्धा3, 
3. भारत का राष्ट्रमण्डल में बने रहने का औचित्य बताइए । 
फरशांग० 6 (४४४०४ 07 [709'58 प्राष्या0ह४४79 40 6 ९0077707फ्शध्था।, 


4. राष्ट्रमण्डल मे भारत के योगदान का मूल्यांकन कीजिए । 
छरभपश6 वारवांघ१६ (ए0र0पणा क्‍0 कर 00फ्रााणाएव्शात 0 पह्यांणाड, 
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मानव जाति का विकास “उत्पादन के साधनों! एवं 'उत्पादित वस्तुओं के भाधिक्य पर 
निर्भर करता है। मानव समाज की उन्नति 'शान्तिपूर्ण परिस्थितियों! पर निर्भर करती है । शान्ति 
के लिए संघ्रषं, “विविध सामाजिक और आशिक व्यवस्था वाले देशों के मध्य शान्तिपूर्ण सहभस्तित्व 
पूर्ण निःशस्त्रीकरण आदि आधुनिक विश्व समाज की बुनियादी आवश्यकताएँ हैं । 
युद्"ों ने मानव जाति का बहुत अधिक नुकसान किया है। “यदि आप शान्ति चाहते हैं तो 
युद्ध के लिए तैयार रहिए ।' जैसी यक्ति ने शस्त्रीकरण जैसी होड़ प्रारम्भ करके मानवत्ता को अपार 
हामि पईचायी है । एक स्विस समाज वेज्ञानिक के अनुसार मानव सभ्यता के 5,500 वर्षों के काल 
में ।4,53] छोटे-बढ़े युद्ध लड़े गये जिनमें 3,640,000,000 लोग मारे गये । ऐसी दुनिया में 
जहाँ राज्यों के आपसी सम्बन्ध जिसकी लाठी उसकी भस” कहावत के आधार पर संचालित होते 
हों वहां समानता की अवधारणा पर आधारित “अन्तर्राष्ट्रीय आथिक सम्बन्धों' की कल्पना नहीं 
को जा सकती । 
शताब्दियों से एक प्रकार के 'सामाजिक-आर्थिक ढाँचे' का स्थान दूसरा सामाजिक- 
आधिक ढाँचा' लेता रहा है परन्तु समानता की अवधारणा पर आधारित विश्व सामाजिक-आधिक 
व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तत आज तक एक समस्या बना हुआ है। आज 20वीं सदी में इस 
दृष्टि से क्या कोई बुनियादी परिवर्तन हो रहा है ? नयी अच्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की माँग आज 
एक अनिवाय॑ तथ्य क्यों मानी जा रही है ? 
समकालीन 20वीं शताब्दी में अनेक ऐसी घटनाएँ घटित हुई हैं जिनके कारण रामानता, 
आपसी सहयोग और एक-दूसरे के प्रति सम्मान की भावना के आधार पर विश्व समुदाय के 
आशिक सम्बन्धों का प्रुननिर्धारण महत्वपूर्ण माना जाता है । ऐसी प्रथम घटना है, सोवियत संघ में 
सन्‌ 97 में समाजवादी क्रान्ति का होना । सोवियत संघ की. समाजवादी क्रान्ति ने नूतन ग्रुग 
का श्रीगणेश किया; साम्राज्यवाद और पूंजीवाद की स्थापित शोषण व्यवस्था के स्थान पर समता 
भौर न्याय की अवधारणाओं पर आधारित व्यवस्था का निर्णय किया। द्वितीय घटना है, सन्‌ 
4940--50 की अवधि में समाजवादी राज्यों की संख्या में वृद्धि; विश्व में समाजवादी दुनिया का 
विस्तार । ये समाजवादी देश उपनिवेश विरोधी, विश्व व्यापार एवं आथिक सस्बन्धों में समानता 
के सिद्धान्त पर जोर देने वाले हैं; तीसरी घटना है, राज्यों के आपसी सम्बन्धों में देतान्त (7०07०) 
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अर्थात्‌ तनाव जैविल्यता का अभ्युदय, विविध राजनीतिक और आ्िक व्यवस्था वाले राज्यों में 
मधुरता के तत्व का अभ्युदय । 

इस घटनाओं के परिप्रेक्ष्य में अब इस बात पर जोर दिया जाने लगा है कि आ्िक 
सम्बन्धों का निर्धारण न्याय ओर लोकतान्विक आदशों [पर किया जाना चाहिए। 960 में 
विकासोन्मुख देशों की विकास समस्या अध्ययन का केन्द्र-विन्दु हो गयो । वास्तव में युद्वोपरान्त, 
उपनिवेशवाद तथा साम्राज्यवाद के बन्धन कमजोर पड़ते जा रहे थे और अल्पविकसित देश राज- 
नीतिक रवतन्त्रता के राथ ही आधिक स्वतन्त्रता भी प्राप्त करना चाहते थे। अतः अन्तर्राष्ट्रीय 
राजनीति और अर्थशास्त्र की शब्दावली में 970 के दशक में एक नयी अवधारणा का प्रचलन 
हुआ जिसे “नयी अन्तर्राष्ट्रीय अयं-व्यवस्था' (776 'र९ज वरालियातंणाए 2एणा०्ां० 0760) 
के नाम से जाना जाता है । संयुक्त राष्ट्र संघ के दस्तावेजों और अन्य प्रमुख अन्तर्राष्ट्रीय दस्तावेजों 
में इस गवधारणा का बराबर प्रयोग किया जा रहा है * 

नयी अस्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था : अर्थ 
(7प्षष्ठ प्रछ प्यफ्ररप#परणापक्षा, 52070व0 05 ; ध्रगारठ) 

नयी अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था” अवधारणा से अभिप्राय है--नवोदित विकासशील देशों के 
मन में इस बात की उत्क्रण्ठा कि उनका आधिक विकास पूंजीवादी देशों की स्वेच्छा पर निभेर न 
रहे, बहुराष्ट्रीय निगम उन्हें कच्चा माल उत्पन्न करमे वाले उपनिवेश न मारने । विश्व आधिक 
व्यवस्था का संचालन एक-दूसरे की सम्प्रभुता का समादर, अहस्तक्षेप तथा कच्चे माल पर उत्पादक 
राष्ट्र का पूर्णाधिकार आदि सिद्धान्तों पर हो ।? 

वस्तुततः, ये सिद्धान्त विकासशील 'राष्ट्रों के राष्ट्रीय हितों के अनुकुल हैं चूंकि विश्व के आधे 
से भी अधिक कच्चे माल पर उनका क्षेत्राधिकार है । ओचित्यपूर्ण आथिक स्वाधीनता की स्थापना 
के लिए तीसरी दुनिया के राष्ट्रों ने नूतन अन्तर्राष्ट्रीय आधिक व्यवस्था के निर्माण की माँग की 


'है (8 विकासशील देशों को नयी अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था के निर्माण की काफी आशाएँ हैं चूंकि निवर्त- 


मान विश्व आधिक व्यवस्था का पुननिर्धारण उनके हितों के अनुकूल होने की सम्भावना है ।* 
नवीन अन्तर्राष्ट्रीय आयिक व्यवस्था के बुनियादी सिद्धान्त अग्न प्रकार हैं :# 


* परगना ॥लीएट 50ताए ग्राह 00 (था 4॥6 (ह्ात्रातव6 तंटक्षार 00 6 7९५॥]५ [980688॥069॥ 0०007[- 
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() खनिज पदार्थों और समस्त प्रकार के आ्िक क्रियाकलापों पर किसी राष्ट्र की सम्प्र- 


झुता की स्थापना करना; 

(2) कच्चे माल की कीमत को घटाने-बढ़ाने की प्रवृत्ति का निरोध तथा कच्चे माल और 
तैयार माल की कीमतों, में ज्यादा अन्तर न होना; 

(3) विकसित देशों के साथ व्यापार की वरीयता का विस्तार; 

(4) विश्व मुद्रा व्यवस्था में सामात्यीकरण करना; 

(5) विशासशील देशों द्वारा उत्पादित ओद्योगिक माल के निर्यात को प्रोत्साहन देना; 

(6) विकासशील देशों और विकसित देशों के मध्य तकनीकी उत्थान की खाई को 

पाठना; 

(7) विकासशील देशों पर वित्तीय ऋणों के भार को कम करना; 

(5) बहुराष्ट्रीय निग्र्मों की गतिविधियों पर समुचित नियन्त्रण लगाना । - 

उपर्युक्त सभी माँगें विष्वव्यापी हैं ओर विकासशील तीसरी दुनिया के राष्ट्रों के हितों के 
के अनुकूल हैं । ह 

नवीन आथिक व्यवस्था की माँग सबसे पहले डॉँ० कुतंवाल्डाहिम ने उस समय रखी 
जत्र 974 में संयुक्त राष्ट्र संघकी महासभा के विशेष अधिवेशन में उद्घाठन भाषण देते हुए 
उन्होंने कहा कि इस समय संसार में जो अथेव्यवस्था है वह घोर बैपम्य पर आधारित है"'नवीन 
अन्तर्राष्ट्रीय आ्थिक व्यवस्था कतिपय निदेशक तत्वों का, ऐसा समूह है जिस पर अमल करने से 
विकासशील देशों को अधिकाधिक सुविधा प्राप्त हो सके । इसका समग्र केन्द्र-बिन्दु है--आधिक 
शक्ति का न्‍्यायोचित वितरण एवं कच्चे माल एवं उत्पादन का वितरण" संयुक्त राष्ट्र महासभा 
मे मई 974 में अपने विशेष अधिवेशन में 'नयी अन्तर्राष्ट्रीय आथिक व्यवस्था” की स्थापना हेतु 
पारित घोषणा एवं कार्यक्रम (7॥6 ॥960[व्व्शांणा 806 धा6 शि0्ट्टाक्राआ6 ् दैलांणा 0 प6 
एक्ााशाएणा। एी 4 लए वाशिवाणानओं 7000० 07087) में वर्तमान प्रचलित आधिक 
व्यवस्था का नुतन ढाँचा प्रस्तुत किया । 'नृतन आधिक व्यवस्था” की स्थापना की माँग साम्राज्य- 
वाद विरोधी ऐसी माँग है जिससे एशिया, अफ्रीका और लेटिन अमरीका के अधिकांश राष्ट्र सहमत 
हैं । समाजवादी खेमे के राष्ट्रों ने इन मायों का समथेन किया है । 


, तालिका !, 2, 3, 4 में प्रदत्त आँकड़ों से यह स्पष्ट होता है कि विकासशील राष्ट्रों की 
जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का 73:6% है जिसका हिस्सा विश्व की कुल उत्पत्ति से मात्र 
2-5% है जबकि विकसित राष्ट्रों की आबादी दुनिया की कुल आबादी का महज 26-4% है जी 
विश्व को कुल उत्पत्ति के 78-:5% का भागी है। संयुक्त राज्य अमरीका की कुल राष्ट्रीय उत्पत्ति 
के प्रतिशत रूप में प्रचलित मूल्यों पर विकासशील राष्ट्रों की प्रति व्यक्ति आय है 64%, जबकि 
विकसित राष्ट्र के सन्दर्भ में यह 92:8% है। पूरे विश्व के सन्दर्भ में यह औसत 2:7% है । 
विकासशील राष्ट्रों की प्रति व्यक्ति आय 730 डॉलर है जबकि विकसित राष्ट्रों की प्रति व्यतितत 
आय 0,720 डॉलर; पूरे विश्व के सन्दर्भ में तत्सम्बन्धी आँकड़ा 250 डॉलर है । 

तालिका 2 और 3 के आँकड़े यह प्रदर्शित करते हैं कि 950-75 की अवधि में धती 
एवं गरीब देशों के बीच प्रति व्यक्ति आय की विषमता बढ़ती गयी और अस्सी वाले दशक के 
पूर्वार्द्ध में और बढ़ने की सम्भावना है । 

इन तालिकाओं में प्रदत्त साक्ष्य विद्यमान अन्तर्राष्ट्रीय आयिक व्यवस्था के अन्तगंत 
निरन्तर वृद्धिमान विपमताओं को इंग्रित करते हैं तथा संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा द्वारा एक 
नवीन अक्तराष्ट्रीय आथिक व्यवस्था सम्बच्धी उद्घोपृणा के पीछे बोचित्य को सम्पुष्ट करते हैं । 
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तालिका 3 
सापेक्षित आय अन्तर : विकसित राष्ट्रों कौ आय के प्रतिशत 
के रूप में विकासशील राष्ट्रों की प्रति व्यक्ति जाप 


राष्ट्रममुहू .... 950. ...... 960  उऊ 











975 
विकासशील राष्ट्र: ्ऑ्ऑ्ऑप्प्््7]ऑ]__ एफ 
सबसे गरीब राष्ट्र 6*] 4-0 2-6 
भध्य आय राष्ट्र 20-8 8:3 !१:0 
तेल तियतिक राष्ट्र अध्राप्य 6- | 22*6 
सभी विकासशील राष्ट्र :9 97 9.2 
तालिका 4 ४939 %3900 
निरपेक्ष निर्धनता के अनुमानित स्तर ; 975--2000 ई०. 
राष्ट्र समृह संख्या (मिलियन भे) कुल जनसंख्या का प्रतिशत 


4975 4983 2000 975 985 2000 
निम्त आय राष्ट्र 630 575 540 52 39 8 । 
मध्य आय राष्ट्र 40 340 60 6 2 4 
सभी विकास० राष्ट्र. 770 75 600 37 27 ]7 
स्रोत ; विश्व बक, 978 | 


लिवर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था : अद्ध-विकसित राष्ट्रों की विदेशी 
व्यापार सम्बन्धी समस्याएँ 
(प्तष्ठ शर्र5छाप8 तराफाराप#्र0का, ए207002 0रणफर ; पर४०४६ ए२०ए8-8/8 
6४ एफशार-07एग्र.0९50 20एणाराए8) 

आगे दी गयी तालिका 5 एवं 6 से स्पष्ट है कि विकासोन्मुख देशों के विश्व व्यापार के 
प्रतिशत से तीन्नगति से कमी हुईं है । 948 में इन देशों का प्रतिशत विश्व आयात तथा निर्यात में 
34'3 तथा 32:0% था। 960 में यह घटकर 25-:3% आयात तथा 24:2% निर्यात में हो 
गया। 972 में आयात-निर्यात का प्रतिशत क्रमशः 8-6 एवं 20:0 हो गया । इस प्रकार बढ़ते 
हुए विश्व व्यापार में, विकासोन्मुख देशों का योगदान क्रमश: घट रहा है। दूसरे शब्दों में, यह भी 
कहा जा सकता है कि विकसित देशों का व्यापर अपेक्षाकृत तेजी से बढ़ा हैं। विकसित देशों के 
948 में आयात 400 करोड़ डॉलर से बढ़कर 970 में 23,60 करोड़ डॉलर और 972 
में 3,260 करोड़ डॉलर हो गये । निर्यात 6,350 करोड़ डालर से (948 में) बढ़कर 22,290 
करोड़ डॉलर (970 में) हो गया । 972 में निर्यात 29,870 करोड़ डालर थे। इस प्रकार 
आयात तथा निर्यात में लगभग 6 गुवी वृद्धि हुई । 970, 974 और 975 के आँकड़े, पिछले 
आँकड़ों से कुछ भिन्न हैं। 974 में विकासोन्‍्मुख देशों के व्यापार प्रतिशत में हुई । 974 में 
भायात तथा निर्यात का प्रतिशत क्रमश: 20-5 तथा 28:9 था। 965 में आयात -का प्रतिशत 
बढ़कर 28 हो गया। इस प्रकार हाल के वर्षों के विकान्सोमुख देशों के व्यापार में कुछ अधिक 
वृद्धि हुई है। 975 में विकलित देशों के आयात तथा निर्यात, 7948 की तुलना में 5 तथा 
6 गुना अधिक थे जबकि विकंसोन्मुख देशों में यह वृद्धि क्रमशः [0 और 2 गुना थी । यदि 
केवल 973-74 की वृद्धि देखें तो विकासोन्मुख देशों के व्यापार में 975 में 973 की तुलना 

में विकसित देशों से अधिक हुई है । ः 
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तालिका 5 एवं 6 
विकसित एवं बिकासोन्पुख देशों का शत 





ठ48  . 960 970 
॥ - राष्ट आयात ज़िर्यात आयात निर्यात क्षायात निर्यात 
पि ल्‍न्---पउप दा पद “7“7“7>ऊफऊदयका उनदह्ा 66 8990 बढ 
विकसित : (68.5) (68-0) (747) (75:80) (80.0) * (80 0) 
विकासोन्मुख (3:5) (320) (25.3) (242) (20:0) (200) 
जा  टिनिज-.०7-+-फल्द-जठ्तवघ 7575 
945 575 वृठ्रत4 [9545 


राष्ट्र आयात निर्यात आयात निर्यात आयात. निर्यात आयात निर्षात 
आम कद कद 0) 97%): 
विकसित. (8-4) (80:0) (86) (785) (795) (73) (770) (734) 


“विकासोन्मुख (8-:6) (20-0) (8-4) (2:5) (205) (28:9) (230) (26:6) 


अन्तर्सष्ट्रीय व्यापार की धीमी वृद्धि के कारण, विकासोन्‍्मुख देशों में गरीबी के दुश्चक्र के 
अतिरिक्त व्यापारिक क्षेत्र में भी एक दुश्चक्त बन जाता है) अद्धें-विकप्तित राष्ट्रों के लिए विदेशी 
व्यापार का बहुत अधिक महत्व है। परन्तु इन राष्ट्रों को विदेशी व्यापार का विस्तार करते में 


, जिन समस्याओं को वहन करना पड़ता है, वे निम्नलिखित है : 


(!) लिर्यात सम्बर्दन सम्बन्धी समस्याएँ--अद्ध-विकसित देशों में निर्यात सम्बंर्द्धन 
(प्रोत्ताहन) को अधिक से अधिक महत्व दिया जा रहा है जिससे घरेलु विनियोग की माता में वृद्धि 
की जा सके | परन्तु इन राष्ट्रों में कुल निर्यात आय का बहुत थोझा भाग ही पूंजी-निर्माण के 


' लिए उपलब्ध होता है । पर्योकि चालू निर्यात से प्राप्त आय का बड़ा भाग आयात्त एवं विदेशी 


ऋणों के मुलधतन एवं व्याज के भुगतान में ही उपयोग हो जाता है | ऐसी परिस्थितियों में इन देशों 
के निर्भात में पर्याप्त वृद्धि करना बहुत आवश्यक दो जाता है ताकि पूँजी-निर्माण में वृद्धि की जा 
सके । परस्तु निर्यात में इन राष्ट्रों के समक्ष बहुत-सी समस्याएं हैं, जैसे-- 

(क) भाय के अनुरूप निर्यात में वृद्धि नहीं--अद्धं-विकसित देशों की आय में वृद्धि होने के 
साथ-साथ मशीनें, प्लाण्ड, पूंजीपत सामानों एवं विलासिता की वस्तुओं की माँग बढ़ती है, जबकि 
विकसित राष्ट्रों में खाद्यत्ल एवं कच्चे मालों का ही आयात किया जाता है । परन्तु विकसित राष्ट्रों 
में आय की वृद्धि के साथ-साथ खाद्य-पदा्थों एवं कच्चे माल की माँग सें आय वृद्धि के अनुपात में 
वृद्धि नहीं होती । इस प्रकार विकास के व्यापक वातावरण में अद्धं-विकसित देशों के आयात में 


तीन्र गति से बृद्धि होती है परन्तु निर्यात में उसके अनुरूप वृद्धि नहीं हो पाती है । 


(ख) चक्रीय परिवर्तत--अड्धं-विकसित राष्ट्रों का विदेशी व्यापार चक्रीय परिवत्ंनों से 
प्रभावित रहता है जबकि ओोद्योगिक अर्थव्यवस्था वाले देशों पर कोई विश्येष प्रभाव नहीं पड़ता | 
इसका मुरूय कारण यह है कि अद्धं-विकसित राष्ट्रों की अर्थव्यवस्था निर्यात पर ही अधिक केन्द्रित 
रहती है भौर उनकी कुल राष्ट्रीय आय का बहुत बड़ा भाग निर्यात से ही प्राप्त होता है । साथ ही 
अर्द्ध-विकसित राष्ट्रों के निर्यातों का केन्द्रीयकरण कुछ ही विकसित राष्ट्रों में होता है और इन देशों 
के लिर्यातों की प्रवृत्ति ऐसी हैं कि इनक़े निर्यात में सम्मिलित होने वाली वस्तुओं की संख्या बहुत 
कम और निश्चित होती है ।॥ उदाहरण के लिए, ईरान अपनी कुल विदेशी मुद्रा के उपार्जन का 
90; तेल के निर्यात से, मिख्॒ 90% रई के निर्यात से प्राप्त करता है । इसी प्रकार मलाया अपनी 
कुल विदेशी मुद्रा का 75% रबड़ के निर्यात से प्राप्त करता है। इन परिस्थितियों में अर्ड-विकसित 
राष्ट्रों का निर्यात प्राप्त करने वाले देशों में इनकी वस्तुओं की माँग में जब कमी आती है त्तो 
वही उसका प्रतिकुल प्रभाव भद्धें-विकसित राष्ट्रों पर पड़ता है। अधिक स्पष्ट शब्दों में, कुछ ही 
वस्तुओं के तिर्यात पर अत्यधिक निर्भरता के कारण अर्द्ध-विकसित अर्थव्यवस्था में व्यापक-चक्र का 
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आगमन आसानी से हो जाता है, क्योंकि विदेशों में गन्दर्गी के फलस्व रूप इत-देशों की वस्तुओं को 
माँग कम हो जाती है। भाँग की कभी आ जाने के कारण उन वस्तुओं का निर्यात कम हो जाता 
है, उत्पादन कम होने लगता है, बेकारी बढ़ने लगती है और लोगों की आय कम हो जाती है। इस 
प्रकार अरद्ध-विकसित राष्ट्रों के विदेशी व्यापार पर विकसित अर्थव्यवस्था की आय में होने वाले 
चत्रीय परिवतेनों का अत्यधिक प्रभाव पड़ता है । 

(ग) औद्योगिक उत्पावन के प्रकार सें परिवर्तत--विकसित और अर्द्ध-व कसित देशों के 
औद्योगिक उत्पादन के प्रकार में परिवतंन हो रहा है जिसके कारण भी अर्द्ध-विकसित देशों के 
निर्यात पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। विकसित राष्ट्रों में प्राथमिक कच्चे माल की आवश्यकता 
कम होती जा रही है क्योंकि वहाँ उपभोक्ता उद्योगों के स्थान पर इंजीनियरिंग और रसायन जैसे 
भारी उद्योगों को महत्व दिया जा रहा है, जबकि वि कासोन्‍्मुख देशों में औद्योगोकरण को बढ़ावा 
दिये जाने के कारण द्वितीयक उद्योगों का विस्तार हुआ है । ये उद्योग उन कच्चे मालों का उपयोग 
करने लगे हैं जो निर्यात के लिए उपलब्ध होते थे । इसका परिणाम यह हुआ है कि विकासोन्मुश्ष 
देशों के पास निर्यात में माँगी जाने वाली वस्तुओं की पर्याप्त पूर्ति नहीं है और अधिक विदेशी मुद्रा 
प्राप्त करना कठिन हो गया है. जिसके परिणामस्वरूप आवश्यक जायात को भी कम करना पड़ता 
है, जो विकास की गति को अवरुद्ध कर देता है । 

(घ) विकसित देशों से प्रतिस्पर्डा--विकासोन्मुख देशों में कच्चे माल व प्राथमिक वस्तुओं 
के निर्यात में कमी हो जाने पर अन्य वस्तुओं, जंसे हल्की इंजीनियरिय वस्तुएँ, टिकाऊ उपभोक्ता 
वस्तुएँ आदि के निर्यात को बढ़ाने के प्रयास किये जाते हैं। परन्तु आरम्भिक अवस्था में विकास- 
शील देश अधिक निर्यात नहीं कर पाते क्योंकि इन राष्ट्रों को विकसित राष्ट्रों के साथ प्रतिस्पर्दध 
करनी पड़ती है चूंकि अर्धं-विकसित राप्ट्रों द्वारा बनायी गयी वस्तुएँ अपेक्षाकृत निक्ृष्ठ किस्म की 
व गहेंगी होती हैं इसलिए ये राष्ट्र विकसित राष्ट्रों के साथ प्रतिस्पर्दधा में नहीं टिक पाते 

(2) यातायात सम्बन्धी समस्याएँ--एक विकासोन्मुख अर्थव्यवस्था को, जो औद्योगीकरण 
करने के लिए प्रयत्नशील है, बड़ी मात्रा में आयात की आवश्यकता होती है | मोटे रूप से तिम्त- 
लिखित वस्तुओं के आयात की आवश्यकता होती है--पूँजीगत वस्तुएँ जैसे मशीनरी तथा.अन्य 
साज-सामान; औद्योगिक कच्चा साल, तकनीकी ज्ञान, इन देशों में पूँजी का भी अभाव रहता है, 
इसलिए इन्हें विदेश से ऋण लेने पड़ते हैं। विकास के प्रारम्भिक वर्षों में आयात में तीन गति से 
वृद्धि होती है जिनका भुगतान देश में उपलब्ध साधनों से करना सम्भव नहीं होता । अतः उन 
आयातों के भुगतान की अधिकाधिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए निर्यात बढ़ाना आवश्यक होता 
है अन्यथा भुगतान की कठिन सँमस्या उत्पन्न हो जाती है और विकास के मार्ग में बाधा उपस्थित 
होने लगती है । 

(3) व्यापार की शर्तें--किसी भी देश की निर्यात से प्राप्त होने होने वाली आय केवल 
निर्यात की मात्रा पर निर्भर नहीं होती बल्कि उसके मूल्य पर निर्भर रहती है। इस प्रकार विदेशी 
व्यापार से लाभ की गणना करने में व्यापार की शर्तों का अधिक महत्व होता है । व्यापार की 
शर्तें उस दर से सम्बन्धित हैं जिस पर किसी देश,के निर्यात और आयात से विनिमय होता है । 
व्यापार की शर्तों के अनुकूल होने पर निर्यात से अधिक विदेशी मुद्रा मिलती है भोर आयात के 
बदले में कम विदेशी विनिमय का भुगतान करना पड़ता है जिसके परिणामस्वरूप देश को विदेशी 
व्यापार से काफी लाभ आधिक विकास हेतु प्राप्त हो जाता है। इसके विपरीत, जब व्यापार की 
शर्ते प्रतिकूल होती हैं तो आयात की तुलना में निर्यात की मात्रा अधिक होने पर भी लाभ की 
मात्रा नगण्य होती है । द 

वस्तुत:, विदेशी व्यापार से मिलने वाले आधिक विकास के लिए योगदान व्यापार की 
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शर्तों पर निर्भर रहता है। परन्तु दुर्भाग्यवश विदेशी व्यापार से निर्धन राष्ट्रों की व्यापार शर्तों में 
दीर्घकाल तक प्रतिकुलता रहने से उनकी आय का अधिकांश भाग विकसित राष्ट्रों को जाता रहता 
है जिससे अर््-विकसित राष्ट्रों के कार्यक्रम में बाधा उपस्थित होती है । 

व्यापार बनाम आर्थिक सहायता 

(77९408 #%. 2८0४0श0 #7) 

पिछले कुछ वर्षो से विकासशील देशों को भी यह अनुभव होने लगा है कि आथिक सहायता 

के नाम पर बड़े देश की उनकी सहायता नहीं करते अपितु एक एसा ब्यूह तैयार कर देते हैं जिसमें 
फत्तरोत्तर विकासशील देशों पर ऋण बढ़ता जाता है। साथ ही यह भी अनुभव किया जा रहा है 
कि विकसित देश आथिक सहायता के माध्यम से अपने बाजारों का विस्तार करते हैं जबकि स्वयं 
उन्होंने विकासशील देशों से निर्यातित बस्तुओं के आगमन पर कठोर प्रतिबन्ध लगाये हुए हैं । इन 
प्रतिबन्धों के कारण विकासशील देशों के निर्यात कम हुए हैं। अरतु, एक ओर आशिक सहायता 
की प्रतिकुल शर्तों के कारण इन देशों पर ऋण का भार बढ़ा है, दूसरी ओर इनके निर्सतों में कमी 
होने के कारण इन देशों पर ऋण का भुगतान करने की क्षमता भी कम हुई हैँ । उदाहरण के लिए, 
950-62 के बीच खनिज तेल के निर्यात के अतिरिक्त विकासशील देशों के अन्य निर्यातीं में 29८ 
की कमी हुईं । इसके फलस्व रूप इन देशों को !200 करोड़ डालर का विदेशी विनिमय खोना' 
पड़ा। यदि इसके विपरीत विकासशील देशों की व्यापार शर्तें 4950 के स्तर पर रहतीं तो 
962 से 950 की अपेक्षा 2300 करोड़ डॉलर का विदेशी विनिमय अधिक प्राप्त किया जा 
सकता था ।? 


964 से 967 तक व्यापार एवं प्रशुल्क पर हुए सामान्य समझौते (087]7' के अन्त- 
गत विकसित एवं विकासशील देशों के बीच विचार-विमर्श होता रहा परन्तु विकासशील देशों 
के निर्यात व्यापार के विस्तार हेतु कोई ठोस सुझाव स्वीकार नहीं किये गये । विकासशील देशों में 
से कुछ ने तो यहाँ तक कहता प्रारम्भ कर दिया कि वे आ्थिक सहायता की अपेक्षा निर्यात वृद्धि 
हेतु विकसित देशों से रियायतें प्राप्त करना अधिक उपयुक्त मानते हैं। इन देशों की यह शिकायत 
थी कि व्यापार एवं प्रशुल्क पर वे समझौते (0877) के अन्तर्गत आयोजित मन्त्रणाओं पर धनी 
एवं विकसित देशों का वर्चेस्ष रहता है और ये देश विकासशील देशों से आने वाली वस्तुओं पर 
विद्यमान प्रतिबन्धों में किसी प्रकार की रियायत करने को तैयार नहीं हैं । 


' यद्यपि कुछ विकसित देशों, जैसे अमरीका व ब्रिटेन ने विकासशील देशों के साथ होने वाले 
व्यापार में कुछ रियायतें प्रदान कर दीं परन्तु वे पर्याप्त नहीं समझी गयीं । इसके अतिरिक्त, अन्य 
विकसित देशों के साथ हुई वार्ताएँ लगभग असफल ही सिद्ध हुईं । यह उल्लेखनीय है कि यूरोपियन 
आधिक समुदाय विकासशील देशो से 30% वस्तुएँ आयात करता है, परन्तु समुदाय का दृष्टिकोण 
इन देशों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण नहीं रहा है । | 

: विकसित देशों के उदासीनतापूर्ण दृष्टिकोण के कारण विकासशील देशों की व्यापार शर्तें 
भतिकुल होती गयीं तथा विश्व के कुल व्यापार में उनका सापेक्ष भाग कम होता चला गया। जहाँ 
950 में विश्व के कुल निर्यात का 20% विकासशील देशों से प्राप्त होता था, 975 तक यह 
अनुपात गिरकर ] प्रतिशत रह गया । यहाँ तक कि प्राथमिक वस्तुओं के निर्यात में भी इन देशों 
का अंश 950 व 75 के बीच 54 प्रतिशत से घटकर 34 प्रतिशत रह गया । उपरोक्त अवधि में 
विश्व के कुल निर्यात में विकसित देशों का अंश 6% से बढ़कर 67% हो गया । यह उल्लेखनीय 


पहताफ्राज उतन-उ॒ 
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है कि विकासशील देशों में तेल निर्यातक देशों की स्थिति पिछले चार वर्षो में काभी अनुकुल हुई है 
जबकि शेष विकासशील देशों की स्थिति इस अवधि में प्रतिकूल होती गयी है । 


पिछले दो दशकों में अमरीका, ब्रिटेन व कुछ यूरोपियन देशों द्वारा विकासशील देशों को 
दी गयी रियायतों के कारण इन (विकासशील) देशों से निर्मित वस्तुओं के निर्यात में 0:0% की 
दर से वृद्धि हुई (!950 से 975 के बीच) । इसके पश्चात्‌ आज भी विकासशील देशों से निर्यात 
की जाने वाली निर्मित वस्तुओं का अनुपात उनके कुल निर्यात के 20% से भी कम है। दूसरी 
ओर, इन देशों से कृषिजन्य निर्यात उक्त अवधि से लगभग स्थिर रहे हैं । 

अधिकांश विकासशील देश प्राथमिक वस्तुओं का निर्यात करते हैं जबकि उन आयातों में 
औद्योगिक कच्चे माल, मशीनों, निरमित वस्तुओं तथा खाद्यान्नों का प्रमुख स्थान है। अधिकांश 
प्राथमिक वस्तुओं विशेष रूप से कृषि वस्तुओं के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों में पिछले कुछ वर्षो में काफी 
बधिक उतार-चढ़ाव हुए हैं । विकाप्तशील देशों में तेल निर्यातक देशों. के अतिरिक्त शेष को प्राथमिक 
वस्तुओं के मुल्य में होने वाले उतार-चढ़ावों से भारी हानि उठानी पड़ रही है। '0/777 द्वारा 
किये गये एक सर्वेक्षण के अनुमार पाँच वस्तुऑ--चाय, जूट, लोहः, तम्बाकू तथा केलों की व्यापार 
शर्ते !972-73 के समृद्धि काल में भी प्रतिकुल हो गयी थीं । यह उल्लेखनीय है कि !7 विकास- 
शील देज्नों को इनमें से कम से कम एक वस्तु के निर्यात से कुल निर्यात आय का 50 प्रतिशत 
अधिक भाग प्राप्त होता है। 975 के प्रथम तीन महीनों में 0 अन्य वस्तुओं की व्यापार शर्तों 
के लिए प्रतिकूल हो गयीं । ये वस्तुएँ थीं--ताँबा, रबर, कॉफी, नारियल का तेल, खालें व चमड़ा, 
खोपरा, कपास, पाँम आयल, पॉम कनंल आयल तथा खली । 26 विकाप्तशील देशों की निर्यात 
भाय का 20 से 50 प्रतिशत इनमें से कम से कम एक वस्तु से प्राप्त होता है जबकि 6 अन्य 
विकासशील देश इनमें से कम से कम एक वस्तु के निर्यात द्वारा 50 प्रतिशत से अधिक निर्यात 
आय प्राप्त करते हैं। ७०47" के सर्वेक्षण के अनुसार विकासशील देशों द्वारा निर्यातित प्राथमिक 
वस्तुओं की बढ़ती हुई व्यापार शर्तों के कारण 975 के 6 माह में इनमें धुरक्षित कोषों में 00 
करोड़ डॉलर की कमी हो गयी ।? 

973 के अन्त में पैट्रोल के मूल्यों में हुई अप्रत्याशित वृद्धि के फलस्वरूप बड़े औद्योगिक 
देशों का उत्पादन 974 में कम हो गया । इसके फलस्वरूप 975 में विकासशील देशों से आयात 
की जाने वाली वस्तुओं की माँग व इनकी कीमतों में भी कमी हुई। कॉफी तथा श्वोपरे के निर्यात 
मूल्यों में 70 प्रतिशत की, शक्कर की कीमत में 66 प्रतिशत की, कोको के बीजों में 50% की, 
प्राकृतिक रबर की कीमतों में 40 प्रतिशत की, जूट में 20 प्रतिशत की तथा कपास की कीमतों 
में 6 प्रतिशत की कमी हुईं। इसके विपरीत, इन देशों द्वारा आयात की जाने वाली वस्तुओं 
विशेषत: पैट्रोल एवं उससे निर्मित वस्तुओं, कागज, इस्पात, मशीनों, खाद्यान्नों व अन्य आवश्यक 
हक की कीमतें बढ़ गयीं । इनके फलस्वरूप इन देशों के विदेशी व्यापार की शर्तें प्रतिकूल हो 
गयीं । 

एक और विकसित देशों के महत्वपूर्ण उद्योगों में विद्यमान अवस्फीति और दूसरी ओर 
औद्योगिक वस्तुओं के बढ़ते हुए मूल्यों ने विकासशील देशों की स्थिति को काफी संकटपूर्ण बना 
दिया है । एक ओर उनके आयातों के मूल्य व परिमाण में लगातार वृद्धि हुईं है, वहीं दूसरी भोर 
प्राथमिक वस्तुओं के मूल्यों की अनिश्चितता ने उनके व्यापार के घाटे को काफी बढ़ा दिया है! 
कुछ वर्षों में प्राथमिक वस्तुओं के मूल्यों में कुल मिलाकर 20 से 60 प्रतिशत तक वृद्धि हुई है, 
जबकि औद्योगिक वस्तुओं के मूल्य में 200 से 300 प्रतिशत तक वृद्धि हुई है । 


2 . 0. षक्षा',, *(797090735 ० पप2४0८ घाव याद्यार्धठः ती २९50घराएट5” 7॥6 97070 4॥7॥655 9 
3 & 4, 976. 
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एफ और प्रतिकूल व्यापार की शर्ते और दूसरी ओर बढ़ता हुआ रण प्रभाव इन दोनों ने 
विकासशील देशी मे भूगतान-संचालन को प्रदि कूल बना दिया है। 973 में गैस्तेल निग्रतिक 
मिकागजशीस देशों मी ऋणःत्मगः भुगतान बाकी 900 करोड़ डॉलर थी जो 974 एवं 975 
में चगशः 2800 करोड़ डॉलर तथा 3500 करोड़ डॉलर हो गयी । इस मपधि में तेल-निर्यातक 
ऐैशों के लातु शातों की अनुकूल बागी 600 करोड़ डॉलर (97 3) से बढ़कर 4500 करोड़ 
डॉलर [975) हो गयी । 5 ह 

ब्याणर सन्तुनन की दृष्टि ये )972 एवं 973 के बत्तिरित्त 964 से 973 के मध्य 
मैरजील निर्यातिक विकासशील देशों फी प्रतिकूल बाकी 054 करोड़ डॉलर की थी । 974 व 
976 के बीच इन देशों की प्रतिकूल बाकी 20,559 करोड़ डॉलर के लगभग थी । एक अनुमान 
के अनसार, यदि विकासशील देशों के निर्यातों के मूल्य में उतनी ही वृद्धि होती जितनी कि विक- 
सघन देशों मे मूल्यों में हुई थी, तो इस दस वर्षों में विकासशील देशों का अनुकूल व्यापार सन्तुलन 
600 करोड़ डॉलर होता है। जापाम को छोड़कर एशिया के प्रमुय देशों का विदेशी व्यापर का 
घाटा 973 में 324“4 करोड़ था, परन्तु !7976 तक यह बढ़कर 529 करोड़ डॉलर तक पहुँच 
भा । 

संक्षेप में, यहू कहा जा सकता है कि विगत एक दशक में गैर-तेल-निर्यातक विकासशील 
देशों का व्यापार असस्तुलन गम्मीर रूप से प्रतिकूल हो गया है, तथा उन्हें अपनी आय का एक 
बड़ा अंश विकरिन देशों को हस्तान्तरित करना पड़ रहा है । 
विदेशी आर्थिक सहायता के राजनोतिक प्रभाव 

आज विशसशील देश इस बात के लिए दबाव डाल रहे हैं कि विकप्तित देश उन्हें व्यापार 
रियायतें देकर उनके विद्यमान घाटे को न्यूनतम करने में सहायता दें । आज विकासशील देशों में से 
अधिकांश आथिक सहायता की अपेक्षा व्यापार रियायतों को प्राथमिकता देना पसन्द करते हैं । 
इन मढ़ती हुई प्राथमिकताओं के पीछे निम्न विचारधाराएँ सक्रिय प्रतीत होती हैं : (|) आध्धिक 
गंट्ायता के फलस्वरूप विकासशील देशों पर व्याज के भार में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। (#) 
भविष्य में प्राप्त होने वाली सहायता की राशि इससे सम्बद्ध शर्तें अनिश्चित हैं। विकसित देशों 
गी जनदा या वहाँ के जन-प्रतिनिधि भी इस पक्ष में नहीं हैं. कि देश विकासशोल देशों को लम्बे 
समय तक आर्थिक सहायता प्रदान करें।॥ उधर विकासशील देश भी यह जानते हैं कि राजनीतिक 
पे अन्य कारणों से अधिक उपयुक्त यही होगा कि विदेशी सहायता पर अपनी निर्भरता को कम 
करते जायें। (॥॥) विदेशी सहायता से देश आत्मनिर्भर नहीं वन सकता और आधिक तथा तकनीकी 
दृष्टि से परमुखापेक्षी हो जाता है । (९) विदेशी सहायता से होने वाले तात्कालिक लाभ के फेर 
में देश पर कर्ज वा भारी बोझ था जाता है जिसको घुकाते-चुकाते नाक में दम आने लगती है । 
(९) विकासशील देशों के नेता यह मानते हैं कि आथिक सहायता प्राप्त करने पर उनकी राज- 
गीजिफ स्वृतन्धता कम हो जाती है। अतः “सहायता नहीं, व्यापार” (77206, ॥00 ४0) का 
नारा प्रचलित हुआ है । 

निष्कपंत:, आन विकासशील देशो--विभेष रूप से तेल अनिर्यातक देशों--के समझ बढ़ते 
शाण प्रभार की गम्भीर समस्या है । दूसरी कोर, विकसित देशों की नीतियों के कारण विकासशील 
देशों की व्यापार शर्तें तथा व्यापार की बाकी शर्ते उत्तरोत्तर प्रतिकूल होती जा रही हैं । यह एक 
इूमश्यियूर्ण बात है कि विकासशील तथा विकमित देशों में परस्पर सौहादे एवं विश्वास की जो 
भावना होनी चाहिए उसका तिरन्तर अभाव अनुमव किया जा रहा है । व्यापारिक रियायतों के 
आह उद्यर शर्तों पर आधविक्र सहायता देने पर ही विकासणोल देशों की समस्याओं का निदान 
सम्भव है । 
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विकासशील देशों की ऋण वंद्धि : विषम ससला 

एक अस्य मसला है विकासशील देशों पर बढ़ता हुआ ऋण का दबाव । 980 में विकापत- 
शील देशों पर 63,400 करोड़ अमरीकी डॉलरों के बरावर कर्ज था जो उनके द्वारा कुल निर्यात 
की जाने वाली वस्तुओं व सेवाओं के 20 प्रतिशत के बराबर था। 986 से यह कर्जा ” 
,0,000 करोड़ अमरीकी डॉलर हो गया और यह ऋण भार इनके कुल निर्यातीं का 69 
प्रतिशत हो गया । 988 के प्रारम्भ तक इन ऋणों की राशि बढ़कर ,27,000 करोड़ अमरीकी 
डॉलर हो गयी । दक्षिण अमरीकी देशों की स्थिति बेहद खराब है क्योंकि उन पर ऋणों का बोच 
उनके कुल वाधिक निर्यातों के तीन ग्रुने से भी अधिक हो गया । 980 में विकासशील देशो के 
ऋणों का 3 प्रतिशत भाग ऋणों व उन पर ब्याज की वाषिक अदायगी के लिए प्रयोग किया जा 
रहा था परन्तु 7986 तक कऋणों व ब्याज की वापिक अदायगी की राशि कऋ्रणों की 50 प्रतिशत 
के बरावर हो गयी । कई देश तो वर्ष-प्रतिवर्ष केवल इसीलिए विदेशी ऋण ले रहे हैं जिससे वे 
ब्याज व ऋणों की वाषिक अदायगी का भुगतान कर सके | 


व्यापार और विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन : अंकटाड 
(०गगपफा>) 76770२5 20एफारर८४ 0 प7२४28 2४० 778ए8,0?/५एहार' ; एीरट7४0] 


अंकटाड अथवा संयुक्त राष्ट्र संघ के व्यापार एवं आधिक विकास पर हुए अधिवेशन से पूर्ण 
विदेशी व्यापार तथा सहायता सम्बन्धी समस्याओं पर प्रशुल्क दरों एवं व्यापार पर हुए सामान्य 
समझोते (0/7"' के भन्‍्तर्गत विचार किया जाता था। उक्त “सामान्य समझौते” का बल्प- 
विकसित देशों के आशानुरूप लाभ नहीं मिल सका था। इसी कारण अन्तर्राष्ट्रीय आधिक सहयोग 
हेतु एक नवीन कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया जिसका प्रयोजन अल्पविकसित देशों के विद्यमान अन्तर 
(77468 8०%) में कमी करना था | इसी कार्यक्रम को अंकटाड की संज्ञा दी गयी । अंकटाड की 
स्थापना संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के एक स्थायी अंग के रूप में 30 दिसम्बर, !964 को 
हुई। यह अन्तर्राष्ट्रीय आथिक सम्बन्धों में एक नया मोड़-बिन्दु है और इसने विश्व-व्यापार के 
विकास को एक नयी दिशा प्रदान की है क्योंकि विकासशील देशों के विशेष सन्दर्भ में यह अन्तर्रा- 
ष्ट्रीय आथिक सम्बन्धों के अध्ययन का प्रथम बड़ा प्रयास है । 

अब तक अंकटाड के सात सम्मेलन हो घुके हैं, जिसका संक्षिप्त विवरण दिया जा रहा है: 

(!) अंकटाड प्रथम (एए८7'५70-7)--..अंकटाड का प्रथम सम्मेलन 23 मार्च, 964 को 
जैनेवा में आरम्भ हुआ । अंकटाड प्रथम विश्व-व्यापार को विकसित करने और अरद्ध-विकसित देशों 
के निवासियों के जीवन स्तर को ऊँचा उठाने की दिशा में महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय का एक 
भहत्वपूर्ण प्रयास है। इस सम्मेलन में यह अनुभव किया गया कि अद्धं-विकसित देशों के आधिक 
विकास की दर को निर्धारित करने में विदेशी व्यापार और: अन्तर्राष्ट्रीय आधिक सम्बन्धों की 
भुमिका महत्वपूर्ण है और विकासशील देशों के विकास का अन्तिम दायित्व उन्हीं के कन्धों पर है । 
इस सम्सेलन के प्रमुख सुझाव निम्नलिखित हैं--() सम्मेलन ने यह सुझाव दिया कि विकासशील 
देशों के निर्यात के हित में विकसित देशों को यह चाहिए कि वे व्यापार में किसी प्रकार का अव- 
रोब उपस्थित न करें तथा प्रशुल्क की मात्रा में और अधिक वृद्धि न करें। साथ ही विकासशील 
देशों को चाहिए कि वे निर्यात सम्बर्द्धन के सम्बन्ध में प्रयास करें। (2) विकासशील दैशों को 
अपनी अर्थव्यवस्था में विविधता लानी चाहिए अर्थात्‌ प्रारम्भिक उत्पादन के स्थान पर ओऔद्योगिक 
उत्पादन को प्राथमिकता देनी चाहिए । (3) प्रादेशिक संगठनों के माध्यम से आयात प्रतिस्थापत 
को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। विकसित देशों को चाहिए कि वे अपनी वास्तविक बाय को 
कम से कम % भाग विदेशी सहायता के रूप में विकासशील देशों को दें । (5) विकासशील 
देशों चाहिए कि वे अपने अदृश्य व्यापार को जहाजरानी, पर्यटव आदि के माध्यम से उन्नत कर । 


उत्तर-दक्षिण संवाद एवं नवीन अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था | 693 - 
(5) विभिन्न देशों के बीच व्यापारिक एवं आ्थिक सम्बन्ध सम्पभुता और राज्यों की समानता कै 
सिद्धास्त पर आधारित होने चाहिए । उपर्युक्त सुझावों के अनुसार सभी विकासशील देशों में 
औद्योगिक विकास लाने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र संघ के एक नये संस्थान राष्ट्र औद्योगिक विकास 


> संगठन (ए्रा।वत पिशांणा$ प्राएपशा॥। ०४७०एप्राशा 09एथाडशांएा--िश20) की स्था- 


हे 


पना की गयी जिसका प्रमुख उद्देश्य विकासशील देशों के औद्योगीकरण में सहायता पहुँचाना था ॥ग 

(2) अंकटाड द्वितीय (00९07%70-7)--नई दिल्‍ली में । फरवरी से 28 मा, 968 
तक अंकटाड द्वितीय का सम्मेलन चला जिसमें 42 देशों ने भाग लिया । इस सम्मेलन द्वारा विक- 
सित देशों के उत्तरदायित्वां और विकासशील देशों की कठिनाइयों के पारस्परिक महत्व को सम- 
झामे की दिशा में उल्लेखनीय कार्य किया गया । इस अधिवेशन में निम्नलिखित महत्वपूर्ण विषयों 
पर विचार-विमर्श किया गया--जैसे, विकासशील राष्ट्रों की निर्मित और अर्द्ध-मिमित वस्तुओं में 
निर्यात को अधिक व्यापक बनाना, परिवहन और अदृश्य निर्यातों की समस्या, बाह्मांकित और: 
सहायता, वस्तुओं की समस्याएं और नीतियाँ, जहाजरानी और समुद्री किराया आदि । यह सहसूस 
किया गया कि विकासशील राष्ट्रों के विकास के मार्ग में खाच्य-सामग्री एक बड़ी बाधा है, अतः 
विकसित राष्ट्रों को इस सम्बन्ध में सहायता करनी चाहिए । 

इस सम्मेलन में इस बात की पुनराधृत्ति की गयी कि सम्पूर्ण विश्व की समृद्धि के लिए यह 
आवश्यक है कि अद्धें-विकसित देशों के पक्ष में एक सामान्य, विभेद-रहित व पारस्परिकता रहित 
प्राथमिकता की प्रणाली की शीघ्रता से कार्यान्वित किया जाये ताकि इन देशों के द्रुत आंधिक विकास 
में इनका योगदान हो सके । विकसित देशों को स्वतन्त्र एवं उदारतापूर्ण व्यापारिक नीति का अनु- 
सरण करना चाहिए और भद्धं-विकसिंत देशों के आधिक विकास के लिए आवश्यक वित्तीय और 
तकनीकी सहायता उपलब्ध करनी चाहिए | सम्मेलन में विकासशील देशों ने यह निवेदन किया कि 
विकसित देशों को चाहिए कि वे अपने बाजारों से सभी प्रकार के अवरोधों को हटा दें ताकि अर्द्धू- 
विकसित देशों की वस्तुएँ विकसित देशों के बाजारों में बिक सके । विकसित देशों ने यह स्वीकार 
किया कि वे अर््ध-विकसित देशों को दी जाने वाली ऋण की शर्तों में और उदारता लायेगे 

अंकटाड द्वितीय की भी उपलब्धियाँ बहुत महत्वयूर्ण भौर सन्‍्तोषजनक चहीं रही हैं । प्राथ- 
मिकताओं के समानीकृत कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्ूरोप के देशों ते कुछ सुविधाएँ प्रदान कीं परन्तु 
अमरीका ने इस सम्बन्ध में कुछ नहीं किया । इसके विपरीत, अमरीका ने 974 में डालर को 
संकट से बचाते के लिए आयातीं पर !0% का अतिरिक्त कर लगाया जिससे विकासशौोल देशों 

, द्वारा संयुक्त राज्य अमरीका को किये गये निर्यातों पर हानि उठानी पड़ी । स्वयं सम्मेलन के महा- 
सचिव डॉ० पॉल प्रेविश भी सम्मेलन के परिणामों से सन्तुष्ट नहीं थे । 

(3) अंकटाड तृतीय (00८7 0-॥7)-...अंकटाड तृतीय से पूर्व 97व में “४77 देशों के 
पमृह की मन्त्रिस्तर की वार्ता बैठक हुई । इस बैठक में वर्तमान अस्तर्राष्ट्रीय मौद्विक संकट एवं 
इससे विकासशील देशों की वित्तीय एवं व्यापार की स्थिति पर होने बाले प्रभावों के विषय में 
विस्तृत चर्चा हुई । एप्ियाई देश के नेताओं ने इस बैठक में मौद्रिक संकट तथा विकसित देशों में 
बढ़ती हुई संरक्षण की प्रवृत्ति के व्िद्द्ध वेतावनी देते हुए कहां था कि इसके कारण ते केवल 
विभासभील देशों के निर्यात व्यापार पर ही प्रतिकुल प्रभाव होगे अपितु अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग के 

फज्््््8त्तंत 
* अंकटाड प्रथम में 77 विकासशील देशों ने भाग लिया जिन्हें “77 का समूह” ((+07 ० 
- कट पा ह। इस दे न यु पम थे उसी विदेशों आपार कवच गर्म 
प्रस्तुत किया तथा यह भी बताया कि किस अकार विकसित देशों की दोपपूर्ण 
पीतियो के कारण ये समस्याएँ और अधिक विकट रूप घारण कर रही हैं । 
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आधार की भी क्षति पहुँचेगी । इन बातों का दृष्टिकोण रखते हुए उन्होंने एक घोषणा की जिसे 
“संघर्ष के कार्यक्रम” (2080कष॥6 ० /०7णा) की संज्ञा दी जाती है । इस कार्यक्रम में उतर सब 
उपायों का विवरण है जो व्यापार एवं आधिक विकास के विस्तार हेतु प्रयुक्त किये जाने चाहिए। 

अंकटाड तृतीय के अवसर पर 40 दश्यों के 3,000 राजनीतिज्ञों एवं अर्थशास्त्रियों ने ४ 
विभिन्न मन्त्रणाओं में भाग लिया । यह अधिवेशन 3 अप्रैल, 972 से मई 972 तक चित्ी 
की राजधानी सैण्टियागो में हुआ । इस अधिवेशन में मुख्य रूप से धनी एवं निर्धन देशों के बीच 
बढ़ते हुए अन्तर के सम्बन्ध में विचार किया गया । राबर्ट मैक्‍्नामारा ने विश्व के विभिन्न देशों को 
प्रति व्यक्ति आय में विद्यमान अन्तर को कम करने पर बल दिया । 

काफी लम्बी मन्त्रणाओं के पश्चात्‌ अंकटाड तृतीय में निम्नलिखित निर्णयों पर सहमति 
व्यक्त की गयी--(!) विकसित देशों को विकासशील देशों की, अर्थव्यवस्था के विविधीकरण 
(0एशभं०४४०१) हेतु सहयता जारी रखनी चाहिए । (2) वस्तु-समझौता पर विशेष ध्यान दिया 
जाना चाहिए। (3) जहाजरानी एवं बन्दरगाहों की सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए 
ताकि विकासशील देशों में परिवहन की लागतें कम की जा सके। (4) विकासशील देशों के 
निर्यात बढ़ाने हेतु विशेष कदम उठाये जायें; तथा (5) विश्व बैक को अपने साधनों का अधिक 
भाग विकासशील देशों की सहायता देना चाहिए'। 

अधिवेशन में सवंसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि विश्व के 25% निर्धनतम देशों को 
प्राथमिकता के आधार पर सहायता दी जाये । 

अंकटाड तृतीय भी अद्धं-विकसित देशों की आवश्यक समस्याओं का समाधान करने में 
स्वंथा असफल रहा है । वस्तुतः विश्व में आज विकसित कहे जाने वाले राष्ट्र यह नहीं चाहते कि 
उनके अधिकारों में किसी प्रकार की कटौती की जाये । 

(4) अंकटाड चतुर्थ (ए०भ८7.५४2-४५)--भंकटाड का चंतुर्थ सम्मेलन केन्या की राजधानी 
नेरोबी में 5 मई, 976 से 5 जून, 976 तक हुआ जिसमें 53 राष्ट्रों के 2,000 प्रतिनिधियों 
ने भाग लिया । सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए केन्या के राष्ट्रपति केन्याता ने कहा कि “विकास- 
शील देशों का सबसे बड़ा संकट यह है कि इनकी बढ़ती हुई आकांक्षाओं के पूरा होने की गति 
धीमी पड़ती जा रही है ।” उन्होंने कहा कि सम्मेलन के समक्ष निम्नलिखित तीन प्रमुख कार्य हैं-- 
(7) विकासशील देशों को तकनीकी ज्ञान हस्तान्तरित करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय समझौता करना; 
(7) विकासशील देशों के बीच परस्पर व्यापार बढ़ाने के लिए बाह्य सहायता दिलाना; (77) कच्चे 
माल की बिक्री में कीमतों के उच्चावचनों को नियन्त्रित करना । 

सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया कि विकासशील देशों के समक्ष जो समस्याएं हैं उनके 
समाधान के लिए आशिक दृष्टि से वुद्धिमानी और राजनीतिक सद्भावना की अपेक्षा है। यह भी 
प्रस्तावित किया गया कि विश्व से जितनी जल्दी हो सके उपनिवेशवाद को समाप्त कर दिया जाय 
क्योंकि अर्द्ध-विकसित देशों के आथिक विकास में यह सबसे बड़ी बाधा है । सम्मेलन के महासचिव 
डॉ० गमानी कोरिया ने अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय को चेतावनी दी कि संगठित तीसरी दुनिया के देशों 
की न्‍्यायोचित और वास्तविक माँगों की वह अवहेलना नहीं कर सकता । यह सबंथा अनुचित है कि 
विकसित देश अपनी सम्पन्नता पर गव॑ करते रहें और जनसंख्या का एक बड़ा भाग अभाव में जीता 
रहे । विकासशील देशों के मूल उत्पादों के व्यापार को संचालित करने के लिए एक नया ढाँचा इस 
व्यवस्था में आवश्यक है । इस प्रकार एक नयी अन्तर्राष्ट्रीय अथे-व्यवस्था पर जोर दिया गया । 

नैरोबी सम्मेलन में 77 देशों का एक गुट गरीब देशों का है । इन देशों ने फरवरी /2 2 
में मनीला में अपना सम्मेलन किया परन्तु ये देश इस बात पर एकमत नहीं हो पाये थे हा इ्त 
वस्तुओं को संरक्षण की आवश्यकता है। इनके दो गुट हो गये थे : एक गुट तेल उत्पादक देशों का 


हु 
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और दूसरा गुट तेनद्वीन देशों का । ठोस बात यह है कि तेल उत्पादक देशों के गुट के साथ अमीर 
दुनिया के हित जुड़े है। ये अमीर देश अपने हित की सुरक्षा के लिए कुछ भी कर सकते हैं । उदा- 
हरण के लिए जनवरी 975 में डॉ० हेनरी किसिन्जर ने तेल उत्पादक देशों को यह धमकी दे दी 
# थी कि यदि स्थिति गम्भीर हो गयी तो उनके विरुद्ध बल प्रयोग किया सकता है । नरोबी सम्मेलन 
में पुनः डॉ० किसिस्जर ने यह धमकी दी थी कि यदि विकासशील राष्ट्र आशिक युद्ध छड़ते हैं तो 


स्वयं ही चोट खायेंगे। हु 
अंकटाड के चतुर्थ सम्मेलन में विकासशील ओर विकसित देशों के स्पष्ठ मतभेद उभर कर 


सामने आ गये । इस सम्मेलन में यह बात स्पष्ट हो गयी कि विकासशील राष्ट्रों की ओर से जो 
नवीन अन्तर्राष्ट्रीय अ्थे-व्यवस्था की माँग उठायी जा रही है उसका पूँजीवादी पश्चिमी देश विरोध 
करते हैं? इस प्रकार वियर्मता की खाई बढ़ती ही जायेगी । विकसित देशों ने अपनी कुल राष्ट्रीय 
आय का एक प्रतिशत सहायता के रूप में देने का वचन दिया था, यह घटकर 0:25 प्रतिशत ही 
रह गयी है । 

(5) अंशटाड पंचम (007८780-५)---व्यापार तथा विकास सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र अधि- 
वेशन का पाँचवाँ सम्मेलन 5 मई, 979 से 3 जून, 979 तक मनीला में हुआ । अंकटाड 5 
की सूची में बहुत से विषय शामिल थे । उनमें वस्तुतः व्यापार तथा विकास के क्षेत्र में विकासशील 
देशों के सभी प्रमुख विषय शामिल थे यथापि कार्यसूची की महत्वपूर्ण शर्त पर विकासशील देशों की 
नकारात्मक प्रतिक्रिया के कारण अंकटाड के 5 परिणाम निराशाजनक रहे । 

(6) अंकटाड षष्ठ (णी८टट७0-५१)-..अंकटाड के तत्वावधान में आयोजित अमीर-गरीब 
देशों का संवाद -]4 सितम्बर, 98] तक पेरिस में चला ।! नतीजे के नाम पर केवल यही 
हाप्तिल हुआ कि पूंजी और प्रौद्योगिकी में अग्रणी देश सबसे गरीब देशों के आधिक विकास के लिए 
“यानी उनकी अपने माल का बेहतर बाजार बनाने के लिए भी सहायता (वस्तुतः कर्ज) की 
राशि में बढ़ोत्तरी या खास रियासत देने के लिए तैयार नहीं हैं। उनका ख्याल था कि उनकी पूंजी- , 
चादी अर्थ-व्यवस्था अपने ही देशवासियों को पुरा रोजगार नहीं दे पा रही है तो वह दूसरों की 
सहायता” के लिए कमर कैसे कर्से। कुल मिलाकर यह तय पाया गया कि कुछ विकसित देश 
985 तक सहायता राशि दुनी कर देंगे और कुछ देशों ने वहा कि वे विकासशील देशों को अपने 
सकल राष्ट्रीय उत्पादन का 0:5 प्रतिशत भाग तक सहायता देने का लक्ष्य स्वीकार करते हैं । 
फ्रांस, हालेण्ड, नावें और स्वीडन ने निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप सहायता देने का वायदा किया, 
जबकि अमरीका और जापान मे कोई राशि या लक्ष्य मुकरंर किये जाने का विरोध किया । 

(7) अंक्टाड सप्तम (00४८7५7-ए॥) -- जेनेवा में 7वाँ अंकटाड सम्मेलन 3 अगरत, 
987 को समाप्त हुआ । अधिवेशन में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार जिनन्‍स और कम विकसित देशों की 
समस्याओं के बारे में कुछ प्रस्तावों पर सहमति हुई, परन्तु तीसरी दुनिया के देशों को ऋण के बारे 
में सहमति नहीं हो सकी । सम्मेलन में भारत ने आग्रह किया कि अकटाड को व्यापार एवं सेवाओं 
की चर्चा तक ही सीमित नहीं किया जाये जिसके लिए औद्योगिक देश प्रयास कर रहे है। औद्यो- 
गिक देशों ने अंक्टाड को मात्र तकनीकी सहायता का मंच बनाने का प्रयास किया था, परन्तु 
भारत ने ऐसा नही होने दिया । 
कनकुत सम्मेलन (उत्तर-दक्षिण शिखर सम्मेलन) ()४०:॥-8०७॥॥ 7)4]०ट7०) 

गरीब-अमीर लघु शिखर सम्मेलन मंक्सिकों के कैनकुन में 24 अक्टूबर, !98 को 
समाप्त हो गया । सम्मेलन को समाप्ति पर नयी अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था के सन्दर्भ में कोई घोषणा 


>> मम अल 
! बिनमान, 27 सितम्बर-3 अक्टूबर, 98], पृ० 3॥ 
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नहीं की गयी । विकसित और विकाशील देशों के बीच विश्व वार्ता के अगले कदम के सम्बन्ध 
में नेताओं के बीच सहमति नहीं थी। लेकिन यह खींचत्तान श्रीमती इन्दिरा गाँधी द्वारा प्रस्तुत 
इस समझोतावादी सुझाव के स्वीकार करने से समाप्त हो गयी कि यह वार्ता तात्कालिक महत्व 
की भावना से हो । विकासमान देशों के नेता विश्व वार्ता को सन्‌ 982 के प्रारम्भ में चाहते 
थे--जिम्तका दृढ़ विरोध अमरीका और अन्य पश्चिमी देशों ने किया । सम्मेलन में जो विश्वव्यापी 
बातचीत के आधार तंयार किया गया, वह इस सम्मेलन से कुछ सप्ताह पूर्व पश्चिमो देशों व 
यह राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन और विकासशील देशों द्वारा भोठावा में जारी विज्ञक्ति का 
मेश्रण है । 

विकासशील देशों ने इस बात पर जोर दिया कि विश्व बैक व अन्तर्राष्ट्रीय भुद्राकोष के 
ढाँचे में व्यापक परिवतेन किया जाय ताकि बदलती परिस्थितियों में वे अपने दायित्व का अन्‍्छो 
तरह पालन कर सके । इस प्रस्ताव का अमीर देशों ने कड़ा विरोध किया और प्रस्ताव को स्वीकार 
नहीं किया । अमीर देशों का कहना था कि इन दोनों संगठनों के ढाँचे के परिवर्तन में संयुक्त राष्ट्र 
संघ का निर्णय अन्तिम हो । अमीर देश अपने मताधिकार में परिवर्तन नहीं चाहते, न तो वे यह 
चाहते हैं कि विश्व बैक व अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के संविधान में कोई परिवतंन किया जाय जो 
उनके भारी पक्ष में है। वर्तमान व्यवस्था यह है कि विए्व वैक का अध्यक्ष हमेशा अमरीकी 
नागरिक होगा और मुद्रा कोष का डायरेक्टर जनरल पश्चिमी यूरोप का नागरिक होगा। कुछ 
पश्चिमी देशों के पास इन दोनों संस्थाओं के निर्णय पर वीटो के प्रयोग का भी अधिकार है। इसी 
कारण वे दोनों संस्थाओं पर से अपना नियन्त्रण हटाने को सहमत नहीं हैं। इस शिखर वार्ता में 
खाद्यान्न, भुखमरी, कृषि विकास, व्यापार व ऊर्जा पर भी विस्तार से विचार किया गया | 

विकासशील देशों के निर्यात से जुड़ी समस्याओं के सन्दर्भ में भारत की ओर से एक पाँच- 
सूत्री योजना इस शिखर सम्मेलन में प्रस्तुत की गयी । यह सम्मेलन के दस्तावेजों में सम्मिलित, तो 
कर ली गयी, लेकिन विकासशील देशों के दृष्टिकोण से ऊपर का दर्जा नहीं पा सकी । ये पाँच सूत्र 
निम्नलिखित हैं--(१) जिन्‍्सों के आयात-निर्यात के बारे में नये सिरे से समझौते किये जाये; (7) 
जिस्सों के भाव स्थिर करमे के लिए अंकटाड के तत्वावधान में साझा कोष बनाने की प्रक्रिया को 
तुरन्त गतिशील बनाया जाय; (४) विकासशील देशों में निर्यात वस्तुओं के निर्यात पर प्रतिबन्ध 
लगाने की प्रवृत्ति को रोका और घटाया जाये; (7५) रेशों सम्बन्धी समझौते के नवीनीकरण के 
लिए बातचीत जल्द शुरू की जाये; (५) विकासशील देशों के निर्यात पर विभिन्न प्रकार के प्रति- 
बन्धों की समीक्षा का वन्दोवस्त हो और उन्हें एक निर्धारित अवधि में क्रमश: समाप्त किया जाये । 
वक्षिण-दक्षिण सस्चाद (80000-80779 709080०) 

आज आ्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में विश्व दो भागों में बेंट गया है । ये दो भाग हैं-- 
'उत्तर' और 'दक्षिण' । 'उत्तर' अमीर देशों का प्रतीक है जबकि दक्षिण में गरीब यावी विकासशील 
देश आते हैं । 'उत्तर' के देशों में अमरीका, जापान, आस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोप आते हैं जबकि 
दक्षिण देशों में एशिया, अमरीका, अरब देश आते हैं | मैक्सिको भी दक्षिण के देशों में शुमार है । 

इन देशों और उनकी समस्याओं के लिए कई प्रकार के मंच हैं लेकिन इनके विचारों और 
दृष्टिकोणों में मतभेद इतने व्यापक हैं कि समस्याएँ सिकुड़ने के स्थान पर बढ़ती ही चली जाती 
हैं। अक्टूबर 984 में कानकुन (मैक्सिको) में उत्तर और दक्षिण के जो 22 देश जुड़े थे उनमे 
अन्तर्राष्ट्रीय आधथिक सहयोग के स्थान पर असहयोग की भावना ही अधिक देखने को मिली | उत्तो 
समय कुछ विकासशील देशों के नेताओं ने नत्री अर्थव्यवस्था के बारे में सोचना शुरू कर दिया था 
क्योंकि इस समय विकासशील देशों की संख्या )22 है और इन्हीं में से 77 देशों का ग्रृट पहले मे 
ही अस्तित्व में है । 
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नई दिल्‍ली में 22 फरवरी से 24 फरवरी, 982 की अवधि में 44 देशों का एक 
सछीलत हुआ जिसे 'दक्षिग-दक्षिण सम्बाद' का साम दिया गया। इस सम्मेलन का उद्घाटन 
श्रीमती इन्दिरा गाँधी ने किया । सम्मेलन में औद्ोगीकृत उत्तर और विकासशील दक्षिण मुद्दों के 
अतिरिक्त दक्षिण-इक्षिण विषयों पर भी विचार-विमर्श हुआ । उत्तर पर निर्भरता कम करने की ही 
दृष्टि से और दक्षिण-दक्षिण में परस्पर सहयोग रथापित करने के लिए यह सम्मेलन बुलाया गया 
था। इस सम्मेलन में सऊदी अरब, कुरवत, संयुक्त अरव अमीरात जैसे अमीर देश भी आामन्त्रित 
थे | उनसे यह आशा थी कि वे अपने गरीब भाइयों की मदद के लिए आगे आय्येंगे। यदि ये तेल 
सम्पन्न देश अपने धत को विकासशील देशों में लगाना स्वीकार कर लें, तो बेशक दक्षिण का 
आध्िक चेहरा बदल साकता है । 


गुटनिरपेक्ष देशों के हरारे सम्मेलन (986) ने उत्तर-दक्षिण में बातचीत के स्थान पर 
दक्षिण-दक्षिण में बातचीत अर्थात्‌ परस्पर आधिक सहयोग पर बल दिया । 'रॉबर्ट मुगाबे ने तो 
स्पष्ट कहा था कि “दक्षिण-दक्षिण सहयोग और सामूहिक आत्मनिर्भरता को अपनाये बिना अन्तर्रा- 
ध्ट्रीय आधिक सम्बन्धों में सुधार लाना सम्भव नहीं ।” दक्षिण-दक्षिण में सहयोग को बढ़ावा देने 
के लिए उत्तरी कोरिया में विकासशील देशों के वित्त मन्त्रियों की बैठक का निर्णय लिया गया । 
यह बैठक उत्तरी कोरिया की राजधानी प्योंगयांग (??णा?५थवा8) में 9 जून, 987 को शुरू हुई । 
प्योगयांग धोषणा और कार्य योजना में दक्षिण-दक्षिण सहयोग और सामूहिक आत्मनिर्भरता पर 
बल दिया गया । 


यूरोपीय शिखर सम्मेलन (2070980॥ ड्प्रयायां। एणाशथिथा००) 


विश्व के साथ बड़े औद्योगिक देशों के वर्सेलीज शिखर सम्मेलन में? यह मान लिया गया 
कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक तथा गैर-संस्थाओं को बड़े देशों के प्रभाव से मुक्त अधिका- 
प्रिक स्वायत्त संस्थाओं की तरह काम करना चाहिए। वर्सेलीज शिखर सम्मेलन के वाद प्रकाशित 
विज्ञप्ति से स्पष्ट होता है कि विकासशोल देशों को सहायता के प्रश्व पर इन बड़े औद्योगिक देशों 
के विचारों में काफी समानता है। बड़े देश विकासशील देशों के माल की बिक्री के लिए अपनी 
मण्डियाँ खोलने को तैयार हैं। विकासशील देशों के साथ भाथिक सहयोग बढ़ाने पर भी शिखर 
सम्मेलन में सम्मिलित देश काफी हृद तक सहमत थे । तीसरी दुनिया के देशों के राथ सहयोग 
बढ़ाने पर सबसे अधिक जोर फ्रांस और कनाडा ने दिया था । 
निष्कर्ष : नयी अस्तर्राष्ट्रीय अर्थथक व्यदस्था के लिए तककंसंगत आवश्यकता (ए०एरण॑प्रश्न॑णा ; 

+0हांज्य 3२९६१ 607 पर९ज़ प्रालिाबाीणारं 2000णां० 07087) 

विश्व के सबसे गरीब 30 देश आधथिक गतिरोध के ऐसे दौर से गुजर रहे है कि उन्हें अगले 
0 वर्ष तक कम ब्याज पर हर साल 5 अरब डॉलर की सहायता मिलती रहे तभी उनकी अर्थ- 
रचनाएं मजबूत बन सकतो हैं । दुनिया के 722 विकासणशोल देशों में 30 देशों को स्वल्पविकसित्त 
की संज्ञा दो गयी है ।? 'स्वल्प-विकसित' की पहचान के लिए 3 कसौटटियाँ निर्धारित की गयी है : 
968 में सकल राष्ट्रीय उत्पादन प्रति व्यक्ति 00 डॉलर कम हो; राष्ट्रीय उत्पादन के दसवीं 





है ६ 


दिनमान, 3-9 जून, 982, पृ० 35॥ 
ड़ 


ये देश हैं--हाइटी, गिनो बसाऊ, माली, अपर वोल्टा, बंगलादेश, नाइजर, चैंड, सूढान, 
इथयोपिया, सोमालिया, लेसोथो, उम्राण्डा, उरुण्डी, तत्जानिया, मलाबी, बोत्सवाना, वेनिव, 
मालदीव, अफगानिस्तान, नेपाल, केप वर्दे, भुटान, लाओस, पश्चिमी समोआ, उत्तरी यमन, 
दक्षिणी-यमन, मध्य सफ्रीका गणराज्य, कोमोरो और गांबिया-। 
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हिस्से से भी कम राशि उद्योगों में लग रही हो और वयस्क आबादी में 00 पीछे 20 से भी कम 
साक्षर हों । , 

गुट निरपेक्ष देशों के नई दिल्‍ली सम्मेलन (983) में नवीन अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था दी 
स्थापना अर्थात्‌ वर्तमान आयिक व्यवस्था में आमूल परिवतंन एवं पुनर्गठन की माँग की गयी। 
हरारे (986) सम्मेलन में अनुचित अन्तर्राष्ट्रीय अथेव्यवस्था को गुट निरपेक्ष देशों की सुरक्षा और 
स्वतन्त्रता के लिए खतरा बताते हुए सम्मेलन ने तीसरी दुनिया के विरुद्ध संरक्षणवाद, व्यापार में 
गिरावट, ब्याज की ऊँची दरों और बढ़ते हुए ऋण पर रोक लगाने का आग्रह किया । 

नयी अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के लिए गरीब और स्वल्प-विकसित देशों का यह संघर्ष 
है। इस संघ में धीरे-धीरे तीसरी दुनिया के राष्ट्र संगठित होते जा रहे हैं और उपनिवेशवाद 
विरोधी रुख अपना रहे हैं । इस संघर्ष में विकासशील देशों को यह आशा है - कि औद्योगिक दृष्टि 
से विकसित देश उन्हें कई प्रकार की रियायतें देने के लिए मज्बूर होंगे और दुनिया क्रे धन का 
वितरण इस प्रकार से होने लगेगा कि जिसका लाभ उनके पक्ष में होने लगेगा । 

इस आन्दोलन की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि यह पजीवाद की आधारशिला को ठुक- 
राये बिना, छोटे-मोटे सुधार अर्थव्यवस्था में करना चाहता हैं (ज॑से अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में परि- 
- वतन लाना आदि); जबकि सारी कठिनाइयों की जड़ प्रुरातन पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का प्रचलित 
ढाँचा है। संक्षेप में, नयी अन्तर्राप्ट्रीय अर्थव्यवस्था की खोज की अवधारणा अभी शैशवावस्था में 
है, इसके आयामों ने निश्चित स्वरूप धारण नहीं किया है । 

हु प्रश्त म 
. नवीन अन्तर्राष्ट्रीय आधिक व्यवस्था की माँग से आप क्‍या समझते हैं ? पिछले कुछ वर्षों में 
इस दिशा में क्‍या प्रयास किये गये हैं ? 
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अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में उभरती हुई नई 
प्रवृत्तियाँ तथा मुद्दे 


[00ध्राष्टन्‍भ20888४ पह005 #000 455055 ॥0 हप७॥00%#. 
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अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था निरन्तर बदलती जा रही है । ह्वितीय महायुद्ध के बाद 
पारस्परिक अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था घ्वस्त-सी हो गयी और सभी ओर से इस बात के प्रयास किये जाने 
लगे कि नयी अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था का निर्माण हो । द्वितीय महायुद्ध के पश्चात्‌ साम्राज्यवाद और 
उपनिवेशवाद के पतन ने तीसरी दुनिया में अनेक स्वतन्त्र राष्ट्रों को जन्म दिया। राष्ट्रवाद लोक- 

तत्त्र, राष्ट्रीय आत्मनिर्णय के सिद्धान्त, संयुक्त संघ के प्रति आस्था इन नवोदित राष्ट्रों में सम्मुख 
आदर्श वनकर उपस्थित. हुए । इन स्वतन्त्र राज्यों के उदय ने कालान्तर में अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति 
के स्वरूप खव॑ क्षेत्र में ऋिष्तिकारी परिवर्तन उपस्थित कर दिये। संक्षेप में, (/980-990) के 
दशक में अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में उभरती हुई नयी प्रवृत्तियाँ निम्नलिखित है : 

. नव शीत-युद्ध-अगस्त 975 के हेलसिकी सम्मेलन के द्वारा शीत-युद्ध को समाप्त मान 

लिया गया था; किन्तु आजकल उसके पुनः प्रारम्भ होने की चर्चा की जाने लगी है। अच्तर्राष्ट्रीय 
राजनीति के विभिन्‍न क्षेत्र और मंच एक वार फिर रूस-अमरीकी प्रतिद्व निद्गता के अवाड़े सिद्ध होने 
लगे और यह कहा जाने लगा कि एक नव शीत-दुद्ध प्रारम्भ हो गया है । अफगानिस्तान में सोवियत 
सैनिक हस्तक्षेप ने अमरीकी-रूसी तनाव-शैथिल्य को गहरा धक्का पहुँचाया । 
ह 2. बहुकेलवाद--द्वितीय विश्वयुद्ध के वाद अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का स्वरूप द्वि श्ुवीय था, 
जवकि आज विश्व राजनीति को बहु-प्रुवीय शक्ति केद्रों से संचालित व्यवस्था की संज्ञा दी जा 
सकती है । चीन तीसरी महाशक्ति के रूप में निरन्तर अपना विकास करता जा रहा है। जर्मनी, 
जापान ओर फ्रांस सैनिक शक्ति की दृष्टि से भले ही उतने विकसित नहीं हुए हों, किन्तु सुदृढ़ र्थ- 
व्यवस्था एवं तकनीकी विकाप्त के फलस्वरूप अन्तर्राप्ट्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्यात 
करने की स्थिति में आ गये हैं । , 

3. तीसरे विश्व का बढ़ता हुआ महत्व--एक समय ऐसा था जबकि एशिया, अफ्रीका और 
लेटिन अमरीका के विकासशील देशों को उपेक्षा की दृष्टि से देखा जाता था किन्तु आज तीसरे 
विश्व के नवोदित राष्ट्र अविकसित और छोटे होने के बावजूद अपनी संख्यात्मक शक्ति के कारण 
संयुक्त राष्ट्र संघ में महत्वपूर्ण भूमिवव का निर्वाह करते हैं। महासभा में अपने संख्या-वल के कारण 
विकासशील देश निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करने की स्थिति में हैं । 
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4. तव-उपनिवेशवाद---आज अन्‍्तर्राप्ट्रीय राजनीति में नव-उपनिवेशवाद की जोरों से चर्चा 
चल पड़ी है। विकसित और समृद्ध देश ऐसी आधिक नीतियों का अनुसरण करने लगे है कि विकास- 
शील देशों का अनवरत आर्थिक शोपण करते रहे । पश्चिमी देशों का साम्राज्य आज मरणोन्मुख है, 
परन्तु शोषण का एक नया रूप नव-उपनिवेशवाद के रूप में विकसित हो गया है। 

5. उत्तर बनाम दक्षिण संघर्ष--आज विश्व में उत्तर बनाम दक्षिण का संघर्ष शुरू हो 
सुका है । यदि उत्तरी ध्रुव को केन्द्र मान लें तो केन्द्र के निकटतम प्रदेश समुद्ध और औद्योगिक राष्ट्र 
है और परिधिस्थ प्रदेश औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े राप्ट्र है। केन्द्रीय अथवा पृथ्वी के उत्तरी बद्ध- 
भाग के देशों का दणिणी अद्धं-भाग के देशों पर आधिऊ प्रभाव है । आधिक शोषण का यह नया संघर्ष 


उत्तर-दक्षिण संघर्ष है । 
6, संयुक्त राष्ट्र--बढ़ता हुआ परिवार---945 में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की संख्या 


50 थी और आज यह संख्या 59 हो गयी है। आज न केवल संयुक्त राष्ट्र की सदस्य संख्या में 
वृद्धि हुई वरन अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में उसकी सक्तियता भी बढ़ी है । 

7. अमरीका की धमकी से संयुक्त राष्ट्र के अस्तित्व को खतरा--संयूक्त राज्य अमरीका ने 
धमकी दी है कि यदि अगले साल तक वजनी मतदान प्रणाली” लागू नहीं की गयी तो वह संयुक्त 
राष्ट्र के खर्चे का 20 प्रतिशत से ज्यादा वित्तीय अंशदान नहीं देगा । अभी अमरीका 45 प्रतिशत 
से ज्यादा अंशदान करता है । इस समय हर सदस्य देश का एक वोट होता है चाहे वह कितना भी 
अंशदान करे । अमरीका यूनेस्को से पहले ही अलग हो चुका है तथा ब्रिटेन भी ऐसा कर चुका है। 
इन देशों की दलील है कि यूमेस्को अपना उद्देश्य पूरा करने में विफल रहा है । 

8, निगुंट राष्ट्रों का आर्थिक सहयोग--निर्गुट राष्ट्रों के सातवें सम्मेलन में अब बजाय 
उत्तरी ध्रुव के देशों से अधिकाधिक माँगें करने व उन्हें कोसने के इस वात पर बल देने में बुद्धिमानी 
समझी गयी है कि दक्षिणी श्रुव के देश, जिनकी अपनी परिस्थितियाँ एकसी हैं, पारस्परिक आधिक 
सहयोग तो कायम कर लें | इसे दक्षिण-दक्षिण के वीच सहयोग या सामुहिक आत्मनिर्भरता की 
संज्ञा दी गयी है जिसके अन्तरगंत सदस्य निगुट राष्ट्र अधिकाधिक क्षेत्रीय या द्विपक्षीय बेठकों के 
जरिये अपने मतभेदों का निपटारा करने पर अधिक बल दें । ' दक्षिण सहयोग निर्गुट आन्दोलन की 
सफलता का पहला चरण है । 

9. सेनिक संगठनों का घटता महत्व--द्वितीय महायुद्ध के बाद नाटो, सीएटो, वारसाउ 
पैक्ट आदि सैनिक संगठन अस्तित्व में आये । आज इन सैनिक संगठनों का महत्व घठता जा रहा 
है, उनमें फूट और टूटन की प्रक्रिया दिखायी दे रही है। 

0, निग्ुद आन्दोलन का आन्तरिक संकट--ग्रुट-निरपेक्ष आन्दोलत के सदृश्य राष्ट्रों की 
बढ़ने के बावजूद इसका प्रभ्नाव घट रहा है। यदि आन्दोलन के सदस्य राष्ट्र अपनी आपसी कलह 
को समाप्त नहीं कर सकते एवं आन्दोलन द्वारा स्वीकृत आदर्शों का पालन नहीं करते तो, आन्दोलन 
द्वारा अब तक अजित सम्मान व प्रभाव कम होता चला जायेगा । युद्धरत इराक व ईरान को लम्बे 
समय तक रोक पाना असम्भव-सा रहा । लीबिया एवं सृडान में निरन्तर तवाव बना हुआ हैं। ग्रनाडा 
पर हुई सैनिक कार्यवाही व निकारागुआ में बढ़ते अमरीकी हस्तक्षेप के सन्दर्भ में भी आन्दोलन की 
भ्रमिका निस्‍्तेज ही है । फिलिस्तीनियों को कोई ग्रहराज्य नहीं प्राप्त हो रहा है। दक्षिण अफ्रीका में 
रंगभेद नीति पर कोई अंकुश नहीं लगा पा रहा है। इन सब मुद्दों पर आन्दोलन के सदस्य राष्ट्र बुरा 
तरह विभक्त हैं । 

आज भ्रुट-निरपेक्ष आन्दोलन के 02 सदस्यों में कम से कम 50 देश तो अमरीकी गुट से 
जुड़े हुए है। 20-22 देश सोवियत झूस से अभिन्न सम्बद्धता रखते है। मध्य अमरीका में क्यूवा जी 
ग्ुट-निरपेक्ष आन्दोलन फा नेतृत्व करता है, वह हर दृष्टि से गुट-निरपेक्ष आन्दोलन का नहीं वरल 


अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में उभरती हुई नई प्रवृत्तियाँ तथा मुदुदे | 70] 


सौवियत साम्यवादी गृठ का प्रतिनिधित्व करता है, इसी प्रकार भारतीय उपमहाद्वीप में पाकि- 
स्वान, अमरीका व अफगानिस्तान रूस से हर व्यावहारिक अर्थ में गुटवादी के रूप में हीं जुड़े 
गए हैं । ; 
ट ]], परसाणु युद्ध की विन्ता--परमाणु युद्ध इसी साल क्या, किसी भी क्षण हो सकता है । 
यह जरूरी नहीं है कि यह जान-वूक्षकर शुरू किया जाये, वह अचानक भी शुरू हो सकता है , यह 
नी जरूरी नहीं कि उसकी शुरूआत वाशिगटन या मास्को से हो। दुनिया के 200 से भी अधिक 
ठिकानों पर परमाणु शस्त्रास्त्र तैनात हैं। अगर किसी स्थानीय कमाण्डर से कोई गलत फंसला हो 
जाये तो वह तैश में भा जाये या तकनीकी गड़वड़ी के कारण दुश्मन का प्रक्षेपास्त्र आता दीख पड़े, 
तो भी परमाणु यूद्ध छिड़ सकता है । एक जगह से एक बार अस्त्र छूटे, तो जवाबी अस्त्र कहाँ-कहाँ 
से एक साथ छूटेंगे, कुछ पता नहीं । सिर्फ एक भूल विश्वव्यापी युद्ध का कारण बन सकती है | इस 
प्रकार की स्थिति अव तक तीन बार आते-आते टल गयी। सन्‌ 973, 979 और 980 में 
अगरीका में 'परमाणु अलाम” बज गया था । दो बार तो कम्प्यूटर की भूल के कारण ही बजा । 
परमाणु युद्ध का मतलव वे युद्ध नहीं हैं, जिन्हें दुनिया ने आज तक जाना है। पिछले 5 
हजार वर्ष में छोटे-बड़े हजारों युद्ध हुए हैं और हर युद्ध में हमेशा एक पक्ष जीता और दूसरा हारा 
लेकिन अगर परमाणु युद्ध हुआ तो ऐसा होगा कि इसमें न हारने वाला वचेगा और न ही जीतने 
वाला । इतना ही नहीं, जिनका उस युद्ध से कुछ लेना-देता नहीं और जो युद्ध केन्द्रों से हजारों 
किलोमीटर दूर अवस्थित हैं, उन देशों का भी नामोनिशान हमेशा के लिए मिट जायेगा । 

४ राजनीतिक और आध्िक उथल-पुथल से भरा वर्ष 989 इतिहास के पत्तों में जिन घटनाओं 
के लिए स्वर्णाक्षरों में दर्ज किया जाने वाला है, उनमें पूर्वी यूरोप में हुए कान्तिकारी परिवर्तेनों 
और विश्व की दोनों महाश्नक्तियों के बीच सृजनात्मक सहयोग के नवयुग की शुरूआत को सबसे 
ऊपर रखा जायेगा। 


दोनों महाशक्तियों के वीच सहयोग की शुरूआत से विश्व के राजनीतिक पटल पर लम्बे 
समय से फैला शीतयुद्ध का कोहरा छेटने लगा है तथा दोनों महाशक्तियों के बीच पिछले कई वर्षों 
से जारी परमाणु हथियारों की होड़ से उत्पन्त होने वाले खतरे टल गये प्रतीत होते हैं । 

सोवियत संघ में लागू पेरेस्त्रोइका (पुननिमाण) और ग्लासनोस्त जैसे करान्तिकारी सुधारों 
का विश्वभर में स्वागत हुआ जिसने सोवियत संघ के साथ पूरे पूर्वी यूरोप में व्यापक बदलाव का 
सूत्रपात किया । 


पूर्व और पश्चिम जर्मनी को विभाजित करने वाली ऐतिहासिक वलिन दीवार को गिराया 
जाना हाल ही की अविस्मरणीय घटना है, जिसमें पूर्वी यूरोप में हुए व्यापक परिवर्तनों की झ्षलक 
पायी जा सकती है। पिछले 40 वर्षों के इतिहास में यह पहला मौका था जब पूर्व और पश्चिम 
जमनी दोनों देशों के नागरिकों को 'वीसा” के वर्गर एक-दूसरे देश में यात्रा करने की छूट देने पर 
राजी हो गये । दोनों जर्मन राष्ट्रों में आये इस वदलाव से "एकीकृत जरमती” की अवधारणा एक वार 
फिर प्रबल हो गयी, परन्तु इस विचार से न तो विश्त्र की दोनों महाशक्तियाँ और न ही पश्चिम 
यूरोप के देश सहमत हुए । .: हे * 

इन बदलावों का 'वाटो' और “'वारसा” सन्धि.के कामकाज पर दीर्घका लिक असर पड़ना तय 
है। इन दो जर्मन राष्ट्रों के अलावा पूर्वी यूरोप के कुछ और देशों में भी परिवर्तन की आँधी उठी 
इनमें चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया, वुल्गारिया और पोलैण्ड प्रमुख हैं । 

वर्ष 989 भें विश्व घटनाओं में सोवियत राष्ट्रपति गोर्बाच्योव की चीन यात्रा और तीस 
साल के इतिहास में प्रथम 'सोवियत-चीन समझौते” का महत्वपूर्ण स्थान है ! 


बाय ््प्+++++5-+++++5 
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अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में उभरते हुए मुद्दे 
((0]५77:/70९/%२५४ 5 5079 व ॥राफ़रार&770प4, ए0ठा]709) 


अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में उभरते हुए प्रमुख मुद्दे और समस्याएँ निम्नलिखित हैं : 
(।) अफगान संकट 
(4#05प्र4गरइपथार टराहा5) 

27 दिसम्बर, 979 को अफगानिस्तान में सोवियत सैनिकों के प्रवेश से अफगान संकट 
उत्पन्त हुआ । इसका तात्कालिक परिणाम जहाँ एक ओर दूसरे शीत-युद्ध की शुरूआत था वहीं 
दक्षिण एशिया में भारत और पाकिस्तान के मध्य हथियारों की होड़ को तीतव्रतम करना था । 
अफगानिस्तान में रूस-अमरीको प्रतिस्पर्डा 

शीत-युद्ध के वैमनस्यपूर्ण वातावरण में केवल अफगानिस्तान ही एकमात्र ऐसा देश था 
जहाँ महाशक्तियाँ एक-दूसरे की जड़ें काटने के बजाय कन्धें से कन्धा मिलाकर पारस्परिक सहयोग 
करने के लिए प्रयत्तशील थीं । सहयोग की प्रतिस्पर्दा का अनुमान इसी तथ्य से लगाया जा सकता 
है कि श्रीलंका, वर्मा और नेपाल को एक अवधि में महाशक्तियों ने कुल मिलाकर जितनी आधिक 
सहायता दी, उससे कहीं अधिक सहायता अकेले अफगानिस्तान ने ही प्राप्त कर ली ।! 

द्वितीय महायुद्ध के तत्काल वाद यद्यपि अफगानिस्तान के प्रति सोवियत मन में कोई निश्चित 


कट॒ता नहीं श्री किन्तु स्टालिन काल में सोवियत रूस हारा अफगानिस्तान के प्रति विभिन्‍न क्षेत्रों में 


'अम॑त्रीपूर्ण अभिमतों की अभिव्यक्ति को टाला नहीं जा सका । विशेषकर उत्तरी अफगानिस्तान में संयुक्त 


राष्ट्र संघ के तत्वावधान में तेलोत्खनन करने वाले अमरीकी तकनीशियों की उपस्थिति पर सोवियत 
संघ मे आपत्ति की । अफगानिस्तान ने एक चतुर मध्यवर्ती और लघुशक्ति राज्य की तरह इस सोवियत 
आपत्ति को एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल करने का प्रयत्न किया । उसने अपनी सम्प्रभुता का 
प्रदर्शन करते हुए यंद्यपि सोवियत आपत्ति-पत्र को निरस्त कर दिया किन्तु सोवियत आक्रमण की 
सम्भावना का आधार दिखाकर अमरीका से सैनिक सहायता प्राप्त करने का प्रयत्न किया । 
अमरीका अफगानिस्तान के लिए सोवियत संघ से भिड़ने के लिए तैयार नहीं था अतः उसने सैनिक 
सहायता की माँग को अस्वीकार कर दिया। अफगानिस्तान ने अमरीकी तकनीशियों को आखिरकार 
हटा लिया। लघु-शक्तियों की यह सामान्य प्रवृत्ति अफगान व्यवहार में परिलक्षित होती है कि 
आत्म-रक्षा का सामथ्यं स्त्रयं में नहीं होता, अतः आत्म-रक्षा के लिए, चाहे उसकी आवश्यकता 
वास्तविक हो या काल्पनिक, उसे किसी महाशक्ति पर अवलम्बित होना पड़ता है, इस मूल भूत दुर्बलता 
के बावजुद लघु-शक्तियाँ महागक्तियों के साथ समान स्तर पर व्यवहार करना चाहती हैं। इसीलिए 
सोवियत आपत्ति पत्र को निरस्त करने के बावजूद अफगानिस्तान अमरीकी तकनी शियों को सोवियत 
सीमात्तों के पास सेहटा लेने के लिए विवश हो गया। शाह महमरद काल में अफगान शासकों को 
यह पता चला कि अमरीका केवल उस सीमा तक अफगानिस्तान के साथ है जब तक कि अफगा- 
निस्तान के कारण उसका सीधे रूस से मुकाबला नहीं होता और रूस केवल उस सीमा तक अफगा- 


निस्तान के साथ है, जब तक क्रि वह 'साथ” रूसी सुरक्षा के मन्तव्य को सिद्ध करता है | 
953 में गाह महमूद खान के पद-त्याग और प्रधानमन्त्री पद पर सरदार दाऊद खान के 


आसीन होने पर अफगान विदेश नीति के समक्ष नयी चनौतियाँ उपस्थित हुई। मास्को. में 
स्‍्टालिन के स्थान पर मलन्कोव-ख श्चेव नेतत्व आया और वाशिंगटन में ट्रमैन प्रशासन को बदला 
आइजनहाँवर-डलेस प्रशासन ने दोनों महाशक्तियों का ध्यान एशिया की ओर आकर्षित हुआ और 
अब एशिया भी शीत-युद्ध के प्रांगण के रूप में बदलने लगा । आइजनहाँवर प्रशासन ने जब सैनिक 


23 डॉ० वेदप्रताप वैदिक, अफगानिस्तान में सोवियत-अमरीकी प्रतिस्पर्द्धा (मेशनल, नयी दिल्ली, 


973) पु० 237। 







अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में उभरती हुई | 


गठवन्धनों फी नीति अपनायी तो स्पष्ट ही था कि जो देश उनसे असं: 
एचीमत के शब्दों में अपने 'कन्यों पर ब्रिठाने के लिए! तैयार नहीं * 
अस्तित्व! की नीति का प्रतिपादक नया सोवियत नेतृत्व एशियाई देः 
किये विता भी आधिक सहायता और राजनीतिक समर्थन देने के लिएऐ-क्त+«-.... _ 
अफगानिस्तान को जहाँ सोवियत सहायता और समर्थन प्राप्त करना था वहीं पर यह भी देखना था 
कि वह अपने उत्तरी पड़ौसी पर अत्यधिक निर्भर नहीं हो जाये । अतः उसकी केन्द्रीय समस्या 
सोवियत संध से प्रचुर आर्थिक सहायता स्वीकार करते हुए अनेकों राजनीतिक प्रश्नों पर एकमत 
होते हुए भी अमरीका से ऐसे सम्बन्धों का निर्माण करना था जिनके द्वारा अफगान-सो वियत सामीष्य 
को सनन्‍्तुलित किया जा सके । लघु-शक्ति और मध्यवर्ती राज्यों की शास्त्रीय नीति प्राय: समदूरी 
(्बिवी-डिस्टेस) की नीति होती है । महाणक्तियों के साथ समदूरी रखना इसलिए आवश्यक था कि 
एक महाशक्ति को कुछ रियायतें दी जायें तो दूसरी महाशर्ति को भी रियायतें देना आवश्यक हो 
जाता था और उसका परिणाम अमीर अब्दुल रहमान के शब्दों में भालू और सिंह के बीच बकरी 
वाया सफाया! होना आवश्यक हो सकता था । 
अफगानिस्तान में सम-सामीष्य की प्रक्रिया विविधरूपा रही । अमरीका ने ज्योंह्दी पाकिस्तान 
को सैनिक सहायता देता प्रारम्भ किया, अफगानिस्तान को अपनी प्रतिरक्षा की चिन्ता सताने लगी । 
पस्तू निस्तात के विवाद की लेकर पाकिस्तान से बड़े पैमाने पर कभी भी युद्ध छिड़ सकता था । अतः 
जो अफगानिस्तान कल तक अमरीका से शस्त्र माँग रहा था, वही अफगानिस्तान अब आर्थिक और 
सैनिक सहायता के लिए सोवियत संघ की ओर अभिमुख हुआ । सोवियत संघ इस स्थिति का पहले 
से ही लाभ उठाना चाहता था । उसने न केवल पख्तुन प्रश्न पर खुलकर अफगानिस्तान का समर्थन 
किया बल्कि आर्थिक सहायता के पर्याप्त कल्पनाशील और प्रदर्शेनात्मक कार्यक्रम शुरू कर दिये । 
सोवियत नेताओं मे अपनी प्रथम काबुल यात्रा में 70 करोड़ डॉलर का ऋण देने की घोषणा करके 
सोवियत-अफगान मंत्री का सम्मोहक वातावरण तैयार कर दिया था । इस सोवियत-अफगान सामीष्य 
के बढ़ते हुए खतरे” को अमरीका उत्साहवर्द्धक देख रहा था, किन्तु उसके पास इस मुकाबले में कोई 
सक्षम विकल्प नहीं था । अमरीकियों को विश्वास था कि अफगागिस्तान को अपनी स्वतस्त्रता उतनी 
ही प्रिय है जितना क्रि आथिक विकास । सोवियत संघ के साथ अभूतपूर्व घनिष्ठता बढ़ाते हुए भी 
सरदार दाऊद ने सदा यह स्पष्ट करने का प्रयत्त किया कि घनिष्ठता का अभिप्राय अनन्यता नहीं 
है । यदि अन्य महाशक्तियाँ अफगानिस्तान की सहायता करना चाहे तो उनका स्वागत है। वास्तव 
में, अफगान-सोवियत सामीष्य को अफगान शासकों ने जिस सावधानीपूर्ण नाटकीयता के साथ विश्व 
के समक्ष प्रस्तुत किया उनसे यह अनुमान भी लगाया जा.सकता है कि अफगान शासक अमरीका 
को अफगानिस्तान में रुचि दिखाने के लिए उत्तेजित करने का प्रयत्न कर रहे थे । ह 
एक बहुत बड़ी सीमा तक अफगान राजनीति सफल भी हुई । अमरीकी नीति-निर्माताओं ने 
विचार किया कि यदि अफगानिस्तान में एकछत्र सोवियत वर्चस्व हो गया तो अमरीका की सुरक्षा- 
ख्ंखला की एक महत्वपूर्ण कड़ी टूट जायेगी, अतः सोवियत सहायता के मुकाबले में अमरीकी 
सहायता-कार्यक्रम भी प्रशावशात्री इंग से चलने लगा । अमरीकी सहायता-कार्यक्रमों में भी राज- 
नीतिक व्यावहारिकता और चमत्कारोत्पादकता के तत्व का सन्निवेश होने लगा। दस करोड़ डॉलर 
के सोवियत ऋण की घोषणा होने के तत्काल वाद अफगानिस्तान को दी जाने वाली अमरीको 
आधिक सहायता नौ गुना वढ़ गयी और उसमें अब घोंधागति से चलने वाली हेलमन्द घाटी प्रायोजना 
को सफल करने का ही उद्देश्य नहीं था बल्कि यातायात, वायु संचार, शिक्षा, कृषि एवं सिंचाई, तक- 
तोकी प्रशिक्षण तथा सांस्कृतिक प्रभाव आदि सभी क्षेत्रों में सोवियत प्रभाव का मुकावला करने की 
एक सुनिश्चित इच्छा दिखायी देने लगी । इस प्रतिस्पर्दा की विशेषता यह्‌ थी कि अमरीका न तो 
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“वियत प्रयत्नों को विफल करना चाहता था और न ही सोवियत संघ अमरीकी प्रयत्नों को विफन 
करना चाहता था । बल्कि एक ही क्षेत्र के आधे-आधे भागों को पूर्ण करने के लिए दोनों महाशक्तियों 
में एक स्वस्थ प्रतिस्पर्डा देखी जा सकती थी । उदाहरण के लिए, यदि सम्पूर्ण अफगानिस्तान की 
वृत्ताकार सड़क के उत्तरी हिस्से का निर्माण सोवियत संघ करता है तो उसी सड़क के दक्षिणी हिस्से 
का निर्माण अमरीका करता है । यदि अमरीका दक्षिण-पश्चिमी अफगानिस्तान में कृषि, सिंचाई तथा 
भन्‍्य विकास कार्यों में संलग्न है तो रूस उत्तरी और पूर्वी अफगानिस्तान में इसी प्रकार के कार्यों में 
पंलग्न है । यदि रूस ने काबुल के हवाई अड्डे का नवीनीकरण करके उसे आकषंक वना दिया तो 
अमरीका ने कन्धार में एक विशाल और अधुनातन हवाई अड्डे का निर्माण कर दिया | 96-63 
में अफगान-पाक सीमावन्दी के समय यदि सोवियत संघ ने अफगान माल को हवाई जहाजों में 
लद॒वाकर भेजने की विशिष्ट अनुकम्पा प्रदर्शित की तो अमरीका ने दस लाख डालर खच्चे करके माल 
ले जाने के लिए ईरान होकर रास्ता बनाने का असाधारण कदम उठाया । इस प्रकार की सहयोगा- 
त्मक गतिविधियाँ न॑ केवल आर्थिक और शैक्षणिक क्षेत्रों में प्रकट हुईं बल्कि दाऊद शासन के अन्तिम 
दिनों में सैनिक क्षेत्र में भी इसी प्रकार के लक्षण प्राप्त हुए। अफगानिस्तान की सैन्य व्यवस्था 
को, जिसका पर्याप्त मात्रा में रूसीकरण हो चुका था, पश्चिमाभिमुख करने के लिए अमरीकियों ने 
सैनिक प्रशिक्षण के कार्यक्रम भी शुरू कर दिये | यहाँ रोचक वात यह है कि सीवियत विमानों को 
चलाने के लिए अमरीकी प्रशिक्षण दे रहे थे । इसी प्रकार विभिन्‍्त अफगान मसन्‍्त्रालयों में सोवियत 
और अमरीकी विशेषज्ञ अनेक भामलों पर अफगानिस्तान के अधिकारियों को संयुक्त रूप में परामर्श 

देते थे । मिन्न में अस्वरान बाँध तथा भारत में बोकारो कारखाने को लेकर महाशक्तियों में जिस प्रकार 
की आक्रामक प्रतिस्पर्द्धा दिखायी दी उसी प्रकार की प्रतिस्पर्धा अफगानिस्तान में दिखायी नहीं पड़ती । 
सोवियत संघ मे अपनी गतिविधियों को मुख्य रूप से उत्तरी अफगानिस्तान में तथा अमरीका ने 
अपनी गतिविधियों को दक्षिणी अफगानिरतान में के द्रत रखा । यह प्रवृत्ति दोनों महाशक्तियों के 
लक्ष्यों की पूर्ति के लिए भी पर्याप्त अनुकूल थी, क्योंकि उत्तरी हिस्से में अपनी गतिविधियों को 
केन्द्रित करके सोवियत संघ अमरीका को न केवल अपने सीमान्तों से परे रख्ल सकता था वल्कि 
अफगारिताच से अपने आर्थिक सम्बन्धों को सुदृढ़ बनाने के लिए परम्परागत तत्वों का इस्तेमाल कर 
सकता था जबकि दक्षिणी हिस्से गें सक्रिय होकर अमरीका सोवियत संघ को न केवल हिन्द महासागर 
और अपनी सुरक्षा शृंखला से एक निश्चित दूरी पर रख सकता था बल्कि 'मुक्त विश्व के साथ 
अफगानिस्तान के आथिक और राजनीतिक सम्बन्धों को अच्छा बनाने का प्रयत्त कर सकता था | 
अन्य कारणों के अलावा अफगानिस्तान की भौगोलिक अवस्थिति के कारण इस छोटे से 
देश में जिस स्तर पर महाशत्तियों की प्रतिस्पर्दधात्मक रुचि जाग्रत हुई, वह बेमिसाल है। 
उदाहरणार्थ, अधुनातन आकड़ों के अनुसार, श्रीलंका और नेपाल को कुल मिलाकर जितनी अमरीकी 
सहायता मिली, उससे कहीं अधिक सहायता अकेले अफगानिस्तान को उसी अवधि में मिली । इसी 
प्रकार इन तीन देशों को कुल जितनी सोवियत सहायता मिली, उसकी तुलना में अकेले अफाा- 
निस्तान को लगभग छः गुनी आधिक सहायता मिली। दूसरी ओर अफगानिस्तान में महा- 
शक्तियों के इतमे कर्मचारी कार्यरत थे कि उनकी संख्या की बराबरी में तुर्की, पाकिस्तान, ईरान, 
नेपाल तथा भारत भी पीछे रह जाता है। इस प्रकार, शीत-युद्ध के वैमनस्यपूर्ण वातारण में महां- 
शक्तियों द्वारा अफगानिस्तान में कन्धे से कन्धा मिलाकर कार्य करना एक ऐसी विलक्षण प्रवृत्ति थी 
जिसे छोटे पैमाने पर “विश्व दितान्त' का दूवे दर्शन कह सकते है । 
अफगान संकट ; नये शीतयुद्ध की दस्तक 
अफगानिस्तान को हड़पने का रूसी मंसुवा नया नहीं है । बहुत लम्बे समय तक ब्रिटिश 
सरकार ने जार सल्तनत को हिन्दुकुण के दक्षिण में प्रवेश करते से रोके रखा था । तब अफगा- 


* कटे 
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निस्तान के उत्तर में हिन्दुकुश पर्वत की एक ऐसा अवरोधक समझा जाता था जिसे लाँधचना आसाव 
नहीं था । !9वीं और 20वीं सदी के आरम्भ में यही ब्रिटिश और ब्रिटिश-भारतीय सैनिकों की 
खूंख्वार और दबंग कवाइलियों से तीन बार लड़ाइयाँ हुईं। एक समकालीन प्रेक्षक के अनुसार, 

इसका उद्देश्य अफगान ऊँट को रूसी भाव से बचाना था ।” इस दौरे में अफगानिस्तान एक ऐसा 
कमजोर लेकिन कामचलाऊ मध्यवर्ती राज्य (बफर स्टेंट) था जिसका मकसद ईरान एवं भारत-पाक 
उप-महाद्वीपों में जार सैनिक की पेशकदमी को रोकना था । 


दूसरे विश्व-युद्ध के वाद सोवियत सरकार की दक्षिण-पश्चिमी एशिया में विस्तारबादी 
नीतियों पर अंकुश रखने की ब्रिटिश भूमिका अमरीका ने निभानी शुरू कर दी। कुछ समय तक 
मुकाबले की होड़ बराबर रही । रूसियों ने काबुल में एक हवाई अड्डा बनाया तो अमरीकियों ने 
धार में | रूसियों में काबुल में विशाल अन्न भण्डार बनाया तो अमरीकियों ने उसमें गेहें भर 
दिया । रूसियों ने सलांग राजमार्ग का निर्माण किया तो अमरीकियों ने अफगानिस्तान को राष्ट्रीय 
विमान सेवा के लिए सहायता देकर जबाबी कार्यवाही कर दी । 


लेकिन पर्याप्त अमरीकी योगदान के वावजूद साठादि दशक के अन्तिम दौर में रूस का 
' प्रभाव बढ़ने लगा । चूँकि उस समय अमरीका वियतनाम की जंग में उलझा था, इसलिए उसने 
आधिक सहायता में कमी कर दी । लेकिन सत्तरादि दशक के अन्त तक रूस ने कादुल को दी जाने 
वाली आथिक सहायता बढ़ाकर 5 अरब डॉलर तक कर दी । रूस ने होनहार अफगान अधि- 
कारियों को सोवियत संघ में प्रशिक्षण देना आरम्भ किया । अफगानिस्तान से कम्युनिस्टों ने पीपुल्स 
डेमोक्रेटिक पार्टी (?./0,2.) संगठित की ओर सशरत्र सेनाओं में भी अपना प्रभाव बढ़ाया । 
पी०्डी० पी० नेता और तत्कालीन विदेशमन्त्री हफोजुल्ला अमीन ने 4978 में सीना तानकर कहा 
था, “मैं 966 से सेना के भीतर गुप्त रूप से काम कर रहा था,' ' * * * 973 के शुरू से ही में 
थल सेना और वायु सेना में तीन-सदस्यीय कम्युनिस्ट इकाइयों को संगठित करते में लगा था ।” 
अप्रैल 978 में इन प्रयत्नों का सुपरिणाम सामने आया । अमीन के नेतृत्व में हुई क्रान्ति 
के जरिये कावुल के रेडियो स्टेशन और राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर लिया गया और राष्ट्रपति 
मोहम्मद दाऊद की तटस्थ सरकार का तख्ता उलट दिया गया । अगीन के नेतृत्व में पी० डी० पी० 
सरकार ने सत्ता सम्भाल ली और नूर मोहम्मद तराकी को राष्ट्रपति बना दिया गया । 
अमीन ने अफगानों पर माक्‍्सवाद थोपने के नाम पर बेरहमी से आतंक वरसाना शुरू कर 
दिया। अप्रैल 978 और नवम्बर 979 के दौरान काबुल की जेलों में ही करीब 2,000 
अफगातों की मृत्यु हो गयी । जो बच गये उन्होंने बताया कि किस प्रकार बिजली के नंगे तारों को 
छुआकर और शिकंजे (पेंचलगी-धातु की दो चादरें जिनका इस्तेमाल लोगों के हाथ-पैर कुचल 
डालने के लिए किया जाता है) का इस्तेमाल करके आतंक वरसाया गया, बन्दियों को उन्हीं के मल- 
मृतश्न में डुवो दिया गया । जब अफगानों को नयी सरकार के असली रंग-ढंग का पता चला तो 
सारे देश में मुजाहिंद विशेष उठ खड़े हुए | ऐसा लगता था कि बढ़ती अव्यवस्था से चिन्तित होकर 
सोवियत शासकों ने पहले तो यह चाहा कि अमीन से तंराकी छुटकारा पा ले लेकिन सितम्बर, 


979 में खुद तराकी को मार दिया गया और अमीन ने अपने को राष्ट्रपति एवं प्रधाममन्त्री 
घोषित कर दिया । 


इस बीच ग्रामीण क्षेत्र मे पी० डी० पी० का नियन्त्रण तेजी से खोने लगा । मुजाहिदों ने प्रमुख 
शहरों के बीच मुख्य मार्गों से होने वाले सम्पर्क को भंग करना शुरू कर दिया। 979 के अन्तिम 


ञीाः 


१ एंटनी पाल, अफगानिस्तान की दर्देभरी दास्तान, सर्दोत्तम, अप्रैल 798, पृ० 27। 
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दिनों में सरकार देश के 29 प्रान्तों में से वेवल छः में प्रशासन चलाने का दावा करने की स्थिति 
में थी । 

ऐसा लगा कि सोवियत शासकों ने यह तय किया कि अमीन को रास्ते से हटा दिया जाये | 
भूतपूर्व वकील बबराक करमाल के नेतृत्व में पी० डी० पी० के अमीन विरोधी गुट से मिलकर 
सोवियत शासकों ने 20 महीनों में तीसरी बार कावुल में कम्युनिस्ट क्रान्ति के लिए षड्यन्त्र रचा । 

24 दिसम्बर, 979 को काबुल का आकाश सोवियत विमानों से भर गया और हवाई 
अड्डे पर सैनिक उतारे गये । कायुलवासियों को बताया गया कि मुजाहिदों के खिलाफ सरकार की 
सहायता करने के लिए रूसी आ रहे हैं । ठीक इसी समय अनेक सशस्त्र सैनिक टुकड़ियाँ सीमा पर 
आ पहुँची । - > 

निश्चित दिन 27 दिसम्बर, 979 था । सुबह के सात बजे सोवियत सैनिकों ने राष्ट्रपति 
भवन, हवाई अड्डे, रेडिओ स्टेशन और अन्य प्रमुख केन्द्रों पर हमले कर दिये । मशीनों से लैस चार 
पैदल और बख्तरवन्द डिवीजनों का सोवियत सीमा से भीपण गर्जन् सुनाई दिया, जिन्होंने चन्द दिनों 
में ही सभी प्रमुख नगरों और कस्बों पर कब्जा कर लिया । वस्तुतः सोवियत संघ ने अफगा निस्तान 
में सैनिक हस्तक्षेप करके नये युद्ध की प्रक्रिया को तीन्र गति प्रदान कर दी । अफगानिस्तान में सोवि- 
यत हस्तक्षेप के मूलतः दो कारण है--() प्रथम, गरम पानी के बन्दरगाहों की तलाश, और (॥) 
द्वितीय, टर्की, ईरान एवं अफगानिस्तान से लगने वाली सीमाओं की सुरक्षा |, 

राष्ट्रपति अमीन की सपरिवार हत्या कर दी गयी और उसके स्थान पर' बवराक करमाल 
राष्ट्रपति बना दिये गये । 28 दिसम्बर, 979 को सोवियत प्रवक्ताओं ने यह दलील पेश की कि 
अफगान सरकार ने अफगान-सोवियत मैत्री सन्धि के आधार पर सोवियत सरकार से सहायता, जिसमें 
सैनिक सहायता भी सम्मिलित है, की अपील की है और सोवियत सरकार ने उस अपील को 
स्वीकार कर लिया है। 
अफगान संकट को जन्म देने वाले कारण 

27 दिसम्बर, 979 को अफगानिस्तान में सोवियत सेनाओं का प्रत्यक्ष हस्तक्षेप तथा 
उनका वहाँ निरन्तर बने रहना अफगान संकट को जन्म देता है, जिसके मुख्य कारण निम्न हैं: 

. अफगान साम्यवादी दल (?,0.?.) सें शुटीय-प्रतिस्पर्द्धा--जनवरी 9635 में अफ- 
गानिस्तान में अफगान जनवादी जनतान्निक दल की स्थापना हुई, परन्तु 2 वर्ष बाद ही यह दल 
खलल्‍्की' तथा 'परचम' गुटों में विभाजित हो गया | 'खल्क' गुट के नेता नूर मोहम्मद तराकी तथा 
“परचम' गुट के नेता बबराक करमाल थे । अप्रैल 978 की क्रान्ति के समय दोनों गुट एक हो गये 
थे परन्तु बाद में दोनों एक-दूसरे के खुन के प्यासे हो गये । बवराक करमाल को उपप्रधानमस्त्री के 
पद से हटाकर चेकोस्लावाकिया में राजदूत नियुक्त कर दिया गया। गुटबन्दी की इस अफगान 
- राष्ट्रीय राजनीति के परिणामस्वरूप विदेशी हस्तक्षेप का मार्ग प्रशस्त हुआ । 

दिनमान की टिप्पणी के अनुसार, जब अ्रैेल 978 में खल्की पार्टी के नेता तर मुहम्मद 
तराकी सत्तारूढ़ हुए थे तब दूसरे महत्वपूर्ण व्यक्ति बवराक करमाल ही थे; अमीन नहीं । ये दोनों 
ही गुट---परचम और खल्की--कम्युनिस्ट पार्टी के अंग हैं। लेकिन 50-वर्षीय बबराक करमाल + 
30 साल से अधिक समय से माक्सवाद के सिद्धान्तों के प्रशंसक रहे है। माक्सेवाद को समझने में 
जितनी पैनी दृष्टि बबराक करमाल की है उतनी न तराक्की की और न ही अमीन की । धीरे-धीरे 
करमाल ने तराकी को अपनी नीतियों से प्रभावित करना शुरू किया। भीतर ही भीतर इसका 
विरोध हुआ और मुखर विरोधियों में हफीजुल्लाह अमीन थे । अमीन चाहते थे कि तराकी के स्थान ४ 


4. शायद सोवियत नेताओं को यह शंका हुई कि कहीं अमीन मिस्र के राष्ट्रपति सादात की तरह 
अमरीका के पक्ष में व चले जायें । ' 
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पर सत्ता'की बागडोर वह स्वयं सम्भालें । इसका मुख्य कारण सोवियत संघ की दिन-व-दिन बढ़ने . 
वाली दखलन्दाजी थी जबकि करमाल सत्ता पर अपनी आँखें जमाये बैठे ये। अमीन ने कुछ ऐसी 
गोटियाँ विठायीं कि परचम गुट के लोगों को धीरे-धीरे कर सत्ता से अलग किया गया। इसके 
फलस्वरूप करमाल को चेकोस्लोवाकिया में राजदूत नियृक्त कर प्राग भेज दिया गया । वही रहते 
हुए उन्होंने सम्भवत: सोवियत संघ के नेताओं से अपनी गोटियाँ विठायीं। इसका सुराग भी शायद 
अमीत को लग गया था, जिसके फलस्वरूप उन्होंने अपनी राजनीति जल्दी से तय की--एक तो 
करमाल को राजदूत के पद से हटा' दिया गया, दूसरे तराकी के खिलाफ वगावत कर दी गयी । 
बवराक करमाल' के हाथ से पहल तिकल गयी । लेकिन अमीन भी सत्ता के सूत्रों को समेटकर नहीं 
रख सके । उनकी न केवल रूसी सलाहकारों से अनवन हो गयी वल्कि सोवियत राजदूत को भी 
अफगानिस्तान छोड़ने का आदेश दिया । सोवियत नेताओं से यह सीधा टकराव था जिसे रूसियों 
ने अपना अपमान महसूस किया । अमीन को सत्ता ने हटाने के उपाय ढूँढ़े जाने लगे । इस बीच पूर्व 
यूरोपीय देशों में बबराक करमाल के साथ रूसी योजनाएँ बनाते रहे जिसके फलस्वरूप अमीन को 
तत्ताच्युत किया गया !* 

2. अफगान सरकारों के जनाधार का अभ्ाव--अप्रैल !978 की क्रान्ति के समय से 
अफगानिस्तान में कोई ऐसी सरकार सत्तारूढ़ नहीं हुई जिसे जनसमर्थन प्राप्त हो | अप्रैल 978 
के वाद बनने वाली अफगान सरकारों का अस्तित्व सैनिक अफसरों के सहयोग पर टिका हुआ था । 
इन्हें सोवियत संघ का समर्थन प्राप्त था। इस प्रकार विदेशी सहायता पर टिकी हुई सरकार जन 
सहयोग के अभाव में अधिक समय तक चल नहीं सकती थी । 

3. अमीन की रूस विरोधी गतिविधियाँ--सितम्बर 979 में नुर मोहम्मद तराकी को 
अपदस्थ करने के वाद हफीज उललाह अमीन अफगानिस्तान के नये राष्ट्रपति बने । ऐसा कहा जाता 
है कि अमीन कतिपय ऐसी नीतियाँ अपनाते जा रहे थे, जो यदि 2-3 वर्ष तक जारी रह जातीं तो 
विश्चय ही अफगानिरतान सोवियत संघ के-प्रभाव क्षेत्र से बाहर निकल जाता। लेकिन सोवियत 
संघ को इसका आभास हो गया । इसलिए कुछ विचारकों की यह मान्यता है कि अफगानिस्तान में 
समाजवाद की रक्षा के लिए सोवियत संघ ने 27 ,दिसम्वर, 979 को सैनिक हस्तक्षेप किया था। 

4. अफगानिस्तान सें अनिश्चय और अस्थिरता का वातावरण---अफगानिस्तान में अस्थिरता 
और अनिश्चय के वात्तावरण के परिणामस्वरूप 20 माह की अल्प अवधि में तीन कऋ्रान्तियाँ हो गयीं । 
पहली क्रान्ति 6 सितम्बर, 979 को हुईं जिसमें तराकी का तख्ता पलठकर हफीज उल्लाह अमीन 
राष्ट्रपति बने । तीसरी क्रान्ति 27 दिसम्बर, 979 को हुई, जिसमें अमीच की हत्या कर दी गयी 
और परचम नेता ववराक करमाल राष्ट्रपति बने । वस्तुतः तीसरी क्रान्ति अफगान सैनिकों ने नहीं 
553 बल्कि सोवियत संघ ने प्रत्यक्ष सैनिक हस्तक्षेप करके बवराक करमाल को काबुल की गद्दी पर 

ठाया । 
। 5. अफगानिस्तान-सोवियत प्र्नाव क्षेत्र---अफगान शासक तथा पश्चिमी शक्तियाँ दोनों ही 
# अफगानिस्ताव को सोवियत प्रभाव क्षेत्र स्वीकार करती रही हैं। अफगान शासक अपनी विदेश 
नीति को रूसी आवश्यकताओं के अनुरूप परिवर्तित करते रहे हैं ॥ अफगानिस्तान ने रूस की इस 
भावना का सदा आदर किया है कि उसके उत्तरी भाग में कोई दूसरा देश अपनी गतिविधियाँ जारी 
न रखे | दाउद ने रूस के साथ विशिष्ट सम्बन्ध रखते हुए भी अफगानिस्तान की परम्परागत तट- 
स्थता को बनाये रखा किन्तु तराकी और अमीन ने अफगानिस्तान की स्वतन्त्र हैसियत को नष्ट कर, 
दिया और उसे चेकोस्लोवाकिया या हंगरी बना दिया। अफगानिस्तान के नेताओं ने सौर ऋान्ति 


कम ली मनन मन लव कब 
१ दिनमान 3-9 जनवरी, 980, पृ० 37। 
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(978) को अक्दूबर ऋन्‍्ति (रूसी ऋच्ति) का ही विस्तार माना । अफगान नेताओं की इस 
मनोवृत्ति ने सोवियत संघ को प्रत्यक्ष सैनिक हस्तक्षेप के लिए प्रेरित किया । 

6. अफगानिस्तान में सोवियत , विशेषज्ञों एवं सलाहकारों का जमाव--978 की सौर 
ऋल्ति के बाद अफगानिस्तान में सोवियत तकनीशियनों एवं सलाहकारों का प्रभाव एवं जमाव 
इतना अधिक हो गया था कि उनकी राय के विना कोई कार्य करना सम्भव नहीं था | सोवियत 
विशेषज्ञ एवं सलाहकार अफगानिस्तान के विविध विभागों और प्रतिष्ठानों में कार्यरत थे जिसके 
परिणामस्वरूप सोवियत संघ को प्रत्यक्ष हस्तक्षेप करने का सुअवसर प्राप्त हो गया । 

7, सर्म पानी का बन्दरगाह प्राप्त करते की लालसा--अफगानिस्तान में सोवियत संघ के 


हस्तक्षेप का एक विशेष कारण यह भी था कि इसके द्वारा वह गर्म पानी का वन्दरगाह प्राप्त करता 


चाहता था । 

8. सोवियत सुरक्षा का प्रश्न---सोवियत संघ ने प्रत्यक्ष सैनिक हस्तक्षेप का निर्णय विशुद्ध 
राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखकर किया जिससे कि अमरीका और चीन सोवियत संघ विरोधी 
अभियान में अफगानिस्तान को अड्डा नहीं बना सके । 
अफगान संकट और संयुक्त राष्ट्र संघ 

अमरीका के तत्कालीन राष्ट्रपति कार्टर ने अफगानिस्तान में रूसी सेनाओं के प्रवेश तथा 
हस्तक्षेप की कड़ी निन्‍्दा करते हुए मास्को से अपनी फौजें तुरन्त वापस बुलाने के लिए कहा, और 
उसके ऐसा न करने पर उसने इस प्रश्न को सुरक्षा परिषद्‌ में उठाया । यद्यपि सुरक्षा परिषद्‌ ने 
एक प्रस्ताव द्वारा सोवियत संघ से अफगानिस्तान में अपनी गतिविधियाँ समाप्त करने और सैनिकों 
को वापस बुलाने की माँग की; परन्तु रूस ने वीटो के अधिकार का प्रयोग करके इस प्रस्ताव को 
प्रभावहीन वना' दिया । महासभा ने अपने आपातकालीन अधिवेशन के दौरान 5 जनवरी, 980 
को एक प्रस्ताव द्वारा माँग की कि अफगानिस्तान से तत्काल विदेशी सेनाएँ हटायी जायें । 

सुरक्षा परिषद्‌ में करमाल सरकार के विदेशमन्त्री शाह मोहम्मद दोस्त ने रूसी फौजों की 
वापसी के प्रस्ताव पर प्रत्रल आपत्ति करते हुए कहा कि, “यह अफगानिस्तान का विशुद्ध रूप से 
घरेलू मामला है। इस कार्यवाही से इस प्रदेश में शान्ति को कोई खतरा नहीं है। प्रत्येक राज्य 
को आत्मरक्षा करने का अधिकार है और इसमे वह किसी भी देश से सहायता ले सकता है 
अफगानिस्तान ने मास्को के साथ 978 की संन्धि के आधार पर सहायता माँगी है और उसकी 
प्रार्थन पर रूसी सेनाएँ काबुल आयी हैं ।” 

चीनी प्रतिनिधि चेन थू ने अफगान प्रतिनिधि के कथन का खण्डन करते हुए यह कहां कि 
रूस को अफगान सरकार द्वारा सेनाएँ भेजने का कीई नियस्त्रण नहीं मिला है । यह कहना गलत है 
कि इसे असीत की सरकार ने निमन्त्रित किया है, क्योंकि हस ऋ्ति में मारे गये अमीन इतने मूर्ख 
नहीं थे कि वे अपने विरोधी को अपना सफाया करने के लिए खुद बुलाते। वर्तमान राष्ट्रपति 
करमाल भी रूसियों को निमन्त्रण नहीं दे सकते थे, क्योंकि वे इस समय पूर्वी यूरोप में थे । वस्तुतः 
रूस का यह काये उसकी विस्तारवादी नीति का एक अंग और दक्षिण में हिन्द महासागर की ओर 
बढ़ने, समुद्री मार्गों और सामरिक अड्डों को नियन्त्रित करने, यूरोप को घेरने, एशिया को संकट 
में डालने और विश्व पर छा जाने का प्रयास है । 

अफगानिस्ताव की समस्या के राजनीतिक हल के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव ने 
सम्बन्धित देशों को एक चोर-सूत्री योजना प्रस्तुत की । इस योजना पर बातचीत करने के लिए 
मार्च 983 में महासचिव कुइलर एवं उनके प्रतिनिधि श्री कोरदोवेज वे मास्को की यात्रा की थी 
एवं सौवियत नेताओं से बातचीत की । इस योजना के अन्तर्गत एक नियत अवधि में अफगानिस्तान 
से सभी सोधियत सैमिक हटाये जाने की व्यवस्था की गयी । इसके अतिरिक्त सोवियत संघ, सेएर्त 
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राज्य अमरीया तथा चीन की ओर से अफगानिस्तान की स्वतन्बता, सावंभौमिकता तथा निर्मुटता 
की गारण्टी दिये जाने का प्रस्ताव था । साथ ही पाकिस्तान तथा ईरान को नी अफगानिस्तान क्के 
मामले में किसी प्रवार के हस्तक्षेप न करते का आश्वासन देना पड़ेगा । इस सम्बद्ध में रूस व 
अमरीका भी सहयोग देंगे । इसी प्रकार अफगानिस्तान भी यह वचन देगा कि वह अफगानिस्तान 
के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा । न 
रे 00220 संस मे अदा लचिंय कुइलर के प्रस्ताव में जागे कहा गया है कि ख्स्ी हस्तक्षर 
के बाद जो अफगान नागरिक पाकिस्तान, भारत तथा अन्य देशों में शरणार्थी के रूप में रह रहे हैँ, 
उनके स्वदेश लौटने की व्यवस्था की जायेगी । साथ ही स्वदेश लौटने पर उन्हें निवास, अपने 
जीविकोपाजेन की पूरी स्वतन्त्रता तथा सुविधा प्रदान की जायेगी । ' 

संयुक्त राप्ट्र महासभा ने 4 नवम्बर, 985 को एक नया प्रस्ताव पारित कर अफगा- 
निस्तान से विदेशी फौजें हटाने का अनुरोध किया है। गत बाँच वर्षो में सातवीं वार महासभा ते 
यह प्रस्ताव पास किया है। इसके पक्ष में ।22 तथा विपक्ष में 9 वोट पड़े । भारत सहित 2 
देशों में मतदान में भाग नहीं लिया । 0 नवम्बर, 987 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 23 सम 
से यह प्रस्ताव पारित फिया कि सोवियत संघ को अविलस्व अफगानिस्तान से अपनी फोजें हटा 
लेनी चाहिए । प्रस्ताव के विपक्ष में 9 मत पड़े । ु 

4 नवम्बर, 988 को संयुक्त राष्ट्र महासभा से अफगानिस्तान सम्बन्धी प्रस्ताव में कहा 
कि 5 फरवरी, /989 से पूर्व सभी सैनिकों को वहीं से हटा लिया जाये। प्रस्ताव में यह भी 
कहा गया है कि अफगानिस्तान समस्या से सम्बद्ध सभी पक्षों से वार्ता करके अफगानिस्तान में एक 
सर्वदजीय सरकार स्थापित की जानी चाहिए। इस प्रस्ताव का समर्थन ,22 देशों ने किया । 
सोवियत संघ तथा वियतनाम सहित 9 देशों ने इस प्रस्ताव का विरोध किया । भारत सहित 3 
देशों ने मतदान में भाग नहीं लिया । 
अफगान संकट और अस्तर्राष्ट्रीय राजनोति हे 

अफगानिस्तान में सोवियत हस्तक्षेप के अत्यन्त महत्वपूर्ण और दूरगामी परिणाम हुए है । 
भवानी सेन गुप्ता लिखते हैं, “अफगानिस्तान तीसरे श्वि की राजनीतिक स्थिति में सोवियत हस्त- 
क्षेप का प्रथम मामला नहीं है । परन्तु यह तीसरे विश्व में तथा पूर्वी यूरोप में सोवियत गुंठ को 
छोड़कर विश्व में अन्य कहीं प्रथम प्रत्यक्ष सोवियत सँनिक हस्तक्षेप है । यह पूर्वी यूरोप में सोवियत 
गुट के बाहर एक माक्सवादी शासन की रक्षा के लिए प्रथम अत्यक्ष सोवियत सैनिक हस्तक्षेप है, 
यद्यपि यह सोवियत संघ से लगा हुआ क्षेत्र है। इससे भी अधिक, पहला सोवियत हस्तक्षेप है 
जिसके विरुद्ध अमरीका ने जोरदार विरोध प्रकट किया है तथा जिससे एशिया और अफ्रीका के 
अनेक देशों को, जिनमें से कुछ मास्क्रो मैत्री सम्बन्धों से बंधे हैं, वास्तविक रूप से चिन्तित कर 
दिया है ।2 

डी० के० पी० मिश्र के शब्दों में, “सोवियत सघ ने अर्थात्‌ एक महाशक्ति ने अफगा- 
निस्तान में 'प्रमुखता अधिकार (॥०2८०075/0 778॥/) के आधार पर हस्तक्षेप किया है जिसने 
दक्षिण एशिया के सभी राष्ट्रों की स्वतन्त्रता और अखण्डता पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है ।” 

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के परिप्रेक्ष्य में जफगान संकट के सम्भावित प्रभाव अग्रलिखित हैं: 
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_70 | प्रस्तराष्ट्रीय राथमीति- 


, . "7 4. तवाव-शथिल्य को गहरा धवका--अफगानिस्तान में सोवियतः सैनिक हस्तक्षेप ने अम- 
रीकी-रूसी तनाव शैथिल्य को एक गहरा धक्का पहुँचाया-। 

2. नव-शीत यद्ध की शुरूआात--अफगान संकट के कारण' शीत-युद्ध की पुनः शुरूआत हो है 
गयी । दक्षिणी एशिया पुनः तनाव का केद्ध बन गया और हिन्द महासागर में महाशक्तियों की प्रति: 
स्पर्डा बढ़ गयी । डॉ० वेदप्रताप वैदिक के शब्दों में, “अफगानिस्तान के संकंट ने विश्व की राजनीति. 
पर एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रभाव यह डाला है कि मास्को तथा वाशिंगटन में शीत-युद्धं उग्र हो गया 
है । पिछले दो दशकों में दोनों देशों में तवाव-शैथिल्य (0#/०765) -तथा - मधुर मिलन हो रहा था, 
दोनों देशों ने हथियारों की होड़ कम करने के लिए दो सामरिक. अस्त्र परिसीमन वार्ता (80777 
& 7) की दो सन्धियों पर हस्ताक्षर किये थे । किन्तु काबुल में 80 हजार रूसी सेनाओं की उफ 
स्थिति तथा अफगान सीमा पर 25-30 हजार सैनिकों के जमाव से दोनों, देशों का तनाव चरम- 
. शिखर पर पहुँच गया. है । उसने रूस को गे हूँ तथा तकनीकी जानकारी भेजने पर पावन्दी लगा पी. 

है, मास्को में होने वाले ओलम्पिक खेलों का वहिष्कार किया है * ' * ** * ॥3 ह । 

2. पाकिस्तान की बढ़ती हुई चिन्ता--अफगानिस्तान में सोवियत हस्तक्षेप ने उसके पड़ौसी ' 
'राष्ट्रों ईरान और पाकिस्तान में गहरी चिन्ता उत्पन्त कर दी क्योंकि इससे दक्षिणी-पश्चिमी एशिया 
में तीस' वर्ष से चला आया भ्रू-राजनीतिक सन्तुलन अस्त-व्यस्त हो गया। पाकिस्तान में लगभग 
5 लाख अफगान शरणाथ्ियों ने शरण ली। पाकिस्तान ने अपने को किसी संम्भावित बदले की . . 
सोवियत कार्यवाही का सामना करने में अक्षम पाया ।' वह अपनी सुरक्षा के लिए अमरीका के और . 
भी निकट आ गया । अमरीका ने पाकिस्तान को भारी सैनिक सहायता देने का निर्णय किया, 
इससे भारत की सुरक्षा को खतरा उत्पन्त हो गया है । चूँकि -जब-जव अमरीका ने रूस के साम्यवोद ' 
का प्रसार रोकने के लिए पाकिस्तान को हथियार दिये हैं तो उसने इसका प्रयोग 4965 और , 

974 की लड़ाइयों में भारत के विरुद्ध किया है । 


4. अमरीकी-चोदी गठजोड़ को बढ़ावा--अफगानिस्तान में सोवियत हस्तक्षेप, ने अमरीका- 
चीन गठबन्धव को और अधिक मजबूत बनाने के लिए प्रेरित किया क्योंकि अमरीका और चीन . 
दोनों ही सोवियत संघ की शक्ति और प्रयास के विस्तार को अपने लिए, घातक मानते हैं तथा 
सोवियत संघ को विश्व समस्याओं के समाधान में वाधक समझते हैं। .. 

. 5, झारत की दुविधापुर्ण स्थेति--अफगानिस्तांन में सोवियत हस्तक्षेप ने भारत को अत्यन्त _ 
दुविधापूर्ण स्थिति में डाल दिया । ऐसा कहा जाता है कि भारत ने अफगानिस्तान में सोवियत: 
हस्तक्षेप के मुद्दे पर वही नीति अपनायी जो नेहरू ने हंगरी में सोवियत हस्तक्षेप के सम्बन्ध में तथा, , 
श्रीमती गाँधी ने चैकौसलोवाकिया में सोवियत. हस्तक्षेपं के सम्बन्ज में अपनायी थी । 

.._ जबकि .वाऊत॒विकता यह है कि भारत इस बार पहले से कहीं अधिक चिन्तित रहा। हंगरी 
और चैकोस्लोवाकिया भारत से सात हजार किलोमीटर दर थे, जबकि अफगानिस्ताव भारत का 
पड़ौसी है और भू-राजनी ति-की .हृष्टि से भारतीय उपमहाद्वीप का अंग -है।4  -. | 

अब तक. रूस और भारत के बीच पाकिस्तान और अफगानिस्तान दो मध्यवर्ती राज्य थे । . 
किन्तु अफगानिस्तान पर.प्रभाव कायम हो जाने से रूस भारत के काफी' निकट आ गया । अफगा- 
निस्‍्तान में पैर जमाकर सोवियंत संघ एक ऐसी एशियाई शक्ति बन जाता है जो ईरान और पाकि- . 
-स्तान पर दवाव डाल सकती है । इससे शीत-युद्ध! भारत के दरवाजे पर दस्तक देने लगा । अमरीका 
द्वारा पाकिस्तान को: 4 अरब डालर की सैनिक सहायता का प्रस्ताव पाकिस्तान को एक अमरीकी 


: बेंद प्रताप वैदिक, रूसी मदद से पश्चिमी इंकलाब, धर्मयुग; 20 जनवरी, 980, पृ० 78! 


अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में उभरतो हुई नई प्रवृत्तियाँ तथा मुद्‌बे | 77 


अग्रिम आधार शिविर वन जाने की सम्भावना प्रकट करता है । इससे भारत को न चाहते हुए भी '* 
शीत युद्ध के जाल में उलझना पड़ सकता है। 

अफगान संकट से भारत की चिन्ता के तीन कारण उभरते हैं--(7) भारत को ऐसे युद्ध में 
शामिल होता पड़ सकता है जिसका उससे कोई सम्बन्ध नहीं हे । (#) रूस भारत की सीमाओं के 
निकट आ गया है जिससे भारत के लिए भविष्य में खतरा हो सकता है । (77) 974 की भोरत- 
रूस सन्धि का सहरा लेकर भारत में अफगानिस्तान जैसी स्थिति पैदा की जा सकती है । 

6. गुट-निरपेक्ष आन्दोलच को विभाजित करने का मुदृदा-ग्रुट-निरपेक्ष आन्दोलन भी 
अफगात संकट का शिकार होते-होते वच गया । अफगानिस्तान में सोवियत हस्तक्षेप के प्रश्त पर 
कुछ देशों मे जिनमें पाकिस्तान प्रमुख था, वर्गर लिहाज के सोवियत संघ की नयी दिल्‍ली शिखर 
सम्मेलन में निन्‍्दा की । मित्र और ईरान रूसी कार्यवाही की पहले ही निन्‍दा कर चुके थे ।_ 77 

7. वाकित्तन और अफगानिस्तान की सीमा पर नया खतरा--अफगान नागरिक निरन्तर 
पाकिस्तान की ओर भागने लगे । यद्यपि अफगान विस्थापितों की संख्या 40 हजार के आस-पास 
बंतायी जाती हे लेकिन पाकिस्तान के राष्ट्रपति जिया उल हक ने यह संख्या 4 लाख से भी अधिक 
कृती है । अफगान विस्थापितों की सहायतां के लिए विदेशों से धन की अपील की गयी जिसके फल- 
स्वरूप यह धन वहाँ पहुँचना शुरू हो गया । लेकिन अफगान नागरिकों के पलायन से पाकिस्तान 
और अफगानिस्तान की सीमा पर एक नये प्रकार का खतरा पैदा होने की आशंका' उत्पच्त हो 
गयी है । एक समाचार के अनुसार अफगान सैनिक पाकिस्तान की सीमा तक पहुँच गये है । पाकि- 
स्तान के उत्तर-पश्चिमी भाग के पख्तुनों का वहाँ की सरकार से स्देव विरोध रहा है, इसलिए 
तामुमकिन नहीं कि पाकिस्तान, ईरान और अफगानिर्स्तान के पख्तृून और बलूच एक स्थान पर 
इकद्ठा होकर अलग राज्य की माँग करें | यदि ऐसा होता है तो पाकिस्तान के भीतर एक नयी 
प्रकार की विभाजन रेखा उत्पन्न होगी और ईरान में इस समय जो संकट व्याप्त है उसमें भी 
बढ़ोत्तरी होगी । लन्दन में निर्वासित जीवन व्यतीत करने वाले खान वली खाँ पाकिस्तान लौटकर 
इस आन्दोलन को अपना नेतृत्व प्रदान कर सकते है । कुर्दों ने पहले ही ईरान की समर॒या को गहरा 
रखा है। यदि एक नया राज्य अस्तित्व में आता है तो स्थिति खासी उलकश्षावपूर्ण हो सकती है । 
दूसरे यह्‌ कि इस नव-निमित राष्ट्र को कौन-सी महाशक्ति इतता सहयोग और समर्थन देती हे और 
उसका विश्व राजनीति पर कहाँ तक प्रभाव पड़ता है यह जरूर एक महत्वपुर्ण प्रश्न है। यदि 
अस्तित्व में आने वाले इस राज्य का पोषण सोवियत संघ करता है तो उससे उत्पन्न खतरे की 
चिनगारी भारत, पाकिस्तान, ईरान और चीन कहीं भी पहुँच सकती है। शायद यही कारण है 
कि अफगानिस्तान की वर्तमान स्थिति को 'सोवियत संघ का वियतनाम कहा जा सकता है । 


अफगानिस्तान रूसी दियतनाम नहीं ? 


प्रेक्षक अफगानिस्तान को सोवियत संघ का वियतनाम नहीं मानते । उनके तक॑ है : सोवियत 
संघ और अफगानिस्तान की सीमा में अधिक दूरी नहीं। रूस वहाँ तुरन्त रसद और साज-सामान 
पहुँचा सकता है जबकि अमरीका के लिए वियतनाम तक पहुँचने में खासा समय लगता था, विमानों 
से या होनोलूलू से होकर लाल सागर आने तक उसे कई दिन लग जाते थे। अमरीका का दुश्मन 
वियतनाम हृढ्संकल्पी और अनुशासित था जबकि अफगानिस्तान के विभिन्‍्त ग्रूटों के अलग-अलग 
और अपने-अपने स्वार्थ है । वहाँ नेताओं का नितान्त अभाव है। वियतनाम के जंगल छापामारों के 
लिए बेहतर मृगवन और आश्रयस्थल थे जबकि अफगानिस्तान की खुश्क पहाड़ियाँ छापामारों को 
उस तरह की शरण नहीं दे सकतीं । उत्तर वियतनाम और कंबुजिया वियतनामी छापामारों को 
यथेष्ट सहायता करते थे जबकि पाकिस्तान में अपनी ग्रुरदत और अस्थिरता के कारण उस तरह का 
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' पड़ौस नहीं है। वियतनाम युद्ध का जहाँ रेडियो-टेलीविजन और समाचार-पत्रों द्वारा खूब प्रचार 
हुआ वहीं वर्तमान संघर्ष में उस तरह के प्रचार माध्यमों का उपयोग नहीं हो रहा है । 

लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि सोवियत संघ अफगानिस्तान में अपने मंसूबों में सफल हो 
जायेगा । सोवियत आक्रमण के प्रारम्भिक दिनों में अनेक पश्चिमी प्रेक्षकों ने भविष्यवाणी की थी 
कि इस महाशक्ति के सैनिक अफगानिस्तान में तेजी से छा जायेंगे । लेकिन अफगान लोगों ने अपने 
प्रतिरोध से सोवियत आक्रमण का सामना करने की आश्चर्यजनक क्षमता का परिचय दिया है। 
मुजाहिदों ने सम्पूर्ण अफगानिस्तान में सोवियत सैनिकों को अपने छापामार हमलों से उलझा रखा। 
वे अब तक कसे मुकावला कर पाये हैं ? 

मुख्य कारण मुजाहिदों का धर्म हैं। 85 प्रतिशत से अधिक अफगान सुन्‍्ती मुसलमान हैं जो 
अन्य इस्लामी देशों में भी अपनी कट्टरता और घाभिक निष्ठा के लिए विख्यात हैं । अप्रैल 978 
की ऋान्ति के बाद अफगानिस्तान के मुल्लाओं ने साम्यवाद के खिलाफ जिहाद का ऐलान कर दिया। 
यह माना जाता है कि ऐसी लड़ाई में भाग लेने वाला निश्चित रूप से अमरत्व को प्राप्त होता है। 
काबुल का रहने वाला 28-वर्षीय नईम मजरूह पहले कमीकल इन्जीनियर था, वह अब सुजाहिद 
है, उसका कहना है, “अगर में किसी रूसी को मौत के घाट उतार दूं तो लोग मुझे गाजी कहेंगे, 
पर जिहाद में मारा गया तो शहीद कहलाऊँंगा ।” 

अफगानों के रहन-सहन का ढंग भी उन्हें दुर्घधे योद्धा वना देता है। लगभग 90 प्रतिशत 
अफगानी कबाइली ग्रामीण या खानाब्रदोश हैं । पारिवारिक और कबीले के आपसी झगड़ों के कारण 
आत्म-रक्षा के लिए उनका अस्तित्व प्रायः पुरुषों की क्षमता पर निर्भर करता है। 

अफगान सेना सोवियत संघ के लिए एक बड़ा वोझ वन गयी है। उसमें मुजाहिदों के 
एजेण्टों की मौजूदगी रूस के लिए सिरदर्द बच गयी । लड़ाई में हार के कारण अफगान सेना का 
मनोवल गिर चुका है और पिछले तीन वर्षों में कम से कम चार बड़ी संख्या में उसके अधिकारियों 
की छंटनी की जा चुकी है। तब शुरू-शुरू में सोवियत आक्रमण हुआ तो अफगानों की पूरी की पूरी 
टुकड़ियाँ मुजाहिदों से जा मिलीं । सैनिक अपने साथ हथियार भी लेते गये । शरणाथियों का कहना 
है कि सैनिक लड़ाई में लगने वाले गोला-बारूद की मात्रा बढ़ा-चढ़ाकर बताते हैं, मगर अतिरिक्त 
गोला-बारूद छापामारों के हवाले कर देते हैं। प्रत्यक्ष रूप से रूस के वफादार अफगान सैनिक 
परोक्ष रूप से छापामारों की सहायता करते हैं। 37-वर्षीय भूतपूर्व मेजर मूसा शफीक सामरिक 
भहत्व के कावुल-पेशावर हाईवे पर जलालाबाद में तैनात था, उसका कहना है, “हम मुजाहिदों को 
बता देते थे कि रूसी सं निक अमुक स्थान पर डेरा डाले पड़े हैं, उन्हें हमला कर देना चाहिए । जब 
लड़ाई शुरू हो जाती तो हम भी अपनी वन्दूकों का रुख चुपके से रूसियों की तरफ कर देते थे । 

अफग़ानों के चोरी-छिपे हथियार बनाने के ढंग को देखकर लगता है कि सोवियत संघ के 
खिलाफ भड़की विद्रोह की आग जल्दी बुझने वाली नहीं है । अफगानों के दृढ़ प्रतिरोध ने सोवियत 
कमान को विवश कर दिया है कि करमाल सरकार को सत्ता में बनाये रखने के लिए बह अपने 
सनिकों की संख्या न घटाये । 

करमाल अफगानिस्तान को स्थायी व वास्तविक नेतृत्व देने की हालत में नहीं है । करमाल 
सरकार के आपसी झगड़े व अक्षमता से सोवियत कूटनीतिज्न बहुत परेशान हैं। अफगानिस्तान की 
आधिक दशा भी दिन-व-दिन विग्ड़ती जा रही है। अफगानिस्तान के बाजार में सन्तुलन बनाये 
रखने एवं दैनिक उपयोग की चीजों की कमी न आने देने, मेंहगाई न बढ़ने देने के लिए रूस को 
अपनी याँठ से खर्च करना पड़ रहा है। अफगानिस्तान का विदेश व्यापार बहुत आहत हुआ है । 
पर्यटन मरणासन्ञ अवस्था में जा रहा है.। हालात ऐसे बनते जा रहे हैं कि सोवियत कूटनीतिश हर 
अफगान की निष्ठा को शंका की नजर से देखता है तथा हर अफगान सोवियतों को घृणा की नजर 
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से देखता है । कहीं यह ते हो कि अफगानिस्तान रूस का चेकोस्लोवाकिया सिद्ध होने के बजाय 
अमरीका का वियतनाम सिद्ध हो । 
अस्तर्राष्ट्रीय दबाव 

अफगानिस्तान से सोवियत सैनिकों की वापसी को लेकर अन्तर्राष्ट्रीय दवाव निरन्तर बढ़ने 
लगा। केवल अमरीका और पश्चिमी देश ही सोवियत संघ से अफगानिस्तान से हटने के लिए जोर 
* नहीं डाल रहे थे वल्कि अरब, एशिया, अफ्रीका आदि देशों का दवाव भी बढ़ता जा रहा था। 
अमरीका ने पाकिस्तान को अस्व्रों से लैस करने का फैसला किया तो चीन ने भी पाकिस्तान को 
इस तरह की सहायता देने का विश्वास दिलाया । अरब देशों ने भी सोवियत सैनिकों के अफगा- 
निस्तान में हस्तक्षेप करने का, सिवाय दक्षिणी यमन के, विरोध किया | यहाँ तक कि इराक जिसे 
सोवियत संघ से खासी सहायता मिलती है, उसमे भी रूस की इस कार्यवाही की निन्‍दा की । इराक 
की निन्‍दा के पीछे शायद कुर्द हैं जो ईरान-इराक की सीमा को सर्देव गर्म किये रहते हैं। अमरीकी 
' राष्ट्रपति जिम्मी कार्टर ने सीनेट में सामरिक अस्त प्रसार विरोधी सन्धि (साल्ट-2) पर बहस 
स्थगित करने का आदेश दिया था । सोवियत नेताओं से कार्टर मे "हॉल लाइन' पर काफी कड़े 
शब्दों का इस्तेमाल किया । अमरीका ने सोवियत संघ को अनाज देने तथा आधुनिक प्रविधि से 
जानकारी देने के अपने फैसले को बदलकर सोवियत संघ की कार्यवाही का विरोध किया। गुट- 
निरपेक्ष राष्ट्रों के नई दिल्‍ली शिखर सम्मेलन (7983) में कहा गया कि दूसरों के आन्तरिक 
मामलों में हस्तक्षेप न करने के सिद्धान्त के अनुरूप अफगानिस्तान से विदेशी फौजें हटाने के आधार 
पर कोई राजनीतिक हल निकाला जाये । 
अफगान संकट : राजनीतिक हल 


' अमरीका से हथियार प्राप्त करते हुए भी पाकिस्तान चूंकि यह कहता आया था कि वह . 
अफगानिस्तान संकट का राजनीतिक हल चाहता है, अतः संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में वह 
अफ गान सरकार के साथ अप्रत्यक्ष बातचीत करने को सहमत हुआ तथा पहले दौर की वातचीत 
जून 982 में हुई तथा संयुक्त राष्ट्र महाराभा द्वारा तैयार किये गये जिस चार-सूत्री फार्मूले 
पर भाग लेने वाले सभी पक्ष सहमत थे, वह निम्न प्रकार था : (9) अफगानिस्तान से विदेशी 
सैताओं की वापसी, (7) पाकिस्तान और अफगानिस्तान में वाहरी ताकतों का अहस्तक्षेप, (॥) 
ऐसे हस्तक्षेप के खिलाफ सम्भ्वतः सुरक्षा परिपद के पाँच स्थाई सदस्यों की अन्‍्तर्राप्ट्रीय गारंण्टी, 
और (९) अफगान शरणाथियों का अपने देश को लौटना, अफगानिस्तान लौटने पर अपनी पसन्द 
की सरकार का निर्माण तथा अफगानिस्ताव का गुटनिरपेक्ष स्वरूप । जिनेवा वार्ता के सभी पहले 
असफल रहे क्योंकि पाकिस्तान का कहना था कि पहले सोवियत संघ को सेनिकों की वापसी की 
समय-सारिणी वनानी चाहिए 


श्री बवरक करमाल के त्याग-पत्र देने के पश्चात्‌ डा० नजीवुल्ला ने शान्ति कार्यवाही की 
पहल की । उन्होंने अपने पहले ही वक्तव्य में सुन-खराबा समाप्त करने की अपील की तथा 
शरणार्थियों से वापस आमने को कहा और ]5 जनवरी, 987 को इकतरफा युद्ध विराम की, 
घोषणा की । यद्यपि विद्रोही ग्रुपों ने इस पेशकश को ठुकरा दिया तथापि अपने प्रयत्वों को जारी 
रखते हुए नजी वुल्ला सरकार ने जनवरी 987 में जेलों में बन्द विद्रोहियों के लिए भाभ माफी 
की घोषणा की तथा राष्ट्रीय सुलह सफाई की अपील की । 

अफगान संकट के हल के सन्दर्भ में वर्ष 988 का प्रारम्भ अच्छा सिद्ध हुआ। सोवियत 
विरेश मनन्‍्त्री शेवर्देनादुजे ने जनवरी !988 के पहले सप्ताह में काबुल का दौरा किया तथा व्यापक 
आधार पर मिली-जुली सरकार बनाने की कोशिश करने की योजनाओं की घोषणा की । श्री गोरवाचोव 


74 | अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति 


ने भी घोषणा की कि सोवियत सैनिकों का पूरी तरह हटना 5 मई, 88 से शुरू हो जायेगा, यदि 
जिनेवा भें 5 मार्च तक समझीता हो जाये । 
अफगान समझौता--संयुक्त राष्ट्र संघ की मध्यस्थता में 44 अप्रैल, 988 को साढ़े आठ 
साल पुराने संकट को खत्म करने के ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर हुए । अमेरिका और सोवियत , 
संघ गारण्टीकर्ता वन । अमेरिका की ओर से विदेश सचिव- जाज शुल्म और सोवियत संघ की 
ओर से विदेश मन्त्री शेवरवात्जे, अफगानिस्तान की ओर से विदेश मनन्‍्त्री क्षब्दुल वकील और 
पाकिस्तान की ओर से विदेश राज्य मनन्‍्त्री जैन नुरानी ने हस्ताक्षर किये। समझौते की मुख्य 
व्यवस्थाएँ निम्न प्रकार हैं 
. ]5 मई, 3988 से 9 भाह के भीतर संयुक्त राष्ट्र पयंवेक्षकों की देखरेख में रूसी सैनिकों 
की वापसी । 
2. अफगानिस्तान में रूस-अमरीका द्वारा हस्तक्षेप व प्रवेश न किये जाने के प्रति वचन- 
बद्धता । ५ 
3, विविध अफगान दलों व गुटों को रूस व अमरीका द्वारा : किसी प्रकार की सहायता न 
दिये जाने का आश्वासन । 
4, अफगानिस्तान की सम्प्रभुता व क्षेत्रीय अखण्डता व गुट निरपेक्षता की सभी देशों-द्वारा 
मान्यता तथा रूस व अमरीका द्वारा उसकी प्रत्याभूति । 
5, पाकिस्तान से अफगान शरणा्थियों की वापसी । 
6. समझौते के उल्लंघन व मतभेद की दशा में संयुक्त राष्ट्र प्रतिनिधि की उपस्थिति: 
पाक-अफगान वार्ता व समाधान की व्यवस्था । 
अफगानिस्तान के राष्ट्रपनि डॉ. मोहम्मद चजीव उल्लाह ने कहा है कि अफगान समस्या के 
समाधान के लिए उनकी सरकार अफगान मुजाहिदीन (विद्रोहियों) से वातचीत का सिलसिला शुरू 
करेगी । नजीब उल्‍लाह का यहु निर्णय वास्तव में सराहनीय है । यदि अफगान विद्रोहियों से वातचीत 
करके उनको सन्तुष्ट करने की कोशिश की जाये तो अफगान सेकट का समाधान हो सकता है । 
अमरीका अफगान विद्रोहियों को लगातार हथियार देता रहा है और सोवियत संघ-अफगान सरकार 
की पीठ पर हाथ रखे हुए है। ये दोनों महाशक्तियाँ यदि अफगानिस्तान में दखलन्दाजी बन्द कर 
दें तो समस्या. का समाधान आसानी से हो सकता है । 
पाकिस्तान के राष्ट्रपति जिया उल हक ने जिनेवा शान्ति समझौते को ऐतिहासिक बताते 
हुए कहा था कि यह 20वीं सदी का एक करिश्मा है। भारत ने आशा व्यक्त की कि इस समझौते 
के फलस्वरूप क्षेत्र में तनाव कम होगा और क्षेत्र में अत्याधुनिक ' हथियार जमा करने का बहाना 
समाप्त होने के कारण इन हथियारों को हटाने का काम भी शुरू होगा । , ४ 
अफगानिस्तान से सोवियत सेनाओं के हटने के बाद 2 नवम्बर, 989 को संयुक्त राष्ट्र 
महासभा ने अपनी सामान्य बैठक में सभी सम्बद्ध पक्षों से अफगानिस्तान में तुरन्त युद्ध बन्द करने 
का आह्वान किया । महासभा में सोवियत संघ तथा पाकिस्तान ने मिलकर प्रस्ताव रखा जिसमें 
अफगानिस्तान में युद्धरत सभी पक्षों से युद्ध बन्द करने की अपील की गयी। महासभा में यह मत 
भी व्यक्त किया कि अफगानिस्तान की अखण्डता, प्रभुता, राजनीतिक स्वावीनता, ग्रुट निरपेक्षता 
तथा इस्लामिक पद्धति को बनाये रखते हुए ही इस समस्या का शान्तिपूवंक समाधान हो पायेगा । 
महासभा में शरणाथियों को द्वतगति से अफग्रानिस्तानव वापस भेजने के लिए कदम उठाने की भी 
अपील की तथा उनके पुनर्वास में सहायता करने का वचन दिया । 
यदि अमरीका और पाकिस्ताव अफगान विद्रोहियों को मदद जारी रखने पर भड़े रहते है, 
तो अकगानिस्तान में शान्ति स्थापित होने: की आशा मृग्रतृष्णा ही सिद्ध हो सकती है । ' 
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(2) कम्पुचिया समस्या के 
(९६5४7?ए7एप्लर्हार ए२08,8]/) 


सन्‌ 970 के दशक से कम्पूचिया अमेरिका, सोवियत संघ व चीन के बीच की राजनीति 
| शिकार बनकर विताश के कगार पर खड़ा हुआ है । 
कम्पूचिया में, जिसे पूर्व में कम्बोडिया भी कहा जाता था, पिछले 3 वर्षो से प्रमुख चार 
गुटों पोल पोट की खमेर रूज गुरिल्ला टुकड़ियाँ, लोकतान्त्रिक कम्पूचिया प्रतिरोध गुट (सिहानुक 
मोर्चा), खमेर राष्ट्रीय जनमुक्ति मोर्चा (के० पी० एन० एल० पी०) तथा जनवादी हेंग सेमरिन 
सरकार की सेना में लगातार सत्ता का संघर्ष जारी है। 
प्राचीन काल में कम्बीडिया कम्बुज के नाम से विख्यात था। हिन्दचीन के नाम से जाने 
गये क्षेत्र के तीन राज्यों--लाओस, कम्बोडिया व वियतनाम--में से कम्बोडिया मैकांग नदी के 
कारण सबसे अधिक उपजाऊ है । इसी राज्य में दक्षिणी-पूर्वी एशिया की सबसे विशाल झील--- 
टोनलेसैप विद्यमान है । कम्बोडिया का क्षेत्रफल 66 हजार 600 वर्गमील है तथा 978 में यहाँ 
की कुल जनसंख्या 78,88,000 थी । इसमें से 53,34,000 खेमरस, 2,8,000 चीनी शेष 
अन्य लोग है । यहाँ की अधिकांश जनसंख्या बौद्ध धर्म को मानने वाली है । यह थाईलैण्ड, लाओस 
व वियतनाम से घिरा हुआ है । इसके दक्षिण में श्याम की खाड़ी स्थित है । 
फ्रांस के लोग सबसे पहले यहाँ धर्म-प्रचार करने के लिए आये थे । द्वितीय विश्व-युद्ध तक 
कम्बोडिया के लोग स्वतन्त्रता के प्रति इतने उदासीन थे कि 75 वर्ष के फ्रांसीसी प्रभुत्व के काल 
में एक बार भी उन्होने स्वाधीनता की बात को लेकर विद्रोह नहीं किया | द्वितीय महायुद्ध के 
दोरान जब जापान हिन्दचीन के क्षेत्र की ओर पैर पसारने लगा तव कम्बोडिया के लोगों की 
आंखे खुलीं और उन्होंने महसूस किया कि फ्रांस भी कितना निर्वबल है । जब फ्रांस की दुर्बलता 
उनके सम्मुख स्पष्ट हुई तो उन्होने शासन में परिवर्तत की बात पर विचार करना प्रारम्भ किया । 
मार्च 945 में जब फ्रांस के शासन से मुक्त होकर जापान के संरक्षण में कम्बोडिया स्वतनत्र हुआ 
तो राजा को शासन का असीमित अधिकार प्राप्त हो गया । जापान के आत्मसमर्पंण के बाद फ्रांस 
के शासक कम्बोडिया में फिर पहुँच गये । परिणाम यह हुआ कि 953 तक कम्बोडिया फ्रांस के 
शिकंजों में जकड़ा ही रहा । कम्वोडिया की स्वतन्त्रता के लिए प्रयत्न आरम्भ हुए और 9 नवम्बर, 
953 को उसे पूर्ण स्वतस्त्रता दी गयी । 953 से 47 मार्च, 4970 तक यहाँ राजकुमार नरोत्तम 
सिहनुक का शासन“था । सिंहनुक राज्य प्रमुख व सम्राट होने के साथ-साथ शासन का प्रमुख भी 
बन गया । अगस्त 969 से जनरल लोननोल का प्रधानमन्त्री और राजकुमार विशुवत्‌ का उप- 
प्रधानमच्च्री बनना कंम्बोडिया को राजनीति में एक महत्वपूर्ण परिवर्तत का प्रारम्भ सिद्ध हुआ । 
उन दोनो ने शासन की शक्ति को अपने हाथों में केन्द्रित करना प्रारम्भ कर दिया । सिंहनुक का 
शुकाव भले ही चीन की ओर था, जनवरी 4970 भें सिह॒तुक चिकित्सा के लिए देश के बाहर 
गये । पड़यन्त्रकारियों को अनुकूल अवसर प्राप्त हो गया और उन्होंने सिहनुक का तख्ता पलट 
दिया। सिहनुक भागकर पीकिय चले गये जहाँ उन्होने कम्पूचिया की निर्वासित सरकार की 
स्थापना की । 
चीन में सैनिक सहायता प्राप्त करके पोलपोट के नेतृत्व में मार्च 975 में लोवनोल का 
तेख्ता पलट दिया गया । दिसम्बर 975 से अप्रैल !7976 तक सिंहनुक कम्बुजिया के संवंधानिक 
अध्यक्ष रहे। 4 अप्रैल, 4975 को रिवउसफान राष्ट्रपति बनाये गये किन्तु सारी शक्ति प्रधान- 
भन्‍त्री पोलपोट के हाथों में केन्द्रित होती गयी । पोलपोट ने नाममात्र के लिए सिंहनुक को राष्ट्राध्यक्ष 
बना दिया तथा वास्तविक राज्य सत्ता अपने हाथों मे रखी । ज्ञातव्य है कि सिंहानुक को राष्ट्राध्यक्ष 
बनाने के बावजूद भी उन्हें उनके महल के अन्दर ही एक वर्ष तक वन्दी बनाकर रखा गया, जिससे 
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चिढ़कर उन्होंने राष्ट्राध्यक्ष पद से भी त्याग्रपत्र दे दिया। पोलपोट ने आम नागरिकों पर काफी 
अत्याचार किये । ऐसा, कहा जाता है कि उसने कम्पूचिया की सांस्कृतिक क्रान्ति में 70 लाख की 
कुल आबादी में से 30 लाख लोगों को मौत के घाट उतार दिया। उसे एशिया का “ईदी अमीन' 
कहा जाने लगा । कम्पूचिया एक यातना शिविर बनकर रह गया । 

पोलपोट के अत्याचारों के फलस्वरूप लगभग [$ लाख कम्बुजियावासी वियतनाम और 
थाईलेण्ड की तरफ कुच कर गये । इन्होंने ही हेंग सामरिन के नेतृत्व में राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चे का 
निर्माण किया । हेंग सामरिन ने वियतनाम में शरण ले ली । इधर अच्तर्राप्ट्रीय राजनीति में तेजी से 
परिवर्तन आ रहा था । 975 में ज्यों ही वियतनाम के एकीकरण की घोषणा की गयी चीन से 
उसके सम्बन्ध बिगड़ गये, क्योंकि वियतनाम की पीठ पर सोवियत संघ का हाथ था । दूसरी तरफ 
चीन कम्पूचियाई मामले पर दोनों महाशक्तियों के सैनिक हस्तक्षेप को एकदम निष्प्रभावी करना 
चाहता था । इसी उद्देश्य से चीनी नेताओं ने पोलपोट को युद्ध के लिए भड़क़ा दिया और उसकी 
गुरिल्ला टुकड़ियों को भरपूर सामरिक सहायता मुहैया करायी । दूसरे, चीन के कहने पर पोलपोट ने 
वियतनाम की दक्षिण-पश्चिम सीमा पर उपद्रव मचाना शुरू किया। उधर उत्तरी सीमा पर 
वियतनाम , चीन से उलझ रहा था। आखिरकार 3! दिसम्बर 977 को पोलपोट सरकार ते 
वियतनाम से कूटनीतिक सम्बन्ध तोड़ने की घोषणा कर दी और उसके एक वर्ष बाद 25 दिसम्बर, 
978 को वियतनाम की सेता कम्पूचिया में घुस गयी । वियतनामों की सहायता से हेंग सामरित 
7 जनवरी, सन्‌ 979 को राजधानी नेम पेन्ह पर अधिकार करने में सफल हो गया । वियतताम 
से कम्पूचिया में सैनिक हस्तक्षेप करके समानाक्तर सरकार स्थापित करवायी । हेंग समरिन भी 
पहले पूर्वी कम्पूचिया में खमेर रूज सेना के कमाण्डर थे, मगर उनके अत्याचारों से चिढ़कर वे 
अलग हो ग्रे थे । वियतनामी सेना की मदद से उन्हें सत्तारूढ़ होने में कामयाबी हासिल हुई और 
पोलपोट देश छोड़कर थाईल॑ण्ड चले गये, जहाँ छापामारों ने नई हेंग सेमरिन सरकार के खिलाफ 
संघर्ष छेड़ रखा था। 975 में थाईलैण्ड ने चीन के साथ कुटनीतिक सम्बन्ध कायम किये और उसी 
समय से यह' देश वियतत्ताम के खिलाफ चीन तथा अमरीकी मुहिम का अड्डा बना हुआ है, क्योकि 
कम्पूचिया को मिल रहे वियतनामी समर्थत के पीछे सोवियत संघ का हाथ है । कुछ लोगों की 
धारणा है हि कम्पूचिया में वियतनाम की भुमिका ठीक उसी प्रकार की रही है जिस प्रकार की 
भारत की भूमिका 97 में पूर्वी पाकिस्तान में रही । 

अमरीका और चीन कम्पूचिया की पोलपोट सरकार को मान्यता देते रहे जबकि भारत 
सहित कई देशों ने हेंग सामरिन सरकार को मान्यता दी है । 

कम्पूचिया में हेंग सामरिन सरकार ने 98 में निर्वाचन भी क राये किन्तु उसे अन्तर्रा- 
प्ट्रीय स्वीकृति नही मिल पायी । देश के अधिकांश भाग पर हेंग सामरित का अधिकार है परन्तु 
थाईलेण्ड से लगने वाली सीमाओं पास अंगकोरवाट के मन्दिरों में पोलपोट की सेनाएँ भी सक्रिय 
रही हैं | यहीं से वे छापामार हमले करते रहे हैं । 

हेंग सामरिन' सरकार को सोवियत संघ, वियतनाम, अफगानिस्तान, लाओस, पएर्वी जर्मनी, 
हंगरी और बल्गारिया ने राजनयिक मान्यता दे दी किन्तु पश्चिमी शक्तियाँ पोलपोट सरकार को 
ही कम्पूचिया की वैध सरकार मानती रही हैं । गुटनिरपेक्ष देशों के हवाना शिखर सम्मेलन 
(!979) तथा नई दिल्‍ली शिखर सम्मेलन (982) ने कम्पूचिया के स्थान को रिक्त रखना ही 
उचित समझा । यहाँ तक कि दक्षिण-पूर्वी एशिया के प्रमुख राज्यों--इण्डोनेशिया, मलयेशिया, 
फिलीपाइन, सिंगापुर और थाईलैण्ड ने भी कम्पूचिया की हेंग सामरिन सरकार को मान्यता ब्रदात 
नहीं की है। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद्‌ ने जनवरी 7979 में एक प्रस्ताव पारित कर यह 
माँग की कि कम्पूचिया से सभी विदेशी सेनाएँ हटायी जायें। किन्तु रूस द्वारा इस प्रस्ताव को बीटो 
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कर दिया गया | अक्टूबर 980 में महासभा ने एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें 3 
प्रतिनिधि को ही महासभा में स्थान देते रहने कस स्वीकार किया । 4 नवम्बर, ) 
महासभा ने एक अन्य प्रस्ताव पारित किया जिसमें निम्नलिखित बातों का कि 
कम्पूचिया मे सभी विदेशी सेनाओं को तत्काल हटाया जाय; (ख) कम्पुचिया के आन्तरिक 2 
में सभी हस्तक्षेप समाप्त किये जायें; (ग) कम्पूचिग्ना में संयुक्त राष्ट्र की देखरेख में घखुनाव क 
जायें; (१4) महासचिव कम्पूचिया के प्रश्न पर एक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाने की सम्भावनाओं 
प्र बा द 98॥ में न्यूया्क में महासचिव डॉ० कुर्त वाल्डाइम ने कम्पूचिया समस्या के समा- 
धान के लिए एक उन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया । इस सम्मेलन में 'तीन बातों पर जोर 
दिया गया : ([+) कम्पूचिया मे 329 (४) जितनी जल्दी हो सके सेनाओं की वापसी तथा 
दास प्दकी देखरेख में चुनाव । 
का शा के कारण कम्पूचिया की समस्या आज भी जटिल और उलझन- 
कारी बनी हुई है । कि रे 
तहानुक द्वारा निर्वासित सरकार का ग 
5380 982 में थाईलैण्ड में राजकुमार सिंहनुक के नेतृत्व मे निर्वासित मिली-जुली 
कम्पूचिया सरकार का गठन किया गया और तभी से हेँग सामरिन सरकार को उखाड़ फेंकने की 
कोशिश जारी है। सिर्वासित सरकार में राजकुमार के अलावा पोलपोट, >ूपू सम्पन और गैर- 
साम्यवादों खमेर राष्ट्रीय जन मुक्ति मोर्चे (के० पी० एन० एल० एफ०) के नेता सोन सान भी 
शामिल थे । 
राजकुमार मिहानुक उसके अध्यक्ष वने और खमेर रूज नेता ख्यू सम्पन उपाध्यक्ष । इसके 
बाद सिहानुक लम्बे समय तक चीन वी राजधानी बीजिंग में रहते रहे और उनकी तथाकथित 
सरकार की गुरित्ता सेना थाईलैण्ड की सीमा के भीतर से कम्पूचिया पर हमले करती रही । 
कम्पूचिया में हेंग सामरिन जनवादी सरकार वियतनाम की मदद और भारत सहित विश्व 
के अधिप्तंश्य देशों की मान्यता के आधार पर सुदृढ़ बनी रही है । प्रधानमन्त्री हुमसेन सहित अन्य 
राजनीतिक नेताओं को यह पक्‍करा विश्वास हो गया है कि देश के प्रमुख चार गुटों में सत्ता संघर्ष 
छिड़े र॒टने के कारण कम्यूचिया की सास्ृतिक, राजनीतिक, सामाजिक व आधिक दशा एकदम 
चौपट होती जा रही है। अतः ऐसे नाजुक समय में सभी राजनीतिक दलों के नेताओं की यह्‌ 
आम राय है कि वर्तमान स्थिति को लम्बे समय तक जारी नहीं रखा जा सकता”है। उनका 
हयाल है कि किसी न किसी प्रकार राष्ट्रीय सहमति के आधार पर देश की राजनीति भें स्थिरता 
लानी होगी, ताकि देश की गिरती क्षाथिक स्थिति तेजी से सम्भाली जा सके । 
कम्पूषिया में महाशक्तियों का हस्तक्षेप ह 
कम्बोडिया मे गुट-निरपेक्षता की नीति को अपने वैदेशिक सम्बन्धो का आधार बनाया है । 
स्वतन्त्रता की प्राप्ति के 30 वर्ष बाद भी कम्बोडिया आश्वस्त नही हुआ कि उसके ऊपर से सारे 
संकट टल धुके है। उसको आज भो यह सन्देह है कि विदेशी लोग उसकी आजादी का हरण 
करना चाहते हैं। थाईलेण्ड और वियतनाम, जो उसके निकट्तम पड़ौसी हैं, उसके पुराने शत्रु हैं । 
उसकी भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि वह सदैव दूसरे देश के आक्रमण के लिए खुला हुआ है। 
उसके पास इतनी सैन्य शक्ति भी नहीं है जो वह अपनी सीमाओ की सम्भावित शत्रुओं से रक्षा कर 


सके। इसीलिए कम्बोडिया ने असंलग्व व तटस्थ रहता ही सबसे अधिक व्यावहारिक समझा | 
कम्बोडिया को अपनी इस नीति के कारण ही देश में चल रह 


| ही विकास योजनाओं के लिए दोनों 
गुटों से आधिक व तकनीकी सहायता प्राप्त होती रही। चीन, संयुक्त राज्य अमरीका तथा सोवि- 
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यत संघ ने कम्बौडिया को सहायता दी । सहायता ग्रहण करते हुए भी कम्बोडिया चीन की विस्तार- 
वादी नीति को भूला नहीं है और वह इस ओर भी सचेत है कि दोनों गुट उसको अपनी ओर 
मिलाने का भरसक प्रयत्न करते रहे हैं । मं 

तटस्थता के विपय में 4! सितम्बर, 7957 को कम्बोडिया की राष्ट्रीय सभा ने एक 
अधिनियम पारित किया । इस अधिनियम द्वारा कम्बोडिया की तठस्थता को राज्य के कानूनों का 
एक अंग्र बना दिया गया । अपने इसी अधिनियम के अनुसार कम्बोडिया न तो चीच व रूस से और 
न अमरीका से ही सैनिक सहायता प्राप्त करने को तैयार हुआ । लाओस के गृह-युद्ध के विषय में 
कम्बीडिया ने तटस्थता का सिद्धान्त प्रतिपादित करते हुए विदेशी शक्तियों से अपने हाथ खींच लेने 
का अनुरोध किया। 970 के प्रारम्भ में सिहानुक के अपदस्थ होने के साथ कम्बोडिया की तट- 
स्थता का युग समाप्त हो गया । सिंहानुक ने अपने समय में व्यक्तिगत प्रभाव से 'कम्बोडिया की 
तटस्थता को कायम रखा। मार्च 970 में जनरल लोननोल का अभ्युदय अमरीका द्वारा प्रेरित 
था । अमरीका के राष्ट्रपति निक्‍सन ने अमरीकी सैनिकों को कम्बोडिया में घुसने की अनुमति देते 
की घोषणा कर दी । 970 में अपदस्थ होने के बाद राजकुमार पिंहानुक ने चीन में शरण ली । 
चीन से समर्थन और सहायता प्राप्त करके ही ख्मेर ने माचं॑ 975 भें लोननोल का तख्ता पलट 
दिया। परन्तु सिंहानुक भी वहाँ बहुत दिनों तक सत्तारूढ़ नहीं रह सके । उन्हें चीव समर्थक पोल- 
पोट के लिए अपने पद से त्यागपतन्न देना पड़ा । स्वतम्त्र वियतनाम का उदय चीन के गले नहीं 
उतरा । अत: चीन के इशारे पर'पोलपोट की सरकार ते' वियतनाम के साथ सीमाओं पर सैनिक 
मुठभेड़ें आरम्भ कर दीं। परन्तु इसकी प्रतिक्रिया स्वयं कम्पूुचिया मे अनुकूल नहीं हो सकती थी 
परिणामत: उसके विरुद्ध एक व्यापक विद्रोह उठ खड़ा हुआ जिसकी परिणति जनवरी 979 में 
पोलपोट के पतन तथा सामरिन के नेतृत्व में नये शासन के उदय के द्वारा हुई। हेँग सामरिन को 
वियतनाम ने भरपूर सहायता एवं सहयोग दिया । चीन में सुरक्षा परिषद्‌ में यहाँ तक कहा कि 
वियतनाम और सोवियत संघ के सक्तिय सहयोग से कम्पूचिया पर हेंग सामरिन जैसे विद्रोहियों का 
शासन स्थापित हुआ है। सिहानुक ने कहा कि वियतनाम को बिना शर्त॑ कम्पूचिया से हट जाना 
चाहिए। यह सच है कि वियतनामी सैनिकों ने कम्पूचिया में हस्तक्षेप किया और वियतवाम की 
पाठ सिखाने के लिए चीन ने (फरवरी 979) उस पर आक्रमण कर दिया । 

महाशक्तियों के हस्तक्षेप के कारण कम्पूचिया की समस्या जटिल और उलझनकारी है । 
चीन और वियतनाम दोनों ही नहीं चाहते कि कम्पुचिया अपने आप' को स्वतन्त्र और तटस्थ मह- 
सूस करे । चीन पोलपोट को चाहता है । हेंग सामरिन की ओर में वियतनामी विस्तारवादी 
आग्नेय ' एशिया में अपना फन फैला रहा है। सोवियत का हस्तक्षेप प्रत्यक्ष नहीं रहा बल्कि 
वियतनाम के माध्यम से अप्रत्यक्ष रहा है। अमरीका से प्रेरणा पाकर ही वियतनाम को सबक 
सिखाने के उद्देश्य से चीन ने 7 फरवरी, 979 को उस पर आक्रमण किया था | कम्पूचियां में 
निरन्तर युद्ध स्थिति के कारण थाईलैण्ड की सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो गया है, परिणामस्वरूप 
आज थाईलैण्ड विदेशी शक्तियों, विशेषकर अमरीका, का अड्डा बना हुआ है। उसके माध्यम से 
ही पोलपोट सरकार के बचे-खुचे लोगों को आधिक सैनिक सहायता मिल रही है । 

ऐसा कहा जाता है कि रूस कस्पूचिया में चल रहे संघर्ष में दो से लेकर तीन अरब डॉलर 
प्रति वर्ष के हिसाब से झोंक रहा है जो उसकी अपनी अर्थव्यवस्था पर बड़ा भार है । पिछले दो 
साल से वे वियतनाम से गुप्त वार्ताओं में यह कह रहे हैं कि वह कम्पूचिया से सेवा बुला ले । यह 
रूसी दबाव का प्रतिफल है कि वियतताम ने कम्पूचिया से सेना हटाने का वादा किया है और यह 
लगने लगा है कि 990 तक कम्पूचिया की समस्या हल हो जायेगी । वियतनामी विदेशमन्ती 
नुपुन को थाच ने भी कहा है कि इस साल के अन्त तक कम्पूचिया में मौजूद सवा लाख वियतनामी 
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सैनिकों में से लगभग 50 हजार तो अवश्य ही वापस आ जायेंगे। ज्ञातव्य है कि वियतनाम 
नवम्बर 989 में कम्पूचिया से लगभग एक लाख वियतनामी सैनिकों को वापस बुला चुका है । 
संयुक्त राष्ट्र संघ और कम्पुचिया समस्या 

दिसम्बर [978 में गणतन्त्रवादी कम्पूचिया और वियतनाम के बीच लड़ाई छिड़ जाने के बाद 
कम्पूचिया की स्थिति और दक्षिण-पूर्वी एशिया में सापेक्ष विकासों पर सुरक्षा परिपद्‌ द्वारा 979 
के पूर्वार्द में विचार किया गया था । जनवरी में सुरक्षा परिषद्‌ की बैठक गणत्तल्त्रवादी कम्पूचिया, 
जिसने वियतनाम पर आक्रमण करने का आरोप लगाया था, के अनुरोध पर हुई। सुरक्षा परिषद्‌ 
मे उस प्राह्य संकल्प पर विचार किया जिसने राज्यों के आन्तरिक मामलों में अहस्तक्षेप के सिद्धान्त 
के कठोरता से पालन किये जाने की माँग होती और सभी विदेशी सेनाओं को घेराबन्दी का पालन 
करने, दुश्मनी समाप्त करने और गणतनन्‍्त्रवादी कम्पूचिया से हटने की माँग की होती । उस प्रारूप- 
संकल्प और उसी के समान अन्य पर परिषद्‌ द्वारा मार्च में दुबारा विचार किया गया था परल्तु 
उसके एक स्थायी सदस्य (सोवियत संघ) के नकारात्मक मत (५७०) के कारण स्वीकृत नहीं किया 
जा सका। 

बाद में पँँच एशियाई राज्यों--इण्डोनेशिया, मलेशिया, फिलीपीस, सिग्रापर और थाईलैण्ड 
--के अनुरोध पर सन्‌ 979 के अपने नियमित सत्र में कम्पुचिया प्रश्न पर महासभा द्वारा विचार 
किया गया था। महासभा ने एक संकल्प स्वीकृत किया जिससे संघर्ष से सम्बन्धित सभी पक्षों को 
उसी समय से संघर्ष समाप्त करने को प्रवृत किया गया था--कम्पूचिया से सभी विदेशी सेनाओं के 
हुट जाने की भाँग की, कम्पूचिया के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप करने से अलग रहने की अपील 
सभी राज्यों से की और संकल्प लिया कि कम्पूचिया के लोगों को बाह्य हस्तक्षेप, तोड़-फोड़ या 
बल प्रयोग की कार्यवाही बिता गणतन्व्रात्मक रूप से अपनी खुद की सरकार घुनने में समर्थ बनाया 
जाये । महासभा ने तमाम राज्यों और राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों से कम्पुचिया की नाग- 
रिक जनसंख्या को मानवतावादी सहायता देने को अपील की । 

महासभा के 4980 के एक निर्णय द्वारा जुलाई 98 में न्यूयार्क में आयोजित अच्तर्रा- 
ट्रीय सम्मेलन ने कम्पूचिया पर एक घोषणा स्वीकृत की जिसने राजनीतिक निबटारे के बुनियादी 
सिद्धान्त को पुनः पुष्ट किया और ऐसे निबढारे के तत्व निर्धारित किये । सम्मेलन ने एक प्रस्ताव 
पारित किया जिसमें : (क) कम्पूचिया मे युद्धविराम, (ख) जितनी जल्दी हो सके सभी सेनाओं की 
वापसी; (ग) संयुक्त राष्ट्र की देखरेख में खुनाव की बात कही गयी थी | 

बाद में ।98] अपने नियमित सत्र में महासभा ने धोषणा स्वीकृत की और महासचिव से 
विशद राजनीतिक निबदारे के लिए अपनी पद-शक्ति का उपयोग करने अनुरोध किया । 

अक्टूबर 982 में महासभा को प्रतिवेदित करते हुए महासचिव ने कहा कि उसने अपनी 
पदशक्ति के प्रयोग में प्रत्यक्ष रूप से सम्बन्धित राज्यों से परामर्श किये थे और उनके विशेष प्रति- 
निधि ने भी क्षेत्रीय सरकारों से वार्ताएँ की थी परन्तु अभी भी सम्बद्ध पक्षो के बीच समस्या के 
प्रकार और शान्तिपूर्ण समाधान के तरीकों, दोनो के बारे में बड़े अन्तर विद्यमान है। उन्होने 
बनाया कि वे अपनी पद शक्ति का उपयोग जारी रखने और शान्तिपुर्ण समाधान की खोज में लगे 
सभी पक्षों की सहायता करने के लिए कृत निश्चय हे । 

4 नवम्बर, 988 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने कम्पूचिया से वियतनामी सेना की चापसी 
सम्बन्धी एक प्रस्ताव पारित किया। प्रस्ताव में माँग की गयी कि कम्पुचिया से सभी विदेशी 
सेनाएँ अन्तर्राष्ट्रीय एजेल्सी की निगरानी में हटा ली जायेँ । 
कस्पूचिया समस्या और भारतीय दृष्टिकोण 

वियतनामियो की सहायता से हूँग सामरिन ने 7 जनवरी, 979 को कम्पूचिया की राज- 
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घानी नेमपेन्ह पर अधिकार कर्र लिया, हेंग सामरिन सरकार को सोवियत संघ, वियतनाम, 
अफगानिस्तान, लाओस, पूर्वी जननी आदि ने मान्यता दे दी । किन्तु पश्चिमी शक्तियाँ पोलपोट 
सरकार को ही कम्पूचिया की वैध सरकार मानती रहीं । वियतनाम और सोवियत संघ ने भारत 
से हेंग सामरिन सरकार को मान्यता देने का आग्रह किया । किन्तु मोरारजी सरकार ने परम्परागत 
नीति के अनुसार भारत की स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा---'हम अभी टश्थिति का मूल्यांकन कर 
रहे हैं, और ज्यों ही कम्पूचिया में जनजीवन सामान्य हो जायेगा, राज्य पर सरकार का पूरा निय- 
नत्रण हो जायेगा, भारत कम्पूचिया को तुरन्त मान्यता प्रदान कर देगा । ः 

अत्याचारी पोलपोट सरकार को मार भगाने वाली हेंग सामरिन सरकार को भारत ने 
इसलिए मान्यता नहीं दी कि पोलपोट का आका चीन नाराज हो जायेगा । पोलपोट की सरकार 
विदेशमन्त्री वाजपेयी के चीन जाने के कुछ हफ्ते पहले जनवरी 979 में ही गिरी थी । यदि हेंग 
सामरिन सरकार को मान्यता दे दी जाती तो शुभ यात्रा के समय अपशकुन जी हो जाता । प्रधान- 
मन्दरी देसाई ने कहा था कि यदि हेंग सामरिन मान्यता माँगे तो दे देंगे । उन्होंने माँग मान ली। 
अब भारत सरकार ने पैंतरा बदला और कहा कि किसी भी सरकार को मान्यता देने के पहले यह 
देखना चाहिए कि सारे राष्ट्र पर उसका प्रभावी अधिकार है या नहीं । क्योंकि पोलपोट की कुछ 
फौर्जों अब भी मुक्ति मोर्चे से भिड़ी हुई थीं, इसलिए मान्यता का मामला टाल दिया गया । अब यह 
भी कहा गया कि रूसी खेमे के अतिरिक्त प्रमुख ग्रुट-निरपेक्ष देशों ने हैंग सामरिन सरकार को 
मान्यता दी है । इसलिए भी भारत मान्यता नहीं दे रहा है । 

लेकिन असलियत यह थी कि पोलपोट और हेंग सामरितर तो केवल दस्ताने थे। उनके 
नीचे क्रशः: चीन और वियतत्ताम के घूँसे एक-दूसरे पर चल रहे थे । इसीलिए भारत चीन को 
नाराज नहीं करना चाहता था । 

जुलाई 980 में भारत की नयी सरकार (श्रीमती गाँधी) ने कम्पूचिया की हेंग सामरिन 
सरकार को मान्यता दे दी । निस्सन्देह भारत 'किसी देश को राजनयिक मान्यता देने के लिए 
स्वतन्त्र है परन्तु वियतनामी सेनाओं के कम्पूचिया में रहते हेंग सामरिन की सरकार को जुलाई 
980 में मान्यता देकर उसने अपनी स्वतनन्‍्नर विदेश नीति का परिचय दिया है, न गरुटनिरपेक्ष 
सिद्धान्तों को पुष्ट किया है और न उस दक्षिण-पुर्व एशिया में अपने नेतृत्व को निखारा है। 
'एशियान' देश भारत को शंका की दृष्टि से देखने लगे है और कुछ भारत को “रूसी हितों का 
रक्षक' मानने लगे हैं। आलोचकों का कहना है कि भारत ने रूसी दबाव में आकर ही कम्पूचिया 
की हेंग सामरिन सरकार को मान्यता दी है । 

आजकल भारत़ और कम्पूचिया के सम्बन्ध मित्रतापूर्ण हैं। निर्भुट देशों में भारत ही पहला 
देश है जिसने हेंग सामरिन को 980 में मान्यता दे दी । वियतनाम को छोड़कर दक्षिणी-पूर्षी 
एशिया के किसी अन्य देश ने हेँंग साररिन की सरकार को मान्यता नहीं दी । यहाँ तक कि संयुक्त 
राष्ट्र संघ में पोलपोट को ही मान्यता प्राप्त है । 

6 नवम्बर, 988 को कम्पूचिया के प्रधान मन्त्री हुनसेन ने भारत की चार-दिवसीय 
राजकीय यात्रा की । श्री सेन की भारत यात्रा का उद्देश्य कम्पूचिया समस्या के राजनैतिक समा- 
पान के अन्तिम प्रयासों से भारतीय नेताओं को अवगत कराना व सलाह-मशविरा करना था । 
कम्पुच्िया के प्रधानमन्त्री व सिहानुक के बीच समझौता 

कम्पूचिया के भूतपूर्व राष्ट्राध्यक्ष नरोत्तम सिंहानुक और वहाँ के प्रधानमन्त्री हुनसेन के 
बीच फ्रांस में 4 दिसम्बर 987 को एक समझौता हुआ । कम्पूचिया में नौ वर्ष पहले गठित 
कम्युनिस्ट सरकार के प्रधानमस्त्री और सरकार विरोधी गुट के बीच यह पहली बातचीत थी। 
संयुक्त विशप्ति में दोनों नेताओं ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि कम्पूचिया समस्या का समा- 
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धान राजनीतिक होना चाहिए। इसके अतिरिक्त उन्होंने समस्या के समाधान के लिए सभी गुटों 
के बीच सीधी वार्ता की आवश्यकता पर बल दिया ताकि कम्पूचिया को शात्तिपूर्ण स्वतस्त्र जन- 
तान्त्रिक सम्प्रभुता सम्पन्न गुट निरपेक्ष देश बनाया जा सके । विज्ञप्ति के अनुसार देश में संघर्षरत 
सभी गुटीं के बीच जब समझोता हो जायगा तब समझोते को सुनिश्चित करने के लिए कम्पूचिया 
की स्वतन्त्रता और दक्षिणपूर्व एशिया में शान्ति और स्थायित्व की यगारण्टी के लिए अन्तर्राष्ट्रीय 
सम्मेलन बुलाया जायगा । 

वार्ता का दूसरा चक्र दोनों नेताओं के बीच 22 जनवरी, 988 को फ्रांस में समाप्त हुआ 
जिसमें उन्होंते कम्पूचिया के अन्य दो प्रमुख विपक्षी संगठनों को भी वार्ता में शामिल होने के लिए 
विशेष रूप से आमन्त्रित किया । इसी सन्दर्भ में वार्ता का तीसरा दौर उत्तर कोरिया की राजधानी 
प्योंगयांग में अप्रैल 988 में चला जिसमें दोनों पक्षों ने महत्वपुर्ण फैसलों पर अपनी सहमति 
व्यक्त की । 

कम्पूचिया समस्या का हल ढूंढ़ने के लिए 22 से 28 जुलाई 88 तक वार्ता का चौथा दोर 
बोगोर (इण्डोनेशिया) में सम्पन्न हुआ । लेकिन यह बैठक कोई ठोस मुद्दा सामने नहीं ला सकी । 
इस बैठक की सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि इस वार्ता में कम्पूचिया से सम्बन्धित सभी प्रतिनिधि 
मौजूद थे । पाँचवों दौर की वार्ता अक्टूबर 988 में जकार्ता में हुई जिसमें सभी पक्ष कम्पूचिया में 
अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति सेना के तैनात करने पर एकमत नहीं हो सके । इसके अलावा राजकुमार 
सिहानुक क्रूर भत्याचारी पोलपोट की सत्ता की भागीदारी के एकदम विरुद्ध हैं जबकि चीन व 
अमरीका सदव से इसकी जोरदार वकालत करते रहे हैं । 

राजकुमार सिंहानुक के अनुसार कम्पूचिया में संयुक्त राष्ट्र की देखरेख में अमन-चैन लाना 
सम्भव है, मगर सबसे पहले वियतनामी सेना की वापसी जरूरी है । 

कम्पूचिया के मामलों में राजकुमार सिंहानुक ऐसी घुरी है, जिनकी उपेक्षा करके वहाँ 
सामान्य स्थिति लाने की बात सोची भी नही जा सकती । मगर श्री नरोत्तम सिहानुक के प्रस्ताव 
हेंग सामरित सरकार को मान्य होगे, इसकी उम्मीद बहुत कम है । उन्होंने सीधे-सीधे संयुक्त राष्ट्र 
महासचिव की देखरेख में नॉम्पेन्ह से तमाम विदेशी फौजों की वापसी, इस मामले पर अच्तर्राष्ट्रीय 
सम्मेलन बुलाने और निष्पक्ष चुनाव कराने की माँग की है। 

27 जुलाई, 988 को नरोत्तम सिहानुक ने कम्यूचिया में जारी लड़ाई को समाप्त करने 
के लिए चार पादियों की एक सरकार बनाने का प्रस्ताव रखा । उन्होंने वियतनामी सेना की 
अविलम्ब वापसी तथा इस समस्या के शान्तिपूर्ण समाधान के लिए एक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन 
बुलाने पर भी जोर दिया । ज्ञातव्य है कि पिछले कुछ समय से छह एसियान राष्ट्र (इण्डोनेशिया, 
हक सिगापुर, फिलीपीन, बुनेई तथा मलेशिया) भी वियतनामी सेना की वापसी की माँग करते 
रह है । 
वियतनाभी फौजों की वापसी 

2 मई, 989 को जकार्ता में कम्बोडिया के प्रधानमन्त्री हुनसेन तथा राजकुमार सिंहानुक 
के बीच एक समझोता हुआ जिसके अन्तर्गत दोनों नेता इस बात पर सहमत हो गये कि कम्बोडिया 
में एक सर्वोच्च परिषद्‌ गठित की जायेगी और इसके अध्यक्ष राजकुमार सिंहानुक होंगे । वियतनामी 
फौजों का अन्तिम दस्ता 26 सितस्वर, 989 को कम्बोडिया सीमा चौकी को पार कर वियतनाम 
हे । इसके साथ ही औपचारिक रूप से कम्बोडिया में वियतनामी फौजों की उपस्थिति समाप्त 

गयी । + 
. सन्‌ 985 में गोबाच्योव के सत्ता में आने के वाद कम्पूचिया की समस्या के प्रति सोवि- 
यत संघ के बदलते रुख को देखकर अब अमरीका, चीन व थाईलैण्ड भी इस समस्या के प्रति अपने 
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दृष्टिकोणों में परिवतेन ला रहे हैं। इस समस्या से सम्बद्ध पक्षों के दृष्टिकोण में आया यह परि 
बर्तन यदि जारी रह सका, तो यह आशा की जा सकती है कि क॒स्पूचिया शान्ति की ओर बढ़ 


सके । गा 
2 48) हिन्द महासागर 


"फरार 7 06४ 0८280) 


वर्तमान समय में हिन्द महासागर विश्व का ऐसा क्षेत्र है. जो अस्थिर और अशान्त है। 

राजनीतिक हलचल और महाशक्तियों की प्रतिद्वन्द्िता इस क्षेत्र की मुल विशेषताएँ हैं। जब से नौ 

सेनिक शक्ति-के महत्व को समझा जाने लगा है, विशेषकर _ द्वितीय _महायुद्ध के बाद से, तब से यह 

शीत्र संघर्ष, तनाव और टकराव का केन्द्र बत गया.है-।! अपना नौ सैनिक वर्चस्व स्थापित करने के 

'लिए विश्व की महाशक्तियाँ विशेषकर अमरीका व सोवियत संघ, हिन्द महासागर में अपनी 
उंपस्थिति बढ़ाती जा रही हैं, और यह क्रम वतंमान समय में जारी है। 

हिन्द महासागर : भौगोलिक स्थित एवं महत्व 

(प्र एरा&ार 02880 : ठ2800757एप्रॉए2&, एठझप्रठा 60 7798 शठायाग०#घटछ) 

हिन्द महासागर का महत्व उसके जल मार्गों और उसके क्षेत्र में उपलब्ध कच्चे माल के 

कारण अत्यधिक है.।...इसके जल मार्ग पश्चिम और जापान के लिए जीवन रेखाएँ हैं जिनके बन्द 

होने या जिन पर विरोधी का प्रशुत्व स्थापित होने से उनके लिए जीवन-मरण का प्रश्न पैदा हो 


+ 


जाता है। ६ जाता है। इसके गर्भ में उपलब्ध कच्चे माल के भण्डार महाशक्तियों में प्रतिद्वन्द्रिता के कारण हैं । 
विश्व का 37% तेल, 20% रबर, ५८ दिल, 79% सोता, 28% मैंगनीज, 27% क्रोमियम, 
6% लोहा, 2"5 :5% टंगस्टन, % निकल, 0% जिंक, 98% हीरे, 60% 


यूरेनियम इसमें पाये जाने की आशा है । इसकी समुद्री सतह पर उपलब्ध होने वाले स्रोतों, विशेषकर 


्थ पब>मी-+प>मनरनन»+ 2 पि लिलमन-न लत फिलन-+मन लत 3-+ मनन 


ऊर्जा स्रोतों की कोई कमी नहीं । सोवियत लेखक येव्गेनी रूम्यांत्सेव ने अपनी पुस्तक “हिन्द महा- 








सागर : शान्ति और सुरक्षा की समस्याएं” में लिखा है--“संयुक्त राज्य अमरीका यहाँ से 40 तरह 
का कच्चा माल ले जाता है जिसमें यूरेनियम, लिथियम, बवेरीलियम इत्यादि सैनिक महत्व का 
कच्चा माल भी होता है। जापान अपनी तेल की प्रायः शत-प्रतिशत माँग फारस की खाड़ी के तेल 
से पूरी करता है हिन्द महासागर क्षेत्र के देशों से ही वह 75 प्रतिशत लौह अयस्क, 3 प्रतिशत 
कोक कोयले, 90 प्रतिशत बावसाइटों, जिक और प्राकृतिक रबड़ का आयात करता है । 
हिन्द महासागर विश्व का तीसरा बड़ा महासागर है । यह 0,400 किलोमीटर लम्बा, 
9,600 किलोमीटर चोड़ा है। यह संसार के 20% समुद्री क्षेत्र में फैला.हुआ है और 47 राज्य 
उसके तटों को छूते हैं । पूर्व से पश्चिम की दिशा में यह आस्ट्रेलिया से अफ्रीका तक, उत्तर से 
दक्षिण में यह केपु कोमोरिन से अटलांटिक महाद्वीप तक फैला हुआ है । इसका जल आस्ट्रेलिया, 
एशिया और अफ्रीका के तीन महाद्वीपों को छूता है । मलकक्‍्का जलडमरूमध्य तथा स्वेज्‌ नहर के बीच 
से यह ऋमश:ः प्रशान्त महासागर तथा अन्ध महासागर से जुड़ा है। तीसरी दुनिया के अधिकांश 
राष्ट्र इसके तट पर स्थित हैं या इसके भीतरी प्रदेश में हैं। इसके 36 तटवर्ती और 7 भीतरी 
देश हैं। इस विशाल जल क्षेत्र में सामरिक दृष्टि से महत्वपृर्ण द्वीप और प्रवालद्वीप हैं। आस्ट्रेलिया 
द्वीप तो परा महाद्वीप ही है। संसार में क्षेत्रफल की दृष्टि से पाँचवाँ द्वीप मैडागास्कर भी यहीं पर 
स्थित है। इसके अलावा श्रीलंका, सुमात्रा और जावा जैसे बड़े द्वीप समुह तथा सारे महासागर में 
फैले अनेक छोटे-छोटे द्वीप हैं । 





7. काक्ुधाता4 पी फद्याश[००, #ब्रोंवत7 0007-२4 फ्रशा7००'ं ० 072४, पं०एछ 0०॥, 984, 7. 40. 
2 य्रेग्गेनी रूम्यात्सेव, हिन्द सहासागर--शान्ति और सुरक्षा की समस्याएँ (986), पृ० 4 | 


पु 


अन्तराष्ट्रीय राजनीति सें उन्नरती हुई नई प्रवृत्तियाँ तथा मुद्दे | 723 


_एक परिवहन मार्ग के नाते हिन्द महासागर का महत्व अपार | हिन्द महासागर का महत्व अपार है । या का व हे 
ज 


पश्चिमी, दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी एशिया, सुदूर पूर्व, आस्ट्रेलिया तथा ओशियाना 


'जक्ष्ें जल एवं वायु मार्ग यहाँ गुजरते हैं। हिन्द महासागर अंटलॉटिक और प्रशान्त महासायरों को 


नल 757 


मिनट में एक जहाज यहाँ से गुजरता है। हिन्द महासागर के ऊपर से जाने वाले वायु मार्गों का 
भह॒त्व भी इधर बहुत बढ़ गया है । इनकी कुल लम्बाई दस लाख किलोमीटर से अधिक है । अन्तर- 
महाद्वीपीय वायुमार्गों की सेवाएँ प्रदान करने वाले संसार के 240 हवाई अड्डों में से लगभग एक- 
तिहाई हिन्द महासागर क्षेत्र के देशों में हैं । 

'पर्यक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता ; विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि इस क्षेत्र में शान्ति और सहयोग का वाता* 
वरण बनाना तथा ऐसी परिस्थितियाँ पैदा करता कितना आवश्यक है जिसमें सभी अन्‍्तर्राप्ट्रीय 


अल -क>++++ २०५० 





का हिन्द महासागर के महत्व को प्रतिपादित करते हुए अल्फ़ेड महान ने कहा था कि, जो भी 
देश हिन्द महासागर को नियन्त्रित करता है वह एशिया पर वर्चस्व स्थापित करेगा । यह समुद्र 
सात समुद्रों की कूंजी है। 24वीं शताब्दी सें विश्व का भाग्य इसके जल में निर्धारित किया 


जायेगा । 


हिन्द महासागर : महाशक्तियों की प्रतिस्पर्धा का फैन्द्र 
(7फ्र& एर०753 0086 + प्तछ टछाबरारए 08 50एछर ए0फ्रहर पाप&7२५) 


द्वितीय महायुद्ध से पूर्व हिन्द महासागर के अधिकांश तटवर्ती क्षेत्रों पर ब्रिटेन का नियन्त्रण 


था तथा हिन्द महासागर को ब्रिटेन की झील के नाम से पुकारा जाता था। हितीय महायुद्ध की 
समाप्ति के साथ हिन्द महासागर के तटवर्ती क्षेत्रों से त्रिटेत का प्रशुत्व समाप्त होने लगा; 4956 


जननन-+++233>ज>+-++-०+++---+->+०-- 


में ब्रिटेत ने स्वेज से पृर्व में स्थित अपने नौ-सैनिक अड्डों को धीरे-धीरे समाप्त करने की घोषणा 


की आजकल न अहम मर. नम पट लक ली] अनस+ अनननन+ औीजन जल. 


कर दो । इससे यह क्षेत्र महाशक्तियों की राजनीति का एक प्रधान अखाड़ा बन गया । इस सम्बन्ध 
में तीव दृष्टिकोण प्रचलित है--प्रथम, यह कहा जाता है कि हिन्द महासागर में अमरीकी हित 
उसकी साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाओं से प्रेरित है, तथा वह जानबूझ कर सोवियत प्रसारबाद का 
भूत खड़ा कर रहा है। द्वितीय, कतिपय विद्वानों का मत है कि महाशक्तियों/ की हिन्द महसांगर में 
रुचि शीत युद्ध का एक विस्तार है जिसने इस क्षेत्र में अति शक्ति प्रतिद्वन्द्विता को जन्म दिया है । 
तृतीय, कतिपय चीनी और अमरीकी कुटनीतिज्ञ किसिंगर आदि यह मानते है कि सोवियत संघ इस 
क्षेत्र में अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहता है । 

भारत और आस्ट्रेलिया को छोड़कर किसी तटवर्ती देश के पास बड़ी नौ-सेना नही है और 


भारत और आस्ट्रेलिया की नौ सेनाएँ भी बाहरी शक्तियों की नौ-सेनाओं की तुलना में बहुत 


साधारण हैं। बाहरी शक्तियों के हस्तक्षेप की स्थिति में महासागरीय क्षेत्र कर्मंजोरं और अंसुरक्षित 
77:50 अर ४७४४७ ७#### का 

आओ मम मी आग आओ व आग मे 

दिया। ईससे इस महासागर में अन्य शक्तियों की गतिविधियाँ प्रारम्भ हो गयीं। इन शक्तियों के 

इस क्षेत्र में रुचि के अनेक कारण हैं--व्यापारिक, राजनीतिक, सामरिक । इस समय इस महासागर 

कद बोर बार बल है विलय का सांतवाँ ना सैनिक बेड़ो हैं, सोवियत संघ की पन॒- 

ज्ययाँ ओर लड़ाकू जहाज हैं; ब्रिटेन और फ्रांस के घटते हुए पर महत्वपूर्ण नी सैनिक हित हैं तथा 


चीन और जापान की उभरती हुई नौ सैनिक उपस्थिति है.। इस समय कुल' मिलाकर हिंन्दे महा- 


अकजजजड ला 
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सागर में 78] विदेशी युद्धपोत तैनात हैं। इनमें से अमरीका के 77, सोवियत संघ के 40, 
ब्रिटेन के 8 और फ्रांस के 33 युद्धपोत शामिल हैं ।* 

हिन्द महासागर में अमरीकी उपस्थिति--हिन्द महासागर में अमरीकी उपस्थिति सन्‌ 
949 ऊ बाद से ही देखी जा सकती है जब उसने साम्यवाद के प्रतिरोध की रोति अपना लो थी । 


अमरीका ने हिन्द महासागर क्षेत्र में अपनी उपस्थिति का विस्तार उस समय करना प्रारम्भ किया 
जब ब्रिटेन ने संकेत दिया कि वह हिन्द महासागर क्षेत्र से हटने की मजबूरी में है। विचारकों का 
सत था कि हिन्द महासागर क्षेत्र से ब्रिटिश वापसी से वहाँ एक शक्ति शून्य उत्पन्न हो जायेगा जिसका 
भरा जाना आवश्यक है । अगस्त 964 में आंग्ल-अमरीकी दल ने सैनिक अड़डों के लिए द्वीपों के 
चुनाव के निमित्त हिन्द महासागर का संयुक्त सर्वेक्षण किया । 970 के दशक में अम॒ रीका का हिन्द 
महासागर के मुख्य प्रवेश द्वॉरी परे नियन्त्रण हो गया । उसंनें सोमन्स टाउन पर अर्थात्‌ हिन्द महा- 
सागर में अठलाण्टिक महासागर से कप मार्ग द्वारा प्रवेश पर नियन्त्रण स्थापित कर लिया मसीरा 
पर अर्थात्‌ रक्त सागर और फारस की खाड़ी से प्रवेश पर नियन्त्रण स्थापित कर लिया; दियागो 
गाशिया पर अर्थात्‌ मध्यवर्ती हिन्द महासागर और दक्षिण भाग से हिन्द महासागर प्रवेश पर निय- 
स्त्रण स्थापित कर लिया; कोकबर्न साउण्ड और कप उत्तर-पश्चिम पर अर्थात्‌ प्रशान्त महासागर के 
द० भाग से हिन्द महासागर में प्रवेश पर नियन्त्रण कर लिया | अमरीका ने आसियन (89580) 
देशों के साथ मधुर सम्बन्ध स्थापित करके मलक्का जलडमरूमध्य पर अपना नियन्त्रण स्थापित 
कर लिया। कहा जांता है कि अमरीका अब हिन्द महासागर के सभी प्रवेश पर्थों को नियन्त्रित 


कल बअअल जल नममि नम जी मी 


करता है और उसने हिन्द महसांगर को एक अमरीकन झील में परिवर्तित कर लिया है । 


हिन्द महासागरीय क्षेत्र में अमेरीका के न्यस्त आ्थिके हित बड़े मंहंत्वपूर्ण हैं। अर्शास्त्रियों 


की गणनाओं के अनुसार हिन्द महासागर क्षेत्र के देशों की अर्थव्यवेस्था में अमरीका का सीधा पूँजी 


निवेश दस अरब डालर से अधिक का है। विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था में लगाये गये हर 
डालर से अमेरीकां 4:25 डालर के लाभ पाता है। जिन देशों से यह लाभ पाया जाता है, 
उनमें अधिसंख्य हिन्द महासभर क्षीत्र में ही स्थित हैं । 

हिन्द महासागर में अमरीका की उपस्थिति का अन्दाजा इस बात से लगाया जा सकता है 
कि इसमें उसके न केवल स्थायी सैनिक अड्डे हैं बल्कि उसे अनेक देशों की हवाई . पट्टियों और 
बन्दरगाहों के प्रयोग की सुविधाएँ भी उपलब्ध हैं। उसके परमाणु अस्त्रों से लैस युद्धपोत इसमें 
निरन्तर गश्त लगाते हैं। अमरीका का “निमितज” नामक विमान वाहक जहाज भी यहाँ विद्यमान 
है। दियागो गाशिया उसका एकमात्र बन्दरगाह बन गया है। जिन देशों में अमरीका को हवाई 
पट्टियों या बन्दरगाहों की सुविधाएँ उपलब्ध है उनमें प्रमुख ये हैं--मिल्न में एट्ज्योन का हवाई 
सैनिक अड्डा, शर्म अल शेख का नौ-सैनिक अड्डा तथा रस बानस का अड्डा, सोमालिया में 
बरबेरा; पाकिस्तान में कर्रांची के पश्चिम में ग्वादर का बन्दरगाह, कीनिया में मोम्बासा, ओमान 
में मसीरा हवाई अड्डा आदि । इसके अतिरिक्त बहरैन, जियृती और सऊदी अरब में अमरीका के 
गस स्थायी अड्डे हैं । 

अमरीका के हिन्द महासागरीय अड्डों में दियागो गाशिया सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। 
(स अड्डे का संचार नेटंवके आणविक पनडृब्बियों से प्रक्षेपित सामरिक प्रक्षेपास्त्रों की दिशा निर्धा- 
करने की क्षमता रखता है। इस अड्डे का तेजी से विस्तार किया जा रहा है। इस अड्डे को नये: 
नये शस्त्रास्त्रों से सुसज्जित किया जा रहा है। यहाँ नाभिकीय और रासायनिक अस्त्र रखे गये हैं । 
भण्डार पोतों को यहाँ स्थायी लंगर डालकर खड़ा किया गया है। दियागो गाशिया पर अपनी 











, ३ प्रतियोगिता दर्षण, जुलाई 988, पृ० 083। 
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सैनिक शक्ति को सुदृढ़ करके अमरीका एशिया और अफ्रीका के महाद्वोपों पर अपने प्रभाव का 
विस्तार करना चाहता है और सोवियत संघ के नो सैनिक रास्तों पर नजर रख सकता है । 
हिन्दमहासागर में सोवियत उपस्थिति 

सोवियत संघ भी अपनी सुरक्षा के नाम पर हिन्दमहासागर क्षैत्र में सक्रिय है। 967 में 
ब्रिटेन द्वारा स्वेजपूर्व के नौ सैनिक अड्डों को छोड़ देने की घोषणा के बाद हिन्द महासगर में प्रथम 
बार सोवियत नौ सैनिक गतिविधियों की शुरूआत हुई। मा्चे 968 में पाँच युद्धपोतों,का एक 
सोवियत नौ सैतिक स्कवेड्रत दक्षिण एशिया, अरब सागर, फारस की खाड़ी, लालसागर और पूर्वी 
अफ्रीका के बन्दरगाहों में पहुँचा । उसके बाद अनेक वर्षो तक सोवियत संघ का एक नौसैनिक 
स्ववेड़रन हिन्दमहासागर की यात्रा करता रहा । 4979 से सोवियत संघ ने हिन्द महासागर में 
अधिक संख्या और अधिक बार युद्धपोत भेजना प्रारम्भ कर दिया । लगभग 20 से 40 सोवियत 
जहाज इस क्षेत्र में लगातार उपस्थित रहने लगे। बाद में सोवियत संघ ने सोकोतरा द्वीप, अदन, 
होदेदा, सिचेलेस और कम्धूचिया में कुछ सुविधाएँ प्राप्त की हैं, परन्तु अमरीका के समान कोई 
स्थायी सैनिक या नौसैनिक अड्डा प्रांप्त नहीं किया है । 

सोवियत संघ के अनुसार अपनी ,सुरक्षा की खातिर ही उसे हिन्दमहासगर में युद्धपोत रखने 
पड़ रहे हैं। सोवियत संघ के यहाँ कभी कोई अड्डे नहीं रहे और न ही वह कोई अडूडा बनाने 
का इरादा रखता है । 


री थूनियत द्वीप पर फ्रांस का अधिकार है, इसलिए फ्रांस भी कभी-कभी इस क्षेत्र में घुस- 
पैंठ करता रहता है । हाल ही में चीन भी हिन्द महासागर में रुचि लेने लगा है। चीन हिन्द महा- 
सागर में सोवियत संघ का प्रतिद्वन्द्दी वनना चाहता है । इस प्रकार इसे महाशक्तियों की सोनाजोरी 
ही कहा जायेगा कि वे तटवर्ती देशों की माँग की उपेक्षा करके हिन्ह महासागर के शान्त जल को 
अशान्त बनाने पर तुली हैं। महाशक्तियाँ हिन्द महासागर को अपने शक्ति-प्रदर्शन का अखाड़ा बना 
सकती हैं, इस सम्भावना को ध्यान में रखते हुए ही भारत ने 975 में हिन्दमहासागर को 'शान्त 
क्षेत्र' घोषित किये जाने की माँग उठायी थी । 


हिन्द महासागर की समस्या और भारतीय दृष्टिकोण ' 
(80679 ७&?97२20846प्ने ए0 परप्तछ शर०छ0-2॥ 08 पक्कछ गरर0ा587 00४47) 


भारत दक्षिणी एशिया का न केवल प्रमुख देश है अपितु गुटनिरपेक्ष आन्दोलन एशिया का न केवल प्रमुख देश है अपितु ग्रृटनिरपेक्ष आन्दोलन का अगुा 


। भोरत सारे संसार में ही और, वेशक एशिया में भी, शान्ति और सुरक्षा के लिए संघ में 
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महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। एशिया में आधिपत्यवादी ध्येयों की पूति और विश्व प्रभुत्व की 
स्थापना की साम्राज्यवादी देशों की नीति के कारण यहाँ तनाव में वृद्धि पर भारत गम्भीर चिन्ता 
व्यक्त करता है। भारत के विदेश मन्त्रालय की 98-82 की वाधिक रिपोर्ट में हिन्दमहासागर में 
महाशक्तियों द्वारा नये अड्डों की खोज को एक प्रमुख कारण बताया गया है । ' 

एशिया महाद्वीप में सामान्य स्थिति में उत्पन्न जटिलता को देखते हुए भारत अपनी राष्ट्रीस 


4 4 ज आ 
कर जल जाए 


>ऐशिया में तनाव में शिथिलता जाये, शान्ति और स्थिरता का वातावरण बने । यही कारण है कि 
भारतीय नेता दक्षिणी एशिया में तनाव बढ़ाये जाने और हिन्द महासागर का सैन्यीकरण करने के 
विरोध को, दक्षिण-पूर्वी और दक्षिण-पश्चिमी एशिया तथा सुदूर-पूर्व में राजनीतिक नियमन लाने 
में सहयोग को देश की विदेश नीति के प्रमुख कार्यभारों में ग्रिनते हैं । 

हिन्द महासागर के बढ़ते सैन्यीकरण पर भारत में उचित ही चिन्ता व्याप्तं हो रही-है । 
इस सैन्यीकरण का भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों पर सीधा प्रभाव जो पड़ता है। व॑स्तुत 


भारत के व्यापक राष्ट्रीय, सुरक्षात्मक और आधथिक हित इसके शान्त बने रहने पर निर्भर करते हैं । 


अल ++>++-++त- 
नजनजजल+> 





726 | अन्तरॉष्ट्रीय राजनीति 8 
प्रथम, हिन्द महासागर का जल भारत को तीन दिशाओं से छत्ता है। इसके शान्त्र और स्थिर रहने | 
जे उसकी समुद्री सीमाएँ सुरक्षित हैं। द्वितौय, भारत की सीमाएँ_ हिन्द महासागर में सैकड़ों मी है 
दूर तक चली गयी हैं। उसमें स्थित सकड़ों द्वीपों की सुरक्षा इसके शान्त बने रहने पर ही निभर 








' करती है। उदाहरणाथे, केबल बंगाल को खाड़ी में उसके 667 द्वीप हैं भौर. अरब सागर में 508 
द्वीप हैं॥ अण्डमान निकोबार द्वीपों की सुरक्षा, जो भारतीय तट से क्रमशः: 500 और 700 भील ' 


दूर हैं, इसके साथ रहने पर ही निर्भर करती है । तृतीय, भारत को दूसरे क्षेत्रों और महाद्वीपों से 
महत्व का प्रश्त है। यह बात देश की 6 हजार किलोमीटर से अधिक लम्बी समुद्री र सीमा के लिए _ 
भी सही है और देश के प्रमुख ओऔद्योग्रिक एवं सांस्कृतिक केन्द्रों के लिए भी, -क्योंकि वे मुख्यतः . 
. सागर तट पर या उससे थोड़ी दूर ही स्थित हैं । चतुर्थ, हिन्द महासागर के अनेक द्वीपों में जैसाकि 
श्रीलंका, मालदीव, मारीशस, सेशेल्स आदि में भारतीय भूल के अनेक लोग निवास करते हैं। उनके 
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की, मत्स्य पालन के विकास की भारत की व्यापक योजनाएँ भी सागर से जुड़ी हुई हैं। स्पष्ट ही . 


है कि ये योजनाएँ शान्तिपूर्ण हैं॥ इनका ध्येय देश की आधथिक उन्नति करना, जनता की खुशहाली 
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बढ़ाना है। इसके साथ ही यह भी स्पष्ट है. कि अमरीका द्वारा हिन्द महासागर के सैन्यीकरण से 
भारत की सुरक्षा के लिए खतरा है। भारतीय विद्वान जेड़ इमाम ने चिन्ता व्यक्त करते हुए पैट्रियट हु 
में लिखा है---दियागो गाशिया अड्डे से छोड़े गये नाभिकीय अस्त्रयुक्त प्रक्षेपास्त्र कुछ मिनटों में ही 
नई. दिल्‍ली पहुँच सकते हैं ।” अतः हिन्द महासागर के परिप्रेक्ष्य में भारत इस समूचे क्षेत्र को शान्ति 
क्षेत्र घोषित करने तथा इस प्रश्न पर अच्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाने के समर्थन: में अपनी आवाज 
बुलन्द करता ओंयों है.। 
हिन्द महागर में शान्ति क्षेत्र के प्रश्न का अपना इतिहास है । 964 में यह विचार रखा 
गया था कि इस महासागर को “शान्ति और चैन” .का क्षेत्र घोषित करने. सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय 


समझौता किया जाय। ऐसा प्रस्ताव काहिरा में हो रहे ग्रुटनिरपेक्ष देशों के दूसरे सम्मेलन में 





श्रीलंका ते रखा था । एशिया और अफ्रीका के गुंटनिरपेक्ष देशों ने इस पहल का समर्थन-किया | 
'परिणामस्वरूप, काहिरा सम्मेलन के प्रस्ताव में: यंह परामर्श प्रकट हुआ कि स्वेप्रथम उन महा- 
सागरसों को परमाण अस्त्र-रहिंत क्षेत्र घोषित कियां जाये. जेंहाँ अभी ऐसे अस्त्र नहीं पहुंचे हैं । हिन्द 
महासागर में फोजी अड्डे बनाने के सांम्राज्यंवादी राज्यों के इरादे की. भर्त्सवा की गयी । 
/ 7 सांतंवें और आठवों दशक में हिन्द महासागर को परमाणु अस्त्र-रहिंत क्षेत्र घोषित . करने 
का विचार अधिसंख्य तटवर्ती देशों के लिए अपर्याप्त हो गया था। वे अब अपना लक्ष्य यह मानते 
थे कि इस महासगर में न केवल नाभिकीय अस्त्रों को न आने दिया जाये, बल्कि यहाँ साम्राज्यवादी 
ताकतों की सैनिक उपस्थिति को ही रोका जाये । इस प्रकार उपरोक्त -विचार का आगे विकास 
हुआ और हिन्द महासागर को शान्ति-क्षेत्र घोषित करने का प्रश्व अधिकाधिक सक्तिय रूप से उठाया 
जाने लगा । 
970 में लुंसाका में हुए गुटनिरपेक्ष देशों के लिए तीसरे शिखर सम्मेलन में श्रीलंका नें , 
पह प्रस्ताव रखा कि संयुक्त राष्ट्र संघ में हिन्दमहासागर को शास्ति क्षेत्र बनाने सम्बन्धी पेशकश की . 
जाये । इस सम्मेलन. में स्वीकृत “संयुक्त राष्ट्र के बारे में प्रस्ताव” में सम्मेलन के सहभागियों ने एक 
ऐसा घोषणा-पत्र तैयार करने का समर्थन किया, जिससे सभी देशों से आह्वान किया जाये कि वे 
हिन्दमहासागर को शान्ति क्षेत्र माने, वहाँ थलसेना, नौ सेता या वायुसेना-किसी का भी कोई 
विदेशी अड्डा न हो और साथ ही इस क्षेत्र में नाभिकीय अस्त्र न लगाये जाये। ' 
संयुक्त राष्ट्र महासभा के 26वें अधिवेशन में 6 दिसम्बर, 97 को हिल्द-महासागर-को 
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देशों से तैयार किया--इराक, ईरान, कीनिया, जास्बिया, तंजानिया, बुरूडी, भारत, यमन, 
युगांडा, यूगोस्लाविया, श्रीलंका, सोमाली और स्वाजीलेण्ड | इस घोषणा-पतन्र में कहा गया था कि 
संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा यह विश्वास रखते हुए कि विशाल भोगोलिक क्षेत्र में शान्ति-क्षेत्र को 


स्थापता समानता और न्याय के आधार पर साविक शान्ति लाने पर सुप्रभाव डाल सकती है, 
संयुक्त राष्ट्र संघ के ध्येयों और सिद्धान्तों के अनुरूप-- | 

ध्चोषणा करती है कि हिन्द महासागर को उन सीमाओं में, जिन्हें निर्धारित किया जाना 
है, उसके ऊपर फैले आकाशीय क्षैत्र तथा उसके समुद्र तल सहित इस प्रस्ताव द्वारा चिरकाल के 
लिए शान्ति-क्षेत्र घोषित किया जाता है ।” 

घोपणा-पत्र में बड़े देशों से आह्वान किया गया कि वे हिन्द महासागर में सैनिक उपस्थिति 
का विस्तार रोकने, यहाँ से अपने सभी फौजी अड्डे, फौजी ठिकाने, नाभिकीय संयल्त्र और जन- 
संहार के शस्त्रास्त्र हटाने तथा अपनी सैनिक उपस्थिति का प्रदर्शन समाप्त करने के उद्देश्य से. तट- 


वर्ती देशों, इस क्षेत्र के निकटवर्ती देशों, सुरक्षा परिषद्‌ के स्थायी सदस्य देशों का भी आह्वान किया 
गया कि वे इस बात की आवश्यक प्रत्याभूति द कि हिन्द महासागर के इलाके में जो युद्धपोत और 
वायु्निक टुकड़ियाँ हैं वे बल प्रयोग का खतरा पैदा नहीं करेंगी, हिन्द महांसांगर के त्ठवर्ती या 
निकटवर्ती किसी देश की सम्प्रभुता, क्षेत्रीय अखण्डता या स्वतन्त्रता को खतरे में न डालें] 
रे 26वें अधिवेशन में इस प्रस्ताद्न के पक्ष में 6! देशों ने मत दिया और 55 ने मतदान में 
' भाग नहीं लिया। इसके विरुद्ध किसी ने मत नहीं दिया । 


संक्षेप में, भारत हिन्द महासागर क्षेत्र की लगभग थाधी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता 














है, अतः इस क्षेत्र में मुख्य भुमिका निभाने के लिए प्रयत्नशील है। भारत इस बात का समर्थन 
करता है कि-- 

हिन्द महासागर शान्ति-क्षेत्रधोपित किया जाय; सभी विदेशी अड्डों का उन्मूलन हो; यहाँ 
नाभिकीय शस्त्रास्त्र तथा जनसंहार के दूसरे शस्त्रास्त्र न लगाये जायें; तट्वर्ती और तटेतर देशों के 
विरुद्ध ताभिकीय अस्त्रों का उपयोग न हो और सभी नाभिकीय राष्ट्र तत्सम्बन्धी दायित्व ग्रहण कर 
लें; यहाँ ऐसी सशस्त्र सेनाएँ और शस्त्रास्त्र न रखे जायें जो इस क्षेत्र के देशों की सम्प्रभुता, क्षेत्रीय- 
अखण्डता और स्वतन्त्रता के लिए खतरा पेश करें। भारत की इन प्रस्थापनाओं की पूर्ति से हिन्द 
महासागर वास्तव में ही शान्ति-क्षेत्र वव॒ सकता है। मार्च 983 में दिल्‍ली में हुए गुटनिरपेक्ष 
देशों के सातवें शिखर सम्मेलन में हिन्द महासागर के प्रश्त की ओर विशेष ध्यात दिया गया । 

आलोचना--यबड़े राष्ट्र हिन्दमहासागर को शान्ति-क्षेत्र बनाने के भारतीय दृष्टिकोण से सहमत 
नहीं है ।“ वे भोरत जसे देशों को इंस माँग को भी टालते रहे हैं कि हिन्द महासागर में शान्ति- 
स्थापना के लिए तटवर्ती तथा दूसरे सम्बद्ध राष्ट्रों का एक विश्व सम्मेलन बुलाया बुलाया जाये । आज 
सभी यह देख रहे हैं कि हिन्द महासागर के शान्तिमय जल विस्तार और उपके ऊपर निरभ्र आकाश 
के लिए संघर्ष में एक खेमे में वे राष्ट्र हैं जो वास्तव में इस ध्येय के लिए संघर्ष कर रहे है तथा दूसरे 
सेमे में वे राष्ट्रहै जो'खुले आम इसका विरोध करते है। पहले खेमे में इस क्षेत्र के विकासशील 
देश हैं जो हिन्द महासागर क्षेत्र में शान्ति-क्षेत्र के विचार का समर्थन कर रहे हैं, सोवियत संघ 
और दूसरे समाजवादी देश हैं। उधर दूसरे खेमे में है अमरीका, नाटो ग्रुट के सदस्य तथा वे राज्य 
जो आँख मूंदकर वाशिगटन की आधिपत्यवादी नीति का अनुसरण करते है। 

(4) रंगभेद की नीति 
(प्तए एठाआटर 67 &ए8प्तश09) 
अफ्रीका में यूरोपीय उपनिवेशवाद की स्थापना के साथ रंगभेद या नसस्‍्लभेद की नीति का 
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उदय हुआ । यूरोप झी श्वेत जातियाँ अपने आपको श्रेष्ठ और सभ्य मानती हैं जबकि अफ्रीका की 
अश्वेत जातियों को असभ्य, जंगली और पशु मानती हैं । सन्‌ 90 में ब्रिटेन से स्वतन्त्रता प्राप्त 
करते के बाद भी दक्षिण अफ्रीका के श्वेत अल्पमत शासकों ने रंगभेद की परम्परा को बनाये 
रखा । वर्तमान समय में दक्षिणी अफ्रीका में दो प्रकार के राष्ट्रवाद विद्यमान हैं--एक तो यूरोपीय 
एवबेत जातियों का राष्ट्रवाद अल्पमत में होते हुए भी शक्तिशाली और सत्तारूढ़ है जबकि अफ्रीकी 
अश्वेत जातियों का राष्ट्रवाद बहुमत में होते हुए भी शक्तिविहीन और सत्ताविहीन है। 

द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद अफ्रीकी देशों की अल्पसंख्यक श्वेत सरकारों और उनकी रंगभेद 
नीति के विरुद्ध विश्व लोकमत निरन्तर सुदृढ़ होता जा रहा है। संयुक्त राष्ट्रसंघ के चार्ट में 
निहित सिद्धान्तों एवं आदर्शों और 948 की मानव अधिकारों की घोषणा से भी रंगभेद का 
विरोध करने वाले आन्दोलनों और देशों को बल मिला है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने अनेक प्रस्तावों 
द्वारा काले नेताओं के उत्पीड़न और रंगभेद की नीति की निन्‍दा एवं भर्त्सना की है । 

रंगभेद की नीति का सबसे घृणित और भयंकर पहलू यह है कि इसकी प्रकृति और क्षेत्र 
सीमित नहीं । यह ऐसा विपय है जो सर्वत्र व्याप्त है । राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, वाणिज्य, 
सांस्कृतिक या अन्य कोई क्षेत्र इसके विष से अछूते नहीं । यह आवासी रंग्रभेद है, यह विवाह 
रंगभेद है, यह बस रंगभेद है, यह ट्रेन रंगभेद है, यह खेल-कुद रंगभेद है। अपने ही देश में चलने- 
फिरने के लिए नीग्रो लोगों को पासपोर्ट की आवश्यकता है, रेल़ यात्रा के लिए पहचान पत्र की 
आवश्यकता है । 

974 की जनगणना के अनुसार दक्षिणी अफ्रीका की 2 करोड़ 49 लाख 23 हजार की 
आबादी में गोरों की संख्या महज 23 लाख 6 हजार है। लेकिन देश की 57% धरती को गोरे ' 
शासकों ने श्वेत क्षेत्र घोषित कर रखा है और शेष 3% घरती में आबादी का विशाल भाग किसी 
तरह जीवन बसर करता है । 

रंगभेद की नीति को कार्यान्वित करने के लिए दक्षिण अफ्रीकी सरकारों ने समय-समय 
पर जो कानून पारित किये, उनमें प्रमुख हैं : (7) पारपन्न कानुन--इसका उद्देश्य कालों के देहातों 
से नगरों में प्रवेश पर रोक लगाना है ! (४) एशियाई पद्टेदारी अधिनियम--इस अधिनियम द्वारा 
श्वेत क्षेत्रों में भारतीयों के प्रवेश पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया । (४) मतदाताओं के पृथक प्रति- 
निधित्व सम्बन्धी अधिनियम --इस अधिनियम द्वारा केप प्रान्त के अश्वेत लोगों के लिए सम्पत्ति 
भौर शैक्षणिक योग्यता के आधार पर पृथक्‌ मतदान की व्यवस्था की गयी । 

दुराचार अधिनियम और मिश्रित विवाह निषेध अधिनियम अन्तरजाति विवाहों को रोकते 
हैं, सामूहिक क्षेत्र अधिनियम के अन्तगंत हर नस्ल के लिए अलग बस्तियाँ हैं, हर जाति के लिए 
अलग स्कुल और विश्वविद्यालयों के अलग-अलग किस्म के अवसर हैं । 

रंगभेव नीति के उद्वेश्य--वर्तमान में दक्षिण अफ्रीका और दक्षिण-पश्चिमी अफ्रोका 
(नामीबिया) रंगभेद नीति के गढ़ हैं । रंगभेद नीति को निरन्तर बनाये रखने के निम्न उद्देश्य हैं 
(7) इन क्षेत्रों में गोरे शासन को बनाये रखा जाये; (7) काले बहुमत शासन की स्थापना को ठाला 
जाय, (77) दक्षिणी अफ्रीका में रहने वाली विविध जातियों को विभक्त रखा जाय, (7४) उत्पादन 
के साधनों पर गोरों का स्वामित्व रहे ताकि काली श्रम का शोषण करते रहें । 
अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के परिप्रेक्ष्य में रंगभेद नीति का मुंल्यांकन 

क्षिणी अफ्रीका की रंगभेद नीति आज की अन्तर्राष्ट्रीय राजवीति को आलोकिंत कर रही 
है जिसे निम्न रूपों में दर्शाया जा सकता है 

. विश्व शान्ति और सुरक्षा से खतरा--रंगभेद नीति अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा 
के लिए गम्भीर खतरा है। इसने अश्वेतों में घृणा, रोष और प्रतिकार की भावनाएं पैदा कर दी 
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हैं। छापामार युद्ध इसका प्रत्यक्ष परिणाम है। इसने जहाँ श्वेत और अश्वेत जातियों के सह- 
अस्तित्व को कठिन बना दिया है वहाँ अफ्रीका की अन्य महत्वपूर्ण समस्याओं के समाधान में 
बाधा प्रस्तुत की है तथा राष्ट्रीय सहयोग को दूषित कर दिया है। जॉन गुन्थर के शब्दों में, “सब 
चीजों से ऊपर यह रंगभेद ही है जो अफ्रीका में असन्तोष तथा विद्वेष उत्पन्न करता है'““““यदि 
घवेत और अष्वेत साथ-साथ रहना सीख जाते है तो अफ्रीका बच जायेगा, यदि नही तो वह अव्य- 
वस्था, गृहयुद्ध और साम्यवाद की लपेट में आ जायेगा ।” 

2 आधिक हानि--रंगभेद नीति जहाँ दक्षिणी अफ्रीका के लिए आ्थिक हृष्टि से हानि- 
कारक है वहीं अन्य पड़ौसी अग्रगामी मोर्चा राज्यों के लिए भी नुकसानदायक है । 

' 3, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा निन्‍्दा--संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्रायः प्रत्येक अधिवेशन में 
दक्षिण अफ्रीका की रंगभेद नीति पर विचार-विमर्श किया है और अपने प्रस्तावों द्वारा उसकी 
निन्‍दा एवं भत्संना की है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 978 के वर्ष को रंगभेद विरोधी वर्ष के 
रूप में मानने की घोषणा की । रंगभेद नीति के कारण द० अफ्रीका को अच्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन 
(. 7.. 0.) तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन (४. प. 0.) से निष्कासित कर दिया गया है । 

4, दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध आथिक अनुशक्तियाँ--संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने 
सदस्य देशों को यह सुझाव दिया कि वे दक्षिणी अफ्रीका के खिलाफ व्यापार आदि क्षोत्रों में 
प्रतिबन्ध ($४000०॥8) को लागू करें जिससे उस पर अमानवीय नीति को छोड़ने के लिए दबाव 
पड़ सके । 7 दिसम्बर, 985 को महासभा ने 34 मत्तों से एक प्रस्ताव पास कर सुरक्षा 
परिपद्‌ से माँग की कि दक्षिण अफ्रीका की रंगभेद नीति के विरुद्ध निर्देशात्मक प्रतिबन्धों को 
लगाये । राष्ट्रमण्डल शिखर सम्मेलन (4986 एवं 987) तथा निर्गुट शिखर सम्मेलन (986 
एवं 987) भें भी दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध कारगर आशिक प्रतिबन्धों की माँग की गयी । परन्तु 
अमरीका व ब्विठेन जैसे कुछ स्वार्थी व साम्राज्यवादी देश दक्षिण अफ्रीका का पक्ष लेते रहे है। 
28 अक्टूबर, 986 को अमरीकी राष्ट्रपति रीगन ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ आशिक प्रतिवन्ध 
लागू करने की घोषणा की । इसी प्रकार यूरोपीय समुदाय के 2 देश भी एक मुश्त आर्थिक 
प्रतिबन्ध लगाने के विवादास्पद हिस्से को लागू करने पर सहमत हो गये । किन्तु यह कितने 
आश्चर्य की बात है कि 20 फरवरी को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्‌ में दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध 
अनिवायं प्रतिबन्ध लगाने के प्रश्व पर अमरीका व ब्रिटेन द्वारा वीटो का प्रयोग किया गया । 

निष्कर्ष--दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध लगाये गये आशिक प्रतिबन्ध व्यावहारिक सिद्ध नहीं 
हो रहे हैं। ये प्रतिबन्ध सर्वव्यापक नही है । पश्चिमी देशों की अरबों डालर की पूँजी दक्षिण 
अफ्रीका के उद्योगों में लगी हुई है। वे अपने आ्थिक हितों की कीमत पर संयुक्त राष्ट्र के आथिक 
प्रतिबन्धों सम्बन्धी प्रस्तावों को सच्चे अर्थो में लागू नही होने बे 

,(5) इराक-ईरान युद्ध 8 
(जश5९ ए्य शप्हार ॥200 8४० त209) ५. ह 
इराक और ईरान मध्य पूर्व के दो प्रमुख देश है। ये दोनों इस्लामी देश है और रणनीति 
के आधार पर पश्चिमी एशिया में बड़े महत्वपूर्ण हैं। 22 सित्तम्बर, 980 से शुरू होने वाला 
इराक-ईरान युद्ध किसी तत्कालीन घटना का परिणाम न होकर मुस्लिम सम्प्रदायों के पारस्परिक 
बैर (शिया-सुन्नी शत्रुता), सीमा-विवाद, कुर्दे समस्या, शत-अल-अरब जल मार्ग तथा मार्च 975 
के कपभानजनक समझौते की पलट देते की इराकी इच्छा का परिणाम है 
इराक : परिचय 

इराक, जिसे प्रथम महायुद्ध तक मेसोपोटेमिया के नाम से जाना जाता था, एक उपजाऊ 

प्रदेश है, जो तिग्रिस और यूफ्रेद्स नदियों के बीच स्थित है । इसके उत्तर में तुर्की, पश्चिम में' 
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सीरिया और जोडंन, दक्षिण में सऊदी अरब, दक्षिण-पू्व में कुवेत और फारस की खाड़ी के तट का 
एक छोटा सा भाग तथा पूर्व में ईरान है। इसका क्षेत्रफल ,67,568, वर्गमील जनसंख्या - 
83,38,000 है | इराक की राजधानी वगदाद है तथा उसका धर्म इस्लाम एवं भाषा अरबी है। 
प्रथम महायुद्ध के पूर्व इराक तुर्क साम्राज्य का एक अंग था। तुर्की के पतन के बाद इसे राष्ट्र संघ 
की 'मैण्डेट' व्यवस्था के अन्तगंत ब्रिटेन के संरक्षण में रखा गया । 922 में मैण्डेट की समाप्ति के 
उपरान्त इराक एक स्वतन्त्र राज्य बना । 

932 से 958 तक इराक में संवेधानिक राजतन्त्र था और हशमी वंश के राजाओं का 
वहाँ वंशानुक्रमानुगत शासन था । 4 फरवरी, 958 को शाह फंजल द्वितीय ने इराक को जोन 
के साथ मिलाकर एक अरब संघ बनाया । 4 जुलाई, 958 को इराक में सैनिक क्रान्ति हो 
गयी । शाह फैजल और प्रधानमन्‍्त्री नूरी सईद मारे गये । अब्दुल करीम कासिम नये प्रधानमन्त्री 
बने और इराक को एक “गणराज्य” बना दिया गया । कामिम की सरकारे को अनेक संकट क्षेलने 

' पड़े, जिनमें कुर्द की समस्या प्रमुख थी । उत्तरी इराक में लगभग 0 लाख कुर्द जाति के लोग 
रहते हैं, जो कुदिस्तान के नाम से एक पूर्णतः स्वतन्त्र राज्य स्थापित करना चाहते थे। फरवरी 
963 में इराक में फिर सैनिक क्रान्ति हो गयी और कासिम की हत्या कर दी गयी । जून 966 
में इराक की सरकार ने कुदं लोगों को स्वायत्त अधिकार देने की बात मान ली । विदेश नीति के 
मामले में इराक का झुकाव पश्चिमी गुट की तरफ रहा । 958 में राजतन्त्र के पतन के बाद 
लम्बे समय तक इराक में तानाशाही रही । 979 में जनरल अलवकर से सद्दाम हुसन ने कार्य भार 
संभाला और 22 जून, 980 को असेम्बली के वुनाव कराकर वहाँ के नागरिकों को लोकतान्त्रिक 
अधिकारों के उपयोग का अवसर दिया | 
ईरान ४ परिचय 

पहले फारस के नाम से जाना जाने वाला ईरान भौगोलिक दृष्टि से उत्तर में कैस्पियन 
सागर एवं रूस, दक्षिण में फारस एवं उमान की खाड़ी, पूर्व में रूस, अफगानिस्तान और विलो- 
चिस्तान तथा पश्चिम में इराक और तुर्की से घिरा हुआ है। ईरान का क्षेत्रफल 6,36,367 
वर्गमील तथा जनसंख्या 2,57,8,090 है। इस देश की राजधानी तेहरान और यहाँ का प्रमुख 
धर्म इस्लाम है । पश्चिमी एशिया का यह पहला देश है जहाँ तेल की खोज हुई और यूरोप में 
उसका निर्यात शुरू हुआ । 

-आंग्ल अमरीका तेल विवाद के समाधान के उपरान्त ईरान की विदेश नीति ने एक निश्चित 
दिशा ग्रहण कर ली। ईरान पश्चिमी गुट में शामिल हो गया । 3 नवम्बर, 955 को उससे 
बगदाद सन्धि की सदस्यता स्वीकार की । 978 में ईरान में शाह का विरोध बहुत अधिक बढ़ 
गया और कट्टरपंथी इस्लामी नेता अयातुल्ला खुमैनी के नेतृत्व में इस्लामी क्रान्ति की लहर उठी 
और शाह को मजबूरन सत्ता छोड़नी पड़ी । ईरानी क्रान्ति के पश्चात्‌ ईरान में हिंसा और अस्थि- 
रता का सिलसिला चला। इस स्थिति का इराक ने फायदा उठाना चाहा और 22 सितम्बर, 
980 में स्पष्ट रूप से युद्ध इराक द्वारा प्रारम्भ किया गया था औौर इसका तत्कालीन कारण था 
975 में ईरान के साथ किये गये समझौते को इराक के नये राष्ट्रपति द्वारा रद्द किया जाना | 

इरान-ईराक युद्ध के कारण--इरान-ईराद्ध युद्ध के निम्नलिखित कारण हैं : 

. शत-अल-अरब विवाद--शत-अल-अरब का जलमार्म दोनों के मध्य विवाद का कारण 
रहा है। शत-अल-अरब का क्षेत्र दोनों देशों के लिए सामरिक दृष्टि से महत्व का है । पश्चिम में 
तेल आयात करने वाले देशों से सम्बन्धों के सन्दर्भ में भी इस क्षेत्र का महत्व है । 959 में इराक 
ने शत-अल-अरब पर अपने अधिकार का दावा किया जिसे ईरान ने स्वीकार कर लिया । 969 में 


घ राजनीति में उभरती हुई नमी प्रबोत्तया तथा डे | 7० 


५५७७५ दर्षों तक दरिद्रता में रहना होगा और आधिक पुनर्निर्माण 


पुनः इसके कारण दोनों देशों में विवाद उत्पन्न! रे के हक गा 
जसमार्ग से जहाजों के आने-जाने का अधिकार * तेल के उत्पादन में निरन्तर कमी होना, परिणामत 
975 में प्रभाव पड़ेगा । 
975 में किये गये इस समझौते को इराक अपमीा मे के की नरक 
खाड़ी में अपना वर्चस्व स्थापित करने में सफलता हि अलग करते में लगा है तो दूसरी त 


| -इराक युद्ध से इजराइल की स्थिति 
शत-अल- लमार्ग पर अपना दावा किया था। ईरान-इ न 
ही शत-अल-अरब ज॑ 'की सहायता नहीं कर पाये, जिसके कारण 


«0020 अकसर कस वृवि स्थिति बहुत खतरनाक 
और सुझ्नी की दुश्मनी है। धर्मान्धिता के कारण इराक ऑंविप्य के लिए यह ह 


और तेहरान का झगड़ा शिया-सुन्नी संघर्ष का रूप लेता गया. रन 
मुसलमानों ने सुन्नी नियन्त्रित बाथ सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन हो अरब-इजराइली समस्या के 
नेता इराक से निकाल दिये गये । यह अरबी भाषाई इराक का ५ 
3. सीमा विवाद--दोनों देशों के बीच ,440 किमी ० कं, [८ दिया है । 
के एक समझौते के अनुसार सीमाओं पर निशान लगा दिये गये थे पर. । (रिया, लीबिया, यमन, 
घले गये और सीमा स्पष्ट नही रही । पारस्परिक आशंका को दूर करने, मिस्र, सोमालिया, ओमान, 
सीमाओं पर रुक-रुककर झड़पें होने लगीं। इराकी सेना मे सीमा पर काये* वैदिक के शब्दों में, “इस 
भल-कोस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया । इराक का यह कहना था कि 975 
के शाह और इराक के वर्तमान राष्ट्रपति सह्दाम हुसैन ने जिस सीमा समझ्ौत्ते 
थे और जिसके अधीन इराक ने पूरे शत-अल-अरव पर अपना दावा छोड़कर बी त्त, सोवियत संघ 
लागू करना स्वीकार कर लिया था, जिसे ईरान ने मानने से इंकार कर दिया। (लए प्रयत्वशील 
अधिकारियों ने 975 के सीमा समझौते को कभी न स्वीकार करने की बात कही 
राष्ट्रपति ने भी इसे रह करने की घोषणा कर दी । इन्हीं कारणों से दोनों देशों के बी , 0 पेनाएँ 
होने वाली छोटी-छोटी झड़पें युद्ध का रूप घारण कर गयीं जिसमें दोनों ओर से भारी अप्क् सीमा- 
विमानों और प्रक्षेपास्त्रों का प्रयोग किया गया | | कराने 
4. कुर्दे समस्था--उत्तरी इराक में लगभग दस लाख कुर्द जाति के लोग निवास करू साथ 
कुर्द कबीला इराक और ईरान के वीच 'सेण्डविच्ड' है । 923 भें लोसाने की सन्धि द्वारा ॥ क्यो 
स्तान को तुर्की, इराक ओर ईरान के मध्य बाँट दिया गया | उसी समय से क्ुदे लोग कुदिस्तान 
नामक एक प्ृथक्‌ स्वतन्त्र राज्य बनाने हेतु विद्रोह करते रहे हैं | कुर्दों की भाषा एवं साहित्य भरव 
भाषा एवं साहित्य से भिन्न है। इसी प्रकार ईरान में भी लगंभग 40 लाख कुर्द निवास करते हैं 
और अपनी स्वायत्तता के लिए आन्दोलन करते रहते हैं । स्थिति उस समय गम्भीर हो जाती है, 
जब दोनों देश अपने यहाँ के कुर्दों का दमन करते हैं और दूसरे के कुर्दों को बगावत करने के लिए 


उकसाते हैं। 979 में इराक और ईरान के नये शासकों पर आरोप लगाया कि वे ईराकी कु्दों 
को बगदाद के विरुद्ध भड़का रहे हैं । हे - 


3. वैयक्तिक महत्वाकांक्षाओं का टकराव--अन्‍्तर्राष्ट्रीय राजनोति में इस प्रकार परिवर्तन 
आया कि कैम्प. डेविड समझौते के बाद अरव जगत पर मित्र का प्रभाव समाप्त हो गया। ईरान 
के पतन के बाद न केवल पश्चिमी एशिया में अपितु समस्त मुस्लिम जगत में एक बड़े नेता का 
अभाव-सा प्रतीत होने लगा । इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन ने, जो कि एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति 
रहे हैं, इस क्षेत्र में अपनी घाक जमाने का प्रयास किया है । सद्दाम हुसैन ने अयातुल्ला खुमेनी के 
नेतृत्व में हुई ईरानी क्रान्ति को क्रान्ति सानने ने इंकार कर विया और उसे इस्लाम विरोधी 
फारसी नसलवाद की संज्ञा दी। उसने ईरान में खुर्मंनी विरोधी भवनाओं को प्रोत्साहन देने का 
प्रयास किया । दूसरी तरफ अयातुल्ला खूनी ने इस्लामी क्रान्ति का नारा देकर पूरे मुस्लिम क्षीत्र 


732 | अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति 


का एकमात्र नेता बनने का का प्रयास किया । खुर्मनो ने सहाम हुसैन के विरुद्ध यह आरोप लगाया 
कि वह अमरीकी एजेण्ट है । 

6. खाड़ी स्थित द्वीपों को लेकर विवाद--खाड़ी पर नियन्त्रण की दृष्टि से खाड़ी 
तीन द्वीपों--वृहद और लघु थुम्ब तथा आबू मूसा का विशेष महत्व' है । इन द्वीपों पर । - . 
को लेकर इराक और ईरान में तनाव उत्पन्न होता रहा है। 4977 भें ईरान ने इन पर कब्जा कर 
लिया था, अब इराक इन्हें हथियाना चाहता है । 

7. ईरान की अव्यवस्था एवं दुर्बल स्थिति--इराक ने ईरान को पराजित करने का यह 
समय ठीक समझा । ईरानी क्रान्ति के पश्चात्‌ ईरान में हिंसा और ह॒त्याओं का दौर जारी रहा। 
शाह के पतन के बाद अराजकता, अयातुल्ला खुर्मंनी की धामिक कट्टरता, बड़े-बड़े सैनिक अधिका- 
रियाँ को फाँसी और उनमें अविश्वास के कारण रक्षातन्त्र में अव्यवस्था और अमरीका से सम्बन्ध 
बहुत खराब होने के कारण विमानों और टेंकों के चालन के लिए पुर्जो और प्रशिक्षण का अभाव 
रहा । इराक का सोचना था कि महाशक्तियों से सम्बन्धों फे सन्दर्भ में ईरान अकेला पड़ गया था 
और भरब देश या तो इराक का साथ देंगे या तटस्थ रहेंगे । इन परिस्थितियों में इराक का शायद 
यह दृष्टिकोण था कि ईरान को पराजित करके 975 के अपमान का बदला लिया जा सकता है 

इराक की माँगें--युद्ध के प्रारम्भ में इराक ने युद्ध-विराम की निम्न शर्तें रखी थीं : 

. संपूर्ण शत-अल-अरब मार्ग पर इराकी प्रभुसत्ता को स्वीकार किया जाय । 

2. मुसियान के पास 230 वर्ग मील क्षेत्र पर इराक का अधिकार स्वीकार किया जाय 

क्योंकि इराक इसे अपना क्षेत्र मानता है । 

3. होर्मूज जलडमरूमध्य के पास अबूमूसा भौर थुम्ब द्वीपों की वापिसी क्योंकि ये परम्परा 

से अरब शासकों के पास रहे हैं । 

ईरान की साँग्रें--ईरान की माँगें निम्तांकित हैं : 

4. ईरान की माँग है कि उसे !4 खरब रुपया हर्जाना दिया जाये 

2. लगभग सवा लाख इराकियों को, जिन्होंने ईरान में शरण ले रखी है, पुनः इराकमें 

बसाया जाये । ह 

3. इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसेन को हटाया जाये । | 

युद्ध का लम्बा दौर--22 सितम्बर, 980 से शुरू हुआ यह युद्ध 9 अगस्त, 988 के 
विराम की स्थिति में आया । इस युद्ध से न केवल दोनों पक्षों को भयंकर आशिक क्षति उठानी पड़ी 
अपितु इसके राजनीतिक और आर्थिक परिणाम भी बहुत खतरनाक हो सकते हैं | इस युद्ध में अब 
तक 0 लाख लोग मारे जा चुके हैं और दोनों देशों को 60 अरब डालर की क्षति हुई है। यह 
जानकारी रक्षा अनुसन्धान एवं विश्लेषण संस्थान द्वारा प्रकाशित पुस्तक शद्का-744 7; में दी 
गयी है । पुस्तक में बताया गया है कि-युद्ध आरम्भ होने के समय लोगों का विचार था कि युद्ध में 
इराक की विजय होगी क्योंकि खुर्मनी क्रान्ति के बाद ईरान अस्त-व्यस्त हो गया था, परन्तु ऐस , 
नहीं हुआ । हाँ, युद्ध में ईरान के लोग अवश्य अधिक भरे हैं । | 

प्रारम्भ में युद्ध भूमि तक ही सीमित रहा परन्तु समय बीतने के साथ इसमें वायु व नौ 
सेनाएँ भी शामिल हो गयीं। दोनों ने एक-दूसरे के तेल व सैनिक प्रतिष्ठानों पर हमले शुरू कर 
दिये । बाद में तो प्रक्षेपास्त्रों का भी प्रयोग हुआ जिसने रिहायशी क्षेत्रों में भीषण तबाही मचा 
दी। युद्ध के दोरान खाड़ी क्षेत्र में अन्य देशों के तेलवाहक जहाजों पर भी आक्रमण किये गये, इ 
कारण अमरीका आदि देशों के युद्धपोतों ने खाड़ी में अपनी नौ सैनिक शक्ति में वृद्धि कर दी । 

इराक-ईरान युद्ध के परिणाम--इस युद्ध के प्रमुख परिणाम निम्नलिखित हैं : 

() इस युद्ध के कारण दोनों देशों की अर्थ-व्यवस्थाएँ छिन्न-भिन्न हो गयी हैं, परिणामस्त्र- 
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स्वरूप दोनौ देशों के लोगों को भविष्य में दर्षों तक दरिद्रता मे रहना होगा और आधिक पुनर्निर्माण 
ं र रहता होगा । 
हो मा । का हो में तेल के उत्पादन में निरन्तर कमी होना, परिणामतः 
राष्ट्रों की अर्थ-व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा । 

आग तरफ ईरान, इराक को अरबों से अलग करने में लगा है तो दूसरी रा कत 
का आरोप हैं कि खुमेनी इजराइल से मिला हुआ का ईरान-इराक युद्ध से इजराइल के 

भजबूत हो गयी और अरब देश फिलिस्तीनि की सहायता नही कर पाये, जिसके कारण 
फिलिस्तीनी भरबो से बहुत नाराज भी हैं। अरबों के भविष्य के लिए यह स्थिति बहुत खतरनाक 

सकती है । 

कक (4) ० की खाड़ी के क्षेत्र में तनावों में तीत्र वृद्धि होता । 

(5) अरब देशों में तनाव और फूट को प्रोत्साहन जिससे अरब-इजराइली समस्या के 
सन्द भ॑ में भी अरब एकता पर बुरा असर पड़ा । 

(6) इस युद्ध ने इस्लामी दुनिया को शिया-सुन्नी खेमों में बाँट दिया है । 

(7) इराक-ईरान युद्ध ने अरब देशों को दो गुटों में बाँट दिया । सीरिया, लीबिया, यमन, 
अल्जी रिया, फिलीस्तीनी मुक्ति मोर्चे का-ईरान को समर्थन प्राप्त है और मिस्र, सोमालिया, भोमान, 
जोन तथा सऊदी अरब का इराक को समर्थन प्राप्त है । डॉ० वेदप्रताप वैदिक के शब्दों में, “इस 
युद्ध ने सारी अरब राजनीति को ही शीर्षासन करा दिया है 
इराक-ईरान युद्ध समाप्त कराने के अन्तर्राष्ट्रीय प्रयास 

संयुक्त राष्ट्र संघ, इस्लामी सम्मेलन, गुट-निरपेक्ष शिखर सम्मेलन, भारत, सोवियत संघ 
तथा विश्व के अन्य कई गुट-निरपेक्ष देश इराक-ईरान युद्ध को समाप्त कराने के लिए भ्रयत्तवशील 
रहे हैं | संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्‌ में भी इस बारे में वहस हुई । 

गुट-निरपेक्ष देशों के एक शान्ति प्रस्ताव के अनुसार युद्ध बढ़ने के बाद इराकी सेनाएँ 
975 के अल्जीयर्स समझौते के द्वारा निर्धारित सीमा तक लौट जायें, लेकिन वास्तविक सीमा- 
निर्धारण का काये दोनों देश मिलकर करें | मार्च 984 में इराक-ईरान युद्ध को समाप्त कराने 
के लिए इस्लामी शिष्टमण्डल ने फार्मूला तैयार किया जिसमें युद्ध-विराम की व्यवस्था के साथ-साथ 

* इराकी सेनाओं की वापसी, युद्धरत दोनों पक्षों द्वारा एक-दूसरे की प्रभुसत्ता का आदर करने की 
बात कही गयी थी। सातवें गुट-निरपेक्ष शिखर सम्मेलन (मार्च 983) मे श्रीमती गांधी ने ईरान 
व इराक दोनों से अपील की कि वे 30 महीने पुराना युद्ध तत्काल समाप्त कर दें और स्थायी 
शान्ति की स्थापना के लिए बातचीत करें | युद्ध समाप्त करने के अब तक के सभी प्रयास विशेषत: 
ईरान की हठधमिता के कारण सफल नही हो सके | 25 फरवरी, 986 को सुरक्षा परिपद्‌ ने 
एक सर्वेक्रम्मत प्रस्ताव पास कर दोनों पक्षों से युद्ध समाप्त करमे और युद्ध-पूर्व की स्थिति को 
स्थापित करने की अपील की, परन्तु ईरान ने उसे ठकरा दिया । 

ऊपर से ऐसा लगता था कि महाशक्तियाँ इस युद्ध के सन्दर्भ में तटस्थ हैं । किन्तु वस्तुतः 
बुद्ध क्षेत्र के किनारे महाशक्तियों के बैठे होने से स्थिति और भी विषम बन सकती है ।! हाल ही 
में यह तथ्य उजागर हुआ है कि ईरान के साथ राष्ट्रपति रीगन ने गृप्त समझौता कर, उसे शस्त्र 
प्रदान किये। जहाँ सयुक्त राष्ट्र संघ, राष्ट्रमण्डल, गूट-निरपेक्ष आन्दोलन तथा अरब-लीग, इराक 
व ईरान में युद्ध बन्द कराने का प्रयत्त कर रहे हैं, वहीं अमरीका द्वारा इस युद्ध को अनैतिक रूप 
से बढ़ाने वाला व्यवहार, बहुत ही निन्‍दा का पात्र बना हुआ है । ४ 


परम 5 2 
2 अमरीका इराक का साथ दे रहा है और रूस ईरान का : 
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क्षेत्र में मली-भाँति लागू नहीं कर सके थे। 945 से ही मित्र राष्ट्रों ने मार्क (जमेनी की कागजी 
भुद्रा) छापने प्रारम्भ कर दिये थे और उनका प्रयोग जमेंनी के चारों भागों में किया जा रहा था। 
पश्चिमी देश माके को कंजूसी से खर्चे करते थे, लेकिन रूस का व्यवहार इससे भिन्न था। उसने 
काफी संख्या में मार्क छाप लिये थे और उनसे मनचाही वस्तुएँ खरीदकर जर्मनी से ले जाने लगा 
था । इससे मार्क के मुल्यहीन होने का भय पैदा हो गया । पाश्चात्य शक्तियों ने यह प्रस्ताव किया 
कि जमनी को एक इकाई बनाकर आयात-निर्यात का एक सामान्‍य कार्यक्रम बनाया जाये लेकिन 
सोवियत संघ ने इसे ठकरा दिया । अतः संयुक्त राज्य अमेरिका ने यह सुझाव रखा कि जब तक 
जर्मनी के आथिक एकीकरण के सम्बन्ध ने समझौता न हो जाये तब तक तीनों पश्टिचमी क्षेत्रों को 
मिलाकर एक कर दिया जाये, जिसकी चर्चा को जा खुकी है। इसके उपरान्त जमेनी के आधिक 
पुनरुत्थान के लिए पश्चिमी शक्तियों ने मुद्रा संशोधव का एक प्रस्ताव रखा, जिसे सोवियत संघ ने 
लागू करने से इन्कार कर दिया । इस प्रस्ताव में कहा गया था कि पश्चिमी राष्ट्र बलिन में 
रीखमार्क (पुरानी मुद्रा) को इस शर्ते पर चालु रखने के लिए सहमत हैं कि जो मुद्रा छापी जाये, 
उसमें उन्हें उचित भाग का नियन्त्रण प्राप्त हो। सोवियत अधिकारियों ने इस नियन्त्रण का 
अधिकार देने से इन्कार कर दिया । पश्चिपी राष्ट्रों ने विवश होकर एक नया डी-मार्क (0-07) 
चालू कर दिया । पश्चिमी राष्ट्रों के इस कदम से क्षुब्ध होकर 2.4 जून, 948 को सोवियत संघ 
से पश्चिम बलिन की नाकेबन्दी कर दी । उसने वलिन से पश्चिमी राष्ट्रों के सम्पर्क को, समुद्र और 
भूमि के मार्गों से, विच्छिन्न करने का प्रयत्न किया जिसके प्रत्युत्तर में पश्चिमी राष्ट्रों ने लाखों ठन 
साधान हवाई जहाजों के द्वारा बलिन भेजना शुरू किया । सोवियत संघ का तक था क्रि अपने क्षेत्र 
में मुद्रा सुधार के लिए उसने यह कदम उठाया है तथा पश्चिमी राष्ट्रों ने अपनी नीति द्वारा बलिन 
के प्रशासन में अपना अधिकार खो दिया है क्यांकि बलिन रूस के क्षेत्र का एक भाग है। दस महीने 
बाद 2 मई, 949 को रत द्वारा बलिन की नाकेवन्दी उठा ली गयी । 
दो जन राज्यों का निर्माण 
2 सितम्बर, 949 को पश्चिम जमेन संघीय गणराज्य (९0००) २०छण०॥० रण 
0०7॥%9) अस्तित्व में आया जिसकी राजधानी बाँन बनी । 949 में वह यूरोपीय आशिक 
सहयोग संगठन, 954 में यूरोप की परिषद्‌ का सदस्य, 952 में यूरोपीय कोयला और इस्पात 
समुदाय का सदस्य तथा बाद में यूरोपीय साझ, बाजार का सदस्य बना । 9 मई, 955 को वह 
नाटो संगठन का सदस्य भी बन गया । पेरिस समझौते के फलस्वरूप 5 मई, 955 को जमंतर 
संघीय गणराज्य विधिवत्‌ स्वतन्त्र घोषित किया गया । स्वतन्त्र पश्चिम जन गणराज्य ने पिछले 
35 वर्षों में जो प्रगति की है उसे देखकर आश्चर्य होता है । आज यह आधिक दृष्टि से यूरोपीय 
देशों को पछाड़ चुका है । ॥ 
जिन दिनों पश्चिमी जम॑नी में लोकतान्त्रिक सरकार का निर्माण किया जा रहा था उन्हीं 


दिनों पूर्वी जमंनी में भी 'लोकवादी जनतन्त्र' के सिद्धान्त के आधार पर एक संविधान तैयार 


किया जा रहा था। नये संविधान के अन्तर्गत पूर्वी जमेनी में एक पृथक्‌ जमेन सरकार की 
स्थापना की गयी और 7 अक्टूबर, 949 को एक नया राज्य जर्मन जनतान्त्रिक गगराक्य 
(0. 0. 8.) अस्तित्व में आया। नये राज्य की राजधानी वलिन रखी गयी । जन जनतालिक 
गणराज्य ने स्टालिन की प्रगतिशील नीतियों को अपनाया । 955 में जन जनतान्तरिक गणराज्य 
की स्वतन्त्रता की भी विधिवत्‌ घोषणा की गयी । 
बलिन दीवार 

अब दुनिया सें दो जमंत राज्य अस्तित्व में आ गये । पूर्वी जमंनी एक साम्यवादी देश 

था, जहाँ के नागरिकों को लीह आवरण (प्रणा ८ंणरांशंए) के अन्तगंत रहता होता था। कीं 


का 


5 
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पूर्वी जर्मनी से पश्चिम जमेनी की ओर जाने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि होने लगी। पूर्वी 
जमेनी ते एस पर रोक लगाते के लिए सुरक्षात्मक उपाय के रूप में पूर्वी और पश्चिमी बलिन के 
मध्य आवागमन के सभी साधनों को बन्द कर दिया । 3 अगस्त, 96] को सोमाओं पर काँटे- 
दार धार और बाद में दीवार घड़ी कर दी गयी । चलिन दीवार के निर्माता एरिक होनेकर थे । 
यह दीवार 2 किलोमीटर सम्धी सीमेण्ट कंक्रीठ और 56 किलोमीटर लम्बी लोहे की ऊँची 


बाड़ से निर्मित हुईं है। बलिन दीवार के अलावा पूर्वी जर्मनी ने पश्चिम जमनी के साथ वाली . 


अपनी सीमा को भी 393 किलो मौठर लम्बी केटीली बाढ़ और विस्फोटक सुरंगों वाली भू-पट्टी 
से रूप रखा है | 
जर्मनी कै एकीकरण की समस्या 
स्टालिन की मृत्यु (953) के बाद शीतयुद्ध में कमी आयी तथा पूर्वे और पश्चिम के 


मध्य शिपर वार्ता का उपयुक्त अवसर समझा गया । परिणामस्वरूप 25 जनवरी, 3954 को घार : 


बड़े राष्ट्रों के विदेश मन्‍्त्री बलित में जर्मत्ती के एकीकरण के प्रश्त पर विचार करने के लिए 
एकल्रित हुए। जर्मनी के एकीकरण की इस वार्ता में पश्चिमी राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने सुशाव 
दिया कि स्वतन्त्र निर्वाचन की प्रक्रिया से एकीकरण का कार्य पुरा हो तथा एकीकृत राष्ट्र को, 
पूर्व या पश्चिम, किसी भी गूट के साथ अपने आपको सम्बद्ध करने की स्वतस्त्रता हो । सोवियत 
विदेश मन्‍त्री मोलोतोव ने इसके विपरीत यह प्रस्ताव रखा कि विद्यमान दोनों जमंनी को मिलाकर 
एक अल्पकालिक (शि०शंशआंणा॥) सर्व-जर्मंन सरकार की स्थापना की जाये जो निर्वाचन विधि 
फा निर्माण करके आम घुनाव की व्यवस्था करे। आम घुनाव द्वारा स्थापित सरकार एक शान्ति 
सन्धि करके जमंनी के भ्रविष्य का निर्णय करे तथा शीतयुद्ध में अपने आपको किसी भी गुट के 
साथ सम्बद्ध न करे। पश्चिमी राष्ट्रों द्वारा रखे गये प्रस्ताव में मूल भावना यह थी कि स्वतन्त् 


निर्वाचन के आधार पर एकीकृत जर्मेनी की जनता बहुमत से पश्चिम का समर्थन करेगी और 


एकीकृत जर्मनी 'ताटो' का सदस्य होगा। सोवियत संघ पश्चिमी राष्ट्रों की इस चालवाजी को 
समझता था और इसलिए पूर्दी जमंती पर अपने अधिकार को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। 
अतः जैसा स्पष्ट था 8 फरवरी, 954 को विदेश मन्सत्रियों का यह सम्मेलन बिना किसी निर्णय 
पर पहुँचे समाप्त हो गया । । 

38 जुलाई, 955 को जैनेवा में जरमंत्री के एकीकरण के प्रश्व को सुलक्षाने के लिए पुनः 
शिखर वार्ता प्रारम्भ हुई, जो असफल रही । अक्टूबर 955 सें एकीकरण के प्रश्न पर विचार 
फरने के लिए मन्त्रिमण्डलीय स्तर की वार्ता हुईं जिसमें परस्पर विरोधी प्रस्ताव रखे गये । 

969 का बलित संकट--सन्‌ 969 में पश्चिमी जमंनी ने राष्ट्रपति के घुनावों को 
पश्चिम वलिन से सम्पन्न करने का निर्णय लिया जिससे गम्भीर संकट उत्पन्न हो गया। रूस से 
इसका घोर विरोध किया और पश्चिम बलिन जाने वाले मार्गों को बन्द कर दिया । 

दो जर्तनी : एक यास्तविकता--दो जर्मनी अब एक वास्तविकता बन घुके हैं। स्वयं जर्मन 
इस वास्तविकता को स्वीकार करते हैं। वे जर्मनी के एकीकरण की हृदय से कामना करते हैं, 
परन्तु उनका विदेक कहता है दिए निकट भविष्य में जर्मनी के पुनः एकीकृत होने की कोई सम्भा- 
वना नहीं है । 

आज जर्मन समस्या गम्भीर संकट उत्पन्न नहीं करती क्योंकि शीतयुद्ध में नमी भा गयी है। 
42 अग्रस्त, 970 को भास्को-वोन समझौता हुआ जिसने शीत-युद्ध को शिधिल किया। इसके 
दाद 3 सितम्बर, ।97 को बलित समझौता हुआ जिसने परोक्ष रूप से जर्मन जनवादी गणराज्य 


को मान्यता दे दी। 8 नवम्बर, 972 को दोनों जर्मत राज्यों में एक सन्धि हुई । 973 में होनों 


जर्मन राज्यों को संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना दिया गया । 


४ 
वा 
सभी 5 
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बलिन दीवार का पतन हि 

9 नवम्बर, 989 को एक युगान्तरकारी घटना हुई जब पूर्वी जमंनी ने अपने नागरिकों 
को पश्चिम जमेत्री के साथ की अपनी सीसा पार करने की खुली छूट देकर अपने ही हाथों बनायी 
बलिव दीवार और जानलेवा सीमान्त बाड़ को अर्थेहीन बना दिया । तब से न केवल एक विभाजित 
देश की अविभाज्य जनता का भावभीना पुतर्मिलन हो रहा है, मध्य यूरोप के चेहरे पर से शीतयुद्ध 
का सबसे कलुषित कलंक भी धुलने लगा है । ; 

बलिन दीवार के निर्माता होनेकर को अक्टूबर 7989 में पूर्व जमंन कम्युनिस्ट पार्टी के 
नेता पद से अपदस्थ कर दिया गया था । होनेकर के पतन के तीन सप्ताह के अन्दर बलिन दीवार 
का भी पतन हो गया । | 

बलिन दीवार जब बनी थी, उस समय हर वर्ष लगभग दो लाख पूर्व जर्मनवासी पश्चिम 
की तरफ भाग रहे थे । यह भी क्या संयोग है कि 964 के बाद 989 ऐसा पहला वर्ष है, जब 
एक ही वर्ष में दो लाख से अधिक पूर्व जर्मन नागरिक पश्चिम जर्मनी चले [गये । देश पलायन को 
रोकने के लिए ववी बलिन दीवार को 28 वर्ष बाद देश पलायन ही ले डूबा । इस दीवार को 8 
जगहों पर तोड़कर सीमा पारगमन क्री नयी चौकियाँ बनायी गयीं। लगभग 5 लाख पूर्व जमंत- 
वासियों ने !। नवम्बर को सीमा पार के पश्चिम जमंनी के नगरों की यात्रा की । जरमंनवासियों 
का यह पुनमिलन था । दोस्त-मित्र और रिश्तेदार ही नहीं, अपरिचित लोग भी गले मिले, सिलकर 
रोने या गाने लगे । 945 में युद्ध के अन्त के बाद से जममनी मे ऐसी भावुकता कभी नहीं देखी 
गयी थी । 

जर्मन एकीरकण : सम्भावनाएं और आशंकाएं 

पूर्वी जमनी में होनेकर के सत्ता से हटने, बलिन दीवार के ढहने और एगोन क्रेंज के कम्यु- 
निस्ट पार्टी का नेतृत्व सम्भाल कर उनके हटने के बाद वहाँ हैन्समोड़ो के नेतृत्व में बहुदलोय 
सरकार कायम हो गयी है । इस क्रान्तिकारी बदलाव के कारण पूरे विश्व में दोनों जमंन राज्यों के 
एक्रीकरण के सम्बन्ध में अटकलें लगायी जाने लगीं । पश्चिम जमेनी के प्रधानमन्त्री हेलमट कोल ने 
नवम्बर 989 में दोनों जर्मन राज्यों के एकोकरण की एक दस-सूत्रीय योजना संसद में प्रस्तुत 
की । इस योजना के प्रारम्भिक चरण में यद्यपि दोनों जर्मन राज्यों को मिलाकर एक राज्य मण्डल 
या ढीलाढाला परिसंघ कायम करने का सुझाव दिया गया है, फिर भी उसका अन्तिम उद्देश्य 
“ दोनों जर्मन राज्यों का एकीकरण करना ही है । 

यह सच है कि नवम्बर 989 के घटनाचक्र से जर्मगी के एकीकरण की सम्भावनाएँ 
अधिक बलवती हुई हैं, फिर भी दोनों जर्मंत्र राज्यों की सीमाओं से बाहर की अनेक शक्तिपाँ उसमें 
आज भी वाधघक बनी हुई हैं! इसका कारण यह है कि द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद विजेता राष्ट्रों मे 
हुईं आपसी सन्धियों की व्यवस्था के आधार पर जन राज्यों के किसी भी एकीकरण के तिए छत 
विजेता देशों की मंजूरी मिलनी आवश्यक है। यह स्वीक्षति तुरन्त मिल सकेगी, यह कह ' पावा 
कठिन है ह 

यद्यपि सोवियत संघ का हृष्टिकोण है कि जमंनी के एकीकरण का मामला तय करने ही 
जिम्मेदारी दोनों जम॑द राज्यों की है तथापि 29 नवम्बर, 989 को पोलैण्ड के गैर-कम्पुनिस्ट 
प्रधानसन्त्री माजोवियेस्की की सोवियत संघ यात्रा की समाप्ति पर जारी की गयी संयुक्त विश्व 
में द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद निर्धारित की गयी राज्यों की सीमाओं में फेर-बदल न करने को पर 
यूरोप की सुरक्षा, स्थिरता और शान्ति के लिए अनिवार्य बताया गया है । इसी तथ्य को 24 
दिप्तम्बर, 4989 को जाऊं बुश-गोर्बाच्योव शि्वर वार्ता के बाद वारसा सन्धि देशों में एक-दिवसीर 
सम्मेलन में भी दुहराया गया है । इसका अर्थ यह है कि सोवियत संघ दो जर्मन राज्यों के अस्वित 
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को बनाये रखने का समर्थक है। दूसरे शब्दों में, जमंन एकीकरण में सबसे वड़ी बाधा पूर्वी यूरोप 
के देश हैं जिन्हें यह भय सता रहा है कि एकीकृत जमेन राज्य के कायम हो जाने पर उनकी 
आजादी फिर खतरे में पड़ जायेगी । कमोवेश यही हालत पश्चिमी देशों की भी है। जर्मनी के 
एकीकरण के सम्बन्ध में कोल प्रस्तावों पर पश्चिमी यूरोप के देशों की रहस्यमय धुप्पी का कारण 
भी यही है । यद्यपि फ्रांस के राष्ट्रपति मित्तरां तथा अमरीकी राष्ट्रपति जाजे बुश ने यूरोपीय राज- 
नीति में आये इस मोड़ का स्वागत करते हुए जरमवी के एकीकरण के प्रति अचुकुल प्रतिक्रिया व्यक्त 
की थी, फिर भी सोवियत राष्ट्रपति गोर्वाच्योव से माल्टा में शिखर वार्ता के बाद उत्तर अठलाण्टिक 
सन्धि देशों के शिखर सम्मेलन ने जर्मन एकीकरण का स्वागत नहीं किया | 
संक्षेप में, जर्मनी का इतिहास एक वार फिर करवट ले रहा है। दोनों जमंन राज्यों का 
एकीकरण होना नियति की एक प्रक्रिया दिखायी दे रही है । अतः उसके एकीकरण में उतार-चढ़ाव 
आकर कुछ समय तो लग सकता है लेकिन इतिहास के चक्र की यति को बदला नहीं जा सकता । 
प्रश्त 
. अफगानिस्तान में सोवियत हस्तक्षेप की प्रकृति की विवेचना कीजिए। इस समस्या के सुल- 
झाने के लिए पिछले कुछ वर्षो में किये गये प्रयत्नों का उल्लेख कीजिए । 
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2. ईरान ओर इराक के मध्य संघर्ष के सुख्य कारणों और प्रभावों का विवेचन कीजिए । 
उ08ण058 ह6 ॥79॥ ०0ए३6४ बरा60 ०ीछ७३$ 0 ६6 ०0०५ #9शफ्र्शा पा ध0त प80- 
3. निम्नलिखित में से किन्‍्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए : 
(7) कम्पूषिया की समस्या 
(7) हिन्द महासागर की राजनीति 
(7) जमेन एकीकरण की समस्या 
शाह शाण( 7068 गा थाए (ज० ण (6 जा०एफ़ाड़ १ 
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